00६०86€507? 
७00पा. (0.:६७६, "उरकरा 
॥#08 [[थ॑,)। 
डाएकशाड 287 7९80 ॥97879 900058 07// णि १४० 
४४४४८७ ध ए8 प्रोा05६ 


७७७७७ 00६ फाद्घाह झ009055 








लोक अथंशास्त्र एवं लोकवित्त 


(णिफ्माए फिक्रामाांएड गाए शयीए शााए।) 
[ अत्पविकसित राष्ट्रों के विशिष्ट संदर्भ में ] 


( भारतीय विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र एवं वित्तीय विभाग तथा वाणिज्य के छात्रों के 
लाभार्थ एक विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन पर सर्वोत्तम पुस्तक ) 


लेखकगण 
के० फे० एण्डले के० पी० एम० सुन्दरम्‌ 
श्रीराम कॉलिज ऑफ कॉमसं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमसं, 
हिल्ली द्छ्सी 


प्रो० आर० सी० अग्रवाल 
श्री जैन (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, 
बोकानेर (राज०) 


पंचम्‌ पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 
श््छ८ 


रतन प्रकाशन मन्दिर 


पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रेता 
प्रधान कार्यालय : अस्पताल मार्ग, आगरा-३ 


पचम्‌ पूर्णत” सशोधित एस एरिव्लित संस्वारण * १३७४८ 


मूल्य : परच्चीस रुपये मात्र 


प्रकाशक ;: रतन प्रकाशन मान्दि' 


प्रधात कार्यालय : अस्पताल मां, आगरा-३ 


शाखाएं : न्यू मार्क, राजामण्डो, आयरा-२ 
५४६६३, नई सडक, दिल्‍ल, 
मैस्टन रोड, कानपुर 
खजाची रोड, पटना-४ 
गोराकुण्ड, इन्दोर॥ 





प्रेमचन्द जैन द्वारा 


प्रेम इजेक्ट्रिक प्रेस, १/११, साहित्य कुछ्ज, महात्मा गाँधी मार्ग, 
आयरा-२ में मुद्रित 


नष्ट 


छ 


१६. 


(३) 


कराधान--कुछ समस्याएं () कर देय क्षमता, (तर) कराधान और स्फीति, 
तथा (पत) कराधान और पूंजी-निर्माण (वम्छशीणा--50॥6 9शा३ 


( पश्डक्कार 0घएश्तक, (ता) बुक्रपातण गाव ।शीतणा,, आग तात) 
वुन्नस॒श्ञीणा कराते 09गञाशि एग्राशा०णा) 


प्रारम्भिक, (/) कर देय क्षमता अथवा कराधान सामय्यं; कर देय क्षमता का 
वर्गीकरण, कर दान सामथ्यें सामर्थ्य का माप, थे कर जिन पर कर दान 
सामर्थ्य निर्भर रहती है अथवा कर दान क्षमता के निर्घास्ति तत्त्व, कर दान 
सामथ्ये का महत्त्व, कर दान सामर्थ्य और भारत, (॥) 02009 और स्फीति 
अथवा मुद्रा प्रसार; कराधान रफीतिजनक है अथवा धधी है--इस विवाद 
का मूल्याकत, ([) कराधान तझ़ पूजी-मिर्माण, निष्कर्ष । 

सार्वजनिक अथवा सरकारी व्यय (>िए०॥९ एध्ुशा०!ए१०) 


प्रारम्भिक; सार्वजनिक व्यय तथा तिजी व्यय में अन्तर, सार्वजनिक या 
सरकारी व्यय का उद्गम अथवा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण; सरकारी 
खच के सिद्धान्त, निष्कर्ष । 


सा्जनिक या सरकारी व्यय:-_आध्िक क्रियाओं पर प्रमाव (?फा।९ एफुशा- 
भ्र(ए०--यशल$ ०० :९०रणार #लाशालड) 


प्रारम्भिक, सरकारी व्यय का उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव, सरकारी 
बर्चे--एक क्षति पूरक प्रतिक्रिया के रूप मे, व्यायसायिक चक्र की ऊप्वेमुखी 
थ््य्ा मे क्षति पूरक व्यय, रारकार्ट खर्च सथा आर्थिक पन्‍्नति मिध्कर्ष । 


प्रकारी अथवा सार्वजनिरु ऋण (९७४९ 900६ 


प्रारम्भिक; सरकारी ऋण 084 नाम कराधान--एक तुलनात्मक अध्ययन, सरकारी 

ऋण क्यो लिया जाता है, अथेद्या सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य उधार के खोक 

सरकारी उधार अथवा लोक उधार मे आधिक प्रभाव, सरकारी सार्वजनिक ऋण 

के प्रभाव, आन्तरिक और बाह्य ऋण के प्रभाव, सरकारी ऋण का शोधन 

अथवा प्रतिदान, विकास वित्त के माधन के रूप भे कर, कर्ज और घाटे की 

ेलालीसि च ब् » एक अल्पविकरित अर्थ-ब्यवस्था मे सरकारी ऋण, विदेशी स्रोतों 
गिरी उधार, निष्कर्ष 


राजकोषपोय नीति ओर आर्थिक त्रिया (॥म5००॥ उाजकोपीय नीति और आयिक किया ([पं5॥ ॥णां० बाते ९००० _ जाते ८०7०९ 
कैलाश) 








भूमिका, राजकोपीय तीति से आशय; राजकोपीय नीति के उद्देश्य; सरकारी 
बजट के प्रभाव; अलग-अलग करो के प्रभाव; सरकारी खर्च में होने वाले 
परिवतंन, राजकोवीय नीति की समस्याएं, बजट सम्बन्धी नीति और रोजगार, 
“स्फीति विरोधी राजकोषीय नीति । दे 
युद्ध-बित्त एवं बजद (५४४४ एछण7९९ बए्त छण्वहल) 


भूणिका, युद्ध के लिए साधत; आधुनिक युद्ध की लागत; युद्ध के लिए वित्तीय 
साधन; उत्पादन तथा विनियोग पर कराधान का प्रभाव, विभिन्न देशो का 
आन्तरिक सरकारी उधार, युद्ध-ऋणो को देने के लिए प्रभावित करने के तरीके; 


मुद्रा का निर्माण; स्वर्ण तथा विदेशी अवशेष; दान तथा उपहार, भारत का 
सुरक्षा बजट; निष्कर्ष । 


१ 


ड६-द४ 


६५-७७ 


७प-प८ए 


&€०-११३ 


१४-१३८ 


१३६-१६१ 


( ४9) 
द्वितोष खण्ड 


भारतीय लोकवित्त, अथवा राजस्व 
(पाशा एफ्जार एाएआल?) 


भारत में संधोष वित्त-व्यवस्था का विकास केन्द्र तथा राज्यों के मध्य 

इतीय धन्य कि ता मर व क सम्बन्ध (000०७ ० एलंशथ 09008 ॥0 ॥0097 सएथआसंत्रा 
एताबर्तग्र फ्रेशन्रध्सा फट टाफ्रल कराते क्र 50605) १६५-१७७ 
28 +भक, भारत में सधीय वित्त का श्रॉमक विकास, अथवा भारत में सघीय 

का विकेन्द्रीयकरण, सविधान के अन्तर्गत वित्तीय सम्बन्ध । 
क 

-भारतीय वित्त आयोग ([6श) ए08002 (शशाएं5क०७) पृ७८-१६१ 
आारम्मिक पं विस आग िलीत िल काश का प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग, बृतीय वित्त आयोग, 

चंतुच वित्त » पाँचियाँ जित्त आयोग--सिपोर्ट का साराश, छठवां वित्त 

आयोग, निष्कर्पा 7 7 

भारत में सरकारी व्यय (९५0)॥० एडएुशावा(णल 40 [909) १६२-२१४ 
केन्द्र सरकार का व्यय, केन्द्र सरकार कै व्यय वी विभिन्न मदो का सपिक्षिक 

महत्त्व, सघ सरकार का पू'जीगत व्यय, राज्य सरकार का व्यय, राज्यो का 

राजस्व खातौ का ब्यय, राज्यो का गैर विकास व्यय, राज्यो का पू'जीगत व्यय, 

भारत में सरकारी व्यय की प्रवृतियाँ, बेन्द्र सरकार का राजस्व खाते का व्यय, 

सुरक्षा सैवाओ पर ष्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, विकास सेवाओं पर 

व्यय, संरवारी व्यय का महत्त्व, सरवारी ब्यय से सम्बन्धित सामान्य 

रामस्याएँ । 


सरकारों आय के ज्ोत-प्रत्यक्ष कर (50ण0९5 ० एणए॥९ एछक्का९-0/९९० 

गर&5९३) २१५-२४३ 
बेन्द्र तथा राज्य सरवारो की आय के स्रोत, आय पर कर केन्द्र, आय पर कर 

राज्य, पूंजी पर लगाये जाने वाले कर, भारत मे प्रत्यक्ष करो का मूल्याकन । 

सरकारी आय के स्रोत--अप्रत्यक्ष कर अथवा परोक्ष कर (?एआ॥० छशशाए&८ २४४-२६२ 
क़ाभाल्ल 725९५) 

राज्यो द्वारा वस्तुओं पर कर, बित्री कर, मतोर जन कर, बिजली कर। 

कर-इतर आय के स्रोत--सरकारी उद्यम (रणा-य5 एल्क्ाए८७ एएछ॥० २६३-२६६ 
खात्टाएगा०ड) हे 

सघ सरकार की कर-इतर आय; सरकारी उद्यम, पूजीगत प्राप्तियाँ $ 

भारत में कृषि कराधान (&8॒वंक्राएण€ पृन्नच्शाठ् बंघ ]ाते4) २७०-२६४ 


विकासशील अर्थ-ब्यवस्था के लिए कृषि कराघान की महत्ता; कृषि कराघान की 

बतंमान स्थिति; भारत में कृषि कराधान का भार; क्‍या भारत में कृषि पर 

व्यय कर लगाये गये हैं, अनिरिक्त कराधान के लिए प्रस्ताव, कृषि घन तथा 

आय कर के सम्बन्ध से राज्य समिति का प्रतिवेदन (१६७२), निष्कर्ष । 

घादे की वित्त-व्यवस्वा (0९५ काला) रष्५-र२६२ 
भारत का सार्वेजनिक ऋण अमयवा भारतोय सरबगारी स्रणश विकतेव्क एकल 9४ब-च०व 


एक9- 

















(* ) 


प्रस्तावता; स्वृतन्तता से पूर्व सरवारी ऋण, स्वतन्त्रता के बाद से 
६ स्वतर पे पूर्व भम्रतीय सरवारी हवन 
भारतीय सरकारी ऋण, वर्तमान सरकारी ऋण तथा अब ए, सरकारी 
ऋण नीति की रागस्याएं । 
बित्त ([.0००0 7 ३०२-३१३ 
स्थानीय दित्त [.0००) ॥70०7:०) ._ हट 
प्रारम्भिक; -स्थानीम--सस्भाएं अथवा निकाय और उनके कार्य, स्थानीय 


निकायों की वित्तीय स्थिति, स्थानीय कराधान । 








भारतीय रेलवे वित्त (09 रिश्ं७७३ गाए) इ१४-३२१ 
करश्भिक विकास, 

मास्त-में-वित्तीय-प्ररासन (छाशालंश #वाभशडा॥त0ा की तापी०) __ ३२२-३२५ 
भारत मे बजट सम्बन्धी नोति-सन्‌ १६७७-७८ के बजट सहित ३२६ ३३६ 


(छ708०४०5 एगांट?ए 0 जता--ीएथ्रावंतह 977-78 फझण्ए॑डल) 
केन्द्र सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति; केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यी महित 
राज्य सरकारो की बजट स्रम्बन्धी स्थिति, राज्यों सरकारों को बजट सम्बन्धी 
स्थिति, चायू तथा पूजीगत खातो से सम्बन्धित केन्द्र तथा राज्यो की सम्मिलित 
आप सथा व्यय । 
तृतीय खण्ड 
आशिक पद्धतियाँ और राज्य जन-कल्याण की कसौटी पर 
(९०००८ 5580 274-5088647 प२0०७॥_9 १/लजिए) 


आधिक व्यवस्थाए-पूंजीवादरी तथा समाजवादी अर्थ-ब्यवस्थाएं (8९णा०्भांए 


३-३० 
छछड्शाा--(.॥प्ञागां5। थाए॑ 5003॥5 ॥:९०००गां ६5) 
प्रारम्भिक, (!) पू'जीवादी अर्थं-व्यवस्था; (॥[) समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, 
परिशिष्ट, मुक्ति समत आथिक गणना क्‍या है, निष्कर्ष । 
मिश्षित अर्थ-ब्यदस्था (९७ ए९८णा०्क्ा>) ३१-४० 


मिश्षित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ एव उसका विषय क्षेत्र, मिश्वित अर्थ-व्यवस्था 
का मूल्णकन, मिश्चित अर्थ-ब्यवस्था भे सरकार वा योग, भारत--मिधित 
अर्थ-व्यवस्था का एक उदाहरण; भावी सम्भावनारं । 


अतल्पविकसित देशों का आधिक विकास (॥2८०॥०र ९ ७0०काला ण॑ ४१-६२ 
ए्०0९0०७९०7९ऐ (००ण॥765) 


अल्बु विकश्तित अर्थ-ध्यवस्था के विशिष्ट लक्षण, बल्प विकास के कारण, 


आधथिक विकास के लिए आवश्यक बाते, पूजजो का निर्माण तथा अत्प विकसित 
देश, छिपी हुई बेरोजगारी तथा पूजी का निर्माण, निष्कर्ष |. 


आधिक विकास की कुछ समस्याएं ($०ग्राव #काशा$ ० 2एणाणा: दा0णा।) ६३-७५ 


([) आथिव विवास के आदर्श नमूने, ()[) सन्तुलित विकास की विचारघारा 
बौर अन्प विकसित कर्य-व्यवस्था, निष्कर्ष । 


आधथिक क्षायोजन अथवा आथिक नियोजन (#९०एणाह८ ए]थाफाए2) 
१. आयोजनावद तथा आयोजनारहित अर्थ व्यवस्थाएँ--एक तुलना, २. आधिक 


आयोजब की युक्तिपर्णता, ३. लोउसन्त्ीय आयोजन तथा समाजवादी आयोजन; 


४. प्रेरणा द्वारा नियोजन तथा निर्देशन द्वारा नियोजन, ५. भौतिक तथा 
वित्तीय तियोजन । 


छ्रन्‍प६ 


१० 


११ 


( ६) 


कल्याणकारी राज्य (77॥6 १शछाबिछ 50ग०).. * 


€०-१०० 
प्रारम्भिव, वल्याणकारी राज्य की समस्याएं । 


एकाधिकार का नियन्त्रण एवं नियमन ((ल्जाएण खत एश्ट्रा79609 ए १०१-११६ 

०१093) ) 
प्रारम्भिक, एकाप्विकार की उत्पत्ति, एकाधिकारी सयुक्तिकरण के रूप, एकाधि- 
कारो के आथिक परिणाम, एकाधिकार का नियन्त्रण तथा नियमन, एकाधि- 
कारी नियम्व॒ण को नीसियो में नये परिवर्तन । 

जनोपयोगी उद्यम (7९ 06) 
प्रारम्भिक, जनोपयोगी उद्यमो के विशिष्ट लक्षण, जनोपयोगी उद्यमो की 
मूल्य नीति, जनोपयोगी उद्योगों का नियत्रण व नियमन, जनोपयोगी उद्यमो 
का सरकारों स्वामित्व, निष्वपं ॥ 

कीमतो व सभरण का नियन्त्र० (7० ण॑ एम०९५ आा१ 50ए) १३३-१५७ 
क्रपि पदार्थों वी कीमतो के समर्थन बे कार्यक्रम, युद्धकालीन मूल्य नियन्त्रण, 
योजनावद्ध अर्थ व्यवस्था मे कीमतो का नियन्त्रण, राणनिग ॥ 
आय की असमानता (्रश्वुण्णा५ ०॑ [॥0०॥०) 


प्र(रस्भ्रिव, आय थी असमानता के: कारण, झाय वी असमावता के परिणाम, 
आय की असमानता में कमी 


सरकारी उद्यम अथवा लोक उपक्षम (?00॥0 ६0/श८ए75९5) १७६-२०१ 
प्रारम्भिक, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य अथवा प्रयोजन, सरकारी उद्यमो की कुल 
समस्‍्याएँ, राष्ट्रीयकरण क्यि गये उद्यमो का सगठन, लाभो की नीति वया 


हो? एक महत्त्वपूर्ण समस्या, सरकारी उद्यमो में श्रम सम्बन्ध, भारत में 
सरकारी उद्यम । 


११७-१३२ 


१५८-१७५ 


खण्ड १ 
लोकवित्त-सिद्धान्त 
अथवा 
सार्वजनिक वित्त-सिद्धान्त 
[ एच एग्राक्षाए०--96०7५ ] 


लॉकवित्त अथवा राजख की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व 
>4रपश्ञाणा०, $८०७ भात प्ाए०श॥ाए८ ० ?पजा6 ।7797०९८) 


प्रारस्सिक : लोकपित्त का अर्थ एवं परिभाषा 


लोकवित्त दो शब्दों के पोग से दो गब्दों के पोग से बचा है” भोक म-कित । लोक (7४०॥०) का अर्थ जनप्मूह 
अथवा व्यक्तियों के समूह से अयवा सरकार या राज्य,से है जबकि वित्त. का आर्थ आधिक व्यवस्था 
से है। चूंकि यहाँ जनसमूह्‌ का अर्थ सावंजनिक अधिकारियों से लगाया जाता है जिसमे राज्य के 
प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारें, जिला-मण्डल, नगर-पालिकाएँ 
एवं ग्राम-पचाग्र्त भी सम्मिलित हैं, अतएवं इन सस्थाओ की आय-व्यय सम्बन्धी क्रियाओ का 
7 22 फप अप। है। 'लोकवित्त' को 'राजस्व' भी कहा जाता है। प्रस्क्ृत शब्द 
“राजस्व” निम्त दो कष्षरों से बना है--'राजन+-स्थ' जिसका भर्थ होता है !राजा का धन, राज- 
नैतिक दृष्टि से राजा को समाज का मुखिया कहते हैं। अतएवं सरल क्ष्षों मे राज़स्व' का. अर्थ 
'राजा के घन! या राजनैतिक हृत्टिसे * गा के धन' से होता है। इस प्रकार “राजस्व” के 


अन्तर्गत हम 'राजा के धन' का अध्ययन करते हैं कि राजा-घर्ग कहाँ से भर किस प्रकार लाता है 
और उस धून को किस प्रकार ब्यये करता ॥ 


सरल शब्दो मे, लोकवित्त सरकार के विज्नीय- पहलुओ (0थ7०ं9] 859८९$) का अध्ययन 
है | इस शब्द की परिभाषा कई 'प्रकार से की गई है। एक लेखक के 7.8] “राजकीय व्यय 
और राजकीय आय को प्रकृषत तथा उसके सद्घधाते की खोज को हैं _ लोक 


हू या राजीवत्त कहंते 
हैं ।” किन्तु लोकवित्त की यह परिभाषा सृकूचित है । इसका का ण यह है कि सरकार वित्त वित्त के केवल 


दो पलक तो ज्स की आय तथा उसके व्यय के अध्ययन से ही यह अपना सम्बन्ध रखती है । 
अतः व्यावहारिक हृष्टि से बततंमान समय में इस परिभाषा को लागू नहीं किया जा सकता । १६वीं 
शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध लेखक बेस्टेबिल के अनुसार, “लोकवित्त या राजतित्त राज्य की लोक सत्ताओ 
(7०७० बणााणपं६5) की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक सम्बन्धो का अध्ययत करता 
है जिसमे कि वित्तीय प्रशासन एवं वियन्धण भी सम्मिलित है ।” ड्रा० डाल्टन कि 50) के 
अनुसार, “लोकवित्त के अन्तर्गंत, लोक रात्ताओं के आय-ब्यय तथा उनके वारस्परिंक समायोजन का 


अध्ययन किया जाता है /”? प्रो० _फिनलेशिराज के अनुसार, /लोकवित्त सार्वजनिक सस्थाओं की 
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पूंजीगत लाभो के दो महत्वपूर्ण त्लोत होते है। अधिकतर पूंजीगत लाभ कम्पनियों के 
शेयरों के मूम में होते वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्तन्न होते हैं । उन्नत अथेन्यवस्था वाले देशों 
में इसे सबसे बडा महत्वपूर्ण लोत माना जाता है। दूसरे वास्तविक सम्पदा (ए69) €४(७९) के मुल्य 
में भी वृद्धि ही सकती है और उसके फलस्वरुप पूंजीगत लाभ उत्पन्न होते है। इसके अनिरिक्त 
अन्य सभी स्लात (000०७), जो कि पूंजी के मूल्य मे वृद्धि करते है, केवल गोण ही माने जाते है। 

विभिन्न प्रवार के ऋण-पत्री तथा शुसम्पत्तियी (766 फाण-ध्या) के पुल्य में (अर्थात्‌ 
बीमत मे) वृद्धि होने के कारण है| सर्वश्रयम, मिश्चित पूंजी कम्पनियों (॥णा4 आत्टर ००0- 
ए7८$) के अशो (५९5) के मूल्य में होने वाली वृद्धि का एक बडा भाग इसलिए उत्पन्न होता 
है बयोकि उन कम्पनिधों की कमाई (६७॥07785) का व्यवसाय में फिर से विनियोग (70४८$) कर 
दिया जाता है (तक्तीकी भाषा में, इसे लाभों का फिर से विनियोग कर देता कहा जाता है)। 
दूसरे, किसी विशेष कम्पनी के शेयरो के मूह्य में इस कारण भी वृद्धि हो सकती है क्योकि उसकी 
कमाई करने की शक्ति (६७70॥8 ०७९) मे वृद्धि हुई है। कमाने वी शक्ति में वृद्धि भशत उन्नत 
प्रबन्ध व्यवस्था के कारण अशत प्रतियोग्रिवा (००॥१९९!४४००) को कम करने अथवा उसे पूर्णतया 
समाप्त करने के कारण और अशत इस कारण होती है वयोक्ति व्यवसाय में नवीन प्रक्रियाएँ 
(१000५800$) लागू की जाती है। तीसरे, जनसय्या की वृद्धि तथा आशिक क्रिया में होने बाली 
सामान्य वृद्धि भी व्यवसाय बी कमाई तथा भूमि के मूल्य में होने वाली बढोतरी के लिए उत्तरदायी 
होती है । उदाहरण के लिए, भूमि के मूल्यों मे सत्रसे अधिक वृद्धि तव होती है जबकि ग्रामोण क्षेत्रों 
बा नागरीकरण (५८०3७४॥५$७७005$) किया जाता है | अन्त से, यदि बभी व्याज की बाजार-दर 
गिरती है ठो छुछ निश्चित ब्याज-मूलक ऋण-पत्रो (१7क्ष७६-०६०४॥08 8०८०7) वी कीमतें 
बढ़ जाती हैं ।? 


पूंजीगत लाभ और मृल्य-स्तर की समस्याएँ (१ ठ4॥5 870 ॥6 शाप ल्श्श 
०0605) 


पूछीगत लाभ सिम्न दो प्रकार के हो सम्ते हैं--(१) दास्‍्तविक लाभ (702 80५) तथा 
(२) 'प्रामक अथवा मिथ्या लाभ (॥]05079/ 8705) । प्रथम प्रकार के ताभ उच्चतर आय और 
उच्चतर आधिक कल्याण के सूचक होते है कि दूसरे प्रकार के लाभ उच्चतर आय (श्टध/ 7- 
८०7४) के सूचक वो होते है, पर उच्चतर आ्िक कल्याण के सूचक नही होते | प्रथम प्रकार के 
लाभ जहाँ सम्पत्ति (70०७धव9) अथवा परिसम्पत्ति (955७४) के मूल्य भें होने थाली वास्तविक 
अथवा यथार्थ वृद्धि को प्रकट करते है, वहाँ दुसरे प्रकार के लाभ सामान्य भूल्य-स्तर में होने वाली 
वृद्धि की केवल अभिव्यक्ति भान्न है। एक उदाहरण द्वारा इस अन्तर को स्पष्ट किया जा सकता है। 
मान लीजिए एक व्यक्ति ने ५००० रु० में एक मकान खरीदा और वह इसको अब २०,००० ३० 
भे बेच सकता है, और मान लीजिए इस धनराशि से वह ४ मकान खरीदते में समर्थ है। इस 
स्थति में, चूंकि उसके आर्थिक कल्याण मे वृद्धि हो गई है, अत निश्चय ही वह १हले से अधिक 
अच्छी स्थिति भे होगा । उसकी इस प्रतार बढने वाली आय को वास्तविक अथवा शुद्ध पूंजीगत 
लाभ कहा जाता है । दूसरी ओर, यदि कीई व्यक्ति अपने ५,००० २० में खरीदे हुए मकान बो- 
२०,००० रु० में बेच सकता है, परन्तु यदि वह समान आऊार आदि का एक नया गंकात खरीदना 
चाहता है तो उसे उसके लिए २०,००० ९० खर्चे करता होगा । इस स्थिति में, उसके आयथिक 
सत्याण में बोई वृद्धि नहीं हुई, यथ्वि पूंजीगत लाभ अवश्य उत्पन्न हो गया है। इस दूसरे प्रकार 
के पूंजीगत जञाभो वो श्रामक अयवा भिध्या पूंजीगत लाभ बहा जाता है क्योकि ये वौमतो मे होते 





[, भाव लीजिए १०० २० के अवित मूल्य ([2८८ ५३।०ए८) वाले एक बॉण्ड पर ६% की दर से 
ब्याज मिलता है और मान लीजिए व्याज की बाजारी दर गिरकर ४% रह जाती है। इस 
स्थिति भें घॉण्ड का बाजार मूट्य बढ़कर १००६९ ->१४० रु० हो जायेगा। इस भ्रवार 
ब्याज की बाजारी दर में गिरावट से निश्चित ब्याज देने वाले ऋण-पत्रों (४८८85) का 
मूल्य बढ जायेगा । दूसरी ओर, वाजारी दर मे वृद्धि होती है तो उसके परिणामस्वरूप ऋण- 
पत्रों का मूल्य गिर जायेगा । 


६ 


पूंजीगत लागों का कराधान 


((४|ज8] (उद्या25 ॥9४४॥0॥) 


प्रारम्भिक--पूं जोगत लाभो से कैसा व्यवहार किया जाय ? 


एक बडा ही भ्रमोत्पादक (०णाफ़िएट्ट) तथा विवादास्पद (एण्रापर0श्थाध्थो), किन्तु 
साथ ही साथ नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, प्रश्न यह है कि पूंजीगत लाभो मे कैसा व्यवहार 
किया जाये । कुछ देशो मे, पर जोगमत लाभो को आय के कराधान के क्षेत्र रो बाहर रखा जाता है 
किन्तु कुछ अन्य देशो मे ऐसे लाभो से विशिष्ट (ऋ्णव) एवं प्राथमिकता का व्यवहार 
(77र्शश्गाव्रं ॥८१फराशा।) किया जाता है| पूंजीगत लाभो से किये जाने वाले व्यवहार के प्रश्न 
में अनेको समस्याझो को तथा इस सम्बन्ध से ठोस विवाद को जन्म दिया है। यहां इम प्रश्न का 
अध्ययन हम निम्नलिखित तीन शीपंको भे करेंगे -- 

(क) वया पूंजीयमत लाभ कर-योग्य आय (६8:00]6 ॥007०) का निर्माण करते है? 
[00 स्वञाब] 8०0०5 ००75९ ॥8::ब०6 ॥900776 ?) 

(ख) यदि पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाएं, तो उसके लिए कोम-सा तरीका अपनाया 
जाएं ? (8 ८8७४४ 88555 ८6 40 096 ६0४००, जढ |७७० ७९ ६8० #७॥०१ 
ए६६० 60; कणाए फद्या ?) 

(ग) बदि ऐसे लाभो पर कर लगाया जाए, तो वया उनके साथ अस्य शामान्य आय के 
समात ही व्यवहार किया जाए अयवा कोई विशेष व्यवहार किया जाए ? [पाप 
का 40 ७६ 48566, ४॥00४ एशंा€ए ७द वाध्यार्द 0६ १9 ॥णगाक्ष ॥00॥६४ णा 
ज0ण6 ९५ 096 छएए्रड्ला। ए7067 59९९०७। पल्वाणव्या: 2) 

पूजीगत लाभों का अर्य॑ (](टगायगए ण (च्चज़ांबा 55) : 

पूंजीगत लाभो मे सम्पूर्ण सम्पत्तियों के मूत्य में होते वाली सब वृद्धियाँ सम्मिलित होती 
हैं किन्तु इसमे व्यावसायिक क्रिया के रूप में निर्यात रूप से खरीदी और बेची जाने वालो वस्तुओं 
के व्यापारिक लाभ शामिल नही होते । यदि भूमि, भवन, पू जीगत्त सामग्री, स्टाक और शेयर तथा 
ऐप्ती ही अन्य कोई सम्पत्ति उस मूत्य से अधिक पर बेची जाए जितने से कि वह्‌ खरीदी गई थी तो 
कहा जाता है कि पूंजीगत लाभ प्राप्त हुआ, पूजोगत लाभ एक प्रकार से सामान्य मूल्य-स्तर 


(8८०८:० [07०० ]०४७)) में होने वाली वृद्धि की ही केवल अभिव्यक्ति (ग्राघाधवि5400०7) अथवा 
प्रकटोकरण है । 


हद 


होने वाली सामान्य वृद्धि के भनुषात में नही बढ़ती | इसके अतिरिक्त, वे व्यक्ति जिन्हे पूजोगत 
लाभ श्राप्त होता है, घनी बन जाते है और समाज मे पूंजीगत मूल्यों की गुण-ग्राहकता के कारण 
उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है। यही नही, यदि पू'जीगत लाभो को भ्रामक माना जाता 
है तो लाभो या मजदूरियो अथवा व्याजो मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि को भी प्रामक अथवा काल्पतिक 
माता जा सकता है और उस स्थिति में सभी को कर-मुक्त करता होगा। 


पुजीगत लाभो को प्रह्ृति (0७०7९ ० (०छापआ 5075) 


पू'जीयत लाभो का प्रिदरण आय के विभिन्न वर्गों के बीच अत्यधिक आरोही तरीके से 
होता है। फिर भी, यह सम्भव है कि प्रत्येक वर्ग के अच्तगंत व्यक्ति-ब्यक्ति के वीच वितरण सम्बन्धी 
ठोस विभिन्नताएँ पाई जायें । उच्च आय दाले वर्गों मे पूजीगत लाभो वो आय वा एक प्रमुख 
ज्लोत माना जाता है । इसका कारण यह है कि सयुक्त पू'जी कम्पनियों के शेयरों तथा डिवेन्चरों व 
सरकारी ऋण-पन्नो का स्वामित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप में अपेक्षाइृत घनी वर्ग के लोगो के 
हाथो में ही होता है। इसके अतिरिक्त थे लोग वास्तविक सम्पदा (729] ८४४८) के भी स्वामी 
होते हैं । अत स्टॉक और शेयरों तथा वास्तविक सम्पदा के मूल्य में वृद्धि होने से उच्चतर आय 
वाले वगों को ही लाभ होता है। इस स्थिति मे यह बिल्कुल स्वाभाव्रिक है कि यदि पू'जीगत लामों 
के साथ कोई अनुकूल व्यवहार किया जाये तो उसमे उच्चतर आय बाले वर्गों को लाभ होगा और 
इस अकार करो के ढाँचे का आरोहीपन (का०ह८5४५८४८५५) कम हो जायेगा । 


यु'जीगत लाभ-फर के पक्ष तथा विवक्ष में तक 
(786 (४5४९ [0 कवे 98975 (9ज्ा 6आ5 पृ४४) 

जो लोग पू'जीगत लाभो को कर-योग्य आय (६७४७४७]९ ॥70070८) मानते है वे स्वभावत 
ही इस बात का समर्थन करते हैं कि पू'जीगत लाभो पर एक विशिष्ट कर ($70८०८॥९ 8800) लगाया 
जाए । इनके मनुमार यदि पू'जीगत लाभो पर कर नही लगाया गया तो मजदूरी बेतन तथा अन्य 
लाभ प्राप्त करने बाले व्यक्तियों की तुलना मे यह उन लोगो के प्रति पक्षपात होगा जो इस श्रेणी 
की भाय प्राप्त करते हैं। यह कहा जाता है कि शेयर बाजार के सट्टे (४00८ ताआाह८ $06एग- 
80007) अथवा भूमि के स्वामित्व से होने वाली आय को प्रृथक्‌ निकाल देता समता के दृष्टिकोण से 
भो न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता । वास्तव मे ये लोग वही होते हैं जो आधिक परिवर्तनों तथा 
ओद्योगिक प्रगति के साथ-साथ सर्वाधिक लाभप्रद स्थिति में रहते है। इसके विपरीत, जो लोग 
पूंजीगत लाभों को उचित आय नही मानते, उनके मतानुमार ऐसे लाभो को या तो पूर्णतया कर- 
मुक्त कर दिया जाना चाहिए अथवा उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिएं। अब हम 
इस सम्बन्ध में पक्ष तथा विपक्ष वे विभिन्न तर्को पर विचार करेंगे तथा उनका सूल्याकन करेंगे। 


(0) प्ूजीयत लाम-कर के पक्ष में तक (8707९ 70 44900 ० (४छाब! 005 प्र) 


(१) समता एवं न्याय की हृष्टि से आवश्यक (5556008 गण तिह एणए ० शहर 
० एपृणा३ आते 4090४)--पूजीगत लाभ-कर के पक्ष में श्दसे अधिक शक्तिशाली तर्ब॑ यह दिया 
जाता है कि समता एवं न्याय (८पृणा/५) दे दृष्टिकोण से इस कर का लगाया जाना आवश्यक है । 
पूजोगत लाभ चूंकि आय का निर्माण करते हैं और थू'कि ये उन लोगो दे वत्याण (:८ाशि०) से 
वृद्धि करते हैं जो इन्हे प्राप्त करत हैं, अव इन पर कर लगाया हो जाना चाहिए ्‌ यदि पूंजीगत 
लाभो को कर-मुक्त कर दिया गया तो इसका तो यह अर्थ होगा कि कुछ बर-दाता शेष जन-समुदाय 
के व्यय पर उपहार (2700) प्राप्त कर रहे हैं। इसमे जो बुराई है, वह यह कि यह उपहार जनममुदाय 
(८णाशाए7।५9) के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित लोगो के बीच नहीं बाँठा जाता, अपितु बेंवल 
धनी व्यक्तियों को ही प्रदान क्या जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि (क) धनी व्यक्तियों के 
पास प्रतिब्यक्ति अधिक पूंजी होती है, (छ) दूसरे वे उस पू जी को ऐसे विनियोगो (77: ८४ए८ा७) 
में लगा देते हैं जिनका मूल्य बढ़ने वी सम्भावनाएँ प्राय होती हैं। जैसा कि कल्डोर ((000:) ने 
बहा है “पूंजीगत लाभो को आय वे कराधान की परिधि से बाहर रखने वे विचार का समता 
एव न्याय के आधार पर बिल्कुल भी समर्यन करने का अर होगा करदाताओ के एक विशिष्द वर्ग 


3. 


वाली सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप होते है (अर्थात्‌ इस सामान्य वृद्धि के फतस्वरुप सभी सम्पत्तियों 
के मूल्य ऊँचे चढ जाते हैं) ॥ 
पूंजीगत लाभ तथा ब्याज छी दरो के परिवर्तन (बजाए! 0द॥5 भाएं वृग्ांदाध्छ फेक 
(कमण8०5) : 
ब्याज की दरो में होने वाले परिवर्तत के परिणामस्वरूप जो पू'जीगत लाम् भ्राप्त होते है 
उनको भी इसी प्रकार कुछ सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्नों का सामना करना होता है। व्याज की दीघें- 
कालीन दर में कमी होने से प्रचतित बॉण्डो की कीमतों में वृद्धि हो जायेगी । कोई व्यक्ति यदि ऐसे 
वॉप्डो को बेचता है तो उसे पूंजीगत लाभ प्राप्त होगा । परन्तु यदि बहू उस धन को फिर से अन्य 
बॉण्डो मे विनियोग (77५०5&:) कर देता है तो उसे पहले की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त नहीं होगी। 
खन्य शब्दों भे, ऐसा कौई परिवर्नेत तही हुआ है कि जिससे उसके आधथिक कल्याण में वास्तव में 
वृद्धि हो, और यदि इस दशा में उसके पू'जीगत लाभो पर कर लगाया जाता है तो उसकी स्थिति 
पहले की अपेक्षा घराव हो जायेगी । एक उदाहरण द्वारा इसको और अच्छी प्रवार समशा जा 
सकता है । मान लीजिए किसी ब्यक्ति ने ४ प्रतिज्ञत ब्याज वाले १०,००० र० के वॉण्ड खरीद 
रखे है जिस पर उसको ४०० रू० बाधिक की आय होती है। अब मान लीजिए बाजार में ब्याज 
की दीपेंकालीन दर गिरकर २ प्रतिशत रह जाती है | इस रिध्वति से ४प्रतिशत ब्याज वाले बॉण्डो 
का वाजार-मुल्य इनके प्रारम्भिक अजित मूल्य से दुगुना हो जायेगा जौर याद वह व्यक्ति अपने 
बॉण्डों को बेचता है । तो उसे २०,००० २० प्राप्त होगे---इसका अर्थ यह झुआ कि उसे १०,००७ 
रु० का पूलीगत लाभ प्राप्त हुआ । परन्तु यदि वह ब्यक्ति अन्य बॉण्ट खरीदने का निश्चम करता 
है तो उसे ब्याज-प्राप्ति की अपनी पहली स्थिति को बनाये रखने के लिए अपनी सारी की सारी 
घनराशि फिर से विनियोग करती होगी । अब यदि उसके पू जीगत लाभो पर कर लगाया जाता है 
तो वह बचत की पुरानी दर को नहीं कामग रख सकता । इस प्रकार, एक अर्थ मे, यह पूंजीगत 
लाभ काल्पनिक अथवा मिथ्या है और इसे वास्तविक आय नही कहा जा सकता । 
दराके बिपरीत, यदि ब्याज की बाजार दर मे वृद्धि होती है तो चालू बॉण्डो करी कीमते तो 
घट णायेंगी, परन्तु फिर भी उन बॉण्डो के स्वामी जब तक अपना धन उसमे वितियोग किये रखेंगे 
छब्र तक उनको कोई वास्तविक हानि नही होगी । किन्तु पदि पू'जी की हानियों को काय मे 
पटाये जाने की अनुमति है तो उन बॉण्डो का स्वामी उन्हें बेच सकता है, उस हानि को अन्य बाम- 
दनियो मे से घटा सकता है, अपने धन को नये बॉण्डो मे फिर से विनियोग कर सकता है और इस 
प्रकार कर-फटोती का लाभ उठा सकता है । 
अब्र, यदि कोई ब्यक्ति बॉण्डो की कोमतें ऊँची हो जाने पर उन्हे बेच देता है तो यहू द्वो 
सकता है कि वह उस समय तो पहले की जपेक्षा अधिक अच्छी आ्थिक स्थिति भे न रहे जबकि 
वह उस धन को अन्य बॉण्डों मे फिर विनियोग करने वा निश्चय करे, किन्तु यदि वह्‌ उस धन को 
अन्य वस्तुओं पर, मान लोजिए, उपभोग्य बस्तुओ (०००४ए०7०४०॥ 2०045) अथवा टिकाऊ वस्तुओं 
(0077७]० 80005) पर व्यय कर देता है या अनिश्चित जाय वाले यितियोग (॥ए०घायक्षा(8) 
में लगा देता है, तब तो निश्चय ही उसकी आधथिक स्थिति पहले से अच्छी हो जायेगी। इस प्रकार, 
भी औ मे पूजीगत लाभ जहाँ भिध्या कृत्रिम है, वहां अन्य दृष्टिकोण से थे बास्तबिक (४९४१) 
भी है। 
बे लोग जो पूजीगत लाभो पर कर झगाये जाने का विरोध करते है--भौर स्वभावत ही 
उच्चतर आय वाले वर्ग ऐसा करते है---उनका कथन है कि सभी पूंजीगत लाभ अआामक (॥ए४णजञ) 
होते है अर्थात्‌ ऐसे लाभ सामास्य मूल्य-स्तर में होने वाली वृद्धि अथवा ब्याज की दरो में होने वाली 
गिरावट के परिणामस्वरूप उत्तन्न होते है। यदि इस विचारधारा को मान लिया जाए त्तो इसका अर्थ 
तो यह है कि पूंजीगत लाभो पर कर या तो बिल्कुल लगाया ही न जाए अथवा यदि लगाया ही 
जाये तो बहुत ही हल्के रूप में । परन्तु स्पष्ट है कि इरा विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता 
बयीकि पू"जी गत लाभ सभी स्थितियों में वास्तविक (7८४]) होते है। जब किसी परिसम्पत्ति (4७6९) 
का मान मूल्य के रूप मे बढ़ता है तो उसका स्वामी उन श्रमिकों तथा वेतन भोगी व्यक्तियों की 
चुलता में अधिक अच्छी स्थिति में हो जाता है जिनकी आय आमतौर पर कीमतों तथा मूल्यों से 


हद 


निष्कर्ष (0072 प्रशं०य) : 

ऊपर दिये गये समस्त तकों मे, पूंजीगत लाभ कर के पक्ष मे, स्पृष्टत. सबते अधिक शक्ति- 
शाली तके है घमवा एवं न्याय का तह (व्यूणा> शहण्णव्या) | जैसा कि प्रो० प्रैन्‍्ट का कहना 
है, “यह एक शक्तिशाली तर्क है । ओर इसे अस्वीकार करना अथवा इसकी महत्ता को कम करना 
एक मूर्खता ही होगा ॥* 
(7) पूजीगत लाप्त-कर के विपक्ष में तक (#प80067(8 बहा (0७ (9895 प४) : 


वे लोग जो पूंजीगत ताभो को आय के कराधान के क्षेत्र से पूर्णतया बाहर रघने का 
समर्थन करते है अथवा जो उनके विशिष्ट व्यवहार किये जाने की बबालत करते हैं, पह तर्क देते 
हैं कि पू'जीगत लाभ की किसी निर्धारित मात्रा वी करदेय क्षमता (६8६ ए४७णए8 साय, 
उतनी ही मात्रा को अन्य प्रकार की आमदनियो की करदेय क्षमता से कम होती है । इसके 
कारण हैं । 
(१) पूंजोगत लाभ का वाह्तविक न होकर ख्रामक हीना ((3ाएव ह॥आ705 39 ॥0 
७6 उ्थों 90! ॥75079)--यह हो सकता है कि पूजीगत लाभ वास्तविक (०४) ने हो वल्कि 
काल्पनिक अयवा भ्रामक (7]0509) हो । यह बात हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि मूल्य-स्तर की 
साप्तान्य वृद्धि के समय त्तथा साथ ही उस समय भी. जवकि ध्याज थी दरें गिरती हैं, पुजीगत 
परिसम्पत्तियों (८७७000 ४5६८४) के द्रव्यमूल्यों (007९9 ५४०८४) में तो थृद्धि हो सहृती है परन्तु 
यह हो सकता है कि उनके वास्तविक मुल्यो (7८७ ४४५९७) मे वृद्धि न हो । कुछ सीमा तक यह बात 
सत्य है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी उस परिसम्पत्ति (4552) की १०,००० २० 
भें बेचता है जो कि उसने प्रारम्भ मे, ५,००० ० में यरीदी थी, तो कहा जाता है कि उसे 
पूंजीपत लाभ हुआ, परन्तु जब उप्ते पहले जितने मूल्य की ही परिप्तम्पत्ति प्राप्त करने के लिए 
१०,००० र० खर्च करने पढते हैं तो इस स्थिति में पृजीगत लाभ वास्तविक न होकर काह्पतिक 
बने होते हैं। ऐसा ही तब भी होता है जबकि ब्याज की दर गिर जाती है भोर निश्चित ब्याज 
बाले बॉण्डी के बाजार मूल्य बढ जाते हैं किन्तु इसके विपरीत, यह भी दो सकता है कि प्राप्त 
किये हुये पूजीगत लाभों को उपयोगो भे लगा दिया जाथ और इस प्रकार वह व्यक्ति पहले की 
अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में ही सकता है इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि प्लाभक किस्म 
(705०7 ५४८)कै पूंजीगत लाभ (सले ही वे मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण हुए हो) कशधान 
के लिए उपयुक्त आधार हैं, क्योकि 
(क) मुद्रा-स्फीति की अवधि में सम्पत्ति धारण करने वाले व्यक्ति सामान्यत उन व्यक्तियों 
के मुकाबले अधिक अच्छी स्थिति मे होते हैं जिनके पास निश्चित आये वाले ऋण- 
पत्र (६८८७७॥८७) होते हैं, 
(ख) सामान्य रूप मे, उन व्यक्तियों को, जो कि ऐसे उपयोगो (॥7५८थ70९7/) में अपना 
घन लगाते हैं जिनके मूल्य वढ जाते हैं, हम उस शेणी मे रख सकते हैं शिन्‍्हे स्फीति 
(।एॉ4007) क्षे द्वारा न्यूबदम हानि पहुँचती है,और 
(ग]) “श्फोति से सम्बन्धित बुटाइयाँ इतनी वडी हैं कि उनके कारण उत्पन्न होने दाले 
पूंजीगत लाभो का कराघान असमानताओं (एा८ध30॥08७) में कोई गम्भीर धृद्धि 
नहीं कर सकता और उनको आशिक रुप से प्रभावित कर सकता है । 
फिर भी, कुछ लोगो ने यह सुझाव दिया है कि पूजीगत लाभो को मूल्य स्तर के परि- 
बतेनों के सूचनाक (76०६ एएग्रा/ध्य) द्वारा समायोजित (280]0ञ५) कमरा जा सकता है और ऐसा 
करके उन पृजीगत लाभो को छोडा जा सकता है जो काल्यतिक अथवा पझ्रामक ((०४०४५) हो ! 


इसी प्रसय में यहाँ कैल्डोर (/98607) की निम्नलिखित रुचिकर टिप्पणी का उत्लेख 
बड़ा सामयिक होगा : “केवल पूंजीगत लाभ ही नही, अपितु किसी भी किस्म की बचत भिन्न-भिन्न 
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के साथ अन्य करदाताओ के मुकाबले सविशेषाधिकार व्यवहार ([छगंशं०४8०९१ एल्शाआ०ा/) 
करना ॥/5 


(२) किराया मृह्यों में दृद्धि का आकर्षण (क॥ावध्ध॑ंणा रण वाशट४52 व कला! 
५ब्ए0४४)--पू जीगत लाभ-कर के समर्थन मे दूसरा महत्वपूर्ण तके यह दिया जाता है कि शहरी 
स्थानों (एरएणा धॉ८५) के किराया मृत्यो (72004] ५७]०८७) मे जतसख्या तया पूँजी की वृद्धि के 
साथ ही तेजी मे बदमे की प्रवृत्ति पाई जाती है| चूंकि शहरी स्थलो अथवा स्थानों का सम्भरण 
(४7779) भपेक्षाकृत निश्चित होता है अत. भूस्वामियों को पूँजीगत लाभ प्राप्त होते है। इस आय 
पर कर लगाना उचित ही है । साथ ही इसके समर्थन मे एक अतिरिक्त तर्क बह भी दिया जाता 
है कि किराया मूत्यों मे व्रृद्धि के लिए भूस्वामी (!809 ०७॥९४5) उत्तरदायी नहीं होते। इसके 
अतिरिक्त, एक बात यह द्वै कि शहरी स्वलो के पू जीगत मूल्यों के लाभो पर कर सगाने से किसी भी 
विशेष क्षेत्र में ऐसे स्थलो के सम्भरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा । 

(३) प्रतिचक्रीप गुण (200ण6 ८४०८४ 9709थ7८5)--पूँजीगमत लाभो के कराधान 
के पक्ष में तीसरे तर्क के रूप में इसके प्रतिचक्रीय गुणों (०00॥८८ ८एटाटका प्र०ए८:४९५) का 
उल्लेख किया जाता है। तेजी के काल भे, चू कि पू'जोगत मृत्यो मे वृद्धि होती रहती है अत. प्‌ जी- 
गत लाभो के कराधान ((७५७॥००) से सरकार का भी अपेक्षाकृत अधिक भाय प्राप्त होती है। 
उस सीमा तक, यह कराधान देश में प्रचलित तेजी की दशाओ (७००४ ००70॥0005$) की कम 
करने में राहायता करता है । इसके साथ ही, ब्याज को चालू दर मे बृद्धि हो जाती है, परिणाम- 
स्वरूप निश्चित ब्याज देने वाले बॉण्डो तथा अन्य ऋण-पनो (5०००॥॥॥८५७) के बाजार मूल्य मे भी 
गिराबट आ जाती है। इस प्रकार, प्‌जीगत हानियो में वृद्धि होती है और वे गलत दिशा में मुड़ 
जाती हैं। इग स्थिति से भी तेजी की दशाओं (0009 ०००५॥४०४०५) को कम करने में सहायता 
मिलती है। प्रो० प्रेस्‍्ट (शरण ८६६) का तो यह मत है कि आाय के कराधन में पूंजीगत लाभो 
को सम्मिलित करने से स्फीति-विरोधी (270-79007थ१९) अनुकूल प्रभाव पडते है। उनके अपने 
ही शब्दों में : “पू'जीगत लाभो तथा उनके साथ हो अन्य आमसदनियों पर लगाये जाने वाले आय- 
कर में सभवत्त;, यद्याव निश्चित रूप से तही, अधिक अच्छे प्रतिचक्तीय गुण पाये जाते है, वमुकाबले 
उस आधय-कर के जो ऐसी आमदनियों पर लगाया जाता है कि जो सरकार को आप तो उतनी ही 
प्रदान करती है किन्तु उनमें प्रृजीगत लाभो को राम्मिलित नहीं किया जाता । इसके अतिरिक्त, 
गदि हम आाय-कर के इन दोतो विभिन्न रूपो के सापेक्षिक गुणों (720॥0८ गरा८:5) पर एक दीर्षा- 
वधि दृष्टिकोण से अपना ध्यान केन्द्रित करें तो पायेंगे कि यदि पूंजीगत लाभो को कर के आधार 
में सम्मिलित किया जाता है तो दीघकालीन स्फीति सम्बन्धी प्रदृत्तियों (008 ऐशा०त ॥ग्रीक्षाणा- 
श३ (शातशाश४५) पर उसके ्षधिक अच्छे प्रभाव पड़े गे ।/* 

२ (४) कर परिहार का क्षण (०87 ०६ ६४४ 3५0080०2)--अन्त में आय के कराधान 
के क्षेत्र से पृजीगत लाभो को वाहर रखना ही काफी सीमा तक कर-परिहार (४88 3५४०7097०6) 
के लिए उत्तरदायी रहा है । होता यह है कि कम्पनियों की कणाइफो (द्थणण2७) को फिर से 
व्यवसाय में लगा दिया जाता है और बाद में पूंजीगत लाभो के रूप में उतका वितरण कर दिया 
जाता है। परन्तु आएचर्प तो इस वात पर है कि कभी-कभी पूजीगत लाभो के कराधान का इस 
आधार पर विरोध किया जाता है कि यह कर-परिहार को घटाने वी बजाए उसमे वृद्धि करता है । 
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हो सकता क्योकि ऐसे पृ जीगत लाभ जनसंघ्या की लगातार वृद्धि तथा बौद्योगीकरण के दवाव के 
अन्तर्गत जमाबन्दी मूल्यों मे होने वाली निरन्तर वृद्धि के ही प्रठीक होते हैं। 


(४) प्म्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रभाव (0०6 ० शाह प्रा्माईदधि ० 70फथ५)-- 
पूजीगत लाभकर, विशेष रूप से तव जबकि इसे आरोही (शण्ट्राऋआ४८) बना दिया जाता है, 
सम्पत्ति के हस्ताल्तरण (७७४४६) को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार शेयरों तथा बॉण्डो 
की खरीद की दिशा मे द्रब्य-पूंजी (7707८ए ८्वज्ञा४)) के प्रवाह की गति घीमी कर सकता है। 
इस तक का आशय यही है कि पूंजीगत लाभ कर या तो लगाया ही न जाए, और यदि लगाया 
जाए तो कर की दरें तुलनात्मक दृष्टि से नीची हो | 


(५) विनियोजनों का बेंघकर अयवा जमकर रह जाना [[एएटशाथाड छा 
पग०८2४)--यह दावा किया जाता है कि पूंजीगत लाभो पर यदि नियमित समयान्तरों [768ए४7 
70(९:४३॥४) के पश्चात्‌ उस समय कर लगाया गया जबकि पूजीपतत लाभ उपलब्ध हो तो इससे 
विनियोग (77/८४/0८75) अपने स्थान पर बधकर (8०८2८) रह जायेंगे क्योकि उस स्थिति में 
लोग अपनी पूंजीगत परिसम्पत्तियों को बेचने भे इसलिए हिचकिचायेगे कि यदि उन्होंने ऐसा किया 
तो उत पर कर लग जायेया। सयुक्त राज्य अमेरिका में तो इस सम्बन्ध मे एक विशेष काबून में 
ऐसी व्यवस्था है कि पू'जीगत लाभ उत्पन्न तो हो जायें किन्तु यदि वे उपलब्ध मृत्यु तक भी न हो 
तो उन पर कभी कर नहीं लगता | इस व्यवस्था ने लोगो को, विशेषकर बूढ़े लोगों को, चालू 
विनियोगो को ही बनाये रखने के सम्बन्ध में बढा तीद़ एवं अनावश्यक प्रोत्साहन दिया है। इसे 
सामान्यत. "तालावन्द समस्या” को सज्ञा दी जाती है । 


(६) अशों के क्रप को ह॒तोत्साहित करना ([3:00782९8 फथ०॥8७४ ० 89भ68)--- 
पूजोगत लाभों पर लगाये गये ऊँचे कर सामान्य अशो (०००७०४ #७४८५) को खरीद रो 
हृतोत्सादित करते हैं ओर इस प्रकार सामान्य अश पू'जी (०१०४० ८2) के प्रभाव को अवर्द्ध 
करते हैं । इस सम्बन्ध से ऊपर पहले ही प्रकाश डाला जा धुका है । 


पूजीगत लाभो पर कर लगाये जाने के विरुद्ध जो तोन अन्तिम तर्क दिये गये हैवे 
अत्यन्त शकास्पद हैं) उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि विनियोग के अपने स्थान पर 
ही व धकर रह जाने को समस्या अथवा "तालाइन्दी की समस्या” इसलिए उत्पन्न नहीं होती 
क्योंकि पू'जीगत लाभों पर कर लगाये जाते हैं जबकि वे बयूल होते हैं । यदि इन लामो पर उत्पन्न 
होने के आधार पर कर लगाये जायें तो पू'जीगत परिसम्पत्ति के विकय तथा हस्तान्तरण पर उससे 
कोई रोक नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त, एक बात यह है कि ये तर्क स्वयं पूजीगत लाभ कर के 
विरुद्ध नही हैं, अपितु ये तो इस कर की अपेक्षाकृत नीची दरों की वकातत करते हैं। 


(७) कर परिहार फो प्रोत्साहन ($धफए/भं8 ]७५ ७५०००७४८८)--प्‌'जीगठ लाभ के 
कराधान का विरोध इस विचित्र आधार पर दिया जाता है कि इसको लागू करने से दर-परिहार 
(॥000 29४०४७४८९) कम नही होगा अपितु उसको और प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार का तर्क 
आरत फो कराधान जोक सर्मिति (3१8580०७ टेए५णा५ (:०४४७५४७८६) हए [त किया गया 
है। इस समिति के अनुसार, “यदि अब पूजीगत लाभो को लागू क्या गया' “तो इससे कर- 
परिहार का खतरा उत्पन्न होगा क्योकि इस स्थिति में लोग उत आमदनियों को भी पू'जीफ्रत लाभो 
के रूप में हटा देने के प्रयत्नी के लिये प्रेरित होगे जो कि अन्य स्थिति में ऋर-योग्य बाय ((354078 
27०0776) का ही एक भाग समझो जाती ४४ जैसा कि कैल्डोर ने कहा है कि “उपयुक्त विचार भें 
इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गई है कि पूजीगत लाभो को पूर्णतया कर-मुक्त कर देने 5 तो निश्चय 
ही कर-परिहार को अपेक्षाकृत अधिक तीत्र प्रोत्साहन मिलेगा बमुकाबल उसके कि भेद मुलक 
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मात्रा में “प्रामक” हो सकती है और लगभग एक से कारणों से; अतः यह तक इस सम्बन्ध में 
तो कुछ वंधता या मान्यता (र०ा३) रखता है कि कराधान के आधार के के में (उपभोग 
अथवा शुद्ध सामथ्य॑ की अपेक्षा) आय का चुवाव न किया 22605 इस सम्बन्ध में नहीं कि आय 
की परिभाषा के क्षेत्र मे पूजीगत लाभो को ही सम्मिलित न किया जाये ।/ बन्य शब्दों में, पू जी- 
गत लाभो को इस आधार पर अलग कर देना उचित नही है कि ये भ्रामक अथवा काल्पनिक हैं। 


(२) पूजीगत लाभों फो उपयुक्त आय नहीं माना जाता (एथर्रथवां हआंग्र8 छए6 70६ 
€0आप्जतश्त 88 ॥00॥6 70/९0)--प्ूजीगत लाभो को कोई उपयुक्त आय नही समझा जाता है। 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि पूंजीगत लाभ नियमित रूप से होने वाली आवर्ती आय 
(८७० 77:077०) नहीं है बल्कि यह एक आकल्मिक (९४४७७।) अथवा अत्तग-असग से होने 
बाली (४०४८१) आय है। अनेक देश जहां आकस्मिक आय को आय के कराधान केक्षत्र से 
बाहर रखते है, बहां कुछ देश ऐसे भी है जो ऐसी आय के साथ एक विशिष्ट और सामान्यतया 
अनुकूल ([4४०ण३/८) रीति से व्यवहार करता पसन्द करते है । इस बात से तो इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि एक निश्चित अवधि के अन्तगंत अनावर्ती (7ठ्ानएचाढा। ता एठ0एवां 
80॥$) उतनी करदान सामथ्य (४४४७० ८०७३४८५४) को जन्म नहीं देते जिदनी कि उतनी ही 
मात्रा की आवर्ती आमदनियाँ (7९००८०८7८०77८5) देती है। परन्तु यह सुझाव देना उचित नही 
है कि पूंजीगत लाभ बनेक प्रकार के अन्य ऐसी सभी लाभो से अधिक अनियमित (प्राण ग्राह- 
80थ) है जिन पर कि कर लगाये जाते है । वास्तविकता तो यह है कि अधिकतर लाभ 
झनिश्चित तथा अनियमित ही होते है, कोई व्यवसाय जितना अधिक जोखिमपूर्ण होता है उससे 
प्राप्त होने वाले लाभ भी उतने ऊधिक अनिश्चित तथा अनियमित होते हैं। यदि इत लाभो पर 
कर लगाये जाते है तो फिर पूजीगत लाभो पर भी कर क्यों नही लगाये जाने चाहिये ? यहाँ यह 
सुझाव देना भी मलत है कि सभी अनावर्ती अथवा आकस्मिक लाभ पूंजीगत लाभ हैं, बयोकि यदि 
ऐसा माना गया तो इस रीति से अधिकाश व्यावसायिक आमदतियाँ कराधान से बचाई जा सकती 
हैं। प्रो० कैल्डोर का यह अर्य तिष्कर्प ठीक हो है कि “जब तक और जिस सीमा तक कराधान बाप 
प्र भाषारित हूँ, भाय की एकमाज निष्पक्ष विचारधारा बही है जो वसूल किए. गये राधी लाभों 
(8975) से समान व्यवहार करती हैं ।/” हे 

(३) जोछिम युक्त उद्यमो में दिनियोगों पर प्रतिकूल प्रभाव ([/९807९॥(5 [॥ 78ए 
शशि 75९४ क्षा८ 02९5९ बवींटट०त)--पूँजीगत लाभो के कराघान का इस्त आधार पर 
विरोध किया जाता है कि जोखिम वाले उद्यमो में पूंजी के विनियोग करने को इच्छा पर इसका 
प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जोर इस प्रकार राष्ट्रीय जाय की उत्पत्ति पर भी इसका प्रतिकुल प्रभाव 
पड़ेगा । यह्‌ दो सकता है कि व्यवक्षायी (0०श॥८४४ए९॥) ऐसे नये उद्यमो को आरम्भ करने के 
इच्छुक न हो जिनसे कि उन्हे पुरस्कारों (72774) की प्राप्ति अशत, तो वेतनों के रूप भे और 
अशतः पुजी को गूल्य-दृद्धि के रूप से होने को सम्हाइत्फ हो, तथा पूंजीणठ रात सवार हर करे 
के रूप मे हस्तगत कर लिये जाते हो । इस तक॑ मे कुछ वजन अवश्य है, बशर्त कि यह सिद्ध किया 
जा सके “कुछ किस्म के जोखिम वाले उच्यमी के पुरस्कार पूजी की मूल्य-ृद्धि (०७७॥७॥ ॥ए७/९०- 
शां0) के रुप में हो प्राप्त होते हैं उस रूप मे नहीं जिसे साधारण अर्थ मे आय कहा जाता है ए” 
इस प्रकार स्पष्ट है कि पूंजीगत लाभ-कर जोखिम वाले उद्यमो में पूंजी के विनियोग की इच्छा 
को तथा साधनों (7८5०५:०४७) के सभरण (४००४/५) एवं उप्त बैटवारे को प्रभावित कर सकते 
हैं। किन्तु इसके बावजूद, यह तक शहरी स्थलो से सम्बन्धित पूजीगत लाभो के मामले मे लागू नहीं 


है; 
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(ग) यह पू'जी बाजार मे प्रतिभूतियों ($८०७ै४८७) के स्वतन्त्र आवागमन को रोक सकता 
है। इससे अथथंव्यवस्था को ग्रम्भीर परिणामों का सामना करना होगा क्योकि औद्यो- 
गिक विकास की यह एक अनिवाय शर्त होती है कि पूंजीदाजार मे पूंजी का स्वतस्त्र 
रूप से आवागमन होता रहे । 

इन तककों मे से कुछ भे वजन हो सबता है परन्तु ये एक अल्पविवसित देश में आय के 

करशधान से पूजीगत लाभ कर को पृथक्‌ रखने को न्‍्यायोचित सिद्ध नहीं करते। यह बहा गया 
है कि इस कर से आय कम होगी । परल्तु ऐसा केवल प्रारम्भ के वर्षों में ही होगा । इसके दो 
कारण है प्रयम, तो यह है कि प्रशासनिक मशीनरी को इस विषय में अनुभव प्राप्त करना होगा 
कि समुचित रूप से कर-निर्धा रण क्रिस प्रकार किया जाए और इससे सम्बन्धित सभी मामलों से 
कैसे निपटा जाएं ? दूसरे, यह हो सकता है कि प्रारम्भ मे विकास की गति धीमी होने के कारण 
कर-निर्धारितियो (385८६5८९$) की संख्या अधिक न हो । परन्तु राजस्व के सम्बन्ध में ऐसी अल्प- 
कालीन स्थितियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होती, दीघंकाल मे अधिकाधिक औद्योगीकरण के साथ ही 
पू'जीगत लाभो के स्लोतो (५०७:८८५) मे वृद्धि हो जाती है--अर्थात्‌ शेयर बाजार के सद्‌दे (४00८ 
९:०04786 50९८०॥४४०7) से तथा शहरी सम्पत्तियो वे किरामा मूल्यों (7६४/8॥ ४७]9९5) में बूद्धि 
होने से अधिक पू'जीयत लाभ होने लगते हैं । 

इसके अतिरिक्त विनियोग (धए८४प८४) पर कर का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडने की 

बात कही गई है, वह अतिष्योक्तिपूर्ण है। प्रःरम्भिक चरणी मे, चूंकि विनियोग बहुत थोड़ा होगा, 
अत. विनियोग पर मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव भी या तो बहुत कम होगा अथवा बिल्कुल नहीं होगा। 
यही बात पू'जीवाजार मे ऋण-पत्रो के स्वतस्त्र आवागमन के सम्बन्ध में कही जा सकती है जिसे 
कि औद्योगिक विकास की एक अनिवार्य पूव शर्त माना जाता है। एके अल्पविकसित देश मे, 
जो गनतिवार्य शर्ते एवं दशाएं आवश्यक होती हैं, थे हैं---सामाजिक एवं बँधी पूजी (४06० शा 
0५९7॥९80 ८४॥9]), तकनीवी जानकारी एवं मशीनरी वी व्यवस्था तथा स्थानीय बाजार का 
विस्तार और ये शर्ते आधिक क्रियाओ मे सरकार द्वारा भाग लेने से पूरी हो सकती हैं। 
बस्तुत पूंजीगत लाभो के कराधान के पक्ष का प्रबल समर्थन राजस्व (7८४०ए७०) 
सम्बन्धी बातो के' आधार पर नही, अपितु समता एवं न्याय (८५०(४) सम्बस्धी बातो के आधार 
पर किया जा सकता है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था (९४८४00१ ०००॥००५) मे, तीब्रगंति से 
ओऔद्योगीकरण करने का प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि पूजीगत मूल्यों मे क्षृद्धि होने लगती है। 
शहरी स्थलों (७:७४॥ $॥८५) की माँग बढ जाती है ओर उनके किराया मूल्य (7600 ५०७४) 
ऊँचे हो जाते हैं। आधिक हलचल तीब्र हो जाती है और शेयरी के मूल्य इसलिए ऊँचे हो जाते हैं 
क्योकि उनमे लाभ-प्राप्ति को अच्छी गुजाइश होती है। इस सबका अधिकाश श्रेय आधिक क्वियाओं 
में सरवार के भाग लेने को दिया जा सकता है | इसके अतिरिक्त, इस प्रकार प्राप्त होने वाला 
अधिकाश घन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथो मे केल्द्रित हो जाता है जो कि विकास के नये 
अवसरों में उसका उपयोग कर सकते हैं॥ अत समता एवं न्याय (€पृ्णाओ था ॥०४7०७) के 
दृष्टिकोण से तथा इस तक के कारण कि आथिक विकास के प्रतिफल का समुचित एवं समन्यायपूर्ण 
वितरण होना चाहिए, यह आावश्यक है कि इत नये धनिक वर्णों पर अधिक सात्रा में कर लगाये 
जाएँ, और पूंजीगत लाभ इस उद्देश्य को पूर्ति का एक अच्छा स्रोत बन सकते हैं। 
राजस्व के विचार से भी, पूंजीगत ताभो का कराधान अल्पविकसित देशों के लिए एक 
अच्छा स्रोत बन सकता है। प्रो० केल्डोर का यह मत है कि एक विकासशील देश में चूंकि कीमती 
तथा लाभो भें निरन्तर वृद्धि की एवं सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है अत्तः पूजीगत लाभ कर ते 
राजस्व प्राप्ति की सम्भाववाएँ काफी अधिक हो जाती हैं । कंह्डोर ने भारत में ऐसे कर से २५ से 
४० करोड ₹० तब की वापिक आय का अनुमान लगाया था 7? 
एक विकासशील देश मे पूं जीगत लाभ कर को लागु करने में बडी बाघा इसके अशासतर 
थी ही है। परन्तु प्रशासन-व्यवस्था को सरल एवं व्यापक बनाया जा सकता है और तीन उपायों 
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च्यवहार (वगीटालाएँश प्रथ्यधणथ्ार) किया जाए गौर उसके कारण उत्तरदापित्द मे कमी हो 
जाए ।/* 
हे (४) प्रशाप्तनिक समस्या (70060  #वगगरांक्षा000)-- पृ जी पत लाभो के करा- 
धान की सबसे बड़ी समस्या प्रशासन सम्बस्धी है । प्रशारानिक कठिनाई के कारण ही अमेक देश इस 
कर को न लगाने को बाध्य हुए हैं, य्षपि तच्य यह है कि लगभग सभी देशो मेकिसी न क्िप्ती प्रकार 
का पूजीगत लाभ कर विद्यमान रहा है। इस सम्बन्ध मे कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयाँ विचारणीय 
अवश्य हैं, विशेष रूप से एक तो ऋण-पत्रों (६८८७४७८७) के सम्बन्ध प्रे जिनका कि स्टॉक 
बाजारी (४0०८ प्ाश:९५) में कोई उत्लेष नहीं किया जाता, और दूसरी ऐसी अन्य परिसम्पत्तियो 
(88528) के सम्बन्ध में जिनका कि एकदम वतलाया जा सकने वाला बाजार मूल्य नहीं होता । 
अन्य कठिनाई है, करदाताओं से जासकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध से, तथा उनकी जाँच पढताल 
एव निरीक्षण के लिए उपयुक्त तरीके खोज निकालने के सम्बन्ध मे, जादि-आदि। 
निष्कपे (2०0०ए५००) : 
निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि पूजीगत लाम-कर के पक्ष भे सबसे प्रवल तक 
समता एवं न्याय (८पृर्ण(/) का है और सवस्ते निर्बल तर्क है, प्रशासन (8007श9007) का । 
उपसंहार के रूप मे यहाँ प्रो० कं ल्डोर के तिम्न उद्धरण का उल्लेख करना उचित होगा ' "पूजीगत 
लाभो को आय के कराधान की परिधि से बाहर रखते के विचार का न तो समता एवं न्याथ के 
आधार पर समर्थन किया जा सकता है (क्योकि ऐसा करने का अर्थ होगा करदाताओ के एक विशेष 
वर्ण के साथ जम्य फरदाताओ के भुकावजे राविशेषाधिकार व्यवहार करना) और न॑ प्रशासनिक 
कार्य-कुशलता (3070गराजाक्षा५८ धरीएथा८9) के आधार पर (क्योंकि इससे करदाताओं को इस 
बात का अवसर मिलता है कि वे अपनी आय को कर- सतत लाभ (६७ ०€एफ़ा 8४75) बताकर 
सरबारी अधिकारियों की दृष्टि से बचायें ओर लाभो को छिपायें)। इरशका रमर्धन गेबल आर्थिक 
इप्ट सिद्धि (०००7०गांए €४7८07८7८५) के आधार पर किया जा सकता है जिसमे कि यह आय के 
कराधान के उन कुप्रभावों को कम करता है जो बचतो (&वणा॥8७ पर तथा जोखिम उठाने पर, 
भर्थात्‌ घन के सचय (४००घााणॉ४७००) तथा उद्यम (८०(४०७5०) पर पढे हैं (! 
अल्पविकसित देश में पुजीगत लाभ कर 
((़ानओं 5॥ना$ प्र॥्च८ 9७४ शत ऐडवेश0०शे०:थ्ते (तराणाड़) 
यदि सयुक्त राज्य अमेरिका जैंसे देश मे जहां कि पू'जीगत लाभो के लिए प्रायप्तिकता 
कर (फ़ा८टिशा0॥] (90) लगा हुआ है और जहाँ ब्रिटेन जैसा देश एक विधिष्ट पूजोगत लाभ कर 
की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के बारे मे विचार कर रहा है, वहाँ प्रश्ण यह है कि एव 
भल्पविकसित देश मे ऐसे कर का क्या योगदाव (०८) होना चाहिए ? एक दृष्टिकोण से तो यह 
कर लगाया ही तहीं जाता चाहिए। इसको लागू करने की प्रशासनिक कठिनाई के अतिरिक्त यह 
कर इसलिए भी उपयुक्त (६७४४४७।९) सिद्ध नहीं होगा क्थोकि :--- 
(क) कर से प्राप्त आय तुलनात्मक दृष्टि से कम द्वोगी, 
(ख) गैर-सरकारी विनियोग (7४३४ 77४2८5072॥4) पर कर का मतोवेज्ञानिक प्रभाव 
अच्छा नहीं होगा और इसका टाध्ट्रीय आप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, 
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आय की प्राप्ति तथा व्यय से सम्बन्ध सिद्धान्तो का अध्ययन है ।/* 20083 (भा5, 
ए [६ प्राण) के अनुसार, “लोकवित्त का मुख्य विषय ऐसी विधियों का अध्ययन एवं वरीक्षण करना 
है जिसके ढ्व॒रा शासन सत्ताएँ आवश्यकताओ की सामूहिक सन्तुष्दि की व्यवस्था करती हैं तथा 
इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कोपो को प्राप्त करती हैं ।”* मैसम मेहता एवं अग्रवाल 
(भव्याव बात 8809श) के [शब्दों मे, “लोकवित्त मे राज्य के मौद्रिक एव साख साधनों के 
अध्ययन को सम्मिलित किया जातो है ।”* जद यार, “लोकवित्त उन साधनों की व्यवस्था, 
सुरक्षा एव वितरण को अध्ययन करता है जि निक अथवा राजकीय कार्यों को चलाने के 
लिए आवश्यकता पडती है /” लोकवित्त के एक उच्चकोटि के विद्वान, हैराल्ड प्रोब्स ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की है. “लोकवित्त जॉच अथवा खोज का वह क्षेत्र है जो (संघीय, राज्यीय 
एवं स्थानीय) सरकारों की आय तथा उनके व्यय से सम्बन्ध रखता है। वर्तमान समय में लोकवित्त 
के अन्तगंत्‌ चार तत्व सम्मिलित किये जाते हैं, वे ये हैं (7) सरकारी आय, (४) सरकारी व्यय, 
(7) सरकारी ऋण तथा (१५) सम्पूर्ण रूप मे राजकोपीय व्यवस्था (॥$०3॥ 895 ९॥) की कुछ 
समस्याएँ, जैसे -- राजकोपीय प्रशासन तथा राजकोर्पीय नीति । ५ 


_/लोकवित्त का क्षेत्र 
(5९0५७ ०6 970॥6 एशाल्ले 


लोकवित्त की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर हमे इसवे क्षेत्र का बोध होता है । 
सरकार और उसवी उम्ब्धिर सस्थाएँ जनवल्याण के लिए किस प्रकार घन एकत्रित करती हैं 
और किस प्रकार उसका व्यय करती हैं--यही लोकवित्त की विपय सामग्री अथवा द्वोत्र है। डॉ० 
डाहटन (0 03॥0॥) ने लोकवित्त के क्षेत्र के सम्बन्ध में जो सीमा निर्धारित दी है, बह हमे 
माननीय है | उनवे अनुसार, अल का ताक मसल मय मम ।! 
इसका कर्म यह हुआ कि जहाँ सरकार को राज्य वा शासन सुचारु ₹प मे चलाने वे लिए एक और 
तो राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तो का पालन करना पडता है, वहाँ दूसरी ओर जन वल्याण की 
अधिकतम वृद्धि के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का सहारा लेना पडता है, क्योंकि वोकवित्त अपपे- 
शास्त्र का ही एक भाग है। लोसवित्त की विषय-सामग्री भे, जिसका निरन्तर विकास होता चला 
भआ रहा हैं, | निम्नलिखित पाँच विभागों को सम्मिलित क्या जा सकता है -- 


(१) सरकारी अथवा सार्वजनिक आय (?०७७॥९ वाैण७० ० ॥२८४शए०८)--इस विभाग 
में सरकारी आय प्राप्ति के विभिन्न उपायों तथा कराधान ((3४०00०॥) के सिद्धात्तो को सम्मिलित 
किया जाता है। सरवारी आय प्राप्त करके ही सरवार अथने कार्यों को कुशलतापूर्वक सचालित 
कर पाती है । 
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श्ण्दे 


के द्वारा प्रशासनिक कार्य-कुशलता मे वृद्धि की जा सकती है। ये तीन उपाय है: (क) एक सरल 
च व्यापक (झंग्राए॥६ 896 ७0णछाट८॥४४८) विवरण-पत्र, (ख) कराधान को स्वतः निरीक्षण की 
व्यवस्था (९०६ ०४९०धाड 5५७८०) और (ग) रिपोर्ट देने की स्ववचालित पद्धति । ऐसा वैयक्तिक 
कराधान की एक ऐसी घ्यापक रूपरेखा बताकर फिया जा सकता है जिसमे कि आय-कर, पू'झीगत 
लाभ कर, वापिक धतकर, बैयक्तिक व्यय-कर और एक सामान्य उपहार कर सम्मिल्षित हो । 


पूज़ीगत लाभों के कराधान से सम्बन्धित प्रशासनिक समस्याएँ 
(407075798॥₹० [00कशा5 ण॑ (जाग 695 ग्रमश्याणा) 


पूजीधत लाभ कर को लागू करने में कुछ महत्त्वपूर्ण भ्रशासनिक समस्याएँ सामने आती है। 
मुख्य कछिताई सप्तय के बारे मे उत्पन्न होती है कि यह कर कब और किस समय लगाया जाये ? 

(क) उत्पन्न होने के ाधार का उपयोग  (7]6 ४5० ० /०८टाप० ७६55)--यदि ब्यक्ति 

की व्याख्या उपभोग--शुद्ध आय मे वृद्धि के रूप में की जाती है, तो पृ जीगत लाभो पर उसी समय 
कर लग जाना चाहिए मैसे ही बह उत्पन्न अथवा उद्भूत (3००४०) होता हो । पू जीगत लाभ वंसे- 
बसे लगातार उत्पन्त हो सकते है जैसे-जैसे और जब-जब सम्पत्तियों के मूल्यों मे वृद्धि हो जाए अथवा 
कम से कम प्रतिवर्ष उत्पन्न हो सकते है । पूंजीगत लाभ जैसे ही उत्पन्न हो वैसे ही उतर पर कर 
लगाने का साभ यह है कि इससे प्‌जोगत लाभों तथा अन्य आमदनियो के बीच पूर्ण समान व्यवहार 
करने भे सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, यदि पूजीगत लाभो पर प्रतिवर्ष कर लगाया जाता 
है तो इससे पू"जीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री के स्थगन ([00भ0णाशाशा() द्वारा होने वाले कर- 
परिहार ((97-9५०४0970०) को रोका जा सकेगा और इस प्रकार विनिमोग का एक ही जगह 
स्थिरीकरण (८८279) कप होगा | लेकिन इस स्थिति में अनियमित आमंदनियों का औसत्त 
निकालने की कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करनी होगी । 

किन्तु कराधान के उत्पन्न अथवा उद्भूत आधार (4००एव 0355) मे एक बडी गम्भीर 
प्रशासतिक कठिनाई सामने आती है। यह लगभग असम्भब है कि प्रत्येक करदाता की परिसम्पत्तियो 
(355048) का प्रतिवर्ष दीन्मान किया जाए । भारत ज॑से देश मे तो यह समस्या और भी विशाल 
रूप में विद्मान है जहाँ कि जनसस्या का आकार तथां सम्पत्ति का विस्तार विशेष रूप से 
विचारणीय है ॥ यही कारण है कि पू'जीगत लाभो पर केवल तभी कर लगाया जाता है जबकि वे 
बसूल किये जाते है । 

(ण) घसूल करने के आघार का उपयोग (]86 ८४८ ० ॥२८४॥७४०7 ७३४$)--जहाँ कही 
भी पूंजीगत लाभ कर प्रचलित है वहाँ वसूली आधार (६£७॥5800॥ ७७४४७) का ही उपयोग किया 
जाता है । इस पद्धति के अन्तर्गत, प्‌ जीगत लाभों पर कर उरा समय नहीं लगाया जाता जबकि 
बे उत्पन्न होते है, चल्कि उत्त समय लगाया जाता है जब और जैसे ही वे व्यक्तियों द्वारा बसुल 
किये जाते हैं--अर्थात्‌ जब प्रेजीगत परिसम्पत्तियाँ (०४७४४) 3552/$) बेची जाती हैं। इससे कर 
का सग्रह अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। परन्तु वसूली आघार की व्यवस्था में निम्न तीन मुख्य 
कठिनाइयाँ रागने आतो है :-- 

(अ) हस्त व्यवस्था के अन्तर्गत पूं जीगत लाभ उससे भी अधिक अनियमित (०8037 एवश्ल३) 
हो जाते हैं जितने कि वे अन्य किसी स्थिति में होते ॥ चूंकि प्जीगत लाभ अनेक 
स्थितियों भे कई वर्षों को अवधि में उत्पन्न होते है किन्तु वे वसूल केवल एक साल में 
ही किये जाते हैं, अत. यदि आरोही दरो ([॥08765कए६ ॥9/९5) से कर को लायू 
किया जाए तो उसका परिणाम अति-कराधान (०९क-॥:48०7) के रूप में सामने 
आता है । परन्तु यह कठिनाई पूजीगत लाभो के ओसत निकालने को किसी रीति 
द्वारा, कुछ सीमा तक दूर कर ली जाती है। 

(आ) वसूली (7९७॥६०४४०४) के समय भें करदाताओं की वित्तीय सुविधा के अनुसार हैर- 
फेर को जा सकती है । 

(६) इस कर को विद्यमानता सामान्यत. सम्पत्ति को बिक्री मे बाधा उत्पन्न करतों है-- 
सेसी सम्पत्ति को बिक्री मे जिया पर कि लाभ (_०) हो सकता है और इस प्रकार 


विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति के स्वतन्त्र वाजार मे होते वाले समायोजनों (800७० 
776॥08) मे हस्तक्षेप करती है। 


कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव (8006 7एणांका। इणह8०॥ाणा5) ६ 


समुचित पग उठाकर उपयुक्त कठिनाइयो पर विजय पायी जा सकती है! उदाहरण के 
लिए, करदाताओ को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि वे कुछ वर्षों को उदाहरणत. ५ 
अथवा १० वर्षों तक की अवधि के पूजीगत लाभो तथा अन्य अनियमित आमदनियों का औसत 
निकाल लें । इस रीति के द्वारा, अनियमित के प्रभावों को समाप्त किया जा सकता है और 
पूजीगत लाभो पर भी अन्य आमदनियों के समान ही, बिना किसी विश्वेप व्यवस्था के कर लगाया 
जा सकता है। यही नही, पूजीगत लाभो से (नीची दरो के रूप में) विशेष व्यवहार भी किया जा 
सकता है जिसमे कि लाभो की वसूली के समय को परिवतित करने की प्रेरणाएँ कम की जा सके! 
परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पूंजीगत लाभो से विशिष्ट व्यवहार करने से अन्य अनेक 
उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं। यह हो सकता है कि लोग प्राथमिकता के व्यवहार (0 'फाललिध्ाावे 
प्थाएशया) का लाभ उठाने के उद्देश्य से अपनी अन्य आमदनियों को पूंजीगत में परिवर्तित 
करने लगे । उदाहरणाये, यह सम्भव हो सकता है कि कम्पनियों के लाभो (77090) को लाभाशों 
(१॥४०८४१$) के रूप मे घोषित न किया जाए बल्कि-लाभो के रूप में ही बनाये _रखा जाए। इस 
स्थिति में स्टॉक धारकों ($६००४-४०॥१८:६) को जो लाभ प्राप्त होगा वह लाभाशों बी आय के रूप 
मे नही बल्कि शेयरो के विक्रय पें पूंजीगत लाभो के रूप मे प्राप्त होगा। समुक्त राज्य अमेरिबा 
में एक बात आमतौर पर होने लगी, चह यह कि व्यक्तियों के प्रतिभूतियो (६०८०७॥४४०४) वो रखने 
के लिए विशेष नियन्त्रक कम्पनियाँ ($9०८० ॥०१॥08 ०००७७0/०8) बनायी गयी, उनकी कमाई 
को लाभाशो के रूप मे अदा न करके पुन विनियोग (0४८४) कर दिया गया । बाद में नियस्त्रक 
कम्पनी को परिसमाप्त (॥प५४०७९८) कर दिया गया और उसके लाभ पूजीगत लाभो के हूप भे 
माने गये । तत्पश्चात्‌ एक नई नियन्तक कम्पनी फिर घालू कर दो गई और पहलो क्रक्रिया 
(9700०७७) आगे भी जारी रही । इस प्रकार, पू'जीगत लाभो के तरजीही व्यवहार का लाभ उठाने 
के लिये अनेक तरीके निकाले जा सकते हैं । 


कुछ लेखवो!! के मतानुसार, पू जीगत लाभो के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता बड़ा 
कठिन है जो पूर्णतया सम्तोषप्रद हो । इसका कारण यह है कि पू'जीगत लाभो पर उनके उल्न्न 
अथवा उद्भूत होने के आधार (3००७४। ७95/5) पर लगाया गया कराधात--जों कि सबसे अधिक 
न्यायपूर्ण (700५ €पणा॥0०।०) एव ऐसी रीति है जिसके प्रतिकूल आधिक प्रभाव न्यूनतम होते हैं-- 
प्रशामकी य हृष्टि से सम्भाव्य नही है। किन्तु इसके बावजूद कुछ परिवर्तनो द्वारा स्थिति में सुधार 
लाया ४ सकता है। इस सम्बन्ध मे प्रेस्‍्ट (०७) के अनुसार कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव”? तिम्त 
प्रकार हैं '-- 
(अ) प्‌'जीगत लाभो से छूट (#पशागए067) की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक 
कि उस समय भो नहीं जबकि परिसम्पत्ति (०७४७८) चाहे मृत्युपयंन्त रखी जाए 
अथवा कसी को स्थानान्तरित कर दी जाएं । 


(आ) पूंजीगत लाभो के बीच समय की उस अवधि के आधार पर कोई भेद नहीं किया 
जाना चाहिए जिसमे कि परिसम्फत्तियाँ रपी गई हो | 

(३) पूजीगत हानियो की क्षतिपूर्ति सामान्य आय मे से नहीं वी जानी चाहिए, अपितु 
तत्काल ही अथवा भविष्य में प्‌ जीगत लाभो में से ही वी जानी चाहिए। 

($) पूजोगत लाभ कर अधिकार ($प्म-490) देने वाले ऐसे व्यक्तियों तक ही सीमित 
रहने चाहिए जिनके कर-निर्धा रण अधिक व्यापक एवं गहन रूप में किये जा सके] 
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१०५ 


पूजोग्रत लाभ-कर, पूंजी फर तया अनावतों पूंजी कर पर टिप्पणी 
(8 एण९ ० "शशि 6आ प्र5, 059ाश पड८ शाते एड्ज़रॉण ॥0७) 


यहाँ यह सामयिक होगा कि पूजीगत लाभ कर, पूंजीकर तथा मनावर्तों पूंजी कर के 
बौच भेद को सक्षेप में स्पष्ट कर दिया जाये । पुजोगत लाम कर (0७9 8५75 ४3%) वह फर 
होता है जो परिसम्पत्ति (355०४) अथवा प्रतिभूति (६०८०१) के बढ़े हुए मुल्य पर लगाया जाता 
है। यह एक ऐसा कर है जो व्यक्ति द्वारा अधिकृत पू'जीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य में होते वाली 
बृद्धियों (007४77०7/$) पर लगता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति के पास १०,००० २० के मूल्य 
के बॉण्ड है ओर बह उन्हे १५,००० रु० भें बेच देता है, अब इस परिसम्पत्ति का बढा हुआ मूल्य 
५,००० २० ही पूजीगत लाभ कहलायेगा और उस पर पू'जीगत त्राभ कराधान के अन्तर्गंत कर 
लगाया जायेगा। दूसरी भर, पूंजी कर (०»०४8| ६४४) पूंजीगत परिसम्पत्ति के मूल्य पर लगाया 
जाने बाला कर है और यह दो प्रकार से सगाया जा सकता है :-- 


(क) यह पूंजीगत परिसम्पत्ति से होने वाली वाधिक आय पर लगाया जा सकता है। 
भान लोजिए, एक ब्यक्ति के पास १०,००० २० के बॉण्ड हैं जिन पर उसे ५ प्रतिशत वापिक की दर 
से ब्याज॑ मिलता है । इस स्थिति मे उत बॉण्डो की वापिक जाय ५०० र० कही जापेगो और 
यह आय पूँजी कर लगाने के आधार के रूप में प्रयोग की जा सकती है । 


(एज) यह प्‌जीगत परिसम्पत्ति के वारपिक मूल्य पर लगाया जा सफता है । कर की दर 
पू'जीगत परिसिम्पत्ति के मूल्य के एक निश्चित अनुपात के रूप मे रखी जा सकती है अथवा यह भी 
420: कि पूंजीगत परिसम्पत्ति के आकार के अनुप्तार इसरो भारोही (छा०87०४आ५०) बना 

॥ जाये । 


अन्त मे, अनावर्तोी पुजीकर (८४98 ९४५७) वह कर होता है जो सम्पूर्ण पू'जीगत 
परिसम्पत्तियो पर सदा के लिए केवल एक वार लगाया जाता है । यह “सदा के लिए कैबल एक 
बार ज्गाया जाने बाला कर” (070०-०7-४॥-४४८८) है, यद्यपि यह हो सकता है कि करदाताओ से 
कर की राशि अनेक किश्तो मे वमूल कर ली जाएं। यदि अनावर्ती पू"जीकर सम्पूर्ण पूजीब्रत 
परिसम्पत्तियो पर किसी विशेष समय में किसी विशेष उद्देश्य के लिए (उदाहरणतः, युद्ध के एकदम 
बाद बढ़े हुए राष्ट्रीम ऋण को भुगतान करने के लिए अथवा सकटकालीन स्थिति का सामना करने 
के लिए) लगाया जाता है तो इसे सामान्य अनावर्ती पूजीकर कहा जाता है। और यदि यह केवल 
कुछ पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर ही लगाया जाता है तो इसे विशेष अनावर्ती पूजीकर कहा जाता 
है ओर इस स्थिति मे यह उत्तराधिकार कर (7०78/2० (४४) का रूप ले लेता है। 


पू'जीकर और अनावर्ती पुजीकर एक दूसरे से काफी भिन्न हैं; तथापि उनका उद्गम स्थान 
सामान्य रुप से एक-सा वही है और वह है सामाजिक न्याय (5००४] ]780८०) । प्रज्ीफर को यदि 
यथेष्ट रूप मे आरोही बना दिया जाये तो उसका उद्देश्य प्रत तथा भ्ाधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण 
को कम करना होता है। इस कर के अनुसार चूंकि पू'जीगत परिसम्पत्तियों का स्वामी अपने 
घन का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष कर के रूप में अदा करेगा अतः उसके पास घन को मात्रा 
शर्नें:-शनें: कम होती जायेगी । इस प्रकार, इसके द्वारा घतो तथा निर्धन के बीच की खाई को 
पाटा ला सकता है । इसी प्रकार, पूंजोगत लाभकर पू'जीगत परिसम्पत्तियों के बढ़े हुए मूल्य के 
एक भाग को कर के रूप पे लेकर उच्चतर आय वाले वर्गों को आयिक शक्ति (०००४०यांट ए०छ९) 
को कम करने का प्रयत्व करता है। अनाब्तों पूजोकर (०७०४७ !०४५) भी कर दाता की पूंजीगत 
परिसस्पत्तियों के मूल्य को कम करने का प्रयत्न करता है परन्तु इसका प्रभाव लगातार न होकर 
यदाकदा ही होता है । दुसरी ओर, यदि अनावर्ती पूजीकर उत्तराधिकार कर के रूप भें लगाया 
जाता है तो इसका प्रभाव बंसा ही होगा जैसा कि पूजी कर का होता है। यदि एक ऐसा कर, 
जो काफी आरोही (97027<5४४४८) हो, सम्पत्ति के उत्तराधिकार के समय प्रत्येक बार लगाया जाये 
तो उसमे चोटी के घत ([079 ऋ८४॥(॥) को समाप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और वह घत 
तथा आय को तुलनात्मक समानता को दिशा मेंप्रभावशाली कार्य करता है। उत्तराधिकार कर के 


१०६ 


बयों में तो प्‌॒जीकर तथा बनावर्ती पूजीकर दोनो ही समान कहे जा सकते हैं। परन्तु यहां हमे 
यह बात भी नही भूलनी चाहिए कि अनावर्ती पूजीकर राष्ट्रीय ऋण को कम करने अथवा किसी 
राष्ट्रीय सबट का सामना करने के उद्देष्ष से केवल एक वार ही लगाया जा सकता है। साराशत., 
पूजीकर तो एक विर्णमत कर है जबकि अनावर्ती पूंजीकर एक अनियमित कर रहा है। दूसरी 
और, पू'जीगत लाभ कर तियमित (ए८९५!४४) तथा अनियमित (ल्‍टठ045) दोनों ही प्रकार वा 
हो सकता है। इसका नियमित अथवा अनियमित होना इत बात पर तिर्भर है कि कराधान के 
किस आधार (04७3) का प्रयोग किया जाता है | यदि उत्पन्न अथवा उद्भूत आधार (व्प्टाण्थ 
४७०») का प्रयोग किया जाता है तब तो पूंजीगत लाभ का पूंजी कर के समान ही तियमित 
बापिक कर बने जायेगा (अन्तर केवल इतना होगा कि जहाँ पूजीगत लाभकर तो पूंजीगत 
प्ररिसम्पत्तियों के मूल्य वी वृद्धि पर लगाया जायेगा वहाँ पू जी-कर स्वय पू'जीगत सम्पत्तियों के मूल्य 
पर ही लगेगा) । यदि वसूल करने के आधार (ए९७॥६४४०00 8388) का उपयोग किया जाता है-- 
ओर वस्तुत यही वह आधार है जितका उपयोग किया गया हैं--तो पूँजीगत लाभ कर एक 
अनियमित कर कहलायेगा क्योकि यह पूंजीगत लाभो पर उस समय लगाया जायेगा जबकि कोई 
पूंजीगत परिसम्पत्ति (००७४० 25०) बैची जापेयी और पू'जीगत लाभ बसूल किया जायेगा। 


पूंजी पर बर उपयुक्त तीनो प्रकारो मे से चाहे दिसी भी रूथ में लगाया जाये, उसके 
विरुद्ध एक सामान्य ऐतराज उठाया जाता है ओर वह यह कि ये कर आय में से नहीं अदा किये जाते 
बल्कि बचतो मे से दिये जाते हैं और इस प्रकार पूंजी के निर्माण को प्रभावित करते हैं. जवकि 
पूंजी का निर्माण (०७ [078/07) आयिक प्रयति एवं कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
यह हो सकता है कि कर देने वाला कोई व्यक्ति अपनी बचत (53७78) मे से प्रजीकेर वी अदा करे 
भर विशेष रूप से तब जबकि वर का भार बहुत ज्यादा हो । परन्तु ऐसे तिष्कर्ष पर पहुंचना सरल 
नहीं है क्योकि कर का भार बहुत ज्यादा होने की स्थिति में भी व्यक्ति इस बात को प्राथमिकता दे 
सकता है कि वह कर अदा करते के लिए अपने उपभोग को कम करे अथवा अपनी आय को वढाये 
अनूराबल गबले इसके कि वह उसको अपनी उस पू'जी में से अदा करे जिससे कि उसे समाज में सामाजिक 
प्ठा प्राप्त होती है। और उस स्थिति में जवकि पू'जी कर अधिक भारी न हो, इसकी सम्भावना 
बहुत ही कम है कि कोई व्यक्ति कर की अदायगी के लिए अपनी बचतों में से व्यय करेगा । 


_.._ इसी प्रकार, अनावतों पू'जी कर, वशर्ते यह कि अत्यधिक ऊेची दर से ही ने लगाया 
जाये, चालू आय में से अदा किया जा सकता है । परन्तु अनावर्ती पुजी कर का भार आमतौर 
पर बहुत अधिक होता है बत्त चाबु आय (०एाा७०४ 70007०) में से उसका पूरा म्ुगतान नहीं 
क्या जा सकता, सचित धन का कुछ न कुछ भाग कर के भुगतान में देता ही पड़ता है | परिणाम- 
स्वरूप बचतो पर इसका प्रभाव पडता ही है । 


अन्त में, पूजीगत लाभ क्तिने ही अनियमित वयो न हो, उन्हें आय ही माना जाता है, 
अत. पू'जीगत लाभो पर लगाया गया कर आय पर लगा हुआ कर ही माना जायेगा। बचतों पर 
५4 ७ आ कर (35) नही । परन्तु यहाँ हमे सम्पूर्ण समस्या को केवल सम्बन्धित व्यक्तियों के 
हे! से न देखकर समुदाय एवं समाज के हृष्टिकोण से देखना चाहिए । यदि यह मात्र भी 
लिया जाये कि पूजी पर लगाये गये कर--चाहे वह पूंजी कर हो अथवा अनावर्ती पुणी कर-+ 
गैर सरकारी क्षत्र में पुजी के निर्माण तथा बचतो में बमी करते है तो इसके प्रतिबुल प्रभावों 
की क्षतिपूर्ति सरकारी खषेत्र (90000 $०८०7) के पूंजी निर्माण द्वारा बी जा सकती है वशर्ते कि 
सरकार पूजी करो से प्राप्त कर आय (६४४ ए८६८४७८) को विनियोग कार्यों मे लगाने को तैयार 
हो जाये | पूजी के निर्माण मे कमी तो केवल तभी उत्पन्न होगी जवकि करदाता करों को अदा 
करनले के लिए उपभोग की माया घदाने के इच्छुक न हो अथदा सश्कार ऐसे करो से प्राप्त विधियों 
[[०४०5$) का उपभोग समाज की उत्पादन-क्षमत्ता (छाण्वधलात्छ प्यूथवणाओ) बढ़ाने मे न करे। 
आरत जैसे विकासशील देश मे, जहाँ क्लि उत्पादन बढाने तथा उपभोग घटाने का भारी क्षेत्र विद्यमान 
है, पूंजी के निर्माण मे कभी की ऐसी स्थिति आने की सम्भावता नहीं है + 


अनावतों पुज़ो कर के गुण तया दोष 
(शिल्यांछ थाएे 0शाशां5 णे एज्ांधश ॥#१9) 


अयवबा 


अनवर्ती पू जी कर के पक्ष व विपक्ष में तर्क 
(#एणाशाई क 4000 थ्ाएं छह॒भा। साफ़ाडि ॥छ) 


प्जीगत लाभ कर के गुणों तथा दोपो पर हम पहले ही विचार प्रकट कर चुके हैं। 
धू'जी कर के गुणो व दोपो की विवेचना हम अध्याय € के अन्तर्गत करेगे । यहाँ हम अनावर्ती 
पू'ज्ी कर के युण-दोप का ही सक्षप में वर्णन करेंगे। 


अनावर्ती प्रजीकरों के सम्बन्ध में विवाद तब उत्पन्न हुआ जबकि प्रथम विश्व युद्ध के 
एकदम पश्चात्‌ इनके प्रस्ताव सामने आये | इस कर का भ्रस्ताव उन भारी राष्ट्रीय ऋणो को कम 
करने के उद्देश्य से किया गया था जो कि स्वय पुद्धकाल की ही देन थे । उस समय ब्रिठेन में अना- 
वर्ती पूजीकर के पक्ष में प्रस्तुत किए गये मुख्य तक निम्न प्रकार के थे .-- 


अनाबर्तों पूजीकर के पक्ष सें प्रस्तुत किए गये तर्क (87 800८४ 70 ४0०७: ०६ ००७४७ ।०९५) 


(१) जनहित में होला--भारी मात्रा मे विद्यमाद राष्ट्रीय ऋण ब्याज के रूप में अथे- 
व्यवस्था पर एक ह्थायी भार डाल रहे थे अतः उनके मुगतान के लिए भारी कराधान का आश्रय 
लिया गया । यह कहा गया कि यदि नागरिकों की प॒जी का एक भाग लेकर उतका (ऋणों अथवा 
व्याज का) भुगतान किया गया तो ऐस। करना जनहित भे ही होगा। 


(२) एक हो बार भार डालना--कहा गया कि अनावर्ती पूंजी कर के अभाव में, 
सरकारी ऋण (ए५७०॥० 0८०:) का भार आगे जाने वाले वर्षों मे बैँट जायेगा बयोकि करदाताओं 
पर प्रतिदर्ष नथे-नये ठथा भारी कर लगाकर उसको पूरा किया जायेगा। इस प्रकार अनावर्ती 
पूजी हर न एक ही दार भार (507008) डालता है जो कि प्रतिवर्ष पड़ने वाले भार से 
अच्छा । 


(३) फर के रूप मे प्राप्त राशि फा लौटाया जाना--वास्तव मे देखा जाये तो अनावर्ती 
पूंजी कर क; भार पडता ही नहीं क्योकि सरकार कार के रूप में जो धनराशि घसूल करती है पह 
सरकारी ऋण की वापिसी के रूप से जनता के पास फिर लोट आती है। हाँ यह हो सकता है कि 
सरकारी ऋण-पत्रों तथा वॉण्डो के धारक (00०:5) उन लोगो से भिन्न हो जिन्हे कि अबावर्ती 
प्‌ जीकर का भार वहन करना है। परन्तु ऐसे कुछ इने-गिने उदाहरणों को छोड़कर, समाज के 
धनी वर्ग के वें लोग जो कि अनावर्ती पूंजी कर के एक बड़े भाग का भार वहन करेंगे, वही लोग 
होगे जो कि सरकारी ऋण की चापिसी से लाभान्वित होंगे। 


(४) न्यायोचित होबा--यह भो कहा गया कि निम्नस्तर आय वाले वर्मों ने जहाँ युद्ध 
के भार को अपना खून और जीवन देकर वहन किया, वहाँ धनी वर्मो को कौमतो भे मुद्रा स्फीति 
सम्बन्धी वृद्धि (0[90029 ४:5०) के कारण तथा पूजी के मूल्य भे युद्धकालीन वृद्धि के कारण 
लाभ हुआ इस स्थिति में मह न्‍्यायोचित ही होगा कि धनी वर्गों के लोग, जिन्हे कि युद्काल में 
आर्थिक दृष्टि से लाभ हुआ है, युद्ध की लागत में हिस्सा बढायें और अवावर्ती पूं जीकर इस उद्देश्य 
की पूति का बड़ा अच्छा साधन है। 


अनावर्ती पूंजीकर के विपक्ष में भ्रस्तुत फिए गये तक (68णाल्याड बड़क्ा। व्यजाण ॥6५9) . 


इस प्रकार सामाजिक न्याय तथा आथिक तकों के आछ्टार पर, सरकारों ऋण को कम 
करने वे लिए अनावत्ती पूंजीकर लगाये जाने का पक्ष काफी ठोस दिखाई देता है । किन्तु फिर भी, 
अनावर्ती पू'जीकर को लगाये जाने का विरोध किया गया है । श्रथम, इसलिए, क्योकि अनावर्ती 
पूजीकर लागू होने से तथा प्‌“जी के एक भाग द्वारा उसकी आदायगी करने से पूजीगत परिसम्पत्तियो 
के मूल्य मे काफी गिरावट आने की सम्भावना होगी | और हुप्तरे, अनावर्ती पूजोकर लोगो को इस 


दण्८ 


बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वे बैंको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं से उघार में और इस 
प्रकार साख के निर्माण (छाल्प॥ धाध्यांण०) में भी वृद्धि सम्भावित है, फलस्वरूप लोगो के पास्त 
क्रयशक्ति की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति सम्बन्धी शरक्तियाँ उस समय और भी मजबूत 
हो जायेंगी जबकि व्यक्तियो तथा सस्थाओं को सरकारी ऋण वापिस किया जायेगा । 


निष्कर्ष (007८0एअंग) : 


यद्यपि एक सामान्य अनावर्ती पुँजीकर के पक्ष का ठोस समर्थन नहीं किया जा सकता, 
फिर भी उत्तराधिकार कर के रूप भे लगाये जाने वाले बनादर्ती पाजीकर के पक्ष भे काफी कहां 
जा सकता है और यही कारण है कि यह अधिकाश देशों मे करो के ढाँचे का एक नियमित अग बनते 
गया है । और यदि कभी सामान्य अनावर्ती पूंजी कर (567०79 ८७७97/9! 0५9) को लागू करना 
पड़े तो इसका आश्रय वेदल गम्भीर सकटवकाल से ही लिया जाना चाहिए । 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रन्थ 


॥ #& है, 77९४६ : एछ७॥ए कप्रदा०ट, (85(८६ १5. 

2 के 300... वाया पक रि्णाण, 09 3 

३ उतठ्का 006 (07ाप्रा7670 0970९, (996७7 8. 

4. 4, 8 ठचबा. 0४ण0॥ परद्घशा0प था 3 7000९०फआाड़ 80007, 008 | ॥0 7: 

5. [.. छू. ढाल. प्रशष घद्दाण5 बाए0 पृ प्रध्शावावता जे (नछाध उशाड गाव 
१.05565, (फ्रथ्फांटा$ 4 ब0वते 6-9. 
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एश्शएष्एठपर 00६७5प70555 : 


रा लाभ कराधात से क्या आशय है ? पू"जी लाभ कर के पक्ष तया विपक्ष में अपने तक 
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उन्हें हल करने केः लिए सुझाद दीजिए । 
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हि 


निगम आय का कराधान 


(एणफएणशक्राणा [॥00"7॥8 8#थ0०) 


प्रारम्भिक : निगम द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन : 


अब लक हमने आम के कराधान का जो विवेचन किया है वह इस मान्यता पर आधारित 
था कि सभ्ती आामदनि्याँ अथवा आय (00070८5) प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती 
हैं। लेकित वरतुत्पिति यह है कि ससार के अ्धिकाश प्रगतिशील देशो में व्यावसायिक क्रियाओं 
का एक बड़ा भाग निगम तथा सपुक्त प्रकृति के सगठनों द्वारा सचात्तित किया जाता है। 
भारत जैसे अल्पविकप्तित देशो मे भी कृषि के अलावा अन्य किस्म के व्यवसायों में मिश्रित पूजी 
कम्पनियाँ (074 802८ ००४700॥65) ही अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। 
एक पिश्चित पूजी कम्पनी जिसे कि व्यावसायिक निगम [०४७७०६७ ००7००ए४॥०॥) भी कहा जाता 
है--आय उत्पन्न करने वाली इकाई तथा व्यक्तियों अथवा उन शेयर धारियो के बीच, जिनका कि 
आम्पती पर अपना स्वामित्व होता है, पृषकू रूप से लपना एक कानूनी अस्तित्व रखती है। आय 
सर्वप्रपग कम्पनी को प्राप्त होती है जो कि कम्पनी द्वारा उसी समय शेयरघारियों में वांटी भी 
जा प्रकती है और नही भी । कम्पनी तथा व्यक्तियत स्वापियों के दोड इस प्रकार के सम्बन्ध ने 
तथा कम्पनी के पृथक्‌ कानूनी अस्तित्व (5679थ०6 880 €ह्ा5:था८८) ने अनेक समध्ष्याओ को 
जन्म दिया है । 

| आलोचको (०४09) ने निगम आय कर (०णफुणणशाणा 70007०-9%) को सैद्धान्तिक 
हृष्टि से निराधार, व्यावहारिक इृप्टि से अन्यायपूर्ण तथा आशिक प्रगति के लिए विनाशात्मक कह 
कर इसवी भ्ालीचना की है | इराके विपरीत, ऐस लोग भी हैं जिन्‍्टोने इसका समर्थन किया है 
और इसे आारोही कर-पद्धति (9ए०ह्ल्‍०5घरड 00६ $५अथ्या) या एक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण अप 
बंदाया है स्‍ यही नही, उन्होते यह भो तक दिया है कि राजस्व के अन्य वैकल्पिक ज्ञोतो के मुकाबले 
इसके आधिक प्रभ/व वाछतीय है अथवा अपेक्षाकृत कम हानिकारक है । 
क्या व्यावसायिक नियमों पर कर लगाया जाये ? 
(500०१ [05ंत्र८5ड (०ए०:श४०ा5 9८ ए३४६००१) 

यह तो सर्बमाग्य बात है कि बेयक्तिक जाय-कर को राभी प्रकार की तिगम आय पर लागू 
नही किया जा सकता ५ परन्तु मूलभूठ प्रश्न, जिसका कि सप्राधान होदा चाहिए, यह है कि 
मिग्मो (००7एण०॥०75) पर कर लगाया भी डाना चाहिए अथवा नही । 
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नियमों पर कर लगाये जाने के पक्ष में तह (#878ए0८78 व ब्विशणाए रण 0णफ7शी०फ0 
परक्कश्ांणण) : 


हिताजुसार सिदाग्त [78६ 8९००६ १४००७) : 


निगल आयकर स्यायसंपत हैं--कुछ लोग निगम आय-कर को इस आधार पर न्यायोचित 
ठहराते हैं कि यह व्यावस्ामिक कार्य करने के लिए भ्रदाव किये जाने वाली विशेष मुविधाओों अथवा 
विशेषाधिवारों के बदले में वहुल किये जाने वाली रकम है । एक मिश्षित पूंजी ४0% पर 
आश्रित रहकर ही कार्य करती है और उसे जो अधिकार, शक्तियां, सुविधाएँ एव प्रिकार 
प्राप्त होते है उनके लिए बह राज्य की ऋणी होती है। अत. यह कहा जाता है कि यदि राज्य 
कम्पनी को प्रदत्त कुछ विशेषाधिकारों के बदले मे उससे कुछ रकम वम्नूल करने के लिए कोई विशेष 
कर लगाता है तो उसका ऐसा करना न्यायोचित है। कम्पनी की प्रदात किये जाने वाले जिन 
विषोषाधिकारो (97५/९8९७) का उल्लेख किया गया है दे ये हैं--शेय रधा रियो का सीमित दापित्व 
[07708 ॥/89॥9), कम्पनी का विरस्थायी अथवा शाश्वत जीवन [ध9श९ए् !६), स्वामितव 
का सरल हस्तात्तरण तथा वित्त प्राप्ति के विस्तृत साधन आदि। भिश्ित पूंजी वम्पती की ये 
विशेषताएँ इस बात को सरल बना देती हैं कि वह अपने आकार (भट०) तथा अपनी शक्ति 
(7०७७) मे वृद्धि कर सके और वित्त श्राप्त के नपेन्‍्नये ख्रोतो तथा बाजारों का पता लगा सके | 
इन तत्वों पर ही कम्पनी के लाभों का एक बडा भाग निर्भर होता है। 


हे लिगम आपरूर न्‍्यायसगत नहीं है--परन्तु निगम श्राय-कर के आलोचको द्वारा हिंतानुप्तार 
सद्धाम्त अथवा विशेषाधिकार सिद्धान्त (979/०8० 70072) की आलोचना की गई है। 
सर्वप्रथम तो इसलिए कि एक मिश्रित पू जी कम्पनी को चामु करना आसान होता है और सरलन्सो 
* शर्तों भा पालन फरके वोई भी इसको प्रारम्भ कर सकता है, अत यह वहीं कहा जा सकता कि 
इसको कोई विशेषाधिकार (50९०४ 00६४८) श्रघवा विशेष लाभ प्रदान किया गया है। दुसरे, 
प्राप्त लाभो की वास्तविक रूप में भापा नहीं जा सकता | तृतीय, जो विशिष्ट लाभ कम्पनियों को 
प्राप्त होते हैं वे प्राहको (पाप) को भी उपलब्ध हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त ये लाभ कैंवल 
कप सरकारी नीति के अवुसार ही दिये जाते हैं जो कि सार्वजनिक हित की रक्षा हेतु विशमी को 
विशेषाधिकार देने के लिए अपनाई जाती है। 


निष्कर्ष (00000भ०) 


उपसेक्त आलोचनाओ मे यद्यपि अप्रिक वल नहीं है परन्तु प्राप्त लाभो एवं सुविधाओं के 
आधार पर निगम आय-कर की स्यायोचितता (]09008/०7) भी प्रत्यक्षत तो अधिक बजनवार 
प्रतीत नही होती । 


सामाजिक व्यय का बेंदवारा (60९0007 ० 5002 0055) 


कभी-कभी कम्पनियों के लाभो पर लगाये जाने वाले कर को इस आधार पर न्यायोचित 
प्िद्ध किया जाता है कि टः ऐसे सामरान्विक व्यय हैं जो कि उचित रूप से ध्यवस्ताय (0प97055) के 
ही नाम विये जा सकते है। उदाहरण के लिए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सम्दश्धित सार्वजनिक कार्य- 
बाहियाँ श्रमिक जनस्ध्या की प्रशिक्षिद करती हैं तपा उसके स्वास्थ्य की रक्षा मे सहायक होती हैं। 
सरकार कानूत व व्यवस्था की स्थापत्ा करती है, जनता की सम्पत्ति की रक्षा करती है, ठको को 
लागू करती हे तथा धोघाघडी व जालसाजी को दण्डित करती है, आदि | यद्यपि यह सत्य है कि ये 
सेवाएँ एकता की भलाई के लिये की जाती हैं, ये अनिवाय होती हैं तदा इन सेवाओं को प्रदान 
करता सरवार का करें व्य हे, तथापि ये ग्रेर-सरकारो व्यवस्ताय करी आय उत्पादन करने बाली 
क्रियाओं (॥7007० 770०07८४०8 2८६५॥४४८5) को सुविधाजनक बवातो हैं ! धुएं, गन्दी बल्वियों 
हया दुर्घटनाओ आदि के रूप मे जनता द्वारा सदन की जाने वाली असुविधाओं एवं बुराइयों वो 
कम करले के लिए अन्य प्रकार का सामाजिक व्यय वरता होता है। इस बार्षों में सरबार वो 

लिए-> चलकर कटी कप 2६:7१ 
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बड़ी-बड़ी घनराशियाँ व्यय करती होती हैं, जो कि वह्तुत- व्यावसायिक इकाइयों द्वारा ही व्यय की 
जानी चाहिए ! 


समाजिक व्यय के अध्तित्व से तथा इन व्ययों का भार व्यावसायिक इकाइयों पर डाले 
जाने की आवश्यकता से कोई इन्कार नही कर सकता । परन्तु तब्य यह है कि इस प्रकार का तके 
एक ऐसे कर का सुझाव देता है जो कि राभी किस्म के व्यादसायिक उद्यमो पर लगाया जाएं, न कि 
केवल संयुक्त अथवा मिश्चित पूंजी कम्पनियों पर । 


कर भदा करते को सामर्थ्य का सिद्धान्त (#छांप्रोए-०-०४७ 77००५) 


सामान्य रूप से कर अदा करने की सामर्थ्य के सिद्धान्त का प्रतिषादयद नियम आय-कर की 
व्याख्या करने अथवा उसको न्यायोजचित मिद्ध करने के लिए नही किया गया है, वास्तविकता तो यह्‌ 
है कि इस कर ने प्राय: अनेक बार साम्य॑-सिद्धान्त (४0॥9 77॥णए6) का उल्लघन किया है। 
परन्तु फिर भी, सामर््य सिद्धान्त चूंकि एक अत्यन्त व्यापक रूप से रवीकार किया जाने बाला है 
अत, कुछ लोगो ने कम्पनी कराधान को सामर्य सिद्धान्त से सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया है। 
प्रोफेसर रिचाईं गोड़े (१० एाथाक्ा0 0000०] ने सामरथ्यं सिद्धान्त की एक सामाजिक व्याख्या 
करने झा प्रयास किया है--अथवि सामाजिक लाभदायिकता की कसौटी। परन्तु वे इस बात को 
संपथ्ट करने में असमर्थ रहे है कि सामस्य॑ सिद्धान्त का प्रयोग निगम आय-कर को न्याथोचित सिद्ध 
करने के लिए किया जा सकता है या नही ।* ससार के अनेक देशों मे, तिगम कराधान की वर्तमान 
पद्धति निधन तथा धती अश धारियों के बीच असमानता उत्पन्न करती है क्योकि इसके अन्तर्गत 
निर्धत अशधारियों को अधिक अदायगी करनी पढ़ती है और घनी शेयरघारियो को अपेक्षाकृत कम । 
किन्तु इस सबके बावजूद, निगम के लाभो पर कर को इस आधार पर न्यायोचित ठद्दराया जा 
सकता है कि (अ) निगम लाभ (०एछाएणवाणा ए705) बड़ी-बडी आय तथा बडी मात्रा भे धन 
को ध्राप्तियो का एक महत्त्वपूर्ण सोत बनते है और इस प्रकार-भाधिक्‌ असमानता उत्पन्न करते है 
हया (आ) वे निष्क्रिय वचती के एक महत्त्वपूणुं/द्वींत का निर्माण करेंते'कै।_ अत ऐसे लाभो पर 
कर लगाना न्यायोचित ही प्रतीत होता है । 


निष्कर्ष (0000०) 


किसी निष्कर्प के रूप मे, यह कहा जा सकता*ह कक (गम जाय-कर"का सम्रथनःआमतार पर 
किसी विशुद्ध सिद्धान्त के भाधार पर नही किया ज्ञाता, बल्कि कराधान के तथावणित दोपान्देपी 
नियम (50-व्याहत 4हज़ांव्ज गा न) "के आधार परे बिया. जाता ,है.. अर्थाव्‌ यह 
कर व्यवहार भे अच्छी प्रकार प्रचलित है और सरकार को अ्रच्छी आय प्रदान करता है ।-सरकारी 
आय की उत्पादकता (7८ए४7०८ 97000०7श १७) के अतिरिक्त, यह कर अशासनिक हृष्टि से बढा 
सुधिधाननक है। यहाँ इस बात का भी उत्लेख किया जा सकता है कि व्यवहार में प्रत्येक कर-पद्धति 
(0५ $/भथा) तथा प्रत्येक बैयक्तिक कर (पाताशदाशं 400) समम्याय (४१०॥४) आषिक 
वाचनोयत्ता (९००8०ए॥० ०९घए्थोज॥(9), प्रशासनिक सम्भाव्यता (467॥एभा4्र0ए९ व्विन्न॑गराड) 
तथा राजनैतिक उपयुक्तता (90॥स०8 ००ए९८०॥८५) के प्रतियोगी दावों. (००77९४08 ०ंभा॥5) 
के मिश्रण का'प्रतिनिधित्व करता है । सभी मुस्य करो में गुण तथा अवगुण दोनो ही पाये जाते है, 
परन्तु जब राजस्व पक्ष को स्वप्रमुद माना जाए तो अवगुणो वी हृष्दि से ओझल करना हो होता 

। जहाँ तक निगम आय-कर का प्रइन है, भेवमूलक राजस्व व्यवस्था (पाएटाआग6९0 उष्एश्याएड 
$9800) में इसका भहृ्त्वपूर्ण स्थान है । 

निगम करों का सांख्यकीय अध्ययन 
(80ाजात्यों 5009 ० (०कुणशांणा 95०) 


निभम करो के अन्तर्गत वे कर आते है जो कम्पतियों प८ लगाये जाते हैं । पिछते कुछ वर्षों 
3 ॥ ली 24 4007/72 किक: 
2. छक्रजाव 50066 ; पथ एगफुणग्राएण्प [१0णण०-पर८5, एए- 32537 
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में भारत मे निगम करो के रूप मे प्राप्त होने वाली राशि का साख्यकीय अध्ययन निम्द तालिका 
की सहायता से किया जा सकता है :-- 


वर्ष आय (करोड़ र० मे) 

१६५०-४१ श्श्र्‌ 

१६५५-५६ १६६ 

१६६०-६१ श्र 

१६६५-६६ रे०४डा पड 
१६६६-६७ ३३०८६८० 
३६६७-६८ ३१०५१ 
१६६८-६६ रद ७७ 
१६६६-७० ३२००० 
१६७०-७१ रे४२9०० 
१६७१-७२ रेड५ ०० 
१६७२-७३ घ५६००० 
१६७३-७४ श८२६० 
१६७४-७५ 5 ७१३९०० 
१६७४-७६ ७६० ५० 
१६७६-७७ घ०००० 


निगम या कम्पनी के लाभों पर कर के विरुद्ध तक॑ 
(#58०७९४ 882४ प्‌9४७ था (0णफुमाज ण 0"फुणना०ण 97०॥8) 


व्यक्तिगत आय-कर के साथ-साथ निगम के लाभो पर जो कर लगाया जाता है उसके विश्द्ध 
अनेक आपत्तियाँ उठायी जाती हैं । उनमे से प्रमुख आपत्तियाँ निम्नलिखित है -- 


(१) डुहूरा कराघान (700096 प्४-:४॥०7)--कुछ लोग यह ॒तक॑ प्रस्तुत करते हैं. कि 
चूंकि निगम आय-कर को व्यक्तिगत आय-कर के साथ सयुक्त करना पडता है अत यह दोहरा करा- 
धान (0०४०४ ३४१०7) उत्पन्न करता है । वैधानिक रूप मे, तिगम तथा वेयक्तिकता आय-कर 
दोहरा कराधान उत्पन्न नही करते । कम्पनी तया इसके अशधारी ($737९॥०0275) कानूनी रूप से 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ पक्ष हैं और उनकी आय भी पृषक्‌ ही होतती है। अत इसे दोहरा कराधान कंसे कहा 
जा सकता है। फिर एक ही झाय पर यदि दी या अधिक कर लंगा दिये जाएँ तो उससे थह्‌ आवश्यक 
नही है कि भनिवार्यंत दोहरा कराधान होगा । उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि किसी 
व्यक्ति की आय पर कर एक तो उस सप्तय लगे जवकि धह प्राप्त हुई हो और फिर कई कर उस समय 
लगा दिये जाएँ जबकि वह उस आय को व्यय करे । इसी प्रकार, एक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति के 
मूल्य पर सम्पत्ति कर (0८८५ (७0) अदा करना पड सदता है और उसे उस सम्पत्ति से प्राप्त 
होने वाली आय पर आय-कर भो देना पड सकता है। इस भ्रकार जब आय के चनक्रीष प्रवाह 
(णाट्णैक्ष (09) के प्रत्येक चरण (९३०॥ ४386) में आय कर लगाया जाता है तो वास्तव में 
बहू दोहरा कराधान नही होता । इस सस्वन्ध में दोहरे कराधान का जो आरोप लंगाया जाता है 
वह युक्त पू'जी कम्पतियों को प्रकृति के सम्बन्ध में उत्पन्न गलतफहमी का परिणाम है। कम्पनी 
तथा अशधारियों के वोच यद्यपि आर्थिक हिंतो को ह॒प्टि से घनिष्ठ सम्बन्ध है किन्तु फिर भी उन्हें 
पूर्णतया पृथक्‌ माना जाता है | सावंजनिक नियम के लाभो तथा अशधारियो द्वारा प्राप्त किये गये 
लाभाशो, दोनो पर यदि कर लगाया जाए तो उसे उतना एक ही आय पर दोहरा .जराधान नहीं 
माना जा सकता जितना कि दो परस्पर सम्बन्धित आथिक पक्षो को आमदनियों पर पृथक्‌-प्ृथक्‌ 
ऋराधान मादा जा सवता है। 


(२) उपभोक्ताओं पर पड़ता [5६४ ०8 ७८ ८०एघए०5)->इस बार के विरुद्ध 
दूसरी आपत्ति यह उठायी जाती है कि निगम आय-कर उन उपभोक्ताओं की ओर को अन्तरित 


भर 


(२) सरकारी ब्यय (0० छफ़लाक्षाए४)-- इस विभाग में सरकारी व्यय के विभिन्न 
सिद्धान्तो एवं उसके प्रभावों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। व्ययों के आधार पर ही 
सरकार की आधथिक, सागाजिक एवं राजनैतिक नीतियो का निर्माण होता है। ही 

३) सरकारों ऋण (?ए०० 50/)--इस विभाग के अन्तर्गत हम यह अध्ययन कः 
है कि रत लोन सिद्धाए्तो के आधार पर 479 प्राप्त करता है, सरकारी ऋण क्यो लिये जाते है, 
किस प्रकार पे लिए जाते है, इनके समाज पर कया प्रभाव पुडते हैं और इन ऋणों का भुगतान क्सि 
प्रकार किया जाता है आदि ? ये ऋण आन्तरिक्‌ व वाहरी- दोनो हो साधतों से प्राप्त किये जा 
सकते हैं । म 

है (४) वित्तीय प्रशातत [साधा 8तागगात्ाह्ताणा)--इस विभाग के अन्तर्गत यहू 
अध्ययन किया जाता है कि राज्य वित्तीय क्रियाओं का प्रवस्ध किरा प्रकार 224 है। अतएवं इस 
विभाग में वजट वो तैयारी व स्वीकृति तथा अवेक्षण (#ए4#षत्रा्र) आदि को राम्मिलित 
करते है । 

(५) आधिक- स्थायित्वीफरण (700॥0ग० अर क्य/07)--इस विभाग में इस बात 
का अध्ययन किया जाता है कि देश मे आधिक स्थिरता लाने के लिए राजुक्रोपीम--मीति (फिए्वो 
9०॥५५) का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 

यद्यपि लोकवित्त को विषय-सामपग्री मे उपयुक्त -पाँचों विभाग सम्मिलित किये जाते है 
किन्तु फिर भी इस विषय के लेखकी ने इन पाँचो विभागों क्रो-समात महत्व श्रदान नही किया 
है। उदाहरण के लिए, अन्तिम विभाषय--(देश की आधिक दशाओ- तथा व्यवसाय में श्थिरता लाने 
के लिए राजकोषीय नीति का कैसे उपयोग किया जाये)--अभी हाल की ही एक उपज है । इसकी 
उत्पत्ति उन असाधारण आशिक परिस्थितियों के कारण हुई है जिनके बीच कि “सन १६३० की 

मनन्‍्दी की अवधि मे ससार को गुजरना पड़ा । इस प्रसग में यहाँ यह बात अवश्य जोर देकर कही 
जा सकती है कि उपयुक्त पाँचो ही विभाग्र एक दूसरे से भिन्न अथवा पृथक्‌ नही है अपितु परस्पर 
घतिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 


लोकवित्त का अन्य विन्षानों से सम्बन्ध 
(एथब्राणा थ॑ एां८ पाग्ाए2 क्रो४ एच 500०5) 


लोकवित्त के छात्र यह अनुभव करेंगे कि लाव वित्त बच्य अनेक शारतो, जँसे अर्थशास्त्र, 
राजनीति-शास्त, इतिद्वास, मनोविज्ञान (259०7००8)), समाजशास्त्र (5०७००४५), नीतिशास्त्र 
(४॥० ९(॥705) तथा कातूत-शास्त्र (]870) आदि का एक अदेमृत मिश्रण है। यह व्यावहारिक जीवन में 
कॉम आने वाले संद्वाश्तिक नियमरो तथा नीति सम्बन्धी विचारों का एक सयुक्त रूप है। अतएव 
यहाँ पर हम इसके अभ्य विज्ञानों से सम्बन्धो का अलग-अलग अध्ययन करेगे । 


(7) लोकबित्त तथा अयंशास्त्र का सम्बन्ध (२९७०क्‍४क्‍ए9 0ए/ए९८ा एएए॥० एत्/तत्तत्ल 
20 800707765) 


मदि अर्यशाघ्त् को ऐसा विज्ञान माना जाये जो कि मानवीःरभावश्यकताओं (फणगाा 
७78) को सन्तुष्द करने वाले सीमित साधनों के प्रशासन से सम्बन्ध रखता है, तो लोकवित्त 
को अर्थशास्त्र का वह भाग माना जा सकता है जो कि नागरिकों की आवश्यकताओं की केवल 
राज्य द्वारा की जाने वाली सन्तुप्टि का अध्ययत करता है | लोकवित्त की अनेक समस्याएँ अर्थ- 
शास्त्र की विषय-सामग्री का भी एक भाग है । उदाहरण के लिए, कराधान की_समस्‍्याएँ अथंशास्त्र 


_का्‌ पक के है । आवश्यवा अग है । कराधान का उद्देश्य होता है कि निजी क्षेत्र के लोगो के वास से 
प्रकार की गो कह नर किस कक टि०8)- करन साधनी का विवर्तन_ (5002) करना, अर्थात्‌ साधनों के उपयोग को 
ध्यक्तियों तथा वेग है हटाकर लोक-सत्ताओ (07७॥० 9077063) के हाथो गे सौपना | उदा- 
हरणार्य, विशिष्ट उत्पादन कर (६०९०७ ६६०६० (७४६४)--साधनों वो ऐसी वस्तुओं के उपयोगो 


से हटाकर, जिन्हे कि उपभोक्ता अधिक महत्वपूर्ण सम्झता है, ऐसी वस्तुओ वी और वो वि 
(आग) कर देते हैं जिन्हे कि वह अपेक्षाकत कम महत्वपूर्ण मानता है कर लोकवित्त 4 


श्श्प्ठ 


अचवा (8७थ7/णर८5४) द्वारा बाजार से उधार तेकर अथवा अतिरिक्त सामान्य अशपूर्जी (८पृर्णात 
८०्ार्शी) जारी करके की जाती है| इसमें से अन्तिम विकल्प की तो आमतौर पर इसलिये पसरद 
नहीं दिया जाता वयोकि इससे उन लोगो के स्वामित्व, सियन्त्रण एवं लाभो मे कमी हो जाती है 
जो कि पहले से ही कम्पती पर नियन्त्रण कर रहे होते हैं । दृध्ती ओर, ऋण-पत्र पूंजी वा उपयोग 
सदा ही इसलिए आक्पेंक नहीं होता क्योकि ऋण तथा ब्यान की अदायगी अत्यधिक बोझिल सिद्ध 
हो सकती हैं और यहाँ तक कि उसमें कम्पनी के दिवालिया होने छा खतरा भी उत्पन्न हो सकता 
है । परिणामस्वरूप, वम्पनियाँ व्यावसायिक विस्तार के लिए अपने ही कोपो के उपयोग को प्रमुखता 
देती हैं । परन्तु निगम आम-कर चूंकि स्वभावत ही कम्पनी के निजी कोपो को कम कर द्वेता है 
अत्त स्पष्ट है कि यह विनियोगी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । 

(२) विस्तार को प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव--(865९४४९ शीह्ल 00 07008 0 
७(ए9870)--निगम आय-कर व्यवसाय वा विस्तागर करने की प्रेरणाओं पर भी प्रतिवूल प्रभाव 
डालता है। चूंकि विस्तार के फ्लस्वहूप होने वाली सभी आमदनियों पर निगम आय-कर लगेगा, 
अत ध्यवसाय के विस्तार-का्ये को उस समय तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि बह 
इतना लाभप्रद न हो कि विस्तार के लिए जो निधियाँ प्राप्त की थी उनकी लागत अदा करने के 
बाद और नई प्रयोजनाओं (छाणु८ए5५) से होने बाली उपज पर तियम आय-कर अदा करने के 
बाद लाभाग (ठाशवंट्ा4) में वृद्धि करना सभव हो सके । इस स्थिति मे, अधिवाशत' सौमान्त 
प्रायोजवाएँ हाथ में लो हो नहीं जायेगी । इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रदत्ति यह होगी कि जोखिंग 
बाते उद्यम आरम्भ करते की बजाए चालू घ्यवप्ताप ही जारी रखा जाये। किन्तु इसके बावजूद, 
भह हो सकता है कि रूम्पनियों को नये-तये विनिमोग के लिए प्रोत्साहित करने की हृष्टि से निगम 
आय-कर में उचित छूूटें एव रियायतें दे दी जायें । 

है निमण्त आप-कर बिनियोग के प्रत्माशित श्रतिफल (ब्ा/०७७७९० वक्ष) वो 
कम वर देता है और कम्पनी की स्ान्तरिक एवं बाह्म, दोनों ही स्रोतों से प्राप्त होने बाली धन- 
राशियों वी मात्रा में क्टरोती कर देता है, अत इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि धनराशि 
की उस मात्रा को सीमित कर देता है जिसे कि कम्पनियाँ किन्‍्ही भी लिष्रिचत सामान्य आ्िक 
दशाओं के अन्तयंत विनियोग करती । निगम आय-करो के प्रभाव यद्यपि काफी स्पष्ट हैं, फिर भी 
विनियोग पर पढ़ने वाले इसके प्रतिवन्धात्मक भ्रभावों की मात्रा के सम्बन्ध भे निश्चित रूपसे 
कुछ तहीं कहा जा सकता । जहाँ कुछ लोगो का कहना है कि वितियोग में काफी कमी होगी, वहाँ 
अन्य लोग इसकी मात्रा कम बतसाते हैं। यहाँ मूल-भूष कठिनाई यह है कि विनियोग पर कर का 
क्तिवा प्रभाव पडेगा, यह कम्पनी रे अधिकारियों एवं शेयरधारियों को ध्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं 
($प0॥९०४६० 7९४८०४०॥$) पर निर्भर है। ये प्रतिक्रियाएँ अज्ञानता एवं जालवारी की तथा विवेक 
एवं अविवेक की माताओं पर आधारित होती हैं ओर कुछ ऐसी शक्तिपों से प्रभावित होती हैं, 
जैसे कि आशावाद अथवा निराशावाद की प्रचलित म्थित्ति तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्द्रीप राज- 
नैतिक व आधिक दशाएँ और तनाव ([हगह07$) | तथापि, आक्पषक वितियोग सुअवप्तर 
(2ध73०४९ 275८5७४४0९०४ 0970707079) के तचा प्रतिफ्ल की स्वीकार्य दर (3८८८(४४०6 उठ 
० हटपाए) के रूद्िजन्य स्तरों में समयानुसार परिवर्तन होते हैं, और यही नहीं, उसमे भी अधिक 
तौत्नर्गात से होते हैं जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है । 


सामान्य मान्यतः के रूप मे यह वहा जा सकता है कि विनियोग करने के लिए घत 
को व्यवेत्पा थान्तरिक निजो निधियों से करने के बजाए यदि बाह्य खोतों से की जाए तो कर 
(प४) के कारण विवियोग के प्रत्याशित भ्रतिफ्ल में होने वालो कोई भी कमी अधिक हतोत्साह 
करने वाली होगी । बाह्य साधनों द्वारा क्ये जाने वाले विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए, 
सामान्यत उच्च सम्भावित प्रतिफल कर प्राप्त होता अत्यन्त आवश्यक है, यद्यपि यह हो सकता है 
कि सावधानी न बरतने वाली कुछ कम्पनियों सोबे-सोये ऋणदाताओं के धन को जोखिम-पूर्ण दांव 
पर लगा दें 
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(»भ(0) होने लगता है जो कि किसी विशिष्ट व्यादसाधिक सस्था द्वारा उत्पादित वह्तुओ का 
उपभोग करते हैं । 


(३) जोछिम वाले उद्यमों में विनियोगों पर कुप्रभाव (पएट्शशाथा। व प्रशंज दांश्- 
एग565 जी] ७६ 0१६८००४७०६५०)---तीसरी जापत्ति यह है कि लोग जोखिम वाले उद्यमो में इस 
भय से विनियोग नही करेंगे क्योकि उसके लाभो पर कर लगा दिया जायेगा। परन्तु यदि इस 
आधार को मान्यता दी जाए तब तो आय-कर के विरुद्ध भी आपत्ति उठायी जा सकती है । 


(४) साधारण अगाधारियों पर पूर्णभार (# एणाफ़ालिलए के _ग्रदगाभ॥ आक्ष8- 
॥00९४४)--चौथी आपत्ति है निगम कि आय-ऊर पूर्णतया साधारण अशधारियों (ण१॥9 शीक्षार- 
॥0०6८५) पर ही पड़ेगा और अधिमाव अशघारी (एए्टशि&॥०४ ४॥४720|0078) इससे विन्कुल 
बच जायेंगे। यह सत्य है, परन्तु यदि लाभ-फर के कारण अवितरित लाभो का भी वितरण किया 
गया तो उसका लाभ साधारण अशधारियो को ही मिलेगा और उस स्थिति मे उन्हे कर का सम्पूर्ण 
भार बहन करने को तैयार रहना चाहिए । 


(५) ऋणपत्रो को प्रोत्साहन (060लााप्रा८5७ जा। 0७८ ८००ण्रवह०)--निगम लाभ- 
कर के विश्द्ध पांचवी आपत्ति यह उठायी जाती है कि यह फर्मो को इस वात के लिए प्रोत्साहित 
करेगा कि वे अपने लिए वित्त को व्यवस्था साधारण (८५०॥४) अशो की बजाए ऋण्पत्रों (0७6- 
गाधा८७) से करे । यह कथन भी सत्य है परन्तु इसके उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि फर्म के 
बिस्तार-कार्यक्रमो की वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त शेयर पूजी के बजाए ऋणपत्रो से करते मे मूलत. 
कोई गलत बात नहीं हे । 


(६) पर्याप्त न्‍्यायपूर्णता का अभाव (॥॥ ॥00 5९ 90९0० ए €धृपध/४०/९)--कहा 
जाता है कि आरोही वेयक्तिक आय-कर (एा०8९5४४६ ए९5०॥3 ॥00॥९-(80) की व्यवस्था के 
कारण तिगम आय-कर घत्री तथा निर्घन अश्धारियों के बीच यथेप्ठ रूप मे समत्यायपूर्ण नहीं 
बन राकता । 
निष्कर्ष (0070॥४०7) 


कम्पनी के लाभों पर कर के विरुद्ध उठायी जाने बाली उपरोक्त आपत्तियाँ मान्य तो हैं 
परन्तु इनमे अधिक बजन नही है। फिर, प्राय सभी जगह यह प्रयत्न किये गये है कि तिगम आय" 
कर को वै॑यक्तिक आय-कर के साथ एकीकृत किया जाए जिससे कि इनमें से कुछ आपत्तियाँ दूर 
की जा सर्के | क 

नेगम आय-कर के आशिक प्रभाव 
(#ल्णा०्ज्रां९ शींल्श5 ते एलफुणबरॉॉर [०णा€-५7र) 

अर्थव्यवस्था को कार्य प्रणाली पर, वैयक्तिक आय-कर से भिन्न, निगम आय-कर के कई 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पते है। इन प्रभावों का विश्लेषण भिन्न-भिन्न शीर्षको के अन्तगंत किया जा 
सकता है, जैसे [7] विनियोग पर, [7] बचत व उपभोग पर, [][] राष्ट्रीय आय तथा रोजगार 
००३ तथा [4५] कम्पनी वित्त पर प्रभाव। अब हम इन प्रभावों का सक्षेप में अध्ययन 
करेंगे । 
[7] दिनियोग पर प्रघ्ाव (झी2०४७ घएणा ॥0ए९४गाटा+) 

विनियोग पर विगम आय-कर के प्रभाव निम्न दो प्रकार से पड़ते है -- 


(१) व्यावसायिक विस्तार के हेतु उपलब्ध घनराशि मे कमी होना (8९00९ ॥॥6 
पि05 8४कवावएी६ (0 ग 040९ ७४५॥६५५ ९४७७॥४००)--यह कर निश्चित रूप से उस घनराशि 
की मात्रा को कम कर देगा जो कि व्यावसायिक विस्तार (98श655 ९%फआश्षंणा) को वित्तीय 
च्यवस्था के लए उपलब्ध होती है । ऐसा इसलिए होगा क्योकि कर का काफी भाग उन निश्चियों 
([0705) में से अदा किया जायेगा जो कि अन्य स्थिति भे व्यवसाय के विस्तार के लिये उपलब्ध 
होती । ब्यव॒वाय के विध्यार के लिए धन फो व्यवस्था सामान्यत » कम्पनी बी अपनी निधयों से 


श्१्६ 


कम हो जायेंगी और उसके परिणामस्वरूप वे न तो अपने चालु व्यवसाय का विस्तार कर सकेगी 
भर न नये उद्यम ही आरम्भ वर सर्कंगी। दूसरे भारी कर (8979 /9९) की विद्यमानता उनको 
बडे जोखिम वाले उद्यमो को चालू करने से रोकेंगी | 
उपरोक्त सभी विचारों से यह सामान्य निष्कर्ष निकलता है कि निगम आय-कर के 
लगने से राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की मात्रा मे बमी होने लगती है और कन्तत आशिक प्रगति 
(९००७०७॥ ९ 9:0/7९55) भी मन्द होने लगनी 2 । बारण यह है कि कोई भी चीज जिससे उपभोग, 
बचत तथा विनियोग में कप्ो होगी उससे राष्ट्रीय आय तथा रोजगार वी मात्रा भे भी कमी 
होगी । किन्तु इसके वावजुद, ऊपर निगम आब-कर के जिन प्रभावों का जिक्र क्या गया है उनमे 
से कुछ आधारहीन हैं। सर्वप्रथम, जहाँ दक बचत तथा उपभोग में कमी होने का प्रश्न है, यह 
तरफ निराधार है क्यों कि बचत व उपभोग मे कमी केवल निगम आय-कर से ही नहीं होती, अपितु 
सभी करो से होती है। दूसरी वात यह है कि मितव्ययता अथवा किफायत (९०7०9) के हृष्टि- 
कोण से करो के लगाने का एक प्रमुख उद्देश्य मह होता है कि लोगो के तिजी व्यय को बम किया 
जाए जिससे कि सरबारी उपयोग के तिए साधन प्राप्त हो सकें । उपभोग तथा विनियोग पर लगे 
प्रतिबन्ध वो इसी आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। फिर, एक बात यह है कि यदि 
देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार ([छ 2०|00977८0) वी दशाओ के अन्तगंत कार्य 
बर रही है तो उपभोग (००॥५७7७॥०9) अथदा विनियोग (9+६४700॥) अथवा दोनो से धृद्ध 
वी दिसी भी प्र 4५४ से मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दवाब उत्पन्न होंगे। और मुद्रा स्फीति (ए्र8ध07) 
को यदि रोकना है तो कराधान ((2:८40०7) का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह होता है कि उसके द्वारा 
गैर-सरकारों अधवा निजी व्यय में कमी को जाए और इन मानों में तिगम अ य-कर एक पूर्णतया 
न्‍्यायोबित पग है। 
पिन्तु अवस्फीति (6९८१3007) अघवा मन्‍्दी (4८७7०४४०॥) के! दिनों में, जबकि अरे 
व्यवस्था की बर रोजगारी का सामना करना पडता है, अवश्य ऐसा प्रतीत होता है मानों निगम 
आय कर की आलोचनाएँ उचित हैं। पर आलोचना (क्राएक्षआ7) केबल निगम आय कर की ही 
नही, अपितु उन सभी करों की होनी चाहिए जोकि निजी व्यय में कमी करते हैं। त्तप्य तो यह 
है कि निगम आय-कर के प्रभाव अन्‍य करो के प्रभावों से कम ही होने वी सभावना है। यह कहा 
जा प्कता है कि व्यावसायिक इकाइयाँ नये विनियोग नहीं करती और प्राय अपने पास उपलब्ध 
समस्त तरल निधियों को उपयोग में नही लाती । इस स्थिति में यह होगा कि निगम-कर के एक 
बड्ढे भाग का भुगतान इन निप्त्रिय निधियों (06 ॥7065) में से किया जायेगा । फलस्वरूप उप- 
भोक्ता के व्ययों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ते वाले कर के मुकावते निगम कर से कुल खर्चों में कमी 
पोडी मात्रा मे होगी । इसके अतिरिक्त, यह्‌ भी नहीं भूलना चाहिए कि निगम आय-कर चूंकि 
अम्पनियी के लाभों पर लगाया जाने वाला वर है अत सभव है कि कम्पतियों के लिए स्वय 
फठिनाइयाँ उत्पन्न न करे । 
इस प्रकार, सामान्य रूप में, निगम आय-कर के विरुद्ध की जाने बाली इस आलोचना 
में अधिक वजन नहीं है कि विनियोग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है । स्फीति काल (77/9- 
07679 9९700) में विनियोग पर जो रोक लगती है उसे एक अत्यावश्यक स्पीति विरोधी कार्यवाही 
माना जा सकता है और अवस्पीति (9०00०४) के दिनो मे, विस्तार कार्यक्रम में कटौती के रूप 
में होते वाला इस कर का प्रभाव अस्य करो के मुकाबले सभवत कर प्रतिकूल हागा 
पर इस सम्पूर्ण वाद विवाद मे एवं बात भुला दी गई है। निगम कर तथा साथ ही बन्प 
अनेक करी भे सदा ही सशोधन त्पा परिस्थितियों के अनुमार हेर फेर किया जा सकता है। लोगों 
पर करो का भार डालने से पूर्व हर एक लोक्तन्त्रीप सरकार दो महत्त्वपूर्ण वातो का अवश्य ध्यान 
रखती है। प्रथम तो यह क्रि प्रत्येक कर से कितनी सरकारी आय प्राप्त की जा सकती है, और 
जुसरे मह कि जनता के कमी भी वर्ग पर करो का अनावश्यक भार नहीं पड़ना चाहिये। वैंयक्तिक 
झ्राय-कर तथां साथ ही निगम आय कर में भो बर-रोक [४ ॥०0॥725) के रूप भे अथवा पूर्ण 
या आशिक कर-मुक्तियो [३४ «&ूथएणु)700$) आदि के रूप में समय-समय पर उपगुक्त हेर-फर 
क्यि जाते रहते हैं। परिणामस्वरूम निगम आय-कर के प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम वर दिमे जाते हैं । 
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सिगम आय-कर के विनियोग साम्वन्धी प्रभावों की अन्य करो के प्रभावों से तुलना करने 
के पश्चात्‌ रिचाई गौडे (०ाक्वात 50006) इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तिगस आय-कर, किसी 
भी अत्य बड़े कर के मुकाबले, गर-सरकारी विनियोग (एपंरण८ ॥४८»ग्राधया) को अपनी शुद्ध 
प्राप्ति (6 ४720) के अनुपात से अधिक हाति पहुँचाता है । 

परन्तु विनियोग पर निगम आय-कर के प्रतिकूल प्रभावों को बाजार के तीद्र विस्तार 
दाश काफ़ी मात्रा मे समाप्त किया जा सकता है। भारत जैसे अल्पविकसित देश की स्थिति में 
विशेष रूप से यह बात सही है जहाँ कि ऊँचे करो के बावजूद नये-तमे उद्यमों मे तथा पुराने 
उद्यमों के विस्तार भे म्तीवगति के साथ विवियोग किया जा रहा हे । इस तथ्य से यह बात प्रकट 
होती है कि तिगम आय-कर का उन्नत अयेव्यवस्था (30५७70९6 €००॥०ाए) के बन्‍्तग्रंत ही कुछ 
प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है किन्तु विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था (0०४०००७॥०४ ०००००४१५) मे नहीं, 
जहाँ कि बिनियोग का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है । 
[ए] बचत तथा उपभोग पर प्रभ्नाव [झरए5 ० 5478 शाते एज8एएए॥ण) : 


निगम आय-कर (९0एणथ्ञाणा ग्राएण्गाध-नं॥४) निगमों बौर कम्पनियों की बचतों एबं 
उनके उपभोग पर प्रभाव डालता है। यह लाभाशों (8श0०708) की अदायगियों को तथा 
निगमो के रुके हुए लाभो अथवा उनकी शुद्ध बचतों (7८0 54५85) को प्रभावित करता है। 
मतुभव से यह पाया गयग्रा है कि निगम आय-कर कम्पनियों तथा साथ ही अशधारियों दोनो की 
ही बचतो भे कमी करने लगता है। व्यक्तियों का उपभोग उम्र सीमा तक हो जाता है जहाँ तक कि 
तनिमम आय-कर द्वारा उनको लाभाश-आय कम हो जाती है। परन्तु जैसा कि रिचाई गोड़े ने 
कहा है कि एक मूह ह्‌ के रूप में उत्पादन कर (6०5० 9.(८5) उपभोग पर निगम आय-कर अथवा 
बैयक्तिक आय-कर के मुकाबले, सभवत , अधिक प्रभाव डालते हैं । 

सयुक्त राज्य अमेरिका में, यह पाया गया कि नियम आय-कर का एक बड़ा भाग रुके 
हुये पहले लाभो में से दिया जाता था, चालू लाभाशों में से नहीं। शुद्ध तिमम आाय-कर के उस 
भाग के बारे भे, जोकि चाल्तु लाभाशों भे से दिया जाता था, अवश्य यह कहा जा सकता है कि 
अत्यधिक आरोही वैयत्तिक आय-कर (0809 [॥०ह/25७ए६ ए९६०१७। ॥॥0076-0000) के मुकावले 
पर उसका अधिक प्रभाव पडता था। 


[पा] राष्ट्रीय आप तथा रोजगार पर प्रभाव (छल णा सांग वाए0या6 00 
&7900४7 ७0४) 

राष्ट्रीय आय पर और अम्तत आर्थिक प्रगति पर पड़ने वाला निगम आय-कर का 
सम्भावित प्रभाव भी उर्प युक्त विचारणीय तत्त्वों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । सामान्यत , 
निगम आय-कर-- अथवा उसी उदेश्य के लिए किसी और कर के लगने का परिणाम यह होगा 
कि कुल माँग में तत्काल कुछ कमी हो जायेगी ओर उसके फलरवहूप राष्ट्रीय द्रव्य आय (गराणा०9 
79॥0709] ॥700776) में कमी हो जायेगी | यदि यह कर न लगाया जाता तो व्र्थव्यवस्था के 
गैर सरकारी क्षेत्र को अधिक द्रब्य-आय प्राप्त होती ओर इस अतिरिक्त आय का एफ भांग निजी 
अथवा गैर-सरकारी उपभोग और विनियोग मे लगा दिया जाता । 

और भी अधिक विशेष रूप से कहा जाए तो स्पष्टत नई फर्म ही तिगम आप-कर से 
मुख्य रूप से प्रभावित होगी । ऐसी फर्मों को जब तक कि कुछ वर्षों तक कर से छुट्टी न दी जाए 
तब तक उनके लिए घह कठिन होगा कि वे आवश्यक घन सग्रह करे और उसे पुत्र, व्यवसाय से 
लगाई । इस सम्बत्ध मे यह बात ध्यात देने योग्य है कि ये नई कम्पनियाँ स्पष्टत. वे हैं। सकती हूँ 
जिनके विधय में कि यह सभावना है कि ऐसी नई-नई वस्तुओं का उत्पादन करेंगी और ऐसी नई- 
नई उत्पादन-विधियाँ अपनायेंगी जो कि आधिक प्रगति में सहायक हो। निगम आय-कर के जारी 
रहने से इन माई कम्पनियों के विकास-कार्य जिप्त सीमा तक प्रतिबन्धित होंगे, उतनी ही मात्रा में 
पहले से चालू कम्पतियाँ एकाधिकारी अथवा अर्ध-एकाधिकारी लाभ प्राप्त करती रहेगो । नई 
कम्पनियाँ ही नही, पुरानी दघा सुस्थापित कम्पनियाँ भी नियम आय-कर से प्रभावित होगी । एक 
तो इस कारण, क्योकि कर लगाने के कारण इन फर्मो के पाया अपनी उपसब्ध निधियाँ (३5) 
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आाय-कर घूंकि शुद्ध (7४) लाभो पर लगाया जाता है, अत दः्म्पनियों के पास बचे हुए णेय माल 
के मूल्य को तथा भवन्न एवं समन्त्र (980/) आदि के मूल्यहास (७६७:८०७७४०॥) को कुल लाभों 
(87055 970०॥0) में से अनिवायंत घटाना है पडेगा । ऐसा करते समय व्यवद्दार में, अनेक ऐसी 
उलझने एवं विकट समस्‍यायें सामते आती है जो फि कम्पनियों के तथा साथ ही राजस्व 
अधिकारियों के कार्य को अत्यधिक कठिन बना देती है। 


जेत मात फा पुल्धारुन ([7एल्‍009 फवण्थाएत) 


बेची हुई वस्तुओ वी लागत (००४) का ओर उसके फलस्वरूप भोतिक वस्तुओं को 
बेचने वाली फर्मों की शुद्ध आय का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्व (6०८गगाएत७70) है--प्रारम्भिक 
तथा अन्तिम स्टॉक अथवा शेष साल का मूल्यावन करना । कसी भी फर्म के पास वर्ष के प्रारम्भ 
में एक निश्चित स्टॉक होता है, वर्ष की अधि मे वह और माल खरीदती है, कुछ माल बेचती है 
और बर्ष के अन्त में फिर उसके पास कुछ माल शेप रहता है । यदि खरीदे हुए माल वी कीमतों गे 
कोई परिचतन न हो तब तो किसी भी समस्या का सामता न करना पड़े । इस स्थिति मे प्रारम्भिव 
तथा अन्तिम शेष माल का तथा वर्ष को अवधि में बेच गये माल की लागत का मूयावनें उन्हीं 
अपरिवर्तित बौमतो द्वारा निकाल लिया जायेगा ) किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जबबि 
कीमतो के स्तरों मे उतार-चढाव होते हैं। यदि कोमतें बढ रही है बेची हुई बस्तुओ वी लागतें 
वर्ष के अन्त वी लागत के आधार पर निकाली जा रही हैं, तो बेची हुई वस्तुओ वी कुल लागत 
अधिक और लाभ कम प्रतीत होगे | दूसरी ओर, यदि उनका मूल्य वर्ष के प्रारम्भ वी लागत के 
दा पर निकाला गया तो बेची गई बस्तुओ वी बुल लागत कम होगी और लाभ अधिक प्रनीत 
होगा 4 

शेप माल के मूत्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए अनेक रीतियो का 
डफ्गोग किया जाता है । एक रीति है जिसमे विसी अवधि (9800) अथवा वर्ष के प्रारम्भ मे 
फर्म के पास वर्तमान वस्तु सूची अथवा स्टॉक के सर्वेश्रथम प्राप्त भांग की लागत के आधार पर 
हपा उत्त अवधि के बीच मर्बप्रथम होने वाली प्राप्तियो के आधार पर बेची गई वस्तुओ वी लागत 
को निकाला जाता है । अन्तिम, वस्तु सूची अथवा अन्तिम स्टॉक का मूल्याक्न अवधि के अन्त की 
लागत अथवा बाजार मूल्य, जी भी कम हो, के आधार पर कर लिया जाता है । इस पद्धति में, 
मूल्य-धृद्धि की अवधि में रसे गये विक्की-माल (&०८८॥॥ 90७) के बढ़े हुए गूस्य से होत वाल्ले लाभ 
त्तयां साप्तान्य व्यापारिक लाभ कुल लाभ म सम्मिलित होगे । जब कीमते पिरनी हैं तो इस स्थिति 
में, बेचो गई वस्तुओ की लागत उस ऊँची बौमत से ऑी जाती है जो वि वर्ष के आरम्भ में होती 
है और दाद के समस्त शेप-माल का भूल्याकन वर्ष के अन्त के बाजार-मूल्य के आधार पर निकाला 
जाता है ओर इस हानि की धनराशि को आय म से कम कर दिया जाता है । इस दशा में, कम्पनी 
के लाभ काफी कम प्रतीत होगे चछुकादले उसने जबकि चेची हुई वस्तुओं की लागत पूर्णतया वर्ष 
के भन्‍्त में बदली हुई लागत के आधार १र आँकी जाती । माल के भूल्याकन की यह रीति इस 
मान्यता पर आधारित है वि वस्तुये उसी उमर से बेची जाती हैं जिस क्रम से कि वे खरीदी जाती 
है । भर्थाव्‌ (#0) प्रथम यरीदी जाने वाली वस्तुये पहते ओर बाद में खरीदी जाने वाली वस्तूयें 
बाद मे बेची जाती हैं। यह रीति उस समय तो ठीक काम वरती है जबकि कीमतें स्थिर रहे । 
स्स्तु जब कीमतो में तेजी से उतार-नद्गव होते हैं, तो माल का मूल्याकन ही शुद्ध आय (बढ 
20076) वी धट-बढ वा मुख्य निर्धारय तत्त्व वन जाता है । 


माल अथवा स्टाव के मूल्याफ़्न की दूसरी रीति अेंग्रेती के शब्द ॥४0'* के नाम से 
विख्यात है अर्थात्‌ अन्त भे खरीदी जाने दाली वस्तुये पहले बेची जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत, 
स्टॉक में की गई प्राथमिक वृद्धि की अपेक्षा अत्तिम व्रद्धि में से बिती वी जाती है । बेची गई वस्तुओं 
की लागत छरगेदी गई वस्तुओ की अन्तिप्त इकाइयो वी लागत द्वारा निर्धारित बी जाती है। वर्ष के 
अन्त में शेप माल वा सूल्य वस्तुओं वी सर्वप्रथम प्राप्त इफाइयों की लाया के आधार पर निकाला 
जाता है। इस व्यवस्था में, चस्तु सूची झयवा शेप माल के लाभो को आय भ जोड़ा अचना उमम्रे से 
घटाया नहीं जाता । 
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[ए] कम्पनियों के वित्त पर प्रभाव (सीट०७ ०० (0०0एशा9 8००) : 

निगम आय-कर कम्पनियों की वित्त-व्यवस्था की रीतियो पर प्रभाव डालता है। अपने 
व्यवसाय के विस्तार के लिए कम्पनियाँ, आमतोर पर, अपनी स्वय की निधियों (005) का उपयोग 
करना ही अच्छा समझती है। केवल बहुत थोडी मात्रा मे ही, वे बाजार से उधार लेना अथवा 
अतिरिक्त प्रामाव्य अश जारी करना पसन्द करतो है। उधार गे ऋणो का भारी बोझ उठाना 
अनिवाय हो जाता है और अतिरिक्त सामान्य अश स्वामित्व (०/2५॥०) की तरल बनाते है। 
अत निगम आय-कर, यदि भारी मात्रा मे लगाया जाता है तो उसमे कम्पनियों की निजी निधियों 
(०५४९6 40705) में कदौती हो जादी है | यही नही, इससे चंकि कम्पनी की कमाई | कमी हो 
जाती है अत यह अतिरिक्त शेयरो की बिक्री को भी कठिन बना देता है। इस स्थिति में, अपनी 
विस्तार प्रयोजताओं की वित्तीय-व्यवस्था के लिए कम्पतियाँ उधार लेने (एणा०शाणड) को ही 
एकमात्र उपयुक्त साधन समझती हैं। चूँकि ब्याज को कर योग्य आय मे से घटा दिया जाता है 
अत' निगम आय-कर से म तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई पंदा होती है और म इस रीति से 
वित्त की व्यवस्था करने की लागत में हो कोई वृद्धि होती है । 
निष्कर्ष (207९]0श07) . 


निष्कप रूप मे यह कहा जाता है कि निगम आय-कर के अनेक प्रतिकुल प्रभाव पड़ते 
है। किन्तु यहू सिद्ध करना बढ़ा कठिन है कि क्या ये प्रभाव वास्तव में ऐसे ही होने भी है ? अनेक 
प्रभाव, जो कि निगम आय-कर से सम्बद्ध कर दिये गये है, वस्तुत निगम आय-कर की वर्तमान 
व्यवस्था के कारण उत्पन्न नही होते अपितु ये दो व्यावसायिक उद्यम पर लगाये जाने वाले किसी 
भी कर के परिणामस्वरूप उत्पत्त हो जाते है। समता एवं न्याय के हष्टिकोण से भी. इस विपय 
में काफी विचार-विभिन्नता पायी जाती है। अनेक लोगो का मत है कि यह कर समम्यायपूर्ण 
(९५०७॥४७।०) नहीं है क्योकि यह दोहरे कराधान को जन्म देता है, यह हो सकता है कि यह थोंडी 
आय वाले वर्ग के उत अशधारियो (#)का०७०तश5) पर, जो कि वँयक्तिक आय-कर से मुक्त हो, 
कम भार डाले, ऊँची आय वाले वर्ग के अशधारियो पर यह इसलिए अधिक भारपूर्ण हो सकता 
है बयोकि उन पर बेयक्तिफ आप-कर की दरे ऊँची होती है, और यदि कर उन उपभोक्ताओं पर 
अन्तरित (#॥0) किया जा सकता है जो कि कम्पनी द्वारा उत्पन्न की गधी ओर ब्रेची गयी 
वस्तुओं का उपयोग करते है, तब तो यह एक प्रकार का बिक्री कर बन जायेगा और उस स्थिति 
में इसका भार निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्गों पर ही पडेगा । निगम कर के बचाव मे यह तर्क 
प्रस्तुत किया जा सकता है कि सम्पूर्ण रूप में (०) ॥॥6 ध्शाण८) कर के भार का वितरण आरोही 
रीति (970870९४४४७ प्राध॥7०7) से होता । ऐसा इसीलिए क्योकि अधिकाश ईक्बिदी पूंजी उत 
लोगो द्वारा अधिकृत होती है जिनका सम्बन्ध उच्चत्तर आय वाले वर्यों से होता है। जैसा कि 
रिचार्ड गौड़े (शाणाघा0 50008) ने कहा कि करो का सम्पूर्ण ढाँचा तियम आय-कर से युक्त होने 
प्र ४ आरोदी बन जाता है बमुकाबले उरो ढाँचे के जिसमे कि उक्त कर सम्मिलित य किया 
गया हो । 

कर-योग्य लाभों फा माप 

९ (९४५७०९॥०६ ० ४४8७७ ?7095) 

जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, कर योग्य आय (49039।९ 0०97०) की किसी उप- 
युक्त एवं सामान्य परिधापा की रचना करना, उसको सशोधित एवं परिष्कृत करना तथा उसको 
लागू करना--ये ऐसी समस्याये है जिन्हें लोक वित्त (9७9॥० 997०6) के सम्पूर्ण क्षेत्र की सबसे 
अधिक चुनौतीपूर्ण समस्‍यायें कहा जा सकता है। इस विषय के अध्ययन के लिए ऐसे विस्तृत 
साहित्य की आवश्यकता है जिसकी रचना एवं जिनके निर्माण मे अर्थशास्त्रियों, वकीलो, लेखाकारो 
(900०77408&) तथा न्यायाधीशों ने अपना योग दिया है । तथापि, इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि इस समस्या का कोई अन्तिम हल दूढ लिया गया है| इसका स्पष्टीकरण कर लगाने के 
उद्देश्य से वम्पनियों की शुद्ध आय (४० ॥70०76) को परिभाषित करने की गमग्थासे ही हो 
जाता है। कम्पनियों के कर योग्य लाभो का माप करने मे दो विशेष समस्यायें सामने आती डः 
बर्थाव्‌ स्टॉक अथवा शेष माल का सूस्यावन (१श००७॥००४) तथा मूत्यह्वास सम्बन्धी छूटे । निगम 
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प्रभार नही ज्ञगाया करती हैं, परिणामस्वरूप उन्हे उन वर्षों मे करो से मुक्त पूंजी भी वापिस नहीं 
मिलती । परन्तु इन हानियो को आगे लाभ के वर्षों मे नहो ले जाया जायेगा तो फर्म कभी भी 
अपनी कर-मुक्त पूंजी प्राप्त करने मे समर्थ नही होगी । इसी प्रकार, यदि कोई प्ृजीगत परिसम्पत्ति 
अचानक ही अग्रचलित (00500८०) हो जाती है तो उसके परिणामस्वरूप होने वाली हातियों को 
अगले कई वर्षों भे फैला देने की फर्म बी असमर्थंता का भी ऐसा ही प्रभाव होगा । 


इस प्रकार, वाधिक सूल्यहास प्रसार का निर्धारण करते मे कई समस्‍यायें सामने आती 
हैं और इस सम्बन्ध में अधिक्षाश कठिनाइयाँ इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है वयोकि कर लगाने 
के लिये वर्ष को इकाई (धशा।) मात लिया जाता है इस दात को स्वीकार कर लेवा अच्छा है कि 
विसी भी एक वर्ष भें निर्धारित मूल्यह्वास प्रभार को मथवा कम्पनी की कर योग्य आय को 
पूर्णतया ढीक नहीं माना जा सकता । कर अधिकारियों को, सामान्यत यह बात जरूर देखनी 
चाहिए क्षि कम्पनियों को पूजी पर जो प्रतिफल (7८७४७75) प्राप्त हो उन पर कर ते लगाया 
जाए। 
सुद्रा-रफीति तहया तृल्यह्ास प्रसार (08]9090% 2१४ एच्शाच्टाक्00 (808) * 
हु सन्‌ १६३६ से सामान्य भृल्य-स्तर में जो तेजी से वृद्धि हुई है, उसने मूल्य-ह्वास के सम्बन्ध 
में एक नई प्मस्‍्या को जन्म दिया है । समस्या, जो कि कापी विवादात्पद बनी रही है, यह है कि 
मूल्यह्मास छूट बए सम्बन्ध पूजीगत सामान वी मूल लागत (०7808 ९०७) से होना चाहिए 
अथवा उसको प्रतिस्थापित था बदली हुई लागत (ए८०/३०थ८४९४६ ००६६) से । मुद्रा-स्फोति के कारण 
भूल्यों भें जो वृद्धि होती है उससे पूजीगत सामान वी लागतों मे भी भारी वृद्धि हो जाती है । 
इसबा परिणाम मह होता है कि पुराने पृजीगत सामात पर लगाये गये मूल्यहांस की धनराधि 
उस सये प्जीगत सामान बे लागत के लिए पर्याप्त नही होनी जो कि पुराने पृ जीगत सामान के 
स्थान पर खरीदना पड़ता है । अत यह कहा जाता है कि फर्मों को इस बात को है. मति प्राप्त 
होनी चाहिए कि वे पूजीगत सामान की मूल लागत के स्थान पर उसकी बदली हुई नई लागत वे' 
आधार पर गूल्यह्रास्त लगा सके । 


जहाँ अनेक लोगो ने पू'जीगत सामान की बदली हुई नई लागत को मूल्यहास प्रभार वा 
आधार बनाते के पक्ष म तर्क दिये हैं, वहाँ अन्य लोगो ने इस आधार (७385) की कमजीरियों पर 
भी प्रकाश डाला है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि समता एवं न्याय की माँग तो यह है कि 
कम्पनी वी वेवल उतली ही प्‌"जी कर मुक्त (६४४ ६८८) की जानी चाहिए जितनी वि उसने प्रारम्भ 
में मूलरूप में वितियोग (7५650) को थी । यह तथ्य कि पूवेवत्‌ व्यवसाय जारी रखने के लिए अब 
अपेक्षाकृत अधिक पूजी की आवश्यकता है इस नीति को न्‍्यायोत्रित नहीं झहराया जा सकता कि 
कम्पनियों थो आय-बर से घुक्त पूजी की एक सुनिश्चित मात्रा प्राप्त करते भो इजाजत दे दी 
जाये । यह भी बहा जाता है कि पूंजीगत सामान को लागत मे होने वाली वृद्धि मूल्य-स्तर (्ायटढ 
९५७)) में होने वाली सामान्य वृद्धियों का ही प्रत्यक्ष परिणाम होता है । अत यदि सामान्य लोगो 
को स्फीति के विछद्ध क्षतिपूर्ति बे रूप भे कोई कर सम्बन्धी राहत नही भ्रदान वी जाती, तो 
कम्पनियों को हो ऐसी छूट दिये जाने वा कोई उचित कारण नही है । यह नही, वास्तविकता यह है 
कि कम्पनियों ने तो शाररी समय तक स्थिति से लाभ उठाया है और वह यह कि उन्होंन कम मूल्य 
पर खरीदी गई मशीनरी आदि का उन वस्तुओं कया उत्पादत करने में उपयोग क्रिया है जिनसे ऊँची 
कीमतें बधूल होगी । अत स्पष्ट है कि स्फीति-फाल मे उत्तादको वो कोई नुकंसाव नहीं उठाना 
पडत्ता, इसके विपरीत उन्हें तो अपेक्षाइल निश्चित आय वाले वर्गों के व्यय पर ओर लाभ प्राप्त 
होता है । अत कर-मुक्ति ((4४ ८६६7ए9007) तथा उच्चतर मूल्य-हछास सम्बन्धी छूट वी माँग 
बरना समता एवं न्याय वे आधार पर उचित नही है । जैसा कि प्रो० प्रैस्ट ने वहां है “ऐसा 
कोई पवित्र धामिक आदेश तो है नही वि पूँजीगत सामान वा प्रतिस्थापन अयवा बदली (८9/806- 
शाध््0) बेदल सचित बी गई सुन्य-हास निधियों मे ही को जा 23 है। अन्य ऐसी अनेक 
विधियों (७४05) (व्रदाहरणत , पहले तथा अब वे अवितरित लाभ) है जिनका उक्त वार्य वे लिये 
उपयोग किया जा सकता है, बजाए इसके कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि अधिक सृस्य कवास 
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यह कहा जाता है कि जब तक कि वार स्थिर (००्ंधा) है तथा आरोही नही है, 
चाहे कोई सी रीति वयो न अपनाई जाए, दीर्घावधि मे कुल लाभ तथा झुल कर देयता लगभग एक 
समान ही हो जाते हैं! यह अवश्य है कि किस्ती भी रीति (79४॥700) का घुताव करने से उसका 
प्रभाव कर मदायग्रियो के समय पर पडता है। किन्तु यदि करो की दरें बढती-घटती हैं और 
आरोही (/7087०85४०) है तो किसी भी रीति के चुनाव से उसका प्रभाव करो की कुल दीर्घकालीन 
देनदार पर पड़ेगा । 
यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि हम 'हर0' भर १0 पद्धतियों की गहराई में जायें और 
उनके गरुणो व अवगुणों कौ विवेचना करें । यहाँ हमे केवल एक बात अवश्य ध्यात रखनी है। वह 
यह कि वस्तुसूची अथवा शेष माल का गमरुल्याकत करने वी समस्या हमारे सामने वर्तमान है और 
किसी वध्पनी के कर योग्य लाभो को ठोक-ठीक अनुमान लगाने के लिए उस समस्या का कोई 
समुचित समाधान अत्यावश्यक है । किसी भी रीति को कठोरता से लागू करने से सभव है कि सदा 
ही ठीक परिणाम त निकलें। अत व्यावसायिक फर्मों को इस बात वी अनुमति दी जानी चाहिए 
कि वे स्टॉक के मूल्यांकन की विभिन्न रीतियो में से सुविधानुप्तार किसी को भी अपना सकें तथा 
अदलबदल सकें ।* ही 
ह्वास अथवा मृल्यक्वास फो छूटें 
(9क्काध्लंशाणा 8]09श0९5) 
प्रत्येक कम्पनी के पास अपना भवन, सयन्त्र (४॥), प्रजीगत साज-सज्जा (ट्/ण्ा&« 
८पृण॥९॥॥) व फर्नीचर आदि होते हैं जो सभी एक वर्ष से अधिक समय तक काम में आते 
रहते है । इस स्थिति मे यह उचित है कि उनवी लागत को उन विभिन्न वर्षों में फैला दिया जाए 
जिनमें कि उनसे काम लिया जाता है । प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित यह भाग ही मृल्यहाम प्रभार 
(५४ए7०७०४०॥ ०॥४॥8०) कहलाता है। * भूल्यहास छूट का हिसाब (८४०७॥७७०४) इस प्रकार 
लभाया जाता है विः किसी परिसम्पत्ति (355८) के प्रयोग की अवधि के पश्चात्‌ का उसका 
अबुमा निंस रही-मूल्य (४८०9 ४०७६) घटावर उसकी मूल लागत (णगष्टाग॥| ००४) ब्रसूल हो 
जाये ॥” मूल्यह्वास हि (५०ए7०९४४४०09 ४।|॥०५७४७॥८७) उरा धनराशि को कहा जा राकता है जोकि 
कम्पनी वो परिस्म्पत्ति को उसके प्रयोग की अवधि मे सुचारू एवं ढोक बनाये रखने के लिये 
आवश्यक हो । वम्पनी की प्रत्येक वर्प की कुल प्राप्तियो (87055 7८०७४9($) मे एक भाग विनियोग 
को गई पू"जी का प्रतिफल होता है। स्पष्ट है कि यह एक व्यय होता है, आय मही । इसी कारण 
इसे कम्पनी के आथिक लाभ का एक भाग नहीं माना जा सकता। अत कर>्योग्य लाभो छा 
अगुमान लगाते समय, मूल्यहास प्रभार को उसमे से घटा देवा चाहिए । 
मूल्यह्ास का निर्धारण करने की कठिनाइपाँ 
पूजीमत माज-सज्जा तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य छास का निर्धारण करने मे कई 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती है। सर्वप्रयस, तियी भी फर्म करो इग बात का पूर्णतया 
ठोक-ठीक ज्ञान कभी नहीं हो सकता वि कोई परिसम्पत्ति क्तिने वर्षों तक दाम करने योग्य रहेगी । 
फर्म के अनुगान सही भी सिद्ध हो सकते है और गलत भी | दूसरे, ऐसी कोई सन्तोपप्रद एव 
उपयोगी राति नहीं है जिसके अनुसार मूल्यहास प्रभार को उन वर्षो के बीच बाँटा जा सके जिनमें 
कि पूजीगत परिसम्पत्ति (८४)ै७] ४55९) प्रयोग में रहेगी। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है 
कि मृल्यहास ना हिसाव लगाने का कार्य राभी जगह सनमाने तरीकों पर आधारित होता है। 
तोसरे, किसी विशिप्ट वर्ष में लगाये ग्रये मुल्यछास की रकम का कोई खास महत्त्व नहीं होता, 
क्योकि बाई वे वर्षो मे जो समायोजन (90]0»07०॥$) किये जाते है वे शुकू के वर्षों को अपर्याप्त 
अयवा अत्यधिक धनराशियों की क्षतिपूर्ति कर देते है । इसके विपरीत समस्या तो तब उत्पन्न होती 
है जबकि किसी फर्म को अपनी एक निश्चित मात्रा से अधिक हानियो को आगे लाभ के वर्षों मे 
ले जाने को आज्ञा नही होती अथवा तव जयवि इरो बी दरें बारोही ([7०६०४४८) होती है 
या उनमे घट-बढ़ होती रहती हे। उदाहरण के तिये, भारी हानियो के वर्षों मे फर्म मृल्यहास 
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(077९5 ९०700740075) वी कुल आय (६705 47८07॥7०] में से ब्याज तथा किराये को धठाया 
जाए या नहीं । यह बात सदा स्वीकार की जाती रही है कि कम्पती अपने रूण-पत्रो (१60८एाएट७) 
पर जो ब्याज अदा करती है उसे तो कम्पनी की कर-योग्य क्षमता (90 व्यफुश्णाओ) का माप 
करते के लिए उसकी कुल आय मे से घटाया जाता चाहिए, विन्तु अशधारियों को दिये गये लाभाश 
नहीं घटाये जाने चाहिये | निगमो अथवा कम्पनियों की कर योग्य आय की परिभाषा से सम्बन्धित 
मह एक ऐसी समस्या है जो चिरवाल से चली आ रही है | कम्पनी की उस आय पर, जो ब्याज 
अदा करने में उपयोग की जाती है, और उस आय पर जो लाभाश (0शए0८7३) देने में व्यम्न की 
जाती है। कर लगाते समय क्ये जाने वाले भेद-भाव को कभी कभी बड़ा तकंहीन माना जाता है। 
यही नहीं, यह भी कहा जाता है कवि नियमों अयका कम्पनियों के वित्तीय ढाँवे पर इसका प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है (जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके है) । इस सन्वन्ध में दो सुझाव दिये जाते 
है। पहुला तो यह कि लाभाशों को भी कुल आय में से घटाया जाए और दूसरा सुझाव यह है कि 
दिये गये ब्याज को कुल आय में से घटाने की छूट को भी वापिम लिया जाए | यदि पहले सुझाव 
को स्वीकार क्या जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि निगम आय-कर केवल अवतरित 
लाभों पर ही लगाय जायेगा, वितरित लाभो १र नही । इस भ्रश्त पर “एकीकरण” शीर्षक के अन्त- 
गत आगे विचार जिया गया है। जहाँ तक दूसरे सुझाव का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि यदि 
कम्पनी की बुल आय मे से ब्याज को घटाने की छूट समाप्त की गई तो यह एक बड़ा कठोर पग 
होगा क्योकि ऐसा करते से कम्पनियों की कर-देयताओ ((97: ॥80॥०5) मे वृद्धि हो जायेगी । 
ब्याज के प्रश्न के समान ही, एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्श यह है कि फर्मों द्वारा सम्पत्ति 
के उपयोग बे बदले में अदा किये जाने वाले किराये के साथ क्या व्यवहार क्या जाएं ? यदि उधार 
लिये गये धन पर द्विये गये व्याज को कुल आय मे से घटाने की व्यवस्था है, तो अदा किये भए 
किराये को भी इसी प्रवार क्‍यों न घठाया जाए ? सम्पत्ति (07079) को प्राप्त करमें के लिए 
उधार लिये गये धन पर ब्याज की अदायगी तथा ऐसी ही सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए दिये 
गये ढिराये वी अदायगी में कोई वडा आशिक अन्तर नही है। हाँ, दस सम्बन्ध में अनेक व्याब- 
हारिक कठिनाइयाँ अवश्य है। अत इस समस्या पर--जिसे कि एक आधारभूत (एण/थ7९0/४) 
समस्या माना जाता है--अधिक विस्तार से विचार कर सकना वडा कठिन होगा । निष्कर्ष यह है 
कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण तथा सम्भावित आर्थिक प्रतिक्रियाओं के कारण विगम-कर 
के आधार को विस्तृत करके अदा क्ये गये ब्याज तथा शुद्ध बिराये को उसमे सम्मिलित करना 
बाद्धतीय नहीं होगा । 
निष्कर्ष (0072ए४०) 
कर लगाने के उद्देश्य से यदि निग्रमों अथवा वम्पतियों की आय के साथ समुचित व्यवहार 
किया जाना है तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि व्यावसायिक निगम क्षपदा कम्पनी वी कर- 
योग्य आय वी एक उचित एवं उपयुक्त परिभाषा की जाए, उसमे यथेप्ट सुघार कसा जाए और 
उसको ठीक प्रकार लागू क्या जाएं। इस अम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण समस्याएं हैं---एक तो शेप माल 
के मूल्याक्न (॥0५८008079 ५३ए७7०) को और दूसरी मूल्य-ह्वास प्रमार (तव्वा०्सथाणा 
८ए्रभ2८5) वी । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम हल नहीं खोजा जा सका है और इस 
स्थिति के जारी रहने तक कर योग्य लाभो की माप वा कार्य अपूर्ण एवं अपर्याप्त ही माना 
जायेगा । 
निगम आय-कर तथा वंयक्तिक आय-करों का एकीकरण 
([फ्राल्हानॉंगा ण (०फ॒णजआंर जावे 005णात्र प्लञाएण7९-9४९७) 
लोकवित्त में एक ऐसा प्रश्त, जिस पर व्याप+ रूप से विचार क्रिया जाता रहा है, यह 
है कि व्यक्तियों एवं निगमों वी आय पर खाये जाने वाले वरो के बीच क्या सम्बन्ध हो तथा 
आशिक या पूर्ण रूप से इन करो का एवीकरण कहाँ तक आवश्यक है ? क्शे के एकीकरण के 
सम्बन्ध में क्या जाने वाला विचार इस मान्यता पर आधारित है कि आय पर कर, जहाँ तवा भी 
सम्भव ही सके, एक समान दर से लगाया जाना चाहिए--विना इस बात की परवाह किये कि उस 
व्यावसायिक समठसे का रूप वया है जिसके हारा कि आय कमाई जा रही है? इस भाग में हम 
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छूट न देते का यह अर्थ होगा कि प्‌'जीयत सामान वा बदल ही न किया जा सकेगा ।”? अनेक बड़े 
प्रेक्षक तथा कमेटियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि ऊंसा कि संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ दावा करती 
हैं, स्फीति सम्बन्धी दशाओं के फलस्वरूप उद्योगों की भौतिक प्‌'जी का क्षरण नहीं हुआ है। 


भूल्य-ह्राप्त समस्या तया अल्पविकसित भर्थव्यवस्थाएँ (0एछ/व्सकाणा छाठ्तीला शात एाव- 
46₹८०९१ 8९00०॥65) 

मूल्य-हास की लागत प्रतिस्थापन पद्धति [९0]॥0शगशा॥ 60४ ४एछाशा ० तह्काव्टा- 
2707) को यद्यपि कम्पनियों की कर-योग्य आय के माप के एक सिद्धान्त के रूप मे नही स्वीकार 
किया जा राकता, किस्तु फिर भी एक अल्पविकसित देश में विनियोग (॥0०४77९॥!) को प्रोत्साहन 
देने वाले एक प्रभावपूर्ण साधन के रूप में अवश्य इसका प्रयोग किया जा सत्ता है। ऐसे देश को 
सरकार को विनियोग देने के उद्देश्य से प्रभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करनी होती है। नई 
चांसू बी जाने वाली कम्पनियों के लिए तथा पहले से हो चालू कम्पनियों को विस्तार कार्यक्रमों के 
लिए जो कर-छुट्टियाँ (000 8000995$) तथा कर-मुक्तियां ((8४-०४९॥७(०॥8) प्रदान की जाती है 
उनका उल्लेख पहले ही किपा जा चुका है । वितियोग को प्रोत्साहित करते के लिए विशिष्ट आधथिक 
सहायताएँ प्रदाग की जाती है। मूल्य-हास सम्बन्धी उदार छूटें प्रदाव करने बी कोशिश वी जाती 
है जिससे कि कम्पतियों की कर-देयताओ (085 |प्ंआता८5) में इस आधार पर कमी की जा सके 
कि इससे विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा । इस सम्बन्ध मे, टूट-फूट की छूटो (ज़ल्थाी शव 687 
शै]०छ७॥००३) को भी पूर्णतया अथवा माशिक हूप से प्रतिस्थापन लागत के आपार (0.]9९९४९॥४ 
0080 5855) के अनुकूल समायोजित (००]०७) करने का प्रयत्न किया जाता है। मुल्य-ह्वास के 
प्रतिस्थापन-लागत-आधार का औचित्य (]७५॥ह८७४००) समता (८पुण्ा/) के आधार पर नही, 
अपितु उपपृक्तता (८४००७॥४७०५) के आधार पर सिद्ध किया जाता है। फिर, यह पद्धति उन फर्मो 
का लाभ पहुँचायेगी जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पू जीगत साजसज्जा है ओर साथ हो 
उने फर्मो का भी, जो कि अपनी पूजी पर प्रतिफल की निम्त दर प्राप्त कर रही है। सयुक्त राज्य 
अभरिका गे अनुशव पर आश्रित प्रमाणो से यह प्रकट होता है कि प्रतिस्थापन लागत आधार बे 
लागू करने से भिन्न-भिन्न उद्योगों तथा भिन्न-भिन्न फर्मो को उसके अत्यधिक असप्राम लाभ 
प्राक् होगे। 

प्रतिस्थापन लागत आधार के विरुद्ध, कुछ लोगो ने मूत्य-हास पह्रभारों (4७छाल्ट४90॥ 
शाक्षा8०5) तथा विनियोग सम्बन्धी छूरो (९5076 ॥]|०७०७७९०८४) के मिश्रण का इरा उद्देश्य 
से सुझाव दिया है जिससे कि अल्पविकप्सित अर्थव्यवस्था के अन्‍्तगंत विनियोग को प्रोत्साहन मिल 
सके । इस स्थिति में , मूल्य-क्वास प्रारम्मिक अबवां मूल लागत की पूर्ति के लिए सग्राया जाता है 
ओर साथ ही साथ विनियोग के लिए झआधिक सहायता भी प्रदान की जाती है । यह कहा जाता 
है कि यह पद्धति विनियोग करने की क्षमत तथा इच्छा मे वृद्धि करेगी । 


अन्त में बहा जा सकता है कि शूल्य-हास सस्बन्धी छूट की व्यवस्था ने जोखिम उठाने 
कौ भारी प्रेरणाएँ प्रदान की हैं, किन्तु देखना यह चाहिए कि इसके लाभ, जहाँ तक भी सम्भव हो 
सके, सभी उद्योग्रो को प्राप्त हों सके। मृल्य-छास सम्बन्धी छूटो की व्यवस्था का यदि समुचित 
रूप मे उपयोग किमा जाए तो इसमे कर-योग्य निगम-लाॉभों का माप करने भे बडी सहायता मिल 
सकती है । चि 
दिया गया ब्याज तथा शुद्ध किराया 
(एशत्ञ् जात फल रिया एगा0) 


बहुत समय पूर्व से ही यह प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है कि व्यादसाग्रिक निगमो 


के #& ॥. एच्७छा ० ७० ए97+ 3-32 *प पद्व० 75 ज० है०9 जा: शरण इथ्फाबल्टाणएओ। ण॑ ढउज़ादो 
त्यप्ाणलाएं पगा णाऊऋ छ६ गाल 6कक. बष्णाणग्रीडाट्प ए5८णब्घपणा धिए0-. वुवञाक्षल द्वाए शापान 
गीश चिंड (९ 8 एड ०0 टएएकषए. एशवाजञगतएणटव फाणी) वादा ४णयाँव ॥3ए४० (0. 5९ 
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प्राष्प जार (० इ६७॥७०९ ९7७छ <दवाए्एरए 7 


हि 


निधित कर-भार (7एलंतृद्षा८८ ० 8:8॥07) की समस्‍या पूर्णतया अशास्त्र के क्षेत्र से ही सम्ब- 
रिधित है । यह हो सकता है कि सरकार कोई कर ((७४) यह सोचकर लगाये कि उसका द्रब्य-भार 
(00769 9ए74७॥)--जिप्ते कि आमतौर पर कर-भार कहा जांता है--लोगो के एक विशेष वर्ग 
पर पड़े। परन्तु कर-भार (7700९7०७ ० 88:207) माँग और प्रूति पर निर्भर करेगा जोकि 
सरकार द्वारा प्रारम्भ मे सोचे गये मार्ग के अनुसार क्रियान्दित हो भी सकता है ओर नही भी। 
इस प्रकार क्र-भार की समस्या---जो कि लोकवित्त-का बडा महत्वपूर्ण विपय है--पूर्णतया अर्थ- 
शास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है | अन्त मे, राजकोपीय_नीति अर्थात्‌ कराघान, सरकारी व्यय 
तथा सरकारी ऋण के सम्बन्ध मे सरकार की नीति लोकवित्त का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है 
भर सन्‌ १६३० की महाव मन्‍्दी के काल से हो यह अधिकाधिक ध्यान आकपित करता रहा है। 
इक हम ८०: 828/40८) के अनुसार, "अर्यशास्त्र.के आधारभूत नियमों के अ्रभाव 
में लोकवित्त के निय् निर्माण करता सम्भव नही है ।” 

(!) लोकवित्त तथा राजनौति विज्ञान या शास्त्र का सम्बन्ध (सिश[आ०07शफफ एशज़ल्था 
एए्ज० ए॥37९6 बात ?0ात्श $ठंधा०ढ) - 


डाल्टन (09॥0ा) के अनुसार, लोक वित्त, अर्थशास्त्र एवं रा उन सील निशान को मध्य की ्त्ती 
सोमा पर स्थित है। इससे यह प्रतीत होता है कि लोकवित्त तथा राजनीति-विज्ञान दोनों का आपस 
में बडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। वस्तुत किसी भी देश की आर्थिक नीति एवं लोकवित्त व्यवस्था 
मुख्य रूप में इस बात पर आधारित होती है कि उस देश का राजनीतिक ढाँचा कँसा है तथा उस 
देश की राजनीतिक अभिलापाएँ क्‍या हैं ? राजनीति के नियम कुछ ऐसी कच्ची सामग्र कच्ची सामग्री प्रदान करते 
हैं जिनकी सहायता से हम राजस्व के नियमों का निर्माण करते हैं! ब्रिठेन का स्वेघानिक इतिहास 
(००॥४0(ए४०7४ ॥78079) उस सघर्ष (#०४९९) से भरा पथ्टा है जो कि वहाँ के राजा (॥0॥8) 
तथा ससद (ए07]॥6॥/) के बीच राष्ट्रीय कोप पर नियम्त्रण करने के लिए हुआ करता था। 
सर यता बह बह गान मात न कद प्रतिनिधित्व के कराधान एक अत्य 2 (“गृक्कब्ाणा शात्रतगा ॥2एा6घशाबाणा 
फ्शाए्र--कह बह सुन्रस्तिह नारा था जिससे प्रेरणा जेकर अमरीका के १३ उपनिवेश 
(०००॥९5) स्वतम्त्र हुए और जिनका नाम “सयक्त राज्य अमरीका (एमा€त उछ8 ० 
हैग्राश०9) पडा । तथ्य यह है कि मतदान (४०७0४) तथा कराधान ((४:४0०॥) के बीच एक 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। करदाता यह चाहता है कि वह उन तरीकों पर नियन्त्रण करे अथवा 
कम से कम उन्हे प्रभावित अवश्य करे जिनके द्वारा कि सरकार उससे लिये हुए घन को खर्च करती 
है | धन का उत्पादन एवं वितरण, देश के उद्योगों का स्थापित्व, नियन्त्रण एवं निपमन सम्बन्धों 
निर्णय, बहुत्त कुछ ह॒ुद त्तक देश का राजनैतिक ढाँचा, राजनंतिक संस्थाओं एवं जनता के राजन॑तिक 
कलेबर पर हो निर्भर रहते हैं । 

(गा) ज्लोकवित्त तथा मनोविज्ञान का सम्बन्ध (ए|गाग्ाआाए एशणलटए ए00॥0 
छ॥॥०९ 394 95/८०४००६५) 


इनके अतिरिक्त सोकवित्त तथा मनोविज्ञान (?४५८४००९५) पे भी बडा गहरा सम्बन्ध 
है। चूंकि लोकवित्त मनुष्यों से सम्बन्ध रखता है, अत इसको अधिकाश समस्‍्याएँ मानवीय, समस्याएँ 
[0 ज्ा०0९0)5) हैं तथा वे ज्ञान पे विविय-तामगी ही। कर्म ॥एा॥97 06॥8४0थ7) पर निर्भर करतो हैं, 
और यह मानवव्यवहार ही मनोविज्ञान की विधुय-सामग्री है। कम्पनियों के लाभो पर लगाये जाने 
वाले कर के मामले को ही लीजिए। चूँकि लाभ पक यह का करता हक कम उठाने -के /” समझे जाते हैं, अत. 
पदि कम्पनी के लाभो पर कर मे वृद्धि की जाये, तो यह द्वो सकता है कि मिश्रित पूंजी वाले उद्यमो 
(700६ ६०८४८ ६८०/७:६७) में होने वाले विनियोग (१77250067/) पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, 
परन्तु यह भी सम्भव है कि लोगो में जुआ खेलने की भावना एटशंस्शाफ़ष्ट झग्रत्ा) अत्यन्त तीबर 
रूप में विद्यमान हो। अतएवं वे औद्योगिक उद्यमों (007 शथ्यप्ा८)) मे उस समय तक 
विनियोग करना जारी रखेंगे जब तक कि उनमे जोखिम रहेगी, तथा कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होने 
की सम्भावना रहेगी, | अनेक सरकारो मे लोगो की जुए की इस प्रवृत्ति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप 
से पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न क्या है। भारत मे प्रचलित इनामी बॉण्ड पद्धति! इसका 





१२३ 


एकीकरण के स्वरूप एवं उद्देश्यो पर तथा एकीकरण के लिए अपतायी जाने वाली विभिन्न रीतियो 
पर विचार करेंगे । 


एक्षौकरण का स्वरूप तथा उद्देश्य (पा दावे एचए056 ण पाव्ट्राणाणा) * 


निगम ाय-कर तथा वंयक्तिक आय-कर के एकीकरण की मूलभूत मान्यता के पीछे 
लोगो का यह विश्वास है कि व्यावत्ायिक तिशम अथवा कश्पनियाँ कर जगाने के लिए उपयुक्त 
पात्र ही नहीं हैं। एकीकरण का उद्देश्य यह है कि वैयक्तिक आमदनियों के कराधान पर तिगम 
जैसे सगठनो के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके ओर यदि सम्भव हो तो उसे पूर्णतया समाप्त 
किया जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कराधिकारियों ((8७ 8प्रा।णा765) से कहा जाता 
है कि वे निगमो की अआमदनियों सहित सभी प्रवार की भाय को वैयक्तिक कशघार (7वीशतए्ता 
६ 0858) के पैमाने से ही नापें। इस लक्ष्य की प्राप्ति वा सर्वोत्तिम उपाय यह है कि सभी 
अशधारियो पर कुल लाभ मे उनके द्वारा प्राप्त किये गये अपते-अपने भाग के अनुसार ही कर 
लगाणा जाये । इस ब्यवस्था मे, चू कि समन के सामूहिई स्वरूप को पूर्णतया उपेक्षित कर दिया 
गया है अत निगम आप-कर स्वयं ही समाप्त ही जायेगा | इसके विपरीत, अशधारियों पर भी 
कर तव लगेगा जब वे निगम-लाभ (०णएणढा८ छ०) को लाभाशों (6/000705) के छप भे 
प्राप्त करेंगे । इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि इसमे कम्पनी के लाभो पर उस समय तक कोई 
कर नहीं लगेगा जब तक कि वे बम्पनी में ही वर्तमान रहेंगे । जैसे-जैसे और जितनी-जितनी मात्रा 
में गे लाभ अशधारियो के पाप्त लाभाशो कै रूप में जाते रहेंगे वैसे-वैसे ही और उतने-उतने 
लाभाशो के आधार पर ही अशधारियों पर कर लगाया जाता रहेगा | इसके अतिरिक्त, यह पद्धति 
वम्पनियों को इस योग्य भी बनाती है कि वे अपने विस्तार कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था स्वय 
अपने ही आन्तरिक स्रोतो से कर सके ! 


एकीकरण फा एक अन्य बेकत्पिक प्रस्ताव यह भी है कि निगम आय-फर को तो जारी 
रखा जाए और उन लाभाशों को वैयक्तिक आय के कराधान के क्षेत्र से बाहर रखा जाए जो कि 
अशधारी निगम-लाभो के अपने भाग के रूप में प्राप्त करे। परन्तु इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
एफ आपत्ति यह उठायी जाती है कि आरोही कर-ढाँचे (0708755906 ४:प्रण॑ंणा०) से व्यक्तिगत 
आय के एक बडे भाग छो हटा देने का अर्थ समता एवं न्याय के सर्वमान्य स्िद्धात्त का उल्लंघन ही 


होगा, और यही नही, यह बडी-बडी आमदनियों तथा धनराशियों वी जमाजोरी में भी विशेष रूप 
से सहायक होगा । 


निगम आय-फर तथा वैयक्तिक आप-करो के एकीकरण का समर्थन दो आधारो पर किया 
जाता है--एक तो समता (०६७५) के आधार पर और दूसरा आधिक ह्टिकोण के आधार पर । 
समता के दृष्टिकोण से इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यादसायिक निगम या कम्पनी कर 
लगाने की दृष्टि से उपयुक्त पात्र नहीं हैं और यह कि निगम पे' लाभो पर विशेष रूप से कर खगाया 
जाए तो उसे कर की हृष्टि से आय का कोई तकंसगत वर्गीकरण तही माना जा सकता। एर्ण 
एकीकरण से क्र-पद्धति मे पाया जाने वाला स्वेच्छ/चारिता अथवा मनमानेपन का बह लक्षण भी 
समाप्त हो जायेगा जिसके अन्तर्गत कि वितरित तथा अवितरित दोनो ही प्रभार के निगम-लाभो 
पर अशधारियों की अन्य बाय को तुलना मे न्यूनाधिक एप भे भारी कर लगाये जाते है) इसके 
अतिरिक्त एकीकरण से कर-पद्धति के आरोही स्वरूप (|70०86580० ३०) मे भी वृद्धि होगी 
क्योकि इसके द्वारा एक ऐसा कर समाप्त कर दिया जायेगा जो कि कम आय वाले अशधारियों के 
विस्द्ध भेद-भाव करता है । 


आशिक हृष्टिकोण से, इन दोनो ही प्रकार के आय करो के एकीकरण से यह आशा कौ 
जाती है कि व्यक्तियों के पास से नई ईविबटी पूंजी अधिक आने के कारण विनियोग (एए८४४एट८ए७७) 
वी मात्रा भे वृद्धि हो जायेगी । यह भी वहा जाता है कि एकीकरण के कारण चूंकि व्यावसायिक 
संगठनों के स्वडूप पर तथा उतके ढारा दी जाते वाली वित्तीय ब्यवस्था के साधनों पर करोके 
प्रभाव (3४ #00थ08) में कमी हो जायेगी अत व्यावसायिक उद्यवों एवं उद्योगों थे विनियोग 
नए बंट्वारा अधिक दीक प्रवार मे हो सवेगा | कुछ लोग यह भी दावा करते हैं नि एवीकरण 


श्र 


(77/८६४४॥07) से करो का यह दवाव भी समाप्त हो जायेगा जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें 
बढ़ जाती है और मजदूरियाँ कम हो जाती हैं 


निगम तथा दंयक्तिक आय-करो के एकीकरण के प्रश्न के हल के लिए दो प्रमुख उपाय 
अपनाये जाते है ! प्रथम उपाय, जिसे कि 'पूर्ण एकीकरण दृष्टिकोण' कहा जाता है, के अन्तर्गत 
निगभो (८७7०आ॥०॥७) को साझेदारियाँ (9॥78धआं/७७$) समझा जाता है। दूसरा उपाय, जिसे 
'आशिक एकीकरण हृध्टिकाण' का नाम दिया जाता है, अदा किये गये निगम-करों के बदले में अश- 
धारियों को उनकी वैयक्तिक आय कर सम्बन्धी देयताओं में छूट प्रदान करता है। अब हम इन 
दोनों ही उपायो पर पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार से विचार करेगे । 


पूर्ण एकीकरण--साभेदारी रोति ([॥ [6हा8ध०0--ीथरधाधा॥फ /ै७)०१) . 


सामेदारी रीति [ए०0८4»॥9 ग्राट/700) जो कि पूर्ण एकीकारण करने की एकमात्र 
रीति है, व्यावसायिक नियम को पूर्णतया उपेक्षित करती है और इसमे कम्पनी को सम्पूर्ण आम- 
दनियो के लिए प्रत्यक्ष रूप से अशधारियों पर ही कर लगाया जाता है। इस रीति के अन्तर्गत, 
निगम आय कर बंग तो परित्याग कर दिया है परन्तु निगस के लाभो में से जो साभाश दिए जाते 
हैं उन पर निपरमित जाम (768७४7 ॥0०७०६) के समान ही कर लगाया जाता है । यही नहीं, 
यहाँ तक कि अवितेश्ति लाभों (ए)तआा0/८6 9708) का भी पृथक्‌-पृथक्‌ अशधारियों के लाभ 
बेंटवारा कर दिया जाता है और तद्नुसार अशधारियों पर कर लगा दिया जाता है, भले ही वे 
लाभ चाहे अशधारियों द्वारा प्राप्त न भी किए गये हो । अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि 
कर के सम्बन्ध में सामेद्वारियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार इस रीति के 
अन्तर्गत कम्पनियों से किया जाता है । इस प्रकार, इस रीति के अन्तर्गत निगमों अथवा कम्पनियों 
की सभो आपदनियों पर कर-भार (39% एछा०तथा) उतना ही पडता है मितना कि धन्य किसी 
आये पर । 

यह कहा जाता है कि साम्रेदारी रीति ऐसी छोटी-छोटी एवं सीमित परिधि वालो 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों अयवा ऐसे निगमों पर लागू होती है जिनमे तथा साभेदारियों में कोई 
मौलिक भिन्नता नहीं होती । छोटी-छोटी बस्पदियों वी कमाई (८४ए४ए९५) का बिभिर अशधारियों 
के बीच सरलता से बेंटवारा किया जा सकता है। फिर, चूबि निगप्र वी लाभाश सीतियो के 
निर्धारण में अशधारियों का प्रत्यक्ष हाथ होता है, अत वे ऐसी किन्‍्ही भी कठिताइयो को दूर कर 
सकते है जो कि कम्पनी वी उस आय पर कर लगान के कारण उत्पन्न हुई हा जा वास्तव मे उन्हें 
लाभाश के रूप मे प्राप्त ही न हुई हो। दूसरी ओर, साभेदारी रीति बडी-बडी साबेजनिक 
लिमिटेड कम्पनियों (209॥८ 0९6 ८०गए॥॥८$) के लिए उपयुक्त तही है । इस सम्बन्ध में दो 
बडी कठिनाइयां सामते आती है । प्रथम कठिनाई तो यह है कि गार्वेजानिया लिमिटेड कम्रनी 
के शेयर अनेक प्रकार के हो सजते है और इस स्थिति भे तिगस वी आय का उसे भिन्न-भिन्न 
अशधारियो वे बीच बेंटवारा वरना कठित होगा ॥ दूसरी कठिताई यह है कि औमत अशधारी का 
कम्पनी के प्रबन्ध पर कोई प्रभाव या नियस्तण नही होता और न ही वह लाभाश नीति वो प्रभावित 
कार सकता है। दस स्थिति में, अशधारियों वा ऐसी राशियों पर कर अदा करने के लिए बाध्य 
बिया जा सकता है जो वि उन्होने प्राप्त नही की है (अर्थात अवितरित लाभ) और जिनके (रकमों 
के) वितरण पर वे वस्तुतव अपना कोर्ड प्रभाव नही डाल सकते । इसका अतिम परिणाम यह होगा 
कि अशधारियों के लिए अनावश्यदर कठितादयाँ उत्पन होगी और उसके फ्लस्वरूप पुराने तथा नये 
उच्चमों भे सामान्य अश खरीदन के, बारे मे लोग हतोत्साहित होगे । 


निष्क्ध॑ ((007९0ए५।०7) 
निष्दर्थ के रूप मे कहा जा सकता है कि उपयुक्तता (४ए८०१८१८५) तथा सिद्धान्त 
(770०॥/०), दोनो ही कारणों से निगम-बर तथा वैयक्तिक करो के ए्रीकरण की सामेंदारी रौति 


(एमताशर४।ए ॥00000) का सामान्य रीति (ह्याटाय गराट(8०0) के मुकावले सीमित ही माना 
जाता है। 


श्र 


भरांशिक एकीकरण (एक्षाएंग प/ट्शशाणा) 

पूर्ण एकीकरण की फमियों के कारण, आशिक एकौकरण के अनेक सुझाव दिये गये है। 
आशिक एकीकरण इस मान्यता पर आधारित है कि तिगरम झ्ाय-कर तथा बैयक्तिक आय-कर, दोनो 
को एक साथ लगाने से दोहरा कराधान (4०७७) 85५०) हो जाता है। आशिक एकीकरण 
के प्रस्तावों द्वारा गह प्रयास किया जाता है कि वितरित लाभो के इस तथाकथित (50 थ्यॉल्व) 
दोहरे कराघान को कमर किया जाएं अथवा इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए । इस रीति का 
साराण यह है कि लाभो के उस भाग पर जो कि लाभाशो के रूप में दिया जाता है, कम्पनी द्वारा 
अदा किए जाने वाले करो में छूट प्रदान कर दी जाती है । आशिक एकीकरण की इस रीति को 
तीन विभिन्न रूपो मे अपनाया जा सकता है जिनका विवेचन तीचे किया गया है । 


(१) लाभांश भुगतान छूट रीति (9श0005 एश0 श्वरा। ॥0॥00)--इस रीति मे, 
निगम आय-कर को जारी रखा जाता है और वैयक्तिक आय-कर के स्वरूप मे भी कोई परिवतेन 
नहीं होता; परन्तु कम्ष्नियों द्वारा अदा किए गए ब्याज के लिए उन्हें प्रदाव की जाने बाली घटोती 
अथवा छूट के साथ ही साथ भुगतान किए गए लाभाशो के लिए छूट प्रदान की जाती है। मुगतान 
किये गए लाभाशो की पूर्ण छूट प्रदात किए जाने के पश्चात्‌ निगम आय-कर का वितरित लाभो 
से कोई सम्बन्ध नही रहेगा बल्कि यहू एक ऐसा निगम-कर होगा जो अधितरित लाभों पर लगेगा। 
इसी कारण, इस रीति को “अवितरित लाभ-कर रीति! (७70ज9ए66 छाणी(३$-%४४ प्राल॥06) 
का भौ नाम दिया जाता है । 


(२) उगाही रोक रोति (५४॥४० ७7९ 6५५ ए्राट:॥००)--इस दीति के अन्तगंत, लाभो 
पर लगाये गये निगम कर को ठीक उरी प्रकार एक रोकी हुई उगाही माना जाता है, जैसे कि 
मजदूरियों तथा बेतनों पर लगाये गये वैयक्तिक आय-कर के लिए रोकी हुई वसूली (शा(१00॥78 
८०॥॥९८४०१५) । कम्पनी लाभाश-आय पर जो कर अदा करती है उसकी घूचना अशधारियों को दे 
देती है। अशधारी जब अपनी आय-कर देयताओं (॥700776-0५ !9॥865) का निर्धारण करता 
है तो बह अपनी आय में लाभाशों के साथ ही साथ, लाभाश-बआाय (0श6था। ॥7096) पर 
कम्पती हारा अदा किये गये कर को भी सम्मिलित करता है। अपनी कर-देयता का हिम्तव लगाने 
के बाद, वह अपने कर (६७0) में से कम्पनी द्वारा अदा किये गये निगम-कर का सूचित भाग 
(7४7086 $!्८) घटा देता है और तत्पश्चात्‌ शेप कर का भुगतान कर देता है। परन्तु यदि 
उसकी कुल आय इतनी है कवि “रोकी हुई धनराशि! (फश0-॥०4 &700४-) उप्तकी कुल 
आय कर देयता से अधिक हो जाती है तो उसे शेप धनराशि वापिस मिल जातो है। इस रोति 
से लाभाश-आय के साथ पूर्णतया समान एव स्याययुक्त व्यवहार का आश्वासन मिलता है । 


ड (३) प्राप्त लाभांश जमा रोति ([000थ76त 76०९८ए०९6 ०९००॥ 770॥00]--इस रीति 
मे--जिशे कि 'ब्राप्त लाभाश जमा रीति! (दाशतंतात5 ए००णए८त टाब्ता। 0०॥००) का वाम 
दिया जाता है--निगम लाभ-कर को तो जारी रखा जाता है परल्तु प्राप्त किये गये लाभाणशों को 
वैयक्तिक आय-कर की दरो के एक भाग से मुक्त कर दिया जाता है। यह रीति सब १६३६ से पूरब 
सयुक्त राज्य अमेरिका मे अपनाई गई थी । 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रथम दोतो रीतियाँ, अर्थात्‌ लाभाश भुगतान छूट 
रीति तथा उग्राही रोक रीति, ऐसी बनाई जा सकती है कि उनके द्वारा प्रत्येक अशधारी पर तथा 
निगम पर पूणेत॒या एक समान कर लगे | दोनो ही प्रकार को रौतियाँ लाभाशो तथा अन्य व्यक्तिगत 
आय पर लगने वाले ररो की पूर्णतया समान कर सकती हैं । यही नहीं, ये वितरित लाभो पर लगने 
वाले निगम कर कै किसी भी दाछित भाग को पूर्णतया समाप्त भी कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त 
यह बात भी गोट करने योग्य है कि पहली रोति तो कम्पनी-स्तर पर समायोजन (20]०ञजाण८ए/) 
करती हे ओर दूसरो रोति वेयक्तिक कर-दाता के स्तर पर। यही नही, तथ्य यह भी है कि दोनो 
ही प्रकार की योजनाओ से स्टॉक पर मिलने दाले प्रतिफल मे, विना इस बात की परवाह क्ये कि 
मालिक (०७78४) की आय कितनी है, समान सात्रा मे ही वृद्धि होगी। किस्तु इसके विपरीत, 
तोसरो रौति के अन्तर्गत जो लाभ प्राप्त होंगे वे विभिन्न कर-दाताओं के लिए भिन्न-भिन्न होगे। 
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जिन अशधारियों की आय कम है और जिन पर वंयक्तिक आय-रर नहों लगता है, उन्हे उस छूट 
का लाभ प्राप्त नही होगा जो कि प्राप्त किये गये लाभांशो पर दी जाती है। अन्य सभी अशधारियो 
को प्राप्त किये गये लाभाशों वी धनराशि पर समान रूप से कर-घटोती की छूट प्राप्त होगी ! 


निष्कर्ष ((०720507) + 


यह आवश्यक नहीं है कि आशिक एकीकरण की इत विभिन्न रीतियो का अधिक गहन 
अध्ययम किया जाए। यह कहा जा सकता है कि इन सभी रीतियो में 'लाभाश भुगतान छूद रीति/ 
(वाशक०ा65 9880 ८९११६ प्रथ्धा00) सर्वश्रेष्ठ है । परन्तु जहाँ वक छोटे तथा सीमित परिधि 
वाने व्यवसाय का प्रश्न हैं, उसके लिए सामेंदारी मीति सर्वोत्तम है । 


अन्त में, यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के एकदम पूर्व तथा उसके पश्चाव्‌ 
धैयक्तिक आप-कर तथा तिगम आय कर के एकीकरण को आवश्यकता को व्यापक महत्ता एवं 
मास्यता प्राप्त हुई है। पर अभी हाल के कुछ वर्षों मे इसके विपरीत अब इस विचार को अधिकाधिक 
समर्थन प्राप्त हुआ है कि कर लगाने की हप्टि से तथा सामास्य राजकोषीय तत्तों के आधार 
धर कर की अधिकाधिक न्यायोचित्त बनाने की हृष्टि से पह आवश्यक है कि कम्पनियों! का पृथक 
अस्तित्व मानकर ही उनसे व्यवहार किया जाये । 


कुछ चुने हुए सन्दर्भ प्रन्य 
१ रिलाबात॑ 90006. पल एगफएणागभा0० क्‍6007०-225 एक 3, 7, 40: 


2. 8.५ रि. ए<४ एज पाप्रणा०८, ए049(ध५ 6 धात 7. 
३3 उग्रा] ए0८ 60थ्राप्रात्षा। छ॥800०, (॥०्फाधय 8. 
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१ निगम आय का कराधान से क्या आशय है ? क्या आपकी सम्मति में ध्यावसायिक निगमो 
पर बर लगाया जाना चाहिए ? 


अशका ॥5 गाल्या। 0७४ एणएणव्ाणत ॥00076 85 7? 5॥000 ॥8 ४०07 ०07707 8 
8757255 (१07059005 ७6 कश्त २ 
२ निगम आय-कर के आशिक प्रभावों की विवेचना कीजिए । 
80७५5 (96 €९०७००॥७ शीह्छ5 ण॑ ९एएणन्ागण 0०वें. 
है. निगमी के कर योग्य लाभो के माप को समझाइए ! 
5486 धग90 €४एथा (6 ग९95प्राध्याशा: जी ॥४306 फाणी ण॑ (०790790075. 
४. तिग्रम आयकर तथा वैयक्तिक आप-करो के एकीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए । 
जार 4 706 जा प्रह्ञाथाता ्त॑ एक्णगाणा वे एल३णवों 7700॥९-83९5 
भ. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए +- 
(॥) हिंवानुमार सिद्धान्त (7४ छाल: प्राण) 
(2) कर अदा करते की सामर्य का सिद्धान्त (8009 70%०9 ॥॥6०ण५) 
(7) हाास वी चूटें (0896८ाआ7०णा ह]098॥0९5) 
(४४) हास सम्रस्या तथा अल्प-विकसित अर्य॑व्यवस्पाएँ (0ध्ए४0०॥००0 छ़ण्शव्या बात 
एगत९0९ए९०७८९ ९९णा०ए८5) 


व्यय का कराधान 
(#>एथाणॉपिर (४३४००) 


प्रारस्भिक--ध्यय के कराधान को आवश्यकता (४८८७ ० एछ/एलाए0॥णर प४४४7णा) 


यद्यपि यह वात्त सामात्य रूप से स्वीकार को जाती है कि आय (770077८) किसी भी 
व्यक्ति के आथिक कल्याण (९०००7 ए्य[|6) का सबसे अधिक उपयुक्त मापक है, पर इसके 
आवनुद, कराधान के आधार के रूप मे व्यय (८४०८००४०४९) को भी आय का प्रमुख विकल्प 
(आश॥97५८) माता जाता है । शताब्दियों पूर्व हांब्स (प्०0/८७) के समय से ही इस सम्बन्ध में 
अनेक तर्क दिये जाते रहें है कि कराधान की दृष्टि से व्यक्ति बी भाय के मुकाबले उसके व्यय पर 
अधिकाधिक, और ््ड लोगो के अनुसार पूर्ण भरोसा किया जा सकता है। १७वी शताब्दी में ही 
हॉव्स ने लिखा था कि "कर लगाने में समता एवं न्याय से आशय एकसा उपभोग करने वाले 
च्यक्तिपों के घन फी समानता से उत्तना नहीं, जितना कि धन के उस भाग की सप्तानता से है लिसका 
कि वे उपभोग करते हैं। बह कौम-सा कारण है जिसको वजह से उस व्यक्ति पर अधिक कर 
लगाया जाए ज्ञो अधिक परिथ्रम करता है और अपने परिश्रम के फल को अपने पास बचाकर 
थोड़ा सा उपभोग करता है, बमुकाबले उस ध्यक्ति के जो सुस्त जीवन बिताता है, 
कम कमा पाता है और जो कमाता है उसे सबका सब इसलिये खर्च कर देता है क्योकि 
वह समझता है कि उसे अन्य व्यक्ति की तुलना से समाज के धन से और अधिक सरक्षण नहीं प्राप्त 
ही सक्केया ? परन्तु जब कर ऐसो वरतुओ पर लगाये जाते हैं जिन्हें कि सस्ती लोग उपभोग करते 
हैं तो उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति बस्तु के उस भाग पर समान रूप से कर अदा करता है जिसका 
कि बह उपयोग करता है। इस स्थिति में कुछ लोगो की विलासिता पूर्ण फिजूल खर्चों द्वारा समाज 
के धन का दृष्पयोग भो नहीं होता है| / इस प्रकार हॉब्स ने समानठा एवं स्याय के आधार पर 


इस बात का समन क्या कि लोगो पर उनके द्वारा किये गये उपभोग के अनुसार ही कर 
लगाया जाए। 


्दं इसके पश्चात्‌, १९वी शताब्दी में जॉन स्टुआर्ट मित्र (॥ण0)9 प्रथा )था॥) ने तर्क श्रस्तुत 
किये और 'आप तथा सम्पत्ति बर पर सन्‌ १८६१ की चुनाव समिति ([इ$लहल 0०९४), 
के समक्ष विशेष रूप से व्यय-कर के पद्वा का समर्थन किया । बाद भे, इ गलैण्ड मे सार्शल और पीगू 


१. व्यय्-कर के सम्बन्ध मे निकोलस कंल्डोर ने “&॥ फुदावाया6 प9)“ नामक अपनी 
पुस्तक से एक बडा सुन्दर ऐतिहासिक उद्धरण दिया है। देखिए उक्त पुस्तक की पुष्ठ 
सख्या ११-१७ । 
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मे मयुक्त राज्य अमेरिका मे इविग फिशर ने और इटलो में इनौडो ने प्रत्यक्ष करो के आधार के 
रूप मे ब्यय का समयथेन किया । उिल्तु प्रत्येक समय ही ध्यय पर लगाये जाने वाले कर को सिद्धाल्त 
रूप से तो भच्छा माना गया, पर वाद से उसे इसलिये छोड़ दिया गया क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि 
स्‌ इसे लागू करना असम्भव सिद्ध हुआ। उदाहरण के निए, मार्शल ने यह विचार व्यक्त क्रिया कि 
व्यक्तिगत व्यय पर लगाया गया ज्मवर्धी कर (83009020 (95) अन्य प्रकार के सभी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष करो से श्रेंप्ठ है परन्तु साथ ही उसदे व्यय-कर को एक “काल्पनिक लक्ष्य” (ए0छएआषा 8०ण) 
बताया। फीस्स ने राष्ट्रीय ऋण व कराधान वी काल्विन समिति (20७9४॥ (0०078/(४६) के समक्ष 
साक्षी देते हुए व्यथ-क्र को यह कहते हुए रह कर दिया हि "संद्धान्तिक हृष्टि से तो यह कर 
संप्रवत उचित है परन्तु व्यावहारिक हृष्टि से उसको लागू फरनासभव नहां |“? दस प्रवार, 
अधिकाणश अधथंशास्त्रियों ने एक मँंद्धान्तिक मामले के रूप मे ही इस प्रश्न पर विचार किया ( 
इंधिए फिशर से पहले तक इस प्रश्न पर संद्धान्तिक रूप मे ही विचार होता रहा। बाद पे फिशर 
ने यह बतलाया वि व्यय-कर को क्षिस प्रकार एक व्यावहारिक रूप दिया जा सकतर है। यहां 
तक कि सने १६५०-५१ तक में भी, लाभ तथा आय के कराधान पर विचार के लिए नियुक्त शाही 
आयोग (६०,४| (5प्राप्रा5७०5७) ने व्यय कर को अपनी विपय-सूची में सम्मिलित करने से इस्कार 
कर दिया । भारत भ व्यय कर सन्‌ १६५७ में लगाया गया था तथा १६६२-६३ में हटा लिया 
गया । सन १६६४-६५ मे इसे पुन लगाया गया किन्तु १६६६-६७ में इसे हटा लिया गया। भारत 
में यह कर इस उद्देश्य से लगाया गया था हि इससे बचत की भ्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा 
सरकार को आय में वृद्धि होगी । किल्‍्लु दुर्भाग्यवश इल उद्देश्यों की पूर्ति में सफ्लता प्राप्त नहीं 
हो सकी और इस प्रकार अन्त में सन्‌ १६६६-६७ मे भारत में इसे समाप्त कर दिया गया | 
बार अदा करने की सामय्यं के मापक के रुप मे--व्यय बनाम आब (28एशाकाए8 एश505 
[70076 35 ध९ 706४ ० #0॥9५) 

लोकवित्त के लेखक ने जाय-कर को क्राघान (707) का एक आदर्श रूप माना 
है । साधारणतया आय को ही व्यॉक्तगत बरदाता की कर अदा करने की क्षमता के एक पूर्ण माप 
के रूप में मान्यता दी गईं है । आय पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर सामान्यत अन्य कसी 
पर अन्तरित (४000) नही किया जाए सकता है । इसी क्यरण यह कर आमतौर पर उन्हीं लोगो 
पर पडता है जिन पर कि यह लणाया जाता है। इस कर मे प्रत्येक करदाता वी व्यक्तिगत 
परिस्थितयो के अनुसार, अर्थात्‌ उसके परिवार के आकार तथा चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी व्यय 
आदि के अनुसार, क्मी-वेशी विये जाने की क्षमता है| अन्त भे, इस वर को आखिर तक क्रमवर्धो 
अथवा आरोही (8907००(८०) बनाया जा सकता है । और इस प्रवार यह समता एवं न्याय की 
प्रचलित विज्ञारधाराभो की बसौटी पर भी खरा उत्तरता है। इसके अतिरिक्त, यह भी बहा जाता 
है वि आम-कर विभिन्न प्रकार के खर्चो के मध्य तटस्थ (7८ए४०४)) रहता है, जबकि वस्तु करो 
((०700700॥9 (8५८$) में यह विशेषता नहीं पायों जाती । वस्तु कर तो कर दाताओं को इस बात 
के लिए प्रेरित करते है कि वे अपते खर्चों को इस प्रकार पुनव्यंवस्थित करें कि जिससे ऐसी वस्तुओं 
के प्रयोग में किफरामत हो सक्के जिन पर भारी कर लगे हैं। इस प्रकार, आयकर एक अच्छे कर 
की सभी शर्तों को पूरा करता है । 

किन्तु इसके बावजूद, व्यय-कर के समयेक्र व्यक्तिगत करदाता की कर अदा करते को 
सामथ्यं के माप के रूप में आय के तथाकथित लाभो पर आपत्ति करते हैं। यह तो सभव हो 
सर्वता है कि आय-बर के मंद लाभा को स्वीकार कर लिया जाए, परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि 
क्‍या आय व्यक्ति वी करदेय क्षमता (3४20(४ ०४72८५) को मापने की सवते अधिक सन्तोष॑जनक 
एवं खरो क्सोरी है ? 

व्यक्तियों के मममले में करदेप क्षपता की विचारधास की व्यास्या हम पहले ही दर 
चुके है, अतः महाँ उन सभी त्दों को फ़िर से दोहराने वी कोई आवश्यकता नहीं हैं। कर अदा 
करने को योग्यता के अनुसार कराधान (एशछधणा ३०८००॥॥४ 0 बणा।ए) एक ऐसा सर्वेमान्य 
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सिद्धान्त है जिसे न केवल राजनीति एवं अर्थशास्त्र के लेखको ने, अपितु जनता ने स्वीकार किया 
है परन्तु कर अदा करने की योग्यता की विचारधारा का विश्लेषण विभिन्न लेखको मे भिन्न-भिन्न 
प्रकार से किया है। १६वीं शताब्दी में जे० एस० मिल (7 $ |शा॥!) ने "ऐसे कराशान ((४ए४0०४) 
का समर्थन किया जो साधनो (760॥5) के अनुसार आरोही (छाण्ट्ा८७ए८) हो।” परन्तु इस 
व्याक्ष्या से दो कठिनाइयाँ सामने आई ) एक तो यह क्ि 'साधनो का ठीक-ठीक बर्थ क्या है; और 
दूसरी यह कि कर को किस सीमा तक आरोही बनाया जाए कि जिससे समता एवं न्याय की 
प्रचलित विचारधारा का सही रूप में अनुसरण हो सके २ 


“साधनों” (7८305) की सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति परिभाषा के अनुसार 
इसका अर्थ हैं “व्यय करने की शक्ति (क्रशाधड कथा), भर्थात्‌ अपनी निजी 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सन्तुप्ट करने को व्यक्ति की योग्यता जयवा शक्ति। लोगों 
का यह विश्वास है कि करदेय क्षमता के मापक के रूप भे वास्तविक व्यय की तुलना में 
“व्यय करने की शक्ति! की विचारधारा अ्रधिक श्रेंप्ठ है। इसका आंशिक कारण तो यह 
घारणा है कि चास्त्चिक व्यय (3००४७ 0८॥0॥७७) के मुकावले व्यम-शक्ति पर लगाया गया 
कर अधिक आरोही होता है, क्योकि एक निश्चित न्यूनतम सीमा के पश्चात, किसी व्यक्ति की व्यय 
फरने की शक्ति जितनी अधिक होती है, उसको उतने हो कम अनुपात में व्यय करने कौ सम्मावना 
होती है। इसका दूसरा आशिक कारण लोगो का यह सामान्य मत है कि कराधात की एक न्यायपूर्ण 
पद्धति, जहाँ तक भी सम्भव हो सके, व्यक्तियों के निर्णयो एवं उनकी मानसिक प्रवृत्तियों से 
स्वृतन्त होनी चाहिए । इस स्थिति में यह अच्छा है कि व्यक्ति की करदेय क्षमता के एक अ््विक 
उपयुक्त मापक के रूप में उस धनराशि को मान्यता दी जाए जिसे कि वह ध्यक्ति दर्ध कर सफता 
है, बमुकाबले उस धतराशि के जिसे कि वह सर्च करने का लिर्णय करे । 


व्यय-कर के पक्ष में तक 
[776 0॥5४ 0 भा फ्रिफुधापरर्य ३5] 


(१) आय-कर की कमियाँ (१४९७४०९४५७८४ ०६ 0007०-7४%) ४ 


व्यय-कर के पक्ष में जो तर्क दिये जाते हैं उनका उद्ग्रम स्थान वे कमियाँ हैं जो कि 

किसी व्यक्ति की कर अदा करने की योग्यता के एकमात्र आधार के रूप मे आय के अन्तर्गत पाई 
जाती हूँ । जैसा कि क्लेल्डोर ने कहा है कि “कोई भी कर-ब्यवस्था, जिसके अन्तर्गत उपभोग तथा 
बचत दोनो (अर्थात्‌ आय) पर कर लगाया जाता हो, यह निश्चित है कि देर अथवा सवेर अपने 
लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जायेगी मौर विभिन्न ब्यक्तियो के बीच रामता एवं न्याय बी दृष्टि से उसके 
गम्भीर परिणाम होगे (४ व्यय-शक्ति (#9९८00॥78 ९०५७) के स्तोत--अर्थात्‌ आय, अनेक हैं और 
एक दूरारे से भिन्न है। इस भिन्नता के कारण ही इन ल्लोतो को किसी एक ही समान मापदण्ड से 
नहीं मापा जा सकता | छद्धाहएण के छिएए, मजबदूरियों, एड देतनो के रूप मे, छोने; बाली; दाएण एक 
विमप्तित एव समान प्रवाह (009) को सूचक होतो है, जबकि स्टांक तथा अशों अथवा असल 
सम्पत्ति के ब्याज के रूप में होने वाली जाय का रूप कुछ भिन्न होता है । इन याद के खोतो से 
भ कैवल आय ही प्राप्त होती है, बल्कि बेची जा सकते वाली उस सम्पत्ति पर अधिकार होने से 
व्यक्ति को एक ऐसी सप्ाव्य व्यय-शक्ति (ए0एथ्ंव छएलाठप[़ 90७८7] प्राप्त होती है जो 
उससे होने बाली आय से बिल्कुल पृथक्‌ होती है। इसी प्रकार, पूजीगत लाभो के रूप में होते 
वाली बाय अथवा उपहार (87) और वसीयत (0८०७८७४५) के द्वारा प्राप्त होने वाली अय 
ईिविया अनियमित होती है तथा उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहा जा सकता। वतंमान आय- 
कर पद्धति अत्यधिक मनभानेपन पर आधारित है क्योकि कुछ क्स्मि की बचतो को तो यह कर- 
है कर देती है, कुछ के साथ यह प्राथमिकता का व्यवहार (एछाथ्ल्ष्राप धरध्याग्ाशा) करती 
बौर कुछ आमदनियाँ ऐसी है जिन पर यह पूरी शक्ति से कर लगाती है। इसीतिऐ यह बहा 

2+3०७०००००-०-->-+« 


5५ $। 
अंबावंत : 65 घक्तुव्णवीधवाल प्र॒|चद, 9. 46. *47फ इज्शद्ाए जाली 5९४६ 07 0 (8६ 0णा50फाव- 
एण छीएड इबध्पाड (7. & ग्ञापणपाट) 45 9०0यर्त [0 4] [06 ० हऔण! ० ॥5 ०ए३नं ड़ 
3ैश008 ००० घुणथ२८४ 0: ध्यूण़ाऊ 48 95(एदका एदा5णग5, 


१३० 


जाता है कि आय वी कोई उचित परिभाषा मिलने वी कठिनाई के भी अथवा आय को कर अदा 
करने वी योग्यता वी एक सही कसौटी नहीं माना जा सकता। अनेक विभिन्न प्रकार वे खोतो 
($007८८$) से प्राप्त होने वाली आय को व्यय-शक्ति ($एल्‍7078 70७2) की एक ऐसी समान 
इकाई (००ण्राएणा धा॥ा!) का रूप नहीं दिया जा सकता जो किसी निर्धारित कसौटी पर कसी 
जा सके । समस्याएँ इसलिये उत्पन्न होती है क्योकि काम से होने वाली आमदनिये एवं सम्पत्तियो 
से होने वाली आमदनियों के दीच, आय के अस्थायी एवं स्थायी स्रोतों वे बीच वास्तविक एव 
काल्पनिक पूंजीगत लाभो के बीच, नियमित एब पूर्णतं अनियमित स्रोतों वे बीच तथा इसी 
प्रकार की अन्य विभिन्न आप्रदनियों के बीच ठुलना करना एवं उन्हें समझूप देना सभव नही होता 
है । इसीलिए यह्‌ सक्लाव दिया जाता है कि व्यक्ति बी क्रदेय क्षमता के माप के रुप में उसके 
द्वारा क्ये जाने वाले वास्तविक व्यय को ही आधार मानना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त, आय-कर के दो ऐसे मूलभूत दोष है जिनका विशेष रुप से उल्लेख किया 
जा सकता है। पहला है आय-कर का वह प्रतिकूल प्रभाव, वचत ($8५॥772) तथा पूजीनिर्माण 
(०४७॥४ 0ि74॥०॥) पर पडता है। चू'कि उपभोग के लिए काम आने वाली आय तथा बचत की 
जाने घाली आय मे कोई अन्तर नही किया जाता, अत आय-कर सामान्यत बचत पर ही पड़ता 
है। फिर कर को दर चृ'कि अत्यधिक आरोही (४७॥809 ए7०ह॥८५४६८) होती है और उसके 
परिणामस्वरूप ऐसी वडी-वडी आमदनियों पर ही भारी कर लगाये जाते हैं जो कि किसी अर्थ॑व्यवथा 
(०००7०४५) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से बचत का सबसे बडा स्रोत बनाती हैं, अत इस स्थिति में 
निश्चित रूप से बचतो में काट-छाँंट हो जाती है। आय-कर का दूसरा दोष यह है कि यह कर- 
दाताओ को वडी मात्रा मे ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वे आय को छिपा सके और कर से 
बच सकें। कर के आरोहण की दर (74० रण 970:7९5६07) जितनी तीब्र होती है, बर-दाता को 
कर टालने तथा उससे बचने का उतना ही अधिक प्रलोभन मिलता है और सच्चाई यह है कि आय- 
कर की स्थिति मे, देश मे जो भी दधत ओर पूजी का निर्माण होता है वह बस्तुत करो को छिपाने 
कह कप) तथा करो को टालने अथवा कर परिहार (9५ &५०१0970८) के कारण ही सम्भव 

। 


व्यय की ययाय॑ एवं सक्षिप्त परिभाषा (7फुलाताफार या 96 0९9९0 ए८ट5्छए) 


केल्डोर का कहना है कि व्यय-बर आय-कर वी तुलना में दो कारणो से अधिक श्रेष्ठ 
है, एक तो इसलिये क्योकि कराधान के आधार के रूप मे आय के मुकावले व्यप की परिभाषा 
अधिक यथार्थरूप मे की जा सकती है, और दूसरे इसलिये क्योकि आय बी अपेक्षा व्यय करदेय 
क्षमता का अधिक अच्छा सूचक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आमदनियों की जहाँ 
यथार्थहूप में तुलना भी नही वी जा सकती, यहाँ “सभी व्ययों मे एक ऐसे मापदण्ड के रूप से 
समता स्थापित की जाती है जिसके अस्तगंत वे सभी (व्यय) रहन-सहन के वास्तविक स्तरों 
(४8०0 अक्षा02705 ० )४778) का प्रतिनिधित्द एवं समर्यन करते हैं ।” व्यम-हर के अन्तर्गतत 
यह भी आवश्यक नहीं होता कि इस बात का पता लगाया जाए कि कौनसी आय बहाँ तक अजित 
(६४४7९0) अबवा अनजित (७४८श7९१) अस्थायी अथवा स्थायी ओर वास्तविक अथवा काल्पनिक 
है| उदाहरण बे लिए, पूजीगत लाभ (८०७४४ 8275) यदि वास्तव में खर्च हो गये हैं--फिर 
चाहे प्राप्तकर्ता उनको वास्तविक (2०7७॥7९) समझे अथवा काल्पतिक (#000005)--वे खर्च वी 
श्रेणी में ही गिने जायेंगे । अत इस सम्बन्ध में सूलतर्क (०35० 280०760१) यही है कि विसी 
व्यक्ति की कर अंदा करने वी योग्यता वा माप करने के लिये आय वी तुलना में व्यय ही एक 
अच्छा आधार है। 
(२) उपभोग की अप्तमानताओ को कम करने मे प्रभावशालों (छाट्टाएश४ ॥0 7९000॥8 प्र०व०३- 
068 गं॥ णा5णाणणण) : 

व्यय कर का इस आधार पर भी समर्थेन क्या जाता है कि जाय-कर के मुकाबले यह 


उपभोग सम्बन्धी असमानताओं वो कम करने का एक अधिक प्रभ्नावपूर्ण साधन (८रीं८०७४ए४ ॥7९97) 
है । पूजोगत लाभ तथा अनियमित स्रोतों (78ण॑शा $०07०८5) से होने वाली अन्य कोई आय 


पूरे 


करो से बच सकती है परन्तु व्यय-कर के द्वारा वे उठी सीमा तक तो पकड में आ ही सकते हैं जहाँ 
तक कि वे व्यय किये जाएँ । इसी प्रकार, यदि संचित पूंजी (३०८०८णए७ए/४०९ पथ) मे से 
अधिव्यय (37380008) किया जाये तो उस पर भी व्यय-कर के अन्तगंत तो कर लगेग्रा किन्तु 
आय-कर के अन्तर्गत नही लगता । इन बातो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आय-कर 
के मुकाबले व्यय-कर के कुछ अतिरिक्त लाभ है । परन्तु वास्तविक कठिनाई इस बात का पढ़ा 
लगाने मे होती है कि इसके द्वारा उपभोग सम्बन्धी करितवी अस़मानतायें कम हो ५84५8 बैप्ते तो 
व्यय-्वार के एक भालोचक (०770) प्रो० प्रेष्ट तक का यह कहना है कि “यदि हम दोनो ही करो 
(आय-कर तथा न्यय-कर) को उपभोग सम्बन्धी समानता लाने वाले एक अधिक श्रेष्ठ उपाय के 
रूप में तौलें, तो हम यह पायेंगे कि व्यय-कर में (भले ही हम व्यय-कर को परान्द करते हो अथवा 
तही) ऐसी सम्भावनाएँ बत्तेमान है जो कि किसी एक समय से व्यक्तियों अथवा थ्यक्तियों के 
समूहों के वीच ओर साथ ही पृथक्‌ समयो में भी, उपभोग सम्बन्धी समानताएं अधिक मात्रा मे 
उत्पन्न करती है ।* 5 


(३) बचत तथा पूजी-निर्माण को प्रोश्साहित करता है (300 0985 8३78 था ८शजव णि- 
ग्राभीणा) : 


व्यय-कर के पक्ष मे एक वडा महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि यह कर चू'कि बचतो 
को मुक्त कर देता है जत यह पूंजी के निर्माण को प्रोह्साहित करता है। यदि आय के उस्त भाग 
पर, जो कि बचतों के रूप गे रख लिएा गया है, कोई कर नहीं 8 लगाया जाता है तो इससे उन 
लोगो अथवा वर्गों (80095) के हाथो मे, जो कि काफी बचतें करते है, न केवल अधिक आय ही 
बतंमान रहती है अपितृ उन्हे बचत करने की और प्रेरणा भी मिलती है। एक अल्प-विकसित देश 
के लिये तो यह तर्क बडा ही उपयुक्त है जहाँ कि पूंजी की अत्यधिक कस तीघ्र आवश्यकता होती 
है। परन्तु एक उप्नत देश (४0०९१ ००७४४५) के लिये, जहाँ कि पू जी-निमाण की दर पर्याप्त 
हो, यह हो सकता है कि यहू तर्क वजनदार प्रतीत न हो। इन सब बातो के अतिरिक्त, बचतो 
में वृद्धि सम्बन्धी इस तर्क की विशेष आलोचमायें की जाती है जो कि निम्न प्रकार हैं .-- 


(१) यह कहा जाता है कि पू'जी के निर्माण की दर केवल द्रब्य-पूंजी (पा०्व९ए 
0४७॥9)) की प्राप्ति पर ही निर्भर नही होती, अपितु उपभोग की वस्तुओ की बिक्री पर भी निर्भर 
होती है। बचतों की मात्रा मे यदि वृद्धि होती है तो यह आवश्यक गही है कि द्रव्य-पू जी की माँग 
में भी उसके साथ हो आप से आप वृद्धि हो जायेगी, क्योकि द्रव्य-पू जी की मांग मे होने वाली वृद्धि 
तो इस बात पर निर्भर होती है कि विनियोग (/6५॥760:) के अवसर तथा सुविधायें कहाँ तक 
उपलब्ध हैं । बस्तुस्थिति यह है कि विनियोग, उपज (०७७४), राष्ट्रीय आय यथा रोजगार के 


वास्तविक स्तर (40४०७| !९५७)) मे केवल तभी वृद्धि होगी जबक्कि बचतो को कर-मुक्त करने से 
उसके द्वारा विनियोग करने की प्रेरणाये प्राप्त हो । 


(२) यह हो सफता है कि इस वात का विश्वास करते का कोई कारण व हो कि पूजी- 
निर्माण की चालू दर (८४७४४४४ 74०) इष्टतम वाच्छित दर (०धंग्राणणण 7९60०0) दर से कम 
हैं। यदि पूजी-निर्माण की वास्तविक दर इतनी कम है कि उसमे की जाने वाली किसी भी व्रद्धि 
से थोडे ही वर्षों को अवधि मे रहन-सहन के स्तरो मे तोन्न वृद्धि हो जाये--और अनेक अल्प-विक- 
सित देशो में ऐसा ही होता है--तब तो व्यय-कर के द्वारा बचत की उच्चतर दर के लिए गिलने 
बाले प्रोत्साहन को स्यागोचित ठहराया जा सकता है। किन्तु यदि पू'जी-निर्माण की दर पहले से ह्ठी 
पर्याप्त ऊंची है अथवा यह इप्टतम दर है, तव उस स्थिति में इस बात वी कोई आवश्यकता नही 
है कि बचतो वो और अधिक प्रोत्साहन देने की नोति अपनाई जाये। 
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(३) यह कहा जाता है कि बचतो को कर-पुक्त करने से घन के वितरण मे होने बाली 
असमानता में और वृद्धि हो जायेगी क्योकि इसके द्वारा बडी-बडो धनराशियों का सचय करना 
अत्यधिक सरल हो जायेगा। यह वात बदेवल कुछ सीमा तक ही सच है और इसमे अधिक वजन 
नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि धन के सचय (4०८७॥००॥३४0॥ 0 छ८७॥) वो व्यय- 
कर मे क्रमवर्धन अथवा आरोहण (ए०:॥८$४००) का उपयोग करके नियन्तित क्रिया जा सकता 
है । दूसरे, व्यय-कर वी उस स्थिति मे भी न्‍्यायोचित ही ठहराया जा सकता है, जबकि यह विशिष्ट 
आदमियो को उद्यम (थ/॥८्याए75८) के द्वारा धवी होने का अवसर प्रदान करे। ऐसी स्थिति में, 
पूजीमचय वी वृद्धि में स्पप्टत सामाजिक लाभ निहित होता है और यह लाभ सामाजिक अथवा 
आधिक अममानता के भेप में होते वाली कसी भी हानि को दुरस्त वरता है। इसके अतिरिक्त, 
उत्तराधिकार करो (9र/श५0८ (4५६5) वा उपयोग करके सचय तथा उसके बेन्द्रीयदरण के 
सम्बन्ध में अधिक सावधानी वरती जा सकती है ।* 


निष्कर्ष (20700509) 


किन्तु उपयुंक्त आलोचनाओ के बावजूद, व्यय-कर के द्वारा बचतो को जो सुनियोशित 
प्रोत्साहन दिया जाता है बह अल्पविक सित देशो के लिए बडा ही उपयुक्त तथा लाभकारी है । 


(४) विनियोग पर कोई प्रतिकूल प्रप्नाव नहों पड़ता (२० 0४९५४ थीं ०॥ प्रएल४#प्राटणं) 


एक अन्य तक जो कि उपयुक्त तर्क से ही सम्बन्धित है, आय-करो के उन सम्भावित 
प्रतिकूल प्रभावों पर आधारित है जो कि विनियोग करने, उदाहरणत नये व्यवसाय ४४] करने 
ओर पुरानों वा विस्तार करने की प्रेरणाओ पर पडते हैं । जहाँ तक॒विनियोग का सम्बन्ध है, उस 
पर आय-कर के निम्न दो प्रतिकूल प्रभाव पडते हैं । 
झेताह (4) यहू विनियोग कार्यों के लिए उपलब्ध धतराशियों का एक बडा भाग छीन 

ता है । 

(ख) यह विनियोगो से होने वाले शुद्ध प्रतिफल (7९ 7८ए॥/) को कम करता है और 

इस प्रकार लोगों की विनियोग करने की प्रेरणाओं को कमजोर करता है। 


व्यय के कराधान के अन्तर्गत चू'झि बचतो पर कोई कर नही लगाया जाता, अत स्व॑- 
भावत ही व्यवसायी तोग उिनियाग के लिए बडी-बडी धनराशियाँ एकन करने में समर्थ हो जाते 
हैं, और इमके पश्च।त वे विनियोय करने को भी इसलिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं वयोकि वे जानते 
है कि विन्यिग से कमाये जाते वाले घत को भी यदि उपभोग करने के बजाय बचा लिया गया तो 
उस पर भी बर नही लगेगा। इसी प्रकार, यदि अत्यधिक आरोही बाय-कर (9789 छ7०ट९55४6 
70007९-.8%८5). काम करने की प्रेरणाओं को बम कर रहे हैं तो (आय-कर के स्थान पर व्यय- 
कर के उपयोग द्वारा) आय के बचत किये हुए भाग को कर-मुक्त करके प्रतिकूल प्रेरणात्मक प्रभावों 
(20५९5० ॥00८॥५७ ८[[८८४७) को दूर विया जा सकता है । यह तर्क एक ठोस आधार तथा अपता 
विशेष महत्व रखता है । 
(५) घुद्दा-रफोति का नियन्त्रण करने मे उपयोगी (ए5०ण ॥0 (०॥एणे॥ए8 ॥08007) 

व्यय के कराधान के पक्ष में एक तक जो कि पहले तकों से ही सम्बन्धित है, यह है कि 
यह मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दवावों पर नियन्त्रण स्वायित करता है परन्तु यह वात केवल कुछ 
विशिष्ट अवधियों के लिए ही ठीक है और उनमे ही लागू भी होती है । स्फीवि-काल में इस बात 
की भारी आवश्यकता होती है। लोगो द्वारा अपने यर्चों मे कटौती की जाएं और बचतो वी 
प्रोत्याहन मिले । इस स्थिति मे, व्यय कर के उपयोग को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा 
सकता है कि यह न केवल ब्ययो मे कटौती कराता है, अपितु उन्हे दण्डित भी कर्ता है। रच 
इस तर्क वा महत्व बेवल स्फीति काल (॥0900795 एश॥००) में ही होता है। गैर स्फीतिकाल 








५. यहाँ यह बात अवश्य ध्यान रखी जानी चाहिये कि उत्तराधिकार सम्बन्धी वराघान वा 
मामला चालू आमदनियों के वराघात के प्रश्व के भिन्न है। 
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ज्वलन्त उदाहरण है । इस प्रकार, लोकवित्त का अध्ययन तभी अधिक फलदायक हो सकता है 
जबकि उसे मनोविज्ञान के पर्याप्त श्ञान से भी सम्बद्ध किया जाये। 
+ उपयुक्त विवेचत से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि लोकवित्त तथा मनोविज्ञान--दोनो 
का आपस भे गहरा सम्बन्ध हे। 
(९) लोकवित्त त्तया नोतिशास्त्र व कानून शास्त्र में सम्बन्ध (पेशआणाओंए एशप्तल्शा 
एा७॥० एप्प गाते है।00 & ].8७) : 


अन्त में लोकवित्त तथा नौतिशास्त्र व कानून शास्त्र के सम्बन्धों पर भी कुछ प्रकाश 
डाला जा सकता है [“साम्य-(८पण्/) तपा न्याय” (70४0०८०) कौ अगेक वित्तीय समस्याएँ 
धनिको के पास ते निर्धनों की ओर को घन का स्थानान्वरण तथा मानव-कल्याण सम्बन्धी अन्य 
अनेक प्रश्त निर्णयो के लेने से सम्बन्धित हैं और उनकी जड़े' दर्शनशास्त्र (शफ्ती०5०णए) तथा 
नीतिशास्त्र (20008) के क्षेत्र मे गहराई तक पहुँची हुई हैं। इसी प्रकार लोकवित्त की समस्याओं 
के सम्मुख अनेक कानूनी मसले खढ़े हो सकते हैं। कानूनी मसलों से हमारा आशय सरकारी नोति 
को लागू करते समेय उत्पन्न होने वाले कानून-सम्बन्धी प्रश्नों से है। उदाहरण के लिए, किसी कर 
को लगाना लाभदायक हो सकता है, परन्तु यह भी सम्भव है कि उसके कारण कभी न ध्माप्त 
होने धाला विभाद अपवा मुकदभेवाजी आरम्भ हो जाये । अतः ऐसी स्थिति में सरकार यह तिर्णय 
कर सकती है कि वह कर लगाया ही ते जाय । 


(९) लोफवित्त तथा इतिहास (700॥0 ए092॥28 900 प्ा॥०७) 


लोकवित्त का इतिहास के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध है। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम 
अतीत की घटनाओं एवं. उम्तके प्रभादों का अध्ययन करते हैं तथा उसी के आधार पर भावी पोज- 
नाओं का निर्माण करते हैं। कोई भी लोकवित्त नीति बिना अतीत के ऐतिहासिक विकास को ध्यान 
में रसे बिना नही बनायी जा सकती है । इतिहास हमें तय्य, आँकड़े व अनेक उदाहरण प्रदान 
फरता है जो कि लोकवित्त की नीति एवं उसकी क्रियाओ के निर्धारण मे बहुत सहायक होते हैं। 
पूतकाल में लोकवित्त के विभिन्न सिद्धान्तों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन भो इतिहास के 
आधार पर ही किया जा सकता है। विभिन्न देशों के इतिहास के अध्ययन के आधार पर ही वहाँ 
के लोकवित्त के विभिन्न सिद्धान्तों की सफलता एवं असफलता का ज्ञान सरलता से किया जा सकता 
है और उ्ती के अनुरूप लोकेवित्त को नीति में आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध 
में सो० एफ० द्रेघ्टेबिल दे लिया है कि लि जात का इतिहास से परिष्ठ सम्बन्ध है जिसमे का इतिहास से धनिष्ठ सम्बन्ध है जिसमे 
वित्त के पिद्धान्तो के उदाहरणो, सत्यापन तथा पृष्ठीकरण किया जाता है।” 
इस प्रकार लोकवित्त या राजवित्त अनेक ऐसे सामाजिक विज्ञानो से सम्बन्ध रखता है जो 
कि सानव-व्यवहार के मिभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध है । 


लोकवित्त तथा निजी दित्त + तुसनात्मक अध्यपन 
(एप फपक्वा९€ जाते एनं॥्रा९ फ्जआ९0० : & (00ऋएश)5०७) 


हे यह एक प्रथा पड़ गई है कि अर्थशास्त्र अथवा लोकविकत्त की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक मे लोक- 
कित ल्या निज तथा निजी-वित्त-का-ठुलनात्यक- अध्ययन किया जाता है। लोकवित्त तथा निजी वित्त के बीच 
ऐसी तुलता केवल आवश्यक ही नही है, अपितु लाभ्द यक भी है। इसका कारण थह है कि ऐसी 
तुलना छात्रों को इस योग्य वना देगी कि वे इन दोनो शाखाओ की प्रकृति एवं समस्याओं को 
अधिक अच्छी प्रकार से समझ सके तथा उनके गुण व दोपो का विवेचन कर सकें। सरकार की 
वित्तीय कार्यचाहियो तथा गैर-सरकारी व्यदसाय को आधिक कार्यवाहियों के बीच जहाँ अमेक 
समानताएँ है, वहाँ उनमे अनेक विभिन्नताएँ भी पाई जाती हैं। 

समानताएँ : 


पु ४ 
प् एुक व्यक्ति जहाँ अपने पास उपलब्ध श्रम व पूजी का उपग्रोग अपनी कुछ आवश्यकताओं 
की पति करने के लिए करता दे, बही राज्य--श्रम, पूंजी तथा अंभ्य साधनों का उययोग सामाजिक 
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कारण यह है कि एक ओर तो व्यवसायी वर्ग के लोगो द्वारा करो से बचने तथा करो को छिपाने 
बी बाफी सम्भावताएँ वर्तमात रहती हैँ और दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगो, प्रशासवो तथा बुद्धि- 
जीवियो द्वारा ऐसा क्यि जाने में भारी कठिनाइयाँ होती हैं। आर्थिक तथा सामाजिक असमानता 
को स्थिर बनाये रखने के अलावा, वर्तमान आय-कर जहाँ जनता के कुछ वर्यों पर अत्यधिक भार 
डालता है, वहाँ कुछ अन्य वर्गों वे लोग इससे बडी सरलता से बच पाते है । अन्य प्रत्यक्ष करो के 
साथ लगाया जाने वाला व्यय-कर अन्य करों की कमियो को इस प्रवार दूर दरेगा और जाँच 
(णाव्णणाह) तथा प्रति जाँच (०००४९ ०४८८८॥४) में इस प्रकार मदद करेगा कि उससे करो के 
भार को समता एव न्याय के साथ बाँटा जा सके । इस सम्बन्ध मे इस बात वा उल्लेख करना भो 
उचित होगा कि आवश्यक्ता इस बात वी है कि व्यय-कर को आय-कर के एक विकल्प [#श००- 
॥४८) के रूप मे न लगाकर आय-कर के साथ ही जाना चाहिए । 


व्यय-कर के विरुद्ध तर्क 
(4ज६ुएक्‍/शा(६ 8875 उ>्क्‌शातपा९ 79%) 


(१) व्यक्तियों के दीच असमानताओ का माप करने के लिए अनेक स्पघनो की उपलब्धता 
[ञ्ञ३ क्षा८ जल प्राध्यशार5 ० ध्यएचा> एल ०८) ए०६४०5)--व्यय-कर के पक्ष भे दिये 
जाने वाले अनेक तकोँ को विचारको ने स्वीकार नही क्या है । व्यय-कर के आलोचको (०४0०७) 
का कहना है कि व्यक्तियो के बीच विषपभताओ अंधवा अस्तमानताओ का भाष करने के बतेक 
साघन है, उदाहरण के लिए, भ्राय, उपभोग, घन तथा आय के परिवर्तेन वी दर आदि | अत- इस 
तक को न्यायोचित नहीं माता जा सकता कि आधिक समानता अयवा असमानता को नापने की 
एकमात्र कसोटी उपभोग अथवा व्यय-शक्ति (॥०९८०008 7०७८7) है ।' यदि हम वृछ क्षणों के 
लिए इस तके को स्वीकार भीकर लें, तो भी इससे यह तो प्रकट नहीं होता कि कराधान 
[828007) का मुख्य आथिक उद्गे श्य उपभोग को सीमित करना है। यदि यह भी मान लिया 
जाये कि ब्यय-कर उपभोग को कस कर सकता है, तो व्यावहारिक कठिनाई यह सामने आती है 
कि “व्यक्तिगत उपभोग” एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभापा करना सरल नहीं है। इसका प्रथम 
कारण तो यह है कि व्यक्तिगत उपभोग (79९४४०7४४ ००॥४7॥०४07) के व्ययों और उत्पादन 
सम्बन्धी व्ययी मे कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सवता वयोक्ि प्रथम विम्म के अनेक व्यय बढी 
आसानी से दूसरी किस्म के खर्चों मे डाले जा सकते है (उदाहरण के लिए, मनोरजन के लिए की 
गई यात्राओ को व्यावसायिक याताओ (७0४0८४४ धा0$) के रूप में दिखाया ज्य सकता है)+ 
दूसरै, उपभोग तथा बचत के बीच क्या जाने वाला भेद भी हमेशा स्पष्ट नद्टी होता | एक कार 
अथवा मकान को खरीद को उपभोग दी क़्िया के रूप मे भी दिखाया जा सकता है और बचत 
बी क्रिया के रुप मे भी । अत यह सम्भव नही है कि ब्यथ आधार (७७८००॥७:६८ ७७७5) को 
कराधान के आय-आधार (१7076 ४855) के मुकाबले किसी भो भ्रकार श्रेष्ठ माना जाएं, 
या यह्‌ हो सकता है कि सैद्धान्तिक रूप में ब्यय,हर को एक अधिव प्रभावशाली साधन माने 

या जाय ॥ 


(२) स्यय किसी व्यक्ति की आथिक स्थिति को सही एवं पर्याप्त कसोटो नहीं है 
(एछकरएका(पढ ०७॥ 000 ए८ थ॥ 89०0७७(८ लपटा॥०॥)--जोजायर स्टम्प (]08350 5५७७9) 
तथा कुछ अन्य लेखवो ने व्यय-कर वी इस आधार पर आलीचना की है कि व्यय की क्सी व्यक्ति 
की आर्थिक स्थिति वी सही एवं पर्याप्त कसौटी नहीं माना जा सकता ! उनका कहना है कि व्यक्ति 
जितना धदी होगा, उसक्ता वास्तविक ब्यय उतना ही वम होगा और उसकी बचत करने को 
योग्यता उतनी ही अधिक । यह वात केवल तभी सत्य हो सकती है जबकि समानुपाती कराधान 

कप ६8६9098) वी पद्धति तयनाई जाये। परन्तु जैसा कि पँल्डोर ने वहा है, ऐपा 
ना आवश्यक नहीं है । कल्डोर के अनुसार, “ मान लीजिये ५००० डालर वी वापिक आय वाले 
ब्यक्ति औसतद अपनी आय का आधा भाग व्यय करते हैं और १००० डालर वी वापिर आब 
वाले व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण आय खर्च कर देते हैं तो बाय-कर के मुक्ावले व्यय-्कर के अन्तर्गत 


8, #. ३९. छिष्डा : ऐए0॥ #7724०८, ए 29. 
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में, व्यय-कर के उपयोग का प्रत्यक्ष ऱप से अवस्फीति सम्बन्धी प्रभाव (0थीआांणाश+ शीं४४) पढ़ता 
है। उदाहरण के लिये, जब कोई अर्थव्यवस्था (८०००४५) अंबसाद-काल (मन्दी की अवधि) से 
भुजर रही होती है, तब उपभोग के निम्न स्वर के कारण मॉग (०८एशआ0) का स्तर भी इनता 
नौचा होता है कि ऐसी दशा मे कराघन के लिए उपभोग को आधार बनाया जाए तो उसका 
प्रभाव यह होने लगेगा कि मांग और भी कम हो जायेगी। व्यय-कर का भार बैसे तो उन 
ब्यक्तियों पर अधिक पड़ता है जो अपनी आमदनियो के बडे-बड़े भाग व्यय करते हैं परन्तु साथ 
ही यह लोगो को इस बात की कुछ निचत प्रेरणा भी अवश्य देता है कि वे उपभोग पर कभ व्यय 
करें और उपभोग मे कमी होने का परिणाम यह होतः है कि विनियोग के अवसर [॥ए०भागदा: 
०79ए०४ए७४४०४) भी कप उपलब्ध होने लगते है। दुछ अर्थ शास्त्रियों के अनुसार, यही वह सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण तक॑ है जो व्यय-कर के प्रयोग के विष्द्ध प्रस्तुत किया जाता है ॥९ 


(६) समता एवं न्याय के सिद्धास्त्र को सन्तुष्य करता है (8805665 व्यूज़ाए फएयं॥्रगए०) : 


कैल्डोर का यह मत है कि 'व्याय एवं 'समता' के दृष्टिकोण से व्यय-कर आय-कर से 
बहुत अधिक श्रेष्ठ है। कंह्डोर के अनुसार, “व्यय-झर द्वारा लोगो पर इस आधार पर कर नहीं 
लगाया जाता कि वे सामूहिक कोप (००णाए०॥ 700) परे अपना कित्तना अशदान देते है, अपितु 
इस आधार पर लगाया जाता है कि उस कोय से कितना धन बाहर निकालते हु । कोई भी व्यक्ति 
अपने सक्ष्यो की प्राप्ति के लिए शेष समाज पर केवद ध्यय द्वारा ही वोझ डालता है, अपनी कमाई 
अथवा बचत द्वारा नही ।””? यह प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विलासिता एवं ऐशो-आराम कौ चीजो पर 
किया जाने वाले अपव्यय (१०४८) ही है जिसके हारा समाज अथवा समुदाय को ठगा जाता है, 
काम करने वाले अथवा बचत बरतने वाले या जोखिम उठाने वाले लोगो की प्रगसनीय कियाओ के 
माथे इसका दोप कदापि नहीं मढा जा सकता । इस हृष्टिकोण से, व्पय-क्र जो कि क्रपव्ययपूर्ण 
उपभोग को कम करने का प्रयास करता है, एक अत्यधिऊ श्रेष्ठ कर है| इस सम्वन्ध में, हौब्स के 
निम्मलतिखित प्रसिद्ध कथन को, जिसके द्वारा कि कल्डोर ने अपनी पुस्तक का आरम्भ किया है, हम 
फिर दोहराते हैं---/कर लगाने मे समता एवं न्याय से बशय एकसा उपभोग व र्वे, वाले व्यक्तियो 
के धन की समानता से उतना नहीं, जितना कि धन भाग-की समानता-से है जिंतेका,कि वे 
उपभोग करते हैं ।*“*“““जब कर ऐसी यस्तुओ पर लगीये जूते है. -जिन्हे कि सभो लोग उपभोग 
करते है तो उस स्थिति मे धत्येक व्यक्ति वस्तु के * 9 पर सामात, रूप से अदा करता है 
जिसका कि यह उपयोग करता है। इस स्थिति में कुछ'ज्लोगो की विलासितारूर्ण फिजूलदर्गी हारा 
समाज के धन का दुष्तपपयोग भी नही होता है । * धर 





न 


यह हो सकता है कि इस प्रकार के तक द्वारा सभी, अ्यंशास्त्रियों को सन्तुष्ट मे क्रिया 
जा सके | कारण यह है कि असमानता (7८५०४॥७) का माप करने के साधन अनेक एव भित्न हैं, 
जैसे कि आय, उपभोग, धत (9८७॥॥), आय में परिवर्तन की दर आदि-भादि, और इससे से किसी 
भी साधन का अन्तिम रूप में चुनाव अनेक प्रकार के विस्तृत तकों के आधार पर ही किया जाना 
चाहिये । उपभोग अथवा व्यय शक्ति को समानता अबवा असमानता के माप की एकमात्र कसौटी 
बताना एक कमजोर तक॑ है। यदि हम यह भी स्वीकार कर लें कि कराधान ((29ए8007) का प्रुख्य 
आशिक उद्देश्य उपभोग को सीमित करना है, तो भी इसका यह अर्थ तो नही हो जाता कि हमे इसे 
उपभोग पर आधारित कराधान द्वारा ही प्राप्त करना है । 


किर, समता एवं न्याय («पथ्णा/) की विचारधारा की मौग यह भी है कि आय की कोई 
समुचित परिभाषा करने भे कठिनाई होने के कारण जो लोग आय-करो रे बचने मे समर्थ हो जाते 
हैं उनको अपने इस प्रतवार के धन के लाभो का उपभोग करने को अनुमति नही दो जानी चाहिए । 
बास्तविकता यह है कि नई अतमानताएं (थ्यृष्शाधंद)) तथा अन्याय (#रणछा०८) बढ़ने का 





6... 760५ 3७७ | (एवरगव्ण ै॥009००, एए- 274-275. 
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उसके अतिरिक्त व्यय पर कर सग्राया जायेगा। इस ग्रकार, आय-बाधार (70006 ४85९) के 
मुकाबले व्यय आधार (०:०८००॥ए८८ ७३६८) में तो परिवार वो आवश्यकताओं के अनुमार छूठो 
ही यथेष्ट व्यवस्था किये जाने की और भी अधिक जरूरत है। परन्तु जैमा कि कह्डोर ने कहा है 
कि अमर्मर्थता अथवा दुर्घटवा आदि के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की मिन्नता के अनुसार छूटो 
की व्यवस्या करने में अथवा परिवार की परिस्यितियों की सिन्नता के अनुसार उनके अनुसार उनके 
लिए करो की एक सन्तोषजनक व्यवस्था वरने में सिद्धात्त रूप से कोई कठिनाई नही है। 


(५) व्यप में समयन्‍्मम्य पर होने वाले उतार-चढावो की समस्या (ग्रिक्रीध्फ$ ० 
8्रथवाश005 47 ९९०८४6।।प्र/6 (00 0776 0 ॥7९)---इसके बतिरिव, आलोचक समय-समय 
पर व्यय में होने वाले उतार-चट्ाव दा भी जिक करते हैं। खर्चों मे थे उतार-चटाव, मुख्य रूप से 
चर अथवा फरनीचर डेझी टिकाऊ अघदा स्थायी चस्तुओ (6७790) 8०००५) दी सामेध्रिक खरीद 
(००८३४०७४] 9097८035८) के कारण होते हैं। अत परदि व्यव-कर की बारोही दरें (छा08250ए8 
7965) सभी वर्षों के लिये समान रूप से सागर की गई , तो करदाता को उस वर्ष में भारी क्ये के 
कारण हानि उठानी होगी जबकि बह इन टिकाऊ वस्तुओं को ऋर करेगा । इसके अतिरिय्त, उस 
वस्तु से प्राप्त होने वाले आनन्द का उपभीग कई वर्षों तक विया जायेया। परन्तु यह कोई बडी 
गम्भीर समस्या नहीं है, वयोकि यह सम्मद् है कि औसत निव्रालने की कसी ऐसी उपयुक्त पद्धति 
बी खोज कर ली जाये जिससे कि कर-भार को उन वर्षों में फैलाया जा सके जिनमे कि खरीदी गई 
वस्तु के लाभ प्राप्प होने वी आशा हो । वास्तविकता यह है कि आमदतियों में समय-समय पर 
द्ोने वाले इन उतार-्चटावों ((9८(0030075) से आय-कर के अन्तर्गत निपटना कठित है किन्तु 
व्यय-कर की व्यवस्था के अ्तगंत इनसे निपटना बड़ा आखान है। 


(६) भ्रशाप्तनिक ध्यावहारिकता का अ्माव ([.30६ री 20/छंग्राआाय्ाा € व्किध्राण/9) 
“-अन्त में, आलोचको ने व्यय-कर की इस आधार पर भी आलोचना की है कि यह प्रशासनिक 
दृष्टि से व्यावहारिक एवं सम्भाव्य ((८३४७।८) नहीं है । यहाँ तक कि उन लोगो ने भी, जिन्होंने 
कि सिद्धान्त रूप मे इस बार को सही वताया था, इसको व्यावहारिक इप्टि से लागू किये जाने मे 
सन्देह प्रकट बिया। वह कहा जाता है ऊक्ति प्रशासत्र एवं इसको लागू क्ये जाने की दृष्टि सै 
वर्तमान आय-कर के मुकाबले यह कर अधिक जटिल एवं उलझनपूर्ण है। आलोचकों का कहना है 
कि कर-दाता को अपने व्यय क्य विवरण-पत्र तैयार करते में कठिनाइयों का सामना करता 
होगा और राजस्व अधिवारियों को उसकी जौच-पडताल करने में भी बसी ही 3203० से 
जुकझ्षना होगा । परन्तु प्रशासनिक हप्टि से इत समस्याजी वा हल ते खोजा जा सके, ऐसी बात नहीं 
है। सथुब॒त राज्य अमेरिका के एक भूतपूर्व राजकोप विशेषज्ञ कौनय ई० पुल (०7760 ४ ?0०।०) 
ने लिखा है कि “प्रशासनिक हप्टिकोण से यह निष्कर्ष ठीक ही प्रतीत होता है कि व्यय-कर कोई 
ऐसी कठिनाइयं उत्पन्न नद्वी करता जिनका हल न हो। सबसे अधिक ग्रम्भीर समस्या यदि कोई 
हो सकती है तो यह कवि व्यय के विवरण-पत्रो ढी पर्याप्त एव पूर्ण जाँच-पडताल वंसे हो, बयोकि 
एक ओर जहों बर-दाताओं की सख्या अत्याधिक है वहां जाँच अधिकारियों वें कर्मचारियों की भारी 
बसी है। अच्त मे, यह भी वहा जा सक्तता है कि प्रशासन सम्बन्धी वे अधिकाश बातें एव कठिवाडइयाँ, 
जिनके कारण व्यय-कर अव्यावहारिक एंव केंप्टकारक प्रतीत होता है आय-कर से भो वैसी ही 
परेशानियाँ प॑ दा करती हैं ।” 
निष्कर्ष (00000एञ००४) 

निष्फर्ष के रूप मे, यह दिखायण जा सकता है कि समता एव त्याय (८्यणए७), में रघानी 
(0०९०0४८४) तथा आधिक इुशलता (०८००४०४० शीं।श८००)) वी दृष्टि से आय-कर वे मुकाबले 
स्वय-कर अधिक श्रेष्ठ है | परन्तु हमे इस बात को भी नहीं भ्रूजना चाहिए कि अनेक देशो को 
जाय-कर के प्रशासत वा तो बीसियो वर्षों का अनुभव आ्राप्त है जबकि व्ययन्वर के प्रशातत वा 
ऐसा कोई अनुभव नही है । अत सबसे महत्वपूर्ण वाव यह है कि व्यव-्यर की आय-कर के साथ 
ही साथ लागू करके इसका आरस्म बडी सतर्कता एद सावधानी से किया जाना चाहिए जिससे कि 
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पर 


हितीय वर्ग के लोगो की अपेक्षा प्रथम बर्ग के लोगो के साथ केवल तभी अधिक सरल व्यवहार 
किया जायेगा जबकि कर के ऋमवर्धन अथवा आयेहरण की दर (भ8० रण छाए2/£5800) दोनो 
ही के मामल्नो भे एक समात मात ली जाये । परन्तु यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी कोई बात 
मानी ही जाये । वास्तविकता यह है ओर पूर्णरूप से सभावना इसी बात की है कि दोनों ही मामलों 
में आरोहण की दर में इस प्रकार अन्तर रहेगा कि पहले दर्ग के लोग आय-कर के भुकावले व्यय-कर 
के अन्तगंत अपेक्षतया अधिक खराब स्थिति मे रहेगे ।* 


वास्तव में, कैल्डोर ने यह तक॑ दिया है कि यदि आय के स्थान पर व्यय को कर 
लगाने का आधार बनाते समय आय-कर की वर्तमाव नाममाज की अबवा सामान्य दरों को ही 
प्रभावशाली समझा गया और यदि आय-कर को बडी-बडी कमियों को दूर करने तथा कस्वचन 
(३४ ९४४४०॥) व कर-परिहार (४७४ 2५०70०४८४) को रोकने के लिए उपयुक्त पर उठाये ग्रये तो 
आरोहण के पैसाने को कम करना अत्यावश्यक हो जायेगा । इगलैड का उदाहरण देते हुए फह्डोर 
में यह तिख्ध किया कि जब तक कि कर की दरें काफी कम नहीं की जायें, आय-आधार से घ्यय- 
आधार के परिवर्तन का अर्थ तो यह होगा कि उस बहुसप्यक धनी वर्ग बी कर देयताओं में भारो 
एवं आकस्मिक धृद्धि कर दी गई है जो कि आय पर नही बत्कि पूंजीगत लाभो पर अपना जीवन- 
यापन कर रहे है । इस स्थिति मे उत पर कर-भार में १२ से लेकर २० भुनी तक वृद्धि हो सकती 
है " इस प्रकार, कल्डोर ने वार-वार प्रस्तुत किये जाने वाले इस तर्क को स्वीकार नही किया 
है कि व्यक्ति की आ्िक स्थिति का माप करने के लिए व्यय एक पर्याप्त कसौटी (थ/कषाणा) 
नहीं । 


(३) प्रत्येक व्यक्ति के साथ समाने व्यवहार ([: ॥68$ ०४८५००१५५ ८५४०॥॥)) ; 
ब्यूय कर की एक अन्य आलोवन! यह की जाती है कि यह बिना इस वात वी प्रवाह किये कि 
लोगों की रुचियो तथा उनके स्वभावों में अन्तर हांता है, प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करता 
है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए दो व्यक्तियों की एक समात आप है और दोनों की ही 
परिस्थवि्यां एक समान है । अब व्यय-कर के अन्तर्ग त, इनमें वह व्यवित तो कर से सरलता से 
बच जायेगा जो बहुत थोड़ा खर्च करता है और दुसरे पर, जो कि अत्यधिक खर्च करता है, भारी 
कर लगाया जायेगा (डिन्तु आय-कर के अन्तर्गत, इत दोनो के ही साथ समान व्यवह।र किया 
जायेगा) । अत यह सत्य है कि आय-कर को अपेक्षा व्यय-कर के अन्तगंत एक कजूस व्यकित अधिक 
अच्छी स्थिति मे रहेगा । पर इस सम्बन्ध मे बात यह है कि कोई फर-पद्धति ष्यक्तियों की स्वभाव 
सम्बन्धी विचित्रताओं को भी हृष्टिगत रखे, यह तो बड़ा कढिन कार्य है। फिर, यदि इन अपवादो 
(७५०९०७०७७) वो एक ओर छोड दिया जाये तो यह कहा जा सकता है कि अधिकाश व्यक्तियों 


का ब्यय का ढग व आकार एकसा ही होता है और उसका निर्धारण उसकी साम्राजिक एवं अन्य 
परिस्थितियों द्वारा होता है । 


(४) विभिन्‍त करदाताओं के बोच उनकी आवश्यकताओं की भिम्नता के अनुसार अन्तर 
बा अभाव (६,३९६ ० छाएग्रशण5 णि वीटिशाए४५४ ॥ 76603 0९७४९९॥ तीक्षिएा (४४9970५) 
“ज्यप--आधार (७एथाप/णा०) के विरुद्ध एक जन्य जालोचना यह है कि ब्यय-्कर के 
अन्तगेत विभिन्‍न कर-दाताओं के धीच उनकी आवश्यकताओं की भिन्‍नता के अनुसार अन्तर करने 
वी कोई पर्याप्त व्यवस्था नही है। आजकल आप-कर की व्यवस्था तो ऐसी है कि उसके अन्तर्गत 
परिवारों के आकार के अनुसार छूटे प्रदान की जाती हैं और कुछ देशो मे तो परिवारों की शिक्षा 
तथा चिह्ित्सा सम्बन्धी खर्चो के लिये भी छूटो की व्यवस्था है।यह सत्य है कि स्वयं भाय-कर 
भी परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओ के लिये यथेष्ट मात्रा मे छूटो (भ0ऋथ्वा००७) वी व्यवस्था 
नहीं कर पाता । परन्तु आलोचकों का कहना है कि यदि कर लगाने का आघार आय से बदलकर 
ब्यय को बना दिया गया तब तो स्थिति और भी बदतर हो जायेगी। इस तक॑ में काफी 
जान है क्योकि अतिरिक्त व्यय करने वाले व्यक्ति को दो बार नुकसान उठाना होगा-- 
एक तो प्रयत्क्ष रूप मे तव, जब वह अतिरिक्त व्यय करेगा और दूसरे परोक्ष रूप में तव, जब 
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उच्च दरी पर लागू किया जाए क्योकि यदि ऐसा किया गया तो कराधान (४४007) अत्यधिक 
कठोर हो जायेगा । दूसरे व्यय-कर की अन्य प्रचलित प्रत्यक्ष करो के साथ टकराव हो सकता है । 
उदाहरण के लिए, यदि आय-कर वा स्थान व्यय-कर ने लिया, तो उससे वचती को तो अवश्य 
प्रोत्साहन मिलेगा । परस्तु दूसरी और इससे धन का कैन्द्रीयकरण भी अधिक मात्रा में हो जायेगा। 
सदि सम्पति के वेन्द्रीयक्रण को प्रवृत्ति को रोकने के लिए आरोही सम्पत्ति कर [छिण्ट्राकशए2 
77०८४ 9025) भारी मात्रा में लगाये गये तो उससे बचत करने की प्रेरणाओं के सम्बन्ध में 
मिलने वाले व्यम-कर के लाभ ही समाप्त हो जायेगे । तोघरे, आय-कर के मुकावले व्यय-कर को 
प्रशासनिक दृष्टि से लागू बरता तथा इसकी व्यवस्था करता कठिन होगा । चौथे, थूकि 
कृपकों की आमदनियाँ बहुत थोडी होती हैं। जत कराघान के क्षेत्र सं उनको बाहर रखना जरूरो 
हो सकता है । इससे लोगों को इस वात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपने व्यय के एक अच्छे भाग 
को कृषि आय की आड में कर से मुक्त कराने की कोशिश करे | 


उपरोक्त तकों को विल्वुल निमूल तो नही बहा जा सकता, पर यह भी सत्य है कि 
उनमें अधिक जाव नहीं है ! केल्ड्रोर ने यह ते दिया है कि व्यय वी चूंकि स्पष्ट रूप से परिभाषा 
की जा सकती है और चूंकि आय के मुकावले व्यय करदेय क्षमता का अधिक अच्छा मापक है अत 
निश्चय ही व्यय-कर आय-कर से अधिक श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त, उनका मत तो यह है कि 
बाय कर और व्यय-कर दोनो को ही रखा जाए और ऐसा करने मे कतई कोई बुराई नहीं है। एक 
तो इसलिये कि ज्ञाय-कर तथा सम्पत्ति-कर, दोनो ही प्रभावपूर्ण एवं कारगर ढग से लागू नहीं किये 
जाते । दूसरे, व्यय-बर यो पित्तव्ययत्ता की हृष्टि से इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि 
यह ब्यक्तिगत खर्चों को सीमित बरता है जबकि यह लक्ष्य आय कर और सःपत्ति कर के द्वारा, 
मंभव है, प्राप्त न हो । इसके अतिरिक्त, केल्डोर वा यह भी बहता है कि यदि व्यक्तिगत व्यय-्कर 
तथा सम्पत्ति कर को साथ-साथ लागू किया जाय तो ऐसे बात नहीं है कि वे एक-दूसरे के विपरीत 
दिशा में काथ करेंगे और यह कि एक कर का अच्छा प्रभाव दूसरे कर द्वारा नष्ट कर दिया 
जायेगा । इसके विपरीत, एक ओर तो व्यय-कर का प्रभाव यह होगा कि वह घनी व्यक्तियों के 
फिजूल के खर्चो मे कटौनी करेगा और उससे बचतों तथा वडी-वडी प्म्पत्तियों के सचय की गति 
तीज होगी तथा दूसरी ओर सम्पत्ति बर सचय की माता से छुछ कमी करेगा और व्यय को 
प्रोत्साहन देता । अत छैवुडोर ने निष्कर्ष के रूप मे कहा कि “इन दोनो करो के मिश्रण के बजाए 
इसके कि दोनों एक-दूसरे के अच्छे प्रभावों को सष्ट करें, सम्भावता इस वात वी है किये 
सम्पत्ति के अधिक समान वितरण के दीर्घकालीन लक्ष्य वा वलिदान क्ये बिना ही धनी श्यक्तियों 
के जीवन-निर्वाहे के स्तरों को कारायर ढंग से सीमित करेंगे से 

इसके साथ हो, व्यय-कर को लागू करता भी अधिक कठित नहीं होगा और सत्य यह 
है कि अन्य प्रत्यक्ष करो के साथ ही इनको लागू करने से जाँची (०४००७) और भप्रति-जांची 
(००एराध-थ ०७) के द्वारा काफी मात्रा में कर बचत तथा कर-परिहार पर रोक लग जायेगी । 
व्यय-कर-आय-कर के प्रशासन को भी अधिक प्रभावशाली बतायेगा | 


निष्कर्ष (000एञण) 

एक अल्पविक्सित देश (७एव॑८ः००४८४०9९१ ०००७०॥७) में व्यय-कर को लागू करने कै 
पक्ष तथा विपक्ष में जो जो तर्क प्रस्तुत किये गये है उन सबको यदि एक और भो छोड दिया जाए, 
तो भी एक ऐसी महत्वपूर्ण वात है जो इस कर को लागू करन के पक्ष में जाती है और जिसे 
प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार भी करेगा । वह यह वि आरोही व्यक्तिगत व्यय कर (970876४४४०७ ए250- 
74 €५एट०ए९ (३७) धनी व्यक्तियों के व्यक्तिगत मे मितव्धयता वी प्रेरणा देने का एक बडा 
शक्तिशाली »स्न है । इस तथ्य से कोई इल्कार नहीं कर सकता वि एक अल्पविकर्सित देश मे इस 
बात वी भारी आवश्यकता होती है कि कुल दप्ट्रीय आय में वचत और वितियोग (३4४७१ हट 
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42. 


प्‌रे७ 


उच्च काप्ठकी (६०७ ७:००५०४३) के केवल थोड़े से कर दाताओ पर ही इसे लागू विया जा सके । 
फिर, जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त हो, इसे कुछ अन्य वर्गो पर भी लागू क्या जा सकता है तथापि, 
बव्यय-कर को वर्तमान आय-कर वा स्थात लेने मे जभी वाफी समय लगेगा। 


अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में व्यय-कर 
[फक॒ुथामाणर धर था एेत्रेशदेल्शण९0 [९00७१] 


अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे व्यय कर को लागू करने के पक्ष में तरक॑ (#8एग८ाए वा विफ०पा 
ण॑ छफल्ातापार ॥9 वर दा पग्रतेटातंटए८०एटव चणणात्याड़) + 


जब उन्नत देशो मे व्यय-कर को लागू करना उचित अथवा आवश्यक नहीं समझा है तो 
प्रश्न यह उठता है कि क्या एक अल्पविकसित देश को अपने यहाँ इसे लागू करना चाहिए ? उत्तर 
भें कहा जा सवता है कि निश्चय ही व्यय कर एक अल्पवित स्वित देश के लिए बडा उपयोगी एवं 
लाभकारी हो सकता है । इसके अनेक कारण है। सर्द प्रथम, यह कर गैर सरकारी बचत (एाएव८ 
इतश॥88) तथा गैर सरकारी पू'जी-निर्माण को प्रोत्साहित कर घकक्‍ता है जिसकी कि एक अत्प- 
बिकरित देश गे अत्यधिक आवश्यकता होती है। ऐसे देशो मे पूंजी निर्माण की वृद्धि के द्वारा 
आधिक विकाप्त की गति तेज की जा सकती है | दूसरे, वितियोंग करने की प्रेरणाओं पर आय-कर 
के जो प्रतिकूल प्रभाव पढ़ते हैं, वैसे प्रभाव व्यय-कर के अस्तर्गत नही पड़ते | जैसा क्रि पहले भी 
कहा जा चुका है कि आय-कर विनियोग कार्यो (॥५९७४७क्‍६॥८ एण79०४९) के लिए उपलब्ध होने 
बाले धन का बाफी भाग छीच लेता है, यह विनियोग से प्राप्त होन वाले शुद्ध प्रतिफन (मल 
गशषणग) को कमर करता है और इस प्रवार तोगो की विनियोग करने की प्रेरणाओ को कमजोर 
बनाता है। ध्यय-कर के अन्तगंत, चॉकि दचतों पर कर नहीं लगाया जाता, अत व्यवसायी लोगो 
को स्वभावत. ही बचत करने तथा विनिमय करने की लधिक प्रेण्णाये प्राप्त होती है। तीसरे, आय- 
कर के अन्तर्गत ऐसी अनेक कमियाँ वर्तमान है जितके कारण इससे बचना अथवा इसको टालना 
बडी मात्रा भे सभव हो जाता है। जौर आय-कर की दर जितनी ऊँची होगी है, करो को छिपाने 
तथा उनसे बचने का क्षेत्र भी उतना ही व्यापक हो ज्ञाता है। इसके विपरीत, व्यम-कर आय-कर 
से सम्बद्ध सभी कठिनाइयों एवं कपिियों को दूर कर सकता है। आरोही बराधान (छा०8९5४४९ 
8/0॥07) को यदि प्रभावशाली (८ीं८०॥४८) तथा साथ ही साथ निष्पक्ष (॥704॥0) बनाना है 
तो आय-आधार (॥700776-0256) के द्वारा इसे एक निश्चित मात्रा से आगे नहीं ले जाया जा 
सकता किन्तु ध्यय-आधार (७फ्ुथाताएा८ ७856) के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। चोथे, एक 
विकासशील अभंव्यवस्या (6९४८॥००७४४ ०८००४००३५) झे अन्तर्गत, सरकार द्वारा विकास सम्बन्धी 
खर्चे भारी मात्रा मे किये जाने के कारण स्फीति सम्बन्धी दबाव (30009 छा४४आए९8) 
उत्पन्न हो जाते है। ऐसा अशत तो जनता की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण होता है और 
अशतः वस्तुओ की वामी के बारण । इस स्थिति मे व्ययश्कार दा उपयोग झरके सभी प्रकार के 
उपभोग और विशेष रूप से फिजूल खर्ची के उपभोग मे इस प्रकार कटोती की जा सकती है कि 
विनियोग पर भी उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । पांचवें, यदि आय और सम्पत्ति पर तो भारी 
कर लगाये जाएँ, और दूसरी ओर सचित धत से किये जाने बाले खर्चों को सीमित न क्रिया जाए 
अथवा उत पर कर न लगाया जाए तो उप्तका प्रभाव यही होगा कि पूजीपतियो को इस बात का 
प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपना घन विलासिता के कार्यों मे खर्च करें जिससे हो सकता है कि उमके 
रहन-सहन के स्तर गिर जाएँ। इरा प्रकार कहा जा सकता है कि एक अल्पविकस्ित देश द्वारा 
व्यय-कर की लागू करना उसके लिए ल्ाभप्रद ही होगा । 


अन्धविकसित अर्थव्यवस्था मे व्यय कर को लागू करने के विदेद्ध दिये गये तर्क (॥78णाछा|5 
गहशातं छडशातापर (88 व 3 प्राएद्चतल्‍एट०6ऐ व८०णाणाए) 


उपयुक्त विवरण के बावजूद, एक अल्पविकर्सित देश में व्यय-कर को लागू किये जाने के 
भ्रस्ताव के विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किये जाते है | व्यय-्कर के विरद्ध सामान्य रूप में जो अनेक 
तके दिये जाते है उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या हम पहले ही कर चुके है। यहाँ हग केवल उन्ही 
मुख्य-मुख्य तकों (आ8०ए/ध॥5) की विवेचना करेंगे जो कि एक अल्पविकृसितर देश से विशेष रूप से 
सम्बन्धित होते हैं। सर्व प्रथम, यह व्यावहारिक नही होगा कि व्यय-कर को वतंमान भाय-कर की 


ब्‌४० 


कि व्यय-कर को लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से सभव नहीं है। स्वय कीन्स जेसे अर्थ शास्त्रियो तक 
ने ऐसा ही विचार प्रकट किया हैं । इस सम्बन्ध मे जिन बठिनाइयों दा जिक विया जाता है वे हैं-- 
उपभोक्ता के पू'जीगत व्यय की समस्या से कैसे निपटा जाएं, उपहारों (8), वीयत को धन» 
राशियों तथा बाजी या दाव (9285) तथा लाटरियो के खर्चो वो सम्मिलित क्या जाये या नही, 
और जनिवार्य आवश्यकताओं के खर्चों में छूट दी जाय या नही, आदि ! इसके अतिरिक्त, परिवार 
से उसके शादस्थी के धृयक्‌ होने के परिणामस्वरूप बर-परिहार (0:/ 4४०037८८) संभव हो सकता 
है अथवा करो को टालने के लिए व्यापक रूप से इस स्थिति का उपयोग किया जा सफ्ता है। इन 
प्रशासनिक कडिताइयो को समाप्त करता अस्षमव सा लगता है। परन्तु ज॑से-्जंसे जनता अधिक 
शिक्षित होगी और उसमे अधिकाधिव सहयोग प्राप्त होगा तो ऐसा कोई कारण नहीं कि इन 
प्रशासनिक कठिनाइयो पर विजय ने पाई जा सके। 


निष्कर्ष (007०07507) 


व्यय-कर के सम्बन्ध में एक मान वास्तविक वठनाई है इसको नवीनता एवं अनूठापन, 
और तभी लये विचारों वी तरह लोगो द्वारा इसे स्वीकार वरने मे समय लगेगा ) थदि ब्यय-्भाधार 
(०४ए८ए०७७7८ 0356) आय-आधार (8009९-४35७) से वास्तव मे धेष्ठ है--जधा कि होब्स से 
लेकर फडोर तक अनेक लेखको ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है--तो ऐसा बोई कारण नही कि 
यह नया विचार भी लोगों द्वारा अन्तत रवीशार न किया जाए । बात केवल समय वी हैं ओर यह 
निश्चित है कि देर या सवेर व्यय-कर सभी जगह वेयक्तिक कराधान [हला50४१ ६ए४0०॥) वा 
एक महत्वपूर्ण बन जायेगा । 


कुछ चुने हुए सदर्ध ग्रन्थ 
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फएाग्रणष्घ्डााशर 0एऋ़5॥70४5 

१. व्यय के कराधान से वया आशय है ? व्यय कर के पक्ष में अपने तके दीजिए । 
जत्वा 38 गात्यां 0७ ०एटाए[वार वडशाता ? 006 ४0०ण गहईणाहशायां5 या 
थ््िएप ण ७फुयाओणर ई3५5घणा 

र व्यय के कराधान के महत्व की परीक्षा कीजिए । क्या महे उपभोग की असमानताओं को 
दूर करवे तथा मुद्रा-स्फीति वो नियन्त्रण करने के लिए एक ओजार के रूफ भे उपयोग मे 
लाया जा सकता है ? 
फब्ागा॥९ पाल 7ए0एण/१7०९ ॑ छल ।कब्ायणा: एच ये 098 ७१९९ ३३ 8 00 
39 ९00७8 59 ९८65 39 ९०१५७७ए७जा गाते <ाप्गी[पाड़ च्रगव॥ताग 

३. व्ययन्कर के पक्ष तथा विपक्ष में अपने तक प्रस्तुत कीजिए । 
(0ए० ५005 878फ6965 ॥8 विए०७छ३ 80वें 88ू4॥50 ९०9९॥व0प76 ६07. 

४. अल्पविक्सित अर्थव्यवस्था की दशा मे व्यम-्कर के पक्ष व विपक्ष से प्रस्तुत किये जाने 
बाले तकों वा परीक्षण कीजिए । 


एध्बा8 8 अह्फरादेए$ ग.- मि६णा बाते 88895 (आप ६85 6 ९8४८ 
जी उ7 प्रातक्ष त९६९०एटत ९००००ए०९५ 


प्‌३६ 


१८४॥००४) का अनुपात बढ़ाकर आयिक विकास को गति को तेज किया जाए। और चूंकि 
बचतो मे वृद्धि का कार्य उस निर्धन जनता द्वारा जो पहले से ही न्यूनतम जीवन-निर्वाह स्तर पर 
अथवा उससे भी नीचे स्तर पर अपना बिता रही होती है--सम्पन्न नही विया जा राकता ॥ अतः 
इस स्थिति मे यह अनिवार्य हो जाता हैं कि यदि आर्थिक विकास के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना 
है तो उच्च आय वाले वर्णो द्वारा अपने उपभोग में कटौसी बी जाए। इस प्रकार, फैल्डोर फे शब्दों 
मे, वास्तव में विलासितापूर्ण उपभोग (॥एए७ा/३ णाइगरण्ाणा) ही राष्ट्रीय ध्यय का एक मात्र 
ऐसा भाग है जिसे पूजी-सचय की सात्रा बढाने वाले साधनों को प्राप्लि के लिये निचोड़ा जा सकता 
है, और व्यक्तिगत उपधोग पर प्रमवर्धो दरो से लगाया जाने वाला वर ही एक ऐसा आदर्ण मार्ग 
है मिप्तते इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है /”* 


व्यय कर--एक सामान्य घुल्यांकन 
(एडशशाहहा९ प्‌४४--# एकतणे छआष्घशाणा) 


व्यक्तितत उपभोग के खर्चों पर कर, यदि लगाया जा राके और इराका तिपान्वयस 
प्रशासनिक हृष्टि से सभव बनाया जा सके तो इसका एक बहुत बडा लाभ यह हो कि यह मुद्रा- 
स्फीति विरोधी एक प्रभावशाली उपाय के रूप में कार्य करेगा । यह अनावश्यक एव ब्यथं के ख्चों पर 
रोक सगामे रसेग्रा और बचत एवं विनिय्ोम करने वी प्रेरणाओं पर आय-कर के मुकाबले कम 
प्रतिकूल प्रभाव डालेगा | यह्‌ सचित धतराधियों से किये जाने वाले खचों पर रोक लगायेगा और 
कुछ ऐसी मतमानत्ताओ वो भी दुए करेगा जो कि अत्यन्त ऊंचे आय-करो के कारण उत्पन्न हो 
जाती हैं। एक अत्यन्त व्यापक कर होने के कारण व्यय-कर उस कर-परिहार (0५ ४५०९७7००) 
तथा कर वचन ((80 ८५७७।०॥) को भी रोकेगा जो कि अत्यधिक आरोही आय-करो (शाह 
ए70.8६६5४० ॥007 (७७८५) से अत्यधिक विस्तृत छप॒से सम्बद्ध है। इन ग्रुणों के अलावा, 
सैद्धन्तिक रुप में भी, किसी व्यक्ति वी करदेय क्षमता का माप करने के लिए उसका वास्तविक ध्यय 
(70७० ६7670॥78) ही अधिक अच्छा आधार (99७5) है बजाए इसके कि वह कितना व्यय कर 
सकता है । 


अल्पविकपित देशो के हृ्टिकोण से, व्यय-कर के पक्ष में काफी कुछ कहा जा सकता है। 
यह कर उच्च भ्षाय वाले उन वर्गो के फिजूल के उ्चों मे क्टोती करता है जो कि एक मात्र 
ऐसे ल्लोग होते हैं जो वचत करने की स्थिति में होते है। इस प्रकार, यह कर बचत सभा पूजी- 
निर्माण की दर मे वृद्धि करता है और ऐसी वृद्धि ऐसे देशो मे त्रीत्रणति से आथिक विकास करते के 
लिए अत्मावश्यक होती है ॥ तथापि, इससे यह नही रामझ लेना चाहिए कि केवल व्यय-कर का 
उपयोग कर जैने माश्न से ही आधथिक विकास का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा । 


इन सबके बावजूद, व्यय-कर में अनेक गम्भीर कमियाँ वर्तमाव है। एक तो यह कि 
यह कर चूंकि उपभोग में कमो करने का प्रयास करता है अत हो सकता है कि सामान्य शान्ति 
काल के दिनो में यह एक मुद्रा-अवस्फीति सम्बन्धी उपाय (वशीवा।0729 7/645ए८) के रूप मे 
कार्य करे । परन्तु यह केवल रादेह ही है, वास्तविकता नही, बयोकि व्यय-कर वचत तथा विनियोग 
को प्रोत्साहित करता है दूसरी कमी यह बताई जातो है कि यदि आय-कर के स्थान पर व्यय-कर 
का उपयोग क्या गया तो सम्भावना यह है कि उच्च आय वाले वर्गों पर कर-भार (8 90766॥) 
कप हो जायेगा और यह स्थिति कराधान (४३७४००) मे समता एवं न्याय (५५७) के स्वीकृत 
सिद्धान्तो के विरुद्ध है। परन्तु कैहडोर ने इसको हढतापूर्वक अस्वीकार किया । उन्होंने तो वास्तव 
में व्यय-कर की दर मे कमी करने की ही सिफारिश वी ओर कहा कि यदि आय-फर और अति 
कर (॥ए८ 9%) वी वतंमान दरें व्यय-कर पर भी लागू कर दी गई तो इ गलैण्ड से उच्चतर आय 
वाले वर्गों (धांडडाधाय 700776 87००७) का पूरी तरह सफाया ही हो जायेग। । तीसरी कमी यह है 
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पर 


श्रीमती हिदस ने, सामान्य रूप से स्वीकृत स्थिति का ही अनुकरण करते हुए, पूंजी कर उस कर 
को माता है जिसका भुगतान पूजी में से ही किया जाए । परन्तु जंसा कि ऊपर कहा जा चुवा है, 
यह हो सकता है कि एक कर आय पर लगाया जाय ओर उसकी अदायगी पूंजी मे से की जाए, 
इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि एक कर पूजी पर लगाया जाए और उसका भुगतान चालू आय 
में से क्या जाए। अत पूंजी कर वी उचित परिभाषा यही हो सकती है कि पूंजी-कर पर लगाया 
जाने घजला कर है $ इस सम्बन्ध में डा० आई० एस० गुलाटो का यह कथन वढा उपयोगी है कि 
“जिस प्रकार मदिरा-कर (0९९४-७९) मदिरा पर लगाया जाने बाला कर है, घोड़ा कर (905९ (०४) 
बह है जो धोड़ो पर निर्धारित किया जाता है और आय कर आय पर लगाया जाने वाला कर है, 
उसी प्रकार पृ जी-कर थह कर है जो पूंजी पर लगाया जाता है ।” यहाँ जोर इस बात पर है कि 
कर के निर्धारण वा अथवा वर के लगाने का आधार क्या है, जबकि पहली परिभाषाओं में जोर 
इस बात पर दिया गया था कि कर अदायगी कहाँ से होती है अर्थात्‌ कर वी बदायगी का ख्ोत 
कौन-सा है। फर-निर्घारण के आधार (9955 ० ४४:९५७॥८०॥) की वसौटी निश्चित ही कर की 
अदायगी के स्रोत (६0४०९ ० 93/77९7/) की कसोौटी से श्रेष्ठ है। कं 


बस्तुतः कर की परिभाषा में अदायगी के स्रोत पर तो कतई विचार भी नहीं किया 
जाना चाहिए। जैसा कि पोगू (78०७) ने कहा है कि “यह कोई नही कहता कि मदिरा पर लगाया 
गया कर अनिवायं रूप से मदिरा मे से ही अदा किया जाए अथवा ऐसे साधनों मे से अदा किया 
जाए जो कि मदिरा में ही परिणित हो जायेंगे ।” इसी प्रकार से आय पर लगाया गया एक कर किसी 
भी स्रोत से अदा किया जा सकता है। अत पूजी पर निर्धारित किया जाने वाला कर भी पूजी 
में से भी अदा किया जा सकता है अथवा अन्य कसी स्रोत ($0०णा०८) से भी । 


भारत में घन-कर (१४९णैए प 9570 ॥708) 


भारत में धन-कर सर्वप्रथम सन्‌ १६५७ में तत्वालीन वित्त मत्री श्री टी० टी० क्ृष्णमा- 
चारी द्वारा लगाया गया था | इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों, हिन्दू सम्मिलित परिवारों तथा 
कम्पनियों की शुद्ध सम्पत्तियो पर एक वाधिक कर लगाना था । इसे सम्पत्ति बर भी कहते हैं। 
धन-कर से मुक्त सीमा १ लाख 5० है। सन्‌ १६७६-७७ के वजट के अनुसार भारत मे धन की दरें 
इस प्रवार थी-- 


प्रथम ५ लाख रपये तक १२% 

५,००,००१ रु० से १० लाख रु० तक १३% 

१० लाख से १५ साख तक २% 

१५ लाख से अधिक पर २१% 

गत कुछ वर्षों मे भारत में घन-कर से प्राप्त होने वाली आय इस प्रकार थी 
बर्ष आय (करोड़ रु० मे) ५ ॥ आय (करोड रु० में) 

१६५७-७८ छ गड १६७०-७१ १६०० 
१६६०-६१ ८१६ १६७१-७२ ३००० 
१६५५-६६ १९.६९ १६७२-७३ ३० ०० 
१६६६-६७ १० ७५ १६७३-७४ ३५ ८० 
१६६७-६८ १० ७३ १६७४-७५ ड० ०० 
१६६८-६६ पक १६७५-७६ डरे ०० 


बृ&६६-०७०.. १४१० 
घन या पूजी करों के प्रकार 
(79765 ० ज़ल्शा॥ गण एक प्४४०७) 
पूंजी कर तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ (१) बाविक पूँजो कर (40709) ८्काश- 88) 
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धन का फराधान 
रक्कशांण ए ०४) 


प्रारध्भिक ' घन के फराघान का अर्ये (!४६थ॥78 ० 0० 0 छा) 


घन के कराधान के सम्बन्ध मे, जिसे कि कभो-क्ी पूंजी का कराधान (०० 
(97000॥) अथवा सम्पत्ति का कराधान (90०007(9 ॥958007॥) भी कहा जाता है, काफी भ्रम 
(००एपश्रणा) तथा अनिश्चितता पाई जाती है । आय-कर से भिन्न (जो कि आय पर लगाया जाता 
और जाय में से ही अदा किया जाता है) पृजी-करो (व्यूशाधां ६४०) को निम्न दो वर्षो में 
बाँटो जा सकता है 


(क) एक तो ये कर जो पूजी पर लगाये जाते है परन्तु उनका भुगतान आय गे से 
किया जाता है । 


(ज) दूसरे वे कर जो पू'जी पर लगाये जाते हैं और पू'जी से से अदा बिये जाते हैं । 
इस वर्ग मे, दो प्रकार के कर सम्मिलित किये जाते हैं. प्रथम, अनापर्ती पूंजी कर 
(००७४० ४८५) जो कि सम्पूर्ण सम्पत्ति पर केवल एक बार अथवा विशेष अब- 
सर १२ लगाया जाता है, जैसे कि--किसी सवठकास में अथवा युद्ध के एकदम 
बाद भारी सरकार ऋणी वगे अदायगी के लिए, द्वितीय, पूजी कर जो ऐसे प्रत्येक 
बार लगाया जाता है जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उत्तराधिकार के 
रूप में धल श्राप्त करता है। इसे सामान्यत मृत्यु-कर (१०७ (7/५) वाहा 
जाता है। 


आय-करो तथा पूजी-करो के वीच ऊपर हमते जो भेद क्या है, उन पर कुछ लोगो ते 
इस आधार पर आपत्ति की है कि यदि दरें (४०६) साधारण हो, तो मृत्छु-कर तक चालु आय 
(०णण०्या ॥०८6) मे से अदा किया जा सकता हैं और पूंजी पर लगाया जाने वाला एक कर, 
यह हो सकता है कि उत्त आय में से न अद्म किया जाए जो कि उपभोग के लिए है बल्कि उत्त 
आय में से दिया जाए जो कि दचतो के लिए नियत है । यह कथन सत्य तो है परन्तु सभो व्याव- 
5 कार्यों की हप्टि से ऊपर किया गया भेद बडा उपयोगी है ॥ अत- इसकी उपेक्षा नही की जानी 
चाहिए । 


श्रीमती उस ला हिक्स (/:5 ए।5ण० प्रांलऊ) के अनुप्तार, एक पूंजी को दो कसौटियो 
पर खरा उतरना चाहिए अर्थात्‌ (क) एक तो कर वी धनराशि इतनी बडी होनी चाहिए कि उप्तका 
भुगतान आय मे से न किया जा सके, और (ज) दूसरे यह आकस्मिक (०॥९४]१८०/९१) होना चाहिए 


ष्द 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि निजी वित्त तथा 
लोकबित्त, दोनो का मौटे तौर पर, एकसा ही उद्देश्य है--अर्थात्‌ मानवीय आवश्यकताओं सह का तज्ट ला 
सन्तुष्टि करना । किन्तु इसके उपरान्त भी निजी वित्त जहां वेयक्तिक हितों वेयक्तिक प्रणव! 
॥ए/श६४४४) पर जोर देता है, वहाँ लोकवित्त सम्पूर्ण समाज के कल्याण में वृद्धि का प्रयत्न करता 
है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकवित्त निजी वित्त का केवल विस्तार मात्र है 
ओर यह कि व्यक्तिगत कल्याण को अधिकतम करने के लिए जो सिद्धान्त तया नियम निजी वित्त 
मे लागू किये जाते हैं वे सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए लोऋवित्त से भी लागू क़्यि 
जा सकते हैं। परन्तु यह बात सही हो भी सकती है और नही भी, क्योकि जैसा कि कौन्‍्स 
एके सु है पा हि जार महा मेजो सत्य होता है, वह सम्पूर्ण रूप में एक 
राज्य के लिंद सय हो भी सकता है और नहीं भी । इसमे कोई सन्देह नहीं है कि दोनों में कुछ 
समानताएँ अवश्य हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति ठया-सरकार, दोनो उस समय उधार लिंते हैं 
जब उनकी तू य (धर ८676 ॥7९008), चाबू व्यय को पूर/ करने. के - लिए _ अपर्याष्त द्वीती 
है। फिर, जेंसे कि गेर-सरकारी व्यवसाय की आय निश्चित नहीं होती है, वसे ही सरकार की 
आय भो अनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी व्यवत्ावी पहले अपने खर्च में वृद्धि 
करके प्रार्य अपनी आय बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार सरकार भी क्‌ट्प्राप्तियो की-आशा में उधार ले 
सकती है | सरकार खर्च करने के लिए इस कई से उघार लेती है कि उससे राष्ट्रीय बाय में 
वृद्धि होगी और ऐसा होने पर वहँ अपनी करों की आय में अधिक वृद्धि की आशा कर सकती है। 
इसी प्रकार लोकवित्त तथा निजी वित्त के बीच और भी अनेक समानताएँ गिताई जा सकती हैं । 
असमानताएँ : 


(१) भ्राय और व्यय के समायोजन के सम्बन्ध में व्यक्ति तया लोक सत्ताओं के हष्टिकोण 
में अन्तर (90006 ॥9 3097040०) एशफए्शा [9तीए700वॉड 890 एएए70 #ए०ांतं८४ ब5 
वल्ह8705 एह बतुप्शणला 0 ताएग्ार 200 959९८००ए:९) 


आय तथा व्यय के समायोजन (90०५४८०५) के सम्बन्ध में व्यक्ति [70शठ0७॥) तथा 
लोक गझता (90७॥6 ४00॥0॥(9) के दृष्टिकोण (3999709०0) में अन्तर है। सामान्यतया यह कहा 
जाता है कि व्यक्ति तो आय के अनुसार ही अपने व्यय को समायोजित करने का प्रयत्त करता है 
किन्तु सार्वजनिक अथवा लोक सत्ता व्यय के अनुमार अपनी आय को सम्मायोजित करती है । दूसरे 
शब्दों में ब्यक्ति, आमतौर पर, अपनी आय की सीमा मे ही रहने का प्रयत्न करता है ओर अपनी 
आय के ढचे के अनुसार ही अपने खर्चों में हेर-फेर कर लेता है, किन्तु दूसरी ओर, सार्वजनिक 
सत्ता सर्वप्रथम अपने व्यय वी विभिन्न मदी का अनुमान लगाती है और तत्पश्चात, उसके लिए 
कि धाम कर कहता ह नदी आया पेज शत ववाि यो अल अली" घन की प्राप्ति के उपायो की खोज करती है। ,वस्टेबिल दे ,_ “व्यक्ति कहता 
कि मैं इतना व्यय कर सकता हूं कि मुझ इतनी 
ध्यक्ति तथा सार्वजनिक सत्ता के बीच आय व व्यय के समायोजन का यह अन्तर इस कारण 
उत्पन्न होता है कि व्यक्ति तो साघारणत अपनी आय के आकार ($72८) से परिचित होता है, 
किन्तु सरकार को इसका ज्ञान नही होता । परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही अपने 
व्यय की व्यवस्था करते का प्रयत्त करता है | इस सम्दन्ध मे एक कहादत्त भी है कि 'जित्तनी चादर 
देखो उतने पाँव पसारो' या अग्रेजी कहावत “कपडे के आधार पर ही वस्ध्र बनाइए! (८७४ ४०पा 
९०4( 3०007077£ (0 ००५४") है। किन्तु इसके विपरीत लोक सत्ता सामान्यतया अपने विभिन्न 
विभागो (0८७»7205) से उनके खर्चों के अनुमानो की माँग करती है, व्यय के कुल मूल्य का 
निर्धारण करती है और तब उसके लिए आवश्यक घन इकट्ठा करने के लिए कर लगाती है एवं 
अन्य उपाय अपनाती है। उदाहरण के लिए, लोकवित्त मे सरकार वल्त्र के आकार के आधार पर 
ही कपड़े का प्रवन्ध करती है। किन्तु इसके वावजुद, लोकवित्त तथा निजी वित्त के वीच ५ था जाने 
वाला यह्‌ अन्तर सदव सही ही होता हो, ऐसी वात नही है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति भी पराय- 
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पृढ३े 


अथवा शुद्ध धन (7८ ८आप) पर वाधिक कर (२) अनावर्तों पूरी कर (८श४/४] ०४७) और (३) 
मृत्यु-कर, पा) ॥एक किस पूंजी कर एक ऐसा नियमित वापिक कर ह्दै जिसका निर्धारण 
च्यक्ति के शुद्ध धत के आधार पर किया जाता $* इसमे विभिन्न प्रकार वें धन अथवा पू जी के बीच 
कोई भेद नहीं क्रिया जाता | दूसरी ओर अनावतों पूंजी फर का निर्धारण भी 28 की 
पूंजी अथवा उसके घन के आधार पर किया जाता है (ठीक उसी प्रकार जैसे कि वाविक पूं 'जी कर 
निर्धारित किया जाता है) परन्तु यह एक ऐसा कर है जो भदा के लिये केवल एक वार लग्राया 
जाता है। वापिक पू जी कर जहाँ एक नियमित रुप से लिया जाने बाता वापिक कर है, रे बहां 
अनावतों पूंजी कर विल्कुल अनियमित (7८९००) है और यह एक पीढी (हवाध्वभाणा) में एक बार 
लगाया भी जा सकता है और नहीं भी । मृत्पुकर एक आवर्ती वर (ए८०प८ए४० ६१४) है जो कि कर- 
दाता की पूंजी अथवा सम्पत्ति पर लगाया जाता है | यह आवर्ती इन माता मे है कि जितनी वार 
भी सम्पत्ति उत्तराधिकार में हस्तान्तरित होती है उस पर कर अदा करना होता है। इसके साथ ही, 
यह एक अनावर्ती कर भी है क्प्रोकि यह जीवन में केवल एक बार उरा सगय अद्या वरना होता है 
जयकि सम्पत्ति उत्तराधिकार भे प्राप्त की जाती है। तीनो ही करो के उक्त विवेचन से इनको दो 
महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती हैं, (क) एक तो यह कि थे समी कर प्रृजी कर लगाये जाते हैं, 
औौर (छ) दूछरे, थे छव सामान्य प्रकृति के है घयोवि: उनना तिर्धारण करदात़ा के पूजीमूल्य के 
आधार पर किया जाता है, करदाता की कुल पू'जी को किसी विशिष्ट मद के आधार पर नही । 


बय्या धन-कर लगाना न्यायोचित है ९ 
(35 गाए प्रघद |ष्जा१०७ ?) 


लोगो की समृद्धि का पता लगाने का आधार क्या हो--इस सम्बन्ध में किया जाने बाला 
विचार यद्यपि सामान्यत, आय तथा व्यय तक हो सीमित रहा है, तथापि आथिक कल्याण एवं समृद्धि 
के माप का एक अन्य दृवल्पिक उपाय भी है और वह उतका व्यक्तिगत धन" (एटाइणाब] बल 
धन (अर्थात्‌ वास्तविक धन तथा दावे, दोनो) से आशप है वस्तुओं का मूल्य दावे (०0॥75) तथा 
के अधिकार (07679 78॥/$) जो कि प्राप्त हो । आय जहाँ एक दावे प्रभाव ((0५/) एवं चश्मे 
््फि के समान है वहाँ घत एक भण्डार (६००८) तथा एक निधि अबवा वोप ([07त) के समान 
। चूंकि किसी भी व्यक्ति का कल्याण (%९[छ्ि८) उसकी उस आय पर (जो कि बहू उपयोग 
करता है) और साथ ही उसके धन पर (जो कि उसके पास है और उसे अनेक लाभ प्रदान करता है) 
निर्भर होता है। अत यह सुझाव दिया जाता है कि घत को भी कराधात के आधार के रूप में 
अपनाया जाए, भले ही उसे एकमात्र आधार न माना-जाएं पर कम से कम आय तथा व्यय के एक 
पूरक बाघार (००णगण्रोधयटशाआ 0४५८) के रूप में तो अवश्य ही मात्रा जाना चाहिए। अजित 
(€शा०८१) तथा अनर्जित (णघ८४77८0) जाय के बीच भेद करते समय जैसे कि हम पहले ही बता 
चुके हैं कि प्रथम, धन पर अधिकार होते से उसके स्वामी को अनेक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते है। 
दो व्यक्ति जो एक समान कि आप प्राप्त कर रहे है पर एक की आय का स्रोत, श्रम (]8000) और 
दूमरे की आय का ल्ोत है धन, तो इंग़ स्थिति मे दूसरा ब्यक्ति अनेक विशिष्ट लाभो का उपयोग 
करता है | उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को आय घन मे प्राप्त हो रही है, वह आय के घन्द होने 
पर भी अपनी स्थिति पूर्ववत्‌ बनाये रख सकता है। क्योकि उसका वह अपनी सम्पत्ति बेचकर अपना 
काम चला सकता है । दूसरे, उसे बचत करने को बाघ्य नही होना पडता क्योकि उसका धन तो 
स्वय ही उसको भूतवालीत बचत क एक रूप है। अन्त मे, सम्पत्ति सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती 
है अत यह स्वथ हो सन्तुष्टि भ्रदान परने का एक खोत है। अत धन कर का मूलभूत बौचित्य 
(0७४० )0५7ए४0०४) यही है कि व्यक्तिगत घन प्रत्यक्ष कराधान का एक अच्छा आधार होता है। 





२ जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूंजी कर तथा धन-कर पूर्णतया समान कर है और 
इनमे कोई अन्तर नही है (अध्याय ६) ॥ 

३. ऐतिहाप्िक दृष्टि से, आय के मुकावले घन को अति प्राचीनकाल से कराधान (६७४६ ७25०) 
गाना भया है परन्तु विगत सो वर्षों से ससतार मे हुई औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ, आय 


पे ज के वित्त बा मुख्य आाथय और की करदेय क्षमता का माप वन 
गई है । 


बृदड 


समता एवं न्याय के दृष्टिकोण से विचार (पवुणाए <णाप्रर्तक्षणांणा) 


_ ऑराघान में समता एवं न्याय (ध्पुधा) वा यदि ध्यान रखना है तो उसवा अर्ष यह 
है कि लोगो पर क्रो का भार उनकी करदेय क्षमता (00396 ८्यएवथा)) के अनुसार ही पहना 
चाहिए । विगत वर्षो थे, ब्यक्ति की आय को ही उसकी करदेय क्षमता वी एक कसौटी माना जाता 
रहा है। परन्तु अर्थ गाहतों तथा राजनीतिज्ञ बव इस तथ्य वो स्थीवार करने लगे हैं क्रि अतेली 
आय-व्यक्ति को करदेय क्षमता का पर्याप्त माष नही है और (क) श्रम से होने वाली आय तथा 
सम्पत्ति से होने वाली आय के बीच और (ख) विभिन्न सम्पत्तियों के स्वामियो के बीच आय वे 
पँमाने से उनवा पूर्ण एच्र सही अर्पयक मुत्याउन नहीं हो सकता । इस बात को हम बुद्ध उदाहरणो 
हारा और अधिऊ स्पष्ट वर मफते हैं। 


उदाहरणो ह्वारा स्पप्टीकरण--मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जिनकी कुछ भी आय नहीं 
है--एक तो भिखारो है जिसवी न तो वोई सम्पत्ति है और जो न बुछ बमाता ही है, दूसरा व्यक्ति 
वह है जिसके पास १० लाख र० के गहने व जेवरात हैं और उतसे उत्ते कोई आग नहीं प्राप्ठ 
होती है। अब यदि वेवल बाय की ही करदेय क्षमता का पैमाना माना जाए तो इन दीवों में से 
किसी भी व्यक्ति से दर अदा करने के लिये नही बहा जा सकता । परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
है कि वह व्यक्ति, जिसके पास १० लाख र० के पूत्य के जेवरात हैं, बराधिक दृष्टि से अधिक 
समृद्ध है यच्चपि थे जेबरात उसे कोई आय प्रदान नही करते । हि 


अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैँ मान लोजिए, अ और ब दो व्यक्ति हैं. जिनकी 
आय समान है, अर्थात्‌ मान लीजिए १०,००० २० है। क्ष की यह थ्वाय वेतन के हूप में प्राप्त 
होती है भौर व अपनी आय अपनी सम्पत्ति (०9) से प्राप्त करता है थदि हम इनकी करदेय 
क्षमता को मापने के लिये आय के पैमाने वा ही उपयोग करें तो हमे अ और ब दोनो की ही करदेय 
क्षमता "माब प्रतीत होगी । परन्तु जेसाकि पहले धताया जा चुका है, वास्तविकता यह है कि व 
बे वाय को झ को आय पर बुद्ध आधिक श्रेप्ठता (८००७णा७० ४79९7०॥७) प्राप्त होगी। एक 
तो इसलिए बयोकि अ की आय का आगमन तभी शक जायेगा जवकि बहू बीमारी, अस्मर्थतरा, 
वृद्धाव्स्था अयवा मृत्यु के कारण कार्य करना बन्द कर देगा, वरन्तु ब की आय का भ्रवाहु उस समय 
तक जारी रहेगा जद तक कि उसकी स-पत्ति वर्तमान रहेगी । दूसरे, सम्पत्ति से कुछ ऐसे लाभ भी 
प्राप्त होते हैं जैसे कि सुरक्षा (८८७४५) तथा प्रतिप्ठा (9८४॥8०) आदि। अत स्पष्ट है कि 
बी कर देम क्षमता थ से अधिक होगी ।  + 


एक और उदाहरण से स्थिति का अधिक स्पप्टीव रण क्या जा सबता है। मान लीजिए, 
चार व्यक्ति हैं जिनके पास एक-एक लाख रु० का सचित घत है। इसये से पहला ब्यक्ति अपने 
घन को एक मकान में लगा देवा है, दुसरा अपना घत साधारण ईक्विटी शेयरों में विनियोग वरता 
है जिससे उसे १० प्रतिशत की वापिक आय होती है, तीसरा अपने धन को ३५ व्यांज दाले बचत 
खाते में जमा करता है, और चौथा अपने घन को एक चैवा में चालु खाते (७८०६ 800०090) में 
जमा कर देता है। इनम से पहले तोनो ब्यक्ति धूंकि आय धाप्त करते हैं गत, ये तीनो ही आग 
कर की परिधि में आ जाते हैं । पहला ध्यक्ति आय-कर की प्रिधि मे आया माता जायेगा, यदि 
उसके मकान से, प्राप्त किराये को उसकी कर-योग्य आय के एक भाग के रूप मे सम्मिलित कर 
लिया जाए। दूमरे धौर तीमरे ब्यक्तियों की आमदनियाँ वडी आसानी से आय-बर बानुत वे दायरे 
मे भा जाती है, हाँ घह अवश्य है रि दूसरे व्यक्ति के मुकाबले तीसरे व्यक्ति पर अपेक्षाइत हलवा 
दर लगेगा ! दूसरे व्यक्ति का यह तो हो सकता कि अधिक बाय प्राप्त हो परन्तु यह भी सत्य है कि 
वह नीखिम उठाता है जौर अतिदिचतता (पफप्टाधपपा) वा सामना बरता है, जबकि तीसरे 
व्यक्ति वी आय का एक भाग नगद रूप म है और जोखिम रहित है | इस प्रकार, जो व्यक्ति साधारण 
शेयर खरीदता है उप्ते तो उमके सम्पूर्ण प्रतिफल ([णि] गक्षक्यण) पर कर देना होता है परन्तु जी 
व्यक्ति कम जोखिम वाले ऋण-पतनर ($६८००७८४) खरीरता है अयबा जो कपने वो नगद गा 
तरल रुप (!वएत ठिएा) में रखता है बह कुछ कर-भार से बच जाता है। चौवा च्याक्ति, जा 
कि जपने घन की एक दैंक मे चालू खाने मे रखता है और जिससे नि कोई ब्याज प्राप्त नहीं 
होती, यद्यपि आय-यर वी पहुंच पे ब्रिल्युल ही बाहर रह जाता है किन्तु फिर भी स्पष्ट हैं कि वह 


१४५ 


आयिक दृष्टि से अपेक्षादृत अधिक अच्छी स्थिति मे होता है, बमुकावले उस स्थिति के जबकि उसके 
पास उक्त धन न होता (इसके बावजूद कि उसे उस धन से कोई आय प्राप्त नही हो रही है) | 


थे उदाहरण स्पष्ट रूप से वतला रहे हैं कि धन तक पहुंच करने में आय-कर पूर्णतः 
समर्थ नही है। आय-कर एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत लोगो के शुद्ध आविक लाभ के आधार 
पर उन पर भार डालता है और आय प्रदान न करने वाले विनियोगो (#7ए९७॥0९॥5) द्वारा 
प्रकट की जाने वाली कर देय क्षमता की उपेक्षा कर देता है। अत्त समता एवं न्याय के दृष्टिकोण 
से, यदि करो के भार को समुचित रूप से उन सभी वत्त्वों के बीच वितरित करना है जोकि आधिक 
कल्याण दो प्रभावित करते है, तो आय-कर के अनुपूरक (5०७ए/८वगा्ा।) के रूप में घन पर भी 
कसी न॑ किसी रूप में कर अवश्य लगाया जाना चाहिए। आय-ऊर तया सम्पत्ति करो को केवल 
सयुक्त रूप से लागू करके ही कराधात को लगभग वैसा रूप प्रदान किया जा सकता है जो कि कर 
अदा करने की योग्यता (30॥॥9 ६० 999) के सिद्धान्त के अनुकुल हो। आय कर के आधार 
(0४00८ 96 085०८) को घटा-बढाकर अयवा कर-पद्धति (00 $$घथा) में कोई सशोधत या 
हेर-फेर करके उक्त उद्देश्यों की पूर्ति पूर्णतया नही को जा सकती | समता एवं न्याय को माँग है 
कि सम्पूर्ण धन पर एक ऐसा समानुपाती ([॥०००00०थ) अथवा हल्का आरोही कर (/8॥09 
[70875590१४ ॥90) लगाया जाता चाहिए जिसमे कि समुत्रित छूटो की व्यवस्था हो । इस उपाय से 
आय-कर की उच्च सीमान्‍्त दरों (का 723803/ 74८5) पर निर्भरता कम होगी, विभिन्न प्रकार 
के धन के स्वामियों के बीच कर-भार का अधिक पमन्यायपूर्ण वितरण होगा और भारी जोध्विम 
एवं अनिश्चितता से पूर्ण किन्तु उच्च लाभाश प्रदान करने दाले ईविंत्रटी शेयरों के स्वामियों पर 
करो का बहुत अधिक भार नही पड़ेगा । 
समता एवं न्याय (€पृणं।9) के आधार पर, आय-कर के अनुपूरक के रूप मे वाधिक 
पू'जी कर (७070५ ८यछा १0.0) का उपयोग करने से निम्न चार परिणाम (7४50७॥8) प्राप्त 
होगे /-- 
(क) यह श्रम द्वारा आय भ्राप्त करने वाले लोगों की तुलना में सम्पत्ति हारा भाय 
प्राप्त करने वाले लोगो पर अधिक बोझ डालेगा । 
(खा) यह आय प्रदान न करने वाली सम्पत्तियो--जंसे की नगदी (०४४४), बैक में चालू 
खाते की जमा घन राशि बौर जेवरात आदि तक पहुँच करने मे सहायता करेगा । 
(ग) यह कम भाय ओर न्यूनतम जोखिम वाले विनियोग [#7ए९8४छ९०) के स्लाथ 
अधिक उपयुक्त व्यवहार करेगा। 
(घ) यह मकानों के रुप में बिद्यमात धन (७८७॥४४) तक पहुँच करने का एक अधिक 
समन्यायपूर्ण (८५७४७४७।८) साधन प्रदान करेगा बमुकाबल इसके कि मकानों से 
प्राप्त होने वाले किराया-मूल्य (लाश ४४०७) को कर योग्य आय (०७४७७ 
7८०7९) में सम्मिलित करने का प्रयल किया जाए। 


निष्कर्ष (0072एन्नं०9) : 


शो इस अकार, घत-कर (७६७४ १8:) को लागू करने से कर-पद्धति अधिक समन्यायपूर्ण 
हो जायेगी और तब कराधान के भार का विवरण भी अधिक न्यायपुक्त रीति से किया जा स्केग्रा । 


धन के कराधान के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तर्क 
(#8णाशाफं खए 4700 ० पृड्डक्षाणा त॒ एल्वात) 
[7] आचिक प्रभावों का तक (20000णा० एाइल5 कषइपप्राध्णा) ३ 
_ सम्पत्ति अथवा घन पर लगाया जाने वाला वापिक कर (27709) (95) आय कर से 
इसलिये श्रेप्ठ होता है क्योकि यह जोखिम वाले विनियोगो (पएंश८७ ग४८४४7०7/४) के विरुद्ध कोई 


पक्षपात नहीं करता जैसा कि आय-कर के अन्तर्गत किया जाता है। परिणामस्वरूप इसका कोई 
अप्रेरणात्मक प्रभाव (वा80८८४०४८ कीं००) नहीं पडता । मान लीजिए दो व्यक्ति हैं नितके पास 


ब्र्द 


एक-एक ला रु० का सचित धन है। इनमे से पहला व्यक्ति अपने धन को साधारण अश्ो में 
चिनिमोग बरता है जितसे उसे अत्यधिक घटती-वढती आय (!४8॥9 89८७७४४8 ॥7007८) प्राप्त 
होती है जबकि दूसरे ने अपने घन वो ३% ब्याज वाले सवारी बॉण्डो मे लया दिया है। यह हो 
सकता है कि पहले व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय औसतन १२% हो परन्तु आय में जो यह 
&६% बी वृद्धि का अन्तर है [(बशर्ते कि सम्पूर्ण आय सुरक्षित एवं नियमित रुप से प्राप्त हो जाए) 
इसे तो उसके जोखिम उठाने का प्रतिफल माना जाता चाहिए । जहाँ तक आय-बर का प्रइन है वह 
तो जोखिम उठाने के लिये कोई छूट प्रदान नही करता और उसके अन्तर्गत अशों में वितियोग करने 
वाले व्यक्ति की अतिरिक्त आय पर कर लगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि भाय-कर जोखिम 
उठाने बालो के साथ न्याय न करके पक्षपात करता है तथा एक ओर जहाँ व्यावश्तापिक विवास 
वा जोखिम उठाने के इच्छुक व्यक्तियों पर कर का अत्यधिक भार डालता है, वहाँ कम ब्याज 
प्रदान करने वाले स्तर के प्रतिभूतियों (की 87008 &०८०ए७०४४८$) पर अपेक्षाइत कम भार डालता 
है। विन्‍्तु वापिक धन-कर के अन्तर्गत ऐसा नही होगा | इसमे तो समान मूल्य वाती सम्पत्ति पर-- 
चौंहे उससे आय कुछ भी प्राप्त होती हो--एक समान ही कर-भार डाला जाता है । 


डा० आई० एस० गुलाटी का कहना है कि आय के ऊँचे स्तरों पर आय-कर की अत्यधिक 
ऊँची सीमान्त दरो (४श३ 07४॥ 7008॥9 ॥९8) का उद्यम (७०758) पर प्रतिकूल प्रभाव 
पडता है। व्यक्ति सोचता है कि और अधिक आय बढाते से तो उसका अधिकाश भाग आयकर 
के रूप में चला जायेगा अत उसे उद्यम का और विस्तार न करने का अथवा उसे छोड़ने का तथा 
आराम के साथ निष्क्रिय (:03009८) बने रहने का प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु सम्पत्ति के कराधान 
((378007) के बीच ऐसा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, अत आय-बर के स्थान पर व्यक्ति के शुद्ध 
बापिक धन (गध धगाणडं ह८७॥/४) पर कर लगाने मे काफी औचित्य (2080708007) दिखाई 
देता है। डा० गलादी के शब्दो मे, “पूंजी पर आधारित एक आवती कर (८णणाटय (80) का 
विनियोग करने को प्रेरणा पर आय-कर के मुकाबले निश्चय ही कम घातक प्रभाव पड़ता है ९“ 


इसके अतिरिक्त, आय-कर के अन्तगंत कुछ किस्म के घन मुक्त कर दिये जाते हैं । 
उदाहरण के लिए, सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादक घन जैसे कि सोता तथा जेवरात आदि को इस 
आधार पर प्रर्णतया कर से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि इनसे कोई आय प्राप्त नही होती । 
परन्तु वापिक धन कर के अन्तर्गत ऐसे धन से भी सभुचित व्यवहार क्या जायेगा जो सामाजिक 
दृष्टि से अनुत्पादक (ध्याए70०7७८४६६) है ५ इस अर्थ मे भी, सम्पति कर आधिक हृष्टि से लाभ- 
कारी है । 

पर इसके बावजुद, आयकर को वतंमान प्रणाली के अन्तगेत भी, जिसमे कि पूंजीगत 
लाभो (५७७४४) 8»०७$) को धुक्त कर दिया जाता है, जोछिग उठाने का कोई कर नही देना 
पडता । इसका कारण यह है कि जोलिम उठाने (05 ७८४४०९) की त्रिया अन्त मे अधिकतर 
पू'जीगत ताभों का ही रूप ले लेती है, कर योग्य गाय (।387व08 ॥60776) का नही । परिणाम 
प्रह होता है कि आय-कर की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत ये कर-मरुक्त बर शियि जाते है| दूसरी ओर 
धन-कर पूंजीगत लाभो पर वर्ष के वर्ष प्रभावी ढग से कर लगाता है और इन मानों में यह कहा 
जा राक्‍ता है कि एक सम्पत्ति कर आय-कर की तुलना भें अधिक अप्रेरणात्मक प्रभाव डालता है 
परन्तु केहडोर जैसे प्रयुख अधेशास्त्रियों का कहना है कि पूजी के उत्पादक उपयोग पर वर्तमान 
सीमित आय-कर को तुलना मे वाधिक पूजोकर का कम अप्रेरणात्मक श्रभाव पड़ता है । जैसा 
कि हम पहले के गद्याश मे बता चुके हैं, ऐसा इसलिये होता है क्योकि स्वर्ण तथा जेचरात के रूप 
में सग्रह जिये जाने वाले घन को, जो कि सामाजिक दृष्टि से अनुत्पादद होता है, सम्पत्ति कर 
हतोत्माहित करता है । 
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इस प्रकार, अनुकूल आधिक प्रभावों के आधार पर धन पर लगाये जाने वाले वाधिक कर 
को न्यायोचित सिद्ध किया जाता है। 


[ए] प्रशासनिक कार्यकुशलता का ते (हतयांएजिशांणा हग0८०७ #हएावशा) : 


पशासनिक दृष्टिकोण से, केवल आय कर को लागू करने को अपेक्षा आय-कर तथा 
सम्पत्ति कर को सयुक्त रूप से लागू करना अधिक अच्छा होगा क्योकि केवल कोई-सा एक कर लगा 
देते के मुकाबले आय तथा सम्पत्ति, दोनों पर ही कर लगाने से “करो से बचने तथा आय सम्पत्ति 
को छिपाने की अधिक अच्छी जाँच पडताल हो सकेगी ।” स्द्यवि सम्पत्ति का मूल्य सम्पत्ति से होने 
बाली आर्थिक आय से भिन्न होता है, फिर भी ये दोनो परस्पर इसलिये घतिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
होते हैं क्योकि दोनो सम्पत्ति का ही प्रतिनिधित्व करते है। सामान्यत अधिकतर सम्पत्तियां कुछ न 
कुछ आय प्रदान करती हैं और अधिकतर ब्लामदनियां [मजदूरियाँ मोर वेतनो के रूप मे प्राप्त होने 
बाली वृत्तिक भामदनियों (97०८४४००७) 0०070८) को छोड़कर | सम्पत्ति की ही उपज होती हैं । 
अत यदि आय तथा सर्म्पत्ति पर साथ-साथ एक हो कराधिकारी (॥97 20079) द्वार कर 
निर्धारण किया जाये तो निश्चय ही प्रशासनिक कार्यकुशलता में काफी वृद्धि होगी क्योकि मनुष्य की 
सम्पत्ति के स्वामित्व की जाँच-पडताल से तो उसकी छिपी हुई आय प्रकाश में आ जावेगी और 
इसी प्रकार उसकी आय की प्राव्तियो (00006 7९०७४०$) को जाँच पड़ताल से निश्चित रूप से, 
छिपाई गई सम्पत्ति का पता चल जायेगा ।” इस प्रकार कैल्डोर का यह निष्फर्ष ठीक ही प्रतीत 
होता है कि आय तथा सम्पत्ति, दोतो पर कर लगाने से कर से बचने तया आय अथवा सम्पत्ति के 
छिपाने की जांच-पडताल सभव हो सकेगी । 


इस प्रकार, शुद्ध धन (7७: फष्भ[) पर वाधिक कर के पक्ष में काफी कुछ कहा जा 
सकता है। आय कर की व्यवस्था मे अनेक दोप तथा कमियाँ है इसके बतिरिक्त विद्वान्त रूप मे भी 
आप आधार (॥00॥8 ७356) पर्याप्त नही हैं ॥ अत. समता एवं न्याय के हृष्टिकोण से, आय कर 
तथा घन कर का सयुक्तीकरण (००॥ाणं॥४0००) ही आदर्श स्थिति है और इसके द्वारा करो का 
सम्पूर्ण ढांचा वास्तविक रूप में कुशल एवं समत्यायपूर्ण बत जायेगा। 


घन के कराधान के विरुद्ध तर्क 
(6 ९४5९ ब९क5 ५४६३0 78६) 
क्ःः 
(कएप्याथा।5 बहभंव एम प्रश्ण) 


तथापि, आलोचको द्वारा धन-कर के विरद्ध अनेक तर्क उन्हीं बातो के आधार पर 
प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर कि धन कर के समर्थकों ने इस कर को लागू किये जाते की वकालत « 
की है ओर इसे न्‍्यायोचित सिद्ध किया है। यह तथ्य कि अब तक धन कर को बहुत ही थोडे देशों 
ने अपने यहाँ लागू किया है, संभवत: कर के उस विरोध पर प्रकाश डालता है जो कि अनेक सम्ब- 
रिप्वत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है 

आलोचको के मुख्य स्तम्भ निम्नलिखित है :-- 
(१) घन का कराणान समन्‍्यायपरर्ण मही है (7#क॥ा0॥ ण॑ फ़ल्मक्त 48 70: व्वृष्ाहा)०) . 

घन-कर के विरुद्ध सबसे पहली आलोचना (०परंणड्ण) है कि यह समन्यायपूर्ण (€पुपरां- 
४0९) नहीं है । आलोचको का कहना है कि घन-कर उन व्यक्तियो पर भारी वो डालता 232 
पास धन तो है परन्तु उससे चालू जाय या तो बिलकुल नही है अथवा बहुत थोड़ी है । सारी की 
सारी सम्पत्ति आय प्रदान नहीं करतो है । इस स्थिति मे, आय श्रदान न करने वाली सम्पत्ति पर कर 
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प्‌ृश्र 


लगाने से व्यक्ति उसकी उस हालन में भी अदा करने को वाघ्य होगा जवकि उसके पास उसे अदा 
करने के ।लए आय भी न हो । कभी-कभी सामान्य मन्‍्दी के कारण यट हो सकता है क्रि सम्पत्तिदो 
के मूल्य गिर जारे और तब ऊँची छूटो की माँग की जा सकती है। परन्तु ज॑सावि केंह्डोर मे 
स्पष्ट किया है कि इस सम्बन्ध में उन लोगो के मस्तिप्द में कुछ भ्रम है जो यह तर्क देते हैं कि 
उस सम्पत्ति के को कर-मुक्त रखा जाए जो कि आय प्रदान नहीं करनी | कल्‍ल्डोर के अनुसार, 
“क्षाय प्रदान न करने वाली सम्पत्ति का अस्तित्व असभव वात है वरोकि स्सी भो विशिष्ट सम्पत्ति 
का सृत्य ही केबल इस आधार पर निकाला जाता हे कि उसमे कुछ बाय प्राप्द होती है। यह अवर्प 
समय है कि दुछ किस्म की सम्पत्तियो--जँमे जेवरात, बेक में चालू खाते वो जमा अथवा घर मे 
रखी नगदी (८४४४) आंदि--प यह हो सकता है कि किसी प्रकार की द्रव्य जाय (00॥69 ॥0007॥6) 
प्राप्त न हो, परन्तु यह भी सभव है कि उन सम्पत्तियों पते द्व्य-आम के स्थान पर उसके तुल्य कसी 
से विसी प्रतार वा मानसिक तोषण (98 ८॥० ॥९077) प्राप्त हो--जँसे कि सस्पत्ति के पूजीयत 
मूल्य में आशानुकूल वृद्धि, या उससे प्राप्त होने बाली सुरक्षा ($८८७7/७) तथ्य सामाजिक प्रनिप्ठा 
(४००७) ए7९७086) आदि | इस प्रकार, कहा जा सकता है वि ऐसी शोई सम्पत्ति नही होती जिरसे 
कि आय न प्राप्त होती हो, अत ऐसी सम्पत्ति का तह्षं देना उचित नहीं है ।” अत अब तक 
सम्पत्ति वर के विस्द्ध जो उपयुक्त तर्क श्या गया है वह तो आय-कर वे ही इस अस्वनिहित दोष 
पर प्रकाश डालता है कि “यह (आम-कर) सम्पत्ति से होने वाली एक विशिष्ट प्रवार की आय 
आर्यात्‌ द्ब्य-आाय पर ही अपना ध्यान वेख्ित करता है, अन्य प्रकार की आय पर नहीं।'* 


यही नही, घन की छोटी-छोटी रकमो वा अस्तित्व (७0४९॥८९) तथा कुछ विशेष 
समयो मे (उदाहरणत., मन्दी के समय भे) सम्पत्ति के सम्भावित नोचे मूल्य इस क्षावश्यक्षता की 
बोर समेत करते हैं कि कर मे न्यूनतम छूट की व्यवस्था वी जाय, इसकी दरें भी अपेक्षाइत नीची 
हो और कर की अदायगी की रीति भी सुविधाजनक हो, विशेषरप से तद जबकि कठिन परि- 
स्थितियों आदि के कारण करदाता को अपनी सम्पत्ति को ही बेवने को वाध्य होता पड़ रहा हो | 
इस प्रवगर, स्पध्टत” धन कर एक समन्यायपूर्ण कर है, यद्धवि यह हो सबता है कि यह सभी जगह 
सरदारी आय का मुख्य स्रोत न बन सके । 


(२) शाधिक आधारो पर आलोचना : 


घन-कर की आलोचना आधिक आधार पर भी की जाती है। एक आलो बना (८शा/ञ्रा) 
यह है शि धव-कर उत्यादशीय उद्यम (छ7०00ए.7६८ ध्या्रए75०) वो हतोत्साहित करता है। 
लेकिन एक प्रकार से यह वात तो सभी क्रो के बारे में कही जा सकती है कि वे उत्पाद्तीम 
प्रदततो कौ हतात्माहित करते हैं । इस सम्बन्ध मे अनेक बड़े-बड़े अर्थशास्जियों का मत यह है कि 
बरदाता से आय कर के रूप में ली जाने थाली रकम सम्पत्ति कर के रुप मे लो जाने बालो उतनी 
ही रवम के मुकाबले अधिक हतोत्माहित करने बाला प्रभाव डालती है । एच दुमरी आलोचना मह 
है कि सम्प्ति करे के मार को अन्तिम उपभोक्ताओं की ओर को अन्तरित (करा) किया जा 
सकता है । परन्तु आलोचक इस आलोचना बे पक्ष मे पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे हैं। 
जँसाकि क्ल्डोर न कहा है जि “आय कर के मुकाबले सम्पत्ति पर लगायग्रे जाने वाले उतने ही 
बापिक बर के भार को दूसरो पर डाल देने बी बहुत कम सम्भावता है।”” 








(३) प्रशासनिक हृष्टिकोण से घन-कर कम आय प्रदान करने वाला कर है (70079₹ #0/ धर 
बाफी॥%7306 ए0०॥४ ए शाह) 


अन्त मे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से घत-कर कोई अधिक आय (765८४7९) प्रशत करने 
चाला कर नहीं है | इम सम्बन्ध में दो समस्‍यायें विशेष रुप से सामने आती हैं। अर्थात्‌ एक तो 
हि अटिआ अषननिकष टन आर अलीलिनर 
8... एबाहंज :. ०9 ६४., 9 22, 50 (७, (8९:०४, #0८ (55 ए९०555७0७७8 25 टाइप्तप 
बड़क्रा (8 छा०फुटच १७४९, 46 5१0०5 ऐड बगल्ाद्णों दर्शटटए ण॑ 700ण्पराढ (ए छरशिदी ०ए८थार 
ब3(८६४ णा 076 कुठाई।एणेँवा #0स ० इल्‍८ण्थ व्िण्या छाक््‌वाए, ग्रग्णशेत प्राण वान्‍णार, 0 
फच् €स्टॉएश्रणा ७ 505 ठिकड 7 
9... ॥छ96. 9. 24, [#6 ञणापछ जी ज्राईधाड़ छू एलवेरेलालट ० उच गातएवं (45 00 छा/0- 
एचा३ ७ शिए $णजवर धीद5 (830 66 85 व्युएएइ्रबांदत। ध्वाए 00 ए:टठच6 7 
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का पता लगाते की और दूसरी उसके मूल्यावन (ए/ए४॥००) की ॥ धन के पता लगाने की 
मस्या इसलिये उत्सन्न होती है सपोकि सम्पत्ति वो छिपाने तथा उसका मूल्य कम बताने की काफी 
सम्भावना रहती है। परन्तु यदि गहराई से देखा जाए तो यह कोई आलोचना नही है 720 यदि 
कोई सम्पत्ति छिपाई जाती है तो उस सम्पत्ति से भ्राष्त होने बाली जाय भी तो स्वय ही छिप जाती 
है। और यदि आय वा पता चलता है तो उससे सम्बन्धित सम्पत्ति का भी स्वयं पता चल जाता है। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि धन-कर हो कोई अतिरिक्त हे प्रशासनिक हे समस्या उत्पन्न 
करता हो, ऐसी वात नही है मूल्यावत की समस्या दा अर्थ है कि सम्पत्ति का प्रतिवर्ष मूल्य 
विकालता होगा और ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। परन्तु यह आलोचना भी वजनदार नहीं 
है क्योकि जहाँ तक मूल्याउन का प्रश्न है यह तो कुछ अन्य करो के मामले में भी करना होता है जंसे 
कि आस्ति कर अथवा मृत-सम्पदाकर (८४८ 00॥४), पूंजीगत लाभ कर («था 8४98 ६32) 
तथा उपहार कर (ही ॥9४) । किर, यह कोई आवश्यक भी 84 है कि राजस्व अधिकारी सम्पत्ति 
का प्रत्ति वर्ष नये सिरे से मूल्याकत करें | यह पर्याप्त होगा कि सम्पत्ति का केवल एक वार मूल्या- 
कन कर दिया जाए, भर्थात्‌ प्रारम्भ मे ही जबकि कर लगाया जाएं। बाद में उस अवधि के लिए 
जब तक कि विक्य अथवा उपहार द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो, प्रारम्भिक किताबी मूल्य की ही 
कर-निर्धारंण ((00 355८$श॥0॥)) का आधार बनाया जाये ॥?९ 


निष्कर्ष (एणाटएडाणा) * 


बस्तुरिथिति यह है कि धन-कर को लागू करने के विशद्ध की गई अनेक आलोचनाये 
सारहीन है| दूसरी ओर इसके पक्ष में दिया जाने वाला समता एव न्याय का तर्क (९५णी५ शहा- 
गाशा0) काफी शक्तिशाली है । 


एक अल्प विकसित देश के लिए वाधिक धन-कर के पक्ष का समर्थन 
(76 (5९ ण शा #ज्राए॥ १४९गाप्त प्छ णि गा एावल॑शणण्ल्त 0०णा॥9) 


एक अल्पविकप्तित देश मे दापिक धन-कर लागू करने के पक्ष में काफी कुछ कहा जा 

सकता है। जैसा कि पहले कहा चुका है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था (6४८०७॥०8 ९००७०॥५) 
में कर ऐसा होना चाहिए जो साधनों (7९5007०८४) को उपयोग की ओर से विकास की ओर 
मोड सके । इसके साथ ही साथ, गैर-सरकारी विनियोग (परए॥४० 0५८४ग८॥) पर भी उसका 
न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पडना चाहिए । पूंजी अथवा घन पर लगाया जाने बाला एक बापिक कर 
घन प्राप्ति का एक बडा अच्छा स्रोत मिद्ध हो सकता है। इसका पहला लाभ तो यह होगा कि 
यह करदाताओं की उपभोग की चालू माँग को कम करेपा और साधतो को आथिक विकास की ओर 
मोडेगा । दूसरे, पूंजी-कर की अदायगी तथा विनियोग के बीच कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित होने 
देता और उसके परिणामस्वहूप यह गैर सरकारी विनियोग को कम नहीं करता ) तौप्तरे, पूंजी-हर 
प्रभी राम्पत्तियों पर रामात रूप से लगता है और कम नगद प्रतिफल ([0७8 ८०४७) 72(077) देने वाले 
परन्तु अधिक से अधिक सुरक्षित एवं नगद रूप में रहने वाले विनियोगों के मुकाबले अधिक प्रतिफल 
देने बाले जोखिम पूर्ण वितियोगो (79८५ ए्राए८्आ/८य) के विरुद्ध यह कोई पक्षपात नहीं करता । 
(हम पहले ही बता चुके हैं, यह वह कमी है जो आय कर में पाई जाती है ।) जोखिम वाले उद्यमों 
के लिए किश्त तय करके, पू'जी कर इन उद्यमो मे लोगो की अच्छी रुचि उत्पन्न करने मे सहायक 
होगा--“और गहू एफ ऐसी प्रवृत्ति होगी कि यदि इसको समुचित रूप से बढाया मिला तो यह 
आधिक विकास के क्षेत्र में बडा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।” चौथे, अल्पविकसित देश 
जिन्होंने कि समाजवादी ढंग की समाज के स्थापना के लिए कराधान का उपयोग करने का प्रयत्त 
क्या है, पूजी के कराधान को अपने लिये लाभदायक ही पार्येगे । कारण यह है कि आय पर कर 
लगाने के साथ ही साथ यदि पूजी पर भी कर लमाया जाए तो उससे कर पद्धति उस स्थिति के 
मुकाबले अधिक समन्यायपूर्ण हो जाएगी जबकि केवल आय को ही कराधाव का आधार बताया 
जाए। अन्त में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि तथा सिंचाई आदि में अधिकाधिक सरकारी 
विनियोग के कारण चूँकि इृपि-क्षेत्र के पूंजीगत मूल्यों मे वृद्धि हो जायेगी । अत इस स्थिति में 





0. प्रशासनिक समस्याओ के बारे मे विस्तार से आये बताया जायेगा । 


१५० 


एवं सामान्य पूंजी वर (इ्यशण प्थथ्राध्षा 70४) द्वार अधिक राजस्व (2६६7४६) प्राप्त किया 
जा सकता है। फिर, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, ऐसा कर वर्तमात कर-भार के असन्तुलद को 
भी बुछ, सीमा तक देर करने में मदद करेगा ॥7 


इस प्रकार, पूंजी के कराधान को विकास-वार्यों के लिये वित्त-प्राषप्ति के एक बच्छे 
सोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कैल्डोर के परामर्श के अनुसार भारत सरकार ने 
देश में वैयक्तिक शुद्ध धत-कर (०5०४४ गरथ छध्यांती 7०0) लागू रिया है । यदि उद्देश्य यह हो 
कि करो का उपयोग साधनों को गैर-सरकारी क्षेत्र (जएश८ 5८००7) के सरकारी क्षेत्र (फ०णै॥०० 
६९०७) को स्थावान्तरित करने के लिये क्या जाना है, तो व्यक्तियों पर लगाया जाने बाला 
चाविक पू'जी कर सबसे अधिक उपयुक्त है क्योकि एक तो यहू उपभोग के चालू व्यय को कम 
च्रने मे सहायक होता है और दूसरे, गैर-सरवारी क्षेत्र के अन्तर्गत विनियोग वी जियाओ पर भी 
यह न्यूनतम रोक लगाता है । 


पूंछी करों के आर्थिक प्रभाव 
(छल्णाण्जांट पशिश्शड ण॑ (9ह्ञांओ 795९5) 


सामान्य रूप मे यह कक्‍ट्टा जा सकता है कि सभी कर उपभोग तथा बचत में कहौती 
करते हैं। घदि उद्देश्य यह है कि कर उपभोग में क््टोती करके उससे ही अदा किया जाये तो 
इसके लिये यहू भावश्यक है कि वइ (कर) इतना कम हो कि जिसे सम्पूर्ण रूप में (8६ & ७70०) 
सारा समाज अपने कुल उपभोग-व्यय की सीमा में से अदा कर सके । यदि कर इस कुल उपभोग 
व्यय की एक निश्चित अधिकतम सोमा को लॉँघ गया तो समाज (००ण्मगाण्णा।ए) उस कर को 
अपने उपभोग-व्यय में से देने को तैयार नहीं होगी और इसका परिणाम यह होगा कि इस सीमा 


हे आमिर लगाया जाने वाला प्रत्येक कर पूंजी सम्बन्धी व्यय में कटोती करके अदा किया 
जायेगा। 


पूंजी कर और उनको अदायगों रूए ख्रोत (0४७0३ प82८६ धात 500766 ७ ९४,फ८१६) : 


पूंजी पर आवर्ती कर (ए६७८णाा८या (४५) लगाये जाने की स्थित्ति मे, करदाता में 
सामान्य प्रवृत्ति यह पायी जाती है कि वह बच्तों को कमी करने के बजाए अपने उपभोगनव्यय 
(००7६७०७0०४ ८65ए७थ॥०५४९) में ही अधिकाघिक कटौती करता है ॥* यह बात सामान्य 
वित्रक (००प्राछा00 ६८१५६) पर बाघारित है क्पीकि प्रत्येक व्यक्तिगत क्रदाता कर अदा करने के 
बाद भी अपने उपभोग सथा बचत के वीच यथासभव पहले ज॑सा अनुपात ही बनाये रखना चाहेगा। 
यदि पूंजी बर लगाया जाए और उसे पूर्णतया बचतो मे से ही अदा किया जाये तो क्रदाता द्वारा 
उपभोग तथा बचत के बीच किया जाने वाला अपनी आय का दंटवारा पूरी तरह गडबडा जायेगा। 
दूसरी ओर, यदि वह उक्त कर पूर्णतया उपभोग में से अदा करता है तब भी स्थिति उससे अच्छी 
नही होगी । इस प्रकार, यह अत्यावश्पक है कि करदाता वर को उपभोग तथा बचत, दोनो में से 
ही कद्या करे । परन्तु चूंकि यह आशा बी जाती है कि करदाता वी औसत जाम में उपभोग व्यय 
का अनुपात अपेक्षाकृत वडा होगा, अतः यह माना जा सकता है कि पूंजी पर लगाया जाने बाला 
कर बचत की अपेक्षा उपभोग पर ही बोझ डालेगा ॥7 


परन्तु यह तक एक ऐसे व्यक्ति पर ठीक प्रवार लागू नहीं हो सदता जिसकी आम बहुत 
अधिक ही लौर जिसकी आय मे उपभोग के अतुपात के घुकावजे बचती वा अनुपात काफी अधिक 
हो । इस मामले में कर के कारण उपभोग मे कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । परिणामस्वरूप, 
पू'जी कर का भुगतान केवल बचतो में से ही किया जायेगा। 


7.. 4.5 ठंडा ०0 ०,9०9 704 
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१३. पर इसके बावजूद यदि पूंजी कर की दर ऊँचो हैं तो उसका बचत पर काफी प्रभाव 
पड़ेगा क्योकि कोई भी करदाता अपने उपभोग में अधिकतस सम्भव सोमा से अधिक 
कटोती नहीं कर सकता ! 
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यदि पूंजी कर अनावती किस्म (्रणानर०णा# प्06) का है तो इस बात क्की 
संभावना है कि कर वर्तमान पूजीगत धन में से अदा किया जायेगा क्योकि देयता (!७॥0/) का 
मिपटारा केवल एक बार हो रहा है | दुसरी ओर, पदि करदाता यह समझता है्‌ कि बह उपभोग 
व्यय में कमी करके इसे अदा कर सकता है और यह कि उसे अपनी वचित पूजी को छूना भो 
नही हू, तो उप्ते ऐसा लगेगा कि एक वर्ष में इतना कर-भार बहुत ही ज्यादा है । इसके अतिरिक्त, 
केवल एक बार ही लगाया जावे वाला बनावर्ती पूजी-कर (707-०८ण7९ाई व्वणवा 40७) आम- 
तौर पर मात्रा में बहुत अधिक होता है अत करदाता उसे अपने पूजोगत धन में से अदा करने वो 
वाध्य हो जाता है । इस निष्कर्ष को इस तथ्य से और भी बल मिलता है कि 38 सामान्य आदमी 
अविष्य की तुलता में वर्तमान को ही प्रमुखता देता है । इस प्रर्वर, सामान्य निष्वपं ये के में यह 
कहा जा सकता हैं कि पूजी पर लगाया जाने वाला एक वापिस कर तो साधारणत. व्यक्तिगत कर- 
दाता दारशा अपने चालू उपभोग-ब्यय में कमी करके अदा कर दिया जाता है किन्तु केवल एक बार 
लगाया जाने वाला अतावर्ती पुजी कर आमतौर पर पूली मे से ही अदा किया जाता है| 


पूजीकर और विनियोग (८84] ए७७ आएं प्ारष्घयाढण) : 


अतेक व्यवसायी (0097£5आ॥67) तथा कुछ अर्थंशास्त्री यह तक प्रस्तुत करते हैं कि 
विनियोग पर पू'जीवर क्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फलस्वरूप, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर 
भी मह प्रतिकूब प्रभाव (30५ध७४ शींध्ट) डालेगा । इस तक॑ के सप्र्थत में विम्न दो कारण प्रस्तुत 
किये जाते हैं. -- 
[!] पू'जी कर चू'कि बचतो में कमी करेगा अत उससे विनियोगो में भी कमी होगी । 
ओर, 

[[] याद वितियोग का उद्देष्य सचय (४००एगाएै॥/०॥) के लिये आय (ध्याणााछ) 
का उपयोग करना है तो इस कर का विनियोग पर प्र्नाव पड़ेगा । 

अब हम इन दोनों ही बारणो पर पृथक्‌-पृथक्‌ करके विचार करते हैं । 

[!] पूछो कर बचतो मे कम्मी करके विनियोगों को घटा देगा (08/॥8] (8% छा। 
९१०० ५७8 800 89 700०० 77४८877८7४)--पहले कारण मे जो यह तरफ दिया गया है 
कि पूजी पर लगाया जाने वाला कर बचतो पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर विनियोग को प्रभावित 
करता है, वह इस मान्यता पर आधारित है कि विनियोग बचतो पर निर्भर होता है । वचतों 
(50४085) की भात्रा जितनी अधिक होती है विनियोग (॥0५८४४४7७०) का आकार भी उतता ही 
बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त बचते जितनी अधिक द्वोती है, ब्याज क्री दर उतनी ही कम होती है 
और यह नीची ब्याज की दर ओर विनियोग को भ्रोत्याहित करती है। वास्तव मे यह तक बढ़ा ही 
आपत्तिजनक है क्योंकि नया विनियोग करने के सम्बन्ध में विनियोग-कर्त्ता का निर्णय जिन तीन 
बातो पर निर्भर होता है वे है (क) नये विनियोग से प्राप्त होने वाला स्रम्भावित प्रतिफल, (ख) 
ब्याज की चालू दर, और (गे) धन का उपलब्ध होना ! 


यदि यह मान लिपा जाए कि विनियोग के लिये घन भ्राप्त हो जायेगा, बशतें कि 
विनियोगकर्त्ता उसको आवश्यक कीमत (ब्याज की दर) थदा करने को तैयार हो, तो विनियोग से 
सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण शर्ते हैं--नये विनियोग से प्राप्त होने वाला सम्भावित प्रतिफल और ब्याज 
वी प्रचलित दर । वास्तविकता यह है कि आवर्ती पूंजी कर उन फारणो में से किसी को भी प्रभावित 
नहीं करेगा जिस पर की विनियोग निभंर होता है । यदि कोई व्यक्ति अपने निजी सचित धन से 
बिनियोग की वित्तीय व्यवस्था करता है तो पूंजी पर लगाया जाने वाला कर उसके विनियोग 
मम्बन्धी निर्णय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा क्योकि उसे तो हर हालत में अदा 
करना है चाहे वह अपने धन को नगद रूप मे रखे अथवा उसे विनियोग कर दे । यह तथ्य इस बात 
पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति की बचतें विनियोग करने के उराके निर्णय को प्रभ्नावित नही करती 
तथापि यह कहा जा सकता है कि बचतो को कुल मात्रा वितियोग के आकार को प्रभावित कर 
सऊती है बिग्रेप रुप से ब्याज की दर के द्वारा । परन्तु जँसा कि डा० शुलाटो ते कहा कि विनियोग 
सम्बन्धी निर्णय करने में बचते वास्तव मे कोई अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व नहीं हैं 4 वरिणापरवरूप 
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सित बचतो (30८एगरप्रौ॥८० 5०शंगरएह) पर लगाया जाते वाला कर लोगो के वितियोय करने के 
निर्णयों को प्रभावित नही करेगा । 


फिर कोई कर विनियोग पर वेदल तभी प्रतिकूल प्रभाव डालता है जबकि कर की 
देनदारी विनियोग के पुरस्कार से वाफी भिन्न हो । उदाहरण बे लिये, आय पर लगाया जाने वाला 
कर लाभो की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ अधिक भारपूर्ण होता जाता है। परिणाम- 
स्वरूप, कोई बिनियोगकर्सा (9५८४४053) जितना अधिक विनियोग बरता है, उतना ही अधिक वह 
लाभ प्राप्त करता है ओर उसको कर सम्बन्धी देनदारी में भी उतनी हो वृद्धि होती जाती है। इस 
प्रकार आयकर वी व्यवस्था के अच्तगत, विनतियोगवर्त्ता अधिकाधिक आय प्राप्त वरने के लिए जो 
कुछ भी प्रयत्न करता है उस प्रत्येव प्रयत्त वे साथ बर की मात्रा में होते वाली वृद्धि के द्वारा 
उसका दायित्व भी बढता जाता है । इसके विपरोत, पूंजी वर चालू कमाई के अ्धार पर नही 
निर्धारित किया जाता बल्कि उसका निर्धारण भूतकाल में करदाता द्वारा सचित को गई पूजी के 
आधार पर क्याः जाता है। फिर, कसी व्यक्ति ने सम्पत्ति का जो सचय किया है, यह कोई 
आवश्यक नही है कि वहू विनियोग करने के लिये ही किया हो, कौर न उसके लिये यही आव* 
श्यक है कि जबजब बह कसी विशेष विनियोग (॥9६९507९00) में अपना धन लगाने का निश्चिय 
करे, तवतब बह कर की अपनी देनदारी के सम्बन्ध मे भी विचार करे। इस प्रकार यही वह 
दूसरा कारण है जो यह प्रदर्शित करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है कि पूंजी कर विनियोग पर 
प्रतिकूल प्रभाव डालता है ॥ 


[एप] सचय के लिये आय प्राप्त करने का उद्देश्य होने पर विनियोग पर प्रतिकुत 
प्रभाव (0५७४६ ग्रगीरध्याएड ७ ॥१०७एध॥६ श 88 7ए905४ 38 40 फ९ €थणए85 णि 
2800७0७॥8७00)--यह बहा जाता है कि यदि किसी विनियोग का उद्देश्य उपभोग के लिये नहीं 
बल्कि सचय (80०७०0७॥४७०७) के लिए जाय प्राप्त करता है तो ऐसे विनियोग पर पू'जी कर 
प्रतिकूल प्रभाव डालता है । एक विनियोगकर्तता जिसके पास कि पहले से हो अपर्थाप्त आय है, यदि 
ओर भी जागे विनियोग करने का निश्चय करता है तो सभावना यही है कि उससे प्राप्त होने बाली 
आय का उपयोग उपभोग (००ग्र८ण्पाएध००) के लिये न करके पूर्णतया बचत तथा घन के सचय के 
लिये किया जायेगा। तर्क यह दिया जाता है कि यदि पू'जी कर लगाया गया तो वह ऐसे विनियोग 
की प्रभावित करेगा। यह हो सकता है कि ऐसा प्रभाव पढे परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न दो बातें 
अवश्य बडी महत्त्वपूर्ण और विचारणीय हैं --- 


(क) विसी भी विनियोग से जो आय प्राप्त होती है, आमतौर पर उसका काफी बडा 
भाग उपभोग कार्यों में लगाया जाता है और केवल थोडा-सा ही भाग बचत्त तथा 
सम्पत्ति के सचय मे लगता है । अत इस सीमा तक तो पूंजी कर विनियोग पर 
कोई घातक प्रभाव नहीं डालेगा । 


(छ) दूसरे, किसी भी उन्नत अर्थव्यवस्था (30५40०८0 €९०७०४०५) में मधिकतर 
विनिधोग, सामान्यत कम्पनियों द्वारा किया जाता है और उन पर पूजी कर 
लगता ही नही है (बयोकि पूंजी कर साधारणतया व्यक्ति पर ही लगाया जाता 
है, कर््पनियों पर नही) १ 


इस सम्बन्ध में यहाँ पर एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना भी उचित होगा 
और वह यह हि कर सा 420९ 0वथ॥9) के सम्बन्ध में सतत्‌ जानकारी एक ऐसा महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व है जो कि विनियोग की प्रेरणा को प्रभावित करता है ) यदि फ्सी विनियोगकर्त्ता को 
क्र अदायग्री की सम्भावना के बारे भे विश्चित रूप से पता है तो उससे उमवी वितिमोग करने 
प्रेरणा कम हो जायेगी । दूसरी ओर, कर अदायशी की सभावना के विषय में वह जितना व 
डिश्चित (5७ ८८ा/य7) होगा, विनियोग करते दी भरे रणा पर उसका हानिकारक प्रभाव उतना ही 
कम शक्तिशाली होगा | इस हृष्टिकोण से, यह बहा जा सकता है कि एवं वापिक पूंजी कर बी 
देयता निश्वित होती है क्योकि यह नियमित रूप से और सामान्यत्त. थोड़े समयान्तरों (फपरए&5) 
के पश्चाव्‌ लगाया जाता है, जदकि अनावर्ती पूंजी वर जेसा बार-बार न दोहराया जाने वाला कर 
बिना किस्ती पूर्व चेतावनी अथवा जानकारी के ही लगाया जाठा है और इसकी देवता (॥#घा०) 


अपनी वचन-बद्धताओ (००णगएगाध/७) तथा अपने दायित्वों (०0084&०॥5) का अनुषान लगाता 
है (अर्थात्‌ घह अपने व्यय का अनुमान लगाता है) और तत्पश्चात्‌, उसके लिए आवश्यक जाय की 
प्राप्ति के लिए कदम उठाता है। यही नहीं, यदि कभी उसके उत्तरदायित्वों मे वृद्धि होती है (मान 
लीजिए उसके बच्चो की सख्या बढ जाती है), तो वह उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए 
अतिरिक्त आय के साधनों की तलाश करता है ( इसी ग्रकार, यह बात भी सदा ही सत्य नहीं होती 
कि सार्वजनिक या लोकेसत्ता अपने खर्चो के अनुसार आय का प्रबन्ध करती है, क्योकि कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों में उठ्ते इस वात के लिए बाध्य होता पड सकता है कि वह अपने व्यय को आय के 
अनुप्तार ही सीमित करे | उदाहरण के लिए, बुरे समय में रारकार छंटनी के हांरा अपने खर्चों में 
कमी कर सकती है ताकि वह अपनी आय की सीमाओ में ही रहे। इसके अतिरिक्त, यह भी हो 
सकता है कि सरकार करदाताओ की क्षमता को ध्यात मे रखे बिना सार्वजनिक व्यय को योजनाएँ 
न॑ बनाये । इस सम्बन्ध मे यह वता देना आवश्यक है कि यह कथन कि राज्य अपने व्यय के अनु- 
सार ही आय का समायोजन करे, का वास्तविक आशय यह है कि राज्य को इस बात की स्वाघी- 
नता होनी चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओ की सन्तुष्टि के लिए अपनी आय में सप्तायोजन 
(घटा-बढ़ी) करे ) 
(२) साधनों को प्रकृति फे सम्बन्ध मे अन्तर ([)गटिश)०८ 0शए८शा 8 पिश्चए९ 
(06 ॥१९८५०४०४७) : 
व्यक्ति तथा साव॑जतिक सत्ता के बीच साधनों की प्रकृति के सम्बन्ध से भी अन्तर 
पाया जाता है । व्यक्ति के पास जहाँ केवल सीमित साधन होते हैं, वहाँ सार्वेजनिक सत्ता समाज 
का सम्पूर्ण धन भी हृस्तगत कर सकती है, चाहे इसके लिए उसे आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का 
प्रयोग ही क्यो ते करना पडे । कोई भी करदाता, जिस पर कि कर लगा हो, कार देने से इत्कार 
नहीं कर सकता । अतः सरकार करो से होने वाली आय के सम्बन्ध मे तब तक लगभग चिन्तामुक्त 
रहती है जब तक अकाल अथवा भूचाल जैसी कोई बड़ी प्राकृतिक विपत्ति न आ जाए अयवा ऐसी 
ही कोई अन्य बडी दुर्घटता घटित न हो जाए और सरकार करों मे छूट देने को बाध्य न हो जाए । 
करो स्ले प्राप्त होने वाली आय के अतिरिक्त, सार्वजनिक सत्ता सामान्य जनता से उधार ले सकती 
है और कुछ परिस्थितियों मे तो वह विदेशी स्रोतो से स्षी उधार ले सकती है। पही नहीं, सकट के 
अवप्तरों पर रारकार के पास आय का एक और भी साधन होता है, और वह है--नोट छापना । 
इस साधन से सरकारों के हाथो मे अधिक क्रमशक्ति आ जाती है। सरकार को वित्त प्रदान करने 
वाले इन स्रोतो (5007९४४) के मुकाबसे निजी व्यक्तियों तथा ब्यवसताय-ग्रहो (009॥685 ॥00565) के 
वित्त-प्राप्ति के स्रोत अत्पन्त सीमित होते हैं। उन्हे साधारणतया अपनी चान्तू आय से, पहले से 
वी गई बचतों से तथा ऋणों से धन प्राप्त होता है। वे जाय प्राप्त करने के लिए सरकार के 
समान्र शक्ति का भ्रयोग नहीं कर सकते (बर्शर्ते कि वे गुण्डे अथवा डाकू न हो)। वे स्वयं अपने 
से उधार भी नही ले सकते जैसे कि सरकार देश के अन्दर ही ऋण जारी कर देती है। अन्त मे, 
वे अपने धन मे वृद्धि करने के लिए नोट छापने का सहारा भी नहीं ले सकते । 
३७) (३) बल-प्रयोग के अधिकार में अन्तर ([)लिश/०४ एल्षप्रव्शा ए०धर्न१७ शैप॥0- 
पं) ६ 
लोकवित्त तथा निजीवित्त के बीच एक अन्तर उनके घल प्रयोग के अधिकार (००८४८४० 
2079) हु विभिन्न मात्राओ के सम्बन्ध में है। गेर-सरकारी व्यक्ति तथा व्यवसाय-गृह जहां 
भय ध्राप्ति के चिए कभी शक्ति का श्रयोग नहीं कर सकते, वहां सरकार अपनी कर-भाव (का 
ग्रा००78) को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मात्राओ भे बल प्रयोग भी कर सकती है। जब एक 
सोकप्रिय जनतन्त्रीय सरकार कार्य करती है, तो कर-नीति का निर्धारण भो जनतत्नीय रीति से ही 
होता है, परन्तु एक बार नीति निर्घारण होने के बाद फिर कर-सम्बन्धी कार्यवाहियों मे कोई 
दिलाई नही बरती जाती | किसो भी करदाता पर यदि कर बाकी है तो वह उसे देने से इन्कार 
नही कर सकता। बरतु करो (००ए/ँा००३(५ (७:०5) से बचने का एक मात्र विकल्प (॥९गथवाए४) 
यही है कि उन्हे न खरीदा जाय । मृत्यु कर (4०७0 0०७५४) का विकल्प यही है कि सम्पत्ति का 
संचय ही न किया जाय । इसी प्रकार आाय-कर जदा करने से बचने का विकल्प केवल यही है कि 
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घन के कराधान की कुछ समस्याएं 
(50906 एुग०0०पा३ जे १एटश( प्च॑छा००) 


हम इस बात की व्याब्या कर चुके हैं कि कराधान के आधार के रूप में आय के साथ 
ही साथ, जोकि प्रत्यक्ष कराधान का विश्वव्यापो आधार बन गयी है, धन (ए८थांधा) का ऊकँसे 
प्रयोग किया जा सरता है एवं उसका किस प्रहार प्रयोग किया जाना चाहिए । आय-कर के अनु- 
पूरक (४7960) के रूप में बच-कर (ऋट्छोता ०5) से ऐसे अनेक लाम श्राप्त होते हैं. जो 
समता एवं न्याय (८पुणा9) देः दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। परन्तु व्यवहार में ऐसे कर को 
अनेक कुठिन,इमो एवं समस्याओं का भी सामना करना होता है । प्रमुख कठिनाइयाँ एवं समस्‍यायें 
विम्नलिखित हैं -- 


(१) निगम पूंजी से व्यवहार करने को समस्या [००८७ ण॑ व्राल्वणाल्वा ० ऐगएगग्रा० 
एथ्छण) . 


यह वात लगभग सा्वदेशिक रूप से (७०/४८४७!७) स्वीकार वी जाती है कि बापिक 
घव कर अथवा पूजीकर व्यक्तियो पर ही लगाया जाना चाहिए, व्यावसायिक कम्पनियों पर नहीं। 
इस प्म्बन्ध भे अतेक कारण प्रस्तुत किये जाते हैं कि व्यावसायिक फर्मो (90655 9705) के धन 
पर वार्धिक कर क्यो नही लगाया जाना चाहिए ? प्रथम, जे० आर० हिफ्प्त के अनुसार, विगभ-धन 
(एणएणकष० शट३!७) तक पहुंचते का साधत वह कर होना चाहिए जिसका निर्धारण व्यक्तियों 
द्वारा अधिकृत (#८०) ऋण-पन्नो (६८७४॥॥९$) के पूल्य के आधार पर किया ण्या हो, ने कि वह 
कर जिसका निर्धारण (35६८४४77८०४) स्व॒य निगम-प्म्पत्ति के आधार पर किया गया हो, क्योकि एक 
ओर व्यक्तियों पर उनके हवार। अधिकृत निगस-छेयरों के आधार पर कर लगाता और उसके साथ 
ही साथ निगम-सशपत्ति पर्‌ कर लगाने का अर्थ होगा---दोहरा कराधग्न (6000!6 (३४४००) |? 
दूसरे, निगम-सम्पत्ति पर पूंजी कर लगाते से इस बात की भारी गु जाइश रहेगी कि कीमतों में 
वृद्धि करके कर के भार को उपभोक्ताओ की ओर को अन्वरित (अंश) कर दिया जाये । इस स्थिति 
भें, कर का भार उन व्यक्तियों पर नहीं पडेया जिन पर कि राज्य डालना चाहता है। तीसरे 
निगभ-सम्पत्ति पर कर लगाने से वाणिज्यिक उद्यमों (००णाधलालण ध्कॉाशा075०) के मुकाबले 
भोद्योगिक उच्चन (060574 ध्याश् 975०5) हानिप्रद स्थिति में रहेगे क्योकि वाणिज्य एवं व्यापार 
में लगी फर्मों की तुनना भे औद्योगिक ब्मवसायों का सामान्यत अधिक स्टोंक तथा अधिक निधियाँ 
(80705) रखती पड़ती हैं ।!? इस स्थिति भे निगरम-प्रम्पत्ति पर धन-कर लगाने के फ्लस्वहूप यह 
हो सकता है कि आथिक क्रियाएँ अर्थव्यदम्धा के औद्योगिक क्षेत्रों प्ले घाणिज्यक कैच्री की ओर 
को स्थातान्तरित होने लगें । ऐसा अन्तरण (४७७िए) श्रम्भव है किसी भी देश के लिये ठीक न हो 
भर एक अल्पविकर्तित देश के लिए तो विशेष रूप से, क्योक्ति ऐसे देश मे पहले से ही यह सामान्य 
अ्रवृत्ति पाई जाती है कि विनियोग-निधियाँ (॥५ल्‍87068॥॥ 00३) औद्योगिक क्षेत्रों की अवेक्षा 
वाणिज्पिक क्षेत्रों की ओर की ही प्रवाहित होती हैं। अन्त में, यदि निगम-सम्पत्ति पर पूंजी कर 
तगाया जाता है तो इसे आारोही (77०४87०5४४४८) वनाना कठिन हो सकता है, भारोही इन मानो में 
कि जिससे धनी कर का अधिक भार उठा सके | धत-कर का आरोही होता तभी सम्भव है जबकि 
यह कर कम्पनियों धर न लग्राकर च्यक्तिपो वर ई। ऋबाया जाए । 


किन्तु इसके बावजूद, कुछ अर्थंशास्त्री यह नही चाहेये कि निगम-सम्पत्ति को धन बर 
से मुक्त रखा जाए । उदाहरण के लिए, कलेको (६2०८०) ने व्यक्तियों तथा फर्मों, दीनो पर ही 
पूजी-कर लगाये जाने का समर्थन किया परन्तु उन्होंने कहा कि दोहरा कराधान न किया जाए। 
दोहरे कराधान से बचने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जब व्यक्तियों पर इस कर का विर्धारण 
किया जाए तो अशो तथा ऋण-पत्रो ($0क्व८5 870 0वट्याप्ा८5) को पू'जी के मूत्याकत के पृथक 
रखा जाए ।* कल॑की के प्रस्ताव को इस दिशा मे एक सुधार (॥970०४८०४८४४) माना जाता है 
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सदा के लिए एक बार निश्चित होती है । जहाँ तवा विनियोग सम्बन्धी लाभो के सचय का सम्बन्ध 
है, जब कोई व्यक्ति इनगा हिसाब लगाता है तो उसमें वाधिक पूँजी कर को अवश्य ही सम्मिलित 
करता है। अनावर्ती पूजी कर को स्थिति मे, कर देयता के सम्बन्ध से पू्वं जानकारी चूंकि लगभग 
ना के बराबर होती है, अतः विनियोग सम्बन्धी प्रेरणा पर उसका प्रतिवुल प्रभाव भी नगण्पत्ता 
ही होता है । 

निष्कर्ष (207रटलपआंणा) « 


* इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जां सबता है कि अनक अर्थ शारित्रयो का मह 
विदारवूर्ण पत है कि एंजी का कराधान विनियोग पर कोई सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं 
डातता ।* हाँ बचत करने की प्रेरणा पर हो सकता है कि यह प्रतिकूल प्रभाव डाल परल्तु 
विनियोग करने की प्रेरणा पर इसका प्रतिवूल प्रभाव अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण ही होता है । 


पूंजी करों का महत्त्व 
(फाफ्णाशाल्ट ० (॥छ७५9 [9४९5) 


इसी प्रसंग में यहां इस विधय पर कुछ विचार प्रकट करना भी उचित होगा कि क्रिया" 
शील वित्त (9000०7०] ॥048706) के एक अस्त के रूप मे पूंजी के कराधान की क्या महत्ता है। 
दूंज़ी कर का प्रभाव दोहरा होता है--एक तो यह करदाता के पास आय के रूप में कम घत 
छोडता है और दूसरे यह अपने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में उसे अपेक्षात्त निधन 
बना देता है। प्रवमम विस्म के प्रभाव को जआाय-प्रभाव (॥000॥6 ८८८) और दूसरे किस्म के प्रभाव 
को धन-प्रभाव (४८७४ ८८८४) कहा जाता है। इन दोनो ही प्रभावों के फनस्वरूप, करदाता इस 
बात के लिए बाध्य हो जाता है वि वह कम व्यय करे। आवर्तो पूंजी बर (60000॥ 0४काएग 
9.0) का बडा भुण यही है कि समय, मात्रा तथा अन्य प्म्भावित दातो के बारे भे व्यप पर इसका 
प्रभाव न्यूनाधिक रूप में निश्नयास्मक (0९!८४॥॥४//८) ही होता है। विन्तु इसके विपरीत, कियाशील 
वित्त के एक अस्त्र (50700/0॥() के रूप मे यह आय-कर से घटिया होता है क्योकि इसमें पर्याप्त 
लचक (67009) का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, आरोही ब्राय-कर (७7087:59/४6 
000700-(%६) की व्यवस्था मे आय में होने दाले परिवर्तनों के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी कर-प्राप्ति 
में भी आप से आय ही परिवर्तेत हो जाता हैं । इसलिए आमदनियाँ (॥0077९$) बढती है तो 
उनसे उपलब्ध होने पाली भ्राप्तियाँ ((७४ 9०00$) भी स्वयं बढ जाती है (और इस प्रकार व्यय 
करने पर भी अपने आप हो रोक लग जाती है), इसो भांति जब आमदरनियाँ कम होती हैं. तो कर- 
प्राप्तियाँ भी घट जाती हैं और व्यय पर्‌ पडने वाला दबाव भी स्वय ही प्रतिबन्धित रहता है। 
बूसरी ओर, पूंजीकर जिसका निर्धारण पूंजीगत मूल्यों (८४७॥४। ४७७८5) के भाधार पर किया 
जाता है, यह हो सकता है कि आय मे होने वाले परिवतंनो का पूंजी के साथ पूर्णतया यह सम्बन्ध 
(००:7८४७००) स्थापित व कर सके । परिणामस्वरूप, तेजी तथा मुद्रास्फीति के दिनो मे चूँकि 
पूंजीगत मूल्यों में आय के समान तीब्रगति से वृद्धि नही होती अत स्पष्टन, इस स्थिति में पूणी 
कर से उपलब्ध होने वाली कर-प्राप्तियो में कोई दृद्धि नही होती । बन्दी अथवा अवसाद (वंशुप6- 
5शंणा) के दियो मे, आय तो पूर्णत- समाप्त हो सकती है परन्तु पृजीगत मूल्य भी घटकर जीरो 
तक पहुँच जाए, ऐसी बात नही है । अत पूँजी कर लो कम करने का अपना कार्य बरावर जारी 


रखेगा, यद्यपि इस अवधि मे अत्यधिक जावश्यकता इस बात को होती है कि व्यय करने की प्रवत्ति 
को ठीक प्रोत्साहन दिया जाए। ५ 


दूसरी ओर, एक अनवर्ती पूंजी कर (7णरान९८णा८॥४ ८४ए॥७] (४४0) चूंकि आय को 
अपेक्षा है पूजजी पर ही पड़ना है अत यह चालू व्यय पर बहुत कम प्रभाव डालता है । फिर 
अनावर्ती पूंजी कर के अवस्फीति सम्बच्धी प्रभाव (4९0॥2079 शीं००७) काफी नम्बी अवधि तक 
फैले होते हैं। अत क्रियाशील वित्त के दृष्टिकोण से, एक अतावर्ती पूँजीकर अधिक लाभदायक 
नही होता । 


5. 4 8. ठणच॥ + ००- ९४., ए- 24 


११६ 


दिया णाए। हंह्डोर वा यह हद मत है कि दापिक घर कर को अशासनिक दुष्दि से सम्भव दया 
सुविधाजनक बनाया जा सबता है । 


(३) भूह्णक्त तथा पुनमूंल्याकन को मस्या (#6 शि्ध्य ण॑ ५००9 णा 900 हिह- 
भ्एभाता) . 


बापिक शुद्ध धन कर (30008॥ 5860 %९७॥॥ /50) वी सद्से अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या 
सम्पत्ति के भूल्याकन को ही है। अनेक विद्यारक जो धवेकर को अन्य सभी दृष्टियों से ठोक धमशते 
हैं, बनवा भी यह मत है वि सम्पतति के मूल्यरव को समस्या बढी कठित तथा लगभग अजय है। 
पघनआर वो लागू बरने जी स्थिति में सम्पत्ति के मृल्यारत वा बाय इसडा विशात रुप घारण 
करता है कि उप्रत्ते धनकर को लागू करा ही उपयोगी प्रतीत होते लगता है।इस सम्बंध मे 
समस्याएं दो हैं--एक तो सम्पत्ति वा धरारम्भिर मृत्यारन (प्राय श|एआ॥०0०) और फिर बाद 
में उसका पुनभू त्यावन । देश भर को गोचर (४0200(:) तथा अगोचर ((0:80!08), सभी प्रतार 
की सम्पत्तिमों का प्रारप्प में धृत्याव॒त सस्ता बढ़ा क्‍छित कप है। वास्तव में, एड स्वीडार्य 
सामाग्य बर के तिए तम्पति के प्रारम्भिक मुस्याकन की सम्भादनाओं के द्वारे में शयोमठी हवस 
को भी सन्देह था । परन्तु एक बार अब ऐसा प्रारत्भिक मृत्यावत कर दिया जाता है, फिर उसके 
हर ०॥ मा समयात्तरों पर किया जाने वात हस्पत्ति वा पुर त्याकन आपेक्षाइल सरल 

जाता है । 


इस सम्बन्ध से, बैहहोर के सुझाव के अनुसार हिध्वाव-विताव बे सामात्म वियमों बा 
ही पालन किया जाता चाहिए और सम्पत्ति के प्रत्येव़् मंद का मृल्याकत उस सम्रय तके उसके 
विताओ मूल्य के आधार पर किया जागा चाहिए जब तक कि वह बेची ते जाएं। सम्पत्ति के भाए- 
मि्मिक मृल्याइव को जिम्मेदारी करदाता पर ही डालती होगो और करदाता को सर्म्पति की सभी 
भदों का धूल्मावत प्रचलित दाबार मृत्य के आधार पर करना होगा। करदाता अपनी प्त्मत्तियों 
के जो पुष्य निर्धारित करे उनकी जाँच के लिए एक केद्वीय भृत्याकन विभाग (०८४४ ४000. 
0) (602/702॥) और उसके बधीन श्षेद्रोष तथा उपल्ेद्रीय मुच्याशन शार्पलिय होने चाहिए। 
इस सब व्यवस्था दी आवश्यकता मुख्य रूप से इसतिये होगी जिस्म दो सम्पत्तियों के प्रारम्भिक 
मूल्याकन की बांचयद्तान ही जा पड्े। प्रारम्भिक पृल्याकन होते तथा ब्यक्तिपत खाते धार 
तेने के वार प्रत्मेक चारया पांच वर्षों में सम्पत्ति का पुन त्याकर बडी आखसातो से किया जा 
सकता है। ऐसा मृल्याक्‍त तथा युनमू ह्याइन ने नेदस धन कर के लिए ही उपयोगी होगा, अमितु 
उपद्वार रुर (६४६ 00) ठष्य पूंजीगत लाभ कर (०७७७ ह॥0$ ४) को दृष्टि से बडा 
लापप्रद होगा है । 


वास्तव भें, सम्पत्ति के मुन्यावन तथ' पुनमू ल्शक्न के लिए यदि वेस्द्ररवर पह उपगुत्त 
(४2॥406) प्रशात्निक मशीतरी की स्थापना वी जाए और समुवित काय॑ विधियाँ (90027 
(लणातुप०)ो), बष्रफर शसकए यरेप्ट लिकप्ए फिएए आए हो निएदय हुए शी परण्फ कर के 
प्रशाहन के बा॑दुशलता एवं मित्तव्ययता लाता प्तम्मव हो सकता है ।! 


निष्स्ष (000००४०॥) : 


निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि सम्पति दर सभी जगह एक सोमित पंमाने 
पर, मध्य रूप से म्युनिश्विपिल दया स्पादीय पत्ताओं (]0८४ 30007) दाता ही सागू किये 
गये है। पी प्रदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एक सामान्य कर (हुदा८ओं 20) के रुप मे तो 
बहुत थोड़े देशों ने ही इसे लागू रिया है। परन्तु बदि कोई देश झुरायात की एक ऐसी पद्धति बायू 
करता चाहता है जो दाफी विस्तृत हो एवं जिएमें देसे के छिपाये जाने को बोई गुजाइश् दे हो, 
तो बहू धन-कर की उपेक्षा नहीं दर सकता । अन्य सभी बातों वो मदि एक ओर छोड़ दिया जाएं, 
तो भी समता शव न्याय के दृष्टिहोण से धन-कर (४८४४ 00) का जारी महत्व है । परल्तु 
इसको लागू करने को समस््या इतनी अटल एवं कठिन है कि अनेक देझों ने इसे अपनाने दा ब्राहस 
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पृर्र 


वपोकि इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण पुजीगत स्टॉक भा जाता है चाहे उम्र पर व्यक्तिगव स्वामित्व हो 
अथवा निगम-स्वामित्व | परन्तु तथ्य यह है कि कम्पनियों को व्यावश्ायिक रे परिसम्पत्तियो 
(00४४०५४ ४३६७५) का मूल्याकन (५४॥४०४०॥) करने में अनेक व्यावसायिक कठिनाइयाँ सामने 
आती हैं। 


(२) अपूर्त अथवा अगोचर तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को सूचना प्राप्त करने की समस्या (शिक्ीहा। 
ण॑ एकजांएए ण ्राशाएंए55 भाव शष्णाव! ज़ाण्फुधाओ) - 


धन के कराधान से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह है कि अमूर्त अथवा अगोचर 
धन (॥0०080£ फध्वा()) के बारे में सही-सही सूचना कैसे उपलब्ध हो ? ऐप अशो के मामले मे 
कठिनाइयां उत्पन्न होगी जिनका कि रिक्त हस्तान्तरण (ए०फ८ धशार्शट्व) कर दिपा गया है। इसी 
प्रकार; इसका निर्धारण करना भी कठित होगा कि व्यक्तियों के पास कितनी-कितनी नकद घत- 
राभियाँ है। दूसरी ओर, भय प्रदान करने खाले ऋण-पत्रो (६८८७॥५७) तथा बेक में जमा धत- 
राशियों का पता सगाना बड़ा सर है। एक सम्बन्धित समया यह भी है कि गोचर व्यक्तिगत 


सम्पत्ति [9080८ 9९४००] 9700८9) विशेष रूप से हीरे जवाहरात एवं आभूपषणी आदि की 
जॉचपडताल कैसे हो ? 





यद्यपि सम्पत्ति को छिपाते तथा उसका मूल्य कमर बताने की समस्या को उपेक्षित 
(॥870720) नहीं किया जा सकता, तथापि इल्डोर मे यह स्पष्ट किया है कि इस सम्बन्ध में प्रशासन 
को अधिक मजबूत एवं सक्तिय बनाना किरा प्रकार सभव हो सकता है। उन्द्ोने लिखा है कि "फ्िपी 
हू सम्पत्ति को खोज के दृष्टिकोण से, वापिक सम्पत्ति कर को लागू करने से ५ ते, उन समस्याओं 
अलाधां, जो कि आय-फर के कारण पहले से ही वर्त मान रहती है, कोई ओर अतिरिक्त उग्र 
समस्याएँ उत्पन्न नही होती 4'!* कंह्डोर का मत है कि यदि सम्पत्ति छिपाई जाती है तो उसके 
साथ भाय भी तो छिपा ली जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आय का पता चलता है तो 
उस आय से सम्बद्ध सम्पत्ति भी खोजी जा सकती है। अत यदि आय-कर, और घन-कर, दोनों को 
ही साथ-साथ लागू कर दिया जाए तो सम्पत्ति को छिपाने (207०८»॥7८४7) तथा उसे कम बताने 
(णा०८एशबाधय/था() की समस्या सरलता में इल हो सकती है । बल्डोर के अपने ही शब्दों में, 
“करदाता पर जो यह दायित्द डाता जाता है कि वह प्रतिवर्ध अपना कुल शुद्ध घत (9ण गले 
कष्थ0) तथा साथ ही साथ अपतो आय बताएं, इससे झाय-कर को छिपाने का पता चलते में 


अंडो मदद मिलेगी, ठौक उसी प्रफार ऊँसे कि आय कर की उपत्पिति प्ले वापिक प्रम्पत्ति कर को 
छिपाने का पता चलने में सहायता मिलती है ॥'”२९ 


केल्डोर के अनुसार, छिपाई गई सम्पत्ति की खोज फो सगस्या को हल किया जा सकता 
है बशतें कि निम्नलिखित बातो पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। सर्व प्रथम, शहरी तथा 
रप्य ही साथ प्रप्तीण एव कृषि-सप्कत्ति चो दर्ज फरने त्तथा उत्तवा मूस्पाकद करने के लिए एक 
केद्रीय अभिलेख कार्यालय (०८४४! 7०८०१ ०ह्ि०८) की स्थापना की जाएं । दूसरे, शेयरों के 
रिक्त अथवा अनाम-हस्तान्तरण (0४ ध»॥$ट5) की पद्धति को समाप्त किया जाए जिससे कि 
सभी शेयरों तथा डिबेन्चरो के हस्तान्तरण का रिकाई रहे। लोसरे, सगी सरकारी ऋण-पत्रो 
(0०एशा॥ग्राह्ा। $९०७४७८$) के स्वामियों को देश के केन्द्रीय बेक में पजीकृत किया जाये भौर उस 
सम्बन्ध मे होने वाले सभी परिवतेनो को बहाँ दर्ज किया जाए। चौथे, ऐसी व्यवस्या होनी चाहिए 
कि जिध्षके अन्तर्गत सम्पत्ति के सभी प्रकार के स्वामित्व (०४७९७४४४७) को अनिवार्य रूप से प्रकट 
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मृत्यु तथा उपहार सम्बन्धी कराधात 
(62॥ 270 (जञं5 78४80॥) 


प्रारस्मिक मृत्यु कर का अर्थ (१/९व्यापाड़ ण 0680 005 ० पर) : 


किसी ध्यक्ति को उपहार अथवा वसीयतः के रूप में जो धन प्राप्त होता है उसे आधिक 
लाभ (८००॥००॥० 897) माना जाता है ओर उससे उस व्यक्ति के आधिक कल्याण मे वृद्धि होती 
है। ऐसी प्राप्तियो (/६०७॥७०४४) को आय की ही सज्ञा दी जाती है, और ऐसी आय की परिभाषा 
चाहे किसी प्रकार से की जाये परन्तु परम्परा यह रही है कि ऐसी आमदनियों पर आय कर कभी 
नहीं लगाया जाता अपितु उन पर पृथक्‌ कानून के अन्तर्गत कर लगाये जाते हैं। मृत्यु-हर 
(५६४४ (७४ ० 66900 60(५) सम्पत्ति पर लगाया ज्ञाने वाला एक प्रकार का वेयक्तिफ कर 
(008099] 430) है जो कि उस समय लगाया जाता है जबकि सम्पत्ति किसी ब्यक्ति की मृत्यु के 
समय उसके पास से किसी दूसरे व्यक्ति के पास को ह॒स्तान्तरित होती है। मृत्यु-ऋर से प्राप्त होते 
वाली कर-आय (१४४ 7८४०॥7ए८), यह हो सकता है कि काफी थोडी हो परन्तु उसका महत्त्व उप्तकी 
मात्रा से नही अपितु उसके तथाकथित सामाजिक प्रभावों से आँका जाता है । 


मृत्यु कर के रूप--मृत-सम्पदा कर और उत्तराधिकार कर 

(फ#णणड ण॑ 0९४0 0ए३--25७ब४९ 0ण५ शाएे. ॥गशा80०० प्॒॥5) 

मृत्यु करो के दो मुख्य रूप हैं जितसे एक को आस्ति कर अथवा मृत-सम्पदा कर 
(६४४४८ 0४५४) कहा जाता है और दूसरे को उत्तराधिक्षार कर (7॥077/9006 53४) का नाम दिया 
जाता है। आस्ति कर अयवा मृत-सम्पदा कर एक ऐसा कर है छो व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई 
सम्पूर्ण सम्पदा अथवा जायदाद (०४४८) पर लगाया जाता है, जवकि उत्तराधिकार 
कर उस कर को कहते हैं जो कि जायदाद के उन प्यरू-पुथक्‌ हिस्सों पर लगाया 
जाता है जो कि लाम प्राप्तकर्ताओं को (०८7९१09765) हस्तान्तरित किये जाते हैं॥ वैसे आह्ति 
कर में आमतौर पर केवल एक ही समान छूट (एणा/णिय ८ए८ए७४०॥) की व्यवस्था की जाती 
है, यद्यपि यह हो सकता है कि इसके अन्तर्गत आश्रितों (0०ए८॥4०॥/5$) की सख्या के अनुसार और 
आश्रितो एव मृत व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों के अनुसार विशेष छूट (४०८०० शः्णए005) 
भी प्रदान किये जाएँ। इसके अतिरिक्त, इसमे दरों (8८5) का क्रमवर्धन (20ए&007) किया 
जाता है और कर-कोष्ठक (08४ 09790८९४$) शुद्ध जायदाद (76६ ६४/6) पर सम्पूर्ण रूप मे 





ह। व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में ही किया जाने वाला सम्पत्ति का नि शुल्क हस्तान्वरण 
“उपहार” (९70) कहलाता है किन्तु मृत्यु के समय होने वाला हस्तान्तरण “वसीयत” 
(४०१४७४) कहा जाता है। 


प्‌र७ 


ही नही किया । किन्तु इसके बावजूद, जैसा कि पहले ही बतायर जा चुका है, प्रशासनिक दृष्टि से 
भी धन-कर को सम्भव एवं सुविधाजनक बनाया जा सकता है, बशतें कि करदाताओ से अनिवार्य 
रूप से विवरण-पत्र [720779) प्रस्तुत करने को कहा जाए * 


. कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 
. 4. 5. ठणुद्घा। ; एबआण क्रबाएणा शा & या. 
2, (बेल्टॉफ : एटलाव्या< 5 | एगफ०)फला, 
3. ॥प, एु60: : ाठवा वद्धर शत, (7 ता. 
4. शाप प्ात॑ऊ . एप्णाए पाए, एीक्‍फाव जा, 


ए५ष्यरषाए 0ए:5770038 : 


१. धन के कराधान का अर्थ समझाइए | क्या धन-कर लगाता न्यायोचिंत है ? 

896 ग्रात ७फरथित फिए ग्राध्यागड ण ्ववीनवर,.. 4 छ०शीत (88 ]एआीागित ? 
२. घन के कराधान के पक्ष तथा विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये । 

6[४6 १०ण द्वाए्रएणगाध्या5 गा ५०ए३ छत ब80॥5 8 8:07 ण॑ एथ्तपी 
३. पू'जी करो का क्या महत्व है? पू'जी करो के आ्िक प्रभावों का परीक्षण कीजिये । 


"एन 3$ (6 79णर/शाएट-ए पबफॉ३। (8८5 ?.॒ फिवणात6 (0 €०णाणगंए शीटिए5 
0 ०४०0 (8055 


४. घन के कराधान की समस्याओं की विवेचन कीजिए । 
708८058 ॥6 छा00]0॥5 6 छ८थाएत)। (#भी0ा, 

५... एक अल्प विकसित देश के लिए वापिक घव-कर पर एक टिप्पणी लिखिये। 
7(8 & ॥0९ ०३ शा ए९्थत (85 0ि था ्त॑॑९त९एट0०फल३ <०0एचाए- 


१६० 


(२) उत्तराधिकारियों को अरननित आय के रुप में प्राप्ति (85 शा ए/द्बए९0 00006 
40 #शा7०)--मुत्यु-क्षरो के पक्ष में एक अन्य तके यह दिया जाता है कि उत्तराधिकारियों को मृतक 
का धन भ्राष्त होता है वह एक प्रकार से उनके लिये अनजित आय (एश८क्षता९८० १900776) होती है 
उत्तराधिकारी ऐसी आय प्राप्त करते हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति के ही परिश्रम और त्याग वा 
फल होता है । यह ठीक है कि उत्तराधिकारी इस बात का अधिकारी (०४०॥॥20) होता है कि उस्ते 
बालिय होने के लिए प्राप्त सहायता तथा शिक्षा मिले, परन्तु इमसे अधिक यर्दि वह कुछ प्राप्त 
करता है तो उसे विशेषाधिकार (५9०८००| 9एश८४८) ही वहा जायेगा । मृतरः तथा उसके उत्त राधि- 
कारी के वीव सम्बन्ध जिनता अधिक दूर वा (59७००) होता है, उत्तराधिकार मे प्राप्त घन उतना 
ही अधिक अर्नाजित बन जाता है | समता एव न्याय के दृष्टिकोण से भी अनरजित आय की अर्जित 
आय वी तुलसा में करो का अधिक बोझ उठा सकती है। 


(३) धन के गलत वितरण को ठीक करना (उ६6 ३0 ८0णर€्ण 2 0930 0ाहप्राए900 
0 ४८४।॥४)--मृत्यु-करो को इस आधार पर भी न्‍्यायोचित ठहराया जाता है कि मे धन उस गलत 
वितरण को जो कि सभी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओ (॥0९ ९००४७०४॥१८५) का एक विशेष लक्षण है ठीक 
करते है | यहाँ यह आवश्यक नही है कि हम आय की असमानता, उसके कारणों तथा परिणामों से 
सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्श की गहराई मे जाए। तथापि, मह कहा जा सकता है कि किस्ती सम्पत्ति का 
अस्तित्व (०05४67९९ ० ए५०/6 [70.८7)) तथा उत्तराधिकार वी प्रथा (59500 ० ॥फशशाउ- 
766) जिसके द्वारा कि सम्पत्ति एक पीढी (8८:९४४/०॥) से दूसरी पीढ़ी क॑ पास जाती है--ये दो 
ऐसे महत्वपूण तत्व हैं जो कि बडी-बडी धनराशियों एवं सम्पत्तियो के सचय (3६८ए7०[9॥09) तथा 
साथ ही साथ उनके स्थायित्व के लिये उत्तरदायी है। वास्तविकता पह है कि है -करो को जो भी 
ज्यननैतिक समर्थन प्रदान क्या जाता है उसका काफी श्रेय समान वितरण के विचार वो ही है। 
अधिकाश लोग इस वात को बडी ही असमता एवं अन्यायप्ूर्ण समझते हैं कि कुछ व्यक्तियों को 
प्तोमा।प्रगश इतती अधिक सम्पत्ति उत्तराधिकार मे मिल जाती है कि वे कभी भी कार्य करने 
की आवश्यकता नहीं समझते। इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि ये लोग देश की अर्थ" 
व्यवस्था (८००७॥०७७७) के हिंत की दिशा में अपना कुछ भी योगदान न करें । अतः मृत्युकरो का 
उपयोग इसी तिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाता है कि व्यक्ति वी मय के समय अगली 
पीढी को हस्तान्तरित किये जाने वाले घन की मात्रा मे कमी को जा सके । फिर, बढी-बडी सम्पत्तियो 
के सचय को विभाजित एवं भग करने का एक परिणाम यह होता है कि एकाधिकारी शक्ति के 
उत्पन्न होने एवं उसके बने रहने का खतरा भी कम हो जता है। 


(४) भवसर की समानता (24ए०४॥४० ० 0790777७)--उपयुँक्त तक से ही 
सम्बन्धित एक तर्क, जिसे कि उत्तराधिकार कर को न्यायोघित ठद्दराने के लिये प्रयोग किया जाता 
है, यह है कि इसके हारा सभी को अवसर उपलब्ध होंगे । चू"कि आमदनियों की असमातता की 
बतंभान पद्धति असमान अवसरो (७४८५७४! ०99ण0४:॥065) की स्थिति उत्पन्न करती है अत यह 
कहा जाता है कि यदि भृत्यु करों की लागू किया गया तो उससे सभी किस्म की असमानताएँ दूर 
होगी और वे सभी समान अवसर उपलब्ध करायेंगे। वास्तव में, वह वर्क कोई नया नहीं है बल्कि 
पिछले तर्क का ही एक भिन्न पहलू है । 

(५) आयकर में लाभदायक तथा आवश्यक चृद्धि [880 200 7960९5आ५ 800॥000 
40 7॥700770-35)--अन्त में बहा जाता है कि मृत्यु-कर बड्य लाभदायक कर है तथा यह आय-कर 
में एक आवश्यक वृद्धि है। यह ऐसे ऋण-पत्रो (६८८७॥॥7८७) से होने वाली आय तथा कुछ ऐसी 
कमाई, जो कि आय-कर से मुक्त होती है, और कुछ ऐसी सम्पत्ति तथा आय तक भी अपनी पहुँच 
कर लेता है जो कि मालिक के जीवन-कात में कराधान से मुक्त रहती है । इसके अलावा, मृत्यु-कर 
का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसका निर्धारण (355९5६7060॥) तथा सप्रह (८०॥८८॥००) बडा 
सरल है । 


मृत्यु-करो के विपक्ष में तक [7॥6 ८४5४ 299॥8 एिध्श॥ 00065) : 


(१) सप्पत्ति को प्राप्ति प्राप्तकर्ता के आ्िक कल्याण में कोई वास्तविक दृद्धि नहों 
[ए०्2ञ ॑ परी8 40 ॥6 जाना 4००४ ऐण वध्काध्क्या। 8 कच्दों ग्राण्राणएशाएधण॥ मा (88 


प्श्६ 


(०४ » 0६४८) ही लायू होते हैं | दूसरी ओर, उत्तराधिकार कर मे निम्वलिखित तीन सामान्य 
विशेषताएँ पाई जाती हैं : (क) इसमे उत्त राधिकारियो बथवा वारिसों (४८४५) का विस्तृत 
वर्गीकरण किया जाता है; (ज) इसमे विशेष छूटें प्रदाव की जाती है, और (ग) इसके अन्तर्गत 
प्रत्येक बर्ग के लिए करो को दरो का एक विशिष्ट पेमाना तियत होता है। 


उत्तराधिकार कर (7787०० 885) भी क्रमवर्धन पर आधारित होता है और इस 
प्रमवधन का सम्बन्ध जिन दो बातो से होता है वे हैं--($) प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से की 
मात्रा, ओर [॥) उत्तराधिकारी एवं मृतक के बोच पाये जाने वाले सम्बन्ध (90009) की 
गहेनवा एवं घनिष्ठता । 


मृत्यु वरो की इन दोनो ही किस्मो का सूक्ष्म अध्ययन करने से इनके गुणों एवं अवगुणो 
का पता चलता है। उदाहरण के लिए, आहित कर अथवा मृत सम्पदा कर अधिक सरल तथा 
ब्धिक उत्पादक हैं। इसका कारण यह है कि इसके अन्तगंत विभिन्न उत्तराधिशारियों वो मिलने 
वाले हिस्सो के मूल्य के तिर्धारण जैसे अत्यधिक जटिल कार्य की पूर्णतया उपेक्षा कर दी जाती है-- 
जटिल इसलिये भी, क्योकि यह हो सकता है कि विभिन्न उत्तराधिकारियो को किया जाने वाला 
जायदाद का हस्तान्तरण अनेक परिस्यितियो, शर्तों एव योग्यताओ (५०७॥॥०३॥०॥) पर निमंर हो । 
परन्तु मृत सम्पदा कर उत्तराधिकारी की कर अदा करने की योग्यता पर कोई विशेष ध्यान नहीं 
देना है। दूसरी ओर, उत्तराधिकार कर इस बात का बराबर ध्यान रखता है कि मृतक (4८८७० 
&50) तथा उत्तराधिकारियों के बीच कया प्म्बन्ध हैं ओर प्रत्येक उत्तराधियारी का हिस्सा क्रितवा 
है। इस प्रकार, यह उत्तराधिकारी की कर अदा करते की योग्यता को विशेष महत्त्व प्रदान करता 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि दूर के रिश्तेदारों की तुलना में विधवा एवं पुत्रों जैसे निकट 
के उत्तराधिकारियो पर कद का अपेक्षाइल कम भार पडता है ॥ अत उत्तराधिकार कर को अस्ति 
"कर अयवा मृत-सम्पदा कर का ही एक परिष्छृत (7०920) रूप माना जाता है। 


मृत्यु-करों के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क 
(९४5४ 407 ३0 984॥50 7000॥॥ 070८5) 


एक समय था जबकि मृस्यु-करों को लागू करने के बारे मे भारी विवाद पाया जाता था 
परन्तु आजकल उन्नत देशों भे इन करो को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हां, इस 
सम्बन्ध में अभी भी काफी मतभेद है अल्पविकसित देशों (४002026५८/०ए9९/ ००ए७॥॥7८४४) में इनको 
लागू करना कहाँ तक न्यायोचित है और इन देशो मे ये कर बया योगदान करते हैं ? 


मृत्यु-करो के पक्ष में तके (॥6 0४5४ णि 9640 /0प॥5) 


(१) सम्रता एवं न्याय सिद्धान्त पर आधारित होना (835८७ ०7 धपण७)--मृत्यु करो 
के पक्ष मे दिया जामे बाला सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क (९8०7/८॥४) समता एवं न्‍्याप (०५५॥५) अर्थात्‌ 
अदर करने को धोग्यता फे सिद्धान्त (97770 रण 20॥779 7० 94५) पर आधारित है। ज॑सा कि 
हम पहले ही बतला चुके हैं, सम्पत्ति (॥0/८६८५) को कराधान का एक उपयुक्त (५७७७०) भाषघार 
माता जाता है ओर मृत्यु कर सम्पत्ति पर ही लगाया जाने वाला एक बेयक्तिक कर (/८8074] 00) 
हैं। फिर, यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति वी मृध्यु होने पर किये जाने वाले 
घन दया का समय ही राज्य के लिये वह महत्त्वपूर्ण अवसर होता है जबकि वह भी उस घन 
में अपने भाग का दावा प्रस्तुत करे । इम सम्बन्ध मे घह कहना बडा सरल है कि यहाँ कर अदा 
करने को योग्यता का विचार स्पष्ट नहीं है और वह इन मानो में कि छिद्धान्त का लक्ष्य मृतक भी 
हो सकता है और उसके उत्तराधिकारी (८४४) भी | इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा सकता ह्लै 
कि रृत्यु-करो को सगाने का समय उत्तराधिकारी के लिये सभव है, सदा ही उपयुक्त न हो और विशेष 
झप पा तब जबकि उत्तराधिकारी विधवा (७।4ँ०७) हो ॥ तथापि, उत्तराधिकारी रिश्तेदारी मे मतक 
से जितना ही मधिक दूर का होता है, उसकी (उत्तराधिकारों की) कर अदा करने की योग्यता उतनी 
ही अधिक होती है क्योकि उसे वह धन प्राप्त होता है जिसकी प्राप्ति की संभवत उसे आशा भो नहीं 
घी | अत. उत्त राधिकारी द्वारा सम्पत्ति की प्राप्ति क समय ही राज्य के लिये वह उचित अवसर 
होता है जबकि उसे राष्ट्रीय राजकोप के लिये उस सम्पत्ति मे से अपना अशदान देना चाहिए। 


दर 


इनके पम्म में सयमे प्रवल तर्क यही हे कि सम्पत्ति तथा उत्तदाधिरझार के कानून के कारण जो जाय 
सम्बन्धी असमातता9्में उत्पन्न होती हैं, ये उनको कम करने में सहायक होते है! 


मृत्यु करों के प्रभाव 
(एलल्छ७ ग॑ ऐवजए ए0णा९5) 


सामान्य कर ढाँचे (50८८७ ४७४६ 5ध0८एव८) मे मृत्यु करो के योगदान का यदि 
समुचित अध्ययत किया जाये तो उससे इन करो के आधिक प्रभावों (८८०४०गा० शींट०फ] पर 
अच्छा प्रकाश पडता है | इस स-बन्ध में अतेक मुद्दों (903॥/5) का स्पष्टीकरण पहले ही अन्यश्न किया 
जा चुका है। यहाँ तो, हम सावधातीपूर्दक मृत्यु करो के आधिक प्रभावों का ही मूल्यास्न करेंगे, 
और वह भी विशेष रूप से आधिक प्रेरणाओं (६००॥०7॥८ ।0०67॥४८७$) के दृष्टिकोण से और देश 
में घन के वित्तरण के दृष्टिकोण से । 
[7] मृत्यु-कर तथा प्रेरणाएं' (0८800 ॥20॥65 3700 ]त66॥॥0८६) 
इस बात पर सामान्य सहमति पाई जाती है कि ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि मृत्यु 
कर लोगो कौ काम करने से, अधिक जिम्मेवारी के पद सभालने से अथवा ध्यवेसाय का विकास एव 
विस्तार करने से रोके । अनेक मामलो मे तो मृत्यु-कर कोई नियन्त्रक प्रभाव (०्णा।णाधाह़ थींल्श) 
डालने में अत्यधिक तंटस्थ रहता है। इसका प्रभाव उन आय-करो की तुलना में निश्चित ही कम 
पड़ता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक दम उन लाभो तक पहुँच जाते हैं जो कि व्यक्ति द्वारा की जाने 
बाली आशिक क्रियाओं से उसे प्राप्त होते हैं। यहां इस बात को नही भूलना चाहिये कि ऐसी 
अनेक प्रेरणायें (700॥४९$) हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति सम्पत्ति का सचय कर सकता है और 
बसीहत के रूप में सम्पत्ति छोड जाने की इच्छा तो उन प्रेरणाओं में से केवल एक है। जैसा कि 
पोगू ने कहा है कि "ये सब प्रेरणाएँ (॥00९0॥9४6$) उस व्यक्ति के जीवन-काल में विद्यमान रहती 
हैं जो कि बचत करता है और वस्तुत. वह इन प्रेरणाओं के दवाव के कारण ही बचत करने को 
इच्छक होना है, ओर जहाँ तक उन प्रेरणाओ से इस तथ्य का सम्बन्ध है कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
कही उप्तकी सम्पत्ति भी न मर जाये, यह तो एक असम्बद्ध घटना है।'? इसके अतिरिक्त यह भी 
स्वीशार किया जाता है कि थ्यक्ति जैप्ते-जैसे सम्पत्ति के स्वामित्व वी उच्चतर सीढ़ी पर चढता है 
बसीया के रूप में सम्पत्ति छोड जाने की उसकी इच्छा अधिक्ाधिक कम होती जाती है जबकि अध्य 
प्रेरणाएं--जैस कि आर्थिक शक्ति की प्राप्ति तथा समाज में सामाजिव प्रतिध्ठा की प्राप्ति आदि-- 
अधिशाधिक हृढ होती जाती है। अत यह स्पष्ट है कि मृत्यु कर काम करने तथा धतोपार्जन करने 
ची प्रेरणा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। डा० शलाटी के शब्दों मे “एक त्रमवर्धी मुत्यु-कर 
(7708/९५७।५६|५ 7४98 0८29 (४४) जो जि छोटी छोटी सम्पत्तियों के स्थामियो पर कर का बहुत 
हल्का शौ< बडी सप्पत्तियों के स्वाभियों पर अधिवाधिक भारी बोझ डालता है, उसी का आकारके 
एक ममानुपाती कर (छा०7०707»० ६७४) के मुकाबले प्रेरणाओ पर कम हानिकारक प्रभाव 
डालता है ॥//२ 
यह सभव है कि कुछ व्यक्ति मृत्यु कर के कारण सम्पत्ति का सचय करने से रुक जा 
परन्तु यह भी हो सकता है कि बहुत से लोग अन्य लोगो की अपेक्षा इसलिए अधिक सचय क 
जिससे कि वे कर के बाद भी अपने वारिसो के लिए काफी मात्रा में सम्पत्ति छोड जामे की अपन 
इच्छ की पूर्ण करने मे समर्थ हो सकें । अत सम्पूर्ण रूप भे, मृत्यु कर लोगो वी आयोपारजन व॑ 
क्रियाओ (॥70076 ८९अएं78 8०0श॥८९5) पर कोई अप्रेरणात्मक प्रभाव (ठज्ञा९६॥/४८ शरी९० 
नहीं डालता 





2 # ए शाइु०७. # 50०0७ ण॑ 9००४० छा्यराए००, “&॥ 0058 एए।ए८४ छाए 0070४६६ 
7५ बाग पीर वा पाल रण 8 प्रादय फ0 ०णा/क्षफॉ4(6 ब्वश॥एद्व णाएक्ष ध6 ४7655 ८ 
फिध्य , पी७ ईगर्४ धीबा, शीश ग्रा5 4०५७, कराड खिणिड ऐंठ८४ ग0: 50 तं।8, 5, $0 खा ३ 
80) भा९ एणासटाएथव, बाय प्राषयं५१८७५ ३०८वैडा ?! 

3 7.5 ठणंगा ; छू 8६, 9. 50, “# फण्डाकडाएटॉज हारा तैदथत। 02६ फ्री (065 
इधक्षोदर छाफटाए एग्राधा$ वहा गाव ह८छ ॥2३ए९ गाते कद्वशदा था. 0 गण वध8 
ईजॉणार5 एएणे6, $छहार्भजल, 4ए6. 655 टीट्टाड जा 482८१४४६5 35 4 फा०एणा008/8 (3 
एण॑ 9७ 5506 शग्ब! 
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€००ा०णफां2 थो। एशाए ० (6 7९९८9॥९०):--मृत्यु-करो के विपक्ष में एक तके यह दिया जाता 
है कि वसीयत के रूप मे जो घन अथवा सम्पत्तियाँ छोडी जाती है वे अधिकाशतया तो मृतक से 
उसकी विधवा बयवा नावालिग बच्चो को ही हस्तान्तरित होतो है। अत. यह नहीं माना जा 
शकता कि केवल सम्पत्ति उनके नाम हो जाने अथवा सम्पत्ति पर उनका अधिकार हो जाने सात्र 
से उनके आधिक कत्याण में कोई वास्तविक वृद्धि होगी । व्योकि सम्पत्ति उनके नाम होने से 
पहिले भी तो वे उसका पूरा उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त , सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति की 
मृत्यु से परिवार को आय कय एक प्रमुख त्लोत (छग्रर्ट 50णव८०) ही छित जाता हैं और उसके 
परिणामस्वरूप उत्तराधिकारी ओर भी यराव दशा में छोड दिये जाते है। अत मृत्यु कर को 
लागू करना अन्यायपूर्ण माता जाता है । वैसे इस तर्क मे काफी बल है । परन्तु फिर भी यह मृत्यु- 
कर के जिरोध में उतना ही नहीं है जितना कि वसीयतों (०८४०८७४) तथा उपहारो से विशिष्ट 
ध्यवहार किये जाने के पक्ष में है। फिर, एक बात यह है कि वसीयत भे छोडी हुई कुछ सम्पंत्तिपाँ 
बिल्कुल आवस्मिक लाभ के रूप मे प्राप्त हो जाती हैं अत इनको साम्रान्य आय के मुकाबले 
अधिक कर-देव क्षमता (६७४ 93४१08 ९७७४०/५) का सूचक मादा जा सकता है। 


(२) पूंजी के निर्माण पर चातक प्रभाव (9न्‍लला०७४ लींध५ं, 00 छाए णिए- 
क्षी०7)--मृत्यु-कर के विरूद्ध दिया जाने वाला सदसे अधिक महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि पूंजी के 
निर्माण पर यह वडा घातक प्रभाव डालता है । यदि व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति को बेच सबने की 
स्वतन्त्रता होती है तो यह स्थिति प्‌/जी के सग्रह के लिए निश्चय ही बडी प्रेरणादायक होती है। 
अन्यथा तो, धन का समय रूरने के बाद व्यक्ति अपने धन तथा समय को आलस्य एवं व्यसनों से 

हि जीवन बिताने में हो बर्बाद करता है । किन्तु मृत्यु कर लगाये जाने के बाद, ऐसा प्रतीत होता 
है सातो सरकार ने धन सचय करने वाले व्यक्ति के सर पर तलवार लटका दी हो | जब किसी 
व्यक्ति को यह पता होपा कि उसके सचित धन का एक भाग--जो कि काफी बढ़ा भी हो सकरा 
है--म्नरकार द्वारा ले लिया जायेगा, तो धन का सचय करने में निश्चय ही उप्तकी रुचि समाप्त 
अथवा कम हो जायेगी 4 इस ग्रकार स्पप्ट है कि धन को बचाने तया उब्का सचय करने की प्रेरणा 
पर मृत्यु कर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 


(३) बचत्त करने की घोग्यत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव (0५६४० हि० ०७ 068 ४०॥७ 
६० &8५४९)--यही नही, मृत्यु कर बचत करने की योग्यता पर भी अनुकूल प्रभाव नहीं डालता ॥ 
यह पिछली बचतो (998६ ४8४४७९) मे कटौती करता है अन्यथा बचलें उत्तराधिकारियों को प्राप्त 
होती और उनके न मिलने से अब यह होगा कि उनकी भविष्य मे बचत करने की क्षमता भी कम 
हो जायेगो । तथापि इस बात से तो कोई इन्कार नहीं करता कि मृत्यु करो से बचतें प्रभावित 
होती है परन्तु फिर भी कुछ अन्य कारणों से इसे तरजीह (/7व7८॥०८) दी जाती है । 

(४) प्रभावी उत्पादक इकाइयों तथा राष्ट्रीय ज्यप पर भरहिकुल प्रभाव (&१ए८३० 
चव्ण था लीथ्लांएट छा०0एल४ए८ एजं($ क्षाते॑ त्रञंग्राश 77007०)--यह भी कहा जाता है 
कि मृत्यु कर लगाने से यह हो सकता कवि बडे अच्छे ढंग से चलसे वाली कुछ उत्पादक इकाइर्याँ 
(970१0०७५० एजं७७) भंग हो जायें और इस स्थिति मे उसका प्रभाव राष्ट्रीय भाव (गरब004 
300076) पर पड़ेगा । इस बात का एक नही, बल्कि अनेको उदाहरण दिये जा सकते हैं कि मालिक 
नी मुप्यु के बाद छोटी-छोटी स्वतस्त्र व्यवसायिक इकाइमों किस प्रकार भय हो, गई । मृत्यु कर 
लगने के कारण छोटे-छोटे व्यवसाय इस बात के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ने स्वयं को बडी-बडी 
एकाधरिकारी सस्थाओं के हाथो बेच दें । यही तही, मृत्यु कर अदा करने की तैयारी मे सम्पत्ति 
अथवा जायदाद (८४४०८) को तरल (!प्रणा५) रफने के श्रयत्तों से यह हो सकता है कि उसका 
उपयोग जोखिम वाले उद्यप्तो मे न किया जा सके । पर इस सबके बावजूद, व्यवसाथियों [एफ 
म०5छपथा) के पास अनेक ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा वे मृत्यु करों से निबट सकते हैं, उदाहरण 

/ बीमा, मुत्यु से पूर्द उपहार तथा मुत्यु के बाद किम्तें (१0४६8(छ८७8) बादि | 
निष्कर्ष (ए००्णंण्श्रणण) : 


सुत्यु बरो के विरुद्ध दिबे गये तर्को में विद्यमान अनेक गुणों के बावजूद, लगभग प्रत्येक 
उच्नत देश (26ं५७70०6 ००पएँ३३) ने किसी व किसी रुप मे मृत्यु कर को अवश्य लागू किया है। 
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बड़ी मात्रा मे आय न कमाई जाए । परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि ये सव विकल्प सैद्धान्तिक हांष्टकौए 
से ही सही प्रतीत होते है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से उन्हें व्यवहार मे लाना लगभग असम्भा 
सा प्रतीत होता है । जैसा कि एक लेखक ने जोर देकर कहा है कि इस सम्बन्ध में भनुष्य के सामते 
केवल दो ही तिश्चितताएँ (०७।४॥7॥2७) थी, जिनमे से उठे एक घुनती थी। और दे पी (0) मूल 
तथा (7) कर। इस कथन से कर सम्बन्धों कार्येबराहियों में बल प्रयोग के अधिकार का महंत्त 
स्पष्ट हो जाता है। परन्तु बल्प्रयोग का अधिकार तो गर-सरकारी व्यवसाय में भी पायाजां 
सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवस्ताय में एकाधिकार (77070009) स्पापित हो जाए 
और यदि वस्तु की विस्म (पुएव॥७) तथा कौमत में चुनाव का कोई अवसर विद्यमान न हो, तो 
यह कहा जायेगा कि यहां उपभोक्ता के साथ जोर-जबरदस्तो की जा रही है, क्योंकि इस त्वथिति 
मे उसे वह एकाधिकारी वस्तु खरीदनी पड़ेगी, और वह भी उप्त मूल्य पर जो उससे माँगा जायेगा 

किन्तु इसके बावजूद भी यह निश्चित रूप भे कहा जा सकता है कि सरफार का बल प्रयोग 
अधिकार गैर-सरकारी व्यवसाय भृहो के मुकाबले कही अधिक विस्शृत होता है। 


(४) बजट बनाने के सम्बन्ध में अन्तर ()#टि0॥०७ ॥0 ॥6 )रआ८ए एी 9068९78) : 


लोकवित्त तथा तिजी वित्त के वजट बनाने के सम्बन्ध मे भी कुछ विभिन्नताएँ पाई जाती 
हैं। जहाँ ब्यक्ति आमतौर पर अपने बजट को, अर्थात्‌ अपनी आय तथा व्यय को, अल्पकालीन 
अवधि (उदाहरणत. एक मास के अन्तर्गत) मे ही सन्तुलित करने का अथत्त करता है, वहाँ राज 
जविक सत्ता की स्थिति में, ऐसी अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होती है जिसमें उसे अपता बजा 
सन्तुलित करना होता है। इसके बतिरिक्त, व्यक्ति साधारणठया जहाँ आधिवय का बजट (5७७७ 
४0082) बनाने का प्रयत्त करता है, वहाँ सार्वजनिक सत्ता सदा ही आधिवय का बजट बता 
पसन्द नही करती । एक व्यक्ति के लिए आधिवय का बजट अच्छा होता है और प्राय आवश्यव 
भी होता है कपोकि आधिकय का बजट बनाने का अर्थ होता है बचत करना और व्यक्ति द्वार 
बचत करना उसके सदगुण का प्रतीक होठा है। केदल बचत के द्वारा ही व्यक्ति पूंजी का सचः 
करता है और घनी वन जाता है दूसरी ओर, सावंजनिक सत्ता आधिक्य का घजट बना भी सकते 
है और नहीं भी । पह्‌ या तो कराधान के कऊँथे स्तर द्वारा बजट बनाती है या ब्यय के नीचे सता 
द्वारा बजट बनाती है। परन्तु ये दोनो ही बाते सामान्य जनता द्वारा पसन्द नहीं की जाती । इसने 
साथ ही, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भो हो सकती हैं जबकि सरबार को कर घटाने तथा सरकाएं 
व्यय बढाने की नीति अपनानी पडे । उदाहरण के लिए, बेरोजग्रारी दूर करने के उद्देश्य से ऐस 
करना पड सकता है। इस स्थिति मे उसे आंधिक्य (७7७|०५) के वजट के स्पान पर घाटे क॑ 
वित्त-व्यवस्या ((0०॥ गशाण्याट्ट) की नीति अपनानी पड़ सकती है। इत्त प्रकार, व्यक्ति त॑ 
सार्वजनिक सत्ता के बीच बजट बनाने के सम्वन्ध मे एक अनिवार्य अन्तर पाया जाता है। य 
अन्तर एक तो बजट को सम्तुलित करते की अवधि के सम्बन्ध में होता है, दूसरे, बजट की डा 
किस्म के सम्बन्ध में जिसे कि वे साधारणत. अपनाते हैं । 


(५) व्यय करने के उद्देश्यों मे अन्तर (07 ींदाध0०8 8$ ७४05 ॥6 पा०४६५ ८ 
पछ्एथा०हएए९) : 


लोकवित्त तथा बिजी वित्त के वीच एक महत्वपूर्ण अन्तर इस सम्बन्ध में पाया जाता ' 
कि व्यक्तियों का तथा सरकार का व्यय करने का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति वे मामले मे, व्यय + 
सम्बन्ध मे मुख्य विचारणीय बात लाभ को होती है | भर्यात्‌ यह कि प्रत्याशित आय (शा॥ल04७ 
॥700706) उस राशि से अधिक होगी या नहीं जितनी कि व्यय की गई है। हाँ, व्यक्ति की स्थिः 
में कुछ ऐसे व्यक्तिगत खर्चे हो सकते हैं जिनकी-उपेक्षा वह व कर पाये, किन्तु एक गैर-सरकार 
व्यवसाय-यृह के मामले मे तो वित्तीय सौदो के सम्बन्ध मे एकमात्र विचारणीय बात “लाभ की हूँ 
होती है । इसके विपरीत, आमतोर पर लाभ तथा दचत की प्रेरणाएँ सरकारी दिभागो को प्रभाविः 
नहीं कर सकती, सिवाय पक विभागों. (०णशाएथण॥] पैश्एआशध्या) के जैसे-' 
रैलबे तथा डाक व तार आदि। सरकार को सामान्य किस्म के सुधारों तथा कुछ ऐस 
क्रियाओं को वित्तीय व्यदस्था करनी होती है जिनसे वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होना था त्तो अनिरशिद 
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[7] घृद्यु कर तया पूंजी का संचय (0८७॥ 0फक्‍65 बाएं एवश्ोशे #ल्टणाएआणा) : 


मृत्यु कर काम करने की इच्छा पर यह हो राकता है कि प्रभाव न डाले परन्तु यह कहा 
जाता है कि वचत करने की इच्छा पर दे अवश्य प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे | चू कि सृत्यु कर उस घन 
को से लेते हैं जो कि अन्य स्थिति मे व्यावत्ताधिक विस्तार के लिये उपलब्ध होता और दूं कि मृत्यु 
करो का सुयतान चालू आय की अपेक्षा सचित घन मे से ही किया जाता है अतः यह मानाजा सकता 
है कि पूजी के निर्माण पर इसका अधिक यभीर प्रभाव पडेगा । परन्तु यहाँ दो तथ्यों को भी अवश्य 
इृष्टिगत रखा जाना चाहिये । प्रथम तो यह कि मृत्यु-ऊर सचय हो जाने के बाद ही घन लेते है। 
दूसरे, मृत्यु-कर देश में वर्तमान कुल पूंजी के योग में कोई कमी नही करते, क्योकि देश को चालु 
परिधम्पत्तियाँ (८०७७४०४ 5७४७) तो पूर्ववत्‌ ही बनी रहती है, हाँ मृत्यु-करों के कारण उनके 
स्वामित्व पे अवश्य परिवरतंन हो जाता है। 


पर इसके बावजूद, यह कहा जा सकता है कि मृत्यु-कर नई परिसम्पत्तियों (25८58) 
के निर्माण पर प्रभाव डालते है । चूंकि पूंजी का निर्माण (०४०॥0 िएए/शा07) विनियोग करने 
के निर्णयो पर निर्भर होता है और ये निर्णय ब्याज की चाबू दर से सम्बन्धित होते हैं, भत यह 
सभव हो सकता है कि मृध्यु-कर विनियोग करने के निर्णयो को प्रभावित करें ओर वह इस प्रकार 
कि विनियोगकर्तीओं [09८४०७) की लाभ-प्राप्ति की आंशायें निम्नलिखित दो प्रकार मे प्रभावित 
की जा सकती हैं : (क) यदि विनियोगकर्त्ता को मृत्युन्करो वी जानकारी है तो वह अपने लाभो 
की पूर्व गणना करते रामय इनको भी अवश्य ही हिसाव में सम्मिलित करेगा और इस स्थिति में 
यह हो सकता है कि उच्चम को सामान्य प्रेरणाओं पर इसका प्रतिकूल प्रश्नाव पड़े, (ख) मृत्यु-करी के 
कारण, यह भी हो सकता है कि कुछ घालू पूंजीगत परिसम्पत्तियां (धब्ॉगि हि] बेचने के 
लिये बाजार भे लानी पडे और इसके परिणामस्वरूप माँग (4००७870) मे कोई वंस्ी वृद्धि हुये 
बिना ही विनियोग की गई पूजी के सभरण (६७०99) में वृद्धि सभावित हो सकतो है, और इसका 
अन्तिम प्रभाव यहू होगा कि लाभ-प्राप्ति की आशाओ मे कमी हो जायेगी | इत तथ्यों से हम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मृत्यु-कर, कुछ सोमा तक, अवश्य ही नई पूंजीगत परिसम्पत्तियों के 
निर्माण रोक मकक्‍ते है । पर इसके विपरोत, इपलैड मे पिछले ७० से भी अधिक वर्षों से मृत्यु-कर 
लागू किये जा रहे हैं किन्तु आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया कि इनके कारण 
सम्पत्ति का पूर्णतया उन्पूलन हो गया हो अथवा नई पूंजी के निर्माण मे इनसे रोक लगी हो । 

क्र बोर और सम्पत्ति का सकदोकरण अ्यवा तरलता (0९80 एपरा॥ क्ात व/तुपांधाए 
075584०5) . 


मृत्यु-करो का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव जायदादों के नकदीकरण (॥कप्राता(॥ 
€६(७/४$) पर पढ़ता है | आस्ति करो अथदा मुत्युसम्पदा करो (५४६७४ ६७४८७) के कारण एक ऐपा 
व्यक्ति बड़ी हानिप्रद स्थिति मे पड जाता है जिसने कि अपने निजी व्यवसाय को काफी विनियोग 
(४४८४४४८॥४) कर रखा हो परन्तु उसके पास नकद पूंजी (रण ८्युजं/॥) थोडी हो। ऐसा 
इसलिए होता है क्योकि मुत्यु-कर द्वव्प (7076५) से अदा किया जाता है और उपर्युक्त रियति 
में व्यक्ति के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह कर अदा करने के लिये अपनी विनियोग की 
गई पू'जी के एक भाग को नकदी रूप दे। इस बलाद नकदीकरण (]0ए४वं प्रपृणऐंथाण॥) 
का परिणाम यह होगा कि उत्तराधिकारियों को भारी हानियाँ उठानी होगी, व्यवसाय के वियन्त्रण 
में हेर-फेर होगा और व्यापार का सामान्य सगठव छित्त-भिन्न होते की सम्भावना हो जायेगी । 


कुछ वर्षों पूरे तो चाहे जो स्थिति रही हो, परन्तु आजकल ऐसप्ते उपाय अपताये जा 
सकते हैं जिनके द्वारा बलाद्‌ नकदीकरण की सभावना को, सामान्य रूप से रोका जा सके | मृत्यु 
से पूर्व ही सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने की प्रवृत्ति उत्तराधिकारियों को किश्तों गे कर अदा करने 
की अनुमति प्रदान किया जाना तथा मृत्यु-कर तथा अन्य कोई सम्पत्ति कर अदा करने के लिये 
बीमे की व्यवस्था आदि---ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके ढारा कर योग्य जायदादों के साथ-लाय 
काफी भ्रात्रा मे नकदी बनी सह सकती है और उसके द्वारा कर की अदायगी की जा सकती है ॥ 

तथापि, चुछ लेखको का यह बहना है कि हो सकता है कि बलाद नकदीकरण से कोई 
गम्भीर समस्या उत्पन्न न हो, परन्तु फिर भी, बलाद नक॒दीकरण से दचने के लिये जो पग उठाये जायेंगे 
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उनके बड़े उल्लेखनीय कुप्रभाव पड सकते हैं। एक तो इसतिये क्योकि मृत्युकर व्यक्ति को 
ऐसी स्थिति में ला रखता है जिससे कि उसे अपनी जायदाद को किसी अन्य स्थिति के मुऊावले 
अधिक नकद हूप में रखना पढ़ता है। उदाहरण के लिये, वह घन जो कि व्यवसाय के विस्तार के 
काम में आता, अब सरकारी बॉण्डो उथा अन्य सुरक्षित ऋण-पत्रों मे लगाकर रखा जाता है। इसके 
अतिरिक्त सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशो भ, नक्दीकरण को मजदूरों ने व्यवसायों के विलय 
(एाटाहथय) को भी प्रोत्साहन दिया है। यह देखा गया है कि मृत सम्पदां कर के कारण सोमित 
आकार वाले ध्यवसायों के मालिकों को इस बात का श्रोत्साहन मिला है कि वे मृत्यु के समय बलाइ 
नकदीकरण के किसी भी खतरे से बचने के लिए अपने उद्यमो (९7७:॥56) को अन्य फर्मों के 
हाथ बेच दें | 


[एए] भृस्पु-करो के वितरण-सम्बन्धों प्रभाव (0:0090073 26७5 ०६ 0८४8४ 00068) : 


मृत्युकरो का सबसे बडा औचित्य (097909007) समता एवं न्याय (८4०३) के दृष्टि 
कोण से दिया जाता है | इनका एक प्रभाव यह पडता है कि ये वडे-बडे विशाल आकार वाली सम्प- 
त्तियो को टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं ॥ बडी-बडी घनराशियों एवं सम्पत्तियो के अस्तित्व 
(००78८70४) को तथा उत्तराधिकार-कानून (]3% ० 50००९६४०४) के द्वारा उनके स्थायित्व की 
बडा ही अन्यायप्रूर्ण माना जाता है। यह्व बड़ी ही अन्यायपृर्ण वात है कि बुछ व्यक्तियों को ऐसा 
सोमाग्य प्राप्ठ हो कि वे उत्तराधिकार में इतनी सपत्ति प्राप्त कर ले कि उन्हें भविष्य में ऐसा काम 
करने की आवश्यक्ता ही न रहे । फिर हो सकता है कि इस स्थिति मे ये व्यक्ति देश के वल्याण के 
कार्यों मे भी अपना बुद्ध योगदान न दें | अत यदि सभी लोगों को अवसरों की न्यायपूर्ण समानता 
प्रदात को जानी है तो उसके लिय्रे यह आवश्यक है कि उत्तराष्निकार में प्राप्त किए जाते वाले धत 
की मात्रा पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाए और मृत्यु-+र इस लद्ष्य की पूति वा सबसे अधिक 
प्रभावशाली उपाय है। यदि किसी समाज में इस वात पर जोर दिया जाता है कि आय तपा घन 
की समानता का एक न्यायपूर्ण स्तर कायम द्ण्ग जाये तो उसे उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाले 
धन वी मात्रा कम करने के लिए मृत्यु-करो पर ही निर्भर रहता होगा जिससे कि असमानताओं 
(77९५09005) वा एक बडा महत्त्वपूर्ण स्रोत निरन्तर और क्रमिक रुप से मप्ट किया जा सके। 
सह इप्टिकोण से, आय-कर तथा मृत्यु-कर दोनों ही एक दूसरे के परक कहे जा 
सः  क्‍ 


परन्तु मृत्यु-करो बर उक्त प्रभाव काफी मात्रा मे इसलिए कम हो जाता ऐ क्योकि लोगो 
क्यो इस वर की व्ययस्य'ओं से बचने के अनेक अवसर उपलब्ध हो जाते है। जायध्यद (०४४९) 
का मृत्यु स पृ ही दे देन के अनेक उपायों के द्वारा--अर्थात्‌ धर्मार्थ सस्यामों एवं प्रभ्यासों को 
अनुदान देकर तथा अन्य तरीकों द्वारा--कोई भी व्यक्ति मृत्यु-5र से वच सबता है और इस स्थिति 
में इस सीमा तक मृत्यु-करों द्वारा धन के वडे-बढे सग्रहों एवं केन्द्रों को सझग दरना सभव नहीं हो 
सकता । 


निष्कर्ष ((कथएआाणा) : 


निष्कर्ष के रूप में, इसके पक्ष मे यह कहां जा सकता है कि मृत्यु करों का प्रायमिक 
लाभ, जो कि आय-करो में प्राप्त नहीं होता, यह है कि काम करने वी अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण 
व्यवसायों एवं कार्यों को हाथ में लेते को तथा व्यवस्ताय का विकास एवं विस्तार करने की प्रेरणाओं 
पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पडता है। इसके अतिरिक्त, इसका एक विशेष गुण यह है कि 
सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के कारण आय की जो असमानतारयें उत्पन्न हो जाती हैं उनको भी यह 
कम करता है। इस कर के विपक्ष मे, यह कहा जा सकता है कि यह पूंजी के सचय तथा निवेश 
को प्रभावित करता है परन्तु यह प्रभाव कोई अधिक गभीर नहीं प्रतीत होता ! यहाँ तक कि 
बलाद नक्दीकरण ((0ए८० ॥पए0४8०7) की सम्भावता तथा बडे व्यवसायी में विलय कौ अधि- 
काधिक प्रेरणा के प्रभाव भी अधिक महत्त्वपूर्ण एव उल्लेखनीय नही माने जाते। अत स॒पूर्ण रूप में 
(०० (0० ज्णा०), कहा जा सकता है हि किसी भी देश के करो के ढाँचे में मृत्यु-ऊरों को एक 
बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। 


प्ष्र 


[९] विकासशोल देश में मुत्युकर (96आ॥ 00065 ग/ 8 0०४८०फाए एणणएड) : 


एक विकाशशील देश मे भी, मृत्युक रो को एक बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान करना होता है। 
केवल यही नही कि इससे प्राप्त सरकारी आय काफी अधिक होगी ओर देश के आधिक विकास 
में उप्तका उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि यह भी कि धनी व्यक्तियो पर कर लग्रदे से निर्धनो पर 
अच्छा मनोवंज्ञानिक प्रभाव पडेगा और वे यह सोचेंगे कि करो की दृष्टि से धनियो को यू ही नही 
छोड दिपा गया है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक, विकाप्त के कार्यों में वृद्धि होने के साथ ही साथ, 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और ठेकेदारों, निर्माताओं (गाक्यापश्षिधाट्ा5) तथा ब्यावसाधियों 
(०४शञा८५४ए८॥) क हाथा मे आय का केन्द्रीयकरण भी अधिक हो जायगा ॥ अत यदि अपेक्षाकृत 
न्यागपूर्ण सगाज की रचना का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इस केन्द्रीयकरण (८०॥०८४७५॥07), को 
कम करना अत्यन्त आवश्यक है। यही वह हृष्टिकोण है जिसके सदर्भ मे एक विकासशील देश की 
अथंव्यवस्था के लिये मृत्यु कर अत्यावश्यक होते है। 


उपहारों का कराधान 
(०9छ४गांणा ० 6॥॥) 


उपहारों से अणाप (८४००४ ० ७) 


स॒पत्ति का ति शुल्क एव ऐच्छिक हस्तान्तरण दाव देने वाले (6070:) के जीवन-काल 
में भी हो राकता है और उमफी मृत्यु पर भी । व्यक्ति के जीवन-काल में ही सम्पत्ति का जो हस्ता- 
नतरण होता है उसे उपहार (70) कहा जाता है, और मृत्यु के समय होने वाले हस्तान्तरण को 
वसीयत या उत्तरदान (७८५५८७) की राजा दी जाती है। मृत्यु-करो के शीर्पक के अन्तर्गत वसीयत 
अथवा उत्त राधिकार गे प्राप्त धन के साथ किये जाने वाले व्यवहार की व्याष्या हम पहले ही कर 
चुके हैं। यहां हम इस बात की विवेचना करेंगे कि उपहारों के साथ करो की हृष्टि से क्या व्यव- 
हार किया जाये। लेशिन इस सम्बन्ध मे सर्वप्रथम यह बात ध्यान मे रद्दी जानी चाहिये कि उपहार 
तथा वसीयतों के रूप मे छोडी गई सम्पत्तियाँ, दोनों ही प्रू्णंतया एक समान प्रकृति वे है। 
अतः यह निश्चित है कि एक के कराधान का प्रभाव दूसरे के हस्तान्तरण पर अवश्य पडेगा | 
उदाहरण के लिये, मृत्यु-कर लगाते का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उपहार के द्वारा पहले 
ही सम्पत्ति का हस्तान्तरण (७४॥४शि) कर दिया जायेगा ओर इस प्रकार मृत्यु-कर को प्रभावहीन 
बना दिया जापेगा । बत पृत्यु कर से ही सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उपहारो के 
राथ क्‍या व्यवहार किया जाए ? रामस्या का हल इस प्रकार हो सकता है कि या तो एक ऐसा 
सामान्य कर (एक03] (3४) लगाया जाये जिसमे कि मृत्यु-कर तथा उपहार-कर, दोनो ही 
नाक हो अथवा बस्तीयतो की सम्पत्ति तथा उपहारो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ कर लगाये जाने 
चा| ॥।|क्‍ 

भारतीय सम्पदा कर अधिनियम, ९४४३ 
(एाविजा ॥5७४ 09 #ल4953) 


भारतीय सम्पदा कर अधिनियम रान्‌ १६५३ से भारत मे लागू हुआ | यह कर १५ 
अवटूबर, १६५३ के बाद मरने वाले व्यक्ति द्वारा छोडी गई सम्पत्ति पर ही लगाया जाता है। यह 
चल तथा अचल दोनो श्रकार की सम्पत्तिषो पर लगाया जाता है। इसमे छूट की न्यूनतम सीमा 
५०,००० ह० निर्धारित की गई है। कर घुकाने का दायित्व मृतक के सभी उत्तराधिकारियों पर 
है। सम्पदा कर की दरें इस प्रकार हैं -- 

प्रथम ४०,० ०० झ० तक"”“शून्य 

अगले ५०,००० झह० पर ड% 

अगले १,००,००० रु० पर १०% 

अगले १,५०,००० रु० पर १५% 

अगले १,५०,००० रु० पर २५% 


१६% 


अगले ५,००,००० ० पर ३०% 
अगले ५,००,००० रु० पर ४०% 
अपले ५,००,००० ह० पर ५०% 


शेष ₹० पर ४५% 
गत कुछ वर्षों से भारत मे सम्पदा कर से होने वाली आय इस प्रकार थी :-- 
बर्ष आय वर्ष आप 
(करोड रु० मे) (करोड ₹० मे) 
१६५४-२५ ०० ८१ १९७०-७१ ७०० 
१६५५-२६ १८१ १६७१-७२ चण्० 
१६६०-६१ हे ०६ १६७२-७३ ६२५ 
१६६५ ६६ छग्ढ १६७३-७४ १००० 
१६६६-६६ ६७४ १६७४-७५ १००० 
4६६६-७० ७४५० 46७५-७६ ६७० 


उपहार कर से आशय उस कर से है जोकि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में 
एक निश्चित ्य से अधिक के उपहारो पर लगाया जाता है! डा० जे० के० महत्ता (0. 7. 
7. १४०७४) के अनुसार, “यह एक प्रत्यक्ष कर है जोकि व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्प- 
नियो, फर्मों तथा व्यक्तियों के सगठनों द्वारा दिये गये उपहयरों पर लगाया जाता है ।”* 
उपहार के प्रकार (906$ ० 800) : 

उपहार दो श्रकार के होते हैं--प्रथम कानून वी भाषा मे उन्हे मृत्यु शैग्पा के उपहार 
(808 770ध5 ८४०53) और जोवन काल के उपहार (80 77८० ४०५) की सन्ना दी जाती 
है । मृत्यु-रीय्या के उपहारों से आशय उन उपहारों से है जो कि व्यक्ति द्वारा मरते समय मृत्यु 
शैय्या पर ही प्रदान किये जाते हैं, और जोदन-काल के उपहार व्यक्ति द्वारा अपने जीवन-काल में 
ही कसी समग्र प्रदान किये जाते है। मृत्यु-एैग्या के उपहार (6०3७-0०6 हू) उस सभय कार्ये- 
शील नही होते जबकि या तो दान देने वाला (6०707) अपनी मृत्यु से पूर्व ही उनको रह कर देता 
है या वह अपनी बीमारी से ठीक हो जाता है अपदा यदि प्राप्तकर्ता (०८७४थ) दान देने वाले 
अथवा दात्तार (600०) से भी पहले मर जाता है। ये, वास्तव मे, सशत उपहार (०००५0णश 
2808) होते हैं और दात्तार वी मृत्त्यु होने पर ही ये हस्तान्तरित होते है। दूसरी ओर, जीवन-काल 
के उपहारो के मामले मे, इस विषय मे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होती है कि भृत्यु से कितने समय 
पूर्व ये दे दिये जाने घाहिए। इन उपहारो के समय की अवधि का निर्धारण एक निश्चित उद्देश्य 
से किया जाता है क्योकि प्राय ऐसा होता है कि आस्ति कर अथवा मृत-सम्पदा कर (८४४6 009) 
से बचने की भावना से ब्यक्ति अपनी मृत्यु से थोडे ही सप्रय पूर्व उपहार देने का सिलसिला जारी 
कर द्वेता है । 

ऐसे उपहार जो कि कानून द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व न दिये जाकर उसी अवधि के 
अन्तगंत दिये जाते हैं, वे उस सम्पत्ति भे ही सम्मिलित कर लिये जाते हैं जो कि पृत्पु के छमम 
वास्तव में हस्तान्वरित की जा रही होती हैं और इस स्थिति मे इन पर भी मृत्युवर लगाया जाता 
है । यह सम्भव हो सकता है कि ये उपहार जो वि कानून द्वारा निर्धातित अवधि के अन्तर्गत दिये 
गये हैं, आस्ति कर से बचने के उद्दे श्य से न दिये गए हो, परन्तु फिर भी उनको मृत्यु के समय 
हस्तान्वरित वी जाने वाली सम्पत्ति का एक भाग ही मानकर उन पर कर लगाया जाता है। पर 
जो उपहार कानुन द्वारा निर्धारित अर्वात्रि से पूर्व ही दे दिये जाते हैं। भले ही उतके विषय में 
यह सिद्ध कर दिया जाए कि वे केवल मृत्यु करो से बचने के लिए ही दिये गये हैं । उनको न तो 
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हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति मे जोडा जाता है और ग उन पर मृत्यु कर ही लगाया जाता 
है । चू'कि कानून सम्मत अवधि से पूर्व दिये गये उपहारो अर्थात्‌ जीवन-काल मे दिये गये उपहारो 
पर मृत्यु-कर नहीं लगाया जाता, अतः लोगो मे यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि 
दे अपने जीवन-काल मे काफी समय पूर्व ही अपनी जायदाद का अधिकतम सम्भव भाग उपहारों 
के रूप गे दे देते हैं और उन व्यक्तियों के मामले में विशेष रूप से ऐसा होता है जो कि अपनी 
हा के लिए कुछ इन्तजाम कर जाने के मुख्य उदृंश्य से ही धन की बचत तथा उसका सचय 
करते है । 


मृत्यु-शैय्या के उपहार और जीवन-काल के उपहारों के साथ क्ये जाने वात व्यवहार 
में अन्तर होने के परिणामस्वरूप, करदाताओं के स्राथ किये जाने वाले व्यवहार में भी काफी 
अप्तमानता पाई जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हो सकते है जो कि मृत्यु करो से पूर्ण मुक्ति पाने के 
उद्देश्य से निर्धारित समय से पूर्व ही अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरित करने में समर्थ हो जाए, 
जबकि बुद्ध ऐसे भो रह सकते हैं जो अनेक कारणोवश अपनी सम्पत्ति का सम्पूर्ण अथवा थोडा भाग 
भी उपहारो के रूप मे दे सकने में समर्थ न हो सके और उसके फलश्वरूप उनको ही करो का सारा 
बोझ उठाना पड़े | इस गमस्या पर यद्यात्रि अनेक अर्थशाह्त्रियो ने विचार किया है किन्तु फिर भी 
इसका कोई सर्वसम्मत हल नहीं खोजा जा सका है। 


वत्तेमान समय मे, सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश ऐसे है जहाँ कि जीवन-फाल के 
उपहारो (808 087 श००५) पर भी कर लगाया जाता हैं परन्तु कर की दर निर्धारित करने के 
उद्श्य से इन उपहारो के साथ पृथक्‌ व्यवहार किया जाता है | परन्तु चूंकि उपहारों के साथ पक 
रूप से और अपेक्षाकृत अधिक अनुवूल एवं उदार दरो से व्यवहार किया जाया है, अत लोगो में 
यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि वे अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को उपहारो एवं वसीयतों 
(०९६०८७१७) के रूप में इस प्रकार से शिखरा देते हैं जिससे कि राज्य को, सम्पूर्ण रूप में व्यूवतम 
कर-आय (84: 76१८०७४) प्राप्त हो । 


यदि सच बहा जाए तो होना यह चाहिये कि सभौ उपहारो पर कर लगाया जाएं और 
बह भी ऐसी दर से जिससे कि वे वसीयतो (0८५७४५७) के मुकाबले लाभप्रद स्थिति में न रहे । 
यदि कोई ऐसा भेद-भाव किया गया जो उपहारो के अनुकूल पड़ता हो तो इसका यही अर्थ लगाया 
जा सवता है कि झ्रम्पत्ति के हस्तान्तरण के एक उपाय के रूप मे उपहारों को विशेष लाभ प्रदान 
किया जा रहा है। फिर, यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि कराधार (88: 0०5०) उपहार-कर तथा 
मृत्यु-कर, दोनो के लिए दी समरूप (90708९7०0७७) तथा अविभाज्य (70४0508) हो । अन्यथा 
एक आरोही कर ढाँचे (.0287659778 !8.0 5ध0०४०:८) के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी 
जाप्रदाद (८४३८) को उपहारो तथा वसीयतो के रूप मे फैला देता बडा लाभप्रद होगा। भन्त 
में कर निर्धारण के उद्दं श्य से, उपहारों को मृत्यु के समय हस्तान्तरित की जाने वाली सर्म्पात्ति 
के साथ जोडा जाना चाहिए । इस प्रकार, करपरिहार (६४% 8४००४॥0८) की हृष्टि से, उपहार- 
कर तथा मृत्यु-कर का एकीकरण (।/०ट्टा४००) किया जाना चाहिए। ऐसा एकीकरण दरो के 
घ (708 ॥70०07४) मे तथा दरो के वृद्धिकरण (४९87६९४४४०॥) में विशेष रूप से होना 
चाहिये । 


केल्डौर का सामान्य उपहार कर” (08007$ 2००८: हा प्‌) + 


कर कंल्डोर ने सभी प्रकार के उपहारो पर केवल एक ही एकौकृत कर (गराव्हायाट्त ॥) 
लगाने का सुझाव दिया है। कंह्डोर के इस सामान्य उपहार कर (टशश०» 80 (७१) मे वीयतों 
एवं उत्तराधिकारो की सम्पत्ति पर लगने वाले वर्तमान कर भी सम्मिलित होगे और साथ ही साथ 
सम्पत्ति अथवा उपहारो को उन समस्य नि.शुल्क एवं ऐच्छिक हल्तान्तरणो (:ए273(८7$) पर भो कर 
गेगाया जायेगा जिन पर कि आजकल नही लगाया जाता है। कंल्डोर ने केवल एक हो एकीकृत 
सामान्य उपहार कर की वकालत “समता एवं न्याय, उपयुक्तता तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता के 
आधार पर" की है। 

फ्-++++--+तत-> 
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घन (४८०४) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास को उत्तराधिकार (#रोकट॥47०४) 
द्व(रा, बसीयत (0८4०ए८४) द्वारा, जोवन-दाल के उपहारो (शशि 0८7 शाए०5) दारा अथवा निप- 
टारो (६८४।८ए९॥७) द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को 
अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करने की उसकी स्वतन्त्रता को सरकार ठीक उसी प्रकार सीमित करने 
का प्रयत्न करती है जिस प्रकार क़ि वह व्यक्ति द्वारा अपनो सम्पत्ति का इच्छानुमार कसी भी 
हरीके से उपभोग वरते के उसके अधिकार को प्रतिवन्धित एंव नियन्तरित करने का प्रयाम करती 
है । समता एवं न्याय (०५७७५)) के दृष्टिकोण से ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि बसीयत 
अथवा उपहार द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरित किये जाने से व्यक्ति वे अधिकार (78॥) के ब्ोच कोई भेद - 
क्या जाए । यदि वसीयतों पर कर लगाया जा सकता है तो ऐसा वारण नही हि अन्य हस्तान्त- 
रुणों पर कर त लगाया जाए। यदि मृत्यु-कर को न्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है तो जीवन* 
बाल मे दिये जाने दाले उपहारों पर लगाये गये कर को भी न्‍्यायोचित सिद्ध किया जा सकता है। 
अतः ममता एव न्याय के दृष्टिकोण से, यह उचित ही प्रतीत होता है कि सम्पत्ति के सभी निःशुल्क 
एवं ऐच्छिक हस्तान्तरणों पर कर लगाया जाए--भले ही हस्तान्तरण का ढंग अयवा रूप चाहे कोई 
भी क्यों न हो । 

उपहारो के कराधान की एकीह्डत (॥7(6879८० 5५5६४) के पक्ष में जो अन्य कारण 
प्रस्तुत किया जाता है वह यह है कि यह व्यवस्था कर-वचन (80 ९४४७४०07) तथा कर-परिहार 
(।9६ 9५४०70970८) के सभी अवसरी एवं उनकी सभी सम्भावनाओ को समाप्त कर देगी। जैसा 
कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि मृत्यु-कर अकेला ही लगाया जाए और उप्तके साथ जीवन- 
काल के उपहारो पर कोई अथवा विशेष करन लगाया जाए तो इससे लोगो को इस वात के 
लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपनी सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारियों और वारिसो को अपने जीवत- 
बाल मे ही हस्तान्तरित कर दें जिससे कि या तो कर विल्कुल बचाया जा सके अपवा सम्पत्ति को 
विखराकर कर का बोझ कुछ कम किया जा सके। 


बंह्डोर का यह भी कहना है कि उपहार दर सम्पूर्ण रूप में (($ & ७१०८) जायदाद 
(०४६४८) पर नही पड़ता चाहिए, बल्कि लाभ प्राप्तकर्त्ताओं (00०९४७7८5) पर पडना चाहिए । 
जत समता एव न्याय के हष्टिकोण से, कर के क्रमवर्धन वी दर (798 0 छा०टा6६छ०7) में व्यक्ति 
द्वारा प्राप्त वी गई धनराशि के अनुसार ही अन्तर होना चाहिए, व्यक्ति छांडी गई सम्पत्ति बी कुल 
मात्रा के आधार पर नहीं । फिर समता एवं न्याय की दृष्टि से ही, मृत्यु कर जो वि धन के बेन्द्रीय- 
करण को रोकने तथा बढे-वडे आकार वाली सम्पत्तियो को भग करने के उद्देश्य से लथाया जाता 
है, इित् ऐसे धनी व्यक्ति पर हल्के रूप मे लगना चाहिए जो अपनी सम्पूर्ण जायदाद कसी एक व्यक्ति- 
विशेष के लिए नहीं, अपितु अनेक व्यक्तियों के लिए छोड रहा है--क्योकि वह तो स्वय सम्पत्ति के 
केन्द्रीयकरण को रोकमे की प्रवृत्ति की दशा मे आचरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त यदि बाध्ति 
कर अथवा मृत-सम्पदा कर की कठोर दरें लागू की गई तो इससे घनी व्यक्तियों को इस बात 
का संतत्‌ प्रलोभन मिलेगा कि वे अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन-काल मे ही व्यय करके इधर उधर 
कर दें | करो की एकीह्वत व्यवस्था द्वारा इस प्रलोभन को भी रोका जा सकता है क्योकि करो वी 
बतेमान पद्धति तो जीवन-काल में दिये जाने वाले उपहारो को कर-मुक्त कर देती है। कंल्डोर के 
मतानुमार, व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन-काल में ही इघर उघर कर देने अथवः 
हटा देने के प्रलोभन (ैवाए्रौघ्घए०7) को कम क्या जा सकता है वशर्ते कि घनी व्यक्त को इस 
की अनुमति दी जाए कि वह अपनी जायदाद को लाम प्राप्तकर्ता (9शाटटीशाा८5) वी एक बडी 
सख्या में फैला सके और वह भी (हीवन-काल के उपहारों द्वारा) भिन्‍न-भिन्‍न समयों मे । 


निष्कर्ष (८णालंण्अं००) ; 


इल्डोर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी नि शुल्क हस्तान्तरणों (7००५ ह875टि5) 
पर, चाहे वे वसीयतों के रूप मे हो अथवा उपहारो के रूप में, एक ही समान कर (एछाणिा। 
४४5) लगाया जाना चाहिए । ऐसे कर की अदायगी का_ कानूनी दायित्व (०8 ॥)॥9) लाभ 
ब्राप्तकर्त्ता पर पड़ना चाहिए, दातार अथवा दातकर्त्ता पर नहीं। कंल्डोर के मठानुसार, कर के 
बआरोहण अथवा त्रमवर्धेन की दर (73/8 ० 070::5507) भी न तो उपहार की मात्रा पर निर्भर 
होनी चाहिए और न दातार के घन पर, अपितु प्राप्तकर्ता (ए:्णेश्रध्या) के कुल घन (०० 
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अध्याधा) पर अर्थात्‌ उपहार सहित उसकी निबल सम्पत्ति पर निर्भर होती चाहिए। यदि सभी 
किस्म के उपहारों पर ऐसा केवल एक ही एवीवूत बर लगाया गया तो उसमे वरो को छिपाना 
बड़ा कठिन हो जायेगा । 


इस प्रकार, समता एव न्याय वी माँग यह है कि सभी उपहारो ने साथ एक रामान 
व्यवहार रिया जाना चाहिए और जीवम-काल के उपहारो के पक्ष में उनमें कोई भेद-भाव नहीं 
होना चाहिए । आधिक उपयुक्तता (०८७॥णा॥० ९फताशा०५) बी दृष्टि से, रिक्त कर (]च88०७४ 
6५9) (अर्थात्‌ उपहार -कर) निश्चित रूप से आस्तिकार अथवा मृत सम्पदा कर रे श्रेष्ठ है। 
अन्त मे, प्रशासनिक दृष्टि से, केवल एफ एकीकृत उपहार कर उस कर-बचन (600 €४९७४०॥7) 
को शोक सकता है जो कि आस्ति कर में आमतोर पर सम्भव होता है। इस अवस्था को कर-सुधार की 
उन अन्य कार्य वाईपो के साथ संयुक्त किया जा सकता है जिनका कि फेल्डोर गे भारत जैसे देश के 
सिए सुन्नाव दिया है। फंल्डोर ने सभी प्रकार के व्यक्तितत कराधान के लिए कर-सम्बन्धी जिस 
प्रकार का विस्तृत विवरण-पत्र बनाये जाने वी प्तिफारिश की है, यदि उस्ते अपनाया गया तो उससे 
सभी उपहारों को उपहार-कराधान की परिधि में ला सकना भपेक्षाइत सरल हो जायेगा । 


भारतीय उपहार-कर अधिनियम, १5५८ 
( छातंगा जा ४६ #ल॑, 4958 ) 


प्रो» फंल्डोर वी सिफारिशों पर भारत मे उपहार कर सन्‌ १६५८ से लगाया गया है । 
यह कर उपहार देने वाले व्यक्ति से वमूल त्रिया जाता है | उपहार कर मे प्रारम्भिक छूट ५,००० 
२० वी है । यह फर भ्रमतिशील दर के आधार पर लगाया जाता है। यदि उपहार देने वाला 
व्यक्ति उपहार देने के १४ दिन के अन्दर उपहार कर जमा कर देता है ठो उसे जमा की गई कुल 
मात्रा पर १०% की छूट दी जाती है उपहार कर वी वतंमान दरे इस श्रकार हैं “० 


उपहार का खण्ड उपहार कर को दर 
(प्रतिशत मे) 

शुरू के ५,००० रु० तक शुन्य 
४,००१ पे २०,००० रु० तक २५% 
२०,००१ से ५०,००० र० तक १०% 
५०,००१ से १,००,००० रु० तक १५% 
१,००,००१ से २,००,००० रु० तक २०% 
२,००,००१ से ५,००,००० रु० तक २५% 
४,००,००१ से १०,००,००० रु० तक ३०% 
१०,००,००० से १५,००,००० ए० शक ४०%, 
१५,००,००१ से २०,००,००० रु० तक १०% 
२०,००,००० र० से ऊपर ८५% 


गत वर्षों मे भारतीय उपहार कर से प्राप्त होने वाली आय इस प्रकार है -- 


धष आप द्घे आय 
(करोड रु० मे) (करोड रु० मे) 

१६१८-३६ न्ध्द १६७०-७१ र्ण्२ 

१६३६-६० १२० १६७१-७२ २्‌०० 

१६६०-६१ ण्द८ बृ६७२-७३े डे 

4६६५-६६ २२७ ब्‌६&७३-७४ ४५० 

4६६८-६६ ०५१ बृ६छड-उर भ्र्ण्ण 


१६६६-७० व्‌ श्० पृ&७५-ए७६ ४ 2० 


प्‌ृ७० 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्य 
+- ९. |यृ0० 4 # शएकए ण॑ #एणार फ्रवश्ा०८- 


3 5. एजणेआ + एकराणो वब्च्या00, एश 4 क्ा0 वीं, 

छू [, छ957 3९8 > इ_ढढ शाक्रणफञारड छ00 ?70067ल्‍5 ७ [हञा/2506 
वृक्कप्णाणा 

4... ऐप. दत्ता + [97080 ॥8 एशणाए एफछिए2ए४ 5 

5. 9५. शकल्तचए 4 4 8ट003 कण ?7087655 6 ॥93॥08, 
(७9(६2६४ 7-9. 


(9.कुज ला 


एगरएरशडाउर 0055770)75 


| 


मृत्यु कर वया है ? इसके लागू करने के पक्ष व विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों, इनवा 
वितरण, निवेश और बचतो पर पडने वाले प्रभावों और इससे बचने के लिए अपनाये 
जाने दाले तरीकों वी विवेचना कीजिए । 
ज़डप 26 तद्वफ तएचढ४ ? छोडााा९ पल अट098९०१५६ (00 306 5305 एटा 
ब्राएएचा0०, विदा वण्परावात्या ताहमपरणशा०ए, धाशा टॉल्टाड. 0ा इबशा85. 206 
व॥४८5४च्राट705 800 एश7005 07 ९४३्रत्य 
केल्डोर के सामान्य उपहार कर कौ विवेचना कौजिए। 
4050055 फल 7६605 8००९वं हगी ६870 
निम्नतिखित पर सश्निप्त टिप्पणियाँ लिखिये 
(। ) भारतीय उपहार कर अधितियम, १६४५८ 
( ॥ ) भारतीय सम्पदा कर अधिनियम, १६५३ 
"_४गा6 ६807 700 07 फल [गा0शाह 

() ए्रगाशा यी 735 #०, )958 

(7) 085 ६६5७४ एऐ५४ &८५, 953 


११ 


वस्तुओं का कराधान--विक्री कर तथा उत्पादन कर 
((०णणा०१0५ चुधछबीणा--45965 [89 शाएं छ>0०ां5८ 0909५) 


प्रारम्भिक : अ्छुकरों:का ज्ञर्य एवं ,उनका पुमाव - 

चस्तु-करो (०णाा०००१७ (७६८5) के लगाने का उद्देश्य यह होता है कि सरकारी क्रियाओं 
को सम्पन्न करने की लागत (००४) को उपभोग-ब्यय के अनुपात में बाँट दिया जाये । वास्तव मे। 
इन करो से वही कार्य परोक्ष रूप से (70772०॥५) कराया जाता है जो कि एक व्यक्तिगत व्यय 
कर (ए०5०ाव। शकफधधवा/076 (00) प्रत्यक्ष एप से (५४८८७५) करता है। “वस्तु-कर बस्तुओं के 
उत्पादद तथा उनकी बिफ्नो पर लगाये जाते हैं मौर विक्र ताओ से बसूल किये जते हैं ४! इन 
करो से, आमतौर पर, उन वस्तुओ नी वीमते ऊँची हो जाती है जिन पर कि ये लगाये जाते हैं। 
परिणामस्वरूप, उपभोक्ता (००0६७॥७८:४) उन वस्तुओं की बढी हुई कीमतो के रूप में जिन्हे कि वे 
खरीदते हैं, कर को सहन करते हैं । वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर दो प्रकार के होते है--जों 
कर उपभोग भे काम आने वाले सभी अथवा अधिकाश वस्तुओं पर लगाये जाते हैं. उन्हे 'बिक्रो- 
कर' ($॥०$ ।8):259) कहा जाता है और जो कर केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ही लगाये जाते हैं 
उन्हें 'उत्पान-कर' (६४०४० (४7५७) की गाज्ञा दी जाती हैं। 





विक्की कर अथवा बिक्री का कराधान 
(8965 पृथक ण छश65 प४७०४ध०)) 

बिक्री कर एक प्रकार से उतना ही प्राचीन है जितने कि संगठित राज्य (णह््षाएं5९त 

9058) । ये कर किसी न किसी रूप मे प्राचीन भारत, मिश्र, ग्रीस तथा रोम में प्रचलित रहे हैं। 
परन्तु एक राजकोपीय उपाय (ग$08 7000(७७) के रूप मे बिक्री कर को केवल प्रथम विश्वयुद्ध 
समाप्ति के पश्चात्‌ ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई । द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक लगभग ३० देशों 

ने सामान्य बिक्री कर (६0८० 8065 ७) को अपना लिया था । है; देशो मे सैद्धान्तिक कारणों 
से कर का विरोध होते के बावजूद ऐसा किया था | सन्‌ १६२० मे ही लोकबित्त के एक प्रसिद्ध 
लेखक, सेलिगमेन (४०॥९४70शा) ने यह कहा कि “सामान्य वित्नी कर एक वष्टदायी व्यवस्था का 
एक बदनाम अवशेष है, निश्चय ही इसकी प्रकृति (78076) अलोकतस्त्रीय (एणत०॥०शक्षा०) हैः 
और यदि इसको लागू किया गया तो इससे घन तथा अबसरो की वर्तेमाव असमानताएं घटने की 





. बित्री कर को अवेक बार हस्तान्तरण कर (एशर्श्थ 0200) तथा पष्यावर्त कर (क्षाणश्थ 
॥5%0) कहा जाता है । 


पर 


बजाये बढ़े थो ही ।” वह मुख्य कारण, जिसकी वजह से विरोध के बावजूद विती कर सरकारी 
आय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन वन गया, इसकी उच्च उत्पादकता (#हा ए7०००८४४७) 
है | उन सरकारों ने इस कर का भारी स्वागत किया जिन्हे कि अपनो निरन्तर बढती हुई 
आवश्यक्ताओ वी धूरति के लिए वित्त के अतिरित्त साधनों को तलाश थी वित्री कर का महत्व 
इस तथ्य से आँवा जा सकता है कि रूस मे कुल राजस्व में वित्री कर का अनुपात द्वितीय विश्व युद्ध 
से पहले ७०९, और इस युद्ध के पश्चात्‌ ५०” से ५५ '७ के वीच था । यह अनुवात जमंती और फ्रास 
मे ४००, और इटली में २४%, था 0 इस प्रशार कहा जा सवता हू कि वर्नमान कर-ढाँवे 
हा पर आधारित सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण किस्म का कर यदि कोई है तो वह बिक्रीकर 


विक्रो के फराधान को विचारधारा (986 0०॥०६ए७॥४ ० 5965 [85७॥00) . 


जॉन ड्यू (/0%8॥ 7096) के अनुसार, “बिक्रो कर एक ऐसा क्र है जो सभी अ्रयवा 
अधिकांश वस्तुओं की बिंत्री पर अथवा बिप्री से सम्दन्धित तत््वो--अजंसे कि उससे होने बालो 
प्राप्तियो (700८7/$) पर लगाया जाता है ।”* हेग व शॉप के अनुसार, “वित्री कर उप्त कर को 
कहते हैं जो कि कर के विधान में उल्लिखित अपवादो को छोड़कर फुटकर-थोक एवं निर्माता बी 
दृश्य ब्यक्तिगत सम्पत्ति की समस्त व्यावसायिक बित्री पर लगाया जाता है। स्क्षेप में, “बित्री- 
कर से आशय उस कर से है जो राज्य सरकारो दारा वस्तुओं की वित्री पर लगाया जाता है ।” 
विन्नी कर उन सभी सोदो (॥7590॥079) पर लगापा जा सकता है जिनके मध्य कि वस्तुएं 
गुजरती हैं अथवा यह भी हो सकता है कि यह सभी सोदो पर न लगाया जाकर वित्री के केस 
एक अथवा थोडे ही स्तरों (४9855) पर लगाया जाये | यह मात लिया जाता है कि वर उप० 
भोक्ताओ दी ओर को अन्तारत (50६) बर दिया जायेगा ओर विक्रेवा फर्म ($0॥॥98 675) तो 
बेदल कर वो इकट्ठा बरने वाली एजेण्ट मात्र है। 


बिजली करों का चर्गोकरण ((]350 80070 00 5268 ६8५९७)--दर्लमान समय में 
जो बिश्नी कर प्रचलित है, उन्हें तीन श्रमुख वर्गों मे वॉटा जा सकता है--(१) बहुस्‍्तर कर 
[ए्रण्ोए)४ 598० 9005), (२) एक स्‍तर कर (8778० ४286 (8४८७) और (३) मूल्य जुड़े 
कर (५७]७८-००५९१ (3६८5) । (१) बहुस्तर कर वस्तु वे उत्पादन एवं वितरण के सभी स्तरों पर 
लगाया जाता है, अन्य शब्दों मे, यह प्रारम्भिक उत्पादन से लेकर उपभोक्ता को की जाने बाली 
अन्तिम दिरी सत्र के सभी सौदो (ध७050०७०४५) पर लगाया जाता है। बद्यपि व्यवहार मे, यह 
हो सकता है कि वहुस्तर कर सभी स्तरो पर लागू न हो और कुछ स्तरो को या तो इस कर से 
मुक्त कर दिया जाय अथवा मूलभूत दर कौ तुलता मे अपेक्षाइत नौंची दरो से कर लगाया जाये। 
(२) एक स्तर कर वस्तुओं पर उनके उत्पादन से लेकर वितरण तक के प्रवाह में केवल एक बार 
लगाएं जाते हैं। ऐसे कर तो उत्पादको द्वारा की जाने दाली बिल्ली पर लगाये जा सकते हैं । 
(३) पल्य जुड़े कर मे वहु-स्तर तथा एक स्तर, दोनो ही प्रवार के करो मे विशेषताएं पाई जाती 
है क्योकि “इसमे करो की दरें तो गुणनशील होती हैं किन्तु वस्तुओ पर उनका कुंल वितरण एक 
स्तर वर जैसा ही होता है ।” 


विभिन्न देशो में विन्नी कर अपनी एवं व्यापक्ता वी दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रवार वे 
होते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका मे ही छ भिन्न-भिन्न प्रकार के कर है। वुछ देशो मे, वित्री कर 


2... *गगह इलाशशे इडो९$ धएए 48 3 65ट्राव्वैतल्ते 2<प्रहआधपए रण बा 0णग्यव 5१४९॥ , ॥ 75 ६5$घा- 
(ीज एगन्‍तेन्‍कए्टाडी॥5 वा वरबाणा८ट *_ 2906, ॥ छ०पौते, व. टाउट०५, ध्णश88धाआ 7र/पिध पीठ 
अधक्षाएवडट पह फाहव्का माव्ुएऑंधरड ण॑॑ ऋषथोए. बावे. गुफ़्णाण्गाए"-ल।हशवा * 
$ाएव65 79 700 कंफ३ण८४, ३26 438, 

3... #-8. 60०३ : 5265 ४८ का व0435, एए 4०5. 
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पता है अथवा बहुत देर से प्राप्त होता है। कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं, जैसे कि जल तथा सार्वजनिक 
प्वास्प्य सम्बन्धी सुविधाएँ, जिनसे सरहगर कुछ आय प्राप्त करने में समर्थ हो भी सकती है ओर 
कही भी । झुछ परिरियतियों में यह भी हो सकता है कि सरकार वा (०८००) को 
प्हारा देने तथा व्यावसायिक समृद्धि लाने के लिए व्यय करे और फिर बाद में अतिरिक्त कर लगा 
कर बढ़ी हुई सारी की सादी अथवा थोड़ी राष्ट्रीय जाय स्वय ले ले। परन्तु यह भावष्यक नहीं है 
कि सदा ऐसा ही हो। इस प्रकार स्पप्ठ है कि व्यय करते के सम्बन्ध मे सरकार के उद्देश्य तथा 
प्रयोजन सामान्यतया, व्यक्तियों अथवा निजी व्यवसायों के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों से भिन्न होते हैं। 


(६) च्यव के विचारपूर्ण आयोजन के सावन्ध में अन्तर (फररशिशाा०८ 98 उ०्छ805 (6 
6०0॥0९:४४65 $95 एडए९७00:९) : 

लोकवित्त तथा निजी वित्त के बोच व्यय के विचारप्‌र्ण भायीोजव (कशाएशशाणा गा 
&(0थाकषप्ा०) के सम्बन्ध भे भी अन्तर पाया जाता है | एकाफ़ी व्यक्ति क्षमचा गैरसरफारी 
व्यवसाय के व्यय के ढाँधे का निर्माण उम्र रियो, टिवाजों व आदतों आदि के आधार पर किया 
जाता है जो या तो उस समाज से प्रभावित होती हैं जिससे वह व्यक्ति सम्बन्धित होता है, अपवा 
आधिक व व्यावसायिक दशाओं से प्रभावित होती है । इसके विपरीत, सरकारी व्यय का ढाँचा 
सरकार द्वारा जपनाई जाने वासी सुविचारित आर्थिक नीति के द्वारा प्रशाशित एवं निपन्त्रित होता 
है। घदाहरणाथं, एक उन्नत देश मे, सरकार अपने खर्च को व्यवस्था इस प्रकार कर सकती है कि 
जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सके। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था थाले देश मे, 
सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि चिरकालीब बेरोजगारी (करा०7० पणशाएा०१- 
॥700॥) को धुर किया कागे तथा उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाये | दूसरे शब्दों भे, सरकार का 
ध्यय त्तटस्थ (॥८७४०।) रहना आवश्यक नही है । अपितु वह निश्चयात्मक हो सकता है। यह 


अर्थव्यवस्था की प्रकृति सथा गति (9207८ ७70 77००) को परिवर्तित करने के काम में लाया जा 
सकता है। 


(७) ब्यय तथा कल्याण के परस्पर सम्बन्ध के बारे मे अन्तर ([)रीडाक्0०७ ॥0 8 

ऋ8(६६ 06 (06 इ९७079 0९८ए९९७० एए७८४७एए5 ६७९ ए ०७४९) * 
ल्लोकवित्त तथा निजी वित्त के बीच एक अन्तर व्यय तथा कल्याण (५शश्षि०) के परहपर 
सम्बन्ध के बारे मे भी पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सन्तुष्ठि (६४॥598000॥) की मात्रा 
अधिकतम करना चाहता है और इसके लिए वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं तथा 
सेदाओ पर इस प्रकार व्यय करता है कि सभी वस्तुओं पर छर्च किये गये धन की सीमान्त उप- 
योगिता (757800] ४४॥६४) लगभग समान हो । दूसरी ओर, सरकार क्षपनी आय को इस प्रकार 
ब्यय करती है कि जिससे समाज के कुल कव्याण की मात्रा अधिकतम की जाँ सके। इस प्रकार, 
लोकवितत तथा निज्ञी वित्त में वास्तविक अन्तर यह है कि जहाँ व्यक्ति अपने निज व्यक्तिगत हित 
अथवा कल्याण को अधिकतम करने का भ्रयत्व करता है, वहाँ सरकार सम्पूर्ण समाज के कल्याण 
का लक्ष्य अपने सामने रखती है | परन्तु वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति हमेशा ही 
आपने निजी व्यक्तिगत हितो से प्रभावित होता है, वहाँ यह आवश्यक नहीं है कि सरकार भी ठीक 
उसी प्रकार से हमेशा सम्पूर्ण समाज के कत्याण के विचारों से प्रभावित हो | देश के अन्दर विभिन्न 
प्रकार के राजन तिक तथा आधिक वर्गों द्वारा प्राय अतेक प्रकार के दबाद डाले जाते हैं; परिणाम- 
स्वरूप, सरझार कुछ ऐसी कार्यवाहियाँ करने को बाध्य हो सकती है जो सम्पूर्ण समाज के लिए 
हितकर न होकर केवल देश के किसी विशेष वर्ग के लिए ही लाभदायक हो। इस प्रकार, जहाँ 
व्यक्ति अपनी निजी सन्तुष्टि को अधिकतम करने के लिए ही अपनी आय को व्यय करता है, वहाँ 
सार्वजनिक रात्ता सम्पूर्ण समाज के कर्याण में अधिकतम वृद्धि करने के उद्देश्र को सामने रखकर 

च्यय कर भी सकती है और नही भी । 
(८) भविष्य के लिए को जाने वाली व्यवस्था के मामले में अन्तर ([अगरदाधा०० ३0 छा 
छह ७ धार जाएग्रंडणा प्रथपैठ कण प्ञा४ एड) : 


लोकवित्त ठया निजी दित्त के बीच एक भूलभूत अन्तर दोनो के द्वारा भविष्य के लिए 


पृछड 


शर्तों की पूत्ति होनी आवश्यक है. (क) एक तो यह कि प्रत्येक वस्तु पर वर की मात्रा बिल्कुल 
समान होनी चाहिए, बिना इस बात की परवाह किये कि किस वस्तु में उत्पादत के कितने खोल 
लगे है, और दूसरे (ब) कर केवल अस्तिम उपभोग्य पदायों (व्प्िव ००7500ए8०॥ 80005) पर 
ही लगाये जाने चाहिए । यदि उत्पादक कार्यों (90१7०४०७ 80005) को भी इसमे सम्मिलित 
किया गया तो अन्य पदार्थों के मुझावले उन पदायों वी उत्पादन लागत में कुछ उपायों द्वारा वृद्धि 
कर दी जायेगी ओर इसका परिणाम यह होगा कि उत्तादन-विधियों ((7067०007 ।९०४77१०६७) 
के चुताव मे भी परिवर्तत हो जायेगा। 


(२) समता एव न्याय के सिद्धान्तो के अनुरूप होना चाहिए (5800/6 ८० [0 
॥96 |70५9|6 ण॑ ९5१७॥५ 2०० ॥0900०)---विक्री कर में दूरी विशेषता बह होनी चाहिए कि 
प्रह, जहाँ तक भी सम्भव हो सके, समता एवं न्याय (ध्युणा॥) के प्रिद्धान्त वे अनुरूप होना 
चाहिए । जैसा कि पहले ही स्पप्ट किया जा चुका है, समता एवं न्याय के सिद्धान्त को वित्री कर 
जैसे परोक्ष करो पर लागू करना बड़ा कठित है । चूँ कि निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्ग के लोग 
अपनी आय का एक बडा अनुपात उपभोग पर व्यय करते हैं, अत यह्‌ बिल्कुल स्वाभाविक है 
कि इस स्थिति में विन्नी कर के भार का एक बढा भाग इत लोगो को ही बहन करता होंगा। 
ओर इस सीमा तक यह कर अवरोही (:८7०5५४०) हो जाता है। किन्तु इसके बावजूद, यह 
सभव हो सकता है कि विप्री कर की एक ऐस्ली व्यवस्था की रचना की जाये जो कि लोगो पर 
उनके कुल उपभोग खर्चों के आधार पर कर लगाये | फिर, खाद्यान्त तथा अनिवार्य आदश्यकताओ 
के कुछ ऐसे पदार्थ कर-मुक्त किए जा सकते हैं जिन पर भिन्‍न वर्गों के लोग'ब्यय करते है । इस 
प्रकार से बिल्ली कर के भार के वितरण को समता एवं न्याय के आधुनिक स्वीकृत के अनुरूप 
बताया जा सकता है | 


(३) व्यक्तियों के मध्य पक्षपात को दूर करना चाहिए (50000 8५००४ 48०7्रा- 
ग्रथ०॥ ७४७९९॥ 770/94073]5)---इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि विन्नी कर को 
विभिन्‍न चष्तुओ को प्रदान की जाने वाली सापेक्षिक प्राथमिकताओं (छ०ध४० फ़थ्थिक्ा०८४) के 
अधार पर तथा साधतो के बंटवारे के सम्भ्रावित अन्यायपूर्ण बियाइने (905&9/6 ७४)७४॥॥89]९ 
050000०7) के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव एवं पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभी 
कार्यों के लिए किये जाने वाले उपभोग ख्बों पर कर का भार एक समान प्रतिशत में ही पड़ता 
चाहिए । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि (क) कर की धतराशि की मात्रा अन्तिम उपभोक्ता 
से लिए जावे वाले विक्रय-मुल्य (5॥०8 ए770०) का एक निश्चित एवं समान प्रतिशत होनी 
चाहिए, (ख) यह देखा जाना चाहिए कि अन्तिम उपभोक्ता की ओर को कर का जन्तरण [छः 
धधाकषएढ) ठीक उत्तनी ही मात्रा से हो जितनी कि कर की धनराशि है, अर्पात न उससे अधिक 
ओर न॑ कम, ओर (ग) कर के द्वारा उत्पादन के साधनों को कीमतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए । 


(४) कर के भार का वितरण (00एस्‍00 रण इबांद5 (४९ एण१९7)--नीसरे, 
बिक्री कर के भार का वितरण व्यवद्वार मे भी वसा ही होना चाहिए जैसा कि प्रारम्भ में निश्वित 
किया गया हो । यहाँ दी बातें उल्लेखनीय हैं पहली तो यह कि यदि अधिकारियों का इरादा 
महू है कि कर का भार अन्तिम उपभोक्ताओ पर ही पडता चाहिए तो देखना मह चाहिए कि 
यह इरादा ही बनकर व रह जाये वल्कि व्यवहार में कार्यरूप भें परिणत भी किया जाये दुधरी 
बात यह है कि बित्री कर का भार उपभोक्ता पर कर की घनराष्ति से अधिक नहीं पड़ना 
चाहिए । कर के अस्तरण तथा कर को बाह्यता (एत्रव॑ंधात्ट ० 5) की समस्याओं के 
कारण यह हो सहृता है कि किसी बिक्री कर के भार को वे लोग वहन न करे जिनके द्वारा कि वह 
बहून किया जाना था, अथवा यह भी हो सकता है कि वस्तु की कीमत कर की धनराशि की 
मात्रा से अधिक वड जाये । अत यह बात वडी महत्त्वपूर्ण है कि वित्री कर ऐसी रीति से लगाएं 
जाने चाहिए कि कर के भार का वास्तविक्र वितरण, जहाँ तक भी अधिकत्तम सम्भव हो सके, 
उतना तथा दँसा ही होना चाहिए जैसा कि प्रारम्भ मे निश्चित किया गया हो। इस सम्बन्ध 
मे, इस बारे में आश्वस्त होना बडा लाभप्रद होगा कि अन्तिम उपभोक्ताओं वो, जिन्हे कि कर 
का बोझ उठाना है, कर के भार की मात्रा से अवगत रखा जाये । अन्यथा तो यह होगा कि 
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गा तो केबल उत्पादतों की बिक्री पर लगाया जाता है अथवा थोक व्यापारियों (छा०/छशेला$) पा 
कैवस खुदरा व्यापारियों ([८(ओंटा$) की बिक्रो पर | अनेक देश ऐसे भी है जितमे अभी कुछ समय 
पृव तक भी खुदरा व्याप्ररियों की विश्ती पर वोई कर नहीं लग्राया जावा था । इसके अतिरिक्त, 
बिक्नी कर आमतौर पर चस्तुओ पर ही लगाया जाता है, यद्यवि कुछ स्थितियों में यह सेवाओं 
($४7४८८४) पर भी लगाया यया है । 


बिक्री के कराधान के सिद्धान्त--एक सर्वश्रेष्ठ बिक्री कर ढाँचे की आवश्यकताएं 
(शा॥रवफ्रा5६ ० 5905 व३दश्रांणा--हस्पृणएशाशा।5 [0 शा 0ए॥्राणा 525 
प्र 5त्ट/एाट) 


अधिकाश आधुनिक समाजों मे, यह माना जाता है कि फ़िमो भी कर पद्धति [६ 
४/श्षा)) मे तीन महत्त्वपूर्ण विशेषता एऐं पायी जावी चाहिए अथवा यह कहिए कि उसे तीन सिद्धात्तो 
वी कंठ्तोटी पर खरा उदरना चाहिए। ये विशेषताएं (०)४००९८४६९७) अथवा प्िद्धात (छान 
७७) निम्नलिपित हैँ -- 


पु (क) आर्थिक वदस्यता (8204० ए९प्र/५)--सामान्य रूप में सम्पूर्ण कर 
पद्धति और विशेष रूप से प्रत्येक कर ऐसा होना चाहिए कि बह साधनों (65०४0८८५) के सर्वोतम 
वितरण एवं डपयोग के लक्ष्य की प्राप्ति मे कोई हस्तक्षेप न करे । 


(ख) समता एवं न्‍्याथ (£4ण०५०)--हराधान के भार का वितरण करदाताशों के 
भआधिक कल्याण पर आधारित होना चाहिए, और 

(ग) कर के संग्रह में किफायत (007079 ।॥ा का ीग ४१४ आस लागू करने 
तथा उसका सग्रह करने की लागत न्यूवतम होदी चाहिए परन्तु) इतनी न्यूनत हो कि कर 
प्रभावशाली ढ'ग से लागू ही ते हो सके । ८0, ६९ «2: 2०३; के 


पा 3० 
ये सिद्धान्त अथवा विशेषताएं किसी कसििय (के लिए नही हैं, वल्कि सामान्य हैं; 
भरत, जहाँ तक भी सम्भव हो ये प्रत्येक कर पर लागू होनी चाहिए। जहाँ श्र शिज्ली कर का 
सम्बन्ध है, वह भी इनका अपवाद (८४०८७४००) नहीं हो सकता -+ अतएव यह १2४8४ कः्है कि 
बिठी कर मे भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए और इन पेठेशेपतताओं को ही बिक्री के के 
सिद्धान्दों की रज्मा दी जा सकती है। 5 : ६२५० छठ 20०१ 

..._(१) तडत्यता (४९७०४४॥५)--छब्से पहली ब्रात ठो यह है कि प्रभाव डालने की 
दृष्टि से इसे तटस्थ (0९ए/७/) रहना चाहिए अर्थाल्‌ यह कि अर्थव्यवस्था (५०००००५) पर इसके 
अवाज्छतरीय (0202भा300९) दबाव नही पडने चाहिए । एक दो उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट 
किया जा सफता है। मान लीजिए, किसी एक वस्तु पर तो बिक्री कर लगाया जाता है परल्तु दुपरी 
पर नही लगाया जाता तो दोनो की सम्बन्धित कीमतो में अन्तर हो जायेगा, अर्थात्‌ पहली वस्तु 
देपरी की तुलता में अधिक मेंहरी हो जायेगी | इसका परिणाम यह होगा कि दोनो हो वस्तुओ की 
पभोक्ता खरीद को मात्रा मे भी परिवर्तत हो जायेगा यदि स्थिति यह है कि उपभोक्ता (८०प- 
शधव)85) क्रम की अनुकूजतम्‌ अथवा इष्टसम्‌ स्थिति (०७007; ७0807) पर पहले ही पहुँच 
घुके है, तो एक वस्तु पर विको कर लगाने और दूसरी पर ते लगाने का सतीजा यह होगा कि 
उपभोक्ता की आवश्याताओं (००७एणव्य का) की दृष्टि से बह साधनों के इष्टतम अथवा 
अनुकूलतम्‌ बेंटबारे कौ स्थिति से पीछे रह जायेगा। अब हम एुक अन्य उदाहरण लेते है। मान 
लोजिए, वित्री कर उस प्रत्येक ब्रिक्री पर लगाया जाता है जिसमे से कि वस्तु को ग्रुजरता होता है, 
तो इससे व्यदयायों के एकीकरण (7प/वट्ठाइध०7) को प्रोस्पाहन मिलेगा ताकि प्रत्येक रतर के बिक 
कराधान से बचा जा सके ) इसका परिणाप्त यह होगा कि छोटे-छोटे व्यवसायी (00575५500०॥) 
व्यवसाय से बाहर निकाल दिये जायेगे । 


उपयुक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि आथिक क्रियाओं पर बिक्री कर 
अवान्छनीय दघाव नही पडने चाहिए, बल्कि इनके स्थान पर इसको तटस्थ आधिक त्रभाद [अल्य/वों 
<०णाणाएं: र६८७) डालने चाहिए । किन्तु यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दो अनिवायें 


ब्‌णर 


मारा मे वृद्धि कर दे बश्तें कि वह अपने पुराने जीवन स्तर को बनाये रफ़्ने मे रुचि रखता हो। 
दूमरी और, बित्री वर का भ्रे रणाओ पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता) ऐसा इसलिये होता है, 
बयोकि अधिकाश मामलो मे व्यक्ति अपने खर्च आदि का हिसाव लगाने मे थित्री कर को कोई 
गणना नहीं करता । ज॑सा कि प्रो० एफ० डब्बु० पेश ने कहा कि “व्यक्ति उस समय अतिरिक्त 
काम करने को तैयार नहीं होगा जबकि उसे यह ज्ञात होगा कि उसके कमाये हुए घन का आधा 
भाग उससे आध-कर के रूप में ले लिया जायेगा, परन्तु तम्बाकू खरीदने के लिए घत कमाने हेतु 
बह अवश्य ही काम करेगा, यद्यपि होता यह है कि उस तम्बाकू के लिए जो धनराशि वह अदा 
करता है उसका तीन चौथाई भाग सरकार के पास चला जाता है ॥7* 


(२) बिनो-कर और पुजी-निर्माण ($925 ४8% 00 ०शूशॉथ णिग्राका०7)--वित्री 
कर के समर्थकों का दावा है । कि बिती-कर बचत करने की प्रेरणा को कम नहीं करता जबकि 
भाम-कर ऐसा करता है । बिछ्नी का भार जिन व्यक्तियो पर अधिक मात्रा में केन्द्रित होगा वे 
बचतो की बजाए उपभोग को ही कम करने को मजबूर होगे । इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जाता 
है कि कर-राजस्व (3/ 7०४८ा०८) की एक निश्चित रकम प्राप्त करने के लिए जो बिती कर 
लगाया जाता है उसका एक बडा भाग उन घनराशियो में से लिया जाता है जो कि अन्य स्थिति 
में उपभोग कार्पों मे खर्च कर दी जाती हैं जबकि आयकर मे ऐसा नहीं होता। इसका परिणाम 
यह होगा कि आय के कराधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय के वचती का कूल अनुपात अपेक्षाकृत 


अधिक रहेगा और पू"जी-निर्माण की दर मुद्रा-सफीति (॥090007) की सम्भवना के बिता ही अधिक 
है जायेगी ।* 


_... अल्पविकत्तित देशो फे लिए यह तर्क बढे महत्त्व वा है। जैसा कि सर्वविदित है, इन 
देशो मे पू'जी-निर्भाण की कमी पाई जाती है अतः बित्नी के कराधान द्वारा प्जी-निर्माण मे जो वृद्धि 
सम्भव होती है, उसके कारण बढ़ते हर जीवन-स्तर में तेजी से गिरावट आती है। इस प्रकार, 
स्पप्टत, पूजी-निर्माण तथा आर्थिक विकास की इृष्टि से बिश्नी का कराधान अधिक लाभप्रद है । 


(३) बिक्नो कर और सरकार को सामास्य अशदान (8855-80 300 ह९ए९००/- 
ए०070007 (0 8०४टपाएशाए)--बित्री कर का और वस्तुत सभो उपभोग करो का--इस 
आधार पर भी समर्थन किया जाता है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यन्ति सरकार को अपना अशदान 
देता है । जब सरकार सबकी है ओर सरकार की सेवाओं के लाभ सभी व्यक्ति प्राप्त करते है तो 
यह, ब्रिह्कूल उचित तथा स्वाभाविक ही है कि सरकार के व्ययों का बोझ भी सभी उठायें और 
इस कार्य के लिए गरीबों तक पहुँचने का केवल एक ही रास्ता है और वह है--वस्तुओं का करा- 
धान । वस्तु-करो की ही एक किल्म के रूप मे, बिक्री कर सरकार को इस योग्य बनाते है कि वह निधन 
से नि्धंत किसान से भी घव प्राप्त कर ले। परन्तु परोक्षकर (7॥०८ 8४) होने के कारण चूँकि 
विफ्री कर नागरिक चेतना (०शॉं ००७०७००४०८७७) उत्पन्न नही करते, अत. बिक्री के कराधान 
का वास्तविक उद्ृइ्य समाप्त हो जाता है। यह हो सकता है कि निधन व्यक्ति कराधान के 
भार से पूर्णतया अवगत न हो, और इस स्थिति मे वे सरकार की वित्तीय क्रिघाओ के प्रति कभी भी 
आालोचनात्मक रुख नहीं अपना सकते । इस सन्दर्भ भे तो, प्रत्यक्ष कर को अधिक प्रभावशांत्ती कहा 
जा सकता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति मे कर-चेतवा अथवा कर-अनुभूति (७ ९०॥50099॥६55) त्तो 
उत्पन्न करता है | 


(४) बिक्रो कर और श्रमणशील जनसस्या (586 [45 3806 ग9छ6 फणाप्ठाशाणा)-- 
बित्री करी के पक्ष मे एक अत्यन्त ठोस तर्क जो कि महत्त्वपूर्ण नपरो एवं पर्येटक केदों ((०प७६ 
(८४४६४) पर दिफ्लेप रूप से लागू होता है, यह है कि वित्री कर ही एक मात्र वह उपाय है जिसके 
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कर की निश्चित अथवा उससे भी अधिक घनराशि उपभोक्ता द्वारा खरीदी जागे बाली वस्तुओं मे 
ही विलीन ही जायेगी 


(५) सप्रह को लागत न्यूनतम होनी चाहिए (0०००० €णञ5 आ०णेंव ७६ 
पशांशांबव)--वित्नो कर में अम्तिम विशेषता यह होनी चाहिए कि उप्तके संग्रह की लागत 
((पाहलांगा ००४) न्यूनतम (फांग्राणाणा) हो । प्रशासनिक दृष्टि से, संग्रह की लागतें स्युनतम 
तब हो मनी हैं जबकि करो को उत्पादद अथवा थोक व्यापार के स्तर पर लगाया जाए तथा 
इसी स्तर पर उनका स्रग्रह किया जाए) खुदरा ब्यापार के स्तर पर चूंकि ऐसा व्यापार करने 
बाली फर्मों को सख्या अत्यधिक होगी अत सग्रह करने को लागत अधिक होगी और साथ ही सग्रह 
का वाये भी बड़ा असुविधाजवक हो जायेगा । इसके अतिरिक्त, वित्री कर की व्यवस्था इस प्रकार 
की जानी चाहिए कि उपयुक्त लागत घणाकर प्रशासन को प्रभावशाली बनाया जा सके और राय 
ही साथ कर अदा करने वाली फर्मों की कर सम्बन्धी नियमों को पालन करने की कछिनाइयाँ तथा 
अदा करते सस्बन्धी उनका ब्यय न्यूनतम हो । साथ हो करबचन रोका जा सके और अतिरिक्त 
लागज़ें कमर हो जाएँ । 


निष्कर्ष (00700ञठ्ा) : 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विक्रो-कार के ढाँचे की रचना इस प्रकार की जाती 
चाहिए कि वह कुछ सिद्धान्तो की कम्तौटी ५९ खस्म उतरे और उसमे कुछ आवश्यक विशेषताएं 
वर्तमान हो । 


बिक्री फरों फे गुण 
(लता ० 5905 7०४०७) 


जहाँ प्रत्यक्ष करो (40०८६ (७९०७) के प्र॒स्तावकों ते सदा ही यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
वियया है कि विफ्री का कराधान और वस्तुत सम्पूर्ण परोक्त कराधान ही--रूपरेणा (2208०) मे 
आयुक्तिपूर्ण ध09#009)) तथा भार की दृष्टि से अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है”* वहाँ विन्नी कर के 
समयंको का यही करना है कि यह कर अदा करने में सबसे सरल है और श्रो रणाओ (70८70ए८७) 
के लिए यह कम से कम कठोर है। यहाँ हम बिक्री कर के उपयोग से सम्बन्धित मूलभूत तकों 
तथा इसके अनेक गुणों की विवेचना करेंगे ) 


(१) विको कर तथा प्रेरणात्मक प्रभाव (5965-8% शगते ॥07000068 ९ीि९५)--- 
यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि आय कर, ओर विशेष रूप से अत्यधिक आारोही 
आम-कर, आर्थिक प्रे रणाओ (०००४०प्या० 77%०00४८$) पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है नयों कि निवेश 
28७) से होने वाल्ली सभी आमदनियों का कुछ भाव लेकर आय-कर नये व्यवसायों के 
विकास तया पुराने व्यवसायों के विस्तार को प्रतिबन्धित करता है; ऐसा अशतः (ए470५) तो इस 
कारण होता है क्योकि व्यकत्ताय के विस्तार व विकास के लिए उपलब्ध ब्रब्य-पूंजी (72069 
८४ए(2) की प्राप्ति में कमी हो जाती हैं और अशतः इसलिए क्योकि विस्तार प्रेरणाओ में कमी 
हो जाती है। दूसरी ओर, बिक्री कर नये पूंजी निवेश से होने वाली आमदनियों को प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित नही करता क्योकि उस पूजी-निवेश से उत्पन्न होने वाली वस्तुओ को कुल माँग कर 
द्वारा अप्रभावित हो रहतो है । 


>_" इसके अतिरिक्त उन-व्यक्तियों के मामले में, जो कि अपनी आय मजदूरियों और वेततो 
के छप भे प्राप्त करते हैं, आय-कर उनकी काम करके प्राप्त की हुई आमदती का एक भाग लेकर 
काम करने की विशेष रुप से, समयोपरि काम (0४८८० ७०८४) करने की उनकी प्रेरणाओ 
में परिवर्तन कर देता है। किन्तु यह घी सम्भव है कि उपयुक्त स्थिति मे व्यक्ति अपने कार्य की 





5... उग्र 7008 + स0रवतणादा। सपावा०७ 9 397. 
6... लिबाल6 कै. 67065 :. फफ्वत०णढ फिन्‍्श्दाकणा। (ए, ६काल), $.. 25, 'पबधपथ 5 
2०अंडप ब्यर्प प्राददाए ब्रा ध्वछाण्टाक05 9 उफपरेलादक, 


पछठ 


ऐसी बातो वा उल्लेख करेंगे जो केवल एक अल्पविव सित देश मे विश्नो के कराधान (836४ 878- 
00०7) के महत्त्व पर प्रकाश डालती है । 


(१) उपभोग को सोभित फरने की प्रवृति द्वारा बचत तथा पूंजी-निर्माण के अनुपात भे 
चुद्धि (इचवाएंचा०३ ६0 46ज7५ पणाइण्प्राणशाणा बाएं (05 शि्रा्ट ३ जिएश 770 ण॑ ध्व्शाए 
0 एथए/0॥ णिए्ा40070)--जैसा कि पहले ही कहा जा चूका है, वित्री कर वचत तथा पूंज़ी- 
निर्माग पर उतनी रोक नहीं लगाता जितनी आमतौर पर आय-कर लगाता है। तथ्य यह 
है कि विदश्ली करो का भार चू कि उपभोग के लिए काम आने वाली आय पर पडता हैं अत इनमे 
उपभोग को सीमित करने की प्रवृत्रि पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप बचत तथा पूजी-निर्माण 
का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। एक जत्पविकसित देश के लिए इस तर्क का भारी 
महत्त्व है क्योकि ऐसे देशो मे मानव-शक्ति (930 70४८7) के मुकाबले पूंजीगत सामग्री वी मात्रा 
कम होती है । अत इन देशो मे वित्नी के कराधान के कारण पूजी निर्माण की दर मे जो वृद्धि 
होगी उसके फलस्वरूप रहन-सहन के सम्पूर्ण स्तर में तेजी से वृद्धि होगी ) 


(२) मुदा स्फीति के दबादों को रोकने का एक अत्य (8० ॥पशाएएाहप्र। [0० लव: 
ग्रगी4॥00079 976५507८५)--विकासशील अर्थव्यवस्था (१९ए८०७०६ ९९००॥णए७) मे बित्री के 
कराधान का उपयोग मुद्रास्फीति सम्बन्धी दवावों (770400॥079 97९5४७४९) को रोकने के एक 
अस्त के रूप मे भी किया जा सकता है 7९ एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, चूंकि विनियोग मे 
तीबगति से वृद्धि होती है और लोगो के पास द्रव्य-आय की मात्रा बढ़ जाती है तथा साथ ही, 
चूंकि उपभोग्य-वम्तुओं (००प६एछा७(१०७ 80005) का सभरण बयदा पूर्ति (इएएए ५) माँग से पीछे 
रह जाता है, अत निश्चित रूप से मुद्रास्फीति सम्बन्धी प्रभाव हृष्टिगोचर होने लगते हैं | अन्य 
करो के साथ ही बिक्ली कर बा उपयोग लोगो की फालतू क्रयशक्ति को कम करने मे तथा वस्तुओं 
एवं सेवाओ की उनकी माँग को कम करने में किया जा सकता है ! परन्तु जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है, ऐसी नीति की भी अपनी कुछ सीमाए” (ए7080०॥$) हैं । 


(३) आदर्श रूप में उपयुक्त (0:0॥7 शग्ा०१)--अन्‍्त में कहा जा सकता है कि 
विनी कर एक अत्प-विकसित देश के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है) सर्वप्रयम, इसलिये क्योकि 
ऐम्े देश की अर्थव्यवस्था पर निम्त आय थाले वर्गों का श्रभुत्व होता है और यदि उन पर आय कर 
लगाया जाये तो उसके सग्रह वी लागत बहुत अधिक बैठगी । अत यह आवश्यक है हि ऐसा देश 
आय-कर कम और ब्रिक्री कर पर अधिक निर्भर रहे । दूसरे, ऐसे देशो मे कर के प्रशासन (६१ 
8470099708), कर के अनुपालन (4५४ ८०॥्राए७7८6) तया साक्षरता (|ध:8८५) का घतर 
अपेक्षाइत नीचा होता है । अत उनमे आय-कर अथवा अन्य प्रत्यक्ष करो का प्रभावपूर्ण संग्रह यदि 
असम्भव नहीं तो काफी कठिन अवश्य हीता है। इस स्थिति में बिक्री करो पर ही अधिका- 
धिक निरभेर रहना अनिवायं हो जाता है । ओर यही वह मुख्य कारण है, यद्यपि हो सकता है कि 
यह एक मात्र कारण न हो, जिसकी बजह से संसार के अधिकाश देशो भें विशेष रूप से अल्प- 
विकसित देशो में बिक्री के कराधान का महत्त्व अधिकाधिक वढ रहा है । 


बिक्री के कराधान के दोष 
रे (0ल्आश्तंड ण 590०5 73590) 
विज्री के कराधान की आलोचना उन लोगों द्वारा की जाती है जो कि यह चाहते हैँ २ 
कि प्रत्यक्ष करो पर अधिक जोर दिया जाये। विक्री के कराधान के विरुद्ध जो आधपत्तियाँ 


उठाई जाती हैं मे मुख्य रूप से समता एवं न्याय के चारो ओर केन्द्रित है। बिक्री के कराधान बरी 
प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं -- 


0.मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप मे विक्री कर के योगदान का पूर्ण विवेचन इसी अध्याय 
में आगे किया गया है । 


बृछछ 


द्वारा भ्रमगशील जनतप्या से भी यह आशा की जा सकती है कि बहू सरकार की सामान्य रेवाओ 
की प्राप्ति के उपलक्ष में कुछ अद्य करे। ध्रमणशील जनसख्या में ऐसे सभी लोग सम्मिलित क्रिये 
जाते हैं जो कि ग्रामोण क्षेत्रों से नगरो में अथवा विदेशों में बसने के लिए नही बल्कि भ्रमण के 
लिए अथवा अस्थायी रूप से ठहरने के लिए जाते है। स्पष्ट है कि इन प्रमणशील व्यक्तियों अथवा 
पुर्ेंटको ((0ए७7४) से यह्‌ आशा नही की जा सकतो कि वे आय-कर अथवा अन्य कोई प्रत्यक्ष 
कर अदा करें | अत: इस उद्ँश्य की पूति का एक मान रास्ता, जिसके द्वारा कि उन तक पहुँच की 
जा सकती है, वस्तुओ का कराधान ही है और किक्री कर उसका एक महत्त्वपूर्ण अग है । 


(५) विकी कर--परुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रुप में (89]65 ४0 95 थ। शाएंनावी4- 
(णं॥०४५ ॥९050०)--पुद्ध वाल में दथा अन्य मुद्रा-स्फीति की अवधियो में, एक सामान्य विश्री 
बर [0व70०॥) 53९5 :0) का समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि इसके द्वारा मुद्रास्फीति 
के इवाब को कम क्रिया जा सकता है। ऐसा दो प्रकार से किया जा सकेगा . (क्र) प्रथर तो इस 
प्रकार कि यह लोगो के हाथों में उपलब्ध फ्रालतू कमशक्ति को क्रम करेगा। और दूसरे (ख) यह 
उपभोग-व्यय को सीमित करेगा और इस प्रकार अपयोप्त सभरण (900/ $ए7५) पर माँग 
(पधगभात) के पड़ने वाले दबाव को कम करेगा । परन्तु यह भी सम्भव है कि इस सम्बन्ध में एक 
विरोधी तर्क यह दिया जाए कि ऊँची दरो से लगाया जाने वाला बिक्री कर लोगो को इस बात 
के लिए प्रेरित करेंगा कि वें अधिक मजदूरी ओर वेतन की मांग करें तथा उमर प्राप्त करें; और 
यद्दि ऐमा हुआ तो की मतो पर मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी दबाव घटने की बजाएं बढ जायेगा। 

(६) दिपफ्ली कर और प्रशासन में सरलता (5885 0870. थ्ात ९३8६ णी ॥0ग्रावाइध8- 
0०)--अन्य वस्तु बारों के समान ही, बिती कर का समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि 
सामान्यत- इसको वसूल करना बडा सरल होता है। चू'कि बित्री कर खरीदी गई घस्तुओं की 
कीमती मे छिपा रहता है अत लोगो को शायद ही बभी इसका आभास होता हो कि थे कर दे 
रहे हैं। फिर, जब भी परीद की जाती है, मह आप से आप ही अदा कर दिया जाता है । 

इसके अतिरिक्त, आय-कर और व्यय-कर की बुलना में वित्री कर का प्रवन्ध एवं 
प्रशासत बडा सरल होता है । एक तो इस कारण, क्योकि वह बडी सख्या में पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों 
से ३५.8 न किया जाकर थोडी व्यावसायिक फर्मों से वसूल कर लिया जाता है। दूसरे इसका श्रग्रह 
दर्ज की हुई कुल वित्री के आधार पर किया जाता है, और इसमे शुद्ध आगदनियों (0९६ ॥॥007788) 
की अनैक व्याख्याओ तथा उनके विभिन्न स्लोतो को छान-बीन नहीं करनी पड़ती । 

प्रशासनिक दृष्टिकोण से, एक अल्पविकप्तित देश के लिए बिक्री कर का बडा महत्त्व है 
है और इसके पक्ष मे काफी कुछ कहा जा सकता है | इस विपय पर आगे प्रक्राश डाला गया है। 
पिक्री करो के तीव्रगति से प्रसार का एक प्रमुख कारण यही है कि आय-करो की तुलना मे बिक्री 
करा का प्रशासन अपेक्षाकृत सरल तथा प्रभावी होता है। 

(७) सघोय प्रशासत-ध्यवत्या में बिफ्रो कर ($9065 85 479 3 ९0270] $श-90)-- 
बिक्री कर पक्ष से कही जाने वात्ती एक और महत्त्वपूर्ण बात का उल्लेख किया जाना अभी शेप 
हैँ प इसका सम्बन्ध विशेष रूप से सबुक्त राज्य अम्रेरिका अथवा भारत जंसे सधीय ढाँचे 
(80७४ ५७॥००(ए7४) वाले देशो से है। ऐसे देशो मे, सघ सरकार आय-कर के कारण बडी अच्छी 
स्थिति मे रहती है और राज्य सरकारो के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी आय का 
बडा भाग प्राप्त करने के लिए वे विन्नी करो पर निर्भर रहे | परल्तु जैसा कि जॉन ड॒पु ने कह| हि 
द्धि कुछ देशो मे, इससे उल्टी ही बात है, अर्थात्‌ आय-कर पर राज्य-स्वामित्व होने के कारण केन्द्र 
सरवारों को विश्नी के कराधान पर निर्भर होना पडा है ।” 

बिक्को कर और अल्पविकसित देश 
(5965 प्रद्णण शा एग्रवंधव&शु०्फ्ल्8 ९०एराति९5) 

अब तक हमने सामान्य रूप में विक्नी करो के उत्त तकों की ही विवेचना की है जो कि 

उच्चन (30५४४०८८) तथा अल्पविकप्तित, दोनो ही प्रकार के देशो पर लागू होते हैँ । महाँ हम कुछ 


9... 0 9७8 ; 5455 पुऋक्षाणा, 9. 35. 


बृष० 


चुका है, इसी कारण से विश्नी बर का उपयोग मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप मे क्या जा 
सकता है | परन्तु इस बात को भी नही भूलवा चाहिए कि अवस्फीति अथवा मन्‍्दी के वाल में, 
जबकि बंस्तुओ की कोमतें स्वय हो ग्रिर रही होती है और बेरोजगारी अपनी चरमसीभा पर होती 
है, यदि बित्री कर लगाया जाए ठो उससे अवष्पीति अथवा मन्‍्दी वी स्थिति और भी बदतर हो 
जाती है । वित्ी बर के द्वारा उपभोग की मात्रा कम होने लगती है और उसके फलस्वरूप माँग 
में कमी होने के कारण बिनियोग (॥75६5ा£॥) की मात्रा भी घटने लगती है। अर्थव्यवत्या के 
लिए यह प्रदृति वडी खतरनाक होती है । इस स्थिति मे तो यह आय-कर से निश्चय ही घटिया 
है, बयोकि मन्दी-वाल में आय कर से होने वाली सरकारी आय में कमी हो जाती है और करदाताओं 
के पास अधिक मात्रा मे ऑय रह जाती है जिससे उनकी उपभोग्य वस्तुओं वी माँग बढ़ने की 
आशा की जा सकती है। विध्ी वर जहाँ तक उपभोग्य-पदार्थों की ब्रिती में क्मी करता है उस 
सीमा तब' इसे अवस्फीति सम्बन्धी प्रभाव (9लीगराणाथ/ थीं०८७) डालने बाला ही कहा 
जायेगा । 


(॥8) बिन्नी कर और आथिफ तटस्थता (9905 प४७ 800 8000०ण० पलणाथाए) : 


यदि कुछ आवश्यक शर्ते पूरी जी जाएँ तो सिद्धान्त रूप मे बिप्री कर को प्रभाव डालते 
की दृष्टि से तटस्थ (॥<७॥४) माना जा सकता है किन्तु व्यवहार में, यह स्पष्टल तटस्थ तथा 
अवकपूण (।740०/2) है । उदाहरण के लिए, यदि कुछ वस्तुओ को इस कर से मुक्त बिया गया 
तो उस बस्तु के उपभोग में अपेक्षतया वृद्धि हो जायेगी। इसी प्रकार, यदि कर का अन्त्रण 
(७०08) पूर्ण रूप से नही हा पाता है अथवा यदि वस्तुओ की कीमतो से बर की राशि से अधिक 
बूड्धि होती है, तो उससे वस्तुओं का उत्पादन तथा उपभोग प्रभावित होगा | फिर, यदि वित्नी कर 
उत्पाइक-पदार्थी ((६000०८४४ 20065) पर भी लगाया गया तो यह सम्भव हो सकता है वि 
उत्पादत वी बुछ रीतियाँ अन्य के सुवावले अधिक खर्चीली अयदा इष्टतम कार्यक्षपता (0ए0फ्रपए 
८क्ी८६7०५) की प्राप्ति की आशा क्षीर्ण हो सकती है 


इसलिए वित्री कर कै आलोचको का कहता है कि बिक्री कर अत्यधिक अवरोही, अतटस्य 
(7०-०एरध) तथा अंत्क॑पूर्ण है । 


बिक्री के दाराघान के गुरा-दोषों का मृल्यांकन है 


(फमपवाणा जे ॥00 ऐैका5 आते 0लएथ्य5 ० 5पस्‍0 प्रचड्ा००) 


उपयुंक्त जिवेडन के पश्चात्‌ अब हम इस स्थिति प्रे हैं कि विश्नी वे! कराधान की 
अच्छाइयी ओर बुराइयो बय् सुल्यायल बरबे यह निष्वर्ष निकाल सके कि यह कर अच्छा है अथवा 
बुर १ विक्री कर ने पक्ष तथा दिपक्ष से जिन वातो का उल्लेख विया गया है उनमे एक बात तो 
स्पप्ट ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और वह यह कि विज्नी कर अत्यधिक अवरोही (४.26/9 
प९28८58ए९) है । यह एक कठोर तथा अन्यायकर है, इन मानो मे क्योंकि यह लोगों पर अधिक 
तीब्र प्रहार करता है जिनकी बर अदा बरने वी सामर्थ्यं न्यूनतम है | यद्यपि यह सत्य है कि खाद्य 
पदारयों क्या अनिवार्य आवश्यकता की कुछ अन्य वस्तुओं को कर-मुक्त करके इसका अवरोहीपन कम 
विया जा सकता है परन्तु केवल इतना करके ही विच्नरी कर को समता एच न्याय (८५७७५) की 
दृष्टि से न्‍्पापोचित सिद्ध करना सम्भव नही है । तथापि, इस बात से इन्कार नही व्रिया जा सकता 
कि आधुनिक यर्चव्यवस्थाओ (70609 ९०००००॥७६७) मे विश्री कर को एक स्थायी स्थान प्राप्त है। 
ऐसा अनव' कारणो से है। सर्वप्रथम, यह कि आधुनिक सरकारो के खर्च इतने अधिक बढ गये हैं 
कि आय-कर तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष विस्म के अन्य उपयुक्त कर (इथ्रव/८ ६8:53) प्रेरणाओं पर 
विना प्रतिकूल प्रभाव डाजे पर्याप्त मात्रा मे राजस्व प्रदान नही कर सकते | आय कर यदि आरोहण 
अथवा क्रमवर्धन (४०860) के निश्चित स्‍्तरो को भी लाँच जाएँ, तो स्पष्ट रूप से वे काम 
करते व बचत करने की प्रेरणाओ पर प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार थे राष्ट्रीय आप के स्तर को 
कम करते हैं। यही वह कमी है जिसकी पूर्ति के लिए विन्नी कर दगे अपना योगदान करना होता 
है। इसरे, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओ को यदि गरीबी और पिछड़ेपन के 
दलदल से बाहर निकालना है तो यह बड़ा जछरी है कि उतमे पूंजी निर्भाग व विनियोग की दर को 


कण 


(7) बिक्री कर और समता एवं न्याय (506 पक शत एप) 


बिन्री कर के विरुद्ध दिया जाने जाने वाला मूलभूत एवं सबसे अधिक व्यापक तक यह है 
कि यह अत्यधिक अवरोही (0809 78765भ४८) है--अर्थात्‌ यह धनी व्यक्तियों की तुलना मे थोडी 
आय वाले लोगों से उनकी आय का अधिक प्रतिशत वसूल करता है | चूंकि यह कर उपभोक्ताओ की 
भोर को अन्तरित (»४६) किया जा सकता है, अत स्पष्टता यह उय लोगों पर अधिक बोझ 
डालता है जो कि अपनी आय का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत कर योग्य पदार्थों (8९४७९ 80005) 
पर व्यय करते है । व्यावहारिक दृष्टि से, यह स्थिति वड़ी अन्यायपूर्ण है। यह एक सर्वविदित 
तथ्य है कि थोडी आय वाले वर्गों के लोग उपभोग पर अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत व्यय 
करते हैं जिसके परिणामस्वरूप विश्ी करों का भारी बोझ उन्हे ही उठाना होता है। इसके अति- 
रिक्त, छीदे परिवारों की तुलना भे अपनी ही आय वाले बड़े परिवारों पर विड्ली कर वा अधिक 
बोझ पडता है क्योकि बड़े परिवारों को एक निश्चित जीवत-स्तर तक पहुंचने के लिये आय का 
अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत उपभोग्य बस्तुओं पर व्यय करना पडता है। एक बडे परिवार को कर 
अदा करने की क्षमता यद्यपि कम होती है; फिर भी उसे विद्री कर का अधिक भार वहत करना 
होता है । फिर, ऐसे लोगो को भी उसे बित्ती कर का अपेक्षाकृत भारी बोझ उठाता होता है जो 
कि बीमार होते है और जिन्हे ऐसी कीमती औषधियाँ खरीदनी पडती हैं जित पर बिती कर लगता 
है। इसी कारण वित्री कर को कठोर तथा अवरोही माना जाता हैं और समता की दृष्टि से इसे 
न्यायपूर्ण नही समझा जाता । 


यह भी कहा जाता है कि सामान्य बिकी कर मे यदि खाद्य पदार्थों तथा अनिवार्य 
आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को सम्मिलित किया गया तो इसकी अबरोही प्रकृति (:९87९5४५० 
गरशापा6) और भी बदतर रूप में सामने आयेगी । परन्तु अधिकाश देश, आमतौर पर अनिवार्य 
आवश्यकता की वस्तुओ (॥6०४५४७65) को बित्री कर की परिधि से वाहर ही रखते हैं । 


जॉन इयू (7007 |00०) ते निम्नलिखित चार कारणों के आधार पर यह्‌ श्रर्दाशित 
किया है कि विक्री कर सर्वाधिक संन्तीपजनक रूप में ही क्यो न लगाया जाये, यह असमान तथा 
अन्यायपूर्ण होता है । 


(क) ये कर शायद ही कभी सावंलौकिक ("०४८५४)) होते हो; क्योकि जो लीग केवल 
कर-रहित बस्तुओ का ही उपभोग करते हैं, उन्हे कर का लेशमात्र भी कोई भार 
नही वहूत करना होता | 


(ख) इसमे कर का अन्तरण ($9978) भी पूर्ण तथा ठीक होने को कम सम्भावना 
होती है जिसके फलस्वरूप या तो ध्यायसायिक इकाइपो फो उसका कुछ भाग 
बहूते करना पड़ता है, अथवा उपभोक्ताओ को ही कर की राशि से अधिक मात्रा 
में रकम अदा करनी होती है। 


(ग) यदि ग्रह मान लिया जाये कि पूर्णरूप से कर का अन्तरण हो जाता है, फिर भी 
यह हो सकता है कि बिक्रों कर का विशिस्त वस्तुओं के फुटकर मूल्यों (0क्ष] 
7८०८७) के एक समान प्रतिशत पर न लगाया जाये | 


(घ) बिक्री कर के परिणामस्वरूप यह हो सकता है कि मजदूरियोी मे वृद्धि को जाये 
और ये बूद्धियाँ सभी मामलो मे एक समान (एशशंण्यगा)) हो सकती है । 


कप बा ग्रये चारो कारण इस बात के प्रतीक हैं कि बिक्री के कराधान का भार 
सदा समाज के तिर्धव वर्गों को ही भ्रधिक उठाना होता है और इसी कारण विक्री कर को अवरोही 
कहा जाता है । 
(४) विफ्री कर और मुद्र! अवस्फीति (०८5 (85 8५७6 छ68560%9) : 


बिली कर का सामान्य प्रभाव यह होता है कि कीमतें बढ जाती हे ओर उससे 
उपभोक्ताओं को अपने उपभोग मे कटोती करने को प्रेरणा मिलती है। जैसा कि पहले बतलाया जा 
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मुद्रास्फीति से होने वाली वृद्धि मे वस्तुओ तथा उत्पादन के उपादानों वी वीमतो तया द्वब्य आय में 
होन दाली वृद्धि भी सम्मिलित द्वोती है । 


मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप मे विश्नी वर की योग्यता एक शर्ते को पूर्ति पर निर्भर 
होती है। वित्री कर केवल अन्तिम उपभोग्य वस्तुओ (व04] ८०75प्र7ए7०॥ 80005) कीमतों में 
वृद्धि वरता है जिससे कि लोगो की उपभोग वी माँग को वम क्या जा सके, अत इसके द्वारा 
उत्पादन के उपादानों की कीमतो मे वृद्धि को कोई प्रोत्माहन नही मिला करता । परन्तु व्यवहार मे 
यदि यह हो कि श्रमिक अधिक मजदूरियों की इसलिये माँगें करे और उन्हें प्राप्त भी वर लें वयोकि 
विभी वर लगने के कारण वस्तुओं वी कीमतें वढ़ गई है, तो इन ऊँची मज दूरियो द्वारा स्वय ही 
बम्तुओ वी बीमतो मे वृद्धि हो जायेगी | इस स्थिति में अवश्य वित्नी कर के प्रभाव भी निश्चय ही 
बसे होंगे जैसे कि मुद्रास्फीति के कारण होने वप्ली वीमतो मे वृद्धि के होते हैं। वास्तव से, इस अवस्था 
में बिती कर मुद्रास्फीति को रोकने की वजाए बीमतो की मुद्रास्फीति सम्बन्धी वृद्धि को और 
प्रोत्साहन देगा। इसके विपरीत, यदि श्रमिक सघो ((:७०९४ ७०५०७५) दो इस वात के लिए प्रोरित 
किया जा सके कि वे वस्तुओ की वीमतो मे विद्णी कर के अश को सम्मिलित न करें और निर्वाह 
खर्च-सूचकाँक (८०५४ ० 9708 ॥74०5 गरण्एण/टा) से भी इसको बाहर रखें, तो निश्चय ही 
मजदूरियों में वृद्धि की माँग का खतरा कापी टल जायेगा और उस स्थिति मे, मुद्रास्पीति विरोधी 
उपाय के रूप में वित्नी कर बडा अच्छा प्रभाव डालेगा । 


बिक्री फर का स्वरूप और स्फीति नियन्त्रण (॥6 छा ० 6 5400 ६४७ शत वगीभाणा 
(ए०णा०) : 


स्फीति विरोधी उपाय के रूप में लगाये जाने वाले विती कर में कुछ विशेष लक्षण होने 
चाहिए । सर्द प्रथम, यह कि वित्री कर फूटकर अथवा खुदरा स्तर (7८08] 5:8०) पर लगाया 
जाए | स्फीति विरोधी उपाय मे ऐसे कर के कुछ विशेष लाभ होते हैं! उदाहरणार्थ, चूंकि कर के 
बारे में उपभोक्ता को पृथक्‌ रूप से वताया जा सकता है अत इस स्थिति भें उपभोक्ता को कर वी 
पूर्ण जानकारी रहेगी कर को खुदरास्तर पर लगाने से कर की मात्रा में वृद्धिकरण की सम्भावना 
न्यूनतम हो जायेगी । दूसरे, विजी कर का दायरा अधिक से अधिक व्यापक होना चाहिये जिससे 
कि उपभोग को अधिक से अधिक मात्रा में हतोत्साहित कया जा सके । व्यापक दायरा बही 
सर्वोत्तम माता जा सकता है जिसमे सभी वस्तुएं और यहां तक कि सेवाएँ भी शामिल हो, 
खू'कि व्यवहार में यह सम्भव नहीं है, अत न॑तिकता एवं राजनीति, दोनों के ही विचारों को 
दृष्टिगत रकते हुए अनेक छूटें (८:८७॥७(॥00$) देना आवश्यक हो जाता है | तीसरे, विभी कर वी 
दरो में समुचित रूप से अन्तर होता चाहिए--या तो इसलिए ताकि करो के भार का वितरण 
अधिक उपयुक्त तरीके से हो सके अथवा कुछ ऐपी किस्म की वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित 
बरने के लिए, जिसकी अत्यधिक कमी हो । अन्त मे, पूंजीगत माल (८४[॥08] 80005) को वित्री 
कर की परिधि से बाहर रखना चाहिए और यह केवल उपभोग की वस्तुओं पर ही लगाना चाहिए। 


स्फीति नियन्त्रण के अस्त्र फे रूप में बिक्री कर को श्रष्ठता 
(5ण्कुशांग्राए ण॑ 5भ65 प८ 95 3 ॥00 व फ़ीब्ांत एकरातण) 


(१) बचतो मे वृद्धि को प्रोत्साहन (॥7०श0456 80 ८९३5० 53श78)--बवित्री कर 
खू्चक उपभोग मे कमी करता है अत यह बचठो की वृद्धि के लिए एक निश्चित प्र रणा प्रदान 
करता है । परन्तु यह स्थिति व्यवहार मे प्रभावशाली होगा या नही, यह कई बातो पर निर्भर है, 
जैसे कि कर वी दर तथा अवधि (9८४00) जिसके लिए कर लगाया जा रहा है, आदिआदि। 
यदि कर स्पष्टत मुद्रास्फीति को रोकने के लिए लगाया जा रहा है और यदि लोगो को यह बात 
समझा दी गई है कि स्फीति सम्बन्धी दवाव बम होने पर कर नहीं रहेगा तो उपभोग को स्थापित 
कराने में यह अत्याधिक प्रभावी हागा। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता-व्यय में सामान्य कमी 
(४६०८० 7९4४०४०॥) करने वी दृष्टि से बिठी कर को प्रभावशाली वनाना है तो यह इस बात 
पर निर्भर है कि वित्री कर वा क्षेत्र अथवा दायरा कितना है। उदाहरण के लिए, यदि बुछ 
बस्तुओ पर तो कर लगा दिया जाए और कुछ को कर मुक्त कर दिया जाये, तो स्पप्टत उपभोक्ता 


4८१ 


ऊँचा किया जाए। बिक्री कर उपभोग में कमी करके बचत तथा पूजीनिर्माण को ऊंची दरो के 
विपय में हमे आश्वस्त करते है और इसी वागरण विन्नी का. कराधान अस्पविकसित देशों में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। तोसरे, यहां आय-करट को लागू करता कठिन होता है, विशेयरूप से 
वहाँ जहाँ अधिकाश लोगी की आमदनियाँ बहुत थोडी होती हैं और जहाँ सरकारी प्रशासन अकुशल 
(एवं) होता है, वहाँ यहू आवश्यक हा जाता है कि वित्री के कराधान पर तिर्भर रहा जाए। 
चौथे, सघीष ढाँवे वाले देशों भे आय-करो तथा विज्ी करो को बडी आसानी के साथ संघ या 
राज्य सरकाटो के बीच वाँटा जा सकता है जिससे ऊ़ि प्रत्येक सरकार को राजस्व का एक निश्चित 
तथा उपयुक्त खरोत मिल जाये । 
निष्कर्ष (८०णणण्आ०्ण) 

बिक्की का कराधान न केवल जारी ही चला आ रहा है अपितु यह सरकारी आय 
का एफ बडा ही पहत्वपूर्ण स़ोत बन गया है । इसका उपयोग सभी अथवा कुछ थोडी सी विशिष्ट 
बस्तुओ के उपभोग को सीमित करने में किया जा सकता है। मही नहीं, इसको पूजी- 
निर्माण के एक स्रोत के रूप मेंही प्रयोग किया जा सजता है। इसको उत्पादन-शुल्को 
से श्रेष्ठ माना जाता है कित्तु सामान्यत्या आय-कर से घटिया समझा जाता है । तथापि जॉनड्सू 
के इस कथन से हर कोई सहमत होगा कि ' सम्पूर्ण रूप मे, विच्री कर को दूसरा सर्वोत्तम कर 
माता जाना चाहिए--एक ऐसा कर जो कि केवल तभी लगाया जाना चाहिए जबकि अनेक ऐसी 
परिश्त्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ जिनके क/रण आय-कर तथा अन्य उपयुक्त करो पर पूर्णतया निर्भर 
रहना अवाछ्छतीय हो जाये।? 


बिक्री फर--पुद्रास्फीति विरोधी एक राजफोषीय नीति के रूप में 
(8भ65 प्र 45 था। वाडधएशाला। त बरगी-ीवाणावाड [75८०॥ १०४०३) 


हम इस बात का विवेचन पहले ही कर चुके है कि विन्नी कर का उपयोग उपभोग मा 
सीमित करने के लिए क्षिया जा सकता हे और इस प्रकार मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबावो को नियन्त्रित 
करने बाले एक राजकोपीय अस्त्र के रूप मे काम कर सकता है । भूतकाल में अवश्य अर्थशास्तियों 
तथा शासको ने विक्री कर को केवल सरकारी आय को प्राप्ति की नजर से ही देखा और इसका 
उपयोग राजकोपीय नीति (0$८8 9०॥०५) के एक वियेकपूर्ण उपाय के रूप में कभी नही किया। 
परन्तु छित्तीय विश्व युद्ध के समय से, इस वात की ओर लोगो का काफी ध्यान गया है कि बिक्री कर 
का इस्तेमाल मुद्रास्फीति विरोधी राजकोपीय नीति के एक अस्त्र के रूप भें किया जाए। 


यह वात बडी मजेदार है कि विक्री कर, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह 
मूल्यस्तर ([॥7:८ )९५७) में होने वाली वृद्धि को रोकेगा, वस्तुओं के मूल्यों मे और वृद्धि करता 
है। सीधी सी बात है, कोई कर जो गूल्य-स्तर मे बुद्धि करता हे, मुद्रास्फीति (790) को कैसे 
रोक सकता हैं ? इस परस्पर विरोधी विचार की उन्नश्नन को हूर करने के लिए यह आवश्यक है 
कि बिती कर द्वारा होने वाली कीमतो की वृद्धि और उन बीमतो की वृद्धि मे, जिसे कि मुद्रास्फीत 
कहा जाता है, भेद किया जाएं ) बिक्री कर से उन वस्तुओ की कीमतें बढ जाती है जिन पर कर 
लगाया जाता है और इस प्रकार समाज की वास्तविक ऋ्रयशक्ति कम हो जाती है । इसके अतिरिक्त, 
वित्नी कर से वस्तुओं की कीमतों (०००४००॥५७ फ़ा८०) मे जो बुद्धि होतो है बह उत्पादन के 
उपादानो की कीमृतो (80० एा0८७) को देखत हुए केवल सापेक्षिक बृद्धि (८8५४ ग्राए352) 
होती है। इराके विपरीत, मुद्रास्फीत के अन्तर्गत, बस्तुओ की कीमतों तथा उत्पादन के उपादानों 
की कीमतो, दोनो में ही वृद्धि होती है । इससे लोगो के हाथो में अतिरिक्त द्रध्य-आय की मात्रा बढ़ 
जाती है और उससे मुद्रास्फीति ओर अधिक बढवी है | इस प्रकार, जहाँ बित्री कर वस्तुओं वी 
बीमदो मे वृद्धि करके वस्तुओं की मौग और उपथोग को नियन्तित करने का प्रयत्व करता हू, वहाँ 
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श्र 


की जाने वाली व्यवस्था के सम्बन्ध में पाया जाता है । व्यक्ति आमतौर पर भविष्य के मुकाबले 
वर्तमान को अधिक प्राथमिकता (]7््य८7०८) देना पसन्द करता है। इसका कारण यह है कि 
उस्ते केवल थोडे समय तक ही जीने की आशा रहती है और वह वर्तमान आवश्यकताओं को अधिक 
तीव्रता से अनुभव करता है। इसीलिए वह वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति का पहले प्रवन्ध करता 
है और अपनी आय का बहुत थोड़ा भाग ही भविष्य के लिए डचाता है क्योकि भविष्य अनिश्चित 
है । अतएवं इसका सम्पूर्ण एवं सही अनुमान कैसे लगाया जा सकता है । दूसरी ओर, राज्य एक 
स्थायी सगठत होता है तथा बह केवल वर्तमान पीदी (8०0०:४7०) का ही नहीं, अपितु भादी 
पीढी का भी परिरक्षक (००४०त०ाक्षा) होता है। इसी कारण बह अपने घन का एक बडा भाग 
प्राकृतिक साधनों के सरक्षण तथा भावी हिंतो ([00४7४ 0/67०8$) की वृद्धि के लिए खर्च करता 
है । उदाहरण के लिए कोयला खान का व्यक्तियत स्वामी खान का शोषण उस अधिकतम सीमा 
तक कर सकता है जहां तक कि उसे अधिकतम सम्भव लाभ प्राप्त हो सके । परन्तु राज्य की रुचि 
इस बात में होती है कि वह देश के सीमित मात्रा के कोयला साधनों को सरक्षण प्रदान करे। इस 
उद्देश्य की पूति के लिए वह ऐसे प्राकृतिक साधनों के शोषण पर तथा उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध 
भी लगा सकता है । आधुनिक सरकारें धन की बडी-बडी राशियाँ वन-रोपण (शर्ीण८४७४०9), 
भूमि सरक्षण (50] ००४५६८४४७४०॥), सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमो, शिक्षा तथा जन-स्वास्थ्य 
आदि पर व्यय करती हैं। खर्च को ये सभी मर्दे ऐसी होती हैं कि जिनसे उन्हे यद्यपि तुरन्त ही 
किसी प्रतिफल के प्राप्त होने की आशा! नही होती, किस्तु फिर भी समाज के दृष्टिकोण से दे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं । 

(६) गोपनीयता बनाम प्रचार के सम्बन्ध मे अन्तर ([)दिक्षाए८ ॥. फ९8 वाक्षाश शी 
$8९८7९०५ ५६. एप७॥णाज) 


निजी वित्त को सामान्यवया गुप्त रखा जाता है क्योकि कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपने 
वित्तीय मामले अन्य लोगो के सामने प्रकट करना नही चाहता । किन्तु इसके विपरीत, सरकार 
अपने बजट प्रस्तावों का अधिक से अधिक प्रचार करती है और वास्तविकता यह है कि इस प्रचार 
से सरकार की साख मे वृद्धि ही होती है, कमी नही । 

(१०) नियोजन के आकार के सम्बन्ध मे अन्तर ([जरीशिला०6 ॥0 ही प्रशालर रण ध78 
० 79978) 

+ सभी जानते है कि सरकारी नियोजन का आकार विस्तृत और गहन होता है। हमारी 
चतुर्थ पच्वर्षीय योजना इसका ज्वलन्त उदाहरण है जिसके अन्तगंत विभिन्न मदों पर करोड़ो रुपये 
ब्यय करने का आयोजन किया गया है। इसके विपरीत, व्यक्ति भी अपनी आय और व्यय का 
नियोजन करता है, कित्तु उसके नियोजन का आकार बहुत छोटा और सकुचित होता है। इसका 
कारण यह है कि एक ह्थेक्ति की तुलना मे राज्य दी्घंजीवी होता है । 


(११) अवधि के सम्बन्ध मे अन्तर (07०४ ॥ 0९ ग्राभाहश ती एएशाता 7 
ए८ा०१) 

निजी वित्त की दशा में सामान्य रूप मे व्यक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए अपनी आय- 
व्यय का लेखा तैयार नहीं करता । यद्यपि ठुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हे साप्ताहिक अथवा मासिक 
बेतन मिलता है और वे उसी हिसाव से अपना वजट तैयार करते हैं तथायि उसमे कुछ बचत 
दिखाकर भावी कठिनाइयों में उसका उपयोग करने के लिए सचय कर लेते हैं। इसके विपरीत 
लोकवित्त भे सरकार एक सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करती है। उसमें बचत 
अथवा आधिवय का बजट दनाना खराब माना जाता है। यही करण है कि अधिकाश सरकारी 
बजट घाटे के ही बनते हैं ओर बाद में आय के स्रोतो का विस्तार करके उक्त घाटे को पूरा करवे 
का प्रयास किया जाता है। फिण्डले शिराज के अनुसार यदि किसी राज्य का बजट बचत प्रदर्शित 
करता है तो उससे यक्त राज्य के वित्तमन्त्री वी अकुशलता का परिचय मिलता है। सरकार प्रायः 
हीना प्रबन्धन की नीति का ही पालन करती है और प्रति वर्ष के आघार पर अपने वजटो का 
निर्माण करती है। 


पृपर 


अपनी घरीद को कर लगी बस्तुओं से कर-मुक्त वस्तुओं की ओर को स्थानास्तरित कर देंगे। इसका 
परिणाम थह होगा कि उपभोक्ता के खचे में कोई कमी नहीं होगी और स्फीति सम्बन्धी दबाव 
बराबर जारी रहेंगे । स्फीति के नियन्त्रण (८०॥४० ण 970०7) के दृष्टिकोण से तो खाद्यान्न 
तथा अनिवार्य आवश्यकता के अन्य पदार्थों को भी कर-मुक्त नहीं करवा चाहिये । परन्तु ऐसी छूटें 
(०४९णए४००७५) आमतौर पर इसीलिये दी जाती हैं जिससे कि मिम्न तथा मध्यम आय वाले वर्गों 
पर कर का अत्यधिक भार न पड़े । इस प्रकार, उपभोग सम्बन्धी खर्चों को सीमित करने मे पित्री 
कर लाभकारी सिद्ध होता है । 


(२) उपभोक्ता को उसके द्वारा की गई क्रय तथा उस पर देपकर की मात्रा कौ 
जानकारी ([६ 740८5 6 एणाइएरशरद्य जार 6 ध्राड एणल्‍्-ब5८४ धाते पार शा: ण 
437९६ 98980/6)--विक्री कर का एक अन्य गुण यह है कि इसमे उपभोक्ता को इस बात की 
जातकारी रहती है कि उसे वस्तु की खरीद मे कितनी और कर के रूप में कितनी धनराशि देनी 
है ? ऐसा इसलिये होता है बयोकि बिक्री कर की अदायगी का राम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता 
की खरीद से होता है। उपभोक्ता (०शाज्राप्र८)) इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वस्तु को 
अदायगी से बचा सकता है । आय-कर की स्थिति मे कर की अदायमी तथा वस्तुओं की खरीद के 
थीच ऐसा कोई प्रत्यक्ष राम्बन्ध नही पाया जाता । 


(३) जाय का अपेक्षाकत अधिक प्रतिशत व्यय करने वालों पर भार (छलका 0 
॥0036 ज0० झूथाव 8 एणराएअशाए९५ शाही) एशण्टा/98० ० (९० 000765)--प्गता एबं 
न्याय (८१४४५) की दृष्टि से चाहे उसके परिणाम कुछ भी क्यों न ही, तथ्य यह है कि विनी बार 
उन लोगो पर पडता है जो कि अपनी आमदतियों का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत व्यय कर देते 
हैं। इसगे निध्न आय वाले बर्गों के ये लोग तथा वे बड़े-बड़े ०रिवार सम्मिलित होते है जिनकी 
सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति (॥श8॥9) एणाशाआ9 ॥0 ००॥५४॥९) ऊँची होती है। ये वर्ग, हो 
सकता है कि आय-फर की परिधि में न आते हो। इसके अतिरिक्त, इन लोगो को वस्तुओं की 
अपनी माँग में उन लोगों को अपेक्षा अधिक कटोती करनी पडतो है जिनका सम्बन्ध उच्चतर आय 
वाले वर्गों से होता है । स्पष्ट है कि बिक्री कर चूंकि इन्ही (निस्त आय वाले) लोगो पर अधिक 
पडता है अत- उसे समन्यायपूर्ण नही कहा जा सकता । परन्तु धहाँ मुख्य विचारणीय बात समता 
व म्थाय की नही है, अपितु स्फीति के नियन्त्रण की हे 


(४) फास करने की प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहों (४४॥ 9०६ शीं८०४ ४०४९८:४०७३ 
१70070४८$ (0 ७०7:)---जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आय-कर से चूंकि कमाई गई 
अतिरिक्त आय पर स्वय ही कर लग जाता है अतः काम करने की प्र रणाओ पर इसका प्रभाव पड 
सकता है, परन्तु विड्ी कर का ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव प्र रणाओ (77007४2$) पर नही पड़ता 
है । कारण यह है कि इसके अन्तर्येत तो कमाई हुई अतिरिक्त आय पर अतिरिक्त कर केवल तभी 
लगेगा जबकि बह आप उन बस्तुओ को खरीदने में व्यय कर दी जायेगी जिन पर कि कर लगा 
है | अत, जब कोई व्यक्ति इस बात का निश्चय करेगा कि अधिक काम करे या भही ओर अधिक 
कामाये या सही, यो उस समय बहू आय-कर से सम्बन्धित अपनी देतदारी पर अवश्य विचार 
करेगा किन्तु ब्विक्रो कर के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नही हे । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है कि स्फीति को रोकने के लिए आवश्यक आय-कर की दर चूकि काफी ऊँची होशो 
अत प्रेरणाओ को क्षत्ति पहुंचने के आसार भी उतने ही अधिक होगे। राम्पूर्ण रूप मे, वाहा जा 
सकता है कि आय-कर के मुकाबले विंत्री कर स्फीति-नियन्त्रण (7200/॥ ००४४०!) का एक 
अच्छा साधन है। 


स्फोति-नियन्त्रण के अस्त्र के रूप में बिक्री-कर की होनता 
(एक्‍राध्चिण्ताए ण॑ 5श65 पड जद 9 00 ० व॒र्तीशागा €०्कःण) 


किन्तु उपयु क्त कथन के बावजूद, रफीति बिरोधी राजकोपीय नीति (8॥॥0-एग्रीय/0099 
ह८७॥ 0०0९9) के एक अस्त्र के रूप में विन्नी कर आप-कर से हीन (7०४) हे । इसके निम्न 
कोरण है :-+- 


दो 


(व) वित्नी बर के द्वारा, जैसा कि पहले दहा जा चुदवा है, यह हो सबता है कि 
मजदूदियों में वृद्धि वो प्रोत्साहन मिले। ओर यदि ऐसा हुथा तो उससे तो 
स्फीति सम्बन्धी दवावों को और बढ्मवा मिलेगा। 

(ख) बिश्री कर उत्पादज-वस्तुओं (छा०तए०८८४५ 80005) पर भी लगाया जा सत्ता 
है | इन वस्तुओ पर कर लगाने से खुद्रा-स्फीति की स्थिति और भी बदतर 
होती जायेगी बयोकि इसमे वस्तुओं वी उत्पादन-लागत (००5६ ण॑ डा०0फएथाणा) 
में वृद्धि होगी ओर उसके फतस्वरूप कीमते बढंगी। फिर, कीमतें बढने से 
उनकी वृद्धि का एक पिरेमिड-सा बनना शुरू हो जाता है, अर्थात्‌ कीमतें वस्तु के 
उत्पादन-स्तर से उत्तकी विनी मे खुदरा स्तर (0थ] $98०) तक बढती ही 
जाती है। इसके अतिरिक्त, जब कौमतो पर नियन्त्रण लगाया जाता है तो 
उत्पादको की वस्तुओं पर विक्ली कर लगाने के कारण । चूंकि उत्पादन-लागते 
भी बढ जाती हैं अत नियन्त्रित बीमतों (6०्रा70॥68 छ7०८$) में व्यापक 
परिवर्तत करना आवश्यक हो जाता है और इससे मूल्य-नियन्त्रण बरने वाले 
प्रशासन का कार्य बड़ा उलझनयपूर्ण एवं जटिल हो जाता है । 


(ग) जंसा कि सुझाव दिया जाता है, यदि बिन्नी कर खुदरा स्तर पर म लगाया 
जाकर उत्पादन के प्रारम्भिक स्तरो पर लगाया जाए तो सम्भावना यही है कि 
उसमे कीमतो की वृद्धि का एक पिरेमिड-स्प्र बनना शुरू हो जायेगा और उसवा 
परिणाम यह होगा कि कीमतों में होने वाली अन्तिम बृद्धि (999) 775८) कर की 
मात्रा से भी आगे बढ जायेगी । 


उप्र कत तकों का सुल्यांकन 
(40 फ़रथेणांणा ० ६ 79०७ #॥ह8एण९ता) 


स्फीति-नियन्त्रण के एक उपाय के रूप में बिती कर के पक्ष तथा विपक्ष में ऊपर जिन 
तकों का उल्लेख किया गया है, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय-कर के मुकाबले विछी कर 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है बश्तें कि लोग यह समज्ञे कि नया विन्नी कर अथवा बिती 
कर की नई ऊंची दरें अस्थायो रूप से केवल मुद्रा स्फीति का नियन्त्रण बरने के लिये लगाई 
गई हैं। परन्तु यदि वित्री बर दे द्वारा मजदूरियो में वृद्धि को श्रोत्साहन मिला तो यह बडा ही 
असन्तोपजनक सिद्ध होगा । इसी प्रप्तनन में, यहाँ यह भी कहां जा सकता है कि विन्नी कर में, 
जो कि विशेष रूप से मुद्रास्पीति विरोधी एक अरथायी उपाय के रूप में लगाया जाता है, देश 
के कर-ढाँचे का एक स्थायी अग बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है! 

तथापि, मुद्रा-स्फीति विरोधी राजकोपीय नीति (&90-॥73007स्‍29 4508] 90॥0)) 
के एक अस्त्र के रूप म॑ वित्री-कर व्यक्तिगत व्यय अथवा खर्चे कर से बहुत अधिक हीन (रषि/07) 
है। व्यक्तिगत व्यय-कर एक प्रत्यक्ष कर होता है और उसको आरोहण अथवा त्रमवर्धन (7०285 
०४) के किसी भी स्तर पर लागू क्या जा सकता है। यदि कर का क़मवर्धन काफी ऊचा है तो 
एक निश्चित सीमा से अधिक व्यय अवरद्ध हा सकता है। इसके विपरीत, बिनी कर को आरोही 
अथवा ऋमवर्धी (77087०5&0४४) नहीं बनाया जा सदता । दूसरे, व्यय कर में दुछु न्यूततम आम- 
दनियो को कर-मुक्त कर दिया जाता है जिसस कि निम्न आय वाले तथा आविक दृष्टि के कमजोर, 
अन्य वर्गों के लोगो को व्यय-कर के क्षेत्र से वाहर रखा जा सके । अन्य शब्दो मे, कराधान के भार 
का वितरण व्यक्तियों वी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। विनी-कर में ऐसा होना कतई 
भी सम्भव नहीं है क्योकि ज॑सा कि हम पहले ही वाला चुके हैं, दितती कर की प्रारम्भिक वमजारी 
यही है वि वह वर-भ।र ने वितरण में समन्यायपूर्ण (८परणा४र्श८) नहीं हैं। अन्त म, व्यय-कर 
वित्री-कर के मुकाबले अधिक दटस्थ (ग८एए४)) हो सकता है ॥ पर इसके बावजूद, एक ऐसा 
लाभ भी है जो विजी कर मे पाया जाता है, व्यक्तिगत व्यय-कर में नही । विन्नी कर का प्रशासन 
एव प्रवन्ध अपेक्षाइत सरल है, जबकि व्यक्तिगत ब्यय-कर (एटाइ07७] फटकार 0000) वे 
सम्बन्ध में सभी यह मातते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से इसको लागू करना बडा कठित है । 


पृष्र 


भरूतकाल में, विती करो का उपयोग राजस्व-प्राव्ति के अलाबा अन्य किसी उहू श्य के 
लिए नही किया गया | परन्तु यद्द सभव है कि ये कर स्फीति सम्बन्धी दवावों को नियन्मित करने 
वाले एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कार्य करें। इस हष्डिकोण रो, इन करो को भारत जंसे 
विकासशोल देशो भे बडा महत्त्वपूर्ण योगदान करना है--और बह भी दो रूपों में, एक तो विकास 
कार्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व को प्राप्ति के स्रोतो के रूप मे और दूसरे उन स्फोति सम्बन्धी 
दबावो वो नियन्त्रित करने के लिए जो तीद्र बाथिक विवास के अगरभूत बन गये है। 


उत्पादन का कराधान 
(तल प्रकणांणा) 


उत्पादन कर अथवा उत्पादन शुल्क (८४८५८ [8:८5 07 ९४०५६ 00॥55) कुछ विशिष्ट 
वस्तुओ अपवा-वस्तुओ के विशेष वर्मो के उत्पादन तथा ब्िन्ली पर लगाये जाते है। उत्पादन-करों 
तथा विप्ती करो में अत्तर केवल मात्रा का है, विस्‍्मे का नहीं। वास्तविक उत्पादन बार 
जहाँ वस्तुओं की थोडी सख्या तक ही सीमित रहते है ओर भिन्न-भ्रिप्न दरो से लगाये जाते हैँ, वहाँ 
बिन्नी कर सामान्य (8०7८४) होते है और बहुत अधिक धस्तुओ पर लगाये जाते है, तथा इनकी 
दर भी आमतौर पर एफ सी होती है ( उदाहरण के लिये, उत्पादन-कर तम्बाकू पर एक दर से 
लग सकता है और माचिस अथवा पेट्रोल पर भिन्‍न दर से । इसके विपरीत, विक्ली कर उन सभी 
वस्तुओं पर, जो किसी कर वी परिधि में आती है, एक समान दर, उदाहरणत एक रु० पर २% 
की दर से लगाया जा सकता है। फिर उत्पादन कर क्ियाओ (9०0५४७८$) पर लगाये जाते है 
बिक्रियो पर नहीं। एक प्रकार से, उत्पादन करो की एक विस्तृत व्यवस्था उस वित्नी कर व्यवस्था 
के ही सदृश्य होती है जिसमे कि कुछ वस्तुओ तथा सेवाओ को कर-मुक्त कद दिया जाता है । 
उत्पादग-करो के उद्दे श्य (?07905८ ० फरएं5८ पछ४॥०॥) : 
उत्पादन विलासिता अथवा ऐशो-आराम की कुछ बस्तुओ (॥५४७५ (णगयगग00॥॥८8) पर 

लगाये जाते है । “विलासिता की वस्तुओ पर उत्पादन कर” लगाये जाने के पीछे यह णिद्धान्त 
निहित है कि कुल उपभोग व्यय के मु॥आवले कुछ विशिष्ट वस्तुओं के उपभोग-वंप्रय को कर अदा 
करने की योग्यता का एफ श्रेष्ठतर साप माता जा सकता है और यह कि विलातिता की वस्तुएं 
कराधान के भार के वितरण का एक अच्छा साधन बन भकती है। कभी-फभी उत्पादन शुल्क कुछ 
बस्तुओ के उपभोग मे कटौती करते के लिये इसलिये लगाये जाते हैं क्योकि उतर वस्तुओं को 
हानिका रक समझा जाता है। कभी-कभी उद्देश्य यह होता है कि उत लोगो को दण्डित किया जाएं 
जो कि कर लगाने के बावजूद कुछ पदार्थों का उपयोग जारी रखते हैं। शराब ओर तम्बाईूँ आदि 
वस्तुएं इस श्रेणी में आती है जौर इन वस्तुओ पर लगाये जाने वाले उत्पादन करो को 
'ब्यय-नियन्त्रण उत्पादन शुह्क' (डणगराफपश३ ९१६७४९४) कहा जाता है । कुछ मामलो मे, उत्पादन 
शुल्क इसलिए लगाये जाते है जिससे कि कर-भार को प्राप्त लाभो के अनुसार बाँटा जा सके । 
पेट्रोल कर इस किस्म के उत्पादत-कर का एक अच्छा उदाहरण है। पेट्रोल कर की प्राप्तियो को 
सड़क-निर्माण के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है| यदि सरकार की सेवाओ से प्राप्त लाभो तथा 
किसी वस्तु के उपभोग के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध है तो उस वस्तु की वित्री पर उत्पादन कर 
लगाने से प्राप्त लाभो के अनुसार ही कर-भार को वितरित करने का एक बडा प्रभावशाली साधन 
मिल जायेगा और इस स्थिति मे प्रदान की जाने वाली सेवाओ के अनुकूलतम अथवा सर्वोत्तम स्तरों 
(०एधंप्राएएा ]:९४७) का निर्धारण करना बडा सरल हो जाग्रेगा | कभी-कभी प्रत्यक्ष की कायेवाहियो 
की आवश्यकता न होते हुए भी, झुद्ध काल मे तथा अन्य मुद्रारफीति की अवधियों मे उत्पादन कर 
इसलिए भी लगाये जा सकते हैं कि कुछ पदार्थों के उपयोग मे इसलिये कटोती की जा सके क्योंकि 
उन पदार्थों की वमी है। ऐसी अवधियो मे, सरकार यह कर सकती है क्रि कुछ वस्तुओ की 
अधिकतम दर निश्चित कर दे और साथ ही उन पर उत्पादन शुर्क भी लगादे जिसभे कि उन 
बल्तुओ के मालिकों को मिलने वाले लाभो का कुछ भाग उसे मिल सके । भारत मे, उत्पादन करो के 
पीछे निहित सिद्धान्त यह रहा है कि स्थानीय उद्योगों (१०८४ ॥रतंध४६ा०5) वो, जो कि सरक्षण- 
टेरिफ (ए0००८॥४४ (थी) के अन्तगंत पतपे है । उस हावि की पति का अवसर प्रदान क्रिया जा 
सके जो कि आयातो (09०75) पर सीमा-कर (८०४४०॥३७) देते के कारण उन्हे उठानी पड़ी है। 
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अन्त मे, यह भी हो सकठा है कि उत्तादव-कर केवल राजस्व प्राप्त करते के लिये हो लगाये जायें 
तथा इसमे अन्य कसी भी सिद्धान्त को दुष्टिगत न रखा जाए। 


उत्पादन के कराधान के गुण व दोष 
[3[श४5 शाप 70शा३९०75 ० #डलं5९ पृथ:कांणा) 


उत्पादन के कराधाने के गुण (१(९॥5 ०6 ६7८७6 वचस्टाणा) 


उत्पादन य कराधन के गुणो क्य उल्लेख हम उस स्थान पर पहले ही कर चुके हैँ 
जहाँ कि हमते उने विभिन्न उद्देश्यों का वर्णत किया था जिनरे लिये कि उत्पादन-कर लगाये 
जाते हैं। सामान्य रूप में, उत्पादन-कर आय करो पर सरकार की निर्भरता को कम करते है और 
इस सीमा तक, काम करने तथा बचत करने की प्रेरणाओ पर पड़ने वाते ओआय-करों के सभावित 
प्रतिकूल प्रभावों (80५९८:४८ ८रीं८८०५७) को कम करते है और ऐसा होना स्पप्टत समाज के हिंत 
में होता है। अब हम विभिन्‍न प्रकार के उत्पादन-करों के गुण-दोपों का सक्षिप्त सृह्याकद 
करते हैं । 

विलासिता की वस्तुओ पर लगाये जाने वाले उत्पादन-करो की स्थिति भें, करो की 
अदायगी उन उच्चतर आय वाल वर्गों द्वारा वो जाती है जिनमे कि करो को अदा करने की 
योग्यत्ता होती है । इस अर्थ मे, समता एवं न्याय के हप्टिकोण से उन उत्तादन-करो को उचित बहा 
जा सकता है जो कि घती व्यक्तियों पर लगाय जाते है। यदि कर लगायी जान वालो विलासिता 
की बस्तुओ का चुनाव सावधानी के साथ क्या! जाए तो यह सम्भव हा सकता है कि गरीबी पर 
भारी कराधान को रोका जा सक्र और आम बिदव्री बथे के अवराहीपन (7687९59४2८॥९५७) को 
समाप्त किया जा सके | यह भी कहा जाता है कि विलापिता की वस्तुएं वे होती हैं जो एक तक 
सग्त्त एव उपप्रुक्त जीवन-स्तर क लिए कतई भी आवश्यक नहीं हाती अंत कुल ब्यय (08 
€एश707४४८) की तुलना मं इन अवावर्यक वस्तुओं पर किये जाने वाल व्यथ को कराधान का 
अधिव उपयुक्त आधार (0075 5४॥४७/८ ७५४७४) माना ज्य सकता है। परन्तु वितास करो (एए५ 
६००५९७) की अनेक सीमायें भी हैं जिनमे निम्तजिखित मुख्य हैं -- 


(क) विलासिता की वस्तुओं पर लगाये जावे वाले कर लोगो के वीच उतकी पसन्द 
नथवा प्राथमिकताओं (छाथ्श८४०९५) के आधार पर भेद करते हैं। कुछ 
बस्तुओ को हो लोग्र उच्च प्राथमिकताओ (9|80०४ एछार्थशटा३१०६७) देते हैं उन 
पर तो अधिक कर लगता है जवकि अन्य लोग जो यद्यपि उतने ही धनी होते 
है परन्तु उन वस्तुओ की तरणजोीह नही देते, विना कर दिये ही रह जाते हैं । 

(ख) फिर इस बात का चुनाव करना भी बडा कठिन है कि वास्तव में विलासिता 
की वस्तुएं कौन सी है, क्योकि जो वस्तु एक दर्ग के किये अनिवार्य 
(7०८८४54१५) होती है, वह इूसरे वर्ग के लिय बिलासिता वी श्रेणी मे बा 
सकती है । यदि अत्यधिक महंगी तथा प्रतिष्ठा की वस्तुओं (००४४ 800 
7०8० 20००५) को विचारार्थ लिया गया त्तो उठ्स्ते सरकारी आय के रूप 
मे प्राप्त होने वाली धनराशि थोडी रह सकती है । 


ब्यय-नियन्त्रक उत्पादन करो (5४०00879/ ८६८८७) के मामलों में, उनको न्‍्यायोचित 
सिद्ध करने के लिए मुख्य तक यह दिया जाता है कि ये शराब व तम्बाकू जैसी कुछ हानिदारक 
वस्तुओं के अध्यधिक उपयोग को रोकते है । व्यक्ति के स्वास्थ्य, उसके कार्य अथवा उप्तके आश्रितों 
(१८एक०८॥४४) आदि पर शराव के अत्यधिक उपयोग (७:००४४४४४ ७५४) के जो भ्रभाव पढ़ते है वे 
सर्वेविदित हैं। अत व्यय-निय्त्रक उत्तादन करो को न्‍्यायोदित सिद्ध करता बडा सरल है | परल्तु 
इन उत्पादन करी की आलोचना मुख्यत. निम्न दो कारणों के आधार पर वी जाती है| प्रथम ता 
इसमे यह दोप है कि ये उन लोगा वी वहुस॒ख्या पर दर दी भारी वोह डालते हैं जो कि इन 
वस्तुओं का उपयोग केवल सीमित मात्रा में ही करते है। इसके अतिरिक्त, कोई वस्तु वास्तव परे 
हानिकारव' अथवा अनावश्यक है या नही, इस वात का विर्णय नेदिक आधार (ए7णश्मे 0४55) पर 
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क्या जाता है और आधिक सिद्धान्त मे नैतिवता (एर०/शा४) को कराधान का आधार बनाना 
कभी भी न्‍्यायोचित नहीं मादा जा सकता । इसे आमतोर एर वेबार तथा सारहीव समझा जाता 
है। अन्त भे, चूंकि निम्नतर आय वाले वर्गो पर इसका अधिक भार पड़ेगा, अत व्यय-नियत्रक 
उत्पादन कर निश्चय ही अवरोही समझे जाते है। हैनरी साइमन ने ऐसे वराधान को गिम्न आधार 
प्र रह किया है -- 


“अनेक उदार ब्यक्ति--तम्बाकू कर जेसे करो का इस विविन्न आधार पर समर्थव फरते 
पाये जाते है कि तम्बाकू कोई अनिवार्य आवश्यवता (॥6०८४४७) नहो है और निर्धन व्यक्ति यदि 
चाहे तो इन वस्तुओं वा उपयोग न करके कराधान से बच सकते है । इस कथा कि दो अलोचनाएँ 
है। प्रथम, यह कहना शायद ही सही हो कि यद्दि वस्तु के बिना रह जाए ता व्यक्ति पर कोई कर 
भार नहीं पडता । दूसरे, इस तक॑ वा सहारा लेना बड़ा भद्दा खा खथता है कि गरीब लोग 
तम्ब(कू के बिना रह सकते हे अथवा उन्हें रहना चाहिए, विशेष हप से तब जबकि उस पर कर 
लगाया जाए क्योकि तथ्य यह है कि गरीब लोग पिता इसके युछ्ठ कर ही नहीं सपते फिर 
कराधान के लिए इनका चुनाव ही इसलिए किया गया था क्योकि यह आशा थी कि दे इसे छोड़ेगे 
नही, और यदि उन्होने छोड़ दिया तो सरकार को अधिक कर-आय प्राप्त नही होगी ॥/7३ 


ब्यय-मियन्त्रक उत्प[दन करो वी इस सामान्य आलोचनाओं (लाधण%॥) के अतिरिक्त 
एक आलोचना और भी है जिसे आमतौर पर भुला दिया गया है ओर इप्तलिएं उस पर समुचित 
जोर नही दिया जाता परन्तु यह भी उतनी ही महत्दपृण है । वहु आलोचना है इन करो के बंदन 
अथवा छिपाने फी । उत्पादन कर जब अत्यधिक तथा दमनकारी (०997९55४९) हो जाते है तो 
उससे शराब के अवैध उत्पादन (प्रा छ/000८00॥) तथा तस्कर व्यापार (॥॥788॥0%8) को 
प्रोश्साहत मिलता है। 


प्राप्त लाभों पर आधारित उत्पादन कर [०07०वॉ ७७४८० ७९७९ पद आन 
विषादग्रस्त हैँ, ययवि कभीकभी उनकी आलोचना की जाती है। सडको की व्यः 

ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाते वाली एक व्यापारिक सेवा है और उन सडको के निर्माण 
तथा उनके रखरजाब (7्रधवा/ध्याक्ाए८) वी वित्तीय ब्यवस्था के लिए सरकारें उन सड़कों का 
उपयोग करने वालो से पैट्रोल पर उत्पादन-कर के झूप में कुछ रकम वयूल करती है। पंट्रोल के 
उपभोग का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से सादर अथवा अन्य वाहन द्वारा तय की जाने वाली दूरी 'से होता 
है और इसी कारण पैट्रोल का उपभोग सप्रान न होकर पृथक्पथक्‌ होता है। मह उपभोग रास्ती 
कारो की तुलता मे मेंहग्री बढ़िया कारो के मामले मे अधिक होता है और हल्के वाहन (॥8॥07 
५९॥॥०७) के मुकाबले भारी बाहनो बी स्थिति मे अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, इस कर का 
संग्रह २५ किसी कर-बचन (80६ ५४४०४) तथा कर-परिहार ((७४ ४५०५७॥९८९) के हो 
सकता है । 


उत्पादन के कराधान के दोष अथवा सामान्य आलोचनाएँ (ऐश0श708 ० एं/छ8४९ प्रकऋष्वा/09 0 
पिशायबी (राएआ॥ एई फट5८ प8छआणा) : 


उत्पादन करों की मुख्य आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उनमें साधमो का 
ऐसा पुन बेटवारा (22॥]008॥00) करने की प्रवृत्ति णई चाती है जो कि अनुकूलतम अथवा 
सर्वोत्तम (००४00) नही होता॥ उदाहरण के लिए, उत्पादन शुल्क लगने के कारण जब किन्‍्ही 
विशिष्ट वस्तुओ की कीमत बढती है तो हो सकता है कि उनकी माँग घट जाए और उसके फल- 
स्वरूप उत्पादत भी कम हो जाए। व्यय-नियस्त्रक उत्पादन कर (४ण्णाए।ए४7) ९४०४६७) तो वस्तुतः 
लगाये ही इस उद्देषय से जाते है कि वे कुछ ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को रोक जो कि जनसमुदाय 
के कल्याण में भ्रह्ययक नही होठी । परन्तु अन्य उत्पादन करो के बारे में इसी प्रकार तर्क दे सकता 
सम्भव नही है । वास्तव भे जो हो सकता है वह यह कि जब किसी वःतु विशेष की विनी पर 
उत्पादन कर लगाया जाता है तो कुछ सीमान्त क्रेता (एशष्टाएण 009८:४) या तो उस वस्तु को 


32.. घ््कश्षर 0. छा4०७५ ; एडटा3002] [92076 प३६४७४००७, 79. 39-40. 


वृष८ 


खरीदना ही बन्द बर देते हैं अथवा वह वस्तु भोडो मात्रा मे खरीदने है और उसके स्थान पर अन्य 
वस्तुएं यरीद लेते हैं । परिणामस्वरूप, वे अपनी आमदतिया से अनुकूलतम अयमा इप्टतम सन्तुष्टि 
प्राप्ठ करने में असफल रहते हैं, यही मही, इस स्थिति मे सरवार को भो कोई राजस्व प्राप्त नही 
होता ) इस प्रवार, उत्पादन कर तगाये जाते के परिणामस्वष््प, वर लगी बम्तु का उत्पादन कम 
हो जायेगा तथा अन्य वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि हो जायेगी और यदि अयेव्यवस्था (९००0णा५४) 
से पहले से ही साधनो का अनुबुलतम बेंटदारा चला जा रहा था तो उत्पादन-कर लगाये जाने के 
कारण अब साधनों का वँटवारा पहले से खराव हो ज'येंगा । फिर, अधिकाश मामलों भें उत्पादन- 
कर ऐसी वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जो घटती लागत (60707/9098 ८०5) के अन्तर्गत उत्पन्न वी 
जा रही होती हैं। ऐसे मामलो मे, उत्पादन की वृद्धि की ही प्रोत्साहन मिलेगा | उत्पादन करो के 
बारण कुल उपज में कमी नही होगी। 

इस प्रकार, उत्पादन क्रो की प्रामाधित्त आलोचना (६070»70 टाए/धण) यही है कि 
उत्पादन पर इसका प्रतिदूल प्रभाव पड़ता है और यह विभिन्‍न उद्योगों के बीच साधनी के बंटवारे 
को विगाड़कर रख देता है । इस तके में काफी वजन है। पर फ़िर भी, तथ्य थह है कि ऐसी 
आलोचना इस सदेहर्मद मान्यत्ता पर टिबी हुई है कि किसी उत्पादन-वर विशेष के लगने से पूर्व 
साधनों का अनुकूलतम अथवा इप्टतम बेंटवारा किया हुआ था । परन्तु ऐसा होना कोई आवश्यक 
नहीं है । इसदे विपरीत, धनी व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर (बिलास कर 
लगाकर) प्रतिबन्ध लगाना और अधिकतर निम्न जाय वाले यर्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली 
वस्तुओं का विस्तार एवं प्रसार करना तो जन-समुदाय वे हित मे ही होगा ओर इससे साधनों कय 
चेंटदारा पहले से भी अधिक अच्छा हो जायेगा ) किमी भी मामले भें ऐसा कोई निष्कर्ष निकलता 
सम्भव नही है जिसमे साधतों के बेंटवारे के विग्डने के तक॑ को किसी न कसी रूप में आधार 
भाना गया हो । 


विभिक्न प्रकार के उत्पादन करो के उपयोग के विश्द्ध जो अन्य आपत्तियाँ (00]९८०४००४) 
उठाई जाती हैं उनमे मुख्य है--कुछ मामलों मे करों की ऐसी विशिष्ट दरों का प्रयोग करना जो 
कि उत्पादित वस्तु के मूल्य के साथ न बदलें (जिसके परिणामस्वरूप सस्ती किस्म वी वस्तुओं वर 
उपयोग करने वालो पर गैर समानुपाती भार पडता है), चूंकि उत्पादन वर सामान्यत विनिर्माण 
स्तर (॥747704८0708 )८४९)) पर लगाया जाता है। अत मूल्य वृद्धि का प्रत्यक्ष पिरेमिड का 
बनाना, बर दाताआ से वर-भार को छिपाना आदिज्ञादि 4 


लिष्कर्ष ((0९७५०७) 


तिष्कर्ष के रूप में, उत्पादन कर इस आधार पर तो न्‍्यायोचित ठह्राये जा सकते हैं कि 
ये प्राप्त लाभो के आधार पर कर-भार के वितरण के साधन के रूप में कार्य करते है, ऐसी वस्तुओं 
के उत्पादन को सीमित करते है जो जनसमुदाय के कल्याण में सद्वायक नहीं होती और यदि कर 
लगाये जाने वाले पदार्थों का सादघादी से चुनाव कर लिया जाए तो निर्घधनो बे मुगादले धनियो 
पर कर वा अधिक भार डालने का प्रयास करते हैं। परल्तु प्रोफेतर हैनरी सी० साइमम (70 
प्रक्ा४ (: 97095) ते जो कि उत्पादन-करो कै तीव्र आलोचक रहे हैं, लिखा है कि “मेरे 
विचार मे ये कर हमारी राजस्व व्यवस्था (९८70८ 5४४४८४)के सबसे खराब तत्व है ये बिल 
करो से भी अधिक अवरोही (7८९27९5$%८) होते हैं। ये लगभग पूरे के पूरे छिपाये जा सकते हैं मोर 
ध्यक्तियों को इस बात का ज्ञान नहीं होने देते फि उत पड़ वास्तविक बर-भार वितना है? ये 
ब्यय-तियन्त्रक विधानों (5एगफ्ाण्श? ]टाओशा०9) की गुमराह माँगो में सहायक होते 
“| वे दिखाते तो ऐसा हैं मानो “विलासिता की वस्तुओ” (0थ८५) पर लगाये जा 
रहे हैं विन्तु वास्तव मे ख्चो को कर लगी विलासता की वस्तुओं को मोर से नहीं बल्कि “अनिवाय 
आवश्यकता वी वस्तुओ” (7००८5४॥८५) की ओर से अन्य दिशा की ओर को मोड देते हैं । निगम 
करो की तरह, ये कर उन राजनंतिक कायरो की राजस्ब प्राप्त बरने वी मुक्तिपाँ ((८४:८६७) हैं 
जो मत देने वाने करदाताओं से भयभीत और सरकार की विवेकपूर्ण आलोचना से भयप्रस्त 


रहते हैं।”+ 
नपज्ः 
43.. मे, ९. 5ए7ाण5 + फब्हैशडी प95७ हीणाए, 799- 36-37. 
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कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रस्य 


जता ऐप: ५ 59॥९0५ [एए5७0॥, रिश 3. 

५, छि. (05 53 8०८5 ॥4४ था 00, एश[ाए 
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9. $टाह097 + झप्रवाह5 गा ?0080 लि।॥॥0€ 


एग्फप्॥्ञा५ 00788055 : 


१. 


बिती-कर किसे कहते है ? एक सर्वेश्रेष्ठ विनी कर गाँचे की आवश्यक्रताओं की विवेघना 
बीजिये । 


एएए०0 ६ ॥्रष्णा 09५ $65 (97? 050055 ((6 इट्वृपाटशशा।5 छि शा 0जागफा 
5803 (४) ४ एर, 


बिक्री कर के पक्ष तथा विपक्ष मे अपने तक दीजिए । 
0४6 ३०ण० शह्डपण८॥5 (07 एव ब8हक्षा5६ (0 590५ 87. 


आय के साधत के रूप में बिक्री कर के स्वभाव, भार, दोप तथा भहृत््व का वर्णन 
कीजिए । 


ए0७६2८70९ [#8 ॥शप९, पाटाह॑लालट, तलल$ बण०व 00006 0 59९5 485 85 
ब 50708 0! ३९/३॥ए८, 


वित्री कर के लाभ दोषो का वर्णन कीजिए । अल्पविकृसित अर्थव्यवस्था की दशा में इसके 
महत्व की विवेबणा कीजिए । 


4066006 [8९ कार्य बात तल्‍फ़लल($ 6 5शेंट४ 80, ि।इटप55 7(8 ॥ुण7ब्राए6 
37 088७ ० 90 7स्‍॥0६702४0॥09०0 2४९००७००३१- 


स्फीति नियन्‍्त्रण के अस्त्र के रूप में विक्री वे श्रेप्ठता तथा हीसता की विवेबता 
कीजिए ) 


0$9055 हा हएशा0ण३ शात॑ फ़ॉलिालाओ ण छ65 9६ 8$ 3 400] ० फि4- 
प्रणारवा॥ वणा।0, 


उत्पादन के कराधान से वया आशय है ? इसके गुण-दोपो की विवेचता कीजिए । 
जता 38 जाला 099 ७०8४ (करवा।णा ?. 092755 45 ॥९009 00 6077९॥5, 
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(१२) आप के साधतों में लोच सम्बन्धी अन्तर [जिशिशा०८2 वी 8 ा्धाश र्ण 
छाल ० 50०४४ की [7000८) : 


निजी आय के साधन सरकारी आय के साध्रनो की तुलना में कम लोचपूर्ण होते हैं। सर- 
कार आय के पुराने करों भे वृद्धि कर, नये कर लगाकर आन्तरिक तथा बाहरी ऋण प्राप्त करके 
तथा पत्र मुद्रा छापकर अपनी आय मे वृद्धि कर सकती है, जबकि निजी वित्त व्यवस्था मे आय के 
साधत लगभग बेलोच रहते हैं। डा० डाल्‍्टन ने इसका कारण बताते हुए एक स्थान पर लिखा है 
कि “मुख्य कारण स्पष्ट है, इसके (राज्य) पास साधन प्राप्त करने के लिए समुदाय का सारा घन 
है, इसके अतिरिक्त बाहरी ऋण प्राप्त करते की सम्भावना भी बनी रहती है ।" 


(१३) ऋणों की प्रकृति में अन्तर ((जरशिशाए८ ॥ ॥6 ग्राशाश रण कण ए 
]0999) : 

निजी वित्त वी दशा भे जद कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहता है तो पूर्णतः ऋणदाता की 
इच्छा पर निर्भर करता है कि चह ऋण दे अथवा नहीं। दूसरे शब्दों मे, वह ऋणदाता को ऋण 
देने के लिए बाध्य नही कर सकता है। इसके विपरीत, चूंकि सरकार का अपने नागरिकों पर 
प्रभुत्व रहता है अतएवं वह अपने नागरिकों को ऋण देने के लिए बाध्य कर सकती है। किन्तु ऐसा 
तानाशाही राष्ट्रो मे ही सम्भव हो पाता है, अ्रजातान्त्रिक देशो भे लोगो की इच्छा से ही ऋण 
लिया जा समता है । 
निष्कर्ष (0070० ४५०) 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी वित्त व लोकवित्त दोनों में पर्पाप्त 
अन्तर विद्यपान है। अपत्त यह मान लेना उचित नही है कि निजी वित्त का सचालत करने वाले 
सिद्धान्त तथा नियम वैसे के वैसे ही लोकवित्त पर भी लागू होते हैं। फिर कुछ अर्थशास्त्री लोक- 
वित्त तथा निजी वित्त की भिन्नताओ की गणना करने की वजाए इगकी समानताओ (»॥रप॥80॥65) 
पर ही अधिक जोर देते है । परन्तु उनके बीच कितनी हो विभिन्नताएँ क्यो न हों, वास्तविकता यह 
है कि ये दोनो एक ही अ्थंव्यवस्था (९००॥०॥५) के अन्तर्गत कार्यशीर रहते हैं। उदाहरण के लिए, 
सरकार सामान्य आय स्रोत (80009 ॥0070 ४प€॥) से कर-आय (06 ए७77७) प्राप्त 
फरती है और यह अपने धन को इसी स्रोत में व्यय भी कर देती है। यह उन्हों साधनों से धन 
उधार सेती है जिनमे कि गरैर-सरकारी व्यक्ति लेते हैं। यह घन उत्पन्न करने मे गैर-सरकारी 
सत्थाओ तथा व्यक्तियों लक का उपयोग करती है भौर सरकार की राजस्व नीति (08०0 9०॥०9) 
की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उसका निजी अर्थव्यवस्था पर क्या 
प्रभाव पडता है । राजस्व नीति तभी सफल होगी जवकि हम सरकार को अरयंब्यवस्था व समाज 


का एक अग मानें । 
अत की प्रकृति तथा उत्तका पोग 
(रिज्गनाचा९ आई ऐ०७ ण॑ एए0९० एगज्ा००) 
जवित्त महान उत्तमा रु जद परम 

न राजकोषीय अथचा राजवित्त पद्धान्त-्वत्ताओं ने लोकवत्त की प्रकृति के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न विचारधाराएँ प्रस्तुत को है। सेलिगमैन (50897) तथा अंन्य अनेक अर्थशास्व्रियों ने 
“लोकवित्त के शुद्ध सिद्धान्त! (976 ॥॥60०7ए ० एच०॥० गक्ष०८) का उल्लेख किया है। यह 
सिद्धान्त सरकारी आय, सरकारी व्यय तथा सरकारी ऋण की समत्याओ पर बिना कल्याण की 
विचारधारा से कोई सम्बन्ध रख्ले तटस्थ छप से विचार करता है। उद्यहरणार्थ, लोकवित्त का शुद्ध 
सिद्धान्त इस बात की माँग नही कर सकता कि राज्य धन को असमानताओं को दूर करें। दूसरी 
और, बेगनर (५४४४०८7), एयबर्य (208०७०:७४) तथा पीग (0।800) द्वारा प्रतिपादित लोक- 
वित्त का सामाजिब-राजनीतिक पिद्धान्त' (300०-एण/धव्यों 609  ण जाल ग72॥८८) इस 
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रू 


बसेरा लेने के लिए पहुंचते हैं ।”१ अथवा यह बहिये कि कर के प्रत्यक्ष अथवा अन्तिम द्रव्य-भार 
के पढने का स्थान कौन सा है ? कर वाह्मता तथा कर देयता (#शशए8० एा ॥॥6 805) दो अलग 
अलग चीजे है। कर देयता इस बात की ओर सकेत करती है कि मूल कर-निर्धारण (०गंहएवे 
858255072॥) का बिन्दु कौन है अर्थात्‌ वह व्यक्ति कौन है जिस पर सरकार कर लगाती है और 
जो बस्तुत सरकार को रबम देता भी है, यदि वह व्यक्ति, जो कि पहली बार में ही सरकार को 
कर अद्या करता है, यह समझता है कि वह कर-भार को अन्य किमी व्यक्ति पर नहीं डाल सकता 
तो कहा जायेगा कि कर की देयता तथा साथ ही साथ कर को वाह्मता भी उसी व्यक्ति पर है 
“इस स्थिति में द्रव्य भार वही स्थिर हो जाता है जहाँ कि वह डाला गया था ।” किन्तु यदि मूल 
करदाता अथवा पहला करदाता कर वे भार को अन्य किसी व्यक्ति पर डालने मे समर्थ हो जाता 
है तो यह कहा जायेगा कि कर का अम्तरण (2४ राधएष्ठ) हो गया है और इस करान्तरण की 
स्थिति में सबसे पहला करदाता कर की वाह्मयता अयवा कर के द्रब्य-भार को अपने कन्धी से स्था- 
सास्तरित करने मे समर्थ हो गया है ! मात लीजिए, सरकार चीनी पर कर लगाती है और कर 
की रकम को चीनी के विनिर्माता [श॥0विणप्राधा) से ब्सूल करती है। इस स्थिति मे कर का 
द्रब्प-भार--अर्थात्‌ कर की रकम चीनी के विनिर्माता के कन्धो पर पड़ती है। कर की देयता 
वितिर्माता पर पड़ी है। यदि चीही का विनिर्माता चीनी की कीमतों में कर राशि के बराबर वृद्धि 
करके कर के द्रव्प-भार को किसी अन्य ब्यक्ति पर, मान लीजिए थोक व्यापारी पर ढालने मे सफल 
हो जाता है तो कहा जायेगा कि चीनी निर्माता ने कर का अन्तरण (अ#ग्राशण) कर दिया है अर्थात्‌ 
कर के द्रव्य भार को स्थानान्तरित कर दिया है। यदि अन्तरण की यह प्रक्रिया (छ70८९5४ ० 
5008) विनिर्माता से थोरः व्यापारी (ज्र00९ 526), थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी 
(४2767) तथा बन्त में फुटकर व्यापारी से अन्तिम उपभोक्ता (०७७४५) वी ओर को जारी 
रहती है और यदि उससे आगे अम्तरण की कोई सम्भावना नहीं है तों यह कहा जायेगा कि कर 
बाह्मता उस अन्तिम उपभोक्ता कर पडी है जो कि सबसे अन्त में कर के द्रव्य-भार को वहन करता 
है ब्रयवा यह कहिये कि जो कर को अग्तिम रूप से अदा करता है । 


कर की वाह्मता और अन्तरण में अन्तर 
(एंडओरतेणा 0९९९) गालंतशाल्ट भाव 59ड्ट ण॑ ॥ १8४) 


जैसा कि उपर वर्णन क्या जा चुका है कि कर की वाह्मता के अन्तर्गत हम यह अध्ययन 
करते है कि कर को राशि का भुगतान वास्तव में कौन कर्ता है ? इसके विपरीत कर अन्तरण एक 
ऐसी विधि है जिसके अन्तर्गत कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तान्तरण कर दिया 
जाता है। यदि कर वा अम्तरण नही होगा तो ऐसी स्थिति में वाराध्रान व वाह्मता दोनों एक ही 
व्यक्ति पर पड़ेंगे 
बाह्मता का सिद्धान्त--रढ़िदादी विश्लेषण 
(76 प्राल्ण गे एएथवरेशएर--एकरापक्ाांगान 4ए्ोड़आं5) 


हमने बताया है कि “वाह्मता” (000027८६) का अर्थ है द्रव्य-भार (90769 पथ) 
और "कर वाह्मता'का अय॑ हैं कर के द्रव्य-भार का अन्तिम विश्वाम स्थल (# 7९४78 एणा।)। 
परन्तु तथ्य यह है कि “वाह्मता” शब्द का कोई भी स्पष्ट तथा शुद्ध अर्थ नही है और जितने लोग इस 
शब्द वा प्रयोग करत्ते रहे है उत्ते ही इसके अर्थ हैँ । सेलिन ने इस विषय पर, जिनके विचारों 
ने काफी समय तक अधिकाश लेखको को प्रभावित क्या! है, यह दिखाने का प्रयास किया है किसे 
अकार विभिन्न करों का अन्तरण (#एणह) जाये को ओर तथा पीछे को ओर होता है और यह 
अग्रान्दरण (लिएात अधधि08) तथा पश्चान्तरण (9३०६७थ० 5?) वस्तुओं की कीमतों 
अथवा उत्पादत के उपादानों (300०७ ० छा009४०७॥०४) की बीमतो को किस प्रवार प्रभावित 
करता है । संलिगमन ने कहा है कि “वाह्मता' का अर्थ है अन्तिम फरदाता पर कर के भार वा 
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करों को बाह्मता व अन्तरण का सिद्धान्त 
अथवा 


करापात तथा कर विवतंन का सिद्धान्त 
(6 0९09 ण पाल॑(ा९6 क्ञाते 398 ० 78585) 


प्रारम्भिक ; कर क्षी वाह्मयता व अन्तरण से आराय : 


यह समझना भी बडा आवश्यक है कि विभिन्‍न करो के बया-क्या आधिक और 
सामाजिक प्रभाव पहते हैं । इनमे से कुछ प्रभाव तो भ्रत्यक्ष रुप से कर की आदायगी से सम्बन्धित 
होते हैं जबकि अन्प कर लगाने के ही परिणाम होते हैं। करो के प्रभावों का विश्लेषण करने के 
(लिए हमे पह निश्चय करना होगा कि '-- 
(क) कर को पहली बार में हो (0 06 ॥78 ॥&706) वौन अदा करता है, और 
(ख) कर के भार को वास्तव में कौन बहन करता है ? 


कानून के अनुसार तो कर किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यावसायिक इकाई (0087९85 
प्रण/) पर पडता है ओर उससे ही एकत्र किया जाता है। परन्तु यह ही सकता है कि कर अदा 
करने बाला वहू व्यक्ति अथवा व्यावसायिक इकाई कर की रकम किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यवताय 
से वसूल कर ले । यदि कर का इस प्रकार अन्तरण (४0078) हो जाता है तो कहा जायेगा कि 
मूल करदाता (0०778॥70 ॥%6 7०9९7) ने तो केवल कर-सग्रह करने वाले एजेन्ट के हप में ही कार्य 
किया है। एक वास्तविक समस्या तब उत्पक्ष होती है जबकि सरकार किसी व्यक्ति विशेष पर कर 
इस स्पप्ट इच्छा के साथ लगाती है कि उसे कर का भार वहन करना चाहिए किन्तु यदि करदाता 
कर की रकम को अन्य क्सी व्यक्ति से एकन्न करने मे समर्थ हो जाता है अथवा कर के भार को 
अन्य किसी व्यक्ति पर डालने की व्यवस्था कर लेता है तो सरकार की इच्छा धरी की धरी रह 
जातो है| दूसरी ओर, यह हो सकता है कि सरकार किसी व्यक्ति पर कर इस उद्देश्य से लगाए 
कि उसके द्वारा कर किसी अन्य ब्यक्ति की ओर को जान्तरित (00५) कर दिया जायेगा; परन्तु 
व्यवहार मे, सम्भव हे कि वह करभार को किसी अन्य व्यक्ति पर डालने में रामर्थ न हो राके । 
यहां भी कर प्रशासन को इच्छा, सम्भव है पूरी न हो। अत. यह स्पष्ट है कि सरकार को करो के 
दरस्प-भार (0076५ ७णएटा) की विचारधारा के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। 

परम्परागत दृष्टि से, कर की बाह्यता (0८7०८ ० 8५) का बच यही लगाया जाता 
रहा है कि कर-अदायगी का प्रत्यक्ष भार अत्विम सर्प से क्सि पर पड़ना है। कर वाह्यता वस्तुतः 
उस बिन्दु अथवा स्थान की ओर सबैत करती है जहाँ कि “कर रूपी मुर्यो के बच्चे अन्तिम रूप से 


है. 


सिद्धान्त में सम्मिलित गहो किये जाते /* दाह्यता वा यह विवेदन भी वैसा ही है जँता वि 
सैलिगमेत तथा डाल्टन ने किया था 4 


यहाँ इस दात का उल्लेख करना भी उचित होगा कि कुछ लेखकों, विशेषत, कैतम ने 
उपयुक्त हृष्टिकोध में विद्यमात कमी को प्रवाश में लाने का प्रयत्त क्या है । केनन ने कहा कि 
कर वी वाह्मयता तथा कर के प्रभावों मे भेद करना अनावश्यक है तथा स्वेच्छाचारिता का सूचर 
है | उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर वाह्मता के विचार को रह कर दिया जाये और बैवल 
बर वे सामान्य प्रभावो पर ही विचार क्या जाए। बाद भें इसी बालोचना को डब्कन ब्लैक ने 
भी अपने घब्दों में व्यक्त किया 6 


श्रीमती हिंक्स ने औपचारिक वाह्मता (07773) 400८४०८) बोर प्रभावी वाह्मता 
(९॥६८७५६ 000८9८९) में भेद डिया ॥ उसके मतानुसार, मौपचारिक वाहाना “जोगो की आग- 
दनियों के उस अनुपात को मापती है, जो उन व्यक्तियों को आय प्रदान करता जो उन्हें वस्तुएं व 
सेवाएं प्रदान करते हैं वल्क शासकीय सस्थाओ (8०५ ८टाणाग8 ०००/८५) को इसलिये दिया जाता है 
ताकि वे सामूहित सन्तुष्टियों की वित्तीय व्यवस्था कर सकें |”? इन मानों में तो, औपचारिक 
बाहाता वा सम्बन्ध कर के; द्रव्य-भार से ही है और यह वही व्याख्या है जैसी कि संलिगरसन और 
डाल्टन ने को है | श्रीमती हिर्स वे अनुसार, प्रत्यक्ष करो की वाह्मयता तो उन व्यक्तियों पर पड़ती 
है जो कि प्रारम्भिक एवं मूल रूप में उन्हे अदा करते हैं और परोश्ष करो की वाह्मता वस्तुओं के 
क्र ताओ द्वारा वहन की जाती है| दूसरी ओर, प्रभावी वाह्मता का सम्बन्ध कर के विल्तृत प्रभावों 
से है। ध्रोभती हिंब॒छ ने प्रभावी वाह्यता वी परिभाषा इस प्रकार वी है। “कर के सम्पूर्ण आर्थिक 
परिणामो का पता लगाने के लिए हमे दो तस्वीरें खीचनी होगी और उन दोतो मे तुलना भी करनी 
होगी--एक तस्वीर तो उस आधिक दांचे (अर्थात्‌ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं व॑ आमदनियों 
के वितरण कथा उत्पादन के उपादानो के बेंटवारे) की खीचनी होगी जो कि करो के लागू होते के 
बाद देश से वर्तमान है ओर दुसरी ऐसी ही तस्वीर उस ब्राधिक ढाँचे (६९०४०४४० इश 09) की 
ख्रीचती होगी जो कर न लागू होने को दशा में पाया जाता है ! इन दोनों चियरो के अन्दर को कर 
की प्रभावी वाह्मता कहना सुविधाजनक होगा ।* बाह्यता की यह विचारधारा इसके परम्परागत 
अर्थ से भिश्न है और इसकी विस्तृत विवेवना हम आये चल कर करंगे 


कर के अन्तरण को दिशाए 
(एल्‍्टोग5 ग॑ प्रडड 0गफ्ताड) 


कर के अन्तरण बी विद्यमानता दो अनिवाय॑ शर्ते यह है जि कर लगी बस्तु वी विन्ी 
अथवा अदला बदली अवश्य होती चाहिए। कर का अन्तरण आमतौर पर क्र लगी बस्तु (8८4 
८०००9) की कीमत में घटा बड़ी (एए॥7ए/४७०॥) करके किया जाता है परल्तु उत्पाद 
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8 $05. प्राल& एए७०. छडनए००, ए9.. 59 भारत में कराधान जाँच आयोग ने 
भारत में कराप्ात बी बाह्मता के अपने अध्ययन में श्रीमती हिकस के अल्तर को ही 
स्वीकार क्या है। आयोग ((ण्ागा5४००) ने वहा है कि “औपचारिक वाह्मता करो 
के उस द्रव्य-भार क्यो वहते हैं जोकि उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कि कर 
प्रशाघन डालना चाहता था” और “प्रभादी वाह्मता अन्तरण के पश्चात्‌ कर-भार वे 
उप्त वास्तविक अथवा अन्तिम वितरण को कहते हैं जो कि कर लगी वस्तु अयवा सेवा 
जे मय जौर उसके सभरण वो दशांओ के परिवर्दन वे परिणामस्वरूप उलन्न होता 
है ', देखिये कराधान जाँच आयोग की रिपोर्ट का पृष्ठ 45- 


हा 


[विश्वम मा विपटारा करना।” सन्‌ १६२७ में, काल्विन समिति ने “वाह्मता” की परिभाषा को 
सकुचित कर दिया । इसने सापेक्षिक उपज तया काम मे लगे उत्पादन के उपादानों के संभरण 
(5०709) पर पड़ने वाले दीबंकालीन अथवा अन्तिम प्रभावों की वजाए केवल अह्पकालीन अथवा 
प्रारम्शिक वितरणात्मक परिणामों (08ध0एणा००४| ८०॥ष्थ्पुएशा९८५) को ही इसके बर्थ में 
सम्मिलित किया । 


प्राचीन लेखको में डाब्टन ही प्रमुख थे जिन्होंने कर वाह्मता को वास्तविक प्रकृति या 
स्वरूप को प्रकट किया और कर के प्रभावों (थींट०$ ० ६४) मे और उप्ते स्पष्ट भेद किया। 
डाहदन ने लिखा है कि “सरकार द्वारा राजस्व के रूप भे प्राप्त किये जाने वाले प्रत्येक शिलिय के 
साथ ही किसी व्यक्ति को एक शिलिंग का प्रत्यक्ष द्रव्य-भार (07९८ प्राणा८ए 70९7) अग्रवा 
उसकी कर वाह्मता वहन करनी होती है ।” उनके मतानुस्तार, कर वाह्मता की समस्या यहू है कि 
उस व्यक्ति अथबा उन व्यक्तियो का पता लगाया जाए जिनको कि अन्तिम रूप से यह एक शिलिंग 
अदा करना पडता है । इसके अलावा, कर लगाने से सम्बन्धित अन्य सब बातों तथा स्थितियों को 
कर बाह्मता नही अपितु कर के प्रभाव कहा जा सकता है। 


डाहटन का विचार था कि कर लगाने से लोगो पर दो प्रकार का कर भार पड़ता है, 
अर्थात्‌ द्रव्य-भार (9079 एप्ा2७7) औौर वास्तविक भार (ए८8 0एाट०7) द्रष्य-भार कर के 
अंशदान की वह धनराशि है जो क्रदाता द्वारा सरकार को अदा की जाती है । द्रव्य-भार भी प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष, दो प्रकार का हो सकता है। (१) प्रत्यक्ष द्रब्य भार (676९ 700॥69 0ण०८॥) कर 
की उस वास्तविक धनराशि का सूचक होता है जो कि द्वब्य के रूप भे सग्रह की जाती है, कर 
बाह्मता की स्रमस्या का सम्बन्ध उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से होता है जो कि कर का प्रत्यक्ष द्रव्य 
भार वहन करते हैं । कर के (२) परोक्ष द्रव्य मार (ग्रापाए।ग्राणा९7 0प्राएधा) का उदय तब होता 
है जबकि करदाता को कर की निर्धारिन रकम से अधिक घनराशि देने को बाध्य कर दिपा 
जाता है | डान्टन के भनुसार, कर के वास्तविक भार का सम्बन्ध उप्त त्याग (307॥06) से है जो 
कि कर लगने के बाद करदाता को करना पड़ता है। वास्तविक भार को दो क्िस्मों में विभा- 
जित किया जा सकता है--अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वास्तविक भार और परोक्ष वास्तविक भार।॥ कर के 
प्रत्यक्ष वास्तविक भार (॥८० 7९9] 0०7०८॥) का सम्बन्ध आधिक कल्याण के उस त्याग प्ते होता 
है जो कि कर करदाता के लिए निर्धारित करता है। दूसरी ओर परोक्ष वास्तविक भार फा 
सम्बन्ध किसी वस्तु के उपभोग (००॥४॥77007) में होने बालो उस कमी (7९00८४०॥) से है जो 
कि कर लगने के कारण करदाता को करनी पड़ती है। डाल्टन के मतानुसार कर वाह्यता के 
सिद्धान्त के विषय-म्षेत्र (प्रशुं८८/ 788067) मे केवल प्रत्यक्ष दब्य-भार के अध्ययन को ही शामिल 
किया जाता है। अन्य सप्ती भारों (०४४0275) का सम्बन्ध फरो के प्रप्नावों से हैं, कर वाह्मता से 
नहीं । एक सरल उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है। यदि सिगरेटो पर लगाया जाने 
बाला कर अन्तिम उपभोक्ताओं (#79 ८००४००7८७$) से स्प्रह कर लिया जाता है तो कहा जायेगा 
कि कर की वाह्मता (॥06९0०८ ० (॥५४ (४2) उपभोक्ताओ पर हीं है किन्तु यदि कर लगने के 
कारण सिगरेटो के उपभोग में कमी को और अन्त में उनके उत्पादन में कमी को प्रोत्साहन मिलता 
है, तो स्पष्ट रूप से इसे कर का प्रभाव ही कहा जायेगा । 


ज्रो० आर० ए० घुसप्रव के अनुछार, “कर की वाह्मयता जिसका सामान्य रूप में 
प्रयोग होता है, कर के अन्तिम या प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के स्थान से सम्बन्धित होती है।”* प्रो० 
मेहता एवं अग्रवाल के शब्दो मे, “कर का भार एक कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार है ।” 

ओन सेरिय ने वाह्मयता को परिभाषा कर के अन्तिम भार के स्थान निर्धारण के रूप मे 
की है। "कर के अन्तिम भार का स्थान-निर्धारण करते समय उसके साथ ही कुछ व्यक्तियों अथवा 
व्यक्तियों के समूहो पर कर के जो अतिरिक्त प्रभाव पड़ते हैं वे करान्तरण (७ शांधिंएढ़) के 
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ह्‌ 


करने का प्रयास्त करते हैं। इसके साथ हो साथ, कं ता उस वस्तु वी माँग पर अपने नियन्त्रण द्वारा 
कर के अन्तरण का प्रतिरोध करते हैं। अत इस स्थिति में, किये गये अन्तरण की मात्रा तया 
उमप्तका स्वरूप क्या होगा, यह बात विभिन्न पक्षों की अपनी-अपनो सौदा-शक्ति (9थ.टअंणाड़ 
9०४८7) पर निर्भर होगी और दोनो पक्षो को सोदा-शक्ति कर लग्री वस्तु की माँग व उसके 
सभरण की लोच (९।३४(८१७) पर विर्भर होगी अथवा इससे प्रतिवन्धित होगी। 


कर वी वाह्मता को प्रवाहित करने वाले दो सिद्धान्तों का यहाँ उल्लेख किया जा सकता 
हैं। वे हैं: (क) यदि अन्य बातें समान रहे तो कर लगी वस्तु के लिए माँग को लोच जितनी अधिक 
होगी, कर की वाह्मता उतनी ही अधिक विक्र ता पर होगी, और (ख) सभरण की लोच जितती 
अधिक होगी, वाह्मयता उतनी ही अधिक क्र ताओ पर होगी । अब हम इन दोनो ही पिद्धान्तों पर 
विस्तार से विचार करते हैं । 


मांग का योगदान और बाह्मता (२०८ ० ऐ८णएआ० 70 [000८0८८) 


किसी वस्तु कौ मांग को लोचदार (०७५॥०) तब कहा जाता है जबकि वस्तु की कौमत 
में जरा-सा भी परिवर्तन होने पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली उसकी मात्रा मे उल्लेखनीय 
परिवतंन होते हैं। वस्तु की माँग को वेलोचदार (॥८3506) तब कहा जाता है जबकि वस्तु की 
कीमत में कापी परिवर्तन होने पर भी उसकी माँग में अधिक परिवर्तेन न हो । माँग की अधिक 
लोचहीनता को प्रेरित करने वाले तत्व हैं--स्थातापन्न वस्तुओं (४70$07065) का अभाव, रिवाजी 
उपयोग (००४०पा४॥५ ७५९), नीची कोमतें तथा लगातार बार-बार खरीदारी करना | इसके सुन्दर 
उदाहरण हैं--तमक, चीनी, तम्वाकु, चाय आदि । यदि कोई विक्रेता वेखता है कि वस्तु की मांग 
बेलोच है तो रे की कीमत बढाकर बर का द्रव्यभार उपभोक्ताओं पर डाल देना उसके लिए 
बडा सरल होता है। दूसरी ओर, यदि कस कर माँग लोचदार होती है--आरामदायक एवं विला- 
पिता की वस्तुएं इसके उदाहरण हैं--नो विन ता वस्तु के मुल्य मे ब्रृद्धि नही कर सकता, नयोकि 
यदि बह ऐसा करता है तो उस वस्तु की माँग मे काफी कमी हो जायेगी, कर का भार उठाने वाले 
बिन ता को इसके कारण जो हानि होती है, वस्तु की मात्रा मे कमी उससे भी अधिक होती है। 
इस प्रकार, कर वी वाह्यता आशिक रूप से माँग की प्रकृति पर निर्भर होगी। माँग को लोचहीनता 
(7०48#29५) जितनी अधिक होगी, उपभोक्ता पर कर बाह्यता के अन्तरण की उठनी ही अधिक 
सम्भावना होगी, दूसरी ओर, माँग की लोचशीलता (७॥४४४०[४) जितनी अधिक होगी, कर 
बाह्यता उतनी ही अधिक बिके ता ($८॥९४$) पर होगी । निम्नलिखित दो रेखाचित्रों (03872705) 
में माँग के लचीलेपन वी दो चरम स्थितियाँ (#ता८०॥०७) दिखाई गई हैं। यहाँ यह मात लिया 
गया है कि वस्तु वे सभरण की मात्रा विश्चित है। 


लोचदार मौंग की स्थिति में बैलोच माँग वी स्थिति में 
अ्निमत ब्गीमत 





कर लगी वस्तु कौ किस्म (9०७9) अथवा मात्रा] धरण्घ/09) मे कमी करके भी कर के भार को 
अन्तरित (४॥7) कर सकता है। अयंशास्त्रिमो ने कराम्तरण (89 ४गरधिएह्)) की इन दिशाओं को 
अग्रान्तरण (#गज्तथव छगि78), पश्चान्तरण (02०:्रशएँ छए8) तथा इन दोनो के सम्मिलित 
अन्तरण का नाम दिया है । अग्रान्तरण अयबां आगे को ओर अन्तरण--जो कि कर के अन्तरण का 
सबसे अधिक सामान्य रुप है--तब हुआ मानता जाता है जब किसी वस्तु का उत्पादक (छा०व॥०थ) 
कर के द्रव्य भार को किसी भी अन्य व्यक्ति पर, उदाहरणत. थोक व्यापारी पर पूरी तरह डाल देने 
में सफल हो जाता हैं और थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी पर डालता है और वह उप्ते आखिर 
में अन्तिम उपभोक्ता की मोर अन्तरित ($0/0) करने मे सफल हो जाता है। भागे की ओर अन्तरण 
में, या तो कीमत इस प्रकार बढाई जाती है अथवा वस्तु की मात्रा अथवा क्स्म में इस प्रकार 
कमी की जाती है कि बरो की सम्पूर्ण रकम मूल करदाताओं (गाष्मा)थ 85 एए९४४) से अन्य 
किसी भी व्यक्ति की ओर अन्तरित हो जाती है। पश्चास्तरण अथवा पीछे फी ओर अन्तरण तब 
होता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया कर उत्पादन के उपादानों (800४ ण छा0०0४०७०४) 
की ओर को अन्तरित कर दिया जाता है। गदि किसो वस्तु पर कर लगाया जाता है तो कता 
विक्रता को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयत्त कर सकता है कि वह अपेक्षाकृत कम कीमत 
वसूल करें । मान लीजिए किसी वस्तु के योक वितरणकर्त्ता (शश/0०58८ 05000(0) पर कर 
लगापा जाता है, तो थोक व्यापारी उत्पादक को अपेक्षाकृत कम कीमत लेने को बाध्य कर राकता है। 
इसी प्रकार जब किसी वस्तु के उत्पादक पर कर लगाया जाता है तो वह इस बात का प्रयास 
कर सकता है कि अपने मजदूरों को पहले से कम भजदूरी लेने को बाध्य करे अथवा उत्पादन के 
उपादानों के अन्य स्वामियों को पहले से कम पारिश्रामिक (09७४ 7९:7070०78॥0॥) सेमे को बाध्य 
करे। इस प्रकार, पीछे को ओर अन्तरण तब हुआ माना जाता है जबकि उम्र वस्तु की बीमत तो 
पूवंवत्‌ रहती है जिस पर कर लगाया जाता है और कर का भार या तो बिक्र ता को अपवा उत्पा- 
बन के उपादानों को बहन करना होता है। तथापि, पीछे की ओर का अन्तरण इतना प्रचलित 
गही हैं जितना कि आगे की ओर अन्तरण । अन्त में अप्रान्तरण ओर पश्चाग्तरण का सम्मिलित 
रूप तब पाया जाता है जब उत्पादक किसी कर लगी वस्तु के कर के द्रव्य-भार का कुछ भाग तो 
कौमत में आंशिक वृद्धि करके उपभोक्ताओ की ओर को अन्तरित कर देता है और कुछ भाग उत्पा- 
दन के उपादानों के स्वाभियो की ओर को, उन्हे पहले से कम मजहूरी स्वीकार करने को बाध्य 
करके अन्‍्तरित कर देता है। यह भी सभव है कि उत्पादक कर लगी वस्तु के कर के द्रव्य-भार 
का कुछ अश स्वय ही वहन करे (ऐसा तब होता है जबकि बह कर-भार को बागे को और अथवा 
पीछे को कर अन्तरित करने में पूर्णतया सफल नही होता) । 
कर के अन्तरख तया कर की वाह्मता से सम्बद्ध कारण 
(प॥रल०7५ 0१७० 40 ॥9७४ 5करतंतिड बात ए१००९) 


किप्ती वस्तु पर लगाये गये कर का द्रव्य-भार क्रताओं की ओर पूर्णतया था अशतया 
अन्तरित होता है अथवा डिल्कुल अन्वरित नहीं होवा--यह बात कई कारणो पर निर्भर है। इन 
कारणों का वर्गीकरण बडी सरलता से इन दो विस्तृत शीर्षकों (॥९४0४) के अन्तगंत किया जा 
पकता है : (क) वे कारण अथवा तत्व (98005) जो कर लगी वस्तु की कीमत के निर्धारण को 
अर्थात्‌ वरतु की मौग और उसके राभरण को प्रभावित करते हैं, ओर (ख) वे कारण जो कर की 
प्रकृति, उसकी देयता (920) तथा सरकारी नीति से सम्बन्ध रखते है । 


कर का अंतरण तथा कर की वाहामता मृव्य-निर्धारण की ध्मस्या के ही अंग हैं और 
इसो कारण ये सांग (पृटाशक0) और संघ्रण (5०7५) कौ शक्तियों पर निर्भर रहते हैं ॥ यदि 
कीप्रतो पर करो का कोई प्रभाव नही होता है तो करो के भार का अन्तरण नही होगा, इस स्थिति 
मे, बस्तुत:, करान्तरण अथवा कर वाह्मता का कोई प्रश्त ही उपस्थित नही होगा। अतः वे सभी 
कारण अथवा तत्व,“जिन पर किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण निर्भर होता है, करान्तरण तथा 
कर बाह्वता को भी प्रभावित करते हैं और थे तत्व और कुछ नही, गाँग और सभरण दी शरक्तियाँ 
ही है। उदाहरपार्य, किसी वस्तु की कौमत तभी प्रप्नावित हो सकती है जबकि माँग दी या सभरण 
की अथवा इन दोनों की ही शक्तियो को प्रभावित क्या जाए। विकेता कर लगी वस्तु के सभरण 
(5४909)9) पर अपना तियमत्रण स्थापित करके कर को वाह्मता को उपभोक्ताओं की भोर अन्तरित 


पिछले पृष्ठ पर दिया गया रेखाचित्र माँग की लोच की विभिन्न किस्मो के अन्तर्गत कर 
के अन्तरण तथा कर की वाह्मता को प्रव॒ट करता है :--- 


चित्र न० हे में तीन माँग वक्त (त९एआए0ं प्याए्ट४) दी गई हैं। म' सबसे अधिक 
लोचदार (70०8 ८४भां८) भोर म' सबसे कम लोचदार है। स रेखा वर के पूर्व को. सभरण वक्र 
(5009५ ०ए7९८) को ओर स्‌ रेखा कर लगाने के बाद की सभरण वक्त को प्रदर्शित करती है | 
प्रथम स्थिति में जबकि माँग कम लोचदार है, कर का तय' भाग उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया 
जाता है और शेष भाग अर्थात्‌ थाब' विकर ताओो द्वारा वहन जिया जाता है। दूसरी स्थिति मे, 
उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला भार कम है (तय रेखा तप्थ' रेखा से छोटी है) और विक्रेताओं 
द्वारा बहन किया जाने वाला दव्य-भार अपेक्षाइतत अधिक है तीसरी स्थिति भे, उपभोक्ताओ द्वारा 
बहन किया जाने वाला द्रव्य-भार न्यूनतम है और उत्पादको द्वारा वहन क्या जाने वाला भार 
अधिकतम है । पदि हम एक ऐसी माँग वक्त और छीच दें जो पूर्णतया लोचदार हो तो कर का 
सम्पूर्ण द्रब्य-भार (77072५ ४०४०८७) स्वय उत्पादको द्वारा ही बहन किया जायेगा। 


अब हम कर की बाह्मयता पर माँग की लोच के प्रभाव को तिम्न शब्दों में व्यक्त कर 
सकते हैं .-- 


(क) यदि माँग पूर्णतया लोचदार (9थ€व्लि/ ९३४४०) है तो कर की सम्पूर्ण वाह्मता 
विक्रता पर पड़ेगी । 


(ख) यदि माँग पूर्धतया बेलोच (9थरत्थि)५ ॥770७9५7०) है तो सप्यूर्ण वाह्मता क्रेता 
पर पड़ेगी । 


228 माँग की लोच जितनी अधिक होगी, करवाह्मयता उतनी ही अधिक विक्रेता 
(६७९४) पर पडेगी । 


(ध) माँग का बेलीचपन जितना अधिक होगा करवाह्मता उतनों ही अधिक करता 
(७४५९४) पर पड़ेगी । 

करान्तरण (इशरा75) तथा करवाह्मता (004८४८८) बन्य कई बातो पर भी निर्भर 
ही प्कती है जैसे कि मांग को नियमितता (28ण०709), कुल माँग की स्तर और रूढियत मुल्यो 
(णाभ) 97028) की विद्यमावतता । यदि किसी अस्तु के लिए उपभोक्ता को मोग अनियमित है तो 
कर-भार की उपभोक्ता पर डालना वडा कठिन हो जायेगा । फिर यदि राष्ट्रीय बाय (एक7णओर- 
70०० 76) भोर कुछ माँग (3287९४०/८ 02८४४७7) के स्तर मे वृद्धि हो रही है तो कर का अन्तरण 
करता सरल हो जायगा | दूसरी ओर, यदि राष्ट्रीय आय और कुल मांग के स्तर में कमी हो रही 
है तो करे का अन्तरण करना कठिन होगा। इस प्रकार कुछ करो का अन्तरण तथा उनकी बाह्यता 
प्रत्यक्ष रूप से कुल माँग के स्तर तथा राष्ट्रीय आय के रुख पर निर्भर होते है। अन्त मे, सामान्य 
उपभोग की अनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं. जिनकी कीमतें स्थायी एवं रूढियत (०ए४०छ४0५9) बन 
जाती हैं। इन वस्तुओ की उपभोक्ता की माँग इन रूढिगत स्थिर कीमतों के चारों ओर मडराती 
है। ऐसे मामलो में कर का अन्तरण ($४॥072] करना कठिन हो जाता है बशतें कि वस्तु की 
किस्म (६०७७) ही ने गिरा दी जाए. और ऐसा करता भी उस समय कठिन हो जायेगा 
जबकि उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु की निश्चित किस्म चाहेगे । अव रूढिगत मूल्यों वाली बस्तुओं के 
मामले मे, कर भार सामान्‍्य॑त विक्रे ताओ को ही वहन करना होता है। 
सम्भरण का योगदान और कर को वाह्मता (१०१९ ०6 50एए9 बात [60तधा०ढ ० ०४) : 

कर का अन्तरण तथा कर की वाह्मता वस्तु के सम्भरण (४०79) पर भी निर्भर होते 
हैं । जहाँ तक किसी कर लगी वस्तु के सम्भरण का प्रश्न है, कर का अन्तरण करने की दो रीतियाँ 
काम में लाई जाती हैं। इनमे सबसे अधिक प्रचलित रीति है अग्रान्तरण अथवा आगे की ओर 
अब्तरण ($07फ870 ४7707१8) की जिसके अन्वर्गत वह विक्रेता अथदा उत्पादक, जिस पर कर 
लगाया जाता है, वस्तु की कीमत मे कर की पूरी रकम के बराबर वृद्धि कर देता हैं ओर इस 
प्रकार करूभार को कर लगी वस्तु के ऋेताओं (8फ्रफ़टा७ की ओर को अन्तरित कर देता है। 
दूसरी रीति मे, जिसे कि पश्चान्तरण अथवा पीछे की ओर अन्तरण (&8ए४छक्ष॑ 770१8) कहा 


छ 


दोनो ही चित्रों मे मर रेखा माँग वक्र (4०४0४०४७० प्यए८७) की सूचक है भौर स रेखा 
कर से पूर्व संभरण बक्र (४०99(9 ८०7५०) की तथा सा रेखा कर के बाद की सभरण बक्र की सूचक 
है । इन दोनो ही सभरण वत्रो का अन्तर प्रति इकाई (70 पण्य) कर को धनराशि को प्रकट 
करता है, समरण की ये दोनों ही बक्त रेखाएं एक दूसरे के समातान्तर (7973॥5!) हैं और उनकी 
गह स्थिति प्रकट करती है कि प्रति इकाई कर की धनराशि समान ही है चाहे कुल उत्पादन 
कितना भी बयोन हो। कर से पूर्व, सम्तुलन कौमत (€्पणा॥एगंणा 9702) पक थी और 
सन्तुलन मात्रा (ध्यूणीणाएय प्ृण्थातं(/) अक । कर के लगने के पश्चात्‌ नई कीमत प' है। 
प्रथम चित्र से जहाँ कि भाँग वक्त पूर्णतया लोचदार (9शब्लि ९४७४०) है, नई कोमत पुरानी 
कीमत के बराबर है (पक-“प'क)। कर लगते के बावजूद चूकि वस्तु की कीमत पूर्ववत्‌ 
रहती है अत कर के द्रव्य-भार का अन्तरण नही होता है और कर की वाह्मता विक्रेता पर ही 
रहती है। यह ध्यान देने की बात है कि चित्र न० १ भें उपभोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली 
#ीमत प'क' में से विक्र ता (2!॥27) को केवल पक' ही मिलती है । दूसरे चित्र मरे, जहाँ कि 
माँग वक्त पूर्णतया वेलोच (9८८०५ 77०5७7८) है, वस्तु का मूल्य कर की पूर्ण धतराशि की 
बराबर मात्रा में बढ जाता है, (वाव कर की धनराशि है)। इस स्थिति मे, वस्तु की वेच्री जाने 
वाली मात्रा में कोई परिवतंन नहीं है और विक्रेता अपनी प्रारम्भिक कीमत पक पुर्चेवत्‌ दसूल कर 
रहा है। अत, अब करवाह्मता उपभोक्ता पर अन्तरित हो गई। इस प्रकार, उस स्थिति में जबकि 
बस्तु की माँग पूर्णतया लोचदार होती है, कर-भार विक्रता पर पड़ता है और माँग के पूर्णतया 
बैलोच होते पर कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इन दोनो मे ही पूर्णतया विपरीत स्थितियों 
में कर-भार वोयो ही वर्गों के बीच बेंट जायेगा। यदि माँग अधिक चोचवार (2000 ०७50९) 
है, तो उपभोक्ता की ओर को अन्तरित हो सकते बाला द्रब्य-भार कम होगा और विफऊ ता को द्रब्य- 
भार का एक बड़ा भाग स्वय वहन करना होगा। दूसरी ओर, यदि माँग अधिक ब्रेलोच 
(007० 40095॥0०) है तो करवाह्मता अधिकतर उपभोक्ता पर ही होगी और बिक ता कर के द्रव्य- 
भार का केवल घोड़ा अनुपात ही वहन करेंगे 


कीमत 





ब्‌ए 


पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत (घात॑च एटाव्छि ए७शएध्धा।००)--महाँ उन तत्वों एव 
दशाओ वा उल्लेख करना भी बडा महत्वपूर्ण है जित पर कि सभरण का लोच निर्भर करता है। 
जता कि हम पहले बतला चुके है, सभरण वी लचक या लोच से आशय यह है ड्ि वीमतो में 
परिवतेन होने पर वस्तु के सभरण में कहाँ तक परिवर्तन होता है। सभरण वी लोच निम्न तत्वों 
पर निर्भर कही जा सकती है (क) उत्पादन की प्रह्नति और मूल्य निधारित करने की 
दशाएं, तथा (ख) लागत (००४) की परिस्थितियों का स्वरूप । पूर्ण अथवा शुद्ध प्रतियोगिता वी 
दशा के अन्तर्गत, फर्मों की सख्या अगणित होती है और वस्तु के मूल्य का निर्धारण समस्त उद्योग 
(६7४८ 77078:9) द्वारा होता है, इसमे व्यक्तियत कसी उत्पादक अथवा विक ता का मूल्य पर 
कोई प्रभाव अथवा नियस्त्रण नही होता । परिणामस्वरूप, इस स्थिति में फर्म के लिए, यह संभव 
नही हो सकेगा कि वह अत्पकाल मे, मूल्य में कोई परिवर्तन कर सके । लेकिन दौधेकाल से चूंविः 
लागतो (००४७) में वृद्धि हो जायेगी, अत मूल्य वृद्धि की दिशा में कुछ हेर-फेर करना आवश्यक हो 
जायेगा इसके फलस्वरूप, कर का भार भो क्र ताओ को ओर को अन्तरित हो जायेगा। परन्तु ऐसे 
अन्तरण का एक अनिवार्य परिणाम यह होगा कि पूजी, श्रम तथा उत्पादन के अन्य साधन इस 
उद्योग से अन्य उद्योगों मे स्थानान्तरित हो जायेंगे। ऐसा इसलिये होगा वयोकि कर लगी वस्तु को 
बिक्री मे कमी हो जायेगी । 


एकाधिकार के अन्तर्गत (४०७७ 70000909)--पूर्ण एकाधिवार के अन्तर्गत, फर्म 
को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संभरण पर अपने नियन्त्रण द्वारा वस्तु की कीमत मे वृद्धि 
कर सकती है। एकाधिकारी ब्यक्ति तो केवल एक बात से प्रभावित होगा, और वह यह है कि 
उप्तके लिये धया अच्छा है--कर का अन्तरण (४08) करना अच्छा है था उसवो स्वयं ही 
बहन कर लेना अच्छा है। यदि कर एक मुशइत रकम के रूप भे लगाये जाए” तो बात ओर है। 
चरना तो एकाधिकार के अन्तर्गत कुछ अन्तरण अवश्य होता है) इसके अन्तर्गत घम्तु की कीमत 
कितनी बढ़ेगी, बह माँग की लचक पर तथा साथ ही लागत वी वक्र रेखाओं (००४ ८एा५६५) की 
कि दर पद होता है) निम्न दोनो चित्रों मे एकाधिकार पर लगाये जाने वाले कर प्रदर्शित 





कक्क 
धस्तु की भात्रा बस्लु की मात्रा 


चित्र--६ चित्र--७छ 


चित्र न० ६ मे, वस्तु की कर से पूर्व की कीमत क प है जो किसथ ओर स र को 
समावता पर आधारित है। वस्तु पर कर लगने से उसको उत्पादन-लागत (००७ ० फ़ा०१ए८०४००) 
बढती है अतः तय और तथो कर लगने के बाद को नई लागत बक्र रेखाएं (०058 ९प््र४०5) हैं। 
वस्तु की नई कीमत कोप' है जो कि पुरानी कीमत कप से अधिक है। परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि कीमत में जो वृद्धि हुई है वह कर की पूरी रकम के बराबर नहीं है, वत्कि कम है । 
वस्तुतः एकाधिकारी कीमत में कितनी वृद्धि होगी, यह बात माँग की वक्ररेखा (वैध्याआत ध्या॥०) 
की लोच (०४४०५) पर निर्भेर करेगी। 


जाता है, उत्पादक यह प्रयत्त करता है कि कर-भार [5 ०एा्तटा)) को उत्पादक के उपादानो 
के स्वामियों की ओर अन्तरित कर दे । अपने इस प्रयत्त के अन्तगंत वह उन्हे अपने साधनों की 
कम कीमत स्वीकार करने को बाध्य कर सकता है। इस स्थिति में, वस्तु की कीमत 
पूर्ववत्‌ रहती है और अन्तिम उपभोक्ता को इस विषय में कोई शिकायत नहीं होती। 
तथापि, इसमे उत्पादक कर के बराबर धनराशि किसी से प्राप्त नहीं करता, बल्कि श्रम तथा 
उत्पादन के अन्य साधतो को प्रदान करने दाले व्यक्तियों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि 
के बपने साधनों अथवा उपादानो (#४0०:७) की अपेक्षाकृत कम कीमतें स्वीकार कर लें। पीछे 
हम यह बतला चुके है कि माँग की सामान्य स्थिति, विशेष रूप शे माँग की लोचशीलता (००आ- 
एं(/ ० त०छ॥0) किस प्रकार करान्तरण की वाञ्छतीयता (व८्भाथण9) तथा दिशा को 
प्रभावित करती है । तथापि, लघुमागग के करान्तरण (५०४६ 707 ४008) की सम्भावना तथा 
कर की अन्तिम वाह्मता सम्भरण की मूल दिशा (0०4४० ७09४०) पर निर्भर होती है। वस्तु के 
सम्भरण से आशय कर लगी वस्तु की उत विभिन्न किस्मो की मात्रा से है जो कि अवेक सम्भावित 
कीमतो पर बाजार मे बित्री के लिए भ्रस्तुत की जायेंगी। वस्तु का सम्भरण लोचदार (७४७०) 
भी हो सकता है और बेलोच (7०39०) भी । यदि किसी बस्तु का सम्भरण लोचदार है तो, अन्य 
बातें समान रहने पर, कर का भार ऋता पर पड़ेगा ॥ दूसरी ओर, यदि कर किसी ऐसी वरतु पर 
लगाया जाता है जिसका सम्भरण बेलोच अथवा स्थिर है तो कर की वाह्यता विक्रेता पर पड़ेगी। 
ये दोनों ही बातें निम्न रेखाचित्रों मे दिखाई गई है :-- 





कीमत 
ब्ीमत न 
रे 
र हि रच 
ञ् 
् कक श्र कल 
बस्तु की मात्रा वस्तु की मात 


चित्र--४ चित्र--५ 


गम चित्र ० ज में, जहाँ सम्भरण बक्त 5यएए) व्यता०) 302: की है, वस्तु के मुल्य 
में कर को पूरी रकम (प'थ") के बरावर वृद्धि हो गई है, अत इस में कर की वाह्यता क्र ता 
पर पड़ेगी। चित्र नं० ५ मे, चूंकि सम्मरण वक्र पूर्णतया वेलोच है, अत कर लगने के बाबजूद 
वस्तु की कीमत पूर्वेवत्‌ रहेगी और कर की सम्पूर्ण रकम का बोझ स्वय विक्र ता को उठाना होगा। 
पहां यह बात्त स्मरण रखने योग्य है कि कर लगने से सम्भरण ($0099) की कोई नई बक्र रेखा 
(760 ८०7२८) नही बनती वयोकि बेजोच सम्भरण की स्थिति में वस्तु की मात्रा (५०७७४), 
जिसका कि संभरण किया जा सकता है निश्चित अथवा स्थिर (75८०) होतो है । ऊपर के चित्र 
मे यह अ क्ष है। इस प्रकार, यदि वल्तु का संभरण यदि पूर्णठया लोचदार (एशड्लाए ९७४४०) 
होता है, दब तो कर की वाह्यता फेता पर पड़ती है, ओर वस्तु का सभरण पूर्णतया बेलोच होने 
की स्थिति मे, यह विक्रेता पर पड़ती है। इत दोनों ही विपरीत स्थितियों मे अनेक संभावनाएं 
होती हैं। वस्तु के समरण की लोचशीलता जितनी अधिक होगी, कर की बाह्यता उतनी ही अधिक 
उपभोक्ता (०॥शग९7) पर पड़ेगो (उसका केवल थोड़ा-सा भाग ही विक्रताओ द्वारा वहन किया 
जायेगा), और दूसरी और संभरण की लोचहीनता जितनी अधिक होगी, कर की वाह्मता उतनी 
ही अधिक विक्रे ता पर पड़ेगी । 
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बात पर जार देता है कि राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य को धनिको के पास से निर्धवों की ओर 
को धन का स्थानान्तरण इस उद्देश्य से करता चाहिए कि जिससे समुदाय (०्णााध्ा॥9) के 
सामाजिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि की जा सके ! इसके बाद कोम्स (77697०७) तथा हैन्सन 
(पथा5था) ने 'नवीद अर्थशास्त्र” (72७ €०णाणाा55) का प्रतिषादन किया जो कि मुख्यतः 
लोकवित्त की ही एक नई विचारधारा है ४ उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि उपभोग मे स्थावित्व 
जाने त्तया उसका नियमन (६8930) करने के लिए राजकोपीय नीति के द्वारा क्षतिपुरक्त कार्ये- 
बाही (८०४०९॥४४(०७ 8८0०7) की जाय । उनकी धारणा थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (८७/* 
१809 €०७०॥०७)५) इस दिशा में स्व॒य कार्य नही कर सकती । अत अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए 
राज्य को आगे आता ही होगा । लोकवित्त की फीन्स की विचारधारा को ए० पी० ल्बेर (8. ९. 
एयर) ने क्रियाशीन वित्त! ([7९५०0०] ह737०८) का नाम दिया है। क्रियाशील वित्त से 
आशय उस पद्धति से है जिवके अन्तर्गत राजकोपीय उपायो (१$०3] 7८४४07८४$) का मूल्याकत 
उन कार्यों के द्वारा किया जाता है जो कि अयेव्यवस्था मे क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील वित्त 
कराधान सरकारी व्यय तथा सरकारी ऋण की राजकोपीम कार्यवाही मे कमी करके नीति- 
सम्बस्धी कार्यवाहियाँ बढ़ा देता है गिससे देश मे मुद्रा की मात्रा को प्रभावित किया जा सके तथा 
कुंल माँग में वृद्धि हो सके । उदाहरण के लिए, क्रियाशील वित्त के अनुसार, कराधान (0०7) 
का मु्य कार्य राज्य के लिए धन एकत्र करना नही है वल्कि एक ऐस! अस्त्र बताना है जिसके 
द्वारा लोगो की क्रमशक्ति कम की जा सके ) इसी प्रकार, सरवारी व्यय का मुझ्य उद्देश्य कुल माँग 
की मांत्रा को इस प्रकार प्रभावित करना है कि जिससे वह कुल पूति (3887280० ४0999) के 
बराबर हो जाय ( ड 


अन्त में एक विचारधारा 'सक्रियकारी विच्त7" (4८४४४॥8 गि/॥००) की है जो क्रियाशील 
वित्त से भिन्न है । क्रियाशीन वित्त ((प्र000008॥ हिष्व0०९) इस मान्यता (१६४परयएशणा) को 
लेकर चज्तता है कि व्यय अपूर्ण (0७गिए७०/) हुआ करता है और इसी कारण माँग तथा उत्पादन 
के बीच अन्तर रहता है। दूसरी ओर, सक्रियकारी वित्त इस मान्यता को लेकर चलता है कि 
राष्ट्रीय आय प्रत्येक समय और सभी स्थानों पर बचत तया विनियोग की कार्यवाहियों का परिणाम 
होती है, और यदि लोग गरीब होते हैं तो इसलिए कि राए्ट्रीय आय की मात्रा कम है। राष्ट्रीय 
भाप की झाजा मे वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि साधनो का अनुकूलतम बेंटवारा किया 
जाय । भर्षात्‌ यह कि सभी सम्भाव्य (900773)) तथा ऐसे सम्पूर्ण साधनों (7९8007065) को काम 
में लगा दिया जाना चाहिए जिन्हें कि काम मे लगाया जा सकता है, और यही नहीं, उन्हे सर्वोत्तम 
सम्भव तरीके से काम में लगाया जाना चाहिए । सक्रियकारी वित्त यह आशा करता है कि राज्य 
ऐसे राजकोपीय समायोजन (950० 28]एज्ाश्रधा५) करे कि विनियोग (॥४८शगग८7) का एक 
प्रवाह चालू हो जाय और उससे साधनो का अनुकूलतम बेंटवारा हो सके । क्रिमाशील वित्त ने जहाँ 
ब्यय (8४॥0778) को अपना थस्थान विन्दु (४0778 707) माना है, वहाँ सक्रियकारी वित्त ने 





9. ए० प्री० लगुर ने क्रियाशील वित्त ((0८७०03! 600०८) की व्याख्या इस प्रकार की है, 
“क्रियाशील वित्त “ठोस वित्त! ($0प70 गत4706) के परम्परागत सिद्धल्तो को पूर्णतया 
अस्वीकार करता है ४ ' “यह सर्वप्रधण, (अर्व्यवस्था मे सरकार सहिंत प्रत्येक के द्वारा 
किये जाने वाले) कुल ध्यय का इसलिए समायोजन (46]एथध7८॥) करता है कि जिससे 
देरोजगारी तथा मुद्रा-स्फीति, दोनो को ही दूर क्या जा सके, और जब कुल व्यय अत्यधिक 
हो वो उक्त उद्देश्य वो पूर्ति कै लिए यह सरकारी व्यय का भी प्रयोग कर्ता है। दूसरे, यह 
सरकारी उधार अथवा ऋण की दापसी के द्वारा धन के सार्वजनिक सग्नह तथा सरकारी बॉण्डो 
हि 2033 22 अल करता है कि कर ध्यान की एक ऐसी दर प्राप्त की जासके जो धन 

] धक वाछनीय मात्रा उपलब्ध कराये--उतनी मात्रा पेः कार्यक्रम के 
को पे काका वा जो कार्यक्रम के प्रथम दो भागो 
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चित्र न० ७ भे, खडी रेखा अ ई कुल आय (009] 0ए९॥0९) तथा कुल लागत (एवं 
20५) को प्रकट करती है। कुल लागत की वक रेखा फ से आरम्भ होती है क्योंकि अ फ को कुल 
स्थिर लागत मान लिया गया है। कर से पूर्व अ क उपज पर अधिकतम लाभ रथ है। एक मुश्त 
रूप मे लगाया गया कर फ फ' है और एकाधिकारी फर्म द्वारा यह धनराशि अवश्य ही अदा की 
जायेगी, चाहे बह उत्पादन कितना हो क्यो न करें ! इस स्थिति में भी, उपज की सर्वेत्तिम मात्रा 
अक ही होगी क्योकि कर को एक मुश्त रकम की अदायग्री के बाद अधिकतम एकाधिकारी शुद्ध 
आम (फ्र88९७ ॥070009 76६ उ०एथवए९)_ र थ' होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की 
कोमत अथवा मात्रा मे कोई परिवर्तेत नहीं है और कर द्रव्य-भार को स्वय एकाधिकारी 
(7ल्‍०7०००७४0 ने ही वहन कर लिया है। 


दियाधिकार (४७०००७) तथा अल्पाधिकार (०४४०7०)१) के अत्तगंत मूल्य निर्धारण 
का कार्य मूल्य-नेता अर्थात बडी एवं शक्तिशाली फर्म द्वारा किया जाता है। अल्पाधिकार की दशा 
में जहाँ यह हो सकता है कि अनेक फर्म हो, किन्तु मूल्य नेता के रूप में कार्य एकया दो ही 
करती हैं वह कर जो कि मूल्य नेताओं (708 ॥९805) की उत्पादन-लागवो को प्रभावित करता 
है, अन्तरित (४0) किया जा सकता है बशर्ते कि माँग ही अत्यधिवा लोचदार (98॥/ए ७4500) 
न हो। इसके विपरीत उस कर का आसानी से अन्तरण नहीं किया जा सकता जो कि केवल छोटी 
फर्मो' की लागत वक्र रेखाओ (००४ ०णा५८७) को ही प्रभावित करता है छोटी फर्में' कीमत को इस- 
ज्िए प्रभावित नहीं कर सकती क्योकि उन्हे तो मृल्य-नेता अर्थात्‌ बड़ी तथा अधिक शक्तिशाली फर्म 
द्वारा निर्धारित कीमत का ही अतुसरण करना होता है अतः उन्हे अपने ऊपर पडने वाले कर-भार 
को स्वीकार करना होता है । अब यदि कर थोड़ा है और यदि यह इन फर्मो के अधिसामान्य लाभों 
($970/४०७॥ 97000) का केवल कुछ भाग ही लेता है तब तो ये फर्मे निस्सदेह घिता किसी 
कठिताई के कर का बोक्न उठा लेंगी। परन्तु यदि कर लाभो का अधिकाश भाग ले लेता है, तो 
खू कि ये फर्मे अनिवायंतः ही क्षैत्र से हट जायेगी । अत. कर का भार उपभोक्ताओ की ओर को 
अन्तरित हो जायेगा । 


सागत सम्बन्धौ विभिन्‍न दशाएँ ((आक्षिटा। (050 000077005) 


इस प्रकार, करो का अन्तरर्ण (8)//708) तथा उनकी बाह्मयता (0५98&8०४) उत्तावन 
की प्रकृति पर तथा विभिन्न प्रकार के (उद्योगो को मूल्य सम्बन्ध दशाओं पर निर्भर होते है । तथावि 
ऊपर हमसे जो व्यापक निष्कर्ष निकाले हैं उनसे फर्मो की लागत वक्र रेखाओं (००5६ ८४४८७) की 
प्रकृति को भी सम्मिलित करना होगा, 'लन्यथा वे निष्कर्ष अपूर्ण ही रहेगे | प्रथम उदाहरण के रूप 
मे बंधी अथवा स्थिर सागत (४८4 ००४७) और घटती-बढती लागत (१०॥४४8७8 ०0५) के बीच 
सम्बन्ध पर भो जोर देना होगा । यदि किसी उद्योग मे मशीनरी, समन्‍्त्र, भवन थ सामग्री आदि 
के रूप में स्थिर पू जी (0९0 ८४]४/9]) अधिक मात्रा में चाहिए, तो यह स्वाभाधिक है कि उसमें 
कुल लागतो का एक बड़ा भतुपात बंधो अथवा स्थिर लागतो का ही होगा। ऐसी स्थिति मे, दो 
महत्वपूर्ण विशिष्दताएं इष्ट्गोचर होगी। एक तो यह कि जैसे-जेसे कुल उपज मे मृद्धि होगी, 
घटती-बढ़ती लागतो के मुकाबले स्थिर लागतो की ऊँची दरो के परिणामस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन 
घटती लागत (१००४८४४०४ ८०१) पर प्राप्त होगा दूसरे, पूंजी को सम्भावित वैकत्पिक उपयोगो 
भें स्थानान्तरित करता कठित होगा | फलस्वरूप, यदि'ऐसे उद्योग पर लगाये गये कर का धन्तरण 
किया जाता है तो उससे कीमतो में वृद्धि होगी, बिक्री कम हो जायेगी भौर लागते भी बढ जायेंगी 
(जब कुल छपज बढ़ाई जायेगी वो लागत अपने आप ऊँची हो जायेगी)। अतः जो फर्म घटती 
लागत के अन्तुर्ग त उत्पादन कर रही होती हैं, उनके द्वारा यदि कर का अन्तरण किया जाता है तो 
उससे कोमत मे कर की रकम से भी अधिक बुद्धि हो जातो है । 


हि ओर, यदि किसी उद्योग में ऐसी फर्मे कार्य कर रही है जिनमे पूंजी व संयन्त्र 
आदि का ग्रोण घोड़ी मात्रा भे हुआ और जिनमे बंघी लागतो के मुकाबले घटती-बढ़ती लागतो 
का अनुपात अधिक है तो आमतौर पर प्रति इकाई उत्पाइन स्थिर लागत (००0590/ ००57) अथवा 
बढती लागतो (प्रंभंणड ००४७) पर आप्त होगा। ऐसी स्थिति मे, यदि कर लग्राया जाता हैं तो 
उससे श्रम व पूलो अन्य उद्योगों की ओर अपेक्षाकृत अधिक आसानी से स्थानान्तरित हो जायेगी । 


जप 


परिणामत्वत्प, उस उद्योग के लिए कर 7 अन्तरण करना सरल होगा। इसके अतिरिक्त, शक 
उत्तादन की लागत-वक्र (०्ण्पर ६77५८) या तो स्थिर होती है अथवा बढती हुई होती है, अतः कर- 
के अन्तरण के लिये वस्तु के मुल्य पे जो यू होती है वह या तो कर की रकम 
होती है अथवा उससे कम्। सोचे चित्र स० 4, ६ व १ में लागत सम्बन्धी विभिन्न 

देशाओ के अन्तर्गत कर का अन्तरण तथा कर की वाह्मता दिखाई गई है। 





200 $099) ८७०३६ को 
श तर (था) है जो इस बात की दक 
।न है। कर जाने के फलस्वरुप वस्तु की नई कीमत 
को अदा की जाने बाली कर को राशि होगी--प५'। नित्र 
अधिक वृद्धि हुई है ओर चित्र स० € में कीमत मे जो वृद्धि 
है। बन्त में, चित्र य० १० में जो क्षीमत की वृद्धि 
फेम है। कीमतों में इन विभिन्न प्रकार की वृद्धियों का कारण 
भिचरत़ाए' ही है। 
मी अकार, हम देखते हैं कि मांग ओर सभरण की शक्तियों ([छ८७ ० (८790 4॥0 
श्यण्ा)) की लोचशीलताओ (0/७॥०॥८७) के प्रभाव विपरीत दिशाओं मे प्रतिबिम्बित (नाथ) 
है । जब दोनो ही शक्तियाँ ही में कायंशील होती हैं तो परिणाम उस स्थिति में 
धर्णतया ऋ्रेताओ के पक्ष में हो (जबकि गाँग अधिक लोचदार 
दार हो), और इसके विपरीत (जव माँग कम लोचदार और सभरण अ| लोचदार 
विजेताओं (४०००8) के पक्ष में हो सकता है। परन्तु जय दोनो शक्तिया विपरीत दिशानओओ 
में कार्य करती है तो बिक परिण दिशाओं में कार्य करने दोनो शक्तियों के 
सापेक्षिक बल (९४९ 27008(0) पर निर्भर होता है। अतः पहले से उसके बारे मे 
हा यो सकता, क्योकि उस स्थिति मे कुछ भी ही सकता है--नते 
भी बढ़ सकती और यह भी हो सकता है कि कीमत बढ़े तो विन्तु लगाये गये कर वी रकम से 
कम मा मे बढ़े । 
भन्य इचचायें (0॥॥07 (०४09) , 


वह क्षेत्र कितना बड़ा है जिम्तमे कर जगाया जा रहा है, कराधान की प्रक्ृत्रि [एब[चतर 

रण पाह हर 0852), करो की दरो की प्रकार कर तथा सरकारी बीति के शर्त भ्रभाव--ये सब 
दशाएं है जो करो के अन्तरण तथा करो की वाह्यवा पर गहरा असर डालती हैं । एक स्थानीय 

कर (08 ६8) का र्तरण (#॥08) करना जड़ कठिन होता है, विज्ञेय हप से तब जबकि 
पद बहुत भारी हो। भारी मात्रा में लगाया जाते वाला जुल्क [[छ५ए छलइर ४:४७), यो 
कि केवल किसी क्षेत्रवविशेष (06780 4: [० था) मे ही लगाया जा रहा हो, छिपाया जा सकता 


परे 


है अथवा उससे बचा जा सबता है यदि लोग यह तिश्चय कर लें तो वे वन्य क्षेत्रो से वस्तुएँ खरीद 
लेंगे। इसके विपरीत, एक हल्का स्थानीय कर बड़ो सरलता से अन्तरित किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, स्थानीय करो की तुलना मे ऐसे कर अधिक आसानी से अन्तरित किये जा सकते 
हैं जो कि देश भर मे लागू किये हो। इसका कारण यह है कि कर समरूप (प्रााणिए) तथा 
अपेक्षाकृत ब्यापक क्षेत्र मे पंले होते हैं । 


अनन्य किस्म (६॥०|०श४८ ४76) के कर के मुकाबले एक ऐसे कर के अधिक आसानी 
के सब अत्तरित होने वी सम्भावना है जिसका आधार (४७७5८) अधिक व्यापक हो, वयोकि ऐरा 
कर भत्यधिक प्रतियोगिता करने बाली (705 ००॥ए०77ह) तथा वेकल्पित (शाटाएश।४८) वस्तुओं 
अथवा क्रियाओं तक व्यापक रूप से फैला रहता है और अन्तरण के प्रयत्त (#एिएह छालाए0) 
मे अपेक्षाकत अधिक रुचि उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, यह बात भी कर के अन्तरण को 
प्रभावित करती है कि करो की दरो की प्रकृति (7४००४) कसी है और उनका स्तर वया है ? 
आरोही दरे (ए0०2४/८५६४४८ 72८५) जो कि विभिन्न व्यक्तियों अथवा सगठनो पर भिन्न-भिन्न रूप 
में पड़ती हैं, हो सकता है कि आसानी से अन्तरित न की जा सके। वस्तुओ पर जब विशिष्द दरें 
(896९० 79(68) लागू की जाती है तो निम्नतर स्तर (!0४७ 87906) तथा निम्नतर कीमत वाली 
वस्तुओं पर उनका भारी बोझ पडता है, ओर इस स्थिति में कर का अन्तरफण करना कठिन हो 
सकता है। फ़िर, करो की दरें जितनी अधिक तथा ऊँची होगी, क्रदाओ मे कर-भार से बचने की 
प्रवृत्ति उतनी ही अधिक पाई जायेगी । परिणामस्वर्प करान्तरण (7०४ आशाधाड) अपेक्षाकृत 
उतना ही कठिन हो जायेगा । 


करान्तरण की प्रक्रिया क्या होगी यहू उस व्यक्ति या ब्यक्तियों के वर्ग पर निर्भर होता 
है जिस पर कि कर लगाया जाता है। करात्तरण के मामले में कुछ वर्ग तो बडी रत कूल 
परिस्थितियों मे होते है परन्तु अन्य के मामलो मे स्थित ऐसी नही होती । उदाहरण के लिए, 
उपभोक्ताओं (००४६णगाध्य5) पर जो कर लगाया जाता है वह निश्चित रूप से उन पर ही 
पड़ता है क्योकि उनके लिए यह बडा ही कठित होता है कि वे अपना कर-भार किसी अन्य वर्म पर 
डाल सकें। वस्तुत' कर-भार को अन्तरित्त करने का उपभोक्ताओ को या तो बिल्कुल ही अबस्र 
नही भिल्नता अथवा बहुत थोडा मिलता है। उनके लिए एकगात्र विकक्‍्त्प (०॥|9 थ(2790४७) 
यही होता है कि वे उच्चतर मजदूरियो तथा लाभो की मांग करें | इसके विपरीत, यदि कर उत्पादको 
परे लगाया जाता है तो वे इस बात मे समर्थ हो जाते हैं कि उसे थोक ब्यापारियों की भोर को 
अस्तरित कर दें और वे फ़ुटकर व्यापारियों के माध्यम से उस कर-भार को उपभोक्ताओं पर डाल 
दें। एक ओर तो उत्पादक तथ। दुसयी ओर उप्रभोक्ता, इन दोदो के बीच जो मध्यवर्ती वर्ग आते 
है थे करान्तरण के हृ्टिकोण से बड्ठी जनुकूल स्थिति मे होते है क्योकि वे आगे की मोर अन्तरण 
(ग्रश्शाव धतीजह8) तथा पीछे की ओर बन्तरण (98९:छ०० 5॥0िए8) दोनों में से किसी का 
भी आश्रय ले सकते है। 


अन्त मे, कर के अन्तरण तथा सरवारी नीति के सम्बन्ध का उल्लेख करना भी बड़ा 

उचित है। कर प्रशासन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसे अवसर अथवा तरीके उपलब्ध करा सकता 
है जिनके द्वारा बार-भार उपभोक्ताओं की ओर को अन्तरित हो जाये और कई स्थितियों में तो बह 
वर के अन्तरण को अनिवार्य बता सकता है | भारत मे, बित्री कर कानून में यह स्पष्ट उल्लेख 
जिया गया है कि कर का भार उपभोक्ताओं द्वारा वहत क्या जायेगा। कभी-कभी सरकार कीमतो 
पर नियन्त्रण और मजदूरियों की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगा देते है (जैसा कि युद्ध कास गे सामान्यतः 
होता है), इस स्थिति में कीमतो में हेर-फेर करके कर का अन्तरण करना असम्भव हो जाता है । 
यह भी सम्भव हो सकता है कि सरकारी नीति के अन्तर्गत किये जाते वाले बुछ प्रयत्त इसलिये 
निष्वभावों सिद्ध हो जायें क्योकि आधिक परिस्थितियाँ अनुवूल नही थी । फिर भी, प्रत्येक स्थिति 
मै ये प्रयत्न अथवा ये सरवगरी कार्यवाहियाँ या तो कर का बन्तरण करने को अथदा करान्तरण न 
करने को न्यायोचित अवश्य ठहराते हैं । 
निष्कर्ष (0ाटप्रभ॑०) : 

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कर का अन्तरण तथा कर की 
पाह्मता अनेक तत्वों द्वारा प्रभावित तथा प्रशासित होती है । इनमे सबसे महत्वपूर्ण 
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तत्व हैं--माँग की लोच (८०50०४ए रह त९छक्षात) तथा संभरण की लोच। माँग की सोच पर 
विचार करते समय उन तत्वों (800५) का भी विश्लेषण करना होगा जिन पर कि माँग की 
लोच निर्भर होती है । दूसरी ओर, सभरण ($एए७४) के योगदान पर विचार करते समय लागत 
सम्बच्धी दशाओं (००४४ ००१०॥७०४$) तथा बाजार की परिस्थितियों (पूर्ण प्रतियोगिता था 
एकाधिकार आदि की स्थितियो), दोनो पर ही ध्यान देना होगा । इन दोनो तत्वों फे अलावा, कुछ 
अन्य परिस्थितियों अयवा दशाओ को भी विचारार्थ लेना होगा, जैसे कि कर के क्षेत्र की व्यापकता, 
कराधार (४०७ ७०४८), कर की दो नी भ्रवृति तथा अन्तरण के भ्रति सरवारी नीति जादि । 


कुछ विशिष्ठ करों की वाह्मता 


(#%९ पालहशालर ज एश्राएंटाश 792०5) 


कर के अन्तरण को प्रभावित करते वाले सामान्य तत्वों अथवा कारणों (हल्छशा! 
#9000१$) का ऊपर विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है ( इन सामान्य सिद्धान्तो के संदर्भ मे अब 
हम कुछ विशिष्ट करो के अन्तरण एवं उनवी वाह्मता पर प्रकाश डालेंगे | 
(१) व्यक्तिगत शुद्ध आय-कर (एटा३078] रिट। [॥0०76 ॥8525) : 


व्यक्तिगत आय-करों को आजक्स सभी जगह सहत्वपूर्ण माना जाता है और अह्प- 
विकसित देशो में आथिक विवास की तीव्रगति तथा आय के स्तरों मे तीव्र वृद्धि होने के कारण 
यही आशा की जा सकती है कि ये भविष्य मे अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। अत. यह 
आवश्यक है कि इन करो की वाह्यता पर विचार किया जाए। 

व्यक्तिगत आय मजदूरियों, ब्याज अथवा किरायो के रूप मे प्राप्त हो सकती है। इस 
सम्बन्ध मे परम्परागत विश्वास है कि व्यक्तिगत शुद्ध आय पर लगाये गये आरोही करों की बाह्मयता 
आमतौर पर स्वय कर दाताओ पर पढती है, बशर्त कि आापवर तिवहि-स्तर (८४८! 0 50085- 
(2८7०९) की सीमा वी ही न लॉध जाए। इस परम्परागत विश्वास (एणारव्तफ्रश 7) के 
निष्नलिखित तीन कारण हैं :-- 

(क) आरोदी आम-करो का क्षेत्र सीमित होता है और द्रव्य-भार (707८9 #प्रात८॥) 
असमान (७०९८४००)) होता है । 


(ख) इनका भार आय के अतिरिक्त अथवा फालतू भाग पर पडता है, ओर 


(ग) मजदूरियों तथा अन्य व्यक्तिगत प्राणियों से सम्बन्धित बाजार-शक्तियाँ (हाश८६/ 
+00४$) आमतौर पर अन्तरण के प्रयत्नो के अनुकूल नही होतीं ! 


अब हम इन तीनो ही कारणों की एक-एक करके विवेखना करेंगे और यह देखेंगे कि 
उनमे कहाँ तक सचाई हैं। व्यक्तिगत आय-कर एक निश्चित स्तर तक की आमदनियों को मुक्त 
कर देते हैं और आश्रवितो (0०७९७०९॥॥5$) के लिए छूटो वी व अन्य घदौतियों (0०6ए९८४०घ५) वी 
व्यवस्था करते हैं तथा न्यूनतम आमदनियों से ऊपर वे जितनी अधिक आय होती हैं उत्त पर उतने 
ही अधिक आरोही अथवा त्रमवर्धी रूप से पडते हैं। आय प्राप्तकर्ताओ की एक बही सख्या आय-कर 
से मुक्त हो जाती है और उसे आय-कर नहीं अदा करना पडता । यह सख्या क्तिनी होगी, यह 
बाते किसी भी देश वी आधिक समृद्धि की मात्रा पर निर्भर होती है। इस प्रकार स्पष्टत आय+ 
करो का क्षैत सीमित होता है । इसके अतिरिक्त, व्यक्तियत बरो वी आारोही दरें (शा०86छए० 
7०0८४) अत्यधिक असमात भार झलती है। आयन-्करों के ये दो सक्षण--अर्थात्‌ इनका सीमित 
क्षेत्र और अत्यधिक असमान भार--“सम्पूर्ण कर को अन्तरित करने के व्यापवीकृत्त दबाज़ 
(इध०॥5९१ [865:७६)” वी सनभ्ावना को समाप्त कर देते है। यदि छूटें (८४६०७]/४०॥४) कापी 
अधिक प्रदान वी जाती है और निर्वाह योग्य आय (६७४०४६८००४ 70०॥6) को मुक्त कर दिया 
जाता है और यदि करो की दरे निर्वाह-स्तर से ऊपर वी आय पर भी अधिक नही है, तब व्यक्ति- 
गत आय-बरों दी वाह्मता उन पर ही पड़ती है जो उनको अदा करते हैं। 


दूसरा मह तक; कि आय-कर वी देयता तथा वाहाता (99९00 206 800९० 0 
१90ए76€-%ए) स्व व्यक्तिगत करदाताओ पर ही पड़ती है, इस मान्यता (45४009708) पर 
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आधारित है कि आय-कर का द्रव्य-भार आय के फालतू भाग पर पड़ता है और परम्परागत विचार- 
धारा के अनुसार आयाधिव्य (४०७७७) पर लगाया गया कर अन्तरित (शी) नहीं किया जा 
सकता । चूंकि आय-कर उस निर्वाह योग्य आय को मुक्त कर देता है जो कि विशुद्ध उपयोग की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जहूरी होती है, अत्त' यह कहा जाता है कि गह न्यूवतम 
जीवन-स्तर से अधिक बच जाने वालो आय पर पड़ता है। इस परम्परागत तक में कई कठिनाइयाँ 
सामने आती हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ रूप में (०एछुं८८४४८७५) इस बात का तिश्चय करना यदि 
सम्भव नही तो कठित अवश्य है कि निर्वाह का न्यूनतम स्तर (प्रशशाएपाा |६ए७] ए 800अंड०708) 
बया हो । न्यूनतम निर्वाह स्तर के अन्तगत केवल भौतिक आवश्यकताओं (ए/9अंप्य] ॥९०05) को 
सम्मिलित करने के विचार को त्ंपूर्ण नहीं कहा जा सकता। समाज का अग होने के नाते भी 
मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती है और उनको भी न्यूनतम निर्वाह-स्तर में शामित किये 
जाने के पक्ष मे काफी कुछ कहा जा सवता है। फिर, न्यूनतम निर्वाह-स्तर के विचार के सम्बन्ध 
मे क्षेत्रीय तथा अन्य प्रकार वी अनेक विविधतायें पाई जा सवती है दूसरे, अनेक सरकारें निम्म 
तथा मध्यम आय वाले वर्गों को लाभ गहँचाने के लिए समाज-पत्याण (5००४ कल्ि०) के अनेक 
कार्य क्रम लागू करती हैं । इन कार्यक्रमों के द्वारा वे मजदूरियों तथा ब्याज की अदायमियों को होने 
वाली क्षति को पुरा कर सकती हैं और इस प्रकार ब्रयक्तिक आय-करो के प्रतिकूल प्रभावों को 
समाप्त कर सकती है । पर इसके बावजूद यदि कर बहुत योडी आमदनियो वाले वर्गों पर भी 
इतना भारी बोझ डालते है कि व्यक्ति अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यवत्ताओं को भी पूरा नहीं 
कर सकता तो उस स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट के रूप में करान्तरण होगा 


अन्त से, परम्परागत विचारधारा (ध०0800व] ए€फ़) के अनुसार, आय की प्राप्तियो 
से सम्बन्धित बाजार शक्तियाँ (70070 #070०8) करान्तरण के लिए अनुकूल नही होती । श्रम का 
बाजार स्थानीय कहा जाता है और इसोलिए यह लोचहीन (॥7९/38॥०) होता है। यह बार-बार 
होने वाले उठ उतार-चढावों (00(0७80॥9) से प्रभावित होता है जो कि किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में 
तथा सम्पूर्ण देश भार मे होते वाली व्यावसायिक प्रियाओं के स्तर पर तिभभर होते है। श्रम 
(!900४४) वी माँग एक उत्पन्न माँग (0९0४८ 6९००4) होती है और यह्‌ वस्तुओं तथा सेवाओं 
बी उत मांग पर तिर्भर होती है जो उत्पादन में सहायक होती है । अत जब भी बम्तुओ और 
सैवाओ भी कीमतें वदती है अर्थात्‌ व्यावसायिक कप द्धि (9087655 छ909८9) तथा आमदनियों 
व कीमतो की वृद्धि की अवधियों मे परिस्थितियाँ इस बात के लिए बडी अनुकूल होती हैं कि 
मजदूरियों में वृद्धि हो और सजदूरियों वी आय पर लगाये जाने वात्ते करो का अन्तरण हो। 
तथापि, कीमतों तथा मजदूरियों की वृद्धि आमतौर पर साथ-साथ नहीं होती, अपितु उतके बीच 
बुल समय वा अग्तर अवश्य रहता है जोर यहां तक कि कर लगने से पूर्व तक भी, बहुमसख्यक 
श्रमिकों की मजदूरियाँ कीमतो की वृद्धि से पिष्ठठ जाती है और इस स्थिति में चूंकि श्रम का 
सभरण (४09//४ ० 80०07) मूल्य निरपेक्ष अथवा लोचहीन (770790०) होने लगता है अतः 
यह स्थिति करान्तरण_ के अनुकूल नहीं रहती। तथापि, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा बिटेन के 
सुरागठित श्रप्तिको गे निम्न तथा स्रध्यम आय बाले वर्गों पर ऊँचे कर लगाये जाने का विरोध किया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिको के दवाव से करो के अम्तरण की सभावना उत्पन्त हो सकती 
है। यदि श्रमिकों का भ्रभाव काफी है तो मजदूरियों की दरों मे वृद्धि कराई जा सकती है और 
उससे बढ़े हुए आय-कर भी लग सकते है ।* दूसरी ओर, युढ ठथा सकट की अन्य अवधियों में 
अन्य श्रमिक सधो (ध०6८ ०//०७) द्वारा मजदूरियो मे वृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रथत्नों को 
कौमतो ओर मजदूरियों पर नियन्त्रण द्वारा रोका जा सवता है। इस प्रकार करो के अन्तरण को 
प्रभावी रीति से रोका जा सकता है। |) 


9. यह एक अलग बात है कि मजदूरियो मे वृद्धि का श्रमिक वर्गों को अन्ततः कोई लाभ 


प्राप्त होगा या नही । मजदूरियों में वृद्धि के साथ ही साथ यदि कीमतें भी बढ सकती 


हैं तो थमिको के निर्वाह-ब्यय (००४ ० ]श०४) में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार 
वदी हुई मजदूरियों का लाभ समाप्त हो सकता है। 


पद 


आय के अन्‍य ख्रोतो, जैसे ब्याज तथा किरायो आदि के मामलों में दशाएँ करान्वरण 
के लिए अनुकूल प्रवोत नहीं होती । ब्याज तथा लाभाश (4[७70८७०5) एक मात्र विनियोगकर्चाओ 
के नियन्त्रण मे नहीं हुआ करते | इसी प्रकार, भ्रू-सम्पत्ति के किराये भी काफ़ी लम्बे समय तक 
स्थिर ही रहते हैं | अतः सामास्यतया, चू'कि बाजार दशाएँ अनुकूल मही होती इसलिए व्यक्तिगत 
आम-करो का अन्तरण नही हुआ करता । परन्तु यदि सम्बन्धी प्रतिकूल बाजार दशाएँ अधिक 
लम्बे समय तक बनी रहती है तो विनियोग मे कमी और प्रतिफल (7४०7) की दर मे वृद्धि के 
माध्यम से कम से कम आशिक करान्तरण अवश्य हो सकता है । 


अनेक सभावित आलोचनाओ तथा स्पष्ट गपवादों (3छव्या ९एल्ल्फ07058) के 
बावजूद यह परम्परागत विचार कि व्यक्तिगत आय-करों का अन्तरण नही क्या जा सकता तथा 
इन करो की वाह्मता वैयक्तिक करदाताओं पर हो पड़ती है, सही प्रतीत होता है। मजदूरियी से 
होने वाली आय का आमतौर पर अन्तरण नहीं क्िय्रा जा सकता, यद्यपि शक्तिशाली श्रमिक संघ 
ऐसा करने का प्रयत्व करते हैं। अन्य प्रकार की आमदनियों के मामलो में, अन्तरण (४॥798) 
लगभग अम्रम्भव ही होता है। हां, बुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी अवश्य हो सकती हैं जिनके 
कारण आशिक (ए2703) अथवा अस्थायी (८एफण»9) अन्तरण सम्भव हो जाए परन्तु उनका 
विद्येष महत्व मही होता ॥ 


(२) ब्यावप्तापिक लाभों पर कर ((3763 00 0०॥॥८5५ 97099) $ 


लोकवित्त (7प0॥० #727८८) के सैद्धान्तिक अध्ययन में व्यावसायिक लाभ करो 
(0०४77९55 9708/5 (8:2$) के अन्तरण ($॥॥07स्‍8) तथा उनकी वाह्यता (7067८8) का प्रश्त 
भी एक अत्यन्त बिवादस्पद प्रश्नों में से एव रहा है। कौई समय था जबकि सामान्यतः यह माना 
जाता था कि व्यावसायिक लाभो पर लगाये जाने वाले करो का अन्तरण नही हो सकता |?” परस्तु 
अभी हाल के बर्षों मे यह मत वरिपक्‍त्र होता जा रहा है कि ऊम्पतियों की जामदनियों पर लगाये 
जाने वाले कर भी अन्तरित किये जा सकते हैं । 


व्यॉवसाषिक जाप पर लगाये जाने घाले कर तीन विभिन्न श्रवारों के हो 
सजते हैं :-- 

(क) स्वामित्व (छा०्फाषाणञ॥95) तथा साझेदारियों (एशआ।गटा७॥95) की आय 
पर कर, 

(ख) निगग आय-कर (०००4० ॥0000८-१५), 

(ग) अतिरिक्त लाभो (०:०८५५ 97०603) पर कर | 


सैद्धान्तिक तथा अनुभवीय आधारो (॥777ध:८७ 8709705) का सहारा लेकर यह तक 
देना सम्भव हो सकता है कि व्यावसायिक जाय पर लगाये जाने वाले कर अन्तरित (90॥) नहीं 
कये जा सकते । यहाँ सबे प्रथम हम अतिरिक्त लाभ कर पर विचार करते हैं॥ अतिरिक्त लाभ 
कर (८१८८५६ फ70॥05 (85) को विशुद्ध ताभो (707८ 7०5) पर लगाया जाने वाला कर कहा 
जा सकता है, अथोंत्‌ वे लाभ जो श्रम, पूंजी, प्रबन्ध तथा अन्य लागता (००४५) से सम्बॉन्धत 
सभी आवश्यक खर्चो के पश्चात्‌ अधिकता में (77 ८०८५७) होते हैं । ऐसा कर न तो निजी पहल 
([श ५.८ 7॥906) अथवा विनियोग (77५८50706700) को हतोत्साहित (4॥500०४82८) कर सकता 
है और न कुल उत्पादन को ही कम कर सकता है। इसका कारण यह है कि यह कर वेवल 
उन अतिरिक्त लाभो पर पडता है जो कि व्यावसायिक क्रिया को जारी रखने के लिये आवश्यक 
आय के अलावा अधिशेष अथवा बेशी (5ण्यए)०5) का निर्माण बरते है। फिर, यह कर उद्यमो 
(व्वॉध्ए7965) के बीच कोई भेद-भाव नही करता और सभी प्रकार के उद्यमी के विशुद्ध लाभो 
पर समान रूप से लगाया जाता है चाहे उत लाभो की प्राप्ति का खोत कोई भी क्यो न हो । इसके 
साथ ही, ऐसी व्यावस्तायिक इकाइयाँ इस कर वी परिधि मे नहीं आती जिन्हे केवल सामान्य लाभ 
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(7०णा॥। एएणी5) ही प्राप्त हो रहे है। इस प्रकार, अतिरिक्त लाभ कर उन अवशिष्ट लाभो 
(एथभंतए७] 970॥8) पर पडता है जो कि अधिकतम लाम प्रदान करने वाली कीमतें निर्धारित 
करने के परिणामस्वष्ठप प्राप्त होते है। स्पष्ट है कि ऐसे कर से कीमतो के स्तर में कोई परिवतेन 
नही होता और इसीलिए इस कर का अन्तरण भी नहीं किया जा सकता । 


व्यवहार मे, अतिरिक्त लाभ कर युद्धो की अवधियों मे तथा अन्य संकटकालीन अवसरों 
पर तगाये जाते रहे है। अनेक मामलों मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मे तथा उसके एकदम बाद 
की अवधि भें तो सभी लाभो का ६५% तक भाग अतिरिक्त लाभ करो द्वारा ले लिया गया था । 
यह व्यापक रूप से देखा गया है कि युद्धकाल मे तथा अन्य आपातकालीन परिश्थितियों भे, वस्तुओं 
की माँग अत्यधिक बढ जाया करती है और यह रियति अतिरिक्त ल्ञाभ कर के अन्तरण के लिए 
बडी अनुकूल होती है। 


अतिरिक्त लाभो पर कर वे अलावा, वे सामान्य कर हैं जो कि व्यावसायिक आय पर 
लगाये जाते है अर्थात्‌ वह आय जिसमे से शेयरघारियों की पूंजी का ब्याज नहीं घटाया गया है । 
व्यवहार में, निगम आय-कर (८७७०० ॥700॥० 78/65) ऐसी सभी प्रकार की फर्मों से वसूल 
किये जाते रहे है जो कि अपने शेयरधारियो (5॥भ०0०४८४५) के लिए कोई भी भाय कमा रही 
है। घू'कि मालिको की धूजी पर दिया जाने वाला ब्याज एक आवेश्यक व्यावसायिक लागत 
(760९5५879 00५65५ ०050) है अत स्पष्ट है कि कम्पनियों पर लगाये जाते वाले ये कर लागत 
के ही एक महत्वपूर्ण तत्व पर पड़ते हैं। युछ अर्थ शास्त्रियो ने यह तर्क दिया है कि निगम आय-कर 
गर-सरकारी विमियोग तथा पहल अथवा प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और व्यावसायिक 
विस्तार तथा नये-नये उद्यमो के प्रारम्भ को हतोत्साहित करते हैं। उनका कहूना है कि दीघंकाल 
में बस्तुत: ही इस कर का अन्तरण हो जाता है। अधिकाश व्यवसायी व्यक्तियों के अनुसार, निगम 
कर (00004॥0॥ (७:९७) एक प्रकार से व्यावसायिक लागत (0०7४7८5४ ००४५) ही है ओर इस 
स्थिति में ये कुल लागतों मे और अन्तत कीमतों में जोड़ दिये जाते हैं। अत; अधिकतर ष्यवस्तायी 
यह तक देते है कि वे कीमतो को प्रभावित कर सकते है और परिणामस्वरूप करो को उपभोक्ताओों 
की ओर को अन्तरित कर सकते हैं। इसके विपरीत, जैसा कि अतेक उद्यमियों द्वारा दावा किया 
जाता है, यह भी बहुत सम्भव है कि निगम कीमतो पर ऐसा तियन्त्रण स्थापित न कर सके और 
छोटे ब्यावसाधिक उद्यमो के सम्बन्ध मे तो विशेष रूप से यह सत्य होता है। इसके अतिरिक्त, 
व्यवसाय कर (0५४४7९5$ (3५) आय प्र तब लगाये जाते है जबकि बिक्री का कार्य प्रूरा हो जाता 
है और खाते बन्द कर दिये जाते हैं। अन्त मे, कुछ व्यवसायी तथा अभंशास्त्री यह कहते है कि 
व्यवशाय-कर अन्य लोगो की ओर को केवल आशिक रूप से ही अन्तरित किया जा सकता है 
अर्थात्‌ अशतः तो कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं की ओर को और अशतः (7४07) मसजदूरियाँ 
घटाकर श्रमिकों की ओर को, परन्तु कर का एक भाग अभी भी व्यवसायियों के ही पास रहता 
है जो कि उन्हे स्वथ बहन करना होता है । अत* यह कहा जाता है कि निगम आय-कर इन मानों 
में निषचय ही एक बुरा कर है क्योकि इसकी बाह्मयता (70007०७) बड़ी अनिश्चित होती है, अतः 
इसे समाप्त कर देना चाहिए । इस प्रकार, निगम आय-करो के अन्तरण तथा उनकी वाह्मता के 
बारे मे सभी प्रवार के मत व्यक्त किये जाते है 


निगम आय-करो के अन्तरण के सम्बन्ध में जो ये भ्रम तथा मत विभिष्नताएँ पाई जाती 
हैं उनके तिम्न कारण है :--- 





]. अनेक लोग ब्रिटेन की काल्विव समिति तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय औद्योगिक 
सम्मेलन के अध्ययन (5069 0 (6 प४णा॥। ग्राताधधांत्र (०८४०४) का हवाला 
दैते हैं, पह दिखाने के लिए कि निगम आय करो का अन्तरण नही किया जा सकता। 
तथापि अर्थशास्त्रियों का सासान्य मत यह है कि इन समितियों की साप्यिकोय खोजे इतनी 


पर्याप्त नही है ति उनके द्वारा किसी एक पक्ष या विपक्ष को सही रूप मे सिद्ध किया जा 
सो 


बृद 


सर्वप्रथम, वे वाजार-शक्तियाँ (्रथा:८६४ 000०5), सामान्य (8०एथव]) तथा विधिष्द 
(४7००४८) दोनों, जिनके अन्तर्गेत कि व्यावश्ायिक आय कमाई जाती है, इतनी विविध (गणप6- 
7005) तथा जटिल होती है कि अन्तरण की प्रकिया (छ7०८९5४ ण॑ कधिए8) का अध्ययन करना 
बडा कठिन हो जाता है। 


इूसरे, प्रत्येक उद्योग (मथवा फर्म) को विभिन्‍न प्रकार की माँग अनुसूचियों (४९७४७ 
&टॉ९6ए॥९५) का सामना करना होता है--ऐसी माँग अनुमूचियाँ जो पूर्ण लोचहीनवा (फलाध्णि 
€3580०॥५) से लेकर पूर्ण लोचहीनता (80500/० 770[850८/७) तक अनेक प्रकार की होती हैं। 
मदि कित्ी व्यावसाथिक इकाई (8७8॥0८४५ ०॥॥३) की उत्पादित दस्तुओ की माँग तचकहीन (70685- 
8४०) है और साथ ही यदि वह इकाई सभरण (50.9) पर अपने नियन्‍्नण (०००४०) के हारा 
वस्तु को कीमत पर भी नियन्त्रण रखती है ठो उसकी आय पर लगाया जाने वाला कर अन्तरित 
हो जायगा । दूसरी भोर, यदि क्सी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग मूल्य सापेक्ष अथवा 
लच॒क्दार (८2$7०) है और यदि बह फर्म वस्तु की कीमत मे कोई घटा-बढी नही कर सकती तो 
फर्म आसानी से निगम आय-कर को आन्तरित नहीं वर सकक्‍ती। माँग की दशाएं चाहे कुछ भी 
क्यों न हो, जब तक वस्तु के राभरण पर एकाधितारी नियन्त्रण (770707०॥50० ००॥४0]) तथा 
कीमत में घटा-बढी करना सम्भव न हो अल्पावधि ($80॥ 7070) भें कर का अन्तरण करना बडी 
बठिन होगा ॥४ तथापि, माँग सम्बन्धी दो ऐसी दशाएं हैं जो कि तिगस आय कर के अन्तरण 
(४४79) के लिए,अनुकूल हैं। वे दशाए' हैं (क) रिये हुए मूल्य (87५८४ 770८] पर विशिष्ट वस्तुओं 
अथवा सेवाओ की माँग मे वृद्ध, ओर दुसरी (ख) समस्त मॉँग (222236 007870) में वृद्धि । 
इन दोनों ही स्थितियों मे बस्तुओ के मूल्य बढाये जा सकते हैं, परिणामस्वरूप निगम आय-कर का 
द्रव्य-भार (70076५ छण्ा५४०) उन वस्तुओ के क्रताओं पर डाला जा सकता है। परत्तु ऐसा 
अन्तरण केवल अस्थायी ही होगा क्यीकि दीघेंकाल में कल उत्परदन माँग के बढ़े हुए स्तर में ही 
फिट हो जायेगा । है 

तीसरे, ध्यावसायिक भाय-करों वा अन्तरण अनिवार्यत सभरण पर ओर इसके फलस्थरूप 
उन वस्तुओं अथवा सेवाओ की कीमत पर पडेगा जिनसे निगम आय उत्पन्न होती है। माँग वी उन 
दो विशिष्ट परिस्थितियों को छोडकर, जिनका कि ऊपर उल्तेख क्या जा चुका है, व्यावसायिक 
आय-करो के अल्पकालीत अन्तरण के लिए इस बात वी आवश्यकता होती है कि सभरण पर प्रत्यक्ष 
नियन्त्र रहे । दीघंकाल मै, तिगम आय-क्रों का अन्तरण करने के लिए सामान्यत इस बात की 
आवश्यक्ता होगी कि कराधान उद्योग मे लगे उत्पादन के उपादानों (400०५ ० 970000007) 
का स्थातान्तरण करके कुल उत्पादन में क्टोती वी जाए। 


इस सम्बन्ध में, हमे इस बात का भी अध्ययत करना चाहिए कि निगम आय-कर के 
अन्तरण के प्रइन पर विभिक्ष प्रकार को बाजार सम्बन्धी दशाओ का क्या प्रभाव पडता है। 
एकाधिफारी उ पादक (0॥07090५ ए7०0०८८०) का अपनी वस्तुओं के सभरण पर और उसके 
फलस्वरूप उनकी कीयतो पर पूर्ण नियन्त्रण होता है । अतः स्पप्ट है कि वह ऐसे कसी भी ब'र को 
अन्तरित (77) करने वी स्थिति मे होता है जो कि उसके लाभो पर लगाया जाता है परन्तु 
इस कथन में कुछ सुधार की आवश्यकता है क्योकि यदि कोई एकाधिकारी माँग और लागत 
(व९प्र४एत ४06 ००५) की कुछ 'िश्वित परिर्थितियो! के अन्तर्गत पहुले से है। अधिकतम लाभ 
प्राप्त कर रहा है तो उस स्थिति मे निगगय आय-कर वा भार उसे ही वहन करना होगा क्योकि 
अब उस एकाधिकारी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह उस कीमत से ही भी कोई श्रैप्ठतर कीमत 
प्राप्त कर ही उप्तक्नो अधिकतम लाभ श्रदात कर सत्रें जो कि पहले से कर रही है । 

जो ध्यावसामिक इकाइयाँ अल्पाधिकार (०॥2०7०७) अथवा एक्धधिकारी प्रतियोग्रिता 
[एा०४०एणाशओार ९०रफ्वाणाणण) की दर्चाओ के अन्तर्गत कार्य कर रही होती है, उनका उपज के 
सभरण ($७७9)9) पर पूर्ण तियस्तनण नही होता और इसी कारण अपनी उत्पादित वस्तुओं की कीमत 
पर भी उसका पूर्ण अधिकार नही रहता । परिणाम यह होता है कि ये फर्म करो वा केवल कुछ 
भाग ही अन्तरित करने में समर्थ होती है, हाँ थदि माँग मे ही वृद्धि हो जाए, तब बात दुसरी है । 
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प्‌ 


चूकि प्रत्येक फर्म की उत्पादिक वरतुओं में कूछ न कुछ अन्तर होता है ओर उसके परिणामस्वरूव 
लागतो की मात्राओ तथा माँग अनुमूचियों (/27400 $०॥००प्८४) में भी भिन्नता होती है बतः 
सामान्य एप में अन्तरण की प्रकृति का उल्लेख करना बड़ा कठिन है । 


गदि व्यावसायिक फर्मे पूर्ण प्रतियोगिता (92८० ००॥ए८४0॥) अघवा लगभग पूर्ण 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत कार्य करती है तो लाभो पर लगाये गये करों का अन्तरण केवल तभी हो 
सकता है जबकि समस्त उयोग द्वारा ही कीमतों मे वृद्धि कर दी जाए (बयोकि पृथक्‌-पृथक्‌ फर्मो को 
इतना अधिकार प्राप्त नही होता कि वे मूल्य का स्वयं निर्धारण कर सके) | यदि निगम आयन्कर 
इतना अधिक है कि फर्में अपनी ईव्विटी पू"जी का पर्याप्त प्रतिफल (30८प्रणआ४८ 6(प्रा7) तक अदा 
करते में समय नहीं हैं तो दी काल मे बचत तथा बितियोग भे कभी करके काफी भाग को अन्तरित 
किया जा सकता है। 

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि इस परम्परागत सिद्धान्त में कि व्यावसायिक 
लाभो पर लगाये गये करो का अन्तरण नहीं हो सकता, कुछ जान अवश्य है और वह भी इस 
मान्यता के जाधार पर कि व्यावसायिक लाभों से आधिक चेशी (८०००० ४ण्प0(०७) जर्थात्‌ 
“'लागतो (००४४४) के अलावा आय का निर्माण होता है ओर इस बेशी अथवा आयाधिवय (0 
ए!7$) पर लगाये गये कर का अन्तरण नहीं किया जा सकता । परल्तु नियमित निगम आय-कर 
सामान्यतः लागत की किसी न किसी मद को प्रभावित करते है फलत. शेयरधारियों की पूजी के 
प्रतिफल (727) को प्रभावित करते हैं । अत यह सम्भव है कि वे कुल लागतों का ही अग बन 
जायें और तत्पश्चात्‌ कीमत का ही एक भाग वन जाए और इस प्रकार उन बस्तुओ के क्रताओं 
की ओर को अन्तरित कर दिये जाएं । पर इसके बावजूद, इस लागत तत्व (००४ ००7) तथा 
व्यावसायिक फर्मो के शुठ् लाभो (॥९६ 970%$) के बीच चूंकि सम्बन्ध पूर्णतः स्पप्ट नहीं हैं अतः 
यह कहना कठिन है कि कर के भार वा सभी मामलो मे तथा सभी स्थितियों मे अन्तरण होता है 
था नहीं ( यदि साँग अनुसूची का रुख वृद्धि की ओर है अथवा समस्त माँग मे वृद्धि हो रही है तो 
मूल्य में वृद्धि होने की सम्भावना कप बलवती होती है ओर अपूर्ण प्रतियोगिता (एरए७०६ 
९०7फ७॥४/०)) की दशाओ के अन्तर्यंत तो विशेष रूप से ऐसा होता है। दूसरी ओर, धूर्ण प्रति- 
योगिता की बाजार दशाओ के साथ-साथ यदि उत्पादित वस्तुओं की माँग मूल्य सापेक्ष अथवा 
लोचदार होती है तो यह स्थिति निगम आय-करो के अन्तरण के लिए अनुकूल नहीं होती | इन 
स्थितियों का अपवाद (८१९०९०४०) केवत्र यह हो सकता है कि निगम आय कर इतना अधिक हो 
कि वह शेयरधारियों की पू'जी वे आवश्यक भ्रतिफल (7००८७४७॥५ 7९(७:7) तक का गम्भीरषप रे 
अतित्रम्ण कर जाए। 


(३) के फर तथा उत्पादन करो की वाह्यता (7: ॥700०006 ० 58९5 [४५ शाएं एडण5७ 
१8४१ ५] 

बित्री कर तथा उत्पादन बर सभी देशो में बहुत प्रचलित है। विक्री कर जहाँ वस्तुओं 
की कुल बिक्री ([07709९) पर लगाये जाते हैं, वहाँ उत्पादन कर वस्तुओं की उत्पत्ति पर 
लगाये जाते है। वाह्मता के विश्लेषण (७४७|५93) वी हृष्ठि से इन दोनों हो करो को मिलाकर 
वस्तु करो (००0000॥9 ॥85८5) के नाम से पुकारा जा सकता है।? वस्तु कर विभिन्न प्रकार के 
हो सकते हैं और उनका क्षेत्र तथा उनके लगाने के विशिष्ट उहंश्य अलग-अलग हो सकते हैं। 
लेकिन इन सभी करो के यारे मे यदि कोई चीज सामने होती है तो यह कि वे उपभोक्ताओं पर 
डालने की इच्छा से लगाये जते है | वस्तु कर एक तो सभी के साथ समान अथवा आनुपातिक 
व्यवहार करते हैं ओर उनमे छूट (७थाणु/॥7००) कोई व्यवस्थाएं' नही होती । फिर, वे कर लगी 
वस्तुओं अथवा क्रियाओं को लागत मे प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से जोड दिये जाते हैं । पू'कि ये कर 





3. कुछ जर्थशाम्नी वस्तुओ के कराधान के अन्तर्गत सीमा शुल्को (८४६0 तएशं८४) को भी 
सम्मिलित करते हैं। परन्तु यदि स्पष्ट फहा जाएं त्तो यह सही नही है क्योकि सीमा शुल्क 
यद्यपि वस्तुओ पर लगाये जाते है तथापि वह आायात अथवा निर्यात कर लगाये गये कर 
होते हैं । क्षत. ऐसे करो की वाह्मता का अध्ययत पृथक्‌ से ही किया जाता है। 


र्‌० 


उत्तादनलागत (८०४ एह ए7००४८४०४) का ही एक अंग बन जाते हैं झतः यह बड़ा सरल त्तथा 
वाच्छनीय होता है कि उनका अन्तरण कर दिया जाए । यह नही, वस्तु करी से सम्बन्धित कानूनों 
मे, सम्पूर्ण रूप मे, इनको अन्तरित करने की बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्थाए होती हैं और करदाताओं 
को इस बाद का पूरा ज्ञान होता है कि वस्तु कर उनकी ओर को अन्तरित क्ये जा रहे हैं।गे 
सभी स्थितियाँ इस बात का स्पष्ट सकत करती हैं कि वस्तु करो का अन्तरण किया जाता है 
अथवा मह कहिये कि इन करो के सम्बन्ध मे ऐसे कारण वतमान हैं जो इन करो के अन्तरण 
(४५78) को सरल एवं सुविधाजनक बनाते हैं ॥ 


बित्रो करी तथा उत्पादन करो का आमतौर पर अग्रान्तरण अथवा आगे की ओर अन्तरण 
(णए्क्ष्त ६४78) हुआ करता है, यद्यपि इनका पश्चान्तरण अथवा पीछे को ओर जन्तरण 
(94०८८७०ए शाएी।08) भी सम्भव है । इनके अन्तरण का आम तरीका यह है कि इन करो का 
द्रन्य-भार, उत्पादको ((7००ए०८थ८४$) की ओर से, जिन पर किये मूलरूप में नगाये जाते हैं, 
मध्यवर्ती एजेन्सियो--जँसे थीक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियो--के माध्यम से अन्तिम 
उपभोक्ता (873) ८०॥५४प्रणथ:) को ओर को स्थानान्तरित (४975४67) कर दिया जाता है। यह 
आगे की ओर अन्तरण का सामान्य रूप है और इसमे कर के कारण वस्तु बी कीमत में वृद्धि हो 
जाती है। कर के ऐसे खुले अन्तरण का यदि उपभोक्ता द्वारा कुछ प्रतिरोध किया णाता है तो 
उत्पादक करान्तरण के अन्य तरीके अपनाते है जिनमे एक यह भी है कि बे कर लगी वस्तु की 
क्स्मि (६७७४!॥(७) या मात्रा (पृण्था!॥9) में अथवा दोनों में हो कमी कर देते हैं! कभो-केमी 
उत्पादक उपमोक्ताओ के प्रतिरोध के कारण जब यह देखते है कि कर का बागे बी ओर बन्तरण 
आरना सम्भव मही है और साथ ही ये उत्शादित वस्तु की उिस्म अथवा मात्रा मे भी कोई कमी 
करना नहीं चाहते तो कर को पीछे की ओर अन्तरित करने बा प्रयास करते हैं, और वह इस 
प्रकार कि वे था तो श्रमिकों को कम मजदूरी ले लेने को बाध्य फरते है अथवा कच्चा माल 
(789 गटर) देने वाले व्यक्तियों पर यह दवाव डालते हैं कि वे अपनी वस्तुओं की अपेक्षाकृत 
क्रम कीमतें लेना स्वीकार कर ले । यदि आगे की झोर तथा पीछे की ओर दोनों में कोई भी 
अन्तरण करना सम्भव नही होता है तो उपभोक्ताओं की ओर को कर का अन्तरण करने का 
केवल एक ही अन्तिम उपाय शैष रहता है। इस उपाय के अन्तर्गत, सीमान्त फर्मो (राख 
47705) को शने शने उद्योग (700509) से बाहर कर दिया जाता है, और इस प्रकार उत्पादित 
बस्तु की पूर्ति मे कभी करके उसके मूल्य वृद्धि कर दी जाती है ) धयाषि, ये सब तरीके ऐसा कोई 
आश्वासन नहीं दे सकते कि कर भार अन्तिम उपभोक्ताओं की ओर को अन्तरित हो जायेगा । यह्‌ 
छू सकता है कि उत्पादक वरतु कर का पूर्ण अथवा आशिक भार स्वय ही वहन करने को बाध्य 

जाय! 


वस्तु कराधान (००००7००॥५ (85४००) का अन्तरण तथा उसकी वाह्यता उत्पादन 
करो तथा वित्री करो की प्रकृति तथा उनके क्षेत्र पर निर्भर होती है । भारत में उत्पादव कर सथ 
सरकार द्वारा लगाये जाते है ओर उनका क्षेत्र सभी राज्यों तक विस्तृत होता है। इन करो का 
बिस्तृत क्षेत्र तथा इनकी च्यापकता की स्थिति अम्तरण के लिए अनुकूल होती है। पर इसके बाव- 
जूदे, यहू भी आवश्यक है कि माँग और सभरण (4९०४७00 20 507979) की दशाओ का अध्ययन 
किया जाए यदि वह वस्तु जिस पर कि उत्पादन कर लगाया जा रहा है अनिवार्य आवश्यकता की 
वस्तु है ओर उसकी माँग मूल्य निरपेक्ष अथवा लचक्हीन (१7०50) है तो लगभग सम्पूर्ण कर- 
भार उपभोक्ताओ की ओर को अन्तरित कर दिया जायेगा । इस प्रवृत्ति ([70८729) को उस समय 
खलौर भी बल सिलता है जवकि वस्तु का सम्भरण मूल्य सापेद्द अबथबा लोचदार होता है। परन्तु 
यदि किसी ऐसी उत्पादित वस्तु वी माँग जिस पर कि उत्पादन-कर लगाया गया है, लोचदार है तो 
कर वी वाह्मयता विक्र ताओ पर पडने लगती है क्योकि उपभोक्ता कीमतो मे वृद्धि का प्रतिरोध करते 
हैं। इस प्रवृत्ति को भी उस समय और वल भिलेगां जबक्ति वस्तु का सभरण मुल्य निरपेक्ष अथवा 
लचकहीन होगा। इस स्थिति से सम्भरणवर्त्ता (६४०७॥८७५) उच्चत्तर अयदा निम्नतर वीमतें स्वी- 
कार कर लेगे । इस प्रकार, सामान्य रूप से, यह माना जाता है कि उत्पादन-कर अन्तरित हो 
जाते हैं ओर कभी कभी तो उत्पादन करो से सम्बन्धित कानूनों में भी इसकी व्यवस्था हीती है, 
परन्तु कर का वास्तव में अन्तरण होगा या नहीं--यह बात माँग और सभरण की शर्तियो 8 
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उत्पादन को अपना प्रस्थान बिन्दु स्वीकार किया है। यही कारण है कि सक्रियकारी वित्त की 
विचारधारा क्रियाशील वित्त के मुकाबले एक श्रेष्ठ विचारधारा है 


उच्नत देशों में लोकवित्त 


(एप पाशारह च ए७लणुधव एण्णापगंध्) 


पुराने अग्रेज अर्भशास्त्रियो के प्रभाव के कारण, बहुत समय तक, लोकवित्त के अध्ययन 
की उपेक्षा की जाती रही । परन्तु २०वी शताब्दी के प्रारम्भ के साथ-साथ और विशेष रूप से सब 
१६३० की महात मन्दी के कारण लोकवित्त के अध्ययन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाने 
लगा । राजकोपीय नौति का भर्घ है कुछ आथिक सथ्यो की प्राप्ति के लिए कराधान, सरकारी व्यय 
तथा सरकारी ऋण का उपयोग करना | आजकल इस नीति को आधिक क्रियाओं को श्रभावित 
करने वाला एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना जाता है। यह बात अब सामान्य रूप से स्वीकार की जाती 
है कि औद्योगिक अथवा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओ की मुख्य समस्या व्यावसाधिक दशाओं 
में स्थिरता (४20॥॥9) लाने की होती है, जबकि अल्पविकरसित अर्थव्यवस्था (ए्ाव0(९४८०ए४पँ 
€८०॥०7५) की मूलभूत आवश्यकताएं हैं (7) तीम्र प्रगति, और (४) ढाँचे सम्बन्धी परिवर्तेत। 
उच्नत अर्थव्यवस्था में स्पामित्वीकरण (#४0॥5७/700) के एक प्रभावपुर्ण साधन के रूप में राज- 
कोपीय नोति की महत्ता को स्वीकार किया जाने लगा है। इसोलिए अब यह्‌ माना जाता हैं कि 
उच्च आय वाले देशो के लिए आधिक नियोजन का अन्य कोई उपाय इतता प्रभावशाली नही है 
जितना कि एक सही राजकोपीय नीति को अपनाना । 


लोकवित्त तया अल्पविकसित देश 
(एणाएंर पएश्ाए९ शव (ग्रव॑धत९ 0०७९० (0०0९8) 


एक प्रकार मे, विकसित तथा अल्पविकृस्तित देशों में राजकोधीय नीति के लक्ष्य (०0९० 
८४४०४) लगभग समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए, वाल्टर हैलर (शशाल-त्रशा८र) का कहना 
है कि राजकोपीय नीति (5०0 9०॥०)) का उद्देश्य होता है--विवियोग में वृद्धि करना, आधिक 
स्थिरता कायम करता तथा धन व आय की असमानताओ को कम करना । ये उद्दश्ये वितियोजित 
दक्षत्रा (0॥0८७॥४6 €शीएलाए7), आधिक प्रगति, आथिक स्थिरता तथा अनुकूलतम आय-वितरण 
के आधिक उद्देष्यों से मूल रूप में भिन्न नही हैं /£ परन्तु इस बात से इल्कार नहीं किया जा सकता 
कि उन्नत तथा कम विकसित अर्थंव्यवस्थाओं के बीच कुछ मूलभूत विभिन्नताएं निश्चित रूप में 
पाई जाती है। वास्तविकता यह है कि एक उन्नत अर्थव्यवस्था की मुप्य आधिक समस्या स्थिरता 
(&श॥॥७) की होती है किन्‍्तु अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य आथिक समस्या उत्पादन के 
साधनो की कमी तथा पूंजी निर्माणव विनियोग की न्यूनता की होती है। कुछ राजकोपीय सिद्धान्त- 
वेत्ताओ का ४ है कि अर्थव्यवस्था मे राजकोपीय नीति सम्भवत. इसलिए प्रभावशाली नहीं 
होती क्योकि ऐसे देशों मे आधुनिक, आशिक एव वित्तीय सस्थाएँ सुविकसित नही होती । परन्तु इस 
बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अत्पविकसित अर्थव्यवस्था! वाले देश मे राजकोपीय नौति 

पर सकारात्मक (70७४८) तथा महत्वपूर्ण योग देवा होता है ।४ उदाहरण के लिए, सर्वप्रथम 
राज्य से यह भांग की जाती है कि आयिक विकास की गति तेज करने के लिए वह एक सक्रिय 
(४८(४८) तथा महत्वपूर्ण योग प्रदान करे । विशेष रूप से आ्थिक- जीवन के नियन्‍्मण (एणाए०) 
एवं नियमन (:९8०७007) के ढ्वारा यह देखा गया है कि नियन्त्रण का सबसे अधिक शक्तिशाली 
और सबसे वम अवाछतनीय अस्त्र जिसे कि राज्य आथिक विकास को तीव्र करने के लिए प्रयुक्त कर 
सकेता है, यदि कोई हो सकता है तो वह राजकोपीय नीति ही है। दूसरे, एक अल्पविकसित देश 


नेक रसपनज कर डे >- >> 


. शव एफ ; डकार क्ाक्कारल दबे 7.०5 22शेग्कागा सेक्स, 9-83, 


॥7. पब्रा।क मशाक्न * काने 20गलंल /ण/. फाव्रशवंश शैग्रव. डत्मारकंत, या पोबच्छ बचत 
मिलो #गाव् का ए्देशबंशशैककलव ट०क्का।॥९5, ? -. 


3. 8. 7. <एना७४ 5-४ 9००५ जा एफ्वैदपटएडो०एलप ए०प्ण755, 9. 2-23. 
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के वे उपभोक्ता जिनके लिये उस वस्तु की माँग सूल्यसापेक्ष अथवा तोचदार है, उस फर्म से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं ( इसलिये कर लगी फर्म इस वात के लिए वाध्य हो जायेगी कि वह 
कर-भार को पूर्णतया स्वय ही वहन करे । परन्तु सदा ही ऐसी स्थिति होती हो, ऐसी बात नहीं 
है । विशिष्ट बिच्री कर ऐसे पदार्थों पर लगाये जा सकते है जिनका स्थान लेने वाली कोई अन्य 
महत्वपूर्ण कप ” न हो। तम्बाकू और पेट्रोल पर लग'यें जाने वाले कर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं । फिर, ऐसी वस्तुओ की माँग अत्यधिक मूत्यनिरपेक्ष अथवा अत्यधिक लचकहीन (शिक्षरर 
7708880) होठों है । अत ऐसी वस्तुओ पर लगायें जाने वाले विशिष्ट बित्नी कर अन्तरित किये 


जा सकते हे वयोकि हो सकता है कि उन्हे उपभोक्ता के कर सम्बन्धी कौई विशेष प्रतिरोध का 
सामना न् करना पडे ) 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिदी कर सामान्यतः अग्तिम उपभोक्ताओं पर आगे की 
ओर को अन्तरित कर दिये जाते है। यह अन्तरण (अगर) अनिवार्य अथवा आदेश प्राप्त 
(7४५704(०7)) हो सकता है ओर बिनी कर के विघान में इसका स्पप्ट उल्लेख हो सकता है। फिर, 
करान्तरण के विशिक्न तरीको बे बारे से एक ओर ती व्यवसायी लोगो को अनुभव प्राष्य हो जाता 
है और दूसरी ओर उपभोक्ता भी स्वय हो बिनी कर के तथ्य (900) को स्वीकार मरने लगते है। 
तथापि, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य हो सकती है जिनके अन्तगंत इन करो का अन्तरण ने हो 
सके और उत्पादक कर के भार को पूर्णतया अथवा अशतया म्वय ही वहन करने को बाध्य हो 
जायें । इन परिस्थितियों के उदाहरण निम्न है -- 


(क) बिठी कर का क्षेत्र इतना सीमित हो कि वह केवल कुछ राज्यो (६806४) तक ही 
बिस्तृत हो मथवा जिसके अन्तर्गत चैकत्पिक अथवा स्थानापन्न वस्तु (शाह्यणआ7५8 0 5७/शी- 
00£ 6000) पर कर वे लगाये जा सके, 


(छ) ऊँची लागत (9890 ००४) की स्थिति मे यह हो सकता है कि कम कुशल फर्मे 
कर का अन्तरण तब न कर सर्वे जबकि उन्हें नीची_ लागत 984 ८०५) तथा ऐसी अधिक कुशल 
कं 


फर्मो का सामना करना पड़े जिन्होंने कि विश्नी कर के भार को स्वेय ही वहन करने का निश्चय कर 
रखा हो, और 


(ग) वे एकाधिकारी फ्में जो पहले से ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही द्ोती हैं । 
ये तथा कुछ अन्य अपवाद (७०८०४००$) ऐसे है जिनके बारे मे यह माना जा सकता 
है कि इन्होंने इस आग धारणा के महत्व को कुछ कम किया है कि विज्नी करों को वाह्यता उप- 
की की ही पडती है। पर इसके बावजूद, व्यावहारिक दृष्टि से यें अपवाद कोई विशेष महत्व- 
पूर्ण नही है । 
(४) सीमा करो की वाह्मता (॥6 004९७०४ 0 (05०७ 70065) 


विदेशी व्यापार पर लगाये जाने जले सीमा-वर अथवा सीमा शुल्क दो प्रकार के होते 
है--(१) भयात-कर और (२) निर्यात कर | (१) आयात कर उन करो को कहते है जो विदेश 
में उत्मएदित दस्तुडं ५० लणएे ऊाते हैं, और सामएन्‍्यत, कापाए्कर्तओ (छ०००८६८७) से वसूल, 
किये जाते है, मधवि इन करो के सम्बन्ध मे सरकार की इच्छा यह होती है कि ये उपभोक्ताओं 
की ओर को अन्तरित कर दिये जाये (२) निर्यात कर देश में ही बनी उन वस्तुओ पर लगाये जाते 
हैं जो निर्यात की जाती हैं। इन करो की देयता (४एए७८५०६ (0६ (५५९६) गरपि प्रारम्भ में नियति- 
कर्त्ताओं (७४००/९४४) पर पडती है, तथापि उनके सम्बन्ध मे इच्छा बह होती हैं कि वे निर्यात की 
गई वस्तुओ के विदेशी उपभोक्ताओं पर डास दी जाए। सीमा करो वी वाह्मता के सम्बध्ध में 
सामान्य विचार यही व्यक्त क्यिर जाता है कि यह कर लगी बस्तुओ के उपभोक्ताओं (०ण/३ए7/८:5) 
पर ही पडती हैं। थह विचार एवं हृपष्टिकोण आमतोर पर स्वीकार किया जाता है, यथपि इससे 
सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण मर्यादाओ का भी उल्लेख किया जाता है! 

आयात कर की चाहात्ता (फणतं€०९४ छी 3090६ 00(9)--सर्वप्रथम हम आयात 
करो को लेते है । इन करो की वाह्मता के सम्बन्ध में कहा जा सकता हैं कि यह आबात करने 
वाले देश के उपभोक्ताओं पर पड़ती है। देश के उपभोक्ता जब ठक उस वस्तु कौ माँग करते है 
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परस्पर क्रिया (7८7 8८00॥) पर निभेर होती है । व्यावहारिव हृ्टि से, करान्तरण के मामले 
मे, उत्पादन-कर लगी वस्तुओं की माँग की प्रकृति बडी महत्वपूर्ण होती है। भारत मे, उत्पादन- 
कर तम्बाकू, माचित, कपड़े तथा चीनी जैसी वस्तुओ पर लगाये गये है। ये वस्तुएं विलासिता की 
बस्तुएँ नहीं हैं ओर आमतोर पर इनकी माँग मूुल्यनिरपरेक्ष अथवा लचकहीन होती है। परिणाम- 
स्वरूप, इन वसतुओ पर लगाये जाने वाले उत्पादन-करो का अन्तरण अपेक्षाकृत सरल होता है। 
बिन्नी कर दो प्रकार के होते है, एक तो सामान्य बिक्री कर (8क्षाधाश 59[65 
49%65) और दूसरे विशिष्ट अथवा चुनीदा बित्री कर (#एध्शव 0 5९९णाप८ ६9९8 (83८5) । 
सामान्य वित्री कर सभी प्रतियोगी वस्तुओ तथा सेवाओ पर समान रुप से पड़ते है किन्तु विशिष्ट 
अथवा चुनीदा बित्ती कर केवल कुछ खास॒-खास वस्तुओं पर ही लगाये जाते है। सामान्य 
ब्िक्नी करो को सरलता से क्तरण किया जा सकता है क्योकि एक तो उनका क्षैत्र व्यापक होता हैं 
और दूसरे सभी प्रतियोगी वस्तुओं (८०॥्रए८४४ 80००७) पर थे एक समान दर से लगाये 
जाते है। इसमे उपभोक्ताओं को प्रतिरोध की बहुत थोडी छूट प्राप्त होती है और उसे इस वारण 
बढी हुई कीमत अदा करनी पडती है क्योकि वे अपने उपभोग को अग्य कर न लगी वस्तुओं के लिए 
स्थानान्तरित नही कर सकते | फिर, सामान्य विन्नी कर के कानूनो मे अन्तरण की स्पष्ट एव अनि- 
वार्य व्यवस्थाएँ होती हैं जिससे इनका अन्तरण और आसान हो जाता है । इसके अलवा एक बात 
यह है कि लोग चूँकि बित्री कर लगाने के अभ्यस्त (४८०॥४०7:0) हो जाते है, भरत अन्तरण 
(४आधि०8) को सामान्य स्थिति के छूप मे स्वीकार करने लगते है। इसके साथ ही, व्यवसायी 
लोगो को भी सामान्य बित्री करो के अन्तरण से सम्बन्धित विभिन्न तरीकों के सम्बन्ध में अधिक 
अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्नी कर से वस्तु की उत्पादन-लागत (0०५ ० छ0- 
80०४०7) तथा बाजार में लाने की लागत बट जाती है और इससे कर लगी फर्मों को कर के भार 
का अन्तरण करते की एक निश्चित प्र रणा मिलती है। उपयुक्त सभी स्थितियाँ यह प्रकट करती हैँ 
कि सामान्य बिक्री करो का अन्तरण कितना सरल तथा सामान्य रूप से स्थीकृत है। 
उत्पादन की दशाएँ तथा उसके साय ही माँग वी मूल्य सापेक्षता अथवा लोचशीलता 
की स्थितियाँ भी सामान्य विश्नी कर के अन्तरण की सम्भावनाओं पर प्रभाव डालती है। यदि कर 
लगा उद्योग एक प्रतियोगी उद्योग (००००९८॥॥४६ 700५9५) है तो कर का अन्तरण अन्तत' 
केयल तभी होगा जबकि सबसे कमर कुशल फर्में असफल हो जायेंगी और उसके फलस्वरूप वुल 
उत्पादन भें कमी हो जायेगी । एकाधिकारी दशाओ के अन्तर्गत कर का अन्तरण इसलिये हो जायेगा 
क्योकि एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने फे प्रयत्नों मे जुटा रहता है। परन्तु यदि पूर्ण 
एकाधिकारी (30500(० 7707070॥9) यह समझता है कि अधिकतम लाभ देने वाली कीमत निर्धा- 
रित हो चुकी है तो हो सकता है कि वह कीमत मे और वृद्धि करके उससे छेडछाड पसन्द न करे 
भर कर को स्वयं ही बहन करने का निश्चय कर से । अन्य सभी स्थितियो मे करो का अन्तरण हो 
जाएेंगा, परन्तु करो का अन्तरण पूर्णरूप से होगा अथवा बेवल आशिक रूप से, यह बात माँग वक् 
(7४०४7 एपार८) की प्रकृति पर निर्भर होगी--अर्थात्‌ माँग को लोध जितनी अधिक होगी, 
कीमतो में वृद्ध उतनी ही कम होगी । फिर सम्भरण वक्त (४09ए/ ०एाए७) की प्रकृति भी-- 
अर्थात्‌ यह स्थिर है, वृद्धि पर है अथवा गिरावट पर, यह बात भी--कीमतों को वृद्धि को तथा 
करान्तरण को प्रभावित नरेगी | एक स्थिर माँग-वक्र कर वी राशि के बराबर ही कौमत मे वृद्धि 
को प्रेरित करेगी, ऊपर उठती हुई सभरण वर (77872 ४एएए9 ८एणाए८) कीमत में कर की राशि 
भात्रा से अधिक वृद्धि का कारण बनेगी । 


विशिष्ट अथवा चुनीदा विक्री कर वा अन्तरण कटिन हो सकता है। इसका कारण यह 
है कि ऐसे कर के लागू होने का क्षेत्र बडा सीमिति होता है। यह अन्तरण कर लगी फ्म पर दो 
स्थितियों मे बुरा प्रभाव डाल सकता है, एक तो तव जबकि वेकत्पिक वस्तुओं (भाशिप्रशाए८ 
8००५5) पर कर नही लगाये जाते और दूसरे तब जबकि कर लगी वस्तुओं की माँग मूल्य सापेक्ष 
अथवा लोचदार होती है | ऐसी स्थिति भे, कर लगी फर्म यदि कर लगने के कारण वीमत भेबद्धि 
करती है तो बह दो प्रकार से घाटे मे रहती है। एक तो इस प्रकार कि इस स्थिति में ब्स्तु का 
बाजार इसके हाथ से निकल जायेगा ओर प्रतियोगी फर्म जिनकी उत्पादिता चस्तुओ पर कर 
नही लगा है, बाजार पर कब्जा कर लेंगी । दूसरे यदि फर्म कोमत मे वृद्धि करती है तो उस फर्म 


श्४ड 


किया जा सकता है । मालिक उसे क्प्रि सीमा तर उपभोक्ताओं पर विवजित कर सकता है, यह 
विभिक्त परिस्यितियों पर निर्भर होगा। यह सभी जानते हैं कि प्राय सभी राष्ट्रों मे सामाजिकः 


बर्थ की विपभिन्न योजनाएं होती है, जैते---वीमारी भत्ता, वेकारी भत्ता, दृद्धावस्था पेंशन 
आदि ] 


(६) गृह कर को वाह्मता (00ठ68८6 ० स0056 प९) 


सामान्यत, नगरपालिवा अपने नगर के मकानों पर कर सगाती है जिसे मकान या यूह 
कर कहते हैं। प्राय इस कर का भार किरायेदार को ही सहन करना पह्ता है) जब मवातों की 
माय बहुत अधिक होती है और पूर्ति बहुत कम होती है, तो कर का सारा भार किरायेदार को ही 
सहन करता पढ़ता है। इसका कारण यह है कि मवात मालिक सबान का किराया बढ़ा देता है 
जिसके परिणामस्वष्ठप गृह कर का भार किरायेदार के पास हस्तान्तरित हो जाता है। इसके विप- 
रीत, यदि मकान की माँग लोचदार हो अर्थात्‌ माग के साथ-साथ पूर्ति भी पर्याप्त हो और किराये 
पर सरकारी तियन्त्रण हो तो गृह कर का भार मकान के सालिक को ही सहना पड़ेगा । 


+. यदि विश्व ता मकान में रहता है तो कर द्वारा मकान का किराया बढ़ाने पर वह 
वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देगा और इस प्रकार गृह कर का भार उपभोक्ताओं पर विवर्णित ही 
जायेगा। 


बाह्मता तथा अन्तरण की परम्परागत विचारधारा का मूल्यांकन 
(छिज्रण्शांणा ४ 96 (०७क्ाणए॥ एकप्कू थ॑ ॥रल॑ंरक्तर० भाव 9898) 


अब तक हमने वाह्यता तथा अन्तरण की सम्रस्या पर परम्परागत रीति के अनुप्तार 
विचार ढिया है ! मत अब वाह्यता के कुछ आधुनिक विचारों का अध्ययन करने से पूर्व वाह्मता 
सथा अन्तरण के परम्परागत सिद्धान्त का मूट्यावत करवा लाभप्रद होगा । 


परम्परायत विचारधारा (०00५८०७०७७॥५४) के अनुसार “वाह/ता से आशय कर के 
प्रत्यक्ष द्रव्य-भार (6॥९८६ 9700५ ७0९9) से है ।/* पह परो्ष द्रच्य-भार (707९९ 0769 
0पा०श॥) पे तथा प्रायक्ष एवं परोक्ष वास्तविक भार (६0 एण०७7) से भिन्न होता है। पर कुछ 
अर्यशास्त्रियो ने यह स्पष्ट क्या है कि प्रत्यक्ष वाह्मता अथवा द्वव्य-भार तथा परोक्ष प्रभावों (00- 
7८८६ ८८८४) के दोच किया जाने वाला यह भेद कितना काव्पनिक है क्योंकि कर लगने के कारण 
होने बाले सम्पूर्ण परिबरततन को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावों मे समुचित रूप से पृषणू-पृथक्‌ किया 
ही नही जा सकता । कसी भी कर के वितरणात्मक प्रभावों (००४४र्०000०»! थीं०८४५५) १९ विचार 
करते समय बह बढा महत्वपूर्ण होता है कि इस पर असर डालने वाले सभी तत्वों का अध्ययन 
क्या जाए । केवल प्रत्यक्ष द्रव्य परिवतंतों अथवा प्रत्यक्ष द्ब्य भार को ही कोई विशेष महत्व 
प्रदान करने जैसी कोई दात नही होनी चाहिए। जँसा कि मसप्रेव (१७४१: ८) ते बहा है कि, “सभी 
परिवर्तती पर समायोजन (800500९0() के परस्पर निभंर अगो के रुप में ही विचार किया जाना 
चाहिए--वह समायोजन जो सामाभ्य सन्‍्तुलबच (साधा ६एण्णाणा००) की एक ही सामात व्य- 
बसपा के अन्तर्गत कार्यशील हो ॥/४ 


वाह्मता की परम्परागत विचारधारा को दूसरी कमी इसको यह गलत धारणा है कि 
अत्येक कर था अन्तिम भार अवश्य होता है । यह कहा जाता है वि हो सकता है कि बर लगाये 
जायें, हुटा लिए जायें और स्थानापन्न कर लगा दिये जाये, परन्तु फिर भी कर का कोई भाश न 
पढ़े और वह इन सानो मे कि सावेजनिक उपयोग के लिए साधनो का कोई स्थानान्तरण नही हुआ। 
अन्य शब्दो मे, दो प्रकार के कर हो सकते है---एक तो वे जिनके द्वारा साधनों का गैर-सरकारी 
उपयोग से सरकारी उपयोग की मोर स्थानान्तरण होता है और दूधरे वे जिनके द्वारा ऐसा कोई 
स्थानान्तरण नहीं होता है । वाह्यता वी परम्परागत विद्यारधारा जिसके अन्तर्गत कर के अन्तिम 
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और आयात की हुई उस वस्तु को देश में उत्पादित वस्तु से श्रेष्ठ सः झते है दव तक ही वे आयात 
करों के कारण उसकी कीमत ऊँची होने के वावजूद उसे खरीदने को तैयार रहते है | अत आयात 
करो के अन्तरण (आए) को सामान्यतया उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है पर 
इसके साथ ही, आयात करो का अन्तरण प्रतियोगिता की प्रकृति (एक्षप्ा० ० ००४९०४४०४) पर 
भी निर्भर होता है। यदि आयात शुल्क कम है और उनसे आयातो पर कोई रोक नही लगती है, 
तो प्रतियोगिता के अभाव में आयातकर्त्ता कर को अन्तरित कर देगा, और यदि उसे प्रतियोगिता 
का सामना करना पडता है (चाहे वह प्रतियोगिता वास्तविक हो अथवा सम्भावित) तो बह बस्तु 
की कीमत को उस मात्रा तक बढायेगा जो कि विदेशी उत्पादकों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले प्रति- 
योगी लाभ को निष्प्रभावी बना दे | यदि प्रतियोगिता कौ स्थिति वर्तमान है तो यह हो सकता है 
कि आयातकर्त्ता कर-भार को उपभोक्ताओ पर डालने भे समर्थ न हो। परन्तु बुछ विशेष परि- 
स्थितियों मे पीछे की ओर अन्तरण सम्भव हो छकता है, अर्थात्‌ यह कि विदेशियों यो बहू कर 
अदा करने को बाध्य क्या जा सकता है। आयात की गई वस्तु की माँग यदि मूल्यसापेक्ष अयवा 
लोचदार (८७६४०) हे भौर यदि जआायातक देश (77707708 ००४७ँ४४७) उस बस्तु रा महत्वपूर्ण 
खरीदार है तो आयात कर पीछे वी ओर अन्तरित कर दिया जायेगा, ओर कम से कम आशिक 
रूप से वह उस वस्तु के विदेशी उत्पादवों पर अन्तरित किया जायेगा | इसका कारण यह है कि 
चस्तु की कौमत में आयात कर के बराबर मात्रा मे वृद्धि करते का परिणाम यह होगा कि उस वरतु 
की माँग कम हो जायेगी ओर इस प्रकार उस उत्पादक देश में उस वस्तु के उत्पादन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ेगा । इन विशिष्ट परिस्थितियो को छोडकर अन्य दशाओं में आयात करो से कर लगी 
बस्तुओ की कीमतें बढ जाती हैं और इस भ्रकार कर की वाह्मता आयात करने वाले देश के उप- 
भोक्ताओ द्वारा वहन को जातो है। ५ 


अन्य देशों को तरह, भारत मे भी यह हो सकता है कि आयात कर लगने के कारण 
बस्तु की कीमत मे कर की दर से भी अधिक वृद्धि हो जाये। यदि ऐसा होता है तो यह जरूरी 
नहीं कि इसका अर्थ सदा ही यह हो कि सारा का सारा ही कर अन्तरित कर दिया गया है। इसका 
भर्थ यह भी हो सकता है कि विदेशी वस्तुओ पर प्रतिबन्ध से स्थानीय उत्पादकों को उत्पादत बढाने 
का प्रोत्साहृद मिला और इससे थे धीरे धीरे एबाधिफारी हो जाते हैं (और इसी कारण ऊँची कीमतें 
घसूल करते हैं) अथवा देशी उत्पादको की कार्वक्षमता घट जाने के कारण चू'कि उत्पादन लागत 
में वृद्धि हो जाती है । अतः वस्तु की कीमते भी बढ जाती हैं। 

निर्षात कर को वाह्यत्ता (॥गरए0ट८06 ० ८०7०४ 609)--ऐसे ही तक॑ निर्यात करो 
की वाहाता के सम्बन्ध मे भी दिये जा सकते हैं। इन करो से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की 
कीमते बढ़ जाती है और इस प्रकार कर की वाह्मता विदेशियो पर डाल दी जाती है । वेधापि यदि 
विदेशी बाजार प्रतियोगी वाजार (०००७०८४७४९ 907०0) है तो वहाँ वस्तु की कीमत केवल इस 
आधार ५२ नही बढाई जा सकती कि निर्यात करने वाले देश ने उस वस्तु पर निर्यात कर लगा दिये 
हैं। उस स्थिति मे कर का भार स्वय ॒निर्यातकर्त्ताओं को ही बहन करना होगा | इसके विपरीत, 
यदि निर्यात करमे काले देश को निर्यात की वरतु के सम्बन्ध से एकाशिकार प्राप्त है अथवा म्दि 
वह सबसे अधिक महत्व वाला निर्यातक देश है, अथवा यदि वह सम्बन्धित वस्तु एक ऐसा महत्त्वपूर्ण 
कच्चा माल (789 778/०१४78)) है जिसकी विदेशों मे भावश्यकता है, अर्थात्‌ चाहे यह कह लीजिए 
कि उस वस्तु की माँग मूल्य निरपेक्ष अथवा लचकहीन (77९)४७४॥८) है तो निर्यात कर आगे की ओर 
विदेशी उपभोक्ताओं पर अन्तरित विये जा सकठ है। इसके अलावा अन्य सभी परिस्थितियों मे, 
कर का भार या तो स्वय निर्यातकों को ही वहन दरना टोगा अथवा वे उरा कर-भार फो देश में 
ही उस वस्तु के उत्पादको पर पीछे की ओर अन्तरित कर देगे। 
(५) साम्राजिक सुरक्षा की बाह्यता (00५06 ण 500० $९०ए7५) . 

सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के हेतु मालिको व श्रमिकों के द्वारा अशदात किया 
जाता है। श्रमिकों का अशदान तो उनके पारिश्रमिक पर लिया जाता है। मालिफो का अशदान 
श्रमिकों की इकाई के झनुसार उन पर होता है। मालिको व श्रमिकों के अशदान का 
कर भार उद्योगों में श्रमिद्गो की माँग एव प्रूति को सापेक्षित लोच द्वारा निर्धारित होता है। यदि 
श्रमिकी की मांग पूति की ठुलना मे अधिक लोचदार है तो कर भार मालिको पर हस्तान्तरित 


वाह्मता को नवीन विचारधाराए 


(4 एस (एमव्कृ। ण॑ गायबधाध०) 


उसला हिक्स, मसप्रेय प्रथा बुद्ध अन्य लेखकों ने स्वीडन के अर्थशाल्तरियो--विश्षेष वर 
डिशसंल का अपुत्तरण करते हुए पा ह्यता को एक नयी दिशा दान की है। इन लेखकों के अनुस्तार 
वाह्मता” वा अधथे है आय ने वितरण में होने वाले बे परिवतन जो कराधान तथा सरपारी व्यय 
(अर्थात्‌ बेजटवीति) मे होने वाले परिकतंनों के फलस्वरूप उत्पन्न हो । यह वहा जाता है कि जब 
कभी बजट-नी। परिदतंन क्या जाता है, तो तीन महू प्रभाव हृप्टिगोचर होते हैं : (क) 
नो के स्थानान्तरण प्र परिवतन (जनता से (ज) कुल उत्पादन सम्बन्धी 
2भाव, और (ग) लोगो के बीच आय के वितरण पर पहले वाले श्रभाव। “दाह्मता” शब्द का 
तीसरे प्रकार के अभाव के लिए क्या जाग है। यह विचार वाह्यता की उस पर! 
विचारधारा पे स्पप्टत विल्कुल भिन्न हैं जिसमे वाह्मता को कर वा द्रब्ब-भार माता जाता है और 
हहें पत्ता लगाया जाता है कि इस भार को अन्तत कौन बहन बरता है। इसके अतिरिक्त, नई 
चारधार। उन तभी सावन्धी परिवर्तनों का उल्लेख करती है जो कि सरकार कौ आय 
तथा व्यय दोनो मे ही होने वाले परिवर्तनों रे कारण उत्पन्न हो सवते हैं, परन्तु १₹म्परागत 
0008 (७३९॥०ब ८०१०८७॥) ने सरकारी व्यय के पक्ष को प्ृण॑तया उप्रेक्षित कर 
या है । 


यहाँ हम वाह्मता से सम्बन्धित ऐसी ए/च भिन्न-मिन्त विचारधाराओ का उत्लेख कर 
सकते हैं जोकि विभिक्न प्रवार की वजट-नीतियो पर लिभ्नर होती है । 


कर वाह्मता (१0४ पधरवधा०) 


मान लीजिए, केवल कैर-नीवि (६४ 70!०५) में हमे बाले १रिवततनों पर हो विचार 

किया जाता है और सरकारी स्यय (000॥6 +प८००0॥07८) स्थिर अदा अपरिवर्तनशील रहता 

 +र नीति भे परिवतन अथवा संशोधन किसी एक विशेष कर मे होने वाले परिवर्तन के कारण 

सतत हैं, जैसे कि आय-र की दरो में बसी अथवा वृद्धि करता ।, वितरण में होने वाले इस 

के परिवर्तन धषष्ट कर वाह्मता (४9००१ ६७ ९ 0९॥८९) कहा जाता है । उदाहरण 

के लिए, पूर्ण रोजगार की देशाओ के अन्तमंत, यदि आब-कर की करो में कमी कर दी जाए तो 

लोगो के हाथ मे अधिक आय आ जायेगी जिससे वस्तुओं तथा सेवाओ के प्रति 

उनकी माँग बढ़ सकती है। इससे उस्तु की कीमत मे तथा उसकी लागतो में ैद्धि सम्भव हो सकती 
और यह वृद्धि अधिक सरकारी झ्च के ऑत्साहन देगी कि वास्तविक अप का 

पायम रखा जा सके | इस प्रकार स्फीति (76200) की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसी तरह, 

यदि आय-कर की दरो में वृद्धि कर दी बेर खर्चे भे क्ष्मी करते को प्रोत्सा- 

हेन मिलेगा और उसके फल्स्वल्प अवस्फीति की स्थिति (एचीव000१5 (08000) उत्पन्‍्त हो 

वतवरण प्रभावि: तिः 


जायेगी। स्फ्रीति पैथा अवस्फीति, दोनों ही आय के को । उदाहरणत 
अवस्फी (4९॥5४०) से बा ये तथा धन विश्व लोगो की बोर से धनी व्यक्तियों की ओर 
रेथानान्तरित होता है। प्रकार की ऐसी वाह्मता होनी है जो बाततव में स्थिति 


ता है। इस प्रर्यर, द 
को और जटिल बना देती है--पहलो 'गह्नता वह है जो किसी विशेष कर प्र पा वतन क्े 

होने वात्ी वाह्यवा (59००॥० रंगध4९१०७) यद्यपि अकंटत बड़ी सरल दिखाई देती है, पर 
ययाध॑ में वड़ो जटिल होती है । 


दुपरे प्रकार की तह्मता को 'भेटमूतक कर जाह्वता' (कीशिचाावा ५ सराधवंधात्ट) 
वहा जा सकता है जो कि वितरण सम्बन्धी उन परिवतेत्रों की ओर सकेत करती है जो उस सप्रय 


भटित होते हैं जशक्ि एक कर के स्थान पर इछत कर यह मानते हैए लगाया जाता है कि दोनो ही 


7, &65%., &. 'शशक्षपा6 क ढा, कद 0 करत एडएड मावड छाए मु 
(०काक ऋण, 


२५ 


भार- [णाग्राआ८ 0णर्वधा) के स्थान को केन्द्रित किया जाता है, इन दूसरे प्रकार के करों पर, 
सभव है, ज्ञागू न हो । 

बाह्यता की परम्परागत विचारधारा के सम्बन्ध मे एक तीसरी कठिनाई यह है कि यह 
करो के प्रत्यक्ष द्रव्य भार पर तो विचार करती है परन्तु व्यक्तियों को वास्तविक आग में होने वाले 
सभी परिवर्तनों की उपेक्षा कर देती है । यदि सच कहा जाए तो ब्यक्ति के सम्बन्ध मे कर की 
वाह्यता का विश्लेषण दो भिन्न-भिन्न पहलुओ से किया जाना चाहिए क्योकि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ 
आय कमाने वाला (ध्थात८) होता है वहां वह खर्च करने वाला (०7००९) भी होता हैं| अत' 
व्यक्ति की वास्तविक भाय (7०9) 77009) में होने वाले परिवर्तेनों मे निम्न को सम्मिलित किया 
जाना चाहिए :>-- 


(क) व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली सेवाओं की विशुद्ध कीमतों (68 9॥7055) मे (कर 
के पश्चात्‌) होने वाले परिवरतंन--अर्थात्‌ कर लगने के फलल्यरूप, मजदूरियो, वेतनो, लाभो, ब्याजो 
तथा किरायो मे होने वाले परिवर्तन । 


(ख) व्यक्तियों द्वारा खरीदी जाने वाली बस्तुओ तथा सेवाओ की कुल कीमतो (80558 
ए70९8) में होने वाले परिवर्तन । इरा सम्बन्ध में जो बात बस्तुत महत्वपूर्ण है वह यह कि वितरण 
में अन्तिम परिवर्तेत क्या हुए, यह नही कि कंसे हुए । अन्य शब्दों मे, वास्तविक आय में परिवर्तन 
कर लगे अथवा करमुक्त पदार्थों (8000$) अथवा उपादातों (005) की कौमतो के परिवर्तनों 
द्वारा हो सकते हैं, या ये परिवतेत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तरीके से हो सकते है, अथवा वे ज्यक्ति येः 
बजट के आप-पक्ष अथवा व्यय-पक्ष, दोनों में से किसी के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। किन्तु 
परम्परागत विचारधारा में इन तथ्यो एव विचारों की उपेक्षा कर दी गई है। 

चौथे, वाह्मता की परम्परागत विचारधारा मे यह माना गया हैं कि कर लगने से किसी 
न कि्ती को हानि उठाती होती है और बाह्मता की समस्या यही है कि उस व्यक्ति वा पता लगाया 
जाए जो उस हानि को सहन करता है। पर वास्तव भें, वितरण सम्बन्धी उस परिवर्तन का विश्लेषण 
करते समय, जो कि वजट नीति मे समायोजन करने के फलस्वरूप उत्पन्न होते है, अलग-अलग 
व्यक्तियों को होने वाले लाभो एवं हातियो, दोनों पर ही विचार किया जाना चाहिए। पदि यह 
मान लिया जाता है कि कर-परिवतेंतो के फलस्वरूप गेर-सरकारों उपयोग के लिए उपलब्ध साधनों 
में कोई कमी नही हुई है, तो समाज मे जहाँ कुछ को हानियाँ होगी वहाँ कुछ को लाभ भी होंगे । 
यदि बाराधान (809/700) तथा सरकारी व्यय, दोनो पर साथ-साथ विचार दिया जाए तो उससे 
जहाँ हानियाँ सामने आयेगी वहाँ लाभ अथवा उपलब्धियाँ (80॥5) भी सामने आयेगी | अतः यह 
आवश्यक है कि वाह्मता की समस्या के अध्ययन मे जहाँ कर लगने के फल्लस्वरूप होने बाली दयामि 
को सम्मिलित क्या जाए, बहाँ उन लाभो एवं उपलब्धियों का भी ध्यान रखा जाए जो सरकारी 
व्यय के कारण कुछ लोगो को प्राप्त होती है । इस सम्बन्ध में, मसग्रंव का मत है कि “हम यह 
कभी नहीं कर सकते कि हानि की कुछ विशिष्ट मदो का ही उल्लेख करें और उनका सम्बन्ध नये 
कर के भार से अथवा स्राधनों के नये स्थामास्तरण की लागत रो जोड दें, अथवा अन्य लाभो 
एब हामियों को परोक्ष प्रभावों के स्तर पर लाकर छोड दें । इसके विपरीत हमे वितरण में होने 
वाले उन समस्त परिषर्ततों पर ही विधार करना चाहिए जिनमे सभो व्यक्तिगत लाभ तथा हानियाँ 
सम्मिलित हों॥! 26 
मिष्कर्ष (0०प्रणा०श्रणया) 


पं प्रकार यह स्पप्ठ है कि वाह्मता वी परम्परागत विचारधारा दोपपूर्ण है अतः अच्छा 
यह होगा कि वित्त की क्षत्तिपूर्ति व्यवस्था (८णाएशाब्थ्रॉणए 5५४९७ ० 9997०6) के सदर्भ मे, जो 
कि बड़ी अस्पृष्ठ है, इस विज्वारधारा को और व्यापक बर्थ मे लिया जाए। स्वीडन के अर्थशास्त्रियो, 
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प्रकार हम प्रयोग करते है वह तो उन परिवतंनी तक ही सीमित है जो गेर-सरकारी उपयोग मे काम 
भआाने वाली आय के वितरण मे होते है । 78 


सम्तुलित बजट वाह्यता (छ7069 छ0०8८ वाण्त॑ा००) - 


अन्त में, हम वितरण सम्बन्धी उन परिवर्तनो का भी उल्लेख कर सकते है जिनके कारण 
कर तथा व्यय, दोनो से ही सम्बन्धित नीतियो भे हेर-फेर करनी होती है । उदाहरण के लिए, सर- 
कारी व्यय मे ऐसा परिवर्तत हो सकता है जो साधनो के स्थानान्तरण के स्तर में ही परिवर्तन कर 
दे और इसके कारण कर सम्बन्धी ढाँचे मे रहोवदल करनी पड सकती है जो कि वाछित वित्त के 
लिए आवश्यक हो । वितरण में होने वाले इन परिवर्ते नों को हो “सतुलित बजट बाह्मता' (0४/0८0 
0००४७४ 70 0५४०८) कहा जा सकता है! वाह्मता की यह विचारधारा सर्वोत्तम मानी जाती है 
वयोकि यह “बाह्यता के सरल ब सामान्य अर्थ के सबसे निकट है और सरकारी सेवाओ की लागत 


को समूह के उन सदस्यो के बीच बॉट देती है जो सरकारी व्यय से प्रत्यदा अथवा परोक्ष रूप मे 
लाभ उठाते हैं ।/ 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 
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१ बर भार से बया आशय है ? कर भार के विभिन्‍न सिद्धान्तो का वर्णन कीजिये । 
जप्ञ॥ा 5 7ल्‍स्‍९थ 9५ 7९0०४ 06क्‍95 ?. जेश्शाणा पीट एछ075 ९065 ० 
वगरढ्रातशा०९ 03९ 

२ “वस्तुओं पर लगे सभो करो का भार पूर्णत उपभोक्ताओं पर पडता है ।” इस कथन की 
सत्यता की जाँच कीजिये । 
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8 . भसरग्रेंव ने प्रदर्शित किया है कि वस्तुओ य॒ सेवाओ पर विया गया सरपारी व्यय निजी 
उपयोग के लिए उपसब्ध होने वाली सापेक्षिक आय के निर्धारण में विस प्रकार हस्तक्षेप 
करता है। परन्तु उनके अनुसार, सापेक्षिक आमदनियाँ केवल सरकारी व्यय का ही प्रत्यक्ष 
परिणाम नहीं होती, अपितु “सरकारी व्यय की नीतियों वा केवल गौण उत्पादन मात्र 
होती हैं ।” दूसरी ओर, बर तथा उसके अन्तरण की नीति का मुख्य उद्ं श्य वितरण वी 
प्रभावित करना होता है और इसी कारण “वितरण सम्बन्धी परिवर्तत अथवा वाह्मता वी 
समस्याओं का करान्तरण की मीति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ।” 


4५ 


करे से प्राप्त द्रव्य-आय बराबर है। जब एक कर के स्थान पर दूधरा कर लगाया जाता है जिसमे 
कुल द्रव्य-झाय पूरवेबत्‌ रहती है तो उसका अर्थ यह होता है कि सरकारी व्यय की मात्रा पूर्वेवत्‌ 
रहेगी और यह कि वस्तुओं एवं सेवाओ की सरकारी तथा गैर-सरकारी माँग में कोई परिवर्तन 
नही है। तथापि, विभिन्न प्रकार के कर गैर-सरकारी माँग को विभिन्‍न प्रकार से मिल करते हैं 
भौर इस प्रकार मूल्य-स्तर को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं । इस ध्थिति मे, द्रव्य के 
हूप में सरकाटी व्यय में अनिवार्यत- परिवर्तन होगा बशतें कि वास्तविक व्यय के ल्तर को बनाये 
रुखता है। इस प्रकार, दोनों करो की द्रव्य-आाय एक समान होने की मान्यता पर आधारित भेदपूलक 
कर वाह्मता की परिभाषा, सभव है, इतनी अच्छी सिद्ध न हो । भेदमूलक कर बाह्मता की परिभाषा 
करने का दूसरा तरीका यह है कि दोनों ही करो के वितरण सम्बन्धी परिणामों मे आप प्र 
विचार किया जाय और समान आय-पआ्राप्ति की व्यवत्था की जाएं। इसका अर्थ यह है कि दोनों मे 
पे प्रत्येक प्रकार के कर के अन्तर्गत जो मूल अथवा सापेक्षिक कोमतें प्रचलित होती है उनके आधोन 
सरकार के निश्चित वास्तविक खर्चों की वित्तीय व्यवस्था के लिए उस कर से प्राप्त द्रव्य-भाय 
पर्याप्त है। भेदमूलक कर बाह्यता थी विचारधारा उस रामय के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है जबकि 
अर्थव्यवस्था (९८०००४७३५) के स्थिरीकरण (४90॥॥52007) के सदर्भ में एक शामुचित कर-नीति 
पर विचार किया जा रहा हो । 


ब्यय घाह्मता (80[60१0076 [00980००) 


यदि कर स्थिर रखे जाएँ---अर्थात्‌ कर-तिर्धारण का सूत्र तथा दरो का ढाँचा अपरिव- 
तित रहे--और सरकारी व्यय में परिवर्तत हो तो कुछ वितरण राम्बनन्धी प्रभाव अवश्प हृष्टियोचर 
होंगे । इसे हो व्यय वाह्मता कहा जा सकता है। यदि सरकारी ध्यय द्रव्य के रूप में घटता या 
बढता है तो सरकारी उपयोग की ओर को साधनो के स्थानान्तरण में कमी या वृद्धि होगी ( सरकारी 
व्यय में होने वाले परिबतेनो के फलस्वरूप लोगो की आय में होने वाले ये परिवर्तन ही “विशिष्ट 
च्यय वाह्यता' ($00॥0 €५०९॥०॥776 ॥0०८॥0८) के नाम से पुकारे जाते है। मान लीजिए 
किसी विशिद्ट समय मे, सरकारी व्यय मे वृद्धि होती है, तो इसका अर्थ होगा कि जवता के हाथो में 
सामान्यत. अधिक आय आ जाएगी। । ज्तु सरवारी व्यय में वृद्धि के साथ ही वठुओ तथा सेवाओं 
में भी वृद्धि की आशा की जा सक्‍ती है और इससे स्फीति सम्बन्धी स्थिति (90009 
आ0७७09) उत्पन्न हो सब॒ती है। इसी प्रवार सरकारी, व्यय मे कभी होने से न बेवज लोगो द्वारा 
प्राप्त की जाने चाली आय में ही कमी होगी वल्वि अवस्फीति सम्बन्धी शक्तियाँ (0शीआरांणाछञओ 
07०५७) उत्पन्न हो जापेगी । इस प्रकार, जब व्यय मे परिवर्तत होता है तो वितरण सम्बन्धी प्रभाव 
दो प्रकार से प्रकट होते हैं. (क) सरकारी व्यय के कारण होने वाले परिवर्तत और (ख) उस 
स्फीति तया भवस्फीति के कारण होने वाले परिवर्तन जो कि सरकारी ध्यय के परिवनों के फल- 
स्वरूप ही उत्पस्त हो सकती हैं। इस प्रकार, “विशिष्ट व्यय बाह्मता' की विचारघारा में भी बही 
वमियाँ पाई जातो हैं जो कि 'विशिष्ट कर वाह्मता” मे पाई जाती है। 


सरकारी व्यय के परिवतंनों से ही सम्बद्ध स्फीति (प्राई200) तथा अवस्फीति 
(१९१७४०४) की बाह्मता से बचने के लिए, हम सरकारी व्यय के परिवर्तेतो पर विचार तो करना 
चाहिए परन्तु ऐसा सनन्‍्तुलित वजट के ढांचे के अन्तर्गत हो होना चाहिए । इसका अर्थ यह होगा कि 
सरकारी व्यय स्‌ पिसी एक दिशा मे जो वृद्धि होगी वह अन्य दिशा मे होने वाली सरकारी व्यय की 
कमी द्वारा निष्यभावी बना दी जाएगी। ऐसे सरकारी व्यय के वितरण सम्बन्धी प्रभावों को ही 
"भेद मूलक व्यय वाह्मता' (ठिक्षाए॥ शफ़ुध्यताएए6 ॥॥008॥०८) वी मज्ञा दी जा सकती है । 
मसप्रेव का तो यह मत हू कि विशिष्द (४०००६०) तथा भेदमुलक, दोनो ही प्रकार वी कर वाह्मता 
वास्तव में इतनी उपयोगी अथवा रुचिकर नहीं है जितनी भेदमूलक कर बाहाता की विचारधारा 
है। मप्र (१४५४४४२६८) के ही शब्दों मे, “वाह्मता वी समस्या स्वाभाविक रूप से ही, वस्तुओं 
तथा सेवाओो पर सरकारी व्यय में परिवर्तनो शो इतनी नही है जितने कि कर में तथा स्थातान्तरण 
को नीति (एशा्ध्य 70४) मे होने वाले परिवर्ततो मे अधिक रुचि लेने को है। सरकाटी सेवाओं 
द्वारा प्रदात किए जाने वाले लाभ जहाँ वितरणात्मक महत्द रख सकते हैं, बिशेष रूप से उच्च 
आवश्यकताओं की स्पिति मे, वर्हाँ ये लाभ बाह्यता का बअग नहीं होते। इस “शब्द' का जिस 


कराधान के आशिक प्रभाव 
(#००णाणाओं2 सि6९८5$ 0 97980॥) 


वैसे हम विभिन्न प्रवार के करो का वर्णन करते समय पीछे सभी महल र्ण करो में से 
प्रत्येक के आधिक प्रभावों का उल्लेख कर चके है । इस अध्याय में हम उन्हीं प्रभावों का, जिनवा 
कि पहले ही काफी विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, सक्षेप मे उरनेख करेंगे | 

सर्वप्रथम तो हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि बराधान ((7580009) सहित लोकवित्त 
(7०४॥० 87029706) की विचारघाराओ में वितता आगूल परिवर्तन हुआ है । एक समय ऐसा भी 
था जब अर्यशास्त्री लोकवित्त के बारे मे एक सीमित हष्टिकोण ही अपनाते थे | परन्तु कीर्स (९०)« 
9659) ने जो आशिक विचारधारा प्रस्तुत की थी उसमे क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के साथ ही साथ 
लोकवित्त वी विचारधारा में भी काफी परिवतेन हो गया । पहले लोग कराधान को जहाँ राजस्व 
का केवल एक सोतमात्र ही समझते थे, वहाँ अब इसका उपयोग एक ऐसे बस्तर के रूप में किया 
जाता है जो कि आय के उत्पादन तथा बितरण को एय देश मे स्फीति (884909) त्तथा अचस्फीति 
(2९०१७॥00) की स्थिति को प्रभावित कर सकता है और सत्य तो यह है कि आधिक क्रियाओं का 
ऐसा कोई पहलू नहीं है जो करघान द्वारा प्रभावित न होता हो । जहाँ प्राचीव लेखक कराधान 
की आधिक तटस्थता (८००००४॥० 7८४४४ ४५)? का उल्तेख विया करते थे, बहाँ अधिकतर आाधु- 
निक लेखक, जिन्होंने क्रियोचित वित्त (एिा८(४078)] #79706) की विचारधारा में अपना योगदान 
किया है, यह मत प्रकट करते हैं कि सरकारी ब्यय और कराधान, दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण साधन 
है जिनके द्वारा त्राथिक जीवन एबं ज्ञायथिक जियात्रो भे स्थिरता लाई जा सकती है और तेजी व 
सलदी को वारम्वारता को रोका जा सरता है । इन लेखको के मत मे, इस सम्बन्ध मे राजस्थ या 
सरकारी आय (ः/थाए०) का तत्व कोई विचारणीय तत्व नही है और स्वयं कराधान भी केवल 
गौण महत्व रखत्ता है। राजवोपीय अधिकारियो का मुध्य लध्य होता है आधिक स्थिरता (९९०४० 
0९ &(०णी१(४) को बनाये रखता । इस नौति को दार्यान्दित करने के लिए सरकारी प्राध्िवारी 


].. डाहइन ने, जिसकी लोकवित्त पर लिफी पुस्तक इंगलेप्ड तथा राष्ट्रमण्डल देशों मे अभी 
हाल तक इस विषय की प्रसिद्ध पाद्यपुस्तक मानी जाती थी, लिखा है कि “भाधिक ह्टि- 
कोण से कराधान को सबसे अच्छी व्यवस्था वह है जो सबसे अच्छे तथा कम से क्रम बुरे 
आधिक प्रभाव डालती है ।” 


ट 


प्‌० 


रे 


'पकसी वस्तु १९ लगाये गये कर झा प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्रेता और विकरत्ता के वीच उस 
बस्तु बी भाग और पूर्ति के लोच के अनुपात मे विभाजित किया जाता है।” (डाल्टन) । 
इस कथन को विवेचना कीजिये और बताइए कि एकाधिकार मे क्गे करो को कर भार 
के सिद्धान्त के आधार सिस्त प्रकार संशोधित किये जाने चाहिये? 

ब्यूपाद कारण ग्राणाए॥ एणतेदा ण॑ 4 (5 गराए05८० गा शाए काध्एण 5. तारसंहर्त 
#छ९शा धार ७०५९5 जाप 06 5९९5 गा पीट छाफ्णाएगा रु चार टेडआाएएए ता 
5099 ० (७० 00९०६ ६४४९ ६0 धाढ लै३ञ्ञालाए त॑ १९ए0गाते 0 7." (02007), 
5005५ शा ९णाआएंथ ॥0च्त थि तीड एटणा9 एी॥णंपंदाएद औक्प्रॉत 9७ ग्रा०सगि०0 
व ॥06 ९४६९६ 090९8 ० ॥णाणण/९5 ? 

भारत के सम्पत्ति कर, आयात एवं निर्यात कर तथा वस्तु कर के कर भार वी व्याध्या 
बीजिये। 

ए50755 (6 ग्राण॑तद्याल्ट ए जाणाटा।॥ (95. €४एणा थाएं. आएणा 0063 ब/0 
९०॥॥00॥9 ॥9४९5 7098 

ओऔपचारिक एवं प्रभावी कर भार से आप क्या समझते हैं ? प्रतियोगी एवं एकाप्रिकारी 
दशाओं में कर-भार वा विश्लेषण कीजिये । 

'ए॥१॥१ ७० ३0प प्रातंरशगाप्र 9) गायन बार द्रीवलाए८ प्राएाव६१०७ 00 (४000 ? 
/#वोए६९ ए2 प्राशतशाए९ ए 00१9 49865 णाव॑श्ष €णाएशाएं€ 0 ग्राणाकण) 
ए०॥0075 

आप कर भार से क्या समझते हैं ” दर्शाईये कि किस प्रकार कर भार अन्तत 'क्षतिरेक! 
पर पडता है ? 

प्रात 60 ९०० प्रा4ह5ा300 ७४ ॥राततशा०& त (8४॥80? चञ0ए ॥09 700 0॥08 
09899 5 णा 5परफरप५१ 

"किसी कर का विवर्तन हो सकता है या नही, यह (सी प्रतिपक्षी की शक्ति पर निर्भर 
करता है जिसके द्वारा उसका विवर्तन रोका जा सकता है। यह रक्षात्मक शक्ति माँग और 
पूर्ति के लोच द्वारा प्रदर्शित होती हे ।” (टेलर) विवेधना कीजिए । 

'जाफनालश गत ॥0: 2 495 दशा 0७ शािल्त ज्यों] 6600 पुणा ॥6 ॥९700॥ ० 6 
च्शा८० पकाएं। दब 98 ॥290(40०0 28305 आशय... 776 हद हे. 0. (हाई 


66क्षाए९ 45 7९॥९०86 ॥ हार ९३ाटाए 0 वेद्याभाव॑ क्ाव 5709099.7 (ब्प्रण) 
30450755$ 


किसी एक वस्तु विशेष का कर-भार समझाइये जबकि वह (अ) पूर्ण प्रतियोगिता तथा (व) 
एकाधिकार की स्थिति में उत्पन्न वी जा रही हो 

अिकर०5७ धाद धवदातंदार्ट तब धड गा ढ एक्षप्रणाांड सजागरा0त( छाएपासटए (8) 
प020 ९७००0॥॥0 ती एश्ाल्ण ०0फ;ःशाएता, थात (0) प्ात॑ल ००ावाए0ा$ ० 
का०ाक्‌णः 

“कर भार का टाला जाना केवल मूल्य सरचना के द्वारा ही सम्भव है ।” व्याख्या की जिये 
तथा कर-भार तथा उसके विवर्तन को स्पष्ट कीजिये । 

प्रशह शंग्रफराह ए 2 (४ 00006 000 गा/०एट) फ़राए०0 एशाइब्लाजा,? 252द55 
70 05७४४ 08 5शाशा।, फिगर पीट गध्कशाए. ० तरह बाते 
400706008 ० [9४55. 

विभिन्‍न भारतीय करो के कर भार टालने की समस्या वा विवेचन कीजिये । 


फ05९ए५५ ९ छा०णणशार5 ० 6 आाएिाह ण वर प्राटतेशाए& ०9७ व॥ 7९5०७ ० 
6 छलिव्यां 44565 ]र९त ॥॥ [8 


१६ 


की मूल समस्या पूँजी के सचय को होती है और यह्‌ कार्य कराधान के न किया जा सकता है। 
जैसा कि नकसी मन) ने कद्दा है “मेरा विश्वास है कि कम विकत्तित देशो मे पूँजी के निर्माण 
की समस्या को हल करने में लोकवित को नई महत्ता प्राप्त हुई है |? अन्त मे, लोकतस्त्रीय नियो- 
जन (तशा०टात्रा० फ़ञॉधाएा8) में भी राजकोषीय नीति को एक महत्वपूर्ण योग देना होता है । 
वित्तीय योजना (व फ॥) भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि 00५ योजना 
(9४०७। 7|47), भौर वित्तीय योजना को क्रियान्वित करना, स्पप्टत इस बात पर निर्भर होता 
है कि राजकोपीय कार्यवाहियो का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है । 

निष्कर्ष (0०0८एड्चणा) * 


इस प्रकार, स्पष्ट है कि लोकपित्त का बडा भारी महत्व है और प्रत्येक दशाब्दी (0९०७४०९) 
के साथ इसका महत्व इसलिये और अधिक बढता जा रहा है, क्योकि अनेक कारणोवश राज्य ने 
बहुत से कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और लोगों के आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय रूप 
से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है| 


क्रुछ चुने हुए संदर्भ प्रस्थ 
]., एफ माल... 6 ञयतए जा एफ ह्वाक्ाएए एक [. 
32. छ. 950७७ एच७७८ छ५छ४७०९, 0७४७८: ए 


३3. छशणव१ ता0९७७5. कराया 90:77, एफ है 
4. एचघधा सलाद छफत्बों ऐगासल5 उग्र एप्रवच्ग7०४९८० ०१ 82०070फां०5, 


एफचछ्प्का व 
5. ॥२ रिणा55७ एःोथ्ण5 ० (बाण एग्ागागा ग एतरव॑तततएल॑गथ्व 
(०णएाफट३ 
6. ए2200 ५ 50069 ० एएण८ क्ा॥06. 


4. ९.8, 83906. ?ए७॥० निाशालर, 


विश्वविद्यालीय प्रश्न (एशप्रररअआपर 6एण0:57स्‍0039) : 
१ लोकवित्त की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र की विवेचता कीजिए । 
9८छा€ एफ फ्ग्ाव॥06 क्षात्‌ 0050055 ॥5 5००8 
२. राजस्व के स्वरूप एवं योगदान की विवेघना बीजिए॥ 
फछ्माप्राह्‌ धार 7्रशअणर 806 70]8 ण एच्ाए० साशक्षाएट 


३. किसी राष्ट्र के आधिक जीवन पर राज्य लोक वित्त द्वारा किस भ्रकार प्रभाव डाल सफता है *? 
विधेचता कीजिए । 


प्ि०च ८ढा0 (० 986 वरशप्रटा0०७ (९ €६एएएएणााए.. धर ०ीं 8. एक 00१ क्‍06 
प्रा400॥679 ० एप्रण6 ॥4706 २? 75005. 
४. लोकवित्त तथा निजी वित्त में अन्दर स्पष्ट कीजिए । 
फफ्रीशा 06 तारीएा०७ 9९छ०ला एप ग्िप॥०९ ४०१ फर्क गि॥0०6 
५. राजस्व की विपय-सामग्री तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए 
प)56प्७ ॥6 8परॉजुर्ल-पक्षालर बात 5००८ रण ए््णी० चिक्षाल्ट 
“राजस्व अर्थशास्त्र के सामान्य अध्ययन का एक भाग होने से वास्तविक व आदर्श पक्ष रखता 
है, लेकिन कला के क्रियाशील होने से वे अपने विशेष लक्षण भी रखते है ।” (यू० हिक्स)। 


उपयुक्त विवरण के सदर्भ मे राजस्व के क्षेत्र श्री बिवेचना कीजिए तथा 
उसके बास्तविक एब आदर्श पक्षो का विभेच) कीजिए । 





4. 8 फीप्वाड6 * गिक्तीदत्त 00 ८३एाए िक्राइत्तणा 9. एक्वैशतलएड!कछव 0०घ०07०5 9 -43, 


“पु एद्षाधढ प॥ ९7७९ क8778 355प॥85 & घट आह्चाीएशाउ५ ता (॥0 [80७ ण फू छाएीशाः 
शी ढकज़ाँब णिाबाण वच्र एचात० ट0फलत >0ा्रताद " 


55 
(90८ 4ण॥णा॥5) किसी भी ज्लोत से धन प्राप्त कर सकते है--चाहे कराघाव से या उघार 
से अथवा नोट छापकर भी । यह हो सकता है कि अनेक लोग त्रियोचित बित्त मारता करों 
अत्यधिक तीब्र माने, तथापि इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है कवि पिछली तीन चार 


दशाब्दियों ((९८४0४५) मे राजकोषीय नीति (85०3॥ 7009) देश में आधिक क्रियाओ के स्तर कौ 
प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति वत गई है । 


कराधान के आर्थिक प्रभाव 
[एल्‍०ाण्णां९ ए०ल5 ण॑ प्ृणांणा) 


कराधान के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने से पूर्व हमें विशेषतः निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है :-- 


(१) सम्पूर्ण करने प्रणालो पर प्रभाव--किसी एक कर का प्रभाव न देखकर हमे सम्पूर्ण 
कर-प्रणाली के सामूहिक प्रभाव को देखना चाहिए, तथा 


(२) ध्यय करने का ढग--करों से प्राप्त आय को किस प्रकार व्यय किया जाता है, 


इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि करो के सग्रह से जो बुरे प्रभाव पड़ते है उन्हें 
व्यथ के अच्छे प्रभाव से समायोजित किया जा सकता है। 


डाहटन ([0900) के अनुसार कराधान के आधिक प्रभावों का अध्ययन निम्न शीर्षेको 
के अल्तर्भत किया जा सकता है -- 


कराधान के आर्थिक प्रभाव 


प्यियिपदिायूएडए।यियिर 


(अ) कराधान का उत्पादन पर प्रभाव (व) कराधान का वितरण पर प्रभाव 


[पिया (स) कराधान के अन्य 
(!) काय॑ करनेव. (7) काय॑ करने व. (ग) कराधान तथा 


प्रभाव 
अचत करने की बचत करने की इच्छा आ्थिक साधनों का 
योग्यता पर पर प्रभाव दिशा परिवर्तन 
प्रभाव 





| | आए इक रा छा । 
(१) उपभोग (२) रोजगार (३) पूंजी निर्माण (४) आधथिक (५) कराधान (६) कराधान 
पर प्रभाव पर प्रभाव चर प्रभाव स्थिरता पर एव मुद्रा एब मुद्रा 
प्रभाव प्रसार सकूचन 
(अ) कराधान का उत्पादन पर प्रभाव 
[छ6०६ ० 'पुउच्य्रपंग ० 27०१ए0०४०) 


५. डाल्ढन के अनुसार, “आधिक हृष्टि से कर की सर्वधेप्ठ व्यवस्था वह है जिसका कि 
सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे कम घराब आयतिक प्रभाव पड़ता है।”* उनका कहना है कि कराधान का 
जो उत्पादन बर प्रभाव पडता है, उसको निम्न तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है -- 
(7 ) कराधान तथा काम करने तथा बचत करने की योग्यता (एडबाणा ध्षाठ 
बजाए 80 ज़ण६८ 800 5६४०), 





2 


+ ४८ ७६५६ 5)8दवा ण॑ (कपवाणा एज ७ ६००ए०ँ४ं५ एणए एई ]रघ०७ 5 004५ जां॥एा 835 
प्रढ ए७४0, ण 9 45355६ 930, €००००ँ८ लींढ:(5.7--0 राणा, 


डरे 


(7) कराघाम तथा काम करने तथा दचत करने फी इच्छा ((४800॥ शा छा!8- 
7655 ॥0 ए४07 धण्ते 53४८), और 


(गए) कराधान तथा आयिक साधनों का दिशा परिवर्तन (807 भाव वाएशर्नंणा 
गा €९००ार०रांट 725०॥१९८5) 


» कराधान इन तीतो ही बातो को प्रभावित करके राष्ट्रीय आय वी उत्पत्ति वी भी 
प्रभावित कर सकता है । अब हम दन तीनो ही स्थितियों पर सक्षेप मे विचार करते हैं । 


(7) कराधान तथा फाम फरने व बचत बने की योग्यता (]8907 श00 #एंध9 0 ज़्गा 
70 5996) 


कराधान के द्वारा व्यक्तियों तथा संगठनों कै पास आय की मात्रा में कमी हो जाती है 
बयोकि इन व्यक्तियों तथा सगठतो को करो के रूप में अपनी द्रव्य-्आय दंग एक भाग सरकार को 
0540 है । एक ऐसा व्यक्ति जो आय-कर के रूप में अपनी आय का एक बडा प्रतिशत दे देता 
है, हो सकता है कि यह अनुभव करे कि वह तो अपने लिए सामान्य सुविधाएँ तक नही जुदा 
सकता, यहाँ तक कि बच्चो की शिक्षा भी नहीं--इसका अथे होगा उसकी काम झरने की योग्यता 
में कमी । इसके अतिरिक्त, एक आरोही आय-कर बचत करने की योग्यता को भी कम कर देता 
है--जैसा कि फीन्स ((०५॥०8) ने कह्दा है कि बचत तो आय बे स्तर पर ही होती है । अतः कर 
द्वारा जब आय कम होती है तो उसके साथ बचत भी कम हो जाती है। काम करने तथा बचत 
22% योगा पर केवल प्रत्यक्ष कराघात ही नहीं, अपितु परोक्ष कराधान भी ऐसे ही प्रभाव 


... तथापि, यह कहा जा सकता है कि कराधान, जो कि करदाता को त्रय-शक्ति ((ण० 
८ा०भंणड 0७) को कम कर देता है, धनी व्यक्तियों के मुकाबले विर्धन वर्य के लोगो को ही 
अधिक प्रभावित करता है , क्योबि यह एक निर्धन ब्यक्ति ही होता है जो कि कर लगने के बाद 
जीवन की अनिवार्य, आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओ को खरीदने में असमर्थ हो जाता है, 
जबकि एक धनी व्यक्ति तो हमेशा ही जो भी वह खरीदना चाहे खरीद सकता है। अतः वे कर 
जो कि अनिवार्य आवश्यकताओ पर पडते है, काम करने लगते है, किन्तु आय-कर, मृत सम्पदा 
शुल्क (६४६०७ ५08८७) तथा अन्य कर जो [क्र उच्चतर आय वाले वर्गों पर लगाये जाते हैं, उतकी 
बचत करने की मोग्यता को कम करते हैं। इस प्रकार, काम करने की योग्यता का सम्बन्ध जहाँ 
निर्घन वर्ग के लोगो मे होता है, बचत करने की योग्यता धनी वर्ग के लोगों पर लागू होती है । 


(87) कराधान तथा काम्त करने व बचत करने को इच्छा (म्शशाणा 20 ज्ा]ए87658 ० 
छा: 203 590८) : 


जहाँ यह बतलाना वडा सरल है कि काम करने तथा बचत करने की योग्यता पर 
कराधान के क्‍या प्रतिकूल प्रभाव पडते है, वहाँ यह प्रकट करना कठिन है कि कराधान तथा काम 
करने की प्रेरणाओं (अर्थात्‌ काम करने व बचत करने की इच्छा) के बीच क्या सम्बन्ध है। इस 
अ्रश्न का समाधान हमे दो शीर्षकों के अन्तगंत करमा होगा, (क) एक तो यह कि मराधान के 
प्रति, विशेष रूप से कराधान की ऊंची दरो के प्रति व्यक्तियों की कया प्रतिक्रिया होगी और 
(ख) दूसरे करो की ऊंची दरें, लगने के प्रति व्यावसायिक फ्में तथा उद्यम किस प्रकार स्यिशील 
होते हैं? इनमे से पहला भ्रश्त और दुछ नही, केवल काम करने की प्रो रणाओ पर विचार विमर्ध 
करना मात्र है, जबकि दूसरे के अन्तर्गत विनियोग करने की प्रे रणाओ पर विचार किया जायेगा । 


(१) प्रेरणाएं तथा व्यक्ति (7009000७85 वात प्रताशतंध्वा9)---ब्यक्ति के भामले में, 
कर की अदायगी कमाई हुई आय गे से की जाती है ॥ कर की प्रत्याशा (क्रााणए#07 रण) 
और अपनी निश्चित आय में से उसको अदा करने की आवश्यकता व्यक्ति को इस वात के लिए 
भी प्रेरित कर सकती है कि वह कठित श्रम करे और अधिक कमाये, अथवा इस वात के लिए भी 
कि वह काम की मात्रा को पूर्ववल ही रखे और पूर्वेबत्‌ ही आय आप्त करे और कर की राशि को 
अदायगी अपनी बचतो में से कर दे । परन्तु बिना विचारे ही एक दम यह कह देना बडा ऋटिन है 
कि कोई व्यक्ति कर के फ्लस्वरूप अधिक कठिन क्रम करना आरम्भ कर देगा अथवा कम दाम 


डे 


करना | फुछ सीमा तक यह वात करदाताओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति और लगाये गये कर की 
प्रकृति तथा उसकी दर पर निर्भर होती है। 


लगाये जाने वाले करो की प्रकृति (72(प०) को ही यदि पहले लिया जाएतो इस 
सम्बन्ध मे यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि प्रत्यक्ष करो, विशेष रूप से आय-कर 
की प्रेरणाओं (॥70707ए८७) पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसके विपरोत, वस्तुओं के 
कराधान का प्र रणाओ पर आमतौर पर या तो कोई प्रभाव नही पड़ता गयवा वहुत ही थोड़ा 
प्रभाव पडता है। ऐसा इसलिये होता है बयोक्ति आय-करो की स्थिति भे करदाता को कर की एक 
निश्चिन धनराध्ि सरकार को प्रत्यक्ष रूप मे अदा करनी होती है । अत , स्पप्टतः ही, इस स्थिति 
में बह अधिक काम करने कया इच्छुक नही होगा वयोक्ि उसे अपने काम के पुरस्कार का एक भाग 
सरकार को अदा करना पड़ेगा दूसरी ओर, वरतु कर चू'कि कीगतो में ही निहित होते हैं अतः 
ओसत करदाता को उनकी विद्यमानता का पूरा ज्ञान तक भी नही होता। इस प्रकार, प्रत्यक्ष कर 
जहाँ काम करने की भ्रेरणाओ पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है, वहाँ वस्तु करो का गुण यह है कि ये 
इन भ्रे रणाओ पर कोई प्रभाव नही डालते ॥ 


फिर, आप-कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करो वी हल्को दरें, यह हो सकती हैं कि बिना 
न्ी-घाँ (पाए्-ाण्ा) किये ही अदा कर दी जाएं परन्तु करो की ऊंची दरें, जो कि कुछ स्तरों पर 
अतिरिक्त आय की लगभग ८० या ६०% तक हो जाती है, ऐसे लोगो को अवश्य ही भ्रभावित 
करेंगी जो कि अतिरिक्त आय कमाने की परेशानी तथा अशुविधा इसलिये नहीं उठाना चाहते 
बयोकि उस पर उन्हें ऐसी ऊँची दरो से क्र अदा क्रता पड़ेगा। ये ऊँची दरें करो को छिपाने 
तथा उनसे बचने को भी प्रोत्साहित करेगी । 


अब हम पहली बात--अर्थात्‌ क्रदाताओं की मनोवेज्ञानिक स्थिति--पर विचार करते 
है। कराधान के द्वारा करदाता अधिक कठिन श्रम करने लगेंगे या पू॑वत्‌ ही काम करेंगे अथवा 
पहले से कम काम करेंगे--यह बात करदाप्ताओ की भय की पृल्य सापेक्षता अथवा लोचशीलता 
(४४४४०॥५) पर तिर्भर होगी, अर्थात्‌ यह एक निश्चित आय प्राप्त करने की कितती तौर 
लालसा उनके मन में है। उतकी आम की मांग लोचदार (०७७॥८) भी हो सकती है और लोघहीन 
(7009500) अथवां एक समात भी हो सकती है। आय की माँय एक समान तब कही जाती है 
जबकि प्रत्याशित आय चाहे कुछ भी न हो, व्यक्ति की काम करने तथा बचत करने वी इच्छा 
पूर्ववत्‌ बनी रहती है । ऐसा तब हो सकता है जबकि कठिन श्रम बरने, अतिरिक्त समय में काम 
करने अथवा अतिरिक्त कायं मिलने आदि के अवसर वर्तमान न हो। सरकारी विभागों में काम 
करते वाले व्यक्तियों मे से अधिकाश की यही स्थिति होती है । इसके अतिरिक्त, (व्यवसायी लोगो 
की तरह) कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि काम करने तथा बचत करने के अध्यस्थ हो जाते है, 
फिर चाहे सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर किसो भी प्रकार के क्‍यों न हो। इन श्यक्तियों की 
स्थिति मे, आय के प्रत्ति उतकी मॉगर को एक समान [प्रशा9) माना जा सकता है और इस 
पीर्णिस्थात में कराधान लोगो को काम करने तथा बचत करने कौ प्रे रणाओं पर कोई प्रोतकूल 
प्रभाव नही डालेगा । 


आय की मांग लोचदार तब कही जाती है जबकि कोई व्यक्ति अपनी एक निश्चित 
आर को भनाये रखने का इच्छुक नहीं होता अथवा वह इस बात के लिए तैयार नही होता कि वह 
अपनी आय वो पूर्व राशि कि ही प्राप्व करने के लिए कठोर श्रम करे। मान लोजिए, किसी ब्यक्ति 
को १०,००० ह० करी वापिक आय प्राप्त हो रहो है कौर उससे १,००० रु० वापिक आम-कर के 
रूप में अदा करने को कहा जाता है। अब यदि ऊराके मत मे अपनी आय को बताये रखने की 
तीद् लालसा नहीं है तो इस बात का कप्ट नहीं उठायेगा कि वह कठिन श्रम करे ओर इतना 
अतिरिक्त घन कमाये कि कर अदा करने के बाद भी उसे १०,००० ९० वापिक प्राप्त होते रहे । 
मह आय की मूल्य सापेक्ष अथदा लोचदार माँग का एक उदहरुण है । 


आय की माँग उस स्थिति मे मूल्य निरपेक्ष अथवा लचकहीन कही जाती है जबकि 
व्यक्ति मे एक निश्चित आय को बनाये रखने की लाससा अत्यधिक तौब्र होती है । ऊपर के ही 
उदाहरण मे, वह व्यक्ति जिसे १०,००० ३० को वाधिक आय पश्राष्त हो रही है और जिसे १,०००६० 


बडे 


वाधिक कर अदा करना पड़ता है, यदि कठिन श्रम करता है और इतना अतिरिक्त कृष्ड 
उसने यो सैयार हो जाता है जिससे जि वह अपनी १०,००० २० वी सामान्य आग को पूर्दवत 
बनाये रख सके तो यह कहा जायेगा वि आय के प्रति उसकी माँग मूस्यतिरपेक्ष अथवा 
लचक्हीन है। 


इस प्रकार, यदि क्सी व्यक्ति बी आय बी माँग लोचदार होती है तो हो सकता है 
कि उतप्तकी काम करने एवं बचत बरने की प्रेरणा कम हो जाए और यदि ऐसा हुआ तो उत्पादत 
में कमी भा जायेगी | दूसरी ओर, यदि विसी व्यक्ति की आय थी माँग लचनहीन है तो रराघान 
के द्वारा उसकी आय करने तथा बचत बरने की प्रेरणा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा, बत्कि 
प्रेरणा मे और वृद्धि होगी । 


तथापि, ब्यवहार में आय वी म!ग आमतौर पर ल्चक्हीन हुआ करती है। यह तिष्कर 
सावलौबिक रूप से स्वीकार क्या जाता है और इसे सैद्धान्तिक विचारी तथा अनेव अनुभवपूर्ण 
अध्ययनों का समर्थन प्राप्त है। इसका प्रथम कारण तो यह है वि लगभग प्रत्येक व्यक्ति ही 
न्यूनतम जीवन-स्तर बिताने का अभ्यस्त होता है जौर वह सम्भव तरीयो रो उस जीवन-सतर को 
बमाये रखने का प्रयश्न करता है । सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओ के अन्तर्गत शिक्षा के व्यापक प्रसार 
के साथ ही साथ लोगो के लिए यह लगभग असम्भव हो जाता है कि वे उन वस्तुओ तथा सेवाओं 
बा त्याग करे जिनवा प्रयोग करने के वे सामान्यत आदी हो गये हैं। इस स्थिति में, अतिरिक्त 
कराधान लोगो को अधिक और कठिन थम करने को प्रेरित वरेंगा ओर वे अपनी आय को बढ़ाने 
वा प्रयत्न करेंगे । दूसरे, अधिवाश लोगो में यह प्रवृत्ति ((८००९८:८७) बी हृढता से पाई जाती है 
वि वे अनेक बारणोवश धन वा सचय करें । यह प्रदृत्ति चाहे अपने उत्तराधिद्ारियों को धन देते 
के लिए हो सबती है अथवा इसलिए हो सकती है कि घन के द्वारा समाज में शक्ति एवं श्रेष्ठता 
प्राप्त को जाये या यह काये तथा उद्यम क्षे प्रति प्रेम के कारण भी हो सकती है। शिक्षा का 
विश्वथ्यापी प्रसार हा के कारण तथा प्रदर्शन वी भावता के कारण ऐसे लोग एवं भारी सख्या मे 
पाये जाते है जो भविष्य मे--चाहे अपने लिए जबकि वे यू हो, अथवा अपने आश्रितो के लिए 
छोड जाने को--एक निश्चित न्यूततम आय प्राप्त वरने के लिए वठित श्रम करते हैं। इन सभी 
मामलों में, आय-प्राप्ति की लालसा इतनी तीय है कि “आम-कर यी दर मे होने बाली प्रत्येक वृद्धि 
फे साथ ही साथ व्यक्ति के सफलता के साथ क्ये जाने वाले प्रयत्नो में भी इसलिए वृद्धि हो जाती 
है वाति उसकी आय वढ जाये और बह उसमे से कर जदा कर सके ।/”* 


(२) प्र रणाएं तथा व्यावसायिक इकाइएं (00:00४६६ 306 0४७७०७८४४ ७०/)-- 
अब हम अपना ध्यान इस प्रइन की ओर बेन्द्रित करते हैं दि व्यावसायिक फ्मों वे कराधान का 
काम बरने तथा वितियोग बरने की प्रे रणाओ पर बया प्रभाव पडता है। यहाँ उन सम्पूर्ण प्रभावों 
का अध्ययन वरना बडा आवश्यक होगा जो उच्चमक्त्ताओं (एधशुअ९॥६४:5) को इस बात के लिये 
प्रोत्साहित करते हैं कि बे बाजार की यस्त्र रचना से सम्बन्धित जोजिमो एवं सबटों को केले ( 
साहस वी भावना, जुआ सेसने अथवा जोखिग उठाने नी रक्षाभाविव प्रवृत्ति, लाभ कमाने की प्रे रणा, 
प्रतियोगिता की भावना, नये-मये आविष्कार अथवा नये नये तरीके अपताने की लालमा, व्याव- 
सायिक अथवा औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने की आकाक्षा, धन का सचय करने वी इच्छा, 
समाज में शक्ति एवं प्रतिप्ठा की एक सम्मासनीय स्थिति प्राप्त करने तथा आधिवा शक्ति के दारा 
राजनैतिव अधिकार प्राप्त करने बी चाह वठित श्रम, आध्म-सयम तथा घन के एकत्रीकरण की 
धार्मिक भावना--ये कुछ वे प्रेरक शक्तियों (700८ ०८७) है जो वि काम क*ने वाली मुख्य 
एवं विनियोग बरने को प्र रणाओ को प्रभावित वरती है । पश्चिमी अर्थशास्न्रियों ने व्यक्तिगत 
लाभ की इच्छा को ही उच्चम (८॥८७४५६) वी भावना के पीछे काम करने घाली पुख्य प्रेरक 
शक्ति माना है। यदि अन्य बातें समान रहे तो जिन बातों से लाभो में वृद्धि बी आशाएं बलवती 
होती है, वे सभी बातें उद्यम को भी प्रोत्साहित करती है, और जिन बातों से लाभो की प्रत्याशा कम 
होती है वे उद्यम वी भावना मे वाघाये उत्पन्न बरती है। अत कर और विशेष रूप से ऊँचे कर 
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ब्रेरणाओो तथा उच्चघों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं पा नही, यह इस बात पर निर्भर है कि लाभ- 
प्राप्ति की सभावनाओ पर उनका वया प्रभाव पड़ता है। परन्तु लाभ निम्न दो तत्वों पर निर्भर 
हुआ करते है! -- 

(क]) व्यावसायिक इकाई द्वारा काम में लागे जाने बाले उत्पादन के उपादानों 
(9९४० ० 97000८४०॥) की कीमतें (अर्थात्‌ उत्तादन लागत), और 


(ख) व्यावसायिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं बेची गई वस्तुओं की कीमते | 


इन दोनों ही किस्म की कीमतो मे जितना ही अधिक अन्तर होगा, लाभ की मात्रा भी 
उतनी ही अधिक होगी (और यदि प्रथम प्रकार की बीमतें दूसरी प्रकार की कौमतो से आगे बढ 
जाए तो लाभ के नाम पर उसका उल्टा) | अन्तत:, कराधान उत्पादन के उपादानों फी तथा तैयार 
साल की बाजार माँग तथा पूर्ति को अवश्य प्रभावित करेगा ओर इससे लाभ की आशाए' प्रभावित 
होगी और तत्पश्चात्‌ लाभ प्र रणाओ एवं साहस को प्रभावित करेंगे। 


उत्पादन के उपादानो (मिला रथ 97000०४४०४) पर लगाये गये करो की ऊंची दरो 
के कारण, स्पष्टत", उत्पादन-लागतो (००४७६ ण 97009०४०॥) मे वृद्धि होने लगती है । यदि तैयार 
माल (॥/7560 20०05) की कौपतें पूर्ववत्‌ रहती है तो लाभ घट जाते है और ततश्चात्‌ प्रे रणाओ 
तथा साहस में भी कमी हो जाती है। घदि फर्म इस योग्य है कि बहु कर के भार को गातो 
(कीमतें बढाकर) वस्तु के उपभोक्ताओं की ओर को अथवा (उत्पादन के उपादानों की कीमतें घटा 
कर) उपादातो कै स्वामियो की ओर को अन्तरित कर दे, दब तो एक अप्न रणात्मक तत्व के रूप 
मे कर की कोई समस्या ही नहीं है। 


दूसरों ओर, यदि वस्तुओं की ऊँची दरो से कर लगाये जाते हैं तो उससे वस्तु ओ की 
कीमतो मे वैसी ही वृद्धि होने लगती है । अब समस्या यह है कि व्यावसायिक फर्म कर के भार 
को अन्तिम उपभोक्ताओं पर डाल भी सकती है या नहीं (और झुछ थोड़े से मामलों गे तो उत्तादक 
यह प्रयत्त करता है कि वह कर भार को पीछे की ओर उत्पादन के उपादानों के स्वामियो पर डाल 
दें)। यदि समुदाय वी माँग स्थिर होती है तो फर्म के लिए कीमत मे वृद्धि करता और कर-भार को 
उपभोक्ताओ पर डालना सम्भव हो जाता है । दूसरी ओर, यदि (कर लगने से) वस्तु की कीमत 
में वृद्धि हो जाते के कारण मांग घटती है तो व्यावसायिक इकाइयाँ कम उत्पादन करने को बाध्य 
हो जायेंगी । अन्तत,, प्र रणाएँ तथा साहस इस बात पर निभंर होंगे कि जनता के पास क्रप-शक्ति 
क्तिनी मात्रा मे है और विशिष्ट वस्तुओ के प्रति लोगो की मांग क्सि प्रकृति (४2०7८) की है। 
जब तक कर सम्बन्धी कार्यवाइयाँ खर्च के लिए उपलब्ध घन की मात्रा को प्रभ्रावित नहीं करती 
अथवा जब तक कीमतो में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर भी माँग अग्रभावित रहती है, तब तक 
करों की ऊँची दरे कोई अप्रेरणात्मक प्रभाव नही डालती । अन्य शब्दों मे, चाहे कर कितने ही 
क्यो न हो, और करो की दरें चाहे वितनी ही कम या अधिक क्यो न हो, उद्यमकर्त्ताओं के काम 
करने तभा विनियोग करने पर उरा रामय तक उनका कोई अपन रणात्मक (88002॥॥6) प्रभाव 
नही पड़ैगा जब तक कि उनके लाभो को स्पर्श न किया जाए। 
निष्कर्ष (ए०णण्डंणा) : 


इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि वे कर ही प्रेरणाओ तथा साहस पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालते हैं जो कि निगम-लाभो को कम कर देते हैं और जो कर लाभो को प्रभावित नही करते, 
दे प्र रणाओं (॥002॥0९85) तथा साहस (ध्णथछा/5०) को भी प्रभावित नही करते । निगम- 
आय-कर से लाभो की मात्रा कम हो जाती है अत: यह कर उद्यमकर्त्ताओ (थ्ाशएशथा०ा३४) की 
नये उद्यम चानू करने और प्रचलित उद्यमो का विस्तार करने की इच्छा पर प्रभाव डालते हैं। 
परन्तु छप्पर-फाड लाभो (ज्ांप्वशि। छा०व७) पर ल्गागा जाने वाला कोई भी कर अबबा 
एकाधिकारी आायाधिकय (70॥0909 ॥एए05) पर लगाया गया कोई एकमुश्त कर (]7॥77$00 
0%) प्र रणाओ को प्रभावित नही करवा | छप्पर-फाड अथवा अप्रत्याशित लाभो की स्थिति मे, 
चू'कि आय अप्रत्याशित (एा८४७९०००) होती है, छप्पर-फाड़ लाभो पर लगाया जाने वाला कर 
भी अभरत्याशित ही होता है। अत. स्पष्ट है कि ऐसा कर प्र रणाओ को हानि कोई नहीं पहुंचा 
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सकता इसी प्रकार, चूंकि एकाधियारी लाभ, कर से पहले अधिवत्तम होता है, अत' उस पर 
लगाया जाने वाला एब-मुश्त कर, कराधान के पश्चात्‌ भी उस्र लाभ को बअ्रपेक्षाइत अधिकतम 
मात्रा में ही छोडेगा । वस्तु कर---उत्वादन कर तथा वित्री कर--साधारणत उपभोक्ताओं वी ओर 
जन्तरित (४७४४) कर दिये जाते हैं और ध्यादसायिक इकाइपो द्वारा सवय बहुत ही कम गामनों 
में बहन किये जाते है । इस सीशा तकू उनका उत्पादन बिना किसी कसी के बराबर जारी रहता 
है। परन्तु यदि वस्तुकरों के कारण वीमतो में भारी वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप सम्बन्धित 
बह्तुओं वी माँग में वटौती होती है तो उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पटेगा। परिणामस्वरूप, 
प्रेरणाओं तथा साहस पर भी इसवा प्रभाव पडेगा | परन्तु आमतोर पर, वस्तु पर काम करने, 
बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा को व्यक्तिगत आय-बरो एव निगम आउ-करों वी 
तुलना में कप मात्रा में घटाते हैं। 


कम विकसित देश में कराधान की प्रेरणाएं 
(प्‌ृणच्क्ाणा शादें ग्रह ९5 ए घिढ पावल॑ल्ल॒ककुल्ते ए०णाएह) 


कराधान का उपयोग प्रे रणाओ तथा साहस से वृद्धि करने वाले तथा बचत व विनियोग 
(६३४४8 भा06 ॥7४९97760/) को बढ़ाने वाले एक साधन के रुप में किया जा सकता है। ऐपा 
तीन महत्वपुर्ण तरीरों से किया जा सकता है। सर्वप्रथयर, एक अत्पविरसित्र देश में राजशोपीय 
अधिकारी (852० 90007005) कराधान की व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं कि वह प्रत्यक्ष 
हूव से बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करे । उदाहरण के लिये, नये चालू उद्यमो की प्रारम्भ 
में कुछ वर्षों तर कर सम्बन्धी छूटे तथा रियायते दी जा सकती हैं जिससे उन्हें कि हृढता के साथ 
अपने पैरों पर खडे होने में मदद मिले | पहले से प्रस्थापित उद्यमों कै मामले मे भो उनके विस्तार 
एवं विकास वी स्थिति मे कर सम्ब्रन्धी रिय्रायर्त तथा विकास सम्बस्धी छूटे प्रदान की जा सबती 
हैं । कराधान-वीति में यथेष्ट हेर-फेर करके गैर सरकारी क्षीत्र ब्रो इस बात के लिए प्रोत्साहित 
किया जा सकता है कि वे अपने उद्यप का तेजी के साथ विस्तार नथा विकाप्त नरे। दूसरे, वराधान 
के द्वारा उन विदेशी कस्तुओं के आयात को प्रतिबन्धित किया जा सकता है जो देशी वस्तुओं पे 
प्रतियोगिता करती हो । स्थानीय उद्योगो को प्रोत्साहित करने की यह एक पुरानी रीति है। 
इस स्थिति से देशी उच्चोगों का जो विस्तार होगा, बाद में उसका उपयोग उत्पादन करो के एक 
खोल के रूप में क्या जा सकता है। अन्त मे, स्वथ वराधान का ही उपयोग सम्पूर्ण समुदाय की एक 
प्रकार की सामूहिक बचत के रूप मे विया जा सकता है। अच्त पे, स्वयं कराधान का ही उपयोग 
सम्पूर्ण समुदाय वी एक प्रवार को सामूहिक बचत के रूप में दिया जा सकता है ! अब महू माना 
जाता है कि एक अल्पविबसित देश की सरबपर को आयु-कर (8७ 7९४८०४८७) का उपयोग वेबल 
चालु व्यय (०एत्टता ९१क्ृलए०ता(एए९८) के लिए ही नहीं, अपितु आर्थिक विचारों के विकास बार्यों 
के लिए भी करता चाहिए | सरकार वो आय-कर का उपयोग सामाजिक निर्माण में भी करनां 
चाहिए क्योबि आर्थिक विकास के लिए ऐसा करना अत्यावश्यक होता है। वराधान जहाँ व्यक्तियों 
तथा कम्पनियों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुछ प्रतिदृल प्रभाव डाल सकता है; 
वहाँ परवार के पू जी-निर्माण के द्वारा इसकी क्षतिपूत्ति भी को जा सकती है । इस प्रकार, बरा« 
घात सम्पूर्ण समुदाय के पूजी-निर्माण का ही एक रूप वन सकता है । 


(77) कराघान तथा आर्थिक साधनों का दिशा परिवर्तन [82॥07 शत] ण॑ छ8ल्‍त्तणा6 
हि६४००४८८5) : 


फिसी भी देश में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आप वी सात्रा जहाँ काम करने तथा बचत 
करने नी मोग्पता एव इच्छा पर निर्भर होती है, बहाँ उत्पादन वा ढाँचा (एका/शा ते छा०वेएटएणा) 
उम्र रीति पर निर्भर होता है, जिसके दास आथिक एव मानवीय छाधवों वा बेंटबारा किया 
जाता है! कराधान उस रीति को प्रभावित कर सकता है जिसदे अनुसार इन साधनों का वितरण 
होता है और विभिन्न धन्धों तथा स्थानों के बीच साधनों वी न्यूनाधिक रूप में अनृवूल विशा- 
परिवतंव कर सकता है । परिणामस्वरूप, कराप्ठाव केवल उत्पादन की मादा को ही नहीं, अपितु 
उत्पादन के नमूने एवं ढाँचे को भी प्रभावित कर सकता है । 


रे 


हिंतकारी दिशा परिवर्तन (छशाशीलंतर 0एशपंणा३) : 


धन्धो तथा स्थानों के बीच कराधान के कारण होने वाला साधतो का दिशा-परिवर्तन 
जथपा अन्दरण अगुकूल भी हो सबता है और प्रतिकूल भी। हानिकारक औषधियों पर लगाया 
गया कर उन ओपधियो को कोमत मे इतनी क्रृद्धि कर देता है कि जिसके फलरवरूप उसकी माँग 
में वाफी कमी हो जाती है । माँग मे कमी होने से ऐसी वस्तुओ का उत्पादन हृतोत्साहित होता है 
और उन वह्तुओ के बनाने में लगे टये उत्पादन के साधन श्ने शर्ने अन्य उद्योगों की ओर को 
अन्तरित (कशी) होने लगते है | इस स्थिति भे, उपभोग पर लग्रे प्रतिबन्ध को ओर अन्य चस्तुओं 
की माँग अथवां उनकी और को उपभोग के दिशा-परिवर्तन को हितकारी दिशा परिवर्तन बहा जा 
सकता है। इसी प्रवार, उत्पादन पर सगे प्रतिबन्ध को और उसके फलस्वरूप उत्पादयीय साधनों 
के आय तथा अधिक उपयोगी उद्योगो की ओर को होने वाले स्थानान्तरण को भी हितिवारी अन्तरण 
कहा जा सबता है। परन्तु यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि कल्याण सम्बन्धी बातों के आधार 
पर इसे कहाँ तक न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता है | एक कल्याणकारी राज्य मे, घिलासिता की 
बरतुओं पर वर इसलिए लगागे जा सकते है जिससे कि इन वस्सुओ के उत्पादन मे लगी पूजी 
और श्रम को ऐसी वस्तुओ के उत्पादन की ओर को मौडा जा सके जो वि निम्नतर आय वाले 
वर्भो की उपभोग की आवश्यकताओ की श्रेणी में आती है । 


फिर, विशेष रूप से पिछडे क्षेत्रों मे यदि कर सम्बन्धी छूटे एवं रियायतें प्रदान वी जाए 
तो इससे भीड-भाड दाले घने बसे क्षेत्रो मे लगे आधिक साधनो वो पिछडे क्षेत्री की ओर को मोड़ा 
जा सकता है । इससे जहां पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति एवं उनके विवास में सहायता मिलेगी, बहाँ 
सभी क्षेत्रों का सन्तुलित आधिक विकास भी सभव हो सकैया । 
हानिकारक दिशा-परिवतंतों के उदाहरण (8६8७6 ०६ पतक्कणाणि 0/ए४४075) 


यदि कर ऐसे उपयोगी पदार्थों पर लगाये जाते है जो कि अनिवार्य आवश्यकता के पदार्थ 
नही है तो सभावना इस बात की है कि उपभोग तथा उत्पादन सीमित हो जायेंगे और माँग एव 
तत्पश्चात्त उत्पादन भी कम उपयोगी बस्तुओ की ओर यो अन्तरित हो जायेगे ऐसा दिशा-परिवर्तन 
अथवा अन्तरण, स्पध्टत ही, समाज के हित में नहीं होता । हानिकारक दिशान्परिवर्तत वा एक 
अन्य उदाहरण वह हो सकता है कि जब सरक्षण करो ([70९०७४९ 0४॥९४) के हारा कुछ ऐसे 
देशी एब स्थानीय उद्योगों का विकास किया जाता है जिन्हे कि वास्तव में कोई लाभ उपलब्ध नहीं 
होते । इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन-लागत मे वृद्धि हो जाती है और उपभोक्ताओं की 
कर का हथायी भार वहत करना होता है । इसके अतिरिक्त साधन (7080०णा८०४) सरक्षण प्रापे 
उद्योगों की ओर को मोढ़े जा सकते है परन्तु अच्छा यही होगा कि उतको चालू उद्योगों में जार 
रहने दिया जाये । परन्तु यह स्थिति उससे भिन्न होगी जबकि सरक्षित उद्योगों फो स्थापनाणसे 
पूर्व उत्पादत के साधन छाती पडे हो 


राजनैतिक ढाँपषे वी सघीय पद्धति के अन्तर्गत, खाधनों के अन्तरण का एक सामान्य 
रूप तब उत्पन्त हो सकता है जबकि विभिन्‍न राज्य भिन्न-भिन्न प्रकार के कर लगाये अथवा एक 
से हो करो को विभिन्न दरो से लगाये । इसका एक सुन्दर उदाहरण है भीरत मे बिक्री कर को 
भिगन-भिन्‍्तर दरो का लागू होना जिसके कारण ही कुछ सोमा तक साधमो को उथल-पुथल तथा 
उनका क्न्तरण हुआ है। 


अन्त से, साधनों का हानिकारक दिशा-परिवतेन सम्भव हो सकता है जवकि पू'जी किसी 
एक देश से अन्य देशों को इसलिये जाने लगे क्योंकि पहले देश में भारी कर लगा दिये गये है। 
परन्तु इस अन्तरण को कुछ सीमा तक तव रोका भी जा सकता है जबकि विदेशों में कमाई हुई 
आय पर भी कर लगा दिया जायें। 


यदि थोडी सो सावधानी और सतर्कता बरती जाए तो यह सम्भव हो सकता है कि 
साधनों के हातिदारक दिशा परिवर्तेत से बचा जा सके और विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों तथा अवधियों 
के बोच हिंतकारी दिशा-परिवर्तन किये जा सके | वितियोग तथा आथिव विवास के ढाँचे को कछ 
सीमा तक कर सम्बन्धी कार्यवाइयो द्वारा प्रभावित क्या जा सकता है पर इसके वावजद, यह नही 


रे 


भूलना चाहिए कि भारत जंगे एक विकाराशोल देश मे, सरकार अपना योगदान उच्च प्रबन्धकों की 
व्यवस्था करके तथा अन्य उद्योगो वी स्थापना क्रके ही दे सकती है और अन्य ऐसी प्रत्यक्ष 
कार्यवाइयाँ कर सकती है जो कि न केवल उत्पादन वी मात्रा को, अपितु उत्पादन के ढाँचे को भी 
प्रभावित करें। 


निष्कर्ष (0०0०एचञ्चणा) : 


इस प्रबार, उत्पादन, राष्ट्रीय भराय त्तथा रोजगार अनेक तत्वों पर निर्भर होते है और 
इन सभी तत्वों को कराधान के द्वारा प्रभावित क्या जा सकता है । यह कोई जरूरी नहीं है कि 
यह प्रभाव प्रतिकुल ही होगा । उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष करो वे द्वारा काम करने तथा बचत करने 
की योग्यत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, परन्तु परोक्ष बरो के प्रभाव, सम्भव है, सदा ही स्पष्ट न 
हो । प्रेरणाओो तथा साहस का जहाँ तक सम्बन्ध है, प्रत्यक्षकर इन्हे कम करते हैं परन्तु कर के 
ढाँचे में उचित हेर-फेर तथा सशोधन करके यह सम्भव हो सकता है कि काम करने, बचत करने 
हैपा बिनियोग करने की इच्छा को बढावा मिले। अन्त मे, जाथिफ साधनो वत अग्तरण अथवा दिशा- 
परिवतं न इस प्रबार किया जा सकता है कि जिससे आशिक गतिविधि की रफ्तार बढ सके, यद्यपि 
परह हो सकता है कि करो को लागू करने में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो उसके फलस्वरूप 
थआार्थिक साधनो का हानिकारक दिशा-परिवर्तन हो जाए ओर तत्पश्चात राष्ट्रीय आय पर 
उसके हानिकारक प्रभाव पड़े तो देखना यह है कि जहाँ तक कराधान तथा उत्पादन के बीच 
सम्बन्ध ना भ्रश्त है, निष्कर्ष क्या तिक्लता है ?े कुछ विशिष्ट व्यवसायी यह समझ सकते हैं कि 
सभी प्रकार का कराधान उत्पादन के लिए बुरा तथा हानिकारक होता है परन्तु यह बात सत्य 
से काफी दूर है। एक तो इस कारण, वयोकि कराधान का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उत्पादत की 
चृद्धि के लिए किया जा सकता हे । दूसरे, कराधान के सभी हानिकारक भ्रभावों को सरकारी व्यय 
के अनुकूल प्रभावों के द्वारा लाभप्रद वतापा जा सकता है) ण 


कराधान और वितरण 
(प%भाणा बाते 7ोजफणयी09) 


अधिकाश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओ दे अन्तगंत कराधान वा नवीन उहं श्य यह माना 
जाता है कि इसका उपयोग आय वी असमानताबं को दूर करने से त्तया एक समाजवादी सप्ताज 
की रचना में क्या जाए। फेबियन समाजवादियों (छछश0 50००था४$) के प्रभाव के वारण, 
पिछली अनेक दशाब्दियों से इ गलंण्ड ऐसी ही नीति वो अपना रहा है। यहाँ भी, जो विचार- 
विमर्श क्या जाए दह कराधान तथा वितरण के रूप में सही, दल्कि राजकोपीय नीति (क्‍ल्‍्8 
70०॥०४) और वितरण के रूप में होना चाहिए, बयोकि उक्त उद्देश्य को प्राप्त करमे के लिए 
कराधान तथा सरवारी ध्यय, दोनों का साथ-साथ ही उपयोग क्या जाता है। 


इस बात में सदेह व्यक्त क्या जा सकता है कि कराधान अथवा राजकोपीप नीति का 
उपयोग आय तथा घन के अधिक व्यायपूर्ण वितरण करने मे किया जा सकता है | यद्यपि इस बात 
से कोई इन्कार नही करता कि आय की असमानताएँ दोोषपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण हैं परन्तु फिर 
भी इस सम्बन्ध मे अनेक लोग शका प्रकट करते है कि वराध्टन एवं सरकारी व्यय का उपयोग 
इस प्रकार की समानता लाते के लिए कहां तक ठीक ठीक क्या जा सकता है। ज॑ंसा कि (€वी 
शताब्दी के प्रसिद्ध लोकवित्त विशेषज्ञ, बेस्टिविल (०95040०) ने लिखा है कि “यदि समाजवादी 
ढंग की समाज की रचना करना ही लटकष्य है तो उसकी अ्राप्ति के अधिक प्रत्यक्ष एव अधिक 
प्रभावशाली अन्य अनेक उपाय मौजूद है, बजाए इसके कि उक्त लक्ष्य के लिए कराधान का उपयोग 
किया जाए ।” परन्तु पूजीवादी व्यवस्था को क्रान्तिकारी एवं हिसात्मक उपायों हारा उखाड़ फेंकने 
की बात केवल क्ट्टरपन्थी कम्युनिस्ट ही सोच सकते हैं, अन्य कोई नहीं | अत. इस स्थिति मे, माय 
की अप्तमानताएँ कम करने का तथा एक शोषण रहित सम्राज की स्थापना करते वा सम्भवतः 
सबसे अधिक प्रम्तिशोल एवं सर्वाधिक तर्क पूर्ण छरीवा राजकोपीय नीति (703 फ7ण०) के 
उपयोग का ही रह जाता है । 


प्रत्यक्ष कर तथा वितरण (०७ ७9९३ थ०6 फंसा) : 


कराधान मुप्यत. उच्चतर आय वाले वर्गों की आय की मात्रा मे कमी करता है और 
उस आय को सरकारी एव अधे-सरकारी प्रशासन की ओर को स्थानान्तरित कर देता है और वह 
प्रशासन उस कर-आय का उपयोग निर्धन लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में कर सकता है। 
अत, सामान्य रूप मे, वे सभी कर जो कि उच्चतम जाय बाले वर्गों पर ही अधिक माजा में अथवा 
पूर्णतया पड़ते हैं, वितरण सम्बन्धी अनुकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं। इस सन्दर्भ मे, प्रत्यक्ष कर 
जो कि आरोहण (पश०हव०5४०॥) पर आधारित होते हैं भर जो करदेय क्षमता की अमेक कसी- 
टियो का उपयोग करते हैं, वितरण सम्बन्धी सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव डालते हैं । 


सर्वप्रथम तो, यह स्पष्ट है कि उत ब्यक्तियो की कर अदा करने की योग्यता अधिक होती 
है जो अधिक आय, और विशेष रूप से अनजित आय (एाध्श्यए८0 ॥0078) प्राप्त करते हैं । 
कराधान के लिए एक उपयुक्त आधार वया हो, इस प्रश्न को यदि एक ओर छोड दिया जाएं, तब 
भी यह कहा जा सकता है कि आय तथा धन से दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्वो का निर्माण होता है जो 
कि आप की बतंमान असमानताओ के लिए उत्तरदायी है। परिणामस्वरूप, आय तथा धन पर 
आधारित करो का प्रभाव यह होता है कि आय की असमानताओं के मुख्य खोतों पर चोट पड़ती 
है । यदि आय-कर लोगो द्वारा प्राप्त वी जाने वाली आाय मे कमी करता है, यदि वापिक शुद्ध 
धन कर (७070०) ॥९६ ७९७४9 23) व्यक्ति के धन को कम करता है और यदि मृत्यु कर अथवा 
उपहार कर आदि उत्तराधिकार भे दी जाने वाली सम्पत्ति की मात्रा में कमी करते हैं तो यह 
निश्चित है कि कुछ समय बीतने पर केवल लोगो की आय में ही कमी नहीं होगी अपितु सम्पत्ति 
के आकार में भी कभी होगी । इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर जो कि लोगों पर 
उनकी कर अदा करने की योग्यता के आधार पर लगाये जाते हैं, आय के वितरण पर अनुकूल 
प्रभाव डालते है । 
सरे, धत्यक्ष करो में आरोहण अथवा क्रमवर्धन [छा०ट्टा६5६००) को मान्यता दी जाती 
है, अर्थात्‌ जैसे जँपे करदाता की कर अदा करने की योग्यता बढ़ती है, वंस्ते-वंस्ते ही कर को भी 
बढ़ती जाती है । उदाहरण के लिए, आय-कर इस प्रकार लगाये जा सकते हैं कि एक उपयुक्त 
अधिकतम आय की स्लीमा से ऊपर, कर कमाई हुई सम्पूर्ण अतिरिक्त आय को छीन सकता है। इसी 
प्रकार, मृत्यु करो को इतना आरोही अथवा क्रमवर्धी बनाया जा सकता है कि वडी-बडी सम्पत्तियाँ 
भी दो था तीन पीढियो गे ही घट कर छोटी हो जाएँ । तथ्य यह है कि यदि प्रत्यक्ष रो को तीमर 
आरोही बनाया जाता है तो होगा यह कि एक निश्चित सीमा से ऊपर की सभी आय तथा धन 
राजफोषीय अधिकारियों द्वारा ले लिये जायेंगे । 


प्रत्यक्ष करो को काफी तीग्र आरोही बना दिये जाने के बावजूद भी, किसी भी उन्नत 
देश में आवश्यक सात्रा मे समानता (०५७७॥७)) नही लायी जा सकी है | इसका मुख्य कारण रहा 
है प्रत्यक्ष करो को छिपाने तथा उससे बचने को गू जाइश । कुछ सीमा तक तो प्रत्यक्षकरों के साथ 
ही साथ लोगो की काम बरने, बचत करने त्था धन का सचय बरने की इच्छा भी बढ़ी है। 


परोक्ष कर भोर घितरण (]#रप८ए प8%०७ ब्याते फाध्ाएप्र/णा) : 


वस्तु कर (७००॥०१|(४ ५७१८७) अथवा परोक्ष कर चूंकि आरोहण के सिद्धान्त पर 
लागू भह्दी किये जा सकते, अत जहाँ तक कर-भार के वितरण का सम्बन्ध है, वे निम्न तथा मध्यम 
आय वाले वर्गों पर ही अधिक बोझ डालते हैं व्योकि यह वर्ग अपनी आय का एक बड़ा भाग 
वस्तुओ पर खब करते हैं। प्रस्यधा कर जहाँ भारोही (ए०टापड्१८) होते है, वहाँ वस्तु कर आम« 
तौर पर अवरोही (7६४7८5४५८) हुआ करते हैं, परम्तु वे वितरण सम्बन्धी पहलू छोडकर अन्य 
बातों के बिचार से लगाये जाते है 


* यद्यपि, सामान्य रुफ मे, वस्तु कर--उत्पादन कर तथा विक्री कर--अवरोही होते हैं 
आर धनी तथा निधन लोगो पर समान रूप से पडते है, तथापि यह सभव हो सकता है कि विशेष 
कराधान के लिए बुछ ऐसी वस्तुएं छांट ली जाएं जो दि सामान्यत. धनी लोगों द्वारा प्रयोग की 
जाती हैं। विलासिता की बस्तुओ पर लगाये जाने बाले उत्पादन इसी सिद्धात्त पर आधारित 
होते हैं और घटिया किस्म की वस्तुओ को कर-मुक्त किया जा सकता हैं। इसी प्रकार, बिक्ली कर 


७ 
भिन्न दरो से लगाये जा सकते है--अर्थात्‌ सुख चैन की वस्तुओ (20०४८ 8००१5) के लिए ऊँची 
दर और सामान्य एवं औरत किस्म की वस्तुओं के लिए मपेक्षाइत नीची दर । परन्तु व्यवद्वार मे 
एक कठिनाई यह सामने आती है कि उन वस्तुओं को कैसे छाँटा जाए जो कि केवल अथवा पूर्णत्तया 
धनी व्यक्तियों द्वारा ही उपभोग वी जाती हैं। फिर, यदि चिन्नी कर भिन्न-भिन्न दरो से लगाये गये 
तो उनके सग्रह मे बडी उलझन उत्पन्न होगी। इस प्रकार कह्य जा सबता है कि वस्तु कर, साधारण 
तया, वितरण सम्बन्धी अनुकूल प्रभाव नहीं डालते । अत यह स्पष्ट है कि यदि कोई देश एक 
ज्ञोपण विहीत समाज की स्थापना करता चाहता है तो उसे परोक्ष करो ' र निर्भर रहने की बजाए 
प्रत्यक्ष करो पर हो अधिक जोर देना होगा | 
वितरण सम्बन्धी प्रभाव तथा अल्प्िर्कासत अर्थव्यवस्थाएं 
(एच्रच्एणधंकर प्हल्तड बण5े एएक्शव९४९ॉ००९९ #९०००७४०७) 
किसी भी देश मे, पुतवितरण कराने वाले कराधान वा क्षेत्र वर्तमान है या नहीं, यह इस 
बात पर निर्भर है वि वहां जाय तथा घन वी असमानताएं कितनी मात्रा मे तथा किस स्तर को 
हैँ । पुतवितरण सम्बन्धी कराधान (ए20/६ह0एपए८ (९४:७0) का उद्ूं श्य आय तथा धन की उत्त 
विपमताओं को कम करना होता है जो वि स्वतस्त्र उद्यमों वाली अ्म्यवस्था का एक सामास्य 
लक्षण होती हैं । 
एक विकसित अर्थ ब्यवरथा के अन्तर्गत, पूर्ण रोजगार बी स्थिति के कारण और साधनों 
के उच्च स्तर वे उपयोग के कारण उत्पादन की मात्रा तथा राष्ट्रीय आय का आकार काफी ऊँचा 
तथा बडा होता है | यह बिल्कुल स्वाभावित है कि इन देशों मे, बर्थ शास्त्री अर्थच्यवस्था के उत्पादन- 
पक्ष (970672007 ४४०९८६) १९ जोर नही देते बल्कि राष्ट्रीय आय के पुनवितरण से ही अपना 
सम्बन्ध रखते है। जिससे कि लोगो के कुल आधिक कल्याण की मात्रा को अध्िक्तम किया जा 
सक्रे । क्न्तु एक अल्पविकसित देश में समस्या पूर्णतया उससे भिन्न होती हैं । वहाँ दोनों ही प्रकार 
की समस्याएं होती है--राष्ट्रीय आय में दृद्धि की भो और जाय के थप्ठतर वित्तरण की भी। 
यदि उन्नत देशों के मुकाबले बहाँ उत्पादन का स्तर नीचा है तो आग्र तथा धन का वितरण भी 
बहाँ अन्यायधूर्ण ही होगा । दत देशो में, जहाँ एक ओर भारी संख्या मे लोग निर्धवता एव कष्टों के 
च्र भे दिसते हुए अपनी जीवन की गाडी लुढकाते रहते हैं वहाँ दुसरी ओर थोडे से धनी लोग-- 
जमीदार, महाजन तथा इद्योगपति--राष्ट्रीय आय के एक काफी बड़े भाग वा उपभोग करते हैं। 
अत यही वह ई्थिति है जिसके मन्दर् में, एक अल्पविकप्तित देश में कराधान के उत्पादन बनाम 
वितरण सम्बन्धी पहलू की समस्या का अध्ययन क्या जाता है । 


एक विचारधारा के अनुसार, एक अम्पबिवमित देश मे मुख्य लक्षण हुआ बरता है कि 
उत्पादव की मात्रा बढाई जाए कि रोजगार का स्तर ऊँचा क्या जाए। एक अधिक समान एवं * 
न्यायपूर्ण बित्तरण को, इसके बावजूद कि आगे चलकर यह बडा वाछनीय सिद्ध हो सकता है, ऐसे 
देशो मे, एक तत्कालिक लक्ष्य नही बताया जा सकता, गद्यपि यह सम्भव है कि भारत जैसे कुछ 
विकासशील देशों में इस लक्ष्य को ध्राप्स करने कर प्रयत्न किया जाए! तथापि कराधान के वितरण 
सम्बन्धी प्रभावों का यदि सावधानी के साथ सूढ्ष्म निरीक्षण कया जाए तो उससे यह स्पष्ट पता 
चलेगा कि इत दो उद्द श्यो---अर्थात्‌ उत्पादन की वृद्धि और लोगों के बीच धन तथा आय के अधिक 
समान एब म्थायपूर्ण वितरण--मे परस्पर विरोधाभास पाया जाता है | जहाँ उत्पादन तया रोजगार 
की मात्रा में वृद्धि करने के लिये एक ऐसे बर-ढाँचे (६५४ ६एए८(ण८) की आवश्यकता होगी जो 
काम करने और बचत करने की योग्यता पर तथा प्र रणाओ एवं साहस पर बहुत कम भार डाले, 
बहाँ देश में धन का पुनवितरण करने के लिए एक अत्यधिक मारोही प्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकंता 
होगी । इसके अतिरिक्त, यदि उत्पादन को हंतोत्साहित बिया गया और उसके फलस्वरूप यदि 
उत्वादव तथा राष्ट्रीय आय में वमी हुई तो यह निश्चय है वि आय के वितरण पर भी उसका 
स्वयमेव प्रतिकूत्र प्रभाव पड़ेगा, क्योकि शप्ट्रीय आय की मात्रा जितनी कम होगी, प्रति व्यक्ति आय 
भी उतनी ही कम होगी) अत कुछ अर्थशास्त्री यह तके देते हैं कि उत्पादन-पक्ष की अनुकुलता के 
लिए वितरण सम्बन्धी विचारों पे सशोधन किया जाएं | इस विचार मे यद्यपि काफी वजन है परच्तु 
गह सिंड करना सम्भव है कि एक विवासशील देश में भी उत्पादव सामबन्धी तथा वितरण सम्बन्धी, 
दोनो ही लक्ष्य साथ-साथ प्राप्त किये जा सकते हैं। 


4० 


श्छ 


“फुएणञं० गरवा०८ शव ७ एथॉ.. ण॑ 6. हथावाशु झंपतए 6 €एणाणाएं०5. ब्रॉइ0 
ए0$5८४४९४ 3 90ज्राएएट. थात॑॥णागशाए€ ४08 छए धारए ॥8४९ पल छव्लंडा 
लागबलला068 तप (० प्राल वील॑ंत ण एलथगाणा ० धाढ था ” (ए. पांए:5) . 0स्‍50055 
तार ३००ए४.. ए॑ एप्रणा५. गिक्षाएन पर वी8 वै्ला। ण॑तह छ0०ए४ अदा, शत 
शप्रणठआा० 5 ए०अतए6 बात ॥079र8ए8 ह0९5. 

एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भे लोकवित्त की प्रकृति एव महत्व का परीक्षण कौजिए । 
एशशाधाह क€ ॥रशणर धा0. प्राएणाएट 0 एएणजाए. गाक्षात्ह जरा 2॥. एापह-- 
॥6ए९०ए८० €एणाणा9- 

लोकवित्त वी परिभाषां दीजिएु और जाघुनिक वर्धव्ययस्था से उसके महत्व फा परीक्षण 
फीजिए। 

07९ एफशार ज्रि॥०९ थाते €शक्ा॥ाएह ॥5 ॥907॥606 गा 4 ॥0060॥ ९०0॥0709. 
राजस्व की परिभाषा दीजिए। वित्त का उपयोग आधिक कल्याण बढाने में किस्त प्रकार 
किया जा सकता है ? 

एलाए6 #प्णा० गिशात्ल घसृत्जण पथ प्रिशाएट छह. ए४८४ 85 श वराभधगाला।! 07 
काल ्ण्ज़राहु €०णाणाए एशैशिल *ै 

“लोकवित्त, लोक सत्ताओ की आय तथा उसके व्यय से तथा एक दूसरे के साथ समजन से 
सम्बन्धित है । इस कथद की ठीफो कीजिए ॥ 

क्रियात्मक वित्त तथा कार्यशील वित्त से क्या तात्पर्य होता है ? बया आप इस विचार से 
सहमत हैं कि विकसित और अविकरित देशो मे राजकोषीय तीति के उद्देश्यों मे भिन्नता 
होती है ? कारण देते हुए समझाइए । 

जबरा 8 ग्रध४॥ 89 एज९0०09 स्वा॥06 जाते #नारगएड एंगआ०७ 2? 90 ॥०ए 
बट्ार6 जी 6 संध्छ्र ता 0 46४७००९१ शात ए/0तट-0९४९७०१९० ८००एमांतर$ड 
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आय वाले वर्षों पर भी पडे। अन्त में, यदि धो स्यक्तियो पर समुचित रूप से कर नही लगाये गये, 
तो उससे असमानताएँ बडई गी और विभिन्न आय वाले वर्गों वे बीच की खाई और चौडी हो जायेगी 
तथा राजनैतिक एबं सामाजिक सन्तुलन अस्त व्यस्त हो जायेगा। एक अल्पविकसित देश, जो कि 
राजन तिक हृष्दि से स्थिर मही होता है, ऋान्धि के लिये वहले ही तैयार होता है। अठः यह उच्चतर 
आय वाले बर्गों केः हित में ही होता है वि कराघान के द्वारा उनकी आमदतियाँ बराबर कम 
होती रहें। 

यहाँ दो विशेष आपत्तियाँ की जा सबती है । पहली यह कि आय तथा धन की असमा- 
नताए' बचतो के सचय वो आगे बढाने वाली होती हैँ, अत पुनवितरण सम्बन्धी वराधान का भार 
यदि घनी लोगो वी बचतो पर ही डाला गया तो वह हानिकारक ही सिद्ध होगा। दूसरे, कराघान 
की पुनवितरण सम्बन्धी योजना (जब सरकारों व्यय के साथ सयुक्त कर दी जाती है) तो बह 
निम्नतर आय वाले उन वर्गों के लिये अपेक्षाइत अधिक आय उपलब्ध कराती है जिनकी उपभोग- 
प्रवृत्ति (2079९०57५ 70 (०0:४7९) १३ले से ही ऊँची होती है । परिणाम यह होता है कि बर्थ- 
व्यवस्था मे बचत तथा विनियोग प्रतिबन्धित हो जाता है| परन्तु इन दोनो ही भापत्तियों (०ए०८- 
075) में गम्मीर कमियाँ बर्तमान हैं पहला तर्क, यद्यपि सत्य है परन्तु वह उच्चतर आये बाले 
बर्गों के ब्यर्थ के उपभोग की उपेक्षा करता है । इसके अतिरिक्त, यह वात भी नही मुलायी जाती 
चाहिए कि केवल घती लोगो की बचतें ही एक अल्पविक सित अर्थव्यवस्था को गरीबी की दल्लदल्न से 
बाहर नही निकाल सकती--यदि वे निकाल सकती होती तो पहले ही ऐसा हो गया होता और 
फिर अल्पविक्सित देशो के पिछडेपन की यह समस्या ही उत्पन्न नही होती। दूसरे तव॑ मे इस मूल 
तष्य वी उपेक्षा व दी गई है कि बस्तुओ के कराघान द्वारा तिर्धन लोगो पर भी बर लगाये जाते 
हैं जिससे कि वे भी वियास के थोझ के सहभागी बन सकें। फिर, उपभोग के निम्न स्तरों का 
निर्माण करके राष्ट्र की उत्पादन-क्षमता फो जो हानि पहुँचती है उसे आगामी रो नहीं भूताया जा 
सकता । ऐसी प्रत्येक कार्यबाई, जो निम्नतर आय वाले बर्गों कौ आम से वृद्धि का प्रयास करती है, 
राष्ट्र वी उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि करती है। यह मान लेना गलत है कि निर्धन वर्ग के लोगो 
का बढा हुआ उपयोग पूंजी निर्माण की सम्भावनाओं को कम कर देता है । 


इस प्रवार, एवं विकासशील देश के आथिव विकास के सदर्भ मैं, कराधान कै द्वारा 
उत्पादन-दृद्धि का तथा आय के पुनवितरण का, ये दोनो ही लक्ष्य साथ-साथ प्राप्त किये जा सकते 
हैं और एक उपयुक्त कर ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। पुनवितरण सम्बन्धी कराधान की 
सामान्य योजना को शिगिल करने वी कोई आवश्यकता नही है और वस्तुस्थिति तो यह है कि इस 
योजना की और भी अधिक आवश्यकता है। 


(स) कराधान के अन्य प्रभाव 
(006 छीलत5 ण॑ प्रऋभांणा) 


कराधान के उपरोक्त प्रभावों के अतिरिक्त अन्य प्रभाव भी पड़ते है, जो कि निश्न- 
लिपित हैं-- 


(१) कराधान का उपभोग पर प्रभाव (एी6० ण॑ परछाशाणा ०ा (०7१णाएाणा) 


सामान्यत- उपभोग की सामग्री पर लगाये गये कर करदाता वी क्रयशक्ति को कम कर 
देते हैं जिसके कारण उसे अपने उपभोग की मात्रा कम करनी पड़ती हैं । अतएवं उपभोक्ता का 
जीवन-स्तर भी गिर जाता है | यदि कवर का भार निर्धन वर्ग पर पडता है, तो उन्हे अपनी जीवन- 
रक्षक वस्तुओं के उपभोग मे भी कमी करनी पडती है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गिर जाता है 
और कार्यक्षमता का हनन हो जाता है । बतएव ऐसे कर सर्वधा अनुचित माने जाते हैं जिनका प्रभाव 
निर्धन वर्ग पर पडता हो ५ इसके विपरीत यदि कर का भार धनी वर्ग पर पडता हो तो उसका 
भुगतान वे अपनी बचत में से कर सकते हैं। अतएवं उनके उपभोग पर उसका प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पडता है। यदि मादक (नशीली) वस्तुओं पर कर लगा दिया जाय तो उसके मृत्य में वृद्धि होगी 
जिपवे' वारण मादक वस्तुओं के उपभोग में कमी होगी। फ्लतः लोगो के स्वास्थ्य में सुधार होगा 
क्योकि वे मादक वह्तुओ वा उपंभोग करना या तो बन्द कर देंगे अयवा उसमे कक्‍मो कर देंगे। 
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(१) सर्वेप्रयम तो, काम करने तथा बचत झरने को इच्छा को सभो कर प्रभावित महाँ 
करते (ज] [8968 00 00 बिल ॥९ ध्योगरग्रह्ला९55 40 छणार धा6 ६8५४४)--वस्तु कर काम 
करते तथा बचत करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नही डालते । प्रत्यक्ष कर, विशेष रूप से आय-कर 
तथा उत्तराधिकार कर काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है। 
परन्तु अन्य स्थान पर हम बतला चुके है कि जब लोगों की आय की माँग लचकहीत होती है 
तब किस प्रकार लोग काम करना और यहाँ तक कि काम की मात्रा में वृद्धि करता जारी 
रखते हैं । फिर, बचत करने और सचय करे की प्रेरणा मृत्यु करो अभवा पू जी करो छे प्रभावित 
नही होती बयोकि, जैसा कि पोगू मे स्पप्ट किया है, सचय करने की प्र रणाए इतनी अधिक होती 
है तथा इतती विविध होती है कि मृत्यु कर अथवा पूजी कर उन्हे कम नहीं कर सकते । यही नही 
एक विकासशील क्र्थव्यवस्था मे, नये उच्चयमो को आरम्भ बरसे तथा पुरानो का विस्तार करने की 
सम्भावनायें इतनी वलवती होती है, सम्पत्ति के सचय का क्षेत्र इतना व्यापक होता है और ओद्यो- 
गिक एंवं व्यावसायिक प्रमुत्व के निर्माता के अवसर इतने आशाप्रद होते है कि आय-कर अथवा 
सम्पदा कर वी कोई भी धरतराशि प्रेरणाओं तथा साहस को, पूंजी के निर्माण को और विनियोग को 
प्रभावित नही कर सकती । इसके अतिरिक्त, आयोजनावद्ध आधथिक विकास के सदर्भ में, विनियोग 
की दर बराबर बढती रहती है और जनता की आय मे भी लगातार वृद्धि होती रहती है, फिर यह 
वृद्धि ही वस्तुओ तथा सेबाओ की माँग को बढाती है। इन सबका परिणाम स्फीत दवाबो 
(7ऐभ07४9 97९55ए7९५) तथा अधिक लाभ की गु जाइशो के रूप में सामने आता है। व्यवसायी 
सटटेबाज तथा उद्योगपति लाभाल्वित होते है । अधिक लाभ आप्ति के_ बढ़ते हुए अवसरों से पुन- 
वितरण सम्बन्धी कराधान से सम्भावित प्र रणात्सक प्रशावो के विषय भे उत्पन्न राभी भय भी दुर 
हो जाते है । 

इसके भी अलाया, कर-प्रशासन की कार्य-कुशलता के कारण तथा कर-बचन (680 
€५८४०॥) तथा कर-परिहार (8: ४४०११८०८८) की व्यापक सम्भावनाओ को विद्यमानता के कारण 
न तो प्रेरणाए' ही ह॒तोत्साहित होगी और न उत्पादन ही घढेगा । अपितु प्रवृत्ति यह होगी कि 
उत्पादन तेजी से बढ़े । ऐसा ही निष्कर्ष तब भी सामने आता है जबकि सरकार द्वारा आधिक एवं 
सामाजिक उच्च केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है जो कि बडे आवश्यक होते हैं भौर ओऔद्योगीकरण 
को बडा प्रोत्साहन देते हैं । इस प्रदार, कहां जा सकता है कि सरकार हारा अपनायी जाने वाली 
कर-नीति चाहे किसी भी प्रकार की क्यो न हो, ऐसी कोई सम्भावता नहीं है कि उसका उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। 


(१) दूसरे, एक अविकप्तित अर्थव्यवस्था के विकास के आयोजतावद्ध कार्यक्रम के संदर्भ में, 
इस बात की भारो आवश्यकता है कि उपभोग सीमित हो और धचतो तथा बिनियोग (0५८570०7) 
में वृद्धि की जाए | राजकोपीय अधिकारी जनता की बचतों को गतिशील करते है और उनका 
उपयोग देश की उत्पादन-क्षमता बढाने में करते है। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि अनेक ऐसे 
समवर्गीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कराधान का उपयोग किया जाए, जैसे कि सामान्य जनता 
के उपभोग को सीमित करना, उच्च आय वाले वर्मों के अनावश्यक उपयोग (अर्थात्‌ ऐशो-आराम 
के लिए कोठियाँ, उनकी कीमती साजसज्जा तथा बेकार के जबाहरात आदि) में कदौती करना, 
घन को उत्पादवीय विनियोग कौ ओर को मौड़ना और सरकारी क्षेत्र (700॥0 ४८८४००) का वितरण 
करना। यह कहा जा सकता है कि एक आयोजनाबद्ध अर्थव्यवस्पा (एक ८०णाणाएओ) में 
कराधान अधंव्यवस्था के सभी वर्गों पर पडता है, यहाँ तक कि निर्धन से निर्धन वर्ग पर भी, जो 
कि वास्तव में उसे अदा करने मे भी समर्थ नही होते, परन्तु इस सम्बन्ध में मूलभूत लक्ष्य यह होता 
है कि राष्ट्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जाए] 

(३) तीसरे, एक विकासशोल देश को अपने सम्मुख यह लक्ष्य रखना चाहिए कि बह 
आरोही अथवा फ्रमव्ों प्रत्यक्ष करो का उपयोग करके कुछ थोड़े से लोगो के हायो में घन के जमा 
होने को रोके। एक तो इस कारण क्योकि साधारण जनता को इस विषय मे मानसिक सन्तुष्टि प्रदान 
करना बड़ा आवश्यक होगा कि धनी लोगो को यूं ही नहीं छोड दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 
वस्तु कर जो कि प्ख्या तथा आकार की दृष्टि के बराबर वृद्धि पर हैं, अबरोही प्रभाव डालते हैं। 
अत. भम्तुचित सन्तुलन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक कि ऐसा वी समान कर-भार उच्चतर 
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लोगी को क्रय-शक्ति को कम करके मूल्य वृद्धि को रोबना होता है | अतएव मुद्रा प्रसार की स्थिति 
में सरकार भारी बर लगाकर प्रचलन में अतिरिक्त मुद्रा की मात्रा को खीच लेती है, जिससे लोगो 
के पास मुद्रा को मात्रा घट जाती है और इस श्रवार उनके व्यय करने की क्षमता अथवा 
शक्ति मे कभी हो जाती है। अतएब मुद्रा श्रसार की स्थिति समाप्त होने लगती है तथा 
सूत्य गिरते लगते हैं। मुद्रा प्रसार मे आय कर तथा व्यय-कर दोनो ही खगाये जाते हैं। जहाँ 
आय-कर व्यक्ति की आय को कमर करके उसकी क्रय-शक्ति में पर्याप्त क्रमो कर देता है बहू 
दूसरी भीर व्यध-कर उसे व्यय करने से रोकता है, जिसके कारण वस्तुओ की माँग नहीं बढ़ने पाती 
अन्तत. मूल्य गिर कर बाद में स्थिर हो जाते हैं। 

(६) कराधान तथा मुद्रा संकुचन (उक्छाबातत बहते फटरिव/णा) 


मुद्रा सकुचन मुद्रा प्रसार से ठीवः उलटा है । अतएव मुद्दा सकुचत वी अवस्था में चलन 
मे भुद्दा को मारा कम होती है जिसके कारण व्यक्ति की व्यय करने की शक्ति घट जाती है । फलत- 
वस्तुओं वी माँग घट जाती है और इस प्रकार वस्तुओं के मूल्य भी गिर जाते है | अतएवं इस काल 
में करो की मात्रा पहले से कम कर दी जाती है । जिसके कारण जनता की क्रय-शक्ति बढ जाती है 
ओर इस प्रकार वह वस्तुओ को अधिक मात्रा मे क्रय करने लग जाती है। इसवे कारण बस्तुओं 
को माँग बढ जाती है और उनके मूल्य भी बढने लगते हैं! अतएव मुदा-सकुचन बी अवस्था में 
बता मन्दी को स्थिति समाप्त होने लगती है और बाद में मूल्यों में स्पायित्व आता शुरू हो 
जाता है । 


कुछ चुने हुए सन्दर्भ प्रन्थ 
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१. किसी समाज मे उत्पादन और सम्पत्ति के वितरण पर पड़ने वाले कराधान के प्रभावों को 
सक्षेप में समझाइए | 


एग्राफाटढ फाशीए 08 लॉव्टिड बता 00 छा0फ्रदराणा 479 057700007 0[ 
एल्बाधी 40 ६ ०0090 प्रणा(५ 
२. बया आ५ इस विचार से सहमत हैं कि कराघान का कार्य तिजी व्यय को रोकना है न कि 
सरकार के लिए आय को बदाना ? अपने उत्तर के कारण दीजिए । 
ल्‍00 १00 ब्र्ठाट्ड भय 96 शत फबा, 06 प्फिलाए ए करिए १5 गा ० 
लल्टॉतह एफए्क्ाट 5फ्शातेकाह 7 उन्काआ08 76एशश९ शि 76९ ए०शगाएशा। 7 
(506 ए६७५075$ [07 ए0ए६ 59 दा. 
[संकेतद---इस प्रश्न के उत्तर में कराधान के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए 
तथा इस कथन के समर्थन में तक दीजिए ।) 
३... कराधान के आथिक प्रभावों के अध्ययन का महत्व स्पष्ट वीजिए । 
कर्क चाह ग्राएणांग्राए्ल ० पार जएत ण॑ ९०णाणगाए शींदत5 ०ी१घक्ाणा 
[सक्रेत--इस प्रश्न के उत्तर मे कराघान के आशिक प्रभावों का (7) उत्पादन, (४) बित- 
रण तथा _([7) अन्य पर प्रभाव का सक्षप में महत्व बतलाते हुए वर्णन 
कोजिए ।] 
४... कराधान के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । 
छक्जागर व्याप०/)३ फिट सींसल5 छी॑ (858009 09 ए7960९७०० 


डरे 


प्रौ० जे० के० महत्ता के शब्दों मे, “एक कर का अच्छा प्रभाव हो सकता है यदि वह्‌ व्यक्ति को 
हानिकारक वस्तुओ का उपभोग स्यामने को तैयार करता है ।* 


(२) कराधान का रोजगार पर प्रभाव ([सव्ल  प्र्कशाणा ० छिएा0)ण००) : 


कराधान का रोजगार पर भी प्रभाव पडता है। जब कराधान से उपभोग की मात्रा 
कम होती है तो उत्पादन भी कम करवा पडता है। साथ ही बचत की कमी से पूंजी भी कम हो 
जाती है तथा निवेश अथवा विनियोग घटता है । अत. इन दशाओ में रोजगार में कमी होती है। 
डाह्टन (04॥07) के अनुसार, “वास्तव में कराधान मे हर सम्भव बडा एवं अचानक परिवर्तन ह्दो 
सकता है जिसके कारण श्रमिको के बडे पैमाने पर हटने पर बेरोजगारी मे वृद्धि हो सकती है।* 
किन्तु कराधान से बेरोजगारी सर्देव ही नहीं बढ़ती है। इसका कारण यह है. कि कराधात के रूप 
में जो सरकार को आय प्राप्त होती है यदि उसे उत्पादन अथवा पू'जीगत वस्तुओं के उत्पादन मे 
लगाया जाय तो उससे पूजीगत बस्तुओ का उत्पादन बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप देश में रोजगार 
भे वृद्धि होगी | इस सम्बन्ध में प्रो० डाहटन का कथन है, “कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है 
कि मुख्यतः धनी वर्ग पर लगाये गये कराधान से बेरोजगारी में यूद्धि होती है। विन्‍्तु उनमे से 
अनेक जो इस विचारधारा से सहमत हैं शायद यह कल्पना करते है कि कराधात से एकत्रित किये 
गये धत का या तो सग्रह किया जाता है अथवा उसे समुद्र में फैक दिया जाता है ।* 


(३) कराधान का पूजी निर्माण पर प्रभाव (छ्ि ० परकछशाता ०ा (बजा एण्र48०7: 


पूर्ण बिकसित देशों में सरकार कराधान से भ्राप्त होने वाली आय को विकास कार्यो पर 
व्यय करती है जिससे बडी-बड़ी योजनाओ का निर्माण होता है तथा देश मे सुविधाओं का विकास 
होता है । इसके परिणामस्वरूप कराधान की सहायता से पूंजी निर्माण मे सहायता मिलती है, 
भर्थात्‌ पूजी निर्माण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष करो का व्यक्तियों की आय पर बुरा 
प्रभाव पडता है । उनकी आय कम हो जाती है जिसके कारण पूजी का निर्माण हतोत्साहित हो 
4५ | । अधेविकप्तित देशों मे पूजी का अभाव पाया जाता है क्योकि वहाँ पर निर्धतता विद्यमान 
श्र ॥ 
(४) कराधान का भावभिक स्थिरता पर प्रभाव (8म80 ० प'्षक्षाणा 00 8000000 500#- 

॥09) + 


किसी भी देश के आधिवः विकास के लिए आथिक स्थिरता का होना परम आवश्यक 
है। यह करो की सहायता से स्थापित की जा सकती है। जैसा कि पहले बतलाया जा घुका है 
करो मे बृद्धि या कमी करके सरकार वस्तुओ के उपभोग को कम या अधिक कर सकती है । 


इसी प्रकार सरकार करो की सहायता से मूल्य-स्तर मे भी स्थिरता ला सकती है । जब 
मूल्य स्तर ऊना होने लगता है तो सरकार करो में छूट देकर मूल्य वृद्धि को रोक देती है। इसके 
विपरीत जब मूल्य-स्तर गिरने लगता है, तो सरकार भारी कर लगाती है जिसके परिणामस्वरूप 
मूस्म ऊँचे हो जाते है । इस प्रकार कर नीति द्वारा मुल्यो को स्थिर बनाया जा सकता है। अतएव 
आधिक स्थिरता के कार्यान्वन मे कराधान का महत्वपूर्ण स्थान है । 


(५) कराधान एवं मुद्दा प्रसार ([कक्षाणा धावते तरगीक्षणा) : 


म मुद्रा प्रसार को अवस्था में चलन मे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिससे लोगो 
में ध्यय करने की शक्ति भी बढ जाती है। फलतः बस्तुओ की माँग मे बुद्धि होती है जिसके 
परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार में मूल्यों मे भी वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति मे कराधान का उद्दृश्य 
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6. 


१४ 


कराधान--कुछ समस्याएं () करदेय क्षमता, (7) कराधान और 
स्फोति, तथा (पर) कराधान और पूंजी निर्माण 


(इ#4ा07--8006 ए70छधा5 () प४७8४0॥8 (४७४०५, (7) ]छ/(णा 
8200 वशीकशांणा! 879 (7) क्कक्च/00 220 एशशॉशि ॥07क700) 


[7] करदेय क्षमता अथवह करद(न साम्य 
(प०्ऋथधंणा एख्ग्संण) 


करदैय क्षमता का अर्थ एवं परिभाषा 


५. _ करदेय क्षमता से आशय किमी विशेष समुदाय की कर देने की अधिकतम क्षमता अथवा 
सामध्यं से होता है, भारत के कराधान जाँच आयोग ((छव्गाणा धावुएता३ 0०णागरई0) के 
अनुसार, “समुदाय के भिश्न-भित्त वर्गों की करदेय क्षमता अथवा करदान-सामथ्यं से तात्पयें कराधाव' 
की उस मात्रा से लगाया जा सकता है जिससे आगे चलते पर उत्पादकीय प्रयत्त तथा क्षमता 
सम्पूर्ण रूप मे, घटने लगती है ।”! लोकवित्त के एक सुप्रसिद्ध लेखक, जोशिया स्टाम्प (70अ80 
07) के अनुसार, “करदान सामथ्यं कुल उत्पादन में से उठ धनराशि को घटाने के बाद शेष 
बची रकम को कहा जा सकता है, जो कि जनता के तिर्वाह-स्तर (5प/अश८०७ ॥6४८)) को 
बताये रखते के लिए आवश्यक हो ।”? इस परिभाषा मे, कुल उत्पादन (३0थ ए7०07९0०ा) से 
आशय लोगो द्वारा उत्पादित एवं उपलब्ध आय की बुल मात्रा से है, परन्तु सरकार इस सारी वी 
सारी आय को कराधान के रूप में नही ले सकती क्योकि इसमे से कुछ न कुछ रकम लोगो के पास 
उतके उपभोग के लिए अवश्य छोडनी होगी । अत: जनता को बरदान सांमथ्यें का माप उत्पादन 
की उस कुल मात्रा से किया जा सबता है जिसमे से लोगो के गुजारे के लिए आवश्यक रकम घटा 
दी गई ही । इस परिभाषा में, जहाँ तक उत्पादन बी मात्रा या राम्वन्ध है उठो तो ऑकडो द्वारा 
मापा जा सकता है परन्तु जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक घनराशि क्तिनी होगी, यह निश्चित 
तथा स्पष्ट नही है क्योकि इस धनराशि मे व्यक्ति, स्थात, समय और परिस्थितियों के अनुसार पॉर- 


बर्तन होते रहते हैं । 
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करों के उत्पादन एवं वितरण पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अपने विश्लेषण 
की पुष्टि मे भारतीय कर पद्धति से उदाहरण दीजिए। 

*#वागएछ वाह शींहिए। णी क्रशांजा जा जाणपाणाणा ग्राप॑ पत्नांए्रांणा,. एाट 
€रााए।९६ हा 6 वात ]95 5एाशा गा ५0970 0 5:00 303985. 

“जबकि एकमात्र करारोपण सम्भवतः उत्पादन को नियम्तित करता है तव सार्वेजनिक 
व्यय को इसमे निश्चित रूप से यूद्धि करदो चाहिए ।” विवेबना कीजिए । 

"जात परक्रशाणा, शिशा बगल, छा0०0४०7 णा०्एड फजाग्वप्रशाणा ; फ्पाए 
€एथावाएर, ऐवातशा ॥06 ५0०07 शा स्टाबगाए ग्राद्याट३5६ ॥ " 70)50055, 
आय-कर और उत्पादन-करो के सन्दर्भ मे, करो की ऊँची दर का पहल तथा उद्यम पर 
क्या प्रभाव पढ़ता है ? स्पष्ट कीजिए ? 

[%९च७५५ 8 टॉल्टॉड ती शा 5 पट णा गरात्शा।एट शाते शाटिुए5९, शा 
इए९ढावों हिसार [0 पराएग्राल-३5 बाते तवात तत65 

लोगो की काग करने और बचाने की योग्यता १२ पडने वाले करो के प्रभाव की विवेचना 
कीजिये । 

छिक्माता)6 प्राह शीहिटा5 0 (कण जा ?९०फॉ2'5 20॥॥%४ 0 ५0 श0 ६४९६, 
निम्नलिखित शीर्षक के अन्तगेत करारोपण से प्रभावों का विवेचन कौजिए-- 

(अ) बचत करने कौ शक्ति व काम करने की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव । 

(ब) बघत और काम करने की इच्छा पर प्रत्यक्ष प्रभाव । 

| बचत और काम करने की शक्ति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव $ 


॥05005 [॥6 शीटिल॑$ ० ध॥ाण! एाठटा 6 [00ण॥8 ॥0905-- 
(3). ऊाशल शीं४९०४ 9 बग[।। 40 एग्रोर 490 5३९९ 

(०) शाप्न लींटटॉ5 णा तच्चार (0० एणए जात 5३१९ 

(0 गग्राह्ल थींटल5 गा बा शात 0९३९ क्‍0 ५67. ततते ५9९९ 
व्यक्तिगत आशिक प्रे रणाओ पर कराधान के प्रभावों का परीक्षण कीजिए | 


छिशा।धइवह पार शीटिए5 0 कण! पफणा ॥605079] ९९०॥०॥7९ प्राएशव॥ए९5 


पे 


करदान सामर्ध्य के विचार का माप करना जहाँ कठिन है, वहाँ डाल्टन तथा शिराज 
जँसे बुछ अर्थशास्त्रियो ने पूर्ण करदान सामब्य (49500 ६ज्य॥० व्यग्वना।) तथा सापेक्ष 
करदान सामर्थ्य (टांव05८ धाजप्फॉ८ ८्वफ०८ॉ(५) के बीच भेद डिया है। (१) पूर्ण शरदान सासर्च्य 
का अर्थ है, नागरिको को न्यूनतम निर्वाह वी छूट देने के पश्चात्‌ राज्य तारा उनसे जो कुछ भी 
लिया जा सके अथवा जैसा कि शिराज ने वहा है “धूर्ण करदान सामर्थ्य निचोडने की सीमा है” 
परन्तु जैसा कि हम पहले ही कह छुके हैं “न्यूनतम निर्वाह-स्तर” के स्पष्ट एवं यथार्थ क्षेत्र अथवा 
“गनिचोडने वी सीमा” के बारे में कोई एक मत नहीं हो सक्‍ता। पूर्ण करदान सामथ्यं का अर्थ है 
कि एक नागरिक के लिये जो कुछ अथवा जितना वास्तव में जहरी है उससे अधिक उसके पास 
जो भी शेष रहता है वह राज्य द्वारा लिया जा सकता है। अथवा इसवा यह अर्थ हो सकता है कि 
कराधान को उस सीमा तक ले जाना चाहिये जहां पर कि करदाता के पास कुछ भी शेप न बचे | 
इसके विपरीत, (२) सापेक्ष अबबा अनुपाती करदानर सामरथ्य का अयं ह--एक समुदाय की तुलना 
दूसरे समुदाय की करदान सामर्य्थ । उदाहरण के लिये, निर्धनो वी तुलना में धनी व्यक्ति अधिक 
कर-भार वहन कर सकते हैं (अर्थात्‌ उनकी क्रदान सामथ्यं अधिक होती है) । इस सम्बन्ध मे 
डोल्टन मे कहा है कि “यदि सार्वजनिक व्यय मे थृद्धि होती है तो घती करदाताओ द्वारा अदा किये 
जाने वाले अनुपात में तो वृद्धि होती चाहिए और निर्धन करदाताओ द्वारा अदा किये जागे वाले 
अनुपात में कभी होनी चाहिए ।” इस प्रकार, यदि दो पृथक्‌ परथशं समुदायों को दिसी सामूहिक 
ब्यय का भार उठाना है तो वह उनकी सापेक्ष करदान सामर्थ्याँ के अनुपात मे हो सकता है। यह 
सिद्धान्त एक सघीय पद्धति वी सरकार में आमतौर पर लागू किया जाता है जहाँ भिन्न-भिन्त 
राज्यो से देश के सामूहिक ध्यय में अपवा-अपना अशदान देने थी आशा की जाती है। परन्तु समस्या 
यह है कि किसी समुद्दाय विशेष की सापेक्ष करदान सामर्थ्य का निर्धारण कैसे विया जाए। कसी 
समुदाय (०००शाए०॥।३) की सापेक्ष करदान सामथ्यं बुछ ऐसे तत्वों पर निर्भर होती है ज॑से कि 
राष्ट्रीय आय का भाग, बाय के वितरण का ढाँचा, जनरुस्या वा आवार, जनसख्या में वृद्धि वी 
दर के साथ ही स।ध आय बी वृद्धि वी दर, रहन-सहन के परम्परागत स्तर, सरकारी प्रशासन वी 
भा 2 तथा वर्मब्य-पाजन की यह भावता जो सरकार लोपो मे उत्पन्न कर सकती है 
आदि आदि । 


दोनों विचारधाराओ मे से कोन सी श्रेष्ठ है ? 


का इन दोनो ही विचारधाराओ मे, पूर्ण करदान सामथ्य का विचार अधिक यथार्थ, स्पष्ट 
तथा “सैद्धान्तिक दृष्दि से अच्छा" प्रतीत होता है परन्तु इसमे व्यावहारिक हृष्टि से कोई जान नहीं 
है क्योकि इसमें माप (गा८3$प्ध्पाथया) करना आवश्यक होता है (जो कि वस्तुतः असम्भव है) 
दूसरी और, सापेक्ष अथवा अनुपाती करदान सामश्यं बडी सरल है क्योकि इसके अत्तगंत विभिन्न 
भ्रमुदायो की कर अदा करने की योग्यता की केवल तुलना करती होती है । यदि हम पूर्ण करदान 
सामर्थ्य फा सतिद्धात्त भारत पर लागू करें तो भारतीयों की एक थडी सख्या सरकार को कर देने 
भे मुक्त हो जायगी (बयोंकि उनकी आय बहुत ही कम है)। परन्तु यदि सापेक्ष करदाव सामर्थ्य का 
सिद्धान्त लागू क्या जाएं तो यह कहना सम्भव है कि लोगो की वहुसख्या को मधिकाधिक कर-भार 
बहन करना होगा ताकि पूजी-निर्माण में वृद्धि हो सके इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्ण 
क्रदान सामरथ्य क्री विचारधारा फी तुलना में सापेक्ष करदान सामर्थ्य की विचारधारा अधिक 
उपयोगिता रखती है ।९ 

करदान सामय्य का माप 
(फदाहाह्शाथा। 0 259॥6 0:छण्तंक) 


अनेक अर्थश्ास्त्रियों ने किसी भी देश की करदान सामथ्य को मापने के प्यत्त किये है । 
कोजिन ब्लार्क (0007 (2) ने कहा है वि ससार के अधिकाश देशो के लिए अधिकतम करदात 


5... ]छव ए 229, “#05076 (5र४७॥/9/ ॥5 एड [77 ० 5तु०८९२३७॥॥9.7 
6. डाल्टन का मत है कि सापेक्षिक करदान सामथ्ये वही है जिसे कि “अदा करने की योग्यता 
(2099 ॥0 999) कहा जाता है। 


४ 


उपयुक्त परिभाषा के अतिरिक्त, सर जोशिया स्टाग्प में करदान सामर्थ्य को 5 और 
परिभाषाएँ भी दी हैं । उनके मतानुसार, करदान सामथ्ये वह न्यूवतम धतराशि हद जि कि किसी 
देश के नागरिक, “दु.खी तथा पतित जोवन बिताए बिना और आथिक सगठन को अधिक अस्त- 
व्यस्त किये बिना,'* सरकारी दर्चों के लिए दे सके । इस परिभाषा के सम्बन्ध मे ्‌्री वही कठिनाई 
सामने आती है जो कि पहली परिभाषा मे सामने आई थी--अर्थात्‌ स्पष्टता एवं निश्चितता का 
अभाव । उदाहरण के लिए, इस परिभाषा में जो यह कहा गया है कि "दुःखी तथा पतित जीवन 
बिताए बिना” और “जायथिक सगठन को अधिक अस्त-व्यस्त किये बिना” इनका कोई स्पष्ट अर्थ 
निकालना, यदि अप्तभव नही तो कठिन अवश्य है। एक अन्य प्रसग मे, स्टाम्प में उत्पादित तथा 
वितरित आय को ही उन तत्वों के रूप मे माना है जिन पर करदान सामथ्यं निर्भर होती है। यह 
सत्य हैं कि आय का उत्पादत तथा साथ ही साथ उसका वितरण, ये दोनो ही ऐसे महत्वपूर्ण तत्व 
है जिन पर कि किसी समुदाय की करदान सामथ्य निर्भर होती है--अर्थात जितनी आय अधिक 
होती है और लोगो के वीच उस भाग वा वितरण जितना अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे लोगो की 
कर अदा करने की सामथ्यं भी उतनी ही अधिव होतो है। तथापि, करदान-सामर्थ्य की विचार- 
घारा को उत्पादित तथा वितरित आय वी कैवल एक ही कसौटी पर आधारित नहीं किया जा 
सबता । लोग करो के रूप मे राज्य को क्तिनी घनराशि देने में समर्थ हो सकेंगे अथवा वह कुल 
कर-भार कितना होता चाहिए जोकि लोगों पर डात्ा जा सबता है, यह घात बेदज लोगो द्वारा 
प्राप्त वी जाने वाली कुल आय पर ही नही, अपितु कुछ अन्य तत्वों पर भी निर्भर है । 


फिप्डले शिरान (6 ह409॥79५ 8795) ने करदान प्षामर्थ्य की परिभाषा इस प्रकार 
की है * "क्रदान सामथ्यं निचोडने की सीमा है। यह उस न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन कौ 
कुल वेशी (४ग्ाए9$) है जो ऐसे उत्पादन-स्‍्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है जिसमे रहत- 
सहन का रतर पूवंबत्‌ कायम रहे ।'* जैरा कि शिराज द्वारा साष्ट कहा गया है कि करदान सामर्थ्य 
उस अधिकतम धनराशि की द्योतक होती है जो कि राज जोगी दा पते करो के रूप में 
प्राप्त कर सकता है और उससे अधिक यदि कोई क़र' लगाया गया तो डसस-म्रैँभवत प्रानिति तथा 
गृह-युद्ध को ही प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु “लोगों के न्यूनतम निर्वाह स्तर के सिए आवश्यक न्यूनतम 
उपभाग”” की विचारधारा सथा “उद्योग व वृणिज्य के विस्तार बे। लिए-पूजी के * पुनु्स्थापत तथा 
उसमे वृद्धि करने के लिए धनराशि” की विचारधारा वडी सदिग्ध है और इसवा कोई स्पष्ट: अर्थ 
तथा माप नहीं प्रशतुत रिया जा सकता । अत:उयह स्पष्ट है कि ऑक्डों में साप सकने योग्य केवल 
एक तत्व (अर्थात्‌ उत्पादित तथा वितरित आय) हे हालत» एप की गई तेखकों की ये परिभाषाएँ 
कोई अधिक महत्वपूर्ण नही हैं । ३ 


फरदेय क्षमता का वर्गोकरण 
(ए३घ्जीत्यांगा ० प्रथच्याल 22॥३०॥५) 
करदेय अथवा करदान क्षमता को निम्न दा भागों में वॉटा जा सकता है -- 
करदान क्षमता 





(१) पूर्ण करदान क्षमता (२) सावेक्ष करदान क्षमता 
[#95०ए९ 428९काट (छाए (9:॥0॥८ 
€ग्फुब्लाए) "छएक्णाफ) 


7 व्जग अब्याफ ४९आ) ३०१ प४६४७४ कुल 9. 34,- *एक्तठए6 वैद्शाह 8 उल्ञ 
0083999५ 5006 00जघ१वेतदा ढरा$:०७ बा0 ज्त०णा ५5१०८१७०४ ४६ ९९णराण्यराए. णब्वा5व- 
(० [०० गाता," 

लएव39 छव्रा35$ , प्र $सलालह गज 909॥6 पात्रतएच, 9. 32, - "पृ३९१७6 ह्य्यूबधाज 25. (2 
]000६ ० इवृष्ब्च्यक््ाज.. [835 फीड (जब उप रण जञण्रदाणा छा धि जाणाणता 


६००5५परएप्णणा क्‍ध्पृणालव॑ [6 जा०्त9०४ 3६ एस ० छा०(०णलाणा, (९ इाशातक60.. ण॑ गाए 
वह्याभातहर ए५८१३१३९त,7" 


० 


धनराशि निर्धारित करना असम्भव है जिसके दारे मे कि यह कहा जा सके कि वह किसी भी विशेष 
प्रमय में देश को करदान सामर्थ्य की सीमाओ जा प्रतिनिधित्व कर सकती है ॥/? 


वे तत्व जिन पर फरदान सामर्थ्य निर्भर रहतो हैं अथवा फरपान क्षपता के 
निर्धारित तत्व 
(8 बधवण5 ०7 फरण पश्औबील एश्ूल्याए 0 कुकर ण 70णड एश॑ंशफएंएड 
वुण्ड्कार (॥छण्लं) 


सबसे पहले तो इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि “कराप्रान का ऐसा कोई 
विशिष्ट स्तर नहीं है जो सभी देशों पर लागू होता हो / अथवा किसी विशेष देश पर सभी समयो में 
लागू होता हो और उसके विषय मे कहा जा सके वह करदान सामथ्य की एक सोमा निश्चित 
फरता है । इसके अतिरित्ता, देश की करदान सामथ्यें की रीमाओ का विश्लेषण करने वाले तत्वों पर 
विच्ञार करते समय हमे आधिक तथा राजनैतिक, दोनों प्रकार को परिस्थितियों को भी दृष्टिगत 
रखना होगा, सक्षेप मे, करदान सामर्थ्य निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है :-- 

(१) राष्ट्रीय आय छा आशार (922 ण॑ 73009 20:0706)--क्रिसी भौ देश की 
करदान सामर्थ्य उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर निर्भर होती है और वह आकार स्वय अनेक 
ऐमे तत्वों पर निर्भर होता है जैसे कि शाकृतिक तथा अन्य साधनों की मात्रा, इत साधतों के 
उपयोग वी सीमा, तकनीवी ज्ञान की स्थिति आदि। कोई समुदाय जितना अधिक घनी होता है 
उसकी कर अदा करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है । 


(२) ऐसो आप फा वितरण (0800७ ० 5७०) प्यारी आय की 
मात्रा के अलावा, लोगो के बीच ऐसी आय का वितरण भी लोगो की करदान को प्रभावित 
करने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। घू'कि एक धनी समुदाय कराधान की एक अपेक्षाकृत 
ऊँची प्रतिशत अदा कर सकता है, अतः आय के वितरण को एक ऐसी व्यवस्था भी, जोकि कुछ 
थोड़े से लोगो के हायो मे ही धन को केन्द्रित करती है, उस व्यवस्था के मुकाबले जो आय का 
न्यूनाधिक रूप मे समान वितरण करती है, कर-आय की अधिक मात्रा प्रदान कर सकती है। यह 
तर्क इस विचार पर आधारित है कि अनेक साधारणतया खाते पीते आदमियों की तुलना मे थोड़े से 
घनी व्यक्तियों की बचत करने तथा कर अदा करने को योग्यता अधिक होती है ) 


(३) देश की जतसंए्पा का आराए एवं वृद्धि दर (०28 णी ००००७५१४ ए०फएला०7 
ध70 (6 7900 ० 8700/8)---एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जिस पर कि परदान-सामध्ये निर्भर 
होती है यह है कि देश को जनसंडया का आकार एवं बृद्धि को दर वया है और उसके साथ ही 
राष्ट्रीय आय में बरद्ध की दर क्‍या है ? यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय की मात्रा निश्चित रहे तो 
उसकी करदान सामथ्यं प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसख्या के आकार पर निर्भर होगी--अर्थात्‌ जत- 
संख्या जितती अधिक होगी, करदान सामथ्यं उतनी ही कम होगी । फिर करदान सामप्यं इस बात 
पर शी शिभोर छोरी हि नरम्झ्ण अदा समषध्ट्रीप आफ मे दुलाराज्यक रूपए मे कितनी वृद्धि ही रही. 
है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय की तुलना मे यदि जब्सख्या तीब्रगतति से बढतीं है तो देश 
अपेक्षाहुत गरीब हो जायेगा और फरो का बोकन्न उठाने की उसकी क्षमता भी घट जायेगी | 


(४) कराधान फा प्रतित्प (047८7 ० 49:04700)--एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बत्व 
जो कराघाव सामर्थ्य को प्रभावित करता है, यह है कि कराशन का प्रतिहप (272) क्या है ? 
यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि एक ऐसी कर-व्यवस्था जो देश को राष्ट्रीय आय का केवल 
१०% भाग लेती है, आिक श्रपति एवं विकास को अवस्द कर सकती है, किन्तु करो का एक 
अन्य ढाँचा जोकि देश की राष्ट्रीय बाय का २५% बयवा उससे अधिक सेता है, याप्ट्रीय आय के 
छत्पादन पर, सम्भव है, कोई प्रतिकूल प्रभाव व डाले । जहां कुछ-कर लोचदार (580०) तथा 
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सामर्थ्य राष्ट्रीय आय का २५% होगी | उसके अपने ही शब्दों भे “कराधान फी सुरक्षित उच्चतम 
सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का १५ प्रतिशत है ।/? वापिक आय के २५% से ऊपर कराधान का 
कोई भी स्तर देश तथा जनता के लिये अत्यधिक असुखद परिणामों के रूप में सामने आयेगा । 
२५% से ऊपर का कर-स्तर सर्वप्रथम तो काम करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और 
उसके परिणामस्वरूष राण्ट्रीय आय के स्तर को भी गिरा देगा। जब मालिक तथा मजदूरो, दोनो 
वर ही इतती भारी मात्रा भे कर लगाये जाते हैं कि वे सोचने लगते हैं कि अब आगे और काम 
करना शायद उपयोगी सिद्ध नही होगा, तो स्वभावत- ही उत्पादन कम हो जाता है । दूसरे कराघान 
का ऊँचा स्तर बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसका पूजी के रिर्माण 
तथा आय के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पडता है । उदाहरण के लिए, व्यवसायी तथा पेशेवर लोग 
(|70९$अंगा॥ं प्राध)) जब यह देपते है कि उनकी बचतो का एक बडा प्रतिशत करो के रूप मे 
लिया जा सकता है तो वे अपनी आप को अधाधुन्ध खर्च करने लगते है जिररे कि उसे सरकार के 
हाथो में जाने से सेक सके | अन्त में, कोलिन क्लाके का विश्वास है कि कराधान की ऊंची दर 
का प्रतिकूल राजनैतिक प्रभाव भी पड़ सकता है। आमदनियो तथा बस्तुओ पर ऊंचे स्तरो से 
अधिक मजदूरियों तथा वस्तुओ की ऊँची कीमतो को प्रोस्साहन मिलेगा ओर इससे स्फ्रीति सम्बन्धी 
प्रिस्थितियाँ उत्पक्ष होगी । इस प्रकार कोलिन बलार्क का मत है कि ब्रिटेन जंसे देशों के लिये 
कराधान की सुरक्षित उच्च सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का २५% है और इस सुरक्षित सीमा से 
पदि भागे बढ दिया तो उसका निश्चित परिणाम यह होगा कि मुद्रा के मूल्य मे 'हास होगा और 
मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी । 


कोलिन फ्लार्क के करदान सामथ्यं सिद्धान्त कौ आलोचनायें : 


कोलिन यलार्फ की करदान सामष्ये को माप को अमेरिका तथा अन्य देशों में काफी 
लोकप्रियता तथा स्वीकृति प्राप्त हुई परन्तु अनेक लेखको ने इसकी आलोचना भी की । सर्वप्रथम, 
यह कहा गया कि ब्रिटेन जैसे देश की उन्नत अधवेव्यवस्था पर जो वात लागू होती है, सभव है 
भारत ज॑सी विकासोन्मुख अधथंव्यवस्पा (८८०४०४१) पर वह लागू न हो। एक किला तो मु त्त्था 
विस्तारवादी अर्थव्यवस्था मे, जिप्के अन्तर्गत कि आय मे तीब्रगति से वृद्धि होती है, लोगो पर 
कर-भार आसानी से बढाया जा सकता है। दूसरे, कराधान के प्रतिकूल प्रभावों पर सरकारी व्यय 
के अनुमूल प्रभावों के साथ ही विचार करना होगा; इस त्विति से २१% की सीमा सही नहीं हो 
सकती । तीसरे, कराधान की एक पद्धति के अन्तर्गत जिस स्थिति को कराधान की भरुरक्षित सीमा 
मात्रा जाता है, कराधान की अन्य पद्धति में सम्भव है वह खरी न उतरे। जैसाकि एक अधिकारी 
का कहना है कि यदि करो का कोई ढांचा देश की राष्ट्रीय आय का केवल १०% भाग ही लेता है 
तो वह देश की आधिक प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है जबकि करो की दूसरी व्यवस्था जो कि 
राष्ट्रीय आय का २५% से भी अधिक भाग लेती है, सम्भव है अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल 
प्रभाव न डाले । कहडोर ते इस राम्बन्ध मे एक बढा रुचिकर उदाहरण दिया है । उन्होंने कहा है 
४ के ऊँचे स्तरो पर लगाये जाने वाले भारी आप-कर आय की उत्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले हर दूसरी ओर. व्यय पर लगाये जाने वाले करो का भार अधिक आय _बाले वर्गो द्वारा ही 
8042 किया जायेगा ओर इसमे जहां व्यक्ति के ख्चों को कम करने गे गदद मिलेगी, बहाँ साथ ही 
उसकी आय के उत्पादन में कोई कर्मी नहीं होगी । इसी कारण कैल्डोर ने आय-करो के स्थान पर 
व्यथ-कर के उपधोग को वकालत की है। इस प्रकार, करदात सामय्यं विभिन्न प्रकार के कर-दाँचों 
(0५ #70८(७६७) पर निभेर होती है। चोथे, यह कहा जाता है कि जैसा कि कोलिन कलाई ने 
प्रकट किया है, कराधान रे लत लगती कोई प्रभाव नही डालता, वस्तुतः यह तो सरकारी ध्यय 
ही होता है जो कि स्फीति सम्बन्धी प्रभाव डालता है। यह कहना गलत है कि किसी भी देश में 
सभी समयो के लिए कराधान की एक सुरक्षित उच्च सीमा निर्धारित को जा सकती है। इस 
सावन्ध में डाहटम के निष्कर्ष को सरततः से स्वीकार किया जा सवता है. “ऐसी कोई निश्चित 
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अच्छी कर पद्धति की विशेषताएँ अथवा लक्षण 


((क4:8०४ ४५४०४ 66 ३ $00080 (४5 87४६७) 


प्रस्ताबना ([00007प८७०७) 


एडम स्मिथ (80070 85000) से लेकर अब तक के लोकवित्त के सभी भेखको ने एको 
प्रथा के रूप मे उन तत्यों का पिवेचत किया है जिनसे कि एबा अच्छी कर पद्धति वी विशेषताओं 
का. निर्माण होता है । तथ्य यह है कि कुछ सीमाओ तक इस प्रश्न पर पृथक्‌ रूप से कोई निश्चित 
विवेचन नहीं किया जा सकता । एक अच्छी कर-पद्धति की क्‍या विशेषताएँ होती चाहिए, यह 
सरकारी व्यय की प्रकृति, सरकारी कर्तव्यों के बारे में लोगो के विचारों तथा ऐसी ही 8 छ अन्य 
बातो पर निर्भर करता है । किसी समग्र मे जो कार्य राज्य का सबसे महत्वपूर्ण माना 
जाता था, यह हो सकता है कि अब उसे अनेक सामान्य कार्यों मे से केवल एक कार्य ही समझा 
जाता हो । उदाहरण के लिए, १६वीं शता#्ये में यह एक सामान्य विचार था कि राण्ज्य का 
मुख्य कार्य आन्तरिक अव्यवस्था (।टाए्प। त5०4८) और बाह्य आक्रमण (छपटाए्वां 
9887९550॥) से नाग्रिको वी रक्षा बरया है। दूसरे शब्दों में उस समय राज्य कौ एक पुलिस 
राज्य माना जाता था। इस स्थिति में, स्वभावत ही, अनेक प्रारस्भिक अर्थशास्त्रियों ने जिन्होंने 
फि राज्य के केवल पुलिस कार्यो पर ही जोर दिया था, यह तक प्रस्तुत किया कि राज्य को कर 
पद्धति के द्वरा लोगो की अधिक आय अपने हाथो में नही लेती चाहिए, क्योकि ऐसा करते का 
अर्थ होगा--साधनों का उत्पादक उपयोगों से अनुत्पादक उपयोगो की ओर को अन्तरण 
(0एशअ०7) करना । परन्तु वतंमान शताब्दी मे, समाजवादी विचारों की लोकप्रियता के साथ 
ही साथ , एुलस राज्य शज्ै श्ै कल्याणकारी, राज्य, [फदा५ि८६ कहा), मे बड़लता जा रह है.। 
आधुतिक कल्याणकारी राज्य से, एक अच्छी कर-पद्धति वह हो सकती है जो न केवल राज्य के 
समस्त आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय का प्रबन्ध कर दे, बल्कि आय का 
पुनवितरण करने तथा आधिक स्थिरता कायम करने में भी सहायता करे। इसके अतिरिक्त, एक 
अच्छी कर पद्धति की कत्पना उन्नत देशो (30५8॥0९6 ०००्या॥८५) के लिए भिन्न होगी और उत 
देशों के लिए भी जो कि अभी विकास कर रहे हैं। इसवा व्यरण यह है कि विकास कर रहे देशो 
में राज्य एक प्क्रिय (७०४६८) तथा गतिशील (0,7४7) योग प्रदान करता है। अब हम एक 
अच्छी कर पद्धति की उन विशेषताओं का सक्षेपर में वर्णन करेंगे जोकि अनेक लेखकों ने प्रस्तुत 
की हैं और तत्पसचात् जच्छी कर-पद्धति की विवेचना एक-एक देश के हृष्टिकोण से करेंगे जो 
अल्पविकसित्त (छएत९-००४९८०७०4) तो हो, परन्तु भारत की तरह उसकी अर्थव्यवस्था 
(०००७००५) का विकास हो रहा हो । 


५१ 


अत्यधिक आग प्रदान करने वाले होते हैं, दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं जो कम मात्रा में ऐसे हो । 
किसी भी देश की करदान सामथ्यं मे वृद्धि को जा सकती है बशर्ते कि उसकी कर-व्यवस्था की रचना 
इतनी सावधानी के साथ की गई हो कि कराधान का लोगो को महसूस होगे वाला कष्ट न्यूनतम 
हो जाए। 

(५) क्रपाता की मानसिक स्थिति (787णाणण्ट्) ण धा० 87-0०४८)--करदाता 
की मानसिक स्थिति का भी करवान रामर्थ्य पर काफी प्रभाव पडता है। सागरिकों भें सरकार के 
प्रत्ति जितनी किक श्रद्धा व देशभक्ति होगी तथा सरकारी नीतियों का जितना अधिक समर्थन 
प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक जनता की करदान सामर्थ्य होगी । राष्ट्रीय भावनाओो तथा भावुकता 
के कारण प्राय लोग भारी करो का बोझ उठाने के लिए सहर्ष तत्पर हो जाते हैं। उदाहरण के 
लिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ने पर भारत के लोग अधिक मात्ना में कर देने को 
तत्यर हो गये थे । इसके विपरीत, यदि जनता को सरकार मे विश्वास तही है तथा बह सरकारों 
नीतियो को उचित नही समझती है तो ऐसी स्थिति मे नागरिकों की करदान सामथ्यं कम हो जाती है। 


(६) परकारी ध्यय फी प्रकृति तथा माता (॥8(06 20 क्ांधा। ० ए00॥0 ७५० 
70॥07०)--जैसे कि कराधान का रूप करदान सामध्ये को निर्धारित करता है, उसी प्रकार सर- 
कारी व्यय की प्रकृति तथा उसी मात्रा भी करदान सामथ्यं पर काफी प्रभाव डालती है । प्रथम 
तो इसलिये कि सरकारी व्यय राष्ट्रीय आय की मात्रा को प्रभावित करता है, वयोकि सरकारी 
खर्च जितता अधिक होता है जनता की द्रव्य आय उतनी ही अधिक होती है । और यह हम पहले 
ही स्पप्ट कर चुके है कि आयु मे वृद्धि होने के साथ ही साथ, लोगो की करदान सामर्थ्य॑ मे वृद्धि 
होने की भी आशा की जा सफती है । दूसरे, भारत जैने बिकासोन्मुख देशो की अर्थव्यवस्थाओ 

57 मे राजस्व का फाफी भाग प्रायोजनाओ (7०००७) की वित्तीय व्यवस्था में लगा 

या जाता है जिसका उद्देश्य यही होता है कि देश मे राष्ट्रीय आय की मात्रा बढ़े । सामान्य रूप 
मे यह फहा जा सकता है कि सरकारी व्यय के वे सभी रूप जो पूजी के निर्माण को प्रोत्साहित 
करते हैं और आधिक प्रगति तथा विकास की गति तेज करते हैं, करदान सामरथ्य को भी बढाते 
हैं, किल्तु सरकारी ध्यय के वे अन्य रूप जो कि अशुलावप पादक प्रायोजनाओ के निर्माण एवं उतके रख 
30४20 जाते हैं ओर जो राष्ट्रीय आय मे कमी कर सकते हैं, करदान सामथ्यें को भी 
घटा । 


(७) समुदाय फा जीवन-स्तर (87047 ० ॥जशगन्‍स्‍इ णी 0४ ८णा॥घणा५)--एक 
अन्य तत्व जिस पर करदान सामथ्यं निर्भर हुआ करती है, यह है कि समुदाय का जीवन-स्तर कैसा 
है। कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी घनराशि राज्य को दे सकता है उसकी गणना करमे की रीति 
यह है कि उसकी कुल आय मे से उस न्यूनतम राशि को घटा दिया जाय जो उसके तथा उसके 
परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक हो। इसी प्रकार, कोई देश अथबा समुदाय कितनी 
अधिकतम राशि, राज्य को दे सकता है इसका निर्धारण इस प्रकार होगा कि राष्ट्रीय आय की कुल 
मात्रा भे से उस घनराश्षि को घटा दिया जाये जो लोगो के सामान्य जीवन-यापन के लिए तथा 
पू जी को यधापूर्व बनाये रखते के लिए आवश्यक हो । परन्तु जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, 
जीवब-यापन के लिये आवश्यक न्यूनतम धवराशि बचवा न्यूनतम निर्वाह स्तर (राणा) (०ए० 
०६ 500भ$।७0०९) या जीवन स्तर-- एक व्यक्तिपरक (570]:00४०) तथ्य है जो कि व्यक्ति, समुदाय 
त्तथा समम॒ के अन्तर से पृथक्‌-पृथक्‌ हों सकता है। यदि जीवन-स्तर को स्थिर मान लिया जाये, 
तो राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ करदाव सामच्य मे वृद्धि होगी । 


(८) सुद्दा-स्फीति (#7000॥)--मुद्रा-स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य कम हो जाता 
है। ओर वस्तुओ का मूल्य बढ जाता है। जनता को उन्ही वस्तुओ के उपभोग पर अपेक्षाकृत जधिक 
व्यय करना पडता है । इससे जनता की वास्तविक आय कम्म हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप 
जनता की कर देने की ध्वामता में कमी हो जाती है । इस सम्बन्ध में प्रो० फिप्डले शिराज ने कहा 
है "मुद्रा-स्फीति का भार करारोपण जंघा हो होता है।” 


(६) देश का आधिक विकास (९९०णाठछा ते€ए९०छणव्यां ६ ००पयां: 
पंप 9)-किसी 
देश के आधिक विकास पर भी लोगो की कर देने की क्षमता निर्भर करती है नल दृष्टि से 


भर 


उच्नत देश (जैसे अमरीका, जापान, फ्रास, जर्मनी, रूस, कनाडा आदि) के लोगों को कर देने की 
क्षमता अविवसित तथा अर्ध-विकसित देशों के लोगो वी तुलना मे बापी बस होती है। यही बारण 
है पे अमरीका व जापान के लोगो की तुलना में भारत के निवासियों वी कर देने की क्षमता काफी 
कम है। 


(१०) राजमैतिक परित्यितियां (7०7८४! ८०॥५४/७४७४)--हुम पहले भी बता चुक़े हैं 
कि आथिक कारणों के अलावा इस सम्बन्ध मे राजनीतिक परिस्तयितियाँभी कम महत्वपूर्ण नहीं 
हीतीं। उदाहरण के लिए, लोगो वी करो को सहन करने की इच्छा पर इस बात का काफी प्रभाव 
पडता है कि देश मे िस प्रवार बी सरवार स्थापित है। विदेशी सरकार के भुझावले एक राष्ट्रीय 
सरकार इस बान से अधिक समर्थ हो सकती है क्लि वह बिना कोई अतिकूत अ्रभाव डाले ही कर- 
आय बी एक ऊँची प्रतिश्वात लोगो से वसूल कर सके । यही वात एक तानाशाही के मुकावल उस 
लोकतम्धीय सरकार के बारे में भी सही हो सकती है जो कि लोकप्रिय प्रतिनिषित्व (ए0एपॉआ 
;€४४४९॥४०7) पर आधारित हो । इसरे साथ ही साथ, सरकार यह भी कर सकती है कि वह 
लोगो को कर अद्या करने के सिए प्रेरित करे तथा उनमे नागरिकता की अच्छी भावता पैदा करे 
और इस प्रकार बरदात सामर्थ्य में वृद्धि करे । इसके अतिरिक्त, युद्ध तथा सकट के अन्य अवसरों 
पर, जबकि देश वी आजादी खतरे में पड जाती है, यह हो सकता है कि लोग टाजकोप थे अपदी 
आय वा अपेक्षाकृत अधिक भाग देने को स्वय ही इच्छुक हो । इस प्रवार, देशभक्ति, सक्ट के अव- 
सर, सरकारी प्रशासन की प्रकृति एवं किस्म आदि ये सब ऐसे तत्व हैं जो कि सरकारी खर्चों के 
लिए अपना अशदान देने की लोगो की इच्छा को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक तत्व करदान- 
सामर्ग्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं । 


करदान सामस्‍्य का महत्व 
(8808:77९० 9 ०० (क्ूबटंत) 


करदाने सामर्थ्य को घारणा के महत्व के बारे मे अर्ेशास्त्री एकमत नहीं हैं। कुछ 
लेखको का मत है कि इस धारणा की न तो समुचित रूप से परिभाषा ही की जा भकती है और 
न माप ही, अत अच्छा यह होगा कि कर-भार के कुल स्तर पर जोर देने की बजाय देश के कर* 
ढांचे को अधिक महत्व दिया जाय । अन्तर्राष्ट्रीय राजन॑तिक विदादी त्वावी ((४०४०7६) और 
सघपंपूर्ण आर्थिक विकातत के वर्तमाव काल में एक ऐसे कर-ढोचे की रचना केरता आवश्यक है जो 
कि कमर से बात प्रतिकूल आधिक एवं राजनैतिक प्रभाव डाल कर आवश्यक आय-कर प्रदान करे । 
इस दृष्टिकोण से तो, करदान झामर्थ्य की धारणा का कतई भो कोई महत्व श्रतीत नहीं होता । 
डाह्टल का कहना है कि “सापेक्ष करदान सामथ्यं एक बास्तविकता है, यद्यावि उसको अन्य शब्दों 
मे भी वंस़े ही व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु पूर्ण करदात सामथ्य एक वल्प्रनामात्र है जिसमे 
गम्भीर भूलें उत्पन्न करने की क्षमता है। स्पष्ट विचार के हित में अच्छा तो यह होगा कि “कर- 
दान सामर्थ्य” इन शब्दों को ही लोकवित्त के सम्पूर्ण गम्भीर अध्ययनों से चाहर निकाल दिया 
जाय ।” पर इसके बावजूद, कुछ अयंशास्त्री ऐसे भी हैं जो इस विचारधारा को काफी महृत्व प्रदान 
करते है । 

जिसी देश या समुदाय की क्रदान सामथ्ये का यह ज्ञान उस देश वी सरकार के लिए 
अनेक प्रकार से तथा अनेब परिस्थितियों मे बम उपयोगी सिद्ध होता है ॥ सर्वप्रथम, ऐसी जान 
कारी आिक नियोजन (०००४०४7८ 97900908) के उद्देश्य के लिए आधिक साधनों को गतिशील 
करने में बडी लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरे, युद्ध की अवधियो मे, सरकार के लिए यह जानना बडा 
आवश्यक होता है कि कितनी अधिकतम धनराशि, लोग युद्ध के सफ्ल सचालन के लिए आसानी से 
दे सकते है। तौपरे, सामान्य शान्तिकाल में भी, करदान सामथ्यं की सीमाओ वी जातवारी सर- 
कार को इस योग्य बनाती है कि घह जनता पर ऐसे अशादश्यवः कर न लगाये जो हत्पादक (90 
60००४४८) होने की बजाए ओर बष्डकारक हो और जिनसे लोगों में असन्तोय उत्पन्न हो । चौगे, 
सघीम वित्त की व्यवस्था मे, इस विचारधारा का बडा महत्व है । सघ सरकार (८0८४ 80४८7- 
70८ए) तथा राज्यो वे' दोच दित्तीय सम्बन्धों कौ अनेक समस्याओं के समाधान के लिए यह बडा 
आवश्यक है कि इस विचारधारा का एक सन्तोषजनक विश्लेषण (30) अंड) किया जाए। 


श्र 


इस प्रकार, करदान सामथ्यं की विचारधारा की परिभाषा तथा माप के सम्बन्ध से 
पहले उत्लेख की गई अनेक कठिनाइयो के बावजूद, इस धारणा फा काफी व्यावहारिक महत्व है। 


करदान-सामथ्य और भारत 
(पृथ्डशा० (छम्लंए जाते [009) 


जैसा कि हम पहले भी बतला चुके है, किसी भी देश की ऋरदान सामर्थ्य की सीमाओं 
के किसी भी अध्ययन मे यह पता तगाना बडा जल्री होता है ऊ्रि वहाँ राष्ट्रीय जाय में कूल कर- 
माय (89- 70८०४०) का अनुपात क्या है ? भारत में कुल कर-आय राष्ट्रीय आय की १२% है। 
यह कहा जाता है कि यह अनुपात अन्य अनेक देशो के अनुपात स, जिनमे दक्षिणी पूर्वी एशिया के 
देश भी सम्मिलित हैं, नीचा ([,0फ०) है। राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व के इस निम्व अनुपत्त से 
दो विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले गये हैं। एक ओर तो कुछ बोग यह तक देते है कि भारत मे 
कराधान का स्तर बहुत नीचा है और करदान सामथ्यं की चरम सीसा पर पहुँचने के लिए अभी 
अतिरिक्त कराधान का काफी क्षेत्र वर्तमान है। दुसरी ओर, कुछ लेखको का यह तर्क है कि 
भारत में कराधान का निम्न स्तर इस देश की बहुसख्यक जनता की भारी गरीबी की ओर स्पष्ट 
सकेत करता हैं और अब आगे अतिरिक्त कराधान की कोई गु जाइश नहीं है, अर्थात्‌ करदान सामथ्ये 
की उच्च सीमा पर पहले ही पहुँचा जा चुका है | 


यहाँ उन विभिन्न कारणों की व्याय्या करता वडा सरल है जोकि भारत मे राष्ट्रीय 
आय के कुल कराधाव के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी हैं। सर्व्रथम बात यह है कि भारत के 
अधिकाँश लोग रहन-सहन के अत्यन्त निम्न एवं दयनीय स्तर के अन्तगंत जैसे तेरे अपना गुजारा- 
मात्र कर रहे है। प्रति व्यक्ति आय वहुत ही थोड़ी है और निर्वाह-स्तर की सीमा पर ही जीवन 
बिताने घाले अधिकाश व्यक्तियो की करंदान सामथ्ये बहुत कम है। अत अधिकाश आबादी के लिए 
अतिरिक्त कराधात की कोई सम्भावना नही है । इसके साथ ही, ऐसे लोगो का प्रतिशत बहुत कम 
है जो भाय की हृष्टि से वेशी (४४४9]9$) की स्थिति में है और यदि उत पर कोई अतिरिक्त कर 
लगाया गया तो उसका उनकी काम करने तथा दचत करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा । इस प्रकार, निर्धनता तथा रहत-सहन का नीचा स्तर ही भारत में निम्न कर-आय के लिए 
उत्तरदायी है । दूसरे, भारत मे मुद्राविहीन खर्चो का एक बडा क्षेत्र विमान है। उत्पादन का एव| 
बड़ा भाग वाजार मे बिकने के लिए नही आता और बह या तो स्वय उत्पादको द्वारा ही उपभोग 
कर लिया जाता है (उदाहरणार्थ, कृषि-उपज) अथवा उनके द्वारा श्रमिको को वस्तु-मजदूरी के रूप 
में दे दिया जाता है या वस्तु-विनिमय के आधार पर बदल लिया जाता है। एक अनुमान के अनु- 
सार, लगभग २७% उपभोग द्वाव्यिक अर्थव्यवस्था (7000९/ ९८०॥०॥४) के बाहर ही किया जाता 
है और खाद्यान्नो, वासो, दूध व दूध की वस्तुओं पर किया जाने वाला ६६ से लेकर ७३% तक 
का ग्रामीण ब्यय बिना द्रव्य के ही कर लिया जाता है। अत. ऐसे बड़े मुद्रा-विहीन क्षेत्र (॥0- 
एणाद(ा५ 5०७००) की विद्यमानता कराधान के क्षेत्र को सीमित कर देती है । उदाहरण के लिए, 
मुद्राविद्वीन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओ पर बिक्री कर जैरशा कोद भी बरतु कर नहीं 
लगता । तीसरे, भारत का अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार और उसके फलस्वरूप वड पंम्ताने का व्यापार-क्षेत्र 
भी काफी कम है और यह भी कराधान ने क्षोत्र को सीमित बार देता है। अस्तर्साप्ट्रीय व्यापार 
भायात और विर्यात करो के रूप में वस्तु कराधान क लिए एक अच्छा क्षेत्र प्रस्तुत करता है। भारत 
का विदेशी व्यापार इसकी राष्ट्रीय आय का समानुपाती (एणगणा/णा॥8) नही है, भरत" सीमा 
करो (८०५४०॥॥ 07065) से होने बाली आय अपिक नहीं होती । अन्त में, भारत, मे उत्पादन की 
छोटे पैमाने की इकाइयाँ अपना विश्लेप स्थान रखती है जिससे करवचत तो सरल हो जाता है और 
कुशलता के साथ कर-म्रग्रह करना कठिन । कृषि क्षेत्र मे और साथ ही साथ औद्योगिक एपं 
वाणिज्यिक क्षेत्रों मे भी, संगठन की इकाई आमतौर पर इतनी छोटो होती है कि कर का सपग्रह 
करना था तो असम्भव होता है अथवा अत्यधिक कठिन । इस प्रकार, ऐसे अनेक कारण है जो 


स्घोह स्पप्ट करते है कि भारत मे राष्ट्रीय आय की मात्रा भें कर-आय वा कम अनुपात 
क्यों है? 


प्र 


जहाँ तक इस प्रश्त वा सम्बन्ध है कि “कराधान का नीचा अनुपात इस बात को प्रकट 
बरता है कि भारत में करदान सामर्थ्य अपनी उच्च सीमा पर पहुँच घुकी है, भारत के कराधान 
जाँच आयोग ने स्पप्ट बहा है कि स्वतन्त्रता से पहले सभवतः अवश्य करदान सामर्थ्य अपनी उच्च 
सीमा पर पहुँच चुकी थी ।* ऐसा इसलिए था क्योकि उस समय कराघान तथा उसके व्यय से 
समाज को होने वाले लाभो के बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नही था। व न्तु स्वाघीनता 
मिलने के बाद से, करो से होने वाली प्राप्तियो (90०८८१5) का उपयोग अधिकाधिक रूप से 
सामाजिक सेवाओ के विस्तार तथा आधिक विकास के लिए क्या जा रहा है। करदाताओो की 
अधिकाधिक सब्या ने इस तथ्य मो बहुत पसन्द किया है और इसके परिणामस्वरूप और आगे कराधान 
का क्षेत्र मी विस्तृत हो यया है । इस सम्बन्ध में, हमे उन अमेक अनुशूल परिस्थितियों का भी 
चल्लेख करता चाहिए जो भारत मे वर्तमान है और जो उन तत्वों पर विजय पाने से सहायक हैं. 
जो इस देश में कर-आय के नीचे स्तर के लिए उत्तरदायी हैं । 


सर्वप्रयम तो, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ से, सरकारी व्यय की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तत हो 
गया है। खर्च अधिकाधिक मात्रा में देश में कानून व व्यवस्था की स्थापना एवं विदेशी माक्रमणों 
से बचाव की मदो से हटाकर आधथिक विकास और समाज वल्याण के कार्यों में किया जा रह है। 
इस सम्बन्ध में कराधान जाँच आयोग का यहूं क्यन है कि “यदि कर-प्राप्तियो का वास्तव मे 
समाज सेवाओ के विस्तार एवं आर्थिक विबास के लिए उपयोग किया गया और यदि इसकी स्पष्ठ 
रूप मे कवर दी गई, तो सामथ्य मे अवश्य वृद्धि होगी।” यह स्थिति स्पष्टतः वही है जो कि 
आजकल भारतवर्ष मे धटित हो रही है । 


बुसरे पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की सात्रा से तिरत्तर गृद्धि हो रही 
है । अत यह सम्भव है कि अतिरिक्त कराघान का ्ाथय लिया जाए और यह अतिरिक्त कराघान 
कमाई हुई अतिरिक्त आय पर ही पड सकता है | अन्य शब्दो मे, अतिरिक्त कराधान से गे र-सरकारी 
उपभोग अथवा विनियोग में कटोती नहीं होगी। 


तीसरे, आयोजनाबद्ध आधिवः विकास के अन्तगंत भी, दुछ क्षेत्र तथा डे वर्ग ऐसे 
है! सकते हैं जो विशेष रूप से अधिक साभग्रद स्फिति से रहे, अत कर सम्बन्धी पग ऐसे तरीके से 
उठाये जा सकते है जिससे उन लाभो का कुछ भाग राज्य को मिल सके । इसका उदाहरण अनेक 
राज्यों में लगाया गया वह समुन्नति कर (9७((६0८7॥ ॥2५9) है जो इसलिए लगाया गया ताकि 
सिंचाई योजनाओ के परिणामस्वरूप पूंजीगत मूल्यो में होने दाली वृद्धि का कुछ भाग सरकार द्वारा 
40090 जा सके । ऐसे कराधान को ' हिंतानुसार कराधान” (७67०४ 4889707) कहा जा 
सकता है । 


चौथे, सुतियोजित आधिक विकास, सम्पूर्ण रूप मे, देश अथवा समुदाय को अनेक लाभ 
प्रदान करता है। इस स्थिति मे, यह आवश्यक हो जाता है कि वस्तु कराधान का अधिकाधिक 
आश्रय लिया जाय वशयोकि यही एकमान्न वह तरीका है जिसके द्वारा निम्न आय वाले उने वर्गो 
तक पहुँचा जा सकता है जो बॉय-कर तथा सम्पत्ति करो के दायरे में नहीं आते ॥ इसके 
अतिरिक्त, आयोजनाबंद्ध अर्थव्यवस्था (94970 ४८०००४५) मे, वस्तु कराधान को एक ऐसी 
80% 8030६ माता जा सकता है जो वस्तुओ की उपलब्ध मात्रा मे उसको साँग्र को फिट 
कर दे । 


अन्त में, भारत मे घाटे की वित्त व्यवस्था वा अधिकाधिक मात्रा मे आश्रय लेने का 
परिणाम यह होगा कि समय वीतने के साथ ही साथ मुद्राविहीन क्षेत्र (000-0070566 ४४८०) 
समाप्त होने लगेगा और लोगो की द्रष्य-आय तथा वास्तविक आय मे भी वृद्धि होने लगेंगी। यह 
स्थिति भी, अतिरिक्त कराघान का एक व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से मुद्रा-स्फीति 
को नियन्च्रित करते के लिए जो कि पाटे की व्यवस्था [वलीलां 4780098) के कारण उत्पन्त हो 
सकती है । 


9. १९कछ ण॑ 00 पक स्याप्णाज (००घ्ा5ञ०७, घए, [. 9. 53. 


भर 


निष्कर्ष (2०ए८प्रभं०) : 


इस प्रकार, हम इस तिष्कपं पर पहुँच सकते है कि भारत के करदान सामर्थ्य अभी 
अपनी उच्च सीमा पर नहीं पहुंची है ओर अतिरिक्त कराधात के लिए अभी भी काफ़ी क्षेत्र है। 
कराधान जाँच आयोग का निष्कप तो यह है कि “जहाँ इस बात मे विश्वास करने के कारण 
बर्तमान है कि करदान सामर्थ्य में वृद्धि हुई है, वहाँ इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा राकता 
कि युद्ध से पूर्व की अवधि की तुलना मे राष्ट्रीय आय में कर-आय का अनुपात यथापूर्व है और 
उसमे कोई परिवर्तन नही हुआ है १ अपने वर्तमान ढाँचे तथा दरो के आधार पर भारतीय करा- 
धान ने देश के कर योग्य साधनों का पूर्ण दोहन नही किया है। जब इस बात पर अतिरिक्त 
साधनों की विशाल आवश्यकता के सन्दर्भ भे विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय कराधान में कुछ वृद्धि करने का औचित्य (]0४708007) वर्तमान है ।”४* 


[प्र] कराधान और स्फीति अथवा मुद्रा प्रसार 
(प्षभांणा शत परी॥00॥) 


स्फीति विरोधी तीति (/ना्ए]॥00०749 90॥0५) के एक अस्त्र के रूप में बिक्री कर 
पर विचार करते समय हमने उस रुचिकर विवाद का जिक्र किया था यो कि कराधान और स्फीति 
के बीच के सम्बन्ध के बारे मे वर्तमान है। जहाँ अधिकाश अर्थेशास्त्री कराधान को स्फीति सम्बन्धी 
दबावों पर निमस्त्रण करने बाला एक अस्त्र बतल्लाते हैं और इसको मुद्रा सम्बन्धी वीति (70076- 
409 70०॥०9) के बाद के दुसरे महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप मे स्वीकार करते हैं, वहाँ कुछ अर्थशास्त्री 
ऐसे भी हैं जो यह कहते है कि कुछ निश्चित सीमाओं को बाँध कर लगाया भ्रया कराधान स्फीति 
सम्बन्धी दबावो की उत्पत्ति के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । इस विवाद का साराश 
यह है कि कराधान का ऊंचा स्तर अपने प्रभावों की हृष्टि से रफीतिजनक होता है अथवा स्फीति- 
विरोधी ? इस विवाद को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि एक ओर तो स्फीति की प्रक्ृति 
तथा प्रक्रिया (फा0०००७८५५ ४७३) व्यापक छान-वीन की जाए ओर दूसरी ओर उन तर्को पर भी विचार 
किया जाए जो कि इन दोनो परस्पर विरोधी मतो का समर्थन करते हैं । 


स्फीति की परिभाषा ([0०079/00 ०ण॑ छीव0)) : 


सामात्य अर्थ से, स्फीति मूल्य-स्तर में वृद्धि की सूचक होती है, परन्तु अधिक यथार्थ रुप 
मे, इसका तात्पय सामान्य मूल्य-स्तर (8०/९४४| 9706 ९४८) की उस वृद्धि से होता है जो कि 
अपेक्षाकृत सूल्य निरपेक्ष अथवा लचकहीन सभरणों (777॥68) की स्थिति मे द्रव्य-आय के विस्तार 
के कारण होती है| यह अर्थ यथार्थत, वैसा ही है जैसा कि कीन्स और पी ने व्यक्त किया था। 
उन्होने स्फीति की परिभाषा करते हुए कहा था कि स्फीति मूल्य-स्तर में होने वाली वह वृद्धि है जो 
कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुचने के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई हो, क्योकि इस स्थिति मे आगे द्रब्य- 
आय और उसके परिणामस्वरूप ब्रव्य-्मॉग तो बढ़ सकती है परन्तु कुल उपज नही बढ़ सकती 
(क्योकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुच चुकी होती है) इस प्रकार, स्फीति के पीछे 
दो तत्व काम करते हैं : द्रव्य-आय (770729 770077८७) का बिस्तार जो कि सचयी («एाणाव 
४५७) होता है, भर बस्तुओ के सभरण की मूह्य-निरपेक्षता अथवा लचकहीनता । इस सम्बन्ध में 
कराधान इसलिए प्रकाश में भाता है क्योकि यह द्रव्य-आय के प्रभाव को तथा वस्तुओं के उत्पादन, 
सभरण एव मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कराधान सामान्य जनता 
के पास वर्तमान द्वष्य-भाव की साज्ा को कम कर सकता है अयवा उच्च वेतनो एवं मजदूरियों के 
द्वारा द्वाव्यिक धारा (707209 ४धथ८ाग) के प्रवाह मे वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही, यह 
पस्तुओ के उत्पादद तथा सभरण की मात्रा को भी कम कर सकता है और उनकी बीमतो मे वृद्धि 
कर सकता है। इश प्रकार, कराधान द्रव्य-आय के प्रवाह कौर वस्तुओं के समरण--इन दोनो ही 
तत्वों ते निकट का सम्बन्ध रखता है । 
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स्फौति के एक कारण के रूप में प्राघान (व8ल्‍270ा ४६ 3 020४८ ० वीणा) : 


वे लोग, जो यह बहते है कि कराधान को यदि सीमा से भागे बढाया गया तो वह 
स्फीति उत्पन्न कर देता है, अपने तर्को के निम्न आधार बतलाते हैं .-- 


(१) आय-कर का एक ऊँचा स्तर, जो सामान्य छनता की जयशक्ति की मात्रा को 
घटा देता है, मजदूरों तथा वेतनभोगी लोगो को अधिक मजदूरी तथा अधिक वेतन माँगने के लिए 
प्रेरित करता है । यदि वे इसमे मफ्ल हो जाते हैं तो कीमत स्वभावत बढ़ जाती है। परिणाम- 
स्वरूप, मजदूरी, कीमतो तथा फिर मजदूरी और फिर बीमतो की वृद्धि का चक्र आरम्भ हो 
जाता है। 

(२) जब सरफ़ार बड़े पैमाने पर कर लगाने और खर्च करने वा निश्चय करती है, तो 
काफी द्रव्य कार्मशील हो जाता है। ऐसा अशत तो सरवार के कारण होता है और अशत: ग्रुणक 
ब गति सिद्धान्तों (गरप्रा।एपल्न ॥00 ४०८९८६आाणा छजाएटए९5) के कारण। इसवेः अतिरिक्त, 
कराघान का ऊँच। स्तर ही इस वात को सभव बनाता है कि बडी भात्रा में खर्च किया जाए और 
कर-आय ये जभाव मे यह काफी कम हो जाता है। फिर, यह भी सम्भव है कि कराधान द्वारा 
प्राप्त की गई आय का मम से कम कुछ भाग प्रयोय मे ही न आये और मौद्विक श्रवाह (00708- 
(09 &ध८्वण) में प्रविष्ट ही न हो, वल्कि कराधान और सरकारी व्यय के लिए रखा जाये। इसका 


अर्थ नही हे कि बुछ सीमाओ से आगे बढ कर सगाया गया वराधान स्कीति सम्बन्धी शक्तियों को 
जन्म देता हू । 


है (३) सरकार की कराधान नीति विनियोग (॥7६८0776॥) करने की प्रेरणा को प्रभा- 

वत कर सकती है। मान लीजिए, भेदमूलक कराधान (फाशथिशाा॥ ४७आणा) के हारा सर" 
बार इस प्रकार के विनियोग को भारी मात्रा मे प्रोत्साहन देती है जिसका प्रतिफल दीपकाल मे 
प्राप्त होगा, तो इसका परिणाम यह होगा कि द्रव्य के आय के प्रवाह में तो वृद्धि हो जायेगी बिन्‍्छु 
घस्तुओ के उत्पादन भें समवर्ती वृद्धि (0०७८५००॥७॥७8 ॥706856) नहीं होगी । इस प्रकार, करां- 
धान स्पीति सम्इन्धी दशाओ की उत्पत्ति को भ्रेरणा देगा । 


(४) कराधान के ऊंचे स्तरो से वर्तुओ तथा सेवाओं की वीमत बढ़ जायेंगी । अन्य 


बाते समान रहने पर, इसका परिणाम यह होगा कि बचतो मे कमी और यर्च में वृद्धि हो जायेगी। 


कुल उपभोक्ता व्यय मे वृद्धि होते वा प्रभाव यह होया कि स्फीति राम्बन्धी दवावो की स्थिति और 
भी बदतर हो जायेगी । 


(५) अन्त मे, कराधान वी ऊँची दरो के द्वारा वस्तुओ का कुल उत्पादन तथा सभरण 
घट सवता है। ऐसा फेवल वस्तुओ तथा उत्पादन के साधनों की ऊनी कौमतो के कारण ही नहीं 
होगा, अपितु श्रम सम्वम्धी दिक्कतों एवं उत्पादन सम्बन्धी कुछ अन्य वठिनाइयो के कारण नी 
होगा एक ओर मौद्रिक आय की दृद्धि और दूसरी ओर वस्तुओ के सभरण की लचकहीनता के 
बगरण निश्चय ही स्फीति सम्बन्धी दबाब उत्पन्न होगें। यहाँ यह भी ध्यात रखना चाहिए कि यदि 
बिश्लीकर उत्पादक वस्तुओ पर भी लगा दिये गये तव तो कीमतों की वृद्धि का एक पिरेमिड सा ही 


बनना आरम्भ हो जायेगा। पहले कारण के साय-साथ यह वारण भी स्फीति सम्बन्धी दबाबों के 
रूप में ही सामने आयेगा। 


इस प्रकार जो लोग यह कहते हैं वि बराधान की ऊंची दरें स्फीति सम्बत्धी दबाब 
(क्षाणाआए |76४5परा८) उत्पन्न करती हैं ये मुरयत: इस आधार पर अपने तर्क देते हैं कि :-- 
(क) मौद्िक प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, और 


(ख) वस्तुभो तथा सेवाओ की स्थिति मे कोई सुधार नही होता, अपितु उनकी स्विति 
और खराब हो सकती है $ 


सफीति विरोधी अस्त्र के रूप मे फराधान (४:07 85 शा #कवनाणीगा०णाशजशीएशरपपदाए + 


पर उपयुक्त विवेजन के बावजूद, साम/न्य रूप से स्वीकृत मत यह है कि कराधान 
स्फीति को प्रेरणा डना तो दूर रहा उसको नियन्त्रित करने का ही एक साधव है । ऊपर इस वात 
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के पक्ष में जो तक दिये गये है कि कराधान एक स्फीति उत्पन्न करने वाला तत्व है, उन्हे स्वीकार 
नहीं किया जाता और उतके बजाए वंसे ही तक यह दिंखाने को प्रस्तुत किये जाते हैं कि कराधान 
से अन्दर स्फीति विरोधी शक्तियाँ विद्यमान है । 

(१) रूराधात ऋयशक्ति को साज्ा को कम करता है (59000 ९69०९४ (8 ४०ए- 
ग्रा८ 00 छप्रणीक्याए ए0फ्द्दय]--सर्व्रथम दात यह है, कि कराधाव करदाताओ के पास वर्देमान 
ऋपषशक्ति की मात्रा को कम कर देता है और इस प्रकार मौद्रिक घारा के भ्रवाहू को घीमा बार देता 
है। द्रव्य आय मे कमी हो जाने से वस्तुओं और सेवाओ की माँग मे भी कमी हो जातो है और इस 
प्रकार कीमतों पर पड़ने बाला स्फीति सम्बन्धी दवाव कम हो जाता है । परन्तु कराधान पह स्फीति 
विरोधी कार्य केवल तभी कर सकता है जबक्ति सरकार की व्यय नीति भी इस प्रकार बनाई जाएं 
कि बह कराधान के उठ श्मो एवं लक्ष्यों से मेल खाती हो । स्फीति विरोधी नीति का उह्दं श्यू जहाँ 
प्रह होता है कि लोगो की ऋषशक्ति की मात्रा में कटौती की जाए वहां व्यय नीति मे ऐसी नहीं 
होनी चाहिए कि द्रव्य को फिर चलन लग मम बे में वापिस भेज दे भर्थात्‌ यह कि करो के 
द्वार प्राप्त जन को उपयोग सही करना चाहिए, क्योकि यदि कर से प्राप्त धनराशियों व्यय के 
द्वारा फिर वापिस घली जाती है तो मुद्रा की कुल मात्रा कुल मांग पूर्ववत्‌ ही बने रहेगे। परन्तु 
प्रश्त यह है कि यह कहाँ तक सम्भव हो सकता है कि सरबार अपने व्ययो में कमी कर सके 
व स्तव मे सरकार द्वारा अपने खर्चो में कमी किए जाने की सम्भावना बहुत कम है क्योकि युद्ध की 
अवधि तथा तीब्रगति से किये जाने वाले आथिक विकास की स्थिति मे सरकार का व्यय तो बोर 
बढ़ ही जाता है और स्फीति सम्बन्धी दबाव उत्पन्न कर देता है। १रन्‍्त इसे स्फीति विरोधी उपाय 
के रूप मे कराधात के प्रभावों की आलोचना नहीं माना जा सकता बल्कि यह चस्तुत सरकारी 
व्यप की आलोचना है । 


(२) कठोर बस्तु-कर वस्तुओ को कीमतो मे वृद्धि तथा माँग में कमी करता है (४प- 
(०0१9 (बाए८5 7950 (00 एत06 04 80005 १०० ०एावां (० ए०णक्षा0)--कठोर बस्तु 
कर 2 की कीमतों में वृद्धि और उनकी साँग में कटौती करते हैं । स्व करो के कारण होने 
बाली त्रो की वृद्धि और स्फीति के रूप भे कीमत-स्तर मे होने वाली वृद्धि मे मुख्य अन्तर यह है 
कि कीमतो की पहली छेद्धि तो कराधान के कारण होती है और दूसरी मौद्रिक माँग (7076५ 
06090) मे वृद्धि के कारण होती है । इसके अतिरिक्त, कीमतों को पहली वृद्धि मे माँग में कमी 
होगी 4८0१3 से काल्पनिक क्षथवा अपेक्षी माँग (50०००/४५४७ (८०)७॥0) मे वृद्धि होगी । फिर, 
वस्तु करो से कीमते सदा के लिए केवन्न एक वार बढती है, किन्तु स्फीति कीमतों को निरन्तर 
ऊंचा करती रहती है । इस सीमा तक, कि वस्तु कर कीमतो में वृद्धि और उनकी माँग में कमी 
करते है, मुद्रा स्फोति सम्बन्धी प्रभाव अवश्य दूर होगें । परन्तु कुल माँग मे कमी कहाँ तक होगी 
यह इस बात पर निर्भर होगा कि करो के लगाये जाने की अवधि के सप्वन्ध मे लोगो की आशाये 
तथा प्रत्यशाएँ क्या है। उदाहरण के लिए यदि वे यह अनुभव करते है कि कर केवल अस्थायी 
रूप से ही लगाये शये हैं ओर वे क्रेबत्र स्फीति काल मे ही लगे रहेगे, तढ तो उपभोक्ता अपनी माय 
को स्थगित करने के इच्छुक होगे और इस प्रकार स्फोति सम्बन्धी दबावों को कम करने मे अपना 
भशदान दे सकेंगे। परन्तु भदि वस्तु करो को झर ढाँचे का एक स्थायी अग बना दिया यगा है तो 
सम्भव है ऐसे प्रभाव म हो । 

(३) विनियोग तथा उत्पादन के साधनों में कटौती (0ए7/शाणक्षा ण॑ परर््भायक्षा: 
370 4ए००५ 77900200०9)--सरकार एक ओर दो यूल्य-नियन्त्रण लागू कर सकती है और 
दूसरी ओर उत्पादन कराधान (८००७६ /258007) । इसका अर्थ यह होगा कि उपभोक्ता तो वही 
सामान्य कीमतें देते रहेगे और दूसरी ओर उत्पादन कर उद्यमकर्ताओ की लाभ की मात्रा को कम 
कर देंगे । इसका परिणाम होगा वितियोग तथा उत्पादत के साधनों भे कटौती । इससे भी स्फोति 
सम्बन्धी दबाव कम होगे 


परन्तु कराघान को स्फीति विरोधी अस्न के हूप मे प्रयोग करने मे एक खतरा है। वह 
यह कि कराधान से यह हो सकता है कि लोग ऊँचे बेतनो तथा ऊँची गजदूरियों को माँग फरते 
लगें । प्रत्यक्ष करों से लोग्रो के पास वर्तमान द्रव्य-आय, की मात्रा में क्री हो जायेगी जिससे उन्हे 
मजदहूरियाँ बढाने की माँग करने की प्रेरणा मिलेगी | दूसरी ओर, वस्तु करों से कीमतों मे तथा 


भ्र्ष 


रहन सहन की लागतो में वृद्धि होगी और इस स्थिति से मजदूरों और बेतन भोगी लोगो को अधिक 
पारिश्रमिक माँगने का प्रोत्साहन मिलेगा । यदि कराघान के दबाव के कारण मजदूरियां और वेतन 
बढते हैं तो कराधान के अच्छे प्रभाव समाप्त हो जायेगे ॥ 


जो लोग इस बात का समर्थन करते है कि कराधान एव स्फीति विरोधी उपाय है, वे 
अपने निष्कपं के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण आधार प्रग्ठुत करते हैं -- 


(क) कराघान मौद्रिक धारा के प्रवाह (009 ० एर०7८४५ आतध्या) वो धीमा कर 
देता है और इस प्रवार वुल मॉग में कमी वर देता हैं। 


(ख) यह वस्तुओं तथा सेवाओ वी कीमतें बटा देता है और इस प्रकार उनकी माँग 
घटा देता है । 


कराधान स्फीतिजनक है अथवा विरोधी है--इस विवाद का मूल्यांकन 
(दम फशण्यपंणा ण॑ (6 (००००5) ्‌ 


ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनो ही हष्टिकोणो मे सचाई का अश बतंमान है। बरा- 
घान उस समय स्फीतिजनतक (3094/0029) होता हैं जबकि प्रत्यक्ष ता परोक्ष दोनो ही प्रतार 
से मौद्रिक धारा के प्रवाह को तीद्र कर देता है। यह वस्तुओ व सेवाओ वी कीमतें बढा देता है। 
यह सरकार को अपना व्यय बदाने के लिए राजस्व के स्रोत प्रदान करता है। इस प्रकार, आधु- 
निक सरकारो तथा उनकी व्यय-नीतियो के आलोचक यह तर्क देते हैं कि कराधान की ऊँची दरें 
निश्चित रूप से देश को स्पीति के गत में धवेल देती हैं। दूसरी ओर, कराधान को स्फीति के 
वियन्त्रण का साधन मानने वाले लोग मौद्विक प्रवाह तथा झुल माँग की कमो पर जोर देते हैं। 
परन्तु ये लोग इस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि मजदरियों और बेतनो में वृद्धि भी सम्भव 
हो सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो कराधान के स्फीति विरोधी प्रभाव भी समाप्त हो जायेंगे । 
पस्तुत रात्य इन दोनो ही मत्तो के कही बीच मे निहित प्रतीत होता है, और बह यह कि कराधान 
की एक से चित नीति अपनाकर, कुछ सीमा तक, रफीति को नियन्ब्रित किया जा सकता है परन्तु 
इस विषय में बडी सावधानी रखी जानी चाहिए कि कराधान की वृद्धि के साथ ही साथ वेतन और 
मजदूरियो मे वृद्धि न द्वो । इसके अतिरिक्त, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि मांग और 
सभरण की शक्तियों के उस कुल समूह मे, जिस पर कि स्फीति निर्भर होती है, कराधान तो वेवल 
एक उसका अग मात्र है। कराधान के अलावा भी अनेक ऐसे तत्व है जो स्फीति सम्बन्धी दवाओं 
को उत्पन्न करने व बढाते मे तथा साथ ही साथ उनको तियन्त्रित करने मे, मम्भवत. उससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। 


[पा] कराधान तथा पूंजी-निर्माण 
(एक्र्णांणा भाव (थे एगाएजोणगा) 
अल्प विकसित देशों में कराधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूजी के निर्माण का हुआ 
करता है। इस भाग मे, हम विस्तार से इस वात पर बिचार करेंगे कि उन्नत तथा अत्पविकृत्तित 
देशो में पूजी के निर्माण के सम्बन्ध में कराधान क्या योगदान करता है । 
पूजी-निर्माण की परिभाषा (लीपरंवण] री (४एा॥। छाए) 


पूंजी की परिभाषा मशीनरी, भवन व परिवहन सामग्री ऊसे उत्वादन के उन सभी 
टिकाऊ साधनों के रूप में की जा सकती है जो मानव-निर्मित होते हैं और जो उत्पादन के प्रत्येक 
अंगले क्रम में अर्थव्यवस्था की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करते है। परन्तु बम विकसित देश की 
स्थिति मे, पूंजी शब्द' के अन्तर्गत ऐसी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करना होगा, जुँसे 
कि मानवीय हर थे तथा स्वास्थ्य (#ण्पाका) शप5 आ0 ॥र८श) और यहाँ तक कि अन्न भी, 
जिनवी पूर्ति आयिक विकास के लिए आवश्यक होती है जौर जिनके अभाव मे आधिक प्रगति रुक 
जाती है। यहाँ अपने अध्ययन मे, हम पूंजी से आशय उन सभी पस्तुओ से लगायेंगे, जैसे कि भवन 
मशीनरी, परिवहन, बिजली व शक्ति, कच्चा माल, श्रमअशिक्षण और सबसे उपर दुछ मात्रा से 
अज्न तथा अन्य मजदूरी पदार्भों (४०४९ 8००१५) की वेशी । 
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माजकत्त, प्रत्येक अर्थव्यवस्था पूंजी के संचय का लक्ष्य अपने सामने रखती हैं जिससे कि 
वह चालू पूजी को सुरक्षित रख सके और घस्तुजो व सेवाओ के उत्पादन में और वृद्धि कर सके । 
एक उन्नत अर्थव्यव्स्था चह होती है जिसमे पूजी का सचय ऊँची दरो से होता है और फलस्वरूप 
जिप्तकी उत्पादन-क्षमता अधिक होती है । ऐसे देश मे लोगो की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है 
और उनका रहत-सहन का स्तर भी ऊँचा होता है। दूसरी ओर अल्पविकततित अर्थ व्यवस्थाओ का 
एक उल्लेखनीय लक्षण होता है, उनकी पूजी-निर्माण की अत्यधिक नीची दर जो कि राष्ट्रीय आय 
की लगभग ५ से ६ प्रतिशत तक होती है । इन देशो की सर्वोपरि आवश्यकता यह होती है कि वे 
अपनी पूजी की वृद्धि की दर को १२ से १५% तक बढ़ाये । यह वही दर है जो कि उन्नत देशो में 
आमतौर पर पाई जाती है । 
पूजी-निर्माण में निम्त तीन बातें निहित होती हैं : 

(क) उन साधतो का दिशा-परिवतेन (0ए८४०४) जो कि उपभोग के लिए काम में 
लाये जाते है अथवा जो पूजीगत वस्तुओ का उत्पादन नहीं करते और बेकार 
पड़े रहते है । 

(ख) एक ऐसी बैंकिंग व॒ वित्तीय पद्धति की विद्यमानता, जो दो मूलभूत कार्यों को 
सम्पन्न करे : (१) जनता की बचतो को गतिशील करे, और (२) विवेशकर्ताओं 
को इस योग्य बनाए कि वे उनके दाबे कर सके, और 

(ग) मोद्विक तथा अन्य साधनों का पूजीगत वस्तुओ के उत्पादन भें विनियोग 
(7१६शगाढा) । 

पू'जी का सच्य केषल मौद्विक एवं वित्तीय सस्थाओ मे ही निहित नहीं होता अपितु 

उपभोग को सीमित करने मे, बचतो की वृद्धि करने मे और उनको उत्पादकीय विनियोग में लगाने 


में भी विहित होता है । "हा 5» 
उप्नत अर्थव्यवस्था में कराधान एव-पू जी-निर्माण (487&॥0॥ 8॥0 (४8 ए0त/का07 व था 
ह3४६&00०४ 770०07०779) हट ० 


सामान्‍्यत., अधिकाश उन्नत देशो पु पूजी-निर्माण की (ऊँची दर--१२% से ॥/.॥ 
तक--पाई जाती है। इन देशो भे सरकार को डूस बात की आवश्यकता नही होती कि वह पूजी- 
निर्माण की इस दर को बनाये रखने अथवा उ्म- वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र (ज086 
8९०४०) की मदद को आगे आए। 5 ह्‌ 


पर इसके बावजूद, उन्नत देशो में भी, कराधान -पूजी-निर्माण का एक स्लोत हो सकता 
है । इन देशों मे, लोगो की करदान सामर्थ्य अल्पविकसित देशो के मुकावले काफी अधिक होती है। 
परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आय का वह प्रतिशत भी काफी ऊँचा होता है जो कि सरकारें अपने लिए 
ले सकती है। ऊँची भापदतियों तथा कराधाव के ऊंचे प्रतिशत के साथ ही साथ, सरकारे करा- 
धान की उन प्राप्तियों से पूर्जी-निर्माण की महत्वाकाक्षी योजनाओं को आरम्भ कर सकतों हैं । 
इन सरकारो ने वास्तव मे जो कुछ किया है उसका स्पप्ट प्रदर्शन सडको, रेलों, जलकल (परंश 
७०४7७) विद्यूतीकरण तथा सच्चार जैसे व्यापक सामाजिक तथा आशिक कार्यो की विधमानता से 
ही जाता है । इत सबकी वित्तीय व्यवस्था या तो कराधान मे से को जाती है अथवा कर्जो द्ाय, 
ओर बाद भे इन कर्जो का भुगतान कराधान की प्राप्तियों मे से कर दिया जाता है। इस प्रकार 
उन्नत देशों में कराधान को पूंजो-निर्माण का एक स्रोत माना जा सकता है! 


हि सेद्धान्तिक रूप मे यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष कर काम करने तथा बचत करने की 
भ रणा को प्रभावित करें और इस भ्रकार पूजी-निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले | उदाहरण के लिए; 
अत्याधिक आरोही आय-कर काम करने की प्रेरणा को कम करता है, परिणामस्वरूप बचत करने 
को योग्यता को भी कम करता है। इसी प्रकार, बैयक्तिक धन कर और बडी मात्रा मे मृत्युकर 
अचत तथा सचय करने की इच्छा को प्रभावित करते है, फलस्वरूप उससे पूजी-निर्माण प्रभावित 
होता है। वस्तु कयधान, साधारणत', प्रत्यक्ष रूप रो पूजी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता; 
हाँ परोक्ष रूप से यह अवश्य ऐसा कर सकता है। उदाहरण के लिए, उत्पादन कर लगने के कारण 


द्र्० 


बस्सु की कीमत भे जो दृद्धि होगी उसमे उस वस्तु की माँग घटेगी और फिर उत्पादन भी कम होगा। 
परिणामस्वरूप, उस उद्योग का विस्तार सीमित हो जायेगा और इस सीमा तक विनियोग तथा 
यूजी का निर्माण वम हो जायगा | 
तथापि, अनेक प्रे क्षक्को का विचार है दिः एक उन्नत अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत यह सभव है 
कि प्रत्यक्ष कराधान वी ऊँची दरो के दावजूद नागरिकों की दचत दारने वी योग्यता तथा विवियोग 
करने को इच्छा पर कोई प्रतिशुल प्रभाव न पडे। ऐसा इसलिए होता हैं वयोकि करदाताओं को 
इस सम्बन्ध में वड़ी माता में एस अवसर उपलब्ध रहते है जिनके द्वारा कि वे अच्छी आय कमाने का 
अपना क्रम वरावर जारी रख सके । कराघान के कारण बचत तथा विनियोग करने की क्षमता और 
विनियोग की प्रे रण्प को कोई हाति नही पहुँचवी क्योकि ये तो लार की सम्भावताओं पर निर्भर 
होती हैं । फ़िर भी, यहाँ जिन द्वातों का उल्लेख किया गया है उनमे से अनेक सरेहाह्पद हैं । यह 
थात सर्वंघ्रिदित है दि तीध्र क्राघान्‌ निशितित रूप से वास करने तथा बबत करते की इच्छा तथा 
योग्यवा को कस करेगा । 
परन्तु यह भो बहुत कुछ मभव है कि कराघान के प्रतिकुद प्रभावो का असर सरकारी 
खर्न के अनुकूल प्रभावों द्वारा स्माध्व कर दिया जाए। इसके अनिरिक्त, अधिकाश उन्नत देशों में, 
सखवारें कराधान तथा सरकारी ब्यय का उपयाग ऐमी क्षतिप्‌ रक नीति (०000८०्आाण३ 0०४०७) 
को जादी रखने वाले अस्त्रो के रूप मे करती है जिससे जि अधंव्यवस्था जितना अनावश्यक उतार* 
चढाथो वे सरल रूप में कार्य कर सके । ऐसा लव होता है जबकि आय के स्तर स्थिर बने रहे और 
उसके साथ ही वचत तथा विनियोग (956877८07) के स्तर भी स्थिर रहे ) हम कह सकते हैं 
कि एक उन्नत अर्थव्यवस्था में 
(ब) सरकार आमतौर पर कोई पूजी-निर्माण का बाय॑ नहीं करती, हाँ केवल सामा- 
जिक तथा आव्िब निमरांण के कार्यो की व्यवस्था अवेश्य करतो है; 
(खा) अर्थध्यवस्था सामान्यत पु/जी-निर्माण की ऐसी दर का प्रवन्ध करती है जो कि 
१ जी को य्रथापूर्व बनाये रखने तथा पर्याप्त मात्रा म उस लतिरिक्त पूजी वी 
च्यवम्था करते के लिए आवश्यक हो जो प्रि उतसस्या को वृद्धि भें तथा नए 
साथनों वी खोज आदि मे महायक होनी है, 
(ग) कर सम्बन्धी उपाय पू"जी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं परन्तु आस- 
तौर पर, आमदनियों में और पू"जी के निर्माण से स्थिरता पाई जाती है; जौर 
(थ) मन्दी आदि की क्षवप्रियो मे, यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो कि 
गैर-सारकारी क्षेत्र के पूजी-सिर्माण को कम करे तो सरकार द्वारा पुजी का 
निर्माण करके उसको क्षतिपूलि णो जा सकती है । धर 
सामान्य सप से. पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में सरकार फा रुख तटस्थता (एच0/8- 
॥09) छा होता है । 
एक अल्प विकसित देश में कराघान तथा पूजी का निर्माण (4000 288 (09970) ए09- 
प्रणव 9 था ए॥0९०३०ए१८०७६०४ (००७५) 
यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि “अत्यविकर्सित देशों वी आधिक 
स्थिति मे, दीघकाल में, उल्लेखनीय सुधार केवल तभी हो रुकता है जबकि पूजी-तिरणि वी वृद्धि 
की दर वो ऐसे स्तर तक पहुँचाया जा सके जिसके पश्चात्‌ फिर सटकार वये पूजी-निर्माण को 
स्थिर रखने के लिए वोई विशेष अयत्व न दरने पड़े (? अल्पविकर्सित देशों मे, पू जी-निर्माण की 
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६ 


एडम स्मिय के कराधान के सिद्धान्त 
(# 099 जाशा॥'5 (एशाणा5 ए पु&5श्ञाणा5ऊ) 


एडम स्मिथ सम्भवतः पहला लेखक था जिससे कराधान के सिद्धान्तों के बारे में अपनी 
पुस्तक 'राष्ट्रों का धन (“२४६० ० ॥6 पक्षाणा$) में सामान्य रूप से विचार प्रकट किये। 
उसने कराधान की किसी भी अच्छी कर-पद्धति मे समावेश (!४८७7००/»०) करते के लिए निम्न 
चार सिद्धान्त प्रस्तुत किये :-- 


(१) समानता अथवा न्याय का सिद्धान्त (एथणा णी पेपण्थाए ण खिण॥)-+ 
एडम त्मिय के सिद्धात्तो मे सवसे पहला सिद्धान्त समानता का सिद्धान्त था। उनके अनुसार-- 
“सभी नागरिको को यथासम्भव अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अशदान करना चाहिए, अर्थात्‌ 
उस ज्ञाय के अनुपात मे जिसका आनन्द वे राज्य की सरक्षता में प्राप्त करते हैं ।” उन्होने आगे 
चलकर स्वय ही 'समातता' शब्द या अर्थ स्पष्ट किया है। उनके अनुसार, “धनी व्यक्तियों को 
अपनी आप के अनुपास में नहीं वरव्‌ इस अनुपात से अधिक कर देना चाहिए /” इस सिद्धान्त का 
अनुकरण करने से कराधान कौ समातता प्राप्त की जा सकती है और इसकी उपेक्षा करने से 
कराधान की असमानता | 


(२) मिश्चितता का सिद्धान्त (टशाणा ण॑ टशाशपाप)--स्मिथ के भतानुसार “प्रत्येक 
व्यक्ति को जो कर देता है, निश्चित होना चाहिए--मनमाना नही। भुगतान का समय, भुगतान 
की विधि, भुगतान की राशि आदि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होती चाहिए ।" 
घस्तुत निश्चितृता करदाना तथा राज्य दोनो वी दृष्टि से ही लाभप्रद होती है क्योकि एक और 
तो व्यक्ति अपनी आय तथा वश्य में हेरफेर कर सवता है क्योकि उसे यह ज्ञात होता है कि कब 
और कितना भुगतान कर के एप में करना है तथा दूसरी ओर राज्य अपन बजट का अनुमान 
गिश्चितता पूर्वक बर सकता है क्योकि उसे यह भी ज्ञात होवा है हि उसे कब और कितमी राशि 
कर के रूप मे प्राप्त होगी । निष्चिचतता के दिद्धान्त वाग आशय यह है कि कर सम्रह करने बाले 
अधिकारी अथवा राज्य द्वारा करदाता का शोषण नही किया जा सके । 


(३) सुविधा का सिद्धान्त ((श० ० (00ए८ँ९१००)--स्मिथ के मतानुशार--“प्रत्येक 
कर ऐसे प्मय तथा ऐसी नीति से वसूल किया जाता चाहिए जिससे कि उसको अदा करना कर- 
दाता के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो ।” उदाहरण के लिए, भूमि अथवा मकानों के किराये 
पर लगाया गया कर यदि उस समय वसूल किया जाय जबकि किराया भूमि था मकास मालिक 
को चुकाया जाता है, तो करदाता को इसके देने में बहुत सुविधा रहेगी । इसी प्रकार बिक्री कर 
की बसूली यस्तु के विषणन के समय करते से करदाता को सुविधा रहती है। 


(४) मितव्यपिता का सिद्धान्त ((४॥०॥ एए 8007079)--कराधान का चतुर्थ एवं 
अन्तिम सिद्धान्या मितव्यविता का सिद्धान्त है। स्मिय के मतानुसार--“प्रत्येक कर की रचना ऐसी 
झोली; भा्णहिए फि. जो: की; रफ्बीण यरेय यो ऋषप्त हो, उसके बहकरिक्त ज्यक्तियों की जेब ते कभ से 
कम निक्‍त्ते ।” इसका अर्थ यह है कि कर के सम्रह करने की लागत कम से कम ही, क्योकि कर 
को एकनित करने मे जितता अधिक व्यय होगा उतती ही कम आय राज्य को प्राप्त होगी, जबकि 
नागरिकों पर कर का भार अधिक रहेगा । 


ग लोकवित्त के बाद के लेखको ने कराधान (७४४०४) के कुछ थन्य रिद्धान्त भी प्रस्तुत 
किये हैं । उदाहरण के लिए, उन्होंने कर ढाँचे मे सरलता (#97ए/८(७) लाने की वकालत वी । 
उनका आशय यह था कि कर पद्धति इतनी सरल होनी चाहिए कि एक सामान्य आदमी भी उसको 
आसानी से समझ सके । यही नही, सम्पूर्ण एप में [3६ ७ ५७४०७) कर पद्धति तथा विश्लेप रूप से 
वैयक्तिक कर (क्‍0तश609] (565) उत्पादकता के सिद्धान्त (जांग्रणणञा8 ० जा00ए९ण३) के 
अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्‌ यह कि सरवारी व्यय वी प्रूति के लिए उनसे पर्याप्त भ्राय प्राप्त हो 
जाए। इनके अतिरिक्त, कराधान के अन्य पिद्धान्त हैं लोच (/०४0व७), लचक (#0ण»॥क), 
विभिन्नता (4४८ाञ9) तथा तटस्थता (एथणाा3) के विद्वान्त । 


घर 


आधिक निर्माण के लिए पूःजी की व्यवस्था कर सकती है जो कि मौद्योगीकरण की मूल आवश्यकता 
है। दूसरे, सरकार आर्थिक गतिविधियों में श्रत्यक्ष रूप से भी भाग ले सफ्तो है; ऐसा करने के 
लिये घह ऐसे उद्योगों में तथा ऐसे क्षेत्रो मे औद्योगिक इकाइयो की रघापना कर सबती है जहाँ कि 
बिरतार एबं विकास का बडा क्षेत्र वर्तमान हो । इसका मूल उदंप्रय यह है कि सरकार बचत तथा 
पूंजी-निर्माण को प्रोत्साइन दे । 


सोमायें एवं फठिनाइपाँ ([4ए7080075 2०१ तािएण।१०5)--इस प्रकार, एक अल्प- 
विकसित देश मे, कराधातव का उपयोग रामुदाय की वचत के रूप में किया जा सकता है। परन्तु 
इसकी भी कुछ सीमाएं हैं । इन देशो मे चूंकि लोगो की आय का स्तर बहुत नीचा होता है अतः 
लोगो को करदान सामरथ्य भी बहुत कम होती है। जिन लोगो को प्रत्यक्ष कर अदा करने होते हैं 
उनकी सख्या उँगलियों पर गितने लायक होती है। उदाहरण के लिए, भारत मे, जिन लोगो पर 
आय-कर लगता है उनकी मात्रा बुल जनसख्या का १% से भी कम है और इन लोगों मे भी 
अधिकतर सख्या उस निम्न मध्यम वर्ग की है जिसकी करदान सामथ्यें अधिक नहीं होती । यहाँ 
तके कि वस्तु कर भी, जो कि निम्त आय वाले वर्गों पर ही भारी बोझ डालते हैं, सम्भव हैं महत्व- 
पूर्ण सिद्ध न हो क्योकि निर्वाह-स्तर ($0०५:८0०८ [८४८॥) पर अथवा उससे भी नीचे जीवत-यापत 
करने थाली बहुमण्या वी फ्रय-शक्ति बहुत कम होती है। 
समद्ध लोग प्रत्यक्ष कराधात के यढते हुए उपयोग कौ इस भाघार पर आलोचना करते 
हैं कि ऊंचे फरों से पूंजी के निर्माण गे बाघा उत्पन्त होतो हैं +॥ उच्च आय वाले वर्गों में बचत 
तथा सचय बारने की योग्यता अधिक होती है परन्तु प्रत्यक्ष करो की ऊँची दरें इस योग्यता एव 
क्षमता को कम कर देती है। इस आलोचना में कुछ सार अवश्य है और कराघान का प्रतिकूल 
मात गई अनुकूल प्रभाव से अधिक होता है जो कि विनियोग के अवसरो की बढ़ती हुई उपलब्धता 
पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष कराधान का औसत कोटा अपेक्षाकृत कम है और सीमान्त भार 
अभी तक अधिक आरोही नही है। फिर ऐसे अनेक स्रोत वर्तमान हैं जो प्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत 
लाये जा सकते हैं तथा जिन्हें अभी छुआ त्तक नहीं गया है और गैर-सरकारी पूजी-निर्माण तथा 
उत्धादन पर भी उनका कोई हानिकारक प्रभाव नही पड़ेगा । यही नही, अतिरिक्त प्रत्यक्ष करो के 
गैर-सरकारी क्षेत्र पर पडने वाले प्रतिवन्धात्मक प्रभावों को छूटो तथा रियायतो की व्यवस्था द्वारा 
दूर किया जा सकता है। सथापि, बन फ़िलिप्स (४७७ ?]7)958) के अनुसार, “ जतिरिक्त प्रत्यक्ष 
कराधान को यदि उपयुक्त स्थान पर बढ़ाया थया तो विकास के प्रथम चरणों मे गैर सरकारों पूजी- 
निर्माण को निश्चित रूप से हो वह कोई अधिक हानि नहीं पहुँचापेणा ॥ और यदि फोई हांनि हुई 
भी, तो उसको क्षतिपूरतति जनता की उत्पादन शक्ति मे तथा उस गैर-सरकारी विनियोग में घढ्धि से 
हो जायेगी जो कि अतिरिक्त कर प्राप्तियो द्वारा सभव बना दी जायेगी।”7* ड 
अन्य कठिनाई है अर्थव्यवस्था के अन्तगंत एक बड़े मुद्राबिहोन क्षेत्र (007700९(56ं 
86०(07) का विद्यमान होना | इस क्षेत्र के लोगो की आय का पता लगाना बडा कठिन होता है 
ओर फिर इन लोगो की बचतो को गतिज्जील करना जो और भी क़छित झ्ोद्ा है / अच्छी बचत 
आदतो को कमी के अलावा, ग्रामीण वचतों तथा शहरी क्षेत्रो वी अल्प बचतो को गतिशील करने 
के लिए अभी हाल के वर्धो में वित्तीय सस्थाओ की स्थापना की गई है। इस रिथिति मे, कराधान 
की अधिक उपयोगिता नही रहती। 
निष्कर्ष (००/९ण्डाणा) ; 
पर इसके बावजूद, इन सारी अन्धकारपूर्ण स्थिति में दो महत्वपूर्ण आशाएं पाई जाती 
हैं। प्रथम यह कि अत्यधिक भारोही किस्म के कराधात द्वारा धनी अल्पसष्यको को इस बात के 
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दर मुख्यतः निम्त तीन कारणों से नीची होती है: (अ) एक तो भारी सप्या मे लोगों की विधेतता, 
(थ) उच्चतर आय वाले वर्भो का कोमती एवं बेकार का उपभोग, जिसको बचाया तथा सचित 
किया जा सदता है, और (स) विनियोग के समुचित अवसरो का अभाव । यदि अल्पविकसित अर्थे- 
व्यवस्था को जीवित रहना हैँ और प्रगति करनी है तो यह अत्यावश्यक है कि पूजी-निर्माण की दर 
को ऊँचा किया जाए। यह हो सकता है कि ज्ञोग पूजी-विर्माण की दर को बढाने में स्वयं समर्थ 
न हो सकें, अत यह रारकार का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह ऐसा करे। यही 
छारण है कि एक अत्पविबासित देश में कराधान को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। “कर- 
नीति गैर-सरकारी बचतो तया विनियोग को प्रोत्साहन देने और बेकार पड़े साधतों को गतिशील 
करने का एक गहृत्वपूर्ण अस्त्र होती है 7 


बहुसंड्यक जतता द्वारा कर-भार उठाया जाना--पूजी-तिर्माण की गति को तेज करने 
में जो श्रोझ् पडेगा वह देश की वहुसख्यक जनता को उठाना होगा । यह कटद्दा जा सकता है कि वे 
लोग तो पहले से रहन-सहन के न्यूनतम सम्भव स्तर पर अपना जीवन गुजार रहे होते है भतः यह 
बडा कठिन है कि ये अपने इस स्तर को और अधिक गिरायें। परन्तु उपभोग को सीमित करना 
इसलिये बडा आवश्यक हैं कि जिससे साधनों को पूजीगत वस्तुओ के उत्पादन में लगाया जा सके। 
इस प्रश्न पर मत-विभिन्नता बनी हुई है। जहाँ कुछ लोग यह कहते है कि उपभोग मे वृद्धि होते पर 
भी पूंजी का निर्माण सम्भव हो सकता है बयोकि _म विकसित देशो में बेकार मनुष्य तथा उपयुक्त 
साधन उपलब्ध हो जाते है, वहां अन्य लोगो का कहना यह है कि अल्पावधि के लिए साधनों को 
क्वेवल पू'जीगत वस्तुओं के उत्पादन में ही लगावा होगा और उपभोग वस्तुओ के निर्माण को भौण 
स्थान देना होगा । तथापि, एक अधिक सन्तुलित मत वह है जो कि जान एडलर [ह०॥ /#व67) 
ने प्रकट किया है। उन्होने लिखा है कि “अधिकाश अल्पविकेसित देशो मे पाये जाने वाले उपभोग 
के तिम्त स्तरों की स्थिति मे (और विशेष रुप से उस स्थिति में जब बहुसस्यक जनता का उपभोग 
का स्तर मीचा होता है) यदि उपभोग में अस्थायी कटठोती भी को जाती है तो उससे जनता को 
भारी त्याग करना होता है जिसकी क्षतिपूत्ति भविष्य मे अधिक उपभोग करने की सम्भावनाओं 
द्वारा वी जाती है ।/! क्षत एडलर का मत यह है कि प्रति ब्यक्ति उपभोग की माज्ा,करी प्रारम्भिक 
स्तर से नीचे नही गिरने देता चाहिये और अतिरिक्त उत्पादन के बढ़ते हुए अनुपात को अतिरिक्त 
पूजी-निर्माण मे लगाना चाहिए। इस स्थिति मे यदि यहू वाजुछनीय समझा जाता है कि निम्त 
आग वाले वर्गों के उपभोग को सीमित किया जाए तथा उसे बढने से रोका जाएं तो इस कार्य के 
लिए वस्तु कराधान ही सुविधाजनक रहेगा क्योंकि तिम्न आय वाले वर्गों को इस परिधि में नहीं 
ला सबते । 

उच्च आय दाले दर्ग व्यर्थ के उपभोग मे कटोती---उच्च आय बाले धर्मों के व्यर्थ के 
उपभोग मे प्रभावपूर्ण कटौती करने के लिए भी कराधान का उपयोग किया जा सकता है ॥ यहाँ, 
प्रत्यक्ष कर अधिक लाभकारी सिद्ध होते है। भाय-कर, व्यय कर, मृत्यु कर तथा धन-कर आदि 
सभी धनी लोगो कौ अतिवार्य उपभोग की आवश्यकताओं पर नहीं पडते, अपितु उपभोग की 
अनावश्यक मदो पर ही पड़ते है। ऐसे उपभोग मे कमी करने का दोहरा महत्व है। एक तो यह कि 
इन उद्योगों में लगे हुए साधन लाभदायक रूप से, ऐसे उद्योगों मे लगाये जा सकते है जो कि 
पूंजीगत पस्तुओं का उत्पादत करते है। दूसरे, मौद्रिक साधनों की ओर को जो स्थानान्तरण होता 
है उसका उपयोग देश मे पू'जी-निर्माण की वृद्धि के लिए किया जा सकता है । 

उत्पादन वृद्धि में कर आय का उपयोग--अत्त से सरकार अपनी कर आय को उपयोग 
देश में उत्पादन की सम्भावताओ को बढाने से कर सकती है । एक ओर तो वह सामाजिक एवं 
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द््ड 


लोगो को करदेय क्षमता से आप जया समझते हैं ? भारत में आप इसका माप फंसे 
करेंगे ? 

जता 40 ३०० एशवेटा४808 99 कष्फी8 प्थफशांए. एण [४०४१ छणएए ४ण्णें0 
१०० गारव5छ/8 ॥६ ॥9 77674 ? 

किसी अर्थ-व्यवस्था मे आप कराधान वी सीमा किस प्रकार निर्धारित करेंगे ? 

कठज़ धण्प्रात एप वेललाएओर पद गा णी ब्वतंता [व दव सएणागाए ? 

कराधान की स्फीति के एक कारण के रूप में विवेचना कीजिगे। क्या कराधान की 
स्फीति विरोधी अस्त्र के सप में उपयोग में लाया जा सकता है ? 

[5005६ १३४४७०॥ 85 4 ८8७५८ 0(शीशा0ता.. एच्का क्रिद्धात00 06 एम््त॑ 05 2१ 
बापनावक्ष।णाआए वाज्ञाएालाव 7 

पूजी निर्माण से आप क्या समझते है ? पूजी निर्माण के सम्बन्ध में कराधात के भोगदान 
को विवेचना कौजिये ! 


जपा॥: 0० ॥ए७ णाएंएज््ञाए 0५ स्यशांव जिाए0)7. ए055005६ फट 506 0 
॥4र8ठ6 | 28908 0िततावर0त 


द्रे 


लिये बाध्य किया जा राकंता है कि ते अपने अनावश्यक उपभोग को कम करें और पू'जी-निर्माण में 
पवन लगायें। दूसरे, उपयुक्त भेदमूलक कराधान का प्रभाव यह होता है कि यह धनी तथा उच्च 
मध्यमवर्ग के लोगो को बचत तथा विनियोग करने की प्रेरणा श्रदान करता है। यदि समुचित 
विनियोग के अवसर प्रदान किये जाएँ तब तो विशेष रूप से यह सही होता है। भारत भे, अभी 
हाल के वर्षों भे सरकार द्वारा प्रदान किये कर-अवकाश तथा रियायतों से और नये क्षेत्रो की खोज, 
बिजली की व्यवस्था, उच्च सामान्य वे तकनीकी शिक्षा आदि के द्वारा आन्‍्तरिक बाजार का विस्तार 
होने से औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि मे वडी सहायता मिली है। अतः आज जिस चोज की 
वस्तुतः आवश्यकता है वह यह कि किसी भी प्रकार से कुल माँग तथा कुल राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 
हो, उसका अधिकाधिक भाग विनियोग किया जाए और उसे पूजी-निर्माण की दिशा में मोड़ दिया 
जाएं। इसका ज्यलन्त उदाहरण सोवियत रूस है जिसने बिक्री कर का उपयोग उपभोग को सोमित 
करने वाले, एक उपाय के रूप मे किया और राष्ट्र की बचतो को गतिशील किया तथा पूजी-निर्माण 
में घुद्धि की । 
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१. "सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि निरक्षेप करदान क्षमता कल्पना है।” 
व्याख्या कीजिए । वया आप इस दृष्टिकोण से सहमत है कि स्पप्ट विचारों के हित में 
करदान थामता शब्दावली को राजस्थ के गम्भीर विचार विमर्श से निकाल देना चाहिए ? 
+बुर९।४॥४० (0280|6 ५874०(४ ॥$ 5 ॥€37९ शशट 805०]06 (छघ्व॑6 ए4एवणाए 48 8 
पशीए 95055. 0 50प बा९४ जात्रि तीह श्ष्त पा ॥ पा गाहारशं रण 
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२. “करदान सामर्थ्य एक घुघला एवं भ्राग्तिमय विचार है।” स्पष्ट कीजिए । 

'गुच्छब0र ०वए००७व5 4 गाता बाते 707ए5४९| ०00०९ए॥०्ा ”. ए50॥53, 

३. करदेय क्षमता के विचार की परिभाषा दीजिये। उदाहरण देते ठुए उन महत्वपूर्ण घकदो 
को स्पष्ट कोजिए जो किसी देश की करदान क्षमता को निर्धारित करते हैं । 
ए)हगाह एप ९०९०ए ण 5406 ०७2०५, फफ़शा ज्ञात ॥एच्राआऑ0ण5$ 5 
इ७08 ३६ तंट(९7॥॥7९ (6 (37080[8 ९३७2०१७ ० ए९०फा8 

४. यह प्राय कहा जाता है कि भारत मे वर्तमान कर अत्यधिक है और करदान क्षमता 
की सीमा तक पहुचा जा चुका है। इस विचारधारा का परीक्षण कीजिये भर बताइए 
कि भारतीय कर प्रणाली से सुधार दवाया वर्तमात स्थिति को कैसे खुधारा जा 
सकता है? 

[8 गीशा ध्वात गो जालथां (80 0णवता गा [903 ॥5 (00 वगल्वरए 996. शा 
गक्मा। ए 900| ९५0०० फैबएट 0शशा उध्वएी]०त,. पडज्चणा)6 ता शल्फ- वात 
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दर 


जो एडम स्मिय (8५४9 870) द्वारा बताये गये राज्य वे तीन वर्चप्यो पर आधारित है। सर्षप्रथम, 
श्रीमती हितस ने उस प्रतिरक्षा ब्यय (96वथा०४ ०फुथाव॥ए7८) का उल्लेख क्या है जिसमे पूजी- 
गत साजसज्जा, पँवटरियाँ, आयुधशालाए (७5९7०) तथा संतिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों 
के वेतन की अदायगी आदि सम्मिलित है। दूसरे, श्रीमतो हिवस ने उस असंनिक व्यय (ला 
€४एथा0॥ए०) अथवा प्रशासनिक व्यय वा उल्लफ् क्या है जो कि देश में कानून व व्यवस्था तथा 
न्याय की स्थापना के लिए क्या जाता है। तीसरे, प्रवार का सरवारी खर्च आधिक लक्ष्यों मथवा 
आधिव व्यय की पूर्ति के लिये विया जाता है जिसमे उपादान (५0५0॥९5) के रूप में गैर-सरवारी 
उद्यमो के लिए प्रत्यक्ष सेवाओ वी व्यवस्था तथा सरवार वे अपने उद्योगों द्वारा लाभो वो व्यवस्था 
सम्मितित होती है । अन्त में सामाजिक व्यय (5००७ ९४७८०७॥७८) का उल्लेख किया जाता है 
जो कि आधुनिक समय में अनेक देशो मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विस्म कय व्यय बन गया हैं। इस 
व्यय में शिक्षा, जनस्वास्थ्य तथा शामाजिव थीम वो गोजनाओं आदि पर किये जाने वाले खर्चे 
सम्मिलित किये जाते है । 


उन लाभो के आधार पर जो कि सरवारी व्यय के द्वारा लोगो को पहुचाये जाते हैं, 
इसका वर्गीकरण इस प्रकार क्या जा सकता है. (क) वह खर्च जो सभी फो सामान्य लाभ 
पहुचाता है, (ज) वह फर्च जो रावको विशिष्ट लाभ पहुँचाता है, (ग) वह व्यय जो कुछ लोगो को 
विशिष्ट लाभ और साथ ही साथ अन्य लोगो को सामान्य लाभ पहुचाता है, और (घ) वह व्यय 
जो कुछ व्यक्तियो को विशिष्ट साभ पहुँचाता है। ऊपर जैसा ही एक वर्गीकरण इस आधार पर 
किया जाता है कि लोगों के कल्याण पर सरकारी व्यय का क्‍या प्रभाव पडता है। इस आधार पर 
किये जाने वाले वर्गीकरण में सरकारी व्यय या तो सरक्षित (70०८०७६४८) हो सकता है (नागरिकों 
के जीवन एवं उनवी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए), अथवा वाणिज्यिक (००एरएथ्षं॥) हो 
सकता है (व्यापार व वाणिज्य वी देखभाल बरने के लिए), अथवा विकासोन्मुख (6९४६४०७ए०॥7) 
हो सकता है (देश के विकाप्त-कार्यो को जागे बढाने के लिए) ॥ 


एक वर्गीकरण और भी है जिसमे कुछ गुण हैं। यह एक मोर तो उपभोग व विनियोग 
कार्यक्रम और दूसरी ओर स्थानान्तरण क्रियाओं (७ण7र्श्रटा 807श॥९४) के मध्य स्थित है। यह इस 
बात पर निर्भर होता है कि सरकार एक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहो है अबवा विनियोग- 
क्या के रूप मे या गैर-सरकारी वर्गों को मौरूखी अथवा कं क सहायता प्रदात कर रही है। प्रथम 
स्थिति में, सरकार समाज को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करती हैं। चूंकि सरवार साधनों का उपयोग 
प्रत्यक्ष रुप से करती है, अत ऐसे खर्च को प्राय “उपादान क्रय (विलंठ एणण)०७5८) अथवा 
साधनो बे! उपयोग का व्यय (05०७०८ ७७॥४ ०७॥०५५) कहा जाता है। ऐसे खर्च के उदाहरण 
है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, कानून व व्यवस्था की स्थापना, परिवहन, शिक्षा आदि। दूसरो ओर, सरकार 
एक धन एक्न करने वाली एवं वितरण करने वाली एजेन्सी के रूप में कार्ये कर सकती है जिससे 
कि सामान्य जनता में पाई जाने वाली आय की वर्तमान असमानताओ को दूर किया जा सके और 
आय मे अपेक्षाइव समानता लाई जा सके। ऐसे सरकारी व्यय के उदाहरण हैं--सामाजिक 
कल्याण की योजनाएं, कृषि मूल्यो का समर्थन आदि । 


सरकारी व्यय वा एक प्रप्तिद्ध वर्गीकरण कार्यात्मक बर्गोक्रण (#727002) 22550 4- 
४०) के नाम से विय्यात है । का्यत्मव अथवा ज़ियाशील वर्गीकरण का उदाहरण नीचे दिया गया 
है। यह सयुक्त राज्य अमेरिका के राधीय खर्च का वर्गकिरण है -- 

(१) मुष्य राष्ट्रीय सुरक्षा (४३॥ण गपगराण०३। 5ल्‍८०प्राए) 

(२) अन्तर्भाष्ट्रीय गामले और ब्रिच [[धकए2ध०फों कि ७१० एा॥9॥००) 

(३) बयोबृद्ध सेवाएँ तया लाभ (एललाशा $5श7श०2 39 छेथ१८ह७४) 

(४) श्रम तथा कल्याण ([.90007 आए ज़९ा०) 

(५) कृषि (887०एापा०) 

(६) प्राकृतिक साधन (४एशं एे८5०एा०८७) 

(७) वाणिज्य तथा आवाम (ए०पाश००६ था प०्प्रशण्ड) 

(८) सामान्य प्रशासन (ठथागबा! 50 दागा्यपरे 

(६) ब्याज (एलन्‍्ध)। 


श्श 


सार्वजनिक भ्रथवा सरकारी व्यय 
(एगशां० 859०00(ए:०) 


प्रारश्थिक ! सरकारी व्यय फा अर्थ तथा उसका वर्गोकरण (6९७008 ९ शणाए एडफुथा6ी- 
(श8 शा ॥8 0॥7४शीध्यावणा) 


अत्यन्त सरल शब्दों मे, सरकारी व्यय सरकारी अधिकारियों द्वारा किये जाते बाले 
ध्यूय को कहते है । सरकारी व्यय उन व्ययो का सूचक होता है जो कि सरकारी प्रशासन---अर्थात्‌ 
केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारो--द्वारा अपने नागरिकों की रक्षा करने भे अथवा उनके आधिक 
एवं सामाजिक कत्याण की वृद्धि करने में किये जाते हैं । सरकारी व्यय का वर्गीकरण अनेक प्रकार 
से किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक वर्गकरण एक सीमित उद्देश्य की ही पूर्ति करता हैं और 
चह खर्चा के केवल उन विशिष्ट पहलुओ पर ही जोर देता है जिन्हें कि कोई विशेष लेखक सर्वाधिक 
भहंत्वपूर्ण समझता है । डाल्टन (900)) के ही अनुसार सरकारी व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रवार 
किया जा सकता है *-- 

(१) राज्य के औपचारिक प्रधान (०४४००श७] 0९४१) का अनुरक्षण-ब्यय जिसमे 
विदेशों मे स्थित राजनायिक प्रतिनिधि (09)070900 7९97९४८/80४6) भी सम्मिलित हैं । 


(२) असैनिक प्रशासन (ण्श। 8त0॥ह8707) की मशीनरी का अनुरक्षण व्यय 
(7क्षं।धा800८), जिसमे कार्यपालिका (८४८८०णा४८) तथा विधान मण्डल (!६8४/5८) के खर्चे 
ही रप्णिहिए् है. ५ 

(३) देश को विदेशों आक्रमण से बचाने के लिए तथा देश के अन्दर कानुन व व्यवस्था 
की स्थापना करने के लिए सेना तथा पुलिस पर किया जाने वाला व्यय । 

(४) न्याय के प्रशासत का व्यय । 


के (५) कृषि, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन व संचार, डाक व तार, झुद्रा तथा टकसानल 
प्रादि के विकास पर ढदिया जाने वाला व्यय । 


(६) शिक्षा, सादंजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा ($0ल9 उल्टासज) आदि की 
प्रोजनाओ पर किया जाने चाला व्यय । 


री (७) परकारी ऋण का भुगतान, जिससे ब्याज की अदायगी तथा मूलथन की वापिधी 
सम्मिलित है। 


इन मदों में सभी प्रकार के सरकारी प्रशासन के व्यय को लगभग सभी मर्दे राम्मिलित 
है । भोमती हिकस ([ना:८ प्लालऊ) ने सरकारी व्यय के एक ऐसे वर्गीकरण का प्रतिपादन किया है 


हद 


(५) सोच का अन्तर--निजी व्यय भे सोच वना रहता है और व्यक्ति अपनी आय 
के आधार पर व्यय मे कमी अथवा वृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्येय मे लोच 
बा अभाव होता है, अर्थात्‌ उसके व्यय को घटाया अथवा बढाया जाता असम्भव नही तो अत्यधिक 
कठिन अवश्य होता है । 

(६) कार्य क्षेत्र का अग्तर--चूं कि निजी व्यवित का कार्यक्षेत्र सीमित होता है मतएव 
उसके व्यय का क्षेत्र भी सीमित होता है। इसके विपरीत सार्वजनिक सरथाओ का कार्यक्षेत्र व्यापक 
होने के कारण ब्यय का क्षेत्र ही व्यापक होता है| 

(७) प्रभाव का अन्तर--निजी व्यय यदि सतक्कंतापूर्वंक नहीं क्या जाय तो उसका 
प्रभाव उक्त व्यक्ति विशेष पर ही पडता है । इसके विपरीत सादंजनिव व्यय कय प्रभाव समूचे समाज 
पर पडता है । अतएुंव यदि सत्कतापूर्वकव न क्या, जाय तो समूचा सामाजिक जीवन ही अस्त- 
ब्यस्त हो जाता है। 


सार्वजनिक या सरकारी ध्यय का उद्गम 
(छ/०ण ग॑ एक्‍ांट एजकुसाव(॥7९) 
अथवा 


सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण 
(0503 ० ॥0९7९१५७९ ॥ 07७९ ॥फ९००४॥7७) 


ससार के सभी देशो में सरवारी व्यय मे अधिक एवं लगातार वृद्धि हो रही है। वैसे तो 
१६थी शताब्दी मे ही यह प्रवृत्ति हष्टिगोचर होने लगी थी, परन्तु २०बी शताब्दी में मह विस्कूल 
स्पष्ट एवं निश्चित हो गई। एडोल्फ बेगनर (४9० 9/५७४०९०) ने, जो कि एक प्रसिद्ध जर्मन 
राजकोधीय सिद्धान्त बैत्ता था, इस अनुभवाश्चित कानून (ाश[)एंट्थों (39) का प्रतिपांदन किया कि 
सरकारो के कार्य अधिकाधिक बढ रहे हैं। और अयंव्यवस्था के सावंजतिक या सामूहिक क्षेत्र 
४ म-प $८८०४) में अपना आवार तथा महत्व बढाने की एक निहित प्रवृत्ति पाई जाती है। 
ने अपने प्रसिद्ध “राज्य की ज़ियाओं में वृद्धि के कानून' को निम्न प्रकार व्यक्त किया: 
“विभिन्न समयो मे विभिन्न देशो की जो व्यापक तुलनाएँ को गई है उनसे प्रकट होता है कि प्रगति- 
शील देशो में, जिनके सम्बन्ध में हमे एकमात्र रूप मे विचार करना है, केन्द्र तथा स्थानीय सरकारों 
बी क्रियाओं मे नियमित रूप से वृद्धि हो रही है । यह वृद्धि क्षेत्र वी दृष्टि से भी है और मात्रा की 
दृष्टि से भी। बे*द्र तथा स्थानीय सरकारें जहाँ एक ओर निरन्तर तए-वए कार्यों को अपना रही 
हैं, वर्टाँ दूसरी ओर वे नए तथा पुराने दोनो ही प्रकार के कार्यों को अधिक कुशलता एवं पूर्णता के 
साथ सम्पप्त कर रही है ।” वेगनर के अनुसार, सरकारी त्रियाओ का क्षेत्र भी बढ रहा है और 
उनझी मात्रा भी, सरकारें नये-नये कार्यों को आरम्भ कर रही हैं ओर पुराने तथा नये, दोतो ही 
प्रकार के वार्थों को अधिक कार्यक्ष मता के साथ पूरी तरह सम्पन्न कर रही हैं । इटली के एक अर्थ- 
शास्त्री, एफ एस निद्ठी (7. 5. 02॥/6) ने अनेक देशो के प्राचीन काल से लेकर अब तक के खर्चों 
का बी सावधानी के साथ व्यापक अध्ययन किया और तत्पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चाहे 
केन्द्रोज्त सरव।रें हो अथवा विकेन्द्रीकृत, युद्धप्रिय राप्ट्र हो अथवा शान्तिप्रिय, बडे राष्ट्र हो अथवा 
छोटे, सभी मे सरकारी खचे मे उल्लेखनीय दृद्धि की समान अवफ्ति चाई जाती हैं ।झेसे अनेक कारण 
हैं जो इस यात पी व्याख्या दरते हैं कि राज्य फी जियाओ में उसके फलस्वरूप सरकारी खर्च में 
यह निरन्तर वृद्धि कयो हो रही है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -- 

(१) कल्याणकारी राज्य की विचारधारा (70० ८०८८६ ० ० छवि 5(87०)--- 
इस वात से योई इन्वार नही कर सद्ृता कि गरकार वो ज़ियाओ वा निरन्तर विस्तार हुआ है । 
जहाँ, प्राची समय मे सरकारें अपने को विदेशी प्रतिरक्षा की समस्याओ तथा कानून व व्यवस्था की 
स्थापना तक ही सीमित रखती थी वहाँ अद उन्होंने अनेक ऐसे कार्यों तथा सेवाओं वो सम्पन्न 
करने का जिम्मा ले लिया है जो कि प्राचीन समय मे सम्पन्न नही किये जाते थे। उन्नत देशो में 
भी, सरवारी क्षेत्र अथवा सगठन का महत्व तथा उसका विस्तार इसलिए अधिक बढ गया है क्योकि 
इस शताब्दी के मन्दी काल में गैर-सरकारी क्षेत्र के वायं-सम्पादन में बडी गम्भीर कमियाँ पाई 
गई । आज ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसे सरकार अपने हाथ मे नही ले सकती हो, ऐसा कोई क्षेत्र 


श्छ 


>कपर दी गई प्रत्येक वडी मद में अनेक सहायक कार्य निहित है| कुछ मदे ऐसी है जिन्हे 

ऊपर के वर्गोकरण की किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत लाना वडा कठित है अयवा यह कहिए कि कुछ 

भदे एक से अधिक वर्गों मे आ सकती है। उदाहरण के लिए, विदेशी सहायता (णिपंह0 970), 

, जो कि अमेरिका के स्घीय वजट का महत्वपूर्ण भाग है, उपयु बत वर्गीकरण की प्रथम श्रेणी अर्थात 

राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत भी लाई जा सकती है क्योकि विदेशी सहायता का मुप्य उद्द श्य नैतिक 

होता है, अथवा यह “अन्तर्राष्ट्रीय मामले तथा वित्त! की मद में भी जा सकती है। इत कठिनाइयों 

के बावजूद अधिकाश अमेरिकत लेखको का यह मत है कि कार्यात्मक वर्गीकरण इस बात को शुविधा- 

जनक बनाता है कि वजट के विभिन्न अगो की गामान्य जानकारी पिल जाए और इस बात वा ज्ञात 

हो जाए कि सरवगर करदाताओ के घन वा किस्त प्रकार उपयोग कर रही है तथा बजट सम्बन्धी 
नियन्त्रण झिस प्रकार कर रही है । 


«एक अन्य वर्गीकरण, जिसे एजेस्सी वर्गीकरण (380०५ ०७४७थवि०४॥०॥) का नाम दिया 
गया है, कार्यात्मक वर्गीकरण से अधिक उपयोगी बनाया जाता हे क्योकि इस योजता के अन्तर्गत 
प्रत्येक विभाग (8८प्याणध्या), एजेन्सी अथवा उपशकाई ($90-0॥70 को यह पता रहता है कि 
उसे कितना घन सौपा गया है। अत' इस वर्गीकरण मे, प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग घन 
मियत कर दिया जाता है--जैसे कि श्रम विभाग (१०फुशाणशा। ० ]80900), प्रतिरक्षा विभाग 
तथा कृषि-विभाग आदि। उपयुक्त वर्गीकरण के अलावा अन्य बहुत से वर्गीकरण भी है | इसमे से 
कुछ सामान्य वर्गीकरण वे हैं जिनमे सरकारी खर्च को उत्पादक तया अनुत्पादक ध्यय के बीच 
स्थानान्तरित तथा अस्थानान्तरित ब्यय के बीच एवं अनुदान तथा क्रय मूल्यों के दीच बाँट दिया 
जाता है। सरकारी सर्च का वर्गकरिण स्वय में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जो वात अधिक 
महत्वपूर्ण है, वह यह कि सभी जगह सरकारी खर्च मे वृद्धि हो रही है। 


सार्वजनिक व्यय तथा निजी ब्यय में अन्तर 
(एविशलाए० 9शफ्र०शा 22 ब्व शव एएशावाए ५) 


सार्वेजनिक व्यय तथा निजी व्यय दोनो में काफी प्तमानताएँ पाई जाती है, जैसे--दोनो 
को समान समस्याएं होती है, दोवो मे ही आय-व्यय के सम्बन्ध में प्राय: समान तीति अपनाई 
जाती है । दोतों पर आधिक नियम प्राप समान रूप से लागू होते है, दोनों मे आय-व्यय के वीच 
प्रायः सामजस्य स्थापित क्या जाता है और इस प्रकार दोनो में वित्त ध्यवस्था दा समान रूप 


होता है । इन समानताओ के होते हुए भी सार्वजनिक व्यय तथा निजी व्यय मे पर्थाप्ठ अतर 
विधमान है जोकि इस प्रवार है : 


(१) उहूं श्य का अन्तर--निजी व्यय का उद्दंश्य सीमित होता है अर्थात्‌ यह प्राय 
अपने परिवार तक ही सीमित होता है। प्रत्मेक व्यक्ति रादंव ऐसी मदों पर ही ब्यथ करता है 
जिम्नसे उसे स्वय अथवा उसके परिवार के सदस्यों को लाभ प्राप्त होता हो। इसके विपरीत सर- 
कारी व्यय वा उद्दे श्य व्यापक होता है। सरकारी व्यय जनहित की भावना पर आधारित होता 
है, अर्थात्‌ यह ऐसी मदो पर व्यय किया जाता है जिससे जनसाधारण को लाभ पहुचता हौ। 


(२) आय-ब्यय के समायोजन में अन्तर--निजी व्यय सदैव आय के अनुसार ही किया 
जात, है। प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी आय का अनुमान लगाता है और बजट तैयार बरता है और 
फिर उसी के अनुसार व्यय करता है । इस सम्बन्ध में यह कहावत ही है कि 'कपडे के अनुसार ही 
कोद वो वाटना चाहिए! ('८ए४ १०ण ८०७६ १८एण०ाण् 00 ००७) । इसके विपरीत सार्वजनिक 


व्यय राज्य वो आय पर नही अपितु व्यय की मदो पर निर्भर करता है| सार्वजनिक व्यय में रावसे 
पहले होने वाले व्यय वा अतुम्तान लगाया जाता है और उसके पश्चात्‌ व्यय की पूर्ति के लिए आय 
के साधनों री खोज वी जाती है। 


पु (३) मितव्यय॒ता का अन्तर--सार्वजनिक व्यय की तुलना में निजी व्यय में मितव्ययता 
पर अधिक ध्याव दिया झाता है । 


(४) नियन्त्रण फा अन्तर--निजी व्यय पर तो केवल स्वय व्यक्ति वा हो नियन्त्रण 
रहता है जबकि सावंजनिव पर सक्षद एवं अकेक्षक का नियन्त्रण रहता है । 


(५) जनसट्या को चृद्धि और नगरो का बिकारा (0०७0 ण॑ छ०एुपरोश्माणा ढफ्ते 758 
० (0५5)---परवारी खर्च में वृद्धि वे लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी उत्तरदायी है और वह 
है जनसख्या की वृद्धि और जनता का शहरों में विकेन्ट्रीदरण, जिसवे' कारण अनेक सरकारी कार्यों 
के स्तरो को ऊँचा करना आवश्यक हो गया है । अब शिक्षा के लिए बच्चो वी सय्या वढ़ गई है 
तो ऐसे बूढ़े लोगो की सख्या भी अधिक हो गई है. जिनवी देखभाल वी जाती है। नागरीकरण 
(धा०७॥59॥07) की निरन्तर प्रक्रिया के कारण ऐसे खर्चों मे वृद्धि हो गई है जो कि जान व माल 
की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैँ। जनसस्या के केन्द्रीयकरण के चारण जनस्वास्थ्य, सडको, 
सावंजतिक शिक्षा तथा ऐसे ही अन्य कार्यो को सरल स्तर दर करना असम्भव है । इसके अतिरिक्त, 
शहरी जीवन की परिस्थितियाँ सरकार पर अनिरिक्त जिम्मेदारी डालती है, जैसे कि खाद्य पदार्थो 
था निरीक्षण तथा उसके वितरण की दशायें, जनस्वास्थ्य मे खुधार, अस्पतालों वा निर्माण व उन्हें 
चलाना, खेल के मैदानों तथा सामूहिक गनोरजन केन्द्रों का तिर्गाण आदि | वुछ ऐसी सेवायें हैं 
(जैस कि पानी दी ध्यवस्था ठथा मलमूत्र के स्थानों वा प्रवस्ध) जिनकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों मे 
तो प्रत्पेवः परिवार द्वारा स्वय ही कर ली जाती है । परन्तु नगरो में लोग स्वय इनका प्रबन्ध नहीं 
कर सकते | बढती हुई आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा के ऊंचे स्तर, भारी मांत्रा में सडकों, रेलो 
तथा परिवहन के अन्य साधनों का विकास, जनकल्याण वी व्यवस्था तथा सहायता आदि के कारण 
आधुनिक समाज का रूप बडा जटिल हो गया है । 

(६) बड़ी मन्दी (0॥९ हाट 46६७9९८5६00)--पिछले लगभग ३० वर्षों से सरवार वे 
कार्यो मे वृद्धि के लिए जिम्मेदार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रारण सन्‌ १६२९-३३ वी बडी मन्‍्दी भी 
रही है । इस ग्डी मन्दी के कारण सरकार बा हस्तक्षेप अववश्यक हो गया और इस कारण भी 
सरकार को अनेब नए वार्य हाथ मे तेने पडे। सर्वेप्रथ्म सरकार ने अवेक ऐसी कार्यवाइयाँ वी 
जिम्नसे कि उद्योग, कृषि तथा श्रम को प्रोत्साहन गिले । दूरारे, रारकार ने अर्थव्यवस्था पर भी अपना 
नियन्त्रण वढा लिया । अन्त मे, सरकार ने अपने कन्धो पर णह जिम्मेदारी भी ले ली कि वह पूर्ण 
रोजगार वी व्यवस्था करेगी ओर जन-बल्याण के लिए कार्य करेगी । जन-वल्याण के कार्यों में ऐसे 
लोगो एवं वर्गों वे लिए सुविधायें जुटावा शामिल है जिन्हे कि समाज में कुछ मामलो में बहुत कम 
सुविधायें तथा अवसर प्राप्त हैं । मम्दी के कारण उत्पन्न कार्यो मे एक अत्यन्त &0%0 गं उत्त रदायित्व 
था--सहायता कार्यों (९८ ४०॥)७) का आरम्भ करना जिससे कि वेकार लोगों को रोजगार दिया 
जा सके । सरकार आथिक विकास पर भी भारी धनराशियाँ खच करती है । आधुनिक सरकारो की 
विनियोग राम्वन्धी त्रियायें भी २०वी शताब्दी मे सरकारी खर्च में होने घाली वृद्धि का एफ भह* 
स्वपूर्ण कारण है । 

(७) उद्योगों का समाज्ीकरण एवं राष्ट्रीयकरण--रामाजबादी विचारधारा का विकास 
होने के कारण आजकल सरकारें विभिन्न उद्योगों का समाजीकरण एव राष्ट्रीयकरण करने की नीति 
का अनुकरण कर रही है । भारत में जीवन थीमा का राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त अभी हाल में 
ही १४ बडी-बडी व्यापारिक बैंको वा राष्ट्रीयकरण किया गया है। राष्ट्रीयकरण किए जाने के 
फलस्वरूप सरकार को उनवी क्षतिपूति करने एव उतका सचालन करने के हेतु विशाल घनराशिं 
व्यय करनी पडती है । इसके परिणामस्वर्प भी सरकारी व्यय से वृद्धि होती है । 

(८) लोक्तन्त्रीय संस्थायें (0६002900४ 775080॥075)--एक कारण और भी है जो 
यद्यपि राज्य की क्रियाओ म वृद्धि के बेगनर के नियम से तो प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नही है परन्तु 
सरकारी खर्च पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह कारण है लोवतस्जीय सस्थाओं का अधियाधिक 
उपयोग । आधुनिक लोक्तन्त्रीय राज्य को राज्य के ओपचारिक प्रधान पर व्यय करना होता है 
तथा केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्तरों पर विधान मण्टलो एवं सस्थाओं पर भी खर्चों की व्यवस्था 
करनी होती है । इसके अतिरिक्त, सरकारों को ससार के सभी देशों भे राजनायिक (कक्रॉलए८) 
तथा वाणिज्यिव (००५४४) सम्बन्धों को भी बनाये रखना होता है| यही नहीं, लगभग सभी 
अथवा अधिवाँश राज्य सयुक्त राष्ट्घ (ए 'प 0), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप (] %॥ £ ) तथा 
विश्ववेक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के सदस्य है जिसके कारण वाधिक चन्दे के अलावा, स्थायी प्रति- 
निश्रियों त्तया अ तराष्ट्रीय सम्मेलनो आदि पर भी व्यय करने होते हैं 

यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी सामप्रिक होगा कि उन्नत देश अल्पविकसित द्वेशो 
वा व अधिकाधिक ध्यान रखने लगे है और पिछले कुछ वर्षो से उन्होंने अपने साधनों का कुछ 





नही हैं जिसमें यह प्रवेश न कर सकती हो । राज्य की जियाओ में वृद्धि का मूल कारण यह है कि 
पिछले सी वर्षो की अवधि भे वे मूलभूत उद्देश्य एवं लक्ष्य ही वदल गए है जिनके लिए गा 
वी स्थापना होती है | १९वी शताब्दी का राज्य मुख्य एव मूल रूप से एक पुलिस राज्य था जिसका 
मुख्य कार्य नांगरिको की विदेशी हमलो से रक्षा करना तथा देश के अन्दर कानून व व्यवस्था की 
स्थापना करना था। परूुतु पुलिस राज्य की इस पुरानी विचारधारा का स्थान अब २०वो शताब्दी 
की कव्याणकारी राज्य की विचारधास ने से लिया हैं जिसका मुख्य लक्ष्य अपने बायरिकों का 
आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक कल्पाण करना है। राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य मे भारी परि- 
बर्तन हो जाने के फलस्वरूप, आधुनिक सरकारे अब यह समझती हैँ कि देश के आथिक एवं सामा- 
जिक जीवन में सुधार करमे के अलावा उतका आधारभूत कार्य व्यावसायिक चको (0४87655 
७०,०७७) को समाप्त करना देश मे पूर्ण रोजगार की दशायें उत्पन्न करगा तथा आर्थिक त्रियाओ के 
रुतर को ऊेचा उठाना भी है। यहाँ आधिक क्ियाओ के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया जा 
सकता है। सर्वप्रथम, सरकारे पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए क्षतिपुरक न्यय 
करती है। बूसरे, भारत जैसे अल्पविकसित देश मे, भारी मात्रा में घन आधथिक विकास तथा प्रगति 
के लिए विकास कार्यों पर व्यय किया जा रहा है| तोसरे, .सरकारें शिक्षा पर, विशेष रूप से 
ति.शुल्क शिक्षा पर तथा सामाजिक सुरक्षा के उपायो पर बड़ी रकमे खर्च करती हैं । इस प्रकार 
राज्य की मुलभुत विचारधारा मे ही परिवर्तन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप अब राज्यों द्वारा 
नए-तए कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैँ जिससे सरकारी खर्च में वृद्धि हो रही है । 
(२) युद्ध तथा युद्ध की तेयारियाँ (छ्म गाए छाट्एशश्ाणाड णि. जत्य)->२०वी 
शताब्दी मे सरकारी खर्च भे वृद्धि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकमात्र कारण युद्ध है। राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा पर जो व्यप किया जाता है वह आमतोर पर कुल ब्यय का आधा होता है । देश जितना 
बड़ा होता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये तियत किया जाने बाला राजस्व का प्रतिशत भी उतना 
ही अधिक होता है। विभिन्न देशो के बीच होने वाले युद्ध तया युद्ध की अफवाहे देशों को इस-बात 
के लिए वाध्य कर देती हैं कि वे सदा सशस्त्र (770०6) रहे और युद्ध के लिए तैयार रहे | इतिहास 
बताता है कि प्राचीन काल से अब तक प्रतिरक्ष' की लागठ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। युद्ध 
की कला तथा सैतिक विज्ञान मे इतनी तीत्र ग्रति से प्रगति हुई है कि युद्ध की सामग्री, को खरीदना 
बडा महंगा हो गया है और पुराने हथियारों के अप्रचलन की गति बहुंत तेज हो गई है । फिर, 
प्रतिरक्षा व्यय के अत्तगंत केवल युद्धकाल मे अथवा दो युद्धों के बीच, की अवधि में मनुष्यों, साम- 
प्रियो तथा उनकी देखभाल पर किए जाने वाले खर्चे ही सम्मिलित नहीं किये जाते, अपितु सेवा- 
निवृत होने वाले सैतिको एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन तथा युद्धकालीन ऋण को ब्याज 
आदि भी सम्मिलित किया जाता है। इसके भ्तिरिक्त, युदकालीव ब्यय ऐसे समय*म,किये जाते है 
जबकि कीमतें बहुत ऊँचो होती हैं और युद्धकालीन ऋण तथा पेन्शन आदि अन्य गुद्धकालीन देन- 
दारियो का निर्धारण भी उस समय किया जाता है जबकि कीमतें, आमदनियाँ व जीवन-पापन की 
लागत ऊँची होती है, और फिर इन्ही देनदारियो का सिलसिला शातिकाल में भी जारी रहता है 
जबकि यह युद्धकालीन ऊँचे स्तरो का प्रतितिधित्व करती हैँ । एक अनुमान के अनुसार, सयुक्त राज्य 
अमेरिका अपनी सम्पूर्ण आय का लगभग ८५% भाग कैवल प्रतिरक्षा पर खर्च करता है जिसमे 
सैवानिदृत्त होने वाले सैनिको के लाभ, अणुप्रक्ति की खोज, विदेशी सहायता और युद्धकाल मे यर्चे 
किये गये ऋणो का ब्याज भी सम्मिलित है । 

(३) गंर-सरकारी उत्पादको को सरकारी सहायता---आधुनिक काल मै प्रायः सभी, 
सरवारो की यह नीति रहतो है कि गैर सरकारी उल्तादको--हृपको व उद्योग्पतियों को ऋण, 
दान व सरकादों अनुदान, तान्त्रिक ज्ञान व अन्य सूचनाये प्रदान करके उनके उत्पादन के प्रयत्न मे 
अधिकाधिक सहायता प्रदात की जाय | 


हे (४) आवश्यकताओं को सामूहिक सन्तुष्टि--आजरूल आवश्यकताओं की सामूहिक 
सन्तुष्टि को भारी महत्व दिया जाने लगा हैं क्योकि एक तो इससे मितव्ययता होती है और परे 
इससे नागरिकों फो व्यक्तिगत असुविधाओं का सामता नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि 
पहले अधिकतर जो कार्य व्यक्तियों द्वारा किये जाते थे वे अब राज्य द्वार क्रिये जाते है) गगरो मे 
सरकार द्वारा पानी, बिजली व यातायात की व्यवस्था किया जाना इसका ज्वसन्त उदाहरण हैं । 
इन पर सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है । 


० 


'एडम|स्मिथ द्वारा प्रतिषादित उपयुक्त चारो सिद्धान्तो तथा बाद के लेपको द्वारा 
प्रस्तुत सिद्धान्तो पर यदि थोडी भी गहराई से विचार क्या जाये तो यह ज्ञात होया कि वे सभी 
वास्तव में मूलभूत सिद्धान्त हैं ही नही । और तथ्य तो यह है कि ये सिद्धान्त बिल्कुल नही हैं, वे 
हो अधिकतर कर-अधिकारियो को दिये जाने वाले प्रशासकीय निर्देश (ब707ग्रंजाशाए: 
छ76०॥०७७) है $ 


अच्छी कर पद्धति के सम्बन्ध में आधुनिक विचार 
(380065७ ४६९७5 05 50908 प्‌ृ७5७ 5950 कप) 


अनेक आधुनिक लेखक्ो ने एक अच्छी कर पद्धति की आवश्यकताओं में और वृद्धि की है! 
उनका ऐसा करता उचित भी माला जा सकता है | इसका वारण यह है कि कर-पद्धति की समस्या 
अब अत्यधिक जदिल हो गई है। यह कहा जाता है कि एक अच्छी कर-पद्धति आरोहण के 
पिदान्त (9700०७॥५ ० |४०४7९४४००) पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात्‌ यह कि माभदनियों 
में वृद्धि होने के साथ ही साथ करो की दरों में भी वृद्धि होनी चाहिए और करो का भार अधिका- 
धिक हूप मे धनी वर्गों पर ही पढ़ना चाहिए । जहां तक भी सम्भव हो सके अनुपाती (|7090- 
४०7४) तथा अवरोहो (7८४87८5आ४८) कर नहीं लगाये जाने चाहिएं। यह भी कहा जाता है कि 
प्रत्यक्ष (36०६) ठया परोक्ष (70४०७८५) करो मे दूसरे की अपेक्षा प्रथम को प्रमुखता दी जानी 
चाहिए | इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष करो मे आरौहण के छिद्धान्त को लागू करना सरल होता 
है। कर-पद्धति एक या दो करो मे ही केन्द्रित होते की बजाय अतेकरूपी (प्ाए८०७॥८०) होनी 
चाहिए, पद्यपि यह हो सकता है कि कुछ हष्टिकोणो से आय पर लगाया गया एकीकर हम 
90) सर्वोत्तम किस्म का कर सिद्ध हो । इसके साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाता 
चाहिए कि करो की वहुतायत न हो जाये । अतेक अरथंशास्त्री आजकल आर्थर यंग (#एगए7 
४०ध०४) के इस सुप्रसिद्ध वक्तव्य से सहुमत नही हैं. "यदि मुझसे एक अच्छी कर-पद्धति की 
परिभाषा करने को कहा जाये तो मैं कहूंगा कि कर-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें असीमित 
संख्या वाले करो का भार सभी भदों पर अधिक न होकर कम ही होता चाहिए (” 
घीमतो हिक्स के अनुप्तार अच्छी फर प्रणाली के लक्षण--- 
लोकवित्त की एक सुप्रसिद्ध आधुनिक लेखिका श्रीमती हिंक्स (१/॥5. ॥0/5) ते एक'अच्छी 
कर-पद्धति को इत विशेषताओं का उल्लेख किया है प्रथम, तो यह कि करांघान का उपयोग 
सार्वेजनिक सैवाओ की वित्तीय व्यवस्था के लिए किया जाना चाहिए। दूसरे, जनसाधारण पर कर 
उनकी अदा करने को योग्यता (४90|॥./ (० 99५) के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए, यह 
योग्यता उनकी आय तथा प्रारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है । तीसरे, कर इन मानों मे 
सार्दलौकिक (००४४९८:५७।) होने चाहिए कि एकमी वित्तीय स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ बिना 
किसी भी प्रकार के भेद-भाव के समान व्यवहार किया जाये । चौथे, कर प्रणाली अधिकतम स्रामा- 
जिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए ताकि देश के आ्िक विकास पर किसी प्रकार 
का घुरा प्रभाव नही पड सके । पाँचवें एक अच्छी कर प्रणाली करारोपण के मूलभूत सिद्धान्ती पर 
आधारित होती चाहिए, जैसे--(!) कर प्रणाली का व्यावह्मरिक एवं लोचदार होना, (7) सरल एवं 
पर्याप्त होना, (७0 कर प्रणाली उत्पादक होती चाहिए, (0५) निशिचतता का होनए, (४) मित- 
व्यपिता का होना, (४) कर पद्धति का आध्टर विस्तृत होना, (४४) कर वे भार का उचित ढग॑ 
से वितरण होना, (५४४0 घन सबय से बाधाएंँ उत्पक्न नही करना आदि। छठे, कर प्रणाली ऐसी हो 
जिसके द्वारा समाज पर अनुकूल आधिक प्रभाव पड़ता हो । सातवें, कर प्रणाली न्‍्यायसगत होनी 
चाहिए, अर्थात्‌ कर भार का वितरण कर देय क्षमता के आधार पर होना चाहिए ।_ आठवाँ, कर 
प्रणाली ऐसी हो जिस पर जनता वा सहयोग प्राप्त होता हो । लदघ्‌ कर प्रणाली मे उत्पादबता 
का तत्व विद्यमान होना चाहिए, अयति उसके द्वारा सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय होनी 
चाहिए। दशप्तू, कर प्रणाल्री लोचपूर्ण होनी च।हिए ताप्रि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसमे 
परिष्तेन किया जा सके । 


उपयुक्त के अतिरिक्त बनन्‍्य लेखको का भी यह कहना है कि कर-पद्धति ऐसी होनी चाहिए 


भाग पिछड़े देशों के आथिक विकास में लगाना शुरू कर दिया है। इसका आशिक कारण तो यह है 
कि इन देशो मे रहत सहन के अपने दयनीय स्तर को सुधारने के लिए जागृति उत्पन्न हो गई ओर 
आशिक कारण है साम्पवाद (५०७)शण्णाआ0)। वास्तविक कारण चाहे कुछ भी बयो न हो, वध्य 
यह है कि पश्चिमी योरोप और अमेरिका के अनेक देशो ने अपने साधनों का कुछ थोड़ा सा भाग 
अल्पविक सित देशो को सहायताय देना शुरू कर दिया है । 


(६) आधिक नियोजन--आ्थिक नियोजन व्तेमान सदी की प्रमुख धारणा है। आधथिक 
नियोजन के द्वारा देश के उपलब्ध साधनों का इस प्रकार नियोजित शोषण किया जाता है तथा 
अर्थव्यवस्था का इस प्रकार चहुँमुखो विकास किया जाता है कि जिससे नागरिकों का जीवन-स्तर 
ऊँचा हो तथा राष्ट्रीय समृद्धि एव खुशहाली में अभिवृद्धि हो । आयिक नियोजन की केन्द्रीय व्यव- 
स्‍्था के भ्तगंत विभिन्न विकासशील योजनाओ को पूरा करने के लिये सरकार को अपार धनराशि 
व्यय करनी पड़ती है। यहाँ तक कि देश में उपलब्ध साधनों के अतिरिक्त होनार्थ प्रबन्धन तथा 
विदेशी ऋण भी लेने पड़ते है । इसके परिणामस्वरूप सरकारी व्यय मे वृद्धि होना स्वाभाविक ही 
प्रतीत होता है । 


(१०) मूल्य-स्तर में मृद्धि (280 ॥॥ 7775० ॥0४४)--एकश भअम्य कारण भी है जिसने 
सरकारो के खर्चो की वृद्धि मे अपना मुख्य योग दिया हे, और वह है सन्‌ १६३६ से सभी जगह 
मूल्य-स्तर का ऊँचा उठना। जहाँ तक विसी देश को सरकार का सम्बन्ध है, मृल्य-स्तर म दृद्धि 
के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते है। एक यह कि रारब।र को उन सभी वस्तुओं और सेवाओ के लिए 
ऊँची कीमतें अदा करनी पढती हैं जिन्हें कि वह खरीदती है । दूसरे, अपने वढते हुए खर्चों को 
पुरा करने के लिए उसे अधिक मात्रा म वित्तीय साधनों वी खोज करनी पइती है। कुछ सीमा तक 
तो, बढ़ा हुआ सरकारी खर्च स्वय एक ऐसा तत्व होता है जो कि वीमतों में क्ांद्ध क लिए उत्तर- 
दायी होता है। 


सरकारी सेबाओ के विस्तार के मूलभूत कारण (890० छे८७४०॥5 07 एह/श0शणा ० (0 ९४- 
एथ्यां 5ध00085) : 


इस प्रकार, अनेक ऐसे तत्व है जो सग्कारी खर्च मे निरन्तर वृद्धि के शास्णों की व्याख्यों 
करते है। तथापि, बुछ राजकोपीय सिद्धात्त वेत्ताओ ने सरकारी सेवाओ मे विस्तार के मूलभूत 
कारणों वा पता लगाने की कोशिश की है। एक कारण है सरकारी सेवाओं यी आय की सापे- 
क्षता (॥70076 ८३४0५) । आय की सापेक्षता वास्तविक आय में परिवतंन होने पर मांगो मे 
होने वाले परिवरतंगो वी एक माप है। जैसे-जैसे वास्तविक आय बढती है, सभी वस्तुओं व सेवाओं 
की माँग भी बढती है, और यह तथ्य इस बात की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है कि लोग 
अधिक सरकारी सेवाओ की माँग वयो करते हैं। फिर, दूसरा कारण यह है कि सरकारी सेवाएं 
स्वभावत ही शविभाज्य हांते है अत उनका सामूहिक रूप से ही धघुनाव बारना होता है। गैर- 
सरकारी क्षेत्र की स्थिति में, मूल्य का सीधा सम्बन्ध कसी विशेष वस्तु अथवा सेवा की प्राप्ति से 
होता है। परन्तु सरकारी सेवाओ की अदायगियो को, पूर्णत* अयवा भशत ऐसी सेवाओ के लाभो 
को प्राप्ति से अलग करता पड़ता हैं। सामूहिक आवश्यकताओं को लागतो से पृथक्‌ रखकर चुनना 
होता है। कुछ लोगो ने वेगत्र के नियम की बढते हुए श्रम-विभाजन (0शंझ्०ा 06 ]8000) के 
हझूप मे व्याख्या करते की कोशिश की है, अर्थात्‌ यह कि व्यक्ति अपनी अधिकाधिक आवश्यवाताओ 
को राज्य की सहायता से सन्तुष्ट करने लगता है । परन्तु जैसाकि डाल्टन ने ठीक ही कहा है, श्रम- 
विभाजन के अथथों में इसकी व्याख्या अपर्याप्त है क्योकि यह इस तथ्य का उल्लेख नही करती कि 
रशज्य मम नए-नए कार्यों को अपने हाथ में ते रहा है और पुराने कार्यो पर अपना पजा हृढ 
बर रहा है। 


डाल्टन के अनुसार ऐसे तोत मूलमत कारण हैं जो वेबनर के नियम ('ग्हप्रतह ॥29 
को व्यास्या करते है। सर्वप्रथम, अनेक क्षेत्रों में किए जाते वाले आधुनिक विकास-कार्यो ने निजी 
संगठनों के मुकाबले सरवारो प्रशासन दी कार्यक्षमता में अधिक वृद्धि को है। प्राइवेट एजेन्सी की 
सुलना में सरकारी अधिकारियों का चुनाव (८४०८०) बुद्धिमतापूर्ण हो सकता है। दूसरे, बुछ्च क्षेत्रों 
मैं किए जाने वाले आधुनिक विकास कार्यों ने सरकारें अधिकारियों (एणण० गणण 09) द्चे 


छर्‌ 





लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे ऐसे नए कार्यों वो सपने हाथ मे लें जो कि वस्तुतः गैर- 
सरकारी उद्यम द्वारा आरम्भ नही क्ये जा सके है । इसका एक सुन्दर उदाहरण है आधुनिव-नगरों 
में जन-स्वास्थ्य (900॥० ॥९०॥॥) की व्याख्या करना । तीसरे, जहाँ गैर-सरकारी अथवा निजी 
खर्च अवेक वस्तुओ ओर सेवाओ के व्यक्तिगत एवं अनन्य उपयोग (॥0५008] 2700 ७(एुएड्ल्‍० 
७५८) की व्यवस्था करता है, वहाँ सरकारी छ्च एक सामुदायिक तया सम्मिलित उपयोग (८एणश- 
एग4] ॥006 ॥70]05४6 ०५८) की व्यवस्या करता है, उदाहरण के लिए, पार, अजायबघर और 
आर्ट गैलरी आदि | 





सरकारी खर्च के सिद्धान्त 
(एमंएलेए९5 ०5 ९०765 ० ९४९ एशुशाभाण7८) 


एक पिछले अध्याय में, हमने लोक्वित्त ([७७॥८ 9१9॥८6) के कुछ ऐसे सिद्धान्तो वा 
विवेचन किया था जिनके बारे में हमने यह कहा था कि ये सभी राजवोपीय वार्यवाहियों का मार्ग 
दर्शन करेंगे । यहाँ हम कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर विचार करेग्रे जोकि सभी सरवारी सत्ताओं के खर्चे 
का मार्ग-दर्शन करते हैं। 


अधिकतम सामाजिक सलाम का सिद्धान्त (एक्‍ंग्रतज़रैर छा 0णाणा रण काश 50०0) 
05 आ486) 


सरकारी व्यय तथा साथ ही उसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए लगाये जाने वाले कर 
देश की वहुसध्या के आथिक जीवन वो प्रभाव्ति करते हैं। अत यह आवश्यक है कि ऐसी कोई 
कसौटी अथवा नियम होना चाहिये जिसके द्वारा कि कोई व्यक्ति सरकारी खर्च को न्याय की तुला 
पर तौल सके । ऐसी क्सोटी अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त मे निहित है।! डाहटन 
(02007) ने इस सिद्धान्त को इस प्रकार व्यक्त किया है, “प्रत्येक दिशा मे सरकारी ख्च उस 
सौमा तक जिया जाना चाहिये कि कसी भी दिशा मे यदि समुदाय को प्राप्त होने वाले लाभ में 
थोडी सी भी वृद्धि हो तो वह कराधान मे तथा सरकारी आय के अन्य स्रोत से होने वाली प्राष्तियो 
में वैंसी ही भौडी सी वृद्धि से होने वाली हानि द्वारा सच्तुलित हो जाये। यह सरबवारी खर्च तपा 
सरकारी आय का एक आदर्श प्रस्तुत करता है ।/? थोगू (078०७) ने भी इसी रिद्धान्त की लग* 
भग इन्ही शब्दों में व्याख्या की है. “सभी दिशाओ मे सरकारी खर्च एक ऐसे विन्दु (707) तक 
बढाया जाना चाहिये जिस पर खर्च किये जाने वाल अन्तिम शिलिंग से जो सन्तुष्टि प्राप्त हो 
४] जे सन्तुष्ट के बरावर हो जो कि सरवारी सेवाओं के लिये अन्तिम शिलिंग देने से नष्ट हो 
गई हो ।+ 

मंतः यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी ऐसे सिद्धान्त पर विचार करें 
जो सभी प्रकार के सरकारी खर्चों का मार्गदर्शन करे तो हमे जहाँ उन लाभो को हप्टिगत रखता 
चाहिए जो कि राष्ट्र के सभो अथवा कुछ वर्यों को प्राप्त होते है, वहाँ सरकारी व्यय की वित्तीय 
व्यवस्था के लिए किये जाने वाले त्याग (४3706) का भी ध्यान रखना चाहिये । जैसा कि पहले 





] अधिस्तस सामाजिक लाभ का सिद्धान्त स्वयं लोकवित्त की जड़ो से गहराई तक पहुँचा 


हुआ है, यद्दी कारण है कि पीगु ने इसे लोकवित्त वा सिद्धान्त वहा है । कारण यह है कि 


कराधान सरकारी खर्च तथा सरकारी ऋण का मूल्यावन आथिव कत्याण की कसौटी से 
ही करना चाहिए । 


/)9द्र।॥. एएणा० क्याशाप्र 9.7, *एच७॥ ८ >फ्लाताधशर था. ९६8४५ पंाल(0त. 005६. 0० 
एड2766 ॥50 ४0 शिएआ ॥6४छ/386 ६०785 ५ ०ा्राणाएए ण 3 छिाकिटर ज्राव। वादार056 का 
छत तैकब्एध०० बैड ]७5६ छद्बोच8०९१ 8५ (॥6 4ल्‍5945 25786 ० 9 ००त७5७०११०ड इज ९7९७६ 
का उएशाणा उ5त ॥9 ९0९०5 दिला) बा9 0फढय 5०यर९ ठ॑ एण00 700026.. 5 8055. 06 
उठ ण॑ ए॥र व्चलाठै।(छ6 गाते ् एकँस्‍र मालयाढ ” 
३3... .इण्४ ३ एप्णार छााबए०० ए ३3] “फलासाफ्ार आा०्पव 9४ एपचच्ड 29 2) ७८७०० णटे 
+० ७० एणर्जा, ३६ पाली इनाभ३टए० णी बछाल्वे 400 एड ]50 डधाताड ९कल्लावल्त5 €्वुष्भ॑ 
३० [6 इकल्‍3/3000॥ ]050 क 7९%ल . ण॑ पी 550 - ऋआगह स्वत. फूणा. इ०क्‍लाफदां 
ड्टापण्ड, 


है] 


छ३ 


ही बताया जा चुका है, लोकवित्त (कराधान के द्वारा) लोगो के पास से सरकार की ओर को और 
(सरकारी खर्च के ढ्वारा) सरकार के पास से लोगो की ओर के प्रय-श्क्ति के स्थानाग्तरण का एक 
कम उत्पन्न कर देता है | दे लोग तो नुकसान मे रहते है जिन्हे कर अदा करने के लिए वाध्य 
किया जाता है और वे लोग फायदे भे रहते है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे सरकारी खर्च से 
होने वाले लाभ प्राप्त करते है । वित्त की एक आदर्श व्यवस्था, जिसमे कि सरकारी यर भी 
सम्मितित है ऐसी होनी चाहिए जहाँ कि प्राप्त रान्तुप्टि की सात्रा किये गये त्याग से अधिक हो 
और यह सन्तुष्टि की बेशी अधिकतम हो | यही तत्व अधिकतम सामाजिक लाभ के पिद्धान्त मे 
निहित है। 
अधिकतम सापाजिक लाभ तथा सम-सीमाम्त तुष्टिएण (घराक्तागणा। 5009) धपेए्शा- 
9!8 €पर्णंजा॥78/04॥ ७॥॥(५)--अधिवतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त बिल्कुल वैसा ही है जैसा 
कि अप्रिकतम अथवा सन्तुष्टि अथवा तुष्टि का सिद्धान्त (ज्ाएएव७ एीग्राकशाणा ब्वाउश्विएफणा 
० एाहाह) जियो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रतिदिन के खर्चा में प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है । उदाहरण के लिए अपनी उपलब्ध सोमिन आय से अधिकतम सल्वोष प्राप्त करने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का विवरण ऐसप्ते तरीके से करता है कि खचं वी सभी मदो मे धत का 
सीमान्‍्त तुष्टिगुण (0००8॥00] ७७॥७०४) लगभग समान हो । यदि एक स्थिति मे सीमान्त तुष्टिगुण 
अन्य स्थिति के सीमान्त तुष्टिगुण से अधिक है तो ब्यक्ति के लिए यही अच्छा होगा कि वह उस 
वष्तु पर तो अधिक खर्चा करे जिनके विपय मे कि द्रव्य का स्ीमान्त तुष्टिगुण अधिषा हो और उस 
बूपरी बस्तु पर कम जो उसे कम सीमान्त तुप्दियुण प्रदान करती हो। ऐसा करके वह सन्तुष्दि को 
अधिकतम कर सकता है इसी प्रकार, सरकार को भी अपनी सौमित आप ऐसी रीति से खर्च 
करनी चाहिए कि सभी मदो के सलीम न्‍त सामाजिक तुष्टिगुण अथवा लाभ समान हो । मान लीजिये 
भारत के वित्तमन्त्री यह अनुभव करते हैं कि शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का सीमान्त तुव्दिगुण 
सेना पर किये जाने वाले खर्च के सीमान्त तुप्टिगुण के अधिक है अर्थात्‌ यदि एक करोड़ स० शिक्षा 
पर व्यय किया जाये तो उच्ससे समाज को अधिक सुष्टिगुण अथवा लाभ प्राप्त होगा, व मुकाबले 
उसके कि उतनी ही घनरराणि सेना पर ख् को जाये | इस स्थिति में स्पप्टतः यह वाच्छनीय 
होगा कर समाज के हिंत में होगा कि धन को प्रतिरक्षा से हटाकर शिक्षा में लगवा जाये और पह 
कि प्र्च की एक मंद से अत्य मद की ओर को किया जाने बाला यह स्पातान्तरण (279) उस 
समय तक जारी रहना चाहिए जब तक दित्तमस्तो यह न महसूस करें कि अब दोनो ही मदो 
मे प्राप्त होने वाला रीमान्त लाभ बराबर है । अत यह स्पष्ट है कि अधिकतम सामाजिक लाभ 
जय सिंद्धान्व सम-सीमास्च तुष्टिगुण के सिद्धान्त के ही समान है और इसी पर आधारित है। दोनो 
सिद्धान्तों भे यदि कोई अन्तर हैं तो यह कि व्यक्तियो तथा सरकार की स्थितियों मे आय के स्रोत 
भिन्न-भिन्न होते हैं । उदाहरण के लिये, ब्यक्ति तो अपनी निजी बाय खर्च करता है जिसमें उसके 
अलावा अन्य किसी को कोई त्याग (4०0०6 ) नही करना पडता । इसके बिपरीत सरकार की 
आय चूंकि जनता से प्राप्त की जाती है अत उसमे सम्पूर्ण समाज का त्याग अथवा भार छिपा 
होता है। परिणामस्वरूप, सरकार को अपने खर्चो के मामले मे बडा सावधान रहना पडता है । 


सम्पूर्ण सपाज के लिए लाभ (एशाटव5 07 छ06 ९०शाणपाा५)--अधिकतम 
सामाजिक ताभ के छिद्धान्त का अर्थ है कि सरकारी खर्च से सम्पूर्ण समाज को ही लाभ पहुँचना 
चाहिए, समाज के केवल कमी एक भाग या वर्ग को ही नहीं। अत यह आवश्यक है कि सरकार 
इस विपय में बडी सावधानी बरते कि समाज से सम्पूर्ण रूप मे प्राप्त होने वाले धन का उपयोग 
केवल किसी वर्ग विशेष वे साभ के लिए ही न किया जाए। इस सदर्भ मे, डाल्टन तथा थ्ोमती 
हिक्स जैसे लोव वित्त के लेखवो द्वारा दी गई कुछ उन कसोटियो का उत्लेख करना भी बड़ा महत्व- 
धरर्ण होगा जिनका जिक हम एक पिछले अध्याय में पहले ही कर घुके है। ये वसीटियाँ यह बतलाती 
है के सरकारी खर्च ग़म्पूर्ण समाज के जापिक वल्याण वे लिए अपना योग प्रदान कर रहा है या 
नहीं । समुचित परक्षारी व्यय की प्रथम कसोटो (#:58 !2४४), जो कि सामाजिक वल्याण मे अपना 
योगदान करती है, प्रतिरक्षा पर क्या जाते वाला ध्यय है जिसके द्वारा विदेशी आक़्मण से जनता 
की रक्षा की जाती है भौर देश में कानून व व्यवस्था की स्थापना की जाती है । यह व्यव करना 
सभी सभ्य सरकारो का मुख्य कर्त्त व्य होता है। इसके अलावा ये व्यय सामान्य आयिक निकास 
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जीवन के लिए जावश्यक प्रिस्यितियाँ उत्पन्न करते है डाल्टम द्वारा प्रतिपादित मामाजिक लाभ 
वी एवं अन्य क्सोटी यह है कि खर्च के द्वारा राष्ट्रीय आय के उत्पादन तथा उसकी मात्रा में वृद्धि 
हो, इसका अर्थ है कि उत्पाददीय रोबाओं के. सयठग में सो सुधार होना चाहिए। सामाजिक लाभ 
वी एक तौसरी वस्तुनिप्ठ कसौटी (०00]०८७५८ 0257) यह है कि सरकारी व्यय के द्वारा इस प्रकार 
आय दा समान वितरण क्या जाए कि उत्पादित कुल याप्ट्रीय आय सभी में समान रुप से वितरित 
हो सके। सामाजिक लाभ वी चौथी क्सोटी देश मे आर्थिक स्थिरता की स्थापना करना है जिसका 
अर्थ है कि देश मं स्फीति तथा अवस्पीति (,परीगाणा थाव ठली&09) द्वी परित्यितियाँ व उत्पन्न 
टोने दी जाए और अधेव्यवस्था (८००४०) ) को पूर्ण गोजगार के स्तर पर रखा जाए। अन्त में, 
पांचगो #सोटो पह हे कि सरवारी व्यय करो केवल बंझान समय के टिलो का ही ध्यान नहीं 
रखना चाहिए बल्कि भावी पीढियो (४७7८ 8९३८४७॥00$) के हितो की भी चिन्ता करनी चाहिए 
क्योकि राज्य भविष्य के हितो का भी सरक्षक (८०5000॥) है । यदि सरकारी खर्च को सामाजिक 
कल्याण के इत सभी सिद्धान्तों से अनुसार किया जे ए तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त 
को भी सन्तुष्ठ कियर ज्ञा सकता है और अधिवराम ब्त्याण भी प्राप्त किया जा सदता है। 


सिद्धान्त कौ क्ठिनाइयाँ (8॥00065 85 ॥0 छ7एथ८ए्ट)--सामान्‍्य सिद्धान्त के रूप 
से, अधिव्मम सामाजिक लाभ का कोई स्थानापक्ष ($००७॥०४८) अचचा विकल्प (आधा ०) 
नही है । परन्तु इस शिद्धान्त को लग्यू करमे मे अनेब बठिनाइयाँ तथा बाधाएँ है। उदाहरण के 
लिए, उन लाभो का सही-सही अनुमान लगाना अथवा साप बरना यदि असभव नही तो बटिन अवइय 
है, जो कि सरकारी ब्यय वी कुछ अथवा अनेक मदो से प्राप्त होत हैं, जैम सशस्त्र सेनाओ पर किये 
गये व्यय से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान लगाना बडा कदिन है विन्तु रेलो सिचाई अथवा 
ओऔद्योगिक विकास पर क्या जान वाला सरवारी छर्च अधिक मूर्त (०0ए7८८१८) तथा स्पप्ट होता है 
अत उग्वों मापा जा सकता है। साथ ही, प्रतिरक्षा तथा पुललिस पर विया जान बाला व्यय सामा- 
जिक हस्टिकोण से एक अनिवार्य ब्यय होता है, अत सरकार को उसे सम्पन्न करना ही होता है। 
परन्तु ऐसा दर्च धू'कि समाज के भौतिक वलयाण (एणथध्याण। एथणिए८) में वृद्धि नही करता और 
सांथ ही, आ्थिक राधनों को उत्पादकीय स्रोतों मे लगा देता है, अत सरकार के लिए स्पप्टत यह 
उचित होगा कि वह प्रतिरक्षा तथा पुलिस पर ढिये जप्ने दाले व्यय को कण करके उस न्यूनतम 
मात्रा पर ले आग्रे जो कि देश वी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो । 


यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण वात का उल्लेख बरना भी उचित होगा। यह सत्य है कि 
अधिकतम सामाजिक कल्याण का लक्ष्य इस बात को आवश्यक बना देता है विः सरकारी खर्च सम्पूर्ण 
रूप में (95 ४ ७/००)९) समाज पर क्या जाए किसी एत समूह था वर्ग पर नहीं । परन्तु कभी बी 
यह आवश्यक हो सकता है कि सरकारी खर्च कसी विशज्ञेप्त वर्ग पर ही क्या जाए ओर हो सक्‍ता 
है| कि उससे सम्पूर्ण समाज के ही बल्माण मे वृद्धि हो । उदाहरण के लिए, हरिजनों पर क्या जाने 
बाला भारत सरकार का व्यय अधिक्तम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं। पडता वयोकि 
हरिजनो बा सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊँचा बरने से सम्पूर्ण समाज ही धनी, मजबूत तथा स्वस्थ 
बनता है इसी प्रवार, देश के विसी पिछड़े क्षेत्र के विकास पर क्या जाने वाला सरकारी व्यय 
सम्पूर्ण देश को ही लाभ पहुँचात्ता है चयोकि एक क्षेत्र वी समृद्धि स्‍्दथ ही जच्य क्षेत्रों मे स्थावान्वरित 
हो जायेगी । परन्तु अधिवााम माम्राजिब साभ के सिद्धान्त वी इन बुछ कठिनाइयों तथा सीमाओं 
से हमे इस निप्कर्य पर नही पहुँचना चाहिए कि इस सिद्धान्त का कोई वास्तविक एवं व्यावहारिक 
महत्व ही नहीं है । सरकार द्वारा किये जाने वाले विवेक्पूर्ण व्यय वा लक्ष्य सामाजिक लाभ को 
अधिकतम होना च(हिए | अत सरबारी दर्च के अध्ययन मे और बम्तुत जैसा कि हम पहले ही कह 
चुके हैं, स्वय लो+वित्त के ही अध्ययन में इस सिद्धान्त का मौलिक महत्व है ९ 





4. वे अर्थेशास्त्री, जो राजकोपीय तटस्थता (८ ग्रव्ण7909) वी वकालात करते हैं और 
जो यह तर देते हैं कि एक कत्पविवसित देश के लिए भिश्चित अर्थव्यवस्था यु सबसे अधिक 
उपयुक्त है और यह कि राजकोपीय तटस्थता मिश्वित अर्थव्यवस्था वी एक अनिवार्य शर्त है, 
यह विश्वास करते है कि सरकार खर्च और राजकोपीय नीति के भुख्य लक्ष्य का सम्बन्ध 
सामान्यतः क्धिक्तम सामाजिक साभ के “अस्पष्ट” सक्ष्य से नही होना चाहिए ॥ 
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सरकारी एर्च के अन्‍य घछिद्धान्त (006 शः्ाटाए० ० ९०७॥० छेफ़ला4ण०) - 


अधिकतम सामाजिक लाभ के इस मूलभृत सिद्धान्त के अलावा शिराज जैसे अनेक 
सुप्रसिद्ध राजकोपीय पिद्धान्त वेत्ताओं ने सरकारी यर्च ये भय परिद्धान्तो का उल्लेख किया 
है। इन रिद्धान्तो की अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त से तुलना करता आवश्यक नहीं है 
वयोकि लेखकों ने इन सिद्धान्तों को गीण स्थान दिया है। 





(१) मित्तव्यवता का छिद्धान्त (छालफ़ढ ण व्याणा ० ८८००००५)--ऐमे ही एक 
सिद्धात्त को भितव्ययता के सिद्धान्त के नाम से पुकारा जाता है । मितव्ययता का अर्थ कजूसीपन 
अथवा लालचीपन से कतई नही है, इसका अर्थ तो केवल यह है कि वेकार के अनापशनाप खर्द न 
किये जायें । सरवगरी अधिवारियों को अपने पास विद्यमान साधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए 
क्योकि ये साधन उत लोगो से लिये जाते हैं जो कि उनयो ऐसे उपयोग में लगा सकते हैं जिन्हे कि 
वे सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक आवश्यद समझे | अत यह आवश्यक है कि सरकार अपने खर्चों को 
बडी राबधानी और बिवेक के साथ करे । खर्च नी कसी भी मद पर केवल न्यूनतम आवश्यक 
धनराशि ही खर्च करनी चाहिए | अधिकाश लोव तन्‍्त्रीय देशो मे, नियोजन तथा दूरद्शिता का 
अभाव, सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व वी भावना वी बमी तथा अपर्याप्त वित्तीय 
नियन्त्रण--ये वुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो अनेक सरकारी विभागों के व्यर्थ के अन्धाधुन्ध खर्चों 
के लिए जिम्मेदार है । 


(२) बेशी या बचत या आधिक्य का सिद्धान्त । गला, 67 ९७0०0 ० 5एए05)-- 
सरकारी खर्च के एक अन्य सिद्धान्त को वेशी अथवा आधिवय का सिद्धान्त कहा जाता है। इस 
सिद्धान्त का अय॑ यह है कि सरकारी #धिकारियो को अपने खर्च के मुकाबले आय मी बेशी का 
लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए और उन्हे घाटे बी स्थिति से बचता चाहिए। जिस प्रकार 
बुद्धिमान आदमी अपने खर्च वो अपनी आय के अनुसार ही रखने का प्रथत्त करता है, और यदि 
सभव हो सके तो अपने खर्च को अपनी आय से कम ही रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक- सरकार 
को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी आय_ तथा खर्च को सन्तुलित करे (अर्थात्‌ 
सन्तुलित बजट बनाये), और यदि सम्भव हो तो थोडी सी बेशी अथवा आधिफ्य का ही लक्ष्य सामने 
*ख। वेशी के सिद्धान्त ता आशय यह है कि राज्य के रोजाना के खर्चे अनिवायं त. चालू आय में 
से ही क्ये जाने चाहिए और ऐसे खर्चों को करने के लिए उधार का आश्रय नही लेना चाहिए | 
इस त्षिद्धान्त का आशय यह भी है कि राभव है वर्ष प्रतिवर्ष मेशी के बजट (5ए07७|0५७४०४९/७) न 
बनाये जा सके परन्तु जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वह यह कि सरकार को स्वय 
अपनी साख (८८०१0) एव प्रतिष्ठा के हित मे लगातार घादे के बजदो (९८६ 970४०७) से 
बचना चाहिए | पर इसके बावजूद, वेशी का वजट बनाना हमेशा ही कोई अच्छी बात हो, ऐसा 
नही है | मन्‍्दी के समय मे, जबकि देश की गिरती हुई कीमतो तथा बढती हुई बेरोजगारी का 
सामना करना होता है, उस राणय यह आवश्यक हो सकता है कि सरकार अपने जर्चों मे वृद्धि 
करके रोजगार तथा माँग की मान को वढाये और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की सहायता करे, यह 
भी हो सकता है कि इस अवधि मे, सरकार की आय मे वोई वृद्धि न हो, अपितु और कमी हो 
जाए । मन्दी का सामना करने के लिए जो राजकोपीय नीति अपनाई जाती है उसे 'घाटे की बजट- 
ज्यवरथा' का ही नाम दिश जाता है। दूसरी ओर, सेजी अथवा स्फीति को स्थिति मे, सरकार के 
लिये यह आवश्यक हो सकता है कि वह अपने खर्चों को सीमित करे और अपनी कर आय को 
बढाये--जिससे कि वम्तुओ व सेवाओ की माँग घट जाए और वीमते नीची हो जाएँ। यह है वेशी 
का वडट ॥ अत. यह स्पष्ट है कि वेशी के छिद्धान्त को लागू वरना सदा ही सम्भव नही होता। 


(३) स्वीकृत रा सिद्धान्त (शाएल्षण्ञ८ ० शा० ० 5४॥॥0007)--अन्त मे, स्वीकृति 
20229 सरकारी खर्च का एक और सिद्धान्त है, जिसका कि सोकतस्न्ीय राग्कार के लिए 
घ महत्व है। इसका आशय है कि उस समय तक कोई भो धनराशि खर्च मही की जानी 
चहिए जब तक हि उस सर्च के लिए उपयुक्त अधिकारी व्यक्ति से बनुभति अथवा स्वीकृति ने मिल 
अविवेकपूम उच्च अधिकारी की पूर्वानुमति (जाणा ६ए८ॉ)०४) प्राप्त करने का उद्देश्य यह है कि 
ञ्ज तथा अधायुन्ध किये जाने वाले ख्चों को रोका जा सके, क्योकि लोगो का यह अनुभव 
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है कि सभी जनाधिकृत खर्चे अपब्यय तथा अतिब्यय को प्रोत्साहन देते हैं। स्वीह्ृति के सिद्धान्त के 
अन्तगंत यहू भी आवश्यव हाता है कि व्यय करने वाले अधिकारी घन को उसी कार्य में खर्च करें 
जिसके लिए कवि उसकी स्वीकृति मिली है। यह देखने के लिए कि स्वीहृधि धवराशि का दुस्पयोग 
वो नही हुआ है, वित्तीय दर्ष के अन्त मे सदा लेखापरीक्षण (9००98) वी व्यवस्था की जाती है। 
लोक्तन्जीय सरकार के अन्तर्गत, अनुमति, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण वी एक विस्तृत 
व्यवस्था कार्यशील होती है । उदाहरण के लिए, सरकार को स्वय कसी भी धनराशि को उपलब्ध 
करने तथा खर्घ करने से पूर्व ससद (?873770॥) वी अनुमति लेनी होती है, सरकार के बन्तगंत 
भी, प्रत्येक विभाग (6९987070॥/) को कोई भी खर्च करने से पहले वित्त मन्त्रालय (]वा्ांडता३ 
०६ ६(0थ८८) की अनुमति लेनी पडती है, प्रत्येक विभाग के अन्तगुत प्रत्येक अनुभाग (६४८०४०॥) 
को विभागाध्यक्ष (7९80 ० (४९ 7८एआए्था।) की अनुमति लेनी होती है, यही क्रम आगे भी 
चलता रहता है। यहां इस वात की भी नही भूलना चाहिए कि अनुमति लेने की इस विस्तृत 
च्यवस्था मे काफी समय तया कार्यक्षमता का हास होता है और लालफीताशाही (7:५-७7॥5४7) 
पनपती है, परन्तु यह तो वह त्याग (5६००४१०८) है जो एक लोवतसन्तीय सरकार को सरवारी धन 
का दुरुपयोग रोकने के लिये करना ही होता है। 


प्री .शिराज के उपरोक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय के' निम्नलिखित सिद्धान्त 
भी हैं-- 


(४) उत्पादकता मे दद्धि का सिद्धान्त (9995९ छा ४800 ० [080625६९ 0 
ए700ए८४श/५)--इस_सिद्धाग्त का आशय है कि सार्वजनिक खर्च इस प्रवार स होता चाहिए 
जिससे कि सम्पूर्ण देश मे उत्पादकता में वृद्धि हो, नये नये उद्योग धन्धों वी स्थापना हो, रोजगार 
के अवसरो मे वृद्धि हो तथा जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा हो । हेन्सन के शब्दों में, “बोई 
भी राष्ट्र देश मे सामाजिक तथा सावंजनिक सेवाओं पर व्यय क्ये बिना जीवन-स्तर को ऊँचा 
नही कर सकता ॥” अल्पविकमित देशो के लिए तो यह प्िद्धान्त वडा ही अनुकूल है । 


(॥) समान वितरण का सिद्धान्त (शिवालफंट 0 व्याणा रण एदुणयों /॥॥00000) 
“-इस सिद्धान्त का आशय है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का होना च/हिए कि उससे आय 
के वितरण की असमानताएं कम हो | यह सिद्धान्त उन राष्ट्रो के लिए बडा महत्वपूर्ण है जहाँ कि 
आय के वितरण मे भारी असमानताएँ पाई जाती हैं । यही कारण है कि विश्व के अविकृसित एवं 
५४३७ देशो में सरकारी खर्च का मुख्य उद्देश्य धन के वितरण की असमानताओ को दूर 
करना ॥ 


(॥0) लोच का सिद्धान्त (शागलए6 0 व्य000 ० 8]8870(9)--इस सिद्धान्त 
का आशय है कि सरवारी खर्चे जथवा व्यय से पर्याप्त लक होनी चाहिए अर्थात्‌ सरकारी खर्च 
आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए । इस प्रकार सरकारी खर्च वा ढाँधा 
ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उसे सरलता से कम अथवा अधिक क्या जा सके। सरकारी खर्च 
की ज्यवस्था ऐशी होनी चाहिए कि सकक्‍ट काल मे यदि साधनों क्षो एक मद से दूसरी भद मे 
हस्तान्तरित किया जाय तो उससे देश का आधिक जीवन अस्त-व्यस्त नही होने पाए । ब्यूहूलर 
(फ्रण्वशैथ) के अनुसार “व्यय के परिणामों का अनुमान लगाते समय हमे उन परिणामों की ओर 
भी ध्यान देना चाहिए जोकि उस व्यय को पूर्ति के सम्बन्ध भे करारोपण अथवा आय के अन्य 
झपभोगो के परिणामस्वरूप हमारे सामने आ सकते हैं ।/ 


(8४) समन्‍्दय का सिदान्त (?77०ए(6 ०7 ८४०३ ० (.०००40807)---सघात्मक 
शासम व्यय में वे-द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारें अलग-अलग सरकारी खर्च 
करती है । अतएव इस सरकारी खर्च में इस प्रकार से समन्दय स्थाप्रित किया जाना चाहिए ताकि 
कोई खर्च दोदारा न हो ६ 





5... +. 0 एएवणालर ६ एच७छ॥८ सिए॥८०, 99. 6. 


छठ 


निष्कर्ष (700० पञ॑णा) : 


ऊपर सरकारी खर्च के जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है उनको समान महृत्व 


प्राप्त नही है, तथ्य यह है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धास्त ही सरकारी खर्च का एकमात्र 
विचारणीय सिद्धान्त है। अन्य सिद्धान्त तो केवल ऐसे प्रशासनिक नियम मात्र हैं जो कि सावंजनिक 
धन को खर्च करने के मामलो मे सरकारी अधिकारियों का मार्गे-दर्शन करते है। 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रंथ 
]. शाफ ४8 रथ : एटजाणरा05 ण॑ ९एएच6 क्ाक्ाए०, एए0फाश पा. 
2. उग्रा 006 ६ 0०सथट्शाएलाई गरिक्ाए८ एगाजादा वा, 
3. अमसण्शी एडणा > एप स्ाकालल, (फछ््ञाधिड ऊअए[ धघ0 अप, 
4... एच प्राट५5 5 एएछा6 जा॥96९, (जाधव 
5. वि्वाण॑8 ता0ए65 + फ्ाश्राण्पाह 50एशाएशा, (॥ए0फ्ाटा5ड, 7 0॥9 
ख्ज्या 
6. प्लञ., 0गणा +४ #फ्ाह एाक्राएड 
पृ, 8 ९. श॒ह्व0० ६ एज ग्राए००- 
8  #&- 8. ऐपली४ए * एफ़्रा।ल छाग्रश्वात्ट 
9, 6. प, छथ्याक्षा ; एछग5०३ एजञाए/ 800 छेप्श्ञा८5३ ०५एँ८५. 


एशफभफ्रणा४ एएप5४श7035 : 


4. 


“'वपिछले सौ वर्षों से विश्व के सभी देशो में सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।” 
सावंजनिक व्यय की इस बुद्धि के कारण बताइये । 


+ग्‌ऊणाल क्फ़ुलाराणर ॥35$ शाग्रा76फ्राए प्रत्टव४४6त. 0ग्रगाह 8 |88. वणावार8 
एल्था$ 07 50 ग ०ए९०७ ९०जरातए ० पाल #०79 ? 596 7685078 [07 8 ९०४४९ 
का 9 ९फुलावाएाट, 


सार्वेशनिक व्यय के विभिप्न सिद्धान्तो की पूर्ण विवेचना कीजिए। वया भारत मे सावंजनिक 
व्यय इन सिद्धान्तों पर आधारित है ? 


0८०75 णिए 6 ए्चा/005 एण0णा5 ठ एप6 फ्फुलावाएर, ॥5 $र्णत0 
छहएशा0ए78 ॥॥ प्रात 45 98520 00 4656 ००00॥$ १ 


“बढता हुआ सावंजनिक व्यय एक आधुनिक प्रवृति है ।'' स्पष्ट बीजिए । 


पाए ध्य्आए एशावए एाणाए फ्रफशाएाफिर३ 48 8 ग्रा०्वेदा ज़ीटाणाःशात, 
8९055 


डाल्टन के अनुसार सावंजतिक व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? 
समझाइए | 


स॒0छ रा (06 एए॥० फ्रफुक्रवाणर ४6 ण॑बबष्जाएत 4००0०: 00 गण ? 
छाफ़ाबा 


बतंमान काल से सायं जनिक ब्यय के बढने के कारणों पर प्रकाश डालिये । क्या यह प्रवुति 
समाजवाद की ओर सकेत है ? 


80ए०णा 0 प्राह एज ण एंतार शफुद्यतांप्ट गा ॥चत्शा ह€च5. ]906 ॥६ 
4॥0ती८ब्ॉ2 नव इ्ताह़ (०ऋबवातेड 50245आ ? 


हक व्यय किसे कहते हैं ? सार्वजनिक व्यय तथा निजी व्यय का अन्तर स्पष्ट 
ग़ेजिए । 


ज़रा 75 6500 09५ एए॥० कफुशावाप्रा७ ? एडए़ुंछण 0०9 ० सरटिएा०6 छफ्टला 
एण्एफप 506 9705 86 चरूएच७४॥णए. 


अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के रूप मे सावेजनिक व्यय की विवेचना कोजिए । 
0/50055 एफ्ऑ॥८ एं:फुलावा।€ 35 3 एवटाफोड तठी गरवायराणा 8०ट्वा बतर828- 


१६ 


सार्वजनिक या सरकारो व्यय--आश्िक क्रियाओं पर प्रभाव 
(?ए076 7एाथाए<--र्य्रीव्टं$ गा ए०णाणगांर 00५९5) 


प्रारम्भिक ' सावंजनिक या सरकारी व्यय का आधिक क्रियाओ पर प्रभाव के अध्ययन की आवश्यकता 


पिछले अध्याय मे, हम यह बतला चुके है कि प्राचीन समय में इस गलत विश्वास के 
कारण सरकारो खर्च के अध्ययत की उपेक्षा कर दी गई थी कि सभी प्रकार का खचे एक वर्वादी 
है । वाक्त्त में, इस विश्वास का प्रत्यक्ष कारण संस्थापक अर्थ शास्त्रियों (०३5अ्वा शाला » विशेष 
रूप से एडम स्मिय (8०47) 5णापा) के लेख थे, जिनका यह कहना था कि सरकार को अपनी 
ज़ियायें बधि तथा शस्त्रो” तक ही सीमित रखनी चाहिए, अर्थात्‌ केवल विदेशी आक्रमण 
व आन्‍्तरिक अशान्ति से नागरिकों की रक्षा करने तक ही सीमित रखनी चाहिए | एडमस स्मिथ ने 
आगे कहा कि चूंकि सरकारी खर्च आगतौर पर एक वर्बादी मात्र है और यह कि लोगो की मोर 
से सरकार की ओर को स्थानान्तरित किया गया धन, हो सकता है कि सरकार की अपेक्षा लोगो 
के लिए ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो, अत अच्छा यही होगा कि सरकार अपनी आधिक छियाओ 
को कैवल उन सेवाओ के सम्पादन तक ही सीमित रखे जिनमे या तो लोग रुचि न लें अथवा उनकी 
व्यवस्था के लिये कप्ट न उठाना चाहें। १८वी व १६वी शताब्दी के अ्थंशास्त्रियो तथा राज- 
तीतिजोी, दोनों पर ही एडम स्मिय का प्रस्ताव पडा और उन्होने इसी प्रकार के मत प्रकट किये, 
जैसे कि व ले बवाल का यह; राज्य के मुकाबले जनता के हाय कमान क रत दताज रच अत नल में रह कर ही अधिक फलदायी सिद्ध होगा।” 
अथवा 'खिर्च को धनटाशि का वह प्रत्येक भाग, जो कि सीमाजिक शान्ति बनाये रखने तथा विर्देशी 
आजत्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की सीमा से बाहर खर्च किया जाता है, अपव्यय है, 
अन्यायपूर्ण है ओर जनता पर भारी दबाव है |” अन स्पष्ट है कि १४वी शताब्दी के अर्थणास्त्रियो 
ते सरकार्री खर्च के सम्भावित अनुकूत प्रभावों को स्वीकार नहीं किया । परिणामस्वरूप, सन्‌ 
१६२० तक सरकारी खर्च के अध्ययन की पूर्णत उपेक्षा की जाती रहो, हाँ इसके बाद सरकारी 
खर्च की महत्ता पूर्णतया स्वीकार की जाने लगी । 








इस बात पर विचार करना बडा महत्वपूर्ण है कि उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर 
पर, साधनों का अनुकूलतम बेटवारा करने पर, वीमतो की स्थिरता पर, पूर्ण रोजगार की स्थापना 
एव उसकी स्थिति को बनाये रखने एर और देश में आमदनिदो के श्रेष्ठतर्‌ वितरण पर सरकारी 
खर्च का क्‍या प्रभाव पडता है। यहाँ यह वात ध्यान रखने की है कि आधिक क्ियाओ के स्तरों 
तथा वितरण पर सरकारी खर्च का प्रभाव इस बात पर निर्भर होता है कि सरकार किस प्रकार 
की है और सरकारी खर्च किघ् समय क्रिया जा रहा पे ) उदाहरण के लिये, स्वतन्त्र अथवा मुक्त 
अर्थव्यवस्था (॥९६ ९००००५) के अन्तर्गत तथा शान्तिकाल में सरकारी खब्ं की मात्रा काफी कम 


छह 


होती है परन्तु एक समाजवादी अर्थव्यवस्था (30लंध्रहा० €००।०ग१) के अन्त्गंत और युद्धकाल 
मे, जहाँ तक आधिक ज्रियाओ एवं रोजगार के स्तरो का सम्बन्ध है, सरकार के खर्च का अशदान 
अधिक तथा उल्लेखनीय होता हैं। सरकारी खर्च के प्रभावों का विश्लेषण हम यहाँ इस प्रकार 
करेंगे कि पहले तो इस विषय पर डाहटन द्वारा प्रकट किये गये विचारों का सक्षेप्र में उल्लेख करेंगे 
और तत्पश्चात्‌ आधुनिक राजकोपीय सिद्धान्त वेत्ताओं (8८0 0६०॥४७) के विचारो पर प्रकाश 
डालगे। 


सरकारी ब्यय का उत्पादन तथा रोजगार पर प्रभाव 
[सल्लि ० एचऐंट छककुलाग।पर8 60 एक००ालीए७ णाएं [7॥फ09॥९ा) 


डाल्टन का मत था कि विसी भी देश में उत्पादन वा तथा रोजगार वा स्तर निम्ग- 
लिखित तीन तत्वों पर निर्भर करता है -- 


(का) तोगो की काम करने, दचत करने ठया विनियोद करने बी योग्यता, 
(ख) काम करने, बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा, ओर 
(गे) विभिन्‍न उपयोगों तथा क्षेत्रों के बोच आर्थिक साधनो का स्थानान्तरण । 


यह सम्भव है कि इन सभी तत्वों को सरकारी खर्चे द्वारा प्रभावित किया जाए, यह 
दूमरी बात है बह प्रभाव अनुकूल होगा या प्रतिकूल [ 


(क्र) काम करने, बचत करमे तथा विनियोग करने को योग्यता पर प्रमाव (परी0८ ० ?७७॥० 
उरए०)वापाह णा 4णीए 40 90६, 59४6 बाते ॥7४८५) 


कु 

यदि सरकारी खच्च ध्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तो उससे 
उत्पादन तथा राप्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। शिक्षा, चिकित्सा सेवाओ, सस्ते मकानों की सुविधाओं तथा 
मनोरजन की सुविधाओ पर किया जाने वाला सरकारी खर्च लोगो की काये करने की क्षमता को 
बढायेगा | इसके साथ .ही, सरकारी खर्च निम्न आय वाले बर्मों के लिए अतिरिक्त आय की 
व्यवस्था करफे उनकी बचतो में वृद्धि कर सकता है बयोकि जि व्यक्ति की आय बढ जायेगी 
उससे सामान्यत यह आशा अवश्य की जा सकती है कि वह अधिदा बचायेंगा भी। अन्तत- 
सरकारी खचं, विशेषरूप से सरकारी ऋणो की वापिसी पर किया जाने वाला सरकारी ख् उत 
लोगो को अतिरिक्त धनराशियाँ प्रदान करेगा जो कि उसे विनियोग (४४७४) कर सकते हैं। इस 
प्रकार, यह स्पष्ट है कि सरकारी खर्घ, काम करने, बचत करने तथा विनियोग करने की योग्यता 
में बूद्धि बार सकता है और तत्पश्चात्‌ उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। 
(छ) काम फरने, बचत करने तथा विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव (छा: 0 ?0०॥९ 
छिफुलागराणड गा एप्रापहए८४५ ९० ५४०१, 895९ 3७96 55९७६) 


काम करने, बचत करने तथा विनियोग करने वी इच्छा पर पडने वाले सरकारी द्र्च 
के प्रभाव स्पष्ट नही हैं । पेमशन कर्जो पर ब्याज, भविष्य-निधि (शठ्णवंला: एप0) तथा इसी 
प्रकार की अन्य सरकारी अदायगियाँ व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः उसकी वाम करने 
तथा बचत करने की इच्छा वो कम करती हैं। आपिरकार, कोई व्यक्ति कठिग श्रम करमा तथा 
बंचत करना क्यो चाहेगा, जबकि उसे यह अच्छी तृरह मालुम है कि यदि थह्‌ आय कमाने की 
स्थिति मे नही होगा तो सरकार ही उसकी देखभाल करेगी । 
(ग) विभिन्न उपयोगों तथा क्षेत्रो के बोच आधिक साधनो के स्थाताल्तरण पर श्रभाव [सव्ल ए 
#प्र० फएशाताणर ण 0:६2ञ्जणाड त॑ एट0॥0ता2 रि९घ0च्ा०८५ 3६ 9९0७९९॥ ९१६ 
६6४ चाएए | 0८7॥065) : 
विभिन्न बेंकल्पिफ उपयोगो में साधनों के प्रयोग पर सर्वादी दर्च के बडे दूरगामी 
प्रभाव होते हैं। सर्वप्रथम, गेर-सरकारी उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर को साधनों से किये 
जाने बाले ऐसे अन्वरण (ठाष्टाश०5) है जिनके बारे मे कुछ सन्देह है। डात्टन ने शस्त्रीकरण 
(3707075) तथा सशस्त्र सेनाओ पर किये जाने वाले सरकारी खर्च का जिक्र किया है। ऐसे 
सर्चों को, जिसे कि अधिक अपव्यय कहा जाता है, पूरा करने के लिये सरकार आयिक साधनो को 


च्ढ 


सामान्य जनता के पास से अपनी ओर को स्थानान्तरित बरती है । अनेक लोगों का विचार है कि 
यदि वे साधत जनता के पास ही रहने दिये जाते, तो ये आथिक कल्याण में अपना योग दे सकते 
थे । यहाँ सैनिक खर्च के पक्ष मे एक भावुक तर्क (इध्ाभंण€ ाहण्णथया) दिया जाता है। कहा 
जाता हैं कि युद्ध के व्यय से विदेशी आक्रमण का खतरा कम होता है, इस प्रत्ार यह उस आयिक 
हानि को भी कम करता है जो आनतमण की स्थिति मे लोगों को उठानी पड़ती है इस प्रकार, 
यह सत्य है कि शस्त्रीवरण पर विया जाने वाला सरकारी खर्द आधिक साधनों को उन उपयोगों 
से हटा देता है जिनसे लगकर वे (साधन) आधिक कत्याण में अपना प्रत्यक्ष योगदान दे सकते ये 
(उदाहरण बे लिए, स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट मनुष्य, लोहा, कोयला, तेल तथा अन्य कच्चा पाल, जो 
आधिक कल्याण वो बृद्धि के स्थान पर प्रतिरक्षा के लिए काम में लाये जाते हैं)। परन्तु यह भी 
सत्य है कि देश वी सुरक्षा वे निए प्रतिरक्षा व्यय (0र९०४ ८)७५७४६ए८) अत्यन्त जावश्यक है 
जिसके बिना कोई भी देश आर्थिक तथा अन्य विसी भी हृष्टि से फल-पूल नहीं सकता । इस प्रवार 
हम प्रतिरक्षा वे लिए किये जानें वाले आथिक साधनों के अन्तरण को छोड सकते है । 


सरकारी खर्च वर्तमान तया भविध्य के बीच ये आथिक साधतों का अधिक श्रेष्ठ वितरण 
कर सकता है । एक स्वतन्त्र परूंजीवादी समाज में, भविष्य के लिए वहुत कम व्यवस्था वी जाती 
है। ऐसा इसलिये होता है क्योकि लोग भविष्य के मुबायते वर्तमान को प्रमुखता देते है। अतः 
भविष्य के लिये पर्याप्त व्यवस्था (20९007९ 97006) नही करते दूसरी ओर, राज्य चूंकि 
भादी पोडियो के हितो का भी सरक्षक होता है अत: उसे यह देखना होता है कि भविष्य के लिये 
पर्याप्त व्यवस्था वी गई है। यहाँ हम परिवहन ((»॥8007), सिंचाई तथा ऐसी ही इन प्रयो- 
जनाओ पर किये जाने वाले सरकारी व्यय का जिक्र कर सकते है जिनसे तत्काल प्रतिफल प्राप्त 
नही होता बल्कि जो आने वाली पीडियो को सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं । दूसरे, 
सरकार ऐसे आथिक साधनो को सुरक्षित रफ़ते के लिये धन दर्च करती है जो कि भविष्य के लिए 
आवश्यक तथा बडे उपयोगी होते हैं । सौसरे, सरकार अनुसन्धान तथा खोज को प्रोत्साहन देगे के 
लिये घन खर्च करती है, शिक्षा तथा प्रशिक्षण (धथ098) की व्यवस्था करती है, जन-रबास्थ्य तथा 
सफाई की देखभाल करती है और सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अनेबो वार्यों का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लेती हैं। कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो यह कहते हैं कि सरकार को इनमे से अनेक कार्यो 
में बिये जाते बाले खर्च मे ' कटौडी करनी चाहिए, परन्तु अधिफाश राजकोयीय सिद्धान्त वेत्ताओं 
का यहे सामान्य मत है कि “ऐसी अनेक दिशाओ में किया जाने बाला अधिकराधिक सरवारी खर्च 
इसलिये वाच्छतीय है ताकि विभित्त उपयोगो के बीच राष्ट्र बे साधनों का एक वितरण स्याजा 
सके, जिसके सर्वोत्तम परिणाम हो ओर जो बिना किसी पक्षपात के वर्तमान एवं भविष्य के बीच 
सन्सुल्न रख सके ।”” यहां इस बात पर जोर देदा आवश्यक है कि आर्थिक साधनो के अन्तरण से 
छत्पादन में भारी वृद्धि होती है 


आधिक साधतो के स्थानान्तरण को उन परिस्थितियों में न्‍्यायोचित 5हराया जा 
सकता है जबकि नये विनियोग की मात्रा नई बचतो की मात्रा के अनुर्प न हो । जैसा कि कीन्स 
ने कहा है, इस अतुरूपता का अभाव (]उ०६८ ण प्रा एणालवंटा०८) ही अर्थव्यवस्था को अस्यिरता 
का, स्फीति तथा अवस्फीति का और बेरोजगारी वा प्रत्यक्ष पापरण है । स्थिरता री दशाएं उत्पन्‍्त 
करने के लिए और गैर-पसरकारी क्षेत्र मे बचत तथा विनियोग के बीच समानता लाने के लिए 
सार्वजनिक निर्माण-कार्यो के रूप मे किया जाने वाला सरकारी खर्च अत्यन्त आवश्यक है। सावें- 
जतिक निर्माण कार्यक्रमों (9५४७॥० ०७ छा०श्टाथ्यात८5) पर किया जाने वाला सरवारी खर्च 
उत्पादन तया रोजगार पर भी अतुकूल प्रभाव डालता है। 


बभी-कभी, सरकारी खत्त के द्वारा आथिक साधनों का विभिन्‍न क्षोंत्रो के बीच भी 
स्थानान्तरण हो भकता है। ऐसा तब हो सकता है जबकि राज्य सरबारें कुछ सेवाओं वी अधिक 
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र् 


कि बह व्यापार तथा उद्योग के विकास मे बाधक न बने, बल्कि देश के आथिक विकास के लिए 
सहायक सिद्ध हो । है 

स्वूल रूप मे, एक अच्छी कर-पद्धति की चार सामान्य विशेषताएँ वही जा सकती हैं :-- 

() करो के भार के वितरण में समानता, 

(77) करूपद्धति को उत्पादकता (07०80लांशा9), 

(ग्र) करदाताओं के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं वा मूल्यावन, और 

(९) कर ढाँचे मे अनुगुलता (3009/807॥9) जिससे कि अर्थव्यवस्था की बदलती आव- 
श्यकताएँ पूरी की जा सके। 


(]) करो के भार के दितरण में पमानता (एवण्णाए गा पा फिन्नााएगा रण 0४ 
छण70075) 


प्राचीन समय से ही साम्य (८१७॥५) अथवा न्याय (]०४४०८) को कराधान का एक सर्वे 
स्वीकृत आदर्श माना जाता रहा है। साम्य अथवा समानता की समस्या के दो पहलू विचारणीय 
हैं। प्रथम, यह कि एक-सी परिस्थितियों मे रहने वाले व्यक्तियों के माय उचित व्यवहार किया 
जाय । इस विषय में मियम यह है कि “समान रिथति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार 
हो ४” ऐसे सभी व्यक्तियों पर करो का भार समान मात्रा में डाला जाना चाहिए जो कि एक-सी 
परिस्थितियों मे रहते हो। कराधान मे समानता का दूसरा पहलू (४५०८०) यह है कि भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों मे रहने वाले व्यक्तियों के घ्राथ ऐसा सापेक्षिक व्यवहार (९00० ए्शााशा) हो 
जो वाछतीय कहा जा सके, अर्थात्‌ यह कि जो अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति में हैं उनसे अधिक 
क्र लिये जायें और उन पर करो का भार भी अधिक हो। यद्यपि इन सय बातो के बारे में 
सामान्य सहमति पाई जाती है, परन्तु अर्थशास्तियों तथा राजनीतिज्ञों भें इस बिपय में काफी 
मतभेद है फि व्यवहार में कराधान में यह साम्य या समता बोसे लाई जाए ? उदाहरण के लिए, 
प्रश्न यह है कि कराधान मे समता लाने वाले वास्तविक तत्व कौन-कौन से है ? ध्यवहार में साम्य 
अपवा रामता की यह स्थिति करे प्राप्त वी जाये ?े यह कार्य कर अदा करने की योग्यता के 
आधार पर किया जाये क्यवा सेवा के लाभ की पद्धति के आधार पर ? इन प्रश्नों पर पृथक्‌ रूप 
मे अन्यन्न विचार किया गया है । 


(7) फर-पद्धति की उत्पादकता (?छ0त700श9 णी 6 [४5 8एशथा)) 


अच्छी कर-पद्धति का दूसरा तत्व है उत्पादकता। कराधान का मूल उद्देश्य राजस्व 
(7८५८॥४८) प्राप्त करना है, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसके नियामक (6४॥/ध०7५) 
तथा राजस्व-स्तर (॥0॥ 7९५७॥७९) उपयोग भी किये जा राकते है। वास्तव भे करो का उद्देश्य 
कैवल राजस्व एकता करना ही नही है, वल्कि आय के पुनवितरण, अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण 
(भंण5७00॥) तथा अल्पविकसित देशो मे अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए भी इनका प्रयोग 
किया जात्ता है । कर-पद्धत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे-जैसे सरकार की आवश्यकताओ शे वृद्धि हो, 
करो के द्वारा निरन्तर अधिकाधिक आय प्राप्त होती रहे | पिछली कुछ दशाब्दियों (१९८७०८४) में 
उन्नत (५०४०॥०००) तथा विव्गसोन्मुख (४८४८०००४) दोनो ही प्रकार के देशों का अनुभव यह 
रहा है कि घढ़ते हुए सरकारी कार्यक्रमों की मांगो को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यक- 
चामो मे भी वृद्धि ही हुई है । स्थिति यह है कि राजस्व के उपलब्ध साधनों पर निरन्तर दबाव 
पडता रहा है और इस बात के पूरे सक्षण विद्यमाव है कि यह दयाव बराबर जारी रहेगा। 
विकासोन्मुख देशो मे आधिक प्रगति की सम्भावनाओ वी दृष्टि से, कर-पद्धति में उत्पादकता के 
तत्व को भारी महत्व प्रदान किया जाने लगा है । 

करो की उत्पादकता से आशय केवल राजस्व की प्राप्तियो से ही नही है। कर-उत्पादकता 
के महत्वपूर्ण पहलू है--पर्योप्तता (362६७9८७), नियमितता («8णंशा७) तथा त्ोचशीलता। 
एक अच्छी कर-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए पर्याप्त मात्रा मे तथा नियमित रूप से कर-आय प्रदान करने के बारे मे आश्वस्त कर सके | 
कद्टो की प्राप्तियों मे लोचशीलता भो होनी चाहिए। परन्तु उत्पादकता केवल एक सापेक्षिक 


घर 


सरवार द्वारा गेर-सरकारी खर्च वी कमी को दूर करने के लिये जो इस प्रकार कौ 
पद्धति अपनाई जाती है उसे सामान्यत. क्षतिपूरक ध्यय (००॥ा0०053/09 5060078) बहा जाता 
है, और सर्वप्रथम, क्षतिप्रक व्यय एक सीमित पैमाने पर उस समय, जबकि राष्ट्रीय आय घट रही 
होती है, और बेरोजगारी बढ रही होती है, तथा इस आशा के साथ विये जा सकते हैं कि कम से 
कम और आगे तो इस मिरावट को रोका जा सके । दूसरे, क्षतिपूरक व्यय बढ़े पंमाने पर इन 
आश्ाओं के साथ क्ये जा सबते हैं कि जिससे (क) माँग, उत्पादन तथा रोजगार में होने वाली 
कभी को रोका जा सके और (छ) गैर-सरबपरी क्षेत्र द्वारा दिये जाने वाले व्यावसायिक पुत्र द्वाए 
की तावतो को बल प्रदात क्या जा सके 4 इस दूसरे प्रवार के क्षतिपूरक व्यय वो 'पमुद्वीपन ब्यय! 
(9०७७ एग्रागाह «्घए८एधााप्रा०) भी वहा जाता है । क्षतिपूरक सरवारी व्यय के अन्तर्गत, गैर- 
सरकारी व्यय वी कमी को पूरा करने के लिए सरबागरी व्यय का उपयोग क्या जाता है। जिससे 
आय के पूर्ण रोजगार-स्तर को बनाये रखा जा सके | ऐसी नीति अपनाने से विभिन्‍न समयो में 
विभिन्‍न प्रकार के कार्य करने होते हैं। उदाहरण के लिए, मन्‍्दी वी अवधि में, क्षतिपूरक व्यय वे 
अन्तर्गत सावंजनिक निर्माण वायंत्रमो पर सरवार द्वारा भारी मात्रा में खर्चे किये जाते हैं। उसने 
पश्चात्‌ सुधरती हुई स्थिति की अवधि मे, जबकि गेर-सरवारी विनियोग की मात्रा बढने लगती है, 
सरकारी खर्च को मात्रा शर्नें. शने उसी अनुपात में घटने लगती है जिस अनुपात में कि गैर 
सरबारी खर्च की मानना बइती है, और अन्त मे, व्यावसायिक समृद्धि (7एशए८5४ छाएऋणा9) तया 
त्तेजी की गवधियो मे, जबकि वस्तुओ और सेवाओ वी गेर-सरकारी माँग तजी से दइ रही होती है 
और यहाँ तक कि खतरनाक अनुपात मे, तो उस स्थिति में सरकारी व्यय की माया काफी कम कर 
दी जाती चाहिए जिससे कि बेशी (६777॥05) की स्थिति उत्पन्न हो जाए (अर्थात्‌ सरकारी खर्च 
के मुबाबसे कराधान वी मात्रा अधिक हो)। अब हम विस्तृत रूप मे इस वात पर विधार करंगे 
कि व्यावसायिक चत्रों (0055॥7८55 ८५०८७) की उध्वंमुखी तथा अधोमुखी अवस्था (एल 
ब76 60979७/एं 9056) में आथिक त़ियाओ के स्तर को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च 
का उपयोग कंसे किया जा सकता है। 


मन्दी की अवधि में (॥0 8 9८7700 ० 0८७97८5४०७) सरकारी खर्च वी एक समुचित 
नीति घाटे के बन्नट वी होती है, अर्थात्‌ चाक्ू व्यय चालू आय से अधिक होना चाहिए । एक भोर 
तो सरकारी खर्च के द्वारा बेरोजगारो को सहायता करने के लिए निर्माण एव सहायता वार्यों की 
अधिकाधिक वित्तोय ध्यवस्था की जाती है; दूसरी ओर, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के स्तर मे 
सामान्य गिरावट आते के कारण कर-आय कौ मात्रा भी स्वभावत ही कम हो जाती है। इस 
स्थिति मे, कराधाव मे वृद्धि करता,ठीक तही होता क्योकि उससे मन्दी की स्थिति ओर भी 
बिगडने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसा कराधान यस्तुओं व शेबाओं 
की गैर सरकारी माँग को मात्रा वो कम वर देता है |? इस प्रकार क्षतिप्‌ रक व्यय का अनिवार्य तः 
यही अर्थ होता है थि घाटे का बजठ बनाया जाए। 


शन्‍्दी की अवधि मे, क्षतिपूरक सरकारी खर्च वी एक अन्य उल्लेखनीय वात यहू होती 
है कि इसके लिए घाटे के धन बी व्यवस्था कैसे की जाए। क्षतिपूरक व्यय की वित्तीय व्यवस्था 
करने के तीन सम्भावित तरीके होते हैँ, अर्थात्‌ अधिक बराघान, उधार तथा नई मुद्रा निर्माण । 
ऊँचे कराधात का पहला तरोका एक ऐसे समय मे सम्भव नहीं होता जबकि बेरोजगारों आधिव 
बढी हुई हो और आमदनियों के स्तर बहुत नीचे हो। जनता से उघार लेबा उस समय तक तो 
ठीक होगा जब तक कि यह गैर-सरकारी खर्द से प्रतियोगिता न करें, परन्तु यह हो सकता है कि 
सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधार से गैर-सरकारी उपभोग तथा विनियोग के लिए उपलब्ध धन 
की मात्रा मे कमी हो जाए। अन्त मे, सरवार घन प्राप्त करने के लिए देश के पेन्द्रीय बेब से 
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3. यहाँ यह तर्क देना भी सम्भव है वि बचतो पर भारी कर लगा दिए जाएँ जिससे कवि 
निसचित घन (#0276०0 05) गैरसरवारी हाथों से हटकर सरवार के पास आ 
जाएँ और अन्त मे उन लोगो के पास पहुँच जाएँ जिनवी उपभोग वी सीमान्त-प्रवृत्ति 
(ए्र्श73 ए0एल्ाभाज ।0 ००५४४) ऊँची होती है। परन्तु हमेशा ही ऐसा करना 

उचित नहीं होता है। 


ष्व्प 


कुशल व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार द्वादा दिये गये अनुदानों (8787/5) का उपयोग फरें। 
ऐसा तब भी हो राकता है जबकि क्षेत्रीय नियोजन [762078! 9]30ं8) इतनी सावधानी और 
ऐसी रोति से किया जाए कि पिछडे क्षेत्र आथिक दृष्टि से उन्नत हो जाएँ। उदाहरण के लिए, 
राजस्थान के क्षेत्र में परिवहन व सचार के साधनों का विकाप्त होने से और इन क्षेत्रों से पानी 
की सुविधाओं की च्यवस्या होने से तथा सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उद्योग चालू किये जाने से 
गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इस थात का प्रोत्साहन मिला है कि वह वहाँ थनेक उद्योग खोलें | इस 
प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी खर्च का नियोजन यदि वियैक्रपूवंक किया जाए तो यह विभिन्‍न क्षोत्रो 
के बीच साधनों का ऐसा अन्तरण कर सकता है जिससे कि पिछडे क्षेत्रों की श्राधिक स्थिति मे 
निश्चित रूप से सुधार होगा और इस प्रकार उत्पादन तथा रोजगार कौ मात्रा मे वृद्धि होगी । 


अन्त में, डाल्टम ([08/07) ने ऐसे देश का उल्लेख किया है जहाँ कि सरकार न केवल 
राजकोषीय नीति का उपयोग आर्थिक गतिविधियो को प्रभावित करने के लिये करती है, बल्कि 
अर्थध्यवस्था पर उसका पूरा अधिकार होता है; ऐसा तब होता है जबकि सरकार उत्पादन के 
सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर देती है जैसा कि फम्युतिस्ट जमवा समाजवादी अ्॑व्यवत्यां भें, 
गर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर को साधनों क्के अन्तरण का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं 
होता, अपितु उसमे तो सम्पूर्ण नियोजन तथा योजनाओं का कार्यान्वयन (८४६०४॥४०॥) सरकार के 
ही हाभो मे द्वोता है 
निष्कर्ष (2णाटएश्रणा) . 


उत्पादन तथा रोअगार पर सरकारी सं के प्रभावों के प्रश्न फे सम्बन्ध मे डास्टन 
का तिध्कर्ष यह है कि "जहाँ केवल कराधान की लिया णायैगा तो उससे उत्पादन श्रवरुद्ध होगा, 
और फेयल सरकारी खर्म को लिया जायेगा वहाँ उत्पादन में निश्चित वृद्धि होगी ।/ यह स्पष्ट है 
कि यदि सरकारी खर्च का नियोजन लापरवाही से क्या गया तो छससे निश्चित रूप से उत्पादन 


अवरुद्ध होगा परन्तु यदि सरकारी खर्च का नियोजन सावधानी के साथ किया गया तो उससे उत्पा- 
इन मे वृद्धि होगी। 


सरकारी खर्च॑--एक क्षतिपुरक प्रतिक्रिया के रूप में 
(एण८ एडएथ्प्र।प९ ३५ 3 ए०0एशाह्आा० ५ ऐश्शोक्षांत्ा) 


सुस्तो त्तया सन्‍दी (7:०४५४०० ४०० ए८००६४४००) की जदधि में, उत्तादको तथा उप- 
भोक्ताओ दोनो की ही प्रत्याशाओ (3000/920078) मे कमी हो जाती है। उत्पादक की निजी माँग 
में कमी हो जाते के कारण कीमतों में गिरावट को तथा लाभो की मात्रा में कमी की आशा करने 
लगते है । दुसरी भोर, उपभोक्ताओ को कीमतो के गिरने की आशा होती है ।अत वे क्षपति उपभोग 
तब तक के लिए स्थॉग्रत करते को सोचते है जर्बाक कोमतें गिर क्र और भी निम्न स्तर पर 
न आ जाएँ । निजी उपभोग में तथा साथ ही साथ विनियोग के खर्चों मे कमी हो जाती है और 
बचत (8५008) सचय (॥०870778) करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इन परिस्थितियों मे, 
क्षतिपूरक व्यय के द्वारा व्यय की घारा (शफुशात।ण० धाध्था) मे काफी सरकारी घत इसलिये 
प्रवाहित कर दिया जाता है जिससे कि प्राइवेट खर्च की कमी के कारण माँग तथा आय मे होने 
बाली गिरावट को रोका जा सके | निजी खर्च भे जितनी अधिक कमी होती हे और निसचय का 
इश्चान (9०.०ा्आा। (0 ॥0870) जितवा अधिक होता है, क्षतिपूरक प्रक्रिया के रूप मरे सरकारी 
खर्चे को मात्रा भो उतनी ही अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, क्षतिप्रूरक्त कार्यवाही ऐसी होती 
चाहिए 8५ बह कमियो को न्यूनतम करके गुणक प्रभावों [7एएणांध थींट्टा9) फो अधिकतम 
करे। फिर, एक बात यह है कि सरकारी खर्च केवल इरालिये ही नही किये जाते कि जिससे राष्ट्रीय 
आय मे गैर-सरकारी क्षेत्र को धटती मात्रा को रोका जा सके, बल्कि इसलिपे भी कि जिससे अप 
व्यवस्था को सम्भालने एवं सुधारने के लिये मूल प्रेरणा व प्रोत्साहन दिया जा सके ॥ 


3... 0970, 9386 62, *'फ़रागरढ5 ३5707 डाप्टव. ब006, 799. लध्ण: 9709॥6000, . >्जा८ 
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दो 


कारणा से, कुछ अमेरिकन लेखक यह पसन्द नही करते कि रोजगार का स्तर ऊँचा उठाने के लिए 
सरकारी खर्च का उपयोग किया जाए | तथापि, ये कमियाँ अनुभव द्वारा आसानी से दूर की जा 
सकती है अथवा कम तो की ही जा सकती है $ अत यदि अर्थव्यवस्था चत्रीय मनदी से ग्रस्त है त्तो 
नि यप खत मे वृद्धि का उत्पादन बढाने तथा अधिक रोजगार मुहैस्या करते पर अनुकूल प्रभाव 
पडेगा । 


व्यावसायिक चक्र की ऊध्वंघुखी अवस्था में क्षतिपूरक व्यय 
(ए०आाएशाइब्राणए हछशाफ्रा।ड ऐणांपट ९ एफच्ात 35९ ० ॥ पाञ्ञा९४६ (एल८) 


प्रश्न यह है कि व्यावसायिक चक्र नी ऊध्वंमुखी अवस्था में सरकारी खर्च का योगदान 
बया होना चाहिए ? हम यह मान लेते है कि निराशावाद ने ही आशावाद को जन्म दिया है और 
यह कि इस काल में सभी भोर सामान्य वृद्धि की आशाएं वर्तमान होती हैं । उपयोग तथा विनि* 
योग व्यय बढ जाते हैं । भत इन परिस्थितियों मे सरकारों खर्च को व्यवस्था तथा उसका नियन्त्रण 
इस प्रकार क्या जाता चाहिए जिससे कि सामान्य तरीके से ही पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त 
किया जा सके 


जब अर्थव्यवस्था मन्दी के निम्न स्तर से वापिसी तौटती है और शने शर्न सुधार वी 
ओर अग्रसर होती है, तो पिछली अवधि ना क्षतिपूर्वक ब्यय, जो काफी उच्चस्तर का होता है, 
जारी रहता है और एगदम समाप्त नही होता । अन्य शब्दों मे, सुघरती हुई अर्थेब्यवस्था के बल 
में व्यावसायिक क्रियाओ का जो विस्तार होता है, उसके वारण सरवारी खर्चों की एक दम 
ममाध्ति आवश्यक नहीं होती । इसका एक कारण तो यह है कि कुछ सरकारी खर्च तो इस प्रकार 
के होते हैं (जैसे कि सडको अथवा बाँधो का निर्माण) कि उन्हे बीच मे ही एकदम समाप्त कर देना 
असम्भव होता है। दूसरे, सरकारी खर्च को एकदम समाप्त कर देने से अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त 
हो जाती है और उप्चके फलस्वरूप मन्दी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है । अन्य शब्दों में, 
ऐसा कोई कार्य नही किया जाना चाहिए जिससे आशाबादिता (०७0एण्णा्रा)) खत्म हो अथवा 
व्यवसाय के कमिक विस्तार में बाधा उत्पन्त हो । इस प्रकार, अथेब्यवस्था के सुधार की प्रारम्भिक 
स्थिति में, सरकारी दे की वृद्धि जारी रहती है और सरकारी बजट भी घाटे बा ही रहता है । 


जब अर्थव्यवस्था मे पर्याप्त सुधार हो जाए, तब सरकार को अपने खर्चों मे क्रमश 
कमी करनी चाहिये | धीरे-धीरे जैसे-जैसे खर्च घटता है, वैसे-वैसे (आय तथा रोजगार मे बृढि होने 
के स्ताथ ही साथ) सरकार की आय भी वढती है और बजट सम्तुलित हो जाता है | जैसे ही अर्थ 
व्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाए, सरकारी क्षहिपूरक व्यय वो पूर्णतया समाप्त कर 
देना चाहिए। सरकारी बजट बेशी ($0709]05) कय बनाया जाना चाहिए जिससे कि पहले ऋण 
का भुगतान क्या जा सके । अ्थेव्यवस्था के पूर्ण रोजगार की स्थिति मे पहुंचने के बाद भी, यदि 
सरकार अपने क्षतिपूर्वक व्यय मे कटौती करने मे असफल रहती है तो उससे विस्तार वी प्रक्रिया 
(९५92507॥ 7700०८$$) में बाधायं उत्पन्त हो जायेंगी, क्योकि जब पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त 
कर लिया जाता है तो उत्पादन में उपादानों ([32(0/$ ० ए7060८७०7॥) दे सभरण ($०००/४) 
में कमी उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति मे यदि सरकार उपलब्ध साधनों के लिए गैर-सरवकारी 
क्षेत्र से प्रतियोगिता करती है तो उससे उनको कोमतें ऊँची हो जाती है जिसके फलस्वरूप स्फीतिं 
सम्बन्धी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसनेः साथ ही क्षतिपूरक व्यय द्वारा अर्थव्यवस्था वी 
पूर्ण रोजगार की स्थिति पर स्थिर रख कर पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ बनाई रखी जानी चाहिए 
और अर्थव्यवस्था को तेजी अथवा मनन्‍्दी की ओर बढने से रोकना चाहिए | अर्थव्यवस्था को तैजी 
बी ओर जाने से रोकते के लिए अपनाई जाने वाली क्षतिपूरक नीति (००गएशाइबणए एणा०) 
जनता की माँग को सीमित रखने के लिए* अधिक्तर कराधान पर निर्भर रहती है और अर्थ- 
व्यवस्था को मन्दी की ओर जाने से रोकने वाली क्षतिपूरक नीति कराधान एवं सरकारी व्यय, 
दोनो पर ही जोर देती है । 








4. क्षतिपूरक वित्त मे सरकारी ऋण के योगदाद बा विश्लेषण अगले अध्याय में क्या 
गया है । 


प्र 


अथवा वाणिज्य बैंकों से उधार ले सकती है । ऐसा उधार “ये द्रव्य' के निर्माण को प्रकृति का 
होता है जो कि उन घत्राशियो को कम नही करता जो गरूसरकारी विनियोगकर्ताओं के तिए 
आवश्यक होता है। प्रत्येक स्थित गे, क्षतिपूरक व्यय के अन्तर्गत घाटे की वित्त-ध्यवस्था (कील 
श0शाथण्ट) करनी होती है जिसका अर्थ हो सकता है या तो व्यक्तिगत बचतों के उधार अथवा 
बैंकिंग व्यवरथा द्वारा नमे द्रव्य का निर्माण । 


मन्दी काल मे क्षठिपूरक व्यय की एक तीसरी विशेषता यह होती है कि यह अधिनेंतल 
राष्ट्रीय आय की स्थिति उत्पस्त करता है, और यह भी गैर-सरकारी क्षेत्र के उच्योगो रो प्रतियोगिता 
विये बिना ही | बेरोजगारी कम करने के लिए तथा बेरोजगारी के लिये सहायता की व्यवस्था 
करने के लिए, प्रथम चरण मे सरकार राहायता-कार्यो की योजनाओं [(एणा्धा क्रो इप्ाधा०3) 
पर जोर देती है । रोगगार वी व्यवस्था करने तथा वेरोजगारो की सहायता करने के अवावा, ऐसा 
खर्चे ऐसे लोगो के हाथो मे धन पहुँचादा है जिनका जीवन स्तर वीचा होता है और इसी बारण 
उससे यह आशा की जाती है कि वे अपनी सारी की सारी बाय को उपभोग में रण देगें। इस 
सोगो की सीमान्त उपयोग-प्रदृत्ति एक ग्रमान होती है और उसका गुणक प्रभाव (ग्रपाप्रफाधा 
८८८८) असीमित होता है । इसके पश्चात्‌, सरकार दूसरे चरण मे कुछ ऐसी योजनाओं को हाथ में 
लेती है शैसे कि रेली, सडको तथा सचार व्यवस्था का निर्माण तथा सिंचाई व बिजली की प्रयो- 
जनाएँ आदि, जो कि ओर अधिक विनियोग को प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष अधवा परोक्ष रूप से 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है ऐसे क्षतिपूरक व्यय का लाभ यह होता है कि यह राष्ट्रीय आय 
और आर्थिक वस्याण भे यूद्धि बरता है और वितियोग को और भी अधिक आगे बढ़ाता है। 


अन्द में, सरकार द्वारा किये जाने वाले क्षतिपूर्वक्र व्यय के द्वारा विनियोगकर्त्ताओं 
मी) तथा सामान्य जनता में विष्वास उत्पन्न किया जाना चाहिए और स्थिति को 
डने नहीं देना चाहिए यदि सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने बाते कार्यक्रम विविध प्रकार के 
गही है मौर थे लोग, जिन्‍्होने कि सरकारी बॉण्डो एवं ऋणो के लिए घन दिया है, यदि सरफार बी 
ऋण-बापिसी की सामर्थ्यं के बारे में शकित रहते हैँ तो क्षतिपूरक व्यय के कार्यक्रम व्यावसाधिक 
विश्वास उत्पन्न नही कर सकते बल्कि उसमे और कमी ही करेंगे | 


इस प्रकार, चर्रीय (5७०७) 0९07८5७07) मन्दी कौ अवधि में गैर-सरकारी माँग 
में कमी होने के कारण गैर-सरकारी खर्च भे कमी हो जाती है और उसके फलस्वरूप, उत्पादन, 
रोजगार तथा आय में भी कमी हो जाती है। द्षतिपूरक व्यय के सिद्धान्तों को लागू करके गेंर- 
सरवारी व्यय की कमी को सरकारी दर के द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसा इस मान्यता के 
आधार पर फ़िया जाता है कि यदि सरकारी धन को काफी भाव्रा मे आय की धारा (॥00076- 
अधध्थ्ा)) में भ्वाहित कर दिया गया तो मनन्‍्दी तथा वैरोजगारी के सामान्य रुख में परिवर्तत हो 
जाता है और बिगडी हुई स्थिति सुधर जाती है। इसके अतिरिक्त, यह भी मान लिया जाता है 
कि इससे गुणक प्रभाव उत्पन्न हो जायेंगे ओर गतिशीलता का सिद्धान्त निश्चित रुप से लागू हो 
जायेगा इस रीति से, चतीय बेरोजगारी को तथा राष्ट्रीय आय की गिरावट को प्रभावपूर्ण 
तरीके मे न केवल रोका जा सकता है बरिक आय मे वृद्धि भी की जा सकती है । 


परन्तु इसके बावजूद, अमेक राजकोपीय रिद्धान्तवेत्ताओं ने उत खतरों की ओर भी 
ध्यान दिलाया है जो कि उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक रोजगार मुहैय्या करने के लिए सरकारी व्यय 
उपयोग किये जाने में निहित हैं। सर्वप्रथम, यह हो सकता है कि सरकार के पास सार्वजनिक 
निर्माण की समुचित योजनाएं न हो ओर अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर वह बेकार 
भी अनेक अनुपपोगी और प्रयोजनाओ को हाथ मे ले ले । दूसरे, यह भी हो सकता है कि वाणिज्यिक 
उद्चणो का सचालन करने भे सरकार पर्याप्त दुशल एवं सिद्धहस्त न हो। तीसरे सरकार खर्च के 
लिए पध्रन का प्रबन्ध यदि घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा किया गया तो उससे उस समय स्फीति 
संम्दस्धे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सबती हैं जबकि सरकार वो इस बात का ज्ञान न हो कि जब 
भर्थव्यवस्या पूर्णसूप से सुधर जायें तो विनियोग की दर में क्सि प्रकार की कमी की जाए। बभी- 
कभो सावेजनिद निर्माण वा्यश्रस ऐसी प्रद्भति के होते हैं (जैसे कि सिदाई बाँध) कि उन्हे एक बार 
कारम्भ करवे' बीच मे नही छोडा जा सकता; अन्त मे, सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणो 
(0०7०७॥785) से सरकारी ऋण को मात्रा तथा उनके ब्याज आदि वा खर्च बढ़ जायेगा। इन्ही 


औ] 


एवं अराजकता तथा पूंजी वी अस्यिरता के वारण भी सेना तया पुलिस पर भारी व्यय करते 
होते हैं। यह सत्य है कि राजनैतिक मान्ति आशिक प्रगति की एक अनिवार्य शर्तें है परन्तु उस 
राजन तिक शान्ति को वनाये रखने का मूल्य बहुत वधिक नहीं होना चाहिए । तीसरे, सामाजिक 
तथा सास्द्ृतिक व्यय का---और विशेष रूप से सामान्य तकनीवी, दोनों ही प्रकार की शिक्षा 
का--आविऋ उन्नति के लिये भारी महत्व है दुछ लोग यह कहते हैं कि नये-नये स्कूल खोलना 
आधिक प्रगति का अग नही है, परन्तु जब तक सामाजिक तथा सास्क्ृतिक मूल्यों एवं हृष्टिकोषो 
में समुचित परिवरतंन नहीं किया जायेगा तब तक आधिक विकास करना कस सभव हो सकता है। 
एक बामात घी गई भमशीतरी का क्या उपयोग है जब तवा कि उसको चलाने के लिए तबनीकी 
जानकार न हो ? अतः यह आवश्यक है कि साम्राजिक एवं सास्दृतिक सर्चो में वृद्धि वी 
जाएं। 

अत्पविक्सित देशो के विवास-ब्यय के राग्बन्ध मे यह वहा जा सक्‍ता है कि द्वितीय 
विश्व युद्ध वी समाप्ति के पश्चात्‌ से इसमे कापी वृद्धि हुई हैं किसी विशेष देश में विकास खर्च 
में की गई वृद्धि पर्याप्त है या नहीं, और क्या यह सभव है कि अन्य प्रकार वे खचों को इसलिए, 
सीमित कर दिया जाए जिससे जि विकास व्यय को बढ़ाया जा सबे--ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि 
प्रत्येक देश बे लिए इनवा उत्तर जानना आवश्यक है, और यह भी प्रथक-पृथक देशो वी विशेष 
राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए । 


विकास-ध्यय का रूप अयवा उप्तमे सम्मिलित बातें (0कताल्ता! णत९:ट०ृआर्आा एए८ए0त/ए०) 


सरकार दे विकास-थ्यय का उद्देश्य होना चाहिए कि वह ग्र-सरफारी प्रेरणा एवं 
साहस यो प्रोत्साहन दे और उसवा म्थूवतापूरफः बने । यह सभव है और अल्पविकसित देशों की 
कुछ सरकारो ने ऐसा करने का प्रयत्न भी क्या हैं। उन्होने गे र-सरकारी क्षेत्र विल्कुल समाप्त करने 
तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सामूहिक रूपए में योजना दनाने का प्रयास दिया है। इसमे कुछ 
लाभ क्षवश्य है। परन्तु अधिकाश प्रेद्षक आविक विवास के बम्यूनिस्ट प्रतिह्प को इसलिए पसन्द 
नहीं बरते कि वह तीब्रगामी तो होता है परन्तु ऋर तथा अमानवीय भी होता है। लोकतन्त्रीय 
ढाँचे के अन्तर्गत, जिसमे कि ससदीय सस्थाएं कार्य बरती हैं, जो गैर-सरबारी क्षेत्र के उत्मूलन 
पर नही, अपितु मिश्चित अर्मव्यवस्था की स्थापना पर देना होगा जिसमे उद्यम (९ए/८7758) को 
जीवित रहने के लिये न बेबल कोई कष्ट हो नहीं करना होगा अपितु उसे और सक्रिय्र प्रोत्साहन 
दिया जायेगा और साय ही साथ, सरबार विवास जियाओ वी हि््तपी तथा सक्रिम भागीदार 
बन जायेगी । 

सर्धप्रथम, सरकार के विकास-व्यय का उद्देश्य गैर सरकारी प्रेरणा तथा साहस को 

प्रोत्साहन देना होना चाहिए । प्रत्यक्ष प्रोत्साहन इरा प्रकार दिया जा सकता है कि ऋणों (090) 
उपादानो ($०७४४१॥९५) कर सम्बन्धी छूटो व रियायतों हारा वाजार सम्बन्धी तथा अन्य सूचनाए 
उपलब्ध कराकर औौर अनुसधान की सुविधाएं प्रदान करके गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता बी 
जा सवती है। सरवार ऐसी विशेष वर्ग तथा वित्तीय सस्थाओ की स्थापना कर सकती है जिनका 
मुख्य उद्देश्य मध्यम तथा दीर्धावधि के लिए नीची दरो पर वित्त प्रदान बरना और इस प्रकार 
गेर-सरवारी क्षेत्र की मदद करना हो अनेक अल्पविक्सित देशो मे, सरकार को एक ऐसी हृढ 
वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को स्थापना करनों होगों जिसमे सबसे ऊपर वेन्द्रीय वेक हो। ये 
दा हा तरीके हैं जिनके द्वारा गैर-सरवारी क्षेत्र की उसके विस्तार व विकास में मदद दी 
जाती है। 

सरकार गंर-स रकारी ख्षेत्र को परोक्ष प्रोत्साहन भो दे सतती है और वह सामाजिक तथा 
शाथिक कार्यत्रमो की ब्यकस्था करके इन बाय भमो में शिदाा तथा सार्वजनिक रवास्थ्य प्रथम शीर्षक 
के अन्तर्गत आयेंगे और विजली, परिवहन ठथा सचार वी व्यवस्था आदि दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत | 
सरकार द्वारा प्रदात की जाने वाली इन सविधाओं से गरेर सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को भारी मात्रा 
में लाभ अथवा उत्पादद सम्बन्धी क्िफायते उपलब्ध होगी। सामाजिक तथा आशिक कार्यत्रम एवं 
सुविधाओं का सचालन अत्यन्त आरावश्यवः है और आथिक प्रगति की यह एक अनिवार्य पूर्व-शर्ते 
है । बास्तव मे, ऐसे अनेक प्रमुख प्रेक्षक हैं जो यह चाहेंगे कि अल्पविव्ित देशो को सरकारें केवल 
इन सुविधाओं वो ही प्रदात करें और फिर शेष कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र पर ही छोड़ दें । 


यहाँ इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि व्यवसाय चक्र की ऊध्वेंमुखी अवस्था मे 
सरकार द्वारा किये जाने वाले क्षतिपूरक व्यय को निम्न दो भागो में बांदा जा सकता है :-- 


(क) अर्थव्यवस्था के सुधार के प्रारम्भिक चरण मे, क्षतिपुरक व्यय मुख्यत. घाटे की 
स्थिति का होगा यद्यपि सरकारी खर्चे को मात्रा क्रश कम होती जायेगी; 


(ख्) व्यावसायिक सुधार एव समृद्धि के बाद के चरण में मुख्यत बेशी का बजट 
बनाया जाता है जिससे कि अरधव्यवस्था तेजी भौ ओर बढ जाए और कौमतो मे 
अत्पाधिक वृद्धि न होने लगे । 


सन्‌ १६३० की महान मन्दी (६:८४ ४८४८४आ०१) अवधि भे रारकारी खर्च के उपयोग 
के सम्बन्ध मे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे यह स्पप्ट है कि क्षतिपूरक व्यय केवल तभी सफल 
हो सकता है जबकि सरकारें उनका समुचित उपयोग करने मे पूरी सावधानी बरतें सर्वप्रथम, 
मन्दी की अवधि मे, क्षतिपूरक व्यय के साथ-साथ कराधान मे वृद्धि नही होनी चाहिए। दूसरे, 
केन्द्रीय बैक की मुद्रा सम्बन्धी नीति (707९४89 9०॥०५) का उपयोग सरकार की राजकोपीय 
नीति (0500] 90॥०9) की कमियो को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए अर्थात्‌ केन्द्रीय बैक 
को ब्याज की नीची दरों बनाये रखती चाहिए और बडी मात्रा ऐसे सुरक्षित कोप रखने चाहिए 
जिनमे से कि सरकार उधार ले सके । तौसरे, सरकारी प्राधिकारियो को सहायता कार्यों (:र्थ 
७०78) तथा साथ ही साथ, अर्थव्यवस्था के सुधार के कार्यत्रमो, दोनो पर ही जोर देना चाहिए। 
चौथे, सरकार के पास ऐसी सुविचारपूर्ण योजनायें तैयार रहनी घाहिए कि जैसे ही और जब भी 
ब्रेरोजगारी का स्तर बढ़े, उनको लागू किया जा सके। पाँच, व्यावसायिक सुधार को प्रक्रिया मे 
सरकार को निजी क्षेत्र कौ सहायता करनी चाहिये और गैर-सरकारी आ्िक गतिविधियो मे कोई 
बाधा नही उत्पन्न करती चाहिये। अन्त मे, सरकार क्षतिपूरक व्यय के योगदान के बारे मे 
बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये, कही ऐसा न हो कि वह इसको गंर-सरकारी व्यय का स्थातापन्न 
(४५७४0८) मात्र समझ ले । 

सरकारी खर्च तथा आ्िक उन्नति 
(एफ: ए+9९०0॥076 800 :-0णाणाा९ 60फ0) 


जाग एडलर (7007 2) के अनुसार, अतिरिक्त उत्पादन का अधिकाधिक भाग 
पूजी के निर्माण मे लगाना चाहिये जिससे की एक अल्पत्रिकसित देश की आथिक प्रगति की रप्तार 
तेज की जा सके । इस उहं श्य की पूर्ति के लिये, सरकारी बजट में तीन प्रकार के परिवतंन किये 
जाने चाहिये । सबंप्रथम, सरकारी बजठ भे वृद्धि की जानी चाहिये ताकि अतिरिक्त उत्पादन का 
अधिकाधिक अनुपात विकास-कार्यो के लिये उपलब्ध हो सके | दूसरे, सरकारी आय का अधिबाधिक 
अनुपात विकास-कार्यों के लिये उपलब्ध हो सके | तोसर, सरकारी आय का अधिक।धिक अनुपात 
विकास के खर्चो की वित्तीय व्यवस्था के लिये काम में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार झाथिक 
उप्नति कौ प्रक्रिया मे सरकारी खर् को एक महत्वपूर्ण भाग अदा करना होता है। 


र्चों मे परिवर्तन (९॥४0865 70 फफ़ल्यठाणल) 


यदि विकास कार्पो पर अधिकाधिक मात्रा गे सरकारी खर्च किया जाना आवश्यक है, 
तो अन्य ख्चों की वृद्धि की दर में भी काफी कटौती को जानी चाहिए । प्रर्बप्रथम तो, ऐसे प्रयत्न 
किये जाने चाहिए कि जिससे प्रशासन को कसा जा सके जो कि अधिकाश अल्पविकसित देशों में 
अनावश्यक रूप से जिस्तृत, अकुशल तथा सुस्त पाया जाता है। यह सभव हो सकता है कि प्रशागन 
के कार्य की गति त्तेज को जाये, उसकी कायं क्षमता में वृद्धि की जाये और उसमे से अनावश्यक तत्वों 
को निकाल फैका जाये तथा इस प्रकार उसकी उत्पादिता (97000०४श३५) मे वृद्धि कर दी जाये। 
प्रशासनिक खर्चों मे यदि कटौती नही की जा सकती, तो उनकों स्थिर अवश्य रखा जा सकता 
है ओर इस प्रकार प्रशासन की उत्पादिता मे ओर बृद्धि की जा सकती है। बूप्तरे, भारत जैमे 
अनेक अल्पविकसित देश अपनी कर-प्राप्तियो का एक बडा भाग प्रतिरक्षा (0८४) पर व्यय 
करते हैं, जदकि वह आधिक विकास में लगाया जाता चाहिए । कुछ मामलों मे, कुछ अल्पविकसित 
देश अत्यधिक प्रतिरक्षा व्यय करने को विवश हो जाते है। कुछ देशो में, आान्तरिक अशान्ति 


च्द 


साधनों पर भी निर्भर होता है क्योकि इन साधनों से ही इस वात का पता चतता है कि प्रयोजनाएँ 
(97०६४८॥५) किस प्रवार की हैं और घह कि निर्धारित समय मे वे पूरी भी हो सकती हैं मा नही । 
तीसरे, प्राथमिकता-निर्धारण में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई प्रयोजना देश 
की विदेशों पर निर्भरता को किस सीमा तक कम करेगी । परन्तु अन्तत प्राथमिकता-तिर्धारण की 
समस्या का हल "गणना (८शे८प्रांइधणा) की बजाय मूल्याकन (8६६८४आग८ण) से” अधिक 
सम्बन्धित है । ऐसा इसलिए है क्योकि विभिन्‍न योजनाओ की निबल प्राप्तियो (7० ४४॥०) की 
गणना करना बडा कठिन है | 


इसी से सम्बन्धित एक प्रपन यह है कि अर्थव्यवस्था के विप्त क्षेत्र मे विकास कार्य क्रपो 
को प्राथमिकता प्रदात की जाए ? इस सम्बन्ध मे जहाँ कुछ लोग भूमि सम्बन्धी क्षेत्र (8820 
४८४०7) तथा तिर्यातों के विकास पर जोर देते है, वहाँ दूसरे लोग भौण तथा तृतीय श्रेणी के 
क्षेत्रों के विकास के पक्ष में तके प्रस्तुत करते हैं। एक तीसरा, दृष्टिकोण भी है जो सम्भवतः 
पहले दोनो से ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस हृष्टिकोण के अनुसार सभी क्षेत्रों (६८७०६) पर 
समान जोर दिया जाना चाहिए जिससे कि सन्‍्तुलित रूप से विकास हो सके | डब्लू० ए० ल्यूइस 
(५/ & १.७7७) ने सम्तुलित विकास के पक्ष में ही अपना मत दिया है। उनके शब्दों में, “विकास 
कार्यक्रमों मे, अर्थव्यवस्था के सभी क्षत्रो का साथ-साथ ही विकास होना चाहिये जिससे कि उद्योग 
तथा क्रषि के बीच और घरेलू उपभोग के लिये उत्पादन तथा निर्यात के लिये छत्पादत के बीच 
समुचित सन्तुलन बताया ऊा सके ।/* 


निष्कर्ष (८०७०७४७७०७) * 


निष्क्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि सरकारी खर्च पू"जी-निर्माण तथा आशिक 
बिकारा का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह गैर-सरनारी निवेश को प्रोत्साहन देता है और उसका 
उपयीध प्राय उसकी कप्रियाँ पूरी करने के लिए भी किया जाता है । 


कुछ चुने हुए सन्दर्भ प्रन्य 
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२. व्यापार चक्र के समय साब्बंजनिक ब्यय के क्षतिपूरक कार्य को समझाइए । 
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पहले भी किया जा चुका है । 


द्छ 


पर इसके बावजूद कुछ ऐसे उद्यम (८०४/५७४:५०७) भी है जिन्हें संभव है गैर-सरकारी 
क्षेत्र (एश८ $९८०:) अपने हाथ मे न लेना चाहे, या तो इस कारण क्योकि उनमे लाभ की 
गुजाइश या तो बिल्कुल नही है अभवा थोडी है, या इस कारण क्योकि उनमे बडी मात्रा में पु जी 
निवेश करना पड़ता है और उसका प्रतिफल मिलने मे काफी समय लग्रता है। कुछ मामलो मे, ये 
उद्यम, हो सकता है कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से गैर-्सरकारी क्षेत्र को न भाते ही परन्तु समाज क्के 
आशिक कल्याण तथा आधिक विकास की दृष्टि से उनका भारी महत्व हो सकता है। इस वर्ग मे 
समस्त मूलभूत तथा भाधार भूत उद्योग, सिचाई साधनों का विकास तथा अगुशक्ति उद्योग आदि 
सम्मिलित है। वास्तव मे, ऐसा प्रत्येक उद्योग जो देश के लिए आवश्यक हो और जो अर्थव्यवस्था 
के विकास मे सहायक हो, रारकार द्वारा अपने हाथ मे लिया जा सकता है । परन्तु उद्देश्य 
यह है कि सरकारो क्षेत्र गेर-सरकारी क्षत्र का प्रतियोगी न बने बल्कि उसका लनुपूरक एवं 
सहायक बने । 


सरकारी जच तथा चन्नोय उतार-चढ़ाव (27076 छल्०ताएर कात ए7णापद् #]00080०5) 


एक अल्पविकसित देश में सरकारी खर्च की योजना इतनी सतकंता से बनाई जानी 
चाहिये कि वह एक विवेकपूर्ण प्रतिचक्रीय राजकोपीय नीति (पंशाएश्ष३8४ ॥00॥0॥९8] ४७४ 
790॥८५) के एक अमग के रूप मे कार्य कर सके । मन्दी की अवधियो में विकास-कार्यक्र्स तेजी से 
सर! किए जाए और ब्यावरयिक तेजो (0४572०5७ 90070) के काल में उनमें करो कर दी जाए । 
जैसा कि बेस फिलिप्स (४७४ ?0॥!0$) का कहना है, “इस नीति के प्रत्यक्ष प्रभाव का पता कुल 
प्रभावी माय (६०03) थरीं८०४४८ 0७॥०॥0) से नहीं चलता बल्कि (सरकारी तथा गैर-सरकारी) 
पूंजीगत बस्तुओ की उस मात्रा से चलता है जो कि सरकारी क्रियाओ के फलस्वरूप अधिक सात्रा 
में विरन्‍्तर बढ़ती रहती है, बमुकावले उसके जबकि उसे चफ्रीय उत्तार-चढ़ावों के भेंवर में छोड 
दिया जाता । इस प्रकार सरकार लगातार निवेश की त्रियाओ मे हिस्सा लेती है, भोर भन्दी के 
दितो में ओर भी अधिक मात्रा मे, जबकि स्वयं को अथ्थेव्यवस्था के ऊध्वंमुप्मी विकास तक ही 
सीमित करवे यह गैर-सरकारी निवेशो मे वृद्धि की भु जाइश छोड देती है ।”* 


परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित है कि यदि कोई अल्पविकसित अर्थव्यवस्था 

स्वय को कठोर नियोजन ($0700 ए/27708) तक ही सीसित रखती है तो कुछ सीमा तक यह 

चफ्रीय उतार-चढ़ावों की उन शक्तियों से अलग-अलग जा पडेगी जो कि बाहर से उत्पन्न होती है। 

विभिन्न विकास वार्यक्रमो के समय केवल सही नियोजन को बावश्यकता ही नहीं, अपितु उद्देश्य 

ह होना कह कि सरकारी अरे के द्वारा अर्थव्यवस्था का एक स्थायी एवं सन्तुलित विकास 
या जा सके । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि कम बिकशतित देशों की आशिक प्रगति में विकास-व्यय 
का भारी भहत्व है। इसके अतिरिक्त, विक्रास-व्यय को केवल मात्रा का ही नहीं, अपितु प्नकी 
प्रकृति (7६0०) का भी बहुत महत्व है । 
'घिकास दर्च में प्राथमिकताएं (शराणरात८४ पा 0४९००फफथा: छफुध्यवा6) . 


एक अल्पविकप्चित अर्थव्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य यह होता है कि वह विसी भी प्रकार 
के स्थायी एवं सन्तुलित विकास के लिए कार्य करे, इस उद्देश्य की गूति के लिए यह आवश्यक है 
कि विभिन्न विकास प्रयोजनाओ के बीच प्राचमिकता-निर्धारण (ए0079 तलेथायायशाण)) मूल- 
भूत उद्दं श्यो पर निर्भर होता है, अन्य स्थितियाँ समान रहने पर प्राथमिकता-निर्धारण सम्तुलित 
विकास की अधिकतम दर की ग्रारण्टी देता है । दूसरी ओर, प्राथमिकता का निर्धारण उपसब्ध 
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सरकारी अथवा सार्वजनिक ऋण 
(?ए9॥०0 79600) 


प्रारम्भिक ; सरफारी अयवा सार्वजनिक ऋण का अरे (ध०आ08 ण॑ एएश० 0०0) * 


सरकारी ऋण आधुमिक दाल की देव है? जब सरकार अपने देश अयवा विदेश से 
क्राण लेतो है तो उसे सरकारी ऋण अयवा सार्वे्जॉनिक ऋण कर कहते हैं। किसी देश की सरकार 
को विभिन्न कार्यो का निष्पादत करना पडता है। इन कार्यो के लिए वड्डो मात्रा में साधनों की 
आवश्यकता पडती है। सरकारी ऋण भी सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्लोत है। डा० डाहदत 
(02(07) के खबुसार, , “सरकारी अधिकारियों को आय का साधन सरकारी ऋण भी है ।”१८ वी 
शताब्दी से पूर्व तो इसका नाम भी नही सुना जाता था। प्राचीन अरथंशास्त्री सरकारी ऋण तो 
बुरा मातते थे ! प्रो० बेस्टेयल के अनुसार, “जिस प्रकार एक व्यक्ति हमेश। ऋण की सहायता से 
अपना काम नहीं चला सकता है उसी प्रकार सरकार भी हमेशा ऐसे साधनों से काम नही चला 
सकती है”। एडम स्मिथ के शब्दों मे, “सरकारी ऋण से व्यय के व्यय, व्यर्थ के युद्ध तथा बुरी 
जआईथिफ परिस्थितियां उत्पन्न होती है ।” किन्तु वर्तमान समय मे, राज्य द्वारा लिया जाने बाला 
कण (0०:7०७०४०४) सरकारी वित्त की प्राप्ति के कर व शुल्क जैसे अन्य साधनों के साय ही एक 
सामान्य साधन बन गया है। सरकार बैंको, व्यवसाय गृहो तथा अन्य संगठनों थ व्यक्तियों से 
ऋण ले सकती है । यही नहीं, यह देश के अन्दर रो अथवा देश के बाहर से भी चहुण ले सकती है। 
सरकारी ऋण आमतौर पर बॉण्डो के रूप मे (अथवा यदि ऋण थोडे समय के लिए ही चाहिए तो 
राजकोप पत्र के रूप भे) हुआ करता है। ये बॉण्ड एक प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्र हैँ जिनमे सरकार 
इनके धारकों (!00075) से यह वायदा करती है कि वह उन्हे मूलधन तथा स्वीकृत दर से ब्याग 
की अदायगी करेयी । 


सरकारी ऋण बनाम कराधान--एक तुलनात्मक अध्ययन 
(एजबचाएला' उ.एशा5 ४६7५5९५ पबदवा।ता-+--तै (णएफुणांञंणा ) 
कर तथा सरकारी ऋण (यहाँ हमारा आशय केवल आस्तरिक ऋण से ही है) मे पुछ 
रामानताएँ पाई जाती है। दोनो का ही तिर्गम स्थान सामान्य जनता है। दोनों के ही मामलो में, 


देश परे द्रब्य (809८४) दी मात्रा समान रहती है, कर अथवा ऋण, दोनो ही के द्वारा सरकार की 
आय में उतनी ही वृद्धि होती है जितनी जनता के पास उपलब्ध घन में कमी होती है । 
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प्र 


देश की आधिक उच्नति के क्षेत्र मे सावंजनिक व्यय के योगदान की विषेचना कोजिये । 
]905005$ 6 706 ०0 9ए०॥० छफुध्ययाणर पा पा खशत ० ९९णा०्णांए हाएएफत 
8 ०0ए7ा९. ८ 

उत्पादन पर सावंजनिक व्यय के प्रभावों की पूर्णतः विवेचना कीजिये। डा० डाल्टन के 
इस कथत से आप कहाँ तक सहमत है कि सावंजनिक व्यय को उचित तीति उत्पादन को 
बढाती है ? 

कणीए 05०5३ [6 लीं८०४५ ० एफ० ८एथ्यकाणद ठ ए/000७0... घ्रठज्त वि 
0 ४०0 887९6 0 ॥6 शब्त्र 0 00., 02000 प्राढ्ा & ज्ञांइ8 90009 एीए70॥6 
€डए९0१76 ॥९7९95९5 9000207 १ 

आप इस कथन पे कहाँ तक सहमत है कि सावंजनिक व्यय की उचित नीति से समाज का 
आधिक कल्याण बढ़ता है? 

सु 87 00 ए०ए बहा एव ए्ा5७ 90॥09 ण एप।० फुल बर्षएभाए८5 
€00॥077 फटाब्रि2 ० 5006४ ? 

यह बतलाइए कि रोजगार स्थायित्व के लिए सार्वजनिक व्यय की नीति का उपयोग कंसे 
किया जा सकता है। 

झा०ए #०ए एएड0० कऊड०एव:779 0000) 9४ ॥5९४ 40 ॥4956 ६0090)760/. 
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(7०४४८) विचार है क्योकि मन्‍्दी के काल में ऐसा समय भी आ सकता है कि कर-राजस्व मे 
स्थिरता केवल तभी लाई जा सके जबकि करदाता पर अत्यधिक कप्टकारक प्रभाव पढ़े और 
सामान्य अवस्फीति सम्बन्धी प्रभावों (8०॥४0०7०9५ ९८८७) में वृद्धि हो । 


सम्पूर्णर्प में कर-पद्धति को छोडकर, अब हमे पृथक्‌ रूप से करो की उत्पादकता के 
बारे मे भी कुछ विचार करना चाहिए । किसी भी कर से प्राप्त होने वाले राजस्व की मात्रा अनेक 
बातों पर निर्भर होती है, जेंसे कि कराघार ((४४ 5356), कर की दर, करो में दी जाने वाली 
विभिन्न छूटें (८५६:०४०75), कर प्रशासन की कार्य-कुशलता और विशिष्ट करदाताओ की मनोदशा। 
प्ीमित आधार (7९5ध7८८6 0956) बाले करो, जैसे कि अत्यन्त ऊंचो आय अधवा असाधारण रूप 
से बडी सम्पदा (८६७४०) अयवा महँगी विलास वर्तुओ आदि पर लगाये जाने वाले करो मे राजस्व- 
उत्पादकता पाई जाती है चाहे उनकी दर कुछ भी हो । साथ ही, ऐसे कर, जिनको लागू करना 
कठिन होता है अथवा जिनके बारे में करदाताओं की ओर से प्रतिरोध का सामना करना होता है, 
अत्यधिक असन्तोपजनक होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली आय भी कम हो जाती है। अतः यह 
आवश्यक है कि सावंजनिक सत्ता जब भी एक अच्छी कर-पद्धति के ढाँचे का निर्माण करे, उसे 
अत्यन्त सावधानी के साथ, सम्पूर्ण रूप भे केवत कर-पद्धति पर ही नही बल्कि प्रृथक्‌ प्रथक प्रत्येक 
कर पर भो विचार करना चाहिए । 


(गा) करदाताओं के अधिकार तथा उनकी समस्याओ का मूल्यांकन (#[श९००३७०॥ ०4 06 
ग्रंहा॥$ ७70 97006॥7$ ण धार ॥8४-9439८:५) 


एक अच्छी कर-पद्धति के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह करदाताओ के हितों 
की रक्षा का ध्यान रखे । लोकतन्त्रीय ढाँचे मे करदाताओ वे अधिकारों को निरन्तर हृष्टिगत रखना 
होता है । इसके अतिरिक्त कराघान के वर्तमान स्तर तथा उससे की जाने वाली भावी आशाओ ने 
यह आवश्यक बना दिया है कि करदाताओं के हितो (7र/टा०७५) तथा अधिकारों की पर्याप्त 
मान्यता भ्रदांन वी जाय । उत करदाताओ के निहित अधिकारों को छोडकर, जो कि सरकारी कार्थों 
का समर्थन करते हैं, यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि सभी करदाताभो का नैतिक स्तर (70०79०) 
ऊँचा हो क्योकि ऐसा होने पर ही कर-सम्बन्धी कानूनों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सकता 
है | करदाताओ की समस्याओरो को बुद्धिमतापूर्ण ढग से निपटाने के लिये यह आवश्यक होगा कि 
सार्वजनिक सत्ता (900॥0 #०0४०7४॥९$) निम्न बातो की व्यवस्था करे -- 
(क) वह किसी भी कर से सम्बन्धित कार्यवाहियों के बारे में करदाताओ को अधिक से 
अधिक जानकारी देने के लिए पग उठाये , 
(ख) करो की अदायगी तथा करो के सग्रह से सम्बद्ध हस्तक्षेप (ग्राशशशिष्ा८८) तथा 
असुविधा को न्यूनतम करने का प्रयास करे, ओर 
(ग) करदाता वी शिकायतों पर शीघ्रता के साथ उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था 
करे | 
इसमें जहाँ तक प्रथम्म पहलू का सम्बन्ध है, यह नितान्त ब्रावश्यक है कि कर सम्बन्धी 
कानून सरल हों और उनकी मूलभूत धाराएँ तथा उनके नियम ऐसे हो कि एक सामान्य व्यक्ति 
भी उनको आसानी से समझ राके । दूसरे पहलू के सम्बन्ध में यह कहा जा राकता है कि करो के 
भुगतान का अधुविधाजतक समय तथा असुविधाजनक तरोके, इसके वायजूद कि करदाता कर अदा 
करना चाहता हो. उसको अत्यधिक उत्तेजित करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। कर-पद्धति कौ रचना 
इस प्रकार की जानो चाहिए कि उत्तेजना (77.8007) तथा रोप (765८॥70॥-) उत्पन्न करने 
बाले कारणों को न्यूनतम (एशाशपाणाा) किया जा सके। अन्त मे, कर सम्बन्धी दायित्वों (85 
00॥82»7075) को सभी करदाताओ पर सम-न्यावपूर्ण रीति से लागू करने से यह हो सकता है 
कि कुछ सुविधा रुषा हस्तक्षेप की र्यिति उत्पन्न हो जाय | वास्तविकता यह है कि करों को लागू 
करने का कार्य बडा कदिन एवं कप्टप्रद (४550०706) कार्य है और इसको सुचारु रूप से सम्पन्न 
फरने के लिए बडे चातुर्य (/३०४), शिष्टाचार (८०प्यॉ८5५), निष्पेक्षता तथा कर की चोरी (अप 
€५४४०४) की दिशा में निरन्तर सतर्कता (०आाग्राए०75 शाट्टा97८८) की आवश्यकता होती है । 


ध्पे 


तथापि, जहाँ कर की किसी भी वर्ग या व्यक्ति को भ्रत्यक्ष छप से वापिस अदायगी नहीं 
की जाती, वहाँ ऋण की रकम ऋणदाताओ (]:४00७) को अर्थात्‌ सटकारी बॉण्डो के धारकों को 
वापिस करनी पड़ती है | परन्तु ऋण की वापिप्ती की स्थिति मे भी, देश मे द्रव्य की मात्रा में कोई 
परिवतेन नही होता क्योकि जो कुछ लोगों को अदा किया जाता है, वह लोगो से ही ब्राप्त किया 
जाता है। फिर, कर चालु आय में से अदा किया जाता है अतः यह पहले झपभोग को प्रभावित 
करता है भोर तत्यश्चात्‌ बचत को । किन्तु कर्ज या तो वचत में से दिया जाता है भगवा पूं जी मे 
परे; अतः यह उपभोग को प्रभावित नहीं करता बल्कि बचत को भ्रमावित करता है !? 


सरकारी तथा गेर-सरकारो ऋण की तुलना ((०प्राएभांजण एलफर्थय ऐणेए० 800 शिं१/० 
#ए9८०४ : 


गेर-सरकारी अथवा निजी ऋण (म४क० ७०7०७॥॥8) तथा सरकारी ऋण (700॥0 
७०7०ए४शष्ट) के बीच अनेक समानताएं तथा असमानताएं पाई जाती है । प्राइवेट व्यक्ति और 
व्यवसाय पृह (9५४7९७४ ॥005५७) उधार लिये गये धत का उपयोग ब्रुठ साधतवों की प्राप्ति के 
लिए करते हैं। अत* निजी ऋण के द्वारा धन का एक किस्म के उपयोग से दुसरे उपयोग की ओर 
को स्थानातरण हो जाता है, फलस्वरूप एक उपयोग (०६०) को दूसरे उपयोग के लिए त्याय 
करना पड़ता है। इसी प्रकार, सरकारें भो घन उधार लेती हैं और उनका उपयोग कुछ साधनों की 
प्राप्ति के लिए करती है | वास्तव मे, सरकारी ऋण का अर्थ है उन उत्पादकीय उपयोगों (70- 
00७#४६ ५५६७) का, जिन्हें कि गर-सरकारी क्षेत्र पसन्द करता है, उन उपयोगों के लिए त्याग 
(5४५7००) करना जिन्हे कि सरकार पसन्द करती है। इस भ्रकार, मूलतः, सरकारी तथा गैर- 
सरकारी उधार से घन का एक उपयोग से दूरारे उपयोग की ओर को स्थानान्तरण होता है । 


फिर, एक प्राइवेट उघार लेने वाला (णाप्७० एणाएक८ा) ऋण की जदायगी उस 
समय तक नहीं कर सकता जब तक कि बह अपने उधार की धनराशि का लाभप्रद रीति से उपयोग 
न कर ले। इसी प्रकार, सरकार भी अपने उधार को लाभकारी अथवा उत्पादकीय योजवाओं में 
लगा देती है जिससे कि बाद मे उस सरकारी ऋ्ूण की वापिसी का प्रवत्ध हो सके । 


जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो वह उस रकम को अपने लिये ही खर्च करता है किन्तु 
जव सरकार उधार लेती है तो वह उस घन का उपयोग सम्पूर्ण समाज के लिए करती है। फिर, 
जब कोई व्यक्ति अपना ऋण वापिस करता है तो उसकी वापिसी का भार वह स्वयं ही उठाता है 
किन्तु जब सरकार अपने ऋण की अदायगी करतो है तो वह कराधान के द्वारा होती है, अर्थात्‌ 
उसका भार सम्पूर्ण समाज अथवा राष्ट्र द्वारा उठाया जाता है। परन्तु यहाँ रुचिकर बात यह हैं 
कि उधार देने वाला (।2702), जो कि सरकार से ऋण की अदायगी प्राप्त करता है, उस अदा 
यगी के लिए करो के रूप मे स्वय बशदान भी देता है। 


गेर-सरकारी ऋण मे, उधार देने वाला उधार देते समय धन का ध्याग करता है और 
उधार लेने बाल व्यक्ति (90052) द्वारा खर्च किये गये घन से उसे कोई लाभ नही पहुँचता ॥ 
डूसरी ओर, सरकारी ऋण मे, नूकि सरकार द्वारा उधार लिया गया घन सम्पूर्ण रूप मे (854 
9१0]४) समाज के ल्विए खर्च कर दिया जाता है अत- उससे उघार देने वाले (006०) को भी 


लाभ पहुंचता है। इसोलिए बह कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सरकार को उधार देता है तो 
बहू स्वयं को ही उधार देता है । 


इस प्रकार, यहाँ उल्लेखदीय बात यह है कि जो व्यक्ति सरकार को उधार देता है चह 
अच्छी स्थिति गा भी रहता है ओर साथ ही साथ बुरी स्थिति मे भो। अच्छी स्पिति मे इरालिए 
रहता है क्योकि उसे सरकार द्वारा खर्च किए घन का लाभ प्राप्त होता है, और बुरी स्थिति मे 
इसलिये रहता है मयोकि उसे मुलधन की वापिसी तथा ब्याज की अदायगी में स्वयं भी हिस्सा लेना 
पढ़ता है । इस प्रकार, सरकारी तथा गेर-सरकारी ऋण मे मूलभूत अन्तर पाया जाता है। 





2. कर तथा बर्ज की तुलना, जहाँ तक उनके प्रभावों का तया उन्हे विकास वित्त के साधनों 


के रूप में अपनाने का सम्बन्ध है, इसरो अध्याय मे अन्यत्र की गई है | 
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सरवारी तथा गैर-सरकारी उधार में अत्य भी बई महत्वपूर्ण अन्तर हैं। जहां सरकार 
समस्त विश्व में वही से भी उधार ले सदती है, एक प्राइवेट व्यक्ति अथवा निगम केवल देश के 
अन्दर से ही उधार से सकता है। फिर, एक व्यक्ति उत्पादत बार्पों के लिए भी उधार ले सता 
है और उपभोग कार्यो के लिए भी, किन्तु इसके विपरीत, सरकार सामान्यतः केवल उत्पादकीय 
कार्यत्रमो की वित्तीय व्यवस्था वे लिए ही उधार लेती है । _ इसके अलावा, सरवारी ऋण के 
मुकाइले गैर-सरकारी ऋण के स्याज वो दर साधारणतया ऊँची होती है बयोकि व्यक्तियों के 
मुकाबले सरकार वी साख तथा ऋणवापिसी की क्षमता अधिक होती है ) 


सरकारी ऋण का वर्गोकरण 
(ए॥5ञ्रव्याण जग ?शार एक) 


सरकारी ऋण का वर्गीकरण अनेक प्रकार से क्या जाता है, यद्यपि सभी वर्गीकरण 
समान रूप से लाभदायक नहीं है। एक अत्यन्त सामान्य एवं प्रचलित बर्गोकरण के अनुसार 
सरकारी ऋण को आन्तरिक ऋण तपा बाह्य ऋण (0ध73] 890 ८5(८णघ३ 0८७४) के रूप में 
बाँटा जाता है। आन्‍न्तरिक ऋण उस सरकारी ऋण को कहते हैं जी देश के अन्दर से ही तिया 
जाता है, जबकि बाह्य ऋण विदेशी सरकारों, विदेशी व्यक्तियों अयवा अन्तर्राष्ट्रीय ससस्‍्याओं के 
प्रति देश वी देवदारियो अथवा दायित्वों (०७88800058) वा सूचक होता है। यद्यपि आजबल 
बाह्य ऋण बहुत प्रचलित होता जा रहा है, विन्तु फिर भी इसके विदद्ध सामान्य पूर्वाप्रह (छ0- 
70०१0]०४) पाया जाता है जो कि अज्ञानता एवं दोपपूर्ण आथिक विचारों पर आधारित है। 


सरकारी ऋण का एक और वर्गीकरण भी है जो कि कभी बहुत प्रचलित था; इसके 
अनुसार सरकारी ऋण के उत्पादक ऋण (970672८0४८ 6८0) तथा फलहीन ऋण (८30 
शक्षहरो४ 0९0९) के रूप में दो भेद किए जाते हैं ॥ सरकारी ऋण को उत्पादक त्थ कहा जाता है 
जथकि उस ऋण के विनियोग से इतनी आय हो जाती है जिससे कि ऋण के केवल वाधयिक ब्याज 
को ही नहीं चुकाया जाता, अपितु जिससे दीधंकाल में मूलधन (७77५4!) वी वापसी में भी 
सहायता मिलती है , सरबद्वरी ऋण एक अन्य अर्थ में उत्पादक भी दहा जा सकता है! सरकार 
कर्ज लेकर बुछ ऐसी प्रायोजनाबों (70)००४७) को चालू कर सकती है जो कि हो सकता है ऊपर 
जँंसे अर्थों मे उत्पादक न हो परन्तु वे राष्ट्र के लिए वास्तव में बडी उपयोगी हो सकती हैं, 
उदाहरण के किए, पिछड़े क्षेत्र को जोडने वाली एक रेलवे लाइन, कसी क्षत्र में अकाल की स्थिति 
को रोकने के लिए सिंचाई योजना आदि | इस अर्थ मे, अधिकाश सरकारी ऋण उत्पादक होते 
हैं। परस्तु सरकारी ऋण युद्ध की वित्तीम व्यवस्था के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा ऋण 
अनुत्यादक (७7/7007०४८) होता है क्योकि इससे किसी परिसम्पत्ति (३४४४४) का निर्माण नहीं 
होता; यही ऋण फलद्दीन ऋण है अथवा समाज पर एक व्यर्थ का भार है। 

परिपक्धता (72079) के आधार पर, सरकारी ऋण का वर्गोकरण प्रतिदय तथा 
अप्रतिदेय ऋण (]९८१९।४०४९० ध0 व77९0०९८०8४)2 06७) के रूप मे भो किया जाता हैं। 
प्रतिदेय ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हे कि सरकार भविष्य मे एक बिशिष्ट तिथि को भुगताने का 
वायदा करती है, ऐसे ऋण मियादी ऋण (६६४78४930० ०८७४६) कहलाते हैं । अप्रतिदेय ऋण उस 
ऋण को कहा जाता है जिनके भुगतान के सम्बण्ध में कोई वायदा नहीं किया जाता । परल्तु 
सरकार यह वायदा अवश्य करती है कि बह उनके ब्याज का भुगतान तियमित रूप से करती रहेगी। 
इन ऋणों को थेमियादी ऋण (7८०८(ए४ 0६5६८) कहा जाता है । प्रतिदेय_ ऋूणो का अस्पावधि 
तथा दीर्घादधि ऋण (श०घ ए५४०० 890 !098 9७500 ]080$) वे' रूप में झौर वर्गीकरण किया 
जाता है। यह वर्गीकरण ऋण के भुगतान की अवधि पर निर्भर होता है । 

सरबारी ऋण का वर्गीकरण निधिजन्य तथा अनिधिजन्य अयबा अस्थायी ऋण 
[#एज३६० थात फागयतैचत.ण लिण्णाणड ठंट७) के रूप मे भी विया जाता है। मोटेतोर पर, 
निधिजन्य ऋण दीधकालिक ऋण [05 |०० 0ेक्त) होते हैं जो कि स्थायी परिसम्पत्ति के 
निर्माण के लिए लिये जाते हैं गौर सरकार साधारणतया इस बात का श्रवन्ध एवं निश्चय करती 
है कि उनकी अदायगी कब ओर कैसे के जायेगी ! अनिध्चिजन्य अथवा अस्थायी ऋण अपेक्षाइत 
अल्पकालिक ऋण (शणा 9८7०0 ४७0) होता है और बह घांचु आवश्यकत्तानी को पूरा करने के 
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"लिए लिया जाता है। सरकार शनिधिजन्य ऋण का बहुत थोड़े समय, उदाहरणतः ६ माह कौ 
अवधि में ही वापित्त कर देती है । 


कभी-कभी अनिवार्य ऋण तथा ऐच्छिक ऋण ((०गएएु३09 0श॥ शत एणैण्ञाभप्र 
]00॥) के रूप में भी अन्तर किया जाता है । आमतौर पर, सरकारी ऋण ऐच्छिक किस्म का ही 
होता है, अर्थात्‌ इनमे ध्यक्तियों तथा भस्‍्थाओ को सरवारी बॉण्ड लेने के लिये निमन्त्रित किया 
जाता है। तीसरी ओर, अनिवायं ऋण, जिसे लेने मे शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान समय 
पं प्रचलित नही है। तथापि, कभी-कभी सरकार द्वारा बॉण्डो की बिक्री कराने के लिए दबाव 
डाला जा सकता है। के 

सरकारी ऋण के अन्य वर्गीकरणो (०४४७४:१८६८/०४७) मे, विक्रय तथा अविशेय ऋण 
[पराभा:८४७॥6 धध१ ॥0गा-ए27८०(४0]९ ४६७/) का भी उल्लेख किया जा सकता है। ये वर्गीकरण 
सरकारी ऋणों की बेचनीयता (762०020/॥9) पर निर्भर होता है। इसो प्रकार, ब्याज सहित 
तथा ब्याज-रहित ऋण (॥ध८8४-«छगव8 शत वणानाध्यटश॑ध्यागरा8 ॥0405), अविलम्बित 
तथा बिलम्बित ऋण (८्या]506 00 ॥07-0४]40)2 १७७॥) मौर सकल तथा शुद्ध ऋण (87058 
2876 7९६ 0८0४) के रूप में भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तथापि, यह कहा जा सकता 
है कि सरकारी ऋण के बर्गीकरणो का व्यावहारिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। 


सरकारी ऋण क्यों लिया जाता है ? 
(१ एफराट ए७। $ एलाउपल्व 7) 
अथवा 
सार्वजनिक ऋण के स॒द्देश्य 
(काध्ल5 थ॑ एशआ८ 90) 


आधुनिक सम्रम में सरकारी ऋण इसलिए लिये जाते हैं जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण 
परिस्थितिग्रों का सामना क्या जा सके । सर्वप्रथम, आधुनिक सरकारों के पास ऐसा कोई बड़ा 
सचित धन अथवा खजाना नही होता जिससे कि वह बजठ सम्बन्धी घाटों बी पूर्ति कर सकें। 
सरकार का वाधिक खर्ज तो, सामान्यतः ब्रापिफ आय से ही पूरा कर लिया जाता चाहिए और 
किया भी जाता है । परन्तु अनेक परिस्थितियों के कारण, यह सम्भव हो सबता है कि कराधान 
तथा अन्य ज्लोतो से प्राप्त की हुई आय वास्तविक व्यय के बराबर न हो । इसी प्रकार, कुछ ऐसी 
अनियोजित (ए्य-.27९0) सकटकासीन स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सबती है जैसे कि किसी बड़े 
युद्ध का छिड जाना, बाढ आ जाना तथा अकाल पड़ जाना इन सकटकालीन परिस्थितियों का 
सामना करने के लिए साधारणत अल्पकालिक उधार लिया जाता है। 


एक दूसरा तत्व जो सरकारी ऋण को आवश्यक बना देता है, युद्ध है। आधुनिक युद्ध 
इतने महंगे हो गए है कि कराधान के द्वारा प्राप्त की गई सामान्य युद्ध के वास्तविक व्यय से कम 
पड़ जाती है । फिर, कराधान के मामले मे यदि कुछ सीमाओ से बाहर आया जाए तो वह उत्पादन 
पर बड़े हानिकारक प्रभाव डाल सकता है और इस प्रकार युद्ध-काल के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य-- 
गुद्ध को जीतने मे बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कराधाम के मुकाबले सरकारी 
ऋण राजस्व प्राप्ति का एक अधिक श्रेष्ठ तथा सरल तरीका हे । इसोलिये, सरकार को युद्ध की 
वित्तीय व्यवस्था के लिए व्यक्तियों तथा सस्थाओ से बडी मात्रा भे उधार लेगा पडता है। तथ्य 
यह है कि अधिकाश देशो के सरकारी ऋण मे जो असाधारण वृद्धि हुई है उसवा मुष्य कारण प्रथम 
तथा डिसीय विश्व युद्ध हो रहे है * 


तोसरे, मन्दी को दूर करते के लिए भी सरकारो उधार को बडा लाभदायक समझा 
जांता है और वाल्तव में सरकारी ऋण के समर्थन का सबसे बडा तर्क यही है. कि यह मन्दी 
(पंध्याह5घंणा) का एक समाधान प्रस्तुत करता है । मन्दी को अवधि मे, आशिक क्रियाओ का स्तर 
तीदा हो जाता है जिससे उत्पोदन तथा रोजगार दी मात्रा भी घट जाती है । मन्दी तथा बेरोज- 
गारी सामान्यतः वस्तुओ तथा सेवाओ की साँग भे कमी के कारण उत्पन्न होती है। कीन्स जैप्ते 
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अनेक अर्थशास्त्रियों ने ऐसे अधिवाधिन सरकारी व्यय बी बकालत वी है जिसकी वित्तीय व्यवस्था 
उधार के द्वारा की गई हो, क्राघान के द्वारा नहीं, क्योकि कराधान तो लोगों वी आय को और 
वस्तुओ के प्रति छनकी माँग को और भी वम कर देता है किन्तु उधार का ऐसा कोई प्रभाव नही 
होता । इसके अतितिरिक्त, ऋण सरवार को इस योग्य बनाते हैं कि दह जनता के वेदार पढ़े हुए 
अश्रयुक्त धन का सपयोग कर सके । इस प्रवार बेरीजयारी दूर करने के लिए सरकारी उदधार के 
पक्ष मे वाफी औचित्य (]०७४(०७४०0) विद्यमान है । 

चौथे, विकास कार्यत्रमो के लिए भी सरवारी ऋणो वा सहारा लिया जाता है। यहां 
तक उन्वत देश भी, अपनी आ्िक समृद्धि को बढाने दे लिए सावंजनिक निर्माण के अनंक ऐसे 
कार्यक्रम अपने गह्ाँ लागू करते है ऊैसे वि सडको, रेलों, सिंचाई योजनाओ तथा विजली घरो बआादि 
का निर्माण । अत्पविकस्ित देश, जो कि अपने प्राइतिक साधनो को मनुबूलतम स्तर (णूआफण्ण 
[०५८) तक विवास बरने के लिए प्रथत्तशील रहते हैं, अदेक विकास कार्यत्रमो वी वित्तीय व्यवस्था 
के लिए सरकारी उधार को ही एक बडा उपयोगी साधन मानते हैं। भारत जैसे देश भे, इसी 
तत्व के बारण पिछले कुछ वर्षो मे सरकारी ऋण में कापी वृद्धि हुई है । 

ऊपर जिस पहले कारण का उल्तेख क्या गया है वह केवल अस्थायी कठ्ताइमो के 
हल का उपाय है और बाद के वर्षों मे कर-आय बढाकर उसे समाप्त मर दिया जाता है । रायकारी 
उच्यार का दूसरा वारण है युद्ध वा सचालन, और यह ससार के सभी बड़े देशों ढ्वारा सरवपरी ऋण 
लेने वा सम्भवत सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है । परन्तु यह तथा पहला, दोनों ही वारण एक 
अनियोजित किस्म ((99]599०४ ४५७८) के हैं। परन्तु त्तीसरे और चौथे कारणों को नियोजित 
उधार (दञांवाग7०0 ७०709778) कहा जा सकता हैं क्योकि सरकार बुद्ध विशिष्ट प्रायोजनाओं वी 
वित्तीय ब्यवस्था के लिए सरकारी ऋण दी प्राप्तियों बे उपयोग वी एक जानीबूझ्की एवं विवेकपूर्ण 
योजना बनाती है। इस स्थिति से, सरकार ऐसे साधनों को उघार ले सकती है जो विः अन्य स्थिति 
में गर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रयोग क्ये जाते। इसके अतिरिक्त, सरकार ऐसे साधन भी उधार लेती 
है जो कि बेवार पडे रहते हैं । 

उधार के स्रोत 


(5०छ०९५ ७६ छणा०ज्ाएड) 


प्रत्येक् सरकार वो उधार के दो बडे स्रोत उपलब्ध होते हैं--आन्तरिक (एाशा॥श) 
और बाह्य (७८१७) । आन्तरिक रुप में (0८029), सरकार च्यक्तियों, वित्तीप सस्थाओं, 
वाणिण्य बैकी तथा वेस्द्रीय वैको से उधार ले सकती है ! बाह्य रुप में (०४८ाग्माँ), सरबार 
भामतौर पर, व्यक्तियों तथा वंको से, अन्‍्तर्शप्ट्रीय सस्थाओ से तथा विदेशी सरकारों से उधार 
लेती है! यह बात प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि उधार के सही-सही प्रभाव, एक 
बड़ी मात्रा में उन स्रोतो पर निर्भर होते हैं जिनसे कि धन उधार लिया जाता है । 
(१) स्यक्तियों से ऋण या उच्चार (800०जाएड एग् [एवाश(एथा5) 

जब व्यक्ति सरकारी बॉण्ड उयीदते हैं तो ऐसा करके वे धन को गैर सरकारी उपयोग 
से सरकारी उपयोग वी ओर को स्थानान्तरित करते हैं। व्यक्ति सरकारी बॉण्डो मे अपना धन 
लगाने मे या तो चालू उपभोग वी आवश्यवतायें कम करके समर्थ होते हैं (ऐसा बहुत कम स्थितियों 
में होता है), अथवा वे अपने मिजी व्यवसाय के लिए रखे गये धन करे था ऋणपत्रो या प्रतिभूतियो 
(5९८एवा॥25) में लगे धन को यहाँ से हट'कर सरकारी बॉण्ड खरीदते हैं। आमतौर पर, व्यक्तियों 
को जब सरवारी बॉण्ड वेचे झाते हैं तो उससे उनके उपभोग अथवा व्यवसाय के विस्तार मे बोई 
कदौती नहीं होती । वडी मात्रा मे, बॉण्ड उस घन से खरीदे जाते हैं जो या तो बेकार पडा होता है 
अथवा जिसका उपयोग अन्य स्थिति मे ऋणपनी को खरीदते मे क्या जाता । 
(२) गेर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से उधार (8070छ78 #०% वरणा-ंश्रीवा8 ्पग्रध्याएवा 

जजाणाए३७) - 

सरकारी बॉण्डी मे घन लगाने वाले च्यक्तियों से ऐसी वित्तीय सस्यायें अधिव महत्वपूर्ण 

होती हैं, जैसे कि ब्रीमा वम्पनियाँ, प्रन्यास (पए४) तथा आपसी बचत बेक (00॥08)_ शए/5 
७७) आदि। ये गैर-वैक्गि वित्तीय सस्यायें सरकारी बॉण्डो को एक तो इसलिए अधिक प्राथ- 


&५ 


मिकता देती हैं क्योकि वे सुरक्षित होते हैं और दूसरे इस कारण क्योकि वे आसानी से बेषे जा 
सकते है तथा उनको चाहे जब सगदी रूप दिया जा सकता है। परन्तु इनमे ब्याज की दर नीची 
होती है अतः अनेक मामलो में यह हो सकता है कि वित्तीय सस्थाये जोखिम बाते एवं उच्च प्रतिफल 
देने वाले ऋण-पत्रों, (६८००7॥९७) विशेष रूप ते ईपिवटी को पसन्द करे। बैंकिंग कार्य ते करने 
बाली वित्तीम सस्पाये जब सरकारी बॉण्ड खरीदती है तो वे अपनी मगदी को कम करने के लिए ही 
ऐसा करती हैँ । 


(३) बाणिष्य-बैकों से उधार (8000-98 ग07 ९०शयदाणधे छ8७७) . 


व्यक्ति तपा गेंर-बै किंग वित्तोय सस्थायें जहाँ सरकारी बॉण्डो को अपने निजी धन से 
खरीदती है, वहाँ वाणिज्य वैक अतिरिक्त क्य-शक्ति का निर्माण करके बर्षात्‌ साख का निर्माण कर 
के ऐसा कर सकते हैं । सम्पूर्ण बैंकिंग ब्यवस्था अवेक वार उस अधिकतम मात्रा तक अतिरिक्त 
ऋण दे सकती है जितनी कि उतकी अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि (७००४५ ८४७॥ ९52४०) 
होगी । ऐसा इसलिए सम्भव होता है क्योकि वैक जो ऋण देते है वे नकद नही दिये जाते बल्कि 
उधार लेने बालो के नाथ से केबल खाता बही में लेखा कर दिया जाता है। ये उधार लेने वाले 
भी अन्य लोगो को चेक के द्वारा भुगतान करते हैं और वे भुगतान पाने वाले व्यक्ति भी चैक को 
पैक मे भेज मात देते है क्योकि उतके खाते स्वय बैक मे गत होते है । परिणाम यह होता है कि 

दी 


जब तक बैको से नकदी निकाली जाती, तब तक इस नकदी का उपयोग ऋणों के विस्तार के रूप से 
किया जाता है | 


वाणिज्य बैक साख (८०0) वा निर्माण करके भी सरकार को ऋण दे सकते है। ऐसा 
करने के लिए उन्हे अपने अन्य ऋण में तथा अग्निमो ([000$ »00 80५:70८५) को कम करने की 
आवश्यकता नही होती । बैक के पास जब भी अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि होती है, तभी वह 
उस नीधि से काफी अधिक मात्रा में सरकारी बॉण्ड खरीद सकता है। यहाँ यहू समझना भी महत्व- 
पूर्ण है कि बॉँण्ड खरीदने की शक्ति अनिवार्णत निर्माण की जाती है, केवल उसका स्थानान्तरण 
मात्र होता हो, ऐसी बात नही है । इस प्रकार, यदि वाषिज्य बैक अतिरिक्त ऋय-शक्ति का निर्माण 
करते हैं ओर उसे सरकार को अपने खर्चो की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए श्लौपर देते है तो उससे 
स्फोति सम्बन्धी दवाव (॥0]070799 07९55076) उत्पन्न हो जाते है (शर्ते कि अथ॑व्यवस्था पहले 
ही पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्य कर रही हो)॥+ 
(४) फेन्द्रोय बेक से उधार (800७7 ह०॥ 8 एशाएश 899) : 


देश का केन्द्रीय बैक भी सरकार को ऋण दे सकता है। यह भी इस कार्ये कै लिए ठीक 
चैंसी ही कार्यवाही करता है जैसी कि वाणिज्य वैको द्वारा अतिरिक्त ज़्य-शक्ति का निर्माण करवे 
की जाती है | सरकारी बॉण्ड खरीद कर केन्द्रीय बैक सरकार के खाते मे लेखा कर देता है। सर- 
कार अपने लेनदारों (००८४॥०७) को वेख्द्रीय बेक मे स्थित अपने खाते से ही भुगतान दे देती है ॥ 
जौ सोग सरकार से केन्द्रीय बेक क॑ चैक प्राप्त करते है वे भी अपनी धनराशियाँ अपने बैको से जमा 
करते हैं इस प्रकार, इन बैंको के पास बडी मात्रा मे नकद आरक्षित निधियाँ ((४शा :6६४४४) 
उत्पन्न हो जाती है ओर ये निधियाँ हो और कर्जो तथा उधार का आधार बन जाती है। इय प्रकार, 
पक हैं कि केच्रीय बैक से लिया गया उधार अन्य सभी ख्ोतो के मुकौवले अधिक विस्तार- 
बादी होता है वयोकि इसके द्वारा न केवल सरवार को ही अपने खर्चो देः सिए धन प्राप्त होता है, 


बल्कि वाणिज्य बैको को भी अतिरिक्त नकदी मिल जाती है और इस नकदी का उपयोग और साख 
के विस्तार के लिए किया जा सकता है । 


व्यक्तियों तथा वित्तीय सस्थाओ से तिये जाते वाले उधार जहाँ केवल गैर-सरकारी 
उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर को स्थानान्तरण मान होते है अत उनका अर्थव्यवस्था पर 
कोई विस्तारवादी प्रभाव (#590750709 छ6०) नहीं पढ़ता (बशत्त कि वे धवराशियाँ पहले से 
ही बेकार न पड़ी हो और अब सरवारी उधार के द्वारा ही उन क यंशील न किया जा रहा हो), 
बहाँ वाणिज्य बैको तथा वेन्द्रीय बैक से लिए जाने वाले उधार विस्तारवादी प्रभाव टालते हैं। 


६६ 


(५) दाह जोतों से डघार (80098 ह05 छाशायदा 509९65) ३ 


सरकार अन्‍य देशो से भी उधार ले सकती है। इन उधारो का उपयोग युद्ध-व्यय की 
वित्तीय व्यवस्था के लिए (या प्रतिरक्षा सामग्री श्राप्त बरतने के लिए) किया जा सकता है अथवा 
विकास प्रयोजनाओ के खर्चो के लिए या प्रतिकुल अदायगी-शेष (८१६६०६५६४ 9४|37८6 ० एव एणए५९- 
ग5) के भुगतान के लिए भी क्या जा सकता है। पहले तो, रेलो के निर्माण जैसी किसी विशिष्ट 
विकास प्रयोजता के लिए ऋण व्यक्तियों तथा वैक्गि व अन्य वित्तीय सस्याओ से लिये जाते भे। 
परन्तु आजवल, इस ख्लोत के अलावा, दो महत्वपूर्ण सोत प्रमुग्य हो गये हैं। के हैं: (क) अन्तर्रा- 
प्ट्रीय वित्तीय ससथायें, जैसे अन्तर्गप्ट्रीय मुद्रा कोप (] ४ 7 ), अन्तर्राष्ट्रीय पुन द्वारव विकातत 
बैक ([ 9 ४ 9 ), अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ ( 70 8.) तथा अन्‍्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम [7. के. 
(: ), जो कि अस्थायी अदायगी-शेष कडिनाइयो को दर बरने के लिए अल्पकालिक ऋण देती हैं और 
विकास कार्यों के लिए दीघंबालिक ऋण, और (ख) सरकारी सहायता जो कि आमतोर पर विकास 
गोजनाओं के लिए प्रदान क्ये जाते हैं। भारत जँसे विकासशील देशो के लिए, माजक्ल धधार के 
विदेशी झोत काफी महत्वपूर्ण वतत्ते जा रहे हैं । 

सरकारी उधार अथवा लोक उधार के काथिक प्रभाव 
(छ६९००१०फा९ ॥.९९५६ ०६ 99७॥९८ छ867709798) 


बेगनर (५४४४7) का ही अनुसरण करते हुए, अनेक अथेशाए्त्री यह तक दे हैं 
कि सरबार को कराधान वा उपयोग तो चालू व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए करना चाहिए। 
भौर जनता से लिए गये उधार का उपयोग पूजी व्यय की बित्तीय व्यवस्था के लिए करना चाहिए 
पिछले कुछ वर्षो भे इस प्रश्त पर आधिक दृष्टिकोण से विचार करने भे काफी परिवर्तन हुआ है। 
आजकल यह बात सामान्य रूप से स्वीकार वी जाती है कि कराधान तथा उधार का उपयोग किसी 
भी प्रकार के खर्च के लिए क्या जा सकता है और ऐसा करना परिस्थितियों पर निर्भर हुआ करता 
है । कम से कम विकासशील देशो के मामलों मे तो, उधार तथा कराधान दोनी का ही उप- 
योग विक्यस प्रयोजनाओ की वित्तीय व्यवस्था के लिए क्या जाता है। मूलत , उधार नेकर किये 
जाने वाले सरकारी खर्च क्रे आ्थिक भ्रभाव क्रायान द्वारा जिये जाने वाले वैसे ही खर्च के प्रभावों 
से दो महत्वपूर्ण हृष्टिषों से भिन्न होते हैं -- 

(क) जनता से पास के सरकार वी ओर घन का स्थातान्तरण कराधान में तो अंदिवार्य 
होता है और उधार में ऐच्छिक ( 

(ख) कराधान जहाँ क्रदाताओं बे पास उपलब्ध घन में कमी करता है, वहाँ वर्ज 
(2073) गा दे वालो (८70८7) के घन में कोई कमी नहीं करते बल्कि क्वल उसका रूप 
बदल मं 

(ग) कराघाल के द्वारा दित्त की ध्यवस्था करने के प्रभाव अधिक सिकुडन लाते बाले 
होते हैं बिन्‍्तु उघार के द्वारा की गई वित्तव्यवस्था अधिक विस्तारवादी प्रभाव डालतो है। कराधात 
के अर्थव्यवस्था (०००४०४५) पर सिकोडने वाले प्रभाव ("्कापथ्लाण्याथ> धीट्ए$) पड़ते हैं क्योकि 
इसके द्वारा उपयोग से बमी हो सकती है। पर दूसरी ओर, सरकार को उधार देने वा बाय 
चूंकि ऐच्छिक होता हैं अत उघार वबचतो में से दिया जाता हैं, उपभोग मे कटौती करके नहीं । 
फिर, उधार देने से धन की माजा मे कोई कमी नही होती, और भ्रे रणाओ तथा साहस पर इसका 
कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ता, जैसा कि कराधान की स्थिति में होता है 

उधार के इन सामान्य पहलुओ को छोड़कर, अब हम विशेष*शीर्षकों के अन्दर्गत सर- 
कारी उधार के आधिक प्रभावों पर विचार करेगे । 
(१) उपभोग पर उधार के प्रभाव (पील्‍ट३ णी छ070फ पड पएणघ एणा5णा.|आं०) : 


जैसा हि पिछले गद्याज में दताया गया है कि सरकारी उधार के फलस्वरूप, सामान्यत- 
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६७ 


उपभोग में फटौती मही होती | ऐसा इसलिए होता है वयोकि सरकार को उधार देना एच्छिक होता 
है अतः उधार बचतो (४४शं7४8७) मे रो दिया जाता है, उपभोग-व्यय मे कटौती करके नहीं। परन्तु 
युद्धकाल मे अथवा संकेटकालीन अवसरों पर, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने का 
दबाव भी डाला जा सकता है कि वे अपने उपभोग मे कटोती करें और सरकार को कर्ज दें। इस 
सम्बन्ध से एक और सम्भावना तब हो सकती है जबकि सरकारी कर्जों पर कुछ विशेष लाभ व 
सुविधायें प्रदान की जाएँ और ऊंची दरों से ब्याज दिये जायें । इस स्थिति मे, कुछ व्यक्ति और 
वित्तीय सस्थायें इस बात के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं कि फिर वे अधिक बचत करें और उन 
बचतो को सरकारी बॉण्डो मे निवेश करें । परन्तु आमतोर पर, उधार से उपभोग-व्यय मे कोई 
कमी नहीं हुआ करती । 

(२) घिनियोग पर उधार छे प्रभाव (सव्लिउ ण॑ छ०7०णागह ० प्राएवअगधा)) : 


सरकारी उधार विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, यद्यपि इसके तटस्थ प्रभाव 
(7८४४७ ८९०४) भी हो सकते है। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा देश के केन्द्रीय बैक तथा 
वाणिज्य बैको से लिया गया उधार इस प्रकृति का होता है कि उसके द्वारा अतिरिक्त न््य-शक्ति का 
निर्माण होता है, अत इससे विनिमोग के लिए उपलब्ध निधियो मे कोई क्टोती नही होती । परन्तु 
यदिं शक्ति व वित्तीय भ्स्‍्थायें और वाणिज्य बैक भी उन निधियो (#0005) मे से सरकार को कर्ज 
देते हैं जो कि विनियोग के लिए अथवा स्टॉक के सचय के लिए रखी थी तो अवश्य विनिमोग-व्यय 
में कटौती होगी । परन्तु गदि ब्याज को दरें अधिक ऊंची नही हैं भोर नये सरकारी बॉण्ड चालू 
ऋणपन्नों (८ऋराआंप्रह &६०७९$) के ०४ कोई विशेष लाभ या सुविधायें प्रदात मही फरते, तो 
गेर-सरकारी विनिभोग पर उसका कोई प्रभाव गद्दी पडता । 

मान ज्नीजिए, ब्याज को दरें ऊँची हैं ओर सरकारी धॉण्डो प्रे सम्बन्ध लाभ भी काफो 
अधिक है; तो इस स्थिति मे कम्पती के शेयरो की माँग घट जायेगी और उसके परिणामस्वरूप 
स्टॉक और शेयरों की मौमतें भी मीची हो जामेगी । इससे ईविवटी शेयरों मे किये जाने वाले गैर- 
सरकारी विनियोग मे कमी आ सकती है | तथापि, सरकारें, स्वयं अपने हित में ही, नीची ब्याज 
दरो की सरती मुद्रा-तीति (७४८८० 7700६५ 9०॥८५) को ही लागू करता पसद करती है। (क्योकि 
इसका अर्थ होता है सरकार पर ब्याज का कम भार) । और यदि ब्याज को दरें ऊँची भी हो, तो 
भी व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला विनियोग उधार (77ए657स्‍68॥ 0070छागह) 
फोई विशेष रूप से प्रभावित नही होता । एक तो इसलिए बयोकि विनियोग उधार ब्याज की दर 
की अपैक्षा ध्यावसायिक सम्भावनाओं (00$70८55 970902८5) पर तथा विनियोग की लाभोत्पा- 
दकता (77०00॥0) (पूंजी की प्तीमान्‍्त क्षमता) पर निर्भर होता है। दूसरे, पिछली कमाई 


द्वारा प्राप्त निधियो ((७०८$) से बहुत बडी मात्रा में किया गया विनियोग ब्याज-दर के प्रति 
आमतौर पर उदासीन होता है | 


._ तथापि, सम्पूर्ण एप मे, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः सरकारी 
उधार गर-सरकारी विनियोग-ध्यय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता । उदाहरण के लिए, 
ब्याज को दरें बहुत ऊंची हो सकती हैं ओर विनियोग की मात्रा ब्याज की दरो पर विर्भर हुआ 
फरती है, अथवा बॉण्ड ऐसे व्यक्तियों और सस्याओं को बेचे जा सकते हैं जो कि सरकारी बाण्डों 
को घरीदने के लिए ध्यावस्रायिक विस्तार के लिए रसे अपने घन मे कठोती करें। परन्तु ये विशेष 
परिस्थितियाँ आमतौर पर हुआ नही करती । इसके अलावा एक और परोक्ष तरीका हो सकता है 
जिसके द्वारा सरकारी उधार, विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भह हो सकता है कि 
सरकारी ऋण की मात्रा मे बहुत तेजी से वृद्धि हो, इस स्थिति मे वितियोग करने वाली जनता को 
राष्ट्र का दिवाला निकलने का भय हो सवता है अथवा वह यह सोच सकती है कि इत रूपों को 
उतारने के लिए कद्दी निकट भविष्य में ही सरकार भारी कर न लगा दे । 

दुसरी ओर उधार लेकर क्या गया सरकारी खर्च आमतोर पर विस्तारवादी होता 
है॥ जब उधार केवल वाशिज्य बैंको और केन्द्रीय बैक से ही लिया जाता है तो अतिरिक्त ऋय- 
शक्ति का निर्माण होता है ओर यह अतिरिक्त त्रय-शक्ति (30700एव एपण/2चणड ए०णवा) 
हो गैर-सरबारी विनियोजकों को दिये जाने वाले ऋणों एवं उधारो का आधार बन जाती है। 


ह्ष 


इसके अतिरिक्त, उधार लेकर क्ये गये सरक्यरी यर्चे से बस्तुओ तथा सेवाओं की अतिरिक्त, माँग 
उत्पन्न हो जाती है, इसमे सभरण (5एए/४) को यथापूर्व मान लिया जाता है । इसका परिणाम 
यह होता दे कि कीमतों में वृद्धि हो जाती हैं और लाभ वी गुजाइश भी बढ जाती है। यदि अर्य- 
व्यवस्था पूर्ण रोडगार की स्थिति में नीचे काम कर रही होती है तो (अधिक लाभ श्राप्त करने के 
उद्देश्य से) उससे विनियोग को प्रोत्साहत मिलता है। इस प्रकार जहाँ कराधान में अर्थव्यवस्था 
को 2386 की श्रवृत्ति पाई जाती है, वहाँ आधार आमतौर पर अर्थव्यवस्था का विस्तार 
करता है । 


(३) आप के दितरण पर उधार के प्रभाव (स्रीट८७ ण छणाण्णप्रहठ ए०म छंजप्रेएा07 ० 
वधएणग्र5) 


कज द्वारा वित्त को व्यवस्था करने का एक परिणाम यह होता है कि जिन लोगों को 
सरकारी खर्चों से लाभ पहुंचता है उसवी वास्तविक आय अधिक हो जाती है। इसके साथ ही वर्ज॑- 
वित्त ([080 (7500९) उन लोगो की वास्तविक आय में कोई कमी नही बरता जिन्होंने सरबारी 
दॉण्डों से घन लगाया है । यदि सरबवारी व्यय का उ् श्य है कि निम्न आय वाले वर्मो वा अधि 
नर्पधथर कल्याण हो, तो उसके परिणामस्वरूप असमानताएँ कस हो जायेंगी और लोगो के बीच 
आय का अधिक समन वितरण हो जायेगा ! पसतु यदि कर्ज-वित् स्फीति उत्पन्न करता है तो उम 
सीमा तक, आय के वितरण पर पड़ते वाले उन अच्छे प्रभावों में से कुछ, जिनका हमने ऊपर जि 
क्या है, फलहीन हो सकते हैं। यहाँ एक मन्‍्य विचारणीय बात ब्याज की अदायगी है| ब्याज 
की अदायगी का अर्थ है वास्तविक्र आय का कर दाताओ की ओर से बॉण्ड-घारकी की ओर को 
स्थातान्तरण (क्योकि वॉण्ड घारकों को ब्याज की अदायगी करने के लिए और बाद में मूल धन 
चुकाने के लिए सरकार को लोगो पर वद लगाना होता है)। यदि बॉण्ड-घ्रारक (9079 #०08४४) 
तथा क्रदाता एक ही हैं, आय का विनियोग पुनवितरण (#6 7०0९5ध770807) नहीं होगा। 
परन्तु ऐसी स्थिति होती आवश्यक नहीं है | परिणामस्वरूप, आय का डर न कुछ पु्वितरण उत्त 
सभम तक होता रहता है जब तक कि कर-दाता और वॉण्ड-धारक भिन्‍न-भिन्‍त वर्गों से सम्बस्ध 
रखते है। 
(४) विदेशों ऋणों का प्रभाव (6० शी #06ाड्ा ],0375) : 


_ ._ विदेशी ऋण उपभोग तथा वितियोग वकत कूल प्रभाव डाल सकते हैं। विदेशी ऋष 
वन्‍तुओं के आयात वी वित्तीय व्यवस्था के वास्ते लिये जाते हैं जिससे कि आयात की वस्तुओ कै 
लिए निर्यात के रूप में तुरन्त ही अदायगी किये विता ही उन्हे प्राप्त किया जा सके। यदि विदेशी 
(शिध87 ॥7909७) मे उपभोक्ता वस्तुए' (००४5प्रए/८7 8०००5) सम्मिलित हैं ती उससे ऐमा 
कीई भी स्फीति सम्बन्धी दवाद वम हो जाता है जो कि वस्तुओं की कमी के कारण उत्पन्न हो 
सकता है। दूसरी ओर मशीनरी, औद्योगिक कच्चे माल तथा तकनीकी जानक्नारी के आयात वा 
यह अनुकूल भ्रम्माव पडता है कि देश में औद्योगीकरण की गति तेज हो जाती है। यदि विदेशी ऋण 
युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए अथवा सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए प्राप्त किये जाते हैं, 
तो स्पप्टत वे देश के विनियोग पर कोई प्रभाव नही डालते । 

जव विदेशी ऋण लिये जाते है तो उनके द्वारा विदेशी मुद्रा की भाँग कम हो जाती है 
परन्तु व्याज की अदायगी करने के लिए और वाद मे मूलधन की वापसी के लिए अधिकाधिक 
निर्यात (८59०:५) बढाने पडते हैं ॥ इसके फ्लस्वरूप, दास्तविक जीवन-स्तर में पिरादट सम्भव 
हो सकती है। 

सरकारी सार्वजनिक ऋण फे प्रभाव 
(शाब्ल5 ण॑ एण।: 9०0 

हमे सरकारी उधार (एणंण४० एणा०४४०४) से आथिक प्रभावों और सरवारी ऋण 

(7०७४८ ०८७/)_के आशिक प्रभावों के अच्चर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। उधार 


(9५7०७००१) निधियाँ ([0045) प्राप्त करने की विधि का सूचक होता है ओर यह सरकार को 
उपलब्ध चार विकल्पों में से एक है--अन्य स्रोत हैं कराघान, सरकारी उद्यमों के लाभ और मुद्रा 


हर 


का निर्माण । अतः उधार के प्रभाव सरकारी यों के उन कार्येत्रमों पर पडते हैं जिनकी वित्तीय 
व्यवस्था उधार लेकर की जाही है, ये प्रभाव उन प्रभावों से भिन्न होते हैं जो कराधात के वित्त से 
किये जाने वाले सरकारी खर्वो के ऐसे ही कार्यक्रमों पर पडते है। दूसरी ओर, सरकारी ऋण के 
अभाव अर्थव्यवस्था (६००४०००५) पर पड़ने वासे उत प्रभावों के मूचक होते हैं जो कि सरकारी 
ऋण की विद्यमानता से तब उत्पन्न होते है जबकि वह खर्च कर दिया जाता है । 

सरकारी ऋण और उपभोग (270॥० 06७६ धात एणाह्रााए॥0॥) : 


सरकारी ऋण की विद्यमानता («धं४८००2) का उपभोग पर वडा महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। जित लोगो के पास सरकार की अदायमी के दायित्व को प्रकट करने वाले सरकारी बाण्ड 
होते हैं वे उन्हे अपना व्यक्तिगत धन (9८5०09| ़८३॥७) समझते हैं ।४ यह्‌ धन उस रामय उत्पन्न 
नही होता, मदि घरकार अपने खर्चों की वित्तीय व्यवस्था कराघान के द्वारा करने का निर्णय करती । 
फिर, बॉण्ड धारक यह भूल जाते हैं कि बॉण्ड अतिरिक्त कराधान के रुप में करदाताओ के 
समान ही उन पर दावों के सूचक होते है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकारी बॉण्डो को 
धारण करने से लोगो को न केवल अपनी अदायगी का अधिक प्रतिशत खर्च करने को बल्कि अपनी 
आमदनी से भी अधिक खर्च करने की पेरणा मिलती है क्योकि वे जानते है कि अपने फालतू खर्च 
की अदायगी के लिए चे बॉण्डो को बेच राकते है । फलरबरूप, सरकारी ऋण का विशुद्ध प्रभाव यह्‌ 
होता है कि उपभोग पर खर्च की जाने वाली कुछ आय के प्रतिशत मे वृद्धि हो जाती है और इस 
प्रकार उनका अर्थव्यवस्था पर विस्तारवादी प्रभाव पड़ता है। 
सरकारी ऋण और तरलता अयदा नकदीपन (?०)॥० 0606 ०४०४ /प००॥३) : 

सरकारी ऋण का प्रतिनिधित्व बॉण्ड करते हैं जो कि सरलता से वेचनीय (0८४०४४००) 
होते हैं। जिनके पास बॉण्ड होते हैं उनके पास अत्यन्त वेचनीय तथा अत्यन्त तरल अथवा नकदी 
किस्म की परिसम्पत्ति (४६८) होतो है। जब भी कभी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए सौदो 
के लिए अबवा ऐहलिहाती (८८७0॥07५9) अथवा सट्टे के हृष्टिकोण प्े--भधिक धन की 
आवश्यकता होती है वे वडी आसानी से अपने बॉण्डो को नकदी में वदल सकते है। इस प्रकार 
परिसम्पत्तियो की सबसे अधिक नक्दी किस्म की विद्यमानता के लिए सरकारी ऋण ही उत्तरदायी 
हैँ । भत्यधिक तरल सरकारी बांण्डो का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव वाणिज्य बेको की स्थिति पर 
पड़ता है | वाणिज्य बैंको के पास बड़ी मात्रा में सरकारी बॉग्ड होते है जो कि आवश्यकता के समय 
नकदी में परिवर्तित किये जा सकते हैं ॥ स्फीति के समय मे, किसी देश का बेन्द्रीय बैंक वाणिज्य 
बैंको की नकद आरक्षित (०४४७ 7९४९४८५) को कम करने के लिए वैक-दर बग उपयोग कर सकता 
है, खुले बाजार की कार्यवाहियाँ कर सकता है तथा अन्य उपायो का प्रयोग कर सकता है, और 
इस प्रकार उनके साख-विस्तार ((६०॥ «५००॥०॥) को कम करता है ९ परत्तु चाणिज्य बैक 
सरकारी बाँण्डो को वेचकर अपनी नकद आरक्षित निधियो मे वृद्धि कर सकते है | 
सरकारी ऋण तथा तिवेश (?७७॥८ 70600 370 ए८#ण८ए) * 


यह स्पष्ट नहीं है कि विनियोग पर सरकारी ऋण का क्या प्रभाव पड़ता है। दो ऐसे 
प्रभाव अवश्य दिखाई दते है जो परस्पर विरोधी हैं एक ओर तो भारी मात्रा में सरकारी ऋणो 
की विद्यमातता से तथा बाद में उनको चुकाने के लिए कराधान की लगाई जाने वाली ऊँची 
दरो से विनियोक्ताओ के मन मे एक भय तथा बड़ी अनिश्चितता उत्पन्त हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त, बडे पुणो वी विद्मानता से, जिनमे कि ब्याज की भारी अदायभियाँ फरनी पड़ती है, 


4, 





वास्तव में अन्य बॉण्डो के समान ही सरकारी बॉण्ड भी केवल दावे (णंथा$) सात्र ही होते 
हैं और वास्तविक धन (६७ भ्द्णाता) से भिन्‍न होते हैं। वे व्यक्तिगव हृष्ठिकोण से तो 
घन नहीं हैं क्योकि एक-दूसरे पर क्ये जाने वाले दावे,अन्त मे सम्राप्त हो जाते है। 

यह बात स्मरण रखनी चाहिए एक सीमा से अधिक वैक-ऋण अथवा उधार स्फीतिजनक 
हो जाते हैं । इस स्थिति मे केत्रीय बैंक अन्य बैको की नकदी की मात्रा को कम करने के 
लिए अनेक कार्यवाहियाँ कर सकता है ताकि वे बैंक उस समय अपनी साख (लथ्का) को 
सिकोड सकें जद वे धन वी कमी महसूस कर सकते हो। 


१०० 


इस बात वी सम्भावना हो सकती है कि सरकार पूंजी कर (८्थछप्शो [0ए४) लागू करे अथवा ऋण- 
नकार (१७06 7९900/400०) के तीब्र तरोके काम में लाएं । इन सवका दीघेकालिक विनियोगो पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है । दूसरी और, बड़ो मात्रा मे सरकारी क्रर्णों वी विद्यमानता से सरकार 
की ब्याज की नीची दर बनाये रखने के लिए इसलिए बाध्य हो जाती है ताकि वह अपने ब्याज के 
दापित्वों (/टा८४ ०0॥8आ075) को न्यूततम सम्भव मात्रा मै रख सके । उसके परिणामस्वरूप, 
उधार और बिनियोंग प्रोत्साहित होते है। इस प्रकार, यह बात स्पप्ट रूप से कहनी कठिन है कि 
सरकारी ऋण की विद्यमानता विनियोग को प्रीत्माहित करेगी अथवा ह॒तोत्माहित | 


सरकारी ऋण तथा उत्पादन (6 0698 ब94 ?7000८४०ा) * 


अब हम उत्पादन पर सरकारी ऋण के प्रभावों का अध्ययव करेंगे और वह भी डॉल्टन 
की उन तीन क्सोटियो वा उपयोग करके जिन पर कि उत्पादन निभेर होता है । काम करने, बचत 
करने तथा विनियोग करने की क्षमता मे उस समय तो वृद्धि होती है जबकि या तो निधियाँ 
(#०००5) वेकार पड़ी हो, अयवा सरकार (विकास प्रयोजनाओ के द्वारा उत्पादकता (एा००ए- 
शा) में वृद्धि करने के लिए बैको से लिये गये उधार का उपयोग करती है। फिर, मजदूरों पर 
(उनकी शिक्षा स्वास्थ्य आवास तथा जल-सुविधाओ आदि पर) जो धन खर्च किया जाता है उससे 
भजदूरों री काम करने की योग्यता बढ़ती है । लेकिन फिर, ऋणो बी अदायगी करने अथवा 
ब्याज का भुगतान करने के लिए जो कर लगाये जाते हैं वे काम करने तथा बचत करने की मोग्मता 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं । 


जहाँ तक काम करने तथा बचत करने की इच्छा का सम्बन्ध है। सरकारी ऋण 
सामान्यतः इसको कम करता है। सरकारी ऋण, सरकारी बॉण्डो मे वितियोग का एक सुरक्षित 
एव स्थायी स्रोत प्रदान करके बचतो को प्रोत्साहित कर सकता है । परन्तु मूलघन तथा ब्याज को 
चुकाने के लिए लगाया गया कराधात (॥%७7०5) बचतो को हतौत्साहित करता है। इसके 
अतिरिक्त, सरकारी वॉण्डो के धारको द्वारा ध्याज की प्राप्ति उनकी काम करने तथा बचत करने 
की इच्छा को एक सीमा तक कम कर सकती है । 


अन्त में, जहां तक साधनों के अन्तरण अथवा दिशा-परिवत्तेन (ठक्‍ध:900) का प्रश्त 
है, सरकारी ऋण द्वारा निधियो (७905) का उपभोग ऐसे खर्चो मे किया जाता है जिन्हे आवश्यक 
तक्था उपयोगी समझा जाता है बमुकाबले उस स्थिति के यदि उन निधिमों को अन्य प्रकार से 
खर्च किया जाता। यदि वेकार पडा हुआ घन रेलो, सिंचाई तथा बिजली की प्रयोजनाओ आदि 
के विकास के लिए बन्तरित कर दिया जाता है तो उसे न्‍्यायोचित ही कहा जायेगा । यह बात उत् 
स्थिति में होती है जबकि बैको से लिये गये उघार का उपयोग स्पायी तथा उत्पादक परिं- 
सम्पत्तियो के निर्माण के लिए किया जाता है । साधनों का गलत अन्तरण अथवा दिशा-परिवतेक 
केवल तब होता है जवक्रि ऐसी निधियों को, जिनका कि अन्य स्थिति में उत्पादन उद्यमों में 
उपयोग हो सकता था, प्रतिरक्षा (0£8८7०८) पर व्यय कर दिया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में 
कोई भी निर्णय परिस्थितियाँ देखकर ही किया जाता चाहिए । 


यह कहा जा सकता है कि डाल्टन द्वारा दिये गए तकों के आधार पर, सरकारी 
ब्कऋषण प्रत्येक स्थिति में उत्पादन, आय तथा रोजगार को बढ़ाने फी हृष्टि से अनुकूल द्योता है। 


आन्तरिक और बाह्य ऋण के प्रभाव 
(छ6९७ ० ॥0/कश79] शात॑ छद्धशणद्र 006) 


साधारणतया आन्तरिक ऋण काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं परन्तु पिछली कुछ दशाब्दियो 
(4००००८७) में अल्पविक्सित देशों ने विदेशी ्ोतो से भी काफी ऋण लिया है। थे ऋण अस्तर्राप्ट्रीप 
बैक, अन्य एजेन्सिमों तथा सरकारों से लिये गये हैं कभी-कभी विदेशी ऋण अदायगी शेप (०8॥3706 
ण॑ 72५/ण०॥) की अस्थायी कठिनाइयों को दूर करने 8 भी लिये जा सकते हैं परन्तु अधिकाश 
मामली में ये आथिक विकास के लिए, लिये जाते हैं । विकासशील देशों के लिये विदेशी ऋणी का 
विशेष रूप से महत्व होता है क्योकि इन देशो में विदेशी मशीतरी तथा कच्चे का की माँग 
अधिक होती है और उनकी अदायगी के लिए इतके पास पर्याप्त सात्रा मे निर्यात करने की ब्यवस्था 


रे 


करों को लागू करते वाले अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के व्यवहार से यह हो सकता है कि करदाता 
रब को असन्तुष्ट एवं घिप्न अनुभव करे। करदाताओं को शिकायतों का शीघ्रता के साथ न्याय्रपूर्ण 
निषटारा कर-पद्धति का एक ऐसा विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण पहलू है जो कुशल प्रशासन वी ज्ञथा कर- 
दाताओ का नैतिक स्तर (7207०) बनाये रखने को सागान्‍्य समस्या के हल में बड़ा सहायक विद्ध 
हो सकता है । 

(7९) क्र हाँचे में अनुकूलता (/4४0७७॥9) जिससे कवि अर्व्यवस्पा की बदलती हुई 
आवश्यकताएँ पूरो को जा सके : 


एक अच्छी कर-पद्धति की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि बह अर्थव्यवस्था की 
कुछ मूलभूत आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों को पूरा कर सके । अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था की बदलती हुई 
आवश्यकताओं की प्रति कर सके । सब्‌ १६३० की मन्दी के समय से ही कुछ ऐसी समस्याओं की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है--जैसे कि आधथिक उतार-चढावो (०००॥०॥॥९ #7०७एक्षा075) 
पर नियन्त्रण, पूर्ण रोजगार की स्थापना, चिरकालीन यतिह्वीवदा ($6०पांश अंएग्क्षांणा) की 
प्रवृत्तियो को रोकना और युद्धकाल अथवा भ्रतिरक्षा सम्बन्धी सकटकाल मे मुद्रा स्फीति ($7 0607) 
पर मिपन्‍त्रण | एक उन्नत अर्थव्यवस्था मे पूर्ण रोजगार तथा आशिक स्थिरता सरकारी नीति के 
महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं । वहां एक पिछड़ी अल्पविकसित अधथ॑व्यवस्था मे आधिक विकास को महत्व- 
पूर्ण माना जाता है। 


विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कर-पद्धति 
(ए्%८ 595९७ बे & 0शथण्कांपड्ठ 2000ण75) 


अच्छी कर-पद्धति की जिन विशेषताओं का ऊपर उल्लेख किया गया है, वैसे तो वे एक 
विकसित (9८४००४०७८०) परन्तु विकासोन्मुख अथंव्यवस्था मे समात रूप से लागू होनी चाहिए। 
अर्थव्यवस्था तथा विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ कुछ इस प्रकार को 
होती हैं कि उसमे, कनिवार्यत ही एक ।भेन्न प्रकार कौ कर-पद्धति अपनानी पड़ती है। एक पिछड़ी 
अर्थव्यवस्था (02८६७७४:५ ०००००79) की सबसे बडी आवश्यकता यह होती है कि उत्पादन के 
निम्न स्तर एव निर्धनता के उच्चस्तर के दुश्चक्र (शंश०ए०६ ८००८) को तोड़ा जाए और समर्थ 
माँग (शी८०७॥९९ 0८॥0377) के स्तरो को ऊंचा उठाया जाय तथा इसके द्वारा उत्पादन रोजगार 
तथा आय के स्तरों मे भी बृद्धि की जाम । यह वह स्थिति होती हे जिसमे कि सरकार को महत्वपूर्ण 
भाग अदा करना होता है । कराधान तथा सरकारी व्यय का सावधानी के साथ उपयोग करके, 
सरफार तीब्रगति से आधिक विकास तथा आय का श्रेष्ठतर वितरण कर सकती है और ऐसा करके 
जनता के आधिक कल्याण मे यृद्धि कर सकती है । 


#एक अच्छी कर नीति, झअनिवार्पेत. एक व्यापक भाधिक नीति का ही एक भाग होती 
है ।” एक विकासोन्मुख देश (०९९४८०ए७०४ ००४/४५) में कर-नीति ((%६ 70॥0/) का उपयोग 
आधपिक विकास की गति को तेज करने मे किया जाना चाहिए। इस 2 की पूर्ति के लिये कर 
पद्धति के द्वारा लोगो मे काम करने, बचत करने तथा विनियोग करने की प्रेरणाएँ उत्पप्त की 
जानी चाहिए जिससे कि आशिक विकास मे मदद मिल सके। एक अल्पविकसित देश मे चूँकि मूल 
समस्या प्‌ जी की कगी की तथा प्‌ जी निर्माण की धीमी दर की होती है, अत कर-नीति, और इसो 
उद्देश्य के लिए, सरकार की सामान्य आयथिक नीति का निर्देशन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 
वह सोगो को जोखिम उठाने तथा अधिक विनियोग (॥7४०४) करने के लिये प्रोत्साहित करे, ता 
उनप्रे यह भादना उत्पन्न करे कि उनके प्रयत्नों का पुरस्कार अवष्य मिलेगा और इस प्रकार पूंजी 
के निर्माण मे सहायता करे | कराधान को केवल राजस्व की प्राप्ति का साधन ही नहीं माता जाना 
चाहिए, अपितु यथासम्भव बचत तथा विनियोग के स्तरो को ऊँचा उठागे तथा उतका पोषण करने 
का साधत भी माना जाना चाहिए। अतः कराधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था को जानो चाहिए कि 
“उन सब लोगो को, जो बचत करते हैं, विनियोग करने को श्रभावपूर्ण प्रेरणाएंँ (धाप्टापए०७) 
मिर्ले और जो पहले से ही विनियोग मे रुचि रखते हैं उन्हें उत्पादक उद्यमो मे (70त0०पए७ 
ध»्ध 7755) मे और अधिक विनियोग करने का ग्रोत्साहन मिले ।'/ 


बाहर अथवा बाहुरो अथवा विदेशों रूप का प्रभाव (8फपंथा रण माल 000) 


एक अर्थ में तो विदेशी ऋण का भार बैप्ता ही होता है जैसा कि जान्तरिक अयवा देशी 
ऋण का, अर्थात्‌ सरवार के अतिरिक्त कराघान वे द्वारा ही उसकी अदागंगी करनी पडती है। 
परन्तु देशी ऋण में जहाँ व्याज को अदायग्रियाँ तथा ऋषणो की वापसियाँ देश के ही लोगो वो 
प्राप्त होती हैं। वर्श॑ विदेशी ऋण को स्थिति भें वे विदेशियों को भिलती हैं। अन्य अर्थ भे, बाह्य 
ऋण का बुल द्रव्य-भार अधिक होता है वि इसमे जतिरिक्त स्थातान्तरण को समस्या (उत्ततातठाथ 
ईघ्थाधट एा0फाशा) होती है, अर्थात्‌ विदेशी ऋण बा मुगतान करने के लिए सरवार को आवश्यक 
मौद्रिक साधनों (707८३ 7९50070९5) वी खोज करनी पड़ती है और इसके लिए बनिरिक्त 
विदेशी मुद्रा की भी तलाश करनी पड़ती है (क्योबि वहरहाल विदेशियों वो तो उनदी अपनी मुद्रा 
में ही अदायगि्ँ करनी होती है) ॥ अत इस स्थानान्तरण वी समस्या के कारण यह आवश्यक 
हो ज्ञाता है कि ऋण की अवधि मे व्यापार-सन्तुलन (037०९ ० ॥908) में अनुकूल सुधार किये 
जाएँ । अन्य शब्दी में, विदेशों को ब्याज तथा मूलधत की नियमित अदायगी तभी सम्भव हो 
रावती है जबकि निर्यात मूल्य आयात-मूत्यों से कम से कप इतने सो अधिक हो जितने दि ऋणों 
से उत्पन्न दायित्व (00॥890609) है । 
यह कहां जाता है कि देशी ऋण से, सामान्यत, अर्थव्यवस्था, पर कोई निव्रल भार 
(7ल ४एए0८)) नही पडता वल्कि उसमे दौ राष्ट्रीय आय का केवल पुनवितरण होता है । परन्तु 
विदेशों से लिये हुए ऋण अधव्यवस्था वी दरिद्व बनाते हैं। विदेशों को ब्याज वी अदायगी और 
ऋण की बापिसी क्या अथे होता है राष्ट्रीय आय वा समवर्ती श्ोपण (००का८४००॥०08 छफ_़ैआ॥ए$- 
॥00), और इससे देश के विदेशी विनिमय वे साधनों की तथा स्वर्ण बी माँग बड़ जाती है। यह 
बही स्थिति है जिसे वि जभी पीछे स्थानान्तरण समस्या कहा गया था । परन्तु सत्यता यह है कि 
इस अर्थव्यवस्था में दरिद्रता जैसी कोई बात पैदा नहीं होती | वास्तव में जो होता है वह यह, 
फि प्रारम्भ मे जब विदेशी ऋण लिये गय्रे थे तो वे मशीनरी, कच्य मात तथा अन्य आवश्यक 
बम्तुओं वे रूप मे देनदार देश (त०0९०7 ८०एञ५५) में प्रविष्ट हुए थे जिनबेः लिए उस समय कोई 
समवर्धी निर्यात नहीं किये गये थे | कुछ समय बीतने के पश्चात्‌, देतदार देश इस बात वा प्रवन्ध 
सरता है कि वह आयात के मुकादले अपने निर्यात की मात्रा बढाये जिससे कि विदेशी ऋणों वा 
भुगतान रिया जा सके | इसमे, अर्थव्यवस्था के शोपण हान जेसी अथवा उसके दरिद्र होने जैसी 
ई बात नहीं है अपितु वास्तविकता यह है वि वस्तुओं के लिए बस्तुएं अदा को जाती है। परन्तु 
यदि विदेशी ऋण का उपयोग प्रारम्भ में ही युद्ध के ख्चों को पूरा करने के लिए कर लिया 
गया तो अवश्य बह फ्लहीन ऋण (6९७१ ७९४७६ 6८50) वन जायगा । निर्यात-वेशी (क.0( 
50708) के द्वारा ऋण वी अदायगी भूतक्ाल में क्‍्ये गये वस्तुओं और सेवाओं के खस आयात 
वो रह नही करती जिसका देश की उत्पादन-क्षमता पर प्रभाव पड़ा था। इस स्थिति में, बुद्ध- 
कालीन ऋण को अदा करने के लिए नियति-बेशी (८४००४ ४0:७५) से अवश्य देनदार देश के 
नागरिक वस्तुओ ओर सेवाओं की कुछ माना से वचित हो जायेगे । यह विदेशी ऋण का प्रत्यक्ष 
वास्तविक भार (96६ ध6८४ 76३॥ 007060) होगा । 
इसके वावजूद, एक स्थिति ऐसी है जिसमे विदेशी ऋण देनदार देश के लिए परेशानी 
कप कारण बन सकता है; निर्यात-बेशी (८०७० $४:9/७७) के निर्माण को आवश्यक बनाने बाली 
स्थानान्तरण-समस्या का कर्द "देश बी धायात करने की भावी क्षमता दबा शोषण्य जो कि 
विकान की हृष्टि से बडे महत्व की होती है | परन्तु यदि विदेशी ऋण वेबल तभी लिए जाएँ 
जबकि ऐसा करना पूर्णतया आवश्यक हो गया हा! दघा कान्तरिक श्रोत्तो का पथासम्भव उपयोग 
कर लिया गया हो, और यदि विदेशी ऋण का उपयोग बुल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने में शिया 
जाए, विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनकी निर्यात के लिए आवश्यक्ता हों, तो ऐसा 
बोई बगरण नहीं कि देनदार देश (पंल्काण ००ए्मध७) को भविष्य में दिसी प्रकार की हानि 
उठानी पड़े । 
एक अल्पदिकसित देश जो अपने मूलभूत उद्योगो तथा सामाजिक व आिक कार्यक्रमों 
के विकास के लिए विदेशों से उधार लेता है उसे प्राप्त हीने वाले लाभ ऋण वी बदायगी के भार 
से मिघक होते है | इस प्रकार, विकास कार्यों के लिए लिया जाने वाला विदेशी कजें भार नहीं हैं 


ब्ण्व्‌ 


नहीं होती । अतः इन देशो को लगातार अदायगी शैष वी प्रतिकूल परिस्थितियों एंव विनिमय-द्र 
(०लगाए९ 7806) की कठियायों का सामना करना पडता है। विदेशी ऋण लेनेया न लेने के 
बारे मे लोगो मे काफी न्षम (०णाएए४०7) तथा पूर्वात्नह (ए्यंए॥०८) पाया जाता है अत यहाँ 
आन्तरिक व बाह्य ऋणों को तुलना करना उचित होगा ॥ 
आउपतरिक ऋणों का भार (80067 रण ज़ालाश एव0) : 
आन्तरिक ऋण की स्थिति मे समाज पर, सम्पूर्ण रूप में (55 8 #काण८) कोई प्रत्यक्ष 
द्रष्य-भार (476८ 709०9 ००) नही पटता बयोकि ब्याज की अदायगियाँ और उनकी पूर्ति 
के लिए कराधान केवल एक वर्ग के व्यक्तियों वी ओर से दूसरे वर्ग की ओर को त्रय-शक्ति का 
केवल्न स्थानान्त रण-मात्र होता है । यदि चॉण्ड घारक तथा करदाता एक ही है तो उस सीमा तक 
यह हो सकता है कि समाज पर कतई भी शुद्ध भार (0९ ०ए०८था) न पडे। परन्तु यदि बॉण्ड- 
घारक ओर कर-दाता आय के विभिन्‍न वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं तो उस रिथति में अवश्य समाज मे 
लोगो के विभिन्‍न वर्गों के बीच आय के वितरण मे परिवतंन होगे ! 
आस्तरिक ऋण एक भार है और कहना वडा तकंहीन है कि आग्तरिक ऋणो का कतई 
कोई भार नहीं पड़ता । सर्वेप्रथम तो, ऋण का उद्ृ श्य ही विचारणीय है। उत्पादक उद्यमो अथवा 
बिवियोग की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए जो ऋण लिये जाते है वे उस विनयोग के लाभों में 
से अदा किये जाते हैं। दूसरी ओर, युद्ध की दित्तीय-ब्यवस्था के लिए जो ऋण सिये जाते है बे 
फलहीन ऋण (0९०० जछ९६४४४ 0७0) कहलाते है ओर उतकी अदायगी कराधाव द्वारा की जाती 
है । उपरोक्त पहले उदाहरण मे स्पष्टतः ही कोई भार नही पडता | पर यह भी वहा जाता है कि 
इसरे उद्यहरण में भी इसचिए कोई भार नहीं पडता क्योकि कराधान के द्वारा जो भार पडता 
हैँ तू लाभो से समाप्त हो जाता है जो कि सरकार द्वारा ब्याज की अदायगियाँ करने से प्राप्त 
। 
दूसरे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरफारी ऋण का बास्तविक भार (धश 
७५:०९7) पढता है या नहीं, यह एक तो उन लोगो की किस्म (99०) पर निर्भर होता है जिनके 
पास बाण्ड होते है और जो ब्याज की अदायगियाँ प्राप्त करते है; और दूसरे उन लोगों की किस्म 
पर जो कर अदा करते हैं। चूंकि अधिकाश मामलो में सरकारी बॉण्डो वे धारवा (॥00८७) तो 
उच्च आय वाले वर्गों के लोग होते है किन्तु कर-दाता धनी भी होते हैं ओर निर्धन भी, अत समाज 
के भार मे शुद्ध (7०) वृद्धि होती है। 
तोसरे, ऋण की अदायगी का वास्तविक भार निश्चित रूप से उससे अधिक होता है 
जितना कि उसके बारे में पहले अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार हारा उन 
लोगो के लाभ के लिए, (जो अदायगी प्राप्त करते है) और जो निष्निय (98557५6) तथा बेकार 
पड़े रहते है तथा बूढ़े होते हैं, उन लोगो पर कर लगाये जाते हैं जो उत्साही, देशभक्त, सक्रिय 
(१९४१९) और परिश्रमो होते हैं । 


चौथे, युद्धकाल से जब ऋण लिया जाता है तो (ऊंची कीमतो के कारण) मुद्रा का 
मूल्य कम होता है। किल्तु बाद मे युद्ध के पश्चात्‌ जबकि कीमतें आमतौर पर गिरती हैं तो वे 
लोग, जो सरकारी बॉण्डो के स्वामों होने बे कारण थ्याज की आय प्राप्त करते है, वास्तविक आय 
की दृष्टि से साभ मे रहते है। 
बन्त में, न्याज की अदायगी तथा ऋण की वापिसी के लिए कर लगाने पढ़ते है जो 
काम पा फ बचत करने की योग्यता तथा इच्छा को प्रभावित करते है । जनावर्ती प्‌जी कर 
2323 2५५) लगाकर अबवा कुछ अत्यधिक आरोही (शरक्षाए शित्ट्ाल्ड्ाए्ट) कर लगाकर 
नी भो जल्दी ऋणो की वापिप्ती कर दी जाती है उतना ही समाज के लिए वह अच्छा होता 
है तथापि, यह ब्रावश्यक है कि ऋण की वापिसी अदायगी की ब्यवस्था ऐसे तरीके से और ऐसे 
समय में की जानी चाहिए कि उत्पादन पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 
इस प्रकार, स्पष्ट है कि आन्तरिक अथवा देशी ऋण भी भार डालता है । यह बहना, 
बिः आन्तरिक ऋण बा देश की अर्थव्यवस्था पर कोई भार नही पडता है, सैद्ाम्पिह रुप से तक- 
हीन और व्यावहारिक दृष्टि से अवास्तविक है। 
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ऋण इसका एक अच्छा उदाहरघ है--तव तो जितनी भी जल्दी इसको अदा कर दिया जाए, 
सरकार तथा जनता के हित में उतना ही अच्छा होता है । 


(बार अपने ऋणों का निपटारा करने के लिए मिन्‍्न-पिन्‍्न तरीके अपनाती है । इनमे 
से कुछ तरीके तो बहुत तीब्र हैं-.जैसे कि नष-नकार (सएवथात्त ता ४६७) जबकि कुछ कय 
तरीको में ऋण का शोधन बिल्कुल होता ही नहीं, अपितु एक ऋण की सहायता से दूसरे ऋण को 
अदा कर दिया जाता है। अब हम उन अनेक तरीको का विवेचन करेंगे जो सरकार को अपना क््ण 
चुकाने के लिए उपलब्ध होते हैं। 


(१) ऋण से इन्कारी अथवा ऋष-निषेध (एचफुणताा०त ते एक) ; 


फऋण-नकार का अर्थ है कि सरकार अपने दायित्वो (०७!६३४075) को स्वीकार नहीं 
करती और ब्याज तथा मृलघन, दोनों ही की अदायगी से इन्कार करती है। इन्वारी का अर्थ ऋण 
को पूर्णत व पुकाना ही नहीं है बल्कि उसे नष्ट करना भी है। सामान्यत एक सरकार अपने ऋणों 
की अदायगी से इन्कार नही करती क्योकि ऐसा करने से सरकार में सामान्य जनता का विश्वास 
हिल जाता है । तथापि, चरम परिस्थितियों में, कोई भी सरकार अपने आन्तरिक अथवा बाह्य 
ऋणष-दायित्वों से इन्कार करने को बाध्य हो सकती है। उदाहरण के तिए, आन्तरिक रूप मे, हो 
सकता है कि वित्तीय विनाश और दिवालियेपन का सामना करना पढ़ रहा हो और बाह्य हप मे, 
विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ उसके सामने मुंह बाये खड़ी हो । आमतोर पर, सरकार अपने 
आन्तरिक ऋणों की अदायगो मे कार नहीं करती क्योकि इससे आन्तरिक विद्रोह पनपता है-- 
अर्यात्‌ वे लोग डिन्होंने सरकार को उधार दिया था, सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं । तथापि, 
अपने विदेशी ऋण दायित्वों से मुक्त रने का प्रलोभव कभी-कभी सरकार भें बड़ी हृढता से पाया जा 
सकता है। ऋणो के विपटारे के इन सप्ी तरीकों में ऋण-नकार का तरीका सबसे मधिक तीत्र है, 
वास्तव में इसका अर्थ है ऋण वा विल्कुल ही शोधन न क्रता। 


(१) ऋणों का परिवतंत अथवा बदली (टऋष्वत्नण्त ० 7.090) 


ऋणो वे शोधन अथवा प्रतिदान (#6०८७.४०॥०) का एक अन्य तरीका ऋणों की बदली 
का है, अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत एक पुराना ऋण नये ऋण में परिवर्तित झर लिया जाता है। ऋणों 
बदली का आथय निम्न परिस्थितियों मे लिया जा सकता है :--. 


(क) जब ऋण के शोधन के समय पर सरकार के पास आवश्यक घन न हो और, 


(ख) जब व्याज को चाजु दर उस दर से नीची होती है जिससे कि अपने वर्तमान ऋणों 
नी ब्याज चुका रही है। ऐसा करके सरकार अपनी ब्याज की अदायगियों को कम कर सकती है। 
ऋष की बदली हमेशा नये कर्ज लेकर को जाती है। अत उससे सरकारी ऋण के परिणाम 
(+००७॥४६) में कोई कमी नही होती । अतः वस्तुत ऋण को बदली को ऋण का शोधन नहीं गहा 
जा सकेता। 

कभी-कभी ऋण को वापिसी [2678 ० ४८७) ओर ऋण को बदली (एग्गल- 
दा ०००७५) के बीच भेद किया जाता है, यद्यपि कभी-कभी दोनो का एक ही अर्थ में प्रयोग 
किया जाता है । स्पष्ट कहा जाए तो ऋण की वापिसी कम ब्याज वाले नये ऋण द्वारा अधिक 


पेट दे सकती है कि वे था तो वे अपता रुपया नारद ले लें अथवा वे अपने पुराने बॉप्डो को नये 
बाँग्डों में बदल लें । मौदेतोर पर, ऋण की बापिसी और ऋण की बदली एक ही बात है । 


(३) प्रमिक दाँण्ड शोधन या प्रतिदाने ($च्कव 8056 मिल्वेवाफधंणय) 7] 


सरकार ये निमभ्चय कर राक्ती है कि वह पहले जारी क्यि गए वॉण्डो का कुछ भाग 
प्रति वर्ष अदा करती रहे। अतः ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि सरकारी ऋण का कुछ भाग 
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बल्कि एक लाभदायक उद्यम है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जँसा कि विकास कार्यो के लिए 
लिया जाने वाला आल्तरिक ऋण 


फ्या कोई देश सरकारी ऋण से दिवालिया हो सकता है ? (एक्का ७ 00ण709 ऐ९००४९ ऐशानिप्फा 
गाएएण्ट्ठा एणण० ०००६ ?) * 


कभी कभी, लोग यह सोचते हैं कि लगातार बढते हुए सरकारी ऋण से राष्ट्र दिवालिया 
हो सकता है ? यह वात आशिक रूप से सत्य है ओर आशिक रूप से गलत । यदि दिवालियेपन 
(9गातए9७०५) का अर्थ है, उधार लिये हुए धत को लोटाने मे असमर्थता, तव तो एक देश कभी 
दिवालिया नहीं हो सकता, चाहे उसका आन्तरिक ऋण कित॒ता ही अधिक क्यो न हो जाए। 
सरकार अधिक कराधान द्वारा अथवा नोट छापकर रुदा ही अपने दायित्वों को पूरा कर सकती है। 
सरकार को इस बात की भी छूट होती है कि भारी मात्रा मे अनावर्ती पूंजी कर (६79 0४9) 
सगा दे । और एक झटके में ही ऋणो का भुमरदान कर दे। यहाँ तक कि यदि सरकारी ऋण से 
इन्कार भी हो जाएं, यद्यपि ऐसा होता नैतिक दृष्टि से उचित नही है, तो भी उमसे कोई फर्व' नहीं 
पड़ता, ब्योक्षि जो लोग सरकार से ब्याज प्राप्त करते है, आखिरकार उन्हें ही तो इसलिये कर देने 
पड़ते है जिससे कि सरकार ब्याज अदा कर सके । इस स्थिति मे क्या यह अच्छा नहीं होगा कि 
ऋणो को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए अथवा कम से कम उनकी मात्रा घटा दी जाये जिसे 
कि ब्याज की भदायगियाँ तथा साथ ही साय कर उसी अनुपात में कम हो जाएँ ? किसी भी स्थिति 
में, सरकार अपने आन्तरिक ऋण के कारण दिवालिया नहीं होती | तथापि, ऐसो परिस्थिनियाँ हो 
सकती है जब कोई सरकार विदेशो के प्रति अपने ऋण-दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो 
जाए | जब विदेशी ऋणो का ब्याज और ऋण की अदायगी की धनराशि काफी बडी हो जाती है 
भर जव अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में निर्यात-बेशी (८5००7८ आश9!0$) का निर्माण नहीं हो 
पाता, तो हो सकता है कि देगदार देश की सरकार अपने ऋण-दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ 
हो भाए। इस स्थिति मे, वह या तो ऋणो को स्थगित करने की माँग कर सकती है अथवा पुराते 
ऋणों को अदा करने के लिए नये ऋण ले सकती है । देवल अत्यन्त चरम स्थितियों में ही, वह 
विदेशी ऋणो से इन्कार कर सकती है | ऋण-नकार (6७9 उ९एप0/7/0) एक अ्यन्त तीत्र 
कार्यवाही है वयोविः इससे देश अस्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से अपनी साख खो देता है और फिर 
विदेशी स्रोतों से उसे कभी उधार नही मिलता । 


निष्कर्ष (00णएञ॑ं०) : 


अत. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उधार, चाहे वह देशी हो या विदेशी, अनेक 
लाभ प्रदान करता है | परन्तु यह समाज पर भार डालता है--वास्तविक एवं मौद्विक, दोनो ही 
रूपो से और प्रत्यक्ष रूप से भी एवं परोक्ष झूप से भी। चू'कि विदेशी ऋणों के मामले में अतिरिक्त 
लाभ उठाना पड़ता है, अत' ऐसे ऋणो को लेने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। सभी 
प्रकार के सरकारी ऋण समाज अथबा राष्ट्र पर भार डालते है और वाहना बडा ही तर्कहीन है कि 
बान्तरिक क्षयवा देशी ऋण वास्तविक भार (६व] 5प्ा0शा७) नही डालते । 


सरकारी ऋर का शोधन अयवा प्रतिदान 
(#७३७७फुतणा ० एगनर छक्का) 


जिस त्रकार एक व्यक्ति अथवा सगठन को उधार दिया हुआ ऋण लौटाना पड़ता है, 
ठीक उसी प्रकार सरकार को भी न केवल सरवारी ऋण का ब्याज अपितु मूलधन (माप) 
भी अदा करना होता है | अनुभव बतलाता है कि बढते हुए सरकारी ऋण, इस तथ्य के अलाया 
कि वे जनता पर करो का बोझ डालते है, सोगो पर अन॑तिक प्रभाव भी डालते हैं। अतः जितनी 
भी जल्दी ऋण अदा हो जाएँ उतना ही सरकार के दिये अच्छा होता है। यहाँ इस वात का भी 
ध्यान रखता चाहिए कि यदि सरकारी ऋणों का उपयोग उत्पादक-कार्यों के लिये विया गया है त्तो 
यह ही सकता है वि उससे छुटवारा पाना इतना आवश्यव न हो, वयोक्ति इस स्थिति भे रारकार 
को ऋण का ब्याज अदा करने के लिए आय वा एक स्रोत मिला होता है | यदि सरवारी ऋण दा 
अधिवाश भाग अनुत्पादक अथवा फलहीन ऋण (०6४9 जहा ४६४७.) के रूप मे है--पुद्ध घालीद 
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(ख) युद्धकातीन ऋण अनुत्वादक (एणशा0पणलाए०) तथा समाज के लिए फनदीक 
(१९४९ ७८:४४) होता है अत, वर्ष के वर्ष भारी कर लगाना आवश्यक हो जाता है । यह अच्छ 
हैं कि कोई विशेष कर लगाकर इसको सदा के लिए एक वार भे ही निपटा दिया जाए । 

(ग) युद्धगालीन स्फीति तथा मेहयाई के कारण, व्यवसाधियो, उत्पादको तथा सई बाजो 
(87०८५७)३075) के पास बडी-बड़ी सम्पत्तियाँ जमा हो जाती है अतः उनके लिए अनावर्ती पूंजी कर 
में अपना अशदात देता आसान होता है, और एक प्रकार से यह न्यायोचित भी है कि वे युद्ध के 
भार जा कुछ भाग वहन करें ) 


(घ) अनावर्ती पूंजी वर द्वारा सरकारी ऋण वा शोधन करने के उच्च धाय वाले बर्य 
के लोग उसी पूर्व स्थिति में बने रहते हैं क्योकि वें अनावर्ती पूंजी कर के सर्प में सरकार को जो 
बुछ देते हैं के ऋण-वापिसी वे रुप में सरकार से प्राप्त कर लेते हैं। 


विशेष कर सग। कर सरकारी ऋण का शोधन बरते वो रीति शोधघन-निध्ि (भआाफाए8 
(॥0980) की रीति से श्रेष्ठ बवाई जाती है क्योकि यह्‌ विशष कर केवल एक बार लगाया जाता है 
जबकि शोधव-निधि के निर्माण के लिए वर्ष के वर्ष कर लगान पड़ते है। अवाबर्ती पूंजी का सबसे 
बड़ा गुण यह है कि करो के उस भारी वोश को कम कर देता है जो कि सरवारी ऋण के निपदारे के 
लिए अन्य किसी भी स्थिति मे जावश्यक होता है । परन्तु अनावर्ती पूजी कर में एक खतरा भी 
निहित है और वह यह कि सरकार बही बार-बार इसक्ता आश्रय लेने दो उत्सुक न हो जाएं। 


(७) विदेशी ऋण फा शोधन अथवा प्रतिदान ([२९6९४०ए7०४ 0/ एऋ९०्ता एच) : 


विदेशी ऋण का शोधन केवल तभी क्या जा सकता है जबकि उसको णंदा करने वे! 
लिए आवश्यक विदेशी वितिमय (07087 ८)०॥६०४८) दा सचय कर लिया जाए | ऐस। वियति- 
बैशियो (७७७०४ 5&000525) का निर्माण करके क्या जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
यह आवश्यक है कि विदेशी ऋणों का विनियोग बडी सावधानी से ऐसे उद्यागों मे किया जाए जिनमे 
कि उस्पतादल की भारी सम्भावनाएँ मौजूद हो और जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से निर्यात में वृद्धि 
करे | इसके साथ ही निर्यात वेशियो को बस्तुओ के रूप म रखना चाहिए जो कि तत्काल विदेशियों 
द्वारा खरीद ली जाती है। हाँ अस्पायी रुप स यह हो सकता हू कि नय कज सेकर उसस्ते पुराने 
ऋण का भुगतान कर दिया जाए । 
निष्कर्ष (९०००७४५००) 


निष्कर्प के रूप में कहा जा सकता है कि ऋण शोधत की उपयुक्त रीतियो मे से किसी 
एक का चुनाव करना कोई बडी बात नहीं है (किन्तु ऋण-नकार को छोडकर, जिसवा आश्रय 
नही लिया जा सकता) क्योकि प्रत्येक रीति के अपन साध तथा दोष है। परन्तु इनमे सबसे अधिक 
प्रचलित्त एवं उपयुक्त रीति यही हैँ कि सरकारी ऋण का कुछ भाग प्रतिवप निपयथ दिया जाए, 
वाकि ऋण की मात्रा बढती ने चली जाए । दे 


विकास-बित्त के साधन के रूप में कर, कर्ज और घाटे की वित्त व्यवस्था 
(85, [.०शा भात 0धीले! फ्राफनाला्‌ए ४७ 50०00९५ ण॑ ऐश घेकुणका 02.0 04॥ 


प्रत्येक सरकार के पास अपने खर्चो की पूर्ति के लिए आय के अनेक ख्रीत होते हैं । इतमें 
सबसे प्रमुख स्रोत है--कर, कर्ज तथा घाटे की वित्त-ब्यवस्था । अब हुए सरवारी यत्रं के लिए 
धन-श्राप्ति के इन तीनो ही स्रोतो के क्षेत्र वी व्याध्या करेंगे । विषय को अच्छी पकार समझने के 
लिए हम सरकादी खर्च का भी चातू व्यय अथवा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अथवा विकास 
व्यय मे वर्गीकरण करेंगे । 


चालू व्यय (0णाल्गा। 8%्थए0॥छ८) का अथे है दागरिक प्रशासन, पुलिस दथा सेवा 
पर किया जाने चाला व्यय और साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तवा सामाजिक सुरक्षा ($003] 
2८८गा।9) आदि पर किया जाने वाला ब्यय । यह सामान्य आवर्ती खर्च (गणाय॥वल्ण्णाएएढ़ 
€65७६०0/०ए५८) का सूचक होता है। इसे सचालन व्यय अथवा राजस्व व्यय (765 76 टफुराधन- 
एा८) भी कहा जाता है क्योकि इसको चावू जाय (०४७०६ ए९४८००९) अर्थात्‌ कराधान दारा 


१०५ 


प्रतिवर्ष परिपक्व (7807०) हा जाया करे | उत बॉण्डों की क्रमसंख्या के बारे में भी प्रारम्भ से 
ही निर्णय किया जा सकता है जो कि प्रतिवर्ष परिपक्व होगे । इस पद्धति से ऋण का निश्चित 
भाग प्रतिवर्ष अदा कर दिया जाता है। इस प्रकार के ऋण-शोधन की एक किस्म यह भी है कि 
प्रतिवर्ष परिपक्व होने वाले बॉण्डो की क्रम संख्या का निर्णय लाटरी द्वारा कर लिया जाए। ऋण- 
शोधन गे पहली किस्म मे, बॉण्ड-धारकों को यह पता रहता हैं कि कौन-कौन से वॉण्ड कब परि- 
प्रव्व होगे और वे अपनी सुविधानुसार ही बॉण्ड खरीद सकते है | दूसरी किस्म, में बॉण्ड-धारक 
अदायगी के समय के बारे मे अनिश्चित स्थिति मे रहते हैं और इस स्थिति मे यह भी हो सकता है 
कि उन्हें अपना धन सवसे अधिक असुविधाजनक समय में वापिस मिले। 


(४) ऋणों झो खरीदना अथवा न्रय करना (8098 ०७ 7.00॥5) 


सरकार बाजार से ऋणो को खरीद कर भी अपने ऋण का निपटारा कर सकती है। 
जब भी कभी सरकार के पास बेशी की आय ($०7005 470000८) होती है तो वह उस आय को, 
सरकारी बॉण्डो को बाजार से, जहाँ कि उनका क्रय-विक्रय होता है, खरीदते मे खर्च कर देती है 
स्पष्ट कहा जाए तो यह ऋण का ध्ोधन नही, वल्कि ऋण की खरीदारी है। यह एक अच्छी पद्धति 
है, बशरतें कि सरकार के पास बजट बेशी वर्तमान हो । ऋणो के तिपटारे की इस रीति का एकमात्र 
दोप यह है कि वह वध्यवस्पित (५87०००७॥०) नही है। 
(५) शोधन-निधि के निर्माण द्वारा (87 8ए0ंगए एपात॑ एणराजञाएजाणा) 


शोधन-तिधि सरकारी ऋण के निपटारे का बडा सुव्यवस्थित एवं सर्वश्रेष्ठ तरीका है । 
इसका अर्थ है एक ऐसी निधि का निर्माण तथा उसमे धन का क्रमिक सचय, जो कि सरकारी ऋण 


की अदायमी के लिए पर्याप्त हो | शोधन-निधि अनेक प्रकार की होती है । इसका सबसे अधिक 
प्रचलित रुप यह है :-- 


मान लीजिए कि सरकार ने सडक निर्माण के लिए १० करोड रु० का कऋण लिया है 
जिप्तका निपटारा १० वर्षों भे होता है! सरकार ऋण लेने के समय से हो पेट्रोल पर कर लगा 
सकती है और इसकी प्राप्तियो फो एक निधि (४7०) में जमा कर सकती है। यह निधि ही शोधन- 
निधि कहलाती है । प्रतिवर्ष करो को प्राप्तियाँ तथा विनियोग से प्राप्त होने वाला ब्याज उस निधि 
में जुड़ता रहता है और इस प्रकार १० वर्ष पश्चात्‌ यह उधार ली गई मूल धनराशि के बराबर 
हो जाती है; भोर तब उस सगय इससे ऋण की अदायगी कर दी जाती है | शोधन निधि रीति 
का एक खतरा यह हैं कि सरकार आवश्यकता के समय सम्भव है इतना धंधे न रख सके कि 
ऋण की परिषांक तिथि तक का इन्तजार करे और उसका उपयोग उस कार्य के अलावा, जिसके 
लिए कि मूलतः शोघन-निधि का निर्माण किया गया था, अन्य किसी कार्य के लिए कर से। 


वर्तमान समय से शोघन-निधि का सचय इस प्रकार नहीं किया जाता और न वर्ष के 
धर्षे बह जारी रहती है, जैसा कि ऊपर बताया ग्रया है] इसके बजाए, कुछ धन प्रतिवर्ष ठिकाल 
लिया जाता है और उससे उसी ब्ष ऋण के कुछ भाग की अदायगी कर दी जाती है। इस प्रकार 
निकाले गये धन को किसी निधि (७४०) मे नहीं रखा जाता और न उसका सचय ही किया जाता 
है, अपितु उसका उपयोग या तो उन बॉण्डो को अदा करने में कर दिया जाता है जो प्रतिवर्ष 
परिपवद (7॥०८) होते है अथवा उनका उपयोग बाजार के बॉण्डो को खरीदने मे कर लिया 
जाता है । 
(६) भनावर्तों पूंजो कर (जा ॥.6४५) : 


सरकारी ऋण का निपदटाण बनावर्ती पूंजी कर लगा कर भी किया जा सकता है। 
यह कर, जैसा कि हम पहले बतला चुके है, सरकारी ऋण के निपटारे के विशेष उद्देश्य से एक बार 
ही लगाया जा सकता है | इसको आमतौर पर युद्ध के एकदम बाद लगाने को वकालत को जाती 
है जिसके निम्नलिखित कारण है :-- 


(क) युद्धकाल भे युद्ध के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में सरकारी ऋण लेकर खर्चा 
किया जाता है अतः युद्ध के एकदम पश्चात्‌ सरकार पर ऋण का भारी बोझ हो जाता है । 


ब्‌०्८ 


यह समाज को चालू उपभोग पर उसे अधिक बास्तविर' भार (८2 ७णा0८7) नहीं डालता जितना 
कि इतनी ही मात्रा में उधार लेने से पडता ।/” 


विकास-वित्त के एक स्रोत के छूप मे कराधान का उपयोग करने के बारे मे जो लोगों 
वा विश्वास बढ़ रहा है, उसके कई कारण हैं, सर्वश्रथम, एक पिछड़े देश में पू'जी-निर्माण वी दर 
और इसी कारण उत्पादन तथा आय का स्तर बहुत नीचा होता है; इस स्थिति मे यह आवश्यक है 
कि कराधान का उपयोग पूजी-निर्माण तथा निवेश के एक साधन के रूप भे किया जाय। दूसरे, 
उधार--आन्‍्तरिक और बाह्य दोनो---की अपनी-अपनी सीमाएँ हैं अत उसकी न्यूनतापूर्त अन्य 
साधनो से करनी होगी, ऐसा ही एक साधन है कराधान । तौसरे, जहाँ तक निवेश-कार्य-प्रम के 
भार का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में कराधान तथा उधार के बीच चुनाव का कोई महत्व नहीं न्‍ 
वास्तविक साधनों के अथे मे, निवेश का अर्थ है उपभोग मे कमी ओर साधनों का निवेश वी ओर 
वो अन्तरण । साधनों का यह अन्तरण अथवा दिशापरिवर्तंन (6।एश7807) करापान हाट होगा 
अथवा उधार द्वारा--पह तो बडी छोटी सो बात है, वास्तविक यह है कि प्रत्येक स्थिति रे 
(उपभोग में कटौती होने के कारण) वर्तमान पीढी को कष्ट उठाता होगा। चौथे जैसा वि डाहटन 
ने बहा है कि ऋणो से कर अच्छे होते हैं क्योकि ये अरनजित आय [प्याथ्शा॥९0 ॥0007०) की 
उत्पत्ति नही करते (क्न्तु ऋण के अन्तर्गत चूंकि आये चलकर ब्याज की अदायग्रियां की जातीं 
हैं अत आगामी पीढी के लिये बे अवरित आय का साधन बन जाती हैं) इसके अतिरिक्त, करो की 
स्थिति भे पूर्ण हुई प्रयोजनाओं से ठोस अतिरिक्त साभ प्राप्त होते हैं भौर ब्याज वी अदायगी वी 
बोई चिन्ता नहीं करती पडती । इस प्रकार आधिक विवास वे लिये वित्त की व्यवस्था कर्ज तथा 
कराधान, दोनो से ही की जा सकती है । 


अल्पविकसित देश में विकास-वित्त वा एक और भी थोत होता है, भौर वह है घाटे 
की वित्त-ब्यवस्था (0०१०४ विएथ्यालंग8) 8 घाटे की वित्त-ध्यवस्था उस स्थिति में मानी जाती है 
जबकि कोई सरकार अपने सभी ज्लोतो की प्राप्तिवों (2०2७७) से अधिक खर्च की स्थिति वा 
सामना बरती है और उससे हुए घाटे की पूर्ति या तो मई मुदा जारी करके अथवा केन्द्रीय वैंक से 
उधार लेकर करती हैं। जब सरकार यह देखती है कि उसकी कुल प्राप्तियाँ उसके राजस्व ठथा 
प्रैजीगत खातो के कूल खर्चों से कम पड गई है तो वह जनता से अतिरिक्त ऋण लेने वी सोच सकती 
है | यदि वे ऋण पर्याप्त सिद्ध न हो तो उसे या तो केन्द्रीय बैक से उधार लेना पडता है अथवा नये 
नोट जारी करने होते है । केन्द्रीय बैक से ऋण लेने का अर्थ भी असल मे नोट जारी करते से ही 
होता है क्योकि केन्द्रीय बेक सरकारी अदायगियो को निपटाने के लिए ही नोट छापता है । 


अधिकाश अर्यशास्त्री अब यह स्वीकार करते है कि एक अल्पविकसित देश मे आर्थिक 
विकास को आगे बढाने के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था का एक बडा सहायक उपाय है और 
बहुमूल्य अल्न है, (घाटे की वित्त-ब्यवस्या के कारण) द्रब्य की मात्रा मे इृद्धि होने से श्रम तथा 
अन्य साधनो की माँग में वृद्धि होती है अवस्फीति की स्थितियों (6९8800099 08007») का 
सामना करने के लिए राजकोपित लीति के एक अस्त्र के रूप भी घाटे की वित्त-ब्यवस्था बहुत लोक- 
प्रिय हैं। परन्तु आर्थिक विकास की वितोय व्यवस्था को इस रीति का उपयोग करते समय 
अत्यधिक सावधानी तथा सतकंता बरतने की आबश्यवता हैं, क्योकि घाटे की वित्त-व्यवस्था स्वभाव 
से ही स्फी तिजनक (7074007थ9) होतो है। अत. उस पर समुचित तियस्त्र० रखवा आजश्यक 
होता है। इसके अतिरिक्त, घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण अत्यधिक मात्रा मे नोट छापे जा 
सकते है और उसके फलस्बरूप मुद्रा रत मुल्य काफी गिर सकता है ॥ “आग की तरह ही, घादे की 





व... प8९शाल फवष्या> ००छकाइच्णा, परत, 7, 9 453 "प्ातआलाड 4 एगा. ् १०६ट०एफल 0/ 
&ए08९०ए७ $ए ज्ञाएड१४ ॥$ 3 ९8007 ठिता॥ णी॑ 6९ए2०0फकाट0६ #0॥९6 शा्त॑(0०६5 ॥00 ६४05९ 
था हाध्यादा 769 9एक्‍९॥ गा पी8 <एजाएए ९०३$एकए५०ा जी हाढ ००फणण्रा ता छ0पराप॑ 
० वणाव 8) गए ध्वूणफबादय ढ00णा६ ०९ एप॥ल एणा गया, 

8. स्थूल रूप मे, घादे की वित्त-ब्यवस्था का अर्थ है चालू आय के मुकाबले खर्च की अधिकता, 
इसलिए इरामे कर्ज भी सम्मिलित हैं। परन्तु यहाँ अपने विश्लेषण (थाओंज४$) मे हमने 
घाटे की वित्त-व्यवस्था के क्षेत्र से कर्जों को बाहर रखा है। 
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श किया जाता है। इस खर्च की वित्त-प्राप्ति के तरीके के वियय मे कोई विवाद नहीं है क्योकि 
ैकवित्त के प्रत्येक लेखक ने इरा वात पर और दिया है कि चालू व्यय की पूर्ति केवल कशाघात 
[रा ही की जानी चाहिए । उनका तक है कि यह तो स्पप्टत बडा गलत होगा कि आदवर्ती व्यय 
॥ वित्तीय व्यवस्था वार्जों द्वारा ही की जाए, क्योद्लि यदि ऐसा हुआ तो सरकारी ऋणों का ढेर 
[ग जायेगा, व्याज की अदायगी का खे बहुत वढ जायेगा और उस स्थिति मे मूलधन तथा ब्याज, 
नैनो की ही अदायगी के लिए भारी कर लगाने आवश्यक हो जायेंगे । अत सभी जावर्ती खर्चो की 
वेत्तीय व्यवक्या करो द्वारा ही की जाती चाहिए । परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि चालू व्यय 
; यदि कोई असाधारण वृद्धि हो जाए (उदाहरणत' युद्ध का व्यय) तो उतकी भी पूति कराधान 
ग़रा हो सकती है; वयोकि य्रुद्ध-व्यय इतना अधिक हो सकता है कि केवल कराधात द्वारा उसकी 
पति कर सकता सम्भव न हो। इन अपवांदो (६४०७७४००७) को एक ओर छोड कर सामान्य 
सिद्धान्त के रूप मे यह कहा जा सकता है कि पूंकि घालू व्यय से किसी परिसम्पत्ति (3350) का 
निर्माण नहीं होता अत इसकी पूर्ति केवल चालू आय (्यापा। 76ए७॥0$) भे से ही की जानी 
चाहिए। इस बात पर इस तथ्य की दृष्टि से भी जोर दिया जाता है कि चालू व्यय वर्तमान 
पीढी (८३००६ 8८००८:४॥०)) को कुछ लाभ पहुँचाता है अत. उसका भार भी बतंमान पीढ़ी पर 
ही पड़ना चाहिए। 


.. . वास्तव में समस्या पूंजीगत खर्च (८४॥४8] ९ए०१0ए८) के बारे में है, अर्थात्‌ वह 
खर्च जो कि सरकार द्वारा कुछ ऐसी स्थायी परिसम्पत्तियों (एशाग्राक्ा८०८ ४७४८७) के निर्माण के 
सिए फिया जाता है जेसे कि सडक, रेसें तथा परिमहन व सचार के अत्य साधन, सिचाई तथा 
बिजली की योजनाएँ आदि ।पूरजीगत व्यय, जिसे विकास व्यय$ (40६९०एथाह छश७॥00॥0) 
भी वहा जा सकता है, के कुछ विशिष्ट लक्षण है । उदाहरण के लिए, इसमें आप्रतौर पर बहुत 
घडी धनराशि वाले खर्च सम्मिलित होते हैं, जैसे एक बाध (040) या निर्माण जिसमे १ करोड़ से 
लेकर २०० करोड़ २० तक खर्च हो सबते है । दूसरे, पूंजीगत व्यय को स्थायो परिसम्पत्ति का 
निर्माण कर॑ने मे कुछ समय लगता है। तीसरे, पूंजीगत व्यय से होने वाले लाभ एकदम प्राप्त 
नही होते, बल्कि उसमे समय लगता है ओर कभी-कभी तो वर्षो । परन्तु एक बार जब लाभो का 
प्रवाह चालू हो जाता है, वो फिर वह पीढियो तक जारी रहता है। 


अब प्रश्न यह है कि पूंजीगत व्यय की वित्तीय व्यवस्था कंसे की जाए? पहले तो, 
अर्थशास्त्री इस बाता पर एकमत थे कि पूंजीगत व्यय की वित्तीय व्यवस्था पूर्णतया कर्जो द्वासा ही 
की जाएं, इसका कारण यह दिया गया है कि पूंजीगत ख्चों के लाभ चूविः केवल आगामी 
प्रीढियों (०0॥॥ग8 _//थ॥7॥०४5) को ही प्राप् होते हैं अतः भावी सन्‍्तति को ही उसे अदा करना 
चाहिए। ऐसा केवल उधार लेकर ही किया जा सकता है क्योंकि इस स्थिति में ब्याज की 
अदायगी और ऋण की बापसी भावी पीढियो को ही बहन करनी होगी । अतः तिकास खर्चो की 
वित्तीय व्यवस्था के लिए कर्ज पूर्णतया उपयुक्त (४7॥806) होते है । 


परन्तु पिछले कुछ वर्षों मे, इस प्रश्त पर अर्थशास्त्रियो के दृष्टिकोण में काफी परिवतंन 
हुआ है । जब से रस ने कराधान का उपयोग पूंजी के सचय के एक बड़े साधत के रूप मे तपा 
विकास कार्य क्रमो वी वित्तीय व्यवस्था के लिए किया है तभी से यह विश्वास जोर पकडता जा रहा 
कि कराधान (६४०४०) वा उपयोग विकास-वित्त (6८४८०एशध्ण: त70॥06) के स्रोत के रूप में 
किया जा सकता है। भारत मे, कराधान जाँच आयोग ने इस बात की रपप्ट बकासत की है कि 
विकास-वित्त के एक स्रोत के रूप में कराधोन का उपयोग क्या जाएं। “विकास के एक भाग के 
लिए चित्त का प्रबन्ध वजट दी बेशियों से करता विकास-वित्त का एक उचित एव वैध रुप है और 





6. भारत जँसे अल्पविकसित देशो मे, सरकार परिवहन, उद्योग तथा कृषि आदि के विकास 
के लिए ऐसे सभी प्रजार के खर्च करती है जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, रोजगार 
का स्तर ऊँचा उठे और रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो। 
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विव्तित देशो भे, वैबिग व्यवत्या जी तक अविवस्तित है और वित्तीष संस्थाएं भी इतनी थोड़ी 
हैं कि उनका अधिक महत्व नही है | * 


यद्यपि यह ही सकता है कि देशी उधार (70709 90770७॥78) आागिक विकास के 
प्रारम्भिक वर्षो में अधिक महत्वपूर्ण न हो, परन्तु समय बीतने के साथ ही साथ इसके महत्व मे वृद्धि 
होती है। आधिक विकास की गति बढने के साथ ही साथ आय मे वृद्धि हो जाती है और तरपश्चा्‌ 
बचत में भी वृद्धि हो सकती है | सरवार को भी शिक्षा के द्वारा, प्रचार के द्वारा तथा कर सम्बन्धी 
रियायतें व छूंटे प्रदान करके बचतो को प्रोत्साहन देना चाहिए | इसके अतिरिक्त, सरकार यह भो 
कर सकती हैं कि एवं ठोस वैकिय पद्धति तथा सुसगठित मुद्रा एवं पृ जी-वाजारो वी स्थापना करे। 
ये सस्यायें वचतो को गतिशील करने मे और उन्ह सरकार को निवेश के लिए प्राप्त कराने में सहा- 
यक होगी । 


परन्तु सरकार उस समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सबती कि सभी वित्तीय सस्थाएँ पूर्ण- 
तया विकप्चित हो जाये और वे सरकार को अधिक बचतें उपलब्ध कराने लगे । सरकार को विद्वास- 
प्रयोजनाएं यथाशीघ्र चालू करनी होती हैं अत यह निश्चित है कि उसमे वित्त के अन्य वैवल्पिक 
साधनो--उदाहरणत उधार, कराघान तथा स्फीति (9007) पर निर्भर रहना होगा। अतिवार्य 
ऋण, सम्भव है अधिक उपयोगी न हो क्योंकि उनमे कराघान तथा ऐच्छिक बचतों के सभी दोप 
पाये जाते हैं। विकास वित्त के कराधान तथा स्फीति जैसे अन्य बैक त्पिक साधनों पर हम पीछे विचार 
कर चुके हैं अत उन तकों को यहाँ दीहराने की कोई आवश्यकता नही है। 


विदेशी स्रोत्तों से सरकारी उधार 
(एणए९ ए8०70०फ7३ ॥०ण एग्रथ॑ंड्१ 500970९5) 


एक बल्प-विक्सित देश तीन विदेशी स्रोतों से उधार ले सकता है। वे स्रोत हैं--प्तामात्य 
जनता, सरकारें तथा अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाएं । भूतकाल में, सरकारों ने सामान्यतः विदेशी पूं जौ 
बाजार से कजें लिये हैं और विदेशी नागरियों से यह आश्ञायें वी हैं विः वे उसे वर्जों के रूप मे 
अपना योग देंगे। परन्तु आजकल निधियो (£५005) की माँग इतनी अधिक होती हैं, राजनंतिक होती 
है तथा मैर-सरकारी विदेशी विनियोग में इतनी अधिक कठिनाइयाँ सामने आती है कि सरवारी 
विनियोग ऋण-पत्रो (80५शएा॥९४॥ $६०ए॥॥९४) में विदेशी व्यक्तियी तथा सस्या सम्बन्धी निवेश 
कर्साओं द्वारा विनियोग करने वी सम्भावनाये अनाकपंक प्रतीत होती हैं। एक अत्पविकसित देश 
वी सरकार उपयुक्त बार्यवाहियाँ करके राजनेंतिक तथा सामाजिक अशान्ति और आधिक अस्थिरता 
को तो कम कर सकती है परन्तु उसके लिए यह वडा कटिन होगा कि बह विदेशी नागरिकों वो 
इस विषय मे सन्तुष्ट बर सके कि वे उसके वॉष्डो को जोखिम रहित मान लें। आखिरकार एक लदी 
मवधि तक ब्याज तथा मूलधन वी अदायगी बरने में काफी मात्रा मे जोखिम तो निहित होता है 
और इस बात की ही क्या गारन्दी हो पकती है कि सरकार अपने वायदो को निभायेगी और कभी 
भी उन्हें रह नही करेगी । 

दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के वाद का अनुभव भी यह स्पष्ट बताता है कि उन्नत 
देशो ते अल्प-विक्सित देशों के थ्राथिक विकास में कापी रुचि ली है। आजकल अन्त रवारी कर्ज 
(प्रॉ्-80५ थागरा॥९६ 005) बडे महत्वपूर्ण वनते जा रहे हैं! इसके अतिरिक्त अवेक अन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाएं, जैसे कि विश्व वेक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ [[ 70 /.), अन्तर्रोष्ट्रीय वित्त निगम 
(8 ८ ) था सयुक्त राज्य आयात-विर्यात बैक (ए्रा्त 986 [फणनजिएणां ऐश) आदि 
ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिनसे अत्प-विकसिद देश विकास कार्यों के लिए उधार ले सकते हैं। परन्तु 
ये सस्याएं कर्ज देने से पहले अपनी बुछ न्यूनतम शर्तों के पातन पर जोर देती हैं बौर अनेक अल्प- 
विकसित देश, यह सम्भव है उन्हें पूरा न कर सके ॥ 

यहां हम उप्नत देशो द्वारा उधार देने की महत्ता पर भी विचार कर सकते है। मन्दी 
की अवधि में कम विकसित देशो को ऋणो तथा बनुद्यनों (!0805 आ00 82705) को देने से अन्त- 
संप्ट्रीय आधथिक स्थिरता बनाये रखने मे सहायता मिलती है । उदाहरण के लिए, मन्दी काल में 
उप्रत देशो के पास काफी बचते वर्तमान होती हैं और उनके अदाययी चेप 0४[8768 ० 99960) 
अनुकूल होते हैं। दूसरी ओर इसी अवधि में, कम विकसित देशो की सरकारो को प्रगति की स्थिर 


हे १०६ 


बवितत-ब्यवस्था को 'एक अच्छा सेवक तथा घुरा स्वामी' कहा जाता है /7* अतः प्रत्येक ल्पिति में 
अल्पविकृसित देशों में विकास-वित्त के एक ज्लोत के रूप मे एक सीमित एवं उपयुक्त मात्रा में घाटे 
की वित्त-व्यवस्था की अनुमति दी जा सकती है! 


विकास भ्रयोजनाओ वी वित्तीय-व्यवस्था करने की अभी भी एक रोति और है। अधिकाश 
देशो मे, विशेष रूप से अत्पविकप्तित देशो मे सरकार अनेक उद्योगो पर अपना अर्द्ध-एकाधिकार 
(5६एांयाणा0 ०४५) अथवा पूर्ण-एकाधिका (॥ ए0्रएण७) रखती है। ऐसे उद्योगों के लाभो 
को सरकार फिर निवेश कर देती है और इससे विकास वित्त के एक नये स्रोत का निर्माण हो 
जाता है। 


एक अल्पविकसित अर्थ॑-व्यवस्था में सरकारी ऋण 
(एण्जा५ 0७ )॥ था ए0ए7थरपेशलुल0 20०४०) 


एक अच्छे तथा समुचित वित्त का. सस्थापक (०४७आंत्या) तथा नवसस्थापक् (28ए- 
०४४०७) दृष्टिकोण यह रहा है कि सरकार को अपनी चालू कर-आय (८फााध्ां कि. 76ए९॥0८४) 
तो चाल सरकारी खर्चो में लवानी चाहिए और पूनीगत यर्चों की यूति उसे सरकारी उधार लेकर 
करनी चाहिए। वर्तमात समय मे, इस हप्टिकोण को छोड दिया गया है और सार्वलौकिक रूप से 
यह विश्वास क्रिया जाता है कि इत दोनों प्रकार के खर्चों के वित्त के बीच कोई ऐसी कड़ी रेखा 
खीचना अतावश्यक है और यह कि प्रजीगत ख्चों की वित्तीय व्यवस्था आय-कर से भी की जा 
सकती है। भव यह माना जाता है कि सरकार की वित्तीय नीति अर्थ॑व्यवेस्था मे चत्रीय तथा ढाँचे 
सम्बन्धी विकास पर आधारित होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से, ऋण का प्रबन्ध (089: प्राआ426- 
70०0८) अधिक समय तक केवल इस बात पर ही निर्भर नहीं रहता घाहिए कि विकास-कार्यों के 
लिए सरकार की वित्तीय आवश्यकताए कितनी है। यह आधुनिक दृष्टिकोण अल्पविकप्तित तथा 
विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओ पर विशेष रूप से लागू होता है । जैसा कि हम पीछे बदला यूके हैं, 
यदि यह आवश्यक है कि बिता किसी देरी के सरकारी निवेश मे टृद्धि की जाए और यदि यह 
पाया जाता है कि सरकारी ऋण अपर्याप्त है तो सरकार के निवेश-कार्यक्रमो को वित्तीय व्यवस्था 
के लिए कर-आय के कुछ भाग का उपयोग करना बिल्कुल सही है । अत. जहाँ तक एक विकास- 
शील भर्षध्यवस्था (०००७०7७१) का सम्बन्ध हैं, एक उचित एवं ठोप्त विच्त (50908 4797०6) के 
इस ससस्‍्यापक दृष्टिकोण (०)७$७८४ श८फ़) को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीगत व्यय 
के लिए केवल उधार का ही उपयोग करता चाहिए, क्योकि यदि इस हृष्टिकोण को स्वीकार किया 


गया तो उससे देश का आधिक विकास (९९००४००॥७ 0९४९॥०एाण०ा) नहीं, अपितु केवल विल- 
म्बित विकास [१९(४0९6 06९५८७०००४९॥/) होगा । 


घरेलू अथवा देशी उधार को सम्भावनाएँ (07059९0& 07 0769० छण:०शागढ) * 


सरकारी उधार अत्पकाल के लिए भी हो सकता है कौर दीर्घकाल के लिए भी । परल्तु 
निवेश-कार्यो के लिए हमारा सम्बन्ध केवल दीघंकालिक उधार (008 (आग 0०7०७४78) से ही 
है। चूंकि ऐच्छिक कर्ज ऐच्छिक बचतो मे से हो दिये जाते हैं अत देशी उधार का क्षेत्र सोमित ही 
होता हे । इस कारण (८05075) बड़े आसानी से दिये ज्ञा सकते हैं--उदाहरणत लोगो की एक 
बड़ी प्रछ्या की आय के नीचे स्तर, किसानो तथा मध्यम वर्ग के लोगो की बहुत थोड़ी बचें, 
भधिकाधिक उपभोग के सगातार भ्रयत्त आदि ( अल्पसख्यक धनी लोग अवश्य अपनी आमदनियों 
का काफी भाग बचा देते हैं, परन्तु ये बचतें आमतौर पर सरकार को प्राप्त नहीं होती । अतः 
सरकार के लिए एकमात्र अच्छा ख़तोत बैंको एवं वित्तीय सस्थाओ का रह जाता है। बैक अपनी 
निधियों का एक भाग सुरक्षित किन्तु कम ब्याज देने वाले सरकारी ऋण-पन्रो (8०ए८गाशदाः 
४६०७॥065) मे लगाना पसन्द करते हैँ। यही स्थिति कुछ वित्तीय सस्थाओ--जैसे दीमा कम्पनियों 
विनियोग प्रन्यास्ों (0५८४०/८॥८ 00५] पर भी वैसे हो लागू होती है क्योकि ये वित्तोय सस्याए 
अपनी सामूहिक वचतो को सुरक्षित सरकारी बॉण्डो मे लगाता पसन्द कर सकती है। परन्तु अल्प- 
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प्रो०ण राजा चेलियाह (?ण ]२४3 (॥टॉ॥ओ) के अनुसार एक विवासोन्मुख देश 
[१6९ए२थ०एए९४ ९०ए्पा३) मे एक अच्छी कर-पद्धति का कार्य यह होना चाहिए कि वह उच्त आधिक 
बेशी (००००णएाा० 5प्राए)५$) को गतिशील करे जोकि अर्यंव्यवस्था मे अभी हाल मे उत्पन्न हुई हो । 
आशिक बकेशी उस अन्तर को कहते हैं जो वास्तविक चालू उपज (४०४७७॥ एशश्षा ०४७४५) तथा 
वास्तविक चालू उपभोग के बीच पाया जाता है, भारत डँसे देश मे, आथिक बेशी का एक बड़ा 
भाग कृपिक्षेत्र में उत्पन्न हाता है और वह जमीदारों (!800]074$), व्यापारियों तथा अन्य लोगो 
द्वार अपने पास रख लिया जाता है, ओर ये लोग इस बेशो को उत्पादक विनियोजन में (7000- 
लए ॥ए८४॥॥९४) तगाने के अभ्यस्त नही होते। “आशिक विकास की दृष्टि से कर नीति का 
कार्य यह है कि वह इस वेशी को गतिशील करे, उमे उत्पादवीय खोतों (000८४ए४ ८०॥7९5) 
की ओर को मोड़े तथा उसने आकार में निरन्तर वृद्धि करे ।” पूंजी निर्माण की गति तेज करने 
तथा आधिक वेशी (०००॥००॥९ 5एा७।७५। को मतिशील करने की सबसे प्रभावशाली रीति यह है कि 
साधनो (7६६०७:८९$) का रूख निडी उपभोग से हटाकर सरकारी दितियोग की ओर को मोड़ 
दिया जाय । 

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था मे एक अच्छी कर-पद्धति का अन्य महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक 
बेशी ((८८००॥॥४० 5एए।७५) में होने वाली उन वृद्धियों को गतिशोल करना होता है जो कि 
प्रारम्भिक आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो। एक विकासोन्मरुख देश भे विकास 
सम्बन्धी ख्चों के ददाव के अन्त्गंत जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होने लगता है तो उसके फल- 
ध्वरूप राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है। अब यदि आय की वृद्धि के अनुपात में ही उपभोग को भी 
बढमे दिया गया, तो उस स्थिति में आर्थिक वेशी मे वृद्धि नहीं होगी और उसकी मात्रा पूर्ववत्‌ ही 
दनी रहेगी । परन्तु होना यह चाहिए कि आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवधि के कुछ वर्षों मे 
वैशी की मात्रा मे वृद्धि हो। इस उद्देश्य की पूि के लिये, कराधान (४35७000) फा ढाँचा इस 
प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह आय की वृद्धि के अनुषात में ही होने बालो उपभोग की वृद्धि 
को हा ओर यह्‌ कार्य बस्तु-कराघान (००॥॥70079 38:8॥00) मे वृद्धि फरफे किया जा 
सकता है। 

मही नहीं, एक विकासोन्मुख अयंव्यवस्पा मे, यह आवश्यकता है कि पत्येक व्यक्ति 
कराधान में अपना अशदान (०7000) दे, किन्तु उसका यह अशदान आ्िक विकास में 
अपना अश देने की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। आधिक विकास में अशदान देने की व्यक्ति 
की योप्यत्ता (७॥॥)) को पैमादा यह हो सकता है कि व्यक्ति को प्राप्त होने वाली भाथिक बेशी 
के उस भाग का पता लगाया जाए जिसे कि वह उत्पादक-विनियोजन (97000८४४ ॥776॥7062$) 
में न लगा रहा हो । तथ्य यह है कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एक 
व्यक्ति की आर्थिक वेशी जितनी ही अधिक होगी, उतना ही बधिक उसका अशदान भो होना 
चाहिए । कार्यक्षमता (४८५८७) तथा प्रेरणा (॥700700८) बनाये रखते हुए न्यूनतम आवश्यकताएँ 
बया हौ--यह बात अनेक कारणों पर निर्भर होगो और जनता के विभिप्न क्षेत्रों के लिए ऐसे 
न्यूनतम (ए॥॥॥ए्व0) का निर्णय सरकार को करना होगा । 


उपयुक्त दोनो बातें विकासोन्मुख अयंव्यवस्था की कर-पद्धति की न्यायशीलता को प्रगट 
करती हैं । 

इसी प्रस्ग मे यहां एक ऐसी कर-पद्धति पर विचार करना भो रुचिकर होगा जिसका 
हूं श्य विकाप्त फार्यों के लिये अतिरिक्त साधन प्राप्त करना हो तथा करों के भार के वितरण में 
समता अथवा न्याय (८पृणाा>) के सिद्धान्त की खोज करना हो ॥ विकासोन्‍्मुख भर्थव्यवस्था मे, 
मुख्य लक्ष्य बह हुआ करता है कि आधथिक विकास को गति को तेज किया जाय और कराधान इस 
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गति बनाये रपने के लिए धन की आवश्यकता होती है | पिछड़े देशो मे, निर्यात वस्तुओं की कीमते 
मिर जाने के कारण सरकारो के अपने वित्त बहुत कम ही जाते हैं और उनके लिये यह बड़ा कठिन 
होता है कि विदेशों रो वे आवश्यक पूजीगत समान तथा यथेप्ट मात्रा में पूरक वस्तुएं सगरा सके । 
यदि उन्नत देशों द्वारा अल्प-विकसित देशों को ऋण दिये गये तो उससे दोनो ही 4228: आ्िक 
गति-विध्चि में वृद्धि होगी, उच्चत देशो मे आधिक स्थिरता उत्पन्न होगी और अल्प-विकरित देशो मे 
आशिक प्रगति होगी तथा बेरोजगारी घटेगी । 


विदेशी ऋणी को आवश्यक शर्तें! [)ए८०९४५४५ ए0रच्ञाणा$ णि रिणव्ड्ात [.एव5) 


विदेशी ऋण प्राप्तकर्ता देश को कुछ लाभ प्रदान करते है क्योकि ये उन्हें इस योग्य बना 
देते हैं कि वे पूजी व तकनीकी मान प्राप्त करें जिन्हे कि वे अपने यहां नही प्राप्त कर सकते और 
जो आधपिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। परन्तु आन्तरिक ऋण के कुल भार से उतनी ही 
माना के विदेशी ऋण का कुंल भार अधिक होता है। इसका कारण यह है कि विदेशी ऋण मे 
अतिरिक्त स्थानान्तरण की समस्या (300074 ॥37४६३ छ900]07) निहित होती है । इसके 
अतिरिक्त, विदेशों को ऋण वापिस लौटाने मे राष्ट्रीय आय का भी उत्तनी ही मात्रा मे शोषण होता 
है और स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के साधनों की माँग अधिक वढ जाती है। भत यह बड़ा आव- 
इयक है कि विदेशी ऋण लेने के मामले में अत्यधिक सावधानी वरती जाए। यह बिल्कुल स्वाभा- 
बिक है कि विदेशी ऋणो को न्‍्यायोचित ठहराने के लिए कुछ निम्नलिखित आग्तरिक शर्तें पूरी की 
जाएँ .- 


सर्वप्रथम, ऋणो का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से आथिक प्रगति की गति क्रो तेज करने में 
करना चाहिए । यदि यह शर्तं पूरी कर दी जाए तो राष्ट्रीय जाय में और करो से होने वाली सर- 
कारी आय में भी बृद्धि होगी जिससे भविष्य मे ब्याज तथा सुलधन की अदायगी करना सम्भव हो 
सकेगा । दूसरे, विदेशी ऋण का विनियोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भविष्य में भनुकूल 
व्यापार-सन्तुलय (007४0]० 99970७ ० (०0०) क्री स्थिति उत्नन्न हो सके । जैसा कि हम 
पहले ही वंतला चुके है, ऐसा होता इसलिए आवश्यक है क्योकि विदेशी ऋण से स्थानान्तरण की 
समस्या (धक्षा*ल 7700]07)) उत्पन्न होती है अर्वात्‌ यह आवश्यक हो जाता है कि देनदार देश 
(0४७४० ००४7३) से लेनदार देश (७०५॥०४ ०००४५) की ओर को रा का स्थातान्तरण 
किया जाएं। इसमे यह जरूरी हो जायग्रा कि हमारे निर्यात आयातों के अधिक हो । इस प्रकार, 
स्थानान्तरण समस्या का अर्थ है देनदार देश की बायात करने वी उस भावी क्षमता का शोषण 
(६४७५॥०0), जो कि उसके आधिक विकास के लिए बड़े भहत्व की होती है । इससे हो एक तोसरी 
शर्ते उत्पन्न होती है, और वह यह कि विदेशी ऋणों को केवल तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता 
है जबकि देश के उत्पादकीय साधव (एए००४८७४४ 7९5०४:८८५) देश का एक सुन्रियोजित दर से 
विकास करने की हृष्टि से अपर्याप्त हो । ऐसा इसलिए, तयोकि विदेशी ऋण का कुल भार देशी ऋण 
के कुल भार से अधिक होता है । 


उपरोक्त विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है और वह यह कि एक पिछड़े देश का विदेशों 
मे ऋण लेना तब तक न्याग्रोचित नही माना जायेगा ज्ब तक देश के मान्‍्तरिक साधन अपर्याप्त न 
हो और ऋण वी धनराशि का समुचित रुप से उपयोग न हो । इससे अतिरिक्त, प्रतिकुल अदायगी- 
शेपों की बिद्यमानता को नण लेने का एकमात्र पर्याप्त कारण नहीं माता जा सकता । जैसा कि 
पेन फिलिप्स (४४॥ ?!0॥95) ने कहा है कि “अदायगी-शेपो मे लगातार असन्तुलन बने रहना, 
सामान्यत आन्तरिक आथिक बीमारी का एक लक्षण है और उस लक्षण के आधार पर लिया गया 
ऋण यह आवश्यक नही है कि उस बीमारी को ठीक कर ही देगा ॥!”7* द्ास्तव मे यह कोई आवशयवा 
नहीं है कि विदेशी ऋणों का उपयोग ऐसी प्रयोजनाओ में किया जाना चाहिए जो निर्यात बढाए 
भोर आपयातो में कमी करें और इस प्रकार श्रदिकूल अदायगी शेप की स्थिति को समाप्त करें | 


30. शा ए0॥8६ ६ एतए6४ 5७ [६5३ (2९५६॥०७९४ 8९०७७७९5, ७. 08,. *& ]58फ8 ताइव्दपा+- 
फैएणण या शाह 0३99९९ छ ॥. हलादाओं इशशए॥०चक ण शांलिगर्ण €०णाण्ांद ग5 बाते छणाएणाड़ 
07 पढ़ 9355 ए॑ 0६ 59 एएणाड ऐं ०25 ॥04 760९552777 ८घाड (ध6 ॥॥5,7' 


११३ 


मूल रूप मे जिस बात की आवश्यकता है, वह यह है कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि की 
जाए, केवल निर्यात पदार्यों मे ही नहीं। तथापि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जितके अन्त- 
गत यहाँ तक कि एक अस्थायी प्रतिवुल अदायगी-शेष भी आधिक विव्ास पर गम्भीर प्रतिकूल 
प्रभाव डाल सकता है । इस स्थिति मे, विदेशी ऋण को न्यायोचित दहदाया जा सकता है-- 
9५33 व्यापार सन्तुलन को ठीव करने के लिए नहीं अपितु आन्तरिक अस्उ-व्यवस्ता वो रोबने 
के जिए। 

निष्कर्ष (0000फ४०४) 


निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अल्पकाल में, एक कम विकसित देश को 
विदेशी सहायता पर अधिकाधिक भरोसा करना होगा। कराधान की अपनी सीमाएं होती हैं और 
यही स्थिति देशी ऋणों की है , उधर स्फीतिजनक वित्तीय-व्यवस्था की भी सिफारिश नहीं वी जा 
सकती । उपहारो (805) तथा अनुदानो (8737/5) के अलावा, अल्पावधि मे, विदेशी ऋण अतिरिक्त 
बित्त प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन राकते हैं ॥ विकासशील अर्थव्यवस्था में लक्ष्य केवल 
आधपिक स्थिरता प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि स्थिरता (४४07॥9) के साथ-साथ आविक 
विकास करना भी होता है। सरकारी ऋण-व्यवस्था का उद्देश्य आथिक विकास तथा स्थिरता के 
दिसुखी लट्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यह आवश्यक है कि 
उधार, ब्यय तथा ऋण वी अदायगी में समुचित समन्वय (छा०फुशा ००-०76॥)/709) हो। यह 
बात न केवल देशी ऋणों पर अपितु विदेशी ऋणो पर भी लागू होती है । तथापि, वयोकि विदेशी 
णों का काफी भार पडता है अत उन्हे तभी प्राप्त करना घाहिये जबकि ऐसा करता यथेष्ट रूप 
से न्यायोचित हो। 


कुछ चुने हुए सन्दर्भ प्रन्थ 
]. एगा०ा 9णएए०७९ पाए, (0०एछ6 जडा-जड्टा, 
2. शक भात छा0ज़जौ९८.. 8६९००7०७०५ ० एणण॥८ ए0706 (४३७९ जज. 
3. शग्प एए$़ एपरणाए प्शाशा०6 था 7.९5 एऐ02०:९० फ९णा०ए० 
छछब्फ़््ध भा 
4. पृ४एाणा ह्ावुणाज़ ९०चणा5ञ्णा रिक्ुणा, ४० ॥, (फल शा, 
5. कैवा5क्रापब 5ण॑श0०0.. 76 हए००णा6 ह्वील्ट ण ए00॥० 0600, 
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१... सार्वेजनिक ऋण क्या है ? व्यक्तिगत क्या राबंजनिक ऋण में क्या अन्तर है ? 


जा ॥$ एप्जाल चत? जा 35 पार ताह्रागलांणा एलएढशा ज्ारशै५ (५ 
शाप ए009॥60 0००८? 


३ स्वतन्चता के पश्चात्‌ भारत में राबंजनिक कदण की प्रवृत्ति पर अपने विचार प्रकट 
कौजिये । 
(गाणलशा। 0 पल एल्ात5॥ ॥॥03"5 एए०॥९० 0९७॥ ४रिटत 780ल्‍९79९॥0९0९९, 

३. एक विकासशील बरय॑-व्यवस्था मे सार्वजनिक वित्त के योगदान की विवेचना कीजिये । 
5९755 06 ॥79णरं॥॥०९ ० एए0॥6 तत्कां 9 ६ 0९४९०फ्राहड ९९००००॥५५ 

४. “सावंजनिक ऋण एक आधुनिक आवश्यकता है।”” इस कथन की व्याध्या कीजिए और 
सार्वजनिक ऋणो के ओचित्य तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिये । 
नएच्णाए तक्त। 35 8 प्रा०!॑ला। छधाणाा00."._ 05005 [5 डॉववाद्यादा बाएं 
शं46 (6 €हएटताधाटए 200 ग९९६५ ० ए८ ठल्का, 

५. भारत सरीखी विकासोस्मुख अर्थे-ब्यवस्था मे सरकारी ऋण के योगदान वी विवेचना 
कीजिए । 
फाइट७ एल गण ्॑ फ़णणा० त&०६ वा 4 6९एट०जाड णाण्याए ॥बपर्ण 
0त8. 


१०. 


११. 
१२. 
१३. 
पड, 


१४. 


प्‌ृ१३ 


एक विकासशील अद्धंविकसित अधे-ध्यवस्था में सावंजनिक ऋण के महत्व की विवेचना 
कीजिये । सावंजनिक ऋण मे लघु-बचत के महत्व को बतलाइए । 


छडशा5 ॥6 इ0८ ए फष्छा९ हल 79 8९४६ ०फाोण३ ए१६-३१९एश०:७९० ९९००००करांहड., 
ए097000॥ (४6 #एगाद्वारढ ता 5पा्ध। 5१९ंघ्8३77 970॥० 4९5६, 


साव॑जनिक ऋण किन-किन उद्देश्यों के लिए लिया जाता है ? व्यवसाय तपा रोजगार पर 
सावंजनिक ऋण के प्रभाव का अध्ययन कीजिये । 


896 ॥6 कणस्लाएह 07 जद एफ तल्का 937 06६ गठ्णाल्त, ४एत पा 
लीं४०5 ० छए०॥० 36७६ 7 9055985$ 4लाएाछ एऐ0 €गाए|0एफध्, 


सार्दजनिक ऋण से क्या आशम है ? सावेजतिक ऋण के आधिक प्रभावों की विवेषता 
कीजिये । 


७३ 35 प्र८थ॥ 0५ 9प०॥० 0७॥ १ 050055 0॥8 ९९000770 शी९ए६$ 0 #एण॥५ 
पका. 


सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए । 

ए७लाए6 ॥8 ९४5४॥0४॥07 ० ए970॥6 060. 

सा्वजतिक ऋण किसे कहते हैं ? सावंजनिक ऋण के स्लोतो का वर्णन कीजिए । 
जान 5 पथ एड एप 06७१. 065पय06 ॥6 000९४ ० एए0॥० 6९0. 


सरकार ऋण क्यो लेती है ? क्‍या ऋण अनिवाय है ? सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण 
का भौवित्य दीजिये । 


ज9 40 60४श7प्राधा। ४0०४१ [5 ऐगणाएजणाएड प्रल्श्रो8 ? 096 |प- 
508007 [07 00एथयागक्य 0ग्राठ्र/३8. 


सार्वजनिक ऋण के विभिन्‍न रूपो को बताइये ॥ 

ए09 ०० (06 एथ07$ 60770$ 6 छपए७॥० १60. 

आन्तरिक और बाहरी ऋणो मे से जाप किसे अच्छा समझते है और क्यो ? 

09६ ग॑ ए्र/शा्भ झ6 रा] 4००७, जाए 006 ५०५ छत ७०६ बात जरा १? 


“विदेशी ऋण अभमिश्रित वरदान नही है।” इस कथन को भारत के सत्दर्भ से 
समझाइये । 


+फुकणहा (0४7 8 ग0. गा प्रानाएव6त 0678." छणवंा। 58 ४लाशां 
जा हर्शलाश१०९ ६0 903. 


सावंजनिक ऋणों के भुगतान करने की विभिन्‍न विधियों का सक्षेप्र में वर्णत कीजिए। 
60708 ॥ छ/!९ 6 एरश्ां०05 7028005 06 ए००॥० 660६ 60०09॥0ा. 


अध्याय १८ 


राजकोषपीय नोति और ग्राथक कक्रया 
(गम एगाएए शा? 8९००४०एां० दैलाधोंए) 


भूमिका (0000/ला०॥) $ 


आधिक नियन्त्रण के एक अस्थ के रूप मे- राजकीपीय नीति के महत्व पर सर्वप्रथम जोर 
सम १६३० व सन्दी के मध्यकाल मे कौन्स द्वारा अपने रोजगार, ब्याज तथा-सुंद्दा के सामास्य 
(8धग९०) ध९079 ० धगए0एए९ए परधि०५४ 900 ॥07८9) में दिया गया था ॥ प्राचीन तेषको 
ने अप॑ध्यवस्था पर राजकोपीय कार्येवाहियों के पहले वाले प्रथक्‌-प्थक्‌ प्रभावों का अध्ययन किया 
और सरकारो ने यह स्वीकार किया कि आयिक कठिनाइयों के समय छोटे-छोटे सार्वजनिक निर्माण 
फार्यों के रूप में सहायता प्रदान करता उसका उत्तरदाबित्व है। परन्तु सम्पूर्ण आ्िक स्थिति पर 
पड़ने वाले लोकदित्त के प्रध्नावों एवं परिणामों को अर्थश्षास्थ्रियों चया उस समय के अधिकारियों 
ने यह नहीं समझा या। जब सरकार सहायता कार्यों ([2॥९7 ७०४23) पर धन खर्च करती 
सो बह धन कैयल विशेष करो की अथवा क्रो की विशेष दरो द्वारा वसूल क्यि जाते ये, बयोकि 
बचट को औपचारिक रूप से सन्तुलित रखना ही आवश्यक समझा जाता था ।_ अतः सरकारी 
खर्च के गौण पुणक प्रभाष (४०००००४7०७ 00777 ८ी०९४४) नहीं पडा ररपै थे। व्यावहारिक 
हूप मे, सरकारी व्यय सामान्य आधिक सुधार फरने के कुछ नहीं करता या। कोन्‍्त 
(६०)४८७) के विश्लेषण (8737955) से यह प्रकट होता है कि कुल राष्ट्रीय आय को ही आपिक 
किया का सूचक माना जाता था और इस बात पर जोर दिया जाता था ऊक्‍्ति कुल व्यय सै आर्थिक 
क्रिया का क्‍या सम्बन्ध है । इस विश्लेषण ने समाज मे कूल व्यय पर राजकोषीय कार्यवाही के प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष प्रभावों का एवं आधिक त्रिया पर उनके प्रभाव का स्पष्ट रूप से विवेचन किया और 
| प्रबन्ध के एक अस्च्र के रूप में सरकार की बजट सम्बन्धी उी> «+ एक नया महत्व प्रदात 

या 
राजकोफीय नीति से आशा 
(लगाए ० 756 7०0८१) 


अत्येक देश की सरकारें व्यापक पैमाने पर लेन-देन करती है तथा विवास एवं सुरक्षा 
कार्यों पर नियमित रूप से धन व्यय करती हैं । सरकार का दृष्टिकोण सदेव ही बजट को सत्तुजन 
करने का होता है । किन्तु कभी-क्मी सरकार आम से जप्िक व्यय कर देती है। ऐसी स्थिति में 
सरकार आन्तरिक व बाहरी ऋण लेती है तथा घाटे की ब्थे-व्यवस्था का सहारा लेती है। यही 
नही, घाटे को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्‍न प्रकार के नये कर भी लगाती है। इस प्रकार 
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मर लगाने, ऋण लेने तथा घाटे की अर्थव्यवस्था करने की मोतियो को ही सामूहिक ख्प मे 

शाजकोषीम नीति कहा जाता है। राजकोपीय नीति के -ठिस्त तीस भंग होते हैं---() सरकारी 

_कर, (7) सरकारी स्मम, ता (पा) सरकारी ऋण । न्फ्प्ट गे 

आधुनिक राजफोपीय नीति एक प्रकार से सरकारी नीति का ही एक छप है जिसके 

अन्तर्गत सरकार अपने. व्यय व राजस्व कार्यत्रमो का ज्पयोग कुल उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि 
पर वाछनीय प्रभावों को डालने तथा अवाछनीय प्रभावों को रोकने के लिए करती है । 


हु राजकोपीप नीति के उद्देश्य 
(0ए[6८५ ग॑ पएंज्व्य फएगांल) 


प्राचीनकाल में राशकोषीय नीति के कर अंग का उद्देश्य आय प्राप्त करना तथा व्यय 
अग का उद्देश्य देश की सुरक्षा तथा देश-मे-आख्तरिक शाति बनाये रखता था। किन्तु आधुनिक 
युग में इसके व्यापक उद्देश्य हैँ जोकि निम्नलिछित है--- क 

(१) प्रूर्ण रोजगार की दशा प्राप्त करना । 

(३१) आध्िक स्थिरता स्थापित करना । 

(३) देश का आधिक विकास सम्भव बताता । 

(४) आप का न्‍्यायोचित वितरण करवा । 

(५) मुद्रा रफीति को रोकना 3 


सरकारी बजट के प्रभाव 
(एहल्ल$ ग॑ धार 6णव्ताणला एए08९४) 


आशिक क्रियाओं में वाच्छित परिवर्तत लाने के लिए एक व्यवस्थित लोकवित्त नौति की 
प्रभावपूर्णता अब आमतौर पर स्वीकार की जाती है । सा तर जान हे गरम ताज हाल कियाओ का स्तर तथा सेवाओं 
की कल मा पर ला है व माँग पर निर्भर होता है, अत. यह समाज के कुलु व्यय तथा आय से प्रभावत होता है। कुल 
ब्यंय को और इसलिए समस्ते माँग (3287०24० ४००४७॥० ) को सरकार स्वय अपनी बजट सम्बन्धी 
कार्य वाहियो से प्रभावित कर सकती है कराधान तथा सरकारी खर्च और दोनो मे विविधता के रूप मे 
सरकार द्वारा की गई राजकोपीय कार्यवाही कुल व्यय के परिव्तंनों को प्रभावित करती है। सरकार 
दोनो ही काम कर सकती है; वह समाज के व्यय की घारा मे ध्रृद्धि भी कर सकती है जोर उसमे से 
कुछ ले भी सकती है और इस प्रकार कुल माँग का रुख ऊपर की ओर को अथवा नीचे की ओर 
मोड़कर आशिक जिया के स्तर मे परिवर्तत ला सकती है ॥ 


'राजकोपीय नीति कुल व्यय को दो प्कार से प्रभावित कर सकती है| पहली रोति पह 
है कि सरकार अपने खर्च को बढ़ाकर या घटाकट, अथवा स्वय अपनी कर-आय मे-परिवर्तेत हारा 
गैर-सरकारी-व्यय-को बढ या घटाकर कुल ब्यय मे प्रत्यक्ष प्रिवर्तत ला सकती हे । सरकारी व्यय 
में की जाने वाली वृद्धि से समाज वा कुल व्यय बढता है वशेतें कि कराधान की रद्ोबदल द्वारा गैर- 
सरकारो व्यय में वेसी ही समवर्ती कमी करने के लिए कुछ भी न किया जाय । कुल व्यय मे बृद्धि 
कराधान को कम करके भी को जा सकती है और इस प्रकार व्यक्तियो तथा फर्मों द्वारा खर्च करने 
को अधिक रकम छोडी जा सकती है। सरकारी व्यय तथा आय मे उपयुक्त परिवर्तन करके फुल आय 
की कमियो को भी इसी प्रक्रेर प्रभावित किया जा सकता हैं। सरकार की बजट सम्बन्धी कार्ये- 
वाही के परिणामस्वरूप कुल च्यय मे होने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तनों के गौण ग्रुणक प्रभाव पड़ते हैं अतः 
समस्त माँग में होने वालो परिवर्तन अनेक बार प्रारम्भिक परिवर्तन होता है जो कि आय की वृद्धि 
के आकार पर निर्भर होता हैं। सरकार द्वारा कुल व्यय ((032 50८70॥72) के परिवर्तनों को 
प्रभावित करने 22248 उपभोग तथा विनियोग को प्रोत्साहित अयवा हतो- 
स्साहित करने का । कुछ करो में यदि परिवतेन कर दिये जाएं तो उससे निजी व्यक्तियों 
के उपओोग को और व्यक्तियो एवं व्यावसायिक फर्मों द्वारा किये जाने वाले विनियोग को प्रोत्ताहित 
अथवा हतोत्साहित क्या जा सकता है। इस प्रकार एक परोक्ष सागर द्वारा तुल्ष ब्यय में परिवर्तन 
किये जाते हैं। सरकारों व्यय वी नुछ मदो का गैर-सरकारी उपयोग तथा विविशोग क्रिया पर 
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ऐसा ही प्रभाव पढ़ता है। कभी-कभी परिवर्तेन अेव्यवस्था के केवल वुछ क्षेत्रों मे ही लागे जा 
सकते हैं अर्थात्‌ दुछ उद्योगों के विनियोग में अथवा कुछ वर्गों के लोगो के उपभोग व्यय मे; और 
समस्त माँग में आवश्यक मोड लाने की दृष्टि से इन परिवतंनों के गौण प्रभाव काफी दूरगामी हो 
सकते हैं । 


बुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरवार कौ राजकोपीय कार्यवाही या तो बजट- 
सन्तुलन के परिवरतंन के शप में होती है कयवा वैयक्तिक क्रो तथा व्यय की मदो मे हेर-फेर के 
रूप में होती है । सरकारी आय तथा ब्यय में परिवतंन इसलिये किये जाते हैं ताकि कुछ उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए वेशी (णम०)०५$) अथवा घाटे के सरकारी बजट दनाये जा सके | सरकारी आय 
के पृथऋ-पृथकू शी क अथवा व्यय की मर्दे अर्थव्यवस्था पर अपना अलग ही प्रभाव डालती हैं 
और अर्थ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो में परिवर्तत लाने के लिए उनमे रद्दो-बदल की जा सकती है । 
सरवार की बजट सम्बन्धी स्थिति में कभी-कभी स्वयचालित रूप में ही परिवर्तन होते हैं, मर्यात्‌ 
ये अप व्यवस्था की स्वय अपनी ही दिशाओ मे दुछ सुधार करके लाये जाते हैं | कुछ करो से प्राप्त 
होने वाली आय तथा कुछ मदो पर किये जाने वाल ब्यय दिशाजो में बाच्ठनीय समझे जाए। 
परन्तु यदि सभी परिस्थितियों पर एक साथ विचार क्या जाय तो यह हो सकता है कि अर्थ- 
व्यवस्था (०००७००७) को सदा स्वस्थ एवं उत्साहपूर्ण स्थिति मे बनाये रखने के लिये ऐसी स्वय 
चालित बजट सम्बन्धी प्रतित्रियाएँ शक्तिशाली सिद्ध न हो और आधवधिक क्रिया के वाच्छित स्वरो 
को प्राप्त करने के लिए राजकोपीय अधिकारियों द्वारा जावबूझ कर कोई विवेकधरर्ण कार्यवाही 
करना आवश्यक हो जाए । 


घज्नट सन्ठुलन ([76 8068० 898006) « 


ल्‍ .. कसी वर्ष के कुल सरकारी ख्चों की पूति उसी वर्ष के करो की आय से हो जाए, 
इस अर्थ में एक सरतुलन घजट भड्ल व्यय (008 ६ए८70;78) पर और इसी कारण बापिक 
क्रिया पर बहुत थोडा प्रभाव की सम्भावना है। प्रतिवर्ष वजट को सन्तुलित रखने के 
उद्देश्य से सरकार जो नीति अपनाही है वह देश की सम्पूर्ण आधिक स्थिति पर अपने प्रभावों की 
दृष्टि से म्यूनाधिक रूप से तटस्थ होती है । रारकार ठोक उतना ही ब्यय करती है जितना कि वह 
लोगो से लेती है और यदि न लेती तो ये लोग उसे स्वय खर्च कर देते । ऐसी स्थिति मे, समाज 


का वुल व्यय उससे गुछ अधिक भिन्न नही होता है जैसा कि वह उस स्थिति मे होता जबकि सरकार 
द्वारा न कर लगाये जाते और न खर्चे किया जाता । 


जव राजकोपीय नीति वा उद्देश्य आधिक क्रिया पर नियन्त्रण करना होता है तो 
सरकार या तो घाटे का वजट बनाती है अथवा वेशी ($07905) का । बजट के घाटे का प्रभाव 
यह होता है कि देश के व्यय का स्तर ऊँचा उठ जाता है। सरकार व्यय तथा कर-आय में जितना 
अन्तर होता है उतनी ही कुल व्यय (५०४४ 59०८७०7०8) में शुद्ध वृद्धि हो जाती है जो कि बाद मे 
उपभोग में गौण खर्च के रूप मे वृद्धिजनक प्रभाव डालती है। अत दजट के घाटे में राष्ट्रीय आय 
में वृद्धि वरते हैं ओर कुल माँग को वढाकर आयिक जिया के स्तर को ऊँचा उठाते हैं। बजट की 
देशी का इससे उल्टा प्रभाव होता है । जब सरकारी आय सरकारी ब्यय से अधिक होती है तो 
इसका भर्म होता है कि राष्ट्र के व्यय की छारा में से कुछ से लिया गयर है और अपने गुणक अभाव 
के द्वारा इससे राष्ट्रीय आय तथा कुल माँग मे कमी हो जाती है । अत” जब भी आवश्यक समझा 
जाय, जैसे की तीव्र स्पीति की स्थिति मे, आधिक किया के स्तर को नीचा करने के लिए जो साधन 
काम मे साये जाते हैं उनमे वजट को बेशी एक बडा प्रभावशाली साधन है । अतः एक देशी का बजट 
(5णए05 ७ए०१७) प्राय इस बाद का मूचक होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अधिक व्यय 
करने को उत्सुक नही है। 


सरकार बजट में घाटा मपने खर्चों मे वद्धि करके या वराधान को घटाकर, अथवा दोनो 
ही उपायो द्वारा ला सकती है । जद सरवारी खर्च में वृद्धि वी जाती है, और कराधान की आय 
पूर्ववत्‌ रहती है तो कुछ व्यय में एकदम बृद्धि होती है और यह अपने गुणक प्रभाव द्वारा पर्मस्त 
माँग को उससे अधिक बढ देती है जितनी कि स्वय उसमे बढ्धि होती है। कर-आय मे कमी ते 
से अर्थात्‌ कुछ करो को समाप्त तथा झुछ करो की दरें कम करने से, व्यक्तियों तथा फर्मो की 
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उपलब्ध आय में वृद्धि हो जाती है जौर इससे उन्हे अधिक व्यय करने की प्र रणा मिलती है। गैर- 
सरकारी व्यय मे प्राएम्भिक वृद्धि का गुणक प्रभाव पड़ता है और छुल व्यय में जो अन्तिम वृद्धि होती 
है वह भी कटाधान में कमी का ही परिणाम होती है। इस हृष्टिकोण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
घाटा लाने की इन दोनो ही विधियों मे कोई अन्तर नही है। हाँ, कार्यवाहियाँ अवश्य भिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती हैं और उनके प्रभाव भी भिन्न होते है । कर मे कमी करने के मुकाबले, सरकारी व्यय 
मे वृद्धि का कुल व्यय पर जल्दी प्रभाव होता है। सरकारी व्यय में को जाने वाली कोई भी वृद्धि 
लोगो के हाथो में तुरन्त क्रयशक्ति पहुँचा देती है जो कि उसका उपयोग उपभोग-व्यय के रूप में 
कर सकते हैं। जो मजदूर पहुले बेकार थे अब रारकारी उद्यमों में काम पर लग जाते है और अब 
जो कमाते हैं उसे खर्च करने से समर्थ हो जाते है । जब सरकार गैर-सरकारी उद्यमों में उत्पादित 
वस्तुओं को खरीद कर अपने खर्चे मे वृद्धि करती है तो प्राइवेट उत्पादको को अधिक उत्पादन करने 
का प्रोत्साहन मिलता है और वे अधिक मजदूरों को वाम पर लगा लेते है, और इस प्रकार मजदूरों 
के हाथ में अतिरिक्त क्रय-शक्ति आ जाती है जिसे अब वे खर्च कद सकते है। दूसरी ओर, करो में 
कमी करने से ऐसे लोगो के हाथी में अतिरिक्त धन पहुँच जाता है जिन्हे कि बचाने की आदत होती 
है। कर अदा करने वाला घर्ग, जिसे कि करो की कमी से लाभ पहुँचता है, सम्भव है अपनी बढ़ी 
हुई आय के कुछ भाग का उपयोग बचतो की बृद्धि मे करे । अत. इस स्थिति मे, कुल व्यय मे दृद्धि 
आशा से कम द्वो सकती है । परन्तु करो में कमी करने से व्यावसायिक फर्मो को लाभ पहुँचता है 
और वे तुरन्त इस वृद्धि के लाभ उठाकर अपने वितियोग में वृद्धि करती हैं। अत, कराधान में छूट 
देने के परिणासस्व॒रप गे र-सरकारी विनियोग में वृद्धि हो सबती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी 
खर्चों भे एकदम दृद्धि केबल तभी सम्भव है जबकि प्रयोजनाएं (970॥९०४$) ऐसे ख दो के लिए तैयार 
हो, और ऐसा केवल एक आमोजन बद्ध अथंव्यवस्था (८0 ८००७०) मे ही हो सकता है। 
हिन्दू क करो मे अधोगुणी हेर-फर (6०७४ ७४७9 86]08007९0$) अपेक्षाकृत बहुत कम समय में जल्दी 
ही किये जा सकते है। इस प्रकार हम देखते है कि सरकारी व्यय में वृद्धि करने तथा करों मे 
कमी करने, इन दोनो ही तरीकों कौ अपनी अपवी सीमाएं है। इसीलिय प्राय सरकार यही उपयुक्त 
समझती है कि वह घाटे का बजट अशत नो खर्चो मे वृद्धि करके ओर अश्त करो में कमी करके 
बनाये । इस स्थिति मे यह आवश्यक है कि खचे बढ़ाने के लिए प्रयोजनाओ का चुनाव बडी 
सावधानी से किया जाए ओर कर शन्वषयी हु टें प्रदात करने में भी सतकंता बरती जाए। इसका 
और अधिक विवेचन इसी अध्याय मे हम आगे करेगे । 


देश के फूल व्यय ((०(३| 50८॥9778) में दृद्धि कभी-कभी इस प्रकार भी की जा सकती 
है कि सरकार अपने निजी खर्चो मे भारी वृद्धि करे जिममे वे सारे अतिरिक्त खर्चे भी सम्मिलित 
हो जो बढ़े हुए कराघात से किये गये हो । बिना घाटे के ही सरकारी व्यय बढाने की इस विधि के 
अन्तर्गत जहाँ सरकार के खर्घों का काफी मात्रा मे विस्तार होता है, बहाँ साथ ही साथ, कराधान 
में भी उतनी धनराशियों की वृद्धि कर दी जाती है, और सरकारी आय तथा सरकारी व्यय के 
बीच कोई दरार नही छोडी जाती । यह कहा जाता है कि इप्त प्रकार सरकारी ऋण का भार बढ़ाये 
बिता ही सरकार राष्ट्र की कूल द्रब्य-आय मे यूद्धि कर सकती है। इस स्थिति में गैर-सरकारी खर्च 
में बिना समवर्ती कमी दिये ही कराधान से होने वाली आय मे वृद्धि श्रम्भव हो सकती है । सम्भावना 
ग्ही है कि लोग तये कर-दायित्वों का भुगतान उस घनराशि में करेगे जो कि उन्होने बचाई है अथवा 
वे अपनी निष्क्रिय जमा वी घनराशियो को सक्तिय करके यहाँ तक उनका उपयोग करेंगे। इस 
प्रकार, सरकार लोगो से उस धनराशि का एक भाग ले लेती है जिसको कि वे अन्य व्थिति में खर्च 
नहीं करते, फिए सरकार उस धन को खर्च करती है जिससे समाज के कूल द्रव्य-व्यय में वद्धि होती 
है। तत्पश्चात्‌ वजद का सम्तुलन विगाड़े बिना अथवा सरकारी ऋण में शयकारक परिवर्तन किये 
बिना केदल सरकारी बजट का आकार बदलकर ही सरकार आधिक क्रिया मे परिवतंन ला सकती 
है। तथापि, इस प्रकार की नीति की कुछ व्यावहारिक कठिनाइरयाँ हैं। कूल राष्ट्रीय आय मे यथेष्ट 
मात्रा मे परिवर्तत लाने के लिए जिस सीमा तक कराधान तथा सरकारी व्यय में परिवर्तत किया 
जाना आवश्यक होता है वह सीमा इतनी बड़ी है कि उम तक पहुँचना लगभग असम्भव होता है। 
सरकार अपनी आय तथा अपने खर्चों मे अल्प यूचना पर ऐसे बडे हेर-फ़ेर नही कर सबती । फिर, 
नये करो को इतनी बडी-बडी मात्रा मे लगाने तथा संग्रह करने में राजनंतिक तथा प्रशासनिक 
कठिताईयाँ सामने आती हैं ओर गैर-सरकारी विनियोग पर भारी कराधान के श्रतिकूत आधिक 
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अभाव भी अत्यधिक हतोत्ताहित हो सकते हैं। च्यूघ पक्ष में, यह अस्म्भव हो सबठा है “कि सारी 
अधिकारी ऐसी सभी प्रयोजनाओ (ए:०ु८०७) को, जिनमे कि धन खर्च विया जा सकता है, ऐसे 
समय में तैयार पाये जबकि एच क्ये जाने को आवश्यकता हो। इस प्रकार आथिक प्रिया ने 
सार को ऊँचा उठाने के एक उपाय के रूप मे बिना घादे के खर्द बरने वी बात अधिक ब्याव- 
हारिक नही है ! 

आथिक क्रिया पर बजट सम्बन्धी नियन्त्रण एक प्रतिवर्ती अस्त्र (20८झए० गर500- 
ग्ण्ध्या) है, अर्थात्‌ तीद्र स्फीति अथवा तेजी के समय मे, स्थिति को सुधारने भे बेशो [$07.४8) के 
बजट का उपभोग किया जा सबता है । जब वघ्तुओ और सवाओ दी बुल् मौद्रिक माँग बहुत ज्यादा 
अर्थात्‌ सभरण (600870) से बहुत अधिक होती है तो बुल व्यय ((०७ 579९0०।788) में कमी करके 
सन्तुलन को बनाये रस्ता जाता है और ऐसा सरकारी वजट में बेशी लावर किया जाता हैं | सरकार 
गा तो अपनी कर-आम बढाती है अघवा अपने खर्च वो घटाती है या दोनो ही काम वरती है। इस 
अकार मजट मे देशी यरपन्‍त होने ने प्लसव्टप कुल द्रव्य-आय में बसी हो जाती है और आयिक 
त्रिया वा स्तर नीचा हो जाता है । घाटे की तरह किसी भी बेशी का गुणक प्रभाव पडता है और 
डसके परिणामस्वरूप समाज वी कुल व्यय वेशी की मात्रा से भी बहुत कम हो जाता है। सरकार 
ब्यय की धारा ($9०70॥78 ४7697) में से उससे अधिक निकाल लती है जितनी कि वह उसमे 
डालती है भौर इससे उपभोग पर किया जाने वाला यह गोण व्यय समाप्त हो जाता है जो कि एर्च 
की पहुली मात्रा पर ही जाघारित था ॥ 


बजट मे बैशी लाते के लिए सरबार इन दोनो मे जिस विकल्प को भी चुनती है. उसरे 
अपने ही परिणाम होते हैं। कराधान में कोई परिवर्तन हिए बिना ही सरकारी व्यय में कमी करने 
से बुल ब्यम मे प्रत्यक्ष कमी होती है और उसवा तात्कालिक प्रभाव हाता है। बिना किन्‍्ही विधान 
सम्बन्धी औपचारिकताओ के' भी ऐसा करना सम्भव है और इसे रे !त जतदी भी किया जा पकता 
है। सरकार के पास हमेशा कुछ प्रयोजनाएं (9०८८७) बर्तमान होती है जिन्‍्हे कि स्थगित किया 
जा सकता है अथवा उनके निर्माण वी गति धीमी बी जा सकती है और इस प्रकार भर्पव्यवस्था में 
बिना कोई उलद-पुलट क्ये ही खर्च में कमी को जा सकती है। रास्कारी खर्च में कोई परिवर्तत 
किये बिना कराधान परे वृद्धि वरना अपेक्षाइत कटित होता है। इसके विश्द्ध इस कार्य की अलोक* 
प्रियता का तक॑ दिया जाता है ६ इस सम्बन्ध भे अनेक राजन तिक बाधाओं का सामता करना होता 
है, ओर इसके क्रियान्वन मे जैसे प्रशासनिक प्रयत्नो की आवश्यवता होती है उससे भी इसकी लागु 
करता कम आसान तथा कम प्रभावशाली हो जाता है, विशेष रूप से त्तव जबकि तुरन्त कार्यवाही 
की आवश्यकता हो । परन्तु जव सरकारी खर्च भे कमी नहीं को जा सकती तो उस स्थिति में स्पीति 
कय एक मात्र राजकोपीय समाधान कराधान मे वृद्धि ही हो सकता है। युद्ध के समय सरव।री 
व्यय की कम नहीं विया जा सकता और एक अआयोजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (जबप्राल्त €८०7००7४) 
में विकाप्त के लिए भारी मात्रा मे खर्च करना आवश्यक होता है। ऐसे खर्च से उत्पन्न स्फीतिं 
सम्बन्धी दशाओ को खर्च की कमी द्वारा तियत्नित नहीं किया जा सकता । इस विषय में जो कुछ 
किया जा सकता है वह यह कि अनावश्यक झरकारी व्यय को समाप्त अथबा कम क्या जाएं। 
बास्‍्तदव में, ऐसी परिस्थितियों मे बजट की वेशी एक असम्भव सी बात है। अत सरकार को जहाँ 
तक सम्भव हो सके, कराधान द्वारा अपनी आय में वृद्धि करके ही हिथिति पर नियस्त्रण करना होता 
हैं। अन्य समयो भे, जब सरकारी छर्च में बड़ी कटोतियाँ करना सम्भव नहीं होता, सरकार दीनो 
ही तरफ कार्यबाहियां करके कुल व्यय को कम करना होता है, अर्थात्‌ अशत. अपने खर्चों में कमी 
करके और अंशत अपने कराधान में वृद्धि करके । इन सभी तथ्यों को हृष्टिगत रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि सरझार की राजकोपीय कायेबही उस समय अधिक प्रभावशाली हो सबती है 
जबकि आपिक क्रिया का स्तर ऊँचा उठाना हो, बजाएं इसके कि नीचे लाता हो | 

अलग-अलग करों के प्रभाव 
(साश्ल5 थ॑ व्रत प्र॥5०) 
आधिक हिया यो नियन्त्रित करने के लिए की गई राजकोयीय कार्यवाही कभी अलग 


लग क्रो में परिवर्तेनों तक ही सीमित रखी जाती है। उपभोग तथा विनिषोध पर फ्रत्पेक कर 
बा अपना अलग प्रभाव पड़ता है और चाच्छित परिवर्तेन लाने के लिए राजस्व-पग्नह की साधा 
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में तथा करो के डाँचे की रचना में परिवर्तेत किये जा सकते है। कुछ करों से प्राप्त आय मे उत्त 
समय स्वयमेव परिवतंन होते हैं और इन करो की दरो मे कोई हेर फेर किये बिना ही आर्थिक 
क्रिया से वाच्छित परिवर्तत राम्भव हो जाता है इन करो के स्वयचालित स्थिरीकरण के प्रभाव 
(2४0(070482 5श्जी॥४४४०४) उनको प्रतिचक्नोय नीति (७४॥-०/० व 90॥०9) के अल्त्र के हूप में 
विशेष रूप से उपयुक्त बता देते हैं। 


कर-आय भे स्ववचालित नमतीयता (७00०॥४6० ग०50॥9) उच्च समय बड़ी महत्व- 
पूर्ण होती है जबकि राजकोपीय नीति का निर्माण विशेष रूप से गैर-सरकारी व्यय की घट-बढ़ की 
क्षतियूति करने के लिए किमा जाता है। गैर सरकारी उपभोग तथा विनियोग व्यय मे होने वाले 
अनाप-शनाप परिवतंतो को अधिकारियों की जानी-बूझी कार्यवाही द्वारा तुरन्त नही रोका जा 
सकता । इन परिस्थितियों मे कर-पद्धति कौ स्ववचालकता (30074ा०आ५) बड़ी उपयोगी सिद्ध 
होती है। इस भ्रकार की नमनीयता अथवा लोच की कुछ न कुछ मात्रा प्रत्येक कर-पद्धति में सदा 
पाई जाती है । जब द्राव्यिक राष्ट्रीय आय गिर रही होती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारी 
आय में भी कुछ सीमा तक अवश्य कमी होती है। और जब राष्ट्रीय आय बढ रही होती है तो 
इससे उल्टा होता है ॥ तथापि, कर-पद्धति मे ऐसी नमनीयता लाने के मामले मे कुछ अन्य करो से 
अधिक महत्वपुर्ण होते है । 
स्वयचालित स्थाग्रित्वकारी (30(077872 89952) के रूप मे आय-कर सबसे अधिक 
प्रभावशाली माना जाता है । व्यावसायिक ज़ियाओ की वृद्धि के समय जबकि आमदतियां बढ़ती हैं, 
आय-करो से प्राप्त होने बाले सरकारी राजस्व में भी तेजी से वृद्धि होती है और गैर-सरकारी खर्च 
पर इस वृद्धि का प्रतिबन्धात्मक प्रभाव पडता है| मन्दी के समय में, कुछ आमदनियाँ बिल्कुल 
समाप्त हो जाती है और उन पर करो से प्राप्त होते बाली आय भो समाप्त हो जाती है करो की 
आयेही अथवा क्मवर्धी दरो (97087९5७४४ 70/९$) तथा छूट की सीमाओ का अर्थ है--आमदनियो 
मे परिवर्तन | आय-कर का सग्रह चू'कि मूल उद्गम स्थान पर होता है अत. यह राजस्व के परिवर्तन 
परिवतेत से भी अधिक लचकदार बना देता है और आय के परिवतंन तथा राजस्व को आय के 
मध्य समय-अन्तराल (ध॥6 ४४) को समाप्त कर देता है । नियम-कर जो कि आमतौर पर समा- 
नुपाती (9709077078)) होता है। आय-कर के भुकाबले कम संवेदनशील (८59 ६०7४॥५०) होता 
है । नमनीयता अथवा लचक की दृष्टि से व्यय पर लगाये जाने वाले करों का तम्बर दूसरा है। 
आमदनियो मे परिवतंन होने से उपभोग व्यय मे भी वैसे ही परिवर्तन हाते हैं परन्तु उपभोग व्यय, 
आय मे होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम बढ़ता या घटता है और इसी कारण ऐसे कर से 
उपलब्ध होते वाली प्राप्तियों मे आय कर के मुकाबले कम परिवतंन होते हैं। सामाजिक सुरक्षा 
सम्बन्धी अशदान वी सम्भावना यही है कि स्वयचालित' रुप मे कार्यशील होते हैं ॥ जब व्यवसाय में 
मन्दी आती है ओर काम करने वाले मजदूरों की सख्या कम हो जाती है तो मालिकों तथा भजदूरो 
द्वारा दिये जाने वाले कुछ मशदान (००॥७७७॥०75) भी कम हो जाते है। इस सम्बन्ध मे, परोक्ष 
कर अपने प्रभावों मे एक रूप (७४०7७) नही होते। ऐगी वस्तुओ पर लगाये जाने बाले कर, 
जिनवी माँग की आय सम्बन्धी लोचशोलता (870006 ७७७१०७ ० 0००आ॥0) अत्यधिक होती 
है, काफी प्रभावोत्यादक होते हैं। उदाहरण के लिए, बिलासिता की बस्तुओ की माँग ओर उत 
बस्तुओ पर लगाये करो से प्राप्त होने वाला राजस्व आय के परिवतंनों की दृष्टि से काफी नमनीय 
अथवा लचकदार होता है। तथापि, इन करो के प्रभाव की गति धीमी होती है क्योकि उनका 
संग्रह थोक व्यापारिक तथा फुटकर व्यापारियो आदि के अनेक स्रोतों से किया जाता है। निवेश 


पर लगाये भये करो से भी स्वयंचरालक्ता की मात्रा उससे कम पाई जाती है जितनी कि ऊपर 
बताये गये अधिकाश करो में याई जाती है ६ 


कं कर-पढ़ति को स्ववचालित तमतीयता या लोचशीतता (3ए/०प्राआ० ॥0300॥0) केवल 
कुछ सीमा तक ही सहायक पिद्ध हो सकेती है । यह आध्िक क्रिया में अपेक्षाकत कम परिवर्तन 
लाती है और यह स्फीति तथा अवस्फीति सम्बन्धी भारी दबावों को भी नहीं रोक सकती | इसके 
अतिरिक्त, यह उस समय भी अप्रभावी सिद्ध होती है जबकि अर्पव्यवस्था मे निरन्तर एक ही दिशा 
में परिवर्तत लाना वाज्छतीय होता है। उदाहरण के लिए, कर-पठ्धति को स्वयचालित रूप मे कार्य 
करने की छूड देकर आथिक क्रिया से ऐसी निरन्तर वृद्धि नही वी जा सवती जो रोजगार मे उच्च 
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स्तर पर पहुँचा दे। ऐसे मामलो मे, सरकार द्वारा सुनियोजित कार्यवाही की आवश्यकता होती है, 
और वाझ्छित परिणाम प्राप्त फरने के लिए अधिकारियों द्वारा कर-पद्धति मे हेर-फेर को जाती है। 
उपभोग ठया निवेश को प्रभावित करने वे लिए करो करी दरो दया करो के ढाँचे में उपयुक्त परि- 
वर्तेत किये जाते हैं। 

आय-कर इस सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। आय-कर की दर में वृद्धि 
से गैर-सरकारी निवेश हतोत्साहित होने लगता है, विशेष रूप से तब जबकि ये कर मुख्यतः ध्याद- 
सापिक आमदनियो पर सगाये जाते हैं । इसके विपरीत आय-कर की दरो में की जाने वाली कमी 
से तथा विभिन्न प्रकार की छूटो से गैर-सरकारी विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है | तथापि, बचत 
भर रोपने के लिए आपकर की दर मे चुद्धि दी जा सवती है बशर्त कि कर-माय की तुरन्त खर्च कर 
दिया जाए और इस स्थिति में उसवा विस्तारवादी प्रभाव पढ़ेगा। आय॑-कर केवल तभी प्रभाव- 
शाली हो सकता है जबकि बड़ी सख्या भे आम के वर्ग कर की परिधि में आ जाएं । पूंजी पर कर 
स॒गाकर भी बचत गे प्रभावित दिया जा सरता है वमोकि उसदी दर में बुद्धि होने से बचतें कम 
हीगी और दर मे कमी होने से बचतें बढ़े ग्री। व्यय-कर भी उपभोग तथा बचत पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव डालता है। इन करी की दरो मे वृद्धि होने से उपभोग घटता है अतः इसका अर्थव्यवस्था 
पर परस्पर बिरोधी प्रभाव पढता है । इन करो की दरें यदि गिराई जातो हैं तो दससे उल्टा प्रभाव 
होता है । विभिन्न वस्तुओं पर लगाये जाने वाले परोक्ष कर तथा बिती कर ओर फ्रय-कर भी व्यय- 
कर के समान कार्य करनले हैं। और उनकी दरो मे होने वाले परिवर्तन उपभोग-व्यय वो प्रभावित 
करते हैं साभाजिक वीमे के लिए किये जाने वाले अशदान करी का एक अन्य वर्ग है जिसके परिं: 
बतंनो को भी अयंव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए बाम मे लाया जा सकता है। प्राप्त होने 
वाले लाभो में समवर्ती वृद्धि क्यि बिना ही अशदानों (:००७॥७७॥०॥) में वृद्धि करने से वस्तुओं 
की लागतें तथा कीमतें बढ जाती हैं और उसके परिणामस्वरूप रोजगार तभा उपभोग मे कमी आ 
जाती है। जब रोजगार तथा उपभोग मे वृद्धि लानो होती है तो ये अशदान कम कर दिये जाते हैं 
और मनन्‍्दी के समय मे इनमे पूर्णत छूट दे दी जाती है 


सरकारी खर्च में होने वाले परिवर्तन 
(िश्रां॥/०० ॥ 2४९ 52०११।ए7९) 


कभी-कभी सरकारी कार्यवाद्वी केवल व्यय-पक्ष की ओर से तीव्र रूप में की जाती है। 
सरकारी व्यय का क्षेत्र अब पहले की अपेक्षा बहुत बढ गया है। अत अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र 
की अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करना हीता है । कुछ वर्षों पहले तक सरकारी व्यय का एक बडा 
भाग प्रशासन पर हुआ करता था जिसते कि इसे काफ़ी कठोर बना दिया था। परन्तु सार्वजनिक 
निर्माण के कार्यत्रम अब अधिक महत्वपूर्ण माने जाने लगे हैं और सरबार स्वय सामग्री के बढें 
भष्डार खरीदती है तथा उनका सग्रह करती है | सरकारी अधिकारी कभी-कृभी मूल्य स्थिरता 
कार्यक्रमों में एक अग के रूप मे कृषि उत्पादन की बडी माता मे खरीद करते हैं । इन सब बातो से 
सरकारी खर्च भे काफी मात्रा मे लोच उत्पन्न हो गई है और उन्होंने इसे आधिक नियन्त्रण का एक 
शक्तिशाली अस्त्र बना दिया है । 


करो की तरह ही, सरकारी खर्च की बुछ मदो मे भी स्वयचालकता (8०0॥9009) 
की कुछ मात्रा वर्तमान है। सरकार को व्यापारिक कार्यवाहियां अन्य खर्चों के मुकाबले अधिक 
स्वचालित होती हैं। गैर-सरकारी व्यापारिक सस्थाओ की तरह ही, सरकारी उद्यम भी यह 
उचित समझ सकते है कि सामग्री उस समय खरीदें जबकि बीमतो में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाए 
ओर अपनी खरीद मे वृद्धि करके वे कीमतों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। भृल्य-स्थिरता कार्य- 
जम (9घं०६-5ए०००7 ए7०हाथ्पणाव) कीमतों पर तथा व्यवसाय पर प्रत्यक्ष स्थिरकारी प्रभाव डालते 
हैं। छुछ पदार्थों की कीमतें जेसे-जंसे किसी निश्चत स्तर से नीचे गिरती हैं, वैसे-वैसे ही सरकारी 
दुजेन्सियाँ उन्हें छरीदना आरम्भ बर देती हैं और इस माँग मे वृद्धि करके वे बीमतो को निर्धारित 
स्तर से नीचे जाने से रोकती हैं। जब वीमतते निश्चित स्तरो से भी ऊपर चली जाती हैं तो सरवारी 
एजेन्सियाँ अपना साल देचना शुरू कर देती “हैं । व्यावसायिक त्रिया पर इन सबका स्वचालित 
प्रभाव होवा है। घामाजिक सुरक्षा व्यय (50० 5८०प्रगाह ००७९८००।ए००), विधेषरूप से बेरोजगारी 
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लक्ष्य की पूर्ति के साधनों में से एक है। इस स्थिति में, नि्धंव से विर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ 
कर अवश्य देना होगा और आम जरूरत की वस्तुओं पर जो कि गरीबों द्वारा उपभोग की जाने 
वाली मुख्य मर्दे है, कर लगाये ही जायेंगे। अतः यह स्पप्ट है कि एक विकासोन्मुख अरधधंव्यवस्था 
मे, अदा करने की योग्यता (शा 0 939) के हृठ आधार को तथा समता के घिद्धात्त को 
क्र-पद्धति मे हृढता से लागू नहीं किया जा सकता | परन्तु एक व्यापक दृष्टिकोण से समता अथवा 
स्थाय सम्भय है । न्याय (]050०८) का अर्य यह है कि आशिक प्रगति के बोझ को जनता के विभिन्न 
वर्गों के बीच समन्यायपूर्ण रीति से बाँट दिया जाय । विशुद्ध रूप से वही बात ऊपर स्पष्ट की गई 
है। उच्चतर आय वाले वर्गों को अपनी योग्यता अबवा आधिक बेशी (०७०० पी की 
मात्रा के अनुसार कर देना होता है। निम्तस्तर आय वाले वर्गों को इस बात से रोका जाता कि 
वे अपने उपभोग की मात्रा उस सीमा तक न वढा सकें जितनी कि उनकी आय मे वृद्धि हुई है। 


विकासोस्तुख अर्थव्यस्था में एक अच्छी कर-पद्धति का अन्य मुख्य लक्ष्य यह होता है 
कि मुद्रा-रफीति सम्बन्धी ग्रवृ्तियों (!0090०279 2702726$) का प्रतिकार किया जाए। तथ्य 
यह है कि विकास के लिए किए जाने वाले सभी खर्चों में मुद्रास्फीति निहित होती है। लगातार 
बडी-बड़ी मात्रा मे विनियोग तो किये जाते है विन्तु ऐसी वह्तुओ के उत्पादन में कोई तात्कालिक 
वृद्धि नही होती जो उपभोग के लिए. काप्त आ सके १ परिणामस्वरूप, द्रव्य आय में वृद्धि हो जाते 
के कारण वस्तुओ के उपलब्ध सम्भरण (87079) के मुकाबले माँग (0थ॥870) की अधिकता होने 
से स्फीति सम्बन्धी दबाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह बात अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है 
कि कराधान मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने मे महत्वपूर्ण योग दे सकता है। भारत के फराणान 
जाँच आपोग [शा शापप्राए ए०शण्ाइरणा) ने इस सम्बन्ध मे विचार व्यक्त किया कि 
“बे कर, जो प्रत्यक्ष रूप से बडी-बडी अतिरिक्त आयो १२ पडते है और वरतु कर (0०खाग०4ा३ 
(9088) जो कि मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई सामान्य क्रयशक्ति पर पहले हैं, मुद्रा स्फीति 
विरोधी नीति मे अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग अदा करते है ।”* 

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था मे एक अच्छी कर-पद्धति का एक अन्य तत्व यह होना चाहिए 
कि चह्‌ आय के अधिक श्रेष्ठ वितरण में सहायता फरे और आय की असमानताओं को कम करे । 
कल्याण-नियमों पर आधारित समाजवाद (50207) के सिद्धान्तों मे एक सिद्धान्त यह है कि 
आय की असमानताओं में कमी करने से तथा लोगो मे आय का अधिक श्रेष्ठ वितरण करने से देश के 
आर्थिक कल्याण में वृद्ध हो सकती है। कराधान जिस प्रकार पूजी निर्माण की दर को ऊंचा 
उठाकर उत्पादन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकता है, उभी प्रकार बहू आय का अधिक श्रेष्ठ 
वितरण करके भ्ाथिक कल्याण मे यृद्धि करने मे भी समर्य हो सकता है। फराधान जांच आयोग 
का कहना है कि “आय, धन तथा अवसरो भें बडी मात्रा में समानता लाना आधिक बिकारा तथा 
सामाजिक उन्नति का अभिन्न अग होना चाहिए । यह माँग, कि कराधान के साधन को सामाजिक 
न्याय से भी अधिक मात्रा मे आय का पुनरवितरण करने वाले उपाय के रूप मे प्रयोग किया जाना 
चाहिए, असमजस में नही छोड़ी जा सकती 7/* 

अन्त में, कर-पद्धति का निर्माण तथा उसका क्षियान्वयन (॥7920007/407) इस प्रकार 
होना चाहिए कि जनता का फोई भी दर्ग यह अनुभव न करे कि उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार 
किया जा रहा है और यह कि उससे तो उसके देय शाग से अधिक कर-भार को वहन फरने को 
2. इक्ाबाएमा खाक] (कमरा 7067 ((953-54) एण | क 46., “॥्‌३६८ ता शी 
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पत्र 


होगा कि अधिकारियों द्वारा राजस्व अयवा व्यय मे कितने परिवर्तन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 
इन बरिवर्ते नो वा ठीव समय भी सफलता वा एक आवश्यक तत्व है। अत. राजकोयीय नीति की 
एक सीमा यही है कि इन दशाओ को बनाये रखने में व्यावह।रिंक कठिनाइयो का सामना करता 
पड़ता है । किये जाने वाले अतिरिक्त ख् को ठीक-ठीक राशि अथवा एकत्र की जाने वाली कर- 
आय की मात्रा उससे अधिक होती है जितना कि कोई राजकोपीय अधिकारी अनुमान लगाता है। 
फिर इन वाय॑वाइयों के लिए ठीक समय कौन-सा है, इसका पता लगाना भी एक कठिन कार्य है! 
सरकारी अधिकारियों के लिए यह पता लगाना बडा कठिन है कि आगे तेजी आयेगी या मन्दी। 
कार्यवाइयाँ करने में जो राजन तिक एवं प्रशासनिक देरियाँ होती हैं, विशेष रूप से तथ जबकि करो 
की दरो में परिवर्तन करने के लिए अथवा वायंत्रमो के खर्चो में परिवर्तत करने के लिए विधाव- 
मण्डल वी अनुमति लेनी आवश्यक होती है, उनसे भी वी जाने वाली कार्यवाइयो की क्षमता घटती 
है । इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि वी जाने वाली कार्यवाइयो का प्रभाव धीमे पढ़े। 
करो की दरो में परिवतनो के प्रभाव पडने मे तथा सरवारी व्यय की गुणक कार्यवाही में समय 
लगता है और यह हो सबता है कि वाफी समय के बाद ही उन कार्यवाइयां के चाहझ्िछित परिणाम 
प्राप्त होते हो । 


(२) आय के पुन वितरण पर निर्भरता--वी जाने वाली राजकोपीय, कायेवाइयों के 
सही-सही प्रभाव उनके परिणामस्वरूप होने वाले आय के पुन वितरण पर भी निर्भर होते हैं। 
जब आय मे होने वाली किसी भी वृद्धि का एक बडा भाग ऐसे वर्ग के लोगो के पास जाता है जिन्हे 
बचान की आदत होती है तो कुल माँग पर आशा से वम प्रभाव पड़ने की सम्भावना होती है। 
दूसरी ओर, यदि अतिरिक्त ख्चों तथा कर सम्बन्धी छूटो से प्राप्त करते वाले लोग वे हैं जो कि 
अपनी आय का एक बड़ा भाग सामान्यत खर्च कर देते हैं तो वायंवाइयो के गुणक प्रभाव काफी 
अधिक होने की सम्भावना होती है और आशिक क्रिया पर जल्दी प्रभाव पडना सम्भव होता है। 
उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा के लाभो मे अयबा उपभोग के लिए दिये जाने वाले उपादानों 
($00900$) में यदि परिवर्तन किया जाय॑ तो वह श्रप्तिक वर्ग की उपलब्ध आय वो तथा उनके 
उपभोग-व्यय को प्रभावित कर राकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च आय की स्थिति मे बचत करने 
की भ्रवृत्ति भी अधिक होती है और चू'क्ति कुल द्रब्य-आय में वृद्धि होती है अत राजकोपीय कार्य- 
वाही के प्रभाव घीमे पड जाते हैं । इसका अर्थ है विः आधिक क्रिया में होने वाल्ले परिवर्तत किसी ने 
किसी प्रकार के ह्वासमान प्रतिफल नियम (॥3७ ० ॥0॥790॥78 70007॥) के अधीन होते हैं। 


(३) सरकारी आय की लोचता--सरकारी आय की लोचता ([6॥07॥9) स्व 
सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली राजशोपीय नीति पर प्रतिवन्थात्मक प्रभाव डालती है। जब 
समाज के कुल व्यय का विस्तार करने वे उद्दंश्य से सरकारी खर्च में वृद्धि कौ जाती है तो यह 
हो सकता है क्लि उस खर्च का एक भाग बढ़ी हुई कर-आय के रूप में सरकार के पास आ जाएं, 
और यदि ऐसा हुआ तो वह सरबारी खर्च की वृद्धि के प्रभाव को न्‍्यून कर देता है। सरकारी 
खर्च की कमी से कर-आय भी कम हो सकती है और नोति के रफीति विरोधी प्रभाव भी कम हो 
सकते हैं । 


(४) भुगतानों के अवशेषों में परिवर्तन--अन्‍्य प्रतिवन्धात्मक प्रभाव अदायगी शेषो 
(०५३7०९ ० 9०४०7९४७) वे! परिवर्तनो द्वारा डाा जाता है । सरकारी एर्च मे वृद्धि वा प्रभाव 
कुछ सीमा तक आयातो के मूल्य में वृद्धि तथा निर्यातों के मूत्य में कमी के रूप में पड़ता है 
इसका अर्थ होता है कि निर्यातो से होने वाली आय कम हो जाती है। परिणामत सरकारी खर्च 
का विस्ताखादी प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके साथ ही, लोग अपनी बडी हुई आय वा एक 
आग देश की बनी वत्तुओ पर नहीं, बल्कि आयातो पर खर्च बरते हैं और इस प्रकार सरकारी 
खर्च के गुणक प्रभाव को कम कर देते है। सरकारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप द्रव्य-आय मेंजों 
बूद्धि होती है वह आश। से बम होती है । खर्चों के परिवर्तनों के अलावा ऐसे ही परिणाम कर- 
परिवर्तनों के भी होते हैं। कुछ सीमा तक, ऐसे परिवर्दनों स प्रतिवन्धात्मक नीति भीअशत निष्फल 
बना दी जाती है । 

(५) प्रयत्नो की पति पर निर्भरता--राजकोपीय नीति के प्रभाव प्रयत्तो कौ पूर्ति पर 
भी निर्भर करते हैं। जब लोगो की काम करने की इच्छा पर सरकार द्वारा करो अथवा खर्चों मे 


प्र१ 


के लाभो मे भी काफी सात्रा मे नमनीयता पाई जाती है। मन्दीकाल मे जबकि बेरोजगारी वृद्धि पर 
होती है बेरोजगारी के लाभ (ए०७८०७ा०१ए८॥६ 0थाशी।४) भी बढते हैं जिससे समाज के कुत्न व्यय 
में वृद्धि होती है। तेजी के काल में ऐसे लाभो पर किया जाने वाला खर्च भी स्वय ही घट जाता है। 
सार्वजनिक तिर्माण कार्यक्रमों पर किया जाने बाला खर्च अपने प्रभाव को दृष्टि से स्वगचालित नही 
होता क्योकि इसके लिए दी्धंकालीन नियोजन को आवश्यकता होती है और अत्पसूचना पर उसमे 
परिवर्तंत नही किये जा सकते । 


व्यावसायिक क्रिया की छोटी-छोटी अस्तव्यस्तता को दुर करने के लिए सरकारी खर्च 
के स्ववंचालित परिवततेंनो पर भरोसा किया जा सकता है । और यदि अर्थव्यवस्था में भराजकवा 
बड़ी मात्रा मे वर्तमान है अथवा यदि अर्थव्यवस्था मे दीघ काल तक प्रवृत्तियो को बताये रखने की 
आवश्यकता है तो उसके लिए अधिक विवेकपूर्ण एवं सुनियोजित कार्यवाही की आवश्यकता होगी । 
सावधानी के साथ चुने गये कार्य क्रमो पर किये जाने वाले खर्च में विवेकपूर्ण परिवर्तन करने होते हैं। 

जंसा कि कहा जा चुका है, सरकारी खर्च की वृद्धि का अधंव्यवस्था पर विस्तारवादी 
प्रभाव पडता है ॥ऐसा विशेष रूप से तब होता है जबकि खर्च की वित्तीय व्यवस्था वजद के घादे से 
की जाती है, बयोकि उस स्थिति में, यह खर्चे गर-सरकारी खर्च की लागत पर नहीं किया जाता, 
और इसके द्वारा उत्पन्न गोण उपभोग व्यय के साथ ही स्ताथ यह समाज के कुल व्यय में निर्बल वृद्धि 
करता है । परन्तु उस्त स्थिति मे भी, जबकि अतिरिक्त सरकारी रर्च को कर-आय से पूरा किया 
जाता है, इसका थोड़ा बहुत विस्तारवादी प्रभाव अवश्य होता है क्योकि लोग अपने बड़े हुए कर 
दापित्वों का निपटारा अशत' उस धन से कर सकते है जिसे कि वे अन्य स्थिति मे बचा लेते | इस 
प्रकार, सरकारी खं मे होने घाले परिवर्तनो मे समाण की व्ययधारा (89०00 आ«्णा0) पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं | परन्तु हा प्रकार के सरकारी खर्च ऐसे होते हैं जो गैर-सरकारी निवेश पर 
अपना प्रभाव डालकर आपधिक क्िया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक उद्योग को 
दिया जाने वाला उपादान (४४४७७०५) उद्योग के निवेश को प्रभावित करता है और मजदूरियों के 
लिए दिया जाने वाला उपादान प्राइवेट मालिक (97५06 €॥॥]०9८) को अधिक मजदूर रखने के 
लिए भ्रोत्साहित फरता है। सरकार तकतीफी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान के लिए दी जाने पाली 
असुविधाओ में परिवर्तन करके कुछ उद्योगों की क्षियाओ को प्रभावित कर सकती है। उपभोग के 
लिए जो उपादान दिये जाते हैं बै उपभोग-ब्यय को बढावा देते है। सामाजिक सुरक्षा पर किये जाने 
वाला व्यय गैर-सरकारी बचत को घटाता है और उपभोग-प्रवृत्ति (छा०ए9७7॥9 0 6०780७४१७) 
को बढाता है। इस प्रकार सरकारी जचं का उपयोग गैर-सरवारी क्षेत्र के कुछ चुने हुए भागो की 
क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एक अस्त्र के रूप मे भी किया जा सकता है। 


तथापि, यहाँ इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सरकार अपने निजी खर्चों 
में परिवर्तन लाकर आर्थिक क्रिया पर अधिक्र प्रभावी नियन्त्रण कर सकती है, वजाए इसके कि बह 
झेर-सरकारी क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास करे। इस प्रकार अपने खर्चो का समुचित रूप से 
नियोजन करता उसके लिए बडा महत्वपूर्ण हो जाता है | सरकारी अधिकारी सामाजिक भत्राई की 
कुछ योजनाएं” हाथ मे ले सकते है जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि। नये 
सरकारी उद्यमो की स्थापना तथा पुराने उद्यमो का पुनगंठत सरकारी निवेश के कार्यत्रम के आव- 
श्यक अग बन सकते हैं। बाढ-नियन्त्रण की थार्यबराइयो के रूप में नदी घाटी योजवाए' जल विद्यू तु 
का उत्पादन, तथा सिचाई सुविधाओ की व्यवस्था--बड़े पैमाने के , सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के 
उदाहरण हैं और इन पर यदि सुनियोजित ढग से खर्च किया जाए तो बह खर्च बडे प्रभावशाली 
देंग से आथिक क्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस जिस्म के सरकारी खर्च के दीघेकालिक 
कार्यक्रम आधिक नियन्त्रण की किसी भी लोकवित्तीय-नीति में महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। 


राजकोष्दीय नीति की सीमा 
(एजाधपणा$ व फत्य एगाल) 


(१) की गई कार्यवाहो के प्रकार व सप्रय पर निर्भरता--राजकोपीय नीति की 
प्रभावोत्यादकता (४ी८८४४८०६६४) वी जाने बाजी कार्यवाहियों फे आकार पर तथा उनके समय पर 
निर्भर होती है। कुल राष्ट्रीय आय में ठीक-ठीक कितना परिवर्तन होगा यह इस बात पर निश्चर 
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जा सकता है। तोसरा उद्देश्य जिसके लिए राजकोपीय नीति को लागू किया जाता है, स्फौति 
(709007) को रोकना होता है । स्फीति विरोधी राजकोपीय नीति को द्वितीय विश्वयुद्ध की 
अवधि में बड़ा महत्व मिला भारत में तो इसकी महत्ता और भो अधिकाधिक इसलिये बनी हुई 
है क्योकि यहाँ बडी मात्रा ये लिये गये विकास-व्यय के करण स्फीत सम्बन्धी परिस्थिततयाँ मौजूई 
हैं। इस भाग मे हम बजट सम्बन्धी नीति के त्रियान्वयन के पहले दो तरीकों का अध्ययन करेगे 
गौर तीसरे तरीके का अध्यपत अगले साल मे करेंगे । खूंकि विभिन्न प्रकार की राजकोपीय काये- 
वाहियों की प्रकृति तथा उनके प्रभावों का विवेचन हम पहले ही वर चुके हैं, अत: अब हम इस 
वात पर विचार वरेंगे कि इन कार्यवाहियो का उपयोग ऊपर बताये गये उद्देश्यों की प्राप्ति वी 
दृष्टि से कहाँ तक वाञ्छनीय ठया सम्भव है। 


आध्िक स्थिरता अथवा स्थिरोक्रण के लिए राजकोर्षीय नीति (8०8 एणा०ए णि 8००0० 
इाश्ाए ठ7 59णा5इथाणा) . 


जैसा कि हम बतला चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाये रखने के लिए सरकारी 
आय तथा व्यय के स्वयचालित स्थायित्वकारी प्रभावों (७०006 $080759007 ८०७) पर 
पूर्णतया निर्भर नही रहा जा सकता । यह ठीक है कि वे आविक किया पर कुछ मात्रा मे स्थावि- 
त्वकारी प्रभाव डालते है परन्तु ये प्रभाव केवल कुछ छोटे परिवर्तनो तक ही सीमित रहते हैं॥ बन 
आवश्यकता इस बात की होतो है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा विवेक्पूर्ण पथ उठाया जाएं। 
एक ऐसे लोचयुक्त बजट (8०.06 ७४०४९) की आवश्यकता होती है जिसमे सरकारी खर्च तथा 
कराधान मे इस प्रकार परिवर्तन किये जा सकें कि जिससे गैर-सरकारी खर्च के उतार-चढाबो के 
प्रभावों को निष्फल बना दिया जाए। 


प्रतिचनीय राजकोपीय नीति (&00-०/८८व 8८७ 90०५) के: अनेक रूप हो सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण नीति वह होती है जिसमें सार्वजनिक निर्माण कार्यत्रमो को, 
एक सुनियोजित तरीके से लागू कया जाता है। सरकारी विनियोग का एक ऐसा दीर्घेकालीन 
कार्यत्रम बनाया जाता है जिसमे कि राज्य द्वारा तियन्त्रित सभी सस्थाएँ, स्थानीय सम्थाओं [०र८ध्श 
09०0॥९5) तथा सामाजीकरण किये गये उद्योग (008॥566 70008775) हिस्सा लेते हैं। इस कार्य- 
क्रम के लिए क्तिने साधनो की आवश्यकता होगी और वे साधन कहाँ से उपलब्ध होगे, यह सब 
सुनियोजित होता है। इस बात का अनुमान भी सावधानी पूर्वक पहले ही लगा लिया जाता है हि 
परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम के विभित अगो में किस सीमा तक पसिविर्तत 
किया जा सकता है। विनियोग की मात्रा मे आधिक क़्या की दशा के अनुसार समय-समय पह 
परिवंतन कर दिया जाता है। जब व्यावसायिक जत़या में मन्दी के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैँ तो 
सरकारी विनियोग मे वृद्धि कर दी जाती है और तेजी के चिन्हो के प्रकट होने पर स्थिति उल्दी 
होती है। मौद्रिक नोति (7०7४४५ 90॥०/) और इस कार्यक्म के सचालन में समन्वय स्पापित 
कर दिया जाता है और ब्याज की दरो में इस प्रकार हेर फेर की जाती है कि सरकारी वितियोग 
के साथ ताल-मेल बिठाते हुए गैर-सरकारी विनियोग में परिवंतन की दशाएँ उत्पन्न कर दी जाएँ। 
इस प्रकार का कायत्रम स्थायी राष्ट्रीय आय के लिए बड़ा सहायक होगा और सरकारी बज क्के 
आरे उत्तार-्वदावों से कली बचा जा सकेगा | धर 

परन्तु ऐसी नोति की भी अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं । ऐसे दीघंकालीन कार्यत्रम बी 
असुविधाएँ भी बिलकुल स्पष्ट होती हैं जिसे कि. विभिन्न समयो मे तत्कालीन आवश्यकताओं के 
अनुसार पूरा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण कायंक्रमो की एक विशेष समय मे आवश्यकता 
होती है और उनको न तो स्थगित ही क्या जा सकता है और न एक दम पूरा ही किया जा सकता 
है। व्यय मे परिवरतंन करने से सम्बन्धित तकनीकों कठिनाइयां भी वडी बाधक सिद्ध होती है और 
जब कुछ प्रयोजताओं पर एक बार काम शुरू कर दिया जाता है तो फिर उसे बिना पूजी का 
नुकसान उठाये बीच मे नही रोका जा सक्‍ता। सावंजनिक निर्माण वार्यक्रमो नी आवश्यकता 
व्यावसापिक क्रिया की स्थिति से पृथक्‌ होती है और इन दीनो को सम्बन्धित करना, हो सकता है 
सम्भव न हो। सरदारी निवेश का एक बडा कार्य्रम गैरन्सरवारी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभात 
भी डाल सबता है । जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, सरकारी विनियोग गँर-सरवारी विति- 
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किये झाते वाले परिवर्तनों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता तो द्रव्य राष्ट्रीय आय (ए०7९७ 
7४07५" 400077८) में आशा के अनुकूल वृद्धि होती है। परन्तु आय बढने से प्राय लोग कठिन 
श्रम करने के प्रति कम इच्छुक हो जाते है अत: इस स्थिति में सरकारी नीति के प्रभाव का एक 
भाग वैकार हो जाता है। इसी प्रकार, एक स्फीति विरोधी नीति भी उस समय आशिक रूप कि ते 
निष्फल हो जाती है जबकि सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जाने के बावजूद वे और भी अधिक 
काम करने का प्रयत्त करते हैं। 


अन्त में, यदि ग्रैर-सरकारी विनियोग पर सरकारी खर्च के प्रभाव परस्पर विरोधी है 
तो द्वब्य राष्ट्रीय आप पर उनका पूरा प्रभाव नहीं पड़व। है । ऐसा विजेष रूप से वब होता हैं 
जबकि उधार द्वारा पोषित सरकारी विनियोग का कोई कार्यक्रम रोजगार बढाने की चीति 
के एक अग के रूप मे चालू किया जाता है। यदि सरकार अपना नया विनियोग ऐसे उद्योगों में 
करती है जिन्हे कि गैर-सरकारों उद्यमी अपना वायं-क्षेत्र समश्नते हैं तो प्रतियोगिता की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गैर-सरकारी वितियोग पर उसकी ग्रम्भीर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ 
होती है / इसके अतिरिक्त, सरकारी उधार से ब्याज दरें वह सकती है और उम्प्ते गेर सरकारी 
निवेश हतोत्साहित हो सकता है। इस ध्यिति पे, जब तक क्रि बेकिंग व्यवस्या सरकार को अपना 
द्वारदिकत सहयोग न प्रदान करे और प्रचलित मौद्रिक पद्धति को बनाये रखने की आवश्यकताएं मुद्रा" 
दरो की वृद्धि को जरूरी न बता दें तद तक राजकोपीय नीति से आशा से बहुत कम सफलता मिलने 
की सम्भावना है। फिर, घाटे की वित्तव्यवस्था द्वारा पोषित सरकारी विनियोग के एक बड़े क्ार्य- 
क्रम की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ प्राय प्रतिकूल हीती हैं । सरकारी दिवाल (800टाएशह्ा। छथञा- 
]0७७/०)) वी अफवाहों और सरकारी नीति के कारण निमित मुद्रा के बारे में अनिश्चितता 
(०४८८८४॥७) से गैंर-सरकारी निवेश कम हो जाता है। परन्तु सक्ष गा ऐसा होता हो, ऐसी 
बाद नही है, अपितु जब भी ऐसी तीति अपनाई जाती है, सरकारी अधिकारी बड़े सावधान एव 
सतर्क रहते है । 


बजट सम्बन्धो नोति और रोजयार 
(छण्पह्रलंभज ?णांरज १४0 णफी0ज्णा०0) हु 


आर्थिक क्रिया पर बजट सम्बन्धी नीति तथा उस रीति का, जिमतके द्वारा इस तीति का 
सचालन किया जाता है, अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब हम इस बात पर विचार करेगे कि इस 
नीति को त़ियान्वित किस प्रकार किया जाता है | जैसा कि दतलाया जा चुका है, राजकापीय 
नीति का उपयोग तीन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है । पहला उद्दंश्म है आधिक किया से 
होते वाले चत्रीय उताए-चढावो (०८७ ॥ए2020705) को स्रमाप्त करता और उसकी एक 
स्थिर स्तर पर बताये रखना । गेर-सरकारी व्यय के उतार-चढावो को निष्कल बताने के लिए की 
जाने वाली क्षतिपूरक राजकोपीय कार्यवाही हारा व्यवसाथ के उतार-चढ़ावों को रोका जाता है। 
इस ध्यिति मे अपनाई जाने वाली नीति के अन्तर्गत केवल ऐसी कार्यवाहियां की जातो हैं जिससे 
ब्यापार-चक (४००8 ८५०७) की तीद्रताएं कम हो जाएँ; अत्त इसके जिले बढ़े घाटों (0थी०वों 
अथवा वेशियों ($७४9]0$६७) की आवश्यकता नही होती । इसके अतिरिक्त, मन्दी के वर्षों के घाट 
की पूछ्ति तेजी के वर्षों की समवर्ती बेशियो से कर दी जाती है, फलत व्यापार चक्र की 
सामूर्ण अवधि में बजट न्यूनाधिक रूप में सन्तुलित हो सकता है। राजकोपीय नीति का हूसरा 
उद्देश्य यह हो सकता है कि आधिक क्रिया में लगातार ऊध्वेंमुखी प्रवृत्ति (79४क्षँ ।८॥0) बनाये 
रखी जाएं। इस नीति के अन्तर्यंत, ऐसी कार्यवाहियाँ की जाती हैँ जितका उद्देश्य किसी समय मे 
थआर्थिक जिया को उस्त स्तर तक ऊँचा उठाना होता है जो कि पूर्वर्ती अवधि के स्तर से ऊँचा हो । 
धन्‍्दी काल में बुल व्यय बढाया जाता है परन्तु तेजी काल मे उसभे देसी ही सम्वर्ती कमी नहीं 
ही जाती । इस स्थिति भे नीति घा एरू प्रमुख उद्देश्य स्थिरता को निरन्तर बनाये रखना होता है 
परन्तु अब यह वह स्थिरता होती है जिसमे रोड्गार के स्तर भे वृद्धि होती रहतो है| इस उद्देश्य 
करे लिये अपताई जाने वाली राजकोपीय नीति के अन्तर्गत वर्षों तक घाटे वा व्यय किया जाता है 
किल्तु उनकी पूर्ति के लिए अन्य वर्षों मे वैसी ही समवर्ती वेशियाँ उत्पन्न नही की जाती । इस संदर्भ 
से, यह प्रश्न भी बड़ा रुचिकर है कि इस प्रकार की नीति को क्य तक जारी अथवा जीवित रखा 
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बजट सम्बत्धी प्रति चक्रीय कार्यवादियों सर प्रभावपूर्णता, काफ़ी माता में, एस तीति पर 
निर्भर होती है जिसके द्वारा कि मन्‍दी वे समय में घाटों से सौर तैश्नी कै समय मै बेशिमो से स्मवद्दार 
किया जाता है| एक ऐसे घाटे का प़िठकी वित्तव्यवस्था भतता मै छघ्ार लेकर बी गई हो, यही 
अर्थ हो सकता है कि सरवारी छर्घे ने गर-सरकारी ८ की छगह् ले लो है। परन्तु लोगों हाप 
सरकारी ऋणो मे जो अशदान दिये फाते हैं वे उनकी बचतों मे से णाते हैं और वे उनकी विषय 
जमा-धनराशियों यो सत्रिय घना देते हैं। अत ष्यक्तिपों से लिया गया सरकारी उधार घाटे के व्यय 
के प्रभावों को पूर्णतया समाप्त नही करता। घाटे की पूति के लिए घन की व्यवस्था का सबसे 
प्रभावशाली तरीका यही है कि बेखद्रीय बेक में से सरकार की शेप राशियाँ निकाल ली णायें और 
केन्द्रीय बैंक तथा बाणिज्य बैंको से उधार लिया जाए । इसके परिणामस्वरूप दैक-मरद्रा फी पूर्ति मे 
वृद्धि हो जाती है जिसवा भी अर्थव्यवस्था पर प्रेरणात्मक प्रभाव पडता है। तेजी के समयो में 
बजट थी बेशी ($७७॥०$) का ज्ाशिफ रूप से तो सरकारी ऋणों बी अदायग्री के लिए उपयोग 
किया जा सकता है और अशत उस्तका उपयोग केस्द्रीय बैंक में सरकार की घाकियों (82270) 
को बढ़ाने में किया जा सकता है। ध्यक्तियों तथा फर्मों को सरकारी ऋण की जदायगी करने से बजट 
की बेशी के कुछ स्फीति विरोधी प्रभाव नप्ट हो जाते हैं क्योकि ऐसा करने से बेशी का कुछ भाग 
व्यय की घारा (६0८४0778 $0९०४७) में मिल जाता है। परन्तु सरकारी ऋण से उस भाग ही 
अदायगी से जो कि केद्रीय बैक से लिया गया था, ऐसा कोई अभाव नही पहता । ऐसा के प्ले 
जहाँ केद्वीय बैक में सरकार की वाकियो मे वृद्धि होती है, वहाँ वेशियों से निपटने का यह एक घदा 
उपयुक्त तरीका है । 


दोर्घकाल में आविफ क्रिया (80007० #८ाशा 70 फल [.008 एवम००) 


दीर्पफाल से, जाधिक नीति के निम्न दोनो ही उद्देश्य होते हैं--अर्पाव्‌ एक तो धक्रीय 
उतार घढ़ावो को समाप्त करना और दूसरा प्रगति की तेज रपतार बनाये रखना। व्यापार चक्र पर 
नियन्त्रण लगाने से स्वय प्रगति को रफ्तार तेज होती है। व्यवसाय में स्थिरता रहती है, हो 
निश्चितता बनी रहती है ओर इससे गैरसरकारी विनियोग को ब्ृद्धि का प्रोत्साहत मिलता है 
अत ग्रतिचक्रीय नीति उस नीति का एक आवश्यक अग है जिसदा निर्माण धरध॑व्यवस्था में तेजी 
साथ निरन्तर ऊध्वंप्रवृत्ति (०ए५व०१५ (धा0८7८७) उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 

साथ ही, इस स्थिति में, सरकारी नोति के अन्तर्गत ऐसी कायवाहियाँ भो करती होठी हैं जिलसे 
दीघंकाल मे आधिक क्रिया का स्तर ऊँचा उठे । सक्षेप मे, उद्दे श्य यह होता है कि एक तिर्षित 
लद्ष्य के चारों और राष्ट्रीय आय स्थिर वनी रहे, जबकि लक्ष्य स्वय बढ़ रहा होता है कौर यही 
नही, उसे तीव्रगति से बढाना भी होता है। इसका अथ॑ है कि प्रतिचश्रीय नीति के अन्तगंत मस्दी 
थो रोकने के चिए बडे साहसपूर्ण एवं कठोर कदम उठाने होते हैं. किन्तु तेजी के समय अपेक्षाइत 
सरल प्रयत्नो से ही काम्र चल जाता है। जबकि अप्थिक क्रिया को केवल उस स्तर तक लाता होता 
है जो सबसे ऊँचा होता है जिसे कि पहली तेजी के समय सामान्य समझा गया था। 


सिर प्रगति की दीर्घकालीन रफ्तार की वृद्धि अशतः तो उस दीर्धकालीन समस्त माँग पर 
निर्भर होती है जो कि पूर्ण माववीय क्षमता एव पूर्ण पूजीगत साज-सज्जा से युक्त दीर्पकालीत सभ- 
रण से कम न पड़ जाए और अशत पूरी क्षमता के साध उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर होतो है। 
जहाँ तक इस पहले तत्व का सम्बन्ध है, इसके लिए वही राजकोषीय मीति उपयुक्त रहती है जो कि 
व्यापार चक्र को नियन्त्रित करने के लिए अपनाई जाती है परन्तु पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन मे 
वृद्धि करने के लिए, कुल व्यय में निरन्तर वृद्धि करने की आवश्यक्ता होगी | इसका अर्य यह है कि 
घादे की वित्त-ब्यवस्था द्वारा पोषित बढ़ता हुआ सरकारी खर्च सरकार की दीघंकालीन 
नीति का एक आवश्यक अग होना चाहिए । 

दीघ॑कालीन प्रगति की समस्या पर ज़रा विस्तार से विचार करने की आावश्यवता है! 

आधिक प्रशति की अनेक दिशायें हैं । इसका अं है भोतिक क्षमता, तकनीकी ज्ञान के साधनों तथा 
रोजगार की मात्रा मे वृद्धि । एक क्षेत्र मे वृद्धि के साथ अनिवारयत दूसरे क्षेत्रों की दृड्धि आवश्यक 
नही है और एक उद्योग के पूर्ण रोजगार का अनिवायंत्त यह अर्ष नहीं है कि अन्य उद्योगो में भी 
पूर्ण रोजगार | उदाहरण के लिए, परजीगरत सामग्री की क्षमता उस मावा से भ्रधिक या कम भी के 
सबती है जो कि श्रम-शक्ति को पूर्ण रोजगार भरदात कर सके, आर्वात्‌ यह कि पूर्ण रोजगार 
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मोग से प्रतियोगिता कर सकता है और ब्याज की दरों भे प्रतिकुल परिवतेनों से गेरःसरकारी 
निवेश हृतोत्साहित हो सकता है, अथवा कभी-कभी यहू भी हो सकता है कि सरकारी विनियोग 
के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ अच्छी एव अनुकूल न हो । जब दीर्घकालीन मोजनाओ का तिर्माण 
किया जाए तब ऐसे परिवतेनो के मन्दीजनक प्रभावों का भी ध्यात रखा जाना लाहिए। सावधानी 
एव सतकंता के साथ योजना बना कर ऐसे प्रतिकुल प्रभावों से बचा जा सकता है के इस प्रकार, 
इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि अर्षव्यवस्था 
को उच्च स्तर पर ले जाने वाले एक उपाय के रूप मे प्रतिवन्नीय कार्यवाही (870-०३०छा 768- 
$प्ा०) की अपेक्षा दीघंकालीन पोजना (008 एथा३ं०१ 9/87) ही अधिक उपयुक्त है। 


प्रति चक्रीय नीति का एक अन्य रूप है, सरकादी अधिकारियों द्वारा वस्तुओं फ्री खरीद 
और बिक्री । सरकार बुरे समयों मे वस्तुओ को खरीद करती है और इस प्रकार कुल माँग में वृद्धि 
कर देती है और फिर अच्छे समयो मे उन वस्तुओ को बेच देती है । कुछ देशो मे सरकारों द्वारा 
मूल्य स्थिरता कार्यक्रम (छञ06 50ए9णा ए०श्टक्एए८5), विशेष रूप से कृषि उपज के सम्बन्ध में 
सागू किये जाते हैं। जब क्पि-पदार्थो की कीमतो को ऊँचा बताये रखने का प्रयत्न करती है और 
मम्दीजनक प्रभावों को समाप्त करने मे सहायता करती है । जब बाजार की स्थिति सुधर जाती है 
और कीमतो मे वृद्धि के चिक्ठ हृष्टिगोषर होने लगते है, तव बस्तुएँ बेष दी जाती हैं। इस प्रकार, 
कीमतो को एक अस्थायी स्तर पर बनाये रखा जाता है और आशिक क्रिया को स्थिर रखा जाता 
है। किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही सभी वघ्तुओ के सम्बन्ध मे नही की जा सकती । ऐसी वस्तुएँ 
जिनकी माँग मे फैशन तथा रुचि के अतुसार परिवर्तत हुआ करते हैं, सरकार द्वारा बिता बड़ा 
जोखिग उठाये खरीदी अथवा बेची सही जा सकती । थडी सात्रा मे सरकारी क्रय के जो वित्तीय 
परिणाम सामने आते हैं उन्हे भी ऐसी नीति के एक विरोधी तक के रूप मे 8 किया जाता है । 
सरकारी खर्च में जो धन लगता है, एक लम्बी अवधि तक उसके ब्याज के रूप में होने बाली हानि 
इतनी अधिक होती है कि उससे यह नीति ही अव्यावहारिक बन गई | इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक 
उद्यमों में सरकार के प्रवेश की अवाउछनोयता ने भी ऐसे कार्यत्रमो को लोकप्रिय बना दिया है। 
अतः इतने बढ़े प॑माते पर सरकार द्वारा क्रय और वित्नय करना, कि उससे एक लम्बी अवधि तक 
आपिक क्रिया का स्तर स्पिर रह सके, सभी परिस्थितियों मे सम्भव नही है । 


इसके अलावा आधिक क्रिया को स्थिर रखने का सबसे अधिफ व्यावहारिक उपाय करों 
और सरकारी यर्चों मे हेर-फेर करता ही है। कराधात में ककी और सरकारी खर्च मे वृद्धि- 
समयो में काम आने वाली ये दो सुधारवादी कार्यवाहियाँ है। करो भे कमी होने मे फर्मों तथा 
व्यक्तियों की उपलब्ध आय मे वृद्धि हो जाती है और ऐसे परिवर्तनों के प्रति फर्मों को प्रतिक्रिया 
बडी अनुकूल होतो है और उससे गेर-सरफारी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है । सामाजिक बीमे से 
मिलने वाले लाभो में कोई परिवर्तत किये बिना ही उसके अश-दानो (००7४70५४०78) में कमी 
करने का आर्थिक क्रिया पर बडा स्वस्थ प्रभाव पडता है दयोकि इससे न केवल बेकार पड़े मजदूरों 
के पास क्रय-शक्ति की मात्रा ही बढ जाती है, अपितु यह कार्यवाही मालिको (८०७।०१४५) को और 
अधिक मजदूर काम पर लगाने के लिए एक किस्म के उत्पादन (57009) के रूप में कार्य करती 
है। उधर छोदे-छोटे सावंजनिक निर्माण कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे सरकारी खर्च मे वृद्धि करना भी 
सम्भव होता है। मालिको को मजदूरियों के लिए दिये जाने वासे उपादान को भी एक-बडा उपयुक्त 
मन्दी-विरोधी उपाय बताया जाता है। परन्तु ऐसा उपादान देने में कुछ व्यावहारिक कठिताइयाँ 
सामने आती हैं। जब ऐसा उपादान केवल अतिरिक्त मजदूरो के सम्बन्ध मे ही दिया जाता है तो 
इससे मालिकों को इस बात का प्रलोभत मिलता है कि पहले तो मजदूरों को काग से हाटा दें 
और बाद में उन्हे फिर काम पर लगा लें और इस प्रकार सरकार से उपादान प्राप्त कर लें; स्पष्ट 
है कि ऐस्ती कार्यवाही कर नुल रोजगार पर कोई शुद्ध प्रभाव मही पढ़ता । और जब यह उपादान 
मालिकों द्वारा काम पर लगाये गये सभी मजदूरों के सम्बन्ध से दिया जाता है तो यह राजकोष पर 
एक भारी वोज्न बन जाता है। तेजी के समय मे इससे उल्टी नीति अपनाईं जा सकती है। समाज 


क्के हा को नीचा रखने के उद्देश्य से कराघान में वृद्धि ओर रारकारी व्यय में कमी कर दी 
जाती है। 
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साधनों में कोई कमी न आये । गैर-सरकारी उपभोग को उच्च स्तर पर बनाये रखकर सरकारी 
व्यय के गुणक प्रभावों को बढाया जा सकता है! यह द्वो सकता है कि कुल बिठियोग में जो गृद्धि 
होती है और उसके परिणामस्वरूप विनियोग वाली वस्तुओं के उद्योगो के रोजगार में जो वृद्धि 
होती है, बह उपभोग वाली वस्तुओं के उद्योगों के रोजगार बी लागत हो। तथापि, यह जछरी 
नहीं हे कि अनिवार्येत: ऐसा होगा ही, विस्तारवादी नीति के अधिकतम प्रभाव डालकर इसके 
विरुद्ध समुचित सुरक्षात्मक पग उठाये जा सकते हैं गुणक प्रभाव राष्ट्रीय आय फो बढाने की 
किसी भी नीति में विशेष रूप से दी्घकाल मे, बडा महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। यदि गुणक 
(ए्रण9!ल्‍१) स्थिति को उच्च स्तर पर बनाये रखता है तो घाटे द्वारा पोषित सरकारी खर्चों मे 
अत्यधिक वृद्धि करना आवश्यक नही है । इस प्रकार, रजकोपीय नीति की सफलता, काफी सीमा 
तक, इस बात पर निर्भर होती है कि मीति के फलस्वरूप उत्पन्न होने घाली गुणक स्थिति का 
आकार बया है £ 


घाटे द्वारा पोषित ध्यय का मूल्यांकन (897725३ ० शीला 5९707 8) 


आधिक क्रिया तथा रोजगार का स्तर ऊँचा उठाने के लिए घाटे के वित्त द्वारा पोषित 
व्यय को दोनों ही दृष्टिकोणों से बडा उपयोगी माना जाता है--मन्दी-विरोधी कार्यब'ही के 
दृष्टिकोण से भी ओर अपर्याप्त ग्रैर-सरकारी विनियोग को कमी पूरी करने के लिए एक बर्धे- 
स्पायो यत्र ($९०॥-८एर/॥0८४६ ॥7580 0॥60() के दृष्टिकोण से भी । मन्‍दी विरोधी उपाय के रूप 
भें, कुछ वर्षों के घाटे अन्य वर्षों की वेशियो (0७:७।0५८७) द्वारा पूरे कर दिए जाते हैं और व्यापार 
चक्न की सम्पूर्ण अवधि में वजट वास्तव में घाटे का नहीं रहता है । सरकार बजट को प्रत्येक वर्ष 
सन्तुलित नही करती बल्कि अनेक वर्षों मे, सम्पूर्ण रूप में, वह अवश्य सन्तुलित हो जाता है। घाटे 
के वर्षों मे जो सरकारी ऋण निया जाता है वह बेशियो के वर्षो मे पूर्णतः अथवा दिया जाता है; 
इस भ्रकार इस ऋण के भार के सम्बन्ध मे कोई गम्भीर अशत. निपटा समस्याएँ उत्पन्त नहीं 
होती। परन्तु जब सरकारें घाटे के वित्त द्वारा पोषित व्यय का उपयोग राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करने 
वाले एक अडें-स्थायी उपाय के रूप मे करती हैं तो उसके सम्बन्ध मे कई गम्भीर समस्‍यायें तथा 
विवाद उठ खड़े होते हैं ॥ इस पद्धति मे, घाटों की पूर्ति अन्य वर्षों की बेशियो द्वारा नहीं की जाती 
अपितु वे इकठठ होते रहते हैं। अत. सरकारी ऋण बराबर बढ़ता रहता है और साख-निर्माण 
(07९३ ८:८७४०॥) का उपयोग प्राय घाटे के एक भाग को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। 
ऐसा हा कहाँ तक न्‍्यायोचित है, इस पर अवश्य गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्य- 
कता है। 


घाटे के वित्त द्वारा पोदित जो व्यय किया जाता है उसमे अनाधपिक व्यय (४7०0070- 
7॥0 $7९70॥78) तथा अपव्यय का खतरा छिपा रहता है | जब सरकारी एजेन्सियो तथा विभागों 
को यह पता रहता है कि उन्हे तो खर्च करना है और वह भी इतना कि जिससे घाटे की स्थिति 
भा जाये तो वे असावधानी से व्यय करते हैं जिससे साधनों का अपव्यय होता है। यदि सरकारी 
व्यय की मात्रा बढाई जाती है, तो इसका अर तो कदापि नहों है कि व्यय बढाये चले जाबो, चाहे 
उससे कोई प्रतिफ्ल प्राप्त हो यान हो। केवल गड्ढे खोदना भौर उन्हे भर देना अथवा कपड़ा 
फाड़ लेना और फिर उसे सी देना--सरकारी व्यय मे वृद्धि के प्रयत्तो का यह तो उद्देश्य नही है। 
सरकारी व्यय हमेशा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। 
यह कहना तो सत्य है कि रोजगार मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि समाज के हित में ही होती है परन्तु 
यदि शान्तिकाल में रोजगार वृद्धि के लिए सरकारी खर्च किया जाता हैँ तो उसे तब तक न्यायोचित 
नहीं कहा जा सकता जब तक कि रोजगार की वृद्धि से कोई आयिक प्रतिफल (९९०००एॉ० 
गए) न प्राप्त हो | परन्तु जब तक जोर केवल खर्च करने पर ही दिया जाता रहेगा ठव तक 
मितेब्ययदा (०००००००४) का विचार तो गौण ही बद कर रह जायेगा । अत. कुछ लोग तो इसी 
आधार पर सरकारी अधिकारियो द्वारा घाटे के व्यय को जारी रखे जाने का विरोध करते हैं। 
तथापि, इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता हूँ कि सरकारो के कन्धो पर_बडी जिम्मेदारी होती है 
अतः उनसे यह आशा अवश्य की जा सकती है कि जो भी कार्य करेंगी बडी सावधानी एवं 
सतकंता के साथ करेंगी, चाहे घाटे के वित्त को ध्यय करने का कार्य हो अथवा अम्य कोई कार्य । 
बेरोजगारी के रूप में श्रम-शक्ति का जो अपव्यय (७४४४) हो रहा हैं उसे तो रोका ही जाता 
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सम्बन्ध मे श्रम व पूंजी के भलग-अलग दृष्टिकोण होते है॥ भोतिक क्षमता के पूर्ण रोजगार का 
बिन्दु उन्नत देशों मे तो सामान्यतः ऊँचा होता है, किन्तु अल्पविकसित देशो मे नीचा होता है। एक 
आशिक हृष्टि से उन्नत देश मे तो श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति भप्रयुक्त क्षमता को छोडकर भी 
आप्त कर सी जाती है किन्तु एक अल्पविकसित देश मे श्रम के रोजगार मे एक सीमा से अधिक 
वृद्धि पूर्णत. नये पूंजी निर्माण पर निर्भर होती है । अतः इन स्थितियों मे अपनाई जाने वाली राज- 
कोपीय नीति, यद्यपि मूल रूप मे एक-सी ही होती है, परन्तु यह निश्चित है कि भिन्न-डिन्न दशाओ 
के अस्तर्गत कई बातो में उसमे अन्तर होता है। एक उन्नत देश मे, राजकोपीय नौति का उद्देश्य 
श्रम के रोजगार की मात्रा मे वृद्धि करना होता है । एक अल्पविकसित देश मे, राजकोपीय कार्य- 
वाहियो का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि सरकारी एवं गेर-रारकारी दोनो ही क्षेत्रों मे पूजी का 
निर्माण बढाया जाएं। 


दोघंकालीन विस्तार के लिए घाटे द्वारा पोवित खर्चे (0७0०६ $9४॥0778) प्रकृति में उससे 
भिन्न होता है जो कि एक मन्दी विरोधी कार्यवाही फे रूप मे प्रयुक्त किया जाता है। इस मामले 
में समय का प्रइन महत्वपूर्ण नही है बयोकि इसमे कुछ वर्षों के घाटों को पूति अन्य वर्षों की बेशियों 
सै नहीं कौ जाती । यह भी आवश्यक नही है कि बढ़ते हुए सरकारी ऋण एक समस्या बन जाए । 
इस किस्म के घाटो की वित्त-व्यवस्था साख का निर्माण करके की जा सकती है। यहाँ तक यदि 
ऋण भी लेने पड़े तो बढते हुए ऋणों के ब्याज की वित्तीय व्यवस्था भी साख-निर्माण द्वारा की या 
सकती है। सरकारी ऋण की मात्रा जब यहुत अधिक बढ जाती है तो ऋण की अदायगी के लिए 
कराधान में वृद्ध की आवश्यकता होती है । परन्तु बढाया हुआ कराधान एक विकामशील अर्थ- 
व्यवस्था मे अधिक कष्टकारक प्रतोत नहीं होगा । यह भी आवश्यक नही है कि बढ़ता हुआ कराधान 
कपने प्रभावों मे प्रतिवन्‍्धात्मक हो वशर्ते कि करो के ढाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि 
घसके अधिकाश भाग का भार तो उच्च आय वाले वर्यों पर पडे किन्तु सरकारी व्यय के अधिकांश 
लाभ निर्धंन वर्ग के लोगो को मिलें। जब राजकोपीय नीति के कारण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की 
ओर राष्ट्रीय आय का पुतवितरण होता है तो उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है और उसके हक 
के प्रभावों मे वृद्धि होती है । निम्न आय बाले वर्ग के लोगो मे उपभोग-प्रवृत्ति ऊँची द्वोतों है 
चू"कि थे अपनी आय थोड़े-योडे समपान्तर पर (दंनिक या साप्ताहिक रूप मे) आ्राप्त करते हैं, अतः 


बा में वृद्धि होने से मुद्रा का आय-वेग (0०078 ५९)००(४ ०९ :8०7९9) भी बढ 
जाता है । 


दीघ॑काल में आधथिक क्रिया के स्तर को ऊँचा उठाने की हृष्ठि से सरफारी ब्यय की 
रचना का भारी महत्व है। यह व्यय वितियोग पर भी हो सकता है ओर उपभोग पर भी परन्तु 
तथ्य यह है कि विभिन्न मदो पर किया जाने वाला खर्च अर्थव्यवस्था पर भिन्‍्त-भिन्‍न प्रभाव 
डालता है ) उदाहरण के लिये, गृह-निर्माण पर किया गया व्यय, जिसे कि विनियोग-व्यय कहा 
जाता है, हो सकता कि आर्थिक क्रिया पर वैसा उल्लेखनीय प्रभाव न डाले जितता कि तकनोकी 
शिक्षा पर किये गये व्यय का पडता है, यद्यपि यह व्यय उपभोप-व्यय होता है। जब घ्यय का एक 
बड़ा भाग निर्धन बगें के लोगो की सहायता मे लगाया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप जो गौण 
उपभोग व्यय किया जाता है उसका अत०घिक ग्रुणक प्रभाव पडता है । अत अधिकतम लाभ प्राप्त 


करने की दृष्टि से यह ब्रावश्यक है कि सरकारी व्यय की नीति का बड़ी सावधानी से नियमन 
किया जाए । 


पर दी॑कालोन प्रगति के लिए सरकारी व्यय की प्रभावपूर्ण ता कुछ अन्य परिस्थितियों पर 
निर्भर होती है । विनियोग पर किये जाने वाले सरकारी व्यय का गैर-सरकारी विनियोग पर कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नही पडता । जंसा कि हम पहले ही बतला चुके है यदि सरकार का नया विनियोग 
ऐसे उद्योगो पर केल्द्रित कर दिया गया है जो कि सामान्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र के अग हैं, तब 
तो गैर-सरकारी विनियोग अवश्य हतोत्साहित होगा । इसके अतिरिक्त, ब्याज को दरो पर इसवेः 
जो प्रतिकूल प्रभाव पड़े गे और सरकार के घाटे द्वारा पोषित विनियोग पर जो हानिकारक मनो- 
वैज्ञानिक प्रतिज्षियायें होगी उससे भी गैर-सरकारी विनियोग के घिऊुड़ने की ही सम्भावना है। 
यदि सरकारी विनियोग को वास्तव मे प्रभावशाली बनाना है तो ऐसी परिस्थितियाँ उप्पन्न नही 
होने देनी चाहिये | फिर यह भी देखता चाहिये कि सरकारी खर्च से उपभोग से गैर-सरकारी 
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अथवा जनता से उधार लेकर अपने घाटे को पूरा कर सकता है! सरकार पर देश के लौगों फा 
जो ऋण होता है उसे राष्ट्र पर भार नही समझना चाहिए | यदि यह समझा जाता है कि सरकारी 
ऋण की भात्रा बहुत अधिक है और करो भे यूद्धि करने से हानिकारक प्रभाव पड़ते की सम्मावता 
है तो ऋण की अदायगी साख का निर्माण (८००0 ल८७7०॥) करके की जा सकती है। ऐसा सर- 
कारी ब्यय, जिसकी पूर्ति राजस्व द्वारा न बी गई हो, आाथिक गतिविधि को तेज करता है और हानि- 
कारक प्रभावों के स्थात पर यह समृद्धि (97050८४:६५) मे बुद्धि करता है । घाटे के दजटो के मुका- 
बले बेरोजगारी बहुत अधिक हानिकारक होता है । 


लोग, जो कि युद्ध जैसे सकटवालीन अवसरो पर धाटे के बजटो को न्यायोचित समझते 
हैं इस बात पर भारी आर्पत्ति करते हैं कि शान्तिकाल मे भी सरकारें अपनी आय तथा व्यय को 
सन्तुलित करने मे असफल रहती हैं । तथापि, युद्धकाल में यदि सरवार घाटे के बजट का आश्रय 
लेती है तो उसे कदापि दोष नहीं दिया जा सकता क्योकि युद्ध के लिए जितने साधनों फी आवश्य- 
कठा होती है वे अन्य विस्ी प्रकार से नही प्राप्त किये जा सकते। इसके अतिरिक्त युद्धकाल मे 
सरवार स्फीति (40]2000) का उपयोग भी, कराघान के समान ही लोगो से क्रय-शरक्ति लेने मे 
करती है। विन्तु शान्तिकाल मे, जबकि बेरोजयारी की समस्या को हल करना होता है, ऐसी कोई 
सक्‍ट की स्थिति नही होती अत घाटे के बजट को न्यायोचित नही कहा जा सक्‍ता। परन्तु यह 
तक॑ देते समय शायद बड़ी मात्रा में फैली बेरोजगारी के गम्भीर परिणामों की कल्पतां नही की गई 
है । भारी मन्दी अथवा अर्थव्यवस्था का अ््धं-स्थायी रूप से स्थिर हो जाना बड़ी गम्भीर स्थितियाँ 
हैं जिनसे निपटने के लिए कडे पग उठाने की आवश्यकता है ॥ इन परिस्थितियों में घाटे का बजट 
और स्फीति का एक हल्का सा इन्जेंक्शन वडा कारगर असर दिखाता है। हाँ, यह ठौक है कि इन 
परिस्थितियों में घाटे के बजटो का आकार इतना बडा नहीं होना चाहिए जितना कि युद्धकाल मे हो 
जाता है, साथ ही, स्फीति की मात्रा मे अधिक बुद्धि नही होनी चाहिए और न उसको अधिक लम्बे 
समय तक जारी ही रहने देना चाहिए। 


निष्कर्ष (00700807) * 


निष्कपं के रूप मे यह कहा जा सकता है कि यदि पूर्ण रोजगार कौ सीमा के यपा- 
सम्भव निकट से तिकट पहुँचना है तो घाटे का ब्यय उसके लिए बडा उपयोगी आछ्तत्र है। घाटे के 
व्यय की स्थिति मे यदि साधनों का उपयोग समुचित रीति से किया जाए तो पूर्ण रोजगार के लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए अर्द्ध-स्थायी नीति ($70-0थ77॥0८॥( 90॥09) के रूप मे उसका उपयोग 
किया जा सकता है। जहां तक यह नीति गे र-सरकारी उपभोग तथा विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिता अपना कार्य करती है और अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करती है जिनके लिए मह लागू 
की गई थी, अर्थात्‌ रोजगार के बढ़ते हुए स्वर के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिरता, वहाँ तक तो यदि 
इससे कुछ छोटी-मोटी अशुविधा भी हो तो उसकी अपेक्षा की जा सकती है। परन्तु इस बात 
का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कही ये छोटी-मोटी अमुविधाएँ ही बडी कठिनाइयों का 
रूप धारण कर ले । आवश्यक्ता इस बात की है इस नीति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हैं तो 
बडी सावधानी से इसका निर्माण किया जाए ओर सतकंता के साथ इसे लागू किया जाए । 


स्फीति विरोधी राजकोपीय नीति 
(#णं-एी4धंजा॥79 ॥त्या एगत्ज) 


जब वस्तुओ और सेवाओ की सम्पूर्ण माँग (वह8ध246 4ध्या०70) सम्पूर्ण संभरण 
(०९४०४4० 50909) से गधिक हो जाती है तो उससे स्फीति उत्पन्न हो जाती है। अतः स्फीति 
का स्पष्ट राजकीपीय समाधान यही है कि कुल माँग मे कमी कर दी जाए। जैसा कि हम पहले 
बतला चुके हैं, वेशी (5»ए05) के सरकारी वजट बनाकर ऐसा करना सम्भव हो सकता है । इसके 
लिए सरकारी खर्च मे कमी और कर-आय में वृद्धि करती होती है ॥ जब अधिकारियों को व्यापार- 
चक के तेजी-पक्ष को नियन्त्रित करना होता है तो उस समय के लिए ये कार्यवाहियाँ बडी व्याव- 
हारिक होती हैं | उस स्फीति की स्थिति मे, जो कि युद्धकाल में अत्यधिक सरकारी व्यय के कारण 
अथवा किसी अल्पविकसित देश के आथिक विकास के कारण उत्पन्न हुई हो, इसका "सामना करने 
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चाहिए और इस कार्य के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक एवं उपयुक्त हो, वह की जाती चाहिए, 
हूँ यह अवश्य है प्रत्येक कार्यवाही बडी सावधानी एव सतर्कता के साथ को जाय। घादे के व्यय 
का क्रय केवल यह है कि गेर-सरकारी व्यय की कमी को प्रा करने के लिए ध्रकार द्वारा व्यय 
किया जाता । जो लोग आर्थिक मामलो मे सरकार का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते, वे यही दोषा- 
रोपण करते है कि सरकार व्यय के माम्लों मे सदा ही अपव्यय करती है। परन्तु यह विचार मान्य 
नही है और आजबवाल तो घाटे के बजट को अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के ब एक महत्वपूर्ण राज- 
कोपीय मत्त माना जाता है | रोजगार की वृद्धि के अलावा अन्य उद्देश्यों का विवेचन इसी पुस्तक में 
आगे किया गया है । 


यह भी तक॑ दिया जाता है कि लगातार घाटे की स्थिति के जारी रहने का अर्थ है 
सरकारी ऋण की निरन्तर वृद्धि, ओर ऋण के भार में यदि लगातार वृद्धि होती है तो उसके बड़े 
आधिक तथा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पडते है। आ्िक दृष्टि से तो इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि 
उन ऋणो को चुकाने के लिए देर या सबेर कराधान में वृद्धि करनी होगी। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से, 
इससे लोगो के मत में सरकार को वित्तोय स्थिति की हृढता के सम्बन्ध में भय तथा सन्देह पेदा 
होता है। तथापि, आन्तरिक ऋण को इतना भारपूर्ण नहीं माना जाता क्योंकि इसमे तो पूरा का 
पूरा राष्ट्र अपने ही कुछ सदक्ष्यो का ऋणी होता है। इस ऋण की अदापगी जब कराधान में वृद्धि 
करके की जाती है तो उमका अर्थ होता है राप्ट्र को आर्थिक दृष्टि से दरिद्र बनाये बिना करदाताओं 
के पास पे सरकारी बाण्डो के धारकों हे पास कैवल धन का हस्तान्तरण । इसके अतिरिक्त, जैसा 
कि हम बतला चुके है, घाटो की पूर्ति साथ-निर्माण द्वारा भी की जा सकती है और इस प्रकार 
बिना कराधान मे वृद्धि किये ही ऋणो की भी अदायगी ३४ जा सकती है । झौर एक ऐसी अर्थे- 
व्यवस्था मे जो कि सु द्वि वी ओर बढ रही हो, कराधान की रद को भार नही माना जाता । 
लगातार होने वाले घाटे तथा बढ़ते हुए सरकारी ऋण के मनोदेशानिक दुष्प्रभाव अब इतने कठोर 
नही होते जितने कि पहले मा करते थे । लोग, विशेष रूप से उन्नत देशो के लोग, अब इतने जाग- 
रूक हो गये है कि ऐसी नीति को प्रकृति तथा उसके उद्देश्य को अच्छी प्रकार समझते है। जब 
किसी सरकारी नीति को सस्द के बाहर तथा अन्दर काफी लम्बे वाद-विवाद तथा विचार-विमशे 
के बाद लागू किया जाता है तो इस्त स्थिति मे मनोवंज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ने की अधिक सम्भावना 
नहीं रहती । 


बजट के घाटो को पू् करने के लिए अथवा ऋणो का निपटारा करने के लिए पदि 
अधिकाधिक साख का निर्माण किया जाता है तो उसका स्फीतिजनक प्रभाव होता हे बैक मुद्रा 
की माँग मे तिरत्तर वृद्धि और उसकी बढ़ती हुए पूि से कीमतें बराबर ऊपर चढ़ती हैं। घाटे के 
ख्यय की नीति को लागू करते समय सरकारी अधिकारियों को यह सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए 
कि घाटे के व्यय को उस बिन्दु से जागे नही ले जाता चाहिए जिससे स्फोति सम्बन्धी दवाव अत्य- 
प्रिक बढ जायें । कुल माँग भे ब्रृद्धि की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इतनी अधिक नहीं कि कुल 
सभरण से वह बहुत दूर हो | ज॑से ही स्फीति का खतरा दिखाई दे, सरकार को अपने व्यय नी गति 
घीमी कर देनी चाहिए । तथापि, यदि स्फीति (79007) बहुत हल्की मात्रा मे है तो उप्ते विनाश- 
काटी नही माना जा सकता । तथ्य यह है कि मूल्य-स्तर मे धोडी सी थृद्धि के मुकाबले बेरोजगारी 
बहुत विनाशकारों होती है | जब अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर बढती है तो उसके साथ-साथ कीमतों 


में पोड़ी सी स्फीतिजनक यृद्धि होती है लत सरकारी अधिकारियों तथा जतता को इस तथ्य से 
अधिक भय मानने की आवश्यकता नही है । 


कुछ लोगो का यह विचार है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था (तल गाथालागह्ट) अनेतिक 
बे अन्यायपूर्ण है जहर सरकार पर चादर से अधिक पाँय फँलाने फा भारोप लगाते हैं और सर- 
कार के निरन्तर घाटो को इस बात का सूचक मातते हैं कि सरकार अब वित्तीय विनाश की ओर 
बढ़ चली है। परन्तु इस विचार मे सचाई का अश बहुत कम है । यह मावश्यक नही है कि घाटे को 
दित्त-ध्यवस्था सदा ही दिवालियेपन की ओर ले जाए। इस मामले की तुलना एक प्राइवेट व्यापारी 
से करना सही नही हैं। एक व्यापारी वर्ष के दर्ष अपने ख्ों को अपनी आय को सीमा से अधिक 
नही बढ़ा सकता, बशतें कि दिवालिपा बतने का जोखिम न उठा ले। राज्य यदि अपने बजट को 
सन्तुलित नही करता है तो वह दिवालिया हो जागेगा, ऐसी बात नही है, क्योकि वह नोट छापकर 
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माँग की जा रहो है जबकि कुछ अन्य लोगों चर, शिनक्नी आय भी न्यूनाधिक रुप से उसके शितनी 
ही है, कम भार डाला गया है। इसके अतिरिक्त, करदाताओं के मस्तिष्क में यह विश्वास भी 
होना चाहिए कि करो के रुप में उन्होंते जो घन दिया है, वह दुद्धिमता के साथ व्यर्थ क्या जायेगा 
और प्रशासनिक अकुशलता, क्रक्षमता (॥0077८८॥०४) अथवा च्र॒प्टाचार ((०7एए७॥०४) के कारण 
बह वर्वाद नहीं किया जायगा । "एक अच्छी कर-पद्धति की कसौटी यह है कि उप्तमे इतनों सामर्प्य 
हो हि वह सरफार के राजकोपोय आधार मे ऐसा विश्वास उत्पन्न कर सके जो जनता के नैतिक 
स्तर को बनाये रखे तया उत्पादकीय प्रयत्तो व आथिक्त ध्रगति को भ्रोत्साहत दे ।* 


कुछ चुने हुए सदर्भ ग्रल्थ 
.. #पवण गण. एवम ज फट फिब्वा0ा5- 
वु्षप्बाएा शिंवुणा॥ ए0णप््ा5५०॥ दिाव॒ुणाओ शरण, 7. 


3. 7७3७ एालाशा. कली एछणाएए .. एकरलवथक्कुल्व ए0फ्राधिटड 
(४979#९४ गा 
बिश्वविद्यालीय प्रश्न (एथ्ाएड्रारछाार 0ण:5055) : 
१ एक आदइ्म कर प्रणाली से क्‍या आशय है ? मुख्य रूप से हुफ विकासभील अर्थ॑ब्यस्था की 
आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर विवेचन कीजिए । 
जा ॥ था ॥064 0६ 5) 50त ?२े [050055 छाते 5ए९ए०  उरटाशा९6 0 जि 
उल्पुपाशारग$ 0 3 08४८०एआताह ८एचश५ 
२. एक अच्छी कर प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाइए । 
9७96 2७१ €%एछाथा एाढ टाभाबटटाक्राए5 00 3 2004 ६४९ $५६४८ण 
कर यया है ? एक स्वस्थ कर प्रणानी की विशेषताओं का वर्णठ कीजिए । 
जा 35 (8९ 7? 965८॥०८ पराद लाधावटाश्वञञा0 0 3 5006 05 595ढगा 
४. एटडम म्मिय के करारोपण वे मिद्धान्तो वो समझादश । दूसरे अर्थ शास्तियों द्वारा इनम और 
कौन से धिद्धान्त जोड़े गपे हैं ? श 
एरक्ञीआ) पार हैव्गा कगापाा5 स्या0 ० राणा शव 7तप्रध तव075 ॥396 
.. $#९९॥१ 300९0 ॥7 ऐक्षा। 99 णाल्ा ०णाठगाहंड ?ै 
४५ एडम #्मिय के कर सिद्धास्तों पर टिप्पणी लिखिए। . . 
(४चा& 8 70९ णा प8 स्थाणा५ 9 ॥कब07 ज #क्‍4च हा 
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के लिए बेशी का बजट उपयोगी नही रहता। युद्ध के समय मे भारी मात्रा मे किये जाने वाले सर- 
कारी व्यय कम नही किये जा सकते । ओर न अल्पविकसित देश की कोई सरकार ही अपने उन 
व्ययों मे कमी कर सकती है जिन्हे कि वह आथिक विकास की दीघेकालीन योजना के एक जग के 
रूप मे करती है। इत दशाओ मे भारी मात्रा मे सरकारी व्यय करता अनिवार्य हो जाता है और 
मही स्फीति के उत्पन्न होने का मुख्य कारण बनता है। स्फीति जब एक दीघंकालीन बुराई बत 
जाती है तो व्यग-पक्ष से उगका प्रभावी ढग से सामना नहीं किया जा सकता, अत' सरकारी अधि 
कारियों द्वारा जो भी राजकोपीय कार्यवाहियाँ की जाती है वे केवल राजस्व (९४८००८) पक्ष तक 
ही सीमित रहती है । 


इसके अतिरिक्त, स्फीति दो श्रकार की स्थितियों में से एक अथवा दोनो के ही कारण 
उत्पन्न होती है । इसकी उत्पत्ति का कारण या तो माँग का बढ़ता होता है अथवा लागतों (५०४5) 
मे परिवर्तेन होना | लागतो मे परिवर्तन अदसर मजदूरियों में जृद्धि के कारण हुआ करते हैं। जब 
कीमतो मे बुद्धि होती है तो मजदूर लोग भी अधिक मजदूरी की मांग करने लगते हैं, अत' यदि 
उनकी माँग पूरी कर दी जाती है तो मजदूरियो की यह दृद्धि ही लागतो तथा कीमतो में और वृद्धि 
का कारण बनती है | मजदूरियो द्वारा प्रेरित इस स्कीति पर नियस्तरण केवल बार बढाकर माँग मे 
कमी करने से नही हो सकता। वस्तु स्थिति यह है यदि परोक्ष कर लगाये जाते हैं तो उससे 
कीमतो में तथा निर्वाह लागत में वृद्धि हो जाती हे जिससे मजदूरियाँ बढाने की माँग उत्पन्न होती 
है और उसके फलस्वरूप स्फीति की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इस स्थिति मे समस्या के 
हल का एक आशिक समाधान तब मिलता है जबकि आवश्यक पदार्थों की कीमतें कम करने के 
उद्देश्य से उपभोग के लिए उपादान ($४0भ१8$) दिये जाते हैं । 


फिर, बढ़ा हुआ कराधान जब उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो स्फीति राबधी 
दबाव और बढ जाते हैं, जैसाकि एक अल्पविकसित देश मे हुआ करता है । ऐसे देशो में यदि दीघे- 
कान मे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है तो यह आवश्यक है कि गैर-सरकारी निवेश में वृद्धि की 
जाएं। तथापि यह निश्चय करता शठित है कि एक उपयुक्त स्फीति विरोधी उपाय के रूप मे करा- 
धान में कहाँ तक वृद्धि की जा सकती है। 


इस स्थिति मे, गैर-सरकारी बचतों में वृद्धि करना ही सबसे अधिक उपयुक्त कार्यवाही 
है | गैर-सरकारी उपभोग मे कमी करना तथा लोगो के पास वर्तमान सम्पूर्ण फालतू त्रप-शक्ति को 
उनसे ले लेना ही राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए | अधिकाधिक सरकारी उधार भी 
इसमे काफी सहप्यक हो सकता है। कर नीति का निर्धारण भी इस प्रकार किया जा सकता है कि 
उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हो। मोद्रिक कार्यवाहियाँ (ए0णा८आ9 77:450८5) तथा पदार्थों पर प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भाग अदा करते है परन्तु इनका विस्तृत विवेचन करना इस 
पुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। 


सरकार का खर्च (90शथाएशल्या 80506) : 


कुल माँग मे कमी करना स्फीति-विरोधी नीति का सबसे अधिक आवश्यक अग होवा 
चाहिए । चूंकि सरकारी रर्च में बद्धि होने से ही स्फीति उत्पन्न होती है अत. इस पर रोक लगाना 
ही सबसे अधिक उपयुक्त पग है। गर-सरकारी व्यय की वृद्धि को निष्फल बनाने के लिए सरकारी 
खर्चे में कमी और कर-आय मे वृद्धि की जानी चाहिए । प्राय. सरकारी खर्च का कुछ भाग तुलता- 
त्मक दृष्टि से कम अवष्य होता है अत ऐसे खर्च को अवश्य कम कर देना चाहिए। और यदि 


स्फीति कद सफनता के साथ करना है तो अन्य ख्चों मे भी मितव्यतता बरतना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


हु परन्तु जैसा कि हम पहले वतला चुके है, सरकारी खर्च का वाफी भाग बड़ी महत्वपूर्ण 
प्रकृति वा होता है अत उप्तमे कमी कैसे की जा सकती है। उदाहरण के लिए, युद्ध काल में ही 
सरकारी खर्च का अधिकाश भाग बिल्कुल आवश्यक होता है अतः उसप्रे कमी नही की जा सकती । 
पान्ति गाल मे भी, प्रतिरक्षा पर जो व्यय बना होता है उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है ओर 
इस व्यय मे उस समय तो और भी वृद्धि होती है जबकि विभिन्न देशों के बीच राजनैतिक तनाव 
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का वातावरण वर्तेमात हो जैसा कि आजकल देखते हैं। अधिकाश सरकारों के वित्तीय साधनों एा 
एक बडा भाग प्रतिरक्षा तथा उसमे ही सम्बन्धित अन्य कार्यों मे लगाया जाता है। अल्पविकसित 
देशो मे, सरकारी खर्च का एक बडा भाग आयोजनावद्ध आथिक विकास में लगाया जाता है। सर- 
कारों द्वारा खर्च की बढ़ी बडी रक्‍मे ऐसे दीघंकालीन आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमो मे लगाई जाती 
है जैसे कि सामान्य व तकनीकी शिक्षा, सावेजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रह-निर्माण आदि। इस प्रकार, 
कुछ न्यूनतम खर्च ऐसा अवश्य होता है जिसे सरकार को करना हो पडता है ओर उसमे कोई कमी 
नहीं को जा सकती । अत यह सम्भव नही है कि स्फीति विरोधी कार्यक्रम कै एक अगर के रूप में 
सरबारी खर्च में कमी को जाय । अत. इस अस्त्र वे द्वारा प्फीति पर भरपूर आक्रमण नही किया 
हा सकता। 


फिर सरवारी ख् मे कमी किफायतो (०:०००ए३८$) के रूप में ही की जा सफती 
है | खर्च अनावश्यक हो उसे घटा कर म्यूनतम कर देना चाहिए। आवश्यक खर्च के कुछ भाग की 
पूर्ति अनावश्य मदो से आवश्यक मदो की ओर को साधनों का स्थातान्तरण करके की जानी 
दाहिए | परन्तु इस वात को स्पप्ट करना बड़ा कठित है कि अनावश्यक खर्च कोन-सा है वयोकि 
सभी सरकारी खर्चे कुछ न बुछ मात्रा मे आवश्यक ही होते हैं। परन्तु सरकारी नीति के मूलभूत 
लक्ष्यों पर प्रतिकूल भ्रमाव डाले बिता ही यदि कुछ खर्चो मे मितव्ययता लाई जा सकती है तो 
उसे अवश्य लाना चाहिए । अतः यदि स्पीति सम्बन्धी ददावों को न्यूनतम करना है तो सरकारी 
खर्च में थोडी बहुत कमी अथवा उसकी वृद्धि की रफ्तार घीमी अवश्य करनी चाहिए । शस्त्रीकरण 
अथवा सरकारी क्षंत्र के अन्य उद्यमो पर क्ये जाने वाले विशाल सरकारी खर्च मे प्रायः कुछ न 
कुछ अपव्यय होता ही है जिससे स्फीति ओर तीश्न होती है। अत यह कहा जा सकता है कि 
सरकारी खर्चों में मितव्ययता की गुजाइश है, उप्त गुजाइश की सावधानी के साथ खोज की 
जानी चाहिए और स्फीति को समाप्त करने के हित मे उसका उपयोग क्या जाना चाहिए । 


सरवारी यर्च मे लगातार वृद्धि होने से 85-08 ओ वी माँग बढ़ते के साथ ही साथ 
मजदूरियाँ बढ़ने से लागत मे जो वृद्धि होती है उसमे स्पीति की स्थिति बहुत खराब हो जाती है 
और इस स्थिति को सरकारी खचे की कमी अयवा कराधात की बुद्धि मात्र से नहीं सुधारा जा 
सकता । तथ्य यह है कि यदि सरकार परोक्ष करो की दरो मे वृद्धि करती है धो उससे वस्तुओं 
की कीमतें बढती है, फलतः श्रमिक सघ अधिक मजदूरियो की माँग करते हैं जिससे स्फोति सम्बन्धी 
दवाव और बढ़ता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में भी भारत तथा अन्य मनेक देशो में इस 
समस्या का समाधान इस प्रकार कया गया था कि उपभोग के अत्यावश्णक पदार्थों के लिए 
उपादान (5०४»ं0८5) स्वीकृति क्ये गये थे । इन उपादानो से श्रमिक वर्ग के निर्वाह-खर्च (005 
०0५08) को नीचा रखने मे मदद मित्री, इस प्रकार मजदूरियों की वृद्धि से लागतो में होने 
वाली थृद्धि कक गईं। इस प्रकार, सरकारी खर्च मे कमी करने के बजाए यदि उत्पादनों के रूप में 
सरकारी खर्च मे वृद्धि की जाय तो कुछ परिस्थितियो मे इसका अधिक स्पायित्वकारी श्रभाव होता 
है। परन्तु ये उपाय समस्या का कवल अत्पकालीन हल ही प्रस्तुत करते हैं। अत: दीर्धकालीन 
स्फीति विरोधी नीति के रूप मे उनका उपयोग नही क्या जा सकता। 
कराघान (४०४४४०७) + 

स्फीति की स्थिति पर वडा कआषाक्रमण कराधान की ओर से होता है| कर-आय में 
वृद्धि होने से सामान्य जानता के पास उपलब्ध क्र्य-शक्ति मे कमी हो जाती है अत, इसका स्फीति 
बिरोधी प्रभाव पड़ता है। फालतू त्रय-शक्ति दा एक बडा भाग, जो कि जनता के हाथो में वतंमान 
होता है और जो माँग पर भी ददाब डालता है, कराघ्रान की थृृद्धि द्वारा छीन लिया जाता है। 
सरकारी खर्च मे जो वृद्धि होती है उसको कर आय की वृद्धि द्वारा पूरा करने का प्रयत्व किया जाता 
है अतः इस कार्य के लिए बड़े घाटे के बजट नही दनाये जाते। नये-नये कर लगाये जाते हैं और 
पुराने करो की दर बद्ा दी जाती हैं ।स्फीति विरोधी नीति को सफल बताने के लिए, करो में छूट 
देते तथा कुछ करो को समाप्त करवे की माँगो को हतोत्साहित किया जाता है । 


तथापि, इस उद्देश्य की पूति के लिए करो का चुनाव बडी सावधानी के साथ किया 
जाना चाहिए। कुछ कर अत्य करो से अधिक उपयुक्त (5ए्/४0०) होते हैं. तथा वे प्रत्यक्ष हप पते 
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उन्हीं नियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं जो कि स्फीतिजतक अरथ॑व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते 
हैं। इस परिस्थिति मे प्रत्यक्ष कर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। आव-कर विशेष रूप से एक 
निश्चित तरीके के द्वारा जवता की क्रम-शक्ति का एक भाग छीन लेता है अतः इस हृष्ठिकोण से 
यह एक बड़ा लाभकारी कर है। एुक प्रत्यक्ष व्यय-कर अर्थव्यवस्था की केवल फालतु क्॑-शक्ति 
को ही नहीं ले लेता, अपितु उपभोग पर भी हतोत्साहक प्रभाव डालता है। बतिरिक्त लाभ-कर 
(०५८5६ 9700/5 ६8%) दूसरा उपयोगी कर है जिसका उपयोग द्वितीय विश्वयु द्ध की अवधि में अनेक 
देशो मे किया गया था। यह कर स्फोति सम्बन्धी स्थिति को दो प्रकार से प्रभावित करता है। 
महू समाज के एक वाग की उस फालतू उपलब्ध आय को ले लेता है जो कि अर्थव्यवस्था पर 
स्फीतिजनक दवाब डाल सकती थी। दूसरे, यह ब्यागारियों में बतं मान उस प्रलोभन को भी कम 
करता है जिससे प्रेरित होकर वे ऊँची कीमतें वसूल करते हैं। यह कर श्रमिको में वर्तमान असन्तोष 
को दूर करने मे भी सहापक होता है। इस कर द्वारा श्रमिकों को यह अनुभव करा दिया जाता 
है कि मिल मालिक कीमतो को बूद्धि के कारण कोई अनुचित लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं । किन्तु 
शान्तिकाल के लिए कर उपयुक्त नही हो पघकता क्योंकि उत्पादन बढाने के लिए ऊँचे लाभो की 
प्रेरणा एक बडा महत्वपूर्ण तत्व है। युद्ध काल तक में भी, इस कर की दर में शत-अतिशत वृद्धि 
इस भय के कारण नहीं की जा सकती कि कही उत्पादत बढाने की सारी प्रेरणाएँ ही समाप्त न 
हो जाएँ। उन देशों में भी, जहाँ कि इसकी दर १०० प्रतिशत अथवा इसके आस पास थी, यह्‌ 
माना जाता था कि कर का एक भाग ऐसी जम्ता (१८००५) है जिसे युद्ध काल के पश्चात्‌ वापिस 
फर दिया जायेगा । 


सामान्य जनता के पास चर्तमात फाह्नतू क्रय-शक्तति को छीनने का एक अच्छा साधव 
परोक्ष कराधान (7शा०० (७४००7) है क्योकि प्रत्यक्ष कराधान ((॥०० (३:४॥0॥) के मुकाबले 
यह जवता के एक बडे भाग को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश मे, जहाँ कि जनसख्या का बहुत 
थोड़ा भाग ही व्यक्तिगत आय-कर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर देता है, परोक्ष करो के द्वारा ही जनता 
के बड़े भाग तक पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वरोक्ष कर अ क वस्तुओं की माँग पर 
शिथिलकारी प्रभाव डालते हैं अत ये कराधान के स्फीति वरोधी प्रयत्नो के रूप मे कार्य करते हैं। 
सडक परोक्ष कर ऐसे है जो भ्रमिक वर्य द्वार उपभोग किये जाने वाली बस्तुओ की कीमतों 
में और उसके फलस्वरूप निर्वाह-व्यय में वृद्धि कर देते हैँ जिससे श्रमिक लोग अधिक मजदूरी की 
भांग करते लगते हैं। फिर, इन करो से उत्पादन पर हतोत्साहक प्रभाव पडते है उत्तते इनका स्फीति 
विरोधी प्रभाव क्षीर्ण हो जाता है । उत्पादन तथा व्यापार पर लगाये जाने वाले कुछ करो मे कमी 
करने से उत्पादन पर प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे स्फीनि सम्बन्धी दवाव कम होते है। 
आयात करो मे कमी करने का भी यही प्रभाव होता है क्योकि इनसे वस्तुओ के कुल सभरण मे 
बुद्धि होती है। परन्तु टंरिफ मे कमी ([क्वाएति 7200८00॥5) का देश के उद्योगों पर दीर्घकालीन 
प्रतिकूल प्रभाव पडता है । अतः अल्पकाल के अलावा इसका उपयोग नही किया जा सकता । इस 
प्रदार, हम देखते हे कि यदि नीति को वास्तव मे प्रभावशाली बताना है तो स्फीति का बिरोध 
करने के लिए करो का चुनाव बडी सावधानी से किया जाना चाहिए। 


द्वितीय विश्वयुद्ध को अवधि में भारत मे जिसने स्फीति विरोध नीति का अनुसरण किया 
गया, उसमे अन्य कार्यवाहियों के अलावा नया कराधात तथा उधार भी सम्मिलित था। आय-कर 
(700॥6 ७७5), अति कर (४09८ ॥%0) तथा निगम कर (००७ण७(४०१ 90) के अधिभार 
(४८०॥७ 8८) की दरो मे बूद्धियाँ को गई । अतिरिक्त लाभ कर लागू किया गया और समय-समय 
पर इसकी दरो गे वृद्धि की गई। तम्बाकू जैसे पदार्थों पर नये उत्पादन ुशल (८३४ ठैध65) 
लगाये गये । इस प्रकार वे कर जो कि सीधे बडी-बडी अतिरिक्त आमदनियो पर पड़ते हैं तथा वे 
चस्तु कर, गो कि स्फीति के कारण बढी हुई क्रय-शक्ति पर पश्च्ते हैं, स्फीति विरोधी नीति के रूप 
भें बडा महत्वपूर्ण भाग अदा करते हें। लोगो की वढी हुई आय के एक बढे भाग को कराधान 
के द्वारा गै र-सरकारी खर्च से बाहर निकालने मे सरकार को काफी मात्रा में सफलता मिली । 

स्फीति विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कराधान के उपयोग का महत्व युद्धोत्तर काल 
में भी वरावर बना रहा । युद्ध के एकदम दाद की अवधि मे, अर्थव्यवस्था में वर्तमान क्रयर्शक्ति 
का एक बडा भाग कराधान के द्वारा ही लिया जा सका। यद्यपि अतिरिक्त लाभ कर सन्‌ १६४६ 
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में समाप्त कर दिया गया परन्तु उसके साथ हो अनेक नये कर, विशेष रूप से नये-नये उत्पादन 
कर लगा दिये गये । आय-कर को अधिकाधिक आरोही (7णह्टा८5४४४) वनाया जाता रहा | और 
जब से गोजनाओ का कार्य शुछ् हुआ है तव से तो कराधान का महत्व और भी बढ गया है। 
विकास पर भारी मात्रा मे क्ये जाने वाले खर्चो की वित्तीय व्यवस्था केवल कुछ सीमाओं में 
रहते हुए घाटे के वजटद बना कर ही की जा सकती है| योजनाओ की वित्तीय व्यवस्था करने मे 
कराधान अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करता चला आ रहा है। बत्याधिक आरोही आप-कर 
हमारी कर पद्धति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अनेक नये कर जैसे कि सम्पदा-कर अथवा आस्ति 
कर (6४26 ०09), घन-कर, उपहार-कर, व्यक्तिगत व्यय कर, पूजीगत लाभ-कर तथा अनेक नये 
उत्पादन कर इसलिये लगाये गये त्ताकि सरकार की बकर-आय मे वृद्धि हो सके | इनमे अनेक कर, 
जैसे कि व्यय-कर तथा अनक वस्तु कई, उपभोग को मांग को सीमित करने मे अपना प्रत्यक्ष प्रभाव 
डालते हैं । वे कर राजवीपीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अग॒ हैं जो कि अंव्यवस्था के उन क्षेत्रों 
पर पड़ते हैं जो कि विकास ब्यय के स्फीतिजनक प्रभावों से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं । 


प्रकारी उद्चार (270॥० 8०घ०एाएड) 

स्फीति के लिए मुख्यत जिम्मेदार बढ़े-बडे वजट-घांटो के प्रभावों को सरकारी उधार 
द्वारा उनकी पूर्ति करके निष्फल बनाया जा सकता है । इस स्थिति में, सरकारी खचं के एक भाग 
की पूर्ति सामान्य जनता से ऋण लेकर की जाती है ! सरकारी ऋण लोगों के पास उपलब्ध क्रय- 
शक्ति के एक घड़े भाण को उनसे ले लेने मे भी बडी मदद करता है और स्फीति सम्बन्धी दवावो 
को कम करता है सरकारी ऋण का वह भाग जो बैको के अलाबा अन्य विनियोक्ताओ से लिया 
जाता है इस बात का प्रतीक होता है कि लोग वस्तुएँ खरीदने मे उतनी ही मात्रा मे कम क्रय- 
शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ यह बात स्पप्ट रूप से ममझ ली जानी चाहिए कि केवल बेंकों 
के अलावा अन्य ऋणदाताओ से लिया गया सरकारी ऋण ही स्फीति-विरोधी प्रभाव डालता है। 
सरकारी द्वारा वाणिज्य बैंको से जो ऋण लिया जाता है उसके बॉण्डो को थैंक ऋणपत्रों के 
बाजार (४६००४॥9 प्राक्ा:४०) मे वेचकर अपने नगद साधनों के वृद्धि करते है जिससे साख-निर्माण 
(८३८५॥६ 0००७(४०४) का आधार विस्तृत होता है। यह स्थिति रफीतिजनक शक्तियों को बलहीन 
करने के थजाएं ओर शक्तिशालो बनाती है। व्यक्तियों तथा गैर-बैकिंग सस्थाओ से लिया गया 
उधार वस्तुओ तथा सेनाओ की मॉग को कम रखने में सहायक हाता है अत इसकी प्रकृति स्फीति 
विरोधी होती है । 

सरकारी ऋण से कुल माँग मे कमी केवल तभी होती है जबकि ग्रर-सरकारी उपभोग 
तथा विनियोग पर इसका प्रतिवन्धात्मक प्रभाव पडता है। परन्तु लोगो द्वारा सरकार को ऋणों के 
रूप में जो धन दिया जाता है वह धन लोग प्राय या तो अपनी बचतो मे से दे देते हैं अथवा अपनी 
निष्क्रिय धनराशियों को गतिशील एवं सक्तिय बना कर | अत इससे लोगो की व्ययशील आय में 
बहुत थोडी कमी होती है और इसी कारण उसके स्फीति विरोधी प्रभाव भी हल्के पड़ते हैं। परन्तु 
जब सरकार द्वारा भारी मात्रा में ऋण लिया जाता है तो तिजी उपभोग में कुछ न कुछ कमी होना 
अवश्यम्भावी होता है। व्यक्ति तथा गैर-बैंकिय संस्‍्थाएँ सरकारी बॉण्डो म॑ जो धत विनियोग 
करती हैं उसका एक 'भाद निश्चय ही उस घन भे से लिया जाता हैं जिसे कि दे साभान्यत्थी 
उपभोग में खर्च कर देते | अत सरकारी ऋण के कारण ज्रय-शक्ति मे कुछ-कुछ कमी होता 
अवश्यवम्भावी होता है । इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यक्रमो की वित्तीय व्यवस्था के लिए सामान्य 
जनता से उधार लेने पर जोर दिया जाता है वह साख-निर्माण की आवश्यकता को कम करता है 
और इस प्रकार स्फीति के एक गम्भीर कारण को समाप्त करता है। 


परन्तु जनता से ऋण प्राप्त होता हमेशा ही आसान होता हो, ऐसी बात नही है! 
लोकतन्‍्त्रीय देश भे, जहा कि लोगो को सरकारी ऋणो भे घन देने या न देने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होती है, अधिकारियो को वह सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं होती है जितनी कि इस साधन से 
प्राप्त करने की योजना बनाते है। अत्त यह आवश्यक होता है कि लोगो को ययथेष्ट मात्रा मे 
सरकारी बॉण्ड खरीदने के लिए प्रेरित एव प्रोत्साहन क्या जाए। ऐसी प्रेरणाओ में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण प्रेरणा, सभवत. ब्याज की दरो मे उपयुक्त वृद्धि करना है। परन्तु ऐसा करने से सरकारी 
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ऋषग जत्यधिरु महँगा घत सफता है । जब सरकार सरकारी ऋण का अत्यधिक भार बढाये विता 
ही बड़ौ-बड़ी घनराशियाँ प्राप्त करना चाहती है तो ऐसे अवसरो पर उसे सामान्यतः एक सरल 
एव सत्ती मुद्ा-नीति अपनानी होती है । परन्तु इस नीति का बडी-बड़ी धनराशियां प्राप्त करने के 
प्रयत्नों से कोई मेल नही बैठता और यह नीति राजकोपीय कार्यवाही के स्फीति विरोधी लक्ष्यों को 
प्राप्त करने मे एक ठोस बाधा वन जाती है। सरकारी ऋषो में घत लगाने को लोगों को प्रोत्सा- 
हित करने के लिए अपनाये जाने वाले अन्य साधनों में प्रचार तथा सामग्री का प्रकाशन भी महत्व- 
पूर्ण है । जब विभिन्न प्रकार के ऐसे ऋण जारो किये जाते हैं जो कि विभिन्न वर्गों के लोगो की 
तथा विभिन्न आय वाले लोगो की अपनी-अपती आवश्यकताओ के अनुरूप हो, तो इस स्थिति से 
सरकारी अधिकारियों को अन्य किसी भी स्थिति के मुकाबले अधिक धन गशियाँ प्राप्त करने मे मदद 
मिलती है । परन्तु इन सभी बातो पर विचार करने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि स्फीति 
विरोधी कार्यचाही के रूप मे सरकारी ऋण की प्रभावपूर्णता के मार्ग मे अनेक गम्भीर वाधाएँ 
बतंमान है । 
जब अर्थव्यवस्था गे स्फीति जनक दवाब (7गीक00979 7०880/68) हटता के साथ 
बतें मात हो तो इस स्थिति भे सरकारी कार्य क्रमो की वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकारी उधार की 
महत्ता इस देश मे द्वितीय विश्व मुद्ध की अवधि में अनुभव की गई । भारत सरकार ने भी अपने 
यहाँ ऋण लेने की पोजनाओ को उसी आधार पर लागू किया जिस प्रकार किवे अन्य मित्र 
राष्ट्रों मे लागू की गई थी । सरकारी ऋण के भार को ययासम्भव कम रखने के लिए एक सस्ती 
भुद्रा नीति को अपनाया आवश्यक समज्ञा गया परन्‍्तु ऋण लेने के कार्यक्रमों को सफल बनाने के 
लिए अन्य प्रकार के उपाय अपनाये गये। लोगो को सरकारी ऋणो में अपता अशदान देने को 
प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार के सभी प्रचलित साधनों का उपयोग किया गया। विभिन्‍न प्रकार 
के विनियोक्ताओ को सतुष्ट करने के लिए विभिन्‍न प्रकार के ऋण जारी किये गये , पूंजी जारी 
करने पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये ताकि लोगों की बचतें कहो विनियोग को कम्र उपयोगी 
घाराओ मे ने प्रवाहित हो जायें। कृषि पदार्थों के सटूटे पर प्रततिबन्ध लगा दिया गया जिससे न 
केवल इन पदार्थों की कौमतो मे तीज वृद्धि ही रुकी, भपितु इसरो धन को इन क्रियाओ मे लगने से 
रोकने पर भी अनुकूल प्रभाव पडा और वह घन सरकारी उधार के लिए उपलब्ध हो गया। 
सस्यागत विविषोक्ताओ, जैसे कि बीमा कम्पनियों पर इस बात का दवाव डाला गया कि अपनी 
निधियो (७४०5) का कुछ भाग सरकारी ऋण पत्रो मे अवष्य लगाये, सरकार की नीति को युद्ध 
की सम्पूर्ण अवधि मे समान रूप से सफलता नही मिली, परन्तु यदि सम्पूर्ण अवधि पर एक साथ 
विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि प्राप्त सफलता काफी सनन्‍्तोपजनक थी । 
के बाद की अवधि भे भी सरकारी ऋण का महत्व बराबर बगा रहा। सन्‌ १४५१ 
में जब रिजर्द बैक द्वारा बैंक दर मे वृद्धि की गई तो सस्ती मूद्रान्नीति (०६४७ ग्राणा९/ 90०9) 
बगे कुछ शिधिल किया गया । लोगो को सरकारी ऋणो भे धन लगाने फे लिए अन्य अनेक प्रकार 
की प्रेरणाएँ दी गई और ऋषो के विभिन्न प्रकारो मे भी वृद्धि की गई। विकास योजनाओं की 
विशाल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ सीमा तक उधार द्वारा वो गईं। सन्‌ १६६०-६१ 
के अन्त मे, भारत सरकार की कुल ब्याज-मूलक देनदारियाँ ६२८० करोड रु० थी जिसमे भारत 
में लिये गये ऋणो तथा दायित्वों (०७४88009) को मात्रा ४४५४ करोड ह० थी; शेंय दायित्व 
भारत के बाहर के थे। भारत के इस ऋण का काफी भाग जनता द्वारा भ्रदत्त था। जद से भारत 
में योजनाभो का कार्य आरम्भ हुआ है तब से तो ऋण लेसे के कार्यत्रमो की महत्ता विशेष रूप से 
स्वीकार की जाने लगी है । प्रथम योजना की अवधि मे, विभिन्‍न प्रकार के कुल ३६० करोड़ छ० 
ओर द्वितीय योजना की अवधि में १९८० करोड़ रु० उधार लिये गये | इन आँकडो में बाजार से 
लिये जाने वाले उधार तथा अल्प वचतो के संग्रह (००॥0८४०॥७) दोनों ही सम्मिलित हैं। तीसरी 
भोजना में इन साधनों से १४०० करोड़ रू० उधार लेने की व्यवस्था थी। इन कर्जो, का कुछ भाग 
रिजबं बैंक तथा अन्य बैंको से लिया गया परन्तु अधिकतर भाग गेंर-वेविंग जनता से लिया गया । 
ऐ इस देश में युद्ध के बाद को अवधि से सरकारी ऋण पर काफी हडता से जोर दिया 
गया, विशेष रूप से योजताओ के आरम्भ के समय से । परन्तु योजनाओ के लिए जितने साधनों 
को ब्रावश्मकता होती है वे सब के सब कराघाव तथा सरवारी ऋण रो प्राप्त नही हो जाते अतः 


१३६ 


योजनाओ के याची की वितीय व्यवस्था मे घाटे के बजटो को ही महत्वपूर्ण योग देना होता है। 
इसका अर्थ होता है बीमतो मे वृद्धि तथा उस स्फोति (78000) का जन्म, जो कि १६५४९ के 
प्रारम्भ से ही बरावर जोर डाल रही है । योजना की सफलता वी यह एक अनिवायं शर्तें होती 
है कि भूल्यरेखा को स्थिर रखा जाए, अतः सरकार वा ध्यान इस समस्या पर बराबर केच्द्रित 
रहता है । सरवार द्वारा चाहे कोई भी सशोधित नीधि क्यो न अपनाई जाए, राजकोपीय कार्यब्राहियाँ 
निश्चित ही उस वीति बा एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। 


गेर सरवारी बचत (पभ्यांट 53श085) : 


निजी अथवा मैर-सरकारी उचतो का भी अयंव्यवस्था पर गहरा स्फीति विरोधी प्रभाव 
पढ़ता है| वचतो भे वृद्धि की स्फीति क्रो नियन्त्रित करने वालो एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है। अंत, 
सरकारी नीति मे बचतो को बढाने वाले उपाय अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। लोगो को बचत 
करने वी सबमे अधिक प्रेरणा ब्याज की दर मे वृद्धि से मिलती है। परन्तु सरकार की पस्ती अथवा 
अल्प ब्याज मुद्रा नीति (८8८७७ ॥0००८५ ए०॥०)) से इसका कोई मेल नही बँढ्ता । अत. स्यापक 
मात्रा बे सरकारी खर्चों की अवधि में बचत आन्दोलन का सचालन करते समय जो उपाय 
अपताये जाने चाहिए वे हैं->प्रचार तथा सामग्री का प्रकाशन, लागो को र० जमा अथवा विनियोग 
करने मे तथा २० दापिस सेने मे सुविधाओं की व्यवस्था तथा ब्याज वी दरो मे बिना विसी उल्लेख- 
नीय वृद्धि के ही ब्याज वी प्राप्ति 


निजी ऐैच्छिक बचतें ऊँचे कराधान से हतोत्साहित होती हैं वयोवि करो की अदायगी 
अशत तो उपभोग में से और बचतो में से वी जाती है। जब भारो कर लगाये जाते हैं तो लोगो मे 
अपने उपभोग व्यय मे बटौती करने वी इच्छा अधिक तीद्र नहीं होती | वास्तव मे, प्रत्येक व्यक्ति 
तथा समाज उपभोग के एक-न्यूनतम स्तर के लिए भी खतरा बन जाता है तो व्यक्ति करों को 
अदायगी के लिए बचतो पर हाथ साफ करता है। 


द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में ऐच्छिक बचतो को अपर्याप्त समझते हुए, कीम्स 
(/(८४४००७) ने ब्विटेन के लिए प्रत्येक मनुष्य को कमाई के एक भाग के आस्थगन की योजना 
($कशा)८ णी १९टप्राधवा) प्रस्तुत की ।! यह एक अनिवाय्य बचत की योजना थी जिमपके अल्तर्गत 
प्रत्येक ब्यक्ति की अपने तात्कालिक उपभोग को छोडने की मात्रा का निर्धारण क्षिया जाता था 
और यह निर्धारित धनराशि उसके वेतन में से काट ली जाती थी और युद्ध के वाद उसकी 
अदायगी की बात कही जाती थी । योरोप के अन्य अनेक देशों ने भी जनता से जबरी कर्जा 
(#ण"८६० 009) लेने की योजनाएँ अपने यहाँ लागू की । इन सभी योजनाओ का उद्देश्य यद्दी था 
कि उपभोग के स्तर को ऐसे समय में नीचा ही रखा जाए जबकि उपभोग-वस्तुओ वी पूर्ति की 
कमी है, और इस प्रवपर स्फीति की शक्तियो की तिर्वल दनाया जाए । कहा जाता है कि लोगों ने 
युद्धकाल में जिस उपभोग का त्याग छिया है, वह उन्हे युद्ध के पश्चात्‌ उस समय फिर प्राप्त हो 
जायेगा जबकि उन वस्तुओं की पूर्ति मे वृद्धि हो जायेगी ओर उस समय उपभोग पर किया जाने 
वाला भारी ब्यय_युद्वोत्तरक लीन मन्‍्दी का सामना करने मे बडा सहायक सिद्ध होगा । 
में इस देश में अनिवार्य जमा की कुछ योजताएँ भी लागू की गई जिनकी अदायगी युद्ध के बाद 
होनी थी । 


तथापि, जबरी बचत (006 $3शंए०४) की ऐसी योजतायें युद्धवाल में अबवा अन्य 
गम्भीर सक्टो के समय मे ही सम्भव हो सकती है। एक लोक्तन्त्रीय देश में शान्तिकाल मे ऐसी 
योजतायें मुश्क्लि से ही लागू हो सकती है। राजन तिक तथा मनीवेज्ञानिक, सभी परिस्थितियाँ 
ऐसी योजनाओ के विरुद्ध पड़ती है। शान्तिकाल की स्फीति का मुकावला इस अस्त्र से नहीं किया 
जा सकता । वर्तमान समय के स्पीति विरोधी बायंत्रमो के सदन मे ऐसी योजनाओ की व्यावहारिक 
उपयोगिता बहुत कम है । अत. वत्तमान समय मे इस देश मे विद्यमान स्फीति का सामता करने के 
लिए केवल ऐच्छिक बचतों तथा कराधान पर ही विभेर रहना चाहिए ! 
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स्फौति विरोधी राजकोषोष नीति का मूल्यांकन (#9एाभ्षंध्व ण॑ &#पप्ंनणीवंणाजप़ पिल्स्ने 
एगण) : 


ग्रुद्धकाल में अथवा तीव्र आधिक विकास के काल मे, स्फीति को रोकने में, राजकोपीय 
कार्य वाहियाँ पूणतः सफल नहीं हुई हैं । जैसा कि दताया जा चुका है, इत परिस्थितियों मे भारी 
मात्रा मे सरकारी व्यय आवश्यक हो जाता है और उसकी पूर्ति के लिए थोड़ी बहुत मात्रा मे घाढे 
की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना ही पडता है। युद्ध की अवधि में, नागरिक उपभोग की वस्तुओं 
के उत्पादन में भारी कटौती कर दी जाती है और एक ही विकासशील अर्थव्यवस्था में विनियोग 
को परिपक्द (7700०) होने मे समय लगता है । अत द्रब्य-आय की उत्पत्ति सदा ही वस्तुओं व 
सेवाओं की उपलब्धता से अधिक होती है ॥ सरकारी व्यय को नियन्त्रित करके मांग में कमी करने 
की बहुत कम गु जाइश होती है । 


कराघान तथा सरकारी व्यय की वृद्धि की भी अपनी सीमायें हैं इस बात का भी 
ध्यान रखता होता है कि ऊँचे कराधात का उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और साधारण 
जनता से लिये जाने वाले ऋण अपनी सम्पूर्ण घनराशि प्रदान नही कर सकते जो कि सरकारी 
ऋण के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार, केवल राजकोपीय कार्यवाही के द्वारा तिजी व्यय 
को कम नहीं किया जा सकता । सोच-विचार कर वताया ग्रया करो का ढाँचा तथा सावधानी के 
साथ निर्धारित की गई करो की दरें स्फीतिजनक दवाबों को रोकने मे बडी सहायक रिद्ध होती 
हैं और इस सम्बन्ध भे सरकारी ऋण भी अपना योगदान करता है। परन्तु इत सभी कार्यवा्हियों 
2५ यह होता है कि स्फीति सम्बन्धी दवाब हलके तो पड जाते है किन्तु पूर्णतया समाष्त 
न । 


निष्कर्ष (0०7०४४०॥) - 


अत निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि स्वयं राजकोपीय नीति ही उतना सब 
कुछ नही कर सकती जो कि स्फोति सम्बन्धी स्थिति को नियस्त्रित करने के लिए आवश्यक होता 
है । अन्य उपाय, जंस मोद्विक नियन्त्रण (ए्र०्प्र७/७9 ९००४०), मूल्य-नियस्त्रण तथा राशनिंग 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। राजकोपीय उपायों का उपयोग यदि अन्य ।कसी नीति के 
सहायक रूप में किया जाये तो वे अधिक प्रभावशाली तथा सक्षम होते हैं वमुकावले इसके कि उनको 
स्वतन्त्र कार्यवाही क रूप मे प्रयुक्त किया जाएं। 


के इस प्रकार, राजकांपीय नीति जहाँ मन्दी को रोकते तथा रोजगार बढाने मे बढ़ी प्रभावी 
सिद्ध होती है, वहां स्फीति के विरुद्ध लड़ाई भे इसे साधारणत. केवल गौण स्पान ही प्रदान किया 
जाता हू। अथव्यवस्था में विस्तारवादी परिवरतनों के लिए, सरकार बिना किसी प्रतिवन्ध के तथा 
बिना काई भ्रतिकुल प्रभाव डाले राजकोपीय कार्यवाहियो को अपना सकती है बशतें कि विस्तार 
की सही रपतर२ बनाई रखी जप सके | तथापि, स्फीतिकाल मे चाहे कंसी भी राजकोपीय नीति 
क्यो न अपताई जाएं, उसके सभी श्रकार के परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ते हैं और उसकी जाँच- 


पड़ताल तथा सन्तुलन की व्यवस्था बडो सावधानी के साथ करनी होती है किन्तु 
केवल सामान्य परिणाम ही प्राप्त होते हैं । हो है किन कर भी:वहरे 


कुछ चुने हुये संदर्भ ग्रत्य 
4... शट०० > शा एंबानल, एथ* वा ट3ए02५ [ [0 शा, 
].. साल : #णणार ग॒पाबा०, (आबएछशच्त् ऋण, 
३. रिएछा5इणा : ब॥/706700०67 ॥0 ९ शलण७ ० छक्रए।, 
कक 2. 220 4 शक कह 
. श९5६ > शिपणाए प्तरशार०, (॥०95. 5. 
5. क्‍जल्उठ८ 


५ 8००7णरांट #जर्जए६ 3४0 9०९9, 97. 37-48, 


परे 


प्रशएष्टशहग्५४ एए5श]0)35 : 


व्‌. 


६ 


भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों की व्यास्या कीजिये और इन 

उद्देश्यों को प्राप्त करने मे राजकोपोय नीति के योगदान का परीक्षण कोजिये । 

छाफाओंए एा6 000९४५१९६ ० 55८8] ए0॥0५ ४5 ६ त७्प्च०फांजड़ ०७४४५ 06 [हब 

शा06 छाक्षाआए6 75 706 था ३०॥८शाए 9९५६ 00]९९०४६5. 

ह९ 0 नीति से क्‍या जाशय है ? स्फीति विरोधी राजकौपीय नीति की विवेचना 
जिये ॥ 

जता 5 शाच्ययां 7५9 5िप्य 9009 ? 5005 बाधंनणीआा0029 ग5व0व 9069. 

किसी देश के आधिक स्थायित्व में राजकोषीय नौति की विवेवगा कीजिए। 

छ950055५ #$0० 7०॥०५ 0०7 ६४०४००७॥० ४४४४।॥9 9 3 ७००॥ए॥7३- 

बजट सम्पन्धी मीति और रोजगार की विवेचना कीजिये। 

[000055 एप्१8६७79 एणा6ए 200 ६०ए)0१ए67६, 

£87 नोति के क्‍या उद्देश्य होने हें ? राजकोपीय नीति की सीमाओ का वर्णन 

गिजिए । 

कप था शर 096८७ ्॑ 5०4 एगालए ? 05८055 धर ॥णॉा05 रण क्यों 

एणाण, 

सरपारी बजट के प्रभावों की विवेचता कीजिए । 

7050055 ॥86 थीं०९७$ रण 6 8०एशगाला5 90१8९. 


१९ 


युद्ध-वित्त एवं बजट 
(१४४६ घ्व॥708४ 2॥0 छ70560) 


मूमिका (080070 07) : 


युद्धकाल में सामान्य आधिक प्रक्रियायें (॥ण08) ९००7०एा४० 0700८85%5) कार्य 
फरना बन्द कर देती हैं। आधिक शक्तियों को स्ववस्म रूप से कार्य करये की अगुप्तति नहीं दो 
जाती और सरकार द्वारा किया गया विवेकपूर्ण नियोजन (फ॥778) अर्थव्यवस्था का एक 
विशिष्ट लक्षण बन आता है । आधिक क्रियाओं का तियमन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे 
युइ-प्रयत्तो वो बल मिले | सरकार की आर्थिक नोति का केवल एक सथा सर्वोच्च उद्दं शय होता 
है--पुद्ध का सफल सचालन। इस काल मे अर्थव्यवस्था को ऐसा मोड प्रदान किया जाता है 
जिससे वह शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था से पूर्णतया भिन्न बन जाती है। इस प्रकार युद्धकाल का 
अर्थशास्त्र उस आर्थिक पद्धति का अध्ययत है जो कि अत्यधिक साधारण परिस्थितियों म कार्येशील 
होती है । 

युद्धकालीत अर्थव्यवस्था में, लोक-वित्त के उद्दश्य तथा लक्षण बिल्कुल भिन्न होते हैं । 
इसका योगदान युद्ध की आवश्यक्रताजो पर केन्द्रित रहता है। इसका सर्यश्रमुख्॒ उद्दे श्व साथनों 
को गुद्ध-कार्यो के लिए गतिशील करना होता है। स्ररकार को उपभोग तथा उत्पादन के साधनों 
पर पूरा अधिकार रखना होता है और उन्हे नागरिक-उपयोग से हटाना होता है। सरकार वस्तुओ 
के सम्भरण (5५७7]79) पर भ्रत्यक्ष नियन्त्रण लगाकर, वस्तुओं की खरीद करके और कराधान 
तथ' ऐच्छिक या अनिवाय बचतो द्वारा व्यक्तियों की जर्च की जाने योग्य आमदनियों मे कटौती 
करके घन के तागरिक-उपयोग (०५॥४७ ७७८) मे कटौती करती हैं और बाद मे बह घन युद्ध 
कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाता है। वित्त की इन रोतियो से जब समस्या का समाधान नहीं 
मिलता है वो फ़िर बैंकिंग व्यवस्था से ऋण का अथवा नई मुद्रा के मिर्माण का आश्रय लेता होता 
है। इत साधनो से सरकार को वाच्छित मात्रा मे क्रयशक्ति प्राप्त हो जाती है और स्फीति की 
रीति द्वारा समज के सामान्य उपभोग में कदोती कर दी जाती है। 

बड़ी मात्रा मे बैक-साथ का निर्माण होने से जो स्कीतिजनक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, उनका साधना पृथक्‌ से राजकोपीप कार्यवाही करके किया जाता है। मौद्रिक कार्यवाहियों तथा 
बस्तुओ पर प्रत्यक्ष नियन्त्रणो के साथ ही साथ, लोक वित्त भी कीमतो को तेजी से चढने से रोकने 
की दिख्ला मे कार्य करता है, गैर-सरवारी आमदनियों तथा ऋणो को कम करने के लिए कराधान, 
सरकारी ऋण तया गैट-सरकारी बचत को श्रोत्साहन देता आवश्यक हो जाता है । इन कार्यबाहियो 


पृ 


से सरकार के प्राप्त अधिक वित्त आ जाता है जिसका उपयोग युद्धनकार्यों के लिए किया जा 
सकता है । 

करो का चुनाव तथा वित्त के अन्य साधनों का दोहन ऐसी सावधानी से करना होता 
है जिससे कि अथंव्यवस्था पर जरा भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े विना ही सरवार को अधिकतम आय 
प्राप्त हो जाए। इन सब बातो की सर्वाधिक कुशल व्यवस्था करने के लिए वित्तमम्त्री को अपनी 
पूर्ण प्रतिभा का उपयोग करना होता है । 


युद्ध के लिए साधन 
(८४०४४९९५ [गए १४४7) 


युद्ध काल के लिए जिन चीजो की आवश्यकता होती है वे हैं--हृथियार, गोला-बारूद, 
वायुयान, जसयान, तेल, खाद्याप्त तथा सैनिकों के लिए वस्त्र और अन्य वे पदार्थ जो कि वास्तविक 
धन (69] ५६७॥॥) का ही कोई न कोई रूप है। इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए घातुओ, 
कोयले, बिजली रासायनिक पदार्थों, मानवीय श्रम व चातुय॑ तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों की 
आवश्यकता होती है। ये आवश्यक वस्तुयें देश की वास्तविक राष्ट्रीय जाय का ट्वी एक भाग हैं। 
युद्ध जीतने की देश वी क्षमता इसकी सामग्री तथा मानवीय साधनों पर और युद्ध की हृष्दि 
सर उन साधनों का कुणल सगठन करने पर तिमर है। युद्धतल तथा शान्तिकाल, दोनों 4 ह्दी 
मूलभूत साधन तो वे हो होते हैं, उनमे कोई परिवतंन नहीं होता, हाँ उनका उपयोग भिन्‍न-भिन्‍न 
208 किया जाता है और उनके उपयोग की प्रायधिकता वा क्रम (णवध ०६ ए0णा(५) बदल 
जाता है। 

राज्य द्वारा युद्ध-कार्यों के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किये जाते हैं । सरकार को पैना 
में भर्ती के लिए तथा अस्त्र-शस्त्रो एवं गाला-वारूद की फंक्टरियो में काम करने के लिए मानवीय 
सेवामों भी आवश्मक्ता होती है और खायान्न बस्च तथा उपभ)ग के अन्य पदार्थों की सैनिकों के 
लिए जरूरत होती है. धातुओ, रासायनिक पदार्थों तथा कोयले की आवश्यकता युद्ध-सामग्री के 
निर्माण के लिए होती है। सरकार देश के मानवीय तथा भौतिक साधनों का ययथेष्ट मात्रा मे 
इतना दोहन करती है कि उसके युद्ध प्रयत्तो को बल मिले ) इस पार के लिये उसे पर्याप्त मादा 
में वित्त की आवश्यकता होती है। प्राचीन राज्य तो युद्ध के आवश्यक साधनों पर सीधे तरीके से 
ही अधिकार कर लेते थे और लोगो को सरवार की इच्छानुसार काम करते को वाध्य कर देते ये 
ओर अनिवार्य उगाही द्वारा उनसे वे बस्तुयें ले लेते थे जिनकी राज्य को युद्ध के लिए आवश्यकता 
होती भी । किन्तु आधुनिक राज्य उन वस्‍्तुओ व सेवाओ को खरीदता है और उसके लिये उसे 
क्रय-शक्ति की आवश्यकता होती है। यह क्रय-शक्ति अथवा घन उसे सामान्य स्रोतों द्वारा, करी 
द्वारा तथा जनता व बैको से उधार द्वारा प्राप्त होता है। फिर भो सरकार को शान्तिकाल की 
ठुलना में अधिक घतराशियो की आवश्यकता डोती है अठ. वित्त-व्यवस्था का कुशल प्रशासन भी 
युद्ध प्रथत्तों का ही एक अभिन्‍न अग होता है। 


वास्तविक साधन (२८७) २८४०ए०८७) « 


देश की आय-उत्पादन की सामान्य शक्ति के अलावा, युद्ध के वास्तविक साधन निम्त- 
लिखित चार श्रातों से प्राप्त क्यि जा सकते है . (१) उत्पादन का विस्तार, (२) गैर-सरकारी 
उपभोग में क्मी और उपभोग की वस्तुओ को युद्ध की वस्तुओ में बदल देना, (३) पू जी के तिर्माण 
में कमी, और (४) चालू पू'जी भण्डार का उपयोग । इसक भी अतिरिक्त, विदेशी ज्नोतो से, विदेशो 
से ऋण लेकर तथा स्वय अपने विनियोगो वा युद्ध-पदार्थों की प्राप्ति के लिए उपयोग करके भी 
साधन उपलब्ध किये जा सकते है। 

(१) उत्पादन का विस्तार (९फथाह्॑णा ० 97000९०॥०॥)--उत्पादन में वृद्धि करने 
की बात, काफी हृंद तक, इस बात पर निर्भर होती है कि बेकार पडे साधन कहाँ तक -उपलब्ध हैँ । 
बेरोजगार मजदूरी तथा अप्रयुक्त सामग्री का उपयोग धन के अधिकाधिक उत्पादन के लिए किया 
जा सकता है। किम्तु जब श्रमिक तथा सामग्री पूर्णतया काम मे लगे होते हैं तब उत्पादन बुद्धि की 
ग्रुजाइश कुछ कम हो जाती है! तथापि, इस बात की कुछ सम्भावनायें अवश्य वर्तमान होती 


३ 


कराधान के सिद्धान्त 


(?779०ए!९३ ०६ पबढ400॥) 


प्रारम्भिक ' फरों का भार (80700॥ ०6 9ए/7०7) 


रारकार की रोबाओं के बदले मे की जाने वाली अदायमी कष्टप्रद तो होती है परन्तु 
यह एक ऐसी प्रक्रिया (070:८5) है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष झप से प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण वो 
तथा प्रत्येक व्यावस्नायिक संगठन की लाभ की र्थिति को प्रभावित करती है। अर्थशास्त्रियों मे इसे 
कर का द्रव्य-भार (00769 ७प्रा4श/ ० 99007) तथाँ कर का वास्तविक भार (62 ७प/तेदा 
० (950॥0॥) और प्रत्यक्ष व परोक्ष भार भी कहा है ए 


कर के द्रव्य-भार की कुल राशि से आशय द्रब्य-भआाय (70709 ॥॥0०॥0०) की उस 
धनराशि से है जो करो के रूप में लोगो के पास से सरकारी अधिकारियों के पास को स्थानान्‍्तरित 
को जाती है। दूसरी ओर कर के कुल प्रत्यक्ष वास्तविक भार (8 काल्ट उध्य 00080) रण 
४४६४४००) से आशय है -- 


(क) पह्तुओ व सेवाओं का परिमाण (५००्०ा०) अयवा द्रव्य का वह मूह्य जो लिपा 
गया हो, अथवा 


(छ) कर रूप मे द्रब्य-आय के स्थानान्‍्तरण के कारण समुदाय (००४॥एप॥०॥५) से कराये 
जाने वाले त्या। [$9०06) की मात्रा 


यदि उपयुक्त प्रथम आशय को लिया जाए तो यह ज्ञात होगा कि वास्तविक भार 
(ए६॥| 0प्रापथा) से तात्पर्य करो के रूप मे लिएगये उस द्रव्य (70)6५) से है जो वस्तुओं व सेवाओं 
के रुप में परिवतित क्र दिया गया हो। बूसरी ओर, द्वितीय अर्थ मे वास्तविक भार से तात्पर्य 
करदाता द्वारा किये जाते वाले उस व्यक्तिपरक त्याय (५०४)८०॥४९ $४८०/॥0९) से है जो आय में 
क्रमी, उपभोग-स्तरों मे कमी अथवा विनियोग में कटोती आदि के रूप में किया जाए। व्यक्ति के 
मामले भे, वास्तविक, त्याग की कसोटी अनिवार्य त्वा आरामदायक आवश्यकताओं के उस अनुपात 
को मानता जा सकता है जोकि कर लगने के फलस्वरूप उन्हें छोडना पड़ा हा । यदि अन्य बाते 
समान हो, तो एक ऐसे व्यक्ति को कम त्याग करना पड़ेगा जिसको कर तो एक-सा हो अदा करना 
पड़ रहा हो किन्तु उसकी आय अपेक्षाकृत अधिक हो । इसी प्रकार, एक से ही कर का वास्तविक 
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प्रयोग (००७००) प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी । प्रत्यक्ष बल प्रयोग तब होता है जब 
युद्ध सेवाओ अथवा आवश्यक उद्योगो के लिए लोगो की अनिवाय॑ भर्ती की जाती है। परोक्ष बल 
प्रयोग की स्थिति वह होती है जबकि भारी कराधान के द्वारा लोगो की आम में कमी कर दी 
जाती है, जिससे वे अधिक फाम करने के लिए वाध्य हो जाते हैं ताकि अपने जीवन स्तर को 
यथापूर्व घनाये रख सके । श्रम की बढ़ी हुई वास्तविक माँग से वास्तविक मजदूरियों मे वृद्धि को 
भी प्रोत्साहन मिलता है जिससे काम की मात्रा मे युद्धि भी प्रोत्साहित होती है । 


(२) निजी उपभोग में कमी (7८070०४०7॥॥ .प४8/७ ०००४७॥॥७॥००)--युद्ध के लिए 
सामग्री की भ्राष्ति का दूसरा महत्वपूर्ण ोत है निजी उपभोग मे कमी करना ॥ स्पष्ट है कि लोग 
अपने उपभोग मे कटौती करके जो भी बचत करते है, वह या तो युद्ध काँपों के लिए प्रत्यक्ष रूप से 
ही उपलब्ध हो जाती है अथवा उसका परिणाम यह होता है कि साधत उपभोग्य वस्तुओ के उद्योगो 
से हट कर युद्धोपयोगी वस्तुओ के उत्पादन मे घृद्धि के लिए काम भे लाये जातें हैं। सेना के लिए 
याधानन, वस्त्र, तैल, परिवहन आदि की उपलब्धि तभी होती है जबकि लोग इन वस्तुओ के अपने 
उपभोग में कमी करते हैं। इस प्रकार, उपभोग में अनिवार्य अथवा ऐच्छिक फटोती कराकर युद्ध 
के लिए आवश्यक व्तुओ की मात्रा मे वृद्धि कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, जब गैर-सरकारी 
उपभोग पर प्रतिवन्ध लगा दिये जाते है, तो उत्पादन के छुछ साधन मुक्त हो जाते हैं और उनका 
उपयोग अस्त्र-शस्त्र, गोला,वारूद वायुयान तथा जलयान आदि के उत्पादन में किया जा सकता है । 
कभी-कभी फैक्टरियां तथा अन्य साज-सामान फो शान्तिकालीन उत्पादन से युद्धकालींन उत्पादन 
में बदल दिया जाता है और इस प्रकार साधन युद्धोपयोगी वस्तुओ के उद्योगों मे स्थातान्तरित कर 
दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, मोटर कार बनाने वाले कारखानों को शस्त्रों का निर्माण रण करने 
वाले कारखाने का रूप दिया जा सकता है। कभी-कभी कुछ रेलमार्भ तथा रेल के डिब्बे मोचों पर 
सामान भेजने मे लगा दिये जाते है जिससे नागरिक उध्योग के लिए रेल परिवहन फम मात्रा में 
में उपलब्ध होता है। इस प्रकार, लोगो को विभिन्न वस्तुओं व सेवाओ के अपने उपभोग में कमी 
करने को बाध्य किया जाता है जिससे कि युद्ध-कार्यों के लिए अधिकाधिक बस्तुएँ उपलब्ध 


हो सके । ६ 
(३) साधनों को तिजी पूजी निर्माण से हटाकर युडध-उत्पादम में लगाना (वाए्शभं० 
0[46500708$ 00. फ़ाएश्य८ 0थ्का8# 000] (0 जा 97060०॥07)--युद्ध के लिए 
वास्तविक साधनो की प्राप्ति का तीसरा स्रोत है--साधनो को गर-सरकारी पूंजी निर्माण से हटाकर 
युद्ध सम्बन्धी उत्पादन कार्यो में लगा देना। तागरिक कार्यों के लिए औजारो, मशीनों तथा भवनों 
आदि भे किए जाने वाले विनियोगो (0०5870८7/8) को प्रतिबन्धित कर दिया जाता है और उन 
साधनों का उपयोग युद्ध-सामग्री बनाने मे किया जाता है । नये सयत्र तथा साज-सज्जा (प्थ्ण 
एंभा६ 270 ८६एंणशाधा।) का निर्माण तथा पुरामो की मरम्मत एवं उनका प्रतिस्थापन, दोनो का 
ही उपग्रोग युद्ध के लिए उपलब्ध साधनों को बढाने मे किया जाता है । सरकार द्वारा स्कूलो, 
अस्पतालों तथा नये सरकारी उद्यमों भे किए जाने वाले विनियोग को क्यूनतम सम्भव स्तर पर 
बनाये रखा जाता है और इस प्रकार शेष बचे हुए घन तथा सामग्री का उपयोग युद्ध सामग्री के 
निर्माण के लिए किया जाता है। * 


(४) चालू पूंजी भण्डार का उपभोग (056 0" छांइधाह प्यज़व #००८)--पद्धन 
सामग्री की प्राप्ति का चोथा स्रोत है--चालू पूंजी स्टॉक (७एरग्रा2 ०भ॥धं ॥0००६) का उपयोग 
जिसे पू जी-उपभोग भी कहा जाता है । मरम्मत तथा प्रतिस्थापन (क्फमा था उ९छ००गाल्ण) 
के सम्बन्ध मे वर्तमान पू'जीगत वस्तुओ की उपेक्षा करने और इस प्रकार बचे हुए साधतों को युद् 
कार्यों मे लगाने का, वास्तव मे, अर्य॑ है--युद्ध-कोष फा निर्माण करने के लिए वर्तमान पूंजी को रिक्त 
करना । इस उद्देश्य के लिए जो पू'जी का उपयोग किया जाता है, उसके कई रूप हैं। खानो में 
अधिक गहराई तक खुदाई की जाती है और खनिज-भप्डारो का अधिक तेजी से शोपण किया जाता 
है ताकि युद्ध कार्यों के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध हो सके । वस्तुओ के स्टॉको मे कमी कर दी 
जाती है ओर मुल्य-हास निधियाँ (6८ल्थंव/०0 00005) भी इसी उद्देश्य के लिए काम में लाई 
जाती हैं । सोना, जवाहरात तथा कला-ऋृतियाँ (ऋण ० 270) विदेशों को निर्यात की जाती हैं 
और उनके बदले मे युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। विदेशी ऋण-पत्रो 
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कि पूर्ण रोजगार की दशाओं में भी उत्पादन के अतिरिक्त उपादान उपलब्ध हो जाएें। श्रमिकों से 
पह माँग की जाती है कि थे शान्तिकाल के गुदाबले अधिक धण्टों तक तथा सप्ताह में अधिक दिनों 
तक काम करें । ग्रुवक तथा गुवतियों को अपेक्षाकृत छोटी उध्र से काम शुरू कर देने का प्रोत्साहन 
दिया जाता है और बूढ़े व्यक्तियों की सेवा-निवृत्त होने की जायु बढा दी जाती है तथा मवकाश 
ग्रहण किये (८४7८0) हुए व्यक्तियों को फिर काम पर घापिश बुला लिया जाता है। यह भी हो 
सकता है कि स्त्रियों को घर की चहारदीवारी से तिकालकर फंवटरियों तथा खेतो मे काम पर लगा 
दिया जाये | किन्तु जव तक कि स्त्री श्रमिक केवल उतना ही काम करती है जितना कि घरेलू 
सेवाओ के रूप मे करती थी, तव तक उनको फैक्टरियो में लगाने का अर्थ यह मेही होगा कि देश 
की श्रम-शक्ति मे छुछ वि हुई है, अपितु वह तो एक उपयोग से दूसरे उपयोग कौ ओर को साधनों 
का कैवल अन्तरण (0ए6:80॥) मात्र ही होगा | इसके अतिरिक्त, अनेक स्त्रियाँ जो उद्योग मे काम 
करने आती है, अपने परों के काम से हट करके ही ऐसा करती हैं, और उनके द्वारा पहले ही किये 
जामे घाले घरेलू काम से धन के उत्पादन मे शुद्ध (१८) वृद्धि होती थी। अत. उद्योग मे उनके काम 
करने फा यह अ्थ॑ नहीं है कि राष्ट्रीय आय मे कोई वृद्धि हुई है। परन्तु यदि ये घरेलू कामों के 
मुकाबले उद्योग (70०४:9) में अधिक परिश्रम करती है अथवा उनके द्वारा किया गया श्रम 
उनकी घरेलू त्रियाओ से मात्रा मे अधिक है तो उससे समाज की वास्तविक आय मे घद्धि होती है। 
देश की उत्पादन-क्षमता मे उस समय भी षृद्धि होती है जबकि ऐसे व्यक्तियों से भी काम कराया 
जाता है जो आगतौर पर काम नहीं किया करते। देश मे सदा ही कुछ लोग ऐसे होते है जो स्वेच्छा 
से ही बेकार रहते हैं और सम्पत्ति की आय से अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोग भी या तो राष्ट्र 
प्रेम की भावनाओं के कारण अयचा सरकारी दवाब के कारण जब उत्पादन-कार्य मे लग जाते है 
सो देश की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, जब कार्य को अधिक तीयता एवं 
बधिक क्षमता के साथ सम्पन्न किया जाता है तो उससे भी श्रम की मात्रा मे कोई वृद्धि हुए बिता 
ही उत्पादन मे बद्धि होती है। युद्धछाल मे, जबकि देशभक्ति की भाषना तथा सरकारी दघाव 
५०२४३ होते है, भ्रम की मात्रा तथा क्षमता में ऐसे सुधार होना कोई असम्भावित बात 
मही है। 


जब देश के पास प्‌ जीगंत वस्तुओ की मात्रा अथवा उपलब्धि सीमित होती है. तब 
उपलब्ध साधवो पर अधिक तीद्रता एवं गहतता के साथ काम करके हो उत्पादन में वृद्धि की जा 
सकती हैं। ऐसा उस समय किया जा सकता है जबकि फंक्टरियों में अधिक पारियाँ (६0४8) चालू 
कर दी णाए' अथवा काम के घण्टो की अवधि बढ़ा दी जाय | युद्ध-काल में टूट-फूट (ए९शा धाते 
६५४7) में जो वृद्धि होती है तथा मरम्मत एव प्रतित्वापन (7079भआा 0 ४९०३८८४)८३॥/ में जो 
कठिताइयाँ सामने आतो हैं, वे चालू उत्पादन-क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किये जाने के मार्ग 
में बाधाएँ खड़ी करती है। परन्तु रख-रखाव तथा मरम्मत की थोडी बहुत व्यवस्था करके भी 
उत्पादन मे कुछ वृद्धि करना सम्भव है। इराके अतिरिक्त, उत्पादन भे बद्धि तब भी की जा सकती 
हैं जबकि मालिकों तथा श्रप्तिकों के झगड़ो के कारण बौच-बीच मे जो काम रुक जाता है उसे समाप्त 
बार दिया जाए। एक लोकतत्त्रीय देश मे, शाम्तिकाल मे, औद्योगिक सघपों एवं विवादों को 
पृरणंतया समाप्त नही किया जा सकता अतः इन परिस्थितियों मे सदा ही सरकार को उत्पादन में 
हस्तक्षेप करता पडता है। परन्तु युद्ध काल मे, कुछ तो इसलिए क्योकि देशभक्ति की भावना के 
कारण लोग स्वय अधिकतम उत्पादन करने के इच्छुक रहते है और कुछ इसलिये बयोकि हडतालों 
व ताला-बन्दियो पर कानूनी प्रतिबत्ध लग जातें है, काम का बिता रुके ही बराबर जारी रहना 
सम्भव हो श है। अतः इस स्थिति मे, उत्पादन को अधिकतम सम्भव उच्च स्तर पर बनाये 
रखा जाता है। 


युद्ध-प्रयत्मो मे तेजी साने के लिए कार्यवाहियाँ करनी आवश्यक होती हैं । 
कोई सन्देह नही है कि लोगो की देशभक्ति की सजा अप्रमुक्त क्षमता का अप को 
सहायता करती है और विज्ञाव तथा प्रचार के कार्य आमतौर पर इतने सुखगठित होते है कि उनके 
द्वारा बेशोजगार लोगो को भी यह पता चल जाता है कि उन्हें वहाँ शाम मिल सकता है 
यह भी सम्भव हो सकता है कि काम करने के अनिच्छुक व्यक्तियों को क्राम करने को 
बाध्य करने के लिए कुछ जदरदस्ती भी करनी पड़े। यह जोर जबरदस्ती अथवा बल 


पृचड 


द्वितीय विश्वयुद्ध वी अवधि में छुछ देशो में बुद्ध के लिए जो भारी मात्रा में खर्च किये गये, उन पर 
विचार करके हम युद्ध को विधाल लागत भा अनुमान लगा सकते हैं !! 


गत युद्ध वाल मे, युद्ध मे लो सभी देशो तथा कुछ तटस्थ देशो के भी राष्ट्रीय खर्च भे 
विशाल वृद्धि हुई। ब्रिटेत वा व्यय जो कि १६३८-३६ मे ११४७० करोड या सन्‌ १६४४-४६ 
में बढ़कर ६१६-०० करोड पौण्ड हो गया। सयुक्त राज्य अमरीका मे युद्ध प्रयत्त सन्‌ १६४०-४१ 
से प्रारम्भ हुए और उनका कुत सरकारी खर्च, जो कि सन्‌ १६३६-४० मे २१२७० करोड डातर 
था, बढकर ६५६१:२० करोड़ डालर हो गया । भारत में सरकारी य्च सूत्‌ १६३८-३६ में केवल 
१२१८ करोड 5० था। इप्मे युद्ध के प्रथम तीत वर्षों में वृद्ध वी गति धीमी रही और सन 
१६४१-४२ में यह बढ़कर १८७४ करोड रु० हो गया | परन्तु अगले तीन वर्षो मे ख्चे मे अचानक 
भारी वृद्धि हुई और सभ्‌ १६४४-४५ में यर्च के अनुमात ५७२ १ करोड रु० तक पहुँच गये। इस 
तिगुनी वद्धि में भारत द्वारा किया गमा वह विशाल व्यय सम्मिलित नही है जो कि भारत ने डिटिश 
सरफार के दायित्व पर किया था और जिसके फलस्वरूप वड़ी मात्रा में भारत के पोण्ड-पावने ब्रिटेन 
में एकत्र हो गये थे । तटस्थ देशों मे, स्वीडत का व, जो कि सन्‌ १६३८-३९ मे 4५७ ८० करोड़ 
क्रोत था, सन्‌ १९४४-४४ में वढकर ४८६ ६० करोड़ क्रोत हो गया और स्विट्जरलैण्ड का व्यय 
सम्‌ १९३८ में ६७-५० करोड़ फ्रैक से वढ़कर सत्‌ १९४५ में २४०७० करोड फ्रंक हो गया। 
इन देशों के ज्चों मे होने वाली ये ठोस बूढ्धियाँ सकट-काल से शूझते कौ उनकी तैयारी की 
पूचक हैं । 

स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय का एक वहुत बड़ा प्रतिशत युद्ध कार्यों में खर्चा किया गया 
और मही नहीं, यह प्रतिशत सम्पूर्ण गरुद्ध वी अवधि मे प्रति वर्ष बढता ही रहा। सव १६३६ में, 
ब्रिटेन मे, राष्ट्रीय आय में सरकारी छ्च का अनुपात २४ प्रतिशत था / यह वढकर सब १६४१ मे 
५३% और सद्‌ १९४३ मे ५५ प्रतिशत हो गया। सव्‌ १९४४ में यह कुछ घटा और ५४% रह 
गया । सु क्त राज्य अमरीका में, सन्‌ १९३६ में यह अनुपात २०% था ओर सव्‌ १६४१ तक 
इसमे कोई विशेष वृद्धि नही हुई तथा यह २३ प्रतिशत रहा। इस वर्ष के पश्चात्‌ अमरीका के युद्ध 
प्रयत्नो मे तेजी आयो और सन्‌ ११४३ मे राष्ट्रीय आय में सरकारी द्च का अनुपात बढकर ५४९ 
हो गया । सर १९४४ में इसमे नाम मात्र की कमी हुई ओर यह ५२% हो गया। उक्त आकड़ो से 
स्पष्ट है कि सरकार को राष्ट्रीय आय का एक बडा भाग युद्ध के कार्यों मे ही खच करता पडा ओर 
युद्ध काल में इस र्ष का अनुपात बदता ही चला गया। 


विश्व भर मे, कुल सरकारी खर्च वा एक बड़ा भाग अनेक युद्ध कार्यों मे लगाया गया 

जंसे कि शस्त्रों के विर्माण पर, जलयानों तथा युद्ध सामग्रों बनाने वाले कारखानों के निर्माण पर 
7 और सशस्त्र सेनाओ तथा संनिक कारखानों मे लगे आदमियो के वेतन आदि पर। ब्रिटेन मे, सब 
१६३६ ४० से लेकर १६४५-४६ तक के छ. वर्षों मे कुल व्यय का ८२% युद्ध ब्यय था। सन्‌ 
१६४४-४६ के बजट अनुमानों के अनुसार इस प्रतिशत मे कुछ गिरावट आई और यह घटकर ७६% 
हो गया । | ब्रिटेन के युद्ध-व्यय मे प्रतिव तेजी से वृद्धि हुई और सन्‌ १६३६-४० में यह ११४१० 
करोड़ पोण्ड से बदकर सन्‌ १६४४-४४ में ५१२४० करोड़ हो गया । इस खर्च मे “उलट उधार, 
पट्टा (70ए८४४० 003 [८४5०) अधवा 'पाररपरिक राहायता' (ए्मघ०४७०] 994) के खत्रे भी सम्मिलित 
हैं। सयुक्त राज्य अमरीका मे युद्ध के प्रथम पाँच वर्षों मे जो कुल खर्च हुआ उम्रमे युद्ध व्यय का 
प्रतिशत ५५% यथा। सन्‌ १६४४-४४ के अनुमानों के अनुपतार यह प्रतिशत बढकर ५७% हो गया 
सयुक्त राज्य अमरीका के ख्चों मे उधार-प्टा-ध्यण, कृषि-व्यय तथा युद्ध से ही सम्बन्धित अन्य 
अप्ततिक कार्यों पर किया ग्रया व्यय सम्मिलित है । रूम मे सन्‌ १६३६ तथा ४० में युद्धव्यय कुल 
सरकारी दर्च का ३० प्रतिशत था और १६४१ प्रे ३३ प्रतिशत। बाद के वर्षों मे यह तेजी से बढ़ा 
ओर सन्‌ १६४३ तथा ४४ में यह प्रतिशत ५६ हो गधा । रूस का प्रतिशत अपेक्षाकृत नीचा है और 
उसमे वृद्धि भी तुलवात्मक दृष्टि से कम हुई है, इसका एक कारण तो रूस के बजट की व्यापक एवं 
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१४३ 


ईगर्ह्ठा 5९०७सं(६७) तथा तिवेशों (77४६077८7/) का भी इसी उद्देश्य-पूति के लिए उपभोग 
किया जाता है। इस प्रकार किये जाने बाला पू'जी का रिक्तोकरण (१6७०7 ० यह) देश 
की दीघेकालीन आम-उत्पादन क्षमता को क्षीर्ण करता है । परन्तु यदि युद्ध का सफल सचालत किया 
जाना है तो उसका यह मूल्य तो चुकाना ही होगा। 


(५) विदेशों से ऋण अथघा अन्य रूप में वस्तुओं को प्राप्त करना (009/29708 80005 
ह0% 0िक्षट्र॥ ००९६ 89 ए०ए०चांएटट॥ ०00० फ३४४)--पुद्ध के लिए घत तथा सामग्री 
की प्राप्ति का एक अन्य स्रोत (5070८) है--उधार द्वारा अथवा अन्य तरीको से विदेशों से घस्तुएं 
प्राप्त करता । युद्ध-सामप्री खरीदने के लिए तटस्थ राष्ट्रों से ऋण आदि लिए जाते है । जब ऋण 
देने वाले सभी बडे देश युद्ध में सलग्न होते हैं, तव छोटे देशों से ऋण लिया जाता है और वहाँ 
किये गये विनियोगो का उपयोग युद्धन्सामग्री प्राप्त करते से किया जाता है॥ कभी-कभी मित्नदेशों 
हारा पट्टें पर (०0 6७5८) अथवा उपहार के रूप मे भी साधन दे दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 
फी अवधि में सयुक्त राज्य के उधार-पट्टा कार्यक्रमों (0. 8. ]006 ]९856 ए70हाशा॥९४) ३ क्के 
अन्तर्गत मित्र राष्ट्रो को भारी मात्रा में युद्ध-प्तामग्री प्रदान फी गई। राष्ट्रमण्डल के फुछ देशों ने 
इसी उद्देश्य के लिए ब्रिटेन को उपहार (8/5) भी डिए । द्वितीय विश्वमुद्ध-छआाल फी धह व्यवस्या 
जिपतके अन्तर्गत भारत तथा अन्य अनेक देशों ने स्टलिग फे बदले मे ब्रिटेन को युद्ध-स्तामग्री दी और 
बहू स्टलिंग लत्दन में उन देशो के खातो में जमा कर लिये गये---भओर कुछ नहीं बल्कि ब्रिटेन द्वारा 
लिए जाने वाले उधार का ही एक रूप था । इस प्रकार जो ईटलिग अथवा पोण्ड-पावना (#ध्यातह 
02420९४) इकट्ठा हुआ, वह इन कर्जों का ही सूचक था। जर्मनो ने जिन देशो पर अधिकार कर 
रुखा था उनसे अधिकार के सागत-भ्यय को प्रा करने के लिए अनिवार्य कर बसूल किए । 


युद्ध के लिए जिन वास्तविक साधनों फी आ्ादध्यकता होती है उनके विश्लेषण (3099- 
भं$) सै उस अन्तर की ओर हमारा ध्यान दिया जाता है जो कि मनेक लोगो द्वारा युद्ध की वतैमान 
तथा भावी लागत के बीच किया जाता है। लोगी को अपना उपभोग कम करने के लिए बाध्य 
करके, युद्ध वतं मान (95५४) पर प्रहार करता है, किन्तु देश की पू जी के स्टॉक को रिक्त करके 
युद्ध राप्ट्र को भावी उत्पादन क्षमता को कम करता है ओर इस प्रकार युद्ध का भविष्य [#एग्रा०) 
पर डाल दिया जाता है। उत्पादन का विस्तार, जिसके लिए अतिरिक्त काम फरना होता है, और 
उपभोग मे कपी, जिससे जीवन स्तर नीचा होता है--दोनों ही वर्त मान (9765000) के मूल्य पर 
किए जतिे हैं। पू जी-निर्माण मे गिरावट, पू'जीगत साज-सज्जा फा घिस जाना और घत के स्टॉक 
का उपयोग करना--ये ऐसे व्यय हैं जिनका भार भविष्य पर पडता है। इस अन्तर मे कुछ जान 
तो है परन्तु यह अन्तर पूर्णतया न्यायोचित तथा प्रमाणिक नहीं है वास्तविकता यह है कि युद्ध 
प्रयत्नो के सभी श्लोत व मान तथा भविध्य, दोनों पर ही प्रभाव डालते हैं । होता यह है कि वर्तमान 
साधनों के उपभोग का प्रयोग भावी अथ्थ व्यवस्था पर भी अवश्य पडता है | वर्तमान समय में जो 
मानवीय साधन अतिरिक्त कार्य करतै हैं उसका प्रभाव आगामी वर्षों से उनके कार्य की किस्म तथा 
उनकी उत्पादन-क्षमता पर अवश्य पडता है ॥ उपभोग की कमी का तथा जीवन-स्तर के गिरते का 

« लोगो के स्वास्थ्य तथा उनकी कार्य-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है और यह प्रभाव दीर्घकालीत 
होता है । जब अपने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की लागत पर बच्चे काम्र करते हैं तो यह 
स्वाभाविक ही है कि आने वाले यर्षों' में उनके जीवन को कार्य क्षमता घट जायेगी इस 
प्रकार, जब हम मानवीय साधनों के उपयोग पर, उन्हें भोतिक साधनों से पृथक्‌ करके विचार करते 
हैं तो युद्ध की भावी लागत को सही मात्रा स्वयं स्पष्ट हो जाती है। है 


आधुनिक युद्ध की लागत 
(776 (०5४ ण॑ 0[07०क एश) 


कं अब यह र॒पष्ट है कि युद्ध को दास्तविक लागत का अर्थ है उन साधनों का उपयोग 
करना जो कि अन्य स्थिति में समाज के उपभोग तथा विनियोग मे लग जाते हैं । राष्ट्रीय थाय तथा 
राष्ट्रीय पृ जी का काफी भाग युद्ध-कार्यों के लिए खर्च क्या जाता है। आधुनिक युद्ध का एक बड़ा 
मेंहया सोदा है और राष्ट्रीय आय की वडी-बड़ी घनराशियाँ इसके संचालन में लगा दी जाती हैं ॥ 
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मे, प्रत्येक वस्तु वो जबरदस्ती प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू नही की जा सकती। उसके लिए कुछ 
वित्तीय उपाय भो अपनाने पड़ते हैं और सरकार लोगो मे पास से ऋय-शक्ति एकत्र करती है तथा 
उसे उत वस्तुओं पर खर्च बरती है जिनकी उसे युद्ध वे लिए आवश्यवता है । इस स्थिति में, सर- 
वारी खरीदो के द्वारा युद्ध के लिए वास्तविक साधनो की प्राप्ति सम्भव हो जाती है। 


कराघान तथा ऋण ज॑से वित्त प्राप्ति के सामान्य साधन युद्ध-गाल में भी उतने ही मह- 
त्वपूर्ण होते हैं जितने वि शान्तिवाल में शान्तिफाल के न्‍्यायोचित कराधान की अपेक्षा भारी वरा- 
घान द्वारा सरवार बड़ी-बडी धनराशियाँ प्राप्त करती है और उनका उपयोग आवश्यक वस्तुओं व 
सेवाओ वो यरीदने में बरती है । चूवि कराघान उतना वित्त उपलब्ध नहीं करा सकता जितता वि 
युद्ध के लिए आवश्यक होता है (अशत्त: तो भारी करो की अलोक्प्रियता के वरारण और अशत 
उत्पादन पर उसके प्रतिबूल प्रेरणात्मक प्रभाव के कारण और ऐसे समय जबकि उत्पादन बढ़ने की 
आवश्यकता है), अत सरवारी उधार द्वारा बाफी घन प्राप्त करना होता है | वराधान तया अनि- 
भाय॑ या ऐच्छिक बचती से लोगो के उपलब्ध आय मे कमी हो जाती है जिसके कारण वास्तविक 
साधन (768] 7८३००८८४) गैर-सरकारी उपयोग से मुक्त हो जाते हैं। जब ये दोनों साधन भी 
सरवार को ययेप्ट मात्रा में घन उपलब्ध कराने मे असफ़्ल हो जाते हैं। तव सरकार को बैको से 
उधार लेने तथा नई मुद्रा के निर्माण का आश्रय लेने को बाध्य होना पड़ता है । नये द्रब्य के खलत 
से लोगो को नई आय प्राप्त होती है किन्तु नागरिक उपभोग के लिए समवर्ती मात्रा में वस्तुओं का 
सम्भरण ($0[90]9) नही बढ़ता, अत, इस स्थिति से अर्थव्यवस्था मे स्फीति सम्बन्धी दबाव उत्पन्न 
हो जाते है। पिन्‍्तु यदि कराघान तथा सरवारी उधार वे मात्रा बढाकर सम्पूर्ण अतिरिक्त आय 
लोगो मे से ले ली जाएं और राशनिंग द्वारा गैर-सरकारी उपभोग को सीमित बर दिया जाए तो 
स्फी तिजनक प्र: दे तियो पर थोडा-वहुत काबू पाया जा सकता है। परन्तु राशनिग, कराधात तथा 
सरवारी ऋण जिस सीमा तक उपभोग मे यथेप्ट कटौती करने मे असफल रहते हैं, उस सीमा तक 
कीमतों वी वृद्धि को नही रोका जा सकता। इस स्थिति मे, उपभोग में कटौती ऐसे तरीके द्वारा 
की जाती है जो कम वाछतीय होता है, अर्थात्‌ यह कि ऊँची कीमतो के कारण लोग वस्तुओ की 
केवल घोडी मात्रा ही खरीदने मे समर्थ हो पाते हैं। इस प्रकार, सरकार को वित्त की प्राप्ति वे जो 
प्रमुख स्रोत उपलब्ध होते हैं वे हैं--कराधान, उधार तथा साख-निर्माण (ब्वा लध्थ्ाणा) । ये 
तीनो ही साधनो की प्राप्ति के लिए क्रय-शक्ति उपलब्ध कराते हैं, व्यक्तियों वी क्रय करने की क्षमता 
को घटाते हैं और वस्तुओ व सेवाओ को गैर-सरकारी उपभोग से मुक्त कराते हैं । 


जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि एक देश विदेशों से भी कई प्रकार से युद्ध-सामग्री 
प्राप्त कर सकता है जैसे कि उघार लेकर, चन्दे तथा दान प्राप्त करके उधार-पट्टा तथा उलट पध्ार- 
पट्टा (2५७४८ |९४0-)९४५९) जसे पारस्परिक सहायता के समझौतो द्वारा, स्वर्ण रिजर्व तथा विदेशी 
विनियोगो का परि-समापन (!१७॥०७0०॥) _ करके, अधिकृत देशो पर प्रशासन की लागत वमूल 
करने के लिये कर लगाकर अथवा उन देशो से चन्दे लेकर, जैसाकि जमंनी ने अपने अधीनस्थ देशों 
से लिया । इन व्यवस्थाओ से सरकार को विदेशी क्र्य-शक्ति पर अधिकार भ्राप्त हो जाता है जिसका 
उपयोग विदेशों से आवश्यक युद्ध-सामग्री का आयात करने में किया जाता है| विनिमय-नियल्रण 
(व्ारणीआ्याहट ८०0) द्वारा तया. आयातों पर प्रतिवन्ध लयाकर भी सरकार विदेशी मुद्रा एप्त 
करती है और इस प्रकार वह विदेशी मुद्रा अनावश्यक आयात पर व्यय किये जाने की बजाए आव- 
श्यक युद्ध-सामप्री वा आयात करने मे व्यय की जाती है । विदेशी व्यय के द्वारा द्रव्य-आय में जो 
वृद्धि होती है उसका मुद्रा तथा कीमतों पर वही प्रभाव पडता है जैसा कि साख-निर्माण द्वारा किये 
गये आन्तरिक सरकारी खर्च का पडता है । 
कराधान ([8000०7) : 


(7) कराप्ान युद्ध के लिए वित्त प्राप्ति का एकमात्र सबसे बडा स्रोत है । यह सामान्य 
जनता के पास उपलब्ध फालतू क्रय-शक्ति को कम करने की दिशा मे बडा प्रभावशाली वार्य करता 
है तथा भारी मात्रा मे क्ये गए सरकारी व्यय से उत्पन्न स्फीति को रोकता है। सामान्यत, युद्धके 
प्रारम्भ मे तो वर-आय द्वारा प्रोपित व्यय का अनुपात पिरता है परन्तु बाद मे जंते-जैसे युद्ध लम्बा 
खिचता है, यह अनुपात बढता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युद्ध मे उलझने के कारण 
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विस्तृत प्रकृति से सम्बन्धित था और दूसरा कारण यह था कि युद्ध से पहले ही देश में युद्ध की काफी 
तेयारी कर ली गई थी । युद्ध के प्रथम पाँच वर्षों मे, अर्थात्‌ सन्‌ १६४३-४४ तक, भारत मे कूल 
सरकारी व्यय मे युद्ध-व्यय का भ्रतिशत १६ था। सन्‌ १६४४-४५ में यह प्रतिशत एकदम बढ़कर 
«० हो गया। जापान के युद्ध के केवल बाद के पांच वर्षों के ही वजटअनुमात उपलब्ध 
हैं। जो भी सूचना उपलब्ध है, वह बतलाती है कि कुत सरकारी व्यय में तथा कुल व्यय 
में युद्धन्यय' के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुई है। सन्‌ १६३६-४० में यह प्रतिशत ५० 
था जो कि सन्‌ १६४३-४४ में वढकर ६७ हो गया । इसी प्रकार, जमंती में सन्‌ १६३३ के पश्चात्‌ 
बजट सम्बन्धी कोई हिसाव प्रकाशित नहीं हुआ, परन्तु सरकारी आँकडो पर आधारित अनुमानों से 
प्रकट होता हैं कि युद्ध के प्रथम पाँच वर्षों में ५९७००*०० करोड जर्मन मार्कस के कुल रास्कारी 
खर्चे मे युद्ध-व्यय की मात्रा ४२००० ०० करोड अर्थात्‌ लगभा ८१% थी। कुल तथा युद्ध-ब्यय की 
ये बड़ी-बडी तथा बढती हुई धवराशियाँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आधुनिक युद्ध कितना 
महूँगा पडता है । 


प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कुल सरकारी व्यय की तुलना करके भी गुद्ध के बढते 
हुए भार का प्रकटीकरण किया जा सकता है। सयुक्त राज्य भगरीका मे, ह्वितीय विश्व युद्ध के 
प्रथम पाँच वर्षों का कुल सस्कारी व्यय २२६०० ०० करोड़ डालर था जबकि सन्‌ १६१४ से 
१६१६ तक के पाँच वर्षों मे इसकी म्रात्ना ३६०० ०० करोड डालर थी। ब्रिठेन में अप्रेल १६३६ 
से मार्च १६४४ तक कुल सरकारी व्यय २४४००० करोड पौण्ड था जबकि प्रथम विश्व युद्ध के 
पाँच वर्षों मे इसकी मात्रा ६६० ०० करोड पोण्ड ही थी। जर्मनी में ये आंकड़े क्रश ५०००० ०० 
और १६४०० ०० करोड जर्मनी मार्क्स ये। तटस्थ देश स्वीडन और स्विटूजरलेण्ड में ये आँकदे 
आमश. १९७०-०० करोड कोनोर व २६००० करोड क्रोनोर तथा ८०० ०० करोड़ फ़ाक वे 
१०० ०० करोड़ फ्राक थे। ये जॉकड़े बतलातें है कि आधुनिक युद्ध के लिए कितमे विशाल 
साधनो की आवश्यकता होती है ओर जैसे-जैसे टू की प्रकृति तथा सिसेधियो में परिवतंग हो रहा 
हैँ वंसे-बैसे ही यु का महँगापन भी बढ़ रहा डे । 


यहाँ हमने यु झ्ध की लागत का जो विवेचत फिया है वह दब्य (70069) तथा सामग्री 
(702९एं॥) के रूप भें किया है । युद्ध को लागत का अनुमान लगाने के कुछ और भी रूप हैं, जंसे 
मानवीय जीवन वी हानियाँ तथा कष्ट, मरने तथा अपेय होने वाले मनुष्यो की सख्मा, मृत्यु से 
होने वाला मानसिक कष्ट मनुष्यों का अपने प्रिय जनो से बिछड़ना, धन के विनाश से होने वाली 
निर्घंनता तथा इसी प्रकार के अन्य विताश । इनकी लागतों का अनुमात द्वव्य के रूप में नहीं 
लगाया जा सकता । एन कष्टो एवं दु खो का कुछ अतुमात उन बड़ी-मरड़ो धनराशियों को देखकर 
लगाया जा सकता है जोकि युद्ध के पश्चात्‌ पीड़ितो की सहायता तथा उनके पुनर्वास्स पर करनी 
पड़ती है । विश्व युद्ध के पश्चात्‌ विभिन्न देशो तथा विश्व-सस्थाओ को जिन-जिन विचित्र एवं 
अद्भुत समस्याओ का सामना करना पड़ता है वे भी युद्ध की विशाल लागत के स्पष्ट प्रमाण हैं। 
युद्ध से लोगो के वर्तमात तथा भावी कल्याण में कमी होती है । युद्ध के पश्चात्‌ भी राष्ट्रीय आय 
का एक बड़ा भाग पुर्ननिर्माण एवं पुनर्रुद्धार कार्यों मे लगाना पडता है और अन्य युद्धजन्य कप्टो 
एव आपदाओ के स्ताथ ही यह भी युद्ध की कुल लागत का ही एक भाग है । 


बुद्ध के लिए वित्तीय साधन 


[एराभाव॑ं) पर०5०ए८९5ण गण) 


युद्ध के लिए जिन वस्तुओ एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें गैर-सरकारी 
उपयोग से हटाकर उपलब्ध करना होता है । प्रचार करके अथवा गैर-रारकारी खरीदों पर किसी गे 
किसी प्रकार का प्रतिवन्ध सग्कर अर्यव्यवस्था को उत्तेजित किया जा सकता है। सरकारी वस्तुओं 
की उपलब्ध मात्रा पर प्रत्यक्ष नियत्रण भी लगा सकती है और इस प्रकार अनिवायें रूप से उत 
वस्तुओ एवं सेवाओं को स्वयं धराप्त कर सकती है जिनकों उसे आवश्यकता है, अपनी आवश्यकताये 
सन्तुष्द होते के पश्चात्‌ जो वस्तुये तथा सेवायें शेष बचे केवल उन्हे ही सामान्य जनता के लिए 
छोड सकती है | प्रत्यक्ष निपन्त्रण से शान्तिकालीन उत्पादन का युद्धबालीन उत्पादन में शीघ्र परि- 
बर्तेत सम्भव तथा सुविधाजनक हो जाता है। परन्तु एक लोकतन्त्रीय देश की आधुनिक अध॑व्यवस्था 


१४८ 


बुल कर-आय मे प्रत्मक्ष करो का अनुपात बढ गया ॥ उदाहरण के लिए कुल कर-आय मे प्रत्मक्ष 
करो का प्रतिशत जो कि सन्‌ १६३८-३६ मे ब्विटेन में ५५ तथा सयुक्त राज्य अमरीका में ५३ था, 
सन्‌ १६४३-४४ भे बढ़कर करम्रश” ६३ और ८६ हो गया । इस वृद्धि का कारण परोक्ष करो के 
मुवावले प्रत्यक्ष करो की अधिक निश्चितता (व्थांआण७) तथा लोचशीलता (थडधांणा॥) थी। 
बेवल ऐसे देशो मे, जहाँ कि प्रत्यक्ष कर देते वाले लोगो वी सख्या कम होने के कारण इसवा क्षेत्र 
था, प्रत्यक्ष करो के मुबावसे परोक्ष करो पर ही अधिक भरोसा करना पढा । किन्तु इन देशो में भो 
आय तथा सम्पत्ति पर नये प्रत्यक्ष कर लगाये गये और इन बरो को अदा करन वाले लोगो की 
सख्या भी बढ गई। 


कराधान को राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित करके करो के भार वा माप वडी अच्छी तरह 
किया जा सवता है। द्वितीय विश्वयुद्ध वी अवधि में, कराधान द्वारा गप्ट्रीय आय को जो भाग 
प्राप्त क्या गया, अधिकाश देशो मे उसमे वृद्धि हुई । युद्ध से पूर्व बेन्द्रीय तथा स्थानीय दोनों ही 
प्रकार का कराधान सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन में राष्ट्रीय आय का २३ प्रतिशत था और 
कनाडा मे यह प्रतिशत कुछ कम अर्थात २९ घा। सन्‌ १६४३ तक यह प्रतिशत बढ़कर ब्रिटेन मे 
३७, कनाडा भे ३३ और सपयुक्त राज्य अमरीका में ३० हो गया । 


(7) ऋण अथवा फराधान बनाम ऋण (फण70छ७785 ण प9ाणा ४३, छणा०शाएढ) : 


चूंकि युद्धकाल मे सरकारी खर्च की सम्पूर्ण वित्त-ब्यवस्था कराधान द्वारा नही की जा 
सकती, अतः सरकारी उधार आवश्यक हो जाता है । सरकारी ऋण मे अधिकाश भाग आन्तरिक 
ऋणो का ही होता है वयोकि विदेशी ऋण आसानी से उपलब्ध नही होते | युद्ध वित्त की व्यवस्था 
के कारण सरकार की ऋणग्रस्तता (॥70८0(८0॥255) मे जो वृद्धि होती है, वह सदा ही एक विवाद 
क्वा विषय रही है। और इस भ्रश्व पर काफी बहस होती रही है कि युद्ध-बित्त की प्राप्ति का मुख्य 
स्रोत कराधान को बनाया जाएं अथवा सरकारी उधार को । 


सामान्य विचार यह है कि कर ही युद्ध-वित्त (77 ॥79706) की व्यवस्था करने का 
एक अच्छा साधन है। इसका कारण यह दिया जाता है कि ऋणो से युद्ध-व्यय का भार भविष्य 
(४/णा८) पर पहता है विन्तु करो द्वारा यह भार वतंमान (07627) पर ही डाला जाता है। 
कराधान तथा ऋणों द्वारा धन एकत्र करने वी तपा वाद भे उन ऋणो को वापिस करने की जो 
प्रक्षिया (970०९८७७) है, उसी के कारण उक्त ग्िचार ने जन्म दिया है। जद सरकारी खर्च की वित्त- 
च्यवस्था वराधान द्वारा की जाती है तो उसका भार उन लोगो पर पडता है जो कर अदा करते हैं 
फिन्‍्तु जद वित्त प्राध्ति का प्रमुख स्रोत सरकारी उधार होता है तो उसका वित्तीप भार उन्‌ लोगो 
पर पडता है जिन्हे कि ब्याज की अदायगी और शोधघन निधि (877078 ६०7०) के निर्माण ने लिए 
भविष्य भे सरकार को कर देने पडते है। जहाँ तक आन्तरिक उधार का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
तो यह तक्क॑ भ्रमपूर्ण है और यह वर्क देते समय ग्रुद्ध के वास्तविक भार (68 50702) तथा द्वब्य॑- 
भार (0०76५ ४७५:०९॥७) के बीच अन्तर की अपेक्षा कर दी जाती है। युद्ध का द्रब्य भार तो विभिष्न 
प्रकार को वित्तीय पद्धतियों के अन्तग्गंत, विभिन्न समयो भे, लोगो के भिष्न-भिक्ष दर्गों पर पड़ सब ता 
है बिन्तू उपभोग तथा विनियोग की कमी के रूप मे जो वास्तविक भार होता है बहू उस समय 
लोगो पर पडता है जबकि आर्थिक साधन वास्तव मे युद्ध के लिए प्रयोग क्ये जाते हैं। वित तो 
केवल उस वाह्मता (एण067८८) के भाग का निर्धारण करता है जो कि भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगी 
द्वारा बहन की जाती है, और वित्त-प्राप्ति की विभिन्न रीतियो के परिणाम भी भिन्न-भिन्न ही होते 
है। त्थाएि, विदेशी ऋणो के सम्बन्ध मे ये तक॑ उचित प्रतीत होते हैं । विदेशी से ऋण लेने वा 
एक परिणाम यह होता है कि राष्ट्र उस समय उस ऋण की सीमा तक युद्ध की लागत का भार 
बहन करने से बच जाता है और उस युद्ध-लागत (०० ० छथ) का वास्तविक त्याग (एव धयला- 
706) बाद मे तब करना होता है जबकि वे कर्ज अदा किये जाते हैं। 


वर्तमान भार और भावी भार के वीच जो अन्तर किया जाता है वह एक ओर घारणा 
(7००/) का भी परिणाम है। गृह व्यापक रूप से माना जाता है कि करो की अदायगी तो लोग 
भपनी चान्चु कय (०्ण्याल्या: ग70०४१8) में से करते हैं कि सरकार को ऋण बचतो मे से धन निकाल 
कर दिये जाते हैं। फलत करो का सम्पूर्ण आधिक भार तो लोगो पर उसो समय पड़ जाता है 


श्ड७ 


सरकार को तुरन्त ही अपने व्यय मे वृद्धि करवी होती है किन्तु उसके लिए अतिरिक्त घन कराधान 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है | परस्तु रामय बीतने के साथ कर प्राप्तियों को बढाने के लिए 
कर-नीतियों भे हेर-फेर की जाती है और आवश्यक वैधानिक कार्य वाहियां की जाती हैं जिनके द्वारा 
व्यय के एक बड़े भाग की पूति की जाती है। 


युद्ध के लिए जितमे धन की आवश्यकता होती है वह सब कराधान दारा प्राप्त करना 
सम्भव नही होता। कराधान तो एक कप्टदायी ब्रत्रिया (9870] 0०८६७) है और ऊंचे क्रो के 
मतोवैधानिक प्रभाव प्रायः अधिक स्वास्थ्यकर नही होते | सरकार की कर-प्राप्तियो की मात्रा जंसे- 
जैसे बढती है, परोक्ष कराधान मे वृद्धि के कारण वंमे-वैसे ही निम्न आय वाले वर्गों पर पडने वाला 
पूर्ण तथा सापेक्षिक भार अधिक होता है और इस प्रकार जो राष्ट्रीय आय का वितरण होता है वह 
निर्धन बर्ग के विरुद्ध पडता है। परन्तु सदा ही ऐसा नही होता, ससार के अधिशाश देशो मे, 
द्वितीय विश्वपुद्ध की अवधि में कुल कर-आय मे परोक्ष करो का प्रतिशत गिर गया था ! ऐसा केवल 
तभी होता है जब प्रत्यक्ष कराधान का क्षेत्र सीमित होता है तो परीक्ष कर अनुपात से अधिक 
बढाने पड जाते है जिससे करो का ढाँचा भी अवरोही (7०87:5अ१०) बन जाता है। कराधान 
का एक ओर अवाउ्छनीय लक्ष ण है इसका उत्पादन पर अप्रेरणात्मक प्रभाव | ऐसे समय मे जबकि 
उत्पादन भी मात्रा में अधिकतम सम्भव तेजी से वृद्धि होनी चाहिए, भारी कराधान उत्पादन पर 
प्रतिवन्‍्धात्मक प्रभाव (7०/ए०४४० 490०0०८) डालता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि करो की अदायगी 
अनिवार्य होती है, इससे करदाता प्रायः कठिनाइयों मे पड जाते है। कभी-कभी कुछ करदाता इस 
बात के लिए बाध्य हो सकते हैं कि अपनी कर-सम्बन्धी देवदारियो को निपटाने के लिए अपनी आय 
प्रदान करने बाली परिगम्पत्तियो (35523) को बेचें ॥ जद कभी करदाता करो की अदापणी करने 
के लिए उधार लेता है तो इस स्थिति मे सरकार को परोक्ष उधार द्वारा हो वित्त प्राप्त होता है। 
तथापि इस परोक्ष उधार से प्रत्यक्ष उधार अच्छा होता है। इतस प्रकार, सरकार को केवल कराधान 
हारा ही शत-प्रतिशत वित्त प्राप्त होना सम्भव नही होता । 


हितीय विश्वयुद्ध के प्रथम वर्ष मे, ब्रिटेन में कुल व्यय के ४५% भाश की वित्त-व्यवस्था 
राजस्व (7०५७९) द्वारा की गई थी जिसमें भी अधिकाश भाग कराधान द्वारा प्राप्त हुआ घा। 
सयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, जापान तथा भारत का ऐसा ही प्रतिशत क्रश ४१, ४० ३५४ और 
७२ था। युद्ध छिडने के एकदम पश्चात्‌ अधिकाश देशो मे यह प्रतिशत ग्रिरा। ऐसा इसलिये हुआ 
क्योंकि इन दिनो सरकारो खर्च मे तो युद्ध के कारण वृद्धि करनी पड़ी परन्तु उतनी तेजी से करा- 
घान में वृद्धि न हो सकी । उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में सन्‌ १६३८-३६ में कुल व्यय में कर-आय 
(५७४८-९५६४०७७) का अनुपात्त ७5% था, सन्‌ १९४२-४३ मे यह प्रतिशत गिरकर ४३ हो गपषा। 
सयुक्त राज्य अमरीका में भी यह प्रतिशत गिरा और ६३ से घटकर २६ हो ग्या। परन्तु इसके 
पश्चात्‌ कर-आय मे प्रतिवर्ष बुद्धि होती गई और १६४५-४६ मे यह प्रतिशत बढ़कर ब्रिटेत में ४७ 
तथा सयुक्त राज्य अमरीका में ४८ हो गया। ये आँकड़े बतलाते हैं कि गुद्ध-काल मे कराधान वित्त- 
प्राष्ति का एक बड़ा ख्लोत तो होता है, परन्तु यह एक मात्र स्रोत होता है, ऐसी वात नही है ।* 


मुद्धकालीद कराघान के अन्तगेत जहाँ पुराने करो की दरो में वृद्धि की जाती है, वहाँ 
नये कर भी लगाये जाते हैं। ससार के लगभग सभी देशो में आय-करो और निगम-करो की दरो में 
वृद्धि की गई और उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क भी इतने बढाये गये कि दे अधिक आय प्रदान 
करने लगे | जो नये कर लगाये गये उनमे अतिरिक्त लाभ कर था और आय तथा सम्पत्ति पर लगाये 
जाने बाल्ले अनेक कर थे जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कर (४20009। 0८7०८ ६४00) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा 
कर (790079] ६६०७॥४५ (85) आदि के नाम से लगाये ग़ये । नये-नये पदा्यों पर उत्पादन छुत्क 
तथा ८रिफ शुल्क लगाये गये । करो का शीघ्र सग्रह करने के लिए भी बनेक उपाय काम में लाये 
गये, उदाहरण के लिए अनेक देशों में 'जितना कमामो उतना बदा करो! (89 2५ #0ा४ €ध्८०) का 
सिद्धान्त लागू क्रिया गया जो कि पहले कभी लागू नहीं किया गया या। कराधान के द्वारा सरकारी 
आय मे वृद्धि करने के जो प्रयत्त किये यये, अधिकाश मामलों मे, उनका परिणाम यह हुआ है कि 


[५8 $0पा८९ ०६ फीड ग्रा वेणगिगणआी०्2 रेड बहयोए ए८38०० ० एग्त॑ंणड- “एणाव ९०ण०चांट 
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टन 


द्‌ृर० 


कारण यह है कि सरकारी बॉण्ड ऐसे ऋण-पन्र होते हैं जिनके आधार पर बैक तुरन्त ही अग्रिम 
घन (४0४9008 7४०79) उधार दे देते हैं । 


इसके अतिरिक्त, ऋणो के वितरण पर जो प्रभाव पड़ता है, वह भी विद्यारणीय है ऋण 
ऐसे लोगी से लिये जाते हैं जो कि उन्दे दे सकते हैं और ये लोग स्पष्टत. धनी वर्ग के लोग होते हैं। 
जोकि बड़ी-बडी धनराशियां ऋणो मे देते हैं । तथापि, युद्ध के बाद जब इन ऋणों वी अदायगी के 
लिए कर नगाये जाते हैं तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि उन करो वा भार भी विभिन्न वर्गों पर 
उसी अनुपात में पडेगा जिस अनुपात में कि उन्होंने युद्ध ऋणों के लिए अपना अशदान दिया था। 
काफी सम्भावना यही है कि नये क्रो के भार का एक बड़ा अनुपात निर्धव वर्गों को ही वहन 
करना होगा । अतः कराधान द्वारा पोपित युद्धन्व्यय जहाँ अधिवाश भाग धनी वर्ग के लोगो पर 
डालता है, वहाँ ऋण रीति (|040 0॥८(४०४) द्वारा यह भार दीर्घावधि में, आशिक रुप प्ले घनी वर्ग 
से निर्धंत वगे वो ओर को स्थानान्तरित हो जाता है। 


कर-रीति ((७४-7८70००) से भविष्य के लिए कोई समस्या उत्पन्न नही होती । करो के 
प्रभाव तथा भार से सम्बन्धित सभी मामत्रो पर उसी समय विचार हो जाता है जबकि कर लगाये 
जाने है और उनका संग्रह किया जाता है और युद्ध के पश्वात वी अवधि के लिए कोई उसझन शेप 
नही छोडी जाती । किन्तु ऋण रीति के बारे मे ऐसा नही कहा जा सकता । जब ऋण जारी किये 
जाते हैं तो सरकार के समक्ष बेवल यही समस्‍या होती है कि कर्जो द्वारा उतना घन अवश्य प्राप्त 
ही जाए जितना कि आवश्यक है। वितरण पर इसके प्रभावों तथा बाह्मता (70020०८) की अदल« 
बदल के प्रश्न केवल याद में धब उत्पन्न होते हैं जबवि न्याज तथा शोधन-निधि की अदायगियाँ 
करनी होती हैं॥ अत इस स्थिति मे एक उपयुक्त (5०४४०)४) कर-ढाँचे का विर्माण भविष्य की 
समस्या होती है ) 


के लिए सरकारी ऋण के पक्ष मे अनेक तक दिये जाते हैं। सरकार को ऋण उन 
शोगो द्वारा दिये जाते हैं जो कि दे सकने में समर्थ होते हैं। इसके विपरीत, कर बिना करदाताओं 
की परिस्थितियों कर ध्यान रखे ही लगाये तथा उगाहे जाते है । करो का निर्धारण कि लोगो 
के धन के आधार पर किया जाता है ओर समाव धन वाले व्यक्तियों को स्रमातर ही अदा करना 
होता है ) यह बिलकुल सभव है कि समान घन वाले दो आदमियों के वीच, एक आदमी तो ऐसा 
हो सकता है जो कि अपने व्यवसाय से होने वाली आय को और बदाता चाहता हो और दूसरा 
व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास बेकार साधत काफी मात्रा में पड़े हो । अत सरबार वी माँग 
को पहले की अपेक्षा दूसय अधिक आसानी से पूरा कर सकता है । ऐल्छिक ऋणो (१०फाध्ा३ 
090$) की स्थिति में, दूसरा ध्यक्ति स्वभावत्त. ही ऋणों का अधिक भाग बहन करेगा ) किन्तु कर- 
रीति के अन्तगंत, इन दोनो ही व्यक्तियों को समान अशदान देना होगा, और उस व्यक्ति कौ करो 
की अंदायगी बडी कठिन प्रतीत होगी जिसके पास काफी मात्रा मे फालतू धन होगा । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि वहू इस कार्य के लिए उधार ले सकता है परन्तु उघार लेना भी उप्तके लिए उस 
समय बड़ा कठिन होगा जबकि उप्के पास देने को उपयुक्त जमानत न ही ॥ बत्यन्त चरम स्थिति 
मे ही, उसे अपना सम्पूर्ण अथवा थोडा व्यवसाय बेचना पड सकता है जिससे उसे तथा उसके व्यव« 
साथ को, दोनो को ही हानि होगी । इस प्रकार, ऋण लेकर वित्त की व्यवस्था करना अपेक्षाकृत 
एक सरन रीति है जिसके अन्तगंत वे लोग दिना दिसी कठिनाई के अपना अशदाव दे सबते हैं जिसके 
पास फालतू धन है। कर-रीति के अन्दर्गंत, सरकार द्वारा एक ऐसी जटित प्रिया हारा धन 
प्राप्त किया जाता जिसके अन्तर्गत वे लोग, जिनके पास काफी फालतलू धन है, उन लोगो को कर्जे 
देते है जिनके पास घन की कमी है किन्तु उन्हें कर अदा करने हैं। जब घन बहुल शीक्षता से प्राप्त 
करना होता है, जैंसे कि युद्धकल से, तब ऐच्छिक ऋणो की रोति ही उपयुक्त रहती है वयोवि यह 
कम उथल-पुयल् मचाती है। 


इसके अतिरिक्त, निरन्तर भारी कराधान से लोगो वी श्रम करने की इच्छा कम होती 
है। गैर-सरकारी विनियोग तथा उत्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वि्चु सरवारी 
ऋष के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता । लोगो दी कास करने, बचत करने तथा वितिमय 
करने की इच्छा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ऋणी हारा बडी-्बड़ी घवराशियाँ प्राप्त 
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परन्तु ऋणों का भार उस समय के लिए आगे फँंक दिया जाता है जबकि उन ऋणो की वापिमी के 
लिए धन प्राप्त करते को कर लगाये जाते है। तथापि, इस विचार का कोई ठोस आधार नटी है । 
जब सरकार किसी से भी कुछ धनराशि की मांग करती है दो वह व्यक्ति किसी स्रोत से उस माँग 
की पूर्ति करे, यह वात माँग की अ्रक्ृति पर निर्भर नही होती, बशर्ते कि वह व्यक्ति उस भार को 
अन्य किसी पर डालने में समर्थ न हो। पह हो सकता है कि व्यक्ति कराधान की अदायगी अपनी 
बनतो में से करे और कर्जो के लिए धन अपनी चालू आय में से दे , इसका निर्णय अदायंगी की 
प्रकृति (78007९) पर नही अपितु अदायगी की मात्रा (अं2०) पर निर्भर करता है। 


कुछ परिस्थिठियों मे, कराधात तथा ऋण, दोनो ही बिल्कुल एकसा प्रभाव डाल सकते 
है । सरकार धन का सग्रह कर लगाकर करती है अयवा ऋण लेकर, इसका उस ध्यक्ति पर कोई 
फर्क नही पड़ता जो कि धन देता है । उदाहरण के लिए, मान लोजिए सरकार ऋण लेती है और 
यह एक जबवरी ऋण (#0०४१ ]08॥) है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति से ठोक उतनी धनराशि की 
माँग की जाती है जो कि उससे तब ली जाती जबकि उस पर कर लगाया जाता। इस स्थिति से 
कर तथा ऋण का एक समान प्रभाव होगा । एक अन्य उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि प्रत्येक 
ऋणदाता यह समझ रहा है कि इन ऋणों की वापिस अदायगी के लिए भविष्य मे उसे जो कर 
अदा करता होगा वह उसे वॉण्डो से प्राप्त होने बाली आय के बरावर होगा | अतः करदाता के 
दृष्टिकोण से इन दोनों ही योजनाओं में कोई अन्तर नही है। प्रत्येक स्थिति भे, उसे तत्काल कुछ 
घन को हानि उठावी होतो है और भविष्य भे उसे कोई भप्रतिफल प्राप्त नही होता। इसमे कोई 
सन्देह नही कि ऋण सरकारी बॉण्डों के रूप मे बरतमान ऋणदाता की परिस्थितियों (शव०ं७०$ 
28520$) को यथापूर्व अछूता छोड देते हैँ और वह अपनी आवश्यकताओं के लिए बनेक आधार पर 
ऋण ले सकता है। अत इस स्थित्ति मे, सम्भव है वह अपने को अच्छा समझे बमुकावले उस स्थिति 
के जबबि उसे कर अदा करना पडता । फिर भी, चू'कि वे लोग, जिन पर कि भारी कर लगाये 
जाते हैं, धनो होते है और उन्हे पहले से ही काफी सुरक्षा प्राप्त होती है अत. उक्त प्रमाव वा कोई 
विशेष महत्व नही है । 


तथापि जबरी ऋण लिये जाने की तथा उसकी अदायगी के लिए भविष्य मे उतना ही 
कर लगाये जाने कौ, जितनी कि बॉण्ड-धारको को बॉण्डो से आय हो, हमारी मान्यताएँ जवास्तविक 
है जितना ही हम वास्तविकता की ओर आगे बढते हैं, ऋण तथा कर के प्रभावों के बीच अन्तर 
उतना ही अधिक स्पष्ठ होता जाता है। ऋण प्राय ऐच्छिक होते हैं कौर अधिकाश उधारदाता 
सामान्यत. यही आशा करते है कि उन्हे बॉण्डो का जो ब्याज प्राप्त होगा वह सबवा सब उन्हें 
भविष्य में करो के रूप मे नही देता पड़ेगा । कर आधारित होते हैं आय पर, व्यय पर, उपभोग पर 
वस्तुओ पर अथवा ऐसी ही अन्य चीजो पर; और सम्भावना यही होती है कि बे सरकारी वॉण्डो 
के ब्याज से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं होंगे । अत. हो सकता है कि लोग करो के मुकाबले ऋण 
की स्थिति मे अपने आपको कम कठिनाई मे समझें॥ यह भी हो सकता कि जब सरकार कर लगाने 
की वजाए उधार हारा धन प्राप्त करे तो लोग उपभोग में कमी करने के कम इच्छुक हो और उसके 
स्थान पर अधिक तथा कठिन श्रम करें और सरकारी ऋणो मे अपना अंशदान केबल उन साधनों 
भैसेदें जिन्हें कि अन्य स्थिति भे गर-सरकारी उद्योग मे निवेश कर देते । परिणामस्वरूप ऋणों 
द्वारा की गई वित्त-व्यवस्था का पूंजी तथा भावी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे और इमके 
द्वारा युद्ध के भार का एक भाग भावी पीढितो पर डाल दिया जाता है । इस प्रकार, स्पप्टत इस 
विषय मे प्रकट की गई वक्त प्रसिद्ध धारणा में सचाई का बश विद्यमान है । 


सरकारी ऋण का एक अन्य प्रभाव, जो कि पूर्ण तया वाच्छतीय नही है, बैंक साख का 
निर्माण है जो कि सरकारी ऋण का ही परिणाम होता है। जब लोग सरकारी ऋणों भें वडी बढ़ी 
धनराणियां देते हैं तो सम्भावना यही रहती है कि बे उन धनराशियो का कुछ न कुछ भाग बैंको 
से उधार लेकर पूरा करेंगे, बावजूद इसके कि ऐसा करने के परिणाम असुखद होते हैं। करो वी 
अदायगी के लिए भी यह सम्भव हो सकता है कि बैंक-उधार का सहारा लिया जाए। परन्तु 
कर-अदायगी के मुकावले ऋण देने को स्थिति में ऐसा होने को सम्भावना अधिक है। इसदा आंशिक 
कारण तो, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह है कि सोग जव व्यक्तिगत खर्चो मे विफायतें 
करके सरकार को ऋण देते हूँ तो वे स्वथ को अधिक बुरी स्विति मे नहीं समझते, और आशिक 


रद 


भर शनाजित धाय (ए॥८७४४०१ 7700776) के घुकाबले अजित आय (८7०0 700776) पर 
अधिक होगा। थनाजित आयो, उत्तराप्तिकार में प्राप्त सम्पत्तियों तथा छप्पर-फाड लाभो 
(%ए0| 07%) के मामले मे, चूंकि प्रयत्न तो कुछ करना ही नहीं पड़ता अत इन पर लगाये 
गये करो की अदायगी में जो त्याग करना पड़ता है यह अजित आय अथवा सम्पत्ति (छा) 
था अन्य परिसम्पत्तियों (3७५०४) की स्थिति भे किये जाने वाले त्याग के अनुपात से कम होता है। 
यदि करो का वास्तविक भार न्यूबतम किया जाता हो, तो अजित आमदनियों के मुकावले मे 
अमार्जित आमदनियों पर अधिक ऊँची दर से कर लगाने होंगे । 

इस प्रकार किसी समुदाय पर लगाये गये करो के भ्रत्यक्ष वास्तविक भार की विचारधारा 
को समझना सरल है । वास्तव में जैंसा कि हम आगे देखेंग्रे यह विचारधारा अनेक प्रकार की 
कमियों से परिपूर्ण है ।* विशेष रूप से, यह विचारधारा इसलिये अपूर्ण कही जा सकती है क्योकि 
कराधान जहां एक ओर समुदाय (००णशएण॥9) पर भार डालता है, वहाँ दूसरी ओर साव॑जनिक 
सत्ताओ द्वारा किया जाने वाला व्यय समुदाय को लाभ एव सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है (क्योकि 
सरकारी व्यय की वित्तीय व्यवस्था करो द्वारा ही की जाती है) | अत भार का मूह्याकन करते 
समय उन लाभो को भी विचारारय लेना चाहिए जो कि सरकारी व्यय से प्राप्त होते हैं । 

प्रत्यक्ष द्रव्य भार अथवा प्रत्यक्ष वास्तविक भार को छोडकर, किन्‍्ही विशिष्ट करो 
अथवा सम्पूर्ण रूप में कर-पद्धति के ही परोक्ष प्रभावों (॥707९0: ८८०५५) का मूल्य ढाँचे मे, 
आमदमनियों पर तथा रोजगार एवं उत्पादन की मात्रा पर देखा जा सकता है । 

प्राचीन काल से ही, राजवित्त के लेखक सरकार के व्यय के वितरण को महत्व प्रदान करते 
रहे हैं और यह वितरण अ्व्यवस्था के विभिन्न वर्गों के बीच कराधान के द्वारा किया जाता 
रहा है। 
दो दृष्टिकोण (790 /97०००॥८७) - 

सदियों (०९४प77९$) से हो अयंशास्त्रियों ने कराधान के सम्बन्ध में निम्न दो अलग-अलग 
हृध्टिकोण सामने रखे है. अर्थात्‌ प्राप्त किये जाने वाले लाभो के अनुसार कराघान, और अदा करने 
की योग्यता के अनुसार कराधान । लाभ सम्बन्धी प्रधम दृष्टिकोण के अनुसार करो की अदायगी 
प्राप्त किये जाने वाले लाभो पर आधारित होती हे और यह हृष्टिकोण सरकार तथा करदाता के 
बीच सम्बन्धों की स्थापना में आदात-अ्रदान (4एार्त 90 ५००) के सिद्धान्त पर जोर देता है। कर 
अदा करने की योग्यता पर आधारित दृष्टिकोण मे, सरकारी व्यय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों 
के प्रश्त पर विचार नहीं किया जाता, वल्कि राजकोप में दिए जाने वाले अशदान (००ात्रए॥007) 
को एक स्वतन्त्र समस्या के रूप मे देखा जाता है | इस दृष्टिकोण के अनुसार, करो को सरकार को 
की जाने वाली अनिवाय अदायगियाँ माना जाता है । 


लाभ अथवा हितानुमार कराधान फा सिद्धास्त 
(8&00क एहण्लंफ्ाट ० ४४१६०) 


विस्तृत रूप मे कहा जा सकता है कि सरकारी सेवाएं समुदाय (८०णा॥००(४) को कुछ 
लाभ भदाव करनी हैं ॥ अत इन लोगो को उपलब्ध्र कराते की लायत व्यक्तियों तथा गे र-सरकारी 





2 अल आर० रोल्फ (०50) ने करो के वास्तविक भार की विचारधारा को पूर्णतया 
अस्वीकार किया है। “करो के वास्तविक भार डालने की विचारधारा एक ऐसी पुराणकथा 
(0590) मात्र है जिसमे प्राचीन समय से ही इस विषय को उलझायवा है। लोग ऐसा सोच 
सकते हैं कि कर उनको 'हानि/ पहुँचाते है, वरना तो कर-भार के बारे मे की जाने वाली 
वडी-बडी एवं कंटु टिप्पणियों का कोई सुधारात्मक मूल्य नही है। परन्तु करो के फलस्वरूप 
वास्तविक त्याग करना ही होता है और उपादान (5एह065) से वास्तविक लाभ प्राप्त 
होता है--यदि यह विचार ऐसे लोगो द्वारा प्रस्तुत किया जाय जो अपने प्रचार को अपने 
विश्लेषण (7०५85) से अलग रखते हैं, तो उस्े सहन नही किया जा सकता ॥7. उ#ण) 
त क्‍पडवल्बो डल्ककक्रालड, 9 20 
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की जा सकती है। ऋण सरकार को इस योग्य बवाते हैं कि वह उतवा सभी धन लोगों से प्राप्त कर 
ले जितना कि बे दे सकते हैं, जवकि कर समय-समय पर इसलिए लगाने पड़ते हैं जिससे आवश्यकता 
के अनुसार ही उपलब्ध वित्त मे हेर-फेर की जा सके, किन्तु इससे अर्थव्यवस्था में बराबर अनि- 
श्चितता बनी रहती है । 


(!) अन्य साधन-- 


गुद्ध के लिए उपरोक्त दोनो वित्तीप साधनों के अतिरिक्त निम्न दो साधनों का भी 
उपयोग किया जा सकता है: [॥) घुद्रा प्रसार (709070)--यगुद्ध काल में बढते हुए व्यय को 
पूरा करने के लिए सरकार मुद्रा प्रसार का सहारा लेती है। इसमे अतिरिक्त पत्र मुद्रा का निर्गंमन 
करके आवश्यक सामग्री का क्रम किया जा सकता है तथा मजदूरी आदि का भुगतान किया जा 
सकता है । इससे मूल्यों मे वृद्धि होती है तथा देश मे आर्थिक विषमता बढ़ती है। देश में एक बार 
मुद्रा स्पीति का चक्र चलने के पश्चात्‌ उस पर नियन्त्रण स्थापित करना कठिन हो जाता है । 


(४) ऐच्छिक योगदान (ए०एरणाआाए ००ए॥/श०७४०॥5)---युद्धकाल में देश के नागरिक 
देश प्रेम को भावना से प्रभावित होकर अपनी इच्छा योगदान देते है। यह भोगदान चन्दे के रूप 
मे, उपहार के रूप मे अथवा दान के रूप मे प्राप्त किया जा सबता है। यदि देखा जाय तो यह 
मोगदान नाम-मात्र का ऐच्छिक होता है । अपितु इसे अनिवायं बना लिया जाता है। इसीलिए 
इसे विशेष पसन्द नहीं किया जाता है। 
निष्कर्ष ((०॥९०४४०ा) : 


उपरोक्त विवेचन के पश्चात्‌ अब हम निष्क्षं पर पहुंचने को स्थिति मे हैं कि युद्ध के 
लिए वित्त प्रदान करने वाली कौन-सी रीति इनमे सबते अधिक उपयुक्त है। ऋणो की स्थिति में 
भार (७०४१९४) का कुछ भाग भविष्य (४७४८) पर डाल दिया जाता है, जिस पर कि कुछ 
लोगो द्वारा आपत्ति उठाई जाती है । परन्तु बुद्ध का महत्व जितना वर्तमान पीढी के लिए है उतना 
ही भावी सनन्‍्तति के लिए भी है। अत. मदि युद्ध की लागत का कुछ भाग भविष्य पर 
डाल दिया जाता है तो इसमे चोकने की क्या बात है। युद्ध की स्थिति एसी सकटकालीन स्थिति 
जिसमे इस वात की आवश्यकता होती है कि वडी-बड़ी घतराशियाँ अधिकतम सभव शीक्रता के 
साथ प्राप्त की जाएँ । वर्तमान तथा भविष्य के बीच के वितरण की समस्याओ को इस प्रनिया में 
हस्तक्षेप करने की अनुप्तति नहीं दी जा सकती ।॥ जो भो स्रोत सामने होता है उसी से यथाशीक्र 
धन प्राप्त कर लिया जाता है। 


चित्त-प्राप्ति की विभिन्न रीतियो के जो प्रभाव वितरण पर पड़ते हैं उनका इस विपय 
भरे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। आय के अनुसार ही लोगो की अदा करने क्री योययता को युद्ध 
काल में आधार नही वनाया जा सकता । राष्ट्रीय सकट-काल मे, हर ब्यक्ति की अधिक से अधिक 
देना चाहिए, केवल अपनी अदा करने की क्षमता के अनुसार नहीं । जब राशस्त्र रेनाओ में अथवा 
गोला-बारूद की फैक्टरियो में लोग तये भरतो किये जाते हैं तो ये वही लोग होते है जो 
शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ होते है, अर्थात्‌ जिन लोगो के पास शारीरिक शक्ति होती है, वह्‌ 
सारी वी सारी सखार को युद्ध के लिए देनी पडती है ॥ वित्त के सम्बन्ध मे भी हमे इसी सिद्धान्त 
को लागू करना चाहिए । जिन लोगो के पास वित्तीय शक्ति [7०708।| ४प्ा 8.0) है उन्हे भी वह 
पारी की सारी सरकार को युद्ध के लिए दे देनी चाहिए । सामान्य कर-पद्धतिं इस सिद्धान्त पर 
229 नही होती अत. वत्त-प्राप्ति वी सामान्य रीतियो से कुछ विचलन आवश्यक हो 
जाता है। 
उत्पादन तथा वितियोग पर कराधान का श्रभाव 
(छील्ल ०६ प्रक्क४एंणा ० 72090००७ श्यापरे [व९४४९॥() 
को एक अन्य बात जिस पर विदार करना आवश्यक है, यह है कि उत्पादत तया 
विनियोगर पर कराधान के क्या प्रभाव पडठते हैं, विशेष रूप से तब जबकि करों का भार कुछ वर्षो 
तक बराबर घारी रहता है । यदि युद्ध एक छोटा-मोटा अल्पकालीन मामला होता तो उसके लिए 
सम्पूर्ण वित्त को व्यवस्था केवल एक कर-उगाही हारा ही को जा सकतो थी और उस स्थिति मे 


दर 


अर्थव्यवस्था पर उसके कोई विशेष उत्लेखनीय प्रभाव नही पढते । युद्-बाल मे सागो में देश भक्ति 
बो जो भावना उत्पन्न होती हैं उसके कारण लोग भारी करो वा बोझ भो स्वेच्छा से उठा लेते हैं। 
परन्तु आजकल के युद्ध वर्षों तक बिचते हैं अतः इस स्थिति में लोग कदघान के निरन्तर बहने 
हुए भार वो उतने उत्साह से बहन नहीं कर सकते । करो की बह्ती हुई राशि का नागरिकों वो 
बाम करने, बचत करने तथा निदेश कटने वी इच्छा एवं क्षमता पर बढे गम्भीर एवं प्रतिकूल 
प्रभाव पडते हैं। यदि दित्त प्राप्ति का एक मात्र उपाय कराधान ही है, तो जैसे-जैसे युद्ध खिचता 
है करो यी संण्या तथा करो नी दरो मे वृद्धि नरनी होती है ओर बटते हुए वरो था यट भारी 
बोझ समाज की वास्तविक आय को कम कर देता है तथा वास्तविक साधनों के समरण (5ए779) 
को युद्ध के लिए उपलब्ध कराता है । इस विचार की अपेक्षा नही वी जा सकती । यह विचार 
इस दात को प्ररट वरता है जि सरबारर वेवल बराघान द्वारा ही युद्ध-वित्त वी व्यवस्था वरने 
में क्यो हिचडती है । आधुनिक युद्ध के मचालत के लिए वित्त के सभी साधनों का दोहन करना 
होता है और उन सबवा इस प्रकार मिश्रण करना होता है कि युद्ध-प्रयत्तो वी तीव्रता के साथ ही 
साय वित्त-प्राप्ति को घारा निरन्तर तेजी दे साथ प्रवाहित होती रहे । 
सरबारी ऋष या उधार (?०90० ए8०ग०ण्वं78) - 

पीछे किये गये विवेचन से यह स्पष्ट है कि कराधान आधुनिक ग्रद्ध वी वित्तीय व्यवस्या 
का एकमात्र स्लोत नहीं बन सकता। थुद्ध-क्ाल मे सरकारी खर्य के एक बड़े भाग की पूर्ति अन्य 
साधनों द्वारा करती होती है, ओर इन सांघनों मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण सरकारी उधार ही है। 
घुद-बाल मे चूंकि विदेशी ऋण प्राप्त करना कठिन होता है रत सरकारी उधार वा एक बढा 
भाग देश के अन्दर से ही प्राप्त किया जाता है। 

जैसा कि पहले हो बताया जा चुका है, द्वितीय विश्वयुद्ध को अवधि मे, अनैक देशों में 
सखारी खर्च का 58435 भाग ही कर तया अन्य राज़म्व से पूरा क्िय्रा गया। शेप खर्च का 
कापी बडा अनुपात ; कर्जों द्वारा पूरा क्रिया गया । अत: इस अवधि में, सरकार के देशी 
उधार वी मात्रा काफी बढ गई । कुछ देशी वे आन्तरिक सरकारी ऋण से सम्बन्धित निम्न जॉकडों 
से भी इस तथ्य की पृष्टि होती है' .-- 

















तालिका--१ 
विभिन्‍न देशों का अन्तरिक सरकारी उघार 

राष्ट्रीय मुद्राएं (लाखों पें) 

देश अवधि युद्ध पूर्व की अन्त मे. | प्रतिशत 
घनराधशि शेप वृद्धि 
ब्रिटेन अप्रैल ३६--मार्च प्र ७२,६६० २,२१,२६० | १९१ 

संयुक्त राज्य 

अभधिका लप्रेल २६--्अप्रैल. ४५ | ड,५८,६५० [ र२३,६२,२४० [5१३ 
कनाडा | बग्नेंल ३६--मार्च डड रष,३े२० १,०३,४४० | ९९४ 
भारत अप्रैल ३६--मार्ड चड ७१,७०० १,४४,१२० | १०१ 
जरमनी बप्रैल ३६--दि० ४४ | २,६५,5६० | ३४,५४,००० |१०६७ 
स्वीडन जुलाई ३६---रूरवरी. ४४५ रच,डंड० १३,०७,५६० | दे०८ 
जापान अप्रेल ३६--फरवरी. ४४ | १,६५,५७० ७,४७,६५० | २५२ 








ह्ञ हट ह्न ्च््ाआ निधायाइ-जाब-फालइइबाा जगा 
8 उपर्दुक्त ऑक्डो से स्पष्ट है कि उल्लिखित अवधियों मे सरवारो के लिए बड़ों माता में 
देशी उधार लेता बावश्यक हो गया था। प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक जर्मनी में हुई बर्यात्‌ 
१०६७९, इसके अतिरिक्त सयुक्त राज्य अमरीका में ड१५%, जापान में ३४२% ओर स्वीडन 


तिल नना कान पलपक 7० न 
3. 8०९ ण॑ इ३४०१३... एए०त३ ६००७०७७८ 50565, 3942-44 


प्श्र 


में ३०८% प्रतिशत की वृद्धि हुईं। ब्रिटेन तथा भारत में प्रतिशत वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही । 
भारत में इस कम्त वृद्धि का कारण वे कठिवाइयाँ थी जो कि किसी अल्पविकसित पू जी बाजार से 
कर्ज लेते समय सरकार के सामने आती हैं । सरकारी ऋण मे पूर्ण वृद्धि (४0500(6॥07९956) 
काफी ठोस थी । यह वृद्धि सयुक्त राज्य अमरीका मे १६३०२६० करोड डालर, जर्मनी में 
३१५८१ १० करोड़ जर्मन माकर्स और जापान मे ८२०८० करोड येन थी । छः वर्षो की अवधि 
मे, ब्रिटेन के सरकारी ऋण मे होने वाली वृद्धि भी उल्लेखनीम अर्थात्‌ १३८६ ०० करोड पौण्ड थी । 
प्रत्येक देश ऐे सम्बन्धित धनराशि उक्त अवधि के कुल सरकारी खर्चे के काफी बडे अनुपात वा प्रति 
निधित्व करती है। 


दितीय विश्व शुद्ध की अवधि मे अनेक देशो ने अपनी चालु आवश्यकवाओं से भी अधिक 
उधार लिया । ऐसा इसलिये क्या गया ताकि स्फीति सम्बन्धी शक्तियो को नियन्तित करने के 
लिए लोगो के पास अतिरिक्त क्रय-शक्ति ली जा सके । स्वीडन मे, राजकोप-पन (698४ए%9 ७9॥8) 
जारी किये गये ताकि “रिवस बैक ([0॥:5 छ7८) अपनी खुले बाजार की कार्यवाहियों मे उनका 
उपयोग कर सके ; फ्रास मे, कागजी मुद्रा के चलन को कम करने के उद्देश्य से, नवम्बर १६९४३ में 
एक विशेष ऋण जारी किया गया। पुतंगाल तथा डेनमार्क ने भी ऐसे ही उ्दं श्यो के लिए ऋण 
जारी किये । 


प्रस्येक देश मे, सरकारी ऋण का मुछ भाग बैंकिंग व्यवस्था द्वारा, अर्थात्‌ केद्धीय बैक 
सथा वाणिज्य बैंको से लिया गया । ऋण मे बैको का अनुपात जापान में सबसे अधिक था, जहाँ 
कि अप्रैल १६९२६ तथा माच॑ १६४३ के बीच भरे लिये गये कुल ऋण का ६७ ६ प्रतिशत भाग बैक 
आफ जापात (82॥६ ० 397) तथा अन्य बैको से प्राप्त हुआ | सन्‌ १६४३-४४ के राजकोपीय 
वर्ष के अन्त तक की अवधि में सम्बन्धित प्रतिशत सयुकत राज्य अमरीका मे ४१८ ओर ब्रिटेन ये 
२४७ था । अन्य अनेक देशो में ये प्रतिशत ओर भी ऊँचे थे। 


युद्ध-ऋणों को देने के लिए प्रभावित करने के तरीके 
(िला०0१5$ गण सालाएशब्ट्रापए (णपिीएाणा 0 एश-०४5) 


(९) भ्यान रर में वृद्धि (:00:225० 77 42767258 72/८५)--मुद्ध-काल से तू'कि वित्त 
की बहुत शीघ्र आवश्यकता होती है, अत य्ृद्धकालीन उधार लेते समय, सरकारी ऋणो में धन देसे 
के लिए लोगो की भ्रोत्साहित करने के उद्दं श्य से कुछ विशेष उपाय बरतने होते है । ऊँचा ब्याज इन 
उपायो में से एक हैं, परन्तु सामान्यत ऊँचे ब्याज से बचा ही जाता है ताकि सरकारी ऋण का 
भार कम ही रखा जा सके । किन्तु सस्ते उधार के प्रयत्त सदा ही उचित नहीं रहते, क्योकि यदि 
किसी एक ऋण पर कम ब्याज दिया जाता है तो उससे अन्य ऋणों फ़े लिए धत देने के प्रति लोग 
हतोत्साहित हो सकते हैँ । तथापि कभी-कभी उधारदाताओं को छूट आदि की कुछ विशेष सुविधाएँ 
प्रदान कर दी जाती हैं, उधारदाताओ को दिये जाने वाले प्रतिफल को बढाने का यह एक परोक्ष 


तरीका है । इसके अतिरिक्त, सरकारी बॉण्डों को खरीदने तथा भुनाने के लिए भी विशेष सुविधायें 
प्रदान की जाती हैं । 


(२) विभिन्‍न प्रकार के ऋणों का निर्ममत (5596 ० ५003 (9ए८5 ० [0/8)--- 
लोगो की बहुसख्या से धन प्राप्त करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सथा प्रभावी उपाय मह है कि 
लोगो की विभिन्न आवश्यकताओ एवं रुचियो का ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार के ऋण जारी किये 
जाये। समाज के भिन्न-भिन्न वर्ग विविध प्रकार के ऋण-पत्रो भे रचि रखते हैं, अतः यदि सभी वर्गों 
के लोगो की बचत करने तथा सरकार को उधार देने के लिए प्रोत्ताहित करना है तो उसके लिए 
विभिन्न प्रकार के बॉण्ड जारी करने होते हैं । लोगो को, विशेष रूप से निम्न आय वाले वगों के 
लोगो को दचत के लिए प्रोत्साहित करने के उहंश्य से अल्प बचत योजनायें (आशा बधाणढ 
४णाटग्०5) चालू वो जाती हैं। व्यावसाथिक सस्‍्थाओ की नकद विधियों (]60 ० पिा08) को 
आकपित करने के लिए समुचित पग उठाये जाते हैं। चेकिंग व्यवस्था से विशेष अश्ोल करते हुए 
ऋण-पत्र जारी क्‍्ये जाते हैं। इन सब कार्यवादियों बय उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वर्ग के लोगो 


ह इस बर्व के लिए प्रोत्याहित किया जाए कि वह अधिकतम बचत करें और उसे सरकारी ऋणों 
लगाया 


है ० 


(३) ऋणों के स्वरुप तथा जारी करने के तरोकों मे अन्तर (एंप्या8० ॥॥ 6 णिया 
270 ॥60000$ ०६ 500॥॥78 !0905)--ऐसे उपायो के अनेक उदाहरण हमे द्वितीय विश्व युद्ध के 
समय लिये गये सरकारी उधार भे मिलते हैं जिनके द्वारा कि ऋणो के स्वरूप तथा उनको जारी 
करने के तरीकों में अनेक नये-नये परिवर्तत किये गये | विनियीक्ताओ के विभिन्‍न वर्गों को! आरुपित 
करने के लिए विविध प्रकार के ऋण पत्र (६६०४:7८5) जारी क्ये गये। समुक्त राज्य अमरीका मे 
बचत बॉण्ड तथा ब्रिटेन में बचत प्रमाण-पत्र जारी किये गये जिनका उहू श्य विम्त आय वाले वर्गों 
को बचत के लिए प्रोत्ताहित करना था। ब्रिटेन तया कनाडा मे, मुख्यत. वाणिज्य दंको बी नकद 
निधियों को आकपित करने के लिए राजकोपीय जमा-पत्र जारी किये गये । जर्मनी मे, ब्याव- 
सायिक-जमा (00॥॥7655-१८5:8000 0८00505) वो व्यवस्था द्वारा व्यावसायिक सस्थाओ को 
सभी प्रवार वो नकद-निधियाँ ले सी गई $ अनेक देशो में वचत-दंव तथा वीसा कम्पनियों 
जंसी वित्तीय सस्थाओ तथा सामाजिक सुरक्षा निधियों (500245८८०7८$ ६0705) के लिये विशेष 
प्रकार के दीधंकालीन ऋण-पत्र जारी किये गये | भारत सहित कुछ अम्य देशो में लाटरी-प्रृति के 
कर्जे भी जारी किये गये । 


(४) प्रचार तथा सामग्रो प्रकाशन (एएछ/ल(४ ४06 एछा00४83008)--पुद्ध-ऋणो के 
लिए धर देने को प्रोत्साहित करने वी अन्य रीति प्रधार तथा सामप्री प्रकाशन की है। विज्ञापनों 
द्वारा, सावंजनिक सभाओ द्वारा, युद-छण सप्ताह मनाकर, तथा ऐसे ही अन्य उपायो हारा लोगो 
से अपीर्से को जाती है और उनमे देश-प्रेम की भावना जाग्रत वी जाती हैं। विभिन्‍न नपरो तया 
जिलो के बीच अशदान देने के सम्बन्ध में प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। ऐसे प्रयत्वो के 
बिल्वुल सही प्रभावों का मूल्याक्न करना तो कठित है, परन्तु इन सभी उपायों को समुचित हप से 
संगय्ति किया जाए त्तो ऋणो वी मात्रा मे बुछ वृद्धि की आशा तो की ही जा सकती है । 


४) नकारात्मक विधिषों का उपयोग (७६० 0९ 0०88० 9८७॥०08)--बुछ नकारा* 
त्मब धिण (70240१८ 7/९८0065) अपना कर भी युद्ध-क्णी के प्रवाह को तेज किया जा सकता 
है, जैसे कि उपयोग वस्तुओं द्वारा प्जीगत वस्तुओं को खरीदकर प्रतिबन्ध लगाबर । राशनिग 
तथा मुह्य-नियन्द्रण से भी बः स्डुभो पर किये जाने वाले खर्च मे कमी होती है और आयात प्रतिवन्ध 
लगाने से भी इस उद्देश्य की पूर्ति मे सहायता मिलती है। इस प्रकार, सरकार को यू द्ध-कार्यों पे 
लिए साधन अपलब्ध हो जाते है । तथापि, केवल कुछ थोडी सी वस्तुओं पर नियन्तण लगाते से 
सम्भव है उक्त उद्देश्य प्रा न हो, क्योकि इससे तो अन्य बाजारों की ओर को रुय-शक्ति का केवल 
स्थातास्तरण-मात्र ही होगा । अत यह आवश्यक होता है कि तियन्त्रण व्यापक मात्रा मे लगाये 
जायें । इसके अतिरिक्त, पूंजी जारी करने पर नियन्त्रण लगाया जाता है तथा अन्य देशो को पूंजी 
का स्थानान्तरण रोकने के लिए कार्य वाहियाँ की जाती है जिससे कि घत के प्रवाह वा रुख गैर- 
परकारी निवेश रो मोडकर सरकारी ऋणो की ओर को कया जा सके । इस प्रकार, सुद्ध-काल 
में लगाये जाने वाले अनेक नियन्नणो (००॥70$) क/ एक उद्देश्य यह भी होता है कि धन को 
कल्य उपयोगो से हटाकर उसे युद्ध वी आवश्यकताओं मे लगाया जा सबे | 


मुद्रा का निर्माण (टाध्यवा०० ० ००९१७) 


आधुनिक युद्ध के लिये जितने विशाल साधनों की आवश्यकता होती है वे सबके सब 
कराधान तथा सरकारी उधार द्वारा ही नही प्राप्त क्यि जा सकते। अत. इस स्थिति मे, मुद्रा 
निर्माण तथा बैको से उधार का आश्रय लेना होता है। फिर करो के सग्रह में तथा ऋणों द्वारा 
घन प्राप्त करते में समय लगता है जबकि सरकार को ब्यप सामग्री तथा सवायें प्राप्त होते ही तुरन्त 
करना होता है । अत. शीघ्य॒ वित्त प्राप्त करने के लिए, नई मुद्रा जारी कर दी जाती है और 
सरकार वेन्द्रीध वेक से अपनी शेप धनराशियाँ निकाल लेती है तथा केन्रीय वेक व अन्य दैवों से 
पा हर लेती है। इस रीति से, मुद्रा तथा बैक साख (9800 ८९०) की पूर्ति में वृद्धि हो 
जा 4 


वेक-साख को पूर्ति मे कुछ वृद्धि तब भी होती है जबकि सरकार वैको से श्रत्यक्ष रूप से 
उधार नही छेती। बैंको द्वारा परोक्ष उधार तब दिया जाता है जबकि वे सरकारी बॉण्डो के गैर 
बैंक के तताओ (70॥-987/८ एण्प८४४5८४७) को उधार देते है । गम्भीर प्कट के अवसरो पर, बैक 


पर० 


इस उद्देश्य के लिए लोगो को मुक्त-हस्त से उधार देकर सरकारी ऋषों मे घन लगाने को प्रोत्साहित 
करते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध-बॉण्डो को लोग बैंको से लिए जाने वाले ऋणो की जमानत के रूप 
मरे प्रयोग करते है । वॉण्ड-धारक, जब भी आवश्यक समझें तभ्ती बॉप्डो के आधार पर उधार लेकर 
उनको नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं। वाणिज्य बैक समय की माँग के अनुसार अपनी नकदी 
को कम करने के लिए बिल्कुल तंयार रहते है। 


परन्तु बैक-साख मे सबसे अधिक बृद्धि तब होती है जबकि सरकार वाणिज्य बैंको एवं 
केन्द्रीय बैंक से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेती है । इससे वैको का नकद रिजवं तथा बेख्धीय बैंक में 
उनका शेप बढ जाता है. जिससे साख-निर्माण का आधार विस्तृत हो जाता है। बैक हारा सरकार 
को ऋण देने का तरीका यह है कि या तो वह नई कागजी मुद्रा जारी करता है अधवा अपने यहाँ 
सरकार के खातो की बकाया (09970०23) मे वृद्धि कर देता है और सरकार को उसमे से धन 
निकालने की अनुमति दे देता है। जब केन्द्रीय बक द्वारा जारी की गई नई कागजी मुद्रा से सरकार 
बस्तुओ व सेवाओं की खरोद करती है, तो उसमे तो कुछ मुद्रा निश्चित ही वाणिज्य बेकी 
के पास जमा (१८७०»$) के रूप मे पहुच जाती है जिससे उनका नकद रिजर्व बढ जाता है। जब 
सरकार केन्द्रीय वैक के अपने खाते से बकाया रकम निकाल कर आदयगियाँ करती है, लेनदार 
(०:४१॥(०:७) सरकार से प्राप्त चंको को अपने बेको मे जमा करते है जिससे केन्द्रीय बैक में बैंको 
की जमा घनराशियों मे वृद्धि हो जाती है। दोनो ही स्थितियों मे, वाणिज्य बैंको को साख-निर्माण 
का विस्तृत आधार मिस जाता है। वे साख का निर्माण या तो सरकारी ऋण पन्नों मे अपने 
विनियोगो (॥70९४772॥/$) की वृद्धि करने के लिए करते हैं अथवा इसलिये ताकि सामान्य जनता 
अपने विवियोगो भे वृद्धि कर सके । इस स्थिति मे, बैंको की कुल जमा मे जितनी वृद्धि होती है वह 
उस प्रारम्भिक उधार से कई गुनी होती है जो कि केन्द्रीय बंक द्वारा सरकार को दिया जाता है। 
यह बुद्धि कितने गुनी होगी, यह उन जमा धनराशियो मे नकदी के अनुपात पर निर्भर करता है 
जो कि बेक अमतोर पर अपने यहाँ रखते हैं । एक उदाहरण द्वारा इसको समझाया जा सकता 
है। सरकार केन्द्रीय बैक से १० करोड़ रु० का ऋण लेती है। जंसे ही सरकार अपने इस ऋण 
को खाते मे से निकाल कर खरीदी गई बत्तुओ और सेवाओं के लिए अदापगियाँ व रती हैं, तो 
केन्द्रीय बैक मे वैको की जमा घनराशियो ((९००५/$) मे उतनी ही वृद्धि हो जाती है और उनकी 
अपनो जमा भी इतनी ही मात्रा मे बढ जाती है। यदि कानून यह है कि वाणिज्य बैको को अपनी 
गुल जमा रकम का १० प्रतिशत भाग नकद रिजर्व के रूप में रखना है, तो ऐसा करते के पश्चात्‌ 
भी केन्द्रीय बैक मे उसकी बकाया में वृद्धि हो जाने के कारण ६० करोड झ० की अतिरिक्त जमा 
उनके पास और रह जाती है। इस धन को दे राजकोप-पत्नो (८४४०) 0॥॥5) अथवा अल्पकालीन 
सरकारी पत्नो मे निवेश कर देते हैं अथवा इसी कार्य के लिए अपने ग्राहकों को उधार दे देते हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि सरकार के पास ६० क्रोड़ ₹० और आ जाते है और उतनी 
रकम से केन्द्रीय बैंक में बैको की बकाया कम हो जाती है। परन्तु चूंकि सरकार इस धनराशि को 
फिर खर्च कर देती है अत बेकों की जमा धनराशियाँ फिर पूर्वबत्‌ हो जातो हैं और उनके जमा- 
दायित्वो (१८७०५ ॥)90॥25$) मे €० करोड़ रु० की वृद्धि हो जाती है। इस सबका अन्तिम 
परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय बेक मे बेको की वकाया (७990८2$) में १० करोड ४० की 
वृद्धि हो जाती है ओर बैको के जमा दायित्वो मे १०० करोड ₹० की वृद्धि होती है। सरकार या 
तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा अपने प्राहको के साध्यण से १० करोड़ रू० की केन्द्रीय वेग पी ऋणी हो 
जाती है और ६० करोड़ ६० की वाणिज्य वैको को। 


है सरकार जब वाणिज्य बैको रे उधार लेती है तो इन वैको परी जमा धनराशियो भे वद्धि 
हो जाती है, परन्तु जब उधार केन्द्रीय बैक से लिया जाता है तो वह वृद्धि उसमें भिन्न होती है। 
जब सरकार अपने दायित्वो को बेचती है तो वेन्द्रीय दैक मे बैंको बी इतनी ही वक।या (४७0६8) 
सरकार को उपलब्ध हो जाती हैं | इससे बेको के नकद रिजर्व की मात्रा उत अनुवात से कम हो 
जाती है जितनी कि उनके द्वारा आम्रतोर पर रखी जाती है, परन्तु जैसे ही सरकार इस धन को 
खर्चे करती है, केन्द्रीय बैक मे बैंको की वकाया राशियाँ फिर पूर्वस्तर पर पहुँच जाती है । वाणिज्य 
बैंको कौ जमा रम मे भी सरकारी खर्च की मात्रा के बरावर वृद्धि हो जाती हैं और उनवा नकदी 
का अनुपात सामान्य से भी कुछ कम होता है। दैक इसमे सुधार था तो केन्द्रीय देक से उधार 
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लेकर करते है अयवा ऋण पत्रों के बाजार में अपने कुछ निवेशों को वेचकर ऐसा करते हैं | जब थे 
केद्रीय बैक से उधार लेकर ऐसा करते है तो उधार ली हुई धनराशि के वराबर ही उनके 
जमादायित्वो में वृद्धि हो जाती है | किन्तु जब वे दूसरा उपाय अपनाते हैं तो इसके उनके कुछ 
जमा-दायित्वो (१८७०आ: ॥०७॥॥०७) रह हो जाते हैं, पर कुछ दायित्वों की मात्रा 
प्रारम्भिक मात्रा से अधिक रहती है इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का तिबल प्रभाव यह होता है कि 
कूल जम्मा घन में वृद्धि हो जाती है, परन्तु उतनी वृद्धि नही होती जितनी क्री सरकार 
दा।रा केन्द्रीय बैक से उधार लेने वी परिस्थिति भे होती है व्योकि इस स्थिति भें बैंकों अयवा 
उनके ग्राहकों हरा सरवारी बॉण्डो की द्वितीय खरीद नही की जाती | इसे समझने के लिए हम 
फिर एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, सरकार वाणिम्य वैको से १० करोड रू० उधार लेती है । 
इस स्थिति मे केन्द्रीय बैंक मे वैको की बकाया राशियाँ इतनी ही मात्रा मे कम हो जायेंगी । किन्तु 
जैसे ही सरकार इस रकम को खर्च करती है, ये बकाया राशियाँ (9990८2$) फिर अपने पूर्व- 
स्तर पर आ जाती हैं, पर जमा राशियो मे भी &० करोड रु० की दृद्धि हो जाती है । अब यदि बैंको 
को अपना नकद रिजवं १० प्रतिशत बनाये रखना है तो बैको के पास १ करोड रू० वा अतिरिक्त 
रिजवं और हो जायेगा । यह रिजवं दे केन्द्रीय बैंक से उतनी ही मात्रा मे उघार लेकर रख सकते 
हैं। किन्तु यदि ऐसा उधार उपलब्ध न हो सके तो वे लगभग ६० लाख रु० के अपने विनियोग बेच 
सब॑ते है। इससे उनका नकद रिजवं इतनी ही मात्रा मे बढ जायेगा और उनका अतिरिक्त जमा धन 
घटकर ६ १ करोड ६० रह जायेगा । इस प्रकार नकद रिजर्व का अनुपात १० प्रतिशत के लगभग 
लाया जा सकता है इस प्रक्वर से बैक की जमा रकमो मे बृद्धि हो जाती है, परन्तु यह वृद्धि उतनी 
माना में नही होती जितनी कि तब होती है जब सरकार केन्द्रीय वैक से उधार लेती है। 
तथापि, एक सभावना ऐसी है जिसमे दोनो हो स्थितियों मे जमा-रकमों की वृद्धि एक 
समान होती है । ऐसा तब होता है जबकि वाणिज्य बैक केन्द्रीय बैक से उतनी ही मात्रा में ऋण लेने 
की मांग करते है भौर उन्हे ऋण की अनुमति मिन भी जाती है जितना ऋष सरकार ने उनसे लिया 
है | उदाहरण के लिए, यदि वाणिज्य बैक केन्द्रीय बैक से १० करोड रु० उस्त समय उधार लेते हैं 
जबकि वे १० करोड २० के सरकारी थॉपण्ड खरीदते हैं, तो इस स्थिति मे उनकी जमा धनराशियों 
में १० करोड़ रु० की वृद्धि हो जाती है और केद्धीय बैक मे वाणिज्य बैको की बकाया राशियाँ 
(०५87029) भी इतनी मात्रा में बढ जाती है । इस प्रकार दाणिज्य बैक फ़िर इस स्थिति में आ 
जाते हैँ कि वे सरकार अधवा अन्य ग्राहको को ६० करोड र० भौर उधार दे सके । अत इस स्थिति 
या हो हि वही प्रभाव होता है जैसा कि सरकार द्वार केद्धीय बैंक से उधार लेने की स्थिति 
ता ह। 
द्वितीय बिश्वयुद्ध की अवधि भे, सरकारी खर्चों भे वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि 
लगभग सभी महत्वपूर्ण देशो मे मुद्रा की मात्रा मे भारी वृद्धियाँ हुई | जुलाई १६३६ और 
दिसम्बर १६४४ की कागजी मुद्रा चलन (7008 ०४८०४४०४) तथा वाणिज्य बैंको कौ जमा 
राशियो की वृद्धि की तुलना करते हुए कहा जा सकता है कि ये वृद्धियाँ ऊमश ब्रिटेन में १६० 
ओर १४४ प्रतिशत, सयुक्त राज्य अमरीका मे २५६ और १०१ प्रतिशत और भारत में ४€८व 
३६० प्रतिशत थी। इस अवधि में, कागजी मुद्रा के चलन मे जर्मनी मे ४३५ प्रतिशत और जापान में 
५७६ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। जापान मे, जुलाई१६३६ तथा मई १६४४ के बीच वाणिज्य वेंको की 
जमा रकम परे २१६ प्रतिशत की वृद्धि हुई और जर्मनी मे दिसम्बर १६३८ और दिसम्दर १६४३ 
के बीच १५६ प्रतिशत को वृद्धि हुई। अन्य अनेक देशो में भी ऐसी ही वृद्धियाँ दर्ज की गई ॥ 
सभी देशो में सभी प्रकार की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई और कुछ देशो मे तो अधिकारियों द्वारा 
मुद्रा के साथ ही साथ भुगतान क॑ सहायक साधन भी किये गये । 
वैसे को इस योग्य बनाने के लिए, कि वह सरकार की आवश्यकताओ के अबुसार ही 
मुद्रा की मात्रा का विस्तार कर सके, मुद्रा रिजय॑ (०एशा०ा८ए 7८50४४५) से सम्बन्धित नियम 
या तो ढीले कर दिये गये अथवा पूर्णत समाप्त कर दिये गये । युद्ध छिडने पर ब्रिटेन में श्रत्याशी 
नोट-निर्ग म [वितप्रदक्षा> 75806) की मात्रा ३० करोड पौण्ड से बढकर ५८ करोड पौण्ड ही गई। 
बाद में इसमे और वृद्धियाँ हुई और दिसम्बर १६४४ में यह मात्रा बढकर १२१५ करोड पौण्ड हो 
गई । सयुक्त राज्य अमरीका मे, सघीय रिजवँ बैको (०0० 7९४८४४४ 030॥:5) का मुद्गा-रिजर्व 
का अनुपात, जो कि फरवरी १६४२ मे &१ प्रतिशत था, फरवरी १६४५ में गिरकर ४८ ६ प्रतिशत 


परछ 


रह गया । जापान मे प्रत्याशी नोद-नि्गंम और अम्रत्याशी नोट-निर्मभम (एणानीवेष्टाआओ |$डद8) 
का अन्तर सन्‌ १६४१ मे रामाप्त कर दिया गया और नोट जारी करने की सीमाएँ वाद में अनेक 
अवसरों पर बढाई गई । भारत से, पौण्ड-्पावनों [#श78 ७७3॥0८8) को नौट जादी करने के 
लिए रिजर्व मान लिया गया । ये पौष्ड-पावने युद्ध-काल मे, रिजवं बेक द्वारा भारत मे ब्रिटेन तथा 
अन्य मित्र देशों के ख्चों की अदायगी के रूप मे ब्रिटेन से मिलने वाली धनराशि थी जो पोण्ड- 
पावनों के नाम से ब्रिटेन में ही जमा थी । जमंनी और इटली मे, युद्ध से पुव॑ ही रिजर्व की 0 
सम्राप्त कर दी यई और अन्य बनेक योरोपीय देश मे भी युद्धकाल के दौरान रिजव से सम्बन्धित 
नियम समाप्त कर दिये गये ) 


मुद्ा-तिर्माण द्वारा युद्ध की वित्तीय व्यवस्था से नये धन का काफी भाग सरकार को ही 
मिलता है और सामान्य जनता को तो उसका बहुत योडा अश प्राप्त होता है। परस्तु जनता के 
पास उपलब्ध क्रम-शक्ति की मात्रा मे इससे कोई कमी नहीं होती, ज॑ंसी कि कराधान तथा ऋणों 
की स्थिति में होती है। अत इसके परिणाम स्वरूप स्फीति (7४747०7) उत्पन्न हो जाती है। 
और जिसके कारण ही लोगो के उपभोग की मात्रा मे कभी हो जाती है। सरकार जनता से 
साधवों (7८50७:५८५) का कुछ भार जबरदस्ती लेती है और यह कार्य एक प्रकार से गुप्त कराधान 
का ही कायं करती है । परन्तु अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव कराधान से बिल्कुल भिन्न होते हैं। 
इस कार्यवाही के फलस्वरूप वास्तविक आप का जो पुनवितरण होता है, उससे विभिन्न वर्गों पर 
इसकी वाह्यता (2000०7०४) असमान रूप से पडती है । जिन लोगो की आय विश्चित होती है 
उन पर अधिक भार पडता है । निर्धत वर्ग सबसे अधिक कप्टप्रद स्थिति में रहता है और प्रभावों 
को दृष्टि से कराधान अवरोही (7५४ए०४अं१०) होता है। यद्यपि इसमे पूंजी का प्रवाह उतना 
नही होता जितना कि कराघान की स्थिति में होता है किन्तु मानवीय पूजी (!07॥ 
(७03]) का प्रवाह अवश्य अधिक होता है और भादी उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव भी कम 
उल्लेखनीय नहीं होते । यद्यप्रि उत्पादन में वृद्धि करवा बडा क्ावश्यक होता है किन्तु श्रम-विद्वाद 
(80077 ४ 4 तथा सामान्य अस्तोष उत्पादन-वृद्धि के मार्ग से बाधाएं यडी करते हैं। जहाँ 
तक सरकार पर पड़ने वाले भार का सम्बन्ध है यह भी किसी प्रकार कम नहीं होता है क्योकि 
सरकार द्वारा फैन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंको को व्याज तो दिया ही जाता हैं। इस स्थिति मे भी 
व्याज की अदायगी के लिए भविष्य मे सरकार को कर लगाने की आवश्यकता है, वैसे ही जैसे कि 
जतता से उधार लेते की स्थिति मे होती है ॥ अत. वित्त भ्राष्ति की यह रीति अन्य रीतियो से कम 
अच्छी है अत इसका आश्रय बडी सावधानी एबं सतर्कता के साथ तथा यथासभव कम मात्रा में 
लिया जाना चाहिए। 


फिर भी, मुदा-निर्माण द्वारा वित्त की व्यवस्था को न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता है 
घशतें कि इसका उपयोग कुछ निर्धाटित सीमाओ में रहते हुए किया जाए । इससे सरकार को यह 
लाभ द्वोता है कि उसे आवश्यकता के समय तुरन्त ही धन मिल जाता है। करो का सप्रह करने 
से तथा उधार द्वारा घन भ्राप्त करने मे कापी समय लगता है जबकि पुद्धकालीन खर्चा तुरत्त करना 
पठता है, बहू किसी की प्रतीदषा नही कर सकता & प्रत्यक्ष एव सार्वजनिक कराघात यदि अधिक 
ऊँचा होता है तो उससे जतता मे सामान्य असन्वोप पैदा होता है अब उसका उपयोग ग्रुद्ध के लिए 
आवश्यक रुष्पूर्ण वित्त की प्राप्ति के लिए नही किया जा सकता । उत्पादन पर इसका जो हानि- 
बारक प्रभाव पड़ता है वह भी एक तक है जो इसके विरद्ध दिया जाता है । सरकारी उधार का 
क्षेत्र भी सीमित ही होता है क्योकि सरकार को जितनी घनराशि की आवश्यरता होती है, बह 
सवकी सब जनता से प्राप्त होने की सम्भावना नहीं होती | फिट, यदि भारी मात्रा से जवता से 
ऋण लिया जाता है तो उससे पूजी-वाज २ में पू जो का सप्ररण ($००79/9) वम हो जाता है जिससे 
उद्योगों में विनियोग की मात्रा घट जाती है और इस प्रकार भविष्य मे उत्तादन पर इसका प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है | दूसरी ओर मुद्रा की मात्रा में विस्तार छा उत्पादन पर प्रेरणात्मक प्रभाव 
पड़ता है। वित्त-प्राप्ति की इस रौति के हानिक्वारक अभावो को मृत्य नियन्तण तथा राशनिंग द्वारा 
क॒प्र किया जा सकता है ऐसा करने से लोगो की उपभोग पर व्यय करते की क्षमता भी चटती है 
जिसका आगे चलकर सरकारी बॉण्ड खरीदने मे किया जा सकता है। 


वृश्द 


स्वर्ण तथा विदेशी अवशेष 
[एणच्र क्रापे एग्रशें४० छगेबा०९३) 


एक युद्धग्नस्त देश को युद्ध-कार्यों के लिए जितनी सामग्री वी आवश्यकता होती है, 
यद्यपि उसका वाफी भाग बह देशी उत्पादन में वृद्धि करके तथा उपभोग में कमी करके प्राप्त कर 
लेता है, बिन्तु उसे कुछ साधन विदेशी द्घोवो से भी प्राप्त करने होते हैं | विदेशों मे सेताओ तथा 
सैनिक अड्डो को बनाये रखने के लिए कभी-कभी ऐसा करना आवश्यक हो जाता है परन्तु देशी 
उपयोग के लिए अवसर चालू नियति से अधिक जो आयात करने पडते हैं उनके लिए विदेशी साधनों 
की आवश्यकता होती है। विदेशों मे जो खर्च किया जाता है, उसके लिए वित्त वी व्यवस्था करने 
के अनेक उपाय हैं। मुद्रा्रेजद्द के लिए जो स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा सुरक्षित होती है, इस वार्य के 
लिए उसया उपयोग कर लिया जाता है। विदेशों में किये गये विनियोगो था नवदीवरण कर 
किया जाता है अपवा विदेशों मे ऋण ले लिये जाते हैं। अधीनस्थ देशो (०८८एए/८० ८०७७४४४८०४) 
से प्रशासन की लागत वसूल वी जाती है | इसी प्रकार उधार-पट्टा (०॥0 ८5८) तथा ऐसे ही 
अन्य पारस्परिक सहायता समझोते विदेशी साधनों की प्राप्ति मे सहायक होते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध 
की अवधि मे ब्रिटेन में जो पौष्ड-पावने एनत्र हो गये थे उसका कारण यही था कि ब्रिटेन ने भारत 
त्तथा अन्य देशो मे स्थित अपनी मित्र देशों को सेनाओ के खर्च के लिए, इन देशों से सामग्री प्राप्त 
की थी जिसके मूल्य के रूप में थे पौण्ड-पावने जमा हो गये थे। इन उपायी में से अधिकाश द्वारा 
निवेश बी भात्रा पटती है और विदेशी ऋण मे वृद्धि होती है कर 


द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि मे, ब्रिटेन ने सन्‌ १६४१ के प्रारम्भ में ही अपने लगभग सम्पूर्ण 
स्वर्ण -रिजव बा उपयोग कर लिया था। सयुक्त राज्य अमरोका का मोौद्विक स्वर्ण भण्डार 
(7707८:४५ 8०0 $0०/८), जिसमे कि सन्‌ १६४१ के अन्त तक वृद्धि हो रही थी, इसके बाद 
घटने लगा। इसवा 8086 8 सामग्री की खरीद तथा युद्ध-सम्बन्धी अन्य खर्च था । | तवस्बर सन्‌ 
१६४१ मे अमरीका का स्वर्ण-रिजववें जो कि अपने उच्चतम शिखर पर, अर्थात्‌ २२८० करोड डालर 
था, सन्‌ १६४४ के आखिर में घटकर २०६० करोड डालर रह गया। कुछ ऐसे देश जिन पर जमेनी 
ने अधिकार किया हुआ था । उनके स्वर्ण-रिजयं का कुछ भाग युद्ध-प्रयत्नो के लिए “ऐच्छिक” अश- 
दानो के भेप में जमनी द्वारा ले लिया गया। 


युद्ध-बाल भे ब्रिटेद को भारत ठथा कुछ अन्य देशो मे भारी व्यय करना पड़ा जिसके 
परिणामस्वरूप उम्रके चालू अदायगी-शेप (८णीय८॥: ७347006 ० 999770॥9) में बहुत कमी हो 
गयी | इसे; कारण उसे विदेशों मे स्थित अपनी परिसम्पत्तियाँ बडी मात्रा में बेचनी पढ़ी, ओर 
उसकी विदेशी देनदारियो में भारी वृद्धि हो गई, मुख्यत. जमा पौण्ड पावतरों के रूप मे। युद्ध के 
प्रारम्भ से लेकर सन्‌ १६४४ के मध्य तक ब्रिटेन ने कुल ३३६ ५० करोड़ पौण्ड-के निवेश ख्च कर 
डाले । इससे १०४ ५० करोड पौण्ड की तो विदेशी परिसम्पत्तियाँ (0087 2$5९45) की निबल 
विज्नी 40008 है | इसके अतिरिक्त, जमा पौण्ड-पवनो की भात्रा बढकर २३० करोड़ पौण्ड तक 
पहुँच गई । 


मदायगी-शेष के घाटे (७99008 ०१ ए०/77८०॥३ १०८०४) गौर उसके फलस्वरूप विदेशी 
निवेशों में कमी और भी अधिक होती यदि उधार-पट्टा क्स्मि की पारस्परिक सहायता की व्यव- 
स्थाएँ न की गई होती । सयुक्त राज्य अमरीका ने उधार-पटूटे के बाघार (॥200 ९35८ 8885) पर 
अपने मित्र देशो को भारी मात्रा मे युद्धन्सामग्री तथा कृषि एवं बौद्योगिक पदार्थ तथा सेवाएँ 
प्रदान वी । सन्‌ १६४१ से १६४४ तक कुल ३३३८ ३० करोड़ डालर की सहायता दी गई। नवम्बर 
१६४४ के अन्त तक सहायता-बार्यक्रप्त के अन्दर्गत अमरीका से बस्तुओ के जो निर्यात किये गये 
उसमे से १९३३ २० करोड डालर वो वस्तुएँ बिटेन ने प्राप्त की । बडे पेमाने की इस सहायता से 
मित्र देशों को अपने अदायगी-शेष घाटों को कम बनाये रखने में सहायता मिली । बदले मे, सयुक्त 
राज्य अमरीका ने अपने मित्र देशों से, विशेष रूप से राध्ट्रमण्डल देशों से उलट उदघ्यार-पट्‌ढा सहा- 
यता (7८४श६८ ।८7त॑ ]6856 ॥0) प्राप्त की । इस सहायता में मुख्यत. सैनिक साज-सामान 
जाद्य पदाय तथा विदेशों में स्थित अमरीवी सशस्त्र सेनाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं 
सम्मिलित थी । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (8छ70त ए०शए०० ज८्थ0) ने सन्‌ १६४४ के अन्त तक 


१५६ 


४६६६० करोड डालर की ऐसी सहायताया प्रदान की । ऐसी सहायता ब्रिटेन द्वारा अन्य पत्र 
देशो को भी दी गई। 


इस प्रकार, युद्ध-ग्रस्त देश युद्ध-सामग्री तथा अन्य आवश्यक पदार्थों का एक बडा भाग 
बिदेशी स्रोतों से प्राप्त करते है। विदेशी निवेशो का नकदीकरण तथा विदेशी दायित्वों (लिकं्ठण 
०भाह/ध005) का एकन्रीकरण बडी भारी कीमतें हैं जो चुकनी पड़ती हैं। और इसका एक बडा 
भाग भावी पीढ़ी को आय तथा रहन-पहते के निम्न स्तरों के रूप में चुकावा पड़ता है। परन्तु 
युद्ध एक जोवव-मरण का सघप होता है लौर उसका जितना सम्बन्ध वर्तेमात पीढी से होता है 
उतना ही भावी पीढियो (#(ए० 8००श४०१५) रे भी होता है | इस घ्रकार कोई भी देश भावी 
पीदी को युद्ध के भार से बचाने के प्रयत्न में युद्ध हार का जोधिम नही ले सकता । 


दान तथा उपहार 
(ए०्रश्ॉंगा$ १४० (॥06) 


ऐच्छिक अशदान (ए०एणक्षए "णात्र000005) भी सरकार को घन प्रदान करते हैं। 
थे अशदान लोगो हारा मुद्रा तथा पदार्थ दोनो ही रूप गे दिये जाते हैं, अर्थात्‌ सशस्त्र सेनाओं के 
लिए वस्त्र तथा खाद्यान्न आदि के रूप मे और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के रूप में लोग ऐसे अश- 
दान देशभक्ति की भावता के कारण कहते है और इल अशदानो की मात्रा कितनी होगी, यह बात 
इस पर निर्भर है कि देश भक्ति की भावना कितनी तीज है। 
ये अशदान युद्ध-वित्त की प्राप्ति का बोई बडा खोत नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह 
वित्त-प्राप्ति का एक बडा अनिश्चित स्रोत है। सरकार लम्बे समय तक बडी रकमो की प्राप्ति के 
लिए इन अशंदानो पर भरोसा नही कर सकती । आमतौर पर, द्रव्य के रूप में दिये जाने बाले ये 
द्वान युद्ध के प्राटम्भिक चरण मे तो अधिक होते हैं, परन्तु जैसे-जंसे कराधात तथा सरकारी ऋण 
के रूप में लोगो के अशदान बढते है, ये कमर हो जाते है, बस्तुओ तथा सेबाओ के रूप में दिए 
जाने घाले उपहारो का भी सीमित ही गहत्व होता है ओर ये उपहार सरबारी आवश्यकताओं की 
बहुत थौडी मात्रा की ही पूर्ति करते हैं। 
फिर एक बात यह है कि ऐच्छिक अशदान प्राय: पूर्णतया ऐच्छिक नहीं होते । ऐसे 'अंश- 
दानो के सम्बन्ध मे जनता पर सरकारी तथा सामाजिक दवाव डाज़ा जाता है। परन्तु एक लोक- 
तन्त्रीय देश में युद्ध की अवधि में भी, ऐसा दबाव एक सीमा से अधिक नही डाला जा सकता, भोर 
वास्तविकता यहू है कि जत्र तक लोगो में स्वय ही धन देने की इच्छा नहीं होगी तव तक अधिक 
घनराशि इकटठी नहो की जा सकती । इस सम्बन्ध भें सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि प्रचार 
द्वार लोगो को प्रेरित किया जाए ओर जब तक ऐसा किया जाता है तब तक अशदानों (०0॥7- 
00809) को ऐच्छिक बहना ग्रत्नत नही है ) 
तथापि दान तथा उपहारो को प्रोत्साहन देने का एक कारण इनका मनोवेशानिक मुल्य 
(7५/०0००४०५ ५शु॥६) भी है । ये लोगो मे इस बात की इच्छा तथा भावना पंदा करते हैं कि 
वे स्वच्छा से त्याग करें और हर सम्भव तरीके से सरकार की सहायता करें । समाज में सदा ही 
एक ऐसा वर्ग होता है जो धनादूय होता है और सामान्य दिनो में अधिक उपयोगी नहीं होता 
बिन्‍्तु इस रीति द्वारा सरकार को बिना किसी लागत के ही उतकी सेवाएं भो उपलब्ध हो जाती 
हैं। लोगो मे उपभोग कम करने की इच्छा जागृत की जाती है भोर उन्हे इस बात के लिए प्रोत्सा- 
हित बिया जाता है कि स्वेच्छा से हपया तथा वस्तुए' सरकार को दें। इन अशदानो के रूप में 
प्राप्त होने वासी सामग्री यद्यपि थोडी होती है, तथापि लोगो को मानसिक हृष्टि से युद्ध के लिए 
तैयार करने लिए वे बडे उपयोगी सिद्ध होते हैं| 


भारत का सुरक्षा बजट 
(एचचात्ड फण्वेह्थ ण॑ पारत) 


भारत प्रारम्भ से ही एक शान्तिप्रिय देश रहा है| स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हमारे देश को 
भ्रभुसत्ता व अखण्डता का अपहरण करना प्रारम्भ हो गया। रावेंप्रथम पातिस्तान ने वश्मीर पर 
आक्रमण करके उसके एक भाग पर अपना अधिवरार कर लिया। इसके पश्चात्‌ भी पाकिस्तान 
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ने भारत को अपना शत्रु घोषित करके दछुट-पुट हमले दराबर जारी रसे। अभी हाल मे 
३ दिसम्बर, १६७१ को पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा हमला किया । इसके पूर्व सन्‌ १६६२ में 
चीन से भी भारत वी उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया था $ फलत. भारत को विवश होकर अपनी 
सुरक्षा पर भारी व्यय करना पड़ा। सन्‌ १६६०-६१ से भारत ने सुरक्षा पर जो व्यय किया है 
उसदा विवरण निम्नानुसार है -- 
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4 भारत सरकार का | कूल व्यय का सुरक्षा 
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पपरीक्त तालिका से र॒पष्ट है कि यद्यपि भारत सरकार के सुरक्षा व्यय में निरन्तर वृद्धि 
हो रही है किन्तु गत चार दर्षों से कुल व्यय की तुलना मे सुरक्षा व्यय का अनुपात निरन्तर घट 
रहा है । 
कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रत्थ 
.. ए8ण०. एएन्‍स्‍र्र एशणाण्णए ज॑ १४४६ ए9फाथ5 79, ५ आते धर ॥0 2. 
2... ॥6७/087०४ ० ]४8॥05, जणरोत ६४८007० 5ण५९३७ 942-44 (/5्ज़ञद १५. 
3. ए९७ए. ए४७७४० प्ाथाएल ऐशा 2५, छफ़्च प्‌ 
एशर्फऋरघार ए02श॥0घ5 
१. युद्ध वित्त से आपदा क्या आशय है ? इसकी व्यवस्था की विभिन्न रोतियाँ समजझ्ाइए 
'"एफ्ना ॥5$ जाल्आा। ॥ए. छत्चा ग3॥06 2? फिफोशतव पड रकाणा5 प्राध0कं रण 
शध्ाइटाला अ फ विशाल 
२. “युद्ध का अर्थशास्त्र केवल एक उद्योग-सशस्त्र की वृद्धि का अर्थेशास्त्र है, जोकि अन्य की 
लागत पर होती है ।” के० ई० बोण्डिग युद्ध सर्ये-व्यवस्था को प्रमुख विशेषताओं की 
विवेचना कोजिए। 


५454 


संगठनों के बीच उन सापेक्षिक लाभो के आधार पर वांटी जानी चाहिए जिनका कि वे उपभोग 
करते हैं। लाभ अथवा हितानुसार सिद्धान्त में दो आशय निहित है, प्रथम यह कि लाभ अथवा 
हित (0८0५३) को कराधान का औचित्य (7॥7०0707) सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, और दूसरे लाभ करो के भार का वितरण करने वाले एक मानक (४970४) के रूप मे कार्य 
करता है। हिलानुसार सिद्धान्त के अन्तगंत, अदा करने का दायित्व (०9090007) तथा अदा करते 
की धनराधि व्यक्तियों में निश्चित कर दी जातो है। हितानुसार सिद्धान्त की व्याश्या दो रुपो मे 
को जाती है--पैवा शी लापत के सिद्धान्त (००६४ शी 5८७८० 777८०) के रुप में, ओर सेवा फे 
भूत्य के सिद्धान्त (एश०८ ० इशाश०० छाग्राण0॥०) के रूप में। सेवा की लागत के पिद्धान्त के 
अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उन सेवाओं कौ असल लागत के बराबर घतराशि करो के रूप में 
अवश्य देनी चाहिए जिनका कि वह लाभ श्राप्त कर रहा है। अन्य शब्दों मे, प्रत्येक व्यक्ति से 
इतना अवश्य लिया जाना चाहिए जितना कि सरकार ने उसके लिए व्यय किया है। दूसरी ओर, 
पैवा के मूह्य का सिद्धान्त यह बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से प्राप्त सेवाओं के गुण 
अथवा महत्व के अनुसार धतराशि करो के रूप से देनी चाहिए। परन्तु हितानुसार सिद्धान्त की 
इन दोनों ही ब्याख्याओ का यदि गहराई के साथ अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होगा कि उनमे 
कोई अधिक अन्तर नही है । हितानुसार हृष्टिकोण के अनुसार, चूकि कराधान का उद्देश्य सरकार 
को लागत का भुगतान कराना है, अत. उपयुक्त दोनो ही व्याख्याओ भे, अर्थात्‌ सेवा की लागत के 
अर्थ में तथा सेवा के मूल्य के अर्थ मे भी, लाभो का मूल्याकन करने का निर्णायक तत्व लागते 
(००४५) ही होगी | 


हितलानुसार सिद्धान्त तया संस्थापक अ्यंशासस्‍्त्रो (छशाशी। एशगटाफ्ो8 शात एी8७0/ 
ज्ााक्ष) : 


१८वीं शताब्दी के मध्य तक, कराधान का हितानुसार सिद्धान्त राज्य के उप्त अनुबन्ध 
सिद्धान्त (०४०४० ९०७) का एक प्राकृतिक पूरक (०४एा७। ८०709८॥५०॥४) था जिसे कि उस 
काल के अधिकाश राजनेतिक विचारकों द्वारा सामान्यरूप में स्वीकार किया जाता था। होन्स 
(प्व०9०५७४), लॉक ([.00(:४), रसो (/१०७६५८४०ए), ह्य,म (0॥6), प्रकतिवादियो (77990025) 
तथा अन्य विचारकों के ज्ेखों भे, अनुबन्ध ही संगत समाज का आधार था और प्तरक्षण 
(070(९८।०7) यदि एकमात्र नही तो मुख्य लक्ष्य अवश्य था । इन लेखकों का विचार था कि कर 
(2८८5) सरक्षण के लिए अदा को जाने बाली प्राकृतिक कीमत हैं; कर 'सगठित समाज कौ सस्या 
के सदस्यता-शुल्क? के रूप मे अदा किये ज्ते है। ( 


एडम स्मिथ से लगभग १०० वर्ष पूर्व, सर वितियम पैढो (आ शााक्षा। ऐलाओ) ने 
यह कहा था कि “यह बात सामान्यत सभी मनुष्यों द्वारा स्व्रीकार की जाती है कि मनुष्यों को 
सरकारी व्यय में अपना योगदान देना चाहिए, परन्तु यह योगदान सावंजनिक शान्ति में उनके 
भाग (90४7०) तथा हिंतो के अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात्‌ उनकी सम्पदा (८४४४४) तथा धन 
फे अनुसार ।/* चैटो के इस कथन से स्पष्ट है कि उसने हितानुसार सिद्धान्त सथा सामर्थ्य सिद्धान्त 
(5५ एए7296) दोनों पर ही विचार किया था; अर्थात्‌ यह कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त किये 
जाने वाले साभ “अपने हिस्से तथा हिंतों--के अनुसार अपगा अशदान देता घाहिए। साथ ही, 
उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामरध्यं या योग्यता (20॥9) के अनुसार--"अपनी 
सम्पदा भौर धन के अनुसार” (8०००7१४४४ (0 5 रडशांटड शात॑ गरणा८5)--कर देता चाहिए । 
भक्त दोनो हो सिद्धान्तो का ऐसा मिथण एडम स्मिथ द्वारा कराधान के रिद्धान्त के राम्बन्ध में 





3. 2बफहाउएड ३ पर 2॥007' म॒ हफद्वा०९, 9, 64 7 था वजद्ढा।वण 5एशकडाए जे ॑7च6 ताएत) 
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॥0 8 50478 390 १7605 /069 #3॥9 77 फए- 90077 - 703८6; फि् 55 ३६ए०एछ ६ (0. दाग 
36३ 2चप् 7, 


ढ़ 


१६१ 


बुक्ाह €९0१०फां0८5 ता छा ॥$ जंगरापए चोढ €एणाणा९$ ए प्र छ0जणाीी ्ी तार 
ग्राएपशाए _धा> क्राप्रात्त णिएट७ बा. फिट छफुला+8 ण ०मीध, ४#. 8, छ00]978. 
छा5इल055 86 पाआ। टिक्वैप्राए5 ठा जय €०णाणाए 

युद्ध काल मे वित्त प्राप्त करने के लिए ज्ञाप सार्वजनिक ऋण का सहारा लेंगे या करों 
का ? दोनो के लाभ व दोष बताइए। 

छ07 ०ंप्यांगराहु प्राणालए त0शाड रथ ता ज्यों ए0ए त९एथा6 परठव णव्रए 67 
क्‍89 ? शल्या07 एल इ0ए॥8265 300 (540ए५98865 छा ७०0, 

विकास वित्त की युद्ध वित्त से तुननगा कीजिए । कहाँ तक सम्भव है कि युद्ध लड़ने हेतु 
बड़ी मात्रा से घन प्राप्त करने की विधि को आधिक विकास के वित्तीय के लिए भी 
उपयोग में लाया जा सकता है ? 


(ण्राएग९ ऐप छाएएछाशा) ए 0९एट०्फणणला गरीआ०८ शांत) ॥055 6 ए३ 
व्रिक्षाएड,... प्र०ज जि ॥.5 905॥06 (0 ७३४ 08 शाश्व60 तीर च्राआआाह 2९ - 8णा३ 
जिवीड्रगाड् 8 | (0 दिए €एजणाणा।र त९एट०्ला। ? 


युद्ध वित्त क्या है ? युद्ध के लिए साधनों की विवेचना कीजिए । 

ज़राह 4$ छा गीयक्राए८ ?_ स्‍050755 (96 7८5०प7८८5$ छि ज़ध- 
उत्पादन तथा विनियोग पर कराधान के प्रभाव की विवेचता कीजिए । 

[05९05६ (6 शीहिए। ण (पाता णा ज़ाएवंएणाण] 800 ग्राएल्डगा ला, 

भारत में बढते हुए सुरक्षा व्यय के आधिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। 
एक 8 ९९०घ्र०्यार शीहिए$ ्ई पमंच्ञाह 0०४ 'कफुध्पध्राएए ॥0 [004. 


द्वितोय खण्ड 
भारतीय लोकवित्त, अथवा राजस्व 


(एक्ंशा एए७७० प9श्ा००) 


१६६ 


भारत में संघीय वित्त का क्रमिक विकास 
(फणणां0४ न एशऐशतर एंए॥0०९ ॥9 ताका5) 
अथवा 


भारत में संघीय वित्त का विकेन्द्रीयकरण 
(0ल्‍०शशश्रीज्ा०ण) ० ए०ऐशण पंताशारर व प्रात) 


पूर्व केन्द्रीयकरण से लेकर वर्तमान सघीय ढाँचे तक वी यात्रा मे, इस देश की वित्तीय 
व्यवस्था को अनेक चरणों में से गुजरना पडा है। अध्ययन वी सुविधा की हृष्टि से केन्द्र तथा 
इकाइयों (०॥॥७) के वित्तीय सम्बन्धों के क्रमिक विकास को चार निम्न कालो (८४०4४) में 
बाँदा जा सबता है ()) पहला काल है, सन्‌ १६१६ के भारत सरकार अधिनियम (00ए0॥- 
गाध्या ० [70/9 &०, 99) के लागू होने से पूर्व का काल, (॥) १ अप्रंल १६२१ से ३१ मार्च 
१६३७ तक का वह काल, जिसके बीच सन्‌ १६१६ का भारत सरकार अधिनियम लागू रहा; 
(0) वह काल जिसमे १६३५ का भारत सरकार अधिनियम कार्यशील रहा, अर्यात्‌ १ अप्रल 
१६३७ से सन्‌ १६५० के उस समय तक का काल जबकि भारत वा सविधान लाग्रू किया गया, 
और (५) भारतीय स्विघान बेः लागू होने के बाद का काल। 


(।) प्रषम कश्ल : वित्तोय विकास का क्रम (5६ ऐथ70०0 ; छो॥आणं/ एएणणाणा) : 


सन्‌ १८७१ से पूर्व, बेन्द्र सरकार देश के 58! राजस्व तया व्यय पर अपना पूर्ण 
नियन्त्रण रखती थी । प्रान्तों को अपने ख्चों को पूति वे लिए निश्चित अनुदान दिये जाते थे। 
परिणामस्वरूप, वेन्द्रीय वित्त मे तो अनिश्चितता बनी रहती थी और प्रान्तो मे फिजूलणर्ची होती 
थी । वित्तीय-व्यवस्था वी यह फ्लहीत एक्हूपता इस दृष्टि से भी अनुपयुक्त थी कि एक विशाल 
देश है और यहाँ स्थानीय परिस्थितियों मे भारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अत सन्‌ १५८७१ में 
वित्तीय-सत्ता का कुछ विकेन्द्रीकरण किया गया । 

इस विकेन्द्रीकरण (6९०६४४७॥५४४0॥) का प्रारम्भ प्रान्तीय बन्दोबस्तो' (ा०शएएथ 
$९0॥९गाध्या) के रूप में क्या गया । इस व्यवस्था के अन्तगंत व्यय की बुछ मर्दे जँसे कि पुलिस, 
जेल, शिक्षा, चिक्त्सा सेवाएँ, रजिस्ट्रेशन, सडको तथा असैनिक निर्माण कार्य जो कि स्थानीय 
प्रकृति वी थी, प्रान्‍्तो को सौंप दी गई । इत विभागों के प्रबन्ध के लिए, राज्यों को प्रतिवर्ष एक 
मुश्त रकम के रूप मे निश्चित अनुदान दिये जाने लगे और साथ हो कर लगाने की कुछ 
सीमित शक्तियाँ भी दे दी गई । सन्‌ १८७७ मे, प्रान्तो के कार्यों मे वृद्धि कर दी गई और व्यय की 
कुछ और मर्दे--जैसे कि मालगुजारी, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प, सामान्य प्रशासन तथा वाजून व 
न्याय--प्रान्तीय बना दी गईं । प्रान्तों के साधतो में वृद्धि करने के लिए, उन्हें विभागीय 
प्राष्तियो तथा एक मुश्त अगर के अतिरिक्त कुछ नये कर भो सौंप दिये गये जंसे कि उत्पादन 
शुल्क और स्टाम्प शुल्क केन्द्र की ओर से एकमुश्त अनुदान (|एणाए-४एण 8770) देने की जो 
व्यवस्था थी उसमे अधिकतम भाग श्राप्त करने के लिए प्रान्तो मे छीना झपदी हुआ करती थी। 
क्षत, यह व्यवस्था सन्तोपप्रद रीति से कार्य नही करती थी ॥ 

सन्‌ १८८२ के पश्चात्‌ निश्चित अनुदान देने की प्रथा समाप्त कर दी गई और सरकारी 
आय कै बंटवारे में समय-समय पर सशोधन किये गये * परिणामस्वरूप, आय के स्रोतों को तीन 
श्रेणियों मे विभाजित किया गया---(क) साम्राज्य अथवा केन्द्रीय मर्दे (गाएथाभ णथ व्यप्रओे 
॥6905), जिनमें वाणिज्य विभागों से प्राप्त होने वाले लाभ तथा अफीम, नमक व सीमा शुल्को से 
होने वाली आय सम्मिलित यी, (ख) भान्तीय मर्दे (छा०शेएरलुंओं ४८४५७), जितमे असनिक विभागों 
पसै प्रान्तीय निर्माण कार्यों से होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित थी, और (ग) विभाजित मर्दे, 
(०।श0८6 ॥८४०५), जिनमे उत्पादन शुल्क, निर्धारित कर (855०5580 ॥8505), स्टाम्प, वन तथा 
रजिस्ट्रेशन सम्मिलित थे । श्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात्‌ स्थिति की समीक्षा की गई और सन्‌ १८८७, 
१८९६२ तथा १८५९७ मे नये बन्दोबस्त क्यि गये। किन्तु प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्‌ नये 
बन्दोवस्त की व्यवस्था से बडी अनिश्चितता बनी रही तथा निरन्तरता वा अभाव रहा * इन 
बाधाओं को दूर करने के लिए, सन्‌ १६०४ मे बन्दोबस्त ($८४ाशए८०) को बढ -स्‍्थायी (इध्फां- 
एथणभाथा() तथा सन्‌ १६१२ में स्थायी (9थ78767०0) बना दिया गया । 


२० 


भारत में संघोयष वित्त-ब्यवस्था का विकास केन्द्र त्था 


राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध 
(8एणणांणा णी 8600० पएगाक्मा०8 व0 पाठ क्वाशालंथ 
एश४घ०ा छलप्रट्शा ॥6 (शा778 का0 (98 $(8(25) 


प्रारम्भिक--संघीय॒ वित्त ब्यकस्पा से ब्राशय (प0!प0८0०म-रह्यागह एणी छएल्तटाएं 
पएप्रथा०्८) 


किसी भी देश मे निम्त दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है--(।) एकाकी 
(०ण।879), तथा (४) संघीय (&०0०७]) | एकाकी शासन प्रणाली में सम्पूर्ण देश को शासन 
ब्यवस्था एक ही सरकार के आधघीन होती हे और यह केन्द्रीय सरकार ही होती है। 
इसके विपरीत सघीय शास्तत व्यवस्था मे केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त विभिन्न भ्रान्तों मे 
भी अपनी-अपनी सरकारें होती हैं। प्रत्येक प्रान्द की सरकार अपने प्रान्त की सीमा में 
इच्छानुसार शासन व्यवस्था करने मे पूर्णतः स्वतन्त्र होती है । केन्द्रीय सरकार अपने 


केन्द्रीय स्तर के कार्यों को ही सम्पन्त करतो है ओर इस प्रकार वह प्रान्तीय सरकारों के कार्यों मे 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करतो । 


सर राबर्ट गेरन (9॥ ]१०9०८६ 697७7) के अनुसार, “राघ एक प्रकार की सरकार है 
जिसमे सर्वोत्तम सत्ता अथवा राजनीतिक शक्ति का विभाजन केन्द्रीय व राज्य सरकारों में इसे 
प्रकार का होता है जिसमे हि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र भे दूसरो से स्वतन्त्र होता है” 


इस देश मे लोकवित्त के सघीय रूप का प्रारम्भ पिछड़ी शताब्दी (०थ॥ए७) के मध्य 
भाग से हुआ माना जा सकता है। यद्यपि उस समय देश मे एकात्मक सरकार (एणंध्वाज़ णिए 
0६ ४०५८४0£॥/) की व्यवस्था चालू भी परन्तु यह समझा जाता था कि केन्द्र तथा प्रान्तो के बीच 
कार्यों एव वित्तीय शक्तियों का कुछ विभाजन उचित एवं बाञुछुनीव है । तभी से समय-समय पर 
तस्मम्बन्धी व्यवस्पाओं मे सशोधन एवं सुधार होते रहे हैं। भारतीय सविधान के अनुसार, केन्द्र 
तथा राज्यो के दीच व्यय की मदो तथा आय के स्रोतो का जो वर्तमान वितरण किया गया 
है वह इस दिशा में किये जाने वाले दौषकालोन ऋमिक विकास की चरमसीमा है । 





4.. /# व्वलश््णा 3$ 4 0का री इण०एटताफ्रटए वंच जले) $0९टफ८ाइए७ 00 - एगांपव्ड एड 


43 ८५४।3८७ 9७६६७८८० (6 €धगाग्रा2 ३०५ धऐै७ [०थ्बा 8एशघचरापावए, 5० ऐड स्वए।. एच 
ज्राफ। ॥08 0ज 59९0 ॥$ ॥05ल्‍एलावैच्य” 359 #008₹/ (द्घाधा 


पृष्ठ 


प्रथवा मालगुजारी के रूप मे काफी वृद्धि हुई क्योकि इन प्रान्तो में भू-राजस्व ही भाय का सबसे 
महत्वपूर्ण श्रोत था, वहा दूसरी ओर ओऔद्योगिक श्रात्तो को अपने यहां व्यावसाधिक उद्यमो की 
समृद्धि से ऐसा कोई लाभ न हो सका । मैस्टन समिति की आशा के प्रतिकूल, प्रान्तों को लगातार 
भारी घाटो का साधना वरना पहए ३ अत. सन १६२७-२८ मे अशदानो की व्यवस्था रोझ दी गई 
और १६२८-२६ में यह अन्तिम रूप से समाप्त कर दी गई । अशदानो की समाप्ति से कषषि प्रधान 
प्रान्तो की स्थिति मे बडा सुधार हुआ क्योकि इन्हे ही अशदानो के रूप मे बडी-वडी रकमे देनी 
पडती थी । इस प्रकार, मैस्टन समिति द्वारा प्रस्तावित प्रामाणिक अशदान तो कभी लागू ही 


नही हुए । 


इस प्रकार सन्‌ १६१६ में बनाया गया वित्तीय ढाँचा उस समय तक अपरिवर्तित रहा 
जवकि सन्‌ १६३७ में भारत सरकार अधिनियम ११३५ लागू हुआ + सन्‌ १६१६ से १६३७ तक 
का काल ऐसा काल रहा जिसमे केन्ध तथा इकाइयो के वित्तीय सम्बन्धों के विषय में बार-बार 
विचार क्या गया। इस विचार का आशिक उद्दृश्य तो यह या कि प्रान्तों को अधिक 
आय उपलब्ध कराने के उपाय खोजे जायें और आशिक उउद्ू श्य बेन्द्र तथा श्रान्तो, दोनो को ही इस 
योग्य बनाना था कि वे राजस्व के अतिरिक्त खरोत प्राप्त कर सकें । इस अवधि में समय-समय या 
वित्तीय सम्बन्धों मे जो परिवर्तत हुए उनका वित्तीय ढाँचे की मूल प्रकृति पर कोई प्रभाव 
नही पडा । 


(7) तुपत्तीय काल प्रान्तोय स्वायत्तता (एवं एधा00 सरल #एणा००५) 
सन्‌ १६३५ के भारत सरकार अधिनियम (00५९८८१७९०५ ०६ 0008 &५०() के अन्दर्गेंत 
केन्द्र मे सघोय पद्धति की सरकार की स्थापना की व्यवस्था की गईं और प्रान्तो के सोपे गये कद 
विषयो मे उन्हे स्वायत्तता प्रदान की गई। अधिनियम में व्यवस्था की गई कि भूतपूर्व भारतीय 
रियासतें कुछ विषयो के सम्बन्ध मे भारतीय सब में सम्मिलित रहेगी। अत अधिनियम म॑ जो 
वित्तीय व्यवस्थायें की गई उनके अनुमार साधनों वा बिल्कुल स्पष्ट विभाजन कर दिया गया, 
हां कुछ सम्तुलनकारी तत्वों पर अवश्य जोर दिया गया । उधर प्रस्तावित सघ तथा इकाइयों के 
बीच वित्तीय सम्वन्धों की जो व्यवस्था निर्धारित की गई, भारतीय रियासतों को भी उम्तम फिट 
होना था। किन्तु १६९३५ के अधिनियम मे प्रस्तावित सघ (८०८४४४०४) कभी अध्तित्व में आया 
ही नही और भारतीय रियासतें भारत वी सबीय वित्त की व्यवस्था से पूवंवत्‌ बाहर ही रहीं। 
जहाँ तक केन्द्र और प्रान्तों का सम्बन्ध है, इनके विषय में अधिनियम द्वारा जो व्यवस्थायें की गई 
उनसे वित्त का एक पूर्णत सधीय ढाँचा अस्तित्व मे बाया। 


अधितियम के अस्तर्ग त, प्रान्तो को जो आय के स्लोत प्रदान किये गये, वे थे भू-राजस्व 
(मालगुजारी), सिंचाई प्रभार, मच्य पर उत्पादन शुल्क, अफीम तथा नशीली औपध्रियाँ, औपधीय 
एव श्रृ गार सामग्री (पाटव008] क्रा0 (0॥८( ८एश90०75) जिसमे मद्य अथवा नशीले पदार्थ 
हो, कृषि आय पर कर और स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन। जो साधन पूर्णत केन्द्र को सौपे गये, वे ये 
थे . निगम कर, सीमा शुल्क (००४०॥)$ 6७॥६७), रेजें तार, टेलीफोन, तथा प्रमारण (ण०80९85- 
778), मुद्रा तथा सिक्‍क्रा ढलाई और सैनिक प्राप्तियां। अधिनियम में कुछ ऐसे करो की भी व्यवस्था 
की गई जो केन्द्र सरकार द्वारा लगाये तथा वसूल किये जाने थे विन्तु उनकी प्रात्तिया प्रान्तों के 
बीच वांटी जानी थी | इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसे भी कर थे जो करद्र सरकार द्वार लगाये 
तथः वसूल किये जाने थे किन्तु उनकी प्राप्तियाँ केन्द्र तथा प्रान्तो के बीच बाँटी जानी थी । 
इनमे प्रथम वर्ग के कर थे . कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार बी सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
पर लगाये जाने वाले कर, विनिमय पत्रों (छा5 ० &#कआ£८) व चैको (०॥९५०८७) आदि के 
सम्बन्ध में स्टाम्प छुल्क की दरें, रेल अथवा वायु मार्म द्वारा आने-जाने वाले यात्रियों तथा माल 
पर चुगी (शाणाएवां 4४) और रेल किरायो तथा भाडों पर कर। दूसरे वर्ग के कर ये थे : 
कृषि आय को छोड़कर अन्य आमदनि ये पर कर, नमक कर, तम्बाकू के उत्पादन पर कर तथा 
भारत मे उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओ पर उत्पादन-कर (उन करो को छोडकर जो पूर्णतया 
प्रान्तो को सौंप दिये गये हैं) और निर्यात कर जिसमे जूट पर निर्यात-कर लगाते की विशेष 
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(0) इ्विैत्तीप फाल : घारत सररार अधिनियम, १६१६ (8$6ए०7र्त एशाए०व० ;: 0०0. णी॑ [0वीं5 
#म, 499) : 


सर्वधानिक सुधार पर प्रस्तुत की मॉण्टेग्यू चेम्सफो्ड रिपोर्ट (१(०४३४० एलपर्श्रणव 
०७०८) में जिन व्यवस्थाओं का सुझाव दिया गया था उनके अन्त्यंत्त विभाजित मदो की प्रथा 
समाप्त कर दी गई | सन्‌ १६१६ का भारत सरकार अधिनियम इसी रिपोर्ट पर आर्घारित था। 
इसके अनुसार केद्ध तथा प्रान्तो के बीच साधनो का पूर्ण विभाजन कर दिया गया) विभाजित्त 
मदो मे आय-कर तथा सामान्य स्टाम्प केन्द्र को सौपे गये और उत्पादन शुल्क, अदालती स्टाम्प, 
मालगुजारी (8900 7९४८०४८) तथा सिंचाई प्रान्तो को दिये गये। साथ ही, यह भी अनुप्तान 
लगाया गया कि प्रस्तावित सुझावों के अनुसार आय के ख्रोतो के वितरण से केन्द्रीय. बजठ को 
घाठे का सामना करना होगा जिसकी मात्रा लगभग ६ ५ करोड़ र० होगी | अतः रिपोर्ट मे प्रान्तों 
द्वारा केन्द्र को अशदान (००ग्रधएणांणा$) देने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया | 


प्रेस्टन निर्णय (76 )४६४४७॥ /ज्0)--लाड्ड मैस्टन की अध्यक्षता मे सरकार ने 
एक वित्तीय सम्बन्ध समिति (वव्राल्ंद] 728000$ ००००॥००) वी स्थापना की । समित्ति से 
कहा गया कि वहू सरकार को प्रास्तीय अशदानों की राशि के बारे में फ्रामर्ण दे और बम्बई के 
इस दावे पर विचार करे कि आय-कर की प्राप्तियों मे कुछ हिस्सा उसे भी दिया जाय। समिति 
की सिफारिशों 'मैस्टन निर्णय” अथवा “मंस्टन बन्दोजत्त” (70680॥ $७॥०००॥/) के नाम रे 
विख्यात है | इस निर्णय मे, समित्ति ने कहा कि जहाँ राज्यों का यह दावा स्थायी रूप से रद नहीं 
किया जा सकता कि उनके लोगो की भ्रौद्योगिक एवं वाणिज्यिक कमाईयो पर जो प्रत्पक्ष कर 
लगाये जाते हैं उनका कुछ भाग उन्हे मिले, वहाँ यह उचित नही है कि आय-कर के विभाजन वी 
कोई तात्कालिक व्यवस्था की जाय | समिति ने कहा कि वित्तीय एवं प्रशासनिक कारणों से सामान्य 
स्टाम्प (८7०८४ 5६809) को प्रान्तीय बना दिया जाए । समिति ने प्रारम्भिक अशदानों तथा 
प्रामाणिक अशदावों की एक योजना को सात वर्षो की अवधि मे लागू करने की सिफारिश की। 
प्रारम्भिक अशदानों [0॥2 ००४७४७०४०७७) के हिसाव पट का आधार ओय'के-स्रोतो के 
पृथबकरण के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त को बढ़ी हुई व्यय-शक्ति ($एथातठाा8 ए0फ़्क्) को बनाया 
गया । प्रामाणिक अशदानो (अ208%76 2777%, हिसाब के लिये प्रस्येक्र प्रान्‍्त की 





उस क्षमता को आधार बनाया गया जिसका पता कई ऐसे तत्वों से लगाया जाता था जैसे कि 


जनसख्या, आप-कर की प्राप्तियाँ, कुछ आवश्यक पदार्थों का: उपभोग और कृषि 'तथा उद्योगों से 
सम्बन्धित धन । ऐ 


प्रेस्टन बन्दोबस्त की कई प्रान्तों, विशेषकर बम्बई 52 बगाल ने तीव्र आलोचना की । 
बम्बई ने कहां कि वह तो केन्द्रीय करो के माध्यम से पहले से ही केन्द्रीय राजस्व मे बहुत बडा 
अशदान दे रहा है । बगाल ने कहा कि स्थायी भूमि बन्दोत्स्त (ल्यणक्षाधय 009 इलशेफथाा) 
के कारण उसको आय का स्रोत बढा लोचहोन है और वह जूट पर लगे केन्द्रीय तिर्यात कर के रूप में 
केसद्रीप राजस्व भे काफी बड़ा अशदान दे रहा है। इन प्रान्तो ने आय-कर का एक भाग देने की 
माँग की ओर बगाल ने यह दावां भी किया कि जूट पर लगाये गये निर्यात कर में से उप्ते एक 
हिस्सा प्रिलि मैस्टन समिति कौ सिफारिशें सन्‌ १६१६ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत 
बने अधिवारान्तरण नियमों (८०४० ४म०॥ 7४०७) मे नुःछ संशोधनो के साथ सम्मिलित कर ली 
गई । अधिकारान्तरण नियम १४ व १४ के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आय-कर की प्राप्तियों 
का एक भाग प्रान्तों को मिले | तियम १५ के अनुसार यह व्यवस्त्या कौ गई कि किसी भी वर्ष की 
निर्धारित आय (2६8८६७८१ 97०077०) यदि सन्‌ १६२०-२१ के वर्ष से अधिक होती है तो उस बढ़े 
हुए भाग के प्रत्येक रुपये में से ३ पाई प्रान्तो को दी जाएँ । 


संशदारनों को समाच्ति (१००७४०॥ ्ण॑ ००धाएईपध००७|--वित्तीय सम्बन्धो का इस 
योजना वी अनेक कारणों के आघार पर तीव्र आलोचना को गई। कहा गया कि प्रान्तों को सौंपे 
गये साधन लोचदार नही थे जबकि उनकी आवश्यकताओ का बराबर विस्तार हो रहा था। दूसरी 
ओर, अधिक लोचदार एव विस्तारशोल साधन केन्द्र को सोप दिये गये थे जिसकी आवश्यकताएँ 
सपेक्षाकृत स्थिर प्रकृति को थी | दूसरे, एक ओर जहां कृषि प्रधान प्रान्तो के साधनों में भू-राजस्व 
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सरदार द्वारा औौटों नीमेयर की सिफारियें स्वीकार कर ली गईं औौर उसी आधार पर 

कद्ध तथा प्रान्तो के बीच साधनों का वेंटवारा कर दिया गया । वह बेंटवारा अगस्त, ११४७ में देश 

के विभाजन तक बना रहा । ठितीय विश्व युद्ध की अवधि मे केन्द्र सरकार के खच मे वृद्धि हो जाने 

के कारण, सन्‌ १६४०-४१ म यह निश्चय किया गया कि आय-कर के प्रास्तो के भाग में से ४५ 

करोड़ रु० की धनराश्रि केन्द्र वो! अपने पास रख लेनी चाहिए । यह व्यवस्था १६४५-४६ तक 
चलती रही । 


देश विभाजन के परचात्‌ किये गये समायोजन अयवा हेर-फेर (30]एडफ्रल्याड शी 
थवध00॥)---अंगस्‍्त १६४७ में जब देश को विभाजन हुआ तो यह आवश्यक हो गया कि इन 
वित्तीय ब्यवम्थाओं में कुछ रदहो-वदल वी जाए। आय-कर की प्राप्तियो मे वगाल तथा पजाव को 
मिलने थाला भाग जनसब्पा के अनुपात में हो कम कर दिया गया और सिन्ध तथा उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा प्राल्त के भाग पुनवितरण थे लिए फिर कोप में मिला लिये गये । देश-विभाजन के बारप 
बुछ प्रान्तो बा वचा हुआ कोटा भारतीय सघ के प्रान्तों में जनसख्या वे अनुसार फिर बाँट दिया 
गया और इस प्रक्वार प्रान्तो के भाग पुन निर्धारित कर दिये गये । इन पुत्रः निर्धारण मे कुछ 
परिवर्तन ज्लासाम के पक्ष में और वाफी परिवर्तन पश्चिमी दगाल के पक्ष में हुआ। जूट पर तियति 
कर के सम्बन्ध मे यह निश्चय क्या गया कि चूंकि जूट के उत्पादन मे काफी क्षेत्र पाजिस्तान में 
चले गये हैं अत जूट, निर्यात करो में प्रान्तीय भाग ६२३ प्रतिशत से घटावर २० प्रतिशत कर 
दिया जाय । डिस्तु प्रात्वों के बीच किये जाने वाले वितरण के आधार में कोई परिवर्तन नहीं क्या 
गया। 


(१९) च्ोषा काल भारत का सविधान (०0 एला०0 प्रक्ृ& (००॥णा० रण 909) : 


भारतीय सविधान में दी गई वित्तीय व्यवस्थाजों (॥04८० 970श50॥5) का विस्तृत 
विवेचन आगे जिया गया है । ये व्यवम्यायें सार रूप में वँसी ही हैं जैसी कि सन्‌ १६३४५ के भारत 
सरकार अधिनियम की व्यवस्थायें दी । सविधान की व्यवस्थाओ के अनुसार, प्रत्येक पाँच वर्ष के 
पश्चात्‌ एक वित्त आयोग (ह09706 ८०ए70$807) की नियुक्ति वी जाती थी। यदि राष्ट्रपति चाहे 
ठो यह नियुक्ति इम अवधि से पूर्व भी हो सकती है। आयोग को कई मामलों पर विचार करना 
होता है जैध्त कि आय-कर ठया अन्य क्यो को सोपा जाने बाला भाग, राज्यों के भाग का उनके 
बीच वितरण, और राज्यो की सहायक अनुदनों की अदायगियाँ। इन मामलों पर विचार करने 
के बाद आयोग को राष्ट्रपति वे! समश्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत बरनी होती है। इत मामलों पर 
६48 दी गई सिफारिशों पर विचार करने वे पश्चात्‌ ही सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय 
ब्रत 4 


१६२५० का देशमुख-निर्णय (प्रा८० 0८कऋआआएणेत 8७००, 950)--वित्त आयोग की 
स्थापना चूंकि एकदम न की जा सतवरी अत सरकार ने श्री डी० सी० देशमुख को आमन्नित क्या 
ओर उनमे केन्द्र तथा राज्यो के बीव आय-कर के विभाजन के प्रश्त पर विचार करने को कहा । 
उनसे कहा गया कि वे राज्यो के बीच आय-कर के पुत्र बंटवारे का निर्धारण करें और इम बात 
का भी निर्णय करें कि जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों को जूट निर्यात बरके उनके हिस्से के बदले 
में क्तिना अनुदान दिया जाएं। उन्होंने ओटो नीमेयर द्वारा प्रस्तावित बंटवारे के मूतर सिद्धान्तों मे 
कोई परिवर्तन नहीं किया, अपितु उनमे केवल ऐसे हेर-फेर किये जो कि देश का विभाजन के कारण 
आवश्यक हो गये थे। सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्राल्त, तथा पजाव व बगाल के कुछ भाग 
पराक्स्तान में चले जाने के कारण आय-कर के प्रान्तीय भाग का १४४५ ध्रतिशत भाग पुनवित्तरण 
के लिए उपलब्ध था । उन्होंने इस प्रतिशत को झेप प्रान्तो मे जनसख्या के आधार पर पुन वित॑- 
रित कर दिया। यद्यपि अपेक्षाइन कुछ छोटे प्रान्तो का अधिक घ्यान रखा गया। उन्होने सुझाव 
दिया कि जूट उत्पन्न करने वाले राज्यो को जूट पर नियनि करके उनके भाग के बदले में कुछ 
क्षनुदान दिये जायें । देशमुख-निर्णय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। परन्तु यह कैवल एक 
अन्तरिम व्यवम्या (/व77 धा902८४६०0) थी जो कि केवल उस समय तक ही जारी रहती थी 
ज्व तक कि वित्त आयोग की नियुक्ति की जाए ओर आयोग केन्द्र तथा राज्यो के बीच साधनों के 
बेंटवारे.वे सम्बन्ध मे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दे । 








बच 


व्यवस्था की गई। इनमे से छुछ कर ऐसे थे जो पहले कभी नहीं लगाये गये अधिनियम के द्वारा 
क्षेन्द्रीय विधान-मण्डल को ऐसे करो के लगाने का अधिकार मिल गया। केन्द्रीय विधाव-मण्डल 
को इस बात का भी अधिकार मिलन गया कि वह केन्द्रीय कार्यों के लिए उन करो पर अधिभार 
($णटश2०5) लगा सके जो कि यह प्रान्तों के लिए लगाता है। इसके अतिरिक्त, 
अधप्िनियम में उन प्रात्तो को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की गई जिन्हें सहायता की 
आवश्यकता हो । 


सर ओटो नीमेपर द्वारा जाँच (१६३६) (छापुणार ०४ आए 079 ८०१८० 936) 
--शन्‌ १६३६ मे केन्द्र तथा प्रान्तो के बीच वित्तीय सम्बन्धो की जाँच करने के लिए सर औटी 
नीमेयर (97 0॥/0 4॥£769छ) की मियुक्ति की गई और उनसे कहा गया कि निम्न मामलों 
की जाँच कर उस सम्बन्ध भें अपनी रिपोर्ट दें : आय-कर तथा जूट निर्यात कर की प्राप्तियो का 
करेन्द द्वारा प्रान्तो को दिया जाने वाला भाग, सहायक अनुदानो की अदायगी ओर प्रान्तीय॑ सरकारों 
की केर्द्र के प्रति वर्तमान देयताये (॥80065)॥ 


सिफारिश (८००॥॥०४॥४४०॥४)--नीोमैयर ने सिफारिश की कि आय-कर कौ शुद्ध 
प्राध्तियो (ए८: £०ा८ए/$) का ५० श्रतिशत भाग प्रान्तो को दिया जाना चाहिए। विभिन्न समस्याओं 
का अध्ययन करने के पश्वान्‌ आय कर के प्रान्तीय हिस्से की धनराशि को विभिन्न प्राम्तो के मध्य 
वितरित करने के विपय में उन्होंने यह सुझाव दिया कि यह वितरण आशिक रूप से तो प्रत्येक 
प्रास्त में किये गये आय-कर के सग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए और आशिक रूप से 
जनप्ख्या के आधार पर । इस आधार पर उन्होने सुझाव दिया कि प्रान्तों के बीच आय-कर की 
प्राप्तियो का वितरण निम्न निर्धारित प्रतिशतो के अनुसार किया जावा चाहिए «- 


प्रान्‍्त प्रतिशत 
मद्रास १५ 
बम्बई २० 
बंगाल २० 
सयुक्त प्रान्‍्त (७. ९.) पृ 
पजाब न्‍् 
बिहार १० 
मध्य प्रान्त (८ ?.) भू 
आसामत २ 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त १ 
जड़ीसा २ 
सिन्धि २ 
१०० 


नीमेयर ने यह भी सिफारिश की कि यदि आय-कर के केन्द्रीय भाग की धनराशि तपा 
रैली के अशदान की धतराणि मिलाकर वर्ष मे १३ करोड रु० से कम रह जाए तो केम्द्र पहले पाँच 
वर्षों मे उस कमी के बराबर रकम आय-कर के प्रान्तोय भाग में से अपने पराप्त रोक सकता है । 
यह रोकी हुई धनराशि केन्द्र द्वारा अगसे पाँच वर्षों में प्रान्तो को लोटा दी जानी चाहिए । 


उन्होने प्रस्ताव किया कि जूट निर्यात कर की निबल प्राण्तियो का ६२६ प्रतिशत मांग 
जूद उत्पन्न करने वाले प्रान्तो मे बाँट दिया जाना चाहिए। उन्होंने सयुक्त प्रान्त (0, ए,) तथा 
भआासाम जंसे बुद्ध प्राल्तो को कुछ वार्षिक अनुदान देने की भी सिफारिण की | 


सामान्य योजना के अग के रूप मे सर लोटो नीमेयर ने सुझाव दिया कि बगाल, 
विहार, आासामर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त और उडीसा पर केन्द्र के अप्रैल, १६३६ से पहने के 
जो ऋण हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए ओर मध्य प्रान्त (0. ९) के बकाया ऋणों मे कमी की 
जाय । 


३० 


दिये गये वक्तव्य में भी पाया जाता है। स्मिथ वा कहना था “प्रत्येक राष्ट्र के सदस्यों को सरकार 
की राह्ययता के लिए ययासम्भव अपनी सापेक्षिक सामर्ब्य के अनुपात में, अर्थात्‌ उस आय के 
अनुपात में जो वे सरकारी सरक्षण मे प्राप्त करते हैं, घन देना चाहिए । एक बडे राष्ट्र के निवासियों 
के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्चे लगभग व॑से ही होते हैं जैसे कि एक बडी जायदाद 
के उन सयुक्त किरायेदारो की प्रबन्ध सस्या वे खर्चे होते हैं जोकि उस सम्पदा अथवा जायदाद 
में अपने-अपने सम्बन्धित हितों के अनुपात में अशदान देने को बाध्य होते हैं। इस सिद्धान्त के 
पालन में हो कराधान की समानता (८५०७॥४ ०६ 7275४0॥) और उनकी उपेक्षा मे कराधान की 
असमानता निहित है ॥/* 


एडम स्मिष के इस कथन का यदि सूक्ष्म अध्यापव किया जाय, तो ज्ञात होगा कि उसने 
इसमे सामर्थ्य (30॥॥५9) तथा लाभ (5८7८॥) दोनो हो दृष्टिकोणो का उल्लेख किया है| दोनों 
ही हृष्टिकोणो के इस विचिन्न सयोग से सार्वजनिक वित्त के अनेक लेखक भ्रम में पड गये है और 
उनका यह विचार बन गया है कि स्मिय ने कराधान के सामथ्य सिद्धान्त (3णा॥9 ज़ाएएफ६ ० 
(37000॥) की वकालत की है। परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि स्मिथ ने अपनी पुस्तक मे प्रारम्भ 
से अन्त तक हितानुसार सिद्धान्त का ही उल्लेख क्या है। अपनी पुस्तक “राष्ट्रों का घन” (छ९४॥॥ 
0 )५७(005) के पाँचवें भाग के अन्त मे उसने यह स्पष्ट रूप मे कहा है कि सरकारी व्यय का 
बेटवारा, जहाँ भो सम्भव हो सके, प्राप्त लाभो अथवा हितो के अनुसार किया जाना चाहिए, और 
केवल उन मामलों मे, जिनसे कि सरकारी व्यय को लाभ के लाधार पर विभाजित न किया जा 
सके, सामान्य अशदान बी रीति अपनानी चाहिएं। एडम स्मिथ ने ऐसी सेवाओं का भी उल्लेख 
किया है जिन्हे कि राज्य व्यक्तियों के लिये उपलब्ध कराता है तथा व्यक्ति स्वयं जिनकी व्यवस्था 
नही कर सकते । इन सेवाओ से चूंकि प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है अत प्रत्येक को इन 
सेवाओ को बनाये रखने की लागत में अपना अशदान (0०४0000०) देना चाहिये। परन्तु चूंकि 
ऐसा कोई व्यावहारिक तरीका नहीं था जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्तिद्वारा किये जानें वाले 
लाभ को मापा जा सके तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रदात की जाने वाली लागत की धनराशि का 
निर्धारण किया जा सके, अत स्मिय मे कराधान के एक सामाम्य नियम का उल्लेख किया, अर्थात्‌ 
यह कि “व्यक्तियों पर उनको सापेक्षिक सामष्यं के अनुपात में कर लगाये जायें, अर्थात्‌ उस आय 
के अनुपात में जोकि दे क्रमश राज्य के संरक्षण मे प्राप्त करते है।” इस प्रकार एडम स्मिथ मे 
कमजोर हिलानुरार सिद्धान्त फो सहारा टेक देये के उद्देश्य से ही सामथ्य-तत्व (290॥9 ७|९70९0/) 
का उल्लेख किया था । 


क्रेवल १६ वी शताब्दी मे ही ऐसा हुआ कि लेखकों ने राज्य के पफार्यों फी सचित 
ब्यास्या वी । मैकुलोच (॥(०८७॥०७॥), बोय्स (राधा) तथा अन्य लेखकों ने यह तर्क प्रस्तुत 
किया कि चूंकि कर सरकारी प्तरक्षण के लिये अदा की जाने वाली एक किश्त (?7670099) है, 
अत, सरकारी सेबाये भी केवल उन्ही कार्यों तक सीमित रहनी चाहिये जिनसे सरक्षण प्राप्त होता 
हो । इस प्रकार, जैसा कि मस्तप्रेव (१(/७५४८७४ए८) ने उचित ही लिखा है, “हिंतानुसार सिद्धान्त का 
यह रचनात्मक वाभिक रूप (००॥४धए८४९ परएश८०४ (जा), कि नागरिक कर जिन सरकारी 
सेवाओ को भी प्राप्त करना चाहे उन्हे घुन लें और उनके लिये अदा करें, कराधान के बीमा 


5. 84क्ा 5ग्राता.. शखांकी थी गाए, पता, गि, 9, 30, *ग्रगाढ उण्णवट६ ण॑व्पथज़ होबार 
०ए९ (० ६०0७७09/8 [0काप$ 6 5फ्एणा ण (५ ड8०एट/णतक्षा" 85 एढ्बाज 3$ 905806 48 
एाजुणरणा ॥0 पका 75598८0४९ 39॥065, ॥3( 45, ॥5 97099ण0० ६0 धाढ 76, 6906 तर [69 
९४7८०: एशॉ५ ९१)09 णाएँश पा ज़ण/-०च ० ६5 ५३४६०... 7ध6 ६९७००5६ 00 (86 8०ए४आ7०१६ 
१0 धा5ह ॥40॥403]5 ए & हार १00 ॥5 [5 6 €एएटाऊ४ ण॑4च94ह6णन्ञा३ [0  धाद ॥णा 
(शाउ्रॉ5 णी 3 हाचय <5ए्वांड छ|0 बार 3ॉ[ ०णाइच्व 0. <००ध०एँ८ या. ज़ाणएण्मवणा 0०. ता 
उ059०00, 6 ॥(878५४४ ॥॥ ह॥8 ६६६४५४.._ ]॥ धर 095670४०09 थ  ग्रच्डाबद ण॑ पड फ्रउप्रेद्धा ००553 
४]30 $ ०३25 8 €पु७4७ 07 ६३00." 
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भूतपूर्व भारतोय रिपाप्ततों का वित्तीय एकीकरण (एज पंपध्ट्ा40० ० णिएश/ 
पगवाथा धध८३)--स्वतन्त्रता-प्राष्ति के दो वर्ष के अन्दर ही, समस्त भारतीय रियासतें या तो पडोसी 
प्रास्तो मे विलौन हो गई, या कुछ रियासतों को मिला कर उनकी बडी इकाई बना दी गई, अथवा 
क्ेन्द्रशासित प्रदेशो मे मिल गई । इस राजनैतिक एकीकरण के पश्चात्‌ वित्तीय एकीकरण (ग्िगढा- 
छठ! ॥व8/2707) भी भावश्यक हो गया । परिणामरवरूप, अक्टूबर १६४८ में इस समस्या पर 
विचार करने के लिए, श्री वी० टो० क्ृप्णाप्ताचारी वी अध्यक्षता में एक भारतीय राज्य वित्त 
जाँच समिति (09 6 सा्याए०४ सिपुर्णा> 0०एण१७०८) की स्थापना की गई । समिति 
की सिकारिणें कुछ शशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई । इन सिफारिशों के आधार पर ही 
भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारो के बीच वित्तीय ठहराव (गाक्षाए॥। 2९7९०॥९॥7) सम्पन्न 
हुए। 


एकीकरण के परिणामस्वरू , केन्द्र ने इन रियासतो की परिसम्पत्तियो (०४४८5) गा 
देषताओ (॥803॥8088) सहित सविधान के रांघ-सूची मे आने वाले सभी विषय तथा सभी सेवाएं 
उनसे ले ली | यह तय हुआ कि केन्द्र राज्यों को “राजस्व पूरक अनुदान' दे । अनुदान वी मात्रा 
उस धतराशि फे बराबर होनी चाहिए जो कि सब सूची के विपय राज्यो से ले लेने के वाद उनको 
होने बारी राजस्व की हानि मे से खर्च की उस बचत को घठाने के बाद शेय बच्चे जो (बचत) 
वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप वुछ विपयो तथा सेवाओ को केन्द्र को सौप देने के कारण उन्हे हुई 
हो | यह तप हुआ कि वित्तीय एकीकरण से एकदम पूर्व की अवधि को इस धनराशि की गणना का 
आधार बताया जाएं । यह व्यवस्था की गई कि सघ सरकार राज्यों को होने वाली इस हानि की 
पाँच वर्ष तक तो पूर्ण रूप से पूर्ति करेगी और अगसे पाँच वर्षों तक क्रमश घटती दरों से। इस 
प्रकार दस ब्ष पएचात्‌ अनुदान की मात्रा प्रारम्भिक राशि क्री ६० प्रतिशत होगी। भाग व के 
राज्यो को भी भाग 'अ' के राज्यों के समान ही आय-कर ज॑से केन्द्रीय राजस्व के विभाज्य स्रोतो 
(4शभ्रा0० 5०७४०८$) मे हिस्पा मिलेगा इन राज्यों को केन्द्रीय राजस्व मे उनका भाग “राजस्व 
पूरक अनुदान' में जो भी अधिक होगा, वही दिया जायगा। 


राज्यो के लिए दस परिवर्तन यो सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह व्यवस्था 
की गई कि इतकी आय-कर की दरे कुछ वर्षो में शन: शर्त भारतीय दरो के स्तर तक ले आई जाएँ 
और एवीकरण से पूर्व जो राज्य सीमा-शुल्क लगाते थे उन्हे कुछ वर्षों तक अन्तर्राज्यीय यातायात 
शुल्क (067-58९ ध995 0७0९७) जगाने की अनुमति दे दी जाए। 


भूतपूर्व भारतीय रिपासतो को भाग 'अ' के शज्यो मे शिला देने के कारण इन राज्यो 
में जो वित्तीय अल्प-व्यवस्तता उत्पन्न हुई उसका समाधान भी उसी प्रकार किया गया जेसा कि 
भाग “ब' के राज्यो भी स्थिति मे विया गया था उन्हे “राजस्व पूरक अनुदात' अथवा विखीत 
(70९86) हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध मे आयकर का भाग, जो भी अधिक हो, दिया गया | 


संविधान क्षे अन्तयंत वित्तीय सम्बन्ध 
(ड्आ्फलंण एलुआवणा5 एग60 फल एणाञजाकाणा) 


भारत के सविधान में विभाजन का जो भ्रतिरूप निर्धारित किया गया है बह १६३४ के 
भारत सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रतिरूप (7आक्षा)) से काफी मेल खाता है | हमने देश 
में सधीय ढाँचें की प्रशासन व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सघ तथा राज्यों 
के कार्यों एवं भाय के खोतो के बीच स्पष्ट अन्तर किया छाता है परत्तु अवशिष्ट शक्तियाँ (ए४श 
009 90७४८५५) केद्ध मे ही निहित होती है । यद्यपि कुछ कर ऐसे है जो राज्यो को सौंप दिये 
गये है और 'ाज्यो द्वारा ही लगाये तथा वलूत्र किये जाते है, किस्तु राज्यों को कुछ सघीय करो 
की क्षाय का भाग भी दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य कर ऐसे भी हैं जो सघ सरकार 
प्वास लगाये जाते हैं तथा उसी के द्वारा वसूल किसे जाते है परस्तु उनकी प्राप्तियाँ पूरी वी पूरी 
राज्यों को सोष दी जाती हैं। फिर, राज्यों को केन्द्र से रह्ययक अनुदान प्राप्त होते है, इससे भी 
दो स्तरो वी सरकररो के दीच हृस्तान्तरित होने वाली धनराशि में वृद्धि होती है । बेन्द्र सरकार 


बी गे से राज्यो की ओर वो साधनों का स्थानान्तरण चर्तमान वित्तीय व्यवस्था का एक लनिवाय्य 
लक्षण है । 


4०२ 
कार्यो का विभाजन (छाशंडाणा ता कप्ााणाणा5) : 


भारत मे, केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यो का विभाजन किया गया है, वह क्रमिक 
विकास की काफी लम्बी प्रत्निया का परिणाम है। प्राल्तो को कार्य सौंपने का क्रम पिछली शता<दी 
के मध्य के पश्चात्‌ आरम्म हुआ और कार्यों के इस विभाजन मे सुघार करने के लिए समय समग्र 
पर परिवतित होते रहे। सर्विधान के अनुमार, वतंमान में कार्यो का जो विभाजव किया गया है 
ह काफी मात्रा में वैसा ही है जँसा कि १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तगंत किया 
गया था। भारत मे बेन्द्र तथा राज्यो के बीच कार्यों एव शक्तियो का श्रिमुखी विभाजन किया गया 
है। कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो पूर्णतया सघ सरकार को सौपे गये हैं, कुछ पूर्णतया राज्य सरकार 
को सौपे गये हैँ और बुछ कार्य ऐसे हैं जो सघ तथा राज्य सरवारों के समवर्ती क्षेत्राधिवाएं 
(०००४८०८८८० |ए०५०/८४०४) में आते हैं । यद्यवि कार्यों की विश्तृत यूचियाँ बना दी गई हैं किन्तु 
82% कोई अवशिष्ट शक्तियाँ [7९झ00909 90%८5) हो तो वह सधघ सरकार के ही क्षेत्र में 
आती हैं। 


सघ सरकार की सूची मे निम्न कायं॑ सम्मिलित है प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेमाएँ, विदेशी 
मामले, जहाजरानी, नौ-चालन तथा विमान चालन, राष्ट्रीय सडक मार्ग, डाक व तार, टेलीफोन 
प्रमारण (9704009५॥8), वेतार का तार तथा सचार के अन्य साधन, मुद्रा तथा स्विका-दलाई 
बैंकिंग तथा बीमा, विदेशी व्यापार तथा वाणिज्य, विदेशी विनिमय तथा कर्ज अन्तर्राज्यीय व्यापार 
ब वाणिज्य, समुद्री सीमा से बाहर मछली पक्डना तथा मछली पकड़ने के क्षेत्र, जनगणना (०८॥505) 
ओर संघ व राज्यों के खातो का लेखा परीक्षण (3090) राज्य की सूची में सम्मिलित कार्य इम 
प्रकार हैं पुलिस, सावंजनिक व्यवस्था, पणक्रिया अथवा बाजी (००४४४) ओर जुआ, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल तथा दवखाने, अपयो तथा बेरोजगारों को सहायता, शिक्षा, सडवों 
तथा पुल, कृषि तथा सिंचाई, वन, और अस्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य $ समवर्ती सूची (९००० 
ए८7६ ॥8:] में जो विषय सम्मिलत ज़ियें गये हैं वे इस प्रकार है. फौजदारी कानून (०रईणाए॥- 
89), दिवालियापन (807]009009) तथा शोध क्षमता या भुगतान की असमर्यता (050४60०9) 
झाधिक तथा सामाजिक नियोजन, थ्रम-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा ($०0ंश 5००ाा३) तथा 
सामाजिक बीमा, औद्योगिक एवं श्रम-विवाद, मूल्य-नियन्त्रण तथा खाद्य-पदार्थों व अन्य वस्तुओं में 
मिलावट । कार्यों का विभाजत बड़ी सावधानी से किया गया है और ऐसा करते प्तमय भारत 
तथा ऐसे अन्य देशो के पिछले अनुभवों से लाभ उठाया गया है जहाँ कि सघीय व्यवस्था लागू है। 
परन्तु कार्यों के किसी भी विभाजन को अन्तिम एवं पूर्ण नही माना जा सकता है क्योकि 
परिस्थितियाँ बदलने के साथ ही साथ कार्यों के वितरण में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो 
जाता है। 
साधनों फा बिभाजन (/0शशञ0०7 ० ६८5०प्प८८७) 


भारतीय सविधान (]00क ००॥०४००) के अन्तगंत सघ तथा राज्य सरकारों के 
बीच राजकोपीय शक्तियों ($८७] 70%/८:७) का स्पष्ट विभाजन किया गया है । शक्तियों का वर्मी- 
करण करते समय जो छिद्धान्त अपनाया गया है वह यही है कि अस्तर्राज्यीय आधार (॥रंश४86 
७७४८) वाले कर तो सध सरकार द्वारा लगाये जात हैं और स्थानीय आधार (#0८४) ४456) 
वाले कर राज्य सरकारो द्वारा । अवशिष्ट शक्तितयाँ (८$00७५ 90७८:५$) सघ सरकार के पास 
ही रहती है । 

सविधान के अन्तर्गत, कुछ सधोय करो की आय राज्यो के बीच बाँटे जाने की भी ब्य- 
वस्था की गई है। अतः सघीय क्षेत्राधिकार (एशा०7 ]0750८007) के अन्तर्ग त आने वाले करो को 
आर वर्गों मे वादा जा सकता है * एक तो वे कर जो कि सघ सरकार द्वारा लगाये तथा वमूल किये 
जाते हैं और उसी के द्वारा रख लिये जाते है, दूसरे वे कर जो लगाये तथा वसूल तो सघ सरकार 
द्वारा किये जाते है किन्तु उतकी भ्राष्तियाँ राज्यों में भी बांटी जाती है, तीसरे वर्ग में बे कर आते 
हैं जो सघ सरकार द्वारा लगाये जाते है किन्तु उनकी सम्पूर्ण प्राप्ठियाँ राज्यों को सोप दी 2 
चौथे प्रकार के कर वे है जो सध सरकार द्वारा लगाये जाते है किन्तु वसूल राज्य सरकारों द्वारा क्व्यि 
जाते है तथा उन्ही के द्वारा रख लिये जाते है । 


१७३ 


संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम तालिका [5 9६ ०8 8०ए४ण॥ 3९ 
८१४७८) में जिन सधीय करो का उल्लेख किया गया है, वे तिम्त हैं -- 


(१) कृषि-जाय को छोडकर अन्य आमदनियों पर कर, 
(२) विगप-कर (00फण०थवांक ए), 
(३) सीमा शुल्क (008०॥$ 600८७), 
(४) मद्य तथा नशीली वस्तुओं (वशर्ते कि ये औषधियों अपवा खू यार ग्रसाधनों मे न 
मिन्ताये गये हो) को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, 
(५) कृषि-धूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियो पर आह्तिकर (ल्|वाॉ6्व09) तथा 
उत्तराधिकार कर ($४००६४अं०॥$ त०७८$), 
(६) व्यक्तियों तथा कम्पनियों की कृषि-भूमि को छोड़कर क्षत्य परिसम्पत्तियों (3852(5) 
के पू'जीगत मूल्यो पर कर, 
(७) वित्तीष दस्तावेजों (69770 00८ए०१९०७५) पर स्टाम्व शुल्क की दरे, 
(्‌ ४४] स्टाम्प शुर्क को छोडकर शेयर बाजारो (४००८ ८४०॥७॥४5) तथा घायदा बाजारों 
(0007९ ए्ा:९5) के सौदो पर कर, 
(६) समाचार-पन्नो के क्रम-विन्नय तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, 
(१०) रेल-भांडो तथा किरायो पर कर, 
(१५१) रेल, समुद तथा वायु मार्ग द्वारा आने जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमास्त 
कर अयवा चु गी, 
(१२) अन्तर्राज्यीय व्यापार के सदर्भ में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर । 


पातवीं अनुसूची की ट्वितोय तालिका ([.5 2॥0 06 06 $९एवश॥ इलावतणेट) में 
दिये गये राज्य-सूचो के करो का विवरण निम्न भ्रकार है +- 


(१) भू-राजस्व (]800 7९४थ॥७०), 
३) समाचार-पत्रो को छोडकर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, 
३) कृपि-आय पर कर, 
(४) भूमि तथा भवन पर कर, 
५) क्ृषि-भूमि पर उत्तराधिकार तथा आत्ति कर, 
६) मद्य तथा नशीले पदार्थों पर कर, 
(७) स्पानीय क्षेत्र मे बस्तुओ के प्रदेश पर कर, 
(५) संसद द्वारा लगाये भ्रतिवन्धों के अन्तगत, खनिज अधिकारों पर कर, 
(६) बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, 
(१०) गाड़ियों, वशुओ तथा तावो पर कर, 
(११) वित्तीय दस्तावेजों को छोड़कर भन्य प्रपत्रों पर रदाप शुल्क, 
(१२) सडक तथा आन्तरिक जल्माय्ये द्वारा आने जाने धाले मांग॑ तथा यात्रियों पर 
कर, 


(१३) मनोरजन बाजी (०५पगट्) तथा चूतक्रिया (०००7९) सहित वि्यासिताओ 
पर फर, 

(१४) पथ कर अथवा थु गी (७), 

(१५) वृत्तियो, व्यापारों, पेशी तथा रोजगार पर कर, 

(१६) ब्यक्ति फर (०छ/४४०० (७), 

(१७) समाचार पत्रों के विज्ञापयो को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर, 
ेढ जित करो का उल्लेख राज्य-सूची (६४8 ॥&) अथवा समवर्ती गूत्री (००ा८्णाव्या- 
॥$)) में नही किया गया है उन्हे लगाने का पुण अधिकार सघ सरकार को प्राप्त है। संघ तथा 
राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में समदर्ती अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे सिद्धान्तो का निर्धारण 
कर जिनके आधार पर मोटर गाडिपी पर कर लगाये जा सके तथा गर-अदालती टिकटों पर स्टाम्प 


ब्‌७४ 


शा लगाये जा सकें । सघ सरवार जौ सम्पत्ति राधश्यौय करो पै मुक्त रहती है और राह्यों की 
सम्पत्ति तथा आध सघीय करो से मुक्त रहते हैं। तथादि, यह ससद चाद्दे तो ऐसा वानून बना सकती 
है जिसके हारा राघ सरकार राज्य की क्री भी ऐसी व्यापारिव अथवा ब्यावसाथिक क्रिया परवर 
लगा सकती है जो सरकार के सामान्य कार्यो की परिधि से बाहर हो । राज्य भी यदि चाहे तो कर 
लगाने वे अपने दुछ अधिकार केन्द्र सरवार को हस्तान्तरित कर सकते हैं, जैसा कि कृपि-भूमि के 
सम्बन्ध में हुआ है और अनेक राज्यों में इसे आस्ति-कर अधिनियम (८5६७० तणा/ ४०0) की परिधि 
में सम्मिलित बर दिया गया है। अन्तर्राज्यीय व्यापार से सम्बन्धित वस्तुओ की चित्री अथवा खरीद 
प्रर कर लगाने वा पूर्णाशिसार ससद (079876॥) को प्राप्त है । 


केख्लीप राजस्व का बंटवारा तथा आबंटन (छप0णाणा 26 8$8००ा० ० एलान 
२९४९०॥७८) * 


कि सविधान वे अनुसार फुछ कर राज्यो द्वारा लगाये जाते हैं तथा उन्ही के द्वाया वसूल 
कये जाते है परन्तु इसके अलावा सध सूची में बुछ कर ऐसे भी है जिनकी प्राप्तियाँ पूर्णत राज्यो 
में बाँट दी जाती हैं। ऐसे करो को कई वर्गों में बाँटा जाता है। धर्वप्रथम, कुछ ऐसे कर होते हैं 
जो सप (०७४।०7) द्वारा लगाये जाते हैं परल्तु राज्यो द्वारा एकत्र किये जाते हैं तथा उन्ही के द्वारा 
रख लिये जाते है। ऐसे करो मे स्टाम्प शुल्क तथा मद्य अथवा नशीले पदार्थों से युक्त औषधियों पर 
तगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क सम्मिलित हैं । दूसरै वर्ग मे, कुछ ऐसे कर आते है जो सघ सरकार 
द्वारा लगाये तथा एकत्र किये जाते है परस्तु उतको सारी प्राप्तियाँ ससद द्वारा निर्धारित अनुपात में 
राज्यों को सोप दी जाती है। ये कर है--उत्तराधिकार कर तथा आस्ति कर, वस्तुओ तया यात्रियों 
पर सीमान्त कर, रेल-भाडा अथवा किरायो पर कर, शेयर बाजारों तथा वायदा बाजारो के सौदो 
पर कर और समाचार-पत्रो के क्रय-वित्रय तया उतमे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। इनमे कृषि 
भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति पर लगने वाले आत्ति-करो की प्राप्तियों में से सघ शासित क्षेत्रों का 
१ प्रतिशत भाग निकाल कर शेष भाग वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यो मे बाँट 
दिया जाता है। रेल किरायो पर कर सन्‌ १६५७ मे लगाया गया था परन्तु ११६१ में समाप्त *र 
दिया गया । इस अवधि के बीच इन करो की प्राप्तियाँ श्रत्येक राज्य के क्षेत्रों मे रेलो की सवारौ 
यात्रा की निबल भ्राप्तियो बे अनुमानो के आधार पर बाँट दी जाती थी। कर को समाप्ति कै 
पश्चात्‌ से, राज्यों के बीच प्रति वर्ष ११५४ करोड रू० की राशि, जो कि सन्‌ १६५८-५१ तथा 
१६५६५६० कै वास्तविक कर-सग्रह की सूचक है, इस आधार पश्बाँट दी जाती है जिससे कि प्रत्येषा 
राज्य को पूर्वप्तर पर रखा जा सके । तौसरै वर्ग, के करो मे, निगम कर को छोडकर आय पर 
लगने वाले केन्द्रीय कर, केन्द्र सरकार की उपलब्धियाँ (श००४०१९॥७) पर अदा किये जाते वाले 
कर तथा कुछ सघीय उत्पादत कर सम्मिलित हैं। यै कर सध सरकार द्वारा लगाये तथा एकत्र किये 
जाते है परन्तु उनकी कुछ प्राध्तियाँ निर्धारित रीति कै अनुसार राज्यों मे भी बाँदी जाती है। मिल 
के बने सूतती वस्त्र, चीनी तथा तम्वाकू पर लगने वाले राज्यीय वित्री कर के स्पान प्र, सन्‌ १६५७ 
में इन वस्तुओ पर सघ सरकार द्वारा लगायै जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को पूरी की पूरी 
प्राष्तियाँ राज्यो के बीच इस प्रकार बाँट दी जाती हैं जिससे कि उन्हें उतनी माय अवश्य प्राप्त हो 
सके जितनी की भूतपूर्व बिक्री कर से होती थी। 


सहायक अनुदान (0:9॥/3-7-60) 


चू'कि महत्वपूर्ण कल्याण एवं विकास सम्बन्धी कार्य राज्यों को सौपे गये है, अतः उनकौ 
आय तथा खर्च के बीच की खाई को केन्द्र से राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण करक पाटना होता 
है | यह कार्य अशत तो करो की प्राप्तियो के बंटवारे द्वारा किया जाता है) परन्तु सघ सरकार 
द्वारा विशिष्ट अथवा सामान्य कार्यों के लिए राज्यों को दिए जाने वाले सहायक अनुदानों ने भी 
भारत मे केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों मे महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । इन अनुदानों 
से एक और उद्देश्य की भी पूर्ति होती है और वह यह कि राज्यो के बीच साधनों की जो विषमताएँ 
होती हैं वे इनके द्वारा दूर हो जाती है | इनसे जहाँ राज्यों पर केन्द्र काकुछ नियन्त्रण लागू करने 
में मदद मिलती है वहाँ अनिवार्य कल्याण-सेवाओ तथा विकास कार्येक्र मो के सम्बन्धो मे विभिन्न 
राज्यों के बीच समस्वय (००-०००॥४/०॥) स्थापित करना भी सभव हो जाता है 


जज 


प्यप ([.००४) 


राज्यो को बाजार से ऋण लेने का अधिकार भ्राप्त होता है किन्तु राज्य सघ सरकार 
से भी ऋण लेते हैं । जब वेन्द्र सरकार राज्यो को ऋण देती है रा राज्यों के ऋण तथा खर्च पर 
हसका कुछ नियन्त्रण भी स्थापित हो जाता है | पिछले कुछ वर्षों मे राज्यों द्वारा केद्ध से ऋण लेने 
की दर प्रतिवर्ष बढ़ी है। अन्य कार्यो के साथ ही साथ उधार (७०४०ए॥०४) सिचाई तथा नदी 
कार्यक्रमों, कृषि के विकास, पुनर्वात (7८४४४७॥४॥॥०॥१), सामुदायिक विकास तथा औद्योगिक 
शावास के लिए भी लिये जाते हैं। राज्य धी केन्द्र सरकार के पास कुछ राजकीय तथा स्थानीय 
निधियाँ जमा करते है। यह एक प्रकार से केर्द्र को दिया जाने वाला एफ ऋण होता है जिसका 
हुपयोग फिर सामान्य कार्यों एव उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाता है 


कण द्वारा हुरतास्तरित किये लाने वाले साधन (0९5००7००४ पाश्याईटाा०त) 


राज्यो के साधनो मे केन्द्रीय अशदानो की महत्ता अप्र तालिकाः से स्पष्ट हो जाती है 
जिसमे कि कुछ चुने हुए वर्षों के मुख्य-मुख्य हप्तान्तरण दिखाये गये है '+- 


में ऑकडे बतल्ञाते है कि राज्यो के साधनों मे केन्द्र का अशदान बराधर घढ़ा है। 
केन्द्रीय हस्तास्तरण की कुल मात्रा प्रधम योजना से तृतीय योजना तक लगभग चौगुनी हो गई 
है। सबसे अधिक वृद्धि राजस्व भे से दिये जाने वाले अनुदानों में हुईं है जो राज्यों की बढती हुई 
राजस्व भावश्यकताओं (72/0006 7९99/7८ग7८०४5) की सूचक है। ऋणो मे भी काफी वृद्धि हुई है। 
करो मे, सघोध उत्पादन शुल्कों के राज्य के भाग मे सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इसका कारण यह 
है कि विभाज्य उत्पादन शुल्कों की सूची मे वस्तुओं की सख्या मैं वृद्धि हुई है।यह घात कि 
राज्य अधिकाधिक रूप मे केन्द्र पर निर्भर होते जा रहे है, इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि तृतौय 
बोजता की अवधि मे केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तान्तरित कुल साधन राज्यो के कुल ध्यय के १५२ 
प्रतिशत से भी ऊपर रहे । 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 


8. ९, &(87057.. ; ग्राव शााणफ्ञी०३ बाएं 0960 ण॑ एव 7॥707:6. 
ब्‌हा०्प एपृणत (०एणा$आगा, ४०, ॥ 9. 8-4. 

के, ॥, 2४।४8 + [790099 #€0श4] उ770॥06. 

फरजाए 5988 + छश्वेलायों पो॥0000 धाए 07607-62४९॥०१९४ ९८०७०000५. 


णगर्हरशा ९ 0ए55॥70४5 . 
१. ग्रघीय वित्त-व्यवस्था से दया आशय है? भारत में सघीय वित्त-व्यवस्था है? उद्गम एभं 
विकास का सक्षेप मे वर्णत कीजिए । 


जवां ॥॥ एशा। 09 व्तिव गरिद्वाए०१ 0७व्य08 ॥॥ छतर्द पा €ए०छा०ण) 6[ 
(९0६०७] 9॥66 ॥0 400॥9. 


२ भारत मे सघीय वित्त के विकेन्द्रीयकरण के इतिहास का सक्षेप में वर्णन कीजिए । 
छिछदराएड गा णांध पा म्राइणज ण॑ हत्त्शयप्रव5९०6 (९७घ॥] [5908 ॥0 व्रत. 
हे. भारतीय स्वशासन अधिनियम, १६३५ झौ प्रमुख बाते दतलाशये। 
लाधंणा 6 शादाय शुत्याध्याड जी जाएराएलंठो #एंणा०णए 8९० 935. 


भारत गे राजक्ोय भाय के साधन कैन्द्रोय व राज्य सरकारो मे किस प्रकार विभाजित होते 
हैं ? बया यह विभाजन सन्तोषप्रद हैं? 


सतठए भा ग023[ उ९50०ए०९६४ बार श[०2०४८१ ४७६एलश) फिड ०€त० श00 ह8 
$9657 पगावा3 ? 54६ इब5इडिणण३ ? 


च-+++-+++त+त 


[... 5०ण५५ ६ १७०४६ छ80६ 06 [568 छजीा॥्क0, १8६9 962. 
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७६ 


द्द 


प्‌ृछछ 


भारत मे बेद्धीय तथा राज्य सरकारो के वीच आय के साधनों के विभाजन के सम्बन्ध 
में संविधान के प्रावधानों का छक्षिप्त विदरण दीजिये ॥ 

(५6 4 छाल 7०००७ ण॑ (8 णातर।णात छाज्शपणाड ॥684॥7वाड़ 6 आऑ0०७- 
॥07 ण॑ 705079065 एशएफश0 ग्रह एचआवगे ब90 56 0एफग0) 9 स्‍909. 
भारत मे बेन्द्र तथा राज्य सरकारो के वित्तीय सम्बन्धो की समीक्षा कोजिये ॥ 

7950055 हहवर्वाधाए जी प्राध इ०चटगाला। ग्रिक्षाएा उॉव005 ॥ वा, 


वया यह सत्य है कि भारतीय सविधात मे आय के अधिक लोचदार साधन केन्द्र के पास 
हैं जबकि कम लोचदार एवं स बढन वाले साधन राज्यों के पारा है ? उदाहरणों सहित 
विवेचन कीजिए । 

870 दिए विश था 6 वाताशा ९णाज्ञाणाणा शाह व्लातर इलंशा।। वराणा6 ह॥९ 
श९50प/ए९$ रण 6एच0०९४ ज़ाधर85५ 8 5906५ 8९6 ए९ढ्मा 8$92760 ]९६५ ९३५४९ 
8॥0 ॥0॥ €'छु्मापत॥ए ६0०९५ ० €४ट्वाएह ?_ 95005$ शा! (87965. 

एक सप में कराधान की शक्तियों का केन्द्र ७ राज्यों के बीच में वितरण आप किस 
प्रकार करेगे ? भारत मे कराधान शक्तियों का वितरण बया आपकी जआवश्यवत्ताओं को 
पूरा करता है । 

ल॒0छ ००0 ४०७ 04त7006 पट (88 90७६५ ब्राजाए 06 एशथाएर 9॥0 6 


#फ्ढ$ का केशटशरएण) 7. 00855 शाह 88फाध0ए.-. 06 0 - फुठछल३ का विताव 
प्राहह् ॥0०प्रा ॥९45 १ 


२१ 


भारतीय वित्त आयोग 
(70 था #॥9॥08 (०ायां5ंणा) 


प्रारम्भिक वित्त आयोग की आवश्यक्ता (]ल्‍॥090टणा- १९९०७ ० शाा०० ए०ए्रं$प्रणा) 


किप्ती भी देश में सधीय वित्त व्यवस्था बे अन्तर्गत बेन्द्र व राज्यो वे. मध्य साधनों * 
बटवारा बरना कोई सरल कार्य नही होता । कभी तो यह वेंटवारा केन्द्र कै पक्ष में हो जाता 
और कभी यह्‌ वेंटबारा राज्यो ने पक्ष मे हो जाता है । यही गही, कभी-कभी ऐसा भी होता 
कि राज्यो के बीच भी कुछ राज्यो के अधिक अनुकूल तथा कुछ वे कम अनुशूल या प्रतिकूल य 
बेंटवारा हो जाता है जिसवे कारण राज्यो व केन्द्र के सम्बन्ध यराब हो जाते हैं फिर एक दी हु 
परिस्थितियों का आदर्श बेंटवारा समय परिवर्तन तथा परिस्थितियों में १रिवर्तन होने के कार! 
रथ प्रयुक्त अथवा अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। इस कठिनाई को दूर बरने वे लिए यद्यपि भारती 
संविधान से बेत्द्र व राज्यों के बीच साधनों वे बेटवारे के सम्बन्ध मे विस्तृत प्रावधान रखे गये 
क्स्ति बह इस कार्य को अच्छे ढग से करने वे लिए वित्त आयोग की स्थापना वा प्रावधाः 
रखा गया है। 


भारत में वित्त आयोग की स्थापना एवं उसके कार्य (8899॥करशटा। ० गा! 
गाए एएाफ्राइञजणा वा पाठा4 बात त8$ कप्यावाणा५) भारतीय सविधघान घारा २६० वें 
व्यवस्थाओ के अन्तगंत, राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति करनी होती है। यह कार्य सविधाः 
के लागू होने के बाद दो वर्ष वी अवधि मे और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्त में, अथव 
यदि आवश्यक हो तो उससे पूर्व भी, वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे। इसके अध्यक्ष एवं जर 
चार सदस्य होगे । आयोग का कार्य यह निश्चित क्या गया कि वह निम्न मामलो के सम्बत्धर 
र्टपरि को, ऋपती, शिफारिएं प्रस्युट बरे--(१) रझ्य लाया रणज्यो, दे दीज़ पहन करो की निवाह 
आ्रप्तिपो (॥०॥ /7०८८८४५) का वितरण जो कि उनके बीच बांढे जाने हैं, और ऐसी प्राप्तियों ? 
प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण, (२) उन सिद्धान्तों का निर्धारण, जिनके आधार पर से 
सरवार के राजस्व मे से राज्यों को सहायक अनुदात दिये ज्ञा सके, और (३) सघ तथा सम्य 
के वित्तीय सम्बन्धों को प्रभावित करने रामझौतो को जारी रखता एवं उनवे आवश्यक सशोधन 
सिफारिश करता; तथा (४) देश के वित्तीय हित मे राप्ट्रपति द्वारा सूचित किये जाने पर विंगी 
अन्य विषय पर विचार करना 7 आयोग की नियुक्ति का इस दृष्टि से भी भारो महत्व है व्यो्तिं 
इसके द्वारा सभ तथा राज्यो के वित्तीय सम्बन्धों मे आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार 
ही परिवर्तन सम्भव हो जाता है। सविधान की इस व्यवस्था से वित्तीय सम्बन्धों मे जो 
उत्पन्न हुआ है उसका महत्व कम नहीं है । 


१७६९ 


संविधान के लागू होने के पश्चात्‌ से अब तक सरकार द्वारा छ दे आयोगों की 
नियुक्तियाँ की जा चुकी है, अर्थात्‌ सन्‌ १६५१ में, १९५६ मे, १६६० मे, १६६४ में, १६६८ में 
और १६७२ में ) छ5 वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी थे। 


प्रथम वित्त आयोग 
(5 फंशज्ाए8 (०्माणांड्ञं००) 


भारत के राष्ट्रपति ने २२ नवम्बर १६४१ को श्री के० सी० तियोगी की अध्यक्षता भे 
प्रथम वित्त आयोग (सता ए॥क्षाए० 00एण४ं$भ्णा)) की नियुक्ति की जिसने ३१ विसग्बर, १६९४२ 
को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । आगोग ने राज्यों की इस माँग पर भी विचार किया कि केन्द्र द्वारा 
राज्यों को दिये जाने वाले अशदानो में वृद्धि होनी चाहिए और अपनी सिफारिश तीत सिद्धाल्तो पर 
आधारित दी । भ्रथम, केन्द्र की ओर से साधनों वा अतिरिक्त स्थानान्तरण इस प्रकार होना 
चाहिए कि देषा की प्रतिरक्षा तथा आशिक स्थिरता (४००॥०॥९ आधश॥!9) जैसे महत्वपूर्ण 
विषयों के सम्बन्ध में कैन्द्र के उत्तरदायित्व को देखते हुए स्पानान्तरण का केन्द्र पर कोई 
अनुचित बोझ न पढे और यह उस भार को उठा राके । दूसरे, राज्यो के वीच राजस्व के वित्तरण 
तथा सहायक अनदानों के निर्धारण मे सभी राज्यों के सम्बन्ध भे एक से ही पिद्धान्त लागू किये 
जाने चाहिए । तौसरे, वितरण की योजना का उद्दं श्य यह होता चाहिए कि विभिप्न राज्यो के भीच 
विद्यमान असमानतायें दूर हो जायें। 


कर-आंय का विभाजन तथा वितरण--आयोग ने सुझाव दिया कि आयकर फी 
निबल प्राप्तियो मे राज्यों का भाग ५० से ४४ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। आयोग में इस 
वृद्धि के दो कारण बताये एक तो यह कि राज्यों को आवश्यकताएँ अब बढ़ गई हैं और दूसरे 
आय-कर पी प्राप्तियाँ अब भाग “व” के राज्यों मे भी बॉटो जानी थी। इन प्रात्तियों के है भाग 
का वितरण राज्यों की जनप्ख्या के अनुयार ओर ह भाग का वितरण राज्यों द्वारा जाने 
वाले क्र-सग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए ॥ आयोग ने कहा कि कुल प्राष्तियों मे प्रत्येक 
राज्य के प्रतिशत भाग का निर्धारण इसी आधार पर किया जाना चाहिए ३ 


राज्यों को अधिवः आय प्रदान करने की दृष्टि से, आपोग में विभाजन के लिए तीन 
उत्पादन शुल्की (६४७५४ 00॥05) को चुना, क्षर्थात्‌ तम्बाकू [सिगरेट आदि सहित), दियासलाई 
तथा वनस्पति तेलो पर उत्पादन शुल्क । ये वस्तुये आम तथा विस्तृत उपभोग की वस्तुएँ हैं और 
इनसे दाफी ठोस एवं स्थिर आय प्राप्त होती है। आयोग ने सिफारिश की कि इन शुल्को की निदल 
प्राप्तियो का ४० भ्रत्िशत भाग राज्यो में बाँट दिया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य के भाग के 
निर्धारण के सम्बन्ध भे जनसब्या दो आधार माता गया । 


_. सहायक जनुदान (0/आ5न॥-0र्ते)---आगोगो ने चार जूद उत्तन्न करने वाले राज्यों 
वो शुटनियोत करके उनके भाग के बदले मे अधिक अनुदान देंने वी सिफारिश की । इस सम्बन्ध 
में आयोग ने जिस धनराशि का सुझाव दिया, वह उस रकम पर बाधारित थी जो कि जुट के 
सामान पर लगे निर्यात बरके अपने भाग के रूप मे उन्होने १४४३ व १६५० के बीच प्राप्त की 
थी। आयोग ने सात राज्यो के लिए सामान्य सहायक अनृदातों की सिफारिश की! इत अनुदानों की 
राशि निर्धारण करते समय आयोग तने कई बातो वो हृष्टियत रखा, जैसे कि राज्यों की बजट सम्बन्धी 
आवश्यक्ताएँ, सामाजिव सेवाओ का स्तर, कसी राष्ट्रीय संस्था अथवा असाधारण प्रकृति के कार्ये 
है सम्बन्ध मे राज्यो पर डाला गया विशेष दापित्व लधवा भार और राष्ट्रीय महत्व के कुछ घुख्य 


कार्य | आयोग ने आह राज्यी में प्राइमरी शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए विशेष 
अनुदानो थी की सिफारिश भी । दि 


हर सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, राज्यों को मिलने 
वाले बेख्रीय अशदान में २९ करोड ३० वी वृद्धि हुई। यह वृद्धि अशत' थो आय-कर के भाग द्वारा 
हुई और अशत हुई अनुदातों द्वारा । 

आयोग ने अपनी सिफारिश ऐसे समम्र मे दी जबकि राज्यों वो आवश्यकतामों उनके 
राजस्व के खोतो के जनुपात से अधिव बढ रही थी | यह कारण था कि भायोग को वेलोय 


१८० 


अंशदान बढ़ाना पड़ा । आयोग ने आय-कर के विभाजन वे लिए जिस आधार (5395) को चुना, 
यह आवश्यक नहीं है कि वह सर्वोत्तम हो रहा हो, परन्तु किसो भी अन्य आधार को निश्चित 
करने के लिए चूंकि पर्याप्त आँडडे उपलब्ध नहीं थे, अत समस्या का यही एक मात्र व्यावहारिक 
हल था| आयोग की प्तिफारिशों की इस आधार पर आलोचना वी जा सवती है कि अधिव 
उदास्ता के साथ दिये गये सहायक अनुदान राज्यो को नये साघनो वी तलाश के प्रच्चि हतोत्साहित 
और अपव्यय (४०४६) बे निये प्रोत्माहित बरेंगे । तथापि, यहाँ हमे यह बात नहीं भूलती चाहिए 
कि राज्यों वो आवश्यकतायें तो वर्धमान ब्रद्वति (८४४४7१॥08 70०८) वी यी किस्तु उनके आय 
के ख्ोत अपेक्षतया लोचहीन थे, अत इस स्पिति मे केन्द्रीय अनुदान जावश्यय हो गये थे । 


दितोय वित्त आयोग 


(860० भार (०फग्रात्जर०त ) 


जून, १६५६ में श्रो के० सन्यानम वी अध्यक्षता में नियुक्त द्वितीय वित्त आयोग ने 
नवम्बर १६१६ में अपनी अन्तरिम् रिपोर्ट (क्षण 7590०7) भ्रस्तुत वर दी जिसमे वि अन्तरिम 
रिपोर्ट के आने तक केर्द्र से राज्यों को साधनों का स्थानान्तरण सरलता स क्या जा सके अन्तरिम 
रिपोर्ट में केबल बुद्ध ऐसे न्यूनतम परिवर्तनों का सुझाव दिया गया जो राज्यों का पुतरगंठत होने के 
बारण तथा जम्पू व वश्मौर का भारत के साथ वित्तीय एकीगरण होने के कारण आवश्यक हो 
गये थे। १६५७ में आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट (704 ८7007] प्रस्तुत वी। सरकार द्वारा 
रिपोर्ट के सम्मस्ध में किये गये निर्णय सन्‌ १६५७-४८ के वित्तीय धर्ष से लागू बर दिये गये । 


फरो का वितरण--जिन कटों के बेंटवारे के सम्बन्ध में आयोग से सिफारिशों देते को 
कहा गया था, वे थ आय-कर, सधीय उत्पादन शुल्क, आस्ति कर, रेल छिरायों पर कर पर 
राज्यों द्वारा लगाय जाने वाले विनी दर के बदले में कुछ बम्सुओ पर लगाये गये अतिरिक्त 
उत्पादत-शुरक । 


आप-कर के सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश को वि इसकी निद्नल प्राप्ठियो मे से राज्यों 
को मिलने बाला भाग ५४ प्रतिशत से बढ़ाकर ६० प्रत्शित कर दिया जाना चाहिए। टाज्यों में 
वितरित वी जान वाली निवल प्राप्तियो का १० प्रतिशत भाग तो कर-संग्रह के आधार पर और 
€० प्रतिशत भाग जनसख्या के आधार पर वॉटने का प्रस्ताव शिया गया। आयोग का विचार था 
कि जनमब्या ही वितरण का एक मात्र आधार होना चाहिए परन्तु यह परिवर्तन शने शर्ते होता 
चाहिए । आयोग द्वारा राज्यो के प्रतिशत निर्धारित बर दिये गये । 


संघीय उत्पादन शुल्को वे सम्बन्ध में, आयोग ने सध तथा राज्यों के वीच _बाँटे जाते 
दाले उत्पादन-पुलुको वी सूची ऐे दुद्ध वस्तुएं और बढ टी । ददई जाने वाली बस्लुएँ ये थीं: 
चीनी चाय कापी, कागने तथा वनस्पति के अनावश्यक तेत । उत्तादत करो की भ्राध्तियों में 
राज्यों के भाग को घटावर २५ प्रतिशत वरने वो सिफारिश की गई। आयोग ने कहा कि राज्यों 
के भाग का प्रतिशत घटाने से उन्हे जो क्षति हुई है, विभाज्य उत्पादन-शुल्कों की सब््या में वृद्धि 
होने में उस क्षति से भी अधिक पूत्ति टॉज्यो को प्राप्त हो जायेगी । आयोग ने मिफारिश वी कि 
दस करी के राज्यों के हिस्मे का €० प्रतिशत भाग तो जनसख्या के आधार प्र बाँदा जाता 
चाहिए और शेप का उपभोग समायोजन अथवा वी वेशी के लिए करना चाहिए । 
भाग्त में आरित कर (०४४४४ तंणए] सद्‌ ११४३ में लगाया गया था। स्विधान के 
उपलब्ध के अनुसार, यह कर सघ मरवार द्वारा लगाया जाना था और उसी बे द्वारा सग्रह क्या 
जाना था विन्‍्तु उमकी प्रास्तियाँ राज्यो को सौप दी जानी थी । विधान के बसते तक, इस कर बी 
निवल प्राप्तियां (॥26 ए70:९205) राज्यों के वीच उ्ी अनुपात में दी जाती थी जिस अनुपात में 
आय-कर का राज्यों का भाग बाँठा जाता था। आयोग ने इसके वितरण पर विचार दिमा और 
तिक्षरिश वी वि इस बर वी निवल प्राप्तियो वा १ प्रतियत भाग तो सघ शामितर क्षेत्रों (एएणा 
(क्षा॥०768) को सौंप दिया जाना चादिए। शेप प्राप्तियो वे वितरण के आधार वे रूप में 303 
ने यह वहा हि यह कर अचल (77770% 6) तथा चद (705०9) दोनो ही प्रकार बी ड्य 
पर लगाया जाता है ॥ एत इईव दोनों के बीच वर वी श्राप्तियाँ उन सभी सम्पत्तियों के ठुल मल 


जड़ 


ध ३१ 


पिडान्त [5णशा०6 02009 ण ध्रःक्षाणा) कौ संकुचित सीमाओं मे विलीन हो गया था ।॥ 
रिकार्डों ने सरकारी व्यय को इतना व्यय तथा अनुपयोगी माना कि उसने लाभ अथवा हितानुसार 
इृष्टिकोण की पूर्णतया उपेक्षा की । अत्य अधिकाश यूरोपीय लेखको का भी यही स्वेया रहा। 
हितानुसार सिद्धान्त तपा बाद के लेखक [उशार्टाओं ऐ॥09॥6 जाए थे ज़राध$) : ३० 0 
१६वीं शताब्दी के अन्त भे, घूरोपीय लेखकों ने ही हित्ताजुसार सिद्धान्द को फिर से 
जीवन ब्रदात किया । अब करो फो सरकारी सेवाओं देः बदले मे दी जाने वाली एक बीमत माना 
जाने लगा भौर इछ बात को साधनों में कुशल शेंटवारे को एक शर्त मादा जाने लगा कि करो के 
रूप में क्दा की जाने वाली कौमतका निर्धारण प्राप्त किये जाने वाले लाभो कै अनुसार विया जाए। 
छुछ लेखकों के अनुसार, चूँकि सरकारी सेवाओं के द्वारा साधन गेर-रार्कारी उपयोगों से हा लिये 
जाते हैं अतः बजट के कर तथा व्यय, दोनो ही पक्षों का निर्धारण संयुक्त झूप से किया जाना 
चाहिये | अन्यथा यह बता सकना सम्भव नहीं होगा कि सरकारी सेवाओ से जो लाभ प्राप्त किये 
गये हैं वे उत हानियों मे! बराबर भी हैं या नही जोकि अन्य आवश्यकताओं के असतुध्ट रहने के 
कारण हुई हो । इन मानो मे, राजस्व तथा व्यय की प्रक्रिया (0एशाए ९एएलावाप2 छा०९९४५) 
सामान्य सत्तुलम (2९ए९४] €धए्ामा।0707) की वालरस की पद्धति (छ/ा्ाथा $१४८॥) का 
एक अग वत जायेगी । 
कुछ अन्य लिखको जैसे कि मेजोला (]७०220) ने पह तक प्रस्तुत किया कि प्रत्येक उप- 
भोक्ता से यह माँग की जानो चाहिए कि वह उस सौमास्त उपयोगिता [एश्मापष्टाशाथों शो]9) के 
बरावर कीमत अवश्य अदा करे जो कि वह सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा 
हे व्यक्तियत रूप से प्राप्त करता हो | सेजोला (॥(9220)3) थेः अनुसार, संरवारी सेबाओं के मूच- 
निर्धारण की रीति उस रीति से भि्न होनी चाहिये जो कि प्राइवेट रूप मे दाजार मे वस्तुओं के परी- 
दने के सम्बन्ध में अपनाई जाती है । यदि सरकारी सेवायें भी सभी को एक ही कीमत पर बेची गए, 
हि उपभोक्ता यह अनुभव करेगे कि यहू कीमत उस सीमान्त उपयोगिता से अधिक है नो कि 
होने उन सैवाओं से प्राप्त की है। अत सरकारी सेवाये विभिप्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न कीमतों 
पर उपलब्ध करानी होगी । सार्वजनिक अयया राजदित्त के प्रसिद्ध इटालिवन लेखक डौ० मार्को 
(08 शा! 044००) का विश्वास पा कि राज्य तथा नाधरिको मे बीच विविमय अथवा आदान- 
प्रधान का सम्बन्ध (टाशाक्ाह8 72)0/0॥5॥9) अर्पात एक ओर नागरिक सरकार को कर अदा 
करने के अपने करत्त ब्य का पालन करते हैं और दूसरो ओर राज्य नागरिकों के लिये सामान्य 
घरकारी सेवाओ की व्यवस्था के अपने कर्त्त व्य वा पालन करता है। हितानुमार शिद्वान्त के आधु- 
निक हृष्टिकोणों मे निहित मूलभूत विचार यही है कि कर एक प्रकार की बीमत []॥०८) है और 
इहका विर्धारण इस तरह किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता को सरकारी तया गै र-सरकारी सेवाओ 
के लिये को गई अदायगी से धाप्त सन्तुष्टि अधिकतम की जा सके | 
हिंतानुसार सिद्धान्त का मुह्यांकत 
(855०5आशा! जे छ8७॥6 शा7चंएले 
हितानुसार घिद्दाग्त के गुण (]/९८७६ ० फैशाथी: शाएशए्ञॉ2) * 
हितानुसार स्विद्धान्त का मूलभूत ग्रुण यह है कि यह इस भाग्यता (2559ग000॥) पर 
आधारित हे कि सरकारी रोघाभो द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभ उन करो को न्यायोचित 
रहराते-हैं जो कि उन सेवाओं के लिए अदा किये जाते है | दूसरे, हितानुसार सिद्धान्त के बजट के 
आय भर व्यय, दोनो ही पक्षो पर सयुक्त रूप से विचार करता है और इस प्रकार, सरकारी सेवाओ 
त्तपा करो के हिस्सों (४०५ ५४7९४), दोनो का निर्धारण साथ हो साथ कर देता है | त्तीक्तरे, हिता- 
नुसार कराधान उन मामलों में लागू होता है जिनमे कि व्यक्तियों द्वारा प्राप्य किये गये लाभों को 
मापा जा सके | उदाहरण छे लिए, राइुकों रा उपयोग करने बालो पर पैट्रोल कर, पुलिस व्यय के 
लिए स्थानीय सम्पत्ति कर, अग्नि-सुरक्षा (8 07000/07) जलकल सेबाओ (इ९७०७६४९ $ललश८दड) 
की वित्तीय व्यवस्था के लिये स्थानीम सार्वजनिक विर्माण कर ; 


6 कैपर्डठाकार.. 67 था 5, 68 “भृप्ठ० "जाडत्तटतरड प्रपट८०६ छत धह ७छत-ति फााटाफाड पक पड 
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पृषर 


सिफारिशों पर सरकार द्वारा को गई कार्यवाही--आयोग की सिफारिशों के अनुसार 
राज्यों की प्रतिवर्ष १४० करोड़ रु० के स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई जिसमे १०० करोड रु० 
के भाग के रूप मे और ४० करोड रु० अनुदानों के रूप मे थे। अधिकारान्वरण (4८४०!४ध००) 
तथा सहायक अनुदानों के सम्बन्ध मे आयोग की सभी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली 
गई ओर उनके सम्बन्ध में समुचित वयंदाही भी की गई । विस्तु राज्यों को दिये जाने वाले 
संघीय कर्जों के सम्बन्ध में दी गई आयोग की सिफारिश स्वीवार नही की गई । सरकार ते क्जो 
की अदायगियों को स्थगित करने से सम्बन्धित ऋणों के एवीकरण वी आयोग वी मोजना को इस 
श्राघार पर अस्वीकृत कर दिया कि इससे सरकार के पास उपलब्ध साधनों वी कभी हो जायेगी 
जिससे वह बागे और ऋणो फे रूप मे राज्यो को ययेप्ट सहायता न दे सकेगी । सरकार से आयोग 
का बह प्रस्ताव भो अस्वीकार कर दिया जिसमे कहा गया था कि समी प्रकार के ऋणों पर एक 
समान ब्याज की दरें लागू की जायें। 


तृतीष वित्त आयोग 
(४8 8800९ (७छफआ5७७७) 


दिसम्बर, १६६० मे, श्री ए० के० चन्दा की भध्यक्षता में तृतीय वित्त आयोग की 
स्थापना हुई । दिमम्बर १६६२ में आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । भारत 
सरकार ने तृती4 वित्त आयोग की लगभग सभी सिफारिश स्वीकार कर ली ! 


आय-कर--आयोग ने सिफ़ारिश की कि आय-कर की निवल प्राध्तियों का ६६३११ भाग 
राज्यों में बाँट दिया जाना चाहिए। आयोग ने सघ शासित क्षेत्रों में बाँटे जाने वाले करो को 
निबल प्राप्तियों की मात्रा भी एक प्रतिशत से वढाकर २३ प्रतिशत कर दी। राज्यों के बीच आय- 
कर कौ वित्रल प्राप्तियों के वितरण के सम्बन्ध मे आयोग का यह विचार था कि जहाँ जनसब्या 
मुख्य तत्व बना रहना चाहिए, वहाँ कर-सग्रह के तत्व को द्वितीय वित आयोग द्वारा प्िफारिण की 
अपेक्षा अधिक महत्व दिधा जाना चाहिए। आयोग द्वारा इस निष्क॒पें पर पहुंचने के दो कारण थे : 
(१) विभाज्य कोप (वाश्रञ0)6 90०) से कम्पनियों द्वारा अद्म किये जाने वाले आय-कर के पृथक्‌ 
हो जाने के कारण (जिसका अधिकाश भाग अखिल भारतीय स्रोत की आय से प्राप्त होता था), 
जब आथ-कर स्थानीय स्लोत की आमदनियों मे से पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिशत मे प्राप्त किया 
जाता था; ओर (२) औद्योगिक राज्यो को, जहाँ कि आय-कर का सग्रह अधिक मात्रा में किया 
जाता हैं, प्रशासनिक तथा सामाजिक सैवाओं पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पड़ता है, अत. यह 
आवश्यक है कि उतको कर-प्राध्तियो का अधिक भाग दिया जाए। (इसी कारण आयोग ने प्रथम 
आयोग द्वारा प्रतिपादित सृत्र (0077774) को ही पुत्र. प्रतिष्ठित करते हुए कहां कि आय-कर 
वित्तरण ८० प्रतिशत तो जनसख्या के आधार पर किया जाता चाहिए और २० प्रतिशत कर-सग्रह 
के आधार पर । हु 


संधोष उत्पादत शुल्क--आयोग ने विभाज्य कौए की उत्पादत शुल्क लगाये जा सकने 
योग्य पदार्थों की सूची को विस्तृत करने पर विचार किया। आयीय के असुसार ऐसा करना एक 
तो इसलिये आवश्यक था क्योंकि आय कर के विभाज्य कोप में कमी हो गई थी और दूसरे इसलिये 
वयोकि दो क्रमिक योजनाओं के घढ़े हुए राजस्व व्यय के कारण राजम्व के घाटे की पूर्ठि के लिए 
राज्यों की सहायता वी आवश्यकता थी । आयोग का मत था कि नियोजन की श्रत्रिया (80998 
77००८४४) के कारण राज्यों मे साधतो की कमी ही गई थी और कुछ वर्षों त्तक प्रत्येक अगली 
भोजना के साथ यह कमी ओर बढनी थी । अंत इस बात की स्पष्ट आवश्यकता थी कि सघीय 
उत्पादन शुल्को के अधिकारान्तरण (०४०४७४०४) में वृद्धि की जाए। आवोग ने घुझाव दिया कि 
यहें कार्य सभी उत्पादन शुल्को की प्राप्तियों में यज्यों के भाग की वृद्धि करके किया जाना 
चाहिए। अत. आयोग में विभाज्य कोष के उत्पादन शुल्क लगाये जा सकने योग्य पदार्थों की सब्या 
# से बढ़ाकर ३४ कर दी । इनमें उन सभी पदार्यों को सम्मिलित कर लिया गया जिन पर 
सन्‌ १६६०-६१ में कर लगाये गये थे । मोटर स्थिट पर लगाये जाने वाले कर को भी इस्तसे अलग 
रखा गया क्योकि इसकी प्राप्तियो के एक भाग को विशिष्ट उद्देश्य अनुदान के रूप मे बाँटने की 
सिफारिश की गई थी | आयोग ने विभाज्य कोष मे राज्यों के भाग को २४ प्रतिशत पम्े भटाकर 
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के अनुपात मे बाँद दी जानी चाहिए जिन पर कि उस वर्ष कर-निर्धारण क्या गया हो। इस 
प्रकार, अचल सम्पत्ति से होने वाली प्राप्तियों का भाग राज्यो म प्रत्येक राज्य में स्थित सम्पत्ति कक 
कुल मूल्य के अनुपात में वाँटा जाना या । शेप भाग को राज्यो के बीच उतकी जनसप्या के 
आधार पर बाटने का सुझाव दिया गया | 

रेल किरायो पर कर के सम्बन्ध मे, आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के 
अन्दर रेलों की वास्तविक सवारी यात्रा (४८७७ 7855९7६८7 (७६८!) को ही राज्यो के बीच कर 
की विबल प्राप्तियों के वितरण का आधार बनाना चाहिए। चूंकि सवारी यात्रा के राज्यानुसार 
सही आँक्ड़े उपलब्ध सही थे अतः आयोग ने कुछ पूर्व-धारणाओं (28 008) के आधार पर 
इन आँकड़ो का अनुरात लगाया जोर उनये आधार पर डर निबल प्राप्तियो में राज्यों के ;तिशत 
निर्धारित वर दिये। सघ शासित क्षेत्रों के लिए निबल प्राप्तियों बा ॥ प्रतिशत भाग निर्धारित 
किया गया । 


सहायक अनुदान--आधोग से जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों वो जूट निर्यात-कर के भाग 
के बदले गे दिये जाने वाले अनुदानो में कसी परिवर्तत का सुझाव नही दिया, हां राज्यों के पुन- 
गंठन के कारण बिहार से पश्चिमी बगाल मे युछ क्षेत्रो का स्थातान्‍्तरण होने के फलस्वरूप बाद 
में इत दोतों राज्यो के अनुदानों मे कुछ हेर-फेर अवश्य बिया गया। सन्‌ १६५६-६० के अन्त में, 
गे अनुदान स्वय ही समाप्त हो जाने थे ओर आयोग न अधिकारान्तरण की अपनी योजना में इस 
बात वी उपयुक्त व्यवस्था भी की यी । 


आयोग ने राज्यों को पहले के मुकाबले अधिक सहायक अनुदान देते की सिफारिश की । 
आयोग ने इस बुद्धि का कारण यह बताया वि पहले जब अनुदातों की मानना का निर्धारण किया गया 
था तब राज्यों की विफ्ारा बी आवश्यक्ताओ का पूरी तरह ध्यात नही रखा समा था । आयोग ने 
सन्‌ १६४७-४८ से १९६१-६२ तक के अगले पाच वर्षों के लिए ग्यारह राज्यों के लिए अलग- 
अलग अनुदान विर्धारित किये। इस अवधि के लिए अहमद गो की सात्रा १८७ करोट रुण से 
ऊपर तिर्धारित की गई। मम्बई, मद्रान तथा उत्तर के लिए किन्‍्दी अनुदानों बी सिफारिण 
नही की गई क्योकि यह समझा यया कि प्रस्तावित अधिकारस्तरण वी योजना ($ल्लोशा८ 0/ 
५९९०॥५४००) के अन्तर्गत इन राज्यो को बर-आय का जो भाग दिया जा रहा था वह उनके चालू 
(९प्रापथा।) तथा योजना- यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त था। 


राज्यो को विये जाने बाले सघीय फर्जें--आयोग रे कहा गया था कि बहू राज्यों को 
दिये जाने वाले सघीय क्जों के सम्बन्ध मे भी अपनी सिफारिशं प्रस्तुत करें । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
स ये कर्जे उल्लेखनीय रूप से बढ़ते रहे हैं। ऐसे कर्जो की पात्रा १५ अगस्त १६४७ को ४४ करोड 
रु० थी जो कि बढकर ३१ मार्च १६५१ को १६५ करोड रू० ओर ३१ मार्च १६५४५ को लगभग 
«६०० करोड रू० हो गई । ब्याज की दरें १ से लेबर ५ प्रतिशत तक थी। कुछ कजें ब्याज मुक्त 
भी थे । ब्रायोग हे छिफारिश की हि ब्याज-मुक्त सनों. (सएएशधत ०० ४0५) के सम्बन्ध से 
कोई रहो-बदल नहीं द्ोती चाहिए । विस्थापितों को उनके पुनर्वास के लिए जो करें दिये गये थे, 
उतके सम्बन्ध मे आयोग ने सिफारिश की कि १ अप्रैल १६५७ से राज्य केन्द्र गो केवल वही 
धनगशियां वापिस करें जो हि चे विस्थापित व्यक्तियों (05/]8680 ए७500$) से मूलधन तथा 
ब्याज के रूप में (उस दिन तक के पिछले बक्राया सत्लि) वसूल करें। अन्य कर्जों के लिए ३ 
प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाना न्गर्एं। आयोग ने राज्यो के कर्जो के पुनर्गठन तथा 
प्रक्तिकरण (8008]/58000) की सिफारिश की, जिसके फ्लस्वरूप सयुक्त रप में सभी राज्यों के 
ब्याज-खर्च मे ५ २ रोड २० बापिक मी कमी हो गई। भविष्य के लिए, आयोग ने सुझाव दिया 
कि किसी भी राज्य को वर्ष में केवल दो प्रवार के बर्ज दिये जाने चाहिए, अर्थात्‌ दीघावधि कर्ज 
(०.० 0श) और मध्यावधि करे (पात्राप्गगा-वागा। ॥0०7) । व्याज की दर का निर्धारण 
एस अवधि से सभी संघीय उधारों की लाइन का अनुमान लगाकर किया जाना चाहिए ॥ आयोग 
न्ने पलाव गब दिया कि राज्यों क्रो वित्तीय वर्षो की अवधि में गियमित रूप से बर्जे नहीं दिये जाने 
चाहिए बल्कि केबल अरथोपाय उधार (५४७७5 शार्प ग्रा०४४७ 205 27९४) ही दिय्रे जाने चाहिए जो 
कि वर्ष के अन्त से ऊपर बताये गये दो कर्जो के रुप मे परिवर्तित दिये जा सकते हैं। 
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संघीय उत्पादन शु्क--तृतीय आयोग ने उत्पादन शुल्क लगने योग्य ऐसे पदार्थों की 
सख्या बढ़ाकर ४४ कर दी थी जिनको प्राप्तियों केन्द्र तथा राज्यो के बीच बाँटी जानी थी। चतुर्य 
आयोए ने इस सध्या मे आगे और बृद्धि की और सिफ्रारिश वी दि वे समस्त सघीय उत्पादन-शुल्क 
जो वर्तमान मे उगाहे जा रहे हैं (नियामव शुल्दो, विशिष्ट उत्पादन शुर्बरों तथा ऐसे शुरकों तथा 
उप-करो को छोडकर जो विशेष कार्यों के लिए तियत कर दिये गये हो) ठथा वे भी जिनके आगामी 
पाँच वर्षों में उगाहे जाने को सम्भावना है, बेन्द्र तया राज्यो वे बीच बाँटे जाने चाहिए ॥ आयोग 
ने निश्चय किया कि बाँटे जाने वाले उत्पादन-शुल्कों से राज्यों का हिस्सा निवल प्राप्तियों का 
२० प्रतिशत रहना चाहिए । उत्पादन-शुल्को की प्राप्तियो को राज्यों के वीव बाँटे जाते के सम्वस्ध 
में, चतुर्थ आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यो के भाग का वितरण ८० प्रतिशत जनसध्या के आधार 
पर ओर २० प्रतिशत आर्थिक एवं सामाशिक्र पिछदेपत के आधार पर किया जाना चाहिए ।इस 
सम्बन्ध में जिन बातों का आधिक एवं सामाजिव पिछड़ेपन वा सूचक माना गया, वे ये हैं, कृषि 
उत्प.दन का प्रति व्यक्ति मूल्य, निर्माण से प्रति व्यक्ति मूल्य भें होने वाली वृद्धि, कुल जनसख्या में 
कर्मचारियों एवं मजदूरों का प्रतिशत आदि | 


संघी4 उत्पादन-शुल्को तया बिक्री करों में समत्वव--आम्रोग से कहा गया था कि वह 
निम्न पदार्थों पर लगे बरो का शज्यी के दीच बेटवारा होता हे उनके उत्पादन, उपभोग तथा 
निर्यात पर लगने वाले राज्यीय वित्री कर तथा सत्रीथ उत्पादत-शुल्को श्री सम्मिलित बाह्मता 
(९०॥०७7९8 70008९॥08) के प्रभाव का पता लग्राये | इसके अतिरिक्त, आयोग से यह भी बहा 
गया था कि ऐसे पदायों पर राज्यों बे विक्ली कर में यदिं आयोग द्वारा उल्लिखित सीमा से अधिक 
बृद्धि हो जाए तो स्घीय उत्पादन-करो के राज्यों के हिस्से मे क्यि जाने वाल हे्‌र-फेर के सम्बन्ध 
में, यदि कोई आवश्यक हो तो, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत बरे । आयोग ने अनुभव क्या कि इस 
जांच से सम्बद्ध पर्याप्त ऑॉकडे उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन, उपभोग तथा निर्यात पर इन 
करो में होने वाली किसी भी बृद्धि के प्रभाव का पता नही लगाया जा सकता था । इसी कारण एक 
ऐसे सूत्र ([00770]3) का सुझाव देने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं हुआ जिसमें सधीय उत्पदन-शुल्कों 
में से दिये जाने वाले राज्यों के भाग में हेर-फेर की तथा उच्चतम सीमा नियत करने वी 
व्यपस्पा हो । 


आस्ति-कर (£503० 6७0/)--आयोग ने सिफारिश की कि आत्ति करो की प्राष्तियो 
का २ प्रतिशत भाग केन्द्र शासित क्षेत्रों को सौप दिया जाना चाहिए ओर ज्ञेप का वितरण राश्यों 
भें उसी आधार पर कर दिया जाना चाहिए जिस प्रकार कि पहले होता था। द्वितीय वित्त आयोग 
ने इस सम्बन्ध मे यह आधार प्रस्तुत क्िया था कि कर की कुल वितरण-योग्य प्राध्तियाँ अचल 
तथा चल सम्पत्ति (॥॥70५908 800 77078002 9707०८७) के बीच उन सभी पे सम्पत्तियों बे 
कुल मूल्य के अनुपात में बाँद दी जानी चाहिए जिन पर कि उस वर्य कर-निर्धारण किया गया हो । 
इस प्रकार अचल सम्पत्ति मे होने चाली प्राप्तियाँ ाज्यो के द्वीच प्रत्येक राज्य मे स्थित अचल 
सम्पत्ति के वुल मूल्य (055 ५४|७८) के अनुपात मे बाँटी जानी थी । 


रेल फिरायो पर कर के बदले मे अनुदान--आपोग ने कहा कि १२ ५० करोड़ रु० के 
प्रतिवर्ष मिलने वाले तदर्थ अनदान (26-00० हःशा।) का धज्यों के बीच वितरण प्रत्येक राज्य में 
रेल-पथ की लम्बाई के ऑक्डो के आधार पर तथा सन्‌ १६६४ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों के- 
यात्रीन्यात्तायात (उपनगरीय रेल यातायात को छोडकर) में होने बाली वापिक औसत कमाई 
[णाएवी गायब ध्थागांग8$) के जाधार पर क्रिया जाता चाहिए 


सहायक अनुदान--सन १६६६-६७ से १६७०-७१ तक के लिए विभिन्न राज्यों बी 
राजस्व-भ्राप्तियो तथा योजनेत्तर च्यथ (गण) फ़्ा ६४/०१९४७७) वा निर्धारण करने के पश्वान्‌ 
और विभिन्‍न करो तथा शुल्को मे से मिलने दाले उनके भागो वी धनराशियो या हिसाव लगाने के 
बाद, आयोग ने यह पाया कि इस अवधि मे दस राज्यों को कुछ ६१० करोड़ रु० का घाटा रहेंगा। 
अत. आयोग ने, सविधान की धारा २७४ के अधीत, घाटे के ६; भाग के वरावर १२३ वरोद ६०९ 
के वापिक बनुदानों की सिफारिश की । 


वृषरे 


२० प्रतिशत कर दिया। प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण करने के सम्बन्ध में आायोग ने जहाँ 
जनसप्या को ही वितरण का मुख्य आधार माना, वहाँ कुछ अन्य ऐसे तत्वों को भी इप्टिगत रखा 
जैसे कि राज्य की सापेक्षिक वित्तीय कमजोरियाँ, अब तक हुए विकास के स्तरों में पाई जाने वाली 
असमानतायें और परिगणित जाति व परिगणित जनजातियों तथा पिछडे वर्गों का जनसच्या मे 
प्रतिशत । 


आह्ति कर (2४8० 0ए०५)--भआयोग ने आस्ति कक बितरण पे सम्बन्धित उस 
पिद्धात्त गे किसी भी प्रकार का परिवर्तन करमे का प्रस्ताव नही किया जो कि द्वितीय वित्त आयौग 
द्वारा घुझाया गया था। 


सहायक अनुदान--आयोग ने महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को सहायक 
अनुदात के रूप में कुल ११० करोड ६० के वाधिक भुगातन की सिफारिश की। आयोग मे अनुभव 
किया कि इन अनुदासों के द्वारा राज्य अपनी-अपनी योजनाओं के राजस्व भाग के एक अश की 
पूर्ति के लिए आवश्यक धन के विपय भे आश्वस्त हो जायेंगे और उनको अपने प्रशासन में स्वायत्तता 
(27000079) तथा लचीलापन अधिक माजा मे प्राप्त हो सकेगा । आयोग ने यह भी मिफारिश की 
कि १६६२ से १६६६ तक के चार वर्ष की अवधि में, सचार साधनों के विकास के लिये विशिष्ट 
उदंश्य अनुदान के रूप मे, दस राज्यों के बीच प्रति वर्ष ६ करोड़ रु० बाँठा जाएं। यह राशि 
मोटर पर लगाये गये करो की प्राप्तियो की लगभग २० प्रतिशत थी। 


चत्‌्थ॑ वित्त आधोग 
(ए०णत॥र कं॥शाए8 ९०एजांकञं००) 


श्री पी० बी० राजमन्नार वो अध्यक्षता में गठित वित्त आयोग ने अग्रस्त, १६६५ 
में भारत सरकार के समद्षा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 54 से वहा गया था कि बह ऐसे 
सिद्धान्तो का निर्धारण बरे जिनके आधार पर कि राज्यो के बीच यूर्णत* अथवा अशत बाँटे जाते 
वाले विभिन्‍न संघीय करो की प्राप्तियो के वितरण का हिंसाव लगाया जा सके । इसके भतिरिक्त 
आपोग प्ले कहां गया कि वह, जिन पदार्थों पर लगे करो का केन्द्र तथा राज्यो के बीच बंटबारा 
होता है उनके उत्पादन, उपभोग अथवा तिर्यात पर लगने वाले संघोय उत्पादन करो तथा राज्य 
बिती करो की सम्मिलित वाह्मयता (लए 770/6९४००) का अध्ययन करे और ऐसे पदार्थों 
पर राज्यो के बिक्री कर मे यदि आयोग हारा उल्लिखित सीमा से अधिक दृद्धि हो जाए तो सघीय 
उत्पादन-करो के राज्यो के भाग में किये जाने वाले परिवर्तनो का सुझाव दे, यदि ऐसे परिवर्तन 
आवश्यक हो तो । राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुद्ानों के सम्बन्ध में आयोग से कहा गया 
कि वह अन्य बातो के अलावा इन बातो पर भी विच्वार करे। कोई अतिरिक्त व्यय, जिसको राज्यों 
पर ऋणों की व्यवस्था के लिए डाले जाने की सम्भावना हो और जास्ति कर थी प्राप्तियों की 
(आपोग द्वारा निर्धारित सीमा से) अधिक मात्रा की धनराशि मे से एक निधि (790) का निर्माण 
करना जिसके द्वारा राज्य केन्द्रीय सरकार को अपने ऋणो की वापिस अदायगी कर सके । 


आय-कर--आम दतिया की ध्राप्तियो मे अपने भागो के सम्बन्ध मे, राज्यों ने यह माँग 
की कि इसमें ठोस वृद्धि वी जानी चाहिए बोर बाय के करो की प्राप्तियो मे उनका आय भाग 
६६३ के वर्तेमान स्तर से अधिक होता चाहिए । राज्यो ने यह तक प्रस्तुत किया कि सन्‌ १६५८ 
के जायःकर अधिनियम से कम्पनियों द्वारा भदा किये जाने वाले आय-कर मे जो पुनः वर्गोकरण 
किया गया है उसका विभाज्य कोष की वृद्धि वी दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले १२ वर्षो 
में नियम-कर के सग्रहों (००॥८८४०॥७) में जहाँ ६ गुनी वृद्धि हुई थी, वहां विभाज्य कोष (वाशंझ- 
७॥४ 7००] की वृद्धि वेवल ४० प्रतिशत ही थी। आयोग से इन विचारों से सहमति प्रकद की 
और सिफारिश की कि विभाज्य कोप में से राज्यो को दिया जाने बाला आय-कर का भाग बढाकर 
७४ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। राज्यो के जाय-कर के हिस्से को उनके बीच वॉटने वाले 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कुछ निश्चितता एव स्थायित्व लाने के उद्देश्य से आयोग ने निश्चय किया 
कि आय कर प्राप्तियो के विभाज्य कोप मे भ्रत्येक राज्य के भाग वा निर्धारण करने के लिए प्रथम 
तथा तृतीय वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये सूत ((णाए्णणं७) को ही बनाये रखा जाय, अर्थात्‌ ८० 


प्रतिशत जतसछया के बाधार पर और २० प्रतिशत कर-सग्रह के आधार पर । 


हि 


(व) १६६७-६८ तथा १६६८-६६ के दो वर्षों मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं है । 

(स) १६६६ ७० मे १६७३-७४ के वर्षों में शुद्ध आय वा बेंटवारा निम्न प्रवार से 
किया जाना चाहिए--(!) २ ६६% केन्द्रीय प्रशासित राज्यों में, तया (४) ७५% राज्यो में। 

(द) राज्यों के बीच बेंटवारे के सम्बन्ध में इस आयोग ने दितोय वित्त आयोग को 
भांति १०% सप्रह तथा ६०% जनसध्या के आधार निम्न भ्रतिशत के अनुवार बाँटने के सम्बन्ध 
में फैसला किया .-- 











तालिका-र 
__ कान... कह |... फखकागाब का नाम | प्रतिशत राज्य का नाम प्रतिधत 
४ 
(१) उत्तर प्रदेश १६ ०१ (११) केरल ३८३ 
(२) महाराष्ट्र ११ १४ | (१२) उडीसा ३७५ 
(३) विहार ६ ६६ | (१३) बासाम २६७ 
(४) पश्चिमी बगाल € ११ (१४) पंजाब २५५ 
५) तमिलनाडु ८१८ (१५) हरियाणा १७३ 
६) आस्प्र प्रदेश । द०पृ (१६) जम्मू ओर काश्मीर ०७६ 
१ मध्य प्रदेश ॥ ७०६ (१७) नागालंण्ड ग्ग्प 
८) मैसूर ४७ 
(६) गुजरात ५१३ 
(१०) राजस्थान डे रेड ।$ 








(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्वन्धी सिफारिश 


पराँचवे आयोग ने बेन्द्रीय उत्पादन शुल्क के वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सिफारिश की -- 

(0) १६६६-७० से १६७३-७४ के इन पाँच वर्षो मे सम्पूर्ण वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन 
शुल्क की शुद्ध आप मे से २०% राज्यों को देय होगा । 

(४) राज्यो के मध्य इस उत्पादन-शुल्क का वितरण निम्न प्रतिशत में होगा -- 
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| उत्तर प्रदेश वृष दर (१०) मंसूर डद्रू 
(२) बिहार १३८१ | (११) केरल ड़ शेप 
(३) मध्य प्रदेश ६ ४॑द._ | (१३) ग्रुजराव ४१७ 
(४) महाराष्ट्र ७६३ (१३) आसाम २५१ 
(५) आमस्श्न प्रदेश ७१५ | (१४) पंजाब २१७ 
(६) पश्चिमी वगाल ६ ८४. | (१५) हरियाणा रु प्र 
(७) तमिलनाडु ६५० | (१६) जम्मू व कार व्‌ १२ 
(५) राजस्थान ५२८ | (१७) नागासेण्ड न्ण्प 
(६) उड़ीसा ड४ए७र 
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साम्तास्य टिप्पणियाँ--आयोग ने अन्य अनेक मामलो के सम्बन्ध में अपनी सामान्य 
टिप्पणियाँ दी | आयोग ने सुझाव दिया कि समान ट्वित के वित्तीय मामलो पर विचार करने के 
लिए सघ तथा राज्यो के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित करता चाहिए और इस कार्य के लिए किसी 
संस्था का निर्माण होता चाहिए । आयोग ने वित्त सन्‍्त्रालय से एक ऐसे स्थायी सगठन का सुझाव 
दिया जो ऐसे मामलो के सम्बन्ध से निरन्तर अध्ययत करे तथा ऐसी नवीनतम सूचनाएं" एकत्र करे 
जिनकी वित्त आयोगों को आवश्यकता होठी हैं । बायोग्र ने एक ऐसे सक्षम निकाय (ए०गरफ़ाधा। 
४०१५) की स्थापत। की भी सिफारिश की जो राज्यो की ऋण ग्रस्तता की सम्पूर्ण समस्या तथा 
उससे सम्बन्धित मामलों का विस्तार पे रूघ्ययन करे । इसके अतिरिक्त, आयोग ने एक ऐसी 
अतिनिधि विशेषज्ञों की सस्थाओ द्वारा जाँच किए ज्ञाने की भी गशिफारिश की, जो कि राज्यो द्वारा 
लिए जाने वाले उधार के परियोधन (8गघ0|58॥07) की योजना के सिद्धान्तों का विर्धारण करें 
और इसके द्वारा राज्यो को अगलें पाँच बपों के अपने र्चो का अनुमान लगाये के लिए भाधार 
मिल जाए। ज्ायोग का यह भी गत था कि अन्त सरकारी उघार (ञलि-हएशशाशाक्या 00705 
आठ) की वतंमान पद्धति की उपयुक्तता का सर्वेक्षण (7776५) कराया जाय | 


सरकार द्वारा की गई कार्पथाही--भारत सरकार ने कुछ राशोधनो के साथ आयोग की 
सिफारिश स्वीकार कर ली। आन्ध्य, मंगूर तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जुलाई १६६५ से 
बेतन क्रमो तथा महँगाई भत्तो मे जो वुद्धियाँ स्वीकार की थी, आयोग ने राज्यो के राजस्व व्यय 
के निर्धारण से उनको बाहर रखा । किन्तु आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सविधान की धारा 
२७५ के अन्तर्गत अतुदानों का निर्धारण करते समय राज्यो की इन देयताओ (॥90॥॥65) का 
भवश्य ध्याव रखा जाय । परिणामत्वरूप, सरफार में आयोग के एक सदत्य से यह प्राथंता की कि 
बह राज्यों की इन देयताओ की तथा उनको दिये जाने वाले अतिरिक्त अः दाना की मात्रा का 
निर्धारण करे । आयोग ने राजस्व-भ्यय का निर्धारण करते समय इन मदो को भी उसकी परिधि से 
बाहर रखा । अशग के पहाड़ी जिलो की विशिष्ट आवश्यकताओ की ब्यवस्थायें, भध्य प्रदेश पुलिस 
संगठन मरे सुघ्ठार करने तथा उसको शक्तिशाली बनाने की व्यवस्थाये और मंसूर में पच्चायतो को 
दिये जाते वाले अनुदान । आयोग ते सिफारिश की कि यदि रिपोर्ट पर रा! पति के आदेशों से 
पहले ही इन प्रस्तावों पर अस्तिम विर्णय हो जाय तो इन राज्यों के लिए सांविधिक सहायक अनु- 
दानो की धनराशि का लिधघरिण करते समय इन आवश्यकताओं को भो हृष्टिगत रखा जाना 
चाहिएं। सरकार गे मह निश्चय किया कि वहे जब विभिन्‍न राज्यो की योजनाओं के लिए उसके 
उपलब्ध साधनों तथा केन्द्रीय सहायता की उनको आवश्यकताओं का हिसाब लगायेगी, तब उनके 
इन दावित्यों का भी ध्यात रखेगी। 


पांचवां वित्त आयोग--रिपोर्ट झा सारांश 
[एप जाप्गरा०६ ए०एां5शं०ा--5णशगर)5९0 ए०॥) 


भारत सरदगर ने २६ फरवरी, १६६८ को राष्ट्रपति के जादेश द्वारा १५ सार्चे, १६६८ 
से धांचवे वित्त आयोग की नियुक्ति की । इस आयोग के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद त्यागी थे। 
इस आयोग के अन्य चार राइस्य थे--(१) श्री जी० स्वामीनाथन, (२) श्री एम० शेपराचतपाथी, 
(३) श्री डो० टी० लव डाबाला, तथा (४) श्री वी० एल० गिडदानी। प्रस्तुत वित्त क्षायोग नें 
अपनी अल्तरिम रिपोर्ट ३१ सितम्बर, १६६८ को तथा अन्तिम रिपोर्ट ३१ जुनाई १६६९ को अस्तुत 
की । इप्त पाँचवे वित्त थाग्रोग की प्रमुख सिफारिश तिम्न प्रकार से है -+ 
(१) आयकर सम्दः्धी सिफारिशे : 


आयोग के सतानुस्तार केन्द्र तवा राज्यो मे झसी धनराशि को बाँटने के सम्बन्ध में यह 
आवेश्यक है कि शुद्ध घतराशि की पुष्टि भारतोय कन्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल द्वारा कौ गई हो। 
इस प्रकार से पुष्टि की गई घनराशि में से वितरण निम्न प्रकार से होगा । 


(अ) १६६६-६७ तक जो घनराशि अग्रिम कर स़ग्रह के अगमायोजित शेप से सम्बन्धित 


होगी उसका वितरण लिम्त प्रकार से होगा--() २२% केस्द्रीय अशातित क्षेत्रो में, (/) ७४% 
राज्यों मे । राज्यो का भाग तीन समान किश्तो मे १६७१-७२ से १६७३-७४ तक दिया जायगा ३ 


पृदद 


(३) बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क्र के सम्बन्ध मे सुझाव 


विश्वी कर वे बदले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में इस पाँचबे आयोग में 
यह्‌ मगव दिया कि इतुमान समझौते व स्थान पर राज्यो से आवश्यवा परामर्श किया जाता 
चाहिए। वित्त आयोग के अनुधार प्रचलित समज्नौते में अन्य दिसी वस्तु वो सम्मिलित प्रिया जाना 
अनुधित होगा | अतिरिक्त उतटादन शुल्क द्वारा प्राप्त शुद्ध आय वा वितरण निम्न प्रकार से होगा-- 
(0) २०५५ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों म, (४) ० ८३% जम्मू-काश्मीर राज्य में, (॥) ००६% 
नागाकंण्ड में, तथा (४) शेप €७ ०३% अन्य राज्यों में। 


(४) भनुदान (5273-॥-80) . 


१६६५ ३० से १६७३-७४ के इन पाँच वर्षो में निम्न दस राज्यों में निम्न दर से अनु- 
दान दिया जाना चाहिए +- 


छठवाँ वित्त आपोग 
(850 फंवग१0६ (०7णए४ं5$०॥) 


नियुक्ति $ 


भारत सरकार ने भारतीय सविधान क अनुच्छेद २८० के अन्तगंत सर्वश्री ब्रह्मानन्द 
रेड्डो को अध्यक्षता में छठवें वित्त आयोग की तियुक्ति को थी। इसवे अन्य चार सदस्य इस प्रकार 
थे--श्री बी० एस ० मिन्हास (योजना आयोग के सइस्य), डा० आई० एस० ग्रुलाटी (भर्यशास्त्री), 
श्री सैग्यद सादत बब्दुल मसूद (कलकत्ता उच्च न्यायालय बे न्यायाधीश) तथा श्री जी० रामचन्दन 
(सदस्य भारतीय प्रशासतिक सेवा) । इस सन्‌ १६७४ 3६ तक के पाँच वर्षो के लिए सुझाव देने 
थे। इस आयाग स पांचदी योजना क लिए वित्तीय साधनों के बंटवारे वे सम्बन्ध में सुझाव देन 
को कहा गया था। सघीय वित्त के प्रमुख सिद्धान्तों के अन्तर्गत इप आयोग को प्रमुख रूप 
मे केन्द्र तथा राज्यो को आवण्टित किये जाने वाले वित्तीय साधनों का निर्धारण करता था। 
इस प्रक्षिया के अन्तर्गत 7 आयोग प्रो बेन्द्रीय कर जैसे केन्द्रीय उत्पादन शुह्क, निगम कर, आय 
कर, सम्पत्ति कर आदि मे राज्यो का हिस्सा निश्चित करना तथा उन रिद्धान्तो को भी निश्चित 
करना जिनके अनुसार कर्द्र द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान की जानी है, का बार्य सौपा 
गया था। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त वित्त आयोग को इस बार तिम्त दो बातो पर विशेष रूप में 
सुझाव देने को कहा गया था । 


(भ) आगामी पाँच वर्षों के लिए राज्यो के गेर योजनागत पू'जीगत अन्तरों को तुलना- 

त्मक दृष्टि से निर्धारित करना, तथा 
..... ब) भागामी प्राकृतिक 4वपदाओ से तिपटने के हेतु राज्यो द्वारा किये जाने बाले राहत 

व्ययो के वित्त प्रबन्ध क॑ सन्दर्भ मे नीति निर्धारण री व्यवस्था करना । 

इस प्रकार गत वित्त आयोगो की तुलना में इस वार वित्त आयाग वो सामान्य कार्यों 
के अतिरिक्त उपरोक्त विशेय कार्य भी सौपे गये थे जिनके सम्दन्थ मे उसे अपनी प्िफारिएं केन्द्रीय 
सरकार को देनी थी । 
सिफारिश ((२९८०००४०८॥००(०४५) दिसम्बर, १६७रे 

छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष आन्श्न प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने 
विभिन्न राज्यो का अपने दल के अत्य सदस्यों सहित दोरा किया और उसके आधार पर अपनी 
सिफारिश वेन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की । केन्द्रीय सरकार में ससद के दोनो सदनों के समक्ष 
इस आयोग की पिफारिशो को भ्रस्तुद क्या तथा मंगलवार दिनाक १८ दिसम्वर, १६७३ वो यह 
घोषणा की कि सरवार ने छटवें वित्त आयोग को सिफारिशें स्प्रीकार व रली हैँ और उसके अन्तर्गत 
राज्यो को केन्द्रीय वरो से ६६०८ करोड ८५ लाख रुपया (करो दी राशि से ७०६६ करोड़ ० 
और सहायता के रूप मे २५०६ ८५ करोड ₹०) दिया जायेगा। यह घतराशि पाँचत्री पचवर्षीय 
योजना के दोरान दी जायगी । 
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१६० 


१४ लाख, हिमाचल प्रदेश ३४ करोड़ ५७ लाख, मध्य प्रदेश 5७ करोड़ १६ लाख, महाराष्ट्र ६५ 
करोड ५८ लाख, मणीपुर १५ करोड २३ लाख, मेघालय ७ करोड ६४ लाख, नागाल॑ण्ड ५ करोड़ 
८४ लाख, प्रजाब ७५ करोड़ १८ लाख, तमिलनाडु ५७ करोड़ ५ लाख व त्रिपुरा १४ करोड़ 
३४५ लाख । 


(३) राज्यों को अनुदान--५ वर्ष की अवधि मे अनुदान के रूप मे राज्यों को २५०६-८५ 
करोड २० दिये जायेंगे । इस राशि में से आयोग ने विभिन्न राज्यो को इस प्रकार से अनुदान देने 
की घनराशि सिफारिश की है .--- 


आध्र २०५ करोड ६३ लाख, आसाम २५४ करोड ५३ लाख, बिहार १०६ करोड़ 
३५ लाख, हिमाचल प्रदेश १६० करोड ६६ लाख, जम्मू-काश्मीर १७४ करोड ४६ लाख, केरल 
१०८ करोड ६३ लाख, मणीपुर ११४ करोड ७३ लाख, मेघालय ७४ करोड ५७ लाख, मागालड 
१२८ करोड ८४ लाख, उडीसा ३०४ करोड ७३ लाख, राजस्थान २३० करोड ५३ लाख, त्रिपुरा 
११२ करोड ५० लाख, उत्तर प्रदेश १६८ करोड ८३ लाख व पश्चिमी बगाल २३४ करोड ८५ 
लाख रपया। 


(४) केख्वीय उत्पादन शुल्क--उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध से छठवें वित्त आयोग ने 
बर्तंमात व्यवस्था मे कोई परिवर्तत नही क्या है। वर्तमान व्यवस्था वे अन्तगेंत उत्पादन शुल्कों से 
होने वाली बुल आय का २० प्र श राज्यों को दिया जाता है। किन्तु आयोग ने इस आय के 
वितरण के आधार मे परिवर्तन क्या है जिसमे राज्यों के पिछडेपन को एक मुख्य आधार माना 
जाएगा । 


5 (५) पृरक उत्पादन शुल्क--आयोग ने पूरक उत्पादन शुस्कों से प्राप्त होने वाली रकम 
में से भी राज्यों को १६९७६ ७७ से देते के लिए वहा है। इस तरह इस आय मे से भी राज्यों को 
६८ ५६ करोड़ रुपया मिलेगा। 


(६) करो का भाग--आपोग वी सिफारिशों के आधार पर करो एवं सहायता वे रूप 
में राज्यों को ६६०८ ८५ करोड र० (करो वी राशि से ७०६६ करोड र० तथा अनुदान के रूप मे 
२५०६ ८५ करोड र०) प्राप्त होंगे । यह घवराशि पाँचवी योजना के दौरान दी जायेगी। 


(७) राहतकार्यों के लिए वित्तीय व्यवाथा--आयोग ने राहत वार्यो के लिए एक राष्ट्रीय 
वित्तीय बोध स्थापित करने की राज्यो की माँग को अस्वीकार कर दिया, किन्तु यह सिफारिश वी 
कि पांचवी योजना में सूखा व बाढ नियन्त्रण के लिए पर्याप्त घन की ध्यवस्था वी जाती चाहिए। 
इस आधार पर राजस्थान को १० करोड रु० तथा मह्दाराष्ट्र 4 आध प्रदेश मे से प्रत्येक को ४ 
ब्रोड रू० वाषिक की धतराशि देने की सिफारिश आयोग ने की । 


(८) साधनों का उपयोग--आयोग ने यह सिफारिश भी की कि केन् द्वारा राज्यों के 
मध्य साधनों का विभाजन करते समय इस रिद्धान्त को ध्यान से रखा जाना चाहिए कि देश के 
साधनों का उपयोग ऐसे कार्यो मे किया जाय जहाँ पर कि उनकी अधिक आवश्यक्ता हो । 

(६) जायदाद कर (2996 700५)--आयोग ने यह्‌ सिफारिश की कि प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष मे जायदाद कर से प्राप्त कुल आय मे केन्द्र शासित प्रदेशों को २५% भाग दिया जाता 
चाहिए तथा शेप धनराधि मे से राज्यो का अश उनके यहाँ अचल सम्पत्ति बे कुल मूल्य के आधार 
पर प्रत्येव वित्तीय वर्ष में निर्धारित क्षिया जाना चाहिए। 


निष्कर्ष (007८ ०४०४) 


प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात्‌ अथवा उससे भी पूर्व वित्त आयोग बी नियुक्ति का सघ वा 
राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों वी दृष्टि से भारी महत्व है। इस व्यवस्था के द्वारा साधनों के विभाजन 
की जो नियतकालिक जांच (9श०0८2 &/ाणा॥धत0०॥7) होती है बौर उनमे जो उपयुक्त संशोधन 
किये जाते हैं उससे वेन्द्र तथा राज्य, दोनो के ही वित्त-प्रबन्ध गे लचीतापन उत्पन्न होता है। 
बरतेमान रामय में, चूकि आवश्यकताओं एवं साधनों में तेजी से परिवर्तन होते _रहते हैं अतः ४ 
हृष्टि से इस लचीलेपत का वडा महत्व है । देश का आयोजनाबद्ध विकास होने के कारण खचों 


१८५६९ 


जित्तमन्बी श्री यशवन्तराव चद्धाण से छठवें बित आयोग की सिफारिशों को संसद मे 
रखते हुए बताया कि केन्द्र राज्यो को ७० ६६ करोड़ २४ लाख रुपया करो से प्राप्त होने वाली 
आय से देगा उसके अलावा राज्यों वो पॉचबी योजया की अवधि के दौरान २५०६ करोड ६१ 
लाख रुपया सहायता के रूप में देगा । केर्र ने पहली बार राज्यों को १६१० करोड़ की कर्जे 
सम्बन्धी राहत दी है। इसवे फलस्वरूप गैर योजना पूजजीगत खर्चे का गैप काफी पूरा हो झायगा। 


इस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केन्द्र के करो से राज्यो को मिलने घाला 
शेयर अब ७५ से बढाकर ८० प्रतिशत कर दिया गया है। हर राज्य का सहायता आधार उसकी 
आबादी का ६० प्रतिशत रखा गया है। 


छठवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है +- 
(१) आयकर का वितरण--छठे वित्त आयोग ने राज्यो से प्राप्त होने वाले आमकर 


के भाग को ७५% में बढ़ाकर ८०% भाग बितरित कर देने का सुझाव दिया। इस आय कर की 
प्राप्ति के वितरण वा आधार इस प्रकार रहेगा-- 


(3 ] प्रत्येक वित्तीय मे आयकर की शुद्ध प्राप्ति में पै वेन्द्र शासित प्रदेशों को 
१ ७६% भाग दिया जायेगा। 


(0 ) शेप धनराशि में से राज्यों को कुल प्राप्ति का ६०% भाग दिया जायेगा। 


(॥) राज्यों को बाँठी जाने बाली आय कर की धनराशि मे से प्रत्येक राज्य का 
प्रतिशत इस प्रवार रहेगा 
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हितादुत्तार सिद्धान्त के दोष ([0धयटा5 0 छल्कशी। एपग्लण्ञा४) : 


सर्व प्रथम, हितानुसार घिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि सशकार की विविध एवं 
जटिल क्रियाओं की गणना ओर प्रत्येक व्यक्ति के छिये ऐसी क्रियाओं का निर्धारण उसके द्वारा प्राप्त 
किये जाने वाले लाभो के आधार पर किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए। यह मान्यता 
बड़ी अवास्तविक हे तपा इसभे उन गम्भीर सैद्धान्विक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का कोई ध्यान 
नही रखा गया है जो इसको लागू करने मे सामने आती हैं । दूसरे, हिदानुसार दृष्टिकोण का विकास 
इस आधार पर हुआ था कि कभी उस समय राज्य तथा व्यक्ति के बीच एक विचित्र एवं अजीव 
सम्दन्ध था । यह सम्बन्ध विनिमय आदान-प्रदात अथवा वेबल मूल्य-विनिमय के आधार पर था । 
सरवार तो कुछ सेवाओं को व्यवस्था करती थी और व्यक्ति से यह जाशा को जाती थी कि वह 
उनके लिये कर अदा करे। व्यक्ति की प्राइवेट आवश्यकताओं की सदुष्ट भी इसो नियम के अनु- 
सार की जाती थी। प्राचीन काल में इस दृष्टिकोण को चाहे कुछ भी मान्यता मिली हो, परन्तु 
अधिकाश सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य तथा व्यक्तियों के बीच विनिमय का ऐसा आधार 
आज नही पाया जाता । अजकल अनेक ऐसी सेवायें है जिनकी व्यवस्या राज्य किसो व्यक्ति विशेष 
के कल्याण के लिये नही बल्कि सामान्य कल्याण (हथाटाओं छछ्वथि८) के लिये करता है। इन 
सेवाओं का माप नहीं किया जा सकता और विभिन्न व्यक्तियों तथा जनता के विभिन वर्गों के बीच 
पृथरू-पृथक्‌ इसका बेंटवारा भी नहीं किया जा सकता। कुछ सेवायें हैं, जिनकी सरकार व्यवस्था 
करती है, ज॑से--राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा पुलिस आदि की संवाये, इनके सम्बन्ध में सरकार के कुल 
व्यय को गणना करना तो आसान है, परन्तु यह अनुमान लगाना बडा कठिन है कि इनमें कितनी" 
कितनी सेबाये क्ति-किन व्यत्तियों ने पृथरू-पृथक्‌ प्राप्त की है। तोसरे, पिछली कुछ दशाब्दियो 
(१९८४१९$) से, सरवारो ने कल्याण के क्षेत्र मे भ्रवेश क्या है और वे सभी किस्म की सेवाओं की 
व्यवस्था इस उद्देश्य से करती हैं कि देश की सामान्य जनता के कल्याण मे वृद्धि हों। इस विचार 
के ८ ६३ हितानुसार सिद्धान्त का किसी भी प्रकार से सामान्य उपभोग करना असम्भव हो गया 
है । चौथे, चूंकि लाभ समुदाय दाय (८०एशगए्आ9) को सामूहिक रूप में प्राप्त करते हैं अत. कराधान 
को भी सरकार को सेवाओ का पोषण करने वाला एक सामूहिक साधन ही माना जाता चाहिए। 
पाँचबें, हितानुमार सिद्धान्त कौ यदि जाँख बन्द करके (076॥78) मपनाया भी गया तो इससे 
कराघान में न्याय होने के स्थान पर भारी अन्याय हो होगा । उदाहरण के लिए, एक पेंशन-भोगी 
(7८05076) द्वारा प्राप्य किया जाने वाला लाभ निश्चित तथा बिल्कुल स्पष्ट होता है किन्तु हिंता 
नुमार सिद्धान्त तो बुढापे में पेंशन प्राप्त करने वाले उस ब्यक्ति से यह आशा करेगा कि बहू करो 
के रूप में उसे सरकारी कोप को वापिस करे। यही बात तो हितानुसार सिद्धान्त में स्पष्ट रूप से 
वही गयी है--अर्थात्‌ यह कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार को उन लाभो के अनुसार अदायगी करे जो कि 
उसने सरकार से प्राप्त क्ये हैं! ऐसे ही अन्य मामलों के समान पेंशन-भोगी व्यक्ति के मामलों 
में भी सरकार ने एक हाथ से उसे जो दिया है, दूसरे हाय से उसको वह वापिस ले लेगी। इससे 
तो अच्छी समझदारी की बात यही होगी कि पेंशन योजता को बिल्कुल चालू न क्रिया जाए। 
इसी प्रकार हितानुसार सिद्धान्त को लागू करते से सरकार को अपने अनेक ऐसे खर्बोंसे कटोती 
करनी पडेगी, जैसे कि शिक्षा, जन-स्वास्थ्य आदि के ब्यय । छटवें, हितानुतार हप्टिकोण का अर 
यह होगा कि अनेक सेवाओ के मामले भें गरीबों पर प्रति व्यक्ति भार एक समान ही पडेगा, और 
यह एक समान भार पड़ना इसलिये हानिकारक है क्योकि अमीौरो के परात्त गरीबों की तुलना में 
करों की अदायगी करने के लिये अनेक साथन होते हैं । सातवें, हितानुसार सिद्धान्त वितरण तथा 
स्थिरीकरण ($/409]530070) की समस्या को हल नहीं कर सकता जबकि वितरण एवं स्थिरीकरण 
सरकवारी बरयंव्यदस्पा के महत्वपूर्ण पहल्चु हैं। उदाहरण के लिये, लाभ अथवा हित पर आधारित 
कराधान का उपयोग आय के श्रेष्ठार वितरण तथा अर्थव्यवस्था के स्थिरीक्रण के लिए नहीं 
क्या जा सकता। अन्त में, हितानुसार सिद्धान्त को बेवल सीमित रूप से ही लागू क्या जा सकता 
है, अर्थात्‌ ऐसी विशिष्ट अथवा प्रत्यक्ष सेवाओ के लिए जो व्यक्तियों को ऐच्छिक आधार प! 
उपलब्ध कराई जायें। अन्य शब्दों में, सरकार एक प्राइवेट यथवा वाणिज्यिक उद्यम (०0ण76ाढथे 
€ए0४७7750) के रूप से कार्य बर सकती है और उस स्थिति में अवश्य द्वितानुसखार सिद्धान्त लागू 


१६१ 


वृद्धि होती है और उतकी पूर्ति के लिये अधिक सरकारी आय की आवश्यकता होती है। इस स्थिति 
में वित्त की एक लचीली व्यवस्था की महत्ता स्पष्ट है। केन्द्र से राज्यों की ओर को साधनों का 
हस्तान्तरण करके राजस्व के सघोय सखोतों का लचीलापन राज्यो के वित्त मे भी स्थातान्तरित हो 


जाता है 


। वित्त आयोग समुचित सुझाव देकर इस प्रत्िया मे सहायता करते है। 
उपरोक्त दृष्टि से छेंछे वित्त बायोग द्वारा प्रस्तुत किया गया आधार अधिक युक्तिपूर्ण 


है । आयोग की सिफारिशो वे आधार पर राज्यो को अधिक घनराशि प्राप्त होगी । 
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टजाव्यी५. छक्यााए8 (6 गर9]ण ॥९एणागाह्यतेवाणा$ 00 ॥ी6 59  गिशज्ाए 
एगाग्राइनणा 
२ पाँचवे वित्त आयोग की सतिफ़ारिगो की आलोचनात्मक समीक्षा की जिये। 
छगा।|र दाएएबीए चार एएणशादाएंगाणा$ णी हर शिक्षि. खिाहारढ 
(एणातर$॥07. 
३ छठे वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों की विवेचता कीजिए । 
005 6 गाव 7९एणराध्राव॥05 ० 6 8ग्रा। क्वत॥॥08 (णगशा5छ०ण॥, 
६4 


“केन्द्र तथा राज्यो के बीच टाप्ट्रीय साधनों के बैटवारे को गत्यात्मक स्वभाव से देखना 
चाहिए।” इस कथन को ध्यान गे रखकर इस विपय से राम्बन्धित छेंठे वित्त आयोग की 
मुख्य मिफ्नारिशों वी विवेचता की जिये। 

+#॥0एड0णा रण गाता 7९४50ण०९5 एशफ्रव्शा पाढ धशा।ार बात 6 ४36९5 
9009 छ€ शा ८० 0 0जा5उजार काइ९ "'._ ] पार पद्ठा। ते (8 इवाश्यालाँ 
880055 8 गरात्रा0 7९एणागहरशातेवा।णा$ ता ऐह छिड्ी। क्‍ 0९ (00॥ा5907, 


२२ 


भारत में सरकारी व्यय 
(?ण७॥० ए#एुथारॉएा8 47 47079) 


केन्द्र सरकार फा व्यघ 
(फथाक्राण8 0 ॥6 (09 (0 शाणशा।) 


जिभ प्रकार हम वेन्द्र सरकार के बजट को राजस्व और पूजीगत बजट (एटएटग0० 
५76 ८७9७।७४। ७४०8८४$) के नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार केन्द्र सरकार के व्यय को भी राजस्व 
ब्यय और पू'जीगत व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है । सघ अथवा बेन्द्र सरवार के राजस्व 
व्यय (78५ए८70९ ८१७९००॥१४:९) बी पूठि चालु बाय में से की जाती है और दूसरी ओर पू"जीगत 
व्यय की पूर्ति पूंजीगत मदो से होने वाली प्राप्तियो से की जाती है। केत्ध सरकार ने राजस्व 
व्यय की स्थूल रूप में दो धर्मों मे बादा जा सकता है, अर्थात्‌ (4) प्रतिरक्षा ध्यय (4७८०० 
€९7८०४॥७६), और (॥) नागरिक अबवा असैनिक व्यय (०थां ८>फ़टागपैधपा८) । अस॑निक व्यप 
के पुन चार भेद क्ये जा सकते हैं, अर्थात्‌ 0) असैनिक प्रशासन पर व्यय, (॥) ऋण-भार 
(१७७६ $९४/०९४) समाज, (॥) विकास-सेवाएँ, तथा (४) राज्य सरशारों को दिये जाने वाला 
घन । गत'पृष्ठ पर दी गई तालिका भारत सरकार के बढ़ते हुए राजस्व व्यय का चित्र प्रस्तुत 
करती है-- 

इस तालिका से प्रकट होता है कि सन्‌ १६५१ से १६७७ तक को अवधि में सघ सरकार 
के व्यर्थ मे १३ ७ गुनी वृद्धि हुई है। निरपेक्ष रूप में, इस अवयि में अतिरक्षा तथा असैनिक, दोनों 
ही प्रकार के खर्चो में वृद्धि हुई है। परन्तु अर्सनिक व्यय अपेक्षाकृत अधिक तीब्रगति से बढा है । 
परिणामस्वरूप, ुल व्यय में असेनिक व्यय का अनुपात जो कि १६५०-५१ में ५३ प्रतिशत था, 
सन्‌ १६७७-७८ (बजट) मे वढकर ८२ प्रतिशत हो गया । इस अवधि मे प्रतिरक्षा व्यय का अनु 
पान ४७ प्रतिशत से घटकर १८ प्रतिशत रह गया । 


१६रे 


उशाद्ाणा09प्रु एए०्ष्ध ए (श्यागाणण) 4४४०१॥४४] ९४ ७९ &५४२३ ४0०2७ + 28 
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पृ९्४ 
ह्‌ हि १६७७-७० के बजट के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले १ रु० के 
व्यय में विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्यय का भाग इस प्रकार है : 


क्षेख्ोीय सरकार का व्यय १ रु० मे 
(१६७७-७८ के बजट मे) 


सद पंत 
आयोजन ३७ पैस 
विकास कार्य २० ,५ 
रक्षा बृद ,, 
ब्याज का भुगतान १० ,, 
राज्यो का अतरण 5 
अन्य मद ०६ ,, 

योग ३०० रु० 


प्रतिरक्षा व्यय [90०0८९ एच्लाताए्ए०) 


केन्द्र सरकार को सशस्त्र सेनाओ पर बडी-बडी धनराशियाँ व्यय करनी होती है । इस 
व्यय को प्रतिरक्षा व्यय कहा जाता है और इसमे सेनिकों व सैनिक अधिकारियों के वेतन, पेन्शन 
तथा उनको दी जाने वाली अन्य सुविधायें आदि सम्मिलित होती हैं । अन्य देशों के समान ही 
भारत मे भी प्रतिरक्षा व्यय लगातार बढता रहा है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों मे, अर्थात्‌ सन्‌ १६६२ 
से, चीन तथा पाक्स्तान से हमारा सघपं हो जाने के कारण तथा देश की भ्रतिरक्षा की निरन्तर 
तैयारियों के कारण, हमारे प्रतिरक्षा व्यय मे वहुत तेजी से वृद्धि हुई है। भारत को देश की रक्षा 
के लिए एक बहुत वडी सेना रखनी होती है और अपनी सशस्त्र सेनाओ का आधुनिकीकरण करना 
होता है। प्रतिरक्षा व्यय अधिक होते का यही कारण है। सन्‌ १६५०-४१ से भारत का प्रतिरक्षा 
व्यय १६४ करोड रु० था| परन्तु सन्‌ १६७७-७८ (हर में यह बढ़कर २७५२ करोड २० होने 
का अनुमान है । सन्‌ १६७६-७७ के वित्तीय वर्ष में वास्तविक रक्षा व्यय २६३५ करोड र₹० हुआ 
था जबकि १६७७-७८ (बजट) के वर मे २७५२ करोड रु० बुल रक्षा व्यय होने का अनुमान है । 
सन्‌ १६७६-७७ व सन्‌ १६७७-७८ के वर्षों मे रक्षा व्यय की प्रमुण़ मदो पर होने वाला व्यय 
इस प्रकार है 


० (करोड़ २० से) 
मद का नाम १६७६-७७ मे व्यय १६७७-७८ मे व्यय 
(वास्तविक) (बजट ) 
पैदल सेना १७,३८५ १७८३ 
» कण्णू झेल पड भच्च 
नौ सेना १,५४५ १5७ 


नागरिक अथवा असेनिक व्यय (टाशा छ8कु्याआण८) 


जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सघ सरकार के नागरिक अथवा अस्तैनिक व्यय 
के चार उपभेद किये जाते है । इसमे असनिक प्रशासन का व्यय, ब्याज की अदायगी, समाज दथा 
विकास सेवाएँ और राज्यो को दिये जाने वाले अनुदान सम्मिलित किये जाते है ! 


असंनिक प्रशासन पर किये जाने वाले व्यय भे सन्‌ १६५०-५१ से ही निरन्तर वृद्धि हुईं 
है जिसके अनेक कारण रहे है जैसे केन्द्र सरकार के विश्ञायों का विस्तार, नये विभागों (१०0०(- 
गा) की स्थापता, सरकारी कर्मचारियों के ऊंचे वेतद तथा महँगाई भत्ता आदि-आदि । इसके 
अतिरिक्त, भारत सरकार ने ससार के लगभग सभी देशो के राजनयिक सबंध (9070000 7000०) 


१६५ 


स्थापित किये हैं। सरकार सयुक्त राष्ट्र सथ [0 एप. 0) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (77 |.) तया 
विषव बैक आदि में अपने प्रतिनिधिमण्डल (42८४०।०75) भेजती है । इन्ही सब कारणों से, अशा- 
सन पर होने बाला व्यय लगातार वढता हो रहा है | अरसतिक प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय 
सन्‌ १६५०-४१ भे २१ २६ करोड रु० था जबकि सन्‌ १६७७-७८ (बजट) में यह बढकर ४०६ ७६ 
करोड २० होने का अनुमान है। थे 


असैतिक व्यय की एक महत्वपूर्ण मद है, सरफारी ऋणो पर की जाने वाली ब्याज की 
अदायगी । भारत सरकार एक महत्वपूर्ण उद्यारकर्ता (9ण7०फ्तथ्य) बनी हुई है । यह व्यक्तियो, 
बैको तथा वित्तीय सल्थाओ आदि से उधार लेती है । इस स्थिति मे, स्वभावत ही इसे ब्याज का 
भुगताम करना पड़ता है | चूंकि सरकारी ऋण की मात्रा में तिरन्तर वृद्धि हो रही है, बत आज- 
कल उनके ब्याज की भदायणी का प्रशइत सरकार पर एक बोझ बत गया है । उदाहरण के लिये, 
व्याज की क्दायणियों के झूप मे किया जाने वाला सरकारी व्यय सन्‌ १६५०-५१ से ३७ कटोड़ 
रू० था । ब्यय सन्‌ १६७२-७३ में बढ़कर लगभग ७३० करोड ४० हो गया और १६७७ ७८ (बजट) 
में यहू १६०० २५ करोड़ र० का होने का अनुमान है। 


असैनिक व्यय की अन्य महत्वपूर्ण मद है, समाज तथा विकास सेवाओं पर किया जाने 
घाला व्यय । विंकारा व्यय एक तो (क) रामाज सेवाओ, जँसा कि शिक्षा, चिकित्सा, सा्वेजनिक 
स्वास्थ्य, श्रम सथा रोजगार आदि पर किया जाता है, और दूसरे (ख) आर्थिक सेबाओ (९००००४४० 
$५7४४००७) , जैसे कृषि व सम्बद्ध सेवायें उद्योग, निर्यात दृद्धि, ठिचाई एवं विद्यु त, सार्थजनिक 
जिर्माण, परिपहुन व संचार सेवाओ आदि पर किया जाता है। राप्ट्र-तिर्माण की दृष्टि से इन 
सेबाओ का बड़ा महत्व है । ये सेवायें श्रमिको की कार्यक्षमता को वृद्धि मे सहायता करती हैं और 
इस प्रकार राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे सहायक होती है। सरकार समाज तथा विकास सेवाओ की 
व्यवस्था मे भारी रुचि ले रही है । यह वात इस तथ्य से ही प्रकट है कि इन मदों पर किया जाने 


वाला व्यय सन्‌ १६५०-११ में ४० करोड रु० था किन्तु १९७७-७८ (बजट) में यह बढकर ७१३ 
करोड़ ₹० होने का अनुमान है। 


अन्त मे, केन्द्र सरकार हारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान इस प्रकार के व्यय की 
ब्ैंणी में आते हैं । केन्द सरकार राज्यो के कुछ खर्चो के लिए. अनुदानों (६7७0/$) की व्यवस्था 
करके उनकी सहायता के लिए आगे आती है। सब्‌ १६४०-५१ मे, केन्द्र से राज्यों को मिलने वाली 
सहायता को मात्रा २४ करोड रु० थी, १६६१-६२ मे यह राशि बढकर १६४ करोड र० तक 
पहुँच गई । सन्‌ १९७७-७८ के वजट मे राज्यों तथा सघशाततित क्षेत्रों के लिए १६१४ करोड रू० 
की सहायता को व्यवस्था की गई। प्रतिरक्षा व्यय और ब्याज की अदायाियों के पश्चात्‌ सप सर- 


कार के व्यय मदो में राज्यो को दिये जाने वाले अनुदान ही तीपतरी सबसे बडी भद की श्रेणी मे 
दिने जाते हैं । 


हमने भव तक इस वात बाय विवेचन कया है कि सन्‌ १६५०-५१ में संघ सरकार के 
राजस्व पाते के व्यय को प्रकृति क्या रही है और उसमे किप्त ब्रकार वृद्धि हुई है । बिम्द तालिका 
मे, वर्ष १६५०-५१ तथा १६७७-७८ (बजट) मे सध सरकार के व्यय की विभिन्न मदो का सावे- 
क्षिक महत्व (८90४० 4070:747००) दियाया गया है « 


ब्ष्द्‌ 
तालिका-रे 


केन्द्र सरकार के व्यय को विभिन्‍न भदों का सापेक्षिक महत्व 
(प्रतिशत में) 























.. &.. छ्लऑष्िक पे पिटा पा 
झद १६५०-५१ (१६६६-३० १६७०-७९ (१६७३-३४ (१६७३-७८ 
(बजट). (बजट) (बजट) (बजट) 
के ) ई 
प्रतिरक्षा व्यय ढ़ डे झ्र रह पद 
नागरिक तथा असे निक व्यय । ५३ ६७ ध्च्ष ७१ छरे 
असेनिक प्रशासन ६ हु हे ६ क्र 
ऋण-भार(9०७६ 5९४४०८5)| ११ १९ १६ १८ ब० 
समाज तथा विकास सेवाए| १२ १० १० हृ २० 
राज्यों को सहायता ७ २० २० ब्‌६ ०६ 
अन्य मर्दे ब७ १२ | 4६ ण्ह 
. इनचबलचन 6 १०० | १०० | १५०. | राजस्व व्यय ब०्ग । ३०० । १०० हा १्‌०० १०० 











उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जहाँ तक कुल व्यय मे प्रतिशत वा प्रश्न है, इस 
हृष्टि से प्रतिरक्षा व्यय घटा है और अमेनिक व्यय बढा है । ऋणों के ब्याज वी अदायगी के रूप में 
विये जाने वाले व्यय तथा राज्यों को दी जाने वाली आधिक सहायता के व्यय में इन वर्षों में 
उल्लेबनीय वृद्धियाँ हुई हैं। 
केन्द्र सरवार का पूजोगत च्यप ((थ्म़ाडं छाफ़ुध्मधाणर 0 पह एच 6०र्थाप्रता९४5) - 


व्यय की उपयु'क्त मदों की पूर्ति जहाँ चालू आय (०७:८० 7९४९८०७८५) से वी जाती है 
वहाँ केन्द्र सरकार कुछ ऐसे खर्च भी करती है जो पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते हैं और उतकी 
पूल्ि ऋणो (0973) तथा अन्य प्राप्तियो मे से की जाती है । सरकार द्वारा पू'जीगत व्यय उद्योगो, 
रेबों, विमान चालन अथवा उड्डयन (3शथ्वा०)), डाक व तार, नदी प्रयोजनाओं (॥श्थ [7ण०- 
०$) तथा विद्यु त-प्रयोजनाओं भादि के विकास के लिए किया जाता है। पूंजीगत प्रयोजनाएं चूंकि 
देश का तीद्रगति से विकास बरने के लिए अत्यावश्यक होती हैं अत केन्द्र सरकार १६४०-४१ से 
ही उनमे काफी रुचि ले रही है | भारत सरकार का पूंजीगत व्यय सन्‌ १६५०-४१ में १८४ करोड 
रु० से बुछ अधिक था जो कि १६७७-७८ (वजट) से बढ़कर लगभग ६०८१ करोड ६० तक पहुँ- 
चने वी आशा है। इन आँकड़ो से कीई भी व्यक्ति यह विचार बना सकता है कि सास का सारा 
ही पूंजीगत व्यय विभिन्न प्रयोजवाओं के विकास मे लगाया जाता है परन्तु ऐसा नही है। पूंजीगत 
व्यय वो महत्वपूर्ण म्दे नीचें दी गई हैं -- 


. यह आयोजन पर होने वाला व्यय है। 














ताबिका-रे 
संघ सरकार का पूंजीगत व्यय 
(करोड़ रु० से) 
8, ०! 
मद १६४०-५१ हम 
डदोगों तथा अन्य प्रयोजनों पर कुल पू जीगत व्यय । ७१ छद५्‌ 
सरकारी ऋण का भुगतान डद्दू दट्ण्प 
राज्यों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशियाँ ध््प्‌ ७६६ 
ऋण तथा अग्रिम धनराशियाँ (80४थ॥०6) ५ ४५७ 
योग पृष३ २,६२६ 











तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १६५०-५१ भे १८३ करोड रू७ के कुल पूंजीगत व्यय में 
पै केवल ७१ करोड़ २० ही पूंजीगत लागत के रूप मे व्यय किये गपे, जो कि कुल पू'जीगत व्यय 
से केवल ३६ प्रतिशत ही थे। सन्‌ १६६६-७० (वजट) में, लमभग २,६३० करोड़ र० मे से केवल 
७६४ करोड़ ४० पूजीगत लागत के रूप में ध्यय किये गये जो कि कुल पूजीगत व्यय की राशि के 
लगभग ३२ प्रतिशत या । यह जानना बडा रुचिकर है कि केन्द्र सरकार अपने राजरव ब पूजीमत 
खातो के) कुल गाधनों का २५ प्रतिशत से भी अधिक भाग राज्यों को हस्तान्तरित कर देती है। 
ये धतराशियाँ राज्यो को उनकी अपनी विकास योजनाओं के लिए दी जातो हैं जो कि नियोजित 
कार्य क्र्मो का ही जग होती हैं । केन्द्र द्वारा राज्यो को दी जाने वाली इत धनराशियो का कुल योग 
प्रथम योजना काल मे ७७० करोड 5०, द्वितीय योजना काल के १,४१७ करोड रू० और तृतीय 
योजना काल में ३,०६२ करोड २० था। चौथी पच्॒वर्षीय योजता के दौरान (१६६६-७४) राज्यों 
को ३,५०० करोड रु० की केन्द्रोय राहययता दिये जाने का प्ररताव था । 


सन्‌ १६७६-७७ (सशोधित वजट) व १६७७-७८ के बजटो में पूजीगत व्यय के लिए 
प्रावधान निम्न प्रकार था * 














पूंजीगत व्यय 
(करोड़ रु० मे) 

मद १६७६-७७ |१६७७-७८ 

(संशोधित) | (बजट) 

(१) सामान्य सेवाएं ९० ४३ 
(॥ ) रक्षा सेवाए” रटप २७६ 
(७१) सामाजिक और सामुदाय्रिक सेदए हु ११७ 
(५) आर्थिक सेवाएँ १५४८२ १६४४ 
(४) ऋण और अग्रिम शेध्र७ इघ०१्‌ 
योग जा ० इण्पप्‌ 








अल सनन पननननन ++++++प्न परत नसन-++त- 2 


4६5 


भारत सरकार का सन्‌ १६७७-७८ का वजट 
(तुलनात्मक-हृष्टि से एक नजर मे) 

















(करोड़ रु० में) 
१६७६-७७ १६७६-७३ 4६७७-७५ 

बजट सशोधित बजट 

राजस्व बाय 5,२१६ ८,२०७ हडर४ड 

व्यय ७,६९० द,भ्प्र्द &४५८७ 

चीशरे६ ->्डे७ नन्हे 

पू'जीगत आय ४,डन३ ४२५२ श्श्डर्‌ 

च्यप भ्ररघ० ५६२० ६०८१ 

+--+5५७ ज-रे७८प *-पृइह 

कुल आय १२,६४२ १३,७५६ 4५,३६६ 

कुल व्यय १२,६७० पृ८,१८४ १५,५६८ 

कुल घाटा ३२५८ ड्र्श्‌ र्ण्र 

सशोधित (पूरक) बजट 

प्रस्तावों का प्रभाव “१३० 

शुद्ध घाटा 72 





राज्य सरकार का च्यय 
(छज्फ़थ्करापरर ण 5976 65थाए०0) 

राज्य सरकारों के राजस्व व्यय (7076706 ६४७६70॥076) की दो सुविधाजनक शीष॑को 
में वर्गीद्त क्या जा सता है, अर्थात्‌ (7) विकास व्यय (0८ए७८७०७ए६०६ श(७०००/:८८०), और 
(॥) गेर-विकास व्यय (009-0९५७०७:8८१६ €59०000076) । प्रथम प्रकार का व्यय राज्यो के 
विकास कार्यों में लगाया जाता है । दूमरे भ्रकार का व्यय, जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, विकास 
के अलावा अन्य कार्यों पर किया जाने वाला व्यय है। निम्न तालिका में इत दोनी प्रकार के व्यथो 
को द्विखाया गया है :-- 











तालिका--8 
राज्यों का राजस्व खाते का व्यय 
(करोड़ र० हे) 
9०७ [१६७१-७२ | १९७२-७३ 

ध् | १६५१-४९ | सशोधित (बजट) 

विकास व्यय ५ १६६ र१ृ८२ र३्े८९ 
गैर-विकास व्यय हि १६६ १६६१ १६२६ 
योग इंटर जबछ३ | थरवृ८ 


यह तालिका स्पष्ट बताती है. कि राज्य सराारो के दुल व्यय में अत्यन्त तीब्रगति से 
वृद्धि हुई है। सन्‌ १६५१-५२ की तुलना में जद यह व्यय च्यारह गुने से भी अधिक बढ गया है । 
परन्तु मैर-विकास व्यय की वृद्धि के मुकाबले विक्ाप्त वी वृद्धि कुछ अधिक तीव्र है । 


पृ 


घिकाप्त व्यय (0९४८०७7020/ ९४०९७०१॥॥7४)--राज्य सरकारें साम्राजिक सेवाओं 
एवं विकास कार्यों पर व्यय करती हैं । सामाजिक सेवाओ मे शिक्षा, सावंणनिक स्वास्थ्य, श्रमिकों 
के लिए कल्याण घोजताएँ, विस्थाएतों की सहायता तथा उनका प्रुवर्वास आदि सम्मिलित किए 
जाते है । ये सेवाएं जन-समुदाय को ठोस लाभ प्रदान करती हैं ओर ये सेवाएं! जितती अधिक 
विकसित होती हैं, जनता उतदी ही अधिक सुध्दी तथर अच्छी दश्शा मे रहती है । राज्य निःशुल्क 
प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वे उच्च शिक्षा तथा तकतीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लए 
भी सुविधाएँ एवं दशाएं उपलब्ध कराते हैं । वे औपधालयो तथा अस्पतालों आवि की स्थाएना 
करते है और उन्हें चालू रखते हैं। उनके सचालन के लिए ये डाक्टरो, नर्सो, वाम्पाउस्डरों तथा 
सार्वजनिक स्वास्थ्य कम चारियो आदि का एक बहुत वडा अमसा रखते है । वे बीमारियों व छूत के 
रोगो की रोकथाम की व्यवस्था करते हैं। इन सामाजिक सेवाओ के अलावा, राज्य कुछ ऐसी 
बिकास प्रयोजनाओ (४०४००७ए॥ा०॥/ 970[०८७) को भी हाथ में सेते है जिनसे कृषि, पशु चिकित्सा, 
सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास योजनाएं, घडक-निर्माण, उद्योग आदि सम्मिलित 
होते है । इन प्रधोजनाओ १२ ब्यय की जाने वाली बडी-बडी धनराशियाँ देश के आाथिक विकास में 
सहायक होती है । आजकल तो राज्य सरकारों से पह आशा की जाती है कि वे ऐसी अनेक सेवाओ 
को आरम्भ करें और इसी का परिणाम्र है कि उनका व्यय बराबर बढता जा रहा है । तालिका ५ 
द्वारा यह प्र्दशित किया गया है कि जब से इस देश मे नियोजन (०7०३) का प्रारम्भ हुआा है 
तब से राज्यों के विकास-व्यय मे किस प्रकार वृद्धि हुई है। 


सन्‌ १६५१-४२ मे, राज्यो के राजस्व व्यय की कुल मात्रा ३६३ करोड र० थी जिसमे 
आधा व्यय विकास-कार्यो पर किया गया था और आधा गैर-विवास कार्यो पर । गन १६५१-५२ 
के बाद विकास में व्यय मे निरपेक्ष तथा सापेक्ष (4030॥॥6 800 ९)9४6) दोतो ही हप्टियों पे वृद्धि 
हुई है । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६७५-७६ में विकास व्यय पर ४,४०६ ८ करोड़ रु० व्यय हुए । 
यह वृद्धि १५५१-४२ के मुकावले २२ गुनी से भी अधिक है । 


तालिका--५ 
राज्यों का विकास व्यय 











(फरोड़ २० में) 
2 ज नमक >> 3 खाल लटकन लल क 2 पनकपक अल जलकर जम कलर: प2%%::< ४ पल 

१६५१-४२ |१६६८-६६ | १६७२-७३ (१६७५-७६ 
सद । (बजट) (बजट) 
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तिल... - 


२०० 


राज्यों फा ग॑र-विकास व्यय (4607-6० ०(०एावथा। फिफ़लाएाधा€ ण घाट 50/05)-- 
गैर-विकास व्यय को सबसे महत्वपूर्ण मद नागरिक अथवा अमेनिक प्रशासन (ल्षशा बतयांएंशा३- 
प्रणा) की है । अन्य मर्दे हैं, ऋण-भार (6८७०: 5४८65) तथा अकाब सहायता । राज्य में आन्त- 
रिके शान्ति व सुरक्षा बताये रखने बप्र दायित्व भी राज्य सख्वारो का ही होता है शिसकी व्यव- 
स्था वे पुलिस, न्यायालयों एवं जेलो के द्वारा करती हैं! राज्यो के समक्ष कातुत व व्यवस्था की 
अनेक गम्भीर समस्‍यायें विद्यणात होती है जँते कि साम्प्रदायिक दग्रे, डकतियाँ, औद्योगिक विवाद 
तथा छात्रो के आन्दोलन व प्रदर्शन आदि, जिन्हें राज्य सरकारों को हल करता होता है। अभी हालत 
के वर्षों में पत्रित शक्ति का विस्तार एवं उमके स्वर में सुछार क्या गया है ) इसके साय ही साथ, 
सरवारी कर्मचारियों मे भी वराबर बुद्धि होती रही ह जिसके कारण भी अषप्तैनिक प्रशासत का 
व्यय बढ़ा है । सन्‌ १६७५-७६ में राध्यो का गैर विकास व्यय २१८५ ३ करोड़ रु० था। तालिका 
न०६ भें इस देश से नियोजन-बाल के प्रारम्भ से अब तक॑ राज्यों मे गैर-बविकास व्यय मे 
होने वालो वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है +- 

विकास व्यय के समान ही, राज्यो के में र-विवात व्यय में भी पिछले २६ वर्षों में वृद्धि 
हुई है, यद्यपि यह वृद्धि उतत़ी नहीं है जितनी कि विकास व्यय में हुई है) उदाहरण के लिए, इस 
अवधि से गंर-विकास व्यय मे ५ ८ प्रतिशत की यृद्धि हुई है जबकि विकास-च्यय ७ गुने से भी अधिक 
बढा है | इसके साथ ही, इसी अवधि के अन्तगेत कुल चालू-ब्यय (04 ८ए/ढवं शफ़ुशाप्र7) 
में गर-विकास व्यय का अनुपात घटा है। यह अनुपात सन्‌ १६५१-५२ में ५० प्रतिशत या किस्सु 

१६७२-७३ में यह घटकर लगभग ४५ प्रतिशत ही रह गया । 


तालिका--६ 
राज्यों का गर-विकास व्यय 

















(करोड़ ९० में) 
मद ७. १६६८-६६ | १६७२-७३ 
(बजट) 
ला] 

करो का सप्रह २७ श्१२ १८५ 
ऋण-भार (१९७४ 5ष7श0९5) & ४५४ डह० 
नागरिक या अ्सनिक प्रशासन १०७ ३५६ ११७ 
ऋण भुगतान न के २७१ 
अकाल सहायता ५ 34 द्छ 
विविध डह्‌ | १६० रे 
गैर-विकास व्यय का योग १६६ । १,११७ १६२६ 














सत्‌ १६७३-७४ से लेकर सन्‌ १६७५-७६ तक राज्यों का गेर विकास व्यय इस 
प्रकार था 


बर्षे ग्ेर-बिकास व्यय 
(करोड 5० में) 
१६७३-७४ श्चद७ २ 
१६७४-७४ १६१६० 


१६७५-७६ शश्वश् रे 


ड्र३े 


होगा । परस्तु राष्ट्रीय कराधान के लिए हितानुप्तार सिद्धान्त को लागू नहीं किया जा सकता क्योकि 
वह व्यावहारिक मही है, तथा समता के दृष्टिकोण से भी यह अस्वीवार्य है। 

शताब्दियो तक, अर्थशास्त्रियों तथा लेखकों ने प्राप्त किये जाने वाले लाभो पर आधारित 
क्राधाव की ही वकालत की । इसके पीछे मूलभूत उद्देश्य यह था क्विऐसा कराधान समता तथा 
रुवाय प्रदान करने थाला होगा । परन्तु अतीत भे इसका महत्व चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो 
यह सिद्धान्त स्पष्टतः सम्पूर्ण कराधान पर लागू नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग एक 
सापधान्‍्य छिद्धान्त के रूप मे किया गया तो सिश्यय ही इसवग परिणाम अएपता तथा अन्याय ये रूप 
में ही सामने आयेगा । इसके अतिरिक्त, यह भी हो सदा है कि रारकार शिक्षा तथा जन-स्वास्ध्य 
जैसे कुछ अत्यावश्यक षर्दों को छोड़ने पर ही बाध्य द्वो जाए। तथापि अत्यन्त सीमित मात्रा मे 
हितानुप्तार सिद्धान्त का प्रमोग करते की सिफारिश की जा सकती है, उदाहरण के लिए, सडको 
प्तथा गलियों की वित्तीय व्यवस्था करने मे । इसके अतिरिक्त, हितानुसार सिद्धान्त के सीमित प्रयोग 
को इस आधार पर भी उचित ठहराया जा सकता है कि यह साम्रथ्ये सिद्धान्त के चरम प्रयोग 
(७प7९७७ 80/॥०७४४०॥) के प्रतिकारक (8000०6) फे रूप में कार्य करेगा । 


फराधान फा साम्रथ्य॑ं सिद्धान्त 
(पढ़ $0॥0ए एकएटफर€ ते प४णा0ए) 


साम्रथ्यं सिद्धान्त इस व्यापक मान्यता पर आधारित है कि जिन व्यक्तियों की आय 
क्षपवा जिसके पास घत है उन्हे अपनी सापेक्षिक सामथ्य के अनुस्तार सरकारी कार्यों वी सहायता के 
लिए अपने अशदान देना चाहिए। सरकार वो कर अदा करने का दायित्व एक सामाजिक अपवा 
सामूहिक जिम्मेदारी मान! जाता है, यद्यपि इस बात का भिर्णय व्यक्तितत आधार पर ही किया 
जाता है कि “कर कौत अदा करे तथा कितनी घनराधि अदा करे।” स्पष्ट है कि जिनके पास्त है 
इन्हे अदा करना चाहिए और जिनके पास नहीं हैं उन्हे अदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
कराधान के सामर्थ्यं सिद्धात्त को सदा ही सामान्य प्रसिद्धि और समर्थन प्राप्त हुआ है तथा थोडी 
आप वाले धर्मों के लिए यह आकर्षक और प्रिय रहा है। 
बतीत अपवा प्राचीन काल में घाम्र््य सिद्ान्त (80॥9 ए0०छ6 ॥॥06 88) . 

स्पाय तथा समता का विचार--अर्चात्‌ यह कि करो के भार का वितरण न्यायपूर्ण होना 
चाहिये--अत्यन्त प्राघीन काल से ही अदा करने की सामथ्य के सिद्धान्त से सम्बद्ध रहा है। वास्तव मे 
यह पघ्िद्धांत हितानुसार घिद्धाद से भी पुराना है । १६वी शताब्दी मे गिनीसियाडिनी (506९क३वैशा 
तथा जीन बोडिन (/९27॥ 800॥) ने सामथ्यं के आधार पर कराघात का समर्थन किया। विलियम पैंटी 
(५४870 ९७(४) तथा एडम स्मिष ते भी सामथ्यं सिद्धान्त के बारे मे कहा, परन्तु जैसा कि हम 
पहले ही बतला घुके हैं, उन्होंने सामध्यं सिद्धान्त को हितानुसार सिद्धान्त के साथ मिला दिया । 
सामाश्य विश्वास के विपरीत माना यह जाना चाहिए कि एडम स्मिथ का मत सामर्थ्य सिद्धान्त की 
अपेक्षा हितानुसार के समर्थन का था। सामध्ये सिद्धान्त के सम्बन्ध मे सबसे अधिक अच्छा वक्तव्य 
जे० एस० मिल (१ $ )४॥)) का है | मिल ने अनुबन्ध (००७४०) तथा संरक्षण ([्र0/०७४०॥) 
पर आधारित हितानुसार सिद्धान्त को स्पष्ट रूप में अस्वीकार कर दिया । यदि कराधाव को संर- 
क्षण पर आधारित किया गया तो निश्चय ही वह अवरोही कराधान (एह7८5ए6 (७७४700) हो 
जायेगा दपोकि निर्धनों को घनिकों की अपेझा अधिक सरक्षण की आवश्यकता होत्ती है इसके अति- 
रिक्त चूंकि प्ररक्षण रिद्धास्त राज्य के सभी कार्यों की व्यवस्था करने में बिल्कुल असमर्थ था, अत 
कराधान के एक नये सिद्धान्त की आवश्यकता थी । नया सिद्धान्त इस पक्ति (वाधएप) पर 
आधारित होगा कि कानून के अन्तगंत सव के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये, और यह 
कि यह उक्ति कराधान पर भी लागू होनी चाहिए। पिल के शब्दों मे “जिस प्रकार कि गृछ सरकार 
को व्यक्तियों अथवा वर्गों के दौद दादों की हढ़ता के बारे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उत्तो 
प्रकार सरफार उनते जिन त्यायों (5००::॥००5) की आशः फरतो है वे (त्याण) उसे सबसे बधा- 
सम्प्व देसा ही दवाब डालकर कराये जाते चाहिए | यही वह रोति है जिनके द्वारा, सम्पूर्ण रुप में, 
न्यूनतम त्याग किया जाता है''राजवीति के एक सिद्धात्त पे रूप में कराधान से समएनता का भतलय 


र०्२ 


मारत में सरकारी व्यय को प्रवत्तियाँ 
(7ल005 ॥0 एफाउर एडछुल्लत।णर 9 4089) 
(१) केंद्र तथा राज्य सखारों के राजस्व व्यय में वृद्धि--सरकारी व्यय में पाई जाने 
वाली सवध्त पहली मुख्य प्रवृत्ति यह हैं पति संघ तथा राज्य सरकारों वे राजस्व व्यय (05८7७ 
€फृलापण) में अत्यधिर वृद्धि होती रहो है । इसरो पुष्टि निम्न ऑकडो से होती है +- 











तालिवा-८ 
केन्द्र सरकार का राजस्व खाते का व्यय 
(करोड़ रु० भे) 
बपं ब्यय 
।] 
१६२१-२२ | ७० १२ 
१६३८-३६ ह ८१५३ 
१६५०-५१ । ३४६ ६४ 
१६५५-५६ ड४० ३४ 
१६६५-६६ २००२६३ 
१६७१-७२ ४१०३०० 
१६७२-७३ (मशोध्रित) ४५७३ ०० 
१६७३-७८ 4३५२ 
१६७३४ ३५ (सशोधित) भ्र८६० 
१६३५-७६ (मशोधित) ७१७०० 
१६७६-७७ (मशोपित) मश्श्४ 
१६७७-७८ (बजट) ६४८७ 











उपरोक्त तालिका स्पत्ट बता रही है कि पिछले वुछ दशकों (0८०००८$) मे सघ 
सरवार का व्यय रस प्रजार बटता रहा है। इस शताब्दी (०८८४०५) के द्वितोय दशक में सघ 
सरवार वा व्यय ७० १२ करोड़ २० से आरम्म हुआ था और अब यह सन्‌ १६७३-७८ (बजट) में 
&४८७ करोड रु० तक पहुँच गया । प्रतिरक्षा बी बढ़ी हुई जिम्मेदारियाँ, प्रशासत का विस्तार, 
लोकन्तश्रीय सस्थाओं की वार्यप्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ, शिक्षा तथा सावेजनिक स्वास्थ्य 
जैसे राष्ट्र-निर्माण के कार्यो म सरवार दा अधिकाधिक भाग लेना और वीमतो मे वृद्धि होता--ये 
बे तत्त्व हैं जो कि सघ सरकार के बढ़े हुए व्यय के लिए उत्तरदायी हैं । 

केन्द्र के समान ही. राज्यों के व्यय में भी वृद्धि हुई है ! उदाहरण के लिए, सन्‌ १६२१- 
२२ में राज्यो (उस समय राज्यों को प्रान्त कहा जाता था) का व्यय ७० करोड़ रु० था , सन्‌ 
१६५१-५२ में यह वढकर ३६२ वरोड र० हो गया नौर १६७५-७६ में यह ६६८२-०७ करोड़ ह० 
तक वढ़ गया । राज्यों के सरकारी व्यय मै वृद्धि के कारण ये ये प्रशासन का बढता हुआ व्यय, 
अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जतजादियों एवं पिछड़े बर्गों बी दशाओ को सुधारने वी योजनाएं, 
शिक्षा तथा सावंजनिक स्वास्थ्य जँसी सामाजिक सेवाओ वी व्यवस्या और आशिक एवं विकास 
सेवाओं की उपलब्धता । 

(२) सरकारी व्यय का बदलता हुआ प्रतिस्व--यद्मपि केन्द्र व राज्य सरबारों के कुल 
व्यय का तैजीस विस्तार हुआ है, परन्तु सभी प्रकार के व्ययो मे समान मात्रा मे परिवर्तत हुआ हो, 
ऐसी वाद नही है | विभिन्न मदो के व्ययो मे जो समानुषातिक परिवर्तन (छ़ाकफुणातणा&8 णऐीवबा- 
8०४) हुए हैं उनगे भारी विभिन्नताएँ पाई जाती हैं । यही कारण है कि ब्यय के स्वरूप में उल्लेख 
नीय अन्तर पाए जाते है । 





२०१ 


राज्यों का पूंजीगत व्यय (04॥॥8 7एल्एठाता ण घी 5865) : 


जब से हमारे देश मे आथिक नियोजन व प्रारम्भ हुआ है, तभी से (केन्द्र के ममान 
ही) राज्यो का पूंजीगत व्यय भी तोवगति से बब्ता रहा है। पूंजीगत व्यय की वित्तीय व्यवस्था 
प"जीगत प्राप्तियों (छुआ 7८८८४०५७) से विशेष रुप से राज्यो द्वारा लिये जाने वाले ऋणो एव 
उधारो (90709४08$) मे और केन्द्र द्वारा राज्यो को प्रदान किये जाने वाले अनुदानो (हाथा/5) 
एवं अग्रिम ऋणों मे कौ जाती है। प्रैजीगत व्यय के एक भाग में ऐसी विकास भ्रयोजनाओं प्र 
ब्यय की गई प्रजीगत लागत सम्मिसित होती है, जँसे कि बहु-उद्देशीय नदी घादी पोजवाएँ; 
सिंचाई तथा नौवालन, कृषि झनुमधान एवं विकास योजनाएं, विद्युत योजनाएँ, सडक यातायात, 
भवन निर्माण, सडक तया जलपूति गृह औद्योगिक विकास आदि। पूंजीगत व्यय के कन्‍्य भाग मे 
स्थायी ऋणो का भुगतान, केस्द्र को कर्जो वी वापिसी तथा राज्यो द्वारा दूसरे को दिये गये कर्जे एव 
उधार सम्मिलित होते है । तालिका न» ६ मे राज्यो द्वारा किये जाने वाले पूंजीगत व्यय एव 
उसकी वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है +- 


तालिका--७ 
राज्यों का पूंजीगत व्यय 


(करोड़ र० में) 


१६६५-६६ | (६७२०७ 
(बजट) । (बजट) 


भद १६५१-५२ 


विकास कार्यक्रमो पर पूँजीगत लागत 
गैर-बिकास कार्यफ्मों पर पू'जीगत लागत 
कुल पुजोगत लागत 
स्थापी ऋणो की अदायगी 
केन्द्र को ऋणो को वापिसी 
अन्य ऋणों की वापिसी 
राज्य रारकारों द्वारा दिय गये ऋण एवं उघार 
कुल पूंजीगत लागत एवं व्यय 














उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विकास कार्यक्रमों पर किया गया कुल पूजीगत 
खर्च, जिसे कि सन्‌ १९५१-४२ में यथेप्ट महत्ता प्राप्त थी, इन वर्षों मे बढा हे यद्यपि सापेक्षिक रूप 
में (7८7 ४८))) नही । इसरी ओर, वित्तीय व्यवहारों (ग्राआंव!ं गणा5800075) मे, जैसे कि 
सार्वजनिक ऋणो की वापिसी, केन्द्र से लिये गये अन्य कर्जों की वापिसी और राज्यों द्वारा दिये गये 
उधारो मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अन्य ऋणो की वापिसी नामक मद मे जो ऋण (08$) 
सम्मिलित है उनमे कुछ है. भारतीय रिजवं बैंको की राष्ट्रीय कृषि राख (दीघंकालीन कार्य) 
निधि से लिये गये ऋण, राष्ट्रीय सहकारिता वित्नास निगम तथा केन्द्रीय गोदाम निगम से लिये गये 
ऋण और खादी च॒ ग्रामीण उद्योग आय से लिये गये ऋण आदि, यह मद १६५६-५७ मे चालू की 
गई थी । विकास पर किये गये पूंजीगत खर्च मे बहु-उद्देशीय नदी घादी योजनाओं तथा सिंचाई व 
नोचालन (79084007) आदि पर क््पा गया व्यय सम्मिलित है। गैर-विकासत कार्यों पर क्यि 
गये पू'जीगत व्यय में राज्य व्यापार (#०2 ध०078) पर किया गया सरकारी व्यय, जमीदारी 
प्रथा के उन्पूलत के कारण जमीदारों को दी गई क्षतिपूर्ति और अन्य वित्तीय व्यवहार सम्मितित 
हैं। व्यय की यह मद कोई अधिक महत्वपूर्ण नृद्दी है योकि यह सो इस तथ्य से ही प्रकट है कि 
सम्‌ १६७२-७ रे (बजट) में इस व्यय के लिए केवल १६ करोड को ही व्यवस्था की गई है, 
जबकि विवास॒ कार्यो पद किए जाते वाले पूंजीगत ब्यय के लिए ७७८ करोड र० की व्य- 
बस्था है । 


श्ग्ष 


जेंसा कि पीछे बताया जा चुका है, भारत वी सध सरकार तथा राज्य सरकारों के 
बीच वाद्य बेटे हुए हैं। पथ सरवार को प्रतिरक्षा (0र्शध८0००), विदेशी मामले, रेलें, डाक व तार 
आदि सौपे गये हैं। राज्य सरवारों के यर्च की मुख्य मर्दे हैँ--सावजनिक व्यवस्था (90/॥० 
०7१८।), पुनिस, स्थानीय स्वधासन, सा्वजनिव स्वास्थ्य तथा धिक्षा आदि। बेद्ध तथा राज्यों के 
वार्यों पर यदि हम एक साय विचार वबरें तो हम उन्हे तीन मुख्य शीर्पकी (963008) में विभाजित 
कर सकते है . () सुरक्षा सेवायें (5८८७0४ 5९0५८८५) जिनमे प्रतिरक्षा पुलिस, अदालनें तथा 
न्याय और मामान्य प्रशासन आदि सम्मिलित हैं, (!) सामाजिक सेवायें (50८) 5०४०७) 
जिनमे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाएं और सफाई आदि सम्मिलित है, ओर (]!) विकास 
सेवापें ([80:00[आद॥। $0050९७) जिनमे दृदि, पशु चित्रित्तालय, औद्योगिक मोजनाएं' तथा 
ऐसे ही अन्य वार्म क्रम सम्मिलित हैं। यहाँ हम सरवारी व्यय वी विभिन्न मदो का अध्ययन इते 
तीम शीप॑कों के अन्तर्गत ही बरेंगे । 


(!) सुरक्षा सेवाओं पर व्यय 
(फकुलातप्रर० ०० 50९0व/ डिथव००) 


सुरक्षा सेवाओं में वे सभी सेवाएं सम्मिल्रित हैं जो विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा 
करने तथा आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था बनाये रपने के लिए सम्पन्न वी जाती है | प्रतिरक्षा यूँ वि 
एक वेन्द्रीय विंपय है, अत इसवा प्रसासतन तथा संगठन सघ सरबवार द्वारा किया जाता है। देश 
में शान्ति व व्यवस्था को यनाये रखते की जिम्मेदारी राज्य सरकारों वी है जिसको वे पुलिस, 
न्यायालयों तथा न्यायपालिका (704;००9) के माध्यम से पूरा करती हैं । 


प्रतिरक्षा (0४0०7०6) 


वर्तमान समय में, प्रतिरक्षा का व्यय एक निरन्तर विद्यमान प्रद्नति (०९ ाल०8॥085 
घ्र0076) मा व्यय है। युद तय प्रतिरक्षा वी तवनीकों में इतने सुधार हो गये हैं [क उनके लिये 
बडी मेंहंगी सामग्री वा उत्पादन बरना होता है और उनको बनाये रखना होता है । दिव-प्रतिदिन 
होने वाली वैज्ञानिक खाजो के व।रण आज को युद्ध सामग्रो कल को और बल की युद्ध-सामग्री 
परुसो को पुरानी पड़ती जा रही है, परिणामस्वरूप बहुत थोडी-योडी अवधि के पश्चात्‌ ही उन्नत 
विस्म की युद्ध सामग्री से उसको प्रतिस्थापित (7९9]3०९) वरना पडता है ॥ वडी-वडी स्थल सेनाए' 
वायु सेनाएं तया नौ सेताए' देश्न बी रक्षा के लिए रखनी पड़ती हैं और उन्हें आधुनिक अस्त्र-शस्तो 
से सुसज्जित करना पडता है। पही कारण है कि प्रतिरक्षा पर किया जाते वाला ध्यय वर्तमान 
समय में किसी भी देश वे कुल व्यय का एक बडा प्रतिशत होता है और इसमे निरपेक्ष (390507८) 
तथा गाप क्षिक (7४73॥१6) दोनो ही प्रकार के व्यय की वृद्धि होती है। 


भारत मे प्रतिरक्षा सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय मे निरन्तर बढने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है। सन्‌ १६५०-५१ में यह व्यय १६४ करोड ₹० था बर्यात्‌ कुल व्यय का ४७ प्रतिशत | 
सन्‌ १६६१-६२ में यह २६० करोड़ २० अथवा कुल सरबारी व्यय का ३२ प्रतिशत था। चीनी 
आऋजभण के करण सन्‌ १६६२-६३ मे यह ददकर ४२५ ₹० और १६६३-६४ मे ७७४ बारोड ₹० 
हो भया जो कि कुल ब्यय का लगभग ४२ प्रतिशत या । सितम्बर १६६५ में भारत पाक संघर्ष के 
कारण प्रतिरक्षा व्यय में और वृद्धि करनी आवश्यक हो गयी । सन्‌ १६७७-७८ (बजट) मे प्रतिरक्षा 
व्यय के वजट अनुमान २५५२ करोड रु० के थे जो कुल व्यय का १८% ही था। 


प्रतिरक्षा का वर्तमान व्यय युद्धपूर्व के ब्रिटिश काल के व्यय से मात्रा में तो बहुत ज्यादा 
है परन्तु उस समय को तुलना में कुल व्यय भें इसका प्रतिशत नीचा है। सन्‌ १६३६-४० में 
प्रतिरक्षा का व्यय १०० करोड रु० था परन्तु कुल व्यय का बह ५४ प्रतिशत अधिक था । उस 
समय भारत में सेना पर जो व्यय किया जा रहा था वह कुल व्यय मे प्रतिशत वे रूप अन्य अनेक 
देशो के मुकाबले काफी अधिक था। भारत के राष्ट्रवादी लोग इस प्रतिरक्षा व्यय के इस ऊँचे 
प्रतिशत की उन दिनो कड़ी आलोचना किया करते थे ! विधान सभा में वजट पर होने वाली 
वाधिक बहस के प्मय प्रतिवर्ष ही इस पर विचार किया णाता था और विरोधी दल बढे हुए 
प्रतिरक्षा व्यय के सम्बन्ध में सरकार वो तीत्र आलोचना करते थे। भारतीयों का मत था कि 


रेग्रे 


जहाँ तक सघ सरकार का प्रश्न है, सबसे अधिक वृद्धि सघ (फांशा) द्वारा राज्यों को 
दिये जाने वाले अनुदानों मे हुई है--अर्यात्‌ १९५०-११ व १६७३-७४ (बजट) को अवधि के बीच 
लगभग ३५ गुनी वृद्धि । केन्द्र सरकार के व्यय मे दूसरी सबसे अधिक वृद्धि ऋण-भार (0८७६ घ्हा- 
४0०5) में हुई है--अर्थात्‌ सत्‌ १६५०-५१ से अब तक लगभग २२ गुनी वृद्धि । इससे प्रकट होता 
हैं कि उधार लेकर विकास कार्यो पर क्या जाने वाला सरकारी व्यय छिस प्रकार वढ रहा है। 
अन्य महत्वपूर्ण वृद्धियाँ इस प्रकार हैं . प्रतिरक्षा व्यय में & गुनी, समाज और 2 सेवाओ में 
११ गुनी और नागरिक अयबा अरैनिक प्रशासन में १२ गुनी । फिर, कुल ब्यय मे प्रतिरक्षा व्यय 
का अनुपात, जो कि १६५०-५१ में ४७ प्रतिशत था, १६७७-७८ (वजट) में घटकर १८ प्रतिशत 
रह गया। 


राज्यों की स्थिति मे, गेर-विकास व्यय की तुलना मे विकास व्यय अधिक महत्वपूर्ण 
रहा हैं। सन्‌ १६५१-५२ मे ये दोतो ही प्रकार के व्यय ठीक बराबर थे, अर्थात्‌ दोनो का प्रतिशत 
४०-५० था। परन्तु १६७२-७३ (वजट) में विकास-त्यय कुल व्यय का ५५ प्रतिशत और गैर- 
विकास व्यय ४५ प्रतिशत हो गया । ग्रही नही, विकास-खर्चो के अन्तर्गत भी कुल व्यय अन्य के 
मुकाबले अधिक तेजी से बढ़े है। इसका उदाहरण है शिक्षा, जिसमे १९५१-५२ के मुकावते १६ गुनी 
से भी अधिक वृद्धि हुई है । 


(३) केर्द्र और राज्यो का पुजीगत ब्यय--अन्त मे, सघ तथा राज्य रारकारो के पू जी- 
गत व्यय में जो असाधारण वृद्धि हुई है, उसका उल्लेख करना भी साम्रप्रिक ही होगा। भारत में 
आर्थिक तियोजत के शुभारम्भ के पश्चात पूजीग्रत व्यय को अधिक महत्व प्राप्त हुआ | सन्‌ १६३८- 
३६ मे केन्द्र तथा राज्य सरकारों का सम्मिलित पूजीगत व्यय केवल १३ करोड रु० था। किन्तु 
सन्‌ १६५०-५१ में अकेली केन्द्र सरकार का पूजीगत व्यय (८७४७॥४] ९४७९७०/णा०) ही १ृ८ये 
करोड रु० था जिसमे ७१ करोड रु० पूजीगत लागत (८०॥०] ०॥॥9४) के थे और शेष में वित्तीय 
ब्यवहार (89097९8॥ (5905$3000॥5) सम्मिलित थे। (जैसे कि ऋणों की यापिसी अदायगी तथा 
राज्यों को दिये गये ऋण व उधार आदि)। सन्‌ १६७७-७५ के बजट मे, केन्द्र सरकार का 
पूजीगत व्यय ६०८१ करोड रु० रखा गया। 


राज्य भी पूजीगत परिव्यय अथवा पूजीगत लागत के भाध्यम से आथिक विकास पर 
अधिकाधिक घनराशियां व्यय करते है। सन्‌ १६५१-५२ मे, उनका कुल पूंजीगत व्यय १८६ करोड 
रु० था जिसमे १२८ बरोड २० पूजीगत लागत के रूप मे लगाये गये और शेप राशि वित्तीय 
व्यवहारो के रूप में व्यय कर दी गइ। सन्‌ १६६८-६६ के बजट मे राज्यों के कुल पूजीगत व्यय 
की मात्रा १,३७५ करोड़ रु० निर्धारित की गई जिसमे में ४४२ करोड झ० पूंजीगत लागत के रूप 
मे लगाया जायेगा और शेप राशि वित्तीय व्यपहारों के रुप में व्यय होगी। सभ्‌ १६७५-७६ के 
बजट मे राज्यो के कुल पूजीगत व्यय वी मात्रा ४२७७ करोड रु० थी । 


सरकारी व्यय के आधिक प्रभाव (20070!४८४ स०७ ० एकता छक्ुल्तताए०) : 


निरन्तर बढ़ते हुए सरकारी ब्यय से अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम, इससे कृषि, 
उद्योग व परिवहन आदि के ठोस विकास में सहायता मिली है। आर्थिक घ सामाजिक उच्च स्तरो 
का निर्धारण हुआ । दूसरे, बढ़े हुए सरकारी व्यय के फलस्वरूप शिक्षा व सार्वजनिक स्वास्थ्य जैस्ती 
सामाजिक सेवाओं का विस्तार एव उनमे सुधार हुआ है । तौसरे, सरकारी ब्यय की वृद्धि ने 
राप्ट्रीय आय व रोजगार को बढाया हे ओर रहन-सहन का स्तर ऊंचा क्या है। चौथे, पाँचो 


किन की अवधि में इसने सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र (9096 ६९००7) का विस्तार 
कया है । 


परन्तु सरकारी व्यय में होने वाली यह वृद्धि मुद्रा-स्फीति (77039007) के लिए भी 
उत्तरदायी रही है। बत कुछ वर्षो से स्पीतिजवक दबाव ([्रींधध0ता3ाए ए7255072) तीब्रगति से 
बढ़ा है और स्फीति को नियन्त्रित करने के उपाय उस समय तक सफल नही हो सकते जब तक 
कि सरकारी व्यय की वृद्धि पर ही रोक न लगाई जाए। 


२०६ 


सता था जबकि कराधान तथा उधार मे वृद्धि करवे अधिक साप्तन प्राप्त क्यि जाते और सरवार 
ने ऐसा किया भी । 


पुलिस, न्याय, जेल तथा सामान्य प्रशासन (70८९, उ05व६०, उ्याड शत तटादव! ॥तकायाइ- 
एश/०॥) 


चुनिप्त, न्याय, तथा जेल राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित विषय हैं। पिछले वर्षों मे भारत 
में पुलिस दल का विस्तार किया गया है और उसको उन्नत तथा सुसग्जित क्या गया है। इधर 
डकती तथा साम्प्रदायिक्ष दगो से शान्ति व व्यवस्था वी समस्याएँ तथा स्वतन्तता के पश्चात्‌ 
झौद्योगिक हडतालो थी गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हुई जिनते बडी सावधानी से तिपटने वी आब 
श्यकता हुई है। भ्रष्टाचार मे बद्धि हो जाने के दारण एक विशेष पुलिस सस्थान बी स्थापना भी 
आवेश्यव हो गई, जिसका मुस्य बाय ऐसे मामलों वा पत्ता लगाना एवं उनकी खोज करना है। 
उधर स्वतस्त्रा के बाद वी अवधि में पुलिस दल वी विभिन्न शाखाओ को शक्तिशाली भी बताया 
गया। 

भारत मे, दण्ड-न्याय (लांग्राध्ं |४8८८) पूर्णतया राज्य वे ही धर्च पर प्रदात किया 
जाता है । सिविल न्याय (७शां ]0५४८८) के लिए अवश्य अदायपियाँ की जाती हैं और इस सम्बन्ध 
में फीस वी मात्रा मामले से सम्दद्ध घन अबवा सम्पत्ति के मूल्य पर निर्भर होती है चूवि सिदिल 
न्याय आमतौर पर उन लोगों हाय प्राप्त किया जाता है जिसके पास घन तथा सम्पत्ति होती है अतः 
इस सम्बन्ध में पीस की बयूली अन्यायपूर्ण नही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जेलो में भी 
बाफी सुधार किये गये हैं और दे अब वेवल दण्ड भोगने के स्थान मान ही नही हैं बल्कि सुधारगृह्‌ 
बन गई हैं। इन सब बारणो से भी ब्ययो मे वृद्धि आवश्यक ही गई | 

सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मशीनरी का भी काफ़ी विस्तार हुआ है | यह बडी 
दयनीय बात है कि प्रशासन वी कार्यक्षमता मे वृद्धि के प्रयत्वो के बावजूद भी राज्यों में इस दिशा 
में कोई प्रगति नही हुई है । 

इन साय सेवाओं सहित असनिक प्रशासन के व्यय में भी वृद्धि हो रही है। सत्‌ १६५१- 
५२ में राभी राज्यों वा सम्मिलित प्रशासन व्यय १०७ करोड रु० था। सन्‌ १६६०-६१ में यह 
बढ़कर १६७ करोड २० हो गया । सन्‌ १६७७-७८ (बजट) में ४०६-७६ करोड़ २० असँनिक 
प्रशासन पर ब्यय हुए । 


सामाजिक सेवाओं पर व्यय 
(#क्ल्परबा।णटल 0 50त गा 52%005) 


सामाजिक सेवाओ, जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वर्मचारियों एवं श्रम्रिको के 
लिए वद्याण योजनाओ, विस्थापितों की सहायता एव पुनर्वास तथा ऐसी ही अन्य सैवाओ पर 
किया जाने वाला व्यय आधुनिदः राज्य के व्यय वा एक आऋतिवाद अग है। ये स्ैवायें कि 
अनिवार्य नही होती जितनी कि सुरक्षा सेवायें होती हैं। सुरक्षा सेवाएँ तो इतनी अनिवार्य होती 
हैं कि उनवी व्यवस्था अवश्य ही करनी होती है, भले ही वे व्यूनतम मात्रा में हो । इत सेवाओं पर 
किया गया व्यय वेवल नवारात्मक लाभ (7८/&४४९८ 0०४८१) प्रदान बला है 4 डूवरी ओर, 
सामाजिक सेवाएं सकारात्मक लाभ (900५९ ४८४८७) प्रदान करती है । हम जिदनी ही 
अधिक विकसित्त होती है, सपाज के लोग उतने ही अधिव प्रसन्न तथा सुखी दिखाई देते हैं। इन 
सेदाओं पर विया शया व्यय सुरक्षा सेवाओ पर किये जाने वाले व्यय दो दम रखने में सहायव' 
होता है क्योकि सामाजिक सेवाओ वी पर्याप्त एवं उच्च कांटि की व्यवस्था होने से देश के लोगो 
का ईमानदारी एवं सैंतिवता का स्तर ऊँचा उठता है हिसके पलस्वहूप पुलिस तथा काबूनी 
अद्यलतो आदि वी बस आवश्यवता होती है | इस स्थिति मे, लोगो मे अधिक सनन्‍्तोप बना रहता 
है, कानून तथा व्यवस्था भग करने वी घटनाएं तथा इसी प्रकार वी अन्य बठिनाइयाँ कम उत्तश्न 
होती हैं। इस प्रकार, सामाजिक सेवाओ पर व्यय मे वृद्धि करके सरकार सुरक्षा सेवाओ के व्यय मे 
सक बर सकती है जिससे झाधनो (7८5०ए7८८४) पर पड्ने वाला दवाव भी कमर हो 

।। 


र्ण्ड्‌ 


आरत में जितनी सेना रखी गई है बह उसको आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत अधिक है। 
अंग्रेज अफसरो तथा सैनिकों को जो ऊँचे वेतन दिये जाते थे उन पर उस समय आपत्ति वी जाती 
थी । वाघ्तविकता यह थी कि सेना का एक भाग शाही सैना (्राएशाबा #थाणड़) के रूप मे था 
जिसका निर्माण भारतीय उद्दश्यो की पूर्ति के लिए न होकर अन्य उद्दंश्यों के लिए किया 
गया था। 


जब द्वितीप विश्व युद्ध छिडा, तब भारत चू'कि ब्रिटेन के अधीव था, अत. उसे 0080 
जनता की इच्छा के बिना ही युद्ध मे सम्मिलित होना पडा। देश का प्रतिरक्षा व्यय जो कि सन्‌ 
१६३९-४० में १०० करोड रु० था, बढ़कर १६४४-४५ मे ४६० करोड रु० हो गया । भारत की 
प्रतिरक्षा पर जो व्यय होता था, उसमें भारत का भाग ब्रिढेन तथा भारत के बीच हुए एक वित्तीय 
समझौते पर निर्भर था। भारत को जिन ब्यय का भार उठाना था, वे ये (१) उमका युद्धयूर्व 
का प्रतिरक्षा व्यय, (२) कीमतो मे वृद्धि के कारण होने वाले व्यय में वृद्धि, (३) ऐसे युद्ध कार्यो 
की लागत जिन्‍्हें भारत की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता था, और (४) समुद्र पार 
स्थित भारत की बाहरी प्रतिरक्षा सेनाओ के पोषण पर विये जाने वाले अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध 
में की जाने वाली एक-मुश्त अदायगरियों । इछफे अतिरिक्त, भारत को कुछ अन्य अदायगियाँ भी 
करनी पडती थी जँसे भारतीय युद्ध-कार्यों के लिए प्राप्त सामान का मूल्य, भारत में बनाई जाते 
वाली सभी स्थल सेनाओ की भर्ती, उनकी वित्त व्यवस्था तथा उनको सुसज्जित करने का व्यय, 
और जव तक कि वे भारत-भूमि पर रहे तथा भारत की रक्षा के लिए उपलब्ध रहे तव तक उनके 
पोधण एवं देख-रेख का व्यय । इसके अलावा भारत में होने वाले युद्ध ध्यय थ्या भार ब्रिटिश सरकार 
ने उठाया था। किन्तु व्यवहार मे, इस बात मे अन्तर करना बडा बठिन था वि कोई भी विशिष्ट 
बार्य अथवा व्यय भारत की प्रतिरक्षा के लिए था अथवा साम्राज्य की प्रतिरक्षा के लिए। अतः 
+4 58 भें भारत का अशदान उससे बहुत अधिक था जितना! कि न्यायोजित रूप में होना 
चाहिए था। 


पुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रतिरक्षा-व्यय में कुछ कमी हुई । परन्तु यह कमी माशा 
से कम हुई | सन्‌ १६४७ गे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो कि दुर्भाग्यवश एक झगडालू पडोसी 
सिद्ध हुआ | इस कारण भी भारत भे बडी सेनाओं को बनाये रखता आवश्यक हो गया । उधर 
बरमीर में भारी सैलिक व्यय करता पड़ा । इसके पश्चात्‌ जब पाकिस्तात का सु क्त राज्य अमरीका 
से सैनिक सहायता सम्बन्धी समझोता हुआ तब से भी भारत-पाकिस्त्तान के बीच तनाव में वृद्धि 
हुई। दोनो देशो के मध्य समय-समय पर होने वाली सीमा सम्बन्धी दुर्घटनाओं के कारण भी 
दोनो देशों का सवठमुटाव बढ़ा जिसके कारण भारत मे प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करना आवश्यक 
हो गया। 


चीनो आकरपण के पश्चात्‌ तो हमारे सैनिक व्यय में उससे बहुत अधिक वृद्धि हुई 
जितनी कि कभी पहले आशा भी न की गई थी। सन्‌ १€६३-६४ के बजट में कुल प्रतिरक्षा-व्यय 
को मात्रा लगभग दुभुनी हो गई। यद्पि सयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे मित देशो द्वारा 
हथियारों तथा अन्य युद्ध सामग्री के रूप भे कुछ सहायता प्रदात की गई किन्तु फिर भी, प्रतिरक्षा 
से सम्बन्धित भारी व्यय भारत को स्वय करना पडा। सेना के कई नये डिवीजतों का निर्माण 
करने के कारण तथा उनके लिए जो युद्ध-सामप्री चाहिए उसके अधिकाश् व्यय वा उत्पादन भारत 
में ही करने के कारण भी भारत को भारी व्यय करना पड रहा है। उधर भारत-पाठिस्तान संघर्ष 
ने हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं में और भी वृद्धि कर दी । 


भारत ने सदा ही यह प्रयत्न दिया कि उमप्तवी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में 
व्ची हो, क्यो|झि ये उसके विकारा-कार्यो मे वाघा डालती हैं । एम ऐसे देश में घहाँ की साधनों वी 
कमी हो, यह निश्चित हैं कि इन साधनो को प्रतिरक्षा अथवा प्रिकास के लिए प्राप्त करते में तोद 
प्रतियोगिता भारम्भ हो जायेगी । अपटूबर, १६३२ मे चीनी आक्मण के समय भारत मे प्रतिरक्षा 
सम्बन्धी जो कुछ कम तैयारी दिखाई दी थी उसका मुख्य कारण यही था कि भारत में विवास-व्यय 
नो उच्च प्रायमिकतता (शाहं। शांणां(५) प्रदान की मई थी । बाद में बह व्यय प्रतिरक्षा वायों में 
लगाता पडा । इस स्थिति में विकास प्रयत्नो को पूर्ववत्‌ उच्च स्तर पर केवल तभी बनाये रखा जा 


रण 


भारत में, आधिक पिछडेपन ने सरकारों को चिवित्मा एवं स्वास्थ्य की पर्याप्त एवं 
उच्च कोटि की सुविधाओं की व्यवस्था करने से रोया है । यही वारण है कि इस देश में स्वास्थ्य 

का स्तर बहुत गिरा हुआ है। हमारे देश भे म॒त्यु दर ऊंची है, ओसत प्रत्याशित आयु (४५श०६४० 
०पाल्टआाणा जा ]6) कम है, औसत शारीरिक शक्ति वी कमी है और इसी वारण कार्यक्षमता 
वा स्तर भी नीचा है। यदि हम चाहते हैं कि हम उन स्तरों के निकट पहुँच जायें जहाँ तक कि 
ससार के उप्नत देश पहुंचे हुए हैं तो हमे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाओं में भारी सुधार 
करने होंगे ॥ 

सन्‌ १६५०-५१ में, हमारे देश मे बेवल ८,६०० अस्पताल तथा औपधालय थे जितमे 
१,१३००० पलग (9८05) तथा ५६,००० प्रशिक्षित डावटर थे । ७ लाख गाँव वाले देश के लिए 
यह सध्या बहुत बम है। हिसाव लगाया जाए तो एवं अस्पताती पलग ६२० गाँवों के लिये और 
एवं डाबटर १२५० गाँवों के लिए आता है। ओर यदि इस बात का घ्यान क्रिया जाएडि 
अधिवाश अस्पताल एवं डाक्टर शहरी क्षेत्रों में ही वेन्द्रित हैं, तो गांवो बे लिए उपलब्ध सुविधायें 
और भी कम वैठती हैं। 

सन्‌ १६६०-६१ मे, अस्पतालों व औपघालयों की सख्या १३,६०० थी जिनमें 
१,५५,००० पलग थे और डाक्टरों की सख्या ७०,००० थी। इस सम्बन्ध में तृतीय योजना 
वा लक्ष्य इस प्रवार था : १४,६०० अस्पताल व औपघालय, २,४० १०० पतग और ८१,००० 
प्रशिक्षित डाक्टर | डाक्टरी शिक्षा की व्यवस्था, छूत की वीमारिया की रोवथाम तथा पीने के 
साफ पानी के प्रबन्ध मे भी वाफी सुधार किये गये हैं । 

विज्वित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी योजनाओं बी लागत प्रथम पंचवर्षीय 
भोजना में १३० करोड रु० दया द्वितीय योजना काल में २२५ करोड रु० थी। पाँचवी योजना में 
इस बाय के लिए ७६६ करोड़ रु० की व्यवस्था वी गई है। इन धनराशियो का एक बश 
भाग राज्यों में तथा शेष भाग केन्द्र में खर्च विया जाता है । 


जिवित्सा तथा सार्वजतिक स्वास्थ्य पर राज्यों द्वारा किये जाने वाले ब्यय में तेजी से 
बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सन्‌ १६५१-५२ में यह खर्च २९ २२ करोड इ० अथवा कुल 
व्यय का ७४ प्रतिशत था विन्तु सन्‌ १६७५-७६ में यह व्यय १८३०७ करोड़ २० 
पाँचदी पचवर्षीय योजना के अन्तग्गंत चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों द्वारा 
४१७ करोड़ र० ब्यय करने का प्रावधान है । 


(गा) विकास सेवाओं पर व्यय 
(एडफुथारंधणर था 0800९%्रणला(भ 505०९5) 

आदिक विकास से सम्बन्धित सेवाजो मे कृषि, पशु चिढ़ित्सा, सहवारिता, सिंचाई, 
विद्युत योजनायें, ग्रामीण सामुदायिक विकास योजतायें, अर्निक निर्माण कार्प, उद्योग तथा 
सभरण, वंशानिक तथा विविध विभाग, उड्डयन (3070007), बन्दरगाह तथा पाइलद का कार्य 
(/४00०98०) मग्मिलित हैं ) केद्ध सरकार की स्थिति झे, विकास सेवाओं मे उद्योग तथा सभरण, 
प्रकाश-दीप तथा प्रकाश नौकाएँ आदि ओर सम्मिलित की जाती है। इन गदो पर किया जाते 
बाला राजस्व खाते का केन्द्रीय व्यय १६५०-५१ भे ४० करोड़ र० था और १६७०-७१ के बजढ 
अनुमानो के अनुसार इस मद की धनराशि की मात्रा लगभग ३२० करोड 5० निश्चित की गई। 
राज्य सरकारों का (राजस्व व पूजोगत खातों का) कुल विकास व्यय १६५१-५२ में २२४ करोड 
रू० था जो कि १६७५-७६ मे बढ़कर २१८५ ३ करोड़ रु० हो गया । 


कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, सिचाई तया ग्रामीण निर्माण कार्य (88700॥976, 
फरशशााबाए, ००-०फचभागा, प्रगहनागा 300 उधात। छणा४)--कहुपि भारत की सबसे 
महत्वपूर्ण आथिक क्रिया है। यह कुल जनसख्या का ७५ प्रतिशत से भी अधिक भाग को रोजगार 
प्रदान करती है। अत- इस मद पर की जाने वाली वडी-बडी घतराशियो का ब्यय एक प्रकार से 
देश के आयिक विकास तथा जनसस्या के एक बड़े भाग के कल्याण पर किया जाने व॒ला व्यय ही 
है। राज्य सरकारो ने सिंचाई, वहु उद्देशीय योजनाओ तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य विवास- 


२०७ 


शिक्षा (सए०४॥०१) : 


यह सरकार का एक अनिवायें कतेव्य है कि वह ऐसे पमाने पर शिक्षा की सुविधाओं की 
व्यवस्था करे जो वि देश को जनसख्या के अनुरूप हो । भारत जैसे 23003 देश में, जहां 
कि सविधान लोगो को वयस्क मताधिकार (300॥६ पि०००॥७४) की सुविधा प्रदान करता है, देश 
का भाग्य बयस्वा जनराख्यां के हाथो मे ही होता है। अत यह आवश्यक है कि देश की जनसद्या 
को शिक्षित किया जाए और औसत वयस्क व्यक्ति इस स्थिति में हें! कि बढ़ अपने मताधिकार का 
उपयोग विवेक एवं बुद्धिमानी के साथ कर सके। हमारे सविधान के राजनीति के निर्देशक भिद्धातों 
में से एक सिद्धान्त गे इस बात पर जोर दिया गया है बिः संविधान न्‍् लागू होने से दस बर्षों की 
अवधि के अन्तग्रत, राज्य १४ वर्ष तक को उम्र वे सभी बच्चो के घिए अनिवार्य एवं नि शुल्क 
शिक्षा की व्यवस्था करे। किन्तु यह लद्ष्य पूरा नही हो सका । अनिवार्य एवं नि शुल्क शिक्षा भरे 
सबसे बडी बाधा सराधनो की कमी की थी । सरकार के पास यथेप्ट मात्रा मे धन का अभाव रहा 
जिसके कारण वह शिक्षा की इस प्रकार वी कोई योजना लागू न कर सकी । 


निशह्क प्राइमरी शिक्षा के साथ ही साथ, राज्य का यह भी एक आवश्यक कर्तव्य है 
कि वह स्कूल तथा कालेज की उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करे। यह भी 
क्षावश्यक है कि सरकार तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की ओर पर्याप्त घ्यान दे क्योंकि देश 
का आ्िक विकास एक बडी सौमा तक उन प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग की प्राप्ति पर निर्भर होता 
है जिनकी कि औद्योगिक उद्यमो के लिए आवश्यकता होती है। अत यह णरूरी है कि सरकार वे 

बुछ साधन इसी प्रकार की योजनाओ में लगा दिए जाएँ। किन्तु साथनों की ही कमी यहां भी 

शसी योजनाओ की पूर्ति में भुज्य बाधा रही है । 

प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि मे, शिक्षा पर किया जाने वाला कुल व्यय १४३ 
करोड ए० था जिसमे ८५ करोड रु० अथवा ५४६ प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा में लगाया'गया था। 
द्वितीय योजता काल मे, इश मंद का कुल व्यय बढकर २५६ करोड २० हो गया परस्तु प्रारम्भिक 
शिक्षा पर जो भाग व्यय किया गया वह केवल ८७ करोड २० अर्थात्‌ कुल का ३४ प्रतिशत था। 
तीसरी योजना मे शिक्षा पर ४१३ करोड रुपये व्यय किये गये जिसमे से २०६ करोड रु० प्रारम्भिक 
शिक्षा पर ब्यय हुए । चतुर्थ योजना में शिक्षा पर ७८६ करोड ० व्यय किये गये जिसमे से २३६ 
करोड रू० अर्थात्‌ कुल व्यप वा ३००, प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय हुए। पॉचवी योजना के अन्तर्गत 
शिक्षा पर १७२६ करोड र० व्यय फरने का प्रावधान था जिसमे से ७४३ करोड़ रु० केवज 
प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधात थे । यह राशि कुल व्यय का ४३”, है। अन्य कार्य- 
क्रम जिन पर योजना के अस्तर्गंत शिक्षा सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं, ये हैं माध्यपिक शिक्षा, 
सामाजिक एवं शारीरिक शिक्षा, शारक॒तिक कार्यक्म और इ जीनिरिप व औद्योगिक शिक्षा । 

पिछले दस वर्षो मे, शिक्षा पर बिये जाने याले राज्य सरकारों के व्यय में भी तेजी से 
घृद्धि हुई है। सन्‌ १६५१-४२ मे, सभी राज्यो द्वारा शिक्षा पर किया गया कुल व्यय ६० करोड़ 
सं० था। सन्‌ १६७५-७६ भे यह व्यय बढकर २,५७६ १ करोड रु० हो गया। पाँचवी योजना में 
सभी राज्यों द्वारा शिक्षा पर १७२६ करोट र० व्यय करने का प्रावधान है । 
चिकित्सा और सावंजनिक स्वात्य्य (१/८०८४ थाते 9०० धल्शफ) : 


चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं (7०00॥॥ 200 कफ क्या 
४६7५८९४) की व्यवस्था करना राज्य की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जब लागो का स्पास्थ्य 
अच्छा होता है तो उप्ते उनवी कार्यक्षमता का स्तर ऊँचा बना रहता हे औौर घन का उत्पादद 
भो अधिक माता में करना सम्भव होता है ॥ अत विकित्मा एव स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था 
करना न केवल समाज-वल्याण के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, अपितु आधिय प्रगति एवं बिन्‍स 
के दृष्टिकोण से भी बडा महत्वपूर्ण है। सभी आधुनिक राज्य ऐसी सेवाओं की बड़ी उच्च बोटि को 
व्यवस्था करते है। सरवार इस सम्बन्ध में जनता यो बनेक प्रकार वो सुविधाये उपल ध कराती 
है जैगे कि औषधालयो तथा अस्पतालों की स्थापना एवं उनका सचालन, डावटरों तथा बम्पाउष्डरों 


बे एक बड़े स्टाफ या प्रशिक्षण एव उनवी_ नियुक्ति, बीमारियों को रोकने वे लिए सार्वेजनिक 
स्वास्थ्य सेवायें तथा ऐसी ही अन्य सुविधायें 
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सरकारी व्यग्र फा महत्व 
(58ण0००९९ ० एक) एडछश्ासं(ः०) 


सरदार की राजवोधीय नीति के एक अगर के रूप में सरवारी व्यय का क्‍या महत्व है, 
इसका पता दे की अयंब्यवस्या पर पढ़न वाले इसके प्रमावों से लगाया जा सकता है । सरकारी 
खर्च वितरण सम्बन्धी न्याय (0000प056 ५5४०८) वी बढ़ जैसे महत्वपूर्ण आाधिक लध्यों की 
पूर्ति मे वह तक सहामक हो समता है, यह दो बातों पर निर्भर है, अशत तो इस थात पर कि 
राष्ट्रीय आय के सदभ में ऐमे व्यय वी मात्रा कितनी है, और अशत इस पर कि बत्याणकारी 
क्रियाओं पर सरकारी व्यय का प्रतिशत बया है ? इन दोनो ही दुष्टिपों से, भारत पे सरकारी व्यय 
मा बहुत कम महत्व है। सब १६६८-६६ म, केन्द्र तथा राज्य सरकारों का गुल सम्मिलित व्यय 
लगभग ५१०० वरोड़ २० है। यह व्यय उस वर्ष दी अनुमानित राष्ट्रीय आय का लगशेग २० 
प्रतिशत है। इमवे: अनिरिक्त सा्राजिक त्तवा कत्याण-वार्यों पर विया जाते वाला व्यय भी कुल 
ड्यय वा बहुत थोड़ा भाग रहा है। इस बारण आथिक विषपमताओं को दूर करने में सरकारी 
व्यय का बहुत दम ही प्रभाव पड सा । 


भारत में, सरवारी व्यय के द्वारा कुछ सीमा तक प्रादेशिक एव क्षेत्रीय पुनवितरण 
अवश्य सभव हुआ है। विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रा के बीच, वेन्द्रीय व्यय का स्वथ ही इस प्रकार 
समापोजन (90[एञगलाा) किया जाता है जिससे कि मधिकाशतया और मपेक्षातया पिछड़े क्षेत्रों 
को लाभ पहुँचे । $न्‍द्र सरकार द्वारा लागू दिये जाते दाले विश्स्तन्कायंक्रमो को प्राय इस प्रकार 
स्थानीयकरण किया जाता है जिससे कि अपेक्षाइत निर्घधन राज्यों क आय के स्तर तथा 
उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार क्म-उन्नत राज्यों को जो 8820 न देती है 
ओऔर विभाज्य करी (४37८6 ६७१८५) क॑ बितरण कौ योजना मे राज्यों की जनसष्या को जो महत्व 
प्रदान विया जाता है उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि कम विकम्तित तथा अधिक जरूरत मन्द 
क्षेत्रो के पक्ष में साधनों वा पुनवितरण क्या जा सके । इस उप्राय से यद्यपि पूर्ष क्षेत्रीय समानता 
तो नही लाई जा सबती परन्तु इस सम्बन्ध में सरकारी पर्च का जो महत्व है उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 


सरकारी व्यय के पुनवितरण सम्बन्धी प्रभावों (7९07 एव४८ शॉ०८७) का महत्व 
राज्यों में भी कम नही है । सरकारी व्यय के द्वारा प्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो मे आवश्यकताओं और 
माघनों के बीच समानता का एक निश्चित स्तर बनापे रखा जाता है। राज्य के राजस्व का 
एक बडा भाग बड़े नगरो से विशेषत जनता के अधिक समृद्ध वर्गों से कशप्रान द्वारा प्राप्त होता 
है जबकि सरकारी व्यय का एक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। यह भी सत्य 
है कि कर-आय के आँकडो से करो की प्रभावी बाद्मता (४ीट०४५८ ॥006०7०८) की कोई जातकारी 
नही मिलती और नग्रों में लगाये जाने वाले कुछ कर नगरो की सीमाओ से भी बाहर स्थानान्द्रित 
कर दिये जाते हैं। पर कुछ भी हो, लोकवित्त (209॥० #97970) के द्वारा कुछ न कुछ पुनवितरण 
तो होता ही है। इसके अतिरिक्त जब राज्य सरबारें स्थादीय निकायो को सहायक अनुदान देती हैं, 
तो समानीक्रण की यह प्रक्रिया, राज्यों वी सीमा के अन्तर, आगे भी जारी रहती हैं, ऐसे अनुदान, 
कूछ सीमा तक, आवश्यकता के सिद्धान्त पर आधारित होते हैं, फलस्वरूप कम विकतित स्थानीय 
क्षेत्र अतुदानों का अधिकाश भाग प्राप्त कर लेते हैं। 


जहाँ तक लोगी की भावी करदाव सामथ्य (77८ ७5४७7 ८०ए४०(७) का सम्बन्ध 
है, विकास कार्यो एवं सामाजिक सेवाओ पर क़रिये जाने वाले व्यय के बढते डर घोगदाव का भारी 
महत्व है। स्दतन्वता के पश्चात्‌ को अवधि में सरकारी व्यय की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रहीं 
है कि पूंजीगत व्यय का काफी भाय आशिक विकास मे लगाया बया है। इसके परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय आप में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, समाज-सेवाओ पर किये जाने वाले 
व्यय में जो अधिकाधिक वृद्धि हुई है, विकास तथा पुतवितरण की हृष्टि से उसके बडे अनुकूल प्रभाव 
पड़ते हैं। अत. ऐसी व्यय के जो दीप॑ंकालीव प्रभाव पड़ते हैं, वे अवश्य विचारणीय तथा 
अनुपेक्षणीय हैं । 


की की, 


क्रियाओं पर बढ़ी-वडी धतराशियाँ व्यय की हैं। इत्ही क्रियाओं पर केत्र सरकार भी 
शनराधियाँ व्यय करती है । 


बजट व्यवस्थाओं के अनुसार सन्‌ १६५१-४२ में राज्यो ने कृषि, पशु चिकित्सा तथा 
सहकारिता, घ्िचाई और ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास पर ४४ करोड़ रु० व्यय किये । यह 
राशि राज्यों के कुल व्यय की ११ प्रतिशत से अधिक थी। सन्‌ १९६०-६१ मे उन क्रियाओं 
पर किये जाने वाले कुल व्यय की मात्रा १४० करोड़ रु० हो गई जो कि दुल व्यय के १३ प्रतिशत 
से कुछ ही अधिक थी । सद १६६८-६६ के बजट अनुमानो के अनुसार इन मंदों पर किया जाने 
बाला व्यय ३५५ करोड रु० था जो कि कुल व्यय का लगभग १४ प्रतिशत था । इस प्रकार कहा 
ज्ञा सकत है कि कृषि आदि की मदो पर राज्यो द्वारा किये जाने वाले व्यय में निरपेक्ष 
(28050|ए(९) तथा सापेक्ष (८ॉं॥ए८), दोनो ही रूप मे वृद्धि हो रही है । 


असैतिक निर्माण कार्य (लशं क्ृ०:४)--असैविक निर्माण कार्य मे सैनिकों का विकास 
सार्वेजनिक भवनों का विर्माण तथा ऐसी ही अन्य क्रियाये सम्मिल्लित की जाती है । आथिक विकास 
की गति काफी सीमा तक ऐसे निर्माश कार्यों पर निर्भर हुआ करती है । व्यापारिक तथा आधिक 
रामृद्धि के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश मे सडफो का जाल विछाया जाए। असेनिक 
निर्माण कार्यों का उपयोग कभी-कभी मन्‍्दी काल से आधिक क्रियाओ को गति प्रदात करने के 
लिये भी किया जाता है। भारत मे एक कार्य का परिणाम (४० प्र१०) अपेक्षाकृत कम ही रहा है, 
इसी कारण इसका उपयोग प्रति चत्रीय कार्यवाही (306-९ए८॥८७] एा८४४ए७7८) के रूप में अधिक 


नही क्या जा सका है। परन्तु इस सम्बन्ध में भावी सभावनाओ से इन्कार नहीं किया 
जा सकता । 


केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें यह व्यय अशत- तो राज्य खाते (70५०076 ॥०0ण॥॥) 
और अशत. पू'जीगत खाते (०४७॥४| ४०००४॥।) मे से करती हैं । ऐसा कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है 
जिसके द्वारा इस व्यय को पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के रूप ग्रे विभाजित किया जा सके । 
बामतोर पर सड़कों तथा भवनों पर किये जाने वाले व्यय को पूंजीगत व्यय माता जाता है अनः 
छसकी विनीय व्यवस्था राजस्व खाते मे से नही की जाती । परन्तु इस मद पर किया जाने वाला 
राजस्व व्यय भी कुल व्यय का काफो वडा भाग होता है। 


सब १६५१-४२ मे, राज्यो ने अस्तेनिक निर्माण कार्यों पर ४१ करोड़ र० व्यय किये। 
यह राशि राश्यो के कुल व्यय की १०४ प्रतिशत थी | सन्‌ १६६८ ६६ के बजट मे इस कार्य के 
ब्िये १४७ करोड़ रु० की राशि को व्यवस्था की गई जो कि कुत्न ब्यय की ८० प्रतिशत थी ) 


अन्य ष्यय (0067 7779९0वा८) 


अन्य विकास क्रियाओं के व्यय में बिजली योजनायें, उद्योग तथा संभरण, और कुछ 
विविध मर्दे सम्मिलित की जाती हैं। यह व्यप भी अशतः राजस्व खाते से किया जाता है और 
आएएड पूजीशल खाते शे ५ फिए की, इस ब्यण को पूजीणल एव रफस्य ब्यय के कप ले 
विभाजित करने के साम्बन्ध में कोई स्पष्ट सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है । इन घोजनाओं को 
राज्यों के आ्थिवा विकास के लिए बड़ा आवश्यक समझा जाता है, इसी कारण पिछले कुछ 
वर्षों से इस व्यय को अधिकाधिक महत्व मिलता जा रहा है। राज्यो के राजस्व बजटों में इन 
मदो के व्यय को एक पुथक्‌ मद के रूप मे दिखाया जाता है किन्तु केन्द्रीय बजद में सभी प्रकार 
के विकास-ब्यय को सामाजिक व्यय के साथ ही एक स॒ुक्त मद के रूप मे दिखाया जाता है । 


राज्यो ने बिजली योजनाओ, उद्योग तथा समरण (फ्रएम्रशगंद5 बण्0 5एएए) मौर 

कन्य विकास कार्यों पर २१ करोड ६० व्यय किये। यह सभी राज्यो के चालू व्यय का सगभग 
४४३ प्रतिशत था। सन्‌ १६६०-६१ मे, इन मदो पर किया जाने वाला व्यय ७६ करोड़ रु० था 
जो कि सम्पूर्ण व्यय का ७७ प्रतिशत था / सत्‌ १६६८-६६ के शजट अनुमानों मे इस व्यय के 


लिए २७२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी जो कि कुल अनुमानित व्यय की लगभग १०५४ 
प्रतिशत बी । 


श्ड 


है त्याग की समातता (८्युपणा(7 ० 52८0८] इसफा अं है कि सरकार के खर्चों के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले धन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि कोई भी व्यक्ति माँग छी 
अदायगी है अच्य प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य को तुलना मे, न तो अधिक असुविधा अनुभव करे झोर 
से कम । 


प्रिल के अनुसार, “कराधान की समानता का अर्थ है त्याग की समातता ।” कराधान तभी 
समान और व्यायपूर्ण होता है जवक्ति करो के भाग का वितरण ऐपा हो कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 
प्वामान्य भलाई के लिए अशदान दें, समफ्र त्याय करें। 


सामर्थ्य सिद्धान्त के लिए औचित्य (70४7९9009507-4-७0५. ६४70०0/०) 


सामर्थ्य सिद्धान्त के समर्थकों ने इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए निम्न तीन आधार 
प्रस्तुत किये है। प्रथम, सामथ्य सिद्धान्त का त्याग आधार । ज॑सा कि डाल्इन ([0॥0॥) ने कहा 
सामथ्यं सिद्धान्त की त्याग सम्बन्धी ध्याख्याएँ करो की अदायगी के उन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को 
अध्ययत करती हैं जो कि व्यक्तिगत करदाताओ अथवा करदाताओ के प्रत्येक वर्ग पर पड़ते हैं | 
मिल में ऊपर उल्निणित अपने उद्धरण मे त्याग की समानता पर जोर दिया है । परन्तु उस स्थिति 
से अधिक और समानता क्या हो सकती है जिसके अन्तर्गत कि सरकार की सहायता के लिये प्रत्येक 
44 वा अशदान ऐसा हो कि जिसका परिणाम सभी के लिये समान त्यांग के रूप में सामने 
भाये । 


सामथ्यं सिद्धान्त के सम्बन्ध में दूसरा ओचित्य आय को घटती सोमान्त उपयोगिता 
(0्रणणाक्रागड ग्रक्ष गा 06 ॥7007/6) के दो रूप में दिया जाता है आय की घटती हुई सीमान्त 
उपयोगिता का विचार घटती सीमान्त उपयोगिता के सामान्य सिद्धास्त से लिया गया है। आय में 
वृद्धि का अर्थ होता है अतिरिक्त आय से अपेक्षाकृत कम उपयोगिता प्राप्त हाना । स्मरण रहे कि 
आय से मानवीय आवश्यकताएँ सन्तुध्ट की जाती हैं। ऐसी सभी आवश्यकवाएँ अनिवार्य आवश्यक- 
ताओो की श्रे णियो में जाती हैं जो जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक होती हैं एवं अत्यन्त महत्ता (] 
होती हैं । ये आवश्यकताएँ सभी व्यक्तियों द्वारा किसी न किसी प्रकार सन्तुप्ट की जाती है। इ 
बाद वे वस्तुएं तथा सेवाएँ आती-है जिन्हे रूढ आवश्यकवाएँ (००॥५९॥॥०09) 7००७५॥४४८५) कहा 
जाता है और इसके पश्चात्‌ नम्बर आता है आरामदायक और विलापसिता का। एक व्यक्ति जैसे- 
जँसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं फो, फिर रूढ आवश्यकताओं को ओर उसके पश्चात्‌ आराम- 
दायक एवं विलायिता की झ्ावश्यकत्ाओ को सन्तुष्ट करता है, उभकी इच्छा की तीजता शर्ते -शर्े, 
कम होने लगती है। अत इत विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं एवं सेबाओ को सन्तुष्ट करने के लिये 
आप में जो क्रमिक वृद्धियाँ (59०९८४७४6 ॥70ए८00०75) होगी, उन वृद्धियों से प्राप्त होने वाली 
उपयोगिता भी, विश्चय ही क्रमश कम होती जायगी । इससे यह परिणाम निकलता है कि करों 
का भार बड़ी आय बाले लोगो पर शाला जाता चाहिये क्योकि इस स्थिति में उन्हें अधिक भार 
हसूस नही होगा। साथ ही, योडी आय वाले ब्यक्तिपो को, जो कि जाय को अत्यावश्यक एवं 
अतिवाये आवश्यकताओ की सन्तुष्टि से व्यय करते हैं, करो से मुक्त कर देना चाहिए। 


सामर्थ्य सिद्धान्त का तीसरा आँचित्य उत्पादन-शक्ति (0७09 ॥॥टफ/क्ष#॥07) के 
रूप मे दिया जाता है । उत्पादक-शक्ति व्यक्ति की उत्पादन करने को क्षमता (८७9०॥५) को कहते 
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इस प्रकार, भारतीय सरकारी व्यय के प्रतिर्य अथवा गठन के तथा पिछले वर्षों में 
इसकी मात्रा मे जो प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं, उनके महत्वपूर्ण आधथिक प्रभाव पडे हैं। यह अवश्य 
है कि ये प्रभाव योडी मात्रा मे ही पड़े। इसका कारण यह था कि राष्ट्रीय आय को देखते हुए 
सरकारी ब्यय की मावा कम थी । परन्तु जेंस्े-जंसते राष्ट्रीय आय में सरकारी व्यय और सरकारी 
झाय का अनुपात बढ़ेगा, दसे-दैंसे हो उनके विकास तथा पुनवितरण सम्बन्धी प्रभावों का महत्व 
भी बढता जायेधा 


सरफारी व्यय से सम्बन्धित सामान्य समप्याएँ 
(0लाशन शाला एश॥तण्ड (० एऐेंतर ॥/कफुथाध्र।ग०) 


सरकारी व्यय का उपयोग प्राय आथिक नीति के एक अस्त्र के रूप भें किया जाता है। 
राज्य नीति (88/6 00॥८9) के कुछ लक्ष्यों की पूति सरकारी व्यय का सावधानी के साथ नियमन 
करके कौ जा सकती है। सरकारी व्यय की योजनाएँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि जिससे राष्ट्रीय 
आम तथा रोजगार की मात्रा मे अधिकतम वृद्धि के विषय मे आश्वस्त हुआ जा सके | पिछले बर्षों 
में भारत में सरकारी ध्यय को मात्रा मे वृद्धि होती रही है। ऐसा आधिक विकास की महत्वाकाक्षी 
योजताओं के कारण हुआ है। विकाछ्त कार्यक्रणो के साथ ही साथ, प्रशारानिक व्यवस्था का भी 
विस्तार हो जाता है जिससे प्रशासन पर होने वाला ब्यय बढ़ जाता है। किन्तु आवश्यकता इस 
बात की है कि प्रशासन के व्यय को यथासभव कम रखा जाए बशर्तें कि उप्तसे कार्यक्षमता में कोई 
कमी न हो जाए। अन्य शब्दों में इसका अर्य है क्रि यथासभव अपव्यय (%४४०४९८) को रोका जाना 
चाहिए। सरकारी ब्यय रे अधिकतम लाभ केवल तभी प्राप्त दे किया जा सकता है जबकि वह व्यय 
पमितव्ययता एवं कुशलता के साथ इस प्रकार किया जाए कि 22 भ्रष्टाचार भाई-भतीजा- 
वाद तथा साधनो के असावधानीपूर्ण उपयोग के कारण होने वाली सभी फिनूलख्ियाँ उससे ्ि 
हें । केवल ऐसा होने पर ही सरकार मे लोपो का विष्वास दना रह सकता है और करो के प्र 
उनका प्रतिरोध कम हो सकता है। 


द्यय में दृद्धि के विरुद्ध उठाई जाने वाली आपत्तियाँ (00ल्‍००॥ है हपाणड; व]ल९४४९॥0 सिएशा- 
0॥श६) 


सरकारी व्यय में होने वाली इन वृद्धियों के सम्बन्ध मे जनता की शिकायत यह है कि 
इस थृद्धि के साथ ही साथ सरकारी विभागों मे अकुशलता भी बढ रही है। विभागों मे आवश्यकता 
है क्षध्िक आदमी भर्ती कद लिये गये हैं। व्यय इस प्रकार किये जाते हैं कि उनसे समाज को कोई 
प्रत्यक्ष या दृष्टिब्य लाभ नही होता। उदाहरण के लिए, प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं की अवधि मे, 
निधित पिचाई साधनों मे से केवल ८० प्रतिशत का उपयोग किया गया । योजनाओं (9979) के 
अच्तर्गंत, अनेक प्रयोजनाओ (770८९४$) के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, अनेक मामलो में वे 
पूरे नही किये जा सके। 5ुछ स्थितियों मे, लक्ष्य पूरे न होने का कारण प्राकृतिक कठिनाइयाँ 
भो थी ओर यह भी कि योजनाओ के निर्माताओं ने लक्ष्यों के निर्धारण में अत्यधिक महत्वकाक्षा 
से काम लिया था। परन्तु अधिकाश मामलों में इसका कारण कर्मचारियों की अकुशलता, 
प्रयोजवाओ का समुचित रूप रे एवं सावधानी के साथ सचातन ने करता जौर ऐसे ही कुछ अन्य 
दोष थे। इन परिस्थितियों के कारण सरकारों खर्च में जो अपव्यय (७७४38०) हुआ है, उसते 
निश्चित रूप ते बचा जा सकता था। 


बकुृशलता (१7८ह0/८7०५) ही कोई एकमात्र ऐसा कारोप (०७आह७) नही है जो सर- 
फारो विभागों के विरुद्ध लगाया जाता हो | जाई-भतोजावाद (7८9005$7), रिश्वतपोंरी तथा 
प्रप्टाचार सश्कारी अपव्यप के अन्य कारण हैं। यह भारत का सौभाग्य है क्रि उसके पास, 
प्रशासन के उच्च स्तरों पर, छिदिल सेववों का एुक ऐसा दल है जो सप्तार के किसी भी देश के 
छिविज्न सेवकों के बराबर है। परन्तु केवल उच्च स्तर के अधिकारयो से हो प्रशासन का सम्बन्ध 
होता हो, ऐसी वात तो नही हे। वास्तविकता यह है कि रारकारी पद सोपान (णीछाश फ्रधगणाए) 
के समी स्तरों पर ईमानदार एवं बुशल कर्मचारो वर्ग कौ आवश्यकता होती है। यह भारत का 
दुर्भाग्य है कि उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी तथा मस्त्रो (एंशाइइाड) भी वेईमानी के थारोप 


श्र 


से बच नही सके हैं। इसदे बारण ही भारत मे लोकपाल को नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की 
गई + यह हो भत्ता है कि इन आरोपों को लगाते समय सरवार क आलाचकों ने कुछ बतिशयोक्ति 
से काम लिया हो । परन्तु उच्च स्तर के लोगो वो तो सीजर की पत्नी की तरह, सभी प्रकार के 
सदेही से परे रहना चाहिए । अन- यह आवश्यक है कि सरकार किसी ऐसो प्रशासनिक मशीनरी 
वी स्थापना करे जा उच्च स्तर के व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार तथा भाई-भनीजावाद 
के आरोपो एवं शित्रायतो की जाँच कर । तथावि, ऐसी प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना करना 
बडा कठिन है जिनसे उक्त सक््य वी पूर्ति भी हो जाए और न ता सरकारी कर्मचारियों वा मतोवत 
(7702८) ही गिरे और न सरवार से कार्य-सचालन पर उसका वोई प्रविबूल प्रभाव ही पढ़े ! 
इस अन्तिम वात ने सरशर पर बड़ा थोश डाला है ओर यही कारण है कि इस दिशा में अब तक 
मुछ भी नही हो सवा है। 


मितव्ययता के लिए को गई फार्यवाहियाँ (!(९४४७४८४ 407 2009णया३) : 


माचे, १६५८ में समद में बाग्रेंस दल ने एक मितब्ययता समिति (९९०॥००५४ 
९०0गराग्रा॥82) की स्थापमा की । समिति ने कहा कि भारत सरकार देश में आज एकमात्र सबसे बड़ी 
नियोक्ता (८79|०)५) है । समिति की रिपोर्ट सरकारी विभागों के व्ययो तथा उनके रोजगारों से 
सम्बन्धित तथ्यों एवं आऑँकड़ों वी एक महत्वपूर्ण दश्तावेज बन गई । समिति ने अपनी रिपोर्ट में 
बहा कि सरकार के असैनिक क्मंचारियों वी सब्या मे भारी वृद्धि हुई है, विभिन्‍न विभागों फै 
बेतन दिलों वो घनराशियाँ बहुत बढ गई है और सभी दिशाओ में व्यय बढ़ा है। समिति ने कहा 
कि सरकारी विभागों में जरा-जरा से बहाने के आधार पर स्टाफ में बद्योतरी करने वी सामान्य 
प्रदृद्ति पाई जाती है। समिति ने सिफारिश वी जि प्रश्नामकीय (407॥/903090) अधिएसी 
(९८९८७॥६६), लिपिक वर्गीय (ए॥05थां»), तथा कुशल व अछुशल पदो की भतियाँ एकदम बन्द 
कर दी जाती चाहिए ओर ऐसे सभी पद सम्राप्त वर दिये जाते चाहिए जो ६ या उससे अधिक 
महीनों से खाली पढ़े हैं केवल उन पदों को छोडकर जहाँ कि तकनीकी कर्म चारियो की आवश्यकता 
है। समिति से सुझाव दिया कि विभिर्त विभागों के फालतू स्टाफ से कर्मचारियों का एक केन्द्रीय 
कोप अथवा समूह (०८४७०) 70०) बनना चाहिए ओर फिर तत्पश्चातृ जो भी नई भर्तियाँ को 
जाएं वे केवल इसी केन्द्रीय समृह में रे की जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि 
सभी ध्रकार की पुननियुक्तियाँ (76 शग॥/०/८7() बिल्कुल बन्द कर दी जाएँ और जो लोग सेवा 
निधृत्ति की आयु तक पहुँच गये हैं उनकी सेदा वी अवधि का ओर विस्तार (९॥४८॥५07) म किया 
जाएं। इस प्रकार, समिति ने किसी भी प्रकार की छेंटनी (7०7०४८४ए८॥६) की सिफारिश नहीं 
वी, अपितु केवल उप्त समय तक नई भर्ती को बन्द रखने को कहा जब तक कि सभी विभागों मे 
कर्मचारियों की सेंट्या कमर होकर समुचित अनुपात में न हो जाए। सन्‌ १६६०-६१ मे, बज 
प्रस्तुत करते समय तत्वालीन वित्त मन्‍्त्री ने यह आश्वासन दिया या कि एक वर्ष तक किसी भी 
सये पद का निर्माण नही क्या जायेगा और ने खाली पदो को भरा ही जायेगा जब तक कि वह 
पद योजना से ही सम्बन्धित न हो अथवा सुरक्षा कारों के लिए ही उसको आवश्यकता न हो । 


सरकार ने मन्‍्त्री परिषद सचिवालय (८४७॥४८६ 5९०४८४४॥७() में एक संगठन और प्रणाली 
संघाग (गहव्गाषतरा0ा 209 पर०॥०१५ त08०४). की स्थापना की है। यह सभाग कार्य करने 
के तरीको में सुधार के लिए तथा कार्यक्षमता के साथ-धाय मितव्ययता लाने के लिए प्रत्येक मत्दालय 
(एगणजा३) की क्रियाओं का अध्ययन करता है। वित्त मन्त्रालय के व्यय विभाग में एक 
मितब्यतता संभाग (72000779 [)शझ्०॥) स्थापित है । यह सभाग ऐसे सभो भ्रस्तावों की जाँच 
करता है जिन्हे वित्त मन्त्रालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा करने का उद्देश्य 
अधिक से अधिक मितब्ययता लाता ही होता है । यह सभाग इस बात की छानबीन करता है कि 
कोई भी प्रस्तावित व्यय अनिवाय ही है अथवा इसको कम था पूर्णत. समाप्त किया जा सकता है। 
इस सभाग की एक विशेष पुनर्गठन इफाई (57९०४ ह९०9847५40०7 एम) है जिसका मुख्य 
उद्देश्य सरकार के कार्यो में कुशलता एवं मितव्ययता उत्पन्त फरना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए यह इकाई सरकार के विभागों (तव्एथ्ाधा/०75) तथा मन्त्रालयों के सगठन तथा उनके कार्ये 
करने के तरीको का व्यापक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है। इन सभी सगठतों का उद्देश्य 


रप्‌३ 


बही है कि सरकारी विभागों में कार्यकुशलता बढाई जाए और व्यय के अध्ययत्त को रोकने मे 
उनकी मदद की जाएं। 


सन्‌ १६५७ से, विभिन्न मस्त्रालयों तथा विभागों ने आन्तरिक मितव्ययत्ता समितिमों 
(वरश॥॥] 8000 (०ग्ाा॥९६७) की स्थापना की है। ये समितियाँ कार्य की भक्ृति, किस्म 
तथा उसकी मात्रा की जाँच करती हैँ और इस बात का पता लगाती है क्ति क्या उस कार्य को और 
शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सकता है। वे इस बात पर भी विचार करती है कि वषा स्टाफ 
पर किये जाने वाले व्यय में कमी की जा सकती है भौर क्या स्लामान्य व्यय मे कमी करम की 
गुजायश है ? इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय मितव्ययत्ता मण्डल (८८यांए० 2007०79 80070) भी 
स्थापित है जिसका कार्य यह है क्रि वह देख कि आान्तरिक मितब्ययता समितियों की सिफारिशों 
लागू की जा रही है या नहीं। यह मण्डल ऐसे मामलो को भी जाँच करता है जिसके विषय में 
विशेष पुरर्गठन इकाई तया सम्बद्ध मन्‍्त्रालय के बीच गतभेद होता है। यह इस बात की जाँच करता 
है कि विशेष पुनर्गठन इकाई द्वारा किय्रे गये कार्य-अध्ययनों (&०८-६४४०८४$) का कहाँ तह पालत 
किया जा रहा है और उन पर आधारिन प्रस्ताव वहाँ तक लागू किय जा रहे है। इसके अतिरिक्त, 
प्रत्येक मन्‍्तोलग में एक पृथक्‌ आन्तरिक दल होता है। यह दल ऐसे मामलो का अध्ययन करता है 
भौर उनके विषय गे अपनी रिपोर्ट देता है जिनका सम्बन्ध अकुशलता से होता है। इस प्रकार, 
सरकारी व्यय पर तिरत्तर निगाह रखी जाती है और प्रशातन की मशीनरी को त्ुप्रवाही एवं 
निर्दोप बताने का सततू प्रयत्त किया जाता है। 


सन्‌ १६५६ मे राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ (#0ाबा 8९४९४०फश९॥/ ००छाषा) ने एक 
योजना कार्यक्रम समिति की स्थापना की। उसका उद्देश्य भी सरकारी व्यय में मितब्ययता 
लाता था। गृह मन्त्री इस समिति के अयध्यक्ष है तथा वित्त मस्ती, योजना सन्‍्त्री और योजना 
आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं । यह समिति विभिन्‍न प्रयोजनाओ (770०८७) की छानबीन 
करती है और ऐसे दलो (।८७७४$) की नियुक्ति करती है जिनमे ससद-सदस्य भी हाते है । ये दल 
अथवा टोलिया कुछ चुनी हुई प्रयोजनाओ का भ्रमण करती है और इस हृष्टि से उतकी जाँच 
पड़ताल करती है ।जसप्त कि उनमें कार्यकुशलता एवं मितब्ययता लाई जा सके । इस प्रकार, 


सरकार व्यय के अपव्यय को रोवने के लिए तथा भ्रशासत में कुशलता एवं मित्तय्यवत्ा लाने के 
लिए यधाशक्ति प्रयास कर रही है। 


पर-तु इन सेब कार्यवाहियों की सफलता, काफी सीसा तक, कर्मचारी बर्ग के चरित्र 
एवं उसकी सत्यनिष्ठा (7(८४४॥७) पर निर्भर है । यदि स्टाफ की ओर से आवश्यफ सहयोग एव 
प्रश्युत्तर नही मिलता है तो अच्छी से अच्छी कार्यवाहियाँ भी असफल हो जायेगी । अतः यदि प्रशा- 
स॒त की कार्यक्षमता में ठृद्धि करनी है और व्ययो मे अधिक मितव्ययता लानी है तो इसके लिए 
आवश्यक है कि सरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्ति ईमानदार, तिष्ठावान (0,8) तथा 
देभभक्त हो $ यह तो मेद के पीछे बेछा हुआ व्यक्ति ही होता है जिसे कि किसी प्रस्ताव को साग 
करना होता है ओर अन्त में उसकी राफलता उसको राइभावना पर ही निर्भर होती है । हे 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रन्थ 


व प॥ढठ/ आव ए०7ाह ० एगआा0त क्रापरवार० या व9॥9, 
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भारत सरकार के सार्वजनिक व्यय की मुझुष प्रवृतियों का वर्णव कीजिए । 
हक भा० गाव व्विएट एण एग।र लुफुशावातःर ते 50ए९फ्रालां 6 
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॥09. 


२१४ 
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भारत मे बढ़ते हुए सुरक्षा व्यय दे आधिक प्रभावों का परीक्षण कीजिये | ब्या आप 
समझते हैं कि नई सरकार रक्षा व्यय में वर्ती करने का प्रयास कर रही है ? 
हर 6 €००ाणााट थींस्टा$ रण वात्मागड तेशटास्ट लाएलशावाएाह गा वै003, 


90 ५6७ फजा: (७. धीड छ८फ ह०टागएतट0( # (998 (0 7९0ए०८ (ं४शाएट 
छफ्शाताणह ? 


“सुरक्षा बजट विता पर आश्रित कॉनेज के छात्र के बजट को भाँति है न कि एक परिवार 
के बजट की भांति, जो निश्चित गाय वी सीमा में व्यय का कुशल बेंटवारा करने वी 
कोगिश वारता है ।” इस बयन वी व्याख्या कीजिये एव सुरक्षा व्यय परे विगत वर्षों में 
हुई वृद्धि के बारथों पर प्रकाश डालिए । 

+गृयाह तललादल 90१8८ ७ गराण6 [8 (पट 9998८ ० 4 ८00586 ॥ए067॥7 एटोग8 
$छ0ए06४ 99 ॥085 शिर, पद कह धार छाल ०-४8 ॥005श॥०० आह (0 
30०७0८ 70 ९१एट८श/0॥976 लीश2॥09 फऋवगि॥ 3 060 5९ छ गराएतगारठ 75 
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राज्य सरवारों के बढ़ते हुए व्यय पर प्रवाश डालिए । 

९००७॥ 0छि ४6 7978 €छ790॥0॥076 06 9946 0505 ध/0605. 





श्र 


सरकारी प्राय के स्नोत-प्रत्यक्ष कर 
(8णा०65 0 एप (२९ए४१0०--2976०0 [8%65) 


केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय के स्रोत 
(80ण0९४ ण॑ प/धा०४ ण॑ ४ (गे 24 50॥0 00थणा९॥5) 


केन्द्र सरकार को दो पुर्य खोतो से आय प्राप्त होती हैं--एक तो करो द्वारा भोर बूसरे 
शारकारी उद्यमों व अन्य साधनों द्वारा। एक दूसरे स्रोत से प्राप्त होते वाली आय को कर-इतर 
आय (0907-2६ 72५८॥06) भी कहा जाता है । करो से जो भाय प्राप्त होती है । उसके तीन मुख्य 
स्रोत हैं. (क) आय तथा व्यय पर लगाये जाने वाले कर, (ख) सम्पत्ति तथा धन पर लगाये जाने 
वाले कर, और (ग) पल्तुओ तथा सेवाओ पर लगाये जाने वाले कर | तालिका न० १ से हमे आय 
के इन विभिन्न खोतो की एक सश्षिप्त झलक मिलतो है : 


निम्न तालिका न० १ से यह स्पष्ट है कि बेन्द्र सरकार को अपनी आय का एक़ 
बड़ा भाग करो से प्राप्त होता है। सन्‌ १६५०-५१ में उसकी करो से प्राप्त आप लगभग €० प्रतिशत 
थी और कर-इतर भाय १० प्रतिशत | १६७३-७४ के बजट के अनुसार, भेन्द्र सरकार को आशा है 
कि अपनी आय वा लगभा ७७ ४७ प्रतिशत भाग उसे करो से और २२ ४३ प्रतिशत कर-इतर स्रोतों 
से प्राप्त होगा । केन्द्र मरकार के समान ही राज्य सरकारो को भी मुख्य स्रोतों से बाय प्राप्त 
होती है--एक तो करो से ओर दूसरे कर-इतर साधनों से । करो से प्राप्त होने वालो आय वे भी 
तीन प्रमुख स्रोत हैं: (क) आय पर कर, (ख) सापत्ति और पूजीगत सौरी पर कर, और (ग) वस्तुओं 
तथा सेवाओ पर कर | राज्य सरकारों की कर-इतर आय मे प्रशासनिक प्राप्तियाँ (80/07्राश्धाएट 
76०९ 9७($), सरकारी उद्यमो का शुद्ध अशदाव (#०६ ०णाप्राएए७67), वेन्द्र से प्राप्त राज्य सरकारो 
की आय का व्यौरा तालिका न० ३ द्वारा प्रदर्शित क्या गया है -- 
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तालिका--२ 
लिम्न तालिका पिछले कुछ यर्षों में राज्यों की आय को दर्शाती है :-- 








(करोड़ ० में) 
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(7) कर सम्बन्धी आय के 
स्रोत ([05 ॥२९४४०४८) 


(१) आय कर का अश १२३ १७ | ३४६१० । ४५२८० | ४६०६० प्रडीढ ६ 





(२) कृषि आप कर हद८ १० ५० ११ 5० १३४० बर२ 
(३) भू-राजहव १११६३ | ११२०६. ६४२० | १०६३० | १७७६ 
(४) सघ-उत्पादन-कर १४५८० | ३९०३० ४७१ ८० | ५४२४० छछ७० १ 
(५) राज्य-उत्पादन॑-ऋर ६६३७ | १६८३ -० | २३५४० | २५४४० हे८६ ३ 
(६) प्ामान्य विज्री-कर ,| रेरे5५७ | १६१६० ६०४६० | ६७० ०० | १६०५५ 
[७) मनोरजन कर २६ ४४ 2७ ५० ६६०० उ४घ० १३२४ 
(६) विद्युत कर ३५ ३६ ६७ २० ७३६० ३७०० १०११ 


(६) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन 
कर छ४ ११ | १२१८० | १३७ ०६ | १४४३० | २०६ ८ 
(१०) मोटर स्प्रिट व मोटर- 
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(ग) कर-इतर आय ()६0॥- ॥| 


प9९ ६९४९०प८) का योग ७३२ ४६ (49227 0४९ ०० १४५० ०० ४२२०० र४७६ ७ 
| कपोजडन भा. | १०७६४ को कुल आप १४६० ५३ | ३१११ ६६ 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्यो वी आय के सभी ख्रोत इन्हे अधिकाधिक आय 
प्रदान कर रहे है। सन्‌ १६६५-६६ में राज्यों बी कुल आप १४६० ५३ करोड़ र० थी जो कि 
सन्‌ १६७५-७६ मे बजट अनुमान के आधार पर ६७५३ ८ करोड रुपये हो गई। इनमे आय तथा 
सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले कर तो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं और वघ्तुओ पर लगाये जाने वाले कर 
परोक्ष बर कहजाते है। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत हम केवल प्रत्यक्ष करो पर ही विचार करेंगे । 
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आय पर फर-केन्द्र 
(पृन्नद७5 ७त वी0०ए९--(९४४६) 
"आय पर कर” शीप॑ंक के अल्तर्गत वेन्द्र सरकार दो महत्वपूर्ण कर उगाहती है--एक 


तो व्यक्तिगत आय-कर (9९४00 ॥0:0॥४-०५) ओर दूसरा विगम-कर (८णफुणब०एणा 0४) । 
इन दोनों खोतों से प्राप्त होते दाली आय इस प्रकार है -- 
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२१६ 
आय-कर (7॥6 70006 %४5) 


आरत मे वर्तमात आय-कर का आरम्भ सन्‌ १८६० से हुआ माना जाता है जबकि 
नीची दरों पर हल्का क्रमवर्धी आय-कर लग्राया गया था। उस समय यह कर अस्थायी रूपसे 
लगाया गया था और सन्‌ १५६५ में यह समाप्त कर दिया गया था। किन्तु बजट सम्बन्धी भाव- 
श्यकताओ के कारण १८६६ मे इसे फिर अस्थायी रूप से लागू किया गया । सन्‌ १८८६ मे, 
भारतोष आपकर अधिनियम ([70॥90 700०7०-72५८ ४०) द्वारा इसे स्थायी बना दिया गया। 
इस अधिनियम के अनुसार आमदनियो पर प्रतिशत के आधार पर एक क्रमवर्धी कर (807६0 
(85) लग्राया गया | अखिल भारतीय कर जॉच समिति की सिफारिश के आधार पर सन्‌ १६२२ 
का भारतीय मआाय-कर अधिनियम पास्त किया गया । इस अधिनियम में अनेक बार सशोधन किये 
गये किन्तु उसमे सबसे महत्वपूर्ण सशोधन सन्‌ १६३६ में विधान मण्डल ([०8»)#076) द्वारा किया 
गया । इस सशोधन के अनुसार, शिला पद्धति के आधार ($808 039५) पर क्रमवर्धी दरें लागू की 
गई और अति के लिए छूट की सीमा घटाकर ३०,००० रु० कर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध की 
अवधि में सन्‌ १६४० में अतिरिक्त लाभ कर (८९०८४-०४०॥॥५६8%) लगाया गया और आय-कर पर 
अधिभार (5०८०५४८) भी लागू किया गया । आय-कर तथा निगम-कर की छूट की सीमायें नीची 
कर दी गई' ओर उनकी दरें बढा दी गई । 


विधि आयोग [[.4७४ (०एाणा5७0॥), १६५८ और प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति 
(महावीर त्यागी समिति), १६५६ की रिपोर्ट की त्िफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 
१६२२ के आप-कर अधिनियम के स्थान पर आय-कर अधिनियम, १६६१ पास किया। यही 
अधिनियम आजकल आय पर कर लगाते का आधार बना हुआ है। गत लगभग 5८० बर्षों की 
बेवधि मे आय-कर के ढाँचे से अनेक परिव्तेत हुए हैं। इल परिवतेनो के लिए उत्तरदायी मुझ्य तत्त्व 
जहाँ राजस्व की बढती हुई आवश्यकता को कह्दा जा सकता हैं, वहाँ अन्य अमेक कारण भी आय 
कर के ढाँचे के पुननिर्माण के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जेसे कि बदलतों हुई आधथिक परिस्थितियाँ 
न्‍्यायापिक निर्णय और अनेक जाँच समितियों द्वारा किये गये प्रस्ताव । 


ध्यक्तितत आमदनियों पर कर (85807 ० ए८४०ा७| [70ण०॥8४) . 


व्यक्तिपो, हिन्दू अविभाजित परिवारों, अपजीकृत फर्मो तथा व्यक्तियों के अन्य संगठनों 
की निबल आय (ए८ 0006) पर आर-कर लगाया जाता है। कृषि-आय को कर-पोग्य आय 
((8:०७०।० 47९०7८) में सम्मिलित नही किय। जाता | घामिक एव पुण्याये ट्रस्टो (थध8005 900 
कध्यो।8008 ४०४४७) की आमदनियों को आय-कर से मुक्त कर दिया जाता है कर का निर्धारण 
कर-दाता की निबल आय पर क्या जाता है। कुल आय में हे कुछ घदौतियां (4००००४०७५) 
निकाल देने के पश्चात्‌ निबल आय निकाल ली जाती है। ये घटौतियाँ उन लागयतो एव खर्नों से 
सम्बद्ध होती हैं जो कि आय के कमाने मे किये जाते हैं । 


वित्त अधिनियम, १६६८ के अनुसार, व्यक्तिगत आय-कर की निम्न दरे थी .--- 
(१) छुत्त आय के श्रथम ५,००० रु० पर ४ प्रतिशत 

(२) ,, » कै आले ५,००० ,, » पृढ » 

(३) » # के बगले ५,००० ,, ,, प्र 


श्र 


२२० 


(४) » » हें अगले ५,००० ,, , श०७-. 
(ही 5४, के अगले ५,००० ,, ,, जैं० 
(६) » » के अगले ५,००० ,, » ५ 
(७) » ७» के अगले २०,००० ,, ,» ५० +% 
(८) ,, » के अगले २०,००० ,, » ६०» 
(६) , » की शेप घतराशि पर 3] 


छोटी आमदनियों वो कर से मुक्ति प्रदात की गई । सन्‌ १६६६-६७ तक यह छूट की 
सीमा (८६६८॥७/0॥ हा] अग्मिजिव हिन्दू वरिवारों के लिए ६,००० रु० तथा अन्य लोग के 
लिए ३,००० रू० थी । सन्‌ १६६६ वे! हित अधिनियम (9970८ 8९) द्वारा इन सीमाओं में 
४०० 5० की और वृद्धि कर दी गई । इग प्रशार अविभाजित हिन्दू परिवारों की स्थिति में ७,००९ 
रु० तक की वुल आय पर अन्य मामतो में £ ००० र० तक की कुत आय पर कोई आय-कर नहीं 


देना होगा। 


व्यक्तिगत भत्तों वे पर में और भी छूट प्रदान वी जाती है। व्यक्तियों तथा अविभानित॑ 
हिन्दू परिवारों की स्थिति में, कुल आय पर जो कर निर्धारित किया जाता था उसमे में कर-उन्मु्ति 
((3६ 72॥67) वी निश्चित धनराशियाँ घटा दी जाती थी। 


इसके आलरित जीवन बीमा, विर्वाह निधियों के अशदानों त्या डाऋ घर के दचत देव 
मे खुले सावधि सचयी जमा खातों (८ए॥एणौशार८ एग्० तैटए०0७४ ४0०००७०५) के सम्बस्ध में र्भ 
घटोतियाँ तपा छूटें प्रदाव की जाती थी । ऐसी अदायगियों का एक भाग ठ्ुल आय मे रे घटा दिये 
जाता था और फिर शेप बची हुई आय पर कर लगया जाता था । ऐसी घटौतियाँ कुल आय की 
अधिक से अधिक २४ प्रतिशत अद्यायगियों वर ही दी जाती थी । अदायगियों का जो भाग घटाया 
जाता था वह प्रथम ५,००० रु० व ६० प्रतिशत और शेप अदायगियों का ५० प्रतिशत होता था । 
आय कर को दरो में आमूल परिवतंत (१६७३-७४ का बजट) 


ससद के समक्ष सन्‌ १६७३-७४ का वजट प्रस्तुत करते समय आयकर की दो मे 
ऋान्तिकारी परिवर्तेनों की थोपणा बी गई थी । वित्त बिल, १९७३ के अनुसार कुल के चुने हुए 
स्तरों पर व्यव्ित पर वर इस प्रकार थे. () व्यक्ति पर कर, (8) जितके पास पाँच हजार ए० की 
कृषि आय थो, (00) जिसके वास दस हजार रपये की कृषि आय थी, और (7९) जिसके पाप्त बीम 
हजार रुपये की कृषि आय थी। 


३५ 


हैं और इसवा पता व्यक्ति की बाय तथा उसके संचित ढग से लगता है। कुछ मूलभूत आवश्यक- 
ताओं को पूरा करने के बाद व्यक्ति के पास जो कुछ साधन शेष बच रहते हैं वे उसकी कर अदा 
करने की उच्चकोरटि की क्षमता के प्रतीक होते है। हौव्सन (00507) ने “आधिक बेशी (०००००- 
70० 8908) की विचारधारा का प्रतिषादन किया है । यहू आर्थिक वेशी उस भेद (॥8070007॥) 
पर क्राधारित थी जो कि आय के उस भाग, जिसमे कि करो को वहन करने की सामथ्यं नहीं थी, 
और उच्त भाग के बीच पाया जाता था जिसमे कि करो का योझ उठाने की सामथ्यं नहीं थी, उस 
आय का सूचक था जो कि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्षमता को बनाये रखने के लिये आवश्यक थी। 
और जिसे आर्थिक बेशी कहा जाता था बह, होब्यन के अनुसार भारी कराधान का बोझ उठा 
सकती थी । पोल बेरन ने वाह्तविक आ्थिक बेशी ओर सम्मावित आधिक बेशी के बीच भी भेद 
किया !१ वास्तविक आर्थिक बेशी (#लाए॥। ९८०॥०॥॥० आ॥90$) वास्तविक चालू उपज तथा 
वास्तविक चालू उपभोग के अन्तर को कहा जाता था। यह अनेक सम्पत्तियो (35525) के बास्त- 
बिका सचय (8०६४४) ४०८घाार४४०॥) का सूचक था। सम्भावित आशिक बेणीं (9०९7॥॥र्थ ९००- 
एणाए ध्घाफ्रो७७) उस उपज (०७६ ए0॥) को, जो कि एक निश्चण प्राकृतिक क्या प्रौद्योपिक ८प- 
बरण (0८068 0 शाज्ञाणग्राशा।) में समस्त काम में आ सकने योग्य साधतो का उपयोग 
करके पैदा की गई हो, तथा आवश्यक उपयोग के बीच के अन्तर को कहा जाता था। यह आधिक 
बेशी एक उच्चस्तर के कराधान को भी सहन कर सकती थी और ऐसे कराधान को आशिक प्रगति 
के आधार पर आसानी से स्थायोचित ठहरापा जा सकता था क्योकि आथिक प्रगति के लिए यह 
जछरी था कि इस बेशी का एक बडा अनुपात उत्पादक-विनियोग (छ7000८४४८॥॥ए6जञगक्षा।) की 
ओर को प्रवाहित किया जाये । पदि ऐसा नही हुआ तो इस बेशी का उपयोग अनुत्पांदक उपभोग 
तथा अनुत्यादक विनिषोग के लिये किया जायेगा ॥* 

उपरोक्त आधारो की फरमियाँ 


अदा करने की सामथ्यं को सिद्धान्त का औचित्य सिद्ध करवे के लिये ऊपर जिन तीत 
आध्ारो का जिक्र किया गया है, यदि उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होगा कि इन तीनो 
ही आधारों में कुछ कमियाँ हैं। त्याग (5307॥0९) व्यक्तिपरक ($००९८४४९) है और इसका अर्थ 
प्रत्येक लेखक अपने-अपने तरीके से लगायेगा | आय की सीशान्‍्त उपयोगिता के आधार पर अवश्य 
मुछ ठोस गुण हैं परन्तु इसका आधार भी व्यक्तिपरक (500५००४४० ए०7०) ही है। इसके 
अतिरिक्त, इसने इस बात की भी अपेक्षा कर दी है कि आय का उपयोग बचत तथा 
विनियोग के लिये भी किया जा सकता है जो कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक, दोनो ही हृष्ठियों मे 
महत्वपूर्ण है। अन्त मे, सामर्थ्य सिद्धान्त का उत्पादक शक्ति आधार वस्तुपरक (०0/०८४४७) है परतु 
व्यवहार में लागू करते समय इशमे अगेक कठिनाइयाँ सामते आती है । 
अदा करते को योग्यता तथा त्याग को समानता (607 ॥0 छ99 ते एवष्थांए ० 
$8णवां06) : 

मिल ()() के रामय से ही सामर्थ्य सिद्धान्त का अर्थ करदाताओ के लिये त्याग कौ 
रामानता के रूप में लगाया जाता रहा है । समान त्याग के सिद्धान्त को वितरण के विशिष्ट ढाँचे मे 
डालने के लिए निम्न बातो पर विचार करना होगा “-- 

(%क) अदा करने की योग्यता अथवा सामर्थ्य का सूचक (7065) किसे माना जाए ? 

(ख) त्याग को समानता की विचारधारा में 'समान' (८५४७।) वा स्पष्ट तथा वास्तविक 

अर्थ क्‍या है ? 
(ग) भिन्न-भिन्न व्यक्तियो के त््याप्र को कैसे मापा जाए और समान त्याग की विचारधारा 
को “कर की एक विशिब्ट दर” के लिये कैसे व्यक्त किया जाए ? 
अब हम इन समस्याओ मे से प्रत्येक पर विचार करेंगे । 





8. 87 8, फ़वाबप + 7ग2 20॥7टट! 500ा्काए' थी 00079, टवणशा हल्चर्ए एल), 9 
29 28. 


9. १8|५ (फशाब : उफल्वा 2गीकु थ फाबेशबेश'शेंग्रथर्व (०फ्ाकांख, ९. 65. 


श्र 


किन्तु ११,००० रु० वी आय के वाद उस पर कर का भार बदता जायेगा। इसशा काएण 
यह है कि उन पर सरचाऊँ १०% के स्थान पर १५% वी दर से लग्रेगा। इसके अतिरिक्त 
जिनकी बापिक आय १०,००० २० में अधिक है उनके लिए छूट की सीमा ८,००० ३० ही 
रहेगी । 


१०,००० में ११,००० रु० वे मध्य की आय वालों के लिए एक नया फाू ला तैयार 
किया गया है। इसके अन्तर्गत १०,५४० रु० तक की आय-बर्ग के लोगो को वास्तव में उससे कम 
बर देना होगा जितना कि वर्तमान में देना पड़ता पा | किन्तु १०,५५० से अधिक आय बालों को 
अधिक कर देता पड़ेगा | आय-कर के तुलनात्मक कर-भार का अध्ययन निम्न तालिका की सहायता 
से किया जा सवता है । 











आप-कर का भार 

क्षप्प कर (दस प्र श | कर (पत्रह प्र श के कर देयता 

के अधिभार की | अधिमार की दर से) में वृद्धि 

दर से) पुरानी | दस हजार तक को छूट या कमी 

दरों पर को सीमा बढ़ाते पर । 
शर्तेमात भार 

हा घूल्य (न ३३० 
१०,५०० ३८३ ३८५ (न रे 
११,००० ४६५ ५१५ (न). रेरे 
११,००० ६६० ६६० (+-) 45 
११,५०० ७४३ ७७६ (+)  रेई 
१५,००० ११५४५ १,२०५ / (+) ३ 
२०,००० २,१४४ २,२४२ ।. (की. ६5 
२४,००० ३,५२० ३,६८० (न). १६० 
नड०,७०० ६,५७० १०,००५ (५). ४३५ 
प्ृू०,००० १,३६७० १४,६०५ (+). ६३५ 
६०,००० १,६४७० २०,३५५ (नी) ४ 
७०,००० २४,६७० २६,१०४ (के) %१४ 
४०,००० ३१,०२० ३२,४३० (न) %४१९ 
६०,००० ३ ०9० ३८,७४४ (नी) %शपर 
प्‌,००,००० ४३,१२० ड५,०८० (+) १,६६० 
२,४०,००० ७६,१२० ७६ शध० (न) कैड३० 
१,००,००० ब,ब्श,्‌२० ब्‌,प१४,०८० (+) ४,६६० 
२,५०,००० १,४२,१२० कू,डंप, ८० (न) ६४६० 
३,००,००० १,७५,१२० बृ,८३,०८० (नी) ७५६६० 
५,००,००० ३,०७,१२० इ२१,०७० (-+) १३ ६६० 
बृ ६,३७,१२० ६,६६७०८० (न) २६,६६० 











उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर १०,००० रु० तक की आय चर्ग के 
क्ञोगो को आयकर से मुक्ति मिली है वहाँ दूसरों ओर अधिक आय वर्गे के लोगों के आय-कर भार 
से वृद्धि हुई है-। 





आप कर फी दरें (१६७३-७४ के वजट के माधार पर) 





6) (0) (को) 
कर योग्य फुल आय | छुदाया जाने वाला | चुकाया जाने | घुकाया जाने वाला 
(पढाएए८). | व्यक्तिगत कर जब | वाला फर, उत | फर उन दशाओं चे 
[ए०णण४) कि उसके पास | दशाओ भें, जब | जबकि ब्यक्ति के 
क्रृषि आय महों है | कि व्यक्ति के पास | पास दस हजार 5० 
पाँच हुजार र० की | की क़्षि आय है 
कृषि जाय है 
रण हक रु० रू० 
2,००७ ० शून्य शून्य शून्य 
६,००० रू० ११० पृ८७ ३३२ 
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४०,००० २० १३,५४० २२,४५० २४,६६५ 
६०,००० २० २६,४५० २६,६२५ ३३,०१५ 
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(ध) 
चुकाया जाते 
बाला फर, उन 
दशाओ में जबकि 
ध्यक्ति के पास 
२० हज़ार क्० 
को कृषि भाय है 
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शुल्य 
३६० 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार ने आयकर को दर मे पर्याप्त वृद्धि की थी। 
इससे केन्द्रीय सरकार को १८६० करोड रु० की बतिरिक्त ब्लाय होने की सम्भावना पी। 
सरकार ने के० एन० राज समिति की सिफरिशों को स्वीकार करते हुए कृषि आय को भी कर 
राशि में सम्मिलित किया था। इस प्रकार कृषि तथा गेर कृषि आय का लाशिक एकीकरण किया 


गया था] 


प्‌ १६७७-७८ के बजट के अनुसाए आप पर आय कर को दरें 


वित्तमत्री श्री एच० एम० पढेल ने आयकर वीं छूट की सीमा ८०० रु० से वढाकर 
१०,९०९ 5० कर दी है। इस प्रकार १०,००० श० तक को ज्ञाय वालो को कोई कर नही देना पड़ेगा 


र्र४ 


सभी प्रकार की सशीनरी समन्त्र (27500) तथा स्थिर परिसस्पत्तियों (7८४ ४55८५$) पर मूल्य- 
'हास सम्बन्धी छूटें प्रदान वी जाती हैं । इन सभी व्यवस्भाओं वा उदंश्य यह है कि ब्यदसायों 
(00$!055525) को तिवेश एवं विस्तार करने की प्ररणाएं मिले। 

इन छूटो के झलावा, कुछ उद्योगो को विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत, और. भी छूट 
प्रदान की जाती है । उदाहरण के लिए, कुछ देशी कम्पनियों को विशेष छूट दी जाती है। यह 
विशेष छूट उन्हें ऐसे लाभो वर प्रदान की जाती है जो वि दिजली के उत्तादन अथवा वितरण के 
व्यवसाय से होत हैं अथवा प्रायमिक्ता वाले उद्योगों (प्रांणा३# 770प्रछञ८5) से सम्बन्धित कुछ 
विशिष्ट पदार्थों के निर्माण अयवा उत्पादन के व्यरसाय से होते हैं। ऐसी कम्पनियों बी कुल आय 
का हिसाब लगाते समय इस प्रकार के लाप्ो के ८ प्रतिशत के वरावर धनराशि कुल आग में से 
घटा दी जाती है ।॥ 

सन्‌ १९६५ में एक और योजना लागू की गई है जिपके अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों के 
लिए कर-समजन प्रमाण-पत्र ((35 ८४८०/ ८८॥00923) स्वोकार किये गये जो कि उल्लिखित मूल 
उद्योगो में लगी हुई है। यह योजना सन्‌ १९६६-६७ से आरम्भ होवर ५ वर्षों की अवधि के लिए 
लागू को गई थी । वर-हमजन प्रमाण-पत्र की घनराशि की गणना आधार वर्ष मे अदा किये गये 
अनुरूपी कर (०07८570000॥08 4९) पर कम्पनी द्वारा दिये गये अतिरिक्त निगम-कर (अधि-कर 
सहित) फे २० प्रातणत की दर से वी जाती थी । इसके अतिरिक्त, कुछ निश्चित सीमाओ तक, कर- 
मुक्त कर-समजत प्रमाण-पत्र ऐसे विनिर्माताओं (छथाए३०ण९४5) को जारी किये गये जिखोंने 
१६६५-६६ से लेकर पाँच वित्तीय वर्षों बी अवाध में किसी भी एक अथवा अधिक वर्ष, अपने 
आधार वर्ष (005८ ८०7) के मुकाबले माल का अधिक उत्पादन किया। ये रियायतें इसलिए प्रदात 
वी गई ताकि इनके द्वारा कुछ उद्योगों में उत्पादन बढाने का तीब् प्रोत्साहन मिले। 

सन्‌ १६६८-६६ के बजट में कम्पनियों के लाभो पर लगने वाले आयकर को ३४ 
प्रतिशत से घटाकर २४ प्रतिशत कर दिया गया इसका मूलभूठ उद्दृश्य कम्पनियों की कुशलता में 
वृद्धि करना था । 

सन्‌ १६६६-७० के बजट में निगम कराधात के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया कि 
नवीन औद्योगिक उपक्रमो तथा जहांजी उद्योग को दी जाने वाली कर अवकाश सम्बन्धी रियायतो 
(६७४ ॥0॥039 ०००८०।०५४०७) की अवधि २ अप्रैल, १६७१ से बढ़ाकर ३१ मार्च, १६७६ तेक 
कर दो जाये । 

पिछले वर्षों में निगम-्कर (००7ए०॥09 80) से घाप्त होने बाली आय तिम्त 


प्रकार थी ,-- 
(करोड़ रुपयों में) 
कि 93042 2// 
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श्श्रे 


आप-कर एवं १६७७-७८ का बजट 


सन्‌ १६७७-७८ के आयकर सम्बस्धी बजट प्रस्तावों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न- 
लिखित हैं-- 


(0) झाय की न्यूनतम सीमा ८,००० रु० से बदाकर १०,००० ६० कर दी गई है किन्तु 
ज्ञिन लोगो की आय १०,००० वापिक से अधिक होगी उनके लिए न्यूनतम सीमा 
६,००० रू० हो रहेगी । 

(9) आय-कर की अधिकतम सीमान्त दर ६६९, से बढाकर ७००७ कर दी गई है। 

(४) आय-ऋर सरघाजें की दर १०९६ से बढाकर १५०८ कर दी गई है! 

(९) ब्लाय कर दाताओ के लिए अनिवार्य जमा योजना चालू रहेगी। 

(५४) दीधेकालीत बचतो पर प्रयम्म ४,००० ₹० के पूर्ण राशि, अगले ६,००० र० की 
४५०५ राशि और शेप का ४०९; योग्यता राशि के रूप भे घटेगी । 

(फ्री) सन्‌ १६७७ ७८ के य्षे में आय-कर एयं नियम-कर के रूप में भारत गरकार की 
प्राप्त होने वाली कुल जाय का अनुमान २२५८ करोड़ ३० लगाया गया है जबकि 
गत वर्ष एम मद में २०७८ करोड झ० की आय हुई थी। 


निगम आय पर फर (॥8४2007 ० 00एणग48 ००7०) 


कम्पतियों पर लगाये जाने वाले कर को नियम कर कहते हैं। कम्पनियों की 
काय पर मी अनेएः कर लगाये जाते हैं! उनमे से दो कर अर्थात्‌ आय-कर और 
अति-कर (४एा६/3४), सन्‌ १९६५ में एक कर के रूप में परिवतित कर दिये गये | इसके 
बाद, कछ निश्चित मात्रा से अधिक के लाभों पर अधि-कर (5074५) लगाया गया। सन्‌ १९६८ 
के वित्त अधिनियम द्वारा एकीकृत भाय-कर की दरो का पुनतिर्धारण तथा सरलीकरण कर दिया 
गा । ये दरें निम्त प्रकार हैं -- 


(१) देशी कम्पनियों ((077९500-८0003725) के लिए अर्थात्‌ ऐसी भारतीय अथवा 
विदेशी कम्पनियों के लिए जो भारत मे ही अपने लाभाशों की घोषणा तथा उतकी 
क्दायरी की व्यवस्थाएं करती है और जिनमे जनता काफी भाग लेती है, कर 
की दर, यदि उनकी रुल आय ५०,००० ह० से अधिक नहीं है तो कुल आय 
की ४५ प्रतिशत और कुल आय ५०,००० पते अधिक होने की स्थिति मे ५५ प्रति- 
शत है। 

(२) बिन देशी कम्पतियों मे जनता अधिक भाग नही लेती और जो एक प्रकार से 
औद्योगिक कम्पनियाँ हैं, उनमे कर की दर कुल आय के पहले दस लाख की रकम 
पर ५५ अतिशत और कूल आय की छेप रकम पर ६७ प्रतिश्वत है। 

(३) जिन देशी कम्पनियों मे जनता भी अधिक ठोस रूप मे भाग नही लेती है और जो 
औद्योगिक नम्पतियाँ भी नहीं है, कर कौ दर कुण आय की ६५ प्रतिशत है । 

(४) ऐली विदेशी कम्पनियों के मामले मे, जिन्होंने भारत मे अपने लाभाशों (68४- 
8०॥९5) की घोषणा तथा अदायगियाँ करने को निश्चित व्यवस्थाए नही की हैं। 

शयल्टी तथा तबनोकी सेवा के शुल्को से होने वाही आय पद कर की दर ४० 
प्रतिशत है, बशर्ते कि उनके द्वार। सम्पन्न सपझौते केन्द्र सरकार द्वारा अनुभीदित 
हो, भौर अन्य वामदनियों पर कर की दर ७० श्रतिशत है । 


५५ विनियोग (7९९४४727/) को प्रोत्साहन देने के लिए कम्पतियों को कुछ रियायतें तथा 
छूटें प्रदान की जाती हैं। सर्वेध्रयम, नई कम्पनियों मे उनके कार्य आरम्भ करने से पहले पाँच बर्चों 
में लाभो के वे भाग कर-मुक्त कर दिये जाते हैं जो कि लगी हुई पूंजी के ६ प्रधिशद से अधिक 
होते हैं। दूसरे, व्यावसायिक कार्यों के लिए अस्यापित (7४260) समन्त्र तथा मशीनरी में किये 
जाने वाले सभी निवेशों के लिए २५ प्रतिशत की दर से विक्ास छूट प्रदान को जाती है। तीसरे, 


२२६ 


आयकर वी अधिवतम सीमा ६६% ही थी । आय कर की ये सीमायें अधिक है। अतः भावप्यकता 
इस बात वी है कि आय ने उच्चत्तर वोप्ठको (पलक ॥700॥6 ज०४०४८७) में कर की दरों मे 
बुछ कमी वो जाए और आय के वीच के कोपष्ठकी में दसे में दुछ शृद्धि को जाए। प्रोऐेषर 
कल्शेर ने सिफारिश भी कि आव-बार की उच्चतम दरें ४४ प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए 
पयोषि' अधिक ऊँची दरो से करदाता द्वारा कर वचन (ए८४८४०४) को तथा 58६ खर्ची को 
प्रोत्साहन मिलता है। उनके ओकड़ों से हम चाहे सहमत हो या नहीं, परन्तु यह निश्चित है कि 
भारतीय आपिकर में आराहूण वी दर में बमी वरने वा पक्ष काफी सदस है । 


हे आय-कर में बचतों को प्रोत्साहत देने दी बहुत कम व्यवस्था है। व्यक्तिगत आवन्बर 
में जो छूटे प्रदान वी जाती हैं वे केवल निर्वाह विधि के अशदानों तथा बीमे की किश्तों के भम्बन्ध 
मे हैं। परन्तु ये छूटें इतनी अपर्याप्त हैं कि इनसे बचतो को ठोस श्रोत्साहत नहीं मिलता। 
जहां निर्वाह्‌ निधियों के अशदानों (छ/०श0९0. प्रितत 2050900005$) का प्रश्न है, दे तो अधि 
काश मापलों में अनिवार्य होते हैं। अत वरो में छूट से बचतो में कोई सहांग्रता नही मिलती ) 
बोमे की किश्तो के सम्बन्ध में जो छूटे प्रदान को जाती हैं उनसे अवश्य बचतो को प्रोत्साहन मिलता 
है परन्तु बह भी बहुत थोडा । इस साध्यम से विसी विशेष वर्ष मे असाधारण रुप से ऊँची आय में 
से बचत नहीं वी जा सकती, क्योकि उपलब्ध कर-छूटो का लाभ प्राप्त करने के लिए यदि उस 
ब वीमे की पालिसियाँ ली गई तो उसका अथे हागा--आगे आने वाले वर्षों में अधिक अ्रीमियम 
देना । यह एव ऐसा भार होगा जिसे सम्भव है बहुत से सोय प्रमन्‍्द न करें कपवा बहन ने कर 
र्ः इस प्रवार बहा जा समता है कि ब्यक्तिगत बचतो के प्रोत्साहन की व्यवस्थाएँ अपर्याश 
हो ह्‌। * 

विशशस छूट, पिसी फर्म के प्रारश्मिक वर्षों मे उसे कर-मुक्त कर देना तथा इसी प्रकार 
बी अन्य छूूें व्यावसायिक आमदनियो के सम्बन्ध में बडी होती है। इससे कम्पनियों वो बचत 
करने त्तया उन्हे फिर ते लाभोत्यादन मे लगा देने वा प्रोत्साहन मिलता हैं । नये औद्योगिक घ्यव- 
साय इन उपायो से बड़े प्रोत्साहित होते हैं। किन्तु आवश्यकता इस बात वी है कि पुरानी कम्पतियों 
को भी अधिक छूट प्रदान की जाए। निगम-कराधान के वर्तमात स्तर की आलोचना इसलिये की 
जाती है कि इसस विनियोग हनोत्साहित होता है। परन्तु पदि सभी बाती एवं परिस्थितियों को 
हृष्टिगत रखा जाए तो कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं वे कम्पतिधों की बचतो को 
प्रोत्माहित करती हैं। 


आप-कर का बंचन (८४४४४०० ०६ ॥00070-47)--इस बात में विश्वास के पर्याप्त 
कारण हैं कि भारत भे आय-वार वा बडे पैमाने पर वचन (०४४४०७) होता है । कराधान जाँच 
आयोग वा यह मत था कि भारत मे आय-कर का जानबूझकर किया जाने वाला वंचत काफी 
मात्रा मे प्रचलित है जिसका कि बाद मे आय-कर विभाग द्वारा पता लगा लिया जाता है। और 
अदि हम इस बात को दृष्टिगत रखें कि भारत का आय-कर विभाग (7086-47 0ट:धए एप) 
हेसे मामली को पता लगाने के लिए पूर्णतया सुसज्थित नहीं है. तव तो वास्तविक कर वचन वी 
सात्रा और भी अधिक बैठती है । प्रो० कंल्डोर के अतुमान के अतूसार, प्रतिवर्ष ५७६ करोड़ रु* 
की आय को आय-करो से छिपा लिया जाता है जिसमे सरकार को लगभग २०० से ३०० करोड़ 
० तक के करो का नुकसान होता है। जंछे कि हे लोगी का कहना है, हो सकता है इत आँकडो 
में अतिशयोक्ति हो, परन्तु इनसे यह तो स्पष्ट है हो कि देश मे कर-वचन निश्चय ही बडी मात्रा 
में हो रहा है और उससे राजकोप को प्रतिवर्ष करोड़ो २० की हाति हो रही है। कर-वघन से 
केचल सरकार ही एक ठोस आय से दचिते नही हो जाती, बल्वि यह आय-कर को असमान तथा 
अन्यायपूर्ण भी बना देता है। असमानता अधवा असमता इन मानो भे है कि एक ईमानदार करदाता 
को एक बेईमान करदाता की तुलना में करो का अधिक बोझ उठाना होता है। 


कराधान जाँच आयोग ने सुझाव दिया था कि करो को लागू करने की प्रशासनिक 
व्यवस्था मे सुधार करके उसे शक्तिशाली बनाया जाए। प्रो० कंल्डोर ने सिफारिश की थी कि उच्च 
आप चाले वर्गों के कर-दाताओ से कहा जाना चाहिए कि वे एक ऐसा विस्तृत विवरण-यत्र प्रस्तुत , 
करें जिसमे करदाता की आय, व्यय, पूंजीगत सौदे तथा उसकी शुद्ध आय दिखाई गई हो! मे 


रू र्रश 


पूजोग्त लाघ-फर ((श्यॉर्श 0295-85) : 


द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में लोगों द्वारा वी मात्रा से पूजीमत लाभ ओआप्त किये 
गये थे । अतः सद्‌ १६७४ में पूंजीगत लाभो की प्राप्ति पर कर लगाया गया। यह कर एक क्रम- 
चर्धी कर (780 0व०० ॥0%) था तथा इसमे छूट की सीमा भी निश्चित थी। किन्तु जनता द्वारा 
इसकी बहुत आलोचना की गई और कहा गया कि इसको ऐसे समय लागू किया गया है जबकि 
पूँजीगत मूल्य गिर रहे हैं, परिणामस्वरूप, सव्‌ १६५० मे यह कर समाप्त कर दिया ग्रया । 


प्रौ० कैक््डोर की सिफारिशों के अनुसार, सन्‌ १९५६ में यह कर लागू कर दिया गया। 
गया । यह कर पूजीगत परि-्सम्पत्तियों की विक्री, उनके विनिमय अथवा स्थातान्तरण से होते 
वाले सभी लाभो पर लगाया जाता है। कर की दृष्टि से, एक पूजीगत परि-सम्पत्ति (ट४छा/थ] 
255८0) से आशय ऐसी किसी भी राम्पत्ति (9०7०7५) से है जो करदाता के पास हो, चाहे उसका 
सम्बन्ध उसके व्यवसाय, वृत्ति अथवा पेश से हो अथवा नही । किन्तु इसमे व्यावसायिक कार्यों के 
लिए रखी जाते वाली वस्तुमूची (70690079), उपभोग्य वस्तुओ का भण्डार, कच्चा माल (40 
ग्राशथ॥), निजी वस्तुयें (903००४  लींध७७) तथा कृषि भूमि सम्मिलित नही हैं। कुछ किस्म के 
पू'जीगत लाभो को भी कर से मुक्त कर दिया गया है, उदाहरण के लिए उपहार में दी गई किसी 
पू"्जीगत परिसम्पत्ति के स्थानान्तरण से होने वाले लाभ, या अविभाजित हिन्दू पररिवार के बँटवारे 
के समय पू'जीगत परि-सम्पत्ति के वितरण से होते वाले लाभ जो रिहायशी मकान (0अ0०॥वा 
0095८) की सम्पत्ति की बिक्री से हुए हो, वशरतें कि वे पूंजीगत लाभ तई रिहायशी सपत्ति की 
खरीद में फिर से नगा दिये गये हो । 


पू'जीगत साभ जब किसी वर्ष ५,००० रु० से अधिक के हो जाते हैं तो करदाता की 
अन्य आय के साथ हो उन पर कर लगाया जाता है । परन्तु यदि करदाता की कुल आय, १०००० 
रु० से अधिक नही होती तो उस पर कर नही लगाया जाता। अल्पकालीत पू'जीगत लाभो को 
आय माना जाता है और उन पर बह अधिभार (5प7८ं/४8०) लगाया जाता है जो कि अनजित 
आय पर लगता है। भूमि तथा भवन से सम्बन्धित दीघंक लोन पूंजीगत लाभो पर करदाता की 
कुल भाय पर संगने वाली औसत दर का ७१ प्रतिशत कर लगाया जाता है ढिन्‍्तु अन्य प्रकार के 
पू'जीगत लाभो पर कर की दर उक्त औसत दर की ४० प्रतिशत है। दीर्घकालीन पृ'जीगत लाभो 
पर कर की न्यूततम धनराशि लाभों की १५ प्रतिशत निश्चित को गई है | कर देने वाली कम्प- 
नियो (००7ए379 8$5८85९८$) की स्थिति में दीघेकालीव पूंजीगत लाभो पर कर की दर २५ 
प्रतिशत है । 


पू'जीमत लाभ कर-पद्धति का एक महत्वपूर्ण अग है। पूंजीगत लाभ कराधान का 
एक उपयुक्त झ्लोत है, विशेष रूप से कीमतों तथा प्‌/जीगत मूल्यों के बहने के काल भे । आशिक 
विकास पर किये जाने वाले खर्च में जब वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप कीमतों तथा पूंजीगत 
मूल्यों मे भी वृद्धि होती है। अत इन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों पर यदि सर- 
बगर कर लगाती है तो उसका ऐसा करना हर प्रकार से न्‍्यायोचित है । यह भी न्यायोचित ही है 
कि सांभाजिक परिस्यितियो के कारण व्यक्ति को जो पू'जीगत लाभ उपलब्ध हुए हैं उनका कुछ भाग 
सप्राज को मिले । अत समता एवं न्‍याय के आधार पर कर को ग्यायोचित ठहराया जाता है। 
इसके अतिरिक्त, इस कर के द्वारा सरकार को योजनाओं के लिए कुछ आवश्यक साधन उपलब्ध हो 
जाते है। इस कर से ध्ाप्त होने वाली वर्तेमान आय तो अधिक नही है, परन्तु भविष्य में अधिक 
आय प्राप्त होने को सभावनायें काफी बलवती हैं । 


आय पर लगाये जाने वाले करों का मूल्यांकन (र्वण्शाणा ० पृए८5 णा प०णगद) : 


भारत मे आय-कर अत्यधिक आरोही कर (फ्रंष्ठा/ फ़ाण्डाहइअ्रए८ (85 
दरो के क्रमबधंन अपदा आरोहण (फाण्ड्ालूआ०्य) का दाना पार के अधिक 2३६ 00080 
से वी जा सक्‍तो है। कराधान जांच आयोग (#ड्याणा शावुधपाज़ ए०णा॥5ञ००) के समय में 
नर वी उच्चतम सीमान्त दर ८२ प्रतिशत थी। सन्‌ १६७७-७८ के बजट के अनुसार आयकर 
की उच्च ।म सीमान्त दर घटाकर ७०% कर दी गई हैं । इससे पूवे के वित्तीय वर्ष १६७६-७७ में 


श्श्८ 


सौदो के बारे मे जानवारी दे सकता है जिन पर विप्री कर अदा किया गया हो । विभिन्न व्यक्तियों 
मे सम्बन्ध में प्राप्ति की गई यह जानशारी उनकी पृथक्‌ू-प्रथक्‌ फाइलों में ज्ञगा दी जानी चाहिए 
और फिर आय-वर वा निर्धारण करते समय इस जानकारी दा उपयोग वरना चाहिए । 


कम्पर्तियों के कराधान वा ढठाँचा अनावश्यक रूप से जटिल बन गया है और इसलिए 
प्रो० कैल्डोर ने भी इसी आलाचना वी थी | कटों की वहुलता त्या उनको अदा करने की रीति 
ऐसी है कि उससे लाभो वो क्विर उत्पादन में लगा देने या प्रोत्साहन सही सिलसा । उदाहरण के 
लिए, कम्पनी से अवितरित लामो पर वर अदा बरने यो वहा जाता है। इससे लाभो वा पुत 
विनियोग हतात्साहित होता है । सन्‌ १६५६ तक तो सरवार अवितरित लाभो पर अदा किये जाने 
वाले करो में ६३ प्रतिशत वी छूट देती थी परन्तु उस दर्ष यह समाप्त कर दी गई और उसके 
स्थ'न पर अतिरिक्त लाभाश कर लगा दिया गया। अतिरिक्त लभाश कर (८८८४४ तंशंकधात 
4970) लगाने का उद्देश्य लाभाशों के वितरण को प्रतिबन्धित करना था। पिन्तु कर का कोई उत्साह 
जनक प्रभाव दिखाई नहीं दिया | हाँ, इसका परिणाम यह अवश्य हुआ कि सरकार को अतिरिक्त 
आय प्राप्त होने लगी । 


कम्पनियों १र लगाये जाने वाले करो वी जहुलता से करो के प्रशासन से #ढिनाई 
उत्पन्न होती है ओर कर-पद्धति अतावश्यवः रूप से योझिल बनती है। वरो की संख्या में यदि कमी 
बर दी जाए तो प्रशासन वी याये कु शलता मे निष्िचत रूप मे वृद्धि हो सकती है। कुछ करो को 
परस्पर सपुक्त किया जा सव॒ता है, उदाहरण के लिए, आय-कर तथा निगम-कर को, और ऐसा 
करने से इन ग्ब्क फ्त करो वी अदायगी तिश्चित रूप मे बडी सुविधाजनक हो जायेगी। इस दिशा मै 
बभी हाल में जो परिवर्तन किये गये है उनसे करो का ढाँचा कुछ सरल यना है। 


आम्र-कर की व्यवस्था मे एक अन्य गम्भीर कठिताई यह है कि करो की अदायगी समय 
पर नहीं की जाती । गत वर्षों में वसूल न होने वाले करो का अनुपात काफी रहा है। केद्वीम 
राजस्व मण्डल ने राज्य रास्कारो के साथ मिलकर कुछ ऐसे राजस्व अधिकारियों (८४९०० 
०मि८७$) वी नियुक्ति की व्यवस्थाएँ की है जिनका एकमात्र कार्य आय-कर के संग्रह वी देखभाल 
करना है। आय-कर के संग्रह में तेजी लाने के उद्देश्य से बडेन्बड़े मगरों में विशेष अधिकारी 
थिदिया ०ह८था5) तया छोटे छोटे नगरो मे अमगशील अधिकारियों (7०0/०8 ०8००5) की 
क्तियाँ वी गई है। इस व्यवस्था से, आशा वी जाती है कि करो वा प्रग्रह अधिक शीष्रता सें 
होगा और करदाओ को कम से दम परशानी होगी । 


करो के सग्रह मे तेजी लाने के उद्देश्य से, सन्‌ १६९३-६४ के बजट के साथ ही आाय« 
कर अधिनियम में कुछ सशोधन लागू किये गये थे । यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कर कीं 
थदायगी निर्धारण-वर्ष (3$5९४5एा८वां )८७०) की प्रथम जनवरी से पहले ही कर दी जायेगी तो कर 
की राशि में १ प्रतिशत की छूट दी जायेगी । १ जनवरी परे पूर्व कर-निर्धारण (00-88388707) 
न होने की स्थिति में भी, यदि विवरण-पन्र मे दिखाई गई आय के आधार पर कर जमा कर दिया 
जाता है तब भी यह छूठ दी जा सक्तगी | दूगरी ओर, यदि कोई कर-निर्धास्ति (१8६९८६१८९) 
सम्बन्धित कर-निर्धारिण वर्ष वी ३१ दिसम्बर तक अपनी कुल आय का विवरण-पत्र अस्तुत नही 
करता है अथवा यदि उसने विवरण-पत्र तो प्रस्तुत कर दिया है किल्तु उस विवरण-पत्र के आधार 
पर निश्चित तिधि तक कर अदा नही करता है तो उसे २ प्रतिशत वापिक दर से कर की 
राशि पर ब्याज देना होगा। तथापि, यह अनुभव किया गया कि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष 
की १ जतबरी से कर-निर्धारण की तिथि तक के लिए जो व्यवस्थाएं की गई' हैं, वे अपर्याप्ति हैं। 
क्त्त उनके स्थाव पर नई ब्यवस्थाएँ (7७8 ?70श0०75) लागू वी गई छौर सन्‌ १५६४-६५ 
में आय की धोषणा ने करने तथा कर की अदायगी न करने के मामलो मे छिपाने के अपराध के 
लिए कड़े दण्डो की व्यवस्था की गई । 


' यह भी आवश्यक है. कि ऐसे मामलो की सुनवाई और आयनन्‍्कर की अपीलो का 
निपठारा बहुत शीघ्र होता चाहिए । इस बात की वँधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अपीलीय 
सहामक आयुक्त (897थॉ॥९ 45छञ३80 ००7ण5४०7९४) तथा आय-कर नन्‍्यायाधिकर्ण 
(7००णल्‍प०ऋ प्रशोणणाक$) अपीलो वी सुनवाई तथा उन पर निर्णय देने के कार्ये को अपील 
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नश्चय ही इस दिशा में बडे सहायक हो सकते है। परन्तु एक तथ्य और भी है जिसकी ओर 
पा तक हमारा ध्यात नही गण है। यह है कि छोटे-छोटे व्यापारियों तथा ब्यवसायियों पक 
बड़ी सद्ष्ग अपना कोई हिंसाब-किताद नहीं रखती, अतः उठके ढारा पुर्णतया आय-कर छिपा लिया 
जाता है। वे कोई हिस्ताव-किताव नही रखते, कोई विवरण-पत्र श्रस्तुत नही करते और सी कारण 
कोई कर भी अदा नही करते । अत- आवश्यकता इस वात की है कि अनुमानित आव के आधार 
पर इन लोगो पर कर लगाने की किसी ऐसी पद्धति की खोज की जाए जिसके द्वारा इस दिशा मे 
हो रहे कर-बचन को समाप्त किया जा सके । _ 
इस सम्बन्ध मे एक अन्य कठिनाई यह है कि कृषि-आय रो केन्द्रीय कराधान से बाहर 
रखा गया है। इसके कारण भी प्रायः कर वंचन सभव हो जाता है। जब एक करदाता की कुल 
आय को कृवि-आय तथा गैर-कृषि आय के रूप में फेलाना होता है, तो जानबूझकर अथवा 
अस्तावधानी से भून रह ही जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप यह हो सकता है कि बह आय कम 
दिखाई जाए जिस पर कि केन्द्रीय कर लगाना है। कुछ राज्य मे, कृषि-आय पर कर लगाया ही 
नहीँ जाता और जित राज्यो मे लगाया जाता है. वर्हा इसकी दरे केन्द्रीय आय-कर से नीची है। 
अत. करदाता को इसमे ही लाभ रहता है कि वह अपनी आय के एक बड़े भाग को क्ृषि-आप से 
ही सम्बन्धित घोषित करें, चाहे वास्तविकता ऐसी न हो। इस कठिनाई के हल का एक सुझाव 
यह दिया जाता है कि राज्य कृपि-आय-कर लगाने के अपने अधिकार केन्द्र को सौंप दें और बांद 
मे उस कर कौ प्राप्तियाँ परस्पर बाँट लें, जँगा कि कुछ राज्यों द्वारा कृपि-धूमि पर लगने वाले 
अस्ति-कर (८४४८-०७) के राम्बन्ध मे किया गया है । 


कर-वचन इस प्रकार भी कम किया जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा करो के सम्बन्ध 
में नैतिकता एव ईमानदारी के उच्च स्तर कायम किये जाएँ । लोगो से देश-भक्ति की अपील करके 
तथा उनमे करत्त न्य्पालत की भावना जाग्रत करके भो अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते है । 
किन्तु इसके साथ हौ साथ इस बात की भी आवश्यकता होगी कि एक अधिक ईमानदार तथा कुशल 
प्रशासतिक व्यवस्था कायम की जाए। कर-आय का यदि कुशलता एवं मितव्ययता के साथ उपयोग 
किया जाए तो उममे भी लोगों में अपने कर-दायित्वो ((७४ ०0७॥820009) के प्रति अधिक अच्छा 
हृष्टिकोण उत्पन्न करने परे सहायता मिलेगी) एक ईमानदार सरकार ही करठढाताओ को अधिक 
ईमातदार बते रहने को प्रोत्साहित कर सकती है। आय-कर विभाग के अधिक्रारियो को भी यह 
अनुभव कराया जाता चाहिए कि उनका वास्तविक कार्य लोगों को सही परामर्श देना एया उनका 
मार्ग दर्शन करना है, एक निरकुश शासक की तरह आचरण करना नही है। यदि लोगो को अधिका रियो 
की ओर से सही मार्गे-दर्रन मिले तो तिश्चय ही लोग अपने विवरण-पत्र (//एा0$) प्रस्तुत करने 
में अधिक ईमानदारी एद तत्परता से काम लेने को श्रोत्साहित होंगे । सन्‌ १६५८ मे प्रत्यक्ष कर 
प्रधासन जाँच समिति (फाल्ण 85०४ 8&त्ांतांअाद्ाण शावणा> 0णशाधा[००) ने 
कैन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरों पर सलाहकार समितियों बताने का सुझाव दिया था। समितियों का 
कार्य करदाताओ तथा आय-कर विभाग के बीच पारस्परिक सहयोग एवं सम्पर्क बढाने के लिए 
सुझाव देना था। पिछले कुछ बयों मे कर-सग्रह करने बाली अ्रशाप्तनिक व्यवस्था का कुशल एव 
मजबूत बनाने तथा कर-वचन में अनेक कारवाहियाँ की गई हैँ । 


विभाग ने पहले ही बाह्य सर्वक्षको (ल्‍ध्याथ शगर८३०5) का एक स्टाफ नियुक्त 
किया हुआ है जिसका कार्य नये कर तिर्धारितियों (त2७8 ७४६६४६६८४) का पता लगाता और पुरानो 
के बारे मे सूचताएँ एकत्र करना है सन्‌ १६४२ से केल्द्रीय राजस्द मण्डल (पल्एा॥ ९००० ० 
7८९८७०८) मे एक निरीक्षण निदेशालय (7590०/07 0फ्टणणणए) की स्थापना कौ गई थी । 
इसका उद्देश्य कर-बचन घामलो को छानबीन करना था। ऐसे सभी करदाताओ के मामलो की, 
जित पर कि अति-कर लगाना होता है, कर निर्धारण के पश्चात्‌ पुनः जाँच-पडताल की जाती है। 
यह आवश्यक है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था को हृढ बनाया जाए और इसमे सुधार क्रिया जाए। 
आप-कर विभागों को लोगो के लेन-देनो के बारे भे अन्य विभागों से भी पूरों जानकादी मिलनी 
चाहिए जिससे कि उसे लोगो की आमदतियों के सम्बन्ध * में भूचनाएँ उपलब्ध हो सर । उदाहरण 
क्के ४ सोमाशुल्द विभाप झायात बर्त्ताओ से सोदो के बारे मे जानकारी प्रदात कर सकता है, 
रजिस्ट्रेशन विभाग सम्पत्ति से सोदो के बारे से सूचनाएं दे सकता है और बित्रीकर प्रभाग उन 
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की, जिन्हे कि वधुन न होते योग्य समझा जाएं, छानबीन एक ऐसी समिति द्वारा की जाए 
जिप्मे आयुक्त (वर्मिश्तर), विरीक्षण करन वाले सहायक आयुक्त तथा सम्बन्धित आय कर अधि- 
वारी सम्मिलित हो बशरतें क्नि बदूदे खाते मे डाली जाने वाली धनराशि २ लाथ प० से अधिक ने 
हो | अधिक वडो घत्शब्ियों के मस्वन्ध थे छानवीन करने गलो सप्तिति मे अधिक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति सम्मिलित विये जाने वाहिये | यही नहीं आय कर अधिकारी को भी यह बात स्पष्ट कर 
दी जानी चाहिए कि अठि-कर निर्धारण [0/द7 255657208) को एक ऐसा दोप माना जायेगा 
जा ति्प ठघा सस्तुलन वी भावना वो कमी का सूचक हागा। 


आय पर कर--राज्य 
(4४65 0 [00ग८--59/७) 
राज्यो को आय पर करो से राजस्व को प्राप्ति तीन प्रवार से होती है--सघ सरकार 
द्वारा उगाहे गये आय-कर का भाग, दृषि आय-कर तथा वृत्ति या व्यवस्ताय-कर । निम्न तालिका 
में राज्यों वो प्राप्त दामे वाली भाय दिखाई गई है .-- 
दालिका--९ 
राण्यों द्वारा प्राप्त आय-करों की राशि 























(करोड़ ८० में) 

कट दधिशा। १६५१-५२ १६६६-६७ (१६७१-७२ (१६७२-७३ [7877 १६७७-७५ 
(बेल) | (ने) | (बज) | (बजड) | (इजठ) 

आयकर का भाग ५३ १२७ डश्र्८ डंद७ 4 ४४ & | ६६६१० 
कृषि आय-कर ४ १० | ११८४ | ११४ | १३२२ का 
बूत्ति था व्यवसाय-कर न २ शा रण श्र था 
योग | ५७ पृरर । | ५०२२ | १५६३ | शा 





इस तालिका से यह पत। चलता है कि केन्द्र द्वारा लगाये गये आय-कर में राज्यो का 
भाग भो इस वर्ग में राज्यों को प्राप्त होने वाले राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण सोत है । 


कृषि आय-कर (8858०७॥०:४। 70076 725) 


कृषि पर लगने वाला आय कर राजस्व के उत स्रोतों की परिधि में आता है जो राज्यों 
को प्राप्त है। यह वर सन्‌ १६३८ मे सर्वप्रथम बिहार थे लागू किया गया था, उसके पश्वात्‌ 
अस्प राज्यों ने उसका अशुसरण किया। आजकल महांगप्ट्र, मध्य प्रदेश, पजाब तथा जम्मू व 
बश्मीर को छोडकर सभी राज्यो मे कृषि आय-कर लगा हुआ है) छूट की सीमाएँ तथा कर कौ 
दरें विभिन्न राज्यो मे भिन्न भिन्न हैं $ दरें आरोहो है। विहार को छोडकर अन्य सभी राज्यो मे, 
जहाँ कि यह कर लग,या गया है, कराधान की शिला-पढ़ति (४89 $५४४४८० ० ई४४8075) 
अपनाई गई है किन्तु बिहार मे सोपान पद्धति (॥९9 5५४0गा) का आश्रय लिया गया है! 

दोहरे कराधान का तक देकर इस कर को आलोचना वी जाती है । कहा जाता है कि 
कृपको को भू-टाजस्व (4700 7९४८००८) भी अदा करना पड़ता है। परन्तु बात ऐसी नहीं है 
क्योरि भू-राजस्व तो सब पर एकसी दर से लगाया जाता है किन्तु कृषि आय-कर कराधान के 
भारत के वितरण में समता उत्पन्न करता है। 
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दायर करने की तिथि से एक निर्धारित रामय के अन्दर ही पूर्ण कर दें ! कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी 
की जानी चाहिए कि उच्च न्यायालय कर सम्बन्धी अपीलों को प्रमुखता दें । 


भूतलिगम समिति की सिफारिशें (0९००एशह्यावंक्ञाणा३ ण॑ ए6 छ900फ०॥08०९००एण॥५०): 


आय-कर के ढाँचे का सरलीकरण करने तथा उसे तकंसंगत बनाने के लिए उपायों के 
सुझाव देने हेतु एक समिति का निर्माण किया गया था। श्री भृतलिगस् उसके एक मात्र सदस्य थे। 
मार्च, १६६८ में इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ सुज्नाव ये 
है; कम्पनियों के लाभो पर लगाये जाने वाले कर की प्रामाणिक दर (शंधापश्व् 796) में कमी, 
अति वार (307-8%) तथा लाभाश की साम्राप्ति, सभी प्रकार की परि-सम्पत्तियो पे 85525) पर 
मूल्य ह्ास छूट की चार दरो को अपनाना आदि। रिपोर्ट मे कुछ अन्य भी सुझाव दिये गये, ज॑सा 
कि लाभो वो देखे बिना ही १ प्रतिशत की दर से पूंजी कर की उमाही, विकास छूट की समाप्ति 
ओऔर १ जुलाई से एक समान कर-बर्ष ((4/-४८क॥) को अपनाता ! कार्य विधि राग्बन्धी सुधारों मे 
एक सुझाव भह दिया गया है कि कर-देयता (:४६-॥497/9), जहाँ तक भी सभव हो सके, कर वर्ष 
की आय पे ही सम्बन्धित होनी चाहिए, अन्य किसी वाविक अवधि (४9794 9००) ही चाहे 
उसे पूर्व बर्ष (772५00$ फ्रध्था) कहा जाए अथवा अन्य किसी नाप से पुकारा जाए | वित्त मन्ता- 
लय से लाभाश कर की समाप्ति के सम्बन्ध में श्री भूतलिगम की सिफारिशे स्वीकार कर ली हैं और 
अति कर की दर को ३५ प्रतिशत से घटाकर २५ प्रतिशत करके इस कर से सम्बन्धित उनके 
विचारो को आशिक रूप से लागू कर दिया है। 


प्रशासनिक सुधार आयोग फी सिफारिशें (१८००ए००॥०४/०७5 ० (9 4एशागयरहयशार० ह९- 
ई007$ (०79॥5909) * 


प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन को दोपरहित बनाने के लिए भारत 
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसकी सिफारिश ब्डे तथा छोटे करदाताओ से सम्बन्धित 
थी । सवप्रयम, आयोग ने सिफारिश की कि अगने तीन वर्षों के लिए आयकर की देयता के पूर्व॑ 
समझौते की व्यवस्था जो कि पिछले तीन कर-निर्धारंणों ((2४-8$5८5५00८॥/5) के परिणामों पर या 
किसी नये करदाता पर किये गये बर्त मान कर-तिर्धा रण पर आधारित है, ऐसे छोटे दुकानदारो, 
विक्रेताओं और फेरी वालो के मापमलो को निपदाने के लिए भी तागू की जा राकनी है जिनकी 
वापिर आय ७,५०० रु० में अधिक नही होती । आयाग ते सिफारिश की कि स्थिति यह है कि 
क्रमियों को दूर करने के लिए यदि विवरण-पत्र में छोषित आय मे थोडी-सी भी वृद्धि की जाती है 
तो करदादा को साक्षात्कार (7८४०७) के लिये बुनाय जाता है, अथ आय-कर बानून में ऐसा 
सुधार क्विपा जाता चाहिए कि इस प्रकार का साक्षात्कार करना बावश्यक करार दिया जाए। 
की जाने वाली वृद्धि की अधिकतम मात्रा कानून द्वारा निश्चित को जा सकती है। आपोग ने बडे 


मामलों में कर-निर्धारण के लिए अपनाई जाते वाली कार्यविधि की सरलीकरण की भी 
स्रिफारिश की। 


आयोग ने नियम १२ ए से सुधार की भी सिफारिश की ताकि ऐसे त्रभी मामलों में, 
जिनमे कि व्यवसाय से प्राप्त आय ५०,००० €० से अधिक हो तथा जिसके विवरण-पत्न चार्टर्ड 
एकाउण्टेण्ट द्वारा तैयार किये गये हो, ऐसी सभी यूचनायें उपलब्ध करने की व्यवस्था हो सक्रे 
जैसे कि मामले (८७५८) का सक्षिप्त इतिहास, व्यवसाय कौ प्रकृति, रखी गई लेख की पुस्तकें, 
विवरण-पत्र (४४४४) के साथ भजे गये अन्य कायज-पत्र, रसे गये बैक खातो की घब्या, चिट्ठो 
में दिखाये गये विभिन्न कर्जो तथा आघविकूपों (०५९००) सक्षिप्त स्पष्टीकरण और पूजी खाते 
भी प्रविष्टियो (८०7८४) के सक्षिप्त स्पष्टीकरण । 


आयोग ने बकाया करो के सप्रह के सम्बन्ध से अनेक सिफारिश की। आयोग ने 
कहा कि आय-कर अधि'नयम में ऐसा सुधार किया जाए कि करदाओं द्वार की जान वाली 
अपील उस समय तक स्वीकार न वी जाए जब तक कि विवादास्पद धनराशि पर लगाया गया 
घर अदान कर दिया जाए अयदा ऐसा घनराशि की अदायगी के लिए सन्‍्तोषजनक व्यवस्था न नयी 
जाएँ। आयोग की एक बडी सिफारिश यह थी कि ऐसी बजाया माँगो (०णड्ाताए0ह8 4९॥०११8) 


६ 


(क) अदा करने की योग्यता का सूचक (0०5 ० 89॥ (0 7289) $ 


(१) सम्पत्ति अथवा घन का संचय--ह्िसी समय सम्पत्ति (0०८४७) अथवा संचित 

घन (४९८८ण्शाए|४6६0 ९७|॥) को अदा वरते की योग्यता अथवा सामर्थ्य का सर्वोत्तत माप- 
दण्ड अथवा सूचक समझा जाता था । एक परिवार की भलाई अथवा उसका कत्याण उसके ढारा 
सचित धन पर निर्भर होता था । अत आय की अपेक्षा घन वो अदा करने की योग्यता का अधिक 
अच्छा माप माना जाता था व्योकि आप का खोत होने के साथ-साथ, धन जोखिम एवं सकटो के 
समय मनुष्य वो सुरक्षा प्रदान करता है और एक वीमे व्य कार्य करता है। परन्तु औद्योगिक समाज 
की प्रगति तथा द्वाव्यिक अर्थव्यवस्था (77006/ ००००णा५) फे विकास के साथ ही साथ, सम्पत्ति 
के स्थ।न्न पर आय को अदा करने की योग्यता का माप माना जाने लगा। बतंमान समय में विचा- 
रको का यह मत उचित ही है कि अदा करने वी योग्यता के प्रारम्भिक परीक्षण (छ700379 ६४४) 
के रूप में सम्पत्ति को सन्‍्तोषजनक नहीं माता जा सक्तता | हाँ, अदा करते की योग्यता के एक 
सम्भावित अनुप्‌रक (४प9)श॥०709५) माप के रूप मे अवश्य इसका (धन का) उपयोग किया जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि आय के एक साधन के रूप मे, सम्पत्ति में अनेक कमियाँ पाई 
जाती है। सर्वप्रयम, सम्पत्ति आय का एक महत्वपूर्ण त्रोत है, परन्तु यह मुख्य स्रोत (ग्रक्षा॥ 
50 थ४०८) नही है । दूसरे, किसी विशेष वर्ष में सम्पत्ति से आय प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी । 
तोसरेै, सम्पत्ति मे होने वाली आय शूत्य से लेकर बड़ी-बडी घनराशियो तक अर्थात्‌ विभिन्न 
प्रकार की हो सकती है, ऐसा होना सम्पत्ति की प्रकृति, स्थिति (!०८०४॥०॥) तथा ता ; प्रयोग 
आदि पर निर्भर है । चौथे, यदि झिसी वर्ष मे, सम्पत्ति से कोई आय न हो अथवा वास्तव में घाटा 
हो तो उस सम्पत्ति पर लगाया जाने बाला कर उसके पूजीग्रत मूत्य (०भंफ्ाव] ६7८) पर ही 
पड़ेगा । १३४4 इन सब कमियो के बावजुद भी यह भी सत्य है कि सम्पत्ति का स्वामित्व इसरु धारक 
(0002४) को कर अदा करने की क्षमता का एक ऐसा अतिरिक्त साधन प्रदान करता है जिसकी 
प्राप्ति शुद्ध अधवा निवल आय (760 70076) से नही होती । एक धनी व्यक्ति के बारे में तो यह्‌ 
बात बिल्कुल सत्य है बयोकि उसवी व्यक्तिगत सम्पत्ति व द्रव्य आदि उसकी अजित आब (व्थापव्त 
7007£) के मुकाबले बहुत अधिक आय प्रदर्शित करते हैं | इसके अतिरिक्त, साथत्ति से होते वाली 
आय मे व्यक्तिगत सेवाओं मे कमाई जाते वाली आय की अपेक्षा कर अदा करने वी सामथ्यं अधिक 
मात्रा में होती है। यह तथ्य सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि स्वामी की मृत्यु के समय 
हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति उस्तके पाने वाले ([८७७72८॥0) को वर अदा करने की योग्यता अधिक 
मात्रा में प्रदात करती है इसका कारण यह है कि वसीयत के रुप में प्राप्त सप्पत्ति अताजित आय 
(प्राश्था॥20 770076) की प्रकृति की ही होती है । 

(२) आय को व्यक्ति की कर अबा करने की क्षमता का सापदण्ड गाता जाना (000776 
ज्ञ88 ९०९ (0 ७९ २९०९८७(९० 9$ था ग्रापेटर 09 9९7507'$ धा9 ॥0 74४)--अब आय को 
रपक्ति को कर अदा करने की सामस्य का मापदण्ड अयबा पृचक माना जाने लगा है। चूंकि 
परिवार व7 कश्याण मुझुय रूप से प्राप्त की जाने वाली आय पर ही निर्भर होता है, अत परिवार 
के बच्चो के लिए उचित छूट आदि वी व्यवस्था करने के पश्चात्‌ व्यक्ति बी आय ही उसकी कर 
अदा क रने की योग्यता की सर्वोत्तम सूचक होती है। कराधान की हृष्टि पते बुल आय (8055 ॥ा- 
८००५८) वो उपयुक्त (६७॥७७॥७) नहीं पाना जाता बयोकि इसका निर्माण लागत-तत्दों (0०8४६ ८|९- 
पथ) से होता है। अत शुद्ध आय (7 ॥70077०) को ही कर अदा करने की वोययता का सर्वश्रेष्ठ 
माप माना जाता है क्योकि वह ल्ागतो के वाद शुद्ध प्राप्त (7० ००८७(3) की राशि को प्रवट 
करती है। शुद्ध आय चूंकि व्यक्ति अथवा परिवार की न्यूनतम निर्वाह आवश्यकताओं [शरण 
$४0909706 ॥6205) की छूट प्रशन करती है, अत यह निम्न आय वाले वर्गों के उपभोग पर 
प्रतिबन्ध नहीं लमाती। एक तो सामाजिव' दृष्टिकोण से, इस वर्ग को छूट देता बहुत आवश्यन है 
जयोकि उनके द्वारा करी की अदायगी से उनकी उत्पादकता (ठठएलाध्या>) बम होगी और फिर 
उपभीग-वस्तु ओ का दाजार भी सीमित हो जाएगा। दूसरे, शुद्ध आय पर लगाए जाने वाले दर 
चूँकि वैयक्तिक अथवा सामाजिक पूंजी पर कोई प्रशाव नही डालेंगे, अत भावी उन्पादकता को भी 
प्रतिबंधित नही करेंगे । 
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इस कर से प्राप्त आय थोडी ही होती है। सन्‌ १६७५-७६ (चजट में इस कर से 
सपलब्ध होने वाली सभी राज्यो को कुल प्राप्तियाँ १२२ करोड़ रु० में थी। इस कर का राज 
कोपीय महत्व राम्भवत, सव तक कम ही बना रहेगा जब तक कि इसकी छूट की सीमा उत्तनी 
रहेगी जितनी कि भव है। पर छूड कौ इस सीमा को और नीचे लाना राजनतिक दृष्दि से सम्भव 
नहीं है। अत आशा यही है कि यह कर सरकारी आय का एक लघु स्रोत ही बता रहेगा । 
चृत्तियों, ध्यापारों तथा आजोबिकाओ पर कर (]80० ण्क्धिअरण/9 79268 804 (788) : 


गह कुछ राज्यो द्वार और कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों (0८8| 0०५८७) द्वारा 
लगाया जाता है। वस्तुत, यहू कर आय पर लगाया जाने दाला ही एक कर है । अत केन्द्रीम 
आय-कर से इस कर की प्रतियोगिता का रोकने के लिए सविधान में मह व्यवस्था की गई है कि 
किसी भी कर-दाता से बमूल की जाने वाली इस कर की वाधिक धनराशि २५० ह० से अधिक नही 
होगी । घू'कि कर का भार बहुत कम है अतः इस पर दोहरे कराधान (0००४६ (57७॥09) की 
आरोप नहीं लगाया जा सकता । 

इस कर से प्राप्त होगे वाली कुल आय सन्‌ १६७५-७६ के वजट के अनुसार २ करोड 
थी । अत कर का वित्तीय महत्व तो बहुत कम है। सन्‌ १६४६-५० को स्थानीय वित्त जाँच समिति 
ते सिफारिश वी थी कि इरा कर से प्राप्त होने बाली आय स्थानीय निकायों को सौर दी जाती 
चाहिएं। ऐसा करना इसलिये सम्भव है क्योकि इस कर से प्राप्त होने वाली आय बहुत कम है। 


धूं'जी पर लगाये जाने वाले कर 
(72९४ ७ एश्राण) 
प्जी 


पूंजी पर लगाये जाने वाले फरो पे, क्षत सूची (70707 ॥4) के अन्तर्गत तो घत-कर 
आस्ति-कर तथा उपहार-कर को सम्मिलित किया जाता है और राज्य सूची (४ध6 /30) के अन्तर्गत 
भू-राजस्व तथा शहरी स्थावर सम्पत्ति पर लगने वाले करो को सम्मिलित किया जाता है।इस 
सम्बन्ध मे सभी केन्द्रीय करो को तो अभी हाल की ही उपज कहा जा सकता है। शहरी स्थावर 
सामपत्ति (ण/्शा गगश०५॥०।० छ०ए८(५) पर लगाया जाने बाला कर भी केयल कुछ राज्यो गे 
अभी हाल में ही लगाया गया है। किन्तु भू-राजस्व (900 7०५८॥००) अवश्य एक पुराना कर है जो 
सदियों से लगता चला आ रहा है। अनेक शताब्दियो (००४१८$) से इतर कर का आधार (098/5) 
तथा इसकी प्रकृति (72007८) स्थिर ही बनी रही है अत राज्यो के लिए अब बहू रारकारी आय 
का उतना महत्वपूर्ण सोत नही रहा जितना कि कभी पहले था। 








तालिका--५ 
सम्पत्ति तथा पूंजीगत सौदों पर कर (करोड़ ६० में) 
सद १६६२-६६ | १६६६-७० | 
आत्ति-कर (8५०६ 9०७) हर] ] ६ 
घटाओ-आस्तिकर में राज्यो का भाग ७ ७ & 
(१) शुद्ध प्राप्ति न न्< पा 
(२) धत-कर वर १५ ० 
(३) उपहार कर ३ श्‌ है 
(४) स्टाश्प था रजिस्ट्रेगत द्‌ ७ 5 
(५) धू-राजस्व न्‍्+ न 4२ 
आओ तथा पू'जीगत करो से शुद्ध २० श्र श्र 
प्रा 











]. 


इस पुस्तक में हृषि-कर से सम्बन्धित एक पृथरू अध्याय जोड़ दिया गया । 
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घन-कर (१ए८शाध-०5) : 

घन पर कर सन्‌ १६५४७ में लगाया गया था, और वह भी सुझ्यत: प्रो० दंस्डोर मे 
सिफारिश के आधार पर | यह एक वार्षिक बर है जो व्यक्तियों तया हिन्दू ब्विभाजित परिवार 
के निवल धन (॥67 ७८०४) पर लगाया जाता है। सन्‌ १६६० में कृम्पतियों को इस कर की 
परिधि से बाहर कर दिया गया ओर इस कर वी बाह्मता [7720८०८४) लामो पर लगाये जाते 
वाले बरो से जोड़ दी गई 


१ अप्रैल, १६९६४ से कर की दरे निम्न प्रशार हैं :-- 


ग्थक्तियों बी स्पिति में 
(१) विवल घन के प्रयम १ लाख 5० पर बुछ नहीं 
(२) निबल घन के अगले ४ लाख ₹० पर < प्रतिशव 
(३) निब्रल धन दे! अगले ५ ला €० पर 4 प्रतिशत 
(४) निव्रल धन के अगले १० लाग्र रू० पर २ प्रतिशत 
(५) तनिब्रल धन बे शेष भाग पर २६ प्रतिशत 
अविभाजित हिस्दू परिवारों को स्थिति में 
(१) निदल धन के प्रथम २ लाख र० पर कुछ नहीं 
(२) निवल घन के अगले ३ लाख ₹० पर है प्रतिशत 
(३) निबल छन क अपले ५ लाख ८० पर 4 प्रहिशत 
(४) निवल धन के अगल १० लाख रु पर २ प्रतिशत 
(५) निवल घन के शेप माग पर २३ प्रतिधत 


कुछ परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में छूटें भी प्रदान की जाती हैं। इन परिसम्पत्तियों में 
निम्नलिखित सम्मिलित हैं. (१) पुष्पार्थ अगवा घर्मार्थ दार्थों के लिए दी गई सम्पत्ति वी संहदा- 
प्रता, (२) भयुक्त हिन्दू परिवार कौ सम्पत्ति में हिस्सा, (३) किसी भूतपूर्व रियासत के राजा था 
नवाब द्वारा सरवारी निवास के रूप में काम में लाया जाने वाला कोई एक भवन, (४) निजी 
वस्तुएं (067९०॥४ ८[९८७), (५) २०,००० र० तक के मूल्य के व्यावसायिक औजार तपा यन्त्र, 
(६) वैज्ञानिक खोज के लिए बाम में लाये जाने वाले यत्त्र तथा उपबरण (॥ध/077९॥5 370 
29.29405), (७) किसी भी प्रकार की डाकघर की जमा, () निर्वाह निधि भे जमा घनशशियाँ 
(€) पटेल्ट अयवा कापीराइट के अन्तगंत मिला हुआ वोई अधिकार अथवा कोई पैन्चन या कसी 
भी वीमा-पालिसी पर ब्याज प्राप्त करने वार अधिकार, (१०) किसी भी बेकिंग, बीमा तथा 
जहाजी बम्पनी में और अनुमादित वित्तीम कम्पनी में लिये गये शेयर, और (११) ऐसे मकान जो 
पूर्णतया रहन के लिए ही काम से लाएं जा रहे हो॥ २६,००० रू० तब के जवाहशन पहले तो 
कर-मुक्त थे किन्तु १६६३-६४ में यह छूट वाप्सि ले ली गई। बुछ प्रकार के सरकारी ऋणष-पत्र 
(8०५श॥पर९०॥ $९८७॥३॥४८४) भी कर-प्रुक्त परिसम्पत्तियों मे जोड दिये गये हैं। विदेशी नागरिकों 
कया जो धत भारत से बाहर है उसको भी कर-मुक्त कर दिया गया है, भले हो वे भारत मे ही क्यों 
ने रहते हो । ऐसी विदेशियों की स्थिति में जो कि भारत में नहीं रहते हैं, उनकी भारत स्थित 
परिसम्पत्तियों के मूल्य पर ५० प्रतिशत कर कम कर दिया जाता है । 


सन्‌ १६७७-७८ के बजट के अनुसार धन-बर वी नवीन दरें इस प्रकार हैं-- 


२,५०,००० ६० तक बुक 
२,५०,००१ रुन से ५,००,००० रु तक १० 
५,००,००१ रु से १०,००,००० रु० तक 8 
१०,००,००१ र० से १५,००,००० र० तक 'ड% 


१४५,००,००० से अधिक पर २३% 
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- धन-कर से आय--गत कुछ वर्षों मे धन-कर से आय विम्त प्रकार से हुई ०-० 


वित्तीय वर्ष घन-कर से आय 
(करोड रु० मे) 
१६५७-५८ हेड 
२६६०-६१ प्र 
१६६५-६६ १२६ 
१६६६-६७ १०७ 
१६६७-६८ १० ६७ 
१६६८-६६ ११ १५ 
१६६६-७० १५ ५५ 
१६७०-७९ १५ ५८ 
१६७१-७२ २४ ८८ 
१६७२-७३ जुक को 
१६७३-७४ ३५ ५० 
१६७४-७५ ४० ०० 
१६७५-७६ अब आक 
१६७६-७७ (संशोधित) ४६ ०० 
१६७७-७८ (बजट) हा 


धन-कर को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है कि वर्तमान आय-कर कानूनो 
द्वारा आय की जो ध्याख्या की गर्द है, चह फर-देय क्षमता (॥8४-709708 ०७9००॥५) का पर्याप्त 
माप नहीं है । अत यह आवश्यक है कि आय-कर के अनुपूरक के रूप मे घन-कर लगाया जाए । 
इससे जहाँ कर-पद्धति में क्षमता आातो है, वहाँ कर-वचन की सम्भावनाएँ भी कम होती है । उघर 
इसका अप्रे रणात्मदः प्रभाव भी काफ़ी कम ही एडता है। कर पू'जी के उपयोग के सम्बन्ध में कोई 
भ्रेदभाव या पक्षपात नही करता अत यह भी भय नही है कि इस निवेश की मात्रा मे कुछ कमी 
हो जायेगी । 

धरन-कर लगने के साथ ही, उच्चतर आय वाले वर्गो पर कराधान का भार बढ गया 
है । इसी कारण अभी हाल के वर्षों में उच्च आय वाले बर्गों पर आय-कर वी दरो में कमी कर दी 
गई है और कर उच्चतम सीमाग्त दर अब पहले से तीची है परन्तु आय-कर की दरो में की गई 
कमी इतनी थोडी है कि उससे कर-भार में कोई उल्लेखनीय कभी नही हुई है। इस स्थिति में धन- 
कर के बढ़े हुए भार के कारण ऊँचे प्रत्यक्ष कराधान के हातिकारक प्रभावों में भी निश्चय ही वृद्धि 
हो गई है। 

कम्पनियों पर से घत-कर को समाप्त करके सरकार ने बुद्धिमानी का कार्य क्विया है । 
निवेश पर इस कर का निश्चित रूप से अप्रेरणात्मक प्रभाव पडता धा। कम्पनियों पर तो अन्य 
करो का भार ही बहुत काफी था, फिर धन-कर ने तो स्थिति का ओर बदतर बना दिया। अत 
कम्पनियों पर से इस कर की समाप्ति सही दिश्या मे उठाया जाने वाला एक कदम था । 


घन-कर सामाजिक दृष्टि से भी एक उपयोगी कार्य सम्पन्न करता है, और वह यह कि 
यह कुछ निश्चित सीमाओं से ऊपर धन के सचय को रोकता है। इस सीमा तक यह आधथिक 
विषमताओ को दूर करता है और एक समाजवादी दग वी समाज वी स्थापना! में बडा सहायक 
होता है। परन्तु उस सम्बन्ध में एक सुझाव यह दिया जाता है कि यह लक्ष्य तब अच्छी प्रकार प्राप्त 
किया जा सवता है जबकि इसकी छूट को सीमा को ऊपर बढ़ा दिया जाए और कर में अधिक 
मात्रा मे आरोहण अथवा क्रमवर्धन (9०2089०॥) को लागू कर दिया जाए। 


आस्तिनकर या जापदाद कर (06 फेच्रशट छ ए7ठुथाज-9ण9) : 


आस्ति-कर भारत में १५ अवटूबर, सन्‌ १६४३ में लगाया गया था। यह कर कृषि भूमि 
को छोडकर अन्य सम्पत्ति पर सध सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु इसकी प्राप्तियाँ राज्यों के 


र्हे४ 


बीच बांदी जाती है। सविधान के अन्तर्गत वह व्यवस्था है कि कृषि भूपि पर कर राज्य सरकाये 
द्वारा लगाया जाता है परन्तु राज्य सरकार यदि चाहे तो यह कार्य सघोग सम्रद को सौप 
सवती है। अनेक राज्यो वे ऐसा किया भी है और इस स्थिति मे इन राज्यो के लिए केन्द्र ही कर 
लगाता है । 

यह उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है जो हस्तान्तारित की जाती है अथवा किसी व्यक्ति 
की मृत्यु होने पर हस्तान्तरित को हुई मानों जाती है। किसो व्यक्ति की मृत्यु के समय स्थाना- 
न्तरित्त होन वाली सम्पूर्ण सम्पत्ति को एक ही जायदाद अथवा सम्पदा के रूप भे जोड़ लिया जाता 
हैँ । जिन राज्यो द्वारा कृषि भूमि पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र को सौंप दिया जाता है, वहाँ 
ऐसी भूमि भी उस सम्पदा के ही अन्तगत मानी जाती है! अन्य राज्यो मे, यद्यपि क्पि भूमि पर 
वर नहीं लगाया जाता किन्तु उस भूमि का मूल्य कर की दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से अन्य 
सम्पत्ति के मूल्य मे जोड दिया जाता है । 

यह कर ऋणो को घटाने के वाद निर्बल सम्पत्ति पर लगाया जाता है। कोई मृत व्यक्ति 
(१८०६४६८० एश5$०॥) अन्य सम्पत्तियों के समान ही जब सयुक्त हिन्दू परिवार थी सम्पत्ति से 
अपना सम्बन्ध सोडठा है तो कर के लिए इन दोनो ही प्रकार की सम्पत्ति यो एक जागदाद के रूप 
में जोड लिया जाता है । इस कर की दरे शिला पद्धति के आधार पर निर्धारित की गई हैं और 
निम्न प्रकार है -- 


(१) सम्पदा (८६७४८) के मूल्य के प्रयम ५०,००० रू० पर कुछ नही 
(२) सम्पदा के मूल्य के अगले ४०,००० रु० पर ४ प्रतिशत 
(३) सम्पदा के मूल्य के अगले १,००,००० रु० पर १० प्रतिशत 
(४) राम्पदा के पूल्य के अगले १,५०,००० रु० पर १४ प्रतिशत 
(५) सम्पदा के मूल्य के अगले १,५०,००० रु० पर २५ प्रतिशत 
६) सम्पदा के मृत्य के अगले ५,००,००० रु० पर ३० प्रतिशत 
| सम्पदा के मूल्य के अगले ५,००,००० रु० पर ४० प्रतिशत 
(८) सम्पदा के मूल्य के अगले २५,००,००० २० पर ४० प्रतिशत 
(६) सम्पदा के शेष मूल्य पर 5६५ प्रतिशत 


इस सम्बन्ध मे कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी की गई हैं जिससे कर छिपाने के प्रयल्ली वो 
निःफ्ल किया जा सके । मृत्यु से पूर्व ही मृत्यु को आशा में जो उपहार दिये जाते हैं, उन्हें गूरयु के 
समय ही किया गया हस्तान्तरण माना जाता है। जीवन-काल में ही दिये जाने वाले वे उपहार 
जो मृत्यु से पूर्व की छ माह की अवधि के अन्तर्गत सार्वजनिक घमरर्थ कार्यों के लिए दिये जाते 
हैं अथवा व्यक्तिगत ताभ प्राप्तकर्ताओ को दिये जाने वाले वे उपहार, जो प्ृत्यु से पूव की दो वर्ष 
बी अवधि के अम्तर्गेठ ही दे दिये जाते है, मृत्यु दे समय हस्तातरित किये जाने वाले उपहार ही 
माने जाते है । पर इसके बावजूद, सार्वजनिक धर्माय॑ कार्यों के लिए दिये जावे वाले २३,५०० र० 
तक के उपहार तथा २,५०० रु० तक के ही अन्य उपहार कर-पुक्त कर दिये जाते हैं, भले ही वे 
उक्त अवधियों के अन्दर दिये गये हो । इसके अतिरिक्त, विवाह के सम्बन्ध मे दिये जाने वाले उप- 
हार तथा आश्रित कम्पाओ की शादी के लिये अलग रखा हुआ धन भी इस कर से मुक्त कर दिया 
जाता है बशतें कि उसकी राशि १०,००० रु० से अधिक न हो । 

इसके: अलावा, आसस्ति-कर के सम्बन्ध मे अन्य भी अनेक छूटे प्रदान की जाती हैं। वे 
इस प्रकार है : (१) ओऔजारो तथा उपकरणों सहित धरेबू सामान जिसका उपयोग भृतक अपने 
जीविकोपाजुन के लिए करता था, यदि उसकी बीमत १,५०० रु० से अधिक हो, (२) प्रुम्तके जो 
बेचने के उद्देश्य नही रखी गई थी, (३) पहलले के सत्र परस्तु उतमे सिले हुए अथवा जड़े हुए 
दीरे-मोती आदि छूट मे सम्मिलित नही हैं, (४) कर वी अदायगी दे लिए सरकार दे पास जमा 
क्या हुआ कोई धन अथवा वीमा पॉलिसी, परन्तु इस घन की मात्रा कर की राशि से अधिक ते 
हो, (५) मृत व्यक्ति की ५,००० रु० तक जीवन बीमा पॉसिसी, (६) पेंटिंग, चित्रवला पुरानी 
पाष्डुलिवियाँ (0)8 फथ्थाए5४945) चिंत्र, कलात्मक कृतियों अथवा पुरातत्व अथवा विज्ञान से 
सम्दन्धित सप्रह आदि जो वित्री के उद्देश्य से न रखे गये हो, (७) म्रतक वी अन्तिम क्रिया से सम्द- 


र३्५ 


स्थित १,००० २० का खर्चे; (८) घृतपूर्व रियासतों के शासकों के रिहाप्तशी तिवास स्थाव, और 
(६) सशन्न सेवा के किसी ऐसे संविक की सम्पत्ति जो शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही करता हुआ मारा 


गया हो । 


उपहारो के मूल्य, वसे कर से मुक्त रहते है किन्तु कर की जौसत दर वा निर्धारण करने 
के लिए वे मृतक की अन्य सम्पत्ति में हो जोड दिये जाते है। इसी प्रकार, कर की अदायगी के 
लिए ली जाने याली बीमा पॉलिसियाँ अथवा गृत व्यक्ति की जीवन पॉलिसियाँ भी कर निर्धारण 
करने की हृष्टि परे जायदाद में ही सम्मिलित कर ली जाती हैं । 


ऊपर दताई गई चूठो के अतिरिक्त, कुछ जौर रियायत्धें भी दी जाती हैं। भारत से 
बाहर अचल सम्पत्ति [प्राग्मा०४००० 9707०१9) पर छूट दी जाती है, विदेशों मे त्थित चल 
सम्पत्ति (70४४७]2 छाणशाण) पर भी छूट दी जाती है बशर्ते कि मृत व्यक्ति मृत्यु के समय 
स्थायी हूप से न।रहने लगा हो। 


दोहरा कराधान न होने देने के लिए भी कुछ छूटें गधंग उन्पुक्तियो (०॥र्थ) दी जाती 
है । यदि पहली मृत्यु के पश्चात्‌ पाँच वर्ष को अवधि के अन्दर ही दूसरी मृत्यु हो जाए और उसके 
कारण शीघ्र ही सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना पड जाए तो उस पर अलग से छूट दी जाती है । 
जब दूसरी मृत्यु पहली मृत्यु के पश्चात्‌ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा पॉँयये वर्ष में होती है तो 
कर में क्रमश ३०, ४०, ३०, २० और १० प्रतिशत वी छूट दी जाती है, परन्तु यह छूट सम्पत्ति 
के केवल उतने ही भाग पर दी जाती है जिस पर कि प्रथम मृत्यु के समय कर अदा किया 
गया था । 


सन्‌ १६६७-६८ में आस्ति-कर से होने वाली प्राप्तियाँ ६ करोड़ २० से कुछ अधिक 
थी। सन्‌ १६७७ ७८ के बजट में इस मंद से १० ७५ करोड रु० की आय का अनुमान लगाया है। 
सम्पूर्ण धनराशि राज्यो को स्पानान्तरित कर दी जाती है । 


गत कुछ वर्षों मे आस्ति-कर से प्राप्त होने वाली आय निम्न प्रकार से रही है :-- 


वित्तीय वर्ष आप रु 
(करोड रु० में) 
१६५५-१६ १८१ 
१६६०-६१ ३०६ 
१६६५-६६ ७ गो४ड 
१६६६-६७ ६२६ 
१६६७-६८ ६३६ 
१६६८-६६ हम 
१६७०-७१ ७०६ 
१६७१-७२ हट 
१६७२-७३ €२५ 
१६७३-७४ ११७० 
१६७४-७५ १००० 
१६७५-७६ &६ छ० 
१६७६-७७ (सशोधित) १०७४५ 
१६७७-७८ (बजट) १०७५ 


जास्ति-कुर की आलोचना में अनेक तर्क दिये जाते 

तथा कार्य पर यह कर बढ़ा हानिकारक प्रभाव डालता है। कर के रूप में सम्पत्ति के मूल्य 
रे |; त्ति के मूल्य का 
जो एक बडा भाग सरकार के पास चला जाता है, उसका धन के सचय पर अप्रेरणात्मक प्रभाव 
(4भ7०९०/६६ शॉट) पढ़ना है। इक्के अतिरिक्त, कर को अदायगी से जायदाद पर बडा भार 
पड़ता है और कभी-कभी तो इस कार्य के लिए जायदाद (सशथ४) का एफ भाग तक बेचना पढ़ 


गाते है। यह बहा जाता है कि बचत 
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जाता है। व्यावसायिक सम्पत्ति पर विश्ेप रूप से इसका बुरा प्रभाव पडता है और एकाकी उद्यम 
(50०४ शाध्रॉ5०) तथा साझेदारी (पशधा८आ्आाए) जैसे व्यवसाय तो प्रायः समाप्त हो हो 
जाते हैं। 

भारत में उत्तराधिकार के बनेक्र कानूत प्रचनित हैं उनसे भी इस मामले में बुछ ब्या- 
बहारिक कठिनादयां उत्तन्न हीती हैं । यह ही पता नही चलता है कि पैतृक सम्पत्ति उत्तराधित्रार 
भें किसे मिलनी है ओर वर को बदा करने का दायित्व किस पर है। फिर, विभिन्न वादूनों के 
कारण भिन्न-भिन्न लोगों पर पटने वाले कर का भार भी भिन्न-भिन्न ही पडता है। पर यह कठताई 
तो इसलिए हल हो गई है कक्‍्योरि इसे अब उत्तराधिकार कर (5000९5507 0०५) के बजाए 
शाध्ति-कर वना दिया गया है । मृत्यु के समय हस्तान्तरित होने वाली सम्पूर्ण सम्पदा पर, उसको 
एक्न्यत मानकर कर लगाया जाता है । इसमे इस बात का ध्यान नही रखा जाता दि उत्तराधिकार 
में सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वितने हैं और मूत्र व्यक्ति से उनका क्या सुम्बन्ध है । परन्तु 
इससे करो के भार के वितरण में समता नही बाती। 


फिर एक ऐमे देश में, जहाँ कि सामाजिक सुरक्षा (5००० 5८८ण१७) की कोई व्यवस्था 
नहीं है, यदि लोगो द्वारा अपने आश्ितों (0८9८४०८४४७) के लिए अपनी मृत्यु के बाद के समय ते 
लिए कोई प्रवन्ध किया जाता है तो उन्हे पर ऐसे भारी कर नही लगाये जान चाहिए। इस आधार 
पर इस कर को अस्यायपूर्ण माना जाता है / 


किन्तु कर-पद्धति में बारोहण अथवा क्रमवर्धत उत्पन्न करने वाले एक साधन के रूप मे 
आस्ति-कर को काफी मान्यता प्राप्त है। यह अत्यधिक आरीही कर (07807 ए702८5४५८ ४४०) 
है जिसकी वाह्यता (१707000८८) मुख्यत उच्चतर आय वाले वर्गों पर ही पड़ती है। अत इस कर 
से कर-पद्धति में समता (८१७४७) उत्पन्न होती है। यह घन की असमानताओं को कम करते का 
बड़ा अच्छा साधन है। 


बचत तथा कार्य वर इस कर के हानिकारक प्रमावों की जो बात बढ़ी जाती है वह भी 
अतिशयोत्तिपूर्ण है । क्यो वी दरों के निर्धारण तया टूटे प्रदान करने का कार्य इस प्रकार जिया 
जाता है कि जिससे कर के अग्रेरणात्मक प्रभाव न्यूनतम हो जाएँ। यद्यपि इस कर की वेमात 
प्राप्तियाँ थोडी हैं, किन्तु फिर भी, यह सरकारी आय का एक अच्छा स्रोत है । 


उपहार-कर (706 00-00) - 


भारतीय अर्थश्ञास्त्री श्रो० जै० के० मेहता के श दो मे “उपदार-कर से आकश्षप उस वर 
से है जो विमी भी ध्यक्तिद्वारा खपने जीवन काल में दिये गए एवं निश्चित मूल्य से अधिक क्के 
उपहारो पर दिया जाता है ।” भारत में उपहारो पर कर अप्रेल, सन्‌ १६५८ में लागू किया गया 
था । यह कर वास्ति-कर तथा धत-कर के पूरक (८०गज़ाधाधया) के रूप मे था। यह कर प्रो० 
कहडोर द्वारा प्रस्तावित कर पद्धति का एक आवश्यक अय था और इसके लागू करने से हो उसके 
द्वाया सुज्ञाया गया करो का ठाँचा पृण बनता था । व्यय-कर, धन-कर तथा आस्ति-कर के वचन को 
रोकने क लिए इस कर का लगाया जाता आवश्यक था। उपहार देकर बास्ति-कर तथा इतर 
की देनदारी से वचा जा सकता था अथवा उसदो कम क्या जा सकता था । उघर फर्जी उपहासो 
का खर्चा दिखाकर व्यय कर से भी बचा जा सकता था। 

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह कर उन उपहारों पल लगाया जाता है जो पिछले वर्षों में दिये 
जाते हैं। इसकी दरें शिला पद्वति पर आधारित हैं और १५,००० वी प्रथम शिला (विश &939) 
५ प्रतिश्षत से लेकर १४,६०,००० ४० को शिक्षा पर ५० प्रतिशत तक लगाया जाता है। १ बर्मत 
१६६६ से लागू होने वाली उपहार बर की दरें निम्न प्रकार हैं -+ 


(१) सभी कर योग्य उपहारी के मूत्य के अगले १०,००० झ० तझ प्रतिशत 
(२) सभी कर योग्य उपहारी के मूय्य के अगले १५,००० रू० पर हे ह 
(३) प्भी कर योग्य उपहारो के मूल्य वे अपले २५,००० र० पर द प्रति 


(४) सभी कर योग्य उपहारो के मूल्य के अगले ४०,००० रू० पर ३० प्रतिशद 
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(५) सभी कर योग्य उपहारो के मूल्य के अगले ५०,००० रु० पर १४ प्रतिशत 
(५) सभी कर मोग्य उपहारो के मूल्य के अगले १०,००० 5० पर १७३ प्रतिशत 
(७) सभी कर योग्य उपहारो के मूल्य के अगते १,५०,००० रपर॒ २० प्रतिशत 
(८) सभी कर योग्य उपहारो के मूल्य के झगले १,५०,००० रु० पर २५ प्रतिशत 
(६) सभी कर योग्य उपहारो के मूल्य के अगले ५,००,००० रु० पर ३० प्रतिशत 
(१०) सभो कर योग्य उपहारो के मूल्य के अगले ५,००,००० रु० पर ४० प्रतिशत 
(११) सभी कर योग्य उपहारो के शेप मूल्य पर (१५ लाख से अधिक पर) ५० प्रतिशत 


उपहार-कर की वर्तमान दरें निम्न प्रवार हैं -- 


खण्ड कर की दरें 

प्रथम १०,००० ₹७ के मूत्य के उपहारो पर शून्य 
१०,००१ से. २०,००० २० के मूल्य के उपहारी पर ४५% 
२०,००१से २१,००० ,, ७ #रश #. ४9 ५५% 
२५,००१ से ४५०,०००,, | #हझा हे # 5१% 
५०,००० से १,००,००० ,, ,, ,, # #. # १०९७ 
१,००,००१ से १,५०,००० ,, ,, ,», » ७ # ब४० 
१,५०,००१ से २ हक दक/ कह १७ ४५०० 
३,००,००१ से ३,५०,००० , + ## # # २०%, 
३,५०,००१ से ५,००,००० , | #ह # ४ २२० 
४,००,००१ से १०,००,०००, # ## # # ३०% 
१०,९०,००१ से १५,००,००० ,, | ऋछ ७ ४ ४०% 
१५,००,००१ से २०,००,००० ,, ५, ७ #ू » #» ५०% 
२०,००,००० से ऊपर हा छठ कम कआऋ #ऊ २९% 


कोई भी थ्यक्ति एक वर्ष मे १०,००० रु० तक के कर-मुक्त उपहार दे सकता है । इसके 
अतिरिक्त, उपहारो के सम्बन्ध मे कुछ और भी छूटे प्रदान की जाती हैं जो कि इस प्रकार है: 
(१) कर के क्षेत्र से वाहर अचल सम्पत्ति के उपहार, (२) उक्त क्षेत्र से बाहर अचल सम्पत्ति के 
उपहार, वशर्ते कि दाता भारत का नागरिक न हो और सामान्‍्यत यहां निवास भी ते करता हो, 
(३) डाकघर के ऐसे बचत प्रमाणपत्रों के रूप मे सम्पत्ति के उपहार, जिन्हे सरकार ने सरकारी 
गजट में क्धिसूचना तिकालकर कर-युक्त कर दिया हो, (४) सरकार अथवा किसी स्थानीय सत्ता 
को दिये जाने वाले उपहार, (५) किसी ऐसी सस्था अथवा निधि (४०) मे दिये जाने घाले 
उपहार, जिनकी स्थापना धर्मर्थ कार्य के लिए की गई हो और जो किसी विशेष धामिक समुदाय 
के लाभ के लिए न हो, (६) अन्य किप्ती घ॒र्माय कार्य के लिए दिये गये उपहार; (७) एक ही दात 
प्राप्तकर्त्ता को १०० रु० तक के उपहार और कुछ उपहारो की मात्रा ५०० रु० तक, (८) किसी 
आधित राम्वन्धी (१९एथव0९४९ 7८(७॥५६) को उराके विबाह के अवसर पर १०,००० २० तक के 
उपहार, (६) पति या पतली को पिछले एक या अधिक वर्षों मे कुल १,००,००० र० तक के उप 
हार,(१०) किसी भी आश्रित व्यक्ति को पिछले एक अथवा अधिक वर्षों मे बीमे की पॉलिसियो 
अथवा वापिकियों [॥70॥£5) के रूप से दिये जाने वाले उपहार, परन्तु प्रत्येक दान प्राप्तकर्तता 
की स्थिति में ऐसे उपहारों का कुल योग १०,००० र० से अधिक न हो, (११) इच्छा-पत्र के 
अन्तर्गत दिये गये अबवा मृत्यु की आशा मे दिये ग्रये उपहार (इस स्थिति में ये उपहार आस्ति-कर 
के अन्तर्गत था जाते हैं), (१२) अपने बच्चो की शिक्षा के लिए दिये गये उपहार, परन्तु इसकी 
सात्रा ऐसी हो जो त्कसंगत बोर उपयुक्त हो; (१३) किसी भी क्मंचारों को आनुतोपिक 
(€/णा9), बोनस या पेन्गनो के रूप में दिये जाने वाले उपहार अथवा मृत कर्मचारी के आधितो 
को दिये जाने वाले ऐसे ही उपहार, परन्तु वे तकंसगत एवं उपयुक्त हो, (१४) किसी भी ऐसे व्यक्ति 
को दिये जाने वाले उपहार, जो भूदान अथवा सम्पत्ति दान का इन्चार्ज हो, बशतें कि इसकी अधि- 
सूचना (7007८७07) सरकारी गजद मे प्रकाशित हो चुको हो, और (१५) किसी भी व्यक्ति 
के आधित सम्बन्धियों के पालन-पोषण के लिए अथवा किसी सरकारी कार्य के सम्पादन के लिए 
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अपने जेब खच्चे में से दिये जाने वाले उपहार । ध्वाइवेट-कम्पनियों द्वारा दिये जाते वाले उपहार 
नी कर-मुक्त है। 

सत्‌ १६७०-७१ मे उपहार करो ५९; से ७५% तक कर दिया गया तथा प्रारम्मिक 
छूट की १०,००० 5० स॑ घटाकर ५,००० रु० कर दिया गया। 


५. इस कर से प्राप्त सरकारी आय बहुत थोडी रही है । सन्‌ ६६६७-६८ मे इस कर को 
प्राप्तियाँ १:३ करोड़ रु० थी । १६७७-७८ (वजट) में इस कर से आय प्राप्त ५'५० करोए्ठ रु 
होने का अनुमान था । गत कुछ वर्षों में उपहार-कर से प्राप्त होने बाली आय तिस्त प्रकार 


रही है :-- 


वित्तोय बर्ष आय (करोष्ट रु० मे) 
१६६०-६१ ल््द्द 
१६६५-६६ ३२२७ 
१६६६-६७ १७५ 
१६६७-६८ ३० 
१६६८-६६ ३५० 
१६६६-७० १६३ 
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उपहार कर की इस आधार पर स्यायोचित ठहराया जाता है कि यह कर-पद्धति को 
अधिक आरोही बनाता है अत. करो के भार का वितरण अधिक समानता के साथ करता है। हाँ, 
सरकारी आय के दृष्टिकोण से यह अधिक सद्दायक सिद्ध नहीं हुआ है परन्तु इस सम्बन्ध में भावी 
सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता ! वास्तव से, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है 
कि इस कर का मुख्य योगदान कुछ अन्य करो का बचत (०५७७00) रोकने में है जैसे कि आस्ति- 
कर, धत-कर तथा व्यय-कर का वचन (व्यय-कर अब पस्रमाप्त कर दिया गया है) । इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि यह हमाएे कर-पद्धति का पूरक है | 

भारत मे णह कर जिस झूप मे लगाया जाता है, वह प्रो० फरडोर द्वारा प्रस्तावित योजना 
के अनुरूप नही है । उन्होंने सिफारिश को थी कि वर्तमान आस्ति-कर के स्थान पर सभी उपहारी 
पर कर लगाया जाए। कर उपहार-श्राप्तकर्ता पर आरीही दरो से लगाया जाता जाता था बल्कि 
प्राप्तकर्त्ता के उस नये धन पर लगाया जाना था जिसमे उपहार भी सम्मिलित हों। इसके 
दिपरीत यह कर दाता पर आरोही दरो से उपहार के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। यह 
केवल जीवन-काल मे दिये गये उपहारो पर लगाया जाता है ओर आहत्ति-कर के बैवल अनुप्र्क 
(४09.7९ए८१/) के रूप में कार्य करता है ! 

कुछ भी हो, यह कर हमारी कर-पद्धति का एक अनिवार्य अग है और आशा यही हैं 
कि आने वाले वर्षों मे यह बडा महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा। 


व्यय-कर 
(फएचाके।शव्यबज) 


व्यय-्कर भारत में व्यय-कर अधिनियम के अन्तगंत अप्रैल, १६५८ में लगाया गया था। 
यह कर सन्‌ १६५८-५६ से सम्बन्धित पूर्व वर्ष मे विये गए ख्चों पर लगाया था। इस कर 


श्र्े६ 


सरकार को आय के रूप मे बहुत थोड़ी घनराशि प्राप्त हुई। इससे ६९ लाख रु० की भधिकतम 
आय सत्‌ १९६०-६१ मे प्राप्त हुई । यह कर चूंकि व्यय को तिम्रन्त्रित करने में असफल रहा, इससे 
बहुत कम आय प्राप्त हुई और प्रशाधकीय नियन्त्रण के एक साधन के रूप मे भी यह निष्प्रभावी 
प्िद्ड हुआ, अत: १ अप्रेल, १६६२ से इसे समाप्त कर दिया गया | सव्‌ १६६४-६५ मे इसे फिर 
लागू किया गया और १ अप्रैल, १६६६ से पुन्न इस्ते समाप्त कर दिया ग्रया | सन्‌ १६७०-७३ के 
बजट में इस स्रोत से ८३ हजार र० कौ आय होने का अनुमान था| सत्‌ १६७३-७४ के बजट में 
इस मद में केवल १५ हजार र० की ही आय होने का अनुमान था । 


यह कर व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार फो खर्च की जा सकने योग्य आय 
(ह/धात%6 ॥0076) पर लगाया जाना या, बचतें कि निर्धारण वर्ष (38$65आहया। पर) में 
ऐसी आय ३६,००० ४० से अधिक हो । खर्च की जाने योग्य आय का पता लगाने के लिए कुल 
आय में से आय-कर, अति-कर तथा घत-कर जैसे अन्य प्रत्यक्ष करो को घटा दिया जाता था। 
इसका अर्थ यह हुआ क्रि कर की अदायगी से पूर्व आय ६०,००० रु० होनी थी । 


खर्च की कुछ मदे ऐसी थी जो कर से मुक्त थी और करन्योग्य व्यय (.00४0]8 6फुशान 
8॥(078) का विर्धारण करने के लिए कुछ ये मे से उनको घढा दिया जाता था। खर्च की इन 
मदों में सम्पत्ति के निवेश पर किये जाने वाले व्यावप्तापिक खर्चे, क्जों की वापिसी अदायगियाँ, उप- 
हार तथा थौपे की किस्त सम्मिलित है। अमुक्त ष्यय (707-छ४॥थ॥६ ९४एश/०ाए6) में से भी 
कुछ छूट भ्रथवा कटौतियों की अनुमति दी जाती थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी: ३०,००० रु० 
की प्रामाणिक अथवा मूल छूट ओर अभिजित हिन्दू परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सहभागीदार के 
लिए ३,००० रु० की अतिरिक्त छूट | इसके अलावा अन्य घटौतियाँ इस प्रकार थी : प्रत्येक आश्रित 
विवाह के लिए ५,००० रु० तक का विवाह का ख्ं, माता-पिता की टहल अथवा देखभाल के 
लिए ४,००० रु० तक की धनराष्ि, ५,००० ₹० तक का चिकित्सा व्यप और विदेशों शिक्षा पर 
किया जाने वाला व्यय बशतें कि बहू ६,००० रु० से अधिक मे हो। 


हूठें घटाने के बाद, यह कर करन्योग्य व्यय के प्रथम १०,००० ₹० पर १० प्रतिशत 


से लेकर करनयोग्य व्यप की ५०,००० रु० से अधिक की राशि पर १०० प्रतिशत तक की दर से 
लगाया जाता था। 


५ हराधाव की दृष्टि से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले सभी बडे ख्चों 
को पाँच वर्षों की अवधि भे फैला लिया जाता था । करन्योग्य व्यय मे वे घतराशियाँ भी सम्मिलित 


की जाती थी जो करदाता, उसड़ी पत्ती अथवा उसके बच्चो के उत्तरदायित्व पर या उनके हित के 
लिए ख्च की जाती भी। 


ब्यम-कर कर-पद्धति का एक अनिवाय॑ पुरक था । प्रो० केल्डोर ने इसके भहत्व पर 


काफी जोर दिया था । परन्तु इप्तको लागू करने मे कुछ ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आई 
जिनके कारण हो इसे समाप्त करना पडा । 


शाण्यों में सम्पत्ति तथा पूंजीगत सौदों पर कर (890९5 णा ए०्कुलाक 400 एवज़ांता पक्तावव०- 
प०ण ०६ 50865) ; 


राज्यो को सम्पत्ति तया पूजीगत सौदो पर लगाये गये करो से भी आय प्राप्त होती 
है। निग्न तामिका से राज्यो को इन ख्रोतो से प्राप्त होते वाली आय दिदाई गई है :+-- 
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स्लोत . भारतीय रिजर्दे बैंक की विशृप्तियाँ 


इस तालिका में आस्ति-कर से होने वाली आय उस कर-राजस्व को सूचक है जो लगाया 
और एकत्रित तो केन्द्र द्वारा किया जाता है किन्तु पूरा राज्यो को स्थानान्तरित कर दिया जाता 
है । पू जीगत सौदो मे वृद्धि होने के कारण स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से राज्यों को अच्छी आय प्राप्त 
हो रही है । परन्तु इस वग में भू-राजस्व हो अमी भी सबसे महत्वपूर्ण कर बना हुआ है ओर अब 
हम इसी स्रोत पर विचार करेगे । 


भू-राजस्व ([.300 २८४६॥४८) * 


पहले कभी भू-राजस्व अथवा मालगुजारी राज्यों की आय का एक सबसे महत्वपूर्ण 
स्रोत था । परन्तु अब इसकी गिनती विक्री-कर के बाद की जाती है ॥ कर का आधार तथा कर 
की दरें राज्य-राज्य में भिन्‍त-भिन्‍न हैं । क्रिसी भी राज्य की भू-राजस्व व्यवस्था वहाँ की भू-घारण 
पद्धति (१8670 ० 800 ८॥07८) पर निर्भर होती है । भू-घारण पद्धति भूतकाल में विभिन्‍न 
राज्यों में भिन्‍न-मिन्‍न थी, परल्तु ये भिन्‍नतायें बनेक प्रकार के भूमि सुधार लागू किए जाने से अब 
धोरे-परीरे समाप्त होती जा रही हैं। अत अब विभिन्‍न राज्यो के भू-राजस्व में भी कम ही अलर 
पाया जाता है । भूतपूर्व रियाप्तितों मे मालगुजांदी की अपनी अलग ही प्रथा थो परन्तु स्वतन्दरता 
के पश्चात्‌ भारतीय राज्यों मे उनका विलय द्वोने के पश्चात्‌ वहाँ अनेक भूमि सुधार किये गये 
जिसके फलस्वरूप नहाँ की भू-राजस्व व्यवस्था भी शर्न: शर्ते. राज्यो की पद्धति के ही अनुरूप 
होती जा रही हैं। 

भू-राजस्व के निर्धारण का आधार विभिन्‍न राज्यो मे पृूषकू-पृषक है। पजाव, उतर प्रदेश 
व मध्य प्रदेश मे तथा विहार, उडीसा व पश्चिमी बगाल के अस्थायी बसे क्षेत्रों मे भून्राजस्व व 
निर्धारण निवल परि>सम्पत्तियो (7०४ 955०७) के आधार पर क्रिया जाता है। निवल परिसम्पत्ति 
का पता लगाने के लिए कुल उपज का अनुमान लगाकर किस्ती विश्विष्ट अवधि की फसल वी औमत 
वीमत के आधार पर उसझा मूल्य निकाल लिया जाता है, फिर उनमे से जमीदार वी अनुमानित 
लाणतें (०४७) घटा दी जाती हैं। मद्रास मे, इसका निर्धारण प्रटाक्ष रूप से निवत उपज (7८ 
॥7०वै१०८) के मुल्य के आधार पर किया जाता है। निवल उपज का पता लगाने के लिए पहले 
ओसत बीमत के आधार पर कुल उपज (87055 97000८८) का मुल्य निकाल लिया जाता है, फिर 
उसमे मे खेती में हुआ व्यय तया बुरे मौसम में निर्धास्ति कुछ धनरशियाँ घटा दी जाती हैं। 
प्राचीन बाल में, कुल उपज को ही भू-राजस्व के निर्धारण का आधार माना जाता था और असम 
जैसे कुछ राज्यों मे अब भी यह आधार वना हुआ है। 


७ 


धार अदा करते की योग्यता के माप के रूप से आशय पर विचार करते समय सस्थापक 
अर्थशास्वियों (०888८8॥ एघाटए४) मे आय की मनमानी व्याय्या की थी । उनका विश्वास या कि 
थोडी आर वाले वर्ग के लोगो के साथ अधिक अनुकूल एवं सुविधापूर्ण व्यवहार किया जाना 
चाहिये । परन्तु इसके साथ ही साथ वे आरोहण (['०ट्टा८5४०7०) को पिद्धान्त के हूप मे स्वीकर 
बरने को तैयार नहीं थे । उदाहरण के लिए, एडम स्मिथ का कहना था कि मजदूरियों (४४०७) 
तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को, जोकि वास्तविक निर्वाह आय [७॥ इएएशर्णशा८६ ॥7000६) 
का निर्माण करती है, कशधान से मुक्त दर दिया जाना चाहिए। अत. “स्पप्ट आय" (लटगः 
700८) अथवा निर्वाह आय से ऊपर की आम को ही कर योग्य आय ((8780)४ ॥00776)माना 
जाना चाहिये। अत अनेक सस्यापक्र अवेशास्त्रियो ने इस बात की बकालात की कि तिम्न तथा 
मध्यम आय वासे वर्गों को कराधान से पूर्णतया मुक्त कर दिया जाना चाहिए और आय के उच्चतर 
कोप्ठकी (97९7 ॥70070-0720/८5) पर अनुपाती कराधान (709गधणावों (ता) लागू 
किया जाता चाहिए । बाद के अरथंशास्त्रियो ने आरोहण की अन्य मात्रा का प्रतिपादत क्रिया, अर्थात्‌ 
उन्होंने अजित अथवा अनाजित आय (६॥॥60 ४06 छाध्थाए८त ॥राए७॥०) के बीच भेद किया। 
उन्होंने कहा कि सेवाओ से प्राप्त होने वाली आय अर्थात्‌ मजपूरियाँ तथा वेतन ही अजित आय 
(०७:7९० ॥00070०) है, और पूँणी से प्राप्त होने बाली आय को मनाजित आय (एगशा2९० 
ग00772) कहते है। उनका कहुना था कि व्यक्ति की अजित आय पर कर लगाने से उसे दुगुना त्याग 
करना पढवता है, अर्थात्‌ एक तो आय के उपयोग से प्राप्त होने वाली तुष्टि की हानि और दूसरे, 
ऐसी आय को कमाने की तुष्टि हीनता (05०0॥0)) से व्यर्थ में ही होने वाला कष्ट | दूसरी ओर, 
सनाजित भामदतियों पर लगाये जानते वाले करो की दरें ऊँची रखी गई ) 

यद्यपि आय को कर अदा करने की योग्यता का उचित मापदण्द माना जाने तथा है, 
उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत आय पर आय कर को सभी करो मे सर्वाधिक न्यायपूर्ण माता जाता 
ह सी यह मास्यता भी पूर्णत निर्दोपपूर्ण तही है। आधुनिक समाज का ढाँचा_ दिल प्रतिदिन 
ऐसा जटिल होता जा रहा है कि कर अदा करने को योग्यता का आय-मापदण्ड पर्याप्त नहीं है। 
की अ्रव उपभोग को अदा करने की योग्यता का अधिक अच्छा मापदण्ड भाता जाने 
लगा है। 

(३) उपप्नोग फो कर अदा करने की सामथ्यं का मापदण्ड माना जाना (ए०॥४ए7फञा०0 
48 87 १706:0 0 80 93978 ८४[१३०७)--यह भी कहा जाता है कि उपभोग को कर अदा 
करने फी साझृश्यं का भाष माना जाना चाहिए क्योकि इस बात का पता उपभोग के छर्च से ही 
चलता है कि आय से कितना वास्तविक तुष्टिगुण प्राप्त हुआ है यद्यपि यहु सत्य है कि आय इस- 
लिये कमाई जाती है कि इसका उपयोग उपभोग ((०॥६९॥०/॥०४) के लिये किया जा सके परन्तु 
आय केवल उपभोग के लिये ही तो प्रयुक्त नही बी जाती | इस बात से कोई इन्बार नहीं कर 
राकता है कि बचत (84५78), जो कि बांद में वितियोग (!7४८७:ए८४८) बच जाती है, व्यय का 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पहलू है। पह तो कोई बुद्धिमता की बात नहीं है कि उपभोग 
व्यय को तो सदा करते की सामथ्य का सूचक मानता जाए और बचत तथा विनियोग व्यय को 
उपेक्षा कर दी जाय। स्लैन्क (?|7:) ने इस सम्बन्ध मे अपना तर्क तिम्न शब्दों मे प्रस्तुत किया 
है : “एक ऐसा भप्रस्ताव,--जो कि करो के भार को ऐसी जाय पर केन्द्रित फर दे जो उपभोग को 
भावश्यकताओ को पूरा करने के लिये जरूरी है, ऐसी आय को करी से यक्त कर दे जो कि 
बचत तथा विभियोग में लगाई गई है---सामाजिक दृष्टि से अवाछनौय है और व्यक्तियों के साथ 
क्ये जाने वाले समान एबं स्यायपूर्ण ज्यवहार के समस्त मूलभूठ स्तरों का उल्लघतन करता है। ४ 
प्रिणाप्स्वरूप, इविग फिशर [शाह सिश्राष्टा) जैसे प्रमुख अर्थ शा स्त्रियों द्वारा तीज समयेग किये 
जाने के बावजूद भी, अदा करने की सामर्थ्य के उपभोग-सापदण्ड वो कृप्ती कोई विशिष्ट स्थान 
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भारत से भू-राजस्व एक अत्यधिर असमतापूर्ण कर है। यह बड़े-बड़े जमीदारों को 
अपेक्षा गरीब क्सानो पर ही अधिक भार डालता है। इसका निर्धारण निवल परि-सम्पत्तियो 
अथदा वाधिक पूत्यो के आधार पर किया जाता है और उसमे इस वात का ध्यान नहीं रखा जाता 
कि किसान की अदा करने की क्षमता कितनी है। कर की दर समानुवाती (छ०फुणाणशी 
है, आरोही (97०.7८5४४८) नहीं और छूट की सीमावी भी उसमे कोई व्यवस्था नहीं 
है। यदि भू-राजस्व का समन्‍्यायपूर्ण (५७॥४७॥८) बनाया जाना है तो इस प्रशर के सुधार 


आवश्यक हैं । 


यह भी सुझाव दिया जाता है कि कृषि के कराधात में कृषि आय-कर (387०0 
700॥76-85) तथा नीची समान दर पे भूमिकर (]070-685) को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
कराधान जाँच आयोग ने सिफारिश वी थी कि ऊँची #पि आमदनियों पर आय-कर लगाया जाना 
चाहिए और इसका अन्तिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि कृषि आय का गर-कृषि आाय में विलय 
(70086) कर दिया जाय और तत्पश्चात्‌ एक ही आय-कर लगाया जाए। जैसा कि हम पहले ही 
बतला चुके है, कृषि बाय-वर का सम्बन्ध कुछ राजनैतिक परिणामों से है अत. इसके क्षेत्र वा 
विस्तार करना बडा कठिन है । 


यदि भू-राजस्व की दरो को कृषि-मूल्यी के उतार चढावो कै साथ सम्बन्धित कर दिया 
जाए तो इससे आय का यह स्रोत लोचदार वन सकता है। परन्तु इस अम्बन्ध में व्यावहारिक 
कठिनाई पह है फि भू-राजस्व मे थोडे-घोडे समय के पश्चात्‌ परिवर्तन नहीं पिया जा सफतता । 
कराधात जाँच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कर-निर्धारण में दस वर्षों वी क्वधि में एक 
बार अवश्य सशोधन किया जाना चाहिए । 


कराधान जाँच आयोग ने इस सम्बन्ध मे बुद्ध अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी वी है! 
आयोग वे अनुसार, बन्दोबस्त में सशोधन (प८७७०7४ ० $९७॥९७८॥) छोटी छोटी इकाइयो 
(७०६5) के जाधार पर नही किया जाता चाहिए और स्थानीय कीमतें (!०८४ 970८5) भी सम्पूर्ण 
हूप मे, राज्य पर तथा राज्य बे अन्तग्रेत सभी समान क्षेत्रों पर आधारित होती चाहिए। सर्वेक्षण 
(४ए५८५) तथा वर्गीकरण (०[४७आत०७॥०7) सहित प्रारम्भिक बन्दोयत्त ऐमे सभी क्षेत्रों वे लिए 
आवश्यक है जहाँ कि यह अभी तक नही हुआ है । फिर, सशोध्न की जो सीमाएं निर्धारित वी 
जाएँ, उनके अन्तर्गत कर का प्रामाणिक निर्धारण [शधया0370:20 ४55६5घ्य८गा) अनिश्चित काल 
तक जारी रखना चाहिए । निर्धारण-स्तरी (355८5आगशयां 3५0$) वा जब एक वार प्रमाणीकरण 
अथवा मानवीकरण (४9902705800॥) कर दिया जाए, फिर मूल्य-स्तर के परिवतेतों को देखते 
हुए भू-राजस्व भे दस वर्षों भे एक वार सशोघत किया जाना चाहिए। 


भारत में प्रत्यक्ष कयों का मुल्यांकन 
(#त्र एष्शाजांग्प ग॑ छोलल प35९5 था 709) 


जैसा कि ससार के अन्य देशों में हुआ, भारत में भी सरवार ये राजम्व में बहने वी 

प्रद्डति पाई गई है । ऐसा होना इसलिये बिल्कुल स्वाभाविक है तयोति सरसार के वार्यों का विस्तार 

होने के साथ ही साथ घन की आ्रावश्यवताएं' भी वढी हैं जर राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होने के साथ-साथ 

सरवागर यो उपलब्ध राजस्व के सोतो में भी वृद्धि हुई है। परन्तु प्रत्यक्ष वरों के मुसावते परोक्ष 

करो या वस्तु बरो मे वृद्धि की मात्रा बिक रही है, जँसा कि निम्न तालिया से स्पष्ट है (इसमे 
देन्द्र द राज्यो को राशियाँ एक साथ दिखाई गई हैं) :-- 


श्ध्व 


भू-घारण ([00 ॥००7089) के क्षेत्रो मे, कृपि उपज की मात्रा में तथा उनकी कीमतों 
में चूकि परिवर्तन होते रहते हैं अत: आवश्यक है कि भू-राजस्व के निर्धारण में भी समय-समय 
पर परिवर्तन एवं सशोधन होते रहने चाहिए । ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व प्रात्ती के उन भागों में 
जहाँ कि स्थायी बन्दोवस्त (एथण्रआद्या। 5०0७) की व्यवस्था नही की गई थी, १५ से लेकर 
४० वर्ष तक को घोडी-थोडी अवधियो के पश्चात्‌ सामायिक बन्दोबस्त होते रहते है । द्वितीय विश्व 
युद्ध के कारण वन्दोवस्त की कार्य विधि को वियमित्र रूप से लागू करने में बाधा पड़ी | इसी 
प्रकार अधिराश् भूतपूर्व रियासतो मे भी अभी तक वन्दोवस्त की नियमित कार्य-पद्धतियां लागू 
नही की गई हैं । 


उपज के मूल्यों में लगातार तीव्र गिरावट आने के कारण अथवा फसलों थे नप्द होने 
के कारण भू-राजस्व में कुछ छूट देना आवश्यक हो जाता हे। भू राजस्व में ऐसी छूट बधवा भू- 
राजस्व अस्थायी मुअत्तली विपत्ति अबवा विनाश काल मे स्वीक्रार की जाती है। कुछ मामलों में 
भू-स्वामियों से यह कह्दा जाता है कि वे अपनी डिसी एक वर्य की हानि को अन्य वर्षों के लाभो 
से पूरा करें और कर में कमी अथवा छूट की रियायत केवल तभी दी जाती है जबकि ऐसा 
करना सम्भव नही होता है । छूट देने के नियम विभिन्न राज्यों मे अलग-मलग हैं परन्तु किसी ने 
पितती प्रकार की छूट सभों जगह दी जाती है । 


करो की दरें भी राभी राज्यों मे एकन्सी नहीं हैं। जिन राज्यों मे कर का निर्धाएण 
निबल परि-सम्पत्तियों अथवा निवल उपज पर आधारित होता है, वहाँ की दर २४ से ५० 
प्रतिशत के व्रीच रहती है । जिन राज्यों में जमीदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, वहां भू-राजस्व 
की दर तिर्धारित जमाबन्दी मूल्य (7८०७] ४७०८) के सामान्यता १०० प्रतिशत के बरावर होती 
है । आसाम मे, कर की दर कूल उपज की १० प्रतिशत होती है। अन्य राज्यो भे जहाँ कुल उपज 
ही कर निर्धारण का आधार है कर कुल उपज का छटा भाग है। 


कुछ राज्यों में, भू-राजस्व पर ऊमवर्धी अधिभार (78002८६ $ए८१०४४९४) लगाये 
जाते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि कृषि उपज्ञ के मूल्यो में वृद्धि होने के फलस्वरूप कृपि-आय में 
होने वाली वृद्धि का लाभ उठाया जा सके । चूंकि बन्‍्दोयस्त केवल तम्बी अवधियों में ही सम्पन्त 
किये जाते है अत ऐसा करना आवश्यक एवं उचित है । 


भू राजस्व से होने दाली श्राप्तियाँ तुलनात्मक रूप मे लोचहीन रही हैं। वास्तव मे 
कर- निर्धारण की व्यवप्या ही ऐसी है जिसके कारण ऐसा होता है । सन्‌ १८६६-६७ भे सभी राज्यो 
की भू-राजस्व की कुल प्राप्तियाँ ६० करोड रु० थी॥ सन्‌ १६७२-७३ के राज्यों के बजटो में 
१०६ ३० करोड़ रु० की प्राष्यायो का अनुमाव लगाया गया था। कर में सशोधन केवल पुनः 
बन्दोबघ्त (7९-5८४६॥८४०७४) करके ही किया जा सकता है और ऐसे वबन्दोबस्त की कार्य-विधि 
बडी जटिल होती है तथा उसके लिए व्यापक सर्वेक्षण करता होता है। अतः थोड़े-बोडे समय के 
पश्चात्‌ मू-राजत्य में परिवर्तत करता सभव नही होता है ॥ यद्यप्ति कृषि पदार्यों के मूल्य बराबर 
बढते रहे हैं और द्वितीय विश्वगुद्ध के पूर्व स्तर के मुकादले पाँच भुने तक हो गये है किन्तु पिछली 
कुछ दशाब्दिपो (१८८७१८५) में भू-राजस्व का भार लगभग स्थिए-सा ही रहा है। इससे छोटे-छोटे 
कृषकों को कापी सहायता एवं छूट प्रिली है। परन्तु इससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच 
कर-भार के सत्तुलन में अन्दर आ गया ओर वह ग्रामीण छ्षेयो के पक्ष भे हो गया है। अनेक राज्यो 
ने भू-राजस्व कर को ममराप्त ऊरने की अपनी इच्छा की घोषणा की है । 


गत क्‌ में भू- झ निम्न 
गत कुछ वर्षों में भू-राजस्व से प्राप्त होने वाची आय तिम्त प्रकार रहो है -- 


हे (करोड़ र० में) 
वित्तीय दर्ष भू-राजस्व से प्राप्त आप 
२६२२-२६ छ०जेरे 
१६६०-६१ ६५२३ 
२६६५-६६ ११२ थे 
१६७०-७१ 


१२७ ०० 


४ 


सरकारी आय के स्नोत--अप्रत्यक्ष कर अथवा परोक्ष कर 
(?ए७॥6 ॥१९५९८००० ॥09॥700 79/788) 


परोक्ष कर जिनमे सुख्यत- पदार्थों तथा सौदों पर लगाये जाने वाले कर सम्सिलित किये 
जाते हैं, फेन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार, दोनो द्वारा ही लगाये जाते हैं। सघ सरकार सीमा शुल्क 
अर्थात्‌ वस्तुओं के बायात तथा निर्यात पर कर लगाती है | ये कर अथवा शुल्द सरकारी आय तो 
प्रदान करने ही हैं, साथ ही विदेशी ब्यापार की नीति के अस्त के रूप में आयात तथा निर्यात पर 
सरकार के नियन्त्रण मे भी वृद्धि करते हैं। जो वस्तुएं देश में ही उत्पन्न की जाती हैं उन पर 
उत्पादन शुल्क (८॥०७७४ 60॥55) लगाये जाते है। मदिरा तथा नशीले पदार्थों को छोडकर अन्य 
सभी वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार सर्वघान ने केन्द्र को दिया है। 


विनी कर राज्य सरकारों के लिए आय का एक वडा महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य 
सामान्य विक्ी-फर (ह८॥९४४] 5४०5 (47) लगाते हैं और अन्‍्तर्राज्यीय विक्रियों पर लगाये जाने 
डाले कर सघ सरकार की परिधि में आते हैं। वस्तुओं पर उत्पादन कर तथा वित्री कर दोनो 
ही लगाये जा सकते हैं। परन्तु जित वस्तुओ पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, उन्हे या. 
तो जा वित्री कर से मुक्त कर दिया जाता है अथवा उन पर रियायती दरों से कर लगाया 
जाता है। 


अत्य परोक्ष करो में स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, मोटर गाड़ियों प्र कर, सनोरजन' 
कर, बिजली कर और कुछ अन्य विबिध कर (70502872005 (8:८५) सम्मिलित हैं। न्‍्यायिवेतर 
दस्वावेजों (007-0१॥08] 60८एफ८॥(5) पर स्टाम्प शुल्क केन्द्र सरकार तथा सध सखवार, दोतो 
द्वारा ही लगाये जाते हैं । अन्य जित करो का यहाँ उल्लेख किया गया है, वे सब राज्यों द्वारा लगाये 
जाते हैं। सितम्बर १६५७ मे रेल यात्री किराए पर एक कर लगाया गया था परन्तु भ््रेल १६६१ 
मे इसे रेल किरायो मे ही मिला दिया ग्या। यह केन्द्र हरा लथाया लावा था और उसी के द्वारा 
वसूल किया जाता या किन्तु उसकी प्राप्तियाँ राज्यों मे बाँटी जाती थी। 


सीमा शुल्क अयवा सीमा कर ((छ5४०४४ ॥90एम८5) * 


सीमा शुल्क अथवा सीमा कर कभी केन्द्र सरवार के लिए आय का सबसे बडा ख्तोत या। 
सन्‌ १६२१-२२ मे, इन करो में जो आय प्राप्त हुई, बढ कुल केन्द्रीय शक की ३६-४ प्रतिशत 
थी। रानू १६३८-३६ में यह प्रतिशत वढकर ४८ ६ हो गया। युद्ध काल में, चूंकि युद्ध की परित्यि* 


तियो के कारण विदेशी व्यापार मे भारी कमी हो गई थी अतः सीमा शुल्को से होने वाली आय भी 


रथ 


तालिका--७ 
प्रत्यक्ष कर तथा कुल कर-राजस्व 
(छ०० 85०5 थार प्रथ॑थ पृ०5- ९ ०थकण्ट) 

















(करोड़ ९ में) 
१६५१-४२ १६६६-६७ [१६७६-७७ [१६७७-७८ 

भर (लिखे) | [जेखे) | (संशोधित) | (बजट) 
करो झे प्राप्त कुल आय छड४१ | ३,२४० | ८०८० ६३ | प८७प हरे 
प्रत्यक्ष कर र्श्६ ७०७. | २०७८ ०० [२२४८ ०० 


कुल कर-राजस्व मे प्रत्यक्ष करो का प्रतिः ३०% २२% | २५७९ [२५४० 





॥ 

सघ तथा राज्यो की कुल कर-आय जहाँ सन्‌ १६५१-४२ मे ७४१ करोड से बढकर 
१६७७-७६ में ८८७८ ६२ करीड़ रु० हो गई (अर्थात्‌ उसमे ४ गुनी दृष्ठि हुई) वड़ाँ उमे प्रत्यक्ष 
करो का भाग सन्‌ १६५१-५२ में २१६ करोड़ ह० से बढकर १६७७-७८ में २२४८ ०० करोड़ 
० हो गया। इसके परिणामस्वरुप कुल कर-आय गे प्रत्यक्ष करो का भाग सन्‌ १६४१-५२ से 
१६७७-७८ तक ३० प्रतिशत से घटकर २४ प्रतिशत रह गया। इराप्ते यह रपप्ट होता है कि भारत 
में परोक्ष कराधान को अधिक भहस्व प्राप्त हो रहा है। इसके परिणामरवछ्य देश में निम्न तथा 
मध्यम बगे पर कर का भार निरच्तर बढ रहा है। इस प्रवृत्ति से यह प्रकट होता है कि परोक्ष 
कराधान को अधिक महत्व प्राप्त हो रहा है और देश में निम्न तथा संध्यम आाय वाले वर्गो पर 
पड़ने वाले कर-भार मे वृद्धि हो रही है। 


क्रुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्य 
4. एिशुब 3 एाधाणी .. फिल्वा 0०० का. एब॑ल 7शथक्व्व 20क00, 
एथ्छाथ ५ 
2 र ऐर छागहइवरव _- | ववीदा 2000 #/एका5९, (०95 [५ & ए. 
3. ९६९४९ छा: जी [003 80007, ५४०८ ]965. 
4. 989४७ १0000, ७] 26, 963 ७06 ४४9 0, 963 
5 
6 





(०णाप्रदए्ट, 890] 20, 963 
घ्चारणव [69 $वक०ण, 70:ढ#गणा का खबव०, (॥808 2, 3, 44 ॥00 5. 
एार५एर5प५ (एपश॥0२8 . 
१. केन्द्रीय सरकार की आय की मदो का उल्लेख कीजिए । 
शा।ण 8 इंश्या$ ठ उटएशाएह ठ् ऐप टशाएओ 507९कआला, 


२ बचत एवं करावचन के विशेष सदर्भ में भारत में व्यक्तिगत आयकर का आलौचतात्मक 
परीक्षण कीजिये ॥ 


फिल्या।० णाप््वा!॥ पर एटाइणाव] वराए्णाटलर व 09 शत शास्तण इरशलला०8 
[0 $39985 भाएं €९8४०प. 


३ बेन्द्रीय सरकार को परोक्ष करो की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों का अधिक सहारा लेना चाहिए । 
विस्तारपूर्वक टिप्पणी कीजिए । 


6 एसापग 059 थाधाशा। शात्परंव 7९३ रातल था वाएत धर पा ण् 
ग्राधार्ए (3६४०६. (गाया ॥ उच्च 


४ राज्य सरवारो के वित्त में हाल की प्रवृतियों दी जाँच कीजिए । 

आह [8 एहट्टय फटए05 ]ग्र (6 जिलच्ट९ ० 5७6 50ट0फ्रटा( एए [0008, 
५. भारत सरकार की सावंज॒निक जाय की श्रमुख प्रवुतियों का वर्णत करो 

06ला०ड शाद वाम॥ व्शिप्पष्ड ण॑ एकल १९६९ए८ जी 50... ० ॥ता4 


र६ 


काफी कम हो गई। सन्‌ १६४४-४५ मे, सीमा णुल्को से प्राप्त होने वाली आय कुल केन्द्रीय बाय 
की १३ प्रतिशत थी। युद्ध काल के पश्चात्‌, देश की राजकोपीय व्यवस्था (#5ए७ $/धथा) 
में सीमा शुल्कों का महत्व फिर बढा, परन्तु फिर भी इस कर से प्राप्त होने बाली आय उन स्तर 
को कभी न क्र सकी जिस पर कि यह युद्ध से पूर्व पहुँची हुई थी । सन्‌ १६६७-६५ मे सीमा! शुत्को 
से जो आय हुई वह कुल आय को केवल २२ ए“ट्जत् थी और १६७०-७१ के बजट गे इस छोत से 
होने बाली प्राप्तियो का कुल आय में प्रतिशत केवल १५ तक ही पहुँचाने की आश। की गई ची । 
सन्‌ १६५०-५१ में सीमा शुल्यों से ग्राप्त कुल आय १४७ करोड़ र० थी जो कि सन्‌ १६७३-७६ 
(बजट) के वर्ष में १७३४ करोड होने को सम्भावना है । 


देश की वित्तीय व्यवस्था भे स्रीमा शुल्की के सापेक्षिक महत्व के कम होने का आशिक 
कारण तो यह है कि देशी उद्योगों को सरक्षण दने के एक अस्प के रूप में आयात करी के उपयोग 
की मात्रा कम हो गई है और आशिक कारण यह है कि आय के अन्य ख्रोतो का महत्व अब कापो 
बढ़ गया है। हमारे देश में आय-कर के महत्व में भारी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यादन 
शुल्को के क्षेत्र तथा उनवी दरो में भी बराबर वृद्धि होती रही है और बन्य स्रोतो से प्राप्त भय 
की तुलना गे इनसे प्राप्त आय का अनुपात बढ़ रहा है। इस वात फी अब कोई सम्भावना नहीं है 
कि सीमा शुल्कों को कर-पद्धतिं मे वही उच्च स्थान प्राप्त हो सकेगा जो कि उन्हें कभी 
प्राप्त था। 


आयात कर [7%0०६ 77068) . 


आग्रात कर या तो राजस्व प्राप्ति के लिए लगाये जाते हैं अथडा देशी उद्योगों वो 
सरक्षण प्रदान करने के लिए। इन दोनों की स्थितियों में सरकार को बाय प्राप्त होती है किन्तु 
सरक्षण करो (700८॥४८ 00४०४) की स्थिति में आय की प्राप्ति त्रमशः कम होती जाती है। 
इस सदी की द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ तथा मध्य मे आयात करो मे काफी वृद्धि हुई। सन्‌ १६२३ 
के राजकोपीय आयोग (98०४! ८०फ्राप5807) की सिफारिश पर भारत सरकार ने भेद मृलक 
सरक्षण (030707078008 ए/0(०८४०॥) की नीति अपनाई । इस नीति के अन्तर्गत, अनेक पदार्थों 
पर आयात-कर लडझाये गये ॥ राजस्व-प्राप्ति के उद्देश्य से लगाये जाने वाले आयात्त करो वी सब्या 
मे भी वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप सीमा शुत्कों से होने वाली आय बढी । सन्‌ १६४० से देश के 
विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण खगायां गया, उससे सरक्षण के हप्टिकोण से अनेक आयात करो का 
गहत्व कम हो गया और बे अब केवल राजस्व प्रदान करने वाले कर ही रह गये । 


सन्‌ १६३४ के भारतीय टैरिफ अधिनियम मे कपे की दरे निर्धारित वी गई हैं। 
बह्तुओ को २२ वर्गों मे बॉठा गया है और प्रत्येक वस्तु पर लगाये जाने बाते कर को 'सरक्षण 
सूची” 'राजस्व सूची' अथवा 'तरजी ही राजस्व सूची' म निर्दिप्ट किया गया है। अधिक्राश कर 
अब मृल्यवार कर (84एक0८7 0०6८४) है, पर कुछ वस्तुओं पर विशिष्ट कर (आ८णी० 
०0८5) भी लगाये जाते हैं ओर ये मूल्यवार करो से अधिक या उनसे अतिरिक्त होते हैं, भर कुछ 
मामली में तो जो कर लगाया जाता है वह मूल्यवार कर तथा विशिष्ट कर से भी अधिक हीता 
है। चूंकि आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्तादन कर नहीं लगता अत. कुछ वस्तुओं पर 
लगाये जाने वाले आयात कर में एक अतिरिक्त कर और सम्मिलित रहता है, 'जिस्ते जदाबी आयात 
कर! (ए०प्माशर १्क्योएह ॥790 वेष्)) कहा जाता है | यह कर भारत में उत्पन्न विए गए बंपदा 
बनाये गये ऐसे ही पदार्थों पर लगे उत्पादन कर (०४०४० 9%) पर आधारित होता है । 


मूल्यदार आयात कर (30५3]099 37090:£ ७०४८5) सामास्यत- ३० से ४० प्रतिशत 
के बीच हीते हैँ । किन्तु कुछ विलापिता के पदार्थों तथा देश मे ही पर्याप्त मात्रा मे उत्पस्त बिये 
गये पदार्थी पर कर की दरें अपेक्षाकृत ऊँची होठी है । उदाहरणायय, तम्बाकू की वस्तुओ, शराद 
एब स्प्रिट, रेशमी बस्त्रो, मसालो तथा मोटर याडियो वे आयातो पर ७५ से लेशर २०० प्रतिशर्त 
तक को विविध दरो से कर लगाये जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, उद्योगो का कच्चा माल, 348 यत्र 
उपकरण विशिष्ट प्रकार की मशीनें तथा ई घन तेल (0० ०४) या तो क्र-मुक्त कर दिये जावे 
हैं अथवा इन पर नोची दरो पर कर लगाये जाते हैं । वृष्ठ पदार्थों जैसे कोयला, कुछ _विस्म का 
जस्ता व एल्म्यूनियम, कुछ मशीनों तथा उनके पुजों पर टंरिफ सूची में उल्लिखित सीमित अवधि 
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निर्यात क्रो वी तुलना से आयात कर अपेक्षाइत अधिक उत्दादक रहे हैं। सन्‌ १६९६७- 
६८ में सघ सरकार ने आयात करो से लगम्ग ३८३ करोड रु० एकन किये १ सन्‌ १६६६-७० 
के बजट में आयाव करो से ३२५ करोड ८० की प्राप्लि दा अनुमान था । 


उत्पादन शुल्क अथवा उत्पादन कर [शल5४ 00865) . 


सविधान के अनुप्तार, मद्य, अफीम, भारतीय भाग तथा नशीले पदार्थों को छोड़कर 
भारत में उत्वन्त किये गये अन्य सभी पदार्थों पर उत्पादन शुल्क सघ सरकार (एग्राणा 00ए6ए- 
ए3०7) लगाती है । चिकित्सा तथा श्रुपार प्रसाधनो की ऐसी वस्तुओं पर कैन्द्र सरकार द्वारा कर 
लगाय जाते हैं जिनमे मद्य तथा कुछ नभीले प्रदार्थों का अश विद्यमान रहता है परन्तु इन करो वा 
सग्रह राज्यो द्वारा किया जाता है और राज्यों द्वारा ही उनकी श्राप्तियाँ रप ली जाती हैं। अन्य 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियाँ केन्द्र तथा राज्यो के वीच विभाज्य होती हैं । वर्तमान में ३५ 
वस्तुओं पर लगे उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियाँ सघ तथा राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती हैं। 
जँसे कि तीसरे और चौथे वित्त आयोगो_ने सिफारिश की थी, राज्यों को इन उत्पादन-शुहकों की 
तिवल्न प्राप्तियों का २० प्रतिशत भाग दिया जाता है। केन्द्र सरकार कुछ विशिष्ट पदार्यों पर 
विशेष उत्पादन शुरुक भी लगाती है । इसका मुल्य उद श्य यह होता है कि उन बस्तुओ को उत्पन्न 
बरने वाले उद्योगा के दायित्व पर काम करने म जो सरकारी व्यय हुआ है, उसे वसूल किया जा 
सके । जिन पदायों पर ऐसे कर लगाये जाते हैं, वे हैं . कपास, वुछ धागे या रेश, वतस्पति तेल, 
नमक, कापला तथा कोक, रवड ठथा गोला । केन्द्र सरकार छुछ ऐसे पदार्यों पर, जो बन्तर्राग्यीय 
व्यापार थी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर लगाये जाने वाले विन्नी कर के बदले मे अतिरिक्त 
उत्पादत युरक शी लगाती है और उसका सग्रह करती है, किन्तु इन रो की सम्पूर्ण लिवल प्राप्तियाँ 
राज्यों के बीच बाँट दी जद्ती हैं । 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सन्‌ १९३० तक अधिक महत्वपूर्ण नही रहे। सन्‌ १६२४ मे 
सूत पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था, जिम्ते बाद मे मिल के बने कपड़े पर उत्पादन शुल्क के 
रूप मे परिवर्तित कर दिया गया और सन्‌ १६२६ में उसे समाप्त कर दिया गया था। सन्‌ १६१७ 
में मोटर स्थ्रिट पर कर, १६२२ में मिद्‌टी के तेल पर वर और सन्‌ १६३० मे चांदी पर कर--ये 
हैं वे उत्पादत शुल्क जो इस देश में प्रारम्भ मे लगाये गये थे। केन्द्रीय उत्पादन शुल्को का दिकास 
मुख्यतः १६३० के पश्चात्‌ हुआ और सन्‌ १६३४ से चीनी, दियासलाई इस्पात पिण्डो (६८८ ॥7809] 
पर अनेक उत्पादन क्र लगाये गये। इन वस्तुओ वा उत्पादन करने वाले उद्योग सरक्षण 
(970९०॥०7) प्रदान क्यि जाने के करण काफी उन्नत हो गये थे अत. इन पर सीमा शुल्क वे 
लगने के कारण राजस्व को जो हानि हो रही थी उसकी पूर्ति इन उत्पादत शुल्कों द्वारा करने का 
प्रयत्त क्या गया था । 


दितीय विश्वयुद्ध वी अवधि मे, उत्पादन करो के क्षेत्र से और वृद्धि हुईं! इन दिनों 
सरकार को अधिक धन को आवश्यकता थी चूंकि प्रत्यक्ष करो मे वृद्धि का क्षत्र सीमित था, अतः 
उत्पादन शुल्कों का विस्तार क्या गया। फ्लस्वरूप, टायर, वनस्पति पदार्थ (६८४८४४४० 970 
00०४५), ध्रम्वाकू कॉपी, चाय तथा सुपारी पर उत्पादन शुत्क लगाये गये । 


अब उत्पादन शुल्को को सरकारी जाय वा एक अच्छा स्रोत समझा जाने लगा था 
और युद्ध के बाद भी यही स्थिति जारी रटी। सन्‌ १६४६ मे, मिल के वने कपडो पर पुनः उत्पादद 
शुल्क लगा दिया गया १ सन्‌ १६४५ मे कृत्रिम रशम, सीमेन्ट, सावुन तथा जूतों पर उत्पादन वर 
लगाये गये । कराधान जाँच आयोग ने सिफारिश की ईक मिट्टी के तेल, चीनी तथा दियासलाई पर 
लगने वाले उत्पादन शुल्को में ठोस बृद्धियाँ की जाए और कपडे व चाय के उत्पादन झुल्कों वी 
दरो में हत्की-पी बृद्धि की जाए। इसड्रे अतिरिक्त आयोग ने कुछ बन्य पदार्यों पर भी उत्पादन 
शुल्क लगाते की सिफारिश की । सरकार द्वारा आयोग की सिफारिणें स्वीकार कर लीं गई और 
बाद के वर्षों भे प्रचलित करो क्तो दरें वड्ाई गई और वुछ नये उत्पादन धर भी लाएू क़्यि गये 
तभी से उत्पादन करो के क्षेत्र मे तेजी से वृद्धि होती रही है। संत १६४७-४८ म, प्रस्तावित 
अतिरिक्त करो का काफो भाग परोक्ष करो के रुप में ही लगाया गया। 
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के लिए सरक्षण वार लगाये जाते हैं। ये कर टेरिफ आयोग दारा सिफारिस की गई दरों से लगाये 
जाते हैं । 


केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी वस्तु को पूर्णण अथवा अशतः 
आयात-टैरिफ अथवा आयात शुल्क-दर से मुक्त कर दे । सरकार किसी भी वस्तु का टैरिफ-मुल्य 
पी निश्चित कर सकती है अथवा उसमे सशोधन कर सकती है। पहले निर्यात किये गये पदार्यों 
को पुनः आयात करने के सम्बन्ध मे, पिछले तीन वर्षों से कम की अवधि ५ निर्यात किये गये 
पदार्थों को पु आयात करे के राम्यन्ध में और अपना निवास बदलने की स्थिति मे किसी भी 
व्यक्ति द्वारा आग्रात किये गये पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र ले अपने अधिकार वा उपयोग किया है। 
यात्रा में उपयोग का सामान (0928388 ॥॥ ७5०) भी आयात कर से मुक्त कर दिया गया है। फुछ 
विशिष्ट मामलो मे अन्य दूटें मुक्तियाँ प्रदान की जाती है। 


चुगो बापिसी (074 झेबठ७) 


यदि बस्तुयें एक निश्चित अवधि के अन्तरमंत फिर निर्यात कर दो जाती है या जहाजी 
भण्डार मे खाद दी जाती है तो कर का कुछ भाग, त्तामान्यत सातवाँ थ॑ आठवाँ भाग, वाषिस 
लौटा दिया जाता है जिसे “चु गी वापिरी ' कहा जाता है। वह अवधि, जिसमे पुनः नियत के 
बाद कोई वस्तु “नु गी बापिसी” (0 0४0४७) वी अधिकारी हो जाती है, सामान्यतः दी बर्षे 
और विशेष मामलों में तीन वर्ष है। समय-समय पर ऐसे विशेष नियम बनाये जाते हैं जिनके 
द्वारा ऐसी वस्तुओं पर चु गो वापिसी वा विर्धारिण किया जाता है जिनका उपयोग भारत में बचे 
पदार्थों के भवयवों के रूप में किया जाता है । 


निर्यात कर (६४७णा 07006) - 


सन्‌ १८४६ से पूर्व, निर्यात कर थोड़े से पदार्थों पर हल्की दरो से बविशेषतः राजरब 
प्राप्ति की दृष्टि से लगाये जाते थे। सन्‌ १६४६ के पश्चात्‌, अधिक पदार्थों पर राजस्व के अलावा 
अब्य उह् श्यो के लिए भारी निर्यात कर लगाये गये | पिछले बुछ वर्षों में राजस्व प्राप्ति के 
अलावा निय॑ति करो के जो अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहे है वे है--देश मे स्फीति (॥रव॥०7) को 
निमस्वित करता आन्तरिक वाजार में कीमतो को स्थिर रखना और भारतीय विनिर्माण (899 
पए्रआ।एव९० ५८४) में काम आने वाले कच्चे माल का निर्यात रोकना विदेशी व्यापार के नियत्रण 
की दृष्टि से भी निर्यातों का तियमन करने के लिए निर्यात करो में हेर-फ़ेर करना आवश्यक हो 
जाता है। गत वर्षो भें, भारत को अदायगी शेप (०७|9008 ० 90370०00) की स्थिति को शुधारने 
के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बहुत निर्यात कर या तो कम कर दिये गये यथवा 
समाप्त कर दिये गये। भारत मे आज ऐसे पदार्य बहुत थोड़े हैं जिन पर निर्यात कर लगाया जाता 
हे और इस सम्बन्ध में राजस्व का अधिकाश भाग चाय पर लगे नियति-कर से प्राप्त होता है। 
सन्‌ १६६१-६२ में निर्यात करो से होने वाली आय १३ करोड़ ८७ थी जो कि आगे चलकर 
घटकर २ करोड रु० रह गई। 


जून १६६६६ में अवमूल्यन (6०४४/०७४०॥) से पूर्व बहुत थोडे पदार्थों पर निर्यात कर 
लगाया जाता था | २० का अवमूल्यन होने के पश्चात्‌ निर्यात की अनेक ऐसी वस्तुओ पर निर्यात 
बर लगाये जाते तगे जैसे कि जुट का वना समान, चाय मूंगफली का तेल व खली, तस्वाकू, पग्ुओ 
के याल तथा चसडा, कच्चा मैंगनीज, वच्चा सोहा आदि। ये कर मुल्यत निर्यात्र कर्त्ताओं के उत 
लाभो वो हथियाने के लिये लगायें भये जो कि वे विदेशों को भेजे जाने वाले माल पर ऊँनी 
वमूलियों द्वारा प्राप्त कर रहे थे | परन्तु ऐसा करते समय इस बात का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया 
प्ि अन्तर्राष्ट्रीय वाजार में भारतीय माल की प्रतियोगी स्थिति खराब न हो जाये इस वात की 
भी बराबर समीक्षा वी जाती रही कि देश के निर्यात व्यापार पर निर्मात करो के वया प्रभाव 
पड़ रहे हैं। सन्‌ १६६७-६८ मे निर्यात करो से प्राप्त धनराधि १३० करोड रु० थी और सन्‌ 
१६६८-६६ में (सशोधित अनुमानो दे अनुसार) इनरो केबल १०३ वरोड रु० का राजस्व प्राप्त 


पं मन्‌ १६६६-७० के बजट में भी निर्यात करों से १०३ करोड २० की प्राप्ति की जाथा की 
गई थो। 


२५० 


अत श्त्याण के दृष्टिकोण से ऐसी वृद्धि दोपपुर्ण है। एक अच्छी कर-पढ्धति मे, परोक्ष करा- 
घान (79त॥00६ (85७0०) मे अपैक्षाकृत कम वृद्धि की जाती है। परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। 
एक निर्धन देश मे, परोक्ष बर विश्वेप रूस से उत्पादन कर, करो के ढाँचे मे अधिकाधिक महत्ववृर्ण 
भाग अद्य करते है। जब तोगी की आमदनियाँ कम होती है तो थोडी-थोडी आय वाले बहुसख्यक 
लोगो पर प्रत्यक्ष कर लगाना तथा उनको वसूल करना बडा कठिन तथा खर्चीला होता है। इसके 
विपरीत- परोद्ष करो का सप्रह करना अपेक्षाकुत सरल होता है, अत. यह जाय का बढ़ा लाभ- 
कारी स्रोत बन सकता है | आथिक विकास तथा समाज-वल्याण को बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने 
भारत सरकार के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वह बड़ी मात्रा में आय प्राप्त करे। 
सरकारी आय मे ऐसी वृद्धि प्रत्यक्ष करो द्वारा नही शी जा सकती, क्योकि हमारे देफ में आय्र-कर 
के अतावा अन्य प्रत्मक्ष कर तो आय के बहुत छोटे-छोटे स्लोत हैं। परोक्ष करो मे भी सीमा शुल्को 
का महत्व कम हो गया है । अत इप स्थिति मे, उत्पादन शुल्कों पर ही अधिकाधिक भरोसा 
करना होगा ! प्रत्यक्ष करो को हमारी राजकोपीय व्यवस्था मे आने वाले काफ़ी वर्षों तक वह स्थान 
प्राप्त नही हो सकेगा जो कि आधिक दृष्टि से उन्नत देशो मे इन्हे प्राप्त है। यदि हमारे देश मे 
प्रति व्यक्ति जाय दुणनी भी हो जाए, तब भी बडी संख्या मे लोगो की आय इतनी कम होगी कि 
उस पर ध्रत्यक्ष रूप से कर नही लगाया जा सकेगा। अत कहा जा सकता है कि भविष्य में उत्पादन 
शुल्क महत्वपूर्ण भाग अदा करेगे । 


उत्पादन शुत्क लगाने का उद्देश्य यह भी होता है कि कर लगी वस्तु के उपभोग को 
सीमित किया जाए। जो बस्तुएँ देश में कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन पर प्राय इसतिए 
कर लिथा जाता है ताकि उनकी माँग को उपलब्ध सभरण (६०००५) के अनुर्ष ही निभ्त स्तर पर 
बनाये रखा जा सके । कभी-कभी स्फीतिजनक शक्तियों का दप्नन करते के लिए सामान्य उपयोग की 
वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क लगा दिये जाते हैं। सन्‌ १६४७-५८ में उपभोग को सीमित करने के 
उद्देश्य से उत्पादन शुल्कों का क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिय/ गया था। सन्‌ १६६१-६४ के बजट 
में मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क बढाने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री ने जो तब दिये थे, उसमें मे 
एक यह था कि मिट्टी के तेल का उपभोग अत्यधिक बढ रहा है अत उसको रोकना ही इस कर 
का उद्देश्य है। मिट्टी का तेल भारी मात्रा मे आयात करना पड रहा था अत इस पर उत्पादन 
शुल्क में वृद्धि करने मे कीमती विदेशी मुद्रा के उपयोग मे काफी क्फियत होने की आशा थी। 
सन्‌ १६७३-७४ में भी इसी उर्देश्य से भिट॒टी के तेल पर उत्पादन शुल्क मे वृद्धि वी गई थी । सद्‌ 
१६३४ में चीनी का उत्पादन बहुत अधिक बढ भया था जिसे रोकने के लिए चीनी पर उत्पादन 
शुल्क लगाया गया था | दिसम्बर १६७३ में खुले बाजार में विकने वाली चीनी के विक्रय पर ७९/ 
की उत्पादन शुल्व में वृद्धि की गईं। इस प्रकार कभी-कभी उत्पादन करो के गेर वित्तीय लक्ष्य भी 
बड़े बह॒त्वपूर्ण होते है । 


बुछ उत्पादव-करों को लगाने का एक दह्ेश्य कभी-कभी यह भी होता हैकि कुछ 
बस्तुओ के उत्पादन को कूछ प्रतिबान्धत करके अन्ण किस्म की वस्तुओं के उत्पादन को प्रीत्साहन 
दिया जाएं । भारत भे अनेक उत्पादन शुत्क लगाते समय भारत सरकार ने लघु एव कुदीर उद्योगों 
के साथ तरजीही व्यवहार (ए८व्विधापओे लव) रिया है। उदाहरण के लिए, सूत्री वस्तो 
के मामले मे, खादी पर कोई कर नही लगाया जाता, जबकि मिल के बने कपड़े पर अधिभार 
(5पथाथय6) लगाया गया है वाकि खादी की कीमठे मिल वे” बने कर की बौमतो के सामने ह्कि 
सत्र । कुछ अन्य वस्तुए' भी है, जँसे कि दियासलाई, साबुन, कृतिम रेशम दे बरत् तथा जूते आदि, 
इन वस्तुओं का उत्पादन यदि छोटी-छोटी फैक्टरियो में क्या जाता है ती उम्र पर कर अपेक्षाइस 
नीची दरो से लगाया जाता है। छोटे-छोटे उत्पादवों को श्रोत्साहव देना अक्सर उत्पादन शुल्क का 
एक महत्वपूर्ण लक््य होता है। 

परन्तु अनिवार्य आवश्यकता की वस्ठुओ पर उत्पादन शुल्क बढ़ाते का कदापि समर्थन 
नही क्या जा सता | सस्ता कपडा, मिट॒टी वा तेल तथा चीनो ऐधी वस्तुओ के उदाहरण हैं। ऐमे 
करो से इसके अतिरिक्त की तिर्धनों की एक बडी सख्या के व्यम् पर सरकार की आय प्राप्त है 
जाती है, अन्य कोई उद्देश्य पुरा नही होता । इस तर्क मे भी बीई जान नहीं है कि इस प्रवार मै 


रद 


सच्‌ १६५७ मे, राज्य इस वात पर सहमत हो गये कि वस्त्र, चीनो तथा तम्बाकू पर 
से बित्री कर समाप्त कर दिया जाए और उसके बदले मे सघ सरकार इन पदार्थों पर अतिरिक्त, 
उत्पादम शुल्क लगाये | बाद मे बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उतल्लादन शुल्फ रेशमी वस्तो 
(८ 407०७) पर भी लगाया गया । ये कर सथ सरकार द्वारा वसूल किये जाते है किन्तु उनकी 
प्राप्तियाँ राज्यो भे बाँट दी जाती है ! 


इन सबीय उत्पाइव शुल्को के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट उद्योगो पर 
अनेया अन्य उत्पादन शुर्क्त भी लगाये जाते है। इन करो के लगाने का उद्देश्य यह है कि अनुसधान 
एवं जातकारी का विस्तार करने मे तथा उद्योगो के लिए लाभप्रद ऐसे हो अन्य कार्यो में जो खर्चा 
हो, इन करो के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाए । इस प्रकार के करो की दरे विभिन्‍न प्रकार की ओर 
विशिष्ट होती है जैसे उ्ादित वी ग्ति गाँठ के हिसग्ब से अथबा असली या कृतिम विनिमित वस्त्र 
के प्रति वर्ग गज के हिंसाव से । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वनस्पति तेलों तथा नमक पर भी 
कर लगाये जाते हैं । ये कर उन्ही वस्तुओं पर लगाये जाने वाले सधीय उत्पादन करो के पूरक 
होते हैं । 

कुछ वस्तुओं पर उपकर (०६४४) भी लगाया आता है क्ि ताकि सरकार को सम्बन्धित 
उद्योगों के मजदूरों के कल्याण तथा उनकी सुरक्षा के लिये धत मिल सके | उदाहरण के लिए, रबड 
उपकर, सारियल उपकर तथा तीन भिल्‍न-भिन्‍न कोयला तथा कोक उपकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए लगाये जाते है । 


सधीय उत्पादन शुल्क सरकारी आय का एक महत्वपूर्ण तथा बढत़ा हुआ प्ोत रहा है । 
सन्‌ १६५०-५१ में, उत्पादन शुल्कों वी निवल प्राप्तियों ६७ फरोड २० अर्थात्‌ केन्द्र को कुल 
कर-आय की लगभग १६ प्रतिशत थी । सन्‌ १६७७-७८ मे, निबल प्राप्तियाँ ३४५८ करोड 8० 
होने का अनुमान है जो कुल कर आय की रे६० है। 


संघीय उत्पादक शुल्क पते प्राप्त होने वाली आय का अनुमान निम्त त्वालिका से लगाया 
जा सकता है -+ 


बित्तोय बर्ये आय (करोड २० में) 
१६५०-५१ ६७ ०० 
१६५५-३६ परष ६५८ 
१६६०-६१ र€४ ६८ 
१६६५-६६ ८६७ ६२ 
१६७०-७१ पृ८०४ रे४ 
१६०१-७२ २६०३ ०० 
१६७२-७३ २४२६ १५ 
१६७३-७४ 3 कह. 
१्‌०छंब-७२ ३१६८४ ३० 
पृ&७५-७६ इ७२० ६० 
श६७६-७७ (सशोधित) डप७६ ६० 
१६७७-७८ (बजट) डश्४६ ह२ 


$ उपरोक्त तालिका मे यह स्पप्ट है कि उत्पादक शुल्कों से घ्राप्त होते वाली आय मात्रा 
में भी बड़ रही है और कुल आय की तुलना मे भी तुलनात्मक दृष्टि से कुल बर-भाय लगभग आधा 
भाग इसी ख्ोत से प्राप्य होता है 


संघीष उत्पादन शुल्कों कर मुल्यक्न (सघ्थॉप्बा।णा ० एांगा छडटाइड 098९5) 


जैसा कि हम वतला चूबे हैं, उत्पादन शुल्क सघ सरवार वी आय का एवं बढता हुआ 
सोत है । तोगो दारा इस बात को झंडी भावोचना की जाती है कि भारत यरकार प्रत्यक्ष करो पर 
ही बधिक भरोसा करती है। किन्तु परोक्ष करो मे दुद्धि होने से आथिक विपमताएँ भी बढ़धी हुँ 


डेप 


प्राप्त नही हुआ । हाँ, यह अवश्य हुआ है कि अभी पिछले कुछ वर्षों मे, भारत जैसे कुछ देशों में 
बंयक्तिक आय कर (507 000:८-»:) के परिपूरक के रूप में व्यय कर (छफुथााण6 
78%) लागू किया गया है | 
निष्कर्ष (0070एश०)) : 

इस प्रकार, अब सामान्यत. आय को अदा करने की योग्यता वा मुख्य माप अथवा 
सूचक माना जाता है और सम्पत्ति तथा उपभोग को बनुपूरक माप । अभी पिछले कुछ पर्षों मे, 
ससार के अनेक देशों में इत तीनो ही मापो पर आधारित प्रत्यक्ष सामर्थ्य कराधान (पाच्ठ जा 
487807) का प्रचलन हुआ है । मुख्यतया प्रत्यक्ष कर बँंयक्तिक एवं व्यावसायिक--आय-कर हैं, 
और आस्तिकर (८४४८ 0/9) तथा व्यय वो अनुपूरक प्रत्यक्ष कर माना जाता हूँ। 

(ब) समान त्याग की विचारधाराएँ (2०॥7०४७७५ ल॑ ध्वृण्डां 585006०) : ह 
गह हम पहले ही दतला थुके हैं कि मिल ((॥]) ने सामर्थ्य सिद्धान्त की व्याख्या वैय- 
क्तिक त्याग (0 शवए04ष ६8८०९) के अर्थों में की थी। मिल ने यह तर्क दिया था कि कराधान 
का वास्तविक भार सभी के लिये बरावर होना चाहिये ओर यह कि “एक से तथा एक सी 
परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया हु जाता चाहिये ।” परन्तु 
समान त्याग (€्वुप्र $807८) में “समान” शब्द वी व्यास्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की गई है । 
समान त्याग की व्याख्या तीन अर्थों मे वी गई है--(१) समान पूर्ण त्याग (०पृण्बा 8050० 
&807॥0०), (२) समान अनुपाती त्याग (०१७७ एछा0900०79) &80706) और (३) समान 
सीमान्त त्याग (९५७७) 708॥08 58०॥06) । अब हम तीनो की व्याख्या करेंगे । है 

११) समान पूर्ण त्याग सके शा 2050!0(६ ६800/006)--पमान पूर्ण त्याग का अर्थ यहू 
है कि कर लगने के फ्लस्वरूप होने वाली उपयोगिता (०७४॥७) वी कुल हानि सभी कर दाताओं 
के लिग्रे बराबर होनी चाहिए। यदि दो करदाता हो और उनकी आय भिन्न-भिन्न हो अधिक आय 
बाला अधिक कर देगा और कम आय वाला कम, परन्तु कर के परिणामस्वरूप दोनों द्वारा किया 
जाने वाला त्याग वरावर होगा | एक समय ऐसा भी रहा जवकि इस सिद्धान्त को इसकी स्पष्ट 
न्यायपूर्णता के कारण भारी समर्थन प्राप्त हुआ । बात है भी, वया एक ऐसी कर-पद्धति की सर्वाधिक 
न्यायपुर्ण नहीं कह्ठा जायेगा जिसके अन्तगंत कि सरकार की सहायता के लिए प्रत्येक ध्यक्ति द्वारा 
दिया जाने वाला अशदान समान स्याग कराये ? 

(२) समान अनुपाती त्याग (एवण्७। शत्क॒ञाणाव 88८70०)--समान अनुपाती 
त्याग का अप॑ है कि कर लगने के परिणामस्वरूप होने वाली उपयोगिता की हानि करदाताओं की 
कुल आय के अनुपात मे होनी चाहिए । पहले की तरह, यहाँ भी कहती है कि अधिक आय वाले 
करदाता अधिक कर अदा करेंगे परन्तु आय के प्रति त्याग का अनुपात सभी के लिए बराबर द्वोगा । 
इसको इस प्रकार ब्यक्त किया जा सकता है 


करदाता 'अ' का त्याग__ करदाता “ब' का त्याग 








“अ की बाय “ब' की आय 
$407॥06 40 (७5039८३ &..__5430706 (0 $8599)०7 छे 
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अनुपानी त्याग का यह सिद्धान्त कर अदा करने के त्याग को आय से प्राप्त होने बाली 
सन्तुष्टि की मात्रा से सम्बन्धित करने का प्रयत्त करता है । इसके अनुसार प्रत्येक करदाता की 
हानि उसकी आय के अनुपात में उतनी हो होनी चाहिए जितनी कि बन्य कसी भी करदाता की । 
इस सिद्धान्त का दोष मही है कि इसको व्यावहारिक रूप देना वठिन है। इसके अतिरिक्त, इसकी 
व्याएया को मस्तिप्व में बिठाना भी बुछ कठिन है। 

(३) समान सीमास्त त्याग (4ए० 'शक्ह्ाप। 5800/26)--समात्‌ सीमान्त त्याग से 
आशय है कि विभिन्न बरदाताओ का सीमान्त त्याग बरावर होदा चाहिए। चूंकि निम्न आय के 
मुकादले उच्चतर आय की सीमान्त उपयोगिता बहुत कम होगी, अत. समान सीमान्त त्याग मा 


र्थ्र्पर 


उत्तादत शुल्क ही निर्धेत वर्गों पर कर लगाने का एकमाय साधन हैं। के स्थिति यह है कि प्रत्येक 
बजट के साथ-साथ निर्धनों पर डाला जाने वाला यह जाल अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा है । 
परत्तु निर्धन लोगो पर इस भार मे वृद्धि करता क॒दापि न्‍्यायोचित नही है। 


जो उद्योग सरकारी सरक्षण के अन्तर्गत विकप्तित हुए है, उन सभी पर उत्पादन शुल्क 
बढाने की नीति की भी खुली आलोचना को जाती है. यह ठीक है कि सरकार को सीमा शुल्को के 
कारण जो हानि हुई है उस किसी न किसी उपाय द्वारा पूरा किया जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में 
बेबल उत्पादन शुल्कों पर ही जोर देवा उचित नही है। कराधान जाँच अयोग ने इस नीति की 
सिफारिश की थी और इसी आधार पर कुछ वस्तुओ पर उत्पादन-शुल्क लगाते का प्रस्ताव किया 
था । परन्तु ऐसे सुझाव के लिए यह कोई तकंपूर्ण आधार नहीं है । न्यायालय का तगादा यह है. 
कि जिन लोगो को सरक्षण (9706०णा) से लाभ पहुंचा है, अतिरिक्त कराधान का वोह भी 
उन्ही को उठाना चाहिए। जबकि उत्पादव-कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इस तर्क को 
मानने का कोई आधार नही है कि सरक्षण से उपभोक्ता (००७॥०९८४६) लाभान्वित हुए हैँ। 
वास्तविकता यह है कि सरक्षण के कारण उपभोक्ता को विवश हो ऊँची कीमतें अदा करनी पड़ी 
थी और सीमा शुल्को के स्थान पर अब जब उत्पादन शुल्क लगाये जा रहे है तब्र भी वराबर उसे 
ऊँची कीमते ही देनी पड़े गी । सरक्षण से उपभोक्ता को लाभ पहुंचने कोबात तब कही जा 
सकती है जबकि सरक्षण प्राप्त वस्तु की देशी उत्पादन-लागत इतती कम हो जाए कि उत वस्तुओं 
पर आयात कर में कमी करता सभव हो जाए । परन्तु देश में ऐसी बस्तुओ के कोई उदाहरण 
उपलब्ध नही हैं। अतः अपने देश में सरक्षण के नाम पर उत्पादन-शुल्क लगाने का पक्ष बडा 
कमजोर है। सरक्षण से सम्पूर्ण राष्ट्र को ही लाभ पहुंचता है अत. उसका भार भी सम्पूर्ण जनता 
को ही वहन करना चाहिए । सीमा शुल्को से होने वाली हाति को पूरा करने के लिये उत्पादन 
छा लगाना आवश्यक हो सकता है, परन्तु सभी स्थितियों मे ये उत्पादन शुल्क सरक्षित उद्योगों 
9700०४४० ॥000507८$) पर ही लगाये जाएँ, यह आवश्यक नहीं है । 


इस स्थिति में यह जरूरी है कि उत्पादन शुल्को के लिए वस्तुओं का चुनाव करते समय 
कुछ कसौटियां तय को जाएँ । उत्पादन शुल्क लगाने के लिए सर्वोत्तम वस्तुएं थे हैं जो निम्न- 
लिखित में से कोई एक अथवा उरारो अधिक शर्तों को पूरा करती हो । (१) उनवी माँग कौ कीमत 
सापेक्षता (970४ ९४५६४०४५) कम हो , (२) उनकी माँग की आय-सापेक्षता (50००ए९ लैबांगाए 
ऊँची हो , (३) सरकारी क्षेत्र (700॥० 5८८०) के लिए आवश्यक दुर्लभ साधनों को वे खपाती 
हो , और (४) वे ऐसी बिजासिता की प्रक्वत की हो जिनका उपभोग केवल समृद्ध लोग ही करते 
हो । इस प्रकार, यह आवश्यक है कि उत्पादन शुल्को से प्राप्त होने वाली आप का एक बड़ा भाग 
उन घोडी-सो वस्तुओ से प्राप्त होना चाहिए जो विस्लासिता की प्रकृति की हो और साथ ही साथ 
उनका विस्तृत रूप से उपयोग भी होता हो, उदाहरणत , चाय, काफी, तम्बाकू आदि। इन वस्तुओं 
पर कर लगाने से जहाँ काफी मात्रा मे आय प्राप्त होगी वहाँ निर्धन वर्ग के लोगो पर कोई अनुचित 


भार यम नही पडेगा । इस विधि से दुलंभ साधनों (६०४०८ 9९०078) मे किफायत करना भी सशव 
हो सकेगा । 


भारत मे अधिकाश उत्पादन शुल्क चूंकि विशिष्ट दरों से लगाये गये है, अत उनसे 
भाष्त होने वाली आय मूल्य-परिवर्तंनो के साथ घटती-बढती नहीं | सन्‌ १६४० से ही अधिकाश 
वस्तुओं की कीमतो भें बुद्धि हो रही है, परन्तु अधिकाश मामलो मे उत्पादन-शुल्को से प्राप्त होने 
बाली आय में य्द्धि नही हुई है। जब अधिक राजस्व को आवश्यकता धी तो इनकी दरें भी बढ़ाई 
जानी चाहिए थी। यही नही समय-समय पर उत्पादन शुल्बो के क्षेत्र का भी विस्तार किया जाना 
चाहिए था जिससे उनसे प्राप्त आय में दृद्धि हो सके । अत यह सुझाव दिया जाता है कि यदि 
विशिष्ट दरो वाले उत्पादन-शुल्को वो मूल्यवार उत्पादन शुल्कों (30४9676॥ ९६९५९ 80०॥68) में 
परिवतित बर दिया जाएं तो वे उतको आय वा एक अधिक लोचदार स्रोत बनाया जा सकता है। 
इससे इस बात वी भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि झनके क्षेत्र का विस्तार विया जाए और 


उत्पादत शुल्क के सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासन को अनावश्यक रूप से स्यूल एवं जदिल बनाया 
जाए। 


२५२ 


कुछ वस्तुओं पर वित्री करो के बदले भे जो अतिरिक्त उत्पादन-शुल्द लगाये जाते हैं, 
उनको इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है कि इस भ्रकार की वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय 
व्यापार में इन वम्तुओं के कराधान के भार मे एकहूपता आ जाती है । इसके अतिरिक्त, इससे 
उद्पादन शुल्को तथा बिक्री करो के मध्य कुछ मात्रा में समखय (००ण०ठााआाणा) भी उत्तन्न 
हुआ है । फर, इन करो शी प्राप्तियाँ चूक राज्यो मे वाट दी जाती हैं अतः उन्हें राजस्व वी भी 
कोई हानि नही होती । 


राज्यों हारा वस्तुओं पर कैर 
(4565 ०. (०चाग्रा०0685$ एज 06 8905) 


राज्यो के लिए वस्तु कर राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत घ्िद्ध हुए हैं। वस्तु करो (८ण०7०० 
१9 42255) में सधीय उत्पादन शुल्को म राज्य का भाग, राज्य द्वारा लगागे जाने वाले उत्पादन 
शुल्वा तथा सामान्य विती कर आदि सम्मिलित होते है। तालिका न० १ से हमे राज्यों के वस्तु 
करो की एक झलक मिलती है । 


किसी समय तो सघीय उत्पादन शुल्कों मे राज्यों का भाग अधिक उल्लेखनीय नहीं होता 
था, उद्यहरण के लिए, सन्‌ १६५१-५२ मे यह ९ करोड़ दु० से भी कम था । सन्‌ १६६६-६७ से 
यह स्लोत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है । 


राज्यो के उत्पादन शुल्क (89० छड़८5० 009025) ४ 


राज्य सरकारो को शराब, अफीम, भारतीय भाग और अन्य मादक पदार्थों एवं औप- 
धियो पर उत्पादन धुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है | राज्य द्वारा यह कर तब लगाया जाता है 
जबकि ऐसे कोई पदार्थ अथवा ओपधियाँ सम्बन्धित राज्य मे उत्पन्न की जाती हैं अयव। अन्य किसी 
राज्य से इस राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करती है। ये ऐसे सभी राज्यो मे विभिन्न दरो से लंगाबे 
जाते हैं. जदाँ कि उतकी बिकी पर कोई प्रतिबन्ध नही है। अफीम के उत्पादन मे बेन्द्र शरवार को 
एकाधिकार प्राप्त है भौर उसने अफीम के उपभोग पर कडा नियन्त्रण लगा रखा है। सन्‌ १६५६ 
से, अफीम की सभी प्रकार की वित्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, केवल विकित्सा एवं चैज्ञा- 
निक कार्यो के लिए कोई प्रतिबन्ध नही है । 


जिन 'राज्यो ने मचनिषेध की नीति (90009 ० 700००) नही अपनाई है, वहाँ 
सद्य पर काफी ऊंची दरो से उत्पादन कर लगाया जाता है । महाराष्ट्र तथा मद्रास जैसे कुछ राज्यों 
ने अपने यहाँ पूर्ण मद्य-निषेध कर रखा है। कुछ राज्यो ने अपने यहाँ आाशिक मद्य-निषेध लागू 
किया है और या तो कुछ चुने हुए नगरो या क्ष त्रो मे ही इसे लागू किया है अथवा इसके उपभोग 
पर प्रतिबन्ध लगाया है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने किसो भो क्षेत्र में पूर्ण मद्य-निर्षेध 
लागू नही किया है। किन्तु ऐसे राज्यों में भी, जहाँ कि मरछा-निषेध लागू नही है, मद्य के उपभोग 
में कटौती की मोजनाएँ लागू की गई हैं । मद्-निषेध से राज्यों को आय पर अवश्य प्रतिवूत 
प्रभाव पडता है ऐसा अनुमान है कि इस नीति को अपनाने के फलस्वरूप प्रतिदर्ष लगभग ४० 
क्रीड २० की हानि होती है | 


सन्‌ १६६६-६७ मे, राज्यीय उत्पादन शुल्को से सभी राज्यों को होने वाली कुल भेवि 
१०६ करोड रु० थी। सच १६७५-७६ के वजट मे इस पद से ३८६३० करोड २० प्राप्त होने वा 
अनुमान धा। थ ऑकडे आय के इस स्रोत को महत्ता के सूचक है । इसी दारण अनेक राज्य मर 
निर्षध के विस्तार दी अपनी नीति पर पुनविधार कर रहे हैं। ऐसे समय से जबकि राज्यों की 
विकास तथा वत्याण सम्बन्धी तियाओ का विस्तार हो रहा है, इस सोत से होने वाली व्यय को 
ड्वाति से उन्री जाविक कडिनाइयी मे वृद्धि हो सकती है । दूसरी ओर, गद्य-नि्ेध्च का एक सास 
जिक एवं समांतवीय पहलू भी है जिसकी पूर्णवया उपेक्षा नही की जा सकती । अत. राज्यों को इस 
दिशा में 'धीरे चलो' को नीति अपनानी चाहिए और इस सम्बन्ध मे कोई भी निर्णय लेने से पूरे 
मद्य-निषेध के सामाजिक एवं मानवीय लाभो तथा इससे होने वाली राजस्व की हानि के बीच बड़ी 
सावधानी एवं सतवंता के साथ सन्तुलब बनाए रखना चाहिए। 


२५३ 
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रभ४ 


बिक्री कर 
(5265 7०) 


सन्‌ १६३५ के भारत सरवार बधितियम (00४वएशाल ४ ॥708 8८४) ने वस्तुओं 
के विक्रय तथा क्षय पर कर लगाने का अधिवार प्रान्तो को दिया था । वर्तमाद सविधान के अन्त- 
गत, समाचार पन्नो की छोड़कर अन्य वस्तुओं के विक्य तथा तय पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार 
राज्यो की प्राप्त है। अन्वर्राप्ट्रीय व्यापार (ध्य-४०6 धा3प४) से सम्बन्धित वस्तुओं के विक्रय 
तथा क्षय पर कर लगाने दी पूर्ण शक्ति केन्द्र सरकार को प्राप्त है परत्तु यह आवश्यवः है कि ऐसे 
किसी भी कर की प्राप्तियाँ उन राज्यों में दी जानी चाहिए जिनमे कि उनका संग्रह हुआ हो। 
जम्मू व काश्मीर वो छोड़कर अन्य सभी राज्य अपनी सीमाओ वे अन्दर सम्पन्न होते वाले 
सौदों ([74530075) पर सामान्य वित्री कर (९४९० 5ओ25 070:) लगाते हैं। कुछ राज्य 
के हा (ए०६ ०७), तम्बाकूं, गन्ना तथा जुट जैसे कुछ पदार्षों की विश्नी पर विशेष कर 
ल ] 


सद्‌ १९५६ के केन्द्रीय विभी कर अधितियम के द्वारा केन्द्र सरकार ने अन्‍्तर्राज्यीय 
व्यापार की वस्तुओं की बिनी पर विशेष दरो से कर लगाया / इस कर का सप्रह्‌ राज्यों द्वारा किया 
जाता है और उप्तकी श्राप्तियाँ भी उन्ही राज्यो द्वारा रख ली जाती हैं जिनमे कि अन्तर्राज्यीय व्या- 
पार की इन वस्तुओं का आवशशमन होता है । 


सन्‌ १९३४ मे, मध्य प्रदेश मे मोटर ई धन तया उससे सम्बन्धित चिकनाई के पदार्थों 
पर विज्री कर लगाया गया ! पर्तू पहला सामात्य बित्री कर सब्‌ १६१९ मे भद्रास भें लगाया गया 
था । इसके पश्चात्‌ अन्य राज्यो ने इसका अनुसरण किया । सन्‌ १६५६ से पूर्व, भाग 'अ'के 
प्रत्येक राज्य में तथा जम्मू व काश्मीर को छोड़कर प्रत्येक भाग 'ब” के राज्य में बिनी कर लागू 
था। सन्‌ १६५६ मे जब राज्यो का पुनर्गठन किया गया तो अधिकाश राज्यो ने अपने विती कर 
कानूनों में सरोधन किया और नये अधिगृहीत क्षेत्रो तक्ष उनका विल्तार कर दिया । पड़ीसी 
5५५ में जी बिष्नी कर अधिनियम लागू हैं, वे ही कुछ संघ शासित प्रदेशों भे भी लागू कर दिये 
गये हैं । 


शज्यी द्वारा बिश्नी कर भुख्यत राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से लागू किये गये हैं। मथ- 
निषेध तथा जमीदारी उन्मूलन के कारण राज्यो की आय में कमी हो गई थी जिसकी पूर्ति के लिए 
चैकल्पिक साधन दूढे जाने थे | इस दिशा से बिती कर एक अद्वितीय सोत घिंड हुआ और सभी 
राज्यो ने इसका लाभ उठाया ( आज बित्री कर ही राज्यों की आय का एकमात्र ससे बड़ा ल्लोत 
है। सत्‌ १६७५-७६ में सामान्य बित्री कर से प्राप्त होने वाली सभी राज्यों की कुल बाय १६०५ ८० 
करोड रू० थी। गत कुछ वर्षों में राज्यों को सामान्य बिक्री कर से प्राप्त होने वाली आय का 
अनुमान निम्न तालिका की सहायता से लगाया जा सकता है +-- 


बित्तोय वर्ष सामान्य बिछों कर से प्राप्त आय 
(बरटोड र० मे) 
१६५१-५२ भ्र्दाहरे 
१६५५-५६ ७६ ४च 
१६६०-६१ श८१ डेंडे 
१६६५-६६ ३६८ ०० 
१६७०-७१ छप्रू० ०० 
१६७१-७२ घ३१ ४० 
१६७र छरे €शए ८० 
१६७३-७४ ११४२ ४८० 
१६७४-७५ श्श्ध्ू४ ०० 


१६७५-७६ १६०४ ८६० 


र्भ् 


बिक्री कर के प्रकार [65 णी 565 ४४) : 


आरत के विभिन्न राज्यो से अनेक प्रकार कै विक्री वर लागू हैं। सर्वप्रथम, बिकी कर 
(828४ (80) तथा क्रय कर (90700386 (४००) में भेद किया जाता है। जब कर गा रजि- 
स्टई व्यापारी की कुल विश्ली पर लगाया जाता है ौर उठ व्यापारी से ही वसूल किया जाता है 
तो वह बिक्री कर कहलाता है। परन्तु जब कर उसकी कुल खरीद पर लगाया जाता है। बिना इस 
बात को देखे ही कि उसभे से कितना माल वेना है और कितना नहीं, ठो वह जय के कहनाता 
है। बिक्री कर माल को बेचने वाले पर लगाया जाता है जिसमे विनिर्माता (प्रधाएण्एाप्ा 53), 
माल को विभिन्न प्रतियाओं मे तैवार करने वाले (>०८८७०७४७) तथा व्यापारी सम्मिलित है। कय 
कर उपभोक्ता (००7४८) तक पर लगाया जाता है, विशेष रूप से तब, जवकि खरीदी हुई 
अस्तु का रास्ता से पता लगाया जा सके । त्रप-कर के मुकाबले आमतौर पर दिझ्ली कर को वा 
जीहू (.शक्षटव८६) दी जाती है । क््य-कर का आश्रय तो बेवल कुशत प्रशासनिक परिस्थि के 
कारण ही लिया जाता है। 


इस देश में अन्य भेद सामान्य बिक्रो कर (8८४८:८ 5९८४ 9.0) तथा चुनीदा बिक्री कर 
$श८लाए८ 58९ (४)) के बीच क्या जाता है । सामान्य _विती कर उन जभी सामाप्य चस्तुओं 
पर लगाया जाता है जो कि किसी व्यापारी अथवा विक्रोता के हाथो से गुजरती है अथवा जसे 
उसकी कुल वित्री ((०४४) पैण०४८:) कहा जाता है। दूसरी ओर, कर यदि केवल कुछ चुने हुए 
पदार्थों पर लगाया जाता है तो उसे चुनीदा बिक्री कर कहा जाता हे। वाह्तविक अय॑ में, भारत में 
कही भी सामान्य विश्नी कर नहीं है। क्योकि सेवाएं (६९एश०८४) सदा ही इससे बाहर रखी जाती हैं 
और लगभग सभी जगह कुछ वस्तुएं कर-मुन्त रखी जाती है । अतः भारत मे जिसे सामान्य वित्री- 
कर कहा जाता है, वह जम्मू य कश्मीर को छोडकर सभी राज्यों में लागू है। इसके साथ ही, कुछ 
राज्यों भे मोटर सिप्रिट, कच्चे यूट तथा गप्ने पर चुनीदा विद्नी कर भी लागू है। 


इसके अतिरिक्त सामान्य बिक्री कर की दो मुख्य किस्मे है. एक-स्तर पद्धति (॥॥20- 
9०६ ४३८७४) और वहू-स्तर पद्धति (णण/(-790॥7/ 5) शा) । एक-स्तर पद्धति के भनन्‍्तर्गंत, कर 
बस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोग के अग्तिम चरण तक केवल एक ही स्तर पर लगाया जाता 
है । यह स्तर अयवा विन्दु (9000) सामरान्यत या तो उत्पादक या विनिर्माता द्वारा की जाने 
वाली प्रथम बित्री पर होता है अथवा उपभोक्ता को की जाने वाली अन्तिम बिती पर। यदि उत्पा- 
दम थी ब्ठी सगठित फैवटरियो द्वारा किया जा रहा है तब तो कर के सग्रह की दृष्टि से प्रथम 
स्तर उपयुक्त रहता है परन्तु उत्पादन थोड़े है और बिछरे हुए हैं तो ह्ितीय अथवा अन्तिम स्तर 
ठीक रहता है। बहु-ध्तर पद्धति क्षे अन्तर्गत, वस्तु जितनी सार भी विकती है, उतनी ही बार उस 
पर कर लगाया जाता है । इस प्रकार अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व उम पर अनेवा बार कर 
लगाया जाता है। बहु-स्तर करो (7000-907 (85०५) वी दरें आमतौर पर अन्य स्थितियों की 
पेक्षा नीची होती है। वहु-स्तर कर पद्धति मे कर को छिपाने की सभावना भी कम होती है बयो 
कि यह मुमिकन नहीं है कि प्रत्येक स्तर अथवा चरण का व्यापारी कर-वचन के लिए अपने खातों 
को गलत दिखाये | एक-स्तर कर (86-9६ 430) में कर-बचन (30(-6५७$00) की सभावना 
अधिक होती है ओर इसमे कर की दर जितनी अंची होती है, कर-वचन का लाभ भी उतना ही 
अधिक होता है। वहु-स्तर कर पद्धति के अन्तर्गत, व्यापारी को जो खाते रखने होते हैँ वे अन्य 
स्थिति के मुकाबले कम जदिल होते हैं । इसका कारण ग्रह है कि एक-स्वर बर पद्धति के अन्तर्गत, 
प्रस्ये् स्तर दर इस विपय में आश्वस्त होना पडता है कि न तो इससे पूर्व के स्तर पर कर अदा 
किया गया है यौर ने वाद के स्तर पर ही वह जदा ही रिया जायेगा । 


सम्भावना यह है कि उद्योग पर एक स्तर कर के मुक्ावले कर था अधिक भार पड़ता 
है ऐसा वहु-स्तर कर के सचयी अभाव (पणाण०॥४७ ८ॉ८्ट:) क कारण होता है जो कि प्रत्यक 
स्तर पर वस्तु की कीमत-लृद्धि के साथ ही साथ बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त, बहु-स्तर कर 
(एरणपकणागा ॥28) प्रभाव को हृष्टि से अवरोहो (587०5७५८) भी होता हैं । ऐगा इसलिए होता 
है कि विलसिता वी वस्तुएँ उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने के जम में अपेक्षा_इत थोड़े 
हाथो से गुजरतो है और इसी कारण अनिवार्य चस्तुओं (7८०८5६७॥८५) की क्पेक्षा उन पर थोड़े 
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स्तरों पर ही कर लगता है। यही कारण है कि सामान्य: बहु-स्तर कर पद्धति के अन्तर्गत भी, 
विलासिता की वस्तुओं (9%एग९5) पर बिक्री के प्रथम थयवा अन्तिम चरण पर अपेक्षाकृत भारी 
कर लगाया जाता है । 


बहु-स्तर कर में मध्यस्थो (7006 प्राढ0) को तमाप्त करने की भ्रवृत्ति पाई जाती है 
ओर अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने मे वस्तु को जितने हाथों मे से गुजरना होता है उनवी सख्श 
भी कम करते की प्रवृत्ति होती है । वस्तु को थोक़ अथवा फुटकर व्यप्रारियों के माध्यम से मंगाने 
की बजाय प्राय उत्पादको को ही माल का सीधा आडंर दे दिया जाता है इसमें माल के तैयार 
होने की विभिल्‍त प्रनियाओ (9700८5५९४) मे भी एकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है | उत्पादक कच्चा 
माल (79.0 773/272)$) स्वय ही उत्पन्न करने लगता है, उदाहरण यह हो सकता है कि चीनी 
उत्पादक स्वय ही गन्ना उत्पन्न करने लगे । यही नहीं, वह अपनी चीनी का स्वयं ही _मिष्ठान वे 
मुरब्बे आदि के उत्पन्न करने मे उपयोग कर सकता है। प्रतियाओ के इस एवोकरण से उत्तादन- 
का का हो जाती है और भध्यप्यो का लाभ समाप्त हो जाने के कारण वस्तु की कीमत भी कम 
हो जाती है । 


करों का सप्रह तथा उनकी दरें (00॥6८७०$ 396 ऐे४/६५) : 


कर छदा करने का दायित्व उत्त व्यापारो अयवा बिके का का होता है जो निर्धारित ब्यून* 
तम मात्रा की विन्नी रुम्पल्त कर लेता है । न्यूनतम कुल बिकी की सीमा विभिक्ष राज्यों में अलग- 
अलग है । ऐसे सभी व्यापारियों को, जित पर कि विद्ञों कर की अदायग्री का दायित्व होता है, 
राज्य सरकार द्वारा अपने को रजिस्टर्ड करा लेना होता है। आयातकर्त्ताओं तथा विनिर्माताओं 
(प्राक्ाए७(४7८४) के लिए छूट का स्तर सामान्यतः नोचा होता है ओर कही भी यह स्तर 
१०,००० ३० से अधिक नही है| बहुत कर पद्धति की ठुलना मे एक-स्तर कर पढ़ति के 
अन्तर्गत, थोक तथा खुदरा व्यापारियों (+॥०६ष्थाटा३ छा आशा 5) के लिए छूट की सीमाएं 
सामान्यत्' ऊँची होती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी बंगाल में जहाँ एक-स्तर कर पढ्वति 
प्रचलित है, छूट की सीमा ५०,००० रु० निश्चित की गई है, किन्तु मद्रास मे जहाँ कि बहु-स्तर 
कर पद्धति है, यह सीमा ७,५०० र० है। 


केन्द्रीय विद्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यापारी करो अपती अन्तार्शण्यीय, 
बिज्ियो पर कर अदा करना होता है, और इपमे इस दात वा ध्यात नहीं रखा जाता कि उम्वी 
बाधिक कुल बित्री (3॥709! (0७70५८४) कितनी है। यदि किसी व्यापारी को सम्बन्धित राज्य के 
कानून के अन्तर्गत राज्य की सीमाओं में की गई बिक्रियो पर कर यदि नही भी अदा करवा हीता है, 
तो भी अपनी अत्तर्राज्यीय विक्रियो पर उसे अवश्य कर अदा करना होता है | 


कुल बिक्री के सम्बन्ध में छूट की सीमा निर्धारित किये जाने के अतिरिक्त कुछ ऐसी 
बित्रियाँ भी होती है जिन्हें कराघान से मुक्त कर दिया जाता है इन विज्वियो मे ये सम्मिलित हैं. 
ऐसी बिक्रियाँ जिनका व्यापार अथवा व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नही है, स्थादर सम्पत्ति (ग7008- 
एा6 ए700279) वी बिन्रियाँ, स्टॉक (शेष माल) तथा ऋण पत्रों ($20077025) की बिक्रियाँ और 
ऐसी कृषि उपज की विक्रियाँ जो कि किसान द्वारा स्वय उगाई गई हो अथवा अपने स्वामित्व को 
भूमि पर उगाई गई हो 


बुछ अन्य प्रकार की बस्तुएँ भी कर-मुक्त कर दी जाती हैं। आमतौर पर, वे राज्य 
जो कि एक-स्तर वर लागू करते है, अनिवार्य आवश्यकता थी वस्तुओं (9०८८७४७:८४ ०९ !ए८) 
तथा कच्चे माल (4७ ग्राध/८725) को कर मुक्त कर देते है । डिन्‍्तु वहु-स्तर करो के अन्तर्गत प्राय- 
ऐसी छूट को आवश्यक नहीं समझा जाता । तथापि, बहु-स्तर कर-पद्धति के अन्तर्गत भी यह हो 
सकता है कि वस्तु वी बिक्री के कुछ विशिष्ट स्तरों पर कर की रियायती दरे लागू दरके बुर्छ 
वस्तुओं की विस में छूट दे दी जाए। विभिन्न राज्यो के कागुनों वे अन्तर्गत जो छूट प्रदान की 
जाती हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार है : (१) आवश्यक पदार्थ अयवा अनिवार्य आवश्यकता वो 
वस्तुएं, जंसे खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, सस्ता क्पडा, ओर कृषि व उद्योगो से राग्वन्धित कच्चा माल, 
(२) ऐसी वस्तुएँ जिन पर केन्द्र अथवा राज्य सरकारी के अन्य कामुनों के अन्तर्गेत ऊँचे कर शणते 


२५७ 


है, (३) छोटे पमाने के उद्योगो द्वारा उत्पादित पदार्य, और (४) कुछ अन्य पदार्थ, जैसे कि पाठ्य- 
पुस्तके रासायनिक खाद तथा चारा-दांवा (८४॥८ <िप्प) । 

केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम (0०7० 5005 7४5 8०) समाचार-पत्रों को छोड़कर 
गोचर अस्थावर सम्पत्ति (7छ्ाण०2४०४४७४ छा००४५) को सभो विक्रियों पर लागू होता है। 
ब्यवहार्थ दावों (३०४००४9 ८|४ंग्रा४) की सम्पत्तियाँ, स्टाक, शेयर तथा ऋण-पत्र इससे बाहर रखे 
जाते है । राज्यों द्वारा कर मुक्त की गई वस्तुएं केन्द्रीय विक्री कर अधितियम के अन्त॒गंत भी कर 
मुक्त रहती है, बघतें कि राज्य द्वारा भ्रदात की गई वह छूट ऐसी वस्तुओ की सभी विक्रियों पर 
लाए होत्ती हो ६ 

बिकी की दरे १ प्रत्निशत ते भी कम से लेकर १४ प्रतिशत से भी ऊपर तक लागू 
की जाती है। ये दरे इस वात पर निर्भर होती हैं कि कर एक-स्तर पर लगाया जा रहा है अबबा 
बहु-स्तर पर वैची जाने वाली वस्तुएँ तथा उनकी मात्रा कसी और कितनी है। एक-स्तर कर 
पद्धति के अन्तर्गत, बिक्रियों पर जो दर लागू होती है वे बहु-स्तर कर पद्धति के मुकाबले ऊँची होती 
हैं, यद्यपि अधिकाश माप्तलो में वहु-स्थर कर पद्धति के अन्तर्गत वस्तु की वित्री के सभी स्तरों पर 
अंदा किये गये कर का पौग उतना हो सकता है जितना कि एक-स्तर कर पद्धति के अन्तर्गत एक- 
स्तर पर अदा किया गया कर होता है। कुछ राज्य गुछ किस्म की वस्तुओं की विन्नी पर रिया- 
यती दरो से कर सगाते है, जबकि अन्य राज्य उन बस्तुओ को प्रर्णत: कर-मुक्त कर देते है । दूसरी 
ओर, विलासिता की वस्तुओं (००४॥9 80005) पर अन्य वस्तुओं के मुकाबले ऊँची दरों से कर 
लगाये जाते है । कुछ बहु-स्तर कर-पद्धतियो के अन्तर्गत, कुछ किस्म की वस्तुओं पर इस प्रकार छूद 
दी जाती है कि उन पर केवल एक ही स्तर पर कर लगा विया जाता है। केल्ीय बिक्री कर अधि- 
नियग में किसी राज्य के अन्तर्गत बिकने वाली कुछ ऐसी वस्तुओ के लिए विशेष दरें निर्धारित की 
हे कि ससद से अस्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए विशेष महत्व की वस्तु घोषित 

या हो। 


केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम्त में अन्तर्रज्यीय विक्रियो पर कर की दरो की व्यवस्था की 
गई है । ऐसी वस्तुओ को छोडकर, जिग्हे कि ससद ने अन्तर्राज्पीय व्यापार था बाणिज्य के लिए 
बिशेष महत्व की वस्तु घोषित कर रखा हो, अन्‍य वस्तुओ की बिक्री पर की प्रामाणिक दर या तो 
विक्रय-मूल्य की ७ प्रतिशत होती है अथवा वह दर जो उस राज्य द्वारा ऐसी ही वस्तुओं पर लगाई 
जाए जिसके अधिकार-क्षेत्र मे बिक्री हो रही हो, इसमे जो भी दर ऊँची होगी अधिनियम के 
अन्‍्तगेंत वही लागू को जाती है। 


घुनोदा बिक्री कर ($९६०।४७ $865 790९5) . 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मोटर स्थ्रिट, गन्नों तया कच्चे जूट पर राज्यों द्वारा 
चुनीदा विध्ी कर लणाये जाते हें। मौ्र स्म्रिद पर सभी राज्यो मे खुदरा स्तर (एटंक्ो ४०8०) पर 
कर लगाया जाता है । इस कर की दर सभी राज्यो में एक समान नही है। कुछ राज्य डीजल तेल, 
कच्चे तेल (धणएएं४ ०) तथा पावर ऐल्कोहॉल पर भी कर लगाते हैं। अधिकाश राज्यों मे अनेक 
बार इन करो की बरें बडाई जाती रही हैं ओर इसी कारण इससे प्राप्त आय मे भी वृद्धि हो 
रही है। इस कर के लिए इन वस्तुओ का चुनाव इसलिए विया गया था वयोकि इनका विनय 
करने वाली सस्याएँ सगठित होती हैं मौर तेल कम्पनियों द्वारा नियन्त्रित होती है, जिसके कारण 
कर था निर्धारण तथा सम्रह अपेक्षाइंत सरल हो जाता है। इस कर के विरुद्ध इस आधार पर 
आपत्ति उठाई जा सकती है कि भोटर यातायात को हतोत्साहित करता है जो कि गाँवों के एक देश 


के लिए बाडछनीय नहीं है जहाँ कि एक गाँव दूसरे गाँव से केदल मोटण बातायात द्वारा ही सम्ब- 
न्धित हो सकता है। 


कच्चे जुट (739 ॥0(८) गन्ने पर कर इन वस्तुओ क्रेताओ (फए०॥४8०४) पर लगाये 
जाते है जो कि सगठित होते हैं। कच्चे जूट पर कर वेवल पश्चिमी वगाल में लगाम है। इस 
कर वी दरें घूकि नीची हैं अत. मित्रों तथा पश्चिमी बगात के निर्यातकरत्ताओ पर इनका कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नहो पड़ता है। इस वर को वेन्द्र सदकार वे' निर्यात कर लगाने के अधिकार से 


र्श्८ 


प्रतियोगिता करनी होती है, परन्तु चू'कि इसकी दर नीची है अतः कोई कड़ी प्रतियोगिता नही होतौ 
है। गन्ने पर कर सामान्यत चीनी मिलो पर लगाया जाता है ! कर मिलो मे पेरे जाने वाले यल्ते 
की मात्रा पर निर्भर होता है, चाहे वह गस्‍्ता खरीदा हुआ हो अथवा मिल मालिकों हारा अपनी 
भूमि पर उगाया गया हो । जिन राज्यो में यह कर सग्राया जाता है वे है--आन्ध्र प्रदेश, बिहार, 
महाराष्ट्र, मैंसुर और उत्तर प्रदेश । 


बिप्रो कर और उत्पादव कर (5265 प्‌&६ श्ञात एटा5७ एण्छ) 


बित्री कर तथा उत्पादन कर एक-सी ही वस्तुओ पर लगाये जाते हैं, अतः सिद्धान्त रुप 
से वे एक समान हैं। वाह्यता (०0००) के हृष्टिकोण से भी वे बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। 
परन्तु उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो उनको एक-दूसरे से पृथक करती हैं। उत्पादत शुल्क 
पयवा उत्पादन कर (६६०5८ 000९४) विनिर्माता अथवा उत्पादक से उसके उत्पादन पर बयूल 
किये जाते हैं, इसप्रे इस बात का कोई ध्यान नही रखा जाता कि उत्पादित बस्तुये बेची गई हैं या 
नही ! दूसरी ओर, वित्री कर केवल तव वसूल क्ये जाते हैं जबकि वस्तुयं वेची. जाती हैं। फिर 
उत्पादन करो का संग्रह (००॥९८०४०) उत्पादन स्तरों पर किया जाता है किन्तु बिती करो का सपम्रह 
बिती के स्तरों पर क्या जाता है। 


इसके अतिरिक्त, उत्पादन शुत्क साधारण चुनी हुई वस्तुओ पर लगाये जाते है और 
इसी कारण आमतौर पर उनवी दरे ऊंची होती हैं । किन्तु वित्री क्रो के सम्बन्ध में ऐसा नहीं 
होता । विन्नी कर सामान्य होता है और व्यापारिक प्रवाह के विभिन्‍न स्तरो पर लगाया जाता है। 
इसकी दरें भी अपेक्षाकृत नीची होती है। वस्तु उत्पादन के स्तरों को छोडकर जैसे ही बाहर आती 
है, उसके पश्चात्‌ उसमे जिविध मात्राओ में जो विशिष्दता और विभिन्नता पाई जाती है, विदी कर 
को लागू करते समय उसवा भी ध्यान रखा जा सकता है। अत वबित्नी कर उत्पादन कर मे एक 
भिन्‍न कर है और इसका योगदान भी उससे भिन्‍न हो होता है। 


इन दोनो करो मे विभिश्नता की अन्य वातो के अलावा, एक तथ्य यह भी है कि उत्पा- 
देन कर बभी कभी किसी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी लगाये जाते हैं। कभी-कभी उनके 
लगाने का उद्दे श्य यह होता है कि वस्तुओ के उपभोग को इतोत्साहित किया जाये अथवा उत्पादन 
के दुर्लभ साधनो को ऐसे उद्योगों मे जाने से रोका जाए जो कि सामाजिक हृष्दि से महत्वपूर्ण नहीं 
हैं। विक्री कर ऐसे किसी उहं श्य के लिए नही लगाया जाता । यह तो प्रूणंत. राजस्व का ही एक 
स्रोत है और राजस्व-प्राप्ति के लिए ही लगाया जाता है । वित्री कर के द्वारा अन्य जो भी प्रभाव 
पड़ते हैं वे बेवल प्रासग्रिक (7ए०0९7(9)) होते हैं! 


उत्पादन शुल्क चू कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर लगाये जाते है अत यह हो सकता है 
कि उनसे उपभोग मे स्थानापन्तता (४७0४0(9॥707) को श्रोत्साहन मिले । अब किसी वस्तु पर उप्तकी 
ईलापन्त अथवा एवजी वस्तु के मुकाबले ऊ'ची दर से कर लगाया जाता है तो उससे स्थाना- 
पन्‍्नता उत्पन्न होती है। जहाँ तक कि यदि सभी स्थानापन्न अथवा एवजी वस्तुओं (६7/90/0725) 
पर कर लगा दिये जाएँ तो भी विभिन्न वस्तुओं के करो की दरो मे जो अन्तर हागा, उससे उपभोग 
में किसी न किसी प्रकार स्थानापन्नता उत्पन्न हो सकती है । विन्नी कर चू'कि एक तो सामान्य होते 
हैं और दुसरे अधिकाश मामतो से वे समात दरों से ही लगाये जाते हैं, अत उनसे कोई स्थानापन्नता 
उत्पन्न नही होती । हां यह हो सकता है कि विक्ी करो के कारण उपभोग में सामान्य रूप से ही 
कोई कमी हो जाए। ऐसा विशेष रुप से कम कीमत वाली वस्तुओ के सम्बन्ध में हो सकता है जिन 
पर कि विनती कर का भार अपेक्षाइत अधिक होता है। 


विक्री कर का मूल्यांकन (#ाप्थागा जे 5श6 प्र) 


बिनो कर के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति उठाई जाती है कि व्यापार पर इसका प्रति- 
कल भ्रभाव पड़ता है। कुछ वस्तुओं के व्यापार पर इनका भार अपेक्षाइत अधिक हो सकता है । बहु- 
लाई पर तो भार में उल्लेखनीय बृद्धि करता है। अत बिक्री बर उपभोग तथा व्यापार वो हतो- 
त्साहित करता है। 


२५६ 


विभिन्न राज्यों में बिच्री कर की पद्धतियों मे जो एकहपता का अभाव है, उसके भी 
अवाछनीय प्रभाव पढ़ते हैं। कुछ राज्यों मे तो बस्तुयें विक्नी कर से मुक्त कर दी जाती हैं, किन्तु 
अत्य राज्यो में ऐसा नही होता । कुछ राज्यो मे खाद्य पवार्य तथा सस्ते कपडे जँसे कुछ आवश्यक 
पदार्थ भी कर-मुक्त नही किये जाते | इस अन्तर से प्राय एक राज्य से दूसरे राज्य मे व्यापार का 
अन्तर (धश्िएट्ट) होने लगता है और जहाँ तक प्रभावों का प्रश्त है, कर-भार मे पाये जाने वाले ये 
अन्तर असम तथा अन्यायपूर्ण भी तो होते है । 


कुछ राज्यों मे अभी यह का विधि पूर्णतया विकसित नहीं है अत वहाँ कर-वचन 
((॥८८४४४४०7) की यु जाइश विद्यमान है। बिना लाइसेस वाले ऐसे व्यापारियों से, जिनकी कुल 
बित्री छूद के स्तर से कम होती है, कर की अदायगी के लिए नही कहा जाता | परिणामस्वरूप, ये 
ब्यापारी ही कर-वचन के अच्छे खासे स्रोत बन जाते हैं । अद्धं-शहरी तथा ग्रामोण क्षेत्रों के छोटे व्या 
पारी खाते नहीं रखते और न वह ऐसा हिप्ताव रख ही सकते है । बतः ये व्यापारी भी बिक्री करो 
की भदायपी से बच जाते हैं। यदि विफ्री कर की कार्य प्रणाली मे कुछ सुधार किया जाएं, तभी इस 
स्थिति से बचा जा राकता है । 

बिन्नी कर भे कोई भी दोप क्यो न हो, उसे बना रहना है। कुछ थोडे से छोटे-छोटे 
दोषों के कारण वित्री कर को समाप्त कर देना आय के एक बडे फलदायी स्रोत को खो देना है। 
भू-राजस्व राज्यों की आय की लोचहीन स्रोत है और राज्यीय उत्पादन करो की आम मद्य निषेध 
के कारण कम होती जा रही है । इस स्थिति मे बिनी कर ही एक मात्र ऐसा स्रोत है जिस पर 
राज्य अपनी आय-वृद्धि के लिए भरोसा कर सकते हैं। आथिऋ विकास के कारण व्यापार में जैसे 
जैसे दा होगी वैप्-वैरो ही बिक्री कर से प्राप्त होने वाली आय भी बढोंगी। यह आब का 
एक सा लोचदार खोत है जो राज्य सरकारों की बढ़ती हुई आवश्यकताओो को पूरा कर 
सकता है । 


बिक्री कर की वाह्यता (00050८०) भी अधिक नही होती ॥ विज्नय मूल्य का एक थोडा- 
सा प्रतिशत यदि कर के रूप में ले लिया जाए तो इसप्ते कोई बहुत भारी बोझ पड जाता हो, ऐसी 
बात नही है। यहाँ तक वहु-स्तर कर पद्धति के अन्तर्गत भी, बस्तु का कुल कर-भार वहुत अधिक 
नही होता है। फिर, कर की अदायगी ऐसे सुविधापूर्ण तरीके से को जाती है कि उपभोक्ता को कुछ 
महमूस ही नहीं होता । यही कारण है कि ऐसे करो का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनका विस्तार किया 
जाना चाहिए। 


बिक्की कर का राबगे उपयुक्त रुप सम्भवतः वह होगा कि बहु-स्तर कर (0-०7. 
(900) को नीची दरो से लगाया जाए ओर अनिवार्य आवश्यकता तथा बिलाप्तिता की वस्तुओं के 
लिए उसमे मामूली घटा-वढ़ी की जाए। इस बात की भी भारी आवश्यकता है कि कर-वच्रन को 
रोकने के लिए कर की कार्य-विधि तथा प्रशासनिक व्यवस्था मे पर्याप्त सुधार किये जायें। कराधान 
जांच आयोग ने भो नीची दर से बहु स्तर कर लगाते की प्तिफारिश की थी | मध्यम तथा उच्चतर 
आय वाले वर्गों के लिये तथा उच्चतर की कुल विक्री वाले ब्यापारियो के लिए आयोग में ऐसे एक- 
स्तर कर (786-00ए६ ६४४) को सिफारिश की जिसके कई सार हो। आयोग ले एक ऐसी 
सम्मिलित व्यवप्या का सुझाव दिया जिसमे ५,००० रु० या इमसे अधिक की वाधिक विश्नी वाले 
सभी व्यापारियों पर एक ऐसा बहु-स्तर कर लगाया जाए जिसकी दर | प्रतिशत पे अधिक न हो। 
एक-स्तर कर के लिए कुल विती की सीमा ऊँची होनो चाहिए, उदाहरण के लिए ४०,००० रु० 
प्रति वर्ष । एक-स्तर करे क्री दर तथा व्यापारियों को संय्या का निर्धारण, जिस्त पर कर लगाया 
जाना है, प्रत्येक राज्य वो अपनी राजस्व वी आवश्यकताओं तथा अन्य परिस्थितियों को देखकर 
ही करना चाहिये | एक-स्तर कर की ऊंडो दरें ऐसी बस्तुओ पर लागू करनी चाहिए जो कि निर्धत 
वर्ग के लोगो के जोवन निर्वाह की परिधि में न आतो हो । यह आवश्यक नहीं है कि एक-स्तर कर 
बा समी प्रकार की वस्तुओं पर एक समान दर से ही लगाया जाए। आयोग के अनुसार, इन 
सुधारों को लागू वरने से राज्यो को बिनी कर का एक लचीया रूप प्राप्त होगा और एक सरल 


धर कि युक्ति सयत कर-पद्धति के साथ ही साथ, उनको उससे आय भो अधिक यात्रा में प्राप्त 
समगेगो। 


६० 


मोटर गाड़ियो पर कर (छत था >ाणण शव्काएंड9) : 

मोटर गाड़ियों पर सभी राज्यो से कर लगाया जाता है । जिन गराडियो हारा बाहनों 
(#थ्ण०७) पर लगाया जाता है उनमे बसे, लारियाँ, कार्र, स्कूटर, जोटो रिक्शा तथा अन्य 
सभी किस्म की मोटर याडिय्राँ सम्मिलित हैं। इस कर वी दरें तथा उनकी लगाने वा आधार सभी 
राज्यो मे भिन्न-भिन्न हैं। प्राइवेट कारो के लिए (मद्रास व महाराष्ट्र जँसे) कुछ राज्यो मे तो बिना 
सादा हुआ वजन आधार है जौर (पश्चिमी वगाल जैसे) अन्य राज्यों मे अधिक्षत्र क्षेत्र तथा सीटों 
की क्षमता को आधार माना जाता है। माल-वाहनो के लिए कराधान का आधार मद्रास तथा 
महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यो मे लादा हुआ वजन है, पश्चिमी वगाल जैसे राज्यों मे बिना लादा वजत 
तथा उत्तर प्रदेश मे माल को अधिकृत लदाई है । अन्य वाहनों के कराघान में भी अन्तर पाये जाते 
हैं। पदि वाहनों (४४०६७) मे वायबीय अथवा वाघुदाबी टायर (979ध४७४० 963) लगे हैं, ठद 
तो सामान्य दरें लागू को जाती हैं परन्तु यदि उनमे ठोस टायर (६०॥0 072७) लगे हैं तो दरें 
सामान्यत. ५० प्रतिशत अधिक होती हैं। राज्य इस सम्बन्ध में कुछ शुल्क था फीस (65) भी लागू 
करते हैं, उदाहरण के लिए, वाहनो के रजिस्ट्रेशन तथा उनके स्वामित्व के हस्तान्तरण की फीश, 
बाहनो के चलाते के लायसेंस की फीस और सवाहको अथवा कन्‍्डवटरो को जिल्ले जाहो करने की 
फीस आदि । 

इस कर को प्राप्तियों का उपयोग राज्यो की सडको के विकास एवं उनके रख-रखाव 
के लिये किया जाता है | सन्‌ १६९५० की मोटर गाडी कराधान जाँच समिति ने यह सिफाणिश की 
कि प्रत्येक राज्य मे एक सडक निधि (7030 006) की स्थापना की जानी चाहिए और इस स्रोत 
की सभी निवल प्राप्तियाँ उसमे जमा कर दी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त, इस निधि में सामान्य 
कर-आय में से भी कुछ अशदान किया जाना चाहिये । समिति की सिफारिश के अतुसार, सडक 
निधियो की स्थापना से सडको के विकास तथा समुचित रख-रखाव (70877॥209९6) की प्रोस्ता- 
हन मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप मोटर-यातायात की लागत भी घढेगी। समिति ने 
इस सम्बन्ध मे भी सिफारिशें की कि सभी राज्यो भे करी की दरो तथा उनके आधार मे कुछ मात्रा 
में एकरूपकता (080ि79) अवश्य लाई जानी चाहिये। समिति ते मोदर गाडियो के करो की 
उच्च सीमा के रूप में दरो की एक सूची भी प्रस्तुत की । समिति का मत था कवि लागतो (०058) 
तथा करो से एकरूपता होने के बन्तर्राज्यीय यात्तायात तथा व्यापार को बढावा मिलेगा । समिति 
ने यह भी सिफारिश की कि मोटर गांडियो पर दोहरा कराधाव नहीं होना चाहिये और यदि किसी 
गाड़ी या वाहन (५७७०७) ने किसी राज्य मे कर अथवा लाइसेस शुल्क अदा कर दिया है ती फिर 
अन्य राज्य में प्रवेश करने पर दुवारा कर नहीं लगाया जाना चाहिए। 

अन्तर्राज्यीय यातायात (767 5७06 0००) की स्वतन्त्रता के लिए अत्यस्त आवश्यक 
है कि कर की दरो मे एकरूपता रहे और दोहरा कराधाव न हो । दरो की एकरूपकत्ा हो सकता है 
कि प्राइवेट कायो के लिए इतनी आवश्यक न हो, परन्तु व्यापारिक बाहनों के लिए वह नितान्त 
आवश्यक है | जो बसें तथा लारियाँ एक राज्य में पजीकृत (रजिस्टर्ड) हो चुकी हैं, उन्हें बिना 
किसी प्रतियन्ध अपवा अतिरिक्त कराधान के हो दूसरे राज्य मे प्रवेश को भेनुमति मिलनी चाहिए। 
ऐसे यातायात के नियम के लिये अनुज्ञा-पत्र (परिमिट) बावश्यक होने चाहिए। भारत के अधिवाश 
राज्यों में आजकल परमिट प्रणाली ही लागू है किन्तु अवाछतनीय यह है कि अन्तर्राज्यीय आदागमन 
ओर अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए। 

हद राज्य सरकारों की गत कुछ वर्षों मे मोटर ग्राड़ी पर कर से आय विम्त प्रकार से 

हुई है ४-- 


वित्तोय वर्ष मोदर स्प्रिट व मोटर गाड़ी पर कर से बाय 
(करोड रु० में) 

१६५१-५२ है०:४% 

१६५६-५७ र३ ७१ 

१६७३-७४ पृ ४ 

१६७४-७५ १६७ ६ 


१६७५-७६ रैक ० 


३६ 


अर्थ यह होगा कि उच्चतर जाय वाले व्यक्ति से ही करो का अधिकाश भार उठाने की आशा की 
जायगेगी। वास्तव मे न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त के अन्तर्गत ही ऐसा होता है कि सभी कर दाताओ 
का कुल स्याग निम्नतम (!09०») होता है। अत इस सिद्धारत बने न्यूनतम समस्त त्याग का 
सिद्धान्त (९४५४ ॥हध८०४० ६४०7१॥०७ एधएटाए|६) भी कहा जाता है । 

समस्या यह है कि इन तीनो गे रावेत्तिम विचारधारा का षुनाव कैसे किया जाए ? 
पस्थापक अर्थ शास्त्री (0)45५९0॥ €०००॥४५७] तो इन तोनो ही व्याब्याओं के बीच स्पष्ट रूप से 
भेद करने मे असमर्थ रहे । एडम स्मिथ के सामरथ्यं सिद्धान्त के भिन्न-भिन्न अर्थे लगाये जा सकते हैं। 
स्मिथ वा सिद्धान्त था कि “व्यक्ति अपनी-अपनी सम्बन्धित सामर्थ्य के अनुपात मे भशंदान (०णा(- 
एएॉ/०7) करे, अर्थात्‌ उस आय के जनुपात में जो वे क्रमश प्राप्त करें ।” इसका तो कुछ भी भर्य 
लगाया जा सकता है, अर्थाव्‌ 

(क) प्रत्येक को इतना अश (भाग) अदा करना चाहिए जिसका कि उसकी आय के साथ 
उचित सम्बन्ध हो, अथबा 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपती आय का एक समान अश (भाग) अदा करना चाहिए। 

इनमे से प्रथम अर्थ तो सम्भवल समान पूर्ण त्याग्र के दृष्टिकोण का समर्थन करता है 
जबकि दूसरा अर्थ निश्चय ही समान अनुपाती त्याग की ओर सकेत करता है । दूसरी ओर, मिल 
ने समान त्याग के सिद्धान्त का समर्थन तो किया परन्तु “समानता' (५००७॥॥४) की स्पष्ट रूप से 
परिभाषा नहीं की ।/ किन्तु बाद के लेखकों ने यद्यपि त्याग की समानता की विचारधारा में स्पष्ट 
रूप से भेद किया परन्तु वे इन विभिन्न विचारधाराओ के गुणो के सम्बन्ध मे एकमल नहीं हुए। 
फोहन स्टूअर्ट (0०/क०४४४४४) जैसे कुछ लेखको ने सभान अनुपाती त्याग के विचारों को इस 
कारण प्रमुखता दी कि यही करदाताओ के कुल तुप्टिगुण की सापेक्षिक स्थिति (28076 008000) 
को अपरिबतित रखेगा | माशल (७४009) तथा सिजबिक (8082८) जेसे छुछ अर्थ शारितयो 
ने समान पूर्ण त्याग को प्रमुखता दी । परन्तु एगवर्य (20869०!१) तथा पीगू (शह809) ने पूर्ण 
तथा अनुपाती त्याग के सिद्धान्तो को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दोनो के बीच तर्क- 
पूर्ण चयन (08०2 ०४००४) का कोई आधार नही है । इसके विपरीत, उन्होने कल्याण (#८वि।७) 
के आधार पर समान सोमान्त त्याग के सिद्धान्त का समर्थन किया, अर्थात्‌ इस आधार पर कि 
न्यूनतम समस्त त्याग के कल्याण सम्बन्धी लक्ष्य को पूरा करता है । 


समता अथवा समन्यांय से कल्याण तक--नवीन प्रगतियाँ 
(छ९९श७४ 06 श०फ्रशा5--क०ा स्यूणं(ए (० ७००) 

प्रारम्भिक लेखकों ने, जहाँ समता अथवा समन्‍याय (८परणणा)) तथा वितरण न्याय 
(087707096 080०९) के सिद्धान्त पर जोर दिया, वहाँ बाद के लेखक बल्याण पर जोर देने 
सगे । का प्रकार विचारधारा प्तमता से कल्याण की ओर को चली । इस सम्बन्ध में यहाँ हम तीन 
दृष्टिकोणों मे निम्न प्रकार भेद कर सकते हैं -- 

(क) कराधान के अन्तिम सिद्धान्त के रूप मे समान सौमान्त ध्याग का सिद्धान्त । 

(ख) कराधान का सामाजिक कल्याण सिद्धान्त, और 

(ग) जाय तथा व्यप का अधिकतम कल्याण सिद्धान्त 

अबे तक इन तीनो ही दृष्टिकोणो की विवेचना वरंगे । 

फराधान के अन्तिम सिद्धान्त के रूप में--समान सोमान्त त्थाय 
(खक्राण फिजाएंत9। 53909602 35 ॥6 ए॥॥740 एसाशफार ० पृ॥भा०ण) 
.. एगवर्य (हू ०700) तथा पोगू 008००) * तथा षोगू (080०) ने समान सोमात्त त्याग के सिद्धान्त का 

समयथेन समता (८पयुणा7) के आधार पर नहीं किया बल्कि कल्याण (एल/ण०) के आधार पर 
किया । एगबर्थ ले कल्याण-नियम की इस मान्यता को स्वीक्वार किया है व्यक्तियों की आय को 
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रद 


गत बुछ्ठ वर्षों में विजली कर से राज्य सरकारों को होने वाली आय का अनुमान निम्द 


तालिका की ग़द्दायता से लगाया जा सकता है “- 


2... ३४ 


विन्नोय बये गाय (करोड र० पे) 
१६५१-५२ हे ४० 
१६५६-५७ भष्प 
१६६१-६३ १४5६ 
१६६५-६६ २श ३६ 
१६७०-७१ ६७२० 
१६७१-७२ 3३ ६० 
१६७२-७३ (बजट) छछ०9० 
१६७२ ७४ दकुई 
१६७४-७५ ६७५ 
१६७५-७६ १०११ 
कुछ चुने हुए संदर्भ प्रत्य 


पंप छा थहृ॥ए७8. ॥0शा कण काल, (जाता 7४ जावे ५ 


एश३३3 छशाबी फिप्य एजराप्ए. ॥.. एावेंश.. ऐकशेणाण (०छाए4५ 
(यराक्करश ५ 


परक्कर्श्षत [७ 8९०००), परक्रछा/णा ॥ 63, 0॥9.्र्न३ 4, 6 ७४0 7. 
3 9 0॥052 5865 प8₹ ॥ [हवदा4 


एगपएएए४ 00859035 


भारत के सवीत सविधान के अनुसार राज्य-सरकारो वे आयनत्यय में स्तरोती का वर्णन 
कीजिए। 

6/ए6 (8 ज्ञाउच्ता 800088 ती ॥९ए०ए०ए० क70 €पछथशा०(पर९ 00 58९. (7एशा॥षा$ 
3९००0४४७ 80 7९७ ९०॥रहधए०॥ ० ]00%॥ 

राज्य सरकारों वी आय के प्रमुख खोतो वा वर्णन कीजिए तथा वितौकर के औचित्म पर 
प्रकाश बालिये । 

फचछताएट 08 लाश 50प०९८5 णी उछ्तशापढ रण $दव९- 00१ढग्रशदया॥ दवा हाल 
6 ]080009065 0 $805485% 

भारत से विक्ीकर का भार किसको सहमा पढता है ? वित्री कर के दोषी का उल्लेख 
कीजिए तथा उनकी दूर करने के लिए सुझाव दीजिये । 

ज़0 5धथा5 (98 ॥700श6६ थ॑ ६5६७-३४ ॥7 गरता4॥ १ कैशिा।णा ॥08 ४९७४ 
र्॑ 5265-7४ क्षाते श४४ ४077 ५7९6९५005 जि ।ला०श॥8 प्र, 

भारत में राग्य सरकारों के वित्त में हाल की प्रवृदियों को जाँच कीजिये । 


फिल्मागा॥6 धी6 ॥६०९८॥ व0व0 ज वह गिवा०८४ रण 98 00 घ7शशाफ 
ववी4 


२६१ 


मनोरंजन कर 
(ज़िलांग्रणाथा६ 7४5) 


मनोरंजन कर सिनेमा, थियेटर, सरकस तथा स्पोर्ट्स आदि मनोरंजन के स्थानों पर 
लगाये जाने वाले टिकटों के मूल्य प्र लगाया जाता है। यह कर मनोरजन के प्रवन्धकों से वसूल 
किया जाता है जी कि बाद मे इसे बेचे जाने वाले टिकटों के मूल्य में जोड देते है। यह कर आम- 
तौर पर एक समान दर से लगाया जाता है इसलिए इसकी वाह्यता (ग४087०6) उपभोक्ता द्वारा 
खरीदे गये टिकट के मूल्य के अनुपात में निश्चित होती है । इसमे छूटें तव दी जाती हैं जबकि 
किसी प्रदर्शन अथवा शो की सम्पूर्ण प्राप्तियाँ किसी लोकोपकारी, धामिक, पृष्यायं अथवा राष्ट्रीय 
कार्यो के लिए दे दी जाती हैं भथवा जब प्रदर्शन पूर्णतया शिक्षा, कृषि, उद्योग अथवा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसार अथवा सुधार के लिये किया जाता है । 


कुछ राज्यो मे, इन करो को लगाने का अधिकार स्थानीय निकायो को सौप दिया गया 
है । दिल्‍ली में यह कर निगम (]४ए॥८ए०) 0ण७००४०॥) द्वारा लगाया जाता है ' राजस्थान में 
सनोरजन कर एकत्र करने का अधिकार पचायत समितियो को है। कुछ राज्यों मे, प्राप्तियों 
(ए70९८०१७) दाग कुछ भाग उन स्थानीय निकायों (०८७ ७००॥६७) को दे दिया जाता है जिनके क्षेत्र 
में इप्त कर का सग्रह किया जाता है। 


गत झुछ वर्षों मे मगोरजन कर से राज्य सरकारों को होने बाली आय का अनुमान 
निम्न तालिका की सहायता से लगाया जा सकता है +- 


दित्तीय वर्ष आएए (करोड ८० मे) 
१६५१-४२ ६०० 
१६५६-५७ ६ श्र 
१६६५-६६ २६ ४४ 
१९७०-७१ प्रछ पू० 
१६७१-७२ द६ण०० 
१६७२-७३ (बजट) छड॑ ८० 
१६७३-७४ &६&६"६ 
१६७४-७५ १२०० 
१६७१-७६ १३२४ 


बिजली कर 
[छच्णप्रांध(ज 9०65) 


बम्बई सबसे पहला राज्य या जिसने सन्‌ १६३२ मै बिजली उपयोग पर कर लगाया। 
फिर अन्य राज्यों ने इसका अनुसरण क्या। आजकल असम और जम्मू थ कश्मीर को 
अन्य सप्री राज्यों मे यह कर लगाया जाता है। सविधान के अनुसार, राज्यों को यह अधिवार 
प्राप्त है कि वे विजली के उपभोग पर लगाये विन्तु यदि विजलों के उपभोग 


सध रसरवार अथवा क़रिसी रेलवे द्वारा किया जाता है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया 
जाता ६ 


यह कर विजली वा सभरण ($०997) बरने वाली कम्पनियों से एवश्र क्या जाता है 
जो कि उसे वाद मे उपभोक्ताओं से वसूल कर लेती है । बुछ राज्यों मे ओद्योगिक उद्यमों को भी 
इस वर भी अदायर्गी से मुक्त रखा जाता है यह कर सामान्यत एक समान दर से लगाया जाता 
है जो कि वाज्छनीय (4८४7०) नही है। होना यह चाहिए क़रि बडे उपभोक्ताओं पर कर का 
अधिक भार पडे | अत कर वो आरोही दरें अधिव उपयुक्त हैं। 


र्र्ड 


संघ सरकार की कर-इतर आय 


चर्ष कर-इतर आय 
(फिठ्त-छ रिव्एशाए०) 


(करोड रु० में) 


१६७३-७४ ११७७८ 
१९७४-७५ १५८१२ 
१९७५-७६ १६५६४ 
4६७६-७७ (सशोधित) २११४५ ३२ 
१६७७-७८ (बजट) २३३४ ५५ 


प्रशासनिक भ्राप्तियाँ मे कुछ ऐसे विभागों से उपलब्ध होने वाली प्राप्तियाँ सम्मित्तित 
की जाती हैं जैसे कि असेनिक निर्माण (ला ४०7१७), सिंचाई, चिकित्सा तथा शिक्षा विभाग 
आदि | जैत्ता कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, विगत वर्षो भे इन प्राप्तियो मे वृद्धि होतो रही है । 
सरकारी उद्यमो के निवल अशदानों मे रेलो, डाक व तार तथा अन्य उद्यमों द्वारा दिए जाने वाले 
लाभाश (0/90९005) तथा मुद्रा एव टकसाल (०वएला०७ बाते गण) से प्राप्त लाभ भी 
सम्मिलित है । परन्तु कर-इतर आय का सबसे बड़ा एकमान ख्रोत ब्याज की थे प्राप्तियाँ हैं जो कि 
राज्यों तथा औद्योगिक विग्मो को दिये जाने बाले कर्जो से उपलब्ध होती हैं। चूंकि राज्यों को दिये 
जाने वाले कर्जो (॥0०॥8) की मात्रा कई भुनी बढ गई है अत उनके परिणामस्वरूप ब्याज की 
आय में भी कई गुनी वृद्धि हो गई है। 


निम्न तालिका राज्यों की कर-इतर आय की एक झलक प्रस्तुत करती है .-- 














तालिका--२ 
राज्यों को कर-इतर आय 
(करोड़ ४० मे) 
अपहकक कक कप 
मद 46९१४२ [१६६६-६७ | १६६८-६६ | १९७२-७३ 
(लेखे) (लेखे) | (बजट) | (बजट) 
न+-++-+-+-__ 
प्रशासनिक प्राप्तियाँ बेड ३ श्द४ ० आओ ६ रश्३र२ 
सरकारी उद्यमो का निबल अशदान | २४६ ध४ ३ ८५५ ६१६७ 
ब्याज प्राप्तियाँ सथा अन्‍य २६६ २०४० २६४३ औैद३*हे 
सहायक अनुदान श्श पे ३६७२ डंडे ७ पण्श्प 


ऊँल कर-इतर आय ११५३ “--- ३६४३ | ८२६४५ | १०९०६'१ | १४२२३ 
हि व 3०0#>- 0 लोडी-88 0544 4: 2 


स्रोत भारतीय रिजव॑ बैक की विज्ञप्तियाँ 


सरकारी उद्यम 
(एफार लिजाशथिफ्रांइ०) 


अन्य देशो के समान ही इस देश में भी, कुछ उद्यम सदा से ही राज्य द्वारा अधिदृत 
सम्पिधि हय रहे हैं। इनमे डाक व तार, अदा व टकस्तात और राष्ट्रीयररण वे बाद से रेलवे 
सम्मिलित हैं। राज्यो द्वारा संचालित कुछ अन्य उद्यम इस प्रवार हैं--वन, अफीम, सिंचाई, 
बिजली ओर सड़क वे जलपरिवहन की योजनाएं | देश के योजनावद्ध विवास (एंबागाह्त 
वं०्श्यंप्फगरदाह) ने अर्थव्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र (फण्णा८ 56:८7) के विस्तार को आवश्यक 
बना दिया है और सरवार समय-समय पर इस सम्बन्ध मे अपनी नीति पर पनविचार करती रही 


श्र 


कर-इतर आय के स्रोत--सरकारी उद्यम 
(00-85 ९एशाए०5--?०७॥४९ प्रशांशँ॥825) 


भारत में कर-इतर आय के भ्रोतो का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय 
परचवर्षीय योजनाओ के सन्दर्भ मे इन लोगो का महत्व और बढ गया है। सघ राज्य सरफारे, 
दोनो ही कर-इतर स्लोतो (700-(87८ 5007058) से कुछ जाय प्राप्त करती है। इन स्रोतो में प्रशास- 
तिक प्राप्तियाँ तथा सरकारी उद्यमों के निबल अशदान (7० ९००७॥७४७०7) सम्मिलित है। 
निम्न सानिका सध सरकार (एजाला ध0/2८गाध०्व के कर-इतर खोतो का एक आशिक' चित्र 
प्रस्तुत करती है +-- 


तालिका--१ 
संघ सरकार की कर-इतर आय 
(हल्ाग॥र 9000०5 ० (श४८८७४ 6०00 

















(करोड़ रु० प्ले) 
कि त-+-+त-+_न 
भद १६५०-५३ | १६६६ ६७ | १६६८-६६ | १६७३ ७४ 
(लेखे) (लेफे) (बजट ) (बजट) 
४ ] 
प्रशासनिक प्राप्तियाँ | १२५ ड७& श३० १४७ 
सरबारी उद्यमो वे निबत जशदान २३२ फ्छ्रे ९०६६ ३६० १० 
ब्याज प्राप्तियां तथा अन्य | परे? डेग्रे ६ डेट डे ७३९१-७० 


बुल वर-इतर आय | न & ५३६१ धिरे& ० ११४५८ 
| 
क्‍++-+---+-त--+-+_+_+तत+_+तततत. 
(स्रोत भारतीय रिजर्व बैक वी विज्ञप्तियाँ) 


हाल के कुछ वर्षों मे सघ सरकार को कर-इतर आय के सोतो से होने वाली आय 
का अनुमान निम्न तालिका की सहागता से लगाया जा सप्ता है-- 


रच 


सामाजिक कार्यों के लिए सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए सामान्य राजस्व के 
लिए डाक व तार की बेधियो के उपयोग से बचा नही सकता । अपनी राजस्व की 


की पूर्ति के लिए सरकार ने भी भारी प्रत्यक्ष कर लगाये हैं, उनका सन्तुलन बनाये रखते के निए 
भी यह परोक्ष कर आवश्यक है । 


कब १६५६-६० में, सामान्य राजस्व में इस विभाग का निवल अशदान ४ करोड़ ₹० 
था। इसके पश्चात्‌ कुछ नई व्यवस्थाओं के कारण यह अशदान घट गया। सन्‌ १९७१-७२ के 
बजट-अ्रस्तावों में इसकी अनुमानित आय १५ ४२ करोड़ रण थी। 


मुद्रा तथा टकप्ताल (एप्ालाल) बतत का) * 


समाज कै लिए स्थित मुद्रा की अवस्था करना सरकार का एक महत्वपूर्ण क्त॑व्य है। 
चकि मुद्दा का एक वडा भाग प्रतीक सिक्‍को (०८०४ ८०:73) के सप मे हाता है अत. इस प्रक्रिया 
में सरकार लाभ कमा सेनी है। प्रामाणिक सिक्‍्रे (79र्त ८०५) आजकल कही चलत मे नही 
हैं अत कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्वो को जारी करने से राज्य को प्राप्त हो जाती है। 


भारत मे, मुद्रा से प्राप्त होने वाली साय मे ये मर्दे सम्मिलित हैं : रिजवं बैक के निवल 
नाम, जो कि अब एक सरकारी उद्यम है, नोटों. (रमाधावए 20765) को छापने से होने वाली 
प्राप्तियाँ (72:0//5) और प्रतीक सिक्को से होने वाले लाभ । रिजर्व बेक के लाभो में वृद्धि हो रही 
है भोर इस खात्ते पे सामान्य राजस्व में किया जाने बाला अश्यदान भी दराबर बढ़ रहा है। भार 
में सम्पूर्ण ढलाई (००॥४०३८) प्रतीक सिक्को की ही होती है और इस कारण टक्साल बाय 
मै एक लाभदायक ल्लोत बन गईं है । वर्तमान व्यवस्थाओ के अनुसार, भारत से सितकरा-उलाई के 
समस्त लाभ उचत खाते ($059०/5९ 40००प्र7/) में जमा किये जाते हैं भोर उसमे से एक निश्चित 
धनराशि प्रतिवर्ष स्रामान्य राजस्व (8८०८ ९५८४०८) में स्थानान्तरित कर दी जाती है। 
2४२0 की जाने वाली इस धनराशि को मात्रा उचत खाते की स्थिति के अनुसार बदलती 
रहती है। 


भुद्रा तवा टकसाल से होते वाली माय में पिछले कुछ वर्षों में लगातार ृद्धि होती रही 
है। मुद्दा चलन मे [ल्णफ्रधारए ६॥0७2007) का विस्तार इसका पुस्य कारण रहा है। गत ठुछ 


वर्षों भे मुद्रा तथा टक्याल से पआप्त आय का अनुदाव निम्न तालिका की सहायता से लगाधा जा 
सकता है -- 


विन्तीय वर्ष आप (करोड २० मे) 
१६६५-६६ ड्रे६ 
१६६८-६६ पड 
१६७२-७३ 4४६ ६ 
4६७३-७४ (वजद) ११५४५ 


सघरिचाई (ए089007 ) 


भारत एक क्षि-प्रधान देश है अत उसके लिए सिंचाई का महत्व बित्वुल स्पष्ट है । 
हमारे देश मे घ्िचाई सुविधाओं की अधिकतर _यवस्था राज्य द्वारा ही को जातो है। 2४22 
नाओ तथा तत्मम्बन्धी निर्माण-कार्यों गे शुरू मे इतना अधिक निवेश वरना पड़ता है, और मिचाई 
आ याओ दे' संगठन तथा उनके रख-रखाव का कार्य इतना विशाल होता है झि कैवल कल्वाई 
ही ऐसी प्रयोजनाओं का निर्माण तथा प्रवन्ध कर सकती है। इस प्रकार, हमारे देश मे मिचाई 
सुविधाओ का विस्तार एक मुख्य सरकारी उद्यम वन गया है ॥ 


ब्रिटिश बाज मे, तत्तानीन आ्न्तों (00८6३) ने वुछ भिचाई सुविधाओं की व्यवस्था 


देश की कुल आवश्ववक्ताओं की देखने हुए, प्रदान की झाने वाली ये मचाई सुविधाएँ थोडी थी। 
_उतस्तना मे पूर्व, कुल बोये हुए क्षेत्र के कैदल ४ प्रतिशत भाग पर ही मरकार द्वारा मिघाई की 


२६५ 


है कि कौत-कौन से उद्योग सरकारी क्षेत्र मे रहने चाहिए और कोन से गँर सरकारी क्षेत्र [शाएड० 
8८००7) में । इस सम्बन्ध में बततमान नीति सव्‌ १६५६ के ओद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव द्वारा 
निर्धारित की गई है । इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया गया 
है। प्रथम श्रेणी मे १७ उद्योग आते है जिनके भावी विकास का पूर्ण उत्तरदाधित्व राज्य पर ही 
है । इन उद्योगों ([70050785) मे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है--अस्त्र-शस्त्र तथा गोला बाएद और 
अन्य प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग अणु-शक्ति, रेल यातायात, लोहा व इस्पात, खनिज तेल तथा विजली 
जादि । दूरारी श्रेणी मे १२ उद्योग आते हैं जिनमे खानें, मघीनी ओजार, रसायन तथा प्रति 
जीवाणु (आ॥70000:8) उद्योग सम्मिलित है | इन उद्योगों मे नई इकाइयो का श्रीगणेश तो राज्य 
की ओर से किया जाता है किन्तु तिजी उद्यम भी उनमे हाथ बटा सकते हैं और उनका विकास कर 
सकते है। तीसरी श्रेणी में शेष सब उद्योग रसे गये हैं जिनका विकास मुख्यत निजी अथवा गैर- 
सरकारो क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है । किन्तु इन उद्योगों को भी विभिन्‍न प्रकार से राज्य 
सहायता प्राप्त होनी है। इस प्रकार, राज्य ने अपनी ओद्योगरिक त्रियाओं के क्षेत्र का काफी 
विस्तार कर लिया है और इस खोत से भ्राप्त होने वाली सरकारी आय मे तेजी से वृद्धि हो 
रही है । 

डाक व तार [765 थाएं शा) 


यद्यपि डाक व तार विभाग वाणिज्यिक आधार पर काम करता है। किन्तु फिर भी, रेलवे 
वित्त की तरह छे इसके वित्त को केन्द्र सरकार के सामान्य राजस्व से धृथक्‌ नहीं किया गया है। 
क्राफी समय पूर्व ही सरकार ने यह निश्चय किया था कि चू'कि यह विभाग ((४एथआगाढा)) 
निर्धतो तथा धनिको की समान रूप से सेवा करता है और देश के आर्थिक विकारा गे अपना 
मोग देता है, अत इस पर यह बोझ नही डाला जाना चाहिए कि यह सामान्य राजस्व (इशाटावों 
76५९॥02$) में अपना कोई अशदान दे | अत इस विभाग के कार्य-सचालन में जो भी बचत या 
हामि होती है वह सामान्य राजस्व में डाल दी जाती है । 


युद्धकाल मे, सरकार ने इस विभाग द्वाय अतिरिक्त आाय मे वृद्धि वी सम्भावताओ को 
कार्य हूप में परिणत किया । फलत दिसम्बर सत्‌ १६४० मे डाक व तार की दरें बढ़ा दी गई जौर 
मह्‌ निश्चय किया गया कि दरो में वृद्धि सेजो बढ़ी हर प्राप्तियाँ उपलब्ध होगी उन्हें प्रतिवर्ष 
अलग किया जायेगा और वे सव की सव सामान्य राजस्व मे स्थानान्तरित कर दी जापेंगी। बाद मे, 
दरो में ओर ब॒द्धि को गई, फलत सामान्य राजस्व मे उतका अशदात भी बढ़ा | युद्ध काल में, विभाग 
की लगभग सम्पूर्ण वेशी (॥79]05) सामान्य राजस्व में डाल दी जाती थी । सुद्धोत्तर काल में, इन 
चेशियो का केवल एक निश्चित भाग ही सामान्य राजस्व मे डाला जाने लगा और शेष भाग विभाग 
के पास ही रखा जाने लगा । १ अप्रेल, १९६० से डाक व तार विभाग को भी उसी स्थिति मे रखे 
दिया गया है जिसमे कि रेलवे विभाग है। अब यह विभाग भी, रेलवे विभाग के समाम ही सामान्य 
राजस्व में एक निर्शचत लाभाश (8॥/0८४७) प्रदात करता है । लाभाश की दर वर्ष की मौसत ब्याज 
देय हू ज्ी (०0४७० ६2000) 20 :0078४) पर जद्ी ह्लोी है जो कि रेलके के विए समएसमय प्रह 
लागू की जाती है। बेशी का शेप भाग विभाग द्वारा ही रख प्िशा जाता है जितका उपयोग बह 
अपनी आरक्षण निधियों को विशेष रूप से पुत॒तंवत आरक्षण निधि (॥2769 ए८इशाए८ शिगत) 
को शक्तिशाली बदाने में करता है । 


सरकार ने डाक व त्तार सेवाओं के एकाधिकार (7007070!9) का उपयोग सामात्य 
बजद (हथाह्ाओं 9068०) की आाय-पृद्धि के *लिए किया | इस स्ोत की आप बढ़ाने के उद्देश्य से 
प्राथ इसकी दरों भे सशोधन किये जाते रहे हैं। सन्य लोतो के समान ही इस खोत से भी समय 
गम पर आय बढाने वा प्रयत्त क्या गया है। लोगो ने सरकार को इस नोति की आलोचना को 
है। वहा जाता है कि डाक व तार एक जनोपयोग सेवा (एणए७॥४ ए।ए9 इ्धवश०८) है और इसका 
संगठन सरकार को आय प्रदान बरने वी बजाएं सपराज यो साभ पहुँचाने के लिए अधिक होना 
चाहिए। इससे आय प्राप्त करना तो एक गौण लक्ष्य होना चाहिए और इसकी बेशियों (इए7फ/०५०७) 
बा उपयोग इसत्रौ दरो को कम करने तथा ऐसे क्षेत्रों म इस विभाग की सेवाओ बाय विस्तार करने 
के लिए जिया जाना चाहिए जहाँ कि अभी तब ये नहीं पहुँच सदी हैं । परन्तु विय्ास तथा 


रे६5८ 


सन्‌ १९५१-५२ मे, विद्युत योजनाओं से सभो राज्यों को कुल ३ करोड़ र० को आय 
हुई । सम्‌ १६६८-६६ के बजट अनुमानों के अनुसार इस स्रोत से कुल १४ करोड़ ३० श्राप्त होते 
की आशा थी। 


सड़क थय जल परिवहन फी योजनाएँ (९030 कातव ए/86६ पपशाकऋुत $ल्कव्वाल) : 


द्वितीय विश्वयुद्ध के एकदम पश्चात्‌ राज्य सरकारों ने सडक परिवहन के क्षेत्र मे प्रवेश 
किया | सडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण को जनता का अधिक समर्थन तो वहीं मिला हिस्तु राज्य 
सरकारें शर्ने शर्त इस दिशा मे आगे बढ़ती रही ) आजकल विभिन्‍न राज्यों में सडक पसिविहत 
(ए080 एथ$907) वा एक बडा भाग सरकारी क्षेत्र (7000 ६८८४०) मे ही है। धन का उप- 
योग अच्छे वाहनों तथा अच्छी सेत्राओ की व्यवस्था करने में किया जाता है। राज्य परिवहन 
सेवाओं ने बसो के नियमित सम्रय पर छूटे, निर्धारित स्थानों पर रुवने तथा निर्धारित किरायो, 
बैठते की आरामदायक सीटों तथा अन्य मुविधाओ के विषय मे जनता को आश्वस्त किया है। निय- 
पित्त बस स्टैण्ड बनाये गये है और वहाँ यात्रियों के आराम की व्यवस्थाएं की गई है| विशिल 
स्थानों की सेवाओं मे अच्छी ताल-मेल बिठाई गई है और विभिन्‍न स्थानों के लिए जाने वाली बसों 
की सख्या भी काफी अधिक है । किन्तु अतेक मामलों मे दरें अवश्य बढा दी गई है। इसका आशिक 
कारण तो सामान्य कीमतों में होने वाली वृद्धि है और आशिक कारण यह है कि राष्ट्रीयरणइत 
बस सेवाओ के कर्मचारियों के लिए सेवा की अच्छी शर्तों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीयकरणकृत 
बस बेवाओं के बारे मे आम शिवायतें यह की जाती हैं कि वाहनों के असावधानी पूर्देक उपयोग के 
कारण उनमें टृट-फूट बहुत होती है और इनके कर्मचारियों में शिप्टाचार का अभाव होता है। एन 
सब बातो से राष्ट्रीयर्रण के लाभो का कोई स्पष्ट सकेत नही मिलत्ता । 

सत्‌ १६५१-४२ से सडक तयथा जल परिवहन योजनाओं से सभी राज्यों वो दुल १ 
करोड ४० की आय हुई । इन प्राप्तियो में आग्रे ओर वृद्धि हुई तथा सन्‌ १६६८-६६ के बजट में 
इस मंद से ६ करोड रू० की प्राप्ति की आशा की गई थी। 

पूजीगत प्राप्तियाँ 
(८#ए/भ १९९९४ 9७) 

जैसा कि आप जानते है कि बजट वा एक भाग पृ'जीगत बजट होता है जिसमे कि 
प्राप्तियो की मर्दें राजस्व बजट से पृथक होती है ! उदाहरण के लिए, राजस्व बजद से आप्तियाँ 
सामास्यत करो व गैरूबरी को सोतो (8: 270 ०४-०६ ०५५॥॥०) से प्राप्त होती है जबकि 
प्ूजीगत बजट मे प्राप्तियौ सामास्यत ऋणों से होती है। गत कुछ बर्षों में प्रजीगत प्रा्ियी का 
अनुमान निम्न त्तालिवा से लगाया जा सकता है--- 


पूजीगत प्राप्तियाँ (0४08 १९९९७) 





(करोड ६० प्ले) 
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सुविधाएँ प्रदात को जा सकी थी । स्वतन्त्रता के बाद की अवधि से, इन सुविधाओं का और 
विस्तार किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर्गंत बनाई जाने वाली वहु-उद्देशीय नदी भाटी 
प्रयोजनाओं (ग्रा0॥४-एणए०५४ प्रर्ध ४००३ छाण॑व्णंड) द्वारा इस दिशा में बहुत कार्य किया 
गया है । 

ईसाई की दरें सभी राज्यों मे अलग-अलग है ३ इसकी दरें कई तर्वों पर आधारित 
होती है जैसे खेती का क्षेत्र, उगाई जाने वाली फसल की किएग, उपयोग किये गये जल की मात्रा 
तथा निर्माण-कार्यों की खागत । इसको दरो का निर्धारण इस प्रकार किया जाता चाहिए किये 
फ़िसानो के लिये तो उचित एव न्यायपूर्ण हो और सचालन व्यय तथा पूजी के ब्याज की पूर्ति के 
लिये सरकार को यथेष्ट आय भी प्रदान करें। योजना आयोग (फाड़ एणााएत5४०४) ने ऐसी 
जमीन पर समुन्नति कर (0७ए०॥7०7६ 0५) लागू करने की सिफारिश की जिन्हे प्िचाई सुविधाओं 
में ताभ पहुँचता है । आयोग ने नये निर्माण-कार्यों वी ऊँची लागत, उनके रख-रखाव के बढ्ते हुए 
ब्यय तथा शरपि-मूल्यों की वृद्धि को देखते हुए सिंचाई की दरें भी बढाने की सिफारिश की। ऐसे 
रामुन्नति कर कुछ राज्यों में लागू किये गये ओर सिचाई की दरो में भी वृद्धि की गई। तथापि, 
जमता की ओर से ऐसे करो का जो विरोध हुआ है, उससे इन करो को लागू करने का गाम कुछ 
धीमा पड़ गया है। 

इस प्लोत के राज्यों को होने वाली आय वर्ष के दब बदलती रही है । सत्‌ १९४०-४१ 
में यह ८ करोड़ रु० थी किन्तु १६५६-५७ में बढ कर १० ६० करोइ रु० हो गई । सन्‌ १६६८-६६ 
के बजट में इस मद से लगभग १३ पररोड प्राप्त होने का अनुमात था । 
बस (&0625७) 


यद्यपि भारत भें बनो का पूर्णतय शोषण नहीं विया गया हैं किन्तु फिर भी सर- 
कार को इस स्रोत से कुछ आय प्राप्त होती है। सरकार को बनो से कुछ वस्तुएँ मिलती है जिनकी 
बिक्री से उसे आय प्राप्त होती है। ये वस्तुये है. इमारती लकडी, ई धन, बाँस, चारा, धास और 
कुछ अन्य पदार्थ जैसे की लाख, गोद, बिरोजा (राल), चमड़ा कमाने का सामान तथा औषधियों 
मे काम आने वाली जडी-बुटियाँ आदि । यदि वन-साधनों का और विकास किया जाए तो इनसे 
प्राप्त आय मे वृद्धि हो सकती है। बनो प्ले राज्यों को प्राप्त होने बाली आजाय में अभी हास के वर्षो 
में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४१-५२ मे, सभी राज्यों को इस खोत से प्राप्त होने वाली कुल 
जाय १३ करीड 5० थी। सन्‌ १६६६-६७ मे, यह बढकर ४६ करोड़ रु० हो गई। सन्‌ १६६८- 
६६ के राज्यो के बजटो के अनुसार, इस स्रोत से बुल ५१ करोड़ २० प्राप्त होने का अनुमान था। 
बनी से वेन्द्र सरफार को भी कुछ आय प्राप्त होती है। वनो के सुधार तथा विकास ग्री जो बोज- 
नाएँ हाथ में ली जा रही हैं, उन्हे देखते हुए इस ल्लोत से प्राप्त होने पाली आय मे भौर वृद्धि की 
आशा की जा सवती है । 
बिय्यूत्‌ पोननाएं (2200:0/५ $ला०॥८३) + 


अनेक राज्यों में बिजली उद्यमों का राष्ट्रीयकरण छकर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से, 
यह्‌ प्रक्रिया (0००55) सन्‌ १६४७ में आरम्भ हुई और प्रद्रास में सन्‌ १६४६ के बाद में | अन्य 
राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया । इसका कारण सर्वप्ष एक ही था और वह यह कि बिजली 
उद्योग एवं जनोपयोगी उद्योग है अत निजी एवाधिकार (छाश्णा ग्राणा०००४) इसके लिए न 
उचित है, न वाचठनीय । इसके कुशल प्रवन्ध तथा सार्वजनिक हित भे डसके सचालन की गारन्दी 
चेबल तभी दी जा सवती है जवकि इस पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण हो। किन्तु इस 
नीति के विरोध में भी बृछ तर्फ दिये जाते हैं। क्रिमी प्रचलित उद्योग का राष्ट्रीयकरण सदा राष्ट्रीय 
हित में ही होगा, ऐसा तो नहों कहा जा सकता । फिर निजी एकाधिकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत भी 
लाप्माश वी दरें ददतती रहती है भोर दाये बरने भी दक्ायें, शारतीय विजली कर अधिनियम के 
अन्तर्गत, राज्य हारा वियन्धित की जाती है। इस प्रतवार, यद्यवि विजली उद्यम एकाधिकारी होते है, 
फ्रि भी वे उपभोक्ताओं का शोपण (०प्र।णाध्वाणा) नहीं बर सकते । अत, राज्य मरवारो के 


साधनों का उपयोग परे उद्यमों वो अपने हाथ में से लेने के दजाऐँ सये उद्यमो वी स्थापना में 
अधिव अच्छी प्रश्ार किया जा सकता है । 
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भारत में कृषि कराधान 
(8 8700॥ए7७ 7४:७70॥7 77 709) 


सन्‌ १६६७ के प्रारम्भ से ही, अनेक राज्य सरकारों ने भू-राजस्व या मालगुजारी 
(]900 ६ए८००९) को पूर्णतया अथदा अशतया या तो समाप्त कर दिया है अथवा वे इस प्रवार 
का पग उठाने के बारे में गम्भीरता से विचार करती रही है । एक समय ऐसा भी आया है, जबकि 
योजना थायोग तथा साथ ही अयथं शास्त्रियो ने कृपि पर अतिरिक्त कराधान (500॥॥072| 4870908) 
के सम्बन्ध में भनेक भ्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, दूरद्शी 
योजना विभाग (फोगण्णाण्ड तशभ००) ने यह सुज्ञाव दिया था कि नू-राजस्व पर एक आरोही 
अधिभार (छा०९7८5४६८ ६णलाशह्र८) तथा वाणिज्यक फुसलो वाले क्षेत्र पर अधिभार लगाया 
जाए। कुछ लोगों ने यह भी मुज्ञाव दिया कि वर्तमान भूमि कर (]300 880) के स्थान पर ड्वि 
जाय पर कर लगाया जाए। इस प्रक्वर, आधिक विकास के सदर्भ मे कृषि कराधान के सम्पूर्ण 
प्रश्व पर गम्भीर विचार होता रहा है । 


विकासशील अर्थंध्यवस्था के लिए कृषि फराधान को महत्ता 
([एएगांशर ग॑ 8६7०णाणशओं पृक्कछ४त0ा णि 9 एछ७शंग्क्ांण्ह £९००णए) 


भारत जैसे देश की विकासशील अर्थव्यवस्था मे, अर्थव्यवस्था के विभिसन क्षेत्रों में इपि 
को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है फलत , कृषि से यह आशा वी जा रुपती है कि वह आर्थिक 
विकास की लागत का एक ठोस भाग वहन करेगी । अपने आथिक विक्ञास वी वित्तीय व्यवस्था 
लिए क्ृपि पर भारी कराघान लगभग अनन्य कराघान (पोण्आ५० (8:8007) लगाकर रस बोर 
जापान ने ऐतिहासिक मिशालें कायम की हैं। भारतीय योजना निर्माता तथा शाथ ही साथ भाए 
तीय अर्थशास्त्री, जिनसे कि अधिकाश रूसी आधिक व्यवस्था के स्पष्ट प्रशसक रहें हैं 
निश्चत ही बह पश्रद करेंगे कि भारतीय कृषि आथिक विकास दे भार का अपेक्षाइत अधिव भार 
बहन करें | 

यह वात सर्वे विदित है कि विकास दी प्रत्िया के मध्य कृषि ही अर्थव्यवस्था के शेष 
भाग वो अधिकाधिक मात्रा में खाद्यान्न तथा वच्चा माल प्रदान करती है। उत्तादव तथा बाजार 
में बिकने योग्य माल में वृद्धि करनी होती है ताकि गेंर-दृपि क्षेत्र को आवश्यकताओं वो पूरा क्या 
भा सबे भौर साथ ही, देश वो मातद शक्ति के बदते हुए जनुपात गो बम निया जा सके । एव 
विकसित अय्यंव्यवस्था (5०६९०फ८१ ८८०णएणा३) के अन्तर्गत, आधिक प्रेरणाएँ (०९०॥०ए॥५४ 


]. 


कक 
3, 


4. 


२६६ 
कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 

१. फ्राधा हु4४७ 4 77९ शत क्राब जतकंधए.. ण॒ एडह#7क स्ाव्रार्श 
7, (छा २ए. 

एन, छाए + डबीदा ?:9/९ उपतद्काटरड, (जीडजञाटा पा 

ुफा।त जाए रटवा 0]9, 99. 94-97 शा 00-]05 

पुक्रबाणा छएपृणाए एग्राप्राइच्रणा, 7२६2797, रण, ], ९४4१३, ६ बात ज. 


ए््ररपपहरछएए एएहशप05 


है 


भारत सरकार की कर-इतर आय को प्रप्नुव्व श्वृतियों का सक्षेप में बर्णत कीजिये । 
[066८0#96 ॥ एल क6 7ण-85५ ९एशातट 050ए6तफ्शाह त वाता4, 
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये : 

(4) कर-इतर आय के प्लोत । 

(॥) पूंजीगत प्राप्तियाँ । 


डर 


जे चक्ा 


8० 


उनके द्वारा प्राथमिकता (फछाधटटाट८८) के अनुसार छाँटी गई विशिन्न वस्तुओ की सन्तुष्टि 
(इशांडडिथाणा) में वितरित करके उनके कल्याण दी मात्रा अधिकतम की जानी चाहिए; साथ ही, 
वल्याण की हाति न्यूनतम होनी चाहिए। मौमानत आय को उपयोगिता के घंटते में विश्वास करके, 
(अर्थात्‌ यह कि अतिरिक्त आय की उपयोगिता उसी प्रकार घटती है. जिस प्रकार कि उपभोग की 
जाने वाली किसी भी वस्तु की प्रत्येक्ष अअली इकाई की उपयोगिता घटती है, एंगवर्य इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि कल्याण अधिकतम तभी होता है जबकि सीमान्त उपयोगिता (०878 घ॥0) 
समान हो, अर्थात्‌ जब सभी व्यक्तियों की आय रामान हो । अतः ऐगवर्य के हे त विलिका 
(209989) के अनुस्तार यदि समान सीमान्त त्याग के आधार पर कराधान को लागू किया जाय 
तो उसका परिणाम समुदाध (00७॥ए७७४७) अधिकतप कल्याण के रूपए मे ही सामने आयेगा ६ 


पौगू (780०) इससे भी एक वदम और आगे बढ़े । उन्होंने कहां कि न्यूनतम समस्त- 
त्याग (085: 8४8९23/6 580706) का अधिवतम समस्त कल्याण (ए्रध्य्रणाएण 43887९886 
#श(भ०) की विचारधारा से सम्बन्ध है । उन्होते इसमें से प्रथम का तर्क सगत समर्थन किया 
क्योकि प्रथम विचारधारा द्वितीय विचारधारा के उद्देश्य की पूर्ति करती है। पीगू का कहना था 
कि “इस विषय में सामान्यरूप से सहमति पाई जाती है कि सरवार की सभी क्रियाओ का सचालन 
इस उद्देश्य से विया जाना चाहिए कि उससे सभी नागरिकों के कल्याण मे लधिकतम सम्भव सादा 
में वृद्धि हो'* “जहाँ तक राजनेतिक सिद्धान्त का सम्बन्ध है, यह बात सत्र स्वीकार की जाती 
है कि सरकार का उचित लक्ष्य (803)) अधिकतम समस्त कल्याण ही होना चाहिए""“कराधान 
के विशिष्ट क्षेत्र मे यह सामान्य सिद्धान्त स्यूनतम ह्यधा (९8४ 88006) के सिद्धान्त फे दी 
अवुहप है । मुझे इसी मान्यता की प्रेरणा प्रत्यक्षत “अन्तर्ज्ञान से ही मित्री प्रतीत होती है ।/5 
स्पष्ट है कि पोगू के अनुसार, प्रत्येक सरकार का यह एक नैतिक कर्त्त व्य होता है कि वह जनता 
के अधिकतम कल्याण के लिए प्रयत्य करे । यदि वह ऐसा करती है तो उसे एक ऐसी कर-पद॒ति 
अपनानी होगी जिसका उद्देश्य न्यूततम समस्त त्याग (१९३५६ ४ट287:89/० 580000) हो क्योकि करो 
बी अम्प कोई भी पद्धति अधिकतम कल्याण को कम कर देगी । 
इसके पश्चात पौगू ने कराधान के अन्तिम सिद्धान्ती के रूप मे न्यूनतम समस्त तक््याद कौ 
समान त्याग (८्युपब! 540॥06) के साथ तुलना की। सिजविक (४080४0०0 तथा मार्थतत 
(॥(०78॥9))) ने समान त्याग का समर्थन किया--अर्थात्‌ यह कि एक से तथा एक सी परिस्थितियों 
में रहने वाले व्यक्तियों कै साथ एक समान व्यवहार क्या जाना चाहिए जिसमे कि वे कराधान 
(१828707) के परिणामस्वरूप समान मात्रा में त्याग का अतुभव करे । परन्तु पीगू ने कहा कि 
“एक से तथा एक सी परिस्थितियों मे रहने वाले व्यक्तियों से समान त्याग का अर्य सभी व्यक्तियों 
से समान त्याथ से विल्युल भिन्न है । /* समता के सिद्धान्त (छ7709]6 0/ €्वृणा5) के रूप में 
समान त्याग की विचारधारा का मूलभूत दोप यह है कि यह सिद्धान्त इस बात का आश्वासन नहों 
दे सकता क्षि सभी ध्यक्तियो को समान शुद्ध सन्तुष्टियाँ (०५७७४ 76/ 58॥88८470035) प्राप्त होगी । 
अन्य शब्दों मे, समान त्याग के सिद्धान्त के त्याग का अं यह हो सकता है कि कराघान प्रत्येक 
ब्यक्ति से सपान एणाण कराये, परत्तु यह आवश्यक नहीं है कि इसका जय यह हो कि क्‍्रोके 
लगने के पश्चात्‌ श्रभी ब्यक्तियो को हा तुष्टियो की समान मात्ता प्राप्त होगी। अत पीगू ने 
सिजविक के समाते त्याग के समता प्रिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया और कहा कि न्यूनतम 
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0८७), जो कि उद्योग व व्यापार मे समान एप से लागू होती है, कृषि बेशी (380०:|एफश 
कर वृद्धि मे सहायक होती है, वशतें कि ओद्योगिक प्रगति की वृद्धि मे इनकी सहायता 
की अपेक्षा की जाए । परस्तु एक विकासोन्‍्युख अर्थव्यवस्था (१6४००ए०॥९ ०००॥णाए) मे, जहाँ 
कि केवल गुजारे घायक ही सेती होती है, आमतौर पर आथिक प्रेरणाएं कार्यशील नहीं होती। 
उदाहरग के लिये, यह हो सकता है कि तीज गति से औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप खाद्यान्नो 
तथा कृषि राम्बन्धोी कच्चे माल वी कमी हो जाए श्र उससे कीमते ऊपर घली जाएं, परन्तु 
सगीमसो में होने वाली वृद्धि से उत्पादन तथा सभरण (5४०७9) मे सदा ही वृद्धि हो जाती हो, ऐसी 
बात नहीं है, वस्तुत कीमतो की वृद्धि से उत्पादन मे कमी हो जाने की ही सम्भावना है। अतः 
यह सुझाव दिया जाता है कि कराघात के द्वारा कृषि बाजार मे बिकते आने बाले माल की बेशी मे 
यद्धि की जानी चाहिये । प्रो० फंल्डोर मे इस विचार को तिम्न शब्दों में स्पष्ट किया है “कृषि 
के कराधान को आथिक विकास की गति तीद्र करने में ; बडा साझुक योगदान फरना होता 
है वयोकि कृषि क्षेत्र में वे केवल अतिवाय कर हो होते है जितके द्वारा आधिक विकास कै लिए 
बचतो की पूर्ति में बुद्धि की जाती है ।/ इस प्रकार, यह स्पष्ट है कप फराधान में वृढ्धि कौ 
इस आधार पर सिफारिश की जाती है तथा उनको न्यायोचित प्िद्ध किया जाता है कि ऐसा करने 
में कृषि क्षेत्र से बाजार में जिकने के लिये प्राप्त होने वाले माल मे वृद्धि हो जागेगी । 


इसके अलावा एक अन्य कारण भी है जिसके आधार पर कृषि कराधान का सुझाव 
दिया जाता है। यह सवंविदित है कि भारत कौ आथिक थोजनाओं ने इस बात को आवश्यक बना 
दिया कि देशी साधनों को अधिकाधिक मात्रा मे गतिशील किया जाए। लगभग प्रारम्भ से ही, 
भारत की पचवर्षीय योजनाओ के ज़ियान्वयत को देशी साथनों की अपर्याप्तता फक कारण ठेस 
पहुँचती रही है और ये साधन वर्षों तक घटते ही रहे हैं। पचरवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था 
के लिये देशी साधनों (600768॥0 7८5०००८5) की उपलब्धि की प्रयम योजना में ६० प्रतिशत, 
द्वितीय योजनाओं में ७६ प्रतिशत और तृतीय योजना में ६३ प्रतिशत रही है। सरकार पर्याप्त 
भात्रा मे देशो साधन प्राप्त करने में क्यो असफल रही, इसका एक कारण यह है कि इसने कृषि 
क्षेत्र से बचतो का प्रभावपूर्ण रीति से दोहन नहीं किया है। यह तर्क आमतोर पर प्रस्तुत किया 
जाता है कि सरकार ने जहाँ कृषि में अधिकाधिक मात्रा में बडी-बडी धनराशियाँ निवेश की हैं, 
साथ ही साथ उसने यह प्रयत्न नही किया कि किसानों को आय में होने बाली वृद्धि का एक अच्छा 
खासा भाग करो के ढ्वारा ले लिया जाएं। उन बड़े किसानों के विषय भें तो यह बात विशेष रूप 
से घढित होती है जितकी आय मे आथिक विकास को प्रत्िया के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप में धृद्धि 
हुई है। एक ऐसी अयेव्यवस्था में जहाँ कि राष्ट्रीय आय का लगभग १५० प्रतिशत भाग कृषि से 
माता हो, निश्चय ही छृषि का कराघान आशिक विकास के लिए आवश्यक साधनों मी पूर्ति मे 
महत्वपूर्ण भाग अदा करना है । 


कृषि कराधान को बतंमान स्थिति 
(शख्था( एणज्ातणा थ॑ 38प्रत्पारण प३:शांणा) 


स्थुल रूप मे, कृपि कराधान में केवल वे कर ही सम्मिलित नहीं किये जाते जो कि 
विसानो द्वारा प्रत्यक्ष हप से अदा किये जाते हैं, अपितु वे भी जो कि उनके द्वारा परीक्षा एप से 
बहव किये जाते हैं। वस्तुओं के उत्पादनों मे, किसान प्रत्यक्ष रुप से (006०9) भूमिकर (870 
६४४) या भू-राजस्व (976 7०४८४७९) और कृषि आय रूप से (॥0॥6०9) उत्पादत शुल्क, बित्री 


कर, आयात कर ओर मोटर गाडी कर, आदि अदा कर शकते हैं। अब हम सक्षेप में इन करो 
पर विचार करेंगे । 
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र्छर 


भू-राशस्व या मासगुजारी (थाव ए९एट्यप८) * 


परम्परागत रूप में, भू-राजस्व सभी करो से पुराना कर है और वर्तमान में भी यह 
कृषि भूमि पर लगाया जाने बाला सबसे महत्वपूर्ण कर है। भूमि कर या भू-राजस्व राज्य 
सरकारों द्वारा ही लगाया तथा सग्रह किया जाता है। भू-राजस्व का निर्धारण करते समय राज्यो 
ने बनेक आधार अपनाये है, उदाहरण के लिए, भूमि कर निवल सम्पत्तियों (5८६ ४5५९७) पर हो 
सकता है अयवा निवल उपज (८ 970070€) के मूल्य पर भी हो सफ्तता है| वुष्ठ राज्यों भे, 
भूमि कर के निर्धारण का कार्य कर-निर्धारण अधिकारियों के निर्णय पर ही छोड दिया जाता है। 
एक समय था जबकि भूमि कर कला निर्धारण निश्चित अवधियों के पश्चात्‌ पुन पुत्र. क्रिया गाता 
था परस्तु विगत वर्षों मे यह पद्धति समाप्त कर दी है। अतः भूमि कर एक प्रकार से कच्चे 
एकड़ क्षेत्रफल का कर बन गया। इस कर के द्वार प्राप्त धतराणि, जो कि सन्‌ १६५१-४२ में 
५२ करोड ० थी, बढकर सन्‌ १६५८-५६ मे ६६ करोड़ रू भौर सन्‌ १६६७-६८ में ६६ २ 
करोड ६० हो गई तथा सन्‌ १६७५-७६ मे १७७ ६० करोड र० फी थी। भू-राजस्व वी प्राप्तियो 
भे होने वाली इस ठोस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने जमीदारों और मध्यस्थों द्वारा 
लिया जाने वाला हिस्सा भी स्वय ले लिया था। किन्तु मुद्रा स्फीति (089/07) के दारण तथा 
अनेक नये करो के लागू होने एवं उनका विस्तार होने के परिणामस्वरूप, वतेमान समय में भूमि 
यर की महत्ता काफी कैम हो गई है। निम्न तालिका में दिक्वाया गया कि पिछले वुछ वर्षो से 
भूमि कर की महत्ता किस प्रकार कम हुई है : 


तालिका--१ 


राज्यों के राजस्व में भू-राजस्व का भाग 
(छग्रा९ ण॑ .ब्याते सिल्‍९०७९८ मा फेर 5906 रश८ा०९) 


पल पक पा हो नमन >्मननन्‍ननममननन न 

हि भू-राजस्व राज्यों के कुल 

है (करोड ब०) [यिजस्व में अरिशता 
5: | ६२११-५२ डफ १२१ 
१६६०-६१ €७ ६६ 
१६६६-६७ ६० ५ 
१६६७-६८ (संग्योधित) €& ब्कः 
4६७०-७१ श्श्र क् 
१६७१-७२ ह्ड क्र 
१६७२-७३ (बजट) १०६ श३ 
१६७३-७४ १५७९०० कम 
१६७४-७५ १५१ ५० श्ड 
१६७३-७६ बृ७७ ६० अर 





स्नोत . भारतीय रिजव॑ बैक की विश्षप्तियाँ (बुलेटिन) 


जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, भूमि कर शर्ने:-शर्नः पंत: अथवा अश्त 
समाप्त किया जा रहा है। 
कृषि आय-कर (8 पाठ 00076०-737) 


सर कृषि आय-कर राज्यो द्वारा लगाया तया एकत्र किया जाता है। सन्‌ १६३८ में स्वश्रथम 
बिहार ने इस कर को लागू किया गया था । वर्तमान समय में जिन राज्यों में इपि आय-कर उद्ययां 
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जाता है, वे है . असम, परणिचमी बगाल, विहार उत्तर प्रदेश, टाजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, 
मद्रातत और केरल । ड्र्स कर की दरें सामान्य धप से उन दरो से तोची रहो है जो कि शहरी आय 
कर पर लागू होती हैं। भारत मे इस कर ने सर्वदा हो लधु योगदान किया है, जैसा कि निम्न 
तालिका से स्पष्द है :-+ 











तालिका--२ 
कृषि आय कर 
वर्ष घनराशि राज्यों के राजस्व 
(करोड़ रू० से) में प्रतिशत 
कि पान + जम कमल टन सी मम दल रतन कक कतम टन हन! / कल न मक्का निजी ० अचल 

१६४१-५२ ड्३ हक 
१९६०-६१ ६५ ३० 
१६६६-६७ ११ ० भू 
१६६७-६८ (संशोधित) १०६ कड़े 
१६७०-७१ बू० ० क् 
१६७१-७२ ११ ६८० डे 
१६७२-७३ (वजट) १३ ४० ०३ 
१६७४-७५ १२०० करे 
48७५-३६ ब्‌रे 8० श् 





स्रोत भारतीय रिजवं बैक की विज्ञप्तियाँ 


राज्यो मे केवल तीन राज्य ही ऐसे हैं जो कि अपने राजस्व का काफी भाण कृपि आय 
बार से प्राप्त करते हैं। 


इन दो प्रत्यक्ष करो के अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र मे कोई अन्य प्रत्यक्ष कर भी लगाये जाते हैं, 
जेतते कि व्यय कर, उपहार कर, आस्ति कर (&ध७2 6७/७) तथा घन कर । भारत से इन करो 
को कोई महत्ता प्राप्त नही हुई है और आने वाले बर्षों मे भी ऐसा होने की आशा नहीं है । दसके 
अतिरिक्त चूंकि इन करो मे छूट की सीमायें वहुत ऊँची प्रदान की गईं हैं और चूँकि किसातो को 
कुछ विशेष छूटे या रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, अत स्पष्द है कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते वाली 
राशि अधिक उल्लेखतीए नही हो सकती । 


परोक्ष कर (70700 7४४८७) : 


उन महत्वपूर्ण परोक्ष करो मे, जो किसानो पर (तैया साथ ही साथ शहरी जनसख्या 
पर भी) पढते हैं, स्टाग्प और रजिस्ट्रेशन विशेष उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं । इन करो की 
प्राप्तियाँ काफी ठोस रही हैं। उत्मादन शुल्क (७६८७६ त90८७) केन्द्र सरकार द्वारा लगाये तथा 
एकत्र किये जाते हैं परन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुस्क्रो की निवल प्राप्तियो का २० अनिणव भा राज्यो 
में बाँट दिया जाता है। मदिरा तथा नशीले पदार्थों जैसी कुछ वस्‍्तुओ पर राज्य भी उत्पादत शुल्क 
लगाते है | सामान्य बिशो कर, जो कि दितोय विश्व युद्ध शे पूर्व सर्वप्रथम मद्राप मे लगाया प्रया 
था, राज्य के वित्त में अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान पाने की स्थिति में जा गया है। आयात कर, 
मनोरजन दर, बिजली कर तथा मोटर गाडी कर आदि कुछ ऐसे कर बहे जा सकते हैं जो कि कुछ 
सीमा तक क्ृपि जनसल्या पर पड़ते हैं। परोक्ष वरो के सम्बन्ध से एक समस्या यह सामने आती 


है कि के ग्राप्रीण तथा शहरो सभो लोगो पर पढ़ते हैं और इन दोनो क्षेत्रों के बीच इनकी 
चजिज-++--.. 


फिपडप्राच्ड त00 इधक४|396. 


रख 


बाह्मता (7002॥८४) को विभाजित करने की बोई सही रोति उपलब्ध नही है । यदि कभी ऐसी 
रीति सम्भव हुई तो इन दोनों क्षेत्रो के वीच करो दे भार वो गणना का कार्य निश्चय ही सरल 
हो जायेगा । हे 


भारत में कृषि कराधान का भार 
(छारेला ण॑ 4हगंव्णापह्का व॒35शांण ॥ 7769) 


अनेक लेखको--विश्येप रूप में बी० प्री० गाँधी, आई० एस० ग्ुलादी दवा ई० दी» 
मैथ्यू--ने पिछले वर्षों में भारत में कृषि कराघाव के सकल (ह055) तथा साथ ही साथ निवल 
भार (7० 07667) को मापने का प्रयास किया है ।प्रो० ई० टी० मंच्यू के अनुसार सन्‌ १६५८- 
४६ भे बृषि कराधान का प्रति व्यक्ति सकल भार [एल ट्यूजांब हा055 छणरंहा) र० १४४२ था 
जो कि ृृपि क्षेत्रो में प्रति व्यक्ति आय का ६ ८ प्रतिशत था । कृषि कराधान का अनुमानित विवल 
भार (7८ एधा०था) (जो कि सकल भार मे से विभिन्न मदो पर क्ये गये सरकारी खर्च के हृपि 
क्षेत्र मे के छुछत भाग को घटाकर बचता है) २० ६ 5८ अथवा हृपि क्षेत्र की प्रति ब्यक्ति आप का 
३३ प्रतिशत था। दूसरी ओर सन्‌ १६४८-५६ मे गैर-कृषि कराधान का प्रति व्यक्ति सकल भार 
रुू० ४६ अथवा प्रति व्यक्ति आय का € २ प्रतिशत था, गैर-हृषि क्राघान वा प्रति व्यक्ति निवल 
भार प्रति व्यक्ति राय का ७२ प्रतिशत है। ध्रो० मैथ्यू ने कृषि पर लगाये गये पृथक्-पृथक्‌ करो दे 
भार का हिसाव लगाया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे निरपेक्ष (8050!५0) दृष्टि ते, 
सापेक्ष (000५८) दृष्टि से तथा आथिक विकास के लिये अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता वे सदर्भ 
में यह कहा जा सकता है कि भारतीय हृषि पर करो का भार उतना ही पडता रहा है जिदता कि 
पड़ना चाहिए। 


घूषि कराधान को सकल बाह्यता (055 ॥0ए6ै८००६ ०६ अट्टांप्पाएय७ ४75&00)-- 
डा० घी० पी० गाँधी द्वारा हृपि कराधान की कर-बाह्यता तथा कर-भार का वाफी विस्तृत एवं 
स्पष्ट विश्लेषण (१7955) क्या गया है ।* निम्न तालिका में कृषि तथा गँर-दृपि क्षेत्रों के ठुल 
करो की वाह्मता पर प्रकाश डाला गया है -- 











तालिका-३ 
कृषि तथा गैर-कपि क्षेत्रों की कुछ चुने हुए वर्षों कौ 
कुल कर-बाह्मता 

(करोड़ ₹० में) 

2 2 

वर्ष कृपि-क्षेत्र | गैरलृपि क्षेत्र 
१६५१--५२ २०० ड्श्ते 
१६६०--६१ इ्६६ ६२१ 
१६६२-६३ ६१६ १,७४० 





ब्रोत : 7). एटल 9 ठ9ती।. य३९ फताठ॑टए 09 गितागा कैड्ांस्णॉगरिर 9. 5- 


इस तालिया से मह स्पप्ट है सामान्यतः विग्रत वर्षों में गेर-्क्रपि क्षेत्र की न 
कृषि क्षेत्र कराधान का कम बोझ उठाना रहा है। कृषि पर कराधान के भार वे सम्बन्ध में एव 





2. 8. प्‌. काउत्तादश :.. /क्षाव्यराककर्वों गम्पाल  बहवे. डतगाग्यार.. खेल बक्गाधीा। 
99 26 ल॑८. 
3... एढव ए. ठग्ावतर + ९ 79९ एव अडश का उधा अहापंटवी।िश', एगएलिक 3 








र्ज्प 


श्रेष्ठ तथा स्पष्ट विचार, चालू वजट व्यय और पूजीगत व्यय की वाह्मता (700०7०४) की तुलना 
करके बनाया जा सकता है । निम्न तालिका चालू बजट व्यय की बाह्मता पर प्रकाश डालती 


तालिका--४ 


कुछ चुने हुए वर्षो की कर-बाह्मता तथा व्यय-बाह्मता 
(४७5 ज़ल॑वल१०७ गाए ए:ए॒शागाएए९ वालए९0९०९ 00 8९९९९ ४९४६) 























(करोड़ रु० में) 
के ला क्षेत्र | गैर-क॒पि क्षेत्र 
वर्ष 
जे ध्राप्तियाँ | पर सुस्कारो ब्यप | से प्राप्तियाँ | पर सरकारी व्यय 
१६५१-५२ २०० श्श्श ड५० ३१४५ 
१६६०-६१ रद्द ७२१ श्र ६०२ 
१६६२-६३ | ५०२ प्रसव १,३२६ द्र्ष्ह्‌ 





झोत ' पा १६४ 9 6890 . पर४६ छणवेश्य ० [गाव हहावपरॉसघा०, 99: 
53 & व6. 


उपपगुक्त तालिका मे कर-बाह्यता तथा व्यय-बाहाता दिखाई गई है। सत्‌ १६५०-५१ मे 
कृषि क्षैत्र मे कैन्द्र तथा राज्यों को करो के रूप मे २०० करोड रु० बा अशदान किया। यह कृषि 
पर कराधान का सकल भार (055 007020) था। परन्तु उसी वर्ष में कृषि क्षेत्र को केन्र तथा 
राज्यों में सरकारी व्यय के हृप मे ३२५ करोड़ 5० प्राप्त हुए । इसी अक्रार, सन्‌ १६६०-६१ में 
कृषि क्षेत्र ने ३६६ करोड र० का अशदान किया परन्तु केन्द्र तथा राज्यों रे सरकारी व्यय के रूप 
में उसे ७२१ करोड र० प्राप्त हुए । इस प्रकार, कृपि क्षेत्र की ओर को सरकारों धन का निबत 
प्रवाह (7९४ 0५॥0०७) जारी है । इसके विपरीत, गैर-कृषि क्षेत्र सरकारी निधियों को उसके 


मुकाबले काफी बडे अनुपात में अपना अशदान देता रहा है जो कि उसने सरकारी कोप से प्राप्त 
किया है। 


दालिका न० ४ पूजोगत बजढ़ के आँकडे सम्मिलित नहीं हैं। डा० वेद गाँधी के 
अनुमान के अनुसार, सत्‌ १६६२-६३ मे कृषि क्षेत्र ने अल्प बचतो, निर्वाह निधि अशदानों (?709- 
060५ [५7० (०7000/075) तथा खुले बाजार कर्जो आदि के रूप में सरकार के पूंजीगत बजट 
के लिए ७४५ करोड ₹० का अशदान रिया । परन्तु इसी वर्य में सखयर ने कृषि विकास, सामुदा- 
व विकास तथा वाद नियन्‍्तण आदि पर २५० करोड़ २० व्यय किये) इस प्रकार, १६६२-६३ 
के वर्ष में सरपारी कोप से इृषि क्षेत्र की ओर को १७४ करोड़ र० की धनरात्ति का नियल 
प्रवाह हुआ। सन्‌ १६६२-६३ के बारे मे जो तथ्य प्रकट है वही अन्य यों के विषय मे भी सही 
माना जा सबहा है । ठद इस विपय में क्या निष्कर्ध निकाला जा सरता है? यही कि तर 


2] वा भार बहुत थोडा है और इपि क्षेत्र देश के आधिक विकास ने लिए कम योगदान कर 
रहा है। 


करो को औसत बरें (3४८०४० 425 73/65)--अव हम हृपि तया गैर-कृषि क्षेत्रो वर 
लगाये जाने वाले करो को भोसत दरो पर [विचार बरेंगे । इस सम्दन्ध मे निम्न तालिका आवश्यक 
जानकारी प्रदान करती है :--- 


२७६ 








तालिका--५ 
कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में करों की औसत दरें 
का क्षति | मरस्‍्कृपि क्षेत्र 
वर्ष प्रति व्यक्ति क्र (प्रति व्यक्ति आय पर| प्रति व्येक्ति कर | प्रति व्यक्ति आय 
(र० मे) बरो का अनुपात | (० में) पर करो वा 
5] अनुपात 
१६५१-४२ ८० इ्ढ्ष | श्पूः८ कि ज भर 
१६५५-४६ ६५ भ्र्ड हर ४ फ्ह 
१९६०-६१ प्‌र४ श्६ द्रप € १३० 








स्रोत . डा० वेद गांधी * प्रढ८ क्रेणवला गा विताधा #छञप्पॉफट, ए 0 


उपयुक्त तालिका के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कृषि तथा गैर-कृपि 
दोनो ही क्षेत्रों म आमदनियों पर प्रति व्यय कर बढ रहे हैं और यह हि दोनो ही क्षेत्रों में प्रति 
व्यक्ति आय पर करो के अनुपात में आरोही प्रवृत्ति (770/7९58४6 ९70८०८४७) दिखाई देती है 
अर्थात्‌ कृषि क्षेत्र मे घपह अनुपात ३ ८ से बढ़कर ५ ६ प्रतिशत और गैर-हपि क्षेत्र में ४ से वढकर 
१६ » प्रतिशत हो गया है। परन्तु हमारे दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि क्षैत्र ने 
अपनी आय वा लगभग ५ प्रतिशत भाग अशदान के रूप में दिया है जो कि गैर-कृषि क्षेत्र आप अश- 
दान में दी गई आय के अनुपात के आधे से भी कम है । 


करो फो सोमात्त दरें [70श9000 905 7/85)--एक हृष्टि से, करो की औसत दरों 
के मुकाबले उसवी सीमान्त दरें काफी अधिक महत्वपूर्ण हैं ।९ डा० वेद गांधी के अ'ः पुन के अनुसार, 
सन्‌ १६५०-५१ तथा १६६० ६१ के बीच वी अवधि मे कृषि क्षेत्र वो प्राप्त होने वाली अतिरिक्त 
आय (इएएाधणाव) ए०णा6) 4,७१७ करोड रु० थी परन्तु अतिरिक्त कराधाव मी मात्रा १६८ 
करोड रू० थी, अर्थात कराधान को सीमान्त दर ११४ प्रतिशत थी। दुसरी ओर इमी अवधि के 
बीच, गैर-क्ृपि क्षेत्र की अतिरिक्त आय २,४२० करोड़ ₹० थी और अतिरिक्त क्राधाव ४६६ बरोड 
२० था, भर्थात्‌ कराधान की सीमान्त दर २० ६ प्रतिशत थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि छृटिं दीग 2: 
मुकाबले गैर-हृपि क्षेत्र के कराघाव की स्ीमान्त दर लगभग दुभुनी है । इसडग परिणाम यह हुआ है 
कि योजनावद्ध आर्थिक विकास वी वित्तीय व्यवस्था के लिए विगत वर्षो मे जो अतिरिक्त वर तगाय 
गये हैं उसका बोझ मुख्यत गैर-कृषि क्षेत्र द्वारा ही उठाया गया है। 


क्पि तथा गेर-कृषि दोनो ही क्षेत्रों मे उच्च त्या गिम्द आय वाले वर्गो बे धीमा कर- 
भारो के बीच डा० वेद गाँधी द्वारा वडी ही रचिकर तुलना की गई है। जैसा वि. अभी विंटत 
ग्रद्याश में बताया ग्रया है, कृषि क्षेत्र भे कराघान की सीमान्त दर ११ ४ प्रतिशत है, परन्तु वा 
वर्गों पर सीमान्त भार केंदरा ७ प्रतिशत ही है। इसका अर्थ है विः तिम्न आय वाले वर्गों का 
सीमान्त भार अनिवार्यत ही ऊँचा, सम्भवत १२ या १३ श्रतिशत होगा। इसी प्रकार, गैरडपि 
क्षेत्र से, कराधान वा सीम्पत्त भार २० ६ अतिशत है, परन्तु उच्च आय बले वर्गों द्वारा 
सीमान्त भार वहन क्या जाता है वह १३ प्रतिशत है | इसका अर्थ है कि भैर-कृपि क्षेत्र मे तिम्त 
बाय हा वर्गों को २३ से २४ प्रतिशत त्तक था सीमान्त भार वहन करने के लिए छोड दिया 
गया है। 


ते धि में थतिरिक्त वराधान 
4. करो की सौमान्त दरन-- ““रक्न नाक्क्त अवध मे नम लगरतिकाय 
नल दर तक नाइवत अवधि में आतरिक्त आये 








श्छ्७ 


नीचे दी हुई तालिका न० ६ मे करो को कुल आमदनियो के प्रतिशत के रूप मे दिखाया 
गया है | इस तालिका से हमे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों पर पडने वाले कर-भार की बाह्मयता की 
डीक-ठीक तुलना करने में भी सहायता मिलती है। 
तालिका--६ 
कुल आमदनियों के प्रतिशत के रूप में कर 


१२ र० से ६१२ रु» से [१,२१२ रुव्से१,८१२ रुण्से|३,००० रु०्से(१,००० रुण्से 





« वार्षिक घरेलू ६०० ह० १,२०० २० | १,६०० छह० | ३,००० २० | ५,००० रू नोचे 
चाप तक | तक तक तक तक | औसत व्यय 
20000 0058 रेर है. ड्भू ५० ६६ दि 


हर्ष ७९ 








ज्ोत. सज्य साची. 0099०0० 499 ऐ०॥7०० १/८८४]५, ४४४ 25, 4968. 


यदि हम ग्रामीण त्पा शहरी परिवारों की कर बाह्यता को तुलना करें, तो न्याय एव 
रामता के आधार वर ३,००० रू० रे कमर बापिक आय वाले ग्रामीण परिवारों के कर-भार में फेघल 
थोडी-सी वृद्धि को ही न्‍्यायोचित ठहराया जा सकता है। परन्तु ३,००० रु० से अधिक वापिया 
आग वाले ग्राम्रीघ्र परिवारों के लिए अतिरिक्त कराधान का पक्ष काफी हृढ है, क्योकि बे अपनी आय 
का केवल ६.६ प्रतिशत करो के हूप में दे देते है जबकि आय की इस श्रेणी वाले शहरी परिवार 
अपनी आय का € ८ प्रतिशत भाग करो के रूप मे दे रहे हैं। यदि हम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो के 
५,००० 5० से अधिक वारपिक आय वाले परिवारों पर विचार करें तो हम पायेंगे कि प्रामीण 
परिवारों पर कर का भार काफी कम है । इसका कारण यह है कि (क) व्यक्तिगत आय कर जो कि 
शहरी ज्ामदनियों पर पड़ता है, अत्यधिक आरोही होता है, ओर (ख) प्रामीण परिवार कृषि आय- 
कर से प्राय इसलिये बच जाते हैं बयोकि या तो यह लगाया ही नहीं जाता है और यदि लगाया 
जाता है त्ञो अधिकाशत बागानो पर लगाया जाता है। भव. समता एय स्याय के आधार पर, 
३,००० ६० से ऊंची आय वाले ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त कराघान के पक्ष मे तक प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं -- 


भारत मे कृषि कराधान के भार के सम्बन्ध में ऊपर किये गये वाद-विवाद प्ले हम निम्न 
निष्फर्ष निकाल सकते हैँ -- 


(क) सामान्य झ्य से, गेर-कृषि क्षेत्र के मुकाबले कृपि क्षेत्र करो का बहुत कम भार 
बहन करता है; 

(८) दोतो ही क्षेत्रों मे निम्न वर्गों की तुलता भे उच्च वर्गों के लोग करो का काफी 
कम भार वहन करते हैं, औौर 


(ग) #पि कराधान मे वृद्धि वी काफी यु जाइश है, विशेष रूप से आप के अपेक्षाइतत 
उच्च वर्गों पर 


क्या भारत में कृषि पर कम कर लगाये गये हैं 
(5 ॥8ुतंत्पाधाा७ एफपेसब5०वे फ 4 ?) 


का कृषि कराधान वे भार बी समस्या पर विचार करते समय पहले ही इस निष्कर्ष पर 
पहुँच चुके हैं कि कृषि बरो का अपेक्षाइत कम भार बहन वरती है. जबकि हृपि क्षेत्र से अतिरिक्त 


बी की जपर्याप्त गुजाइश सोजूद है। अब हम इसी वात पर और विस्तार से विचार 
बरेंगे। ह 


रद 


विपय के लगभग सभी लेखक इस बात पर सहमत प्रतीत होते हैं कि निरपेक्ष (3089- 
[0/४) रूप मे, कृषि पर लगाये गये कर अपयप्ति है। इस बात के समर्थन में अतेक तथ्य प्रस्तुत 
किये जाते है । सर्वश्रथम, कृषि पर खयाये गये प्रत्यक्ष कर, उदाहरणत, भू-राजस्व तथा कृपि आय- 
कर सन्‌ १६४०-५१ से ही लगभग स्थिर रहे है अर्थात्‌ कृपि से होने वाली आय के २ प्रतिशत से 
भी कम रहे हैं। दूसरे, यह देखा गया है कि कृषि क्षेत्र के आथिक कल्याण का अपरिप्कृत बूचकाक 
(०४०१४ 770०५) तो बढता रहा है किन्तु कृपि करो से होने वाली प्राप्ति उतनी मात्रा मे नही 
बढी है । तीसरे, थोडे से लोगो के हाथो म भूमि का अत्यधिक केन्द्रीयकरण हो गया है और विगत 
वर्षों में यह प्रवृत्ति और भी बढती रही है । उदाहरण दे! लिए, लगभग आधे भुमिधारियों (6 
४०१८४) के पास केवल ६ प्रतिशत भूमि है, दूसरी ओर, आधी प्रतिशत से भी कम भृ-स्वामियों 
के पास पुल भूमि का ११ प्रतिशत से भी अधिक भाग है। अपेक्षाइत घनिक वर्ग के क्ृपक कर का 
कम भार वहन कर रहे हैं कि वे भूमि कर अदा करत हैं जो कि आनुपातिक (छ70एण॥09४) 
होता है, जहाँ तक कृषि आय-कर का सवाल है, उन्हे देना भी पड़ सकता है और नही भी । अन्त 
में, अनुभवाश्रित अध्ययनों (॥४७ांध्व। #प0८9) स यह्‌ प्रकट हुआ है कि बहुसख्यक किसानों कौ 
आय का स्तर नीचा होने के वावजूद, उनका एक खासा अनुपात अपनी आय का बुछ भाग बचाता 
ही है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों के उपभोग व्यय का एक बड़ा प्रतिशत--राप्ट्रीय नमुना 
सर्वेक्षण (]0७॥078 590096 $097४८५) के अनुसार १०३६ प्रतिशत--जीवन-निर्वाह के अलावा 
क्ये जाने वाले ऐसे खर्चो मे लग जाता है जैसे कि सस्कारों व समारोहो में तथा नशीले पदार्यों 
एवं मनोरजनों आदि पर | ये सभी तथ्य इसी वात की ओर स्पष्ट सकेत करते है कि निरपेक्षता 
रूप में, भारतीय कृषि पर लगाये गये कर अपर्याप्त हैं और उस पर अधिक कर लगाये जाने की 
आवश्यकता है! 


यही नही, सापेक्ष दृष्टि से (7 ७ 7८0५० 0756), अर्थात्‌ गर-हृपि क्षेत्र के संदर्भ मे, 

भी कृपि क्षेत्र पर कम कर लगाये गये है। जहाँ तक सबल व निवल वाह्यता का और करो की 

औसत व सीमान्त दरो का सम्बन्ध है, हम इन दोनो ही क्षेत्रो द्वारा वहत किये जाने पाले भार की 

तुलना कर चुके है। हम बतला चुके हैं कि सापेक्ष रूप मे, कृषि क्षेत्र पर कम कर लगाये गये हैं। 

दे स्थिति में, निष्कर्य स्पष्ट है--अर्थात्‌ यह कि कृषि क्षेत्र को और अधिक भार बहुन करने 
पा जाए। 


भारत में कृषि कराधान मे वृद्धि के समर्थन मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तक बचत (53078) 
की दिशा मे आता है । यह बात तो आमतौर पर की जाती है कि तीव्रगति से आ्थिक विकास 
तथा विस्तार करने के लिए मुख्य आवश्यकता ऊँची दरो से बचत तथा पूजी-निर्माण करने की है। 
हम तृतीय पचवर्षीय योजना के सदर्भ में इस बात की स्पष्ट व्याख्या करेंगे। योजना क्षायोग ने 
वापिक प्रगति की ७ प्रतिशत की औसत दर की व्यवस्था की थी जिसके लिए राष्ट्रीय आय का 
लगभग ११४ प्रतिशत भाग देशी बचतो के रूप मे गतिशील होने की आवश्यकता थी--अर्थात्‌ 
दितीय योजना के स्तर पर भी बचतो में लगभग ३८५ प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की आवश्य- 
कता थी। परन्तु बचत (34५78) के अनुमानित दर ग्रामीण परिवारों मे लगभग २६ प्रतिशत 
और शहरी परिवारों (एर७७॥ 8005९॥०[४५) मे लगभग १४ प्रतिशत थी। इसी प्रकार बचत का 
औसत अनुपात ५ ८ प्रतिशत था। इस स्थिति मे, यह स्वाभाविक ही था कि यदि देशी बचतो 
की दरो में वृद्धि वी जानी थी, तो मुख्य जोर नियम क्षेत्र अथवा शहरी परिवारों पर नहीं 22 
ग्रामीण क्षेत्र पर ही दिया जाना था। सबसे अधिक निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण परि 
से यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी ऐच्डिक वचतों मे यथेप्ट वृद्धि कर सकगे ? चू'कि इस 
प्रश्त का उत्तर “ना' में होगा अत एकमात्र विकल्प यही वचता है कि अनिवार्यता के तत्त्व अर्थात 
कराधान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की वचतो में वृद्धि वी जाए। अत. इस स्थिति मे, कृषि क्षेत्र पर 
कराधान की वृद्धि को पूर्णतया आवश्यक एवं अनिवार्य माना गया । दूरदर्शी योजना सभाग (एण- 
5760०58 ए|407॥8 09५०7) ने भू राजस्व पर नये अधिभार लगाने तथा द्ृधि उपज पर नये 
कर लगाने का सुझाव मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से दिया था कि तृतीय पचवर्षीय योजना के लिए 
देशी साधनों को गतिशील किया जा सके । 


रद 


अतिरिक्त कराधान के लिए प्रस्ताव 
(छएाणु०ध्या5 [0 #पेगाधगान प०ूजो ०) 


योजवा आयोग ऊँसे सरकारी सफ्टनो तथा अर्थशास्त्रियो द्वार अतिरिक्त कृषि कयय- 
घान के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है । इन कर-प्रस्तावो के मुख्यतः तीन लक्ष्य 


रहे है - 


(क) कृषि से निवेश करने योग्य एवं बाजार में बिकने योग्य अधिक बेशियाँ (५०४०- 
05६3) प्राप्त करना, 


(ख) हि उपज मे वृद्धि के लिए प्रेरणा प्रदात करना, और 


(ग) कृषि कराधान भे आरोहण का तत्त्व (लंध्याथा। ए ज़णट्टा६5४07॥) लाना ताकि 
उसे अधिक समस्‍्यायपूर्ण बताया जा सके । 


इस लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से दूरदर्शो योजना सभाग ने यह सुझाव दिया था 
कि भू-राजस्प पर एक आरोही अधिमार (ए०ह७४ए८ ४एरणाआए८), वाणिज्यिक फसलों बाले 
क्षेत्र पर एव अधिशार, वाणिज्यिक फसलों पर क्रय कर तथा पशु धन पर भो कर लगाया जाएं। 
बुछ अर्थशास्वियों ने यह सुझाव दिया कि भू-राजल्व क्री दरो को वर्तमान स्तरों से ऊपर उठाप्रा 
जाएं और उन्हें आरोही बढाया जाए। वुछ अन्य ने यह सुझाव रखा कि अवरोही भूमि कर 
(:०१:०७४घ०७ 906 ४:८) को विल्कुशः ही समाप्त कर दिया जाए और इसके स्थान पर एक 
भारोही कृषि आय-बर लगाया जाए। एक गम्भीर सुझाव, जिस पर अभी हाल मे विचार किया 
गया था, वह यह हे कि भू-राजस्व के स्थान पर क्ृपि आमदनियों पर कर लगाबा जाए और इस 
कर को एकीकृत आय-कर व्यवस्था का ही एक अग बनाया जाए। अब हम इन भिन्न-भिन्न प्रस्तावी 
पर सावधानी के साथ विचार कर उनके गुण दोपो का मूल्याकन करेंगे । साथ ही इस बात को भी 
इृष्टिगत रखेंगे कि अनेक राज्य सरकारो ने भू-राजल्व को पहले ही पूर्णतया अथवा अंशतया समाप्त 
करते वी घोपणाएँ कर दी है 


भू-राजस्व पर आरोही अधिमार (?7०९7४5४४९ 5प्राणीध३०४ ०० 7.70 १९४८०७८) : 


दूरदर्शोी योजना सभाग ने भु-राजस्व पर अधिभार की तिम्न योजवा का प्रस्ताव 
किया -- 


तालिका--७ 
भु-राजस्व पर प्रस्तावित अधिकार 











भू-राजस्व शिला (889) अधिभार प्रतिशत 
प्रथम ७ र० कुछ नहीं 
अगले ५ रु० डड० 
अगले ५ रु० छ्० 
अग्रते ५ 8० श्र० 
अगले ५ छ० १६० 
अगले ५ ६० २०० 
आदि । आदि 





(स्रोत . 00०7०७० 306 ए०0०० घल्द:५, +७५ 25, 96 8.) 


र्‌प० 


उन छोटे भू-स्वामियों को छोड़कर, जो कि ७ रू० या उससे बम भू-राजस्व अदा करते 
हैं अन्य भू-स्वामियों को भू-राजस्व वा ४० प्रतिशत तक का अधिकार देना होगा । अधिभार प्रत्येक 
शिला ($90) पर ४० प्रतिशत बढ जाता है । इस प्रकार, पबसे छोटे करदाता को भू राजस्व वा 
४० प्रतिगत और सबसे ऊँचे करदाता का २०० प्रतिशत अधिभार देना होगा। संभाग ने इससे 
प्रतिवर्य लगभग १४० करोड रु० की आय की आज्ञा प्रकट की । भू-राजस्व॒पर प्रस्तावित अधि- 
भारो के सम्बन्ध मे दो बातें विशेष रूप से विचारणीय हैं । प्रथम तो यहू कि भू-राजस्व समाप्त 
किया जा रहा है, अत उन पर अधिभार लगाने का प्रश्त ही उत्पन्न नहीं होगा । दूसरे, भू-राजस्व 
पर इन प्रस्तावित अधिभारो मे सभवत आरोहण (7०8/०5#०४) का वत्त्व बिल्कुल उत्तन्न हो नही 
होगा । सच्य सांचो* द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि भू राजस्व पर लगाया जाने वाला प्रस्ता- 
वित अधिभार ५,००० र० से कृप वाधिक आय की स्थिति में ही छृपि-ब्यवस्था को आरोही 
बनायेगा, इसके विपरीत ५,००० र० से ऊपर की आमदनियो की स्थिति में यह कृषि व्यवस्था को 
अवरोही (7८87८5896) बनायेगा । उदाहरण के लिए, १५,००० रु० की वापिक आय वाला एक 
ग्रामीण घर अपनी आय का लगभग १३ प्रतिशत भाग करो के रूप में देगा जबकि ५,००० और 
१०,००० ₹० के बीच घापिक आय वाला घर अपनी आय का केवल १० प्रतिशत भाग ही करो के 
रूप भे देगा । 


कृषि आय-कर (2 8700॥774] ॥720फ८-95) 


भोजना आयोग ने एक अत्यधिक आरोही कृषि आय-कर लगाने की सिफारिश, एक 
अनिवार्य आवश्यकता के रूप में, बडे हृढ शब्दों में को है । ऐसा प्रस्ताव भूतकाल में भी किया गया 
था, परन्तु भाजकल निम्न तकों के आधार पर इस पर जोर दिया जा रहा है। 


(क) सरकार ने कृषि मे बड़ी-बडी धतराशियाँ निवेश को हैं परन्तु बदले मे क्ृपि क्षेत्र 
से राजकोप को बहुत थोडी प्राप्ति हुई है। 

(ख्व) विगत वर्षों में कृषि कार्यों मे काफी सुधार हुए है जितके कारण विसानो के पास 
ऐसी आय में ठोस वृद्धि हुई है जिसे वे दे सकते हैं। 

(ग) कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे सरकार द्वारा गहन विकास (फ्रॉशाभए० व6४८०ए०५ए]) 
पर जोर दिये जाने के परिणाभस्वझूप, धनी कृपकों की सस्या में काफी तीत्रगति से दृद्धि 
हुई है । 


आरोही कृषि आय-कर लगाये जाने के सम्बन्ध से योजना आयोग की सिफारिश को 
राज्यो के मुख्य मन्त्रियो द्वारा नही स्वीकार किया गया । इस बात को स्पष्ठ करना कोई अधिक 
कठिन नहीं है कि कृषि आय-कर भूमि-कर के मुकावले किस प्रकार घटिया है ) जहाँ भूमि-कर 
स्थिर है और जहाँ भूमि-कर की सीमान्द वृद्धि (छश्यट्टाएथं ॥ध७0६०) स्थिर (०0) है तथा 
जहाँ भूमि-कर की सीमान्च वृद्धि शून्य है, वहाँ हपि आय-कर एक ऐसा कर है जो कि चास्त्रवि्क 
उत्पादन पर लगाया जाता है ओर उत्पादन की मात्रा के अनुसार ही उसकी माया भी प्रिन्न-भिन्न 
होती है, कृपि आय-कर की सीमान्त दर सकारात्मक (9०५४८) होती है । जैसा कि आई० एप९ 
बुलादो तथा बो० एन० कोठारी ने वहा है कि “चासू कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर 
अपनी चरम सीमा पर, उपयोग की गई भूमि पर कर लगाने मे तथा उपयोग में म लाई गई भूमि 
को कर-पमुक्त करने मे समान हष्टि रखता है। इस प्रक(र, यदि भूमि-कर के स्थात पर कृषि बय- 
कर सगाया जाता है तो सभावना यह है कि भूमि उत्पादक उपयोगो से हटकर असुत्पादक उषयोगों 
अथवा कम कुशल उपयोगो की ओर को ह॒स्तान्तरित हो जायेगी और विकास वी गति भी अवध 
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समस्त त्याग का सिद्धान्त हो कराघान का अन्तिम सिद्धान्त है । परन्तु इस बात का कोई वस्तुपरक 
प्रमाण (०ण८०७॥४० ए7००) उपलब्ध नही है । 


कराधान फा वितरणात्मक पहुलू और न्यूनतम समस्त त्याग का सिद्धान्त (जिज्ञााणात00 शैशूह्ण 
॑ [० 00 ह९ एगाएए ० .055% # 8०2१६ $4९06) . 


इसके बाद पौगू (080०) ने कराघान के वितरणात्मक पहलू पर भी विचार किया। वित- 
रणात्मक पहलू से आशय उस रीति से है जिसके अनुप्तार विधिन्त आधविक परिस्थितियों मे रहने 
वाले व्यक्तियों के बीच कुल द्रव्य-मार के विभिन्न भागो को बाँदा जाता है। न्यूनतम समस्त त्याग 
को स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हे कि करो का वितरण दस्त प्रकार किया जाये कि 
करों के रूप में अदा किये जाने वाले धन को सोमान्त उपयोगिता सभो करदाताओं के लिए बराबर 
हो । यदि 'क' द्वारा अदा किये जाने दाले अन्तिम रुपये की उपयोगिता 'ख' द्वारा अदा किये जाने 
वाले अन्तिम रपये कौ उपयोगिता से कम है तो, 'ख' के करो का बुछ भाग 'क! की ओर को 
स्थानान्वरित करके त्याग में कमी की जा सकती है । इस प्रकार, पीग़॒ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
“छराघान का ऐसा वित्तरण, जो कि न्यूनतम समस्त त्याण के सिद्धान्त के अनुरूए हो, यह हो एकता 
है जो समाज के सप्ती सदस्यो द्वारा किये जाने वाले कुल स्याण को नहीं, घल्कि सीमान्‍्त त्याग को 
बराबर फराये [४ 


छोछ निष्कर्ष :---कराधात की उपपुक्त योजना ६ 


उपयुक्त विवेचन प्ले हम इस टोस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यूनतम समस्त त्याग को स्थिति 
क्षो प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार कर लगाये जाने चाहिए कि सप्नी करदाताओं 
के लिए सीमान्त त्याग बरावर हो । पीगू ने इस निप्कर्ष को ओर अधिक भ्रवल शब्दों में व्यक्त 
किया है; 'ऐसा प्रतीत होता है कि सम-सीमान्त की पद्धति को पूरी तरह लागू किया जाये तो 
फरो द्वारा न्यूनतम आय से ऊपर की सभी आमदनियो की चोटियाँ कलम कर दी जायेंगो और 
कराधान के पश्चात सभी व्यक्तियों के पास एक समात आमदतियाँ बचेंगी''***'""*“इसके लिए तक 
सगत्त कार्य प्रणाली यह होगी कि सबसे पहले सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
सबसे ऊँची आमदनियों के ऊपरी भाग लिये जाये और उसके बाद मध्यम श्रेणी की आसदनियों 
पर कर सगाये जायें तथा इनसे होने बाली प्राप्तियों भे से संबंसे छोटी आय वाले लोगों को उस 
घसमय तक अधिदान (0070॥९5) दिये जायें जब तक कि समानता का चरम स्तर (१९७0 (९४९) 
न प्राप्त कर लिया जाये ।7 


उच्चतम आय याला वर्ग ओर फ़राधान--कराधान की इस योजना में, स्यूततम आव- 
श्यकता से ऊपर की सभी वेशियां (॥॥0॥7525) करो द्वारा ले ली जायेगी । परन्तु ऐसी कठोर 
कर-पद्धति मे एक कठिनाई सामने आती है। वह यह है कि इस पद्धति से सरकार को उस मात्रा से 


4. [08, 9. 57. इस प्रसंग में हमे सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (€पुर्ण-ग्राधह्ठाओवं पराधाप 
#पराणण ०) को नही भूलना चाहिए। इसके अनुसार, कुल उपयोगिता अथवा कल्याण तभी 
अधिकतम होगी जबकि सीमान्त उपयोधिताएँ बराबर होगी, इसी प्रकार कुल त्याग तभी 
न्यूनतम होगा जबकि सीमान्त त्याग बराबर होंगे । 
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अन्त मे, चूंकि विसान करदाता गाँवनन्‍गाँव में व्यापक रूप से बिथरे होते हैं, अतः कृषि 
आय-कर के सग्रह मे भारी लाभत लगाना सभव है । इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे करदाताओं की 
संख्या अत्यधिक मात्रा में होगी । अत यह भय है कि इन करो को एकत्र करने का व्यय इन करो 
से प्राप्त कुल आय फा एक बडा अनुपात हो सकता है। 

इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया जा सकता है कि समय बीतने के साथ ही साथ ज॑से-जैसे 
कर-प्रशासन को अधिक अनुभव प्राप्त होगा, वैसे-वैंसे ही इन सब कठिनाइयों पर विजय पाई जा 
सकती है। इसमे कोई सन्‍्देह नही कि यह वात सत्य है। परन्तु समता, न्याय एवं आरोहण 
(ए०ट्टा८5था8) की सभी विचारधाराओं के साथ-साथ हमे एक बात की उपेक्षा नहीं करती 
चाहिए । उच्च आय वाले वर्गो, विशेष रूप मे औद्योग्रिक एवं व्यापारिक वर्गों के पास कर-वचन 
((8४-९५४७०॥) तथा कर-परिहार ((४-४४०००८॥०८) की अनेक युक्तियाँ होती हैं, अत गैर कृषि 
क्षेत्र में आय-कर की प्रभावी दर (८८०६६ 796) काफी नीची होती है। किसानो वो ये युक्तियाँ 
श्रथवा तरकीवे सदा ही उपलब्ध नही होती । जहाँ तक गर कवि क्षेत्र का सम्बन्ध है, आारोहण की 
ऊँची दर (॥80 798 ० 97087९$४०॥) केवल कागज पर ही विद्यमान रहती है | जब यही दर 
कृषि क्षेत्र म लागू की जाती है तो कृपको पर दमन अथवा अत्याचार का एक अस्त बत जाती है। 
इसका विकल्प यही होता है कि धनी तथा चतुर क्सान कर सग्रह करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों 
से मिल जाते है और इस प्रकार सरकार को ठगते है । इस स्थिति मे, एक मात सन्तुष्टि केवल यही 
होती है कि आरोही व्यक्तिगत आयकर के समान ही आरोही कृषि आय-कर भी तगा हुआ है, भले 
ही वह केवल कागज पर ही क्यो न हो $ 
व्यापारिक फसलो के क्षेत्र पर अधिभार (5परक्कशए८ ० 4०३ णातदव 00गधाण॥ 07०, : 


दुरदर्शी योजना सभाग (28]0८८0७४९ 9]877॥08 (।५झ००) व्यापारिक फसलो के क्षेत्र 
पर अधिभार लगाने का सुझाव दिया ओर कहा कि इस स्रोत से अनुमानित प्राप्तियों को मात्रा 
प्रतिवर्ष १९ करोड़ रु० होगी। इस अधिभार के समर्थन में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि 
वाणिज्य अथवा व्यापारिक फसलो से प्रति एक्ड आय खाद्यान्नो के मुकाबले काफी अधिक होती है। 
भस्ताव वैसे तो पूर्णदया ठीक और सुविधाजनक है परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें अवश्य दृष्टिगत 
रखी जानी चाहिए । प्रथम तो यह कि व्यापारिक फसलो के क्षेत्र पर लगाया जाने वाला अधिभार 
ऐसा नही होना चाहिए कि उस इलाऊे में फसलों के स्वरूप (?आ(८7) को ही विगाड दे अथवा 
परिवर्तित कर दे । दूसरे, यह अधिभार केवल ऐसे क्षेत्रों पर ही लगाया जाना चाहिए क्लि जिनसे 
काफी अनेक माता में प्रति एक्ड आय प्राप्त हो, प्रति एक्ड औसत आय॑ पर नहीं । 
व्यापारिक फसलो पर क्रप कर (?पालाव७४ प्रकर४$ ० एग्राणटाणओ (7095) : 

दूरदर्शी योजना सभाग ने कपास, जूट, गन्ना, विलहन, तम्बाकू, जैसी व्यापारिक फसलों 
पर क्रय कर लगने का सुझाव दिया है। ये कर वँसे लगते तो बडे आकर्षक हैं किन्तु फिर भी इनके 
सम्बन्ध में निम्न बातो पर गभीरतदा से विचार करना होगा -- 

(क) क्रय कर के प्रशासव मे कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना है, परन्तु अनुभव 
बढ़ने के साथ-साथ उस पर विजय पाई जा सकती है। 

(ख) जित व्यापारिक फसलों पर क्रय कर लगाने वी बात है, वे उद्योगो को कच्चा 
माल प्रदान करती है। अत. क्षय करो के परिणामस्वरूप इन उद्यौगो में उत्पादन 
लागतो मे वृद्धि होने लगेगी । इसका फल यह हो सबता है कि इन करो की 
वाह्मता (00027०८) सामान्य उपभोक्ताओं कौ ओर को अन्तरित (शेणी) 
हो जाए। 

(ग) विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मामले में, कूय_ करो के हि 
उत्पादन-लागत में जो वृद्धि होगी उसका विदेशी बाजारों मे उन वस्तुओं में 
प्रतियोगिता करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

(घ) क्रय करो की वाह्यता पूर्णतया बअयबा अशतया यदि किसानो पर बडती है तो 
ग्रामीण परिवारों पर उसका भार (कृषि आय-कर तथा अधिप्ारो (इगपाभ8%) 


रषप्‌ 





हो जायेगी “4 अतः कृषि कराधयत की हमारी वर्तमान व्यवस्था में किये जाने वाले इस प्रस्ता- 
वित परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को रह नही किया जा; सकता ।/6 


आरोही कृषि आय-कर को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है कि जहां गैर- 
कृषि आय के कराधान में अरोहण का तत्तत (लेटएथा८ ् ए/णह्र०5:०४) विद्यमान है, वहाँ कृषि 
आय के कराधान में ऐसो बात नहीं है। इस तथ्य के श्रमाणो को हम पहले ही स्पष्ट कर चुके है कि 
ऊँची आमदतियो वाले कृपक या तो कर-मुक्त हो जाते हैं अथवा वे अपनी आय का बहुत थोडा 
प्रतिशत ही कर के रूद में देते है । परन्तु यह बात भुला दी जाती है कि कूपि आय कर सभी 
राज्यों में लगाया जाता है और यह अत्यधिक बारोह्ी भी होता है। ३००० छु० वी 
न्यूनतम आय को छोडकर (कूल राज्यो में छूट वी यह सीमा ३,५००० छ० है), कृषि आय-कर 
की दर मद्रास (तापिलवाडु) में ४५ प्रतिशत तक, महाराष्ट्र में ५० प्रतिशत तक और असम में 
७८ प्रतिशत तक वढ सकती है। सव्‌ १६५१-४२ में कृपि आय-्कर से ४ करोड़ रु० से कुछ अधिक 
आय प्राप्त हुई थी जबकि सब्‌ १६६५-६६ भे इससे १० करोड २० प्राप्त हुए। परन्तु इस बात 
का एक महत्वपूर्ण कारण है कि राज्यों मे कृषि आय-कर की दरो को नीचा रखा है तथा उन्हें 
पर्याप्स महत्ता प्रदान नही की है। उक्त कारण यह है कि भूमि करो के साथ-साथ अनेक कर तथा 
'उपनकर (०४४६८) भी लगाए जाते है ज॑से कि समुन्नति-कर (9शाथग॥८०६ [2४9), सडक तथा शिक्षा 
उपकर और जल-कर आदि। 


भारत में आरोही कृषि आय कर के विचार-विमशे मे, हमे उत आशिक एवं प्रशासनिक 
ऋठिताइयों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जो कि ऐसे कर को लगाने मे सामने आती हैं । सबं- 
प्रथम, कर लगाते के उद्देश्य से खेती की आय या निर्धारण करना एक कठिन वार्य है। सामान्य 
रूप से, आय उस अन्तर को माना जाता है जो कि प्राप्त आमदनी में से उस आमदनी की प्राप्ति 
में होने वाले व्यय को घटाने के बाद आता है| कृषि मे, आय विभिन्‍्त फसलों की बिज्नी से होने 
वाली प्राप्तियो के बराबर होती है और खर्चों मे अनेक ऐसी मर्दे सम्मिलित होती है जैसे कि भूमि 
वर किसान द्वारा किए गए व्यय, क्रिराएं पर लिया गया और उसके परिवार का श्रम, निरक्षण 
करने का उसका तथा उसके परिदारीजनो का श्रप्न, उपकरण, यन्त्र, चारा तथा खाद आदि सामान्य 
हूप से एक भशिक्षित किसान के लिए इत खर्चों का हिसाब बडा कठित काये है। फ़िर, फ्रिसान 
अपनी आय तथा सर्चो के सम्बन्ध से कोई अभिलेख (70०0०70) भी नहीं रखते । कृषि आय-कर 
लगते में यहो सभवत॒ सवसे महत्वपूर्ण कठिनाई है | 


दूसरे, अनेक फसलो की उपज तथा कौमतो में भारी उतार-चढाव होते रहते है । मिर्च 
की कोमत इसका सर्वोच्ताम उदाहरण है जो कि विगत दो वर्यों में ७५० र० तथा २५० रु० प्रति 
विवन्टल के बीच घटती-वदती रही है। विभिन्‍्त फसलो की उपज तथा कीमतो मे व्यापक उतार- 
चढ़ाव होने का परिणाम यह होगा कि खेती की आय में भो व्याएक घटानवढी होगी। अत. इस 
स्थिति भे, कर लगाने का आधार ही जनिश्चित तथा कठिन हो जाता है। 


तीसरे, भारत में भू-धारणा (!४00 ॥०898) की अनेक पद्धत्तियाँ तथा काश्तकारी 
((८०७४८५) की अनेक किस्मे प्रचलित हैं। इस स्थिति में मुख्य समस्या यह होगी कि करदाता कौन 
हो, यह निश्चय क्या जाए 4 अनेक सामलो से एक स्थिति यह हो सकती है कि एक कृषि जोत 
(38700/ए/ ॥०९08) में उत्पन्न कूल छृषि आय तो कर की परिधि भें आ जाए परन्तु जब 
जमीदारो और काशएतकारो (09008) के बीच उसका वितरण ही तो बह कर की परिधि में न 
जाये । 
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१. भारत मे राज्यो द्वार लगाये गये कृपि आय कर का वर्णन कीजिए । इसका ओचित्य भी 
दीजिए । 


[068थाए८ (7९. 38प०एणा/ए:७ 000९-08: 35. टस्त 99 पा& ६६४६६ ॥7 ॥903 
6६6 ब्वो50 75 ॥७5(०8607. 

२६ राज्य के कर में कृषि करारोपण का क्‍या महत्व है २ इस सम्बन्ध मे वत्तमान विचारधारा 
को समझाइए तथा राज कमेटी के सुआवो का सक्षिप्त विवरण दीजिए । 
'जाएए 5 पा गराएगांधा०९ तठ॑ 2एघटणाएर् एकता (0 हक्वा०5 ६30 7200 670७ ? 
फजॉशा फह एत्यात ण वणाथा। पावताए ॥ तीा5 ९णराराण 200 8088 
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रेफर 


के भार को भी हृ्टिगत रखते हुए) अत्यधिक हो जायेगा और समता एवं न्याय 
के आधार पर ऐप्त कराधान को न्‍्यायोचित यही ठहराया जा सकता । 


क्रुपि कर लगाये जाने के लिए अन्य जिन करो का सुझाव दिया गया, उनमे हैं--वेकार 
पशुओ पर कर तथा धन पर वाधिक कर आदि। 


कृषि धन तथा आय-फर के सम्बन्ध में राज सप्तिति का प्रतिवेदन (१4७२) 
(एक्रण। ग॑ पाए (णफाएं।९९ था युक्रन्रांगा गे #छ्ंटगाए) एलत। भाव 
पु]०णा९--रेशु (०॥णा (९९ (972) 


कृषि धन तथा आय पर कराधान के सम्बन्ध भे विचार करने के लिए फरवरी, १६७२ 
को राज समिति की नियुक्ति को गई थी। इसके अष्यक्ष डा० के० ऐन० राज थे। इस समिति को 
कृषि क्षेत्र से कर स्ोतो की सम्भावनाओ का परीक्षण करने का कार्य सौपा गया था'। इसमे अपना 
प्रतिवेदन अवहूबर, १६७२ मे प्रस्तुत किया | सप्तिति के अनुसार कृपि-क्षेत्र पे कुल राष्ट्रीय आय 
का ५०" भाग प्राप्त होता है किन्तु फिर भी इस क्षेत्र ने देश के वित्तीय साधनों में कोई महत्व- 
पूर्ण योगदान नहीं किया है। कृषि आय-फर, भूमि लगान, फसल तथा भूमि-कर अधिकार आदि के 
रूप में रारकार को मुश्किल से कुल घरेलू कृपि उत्पादन का १९% ही प्राप्त होता है। समिति ने कृषि 
कराघान के सम्बन्ध में निम्नलिधित सु्ाव दिये 


(१) $पि जोतो पर कर लगाया जाये । 

(२) आय-कर की हृष्टि से कृषि आय तथा गैर कृपि-आय को मिलाया जाना । 
(३) धन कर मे कृषि सम्पत्ति पर कर को भी सम्मिलित किया जाये | 

(४) कृषि भूमि के हस्तान्तरण की दशा में पूजी ल्ाभो का कराधान । 

(५) अन्य कर के साधन । 


निष्कर्ष (0००७४०॥) 


क्रपि पर अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता के सम्बन्ध मे अर्थशास्त्रियों के बीच 
सामान्य सहमति पाई जाती है । यह बात आमतौर पर स्वीकार की जाती है कि भारतीय कृषि 
पर कर पर्याप्त मात्रा में नही लगे है और यह कि उसमे अतिरिक्त कराधान की पर्याप्त गुजाइश 
है। यह बात किसानों के उच्च आय वाले वर्गों के सम्बन्ध में तो विशेष रूप से सत्य है परन्तु 
अतिरिक्त क्रपि कराधान के सम्बन्ध मे जो विविध भ्रस्ताव भ्रस्तुत किए ग्रये है, वे दोपपूर्ण तथा 
अत्यधिक अव्यावह्यारिक प्रतीत होते है। यह सत्य है कि उनसे सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त होगा परन्तु यह भी सत्य है कि उतके सप्रह को लागत भी असाधारण रूप से ऊँची होगी। 
इसके अतिरिक्त, यदि सभी प्रस्तावित करो को एक साथ लगा दिया तो कृपि क्षेत्र पर पड़ने बाला 
भार (90969) गेर-क्पि क्षेत्र से भी अधिक हो जायेगा । किसानो के दृष्टिकोण से यह स्थिति 
अन्यायपूर्ण तथा असमतापूर्ण होगी। ते यह आशा करना ही ठोक है, जैसा कि हमारे पोजना 
निर्माताओ का विचार है कि अतिरिक्त कृषि कराधान से कृषि उपज बढाने तथा वाजार में बिकने 
के लिए अधिक बेशियाँ लाने के अतिरिक्त प्रयागो को बढावा देगी, विशेष रूप से गुजारामाश्न करने 
वाले कृषकों (590&#&॥०€ विष्टा$) की स्थिति में | हमारे योजना निर्माता इस वात को भूल 
गये हैं कि गुजारात्मक करने वाले केपक समता एवं न्याय के विचारों के आधार पर अतिरिक्त 
फराधात से मुक्त कर दिये जायेंगे। अन्ध किसानो के सम्बन्ध मे, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में पहले 
से ही अधिकतम प्रयत्न जिये जा चुके है। अत सम्भावना यही है कि सभी प्रस्तावित अधिभारों 
तथा कृषि आय करो से न तो बतिशिक्त उत्पादन ही वढ़ेगा और न वाजार मे बिकने के लिए 
आने वाले गाल की माता मे ही वृद्धि होगी | अतिरिक्त कृपि कराधान के भ्रस्ताव जिन उद्देश्यो की 


पूर्ति के लिए प्रस्तुत किये गए है, कम्र से कम अल्पावधि में तो उनसे उनकी पूर्ति सश्वना 
० पूर्ति की कोई सश्गवनां 


र६घ६ 


परिभाषा सुविधाजनक तो हो सकती है, पर त्व॑ संगत नही । हाँ, यह हमारे ताल्ालिक उद्देश्य 
को अवश्य पूरा करती है। 

इस अर्थ मे, घाटे की वित्त-ध्यवस्या निम्नलिखित में से एक अयवा अधिक उपायो 
द्वारा वी जाती है--(१) केन्धीय बैंक से उधार लेकर, (२) नगद बकाया खातों से विक्नालकर, 
(३) बाणिज्य बैको से उधार लेकर, और (४) सरकार द्वाय नई मुद्रा जारी करके। भारत में 
सरकार द्वारा उक्त चौथे उपाय का आश्रय तो व्भो-कभी ही लिया जाता है | सरकार अछत, तो 
रिजवे बैंक की अपनी बकाया धनराशियो को निकाल लेती है और अशत राजकोप-पत्र [धध्करश) 
४॥|$) जारी करती है जो कि रिजर्व बैक या वाणिज्य बैक द्वारा ले लिये जताते हैं। इसके अतिरिक्त 
जवता तथा व को से लिये गये उघार को एक समान माता जाता है और उसे “बाजार उधार' 
(एद्वा। 99709)998) वा नाम दिया जाता है । इस सम्दन्ध मे सरकार अयवा रिजर्व दैंव जो 
आँबड़े प्रकाशित करते हैं उनमे केवल नकदे वकाया धनराश्चियो का खाते से नित्राववा और रिजर्व 
से लिया गया निबल उधार ही सम्मिलित होता है । 


घादे की वित्त-व्यवस्था का उद्दे श्य (786 एए0०5७ ० [9चीला काण्वारा78) 


आरत से सरकार को घाठे की वित्त-ब्यवस्था का आश्रय मुख्यतः इसलिये लेना होता 
है ताकि उसे योजनाओं के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हो संकें। योजना के व्यय वी माजा 
इतनी अधिक होती है कि उसकी प्रूति बेवल कराधान द्वारा या जनता से उधार लेकर नहीं की 
जा सकती ! साधनो की इस कमी को अशत विदेशों सहायता द्वारा पूरा कया जाता है, परन्तु 
जब विदेशी सहायता इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तद घाटे बी वित्त-ब्यवाया 
द्वारा उसे पूरा क्या जा सकता है। योजनाओ मे उत्पादन तथा रोजगार के लक्ष्य प्रारम्भ मे ह्ही 
अधेव्यवस्था के विकास को वाजञ्छनीय दर ध्यान रखते हुए निर्धारित वर दिये जाते हैं। जब ये 
लट्ष्य उन सर्चों द्वारा पूरे नही होते जिनवी दित्त-ब्यवस्था कराधान तथा उधार द्वाया की जाती है, 
सब उसके लिए अतिरिक्त साधन दूदने होते हैं। घाटे की दित्त-व्यवस्था का ब्राश्षय कहाँ तक लिया 
जाना चाहिए, इसका निश्चय जनेक अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को हृष्टियंप रखकर किया जाता है 
ओर योजनाओं में इसके लिए उचित सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं । 


घाटे को वित्त-व्यवस्था ऐसे क्रिन्ही वास्तविक साधनों (7९0) 750०००४७) को उल्लन्न 
नहीं कर सकती जिनका अर्थव्यवस्था (०००7०79) में अस्तित्व हीन हो। यह तो केवल एक 
उपाय है जो सरवार की ओर से साधनो के स्थानान्तरग में सहायता करता है। आधिक विकास 
के लिए जिन वास्तविक साधनों की आवश्यकता होती है थे सामग्री (5९४3), साजबब्जा 
(६प०]॥7९४४) चातुर्य (५9४८), और श्रम (400०7) के रूप में वर्तमान होते हैं। ये चीजें नोद 
छापकर या बैक उधार लेकर उत्पन्न नही वी जा सकती । घाटे की वित्त-ब्यवस्पा (वंधीथ- 
77470708) सरकार को घन उपलब्ध कराती है जिनका उपयोग आदश्यक वास्तविद साधनों वी 
प्राप्त करने से किया जा सकता है, वशर्तें कि वे देश मे उपलब्ध हो। तथापि, एक सीमा ऐसी 
होती है जिसको लाघकर यदि घाटे का व्यय किया जाएं ती वह अर्थव्यवस्था के लिए हानिवास्क 
होता है इससे कीमतों में स्फीतिजनक वृद्धि (77800039 275०) होने लगती है और मदि 
घाटे का व्यय बहुत अधिक हो जाता है तो मुद्रा स जतता वा विश्वास भी उठ जाता है। इस 
स्थिति मे घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए विनाशब्री होते हैं ॥ 
घाटे को वित्त-व्यवस्या को मात्रा (706 लाए णी एायिता क्यम्ालयढ) * 

योजना वा कुल व्यय २०६६ वरोड ₹० था जिसमे से १४१४ करोड़ रू० बंचती, 
राजस्व की वेशियो तथा विदेशो सहायता से, जिसका कि अनेव देशो ने पहले ही बचत दे स्खा 
था, प्राप्त होने वी आशा थी | इस प्रत्रार ६५५ करोड रु० को कमी थी जिसके अतिरिक्त बराधात 
उधार-विदेशी सहायता तथा घाटे वी वित्त-व्यवस्था से पूरा करता था| इस प्रकार घाटे का वास्तव 
दिक ब्यय, जिसका कि आश्रय लिया, ४२० करोड तक पहुँच गया। द्वितीय योजना में १९२१० 
अरोड रु० की घाटे वी वित्त-व्यवस्था निर्धारित वी गई। यह वस्तुत बड़ी तेज खुराब थी और 
औमतों मे गम्भीर स्फीतिजनक वृद्धियों के बिना इसको नहीं निगला जा सकता था। तथापि 
द्वितीय योजनाक्ाल में कर-प्रयासो में ठोस वृद्धि हुई। अनेक नये भ्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाये 
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घाटे की वित्त-व्यवस्था 
(9थाीत्रा ए्रफ्शाल्ष)8) 


भारत में आथिक विकास के साधनों की प्राप्ति के लिए घादे की वित्त-ब्यवस्था का 
उपयोग किया जाता रहा है । जब सरकार कराधान तथा उधार के द्वारा ॥/722/0072 प्राप्त नही 
कर पाती, तब विकास-ध्यय की वित्तीय व्यवस्था, एक सीमा तव, या तो रिजर्व बैक में अपनी 
अंकाया धनराशियों का शोषण करके था उससे उधार लेकर करती है । कभी-कभी नई मुद्रा भी 
जारी कर दी जाती है अधवा वाणिज्य वैको से कर्ज लेकर भी काम चलाया जाता है। इस प्रकार 
सरकार विकास के लिए वास्तदिक साधन प्राप्त करमे को आवश्यक धन आप्त कर लेती है किन्तु 
ऐसा फरने से जबता के पारा उपलब्ध कय-शक्ति मे भी कोई कमी नहीं होती | सरकार द्वारा इस 
रीति से वित्त की व्यवस्था करने का अ्॑व्यवस्था पर जो प्रभाव पडता है उसकी कुछ अपनी 
विशेषताएँ है अत उत पर प्‌थक्‌ से विचार करने की आवश्यकता है। 


चादे फी बित्त-ब्यवस्था फा अये (2(९७॥ज8 रण 9९02६ एोण्थ्ाल०8) 


घाटे फी वित्त-व्यवस्था' अथवा “घाटे की व्यय-ब्यवस्था! से आशय कभी-कभी ऐसे 
फ़िसी भी स्रशारी सर्च से लिया जाता है जो चालू आय (०7०) 72८70) से अधिक मात्रा मे 
किया जाए। अत ऐसा कोई परचं, जिसकी प्रूति जनता से उधार लेकर की जाती है, वजट के घाटे 
का ही एक भाग माना जाता है । इन मानो मे घाटे को व्यय-व्यवस्था का सर्थ-ब्यवस्था (८००7०79) 
पर जो प्रभाव पड़ता है उस पर पहले ही विधार किया जा चुका है। किन्तु भारत मे घाटे की 
वित्त-व्यवस्था का आशय केवल उस खर्च से होता हे जो सरकार की चालू आय तथा मैँर-वैकिंग 
उधार से अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार, जो जनता से उधार लिया जाता है उसे घाटे की 
परिधि से घाहर रखा जाता है। इन मानों में घाटे का परिणाम सदा यह होता है कि समाज मे 
कुल व्यय की भात्रा बढ़ जाती है । अपने देश मे नियोजन के सन्दर्भ में धाटे की वित्त-व्यवस्था की 
यही ब्याज्या लागू की गई है। 


जनता से उधार लेवर क्ये गये सरकारी खर्च वो घाटे से वाहर रखने वी जो 
व्यवस्था की गईं है, वह इस पूर्वधारणा (255७॥०॥०॥) पर आधारित है कि इस छ्च से क्कुल 
राष्ट्रीय व्यय मे वृद्धि नहो होती । ऐसा समवत्‌ केवल तव होगा जबकि सरकारी वर्ज लोगो को 
उचित बचतों के प्रतीक हो । परन्तु हमेशा ही ऐगा नही होता ॥ सरकार को उधार वी घनराशि 
किप्र प्रकार के स्रोत से प्राप्त हो रही है, यह्‌ उधार देने वाले की किस्म पर निर्भर है। परन्तु जब 
सरकार उधार तेती है हो सद्या ही उधार देने चाले की किस्म की कोई जानकारी नहीं रखती, 
और न सरकारी ऋण का स्वामित्द सदा उन व्यक्तियों के पारा ही रहता है जिन्‍्होने प्रारम्भ में 
उधार दिया था। अत. इस मान्यता मे कोई वजन नहीं है कि सामाग्य जनता से उधार लेकर जो 
सरकारी पर्च किया जाता है उससे समाज के कुल व्यय मे कोई दृद्धि नहीं होती। घादे को यह 


श्ष्फ 


परन्तु उत्पादन मे ऐसी वृद्धि काछी समय के पश्चात्‌ ही सभव होती है और प्रयोजनाओ की 
परिपक्व (एण6) होने मे जितना अधिक समय लगता है, माँग की वृद्धि सम्भरण वी वृद्धि के 
बीच समय की दूरी भी उतनी ही अधिक होती है ! 


प्राय. यह भी कहा जा सकता है कि स्थिति निजी गिवेश की वृद्धि को प्रोत्साहन देती 
है। जैसे ही कीमतें बढती हैं, निविश की लाभोत्पादक मे वृद्धि होती है निससे और विवेश करने 
को प्रोत्साहन मिलता है। यह वात सभवत. स्फीति के प्रारम्भिक चरणों के लिए ही सही है। 
स्फीति जंसे-जँसे बढती है और अधिक तेज होती है तो उससे व्यवसाय मे अधिक्राधिक अनिश्चितता 
उत्पन्न हो जाती हैं जिससे निवेश करने वी इच्छा नप्ट हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्फीति 
के; प्रास+भक चरणों में वस्तु को लागत मे उस दर से वृद्धि नही होती जिस दर से कि कौमते वढती 
हैं रो से वृद्धि तब होती है जब स्फीति वी आयु कुछ वढ जानी है । इस स्थिति से, स्पीति 
धफाद के चरणा के लाभो मे वृद्धि केवल घटती दर (07778 726) पर ही होती हैं। हो 
सफल -है कि इससे निवेश करने की आवश्यक प्रेरणा न मिले। कुछ भी हो, किसी भी स्थिति 
मे, निवेश की मात्रा भे ऐसी दर से वृद्धि नही हो पाती जिसे कि उस बुराई की पर्याप्त क्षतिपूर्त 
बहा जा सके जो स्फीति के कारण उत्पन्न होती है । 

यह कहा जाता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था, निवेश के द्वारा बचती को आगे 
लाती है। जब ऐच्छिक बचतो की मात्रा इतनी पर्याप्त नही होती कि जिससे योजना मे निर्धारित 
पूजी निर्माण का लक्ष्य पूरा ही सके, तो घाटे की व्यय-ब्यवस्था (6९१०६ ४००४५४९8) द्वारा निवेश 
क्या जाता है और बढ़े हुए खर्च के कारण आय मे जो वृद्धि होती है उसके फलस्वरूप बचते भी 
बटती है। इस प्रकार घाटे की वित्त-व्यवस्था निवेश को इस योग्य बनाती है कि वह बचतों को 
बढ़ावा दे। जब घाटे की व्यय-ध्यवस्था के द्वारा स्फीति उत्पन्न होती है तो कीमतें बढने के कारण 
चूंकि उपभोग कम हो जाता है अत वचते संजबूरन करनी पडती हैं। परन्तु ऐसा केवल तभी होता 
है जबकि आधिक सम्बन्धी में व्यापक परिवर्तन किये जाते है । स्फीति निश्चित आय का उपाज॑न 
करने वाले व्यक्तियों के उपभोग मे अनिवाय रूप से कमी करती है परन्तु कभी-कभो यह कमी 
(:०त७०४०॥) लाभोपार्जन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग मे वृद्धि द्वारा की जाने वाली क्षात्रपूत 
से भी अधिक होता है। अतः कुल बचत मे निबल वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक होगा कि 
लाभ प्राप्तकर्त्ताओ (0000:6०८४८७) की ओर की आय को भारी मात्रा में स्थातान्तरण किया 
जाएं। किन्तु ऐसे स्थानान्तरणों (एशार्शध्ा३) से आय तथा धन की अक्षमानताओ भे भारी वृद्धि हे 
जायेगी जिससे बड़ा सामाजिक असन्तोष उत्पन्न होगा। 

स्फीति के द्वारा जिस प्रकार का निवेश होता है, सभव है उसका रूप वह न हो जिसकी 
कि योजना के लिए आवश्यकता है। निवेश के ऐसे कुछ क्षेत्र है जिन्हें स्फीति से भारी श्रोत्शाहन 
मिलता है। ऐसे त्तीन क्षेत्र है चल-सम्पत्ति वा धारण, विलाप्तिता सम्बन्धी शहरी तिर्माण-कार्य 
और विदेशी परिसम्पत्तियाँ । परन्तु योजनावद्ध विकास के लिए इन्हे सर्वोत्तिम क्षेत्र नही माना जा 
सकता । इसके अतिरिक्त इसमे सट्टेवाजी की प्रवृत्ति भी बढ जाती है । इस प्रकार, स्पष्ट है कि 
स्फरीति जिस्त प्रकार के निवेशो को प्रोत्साहन देती है वे वाजुछनीय नही है । 

छापे बी वित्त-ध्यदस्यए से जो स्क्ीतिजनक शक्तिाँ उत्मन्न होती हैं, वे बैंकों द्ाप 
साख-विर्माण (८८५४ धब्शाणा) की वृद्धि से और तीन हो जाती है। जब निजी व्यय 
([7५4४6 $9थ70॥8) में समवर्ती कमी किये विना ही सरकार का व्यय [00एथायधदा। हशी* 
५98) बढ़ता है तो केन्द्रीय बैक मे जमा बैको की घनराशियाँ वढ़ जाती हैं। इस स्थिति मे, 
वाणिज्य बैक यह पाते है कि उतकी नवदी की सान्ना यढ गई है और ये और अधिक उधार देने की 
स्थिति में आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था मे तेजी की दशाओ (007 ९०7०॥॥075) से बैक-उधार 
की माँग मे डृद्धि होती है भौर यह बढी हुई माँग सरलता में पूरी कर दी जाती है) अब यहें 
बढा हुआ बैंक उन उधार स्फीति सम्बन्धी शक्तियों को और तीम्र कर देता है जो कि घाटे की हि 
व्यवस्था से उत्पन्न हुई थी। 

घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण यदि स्पोति बहुत अधिक आगे बड़ जाती है।र 
आल्मघाती वन जाती है | कीमती मे दृद्धि होले से लायते (००४७) भी बढती हैं कौर लायपि 


र्प७ 


गये। विदेशी सहायता भी आज्ञा के अनुरूप ही प्राप्त हुई। द्वितीय योजना के प्रारस्भिक वर्षों मे 
बजट सम्बन्धी घाटे अधिक रहे किन्तु बाद के वर्षों मे उन्हे कम करने के प्रयत्त किये गये, परिणाम 
स्वरुप योजना की कुल अचुधि मे घाटा मोटे तौर पर ९४८ करोड रु० रहा। 


द्वितीय योजना के अन्तिम वर्षों मे चूँकि कीमते बहुत ऐेज़ी से बडी और उधर घाठे 
की वित्त-ब्यवस्था की क्षतिपूर्ति के रूप में विदेशी विनिमय की आरक्षित निधियाँ भी अधिक 
उपलब्ध नही थी, अतः तृतीय योजना में घाटे की वित्त-ब्यवस्या वी मात्रा को इतवी न्यूवतम 
रखने का प्रस्ताव किया गया जो कि अर्थव्यवस्था की उचित मौद्रिक आवश्यकताओों की दृष्ठि से 
जरूरी हो । अनेक बातो पद विचार करने के पश्चात्‌ तृतीय योजना मे घाठे दी विक्त-व्यवस्था 
की सीमा ५४० करोड़ २० रखी गई थी | फिन्‍्तु वास्तव भें तृतीय योजना दाल में घाटे की 
वित्त-ब्यवस्था कुल मिताकर १,१३३ करोड़ ₹० थी । तृतीय योजना के अन्त से, घाटे की वित्त- 
व्यवध्या में प्रतिवर्ष औसतत लगभग २५० करोट ९० की वृद्धि होती रहो है। चतुर्थ योजना में 
८५० करोड़ ₹० वी घाटे की वित्त-व्यवस्था का प्रस्ताव था । किन्तु चतुर्थ योजना काल मे वास्त- 
विक घाटे की वित्त-व्यवस्था २७४० करोड ₹० की हुई । पांचदी पच॒वर्षीय योजना मे २,००० 
करोड़ र० की घाटे की वित्त-व्यवस्था का प्रावधान हैं। जबता सरकार ने इसे कम करते का भरसक 
प्रयास कर रही है । सन्‌ १६७७-७८ के वित्तीय वर्ष के लिए केवल ७२ करोड ९० के घाटे की 
वित्तीय व्यवस्था का प्रायधाल रखा गया है। गत वुछ वर्षो में होने वाली भाटे की वित्त-ब्यवस्था 
का अध्ययन निम्त तालिका की सहायता से किया जा सकता हैः 


बित्तीय वर्ष घाटे की वित्त-व्यवस्था (करोड़ रु० में) 
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घाटे की दित्त-व्यवत्त्या के प्रभाव (6७७5 ० तलीला गिगालगह) 


घादे की वित्त-व्यवस्था जाथिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होः 

परन्तु कभी-कभी इसके जो अन्य प्रभाव सामने आते हैं, वे योजना बनाने वालो 02228 
पानी फेर हे है। ऐसे श्रभावों मे एक है कीमतो मे स्फीतिजनक वृद्धि (07000479 0६९) होना । 
घादे वो वित्त-ध्यवस्था से यर्च की का मात्रा मे वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप वस्तुओं और 
सेवाओं को कुल माँग भी बढती है। विस्तु कुल राम्भरण (#इझाण्टआ८ आग॥४५) में समवर्ती 
बृद्ि न होने के दारण उससे कीमते बढ़ने लगती हे | यह कहा जा सकता फ्रि विवाध् के लिए 
धक्नी जाने बाली घाटे वी वित्त-व्यवस्था युद्ध के लिए की जाने वाली घाटे बी वित्त-व्यवस्था से 
87848 है। युद्धकालीन घाटे की व्यवस्था मे, अतिरिक्त व्यय तो किया जाता है किन्तु उत्तसे 
नहीं करे उत्पादन ये कोई वृद्धि नही होती, जिसके प्ररिणामस्वरुप सदा हो स्फोति (0०) 
थोड़े हो हो जाती है। दूसरी ओर, विकास के लिए की जाने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था कौ 
डही सं उत्पादन बढता है अत उपज की वृद्धि से इसके स्फीतियनक भ्रभाव विष्फल हो जाते हूँ। 


२६० 


बचत करने को बाध्य हो जाता है । इसमे कोई सन्देह नही है कि एच्छिक बचतो में जो कमी होती 
है उससे इस प्रभाव का कुछ भाग निष्फल बना दिया जाता है । 


घाटे की वित्त-ब्यवस्था के कारण कीमतों में जो भी वृद्धि होती है वह एवं समानुपाती 
कर (700077004 55) के रूप मे कार्य करती है | प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय द्वारा पहले से कम 
मात्रा में वस्तु खरीद पाता है। परन्तु इस कर का भार विभिन्न वर्गों पर बढ़े असमान रूप से 
पडता है । जब कीमतें बढती है तो उत्पादको एव व्यापारियों जैसे कुछ वर्गों की आय तेजी से बढती 
है, किन्तु कुछ अन्य लोगो की आय थोडी मात्रा में बढती है और यह भी हो सकता है कि कुछ लोगो 
की आय बिल्कुल ही न बढे । जब सामान्य मुल्य-स्तर मे वृद्धि होती है तो सभी कीमतें समान 
अनुपात में नही बढ़ती | कुछ कीमते अधिक बढती हैं, कुछ कम कुछ बिल्कुल नहीं बढती । इस 
प्रकार, कीमतो की वृद्धि स विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रमावित होते हैं। यही 
कारण है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था का उपयोग बडी सावधानी से करना चाहिए वयोकि बभी-कभी 
इसके प्रभाव बडे विनाशवारी होते हैं । 


घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा ([.70 0 0थील[( एछगाण्लाढ़) : 


एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था की सुरक्षित सीमा क्या हो 
सकती है ? सरकार ने प्रथम दो योजनाओ मे घाटे की वित्त-व्यवस्था जितनी मात्रा मे अपनाई, कुछ 
अर्थ शास्त्रियों के अनुशार बह बहुत अधिक थी, जबकि अन्य अर्थशास्तरियों ने उसे काफी हल्की 
बताया है। अतः सुरक्षित सीमा के रूप मे कोई निश्चित आँकडे देना बडा कठिन है । वास्तव में, 
सुरक्षित सीमा की वात कई तत्वों पर निर्भर है। 


घाटे की वित्त-ब्यवस्था की सुरक्षित सीमा का पता उसके द्वारा उत्पन्न स्फीति की मात्रा 
से लगाया जा सकता है। और स्फीति की मात्रा भी आशिक रूप से अपनाई जाने बाली घाटे की 
वित्त-ब्यवस्था के विस्तार पर निर्भर होती है। घाटे छी वित्त-व्यवस्था की एक हल्वी भात्रा सदा ह्ठी 
सुरक्षित होती है । जब कीमतो पर सतकंता से हृष्टि रखी जाती है और उन्हे उचित सीमा पे 
अधिक नही बढने दिया जाता, तब घाटे की वित्त-व्यवस्था को सुरक्षित माता जा सकता है 


परल्तु कुछ अन्य तत्त्व भी हैं जो सुरक्षा को सीमाओ का निर्धारण करते हैं। यादे बी 
वित्त-व्यवस्था के कारण मुद्रा की भात्रा भे जो वृद्धि होती है, वह भी एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। यह 
हो सकता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के साय-साथ हु की मात्रा में वृद्धि ने हो। अ्तिकुल 
अदायगी शेप (प॥99077/20/७ ७3]470४ ० 9897760/5) की स्थिति में सरबार को कैन्द्रीय वेक 
वी विदेशी विनिमय की आरक्षित निधियों का उपयोग करना पडता है जिससे मुद्रा के सभरण 
(5००७9) की माना घाटे की वित्त-व्यवस्था की मात्रा से कापी कम रहती है। उदाहरण के लिए 
द्वितीय योजना वी अवधि मे, कुल घाटे वी वित्त-व्यवस्था &४८ करोड रु० की थी बिस्तु मुद्रा दे 
अं में केवल ७०४ करोड रु० की ही वृद्धि हुई थी। इस सीमा तक स्फीतिजनक प्रभाव 
कम थे। 


फिर, जैसा कि हम बतला चुके हैं, मुद्रा वी मात्रा मे वृद्धि के साथ ही साथ यह भी हो 
सकता है कि मुद्रा की माँग में भी समवर्ती बुद्धि (८ण7९७६ए०००४॥्ठ ॥0285०) हो जाए। जब 
ऐसा होता है तो कौमतो पर मुद्रा की मात्रा वा प्रभाव कम होता है इसके अतिरिक्त, जब निवेश 
के परिणामस्वरूप उत्पादन में ठोस वृद्धि होती है तो कीमतें घाटे को विज्ञ-व्यवस्था से अधिक 
प्रभावित नहीं होती | यह अन्तिम शर्ते भारत पर लागू होती क्योकि हमारी अधिकाश प्रग्ोजनाये 
(77०००: दीघ कालीन प्रह्ृोति की हैं अत. घाटे के ब्यय के साथ हो साथ उत्पादन मे वृद्धि सभव 
नहीं हो सकी । 

इसके अतिरिक्त, घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रभाव तथा इसवी सीमा इस बात पर भी 
निर्भर है कि लोगो की बढी हुई अतिरिक्त आय क्सि सीमा तब' सरार द्वारा ले ली जाती है। 
सरकार सदा ही बचत तथा कराधान की ऐसी योजनाएं लागू कर सकती है जिनके द्वारा बह लोगों 
की बढी हुईं क्थ-शक्ति उनके पारा से ले सके। दन योजनाओं की सफलता इस वात पर विर्भर होती 
है कि कितनी प्रगति की है ओर कितने उत्साह से उन्हे लागू किया जा रहा है। उनकी सफलता पर 


मुंबई 


से फिर कीमतें बढती है। इस प्रकार स्फ्रीति का एक चक चालू हो जाता है। इन परिस्थितियों मे 
यदि कीमतो को बढने से रोका जाता है, तो लागतें पूर्ववत्‌ बढती रहती हैं जिससे निवेश की लाभो- 
त्यादकता घट जाती है, परिणामस्वरूप निवेश या तो बन्द हो जाता है अथवा कम हो जाता है । 
केवल कीमतों की हल्की वृद्धि की स्थिति में ही इस वृद्धि के चक्र से बचा जा राकता है और निवेश 
वो प्रोत्साहित किया जा सकता है ॥अत थाठे की वित्त-व्यवस्था के कारण कीमतों में जो वृद्धि होती 
है उसको स्फीतिजतक होने से रोका जाता चाहिए ! 


घाटे की वित्त-व्यवस्था यदि स्फीतिजनक हो जाए तो उससे बचना चाहिए। परन्तु 
घाटे की वित्त-व्यवस्था यद्यपि स्वभावत. हो पिस्तारजनक (छ&फ्आअ०ावा) प्रभाव डालती है, 
पर यह हो सकता है कि वह सदा ही स्फीतिजनक (ग्रशीक्षा०००9) ने हो और उममे ऐसी दशाएं 
वर्तमान हो सबती है जो स्फीति को रोके । कभी-कभो कीमतो की अनुचित वृद्धि को रोकने के 
लिए अपनाई जाने वाली एक उपयुक्त नीति से भी वडी सहायता मिलती है। घाटे की वित-व्यवस्था 
से होते धाली घोडी सी हानि के गाथ ही साथ यदि समुचित रोकें भी लगाई जाए तो उससे अर्थ- 
व्यवस्था में विस्तार तो उत्पन्न हो सकता है परल्तु स्फीति उत्पन्न नहीं हो सकती । इस स्थिति में 
यह हो सकता है कि कीमतो मे वृद्धि न हो और यदि कभी कीमतो मे वृद्धि होगी भी, तो उससे 
स्फीति उत्पन्त न होगी । 


कुछ ऐसी शरक्तियाँ भी है जो एक विकासशील अअ्थंव्यवस्था में घादे वी वित्त-वध्यवस्था 
के स्फीतिजनक प्रभावों को निष्फल बना देती है | जब निवेश मे योजनाबद्ध तरीके से निरन्तर वृद्धि 
की जाती है तो प्रत्येक अगली अवधि में उपज में वृद्धि होती है। उत्पादन की इस वृद्धि से सोदो 
अयवा लेन-देत के लिए द्रव्य के सभरण में समवर्ती वृद्धि करता आवश्यक हो जाता है। फलत इस 
सीमा तक घादे की वित्त-व्यवस्था के स्फीतिजनक प्रभाव निष्फल बना दिये जाते हैं । इसके अति- 
रिक्त, विकास के साथ ही साथ, अर्थव्यवस्था मे मुद्रा का उपयोग करने वाले क्षेत्र का विस्तार होने 
लगता है, ओर इससे भी मुद्रा की माँग बढती है । यही नही, आथिक विकास के साथ-साथ जेसे- 
जँसे आय बढ़ती है वैसे-वैंसे ही जनता की नकद धनराशियों की माँग भी वढ जाती है जिसमे बढ़ी 
हुई मुद्रा का ४ भाग भी खप जाता है। अन्त मे, यदि देश विदेशी सहायता प्राप्त करने को 
स्थिति में है तो उसमे वेशी उप्पन्न हो सकती है जो कि स्फीति विरोधी प्रभाव डालती है | ऊपर 
जिन दशाओ का उल्लेख किया गया है उनमे से किसो एक अथवा अधिक को अपनाने के साथ ही 
साथ यदि पाटे वी वित्त-व्यवस्था एक उपयुक्त मात्रा मे लागू की जाए तो बिता किसी भय के उसका 
बिकास के लिए उपयोग क्या जा सकता है। इन दशाओ मे मुद्रा के सभरण (77०7० 8ए०ए ५) 
में जो वृद्धि होगी, बह मुद्रा की मांग (70069 0७॥00॥0) की वृद्धि में खप जायेगी और उसो यात्रा 
में स्कोति जनक प्रभाव भो सीमित हो जायेंगे । 


इस प्रकार, यद्यपि घादे की वित्त-ब्यवरथा में अवेक खतरे मौजूद है, किन्तु फिर भी 
यदि इसका प्रयोग सावधानी एवं सतकंता के साथ किया जाएं तो तीव्र आथिक विकांप्त के लिए 
यह एक बड़ा लाभदायक साधन बन सकता है। इसके द्वारा विना किसी प्रकार के ब्याज आदि के 
व्यय के ही सरकार धम प्राप्त कर सकती है । जब रारकार घाटे की वित्त-ब्यवस्था का आश्रय लेती 
है ती आमतौर पर रिजवे वैक आफ इण्डिया से उधार लेती है। इस सम्बन्ध में सरकार रिजवें 
बैक को जो व्याज देती है वह लाभो के रूप मे पुन. सरकार के पास ही वापिस आ जाता है । घाटे 
की वित्त-व्यवस्था के द्वारा, अन्य किसी भी स्थिति के मुकाबले साधनों बा उपयोग काफी जल्दी कार 
लिया जाता है । योजवावद्ध विकास मे, विक्रास्त कार्यक्रम निर्धारित श्रम के अनुसार ही लागू किये 
जाते हैं। उघर विकास की गति में भी काफी तेजी लानी होती है घाटे की वित्त-व्यवस्था की 
विधि से सरकार दिना अधिक विरोध के ही साधनों को प्राप्त करने से समर्थ हो जाती है | करा- 
घान बी वृद्धि का जनता की ओर में सदा ही विरोध किया जाता है ओर जनता से कर्ज भी मोमित 
मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। घाटे वो दित्त-ब्यवस्या के द्वारा सरकार को बहुत शीघ्र ही साथनो 
की प्राप्ति हो जाती है ओर बहू भी ऐसे छिपे रूप मे, जिसगे जनता के किसी विरोध बग सामसा 
नहीं करना पड़ता । जब सरकार द्वारा इस रीति से वुछ साधन प्राप्त कर लिये जाते हैँ तो शेष 
थोड़े हो साधनों की प्राप्ति का झ्थम जनता पर छोडा जाता है, और इस मीमा तक समाज अधिक 
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अधिक आय प्राप्त हो सकती है जितनी कि उसमे वास्तव में आवश्यकता है। यदि सरकार अपनी 
आय की उस सीमा तक ही कर लगाये जितनो कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए 
चाहिए तो सरकार को एक मात्र उच्चतम आय वाले वर्गों से ही वह रकम वसूल करनी चाहिए। 

उच्चतर तया निम्नतर आय वाले वर्ग और कराधान--उच्चतर आमदनियों (राधा 
47007768) पर भारी कर लगाये जायेंगे और निम्नतर आय वाले वर्गों (0967 ॥00007९ ह0प05) 
को या तो करो से पूर्णतया मुक्त कर दिया जायेगा अथवा वहुत हल्के कर लगाये जायेंगे। अन्य 
शब्दों मे, कराघान आरोही (ए7०हव८5छ४८) होगा और अवरोही (ए८87८550४6) तथा अनुपाती 
(97०ए०४४०००»)) कराघात इस पद्धति में इसलिए सम्मिलित नहीं होंगे क्योकि ये वितरण-न्याय 
अथवा यथाभाग न्याय (१7६६80ए५७४८ 090९८) के विरुद्ध पहले हैं और इनसे यह भावना बनती है 
कि निर्धतो में अन्यायप्रूर्ण त्याग कराते हैं। इस वाद की विवेचना हम आगे करेंगे कि वे ऐसी 
योजना के अन्तर्गत, प्रत्यक्ष कर ही कर-पद्धति पर छाये रहेंगे, परोक्ष करो (77077९८0 4४:६४) की 
बहुलता वितरण-न्याय की दृष्टि से ठीक नही होगी क्योकि परोक्ष करों का भार मुद््य रूप से 
निम्नतर आय वाले वर्गों पर ही पडता है। 

इस प्रकार वितरण न्याय का सिद्धान्त यह माँग करता है कि करो का वितरण उन लोगों के 
बीच किया जाना चाहिए जो उनको अदा करने की स्थिति में हो। परन्तु ऐसा कराधान उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है । एक पूजीवादी च्यवस्था मे, उच्चपकर्त्ताओं (८णधघ७८०६७६) 
द्वारा उत्पादन मुख्यत व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। उद्यमर््ता (धाणपर८शाधया८०:७) 
मुब्यंतया लाभो की लालसा से ही व्यवसाय के जोखिम व खतरे मोत लेने है। परन्तु इन लोगो 
पर यदि भारी कर लगाये गये तो इसका प्रभाव उतको कार्य करने तथा बचत करने की इच्चा 
ओर क्षमता पर पड़ेगा । अत यह आवश्यक है कि न्यूनतम समस्त ध्याग के उद्देश्य से लगाये जाने 
बाले करो मे इतना सशोधन अवश्य कमा जाये कि उत्पादन करने वी प्रेरणां पर उनका बहुत 
अधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 

पोगू ने इस प्रकार स्यूनतम समस्त त्याग के सिद्धान्तों को समता की विचारधारा से 
कल्याण को विचारधारा की ओर मोड दिया । इस मोड का उल्लेघ लोकवित्त के विश्लेषण 
(379]98/$) में किया जाने सगा है। 


कराधान का समाज-क्ल्पाण तिद्धान्त (5०९००) ज्धिर एपणफह ० प्रथ्झाएए) * 


अदा करने की सामरथ्यं के सिद्धान्त (छाप्रटाप्रॉ8 ० 079 ॥0 939) के समर्थक 
अनेक समाजवादियों ($0०2॥85)) का विश्वास या कि सामथ्ये सिद्धान्त आरोहो कराधान 
(97०2/65४४८ ५४:४४०४) वो प्रोत्माहन देगा और आरोही कराधान आय के पुनवितरण के 
सामान्य लक्ष्य की पूर्ति करेगा | अदा करते की स्ाम्॒प्यं के प्रति यह दृष्टिकोग भोलिक रूप से 
फ्रास की क्रान्ति के अतिवादी लेखकों (20०्थां क्ग्रधध5) तथा प्रारम्भिक समाजवादियों द्वारा 
अपनाया गया था, विशेष रूप से सिसमोण्डी (5/597070॥) द्वारा । लोकवित्त के जमंन विशेषज्ञ 
एंडोल्फ वेगनर (86०७0 (४७४००४) ने पिछली घताब्दी के उत्तराब से इस सिद्धान्त को अधिक 
साधारण एवं परिमित रूप मे प्रस्तुत किया । समाज-कल्याण का सिद्धान्त इस मान्यता पद 
आधारित है कि यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह घन एव आय को उन चरम असमानताओं 
को दूर करे जी कि वाजार-शक्तियों (गाआ८८४ 007०5) के मुक्त सचालन से तथा स्वतन्त्र समाज 
में प्रचलित उत्तराधिकार की व्यवस्था से उत्पन्न हो जाती हैं। समाज-कत्याण वे लक्ष्य वी प्राप्ति 
की दृष्टि से इन चरम असमानताओं (७छ/्प्रा८ शा८वृप७३॥8७) को दर करना अत्यन्त आवश्यक दे 
और इस उत्देश्य को पूर्ति आरोही कराघान के द्वारा की जा सकती है । 


रह 


ही घाटे की वित्त-ब्यवस्था का आश्रय लिया जा सकता है बशतें कि वह लोगो की बढ़ी हुई अतिरिक्त 
आय को उनसे लेने के लिए तत्पर है। घाटे की वित्त-व्यवल्था की एक बडी छुराक के बुरे श्रभाव इन 
धपायो द्वारा दूर किये जा सकते हैं। दूसरी ओर, जब सरकार इस स्थिति-मे न हो कि अतिरिक्त 


कर लगाये अथवा वचत को योजनायें लागू करें तो वह सीमित मात्रा मे घाठे के व्यय का जाश्नय से 
सकता है। 


कीमत तथा मजदूरी नियन्त्रण की कार्यवाहियों की सफलता एक अन्य महत्वपूर्ण तत्त्व है 
जो घाटे की वित्त-व्यवस्था के प्रश्नावो का निर्धारण करता है। यदि घाटे को वित्तबव्यवस्था के 
कारण स्पीतिजनक दक्षायें उत्पन्न होती हैं तो उनके बूरे प्रभावों को नियन्त्रित किया जा सकता है। 
ह्वितीय विश्व युद्ध की अवधि मे, जधिकाश देशो मे कौमतो पर, उत्पादन पर और मजदूरियों तथा 
आमदतनियों पर नियन्त्रण लगाया गया था और जहाँ भी यह सफल हुआ वहाँ इनके द्वारा स्फीति- 
जनक दश्याओं पर रोक लगी | इसी प्रकार के नियन्त्रण तव भी लगाये जा सकते है जबकि आधिक 
विकाप्त के लिए घाटे की वित्त-व्यवस्था को अपनाया जाए। किन्तु यह देखा जाता है कि युद्ध-काल के 
जलावा जन्य समयो में कीमतो तथा जामदनियो को नियन्‍त्रण करप्ने मे अधिकारियों मे कुछ मात्रा 
में अनिच्छा तथा उदासीनता-गणी पाई जाती है। युद्ध एक ऐसा अवसर होता है जवकि प्रत्येक 
क्रायंवही को न्‍्यायोचित माता जाता है । परन्तु शात्तिकाल में ऐसा अवप्तर होता हे जबकि प्रत्येक 
कार्यवाही को स्यूयोचित माता जाता है। परन्तु शान्तिकाल मे तियल्त्रण लागू करने को जनता की 
क्ियाओ भें एक अनावश्यक हस्तक्षेप समझा जाता है। अत. कीमतों पर घाटे की वित्त-व्यवस्पा के 
बुरे प्रभावों को रोकने के लिए प्राय कोई प्रयत्न नहीं किया जाता ओर थोडी मात्रा में घाटे की 
वित्त-व्यवस्था को द्वी सुरक्षित समझा जाता है। भारत में सरकार ने कन्ट्रोल लागू करने में बड़ी 
हिचकिचाहट दिखाई है, परिणामस्वरूप घाटे की वित्त-व्यवस्था 0:28 2048 प्रभाव बिता किसी रोक के 
बराबर जारी है। द्वितीय योजना मे घादे की व्यम-व्यवस्था जिस ईजाई, थी, उसे कुछ 
लोगो ने बहुत अधिक बताया है । ही 2 2275 कल टिक 
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एक अन्य तत्त्व, जो जर्व्यवस्था मे घादे कीं/विज्-व्यव॒स्था की-सही सीमा की?नि्वरिण 
करता है, वह भावना (५०!४८) है जिसके द्वारा लोग देतना त्याग करने को दा 2८ नहीं, 
जितनी कि उतसे आशा की जाती है। युद्ध-काल मे, भांटी करलगाये जाते हैं' और भारी मात्रा[ में 
ऐच्छिक बचतें आगे आती है । लोग एक बडे कारण के हे भारी त्यत तक करने को तैयार रहते 
हैं। योजताओों के काल में भी उनको इस प्रकार शिक्षित कि जा सकता है कि बे आविक विकार्स 
को भो एक बडा एवं भहृत्त्पपूर्ण कारण समझें । नियोजन (9907४) य्रुद्ध-स्तर पर लागू किया जा 
सकता है और लोगो को इस बात के लिए तैयार किया जा सकता है कि वे स्थिति की ग्रम्भीग्तां की 
समझें । इस प्रकार लोगो को बिता ची-चाँ फिये ही बडे-बडे त्याग करने को तैयार किया जा 
सकता है और फिर घाटे को वित्त-व्यवस्था को बड़ी मात्रा मे अपनाया जा सकता है तथा उसके 
सम्पूर्ण भार एवं त्याग आसानी से वहन किये जा सक्नते हैं। 





ञ् 





भूतकाल की जपेक्षा भविष्य मे घाटे की वित्त व्यवस्था छोटे पैमाने पर अपनानी होगी। 
उदाहरण के लिए सन्‌ १६७७-७८ के बजट में केवल ७२ करोड़ २० की घाटे वी वित्त व्यवस्था का 
प्रावधान है । जनता सरकार ने घाटे की वित्त व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया है। श्री 
मोरारजी देसाई धाटे की वित्त व्यवस्था के प्रवल विरोधी प्रतीत होते हैं। 


फुछ चुने हुपे संदर्भ प्रन्‍्थ 


4.. 7. २ फ्ागहुवरछ, उववीद्त रीग्रछट डॉंश्7८ट5, 0), एफ, 
.. रब प॒शएणता, सफंट्य 7ौटछ छबे .20ागमां2 00 2थ0कशा। ग उ_तबीव, 
3. मित्राउ व. एालाबा, मकंब्श, आग ग्रे. फ्ाबंध बंशशक्ल्व (०9क्रावें९, 
99- 49-58. 
4... पपराव ६९-१५९३४ ?]39, 99. 99-00, 
$.. +#0णचफ फ्ारइ-४ ९थ ए 89. 
6 लाफि ह४6*फेटग एेगा, 


रध्र 


प्रयएछ४7ए 0एछ85॥70४५४ : 


| 


किसी विकासशील राष्ट्र मे हीनार्थ प्रबन्धन के योगदान को समझाइए। 
फऋए़का गढ़ 706 ण॑ तेलीला गरिक्षायाए व 4 वेलशै०एव8 ९००णाणा३, 


हीनाथे प्रबन्धन क्‍या भा हैः यह आधिक विकास की बढाने मे किस प्रकार सहायता करता 
है ? इसकी क्या सीमाये हैं ? भारतीय अनुभव से स्पष्ट कीजिए । 

ज्बा35 तेलीला फि्लाडए ?  घ्र0छ 60658 7: 3०८शट्यााड 6०07०770 0९एश००७- 
गधा। 9. प्रा शा भ५ व98003 १ 0६४४६ #०॥ 40 ६४एच्लाचा०६- 
घाटे की वित्त-ब्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? क्या इसका प्रभाव सर्देंव मुद्रा प्रसार 
होता है ? इसके कृप्रभावो को दूर करने के उपाय बत्ताइये । 

ए॥६ १० ५०७ छ)त९:७४४७० 0७५ तलीएा गशव्ाए७8 7. 5:६ 89७ वि(0087 
का ॥8 लींग्ट$? श्र आक्कूड पऋरणपरोत ए०ए 3070ल्‍४९ ॥0. ९०णा।67 ॥5 80५९58 
शॉव्लिड 

अल्प विकसित देश मे हीनाथ्थ अ्रवन्धन का आथिक पिकास को गति देने मे किस सीमा तक 
उपग्रोग क्या जा सकता है ? वया हीनार्थ प्रवन्ध-विधि को कोई मर्यादा अल्प-विकसित 
अर्थ-व्यवस्था मे सन्निहित है ? 

प० जाश छाधाः व्व0 तलीएें। गिभ्ाराह ७६ ४९१ [00 4०८शधक्षो।ड़ ९०००१४० 
त९९९2॥७०७॥९७६ ०6 8७ एचवए८६ए९एटा०७८त ९0७४७४ १ ४56 फटा 20५ 004004 


ण ह6 एलाग्रवुएल ० वर्लील। प्रि्ाशंपह ग्रीश्षणां 720 था. एत॑शत॥ए४००९7 
€९ठाता9 ? 


श्द 


भारत का सार्वजनिक ऋण झथवा भारतोय सरकारी ऋण 
(9920 एप्आ० 0०७0) 


प्रारस्भिक ([770002607) - 


सरकार की सम्पूर्ण आवश्यकता कराधान (:४:८७४००) द्वारा पूरी नही की जा सकती 
यदि सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करती है तो लोगो पर उसका बहुत अधिक भार पडता है। 
सरकार का कुछ खर्च पूजीगत प्रकृति (:/०(] 08007) का होता है, सरकार द्वारा जिसकी पूर्ति 
साम्ान्यत उधार लेकर की जाती है। युद्धकाल में भी सरकार अपने खर्च की पूर्ति चातू आय 
(०णाश्या: 7८४७॥०८$) मे से नही कर सकती ॥ अतः उस्ते या दो अपने देश को जनता या विदेशी 
सरकारों से ऋण लेने पढते हैं। इस्त प्रकार, सरकारी ऋण अशतः देशी ओर अंशतः विदेशी हो 
सकता है । 


अन्य सभी सरकारो के समातर ही भारत सरकार ने भी भूतकाल मे उधार लिया है 
और अब भी वह ऐसा करती है | राविधान (०००४४४०॥०॥) पघ सरकार को यह अधिकार देता है 
कि वह भारत की सचित निध्चि (०0795004८त 000 ० [0॥9) की जमानत पर, समय समय 
पर ससद (90]॥८७।) द्वारा निर्धारित स्रीमाओ के अन्तर्गत, यदि कोई ऐसी सोमाएं हो तो 
उधार ले सके । इसी प्रकार विधातमण्डल (]८४&४0४८) द्वारा तिश्चित की गई सीमाओं के अन्त- 
गत राज्य सरकार भी उधार ले सकती है। किन्तु यदि किसी राज्य पर केन्र सरकार का अथवा 
केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टीकृत ऋण बाकी है तो राज्य सरकार भारत सरकार कौ अनुमति के 
बिना ऋण वहीं ले सकती । 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय सरकारी ऋण 
[फक एकल एक हल०7० वणऐेध्कुलाव०१८८) 


इस देश मे ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों मे सरकारी उधार मुख्यतः थुद्ध-कार्यों के 
लिये लिया जाता था। उस समय समस्त विदेशी यूद्धो का तथा अफगानिस्तान, वर्मा, चीन, फारस 
मिश्न तथा एबीसीनिया में चालू किये गये अभियानो (६४७८४०॑पं००७७) के खर्च का भार भारत पर 
डाल दिया गया था। लन्दन मे किये जाने वाले कुछ अन्य खच्च भी भारत से ही वसूल किये जाते थे। 
प्रथम विश्व युद्ध की अवधि मे, भारत ने ब्रिटिश सरकार को १० करोड छ० का उपहार दिया 
जिससे इस देश के अनुत्पादक ऋण मे वृद्धि हुई । 


र्हड 


उत्पादक ऋण (फर०व0८ाएट 068) : 


प्रारम्भ मे लिये गए भारतीय सरकारी ऋण का एक बडा भाग उत्पादक था। यह 
कछ ऐसे पूंजीगत वार्यो को सम्पन्न करने के लिये लिया गया था जैसे कि रेलो दा निर्माण तवा 
सिंचाई निर्माण कार्य आदि । ये ऋण बधिकाशत इ ग्लंण्ड में लिये गये और वह भी व्याज वी 
ऊँची दरो पर। उस समय रेलो तथा सिंचाई योजनाओ के निर्माण में भी काफी अपव्यय क्या 
गया। 


सन्‌ १६३६ मे, कुल भारतीय सरकारी ऋण की माना १२०६ करोड २० हो गई। 
इसमें से €० करोड रु० ब्याज देय परिसम्पत्तियो की आड में लिये गये थे और ३० करोड़ र० 
राजकोप खाते को नकदी तथा ऋण-पन्रों ($८००॥॥८$) की आड में शेप ऋण विना किसी आइड के 
था अथवा अनुत्पादक था। कुल ऋण में से ७३६ करोड रु० की देनदारियाँ भारत में थी और ४७० 
करोड़ रु० की इगलैण्ड मे 


द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में ऋण (ए0७॥० 06८७६ 0008 $९००० पछ०ण76 पथ) : 


युद्धकाल में, भारत सरकार के ब्याज मूलक रु० दायित्वों (76४४ ४८०778 0.९6 
0००॥8०075) की मात्रा में १५१० करोड़ रु० की वृद्धि हुई और इ गर्तण्ड स्थित ब्याजदेय दायित्वो 
में ४०४ करोड़ रु० की कमी हो गई । स्टलिंग दायित्वों मे यह कमी स्टलिंग ऋण के प्रत्यावर्तन 
(ए९०४040॥ ० ४९४प्ाष्ट 0८७0) के कारण हुई । आन्तरिक दायित्वों (70708 ०0)॥540०0) 
में वृद्धि युद्धबाल मे लिये गये भारी उधार के अलाबा निम्न कारणों से हुई थी : आय पर लगाये 
गये करो की अग्रिम अदायग्रियाँ, अतिरिक्त लाभ करो की जमा (0५००७॥७) और रेलवे तथा डाक 
व तार आदि की आरक्षित निधियों (7८$८४७ #ए705) भें तथा मूल्य-हास (१६०7९०४४४०) में 
वृद्धि। इस अवधि मे, सरकार के बजट सम्बन्धी घाटो की मात्रा ६०४ हो गई और राजस्व खाते से 
बाहर का पूजीगत व्यय २६४ करोड रु० हो गया । प्रान्तीय सरकारों को वजट सम्बन्धी स्थिति भी 
काफी सरल रही | सरकारी आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में जितने रु० की आमदनी हुई उप्का 
उपयोग मित्र देशो की सरकारो के उत्तरदायित्व पर युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिये किया गया। 
यह व्यय बाद में वसूल हो जाना था। 


युद्ध पिछडने के बाद लन्दन में भारत के खाते मे बड़ी मात्रा में पौष्ड (#ध्यग्राड 
४०2॥0४$) का सचय हो गया था उसके कारण ही स्टलिंग ऋण का प्रत्यावतंव करना सम्भव 
सका । इन पौण्ड-पावनों की धृद्धि के अनेक कारण थे। सर्वप्रथम, भारत के व्यापार-शैप (039006 
० ४४06) में पूरे युद्ध-काल मे भारी मात्रा मे वृद्धि हुई और इसका अर्थ था भारत को की जाने बाली 
स्टलिग की अदायगियो में वृद्धि होना। सन्‌ १६३८-३६ तथा १६४४-४५ की अवधि के बीच भारत 
की कुल अनुकूल व्यापार-शेप ४३७ करोड रु० था । परिणामस्वरूप, इतने ही मूल्य के स्टलिंग लद॒न 
में भारत के खाते मे जमा कर दिये गये । दुसरे, भारत सरकार ने ब्रिथिश सरकार के उत्तरदायित्व 
पर भारत के कच्चे माल खाद्य-पदार्थ की जिसके बदले भारत को लन्दन में स्टलिग अदा किये गये। 
तीसरे, प्रारम्भिक व्यवस्था के अनुसार, भारत मे प्रतिरक्षा के आधघुनिकीकरण (१९टि/०6 7000० 
आं58४0॥) वी लागत का एक भाग ब्रिटिश सरकार ने अदा करना था। ब्रिटिश सरकार ने अपना 
यह अशदान भी स्टलिग मे ही दिया। अन्त मे, युद्ध पिछडने के वष्द भारत सरकार ते लन्दन में 
चाँदी बेची जिसका मूत्य भी भारत को स्टलिय मे प्राप्त हुआ । इन स्व कारणों से भारत बीजो 
कुल स्टलिग प्राप्त हुए उनकी मात्रा सन्‌ १६४५-४६ के अन्त मे २२६४ करोड रु० हो गई | भारत 
सरकार ने इन पौण्ड पावनों (६८४४॥४४४ ७99॥0८७) के एक भाग का उपयोग अपने स्टलिग दायित्वों 
(४थए8 ००४8०॥075) के प्रत्यावर्तेन के लिए क्या । 
गुद्ध-काल में रुपया-ऋण (२००८० 00८0॥ ए एकड़ छा एव्य) : 

कुल रुपया-ऋण (79८८ ०८०/) की मात्रा जो कि मार्च १६३६ में ७३६ करोड ह० 
थी, बढकर मार्च १६४६ में १६४० करोड रु० हो गई । इस वृद्धि का कारण, स्वभावत. युद्ध व्यय 
ही था जिसमे प्रतिरक्षा पर किया जाने वाला पूंजीगत व्यय और प्रत्यावर्तित स्डलिण रूण दे बदले 
में जारी रुपया-प्रतिवर्ष भी सम्मिलित थे | भारत सरकार का युद्ध-व्यय ही इस उधार का एकमाठ 


२६५ 


कारण नही था। सन्‌ १६४०-४१ से १६४५-४६ तक के छः वर्षों से कुल राजस्व घाटो की मात्रा 
६२६ करोड़ रू० हो गई थी । इन घाटो को पूरा करने के लिए जितेते धन को आवश्यकता थी, 
लिया गया उधार उससे बहुत अधिक था। उधार का कुछ भाग तो इसलिये लिया गया था कि 
भारत मे पित्र देशों से सम्बन्ध खर्चे के लिए रुपये की आवश्यकता थी। सरकार ने अपनी ऋण- 
नीति का निर्धारण केवल अपने राजस्व थाठो की दृष्टि से ही नही किया था अपितु कुल दंपयां 
आगमन तथा कुल रुपया वहिंगेमन के बीच उत्पन्न स्फीतिजनक खाई को, जहाँ _ तक भी सम्भव हो 
सके, भरने को आवश्यकता देखते हुए भी किया था । 


सरकार ने उधार कार्यक्रम ये विभिन्न प्रकार के कर्जे, राजकोप-पत्र (ध्व5०7७ ७05) 
तथा अकप बचत थोजनाएं सम्मिलित थी। ३ प्रतिशित कौ दर के विभिन्‍्त अवधि वाले कर्ज 
सफलतापूर्वक जारी किये गये ओर ऐसे कर्जो की कुल मात्रा ६३६ करोड रु० हो गई। राजकोष- 
पत्र जारी करने का कार्य भी बहुत राफल रहा और सरकार का इस सांधन से ७७० करोड झ० 
आ्राप्त हुए । सरकार ने अल्प वचत योजनाओ में भी बहुत विश्वास प्रकट किया। अल्प बचत की 
अनेक एसी योजनाएँ इसीलिए चालू की गई कि जिससे अल्प वचत्त करने वालो को युद्ध कार्यों के 
लिए अपने छोटे-छोटे अशदान करने का प्रोत्साहित विया जा सके | इन योजनाक्षो द्वारा कुल ८०० 
करोड रू० एकत्र किये गये । 


स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय सरकारी ऋण 
(09४४ 770 0७॥ 80०6 76९४7 ०॥००) 


आयोजनावद्ध_ विकास (फआग९6 १९४७०.शशशा) की आवश्यकताओं के कारण 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अवधि मे सरकारी उधार की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। विदेशों से भी 
काफी उधार लिया गया है, विशेष रूप से इसलिये ताकि योजनाओ की विदेशी घिनिमम की 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ) भारत को विदेशी यहायता अनेक रूपो मे प्राप्त हुईं परन्तु 
इस सहायता का एक बडा भांग ब्याज मूलक कर्नो (ँध-०८क्708 ]090$) के रूप में ही था। 
भारत सरकार ने आन्तरिक ब्याज मूलक दायित्वों (रला॥थ 776७८ 9०07६ ०जाह8४१०7०8) 
ये, सामास्य सदे, कर्ज (॥0875), राजकोय-पत्र, अर्थोयाय उच्चार (फ३४ बव0 एाट्क्ा5 80४9॥025) 
और अप राज्य मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ की एक मुख्य मद है, सयुक्त 
राज्य की सरकार की प्रतिर्प विधियाँ (0 8 00एथागाणाक्षा 00फ्रांथ एशा ए७७१$), जो 
सयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एज० ४८० कर्जों के रूप मे प्राप्त हुई थी । 


देश के विभाजन के समय एक समस्या यह उत्पन्त हुई कि अविभाजित भारत की 
देवदारियों का भारत और पाकिस्तान के बीच किस धकार विभाजन किया जाएं। इस सम्बन्ध में 
दोनो देशो के बीच एक वित्तीय समझौता किया गया और ऋण सम्बन्धी दायित्वों का विभाजन 
भी उसी आधार पर किया गया। 


'एएकिस्लएत के उएय विल्लीए अह्पनए एसिफपए७ पथ 405७९ सर सेफ) 


दिसम्बर १६९४७ में पाकिस्तान के साथ जो वित्तीय समझोता अथवा करार (0 
287:५70८॥।) सम्पन्त हुआ, उसके अनुसार अविभाजित भारत के सरकारी ऋण में भारत और 
पाकिस्तान के हिस्सो का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया गया: (१) वे ऋण तथा देयताएँ 
जो ब्याजोत्यादक परिसम्पत्तियों (/08८४८ ५७॥८।४॥॥४ 355८(७) द्वारा सुरक्षित थी जैसे कि रेल, तार 
थे टेलीफोन आदि, उनके सम्बन्ध मे यह निश्चित किया गया कि जितते मूल्य की ऐसी परिस्तम्पत्तियाँ 
प्रत्यक देश की सीया मे स्थित हो, हर देश उठने ही मूल्य तक देवदारियों के लिए जिम्मेदार होना 
चाहिए, (२) उन कर्जो व देयताओ (!009$ 270 ॥90॥68) के सम्बन्ध में जो कि राजकोपीय 
खाते भें नगदी तथा ऋण पत्रो (८०9५४ 200 5९८७॥॥॥४७) के द्वारा सुरक्षित थे, यह समझौता हुआ 
गा ि्तान अपने हिस्से वी नकद बाकियो की रकम अर्थात्‌ ७५ करोड़ रू० के बराबर ऋण का 
दायित्व अपने ऊपर लेगा, और (२) असुरक्षित ऋणो (घ॥००ए९८० 0०७७) के सम्बन्ध मे यह्‌ 
तप हुआ कि उसमे कुछ ऐसे मामूली हेर-फ़ेर--जैसे कि भारतीय सैनिक स्टो्स के एक भाग का 
स्थानान्‍्तरण और एक टक्साल (70०) तथा सुरक्षा प्रिदिग प्रेस की स्थापना के लिए पाकिस्तान 
को अदाययी--करने के पश्चात्‌ ऐसे ऋण में पाकिस्तान का भाग १३ ४ प्रतिशत होगा। 
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इस प्रकार, अविभाजित भारत के सम्पूर्ण सरकारी ऋण के ब्याज एवं मूलधव की 
अ्रदायमी का दायित्व भारत ते अपने ऊपर ले लिया । प्राक्रिस्तान अपना भाग बराबर वापिक किश्वो 
भें अदा करता था । ये किश्तें सन्‌ १६५२ से आरम्भ होनी थी। ऋण मे पाकिस्तान के हिस्से का 
अनुमान लगभग ३० करोड र० का लगाया गया था। स्पष्ट है कि इस प्रकार की शर्तें भारत के 
अनुकूल नही रही )भारत को सम्पूर्ण ऋणो की अदायगी का दामित्व अपने ऊपर चेना पडा जबकि 
पाकिस्तात द्वारा अपना भाग विश्तो के रूप में भारत को अदा किया जाना था । दोनो देशो के 
राजन॑तिक सम्बन्धों को देखते हुए इस बात की कोई आशा नहीं है कि भारत को ऋण का पाकि- 
स्वान का भाग कभी प्राप्त भी होगा । वास्तविकता यह है कि पाडिस्तान ने ऋण के अपने भाग 
की अदायगी की वापिक किश्तें अभी तक भी देनी शुरू नहीं की है। 


पंचवर्षोष्त धोजनाओ के अन्तगंत उधार-कार्य कम (9070णशाह शि०हााआ65 ए/ठ0 0६ ह00- 
फ्ध्था 25) 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, सरकार के उधार कार्यत्रमों के प्रति कोई अधिक उत्साहवर्धक 
प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की गई / इस कारण, प्रवम पचवर्षीय योजना मे इसका छोटा सा ही लक्ष्य 
निर्धारित किया गया | आन्तरिक उधार (एरॉध्याथ 007०छाग३) से ५२० करोड रु० प्राप्त क्रने 
का निश्चय किया गया जिसमे ११५ करोड़ रु० कर्जों से, २७० करोड रु० अल्प बचतों तथा जमा 
घनराशियों से और १३५ करोड रु० अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त किये जाने थे । किन्तु वास्तव में 
जो कर्ज वसूल हुआ चह निर्धारित लक्ष्य से कुछ कम रहा। द्वितीय योजना मे, बाजार ऋणों तथा 
अल्प बचतो के लिए १२०० करोड रु० के लक्ष्य निर्धारित किये गये। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अथक 
प्रयास किये गये । द्वितीय योजना की अवधि में, सघ तथा राज्य सरकारो की प्राम्त होने वाला 
निबल उधार लगभग ७८६ करोड रु० रहा और ४०० करोड़ रु० अल्प बचत कार्यक्रम से प्राप्त 
पर इ इन आँक्डो से स्पष्ट है कि योजना के लक्ष्य न्यूनाधिक रूप से प्राप्त कर लिये गये । तृतीम 
यीजता में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, बाजार-उधार बी कुल प्राप्तियाँ ८5०० करोड और बत्प 
बचतो से होने वाली निबल प्राप्तियाँ ६०० करोड रु० रखी गई थी। यह लक्ष्य पूरा हो गया। चतुर्थ 
मोजना में १४१५ करोड रु० बाजार ऋणो से तथा ७६६ करोड रु० अल्प बचतो से प्राप्त बिये 
जाने थे । इस प्रकार चतुर्थ योजना में कुल मिलाकर २१८४ करोड ० आन्तरिक ऋण साधतों से 
एकत्रित किये जाने का आयोजन था । पॉचवी पचवर्पीय योजना में २,४३१ करोड़ रू० की विदेशी 
सहायता उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया था । 


वर्तमान सरकारी ऋण तथा अन्य देयताएं 
(एणा॥र 09७0 बणव 008 740॥॥65 70-ऐ५५) 


तालिका न० १ इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का व्यापक चित प्रस्तुत करती है) 
भारत के सरकारी क्राणों के राम्बन्ध में तीन बातें विशेष उल्लेखनीय हैं! सर्वेप्रयम 
तो यह कि के-द्र सरकार द्वारा उधार मुख्यत विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिये 
गये हैं. और उरमे वृष्डि हीगगद्ि से होती रही है ! दूसरे, बाह्य ऋणोे करी मात्रा १४ प्रतिशत से 
बढकर सन्‌ १६७५-७६ मे (बजट अनुमानों के अनुसार) लगभग ३५ प्रतिशत हो गई है। अभी 
हाल के वर्षो में बाह्य सहायता जिस तीब्नगति से प्राप्त वी गई है और उसका उपयोग क्या है, 
उप्तमे वाह्य ऋणो के भाग में होने वाली वृद्धि स्वयमेद स्पप्ट हो जाती है । सच १६७७-७८ के 
बजट भें ८६४ करोड रू० के विदेशों ऋणो का प्रावधान किया गया है जवकि गत वर्ष के बजट मे 
१६७६-७७ भें 5५१५ करोड २० के विदेशी ऋणों का प्रावधात था| तीसरे, अब तक भारत के बाह्य 
ऋण का सर्वाधिक भाग सयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है | डालर ऋणो की मात्रा भारत के 
कुल बाहरी ऋणों वो लगभग ५० प्रतिशत बैठती है । विन्तु अब रूस व अन्य साम्यवादी देशी से 
ऋण लिए जा रहे है । 
राज्यों के ऋण की स्थिति (70606 एठअतणा ० 5६8८5) 


राज्य सरकारें अपनी सचित निधियो की आड पर बाजार से उधार सेती हैं। चूहि 
राज्य सरकार केन्द्र की भी ऋणी होती है अतः बाजार से उधार सेने के सम्बन्ध में उन्हें पहे 
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श्ध्द 


केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होती है । राज्यों के बाजार ऋण को भी स्थायी तथा वस्थायी ऋण 
के रूप मे वर्गीकृत किया जा सकता है। किन्तु राज्य सरकार अपने ऋण का एक बड़ा भाग भघ 
सरकार से लेती है। विकास की आवश्यकताओं ने राज्यो के लिए यह अनिवार्य क्या दिया है कि 
वे बेन्द्र से अधिकाधिक उधार लें | केन्द्र द्वारा राज्यो की ऋण अधिकार भारत की सचित निधि 
(००750॥0%(९0 970 ० ]700/4) मे से दिये जाते हैं परन्तु कुछ ऋण विशेष विकास निधि 
(॥7०००॥ 0:१८०छाण्था। पा) में से भो दिये जाते हैं ॥ आगे दी हुई तालिका न० २ मे राज्यो 
के ऋण वी स्थिति दिखाई गई है । 


इन आँकडों से स्पष्ट है कि कुल ऋण का सबसे बडा भाग सरकारी ऋण है। अनिधिवद्ध 
ऋण तो कुल ऋण का बहुत थोडा भाग है। सरकारी ऋषो मे, केन्द्र सरकार से प्राप्त कर्जों का 
भाग सबसे अधिक है, उसके बाद स्थायी ऋण तथा अस्थायी ऋण वा नम्बर 
आता है जिनकी मात्रा असपेक्षाहृत कम है। सन्‌ १६५१-५२ के अन्त मे, केर सरकार से 
प्राप्त ऋण कुल करण के आधे से कुछ ही कम थे। किन्तु सब १६६०-६१ के अन्त मे, ये ७५ 
प्रतिशत और १६७४-७५ (वजट) के अन्त में ७४ प्रतिशत से कुछ ही अधिक थे । मात्रा वी 
दृष्टि से, सन्‌ १६५१-५२ मे ये २४१ करोड रु० थे किन्तु सद १६७४-७५ में बढकर &२११ 
करोड़ रु० हो गये । इस प्रकार इनमे भात्रा की दृष्टि से भी वृद्धि हुई और तुलनात्मक दृष्टि से 
भी । राज्यों के स्थायी ऋण १३४ करोड़ रु० से वटकर १८६० करोड़ रु० अर्थात्‌ ,तेरह गुने से 
भी अधिक हो गये । 


सरकारी ऋश-नीति की समस्याएं 
(ए9काल्फ5$ ते एफार 0७8 एगांल) 


सम्पूर्ण युद्ध-काल में सरकार ने सस्‍्त्री अथवा अल्प ब्याज की मुद्रा नीति (७३९७० एणा०/ 
70०॥९५) अपनाइ । युद्ध -काल में सभी उधार ३ प्रतिशत को नीची दर से लिये गये | युद्ध 
लागत तथा सरकारी ऋण के भार को कम करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। यह नीति 
युद्धोसर काल में भी जारी रही और तब भी प्रारम्भिक बजे ३ प्रतिशत की दर से लिये गये। 
कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है कि यदि ब्याज की दर बढा दी जाए तो सरकार के उधार- 
कार्यन्मों के प्रति लोगो की रचि अधिक बढाई जा सकती है । परन्तु सरकार की सस्ती मुद्रा नीति 
का भी अपना ओचित्य है। सर्वप्रथम एक निध॑न देश मे, बचतो को मात्रा कम ही होती है भत 
ब्याज की दर मे वृद्धि करने से बचतो को मात्रा मे अधिक वृद्धि की सम्भावना नहीं होती। भत« 
सरकारी कजों में लोगों बेः अशदान पर ब्याज वी दर का कोई अधिक प्रभाव नही पडता | दूपरे, 
ब्याज की दरें बढाने पर विदेशी धन के बडी मात्रा मे भारत आने की सम्भावना भी बहुत कम है। 
विदेशी घन का अन्‍्तंप्रभाव (70009) ब्याज की दर के मुकाबले अन्य बातों से अधिक निर्धारित 
होता है। तीसरे, ब्याज की ऊँची दर के कारण उधार औद्योगिक उद्यमो के लिए अधिक महंगा 
हो जायेगा जिससे निवेश की दर गिर जायेगी । अन्त मे, व्याज की दर मे यदि वृद्धि की गई ती 
उससे प्रचलित ऋण-पत्रो की कीमतें गिर जायेंगी, जिसके परिणामस्वरूप निवेश कर्ने चाली उन 
सस्थाओं का चिढूठा (79097०8 50607) अस्त-व्यस्त हो जायेगा जिन्होंने कि लगातार सरवार के 
कार्य क्मों का समर्थन किया था । इस प्रकार, सरकार वी तीति की अपनी विशेषताएं है । 


परन्तु ब्याज वी उन दरो से चिपके रहना भी उचित नहीं है जो कि युद्ध से हूर्व 
ब्याज की ३ प्रतिशत की दर विल्वुल स्वाभाविक थी और युद्धन्वाल में भो सरकार ने इसको 
बनाये रखा । किन्तु युद्ध के वाद की अवधि में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, अतः इस दर बो 
पूर्णतया बताये रखना बडा कठिन है। यही कारण है कि सरकार को कुछ किस्म के कर्ज पर 
व्याज की दर बटानी पडी । उदाहरण के लिए, अभो हाल के वर्षों मे ३३ और ४ प्रतिशत की दर 
से कर्जे लिये ग्य हैं। अधिकाश अल्प बचत योजनाओं की दरें भी बढ़ाकर अब लगभग ४ 
प्रतिशत कर दी गई हैं। व्याज की दरो में की गई यह वृद्धि बदलती हुई परिस्थितियों वी ही 
प्रतिक्रिया है और उचित भी है। द्वितीय योजना की अवधि में सरकार का अल्प बचत योजनाओं 
बा लक्ष्य पूरा न हो सका । इसका आशिक कारण तो अल्प बचतों का अभाव था और आशिक 
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बारण ब्याज की नीची दर थी । इस स्थिति में, स्वभावत: ही सरकार को अपने बांण्डो पर ब्याज 
की दर बढती पडी। 

केन्द्र सरकार इस स्थिति में होती है कि वह राज्यों के मुकावले कुछ जधिक अनुकूल 
शर्तों पर ऋण ले सके | सघ सरकार इस स्थिति भे भी होती है कि वह राज्यों के मुकावते दीर्प॑- 
कालीन कर्जो के लिए एक निश्चित दर का प्रस्ताव कर सके | फिर, जिन शर्तों पर विभिन्‍न राज्य 
उधार लेते हैं, उनमे भी चोडी मसमानत पाई जाती है। सामान्यतः दुछ राज्य इस स्थिति में 
होते हैं कि वे अन्य राज्यो के मुकाबले, अन्य शर्ते समान रहने पर, ऊ चे निर्गम मूल्यों 9508 
77065) पर करे ले सकें। इस पर अन्य ऐसे राज्य रोप प्रकट करते हैं जिन्हे कि कम अनुशूल 
शर्तों पर उघार लेना पडता है। अत यह सुझाव दिया जाता है कि वेन्द्र और राज्यों की कर्मों 
सम्बन्धो सभी कार्यवाहियों का केस्रीयकरण हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सभी कर्जे 
संघ सरवार द्वारा लिये जाएँ उनकी प्राप्तियाँ राज्यो के वीच उनके आवश्यकताओं के बनुत्तार 
बाँट दी जाए | राज्य वर्ष मे एक वार अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वेख्द को सूचित कर 
दें और तब सध सरकार राज्यों की तथा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
संयुक्त कायंवाही द्वारा कर्जे प्राप्त करें । 


भारत सरकार को अपने उधार-कार्यंक्रमो के सम्बन्धो में अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः आधिक परिस्थितियों तथा लोगों की आदतो से सम्बन्धित 
होती हैं। हमारे देश मे अधिकाज् लोग निर्घन हैं अत उनकी उपभोग-प्रवृत्ति (फाण्फष्धाए ॥0 
6०5प्ए०) भी ऊँची होती है । परिणामस्वरूप यदि आय में वृद्धि भी होती है तो उनकी बबतों 
में अनुपात से कम वृद्धि होती है । किर, हमारे यहां लोग अपनी वचतो को सोने तथा चाँदी के 
गहनो के रूप में रखने के आदी हैं । जब कीमतो धातुओ के रूप मे ऐसे निसचय (80875) तस्कर 
व्यापार द्वारा तथा आयात द्वारा प्राप्त सोने या चांदी से किये जाते हैं तो वे देश की बचतो वो 
निर्जीब बना देते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार को अपनी ऋण को आवश्यकर्ताओ के सम्बन्ध में 
निवेश की गैर-सरकारी क्षेत्र की माँगो से भी प्रतियोगिता करनी पडती है। इस प्रकार, निर्धारित 
क्रार्यक्रम के अनुसार उधार लेने में सरकार के समक्ष अनेक बाधाए आती हैं ? अत सरकार 
अनेक उधार-कार्यतमों के साथ-साथ भारी मात्रा मे प्रचार और श्रोपेग्रेण्य करना होता है! कौर 
अत्प बचत यौजनाओ के सम्बन्ध में तो विशेष रूप से ऐसा करना होता है जहां कि उधार पस्याओं 
से नहीं वल्कि व्यक्तियों से लिया जाता है। लोगी को ऋण देते को प्रोत्साहित करवे के लिए प्रचार 
करना होता है और ज्ाकर्षध उत्वन्न करने होते हैं ॥ इनामी बॉण्ड योजना ऐसे आकर्षण का एक 
उदाहरण हैं। इन योजनाओं के लिए ब्याज की दर भी अर्थव्यवस्था में प्रचलित परिस्थितियों के 
अनुमार ही निर्धारित करनी होती हैं । 

डद्ितीय बित्त आयोग ने केन्द्र द्वारा राज्यो को दिये जाने वाले कर्जों कै प्रश्न पर विचार 
किया था। आयोग ने सिफारिश को थी कि कर्जीं का एकीकरण कर दिया जाना चाहिए और 
ब्याज की दरो तथा अदायगी की णर्तों का युक्तिकरण (72४0073॥290०0) कर दिया जाना दाहिए। 
कहा ग्रया कि आयोग द्वारा प्रस्तावित एकीकरण की दस योजना से प्रतिवर्ष लगभग ४ करोड़ १० 
के ब्याज वा भार कम होगा । भविष्य के लिए, आयोग ने यह प्िफारिश की कि राज्यो को वर्ष 
में केवल दो कर्जे दिये जाने चाहिए, एक तो मध्यावधि कर्जा और दूसरा दीघविधि कर्जा। इन 
क्जों वी व्याज की दर उस वर्ष के सम्पूर्ण सघीय उधारो की निबल लागत के बराबर होनी 
चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि वर्ष के बीच में भारत सरकार राज्यो वो अर्थोवाय 
उदार (५७)8 गा प्रा८808 40५20०८५) दे सकती है और किर वर्ष के अन्त में वे उक्त दोनी कनोँ 
के रूप मे परिवर्तित किये जा सकते है। इन सिफारिशों के आधार पर, १६५७-५८ तक लिये गये 
क्जों की व्याज की दर करके उनवा मानकीकरण (डंटगठंआ0॥52000) कर दिया। ओदोगिक 
एवं बराणिज्यिक उद्यमों के लिए तथा औद्योगिक आवास (गाठंणडधाश #07978) के लिए जो शत 
निर्धारित को गई थी उनमे वोई परिवर्तन नहीं किया गया । विजली से सम्बन्धित उध्मों तथा 
विजती को सुविधाओ के विस्तार के लिए लिये जाने वाले कर्जों पर ब्याज की दर ४ प्रतिशत 
चारपिक निश्चित की गई | अन्य सभी कर्जो पर ब्याज को दर ३ प्रतिशत रखी गई । आगे विचार 
होने तक मार्च १६५८ के वाद लिये गये कर्जों पर व्याज सामान्य दर से लगाया जाना था, अपर्ति 


डरे 


अधिकतम कल्याण का सिद्धान्त 
(39छंणणा छश्क्रि० एच्राणंणण) 


यह कहा जा सकता है कि कराधान का समता सिद्धान्त तथा कल्याण सिद्धान्त दोनो 
ही दोषपूर्ण हैं। समता पिद्धान्त (८१७७ एध7८७।९) केवल सरकारी सेवाओ की लागत के 
न्यायपूर्ण वितरण की विवेचना करता है, अर्पात्‌ यह है कि सरकारी सेवाओं मे लगी लागत को 
विभिन्न करदाताओ के बीच समन्यायपूर्ण रीति से कंसे बाँदा जाय) दूसरी ओर, कराधान का 
कल्याण सिद्धान्त, जो कि समता छिद्धान्त से कुछ व्यापक है, समाज में आय वितरण की ही 
सम्पूर्ण समस्या पर केन्द्रित है । ये दोतों ही वियारधाराएँ इस दृष्टि से सकृचित हैं कि ये बजट 
के केवल कराधान पक्ष का ही विवेचत करती हैं। वास्तव में यह अत्यन्त आवश्यक है कि कराधान 
के भार के विवेचन (05८0590॥]) में उन लाभो को भी सम्मिलित किया जाय जो कि सरकारी 
च्यय से प्रोप्त हो । डाहटन पोगू तथा मसग्रेब ने करों के भार तथा इसके वितरण की समस्या 
में सरकारी सेवाओं को भी सम्मिलित करके इसको नया रूप दिया है, ओर समस्या का यही छूप 
होना भी चाहिए क्योकि कल्याण को कराधान तथां सरकारी ब्यय, दोनो ही प्रभावित करते हैं । 
फराधान इसको घटाने का प्रयत्न करता है जबक्ति सरकारी व्यय इसमें वृद्धि का प्रयास करता है । 
इस हृष्टिकोण के अनुसार, कराधान का सिद्धान्त वजट-निर्धारण (अर्थात्‌ कराधान एवं सरकारी 
ध्यय के निर्धारण) का सिद्धान्त बन जाता है। इस नए सिद्धान्त का लक्ष्य सम्पूर्ण रूप में जनता 
के कल्याण को अधिरुतग करना है । ह 

पोगू ने और बाद में डाह्टन ने बजट नीति के दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
जिप्मे उन्होंने कराधान तथा सरकारी व्यय दोनों को ही प्तश्मिलित किया है। प्रथम यह है कि 
सरकारी अधिकारियों को विभिन्न उपयोगों मे साधनों का वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि 
सभी उपयोगो से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता अथवा सीमान्त कल्याण बराबर हो । दुसरे, 
सरकारी व्यय उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहां पर कि ब्यय किये गए अन्तिम झपये का 
सीमान्त सामाजिक लाभ करो के रूप में वयूल किए गये अन्तिम रुपये के सीमान्त त्याग के 
धराबर हो । 


इनमे से प्रयम प्रह्ताव तो समुदाय (००णाशण्या(9) के समसीमान्त उपयोगिता के 
सिद्धान्त (जाप्रटाफाह ० व्वृपाणाष्टााघ] एाीा ७) का हो विस्तार है। जिस प्रकार कि एक 
व्यक्ति अपनी उपलब्धि आय का विभिन्न वस्तुओं मे इस प्रकार वितरण करता है कि उसके प्रत्येक 
प्रकार के व्यय की सीमान्त तुष्दि (ए87एगें &8(598०/400) बराबर हो जाय और ऐसा करके 
बह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयत्ग करता है, उसी प्रकार सार्वजनिक सत्ताएँ 
(0ए०॥८ 3प्/ए०7४९४) अपने नियत साधनों का विभिन्न सरकारी थ्चों मे इस प्रकार बेंटवारा 
करती है कि उनके प्रत्येक प्रकार के व्यय की सीमान्त उपयोगिता बरावर हो जाये और इस प्रकार 
दे भी सागाजिक साभ (30००) ७८४८३) को अधिकतम करने का श्रयत्त करती है । दूसरा प्रस्ताव 
इस बात पर जोर देता है कि सावंजनिक कल्याण से वृद्धि करने वाला सरकारी व्यय उस बिन्दु 
तक बढ़ाया जाना चाहिए जहाँ तक कि सौसान्त सामाजिक लाभ सरकारी सेवाओ में लगने वाली 
सीमान्त लागत के बराबर हो जाए। 


म्तग्रेव (3८४५5४:४४2) से लिया गया अग्र ध्रृष्ठ पर अकरित रेखाचित्र इन दोनों ही प्रस्तावों 
को प्रस्तुत करता है-- 


२९ 


स्थानोय वित्त 
(70०४ 787०8) 


प्रारम्भिक ([7स्‍77060८0०॥) : 


प्रशासन के वुछ वार्य ऐसे हैं जो भारतीय सविधान के अनुसार, स्थानीय निकायो 
(050] 800॥०5) जैसे कि ग्राम पंचायतो, म्युनिसिपल सगठनो तथा जिला निकायो आदि को 
सौये गये हैं । यह स्वाभाविक ही है कि अपने कार्यों को कुशलता से सम्पन्न करने के लिए उन्हें 
धन बी आवश्यकता होती है। अत. इन निकायो को आय के कुछ स्रोत भी प्रदान किये गये हैं 
जिसमे राज्य सरकारो से मिलने वाले अनुदान भी सम्मिलित हैं। इस अध्याय में हम पहले तो 
स्थानीय निकायो के कार्यो का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात्‌ उनकी आय के स्रोतों का । 


स्थानीय संस्यायें अथवा निकाय और उनके कार्य 
(ल्‍.0०० 80065 खाते प्रधशार एाथांणा5) 


स्थानीय निकाय बई प्रकार के होते हैं। विभिन्‍न राज्यों में भिन्‍त-भिन्‍ल प्रकार कै 
स्थानीय निकाय और उनके भिल्त-भिम्त प्रकार के ही कार्य होते हैं। देश के सभी भागो मे, _तगरो में 
नगरपालिकाए (ए0/०एश॥९5) अथवा म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं / कुछ बडे नगरों में नगर 
सुधार विभाग (7राए0ए८7८०४ धएञ$४) अथवा विकास बोर्ड भी हैं परन्तु चू कि उन्हें कर लगाने 
का कोई अधिकार श्राप्त नहीं है अत. यहाँ हम उनको स्थानीय निकायों की परिधि से बाहर 
रखेंगे। अनेक स्थानों पर, नोटीफाइड एरिया कमेटियाँ, छोटी नगर समितियाँ, तथा कन्दूनमैंट बोर्ड 
भी स्थापित हैं। परन्तु इन पर पृथक से विचार नही किया जायेगा | क्योकि जहाँ तक कार्यों का 
सम्बन्ध है वे अन्य नगरपालिकाओं के ही समान हैं। ग्रामीण क्षेत्रो मे, हमारे यहाँ जिला बोर्ड तथा 
ग्रामीण वो हैं। ग्रामीण बोर्ड जिले से छोटे क्षेत्रों मे, अपना काम करते हैं परन्तु इनके कीर्य जिला 
बोर्डों के समान ही हैं अत जिला वो्डों के साथ ही इन पर विचार किया जा सकता है। कुछ राज्यों 
मे, याँवो में प्राम पचायतें कार्य करती हैं । इनको विशेष कार्ये सौंपे जाते हैं तथा आय के स्रोत भी 
इनके अपने होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्थानीय निकायों के चार विभिन्‍न प्रवार हैं 
जितके अपने-अपने पृथक्‌ कार्य है ओर अपने-अपने कर लगाने के अधिकार । इन चारों प्रकार हे 
निकायो को देश भर मे ही काफी महत्ता प्राप्त है ॥ 
ग्राम पंचायतें (५]386 ?8॥28925) : 


_ पंचायत का कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से एक गाँव तक ही सीमित रहता है। कूछ 
स्थितियों मे, दो या दो से अधिक गाँव भी एक पचायत के जन्तर्गंत रख दिये जाते हैं ।पचायवो 


रेण्१ 


इतनी ही अवधि के भारत सरकार के वाजार-कर्जो के प्रतिदान-मूल्य (ल्‍4०79000 »०४) के 
बराबर । 


राज्यो की आय के साधन चूंकि उनको विकास सथा बिकामेत्तर आवश्यकताओं के 


लिए पर्याप्त नही हैं, अत. केन्द्रीय ऋणो की वापिसी उनके लिए कठिनाई उपस्थित करती रही है। 
कभी-कभी तो ये अदायगियाँ और करें लेकर करनी पडी हैं १ भूतकाल मे, यहाँ तक कि ब्याज की 
अदायगी तक करने में राज्य बडे अनियमित रहे हैं॥ किन्तु फिर भी जब-जब उन्हे आवश्यकता 
हुई तब-तव वराबर उन्हें कर्जे मिलते रहे है। ऐसा होता है कि राज्य चूंकि पुराने ऋणों 
की अदायगी नये कर्ज लिये बिना नही कर सकते अत भविष्य में इत कर्जो की अदायगी खातो की 
प्रविष्दियाँ मात्र बनकर रह जायेंगी । इस स्थिति मे, इन कर्जो के कुछ भाग को बहू खात्ते मे 
डालने के प्रश्व पर अवश्य विचार करना होगा । 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रंथ 


4. ए ॥. ऐगहृवश८ वुए0॥॥7 ००॥० एफब॥०८, (0०ए०४ शा 
2. ए ॥ष छडाहु३४७ व वफलणाए शात ०३ ण एशाणा ए॥४९९ 
> 7947078, (फैफ़ाध जाप 
3, ॥# 'प ए०00रक) लिा।गा९8 ण (० 60%व०णला, ० 708, एकल 
जा थात 790 279-280. 
4. प्रात एए० ४८्क, ९०9 99. 93-00. 
5. छ0णा० छिए6 ४९४: शिृ॥॥ 
6... एरीष्र हए्ट १लश ऐड 
एागएफार8डाए/ 007870४8 
३१. “सार्वजनिक ऋण तभी भारयुक्त एव बुरा समझा जाता है जबकि बह विदेशी या अगुपादक 
होता है ।” विवेचना कीजिये। 
| ए॥० 3७. 35 5ए१४0$076 ग्रीए. साढव ॥0 75 दशा) 800 पराएा/0- 
(0८४४४ ” [05005$. 
र्‌ आज तराडी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में सरकारी ऋण के योगदान की विवेचना 
| जिये । 
पक ह8 706 ० फछ्फ॥6 2००६ 9 48 00४००फञाह ९०णाणा३ ॥७ पाए ० 
(8., 
३ भारत के सरकारी ऋष मे १६५० से कब तक हुई तीघ्र वृद्धि के कारण बताइए । इस 
बढ़ते हुए ऋण से किन समस्याओ के उत्पन्न होने की सम्भावना है ? 
2४0००णा८६ 00 (॥6 794 870७0 ० छण॥6 060 ॥ [00/4 00० 950, भरा 
आह 6 छा०्णशार ॥#8५४ (0 06 दल्शव्त 07 धा5 ॥शञ्राए का ? 
४... "सार्वजनिक ऋण एक आधुनिक आवश्यकता है और किसी राष्ट्र को उसके आन्तरिक 


ऋणो पाए ही दिवालिया नहीं साना जा सकता ।” इस कथन की विवेचना कीजिए 
और कर ऋणों को आवश्यकता का स्पष्टीकरण बीजिये ) 
#णाएर व७॥ ॥5 8 ०ण्ाएकग्रारलेए ग्रा०वेध्या जशाणाशाणा घात 8 प्रवाण व्या 


गर0 06 7356 5थगधण्फा 09 22 प्रॉट्याग]/ शत तह्का 5055 5 508 
गाथा 6 826 एटआ५ पीर वर९०९5चञआञए ता एफ्९ फगाएफ पाठ 


ड्ेण्ड 


नेगरपालिकाएँ (॥एगयलएबाधा९5) 


नगरपालिकाओ का प्रमाणिक रूप यह है कि यह नगर के मतदाताओं द्वारा चुती गई 
एक परिषद्‌ (८०णाल!) अथवा समिति (००७णा६८) या बोर्ड के रूप मे कार्य करती है और यह 
परिषद ही अपना एक अध्यक्ष चुनती है। कुछ राज्यों मे, अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओ द्वारा 
किया जाता है। इसमे एक कार्यकारी अधिकारी (०५८८एए८ ०४००7) होता है, बुछ राज्यों मे 
जिसे सरकार नियुक्त करती है। किन्तु अन्य राज्यों मे, कानून हारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत 
अथवा सरकार की विशेष अनुमति से नगरपालिकायें स्वय ही इसकी तियुक्ति करती हैं । कार्यकारी 
अधिकारी वी शक्तियाँ (909१5) प्रत्येक राज्य मे अलग-अलग होती हैं। कुछ राज्यों मे, अधिक 
महत्वपूर्ण २9ुनिसिपिल अधिकारी, जैसे, कि स्युनिरिपिल कमिश्नर, म्पुनिर्तिपिल इजीनियर तथा 
स्वास्थ्य अधिकारी, सरवार द्वारा नियुक्त क्ये जाते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित सवर्ग (८४००) 
से सम्बन्ध रखते है| कुछ राज्यों से ऐसे कर्मचारियों वी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बी जाती 
है जिन्हे कि १०० २० प्रतिमाह के अधिक मिलता है। 


नगरपालियो द्वारा लगाये जाने वाले मुख्य कर इस प्रकार हैं: (१) सम्पत्ति पर 
कर, भूमि (खुली भ्रूमि सहित) एवं भवनों पर कर, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, (३) वस्तुओ पर 
कर, विशेष रूप से चु गी तथा सीमान्त कर, (३) व्यक्तिगत कर : वृत्ति, व्यापार पैशे तथा रोजगार 
पर कर, सम्पत्ति तथा हैसियत पर कर, यात्रियों पर सीमान्त कर जिसमे तीर्थ यात्री कर भी 
सम्मिलित हैं, (४) पशुओं तथा वाहनो पर कर, और (५) वियेटर अथवा प्रदर्शन कर | कुछ राज्यों 
में, मनोरजन कर भी प्राप्तियो का एक भाव नगर पालिकाओ की आय का एक अच्छा त्ोत है। 
कुछ अन्य राज्यों मे, चु गी (००४०) तथा सीमान्त कर ((7/ए0थ 4098) नगर परालिकाओं की आय 
के मुख्य स्रोत हैं । दूसरी ओर, कुछ राज्यों मे, सम्पत्ति करो को नगरपालिकाओ बी आय मे प्रमुख 
स्थान प्राप्त है। नगरपालिकाएँ सामान्य रूप से यह नही चाहती कि वे प्रत्यक्ष कर लगाकर लोगों 
की घृणा की पात्र बनें । उनमे चू गी जैसे परोक्ष करो को लगाने का भारी झ्ुकाव पाया जाता है। 


नग्रपातिकाओे की औसत आय तथा व्यय वहुत ही कम होते है उन्हे आय के जो 
साधन उपलब्ध होते हैं उनका पूरी तरह शोषण नहीं किया जाता और यदि किया जाता है तब भी 
उतकी अ'य बहुत कम होती है। यही कारण है कि नगरपालिकाएँ प्राय. अपने उन सीमित 
कार्यो को भी कुशलता के साथ सम्पन्त नही कर पाती जो कि उन्हें सौंपे जाते हैं।इन चिकायों 
को जो कार्य सौपे जाते है वे है. जल पूर्ति दया जल-निकासी, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, डाब्टरी 
सहायता, तथा सडक । ये कार्य अपेक्षाकृत बहुत थोडे हैं परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण, नगर 
पालिकाएं अपने कार्यो को उच्च कुशलता के साथ सम्पन्न नही कर पाती । लागतो, मजदूरियों तथा 
सस्यापना-व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण नगरपालिकाएं इन कार्यों बा सम्पादन युद्ध-पूर्व के स्तरों 
पर भी कठिनाई से ही कर पाती है 


मगर निगम [था्ालंए॥ 00कणबा००) : 


निगम एक भिन्न प्रकार वा ही नगर-सगठन है और इसका क्षेत्र केवल कुछ बडे बगरो 
तक ही सीमित होता है। आजकल ऐसे कसी भी नगर मे निगम (८णएणथ०7) गही है जिनको 
जनमख्या १५ लाख से कम है, यद्यपि अनेक नगर ऐसे भो हैं जिनकी जनसख्या १३ लाख से 
अधिक है परन्तु उनमे निगम नही हैं। 


नगरपालिकाओ के मुकावले नगर निगमो के कार्य अधिक व्यापक होते है। इनको जो 
कार्य सौपे जाते है वे है . जल पूर्ति तथा जल निकासी, प्रकात की ब्यावस्था, संडर्क, गन्दी बस्तियों यो 
बी सफाई, आवास (00७/९), तथा नगर नियोजन ((०७7 ए|॥ग78) । नगरो वी जतसस्या में 
तीब्र वृद्धि होने के कारण निगमो के कार्य भी वाफो बढ गये है । कुछ स्थानों में, इत कल मैसे 
कुछ विशेष ददर्थ निकायों को सौंप दिये गये हैं, परन्तु जहाँ ऐसे विशेष निकाय नहीं होते वहाँ इन 
कार्यों को सम्पन्त करने वा दायित्व निगमों पर ही हाता है। नियमों ने अपने इन वार्यों को काफी 
कुशलता के साथ सम्पन्न क्या है । इसका कारण यह है कि इन्हे सम्पन्न करने के लिए प्राय. उनके 
पास यथेप्ट साधन होते है। उनके कार्यों मे जब वृद्धि होती है, तभी वे अपने साधनों में वृद्धि करने 
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की स्थापना करना अधिकांश राज्यों की स्पष्ट नीति रही है । पंचायतो की स्थापना 38 गाँवों 
मे करनी होती है। प्रप्रम्भ मे इनकी स्थापना कुछ न्यूततम जनसल्या के सम्बन्ध मे प्रत्येक रा 
की अपनी अलग संख्या थी । कुछ राज्यो मे, जनसख्या और आय के आधार पर पचायतों को 

या तीन बर्गों या श्रेणियों मे घाटा गया है। 


पंचायत के कार्यों का क्षेत्र बढा व्यायक होता है और इसमें न्यायिक (70622), 
पुलिस, नागरिक तथा आर्थिक आदि सभी प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार, कुछ 
राज्यों मे, पचायतों द्वारा छोटे छोटे झ्गडो का निपटारा किया जाता है और अन्य राज्यों मे 
उतके द्वारा सड़को, प्राइमरी स्कूलों तथा ग्रामीण जौपधालय आदि की भी व्यवस्था की जाती है। 
दोने के तथा सिंचाई के जल की व्यवस्था भी उनके ही क्षेत्राधिकार मे आती है सर कुछ स्थितियों 
मे तो खेती, बाजारों में उपज की बित्री की व्यवस्था तथा कृषि उपज को गोदामों में रखने का 
कार्य भी उन्हे ही सौप दिया जाता है । वास्तव मे, ज्ाजकल पचायतो द्वारा जो कार्य सम्पन्त किये 
जाते है उनमे निम्नलिखित सम्मिलित किये जाते है: पचायत घरो का तिर्माण, पीने के पानी मे 
कुओ का निर्माण, मरम्मत तथा देखभाल, कुछ ग्रामीण सडको तथा नालियो के निर्माण, रोशवी 
की व्यवस्था, ऐच्छिक श्रमदान की व्यवस्था प्राइमरी स्कूलों तथा ग्रामीण औपधालायों के लिए 
भवन का निर्माण तथा जन्म व मृत्यु का विवरण रखना। अधिकाश मामलों मे, एक ग्रामीण 
पचायत मुश्किल से दो या तीत कार्य ही सम्पन्न करती है| 


पचायतो को कुछ कर लगाने के भी अधिकार दिये गये हैं परस्तु ये कर प्रत्येक राज्य 
में अलग-अलग है । यद्यपि इतके करो की गुत्री तो बहुत वडी है, परन्तु वे कर जो कि आमतोर 
पर लगाये जाते है, इस प्रकार हैं . (१) सामान्य सम्पत्ति कर (अथवा स्थानीय दर), (२) 
मालगुजारी (भूराजस्व) पर कर अथवा भूमि का लगान, (३) वृत्ति कर (7700890॥ ४७), और 
(४) पशुओं तथा वाहनों पर कर | कुछ थोड़ी सी पचायतो मे, भन्‍्य कर भी लगाये जाते हैं, जैसे 
सेवा कर, चुगी, थियेटर कर और पथ-कर ((0]०-५४४) । पचायतो दवारा कर केवल" राज्य सरकार 
की अनुमति से ही लगाये जाते हैं ॥ इन करो की दरो के सम्बन्ध में कछ सोमाएँ होती ह जिसका 
ध्यान रखना होता है । 


जिला स्थानीय बोर्ड (07800: [,0०0 90०05) : 


जिला वीर्ड अथवा स्थानीय बोर्ड के काय क्यू क्ष त्रांधवार (]0780007) सामान्यतः 
एक राजस्व जिला (८४४४८ (७5४7०) होता है, यद्यपि: विभिन्न राज्यो में इस सम्बन्ध में 
विविधताएँ पाई जाती है। अनेक कारणो से स्थानीय बोर्ड ओव गैजी_से अप्रचलित होते जा रहे 
हैं। इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है कि इनके ऊपर के कार्य तो 'राज्यें सरकारो द्वारा लिये जा रहे 
है और नीचे के कार्य ग्राम पचायतो द्वारा | उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, जिला स्थानोय 
बोर्डों को प्राइमरी शिक्षा के उत्तरदायित्व से वरी कर दिया गया है और यह कार्य तदर्थ बो्डों 
(8090० 0०005) को सौप दिया गया है। इसी प्रकार कुछ राज्यों मे, माध्यमिक शिक्षा, 
चिकित्सा सेवायें, मुग्य सडकें और ऐसे ही अन्य कार्य राज्य सरकारों द्वारा ले लिये गये है। अन्य 


मामलों से, अब॒ ग्राम पचायते कुछ ऐसे कार्यो को सम्पन्न करने लगी हैं जो कि पहले जिला बोर्ड 
द्वारा सम्पन्न किये जाते थे । 


नगरपालिकाओ से भिन्न, जिला वोडों को अपनी आमदनियों का एक वडा भाग सरकार 
के सहायक अनुदानी से प्राप्त होता है । दूसरी ओर, उनके कर लगाने के अधिकार बहुत ही सीमित 
होते है। इनक्ली बर-आय वा सदसे महत्त्वपूर्ण ख्ोत भूमि अबबवा लगान उपकर (]800 ०६४४७) है। 
अनुपात की दृध्टि से यह कुल कर-आय के लगभग ही होता है | भूमि उपकर से होने बाली आय कुछ 
शज्यो मे ५० प्रतिशत से लेकर, अन्य राज्यों मे ० प्रतिशत से ऊपर पहुँच जाती है। जिला 
स्थानीय बो्डों को जिन अन्य करो को लगाने की अनुमति प्राप्त होती है, वे है - सम्पत्ति के 
हस्तान्तरण पर बर, दृत्ति कर, और सम्पत्ति व हैसियत कर । कुछ राज्यो में पय-कर भी महत्त्वपूर्ण 
हैं । भूमि उप कर तथा वृत्ति कर, दोनो ही आय के बडे लचकद 


है हीन स्रोत सिद्ध हुए है। कुछ राज्यों 
मे, भू-राजस्व (8४0 7८५८य०८) का कुछ भाग जिला बोडों को दे दिया जाता है । डे 
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लगा रही है, उनको चाहिए कि वे उन करो के छ्षेत्र से धीरे-धीरे अपना हाथ खीच ले । आयोग ने 
केवल स्थानीय निकायो के उपयोग के लिए ही जिन करो की सिफारिश कौ वे इस प्रकार है: 
(१) भूमि व भवन पर कर, (२ ) च्‌ गी तथा सीमान्त कर; (३) यन्त्र चालित वाहनों को छोड़कर 
अन्य बाहनों पर कर, (४) पशुओ तथा नावो पर कर, (५) वृत्तियो, व्यापारो, आजीविकाओ तथा 
रोजगारो पर कर, ओर (६) समाचार-पत्नो के विज्ञापनों को छोडकर अन्य विज्ञापनों पर दर । 
इसके साथ ही, स्थानीय निकायो को कुछ और करो के लगाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए, 
जैसे कि वियेटर या प्रदर्शन कर, सम्पत्ति के हस्तातरण पर कर, सड़क व जल मार्ग द्वारा आने-जाने 
वाले यात्रियो व माल पर कर और पथ कर (णा)। 


करो के भाग (58९5 ठ प०ए०७) : 


ऐसे करो की सस्या अधिक नही है जिन्हें राज्य सरकारें लगाती तथा बमूल करती हो 
और उनवी प्रतियां वे स्थानीय निकायो के साथ वाँट लेती हो। राज्यो द्वारा लगाये तथा वसूल 
किये जाने बाले मोटर गाडी कर की प्राप्तियो का एक भाग सभी राज्यों मे स्थानीय तिकायों वो 
दिया जाता है। कुछ राज्यों मे, सरकार ने पचायतो तथा जिला स्थानीय बोडों को भू-राजस्व वा 
कुछ भाग देना शुरू किया है। कुछ राज्यों भे, मनोरजन कर का सग्रह तो राज्य द्वारा क्या जाता 
है फिन्तु उसकी प्राप्तियाँ स्थानीय निकायो को सौंप दी जाती हैं। कराधान जाँच आयोग ने 
सिद्धान्त रूप मे करो के ऐसे बेंटवारे का इस आधार पर विरोध किया था कि जिन करो का उपयोग 
स्थानीय निकाय अपने लिए कर रहे है उनके लिए वे ही जिम्मेदार होने चाहिए । परन्तु आयोग ने 
कहा कि मोटर गाडी कर भू-राजस्व इस नियम के अपवाद होने चाहिए। आयोग ने सिफारिश 
की कि पचायतों तथा ग्रामीण बो्डो के क्षेत्र में भू-राजस्व की प्राप्तियों का कम से कम १४ प्रति- 
शत भाग इन निकायो को दे दिया जाना चाहिए। इससे उक्त निकायो को वित्त के एक न्यूनतम 
हार हा आश्वासन मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए यह बात बडे ही मनोरव॑ज्ञानिक महत्त्व 
बी होगी। 
सहायक अनुदाव (640--8॥0) । 

सहायक अनुदान जिला स्थानीय बो्डों (800 .0०४] 8040५) की आय वा तो 
एक महत्त्वपूर्ण भाग है परन्तु अन्य स्थानीय निकायो के सम्बन्ध मे ऐसा नही है। सबस्ते अधिक 
अनुदान मुण्यत शिक्षा के लिए दिये जाते है, यद्यपि कुछ राज्यों वें चिकित्सा तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य कार्यों के लिए भी प्रदात किये जाते हैं । सडको तथा जलपूर्ति एव जलनिकासी वी योज- 
नाओो के लिए दिये जाने वाले अनुदान भी असामान्य (ए॥०००॥07) नहीं हैँ। वे मुख्य कार्य 
जिनके लिए अनुदान दिये जाते हैं, इस प्रकार हैं (१) जलपूर्ति तथा जलनिकासी की योजनाओं की 
पूंजीगत लागत के एक भाग की पूति के लिए, (२) प्राइमरी स्कूलों के सचालन के लिए, 
(३) कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने ,के लिए, (४) माध्यमिक _ स्कूबो, चिकित्सा 
सस्याओ, मातृत्व व शिशुकल्याण केन्द्रों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायो, जैसे कि मलेरिया 
विरोधी कार्यवाहियो की लागत के एक भाग की पूर्ति के लिए, (५) इ जीनियरो तथा स्वास्थ्य अधि- 
कारियो जँसे अफसरो के वेतन की अदायगी के लिए ओर (६) बहुत कम स्थितियों में, अल्प 
साधनों वाली नगरपालिकाओ के वजट-घाटों को पूरा करने के लिए। 

किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे कोई नियम अथवा सिद्धान्त नही बनाये हैं शितके 
आधार पर ऐसे अनुदाव दिये जाएं । वास्तव मे, अनुदान की मात्रा तथा उसकी अदायगी, यह 48% 
ही बातें घर्ष के बर्ष बदलते हुए राज्य सरकार के राजस्व (7८४८००७०) पर निर्भर रहती हैं। इस 
स्थानीय निकायो के वित्त को कोई सुरक्षा प्राप्त नही होती। 


सहायक-अनुदाब स्थानीय निकरायो के वित्त मे तथा उनके सामान्य दागय॑-सम्पादन में 
महत्त्वपूर्ण भाग अदा कर सकते है | जलपूति तथा जल निकासी वी प्रयोजनाएँ इतनी न 
तथा बडी होती हैं कि स्थानोय निकाय बिना राज्य सरकार की सहायता के इनकी व्यवस्था नहीं 
कर सकती ॥ इन योजनाओं वी पूजीगत लायत प्राय इन निकायो की क्षमता से दाहर होती है अतः 
पी इन कार्यों के लिए अनुदान बडे सहायक सिद्ध होते हैं। बनुदानों द्वारा सरवारों को यह सा 
मिल जाता है कि वे नागरिक बल्याण की बुद्द वाज्टवीय तथा आवश्यक दार्यवाहियाँ करने 


इ्ण्श 


पृ भ्री समर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि नगरपालिका के मुक|बले निगम अपने कार्यों 
को अधिक अच्छी प्रकार सम्पन्न करते है। म्युनिस्रिपल सेवाओं पर व्यय का स्तर नगरपालिकाओों 
के मुकाबले मगर निग्रमो से स्पष्टतः ऊंचा होता है । 


निगमो द्वारा जो कर लागू किये जाते है उनमे सम्पत्ति कर, पशुओं एवं वाहनों 
(४८॥।०८७) पर कर, तथा व्यापारो, आजीविकाओं (००॥०४४) एवं रोजगार पर कर सम्मिलित 
हू। कुछ निगम थिपेटर कर लगाते है , कुछ निगम कम्पनियों पर तथा ऐसी दस्तुएँ पर कर 
लगाते है जो नगर मे बेचने के लिए लाई जाती है । कुछ स्थानों पर विज्ञापनो पर भी कर लगाया 
जाता है । अनेक स्थितियो मे विधान द्वारा सम्पत्ति कर की अधिकतम ब्यूबतम दरें निर्धारित 
कर दी जाती है और कुछ अन्य स्थितियों मे, या तो अधिकतम या स्यूनतम दर पर केबल एक ही 
निश्चित की जाती है । इन करो दा चुनाव करने तथा इतमें सशोधन करने के सम्बन्ध में निगमी 
को काफी मात्रा में स्वाधीनता प्राप्त होती है किन्तु कानून द्वारा निधारित अधिकतम और न्यूनतम 
दरो का उन्हे अवश्य ध्यात रखवा होता है 


आय के अपने सबसे बड़े श्लोत के सम्बन्ध में, नगर निगमो में समानता नहीं पाई जाती। 
नग्ररपालिकाओ के समान ही, कुछ निगम तो अपनी आय का सबसे बडा भाग चु गी तथा सीमान्त 
बारो से प्राप्त करते है, किन्तु अन्य विगमो को उनकी आय का सबसे बढ़ा भाग सम्पत्ति करों से 
प्राप्त होता है, अनेक नियम बृत्तियों, व्यापारों तथा आजीविकाओ पर कर लगाते है परन्तु ये कर 
न तो अधिक लोकप्रिय ही हुए है और न इनसे निगमो को कोई बडी आय ही प्राप्त होती है। 
आशथिय विकास के साथ-साथ देश मे जैसे-जसे परिवतंन होते रहते है बेसे-वंगे ही इनमे से कुछ करो 
का सापेक्षिक महत्त्व (0&078 77ण27०९) भी बदलता रहता है। 


स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति 
(00९5 ० 7,0०3] 8००९5) 


भारत में स्थानीय निकायो के वित्त के मुख्य स्रोत इस प्रकार है ' (१) कर, (२) राज्य 
सरकारो द्वारा लगाये तथा वसूल किये जाने वाले करो मे से प्राप्त हिस्से, (३) राज्य सरकाएं से 
प्राप्त सहायक अनुदान (8707/5-॥-00), और (४) स्थानीय निकायी के नियन्त्रण के अन्तर्गत कर- 
इतर स्रोतो (70-85 &०७॥०६७) से प्राप्त होने बाली जाय । हम इस बात पर सक्षेप में पहले ही 
विचार कर चुके हैँ कि विभिन्न स्थानीय निकायो के कर सम्बन्धी अधिकार क्‍या है और अधिरारों 
का कहां तक उपयोग किया जा रहा है | यहाँ हम उत करो के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से विचार 
करेंगे जो कि स्थातीय तिकायो द्वारा लगाये तथा वसूल किये जाते हैं। यहाँ हम इन करो पर 
केवल सामान्य रूप मे ही बिचार करेंगे तवा साथ ही स्थानीय बित्त के अन्य स्रोतों की भी 
छात्रबीन करेंगे । 


कराधान (पृ७०७०४) 


हा जैसा कि बताया जा चुका है, स्थानीय निकायो को कुछ कर सौप दिये जाते है परन्तु ये 
कर विभिन्न राज्यों मे अलग-अलग होते हैं। विन्तु स्थानीय तिकायो को जित करो के लगाने का 
अधिकार होता है, वे उन सवका उपयोग नही कर पाते | कुछ सीमाएं' निर्धारित कर दी जाती है 
ओर कुछ राज्यो मे कुछ विशिष्ट करो को लगाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी 
आवश्यक होती है । 


ऐसे कोई कर नही है जो विशेष रूप से स्थानीय निकायों के लिए ही नियत हो । 
स्थानीय निकायो द्वारा जो भी कर लगाये जाते हैं वे संविधान की राज्य- ६.8, (&(86 ॥$.) में 
हैं। अत. ऐसा कोई स्थानीय कर नही है जिस पर राज्य सरदार स्वय लाभ के लिए एक 
समानान्धर कर न लगाती हो । कुछ मामलो मे, राज्य सरकारो ने अपने इस रुख की अनुपपृक्तता 
एवं तर्कहीनता को स्वय अनुभव भी किया है परन्तु स्थानीय निकायो की सविधान की ओर से इस 
कष्ड से मुक्ति वे कोई सुविधा प्राप्त नही है। कराधान जाँच आयोग ने सिफारिश की थी कि वछ 
वर स्पष्ट रुप से स्वावीय निकायो के लिए ही सुरक्षित वर देने चाहिए और उनका उपयोग केवल 
निकायो हाय ही होना चाहिए | वर्तमान रामय में जहाँ वही भी राज्य सरकारें स्वय उन करो को 


+ 
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पालिकाओं तथा नगरनिंगमों को कुछ ऐसी जनोपयोगी सेवाओ की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्माहित 
किया जाना चाहिए, जैसे कि गंस तथा विजली का वितरण तमा परिवहन सगठनों का सचालन। 
ऐसी सेवाओं की व्यवस्था का कार्य राज्य सरकारों को अपने हाय में नही लेना चाहिए, किन्तु 
प्रिस्यितियों से बत्यन्त बाध्य होकर ही यदि ऐसा करना पढ़ जाएं तब बात दूगरी है । 


आय के कुछ कर-इतर स्रोत ग्राम पचायतो को भी प्राप्ठ है। कुछ पचायतों को सड़क 
के किनारे सग्रे पेढ़ो, तवादों तथा झीलो आदि से काफी आय प्राप्त होती है । जद पचायतो को 
भूमि-ब्यवस्था (१७४0 7978800८0/) का कार्य सौंपा जाता है तब विशेष रूप से ऐसा होता है। 
बुछ पचायतों को दृवानों तथा दाजारो तथा पैेठ के स्थानों पर बनाये गये स्लालों के किटाये के 
हूप में भी वुछ आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ सरकारी सगठनों का अभाव होता है, 
वहाँ पचायतें खाद बेचने, कृषि यन्त्र किराये पर देने, छोटी-छोटी आदे की चक्तियाँ चलाने का वार 
भी करती हैं। ऐसे उद्यम देवल पचायतों को आय ही घ्रदान नही करते बल्कि लोगो की दृष्टि में 
परचायतों वी उपयोगिता भी वबद्यते हैं । 


स्थानीय कराधान 
(.००थ प४भ) ०७) 


जो कर स्थानीय निकाओ के लिए विशेष रुप से उपयुक्त माने जाते हैं, उतमे महत्त्वपूर्ण 
हैं--सम्पत्ति पर कर, चुंगी ओर सीमान्त कर, वृत्तियो, ब्यापारों तथा आजीविका पर बर, 
वाहनों (ए८ए०७), पशुओं और नावो पर कर, थियेटर कर और प्रय-कर्‌ (/05) । सम्पत्ति पर 
लगाये जाने वाले कर भी अनेक प्रकार के होते हैं। म्युनिस्िपल क्षेत्र मे स्थित भूमि व भवनों पर 
भी कर लगाये जाते हैं। दूसरे, नगर नियोजन तथा नयर-सुशर योजनाओं के लागू होने बे कारण 
शहरी भूमि के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस पर समुन्नति कर लगाने का अधिकार भी स्थानीय 
निभायो को ही होता है । तीसरे, स्थानीय कराघात की एक मद ओर है गिसका बुछ राज्य में 
विकास हुआ है, और वह है, स्थावर सम्पत्ति (॥ग्रा7०४४४७)४ ए700थ09) के हस्तान्तरण पर बर॥ 
अन्त में, भूमि उपकर अथवा लगान उपकर (]800 ८८४९७) भी जिला स्तानीय बोर्डों वी 
आय का एंक सुस्य स्लोत है। इस मद मे जब सम्पत्ति पर विभिन्न प्रकार के कर समुचित रीति 
से लगाये जाते हैं तो यह स्थातीय निकायो की आय का एक वडा फलदायी स्रोत बन जाता गा 
सम्पत्ति पर तथा वृत्तियो, व्यापारों तथा आजीविकाओं पर लगाये जाने वाले कर स्थानीय निता 
के सम्भावित मुख्य प्रत्यक्ष कर हैं। इन करोके पक्ष में दिया जाने वाला यह एक विशेष तर है 
गौर इनका समर्थन अन्य बातों के अलावा मुख्यत इसी आधार पर किया जाता है। 
प्रम्पत्ति पर लगाये जाने वाले कर (735४७ ०2 ?7०7०79) « 


सम्पत्ति पर लगाये जाने वाले कर स्थानीय तिकायो की कर-आय के सबसे बड़े 
स्रोत हैं। इस वां के कर चार मुख्य श्रेणियों मे बाँटे जाते हैं। भूमि तथा भवतों पर कर 
सामान्यत नगरपालिकाओं, नथर निगमों तथा ग्राम पचायतों द्वारा लगाये जाते हैं दूसरी श्रेणी 
के करो में समुन्नाति कर बाते है । ये कर उन निकायों द्वारा लगाये जाते हैं जो उन्नाति की वोजवाएं 
लागू करते हैं | तीसरी श्रेणी के कर अर्थात्‌ सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर स्टाम्प शुल्क सामान्यत- 
राज्य सरकारों द्वारा लगाये छाते वाले स्टास्य शुल्क के अतिरिक्त स्थातीय निकायो को भी सम्पर्ति 
के हस्तान्तरण पर कर लगाने की अनुमति दे दी जाती है चौयी श्रेणी के कर अर्थात्‌ भूमि पर 
उपकर आमतौर पर स्थानीय वोडों तथा ग्राम पचायतो द्वारा सगाये जाते हैं । 


भूमि तथा भवनों पर कर (पछ९८5 0॥ [,3705 270 छणाता088) : 


भूमि तथा भवतों पर लगाये जाने वाले कटो के दो रूप होते है--सामान्य कर और 
सेवा कर। कुछ स्थितियों में इनको सयुक्त दर से लगाकर एक जगह मिला दिया जाता है । कुछ 
राज्यो मे, कर पर अधिभार (5प्रणाआ£2०) के रूप में एक अतिरिक्त बर (3000072 05) 
लगाया जाता है जँसे कि शिक्षा कर, पुस्तकालय उपकर, अथवा स्वास्थ्य उपकर। कुछ राज्य मे, 
सम्पत्ति कर को अनिवार्य उगाही वी व्यवस्था है । ऐसे राज्यों ने नगगपालिकाएँ सम्पत्ति करो वो 
जगाहती हैं किन्तु अन्य राज्यों में इसकी अनिवाय उगाही नहीं की जाती ! 


च्०७ 


लिए स्थानीय निकायो को मजबूर कर सकें। इसके अतिरिक्त, अनुदान राज्य सरकारों को इस 
योग्य भी बताते है हि वे विभिन्न क्षेत्रो मे नागरिक सुविधाओ भें कुछ मात्रा थे एकहुपता स्थापित 
कर सो । राज्य सस्कार विभिन्न नगरपालिकाओ तथा अन्य स्थानीय निकायो पर इस बात के लिए 
जोर डाल सकती हैं कि वे राज्य सरकारो द्वारा निर्धारित कुछ स्तरो के अनुसार नागरिक सुविधाओं 
की व्यवस्था करे और सरकार विभिन्न क्षेत्रो मे प्रदात की जाते वाली सेवाओं में एकरूपता ला 
सकती है । 

राज्य सरकारो द्वारा दिये जाने वाले अनुदानो के दो आधार हो सकते है | वे या तो 
प्रतिशत अनुदान हो सकते है अपवा ब्लाक अनुदान । प्रतिशत जनुवाय (०७798 830) उस 
अनुदान हो वहते है जिससे किसी योजना को लागत का कुछ प्रतिशत भाग तो सरकार देती है, शेप 
भाग की पूर्ति स्थातीय निकाय को करनी होती है। इस स्थिति मे, योजना की लागत को एक भाग 
की पूर्ति स्थानीय निकाय को अवश्य करती होती है। ब्लाक अनुदान उस अनुदाम को कहते हैं जो 
वि सरकार द्वारा बिना झिसी ऐसी शर्तं के एक-मुश्त रकम के रूप भे दिया जाता है। ऐसे अनुदान 
स्थानीय निकायो के लिए बडे उपयुक्त रहते हैं क्योकि उतकी वित्तीय स्थिति इतनी असंत्तोपजतक 
होती है कि उनसे किसी सेवा की लागत के एक भाग की स्वय पृत्ति करने की आशा नहीं की जा 
सकती । इस स्थिति भें, अनुदान प्रत्येक क्षेत्र की जवश्यकताओ के आधार पर दिया जाता है । 


कराधान जाँच आयोग ने सुझाव दिया कि सहायक अनुदातो की व्यवस्था तिम्नलिखित 
सिद्धान्तों पर आधारित होती चाहिए | - 


(१) बडी-वडी लगरपालिकाओं तक नगर तिश्मो को छोड़कर प्रत्येक स्थानीय निकाय 
को मूलभूत सामान्‍य उद्देश्य अनुदान देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


(२) जो स्थानीय निकाय ऐसे अनुदान प्राप्त करने के योग्य हो उतका एक ऐसा सरल 
धर्गीकरण कर दिया जाना चाहिए को कि जतसब्या, क्षेत्रफल व साधनों आदि पर आधारित हो 
और अनुदान स्वय इन तत्त्वों से तथा स्थानीय निकायो के सामान्य वजटो के आकार से सम्बन्धित 
होने चाहिए । 

(३) मूलभूत अनुदान ऐसा होना चाहिए कि अपने निजी साधनो को दृष्टिगत रखने के 
पश्चात्‌ स्थानीय निबराय वो आवश्यक तथा अधिशासी (८.७८८०७॥४७) कार्यों को पूरा करने के लिए 
यथेष्ट मात्रा में धत भ्राप्त हो जाये। 


(४) स्थानीय निकायो को कई बपों के लिए मूलभूत अनुदान देने की पक्की व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

(५) इसके अतिरिक्त, विशेष भदों तथा सेवाभो के लिए विशिष्ट अनुदान (89९०० 
8ए05) देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


कर-इतर आय ()२०७०-[४७ र८शथआए८) 


स्थानीय निकायो की कर-इतर आय में फीस, जुमने तथा कुछ ऐसे सावेजनिक उद्यमों 
से होने वात्ती आय सम्मिलित है जैसे कि ट्राम्पे, बसें, विजली का वितरण आदि। कुछ नगर 
निगमो के लिए, फीस तथा जुर्माने आय के बडे अच्छे स्रोत हैं परन्तु इनसे स्थानीय विकायो की 
आय का बहुत थोडा भाग ही प्राप्त होता है | सार्वजनिक उद्यम कुछ नगर निग्रमो तथा स्थानीय 
निकायो के लिए भाग के बडे फलदायी ज्रोत है। कस इस क्षेत्र में केवल थोड़े ही तिकायो को 
सफ्लता प्राप्त हुई है । इस प्रकार के उत्तरदायित्वो को संभालने के सम्बन्ध मे, साधारणतया, न 
तो स्थानीय निकायों की ओर से ही पहल करने की कोई वात दिखाई देती है, और न राज्य 
सरकार ही इस दिशा में कोई प्रोत्साहन देती है। वास्तविकता यह है कि कुछ राज्यों ने क्रियाओं 
के इस क्षैत्र से स्थावीय निकायों को बाहर कर दिया है ओर ऐसे कुछ उद्यमो को स्वथ अपने ही 
हाथ में ले लिया है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यो मे, कस्बो तथा नगरों भे बिजली के सभरण 
(पति) और परिवहन सेवाओ की व्यवस्था का कार्य सरकार ने स्वयं अपनेजाप सभाल लिया है। 
कराधान जाँच आयोग ने सिफारिश की थी, स्थानीय निकायो को इस बात दे लिए प्रोत्साहित 
जिया जाना चाहिए कि थे अपने कर-इतर आय के खोतो मे यथासम्भव वृद्धि करें । बडो अयर- 


३१० 


को चाहिए कि जैसे ही और जब भी आवश्यक समझे इस कर की दर को कम करें और यहाँ तक 
कप करें कि सम्बन्धित नगरपालिकाएँ कर वी अपनी दरें वढा सके अथवा इसे प्रथम बार लगा 
सकें। यह प्रक्रिया कईं वर्षों में लागू होती चाहिए । 


समुन्नति फर तथा अशदाब (ए८४लगथा। प४5८5 880 (णाधफ्रेएएण्घ$) : 


स्थानीय कराधान के सदर्भ में समुन्नति कर अथवा अशदान एक ऐसा कर है जो नगर- 
नियोजन तथा नगर-सुधार-पोजनाओ के लागू होने के वारण शहरी भूपि के बढ़े हुए मृत्यो पर 
लगाया जाता है । कुछ स्थातो पर यह म्युनिश्चिपल सत्ताओ द्वारा समुन्नति कर लागू करने के 
सम्बन्ध में दो बाधाएं सामने आई है । प्रथम तो इस कर को द्वानून द्वारा वडी थोजवाओ के सिये 
सीमिति कर दिया गया और कुछ ऐसे सीमित सुघारो पर इसे लागू नही विया जा सकत्ता था जैफे 
कि पार्क क्षषवा उपरिगामी पुल (0४७ णप्तं8०) का निर्माण । इस सीसा को इस आधार पर 
न्यायोचित ठहराया जाता है कि छोटे सुधारों तह समुन्नति कर का विस्तार बरते में अनेझ 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। ऐसा करने से इसकी कार्मविधि ([॥०८ध्तप्ा०) बडी 
जटिल हो जायेगी और इधर आय भी कोई अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होंगी | जहाँ तक छीौटी 
नगरपालिकाओं का सम्बन्ध है लागत (८०४९), विवाद (॥४8900॥) तथा कायंबिधि सम्बत्धी 
जटिलताओ को आँखों से ओन्नल नही किया जा सकता | दूसरे, व्यावहारिक रूप में यह वर मधार 
योजनाओ पर व्यय की गई लागत तक ही सीमित रहता है यद्यपि कानूनी व्यवस्थाएँ ऐसी है वि 
यह भूमि के मूल्य मे होने वाली सभी वृद्धियों पर लायू होना चाहिए | कराधान जाँच आयोग का 
यह मत था कि यह सीमा न्यायोचित है। सुधार-प्रयोजना की लागत की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए 
और अधिक्रतम सीमा सम्पत्ति के मूल्य से होने वाली वाघ्तविक क्रमिक वृद्धि की ५० प्रतिशत से 
कप नही होनी चाहिए। सम्बन्धित अधिनियमों मे सशोधत किया जाना चाहिए और इस बात दी 
असभव बना दिया जाना चाहिए फ़ि कर के सम्बन्ध मे केवल इसलिए कोई मिवाद खड़ा कर _ 
दिया जाए कि भूमि के मूल्यों में वृद्धि आशिक रूप से ऐसे कारणों से होती है जिनका प्रयोजन 
से कोई सम्बन्ध नही है । 


अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर ([४छ४णा ० पाआ$6०७ 60 [छ70एथ७९ 007): 


कुछ राज्यो में, यह भी स्थानीय कराधान की एक मद है । यह कर राज्पर के स्टाग्प 
शुरक के अलावा होता है । स्थानीय तिकायी, विशेष रुप से शहरी निकायों के लिए फराधाव वां 
ग्रह एक बडा उपयुक्त रूप है। इन करो का सग्रह राज्य सरकार के रजिस्ट्रें शन वार्यालय द्वारा 
निर्धारित दरो के अनुसार किया जाता है । 
भूमि उप-कर अयवा लगान उप-कर ([.आा6 (०४६०५) 


ये कर जिला स्थानीय बोर्डों की कर-आय के मुख्य सोत हैं । इस 3प-कर वा संग्रह 
आमतौर पर राज्य सरवार द्वारा किया जाता है जौर फिर इसकी प्राप्तियाँ स्थानीय बोर्डो को दे 
दी जाती है। कुछ छथानों पर, विक्रेप गाँवों से सम्बन्धित लगान उप-कर वा एक भाग ग्रा् 
प्रचायतों को दिया जाता है। कुछ राज्यों मे, पचाथते अपना पृथक्‌ ही लगान उप-कर लगाती हैं। 
कुछ राज्यों मे प्राइमरी शिक्षा ज॑ंते कुछ विशेष कार्यत्रमो की वित्तीय व्यवस्था वे लिए एक पृथर्क्‌ 
उप-कर लगाया जाता है । 


उत्तर अदेश मे, जमीदारी उन्मूलन वे बाद इस कर वो शू-शजरव में ही मिला दिया 
ग्रया था। अब जिला थार्डे इस उप-कर के बदले मे सरकार से क्षततिपृर्ति अनुदान प्राप्त करते है । 


चुंगी और सोमान्त कर (0८070 2॥0 प्रद्यणाय॥ प9565) : 


चुगी तथा सीमान्त करो से नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमो को एक चौथाई से भी 
अधिक आय प्राप्त होती है ? ग्राम पचायतों ने भी अब इस कर को लगाना शुरू कर दिया है। ॥ 
चुभी एक ऐसा कर है जो क्सी स्थानीय छीत्न मे उपभोग करे, प्रयोग करने अथत्न यहां पर बित्री 
के लिए बाने वाले पदार्थों पर लगाया जाता है। सीमान्त कर उस कर वो कहते हैं जो तिसी 
विशेष रथानीय क्षेत्र मे आने वाते अथवा वहाँ से जाने वाये पदार्थों अथवा यात्रियों पर लगाया 


रेण्डे 


सम्पत्ति कर सम्पत्ति के वापिक अथवा पूंजीगत मूल्य पर आधारित होता है । यह कर 
स्थावर सम्पत्ति तक ही सीमित होठा है। युद्ध-छाल मे तथा उसके वाद की अवधि मे, अनेक राज्यो 
ने किराया नियन्त्रण अधिनियमों (रेशा(0०॥४० &०८७) के अन्तर्गत, भवनों की दरो पर नियन्त्रण 
लागु क्या था। ऐसे राज्यों से तगरपालिकाओं ने नियन्त्रित किरायो के आधार पर ही सम्पत्ति 
कर का निर्धारण किया था। कुछ राज्यों म, प्रत्येक तीन अयवा पाँच वर्षो के पश्चात्‌ सम्पत्ति के 
वाधिक मूल्य का पुर्ननर्धारण किया जाता है। सम्पत्ति कर के लिए दूसरा आधार सम्पत्ति का 
पू'जीगत मुल्य है परन्तु भारत मे इसका उपयोग इसलिये अधिक नहीं किया जा सकता क्योकि 
पूजीगत मूल्य का निर्धारण करना बडा कठिन है और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाओ की आब- 
श्यकता होती है | कुछ राज्यो भे, ग्राम पचायतो के सम्दन्ध ले एक तीसरा आधार प्रचलित है 
और उसका सम्बन्ध कुर्सी-क्षेत्रफल (990 ००३) तथा निर्माण की किस्म से होता है । 


कुछ राज्यो मे, मगर पालिकाओ तथा नगर नियमों द्वारा लगाये जाने वाले सम्पत्ति कर 
की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी जाती है। कर विभिन्‍न जमावन्दी मूल्यों (था: ध्थाए८) के 
लिए प्राय एक समान दर से उग्राहा जाता है। स्थानीय बित्त जाँच रंगशिति ने दर में कुछ किस्म 
के आरोहण अथवा कावर्धन (7०87659०7) का सुझाव दिया था । अत अभी हाल के वर्षो मे, 
कुछ नगर निमभों तथा नगरपालिकाओ द्वारा दर मे ऋमवर्धधन लागू क्रिया गया है।॥ परल्तु सम्पत्ति 
क्र की उगादी मे क्रमवर्धन को अपनाना अनिवार्यतद न्‍्यायोचित्र ही हो, ऐसी वात नहीं है। यह 
अदा करने की योग्यता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है क्योकि किसी भी व्यक्ति की कर अदा 
करने की योग्यता उसकी कुल आय पर निर्भर होती है। छूट को सोौमाओ से युक्त आरोहण अथवा 
क्रमवर्धन का अर्थ है, स्थानीय निकायो के लिए आय की हानि। बर-निर्धारण तथा प्रशासन से 
सम्बन्धित व्यावहारिक कठिताइयो ते सम्पत्ति करो से शिला पद्धति ($५9 $/शं०ग) को विशेष रूप 
से अनुपयुक्त बना दिया है । 

कुछ स्थिति मे, सम्पत्ति करो की उगाही (॥०४)) मे कुछ छूटे प्रदान की जाती है। 
शविधान के अनुसार, सध सरकार की राम्पत्तियाँ हम कर से ग्रुक्त होती हैं ॥ इसके अलावा कुछ 
अन्य प्रकार की सम्पत्तियां भी सामन्यत कर मुबत कर दी जाती है, उदाहरणत विशिष्ट कार्यों के 
लिए प्रयोग की जाने वाली सम्पत्तियाँ और ऐसी सम्पत्तियाँ जिन मात्रा विश्चित वापिक मूल्य 
से क्रम हो । शैक्षणित्र घामिक तथा पुण्याथे कार्यों के लिए प्रयोग वी जाने बाली सम्पत्तियाँ प्राय 
सम्पत्ति-कर से मुक्त रहती हैं। एक निश्चित स्तर से कम मूल्य की सम्गत्ति को कर मुक्त करना दो 
कारणो से न्‍्यायोचित ठहराया जाता है। प्रथम, सम्पत्ति का मूल्य जब न्यूनतम निश्चित स्तर से 
भी कम होता है तो यह स्थिति सम्पत्ति के स्वामी के जीवनस्तर अथवा आय की सूचक होती है 
जो कि निश्चित ही छूट की अधिकारी होती है । दूमरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि निम्नतम स्तर 
पर प्रशासनिक लागत आनुपातिक हृष्टि से बहुत अधिक होती है । 


भ्युनिसिपल सत्ताओं को कुछ अपवादो वो छोडकर सेवाओ पर कर लगाने का अधिकार 
द्वीता है, अर्थात्‌, ऐसे बर जो कि सामान्य दर से अतिरिक्त ही, जो सम्पत्तियों के वाधिक मूल्यो 
प्र निर्धारित डिये गये हो और जो विशिष्ट सेवाओ की लागत की पूर्ति के उद्देश्य से लगाये गये 
हो । ऐसे करो केः उदाहरण है जलकर, जन निकासी कर, सफाई कर, प्रकाश कर तथा अग्नि 
कर | ये कर विभिन्न राज्यो में लगाये जाते हैं। सेवा करो के सम्बन्ध मे विशेष ब्रात यह है किये 
तब लगाये जाते है जबकि सम्बन्धित सेवा प्रदान कर दी जाती है और ऐसे क्षेत्रों में लगाये जाते 
है जहाँ कि ये सेवाएँ प्रदान की जाती है। अधिकतर राज्यो मे, सेवा कर उप्त स्थिति से भी अदा 
करने होते हैं जबकि सम्पत्तियाँ सामान्य कर से मुक्त होती हैं। अधिकाश स्थितियों मे सेवा करो 
(३८४0८ (85६४) वा उद्देश्य यह नहीं द्वोता कि प्रदान की गई सेवा को पूरो लागत वसूल 
की जाए। 

वम्वई तथा पजाव की सरकारो से एक शहरी स्थावर सम्पर्ि कर लागू किया है। यह 
कर राज्य सरकार द्वारा स्ग्रह क्या जाता है ओर उद्ची के द्वारा रप लिया जाता है | कराधान 
जाँच आयोग में इन तरीके का अनुमोदन नहीं किया | आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार 
को यह मानना चाहिए हि यह कर आय के स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है और दोनो सरवारो 
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इस रेखाचित्र से, कुछ घन की उस मात्रा को प्रकट करती है जो कि सरकार को 
सार्वजनिक सेवाओ पर व्यय करने के लिए उपलब्ध है। यह घन चूंकि गैरसरकारी आवश्यकताओं 
की ओर से सरकारी आवश्यक्ताओ की मोर को कराध्वान के द्वारा किये जाने बाले साधनों के 





> 
अन्तरण (00९78007) को प्रकट करता है, अत यह समाज के त्याग का ही प्रतीक है। रेखाचित्र 
का ऊपर का भाग उस सामाजिक लाभ का सूचक है जो कि सरकारी व्यय से प्राप्त होता है । 
अम्' रेखा सीमान्त सामाजिक लाभ अथवा कल्याण की वक्र रेखा है जिसका नीचे वी ओर 
को क्षुकाव इस वात को प्रकट करता है कि सरकारी व्यय की अतिरिक्त धन राशियों से समाज को 
प्राप्त होने वाला लाभ घटता जाता है । चित्र का निचला भाग कराधात के द्वारा कराये जाने वाले 
सामाजिक त्याग को प्रकट करता है । बच्च' वक्ररैखा कराधान के सौमझत सामाजिक त्याग को 
प्रकट करती है। यह वकरेखा भी नीचे की आर झुकती चली गई है और इस बात को प्रदर्शित 
करती है कि जब लांगो से करो के रूप से वडी-बडी धवराशियाँ ली जायेंगी तो इससे समाज के 
त्याग की मात्रा भी बढ जायेगी । सस बक्रेखा को सीमान्त शुद्ध सामाजिक लाभ की वत्रेया 
(एथड्ाणड ग्र€( 50028] 0०८॥०॥६ ०७०४८) कहा जा सकता है और इसका हिसाब बब” को अभ' 
में से घटा कर लगाया जाता है (अर्थात्‌ शुद्ध सामाजिक लाभ की गणना करने के लिए लाभ मे से 
स्याय को घटा दिया जाता है) | म' अनुकूलत्म बिन्दु है क्योकि इस बिन्दु पर शुद्ध सामाडिक 
लाभ अधिकतम है (और सोमान्त साम्राजिक लाभ 5 सीमान्त सामाजिक त्याम) 


बजट नीति द्वारा समुदाय के अधिक्रमम कल्याण के इस नये हष्टिकोण का इस कारण 
निश्चित महत्व है क्योकि इसमे “करो के बंटवारे के न्यूनतम त्याग दृष्टि कोण की तुलना सरवारी 
खर्चों के निर्धारण के अधिकतम लाभ दृष्टिकोण से वी गई है. और बजट नियोजन (०००३० 
०००7१) के सामान्य सिद्धान्त मे इन दोनो को ही मिला दिया गया है ///5 


6 एहा३ए७ : ०१ दम , 9 44, *शाकाशएचव इबलावीज्ड ढए7ाण्यणी 0. धाह ड0748ध0व ० (3४९५ 
4$ ग्राइ/णाल्ते कह 3 शावद्रणाणया एचडी! 39एा04०३ ६० (86. ऐडैलफाग्शधणणा. ण' :फ॒प्रा।० कला 
॥ए076 896 ३ ६७० 888 ०08०0 ॥9 8 इच्छय 609 रण एए९४०: छ्राणजड ? 


केबृधु 


जाता है| अन्य शब्दों मे, सीमान्त कर ऐसी वस्तुओ पर लगाये जा सकते है जो किस्ती स्थानीय 
क्षेत्र भे आयें था वहाँ से बाहर जाएँ और यहाँ तक कि उन वस्तुओ पर भी जो कि उस क्षैत्र से 
होकर गुजरें किन्तु चुगी केवल ऐसी वस्तुओ पर ही लगाई जाती है जो किस स्थानीय क्षेत्र मे प्रवेश 
करती हैं, उत्त क्षेत्र से बाहर जाने वाली अथवा ग्रुजरने वाली बस्तुओ पर नही लगाई जाती । 
आगी मे, यदि रकम वापिस करे को व्यवस्था की जाती है। इन दोनो करो मे एक अन्तर यह है 
कि घुगी तो केवल वस्तुओ पर लगाई जाती है किन्तु सीमान्त कर यात्रियों पर भी लगाया जाता 
है । चू'कि चूगी में कर-वापिसी की व्यवस्था का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, भरत 
पजाब सरबार ने अपने यहाँ दिला वापिसी वो चुगी की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के 
अन्तर्गत, उन बस्तुओ को पहने ही कर-मुक्ति कर दिया जाता है जो कि रास्ते में होती है और 
चुगी केवल अन्य वस्तुओ पर लगाई जाती है । 


चुणी तथा सीघान्त परो की काफी आलोचना की गई है | अत. समय-रामय पर ये 
प्रयत्न किये जाते रहे है कि चगी को इसके श्रशासवीय दोषों से मुक्त कराया जाए और इनको 
बाह्यता (000९7०८) को केन्द्रित क्रिया जाता है। कुछ स्थानों पर यह कर स्थानीय उपभोग के 
केवल थोड़े से ही पदार्थों पर नगाया जाता है। इसकी दरे काफी हल्की रही है.॥ आवश्यकता इसे 
बात की है कि नंगरपालिकाएँ आगै-जाने वाये साल को रखन के लिए गोदाम तथा अन्य सुविधाओं 
की व्यवस्था करे । 


स्थानीय आधार वाले एक कर के रूप मे, सीमान्त कर के मुकाबले चु'गी स्थानीय 
बराधान वी एक अधिक उपयुक्त गद है। सीमात्त कर उस माल पर भी लगाया जा सकता है जो कि 
रास्ते में होता है। फिर इसमें कर-वापिसी की कोई व्यवस्था नहीं होती अत, यह कर प्रशासनिक 
इंष्टि में बडा सरल हे । करदाता को भी इसप्ते यह लाभ है क्रि इसमे पहुले प्रायोगिक अदायगियाँ 
फिर बाद में उनकी वापिसी जैसे कोई व्यवस्था 'नहीं है। परन्तु सीमान्त कर रेलमार्ग 
हारा लाई-ले जानी बाली बस्तुओ पर भी सगाये जाते है और सडक परिवहन द्वारा लाई-ले जानी 
बाली वस्तुओं पर भी । अत जब त्तक सड़कों द्वारा माल के यातायात की व्यवस्था पर प्रभावपूर्ण 
रीति से सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी नियन्त्रण स्थापित नहीं होता तब तक सड़क मांगें द्वारा 
लाई-ले जानी बाली वस्तुओं पर बार की कोई व्यवस्था का सुझाव देना बड़ा कृठित है। सीमाग्त 
करो की एक समुचित व्यवस्था के लिए रेल-सडक का एकीकरण आवश्यक है भौर ऐसा एकीकरण 
(॥7697900॥) केबल कुछ सीमित क्षेत्रों मे ही हो सकता है अत अन्य क्षेत्रों में सीमान्त'करो का 
विस्तार करता व्यवहाथ नहीं है । 


चुगी को एकदम पूर्णतया समाप्त कर देने की बाव व्यावहारिक दृष्टि से उचित सही 
है | कराधान जाँच आयोग ने भी यह सुझाव दिया था क्रि स्थानीय निकाय की कर-व्यवस्था से 
चुगी की रामाप्ति का ब्रार्य एक लम्बी अवधि मे पर्ण किया जाना चाहिए ) अनेक नगरपालिकाओ 
ने इसे सीपान्त वर में ही परिवतित बर दिया है जौर कई ने विती करो पर म्युविसिषल अधिकार 
करे रूप मे परिवर्तित कर दिया है ) थे भो कुछ ऐसे विकन्‍्प हैं जिन एर विचार किया जाना चाहिए। 


परन्तु ये दोनों तो समस्या के कक हल है अत तुरन्त ध्यान इस बात पर दिया जाता चाहिए 
कि चुगी व्यवस्था के गम्भीर दोषों बत उन्मूलन किया जाए । 


द आयोग ने चुगी व्यवस्था के सम्बन्ध में कई सुधारों की सिफारिश की + कहा गया कि 
ये बर गुल्यानुत्तार नही, चजन या तौल (ऋध्यट५) के हिसाब से लगाये जाने चाहिए । सभी राज्यो 
में सरशारों द्वारा आर्य मूर्चियाँ निर्धारित कर दी जानो चाहिए। उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ 
कर्मचारियों का बार-बार प्रभावपूर्ण रीति से निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे कि वे रिश्वत 
आदि न ने सके ओर जनता को परेशान न कर सके। खाद्य पदार्थों पर चागी वी दरोमें वृद्धि 
९५ अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । अन्त मे, जब भी व्यवहायें (००५७८) थो तभी चुगी 
का सीभानत कर में परिवनित करने की अथवा सीमान्त कर का लागु करने की अनुमति दे दी 
जानी चाहिए। 

_ अनेक तीर स्थानों पर यात्रियों पर सीमास्त कर लगाया जाता है। ऐसे स्थानों के 
संग्बन्ध में को इस वर को न्यायोजित ठहराया जाता है जहाँ कि दर्शवो वो वड़ी सख्या के लिए 


देवर 


नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इस कर को साधारणत. तीथ्थयात्री कर (छाए 
748४) कहा जाता है और इसे रेल किराये (77999 थि८) मे वृद्धि करके उगाहा जाता है। सडक 
परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को एक समानान्तर कर अदा करना पडता है। कराघान 
जाँच आयोग ने यह सुझाव दिया था कि लम्बी दूरी के यात्रियों पर तीची दर से सीमान्त कर 
लगाया जाना चाहिए । श्रमणारथियो अथवा दर्शको से नगरपालिकाओ के लिए अशदान लेने का 
यही एक उपयुक्त तरीका है । इस कर को एक ऐसी समन्वित योजना के अनुसार लगाया जाना 
चाहिए जिसके अन्तर्गत सडक मार्ग द्वारा यात्रा करने दाले यात्रियो पर राज्य कर लगायें और रेल 
तथा अन्य मार्गों द्वारा यात्रा करने वाली सवारियों पर सघ सरकार कर लगाये । इस प्रकार, बढ़े 
नगरों में बड़े स्थानीय निकायो के लिए आय का एक बडा उपयोगी स्त्रोत उपलब्ध हो जायेगा । 


घधन्घो अथवा वृत्तियों पर कर ([व्रण्टड 0ग एाएटिड्आ005) - 


सन्‌ १६३६ तक वृत्ति करो (ए7 ०६५०7 ६४४९५) के लिए कोई सीमा निर्धारित नही 
थी। इसी वर्ष भारत सरकार अधिनियम में एक सशोघन किया गया जिंसमे कहा गया कि कोई 
भी ऐसा कर ५० २० से अधिक नही होना चाहिए बौर चालू कर उन उच्चतम सीमाओं में रहने 
चाहिए जो कि केन्द्रीय कामुनों द्वारा निर्धारित की गई हो। सविधान के अनुच्छेद २७६ के अन्तर्गत, 
यह सीमा २५० 5० तक वा दी गई | कुछ राज्यो में तो घृत्ति कर एक समान दर से लगाया 
जाता है क्ल्तु अन्य राज्यों मे आरोही दरो से लगाया जाता है। अधिकाश राज्यी ने इस कर को 
अपने यहा लागू किया है परन्तु इससे प्राप्त आय अधिक नही होती । 


कराधान जाँच आयोग का यह कहना था कि क्योदि एक वृत्ति (छा०८४७॥००) की 
आमदनियों में भारी अन्तर पाया जाता है, अत क्षाय के अनुसार ही इस कर को विभिन्न श्रेणियों 
में बाँदा जाना चाहिए और इन श्रेंणियो के अनुसार ही इसका दरों मे भी विभिन्नता होनी चाहिए। 
इस उद्देश्य के लिए यदि आरोहरण अथवा जमवर्धन (छ7०६72557070) चाग्रुक: दिया जाए तो वाछनीय 
रहेगा । आय के आधार पर इस कर को लागू करने की बात पुणतया वैधानिक एवं उचित है और 
सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। सभी वृत्तियो, व्यापारो, नौकरियों तथा पेन्शनों से 
होने बाज्नी आय तथा निवेशों ($0५९७॥0८॥/$) से प्राप्त होने बाली जाय पर इस कर का निर्धारण 
क्या जाता चाहिए । कृषि सम्बन्धी आय को इस कर से पूर्वंबत्‌ मुक्त ही रखा जाना चाहिए। 
आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि वम्बई तथा कलकत्ता जैसे वडे मगर तिग्मो की स्थिति में, यह 
वाछनीयं होगा कि निंगमों के उत्तरदायित्व पर आय-कर विभाग वृत्ति-कर का निर्धारण तथा 
संग्रह करे । 


गाड़ियों, पशुओ तथा नावो पर कर (]8४6३ ०॥ शव्या०९5, 8 णायथ5 300 8085) : 


गाड़ियों अथवा वाहनों पर कर सभी राज्यो में म्युनिश्चितल कराधान का एक सामान्य 
अगर रहा है। परन्तु सभी नगर तिगमों तथा नगरपालिकाओ द्वारा इस कर से भ्राप्त की जाने वाली 
वापिक आय अपेक्षाकृत थोडी रही है । मोटरगाडियो पर कर लगने का अधिकार पापिस ले लेने 
के कारण स्थानीय निकायो को जो हानि हुई है, अधिकाश राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को 
उसकी ज्ञतिपूर्ति करती है। क्षतिपूर्ति (००ए्एशा&्थ707) की मात्रा अधिकार वापिस लेने से पूर्व 
के तीन दर्पों की औसत आय पर आधारित होती है | यह भी सुझाव दिया जाता है कि क्षतिपूर्ति 
के स्थान पर मोटरगाडी कर की प्राप्तियों का एक भाग ही उन्हे क्यो न दे दिया जाया कर। 
कराधान जाँच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मोटर्याठी कर को छोडकर अन्य सभी वाहनों 
पर लगाये जाने वाले कर स्थानीय सस्थाओ के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिए और केवल 
अपवाद रूप की स्थितियों मे, ओर वह भी केवल सुरक्षित कर दिये जाने चाहिए और बे वल अपवाद 
रूप स्थितियों से, और वह ली केवल अत्पावधि के लिए, मदि राज्य सरवारो को यह कर लगाना 
भी पडे तो उसवी प्राष्लियाँ स्थानीय निदायो को दे दी जानी चाहिए । 


थियेटर कर (॥6७४८ छड़) 


बुछ राज्यो मे, भनोरजन कर के अलावा, थियेटर कर बथवा प्रदर्शश वर (॥०७ (#0) 
भी लगाया जाता है । यह्‌ कर प्रत्येक प्रदर्शन अथवा अभिनय पर एक समान दर से लगाया जाता 


इ१३ 


है। यद्यपि अधिवाश मामलो से इस कर की दरें विशिष्ट (४0००) तथा समान (॥%:) रही है, 
तथापि धियेटरों और प्रदर्शनी का वर्गीकरण करने तथा भेदमूलक दरो (पशिल्यर्श 05) का 
निर्धारण फरके इसका थोड़ी बहुत मात्रा में श्रेणीकरण (8720200)_ पा गया है। थियेटर 
कर की बाह्मता मुख्यत _ मालिको (०४7९५) पर ही पडती है और दूं कि यह बहुत थोडी होती 
है अत इसके बावजूद कि उत पर मनोरजन कर भी लगाया जाता है, इसे न्‍्यायोचित कहां जा 
सकता है। 

अन्य कर (0080 735०४) 


अधिकाश राज्यो में सो पय-कर समाप्त कर दिये गये, किन्तु कुछ में अभी जारी है। 
फराधान जाँच आयोग का कहना है क्वि केवल ५ लाय छ5 से ऊपर की लायत व/ले पुलो को स्थिति 
में महू कर न्‍्यायोचित है और वह भी केवल तब तक ही, जब तक कि उसके निर्माण की लागत 
पूरी तरह वसूल न हो जाए । समाचार-पत्रो के जिज्ञापतो को छोड़कर, अन्य विज्ञापनों पर कुछ बडे 
नगर निगमो द्वारा कर लगाये जाते है। 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 
]. ॥४घ४४०0 घावृपाए (गाशाइ्ा०), 2९००7, ४० गत. एए 330-46, 
2... 09भा ("गाव ब-म्द्या हरक्काटर शा सधाव, 
3, 8, ए आओ वगाब्ा एटा शितरधा०९ 
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१. “भारत मे स्थानीय सस्थाओ के साधनो की निध्धनता अच्छी त्तरह से मालतुम है और 
रथानीय वित्त को समस्या वा विवेचन करते रामय उस पर जोर डालने की शायद ही कोई 
आवश्यकता हो ।” उपरोक्त उक्ति की व्याख्या कीजिये और राज्यो में स्थानीय सस्थाओं 
की आय को बढाने के सुझाव दीजिये । 
वर एएश्शा॥ ण एद5०प्राए८५ ण ]00७] बपण0८5५३0 प्रा0६ ७ छ८। [ताएए॥ भा 
॥९605 वाभ्चापज था| शाय्गातड्भा5 ॥ हट त5टा5तणा. 0 किट. फाकीलशाड. रण 
]060 गिक्षाएर्‌ "" (छाशला। 0 पल बए०४९० अवाधाक्षा। वात 5प8805: ५४४४५ 0 
लाव्षाताड़ धीह़ 7९४९॥0ए८६ 0 00४ 000065 ॥ ॥8 ६86९ 

२ स्थानीय सस्थाओ की वित्तीय समस्याएं क्या हैं ? वे बयो इतनी दयनीय हैं ? 
एशाब्रा बार छा९ श्र गाशाटातर फाठाला$ त9ट॥ 500९5? एञ॥५ भर ए९५ 
व 5९ 8 600780]0 ०णाताागा ? 

३. “स्थानीय वित्त की वर्तमान प्रणाली अपर्याप्तता, असमानता एवं लोचहीनता से पीडित 
है ।!' इस कथन की पूर्णत विवेचना कीजिये। क्या आय इस बात से सहमत हैं कि सीमान्त 
बर चुन्गी से अधिक उपयुक्त है ? 


“पुगरह €च्शाएए श्श्धा ण 0९०७ ग्रिल $णीटि$ तणा। ॥306५030५, ॥0५0॥9 
खाते गीवडवलाए " छि50058 प5 इच्चॉट्कशाा पीएफ. 90 ए०ए बहा।€९ शत पल 
आह पैच्चा लाग्माधावों 902९5 बार ार्टटाब9॥6 क्‍0 0070 ? 


स्थानीय चित्त का महत्व बताते हुए स्थानीय वित्त बी समस्याओ का वर्णन वीजिये। 


कैवलाधणा गिर वयएए7ध्यपरट - 06 064)  विगात्ट जावे 7इटाइड हा ग0णंदाड ती 
30090| गाक्षाएल 


५ स्थातोय वित्त को विभिन्न मदों का विवेचन कीजिए । 
[5९055 भार _्ीलिशा ॥शा5 ्ी [003| 903॥26. 


६. भारत मे स्थानीय सस्थाओ के आय प्राप्ता करने के उया-यया साधन है ? उनमे बृद्धि करने 
हेतु मुझ्ाव दीजिये। 


अब बार एाह 500०४ ती ॥0ग्रार 00०0 फठ्तार गा ताता॥ ? (5९ शाएह९5- 
7075 40 १7टहट्यष्ठ सल्या हर 


३० 


भारतीय रेलवे वित्त 
(गरवाक्ा व्यए8ह एयए97००) 


अशदान दिया है। भारतीय रेलो की कुल ब्याजदेय पूंजी (प्प्ाधव-बा-2) 8०) सब्‌ १६६५-६६ 
के अन्त में, २६५१ ५४५ करोड रू० अनेमान की गई थी। जबसे भारतीय रेलो मे कम्पनियों द्वारा 
प्रवन्धित सभी रेलो के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है तब से तो रेलवे देश का सबसे बडा राष्ट्रीय 
सा वन गया है। सन्‌ १६२४ से पूर्व, रेलवे वित्त देश के सामान्य वित्त का ही एक भाग था । 
इससे सरकार के सामान्य बजट में वड़ी अनिश्चिनता कनी रहती धी । अत सन्‌ १६१४ वे 
प्रृथवकरण सगमन (इल्कृक्‍ा0०7 ९०0%०70०॥) द्वारा रेलवे बजट व सामान्य बजट से पृथक करने 
का निश्चय जिया गया | इस सगमन हारा उस समय नक रेलवे वित्त के दोनों का बता लगाया 
गया तथा समय-समय पर उनमे सृधार किय गये जब तक कि तन्‌ १६४६ के संगमत द्वारा इमशा 
स्थान लिया गया । रेलवे वित्त बय हुमा अध्ययत सन्‌ १६२४ से पूर्व वी स्थिति से आरम्भ हवा 
हैं। इसके पश्चात्‌ हम अन्‌ १६२४ के सगमन तथा रेलवे वित्त एवं सामान्य दित्त पर इतवे प्रभावों 
वा अध्ययन करेंगे। तदनन्तर हम सन्‌ १६४६ के समसत तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति 
पर विचार करेंगे । 


प्रारम्भिक विक्मस (स्रत9 06९ €०फ॒ग्रा०7) : 


हि सन्‌ 4८६८ तक, भारत मे रेले घाटे में चल रही थी । इसका क्वारण यह था कि रेलो 
में अनाथिक परिस्थितियों बे अन्तंगेत भारी मात्रा में पूजी लगाई गई थी। ब्याज सम्बन्धी गरारन्टी 
वी वे प्रथाएं, जिनके अन्तर्गत रेतो के निर्माण का कार्य प्राइवेट कम्पनियों को सौंप दिया गया था, 
सामान्य राजकोप पर भारी बोझ घी । इसके अतिरिक्त, प्रारम्भ में जोर इस बाव पर दिया गया 
था कि ऐमे क्षेत्रों म सामयिक महत्त्व की रेलवे ताइना का विर्भाण किया जाए जहाँ यातायात पर्याप्त 
नहीं था। निर्माण की व्यवस्था, प्रवन्ध तथा यातायात की सामान्य द्माए-- ये ही वे दातें थी जो 
रैलवे को हानियो के लिए जिम्मेदार थो। 


ह सन्‌ १८६८ के पश्चात्‌ रेनो से लाभ होना शुरू हुआ।॥ इसका सबसे महत्त्वपूर्ण बारण 
देश का सामान्य आधिक विकास था। आदिक त्रियाओ वा स्तर अब उँचा हो गया था और रेलो 
वये बड़ी मात्रा मे थरालायात का अवस्ध व रना पड़ा घा | ट्सके अतिरिक्त, इस अवधि मे नई रेलवे- 
धाइनों का निर्माण बदधि अनकूव ठेको के अन्‍्तगंत किया गया था । रैलो में अब बडी बडी पूँजियाँ 
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निवेश की यई थी और रेलो का विस्तार भी बहुत तीब्र गांव से हुआ भा !”कैवल सन्‌ १६०८० 
१६०६ को छोडकर, प्रथम विश्व युद्ध के अन्ठ तक रेलो में भारी लाभ हुए | 


युद्धकाल मे, रेलो पर काम का काफों बोस पडा। रेलो में मरम्मत तभा प्रतिस्वापना 
का कार्य बहुत सीमित मात्रा मे हुआ और सामग्री की कमी तथा वित्तोय कठिनाइयो के कारण नया 
विर्माण भी लगभग वित्युल ही वन्द हो गया | अत रेलो को भारी कठिताइयो के बीच काम करना 
पडा । उनका विस्तार लगभग असम्भव था परन्तु भारी मात्रा मे सरकारी यातायात के कारण रेलों 
को अच्छी आय हुई । 


युद्ध के पश्चात्‌ रेलों की कढिवाइयाँ और भी विकट हो गई ॥ प्रतिस्थापता (769]806- 
ए्र्या0) तथा मरम्मत के कार्य बडी मात्रा में करने आवश्यक हो गये थे विन्तु तुरन्त इनकी व्यवस्था 
न हो सकी । रेलो को भारी वित्तीय कठिनाइयों वा सामना करना पड़ा परिणामस्वरूप सल्‌ 
१६२१ भे भारी हानियाँ हुई | सरकार इस बान की इन्छक थी कि रेले लाभ की स्थिति में रहें 
और लाभ की मात्रा गारन्टौकृत ध्याज से कम न हो । उस अवधि में यह वार्य) अधिकाधिक कठित 
होता जा रहा था। अत सन्‌ १६२७ में सरबार ने आकवर्य समिति (&८४०॥ (०७०॥॥०९०) 
की स्थापगा की । समिति को रेलो के प्रबन्ध, नये निर्माण तथा वित्त से राग्बन्धित सम्पूर्ण समस्या 
की जाँच का काय॑ सौंपा गया । समिति मे अपने उपयोगी प्रिफारिश की जिसमें रेलये वित्त को 
देश के सामान्य वित्त से पृथक्‌ करने की सिफारिश महत्त्वपूर्ण थी। किन्तु इस सुझ्नाव को कार्येरूप 
सत्र १:२४ मे नेवल तब ही दिया जा सका जवकि उस वर्ष पृथक्करण सगमत ने इसकी 
मिफारिश की । 


पृषक्करण सगमव, १६२४ ($शाथ०7०॥ (शाए्क्ाा90 ।924) 


रान्‌ १६२४ से पूर्व की स्थिति रेलबे तथा रारबार, दोनो के लिए ही अग्वन्तोपजनक 
थी। रेलो के लाभो वो अनिश्चितताओं (एा८ाधशा९5) ने सामान्य वजट में भी अनिश्चितता 
उत्पन्न कर दी थी । सामान्य वजट की अनिश्चितताओ तथा कठिताइयो का रेलो पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडा और उन्हे हानि हुई। रेजो के निकास तथा निर्माण के कार्य को सरकार के सामान्य 
वित्त के पूर्णतया मेर-वाणिज्यिक रुप से सम्बद्ध कर दिया गया था। रेलों की व्यवस्था वाणिज्यिक 
आधार मी की जा सकी थी और उनमे सम्बन्धित नीति मे कोई स्थिरता व निराखरणता नहीं 
आ सवी थी । 


रेलवे वित्त को मामान्य वित से पृथक्‌ करने से सम्बन्धित आकवर्थ समिति वी प्विफारिश 
पर रेलवे वित्त समिति (केआ४) #१7०7०8 (०॥एएध९६) तथा छेँटनी समिति (८एलालापत्गा 
((070706८) ने भी विचार क्या। इन सप्तितियों ने उक्त सुझाव से सहमति प्रकट की और रेलवे 
बित्त पृथवरुरण मगमन ((२७॥५४89 सगक्षा८८ 52000 000५९०४॥०॥) द्वारा सन्‌ १६२४ मे 
रेलदे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। हु 


पृथकक्रण सगमन की मुस्य व्यवस्थाए इस प्रकार थी -- 


(१) रेलवे-वित्त देश के केन्द्रीय वित्त से प्रथक्‌ होना था और रेलवे को सामान्य राजस्वो 
(2९०९७] 7९५८7५४४) में अशदान देना था। रेलो की निबल प्राप्तियों में गे सबगे पहला व्यय इस 
सशदान वे रूप में ही होना था। 


(२) इस अद्ादान (2009/7890॥07) की माया रेलो की ब्याज देय पू'जी (ट्यूज-3- 
६7282] की १ प्रतिशत होनी थी, साथ ही, इस निर्धारित रकम की अदायगी क बाद बचने वाली 
बैशी (६४905) का पांचवाँ भाग और देना था । यदि किसी दर्ष रेलो दी आय इतनी कम हो कि 
ब्याज देय पूली का १ प्रतिशत भाग न दिया जा सके तो उययनी पूर्ति अगले अथवा आने वाले अन्य 
बषों के शेप लाभो में से की जानी थी । 


न्‍ (३) ब्याज देय पूजी का व्याज तथा सामयिक महत्व की चानू रेनवे साइतों पर होने 
बाली हानि की पूति सामान्य राजस्वों में से होनी थी । हानि को यह रकम रेलो द्वारा दिये जाते 
वाले अशदान में मे घट जानी थी । 
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(४) सामान्य राजस्वो में उक्त अदायगी करने के बाद यदि कोई बेशी शेय रहे तो उसे 
रेलवे आरक्षिन निधि (रथ्वा४०५ ९5८४८ #एात) में स्थातान्दरित कर देना था, बशर्तें कि 
आरक्षित निधि में स्थानास्तरित करने केः लिए उपलब्ध राशि किसी भी वर्ष सीन करोड रु० से 
अधिक हो | उसमे से केवल दो-तिहाई भाग आरक्षित विधि मे स्थातान्तरित होना था और शेष 
एक्-तिहाई भाग सामान्य राजस्वो मे जाता था | 


(५) रेखये आरक्षित निधि का उपयोग इन कार्यों के लिए होना था : सामान्य राजस्वो 
में वाधिक अश॒दान की अदायगी को निश्चित बनाने के लिए, मूल्य क्वास को किसी बकाया राशि 
की व्यवस्था के लिए, पूजी को रद करने व बह खाते मे डालने के लिए और रेलो की वित्तीय 
स्थिति मजबूत बनाने के लिए, ताकि वे जनता दो अधिक अच्छी सेवाएँ प्रदान कर सके । 


सगठन का उद्देश्य यह था कि सामान्य बजट को उस अनिश्चिता से मुक्त करा दिया जाएं 
जो कि रेलवे वजट बे कारण उसमे उत्पन्न हो गई थी। यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया क्योकि 
सगमन की ब्यवस्थाओं के द्वारा सामान्य राजस्वों में दिये जाने वालों रेलो के अशदानों में स्थिरता 
उत्पन्न कर दी गई | सयमन का अन्य उद्देश्य रेलो वो इस योग्य बनाना था कि वे अपने लिए एक 
ऐसी आरक्षित निधि का निर्माण कर सके जिसका उपयोग दीघंकालीव विस्तार के लिए किया जा 
सके । इस सम्बन्ध भे, सगमन अपने उद्द श्य की पूर्ति मे बसफल रहा । सगमन की कार्यप्रणाली से 
एक ऐसे बडे कोष का सचय अवष्द्ध हुआ, क्योकि सगमन द्वारा आरजित निधियों से कुल धन तक 
निकाल लेने की व्यवस्था की गई थी ताकि अशदान की बबाया राशियों सामान्य राजस्वों में दी 
जा सके। रेलो में पुतनिवेश (70॥56पा८्या$) तो लगभग नही के बरावर हुए । लाभो के पुव- 
निबेश से यह आशा वी जा सकती थी कि रेल-सेवाओं में सुधार होगा और रेलो की कमाई करने 
की क्षमता भी बढ़ेगी । किन्तु सगमन ने पूरा जोर सामान्य राजस्वों में रेलो के अशदान पर दिया 
और रेलो में सुधार तथा उनके विस्तार का कोई ध्यान नही रखा । 

सगमन की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत, रेलों को इरा बात के लिये बाध्य किया गया कि 
वे जैसे भी सभव हो, अपनी जाय मे वृद्धि करे । इस स्थिति मे, दरो में वृद्धि करना आवश्यक हो 
गया । इसके अतिरिक्त, इससे रेलों के लिए यह भी जरूरी हो गया कि दे भेद-मूलव दरे लायू 
करें । यानी किराये की दरे तो घटा दी गई किन्तु माल-भाड़े की दरे बढानी पडी। पातायात है 
प्रतिस्पर्धी तथा अभ्रतिस्पर्धी क्षेत्रों मे भेदभाव करना लगभग अनुपेक्ष णीय (७०४४०५४७।९) हो गया। 
माल-भाडे की दरें उच्च श्रेणियों के मुकाबले निम्न श्रेणियों पर बढ़ा दी गई । इसका परिणाम यह 
हुआ कि दरो का ढांचा अनाधिक हो गया जिसने बुछ आवश्यक किस्म के यातायात (7५ग०) को 
हतोत्साहित किया और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला । सगमन का 282 यह था कि इसने 
इस बात पर विचार ही नही क्या कि रेलो में लगी हू सम्पूर्ण पूजी का प्रतिवर्ष लाभप्रद रीति पे 
उपयोग क्या जाए। रेलें निवेश की गई अपनी पूजी के क्तावी आऑक्डो को ही वे धनराशियाँ 
मानने को मजबूर रही जिन पर कोई प्रतिफल प्राप्त होना था। रेलो की दृष्टि से यह बात उचित 
नही थी और न ही इसे कोई सही रुख कहा जा सकता है । 


संगमन की एक विशेषता ऐसी थी जिसे रेलो के लिए लाभप्रद कहा जा सकता है। 
रेलो से कहा गया था कि वे इतना न्यूनतम लाभ अवश्य प्राप्त करे जिससे कि वे सामान्य राजस्वो 
के प्रति अपने दायित्वो का पूरा कर सके । अधिकतम लाभ के बारे भे कोई सीमा नही थी। यद्यति 
व्यवस्था यह थी कि अतिरिक्त लाभो का एक भाग सामान्य राजस्व्रों में स्थानान्तरित कर दिया 
जाए किन्तु रेलो के लाभो की कोई उच्चतम सीमा नही निर्धारित की गई | अत रेलो को इस बात 
वी खुली छूट थी कि वे अपने लाभो मे जितनी भी चाहे उतनी वृद्धि कर सकें | इसने रेलो को यह 
भी छूट दे दी कि वे दरो मे वृद्धि करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। उधर उन्हे अपनी 
वार्य-कुशलता बढाने वा भी पर्याप्त प्रलोभन दिया गया था। इस प्रकार सेवा में सुधार तथा वृद्धि 
करने की भी प्रेरणा प्रदान की गई थी। 

सगमन के वित्तीय परिणाम १६२४ से १६३० तक की ६ वर्ष की अवधि में कापी 
सतोपजनक रहे । इथ अवधि मे रेलो ने ५३ करोड रू० का कुल लाभ प्राप्त किया और ३६ करोड 
7₹० अशदान के रूप में सामान्य राजस्व में दिया। जेप लाभ आरक्षित निधि में डाल दिया गया | 
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लाभो में दर्प के वर्ष घट-बढ़ होती रही किन्तु रेलो का प्रतिवर्ष लाभ हो रहें थे जिसके कारण ही 
इनका कुछ भाग सामान्य राजस्वो मे स्थानान्तरित किया जा सका । 

सन्‌ १६२६-३० के पश्चात्‌ के कुछ वर्ष रेलो के लिए खराब रहे । बडी मन्दी (8ा८9 
66[7७४४०॥) के कारण रेलो की कमाई में तेजी से गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, वाह, भूकम्पो 
तथा रेल-सडक प्रतियोगिता ने भी उनवी आय पर बुरा श्रभाव डाला । पूंजी के ध्याज वी अदायगी 
करने के लिए रेलवे आरक्षित निधि वा राम्पूर्ण धन निकाल लिया गया। इसके अतिरिक्त, ३१ 
करोड रु० की राशि गृल्यहास निधि (कट्‌अत्यशञाणा पाते) से उधार लो गयी रे सामान्य राज- 
स्वो में दिया जाते वाला रेतो वा अशदान स्थगित कर दिया गया और यह स्थिति सन्‌ १६३६- 
३७ के अन्त तक जारी रही । अगले तीन बर्षों में अर्थात्‌ सत्‌ १६३६-४० तब देयराशि में से केवल 
थोडे से भाग की ही अदायगी की जा सकी । सन्‌ १०३६-४० के बन्त में, कुल देयराशि की मारा 
३६-०३ करोड रु० हो गई। तोन भिन्न-भिन्न सम्रितियों ने रेलो की वित्तीय स्थिति तथा उतके 
कार्य -सचालन वी जांच वी और तौनो ने ही रेल के जचों मे मितव्यवता की सिफारिश की | इन 
सिफारिशों को कार्य-रूप देने के पश्चात्‌ और अपने सचालन को लाभदायी बनाते के बहुमुद्धी प्रयत्नो 
के पश्चात्‌ रेलें सन्‌ १६३७-३८ तक अपनी स्थिति मुधारने में समर्थ हो सकी । चली आ रही विकट 
स्थिति इस वर्ष समाप्त हो गई और अगले वर्ष सामान्य राजस्वो को देयराशि का कुछ भाग अदा 
किया जा सका । इस समय, रेलवे सदस्यों ने अथदान कौ बकाया राशि की अदायगी को तीन साल 
के लिए स्थगित करने की माँग की । सन्‌ १६३६-४० के पश्चात्‌ यह स्थगन काल (प08/०गएण) 
और बडाना पडा और फिर सत्‌ १६४३ में रेले अपनी देनदारियो को अदा करने में समर्थ हुई । 
इस समय तक मूत्यह्वास तिधि से लिये गये कर्जे भी वापिस कर दिये गये । स्थिति में बह सुधार 
अशत तो थातायात में युद्धकालीन वृद्धि के कारण हुआ और अशत रेलो द्वारा अपने किरायो व 
भाडो में ध्रृद्धि के कारण । 


युद्ध छिडने के बाद, यातायात की वृद्धि, सडक परिवहन से प्रतियोगिता के अभाव तथा 
रेलो के किरायो थ भाडो में वृद्धि के कारण देलो की जाय बढ़ी । परिणाम यह हुआ कि कुल बाता- 
यात प्राप्तियों, बेशियो तथा सामान्य राजस्व के अशदानों, सभी में वृद्धि हो गई। मुद्धकाल की 
अवधि में रेलें सामान्य राजस्वों मे १५८ करोड 5० का अशदान करने की स्थिति में रही | किन्तु 
अब यह महसूस किया गया कि युद्ध सामग्री तथा सैनिकों के आवागमन पर सामान्य राजस्व मे से 
किये जाने वाले जर्च मे जो वृद्धि हुई है उसके कारण ही रेलों की आय वढी है। सन्‌ १६४२ में 
सरकार ने घोषित किया कि अब पुराने सगम्त को जारी नही रखा जा सकता वयोकि इसका अर्थे 
होगा कि सामान्य राजस्वों में रेलों का बहुत थोडा अशदान और सामान्य करदाता पर भारी बोझ । 
क्रत यह निश्चित किया गया कि रेलो के अशदान को वर्ष के वर्ष बढाया जाये। सन्‌ १६४५-४६ 
से रेलो का अशदान ३२ करोठ रु० निश्चित कर द्विया गया। इस प्रकार अब रेलो ने रामान्य 
राजस्वी मे ठोस अशदान किये ओर अपनी वित्तोय स्थिति भी हढ कर ली। किन्तु वे यथेष्ट मात्रा 
में आरक्षित निधियों का तिर्माथ नही कर सबी 


इस प्रकार, १६२४ के सगपध्तन मे उल्लेखनीय परिवतंन हुए । थ्रुद्धकाल में यह अनुभव 
किया गया कि सगमन के अन्तर्गत जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वे साम्रान्‍्य राजस्वो के लिए अधिक 
अनुकूल नहीं है। रेलो को लाभ काफी हो रहे थे किन्तु सामान्य राजस्वों मे उनके अशदात थोड़े 
थे। उधर रेलो मे भी कोई सप्ृृद्धि नही आा रही थी । अत- सरकार मे सममन को सद्योधन करने 
बी अधिकाधिक जावश्यकता अनुभव की ; सन्‌ १६४३ में उसमें परिवर्तेन किया गया | सन्‌ १९४६ 
में एक तदर्थ सहमति (40॥0७ 9ध्टाए८॥/) द्वारा यह निश्चय किया पया कि रेले सामान्य राज- 
स्वी में इतनी रकम दें जो ब्याजदेय पूंजी के १ प्रतिशत भाग मे से सामरिक महत्व बी लाइनों पर 
होते वाली हानि को घटाकर बचने दाती धनराशि तथा रेलवे समुश्नति निधि (रिश्वाफ़तए मेटालि- 
7638 9000) के तौन करोड ₹० अलग निज्ञालने के दाद शेप बचने वाली आधी घनराशि के 
बण्जर है| ५ समुकझ्ति निक्षि का लिर्भाण सन्‌ १६४६-४७ भे १५ करोड २० वी सागत से इसलिये 
किया गया या ताकि यात्रियों को अधिक मात्रा मे सुविधाएं प्रदान को जा सके । 


सन्‌ १६४६-४७ के बाद रेलो की आय कम हो गई । सचालक-व्यय बढ़ जाने के बारण 
निबल कमाई में और भी तेजी से कमी हुईं। देश के विभाजन से रेलो के समक्ष और अधिक कढि- 


रेपद 


नाइयाँ उत्पन्न हुई और उनकी वित्तोय स्थिति डगमगा गई । सन्‌ १६४७-४८ मे रेलो की निवल 
कमाई (7८४ ध्थाग॥85) ११ करोड रु० थो किस्तु ब्याजदेय पूजी पर ब्याज वी अदायगी करने के 
बाद हे करोड रू० का घाटा रहा जिसकी पूर्ति आरक्षित निधि से रकम निकालकर वी गई। सन्‌ 
१६४८-४६ में, २० करोड रु० की बेशी ($४४०)७$) रही। इसमे से ७ करोड रु० सामान्य राजज़ों 
में दे दिया गया, १ करोड रु० समुप्नति निधि में डाल दिया ग्रया और शेष १२ करोड़ रु० मृत्य- 
'हास निधि में दे दिया गया । 


सशोधित सगमन, १६४६ (१९४६९० (०ार्आा00, 949) 


सन्‌ १६४६ में, १६२४ के सगमन की कार्य -प्रणाली का पुनर्वलोकृन करने के लिये ता 
विभिन्न रेलवे निधियों के गठन तथा प्रबन्ध की जाँच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की 
गई । फलस्वरूप सन्‌ १६५०-५१ से अगले पाँच वर्षा के लिए एक नया सममन लागू किया गया। 
नये संगमन की मुख्य व्यवस्थाएँ इस प्रकार थी 


(१) सामान्य करदाता को रेलवे उद्यम में एकमात्र अधघारी (४०6 ज्ञाआनाण०व) 
का दर्जा दिया जाता था ! 


५. (२) सन्‌ १९५०-५९ से अगले प्रांच वर्षों के लिए, सामान्य र/जस्वों में से विवेश वी 
गई पू'जी पर ४ प्रतिशत का वाधिक लाभाश रेल्ो द्वारा सामान्य राजस्व में दे दिया जाता था। 
किन्तु अलाभकर सामरिक महत्व की लाइनों पर निवेश की गई पूंजी पर कोई लाभाश नही दिया 
जाता या । 


(३) चालू राजस्व आरक्षित निधि का उपयोग मुख्यत सामान्य राजस्वों में को जाने 
थाली निर्धारित अदायगियों का क्रम बनाये रपने के लिये और रेलो के सचालन में होने वाले धादे 
की पूर्ति के लिये क्या जाता था। 

(४) एक विकास निधि (0०ए८०00८7६ ए०४०१) का निर्माण क्या जाता था जिसमे 
से उन यों यी पूर्ति की जाती थी जो यात्रियों की सुविधाओं, श्रम-कल्याण तथा आवश्यक किन्‍्तु 
अलाभकर रेलवे योजनाओ की स्थापना पर किये जाते थे । 


(५) परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना तथा पुनरन॑वीकरण (7०9[9०ढ४ए९७६ 270 ॥९॥९७४)) 
की लागत की पूर्ति के लिए मूल्यछास आरक्षित निधि में अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष १५ करोड 
रु० की न्यूनतम राशि अवश्य जमा होनी थी । 


(६) बेशी (०7०४७) को शेष रकम राजस्व आरक्षित विधि (0 
$#४॥0), विकास निधि तथा मूल्य-हास आरक्षित निधि में डालो जाती थी । अन्तिम निधि न्यूनतम 
बापिक अशदान से जितनी भी अधिक आवश्यक समझी उतनी रकम डाली जाती थी। 


सशोधित सगमन में इस बात पर जोर दिया गया कि करदाता को रेलो का एकमात्र 
अशधारी (४0/०४ ७॥0४८४००७९7) माना जाये । वस्तुत करदाता को एक ईक्विटी शेयरधारी के बजाय 
निश्चित करने वाला शेयरधारी का रूप दिया गया | पहले सगमन के अन्तगंत सरकार एक प्रवाई 
से डिबेन्चरधारी, अधिमान णेयरधारी (ल्विध7०० आश०/००००) और ईक्विटी निवेशकर्ता का 
एक मिला-जुला रूप था । यह स्थिति बडी भ्रमोत्पादक थी और रेलो के लाभो में से सरकार को 
मिलने वाला भाग बडा अनिश्चित था। सशोधित सगमन से सरकार की स्थिति अधिक स्पष्ट ही 
गई और सामान्य राजस्वों के लिये रेलो का अशदान अधिक निश्चित हो गया । 


फिर, यह सशोधित सग्मत अगले पाँच दर्षों के लिए लागू होता था ओर सत्‌ ११५५ 
में इस पर पुनविचार किया जाता था। इससे सम्पूर्ण व्यवस्था मे लचीलापत आ गया था) रेतो 
के अशदान मे पाँच वर्षों बाद फिर सशोधन किया जा सकठा था। परन्तु रेलो वी दृष्टि ; होगे 
बात अधिक वाछनीय नहीं थी | दीघंकालीन नियोजन वे लिए, रेलो को इस बात वा ज्ञान होग 
जहूरी था कि वे आगे आते वाली लम्बी अवधि में सरकार के सामान्य वित्त वे भ्रति उतकी स्थिति 
या रहती है। अत सशोधित सगमन द्वारा जो अनिश्चिता उतन्न कर दी गई थी वह रेलो के लिए 
अस्वास्थकर थी । 


रे१ृ६ 


४ प्रतिशत का लाभाश निश्चित कर देने से राज्य के साम्बन्ध मे रेलो की स्थिति न्यूता- 
पक रूप में अधिक स्पष्ट कर दी गई थी। सरकार को अब इस सम्बन्ध में कोई प्रलोभव नही 
रहा था कि वह अपने लाभ के लिए रेल-किराबो तथा भाड़ो में कोई सशोधत करे वयोकि ऐसे 
परिवर्ततों एवं सशोधनों से केवल रेलो की ही वित्तीय स्थिति में परिवतंन होता था। यह स्पष्ट 
ही, पुराने सममन कौ स्थिति में एक सुधार था। 


पुएनी च्यवस्थाली के मुकादले सशोधित सगभद मे रेलो के रख-रखाव (70270609॥08) 
की अधिक निश्चित गारण्ठी दी गई थी । मूल्य छास आरक्षित निधि को स्व प्रथम स्थान तथा राज- 
स्व आरक्षित निधि को उसके वाद का स्थान दिया गया था । इस प्रकार सरकार को लाभाशो की 
सदापमी के नियितीकरण (उदप्र/्5७७७७) के ददड्गर्‌ रेलो के समुचित रख-रखाव को अधिक 

हृत्व प्रदान किया था । 


विकाश निधि को स्थापना सही दिशा में क्या जाने वाला एक परिवर्तन था। रेलो का 
यह अतिवार्य कतंब्य है कि वे यात्रियों की सुविधाओं तथा श्रम कल्याण योजनाओ की व्यवस्था करे 
और इस निधि की स्थापना से ये सेवाएँ निश्चित लो गई थी। ऐसे खर्चों की पूर्ति राजस्त्र भे से करने 
पर ऐतराज किया जा सकता था । वास्तव में, तीसरा लक्ष्य था आवश्यक एवं अलाभकर रेलवे 
प्रयोजनाओ फो चाल्लु करना। परन्तु यह एक पूंजीगत व्यय है और सामात्य राजस्व में से इसकी 
पूर्ति करना सामाम्य वित्तीय तियमों के विरुद्ध था जिसकी तीम्न आलोचता की जा सकती थी। किन्तु 
क्षपने वित्त की व्यवस्था आप करना आधुनिक व्यवसाय का एक सामान्य लक्षण है और एक सोमा 
तक यदि रेलबे इस नियम का अनुकरण करें तो उन्हें न्‍्यायोंचित कहा जा सकता । 


सन्त्‌ न तथा १६६० मे स्रंगमन के संशोधन (8८ए३005 ० ए0ार्ताण 7 954 गा0ै 
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सन्‌ १६४६ का सगमन मूलत पांच दर्षों के लिए लागू किया गया था । अतःसन्‌ १६५४ 
में उसमे स्रशोधन किया गया। किये गये परिवर्तत इस प्रकार ये .-- 


(१) संगत के सशोधन द्वारा मूत्यहांस निधि में दिया जाने बाला वाधिक भशदाव 
३० करोड रु० से बढाव्र ३५ करोड़ ० कर दिया गया । फिर, द्वितीय योजना-काल मे यूं कि इस 
निधि-से सबसे बडी-बड़ी राशियों मे ० निकाला जा चुका था अतः बाद पे अशदान की यह राशि 
बढाकर ४५ करोड़ ६० कर दी गई | 


हे (२) ध्याज देय पू'जी पर ४ प्रतिशत की दर से वाधिक अशदान की अदायगी के आधार 
में मामूली-स। परिवर्तन किया गया। 


जप (३) _बिकारा निधि के क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। अब इसमें रेल परिधहन का 
पधोग करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वालो सुविधाएं तथा तृतीय श्रेणी के 
कर्मचारियों के लिए आवास-ब्यवस्था को भी सम्मिलित कर लिया गया । इन कार्यों के लिए रेलो 
का सामान्य राजस्वो मे से कर्ज भी दिय्रे जा सकते थे । 


(४) नई रेलवे लाइनो की लागत की पू्ति पूजीगत खाते से की जानो थी, विकास 


निधि से नहों। किन्तु ३ लाख र० से अधिक लागत अलाभकर रेलवे लाइनो पर किया साम्पूर्ण खर्च 
विकास निधि में से ही लिया जाना था। 


सन्‌ १६५४ के सगमन कौ अवधि ३१ मार्च, १६६१ तक बढोा दी गईं थी। अप्रैल, 


१६६० में एक नई सगमन समिति की लियुक्ति की यई जिसने सदम्दर १६६० लें ससद को अपनी 
रिपोर्ट दी। इसकी मुझ्य सिफारिशे निम्न प्रकार थी -- 


(१) रेलो द्वारा सामान्य राजस्वो को दिये जाने दाले लाभाश को दर ब्याज देय पूजी 
पर ४ प्रतिशत से वढाकर ४२४५ प्रतिशत कर दो जानी चाहिए ॥ 


_ (२) सन्‌ १६६१ से १६६६ तक के पाँच वर्षों की अवधि के लिए पूल्यद्धाम्त आरक्षित 
निधि मे किया जाने वाला बापिक वितियोग (६४7०४ १7७7०७7700०) ४५ करोड ६० से बढाकर 
७० नरोड २० बर दिया जाना चाहिए। 


(8०३३ : ४20६ ; )2४2) 
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कराघान की अनुपाती बनाम आरोही दरें 
(ए०एणाधंगकं १5०5 शि०६705४५९ 7३0 ० प्‌करांणा) 


प्रश्न यह हे कि दराधान के सावेक्षिक भार (405९ ९० ण॑ एए्शा07) को उन 
व्यक्तियों के बीच कँसे बाद जाए जिनकी आय तथा धन वी मात्राओ में अन्तर है ? करो के 
हाँथे का यह वाज्छवीय रूप फोन सा हो सतत्ता है जो कि म्प्‌ धान के भार वा समस्यायपूर्ण रीति 
से (ध्यण।०09) विभाजन कर सके ? १ 


अदा करने की सामथ्यं के मिद्धात तथा हितानुसार सिद्धात को समता तथा न्याय के दृष्टिकोण 
पे एक साथ लागू करने से अनुपाती तथा आरोही बरटाघाव के बीच एक मुप्रस्तिद्ध विवाद उत्पन्न हो 
गया है |? जहाँ कुछ लोगो का यह विश्वास है कि अनुपाती कराधान आवश्यक वहाँ कुछ अन्य 
सोग इस भ्रकार के भी है कि पेवल आटरोही कर ही कराधान भें न्याय के सामान्य हे दिचार को 
संतुष्ट कर सकते हैं। अनुषाती कराधान का अर्थ यह है कि करो वी दरें सभी के लिए एक सी 
ही रहेगी, चाहे उसकी आय कितनी ही दम या अधिक क्यो न हो । दूसरी ओर, आरोही करापान से 
आधय है कि आय की बृद्धि के साय ही साथ करो की दरो मे भी वृद्धि होगी अर्थात्‌ ब्यक्ति की 
आप जितनी अधिक होगी करो की दरो का अनुपात भी उतना ही ऊँचा होता जायेगा ! 


अनुपादी तथा आरोही करो के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद बा छप समयानुसार बदलता 
रहा है । प्रारम्भ में यह विवाद (००१००५४५५) एक ओर तो अवतिव्रार्य बस्तुओ [760559॥68) 
पर सीमा कर और आन्तरिक करो के गुणों तथा दूसरी ओर भूमि तथा आय पर प्रत्यक्ष करों के 
गुणों पर केन्द्रित था । इनमे प्रथम प्रकार के कर जहाँ अधिकाश जमवा के लिए विशेष रूप से 
कारक थे, वहां दूसरी प्रकार के उपयुक्त बर आरोहो दरो के प्रयोग के लिए उपयुक्त थे । वतंमात 
समय में यह विवाद एक ओर तो आय कर तथा मृत्यु करो के और दूसरी ओर ब्यवस्चाय कर तथा 
सम्पत्ति करो के सापेक्षिक ॥2॥ के सम्बन्ध मे । १६वीं शताब्दी के लेखरों ने जहाँ सम्पूर्ण हप 
में (४४ 9 ७१०४) अनुपाती कराशान की वकालत दी, वहाँ इस शताब्दी के अ्शशास्त्रिमों ते 
सामान्य रूप से आरोही कराघान का पक्ष लिया । यहाँ यह उल्लेख करना भो महत्वपूर्ण होगा 
कि कभी एक दो वार व्यक्त की गई असहमति को छोड़कर आजकल आरोहण के सिद्धाल्त को 
सापान्य रूप से स्वीकार किया जाता है । इन दिनो मूल समस्या अनुषाती बनाम आरोही कराधान 
की ही नहीं है, अपितु आरोहण की मायूली बनाम तोद़ दरो की है ! 


अनुपाती दरों के पढे में तके। 
([#98००क७आंड गि 0०0गा पाल) 


(१) करदाताओं को सप्पेक्षित स्थिति में परिवर्तन नहीं--जो लोग अनुपाती करायात 
का समर्थन करते हैँ वे मूल रूप मे अदा करने वी साम्य के सिद्धास्व (ज़ाएलए06 ० ३७॥9 0 
700) में विश्वास करते हैं परन्तु उनका तर्क॑यह भी है कि बराघान का उद्देश्य यह नहीं होना 
चाहिए कि वह करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति [80४6 ए०आ।00) में परिवर्तत कर दे। 
अनुपाती कराधान का यह गुण है कि वह करदाताओ को उसी सापेक्षिक स्थिति अथ्रया हैसियत 
(४४७७७) में छोड़ता है गिसमे कि वे करों के लगते के पूर्व थे। मान लोजिए सभी शुद्ध आायो 





27. कंाधाव की किस्म बा एक तीसरा विवल्प भी है और बह हे--अवरोही कराधान 
(ए6छ7९5अ४७ ४४४४०॥) ।_ कराधान फी इस किस्म के अन्तर्गत आय को वृद्धि के 
साध-माथ करो की दरें घटतो है, अर्थात्‌ जितनी अधिक आय होगी, करो की दर 
जी ही नीचो होंगी । इस अवरोहण को सिद्धान्त के रूपए मे आजकल कोई स्दीकार 
नही करता 


6. #8पप९न5 (07 ए7०ए०ल्‍४०७ डा ६० ७९७ [0050 १9 प8058. %7) 
के के 8- रंआाघ#ाछ ०/ कब्मशाशापदा, 
4. ४०, ॥], (5७७ 69. ४025 ७ 
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भारत में वित्तीय प्रशासन 
(्गाहालंशं 807्रांग॥900॥ ॥ ]709) 


सरकार का वजट उसके वित्तीय लेन-देन अथवा वित्तीय व्यवहारों का एक ऐसा पू्पं 
चित्र प्रस्तुत करता है जिसे वडी आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार के चित्र से सरकार 
कराधान द्वारा कराये गये त्याग की सरकारी खर्च द्वारा प्रदान किये गये लाभो से 42 क्र 
सकती है। इस चित्र द्वारा कर-पद्धति का सम्पूर्ण रूप में अध्ययन किया जा सकता है उसमे 
समता न्याय के सिद्धान्त को लागू कया जा सकता है। इसी प्रकार बम में प्रस्तुत बी गई 
सरकारी खर्च की पूरी तस्वीर सरकार को इस योग्य बनाती है कि वह उससे प्राप्त होने वाले 
सोमान्त लाभो को समान कर सके और कूल लाभो को अधिकतम कर सके । संसार के अधिवाश 
देशो मे बजठ प्रतिदर्ष विधानमण्डल मे प्रस्तुत किया जाता है, सृद्यपि इसको वर्ष में एक वार से 
अधिक भी प्रस्तुत करना कोई असामान्य बात नही है। भारत में बजट प्रति बपं प्रस्तुत दिया 
जाता है किन्तु क्नी-क्भी विशेष परिस्थितियों में पूरक बजट भी प्रस्तुत क्ये जाते हैं। 


सरकारों खाने (00एशगएशाई 8०००७) : 


भारत में सघ तथा राज्य सरकारों के खातों मे ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष 
वी वास्तविक नकद प्राप्तियाँ तथा व्यय दिखाए जाते हैं। वे राशियाँ नहीं दिखाई जाती जी 
सम्बन्धित सरवारो से लेनी हैं अथवा उनको देती हैं । ये खाते एक निश्चित वर्गीकरण के अनुसार 
रखे जाते हैं। यह वर्योकरण भारत के नियन्त्रक यौर महालेखा परीक्षक ((०७/०ॉश 270 
40ग० 0६0९०] ०६ 00/8) द्वारा प्रकाशित खातो वी लघु व मुख्य मदो की अखिल भारतीय 
सूची में दिया गया है। इसमे प्राप्ति और सवितरण (#6एशंए5 थ6 ठक्रशघ्टाशा।$) की मुख्य 
मर्द (7790 प्ष्थ05) दी हुई हैं और तत्पश्चात्‌ उप-म्दे ($ए07-फ८३०५) जिनमे कि किसी विशेष 
मद को बाँटा जाता है। इस वर्गीकरण से खातो में एक्ूपता भा जाती है ओर केर्द्र राज्यों के 
खातो वी तथा अन्तर्सज्यीय खातों की तुलना वरना सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है । 

खातो के छुछ शीपंको के सम्बन्ध में अन्तर नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के गा 
सड़क परिवहन योजनाओं को निवल प्राप्तियाँ वजट में एक पृथक्‌ राजस्व मद के रूप में दि 
जाती हैं | परन्तु कुछ राज्यों मे, कुल प्राप्चियाँ “विविध” राजस्व-मद के अन्तर्गत दिखाई जाती हैँ 
ओर संचालन-ब्यय समवर्ती व्यय-मद के अन्तर्गत दिखायें जाते हैं। इसी प्रकार, पैन्धनों वा 
वितरण कुछ राज्यों में तो राजस्व वजट के अन्तर्गत दिखाया जाता है बिन्तु अन्य राज्यों में यह 
पूंजीगत बजट का एक अग होता है। बुध राज्यो मे, विस्थापितों पर क्या जाने बाला व्यय, 
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(३) रेलवे विकास तिधि की वित्तीय सहायता के लिए सामान्य राजस्वों में से दिये 
जाने वाले कर्जों की सुविधाएं अगले पाँच वर्षों मे भी जारी रहनी चाहिए । 

(४) यात्री किराया-कर को मूल किराये मे ही मिला दिया जाना चाहिए ओर ये 
प्राष्तियाँ राज्यो मे वितरण के लिए सामान्य राजस्थो मे की जानी चाहिए। 


समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई'। ये सिफारिशें रेलों द्वारा 
सामान्य को दिये जाने वाले अशदान का आधार बन गई । 


अशदान की दर ४ प्रतिशत से बढाकर ४ २५ प्रतिशत कर दी गई है जिसको इस 
आधार पर न्यायोचिंत ठद्ृराया जा सकता है कि तृतीय योजना के लिए जधिकाधिक साधनों की 
आवश्यकता है । न्याज की औसत दर में भी सन्‌ १६५४-५५ से वृद्धि कर दी गई। परन्तु लाभाश 
की दर मे तब तक वृद्धि नही की जा सकती जब तक कि रेल किरायो की चालू दरो मे वृद्धि न 
की जाए। तथापि रेलो के विकास का क्रमो की आवश्यकताओ ओर सामान्य राजस्वो को मजबूत 
बनाने की जरूरत को देखते हुए ऐसी वृद्धि के पक्ष में प्रबल तक वर्तमात है। अब रेलवे वित्त की 
सम्पूर्ण व्यवस्था पर देश के विकास कार्यक्रमों की आवश्यकताओ की दृष्टि से पुनविचार किया गया 
है और इसी दृष्टिकोण से रेलो के अशदान में भी परिवर्तन किये गये हैं। 


पिछली तालिका ग० १ से यह स्पष्ट है कि रेलो की प्राप्तियो मे तथा व्यप भे लगभग 
आभनुपातिक रूप मे बड्धि होती रही है। निवल आय की गणना कुल यातायात प्राप्तियों में से कुल 
व्यय को घटाकर की जाती है। सामान्य राजस्व को लाभाश (0शंतल॥6 80 2८7९8 76ए८708) 
शीप॑ंक से तात्पयं उत क्शदान से है जो सरकार के सामान्‍य राजस्वो मे रेलो द्वारा दिया जाता 
है। यह अशदान किस्ती भी समय लागू व्यवस्था के आधार पर व्याजदेय पूंजी (८४ए//। ४६ 
शाक्षा26) के प्रतिशत के छप में निर्धारित किया जाता है। निबल राजस्व और सामान्य राजस्वॉं 
मे रेलो द्वारा किये जाने वाले जशंदान के बीच जो अन्तर होता है, वही उनकी या तो वेशी या 
बचत ($७9/४४) होती है अयवा घाटा (9्वीला)। 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रत्य 
].. ९. ९. ३०११० ४ वशताकया रिवाज) पिता००, 2७, एफ, 
2. ऐप छाधहवएक ४ वाह गशल्ताज बात जरताफ्राए ण एमां०त 
4006 076 790/9, 99. 242-249. 
3. ९5९६९ छत: ० [909, > ि८ए070 ०0 0एा३7०0ए 8080 7003॥08९, 972-73 


फएगएएरशआआर 0एफऋशाणपड : 
१ गैर कर आय के रूप मे भारतीय रेलवे वित्त पर एक टिप्पणी लिखिये। 


जाह 8 ॥१९ 0 ॥00/॥ छ99४ 97368 85 8 $007०६ ० 7070-45 ९ए६॥७९, 


रेर४ 


सविधान के अन्तर्गत, व्यय की कुछ मर्दे ऐसी होती हैं जो कि सचित निधि पर एक 
प्रभार (०४४४6) होती हैं अर्थात्‌ उन पर मतदान नही होता । व्यय की ये मर्दे इस प्रकार हैं: 
(१) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ (८॥०]एश८ए/5) तथा भत्ते (॥॥0०फ»70८५) और उसके पद में 
सम्बंध अन्य व्यय, (२) राज्य सभा के सभापति (७8»ं77090) तथा उप सभापति और लोक सभा 
के अध्यक्ष (7९४८2) तथा उपाध्यक्ष के वेतत और भत्ते; (३) ऐसे सरकारी ऋणों का प्रभार 
जितका दायित्व भारत सरकार पर है; (४) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के 
नियन्त्रण व महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते व पेन्शनें;_ (५) किसी न्यायालय अथवा अध्यक्ष 
न्यायाधिकरण (जरंत880०7 धां०४०४) के किसी निर्णय (॥7082760), जाज्मप्ति (००६०) 
अथवा परिनिर्णय (4७०70) के भुगतान के लिए आपेक्षित कोई धनराशियाँ, और (६) भूतपूर्व 
भारतीय रियासतो के शासको के जैब खर्च (ग४9 7०:४८) । ऐसी ही कुछ मर्दे हैं थी राज्यों बी 
सचित निधियो पर भारित व्यय होती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की आय-कर तथा 
अन्य करो के जो हिस्से दिये जाते हैं। वे भारत की सचित निधि का भाग नही बनते ॥ 
व्यय का नियत्रण (00770 ० छफुधाधाा८) : 


सस्द को यह देखना होता है कि व्यय के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये गये हैं, सम्बन्धित 
सस्त्रियों तथा विभागों द्वारा उनका पालन क्या जा रहा है या नही और कही किसी मन्त्रालय ने 
अनुमोदित राशि से अधिक तो व्यय नही किया हे । इस उद्देश्य के लिए एक तो स्वतन्त्र रूप से 
लेखा परीक्षण (5००९) की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, संसद की दो समितियाँ भी 
कार्य करती हैं--सावंजनिक लेखा पमिति (ए00॥० 8०००णा। (०शाणा॥०6), तथा बनुददात 
समिति (९४४08८$ ०००॥/2८) । ये समितियाँ सरकारी खर्च पर द्वप्टि रखती हैं। 


सार्वजनिक लेखा समिति का निर्माण पूर्णतया ससद के गे र-सरकारी सदस्यो मे से दिया 
जाता है । यह समिति लोकसभा के अध्यक्ष के प्रत्येक निर्देशन एव नियव्रण के अन्तर्गत कार्य करती 
है । यह नियस्त्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किये जाने के परचात्‌ सखारी 
खातो की जाँच करती है और जाल साजियो (80०४), अनियमिताओं (६8000) 
मवाचारों (ग/श9/0९00७) तथा दुवितियोगो (प्ग/887/070एव07075) का प्रता लगाती है। 
समिति यह देखती है कि ससद द्वारा निर्धारित सीमा से कोई अनुदान अधिक न हो जाएं तथा कोई 
धन अधिक न व्यय कर दिया जाए। नियन्त्रक व महालेखा परोक्षक समिति के समझ अन्तरिम 
रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। समिति ससद के समुख एक अन्तिम एवं ओपचारिक रिपोट रखे जाने बी 
प्रत्याशी में उस पर विचार करती है॥ समिति बर्च करने दाले मन्त्रालयों पर समुचित नियन्त्रण 
रुखने के लिए, नियमों को कड़े करने तथा समय समय पर उनमे सशोधत करने के सम्बन्ध में वित्त 
मन्जालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। अनेक वित्तीय मामलो की कार्य-विधि के सम्बन्ध 
में समिति ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं | 


अनुमान समिति लोक सभा के उपाध्यक्ष के सभापतित्व मे कार्य करती है। मह ब्यय में 
मितब्ययता लाने के उद्देश्य से मौगो (6८:79705) की छानबीन करती है। समिति प्रतिवर्ष वर्क 
मत्ालयों के मामलो का व्यापक अध्ययन करती है, गवाहियाँ लेती है औौर आवश्यक कागज 
को माँय करती है तथा इन सबके आधार पर सरकारी व्यय मितव्ययता (७०००००३५) के सुझाव 
देती है। किसी भी भम्वालय के चर्च की जाँच करते समय, समिति बड़ी गहराई तक जाती है तथा 
देखती है कि किसी विशेष मद पर किया गया व्यय कहाँ तक न्‍्यायोचित है। यदि उसमे कूछ कमी 
हो सकती है तो उसके बारे मे सुझाव देती है। यहाँ एक बतरा यह्‌ रहता है कि समिति द्वारा 
जब कसी विभाग की जांच-पडवाल कर ली जाती है तो वह कुछ वर्षों तक सीमित की पैनी दृष्टि 
से बचकर अपने खर्चों की योजना बनाने के लिए स्वतन्त्र हो जाता है। परन्तु यदि सरकारी खर्च 
के सम्पूर्ण क्षेत्र को ससद के जीवन की पाँच वर्ष की मवधि से सम्बन्ध कर दिया जाए तो विभागों 
को इतना अवसर नहो मिलेगा कि वे अपने खर्चों के सम्बन्ध में अपव्ययो बनें । समिति केवल 
मित्रव्ययता के सम्बन्ध में ही अपनी सिफारिशों अस्तुत तहीं करती, वल्कि प्रशासत तेथा संगठन के 
सुधार के सम्बन्ध मे भी अपने सुसाव देती है ॥ यह प्रशासन मे कार्यकुशनता तथा मितव्ययता लाने 
के लिए वैकल्पिक नीतियो का सुझाव देती है। इस प्रकार समिति की खोज-बीन तथा सिफारिशों 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है । 


३१२३ 


केद्ध पे मिलने वाली प्राप्तियां घटाने के बाद, “विविध' व्यय के अन्तर्गत , रखा जाता है, किन्तु 
अन्य राज्यों में, केन्द्र से मिलने वाली प्राप्तियाँ विविध” शीप॑क के अन्तर्गत एक राजस्व मद के 
रूप में दिखाई जाती हैं ओर कुल व्यय समवर्ती व्यय शीपंक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इस 
प्रकार, कुछ भदों के सम्बन्ध में, विभिन्‍न सरकारें भिन्न-भिन्न प्रकार का आचरण करती हैं। 


बजद (7० 908०8) : 


बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियो तथा खर्चों का एक वापिक विवरण-पत्र 
(धधाणव्रा अक्षथा00) हैं । इसमे तीच प्रकार के आँकड़े दिए होते हैं। पिछले धर्ष ने वास्तविक 
आकड़े (४०७४(७), चान्तू बप के राशोधित अनुमान (77975०0 ४४77265) और आगामी वर्ष के 
चजद-मनुमान | भारत में बजट को दो भागो में बाँटा जाता है--राजस्व बजद (0९008 
0०१४७.) तथा पूंजीगत बजट (८४ए॥0] 97082) | राजस्व बजट में करो व सरकारी उद्यमो आदि 
से हीने वाली प्राप्तियो तथा उनमे से किए जाने वाले व्यय का विवरण दिया होता है और 
पूजीगत बजद में सभी प्रकार के पूंजीगत व्यय तथा उसकी प्रूति हेतु लिए जाने वाले उधारो का 
विवरण दिया होता है । सरकारी आय तथा व्यय का राजस्व अथवा पूंजीगत के रूप में ब्ेटबारा 
किन्ही कठोर तियमों के अनुप्तार नही किया जाता, अपितु इसका वितरण, मोटे रूप मे, “राजस्व 
ब 'पू'जी' की सामान्य रूप से स्वीकृत व्याख्या पर ही आधारित है। 


बजट केन्द्र सरकार द्वारा ससद (907/87760/) के सम्मुख और राज्य सरकारों द्वारा 
राज्यों के विधानए्ण्डलो के सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है। बजट मे प्रस्तावित करो तथा व्यय को 
संसद अथवा विधावमण्डल के अनुमोदन के बिता लागू नहीं किया जा सकता। सविधान के 
अनुसार सभी धन-विधेयक (7076५ ०7५) पहले नीचे के सदन (0967 ४०४४९) में अस्त किए 
जाने चाहिए । अत केन्द्र में तो वै सर्वप्रथम लोक सभा में और राज्यों में विधान सपना मे प्रस्तुत 
किये जाते हैं। बजट पेश किये जाने के वाद उस पर सामान्य थाद-विवाद होता है। इसके बाद 
बविभिप्त गन्वालगों की माँगो पर मतदान लिया जाता है। इरा अवसर को उस, मन्तालप अथवा 
विभाग के कार्यो पर वाद-विवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी-कभी उस भनत्रालय 
मथवा विभाग के कार्मों से असहमति प्रकट करने के उद्देश्य से 'कटौती भ्रस्ताव” (०० राणा») 
रखे जाते हैं। माँगो पर मतदान होने के पश्चात्‌ बजट के विभिन्न कर प्रस्तावों को लाभू करने के 
लिए सदन की अनुमति प्राप्त करने को एक वित्त विधेयक (ज97०2 !) सदन मे प्रस्तुत किया 
जाता है। वित्त-विधेधक के पाप्त होने के थाद, मतदान की हुई मांगो को कानूनी रूप देने के लिए 
तथा सचित निधि (००४५०!०००/ 000) से व्यय करमे का अधिकार भ्राप्त करने के लिए एफ 
वितियोजन विधेयक (90॥70000७४७60७ 80॥) प्रस्तुत विया जाता है । 


भारतीय सविधान मे व्यवस्या की गई है कि सभी राजस्व (॥॥ ए४ए८४७८) तथा सभी 
कर्जो और कर्जों की अदायगियो भे से श्राप्त हिस्सों को मिलाकर केन्द्र सरकार की प्राप्तियो के 
सम्बन्ध भें तो एक भारत वी सत्रित निधि ((णाइणाठ्गांध्वे एणा8 रण 799॥9) का निर्माण 
होगा। राज्य सरकारों की प्राप्तियो के सम्बन्ध मे राज्य को संचित निधि का निर्माण होगा। 
विसी भी सरकार द्वाश प्राप्त अन्य धन सम्बन्धित सरकार के सार्वजनिक लेखे (0000 ३०00७) 
में जमा कर दिए जायेगे । सार्वजनिक सेसे मे, जमा धनराशियाँ, बहट्टें खाते की रकमे, ब्याज रहित 
उधार तथा प्रेषित रकमे आदि सम्मिलित की जाती है । सचित निधि से बाहर कोई भी धन उस 
समय तक अलग नही रखा जा सकठा जब तक कि कानून के कनुस्तार, यथास्मिति, छस्तद अथवा 
विधान सभा वी उसके लिए अनुमति न ले ली गई हो । यदि वापिक वित्तीम विवरण-पत्र के 
अनुप्तार सक्तद या विधानमण्डल द्वारा पारित विनिषोग अपर्याप्त हो जायें अथवा कोई नये अथवा 
अनवैक्षित (प्राणि८४८७॥) व्यय करने पड़ जाएँ, तो ससद या विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत होता 
लम्बित (900॥08) रहने तक ऐसे ख्चों की पूतति आवस्मिकता निधि (००गागहव्वव् 7ण70) में 
से की जा सकती है। बाकस्मिक्ता निधि का निर्माण, सविधान फी व्यवस्थाओ के बनुसार केन्द्र गे 


तथा प्रत्येक: राज्य मे विया जाता है। दाद में अनुदानो को पूरक माँगो के द्वारा आकृस्मि 
निधि की हानि पूह्ि की जायेगी डर ३ ५2 


३२ 


भारत में बजट सम्बन्धी नोति--सन्‌ १६७७-७८ के बजद सहित 
(छ80086087ए ए0०५ 90 8054--]9०००7७४ 977-78 8०१६५) 


किसी भी देश का लोकवित्त उसकी राजनैतिक एवं थाथिक दशाओ से घनिष्ठ रूप प्ले 
सम्बन्धित होता है और उन्हीं दशाओ एवं परिस्थितियों मे जैसे-जैसे परिवर्तन होता रहता है, वैसे- 
बसे हो सरकारी वित्त में भो परिवतेन होता रहता है। यह बात भारत के सरवारी वित्त के 
सम्बन्ध में भी सही है । सरकारी व्यय तथा सरकारी राजस्व का बाज जो रूप है, वह उपमे 
बिल्कुल भिलव है जो अब से कुछ दशाब्दियों (१०८७०८४) पूर्व था। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के घटित 
होने के साथ ही साथ, लोरूवित्त भे भी उल्लेखनीय परिवतेन होते रहे हैं। अंग्रेजी का में अनेक 
अममरो पर राजनैतिक सुधादी का लागू होना, वर्मा का भारत से अलग होता, द्वितीय विश्वयुद्ध का 
होना तथा सन्‌ १६४७ भे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश का विभाजन होता-ये ईर्ल 
ऐसे गदहृत्त्वपूर्ण परिवतंन थे, देश के बित्तीम ढाँचे पर जिनके बडे दूरगामी प्रभाव पढ़े हैं 


१९वीं शताब्दी भे, सरकार फी वित्तीय आवश्यकताएँ बहुत थोडी थी ओर ब्रिटिश 
भारत मे भू-राजरव [!870 76९८॥7०८) ही सरकारी आय का मुख्य स्रोत पा ) इस कर को बठोरता 
के कारण सरकारी खर्चे की दृद्धि के साथ ही साथ इस कर से प्राप्त आय में वृद्धि न हो सरी। 
अतः अपनी आय मे थृद्धि करते के लिए रारकार को हृष्टि सोमा शुल्क (००४०० 00888), उत्पा- 
दन कर और आय कर की ओर गई । बीसवी शताब्दी मे द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व तक तो सर- 
बारी खर्च कम हो रहा ओर इसी कारण आय के स्रोत भी सोमित ही बने रहे । उस समय सौमा 
शुल्क (००५४/०77९ 00९$) केन्द्रीय राजस्व का प्रघान स्रोत बने हुए थे ओर तत्कालीन प्रान्ती 
(?70श7०७) में सरकारी आय वा सबसे बडा ल्रोत भू-राजस्व अथवा मालगुजारी था। वेद 
सरकार की आय के अन्य महत्वपूर्ण खो थे---आय कर और नमक-कर, दौर मद्य पर क्षयाया जाने 
वाला उत्पादन-शुल्क प्रान्तो की आय का दूसरा बडा खोत था । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण सरकार को अपने खर्चों में भारो वृद्धि करती आवश्यक हो 
गई | अतः सरकार को आय के नये स्रोत दूंढ़ते पड़े । परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्तर पर अतिरिक्त 
लाभ-कर लगाया गया और प्रान्तो में पहले से ही लगाये गये बिती कर का क्षेत्र बढा दिया गया। 
कआय-कर से भी अधिक काथ प्राप्त की जाने लगी और इसकी दरें, विश्षेष रूप से उच्च बाय हैं 
स्तर पर बढा दी गई । अनेक नये उत्पादन-शुल्क लगाये गये | यही नही, रेल तथा डाक व ताई 
पा कर-इतर स्रोतों (ग70एर-ब0 72४८००० 5००८७) से भी रारवार अधिक ब्रा प्राप्त बरने 
लगी ॥ 


३२५ 


अंक्रेक्षण अयवा लेया-परीक्षण (8०वीं!) : 

राज्य को खर्चों के दुविनियोग से बचाने तथा जाल-साजियो एवं अनाधिकृत खर्चों की 
रोकथाम करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वतन्न्र लेखा-पर्रक्षण की व्यवस्था की जाए । 
इससे इस बात का आश्वासन मिलया है कि ससद की आज्ञाओ का तिष्ठा के साथ पालन किया 
जा रहा है और धन का कोई दुरुपयोग नही किया जा रहा । यह अत्यन्त आवश्यक है कि लेखा- 
परीक्षण वाह्तव मे ही स्वतन्त्र हो ताकि यह कुशलता के साथ अपने कार्यो को पूरा कर सके । 


भारत भे लेखा-परीक्षण को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है और सविधान की व्यवस्थाओं में 
इसकी पूरी गारण्टी दी गई है । नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यय, जिसमे 
उसके कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंन्शनें सम्मिलित होती है, 
भारत की सचित तिधि पर एक प्रभार (०४७४४९९) हैं। अपने पद से अलग होने के बाद, नियन्‍्तक 
य महालेखा परीक्षक भारत सरकार अथवा विसी राज्य सरकार के अन्तगंत कोई भी पद स्वीकार 
नही कर सकता। ऐसा इसलिए किया गया है कि उसे किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन से 
बचाया जा सके और उसे किसी भय या पक्षपात के कार्य करने मोग्य बनाया जा सके । रिन्‍्तु यदि 
रिटायर होने के समय उसकी सेवाओ का विस्तार करना अथवा उसकी सेवा की शर्तों मे परिवतंन 
करना उसके पद के लिए आवश्यक एवं लाभकारी हो तो ऐसा किया जा सकता है। किन्तु ये वे 
पक्षपात॒ हैं जो उक्त पद की स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप कर सकते हैं अतः इन्हे समाप्त किमा जाता 
चाहिए । 


लेखा-परीक्षण करने तथा लेखा रखने के कायय॑ एक ही एजेस्सी को सौंप दिये गये हैं । 

कुछ सोग इसकी आलोचना करते है। परन्तु लेखा रखने तथा लेखा-परीक्षण बाले अनुभाग 

($:०४07$) अलग-अलग हैं। फिर, रेलों तथा प्रतिरक्षा सेवाओ के लेखे रखने के उनके अपने 

अलग-अलग सस्थान हैं। इस ऐजेन्सी के इन दोतो कार्यों को पृथक्‌ करने के सम्बन्ध में आवाज 
जठाई गई है, तथापि बतत मान ध्यवस्था से एजेन्शी की कार्यक्षमता की कोई क्षति नही पहुँची है । 

नियन्त्रक व महालेजा परीक्षक को केन्द्र तथा राज्यो, दोनो के ही लेखा-परीक्षण का 

कार्य सौंपा जाता है। केन्द्रीहृत लेखा-परीक्षण के अनेक लाभ होते है। इससे दातो मे एकहपता 

रखी जा सकती है और लेखा-परीक्षण के नियमों की एक सामान्य सहिता (००700 ००१७) 

बनाई जा सकती है। केन्द्रीय लेखा-परीक्षण राज्य सरकारों के नियन्त्रण से मुक्त होता है और 

पूर्णतया निष्पक्ष होता है। केन्द्रीकत एजेन्सी देश के अच्छी प्रतिभा वाले विशेषत कर्मचारी वर्ग को 

अपनी ओर आकरपित कर सकती है। बह देश भर में एकरूपता का एक स्तर भी कायम करती है। 

संदर्भ ग्रंथ 
छह. छाछाह४४४ * परत प्रशश0ा७ बात एग.ड 0 एग्राणा छाश०8 ॥ 969, 


एाशरहए९50४ 07557 70४ 


१ भारत गे विसीय प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखिये। 
'ए४चा6 3 7०6 00 गिज्षादावरं बतक्ाआाशबरच्गा वा प64, 


देरे५ 
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श्र७ 


युद्ध के बाद के प्रारम्भिक वर्षों मे, सरकार को मूल्यों मे धिरावट का भय हुआ और 
उसमे उद्योगों के पुनर्स्थापन तथा विनियोग एवं पूजी-निर्माण को प्रोत्साहद देने की आवश्यकता 
अनुभव की । अत उसने अपनी राजकोपीय नीति (#5०9 90॥०9) का निर्धारण इन्ही बातों को 
दृष्टिगत रखते हुए किया अतिरिक्त लाभ-कर समाप्त करके और आय-कर दरें घटाकर कर 
सम्बन्धी रियायतें प्रदान की गई ! इसके साथ ही, सामाजिक तथा विकास-व्यय में वृद्धि होने के 
कारण कर-यत्नो मे वृद्धि करते की आवश्यकता अनुभव की गई ।। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी 
खर्च में इसलिए और वृद्धि हुई है क्योकि सरकार ने आधिक विकास की योजनाएं लागू की है तथा 
उसका प्रयत्त है कि देश में एक कल्याणकारी राज्य (फथ/शि४ ४»6) की स्थापना की जाये। 
सरकारी बजद की राजस्व-वेशियों (:९६९ए०७० $ए7७)०७७४) का उपयोग पूंजीगत खर्चो की वित्तीय 
व्यवस्था के लिए किया जाने लगा। इसके दारण कर तथा कर-दत र खोतो, दोनो हो से प्राप्त होने 
वाली सरकारी भ्षाय में भारी वृद्धि हुई। आय-कर मे भी काफी वृद्धि हुई | केन्द्रीय उत्तादन-शुल्को 
की सख्या तथा दरो में भी वृद्धि हुई और यह आज सरकारी आय का एकमात्र सबसे महस्त्वपूर्ण ल्लोत 
है | विक्री कर राज्यों की आय का एक बडा स्लोग बन गया । सरकारी आय मे वृद्धि करने के लिए 
तथा करो के ढाँचे को अधिक समस्यायपू्े (7707८ ८५१०४४०)०) बनाने के लिए अनेक नये कर 
लगाए गए, जैसे कि भास्ति कर अथवा सम्पद। शुल्क (८४४८ १०५७), पूंजीगत लाभ-कर (८वए- 
8। टंघ$ (950), निवल धन कर (ए८ ७८० ६४४) तथा उपहार कर (8४ (०७) | कर-इंतर 
बाय [ग0-ह 7९४८०४८७) भे वृद्धि की गई, विशेष रूप से रेल, डाक व तार तथा कुछ नये 
स्थापित सरकारी उद्योगो से प्राप्त होने वाली आय मे । इस भ्रकार, अभी हाल के वर्षों में लोक- 
वित्त प्रे उल्लेब़्नीय परिवतंव हुए है। 


केन्द्र सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति (8908249 एऐ०जञआ० ण॑ धार एचाएशं 000९७॥- 
ग्राया ३ 


निम्न तालिका पिछले कुछ वर्षों की सघ सरकार की बजट सम्बन्धी स्थिति का साराम 
प्रस्तुत करती है। यह तालिका हमे इस योग्य बनाती है कि हम भारत में आर्थिक नियोजन 
(९९००००॥० 9977078) के प्रारम्भ काल से अव तक सध सरकार की आय तथा व्यय की वृद्धि 
के जिधय मे अपना एक निश्चित विचार बना सके । 


इस तालिका से एक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है, बोर वह यह कि सन्‌ १६५०-११ 
से अब तक सघ सरकार के राजस्व तथा व्यय मे लगभग २० युनी वृद्धि हुई है । इससे यह भी 
स्पप्ट है कि राजस्व याते मे केन्द्र सरकार को बचत होतो है । उदाहरण के लिए, राजस्व बेशी या 
बचत (५८४०८ ६४:7/०५$) सन्‌ १६५०-५१ में ५६ करोड़ र०, १६६५-६६ में ३१६ ७६ करोड 
९०, १६७०-७१ मे १६८ १४ करोड़ रु०, १९७३-७४ में ७६ करोड़ रु० तथा सन्‌ १६७७-७८ में 
६७ करोड ९० की थी । परन्तु पू जीगत खाते भे केन्द्र सरकार को सदा ही घाटा रहा । सम्पूर्ण रूप 
में, कुल स्थिति सदा घाटे की रही है (अत्य शब्दों से, पूीगत खाते मे जो घादा बना रहा है उतने 
राजस्व खाते की वेशी (४०७ए)७) को भो पी लिया और अन्त में घाटे की ही कुल स्थिति मे ला 
पटका है) । इस सीमा तक, इन घाटों की पूर्ति रिजर्त बेक आफ इण्डिया से उधार लेकर ही करनी 
होगी डिसगे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और उसके परिणामस्वरूप स्फीति-सम्बन्धी दवावों 
(;00907०9 97४55४:८७) में भी वृद्धि होगी । 


+-++-++., कि पा नम मा, 
ऋण अदायगी १५६ 


३० 
|. कमकश "7.7.-त.8 आप्तियां पू जीगत भुगतान 
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# नये बजट अस्तावों का प्रभाव 


सन्‌ १६७७-७८ का बजट (एक नजर मे) 


सन्‌ १६७७-७८ के बडट भे कुल करो के रूप में प्राप्त होने वाली आय ५८६७ करोड 
२० अनुमानित की गई है जिसमे नये बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप १४२ करोड ह० की और 
वृद्धि होने वा अनुमान है। इसमें से राज्यों का हिस्सा १७६० करोड ए० कम वार देने पर शुद्ध 
करो के रूप मे आय ७०८६ करोड ह० होगी । नये कर प्रस्तावों के परिणामह्वरूप इस आय में 
१३० करोड ८० की ओर वृद्धि होने का अनुमान है। कर भिन्‍न राजस्व आय २३३५ ह० करोड़ ₹० 
होने का अनुमात है । इस प्रकार केन्द्र सरकार की कुल राजस्व आय ६४२४ करोड़ रु० +-तये बजढ 
प्रस्तावों के कारण १३० करोड़ रु० होने का अनुमान है । इसमे से राजस्त्व खाते का भुगतान ६४८७ 
करोड २० होने का अनुमात है । अतएवं इसके कारण राजस्व खाते भें १३० करोड़ ₹० का राजस्व 
अधिशेष बचने का अनुमान है। इसी प्रकार सन्‌ १६७७ ७८ मे पूंजीगत प्राप्तियाँ ५६४२ करोड 
रु० होने का अनुमान है तथा पूजीग्रत भुगतान ६०८१ करोड़ र० होने का अनुमान है। अन्ततः नये 
बजट प्रस्तावों को घ्यान मे रखते हुए सन्‌ १६७५-७८ के वर्ष भे कूल घादा केवल ७९ करोड रु० 
ही होने का अनुमान है। 


भारत सरकार का १६७६-७७ तथा १६७७-७८ का बजट (एक नजर में) 











(करोड़ २० में) 
सशोधित बजट सशोधित बजट 
अनुमान अनुमान अनुमात अनुमान 

पृ६७६-७७. १६७७-७५ १६७६-७७ १६७७-७५ 
राजस्व प्राप्लियाँ राजस्व खाते के भुगताने 
([२६४७7४९ २6000/5) (ए९४८०७६ 70%0/50767) 
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(0८ 7९07765) पर ५ प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाता है तो विभिन्न हैसियत याले 
व्यक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार की होगी .--- 


_ ही दुटआर.| देय कण जे श | पे गपु को शुद्ध आय अदा किया जाने बाला कर | कर के वाद शेष वी आय 











१०० रू० 2 रू ६५ ६० 
१००० रु० ० रु €५० रु० 
ह०,००० ₹० ०० रु ६,५०० रु० 
१,००,००० ६० 2,००० दू० &५,००० रु० 





कर लगने से पूरब, उपयुक्त चारो व्यक्तियों की स्थिति इस प्रकार थी कि दूसरे व्यक्ति 

फी आप पहले भ्यक्ति से १० गुनी थी, तीसरे व्यक्ति की जाय दूसरे व्यक्ति वे! सुवाबले १० ग्ुनी 
थी, और तीसरे वी तुलना में चौथे व्यक्ति बी आय १० गुती थी । कर लगते और उनकी बयूली 
के बाद भी चारो व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति अथवा हैसियत एक-सी ही अर्थात उसी अनुपात 
मे है जिस अनुपात मे कि वह करो छे पूर्व थी। इस प्रकार अनुपाती कराधान के समर्थक यही 
तके देते है कि अनुपाती कर करदाताओं वी धन सम्बन्धी स्थिति बी अपरिवर्तित ही रखते है। 
इस तर्क में कुछ सत्यता तो प्रतीत होती है परन्तु अनुपाती कराधान ग्रे मालौचको में इस 

तके में विद्यरान कमी वी ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक अनुपाती कर जहाँ करदाताओं 
की सापेक्षिक धत सम्बन्धी स्थितियों को अपरिवर्तित रखता है, वहाँ यह उनकी वाघ्तविक आय की 
स्थितियों में निश्चय ही परिव्तंत कर देता है। निम्न आय प्र लगाया गया एक कर ऊँची बाय 
पर लगाये गये कर से अपेक्षाकृत अधिक भारी होता है। उदाहरण के लिए, १०० 5० आय वाले 
२, एक व्यक्ति वो बर के रूप मे ५ रु० अदा करना अधिक भारपूणं मंद्सूस होगा व मुकाबले उस 
च्यक्ति के जिसकी आ4 १०,००० २० हो और जो कर के रूप मे ५०० ६० अदा करता हो अंघवा 

+ १ लाख र० आम वाले उस व्यक्ति के मुकाबले जो कर के एप में ५,००० ९२० अदा करता हो । 

(२) सरलता त्षया सस्ी आयों पर समान हप से लागू होगा-मनुपाती कटाधान के 
पक्ष मरे दूमरुः त्तक पह दिया जाता है कि यह सरल है तथा इसबो समान रूप से सभी पर लागू 
किया जा सकता है। एक तो इसवा ढांचा आरोही करो की दरो जैसा जटिल नही है और दूसरे 
इसमे वे कठिनाइपाँ भी सामने नहीं आतो जो कि करो की दरो के क्रमवर्धन (87860&॥09) का 
निश्चय करने मे उत्पन्न होती हैं। अनुपाती कराघान के समर्थक यह तक देते है कि ब्रो के आरोह्ण 
अथवा क्रमवर्धन की एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ (०0०८८) पद्धति की खोज करना असम्भव है 
ओर यही कारण है कि आरीही दरो की व्यवस्था को सदा है| एक मनमानी अवैज्ञानिक तथा ऐसी 
स्यवस्था भाना जाता रहा है जो कि सत्ताहढ सरकार की सतक पर निर्भर होती है । दूसरी ओर 
करो दी अछुपाती दर बहुत सरल होती है और सभी आामदनियों पर समाव रूप से लागू वी जा 
सकती है। 

(३) आरोही कराधान की ब्रुटियों (75825) तथा दुरुपयोगों को दूर करता_-- 
अन्त से, अनुपाती कराधान का वैसा दुश्पयोग भी नहीं क्या जा सवता जैसा कि आरोही कराधान 
बा किया जा सवता है। यह कहा जाता है कि बामपथी विचारों वाली सरकार के हाथो में, आरोड्‌ 
कराधान उत्त समय अत्यधिक दमनयारी सिद्ध हो सकता है जबकि बडी-बंडी आमदतियों पर 
अत्यधिक भारी बर लगाये जाएँ। आरोही कराधान घनी व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा बडी आमदनियों 
के राज्यसात्करण (राज्य द्वाय जब्त किये जाने) की भी प्रेरणा दे सकता है और इत्त प्रकार व्यक्ति 
की स्वय प्रेरणा (॥008॥52) तथा बचत को अवरुद्ध कर सकता है | इसवा उत्पादत तथा आम के 
झतर पर प्रतिकूल प्रभाव पड सबता है बनुपाती बराघान भे बारोही कराधान के इत समस्त 
हुष्पयोगो वी सम्भावना नहीं रहती । परन्तु इस तक वा उत्तर सरलता से दिया ज्ञा सकता है । 


ड्रे१ 


उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राज्य सरकारों की आय तया उतके व्यय मे सन 
१६५०-५१ से लगातार वृद्धि हो रही है।इस सम्बन्ध मे अन्य रुचिकर तथ्य यह है कि सन्‌ 
१६७४-७५ व १६७५-७६ के वर्षो मे राज्य सरकारो को चालू खाते (एटा ब९००एा॥) में तो 
सामान्यत, लाभ रहा है और पूजीगत खाते में घाटा रहा है। 
बजट सम्बन्धी नीति का गिर्पारण करने बाले तत्त [फ्लण8 त8धण्याांगह ऐफएफहशंथा। 
एगाणण)) + 

अत्य देशों के समान ही, भारतीय लोकवित्त के स्वरूप का निर्धारण जिन तीन तत्त्वो 
द्वारा हुआ है वे है . अर्थव्यवस्था की प्रकृति सरकार द्वारा अपनाई गई आधिक नीति के उद्देश्य 
और सरकार का ढाँचा । 


एक समय था जबकि देश के आशिक जीवन की प्रकृति ही एकमात्र ऐसा तत्त्व थी जो 
कि सरकार के बजट को प्रभावित किया करती थी। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक तेजी 
(0ए४0६४४ 0००7) तथा व्यावसायिक मन्‍्दी (०४७06५5 06८ए7०5४००) वी विद्यमानता, शान्ति 
और युद्ध की परिस्थितियों का उत्पन्न होना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अदायगी शेष (98)9006 ० 
00%7/श(5) में होने वाले परिवर्तत--इन पभी तत्त्वो ने सरकार के व्यय, कराधान (090०7) 
तथा सरकारी ऋण की मात्रा को प्रभावित किया और इस थ्रकार सरकार के अजदो के स्वरूप एवं 
आकार का निर्धारण किया । परन्तु २० बी शताब्दी मे, विशेप रूप ते आर्थिक विचारधारा मे 
कीम्सवादी क्रान्ति के पश्चात्‌ सरकारों के आथिक दर्शन एवं नीति क्रो किसी भी देश की बजट 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण करते मे सारी मह॒त्ता प्राप्त हो गईं । पूर्ण रोजगार के लक्ष्य, कल्पाण- 
कारी राज्य की स्थापना, समाजवादी ढग की समाज को स्थापता का निश्चयं--ये बातें अब 
भारतीय सरकार की वजट सम्बन्धी नीति को निर्धारित करती है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से 
ही, भारत में सघ तथा राज्य सरकारों के बजट इस वात से अत्यधिक प्रभावित हुए है कि सरकार 
ने आपोजनावद्ध आधिक विकास (/]887८५ ८००॥००१८ ९८४८।०७॥८०५) के मार्ग को चुना है भन्‍त 
में, बजट सम्बन्धी नीति इस बात से भी प्रभावित होती है कि सरकार का ढाँचा (00०४7) 
किस प्रकार का है । उदाहरण के लिए, एक सघ सरकार (ट्िक्‍्थाश 80४९700) की बजट 
नीतियाँ एकात्मक सरकार (पम्प।क्वाए ह०॥रधधपाटए/) की बजट नीतियो से स्पष्टत बिह्कूल भिन्न 
होती हैं। भारत में सघीय किस्म की सरकार स्थापित है और केन्द्र एव राज्यों के बीच कार्यो एवं 
वित्तीय साधनों का विभाजन किया गया हैं॥ अत वित्त आयोगों (60908 ९०ग$8005) की 
रिपोर्टों, आयकंर व उत्पादन-करो के विभाजन तथा सहायक अनुदानों (8/9/$-7-90) को पर्याप्त 
महत्व प्रदान किया जाता है। 


स्वतन्त्रता से पूर्व बजट सम्बन्धो नीति (80086/09 ९०४०४ ०४०६ ॥70:00706506) . 


भारत मे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत, बजट सम्बन्धी नीति का लक्ष्य तथा क्षेत्र सीमित 
ही रहता था ओर आध्थिक प्रभावों की दृष्टि से वह तटस्थ (7९७४७) थी । ब्रिदश सरकार ने 
स्वतन्त्र व्यापार, आर्थिक स्वाघीनता तथा आर्थिक मामलो में हस्तक्षेप न करने की एक सामान्य 
नीति अपनाई औ। इसको ऐसी कोई ठोस आथिक नौति तही थी जेंसे कि भारतीय उद्योगों की वृद्ध 
एवं विकास याँ धन तथा आय की असमानताओं को कम करता अथवा क्ल्याणवारी राज्य की 
स्थापना करना । इस स्थिति मे, स्वभावत ही आधिक एवं सामाजिक कार्यों पर उनका व्यय 
बहुत कमर होता था और उसका सम्बन्ध केवल देश में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के राज्य के 
अविदायें कर्तव्य से ही था । इस श्रकार, ब्रिटिश काल मे कराधान का मुख्य उद्देश्य केवल यही 
था कि राज्य के अनिवार्य वर्त्त व्यो को पूरा करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त किया जाए। 

किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में वजट सम्बन्धी नीति मे काफी परिवर्तन हुआ । 
इस समय भारत सरकार को यह उत्तरदायित्व सौपा गया कि वह भारत स्थिति अपरीकन सेवाओं 
के खच के लिए तथा भारत मे होने वले ब्विटश युद्ध-व्यय के लिए स्पये की व्यवस्या करे । इसका 
स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि भारत सरवगर का प्रतिरक्षा व्यय जो कि सच्‌ १६३६-४० में 
४० करोड़ रु० था, बढाकर सन्‌ १६४४-४५ मे ४६० करोड रू० के लगभग हो गया । प्रतिरक्षा 
व्यय के बढने के साथ ही साथ सिविल अथवा असैनिक व्यय (लजा #ध्प्शाण८) में भी काफी 


इरे२ 


वृद्धि हुई | इसका कारण यह था कि तत्कालीन विभागों का विस्तार किया गया था और अनेक 
नये विभाग (0४एशा77९॥5) खोले गये थे । अपने बढ़े हुएं व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए, 
भारत सरकार को कई बातो का आश्रय लेना पडा जैसे अतिरिक्त कर लगाता, बाजार ऋणो में 
वृद्धि, अल्प बचतें प्राप्त करता, और पत्र-सुद्रा छाघवा | सरकारी ऋण की मात्रा जो कि सब्‌ 
वृ€२३८-३६ में १,३२० करोड र० थी, सन्‌ १६४४-४५ से बडकर २,३०० करोड़ रु० हो यई। 
इस अवधि में बढ़ें हुए अधिवाज् प्रतिरक्षा व्यय (882०८४ »४9४१0॥76) क्ो पूर्ति मुद्रा-स्फीति 
(प्णाथयव्ए 040०) तथा अतिरिक्त कराघान (3600070थ ७707) द्वार की गई थी । 


स्वतन्त्रता के पत्चात्‌ बजद सम्बन्धी नीति (8748229 ९0069 ग्रह [042एथा१९०००) . 


जैसे ही भारत स्व॒तन्त्र हुआ, वैमे ही आथिक नीति में परिवर्तेव होने के फलस्वरूप 
भारत की वजद-तीति में भी बढे परिवर्तत हुए। आधिक स्वाघीवता की तथा आथिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करते की पुरानी नीति का परित्याग कर दिया गया ओर राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
एक ठोस आधिक नीति अपनाई गई। भारतीय सविश्वान के निर्देशक सिद्धान्तों मे भी यह व्यक्त 
किया गया था कि भारत सरकार एक सकारात्मक एवं ठोस आथिक नीति अपनायेगी। फलत 
एक ऐसे भेद-भाव से रहित एवं समातता पर आधारित समाज को स्थापना का उत्तरदायित्व 
संभाला, जिसके अम्तगंत सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें सभी प्रकार के 
शोषण (०ए!णा४प०9) को समाप्त किया जायेगा तथा धन एवं शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोका 
जायेगा, आादि-आदि | सक्षेप में, सुनियोजित आथिक विकास पर आधारित सामाजवादी ढंग का 
समाज ($०ए७भाजए एशाधाए ० ४४००५) तथा कल्याणकारी राज्य (फध्श्ि८ ४४४) की 
स्थापता को सरकार ने अपना आधिक आदच (०००००४४४ 702) वनाया ) इस स्थिति मे, सरकार 
की 2; नीति उसके आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वा सबसे महत्वपूर्ण 
अस्त्र बन गई । 


युद्ध के एकदम पश्चात्‌ सरकार को मुद्रा स्फीति के दवाब को नियंत्रित करने की 
समस्या का सामता करना पडा । सरकार ने इस संसस्या को दो प्रकार से हल करने का प्रयत्न 
किया, एक ओर गो करो में वृद्धि करके--ताकि जनता के हाथो में विद्यमान त्रय-शक्ति 
(9070॥2808 9०७७४) की मात्रा कम की जा सके--और दूसरी ओर सरकारी व्यय में कमी 
करके। परन्तु शीघ्र ही सरकार ने यह अनुभव किया कि 'अधिक अन्न उपजाओ आच्दोलन के 
कार्यक्रमों पर तथा ध्यापक रूप से फैलते हुए प्रशासन पर होते वाले व्यय में वृद्धि करना आवश्यक 
है । देश-विभाजन के कारण उत्पन्न कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण सरकारी ख में और भी 
वृद्धि हो गई थी, जैसे कि देश मे कातून व व्यवस्था को हढ करने की आवश्यकता तथा पाकिस्तान 
से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों (08/59/3020 9०७००५) की सहायता एवं उनके पुनर्वास वी 
व्यवस्था करना आदि | इसके साथ ही, भारत ने लोक्तन्त्रीय सरकार की पद्धति को अपनाया 
जिसमे कि केन्द्र पर ससद (9भ॥80/270), मन्त्रि-परिषद्‌ व राष्ट्ररति आदि के लिए तथा राज्यों 
में विधान मण्डलो, (855८॥70॥65) तथा राज्यपालो (80५९८४7०5) की व्यवस्था पर भारी व्यय करने 
दोते है । यही नही, भारत में ससार के अनेक देशो के साथ राजनिबक सस्बन्ध_ (4क्फाबह० 
76090075) स्थापित किये और अन्तर्राष्ट्रीय सत्याओ एवं सम्मेलनो आदि में अधिकाधिक भाग 
लिया । इससे भी वढकर पाकिस्तान छा निर्माण जो कि दुर्भाग्यवश भारत से लगातार युद्ध स्थिति 
बताए हुए है, प्रतिरक्षा व्यय में भारी वृद्धि का कारण बते!। इन सभी कारणों से स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के समय से ही सरकारी व्यय बढा और साथ ही साथ सरकारी आय में भी सम््ती वृद्धि हुई। 
इस प्रकार कहा जा सक्त्ता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सरकारी व्यय, कराधान, सरकारी 
ऋण ओर वित्तीय भ्रशासन की व्यवस्था बादि सभी में परिवर्तत हुए 


पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी नीति (फएवं2०भ एणालुए णातधा 6 हिए6 
अध्या 0803) : 

सन्‌ १६५१ से सरकार की बजट सम्बन्धी नीति को प्रभ्नावित करने वाला 5 एवं 
प्रबल कारण था--आधिक नियोजन (८००४७०ए४८ छ़ञाक्षाण78) । योजनाओं की अवधि को भार 
सरकार की बजट सम्दन्धी स्थिति निम्त तालिका मे दिखाई गई है :-- 


तासिका-रे 
केन्द्र सरकार की बघजद सम्बन्धी स्थिति 
(योजनाओं की अवधि में) 
(करोड़ रू० से) 


00... तन ऑफ ना चूत ++5+ 5 


प्रथम द्वितीय | तृतीय चतुर्थ 


मु योजना योजना योजना योजना 





| आप 
| 


(१) राजस्व खाता (०४०७४९ ८००७४) 





(क) सरकारी आाव २,२३२ ३,५६३ 5,७११ १५०१५ 

(ख) सरकार व्यय १,६८३ ३,३४३ ७२ वृ४प४१ 

(गो) बेशी (इ०7ए/४७) (+) ना-रेब६ | नौरेर० 4१९१६ | न-१७४ 
(१) पू'जीयत खाता (0०एाो हैप्प्ग्ण्णोँ 

(क) प्राप्तियाँ बूश्श४ड | ३०६४ | ६,७६६ | ११०३७ 

छ) भुगतात १,७०६ ४,२३२ ८,५६७ १२६३० 

दा! घाटा (020०) (-) ६४२ --%१३८ |--%८०१ | “१५६३ 
(३) ज्रुल घाटा (--) ४०३ “--# ८ | +७८२ | --१७१६ 











स्रोत (00०४) . रिजर्व बेक ऑफ़ इण्डिया के बुत्तेटिन 

यह तालिका बताती है कि चारो योजताओ की अवधि मे (अर्थात्‌ १६४५१ से १६७४ 
तक) केन्द्र सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत, दोनों ही खातो के अन्तर्गत आय तथा व्यय का 
अत्यधिक विस्तार हुआ है । उदाहरणायें, राजरव खाते के आय तथा व्यय, मे दोनो मे ही लगभग 
चार-घार गुनी घृद्धि हुई है परन्तु पूंजीगत खाते के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियो तथा किये जाने 
वाले भुगतान मे त्रमश. पाँच और छ पुत्री वृद्धि हुई है। सघ सरकार के व्यय में इस भारी वृद्धि 
का कारण सामाजिक एवं आथिक सेवाओ तथा विकास प्रपोजनाओो पर अधिकाधिक सात्रा से 
किया जाने वाला व्यय है। प्रतिरक्षा तया सिविल प्रशासत पर क्ये जाने वाले व्यय अविकासीत्तर 
व्यय (707-0600]0970008 ८:७:१0॥7६) को दो महत्त्वपूर्ण किसे है ! 

२० वर्षों की इस अल्पावधि (४07 9८700) में (अर्यात्‌ १६५१ मे १६७४ के बीच) 
जिस प्रवा।र सघ सरकार की आय तथा उसके व्यय में व्यापक वृद्धि हुई है, उसी प्रकार इस अवधि 
के अन्त त राज्य सरकारो को आय तथा उनके व्यय में काफी वृद्धि हुई है। इस स्थिति का सूल 
भी वही, कर्वात्‌ आधथिक नियोजन (८८००४णपा८ फंगाएणए) ही था । निम्त तालिका (३४८) पे 
राज्य सरकार बी बजट सम्बन्धी स्थिति दिखाई गई है -- 





तालिका--४ 
राज्य सरकारों की बजट सम्बन्धी स्थिति 
(योजनाओं को अवधि से) 
हु (करोड़ रु० मे) 
. »%.. कि कप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 


योजना योजना योजना योजना 





(१) राजस्व खाता (२९ए९४७७ &०००ए॥॥) 


(क) सरकारी आय २,३३३ ४,०४१ ७,३३३ १११४१ 
(ख) सरकारी व्यय २,३६६ | ३६३४ | ७,२७२ | ११२७२ 

(ग) बेशी (४0[॥0$) (-|-) अथवा 
धाटा (-) “554 | +१९%६ | +$६१ - ३१ 

(२) प्रुं जीगत खाता ((७॥भ 8०००७) 
(क) प्राप्तियाँ १,११४ | २२४२ | ४,६६० अप 
8 भुगतान १,०६८ २,४१२ ४,७९५ ७३२ 


ग) घाटा (0८०४) (--) अथवा 
बेशी 








नी४६ | -+१७० | -१० | -२४७ 
(३) कुल घाटा (--) अथवा बेशी (--) | --१५ +-१५ हें | ३७४८ 





स्रोत ($०0:०९) . रिजवे बैंक ऑफ इण्डिया के! बुलेटिन 


इस तालिका से यह स्पष्ट है कि १९५०-११ से १६७३-७४ तक की अवधि में आधिक 
वियोजन के परिणाभस्वहूप राज्यों की आय तथा उनके व्यय में भी तेजी से वृद्धि हुई है । यह 
उल्लेखनीय है कि इस अवधि में सरकारी ध्यय में जो वृद्धि हुई है उसका अधिकाश भाग विकास 
कार्यों पर क्या गया है। 


हू इस सम्बन्ध में एक रचिकर तथ्य यह भी है कि सरकारों मे आ्थिक मामलों में अधि- 
वाधिक रूप से भाग लेना आरम्भ कर दिया है। यह तथ्य उन धनराशियों से प्रकट 589 जो 
कि उन्होंने चालू (८०००४) तथा पूंजीगत दोनो ही यातो में व्यय की है। निम्न तालिका में इस 


विपय का पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है -- 





तालिका--५ 
चालू तथा पू जीगत खातो से सम्बन्धित केन्द्र तथा राज्यों की सम्मिलित 
आय तथा व्यय 
(योजनाओ की अवधि मे) 
(करोड़ रु० मे) 
जता कै काल कि के जनजक के: 24% 4 4302 
मद ! प्रथम दाजना | | य योजना | तृत्तीय योजना | दोषी योजता चौथी योजता 
5 वबुलप्राप्तियाँ ६,७४० १०,७३० २२,२०० ३७,६७५ 
कुल व्यय ६,१४० ब१,४२० २३,०५० ३६,७३४ 
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र्श्श 


ये ऑँकड़े भारत मे सरकारों द्वारा प्राप्त की गई जाय तया किये गये व्यय की मात्रा 
को स्पष्ठ करते है। 


सभ्‌ १६४०-५१ से लोकवित्त का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि सरकारी ऋण 
(970॥0 १6७) की मात्रा में वृद्धि हुई है। विकास प्रयोजनाओं _ (१९९७०एशदा। एाणु००७) 
पर किये गये अधिकाश व्यय की वित्तीय व्यवस्था उधार लेकर ही की गई है। सन्‌ १६५०-४१ मे 
सरकार का सार्वजनिक ऋण २,५६५ करोड़ रु० शोर इसी वर्ष में व्याज का भार ३७ करोड़ रु० 
था। सब्‌ १६६८-६६ मे (बजट के अनुसार) सथ सरकार के ऋण की मात्रा वर्ककर १६,६६० 
करोड़ र० और इसी वर्ष मे व्याज का भार ५५० करोड रु० हो गया। सन्‌ १९५०-५१ से घाद़े 
बी वित्त-व्यवस्था (0००६ गाशाणाढ़) का भी अधिकाधिक रूप मे आश्रय तिया जाता रहा है 
और जब भी सरकार ने यह देख कि सरकारी ख्च की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए कर 
तथा कर्ज अपर्याप्त है तन्ती उसने इसका उपयोग किया है। 


सन्‌ १६६२ से सघ तथा राज्य सरकारो की वजट-तीति पर एक ओर बात का प्रभाव 
पड़ा है । ओर बह है उस वर्ष होने वाला भारत-चीन संधर्ष तथा तत्पश्चात्‌ भारत-पाक संघर्ष और 
इन सघपाँ, के कारण प्रतिरक्षा की तैयारियों से सम्बन्धित बढ़ती हुई आवश्यकताएँ | 


भारत के बज़ट सम्बन्धी नीति के परिणाम (00९4०शाए९४ ० फ्षवंलबाए ए000 ॥ 
009) - 


जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में कोई ठोस बजट- 
नीति नहीं अपनाई गई थी। विन्तु उसके पण्चात्‌ से, राष्ट्रीय सरकार एक हृढ एव साहसी वजट 
नीति का अनुसरण कर रही है जो कि कुछ ऐसे आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है 
जैसे कि तीव्रगति से आधिक विकास प्रगति एवं विकास के साथ-साथ मूल्यों में त्थिरता, आय 
तथा धन की अस्तमानताओ पर नियन्त्रण, रोजगार के अवसरो गे बृद्धि, आदि । यहाँ हम इन बातो 
का विवरण प्रस्तुत करेंगे । 


(१) भाधिक विकास के लिए साधनों की गतिशोलता पर प्रभाव (शीं०० ०॥ ॥॥6 
प्राण्जांबक्षा0) रण ए९४०च्ाए८४ वण एणाण्गाए. (६ए८॥०एए८7:)--सर्वप्रयमम हम इस बात पर 
विचार करेंगे कि आथिक विकारा के लिए साधनों की गतिशीलता (ए7००७॥ध8707) पर बजट 
सम्बन्धी नीति का क्‍या प्रभाव पड़ा है। सब्‌ १६५१ तथा १६६६ से बीच सघ सरकार ने देश मे 
तीन पचवर्षीय योजनाएं लागू की जिन पर लगभग १४,००० करोड ₹० खर्च हुआ | इस निवेश 
(0९6४००7६+) के अधिकाश भाग को आधारभूत तथा भारी उद्योगो के विकास पर केन्द्रित किया 
गया । इन विकास कार्य ज्प्रो की वित्तीय व्यवस्था हेतु साधनो को गतिशील करने के लिए सरकार 
ने कराधान, कर्ज तथा पाठे वी वित्त-ब्यवस्था का आश्रय लिया । वास्तविकता यह थी कि सरकार 
ने इग साधनों या अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग क्या। एकओर तो, सरकार परिवहन सचार 
विद्युत तथा आधिक विकास के एक सघुचित ढाँचे के अन्य पहलुओं का निर्माण एवं विकास करने 
में समर्थ हुईं | दूमरी ओर, करो के भारी वोझ से निवेश करने य॑ उत्मादन करने की प्रेरणाओं पर 
प्रतिकूल प्रभाव पडा। भारी कराधान (॥59४9 (३१थणा) ही कर वचन (उचश्थ0॥) तथा कर 
परिहार ((8६ ३४०००७॥८८) के लिए उत्तरदायी था सौर इसके वारण ही लोगों के पास बड़ी 
समाज में काला घन (08०९ 7)709) जम्ता हुआ जिपके अनेक प्रतिकूल प्रभाव पढे | बजठ सम्बन्धी 
मीठि ही थोडे से लोगो के हाथो मे घन तथा आयिक शक्ति के बढते हुए वेन्द्रीकरण एवं विभिन्न 
क्षेत्रों मे एमाधिकारों (90709०॥०४) की उत्पत्ति के उच्तरदायी थी। यही नही, भारी निवेश 
(04४9 ॥४९आणथा।) तथा घाटे की वित्त-ब्यवस्था (080वणो ग्रिगाल्माह) की बजड-तीति हो 
देश मे मुद्रा-स्फीति के बढते हुए दवावों के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थी। इसमे कोई सन्देह नहों 
कि बजट सम्बन्धी नीनि के कुछ स्फीति-विरोधी प्रभाव (30व-040णावाए धरीं८०७) भी पड़े परन्तु 
वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं थे। अन्दत., आथिक विकास के लिए भारत को विदेशी ऋण तथा विदेशी 
राह्ययता लेनी पड़ी जिसके कारण उसकी विदेशो पर निर्भरता बढ़ी। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि बजट सम्बन्धी नीति भारी निवेश के लिए तथा ऐसे निवेश की वित्तीय ध्यवस्था हेतु साधनों 


३३६ 


को हे मात्रा मे गतिशील करने के लिए उत्तरदायी रहो है। इसके अच्छे प्रभाव भी पढ़े और 
बुरे भी । न्‍ 
(२) झुद्रा स्फीति के दवाव में बुद्धि (प5६ 006480737५४ छा#छण८)--सन्‌ 
१६५०-५१ से ही वजट सम्बन्धी नीति का दूसरा परियाम यह हुआ कि देश मे मुद्रा-स्फीति 
सम्बन्धी दवावों मे वृद्धि हुई | सामास्य मूल्य स्तर मे वृद्धि हुई ॥ उसके कारण ये थे---बडी सात्रा मे 
जोर दिया जाना और बजट घाटो के द्वारा विकाप्त प्रयोजनाओं के वित्तीय-ब्यवस्था करता! 
निवेश, आधारभूत एवं भारी उद्योगो वजट-नीति | एक ओर तो मुद्रा की पूर्ति मे तथा वस्तुओं द 
सेवाओं की माँग मे वृद्धि के लिए उत्तरदायी थी, और दूसरी बोर यह इस माँग की पूर्ति हेतु 
चस्तुओ की कमी के लिए उत्तरदामी थी।इरा स्थिति भे, स्वभावत ही देश से शुद्दा-स्फोनि 
सम्बन्धी दबाव (0307479 07९807८४) उत्पन्न हुए और इसके लिये वजढ-नीति काफी प्तीमा 
तक उत्तरदायी रही। 

(३) धन तथा आय की असमानता में बृद्धि (756 स॥ 06 ॥7-ध78065 ० छध्धा। 
शत ॥0070)--बजट सम्बन्धी नीति देश में आय तथा धन को वढ़तों हुई असमानताओं के लिए 
उत्तरदायी रही । सरकार ने वैसे तो वडी हटता से अपने इस लक्ष्य की घोषणा की थी कि बजद* 
नीति का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि घन की असमानतायें कम हो सकें। उदाहरण के 
लिए, सरकार द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि करो की #ँची दरें उच्च आय वाले बर्गों पर 
ही पड़ेगी ताकि उनके हाथो में वर्तमान क्रय-शक्ति की मात्रा को कम किया जा सके। यहाँ तक 
कि परोक्ष करो तक के बारे में भी सरकार की नीति यही थी कि ये कर समाज के धनी वर्गों पर 
ही अधिक भार डालें परन्तु व्यवहार मे, बजट-नीति ने घनी वर्गों के हाथो में ही आय पहुँचाने 
की दिशा में कार्य किया | ऐसा अशत तो इसलिये हुआ क्योकि लाइसेंस देकर तथा नियन्त्रण लागू 
करके गैर-सरकारी क्षेत्र ([7088 5०८४०) को प्रोत्साहन दिया गया और अशत इसलिये क्योकि 
धती वर्गों को प्रत्यक्ष करों को छिपाने तथा बचाने में असमर्थ बना दिया गया। अगस्त ॥ 
भी धनियों को मौर घनी होने मे मदद दी । यह वात सामान्य रूप से स्वीकार जाती है कि 
सरकार की राजकोपीय (8%8)) तथा अन्य नीतियाँ ही वड़ते हुए अत्तमानताओं के लिए, घन तथा 
आशिक शक्ति के बव्ते हुए केन्द्रीयकरण के लिए बर्थव्यवस्था (०००००7७७) में एकाधिकारी तत्वों की 
उत्पत्ति के तिए उत्तरदायी रही हैं। 

(४) बेकारी की समस्या पर प्रभाव (ली०० 07 86 प्रा-ध्यफ्रॉ०एएशा। एाफीशा- 
देश मे बेरोजगारी की समस्या पर भी बजट सम्बन्धी नीति का प्रभाव पढा।_ सरकार द्वारा विये 
गये भारी मात्रा के निवेश तथा उसदे परिणामस्वरूप देश में बनने वाले आधिक ढांचे ने देश में 
रोजगार की मात्रा मे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वृद्धि करने मे सहायता की । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युकरण 
तथा परिवहन वे कार्यत्रमो एव कृषि व सामुदायिक विकास की योजनाओं आदि ने भी विसानों के 
निए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था बरने में सहायता की है और इस प्रक्यर प्रामीण क्षेत्रों मे छिपी 
बैरोजगादी को कम करने मे योगदान दिया हे । परन्तु इन सब प्रयलो के बावजूद भी, यदि भारत 
में बेरोजगारी वनी हुई है, तो निश्चय ही उसका दोष जनसंख्या की तीदगति से बढती हुई दर पए 
डालता होगा। 

इस प्रवार यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में एक साहसी एवं सर्तिय 
बजट-नीति अपनाई गई और यह कि इस नीति के अनेक परिणाम सामने आाये हैं जिनमे अच्छे 
भी हैं और बुरे भी । 

छुछ चुने हुए सन्दर्भ प्रन्य 
!, रिलले।५ 8370 ० [6043 र९एुणा 0०7 एपादारए शा गिआ(ट, 
2, 686 छ3॥ ण [0603 80॥8075, #गा 20 $9 [550९5. 
एशशएरशशाए 00590४5 
१. केन्द्रीय सरकार के सन्‌ १६७७-७८ के वजट का सक्षपर में विवेचन कीजिए । 
5005 ॥9 00रथ 06 एशाफ्रों 05 ध7रशव्या 977-78 9०७2८. 
२. भारत की दजट सम्बन्धी नीति की विदेचना बीजिए 
0८०55 ॥6 ७४०8ट839 9०0०३ मा व092. 


तृत्तीय खण्ड 


आधिक पद्धतियाँ 
ओऔर 
राज्य जन-कल्यांण की कसौटी पर 


80070०णा० 9५श७0॥5$ 
श्षाते 
शिवा था रिहादा।०ा (0 ए८शि० 


आध्िक व्यवस्थाएं--प्ूजोबादी तथा समाजवादी श्र्व्यवस्थाएँ 
(8०००6 $एननॉ०१5--0०्ॉगीक 200 800॑गेन 80०7णग्रा५3) 


प्रारम्भिक ([0000प00॥) 


समस्त अर्थ-व्यवस्थाओं को मोटे रुप में निम्न दो भागो में विभक्त किया जा सकता है 
--() पूंजीवादी अर्केव्यवस्था तथा (0) सामाजिक अधथंब्यवस्था । प्रत्येक अर्धन्यवस्था के अपने 
पृथक लक्षण, साभ-दोष तथा उपमुक्तता है। किन्तु विशुद्ध कप मे कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, 
साहे वह पू'जीवादी अर्थव्यवस्था हो अथवा सामाजिक अर्थव्यवस्था । सभी अर्थव्यवस्थाए" वास्त- 
विव' रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्थाए' ही हैं। जित अर्थव्यवस्थाओ में अधिकाश लक्षण प्ूजीवादी 
कर्यच्यवस्पा से पिलते जुलते होते हैं, उन्हे पूजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भ्रम्बोधित करते है । 
यही बात सामाजिक अथव्यवस्था पर भी लागू होती है । इन दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त 
एक तीसरी भर्थ-व्यवस्था भी है जिसे मिश्रित अर्थ व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। प्रस्तुत अध्याय 
के अन्तर्गत हम घेवल दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाजी अर्थात्‌ पूणीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी 
अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन करेंगे 


(॥] पूजीवादी अर्थव्यवस्था 
((47४(था5६ ॥0०7०ए5) 


पू'जीवादी व्यवस्था की विशेषता यह होती है कि उसने अन्तर्गत उत्पादन के साधन 
निजी स्वामित्व में रहते है । उत्पादन के साधनों, विशेष रूप से पूजी, पर निजी व्यक्तियों या 
पूजीपतियो का अधिकार होता है। 
पूंजीवाद के लक्षण [#627्ा९5 ० ए४पा050) : 

पूजीबाद के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है .-- 


(१) च्यक्तिगद या दिजी काम्पत्ति (7४०8 छाणएएला३)--सामान्य अये मे, पूजीवाद 
से आशय उस आधिक व्यवस्था से होता है जिसमे कि उत्पादन के उपादानों (भूमि, श्रम, पूंजी 
व सगठत) पर प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार तथा नियन्त्रण होता है और जिनमे उत्पादन प्राइवेट 
व्यक्तियों की प्रेरणा से उनके ही लाभ के लिए होता है। पू'जीवाद (८०एधथाशा) के अन्तग्रेत, 
क्ृषि-फार्म, फैस्टरियाँ, खाने, पुरिदिहत व्यवस्था तथा उत्पादन के अन्य सभी साधन (एआापाएण5 
०६ [४०१/०0णा) प्राइवेट व्यक्तियों तथा फर्मो वी ही सम्पत्ति होते हैं॥ जो लोग उत्पादन के 
उपादानो के स्वामी होते हैं उन्हे इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वे उनका उपयोग 


४ 


पूर्णतया अपने लाभ के लिये करें झघवा उनका विल्कुल प्रयोग ही न करें। पूजीदादी पद्धति मे 
ज्ञाभ की इच्छा ही एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जा समस्त आधिक क्रियाओं के पीछे वार्य 
करती है । 


पीगू के अनुसार, “पूंजीवाद वह पद्धति है जिनमे उत्पादन के भौतिक साधन प्राइवेट 
व्यक्तियों के अधिकार मे होते है या उनके द्वारा किराये पर ले लिये जाते हैं और आज्ञा- 
नुसार ही इस प्रकार काम मे लाये जाते हैं जिससे कि उनदी सहायदा से उत्पन्न वस्तुएं व सेवाएं 
लाभ से वेची जा सकें ।'! घिडनी तथा बोटुस वैव ने पूंजीवाद की और अधिक स्पष्ट परिभाषा 
दी है पूजीवादी पद्धति या पूजीबादी सभ्यता, जो भी हम उपयुक्त समझते हैं, से 
हमारा अभिप्राय उद्योगों तथा वैधानिक सस्याओं के विकाप्त के उस विशेष चरण (४४४९) से है 
जिसमे अधिकाश श्रमिक अपने आपको उत्पत्ति के साथनों के स्वामित्व से इस प्रक्मर वचित पाते 
हैं कि वे मजदूरी कमाने वाले ऐमे श्रमिको की स्थिति मे परिणित हो जाते हैं जिनका जीवन-निर्वाह, 
सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राष्ट्र के उन थोड़े मे व्यक्तियों वी इच्छा पर निर्भर होती है जो 
भूमि, मशीनरी तथा प्माज की श्रम-शक्ति के स्वामी होते हैं और अपने इसी वानूनी स्वामित्व के 
द्वारा उनके संगठन एवं प्रवन्ध का नियन्त्रण करते हैं, और वे ऐसा स्वय अपने व्यक्तिगत एवं विजी 
लाम की प्राप्ति के लिए करते हैं ।”* 


(२) आ्रायोजवा रहित अथवा अनियोजित अर्थव्यवस्था (७7ए87750 6००7०0३)-- 
हैम (07) के अनुसार, पूंजीवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण विशिष्ट लक्षण वेन्द्रीय आर्थिक निषोजन 
(०९४७४] ८००7००॥० ए|800॥8) का अभाव है | पू'जीवादी अर्थव्यवस्था अनियोजित अथवा 
आपौजना रहित असमन्वित (000007277/6०) होती है और करोडो व्यक्तियों की स्वतस्त्र--परल्तु 
एक-दुसरे पर निर्भर--निजी क़ियाओ पर आधारित होती है। इसमे आर्थिक कियाओ का कोई 
केन्द्रीय नियमन अथवा निर्देशन नहीं होता, अपितु समी ज्िआए स्वयचालित प्रतीत होती हैं । 
उत्पादन कार्य का सचालन असख्य पृथकू-पृथक्‌ उद्यमकर््ताओ के निर्णयों द्वारा किया जाता है। 
इसके साथ ही, उत्पादन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं वी उस विशाल मस्या द्वारा भी प्रभावित होता है 
जो बिना एक-देसरे के परामर्श किये ही अपने तिर्णय लेते हैं। पर इसके बावजूद मूल्यावत 
प्रक्रिया (008 एा0०६५७४) के रूप में इसमे एक नियोजन तथा समन्वय करने वाली व्यवस्था 
विद्यमान होती है । मुल्याकन की व्यवस्था आर्थिक ज़ियाओ के प्रत्येक पहलू का नियन्त्रण करती है 
यह उपभोक्ताओं का नियन्त्रण तथा मार्ग दर्शन करती है और उन्हे बतलाती है कि उन्हें किति-कित 
वस्तुओ की माँग करनी चाहिये और क्तिनी-कितनी माना भे। यह उत्पादत का भी नियन्त्रण तथा 
विनिमय करती है और वह इस प्रवार कि यह उत्पादको को इस सम्बन्ध मे निर्णय लेने में सहायता 
देती है कि वे कित वस्तुओ का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें और कित तरीकों से करें। 
यह इस समस्या को भी हल करती है कि अर्थव्यवस्था मे उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओ का उपभोग 
कौन करेगा ? इस प्रकार, पूजीवादी थर्थव्यवस्था यद्यपि प्रकट ₹प में अनियोजित अथवा आयोजना 
रहित असमन्वित तथा अनियमित (००7९४०/०९४) प्रतीत होती है किन्तु वस्तुत बह मूल्याकत 
व्यवस्था (छधणाएू ए्र८०॥०ए७०७) द्वारा पूर्णवया समन्वित होती है और इसीलिए इस व्यवस्था 
को “कीमत द्वारा नियन्तित' व्यवस्था कहा गया है । 


(३) मूल्यादन प्रक्रिया (7था8 970००5)--पूंजीवाद में मृल्य-निर्धारण की च्रत्निया 
जो उल्लेखनीय भाग अदा करती है, वह इसका एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है। वास्तविकता यह है हिं 
पूजीवादी अथंव्यवस्था भोतिक उत्पादन के रूप में उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए. लाभ नी 
प्र रणा (7०॥६ 77006) तथा प्रतियोगिता (८०॥ए०८॥0०॥) के साथ ही साथ मृल्यावन प्रकिया के 
सरल सचालत पर भी निर्भर होती है । एड्स हिमिय के समय ही, सम्थापक तथा तवसस्थापद 





4,  8९ए एशन्‍्टणा 50०ठढ्रीआ एटाइएड एवग्ञावाडआ, ए ।,  *परवाढ छडाॉच्या वा ध्रगिदो त8 प्गलार्ग 
कडाणालाड ्॑ छाण्टालाएत बढ एग्राव्वे था लत छज प्रारथल एटाइ0 दवा बाल (ड्रग: 
# शीला गेंद छाए 3 चार्ज (0 5९!पाड 2६ 3 छा०ी. धाठ ह००45 गण इच् ता*व्ड ता: ०३ 23 
३0 छफ़ा0ठफल्थ. 

8॥0॥69 था छेट१ध66 १४७४७ , पर 4ल्सज ग॑ धार एकराप्राह टाशाउबाएणछ, 9? 
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[शथति यह है कि आरोहण (77०८5भ०7) को राज्यसात्करण (००७४८७४४००) का ही दूसरा 
ताम समझ तिया गया है परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं होता चाहिए। जहाँ तक करों की दसी के 
अत्यधिक ऊँची होने का प्रश्न है, दरें तो किसी भो कर की अत्यधिक ऊँची हो सकती है चाहें वह 
कर आरोही हो अथवा अनुपात्ती | यहां तक कि जनुपाती कर की दरें भी बहुत ऊँची हो सकती हैं 
और उस स्थिति मे निम्न आय वलि व्यक्तियों पर अपेक्षाइृत ऊँची आय वाले व्यक्तियों से अत्यधिवा 
भार पड़ सकता हे । 


निष्कर्ष (00/०॥भे०॥) : 


इस प्रकार, कशपान की अजुपाती दरो के पक्ष में जो तक प्रस्तुत किये जाते हैं वे तीन 
बातो पर आधारित हैं (क) अनुपाती कराधान करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति को अपरिवर्तित 
रखता है; (उ) यह सरल है तथा सभी अमदनियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, 
और (ग) आरोही कराधान की भूनो तथा दुश्पयोगो को इसमे सम्भाववा नही रहती। इन तक 
की तुलनात्मक अच्छाइयों का मूल्याकन करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोही कराधान के 
पक्ष की भी विवेचना वी जाय ॥ 


आरोहो कराधान ऐः पक्ष सें तक 
(4एणप्शश5 गण ?7०ट्व०६४९ प्‌45शा०ा) 


धारोही कराधान का समर्षन घटती सीमान्त उपयोगिता सिद्धाग्त (गाणए|० ० 
69998 ७9४४४ ९00| ७७०॥५५) के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार शुद्ध आय (7९६ 
॥॥0070) में वृद्धि होने के साथ ही साथ व्यक्तिगृत शुद्ध आय से प्राप्त होने बाली सीमान्त उपयो- 
मिठा (779/8708) एध9४) घटती जाती है | यह पहले बताया जा चुका है कि आय मानवीय 
आवश्यकताओ को सन्तुष्ट करने के लिए होती है और मानवीय भावश्यकताओ को अनिवार्य आब- 
एयकताओं (7९८४४॥॥४8), रूद आवश्यकताओं (००॥५८४॥४०॥०) ॥९०९४४१४४) तथा विलाप्षिता 
की आवश्यकताओं (॥७५७7८७) में घाटा जा सकता है। जब कोई स्योक्ति सन्तुएट के कम मे मूलणुत 
आवश्यकताभी से विलासिता की आवश्यकताओं ० श्र को बढती है तो उसदी इच्छा बी तीक्ता 
भटती आती है। इसका अप यह है कि एक ब्यक्ति/अिपनीह रूट आयश्यवत्ताओ,” से 'जो “उपयोगिता 
प्राप्त कर रहा है वह अनिवायें एवं मूलभूत आवश्युकताओ /की उपयोगिता से_ कम होगी। भोर 
विलासिता की आवश्यकताओं की उपयोगिता और 'ह्वी कम होगी। अत, ,यह स्वाभाविवा है कि 
विभिन्न भ्रकार की वस्तुओ एवं सेवाओं में व्यय फी जाने वाली भामदनियों से उपयोगिता विभिन्न 
मात्राओ मे ही प्राप्त होगी । चूकि आय को क्रमिक वृद्धिशाँ अनिवोर्यत्‌ घटती उपयोगिता को गूचक 
होगी अत उनमे कर अदा करने वी क्षमता भो अपेक्षाकृत अधिक होगी ।- ._ अं 


कराघान को आरोही दरो के आलोचक भारोहण के सम्बन्ध मे दी जाने वाली घढठती 
सोणात्त उपयोगिता के ओचित्य (]09॥00४/0०/) की आलोचना करते है । विभिन्न व्यक्तियों की 
शुद्ध लाय की सीमान्त उपयोगिता को इस प्रकार नहीं नापा जा सकता वि जिससे विभिन्न व्यक्तियों 
के बीच र॒पष्ट तुलना की जा सके । कुछ अन्य लोग यह कहते हैं कि एक अवस्था ऐसी भी क्षांती 
है कि जब सीसान्त उपयोगिता स्थिर हो जाती है | कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि 
क्षाय की वृद्धि के साय ही साथ उसकी सौमान्त उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। कुछ भी हो, 
परन्तु एक बात तो स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्तियों की क्षाय के तथा भिन्न भिन्न समयो में एक ही 
व्यक्ति को आय को सीमानन्‍्त उपयोगिता को स्पष्ट रूप से नापा नही जा सकता। अत यह अराम्भव 
है कि ब्यक्तिपरक उपयोगिता (इप0८०ाए८ एधा।9) के आधार पर करो की दरो के आरोहण 
(07०ट्वा८४४०॥) अथवा क्रमवर्धन (8ए०९००४००) का एक बस्तुपरक स्तर (एए86ए7४७ शंग्रात॑आ0) 
प्राप्त किया जाए। गह हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति, अपनी राजनैतिक विचारधारा एवं रुचि फे 
अनुसार, सीमान्त उपयोगिता की घटने की दर के बारे में अपनी मनचाही मान्यता बनाए भौर तब 
कराधान की आरोही अथवा अनुपाती दरो का फैसला करे। किन्तु सीमान्द उपयोगिता सिद्धान्त 
के आलोचको ने आय की सीमान्त उपयोगिता पर पडने वाले सरकारी व्यम के प्रभावों की छपेदा 
कर दी है। कराधात की आरोही दरो के प्रो० फेयन जैसे समर्थंको ने भो, यद्यपि आरोही कराधान 


लाभ की जोखिम (ह5६) पर आधारित तथा इससे ही सम्बन्धित होता है। किमी 
व्यदसाय भे जितना अधिक जांखिम होता है, लाभ वी सभादना भी उतनी ही अधिक होती है। 
पूंजीवाद का एक महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि “जो जोखिम उठाता है वही तियन्त्रण करता है ।" 
व्यवसाथी अपन र० की जोखिम उठाते है अत वहीं व्यवसाय का नियन्त्रण भी करते हैं। आपुनिक 
औद्योगिक दष्याओ के अन्तर्गत, किसी भी वात के विषय में आश्वस्त एवं निश्चित नहीं हुआ जा 
सकता | वढी वडी चतुराई से तैयार किये गये अनुमान भी ऐसी घटनाओ के कारण उलट-्पुलट 
हो मबते हैं झिन पर उद्यमकर्ता (६७प६छाह्ातछा) या विन्चुल नियन्त्रण नहीं होता अथवा बहुत 
थोडा नियन्नण होता है । वाज"र की दज्ञाओं में होने वाल परिवर्तन, उपभोक्ताओं की प्रसद में 
होते वाली बदल, हृइतालो का होना, चत्रीय उतार-चढाव (८०/णा० ग7८प्०४०8) वा होता, 
उत्पादन वी नई-नई विभियाँ तथा नई नई वस्तुओं का प्रचलन आदि, ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो 
संगठन कर्त्ता को बाहर से बाहर निक्नालक्र फेक सकती हैं। इसके साथ ही, नये-तये कर अथवा 
दरिफ डसे उसके प्रत्याशित क्षाभो से वचित कर सकते हैं। तथापि, ऐस जोखिम औद्योगिक प्रगति 
वी कीमत हैं और यह कहना सत्य है कि अपेक्षी उद्यमों में ($0८८ए)0४6 €एॉल्य[॥7585) में उस 
समय तक पूंजी नही आ सकती जबकि पूंजी के स्वामियों को पर्याव्त माना में निदेशात्मरू शक्ति 
(५ह०८७४९ 90०98) प्राप्त न हो । 


पूंजीवाद के गुण (शव ० (४8 ्राथका) 


ष _ पूंजीवाद अन्य बायिक पद्धतियों से इस कारण श्रेष्ठ होता है बयोडि यह व्यक्तिगत 
पहल को प्रोत्साहित करता है, प्रतियोगिता को जन्म देवा है और अर्थव्यवस्था भे गतिशीलना 
उलन्न करता है । पू'जीवाद क प्रमुख गुण विम्ननिखित हैं -- 


(१) व्यक्तिगत पहल अथवा प्रेरणा (ठाशत0ण [000४०)--लाभ की प्रेरणा 
(9700६ ४80५४४) से ही ध्यक्ति बी पहल करने वी विशेपता सम्बन्धित है। वास्तव मे, उस समय 
तक लाभ की प्रेरणा का कोई क्ष्य नहीं है और निजी सम्पत्ति की भी कोई उपयोगिता नहीं हैं 
जब तक कि व्यक्ति का इस वात वी स्वेतन्तता न हो कि यह उत्पादन के उपादानों (9९005 र्श 
700४८४०७) वा अपन इच्छित तरीक से उपयोग कर सके, अर्थात्‌ ऐस तरीके से जिसे वह अपने 
लिए सर्वाधिक लाभप्रद समझता हा । प्राफ़ेसर रावर्टसन के शब्दों मे, “पूजीवादी अर्थव्यवस्था में 
ब्यक्तिगति निणव, पहल तथा साहम के लिए पर्याप्द क्षेत्र वियमान होता है। निहित स्वार्थ आधिक 
225 मार्ग स एक तरफ कर दिश् जाते हैं। कानून द्वारा निर्धारित विस्तृत सीमाओं तथा 
सामाजिक दक्शाओं द्वारा तिश्चित क्‍डे प्रतिवन्धों के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति को दस बाल दी 
स्वतन्त्रता होती है कि दह अपनी आय तथा अपने जीवन का उपयोग अपनी इच्छानुसार दीति से 
कर से । पल समयों में भी समाज के उत्पादन के भोतिक एवं मानवीय साधनों का उपयोग बड़ी 
मात्रा में किया जाता है और ऐस समयो मे भी वह विश्वास नप्ट नही होता जिसके आधार पर 
कि वे साधन विभिन्न साहसपूर्ण कार्यों एवं उद्यमो में लगाये गये थे ।”* इस प्रकार, एक पूंजीवाद 
सम जम जिस क़ि प्राय स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था बह जाता है, व्यक्ति वी प्रेरणा एव 
पहुल आर्थिक क़ियाआ के प्रत्येक क्षेत्र मे विद्यमान होती है । 


है (२) पूर्ण प्रतियोगिता (लाल ०णराएथ्यप्०7)--प्रतियोगिता प्रॉजीवाद वी एवं 
महत्वपूर्ण विशेषता है । प्रतियोगिता आथिद स्वाधीनता मे ही निहित होती है । जब प्रत्यक व्यक्ति 
अपनी इच्छा क अनुसार आाथिक जिया करने को स्वतन्त्र होता है तो अनेक व्यक्ति एक से ही 
अथवा दुव रिपत बध्यों को साणन्न बरसे से स्वभावत ही परम्पर प्रतियोगिता वरने लगते हैं। 
उत्तादकों एवं विश्व ताओ के वीच प्रतियागिया होती है और त्रेताओं बे बीच भी प्रतियोगिता 
होती है । प्रतियोगिता स्ववस्त वाजार-ब्यवस्या वी आधार होती है । 

पू'जीदादी समाज से प्रतियोगिता एक महत्वपूर्ण भाग छदा करती है ९ प्रतियोणिता ही 
व्यक्ति को लाभ प्राप्ति की तीब्र लालसा वो अवर्द्ध करती है, क्योकि जितनी तोब् प्रतियोगिता 
होती है, साभ वी मात्रा भी उतनी ही कम हाती हैं | वाराय मे, पूर्ण प्रतियोगिता वी दर्शाओं वे 








4... 9 प्व. ए०ण०टाछऊ०्व ; [96 एटएएओं ण॑ वाएएाज, 9. 86. 


अर्धशास्त्री (टा35टथे जात ]२६०-०॥७अ०्छ 80णाणयांध5) सदा इस बात पर जोर देते रहे है 
कि मुहयाकन-व्यवस्‍्था यद्यपि अन्धी होती है, तथापि यह सभी व्यक्तियों एब फर्मो की क्रियाओ मे 
ताल-मेल स्थापित करती है, और इससे भी अधिक इस जटिल कार्य की पूर्वि का यही एकमात्र 
कुशल एवं विश्वसनीय तरीका है। पूजोवाद के एक बड़े सम्रयेंक, वान हेयक ने लिखा है कि 
॥बिक्केद्रीकरण॑ तथा स्वयचालित समन्वय विण॑०ग्राशा० ००0का्ाणा) के 8 आशिक 
समस्याओं को हस करने के मूल्याकन प्रतिया के इस तरीके के मुवाबले केन्द्रीय निर्देशन का तरीका 
अत्यन्त भट्दा, रूढिवाद तथा सीमित क्षेत्र वासा है ।/* परन्तु मूस्याकन प्रक्तिया के सफल एवं सरल 
संचालन के लिए यह आवश्यक है कि स्वतन्त्र वाजार हो, माँग एवं सभरण की शक्तियाँ स्वतस्त्र 
हो, उन एकाधिकारी परिस्थितियों का अभाव हो जहाँ कि मूल्य का निर्धारण कृत्रिम छूपसे 
विक्रेताओं द्वारा शिया जाता है, द्रव्य तथा बैंकिंग वी कुशल एवं निष्पक्ष व्यवस्था विद्यमाव हो 
और सरकार का हस्तक्षेप न हो । 


(४) आर्थिक स्वाधीनता (०००॥०७/० ॥6८००॥)--पूजीवाद अअथंव्यवस्था का एक 
विशिष्ट लक्षण यह है कि इसके अन्तर्गत लोगो को अनेक प्रकार वी आधिक स्वाधीनताएं प्राप्त 
होती है। पू'गीवादी अ्थंव्ययस्था में ऐसी प्रत्येक स्वाधीनता समास रूप से महत्त्वपूर्ण होती है । 
व्यक्ति तथा व्यावसायिक इफाइयाँ इस वात के लिए स्वतन्त्र होती है कि वे किसी भी चीज का 
उपभोग करे, उनके उपभोग को सीमा उनकी द्र॒व्य-आय से निश्चित होती है। उपभोग 
के स्वतन्त्र चुनाव से इस वात का निर्धारण होता है कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन 
किया जाये और कितनी मात्रा मे ? उपभोग करने की रवाधीसता में ही बचत करने की रवाघीनता 
भी निहित होती है कि वह अपनी स्वाभाविक योग्यता एवं शिक्षा के अनुसार कोई भी कार्य एवं 
अपना व्यवसाय चुन सके । उसे इस बात की भी स्वतन्त्रता होती है कि वह अपती इच्छानुसार 
किसी भी उद्याग भ रु० लगा सके । व्यक्ति को निवेश करने की जो स्वाधीनता प्राप्त होती है 
उससे पूजीयादी अर्थव्यवस्था की अनियोजित प्रह्ृति का निर्माण होता टै। व्यक्ति को निजी 
सम्पत्ति की स्वाधीवता प्राप्त होती है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति क्रिसी भी प्रकार की सम्पत्ति 
के स्वामित्व, उपयोग तथा नियन्त्रण के विषय में स्वतन्त्र होता है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के 
स्वाभिरव तथा नियन्त्रण के इस अधिकार को राज्य द्वारा मान्यता तया सुरक्षा प्रदान की जाती है, 
किन्तु साथ ही राघ उपभोक्ताओ, श्रमिकों तथा सामान्य रूप से समाज के हित मे राज्य द्वारा 
कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये जाते हे। सम्पत्ति वे स्वामित्व के द्वारा ही लोग इस बात का निश्चय 
करने में समर्थ होते है कि वे अपने साधनों का कित स्रोतों में उपयोग करें और किस प्रकार 
उपयोग करें । फिर निजी सम्पत्ति रखते कर अधिकार लोगो को भविष्य के लिए बचत तथा सचय 
करने की प्रेरणा देता है। उत्पादन के साधयो का निजी स्वासित्व ही पूजीबाद का एक ऐसा 
लक्षण है जो इसको अन्य आधिक पद्धतियों से पृुथक्‌ करता है । 


(५) लाभ की प्रेरणा तथा व्यक्तिगव पहल (छञाणी! ग्राणारढ शात वराताशतए्ड] 
एप त४१४९)--पूजीदादी अरथ॑च्यवस्था लाभ की प्रेरणा तथा व्यक्ति की स्वत पहल पर आधारित 
होती है। उत्पादन बरने वानी इक्नाइयाँ लाभ की प्रेरणा तथा अपनी व्यावसाथिक ग्रणनाओं के 
अनुसार यारय करती है। वे अयंव्यवस्था फी सम्पूर्ण उत्पादत प्रक्रिया तथा समाज के आधिक 
कल्याण वा कोई ध्याम नही रखती । थे तो केवल अपनी उत्पादन-लागतो तथा उपज की प्रत्याशित 
कीमतों वा ही ध्यान रखती हैं। यदि उनकी गणनाएँ ठोक बैठती हैं तो उन्हे लाभ प्राप्त होता 
है, अन्यथा उन्हें हानि उठानी होती है। लाभ वी प्रेरणा से उत्पादन-त्रिया, साहस तथा जोखिम 
उठते मे प्रोत्माहन मिलता है। यह व्यावस्तायिक एवं आथिक त़ियाओ दी प्रकृति का निर्धाएण 
करती है क्योवि' साधन (१९४०७०७४) लगातार कम लाभ वाले उपयोगो की ओर को अस्तरित 
0) होते रहते है। लाभ वी प्रेरणा ही उत्पादन में कुशलता के लिए भी उत्तरदायी 
होती है। 
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यहाँ उस महत्वपूर्ण योग का उल्लेख करना भी आवश्यक है जो कि उद्यमरर्ता पूंजीवाद 
पद्धति मे अद्म करते हैं। देश को चम्दग उत्पादत-व्यवस्था उनके निर्देशन में कार्य करती है। वे 
उत्पादन के उपादाना को किराय पर लेते है, वे ही माँग का अनुमान लगाते हैं और कभी कभी 
ता वे मांग का प्रभावित भी करते है। वे वस्तुओं व सेवाओ का उत्पादन करते है । वे ऐसे सभी 
प्रयागो तथा परिक्‍तनों को लागू करत हैं जो हि पूजीवादी अर्थव्यवस्था को एक गतिशील बर्थ- 
व्यवश्था बनाते है। इस बात की कल्पना करना भी बडा कठिन है कि उद्यमकर्ताओ के अम्राव में 
पूजोवादी-व्यवस्था जरा भी अपना कार्य सम्पन्न कर सकती है। इस व्यवस्था मे प्रत्येक चीज उन 
पर ही कद्रत होती है । 


सरकारी क्षेत्र का थोगदान (फट ॥ण6 ० एप्छा०्ट $6९८(07)---अन्त मे, इस वात का 
उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पू जीवादी अथव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र क्या कार्य सम्पन्न करता 
है | विशुद्ध पूजीवादी अर्थव्यवस्था म भी, सरकारी क्षेत्र विद्यमान होता है जो सामूहिक आवश्यक- 
ताओ की सन्तृष्टि करता है। सरकारी क्षेत्र की सेवाएं दो प्रकार की होती हैं. ऐसी सेवाएं (जैसे 
कि डाक सेवाएं) जिनम मुल्य 'नर्धारण की व्यवस्था वार्य करती है और अन्य ऐसी सेवाएं जैमे 
कि प्रतिरक्षा, पुलिस मरक्षण तथा बाढ़ नियन्त्रण) आदि की सेवाएं, जिनमे मूल्याक्न प्रक्रिया 
(97: 00८४४) का उपयोग नही किया जा सकता । दूमरे प्रकार वी स्थिति में, सरकार कर 
लगती है और राष्ट्रीय आय कया उपयक्त भाग इन सामाजिक सेवाओं की अदावगी के रूप मे ले 
लिया जाता है । अभी हाल के वर्षों म, संयुक्त राज्प अमेरिका जैसे पुराने पूजीवादी देशों में भी 
अर्थव्यवस्था क सरकारी क्षेत्र का महत्व शर्न -शने बढता रहा है। 


निष्कर्थ मे, हम उन दो उल्लेखवीय मफलताओ का भी जिक कर सकते हैं जो गत दो 
शताब्दिया म पूंजीवाद ने प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस व्यवस्था के द्वारा देश क उपलब्ध साधनों 
था सर्वाधिक -ु शल, सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सर्वाधिक साभप्रद रीति से उपयोग हुआ है| इसके 
परम उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है और उसके फलस्वरूप लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठा है। 
ट्वितोय, दस व्यवस्था मं उच्च काड़ि को लोचशीलता भी पाई जानी है. और वह इन गानों गे कि 
वदननी हुई दशाओं एवं बदलते हर वातावरण मे इसने स्वय को भी परिवर्तित कर लिया है । जैसा 
कि लूवस तया हैट्स न वहा है कि “इस व्यवस्था में लोचचीयता ( [००७७॥॥9) अनुकुलनीयता 
(8699790॥॥ 9) तथा लचौलापन (7०॥॥॥०५) विद्यमान है जिसके कारण ही इसने अपने पर्यावरण 
ढांचे (९ताणाप्राएत(8] 5९४४॥६ ) में होने वाले अनेक परिवतेनों के अनुरूप ही अपने रूप तथा अपनी 
प्रक्तिया मे भी परिवतंन कर निया है।! * अन्त मे, इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं राजनतिक स्वाधीतता 
प्रदान की है और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के विषय में आश्वस्त रखा है। 


पूजीवाद को आलोचनाएँ (409०७ ० एथ्कू॥शाहय) : 


जैसे जोरदार शब्दों मे पूंजीवाद का समर्थन क्या गया है, उसी प्रकार इसकी तीपर 
आलोचना भी की गई है। आनोचकों ने इसके अनक ग्रम्भीर दोषों का उल्लेख किया है और इस 
व्व्था की अन्यायपृर्ण, अकुशल तया अपव्ययी बताया है। यहाँ हम पूंजीवाद वी निम्न चार मुल्य, 
आलोचनाआ का उल्लख करेंगे -... 


(१) आय को असमानता (फरल्वुप्थाए ॥70068)--इस व्यवस्था की सबमे पहली 
कमजोरी यहें है कि यह आय तथा घन का अममान वितरण करती है । आथिक असमातता से 
सामाजिक एवं राजनैतिक असमानता उत्पन्न होती है । यह असमानता रबय इस व्यवस्था से ही 
निहित है क्योकि निजी अम्पत्ति का स्वतन्त्र उपयोग, स्वतन्त्र प्रतियोगिता तथा उत्तरधिकार आदि 
निश्चिम रूप में धनियों को अधिक धनी और' मिर्धनो को अणिक निर्धन बनाते हैं। इसे 

“अतिरिक्त, शिह्व कला सम्बन्धित परिवनंनों बे कारण उत्पादन की औसत दकाई इतनी 
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न्तर्गत, सभी अति-सामान्य लाभ (४7एक-ाणए३। छ०ग्र समाप्त हो जाते हैं और केवल 
झामास्य लाभ ही विद्यमान रहता है, कि कि प्रवन्धकोय श्रम का पुरस्कार होता है म गत 
एक कसौटी (:0ए० ६४०॥८) है, नियामक (६४०७०) है और यान्निक रचना 2299 के दा 
राष्ट्रीय आय तथा आ्थिक बल्याण को अधिकतम करना सम्भव होता है । “जन-कत्याण के दू ्र 
कोण से, प्रतियोगिता कौमतो को नियन्त्रित तथा कम करती है उच्चत उत्पादन एवं कुशलता 4 
प्रेरक होती है, इस बात कौ गारन्टी देती है कि जो हम चाहेगे, वह मिलेगा 2 कम ५ 
स्वाधीनता की रक्षा करती है /* इसके साथ ही, प्रतियोगिता को समाप्त करने को प्रवृति भी 
निरन्तर विद्यमान रहती है ताकि अधिकाधिक लाभ कमाये जा सके । अत प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था 
में एकाधिकारी प्रवृत्तियां (7700000॥5॥८ (0०८९५) भी छिपी रहती हैं। “लाभ की प्रेरणा, 
जो कि अनियोजित निजा उद्यम ब्यवस्था वी एक मुख्य प्रे रक शक्ति होती है, का सतत्‌ फ्ियान्वयन 
ही एकाधिफारी नीतियो को जन्म देता हे ।”* 


परन्तु यदि शोषण से बचना है ओर कीमनों को, कम से कम दीर्घकाल मे ही सही, 
लागत-स्तरो पर बनाये रखना है तो प्रतियोगिता का होना आवश्यक है । यही नही, व्यक्ति की 
प्रतियोगिता आवश्यक है, क्योकि केवल लाभ की प्रेरणा ही इसको नही वनाए रख सकती । यह 
प्रतियोगिता ही है जो अधिकतण कुशलता उत्पन्त करती है। प्रतियोगिता के कारण केबल वे ही 
लोग बाजार भे बने रह सकते है। जो कि बस्तुओ व उत्पादन तथा विक्रय निम्नतम कौमतों पर 
करते है। अन प्रतियोगिता भ्रत्येक उत्पादक को वाध्य करती हे कि वह कुशल तथा मितब्ययी 
ने, इसके साथ ही यह अकुश्ग उसपादको को उखाड़ फंवती है । इस प्रकार, उत्पादन में अधिकतम 
कुशलता बनाए रखने का सतत एद निरन्तर प्रयत्त किया जाता हे। जैसा कि जाज्हेम ने कहा है 
कि “प्रतियोगिता के द्वारा लाभो की कमी होने के क्रारण प्राप्त करते की लालसा सतत्‌ नवीकरण 
से ही उन शक्तियों वी लगातार प्राप्ति की 3000834 मिल सकती है जिनके बिना पा निल 
अर्थव्यवस्था (घाए/०0 ८०७॥०॥५) समुचित रूप से बाय॑ नहीं कर सकती। प्रतियोगिता के 
द्वारा उन्नत मरक्षण के बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जड़, अनुत्पादक तथा शोषक बन जाती है ।!!? 


(३) गतिशील अर्थाच्यवत्या (0आधा॥० कक) तिशीयता पूजीवाद की एक 
प्रमुख विशेषता है। लाभ की प्रेरणा, व्यक्तिगत पहल और प्रतियोगिता पर टिकी हुई पृ'जीवादी 
अर्थव्यवस्था एव गतिशील अर्थ॑व्यवस्था ही होती है। लाभ की जिज्ञासा अर्थव्यवस्था मे बार-बार 
उधल पुथल मचाये रखती है। जोप्तफ शुम्पीटर ने इस विचार को इस प्रकार हु ब्यक्त किया है, 
“पू जीबाद स्वभावत ही आधिक परिवंतन का एक रूप अथया उपाय है, यह कदापि स्थिर नही हो 
सक्ता”"। जो मूल प्रवृत्ति अथवा प्र रणा पूजीदादी इजिन को गतिशील रखती है बहू उन नई- 
नई उपभोक्ता वस्दुओ से आती है, उत्पाद की कया यातायात की उन नई विधियों से भाती है, 
उन मग्रेननये वाजारों मे आती है तथा औद्योगिक सगठन के उन नये-नये रूपो से प्राप्त होती है 
जिन्हे कि पू जोवादी उद्यम हन्म देता ।॥/% 
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उनका विवेजीकरण (700एथ॥5०7०॥) करते हैं, उपभोक्ताओं की माँग का सही अनुमान लगाते हैं 
और नई-नई वम्तुओ तथा वस्तुओं वी नई-नई किस्मों का उत्पादन करते हैं। इन सभी मामलो में, 
“लाभकारिता' तथा “उत्पादिया' साथ-साथ चलते है । परन्तु यदि वस्तुओं की कमी उत्पन्म करके 


(क) एकाधिवारी वीमतो भें तथा लाभो में वृद्धि करने के लिए वस्छुओ की कृत्रिम कमी उत्पन्न कर 
देते है, और जब (ख) प्राकृतिक साधनों का शोपण फर्मों के अल्पकालीन लाभो के लिए क्रिया जादा 
है और उसमे इस बात का फोई ध्यान नही रखा जातः है कि अर्थव्यवस्था पर उमके क्या दीध- 
वालीन प्रभाव पडेंगे । उदाहरण के लिए, मिट्टी का कठाव (णा धा०शणा) आदि | इन परिस्थितियों 
में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है | 


दूसरे, प्रतियोगिता, जो कि पू'जीवाद को एक प्रमुख विश्वेपता है, अत्यधिक मात्रा में भी 
हो सकती है। यदि प्रतियोगिता बहुत तीब्र है तो उससे देश मे उत्पादिता को प्रोत्साहन नही मिलेगा, 
अपितु इसने विपरीद, इसके कारण वस्तुआ व सेवाओं का उत्पादन आवश्यक्रता से अधिक हो 
सकता है भौर यदि उसे बाजार से नही हटाया गया तो उसके यारण व्यावसायिक मन्‍्दी उत्पन्न 
हो ४ है, मनुष्यों मं वेराजागरी फैल सफ्नी है जौर सामग्री (गरवाध्या॥) वी बहुलता उत्पन्न हो 
सकती है। 


इस प्रकार, पूजीवाद दी आलोचना इसलिए की जाती है कि यह पर्याप्त मात्रा में 
उत्पादनशील नही है, यद्यपि पू'जीवाद दे समथंक्रो का कहना यही है कि पू'जीवादी अर्थव्यवस्था मे 
४424 ५ (7५०४९ ॥॥0076) तथा लाभ की प्रेरणा (जाणी। कण ४७) उत्वादन को अधिवतम 
बार देनी है। 


(३) बेरोजगारी (७००८०७०/॥८॥)--पूजीवाद कौ एक तीसरी आलोचना यह की 
जाती है कि इमक अन्तर्पत पूव रोजगार की स्थिति नही लाई जा सकती और प्राइतिक साधनों 
तथा साथ ही श्रम व पू'जी का भी अग्ब्यय होता है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आय की मात्रा 
सभावित अधिकतम (90(आ09] ए॥900पपग7) से वीचे ही रहती है । बरोजगारी के प्रभाव नंतिव, 
सामाजिक तथा राजनैतिक हृष्टि में बडे खतरनाक होते हैं। श्रीमती रोविन्सन वा बहना है कि 
“वर्तमान आधिव' व्यवस्था उस सभी लोगो के लिए रोजगार उपलब्ध कराने मे असफल रही है 
जोकि काम बरने के इच्छुर है। यह इस व्यवस्था के प्रमुख दोषों में से एकः स्वस्वीज्त दोष 
है ४ आलोचओो का वहना है कि प्रजीवाद की अनियोजित प्रकृति ही उम येशेजगारी मे विए 
उत्तरदायी है । 


आयोजना रहित पूजीवादी व्यवस्था मे, उपभोग, बचत तथा निवेश आदि वो प्रभावित 
करने वाले लाखो निर्णय एसी फर्मों तथा ऐमस व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से लिये जाते हैं जो कि 
बुछ भी बरने को स्वतस्त्र होते है। मुल्य-त्यवस्था (0प्रथण्ड $१अदा) ऐसे ही निर्णय बरने में उनरी 
सहायता वरती है और उनमे आवश्यक हेर फेर दरने के लिए उत्तरदायी होवी है ॥ तथापि मूल्य- 
व्यवस्था ऐसे निणयो में रहो-बदल करने में असफल भी रहती है अथवा यह हो सकता है कि सभी 
मामलो मे, विग्रेप रुप से निवश सम्दस्थी निर्णयों दे सम्बन्ध में वह समुचित मार्ग दर्शन न कर 
सत्र । इसे साथ ही गणनाओं (८०४००॥३७०४५) तथा अनुमानों में भी गभीर भूले हो सकती हैं 
क्योकि तम्पूर्ण व्यवस्था लाखो धन पूयक इकाइयों के निणयो पर निर्भर होती है । फलस्परुप, यह 
हो सकता है वि अर्थव्ययस्था सुचारू रूप से वारय न कर सरे और उसमे भारी उतार-न्चद्ाय तथा 
बेरोजगारी उत्नल हा जाए । 





(४) एयाधिकारी तथा शोवण (07070फ09 द्याएं ठ्फोगावाणा)--अन्त मे, प्ृजी- 
वादी अथंव्यवस्था वा भूवाव एजशधियारो की ओर हाता है) उद्योगविद्या (सला7००६)) में 
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बडी हो गई है कि अधिकाश लोगो के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वे उन पर नियन्तण पाने 
के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन प्राप्त कर सके | आय की असमानता को सभी विचारको ने नौवक, 
आधिक, सामाजिक तथा राजनैतिक, सभी हृ्टिकोणों से अनुसूचित एवं अवाज्छतीय बताया है। 
नैतिक हृष्टि से, यह विसी भी प्रकार न्यायपूर्ण नही है कि अपार साथनों के बीच तिर्धनता बनी 
रहे । आधिक दृष्टि से, इसके कारण निर्धनो को समुचित अवश्तर कम मात्रा में प्राप्त होते है और 
व्यावसायिक चक्र (07087255 ८५०६) प्रारम्भ हो जाता है | सामाजिक हृ्टि से, इसके कारण 
सम्पन्न तथा गैर-मम्पन्न लोगो के बीच वर्ग-सघर्ष (०७४५ ०००८) शुरू हो जाता है। राजनैतिक 
दृष्टि से, इसके द्वारा धनिको के हाथो में ही राजनेतिर शक्ति का केन्द्रीयवारण हुआ है और उन्होन 
इसका उपयोग अपने अधिदारों तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए एवं निधनों का >ोपण 
करने के लिए किया है। आय वी असमानताओं को कई उपायो द्वारा कम किया जा सत्ता है, 
जैसे समुचित शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करके, उच्चतर आय याले वर्गों पर आरोही आप-कर 
तथा अन्य कर लगाकर और निम्न आय वाले वर्गों के लिए कल्याणवारी सेवाओ पर अधिक सर- 
कारी दर्च करके । परन्तु इसके बावजूद, यदि तिजी सम्पत्ति तथा स्वतस्त्र प्रतियोगिता जैसी पू'जी- 
बाद वी मुझ्य विश्षेषताओ को वने रहने दिया गरया, तो आय की असमासताओ को समाप्त करता 
असभव ही है। हाँ, छोटे-मोटे सुधार हमेशा किये जा सबते है। 


(२) अक्रुशल उत्पादन (साहिणश्ा। छा०07८0)--पूजीवाद की एक आलोचना 
यह की ऊजात्ती है कि समाजवादी भ्र्यव्यवस्था के मुकाबले यह व्यवस्था कम उत्पादक है। थाजोचको 
का यह कहना है कि पू'जीवादी अर्थव्यवस्था के अ तर्गत माँग मे कगी हो सकती है जिसके फलस्वरूप 
बेकारी फँलती है और उत्पादिता (ज़०१एट/शा9) पर उमक्े प्रतिकूल प्रभाव पहते हैं। (फिर, यदि 
पू'जीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजग्रार की स्थिति उत्पन्न भी कर दे, तब भी उत्पादन-स्तर उस छ्तर 
से नीचा ही रहने की सभावना होती है जोकि समाजयादी अर्धव्ययस्था के अन्तर्ग त प्राप्त किया जा 
सकता है। फ्रग्ज-ओपेनहेनर (902 099०॥॥ाटाा९०), रो कि पूजीवाद के एक प्रमुख आलोचक 
थे, का कहना है कि “पूजीवादी अर्यव्यवस्वा के अन्तर्येत्र उस्ादत-क्रार्य वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने 
के लिए नही किया जाता अपितु उद्यमकर्त्ताओं के धन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्पादन 
का अन्तिम लक्ष्प सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिकतम उत्पत्ति ऊरना नहीं होता, बरिक व्यक्तिगत 
अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम लाभ करता होता है।॥ पूंजीवादी समाज मे जिस अधिक के अधिक 
शक्तिशाली व्यवस्था का निर्माण होता है उसके द्वारा चालू माँग तो पूरी की जा सकती है किन्तु 
बह ब्यवस्था इतनी शक्तिशाली नही होती कि उससे समाज थी समस्त माँग पूरी की जा सके |” 


इस बात को स्पष्ट क्रने के लिए कि पूजीवादी व्यवम्था इतनी उत्पादक नहीं होती 
जितनी कि समाजवादी व्यवस्था होती है ! यहाँ पर दो विशेष वातों का उल्लेख करता आवश्यक 
है । प्रथम यह है कि लाभकारिता (7०030/॥09) सदा ही उत्पादिता (ए०00८प्रा) के साथ 
साथ नहीं चलती, अत पहू आवश्यक नही है कि लाभो पर आधारित तिजी उद्यम व्यवस्था 
उप्पादिता के उच्च स्तर को ही छुपे । उदाहरण के लिए, लाभवारिता का अर्थ है कि कोई विशेष 
आधिक क्रिया लाभ--अर्थात्‌ कुल लागतो पर कुल आय की अधिकता-प्रदाग करे। उत्पादिता मे थे 
सब बातें सम्मिलित होतो हैं जो मानदीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की सभावनाओ में सम्मिसित 
होती है जो माववीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की सभावनाओं में स्थायी रूप से 
सुधार करें, प्रति मनुष्य घण्टे जितनी भो अधिक उपज हो बढ़ पसद की जाती है । किन्तु ऐसी अत्येक 
जिया जी उपज की उपयोगिता मे वृद्धि करके अथया उपज बी मात्रा मे वृद्धि करके विसी फर्ष की 
लाभकारिता (97ण90॥॥9) वढ्वाती है, बह उत्पादक (.7000८॥४८) भी होती है। प्रतिस्पर्धा 
अथेव्यवस्था ((०0प्राएशा॥ए४ एथ्राणाए) में उत्तादक ( ए7000०८७) व ता अभ्पत्री उत्पादित 
वस्तुओं वी कीमतों में वृद्धि कर सकते है और न अपने यहाँ उत्पादन के उपथादानों के परारिश्रमिकर 
में बमी कर सकते है। ये यदि कुछ कर सततते हैं तो यही कि वस्तुओं वो. लागत में वभी करके 
अपने लाभो मे वृद्धि कर सकते है। परिणामस्दरूप, वे बडी उत्रुकता एवं लगत के साथ नई-नई 
एवं अधिक श्रेष्ठ उत्तादन विधियों का प्रयोग करते हैँ, उन्‍्पाइन के उपादानों वी बदली बरते है, 
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प्र 


अवन्ध नीति (859८2 दि7८) के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप का जो विरोध किया गया, 
उसके राजनैतिक कारण थे--अर्थात्‌ सरकार की शक्ति एव सत्ता की वृद्धि के विरुद्ध स्वाधीनता की 
रक्षा करना और जब सरकार के कार्य अधिक बढ जाएँ तो उसमे अकुशता को बढ़ने से रोकता । 
तथापि, २०वी शताब्दी में, सरवार को मुख्यत तीन कारणों से आर्थिक क्रियाओं मे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण भाग अदा करना पडा । 


(क) बढ़ते हुए इस विश्वास के कारण कि सरकार आदिक प्रगति मे सहायता कर राकती 
है और इसको प्रोत्माहन दे सच्ती है, (ख) उद्योग विद्या अथवा शिव्पकला सम्बन्धी परिवतेनों ने 
अबन्धनीति वी मान्यताओं की अवास्तविक्ता प्रकट कर दी और सरकारी वियमन वा क्षत बढाने 
की आवश्यकता उत्पन्न कर दी, और (ग) अवन्धनीति की आशिक व्यवस्था की अशफलता के 
कारण | 


चूंकि पूजीवादी व्यवस्था कल्याण में अधिकतम वृद्धि नही कर सकी और बेरोजगारी 
एकाधिकार तथा आय की असमामता जैसी कठिनाइयो के लिए उतरदायी रही है, अत सरकार 
ने इसकी कार्य प्रणाली मे हस्तक्षेप करने के लिये इसलिए पगर उठाया ताकि इसका कार्य सही 
एवं सुचारू रुप से चलाने में मदद की जा सके । वर्त मान समय में सरकारी नियन्त्रण तथा नियमत 
बहुत ही सामान्य सी बात हो गई है और इसके अनेक रूप हो गये हैं। प्रमुख हूप निम्नलिखित 


सर्वप्रथम, यहु हो सकता है कि सरकार उन रीतियों से, जितके द्वारा कि स्वतस्त्र अर्थ- 
व्यवस्था के अन्तर्गत आशिक साथनों का उपयोग क्रिया जाता है, और उन तरीकों से, जिसके हारा 
अर्थव्यवस्था वी केन्द्रीय समस्याओं को घुलजाया जाता है सन्तुष्ट न हो। इन समस्याओ ,को 
मन्तोपजनक रूप सें हल करते में अर्थव्यवम्या वी असफ्लता के कई कारण हो सकते हैं, उदाहरणत 
आय की असममानतायें या एकाधिकारी दज्शाओं की विद्यमानता अथवा मूल-ब्यवस्था (7/06 
ग्रा४शाक्षा।आ।) की असफलता । इस प्रकार, वर्तमान समय में सरकारी नियन्त्रण व नियमन अनेक 
रूपो में कार्यशील होता है जैसे न्यनतम मजदूरों के कानून, सामूहिक सौदेवाजी को प्रोत्साहन, एका- 
घिकार-विरोधी विधान जनोपयोभी उद्यमो का नियमन, साख नियन्त्रण तथा वाणिज्य सम्बन्धी 
कानूत आदि । 


५ दूसरे, सरकार कर पद्धति के द्वारा निजी व्यवसास से हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के 
0 यहू कर पद्धति का उपयोग इस प्रकार से कर सकती है जिससे कि सरकार के किसी भी 
आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हो सके । विशेष रुप से, बडी आमदनिया को सीमित हरने तथा आय की 
परम असमानताओ को कम करने में तो कराधान का प्रभाव बिलकुल स्पष्ट एवं निश्चित है। 
इसके अतिरिक्त सरवार बेरोजगारी को दुर करने, पूर्ण रोजगार की स्थापना करने तथा सम्पूर्ण रूप 
में अधव्यवस्था को प्रभावित करने के लिये राजकोयीय नीति (॥502] 90॥८9) का भी उपयोग कर 
सकती हैं जो कि कर, खर्च तथा सरकारी ऋण वी नीतियो का ही एक सयुक्त रूप है। 


तीसरे, सरकार अर्थव्यवस्था वे- ऐसे क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण अयवा समाजीकरण बा 
सफ़्ती है जो सरकारी नियन्तण एवं नियमन से वाहर निकले जा रहे हो । इस वर्ष मे अनेक ऐप 
जनोपग्ोगी उद्यम सम्मितित स्थि जा सक्‍ते है जिनको उपभोक्ताओ के सम्बन्ध में ब्यापना शक्तिय 
प्राप्त होती है । 


अन्त भे सरवार बुछ ऐसी अनिवाय॑ सामूहिय' सेवाओं की व्यवस्था बरती है, जिनके 
बिना आधुनिक समय में सामाजिक जीवन की वल्पना तक वी जा सकती और जो स्वभावत 
ही निजी क्षेत्र पर नहीं छोडी जा सकती ॥ यहाँ हमारा आशय राष्ट्रोय प्रतिरक्षा, कानून व व्यवस्था 
तथा न्याय के प्रशागन आदि से सम्बन्धित सेवाओ से है । 


आधुनिक समय वी पूजीवादी पर्थव्यवस्था अबस्ध नीति का पूंजीवाद (ववाल्ट 
डि6 ध्शशाधाभा)) नहीं है. वत्कि वास्तव में निजी प्रेरणा तथा सरकारी नियन्त्रण वी एर 
मिली-जुली अर्थव्यवस्था है। इस सम्बन्ध में दो प्रवृत्तियाँ विशेष रुप से देखी जा सकती हैं। एव 
ओर तो, राज्य सामूहिक्वाद (०० ध्धाध्ञ्ञा) तेजी से फल रहा है और योरोप तथा एथिया वे देश 
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सुधार होने तथा बढ़े पैमाने मे उत्पादन होने के कारण पूजीवादी अर्थव्ययस्था में जो कि लाभ की 
प्रेरणा उथा प्रतियोगिहापूर्ण सर्प पर आधास्ति होती है, एकाधििकारों कै निर्माण की स्व्राभाविक 
प्रवृत्ति पाई जाती है । अपने लाभो को बढाने की इच्छा में, प्रतियोगी फर्म प्रतियोगिता की समाप्ति 
के लिये प्रयत्तनशील रहती हैं (क्योकि प्रतियोगिता रो उनके साम गम होने लगता है)। अत- प्रति- 
योगिता के सबर्ष से एकाधिकारों का जन्म होता है। जैसा कि एक विचारऊ ने वहा है कि * एका- 
धघिकार का बर्थ है प्रतियोगिता का लोप (॥भणाए८॥।) और साथ ही यह उसका दाकिक निष्फपृ 
(022 ०णाणाणा) भी है ।7 परन्तु बेरोजगारी एक ऐसा दोप है जो पूंजीवाद के सभी ग्रुणो 
का ममाप्त कर देता है । 


जय एक्राधिकार (7007०9०॥) प्रतियोगिता का स्थान ले सेता है तो पूजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था की प्रकृति ही बदल जाती है क्योकि इसके द्वारा पूंजीवाद वी एक प्रेरक शक्ति अर्थात्‌ 
प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है । इसके साथ ही, अन्य मुख्य प्रेरक-शक्तिया (९08 0088) 
उदाहरणत आत्महित ($८-70ध८७) उथा लाभ की प्रेरणा थादि बिना सी रोप के वनएते रहते 
है । इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत स्वाबीनता तथा निजी उद्यम, जाकि पु जीवादी दर्शन शास्त्र के आधार 
है, आथिक शक्ति के एकधिकारी केन्द्रीयकरण के साथ-साथ जीवित नहीं रह सकते । 


पुतश्च, एकाधिकार उपभोक्ताओं के और सम्पूर्ण रूप में समाज के ही हिंतो नी बलि 
चढा देता है। एकाधिवारो के आत्महित की अधिकता स उपभोक्ताओं की रक्षा करने का कोई साधन 
उपलब्ध नहीं होता । एकाधरिकारी (7070790॥5) को इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि यह उपज को 
सीमित कर दे और वस्तुओ की ब्त्रिम कमी दिखाकर अपन लाभो में वृद्धि कर ले। इस स्थिति मे, 
लाभवारिता का उत्पादिता के साथ कोई मेल नही बैठता । एकाधिकार की विद्यमानता से व्यक्तियों 
हॉस पहल करने वा स्वय प्रेरित लक्षण समाप्त हो जाता है और प्रतिस्पर्धा दधाव वी कमी से यह्‌ 
भी हो सकता है कि उत्पादन की नई-नई विधियों को न अपनाया जाए। 


इम प्रकार, एकाधिकारो की विद्यमानता के महत्वपूर्ण प्रभाव पडते हैं। इसके अन्तर्गत 
लाभमारिता एवं उत्पादिता का घतिप्ठ सम्बन्ध स्थावित नहीं हा पाता। सूल्य-ब्यवस्था की कार्य 
पर्दधात को हानि पहुंचाती है । एकाधिकारों से आय को असमानता की ध्विति उत्पन्त हो जाती है। 
एकाधिकारों को समाप्त ब्रने के सम्बन्ध में जनेक विवादास्पद मत प्रकट किये जाते है, पूंजीवाद 
के जादावय' यह तर्क देते हैं कि ऐसी ब्यवस्था वो समाप्त कर दिया जाता चाहिये जो एकाधिकारो 
को प्रोत्साहन देती है पौर यह कि एकाधिकारी झक्ति केवल सरकार में ही निहित रखनी चाहिए । 
दूसरी ओर पू'जीवाद के समर्थकों का यह वहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता को ऐसी परिस्थितियों की 
स्थापता की जाती चाहिए जिसमे सरवारी हस्तक्षेप न्‍्यूबतन सभव मात्रा मे हो । 


पू जीवादी अर्थव्यवस्था मे सरकार का योग (प्र॥० (२०७6 ० ह6 000छगाता ॥9 0४)६व5६ 
&8000079) 


. प्रचील रस्यापक कर्षशाए्त्रिणों दी मान्यता तो यह थी कि बाजार-ब्यवस्था के कार्य 
सचालत में सरकार को हस्तक्षेप नहीं वरना चाहिए बयोकि ऐसे हस्तक्षेप को अनुपयुक्त, अनुचित 
तथा अनावश्यक माना जाता था। प्रतिरक्षा तथा ब्मतुन व व्यवस्था की स्थापना के मलावा सरकार 
से गिम्नलिबित तीन क्लाधिक कार्यों को सम्पन्न करने की आशा की जाती थी .-- 


(व) एक ऐसे एक्सप आविक ढाँचे की स्थापना जिसके अन्तर्गद व्यक्ति अधिक बुशलता 
तथा अधिक प्रभावी रीति से कार्य कर सके, उदाहरणत स्ित्त्रा ढलाई, तौल थे 
माप, बस्तु की वोदि के स्तरो की एवरूपना आदि। 

(ख) बरुछ ऐसी जियाओ की व्यवस्था करता जिनता प्रयन्ध निजी उद्यमरर्ता नही करते 
अथवा बहुत थोडी माना में करते है, उदाहरण के लिए शिक्षा तथा सार्वजनिक 
स्वास्थ्य आदि को सुविधाएं ॥ 


(ग) व्यक्तियों के विवादों को सुलझावा और कमजोरो को धनियों के शोयण से 
बचाना । 


पड 


जाने हम (0९0726 पिशाए) ने लोफस्चत्नीय क्थवा उदार समाजवाद [76७०८श7५ 
७ [कश० 802०9॥50) तथा सत्तावादी या समग्रवादी समाजवाद (4000ग007 07 (00 
व्वाशा 50250) के बीच भेद ग्िया है। यह भेद वास्तव में बड़ा उपयोगी है ओर वर्तमान 
समय वे' समाजवादी देशो का रुप स्पष्ट वरने के लिए बडा आवश्यक है। लोवतस्त्रीय समाजवाद में 
उन्पादन के कम से कम उने भौतित्र साधनों पर तो अवश्य ही सरकार का स्वामित्व होता है जो 
सामयित्र महत्व के होते हैं जौर साथ ही साथ इसके अन्तर्गत, उपभोग तथा व्यवसाय की स्वाधीनता 
की भी बनाये रखा जाता है। किन्तु समग्रवादी समाज में, उत्ताइन के सभी भोतिक साधनों पर 
सरार मा स्वामिन्व होता है और उपशोग वी स्वतन्त्रता तथा व्यवप्ताय चुनने की स्वाघीनता था 
तो पूर्णतया समाष्त कर दी जाती है अथवा उस पर भारी प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। केखौय 
योजना के द्वारा ही इस बात का निरचय क्या जाता है क्रि “किस चीज का उत्पादन क्या जाये, 
कितना उत्पादन क्षिया जावे और ज्विन रीतियों से किया जाए ?” जहाँ पश्चिमी लोप्हस्त्रीय देशो 
के मधिकाश समाजवादियों का लक्ष्य त्तोकतन्त्रीय समाजवाद (पंध्ए0०७॥० 3००४४५॥)) है, वह 
रूस तथा उस जैसी विचारधारा दाले अन्य देशों वा लद्य है समयवादी अथवा सत्तावादी समाज- 
बाद, जिसे साम्यवाद (००७७ण्णाआ) भी वहां जाता है । 


अतः सपाजवाद की व्यग्थ्या बरने का सर्वोत्तम सरीका यह है कि इसके विशिष्ट लक्षणों 
का उब्लेख किया जाये बौर पूजीयाद से उनकी तुतना वी जाये । 


समाजवादी अरभरध्यवस्मा के लक्षण (#४पण८ ण 3 5002५ ६ए०7००५) « 


(१) उद्देश्यपूर्ण अर्यव्यवस्या (०००॥०४४ छा ७. एश्ा7052)--समाजवाद पूँजीवाद 
का स्थान लेने के लिए प्रयत्तशील है । इसका कारण यह है कि पूजीवादी व्यवस्था अपक्तिवादी 
उत्पादन पर आधारित है और यह व्यवस्था “मूलत ही अन्धी, उद्देश्यहीन व अविवेकी है तथा अनेक 
अत्यावश्यक' मानवीय आवश्यक्ताओ वो पुरा करने मे भी असमर्थ है।”!४ समाजवादी अर्थव्यवस्था 
न ली अन्धी है और न अविवेबी | साथ ही इसके सुनियोजित लक्ष्य होते है और विबेषपृर्ण 
सतत्‌ प्रयत्नों बे हारा उनको पूरा करने का प्रयत्त क्या जाता है। इस अर्थ में ही समाजवादी 
अय॑व्यवस्था को व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था ([000/008]/500 8८०7०79) से भिन्न सामूहिदवादी 
अथच्यपम्था ((णात्टार5( ६&००00००५) बहा जाता है । इसके वबावजुद, यह व्यवस्था बाजार 
शक्तियों तथा मूल्य-व्प्वस्था का उपयोग वर सकती है परन्तु यह इनको इस थात वी अनुमति नहीं 
देतो कि ये अयव्यवम्या की उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी प्रत्ियाओं को प्रभावित करें । 


(२) केस्रीय भाधोजन (०८७७र्णा फ़ौश्म/णाग?ए)--समाजवादी अर्येब्यमस्थां वो एक ऐसी 
सत्ता वी आवश्यकता होती है जो कुछ सामाजिव-आथिक लट्ष्यो वा निर्धारण एवं उनी पूर्ति बर 
से । इस सत्ता (3000009) को अनिवाय रूप से इतनी शक्ति प्रदान करनी होगी कि पेह एक 
४4038 योजना के अनुस्तार उत्पादन को सही दिशा प्रदाव कर सके । उसके लिए दो बातें आवश्यक 
होगी -- 


(क) समाजवादी अर्थव्यवस्था वो केन्द्रीभूत होना होगा। लोकतन्त्रीय समाजवाद भे 
भी ऐसा अवश्य होगा और साम्याद के अन्तर्गेत तो यह व्यवस्था समग्रत्रादी 
(042727) वन जायेगी । समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग वी स्वतन्त्रता 
होगी व्यवसाय की चुनने की स्वतत्नता होगी, और कुछ सीमित मात्रा में 
सरवारी उद्यमो के पवम्धतों को भी स्वतन्तता होगी। किन्तु इन सव के वावजुद, 
इटादन का लक्ष्य लाभ या आत्महित न होरुर सामाजिक कल्याण ही होगा । 

(ख) समाजदादी अर्थव्यवस्था शव केन्द्र द्वार आयोजित अर्थव्यवस्था में, लाभ बी 


ब्रेरणा तथा स्वसचालित मूल्य-ग्रक्रिया [80007800 फ़ाट॥8 70050) विद्यमान 
नही होती | अता नियन्त्रणक्ञारी सना को अनिवार्यत हो सभी भौतिर एवं माव- 
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तेजी से समाजवादी अथवा सामूहिकवादी अअथंव्यवस्थाएँ अपनाते जा रहे है। इरा आन्दोलन का 
प्रारम्भ सोवियत रूस से हुआ । ड्ितीय विश्व युद्ध की अवधि मे तथा उसके पश्चात रूस को जो 
सफलता मिली उत्से इसको व्यापक प्रोत्साहन मिला । दूसरी जोर, कुछ थोढे रे पूजीवादी देश 
समाजवादी दुनिया को यह दिखाने के तिए भारी राघर्प कर रहे हैं कि पूजीवादी जीवन-पद्धति ही 
श्रेष्ठ है । आधुनिक समय को पूजीवादी सभ्यता का परीक्षण-काल कहा जा सकेता ह्दै। 


(गए) समाजवादी अर्थव्यवस्था 
[77६ 59मंगांज छ९०चण्का॥) 

चूंकि सगाजवाद (50८४8॥) की कोई सार्वलोकिक रूप से स्वोकृत परिभाषा नहीं दे 
अत समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई भी निर्वाचन भ्रम तथा जदितता उत्पन्न कर सकता है।* 
विभिन्न अर्थज्रास्त्रियों ने समाजवाद की विभिन्न परिमाषाएँ की हैं। चैब्स के बचुप्तार “समाजवाद 
का एक मुख्य लक्षण यह है. कि उच्योय तथा रोबाएँ, उन उत्पत्ति के साधनों सहित जिनको उन्हें 
आवश्यकता है, व्यक्तियों के स्वाभिन्‍्व भे नहीं रहती चाहिए और ओऔद्योगिक व सामाजिक शासन 
सगठन व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से नही किया जाना चाहिए ॥!४ बेब्स के अनुसार, 
समाजवादी उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिसमे उत्पादन के साधनों पर रारकारी गात्ता था ऐच्छिक 
समभठग का रवापित्व होता है और उसका सच्ालन निजी लाभ वे ल्लिए नहीं, वल्कि सार्वजतिक 
सत्ता के लिए प्रत्यक्ष सेवाओं दी व्यवस्था हेतु किया जाना है। वैब्म की समाजवाद की परिभाषा 
काफी समय तक समाजवादियो द्वारा स्वीकार की जाती रही। परन्तु आजकल इसकों इसलिये 
स्वीकार नहीं पिया जाता क्योफ़ि यह समाजवाद के आधुनिक विचार के अनुरूप नही है जिसमे कि 
नियोजन भी स्रम्मिलित है। 


लुबस व हुदूस ने समाजयाद की गुत्थी को इन शब्दों भे सुलझाया * “समाजवाद उस 
आन्दोलन का सूचक है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने के उत्पादन मे काम आने वाली सभी प्रकार को 
प्राकृतिक एवं मनृष्यकृत उत्पादकीय वस्तुओ का स्वामित्व एवं प्रबन्ध व्यक्तियो के स्थान पर सम्पूर्ण 
सम्राज के हाथ में देना होता हैँ और लक्ष्य यह होता है कि व्यक्ति की झ्ाथिक प्रेरणा, उसकी 
व्यावसायिक स्वाधीनता तथा उपभोग के चुनाव को कोई हानि पहुँचाये बिना ही बढ़ी हुई 
राष्ट्रीय आय का अधिवा समात बितरण हो जाय ।”/4 एच० डो० डिकिग्सन एक ऐसे प्राचीन लेखक 
थे जिन्होने समाजवाद की एक “विस्तृत और सभवत- सर्वोत्तम' परिभाषा दी। डिकिन्सन के 
अनुसार, रामाजवाद रामाज का एक ऐसा आधिक रागठन है जिरामे, एक सामान्य आधिक योजना 
के अनुसार, उत्पादत के भोतिक साधनों पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है ओर समाज के 
सभी ही समाव अधिकारों के आधार पर ऐसे समाजवादी, नियोजत के उत्पादन का लाभ प्राप्त 
करते है ।७ 
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वी घटतो उपयोगिता के सिद्धान्त को छोड दिया है किन्तु अन्य तकों के आधार पर आरोहण का 
समन किया है 

आरोही कराधान के पक्ष में दूसरा प्रसिद्ध तर्क घेलिगमंतर ($शांट्रागथ)) ने दिया है। 
सैलिगमन ने सामर्थ्य को वस्तुपरक उत्पादक शक्ति विचारधारा (०ए४७४४६ ४िणा॥॥ ए०रवका ० 
शाएाए) सा प्रतिषादन किया | यह विचारधारा अदा करने की साम्थ्यं की व्यक्तिररक सीमान्त 
उपयोगिता की विचारधारा से भिन्न थी। संलिगमेन का विचार था कि उत्पादन करने तथा उप- 
भोग करने की क्षमता में धन तथा आय के मुकाबले तीव्रगति से वृद्धि होती है अत. उसने इस बात 
का समर्थन किया कि पूंजी तथा आय मे वृद्धि के साथ ही साथ करो बी दरों में भी वृद्धि होनी 
चाहिए । परन्तु अदा करने को सामर्थ्य का यह उत्पादक-शक्ति का सिद्धात्त (4७४घ॥ एग7०|ए०) 
तथा आरोहण का औचित्य (]080908007 ० ए7087८5४०॥) केवल तभी स्वीकार किया जा 
शक्ता है जबकि यह सिद्ध हो जाए कि पूजी तथा आय की तुलना में उत्पादक-शक्ति अधिक तोब्- 
गति से बढती है । इस सम्बन्ध में कम से कम निम्न दो कठिनाइयाँ अवश्य सामने आतो हैं :-- 

सर्वप्रपम, इसके बावजूद भी एक पूँजी तथा आय की तुलना में उत्पादकशक्ति अधिक 
तौब् दर से बढ़े, एक ही समय में विभिन्न व्यक्तियों के बीच और विभिन्न समयो में एक व्यक्ति की 
बृद्धि की दर स्पष्टत एक समान नही होगी, परिणामस्वरूप आरोहण का क्रम भी बिलकुल 
अनिश्चित होगा । टूसरे, सभी मामलो में इस तक को वताये रखना बडा कठिन होगा कि उत्पादक- 
शक्ति आय के भुकाबले तीब्र दर से बढ़ती है। चूकि धन से ही धन पैदा होता है अत स्वय अपने 
आप ऐसा नहीं होता कि उत्पादक-शक्ति की दर आमदनियों के मुकाबले अधिक तीत्र दर से बढती 
हो। इसके विपरीत, यह हो सकता है कि उत्पादक-शक्ति उसी दर से अयवा उससे भी नीची दर से 
बढ़े बयोकि इसकी वृद्धि विनियोग (7ए९४7८॥/) से प्राप्त प्रतिफल की दर पर निर्भर होती है। 
इस प्रकार, सदिग्ध उत्पादक-शक्ति (60700) 4८ण॥५) पर आधारित आरोहण (छा०87९5४०४) 
आलोचना से मुक्त नही हो सकता । 

आरोद्ेण के पक्ष मे प्रस्तुत किये जाने वाले तीसरे तक को “सामाजिक तह” (४00४] 
अषह्पए/श॥) का नाम दिया जा सकता है और जो वस्तुत अनेक सम्बन्धित सामाजिक तकों को 
ही एक सयुक्त रुप है। एक तक यह है कि सामान्य भलाई की दृष्टि से सामाजिक जिम्मेवारियों 
को पूरा करने के लिए आरोही कराधान ठीक है क्योकि यह आवश्यक है कि शक्तिशाली निबंलों 
की सहायता करे ओर घनी विधंनों को सहायता दें । दूसरा तक यह है कि आरोही कर “सामाजिक 
प्रथति ऐे लिए एक इजिन” के समान हैं, अर्थात्‌ इनके द्वारा आय बा अधिक समन्यायपूर्ण वितरण 
करके और सामाजिवः हृष्टि से वाछनीय खर्चों की व्यवध्या करके इनका प्रयोग सामाजिक प्रगति 
को तेज करने में किया जाना चाहिए। तोसरा सामाजिक तक॑ यह है हि आय के अधिक श्रेंष्ठ 
वितरण से देश के आधिक कल्याण में दृद्धि होगी और यह कि कराघान तथा सरकारी व्यय के 
द्वारा आय दी असमानताओ से कमी करके ऐसा वितरण किया जा सकता है। बंल्डोर (६८४०४) 
ने यह सिंद्ध किया है वि आ्थिक अप्तमानताग्रों को कम बरने की इच्छा, आमदनियों पर भार को 
हृष्टि से अत्यधिक आरोही कर पद्धति को अपनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा तथा इसका सबसे 
बडा औचित्य [(]0६४0॥09007) है । 
निष्क्ष॑ं ((०7०)४567) 


इस प्रकार, आधुनिक रामाजिक नौतिशास्त्र के आधार पर आरोहण दंग औचित्य पद 
बरने का प्रयत्न क्रिया जाता है। आरोही कराधान सरकार के लिए केवल अधिक राजस्व प्राप्ति 
के लिए ही आवश्यय नहीं होता, अपितु आय की अममानताओं को कम करने के लिए भी 
आवश्यक होता है। यह बात अब स्वृमास्य रूप में स्वीवार कौ जानी है कि यदि आरोही करा- 
घान की दरें अत्यधिक ऊँपी न हो, तो इसे आदिक एवं साम्राजिक प्रभाव हानिकारक नहों 
हो सकते | इस बात वो नो अब सामान्यत धनों व्यक्तियों द्वारा भी न्‍्यायपूर्ण माना जाता है कि 
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प्‌ 


वीय साधनों का वेंटवारा एक निश्चित योजना के अदुपार ओर कुछ निश्चित 
सामाजिझ-आधथिक सध्यों के अनुसार करना होता है। डिबिन्सत ने वेल्रीकृत 
नियोजन वी आवश्यकता तथा उसकी प्रकृति का निम्न शब्दों मे उल्लेप किया है, 
“आधिक आयोजना का अर्थ है, सुनिश्चित अधिकारी के जिवेकपूर्ण निर्णय के हारा 
और सम्पूर्ण आधिक व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख आधिक 
निर्णय करना--अर्थात्‌ यह कि कौन-सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पन्न की जागे, 
कैप्ते, कब और कहाँ उत्पन्न की जाये और किस-किस में उत्तवा वितरण किया 
जाये |? 


जैसा कि भ्रो० पोगू ने कहा है कि केस्द्रीकूत आयोजन के अलावा अन्य किसी रुप में 
सम्राजवाद की कल्पना करना असम्भव है ।* उत्पादन के भौतिक साधनों पर जिस सीमा तक 
सरकार का स्वामित्व होता है, वहाँ तक तो स्पष्टत” ही उनका बँटवारा (/॥०८७॥०7॥ पूर्व-विचा- 
रत एव पूव॑-निर्धारित योजना के अनुसार किया जाता है। सोबतस्नीय तथा समग्रवादी समाजवादी 
अर्थग्यवस्थाओ के बीच भी भिन्न-भिन्न प्रकार का केन्द्रीय नियोजन होता है । लोकतन्त्रीय समाज- 
याद भे जो केन्द्रीय नियोजत अथवा केन्द्रीय आयोजन होता है उप क्ाधिक स्वाधीनता तथा 
सामास्य मूल्य-ध्यवस्था भी वर्तमात होती है । किन्तु सत्तावादी या प्प्रग्रवादी समाजबाद से, केन्द्रीय 
नियोजन के साथ स्वतन्त्र मूत्य-ब्यवस्या (7०० 97706 प्रा०ल्शशाब्प) विद्यमान नहीं होती, यद्यावि 
तानाशाह यह दिखाने का प्रयत्न करते है कि केन्द्रीय नियोजन के साथ उपभोक्ताओ, श्रमिकों तथा 
सरकारी उद्यप्रो के प्रबन्धकों को काफी मात्रा में स्वाधीनता भी दी जा सकती है । 


(३) सामूहिर स्वामित्व (०णा८००४ए० ०७॥८७(७०)--समाजवाद अर्थव्यवस्या में, 
उत्पादन के साधनों पर सामाजिक अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है, यद्यपि इसमे इस बात की 
अनुमति दे दी जाती है कि छोटे-छोटे फार्म, सयन्त्र तथा व्यवसाय प्राइवेट व्यक्तिणे के अधिकार मे 
बने रहे | समाजवाद मी यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्पादन के साधनों के 
सामाजिक स्वामित्व के कई महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आते है। प्रथम, तो यह है कि इसमे लाभ 
फी प्रेरणा तथा आत्म-हित की भावना आधिक क्िप्राओ की प्रेरक शक्ति नही बभी रहती । इसके 
झथान पर साधनों का उपयोग पुछ साम्ताजिक-आथिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता 
है । दूसरे, सरकार वो साधनों का उपयोग करने केः लिए प्रवन्ध की कुछ उपयुक्त व्यवस्थाओं 
की रूपरेखा बनानी होती है। उत्पादन के साधनों की प्रवन्ध-ब्यवस्था या तो प्रत्यक्ष हूप से 
सरकारी विभागों द्वारा की जाती है अथवा विशेष रूप से नियुक्त नियमों द्वारा । 


यहाँ इस थात का उल्लेख कर देता भी उचित है कि समाजवादी अर्थंब्यवस्थाओं तक 
में भी निजी क्षेत्र विद्यमाव रहता है | परन्तु चूंकिः निजी क्षेत्र (75९७७ ४०७८०) छोटी-छोटी 
इफाइयो में बेटा होता है--यद्यपि कभी-कभी ये इकाइयाँ बहुत अधिक होती है--- अत मे इकाइयाँ 
अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। सभी उद्योगो, वितरक एजेन्सियों, परिवहन दे 
सचार व्यवस्थाओं ओर वित्तीय सत्थाओ पर सरकार का स्वामित्व व प्रवन्ध होता है। अत, निजी 
थी श्र को अनिवाये रूप से ही सरकारी क्षेत्र तथा सरकार द्वारा निमन्वित उद्योगो एवं सस्थाओं पर 
निर्भर रहना होता है । “समाजवादी अर्थव्यवस्था मे प्राइवेट फर्मों की वही स्थिति होगी जो कि 
पूंजीबाद मे सरकारों स्थामित्व के निगमो की होती है”! 





(४) आधिक स्वाधीनवाएंँ (०००॥७०॥॥० £९९१०७3)--समाजवादी अर्थव्यवस्था 
उपभोग तथा व्यवसाय का स्वतत्त रूप से चुनाव करने की अनुमति प्रदान करती है । उपभोग के 
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स्वतन्त चुनाव में दो बातें निहित होती है--(क) पहले से हो उत्पादित वस्तुएं उपभोक्ताओं वो 
विना जिंसी प्रतिबन्ध वे उपलब्ध होती है, और (ख) सामान्य रूप से उत्पादन का निश्चय उप- 
भोक्ताओ के चुनाव के अनुसार किया जाता है | अन्य शब्दों में, उपभोक्ता का प्रमुख समाजवादी 
अर्थव्यवस्था भे भी उम्ती प्रकार बना रहता है जिस प्रकार कि वह पूजीदाद मे होता है। लोव 
तम्त्रीय समाजवादी तथा समग्रवादी समाजवादी, दोनों ही इस बात को पसन्द करते है कि उनकी 
पद्धतियाँ उपभोग वी स्वाधीनता का आश्वासन दें। अर्यश्ास्त्रियों का कहना है कि शात्तावादी 
अथव/ समग्रवादी समाजवाद मे, अर्थात्‌ साम्यवाद मे, नियोजन करने वाली सत्ता उपभोक्ताओं को 
पहले ते ही उत्पादित बध्तुओं मे से चुनाव करने की स्वतन्त्रता तो दे सकती है परन्तु उपभोक्ताओं 
को इस बात की अनुमति कदारि नही दे सकती कि वे इस बात का चुनाव करें कि किन वह्तुओ 
वा उत्पादल किया जाए और किन वा बितना वितरण किया जाए २? फिर, उपभोक्ता की एसर्द 
अत्यधिक अनिश्चित तथा अदुरदर्शी होती है, किन्तु सरकार की बवेन्द्रीय योजना निश्चित तथा 
बित्युन स्पष्ट होती है। इस प्रकार सत्तावादी रमाजवाद के केन्द्रीय नियोजन में तथा उपभोता 
व पसन्द में स्पष्ट विरोधाभास पाया जाता है । आर० एल० हॉल ने इस बात को और स्पष्ट 
क्या है, जिनके अनुसार, “समाजवादी अर्थव्यवस्था से, मौलिक स्वतन्त्रता के रूप भें वस्तुओं के 
चुनाव की स्वतन्त्रता तो हर हालत मे व्यक्ति पर ही छोड दी जाती है किन्तु उपभोग तथा उत्पादन 
का निश्चित रूप से केन्द्रीय योजना मे फ्टि होता पडता है।'*? 


उदार अथवा लोकतन्त्रीय समाजदादी अयंव्यवस्था मे, उपभोग के स्वतन्त्र चुनाव के 
समान ही व्यवसाय का स्वतन्त्र रूप से चुनाव बरने की भी सुविधा प्राप्त होती है। श्रमिक इस 
बात के लिए स्वतन्त होते है कि वे एक व्यवसाय मे दूसरे व्यवधाय में ओर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
मे जा में । परन्तु समग्रवादी सपाजवाद की अय्ंव्यवस्था मे, थ्रमिको को ऐसी स्वतन्त्रता पर बड़े 
प्रतिक्‍न्ध लगाये जाते है और कभी-कभी तो इसे ब् बिल समाध्त भी कर दिया जाता है । जँप्ता कि 
हेम ने कहा है कि "कोई भी समग्रवादी अर्थव्यवस्था जितनी भी कम या अधिक मात्रा में अपने 
उत्पादन को उपभोक्ताओं की इच्छा पर आधारित बनाथेगी और जितनी भी कम या अधिक मात्रा 
में वह श्रमिकी के आवागमन पर से प्रतिबन्ध हटायेगी, उतनी ही वह समाजवादी अथवा पू'जीवादी 
अर्थव्यवस्था बन जायेगी ।/!ै 


(५) आप की समानता (7५७9॥) ०६ ॥00ण॥69)--आब को सापेक्षिक समानता 
समाञवादी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह समझा जाता है कि आमदतियों 
में पूर्ण समानता लाना असम्भव है। मजदूरी का अन्तर और पूंजी का सचय आवश्यक भी होता हैं 
और लाभदायक भी | अत यह निश्चित भी होता है कि लोगो की आमनदनियो में वुछ अन्तर रहे। 
परन्तु आमनदनियों के ये अन्तर इतने बढ़े नहीं होते जितने कि पूंजीवाद में होते है । एक तो इस 
लिए, चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था मे, निजी सम्पत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता और लाभ 
की प्रेरणा समाप्त +र दी जाती है। इस प्रकार, असामानता न एक बड़ा महत्त्वपूर्ण खोत नष्ट कर 
दिया जाता है । दूसरे, इसमे मजदरियो के अन्तर भी कम द्वोते हैं और पूंजी का बढ़ी मात्रा प्ले 
सबचय करने के लिए अवसर भी उपलब्ध नही होने । आय का वितरण व्यक्ति तथा परिवारों के 
प्रयत्त के अनुसार नहीं, अपितु उनकी आवश्यकता के अनुगार क्या जाता है। निजी सम्पत्ति तथा 
अनर्जित आय बे अन्य स्रोतो की समाप्ति में शिक्षण बी मुविधाओं तथा अवसरों बी समानता 
प्राप्त होती है । परिणामस्वरूप समाजवादी अयंब्यवस्था पूजीवाद के मुकाबले आय के वितरण 
में अधिक समानता लाने वे लिए प्रयत्नशील रहती है । से, 
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(३) मूल्यांकन प्रक्रिया का अस्तित्व (००४०४ ० ज़ांणा8 77००८४४)---प्तमाजवादी 
भर्थव्यवस्था मे, भूल्याकत व्यवस्था को भी पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है। मुल्य-ब्यवस्था का 
अस्तित्व इस मान्‍्यता में ही निहित है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं के स्वतन्त्र चुनाव 
तथा व्यवसायों के स्वतन्तर चुनाव पर आधारित होती है | उत्पादन तथा आधिक साधनों का बेंटवारा 
काफी मात्रा में मूल्य-व्यवस्था द्वारा ही तिर्बारित एवं नियन्त्रित होता है। तथापि, इसको समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था भे उतनी मह्तत्ता प्राप्त नही होती जितनी कि पू'जीवादी व्यवस्था में श्राप्त होती 
है । इसका कारण यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, 
अर्थात्‌ इनमे उल्पादकीय राधनो का वितरण एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार करना होता 
हैँ । इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था में उत्पादन के साधन [ग्राह्शा$ ए प्रा०0ए८॥०॥) मुख्यतः 
सरकार के ही हाथो में होते हैं जौर उतका उपयोग मूल्य-व्यवस्था तया लाभ की प्रेरणा के आाघार 
पर तही किया जाता । समाजवादी अर्यव्यवस्था मे मुल्याकन प्रक्षिया स्वतस्त्र बाजार शक्तियों (6९ 


7्रशक्षाए७ 0००३) की प्रतीक नहीं होती वल्कि आधिक साधनो के सरकारी नियन्त्रण की प्रतीक 
होती है । 


समाजवाद के गुण (]४९०5 ० 50९०शञर॥) 


समाजवादी लोग आधिक सग्ठन की सम्राजवादी पद्धति के अनेको लाभो का उल्लेख 
करते है । प्रमुख लाभ निम्नलिखित है -- 


(१) देश के आथिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग--यह कहा जाता है कि समाजवादी 
अर्थव्यवस्था देश के आधिक साप्रनो के सर्वोत्तम उपयोग के विषय में आश्वल्त करती है, यद्यपि 
इसी प्रकार का दावा पू'जीवादी पद्धति की ओर से भी किया जाता है। पू'जीवादी अर्थव्यवस्था वे 
अन्त त, जहाँ आधिक साधनों का रावॉत्तम उपयोग लाभ की प्रेरणा (४० 70९८) तथा आत्म- 
हित ($कनि/शष८७) पर निर्भेर होता है, वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यह कार्य सामाजिक 
सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण पर आधारित केन्द्रीय नियोजन द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इसके 
साध हो, समाजवादो अध॑व्यवस्था से अनिश्चितता (प्०८८/थं॥09), अत्युत्पादन तथा न्यून- 
उत्पादन, संट्ट वाजी, आथिक अपव्यय जेंसे वे लक्षण नहीं पाये जाते जो कि पू'जीवादी स्व॒तम्त्र 
उद्यम वाली अरथ॑व्यवस्था में विशेष रूप से पाये जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था मे चूंकि तिज्ञी 
लाभ का कोई अस्तिस्व तही होता, अत उत्पादन अधिक लाभकारी वस्तुओं से हटकर समाज के 
लिए अधिक उपणोगी चस्तुओ पर केन्द्रिद होते सगता है। फिर, पूजीवादी अर्थन्यवस्था, अपने 
लाभो को कुछ पिछड़े क्षेत्रों अथवा उद्योगी के विक्रास पर यथेप्ट मात्रा में व्यय नहीं करती वहाँ 
समाजवादी भ्रयं्यवस्था ऐसी भूले नहीं करती | समाजवादी अर्थव्यवस्था (0008 6००॥०ए४) 
भे पिछड़े से पिछड़े क्षेत्रों को भो विकप्तित होने मे सहायता प्रदान की जाती है। अत एक समाज- 
बादी अथेव्यवस्था आथिक साधनों का उपयोग सर्वाधिक कुशल तरीके से करती है । 


(२) फिल-किन वच्तुओों फा उत्पादन किया जापे --- समाजचादी तर्थच्यवस्पा इस 
समस्या को अधिक अच्छा हल प्रस्तुत करती है कि किन-कित वस्तुओ का उत्पादन किया जाए और 
कितनी-कितनी मात्रा में ? यह व्यवस्था लाभ की प्रेरणा तथा प्राइवेट व्यक्तियों के आत्महित को 
स्वीकार नही करती । अत यह इस बात के लिये स्वतत्त्र होती है कि सरकार द्वारा अधिकृत 
उत्पादन के भोतिक साधनों का प्रयोग ऐसी वस्तुओ तथा सेवाओ को उत्पन्न करने मे करे जो कि 
वास्तव में जनता के लिए उपयोगी हो | उत्पादन केवल समर्थ माँग (शींटट0९९ (छताथा0) से ही 
प्रभावित चही होता, अपितु लोगो की वास्तविक आवश्यकताओ के अनुमान से प्रभावित होता है। 
अनेक वघ्तुए, जिवका उपपोग स्वास्थ्य तथा कुशलता की दृष्दि से आवश्यक समज्ना जाता है, 
जिशुल्क अथवा लागत से भी कम सूल्य पर प्रदान को जाती है। 


(३) चंक्रौय उत्तार-चढ़ाबों पर रोक--समाजवादी अधथेव्यवस्या व्यावसायिक क्रियाओं 
मे उत्पन्न होने वाले चत्तीय उतार-चढावों (णाव्या 8ए०८्त॑णा)) वो रोकक्‍्तो है जिससे अर्थ- 
व्यवस्था वा सचालन होता रहता है। एक अयोजनावद्ध अ्ेव्यवस्था (फाक्णयर्त €पणाणा३) मे, 
सभी प्रकार की बेरोजगारी समाप्त कर दी जाती है, व्यावसायिक उतार-चढाव रोक दिये जाते हृ 
भौर स्पिरता बनाये रखी जाती है | एक पिछड़े देश में, तोब् बेरोजगारी तथा अपूर्ण-रोजगार 
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(णावश पए०७/०४०४८४५) फो चमाजबादी निपोदन द्वारा दूर कर दिया जाता है और अर्पन्यवतत्पा 
को इस योग्य दता दिया जाता है कि वह जाथिक विद्रास के उच्च स्तर की ओर तीद् एवं सतत्‌ 
गति से बढ सके । ४ 


(४) नुलबात्मक समानता का लाभ--समाजदादी अधेव्यवस्था आय में तुलनात्मक 
समानता उत्तन्‍्त करती है और शिक्षा तथा व्यवसाय के मामले में सभी को समान अवसर प्रदात 
करती है। 


(५) आर्थिक स्वाधीरदा के लाम--समाजवादी अर्थव्यवस्था आ्िक स्वाध्टीनता हे 
लाभो के बिपय में भी आश्वस्त कर सकती है। विशेष रूप से उपभोक्ताओं की स्वाधीनता और 
व्यवसाय या धन्ने का चुनाव करने की स्वाधीनता । 


समाजवाद के दोष (2४8८७ 07 0शा6॥ ठ 5004) 


(१) लागठह की गणना के सपुद्ित आधार का धप्ताव--समाजवादौ अर्थव्यवस्था के 
विष्ड एक महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इसमे लागत की गणना (00% ८क्वट्पाथ।णा) का 
कोई समुवित आधार उपलब्ध नही होता, और ऐसे आधार के अभाव मे वर्यव्यवस्था व तो 
कृशब्ता के साथ कार्य कर सकती है और न साधतो का सर्वोत्तम सम्भव तरीके से बेंटबारा हों 
कर सकती है। यह आलोचना से प्रथम बोन माइसस द्वारा की गई थी ओर इस सदी की द्ुदरी वे 
तीसरी दश्शाब्दि भे इस पर भारी विवाद छिड गया । जाजं हेम, वॉन हेयक, रोविन्स, ओस्कर लेज, 
टेलर, मोरिस डोव, डिकित्सन तथा ऐसे ही अन्य अनेक सुप्रप्िद लेखक इस विवाद में सम्मिलित 
हो गये । इस आलोचना का सार इस प्रकार है. -- 


(क) समाजवादी जर्घव्मचस्था में उत्पादन (8०४०७ ण छ0०0४०७००) मुख्यत और 
पूर्णठ सरकार के हाथ में होते है अप्र उनका कोई मूह्य तहीं होता । 

(ख) उपादान सेवाओ (ठित्वण 5७०८७) का स्वतंत्र मूल्य-निर्धारण ने होने के 
कारण, किसी वस्तु की उत्पादद लागत का हिसाव नहीं लगाया जा सकता । 

(ग) अत यह निश्वय करना वठित हो जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाए और कितनी मात्रा मे क्रिया जाए, और जी बात इससे भी बुरी है कि वह 
यह कि विभिन्न बस्तुओ व सेवाओ के उत्पादन में साधनों का बेंटवादी करता 
असम्भव होता है ! 


समाजदादी अर्थव्यवस्थानो के आलोचक जहाँ सस्तु की लागत की युक्तिसगत गणवा 
((४॥008। ९0]०४॥३०00) को थसष्प्रव बताते हैं, वहाँ सम्राजवाद के समर्थकों ने न बेवल इस बात 
को सिद्ध करने का प्रयास विद्या है कि लामत-गणना सभव है, अपितु यह भी कहा है कि उपादान 
सेवाओं का समाजवादी मुल्य-निर्धारण तथा साधनों का बेंटवारा अपेक्षाकृत श्रे प्ठ होता है । 
(२) आधिक व्यवस्था मे नौकरशाही का बोलवाला (एप्पव्वपथाण० एण्ड रण 
06 ९८००००॥० 5)5८7)--घ्माजवादी जय॑व्यवस्था की दूसरी महत्त्वपूर्ण आलोचता महू. 
जाती है कि इसके अन्तर्गत आाथिय पद्धति का संचालन सोबारशाही व्यवस्था (#परध्थप्टाआा० 
88४००) हारा रिया जाता है। यह कहा जाता है कि व्यावसायिक इताई के संयालव में नौकर: 
शाही ब्यवस्था सासान्यत अदुशल होती है क्योकि-- 
(क) नौकरणशाही अधिकारी इस कार्य में इतनी रुचि नही लेते जितनी कि आइबेट 
निम्म के कर्मेचारी लेते है। 
(य) उनकी प्रदोन्नति (#०7०0०४) सामान्यता वरिष्ठता (उ्याणयाह) पर ही 
आधारित होती है, केवल का्य-कुशलता पर नहो 
(ग) जलता की आलोचना के भय से वे बडे जोखिमपूर्ण कार्य करते को दापर नहीं 
होते, ओर इसी कारण थोडी-सी सफलता से ही सन्तुष्ट रहते हैं । हु 
(घ) वें नित्यचर्या 00076) तथा लालफीताशाहो (7०0 व्यायशा) बे अधीत वर्सि 
करते हैं। 
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(ड) ऐसे व्यवस्तायो मे उन्हे कोई सफलता नही सिल सकती जहाँ पर कि शीघ्र निर्णय 
किये जाने तथा साहसी नीतियाँ अपनाये जाने को आवश्यकता हो ६ 


इस प्रकार, सरकारी उद्यमों का सचालव कुशलता के साथ नहीं किया जा सकता। 
अतः समाजवादी अर्थव्यवस्था एक अकुशल तथा धीमी गति वाली व्यवस्था है। 


(३) सरकार के हाथो में राजनैतिक व आधिक-शत्ा का केन्रोीयकरण (ए०ा०्लापबांणा 
० एणाएवडे ग0. €०00णराए ए०शछा ॥॥ ढ़ ६०रथपपा९०)---समाजवादी अथव्यवस्था 
राजनैतिक व आर्थिक शक्ति को सरकार के हाथो मे केन्द्रित करती है । उत्पादन के भीतिक साधनों 
के सरकारी स्वामित्व सें और आधिक क्रियाओं के सरकारी निंदेशन एवं नियन्त्रण व्यक्ति पर 
राज्य वी शकित मे वृद्धि होती है । राज्य मनुष्यो तथा साधनी को विशेष ख्रोतो भे लगाने के लिए 
निर्देश देता है और इस सम्बन्ध भे इसकी सत्ता निरपेक्ष (8०5०४(०) होती है । उपभोक्ता की 
चुनाव की स्वाघीनता तथा धन्धे का चुनाव करने की स्वाधीनता का बेन्द्रीय नियोजन के साथ बने 
रहना कठिते हो जाता है। यह कहा जाता है कि जब उद्यमों की स्वाधीनता चली जाती है, तो 
व्यवसाय अथवा धन्धों का स्वत॒म्त्र रूप से चुनाव करने वी स्वाधीनता स्वय ही समाप्त हो जानी है। 
इसके अन्तगंतत श्रमियरों को कुछ निश्चित वाम सौंप दिये जाते है और नियोजन करते वाली सत्ता 
की अनुमति के बिना वें उनमे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते । अनेक ऐसे लोग जी समाजवादी 
अर्थव्यवस्था से सहानुभूति रखते हैं, भद एक ऐसी पद्धति के निर्माण की आवश्यकता को समझने 
लगे हैं जी कि केन्द्रीय तियोजन के साथ ही साथ काफी मात्ना मे व्यक्तिगत स्वाधीनता थी भी 
गारन्दी दे । समाजवादी अथंब्यवस्था थे, एक व्यक्षित द्वारा दूधरे व्यवितयों का शोषण करने पर तो 
रोक लगाई जाती है परन्तु राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यक्ति के शोषण (०फु०।80॥) को 
रोकना सम्भवत कठिन होता है । इसका कारण यह्‌ है कि राज्य एकमात्र नियोक्‍्ता अथबा मालिक 
(०॥७/०)८) होता है और उससे असहयोग करने अथवा उसके विरोध करने वा अर्थ होता है, 
भुखो गरना । राज्य के प्रति भाज्ञाकारी बने रहता जीवित रहने की एक अनिवाये शर्ते होती है। 
समाजवाद का सबसे बडा दोष सम्भवत यही है कि राज्य के हाथो में आधथिक एवं राजनैतिक 


शक्ति वा केन्द्रीयकरण हो जाने के कारण ब्यक्तित की स्वाधीनता एवं स्वतन्त्रता दोनों नष्ट हो 
जाती है । 


ग्रह कहा जा सकता है कि ऊपर जित दोषों का उल्लेख किया गया है, वे सत्तावादी 
कम्युनिस्ट पद्धति (8000्रा/थान्या (0ण्रााए्णाह। 59४८7) के दोष है, लोकतन्त्रीय समाजवादी 
पद्धति के नहीं। परन्तु रामाजवाद के आलोचको का कहता है कि लोक्तन्तीय समाजवाद तथा 
साम्यवाद (कम्पुनिज्म) मे अन्तर बेवल मात्रा का है और यह हि इस वात की पूरी सभावना होती 
है कि लोक्तन्त्रीय समाजवाद ही शरन -शन सत्तावादी समाजवाद बन जाता है। 


समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का योग (छेण७ ण॑ 0छथणाका गर9 $0णगॉछ 
छःणाणा ५] 


समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के योगदान पर विच्ञार करना बडा कठित है। 
इसका कारण यह है कि समराजवाद की अनेक किसमें होती हैं। परन्तु यहाँ हम, पहले के समान ही 
केवल लोवतस्तीय समाजवाद पर ही विचार करेंगे। इस पद्धति के अन्तर्गत, व्यक्ति वी उपभोग 
तथा धम्धे का चुनाव करने की स्वाधीनता प्राप्त दवोती है और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए केन्द्रीय 
सत्ता काफी बडा कार्य-ल्षैत्र उप्तके लिए खुला जोड देती है । 


सरवार उत्पादन के सन्नी प्रमुख तथा सामारिकः महत्त्व के भोतिक साधनों पर अपना 
अधिकार रखती है और उनका सचालन करती है। यह उनका प्रवन्ध कुछ विशिष्ट विभागो अण्वा 
भन्‍्त्रालयों द्वारा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, इत सभी उद्योगों का नियन्त्रण एक ऐसी केन्द्रीय 
योजना के द्वाश होता है जिसके उद्देश्य, प्रायमिक्‍ताएँ (छा/णा॥८७) तथा लट्ष्य (४बाष्टघ८) 
सुनिश्चित होते हैं । यह आशा की जाती है कि इन उद्योगी का उत्पादन स्वतम्त्र व्यवस्था बाले ऐसे 
ही उद्योगो के उत्पादन से अधिक श्रेष्ठ होगा। इसका कारण पद है कि सरकारी क्षेत्र मे व्याव- 


सागिक उतार-सढावो की संभावना नही रहती और बडी मात्रा मे नी बे: 
दूर हो जाती है। व रह आवर्ती बेरोजगारी वी बुराई 
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सरकार उन ही उद्योगो का नियल्तरण करती है जो कि समाज की आवश्यकताओं को 
सन्तुप्ट करते हैं, विशेष रूप से अस्त्र-शस्त्रों से सम्बन्धित उद्योग । चूंकि केन्द्रीय सत्ता अस्त-शस्तरो 
का उत्पादन करने वाले सभी उद्यमो पर प्रत्यक्ष रूप से बियन्त्रण खागू कर सकती है, अतः इस 
सम्बन्ध में समाजवादी अरथंध्यवस्था की श्रेप्ठता का दावा किया जा सकता है | परन्तु ऊपर उल्लेख 
किये गये इन दोनों ही मामलो मे, प्रतियोगिता के अभाव के कारण यह हो सकता है कि समाजवादी 
अर्थव्यवस्था मे उत्पादन की तकनीको एवं सगठन वी प्रगति अवरुद्ध हो जाए। 


सरकार अपने पास न केवल उत्पादन के भौतिक साधन ही रखती है, बत्कि विवरण एवं 
विनिमय के स्नोत भी अपने अधिकार मे रखती है। बेकिंग तथा बीमे की व्यवस्था, परिवहत व 
सचार व्यवस्थाएँ, देशी तथा विदेशी व्यापार व वाणिज्य आदि सब सरकार के ही अधिकार मे होगै 
हैं। इस प्रकार, आशिक क्षेत्र मे सरकार को व्यापक्र भक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 


सरकार छोटी-छोटी व्यावसायिक इकाइयो, विशेष रूप से कृषि सम्बन्धित इकाइयो, के 
स्व॒तन्त्र सचालन की अनुमति दे देती है । परन्तु इनसे सरकारी नीति के अनुसार ही चलते वी 
अपेक्षा की जाती है। इन इक्ताइयो को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से केन्द्रीय निर्देशन के अन्तगत 
लाया जाता है। ये इकाइयाँ वेको, परिवहन व सचार सेवाओं तथा सरकार द्वारा अधिकृत उत्तादन 
एवं वितरण से सम्बन्धित अन्य एजेन्सियो का उपयोग करती हैं। 


समाजवादी अर्थव्यवस्था के समक्ष वास्तविक समस्या यह होती है कि उपभोक्ताओं वी 
इच्छाओं का पता कैसे लगाया जाए ? केन्द्रीय सत्ता उत्पादन की योजना बनाती है, उसे करों 
ब्यक्िग्यों की करोडो आवश्यकताओ मे सम्बन्धित करती है। सिद्धान्त के रूप में तो ऐसा करा 
सम्भव हो सकता है, परन्तु व्यवहार मे, जैसा कि वाने हेयक ने कहा है, इस समस्या को सम्तोष- 
जनक रीति से हल करना असम्भव है । इसके अतिरिक्त, आशा यही की जाती है कि केंद्रीय ., 
नियोजन करने वाली सत्ता उपभोक्ताओं वी आवश्यकताओ के मुबाबले अय्य॑व्यबस्था के विकास को 
ही अधिक महत्त्व प्रदान करेगी । जहाँ तक अर्थव्यवस्था के विकास तथा उपभोक्ताओं वी भाव 
श्यक्ताओ की सन्तुष्टि के लिए किये जाने वाले उत्पादन में कोई सधर्प अथवा विरोध उत्पन्न नहीं 
होता है, वहाँ तक तो केन्द्रीय सत्ता उत्पादन का निर्देशन इस प्रकार करती है कि उप! 
आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके और लोगो को धन्धे के चुनाव वी स्वाधीनता भी प्राप्त हो सके। 
परन्तु यदि इन दोनो उद्देश्यों के बीच ताल मेल बनाये रखने मे कोई बाघा आ खडी होती है, अथवा 
विकास योजताओ को लागू करने मे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, तो केन्द्रीय सत्ता उपभोवताओं 


की तरजीहो (००४४धग्रह $ ए(र्थध्ाथघ/0८५) अथवा उनके घन्धे अथवा व्यवसाय की स्वाधीनता 
बलि चढाने में कोई सकोच नहीं करती ॥ 


समाजवादी अर्थव्यवस्था मे, केन्द्रीय सत्ता (वा 8णा०79) कुछ ऐसे समोध्ल 
लागू कर सकती है जो कि अन्तत उत्पादन में कुशलता उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 
सरकार एक समान किस्म की सामूहिब सत्ता का स्थान भिन्न-भिन्न प्रकार की सामूहिक सत्ता यो 
दे सकता है। यह हो सकता है कि कुछ उद्यम नगरपालिकाओ द्वारा अधिकृत एवं सचालित हो, 
कुछ अन्य स्थानीय राजनैतिक निकायों द्वारा, बुछ सहकारी संस्थाओं तथा बुछ श्रमिक सघो (7९८ 
७॥१०॥$) द्वारा सचालित किये जायें। परल्तु यहाँ भी केन्द्रीय निर्देशन अवश्य लागू करता होगा 
ताकि विभिन्न प्रकार की सत्ता के दीच आवश्यक ताल-मेल बनाये रखा जा सके। एक बर्य - 
सम्भावना यह हो सकती है कि केन्द्रीय निर्देशन (०८४ध०। 0॥९०00) का विवेन्द्रीवरण कर दिया 
जाए और वह इन मानो में कि केन्द्रीय सत्ता स्वय को सामान्य निर्देश देने तक ही सीमित रखे और 
हिन्ही भी योजदाओ का व्यावहारिक क्ियान्वयन (काम्टाव्श एफोथ्कशा।9007) प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय निकायो पर छोड दे । इसके भी अलावा एक तरीका यह हो सकता है हि उद्योगों 
पर सरकारी स्वामित्व तो बनाये रखा जाए परन्तु उनमे परस्पर समन्वय अयवा ताल-मेत 
(०००००॥४४07) की बात प्रतियोगिता पर छोड दी जाए। इत सभी विउल्पो को अपनाने वा 
उद्देश्य यही है कि उत्पादन की क्षमता में दृद्धि वी जाए और उपभोग तथा धन्ये के घुताव 
व्यक्तिगत स्वाधीनता को वताये रखा जाये । 
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अत. समाजवादी अर्थव्यवस्था मे, आथिक क्रियाओ के क्षेत्र मे सरकार ही सर्वेर्वा होता 
है । बाजार अर्थव्यवस्था (एथ्रॉप०८ ००००००५) का इसमे कतई अस्तित्व नहीं होता, और यदि 
होता भी है यो उसका योगदान बहुत कम होता है | यह सरवार ही होती है जो कि मिय त्त्या 
निर्देशन के द्वारा इस समस्या को सुलझाने भे अर्थव्यवस्था की सहायता करती है कि “किन-किन 
वस्तुओं का उत्पादन कियाजाएं, कँसे उत्पादव किया जाये और उनका वितरण किस प्रकार किया 
जाए ?! 

परिशिष्द 
(57) 

पू'जीबादी तभा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ मे आयिक गणना (छणाणाा० एथेव्वाशाणा की 
(व्रज़ाजाड: गाते 50225 2007ज765) 

समूहवादी अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था (८०ण]८८७५९ उण्त ३०टाबाध €००४०॥९) 
मे युक्तितगत आर्थिक गणता सम्भव है या नही--इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध विवाद सर्वप्रथम लुड्विंग 
बॉय माइसेस ([,00७॥08 ७०० (४८४) ने उठाया था । माइसेस, हेम, हेयक, तथा रोविस्स जैसे 
लेखको ने जहाँ यह ठर्क दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मे, लागत तथा कीमतों की समुचित रूप 
से गणना करना या तो अमम्भव है अथवा कम से कम कठिन अवश्य है, वहाँ टेलर, लेग्ज, मौरिज 
डॉब, डबिन, पीगू तथा ऐसे ही अन्‍य लेखको ने यह ततक॑ प्रस्तुत किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के 
अन्तगंघत लागत की गणना तथा मूल्य निर्धाण की एक कुशल व्यवस्था की स्थापना सम्भव है और 
वस्तु-स्थिति यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था इस साम्वस्ध में पूजीवादी अर्थव्यवस्था से अधिक 
श्रेष्ठ सिद्ध होगी । | 

धुक्तिसंगत आथिक गराना बया है ? 
'७॥ $$ ररे्रीजा॥ ए००४०को० 0०]०००॥०॥ ?) 

कोई भी अरधव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी, प्रत्येक के सामने एक ही 
लक्ष्य होता है, और वह यह कि श्रम, पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों के रूप मे न्यूनतम लागत लगाकर 
अधिकतम उत्पादन किया जाएं | यह प्रश्त उस समय उत्पन्य नहीं होता जबकि साधव अग्नीमित 
शात्रा मे प्राप्त होते, कपोकि उस स्थिति मे उन्हे किसी भी रीति से पिलाकर ऐसी वस्तु ओ तथा 
सेवाओ के उत्पादन में लगाया जा सकता हैं जितकी समाज को आवश्यकता हो। परन्तु चूंकि सभी 
देशों में सभी दशाओ के भन्तगंत सभी मानवीय भ्रयत्नों पर अल्पता-नियम (]8७ ० $एछणा५) 
लागू होता है, अत यह आवश्यक है विभिन्न बस्तुओ तथा सेवाओं के बीच साधनों के युक्तिसगत 
बंटवारे का कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे कि उत्पादन का सगठन व प्रवन्ध समाज के 
सर्वोत्तम हिंतो के अनुमार किया जा सके और श्रम, पूजी तथा प्राकृतिक साधनों के रूप में वस्तु 
की लागत यथासम्भव कमत की जा सके। वान माइसेस का कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था 
(787/:04६ ९९००४०७॥५) की परिधि में नही आते । चूंकि उत्पादन के साधन अथवा उत्पादन-पदार्थ 
सरकार के स्वामित्व में होते हैं और कभी भी उनके विनिमय की नोयत नहीं आदी अतः उनके 
द्राव्यिक मूल्य का पता लगाना असम्भव होता है । इस स्थिति मे, द्रव्य के रूप में सागतो की गणना 
करना सम्भव नही होता है और लागतगणना की अथंव्यवस्था व तो कुशल बत सकती है और 
ने वास्तविक ।१ अत प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब लागत का हिसाव लगाना ही संभव नहीं 
है तो उत्पादन के उपादानों को क्सि प्रकार प्रभावपूर्ण रीति से मिलाया जा सकता है * 


22 छात्र इस विषय से सम्बन्धित अनेक पुस्तको तथा लेखों की सहायता ते सकते है। जिनमे 
निम्नलिखित मुख्य हैं 
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श्र 


लागत सम्बन्धी जिवाद का गुण-दोष विवेचन करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य- 
पद्धति के लाभो को समझा जाए और इस बात पर विचार किया जाए कि लागत-गणना के लिए 
तथा साधनों के युक्तिस्तगत बेंटवारे के लिए मुल्थ-पद्धति कितनी आवश्यक है । 


प्ूजीवादी अ॑व्यवस्था मे लागत-गणना (€०्ज टबॉस्याबा0तत वा & एब्कागात 8000०च5) 


स्वृतन्त्र अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत, मूत्य-व्यवस्या (एपलढ प्राध्णाव्या॥) जिसमे हजारो 

व लाखो कीमतें सम्मिलित हाती है--देश में स्राधनों के बंटवारे तथा उनमें समन्वय बनाये 
रखने की शा में महत्त्वपूर्ण बार्य सम्पन्त करती है। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रो मे भूमि, धरम, 
पूंजी तथा सगठन का वितरण वीमनो (77065) के मार्गदर्शन के अनुसार ही सम्पन्न होना है। 
यह माना जाता है कि प्रत्येक जमीदार अपनी भूमि का अधिक से अधिक किराया प्राप्त करने वा 
अयत्न करता है, प्रत्येक थमिक अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रत्येक 
पू'जीपति अपनी पू"जी पर उच्चतम दर से व्याज था प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रयत्लशीन 
रहता है और प्रत्यक उद्यमकर्ता या साहमी का उद्देश्य यह होता है कि अपने लाभों को अधिकतम 
करे। चूंकि इनमें प्रत्येक का उद्देश्य यह हाता है कि अपने लिए अधिकतम और सर्वोत्तम 


बी स्थिति में होता है। इसी प्रकार जब उत्पादन के उपादनों की सभी इकाइयाँ (प्र) विभिक्ल 
वसायों में अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करते लगवी > तो बहा जाता है कि वे सन्तुलन (०बण॥ 
एप्प) की स्थिति में है। 


,, माँग पक्ष वी आर प्रत्येक उक्श्नोक्ता को यह स्वाघीनता प्राप्त होती है कि वह कोई भी 
सस्तु बही से भा खरीद और इस प्रकार बह भमसीमान्त तुष्टिगुण या समसीमास्त उपयोगिता वे 
सिद्धान्त ([व0०७७ ०66 हिवृपायाशहतावा ए0॥/3) बे अनुसार अपने कल्याण में अधिकतम वृद्धि 
करन के। प्रवत्त करता है अर्थात्‌ वह विभिन्‍न वस्तुएं इस प्रकार खरीदता है कि वस्तुओं वी सभी 
इकाइया का सीमान्त तुष्टिगुण (गज! ७७)॥५) बराबर या लगभग बरावर हाता है। इस 
स्थिति मे, बह किसी वस्तु की एक और इकाई खरींदकर अपने कुल तुष्टिगुण मे वृद्धि नहीं कर 
20 ॥| का अरवार, उपभाक्ता जब अधिक्तम सन्तुप्टि प्राप्त करता है तो वह सम्तुलन की स्थिति 

दाता है । 


इस तरह कय-पक्ष का निर्देशन मांग के नियम (]4७ ० 0८72॥0) द्वारा और विक्रय 
का सभरण० के नियम (49 ता 50709) द्वारा होता है। जब मांग और सभरण बराबर होते 
है त्ता यह सन्‍्तुलन (८१७१॥७०॥७ण) की स्थिति होती है ओर यदि माँग या सभरण वी मात्रा म 
जरा सी भी घट-बढ हाती है तो कीमत या तो ऊपर वी ओर जान लगती हे (जब मांग सभरण से 
अधिक होती हे) या नीच की ओर (जब सभरण मांग से अधिक होना है) और अन्त में वह बसतु- 
जन समाप्त हा जाता है । इस प्रव/र पूजीवादी अथव्यवस्था मे युक्तिवाद अथवा तबंबाद की 
(एगा०णर ० 72043॥9) माँग जौर मभरण की शक्तियों क बीच सन्तुलन स्थावित करने वा रूप 
ले लती है। क 

अत स्वतन्त अथन्यवस्था (९८ 6८०7०॥५) प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतया आत्म-हित 
(#था-7/ध८३५) के अनुसार काय करन का अधिवार देती हैं और उसे इस बात बी छूट भी देती 
है कि वह पू'जीव,दा पद्धति के ढांच के अन्तगत रहते हुए श्रम तथा उत्पादन मे अन्य शाधनों वे 
अधिकतम मूल्य वी तक्सगत प्राप्ति ये लिए अपन गुणा तथा अपनी योग्यताओं वो सर्वोत्तम रीति 
से किसी भा उद्यम अथवा बाय मे लगाये इसम जार व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा 
व्यक्तिगत लाभो पर दिया जाता है, और यहां तकंवाद या युक्तियाद सन की वह शक्ति होती है जो 


व्यक्ति के अपन हित की पूर्ति मं सहायता बरती है । 


जैक 


इस प्रकार, मूल्य व्यवस्था (०० प्राध्यागंध), जो कि स्वय ही माँग और सभरण 
की स्व॒तन्त्र वाजारी शक्तियों की उपज होती है, आशिक क्रिया के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती 
है और अन्य गाधनों के सर्वाधिक कुशल वेंटयारे में सहायक होती है । 


उत्पादको तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम स्वाधीवता प्रदान करके मूल्य व्यवस्था इस 
बात की व्यवस्था करता है कि - 


(क) कौन-कौन सी वस्तुएँ वितनी-कितनी साजा मे उत्पन्न की जाएं ? 

(एप) उन वस्तुओं के उत्पाद के लिये अनेक दुलंभ उपादानों ($धथा० विशण$) को किस 
प्रकार मिलाया जाये, और 

(ग) इन वस्तुओं का लोगो के चीच वितरण किस प्रकार किया जाये २ 


समुचित मूल्य व्यवस्था को आवश्यक दशाएं (ए55श॥व एग्राधॉणा लि छाकुध 
एा/णगा8)--पूढ्य व्यवस्था, जो कि “आशिक रगमच पर राप्ताम निर्देशक का कार्य करती है, 
के सरल एवं सचालत के लिए यह जहूरी है कि कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति की जाये । एक, ऐसी 
मौद्रिक इकाई (पाणा८/०:५ एाभा) होती चाहिये जिसके ढारा कीमतें व्यक्त की जा सर्क और जो 
सीमान्त तुष्टिगुण (॥87877] ७७॥9) तथा सीमान्त तुष्टिहीनता (7्रणाष्टाएण 8500॥9) मे 
तठुल्लना कर सके । इसके अतिरिक्त, द्रव्य वी तऋष-शक्ति में तुलनात्मक स्थिरता रहनी चाहिये। दूसरे, 
वस्तुओ एवं उत्पादन के उपादानों का बाजार स्वतन्त्र होना चाहिये, ताझि वस्तुओं एवं उपादान 
सेवाओं (8८00 ६४८८५) की कीमतें वाघ्तव में माँग और सभरण की शक्तियों को प्रभावित कर 
सके । बिना स्वतन्त्र बाजार के, स्वतस्त्र मूत्य-स्यवस्था की स्थापना असम्भव है । तीसरे, व्यक्ति को 
इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि बह बस्तुओ की किस्म तथा कोटि का अपनी पसन्द के 
अनुसार छुनाव कर सके । उधर उत्पादको को भी इस बात की छूट होनी चाहिये कि वे उन वस्तुओं 
का उत्पादन कर सके जिन्हे विः उपभोक्ता चाहते है। अत मे, व्यक्तियों को इस वात की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिये कि बे अपने लिपे व्यवसाय या धन्धे का चुनाव कर राकें, अर्थात्‌ ज्ञो कार्य बे करना 
चाहे, कर सकें। 


मूल्य-पद्धति राणुचित रुप से तभी कार्य कर स्रक़ती है जबकि उपयुक्त परिस्यितियाँ 
विद्यमान हो | यह माना जाता है फ्रि स्वृतत्त पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे ये दशाएँ बदी मात्रा मे 
विद्यमान होती हैं जिसके परिणामस्यरूप उत्पादन-लागत की समुदित रूप से गणना करना सम्भव 
होता है । समुचित लागत गणना के द्वारा, उद्योगो के बीच साधनों का वितरण किया जा सकता है 
और उनदा उपयोग सर्वाधिक युक्तितगत तरीके मे किया जा सता है। 


समाजवादी अर्थव्यवस्था मे लागत-गणना (एज (ब्ाएएवाणा ॥) 2 $002॥5 860०9) : 


जेसा कि पहले वताया जा चुका है, समाजवादी अथंव्यवस्था का लक्ष्य भी वही होता है 
जो कि स्वतन्त भर्थ॑व्यवस्था का होता है, अर्थात्‌ श्रम, पूजो तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के रूप मे 
न्यूबतम लागत लगाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना | पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे, मूल्य-पद्धति 
तथा स्व॒तन्त्र बाजारी शक्तियाँ यह सिद्ध करती है कि उत्पादन का सगठन तथा प्रबन्ध रामाज के 
सर्वोत्तम हितो के अनुसार किया जाता है और श्रम व पूंजी के रूप मे वस्तु की लागतें न्यूनतम सम्भव 
होती है। बॉन माइसेस ने समाजबाद तथा आयोजनावद्ध अथवा समूहवादी अर्थ व्यवस्था की सामान्य 
आासोचना यह कहकर वी है कि ऐसी अर्थव्यवरथाओ गे च्‌विः पतोई सूस्य-पद्धति विद्यपात नहीं 
होती, अत. उसके अभाव मे, साधनों वा समुचित एवं युक्तिमगत वितरण सम्भव नही है । माइप्रेश 
का विचार था कि श्रम को छोडव र, अन्य क्षग्मी उपादान चूंकि सरवार के अधिकार मे होते हे 
अत उनके लिये चास्तव में कोई मूरय अदा नहीं क्या जाता । उनकी कोई कीमत ही नही होती। 
प्रदि उत्पादन के उपादातों (पव००+ रे छा०40८प४०४) की ही कोई कीमत नही होगी, तो उनसे 
उत्पन्त वस्तुओं वो भी कोई कीमत नही होगी, क्योंकि वस्तुओं वी वीमतें उत्पादन की लागतो पर 
निर्भर होती है और उत्मादन-लागतें स्वय उत्तादन के उपादानों की वीमतो पर निर्भर होती है । 


समाजवादी अर्थव्यवस्था गा वास्तविक समस्या यह होनी है कि इसमे ऐसा कोई युक्ति- 
सगत तरीका नही होता जिसके द्वारा विभिग्व वैकल्पिक उपयोगो मे लगाये जाने वाले उत्पादन के 





श्४ 


उपादानों की सापेक्षिक उत्पादत-क्षमताओं की गणना की जा सके और इस बात वा पता लगाया 
जा सके कि कोई विशिष्ट उपादान अपने अनेक सभावित वैकल्पिक उपयोगों के बीच सर्वोत्तम उप- 
योग में लगा है या नहीं । इस बात का पता लगाने के लिए, क्रि उत्पादन के किसी उपादान की 
कोई विशिष्ट इकाई सर्वोत्तम सभव उपयोग मे लगाई गई है या नही, तीन प्रश्नों का उत्तर दैना 


होगा +- 


(१) समाज वी किसी अधिक जरूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपादान की 
किसी इकाई को क्या अन्य कही श्रेष्ठतर उपयोग में लगाया जा सकता है ? 


(२) इस इकाई के स्थान पर अन्य कोई इकाई लगाकर क्‍या उत्पादन-लागत में कमी को 
जा सकती है ? 


(३) क्या किसी इकाई के एक विश्वेप उपयोग से प्राप्त होने वाला प्रतिफल उसके अन्य 
किसी सभावित उपयोग से मिलने वाले प्रतिफल मे अधिक है २ 


समाजवादी समाज मे, चूंकि कोई युक्तिपूरक मूल्य-व्यवस्था विद्यमान नहीं होती, अत. 
अन्य कोई ऐमा तरीका नहीं है जिसक द्वारा इन तीनो प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा सवे । स्वृतन्त्र 
अर्थव्यवस्था में, माँय और सभरण की शक्तियों द्वारा ही कीमतो का निर्धारण होता है। ये कोमतें 
ही जो कि उपभोक्ताओं तथा उत्पादको की पसन्दों से प्रभावित होती हैं, स्पप्ट रूप से इस बात वी 
सूचक होती है कि यदि उत्पादन के उपादान की कोई इकाई अधिक जरूरी आवश्यकता को पूरा 
करन के लिए अन्य कही अधिक श्रेष्ठत्तर उपयोग मे लगाई जा सकती है तो समझ लीजिए कि इस 
व्यवस्था में ऐसा पहले ही हो चुका है, यदि 'उत्पदन-लागत कम करने के लिए किसी इकाई का 
रथान अन्य उपादान ले सकता है, तो समझ लीजिए कि प्रतिस्पर्धा उत्मादकों द्वारा ऐसी प्रतिस्वापना 
(४५७४७/७॥००) पहले ही की जा चुकी है, और अन्त में, यदि किसी विशेष उपयोग से प्राप्त होते 
वाले प्रतिफल अन्य सभावित उपयोग से मिलन वाले प्रतिफल से अधिक हैं, तो ममझ लीजिए कि 


विया जाए, और विस प्रकार से उत्पादन के उपादानो को मिलाया जाए--'इन सब बातों वा 
निश्चय उस योजना आयोग की पसदगी और नापसदगी पर निर्भर होता है जो कि विभिन्न वस्तुओं 
व्‌ सेवाओं है 20 में साधनों का वितरण करता है । उपभोक्ताओ को वे वस्तुएँ स्वीकार वरमी 
होती है जा वि उन्हें अधिकारियों द्वारा अदान की जाती है, और उनके लिए वे कीमतें दनी पड़ती 
हैं जो सरकार द्वारा निश्चित वी जानी है। यह स्थिति वड़ी अयुक्तिसगत (ग्राध0०7०) है क्योरि 
प्रतियोगिता एवं कीमत के अभाव मे, न तो उत्पादन-लागत करने की ही प्र रणा प्राप्त होती है और 
ने उत्पादन बे प्रतिरुप में परिवर्तन का ही प्रोत्साहन मिलता है। यह आरोप लगाया जाता है कि 
समाजवादी अर्थव्यवस्था मे उत्पादन की प्रद्वति तथा कीमतों दोनों में ही युक्तिवाद अथवा त्ववाद 
बा अभाव हाता है । 


कीमती बा विधरिण कर राबसे हैं. और साथनों का युक्तिमगत बेंटवारा वर सबते हैं। उनहे 
देवता । समस्या सैद्धान्तिक नहीं है, अपित व्यावह्यरिक है क्योकि एक साथ ही लाखों वीमवों 
के समीवरणों (८५७५८७०४७५) को हल करना बडा बठिन है । 
समस्या के विभिन्‍न हल (लाला इगएध075 ३0 फ ॥ग्ाल्य) 

हु एच० डी० डिकिन्सन, जिसने कि वॉन माइमेस की चुनौनी स्वीकार वी थी, मांइप्तेत 
के विचार वे मात आधार को भी स्वीकार फ्िया। उससे इस बात से सहमति प्रक्‍्ट वी कि 
केवल बाजार ही मूत्य-निर्धारण वी वह पद्धति प्रदान कर सकता है जिस पर कि आधिक गणना 
निर्भर होती है। परन्तु डिकिन्सन ने भी कहा कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था मे भी बाजार वा अस्तित्व 


अपेक्षाकृत चोडी जाय बसे ब्यक्तिपो की तुलना थे उच्चतर आय वाते व्यक्तियों को ऊंची दरों से 
कर अदा करने चाहिए.। इसके अतिरिक्त, आरोही करो ने इस कारण भी अपनी महत्ता सिद्ध कर 
दी है कि उनमे राजस्व-उत्पादफत्ता (0एशए६ 9000ए८7४759) है, सामाजिक उपयोगिता है तथा 
न्यायपूर्णेता है । 
व्यवहार में आरोहो कराघाना" (शण्ड्राटइअएट पर०प्णाण भा शण्ला८०) : 

आरोही कराधान को आजकत्त व्यापक रूप से वाछनीय माना जाता है। यह सिद्धान्त 
सभी करो पर लागू नही किया जा सकता । अत यह आवश्यक हू कि इसके लिए उपयुक्त करों, 
बारो की दरो तथा छूटो (६:४700075) का चुनाव किया जाए जिमसे कि स्वेच्छाचारिता अथवा 
मनमानिषत्र (#४0॥707०85) को--जिसक्रा आरोप आरोही करों एव उनकी दरो पर सदा लगाया 
जाता है--न्यूततम किया जा सके | पहली वात हो यह है हि आराहण का सिद्धाल्त केवन कुछ 
माप्तलो में ही लागू हो सकता है। आय-कर तथा मृत्यु-कर आरोही करी के सर्वोत्तम उदाहरण है। 
ससार के लगभग सभी देशों मे आरोही आय-कर कर-पद्धति की रीढ़ बन गयी है। ह्वितीय विश्व 
गुद्ध की अवधि में तथा उसके याद तो, आय-कर और भी लोकप्रिय हो गया है। सयुक्त राज्य 
अमेरिका मे, राष्ट्र की कुल कर-आय का दो-तिहाई से भी अधिक भाग, अवैले आय कर से ही 
प्राप्त किया जाता है। 

आरोही आप-कर का एक महत्वपूर्ण पहलू पह है कि इससे उदरपूि-आय (धाप्रा॥ 
० $४9४587०९) को मुक्त कर दिया जाता है (सम्पदा कर के मामले में भी, एक निश्चित मूल्य 
से कम की सम्पत्तियाँ करो से मुक्त कर दी जाती हैं) । फराधान से उदसपूर्ति आप को पुक्त करने 
में दो समस्याएँ सामने आती है। सर्वेध्रथम तो यह कि उदरपूर्ति (४70॥६४९०८९) की परिभाषा 
कीसे की जाए। चू कि उदरपूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आय कै निर्धारण की कोई वस्तुपरक 
कसौदी (०7]९००४४८ ६65) नहीं है भत. यह स्वाभाविक है कि ऐसा निर्धारण स्वेच्छाचारिता 
प्यकधक पे पूर्ण होगा | परन्तु पिछले पुर वर्षों से निर्वाह-ब्यय (००७ ० ॥६08) के लगभग 
ठीक-ठछीक आँकडे उपलब्ध होने लगे है, अत. उदरपूर्ति की न्यूनतम आय का निर्धारण करने के लिए 
उनका उपयोग किया जा सकता है । ट्ूूसरे यदि इस बात को मान भी लिया जाय कि उदसपूर्ति की 
न्यूनतम आय की व्यारुया की जा सकती है, फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसको कर से मुक्त 
किया भी जाय पा नही । आधुनिक सरकारो वे इएले जिशाल जित्तीय साधनों बी आवश्यकती 
होती है कि ते उनको प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय काम में लाती है। जनता के सभा 
बगों से करो के रूप में अपना-अपना अशदान देते को कहा जाता है । यहाँ तक कि गरीद से गरीब 
व्यक्ति को भी वस्तु-कर के रूप मे, जोर विशेष रूप से आवश्यक वम्तुओ पर लगाये करो के रूप मे 
अपना अशदान (0०7:090७0०४) देना पडता है । इसका अर्थ यह्‌ है कि निर्धनों को केवल प्रत्यक्ष 
करो से ही मुक्त किया जा सकता है अप्रत्यक्ष करो से नही । 


आरोही सिद्धान्त तथा कम विकप्तित देश (70ढ/68४ए8 शिंगलछल 06. एग्रवश१७ए९॥०क९० 
(०००५३) : 

आरोही सिद्धान्द को कम विकसित देशों मे लागू करने के सम्बन्ध में भी यहां कुछ विचार 
32020 उचित होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि कम विकसित देशों से भी राजवित्त के अनेक 
लेखकी का यह मत है कि सामर्थ्यं सिद्धान्त (३७॥07 ए77०७०!6) तथा इससे प्रेरित आरोहण पद्धति 
(#शंधा। रण छ907्टा८ा07) सार्व्रोकिक रूप से (7४९5० ५) लागू किये जा सकते हैं और यह 
कि वे मूलभूत सिद्धान्त (प्ापंगगाल्या॥ ७977८ए६७) हैं । उदाहरण के लिए, प्रो० भार्गव (छत 
8278209) का कहना है कि "मनु (४४४४४) के सम्बन्ध में जो आधुनिक अनुसन्धान ((६5८॥०॥८५) 
किये गये है उन्होंने आरोही ढःराघान की मान्यता वा एक सैंद्धान्तिक प्रमाण प्रस्तुत क्रिया है!” 
यह स्पष्ट है कि इन लेखको ने कुछ महत्वपूर्ण दिचारो को उपेक्षा कर दी है ! 


20. अधोलिछित विचार अदा करने की सामर्थ्य के सिद्धान्त पर भी ज्यो के त्यो लागू होते हैं । 
2. ए. थे. फ््धाहबा्व :. पके 76690 ब0्व फिसड थी पिलांश उयतादद पद उब्डक 9, 24, 


+क[0फचा। 7एडटडापयश ॥9ए6 उशज्ञाएए७ फुणा 3विय बात ग३एट हाएला. 3. धात्णवापण्दा ण़ण्ज ० 
(एड इद्धापाए ण॑ छाण्ड्राल्डडएड ६93005 7 
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यह है प्रो० लेनज का पेह समाधान जो उन्होने समाजवादी अर्थव्यवस्था मे लागत गणना 
की समस्या को हल करने के लिए अस्तुत किया था । ऐसे ही समाधान, जिन्हें सीमान्‍्त समाधान 
(एागश्ञात्वो 3$0[भ075) कहा जाता है, अन्य अनेक लेखको द्वारा प्रस्तुत किये गये, विशेष रूप से 
ए० पी० लर्नर, आर० एल० हाल तथा प्रीगु द्वारा । ल्ेर के अनुसार, “अत्येक उपादान (विण) 
का उपयोग उस उिन्दु तक किया जाना चाहिये जहाँ कि सीमान्त भौतिक उपज की कीमत उपादान 
की कीमत के बराबर हो - -:। इस सम्बन्ध मे मार्ग-दर्शक शिद्धान्त और कुछ नही, केवल यह है 
कि कीमत सीमान्त लागत के बराबर हो ।//** 


पार० एल० हाल ने स्पप्ट रूप से ऐसा ही विचार प्रकट किया . /“उत्पादत मत्त्रालय 
का लक्ष्य यही होता है कि कीमतों व सीमान्त लागतो के बराबर रखा जाए, और ऐसा विभिलत 
वस्तुओ की प्रात्र में अन्तर करके किया जाता है. “न्‍व प्रत्येक इकाई, यदि उसका संचालन 
समुचित रूप से किया जाए तो अपनी कार्यवाहियाँ उस बिन्दु तक बढाती है जहाँ कि सीमान्त लागत 
प्राप्त होने वाली कीमत के बराबर हो। मर 


और इस स्थिति मे पृ जीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के अन्तर्गत मूल्यन॑नर्धारण तथा 
साधनों के बेंटवारे में कोई पलभूत अन्तर नही होगा । तथापि, डॉब ने सीमान्त विश्लेषण के कुछ 
स्वाभाविक दोषों का उत्लेख क्या है। सर्वप्रथम, कीमत को सीमानत जागत के बराबर रखने का 
सिद्धान्त यह हो सकता है कि पूर्ण रोजगार की स्थायना के प्रतिकूल पडे। दूसरे कुछ म।मलो मे, 
इस सिद्धान्त को लागू करना स्वय ही असभव होगा ।१8 


समाजवाद, आधिक प्रगति और मूल्य-ब्यवस्था (8०नश्माञ्मान, ए०००का० 2708655 800 श06 
ग्राएक्था।जा) 


मोरिस डॉब का कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आधिक गणना के सम्बन्ध में 
क्यि गय विवाद को स्थिर सन्ठुलन के सिद्धान्त (धार्णए ण॑ हब €१०॥४७१४7) तक ही सीमित 
झ. है और यह आधिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण विचारों की उसमे उपेक्षा 


की समस्या पर भी आधिक विकात के संदर्भ मे किर स विचार किया जाए, डॉब का विवार है 
कि आधिक विकास की योजना सम्पूर्ण रूप मे बतानी होगी, अन्यथा यह होगा कि कुछ किस्म के 
हाँ लागु नही हो सकेंगे । डाँब के शब्दों मे, “ किसी क्षेत्र विशेय मे एक उद्योग का 
विकास इसलिये नही हो पाता क्योकि बहाँ परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नही है 
जौर उस क्षेत्र भें सहायक उद्योगों अथवा विद्युत समन्त्रो के लिए परिवहन सुविधाएं इसलिये विक- 
सित नहीं हो पाती क्योकि नहा मुख्य उद्योग का अभाव है । इमी प्रकार, एक में, अनिश्चितता पाई 
के विकास से इ जोनियरिंग उस्तुओ की मांग में वृद्धि होगी, जब इनके साथ ही, इन 
अन्य उद्यागों की प्रगति इसलिये अवरुद्ध रहती है क्योकि इ जीनियरिंग वस्तुओं की कमी होती 
है ।//* इस प्रकार के उद्योगों का विकास ऐसी विक्रेन्द्रीकृत प्ृत्याकन पद्धति के अन्तगंत नही हो 
सकता जिनमे कि औद्योगिक उद्यमों के प्रबन्थक्र बाजार के वर्तमान स्परूप के आधार पर अथवा 
न+-+-तत 
26. 47 व.लाल, था ६०ता०तार उग्णगण, जग, उदाशा, १४० 86, फ) 257. 
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फल भवाल। ॥5 वछत्टापत्त 
28. ६०7०6 70% (० एसणाण्रार व#छ्णर बत0 $0८9!579," ? 43-55 डॉब का 
कहना है कि जब तक कि राज्य उच्चतर वा निवशन करे, तब तक कीमत को सीमान्त 
लागत के वरावर रखने से विश्चित ही बेराजगारी बढ़ेगी । 
29... क्ी०णा6 0069 , 00 ॥००४००४० वडफच्णज गाव उठ्लगाओा, एए 75-76 
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बिल्कुल सम्भव है--अर्थात्‌ उपभोक्ता वस्तुओ का खुदरा वाजार (एव! एक्ट) और उत्पादक 
बस्तुओ (/व020॥4० 8००९५) तथा उत्पादन के उपादानों का वाजार। डिकिन्पन ने यह 
तर्क दिया कि जि बात की आवश्यकता है, वह यह है कि उद्योगों के प्रवन्धको को वित्तीय हृष्टि 
पे स्वायत्तशासी (80०७०॥०॥005$) बनाया जाना चाहिए और उन्हे इस बात की स्वतन्त्रता प्राप्त 
होनी चाहिए कि वे सामान्य बाजार दश्ाओं के अन्तर्गत लचीली वीमतों पर एक दूगरे की 
उत्पादित वस्तुएं खरीद सके और उत्पादन वी प्रक्रिया भे एक-दूसरे से प्रतियोगिता करे । 


सेन्ज ने न केवल साइसेस के तर्कों के निष्फर्षों को ही अस्वीकार किया, अपितु उसकी 
मान्यताओं के आशिक भाग को भी अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार एक कदम और आगे बढ 
गये । सदा से वह माता जाता रहा था कि यदि वस्‍्तुओ की फीमते निर्धारित होनी है तो उसके 
लिए बाजार का होना जरूरी है। परन्तु लेन्ज ने इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया और कहा 
कि भाषिक गणना (९००४०7॥० ८०४।०ए]४४०७) के लिए "लेखा-कीमत / (3०0000078 77०९४) ही 
पर्याप्त हैं, इत कीमतों की उत्पत्ति के लिए बाजार की आवश्यकता नही होती और न ही इनके 
लिए वास्तविक सौदो की आावश्यकता होती है। अन्य शब्दों मे, लेन्च ने सामान्य जर्थ में कीमतों 
(जिप्तका तात्पर्य वाजार में विनिमय अनुपात से होता है) और व्यापक अर्थ में कीमनी (जो कि 
उम शर्तों की सूचक होती है जिन पर वेकल्पिक वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है) के बीच भेद किया 
और कहां कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल दूसरे प्रकार की कीमतें विद्यमान होती है । 
बाजारों के अभाव मे नियोजन अधिकारी साथनो के बेंटवारे के उद्दंश्य से लेखा-कीमते--छाया 
कीमतें (90609 |॥0०8) अथवा अस्थायी मूल्याकन निश्चित कर लेते हैं ।!* लेग्ज के अनुसार, ये 
कीमतें मनमानी नहीं होगी बल्कि ऐसिहासिक रूप से निश्चित की गई कीमते होगी, अर्थात्‌ वे 
238 उस समय विद्यमान थी जबकि पू'जीवाद में से समाजवादी अर्यव्यवस्था प्रकट 
हुई थी । 


लेन्ज ने कहा कि “प्रयत्व और भूल”! की प्रक्रिया के द्वारा सही सन्तुलन कीमत (€पणा- 
॥0977 7025) मालूम को जा सकती है ) उदाहरणार्थ, माँग तथा सभरण, दोनों का ही ताल- 
मेल लेखा वीमतों के साथ बेठाया जा सकता है। यदि कसी भी वस्तु अथवा उपादान (4007) 
की लेखा-कीमत बहुत अधिक है तो राभरण की अपेक्षा गॉग कम होने लगेगी और इस स्थिति में 
योजना आयोग वी कीमत कम होने लगेगी ओर इस स्थिति भे ही योजना आयोग कीमत को कम कर 
सकता है। इसी प्रकार यदि लेखा-कीमतें बहुत नीची निर्धारित हो जाएँ तो माँग सभरण अधिक 
हो जायेगी और इप स्थिति मे अधिव्रारीगण ऊंची लेखा-बीमतें (३०००पा/ण४ 970०5) निश्चित 
कर सकते हैं । इस प्रकार प्रयत्त और भूल ((08] ७00 शः०) की एक श्खला के द्वारा अधिकारी 
गण सदा ही उपभोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादक-पूजीगत वस्तुओं की उपयुक्त कौमतो का निर्धारण 
कर सबते हैं। लेखा-वीमतो को यदि वाजार-कीमतो के ममान ही मान लिया जाए तो उपभोक्ता 
ऐसे बिन्दु तक अपनी खरीद जारी रखेंगे जिस पर कि उनका सीमान्त हृष्टिगण वस्तुओं की बीमतो 
दे बरावर होगा। इस स्थिति में सभी औद्योगिक प्रवन्धको के कार्य का निर्देशन करते के लिए दो 
सामान्य नियमों का निर्धारण करना होगा ,-- 


(क) 42% उपलब्ध तरीको मे से उन्हे उस तरोंके का चुनाव करना चाहिए, जो दी 
ई सेखा-कीमतो के आधार पर निम्नतम औसत लागत प्रदान करे, और 


(ख) उन्हें उपज की मात्रा का वह परैमाना दिश्चित करना चाहिए शिस पर कि सीमात 
लागत उपज की कोमत के बरावर हो [” 





2 
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स्वतन्त्र उद्यम बाली अर्थव्यवस्था मे, सभी व्यक्तिगत फर्मो द्वास बाजार कौमत को स्थिर 


40025 व फर्म हे बिन्दु तक उत्पादन करके अपने लाभो को अधिकतम बरने 
री है जिस्च पर कि उत्पादित वस्तु की बीमत उत्पादन क्‍न्त ला 
के बा दस दी स्तु की बीमत उत की सीमान्त लागत 





र्छ 


(7078]) बंटवारे वे लिए युक्ति सगत पल्य-व्यवस्था की आवश्यकता होती है, परन्तु युक्ति सगत 
मृत्य-व्यवस्था क्वल तभी सभव हो सकती है जबकि जाय का वितरण युक्ति मगत हो ।# विल्तु 
पू जीवादी व्यवस्था में ऐसा होना बिल्कुल असभव है। दूसरी ओर, समाजवादी अवंब्यवत्था में, 
विभिन्न आवश्यकताओं की महत्ता पर आधारित प्राथमिक्ताओ की एक निश्चित योजना के अनुमार 
ही साधनों का उपयोग क्या जाता है। इसमे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, तथा शिक्षा जैसी 
जरूरी आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार जब प्रमुख निर्णय 
कसी वर्ग-विश्ेष के हितों के मुकाबले सम्पूर्ण ममाज के सामान्य हित की हृष्टि से किये जाते हैं तो 
इस बात की पूरी सभावता होतो है कि थे निर्णय अधिक युक्ति सगत होंगे । 


फिर, यह भी सभव है कि व्यक्तिगत औचित्य--अर्थात्‌ व्यक्तिगत लाभों को अधिकतम 
करने के आध्रार पर क्ये गये निर्णय प्राय सामूहिक अयुक्तिदाद (००॥००७७ 79809) के 
रूप में प्रकट हो। इमका स्पष्ट प्रमाण पीमतों, रोजगार तथा उत्पादन में होने वाले वे उतार-चढाव 
हैं जिनका कि स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था को समय-समय पर सामना करना होता है। इसके 
अनिरिक्त, मुक्त उद्यम वाली अर्थव्यवस्था म मांग स्वतस्त नही होती और उत्पादन को प्रभावित 
नही करती, अपितु अधिकाश मामलों में यह माँग उत्पादकों कै विज्ञापनों से प्रभावित होती है। 
ये उत्पादक अपनी पहले से ही उत्पादित वस्तुएं खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को फुसलाने तया 
नाजायज सौदेवाजी करने के उह्ेश्य से मभी प्रकार की विज्ञापन-विधियो का प्रयोग करते हैं। इस 
प्रकार, भांग शक्तिशाली एकाधिकारी प्रजीपतियों द्वारा प्रस्तुत सभरण (5०७७)) का अनुप्तरण 
करती है। रोयचाइल्ड ने स्पष्ट क्या है कि क्सि प्रकार पूण प्रतियोगिता तक भी दौपो से युक्त है। 
उसने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के विपय म क्यों यह नही कहा जा सकता कि 
इससे साधनों का आद्श बेटवारा होगा और आधिक कल्याण अधिकतम होगा ॥१ | 

इसके अतिरिक्त, समाजवाद अर्थ शास्त्र यह कहते हैं-“-और रूढिवादी अर्थशास्त्री भी इसे 
अवश्य स्वीकार करेंगे--कि उपभोक्ताओं बा वाजार-ध्यवहार क्भी-कथी अत्यधिक अयुत्तिसगत 
(४४9/0790) हो सकता है और उत्पादन वे" मार्ग दर्शन के लिए वह विन्बुल अपर्याप्त सिद्ध हो सकता 
है । उदाहरण के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांगे “सामूहिक आवश्यकताओं” (८००!०८७१९ 
४७॥(5) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती । यह हो सकता है कि उपभोक्ताओं को इस बात का 
पता न हो कि उनके लिए अच्छी वस्तु क्या है अथवा उन्हे विभिन्न आवश्यतताओं के बीच भेद करने 
क्य ही ज्ञान न हो। यह भी सभव है कि बैव ल्पिक आवश्यक्ताओं के वारे मे उनका अनुभव बहुत 
अल्प हो, अथवा वे तत्कालिक अयबा इत्रिम उत्तेजना से प्रभावित हो जाए, अथवा वे सरलता से 
ठग लिए जाए" | फिर, जब आवल्यक्दानं में से चुनाव करने का प्रश्त लम्बी अवधि 
है, तब तो व्यक्ति की पमद प्रत्यक्ष रूप से अवुक्तिसगत होती है। इस प्रवार, उपभोक्ताओं का व्यव- 


कि पूजीवादी उत्पादत इमजिए आदर्श है क्योकि यह उपभोक्ताओं वी प्रभुता पर आधारित है । 


ऊपर दिया गया विवेचन स्वयं समाजयाद बी ही आलोचना का एक मुख्य स्रोत बन 
गया है । यह बहा जाता है पि समाजवादी आधथिक गणना दोपपूर्ण होती है क्योपि यह हो सता 
है कि योजना-निर्माता उपभोक्ताआ कौ पसन्‍्दों को पर्याप्त महत्त्व न दें और वस्तुओं व सेवाओं का 
ऐसा सयुक्तीतरण करें जिसे क्ि वे अधिक महत्वपूर्ण तथा अधिक उपयोगी समझले हो / यह भी 


माना जाता घाहिए। जत पृ जीवादी अर्वशास्तियों के दस दावे का समर्थन नहीं किया जा सकता 
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र्छ 


भावी अनुमानों द्वारा सशोधित लेखा-कीमतो के आधार पर निवेश करने के निर्णय करते हैं । और 
पदि किसी प्रकार उनका विकास होगा भी, तो उनमे पररपर समन्वय (००००॥॥४॥०४) नहीं 
होगा जिसके परिणामस्वरूप, उनमे कुसमजन (एाशं०0]एजए2॥8) तिराजा, (705090975) तथा 
विकार (१४०:४०७७) उत्तनन होगा। अत स्वयचालित समूल्य-व्यवस्था ऐसे जाथिक विकास का 
समुचित मार्ग दर्शन नही करती. और कुछ मामलो में तो, यह उद्योगों के विकास में बाधक भी 
सिद्ध हो सकती है। 


आधिक विकास के सदर्भ मे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अन्तगंत, विकास को प्रभावित 
करने वाले मूल निर्णय मूल्य-व्यवस्था वाजार-ब्यवस्था पर नही छोडे जा सकते बल्कि का मूल बातो 
का निर्धारण योजना बनाने वालों तथा नीति निर्माताओं द्वारा ही किय्रा जाना चाहिये। कुछ ऐसे 
मूल निर्णय (॥८9 6६८॥४०॥$) नीचे दिये गये है, जो आयिक विकास के ढाँचे का निर्माण करते हैं 
और विकास को साप्ान्य रूप तथा उनवी दिशा का निर्धारण करते हैं :-- 


(क) कितते आधिक साधन निवेश कार्यो में लगाये जाएं ? 


(ख) इस साधनों का कितना भार पूजीगत माल के उद्योगों में लगाया जाए और 
कितना उपभोग्य वस्तुओं के उद्यमों में ? 


(ग) उद्योग कहाँ स्थाणिति किये जाएँ ? इस प्रश्न का सम्बन्ध बेवल न्यूतगम लागत 
से ही नही है, बल्कि परिवहन, बिजली तथा अस्य उद्योगों की स्थिसिसे भी 
इसका सम्बन्ध है । 

इस सभी मूल निर्णयो के सम्बन्ध भे बाजार की कोई उपयोगिता नहीं है, इस सम्बन्ध 

भें तो नियोजन करने वाली सत्ता को समाज के हितो का ध्यान रखते हुए निर्णय करने होगे । 


डॉय का यह विचार भी है कि “विकास एव परिवतंन के सदर्भ मे, अब इस बातकी 
कोई मान्यता नही है कि साधनों के बेंटवारे बी समस्या के हल,मे उपभोक्ताओं वी आर्वश्यवताएँ 
वाश्द्धित आँकडे प्रस्तुत करती हैं ।/० चाकि उपभोक्ता तथा उतकी आवश्यकताएं इस मानों में 
समाज की ही उपज है कि उन पर सामाजिक रीति-रिवाजो तथा स्तरों का प्रभाव पड़ता है, अत 
आर्थिक नीति वियास की रुपरेखा का निर्धारण बरते समय)साथ हो साथ उपभोक्ताओं की 
आवश्यवत्ाओ के प्रतिस्प को भी निर्धारित करतो है। 'समाजवोदी अभंब्यवस्था मे, योशना-निर्माता 
कुछ ऐसी बम्तुओ थ सेवाओ बे उत्पादन में अगुआ नहीं बन सकते, करे कि पहले क्षे ही वर्तेमान नहीं 
है । समाजवादी बर्थव्यवस्था वा एक केन्द्रीय पूर्व लक्ष्य यह होता है कि जये एवं उच्च सामाजिक 
स्तरों की स्थापना की जाए और लक्ष्य जीबन के उच्च स्तर की वृद्धि से पूर्णतया सम्बद्ध तथा 
अपृथववीवरणीय होता है ।// 

अत डांब का निष्वर्थ यह है कि समाजवादी अर्यव्यवस्था भे, जो कि तीद्र गति से 
आधिक विकारा को लागू बरती है, आधिक-गणना तथा साधनों के बेंटदारे पी समस्या बुद्ध भिन्‍न 
हीती है । इसमे पह हो सदता है कि लेन्ज, लनंर तथा अन्य लेखकों द्वारा प्रतिपादित कुशलता 
सीमान्त सिद्धान्त इसमे ठीक प्रकार से लागू न हो, अर्थात यह कि उत्पादन उस बिन्दु तक बढाना 
चाहिए जहाँ पर कि मीमान्त लागत सीमात्त वीमत के बराबर हो॥ अत इसमे अन्य क्रिसी 
सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिए) 
समाजवादी मृत्यांकन को श्रेष्ठता (50एथांण्ताए ण $00०गाज शि्ताए) 


६ समाजवादी अर्थशास्त्रियो वा दावा है कि समाजवादी आधिक गणना पूजीवादी गणना 
से अनेषा कारणों से श्रेष्ठ है। पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे, माँग व्यक्ति बी वास्तविक आवश्यकता 
की सूचक नही होती, अपितु उसवी अद्य बरने वी योग्यता तथा इच्छा वी प्रतीक होती है । अपनी 
बम आय के बारण, यह हो सकता है कि श्रमिक वर्ग अपनी अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं की 
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नही करते, उन्हे तो वेवल समस्या के सस्तीषजनक व्यावहारिक हल की संभावना मे सदेह है !/* 
बर्ग तन (985०४) ने एक लेख मे, जो कि उन्होने “8७४८७ ०६ (0%(एएण्छ ए००90फ्रम॑द् 
के लिये लिखा था, बहा है कि “जब तक यह बात छातान्य झूप से स्वीकृत दिखाई देती है कि इन 


प्रश्नो 


व 
ड; 
जे 


के सम्बन्ध मे स्वयं माइसेस ते जो तक भ्रस्तुत किया था चह, कमर से कम्र एक व्याख्या के 
अनुमार तो, बधिक वजनदार नही है ।“+* 
कुछ चुने हुए संदर्भे प्रन्थ 
$ (९ ए8०७५ 50ल5बा5छ ५५६ (४छ्ांबाएत 
इलाप्रफएथंध एब्क्/भाज), 50ज95७ शाएं [00029 
छ€णह6 पिद्यागा ए०णाणा० 59०75, (98एॉटा5 - 5-0, 5 ७३० 20 
ताक फ्पालाता80 (एश्करु-शि5फ बाते एल्श्तठक, (०्फॉटाड । शर्त 2 


हु 
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38. 


पूजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है ? इसके ग्रुण-दोषों की विवेचना कीजिए । 
जग ९ पर गधा लाधबटालाआत।05 णी तशरॉंधाष ९९०एा०॥ए ? [080755 ॥5 
ग्राषा5 झा तटयाला।5 

समाजवादी अधेब्यवस्था किरो कहते हैं ? इसके लाभ-दोपो का वर्णव कौजिए । 


एफबा 8 प्राह्धा। छए 50०गीड ८०णा०ण्पाए ? 650706 ॥8- 8094॥॥98९8. 800 
00380 ५4॥08 828 


209 अयेब्यवस्था क्‍या है ? पू'जीवादी अर्थव्यवस्था मे सरकगरी योगदान की विवेचता 
कीजिए | 


'ज़ाबा ॥$ वर्धा लटणाणाए १? 50055 6 706 ० 06 570एशाएदा।]] 
एगु॥४5 एणाणाओ> 


समाजवादी अधेव्यदस्था में सरकारी योगदान की विवेचना कीजिए । 
॥00088 (06 70९ ण हर 00:टएएचाए ग 8008॥5६ ९ए०7०59 
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बहुत कुछ सभव है कि समाजवादी मोजना-निर्माताओ के अनुमान व उपभोक्ताओं की पसन्द के अनु- 
रूप मे हो। तगापि, समाजवादी लेखकों ते इसे एकदम ऐसा झूठा प्रचार बताया है जिसने लोगो के 
भन में यह बात व्यापक रूप से जया दी है कि उत्पाइन पर प्रभाव डालने की दृष्टि ते समाज- 
बाद में उपभोक्ताओं की इच्छाओ को कोई स्थान नही दिया जाता। माक्से मे लिखा है कि "उप- 
भोग उत्पादव को जीवन प्रवात करता है और साथ ही उत्पादन के निर्देशक लक्ष्य के एक थग के 
रूप में कार्य करता है। "/ सन्‌ १६४५ में स्टालिन ने लिखा था कि “'समाजवाद का मूल आर्थिक 
नियम सम्पूर्ण समाज की निरन्तर बढती हुई भौतिक एवं सास्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम 
सन्तुष्दि के लक्ष्य वो मानकर चलता है ।75 अत यह कहा जा सकता है कि समाजवादी अर्थ 
व्यवस्था मे, व्यक्तिगत उपभोक्ताओ की इच्छाएं सामाजिक चुनाव से अमगत नहीं होती ओर वे 
निश्चित रूप से उत्पादन का मारग-दर्शन करती है) 


समाज्वादी अर्थव्यवस्था मे, मूल्य-ब्यवस्‍्या (८८ प्राध्या७57)) वर्तमान रहती है, , 
यद्यपि उनका उपयोग योजना-अधिकारियो द्वारा हो एफ अस्त्र के रूप में किया जाता है। परन्तु 
चू'कि इसमे लोगों के बीच आय फी अपेक्षाकृत समानताए' पाई जाती है और चूकि उपभोक्ताओं 
को चनाव की स्वतन्त्रता प्राप्त होतो है, अत मूल्य-ब्यवस्था सभी व्यक्तियों की पसन्द की होती है, 
केवल थोडे से व्यक्तियों की नहीं । उपभोक्ताओं की पसन्द माँग में पूजीकृत हो जाती है जो कि 
मुक्तिसगत उत्पादव के सम्बन्ध में योजवा-अधिकारियों का मार्गे-दर्शत करती है । फिर, समाजवादी 
अर्थव्यवस्था उत्पादन की उन सभी बर्बादियो को समाप्त करती है जो कि स्वतन्त्रता उद्यम वाली 
अर्थव्यवस्था मे एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता से भी सम्बद्ध होती है। एक और, 
पूजीदाद के अन्तांत बहुसप्यक उद्यमकर्ता बिना ताल-मेल के ही कार्य करते है जो सम्पूर्ण रूप 
में समाज के लिए प्राय बड़ी मात्रा मे भ्रयुक्तिसगत सिद्ध होते है। दुसरी ओर 28288 से 
युक्त फ्ेन्द्रीय नियोजन न केवल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परान्द व्यक्त करने का ही अवसर प्रदात 
करता है, बह्कि साधनों का बेंटवारा ऐसे समुचित एवं सही तरीके से करता है कि उसकी आवश्य- 
कताएँ भी समन्तुष्ट हो सके ॥ किसी ने ठीक ही कहा है कि योजना वनाना ही विचार करना है और 
विचार करना ही युक्तिसगत (78007०) होना है, अत नियोजन (7/877॥78) युक्तिवाद अथवा 
तकंबाद की उच्चतम प्रकटीकरण है । 


निष्कर्ष (0000०) 


समाजवादी बर्थव्यवस्था में मूल्य-निर्धारण की समस्या की सभावना से सम्बन्धित विवाद 
अथवा आर्थिक गणना से सम्बन्धित या आथिक साधनों के युक्तिसगत बंटवारे से सम्बन्धित सम्तस्या 
का विवाद अब लगभग समाप्तप्राय है। इस सम्बन्ध में, मौरिस डॉव का कहना है कि “माइसेस 
द्वारा प्रारम्भ क्रिया गया विवाद उन लोगो के ही विरुद्ध पडा जिन्होंने कि उसे प्रारम्भ क्या था! 
अब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि उत्पादन के साधनों के स्वामाजिक स्वामित्व 
तथा युक्तिगंगत आथिक गणना में कोई मूलभूत असगति (छिकतेक्वा॥6908] 4700790/6॥०9) नही 
है ।”म सन १६३० तक मे भी, समाजवाद के आलोचक माइसेस तर्को स्रे काफी दुर हट गये । 
ज॑सा कि ओस्कर लेन्ज ने कहा है कि “४” “““(हेपक और रोविन्स) समाजवादी अर्थव्यवस्था 
भे साधनों के थुत्तिमगत वेंटवारे की सैद्धान्तिक सभावना (फाल्णल्रात्व| 905॥0०॥॥9) से इन्कार 
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तथा निजी उद्यमकर्त्ताओ द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। इस प्रकार, मिश्चित अ्ब्यवस्था 
के अन्तगंत देश का सम्पूर्ण आधिक टाँचा तीन क्षेत्रों में बेटा रहता है --- 


(क) वह क्षेत्र जिसमे उत्पादन तबा साय ही साभ वितरण क्य श्रवन्ध तया नियन्त्रण 
पूर्णतया राज्य के द्वारा क्रिया जाता है और निजी उद्यम को इस क्षेत्र से बिल्कुल 
बाहर रखा जाता है, 
(ख) बह क्षेत्र जिसमे राज्य तथा निजी उद्यम दोनों सम्मिलित रूप से उत्पादन तथा 
वितरण में भाग लेते है, और 
(ग) वह क्षेत्र जिसमे निजी उद्यम की पूरी पहुंच होती है किन्तु उसे राज्य के सामान्य 
नियन्त्रण एवं नियमों के अन्दरगंत रहना होता है । 
उस अर्थव्यवस्था को, जिसमे सरकार तथा गैर-सरकारी, दोनो उद्यम वर्तमान रहते 
हैं हेन्पन ने दोहरी अर्थव्यवस्था और लर्नर ने “नियन्त्रित/ (०णाए्र0॥६0) अर्थव्यवस्था 
का नाम दिया है परन्तु सभी जगह लेखकों द्वारा यदि किसी शब्द को मान्यता मिली है तो वह 
* मिश्रित अथवा मिलीजुली” (पा७८०१) अ्यंव्यवस्था ही है । 
मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार का विकास ([#6 8ए००४०४ ण॑ छा एम्व्ध्फ़ा गे ॥ाएव्प 
&007०॥% ) 

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विघारघारा हाल की ही उपज है। जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है, इस व्यवस्था का जन्म उस समझौते (००॥ए7०7॥/5४) के परिणामस्वरूप हुमा जो कि 
अबन्ध नीति के पूजीवाद तथा रुत्तावादी साम्यवाद (3एरणयाशा॥॥ ८०050) के बीच 
सम्पन्न हुआ । १८वी और १६वीं शवाब्दी के अर्यशास्त्रियो के लेखों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के 
विचार का कोई उल्लेख नहीं मिन्तता। इसका कारण है कि उन दिनो आशिक स्वाधीतता और 
आधिक मामली में सरकारी हस्तक्षेप न होना--ये मुख्य प्रचलित सिद्धान्त थे। सस्थापक तथा नव- 
सम्धापक अरयंशास्त्रियों के अनुसार, उस समय आयिक् व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही थी 
और घो वात व्यक्ति के लिए सर्वाधििक्त लाभकारी थी, वह समाज मे आधिक कल्याण की वृद्धि करते 
बाली थी। उप समय माना जाता था कि केवल आत्महित की अदृश्य शक्ति (एश$#ाढ फशात ० 
$8-00९50) द्वारा ही आबिर पद्धति में तालमेल बनाये रखा जा सकता है। माउस ने इस 
विचारों वा स्वीकार नहीं किया और आधिक विकास के समाजवादी एवं साम्यवादी सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया । माकस ते कहा कि उत्पादन के सभी साधनों वा सामाजीऋरण होना चाहिए 
और राज्य को अर्थव्यवस्था का निर्देशन एवं मार्ग दर्शन करना चाहिए। उससे ऐसी निजी उद्यम 
व्यवस्था के विचार को पूर्णतया रह कर दिया जो व्यक्ति के आत्म-हित, निजी सम्पत्ति तथा 
अधिवतम लाभों पर आधारित हो किन्तु मावर्सवादी विचार पूजीवादी व्यवस्था को नप्ट नही बर 
सके ॥ 

किन्तु जब पू जीवादी पद्धति की मौद्रिक एवं अन्य नीतियाँ बडी मन्दी (8९38 4८9763- 

800) का सामना करने में असफ्ल रही तब धर्षशास्त्रियों और शासकों वी आँखें खुली और उनवी 
दृष्टि इस व्यवस्वा की असल कमजोरियों वी ओर गई । सन्‌ १६२६ में कीन्‍्स ने लिखा कि 
“सस्तार का संचालन क्रिसी ऊपरी शक्ति द्वारा इस प्रकार नही किया जाता कि जिससे निजी हिंत 
तथा सामाजिक हित सदा एक दूसरे के अनुरूप रहे”“थ अर्थशास्त्र दे सिद्धान्तो से निकाला 
गया यह निष्कप उही नहीं है हि प्रवुद्ध सवा (्राषशा/लालए इलानिशाधल्थ) सदा ही जनहित 
में सचालित होता है। और न ही यह सत्य है कि स्वायं अगवा स्व-हित (5लनिधीध८४) सामान्यतः 
प्रवुद्ध (भा।ह॥६०८०) होता है । व्यक्ति अवसर स्वय अपने ही हिंतों वी पूर्ति के लिए पृथक्‌-पृषर 


मिश्रित अर्थव्यवस्था 
(५5९१ 8९०00079) 


पिनश्नित अर्थव्यवस्था का अर्थ एव उप्तका विषयक्षेत्र (]ध६8॥78 380  (00॥ ०ए ताएचव0 
छ९ण०ाणाए) 


मिध्ित अधंब्यवस्था दो ऐसो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच हुए समझौते का 
परिणाम है जिसमे से एक विचारधारा अबन्ध स्वतन्त्र नीति के पू'जीवाद (]॥55$22-वि6 ए8एा४- 
]5%) का पक्ष-पोषण करती है तो पूसरी उत्पादन के सभी साधनों के समाजीकरण और सरकार 
द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के नियन्त्रण का हृढ समर्थन करती है। मिश्चित अर्थव्यवस्था में इत दोनों 
ही प्रकार की विचारधाराओ के राब्रोत्तम तत्त्व एकत्र किये गये हैं। 


मिध्रित अर्थष्यवस्था निजी उद्यम पद्धति को स्वीकार करती है ओर इस पद्धति के 
आत्म हित ($६-॥थ८४) तथा लाभ की प्रेरणा (700॥ 700४८) जंपे सक्षणों पर जोर देती है। 
ब्रिटेन व सयुक्त राज्य अमेरिका तया योरोप, भास्ट्रं लिया व अमेरिका महाद्वीपो के सभी स्वतस्त्र 
देशो का व्यापक आधथिर विकास निजी अथवा गैर-सस्कारी उद्यगों (90९9७ ८॥(८९ए०:५०५) द्वारा 
हुआ है। परन्तु कभी-कभी उद्यमकर्त्ताओ का स्व-हित समाज के सामान्य हितो के विरुद्ध पड जाता 
है। इस ब्यवस्या के अन्तर्गत सरकार अपने लिए एक ऐसा क्षेत्र सुरक्षित रखती है जिसमे जनहित 
तथा जनकल्थाण के पक्ष में लाभ की प्रेरणा को समाप्त कर दिया जाता है । 


मिश्चित अर्धव्यवस्था की विचारधारा मे सरकारी उद्यम (0४८ ८्रॉटाएगा50) के साथ 
ही साथ गैर-सरकारी उद्यम के अस्तित्व की सभावना को भी स्वीकार किया जाता है। परत्तु इस 
स्थिति में मिजी उद्यम को चाहिए कि वह आत्म-हिंत के तत्त्व का सामाजिक हिंत के तत्त्व मे मेल 
बनाये रखे और कुछ मामलों में तो तिजो उच्चम के अस्तित्व वी अनुमति केवल इस शर्ते पर ही दी 
जा सकती है कि वह समाज की बडी मात्रा मे सेवा करे | फिर, यह भी हो सकता है कि निजी 
अथवा गैर-मरकारी उद्यम को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रमुख स्थान प्राप्त करने को अनुमति 
न्‌ दी जाये। कृषि तथा लघु-व्यवसाय जेसे कुछ क्षेत्रो मे जहां इसे खुली छूट दे दी जादी है, वहाँ अन्य 
क्षेत्रों मे यह हो सकता है कि इसे बहुत ही सीमित माता में भाग लेते वे अनुमति दी जाये । इसके 
अतिरिक्त, सामरिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व के चुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं, जहाँ निजी उद्यम को 
कतई भी प्रवेश को अनुमति न हो । 

मिश्रित अर्थव्यवस्था मे, आधिक क्रियाओं के क्षेत्र मे सरकार को ठोस योगदान करना 
होता है | इसमे कुछ उच्चोग तो पूर्णतया राज्य के स्वामित्व में रहते हैं और कुछ का प्रबन्ध सरकार 
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(२) हिश्रित अर्वव्यवस्था आवश्यक सूप से एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है-- 
मिश्वित्त अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप मे एक नियोजित अथवा आयोजनावद्ध अर्थव्यवस्था (फक्यागाल्त 
€००४०7५) होता हैं। मिन्नित अर्थ्॑ण्वस्या मे आशय केवल एक ऐसी नियस्त्रित अर्थव्यवस्था से 
नही होता जिसमे कि सरकार राजकीपीय एवं मौद्धिक नीतियो के द्वारा आथिक मामलो में हल्तक्षेप 
किया करती हे, अपितु एक ऐसी अर्थव्यवस्था में होता है जिसमे सरकार एक स्पप्ट तथा निश्चित 
आधिक योजना के साथ आग्रे बटती है । सरकार को आथिक योजना इसलिए दनानी होती है क्यों 
कि सरकारी क्षेत्र को एक निश्चित आयोजन के साथ बपना कार्य करना होता है और कुछ सामा- 
जिक तथा आर्थिक लक् प्राप्त करने होते हैं परन्तु सरकार निजी क्षेत्र को भी उसके स्वयं अपने 
हो असगठित तरीके से विकसित होने के लिए वही छोड सकती अत उसे एक ऐसी स्वीकृत योजना 
[ग्राह्‌ह्टाअ८९ |्लाट) तैयार करना होता है जिसमे कि निजी क्षेत्र बो एक सुनिश्चित स्थान प्राप्त 
होता है । 


(३) पूंजी तथा रा्माजवाद दोनो लक्षणों छा होना--मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूजीवाद 
तथा समाजवाद, दोनो के मुख्य लक्षण बडे स्पप्ट एवं संयुक्त रूप में पाये जाते हैं। उदाहरण के 
लिए निजी अथवा गैर-गरकारी क्षेत्र के उद्योग आत्महित तथा लाभ की प्रे रणा पर आधारिन होते 
है | व्यक्ति को पहल करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध रहता है और निजी सम्पत्ति की पद्धति को 
मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत स्‍्वाधीनता तथा प्रतियोगिता का भी अस्तित्व बना रहता है। 
परन्तु साथ ही, यह व्यवस्था स्वतन्त्र अथवा अवन्ध नीति का पूंजीवाद नही होती । हाँ इसे निपत्रित 
पूंजीवाद अवश्य वह सकते हैं क्योकि इसमे स्वतन्त्र उद्यम तथा पहल शक्ति, जात्महित तथा लाभ 
वी प्रे रक शक्तियाँ, तिजी सम्पत्ति वी पद्धति आदि सभी बातें समाज के हित की हृष्टि से सीमित 
मर दो जाती हैं। इन्हे या तो कुछ उद्योगो तब ही सीमित कर दिया जाता है। अथवा विधाव एवं 
अन्य उवायों द्वारा उस पर तियन्त्रण लागू जिया जाता है | दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों 
वा प्रवस्ध एव सचालन समाज के क्त्याण के आघार पर क्या जाता है। इस क्षेत्र में निजी 
सम्पत्ति तथा लाभ की प्रेरणा को कोई स्थान प्राप्त नही होता। प्रतियोगिता से बचा जाता है ओर 
इसीलिए प्रतियोगिता के कुछ सम्भावित अपव्ययो से भी मुक्ति मिल जाती है। नियोजित (एथा- 
॥0/) तथा आमदतिथों की सापेक्षिक समानता के नाभो तथा निजो पहल एवं लाप वी प्रेरणा 
(9४णी। 700५८) के लाभो में अच्छी तालमेल बँठाई जाती है । 


मिश्चित अर्थव्यवस्था का सुल्यांकन 
(#॥ [3 श०३४०॥ ०६ लव ८छा०ाक ) 


रा पजीवादी तथा खमाणयादी अर्थन्यपस्वानों के मध्य मार्य के रूप में अपनाई जाने वाली 
मिश्िन अधव्यवस्था में अनेर गुण पाये जाते हैं। जँसा कि पहले बताया जा चुवा है, मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था में पू'जोबाद तथा समाजवाद, दोनो के ही गुण देखे जा सकते है । 

मिश्षित अवंव्यवस्था के गुण (१८७5 ० !भ/३८० 8००0०घ७) - 


स्‍ (१) दिजों प्रेरणा को अवसर (६0006 40 फ़ाशभ्य6 फ0॥ए४८--मिश्रित अर्थव्यवस्था 

न-4 पुल (90526 प]030४८), आत्म-हित (था पाश्ाल्आ) तथा लाभ की प्रेरणा को खुल 
कर खेलने के जिए समुचित क्षेत्र प्रदान करती है । प्रतियोगिता तया मूल्य-ध्यवत्या को इस बात 
बी अनुमति होती है कि वे साधनों के बंटवारे तथा उत्शदत वी बुशलता को प्रभावित कर सके। 
मिश्रित अर्थव्यवस्था मे, व्यक्ति वो आदविर राज्नतिक स्वाधीनता प्राप्त होती है अत उप- 
भोक्ताओं को वस्तुओं का चुनाव वरने वी तया लोगो को धन्धों (००८ए०/७४/०॥४) वा चुनाव 
करने वी स्वृतस्तता प्राप्त होती है। इस प्रवार, मिथित अर्थव्यवस्था मे उन सभी तत्त्तों के लाभ 
०७ रहते हैं जो कि स्वतन्त्र पूजीवादी अर्थव्यवस्था वो वल्याणथ वी हृप्टि से सर्वाधिक कुशल 
बनाते हैं। 





(२) समाजवादी अर्यव्यवस्पा के साम (30४800865 ०० $००॑३७४॥ ०८००ा०ण३७)-- 
मिश्चित अर्थव्यवस्था में समाजयादी अर्थव्यवस्था के मुस्य लाभ भी निहित हैं। मिश्चित अर्थव्यवस्था 
एवं आयोजनावद अर्थव्यवस्था होती है । अत अयंत्यवस्था के सभी क्षेत्रों म साधनों वा बेंटबारा 


रे३े 


कार्य किया करते है और सामाजिक हिंतो की पूर्ति के श्रति जत्यधिक न जानकार अथवा 
अत्यधिक कमजोर होते है।”! ये विचार उस समय सही सिद्ध हुए जवक्ति घड़ी प्रन्दी ने संस्थापक 
अर्थशाश्त्रियो के इस दावे का खोखलापन प्रकट कर दिया कि पूजोवादी पद्धति सदा सुचाद रूप से 
कार्य करती रहती है । 


पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था की असफलता की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया यह हुई कि समाजवादी 
अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जाने लगा । यह कहा गया कि उत्पादन के साथतों का पूर्ण समाणी- 
करण और उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का नियन्त्रण ही समकालीन सप्राज की जदिल सम- 
स्थाओं का आदर्श हल होगा । इस प्रकार, पुरानी व्यवस्था का पतन तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था 
की विजप उस समय पूर्ण हो गई जबकि सस्यापक सम्प्रदाय (0३5४८७। 52॥00]) के अन्तिम 
घटक प्रो७ पौरू ने पूं जीवादी अर्थव्यवस्था पर समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता की प्रबल शब्दों मे 
बकालत की । उन्होने लिया कि “समाजवादी केन्द्रीय नियोजन की व्यवस्था, यदि प्रभावपूर्ण रीति 
से सगठित की जा सके तो अनेक हृष्टियो से हमारी वर्तमान पूजीवादी पद्धति से अधिक मान्य 
तथा तरजीह देने योग्य हैः 


ये थी वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत एक समझौता (००००7075९ 09) 
का प्रतिपादत किया गया। इस सूत्र के प्रतिपादन मे स्वय कौन्‍्स ने महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। 
उसका विचार था कि पूंजीवाद, यदि इसके कुछ दोप दूर कर दिये जाये तो एक बडी अच्छी 
व्यवस्था है। इधर सत्तावादी किस्म का समाजवाद व्यक्ति की आथिक एवं राजनैतिक स्वाधीनता 
को समुद्र में डुबा देता है । लेकित आधुनिक जटिल समाज मे राज्य का नियन्त्रण तथा निर्देशन 
होता भी अत््यावश्यक है । इस स्थिति मे, यह आवश्यक हो ग्रया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के 
तौब् राजकीय हस्तक्षेप तथा स्वृतन्त्र पूंजीवाद के बीच कोई समझौते का मार्ग दढा जाए। इसके 
लिए हल्की मात्रा मे राज्य का नियस्त्रण और हल्के रूप मे पूजीवादी पद्धति को लापू करने का 
सुझाव दिया गया है। कोम्स तथा हेंन्सन के इन विचारों मे से ही बाद भें मिश्रित अर्थव्यवस्था 
के विचार का उदय हुआ 


मिश्रित अर्थव्यवस्पा के लक्षण (ई#८80705 ० शीए65 000०9) : 


(१) निजी तया साबजनिक दोनों छ्त्रों फी विद्यमानता (७४७80०8 00 907४ एशॉ- 
४४९ &॥6 700]0 $६०८०:5)--मिश्नित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि 
इसके अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो क्षेत्र वर्तमान रहते हैं। एक प्रकार से, पू जीवादी 
तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर मिश्रित अर्यब्यवस्था के नाम्र से पुकारा जा 
सकता है, क्योकि जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, कि पू'जीवादी अर्थव्यवस्था मे सरकारी 
दक्ष न अवश्य वर्तेमात रहता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में छोटे से निजी क्षेत्र का अस्तित्व 
रहता है। पूजीवादी भ्षयवा समाजवादी बअर्भेव्यवस्था मे छोटे से सरकारी अथवा निजो क्षेत्र के 
वर्तमान होने मात्र से ही मे अेब्यवस्थाएं मिश्ित अरव्यवस्था में परिबर्तित नही होगी । बल्कि 
मिश्नित अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि सरकार को एक निश्यित नौति का अनुसरण 
करना होता है और विधान मण्डल के द्वारा अपने दस निफरचय की घोषणा करनी होती है कि दोनो 
ही क्षेत्रों (६४०४०:४) का अस्तित्व साथ-साथ बना रहेगा। यही नही, कानून के द्वारा सरकारों तथा 
निजी, दोनी ही क्षेत्रो की सीमाएँ भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी होती हैं । 


4. व हच्शाऊ : पश९ लव उवंफल्सनाकार, 
300४७ (080 छज५४8९ 870 ३025 ॥र/श्षलड5 बोए295 
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चरण 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अत्यघिक्र आरोही कर (४89 एा०ड्टाक्रआर० प्ज०७) 
उन्नत अर्थव्यवस्थाओ (30ए87०९त ९००००५॥०७) मे इसलिए न्यायोचित ठहराये जाते हैं कि जिससे 
अममानताओ को कम करते का समाजवादी लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । यह हो सकता है कि एक 
पिछड़ी अथंनन्‍्यवस्था में आय वी असमानताओं में कमी करता मुख्य लक्ष्य न हो, उसमे तो स्पष्टत 
सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ती्रगति से आर्थिक प्रगति करना होता है । यदि इसको मान भी 
लिया जाय कि आय तथा घन की असमानताओ में कमी करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, फिर प्रश्न 
यह सामने आता है कि वया आरोही कराधाव ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का केवल एक मात्र 
उपलब्ध विकल्‍प (आटाा25८) है ? 


इसके अतिरिक्त, सामर्थ्य सिद्धान्त तथा बारोहण पद्धति तिश्चय ही इस मान्यता पर 
काधारित है कि कराधान का प्राथमिक उद्देश्य पूर्णतया यही है कि कुछ सामूहिक लाभो की लागत 
अंदा फरने के लिए अशदान दिया जाय इहिन्‍्तु क्रियाशील वित्त (प्रिग00079[| 0870९) तथा 
सक्रियकारी वित्त (30५&778 ॥02708) के दृष्टिकोणो के अनुसार कराधान को आशिक प्रगति के 
छिए साधनों की प्राप्ति का एक अस्त्र माना जाता है । सरवारी व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्पा 
करना महत्वपूर्ण तो है किन्तु बह प्रासगिबः (70:70.॥2]) है । जो बात इससे भी अधिक महत्व- 
पूर्ण है, वह यह कि विनियोग (॥7४८४॥7८॥/) तथा आथिक प्रगति की रफ़्तार में तेजी लागी जाय। 
वास्तव मे यह बात भी विनियोग तथा आधिक प्रगति की दर पर निर्भर होती है कि सरकारी 
सेवाओ की गाधा कितनी होगी। यदि इस ह्टिकोण को स्वीकार किया जाय तो कम विकसित 
अर्थव्यवस्था में सामर्थ्य सिद्धान्त (97709! ० ४07॥9) तथा आरोहण पद्धति कर-ढाँचे के मूल- 
भूत सिद्धान्त नहीं वत सक्तते । 

अन्त भें, एक कमर विकसित देश में आरोहण के सिद्धात्त को केवल सीमित मात्रा में ही 
लागू किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष करो का क्षेत्र सीमित होता है। एक 
कम विकसित देश में, जितने वित्त की आवश्यकता होती है उसकी प्राप्ति मुख्य रूप से आय तपा 
शन पर प्रत्यक्ष करो को लागू करके ही नहीं की जा सकती, अपितु उसकी प्राप्ति के लिए मुख्य 
भरोसा परीक्ष करो पर ही करना होता है । यद्यपि परोक्ष कराधान (प्रवा९७ 80200॥) में 
आरोहण का कुछ तत्व रास्मिलित क्रिया जा सकता है, किन्तु फिर भी परोक्ष कराघान अनिवारयंत 
अवरोही (ए6९7८४५४७) ही होता है । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरोही कराधान ([]08९5896 (8९000) का 
सैद्धान्तिक एवं सामाजिक औचित्य चाहे कुछ भी क्यो न हो, कम विकसित देशों में इसे केबल 
सीमित मात्रा मे ही लागू किया जा सकता है । 
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सर्वाधिक कुशल एबं आध्िक रीति से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधेव्यवस्था के प्रमुख 
उद्योग सरकार से सम्बन्धित होते हैं, परिणामस्वध्प उनमे निजी लाभो का स्थान सामाजिक हित 
तथा कत्याण को प्राप्त होता है। किर, चूंकि कुछ उद्योगो मे पूर्णतया निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता 
है और कुछ उद्योगो मे सरकार निजी तया उद्यमी, दोनो ही साथ-साथ बने रहते है अत. इससे 
काफी मात्रा में प्रतियोगिता तथा उत्पादन की कुशलता की गारण्टी मिलती है। चकीय उततार- 
चढाव (५ए८॥०० 7०:घ०४॥०5५), जो ऊ़रि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुझय लक्षग है, इसमे क्रमाप्त 
हो जाता है । इसी प्रकार, एकाधिकरारी शोषण तथा आय की असमानताओं का भी लोप हो 
जाता है । 


इस प्रकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पू जीवाद तथा समाजवाद, दोनों के ही लाभों का 
तो समावेश है फिल्तु उपरोक्त लाभो के होते हुए भी मिश्चित अ्थैन्यवस्था की कदु आजोचना की 
जाती है । 
मिथ्ित अर्थव्यरत्था की आलोचनायें ((॥ग्राटा॥) ए ७६० 8टणाणा५) : 


(१) दीबंकाल तक थे रह्‌ सफना (700-६४८१०० 0णि। 9 ]078 ४॥0०)--मिश्रित 
अर्थव्यवस्था की एक गम्भीर आनोचना यह्‌ की जाती है कि जिसका रूप वर्णत किया गया है उस 
रूप में यह अधिक समय तक बनी नही रह सकती। या तो सरकारी क्षेत्र अपना विस्पार इस सीमा 
तक फर लेता है कि बिना किसी कठिवाई के ही निजी क्षेत्र को तिगलने मे समर्थ हो जाता है 
अथवा जिजी क्षेत्र को बहुत ही कप महत्त्वपूर्ण भाग अदा करने को बाड्य कर देता है ऐसा तब 
सम्भव होता है जबकि अर्थव्यवस्था के कुछ निय्नन्त्रणणारी उद्यम, जैसे कि परिवहन बेकिंग, बीमा 
तथा अन्य वित्तीय सम्थाएँ और आधारभूत तया मूलभूत उद्योग सरकार के स्वामित्व तथा श्रवन्ध 
में रहते है और तिजी क्षेत्र के उद्योगो को अन्तत सरकार पर ही निर्भर रहना होता है। अथबा 
सरकार को निजी क्षेत्र पर इस सीमा तक निर्भर रहना पड सकता है कि सरकारी क्षेत्र का महत्त्व 
ही समाप्त हो जाए। यह भी हो सकता है कि निजी क्षेत्र, जो कि अनेक सदिग्ध तरीके अपनाने 
का अभ्यस्त होता है, सरकारी क्षेत्र के कार्य सचालत में बाधाएँ खडी कर दे और इस प्रकार सर- 
कारी क्षेत्र को जनता के सम्मुख बदनाम कर दे । परन्तु यदि पिछने अनुभव तथा झूरा जंसे देशो 
मे कह सीखा जा सकता है तो सम्भावना यही है कि आग्रे चलकर प्रिथ्रित अ्थ॑व्यवस्था समाजवादी 

यवस्था में प्रिवर्तित हो जाती है । 


(२) कुशलता का प्रभाव (82८ ०6 शह८९००४)--मिश्वित अथेव्यवस्था की दूसरों 
आलोचना यह की जाती है कि हो सकता है कि यह व्यवस्था वास्तव मे कुशल न हो। यह भी 
सम्भव है कि पूंजीवादी सथा समाजवादी अय्व्यवस्थाओ के बीच का एक समझौता होने के कारण 
इस व्यवस्था से वास्तव में किसी को भी लाभ प्राप्त न हो सके | उदाहरण के लिए, यह सम्भव है 
कि निजी क्षेत्र को विकास के लिए पर्याप्त स्वाघीनता तथा प्रेरणा प्राप्त न हो सके ओर लाभ की 
प्रेरणा पर कराधान के द्वारा काफी रोक लगा दी जाए । इस प्रकार, इधर तो निद्धी क्षेत्र को सर- 
कारी नियन्त्रण तथा नियमन के द्वारा पगरु बता दिया जाता है और उधर हो राकता है कि सरकारी 
क्षेत्र प्रभावशाली सिद्ध न हो। सरकारो क्षेत्र की अकुशलता के लिए दो विशेष कठिनाइयों का 
जिन क्रिया जा सकता है | भ्रथम कठिनाई है सरकारों उच्चमो को चलाने के लिए योग्य एवं कुशल 
कुर्मेचारियों का अमाव। यह कठिनाई उन्नत देशों तऊ में पाई जाती है। और भारत जैसे अल्प- 
विकक्षित देशो में तो विशेष रूप से पाई जाती है। दूसरे, इसमे सरकारी तथा गेर-सरकारी दोरो 
क्षेत्रो के लिए व्यापफ नियोजन की आवश्यकता होती है परन्तु एक अत्पविकसित देश मे ऐसा करना 
आसान के होता । इसलिए, हो सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इतनी कुशल अथवा प्रभाव- 
शाली टिद्ध न हो जितनो स्वतत्त्र उद्यम-अर्थव्यवस्था होती है। 


(३) निजी क्षेत्र के विचतित होने का भय (क्द्याहण री त्यभाएणा ० ज़ाएवाल 
$000)--मिश्वित अर्थव्यवस्था का तीसरा दोष यह है कि जहाँ सरकारी क्षेत्र के उद्योग प्रभावी 
नियन्जण तथा निर्देशन के अधीन कार्य करते हैं, वहाँ गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग आन्तरिक तथा 
विदेशी वायार-शक्तियो के प्रदाह मे बहते है । यह हो सकता है कि निजी क्षेत्र के उच्चयोगो पर 
यदि सरकार का नियन्त्रण प्रभावशाली तरीऊे से लागू न किया जाए तो वे अपने निर्धारित एवं 


डे 


नियोजित ढाँचे से विचलित हो जाएँ । सामान्य रूप से होता यह है कि सरवार अथवा घोजना 
आयोग (एक्षागाह ०णारघणा) के पास मूत्य-तियन्त्रण की तथा निजी क्षेत्र के उद्योगो के 
नियमन (#68ण॑2॥०7) वो कोई योजना नहीं होती, और इस स्थिति मे प्राइवेट क्षेत्र के विकास 
से होने वाला कोई भी गम्भीर विचनन (६९४॥०७६ 6८४;४००) सरकारी क्ष॑त्र के विकास पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव डात सकता है । इस प्रकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत जब तक कि नियन्त्रण 
की कोई प्रभावशाली पद्धति लागू नही को जाती तब तक इसमे आ्थिक उतार-चढ़ाव आते ही 
रहते हैं । 

निष्कर्ष (0070]५५४०7) : 


किल्तु इसके बावजूद, यह कहा जा सकता है कि मिश्रित अर्भरव्यवस्था के दोषों को 
अनुभव-श्राप्ति के साथ ही साथ सरलता से दूर क्रिया जा सकता है | समय वीतने के साथ ही साथ, 
मिश्रित अर्थव्यवस्था मे दोनो ही क्षेत्रो के वीव एक ऐसा सर्वोत्तम सन्तुलन बनाया जा सकता है 
जिप्ते ग॒ कोई क्षेत्र झिसी दूसरे क्षेत्र वा महत्व कम कर सके और व दूसरे पर हावी हो सके। 
फिर, आगे चलकर सरकार तथा निजी उद्यम दोनो ही एक-दूसरे के योगदान के महत्व को समझ 
सकते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के लाभो के लिए परस्पर सहयोग कर सकते हैं । इसके भअतति- 
रिक्त, मिश्षित अर्धध्यवस्था मे कुशलता वी मात्रा उस सीमा से अधिक बढाई जा सकती है जितनी 
कि पहली दोतो अर्थव्यवस्था मे से किसी में भी सम्भव है। अर्थशास्त्री इस विपय में एक मत हैं कि 
मिश्रित भयंव्यवस्था अवन्ध नीति के पू'जीवाद तथा सत्तावादी साम्यवाद के बीच एक समझौते के 
रूप में अधिकः प्रचलित होगी । 


सिध्ित अयंव्यवस्था में सरकार का योग 
(पर एठ९ ०॑ 607९तक्रला 0 9 जीडल्त ॥0079णा१) 


मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तगंत सरकार उन सभी कार्यों को सम्पन्न करती है जो कि 
इसके सहायक अगो द्वारा स्वतन्त्र उद्यम अर्थव्यवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 
सरकार वृछ ऐसी सेवाओ की व्यवस्था वर सकती है जिनकी व्यवस्था लोग स्वय नही करते या 
लांगी द्वारा नही वी जा सकती, या वनरोषण (शी०८$(७४०॥) जँसी सरक्षी सेवाएँ (०णाईथ५३- 
00) ४८९०6$) अपने हाथ में ले सकती है, एकाथिकारी क्रियाओं को निमन्त्रित कर सकती हैं, 
प्रतियोगिता बी दशाएं उत्पन्न कर सकती है, राष्ट्रीय हित मे कुछ वस्तुओं की व्यवस्था कर सकती 
है, अथवा बेरोजगारी दूर कर सकती है और सामान्य रूप मे कीमतों पर तथा वस्तुओं के उत्पादन 
व वितरण पर नियन्त्रण लगा सकती है। 


इत सब आशिक बारयों के साथ ही साथ, सरकार देश के औधोगिक विकास में भी 
सक्रिय रचि लेती है। ओद्योगोकरण की गति तेज करने के लिए, सरवार कुछ ऐसे उद्योगों को 
चालू कर सवती है जिनसे कि निजी उद्यमी रुचि न लेते हो अथवा जिसवी लागत निजी क्षेत्र शी 
सामथ्यं से वाहर हो । इन श्रेणी के उद्योगों मे विजलो उत्पन्न करने वाली प्रयोजनाएं' (90०८७) 
परिवहन व सचार सुविधाएँ प्रदान करने वाले उद्यम तथा आधारभूत या मूलभूत उद्योग सम्मिलित 
किये जा सवते हैं। इनमे से कुछ उद्योग तो मामाजिक एवं आर्थिक सस्‍्याओं की प्रकृति के होते हैं 
जिनका आर्थिक विवास पर अनुकूल प्रभाव पडता है। कभी-कभी सरकार ऐसे उद्योगों मे ही नई 
इक [इयाँ चालू वर सकती है जिनमे किः पहले से ही निजी स्वामित्व वी इकाइयाँ वर्तमान होती 
हैं। यहाँ उद्देश्य पहले की वर्तेमान निजी इकाइयों से प्रतियोगिता ऊरना नही होता, अपितु देश के 
औद्योगिक विरास वी गति तेज करना होता है । 


महत्त्वपूर्ण उद्योगों वा स्दय सचानन बरने वे अलावा, सरकार अनेक प्रकार से निनी 
क्षेत्र वी सहायता कर सकती है जैसे, कि अनेक वित्तोय सुविधाएँ श्रदान करता। ये सुविधाएं 
वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करके, निजी क्षेत्र को उपज को सरक्षण प्रदान करके तथा उपयुक्त 
क्र-उपायो द्वारा निवेश को सविधाजनक बनाकर प्रदान की जा सकती हैं। परन्तु निजी क्षेत्र के 
उद्योगो वी अनाप-शनाप तरीके से आंगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अपितु वे सामरास्य 
रूप से निर्धारित रूपरेखा के अनुसार हो अपना विक्नास दर सकते हैं। 


३७ 


मिध्िित अयेव्यवस्था में, एक शक्तिशाली योजना आयोग अथवा योजना मण्डल होता 
है जिसे इस सम्बन्ध में पूरे अधिकार दिये जाते है कि सरकारी क्षोत्र के लिए योजना तैयार करे 
और सरकारी क्षेत्र के लिए लक्ष्यों (धष्ट८$) का निर्धारण करें । यह योजना आयोग ही राज्य के 
निर्देशक सिद्धात्तो के सामान्य ढाँसे की सीमा में रहते हुए अर्थव्यवस्था के शामाजिक एवं भाधिक 
लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उनकी प्राप्ति के उपाय सुझाता है। यह इस बात का भी निर्धा- 
रण करता है कि तिजी क्षेत्र पर किस प्रकार का नियन्त्रण एव नियमन लागू विया जाएं और उन्हें 
किस प्रकार के निर्देश दिये जाए। इस प्रकार योजना आयोग्र अथवा तिथोजन करने वाली सत्ता 
को एक ऐसी सर्वोच्च आथिक परिषद्‌ माना जा सकता है जिसको उद्योगों एव क्षेत्रों क बीच 
साधतों का बेटबारा करने तथा उत्पादन एवं उपयोग को प्रभावित करने के लिए काफी अधिकार 
होते हैं । 

मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तपेत्त, चूंकि सरकार को कुछ सर्वंधानिक व्यवस्थाओं के 
अधीन कार्य करना होता है जतः बह अपनी शक्तियों का उपयोग तावाशाही तरीके रो गहो कर 
सवाती । इसके अतिरिक्त इरामे ब्यक्तिगत स्वाधीनता तथा पसद (७००४) की भी गारण्टी दी जाती 
है, इसीलिए इसको सामान्य रूप से मान्यता दी जाती -है। 


भारत--मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण 
(फएण9--#5 2 शाफश्व 20ण:००एह ) 


भारत को मिश्ित अर्थ व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है। भारत में 
ऐसीअर्थव्यवस्था का विकास भारतीय सविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धान्तों (धाध्लाएट 
एए्श)९5 ० ४8८ 70॥0)) के मूल्यों पर आधारित है | इन निदेशक सिद्धान्तो के अनुसार, यह्‌ 
राज्य का उत्तरदापित्व है कि वह देश मे लोकतन्त्रीय पद्धति की सरकार की स्थापना करे और 
लोकतम्त्रीय ढाँचे की परिधि भें ही, भारतीय अर्थेन्यवस्था का इतनी तेजी से आधिक विकास करे 
जिससे राष्ट्रीय आय तथा लोगो के जीवन स्तर में बुद्धि हो। भारतीय संविधान के निदेशक 
सिद्धान्तों में कद्दा गया है कि “लोगो के कल्याण मे वृद्धि करने के लिए राज्य यथाशक्ति एक 
ऐसी सामाजिक,बव्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न करेगा जिसमे राष्ट्रीय जीयन की सभी सल््याओ 
को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके |” आशिक क्षेत्र मे, सरकार को अपनी 
सीति का सचालन इस प्रकार से करना होता है कि जिससे स्वामित्व का अधिक श्रेष्ठ वितरण हो 
सके, देश के मौतिक साधनों पर तियन्त्रण रखा जा सके ओर श्रमिको के शोषण एव कुछ थोड़े से 
हाथो भे घन के केन्द्रीयवारण को रोका जा सके । परन्तु निदेशक छिद्धास्तों मे निहित लक्ष्यों की 
पूर्ति करता राज्य के लिए उस समय तक असम्भव है जब तक कि वहू उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र 
में स्वय प्रवेश न करे । भारत की विशाल जनसद्या के रहत-सहन एव राष्ट्रीय आय के स्तर को 
राज्य तब तक कंप्ते ऊंचा उठा सकता है जब तक कि वह स्वय हिस्सा लेकर देश का तीद्रगति से 
ओद्योगीकरण न करे । 


अंत. भारत में राज्य समाजवादी ढग के ऐसे समाज की स्थापना के लिए वचन वद्ध 
है जिसमे कि धन की वर्तभान तीव्र असमानताएँ न्यूनतम हो जाएं । पर इसके लिए सरकार उप 
निजी उद्यम ब्यवस्था को समाप्त नही करेगी, जो कि अपनी अनेक कमियो के बावजूद, उत्नाइव 
तथा वितरण के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काये कर रही है। इस प्रकार, हमारी मिश्रित अर्धव्यत्रस्था 
लोकतनत्र ((57702790५) तथा समाजवाद (5००४५।५॥) के प्रति हमारी भक्ति का परिणाम है । 
फलस्वरूप, भारत में सरकारी व गैर-सरकारी दोनो ही क्षेत्र सापन्साथ बढ रहे हैं । 


भारत में सरकारी तथा गेर-सरकारी क्षेत्र (209#८ 809 एलंए३४ 5८४०६ था [एताव) . 


यह आवश्यक है कि इन दोनों ही क्षेत्र के दीच उद्योगो का जो विभाजन किया गया 
है, उसका संक्ष प में उल्लेख किया जाए। सन्‌ १६५६ के ओद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तन्य के अनु> 
सार, उद्योगों को तीन वर्गों मे बांदा गया है। प्रयम बर्ग मे वे उद्योग है जिनके विय्ास का पूर्ण 
उत्तरदायित्व राज्य पर डाला गया है। इस वर्ग मे ये उद्योग हैं . अख-शस्र व गोला बाहूद्ध, अण- 
शक्ति, लोहा व इस्पात, भारी समन्‍्त्र व मशीनरी जो लोहा व इस्पात के उत्पाइन के लिए आवश्यक 


हो, भारी विद्युत यस्त्र जिनमे जलशक्ति और भाप से चलने वाते टरवाइन इजिन भी सम्मिलित हैं 
कोयला तथा लिगनाइट, खनिज तेल, वायुधान, वायु तथा रेल परिवहन, जलयान-निर्माण,ठेलीफोन, 
बिजली का उत्पादन तथा वितरण आदि । इन उद्योगों में सभी नई इकाइयों की स्थापना सरकार 
द्वारा ही वी जायेगी | परन्तु इन उद्योगों मे जो निजी इकाइयां चालू है, उन्हे न केवल चालू ही 
रहने दिया जायेगा वल्कि विस्तार के लिए भी सभी सुविधाएँ प्रदान वी जायेगी । 


दूसर बर्ग मे जो उद्योग सम्मिलित जरिये ग्रये है वे भविष्य मे अधिकाधिक सरकारों 
स्वामित्व में ही खुलेंगे परन्तु निजी उद्यम कर्ताओं को भो यह अवसर प्राप्त होगा कि वे राज्य के 
प्रयत्तो में हाथ बटा सके । इनमे ये उद्योग सम्मिलित हैं: “गोण प्तिज पदार्थों को छोडकर सारे 
खनिज पदार्थ, एलम्यूनियम तथा अन्य अलोह घातुर्ये, मणीली औजार, मूल तया ऐसे उत्लादक पदार्थ 
जिनका रासायनिक उद्योगों मे जंसे कि दवाइयों, रगों तथा प्लास्टिक के निर्माण में उपयोग हो सके 
जीवाणु घी (आ0-0000०७) तथा अन्य आवश्यक औषधियाँ, रासायनिक याद, दृनिम रवड, सडक 
परिवहन, समुद्र-परिवहन आदि । इस बर्ग के उद्योगो मे सरकारी तथा गैर-सरकाटो दोनों ही उद्योगो 
की समान रूप से पहुँच है। किन्तु फिर भी सरकारी क्षेत्र को अधिक मद्दत्त्व दिया जाता है। 
इमके अतिरिक्त, इन उद्योगो पर अधिकाधिक रूप में राज्य वा ही स्वामित्व होता जायेगा। 


अन्त मे, तीसरे ब्य मे वे उद्योग हैं जो प्रथम तथा द्वितीय वर्ग में सम्मिलित नहीं है। 
इन उद्योगों वे विकास तथा विस्तार का कार्य निजी उद्यम पर छोड दिया गया है। सामान्य रूप 
से तो सरकार इस क्षेत्र मे प्रवेश नही करेगी, किन्तु यदि देश-हित की दृष्टि से ऐसा करना आव- 
एयक हुआ तो बात दूसरी है। परन्तु सरकार सन्‌ १६५१ के उद्योग (विकास तथा नियमन) अधि- 
तियम (सन्‌ १९६६ में संशोधित) के द्वारा सभी निजी उद्यमों पर नियन्त्रण रखती है । सरकार 
वित्त की व्यवस्था करके निजी क्ष त्र के उद्योगो की सहायता भी करती है । 


यहाँ इस वात पर जोर देना आवश्यक है कि देश के आर्थिक ढाँचे वो तीन भिन्न क्षेत्रों 

में विभाजित कर देने का अर्थ यह नही है कि उनके बीच कोई बडी रेखा खीची है। यह वर्गीकरण 

तो केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए तथा अतिव्यापन (०५थ्यॉं47ए78) के कारण उत्पन्न अ्म को 

हक के लिए है। वास्तव मे, एक क्षेत्र वी छाया दूसरे पर प्रतिबिम्बित होती है। जैसाकि 

आयोग ने कद्दा है कि “आयोजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मे, सरकार तथा गैर-सरवारी क्षेत्र के 

वीच का अन्तर आपेक्षिक महत्त्द की दृष्टि से है | वैसे दोनों ही क्षेत्र एक ही शरीर के अग हैं. 
और उ्ती रूप में का करते है ।” 


भारत के लिए मिश्चित अर्थव्यवस्था को उपयुक्तता ($0280॥॥9 ० (४९० 2008079 09 009) 


भारतीय उद्योगों के आयोनावद्ध विकास के लिए मिश्रित अयव्यवस्था उपयुक्त है या 
नद्दी--इसका पता निम्वलिखित छीन बातों से लगाया जा सकता है. (क) अर्थव्यवस्था के विकास 
की गति, (ख) विवास के लाभो का वितरण, और (ग) उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने के प्रति 
लोगो का उत्साह । 


(क) अर्थव्यवस्था के विकास की गति (ऐ6 फुल्व०छ ण॑ हा०फक ० एर 
€८०॥०॥५)--जों लोग नियोजन तथा आयिक माप्तला मे राज्य वे हस्तक्षेप वा विरोध बरते है, 
उनवा विश्वास है कि यदि सरबार ने गैर-सरयारी क्षेत्र वर नियन्तण व लगाया होता तो अर्थ- 
व्यवस्था के विकास बी गति ओर भी तेज हावी । तथापि सामान्यत स्वीकृत मत यह है कि उस 
स्थिति में राज्य वी विवास योजनाओं वे विक्रास बी दर अवेश्य सम्भवत धीमी होती। एक दशाब्दी 
(००८५९७०) में ही तीन इस्पात वारखानों की स्पावना, तथा रेल इ जिन के वाश्याने, रेल के सवारी 
डिब्बों के कारयाने, सशीनी औजार जीवाण ढुंपी (॥॥000०0०$) व तेतशोधन कारखानों, भारी 
विद्यत संयन्त्रों के कारखाने, अणुशवित तथा विद्युत प्रयोजताओ आदि वी स्थापना--ये सब राज्य 
को जियाओ जी वाज्छतीयता के स्पष्ट प्राण हैं। राज्य ने विछड़े क्षेत्रो पे विवारा फी बायबाहियों 
को आगे बढाने मे कापी मदद वी है और परिवहन व सचार साधनो वा तेजी से विन्‍ास बरके देश 
के औद्योगीक रण को गति प्रदान वी है। सरपारी क्षेत्र के उद्योगों के विस्तार वा प्रत्यक्ष परिणाप् 





डे 


यह्‌ हु है है कि निजी क्षेत्र के उद्योगो मे भी उल्लेखदीय वृद्धि हुई है। इस तथ्य को सभी प्रेक्षकों 
मे स्वीकार किया है । 


(द्व) विकाप्त के लाभो का वितरण (06 0/8000॥0॥8 ० गिप्ञी5 ० हा0७॥)-+ 
पमिश्चित अर्थव्यवस्था का औचित्य दस वात से भी आँका जाता है कि उसके अन्तगेत विकास के 
लाभो का वितरण किस प्रकार होता है । उत्पादन के साधनों पर जब राज्य का स्वामित्व तथा 
नियन्त्रण होता है तो गैर-सरकारी हाथो मे आय के केन्द्रीयकरण की गु जाइश कम होती है। परन्तु 
निजी उद्यम के तीम्न विस्तार के कारण आय तथा धन के केन्द्रीयकरण की स्थिति खराब हो जानी है । 
तथापि, सरकार हि स्पा में सोगो का 5० समुक्त पूंजी कम्पनियों के साधारण शेयरों मे लगवाकर 
इस केस्द्रीपकरण को कम्र करने का प्रयास करती है । कुछ ज़िम्मेदार प्रेक्षको का मत है कि आधिक 
विकास के लाभ भारत में अब तक निम्न आय वाले वर्भों को प्राप्त नही हुए है। परन्तु इसका दोप 
मिश्रित अर्थव्यवस्था को नहीं दिया जा सकता, अपितु इसके लिए उत्तरदायी है वह राजक्रोपीय 
नीति (8०0॥ 700०9) जो आय का श्रेप्ठतर वितरण करने मे असफल रही है। 


(ग) राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता मे बृद्धि को प्रोत्साहन (॥700007८5 00 ॥486 ॥98077| 
फएाए0प्रण४८ ८३७२४०॥५)--भारप में निश्चित अधंब्यवस्था की उपयुक्तता इस बात से भी आँकी 
जा राकती है कि कया इस व्यवस्था के द्वारा लोगो में राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के 
प्रति उत्साह जगा है ? सरकारी खर्च में वृद्धि बे कारण जो मांय उत्पन्त हुई है उसकी पूति के लिए 
पिछले १४५ वर्षों में निजी ने जय़ता काफ़ी विश्तार किया है। उधर किसातो तथा मजदूरों 
में भी काफी उत्साह पाया जाता है । सामान्य एवं तकगीरी दी शिक्षा में भी भारी रवि दियाई 
जा रही है ।ये सब पातें इस बात के स्पष्ट प्रम।ण है कि भारत में मिश्चित अर्थव्यवस्था से आजकूल 
राष्ट्रीय उत्तादन क्षमता में वृद्धि हो रटी है। 


अत मिथित अर्थव्यवस्था का यह विचार भारत के लिए सबमे अधिक उपयुक्त प्रतीत 
हाता है। भिश्चित अर्थव्यवस्था यह्‌ प्रयत्न करती है कि निजो उच्चम को सस्थाओ के सभी समाज- 
बिरोधी लक्षणों को दूर करके उसका अस्तित्व बनाये रखे। राज्य के नियमन, नियन्त्रण तथा 
पर्यवेक्षण 2 में निजी उद्यम देश के तीघ्र आथिक विकास में सहायवः डे परन्तु 
अकेले निजी उद्यम ही निवेश (7५<४077८7() की उस ऊंची दर तक नही पहुँच सकते जो कि आज 
देश के लिए आवश्यक है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य देश के ओद्योगीकरण में स्वय 
भी हिस्सा लें । 
भावी सम्माववाएं (#ए(ए0९ ए705००७) 


पू'जीवाद तथा समाजवाद के मध्य हुए समझौते पर बाधारित मिश्रित व्यवस्था की 
श्वाभाविकता यह हुआ करनी है कि वह इन दोनों में से किसी एक ओर झुकने लगती है। भारत में 
इस सम्बन्ध में मिश्चित अर्थ व्यवस्था से क्या अपेक्षा की जा सकती है ? भारत मे निजी क्षेत्र काफी 
शक्तिशाली है और वह अनेक क्षेत्रो में लस्कार को अभावित करता रहा है | इसके साथ ही इसका 
क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित है और इसके विकास एवं विस्तार को भी सरकार पर निर्भर बना 
दिया गया है अनेऊ प्रत्यक्ष तथा धरोक्ष नियन्त्रण निजी क्षेत्र के उद्योगों के कार्यों पर लगे हुए है। 
दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र के उद्योगो का भी लगातार विस्तार हो रहा है । राष्ट्र के मामनो का 
प्रवन्ध जब्र तक चर्तेमान राजनैतिक नेदृत्व के हाथो मे रहेगा तब तक तो दोनो ही क्षेत्रों का 
अस्तित्व साथ-साथ ही अवष्य बना रहेगा। दे 


परन्तु इम सम्बन्ध में दो अन्य सभावनाएंँ भी मौजूद हैं। एक तो पद कि वामगक्षी 
शक्तियाँ लोगो के कप्टो तथा उनकी गरीबी का शोषण करके अपना राजनेतिक आधिपत्य स्थापित 
कर सकती हैँ ओर उस राजमेंतिक शक्ति का उपयोग उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण 
करने मे कर सकती हैं । परन्तु इन शक्तियों को अभी हाल भे बड़ा घकका लगा है। अत फिरतसे 
सभलने में उन्हे काफी समय लग सकता है । दूसरी ओर, दक्षिणपन्थी राजनैदिक शक्तियां भी पिछले 
कुछ वर्षों से काफी जोर मार रही है ओर असन्तुष्ट राजनीतिज्ञ तथा एकाथिफारी पूजीपति आधिक 
जीवन मे 'योजना-विरोध' तथा “राज्य हस्तक्षेप के विरोध” के नाम पर एक साथ मिल चहे हैं । यदि 


डछ 


थे शक्तियाँ सफल हो गई, तथा समाजवादी रूझान यदि पता नहीं गया तो अवरुद्ध तो हो हो 
जायेगा । परन्तु जब तक कि वामपन्यी अथवा दक्षिणपन्यी शक्तियाँ अपने को स्थिर बनायें, तव तक 
यह हो सकता है कि मिश्चित अर्थव्यवस्था अपने को काफ़ी मजदूत बना ले ओर गहराई से अपनी 
जड़े जमा ले | उस स्थिति मे यह बड़ा कठिन होगा कि निजी क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाये या 
सरकारी क्षेत्र को कमजोर कर दिया जाए 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 
[. . 06086 धशीा।ह : 00एथगशशा: 08 जा ६207णाल .6, (8707 4 880 9. 
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१. मिश्नित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को समझाइए । मिश्चित अर्थव्यवस्था के लाभ-दोषो 
कौ विवेचना कीजिए । 


फफ़ीबाए प6 सोपशबलल्तई05 ्॑ ग्राजश्ते €९०0०्ा३9. जिषला$$. गढ़ उ0५एथागिट65 
2870 0580५3899825 0 ग्राएव €एणाणाए 


२. मिश्चित अर्थव्यवस्था मे सरकारी योगदान का परीक्षण कीजिए। 
फ्िप्बागाधार धार 708 एी ॥6 (00 एटा व गरफरएं ८००7). 


३. “भारत मिश्रित अभथंव्यवस्था का एक उदाहरण है ।” समझाइए। भारत के लिए मिश्रित 
अर्थ व्यवस्था की उपयुक्तता की विवेचना कीजिए ! 


#पुप्वा& १8 ४७ ७१७७छ६ 00 छाफ़दत €००४०ए9 ”. छफी&ए  0॥82058 006 ४७७७० 
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अल्पविकसित देशों का श्राथिक विकास 
(४०णाणा३० 06रए०णुआ6॥ ण एग्ध्वत८ए९००९0 (०४॥7६४) 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार अरनोल्‍ड टोइनबी (2770)8 7090९) ने लिखा है कि 
“इत्तिहास के पृष्छो मे २०वी शताब्दी का काल बडा ही उल्लेखनीय काल माना जायेगा, उल्लेखतीय 
इसलिये नहीं कि इस अवधि में बड़े-वडे विश्वयुद्ध हुए अथबा एठ्मबम बने, अपितु इसलिए कि 
सबच्यता के प्रारम्भ से अब तक यह सबसे पहला काम था*"*“*“ जिसमे कि लोगों ने इस विचार को 
व्यावहारिक सम्रझा कि सभ्यता (८शा।ा5४70॥) के लाभ सम्पूर्ण मानव-जाति को उपलब्ध कराये 
जायें ।” गत दो दशाब्दियो (१९८७०८७) में अल्पविकसित देशों की समस्याओ के अभ्रति बडा जागरण 
उत्पन्त हुआ है और इस बात की बडी जरूरत महसूस की गई है कि इन देशों के आधिक विकास 
के प्रयत्तों मे इनकी मदद की जाये । आजबल आर्थिक विकास जहाँ सभो अल्पविकसित देश की 
सरकारो की नीति क अमर बन गया है, वहाँ ससार के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो ने भी 
अपने कम भाग्यशाली पडौप्तिपों की राह्ययता करने की जिम्मेदारी अपने कम्ध्ो पर ली है । वास्तव 
भें, यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक उन्नत देश अपनेआपको विश्वव्यापी द्यारथिक विकास 
से सम्बद्ध कर ले ॥ विशेष रूप से इसी उद्दंश्य की पूर्ति के लिए अनेक अन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्थाओं की 
हा की गई है। यहां हम सक्षेप मे अल्पविव सित्त देशो की आथिक ब्यवस्था की विचेचता 
करगे | 
अल्पविकसित देश की परिभाषा (0लीफॉ४०7 ०६ था एगठराव॑च्स्‍छा०फष्त (०ण्या) : 


प्रारम्भ मे यह कह्दां जा सकता है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की सही तथा वैज्ञानिक 
रीति से कोई परिभाषा देना बडा कठिन है । बोर तथा यामी (830८7 ४0 ४४769) के अनुमार 
“अल्पविकपस्नित देशो से आशय उन देशों अथवा क्षेत्रों से होता हे जिनकी प्रति व्यक्ति आय तथा 
पूंजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी योरोप तथा आस्ट्रेलिया के स्तरो से नीचा होता है ।?* 
सयुक्त राष्ट्र सघ की एक ऐजेन्सी के अनुसार, अल्पविकृसित देश वह होता है जिसमे “सम्पूर्ण रूप 
मे, उत्पादन कार्य प्रति ब्यक्ति वास्तविक पूंजी की अपेक्षाइत थोडी मात्रा से और ससार के अन्य 
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डर 


देशों की तुलना में अपेक्षाकुत पिछडी विधियों से किया जाता है ।/* इस परिभाषा में बास्तविक 
पू'जी की कमी तथा उत्पादन की पिछडी तकनीड़ो के लागू होने पर बल दिया गया है। हिक्‍स ने भी 
अन्पविकसित अर्थध्यवस्था वी जपनी परिभावा में शिल्पक्ला अथवा उद्योगविद्या सम्बन्धी तत्त्व पर 
हो जोर दिया है । उनके अनुसार, “अल्पविफसित देश वह होता है जिसमे तबतीयी और मौद्विक 
सीमायें इतनी तीची होती है कि वे उत्पादन तथा वचतो के वाग्तविक स्तर के साथ समझूष हो 
जाती हैं जिसरा परिणाम यह होता हे ऊि प्रति श्रमिक ओसत पारिथ्रमिक उससे छझाम्र टोता है 
जितना कि तब होता जबकि ज्ञात उद्योगविया (६70७7 ३९८००7०१०८५) को ज्ञात साधनी ((7097 
7९80प70९$) में लागू क्या जाता ।/ 


कुछ लेखको ने भल्पविक्मित देश को निम्न श्वामदनियों के रूप मे परिभाषित करने 
या प्रयत्न क्या है। एक प्रवार से, सभी तिर्धत देशो को अल्पविकसित देश माता जा सकता है। 
अरेन्सदीन (8धशाहषशा)) का विश्वास था कि ' एक अत्पविक्सित देश की सर्वोत्तम क्सौदी उसकी 
भास्तविव' आय का स्तर है और बह दर है जिस पर प्रतिब्यक्ति दास्ततिक आय बढ़ रही है। सक्षेप 
मे एक अल्पविकसित देश वह है जिसमे प्रति व्यक्ति उत्पादन अपेक्षाकृत कम है जौर जिसमे उत्पादत 
क्षमता में बहुत शर्न -शर्ने वृद्धि होती है ।”* बरेन्सटीन वी परिभाषा मे, देशो वी आमदतियी के 
निम्न स्तर का ही अत्पविकास की मुख्य कसोटी माना हे । बारवरा बाई (8/फथव फेंश्य0) मे 
यह तर्क दिया कि 'अल्पविक्सित देश' शब्द सन्‍्तीपजनव' नही है क्योकि इनमे अनेक प्रकार के अल्प- 
विवास सम्मिलित है, अत उप्तक अनुसार ' निर्धातता (90४८०५७) की व्यायया बरन वी सवस 
अभिक सन्तोपजनक नीति यह है कि उसे प्रति व्यक्ति आय (एक ८०७॥0४ ॥॥00776) के रूप में 
क्षर्यात्‌ ब्यक्तियो को उपलब्ध औगा आय के एप म व्यक्त क्या जाये ।/' क्के० कू० झुरोहारा 
(४ &. (ण्या॥&9) ने भी ऐसा धो विचार प्रर॒द या, “अत्पविकसित अयंब्यवस्था प्ररट करते 
के लिय चाहे ओर कुछ भी कहा जाय, पर ऐसी अर्थव्ययस्था वी सबसे अधिवः व्यावहारिक सूचक 
नीती प्रति व्यक्ति वास्तयिस आय है ।/% 


और जरा शिविल रूप म, एवं अल्पविक्रसित देश बी परिभाषा हम एक ऐसे देश के 
हूप में कर सकते हैं 5 दृषि तथा उद्योग वे क्षेर्र मे वैज्ञानिक तथा उद्योगविया सम्बन्धी सुधारों 
($टथा॥0 ४१९ ९५७४०]०६८०७४] ॥7070५६7॥27/$) वा बहुत कम उपयोग करता है, जिसमे 
उत्पादन बबल जीवन-निर्वाह्‌ लायक ही होता है और जिसकी बहुसख्यक जनता का जीवन-स्तर 
बहुत नीचा है। इस प्रकार, ऐसे सभो विछड़े देशों को अल्पविकसित कहा जा सकता है जितमे' 
लोगो का जीवन स्तर नीचा हो और जिसकी कृषि-अर्थव्यवस्था वा वहुत कम औद्योगीकरण हुआ 
हो। बुशत्न कमंचारी वर्ग का अभाव, पूंजीगत सामग्री की कमी, असतुलित उत्पादन, पिछडी कृषि 
पद्धति, प्रति व्यक्ति कम आय, अधिकाश लोगो वा दयनीय निम्न स्तर, समर्थ माँग (शीढ०७४८ 
८८709॥0) की वम्म साया, बडी रात्रा से श्रमिकों को वेबारी--ये ही अत्पदिक्सित देशों के प्रमुख 
सल्लण तथा उनवी आशिक प्रगति के मार्ग मे आने वाली मुख्य बाधाये है। अल्पविक्मित देशों को 
पक्ति मे जापान को छोडवार सम्पूर्ण एशिया, सम्पूर्ण अफ्रीका, अर्जेन्टाइना को छोड़कर लेदिन 
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ड३ 
अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी सोरोप के कुछ भाग रखे जा सकते है । इन दोनो में समार थी 
बुल जनगय्पा का तीन चौथाई से भी अधिक भाय रहता है। 
अस्पविकसित अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण 
(ए.शम्लेल्ांआंट ० गण छाववशर७ ००्एश्ते ए००्तणएणड़ ) 


पश्पि अल्पविकमित देशों वे बीच भी अन्तर पाये जाते है, किन्तु फिर भी उत सभी मे 
जिम्मलिखित विद्धिष्ट छक्षणों मे बुछ अथवा रूव थोडी-वहुत मात्रा में अवश्य पाये जाते हैं। 





(80) जमाकिकीय तक्षय [एशएण्ट्टाण्फश० ईव्थाएा०७) - 


अधिवाश अल्पविवस्तित देशों मे, विशेष झूपसे एशिया के देशो भें घने बसे क्षत्र 
(०ज्ञाश५ ए०फृणेश०१ 4००४) पाये जाते हैं। उनमे जन्म दर या मृत्यु दर ऊँची होती है और 
प्रत्याशित आपु (०श०८७वा०) रण ॥2८) वम पाई जाती है । ऊँची जन्म दर से आश्ितो (0870 
00708) की बड़ी स्ख्या उप्पन्त हा जाती है और जब ऊँची जन्म दर के साथ मृत्यु दर नीची होती 
है तो जतसप्या में सेजी से वृद्धि हो जाती है। जनसबद्यया की वीब्र वृद्धि, अपर्याणा पौष्टिफ भोजन, 
आहार सम्बन्धी कमियाँ, अपूण स्वास्थ्य विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा ग्रामीण व शहरो क्षेत्रों 
में भारी भीड--पे अत्पविवमित देशो के सामान्य लक्षण है। 


यह उल्लेय करना वडा मरृत्त्वपूर्ण है कि विशाल जनसस्था की विद्यमातता एकदम 
देवता (॥90॥9) भो है और परिसम्पत्ति (4४5८;) भी---देयता इन मानो म कि उनके भोजन व 
वस्न की व्यवस्या करते की जरूरत होती है, और परिसम्पत्ति इन मानों में कि उतको अन्य साधवों 
के साथ ही देश की राष्ट्रीय आय के रतर को ऊंचा करने में लगाया जा सकता है उदाहरग के 
लिये, यदि अर्थ व्यवस्था के ओयद्योगिव क्षेत्र का विकास होता है तो यह क्षेत्र अथंव्यवस्था के कृषि- 
क्षेत्र से बडी सख्या मे मजदूरो को अपनी ओर खीच सता है और विशेष बात यह है कि बिना 
कृषि क्षेत्र को प्रभावित किय तथा विता वाध्तविक मजदूरी मे वृद्धि किए ही यह ऐसा कर सकता 
है। जनसय्या की तीज्रवृद्धि, वेराजगारों तथा अपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने बाला जनसण्या का 
भारी दबाव और निम्न प्रत्याशित आयु--यरे अल्यविकसित अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण जनाकिकीय 
लक्षण है। 
(]) आर्थिक लक्षण (80070ग्रा० (.३३०४८५॥०७) : 


(१) कृषि पर निर्भरता (4९ए९७0तशा०९ ०7 987०णप०)--अल्पविकशित दैशों मे 
क्षि यदि एकमात्र नहीं तो मुख्य व्यवसाय अवश्य है । कृषि सम्बन्धी कच्चे माल तथा खाद्य साम्रप्री 
के उत्पादन से राष्ट्रीय आय के बढे प्रतिशत का निर्माण होना है। अन्य उद्योगों में विशेष रूप से वे 
ही बने रहते है। जिसकी निर्यात वे लिए आवश्यकता होती है। अल्‍्पविकसित देशो प्रे जनसब्या 
का एक बडा प्रतिशत इृषि में लगा होता है | यह प्रतिशत सामा>्यत ७० से ६० तक के बीच 
रहता है। भन्य क्षेत्रो मे रोजगार की सुविधाओं वा अज्माव होने के कारण कृषि मे पूर्णतया जन- 
सद्या का बहुवस (०५८ 90०७०ए३॥०7॥) रहता है। श्रम का भ्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। 
मह समझा जाता हैं कि अत्पविकसित देश के मुख्य व्यवसाय कृषि मे श्रम को सीमान्त उत्तादिता 
(एक 8708॥ छ७१0९0४॥५) शून्य और कभो-कभी नकारात्मक (0०४०४५९) भी होती है। ऐसा 
इसलिये होता है वयोकि भूमि पर बहुत अधिक लोग कार्य करते हैं और यह सम्भव होता है कि 
बिना इृषि उत्पादन को बम क्ये हो उनमे से काफी लोगो को कृषि से हटाकर अन्य धन्ों मे 
लगाया जा सकता है | इृपि क्षेत्र मे कापी छिपी हुई बेरोजगारी (व5४०5८० तय ?97त्व्थठ्त 
ए्शधाफ09ग्राध्या))] बतुमाव होती है और इसके साथ ही यह तथ्य सम्बद्ध होता है # उत्पादन की 
इकाई तया श्रम कौ प्रति-स्थान वह परिवार होता है जिसके सदस्य मजदूरी थे: लिए नही अपितु 
स्वयं अपने लिये ही बाय करते है। इसके अतिरिक्त, भूमि की ही स्थिति यह होती है कि बिना 
खाद व पाती के ही खेती जारी रखने से उसका शोषण हो चुका होता है और उत्पादन की अकुशल 
विधियो द्वारा ही लोग उस पर पेती करते रहते हैं। फिर, कि 


रे सानो को न तो उत्पादन के अच्छे 
तरीको वी ही जाववारी होती है और न उतक्ता कृपि-सगठन ही कुशल होता है। इन सभी कारणों 


डी 


का परिणाम होता है। कृषि की निम्न उत्पादिता, जिसके फलस्वहप्र प्रति व्यक्ति निम्न आय वर्थात 
आय रहन-सहन का स्तर केवल गुजारे लायक ही होता है। 

(२) कृषि पदार्थों का निर्यात तथा निमित माल का आयात (७एण॥ ए बहएंटपॉपाल 
000०७ ब्र0त क्रा9075.. ण गा/9९6 छा०तप/5)--एक अल्पविकसित देश आमतौर पर 
खाद्य सामग्री और कच्चे माल का निर्यात किया करता है और पक्के माल वा आयात उन्नत देशो 
की तुलना मे देशी व विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत थोडी होती है। इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति 
व्यापार की मात्रा तो विशेष रूप से कम होती है। इसका कारण उधार व बाजार वी सुविधाओं 
बा पर्याप्त माश से न होना है। वास्तव में, अनेक पिछड़े देशो मे द्रव्य व बेकिंग वी व्यवस्था 
इतनी प्रारम्भिक दशा में होती है कि यह व्यापार व वाणिज्य के लिये कोई सुविधाएं उपलब्ध नही 
करती । इस सम्बन्ध भे, अल्पविकृस्तित देशी मे परिवहन व सचार माधनों की कभी का उल्लेद 
करना भी महत्त्वपूर्ण होगा जो कि आध्िक प्रगति व विकास के मार्य मे एक गभीर बाघा है । 

(३) बचत की शृन्यता (6 धशं०85 शा 20४ 2ध70)--अल्पविकप्तित अर्थव्यव- 
स्था के अन्तर्गत, बहुसख्या में लोगो की बचत ($2एगाष्ट) व्यावहारिक रूप में शून्य ही होती हैं। 
जो कुछ भी बचत उपलब्ध होती है वे अधिवाशत भू-स्वामी वर्ग तथा व्यवसायी वर्ग से प्राप्त होती 
हैं। इन बचतो वा उपयोग “सामान्यतः फिजूलखर्ी उपभोग में होता है और उत्पादक-निवेश की 
बजाय परिकल्पित निवेश में किया जाता है।” उदाहरण के लिए, भारत में भारी घनराधिरयाँ 
मन्दिरों, तीथेस्थानों व स्मारको आदि के बनाने में खर्च कर दो जातो हैं। सामान्य आदमी जेवरो 
तथा घरेलू बर्तनों के रूप मे बचत करता है; घूकि पूजी का सचय बहुत कम--अर्थात याध्ट्रीय 
आय का ३ से ४५ तक है, अत वास्तविक आय भी बहुत कम है और इसी कारण निर्मित माल 
वी माँग भी कम है । 


(४) आप का असमान वितरण (छ॥ स्युएथ 6॥भत79॥0 ० ॥000॥6)--अल्पन 
विकसित अर्थव्यवस्था में, आय का वितरण बड़ा असमान होता हैं ओर उसके साथ ही साथ दयनीय 
गरीबी अपनी चरम सौमा पर होती है । थोडे से धनी जमीदार तथा व्यवसायी (90५768570॥) 
ऐसी सभी सरकारी तीतियो का विरोध किया करते है जो कि आधिक परिव्तनों तथा आय के 
पुनवितरण के लिए लागू की जाती हैं क्योकि उन्हे भय होता है कि इन आधिक नीतियो से कही 
उनकी सामाजिक एबं आथिक स्थिति खतरे मे न पड जाए। इसके अतिरिक्त इन देशो मे सरकार 
बगजोर होती है, यद्यपि उसकी शक्ति वृद्धि पर होती है जैसा कि भारत मे है, जिसके फलस्वरूप 
आन मियां एवं अन्य कापंवाहियो को लागू करने मे उसके सामने कठिनाइयाँ आती है 
बयोकि ऐसे सुधारो का उन लोगो द्वारा विरोध कियाजाता है जिन्हें काफी सामाजिक प्रतिप्ठा 
तथा आव्थिक शक्ति प्राप्त होती है। 


(५) निर्धनता (90ए०79)--छोटे-छोटे किसान तथा भुमि-धारक अत्यधिक निर्धन होते 
हैं और उनके पास वित्त के पर्याप्त तथा सस्ते स्रोत उपलब्ध नहीं होते । वे स्थानीय महाजनो के 
अत्यधिक क्जेंदार होते हैं और व्यापार करने के लिए उनके पास बहुत थोडी ही वेशी (50705) 
बचती है। भारत में ग्रामीण महाजन (७9७8९ ॥70०7९०/-०४००:७) तथा साहुकार “भारतीय कृषि 
की स्थिर प्रकृति का आशिक कारण है ।” ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इन महाजनों का ही अधिकार 
होता है जो कि लोगों को गरीबी मे से घन कमाते है, वे ऐसा उत्पादक निवेश द्वारा नहीं, अगितु 
किसान क्री सनातन निर्धनता का प्ृजीकरण करके करते हैं, और विशेष रूप से ऐसे सकटकालीन 
अवसरों धर जबकि मानयून धोखा दे जाता है या बार्दों आ जाती है अथवा हृपि मुल्य गिर जाते 
हैं ग्रामीण महाजन वो प्रतिष्ठा तथा शक्ति बडी व्यापक होती है। 

(६) कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों का भो होना (८४४४८००४ णी 5006 0फटा 
प्रतैपश९5 063१6९5 287०णीए९)--कृषि के अतिरिक्त, अल्पविकसित देशो में कुछ अन्य उद्योग 
भी हो सकते हैं। भारत मे ही, स्वतन्त्रता से पूर्व, चाय वागान, सूती वस्त्र तथा जूढ की मिलें: 
चीनी, कांगज, व सीमेट के कारखाने तथा कोयला खानें थी | परम्तु इन सगठित उद्योगो में कुल 
श्रम-शक्ति का केवल १० प्रतिशत से भी कम भाग सगा था। परन्तु एक विकमित देश में औद्यीगी- 
करण का जो अर्थ क्या जाता है, बसा ही ओद्योगीकरण &ल्पविक्सित देश मे करना बडा वठिन 
हो जाता है। 
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“समान त्याग का पिद्धास्त या आधिक विषयगत समतुल्य प्रगतिशील करो का मौचित्य 
उसी प्रकार प्रदर्शित नहौ करता जिस प्रकार व॒स्तुगत समतुल्य आनुपरातिक करारोपण का 
ओवित्य स्पष्ट नहीं करता है ।” (डी भार्को) विवेचता कीजिए । 

श्पगाढ फग्राणंफरोल ण॑ ध्यूण्गीज ण॑ धष्यवी०6 ण इपर|ंणाएढ ०००ा००१० ध्यूप्ाशवलाए० 
00०९५ ॥0६ तंथ्याणा३धक्ष८ ॥06 पशे।009 - ० छशण्ड्रारघ्शपड पख्तड2८एण ]08 8 (6 
छागलज्ञॉढ ती ठशुंब्लाएह ९टणाणांर स्वूणएशैलाल्ट ०९९ गण तंदा0जञाधा४ 6 
भ्णाकाए ठ॑ जाक्णाणाब ०70," (8 ॥880०) /0/52055. 

योग्यता के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । एक व्यक्ति की करो को क्रदा करने की योग्यता 
को मापत्रे मे आप कित-किन विचारों को ध्यात में रखेंगे ? 

फब्षागा6 ॥॥6 77096 त॑ ीएए ? जीभ एणाजआर्पदरदाणा$ ए०णेए् ए0प ६६फ 
प्रांएव श्रा्॑ती५ 9०55छ7ा8 ॥6 ०७॥09 0 8ए 96घा6एव ६० 989 ६४४८६ २ 

कराधान का कुल न्यूनतम त्याग सिद्धान्त समझाइए | क्‍या यह अ्रगतिशील फराधाद को 
थोर ले जाता है ? 

फछक्ृमंछ धा० (88५४ 888768०6 ब्व०06 छाालाए6 ण कथा0णा, 70065 ॥ 4606 0 
ए०ह7९४॥ए९ (4:क्षाणा ? 

न्यूनतम त्याग सिद्धान्त ओर समान स्याग प्रिद्धास्त के ओचित्य पर दृष्टिपात कीजिए कि ये 
दोनो किस प्रकार करारोपण के वास्तविक आधार माने जा सकते है। 

7082058 (06 ६४४०४ ८8]790$६ 0 [८६५६ 826768306 53८४708 ६06 €ए७७॥ 88९४॥९६ ६0 
6796 85 ए07406 छा4700965 ए छ:740075- 

“प्रगतिशील करारोपण की नीति संद्धान्तिक दृष्टि से सहो है और यह करारोपण मे न्याय 
# आदर्श के अनुरूप है, परन्तु इरा नीति की व्यावहारिक अपूर्णताएँ है।” इस कपन की 
आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

+गुफऋ़ढ एणाए०१ ० ?7०छ९5अंए पंब्डशा०0 45 फिल०आंप्ंध्छी9 ९०९, ॥ 45 90 एजागि- 
ए्ं(५ जाए 6 30९9] 0 ०५४४५०5 0 (8४४४०, 90६ ए6 906५ 880 ए85$ एए७20- 
धथ 40एथाहिवांणा-! हड8ण|॥6 लांधंप्धए, 

फराधान सिद्धान्तो मे 'करदान योग्यता' सिद्धास्त की व्याद्या कीजिए । “आय किस सीमा 
द्रक करदान योग्यता का रान्‍्तोषजनक माप है ? 

5605३ (86 ००7०69॥ ० 4४9॥89 (0 ए०४ 40 (68 (60५ ० ६घवांए0 ० राय 
६९७ ६६ 40006 8 $805व९०607 9 (६९६ ० 4७॥9 ६० ए०५ *? 

ऋराधान से ग्याय की समस्या श्या है ? इस सम्बन्ध में वित्तीय सिद्धान्त, लाभ सिद्धान्त, 
सेवा का लामत सिद्धान्त और डिमार्को के बाय सिद्धान्त कौ समप्ताइए। 

जा४: ॥5 (06 छा०एण॑क्षा। ० [५८९ 7 (_ए४०7 ? चर फांड एणाग:एांणा एणंए 0 
6 कफ्रशालाब। श्रल्णज, 2००० प्रशाष्ण), एण्+ ० 5वएवण८ प्रशञवणए गाते 
]06-8970०१६ [7000९ ॥96णछऊ 

“प्रत्येक राज्य केः नागरिकों को, जितना सम्पद हो सके, अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार 
राज्य की सहायता के लिए अशदान करना चाहिए ।” दिभिन्न क्षमताओं के निर्धारण की 
कठिनाइयो के विशेष सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए । 

मुगल पणुंच्टां3 ग॑ बर्थ शंबांल 0050 40 ००्ाधाए/८ 0एएभत5 पड इएएण 
पगह 00एशप्रश्या, ४ एव्च्योए ७४ ए08ज्रए९, व छा०एणमांगा ० गीक्षा 765छ9०ल०ाएड 


गयाएंह5.) ए5०घ5३ एवाए 5ए९० कशदिश्ा०८ (० पा तंक्तटपातंटड 0 तट(टतफ्रापरपंततडु 
7८३9८८४४९ 3965. 
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अफ्रीका के अतेव अन्पविकत्तित देशो में (एशिया में चीन मे भी) पिछली मुछ दशाव्दियो मे बहुत 
थोडी वृद्धि अनुभव वी गई है, वहाँ एजिया के अन्य अधिकाश देशों में तथा छेटित अमेरिबा में 
जनसख्या में बहुत ठीय्र बृद्धि दर्ज वी गई है । दूसरे, जहाँ एशिया के अल्पविकथित देश घने बसे हैं 
और वहाँ वाफी मात्रा मे फालतू श्रमिक भूमि से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे है वहाँ अफ्रीका 
तथा लेटिन अमेरिका के देश विस्ले अथवा छीदे वस्ते है ओए वहाँ कोई जतसब्या की समस्या 
नहीं है । 

(४) कृषि के निश्चित तरीके (50८४ गराद०65 ० बशा८ण(एाए)--अतेक अत्प- 
विक्तित देशो ने तो कृषि के तरीके निश्चित कर लिये है वहां कुछ थोड़े से देशों में अभी तक 
खानाबदोशी (॥07900 बह7८0।006) अपनाई जा रही है । यहां यह कहा जा सकता है कि 
एशिया के अत्पविकस्ित देश तो सास्द्व तिक दृष्टि से उन्नत है, वहाँ अफ्रीका के अधिकाश देश अभी 
भी इस दृष्टि से बहुत पिछदे है । 


(५) आथिक विकात्त को परिषवता अथवा उपयुक्‍तता के सम्बन्ध से अन्तर (ठतट- 
एशाए8 ॥ [6 7एशा९४५ 0 $प307॥9 0ि ९९०06 6९४९६०कण८ा।)---अल्पवितर्तित देशों 
में उनकी परिपववता (77907९55) अथवा आर्थिक विकास के लिए उनकी उपयुक्तता (६४॥/०0॥8४) 
की दृष्टि से भी अन्तर पाया जाता है। इनमे अनेक देश परिवहन व सचार साधनों को दृष्टि से 
बहुत पिछडे हाते है जिससे देश के विभिन्‍त भागों के बीच आंथिक एवं सास्कृतिक आदात- 
प्रदान मैं बडी वाघा पडती है । अनेक देशों मे निवेश करने के विरुद्ध अनेक राजन तिक तथा अन्य 
रोक लगा दी जाती हैं जिसके कारण उनके तत्कालीन ढांचे के अन्तगंत उनका तेजी से आधथिक 
विकास नहीं हो सकता । 


(६) राजनेतिक थ आथिक्ष मशीनरी के उपयोग की रीतियो में अत्तर (07 2॥0९ 
0 (॥6 0४९ 0 /0]॥0%९९७॥०गरा० 70फ८)---अनेक_अत्पविकस्तित देशों में तीत्र आधथिक 
विक्राम + लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजन तिक व आधिक मशीनरी के उपयोग की रीतियो भें 
अन्तर पाया जाता है। अधिकाश एपियाई देशों ने वाझ्छित आधिक परिवतेत लाने के लिए सर- 
बार वा उपयोग बरने थी रूसी-पद्धति को अपनाया है, वहाँ लेटिन अमेरिबा के देशों ने वाद्धित 
आशिक परिवतंनो बे लिए सामान्यत निजी उद्यम पद्धति का आश्रय लिया है । 


अल्पविकास के कारण 
((४७5९४ ०( एक्रतछततरूलणूछा0९0) 


(१) प्राकृतिक साधनों का अभाव ([.9०८ ० ]र०एणों ८४०घ८०९७) 


प्राइतिक साधनों को आर्थिक विकास से प्तम्बन्धित करने का प्रयास्ध किया गया है | यह 
कहा जाता है कि सभी उन्नत देशो के पास प्रचुर मात्रा मे प्राकृतिक साधन रहे है। उदाहरण के 
लिए, शमुक्त राज्य अमेरिका में प्राइतिक साधन प्रचुर मात्रा से पाये जाते है और इसी वारण 
उसने उन्नति की है | परन्तु फिर दक्षिणी अमेरिफा तथा अफ्रीज्ा वे देश भौतिक साधनों में 
धनी होते हुए भी विवसित क्यो नही हैं? उधर, पश्चिमी योरोप वे अनेक देशो के पास उपजाऊ 
भूमि तथा खनिज पदार्थ बहूत सीमित माज्रा में है किन्तु किर भी उनती आर्थिक प्रगति या रतर 
बड़ा ऊँचा है। इस प्रयार वेंबत प्राकृतिक साधनों ये अस्तित्व मात्र से अधिक विश्वास की गारण्टी 
नही हो सक्‍ती। प्राइतिक साधदों वा जब तक उपयोग न हिया जाए तब तब उनमे कोई आधिक 
सिद्धि सही हो सकती | इस प्रकार, स्पष्ट है कि प्राइविक साधनों तया देश के आधिवः जिवार में 
सम्बन्ध तो है, परन्तु है बह बहुत सीमित मात्रा में । 
(२) पूंजी का अभाव (7.30६ ० ८४४8) - 

आधिक पिछडेपन वा एक महत्त्वपूर्ण कारण पूंजी की कमी को माना जाता है! कहा 
जाता है कि एक अत्पविकसित देश के पास पू जीगत माल वी कमी होती है । यह भी वहा जाता 
है कि इन देशो में पूंजीगत माल [(व्याजय 0005) की मात्रा सभवत विल्कुल व्यूनतम होती है-- 
न्यूनतम इन मानों में कि आवश्यक पदार्थों के उत्पादन के लिए वह अयर्याप्त होती है | इसके अति- 
रिक्त, पूजीगठ माल वी मात्रा श्रम की दृष्टि से भी न्यूबतम होती है जिसके परिणामस्वरूप ही 


डर 


अनेक अल्पविकसित देश विदेशी व्यापार को ओर झुके होते है । एक अल्पविकेसित देश 
में, आयात तथा निर्यात का संचालन सम्भवत. सबसे अधिक सुसगठित होता है। विदेशी व्यापार 
मे बैंकिंग तथा धीमा कम्पनियों द्वारा अच्छी सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त, परिवहन व 
सचार के आत्तरिक साधन तथा साथ ही साथ बैंकिंग का उपयोग वन्दरगाहों तथा कच्चा माल 
भिजवाने व आयात किया हुआ विनिर्मित माल देश ले आन्तरिक भागों मे पहुँचाने के लिए किया 
जाता है । निर्यात मुख्यत. कच्चे माल का और आयात अधिक्ाशत- पक्के माल का होता है। अल्प- 
विकसित देश आपयातों पर अत्यधिक निर्भर. रहा करते हैं ओर प्रदर्शनकारी प्रभावों के कारण यह्‌ 
निर्भरता प्रतिवर्ष बढती ही जाती है । 


(गा) चांघ्कृतिक घ राजन॑तिक लक्षण (0ए॥ए० भाव एणाएंप्ण हल्वाप्ाध$) : 


अल्पविकरित देश शिक्षा की दौड में बडे पीछे रहते हैं और उनके निवासी अज्ञानता 
एबं अन्ध-विश्वामों में हूबे रहते हैं । लोग विभिन्न वर्गों में बेटे रहते है और उनके बीच परस्पर या 
बिल्कुल सम्पर्क नही होता अथवा बहुत थोड़ा होता है। स्त्रियों को समाज मे सामान्यत नीचा 
दर्जा प्राप्त होता है और वच्चो से भेहतत कराना बहुत ही सामान्य बात होती है। भारत के प्रत्येक 
वर्ग का कार्य प्रपरागत रूप में निश्चित होता है और कहीकही तो, जेसा कि भारत में है, घन्धा 
अथवा व्यवस्ताय भी निश्चित होता है। इन देशो मे ऐसा मध्यम वर्ग नहीं होता जो कि उद्यम- 
कर्ताओं, प्रशासको तथा ऐसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रदात करे जिन पर कि आर्थिक प्रगति तथा विकास 
मुख्यतया तिर्भर होता है । कुछ देशो मे मध्यम वर्ग होता है परन्तु वह कमजोर होता है । समाज 
छढिबादी तथा अब्यक्तिबादी होता है जोर उशमे आधिक न्यक्तिवाद (०००४०॥॥७ ॥00श002॥8॥7) 
को कोई महत्त्व नही दिया जाता । इसके अतिरिक्त, सामाजिक ढाँचा भौतिक सफलताओं तथा 
परिवतेनो को बहुत कम महत्त्व प्रदान करता है। चूंकि समाज जातिभेद व रगभेद आदि से 
ग्रसित होता है भरत उद्धमकर्त्ता के कार्यों मे विशेष रूप से बाधा पडती है | उधर उद्यमकर्ताओं का 
का हा की ओर से भी इसलिए नहीं किया जा राकता वयोकि वह पिछडी तथा अकुशल 
होः ॥ 


इस प्रकार, ये सभी जनाकिकीय, आथिक, राजनैतिक तथा सास्‍्कृतिक तत्त्व अल्प- 
विकसित देशो के पिछडेपन तथा अल्पविकास के सूचक है । 


अल्पबिकप्ित देशों में अन्तर ([आशिशा०६5 0शज्रध्टा ए/१९6९7९॥००८० (०णा॥6९) : 


अल्पविकसित देशो के बीच भी स्वय काफी अन्तर पाये जाते हैं। यह आवश्यक है कि 
इन अन्तरों का सावधानी से अध्ययन किया जाए क्योकि ये अन्तर उस आथिक नीति की किस्म 
424९ करते है जो कि उनकी तीव्र आर्थिक प्रगति तथा विकास करने के लिये अपनाईं 
जाती है। 


(१) प्राकृतिक साधतों के सम्बन्ध में अन्तर [07शि९7०८ था ही ग्राशश तत्व 
#९50070४9)--सर्वेप्रधम, तो अल्पर्विकप्तित देशों मे प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध मे अन्तर पाया 
जाता है। कुछ देश प्राकृतिक साधनो की दृष्टि से धनी होते है तो कुछ निर्धव । जहाँ कुछ देश 
पा कृषि प्रधान होते हैं वहाँ अन्य देशो मे किसी न किसी प्रकार का औदोगिक क्षत्र भी पापा 
जाता है। 


(२) कुल आय तथा प्रति व्यक्ति की आप, आदि के दर से अन्तर (2ाशिदा८० वा 
एह ॥26 ०0 (09] 200 एश ०४ए॥ 7000॥6 ६८ )--अल्पविकसित देश कूल तथा प्रति व्यक्ति 
आय की दर तथा देश के विभिन्‍न भागों मे अर्पयक विकास थ तकनीकी प्रगति की दर के मामलो 
में एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। जहाँ कुछ अत्पविकसित देश तेजी से विकास की ओर बढ रहे होते 
हैं वहाँ अन्य देश अनेक कारणों से इस सम्बन्ध में स्थिर बने रहते हैं । इपी कारण अर्थशारित्रयों ने 
ऐसे देशों के लिए “अल्पविकसित देशो' से भिन्न 'विकासोन्मुख अथवा विकासशील देश” (46९ए४- 
]0ए9778 ५००णा५/85) शब्द का प्रयोग किया है $ 


(३) जनसंत्या के आँकड़ों के सम्बन्ध में अन्तर (0/क्‍्िशाल्ट ०9 (९ए०हाग्रणां० 
क्ाएए८७)---ुछ अल्पविकसित देश जनसंख्या के आँकड़ो मे एक-दूसरे से भिन्‍त है। प्रथम तो, 


डेप 


कहा जाता है कि ऊंची उत्पादन-लागत में, तथा उपज के थ्रम के उच्च अनुपात में व (जी निम्न 
अनुपात मे टैक्नोलौजी की पिछडी दशा स्पप्ट रूप से देखी जा सकती है । इसके अतिरिक्त दँवनो- 
लौजी अथवा उद्योगविद्या सम्बन्धी पिछडैपन के फलस्वरूप, सामान्यत. पूँजी तथा श्रम की निम्न 
उत्पादिता (09 छा०१एथाशा५) पाई जाती है । उधर ऐसे देशों में अकुशल श्रमिकों की भी बहु- 
तायत होती है । परन्तु यहाँ इस बात को नही भूलना चाहिये कि उद्योगविद्या सम्बन्धी पिछड़ापन 
आर्थिक पिछडेपत का केवल कारण नही है, अपितु उनका परिणाम भी है। 


(६) आवश्यक संस्थाओं फा अभाव (805श6९ ० 255९00व| [0॥प075) : 


बुछ सल्याओ का अभाव भी आथिक पिछडेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यहां हमे 
इस बात को नही भूलना चाहिये कि पिछली दो शताब्दियों मे घोरोप ओर अमेरिका के आथिक 
विकास के लिए धन की व्यवस्था बैक्षिग तथा अन्य सस्थाओ के विकास द्वारा ही गई थी। अनेक 
अल्पविकसित देशो मे, वैंकिग व्यवस्था अभी भी अविकसित है। अनेक देशो से तो अभी तक ऐसे 
ओद्योगिक एवं ग्रामीण बैक भी नहीं हैं जिन्होने कि योरोप के अनाथिक विकास में बड़ा महत्त्वपूर्ण 
भाग अदा किया है। 


बैक्गि के अलावा, अल्पविकमित देशो में सामान्यत. पूंजी बाजार भी नही पाया जाता, 
और यदि पाया जाता है तो बह इतना विकसित नहीं होता जहाँ कि शेयर तथा स्टाक का क़य- 
बिकय हो राक । बीमा कम्पनियों जैसे सस्थागत निवेशकर्त्ता बहुत थोडे होते हैं भौर कम महृत्त्यपूर्ण 
होते हैं । पिछडे देशो मे, मौद्रिक वित्तीय पद्धतियों की कमजोरी के कारण पूंजी की गतिशीलता 
तथा उसका सम्रुचित निवेश एक बडा कठिन कार्य हो जाता है । 


(७) अनाधिक कारण (707-60०0007 ४००७) : 


आर्थिक पिछडेपन के लिए कुछ अनाथिक कारण भी जिम्मेबार होते हैं। थे कारण 

आधिक विवास को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, ये अनाधिक कारण 

उत्पादन के उपादानों (8०05 ० णञ०00०707) को, उनकी कार्यक्षमता की मात्रा को तथा 

अधिक क्रियाओ की विभिन्‍न शाखाओं के बोच उनके बंटवारे को प्रभावित करते हैं। कभी-कभी 

हा आधथिक विकास में सहायव होते हैं परन्तु अधिकतर वे इसके लिये बाधक ही सिद्ध 
॥ 


उदाहरण के लिए, भारत मे जाति-प्रथा (८८४४ 5$9४८्णा), श्रम की व्यावसायिक 
तथा सामाजिक गतिशीलता के लिये उत्तरदायी है । उधर किसान भी अपनी भूमि में बंधा सा 
रहता है जिसके बारण भौगोलिक गतिशोलता (8००हशण॥८५] 77009) कम पाई जाती है। 
जैसा कि एक लेपक ने लिखा है कि “कठोर जातिगत भेदभाव, ज्ञान की कमी तथा परिवहन व 
सचार के अल्प साधन श्रम की समस्तर तथा उदग्र गतिशीलता (8207७ भ0 पशधाव्या 
700(५) को रोकते हैं । फिर भारत जेसे अनेक अल्पविकसित देशो में सामाजिक प्रतिष्ठा 
तथा शारीरिक श्रम (70॥09 ॥900ए] का कोई मेल नही बैठता । अत. लोगो मे ऐसे व्यवसायों 
के प्रति घृणा पाई जाती है जिनमे शारीरिक श्रम या हाथ से कार्य करना पड़ता है और जो 
व्यक्तियों की 'प्रतिप्ठा' को पिराते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक भहुत्त्व प्रदान 
किये जाने वा परोक्ष प्रभाव खर्च के माध्यम से आय तथा उपज की मात्रा पर भी पडता है। 
उदाहरण के लिए, विदेशों मे बनी प्रतिप्ठा को वस्तुओं (77०४४8७४ 8००००) की माँग अधिक रहती 
है और इन वस्तुओं को अधिक महत्त्व प्रदान करने का देश में उत्पन्न वस्तुओं पर घातक प्रभाव 
पड़ता है । 


यहां हमने उन अनेक कारणों का जिक्र किया है जिनके बारे में कहा जाता है कि देश 
के आध्िक पिछड़ेपन के लिये वे कारण उत्तरदायी होते है । कुछ लोग उनमे से किसी एक कारण 
को ही पिछडेपन के लिये पूर्णतया उत्तरदायी ठहरा सबसे हैं जबकि बुछ वन्य लोग सभी को 
सम्मिलत रूप से पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार मान सकते हैं । 


७ 


बहाँ बडी मात्रा मे छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तथापि, यह हो सकता है कि अनेक अर्थ- 
शास्ती हमारी इस वात को स्वीकार करें । बहुत से लोग यह तब॑ देते है कि अनेवः अल्पविकसित 
देशों मे, सभावित पूंजी की मात्रा कही उससे अधिव है जितनी कि सामान्यत स्वीवार की जाती 
है। परन्तु होता यह है कि वदी-बडी धनराजियाँ अनुत्पादक भूमि में या निम्न प्राथमिकता के 
भवनों में निवेश की हुई होती हैं अथवा नकदी या जेबरात आदि के €प में निसचित (॥04060) 
हुई रहती हैं। आथिय विवारा के दृष्टिकोण से ऐसी (जी को निर्जीव माना जाता हे, अत वह 
बकार होती है । कुछ स्थितियों मे, राजनंतिक अस्थिरता अथवा मुद्रा का मूल्य उठन के कारण 
बडी-बडी रकमे बाहर विदेशों भे रखी जाती है। अ। यह मानना गलत है कि अल्पविकसित देशो 
के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती । वास्तविकता यह है कि यहाँ पूजी तो होती है परन्तु यह इस 
रूप में होती है कि विकास कार्यो कौ हृष्टि से उसनी कोई <प्योगिता नहीं होती । यदि पूंजी को 
अनाधिक साधनों में लगा दिया जाए अथवा यदि अच्छी प्रयाजवाजों को गलत तरीके से लागू किया 
जाए तो उसका परिणाम सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ही होगा। 


(३) उपनिवेशवाद ((१00009॥8॥॥) : 


कुछ अर्थ शास्त्री, विशेष रूप से वामपक्ष से सम्बन्ध रखने वाले, यह तक देते हैं कि उप- 
निवेशवाद ही क्धीनस्थ देशों के अत्पविकास के लिये उत्तरदायी रहा है । इस कभन में राचाई का 
अश विद्यमान है । उदाहरण के लिये, साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब तब भी सम्भव हुआ, अपने 
अधीनस्थ उपतिवेशो को कभी इस बात कौ अनुमति नही दी कि वे अपना औद्योगीकरण कर सके। 
उन्होने अधीनस्थ देशो मे ऐसे उद्योगो की स्थापता पर बराबर रोण लगाई जो उन उद्योगों से प्रति- 
योगिता कर सके जो कि “मातृ” देशो मे पहले से ही स्थागित है। भत उपनिवेशवाद को अल्प- 
विकास का एक कारण माना जा सकता है । परन्तु उन देशो के बारे में क्या कहा जायेगा जो कि 
लम्बे काल से स्वय अपने मालिक रहे हैं किन्तु फिर भी उठका आर्थिक विकास नहीं हुआ ? इन 
देशो का अस्तित्व यह सिद्ध करता है वि उपनिवेशवाद वग्रेई ऐसा वहुत बडा अथवा प्रमुख कारण 
नही है जो कि देशों बे! अत्पविकास के लिए उत्तरदायी रहा हो। 


(४) आधुनिक उद्यम का अभाव (805९००९ ० ४०827 छ7८ए756) : 


विकारा न होते का एक कारण आधुनिक उद्यम का अभाव भी है। यह उद्यमकर्त्ता 
(शा/क्षण्ा८।९०४) ही होता है जो कि आधिक त्रियाओं के लगातार पुन वर्गोकरण के लिए ओर 
उत्पादिता तथा वास्तविक आय मे ऊष्वंमुखी श्वृत्ति लाने के लिये जिम्मेवार होता है। १९वी 
ध्रताब्दी में इ गलैंड और १.बवो और २०वी शताब्दी मे सयुक्त राज्य अमेरिरा के विकास के लिए 
मुख्यत जिम्मेवार उद्योगों के वे “कप्तान” अर्थात्‌ वे उद्यमकर्त्ता ही थे जो कि कसी भी समय ऐसे 
क्सी भी व्यवसाय का आरम्भ और सचालन करने के लिए तैयार रहते थे जिनसे उन्हे बड़े लाभ 
प्राप्त होने बी आशा होती थी । किन्तु एक अल्पविकसित्त अधंव्यवस्था मे, शुम्पीटर का “विचित्र” 
उद्यमक्त्ता तो शायद हो कही पाया जाता हो ॥ अत्पण्क्सित देशो में ऐसा शक्तिशाली मध्यम वर्ग 
नही पाया जाता, जो उन्नत देशो के समान, औद्योगिव विकास के लिए आवश्यक उद्यमी नेतृत्व 
प्रदान करता हो । एक अल्पचिकनित देश मे, यो भी उद्यमीय प्रतिभा (टावध्फाथा्ण् कक्ाए) 
उपलब्ध होती है, वह अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष क्षेत्रो मे चली जाती है। व्यापार ओर बाणिज्य 
में बडी मात्रा अअ॑न-शक्ति (ध्याणााढ़ 709९7) पाई जाती है और इसी कारण अनेक लोग इससे 
धृष्ठता से प्रवेश वरते हैं। दूसरी ओर, मुख्य तथा गौण उत्पादन अधिक कठोर होता है, अतः 
अधिकाश अल्पविक्सित देशों से यह उत्पादन-कार्य जिदेशो उद्यमक्र्त्ताओ द्वारा सम्पन्त किया जाता 
है, और बम मे व प्रारम्भिक काल में तो अवश्य होता है। अत अनेक अर्थशास्नियों का मत है 
कि ऐसे देशो मे आथिक विकास की कभी का कारण एक ऐमे उद्यमी यर्ग का अभाव है जो जोखिम 
उठाते को तथा नये-नये उद्धम चालु करने को इच्छुक एवं तत्पर हो । हु 
(५) उद्योग विद्या सम्बन्धी पिछड़ापन ([०कऋणण्हाप्ग 8430०0७ऋरवाप्रा८5७) . 


उद्योगविद्या अथवा शिल्पकला सम्बन्धी पिछड़ेषन को 


भी वि की क्के 
रूप मे उत्तरदायी ठहराया जाता है। ऋषि मे तथा अन्य उद्यो विकास की कमी के लिए मुख्य 


ऐ में पिछड़ी टैक्नोलोज़ों लागू । 


भ्रू० 


उस समय तक वेकार होगा जब तक कि जाथिक विकास की आवश्यक अन्य परिस्थितियाँ वर्तमान 
ने हो। उनके अनुसार, आधिक विकास का अर्थ केवल यह ही नही है कि केवत पूजी की मात्रा 
पे वृद्धिमात्र कर दी जाए परन्तु यह भी आवश्यक है कि सामाजिक दृष्टिकोषो तथा आर्थिक 
सस्थाओ में परिवर्तन हो। तथापि, इग्लैण्ड तथा सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत देशों का 
इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि सामाजिक तथा आधिक मूल्यो, संस्थाओं तथा हस्टिकोणों मे व्यापक 
परिवर्तत आथिक विकास के साय-साथ ही लाये जा सकते हैं, उससे पूर्व नही। अतः आधिक 
विकास दी एकमात्र पूर्व -शर्ते यही है कि ऐसे लोगों का एक वर्ग वर्तमात हो, जो आाथिक विकास 
प्रे घास्तव में रुचि लेता हो, जिसमे अल्प व्यय करने वी इच्छा हो और जिसमे आधिक एवं सामा- 
जिक परिवतंन लाने की जानकारी व शक्ति भी विद्यमान हो | ऐसे लोगो के वर्ग का अस्तित्व इस 
सम्भावना पर निर्भर होगा कि पूजजी निर्माण की दर उनकी राष्ट्रीय आय की वर्तमान दर ५ से 
६% से बढकर उस १२ से १५% के बीच होती है या नही जो कि उम्नत देशो में पाई जाती 
है । परन्तु दर की इतनी वृद्धि के लिए भारी घनराशियों की आवश्यकता होगी । एक अनुमान 
के अनुमार, ३२० करोड को जनसख्या वाले देश भे हल्के औद्योगीकरण के लिए भी प्रति वर्ष लगभग 
६२ करोड डालर का निवेश करना होगा १ यह घनराशि निश्चित रूप से बहुत बडी है और 
अनेक अल्पविक्सित देश इतनी बडी धनराशि का प्रवन्ध नही कर सकते । परन्तु जैसा कि ल्यूइस 
का कहता है कि यदि कोई देश वास्तव मे चाहे तो उसके लिए निवेश की उक्त ऊची दर को प्राप्त 
करना कठिन नहीं होगा। “नि्ध॑नता ने राष्ट्रों को क्या कभी युद्ध छेड़ने से अथवा उनके साधनों 
को अन्य तरीको से अपव्यय करने से रोका है ?”* 


प्‌ जीगत माल तथा अन्य सामान या तो देश के अन्दर ही उन्नत करना होगा या विदेशों 
से आयात करना होगा। अल्पविकस्चित देशों की स्थिति मे, यह माल विदेशों से ही मेंगाना होता 
है । विदेशी प्‌जी तीन प्रकार से आयात की जा सकती है (क) उसका भुगतान निर्यात द्वारा 
किया जा सकता है, (प) बह कर्ज के रूप मे प्राप्त की जा सकती है, और 0 वह उच्चत देशो से 
उपहारो के रूप मे प्राप्त हों सकती है। इनमे पहला विकल्प तो सर्वोत्तम है इसमें आयातों 
का भुगतान निर्षातो द्वारा कर दिया जाता है। परन्तु दूसरे व तीसरे विकल्प का आमतौर पर 
उपयोग किया जाता है क्योकि उन्नत देश (0५४870०8 ८०॥ाधा८४) कम विकसित देशो की 
सहायता के इच्छुक रहते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध भे एक खतरा यह है कि जो देश उपहार अथवा 
कर्ज के रूप मे पू'जीगत माल तथा मशीनरी का आयात करता है, मह हो सकता है कि उनका 
सर्वोत्तम उपयोग न कर सके, अपितु उन्हे वर्वाद कर दे। फिर, किसी भी मात्रा में पूंजी का उपयोग 
कर की योग्यता भी विकास के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होती है। यदि पुजोगत सामात तथा 
शक्ति व परिवहन के साथन प्रशिक्षित (४०८०), पढ़ेलिजे तथा प्तामाजिक झढियों से मुक्त 
व्यक्तियों के हाथो में सोंप दिये जाएं, तो निश्चित रूप से वे उत्पादक वन जायेंगे। परन्तु उनकी 
उत्पादनशीलता उस स्थिति में अनिश्चित ही बनी रहेगी जबकि उक्त पूंजीगत सामान तथा साधन 
आदि ऐसे लोगों को सौंप दिये जायें जो अज्ञानता वा अन्ध्र-विश्वासों की दुनियाँ में भटक रहे हों 
अपवा जो पिछड़े सामाजिक रीति-रिवाजो के गुलाम हो ६ 


(४) उस्लत तकनीक अथवा टैदनोलोजी (500०४४| 78८॥०१०४ 0 ॥॥र्ा०४०१ प्र९०आ००४8१) : 


चौथे, आधिक विकास के लिए उन्नत टैकनोलीजी अथवा उन्नत उद्योगविद्या की 
आवश्यकता होती है । प्‌ जी के अतिरिक्त, जो क्रि एक पिछडा देश उन्नत देशो से आयात कर सकता 
है, यह भी आवश्यक है कि वह विदेशों प्ले टैक्नोलौजी अबवा उद्योगकला भी उधार ले। परन्तु 
टंपनोलौजी का उधार लेना एक वडा नाजुक मामला है। यह आवश्यक है कि कोई भी अल्पविवर्सित 
देश केवल वही टेबनोलोजी उधार ले जो कि उसके लिए वाज्छनीय तथा सभव हो, वह नही जो 
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है 


आधिक विकास के लिए आवश्यक बातें 
(एश्वुणंकल्क्ाशाड ण॑ ९०४०३ एश्लन्गुणथा।) 


कोई भी अत्पविकसित देश यदि आध्िक प्रगति की दिशा में चरण रखना चाहता है तो 
यह आवश्यक है कि वह आथिक विकास की कुछ अनिवायं शर्तों को पूरा करे। प्रो० हमूइस का 
कहना था कि आधिक विकास के लिये तीन बातो की पूर्ति एकदम आवश्यक है, अर्थात्‌ (क) 
मितव्ययता के लिये प्रयत्न, (ख) ज्ञान का सचय तथा उतका प्रयोग, और (ग) पूंजी का सचय 
(४००णाएणे०ध०7 ० ८७०8) ।? उनके मतानुसार, एक अत्पविकसित देश को आशिक विकास 
की इन पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। यहाँ हम केवल 
इम महत्वपूर्ण बातो पर ही विचार नहीं करेंगे, अपितु कुछ अन्य ऐसी आवश्यक बातों पर भी 
विचार करेंगे जिन पर कि इस विषय के अन्‍य राजनतिक व आधिक अधिकारियों वे जोर 
दिया है। 


(१) अच्छा एवं कुशल प्रशासन (0000 श्ाव एक्षिशरंशा। हैएमांणभाना०॥) : 


एक अत्पविकृत्तित देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता एक सरकार की होती है जो 
कि प्रशासन कार्य चला सके । सरकार का रग-रूप वया होना चाहिये--अर्थात्‌ दह समाजवादी हो 
या अस्य किसी प्रकार की--यह वात प्रत्येक देश की प्रतिभा (8००5) पर छोड देनी चाहिये । 
परन्तु सरकार को स्थायी रूप से शास्ति व व्यवस्था बनाये रखने का प्रयत्त करना चाहिए, गयोकि 
राजन तिक जीवन मे स्थिरता आये विता निरन्तर आधिक प्रगति करना सम्भव नहीं है। यह 
आवश्यक है कि देश में एक काफी ईमावदार व प्रभावशाली लोक प्रशासन (090॥0 80॥र09॥74 
पं०४॥) हो । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकाश अल्पविकसित देशो मे, 
सरकारी दफ्तरों मे रिश्वतयोरी भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजाबाद बिद्यमात है जिसके कारण इन 
साधनों का भारी अपव्यय होता है जो कि विकास मे लगने चाहिए थे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
है कि भ्रष्टाचार ज्ञादि केवल अल्पविकसित देशो मे हो विद्यमान है। तथापि, भ्रप्टाचार धनी 
देशो की अपेक्षा निर्धन देशो के लिए अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है। आर्थिक विकास के मार्ये 
मे एक महत्त्वपूर्ण बाधा है--अनुभव (७फुशा९१००), प्रशिक्षण (४०५७०8) तथा योग्यता (०9) 
का अभाव, जिसके कारण सरकारी अधिकारी शीघ्र निर्णय लेने मे असमर्थ रहते हैं । 
(२) शिक्षा (860०४४०७) : 


आधिक विकास की दूसरी महत्वपूर्ण जावश्यकता है शिक्षा। जता कि प्रेलब्रय 
(062097श0)॥) ने एक लेख मे लिखा है कि “पिछली शताब्दी मे, आधिक एवं सामाजिक विकास 
की भ्रावश्यक्ताओं में इतता महत्त्वपूर्ण स्थान और किसी को नहीं मिला जितना कि शिक्षा तथा 
ज्ञान को मिला है ।” लौकिक शिक्षा कुछ योडे से नही बल्कि बड़ो मात्रा मे लोगो की मानसिक 
शक्तिपो का विकास करती है और उनके लिए तकनीकी ज्ञान का द्वार खोलती है। जब तक कि 
अल्पविकसित देशो में ऐसे शिक्षित तथा जागृत लोग नहीं होगे जो कि पश्चिम के ओयोगीकरण 
की उन्नत तकनीको का प्रयोग करने मे रुचि रखते हो, तब तक केवल मशीनों का आयात करने 
मात्र से ही उनके यहाँ ओऔद्योगीकरण नहीं हो जायेगा। लोकिक एक श्रचलित शिक्षा लोगो के 
मस्तिष्क को छुला रखती है जिससे वे नई-मई विधियों तथा नई-नई तकनीकों को अपनाने को 
तैयार रहते हे। अन्‍य किसी उपाय द्वारा यह कार्य करना सभव नहीं है। लोकिक शिक्षा 
(707 ०१ए०४७००)_ लोकिक जागरण उत्पन्न करती है जिससे जनता आधिक क्रियाओं 
में भाग लेने में समय होतो है। लोकिक शिक्षा ही लोकिक महत्वाकाक्षा का आधार है और यह 
लोगो में विकाप्त के प्रति तीद्र भावना एवं इच्छा उत्पन्न करती है। 


(३) [इंजी निर्माण (एथ्फुशब एणफ्ााणा) : 
विकासशील देश की तीसरी आवश्यकता है--पूजी। हम इस बात पर पहले भी प्रकाश 


डाल चुके हैं कि अल्पविकसित देशो के लिए पूजी के सचय का भारी महत्त्व है जिसका कि इस 
देशो में अभाव पाया जाता है। कुछ लोगो का यह कहना है कि पूजी का निर्माण अथवा सभरण 
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इस प्रकार एक अत्पविकसित देश को अनेक आवश्यक कायें स्वयं अपने हाथ मे लेने 
चाहिए और औद्योगीकरण मे स्वयं अपनी मदद करनी चाहिए। उसे उन्नत राष्ट्रों को भी सहायता 
अवश्य ही प्राप्त होगी क्योकि ये राष्ट्र आथिक प्रगति में अपनी सहायता का हाथ सदा ही धागे 
बढाने के इच्छुक रहे हैं। 


पूजी का निर्माण तथा अल्पविकसित देश 
(एफा।श ए०म्शशीणा शात द्ए0९0९७७७१९१ (0४४९5) 


विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी का आशय उत्पादन के ऐसे टिकाऊ साधनों से होता है 
जैसे कि मशीनरी, भवन, परिवहन सामग्री आदि, जिनमे से प्रत्येक का जीवन काफी लम्बा होता 
है। इन वस्तुओ को सामान्यत अचल पूंजी (#5८0 ८४७॥४)) कहा जाता है। कच्चे माल, मजदूरी 
की विधियों, चाल्ु स्थापना व्यय आदि को चल पूंजी (४७702 0७]9)) कहा जाता है ) किन्तु 
अल्पविकसित देश के मामले मे, हमे 'पूंजी' शब्द का विस्तार करके इसमे काफी मात्रा में पाई 
जाने वाली “अहृश्य पू'जी” (0807० ८४97) को भी सम्मिलित करना होगा, जैसा कि मान- 
बीय स्वास्थ्य, तथा चतुराई और भोजन भी । अन्य शब्दों मे, ऐसी सभी वस्तुएं तथा सेवाएं पूजी 
में सम्मिलित कौ जानी चाहिए जिनकी प्राप्ति आधिक विकास के लिए आवश्यक होती है ओर 
जिनके अभाव से आर्थिक प्रगति अवर्द्ध हो जाती है। भारत जैसे देश भे, खाद्यान्न की कमी देश के 
आर्थिक विकास के मार्ग मे बाधा खडी करती है, अत: खाद्यान्न की बेशी पू'जी का भाग अदा 
करती है और अरंव्यवस्था के विकास मे सहायता होती है। इसी प्रकार मानवीय कुशलता 
(॥0॥09॥ 5!) का अभाव एक पिछडे देश के आथिक विकास को गम्भीर रूप से अवरुद्ध कर 
सकता है। उदाहरण के लिए, भारत किसी उद्योग के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में मशीनें तो 
प्राप्त कर सकता है परन्तु यह हो सकता है कि कुशल कारीगरो के न होने के कारण बह उनका 
विल्कुल भी उपयोग न कर सके । इस प्रकार, “पूंजी” शब्द मे भवन मशीनें, परिवहन, विजज्नी, 
कच्चा माल, श्रम-प्रशिक्षण ओर इसके साथ दी, कुछ मात्रा में श्रमिक वस्तुओ की बेशी भी 
सम्मिलित करनी होगी । अतः यह उल्लेखनीय है कि एक अल्पविकसित देश के सदर्भ में "पूजी 
को परिध्ताषा उन्नत देश के मुकाबले अधिक विस्तृत होगी। 


सभी समयो मे और लगभग सभी अर्यव्यवस्थाओ के अन्तर्गत, पूंजी का संघय किया 
जाता है ओर वह इन मानो मे कि उनका कुल उत्पादन कुल उपभोग के काफ़ी मात्रा में बढ़ गया 
होता है। प्रत्यक अल्पविकसित देश मे, भूतकाल मे तथा आजकल भी, मन्दिरों तथा गिरजो, सर» 
कारी उसारतो, सडको, नहरों तथा किलो आदि का तिर्माण किया षाता रहा है, यह इस बात शा 
सूचक रहा है कि चालू आय का पूर्णतया उपभोग नही किया जा सका है और इन विभिन्‍न रूपो में 
पूजी का सचय किया गया है। ये पूजीगत वस्तुएं एक विशिष्ट प्रकार की हैं--इनका 
सम्बन्ध किसी समाज विशेष की सरहत ब गष्यता के सामाजिक, घार्भिक अथवा उत्सव पक्ष ऐे है। 
अन्य शब्दों मे, अनेक अल्पविकसित देशो ने धूजीगत वस्तुओ का सचय उत्पादन कार्यों के लिए नहीं 
अल्कि क्षताथिक कार्यों के लिए किया है ४१९ ग्रद्धि सन्न कहा ज़ाग्रे तो इन हृम्छुझो को प्लोजीगत 
बस्तुए' ही नहीं कहा जा सकता, क्योकि पू'जीगत अस्तुए' वे होती हैं जो और उत्पादन के लिए 
काम में लाई जाती है। 


उपलब्ध साधनों मे पूंजी निर्माण के द्वारा वृद्धि करके और वर्तमान उत्पांदकीय साधनों 
का अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करके वास्तविक आय को सम्भावित मात्रा में वृद्धि करता 
ही अल्पधिकसित देशो के आधिक विकास वा सार है । एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की समस्या 
दिमुखी होती है। (क) उत्पादक पूजी-निर्माण को किस प्रकार प्रेरित किया जाये औषए उसमे कंगे 
घृद्धि की जाये, भर (सर) इस बढ़े हुए पूजीनिर्माण का विभिन्न सम्भावित उपयोगो में किप्त प्रकाए 
बेटबारा किया जाये ? 
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श्प 
कक 

कि उन्‍लत देशों में प्रचलित हो । उदाहरण के लिए, अधिक उपज देने वाली शंकर मवका, चावल 
बोने की जापानी विधि, उन्नत उर्वरक का उपयोग, इस्पात तथा 0538: एल० डी० कीपतें--- 
थे सामान्य रूप से अपनाई जाने वाली प्रमतियाँ हैं। इलसे साधनों का सितव्ययी उपयोग होता है 
और ये विधियाँ विछडे तथा विसकित, दोनों ही प्रकार के देशो के लिए उपयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण हैं। 
परन्तु उन्तत देशो में जिस टैकनोलौजी का अधिक विकास 22200 20 है, वह श्रम बचाने वाले उपायो के 
रूप में है जो कि अधिक उन्नत देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं कौ प्रतीक है। उदाहरणाय, कपास 
खुनने का यन्त्र अथवा आधुनिक भारी क्रषि ट्रैक्टर इस किस्म की आवश्यकताओ के ही छूचक हैं। 
इन यत्वों का आविष्कार इस बात का सूचक है कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे भाड़े पर सिलते वाले 
श्रमिको की भारी कमी है। परन्तु पिछड़े देश इस टक्नोलोजी को इसलिये नहीं अपना सकते, 
वयोकि इससे न केवल साधनो का ही अपव्यय होगा, बल्कि वेरोजगारी भी फैलेगी । 


(५) विकास के लिए योजना बनाना (0०ए००[णद्या ए॥0ण78) : 


अल्पविकसित देशो की पाँचदी आवश्यकता है उनके विकास के लिए योजना बताना । 
बाजार से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वाजार ही सब कुछ नही दे सकता । यह 
मतुप्य को आस्तरिक्ष मे तही विठा सकता, और न यह करोडो र० की लागत वाले विशाल बाँध 
को ही अस्तित्व भे रा सफता है अथवा यह ऐसे स्थान १९ इस्पात उद्योग का निर्माण भी नहीं कर 
सकता जहाँ कि इस्पात उत्पादन करने की क्षमता पहले से बहुत घोडी चली आ रही हो अपवा 
बिल्कुल नही हो । वाजार-व्यवस्था ने उन्नत देशो के विकास में तो सहायता पहुँचाई है परन्तु एक 
अस्पविकृत्तित भर्थज्यवस्था मे सहायता के लिए इस पर निर्भर नहीं रहा जा राकता, जहाँ कि न 
क्रेवल विकास की आवश्यकता होती है, अपितु विकास की, तोब माँग होती है। तीद्र गति से 
आधिक विकास करने के लिए बाजार-शक्तियों (0:८४ 070८5) पर विश्वास करने का अर्थ 
अनावश्यक तथा अनुपेक्षणीय (७०४४०१०८७)४) जोखिम उठाना है। अत नियोजन एक विकासशील 

$ देश की निरपेक्ष एव पूर्ण आवश्यकता है ओर इस सम्बन्ध मे दो मत नहीं हैं । 


एक अच्छी योजना में तीन बातें होती चाहिए । प्रथम, यह कि योजना आधिक विकास 
के लिए युद्ध स्तर जता कार्य करे अर्थात्‌ यह उन तत्वों पर जोर दे जो महत्त्वपूर्ण हो और उन तत्वों 
के मुकाबले उनगे अन्तर करे जो कि लाभदायक अथवा निष्कय हो। उदाहरण के लिए, 
क्रपि में अतेक चीजें लाभदायक हैं परन्तु कुछ उसके लिए अपरिहाय (70059975902) 
है, सिचाई, रासायनिक खाद तथा उन्नत किस्म के बीज कृषि में ऋ्रान्तिकारी सुधार कर 
सकते हैं परन्तु कुछ और भी कृषि सेवाएं ऐसी हैं जो कि उसमे केवल मामूली परिवतंन ला सकते 
हैं। दूसरे, एक अच्छी योजना को ओद्योगिक सफलता के दृश्य और अदृश्य, दोनो ही अशो पर जोर 
देना चाहिए। विकास सम्बन्धी नियोजन की दृश्य सफलताएं अथवा उपलब्धियाँ हैं--इस्पात कार- 
खानो की स्थापना, रेलवे लाइमों का विछाना, कोयला खानो तथा तेल शोधक कारखानो की 
स्थापना आदि । विकास-नियोजन बी अदृश्य सफलताएं हैं, दस्तु की लागतो में कमी करना, बस्तु 
बी कोटि मे सुधार, पुनर्स्थायता (6709०शा॥०0१) के लिए. परयोप्त कमाई, श्रम तथा प्रवन्धनीय 
उत्पादिता मे वृद्धि आदि | यह आवश्यक है कि एक अल्पविकसित देक मे विकास सम्बन्धी योजना, 
औद्योगिक सफनता के दृश्य तथा अदृश्य दोनो ही पहलुओ की दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिएं। तीसर, 
रा योजना ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को यशथेष्ट रूप में पूरी कर 
सके। 


“' (६) आदिक स्थिरता (2०00००७॥० 820॥9) : 


अन्त मे, सतत्‌ आधिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक अल्पविकसित देश मे 
यथेप्ट मात्रा में वित्तोय स्थिस्ता बनी रहे । ऐसे अनेक सुप्रसिद्ध अथंशाम्त्री हैं जो आधिक विकास 
करने वाले एक साधन के रूप मे स्फीति (73007) का समर्थन करते हैं। स्फीति मे तो यह एक 
गुण है कि बह आधिक ज़िय ओ को गतिशील करती है प्रन्तु इसकी हानियाँ भी कम नही हैं। 
भूतकाल मे, स्पीदि ने सस्कारो को उछाडा है, आय के वितरण को अत्यधिक अस्त-व्यस्त किया 
है, निर्धनो को भूखों मारा है और धनियो को ओर घनी बनाया है॥ अतः घाटे की वित्त-व्यव्स्था 
तथा कीमतो की स्फीतिजनक वृद्धि मे त्तो जहाँ तक भी हो बचना चाहिए । 


भ्र्ड 


दृद्धि में केवल पूंजीगत वस्तुएँ ही शामिल होगी (और उपभोग्य वस्तुओ की मात्रा यथापूर्व 
रहेगी) । इस स्थिति मे, पूंजी के प्रवाह मे जो वृद्धि हुई है वह उपभोग्य वस्तुओ के पूर्व प्रवाह 
(?०श०ए६ 409) के अलावा है । 

एक अल्पविकसित राष्ट्र देश के अन्दर से ही पूंजी का सचय तीन भ्रकार से कर सकता 
है (क) छिपी हुई बेरोजगारी अथवा कृषि की मौसमी बेरोजगारी का उपयोग करके, (ख) श्रम 
तथा अन्य उत्पादकीय साधनों को अनाथिक प्रूंजी-निर्माण से उत्पादकीय पूजी-निर्माण बी ओर को 
स्थानान्तरित करके, और (ग) उपभोग में कटौती करके, जिससे कि उत्पादत के उपादान पूंजीगत 
वस्तुओ के निर्माण मे लगाये जा सकें । आगे चलकर यह बताया जायेगा कि इसमे प्रथम सम्भावना 
में तो कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं ! परन्तु दूसरी और तीसरी सम्भावतायें स्पष्ट 
रूप से सरल तथा सुविधाजनक हैं। 


तोत्र पूजी-निर्माण अथवा आय में तोब्र वृद्धि [२8छ0 (०४ एणक्रभाणा ण 
छि्[0 [रधाढ३5६ ॥0 700॥6) : 


चूंकि पू'जी निर्माण की पहचान उत्पादन वस्तुओ अथवा निवेश वस्तुओं की उत्पत्ति से 
होती है, अद यह बात इस खोजपूर्ण निर्णय पर निर्भर है कि निवेश-योग्य बेशी का कितना भाग 
निवेश वस्तुओ के उत्पादन में लगाया जाता है और कितना उपयोग्य वस्तुओ के उत्पादन मे ? मान 
लीजिए, निवेश-योग्य वेशी (7५८5॥0० 5०००५) का उपभोग्य वस्तुओ के उत्पादन में लगाया 
जाने वाला भाग 7७ है और निवेश वस्तुओ के उत्पादन में लगने वाला भाग 7 है, तो ए0८ का 
कार्य पजी का सचय करना होगा। एक उच्चत अर्थव्यवस्था मे, 7 की मात्रा भधिक होती है और 
पूजी-निर्माण भी प्रक्रिया लगभग स्वयचालित होती है परन्तु एक अल्पविकसित अथंव्यवस्था की 
रस्था पह होती है कि ९८ की मात्रा ओर उसके फलस्वरूप पूजी निर्माण की दर मे कैसे वृद्धि 
जाये £ 
एक अल्पविकसित देश पू'जी निर्माण की ऊंची दर तथा आय की वृद्धि की ऊँची 
दर की प्रकटतत विवादास्पद दिखाई देने वाली समस्याओं को हल करना होता है । यदि निवेश- 
योग्य पूरी की पूरी बेशी को उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है तो उससे आय में 
तात्कालिक बृद्धि होती है, वस्तुत आय में यह वृद्धि उस वृद्धि से भी अधिक होगी, जो कि इस 
निवेश-योग्य वशी को पूर्णतया उत्पादक वस्तुओ के उद्योगों में लगा दिए जाते पर प्राप्त होती। 
यह कथन इस मान्यता पर आध्रारित है कि पू जीगत उपज का अनुपात उपभोग्य-वस्तुओ के क्षेत्र 
के भुकावले उत्पादक वस्तुओ के क्षेत्र मे नीचा होता है। अल्पविकसित देश मे अल्पाविधि भें आय 
की वृद्धि की दर 7८ की ऊंची मात्रा के साथ ऊँची होगी किन्तु ?£ की ऊँची मात्रा के साथ 
नीची होगी । इसके साथ ही, हम यह पहले बतला चुके हैं कि पूँजी का निर्माण 7 की मात्रा 
पर निर्भर होता है अत 7८ का मूल्य अथवा उसकी माजा जितनी अधिक होगी, पू'जी-निर्माण की 
दर भी उतनी ही ऊँची होगी । इस प्रकार, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को एक बड़ी दुविधा का 
सामना करना होता है। 
(क) यदि वह अल्पाविधि से आय की उतल्त्ति की दर को बढाने का इच्छुक है तब तो 
उसे निवेश-योग्य वेशी का एक बडा अनुपात उपभोग्य वस्तुओ के उत्पादन मे लगाना चाहिए। 
(ख) यदि वह चाहता है कि पू'जी-निर्माण की दर मे वृद्धि हो, तब उसे 9॥ की मात्रा 
में वृद्धि करती चाहिए और इस स्थिति में अल्पकाल से आय की बुढ़ि की दर अपेक्षाकृत नीची 
होगी । 
इस दुविधा का अन्त यही मही होदा । दीघावधि मे स्थिति बिल्कुल इससे उल्टी हो 
जायेगी । दीर्धावधि भे, ९६ के ऊचे मूल्य के साथ हो आय वी दृढ़ि वी दर भी ऊँची होगी किन्तु 
४८ के ऊँचे मृत्य के साथ नीची होती जायेगी | ऐसा इसलिये होता है वयोकि-- 
(क) ?/ की ऊंची मात्रा का अर्थ होगा पूंजी-निर्माण वी ऊँची दर (क्योकि इससे 
निवेश वस्तुओ का उत्पादन होगा), और पूजी घृद्धि की इप्त दर वा कार्य होगा, बाय में वृद्धि 
करना, ओर 


भरे 


पूजो का सचय ((शशॉर्ग ॥०००एए|०४०४) : 
पूजी के सचय के लिए तीन बातें बावश्यक हैं :-- 


(क) वाघ्तविक बचतो को मात्रा मे वृद्धि हो जिससे कि वे साधन जो अब तक उप- 
भोग-कार्यों में लगे रहे थे, अन्य कार्यों मे लगाये जा सकें, 


(ख) एक बेकिंग वित्तीय व्यवस्था की स्थापना जो कि जतता की बचतो को गठिशील 
करती है और निवेश कर्ताओं को इस योग्य बनाती है कि वें अपनी रकम माँग 
सके, और 

(ग) उसका निवेश करना जिपका अर्ष है, पूंजीगत माल (०७७9७) 80०08) का 
उत्पादन । 


पूंजी का सचय केवल वित्तीय सस्थाओं की स्थापना करके तथा मुद्रा का विस्तार करके 
ही नही किया जा सकता। वित्तीम ढाँचा महत्त्वपूर्ण तो है परन्तु केवल वित्त की घाराओ के 
अस्तित्व भात्र से ही पू'जी-निर्माण के रतर में वृद्ध की भाशा नहीं की जा सकती | वास्तव गे, 
बिना अतिरिक्त वास्तविक बचतो के यदि मुद्रा का विस्तार होता है तो उससे स्फीति _ (#7007) 
उत्पन्न होती है। चूंकि पूजी का अर्थ द्रव्य पूंजी (77009 ०००8!) से नही, अपितु वास्तविक 
पू"जी (60 ०99708)) से होता है अतः पूंजी के सचय का अर है, वास्तविक परिसम्पत्तियों (स्व 
9855८43) का निर्माण । और इसके लिए ब्ावश्पकता होती है--अतिरिक्त बचतों की ओर उत्पाद- 
कीप निवेश (7047ए८ 79ए6४ण९॥7) की । 


पूजी निर्माण फी प्रक्रिया (४० 070९०७$ ण॑ एडजान एथणशाणा) . 


2९५ तिर्माण की प्रक्रिया के कन्त्गेत यह आवश्यक है कि एक निश्चित अवधि के 
अन्तगंत राष्ट्रीय आय उपभोग के स्तर से आगे वढ़ जाये। यदि ४ को आय माता जाये, 0 को 
उपभोग ((0780४07४0०) माना जाएं, 8 को बचत (53008) माना जाए और ॥ को निवेश 
(77५६४770६४/) माता जाए तो समीकरण (८०॥७७/300) इस प्रकार बनता है : 
४--055$ 

सन्दुलन की स्थिति मे, बचतें निवेश अथवा विनियोग के बराबर होगी । इस प्रकार यह 
कहा जा सकता है कि उपयोग (८) पर राष्ट्रीय आय (४) की अधिकता से समाज की बचतो ($) 
का निर्माण होता है जिसे कि निवेश (7) भी कहा जा सकता है। अतः निवेश फा ठोस मूल्य ही 
पूजी-निर्माण की पूर्वबत्‌ है । 

* तथापि, यह आवश्यक है कि निवेश तथा पू'जी निर्माण के बीच के सम्बन्ध का उल्लेख 
किया जाये। जहाँ कि निवेश (!) का अर्थ है निवेश योग्य बेशी (705000 5णए०७), बहाँ 
पूंजी निर्माण का अर्थ है, अधंव्यवस्था की पूजी की मात्रा में निवल वृद्धि। मान लीजिए अर्थ- 
व्यवस्था कौ निवेश योग्य वेशी (।) उपभोग्य वस्तुओ के उत्पादन में विनियोग पर दी जाती है तो 
इसका हज है कि पूजी का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ; क्योकि ऐसा करने से केवल उपभोग्य 
वस्तुओं का ही उत्पादन होगा, अर्थव्यवस्था की पूंजी में कोई वृद्धि नही होगी । अतः यह आवश्यवा 
नहीं है कि किसी निश्चित अवधि भे पूजी निर्माण का मूल्य निवेश-योग्य बेशी के मूल्य के बराबर 
ही हो। अत यह कहना सही है कि पूजी-निर्माण के लिए तिवेश-योग्य बेशी (!) का होना 
आवश्यक तो है परन्तु केवल इग़से ही इस बात की गारण्टी नही मिल जाती कि पूंजी का निर्माण 
हो ही जायेगा । 

इस स्थिति में, किसी अर्थेव्यवस्था मे पूंजी के प्रंचय के दो तरीके है । प्रथम यह है कि 
ऐसे साधनी को, जो कि उपभोग्य वस्तुओं के अत्मादन में लगाये जा रहे हैं, कट ब्तुओ के 
उत्पादन मे सगा दिया जाये | इस स्थिति मे उपभोग्य वस्तुओो (एण७एण ७० 20065) की मात्रा 
घट जायेगी ओर पू जोगत वस्तुओ की मात्रा मे बृद्धि हो जायेगी। यहां पूजी के प्रवाह मे जो वृद्ध 
हुई है बह उपभोग्य वस्तुओ के प्रवाह के एक भाग की स्थानापन्न (5५०४४०(९) है ॥ दूसरे, यह 
किया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की कुछ उपज में वृद्धि कर दी जाये | इस स्थिति मे उपज की 


प्रत्यत्ष तथा परोक्ष कर अथवा अप्रत्यक्ष कर 


(6० थरात पता प्र४७) 


प्रारम्भिक : प्रत्यक्ष तया परोक्ष करो का अर्य॑ एबं व्यास्या ([7706ए८४०7--(८४४०७ह क्ञात॑ 
फली॥ह07 ० एाल्ल बात साद्ारल 7४:८७) 


मध्ययुग (7700॥९ 876) से ही अर्थशास्त्री तथा लेखक करो का वर्गीकरण प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष करो के रूप मे करते रहे है । परन्तु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही शब्द बढ़े अस्पप्ट रहे हैँ 
और कभी भी इनकी कोई प्रामाणिक व्याख्या नहीं की गई । प्रो० बुलक (70॥ 80॥00/) ने अपने 
वित्तीय साहित्य में इन शब्दों बी लगभग एक दर्जन विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। उनमे से कुछ प्रमुख 
परिभाषाएँ इस प्रकार हैं “उत्पादन पर लगाये जाने बाले कर प्रत्यदा कर और उपभोग पर लगाये 
जाने थाले कर परोक्ष कर हैं”, “ आय पर लगाये जाने दाले कर प्रत्यक्ष और व्यय पर शगाये जाने 
वाले कर परोक्ष है”, “जो कर सुम्पप्ट रूप मे लागू किये जायें वे प्रत्यक्ष और जो कर छिपे रूप में 
लागू हो वे परोक्ष कर हैं”, आदि आदि। प्रत्यक्ष तया परोक्ष करो के बीच सबसे अधिक श्रसिद्ध भेद 
वह है जो जै० एस० मिल (7 5. ॥])) ने किया है। “प्रत्यक्ष कर वह है जो केवल उसी व्यक्ति 
से माँगा जाता है जिससे सरकार चाहती है कि वह भुगतान करे और परोक्ष कर वह है जो किसी 
व्यक्ति से इस आशा व इच्छा से माँगा जाता है कि यह दूसरे के व्यय पर अपनी हानिपूर्ति कर 
लेगा ।/! मिल के अनुसार, करो का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होना इस तथ्य पर निर्भर है किये 
वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा अदा किये गये हैं था नही जिन पर कि उनका भार डाला गया था। 
इस परिभाया के अनुसार, वैयक्तिक आय-कर (ए्ा50ए० 7000४ 85) अथवा ऐसे मकान पर 
लगाया जाने वाला कर, जिसमे कि उसका मालिक रहता हो, इसलिए प्रत्यक्ष कर माना जायेगा 
मयोकि उसके भार (०ए7ऐ८॥७) का अन्तरण (आआगाए्ड) नहीं होगा, और बिक्रों कर तथा सीमा 
कर (००५०7 6७५) इसलिए परोक्ष कर सममे जायेंगे क्योकि यह कहा जाता है कि उतका भार 
विक्रेता द्वारा खरीददार पर डाल दिया जायेगा। 





. 3. 5 का : शाात्रए०5 ण॑ एगापव्क ंटणणारज, ए 822, “6 उार० (४ शींपणा 45 ऐट्याबाए0 6 
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(ख) दीर्घकाल मे, उपभोग्य वल्तुओं की आय उत्पादन करने की क्षमता शुन्य हो 
जायेगी वयोकि उन वस्तुओं का उपभोग कर लिया जायेगा । 


अत यह स्पष्ट है कि दीघंकालीन दृष्टिकोण से एक अत्पविक्रसित देश के लिए यही 
अच्छा होगा कि वह बपनी निवेश योग्य वेशी का एक यड़ा भाग पूजीमत बस्तुओ के उत्पादन 
(अर्थात्‌ पू जी निर्माण) की ओर मोड दे। परन्तु अल्पकालीन दृष्टिकोण से, सामान्य जनता 
(जो कि अपनी आय मे वृद्धि की आशा कर रही होती है) अपनी आय बढाने वी इच्छुक हो सकती 
है । और यदि ऐसा है तो नियोजन अधिकारी इस वात के लिए बाध्य हो जायेंगे कि वे निवेश- 
योग्य वेशी का एक बड़ा भाग उपभोग्य बस्तुओं के उत्पादन से लगा दें। इस प्रकार, एक अल्प- 
विकसित देश की दुविधा यह है कि वह (क) आय में अल्पकाल मे बडी वृद्धि करे, या [ख) आय 
में अल्पकाल मे थोड़ी वृद्धि करे, इस स्थिति में दी्घंकाल से आय की दर मे वृद्धि करने की क्षमता 
उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप दीघंकाल मे आय मे तेजी से वृद्धि होती है। इनमे से 
किस विकल्प मे चुना जायेगा, यह्‌ बात मुख्यतः: सरकार की प्रकृति और राज्म के स्वरूप पर 
निर्भर है । लोकतस्बीय ण्द्धति में, आमतौर पर प्रथम विकल्प को पसन्द किया जाता है किन्तु 
सत्तावादी व्यवस्था (30॥00790शा 59४९7) में, जहाँ कि जनता की इच्छाओं को अधिक 
महत्त्व तही दिया जाता, सामान्य दूसरा विकल्प ही चुना जाता है। 


अन्य अनुकूल तत्त्त (076४ ए३५०ए७४४७४ ए2४०६०१७) * 


यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि पूंजी का निर्माण मुख्ययया बचत की दर पर 
निर्भर हुआ करता है। सीमान्त बचत प्रवृति (गरक्षाहगाव] एा09श/आ9 ॥0 ६६४८) जिठती अधिक 
होती है देश भे पूंजी निर्माण की वर भी उतनी ही ऊंची होती है। परन्तु वचत की सीमान्‍्त 
प्रवृत्ति तथा पूंजी निर्माण की दर के बीच कोई आवश्यक सह-सम्वन्ध (०07०७॥09) हो ही, 
ऐसी बात नहीं है | वास्तव में, यदि बचतो का उपयोग उत्पादन पूजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण 
में नही किया गया सो अधिक बचत करने की प्रवृत्ति से हातिकारक आथिक परिणाम सामने आते 
की आशका है। बचतो का यदि उपयोग न किया जाये, कमर उपयोग किया जाये, अथवा उनका 
दुष्पयोग किया जाये तो उनसे कभो भी पूंजी का तिर्माण नही हो सकता । दूसरे, यदि बचतो 
को अशत अथवा पूर्णतः बेकार रखा गया तो उससे समर्य माँग (थीव्थाए8 0८7१) 
घटेगी और उससे कोई मतलब हल नहीं होगा। तीसरे, यदि बचतो का उपयोग बेकार 
की दिखावटी मदों अथवा ऐसी चीजो में किया जाये जो कि सत्ता या शक्ति के प्रदर्शन के 
लिए होती है, जैसे कि स्वर्ण, जवाहरात अथवा कोई जायदाद खरीदता, तो उससे भी पूजी 
निर्माण की प्रक्रिया मे सहायता नही मिल सकती। चौथे, उपयोग की एक उपयुक्त सीसास्त दर 
भी पू'जी-निर्माण का एक आवश्यक पहलू है क्योंकि इससे श्रम की कार्य-क्षमता अधिकतम होती 
है और उपभोग्य वस्तुओ की माँग में वृद्धि होती है। अत यह बात स्पप्ट झूपसे समझ लेनी 
चाहिए वि पूजी-निर्माण की प्रक्रिया बह काये है जो चालू आय के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा 
सम्पन्न किया जाता हैं ताकि भावी आय मे वृद्धि हो सके। यह कार्य दो प्रकार से सम्पन्न किया 
जाता है (क) कुशलता वृद्धि की दृष्टि से चालू आय को उपभोग में लगाकर, और (छ) 
निवेश के लिए बचत करके जिससे कि सर्वाधिक उपयोगी उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण 
किया जा सके । 
पू'ी का बेंटबारा (80८००० ० बजा) : 


अब तक हमने अल्पविकसित देशों में पूंजी के सचय से सम्बन्धित समस्याओं एवं 
कठिनाइयो का विवेचन किया है | जब हम नये निवेश (ए८ज् ए्रएट/छ्ाधा() के बेंटवारे की समस्या 
पर विचार करेंगे। पूजी के बंटवारे की समस्या कई बातों की ओर राकेत करती है, जैसे कि 
संचय की गईं पूजीगत सामग्री को प्रकृति तथा किस्म,वें क्षेत्र जिनमे- कि निवेश क्रिया जाना है, 
पूंजी का बेटवारा करते समय अपनाया जाते वाला सिद्धान्त बादि-आदि । 


पूंजी के बंटवारे पर अल्पविकसित देशो में चूक्ति श्रम की बहुलता और पूंजी की कमी 
(हुती है, अतः इस बात की भारी बावश्यक्ता है कि यदि उत्पादन की रीतियों में चुनाव का 
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अवसर उपलब्ध हो तो श्रम की अपेक्षा परैजी का उपयोग अधिक मितध्ययता से किया जाना 
चाहिए। उदाहरणत- कृषि मे, यदि अधिक पूंजी का भी उपयोग किया जाये तो भी उसमे 
उत्पादन वी रीतियाँ श्रभ-प्रधात ही वनी रहेगी । फिर, कृषि का बन्त्रीकृर्ण करने के लिए जितनी 
पूंजी की आवश्यकता होती है, उसका अर्थव्यवस्था मे यदि और कही निवेश किया जाये तो बह 
पूजी अधिक उत्पादक सिद्ध हो सकती है। 


अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओ में निवेश अधिकाशत" छोटे-छोटे उद्यमो के रूप में किया 
जाता है। इसदा आशिक कारण तो पूंजी तथा कुशल श्रमिकों का कम मात्रा मे पाया जाता है 
भौर आशिक कारण यह है कि छोटे उद्यमो भे जोखिम कम रहता है। छोटे पैमाने के उद्यणो के 
अन्य लोगो के अलावा इनसे ये लाभ भी भ्राप्त होते है. उत्पादन की श्रेष्ठ रीतियो का मधिक 
फैलाव, उत्पादन की नई-बई तकनीकों मे अधिक संख्या में व्यक्तियों का भाग लेना तथा प्रबन्ध 
प्रशिक्षण के लिए अधिक अवसर । परन्तु छोटे पैमाने को इकाइयो के लाभो की सीमायें भी हैं। 
इसके अतिरिक्त अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लिये यह भी आवश्यक होगा कि वह कुछ किस्म 
के निवेश को वुछ विशिष्ट क्षेत्रो में केन्द्रित करे और अन्य क्षेत्रों कोइस बात की छूट दे कि वे 
नई-नई उत्पादन तकनीकों को अपना सकें । 

क्री-फभरी यह हो सकता है कि किसे विशेष उद्योग मे उद्यादद की केबल एक ही 
तकनीक (१६०७०॥५०६४) उपलब्ध हो ॥ उदाहरण के लिए, इस्पात उत्पादद अथवा रासायनिक खाद 
की स्थिति मे, केवल पू'जी-प्रधान रीतियाँ (०४७॥६8] 7(07502 ए/८/४०१$) ही उपशब्ध होती हैं। 
भत इस स्थिति में, कम मजदूरों के अस्तित्व की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके अतिरिक्त, 
न सकता है कि इतना बड़ा वाणिज्यिक उद्यम रोजगार की हृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध 
नहो। 

निवेश की अन्य कसौटी पूरकता (०००७००)८०८०/&7७/) की है। अनेक उद्योग एक-दूसरे 
के पूरक' (००7॥९70८7809) होते हैं अतः उन्हे एक साथ ही विकसित होना होता है। इस स्थिति 
में सन्‍्तुलित विकास की विचारबारा के आधार पर निवेश की ऊँची दर रावा ओऔद्योगीकरण की 
तीब्रगति की वकालत की जा सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में बडी सावधानी बरतने की 
आवश्यकता है कि सभी प्ो्चों का त्तेजी से विदास साथ साथ ही हो सके, क्योकि तकनीकी भ्रमिको 
की कमी के कारथ इस काय॑ मे बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । 


अन्त मे, एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे, निवेश के विकल्पों मे से चुनाव करने की 
महत्त्वपूर्ण कसोटी विदेशी अदायग्रियों का सन्तुलन भी है। उदाहरण के लिए, यदि निवेश को निर्मात्‌ 
उद्योगो के व्यय पर देशी वस्तुओ के उद्योगों पर केख्द्रित कर दिया गया, तो अदायगी-शेष (0208706 
| 999700073) भें घाटे हो जायेंगे । ओर स्थिति उस समय ओर भी खराब हो जायेगी जबकि 
द्रव्य-आय मे वृद्धि होगी और माँग मे भी वृद्धि होगी और माँग में भी वृद्धि को समावना होगी 
क्योकि इससे अधिक मात्रा मे आयात करना आवश्यक हो जायेगा ॥ 


पूजी-संचय की दर (२४0९ ० 0४प78] #०००य्ाए|३807) + 


इस सम्बन्ध में काफ़ी मतभेद पाये जाते हैं कि पूंजी के सचय की वह दर कौनसी 
होनी चाहिए जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को आयिक प्रगति के मार्य पर आगे बदने में मदद दे 
सके ५ इस प्रश्न पर दो स्पप्ट दृष्टिकोण पाये जाते हैं--एक तो “तेजी से वढने वाली दर का 
दृष्टिकोण” और दूसरा “शने शने बढ़ने बाली दर का हृष्टिकोण |” 

विचाएको का एक वर्ग ऐसा है जो अत्यन्त तीब्र दर से पृ'जी के सचय का समर्यन 
करता है जिससे कि अल्पविकेसित अर्थव्यवस्था को युगो पुराने आ्िक दुष्चक्र (शंप्न०० णंप्णो०) 
पे एक झटके में ही वाहर निकाल लिया जाएं। इस मत के समर्थन में जो तक दिये जाते हैं वे 
जिम्न प्रवार हैं :-- 

सर्वप्रथम, पिछड़ी तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वी आधिक प्रगति के मार्ग में 
दाघाएँ हैं उनके पुराने रीति-रिवाज तथा परम्परायें झटिदादी सास्वतिझ समस्याएं और विशाल 
जनसख्या जो कि तौब्रगति से वढ़ रही होती है । अतः आधिक विकास के पथ को भ्रशस्त करने के 
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लिए यह आवश्यक है कि बड़े-बड़े निवेश किये जाएँ और बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय किया 
जाए । दूसरे, कुछ लोगों का मत यह है कि आशिक विकास के मार्ये में आते वाली वास्तविक 
बाधाएँ सामान्यत. ये हैँ--गिरा हुआ स्वास्थ्य, छूत की बीमारियों का फैलता, अपर्याप्त सफाई, 
अपूर्ण तथा असन्तुल्षित भोजन, अपर्याप्त आवास व्यवस्था, तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का 
अभाव आदि । इन सब समस्याओं को हल करने का अथ्थ है सरकार द्वारा बडी मात्रा में पूजी का 
निवेश । इसके अतिरिक्त, राज्य को कुछ ऐसे वडे आयिक उद्यम और भी हाथ मे लेने पड़ सकते 
हैं। जैसे कि परिवहन तथा सवार, पोर्ट तथा वन्दरगाहु (छणा5 ॥06 ॥क70००४), सिंचाई तथा 
विद्यूत प्रयोजनाएँ आदि | अतः यह स्पष्ट है कि “तीद्न दर वृद्धि के दृष्टिकोण” वाले विचारकों 
के अनुसार पूंजी मे वृद्धि की दर काफी तेज होनी चाहिए “जिससे कि अल्पेविकसित क्षेत्रो को 
निर्धनता तथा तिराशा के उस गत से एक झटके में ही वाहर निकाला जा सके जिसमे पड़े-पड़े वे 
आधिक ह॒प्टि से जड और सामाजिक दृष्डि से उत्तेजित बने हुए हैं।” इस संदर्भ से अल्पविकसित 
देशों के लिए विदेशों से वित्त तथा तकनीकी ज्ञान की सहायता प्राप्त करता अत्यन्त आवश्यक है। 


तीद्र गति से पू'जी-सचय के मत के विरुद्ध, दूसरे हृष्टिकोण में इस बात पर जोर 
दिया गया है कि पूजी-सचय की दर में शने. शर्ते. वृद्धि किये जाने को आवश्यकता है। “शनेः 
-शने: वृद्धि के दृष्टिकोण के विचारक” इस वात पर जोर देते है कि एक अल्पविकसित अयथेव्यवस्था 
भे बड़ी मात्रा मे पृजियो के इन्जेक्शन लगाये गये तो उससे या तो ये इत्जेक्शन वेकार जायेंगे 
अथवा अर्थेव्यवस्था के लिए वे प्राणल्लेवा सिद्ध होंगे। 


“शान. शर्में: दृष्टिकोण के विचारको” के अनुसार, घन तथा तकनीकी ज्ञान को विदेशी 
सहायता प्राप्त करके यदि क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये तो उससे देश के अन्दर ही ऋषभिक आथिक 
विकास की एक घुदृढ नीव नही रखी जा सकेगी । जब भी विदेशी सहायता बन्द हो जायेगी तभी 
अर्थव्यवस्था अपनो पूर्व जड स्थिति पर वापिस लौठ आयेगी | दूसरे, लोगो की आदतें, विचार 
करते का ढग तथा रहत-सहन का तरीका आदि बदलने ग्रे समय लगता है! और जब तक ये 
परिवतंन नही होंगे तब तक अर्थव्यवस्था की आ्िक दृष्टि प्रे प्रगति करने की आशा नहीं की जा 
सकती । केवल धन की बडी-बडी रकमो के इन्जैंक्शन लगा देने मात्र से कोई लाभ नही होगा क्योकि 
उपपुंकत परिवर्तनों को अस्तित्व में आने मे काफ़ी समय लगेगा | तीसरे, यह नही माना जा सकता 
कि अपनी सभी प्रशासकीय समस्याओ से युक्त केन्द्रीय तियोजन (०्शाप/ छा॥70ए8) ही अल्प- 
विकसित देशो के विकास का एकमात्र अथवा श्रेष्ठ हल है । 


इस प्रकार “शनेः शनै: वृद्धि के दृष्टिकोण” के अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि आथिक 
विकास के कार्य मे अधिक भीड-भाड़ नही होनी चाहिए और यह कि पूजी-वृद्धि की ऊँची दर पर 
अधिक निर्भर रहने तथा विदेशी सहायता पर अधिक आश्रित रहने का भागे, दो सकता है कि देश 
के लिए सर्वोत्तम मार्ग घ्िद्ध न हो | दूसरी ओर, वे पूजी-सचय को हल्की दर का, विदेशी ऋण 
तथा अनुदानों को अपेक्षा देशी पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहने का व अहिसक साप्राजिक परिवतेनो 
की दशाओ का प्रमर्थेन करते है। 


निष्कर्ष (टणालण्ञ्नं०४) - 


इन दोतों ही मतो में से किसी भी एक के लिए हाँ कर देना बड़ा कठिन है। दोनो ही 
पक्षों के तकों मे काफी बल है। इन दोनों ही परस्पर विरोधी मतो मे, सही स्थिति यही दिखाई 
देती है कि इन दोनो के बोच का कोई मार्ग खोजा जाए। एक ओर तो, पूजी-सचय की दर 
भी यथेप्ट रूप में ऐसो ऊँची होनो चाहिए कि जिससे अर्थव्यवस्था (०८०४०प्र५) को निर्धतता और 


भ८ 


क॒ष्टो के दलदल से बाहर निकाला जा सके । परन्तु साथ ही साथ, यह दर इतनी अधिक ऊँची भी 
नही होनी चाहिए जो देश की क्षमता से बाहर हो अथवा जो देश को विदेशों पर निर्भर बना दे। 


छिपी हुई बेरोजगारी तथा पूंजी का निर्माण 
(छ58७५७१ एप्रक्काए0फला( बग0 09ञधों एकणबा०४) 


यह हम पहले भी बतला चुके हैं कि अल्पविकसित देशों में भूमि पर जनसख्या का 
अधिक दवाव पडने तथा सम्मिलित कुदटुम्व व्यवस्था के कारण यह हो सकता है कि अनेक लोग एक 
ही पारिवारिक फार्म पर विना इस वात का विचार किये हो कार्य कर रहे हो कि उनके अतिरिक्त 
काम पर लगने से अतिरिक्त उपज भी हो रही है या नहीं। अत्य शब्दों भे, कृषि की सीमान्त 
उपज (फ्रक्मष्टाएथं 0070) शून्य अबवा नवारात्मक (7०8/70०) भी हो सकती है । इसका अर्थ 
यह हुआ कि इृपि मे कार्य करने वाले श्रमिकों के एक भाग को हटाकर अन्य धन्धों मे लगाया जा 
सकता है और इस शर्ते के साथ कि उनके हटने के वाद भी अथंव्यवस्था कृषि में उतना हो अथवा 
उससे भी अधिक उत्पादन दे सकती है। नर्को ने इस स्थिति को छिपी हुई वेरोजगारी अथवा 
अतिरिक्त मानवीय-शक्ति का नाम दिया है। उसने लिखा है कि “ये देश बड़े पैमाने की छिपी हुई 
वैरोजगारी से ग्रसित हैं ओर वह इन मानो में कि कृषि की विधियों में कोई परिवतेन किसे बिना 
ही कृषि में लगी हुई जनसध्या के एक बड़े भाग को वहाँ से हटाया जा सकता है और ऐसा करने 
से कृषि उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होगी' उतनो ही कषि-उपज, कृषि के तरीकों भें कोई 
परिवर्तन किये बिता ही, अपेक्षाकुत कम श्रम शक्ति (४७०७ 70०) से प्राप्त की जा 
सकती है ।/* 


नर्की (९७४६८) का कहना है क्रि छिपी हुई बेरोजगारी के रूप मे जो श्रम की वर्वादी 
हो रही है, उसे बचना चाहिये और उसका उपयोग पू'जी तिर्माण के लिए करता चाहिये क्योकि 
अल्पविकत्षित देशो में पूजी के निर्माण की भारी आवश्यकता है। ऐसा करना दो प्रकार से सम्भव 
है। वे सीमान्त श्रमिक (74800 ७०7॥८७४४), जिनकी उत्पादिता (97०ए८७शा9) या तो शून्य 
है या नकारात्मक, अब ग्रामीण क्षेत्र की बचतो का उपयोग कर रहे हैं--अर्थात्‌ ग्रामीण क्षेत्र बी 
बचतें उन सीमान्‍्त श्रमिको द्वारा उडाई जा रही हैं जिनकी उत्पादिता शून्य है। सीमान्त श्रमिक-- 
छिपे हुए बेरोजगार श्रमिक--कुछ ऐसी पूंजीगत प्रयोजनाओं में काम करने के लिए कपि से 
निकालकर लाये जा सतत हैं, जैसे प्िचाई, नाली-निर्माण, सडक, रेलें, गृहनिर्माण तथा फैक्टरियो 
विशेष रूप से सामूहिक उद्यमो एव सस्थाओ में काम करने के लिए। 


चूंकि, अनुपानत , पूंजीगत वस्तुओ के क्षेत्रों मे श्रम की सीमान्त उत्पादिता सकारात्मक 
(90४0ए८) होती है, अव उस क्षेत्र की श्रम-शक्ति से उपयुक्त बेरोजगार श्रमिकों को जोड देने ते 
पूजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि ही हीगी । इसका एक परिणाम यह भी होगा कि ग्रामीण 
मर्द रोजगार में छिपी हुई सम्भावित बचते अब “प्रभावी बचते” (थीं८०४४० ध्यश785) वन 
जायेंगी । इस प्रकार, कृषि में विद्यमान फालतू श्रम-शक्तति को अन्य पूजीगत प्रयोजनाओ के निर्माण 
में स्थानान्तरित कर देने से जो कृषि-वेशी (3870४!॥॥४] ४ग70/५5) उत्पन्न होगी उससे पूंजी का 
निर्माण सम्भव हो सकेगा । इस प्रकार नहीं का यह मत था कि श्रम के केवल पुन, बेटवारे मात्र 








]!  अल्पविकसित देशो मे पूजी-निर्माण के एक साधन के रूप में छिपी हुई बेरोजगारी के प्रयोग 
करने की सम्भावना कुछ लेयको ने प्रकट की है। इनमे से प्रसिद्ध लेखक है 
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रथ 


सेही प्रूजी का निर्माण किया जा सकता है ओर इस कार्य के लिए न तो कर लगाने की 
आवश्यकता है और न उपभोग को सीमित करने को । बुचनन तथा ईलिस ने इसी विचार को और 
भी अधिक स्पप्ट किया है!” 'इन श्रमिकों को कृपि उपज में कमी किये बिना ही कुछ न 
की पू'जीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए संगठित किया जा सकता है। उनसे अब उपज में कोई 
वृद्धि नही हो रही थी, अतः उनके हटने से कृषि-उपज के विद्यगान स्तर में कोई कमी नहीं होगी। 
उधर पू'जीगत वस्तुओ के उत्पादन में उनके कारण वृद्धि होगी और यह बृद्धि उपभोग के व्यय पर 
नही होगी वल्कि इसलिए वयोक्ि कुल उत्पादन बढ़ गया है ।/?? इस अकार, “बह प्रभाव डाला 
जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी औद्योगीकरण पर एक भार होने की बजाए छिप्रे हुए वेश मे 
एक घरदान है ।”/+ 


कहठिनाइयाँ (07॥00!968) : 


नरों के विचारों मे इस प्रश्न पर काफी विवाद उत्पन्न कर दिया है। नर्की के इस 
विचार से तो कोई असहमत नही है कि अल्पविकसित देशों मे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती 
है। परन्तु वास्तविक प्रश्न यहू है कि क्या इस छिपी हुई अथवा निहित बेरोजगारी को इतनी 
आयादी से पूजी विर्माण के एक स्रोत मे बदला जा सकता है ? इस भ्रम्बन्ध में हर स्थिति मे कई 
व्यावहारिक कठिताइयाँ सामने आतो हैं । 


(१) नर्की ने न तो "छिपे हुए बेरोजगार श्रमिको” की प्रकृति को स्पप्द किया है और 
मे उन श्रपिकों की प्रकृति को, जिनकी पू'जी-निर्माण के लिए आवश्यकता है । छिपे हुए बेरोजगार 
श्रमिक (058520/9 प्याश।909९0 40007) जहाँ अनिवायंतः अकुशल तथा तकतीकी ज्ञान ते 
रहित होते हैं, वहाँ पू'जी-तिर्माण की प्रक्रिया के लिए स्पष्टतः कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों की 
आवश्यकता होती है । मर्की की मोजना को तव तो ठीक मात्रा जा राकता है जबकि पूंजीगत 
प्रयोजनाओ का निर्माण अकुशल श्रमिक्रो द्वारा तथा न्यूनतम मात्रा मे कुशल श्रमिकों द्वारा करना 
सम्भब हो । 

यदि छिपे हुए बेरोजगार श्रमिकों को ऐसी “निवेश” (8५४६४77७व) प्रयोजनाओ में 
स्थानात्तरित करना सभव भी हो जाए जिनमे कि किसी विशेष कुशलता की आवश्यकता नही 
होती है, फिर भी भ्रम प्रधान प्रकृति की ऐसी निवेश प्रयोजनाओ से यह आशा नही की जा सकती 
कि थे उतनी मात्रा मे तथा उस किस्म की अचल पूजी (#7८6 ८७.४) जुटा सकंगी, जिप्तकी कि 
ओऔद्योगीकर॒ण के लिए तत्काल आवश्यकता होगी। कुरिहरा के अनुसार, “इन श्रम्त प्रधान 
प्रयोजनाओं से अधिक से अधिक यदि कुछ आशा कौ जा सकती है तो यह कि ये बहुत सीमित 
मात्रा में प्रारम्भिक पूंजी का निर्माण कर सकती है (उदाहरण के लिए, फंक्टरो क्षेत्रों को भूमि की 
सफाई, आधुनिक राष्ट्रीय सडको के लिए कच्ची सडको का निर्माण और मशीन-निर्मित माल के 
लिए कच्चे माल के रूप में दस्तकारी काय ) | परन्तु तीम्र गति से औद्योगीकरण करने के लिए 
काफी मात्रा मे बड़े पेमाने पर मशीनों द्वारा मशीनों के निर्माण की आवश्यकता होती है। परन्तु 


5५ मशीनों के स्थान पर उबत बेरोजगार श्रमिकों को लगा देने से मशीनों का निर्माण नहीं 
होगा ।/ 


इस सम्बन्ध में, आधिक विकास के अनुज्ञात्मक (एशाशांडभ्रं४७) तथा वाध्यताकारी 
(८००००७णंअं५८) तत्त्वो के बीच हि्समेन द्वारा किया ग्रया भेद महत्त्वपूर्ण है।'' नर्की के अनुसार, 
छिपे हुए बेरोजगार थमिकों का उपयोग कुछ ऐसे निर्माण कार्यों मे करना होगा, जैसे कि सड़कें, 
भवन, जल-कल (फ्रअंध' १४०६७) तथा भूपि-सुधार जादि जिन्हे कि सामान्यतः सामाजिक वन्धी 
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० 
पूंजी कहा जाता है। नर्की का तक यह है कि इन कार्यों से पूजी का_ निर्माण होगा जिसके फल 
स्वरूप आभिक विकास द्वोगा | परन्तु हिर्समेंद के अनुसार, सामाजिक बंधी पू जी यद्यपि विकास के 
लिए मूलत. महत्त्वपूर्ण है परन्तु यह केवल अनुन्नात्मक तत्त्व है और वह इन मानों में कि यह निजी 
निवेश को आगे बढने की अनुमति देता है । दूसरी ओर, “प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पू जी” (06०५ 
छा0१ालीए८ स्वजांओं) का अस्तित्व आधथिक विकास में एक बाध्यताकारी तत्त्व है। भ्रत्यक्ष 
उत्पादक पूंजी अथवा क्रिया मे अन्य के अलावा मशीनी ओऔजार उद्योग तथा लोहा व इस्पात उद्योग 
सम्मिलित क्ये जाते हे। छिपे हुए वेरोजगार श्रम को पूजी-निर्माण के रूप मे बदल देने के नर्की 
के सिद्धान्त का मेल सामाजिक बची पूंजी (50७4 ०४८०१९७० ००४७॥७४)) के सम्बन्ध में ही ठीक 
बेठ्ता है, उस प्रत्यक्ष उत्पादक पूंजी के सम्बन्ध मे नहीं, जो कि आर्थिक विकास को हृष्टि से 
अधिक महत्त्वपूर्ण है 
(२) नर्की का तर्क है कि छिपे हुए वेरोजपार धमिको के स्थानान्तरण से मजदूरियों 
में दृद्धि करमे की आवश्यकता नहीं होगी । “किन्तु छिपी हुई वेरोजगादी” की उसकी परिभाषा 
उसके निष्कर्ष के विह्द्ध होगी । छिपे हुए बेरोजगार व्यवितयों को व्यक्तिगद रूप में तही पहचाना 
जा सकता। वे तो श्रम-बाजार (!३४७०छ शाअऑः८) की प्रक्रिया द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र से 
स्थानान्तरित होगे । अत इस स्थिति मे उन्हें मजदूरियाँ देनों ही होगी, और इसके अलावा 
मजदूरियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक द्वोगी जिसके निम्नलिखित दो कारण हैं -- 
(क) अब तक के छिपे हुए वेरोजगार श्रमिक यह सोच सकते हैं कि वे तो उत्पादक श्रमिक 
हैं। भत' उन्हें श्रम-बाजार मे प्रवेश के लिए प्रेरित करने को ऊँची मजदूरियाँ प्रस्तुत करनी होगी । 
(ज) अथंब्यवस्था मे स्फीतिजनक दबाव (9#407097५9 97०8507०) प्रकट होते ही 
मकद मजदूरियाँ (770769 ४७8८५) बढने लगती हैं। यूकि वे पूंजीगत प्रयोजनाएँ, जितमे कि 
छिपे हुए बेरोजगार मनुष्य लगे होते है, फल देने मे कुछ समय लेती हैं, अतः स्फीतिजनंक दवाव की 
उत्पत्ति अनिवाये ही हो जाती है । ओर यह्‌ भी निश्चित हें कि यदि स्फीतिजनक दबाव को बढने 
की अनुमति दे दी जाती है, तो उससे स्वय पूजी-निर्माण का लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है| 
(३) नर्को का तक यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में छिपे हुए बेरोजगार श्रमिकों के 
स्थातान्तरण से आप से आप ही प्रभावी बचें (८गि०८४४० 58५7285) उत्पन्न होगी, और वह इस 
अर्थ परे कि अब तक के बेरोजगार श्रमिक जिस खाद्याप्त का उपभोग करते थे, वह अब बचतो का 
रूप ले लेता है । यह क्यन सतत्‌ उपभोग की मान्यता ५र आधारित है । ये प्रभावी बचतें पहले 
उस निर्वाह कोष (६०१४४७७००७ (०००) के रूप से थी जो कि उन तत्कालीन बेरोजगार श्षमिको का 
पेट भरने के काम में आता था जो अब पूंजीगत प्रयोजनाओं मे उत्पादक श्रमिक के रूप में कार्य 
कर रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध मे अनेक कठिन प्रश्न सामने आ खडे होते हैं। एक तो यह कि 
(छिपे हुए बेरोजगार श्रमिकों का अन्य धन्धो मे स्थानान्तरण होने के पश्चात्‌) जो लोग ग्रामीण क्षेत्र 
में शेप बच रहे वे हो सकता है कि अधिक उदारता से उपभोग करने का निश्चय कर लें। इस 
स्पिति मे, वह निर्वाह-कोप सभवत पर्पोप्त न हो जो कि पू'जीगत प्रयोजनाओ मे नये स्थानान्तरित 
क्यि गये श्रमिको के पोषण के लिए उपलब्ध था। दूसरे, छिपी हुई बेरोजगारी से सम्बन्धित श्रमिक 
जब धूजीगत प्रयोजनाओ मे स्थानान्तरित हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी उपभोग की 
आदते तेजी से विकसित हो जाएँ और वे अधिक उपभोग करने लगें--यह सोचकर वयोकि अब वे 
स्व॒तन्त्र रूप से रोजगार में लगे हुए हैं । इन स्थिति में भरी परिणाम वही होगा, अर्थात्‌ निर्ाह- 
कोष अपर्याप्त हो जायेगा । इस प्रकार , “छिपी हुई बेरोजगारी से सम्बन्धित श्रमिकों का, जो 
पहले अनुत्पादक थे किन्तु अब उत्पादक उपभोक्ता बन गये, शदहरीकरण होने के परिणामस्वरूप, 
यह हो सकता है कि सम्पूर्ण अयंव्यवस्था में ही उपभोग प्रवृत्ति (9709605॥9 ॥0 ००080706) में 
वृद्धि हो जाए। इस स्थिति में उन साधनों को भी उपभोग्य वस्तुओ के तिर्माण में लगाने का दबाव 
बढ जायेगा जो कि अन्य दशा मे पूंजीगत वस्तुओ वा उत्पादन बढ़ाने में लगाये जा सकते थे 4/77 
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परन्तु उपभोग को निर्वाह-कोप तक ही सीमित रखने का एक तरीका है और वह यह 
कि ग्रामीण क्षेत्रों के निकट ही पूंजीगत प्रयोजनाएँ आरम्भ की जाएँ ताकि छिपी हुई बेरोजगारी 
से सम्बन्धित श्रमिक पुराने ढाँचे में ही निदास करते रहे और अपना स्थान न छोड़े । इसका यह्‌ 
भी अथे द्ोगा कि पुरानी सामाजिक संस्थाएँ, जिनके अन्तर्गत कि एक परिवार के सभी सदस्य 
एक साथ ही रहते ये, अब बराबर बनी रहेगी, परन्तु इस सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई यह है 
कि छिपे हुए वेरोजगार श्रमिकों का प्रयोग करके पूरी निर्माण करने का क्षेत्र इसलिए सीमित 
रहेगा क्योकि श्रमिको का उपयोग केवल गाँव मे अथवा उसके आसपास ही किया जा सकेगा । 


(४) दैँवनोलौजी के प्रति उदासीनता (१९८७0००ट्ट८४ एरदणएथ४) की नर्की की 
मास्यता अव्यावहारिक तथा बेकार है। ओद्योगीकरण की प्रक्रिया गे उयोगो से मही आशा की 
जाती है कि वे श्रम बचाने के साधनों ([490॥7-४8शं०९ १९८ए०९४) का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, 
जिसके कारण विभिनल क्षेत्रों मे फालतू अकुशल श्रमिकों का आवागमन सीमित हो जायेगा । इसके 
अतिरिक्त, पूजीगत सामग्री की मात्रा मे भी तेजी से वृद्धि करनी होगी बिससे कि श्रमिक को 
उत्पादिता-वुद्धि के लिए सुसज्जित किया जा सके। इस प्रकार, टेकनोलौजी सम्बन्धी प्रगति 
अनिवाय है। फिर, एक अल्पविकसित देश में जनसख्या में तीद्र गति से वृद्धि होने से दो प्रकार से 
स्थिति और उलझ जाती है| प्रथम तो इससे छिपी हुई बेरोजगार श्रम-शक्ति में लगातार वृद्धि 
होती रहती है , श्रमिकों का यह्‌ वर्ग उन सम्भावित ग्रामीण बचतो का उपयोग करता रहता है 
जिनको कि फालतू श्रमिको का निर्वाह-योग्य कृषि से अन्य क्षेत्री की ओर को स्थानानतरण करके 
उत्पन्न किया जाता है। दूसरे, “पुजी कै सचय का अतिक्रमण करके जनसख्या वृद्धि की जो भ्रवृत्ति 
पाई जाती है, इसका आर्थ मह है कि छिपी हुई बेरोजगारी की मात्रा उस सख्या से अधिक तेजी से 
बढ रही है जो पूंजी की उस मात्रा के द्वारा उत्पादकीय तरीके से खपाई जा सकती है जिसके 
बारे में कि यह माना जाता है वह (मात्रा) छिपी हुई बेरोजगारी से सम्बन्धित श्रमिकों ने बढाईं 
ड् ॥ प्र 


धर नये-वये उद्योगों तक प्रत्धो में मानब-शक्ति की वेशियों का बेंटवारा करने से 
पारस्परिक हितो के सम्बन्ध में विवाद उत्प्त होठा है। छिपी हुई बेरोजगारी से सम्बन्धित श्रमिकों 
को काम देने से उपलब्ध निर्वाह-साधनो (76805 04 $00»$8706) के पुनरवितरण का प्रश्न उठ 
खडा होता है और इस समस्या का हल वाजार की यान्त्रिक रचना द्वारा करना होता है। परन्तु 
इस स्थिति में, कुछ लोगो के पारस्परिक हितो के सम्बन्ध मे विवाद उठ खडा होसा है। ऐसे लोगो 
में एक ओर तो वे हैँ जितको पहले से ही जीविका के साधन प्राप्त हैं और दूसरी ओर वे हैं जिनको 
रोजमार देकर जीविका के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।!* 


निष्कर्ष (00700 ०॥) * 


निष्कर्ष के रूप से कहा जा सकता है कि अल्पयिकसित देशों भे बचत 0 अप [ जी- 
निर्माण के एक स्रोत के रूप मे मानव-शक्ति की बेशियो (ए॥आ-9०ए४९ $४एए ०५७७) का अस्तिह 
अत्यधिक सद्देहास्पद तथ्य हैं और इसका व्यावहारिक महृत्त्व बहुत कम है| “यह उत्तर, कि अप्रयुक्त 
श्रम का अस्तित्व स्वय ही भविष्य मे उपलब्ध हो सकने योग्य बचतो का प्रमाण है, उस समस्या 
का सही मूल्याकन नही है जिसमे कि व्यावहारिक कार्यवाही के लिए बहुत कग आधार विद्यमान 


है ० 
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20. 


श्र 


प्रो० कुरिहरा (0 हण्रा/आ०) ने और भी नेक कदम आगे बढ़कर कहा है कि 


“+'छिपी हुई बेरोजगारी से पू जी के संत्रय तथा आधिक विकास में मदद मिलना तो दूर रहा, और 
सम्भावना यह है कि ऐसी सन्देहास्पद प्रयोजनाओ को सहारा देकर, जो कि क्षमता वृद्धि के स्थात 


पर रोजगार वद्धि की प्रकृति की हैं, इससे पू'जी के संचय और आधथिक विकास में बाघा ही 
उत्पन्न होगी | 7 
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24. 


अत्पविकस्ित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है ? अत्पविकपसित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों 
की विवेचना कीजिए । 


एव ॥$ 7९800 99 एए6९78९४६१०७९९ ९८००॥ण१५ ?_ 95ट2055 6 टाक्मबण८7505 
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अल्प विकास के कारणों की विवेचना कीजिए ॥ आधिक विकास के लिए किन-किन बातो 
बी आवश्यकता होती है ? 
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अल्पविक्तित देशो मे पूजीनिर्माण प्रक्रिया को विवेचन कौजिए । 

705९0$$ धी९ एए0९९४४ 0 <3ज़ाबों 00890॥ [प्र प्राप॑द्वाए४२६॥०७९१ ००७॥(त९६५. 
छिपी हुई बेरोजगारी तथा पूजी के निर्माण पर एक टिपणी लिखिए। 
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आशिक विकास को कुछ समस्याएँ 


(8076 ?2090|श75 07260707रं० 0709॥0) 


किसी भी अर्थव्यवस्था के आथिक विकास की दर कुछ घढकों पर निर्भर करती है $ 

इन धटकों को एक समीकरण के रूप में जिसे आर्थिक विकास के नमूने कहते हैं, प्रस्कत किया जा 

सकता है। प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत ऐसे ही कुछ तमूत्रों का अध्ययन करेंगे जिनका कि प्रतिपादव 

विव्यात अर्थशार्त्रियो द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हम आ्धिक जिकास से सम्बन्धित 

38 समस्‍््याओं का अध्ययन करेंगे । इन समस्याओ का अल्पविकस्ित अथेव्यवस्थाओ के साथ 
सम्बन्ध है । 


() आथिक विकास के आदर्श नमूने 
(४०१६5 ० ६९०००7४० 7070) 


क्राथिक आदर्श की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह किसी अर्थव्यवस्था 
की घटनाओं की तकंपूर्णता के बारे में किसी सिद्धान्तविज्ञ द्वारा चित्रित किया गया एक "क्षण- 
चित्र” (5720870/) है। इस प्रकार आथिक विकास का आदर्श और कूछ नही, अपितु उन विभिन्‍न 
पारस्परिक सम्बन्धो का सार मा है जो एक निश्चित प्रत्याशित तमूने का विकास करने के 
शन्यर्ष से पप्तिस्त ऐ काते हैं गिगस के आए्दर्ई ऋणव उणूके ऋप उह एप प्यल सारकी रण 
उपायो का पत्ता लगाना है जो कि एक सदा बढ़ते हुए रूप में बस्तुओो व सेवाओं के एक ऐसे 
विग्न्‍तर प्रवाह का आएवासत दे सके जिसके मार्ग में ऐसी सामग्रिक बाधाएँ [८॥000९ 605$- 
3025) उत्पन्त न हो जो कि (व्यवस्ताय चक्र के कारण) उक्त प्रवाह को विघटन की दशा में ला 
छडती है । हेरोड तथा डोभर ने आधिक प्रगति के ऐसे आदर्शों ज्षवा नमो का निर्माण किया है 
जो कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों को अर्पथक समस्याओं के विशेष सन्दर्भ मे मुख्यतः उनके 
अनुभव पर आधारित है। ये आदर्श उन परिवर्तनों पर आधारित हैं जो कि पूजीवादी व्यवस्था के 
सरल संचालन के लिए आवश्यक हैं ।। ओर यही इन आदर्शो की मुख्य कमजोरी भी है--अर्थात 
यह कि जो नमूना विशेष रूप से उन्‍नत अर्थव्यवस्थाओ की प्रगति की व्याख्या करने के लिए वनाया 
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हि 


दर 


गया द्‌ उसका उपयोग अहल्पविकसित देशों के विकास की प्रक्रिया की व्याक्ष्या करने के लिए किया 
जाता है। 


स्थायी अथवा सतत्‌ विकास की आवश्यक बातें (२९पणाव्याक्वाड ० 86369 00ण7) : 


हेरोड तथा डोमर (प्रधाः०6 ४90 00059) दोनों ने ही अर्येब्यवस्था में सतद्‌ एवं 
स्थायी विकास को आवश्यकताओं का अध्ययन किया। ये दोनों ही भाय-वबुद्धि की ऐसी दर का 
पता लगाने के लिए प्रयत्तशील ये जो कि एक गतिशील अर्य॑व्यवस्था ((9ग्रशणयं० ८००॥०॥०९) को 
बर्ष के वर्ष सन्तुलन (८पण्ााशा) के मार्ग पर बनाये रखने के लिए आवश्यक हो । उनके 
आदर्श अथवा नमूने मे निवेश (7ए6४7670) को जो कि आय की वृद्धि ओर विकास को प्रक्रिया 
में महत्त्वपूर्ण भाग लेता है, दोहरा रोल अदा करना होता है--(क) यह आय उत्पन्न करता है, कौर 
(ख) यह पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था की उत्पादन-क्षमता (छ000०४४७ ८४94०॥)) 
को बढ़ाता है ।* इसमे पहले को. सभरण प्रभाव (50979 ८००७) माना जा सकता है । निवेश 
का कोई भी भाग निश्चित रूप से दोनो ही प्रभाव डालेगा । माँग प्रभाव (त८ा470 शी००ए) (नये 
निवेशों के कारण) अतिरिक्त आमदनियों की उत्पृत्ति के द्वारा अपना कार्य सम्पन्न करता है और 
सभरण प्रभाव उस्त अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के द्वारा अपना कार्य सम्पन्न करता है 
जो (क्षमता) उत्पन्न की गई परिसम्पत्ति के जीवन काल मे, वाजार मे उपज के बाधिक प्रवाहो को 
अस्तित्व मे ला सकता है | इस प्रकार, यदि निबल निवेश किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की 
उत्पादन क्षमता की वृद्धि के द्वारा और आय की उत्तत्ति के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास बरावर 
जारी रहेगा। 


विकास की समस्या का जटिल पहलू यह है कि उत्पादन क्षमता तथा आय की उपज 
के दीच बढ़ते हुए उच्च स्तरों पर सन्तुलन कैसे बनाये रखा जाय ? यह महत्त्वपूर्ण है कि जब पूंजी 
के स्टॉक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है तो वास्तविक आय का परिमाण (५०।४7८) तथा 
उसकी उत्पत्ति भी उसी दर से बढ़े। अन्यथा तो, फालतू क्षमता उत्पन्न हो जायेगी और वह उद्यम- 
कर्त्ताओ को इस बात के लिये बाध्य करेगी कि वे अपने निवेश व्यय मे कटौती करें | इसका अतिम 
परिणाम यह होगा कि आय मे ओर आगे चलकर रोजगार मे भी कटौती हो जायेगी तथा अर्थ- 
व्यवस्था सतत्‌ एवं स्थायी विकास के सन्तुलित मार्ग (८पणा9शंग्रा) 980) से भटक जायेगी । 


है इस प्रकार दीघ॑काल मे रोजगार प्रदान करना निवेश तथा आय को वृद्धि की दर का 
कार्य है। यदि बेरोजगारी को दूर करना है और दीघंकालीन असन्तुलन से बचना है तो यह आव- 
श्यक है कि आय इतनी पर्याप्त दर से बढ कि जिससे बढते हुए पूजी स्टॉक की पूर्ण क्षमता का 
उपभोग हो सके । इस दृष्टि से आप की घृद्धि की दर वह होनी चाहिए जिससे यृद्धि की पूर्ण दामता 
दर (9 ०७७०००॥५ 7006 ०६ ष70५/॥) अथवा वृद्धि की समाश्वासित दर (फ़्धाशग60 78(8 ० 
870शा) कहा जा सके । 


हेरोड-डोमर के समीकरण (प्रक्वाग०0-00475 एवए४४०॥) : हु 


हैरोड के अनुसार, अर्थव्यवस्था मे वृद्धि को जो दर होनी चाहिये, वह निम्न समीकरण 
भे दी गई है +- 
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भरे 


द्वेस्टबिल (895/80०) के मतानुसार “प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो स्थायी तथा वार-धार 
उत्पन्न होने वाले अवसरो पर लगाये जाते है और परोक्ष कर ये है जो वभी-वभी उत्पन्न होने वाले 
अवसरों तथा विशिष्ट घदनाओं के समय लगाये जाते है ।/* बेस्टेबिल का यह भेद बड़ा अस्पष्ड 
तथा सदिश्य (800॥89०७५) है और अनेक भ्रम उत्तद्र कर सकता है। उदाहरण के लिए बेस्टेविल 
की परिभाषा के अनुसार, मृत्यु कर की परोक्ष कर ही माता जायेगा क्योकि यह कभो-कभी उत्पन्न 
होने वाली अथवा प्रासंगिक घटता (००८४5४णा०] ८४८॥) के समय लगाया जाता है, किन्तु मृत्यु- 
कर को आमतौर पर प्रत्यक्ष कर ही मागा जाता है। प्रो० डि मारो (2० 720 2४००) ने 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो में आय के मूल्याकन अथवा माप करते की विधियों के आधार पर भेद 
किया है।* यदि किसी व्यक्ति को कर अदा करने की राशि का निश्चय करने के लिए उसवी आय 
का मूल्याकन अथवा निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है तो वह कर प्रत्यक्ष कर कहा 
जायेगा । इसके पिपरीत, जो आय प्रत्यक्ष माप से बच जाती है उसका भूल्याकन परोक्ष रूप पे 
उस समय किया जा सकता है जबकि व्यक्ति उसे ख्च करता है । इस प्रकार की आप पर लगाये 
जाने वाले कर को परोक्ष कर कहते हैं ! डि मार्कों ने इसे करों का आर्थिक वर्गीकरण कहा है किन्तु 
वास्तव में तो यह एक प्रशासनिक वर्गीकरण है। मार्को का वर्गीकरण इत्तलिये कमजोर है क्योकि 
यह करो को छिपाने वी एव नकारात्मक विचारधारा पर आधारित है 


प्रो० फिप्दले शिराज (ऐर्ण |0त9 9०) के अनुसार, “थे कर जो तुरन्त ही 
व्यक्तियों की आय अथवा सम्पत्तियों पर लगाये जाते है और जितका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा 
सीधा सरवार को होता है प्रत्यक्ष करो भे सम्मिलित किये जाते है, जवकि अन्य सभी कर जैसे--- 
व्यवसाय कर, गनोरजत्त क* आदि परोक्ष कर के रामृह मे रखे जाते हैं ।”+ प्रस्तुम परिभाषा में 
भुगतान करो वी विधि को ही करो दो प्रत्यक्ष और परोक्ष करने का आधार माना गया है जो कि 
सर्वधा अवास्तदिक है। इसका कारण गह है कि प्रत्येक कर का भुगतान सीधे सरकार को ही 
किया जाता है, अतएय इस हृष्टिकोण से ठो प्रत्येक कर प्रत्यक्ष कर हो जाता है । 


डा० डॉल्टन (07 04007) के अनुसार, “एक प्रत्यक्ष कर वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा 
दिया जाता है जिस पर कि वैधानिक रूप से वह लगाया जाता है, जबकि परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है तया पूर्णत अथवा अशत: अन्य एक व्यक्ति द्वारा भुगतान 
किया जाता है, जोकि पक्षकारो के मध्य कुछ अनुबन्ध अथवा सौदा करने की शर्तों में परिवत्ंन 
किये जाते के परिणामस्वरूप होता है।* प्रस्तुत परिभाषा मे यह भाता गया है कि प्रत्यक्ष 
कर का विंवर्तत नही किया जा सकता । उदाहरण के लिए आयकर एब आयात कर को प्रत्यक्ष कर 
मामा गया है जबकि प्राचीन समय में फ्रास में आयात कर को परोक्ष कर में सम्मिलित किया गया 
था। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कर निर्धारण के आधार पर करों का दर्गीकरण किया जाता 
है किल्‍्तु इसे ढा० डाहदन ने स्वीकार नही किया है ६ 


वर्तमान समय में, प्रत्यक्ष ध्था परोक्ष करो के रूप में करो का बर्गोकरण तिर्धारण 
(35६९४४००९॥() के आधार पर किया जाता है वजाए इसके कि निर्धारण के बिन्दु पर [०॥ धा० 
707 0 355९४४॥९॥.) किया जाय ।" उदाहरण के लिए, कर प्राप्त की हुई आय पर भी लगाये 
जा सकते है अपया किये गये खर्च पर भी लगाए जा सकते है। जो कर आय कौ प्राप्ति 
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5 
ऋण न्‍। अप >> 
के. हू 


हर _8 स्पा में वृद्धि की 
लक _> समय की प्रति इकाई आय में वृद्धि की दरा 
सतह जिसमे. मय इकाई बा 


इस समीकरण का आशम यह है परदि क्षमता का पूर्णतया उपयोग ऊ़िया जाना है 
और यदि बचत-निवेश का सन्तुलन पूरी तरह बनाये रखना है तो समय की प्रति इकाई आय 
(90०%26 ए०६ एप ० (0८) में ऐमी दर से वृद्धि करनी होगो जो बचत प्रवृत्ति (छ०एथाशाए 
80 8906) को प्र'जी-उपज के अनुपात से भाग देने के बाद आने वाले भजवफल (१००९०/) के 
बराबर हो 


हेरोड तथा डोमर के समोकरणो की तुलना (स्था०0 भाते 0णाक् एकए05 ९०गणभव्त) 


यह स्पष्ट है कि हेरोइ तथा डोमर के समीकरण एक से ही हैं और उनसे कमान 
निकलते हैं । हेरोड की आय वृद्धि की समाश्वासित दर (था8760 78/6) वही हैं जो कि समय 
की प्रति इकाई आय मे वृद्धि की दर है। शेप सकेतों का भी समान गर्व तथा महत्व है । परन्तु 
दोनों समीकरणों में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर भी पाये जाते हैं जो निम्न प्रतार हैं -- 


प्रथम, जहाँ डोसर निवेश ([7ए८४४४८१() को आय की उस बुद्धि से सम्बद्ध करने मे 
आगे रहे हैं जो क्रि प्राप्त की जानी है, वहाँ हेरोड ने उस तरीके पर जोर दिया है जिसके द्वारा 
निवेश कौ उपज भे भाव को दर पर लागा जा सके, उमर आय की दर पर जिसे कि उद्यपकर्ता 
अनुभव कर रहे हैं । 

दूसरे, डोमर ने जहाँ पू'जी के निर्माण तथा पूर्ण क्षमता की क्रमिक उत्पादन दि क्े 
बीच तकनीकी एवं शिल्पी सम्बन्ध भ्रदर्शित किया है वहाँ हेरोड ने उसके साथ ही, एक भोर तो 


माँग और उसके परिणामस्वत्प चालू उपज और दूसरी ओर पूजी-निर्माण के बीच व्यावहारिक 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया है । 


ड़ लेखको ने देबनोलौजी अथवा शिल्प के प्रति डोमर के रख की आलोचना की है।* 
डोसर ने चूँकि समर्थ मोग («ॉ४०॥४७ ४6०४७॥०) की जकुशलता को पहले से ही भातर लिया है, 
अत उनका विचार है कि टंक्‍्नोलौजी सम्बन्धी प्रगति ही निवेश के अवसर उत्पन्न करती है। परल्तु 
एक भल्प्रविकसित अर्थव्यवस्था मे, टेक्‍तोलोजी सम्बन्धी प्रगति की आवश्यकता भुद्यत, इसके 


उत्पादक प्रभाव ([#०00८४४० शी०८६) के कारण होती है, समर्थ माँग की वृद्धि तो केवल एक 
प्रासगिक घटना मात्र है। ह 


तोसरे, हेरोड ने प्रेरित तथा स्वाधीन निवेश के बीच भी भेद किया है। प्रेरित तिवेश 
(॥000०८० ॥79०507६॥) का जन्म, आय की और उसके फल्रस्वर॒प माँग की वृद्धि से होता है और 
इससे अधिक होता है पिछले लाभो से । दूसरी ओर, स्वायत्त निविश (800०7००05 कवर 
नई खोजो, आविष्कारो, प्रत्याथाओ, व सरवारी बंधे विवेश (070॥0 0ए८॥680 ॥0१दशएथा 
आदि के द्वारा प्रभावित होता है । माँग के चाथू_उत्तार-चढ़ायो से इसवा कोई घनिष्ठ सम्बन्ध 
नही होता । निवेश के प्रेरित भाग की व्याख्या पूंजी-निर्माण तथा पूर्ण क्षमता की उपज बृद्धि के 
बीच के कार्यात्मक सम्बन्ध (00९0079] 72900799) हार की जाती है। डोमर ने स्वय को 
इसी विचारघारा तक सीमित रखा है क्योकि उनदी राय है कि निवेश के स्वा्यत्त भाग की व्याध्या 
आधिक परिवर्तनों द्वारा सन्‍्तोषजनक रूप से नही की जा सकती । परन्तु हेरोड ने स्वायत्त भाग 
को भी छूट दी है और उनके विचार से निवेश के इस भाग को आय के स्तर पर निर्भर बवाद्य जा 
सकता हैं, बजाए इसके कि आय की दर पर विर्भर रखा जाएं। इस विचार को सम्मिलित करके 
हेरेड ने व्यावह्मरिक सम्दन्ध की खोज की जो कि अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार त्तपा पूर्ण क्षमता 
वृद्धि के अनुरूप है । 
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(#ल-वृद्धि की समाश्वासित दर (80760 ए३० ० 870ज॥) । 
8 +-दी हुई आय ४ में बचत की सीमान्त प्रवृत्ति (०एध/भाए 0० 53४०) | 
(४:5--पूजी की वह मात्रा जो उपज की इकाई बृद्धि के लिए आवश्यक हो । 


हैरोड ने विभिन्‍न प्रकार की तीन वृद्धि दरों का उल्लेख किया है, अर्थात वृद्धि अथवा 
विकास (870%४॥) की वास्तविक दर (05), बूद्धि की समाश्वासित दर (06 फ्रक्षाशा।९( ॥46 
०० ह०ए॥) (65) और वृद्धि की पूर्ण रोजगार अथवा स्वाभाविक दर (0,) । ऊपर दिये गये 
समीकरण के अनुसार, यदि क्षमता के पूर्ण तथा निरन्तर उपयोग के विषय मे भाश्वस्त होता है तो 


आय में दा की वाधिक दर से अवश्य वृद्धि द्वोनी चाहिए बर्षात पूंजी की उपज के अनुपात पर 
रु 


बचत करने कौ सीमान्त प्रवृत्ति की दर से |* 


क्ोन्स (६८५९५) के समान ही, हेरोड ने ऐसे विश्व की कल्पना की है जिसमे बचत 
को प्रवृत्ति या रुझान (ए०/५7५(५ 0 ६४४०) निषेश की प्रेरणा ([700०८मथ/॥ 00 0४८७) से 
अधिक होने लगती है और जिसमे स्थिरता (&॥8804॥070) की ओर निरन्तर प्रवृत्ति पाई जाती है। 
हेरोड ने तीन बचतो पर जोर दिया है : (क) उत्पादन-क्षमता (7007९८४९८ ८ए90०॥५) की 
समर्थ माँग (८९०0४७ 0७7370) से भागे बढ़ जाने का खतरा, (ख) प्रेरित निवेश (000026 
[7४८४गाधय) का मुख्य योगदान, और (ग) क्रमवर्धी सन्तुलन (छा०ट7०३॥४० ८वृण्णध00770) की 
अस्थिरता । 
डोमर का आदर्श (77०००) का सामान्य पूर्व धारणा पर आधारित है कि सस्तुलस मे $ 
शब्न्ट--9 
न्+0--, 
]:--5, जिसमें 
१--समाज की आय ($7060फ6 ० ००ए्यण्पाज) 
(5-->उपभोग (००॥४॥॥ए॥०॥) 
8->दी हुई आयी (या $५) मे से बचतें, ओर 
7--निवेश ([7ए९507९7/) 
सन्तुलन (६५०) शाप), निवेश (7) बचतों के अथवा दी हुई आय (5४) मेसे 
बचत की सीमान्त-प्रवृत्ति के बरावर होगा। यदि ६ की पूजी-उपज के बरतुपात (ध्यज़ाश 07फ़ण: 
एरश।०) की सज्ञा दी जाए, तो उत्पादन की वृद्धि और उप्के फलस्वरूप समय की प्रति इकाई 


बाय (४?) न्न्क अर्थात समय को प्रति इकाई आय मे वृद्धि निविश की उस मात्रा के बराबर 


होगी जो उसको (निवेश को) पू जी-उपज के अनुपात से भाग देने पर बचेगी | यदि [--59४, तो 
भिन्न निकाल कर यह स्थिति होगी : 


श्र न्ह्नछ- च्त्श्भ्र 


छू छू 





4. पूंजी की उपज के अनुपात (व्य्ज़ाब] ०एफ्रपा एआ०) से आशय पूंजी के प्रवेश (07) 
तथा उत्पादित पदार्थों की निकासी (0०४००) के अनपात से है । यह अनुपात भिन्न होता 


है मौर उद्योगो की प्रकृति पर निर्भर होता है---अर्थात्‌ इस बात पर कि वे पूजी प्रधान 
उद्योग हैं या धम-प्रधान । 


द्ष 


इसके साथ ही, आय का स्तर भी एक ऐसा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो कि बचतों की पूति का निश्चय 
करता है। अतः उन्नत अर्थव्यवस्था मे, बचत तथा निवेश को समानता को एक सन्तुलनवी 
स्थिति माना जाता है। किन्तु एक पिछड़ी तथा अल्पविक्तित अर्थव्यवस्था में, वचत तथा निवेश 
सम्बन्धी निर्णय आमतौर पर व्यक्तियों के एक ही वर्ग द्वारा लिये जाते हैं अतः वे अधिकतर 
परस्पर-निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त, वचतें चूँकि अधिकतर अच्छे खाते-पीते लोगों के पासले 
आती हैं, अतः बचतो वी वृद्धि इस बात पर निर्भर होगी कि निवेश को सुविधाएं कहाँ तक 
उपलब्ध कराई जा रही हैं और निवेश-क्रियाओ की विभिन्न बाधाओं को कहाँ तक दूर किया जा 
रहा है। इस प्रकार, बचतें जहां उन्नत अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बाय के स्तर पर निर्भर होती हैं, 
वहाँ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं मे ये निवेश के अवसरों पर निर्मर रहती हैं । 


इसके अतिरिक्त, उन्नत तथा पिछड़े देशो के बीच पूंजी की उपज के अनुपात (व्वण्ॉश 
0090 ;20) के सम्बन्ध में भी अन्तर पाया जाता है। एक उच्नत देश (40४भा०6० ००ण्णात) 
मे, पू'जी-उपज के अनुपात को सामान्यतः, टैक्नोलोजी सम्बन्धी _गुणाक ((छ्ा॥००ह्०४ ००४ी 
लंध्या) के रूप में लिया जा सकता है; कसी भी विशेष अवधि मे, उद्यमकर्त्ता विभिन्न प्रयोजनाओं 
में से चुनाव कर सकते हैं और पू'जी-गुणाकों (०७७८४) ८०८विश्॑ंश॥5$) का किसी न किसी प्रकार 
से सन्तुलित वितरण कर सकते हैं । विन्तु एक अल्पविकसित देश मे, पू'जी-उपज के अनुपात वी 
विचारधारा को लागू करना बडा कठिन है क्योकि अभावों और बाघाओं के कारण “सामान्य 
उत्पादिता” (70घ79 9790एलाशं9) अक्सर पिछड़ जाती है और जब तक ये बाघाएँ दूर वो 
झा तब तक पहले से ही निवेश की गई पू"जी की उत्पादिका में काफी ब्रृद्धि हो चुगी 

|| 


निष्कर्ष स्पष्ट है: एक ऐसा आदर्श (7००८) जो बचत की प्रवृत्ति (70709 ० 
5896) पर, प्‌'जी-उपज के अनुपात पर और राजकोपीय तटस्थता (95०0 ॥६एएश॥9) पर 
आधारित हो, एक उन्नत देश में तो लागू हो सकता है किन्तु अल्पविकसित देश में नहीं। ऐसे 
आदर्श का शक मूतय बहुत कम है क्योकि यह उन यन्त्र-रचनाओं (7००॥0757) की कोई 
व्याख्या नहीं करती जिनके द्वारा एक अल्पविकसित तथा पिछड़ी अर्यव्यवस्था में आधिक प्रगति के 
कार्य का पथ-निर्धारण होता है और उसको आगे बढाया जाता है। हिसंमेन ने लिखा है कि 
“पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था के विक्नस के लिए उद्नत अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक उघार 
की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, अल्पविकसित देशों के समान ही, उसे अपने ही पैरों पर खड़े होते 


बाहिएय करना चाहिए जिसका अये है कि उसे अपने ही साधतों का हिसाब लगाता 
हिए। 


परल्तु प्रो० कुरिहररा ने विकास-आदशों का मुल्यांकन इस प्रकार किया है: “हेरोइ- 
डोमर के आदर्श केवल इसलिये ही महत्त्वपूर्ण मही हैं कि वे उन प्रेरक प्रयत्नो के प्रतीक हैं जो 
कीन्स के स्थिर अल्पकालीन बचत-तिवेश सिद्धान्त को गतिशील एवं व्यावहारिक बनाते हैं, अपितु 
इसलिए भी क्योकि उनमे ऐसा सशोधन किया जाना भी सम्भव है जिससे कि राजकोपीय नीति 
/28 अल्पविकसित देश के आधथिक विकास में होने वाले स्पष्ट परिवर्तनों के रूप मे लागू किया जी 
सके । 


9... साइबर : ० ला. 9 33, *बराद ०००१०एांदड रण तलए०कुकलाई.. तंव/6 गण: धर्चणि९ 
७गाण्तन ६00 €च८05ए७७ (०७. 0४ ९००००परांच्ड- ० हाएजाए (६८ (४8 ए७०८८:0८९८) 
6एए00763 ऐधाइटो एड, व 5005 [ट्वा ६0 ऋश८ 05 5 जा टिट0, ऋदी ताववाऊ ही वे एफ 
ऋषाए: ०0६ व 0७70 305$73८घ0.7* 
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विकास आदशों का लागू होना (8एएग०्वणा जी 57090 2०१०४) : 


उन्नत अर्थव्यवस्थाओ द्वारा प्रतिपादित विकास सिद्धान्त तीन मुख्य विचारों पर 
बाधारित है, अर्थात्‌ वचत-कार्य, प्र रित बनाम स्वायत्त गिवेश और पूंजी की उत्पादिता। परन्तु 
इस सिद्धान्त का विकास उस पुरानी निश्वेष्टता को समाप्त करने के लिए किया गया था जो कि, 
अथे शास्त्रियों के अनुसार, उन्नत अधथव्यवस्थाओ के समक्ष एक धमकी के रूप में उपस्थित थी । 
युद्बो्तर कालीन मन्‍्दी, जैसा कि अेशास्त्रियों ने आशा की यो वैसी नही हुई जौर वह टाल दी 
गई। इसके बाद अल्पविकसित देशो के लिए “अत्प प्रयुक्त” विकास सिद्धान्त (एावदापत॥$6 
ह०जा5 0००७) का उपयोग किया गया ए 


इस सम्बन्ध मे, डोमर का भादर्श अधिक अत्थिर स्तिद्ध हुआ, यद्यपि वह सरल था। 
डोमर के आदर्श में अर्थव्यवस्था की वह प्रगति दर दिखाई गई है जिसके अन्तगंत नये निवेश द्वारा 
उत्पन्न क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है। लेकित इसके विरुद्ध इसने यह भी प्रदर्शित 
किया है कि वाडिछत बचतो को तथा आय के पू'जी-उपज अनुपातो को एक निश्चित विकास दर 
तक पहुँचना है | पू'जी-उपज के अनुपातो वी कुल मात्रा--सामात्यत. २५ से ५ तक--निर्धारित 
करके अर्थशास्त्रियों ने अनेक वैकल्पिक प्रतिरूप निश्चित किये। इसके बतिदिक्त, कुछ निश्चित 
विकास दरों तथा निश्चित जतसख्या प्रतिरूपों के आधार पर, उन्होंने पाँच या दस वर्षों की 
योजनाओ के लिए हत पू'जी की आवश्यकताओ का अनुमान लगाया। इस प्रकार, विकास-आदर्शे 
अल्पविकसित देशो के विकास की योजनाओ पर लागू किये जाते हैं । 


विकास आदर्शों कौ सीमाएं (॥गरा&णा5 ० 070७7 ४००८७) : 


हुरोड-डोमर--समीकरणों की मूल कमजोरों यह है कि एक विशेष समय मे उत्पन्न 
विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका तिर्माण किया गया 
था, परन्तु अब उन्हे लागू किया जा रहा है | बिहः दल भिन्न परिस्थितियों मे और भिन्न समस्याओं 
पर । ये समीकरण कौन्सवादी सिद्धान्त की उपज थे ओर उनका उद्देश्य उन्नत औद्योगिक देशो के 
विकास-प्रक्रिया की व्याख्या करता था। उनका उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया की खोज करना था 
जिसके द्वारा कि उन्नत अर्थव्यवस्था को पुरानी तिश्वेष्टता (४3878007) के प्रभावों से बचाया जा 
सके । परन्तु जिस चीज की उत्पत्ति 'उन्तत देशों के अर्थशास्त्र' के रूप में हुई थी वह पिछड़े देशो 
का अर्थशास्त्र” बन गया, यद्यपि उन्नत तथा पिछड़ी अर्धव्यवस्थाओं के लक्षणों के मूलभूत अन्तर 
थे। यह आधारभूत तथ्य ही विकास प्रगति के आदर्शों की एक मर्यादा है ॥ 


दूसरे, हेरोड की “समाश्वासित वृद्धि” (छथा37९6 हाठणा॥) का विचार (और 
डोमर का प्रतिरूष) पूजी के पूर्ण उपयोग की तो गारण्टी देता है परन्तु श्रमिकों के पूर्ण रोजगार 
के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं देता। यह अपर्याप्त समर्थ माँग से उत्पन्न बेरोजगारी को तो 
सुलझा सकता है। परन्तु अल्पविकसित देश सरचनात्मक अपूर्ण बेरोजगारी (४0४ फ्रतश- 
५फ७/०४०७८०५) से प्रश्धिल होप्े हैं डिसका छु्मदला केवल सफर पौण प्रेदृद्धि करके सही विए। जा 
सकता । सरचनारगक बेरोजगारी इसलिए उत्तन्न होती है क्योकि पूजी का सचय जनसख्या की 
वृद्धि से पिछड जाता है ओर जनसख्या को वृद्धि के साथ ही उत्पादिता नहीं बढ पाती 7 


तीसरे, ये आदर्श (7008/5) बिकारा-प्रक्रिया क्रो सही व्यास्या नही करते, अतः जैसा 
कि प्रोौ० हिसंमैन का विश्वास है, वे “अल्पविकसित देशों वी वास्तविकता को समझने मे सहायक 
होने की बजाय बाधक ही छिद्ध हो सकते हैं ।”* वृद्धि अयवा विकास समीकरण के दो महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन--अर्थात्‌ बचत की सीमास्त प्रवृत्ति और पूंजी उपज का अनुपात--एक उन्नत अर्थ 
व्यवस्था पर तो लागू हो सकते हैं परन्तु एक अल्पविकृसित अर्थव्यवस्था पर नही । 

उच्चत अर्थव्यवस्था मे, वचत तथा निवेश सम्बन्धी निर्णय सामान्यतः व्यक्तियों तथा 
सस्याओ के विभिन्न वर्गों द्वास लिये जाते हैं, अतः बे एक-दूसरे से पृथक तथा स्वतन्त्र होते हैं। 


6... वैवाडणोप्राआ : 0. ४१, 9. 3!, 
4. 7६४, ए्याप्राज : ०ए ०६५, ए 64 
8... पक्‍्लाओ्शशाशा ४ ०0. क्ष , 9. 32. 
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लिये उत्पादन के बीच समुचित सन्‍्तुलत बनाये रखा जा सके' | दथ्य यह है कि सभी क्षेत्रों 
(६८००५) का साथ-साथ विस्तार होना चाहिये और ताक्कि दृष्टि से यह प्रस्ताव जितना सरल है 
खतना ही आलोचनाविहीन भी है। 7 


माँग पक्ष में (09 (३४ तंधााशात ध0०)--सन्तुबन दिकास की विचारधारा पर माँग 
पक्ष की दृष्टि से भी विचार क्रिया जाता है । एक अल्पविकसित देश में जब कोई नया उद्यम चानू 
क्या जाता है, (जैसे कि ऊनी मिल) तो वह इस कारण असफल हो सकता है चूंकि उसके मालिक 
तथा श्रमिक उसकी सम्पूर्ण उपज खरीदने में समर्थ न हो सके, साथ ही, शेप समाज भी उस माल 
को खरीदते मे इसलिये असमर्थ रहता है क्योकि उनका आय तथा धन का स्तर बहुत नीचा होता 
है (वास्तव मे, वे तो केवल अपनी निजी उपज ही खरीदने में समर्थ होते हैं)। गत; यह कहा 
जाता है कि अमेको उद्योग एक साथ चालू किये जाने चाहिए ताकि उनमे से प्रत्येक उधोग अपने 
श्रमिकी व मालिकों वी खरीद के माध्यम से एक दूसरे के ग्राहक वन सके। साइसे ने लिखा है कि 
“अधिकाण उद्योग जो बड़ी जनसख्या के लिए उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करने हैं, एक दूसरे 
के पूरक (०००एण/शाध्या१५) होते हैं, और वह इन मानो मे कि वे एकदूसरे के लिए बाजार की 
व्यवस्था करते हैं और इस प्रत्मार एकदूमरे की सहायता करते हैं ।/7* इसीलिए उसने “पूंजी को 
विभिन्न प्रवार के अतेको उद्योगों मे एक साथ ही लगाये जाने को वकालत को ।” यही बात आज 
कल 'बढी धकेन के मिद्धान्त' ((॥८०७ ०! !९ 078 005) के नाम से प्रचलित हो गई है । बडी 
घकैल एक था दो प्रकार से की जा सकती है ' (क) एक या कुछ बडी प्रयोजनाओं (ए7०००) 
द्वारा, अयवा ख) विभिन्न आकार-प्रकार वी अनेको ऐसी प्रयोजनाओ के द्वारा जो एकदूसरे की 
पूरक हो । सन्तुलित विकास का बढ़ी धकेल का सिद्धान्त इस दूसरे विकल्प का प्रतीक है। पी? 


पुर हा रोडन तथा रेगनर नडस ने सन्‍्तुलित विकास के सिद्धान्त के इसी रूप का समर्थ 
या है । 


इस दिचारघार! फा उद्मस ([08 07800 ० (९ (0०7०८५७/) * 


अस्पबिकसित देशो को गरीबी के दुष्चक्र (४00७७ एा००) वी. जिम जटिल समस्या 
क्य सामता करना पड़ रहा था और इस चक्र को प्रभावपूर्ण तरीके से तोडने की जो आवश्यकता 
अनुभव की जा रही थी, उसी की प्रतिक्रियास्वरूप सनन्‍्तुलित विकास की विचारधारा का जन्म हुआ 
हिसंमंन का विश्वास है कि यह विचारधारा उस कीन्‍्सवादी सिद्धान्त पर आधारित है निसका 
प्रतिपादन मूल रूप में एक उन्नत अधंव्यवस्था में वेरोजगारी की स्थिति का सामना करने के लिए 
किया गया था ।* कीन्सवादी सिद्धान्त का एक निष्कर्ष यह है कि मन्‍्दी की अवधि को--जिसमें कि 
बड़े पैमाने पर वेरोजगारी वर्तेमान होती है--किसी एक फर्म की उत्पादन-बूद्धि से नही उलटा जा 
सकता वयोकि माँग, जो कि उत्पादन मे वृद्धि से उत्तन्न होती हैं, उत्के गुणक प्रभाव (गा्प्रीक्ष 
थीं००७) उस एक फर्म पर केर्द्रित नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की होती है 
कि एक साथ अनेकों फर्मों के उत्पादन को आये बढाकर लोगों मे आशाबादी वातावरण उत्पन्न किया 
जाये। कौन्स का कहना था कि उपभोक्ता तथा उसको खर्च करने की प्रवृत्ति को बढाने के लिए 
राजक्ोपीय नीति का उपयोग किया जाए । उसके अनुझ्ार ऐसा करते स्ले सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कों 
सामान्य स्वस्थता प्राप्त होगी। कीन्स ने उच्चत अर्थव्यवस्था के लिए आथिक क्रियाओं की सन्तुलित 
धुन प्राप्ति की जो वकालत को, उसे ही कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के 
लिए सन्तुलित विकार के सिद्धान्त के रूप पे प्रस्तुत कर दिया 
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(॥) सन्तुलित विकास की विचारधारा और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था 
([पप० ९०१०क( ग॑ 896९ 6705 शाते एडक्श१९0शे०क॒थ्व ए०्णाणाए) 


सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के, जिसे कि कभी-कभी एक साथ बहुविधि विकास 
(भञक्षादणप्रष ग्राण0ए6 झण्जी) ण 3004० के भी कहा जाता है, अनेक प्रवर्तक त़्था 
पहलू हैं ।!! सार रूप में, यह सिद्धान्व बतलाता है कि विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योगों में 
एक साथ होना चाहिए; यह एक साथ होने की बात इसलिये है कि जिससे पृथकू-पृथक उद्यमों की 
सफलता के बारे मे आश्वस्त हुआ जा सके । एक अल्पविकसित अ॑व्यवस्था मे, निवेश-क्रियायो 
का निर्देशन, विकास के विभिन्न चरणो मे, ऐसे क्षेत्रों मे किया जाता चाहिए जो परस्पर एक-दूसरे 
के पूरक हों । विकास का प्रत्येक चरण पूरक क्रियाओं (००० फथए वक्ष 2९0०४) के विभिन्न 
समूहो में बेटा होना चाहिए ओर प्रत्येक समूह को जब सम्दूर्ण रूप में एक योजनावद्ध तरीके से 
क्षियान्बित किया जामेगा तो निश्चित ही बहू सफलता का अधिक अवसर प्रस्तुत करेगा। इसके 
अतिरिक्त, सन्‍्तुलित विकास की विचारधारा के अनुसार निवेश ऐसे क्षेत्रो में नही किया जाता 
चाहिए जहाँ इसके सफल होने की सभावना न हो | इस विचारधारा के दो महत्त्वपूर्ण परिणाम भे 
हैं ; (क) राज्य एक साथ तिधेश किये जाने के सम्बन्ध में आश्वासन दे, और (ख) सनन्‍्तुलित 
विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन को व्यवस्था हो । 


संभरण पक्ष में (00 0॥४ ६४०७५ अंत९)--ग्रद्यपि ऊपर हमने सन्तुलित विकास की 
विचारधारा के सामान्य तत्त्वों का वर्णेन किया है, किन्तु इंस सम्बन्ध मे दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को 
अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए । संभरण पक्ष मे, सनन्‍्तुलित विकास का सिद्धान्त इस बात पर जोर 
देता है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के विभिन्न भाग सभरण की कठिनाइयों को दूर करने के 
लिये कोई भी कदम उठाने को तत्पर रहे; अर्थात्‌ आथिक विकास के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों के वीच 
सन्तुलन बना रहना चाहिये । उदाहरण कै लिये, उद्योग तथा कृपि साथ-साथ चलने चाहिये, उद्योग 
कृषि से बहुत अधिक दूर नही होने चाहिये; जपवा आधारभूत बेघी सुविधाएँ (0880 ०४००७ 
4006७), जैसे कि परियहन व बिजली आदि, इतनी पर्याप्त होनी बाहिये कि बे उद्योग के विकास 
की सहायता तथा उसको प्रेरित कर सकें। डब्लु० ए० ह्यूईस ने इस को बात को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
किया है : “विनिर्माण अथवा निर्माणी उद्योग (79774०0॥०४ 7700579) की (चाहे वह लघु 
उद्योग हो या फैक्टरी उद्योग) उत्पादित मे वृद्धि करने के लिये की जाने वाली कार्यंवाहियों के साथ 
ही साथ विनिमित माल (770॥0व0/एा८० 970000०७) की माँग में वृद्धि के लिये भी आवश्यवा 
पग उठाये जाने चाहिये | ऐसी माँग औद्योगिक उत्पादको की ओर से तो बहुत थोडी होती है क्योकि 
ये लोग ऐसे देशों की जवसख्या के बहुत्त थोढ़े ही भाग होते हैं। यह माँग समाज के अन्य बगों की 
ओर से अधिक मात्रा मे आती है जिनमे भी सबसे बड़ा वर्ग किसानों का होता है। यदि पूंजी 
केवल विनिर्माण उद्योगों के विकास मे ही लगाई जापे और देश की कृषि पूर्णवत्‌ तिश्वेष्ट व जड़ 
बनी रहे, तो विनिर्माण क्षेत्र के लिये उसका परिणाम दु,खदायी होगा । इसका कारण यह है कि 
इस स्थिति मे फैक्टरी तथा लघु उद्योगों को सीमित माँग के लिये प्रतियोगिता करनी होगी ॥ किन्तु 
यदि क्पि व उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों का सन्तुलित विकास किया जाये, जिससे साथ-साथ कृषि 
उत्पादिता में भी इृद्धि हो तो वितिरभित माल की साँग से बसी ही रामवर्ती वृद्धि अवश्य होगी और 
कप मे उद्योग मे निवेश को पर्याप्त गुजाइश रहेगी । इसके अतिरिक्त, जनसंख्यातिरेक वाले 
देशों मे, कुछ सीमा तक मौद्योगीकरण विनिभित माल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास पर निर्भर 
होता है। मधिकाश विकास सम्बन्धी समस्‍्याओ के कराधान का रहस्य इसी बात मे निहित होता 
है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समुचित सस्तुलन बनाये रखा जाये ।///* श्रो० ल्यूईस 
ने फिर लिखा है : “विकास कार्यत्रमों मे अयंव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को साथ-साथ आगे बढने का 
मौका मिलना चाहिये, जिससे कि उद्योग तथा कृषि के बीच उपभोग के लिये उत्पादन व निर्यात के 
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पिछले देश मे, जहाँ श्रम के सभरण (४०७४) की बहुलता हीती है, यह संभव ही सकता है कि 
उत्पादन के अनेक ऐसे श्रम-प्रधान क्षेत्रो को एक साथ आरम्भ कर दिया जाये जो कि परस्पर एक- 
दूसरे के पूरक होते हैं। इसके लिए अवश्य ही कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी परन्तु वह विदेशी 
सहायता के रूप में विदेशों से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार, कम पूंजी तथा अधिक श्रम के 
द्वार श्रम-प्रधान उत्पादन पर जोर देकर सन्ठुलित विकास करना सम्भव हो सकता है । 


इस सम्बन्ध मे, हिसेमेन ने सन्‍्तुलित विकास के समर्थकों द्वारा प्रस्तुत तहोँ मे विद्यमान 
विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाया है। एक ओर तो उनका मत है कि अल्पविकर्सित अर्थ- 
व्यवम्थाओ में आधिक विकाप्त के लिए आवश्यक क्षमताये नहीं होती अतः सफलता के लिए उन्‍हें एक 
या दो उद्योगों पर ही निर्भर रहना चाहिये, बल्कि उन सभो का विकास साथ-साथ होता चाहिये 
दूसरी ओोर, उनका यह विचार भी है कि अल्पविकसित अधथंव्यवस्थाओ के परास्स सतुलित विकास 
करने के लिये बावश्यक कुशलता (5|४॥] तथा अन्य साधन होते हैं। हिर्समेन के अनुसार मे दोनों 
ही विचार तथा पूवंधारणायें गलत हैं । 


गलत पूर्व धारणाएं' ('एएणा३ 3$5प700075]--पह मानना गलत है कि एक बअल्प- 
विकसित देश के रहने वाले सोग चू'कि परिवर्तन मे कोई दचि नहीं रखते अतः वे परिवर्तन के 
विरुद्ध होते हैं और वे अपने भाग्य पर ही सन्दुष्ट रहते हैं॥ यह मान्यता अथवा पूर्वधारणा ऐति- 
हासिक रूप में झूठी है। इस तथ्य के समर्थन में अनेक ऐतिहासिक प्रमाण दिये जा सकते हैं कि 
ऐसे देशो मे अनेक नये उद्योग अस्तित्व मे आये हैं ओर चान्तु दस्तकारी (8800/05) से उन्होंने 
सफलतापूवक प्रतियोगिता को है । कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि पहले तो नया माल विदेशों से 
आयात किया गया और बाद में जब लोगो का इस ओर ध्यान गया तो उसका उत्पादत देश में 
ही क्या जाने लगा। इसके अतिरिक्त अल्पविकसित देशों मे कार, स्कूटर, रेडियो, द्राशिस्टर 
टैरेलिन आदि अनेक आधुनिक सभ्यता एवं फ्ेशन को वस्ठुओं को माँग अधिकाधिक बढती जा 
रही है और लोग इन नई वस्तुओ को खरीदने के लिये प्राय. कड़ा श्रम करते हैं और 
परम्परागत वस्तुओ के अपने उपभोग में कमी करते हैं। इस प्रकार, सन्तुर्तित बिकार के सिद्धात्त 


जहर पूर्व धारणा सही नहीं है कि अल्पविकसित देशो में लोग बदलते नहीं या बदलना नहीं 
चाहते । 


हर इसके साथ ही, इस सिद्धान्त के समर्थकों की यह धारणा भी सही नहीं है कि पिछडी 
अथेव्यवस्था के लोग, जिनके पास आर्थिक विकास के लिये आवश्यक क्षमतायें नहीं होती, “एक 
साथ अनेक शेमे उद्योगो का विकास करने के लिये पर्याप्त साधन तथा प्रबन्धकीय क्षमता जुढा 
सकते हैं जो कि एक-दूसरे की उपज खरीद लेते हैं।”7* सन्तुलित विकास के पिद्धान्त की भूल 
आलोचना यह है कि एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को ये साधन, विशेष रूप से उद्यमौम 
एव श्रबन्धीय कुशलता, कैसे पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त कर सकते हैं जबकि वहाँ इन साधनों की पहले 
ही भारों कमी होती है। इस विषय मे श्रो० सिन्‍्गर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “बहुमुघी 
विकास के लाभ अर्थशास्त्रियो के लिए रुचि का विषय हो सकते हैं परन्तु अल्पविकसित्र देशो के 
लिए तो वे मातम खबरो के समान हैं. ५ दूत देशो के झमेक झोपों कप एक रा दिक्र इसने के 
लिए प्रारम्भिक साधन सामान्यत. कम होते हैं (१7 किसी भी समय्र मे, किसी देश को विकास 
सम्बन्धी जो कुशलताएँ उपलब्ध होती हैं, एक साथ आरम्भ की जाने वाली प्रमोजनाओ की सख्या 
को देखते हुये उनकी भी एक सीमा होती है और यदि किसी अथंव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में 


साधन, तकनीकी कुशलता एव ज्ञान वर्तमान हैं तो फिर उस देश को अल्पविकसित ही क्यो वहां 
जायेगा [९ 
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१ 


सन्तुलित विकास में राज्य का योगदान (7० छेठा6 ण ॥० 5४8 9 98/90060 070७४ : 


सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के अनुसार, एक अल्पविकस्चित अर्थव्यवस्था मे विकास 
कार्यों का नियोजत, निर्देशन तथा समन्वय करने मे राज्य का योगदाव उचित होता है। सन्तुलित 
विकास का सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिए 
कि निवेश अमेक प्रकार के विभिन्न उद्योगो मे एक साथ किया जायेगा जिससे कि सभी को सफलता 
निश्चित हो सके । इस बात के दो महत्त्वपूर्ण कारण दिये जाते है कि सन्तुलित विकाप्त करने के 
लिए अर्थव्यवस्था का वैन्द्रीय नियोजन ज़था निर्देशन करना आवश्यव है। सर्वप्रथम, स्वतस्त्र उच्यमो 
वी अर्थव्यवध्याओं मे, व्यक्तिगत उद्यमकर्ता लाभ तथा हानि की स्वयं अपनी गणनाओ के अनुप्तार 
ही उद्यम भे पहल करते है । इस स्थिति भे, बाजार-दशाओ की अनिश्चितता के कारण साधनों के 
बंटवारे मे सदा ही भूल की सभावना रहती है, और फिर अर्थव्यवस्था मे सुधार केवल उस भूल 
का परिमार्जत करके हो किया जा सकता है। अतः स्वतन्त्र उद्यम अर्थव्यवस्था एक साम्यावस्था 
(४५०॥७॥ए००) से दूसरी साम्यावस्था मे आसानी से नही पहुँच पाती, बल्कि बडे कमजोर व लड- 
खडाते कदमों से आगे बढती है जिसस्ते व्यवसाय में काफी उतार-चढाव आते रहते हैं । इस स्थिति में 
जो सन्तुलन प्राप्त होता है वह सदा ही अविश्चित सन्तुलत होता है जिससे सदा ही असन्तुलत का 
भय चारो ओर मेंडराता रहता है चू'कि स्वतन्त्र उद्यम की दशाओं के अन्तर्गत यह राभब नहीं होता 
कि एक साथ अनेक एक दूसरे पर निर्भर उद्योगो को चालू किया जाएं, अव यह आवश्यक हो जाता 
है कि राज्य विकास कार्यों का नियोजत, निर्देशन तथा समन्वय करने के लिए स्वय आगे बढ़े । 


दूसरे, स्वतन्त्र उद्यम की दशाओ में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के उद्यमकर्त्ता उप्तसे 
काफी कम निवेश करते हैं जो कि समाज के दृष्टिकोण से लाभदायक होता है | ऐसा इसलिये होता 
है क्योकि बाह्य मितब्यपिताओ (६१थ8] ०००००॥४६७$) के अस्तित्व के कारण निजी उत्पादको 
के लाभ समाज को भ्राप्त होने वाले लाभो से कम होते है । ज॑से-जैसे अर्यव्यवस्था विकसित होती 
है, भनेक बाह्य किफायतो में भी बृद्धि होती है जैसे कि परिवहन तथा बाजार के विस्तार से साम, 
तकनीकी श्रम की उपलब्धता, सहायक उद्योगों की उत्पत्ति, बैंकिंग की विशेष सुविधाएँ, तथा बीमा 
व अन्य वित्तीय संस्थाओं की सुविधाएँ आदि | ये वे लाभ हैं जो कि औद्योगिक तथा अन्य उद्यमो के 
चालु होने के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाते है। निजी उद्यमकर्तता जब अपने लाभो की गणना करते है 
तो उसमे इन लाभों को सम्मिलित नहीं करते, परिणामस्वरूप, वे कुल रूप मे वास्तविक सामाजिक 
लाभो का कम मुल्याकन करते हैं। इस स्थिति मे, यह आवश्यक है कि उत्पादन केस द्वारा 
नियोजित हो ओर एकीकृत हो और वह इस प्रकार कि मानो सम्पूर्ण उत्पादन कार्य एक ही ट्रस्ट के 
अधीन चल रहा है--इस दशा मे सभी बाह्य किफायलें एक ही व्यवस्था का अग बनी रहेगी । 
सम्पुलित विकास की विचारधारा की आलोचना ((ांप्रतरष्ण ० 6 एण००ए: ण॑ छशाएण्त 
छा०्शा) ; 


अनेक उत्पादकीय उद्यमों को साथ-साथ आरम्भ करने अथवा उद्योगों व कृषि आदि 
का राय-साथ विकास करने के लिए स्वभावतः बडे पंगाने पर निवेश करने की आवश्यकता होती 
है। एक बल्पविकसित देश की स्थिति मे, जहाँ कि पूंजी, तकनीकी ज्ञान प्रबन्धकीय कुशलता 
को भारी कमी होती है, सन्तुलित विकास के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने के लिए पर्याप्त 
राघन खोजने की समस्या बड़े विकट रूप मे सामने आती है। सन्तुलित विकास केवज तभी सभव 
हो सकता है जबकि पूंजी तथा तकतीकी कुशलता इतती पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जिसके द्वारा 
कि उत्पादन के अनेक परस्पर-निर्भर क्षेत्रो का विकास एक साथ हो सके । इसके विपरीत अत्प- 
विकसित देशो में पूजी, तकनीकी ज्ञान तया प्रवन्धकीय कुशलत़ा की इतनी कमी होती है कि उनके 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपती पूंजी तथा अन्य साधनों का बेंटवारा प्राथमिकताओं 
(एग077६७) के योजनावद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही करें | आवश्यक 
साधनों की जितनी अधिक कमी होगी, सन्तुलित विकास को व्यावहारिक रूप देने मे उतनी ही 
अधिक कठिनाइयाँ सामने आयेंगी। 


किन्तु सन्तुलित विकाम्त के समर्थंको का कहना यह है कि पी तथा कुशल श्रमिको के 
अभाव के कारण सन्तुलित विकास की पूछ्ति पूर्णतया अवछ्छ नही होगी। उदाहरण के लिए, एक 


छ्ड 


को अनुसूची को भी अस्त-व्यस्त कर दें और देश की मानवीय भौतिक परिसम्पत्तियो के भाग एक 
के मुल्य के लिए ही खतरा बन जायें ।” इस प्रकार निवेश निर्णयों का केन्द्रीयकरण हो सकता है 
ऐसे परिवर्तनो के प्रति पूर्वाग्रही (035८0) हो जाये जिनके लागू होने से वर्तमान प्रवतंको (०एथ4- 
078) को हानि होने की सम्भावना हो । दूसरी ओर, नियोजन-सत्ता ऐसे बिल्कुल नये पदार्थों के 
उत्पादन के प्रति उदासीन नही होगी जो कि किसी वर्तमान पदार्थ के स्थानापन्‍्न ($०७४॥॥ए(७) न 
हो । इस प्रकार, यदि सरकार अर्थव्यवस्था के नियोजन व निर्देशन का कार्य अपने हाथ भे सेती है 
तो यह देश के विकास की गति पर कुछ क्षेत्रों मे तो अनुकूल प्रभाव डाल सकता है और कुछ क्षेत्रों 
में प्रतिकूल---किन्तु उसका निबल प्रभाव क्या होता है; यह स्पष्ट नही है । 


उत्पादन के उपादानों की बनुपात-हीनता (१5970:0000श9 ० व्िले0ा5 रण 
ए97०6०८४०॥)--पिछडे देशो में सन्तुलित विकास की सबसे बडी बाधा है--उत्पादन के उपादानों 
की अनुपातहीनता । कुछ देशो मे, यदि श्रम अधिक होता है तो पू'जी व प्रवन्धकीय कुशलता बहुत 
थोड़ी मात्रा होती है। अन्य देशो में जहाँ पूजी व श्रम बहुत थोडी मात्रा मे होता है बहाँ और 
साधनों की भरमार होती है जो सन्तुलित विकास की विचारधारा को क्रियात्मक रूप देते समय 
सामने आ खडी होती है। 


केबल उन्नत अरंध्यवस्ाओ के लिए उपयुक्त (50७॥6 ०ग्राछ व0 80एक्मा०८ ८०णा- 
07॥5८8)--अन्त मे, यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय-चक्र ((72४०९ ८४८६) के कीन्सवादी 
सिद्धान्त की एक शाखा के रूप मे सन्तुलित विकास का सिद्धान्त उन्‍तत तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं 
के वास्तविक अन्तरो को कोई मान्यता नही देता । कीन्सवादी सिद्धान्त का सम्बन्ध आर्थिक क्रियाओं 
के सन्तुलित विकास से है--वास्तव मे, उद्योग, मशीन, प्रबन्धक तथा श्रमिक आदि सब इस प्रतीक्षा 
में रहते हैं कि अपने अस्थायी रूप से स्थगित कार्यों को पूरा करे । किन्तु अल्पविकसित देशों में, 
स्थिति यह नहीं होती ओर वहां इन मानो मे सन्तुलित विकास असम्भव है (चाहे उसमे सरकार 
का हाथ हो या नही) । 


निष्कर्ष ((000॥४०॥) 


यद्यपि सन्तुलित विकास का “विशुद्ध” सिद्धान्त तो व्यावह्मरिक नही है किन्तु उसका 
कुछ उदार रूप अवश्य वास्तविकता के निकट कहा जा सकता है। यदि आधिक विकास को अवरुद्ध 
नही होने देना .है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो को कुछ अनुपात मे--भल्रे ही समान अनुपात मे न 
सही--एक साथ बढ़ने देना होगा । किसी को क्षेत्र की माँग के कारण नहीं, अपितु सभरण अथवा 
रचना सम्बन्धी तत्वों के कारण लक्ष्य से अधिक दूर नही रहने देना चाहिए | यदि गौण तथा तृतीय 
श्रेणी के उद्योगो को आगे बढने देना है तो आवश्यक होगा कि उनके साथ ही साथ खाद्य तथा कच्चे 
माल उद्योगो को भी आगे बढाना होगा क्योकि जब तक खाद्य पदायों तथा कच्चे माल की बढती 
हुई माँग सन्तुप्ट नहीं होगी तब तक ये गौण उद्योग भी नहीं बढ सकते | इस अर्य में, यह 
आवश्यक नही है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न भाग एक ही गति से बढ । बल्कि उनमे से प्रत्येक 
अपने तरीके से विकसित हो सकता है । यह हो सकता है कि अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में 
उपज मे असन्तुलित वृद्धि हो । माँग पक्ष में तो, अर्थव्यवस्था उपज की ऐसी असन्तुलित वृद्धि को 
लागत में कमी करके तथा नई उत्पादित वस्तुओ आदि के द्वारा खपा सकती है। और सभरण पक्ष 
में, उत्पादन सेवाओ के पुनवितरण द्वारा, अस्थायी अभावो द्वारा तथा मदायगी शेष के असन्तुलन 
आदि के द्वारा कोई भी एक आगे वढ़ाया जा सकता है । इतिहास बतलाता है कि सभी जगह 
आधिक विक्रास सदा ही इस तरह हुआ है कि विकास फर्म से दूसरी फर्म मे, एक उद्योग नर सरे 
उद्योग मे और अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढ रहा है। सभी क्षेत्रों मे सम 
विकास नहीं हुमा बल्कि एक क्षेत्र की असमान प्रगतियों का अन्य क्षेत्रो मे अनुसरण क्या। यदि 
इस अनुसरण मे कोई क्षेत्र लक्ष्य से भी आये वढ गया तो अम्य क्षेत्रों मं फिर उसका अनुसरण 
होने लगता है। इस प्रकार का विकास एक प्रकार से “सी-सा' (5८८ ४४७) के खेल के समान है 
ओर “सन्तुलित विकास” पे निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। 


छ३ 


यह सिढान्त विरासत का सिद्धान्त नहों है (70: 8 [९09 ् १०0थ०ए/था-- 
'हसंभेन के अनुसार मुख्य आलोचना यह है कि सल्तुलित विकास्त का सिद्धान्त विकाप्त के छिद्धान्त 
के रूप में असफल रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार, आधिक विकास का बर्य है, अर्थव्यवस्था कै 
सभी क्षेत्रो मे एक साथ परिवर्तेत करवा, जिससे कि एक निश्वेष्ट तथा स्वयं मे पूर्ण परम्परा क्षेत्र 
के एक स्थान पर एक पूर्णतया नई स्वय मे पूर्ण आधुनिक औद्योगिक अयेव्यवस्था स्थापित की जा 
सके । परन्तु इसे आधिक विकाप्त बिल्कुल नही कहा जा सकता क्योकि आधिक 24780 का आशय 
होता है--एक किस्म की अर्थव्यवस्था को दुसरी अधिक उलत अधंव्यवस्था मे परिवतेन करने की 
सतत्‌ प्रक्रिया (9700०5७), किन्तु सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के अनुसार आधिक विकास वा अर्थ 
है कि एक घटिया अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक वढिया अर्थव्यवस्था की स्थापना कर देना। 
हिसेसेन मे लिखा है कि "यह प्रगति नहीं है, यह किसी पुराने स्थान पर कुछ नया रख देना भी 
नही है, यह तो विकास का ठीक दोहरा प्रतिरूप है, ठोक वैसा ही जिसे कि बालमनोविज्ञान वेत्ता 
समान्तर खेल कहते है”! 


बस्तुत: यह बडी कडी आलोचना है ओर प्रो० हिस्सेमैन ने ऐसी आलोचना करके न्‍्यायो- 
चित कार्य नही किया है | सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के किसी भी समर्यक ने एक किस्म की 
अर्थव्यवस्था के स्थान पर दूसरी किस्म की जवेव्यवस्था रखते की बात नहीं कही) इतके विषरीत्त 
प्रत्येक रामर्थक इस बात का इच्छुक है कि अर्थव्यवस्था के सभी भागों का एक साथ विकास किया 
जाएं जिमसे कि माँग व सभरण की कठिनाइयाँ दूर की जा सकें । जैसा कि प्रो० ल्यूईस ने कहां है 
कि “सभी क्षेत्रो का साथ-साथ विस्तार होना चाहिए ।” परन्तु जँसा कि हिर्समैत्र समझ रहे हैं, 
242/32 अर्थ तो तही है कि एक किस्म की अर्थ व्यवस्था के स्थान पर दूसरी अर्थव्यवस्था रखी 
जा । 

केन्द्रीय नियोजन व निर्देशन को भी ज्ञालोचना फो जातो है (०८०णाव। छो्णांगड़ ब0१ 
8076000५ ०४ध०७५९१)--सन्तुलित विकास के सिद्धान्त की अन्य आलोचना यह की जाती है कि 
इसमे विकास कार्यों मे सरकार के हस्तक्षेप, निर्देशन तथा समन्वय का समर्थत किया गया है। 
सरकारी निर्देशन तथा केन्द्रीय तियोजन के विरुद्ध तीन आपत्तियाँ उठायी जा सकती हैं । 


(१) जो चीज निजी उद्यम व्यवस्था प्राप्त त कर सकी, उसकी उपलब्धि सरकारी 
अधिकारियी को आसानी से हो जायेगी यह कोई आवश्यक नही है। कहा जाता है कि कुछ कार्य 
ऐसे हैं जो समाज की क्षमता से बाहर होते हैं और वे कार्य किसी के द्वारा, यहां तक कि राज्य 
द्वारा भी पूरे नही किये जा सकते, सन्तुलित विकास एक ऐसा ही कार्य है। 


(२) निवेश लिर्णयों का केन्द्रीयकरण केवल कुछ परिस्थितियों में ही सफल हो सकेता 
है। केन्द्रीकृत निवेश-तियोजन से आर्थिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जबकि केवल बाहरी 
मितव्ययिताओं (००श॥%। ८००००४०७) का ही आन्तरीकरण किया जाए किन्तु राभी बाहरी 
अमितव्ययितायें (०७६४८००७। 68९८०7०7॥6$) ओर सामाजिक लागतें (5०लं॥ ८०४४७) या तो 
नगण्य हो अथवा केन्द्रीय नियोजन सत्ता के लिए बाहरी रहे । परन्तु चूंकि एक अल्पविकसित अय्ये- 
ब्यवस्था मे आथिक विकास का अर्य होना है शर्ने: शन: रूपान्तरण (8800०) (थारईणगाढ/०ण7) 
सृजन (८7६०४४००) नही, अतः उसस्ते आवश्यक ही साप्राजिक व्यय तथा अमित॒व्यपितायें सम्बद्ध 
होते हैँ। उदाहरणार्थं, पुरानी निषुणता तथा नोकरियों की हानि, गन्दी बस्तियों की उत्पत्ति, भोड़- 
भाड़, बेरोजगारी, वायु का दूषित होता आदि सब सामाजिक व्ययो (5०णंव| 70५5) तथा बाहरी 
मितब्ययिताओ (७४0०४ १/5०07०:४०७) के ही उदाहरण हैं। 


(३) फिर, केन्द्रीकृत उद्योग में यह प्रवृत्ति पाई जाठी है कि उपभोक्ता वस्तुओं को 
कोडि अथवा किस्म में या उनकी ऐसी स्थानापन्‍्न वस्तुओ में बास्मार परिवर्तत न किये जाएं, 
जो कि न केवल उपभोग करने वाली जनता की मूर्खतापूर्ण सनक की प्रतीक हों वल्कि "उत्पादन 
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श्ड 


पर लगाये जाते हैं वे प्रत्यक्ष कर कहे जाते हैं और जो कर व्यय पर लगाधे जाते हैं वे परीक्ष कर 
कहलाते हैं। इस आधार पर, आयकर, लाभ कर (97० 7०5) तथा पुजीयत लाभकर (छफ़ध्वा 
#शा5 8:0) प्रत्यक्ष कर के उदाहरण माने जायेंगे और उत्पादन कर (८४०७७० ४0) सीमा कर 
तथा विक्री कर (४]९५ (870) (अथवा वस्तुकर “८०07॥70079 69/5' जैसा कि उन्हें सामान्यत कहा 
जाता है) परोक्ष कर होंगे । इस वर्गीकरण में भी दो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। प्रथम कठिनाई 
यह है कि इस वर्गीकरण के अलगंत, अयंव्यवस्था (०८००7४५) में धन के प्रवाह ([0%) की बहुत 
ही सरल विचारधारा को अपनाया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार, कुछ मर्दे तो आय की 
होती हैं ओर कुछ होती हैं व्यय की--माना कि ये दोनो ही मर्दें एक दूसरे का क्‌ की जा सकती 
हो, किन्तु वास्तव मे बात ऐसी नही है, क्योकि प्रत्येक मद आय व व्यय, की ही होती है। 
कोई भी मद हमें आय की प्रतीत होगी या व्यय की--यह इस बात पर तिर्भर है कि हम उस 
मद को किस इष्टिकोण से देखते हैं। एक आदमी को आय दूसरे आदमी का व्यय है । अत किसी 
व्यक्ति की आय पर लगाये गये कर को क्सिी बन्य व्यक्ति के व्यय पर लगाया गया कर भी माता 
जा सकता है। परन्तु जैसा कि प्रो० प्रैरट ने कहा है कि आय पर लगाये गये कर तथा व्यय पर 
लगाये गए कर में किया गया भेद तभी सही होगा जबकि हम व्यवसाय-गृहों से पृथक केवल परिवार 
श्रथवा गहस्थ पर ही विचार करें। एक गृहस्थ अथवा परिवार (॥0॥56 ॥00) के हृष्टिकोण से, 
एक व्यक्ति के वेतन पर लगाया गया कर 'आय पर कर' (3 (४४ 00 700706) होगा, अत प्रत्यक्ष 
कर होगा और फलो आदि के उपभोग पर लगाया गया कर “व्यय पर कर! (8 (8४ 09 ०फफट70॥076) 
होगा, अत" परोक्ष कर होगा । परन्तु ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि जिसकी बजह से 
व्यावसायिक उद्यमों को इस भेद से बाहर रखा जाए। आय तथा व्यय के आधार पर प्रत्यक्ष तथा 
* परोक्ष करो के इस आधुनिक वर्गीकरण की अन्य कठिनाई यह है कि यह वर्गीकरण पूंजी के स्टाक 
& आधारित करो को अपने से पृथक्‌ रखता हे तथा इन करो को पूजजी के स्टॉक में होने वाले 
- परिवर्तेनो (४७॥४786$) से सम्बन्धित करो से भिन्न मावता है । 
इस प्रकार, प्रवीत होता है कि करो का प्रत्यक्ष तथा परीक्ष रूप में भेद किये जाने का 
कोई वैज्ञानिक अथवा ताकिक आधार नहीं है। जंसा कि अमेरिकी उच्चतम म्थायालय द्वारा दी 
गई व्यवस्थाओ (70॥725) से स्पष्ट है, इन शब्दों का कानूनी उपयोग बडा भ्रमोत्पादक था ।* 
सयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय (शए्ञषव7९ ८०प८्पा) ने व्यक्तिगत आमदनियों पर 
लगाये गये गृह-युद्ध कर (छा फ्रआ (7) को उत्पादन कर अथवा परोक्ष कर माना किन्तु सन्‌ 
१८६४ के आय कर को इसी ससस्‍था ने प्रत्यक्ष कर माना। सयुक्‍त राज्य अमेरिका के सविधान 
(००॥5॥/७४०7) के १६वें सशोधन मे यह बात स्पष्ट की गई थी कि वास्तविक एव व्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा अन्य स्रोतों से होने बाली आय पर लगाये जाने वाले कर परोक्ष कर हैं। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के बीच भेद के सम्बन्ध मे काफों भ्रम रहा है। सेलिगमेंस 
ने तो इस सम्बन्ध में यहां तक कहा कवि “आधुनिक विज्ञान ने तो करो के बीच भेद करने की इस 
कसौटी का परित्याग कर दिया है।”” तथापि, ऐसा कहना सही नहीं है क्योकि वर्तमान समय के 
अधिकाश लेखक अभी भी इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।” और वस्तुस्थिति यह है कि 
इस भेद का विवेचन तो साधारणत इसलिये क्या जाता है कि जिससे कि करो के परम्परागत 
सुपरिभाषित वर्गों का उल्लेख किया जा सके । 
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9. ए० आर० प्रैम्ट ने परोक्ष कराघान के ढाँचे वा विवेचन करने दे लिए अपनी च्रसिद्ध 
पुस्तक (909॥८ #78006) में एक पूरा अध्याष्र इस कार्य के लिए दिया है। कम्त विकतित 
अर्थव्यवध्याओं के सभी अध्ययनों परे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दरो के दीच भेद को प्रभुख स्थान 
दिया गया है। “07006 फ्ावआ6८ जा एड्कलवल्ाध॑ग्च्व (0एणा८5” नामक अपनी 
नई पुस्तक में प्रेट्ट ने कद विकसित देशों में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कराधान के योगदान 
(708) का वर्णन किया है। 
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हेरोड-डोमर द्वारा प्रतिपादित अथंव्यवस्था मे वृद्धि दर समीकरण की विवेचना कीजिए । 
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सत्तुलित विकास की विचारधारा का आलोचनात्मक पद्मेक्षण कीजिए। 
छिक्षात76 थ्रा॥0३॥५ ॥6 एण०थ्ए: एण एशक्ाएव्व हवाएजगग 

विकास आदर्शों की सीमाओ को बतलाइए। 
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आथिक आयोजन अथवा आथिक नियोजन 
(80०7ण॥० ए877॥89) 


आधिक आयोजन अषयवा आथिक नियोजन की विचारधारा ने दर्तमान समय में 
अर्थ शास्त्रियों, शासकों तथा साधारण मनुष्यों सभी का ध्यान अपनी ओर आकपित किया है । वास्तव 
में, आधुनिक विश्वमत नियोजन या भागोशन (997770४) के विचार से इतना अधिक प्रभावित 
$40)| है; कि एक प्रकार से, आयोजन युद्धोत्तत काल का एक आशिक नारा, वर्तमानकाल का एक 
राजनैतिक धर्म और सभी आधुनिक वुराइयो की एक्मात्र औपधि बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीयवादी 
और साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और साम्यवादी, रूढिवादी और समाजवादी, सभो इस बात पर 
एक्मत हैं कि अर्थ व्यवस्था के तियोजन की आवश्यकता है, यद्यपि नियोजन के सभी के उद्देश्य 
तथा उसके लिए प्रस्तुत क्यि जाने वाले कारण भिन्न-भिन्न हैं। यहां तक कि सयुकत राज्य अमेरिका 
जमे देशो मे भी, सिडान्त तथा व्यवहार मे, रुख मापोजनावद्ध आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में होता 
जा रहा है। 
आधिक आयोजन कया है? (४/४५६ ६ 8८०707॥० कक्ाण78) ? . 


भोजना का अर्थ है--सुतिश्चित एव पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना और 
उत्पादन के उपादानों का रूप-निर्धारण तथा उपयोग इस प्रकार करना जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों 
की प्राप्ति उसी अवधि में को जा सके जो कि योजनानिर्माताओं ने उसके लिए की हुई है। विशुद्ध 
ताकिक हृष्टि से, आयोजन का सार है कुछ लक्ष्य निर्धारित करता और एक निश्चित बवधि में 
उनको पूरा करना ) अर्थशास्त्रियों के मतातुसार, आयोजन दा बर्थ है कि राष्ट्र के साधनों पर 
क्ेन्द्रीयूल वियन्‍्क्रण रखना और एक सुनिश्चित लक्ष्य वी पूछि के लिए उनकी एक ऐसी विचारपूर्ण 
योजना बनाना जिसमे सभी आथिक पहलुओ का एक ऐसा एकीकरण एवं समन्वय किया गया हो ताकि 
विसी भी प्रवार के दोहराव तथा अपव्यमी प्रतियोगिता से बचा जा सके॥ प्रों० डिकिन्सन ने 
आयोजन की व्याब्या इस श्रकार की है, “आधिक नियोजन वा अर्ष है प्रि निर्धारित सत्ता के 
विचारधुक्त निश्चयानुसार सम्पूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर मुख्य 
आिक निर्णय करता--अर्थात्‌ क्या और क्तिना उत्पादन क्या जाये और इभम॒कध बेंटवारा किस 
किस में किया जाए ?” ल्यूइईंस लावित ने लिखा है कि “आयोजनाबद बर्यंव्यवस्था आर्थिक 
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संगठन की एक ऐसी घोजना है जिसमें व्यक्ति तथा अन्य संयत्त्र उद्यम तथा उद्योग एक ही प्रणाली 
को स्मन्वित इकाइयाँ मानी जाती हैं जिससे कि एक निश्चित अवधि में लोगों की आवश्यकताओं 
की अधिकतम सन्तृष्टि करने के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग किया जा सके |”? 
अप्तर्राष्ट्रीय बैफ के अनुसार “विकास कार्यक्रम बनाने की तकनीक का सार, रूप मे, अर्थ है किसी 
अर्थव्यवस्था में कुल उपलब्ध साधनों का हिसाब लगाना और फिर इस बात का निश्चय करना कि 
उपलब्ध साधनों की सीमाओं मे रहते हुए उन्हे विभिन्न विकास भ्रुयोजनाओं में क्सि क्रम से 
लगाया जाये“ सम्पूर्ण विकास का मुख्य अस्त्र ती्रगति से किया जाने वाला पूजीनिर्माण 
है।''* इस दृष्टि से नियोजन का अर्थ है, साधनों का राेक्षण करना, उनके उपयोग की प्राथमिकताओं 
की एक सूची बनाता और पूजीनिर्माण में वृद्धि करने के उपाय खोजना। इसे आयोजनाबद्ध 
औद्योगीकरण कहा जा सकता है, सम्पूर्ण अथंव्यवस्था का विस्तृत आयोजन नहीं | डा० डाल्टन के 
अनुसार, “व्यापक अर्थ मे आधिक नियोजन, विशाल साधवो के सरक्षक व्यक्तियों द्वारा निश्चित 
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आधिक क्रियाओ का इच्छित निर्देश है।” 


१. जायोजनाबद्ध तर्था आयोजनारहित अर्थव्यवस्थाएं--एक तुलना 
(ए[गण०त बाऐ एगज्ञीभ्राव्ते ए0भा०फऑ४०5--4. (०एएथां5णा) 


यदि हम कायोजनाबद्ध तथा आयोजना रहित जर्थ व्यवस्था को आमने-सागने रखकर विचार 
करें तो आयोजनावद्ध अर्थव्यवस्था के लक्षण अधिक अच्छी प्रकार समझे जा सकते हैं तथा उनका 
सही मूल्याकन भी किया जा सकता है। रु उद्यम वाली अर्थव्यवस्था अथवा पूजीवादी 
अर्थव्यवस्था को, जहाँ कि सरकार आशिक कार्यो मे न्यूवतम हस्तक्षेप करती है, भआायोजवारहित 
अर्थव्यवस्था माना जा सकता है ।* 


आयोजतारहित अर्थव्यवस्था भे उत्पादन, विलिमय, वितरकम उपल मे का-निर्धारण 
बाजार-शक्तिपो पर छोड़ दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति इृर् बात्‌-हैं। लिए सात ही हक ग 
बहु अपने साधनों का अपने सर्वोत्तम लाभ की दृष्टि से जप ग॑ करे | इसमे व्यक्ति को पहले करने, 
का पूरा अवसर प्राप्त होता है और सभी आथिक 0860 का »निरन्त्रण एवं तिदपने आत्मृहित ५ 
तथा लाभ के दोहरे उद्देश्य से किया जाता है। माँग अर सभरणके अन्तगंत कीर्य करने गा १ 
बाजार-ब्यवस्था (एक्षॉप्ध: ए्रध्णाक्षाांआ)) विविध के से 22728 पसन्द का 
लगाकर, समाज के लिए आवश्यक विभिन्न बस्तुओ एव सवाम ,सभ रण (5०ए/९) मे_पहिच्तन 
करती है । आयोजनारहित प्‌ जीवादी अर्थच्यवस्था की पूलभूत वेद तुपा, पा इसका मूल सिद्धान्त 
यह है कि अपने निजो लाभ के लिए कार्य करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति न केवेलेअपते, निजी, कल्याण 
में ही अधिकतम वृद्धि करता है, अपितु सम्पूर्ण €प मे समाज के कल्याण मे भी । 


एक भायोजना रहित अर्थव्यवस्था में, पूजी तथा निवेश वा बाजार दोनों ही कार्य 
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करता है; यह लोगो की वचतों को भी गतिशील करता है और उनको विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों 
में लगाता भी है ६ दस व्यवस्था मे देन्द्रीय सत्ता यह तिश्चय नहीं करती कि (क) राष्ट्रीय आर 
के कितने भाग का उपभोग किया जाये और कितना भाग बचाया जाय और (छ) वचनों का 
क्ितता भाग पृजीयत वस्तुओ के उत्पादन में लगाया जाये और कितना उपभोग वस्तुओं दे 
उत्पादन में । निवेश के आधार तथा उसकी मात्रा को बौर उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भाव 
को प्रभावित करने वाले ये अन्य निर्णय व्यक्तियों तथा फर्मों द्वात बिना किसी सरवीरी 
नियन्त्रण के लिए जाते हैं। 


यद्यवि पूंजीवाद के समझयंको का दावए यह है कि दाऊार व्यदस्या और मूल्यपढति 
सभी आर्थिक क्रियाओ के तियोजन एवं समन्वय के सम्बन्ध में आश्वास्तित वस्ती हैं, परन्तु बस्तुतः 
पूंजीवाद के अन्तर्गत कोई नियोजन नही किया जाता है और वह इन मानो मे कि इसमे ताल-मेल 
बैठाने वाली ऐसी कोई सर्वोपरि एजेन्सी नहीं होती जी कि गणनाओं सम्बन्धी भूलों को उनके 
घटित होने के पूर्व ही दूर कर सदे । आयोजनारहित अर्थव्यवस्था मे, जोदिम उठाने तथा माहन 
को निर्णायक महत्त्व प्राप्त होता है। लाभ-प्राप्ति की अन्ध-दोड़ तथा प्रतियोगिता के अस्तित्व से 
एक्ाधिकारी शक्तियाँ पदपती हैं कौर घन का कुछ लोगो के हाथो मे बेन्द्रीयक रण हो जाता है। 
बीमतों द्वारा व लाभो द्वारा_निर्देशित उत्पादन समर्थ (थीट्णाए८ 0८070) पर आधारित 
होता है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदश्यकताओ पर नहीं । अतुमानों मे प्राय. गलतियाँ होती हैं 
जिनके कारण अत्युत्पादन (०४८ एा०पैप्रणाणा) तथा म्ूनन्‍उत्वादन (प्याएथ ्ा०(ए०घ४०॥) होवा 
रहता है। अर्थव्यवस्था के अन्तगंत व्यावसायिक दशाओं, रोजगार तथा _ उत्पादन में उतार-चढाव 
आते रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था मे दो विभिन्न बर्ग होते हैं ॥ एक वर्ग होता है, समृद्ध लोगी का 
जो उत्वादन के साधनों पर अपना अधिकार रखते हैं मोर उत्पादित कुल राष्ट्रीय जाय के काफी 
बडे भाग पर अपना कब्जा रखते हैं। दूसरा वर्ग होता है. निर्घनों का, शिसमे मजदूर होते हैं भोर 
समाज का एक बडा भाग होते हैं । पाल स्वीजी ने आपोजनारहित बयधेव्यवस्था में भुनों वी इन 
शब्दों में एकत्र कया है “एक आयोजवरहित अ्ंव्यवस्था मे--चाहे वह पू'जीवादी हो अपवा 
समूहवादी--निवेश सम्बन्धी निर्णय अनेक स्वतन्त्र इकाइयों द्वारा क्यि जाते हैं। थही वह कारण 
है जो भायोजनारहित अयंव्यवस्था के अयुक्तिसग्रत व्यवहारों के लिये उत्तरदायी है: अर्थात्‌ मन्दी 
तया त्तेजी का वार-वार उत्पन्न होदा वहुलताओ एवं अभावों का राहअस्तित्व तथा असन्तुष्ट 
आवश्यकताओं वाले बेरोजगार श्रमिकों का पाया जावा”””“ ।”5 यही आयोजनारहिंत घर्षे- 
व्यवस्था का एक छोटा सा चित्र है। तथापि, चित्र में कुछ अतिशयोक्ति से वाम लिया गया है 
व्योकि ऐसी अ्व्यवस्था का होता बड़ा कठिन है जहाँ कि सरकार का कोई नियन्त्रण ही ने हो, हाँ 
यह अवश्य हो सकता है कि विचारपूर्ण सरकारी नियोजन न हो । 
क्रायोजनाबद अयंव्यवस्था (2)977060 5८०॥००५) 


देस्द्र द्वारा नियोगित अध॑ब्यदस्‍्याओ से, नियोजन परने वाली सत्ता अथवा आयोग 
उन सब कार्यों को पूरा करते हैं जो कि आयोजना रहित बर्थ व्यवस्था मे वाजार की यन्‍्व रचना 
द्वारा पूरे क्यि जाते हैं। यह क्षायोग ही इस बात का निरदय करता है कि दचतो वो दर तथा 
उसवा रूप क्या हो । बान्तरिक दचतो तथा पूर्जीनिर्माण की दर वी उच्च सीमा का निर्धारण एक 
ऐसे न्यूनतम स्तर द्वारा क्या जाता है जहाँ पर कि बुल उपयोग को घटानेघदाते ले आया जाता 
है मोर मानवीय क्षमता पर भी उसकी कोई खतरताक प्रनिह्निया नही होती । 


कआायोजावद्ध अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत, योजना बआायोग_ [छोशाएंगह व्णागायाडज्णा) 
समाज की आवश्यकताओं तथा उसके साधनों का इस उद्देश्य से सर्वेक्षण करता है जिससे निवेश- 
शोग्य धनराधियो को विकास वो विधिन्न योजनाओं से, प्रार्यमक्ताओ छुव आवश्यकताओं की 
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तीघ्नता के क्रम मे जगाया जा सके। आायोजनावद्ध अर्थ॑व्यस्था एक युक्तिपंगत तथा समन्वित 
तरीके से आयोजना रहित अर्थव्यवस्था की भूलो को दूर करने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के 
लिए, योजना-निर्माता सम्पूर्ण हूप में समाज को आवश्यकताओ को देखकर ही इस बात का फैसला 
करते हैं कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। हज समय थे समर्य मौग का 
कोई ध्यान नही रखते वयोकि उसका अर्थ होता है कि निधन लोगों की माँग की लागत पर घनी 
सोगों दी माँग को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। इसी प्रकार, निवेश का निर्धारण सप्राज की 
आवश्यकताओं एवं तीद्रताओ को देखकर किया जाता है, उन व्यक्तिगत निवेशकर्ताओ की पसन्द तथा 
सनक के अनुसार नही जो लाभ के उद्देश्य से प्रेरित करते है । चूँकि कुल उपसब्ध साधन सीमित 
होते है, अत यह आवश्यक है कि उनका सर्वोत्तम सभव तरीके से उपयोग किया जाए और ऐसा 
केवल तभी हो सकता है जबकि विचार का पूर्ण नियोजन किया जाए । 

कआयोजनावद्ध अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य निम्ग प्रकार पिनाये जा सकते हैं .-- 

(क) आयोजतावद्ध अर्थव्यवस्था के लक्षण अथवा उद्देश्य सुनियोजित एवं विचार पूर्ण 
होते हैं। 

(जे) इसमे वियोजन करने वाली केवल एक केम्द्रीय सत्ता होती है जो विभिन्न वागे- 
अऋभो का समन्वय तथा उनको क्रियान्वित करती है। 

(ग) इसमे सभी क्षेत्रों का व्यापक नियोजन किया जाता है जिससे कि किसी एक क्षेत्र मे 
निषोजन के अभाव के कारण अन्य किसी क्षेत्र का नियोजन बेकार न हो जाए । 

(घ) अथंव्यवस्था सभी उपलब्ध साधनों का बड़ी किफ़ायत के साथ तथा प्राथमिकताओ, 
4 ' उद्देश्यों की एक सुसगठित पद्धति के अनुस्तार उपयोग करने का प्रयत्न 
करती है। 

(ड) नियोजन का कार्य सब्याविदों (६४॥80०3॥3), बैशञानिको तथा शिस्पियों की एक 
सेना द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इसलिए इस व्यवस्था तक लोकतन्त्र भी 
कहा जाने लगा है । 

(च) नियोजन केवल उत्पादन का ही नहों होता अपितु वितरण का भी होता है-- 
अर्थात्‌ क्‍या और कितना उत्पादत किया जाय और किसके बीच उसका वितरण 
किया जाए ? 


२ आर्थिक आयोजन को युक्तिपूर्णता 
(एब्ााणाब। ग॑ 2९०0ण7९ एथ्णाधाड) 


आर्थिक आायोजन अथवा आधिक नियोजन की आवश्यकता का हम पहले ही उल्लेख 
कर चूके हैं । प्रत्येक देश मे जनता तथा सरकार दोनो का ही आर्थिक आयोजत के प्रति जो 
विश्वास बराबर बढ़ता जा रहा है उसके अवेक कारण हैं | यहां दो कारणो का विशेष रूप से 
उल्लेख किया जा सकता है: एक १६वो शताब्दी की अवन्ध नीति की अर्थव्यवस्था को असफलता 
जिस पर्‌ कि उदारबादी कर्थशास्त्री बडा विश्वास करते ये और दूसरे आयोजन जहाँ भी लागू किया 
गया, वही इसको प्राप्त होने बाली तुलनात्मक सफलता । 
आधिफ आयोजन के पक्ष मे तके (8:80767/5 [ण ए०एए00गा6 एथाएए) : 


मुक्त उद्यमचाली आायोजना रहित अवंब्यवस्था ऐसे तरीके से कार्य नहीं करती जो 
समाज के आधिऊ वद्याण की दृष्टि से वाउछनीय हो ! कौन्स ने सरवारी हस्तक्षेप के द्वारा स्वतस्त 
उद्यमवात्री अर्थव्यवस्था की जीवन-वृद्धि के लिए बहुत कुछ क्या किन्तु बाद मे इस अ्ंव्यवध्या 
हे पाम्बन्‍्य में उसे भी यह कहना पडा : “ससार बा सचालन किसी ऊपरी शक्ति द्वारा इस प्रकार 
नही किया जाता हि जिससे निजी हित तथा सामाजिक हित तथा एकन्दुसरे के अनुरूप रहे। 
धर्यशास्‍्त के सिद्धान्तो से निकाला गया यह निष्कर्ष सही नहीं है कि प्रवुद्ध स्वार्य (८७४॥३४८४८१ 
3 (ध०श) रादा ही जनहित मे सदालित होता है और न ही यह सत्य है कि स्वार्थ अथवा 
घ्वह्ति सामान्यतः प्रबुद्ध होता है। व्यक्ति अअसर स्वय अपने ही हितो की पूर्ति के लिए पृथक्‌- 
पृपर कार्य करते हैं और सामाजिक हितो को पूति के लिये अत्यधिक न जानकार अथवा 


च्र्० 


अत्यधिक कमजोर होते हैं । भनुभव से यह सिद्ध नहीं होता कि व्यक्तियों को जब सामाजिक 
इकाई बना दिया जाता है तो वे सदा ही कम दूरदशिता से काम करते हैं बमुकावले उस स्थिति 
के जबकि वे पृथक-पृथक्‌ कार्य करते ।”* आत्म-हित तथा व्यक्तिगत लाभो पर आधाखि 
आयोजनारहित अयेव्यवस्था समय-समय पर व्यावसायिक मन्‍्दी का और कभी-कभी तो भारी 
22380 शिकार होती रहती है । इत दोषो को दूर करने के लिए ही नियोजन की वकालत 
की जाती है। 


आत्म-हित तथा लाम की प्रेरणा पर आधारित आाधिक व्यवस्था के स्वतः समजन 
(5था 80॥050060०/) से अब लोगो का विश्वास उठ गया है जो चीज व्यक्तिगत उद्यमकर्ता के 
दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभकारी हैं वह सामाजिक हित तथा समाज-कल्याण की दृष्टि से भी 
सदा ही सर्वोत्तम मही होती, बल्कि कभी-कभी तो वह समाज से आधिक कल्याण के लिए पुर्णतया 
हानिकारक सिद्ध होती है। समाज कैवल व्यक्तियों के एक झुण्ड का ही नाम नही है बल्कि इससे 
कुछ जधिक है । इसके अतिरिक्त यह सस्यापक मान्यता भी व्यावहारिक कस्तौोटी पद खरी नहीं 
उतरती कि “सभरण अपनी मौँग स्वय उत्पन्न कर लेता है" इसलिए विचारपूर्ण नियोजन के लभाव 
मे, वाजार मे सदा ही बहुतायत अथवा अभाव बना रहा है। स्वतन्त्र उद्यम व्यवस्था की कार्य 
प्रणाली के विरुद्ध यही एक ऐसा अम्तन्तोष रहा है जिसने इस सामान्य विश्वास को जन्म दिया कि 
किसी न किसी प्रकार का नियोजन पूर्णतया आवश्यक है । 


फिर, आर्थिक शक्तियो को स्वतन्त्र एव स्ववचातित कार्य प्रणाली से यह हो सकता है 
कि देश के आधिक साधनों का अनुकूलतम वितरण न हो सके । सर विलियम बेबरोज ने लिखा 
है कि “राभावना मह नही है कि छोटी-छोटी पृथरू न्‍्यावसासिक इकाश्यो की डृढ़ि से एक ऐसा 
उद्योग स्थापित होगा जो अधिकतम कुल क्षमता के आधार पर काम करेगा, बल्कि संभावना यह 
है कि छोटे-छोटे अगणित सम्पत्ति के स्वामियों की अस्त-व्यस्त एवं अनियन्त्रित क्रियाओं से एक 


ऐसा निमोजित कस्वा अवश्य बन जायेगा जहां कि फालतू जगह नहीं होगी, दोहरी सडकें तथा 
यातायात की भीड-भाड़ नही होगी।” रो ही, हो ध 


अधिक नियोजन ने तीम्र आधिक विकास की प्रेरणा दी है। अनेक देशो मे, स्वतत्न 
उद्यम व्यवस्था के द्वारा जो प्रगति दो शताब्दियो मे सम्पन्त हुई, आथिक नियोजन के द्वारा वह 
प्रगति बुछ वर्षों मे हो गई । सन्‌ १६२८ के बाद का रूस आधयिक नियोजन को सिद्ध करने वाले 
सर्वाधिक सन्‍्तोषजनक उदाहरण हैं। रूस के अलावा जापान, स्वीडन, इटली तथा जमंनी में आर्थिक 
नियोजन को मिलने वाली सफलताएं बडी प्रभ्नावपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण रही हैं और जहुपविकसित 
देशो मे आथिक आयोजन की आवश्यवात्ता को सिद्ध करतो हैं। 


नियोजन की वकालत केवल इसलिए नहीं की जाती कि उन व्यापार चक्रो की 
भारम्वारता को रोका जा सके जो कि सम्पूर्ण समाज के लिए बडी अम्भीर प्रकृति के विताश 
खडे करते हैं बल्कि इसलिये भी कि एक पिछड़े देश में तीब्र गति से सन्तुलित आर्थिक विकास 
किया जा सके और आधिक विकास के प्रतिफल जो प्लामान्यपूर्ण रीति से बाँदय जा सके । वर्तमान 
समय में नियोजन को अनिवायेता के विपय मे जैसा कि एक प्रेक्षक (०052८) मै कहा है; 
“निजी पू'जीवाद की पुरानी पैतृक व्यवस्था तथा अनियन्त्रित प्रतियोगिता अब गतावधि की चीज 
चना चुकी है ओर अब प्रत्येक व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण तथा अपने विचार नए दृष्टिकोण के 
अनुसार ही बनाने होंगे ।” न्‍ 


अल्पविकसित अर्यब्यवस्था मे आयोजन कौ आवश्यकता (१८८७ ह07 एब्ययंगह़ 70 शा एएपंश* 
86ए6०7८० 8०00०09) : 


एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में आधिक आयोजन की आवश्यकता पर विशेष जोर 
दिया जाता चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं । एक अल्पविकप्तित अध॑व्यवस्था कई 
विशेष लक्षणी से ग्रसित होती है, जैसे कि कम उत्पादन क्षमता, कृषि तथा अन्य प्रारम्भिक उद्योगो 
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पर जतसंद्या का अत्यधिक दवाव, बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार, उत्पादन की पुरानी विधियाँ 
ग्रोण तथा तृत्तीय श्रेणी के उद्योगो का अभाव, प्रतिव्यक्ति कम आय, तथा नीचा जीवनस्तर । 
अल्पविकसित देश जहाँ तिर्धतता के दुष्चक्र में पडा रहता है और स्वय को गरीबी तथा कप्टी के 
गते से बाहर निकालने में कठिनाई अनुभव करता है, वहाँ उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश विकास 
सम्बन्धी अनुकूल परित्यितियो के कारण तीघ् गति से प्रगति कर रहे है। परिणामस्वरूप, अल्प- 
विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओ के बीच की खाई वराबर चौडी होती जा रही है, और 
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशो के लोगो के मतो भे असन्तोष की मात्रा बढती जा रही है। 
इस बात को बड़ी जरूरत है कि निर्धनता के इस्त दुष्चक्र (शंश०१५ ८:०८) को तोड़ा जाये ताकि 
विकास की गति को तेज किया जा सके और आर्थिक प्रगति की दर अधिकतम कौ डा सके । अत 
एक अल्पविकसित देश में आधिक प्रगति की दर को अधिकतम करने के लिए अर्धधिक नियोजन 
की आवश्यकता होती है जिससे कि निर्धनता के दुष्चक्र को एक बार ही सदा के लिये तोझा जा 
सके । 


अल्पविक॒त्तित अर्वध्यवस्था मे तियोजन की आवश्यकता का मुल्यांकन करते के लिए यह 
जरूरी है कि विकास की दशाओं का विश्लेषण किप्रा जाये । विकास की पूर्व शर्ते हैं--बड़े पैमाने 
पर बचतें, निवेश तथा पूजीनिर्माण करना, उत्पादन की विधियों मे सुधार, गोण एवं तृतीय श्रेणी के 
उद्योगों का विकास तथा अर्थव्यवस्था का अनेकीकरण (06«४८४८8॥07) जिससे कि प्रारम्भिक 
उद्योगो पर जनसख्या के दवाव को कम किया जा सके । यह भी बडा जावश्यक होता है कि कुछ 
ऐसे सामाजिक एवं आथिक कार्यों पर भारी मात्रा मे निवेश किया जाये ज॑से कि शिक्षा तथा 
साबंजनिक स्वास्थ्य, सडको तथा रेलों का निर्माण ओर विद्युत-समन्त्रो आदि की स्थापना | इन 
सब कार्यो के लिए न केवल विशाल साधनों की आवश्यकता होती है, अपितु उनको गतिशील करने 
तथा विभिन्न प्रवाहो मे उतका वितरण करने के लिए व्यापक स़तगठत की भी आवश्यकता है जिससे 
कि अर्थव्यवस्था के विकास की अधिषतम दर प्राप्त की जा सके । उन्नत देशों मे, अतेक कारणो से 
प्रबन्धकीय एवं साहसीय क्षमता वहुलता में थाई जाती है । अल्पविकसित देशो गे ऐसा प्रबन्धकीय 
बगे नही पाया जाता जिसमे कि पहल करने वी क्षमता एवं साहस हो । इसके अतिरिक्त, उसमे 
ऐसी आवश्यक परम्पराएँ भी नही पाई जाती जिनके द्वारा निजी उद्यम के अम्तगंत साहस्रपूर्ण 
ओऔद्योगीकरण किया जा सके । इस स्थिति में राज्य से यह माँग की जाती है कि वह निजी उद्यम 
की कमी की इतनी मात्रा से क्षतिपूर्ति करे जिससे कि अर्थव्यवस्था गरीबी के गत से बाहर निकल 
सके । इस प्रकार कुशल सगठन की आवश्यकता के साथ ही साथ, प्रवन्धकीय बर्ग के अभाव के 
कारण यह भी आवश्यक हो जाता है कि राज्य इस दिशा में कदम आगे बढाये और एक अल्प- 
विकसित देश मे आधिक नियोजन की यही स+से पहली युक्तिपूर्णता है। 


परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ओद्योगिक विकास में सरकार द्वारा भाग 
लेने वे लिए यह आवश्यक नही है कि उद्योगो मे सदा ही राज्य का स्वामित्व तथा सचालन हो । 
इसके विपरीत, राज्य के भाग लेने के अनेक रूप हो सकते हैं जिनमे कुछ तो बाजार की स्वाधीनता 
के बिल्कुल अनुरूप होते हैं ओर उनमे से कुछ रूप ऐसे हो सकते हैं जो निजी उद्यम के क्षेत्र तथा 
प्रभाव को बढाने के लिये बनाये गये हो । समाजवादी लेखक जहाँ राज्य को उद्यमकर्त्ता बनाने की 
आवश्यकता पर जोर देते हैं, वहाँ उदार अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि राज्य निजी उद्यम के लिये 
ऐसी अदुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे तथा उते ऐसी प्रेरणाएं प्रदान करे जिससे फि बह 
आयोजन के लक्ष्यो को पूरा कर सके। 


दूसरे, आधिक विकास पूजी-निर्माण की दर पर निर्भर होता है जिसके लिये जावश्पकृता 
होती है बडे प॑माने पर वचत तथा निवेश करने की । अत्पविकप्ित देशों मे, सामान्यतः आय के 
निम्न स्तरों तथा बैंकिंग एवं वित्तीय सस्थाओं के अभाव के कारण बचत की दर बहुत नीची होती 
है। फिर, परिवहन व सचार तथा बिजली आदि की आ्िक सुविधाओं के अम्ाव के कारण निजी 
उद्यमर्त्ताओं को भी इस बात की पर्याप्त प्रेरणा नही मिलती कि वे समाज वी बचतों को गतिशील 
तथा निवेश कर सकें। अत. उपलब्ध बचतें या तो बेकार के अनुत्यादक निवेश में लग जाती हैं 
अथवा प्रत्यक्ष उपभोग थे खर्च कर दी जातो हैं। इस स्थिति प्रे यह बड़ा आवश्यक हो जाता है 
कि राज्य उपयोगी निवेश की दिशा मे बचतो को लेजी से गतिशील करे। राज्य या तो वित्तीय 


झ्रे 


संस्थाओं की स्थापना करके ऐसा कर सकता है अथवा वबकास को प्रोत्साहन देकर तथा बैंकिंग 
व्यवस्था का विस्तार करके ऐसा कर सकता है। परन्तु सबसे अधिक वह कराधान तथा ऋण-नीति 
का उपयोग करके ऐसा कर सकता है क्योकि ये नीतियाँ ही पूंजी के निर्माण तथा आध्िक विकास 
के अस्त्र हैं। चूँकि निजी उद्यम सामाजिक तथा आधथिक ऐसी उच्च सुविधाओ के विकास में कोई 
रुचि नही लेते जो कि आथिक विकास के लिये अत्यावश्यक होती हैं, अतः राज्य वो ही ऐसी बनेक 
सुविधाओ की व्यवस्था के लिए निवेश करवा होता है--जैसे कि सडको, रेलो तथा सचार-सेवाओं 
वी व्यवस्था, तकनीकी व सामान्य शिक्षा वी व्यवस्था तथा साव॑जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ, 
आदि । घूकि आधिक साधन सीमित होते है और चू'कि आवश्यकता इस बात की होती है कि 
उनका उपयोग प्राथमिवताओ के क्रम के अनुसार सर्वाधिक आर्थिक रीति से क्या जाये, अत 
आथिक आयोजन एक अत्पविकप्तित देश के लिए अनिवार्य बन जाता है। 


इस प्रकार, राज्य द्वारा बडे पैमाने के आयोजन को अनिवायं माना जाता है और यह 
समझा जाता है कि एक अल्पविकसित देश के तीत्र आधिक विकास का यह सबसे अधिक प्रभावशाली 
अस्त्र है। देश के साधनों का सर्वेक्षण करने के लिए, बचतो की वृद्धि तथा निवेश के लिए उनको 
गतिशील करने के लिए, सामाजिक एवं आधिक उच्च सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिए, उत्पादव 
वी तकनीक मे सुधार करने के लिए, पर्याप्त निजी उद्यम के अभाव मे पहल तथा उद्यम की व्यवस्था 
करने के लिए और देश के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता 
होती है | अह्पविक्सित देश मे नियोजन के अलावा इन कार्यों की पूर्ति का अन्य कोई विकल्प नहीं 
होता । एक अल्पविक्सित देश मे आथिक नियोजन बी आवश्यकता इसलिये होती है जिससे हि 
राष्ट्रीय आय मे तेजी से वृद्धि हो सके और प्रतिव्यक्ति आय मे वृद्धि वी दर जनसख्या वृद्धि वी दर 
मे अधिक आगे रह सके | 


३ लोकतनन्‍्त्रीय आयोजन तथा समग्रवादी आपोजन 
(0श0०९४शआ८ ए]9फगह जाएं "०ग्रा(धकांशा ए]गाएशड्) 


लोकातस्त॒ तथा आयोजन प्रकट रूप में एक दूसरे बे विरुद्ध दिखाई देते हैं। घोकतल्तर 
(0९00०9०५) अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वाधीदता का समर्थन करता है और प्रत्येवा व्यक्ति को 
इस बात वी अधिवतम स्वतन्त्रता देता है कि वह अपने समय तथा साधना का उपयोग अपने सर्वोत्तम 
हिंदो के अनुसार उस समय तक कर सके जब तक कि विसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका वोई 
हिसात्मए टबराव न हो । यह कथन इस मान्यता पर आधारित है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने 
स्त्र-हित को पूरा बरने के लिए पूर्ण परिश्रम एवं चातुयं से काम करता है तभी उससे समाज के कुत 
हित वो भी सर्वोत्तम पति होती है। इसके जिपरीत, आयोजना अथवा नियोजन (फधा/778) का आधार 
यह होता है कि सरकार व पैमाने पर देश वी अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण करे। सभी आदथिक 
मामलो में बड़ी मात्रा मे सरवारी नियन्त्रण लागू किये जाने बे बारण आयिक क्षेत्र में व्यक्ति वी 


स्वाधीनता पर बढ़े दूरगामी प्रतिदन्‍्ध लगाये जाते हैं। इसी कारण यह बहा जाता है कि 'लोक 
तत्तीय वियोजन' परस्पर-विरोधी शब्द हैं। 


तथापि, “लोवसस्त्रीय नियोजन” की विचारधारा का आमयौर पर उपयोग विया जाता 
है । योजना वो बनाने तथा उसको लागू करने का कार्य या तो राज्य द्वारा शक्ति प्रयोग करके पूर्ण 
किया जा सवता है अथवा लोगो के ऐच्छिक सहयोग तथा सत्रिय सहायता हारा। लोस तन्त्रीय 
आयोजन एक ऐसी स्थिति का सूचक होता है जिसमे कि लोग योजना बा निर्माण तथा उसके 
कार्यात्ववन_(७८४०७४४०४) से सम्बद्ध होते हैं। लोवतन्तीय आयोजन मे, योजना के उद्देश्य तथा 
लक्ष्य ऊपर से निर्धारित नही किये जाते अपितु इसके विपरीत ससद अयवा विधान मण्डलो में बैठे 
हुये अपने प्रतिनिधियों द्वारा लोग स्वयं नियोजन की आवश्यवता, नियोजन के लक्ष्य एवं तबतीतों 
तथा उत्पादन वे लक्ष्यों आदि का निर्घारण करते हैँ। ससद को यह अधिवार होता है वि वह 
योजना के सम्बन्ध मे प्रसाशन द्वारा बनाये गये क्सी भी प्रस्ताव को स्वीकार अयवा रद कर सरे। 
यहाँ तक कि यदि योजना के ज़ियास्व॑यन के सम्बन्ध मे सरवार को अन्तिम रूप से मधि के ब्रने 
के पश्चात्‌ भी ससद यदि चाहे तो योजना दे ज़ियान्वयन को रद्द अथवा निलम्बित कर से है। 
सप्तद अर्थात्‌ जनता को निर्माण तथा जियान्वयत के सम्बन्ध मे अन्तिम अधिवार प्राप्त होता है। 


ष्यरे 


नियोजत के किसी ली चरण से, राज्य ढारा दवाव डालने या बल-प्रयोग करने की नोबत नहीं 
आती । इस प्रकार लोकतन्त्ोय नियोजन का अर्थ है जनता की सहमति द्वारा नियोजन, और 
लोकतन्त्र की लिस्कन की परिभाषा के अनुसार तो यह कहा जा सकता है कि लोकतस्‍्त्रीय नियोजन 
का अर्थ है--जतता द्वारा नियोजन, जवता का नियोजन और जनता के लिए नियोजन । 


लोकतन्जीय तियोजन को विधियाँ (प००४णांतु००५ ण 0९०००थ।० शैश)फाआ8) : 


लोकल्वीय नियोजन को विधियों का विकास अन्य लोबतन्त्रीय सस्थाओ के समान ही 
"परीक्षण तथा भूल' के सिद्धान्त के आधार पर शरन -शर्ने. हुआ है ॥ लोकन्तीय वियोजन का एक 
सही रूप वह होता है जिसमे नियोबत की छोटी-छोटी इकाइयाँ एक बडी सख्या मे ग्राम्य-स्तर तक 
फँली रहती हैं। इस विधि के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके लिए 
अपने साधनों बी योज करता है, अपनी तिजी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकताओं का 
निर्धारण करता है और योजना को लागू करने वाते उसके अपने ही क्षध्रिकारी होते है। वाद में 
गाँवों के एवा समूह को मिला लिया जाता है और उनकी योजनाओं के ब्लाक-स्तर पर मिला लिया 
जाता है। विभिन्न ब्लाकों की योजनाओं का जिला-स्तर पर ओर जिलो की योजनाओ को राज्य-स्तर 
पर सगठित कर लिया जाता है | अन्त में, सभी राज्यो की योजनाओं को केन्द्र-स्तर पर एक कर 
लिया जाता है । योजना का यह रुप ऊपर से नही ल(दा जाता बल्कि नीचे से ऊपर की ओर घलता 
है; इसका उद्गम स्थान स्वय जनता ही होती है । ज॑सा कि हग पिछले गद्याश भे वता चुके है, 
योजना पर ससद में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जाता है और वही इसको अन्तिम 
रूप देते हैं । 


प्रश्न यह है कि सोबतस्तोय नियोजन में राज्य को वया योग देना होता है ? लोकतम्त्रीय 
नियोजन भे, जो कि सभी हृष्टियो से जनता का नियोजन होता है, राज्य अथवा उसकी एजेप्ट 
सरकार का कोई पृथक अस्तित्व नही होता बल्कि वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही सामते 
आती है। सरकार विभिन्न स्तरों पर तँयार की गई योजनाओ का समन्वय करती है, उनमें कॉँट- 
छाँट करती है, उसके कम महत्त्वपूर्ण तथा असम्भव भागों को बाद के लिए छोडती है ओर इस 
प्रकार उसकी अन्तिम रूपरेखा तैयार करतो है जिस पर ससद विचार करती है और तत्पश्चात्‌ 
अपना अचुमोदन देती है | एक अत्य सम्भावना यह होती है कि राज्य योजना का एक टाँचा तैयार 
करता है और उस पर लोगो की राय जानने के लिये उसका व्यापक प्रचार करता है। तत्पपचातू 
राज्य उस पर लोगों का हांदिक सहयोग एवं सक्रिय समर्थन प्राप्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करता 
है । लोकतन्त्रीय नियोजन मे मुख्य घटक जनता ही होती है, राज्य नहीं ॥ 


लोकतन्‍्त्रीप नियोजन की कमजोरी (९४८४॥:७०५७ ण॑ [0000०:0॥० ?|शााए58) - 


एक प्रए्न यह है कि लोकतन्त्रीय नियोजन वहाँ तक प्रभावशाली रहा है ? अनेक लोगो 
ने लोकतन्त्रीय नियोजन की सफलता मे सन्देह प्रकट किया है । यह कहा जाता है कि लोकतत्वोप 
नियोजन भे निहित लोबतस्म तथा नियन्त्रण कभी भी पहले एक साथ नही रहे । इसके अतिरिक्त, 
सम्पूर्णरूप में लोग अज्ञानो तथा अनपढ होते हैं और उन्हे इस बात का ज्ञान नही होता कि मे अपने 
क्षेत्र अथवा सम्पूर्ण देश के नियोजन की समस्याओं एवं कठिनाइयों को समझें। या तो वे उत्साह- 
तिरेक से भर जाते हैं अथवा उसके प्रति निराशादादी होते हैं और असहयोग करते है। इसके 
अतिरिक्त, लोकतन्त्रीय नियोजन मे, सत्यनिष्ठा (70०87॥9), ग्रम्भीरता तथा सामाजिक उत्तर- 
दायित्वो के भ्रति पूर्ण जागहकता और शीघ्र नियान्वयन पर्याप्त मात्रा मे नही पाये जाते। यही 
नही, लोकतनन्‍्त्रीय नियोजन मे, तकनीकों के चुनाव तथा प्रायमिक्ताओ के निर्धारण मे शीघ्र निर्णय 
का अभाव होता है, और योजना को हढना से लागू नही किया जाता जबकि ऐसा करके योजना के 
लक्ष्यो की धूति के सम्बन्ध मे आश्वस्त हुआ जा सकता है। इससे भी वढकर, इसमे लोग त्याग 
करने को तत्पर नहीं होते; और बचत तथा निवेश की दर मे वृद्धि करने के लिए त्याग अत्यावश्यक 
होता है। परिणामस्वरूप, लोकतस्त्रीय नियोजन मे प्रगति की रफ़्तार धीमी रहती है और लोक- 
तन्त्रीय नियोजन की तकनीको का निर्माण परीक्षण एव भूल की प्रक्रिया के द्वारा होता है। 


फ्डं 


प्त्तावादी अथवा पमग्रवादी नियोजन को प्रकृति (प/एढ९ ए॑ 6परीणागिबा ण परणशाइक्षाणा 
9]907778) : 


सत्तावादी अथवा समग्रवादी नियोजन (3ए/8०कॉग्रांदय ०० धाक्थणा ज़ैशगणयाह) 
की व्यवस्था के अन्तगेंत--जिसे की समाजवादी केन्द्रीय नियोजन भी कहा जाता है--सरकारी 
सत्ता उच्चस्तर के राजनैतिक हाकिमो (9०0॥0०७| ७०55९$) की थोड़ी सख्या मे केन्द्रीकृत रहती 
है। इसका सार्ग-दर्शन एक पूर्णतः सम्पन्न तथा परूर्ण-जानकर तानाशाह द्वारा होता है जो अपने 
मनुष्यों एवं साधनों को उन लक्ष्यों की पूर्ति मे लगाता है जो नियोजन-सस्था द्वारा निर्धारित किये 
जाते हैं। योजनाआयोग अथवा सर्वोच्च आधथिक परिषद्‌ एक शक्तिशाली सस्था होती है । योजना 
के लक्ष्य क्या रखे जाते हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या-क्या उपाय किये जाने हैं, किन-किन साधवों 
की वजत तथा निवेश क्रिया जाना है, पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओ के अनुसार साधनों का बेंटवारा 
किस प्रकार होना है--ये तथा ऐसे ही अन्य अनेक आधारभूत निर्णय सर्वोच्च आधिक परिषद्‌ (800- 
ए९738 ९९०००॥४० ००४४०) द्वारा किये जाते हैं और एक बार जब परिषद्‌ द्वारा निर्णय कर लिया 
जाता है फिर जतता बिना किसी रुकावट के उन्हे स्वीकार करती है ओर लागू करती है। केख्रीय 
निर्देशों की अवहेलना पर कड़े दण्ड दिये जाते हैं। समग्रवादी अथवा एक दलीय नियोजन मे, देश के 
प्राकृतिक साधन तथा रामाज एक ही शरीर के रूप में संगठित होते हैं, सर्वोच्च आधिक परिपद 


उसका मस्तिष्क होता है और शेप सामान्य जनता को उस शरीर के विभिन्न अंगो के रूप में माता 
जाता है। 


सत्तावादी नियोजन मे, जब तक कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति सम्मुख रहती है तब तक प्रयोग 
की जाने वाली विधियों का विशेष महत्त्व नही होता। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो उपाय 
बरते जाते हैं वे सदा ही ठीक माने जाते है, यदि सामाजिक महत्त्व वी कोई विचारणीय बात हो 
तो दूसरी चीज है। समग्रवादी वियोजन की ये बातें विशेष उल्लेखनीय हैं. समाज द्वारा प्राप्त 
क़रियि जाने वाले सामाजिक एवं आधथिक लक्ष्यों से सम्बन्धित निर्णयो का केन्द्रीयकरण, प्राप्त किये 
जाते वाले लक्ष्यों का निर्धारण, प्राथमिकताओ का शीघ्र निर्धारण तथा साधनों वा बेंटबारा, यौजता 
को हृढता से लागू करना और स्वशक्ति सम्पन्न राज्य के भाग में आने वाली प्रत्येक बाधा को कुचल 
देना , चूंकि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और चूंकि श्रमिक अपनी 
नौकरी के लिए प्रत्यक्ष रूप से राज्य पर विर्भर रहते है अत राज्य इस स्थिति में होता है कि 
माधनों का बेंटवारा अपनी इच्छानुसार कर सके । इस्त व्यवस्था को एक मशीन समझा जाता है! 
लोगो को किसी भी प्रकार की स्वाधीनता प्राप्त नही होती, न उपयोग की और न धन्मे के चुनाव 
की ही | सोवियत रूस तथा चीन मे प्राप्त व्यापक सफलता तथा उत्पादन की आश्चर्यजनक वृद्धि 
नियोजन की समग्रवादी विधियो की कट्टर निरदंयता के ही प्रमाण हैं। 


एक प्रकार से, नियोजन का यदि कोई अर्थ है तो वह इसका सत्तावादी होता | सरकाए 
का नियन्त्रण यदि पग-पय पर उन लोगो की इच्छाओं द्वारा किया जाता है जो कि अधिकाश 
मामलों मे स्वार्थी राजनीतिज्ञो द्वारा दवाये एवं सताये रहते हैं, तो साहसपूर्ण नियोजन करना बंडा 
कठिन है। निधंनता एव क्प्टो के विस्द्ध युद्ध करने मे और उत्पादन एवं उपभोग का स्तर ऊँचा 
क-ने के प्रवत्त में बुछ मात्रा मे हृढ-निश्चितता और कठोरता की भी आवश्यकता हो सकती है 
किन्तु समाजवादी के'द्रीय नियोजन इतना कठोर तथा निर्दयी हो सकता है कि यह उन माननीय 
मूल्यों को ही उखाइ फैक्े जिनके लिए कि समाज का अस्तित्व कायम है। समग्रवादी नियोजन 
की ऐसी व्यवस्था, जिसका लक्ष्य अधिसतम सामाजिक एवं आधिक कल्याण करना हो, कुछ निश्चित 
दशाओं के विना सफल नहीं हो सकती । सर्वप्रथम, नियोजन वरने वाली सत्ता, जो कि देश में 
साहसिक निर्णय लेने की एकमात्र अधिकारी होती है, इतनी मजबूत होनी चाहिए जो देश मे उत्पल्त 
होने वाली किसी भी प्रकार की आलोचना तथा विरोध को कुचल दे । दूसरे, केनद्धीहत नियोजन में 
अर्थव्यवस्था का पूर्ण सैनिवोकरण करने को आवश्यकता होती है और यह व्यक्ति को एक मशीन 
के स्वय चलने वाले एक पुर्ज के रूप में बदल देती है ॥ तोसरे, इसमे लोगो में वोई सहयोग वा 
भाव अथवा उत्साह नहीं पाया जाता और इसमे जो भी सफलता प्राप्त होती है वह लोगो के मन 
में उत्तन्‍्त किये गये भय तथा उन पर डाले गये दवाव का ही परिणाम होती है। तथापि, सर्वोच्च 
आधिक परिषद्‌ यदि चाहे तो योजना के लध्यो का व्यापक प्रचार कर सवती है और लोगो को यह 
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प्रत्यक्ष तथा परीक्ष कर : तुलना” 
(एव गाते गापार्ए पृध्चच९ ६ एणाएगॉ5णा) 

प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो की तुलना विभिन्न दृष्टिकोणो से को जा सकती है--(7) 
साधनों के बंटवारे (॥0०४0० ० 7९50॥८८७) के हृप्टिकोण से, (ग) प्रशासनिक दृष्टिकोण से 
(कापपराह्याआध० एण0 रण श्र), और (7॥) वित्तरणात्मक प्रभावों (वापणांगा्ण 
थीं८०४७) के दृष्टिकोण से 
(0) ज्ञाधवों के आबंदन अथवा बंटवारे का हृष्टिफोण (8॥०८४॥ण ० ऐ०5०७०६३ #॥००४) : 

प्रारम्भ से ही अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों से अधिक 
अच्छे होते हैं, बयोकि यदि कसी निश्चित राशि को परोक्ष करो की सहायता से झग्रह किया जाय 
तो उसका भार समाज पर अधिक पड़ेगा । इसके विपरीत यदि उक्त राशि को प्रत्यक्ष करो द्वारा 
सप्रह किया जायतो उप्तका प्रभाव समाज पर कम पडेगा। इसे देंटवारे सम्बन्धी प्रभाव (शी००७ध०7 
८१९९४) कहते है। निम्न रेपाचित्र में इसी वात को समझने के लिए 'उदासीन घक़ तकनीक! 
(770/ीं8०८/८६ 2॥7४९६ 4९८॥॥00८) का उपयोग क्या गया है । 


रा रा 


अं ह-य77/+5 ५८०४८“) 





इस रेखाचित्र मे पडो रेखा फज वस्तु ग॒ को प्रदर्शित करती है और खड़ी रेखा छत व्यक्ति 
की भाग को प्रतोक है। इसमे कभ उसकी आय है और अब उसकी मूल्य रेखा (97700 ॥76) 
है। किसो भी कर के लगने से पूर्व, विन्दु ट' सन्तुलन को स्थिति (€दृ्णा।09एवा 9०था।णा) का 
सूचक है जिस पर कि मूल्य रेखा अब उदासीन वक़॒(07न्‍टिाध)०८ ८ए५९) अ० ब० को स्पर्श 
करती है। मान लीजिए वस्तु पर उत्पादन-कर («८७४ 0धाज) लगाया जाता है और इसमे कर 
की पूर्ण राशि के बराबर वस्तु महंगी हो जाती है, तो वस्तु वी इस घढी हुई कीमत के परिणाम- 
स्वरूप, कु अ आय अव केवल वस्तु को दग्वों मात्रा ही खरीद सकतो है। फलत: उत्पादन कर 
लगने के दाद अब अब नई मूल्य रेखा हो जायगी | उपभोक्ता को अब सन्तुलन की निम्न स्थिति 
तक जाना होगा जो ढ' द्वारा भ्र्दशित को गई है | इस स्थिति मे अब उपभोक्ता बरां की बजाय 
बरतु की केवल अर भात्रा ही खरोद सकता है और इसे खरीदने के लिए वह धन की र'ट* मात्रा 





0. प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के गुण व दोषो का विवेचन, जो कि इन करो की तुलना का ही एक 
भाग है, एक बन्य स्थात पर पृथक रूप से कया ययर है। 


क्र 


की यह्‌ रीति उन देशो द्वारा बहुत पसन्द बी जाती है जो लोकतस्त्रीय मुल्यो को भारी महत्त्व 
देते हैं। 
प्रेरणा द्वारा निगेरन के दोष (050८७ रण छै्ञाग्रा३ एए रतपत्व्याथां) + 


परल्तु प्रेरणा द्वारा किया जाने वाला नियोजन उतना सफल नहीं हो सकता जितना हि 
लिदेंश्नन द्वारा किया जाने वाला नियोजन होता है । एक तो इसलिए, बयोकि इसमे सरकार समुदित 
प्रेरणाएँ प्रदान करके परोक्ष रूप में सक्ष्यों की पूर्ति का प्रयत्त करती है ॥ इन स्थिति में यह सम्भव 
हो सकता है कि प्रेरणाएँ पर्याप्ष न हो और उपभोक्ता तथा उत्पादक सरकार ह्वारा बाड्छित मात्रा 
में तथा रीति से दार्य न करें। यदि एक क्षेत्र में सरकारी तविपोजन अश्षफल होता है तो अन्य क्षेत्रों 
पर भी उसका प्रभाव पड सकता है । दूसरे, विकास के लिए जो आयिक साधन उत्तरदायी होते हैं, 
सरकार वास्तव से उनको अपने अधिकार में नही लेती और न वाब्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
सक्रिय रूप से प्रथत्नशील है। यह भी सम्भव है कि प्रेरणा द्वारा नियोजन से प्राप्त अन्तिम 
परिणाम निर्धारित लक्ष्यो से कम हो । चूंकि वाजार व्यवस्था भे माँग बोर संभरण पर कोई 
नियन्त्रण नही लगाया जाता, अपितु उन्हें वेवल सरकार की बजट तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति से 
प्रभावित मात्र किया जाता है। अत यह कोई जरूरी नहीं हैं कि योजना के लक्ष्य पूरे हो ही जायें । 
वास्तव में तियोजन के समर्थक प्रेरणा ढारा किये जाने वाले नियोजन को बिल्कुल नियोजन ही 
नहीं मानते । नियोजन के वन्तर्भत यह आवश्यक होता है कि निर्धाण्ति लक्ष्पों को प्राप्त करने 
के उद्देश्य से आवश्यक नियन्त्रण ठया नियमन लागू किया जाए ओर साधनों का प्रत्यक्ष बेंटबारा 
किया जाए। 


निर्देशन हारा नियोजन के गुण व दोष (लय बाप फिद्याध्याई शी शाह ए 
070८४00) « 


है गुण (ए८व॥5)--निर्देशन द्वारा किया जाने वाला नियोजन साधनों का प्रत्यक्ष रूप मे 
बँंटवारा करता है और सर्वाधिक कुशल रीति से वाडिछत लक्ष्य प्राप्त करता है। अधिकारीगण 
उत्पन्न होने वाली समस्यात्रो तथा वाध्ाओ को तुरन्त हल कर लेते हैं । थरमिक वर्ग की भोर से 
नियोजन का विरोध तथा सहयोग का अभाव सहन नहीं किया जाता, अत्तः चाहे कु भी हो, 
योजना के लक्ष्य पूरे कर लिये जाते हैं | एक वार जब प्राथमिकताओ का निर्धारण हो जाता है 
तथा लक्ष्यों पर सहमति हो जाती है फिर उसमें कोई कॉँट-छॉट या परिवर्तेन की गुजाइश नही 
रहती । इसके अन्तगंत, कठिनाइयो का पता लगाता, कमियो को ढूँढना तथा गलतियों को निश्चित 
व्यक्तियों पर 22१ करता सरल होता है ! यदि पिछले अनुभव से मार्य-दर्शन प्राप्त करता है तो 
कहा जा सकता है कि नियोजन की दोनी ही रीतियो में निर्देशन द्वारा नियोजन की रीति निश्चित 
रूप से भेप्ठ है। 

दोष (०८गर्टा।5)---प रू्तु प्रेरणा द्वारा नियोजन के समर्थक निर्देशित नियोजन के दुछ 
दोषो का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम आदेश तथा निर्देश द्वारा प्रत्यक्ष नियोजन केवल एक 
सत्तावादी अथवा रुमग्रवादी ढाँचे में ही सम्भव हो सकता है वयोकि ऐसे नियोजन में सरकार को 
उपभोक्ताओ की प्रभुता पर नियन्त्रण करना होता है अतः उत्पादन को भी प्रतिबन्धित करना होता 
है ।” इसके अतिरिक्त इसमे श्रमिकों को धन्धों का चुनाव करने की कोई स्वाधीनता प्राप्त नही होती। 
भत्यक्ष नियोजन ब्यक्ति की मूलभूत स्वतत्त्रता को सीमित करता है अंत- यह लोकतस्त्रीय व्यवस्था 
के अनुरूप नही है। 

दूघरे, आधुनिक आधिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है दि सभी क्षंत्रो का प्रत्यक्ष हए 
से नियोजन करना लगभग कठित होता है। प्रत्येक वस्तु का निभोजन करना, चाहे वह कितनी ही 
बडी या छोटी क्यो त हो, एक बडा ही कठिन कार्य है। अत यह कहा जाता है कि लाखो वस्तुओं 
और उनके लाखो विवल्पों वो प्रभावित करने वाले निर्णय करना यदि असन्भव नहीं तो बब्िति 
अवश्य हैं। यह भी दावा क्या जाता है कि सही तथा शीघ्र निर्णय लेना समस्याओ को सर्वाधिक 
वुशल्र रीति से समझाना भी लगभग असम्भव होता है । इस वात से बोई इन्कार नहीं कर सवता 


7. सत्तावादी नियोजन के दोष इसी अध्याय में पीछे दिये गये है। 


प्र 


समझा सकती है कि इन लक्ष्यों की पूर्ति किस प्रकार जनता के ही अधिकाधिक हित में होगी तथा 
इस प्रकार उनमे जावश्यक उत्साह पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, लोगो में रुचि जगाने के 
लिए अनेक प्रेरणाएं दी जा सकती है। यही नहीं, सोवियन झस का अनुभव तो यह बताता है कि 
सचावादी नियोजन को लोकतन्त्रीय रग भी दिया जा सकता है और बह इस प्रकार की सर्वोच्च 
विधायी सस्था तथा राज्यों के विधानमण्डलो मे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा योबना पर विचार- 
विमर्श किया जा सकता है। 


४. प्रेरणा हारा नियोजन तथा निर्देशन द्वारा नियोजन 
(एशाफंए 79 वुए00९९एशआ ते श्रएड़ू छ9 ।8९॥०७) 


प्रो७ आार्यर ल्यूईस ने “वथा0०ए८६ ए 8:णाणा॥ए एथाणताट्” नामक अपनी पुस्तक 

में आधिक साधनो को उत्पादन की वासह्छित दिशाओं में गतिशील करने की दो रीतियो के बीच 
भेद किया है। यदि नियोजन करने वाली सत्ता व्यक्तिगत उत्पादको एवं उपभोक्ताओं को प्रेरणाएं 
एब प्रोत्साहन देकर परोक्षरूप से योजना के तथ्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो उसे 
प्रेरणा द्वारा तियोजन कहा जाता है। प्रेरणा द्वारा किये जाने वाले नियोजन के अन्तर्गत बाजार- 
ब्यवस्था ()2|6 ॥60/भगज्मा) का अस्तित्व होता है किन्तु वह स्वततन्त्र नहीं होती अपितु वह 
मियोजन करने बाली रात्ता के नियन्त्रण एुव नियमन के अधीन कार्य करती है। दूसरी ओर, यर्दि 
निषोजन करने वाली सत्ता (78778 4४६४07/9) अर्घ॑न्यवस्था को युर्णतया अपने अधिकार में 
लेती है और वाडिछत लक्ष्यो की पूर्ति के लिए उसका नियन्‍लण तथा नियमन करती है तो उसे 
निर्देशन द्वारा तियोजन कहा जाता है। श्रेरणा ढ्वारा नियोजन को ग्रोत्साहन हारा नियोजन भी 
कहा जा राकता है और यह सिद्धान्त तथा व्यवहार रूप में लोक्तस्तीय होत। है किन्तु निर्देशन द्वारा 
किये जाने वाले तियोजन को आदेश द्वारा नियोजन कहा जा सकता है और इका व्यावहारिक रूप 
समग्रवादी अथवा सत्तावादी होता है । 

उदाहरण (॥॥0500/00॥) द्वारा स्पष्टीकरण 

नियोजन के इन दोनो रूपो को स्पष्ट करने के लिए हम काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। 

मान लीजिए, योजना आयोग यह अनुभव करता है कि लोगों को अधिक सछलियां खाती चाहिए 
जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, तो यह उत्पादकों को आथिक सहायता देकर मछली की 
कीमतें कम यारा सकता है और इस कार्य को अधिक मछलियों के उत्पादन तथा उपभोग के लिए 
प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त प्रेरणा कहा जा सकता है। अथवा सरकार कानून वनाकर प्रत्येक 
परिवार के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि वह प्रतिदिन या भ्रत्ि सप्ताह निर्धारित मात्रा मे 
मछलियाँ अवश्य खाये, अथवा सरकार श्रत्येक उत्पादक के लिए अविवार्य कर सकता है कि वह 
निर्धारित मात्रा मे मछलियाँ अवश्य पकड़े ओर बाजार में लाये | प्रथम स्थिति से, सरकार ने 
मछलियां सस्ती कर दी हैं ओर वह लोगो को अधिक मछलियाँ खाने को प्रेरित करती है। मछलियाँ 
सस्ती करना अतिरिक्त उपभोग के बिए एक प्रेरणा है और मछली पकड़ने के लिए आर्थिक सहायता 
अथवा उपादान (६०७५०।५४७) देना अतिरिक्त उत्पादन के लिए एफ प्रेरणा है। ये दोनो ही, मूल्य" 
व्यवस्था या वाजारव्यवस्था या प्रोत्साहन एवं प्रेरणा हारा किये जाने वाले नियोजन हैं। इसके 
विपरीत, दूसरी विधि आदेश अथवा निर्देशन द्वारा किये जाने वाले नियोजन का उदाहरण है जिसमें 
उपभोकक्‍ताओ को अधिक उपभोग करने का और उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने का आदेश 
दिया जाता है अथवा सरकार स्वय अधिक उत्पादन तथा बिन्नी करने की व्यवस्या करनी है। 


लोकतन्त्रीय देशो मे, भे रणा द्वारा नियोजन अधिक अचलित है और यह उनके लिए 
उपयुक्त भी रहता है। इसमें सरकार को ओर से कोई बल प्रयोग नही किया जाता किस्तु बाजार 
व्यवस्था द्वारा ही लक्ष्यों को पूत्ति का प्रयास किया जाता है। यदि आर्थिक तथा अनायिक प्रेरणा 
काफी अधिक होती है तभी यह सभव होता है कि प्रेरणा द्वारा किया जाने वाले नियोजन प्रत्याशित 
परिव्तत ला सके । इसके अतिरिक्त, इसमे उपभोक्ताओं तथा साथ ही साथ उत्पादवों की स्वाधीनता 
का सम्मान किया जाता है। श्रमिको को धन्धों के चुनाव की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। प्र रणाओं 
द्वारा किये जाते वाला नियोजन सामाजिक एवं आधिक मूल्यों को न्यूवतम मात्रा से वह सब प्राप्त 
करने का प्रयल करता है जो कि सरकार प्राप्त करना चाहती है। इन्ही कारणों से नियोजन 


के अनुसार, भौतिक नियोजन से आशय है--वास्तविक साधनों, जैसे थम, मशीनरी व कच्चे माल 
आदि का बँटवारा और इस वितरण में किस प्रकार परिवर्तत किया जाये जिससे कि निर्धारित लक्ष्य 
पूरे हो सकें । “यह उपादानो के बेंटवारे तथा उत्पादित उपज के रूप में विकास के परिणामों का 
हिसाव लगाने का एक प्रयत्न है जिससे आय तथा रोजगार अधिकतम किये जा सके ॥९ दूसरी धोर, 
वित्तीय नियोजन कुछ ऐसी समस्याओ का प्रतीक होता है जैसे कि उत्पादन के उपादानो को देने के 
लिये आवश्यक वित्त प्राप्त करना, प्रयोजनाओं तथा योजनाओ के लाभो तथा लागतो की द्रव्य के 
रूप मे गणना, और द्रष्य की माँग तथा द्रव्य के ससरण में ताल-मेल वैठाना ताकि विसीय अस्त 
व्यस्तता उत्पत्त न हो । योजना आयोग ने लिखा है कि “वित्तीय योजना का सार यह है कि माँग 
और सभरण में इस प्रकार से ताल-मेल बैठाया जाए जिससे कि मूल्यों के हाँचे मे बिना कोई बड़े 
ठथा आयोजतला रहिंत परिवर्तन छिये ही भौतिय शक्तियों का अधिकतम सभव शोपण किया 
जा सके ॥९ 


भौतिक नियोजन (शिफडए० ?9॥878) 


वास्तविक बात यह है कि नियोजन का अर्थ केवल भौतिक नियोजन से ही हो सकता 
है। जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, वह और, कम गे कम, देशी वित्त नियोजन के मांगे में बाधा 
नही वन सकता वयोकि सरकार को खुली छूट होती है कि वह इसमे घाहे जितनी वृद्धि कर ले 
और यदि भावश्यक समझे तो नोट जारी करके ऐसा करे। परन्तु केवल धन की बहुतायत से ही 
इस वात का आश्वासन नही मिल सकता फ़ि आवश्यक वास्तविक साधन प्राप्त हो जायेगे । आर्थिक 
(विकास के नियोजन मे वास्तविक भ्रश्न यह होता है कि देश के उपलब्ध वास्तविक साधनों को 
किस प्रकार प्राप्त किया जाग्रे और किस प्रकार उनका बेटवारा किया जाये। अर्थव्यस्था के 
विभिन्न प्ीत्रो भे विभिन्न प्रयोजनाओं की योजना बनाते समय, योजनामिर्माताओं को इस विपय मे 
आश्वस्त होना होगा कि क्या आवश्यक मशीनरी उपलब्ध हो सकेगी, क्या आवश्यक श्रमिक, जी मे 
तथा प्रवन्धकीम दोनी प्रकार के श्रमिक प्राप्त हो सकेंगे, क्या यह आवश्यक होगा कि विदेशों से 
| साम्प्री और त्तवनीकी ज्ञात का बायाप् किया जाये २---और यदि ऐसा है ती क्या समाज इतना 
नर्यात कर सकेगा कि उन आयातो का भुगतान किया जा सके, और वया इन सव भोतिक प्रयत्न 
से राष्ट्रीय आय के रुप मे प्रत्याशित प्रतिफ्ल प्राप्त हो सकैया, आदि आदि । भौतिक नियोजन का 
अर्थ है कि उन सब वस्तुओ का हिसाब लगाया जाए तथा नियोजत दिया जाये मिल पर कि 
आशिक विकास निर्भर होता है। यहाँ तक कि जब द्रव्य के रूप में अनुमान तथा गणनाएँ कर 
ली जाती हैं तव भी मौगर यह होती है कि इतनी मशीनरी चाहिए, इतने श्रमिक, इतती भवन 
सामग्री तथा इतना कच्चा माल आदि चाहिए । इसरे अतिरिक्त जब लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाते 
हैं और प्रयोजनायें पूरी हो जाती हैं तव भी भौतिक नियोजन का सम्बन्ध केवल मौद्रिक लाभो से 
ही नही होता बल्कि थह देखना होता है कि अर्थव्यवस्था पर फ््या ग॑ रूप में, वास्तविक प्रभाव 
क्या पड़े । उदाहरण के लिए, जब कोई पिचाई प्रयोजना पूर्ण हो जाती है, तब यह देखा जाता है 
कि इससे कृषि उत्पादन में अनुमानत क्तिने अनाज की वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरो में कितनी 
बूद्धि होगी और उससे प्रसप्त नये लाभो वा किस प्रकार उपयोग क्रिया जायेगा, आदि। इस 
प्रकार, भौतिक नियोजन के अन्तगंत् केवल किसी क्षेत्रविशेप के ही नही अपितु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था 
के आधिक विकास के लिए ही वास्तविक साधनों को गतिशील किया जाता हैं। यह ध्यान देने 
योग्य हि है कि योजना के प्रयस्नों को ठोस रूप देने के लिए भोतिक नियोजन पूर्णतया आव- 
एयक हू । 
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च्र्छ 


कि इस आलोचना में जान है परन्तु रूस जेप्ते देशो में योजनाआयोगो ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
सियोजन की समस्या्ो की चुनौती का सफनतापूर्वक सामना किया जा सकता है। 


,...त्ौसरे, एक शिकायत यह की जाती है कि निर्देशन द्वारा निधोजन का एक बडा दोप 
इसमे लचक का अभाव है। वियोजन करने वाली सत्ता योजना के कार्यक्रम को जब एक बार 
अन्तिम रूप दे देती है फिर उसमे सशोधन के लिए दिया जाने वाला वोई भी सुझाव इसलिये रद्द 
कर दिया जाता है क्योकि योजना के किसो एक भाग में तब तक परिवतेन मी किया जा सकता 
जब तक कि सम्पूर्ण योजना में ही परिवर्तन न क्रिया जाये और सम्पूर्ण योजना में परिवर्तत करता 
एक बड़ा टेढा काम होता है। अत नियोजन अधिकारियों का रुख यह रहता है कि योजना को 
क्रियान्वयन जारी रखा जाए, चाहे उसके मार्ग में जितनी ही कठिनाइपाँ क्यो न आयें । परन्तु फिर 
तो इसे दोष ग्यो गुण कहता चाहिए | वह नियोजन ही क्या है जिसको लागू करने के सम्बन्ध में 
हढता ने पाई जाए । 


चौये, यह कहा जाता है कि तिर्देशन द्वारा नियोजन का कार्य बहुत कम मामतों में 
पूरा हो पाता है और इसके साथ ही इसे अत्यधिक महंगा भी बताया जाता है। आलोचकों का 
कहना है कि जैसे-जैसे योजना का क्रार्य आगे बढता है, परिस्थितियो मे परिवर्तन होने के कारण 
इसकी पूर्ति का कार्य अत्यधिक कठिन होता जाता है (क्योकि अब जो परित्यितियाँ उत्पन्त ही 
जाती हैं, उनको योजना को तैयार करते समय हष्टिगत नही रखा गया था) । फिर, निर्देशन हारा 
म्ियोजन की कठिनाइपो को जितना दूर करने का प्रयत्व किया जाता है, साधनों की हृष्ठि से 
योजना के लक्ष्यों की पूर्ति उतनी ही अधिक मँहगी हो जाती है । इस आलोचना मे सार तो है, 
परन्तु सोवियत रूस का अनुभव पुन. इस तथ्य वी पुष्टि नही करता कि योजना के लक्ष्य वहुत कम 
स्पिलियों में पूरे होते हैँ। जहाँ तक मेहगेपन की वास है, नियोजन मंहगा इसलिये होता है. व्योकि 
यह एक बड़ी सख्यों में अर्थशारित्रयों, सध्याविदो, वँज्ञानिकों तथा अन्य विशेषणों को रोजगार देता 
है । परन्तु योजताआयोग जब एक बार अपने कार्य का किरण कर छ्लेता है, फिर उप्तका सर्वेक्षण 
नियोजन तथा तियान्वन करने की सामत अधिक नही होती | और इरा प्रकार यह अच्छा ही है कि 
पूर्ण जानकारी के पश्चात्‌ योजना बनाई जाये और फिर विभिन्‍न उद्योगो तथा धन्धों के बीच साधनों 
का बेंटवारा किया जाये, वजाय इसके कि अधाधुन्ध त्तरीके से सव काम क्रिया जाये, वैसे ही जैसे 
कि योजनाविहीत अर्थव्यवस्था में अयवा प्रेरणा द्वारा तियोजन के अस्वर्गत् होता है। निर्देशन 
हारा नियोजन के मार्ग मे आने वाली प्रारम्भिक असफनलाओ पर समय बीतने और अनुभव प्राप्ति 
के साथ साथ काबू पाया जा सकता है | मौरिस डौब (|श»॥0० 0000) जैप्ते निर्देशित नियोजन 
के समर्थक इस बात को स्वीकार करने को लैयार थे कि सोवियत रूस मे श्रथम पंचवर्षीय योजना 
असफल हुई थी । कृषि लक्ष्यों की असफलता के बारे गे डॉब ने लिखा है कि “असफलता का कारण 
यह था कि सभावनाओ के प्रारम्मिक अनुमान अत्यधिक ऊँचे लगा लिये गये थे।” इस प्रकार, 
निर्देशित योजना के बारे भे सम्भावना यह हो सकती है कि यह अधिक उच्च महत्वाकाक्षा से 
ग्रसित हो सकती है। इससे निर्देश हारा नियोजन की निरयथेकता सिद्ध होती है. जि्॒तमे कि कुछ 
क्षेत्रों में अत्युधादन और न्यूव-उत्पादन अनियायंत होता है | इसका कारण यह होता है कि योजना- 
निर्माता एक बडी सख्या भे विद्यग्रन आयिक शक्तियों के परिणामों दा अग्रिम रूप में प्रारम्भिक 
अनुपान नही लगा सकते । 

चूफि दोतों ही रीतियो द्वारा किये जाने वाले नियोजन में लाभ भी है और हानियाँ 
भी, अतः सर्वोत्तम मार्ग यह है कि दोनो ही की अच्छाइयाँ और सास्सार ले लिया जाये। भारत 
मे, योजनाआयोग ने यही मार्य अपनाया है--अर्थात्‌ सरकारी क्षेत्र के उद्योगों मे निर्देशन द्वारा 
नियोजन और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो में प्रेरणा छझारा नियोजन | 


५- भोत्तिक तथा वित्तीय नियोजन 
है (एफ अंध्यो गत एाप्रगण्लंबा 89०४) 
आयोजनावद अर्थव्यवस्था थ, नियोजन के लिए भौतिक तथा वित्तीय, दोनो ही प्रकार 
यो ड या थे, के क्पर 
का रा में शाये जाते है। सक्षेपर मे, भौतिक नियोजन का अथ है, भोतिक साधनों का ।वेडबास, 
ग वित्तीय नियोजन से आश्यय है, द्रच्य (7०:८५) के सत्र गे नियोजन । भारतीप्र घोजनाआयोग 





लक्ष्य निश्चित किये जायें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियन्त्रण तथा नियमन की 
एक व्यापक व्यवस्था लागू की जाये । इसके अतिरिक्त उनके अनुसार, योजनाआयोग को उपलब्ध 
वित्तीय साधनों वी बजाय उपलब्ध भौतिक साधनी से अपना कार्य आरम्भ करना चाहिए। परन्तु 
यदि द्रव्य को गौण समझा जाये और भौतिक तियोजन को नियोजन का वास्तविक सार समझा 
जाये, तो भी वित्तीय नियोजन अनिवार्य वथा आवश्यक है ॥ वित्तीय नियोजन वी असफलता से 
भौतिक नियोजन भी निश्चित रूप से सफल नहीं होगा--चाहे वह असफलता आवश्यक वित्त श्राप्त 
करने के सम्बन्ध में ही अथवा माँग तथा सभरण का तुलनात्मक अनुमान लगाने में हों। योजना 
मण्डल द्वारा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना उस समय तक असम्भव है जब तक कि 
विचारपूर्ण वित्तीय नियोजन के द्वारा मूल्य के ढाँचे में होने वाले बडे एवं अनियोजित पर्खितेनों को 
ने रोका जा सके । 

अत अत्यन्त अ'वश्यक है कि योजबाअधिकारी भौतिक तथा वित्तीय साधनों का एकी> 
कऋरण करें । उदाहरण के लिए, यदि थे निश्चय करते हैं कि इतना निवेश क्या जाये कि जिससे 
एफ निश्चित अवधि में राष्ट्रीय आय दुगुती हो जाये, तो उन्हें यह भी देखना होगा कि थृक्त उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु भौतिक साधन भी वतंमान हैं कौर क्या वे प्राप्त भी हो जायेंगे ? यदि भौतिक साधनों 
की प्राप्ति भें कुछ कमी दिखाई दे तो वित्तीय योजना मे कटौती कर देनी चाहिये । इसके साथ ही, 
पृभ्कू-पृथक्‌ क्षेत्रों के लिए वित्तीय राघनो का बेंटवारा इस बात पर निर्भर होगा कि प्रत्येक क्षेत्र 
को कोन-कोन से विशिष्ट साधतो को आवश्यकता है और नियोजित क्षेत्रों में सामान्य साधनों का 
स्थानान्तरण करने की सम्भावना कहाँ तक है ? 


इस प्रवार, नियोजन के भोतिक तया वित्तीय पहलू परस्पर विरोधी नही हैं। जेसा कि 
योजनाआयोग ने कहा है . “कोई भो व्यक्ति चाहे भोतिक नियोजन की बात सोचे अथवा वित्तीय 
नियोजन की, दोनो एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनो का ही उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था के अन्तगँद 
निरन्तर उच्च स्तरों को कायम रखते हुए विभिन्‍न सन्तुलन बनाये रसे जा स ”॥/र 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्थ 
4, ७८४ [.6जा$ ९ छांग्रश9/6 ती #2माकफांट शक्राशमाह, 
2 0&7ए7५ फज़णा क्‍ा०्शक्काड गण &29#०0तारट 20फ्ागह, 
३. क्परढ फटा ए0]35 अऑक्णा5., 
4, & (९. शह00 €क्‍गॉद्रा।फ्रा (528 80:स्‍24/ीआ, 


एश्राए5४87५ एए5४70%8 : 

१. आधिक नियोजन किसे कहते हैं? आधिक नियोजन के पक्ष तथा विपक्ष में अपने तक 
चीएीमए, ५ 
जा 75 76477 0५9 ९९णाएणाआा० फोगायह8 ? (॥ए८ ॥0ए. धह्प्रणशा5 वा 4ए०ए7 
क्षाव 429॥50 ९९०४०7॥0० ए30णाए. 

२ “एक विकसित अर्थव्यवस्था मे आ्धिक नियोजन आवश्यक हो अथवा नहीं भी हो, बिन्तु 
एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में द्र[.तगति से आथिक विकास हेतु शाथिक तियोजन एक 
आवश्यक शर्त हो गया है।” इस कथत की विदेचना कीजिए। 
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घर 


वित्तीय नियोजन को आवश्यकता (९८८८5ञआँ३ ण॑ एगव्रातंद] ९]90पाडट) : 


किन्तु इस सबके बावजूद, वित्त ही भोतिक साधनों को गतिशील करता है अत' यह 
आवश्यक होता है कि वित्त का भी नियोजद क्रिया जाये। सर्बश्रयम तो योजना अधिकारियों को 
उन वित्तीय साधनो की कुल मात्रा का पता लगाना होता है जिन्हे कि दे प्राप्त कर सकते है और 
उसके बाद उन ल्ोतो का निर्धारण करना होता है जहाँ से कि वे वित्तीय शाधन थाप्त किये जाते 
हैं । यह बड़ी मह्त्वपूर्ण वात है क्‍योंकि वित्तीय साधनों के आकार पर ही वास्तविक साधनों का 
गतिशील होना निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, कौन-कौन सी प्रयोजनाए हाथ मे सो जाएं, 
कितने थ भिक, कितनी मशीनरी, कितती भवन-सामग्री आदि आवश्यक होगी--ये सब यातें द्रव्य 
की उस मात्रा पर ही तिर्भर होती है जिसे कि योजता अधिकारी प्राप्त कर सकते है। दूसरे, 
योजना अधिकारियों को यह भी देखना होता है कि कहा वित्तीय साधनों में असन्तुलत न हो जाये 
क्योकि ऐमा होने से भौतिक नियोजन ही अस्त-व्यस्त हो जाता है। यहाँ यह घ्यान देने योग्य वात 
है कि घोजनाबद्ध निवेश तथा आधिक विकास के कारण समाज की दव्य आय मे प्रत्यक्ष वृद्धि होती 
है। द्रव्य आय मे वृद्धि होने से बघ्तुओ तथा सेवाओ की दव्य-माँग में और उसके साथ ही सभरण 
में भी समवर्ती वृद्धि होती है । तित्तीय नियोजन में यह भी आवश्यक होता है कि द्रव्य-आंय के 
प्रवाह भें ऐसा संशोधन तथा हेरफेर किया जाए जिससे कि उपभोक्ता वस्तुओं के सभरण तथा 
खर्च की जा सकने योग्य क्रपर्शक्ति की माजा के बीच, द्रब्य-यचतो तथा निवेशों के बीच, प्राप्तियों 
और अदायगियों के बीस सन्तुलत रखा जा सके । ये सन्तुलन कीमतो तथा उपादानों की लागतो मे 
हेर-फेर करके, मुंद्र तथा बजट सम्बन्धी नीतियों का उपभोग करके, दीमतों पद भोवतिक नियन्त्रण 
लगाकर तथा राशनिग का उपयोग करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं। 


भोतिक तथा वित्तोप नियोजत की पूरकता ((0०79/सएशांशा५ ए ए॥3804) 8७१ एएश्राणश 
ए[570778) - 


परन्तु केवल अक्रेले वित्त से कुछ प्राप्त नही हो सकता । आयिक विज्ञास का सम्बन्ध 
वास्‍्तविक वस्तुओं की वृद्धि से होता है, द्रव्य की वृद्धि से नही । आर्थिक विकास श्रम, पूजी तथा 
प्राकृतिक साधनों के संयुक्त प्रषास मै किया जाता है। द्रव्य तो केवल एक बोच का एजेल्ट मात्र 
होता है जो उत्पादन के विभिन्‍न उपादानों को एक साथ लाते में सहायता करता हैँ । भारतीय 
योजनाआयोग ने ठीक ही कहा है : “वित्त--देशी वित्त किसी भी रूप में विकास के मार्ग मे 
बाधा नहीं बन सझता वयोकि इसमे कभी-क्भो वृद्धि की जा सकतो है, परन्तु अदायपियों के साधनों 
को बहुलता से इस बात का दोई आश्वासन नहीं मिलता कि आवश्यक भौतिक साधन उपलब्ध हो 
जायेंगे, यदि वास्तविक भौतिक साधन नही भ्राप्त होते है तो अदायग्रियो के साधनों की बृद्धि से 
अधंध्यवस्था में केवल अस्त-व्यस्तता ही उत्पत्न होगी ।' “९ अतः यह स्पष्ट है कि भौतिक साधनों 
के अनुपात से यदि क्रध्िक वित्त उपलब्ध है तो या तो उसका उपयोग नही हो सकेगा अथवा उससे 
स्फीति (02000) उत्पन्त हो जायेगी । 

जो लोग भौतिक साधनो को ही अधिक महत्त्व देते है और वित्तीय पहल्चू की उपेक्षा 
करते है, वें इस वात पर जोर देते है कि अर्थव्यस्थथा के प्रत्पेक क्षेत्र के लिए उत्पादन के स्थायी 


40.. 5छ6शाव काश #९का छाक्ता, ए. 6, “एाठ्शाबट--4०क०5घ०. 993006-- ७७३७ 700, उच्च था 
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ए)धग5 ए३॥ एगरॉए प्वणञ2 रीघ्ाएध० शक 70. धा३ उदय, 


कल्याणकारी राज्य 
(776 ए९धि76 826) 


प्रारम्भिक (70070०४००) 


कल्याणकारी राज्य की चर्चा आज सर्वत्र सुनी जाती है । यही नहीं, लोग इसके विपय 
में कुछ अधिक जानने को भी उत्सुक हैं ।। भारत सहित अनेक देशो ने +ह घोषणा की है कि उतकी 
राजनैतिक नीति का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। किन्तु अभी तक भी, यह 
स्पष्ट नही है कि कल्याणकारी राज्य का वास्तविक रूप क्‍या है और उसे प्राप्त करने के उपाय 
क्या-क्या है ? इस अध्याय मे हम इस बात पर विचार करेंगे कि वल्याणकारी राज्य का अर्थ 
तथा क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं ? सामान्य नागरिक झे लिए इसका कया भहृत्त्व है और 
ऐसे राज्य की स्‍््यापना करने मे किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पडता है ? 
कल्याणकारी राज्य की परिभाषा (थीणं007 ० 8 जटिव 536) 


बल्याणकारी राज्य के सम्बन्ध में आज दो प्रकार को विचारधाराएं प्रचलित हैं। 
पश्चिमी देशों मे कल्याणकारी राज्य उसे कहा जाता है जो वडी मात्रा में श्रुछ ऐसी सामाजिक 
मेवाओ की व्यवस्था करता है जेसे कि--शिक्षा, स्वास्थ्य, वेरोजयारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पैम्थत 
आदि । अन्य शब्दों मे, कल्याणकारी राज्य अपने नागरिको को विशेषरूप से श्रमिक वर्ग तथा निम्न 
स्‍्त६ आय चर चरणों यो; जर्णीयक सुरुक् प्रदाल करने या पथ करता है १ इस विचाएथए के: 
अनुसार प्रत्येक श्रमिक के जीवन में तीन भ्रक्तर की अनिश्चितताएं पाई जाती हैं--अर्थात्‌ बीमारी 
बेटोजगारी तथा वृद्धावस्था के कारण उसकी आय का ब्लोत अवरुद्ध हो जाता है। कल्याणकारी 
राज्य, साप्ताहिक अथवा मासिक रूप से, ऐसे सभी नागरिकों को एक निश्चित आय प्रदान करने 
की गारण्दी देता है जो अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये उपयुक्त बिसी भी वारण से आय 
कमाने मे असमर्थ रहते हैं ! ये अदायगियाँ सामाजिक बीमे के नाम से की जाती हैं--अर्थात्‌ 
दुर्घटना तवा बीमारी का वीमा, वेरोजगारी का बीमा तथा वृद्धावस्था पेन्शन । 

इस सामान्य सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त, कल्याणकारी राज्य कुछ और सेवाओं 
की भी व्यवस्था करता है जिन्हे “राष्ट्रीय सहायता' कहा जाता है। ये लाभ ऐसे सभी व्यक्तियों 
को प्रदान किये जाते हैं जो कि निर्घेनता से अत्यधिक पीड़ित होते हैं और जिन्हे ऊपर उल्लेख की 


४ 
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नियोजित तथा अभियोजित अर्थव्यवस्था मे अन्तर कीजिए ॥ 

फीज्ञाणहइपंजी 0७९८७ ए]|॥॥60 6 प्राएधाएल्त ९एणाणा॥- 

निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 


(4 ) लोकतन्‍्त्रीय नियोजन (फच्याण्लबा० ऐशाशाड़) 
(9 ) समग्रवादी नियोजन (003॥90क्॥ शुध्ाशण़) 

(॥ ) प्रेरणा द्वारा नियोजन (?40778 ७५ ॥76706छ९गा) 
(४) निर्देशन द्वारा नियोजन (शक्कर 099 ए6८007) 
(१) वित्तीय नियोजन (8०एलंछ ?॥7ए78) 

(४) भौतिक नियोजन (?ज्व्यश ए]8ाढ) 


ड््ु 


(६) धोमारी, दुर्घटदा एंव क्रेरो बगारी आदि के समय नागरिकों यो आपिक सहायता 
प्रदान वी जानी है। 

(७) देश के नागरिकों वे लिए चिकित्सा वी निःशुल्क व्यवस्था वी जाती है तथा देश 
के सभी बच्चों को एक स्यूनतम स्तर तक नि शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। 

(८) उद्योगों वी स्वतन्त्रता बनाये रखते हुए नागरिकों को न्यूनतम जीवनस्तर प्रदाव 
करने की व्यवस्था वी जाती है) 
क्ल्याणकारों राज्य वी विचारधारा का विक्ास-ऋम [2एणेणाणा णें ॥8 एणालव्फप : 


यह वहा था सत्ता है कि कल्याणकारी राज्य उन विचित्र परिस्थितियों वी उपज है 
जो कि १६वीं तथा २०यी शताब्दियों के औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न हुई यी। शुछ अथी 
में यह सत्य भी है। परन्तु राज्य ने तो सदा ही लोगो के कल्याण में कुछ न कुछ रुचि ली है। 
मध्य काल में, योरोप भे, ईसाई चर्च द्वार गरीबों की देखमाल की जाती थी परन्तु ऐसा इसलिये 
होता था क्योकि उन दिनों पे राज्य वा वह रुप नदी था जैसा झि सामान्यतः आजकल समझा 
जाता है| जैसे हो पुरानी सामना प्रवा भे से आधुनिक राज्य का उदय हुआ, वैसे ही गरीबो वी 
देखभाल का उत्तरदायित्व चर्च से राज्य पर आ गया ) उदाहरण के लिए, इ गरलैण्ड भें लगभग 
४०० वर्ष पूर्व एलिजस्वेब प्रथम के समय में देश के नि्नो की देखभाल करने के लिए सबसे पहले 
निर्धत वाबूत (00 395) बनाये गये थे । 

१५वों शताब्दी के अन्तर तक, योरोप के देशों मे निरकुश सरकारें थी परस्तु वे सदा 
यह अनुभव अवश्य करती भी कि लोगो, विशेष रूप से निर्धन लोगो के हितो की देखभाल करने वा 
उनका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व अवश्य है। केवल १६वो दताब्दो मे, अवन्धनीति ([855९2 /॥) 
के सिद्धान्त के प्रभाव के अन्तगंत, राज्य ने लोगो की देखभाल का वाम स्वयं उनके ऊपर ही छोड 
दिया था । जोर इस वात पर दिया जाता था 7 पूजीवादी अय॑ब्यवस्था को यदि पर्याप्त स्वतस्तता 
प्रदान की जाए, तो उससे उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप समाज का आयिक वल्याण अधिकतम 
हो जाता है । यह तो सत्य था कि १६वीं द्वताब्दी में इगलेण्ड तथा अन्य देशों में पू'जीवाद की 
स्थापना के पश्चात्‌ उत्पादन मे व्यापक वृद्धि हुई थी ! अशान्ति उत्पस्न करने वाले एकमाल तत्व 
थे समय-समय पर ध्यदसाय में होने वाले उतार चढाव और लोगा के दिभिन्‍न वर्गों के बीच आय 
की असमानताएं । इस व्यवस्था के द्वारा जहाँ परश्चिम मे तकनीकी दृष्टि से उन्‍्तत्त देशों मे त्तीग्र 
आऔद्योगिक विकास हुआ, वहाँ अधिक सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिये एक समानान्तर आन्दोलन भी 
लालू हुआ । परन्तु इस आन्दोलन को अधिक बच ने मिल राका, अशत- तो इस कारण कि समाज 
के प्रश्ेकष वर्म के वास्तविक कल्याण में भारी वृद्धि हुई थी और अद्यत निहित स्वार्थों के प्रतिरोव 
के कारण] 

१९दों शताब्दी में तया २०वी झताब्दी के प्रथम २० या ३० वर्षा में यद्यपि प्ामा- 
जिक न्याय-प्राप्ति के लिये किया जाने वाले आन्दोलन काफ़ी धीमा रहा परत्चु इससे यह समझ 
लेना चाहिये कि गरीबों की दशा सुप्रारने की दिल्ा में कोई महत्वपूर्ण काम वही क्या गया । 
१९वी झताव्दी के अन्त मे, जम॑ती के लोहचासलर, विस्माहँ के नेतृत्व मे सामाजिक सुरक्षा की 
एक योजता लागू की गई। यही योजना आगे चलकर विश्व भर में सामाजिक अथवा घामिक 
सुरक्षा योजनाओं का आधार बनी एक-एक करके पश्चिमी देशो में अवेक ऐसी योजनाएँ 
लागू करता आरम्म कर दिया, जँसे कि बीमारी वा दीमा, वृद्धावस्था पैन्शन और बेरोजगारी 
बीमा । 

इस दातप्तदी मे दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित्त हुई जिम्होने मानवीय दृष्टिशोण मे 
ऐेपा आन्तिकारी परिवत्तेन किया कि वैसा सम्भवत्त: इतिहास की और किसी घटना मे नहीं किया 


अजह 


गई तीन प्रकार की सहायताओं में से कोई भी प्राप्त नहीं होती है । इसके अलावा, कल्याणकारी 
राज्य सभी व्यवितयों को नि.शुल्क चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता है (क्योकि जो व्यक्ति बीमार 
पडता है, उसे न केवल अपने परिवार के पोषण के लिए आय को आवश्यकता होती है वल्कि 
डाउडरी चिकित्सा की भी थावश्यकता है जो कि कभी-कभी उसके लिये बडी मेहग्ी पड़ सकती 
है । अन्त मे, कल्याणकारी राज्य बच्चो की भी विशेष देखगाल करता है। वह शिक्षा को अनिवार्य 
तथा एक तिश्िचत स्तर तक निःशुल्क कर देता है। कभी-कभी, यह ऐसा भी कर सकता है कि 
माता-पिता को उनके बच्चों की संख्या के अनुसार नकद सहायता दे, इसलिये नही कि उन्हे बच्चो 
की संखझुया बढ़ाने को और प्रीत्साहन मिले, अपितु इसलिये कि स्यूनतम आलाभदायक आवश्यकताओं 
के साथ उनका भरण-पोषण करने में सहायता मिले । 


इस प्रकार के कल्याणकारी राज्य का विक्रास पश्चिमी योरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा ब्रिटिश डोसिनियम विशेष रूप से आस्ट्रें लिया, न्यूजीलेण्ड तथा कनाडा में हुआ है । 


भारत में तथा अनेक अन्य अल्पविकसित देशों से कल्याणकारी राज्य की कल्पना 
अनेक भहत्वपूर्ण हष्ठियों मे उत्ते भिन्‍न है जो कि परद्चिचमी देझो में प्रचलित है। भारत में 
कत्याणकारी राज्य का कुछ व्यापक अथ किया गया है। ऊपर बताई गई कल्याणकारी 
सेवाओं की ब्यवस्था के अतिरिक्त यहाँ राज्य से यह आज्ञा की जाती है कि वह ग्रामीण 
विकास मे भाग ले, श्रम-फत्याण मे वृद्धि करे, लोगो के बीच बत॑माव आधिक असमात्यताओं को 
कम करे और सामान्य जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठाते के लिए कार्यवाहियाँ करे । उन्नत देशो 
में जहाँ अव॑व्यवस्थाओ ने स्वय ही कृषि तया औद्योगिक क्रियाओ का उच्च स्तर कायम कर लिया 
है, वह भारत तथा अन्य अल्पबिकसित देश अपनी आधिक क्रियाओ का स्तर ऊँचा उठाने के लिए 
अभी भी अथक प्रयास कर रहे है। इत देशो में चूंकि तीव्र आथिक विकास के लिए आवश्यक 
दक्षाओं का अभाव होता हैं बतः यह विल्कुल स्वाभाविक ही हे कि लोग राज्य से जाधिक विकाप्त 
के क्षेत्र मे भी अग्रसर होने की आशा करें! पूर्वी देशों मे कल्याणकारी राज्य की विचारघारा में इस 
पहलू को भी सम्मिलित किया ग्रया है । पश्चिमी देशो मे, राज्य उन लोगो की भी मदद करता है 
जिनके सम्मुख वर्तमात औद्योगिक अथंव्यवस्था द्वारा उत्पन्न कट्नाइयाँ समस्या पंदा करतो है । 
भारत भे, सरकार उस निर्धनता के कारण भी लोगो की मदद को आगे आई है जिसके अस्तर्गत कि 
लोग युगो से रहते घले आ रहे हे । इस प्रकार पश्चिमी तथा पूर्वी देशो मे कल्याणकारी राज्य की 
परिभाषा तथा उसके क्षेत्र के सम्बन्ध मे जी अन्तर पाया जाता है बह मुख्यतः पर्यावरण (लाशःणा- 
706०५) तथा परिस्थितियों की विभिन्‍्तता के कारण ही है। 
कह्याणकारी राज्य के लक्षण (लाश्ाउएलशा500 ० ३७ ;%९।४7६ ड98) 

कल्याणकारी राज्य के प्रमुख्ध लक्षण निम्नलिखित है--- 

(१) जंसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह जनकल्याण पर बल देवा है । 


(२) देश के आधारभूत उद्योगो का सचालन राज्य के त्तः 
उपयोगी सेवाओ की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व लेता है। दा डा हु 


३) आप के वितरण की ।3 करों 
पठति लागू जा है । असमालताओं को हुए करने के लिए प्रगतिशीस करों की 


हा कल कल्याणकारी राज्य मे देश की अर्धव्यवस्था मे पूर्ण रोजगार लाते का प्रयास 


देश के प्रत्येक 
स्यवस्था 22 है । त्यिक नागरिक के लिए सामाजिक बीसा तथा अन्य योजनाओं कौ 


9] 


खर्चे करता है। उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि रठ? में से रौटों राशि उत्पादन कर 
के रूप में सरकार के पास चली जाती है? 


मान लीजिए उक्त रशटः धनराशि सरकार द्वारा वैयक्तिक आय कर (फाइणाव] ॥ल्‍00ग्रा8 
$87) के रूप में ली जाती है। इस स्थिति मे, उपभोक्ता की आय में से अअ' घटकर क्अ' ही रह 
जायेगी (क्योंकि अ आओ :- रट*) । चूकि वस्तु का मून्य पूर्वदत्‌ ही है अत नई मूल्य रेखा आँबा 
पहली सृध्य रेखा अ ब के समानान्तर (722८) होगी (अर्थाद्‌ चूंकि आय-केर लगायें जाने के 
बाद भी वस्तु का मूल्य पूर्ववत्‌ ही रहेगा, अत रेखा अ ब तथा रेखा अब? के ढाल एक समान ही 
होंगे) । इस स्थिति मे, उपभोक्ता, बिन्दु ढ*े की नई सन्तुलत स्थिति पर पढहुंचेगा जो कि अनधिमात 
बक्र (770थिध्य०७ ००7४८) (अ०ब०*) के मुकावले, जिस पर कि उपभोक्ता उत्पादन कर लगने के 
कारण पहुँचा था, उच्चतर अनधिमान वक़ (अब?) पर स्थित है। इसका अ्थे यह हुआ कि उप- 
भोक्ता के दृष्टिकोण से वस्तु कर के मुकावले उतनी ही धनराशि का आय-कर अधिक श्रेष्ठ है। 
अन्य शब्दों मे, साधनों के बँटवारे पर एक परोक्ष कर के मुकाबले एक प्रत्यक्ष कर के कम हानि- 
कारक प्रभाव होते है? 


(!) प्रशासनिक हृष्ठिकोण (867075#720ए6 एणाए ० शह्क) : 


प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के बीच प्रशासनिक व्यय एवं क्षमता के दृष्टिकोण से भी तुलना 
बी जा सकती है| प्रशासनिक दृष्यिकोण से प्रत्यक्ष कर थोडी आमदनियों ([0% 3900985) पर 
नही लगाये जाते और अ्राय-कर के लिए उपयुक्त छूट की सीमाएँ प्रदान की जाती हैं। उदाहरण 
के लिए, भारत भे अधिकाश जनसख्या को इसलिए आय कर से मुक्त कर दिया गया है क्योकि 
उनकी आमदनियो का स्तर अत्यधिक नीचा है प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व, उन्नत देशों तक में यह 
माना जाता था कि मजदूरों पर आाप-कर नहीं लगाया जा सकता। जन्य शब्दों मे, प्रशासनिक 
हृष्टि से परोक्ष कर प्रत्यक्ष करो से श्रेष्ठ माने जाते थे । इनका कारण यह था कि उनको एकत्र 
करना सरल है, वे सुविधाजनक हैं ओर उनको छिपाना कठिन है। 


किन्तु इस सबके बावजूद, प्रत्यक्ष तया परोक्ष करी के बीच इस प्रकार की तुलना करना 
सही नही है । इसके कई कारण हैं । सर्वप्रयम, आमदनियों के वे वर्ग जो कि समता और न्याय के 
आधार पर प्रत्यक्ष करो से भुक्त कर दिये जाते हैं वे परोक्ष करो की अदायगी से मुक्त नहीं किये 
जाते। दूसरे, करो का निर्धारण एव करो का सग्रह करने वाली प्रशासतिक मशीनरी में आजकल 
इतने अधिक परिवतंन हो गये हैँ कि अब आय-कर तथा अत्य प्रत्यक्ष कर थोडो से थोडी आय वाले 
वर्गों पर भी लगाये जा सकते है। यहाँ हम इगरल॑ण्ड का उदाहरण दे सकते हैं जहां कि आयकर 
लगाये जाने वाले व्यक्तियो की सख्या, जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व ४० लाख थी, अब बढकर 
१६० लाख हो गई है, जिनमे कि एक बडी सख्या मजदूरों की ही है। इस प्रकार, यह स्पप्ट है कि 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के बीच प्रशासनिक व्यय और क्षमता के आधार पर उचित तुलना नहीं 
की जा सकती । 


], यहाँ हमने यह मान लिया है कि वस्तु के मूल्य मे ठीक उतनी ही वृद्धि हुई है जितनी कि' उस 
पर कर लगा है, अठ पहली मूल्य रेखा अब और नई सूल्य रेखा अबः के बीच का अन्तर उस 
कर का द्योतक है जो सरकार को दिया जाता है 


[2, ए० आर" प्रैस्‍्ट ने अपनी पुस्तत "एफ ८ एप्थ्याव्ट के पृष्ठ ३४-४६ के मध्य यह 
दिखाने का प्रयत्न क्या है कि परोक्ष कराधान के भी अधिक अच्छे बेटवारे सम्बन्धी प्रभाव 
पड सकते है | ऐसा उस स्थिति मे हो सकता है जबकि साधनों का वेंटवारा सर्वोत्तम सम्भव 
रीति से न हो। ऐस मौमली मे, आय कर वेंटवारे मे परिवर्तत नही कर सकता किन्तु वस्तु 
कर ऐसा कर सकता है और साधनों का यद्दि आदर्श बेंटवारा नही तो कम से कम लंगभा 
आंदर्श वेंटवारा तो कर ही सकता है । 


था । एक घटना तो थी सन्‌ १६१७ को छूसी राज्य क्रान्दि और दूसरी थी १६२६-३३ की वड़ी 
मनन्‍्दी । पहली पटना तत्कालीन व्यवस्था के विछद्ध श्रमिकों तथा विसानों द्वारा क्षी जाने वाली 
ऋस्ति थी जिएके द्वारा रूस में प्रजदुर-्वर्ग की तानामाही दी स्थापना हुई। इस क्रान्ति के 
प्रत्यक्ष वथा परोक्ष प्रभावों का अनुमान आसानी से नहीं ऋगाया जा सकता ) उन्नत देश तो यह 
सोचते थे कि साम्यवाद के वढ़ाव को रोझने करा सबसे विश्वस्त तरीका यह था कि सामाजिक न्याय 
प्रदान करने घाली कार्यदाहियाँ तेड की जाएँ और आय की वीबन्न असमानताएँ कम की जाएं । दूसरी 
ओर, भल्पबिक्रतित देशों ने रूस के उदाहरण से इस वात को प्रेरणा सी है कि तीज आशिक विकास 
के लिए समुचित पय उठाये जाएँ । 

बडी मन्दी (शा०्क्ष त097९४$७०॥) ने एक अन्य प्रकार की त्रान्ति को जन्म दिया, 
अर्थात्‌ पूंजीवाद वी सामथ्यं में पिज्वास बी समाप्ति। मन्‍्दी ने यह बात धिल्कुल स्पष्ट कर दी 
कि पूंजीबादी व्यवस्था सभवतः पूर्ण उत्पादन की द्या प्राप्त करने सथा सामान्य जीवन-सतर को 
ऊँचा उठाने के लिए तकनोहो विकास का उपयोग नहीं कर सकतो । जहां पू'जीवाद के दावे तो 
बहुत बढ़े चढ़े तथा अधिकतम सभव आथिक कल्याण करने के थे, वहां वडी मन्दी ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि वे सब दावे वस्तुतः खोसले ही है । फैक्टरियाँ खाली पडी थी, लाखों व्यक्ति बेरोजगार 
दो गये थे; पूजीपतियों यो मद्युलादन (०एढ८ा-07०6७००७ की शिक्रायत थी अत. उन्होने उत्पादन 
इन्द कर दिया था; यही नही, उन्होंने उत्पादन को सीमित करने के लिए समझौते किये और अनेक 
बरम मामलों मे उन्होने फालतू उपज को नप्ट तक कर दिया । 


उस समय यह अनुभव क्या गया कि पूजीवादी पद्धति स्वय आधुनिक अथंव्यवस्था 
की समस्पाओं को हल नहीं कर सत्ती और यह कि वास्तविक समस्या उत्पादन की नहीं अपितु 
वितरण की है | यह्‌ अतुभव किया गया कि सामाजिक सुधार बिना उत्पादन में किसी कमी के 
भय के तथा सम्पूर्ण समाज को कोई हानि पहुँचाये ही लागु क्ये जा सकते हैं । यह समझा गया 
कि अरपव्यवस्था को पूर्ण रोजगार-युक बनाने तया सामान्य जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए 
अधिक साम्राजिक न्याय तथा अधिक आयथिक स्वायीनता का होना अत्यावश्यक है। बड़ी मन्दी के 
कारण विचारा में जो परिवतंव हुआ था, विभिन्न देगो में झने: श्ें: उसे लागू किया जाने लगा । 
परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सामाजिक सेवाओं का तीव्र गति से विस्तार प्रारम्भ 
हो गया । 


यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की उण्दि से आधुनिक 
यल्याणकारी राज्य उस पैतृक विरंकुशता (एध्या४ ०590!७॥) के विचारों की प्रतिक्रिया है 
जो कि १घसी शताब्दी के अस्त तक योरोषियन सरकारों पर छाई रही। कल्याणकारी राज्य वी 
आधुविव विचारधारा मात्रा मे इसको मूल विचारधारा से पक्‍़िन्‍्न है । परन्तु डुछ देशो में बत्याथ 
सम्यन्धी सुविधाओं का क्षेत्र इतना अधिक तथा इतनी श्षीघ्रत्रा से बढा है कि आधुनिक राज्य वी 
एक नये किस्म का बल्याणकारटी राज्य कहता टीक ही है। 

अस्त में उन अपंधास्त्रियों, राजनेतिक विचारकों तथा अस्य लोगों के सम्बन्ध में भी 
कुछ बहना उचित हांगा जो कि कल्याणकारी राज्य की उत्तत्ति तथा विकास के लिए प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रुप से उत्त रदायी रहे हैं। कार्च माउर्स सबसे पहले अर्वशास््रियों में से एक थे जिन्होंने पूजी- 
बादी अर्थव्यवस्था क| कम्जोरियो की जोर ध्याव दिलाया और इसके स्थान पर अन्य कोई 
ब्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। वाद मे, कल्याणकारी राज्य अपनो उत्पत्ति तथा विकास 
के लिये अगेक अन्य अथंशास्त्रियों की कृतियो व लेखो का ऋणी रहा जितमे मुख्य थे--माशत, 
पीगू, वीन्‍्स विलियन वेवरिज, वर्गतन आदि।._* ! 


श्र 


कल्याणकारों राज्य और आयिक पद्धतियाँ (788 ए/८|िल 58 शो0 2007०ग0 $एशथ79) : 

कत््याणवारी राज्य की विचारपारा यंध्पि समानता एवं न्याय के समाजवादी शिढ़ान्तो 
के प्रभाव के अन्तर्गत विकसित हुई, फिर भी यह पूृजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत नही है । संयुक्त 
राज्य अमरीका में आजकल स्तामाजिक वीमे की विस्तृत योजनाएं लागू हैं और उसे बल्‍्पाणकारी 
राज्य कहा जा सकता है। “संयुक्त राज्य अमेरिका इन मात्रा मे कल्याणकारी राज्य है कि यह 
अपने नागरिकों के लिए बडी व्यापक मात्रा मे अनेक ऐसी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता 
है--जैसे कि शिक्षा, क्षद्धावस्था पेन्शन, बेकारी भत्ता और जन सहायता ।॥”” परस्तु संयुक्त राज्य 
अमरीका में दूँ।के विशेष रूप से एक पूजीवादी व्यवस्था वर्तमान है। अतः वहाँ आय को काफी 
असमानताएँ पाई जाती जो कि ब्विटेन में नहीं पाई जाती जिसे कि कल्याणकारी राज्य का एक 
आदर्श मादा जाता है। इसके साथ ही, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए भी यहूं कोई 
आवश्यक नहीं है कि वह आप से आप ही कल्याणकारी राज्य बन जायेगी। उदाहरण के लिए, 
रूस सरकार म्रद्यपि अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करती है, फिर भी रूस को 
एक वल्याणकारी राज्य नही कहा जा सकता । भुरुय कारण यह है क्रि रूस मे, ध्यक्ति को सामा- 
जिक लाभ उस प्रकार एक अधिकार के रुप में नहीं मिलते जिस प्रकार कि इंगलंण्ड में मितते हैं। 
इसके अतिरिक्त, चह्मां वेकारी-भत्ती नी भी कोई व्यवस्था नही है, कौर यदि सरकार चाहे तो उि्ली 
भी रूसी श्रमिक को कहीं काम करने को भेज सकती है और अद्धमानवीय दशाओ मे काम करने 
को बाध्य कर सकती है । 

इस प्रकार, बल्याणकारी राज्य कोई ऐसा पृषक्त्‌ आर्थिक संगठन नहीं है जैसी कि पूजी- 
बादी अरथ॑व्यवस्था अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। यह तो केवल उन सेवाओं की किस्मों 
की ओर संकेत करता है जो कि राज्य मायरिको को प्रदारम करता है, और ये सेवाएं सरकार 
द्वारा प्ूंजीवादी, समाजवादी अथवा मिश्रित किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रदान की जा सबत्ी हैं) 
सभी देशो की ब्यवस्थाओ में कद्याणकारी राज्य के तत्व पाये जाते हैं, अन्तर होता है तो 
केवल मात्रा का । 
कह्पाणकारी राज्य के पूलभूत उहश्य (83० #07$ ए 8 फल्ाि० 890) : 

आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह आणा की जाती है कि वह कुछ मूलभूत उद्देश्यो 
को पूरा करेगा । इसके मूलभूत उद्देश्य निम्नलिखित हैं :--- 

(१) न्यूनतम अनिवायंताओं को पूर्ति (छ0०४6ी08 वाशंशाणा) ॥९०८६अप४६४ ० था) 
“-उर््याणकारी राज्य का उद्देश्य यह होता है कि वह सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम अनिवाये 
आवध्यकताओ, की व्यवस्था करे. ऑऔौद्योगिशरण, के कए्एण फिर्फ्फा,, ऋल्पश्थिटल, रण; ऋखुरवा, 
उत्पन्न होती है । अधिकांश मामलों मे, श्रमिको एवं उनके परिवारों के कष्ट उन कारणों से होते हैं 
जो कि श्रमिकों के नियस्त्रण से बाहर होते हैं । सामाजिक बीमा योजनाओ का मुस्य उद्देश्य यही 
होता है कि दयनीय निर्घनता को समाप्त किया जाय और प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम जीवन 
निर्वाह की व्यवस्था को जाए | 

(२) आय का समान वितरण (व्वुण्वाउणल ताद्धांणा07 ण॥००गा०)--वल्याण- 
कारो राज्य का उद्देश्य होता है कि देश की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच माय का अधिक समान 
वितरण दिया जाय | घनियो की ओर से निर्घतो को ओर को आय का स्थानान्तरण करके ऐसा 
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६५ 
क्या जाता है। ऐसा स्थानान्तरण इस प्रकार किया जा सकता है कि ऐसी राजकोपीय नीति का 
उपयोग किया जाय जिसके अन्तगंत धनियो पर कर लगाएं जाएँ और कराधान के लाभ बनेक ऐसी 
सामाजिक सेवाओं के रूप मे निर्धनो तक पहुँचा दिये जाएँ, जैसे कि सस्ता आवाप्त अथवा निःशुल्क 

ज्ञक्षा आदि । सामाजिक सेगओ की व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि मिर्धनो की क्रय- 

शक्ति की मात्रा में वृद्धि हो जातो है। वीमारी के समय दी जाने वाली नकद सहायता, दु्घटवाओ 
को स्थिति में आर्थिक क्षतिपूर्ति वृद्धावस्था पैन्शन तथा बेकारी-भत्ता आदि सेवाएँ नि्धंत लोगो की 
आय मे प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करती है अयवा उनकी आय को पूर्ववत्‌ बनाये रखती हैं, जो कि अन्य 
किसी भी स्थिति गे राम्भव नही होता । 


यहाँ यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि सामाजिक सेवाओ की व्यवस्था से वास्तव 
में घनियो की ओर से नि्धनो की ओर को धन का स्थानान्‍्तरण नहीं होता। सामाणिक 
बीमे की अधिकांश योजनाजओ के अन्तगंत श्रमिकों को स्वयं भी योजना की लागत से अपना अंशदान 
देना होता है। उबर मालिक भी उसमे अपना अशदान देते हैं । परन्तु जैसे-जैसे सामाजिक सेवाओं 
का क्षेत्र बढ़ता जाता है--उदाहरणत' निःशुल्क शिक्षा, सहायता प्राप्त आवास-व्यवस्था, निःशुल्क 
चिकित्सा सुविधाएँ आादि--वैसे-वैसे ही कराधान का भार भी बढ़ता जाता है और यह भार समाज 
के अधिक समृद्ध वर्गों द्वारा ही वहन किया जाता है। जब भी और जहां भी कल्याण-सेवाओ की 
लागत वा बोझ करदाताओं को उठाना होता है, तो उस स्थिति मे समाज के एक वर्ग से अन्य 
बर्ग की ओर को क्रय-शक्ति का स्थानान्तरण अवश्य होता है। जैसा कि कैण्ट ने कहा है, “यह जान 
लेना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्रय-शक्ति का स्थातान्तरण अनिवाय॑ रूप से एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर 
को, धनियों से निर्धनो की ओर यो और ब्यवसायियों से मजदूरो व किसानो की ओर को ही होता 
हो, ऐसी बात नहीं है। सरकार ऐसी भी व्यवस्था कर सकती है कि क्रय-शक्ति का स्थानान्तरण एक 
ही प्तामाजिक वर्ग के अन्तर्गत, स्वस्थ भनुध्यों की ओर से वीमार मनुष्यों की ओर को, राम पर 
सग्ने होगो वी ओर से बेरोजगार लोगो वी ओर को और युवकों की ओर से वृद्ध-जतों की ओर 
को हो ।!! 


(३) अधिक उत्पादन (हा&श0८ [7000७८७०॥)--कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य 
अधिव उत्पादन करना होता है। भारत में विशेष रूप से ऐसा है। परन्तु पश्चिमी देशों मे, 
“आधुनिक कल्याणकारी राज्य का निर्माण इस विश्वास पर आधारित है कि उत्पादन कोई महत्व 
की बात नहीं है जिसका ध्याग रखा जाए ।””* इसका एक विश्ञेष कारण था । इंगलैण्ड तथा पश्चिमी 
योरोपीय देझो मे, उत्पादन वो लधिकतम करने की दृष्टि से पूँंजीवादी अयंव्यवस्था की वार्यक्षमत्ता 
में लोगो, का भारी विश्वास या | बहाँ तो समस्या केवल यह थी कि वितरण मे सुधार किया जाए 
और लोगो के उतर वर्या की मदद के लिए आगे आया जाए जो कि आशिक दृष्टि से कमजोर हैं तथा 
जितसे स्वय॑ ही अपनी आधिक स्थिति मे सुधार की आशा नही की जा सकती है । इसके विपरीत, 
पूर्वी देशो में, कल्याणकारी राज्य की विचारघारा उत्पादन-वृद्धि के प्रश्त से घनिष्ट तप से सम्ब- 
न्थित है। बिना उत्तादन बढ़ाये गरीवी का अभिश्ञाप नहीं मिटाया जा सकता | एक प्रकार से 
वितरण से उत्पादव अधित महत्यपूर्ण है। जब तक ऊक़ि वस्तुओ व सेवाओ के उत्पादन को ही अधिक- 

2 पाए इलाध ०9 ट!,छ 6 ग ३ करएलाओं, 
॥0६ ॥6:65ध्थाए ॥007 तार 285 6 डाक्णील्क, 
40 (९ छाणशक्कादा बहाएं फए&व5बा5 


॥० प्रोड धात्: विणय (॥९  हकाफ़तस्त 
॥ 7 48 उद्कए९ ब्लड हक 


अं, 9. 8, *'आ ॥0062। ९4 ६ हा 
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तम नहीं किया जायेगा तप्र तक वस्तुओ के श्रेष्ठतर वितरण के द्वारा आधिक कल्याण में वृद्धि 
करना कैसे सम्भव हो सकता है । इसीलिए, एक वल्याणकारी राज्य अनेक ऐसी कायंवाहियाँ करता 
है जैरे कि सिचाई की व्यवस्था, अच्छे वीज व रासायनिक स्ाद की व्यवस्था, ऋण की सुविधाएँ, 
इत्पादित माल के विनय वी सुविधाएँ आदि । ये सभी कार्यवाहियाँ कृषि-उत्पादन से वृद्धि के लिए 
की जाती है । छोटे पैमाने के एवं उुटीर उद्योगों के विश्ञास में भी कल्याणकारी राज्य सत्रिय रुवि 
पैता है ओर उनके लिए अतेझ सुविधाओं वी व्यवस्था करता है, जैसे कि सस्ती ऋण-सुविधाओं 
बी व्यवस्था देश वे अन्दर तथा बाहर अधिक अच्छे बाजार की व्यवस्था, उत्पादन वी नई-नई 
विधियों नो जागू वरना कादि। यह बडे पैमाने के उचद्योगी जी भी सहायता बरता है ओर इस 
उद्देश्य के लिए वह मुख्यत, वित्तीय सस्थाआ का संगठन करता है और सामान्य रूप में उनके 
दीप वितरास के तिए अनुनूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। इससे भी बढकर, वल्याणकारी राज्य 
सामाजिक वें आथिक उच्च सेवाओं की व्यवस्था करता है जिनके बिना आथिक विकास करना 
क्षमम्भव होता है | ऐसी सवाओ से हमारा आशय परिवहन सचार सेवाओ की व्यवस्था त्तथा शिक्षा 
एव साथ॑जनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं आदि से है । भारत जैसे अल्पविकृसित देश में, यह हो सकता 
है कि सरकार केवल उपयुक्त कार्यवाहियाँ करके ही अपने कार्य की इतिश्री न समझे बल्कि वह 
औद्योगिक उद्योगों को प्रारम्भ एवं सचालित करने का बार्य भी अपने हाथ में ले, निजी उद्योगों से 
भ्रतियोगिता करने के लिए नहीं अपितु उनके पूरक बतने के लिए ३ 


एक पिछड़ी तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे बल्थाणवारी राज्य की और भी अधिक 
आवश्यकता होती है। जहाँ कि लोग अनपढ़ होते हैं और निध्धंतता एवं कप्टों का अस्बार लगा 
होता है । कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को सक्षेप भे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है :-- 
(१) उत्पादन बढ़ाता तथा दी हुई टैक्नोलीजी सम्बन्धी दशाओं में उसे अधिकतम 
करना । 
(२) प्रचलित असमानताओ को दूर करना और उत्पादित आय वा अवेक्षाइत अधिक 
समान वितरण करना । 


(१) सभी लागरिकों को एक निम्नतम जीदन स्तर का आइवासन देना | 


कल्याणकारी राज्य की समस्याएं 
(ए०00्का$ ० 9 ३५९(॥० 59०) 
इगर्लण्ड तया अन्य अनेकों देशी मे, कल्याणवारी राज्य की स्थापना परने में कई महत्व- 
परू्णं समस्याएं उत्पन्न हुई है। इनमे से कुछ समस्याएँ इन देशों मे वत्तमान दशाओं की हृष्दि से 
धसाधारण है ओर अन्य देशो में भी उनके उत्पन्न होते वी आशा की जा सकती है। 
(१) फ्राधान में वृद्धि ([॥"0986 ॥ 7 8ष्ड0॥) 


सबसे पहली समस्या करो भे क्रमिक वृद्धि वी है, दोनों ही प्रकार फो-जूद्धि, करो की 
मात्रा में भी और उसके क्षेत्र मे भी । ऐसे देशो मे चूंकि सामाजिक सेवाओ के लिये धन की आव- 
ध्यकता होती है और कराधान ही घन-प्राप्ति का एकमात्र खोत होता है, अतः कराधान में वृद्ध 
अनिवार्य होती है । यहाँ हम इंगलेण्ड का उदाहरण लेते है । इंगलैप्ड मे सरकार द्वारा किया जाते 
बाला प्रत्यक्ष दल्याण-व्यप अब लगभग २०० वरोड पौष्ड है जबकि युद्ध से पूर्व केः वर्षों मे ३० 
करोड पौण्ड ही था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि इस व्यय की लागत को ब्रिटिश जन- 
संख्या के सभी कार्य करने वाले सदस्यो के वीच समान रूप से वाँट दिया जाए तब प्रत्येक व्यक्ति 
को केवल सामाजिक सेवाओं के लिए लग़ाये जाने वाले करो के रूप भे प्रतिवर्ष लगमग ८० पौष्ड 
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देने होगे। परन्तु, चूंकि निम्न वर्गों मे श्रमिको की सामान्य आय कम होती है अतः उन्हे कर-मुक्त 
रखना होता है । परिणामस्वरूप, अन्य लोगो पर भार आनुपातिक रूप से अधिक हो जायेगा । 
ब्रिदेन मे, एक सामान्य कुझल श्रमिक १ पौष्ड में ७ शि० ६ पै० कर के रुप में अदा करता है जो 
कि उसवी कमाई के अन्तिम खण्ड प्र लगभग रे८ %वंठता है। ह्विठिद्य मध्यम वर्गों के लिए, कर 
अभी भी अधिक तीत्र है। उदाहरण के लिए, २००० पौण्ड से अधिवा वी बापिक कमाई पर ५० 
प्रतिशत कर के रूप में दे देना होता है (अर्थात्‌ प्रत्येक पौण्ड मे १० शि०) | आय वी वृद्धि के साथ 
ही साथ, कर बढता है और बढ़ कर एक पौष्ड में १६ छ्ि० ६ पै० तक हो जाता है। इसका 
मतलब यह होगा कि व्यक्ति को कमाई के प्रत्येक अतिरिक्त १ पोण्ड का मूल्य उसके सिए केबल ६ 
पैस हो होगा | इस प्रकार, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कारण कर-भार मे वृद्धि करमी 
आवश्यक हो जाती है। अल्पविकसित देशो मे, चूंकि लोगो की करदेय क्षमता कम होती है और 
लोग कराघान वृद्धि का काफ़ी विरोध करते हैं, अत: कराधान की वृद्धि एक समस्या बन 
जाती है। 


(२) उत्पादन की घमस्या (ग्रा४ छकोीका ण॑ शिण्वंपढाणा) : 


दूसरी समस्या, वस्तुतः जो प्रथम की ही उपज है, उत्पादन से ही सम्बन्ध रखती है । 
फण्ट ने चानु उत्पादन पर पहने वाले तात्क लिक प्रभावो और उन अन्तिम प्रभावों में भेद किया है 
जो दशाब्दियों भे आधिक प्रगति पर पड़ते हैं। 


वल्याणकारी योजनाओ के चालू उत्पादन पर पडने वाले तात्कालिक प्रभाव (॥॥76- 
096 ८ीं६०/७) दो कारणा से प्रतिकूल रहने की क्षात्षा की जा सकती है। सर्वप्रथम, राज्य द्वारा 
प्रदान वी जाने वाली सामानिक सेवाएँ व्यक्ति को जीवन के एक न्यूनतम घ्तर के विषय 
में भाइवस्त वरती है और उसवी उत कठिन परिस्थितियों को टाल देती है जिनके कारण कुछ 
लोग काम करने को प्रेरित हो सतते थे । उदाहरण के लिए, निम्वतम श्रेणी के श्रमिक जो कि 
वैरोजयार हो गये होते है, यह हो सकता है उस समय तक वाम करना पसन्द न करें जब तक कि 
उन्हें सरकार से कुछ सहायता मिलती है। इसी प्रकार वृद्धावस्था पैसश्षव कुछ बूढ़े लोगो को रिटायर 
होते के लिए प्रेरित कर सकती है, इसके बावजूद भी कि वे काम फरवे के पूर्णतया योग्य हो अथवा 
यदि ऐसी पैन्गन न मिलती तो वे अवश्य काम करते । वीमारी-भत्ते लोगो को इस बात के लिए 
प्रेरित कर सपते है कि वे लोग बीमारी का बहाना वनाकर अपनी नौकरी से दूर रहे | सरकार 
द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिव सेवाओं के सम्बन्धी चाहे कितनी ही हृठता एव प्रशासन में 
सावधानी वरते जाए, उनके सम्भावित दुस्यवोयों को यू्तवाः रोक सकना सम्मद नहीं है। परिणाम- 
स्वरूप, चाक्तू उत्पादन पर उसका निश्चय ही प्रतिवूल प्रभाव होगा । 


दुसरे, पिछले गद्याश में कराधान-दृद्धि का जो उल्लेख किया गया है, उत्तका भी उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। आय-कर की दरो मे वृद्धि से ध्यावल्लाधिक तथा मध्यम वर्ग के लोगो 
में अधिक धन कमाने की प्रेरणा क्राफी कम हो जाती है। बतिरिक्त वाय॑ करने अथवा अधिक 
उत्तरदागित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने कग पुरस्वार आय-कर के कारण आधा अथवा तीन चौथाई 
या उससे भी अ्धित तक कम हो सकता है। इस स्थिति में, यह सम्भव है कि व्यक्ति अधिक एवं 
कठिन काम करने को अथबा भारी उत्तरदायित्दो का वोच्न उठाने को तैयार न हो। 

इन दोनों ही प्रवृत्तियों से चाल उत्पादन मे बमी होती है जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण रूप 
में देश का जीवन-स्तर भी नोचा होता है। परन्तु उत्पादन वी हानि वा अनुमान लगाना तथा 
कल्याणकारी सेवाओं के लानो से उसकी तुलना करना बडा कठिन है । पर इस सबके बावजूद 
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ब्रिटिश अनुभव तो यही वतलाता है कि सामाजिक सेवाओं के विस्तार से उत्पादन कुछ न बुँछ 
वृद्धि ही हुई है ! किन्तु इस वात से इन्कार नही किया जा सकता कि प्रति व्यक्ति उत्तादव मे वृद्धि 
क्य वारण यह भी है कि कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था के कारण लोगो ने शारोरिक एवं मात- 
स्रिक दृष्टि से उन्नति की है । 


यदि इस बात को भी सत्य मान लिया जाय कि सामाजिक सेवाओं के विस्थार का 
चालू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो भी यदि दीर्घफालीन ओद्यौगिक प्रगति के आधार 
पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए तो वह हर श्रकार से अनुकूल ही रहती है। सामा- 
जिक सेवाएं शने. शर्नें: एवं निश्चित रूप से (चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग के 
सामान्य स्वास्थ्य में सुधार बरती है) ऐसे योग्य तथा अधिक जानकार श्रमिक्र उत्पन्त करतो हैं जो 
आधुनिक कारखानों की जटिल परिस्थितियों में काम करने के लिए अधिक सुसज्जित तथा तैयार 
होते है, पूर्णतया प्रशिक्षित ऐसे मनुष्य प्रदान करती है जं॑से कि वैज्ञानिक तय्नीशियन, लेसाकार, 
तथा मैनेजर आदि, और इन सवसे बढकर ये सेवाएं रोजगार तथा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति 
श्रपिव के इष्टिकोणों में मौलिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तत वरती है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ 
(80८0 $९6ए7७४४ $०ए८ाँ८४) श्रमिकों. मे सुरक्षा को भावना उत्पन्न वरतों है मिससे उनकी 
ओद्यौगिक कार्य-कुशलता मे वृद्धि होती है और मालिको की समस्याओं को भी वे अधिक अच्छी 
प्रकार समझने लगते हैं । इन सब बातो से यह स्पष्ट होता है कि दीप॑ंकाल में सामाजिक सेडाओ 
का प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। 


इस निष्कर्ष को पुष्टि इम तथ्य में भी होती है कि काम करने तथा बचत यरने की 
इच्छा हया क्षमता पर बरो के प्रतिकूल प्रभाव केवल अस्थायी हो होते हैं। सामाजिक सेवाओं 
के कारण लोगो की आाय मे जो वृद्धि होगी और उसक फरतास्वरूप उनकी बआाधिक स्थित्ति मे जो 
श्रुघार होगा उससे उनकी सामर्य माँग मे वृद्धि होगी । अत इससे उत्पादव वृद्धि का क्षेत्र सी बढ़ेया | 
इस संदर्भ मे आवश्यकता इस वात वी होती है कि बिजली, परिवहन व सचार सेवाओं तथा अन्य 
मूलभूत सेवाओं की व्यवस्या करने मे सरकारी विनियोग पर जोर दिया जाएं। सभी प्रेक्षकों वा 
बिचार है कि तीव्र आधिक विक्रास के लिए मरकारी निवेश न केवल वाज्छनीय है अपितु पूर्ण तथा 
आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक सेवाओ की लागत पूर्ति के लिए कराधान मे वृद्धि करने के जो 
भी अप्रे रणात्मक प्रभाव होगे उनकी क्षतिपूर्ति उत्पादन पर, विशेष से दीप॑काल में, पड़ने वाले 
सामाजिक सेवाओं के अनुकूल प्रभावों से हो जायेगी । 


(३) स्फोति का खतरा (06 07867 पा॥णा) 


कल्याणकारी राज्य की स्थापना से देश से एफीति सम्बन्धी परिस्थितियाँ उतन्त हो 
सकती हैं | श्रमिकों तथा कम आय वाले वर्गों क्रो जो सामाजिक सेदाएँ तवद अदायगियाँ उप- 
लब्ध करायी जाती हैं उससे स्वभावत., ही लोगो के हाथो में क््य शक्ति वी मात्रा बढ जाती है । 
इससे वस्तुओ व सेवाओ वी माँग मे वृद्धि होती है। परन्तु माँग को इस वृद्धि से उस समय कोई 
स्फीति सम्बन्धी दबाव उत्पन्न नही होगा, यदि वस्ठुओ के संभरण में भी वेसी ही समवर्ती वृद्धि हो 
जाए। विन्तु कुछ लेखकों का यह विचार है कि वस्वुओ के समरण (5०779) में वास्तव में कमी 
हो जाती है। ऐसा इसलिये होता है ग्मोकि करो की कुँची दरो से घनी यर्ग के लोगों वी वचतों 
का स्तर नीचा हो जाता हैं। इसके परिणामस्वरूप निवेश कम हो जाता है और उत्ताइन भी 
घटने लगता है | इसके साथ हो, निम्न आय वालि वर्गों को वचतों में जो वृद्धि होती है। वह उपयुक्त 
कमी की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं होती । यह विश्लेषण औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर त्तो 


हु 


लागू होती ही है । अस्पविकत्तित देशो पर भी यह उतना हो लागू होता है । भारत जैसे देश में जहाँ 
कि कृषि ही मुख्य उद्योग है, बढती हुई द्व्य माँग की पूर्ति के लिए तथा कीमतों की वृद्धि की रोजने 
के लिए कृषि उत्पादन मे वृद्धि करवा औद्योगिक उत्पादन प्री ब्रद्धि से भी कठिन है । इस प्रकार, 
एक ओर तो माँगें बढ़ने के कारण और दूसरी ओर समरण में कमी होने के रारण स्फीति की 
सम्मावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि स्फीति उत्पन्न हो जाती है तो कल्याण सेवाओं के लाभो 
का प्रभाव भी घटने लगता है वयोकि स्फीति आथिक जीवन को अस्त-बव्यस्त कर देती है। यह द्रव्य 
की क्रय शक्ति को कम कर देती है जिसके परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा प्रदान की जाने बावी 
सेवाएं तथा नगद अदायगियाँ बेकार सिद्ध होती है । व्यावहारिक दृष्टि से स्फीति उस उहूं श्यो को 
हो समाप्त कर देती हैं जिनके लिए एक कल्याणकारो राज्य की स्थापना जाती है और यह 
नियन्त॒ण तथा नियोजन की उन आधिक व्यवस्थाओं पर भारी दबाव डालती है जो कि कल्याण- 
कारी राज्य में कार्यान्वित की जाती है। अत. निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि 
कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कार्य दाने -शर्ने' होना चाहिए और जब स्फीति सम्बन्धी दबाव 
प्रकट होने लगे, स्फीति विरोधी कार्यवाहियाँ करने के सम्बन्ध में सरकार को सावधान एवं तत्पर 
रहना चाहिए। * 

किन्तु इसके बावजूद मी हमे स्फीति के भय से घबराना नहीं चाहिये । रफीतिजनक 
स्थिति केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जवक्ति वस्तुआ के सभरण के मुकाबले उतकी मॉँग अधिक 
हो जाए। और माँग अधिक होने वी सम्भावना इसलिए नहीं है क्योकि मुद्रा की कोई अचातक एक- 
दम बाढ़ थोडे ही आयेगी | फिर, यह विश्वास करने वा भी बोई कारण नही है कि बचत तथा निवेश 
में कमी होने के कारण वस्तुओ का राभरण भी कम हो जायेगा। यदि निजी वचतें तथा निवेश कम 
भी हो जायेगे तो सरकार स्वय अपने पूंजी निर्माण मे बृद्धि करके उसकी कमी पूरी कर सकती है । 
इसके अतिरिक्त, वीमतो की क्रमिक वृद्धि आथिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व वन सकती है। 
अत इस तक को स्वीकार करने का कोई बारण नहो है त्रि कल्याणकारी राज्य की स्थापना से 
स्वयमेव स्फीतिजनक परिस्वितिया उत्पन्न हो जाती है। तथापि यह बात अवश्य महत्त्वपूर्ण है कि 
कल्याणकारी सेवाओ वा विस्तार झन्ें: गने होता चाहिए जिससे कि उससे बोई अनावश्यक एवं 
अमुज्द परिस्यितियाँ उत्पन्न न हो । 
(४) रचतन्वगा की कटौती तथा नियमस्त्रणे फा खतरा (06 ऐशाहट ण 0०700) ५ (ए५- 
बाजाह्या रण [70०0०॥) 

यह पहले ही वदाया जा घुका है कि कल्याणयारी राज्य में किसी न किसी प्रकार का 
आशिक नियोजन अवश्य करना पड़ता है और आथिक नियोजन से दिभिस्न प्रकार के तियर्तण 
अनिवाय रूप से सम्बद्ध होते है। कीमतों पर और इसो प्रकार उत्पादन तथा वितरण पर 
भी नियन्त्रण लगाने होते हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भो स्वभावत. ही मियन्‍््रण 
तथा तियमन के अधीन आ जाते हैं। श्रमिको, मालिको तथा अन्य वर्ग के लोगो पर भी अनेक 
प्रकार से नियत्तण लगाने होते है जैसे कि पन्धो के चुनाव के सम्बन्ध में तथा निवेश की गतिशीलता 
गादि के सम्बन्ध में । ये नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूप से लगाये जायेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से, यह सरकार की 
प्रकृति पर निर्भर होता है। सत्तावादी राज्य मे, प्रत्यक्ष नियन्त्रण लगाये जाते है किन्तु लोकतन्त्रीय 
नियोजन मे नियंत्रण परोक्ष रुप में लगाये जाते है। कोई भी स्थिति क्यो न हो, कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना से सरकार द्वारा कुछ न कुछ हस्तक्षेप करवा आवदयक हो जाता है जिसके परिणाम- 
स्वरत््प आधिक स्वतन्त्रता में भी बुछ कभी अदश्य होती है। परन्तु मुख्य अबन यह है कि उन 
लाभो को देखते हुए जो कि एक कल्पाणकारो राज्य सम्पूर्ण समाज को प्रदान करता है क्या ब्यक्ति- हु 
गत स्वाधीनता मे कुछ कटौती करता न्यायोचित नही है ? कल्याणकारी राज्य अपने प्रत्येक सागरिक 


१०० 


को न्यूनतम निर्वाह-स्तर नी गारण्टी देने का प्रयत्त बरता है, यह असंख्य लोगों को निर्धतता, 
बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना तथा बृद्धाबस्था के सकटों से मुक्त करता है और अनेक ऐसो 
आवश्यक सैवाएँ प्रदान बरता है जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सस्ता आवास 
आदि आदि। जब ऐसा करता है तव वल्याणकारी राज्य कुछ मात्रा में व्यक्तिगत प्रेरणा तथा 
स्वतम्तता में अवश्य कटौती करता हे । परन्तु अधिकाक्ष लोगो का सही मत है कि कल्याणकारी 
राज्य की स्थापना के विए यह कीमत अधिक नही है । 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रन्य 


] ११ ए एला। बु॥६ फर्व[शिड का6 (8 भाप) 
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१ कत्याणकारों राज्य से वया आशय है ? इसके प्रमुख लक्षण बताटइए । कत्याणकारी राज्य 


के मूलभूत उद्योगों का वर्णन वीजिए । 

जाती 5 गरध्था। 0७४ 4 जैलगिद 508९0" ६&:ोवता व पाता) (॥: 

ए०-लाए2 ९ 095९ क्षागाऊ ता 4 ऐटॉशिट ह्ष्य रकम कर 
२ बब्याणवारी राज्य की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए । 

एछव्याए० गाल शव्ात ज्ञाएणाटाफ णी 4 १/लंविल तार 


कल्पाणकारी राज्य के ब्रिकास दी विवेचना कौजिए । बया आपकी दृष्टि में भारत एव 
बल्याणकारी राज्य है? ३ 


| 4, 
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एकाधिकार फा नियन्त्रण एवं नियमन 
(0०0० ४०९ ए०हणभांणा ० श०॥09०१) 


ब्रारम्मिक--एकाधिकार से आशय (ऐ८आम08 रण /००७०७) * 

परम्पयगत दृष्टि से, एकाधिकार से आश्यय बाजार की उप्त स्थिति से होता है जहाँ कि 
केवल एक विकेता होता है ओर जिसे वघ्तु संभरण (४0779) पर किसी न किसी प्रकार का 
उियस्मण प्राप्त होता है। एकाधिकार जब किसो उद्योग मे होता है तो फिर उस उद्योग में अन्य 
लोगो का प्रवेश प्रतिबन्धित है! जाता है। कानूनी शब्दों में, एकाथिकार उस एजेन्सी को फऋहते है 
जिसका कि किसी वह्तु के संभरण पर काफी नियन्त्रण होता है और इसलिए जो उस बस्थु 
की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होती है। 
एकाधिकार को विधभातता के चिह्न ([00#23॥00 ० 8० ?7८5८००० रण )४०००००५) : 

जहाँ तक वास्तविकता का प्रश्न है, असल में न॑ तो पूर्णतया एकाधिकार की ही स्थिति 
विद्यमान होती है और न पूर्ण प्रतियोगिता की ही । इसके अतिरिक्त, व्यवहार मे एकाधिकादी शक्ति 
के अस्तित्व की मात्रा भिन्‍न-भिर होती है और इस भिन्‍नता का निर्धारण लगभग पूर्ण प्रतियोगिता 
की स्थिति से एकाधिकार को स्थिति की ओ८ को होने वाले विचनन की मात्रा पर निर्भर होता है । 
विभिन्‍्त उद्योगों के बीच कोई ऐसी सीमा-रेखा खीचना बडा कठिन है कि ये उद्योग एकाधिकारी 
है या नहीं | परन्तु फिर भी, कुछ ऐसे चिह्न अवश्य हैं जो बिना किसी भूल के व्यक्ति को 
इस बात के संकेत दे सकते हैं कि किसी उद्योग मे एक्ाघिकारी दशाक्ति विद्यमान है था नहीं) 

एक प्रतिस्पर्धी बाजार (००॥७८भ॥४० 70872) मे, उदाहरण के लिए, किसो वस्तु की 
माँग और उसके संभरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तत के साथ ही उस वस्तु की कीमत भी बदलतो 
रहती है | इस प्रकार, बाजार जितना अधिक प्रतिस्पर्धी होता है बाजार दशाओं से कीमत उतनी 
हो अधिक भ्रभावित होती है; और अत्यधिक संगठित प्रतिस्पर्धी बाजारों मे, जैसे कि सुसंगठित 
बस्तु या प्रतिभूति दाजारों में, यह कोई अप्ताधारण बात नहीं है कि मूल्यविर्स (आ08 वए०४४०5) 
मे छोटे सा छोटे परिवर्तन हौने पर भी लगभग स्थायो रूप से कीमतो में परिवर्तन होते हैं । किस्तु 
शुकाधिकारी (:४0४०70050 अपनी वस्तु की चाहे कितनी ही कौमत निर्धारित कर सकता है ओर 
उपभोक्ताओं को अपनी खरीद उस कोमत में ही फिट करनी होती है। इस प्रकार, एक प्रतियोगी 


१०२ 
उत्तादक के लिये जहां यह बसम्नद होता है कि वह अपनी वस्तु की कीमत पर विसी भी प्रकार 
छा नियन्त्रण करे, वहाँ एकापिकारी उत्तादद को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है | वीमत पर 
नियस्क्द की माता स्तनों कघिक होती हे, एकाघितरार भी उतना ही अधिक पूर्ण होता है। इस 
प्रकार, एशपरिकार के बस्तित्ध को सदसे पहला विह्ृन विसो उद्योग की दस्तु को स्थिर कीमत ठया 
उसके उल्ादन के उतार-बढ़ावो से प्रतट होता है $ 








संभावित एक्ाधिकारी नक्ति का दूसरा चिह्न किसी एक ही फर्म या केवल योडी सी 
ही फमों के हाथो मे वस्तु बरी बुच्त उपझ के एच बढ़े अनुपात का केस्द्रीयकरण है । बडी संख्या में 
फर्मो की उपस्थित के दावजूद, यदि उनमे से अतेक्नो का सचालन तथा स्वामित्व थोड़े से मालिकों 
के हाथो में है तो एकापिज्ञार के अस्तित्व के विषय में सन्‍्देह भी उत्सव हो सक्तता है। 

यद्यपि कीमत की असामज्य स्थिरता और उत्पादन का बड़ी मात्रा में केन्द्रीयकरण 
मम्मादित एक्ाबिकार के ही विह्ठ है किन्‍दु बुछ बातें ऐसी नी हैं जो एकाधिक्गर के अध्दित्व के 
मम्वन्ध मे सन्देह उसन्‍्न करनी हैं। ये वातें हैं. अनेकों तया कथित स्व॒तन्त्र एवं प्रतियोगी फर्मो 
द्वारा किसी छेके पर एक समान बोली लगाना, एक ही वस्तु कऋथदा सेदा के लिये विभिन्न ग्राहकों 
से लिल्द-मिम्न की मरते लेना, वाजार को ऐसे छेठों में वाँठ लेना जो पृथर-दृथरू उल्तादकों के लिए 
नियत हो तथा ब्यापार सघा का अस्तित्व आदि $ 








एकापिकार की उत्पत्ति 
(786 67०क्‍0 ण॑ 37०7०70%) 


एकाधिआर नक्ति की उत्तत्ति की ब्यास्या करते समय हमे निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण 
पहलुओं पर जोर देना होगा -- 


(क) काई फर्म कस प्रक्तर एक्ाधिकारी शक्ति का मप ले लेती हैं? और 
(ले) वह अपनी उस झक्ित को कंसे दोर्धकाल तक दनाये रखती है? 


प्रारम्भ मे हमे इस नख्य को ओर ऊ»ी ध्यान देना होगा कि कोई एकाधिकारी फर्म 
बेदच उस मप्तय तक ही बनी रह सकती है जब नऊ कि वह अपने सम्मादित प्रतियोगियों एंवं 
प्रतिम्पद्धियों के प्रद्देश पर रोक खगाये रसने मे समर्य हो सक्ते। यदि क्रिसी एक फर्म को 
एकाथिकार दे रूप में बने गहना है तो प्रतियोधियों के प्रवेश पर दुछ वाघाएँ तो लगानो ही 
होगी ॥ इस दृष्टि से, एकाशिकार पूर्ण प्रतियोगिता मे मौलिक रूप में मिन्‍न है जहां कि कसी भी 
फ्में के प्रदेश थर कोई दाया नही होती | सीचे बुछ महत्वपूर्य उन्‍चर दिये गये हैं जो कि किसी 
उद्योग में एडाविक्षारी शक्क्रि वी उत्पन्ति तथा वेस्द्ीयक्ररण को प्रेरित करते हैं -- 








(१) कर्चे माल के छोतों पर एकाप्रिकार का होता (7707007909 0१ एल इ०्पाएट5 
०॑ 489 -73८73))--कमी-कनी कसी एक फर्म के लिए यद्द सम्भव हो जाता है कि बढ़ ऐसे 
महत्वपूर्ण कच्चे मात के सम्पूर्ध अथवा सयिकाश+ संमरण पर नियस्त्रण कर ले जो कि किसी 
व्यवसाय के लिये आवश्यक होता है। एकायिकारी फर्म को उस समय अरह्॒ति द्वारा सुविधा उपलब्ध 
ही जाती है जबकि कच्चे माल के वे पदार्य अबबा सापन के एक हो स्थान पर केन्द्रित होते हैं 
या एक ही क्षैत में पाये जाते हैं। दक्षियी अफिक्ता का होरा उद्योग इसका उदाहरण है। हीरो 
वी अधिकाश खानें दक्षिणी अस्छीक्रा एक छोटे से क्षेत्र मे ही डेच्द्रित है इसी कारण डो वियर्स मे 
हीरे की इन खानो पर सरतता से अधिरार कर तिया और ससार भर को हीरो की पूर्ति चरने 





प्र्छ 


प्रोफेसर प्रेरट (शर्त. छा) ने कुछ ऐसी परिस्थितियों का उत्लेख विया है जिसमे कि 
वरोक्ष करो के समर्थन में दिया गया भ्रज्नासनिक तर्क बलशाली प्रतीत होता है (” उदाहरण के 
लिए, यह हो सकता है कि छोटे-छोटे और स्वतस्तर उत्पादयों की एक बहुत बडी सख्या हो अथवा 
अधिकाश लोग अशिक्षित हो तथा हिंसाव-क्तिाव रखने मे असमर्थ हो, अथवा यह भी हो सकता 
है कि अर्थव्यवस्था मे अदल-बदल (9/ष्टा) करमे वाले ठथा केवल निवहि मात्र करने वाले वर्य 
अधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हो । ये कारण विशेय रूप से कम विकसित देशों मे पाये जाते है 
और इन देशो में परोक्ष कराधान के प्रवल प्रभाव के लिए भी ये ही उत्तरदायी है। 
निष्कर्ष ((०॥०७5०॥) . दि 


निष्कर्ष रूप मे यह्‌ कहां जा राबता है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारों के बीच प्रशासन 
(४90075090097) के आधार पर की जाने वाली ऐसी तुलना, कि परोक्ष कर प्रत्यक्ष करो मे श्रेष्ठ 
हैं, दोपपूर्ण है। 
(77) वित्तरणात्मक इष्डिकोण (0507ए७०॥ ए०पा६ ण॑ णढछ) - 


प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के वितरणात्मक वहलुओ (व5/एप्र/णा्! 459००/$) के 
आधार पर भी इन दोनो की तुसना की जा सकती है। यह कहा जाता था कि पूजीवादी व्यवस्था 
में आय की अप्तमानवा को कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर विशेष रूप से उपयुक्त थे। अत प्रत्यक्ष 
करो को अधिक आरोही (६७7५ 970/7८५5।४८) माना जाता था । साथ ही, परोक्ष कर चू'कि सभी 
आपमदनियों पर पड़ते है, अत उनको सामात्यत अबरोही अथवा प्रतिगरामी (7६872४७%०) माना 
जाता है । 

तथापि, जहाँ तक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करो के बिनरणात्मक प्रभावों का सम्बन्ध है, पदि 
इन का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि दोनो ही प्रकार के कर एक से ही सिद्धान्तों से 
प्रशासित ह्वोते है तथा वे आधार रूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं है । यह भी कहां जाता है कि आय 
के पुर्नवित रण की ऐसी कोई भी योजना, जिसे कि वाज्छनीय समझा जाय, दोतो मे से किसी भी 
प्रकार के कराधान द्वारा पूरी की जा सकती है । हाँ यह अवश्य है कि दोनों प्रकार के करो द्वारा 
ऐसा पुनवितरण करने की प्रक्रिया (0०८५५) भिन्न होगी । प्रत्यक्ष करो की स्थिति में आय का 
समायोजन (90]ए४एघाशा() गुणक ब।जार (9९007 70]:८॥) द्वारा होता है, क्योकि व्यक्ति की आय 
की माजा तथा अदा किये जाने बाले कर यो माता के दीय एक ब्यवस्पित सम्बन्ध पाया जाता है । 
परोक्ष करो की स्थिति में, आय के समायोजन की प्रक्रिया वस्तु वाजार (०णाा॥०काए ग्राआप्टा) 
द्वारा सम्पन्न होती है। इस आधार पर यह कहना कठिन है कि प्रत्यक्ष कर आरोही होते है और 
परोक्ष कर अवरोही । वास्तविकता यह है कि यदि एक प्रत्यक्ष कर भी उपभोकता पर पड़ता है तो 
बहू अवरोही (7८९7०58४७) कहुलायेगा । इसी प्रकार, बिलाछ्िता की बस्तुओ पर लगाया जाने बाला 
परोक्ष कर उत्पादव के साधनों का अन्चरण (हफीका8) उत्पादन के उन क्षेत्रो को ओर को कर 
सकता है जो कि सामान्य जनता की माँग फो पूरा करते हैं। इस स्थिति में, एक परोक्ष कर भी 
उतगना ही आरोही (97027655४४४) हो सकता है जितना कि एक प्रत्यक्ष कर । 
करो शा परस्पर पूरफ होना-डि मार्कों के विचार (20गरए|द्थथाश्ा।।--0४ #धि०एॉ5 
५४९०७४) 

दोनो ही प्रकार के करों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है यहे बात विशिष्ट 
परिस्थितियों में उस कर की उपयुक्तता (50/307069) तथा क्षप्तता पर निभर है। बुछ परिस्थितियों 
मे, श्रत्यक्ष करो के न परोक्ष कर लगाना अधिक अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक 
सीमा ऐसी आ सकती है कि उससे आगे प्रत्यक्ष कर लगाना उपयुक्त न हो, वयोंकि उस स्थिति मे 
फर को करदाता की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध का सामना करना होगा । ऐसे मामलो मे स्पष्टत, 
परोक्ष करो को इंंकि श्रेष्ठ क्रमवर्धन (॥7८ टाउएप्वध००) में नही ढाला जा सकता, अतः ये कर 
सरल आरोही पद्धति का निर्माण नही करते । इसो प्रकार, साधनों के वेंटवारे के मामले मे भी, एक 
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श्ण्ड 


परन्तु चूंकि बाजार में एक से अधिक फर्मो' को रूपाने की क्षमता नहीं होती अतः केवल सबसे 
बडी तथा सदसे अधिक दुश्लल फर्म को छोड़कर अन्य अभी फर्मों को वह्‌ उद्योग छोडना होता है। 
गहाँ यह उल्लेख करना भी साममिक होगा कि उत्पादन के ढुछ क्षेत्रो में वड़े पैमाने की व्यवस्थाओं 
की दिद्यमानता के बारण बड़े पैमाने पर ही उत्पादन होता है कौर इससे एक फर्म के एकाधिकरण 
की उत्पत्ति संभव हो सकती है। था तो अनुललतम फर्म ही इतनी बडी हो अपवा वाजार ही 
इतना छोटा हो कि उक्त परिस्थितियों के बन्तगंत केवल एक ही फर्म ही केवल दाम कर पके ! 
(६) एक ही कम्पनी द्वारा उत्पादन की गुप्त प्रक्रिया पर तियण्ण घर होने पर (००ाए३४७४ 
८०एाए८०६ 9700९७ ० & 5088 00.)--एकाधिकारी फर्म तव भी उत्पत्त हो जाती है जबकि 
किसी एक ही कम्पनी द्वारा उत्पादन की कसी गुप्त प्रक्रिया पर नियन्त्रण कर लिया जाता है। 
बिसी महत्वपूर्ण वस्तु का उत्पादन किसी ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है जिसका ज्ञान कैवल 
किसी फर्म या विसी ब्यक्ति को ही हो। किसो कम्पतती का भाग्यशालो मालिक बढ़ी मात्रा में 
धनोपाजन करने मे समप॑ हो सकता है परन्तु ऐसे एकाधिकार अधिक सख्या में तही पाये जाते । 
(७) संयुक्तोकरण द्वारा एकापिकार (0009० फा०णड़। ००गशर्णए४/००)--संयुक्ती- 
करण के फलस्वरूप भी एकाधिकारों का जन्म होता है। यह हो सकता है कि किसी उद्योग की 
बहुत सी प्रतियोगी फर्में वस्तुओ की कीमतो तथा उपज के सम्बन्ध में प्रतियोगिता समाप्त करने 
और बाजार का विभाजन करने के सम्बन्ध में परस्पर कोई ऐक्छिक समझौता कर लें । इस स्थिति 
में, या तो यह हो सकता है कि उनमें से सभी फर्म अपना प्रृयक्‌ अस्तित्व समाप्त कर दें और एक 
टुस्ट (४५) के रुप में संगठित हो नाए', अथवा यह कि दे पूवंवत्‌ अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाये 
रखें, जिसके उदाहरण हैं व्यापार संघ, पूल (9००/)), तथा उत्पादक सघ आदि। उल्लादन तथा 
बित्री में एकाबिकार या तो प्रतियोगी फर्मो' के ऐच्छिक एजीकरप द्वारा हो सकता है अपवा अनि- 
चाय एकीकरण द्वारा भी । दूसरे प्रकार वा एकीकरण तव होता है जबकि कोई शक्तिशाली बम्पनी 
अपने कम शक्तिशाली प्रतियोगियो को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे अपने हित उसे बेच 
दें और उद्योग से वाहर हो जाएं अथवा पहली कम्पनी में अपना विलय कर लें। अनेक मामलों 
मे, शक्तिधाली फमं, अपने विशाल वित्तीय साथनों के बल पर घातक प्रतियोगिता (८ण-हा०४ 
८०ग्रएथध/णा) का सहारा ले सकती है और प्रतियोगी फर्मो' को उद्योग से बाहर निकाल सकती 
है अथवा उन्हें अपठे साथ विलय के लिए दाघ्य कर सती है। 
प्रश्त यह है कि ऊपर जित विभिन्‍न प्रकार के एक्ावरिकारों का वर्णन किया गया है, 
उनमे से क्सिमें अपने को स्थिर रखने वी स्वामाविक प्रवृति पाई जातो है ? बच्चे माल के स्वामित्व 
पर अभवा उत्पादन की किसी गुप्त प्रकिया (६०४४८ 970०९5५) के अधिकार पर आधारित एकापिकार 
अधिक समय तक जारी नही रह सकते । जिस क्षण नी कच्चे माल के अन्य ल्लोतो वी खोज कर 
ली जाती है अथवा किसी वस्तु के निर्माण की गुप्त प्रक्रिया या कोई वेकल्पिक प्रक्रिया का 
आविष्कार कर तिया जाता है, तभी ऐसे एकाधिकार भंग्र हो जाते हैं। बडे पैमाने की व्यवस्था 
वाली बडी फर्म के अस्तित्व से अथवा एक से अधिक फर्मो को खपा सकने की बाजार की असमर्यता 
से भी स्थायी एकाधिकार का निर्माण नही होता क्योकि यह मम्मव हो सकता है कि बोई प्रतिद्वन्दी 
(एंभ्श) किसी न क्छी चरण से, बाजार मे प्रवेश कर जाए, विशेष रूप से तव जबकि बाजार 
का विस्तार होता है। कानूनी एवं संस्यागत प्रकृति के एक्राथिकार भो अधिक लम्बे नहीं चलते 
जयोकि पेदेन्ट, कापीराइट या ट्रेड मा्क, जिस पर कि वे आधारित होये हैं, गुछ निश्चित वर्षो 
के बाद समाप्त हो जाते हैं। एकीकरण या विनय आदी के द्वारा बनने वाले ऐच्छिक एकाथिकार 
भी या तो उठ समय समाप्त हो जाते हैं जवक्रि उत्तमे भाग लेने वाली झुछ फर्मे स्ववन्त्र हो जाती 


हि श्र 


का एकापिकार प्राप्त कर लिया । इस उदाहरण मे, एकाधिकारों शक्ति अपके सभी प्रतियोगियों 
को इच्छानुसार बाहर रखने में समय हुई ।* 

(२) सार्वजनिक हित का होना (धण्लटणाएए रण एफ 7ए/क४आ)---एकाधिका रो 
की उत्पत्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण सार्वजनिक हित (979॥० एह्ा०्) है। ऐसे एका- 
घिकारी को जनोपयोगी एकाथिकार कहा जाता है। बिजली, टेलीफोन तथा रेलवे परिवहत भादि 
को स्थिति मे यदि संभरण (5४७७9) की व्यवस्था एक से अधिक कम्पनियों द्वारा की जाती है तो 
उससे भारी आथिक अपव्यय तथा असुविधा होत्ती है और उपभोक्ताओं की ऊँची लागते देनी पडतो 
हैं। यह समाज के हित में होता है कि इन सेवाओं की व्यवस्था किसी एक ही कम्पनी द्वारा की 
जाए। अतः इन्हें घामाजिक एकाधिकार (50०8। 700070॥5) कह्ा जाता है | इल्‍्हे प्राकृतिक 
एकाधिकार भी कहा जा सकता है क्योकि ये प्राकृतिक रूप से ही उभर आते हैं और इन क्षेत्रो में 

प्रवेश की एक संरक्षात्मक वाधा होती हे--अर्थात्‌ सरकार सामान्यतः ऐसे एकाधिकारों को नई 
कम्पनियों का प्रवेश रोकने का विशेषायिकार प्रदान करती है । 

(३) राज्ए हारा एशाधिकार (000. ग्राणा०ए०॥८७)--सरकारी एकाधिकार भी होते 
हैं जिनका संचालन स्वय राज्य करता है। इसके सामान्य उदाहरण हैं--पोस्ट आफिस, सिक्के 
ढालना और कागनी मुद्रा छापता आदि । ये वे सेवाएँ हैं जो अत्यावश्यक हैं और जिनका संचालन 
संभवत: निजी कम्पेनियाँ नही कर सकती अथवा जो प्राइवेट पादियो को नही सौंपी जा सकती। 
किन्तु कुछ देशों मे, सरकार ने मुख्यतः लाभोपाजजन के उद्ूं श्य से कुछ वस्तुओं पर नियन्त्रण लवाया 
है। इसके उदाहारण हैं नमक अयवा तम्वाकू पर सरकारी एकाधिकार। ये एफाधिकार राजकोषीय 
एकाधिवगर कहे जाते हैं और आजकल इनकी संख्या मे वृद्धि हो रही है | 

(४) काजूत द्वारा संरक्षण होने पर एकाधिकार (90090]68 88 & 6५॥॥ 0 ६8 
७४०(॥९)--कानून सरक्षण प्राप्त होने पर भी एकाधिकार उत्पत्न होते हैं तथा बराबर बने रहते 
हैं । ऐसे एकाधिकारों को कानूनी एकाधिकार कहा जाता है। पेटेन्ट व ट्रेडमार्क कानूनों के अन्तगंत, 
प्र्येक सरकार नये-तपे लेख लिखने वालो, नई वस्तुओ की खोज करने वालो, नई-नई 
प्रक्रियाओ एवं विधियों का आविष्कार करने वालो के लिए पेटेन्ट, ट्रेडमार्क तथा कापीराइट आदि 
स्वीकार करती है । जब कोई फर्म किसी विश्येष वस्तु के उत्पादन के लिये पेटेन्ट अधिकार प्राप्त 
करती है त्तो उसे उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त हो जाता है और अन्य उत्पादक उस वस्तु के 
उत्पादन-कार्य से बाहर रहते हैं। इसमे प्रतिद्चिन्दी उत्पादको द्वारा नकल करने के विरुद्ध भी कानूनी 
संरक्षण प्रदान किया जाता है| कानुनी एकाधिकारों के दो विश्िष्ट लक्षण उल्लेखनीय हैं। एक तो, 
यह कि पेटेन्ट अधिकार तथा ट्रेंडमार्क आदि धारकों को सदा के लिए नही दे दिये जाते, अपितु 
केवल बुछ निविचत धर्षों के लिए ही दिये जाते हैं। दूसरे, पेटेन्ट अधिकार और द्रेडमार्क से, हो 
सकता है रु कि पूर्ण एकाधिकार उत्पन्न न हो, वल्कि एकाधिकारी शक्ति के विकास की प्रवृत्ति 
उत्पन्त हो। 

(५) सम्पूर्ण माँग को पू्ति के लिए एक हो फर्म को आवश्यकता होने पर (7८6 
0) ०१६ गत 405४6 फ९ धाधार शधो(त)---कमी-कभी किसी फर्म को एकाधिकार तव 
भी प्राप्त हो जाता है जबकि किसी वस्तु के बाजार की सम्पूर्थ माँग केवल क्सी एक ही फर्म द्वारा 
पूरी कर दी जाती है । प्रारम्भ मे, यह हो सकता है कि किसी उद्योग मे दो या दो से अधिक फर्में हो 
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वियन्तरक कम्पनी : संघ के सम्बन्ध मे उठाई गई आपत्तियो को दूर करने की दृष्टि से 
नियन्त्रक कम्पनों (80078 (०गाएशा) का सुझाव दिया गया। नियन्त्रक कम्पनी एक ट्रस्ट के 
समान होती है जो कि अनेक सहायक उद्यमों पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से बनाई जाती है बौर 
यह्‌ उद्योगो के अधिकांश स्टॉक को अपने अधिकार भे लेकर ऐसा करती है। 


विलय * आजकल अधिकाश देशो में, विलय करने को पद्धति का प्रयोग एकाधिकरारी 
शक्तियों वाली विशाल सुपर-निगम के निर्माण के लिए किया जाता है। विलय (780) का 
अर्थ है अनेक प्रतियोगी फर्मो का एक इकाई के रूप में संगठित होना और पहली सभी “इकाइयों 
का पृथक अस्तित्व समाप्त होना । प्रायः ऐसा होता है कि एक बड़ी कम्पनी छोटी-छोटी कम्पनियों 
को ड्स समय तक खरीदती रहती है जब तक कि वह एक सुपर कम्पनी न बन जाए। 


उपयुक्त प्रकार के एकाघिकारी सगठनों के अतिरिक्त, जो कि औपचारिक तथा पूर्ण 
होते हैं, कुछ ढीले क्स्मि के समठन भी होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतियोगी फर्मों के बीच 
अनौपचारिक समभौते अथवा करार ([70ि778 887८०7०॥/) हो जाते हैं जिन्हे कि /भद्र करार” 
(0८॥धशा 75 ४ 87८००००॥७) भी कहा जाता है । इन करारो के अनुसार, मूल्यो की प्रतियोगिता 
दया अस्य भ्रत्रार की प्रतियोगिताओं को समाप्त कर दिया जाता है और परस्पर “जियो और 
जीने दो'' की नीति अपनाई जाती है । जहाँ अनेक प्रभावश्याली ब्यक्ति अनेको स्वतन्त्र कम्पनियों के 
डायरेब्टर बने होते हैं वहां अन्तग्र थित निदेशालय (॥६]०७७ा8 आाध्ए०॥६६७) स्पापित हो 
जाते हैं। यद्यपि कम्पनियाँ परस्पर कोई औपचारिक करार या समझौता नही करती परन्तु समात 
डायरेबटरो की विद्यमानता के कारण वे परस्पर सामान्य समझ एव प्रभावपूर्ण सहयोग से काम 
लेते हैं ॥ आजकल व्यापार संघ (77809 25५०००४०7) बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहा है। यह 
उद्योग की किसी भी झाखा में व्यवसायियों अथवा उद्यमकर्त्ताओं का एक सग्रठ होता है जिसके 
द्वारा वे अपनी स्वतन्तता को समाप्त किये बिना तथा प्रकट रूप से प्रतियोगिता को भी समाप्त 
किये बिना अपने सामान्य हितो की वृद्धि करते है । व्यापार सघ व्यापारिक ज्ञान के आदान-प्रदाव 
को सुविधाजवक बनाता है, उद्योग के लाभार्थ अनुसन्धान करता है तथा विज्ञापन का राष्ट्रीय 
पैमाने पर अभियान चनाता है । सक्षेप में, सम्बन्धित उद्योग के हितों की रक्षा तथा उनमे वृद्धि 
करने के लिए यह सब बुछ करता है। इसका उपयोग ऐसी कीमतें निर्धारित करने के लिए 
किया जा सकता है जिससे कि घातक प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्त न हो । अन्त मे, मृल्य-मेतृत्व 
(9770९ 093०:599) जो कि किसी उद्योग की प्रमुख फर्म मे निहित होता है, उसका भी उपयोग 
एक अधिकारी सगठन के निर्माण मे किया जा सकता है। मूल्य नेता (206 [.८४०८७ाए) का 
बाजार के एक बडे भाग पर अधिकार होता है और उसके व्यापक वित्तीय साधन होते हैं। यदि 
यह चाहे तो, उद्योग की प्रतिद्वन्द्ी फर्मों को प्रतियोगिता से बाहर तथा समाप्त तक भी कर सकता 
है । परन्तु यह छोटी फर्मों को उस समय तक बनी रहने देता है जब तक कि वे नैता-फर्म की 
मुल्य-नीतियो का बनुमरण करती है । वाघ्तव मे, बडी सख्या भे छोटी-छोटी फर्मों की उपस्थिति 
मूल्य-नेता के लिए इसलिये अच्छी होती है क्योकि इसके द्वारा वह अधिकारियों के सम्मुख प्रति- 
योगिता का एक कृत्रिम ढाँचा बनाये रखता है 4 


राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के भी बनेक उदाहरण मिलते हैं। 
सन्‌ १६३० की मन्दीक्ाल तथा युद्धोत्तरताल मे, साम्ताझिक महत्व के कच्चे माल तथा अन्य 
पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण पर नियस्तण रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूल करार (प्र(टएकबगा्श 
ए०० ०हशशाशा।॥) किये गये | कभी-कभी अच्चर्राष्ट्रीय पूल करार राष्ट्रीय एकाधिकारों के 


ह्ण््‌ 


हैं अथवा तब जबकि बाजार मे ऐसे नये तया शक्तिशाली प्रतियोगियों का उदय हो जाता है जो 
कि एकाधिकार संघ में सम्मिलित होने से इन्कार कर देते हैं। सरकार के लिए भी यह सम्भव होता 
है कि कानूनी कार्यवाहियाँ करके एकाधिकारो को भंग कर दे । किन्तु एक श्रकार का एकाधिकार 
ऐसा अवश्य है जिसमे कि लम्बे समय तक जारी रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और सामाजिक 
एक़ाधिकार अथवा जनोपयोगी एकाधिकार (900#० ७४४४ प्ा०॥०ए०५) । न केवल जनोपयोगी 
फर्म ही सम्भावित प्रतियोगिता को दूर रखने का प्रयत्व करती है, वल्कि कार्य-कुशलता एवं 
मितब्ययता के ताम पर स्वयं समाज भी एकाधिकार का बने रहना पसन्द करती है। यह समाज 
के हित में ही होता है कि उद्योग का नियन्त्रण किसी एक ही फर्म हारा किया जाय । 
एकाधिकारी संयुक्तोकरण के रूप 
(#075 0 ४०7०फण[आरए (०0७४४7००) 
एकाधिकारो का संगरुक्तीकरण अनेक धरकार से हो सकता है कुछ संयुक्तीकरण (००॥ए७ं73- 
४०॥9) तो लिखित तथा औपचारिक (0:82) समझोतो पर आपारित होते हैं जबकि कुछ अन्य 
अलिखित एवं अनौपचारिक समझौतो पर | कुछ रामझौतों से तो राष्ट्रीय एकाधिकार उत्पन्न होते 
हैं किन्तु कुछ स्थितियों मे, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार संयुक्तीकरण की भी उत्पत्ति हो सकती है । 
एकाधिकारी सग्रठन का एक सवेसे प्राचीन रूप है संघ (70०)। इसके अन्तगंत अनेक 
स्वतन्त्र कम्पनियाँ परस्पर समझौता करती है जिसके अनुसार व्यवसाय को किसी पूव॑निर्धारित 
तरीके से अपने बीच बाँट लेती हैँ । संघ समझौता विभिन्‍न प्रकार का होता है ; (क) प्रत्येक भाग 
लेने वाली फर्म के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र नियत कर दिया जाता है और वह फर्म बिना किसी 
बाहरी फर्म के प्रवेश के उस क्षेत्र का उपयोग करतो रहती है, (७) उत्पादन करने के लिए कुल 
उपज का एक निद्िवत कोटा प्रत्येक फर्म के लिए नियत कर दिया जाता है; और (ग) कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि संघ मे सम्मिलित सभी फर्मो के लाभ एकत्र कर लिये जाते हैं बोर फिर एक 
स्वीकृत आधार पर वे सभी के बीच बाँट दिये जाते हैं। योरोप मे, उत्पादक संघ (०॥॥।८) होते 
हैं जो कि अनेक बातों में संघ से मिलते हैं। संघ की तरह हो उत्सादन-संघ समझोते मे भी बाजार 
का भौगोलिक विभाजन कर दिया जाता है, विभिन्‍न फर्मों के लिए उत्तादन का कोटा नियत कर 
दिया जाता है, कोमतें निर्धारित कर ली जाती हैं और पेटेल्ट का बैंबवारा कर लिया जाता है 
आदि-आदि । शिडीकेट (59००४०४८४) भी बँसे ही कार्य सम्पन्त करते हैं जैसे कि उत्पादक-संघ 
तथा पूल समझौते के अन्तर्गत शम्पत्त किये जाते हैं। इन समझौतो का सामान्य प्रभाव यह होता 
है कि प्रतियोगिता प्रतिबन्धित हो जातो है, उत्पादन सोमित हो जाता है और अपेक्षाकृत ऊँची 
फौमतें बनाये रघ्ली जाती हैं | किन्तु संघ समझौते संगठन का एक कमजोर स्वरुप है क्योकि ये 
कानूनी रूप से लागू सही किए जा सकते । 
प्रन्शस (709)--संभवत. संगठन की सबसे प्रसिद्ध किस्म है और विश्व भर मे 
प्रचलित है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका मे प्रत्यास। अनेक कम्पनियों को मिलाकर बनाया 
जाता है जिसके शेयरघारियों की बहुसंख्या अपने दोयर न्यासधारियो या प्रन्यात्तियो के एक बोर्ड 
को सॉंप देते हैं। बदले थे, उन्हें प्रन्यास प्रमाण-पत्र मिल जाते है जिनके डाटा वे संघ के लाभो से 
एक हिस्से के अधिकारी बन जाते हैं। उद्योग का नियन्त्रण ऐसे व्यक्तियों के एक छोटे से वर्ग के 
हाथ मे होता है जिनके विभिन्‍त निगमो को बहुसंख्या मे शेयर होते हैं और जिनको इस सम्बन्ध मे 
आवश्यक अधिकार प्राप्त होते हैं कि वे सभी कम्पनियों को एक इकाई के रूप मे चला सके । 
अमेरिका मे, संगठन का यह रूप बहुत ही झक्तिशाली एवं निष्ठुर था और जनत्त इससे बहुत 
परेशान हो घुकी थी । ऐसे प्रन्यास अब वहाँ अवैध घोषित कर दिये गये हैं। 
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भाग जाता है और प्रतियोगी उद्योगों से वाउ्छनीय मात्रा से अधिक भाग पहुँच जाता है। विभित्त 
उद्योगों के बीच आर्थिक साधतो का यह गलत वितरण है और इमसे राष्ट को सामूहिक हाति 
होती है। 

(३) सिवेशकर्त्ताओं दा दुर्पयोग (४0052 ० )7४८४०७)--एकाधिकारो की वृद्ध 
से आमतौर पर निवेशकर्त्ताओ का दुस्पयोग होता है। ऊँचे लाभो वा भ्ावप॑ण एवं प्रतोभन 
दिखाकर तथा बाजार वा स्थायी शोषण करके, एकाथिकरारी सघों के संयोजक स्वतन्त्र व्यवसायियों 
तथा निवेदकर्त्ताओं को सघ में सम्मिलित होने की प्रेरणा दिया करते हैं! कुछ मामलो मे, 
एकाधिकारी रांघ बनाने की पहल आयोग वी विसी ऊँची फर्म अर्थात्‌ मूल्य नेता (900४ ॥:04५) 
द्वारा की जाती है। यद्यपि इन सगठनो एवं सघो को ऐच्टिक कहा जाता है, तथापि, छोटी-छोटी 
स्वतस्त्र ध्यावसाविक इकाइपो को संघ मे सम्मिलित करने के लिए अनेक उचित-मनुचित तरीके 
अपनाये जाते हैं और गला-काट प्रतियोगिता अथवा घातक प्रतियोगिता करने आदि की भी 
घमकियाँ दी जाती हैं। एकाधिकारी इकाई के निर्माण की प्रक्रिया मे जब मूल इकाइयों को 
परिसम्पत्तियों (३४०४) तथा देयताओ (॥80765) को लिया जाता है तो इन इकाइयों की 
सम्पत्ति वा पूंजीकरण उससे अधिक किया जाता है जितने मूल्य की वे वस्तुएं होती हैं। संघो के 
निर्माता काफी मात्रा मे दैयर अपने लिये ले लेते हैं।अधिकाश मामलों मे, जब एकाधिकारी 
संगठनों का निर्माण किया जाता है तो शेयरघारिया के हितो को हानि पहुँचाई जा सकती है । 

(४) आविष्कारों को रोकते हैं (97०ए८०८७ ॥0५७7099)--एकाधिकारों वी एक 
महत्वपूर्ण आलोचना इसलिए कौ जाती है कि वे इस वात की कभी परवाह नहीं करते कि 
उत्पादन की नई-नई प्रक्रयवाओ एवं नई-नई विधियों की खोय की जाय या नयै-तये आविष्कार 
किये जाएँ | इसका कारण यह है कि उनके लाभ उत्पाइन वी निरन्तर प्रगति पर निर्भर नहीं 

होते । बल्कि यहाँ तक भी सभव हो सकता है कि उचित अथवा अनुचित साथनों से वेजये 
आविष्कारों पर नियन्त्रण तक लगाने का प्रयत्न करें, जिससे कि वे आविष्कार कोहड स्टोरेज में 
ही पड़े रहें ओर उद्योग की चालू स्थिति को अस्त-व्यस्त नकरें। इस प्रवार, एकाधिक्ार 
वियोजित आधिक विकास के लिए एक बाघा के रूप मे कार्य कर सकते हैं। 

(५) आधिर पद्धति को अस्पिरता (ह%3णं॥छ रण 0० ९०णाणाए $४शध्य)-- 
एकाधिकारों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये आविक व्यवस्था मे अस्थिरता उत्पस्न करते 
हैं। अच्छे व्यवसाय के दिनो मे एकाधिकार सामान्यत अपनी वस्तुओ की स्थिर कीमतें ही बनाये 
रखते हैं बमुकाबले इसके दि उत्तादन बढाये बौर प्रति इकाई लागत घटायें--और ऐसी नीतियाँ 
निश्चित सर्प से व्यावसायिक विनाश तया मन्दी उत्पन्द करतों है। उधर, मन्दी काल में भी, 
एकाघिकारी फर्मे अपनी उन्ही बीमतो को बनाये रसना चाहती हैं, और कम कीमत पर गविक 
बेचने की बजाए स्थिर कीमत पर कम बेचना चाहती हैं । इस नीति से श्रप्रिकों तथा उत्पादन 
के अन्य उपादातों मे बेकारी फँलतो है, उपभोक्ताओं दी क्रप्र दाक्ति कम हो जाती है जिसका सभी 
उद्योगों पर प्रभाव पडता है और मनन्‍्दी वा एक आधोगामी चक्र उत्पन्न हो जाता है । अनेक 
अर्थशास्तियों के अनुसार, चन्नीय भन्दी उस समय तक न तो समाप्त ही की जा सकती है बौर 
न उसकी कठोरता को ही कम क्या जा सकता है, जब तक कि अनेकों उद्योगों का नियन्त्रण 
एकाधिकारों द्वारा अपने कठोर एवं सिर मूल्यों के माध्यम से क्या जाता रहेगा । 

(६) अनुचित साधनों क्या प्रयोग (05६ ० एप्यावा। फ्र८्घ०७)--हम यह पहले भी 
बतला चुके है कि एकाधिकारी फर्में किस प्रकार अनुचित साधनों का प्रयोग करती हैं जिससे कि 
अन्य व्यावस्षयियों को हानि पहुँचती है । इनमे सदसे अधिक सामान्य तरीका मूल्य-विभिन्‍नता का 

रे 
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बीच भी सम्पन्न हुए हैं जिससे कि प्रत्येक्त औगोलिक क्षेत्र मे उतके अपने-अपने एकाधिकारों को 
रक्षा की जा सके । 


एकाधिकारों के अर्शथथक परिणाम 
(छ९०॥5फ्र४८ (2095$९प७०४८९६ 60 ०१०5० ४) 


अनेक देझो मे पूर्ण अथवा आंशिक एकाधिकारों के प्रति जनता का हृष्टिकोण अनेक 
वर्षों तक तीद्र विरोध का रहा है इस विरोध का मुख्य कारण एकाधिकार का दुरुपयोग 
रहा है| 
एकाधिकार के दुरुपयोग (०75८७ ०( 4०7०००)) : 


(१) ऊचो कोमतें मोर सोमित उपज (90 छा०८४ शा उल्शा।ए०व 00७0)-- 
एकाधिकार के श्षम्बन्ध में एक मुख्य आपत्ति कीमतों तथा उपज पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में तथा 
उस भार के सम्बन्ध भें की जाती है जो कि यह उपभोक्ताओं पर डालता है। एकाधिकारों की सफलता 
इस बात पर निर्भर होती है कि वे उच्च एकाधिकारी कीमतें बसूल करें और उत्पादन को सीमित 
रखें । वारतव गे, उच्च एकाधिकारी कीमत वधूल करने तथा लाभ की गुन्जाइश होने का प्रतोमत 
ही है जी कि प्रतियोगी फर्मो को एक साथ मिलने तथा एकाधिकार का निर्माण करने को प्रेरित करता 
है। जब कोई एक रांगठन किसी वस्तु की सम्पूर्ण उपज पर अपना नियन्त्रण रखता है तो वह बस्तु 
की ऐसी कोई भी कीमत निर्धारित कर सकता है जिसे कि बह सर्वाधिक लामप्रद समभे और उप« 
भोक्ताओ के सन्‍्मुख, जो कि उस वस्तु के बिवा नही रह सकते, इसके अलाबा और कोई चारा 
नहीं होता कि वे एकाधिकारी कर्म द्वारा निर्धारित कीमत ही अदा करें । किन्तु व्यवहार में, वस्तु 
की मनचाही कीमतें निर्धारित करने तथा वस्तु को मनमाना उत्पादन करने तथा उत्पादित वस्तु 
का मनमाना भाग बाजार मे लाने की भी कुछ सीसाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी कोई 
स्थानापन्न बस्तु हो सकती है जिसकी ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। अपवा, यह हो 
सकता है कि एकाधिकारी फर्म एकमात्र फर्म न हो और उसके वास्तविक अथवा सम्मावित 
प्रतियोगी वरतमान हा | यदि अन्य प्रतियोगी बतंमाव हैं तो खुले था छिपे रूप मे भूल्यो की 
काँट-छाँठ शुरू हो जायगी। फिर, इस बात की भी रसाम्भावना होती है कि यदि एकाधिकारी 
कीमतें अधिक ऊँची हुई' तो सरकारी हस्तक्षेप सम्भव हो सकता है। इस कारण भी एकाधिवारी 
फर्में अधिक ऊँची कीमतें निश्चित नही करती । इन सब कारणो के बावजूद भी, जब एकापिकार 
का निर्माण होता है तो कीमतें ऊँची जाती ही हैँ! इस प्रकार, एकापिकार का एक गम्भीर 
दुस्पयोग यही है कि यह ऊँची कीमतें बसूल करने के लिए वस्तु की उपज को सीमित करके उप- 
भोक्ताओं का शीषण करता है| 


(२) साधनों का गलत बेंदवारा [आह शी००४४०० ० 7९80070९3)--एकाधिकार 
की एक भहत्वपूर्ण भालोचना यह की जाती है कि आधिक साधनों का गलत बेटवारां करता है । 
कुल उपज को सीमित करके, एकाधिकारी फर्म अपने ही लाभो को बनाये रखती है और बराबर 
अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती रहती है। उत्पादन के जो अन्य उपादान उद्योग में प्रवेश करना चाहते 
हैं उनके आवागमन को रोककर यह ऐसा करती है | चूंकि एकाधिकारी उद्योग उत्पादनों (8००४७) 
को उससे थोड़ी संख्या में हो काम पर लगाता है, अतः इसका परिणाम यह होता है कि एकाधिकारी 
उद्योगों में लगे उपादात अधिक पारिथमिक प्राप्त करते हैं और प्रतियोगो उद्योगो में लगे उपादान 
कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैँ। अन्य शब्दों मे, उद्योगों के बीच साधनों के वितरण में सामान्य 
बुरूपता पाई जातो है, अर्थात्‌ एकाधिकारी उद्योगो मे तो साधनों का वाज्छतीय मात्रा से कम 
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इन्ही कारणों से एकाधिवार को एक सामाजिक बुराई समझा जाता है और सभी देशो 
में ऐसे अनेक उपायो का सुझाव दिया जाता है जिनके द्वारा इसको नियस्तरित एवं नियमित 
किया जा सके और कुछ स्थितियों मे इसे पूर्णतया समाप्त भी क्या जा सके । परन्तु इन उपायो 
की विवेचना करने से पूर्व यह अच्छा होगा कि एकाधिकारो के महत्वपूर्ण गुणो का भी उत्लेख किया 
जाए। वास्तव मे, अभी हाल के वर्षों मे, ऊपर बताये गये एकाधिकारों के दोषों के मुकावले इन 
गुणों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है । 


एकाधिकार के गुण (|८७ ० (०४०७०७) : 


(१) विश्वास के साथ मन्‍्दो फा मुकाबला करने को क्षमता (309॥09 0 ए8८ तह" 
६६४०१ ८००ग्रीतश9)--एकाधिकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण विश्वास के साथ भन्‍दी का मुकावला 
करने की इसकी क्षमता है। अपने विशाल एवं विस्तृत वित्तीय साधनो के बल पर, एक एकाधिकारी 
फर्म गिरती हुई कीमतो तथा होने वाले नुकूसानों के विरुद्ध वर्षों तक खड़ी रह सकती है, जब 
उसी अवधि मे, प्रतियोगी फर्में अपने छोटे आकार एवं सीमित वित्तीय साथनों के कारण बुरी तरह 
असफ़न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कीमतों को सामान्य गिरावट का घामता करते समय, 
एकाधिकारी फर्म कोमतो के अपने चालू स्तर को ही बनाये रखने का प्रयत्व नहीं करेगी बल्कि 
माल उत्पादन तथा विक्रय भी कम करेगी ताकि कीमतों को ऊपर उठाया जा सके । इस प्रकार, 
एकाधिकार. का सबसे बडा गुण इसकी वित्तीय शक्ति हे और व्यावसायिक मन्दी से सफलतापूर्वक 
लड़ने की इसकी हृढता एवं स्थिरता है। 


(२) विशाल भोतिक साधन (९४०॥0005 ए॥५धघ०4। 7९5007065)--एकाधिकारी फर्म 
काफो बड़ी होती है और उनके प्रास्त व्यापक मात्रा में भोतिक साधन विद्यमान होते हैं। वे ऐसे 
विसी भी आविष्कार तथा उत्पादन की मई विधि का पता लगा राक्‍ते हैं जिराके कि बाणिजियिक हप्टि 
से सफल होने की आशा हो । एकाधिकारी फर्में आन्तरिक तथा बाह्य दोतो ही प्रकार की क्रिफायतो 
का लाभ उठा सकती हैं, जितके फनस्वरूप, उनकी प्रति इकाई उत्तादन-लागत कम हो सकती है 
ओर जद उत्पादव लायत केस होगी तो कीमतें भी कम ही होगो ।/ इसलिए कुछ अरप्नास्त्रियों का 
मह मत है कि एकाधिकारी कीमतें प्रतियोगी क्रीमतो से अधिक होगी ही, यह कोई आवश्यक नहीं 
है । इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि प्रतियोगी फर्में, परस्पर समस्वय न होने के कारण, 
तथा उत्पादन का आकार छोटा होने के कारण, ब्यवहार मे अधिक कुशल सिद्ध ने हो। एक अह्प- 
विकसित अर्थव्यवस्था मे बडी फर्मों के लाभ वास्तव मे बहुत अधिक होते हैं क्योकि बड़े पैमाने के 


उत्पादन के कारण उन्हें भान्तरिक और विशेष रूप से बाह्य किफायतें भारी मात्रा मे प्राप्त हो 
जाती हैं । 


(३) दिदेशो प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए (० ग्रल्शा. णिलंह५ ०गागएली- 
ध००)--फर्मों का संयुक्तीकरण इसलिये भी आवश्यक समझा जात! है ताकि विदेशी प्रतियोगिता 
से कारगर ढग से मुकावत्ा किया जा सके | इटली, जम॑नी, तथा अनेक योरोपियन देशो ने इसी 
कारण के आधार पर, प्रवम विदव युद्ध के पूवें तथा उसके परचात्‌ एकाधिकारों के निर्माण को 
प्रोत्ताहन दिया ! यह भी देखा गया कि विदेशी बाजारों पर अधिकार करना और बाद में उस 
अधिकार को बनाये रखना तद अधिक सरल होता था जबकि सठ फर्में एक साथ मिल जाती थी। 


(४) बाजार में मनन्‍्दी का दख होने को दशा में (0 ८३5५४ 7 ए० एथश 5 050- 


7658०0)--एकाथिकार उस समय भी आवश्यक होते हैं जबकि बाजार में मन्‍्दो का रुख होता है 
और उद्योग में सभी प्रवार को फर्म विद्यमान होती हैं, अकुशल फर्म भी तथा परस्पर प्रतियोगिता 
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है ट्रस्ट वम्पनियाँ तथा विलय होने वालो कम्पनियाँ विभिन्‍न क्षेत्रों मे एक ही वस्तु को भिन्‍न-भिन्‍न 
कीमलें निश्चित करती हैं जिससे कि स्थानीय प्रतिहिन्दयों को समाप्त किया जा सके । वे प्राय: 
लागत से भी नौची कीमतें तक निश्चित कर देते है जिससे कि स्थानोय प्रतियोगी अपना व्यवसाय 
बन्द कर दें अथवा एकाधिकारी द्गस्ट कम्पनी के साथ अपना विलय स्वीकार कर लें का प्षेत्रो 
मे अत्यधिक नीची कीमतें निर्धारित करने से जो हानि होती है उसकी पूर्ति वे उन क्षेत्रों मे ऊंची 
कीमतें वसूल करके कर लेते हैं जहां कि कम्पतती को बिता किसी प्रतिइन्द्री के पूर्ण एकाधिकारी झक्ति 
प्राप्त होती है। घातक प्रतियोगिता के रूप मे की जाते वाली ऐसी मूल्य-विभिन्‍्नता बे पसन्द नही 
किया जाता । अमैरिकन कम्पनियों द्वारा भूतकाल में एक और अनुचित तरीका काम मे लाया 
जाता था और वह था गुप्त छूट (८००८ 7000०) का तरीका। शक्तिशाली एकाधिकारी 
ट्रस्ट रेलवे कम्पनियों को इस वात के लिए बाध्य करते थे कि वे उनके भ्रतियोगियो से ली जाने 
वाली भाडे की दरो के मुकाबले कम दरे बसूल करें । वे भाड़े की नीची दरें वसूल करने के लिए या 
तो रेलवे कम्पनियों पर अपना नियन्त्रण रखकर जोर डाल सकती है अथवा उनको संरक्षण न देने 
की धमकी देकर । परिवहन की भीची दरो के द्वारा बड़े टूल: अनुचित रीति से छोटी-छोटो व्याव- 
सायिक इकाइयो से प्रतियोगिता करते हैं। अनुचित प्रतियोगिता को एक और रीति अपनाई जाती 
है और वह यह कि ट्गस्ठ व्यापारियों से इस वात का ठेका कर लेते हैं कि वे प्रतिद्विन्दयों द्वारा 
उत्तादित धस्तुओ में लेन-देन न करें । इस रीति के दारा एक व्यापारी को बाध्य किया जाता है 
कि वह केवल ट्रपट ढारा उल्मादित वस्तुओं का ही लेन-देन करे । इसी प्रकार, कुछ अन्य अनुचित 
साधनों का भी प्रयोग किया जाता है जंरे प्रतिदवन्द्ियों 7४9/9) के ट्रेंड मार्कों का अतिलेंधन करना 
तथा प्रतिहन्द्दी के उत्तादव की सोकप्रिय किस्मो को बदनाम करने के लिए “लडाकू वॉप्ड” वस्तुओं 
का उपभोग करना आदि। इस प्रकार, एकाधिकार (/700070॥८४) अनेक प्रकार के अनुनित साधनों 
का प्रयीग करते है, जिएसे कि उद्योग के प्रतिदन्दी ब्यवसायियों को हानि पहुँचाई जा सके और 
यदि सम्भव हो तो उन्हे रामाप्त किया जा राके । प्रतिद्वन्द्दी व्यवसायियों की इस प्रकार समाप्ति 
अन्ततः एकाधिकारी संस्था के हित मे ही होती है। 


(७) भ्रष्टाचार और रिश्वतजोरी (००ाणए॥ए॥/०॥ .॥70 070४५)--एकाधिकारों के 
विरुद्ध एक महत्वपूर्ण शिकापत यह की जाती है कि वे राजनैतिक भ्रष्टाचार उत्पत्त करते हैं और 
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इन्होने ऐसा क्रिया भी है। विधायकों (९४।॥०।७४७) को इस- 
लिये रिइवत देना कि वे विधान मण्डलो को एकाधिकारों के विरुद्ध कावतू पास करने से रोकें और 
जजो को इसलिए रिश्वत देना ताकि वे एकाधिकार-विरोधी कातुतों की उनके अनुकूल व्याख्या 
करें--पे अम्ेस्किन इतिहास के पिछले ४० वर्षों की अत्यन्त सामान्य घटनाये हैं। इसके अतिरिक्त 
'दाजनैतिक भ्रष्टाचार तव भी उत्पन्न होता है जबकि एकाधिकारी उच्च आयात-करों के रूप 
में सरकार से विश्वेष रियायतें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि विदेशी प्रतियोगिता से उनका 
बचाव हो सके और बिता बाहरी प्रतियोगिता ही उन्हे देशो बाजार का शोपण करने की अनुमति 
बिल जाए। आम चुनावों मे बडी-बडी घनराशियाँ व्यय की जातो है। राजनैतिक दलो को ये 
घनराशियां देकर एकाधिकारी विधायकों पर अपना एहसान थोपते हैं। इस स्थिति में, विधायक 
स्पष्टतः ही, जपने मतदाताओं के हितो की देखभाल करने को अपेक्षा अपने वित्तीय सहायकों के 
आधिक हिंतो वी दृद्धि करने मे ही अधिक रुचि लेते हैं। इस प्रकार, सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 
देशो भे, एकाथिकार को समस्या कुछ विशिष्ट उद्योगों के एकाधिकारी नियन्त्रण तक ही सौमित 
भही रही है, अपितु इसका विस्तार सरकार की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के नियन्त्रण तक और समा- 
चार-पत्र द्वारा.जनमत पर भी नियन्त्रण लागू करने तक हो गया है। 


श्श्२ 


(ख) यदि वे अस्तित्व मे आ गये हो तो उनको भंग करना और अनेक प्रतियोगी फर्मो 
के रूप मे बिखरा देता; और 


(ग) एकाधिकारो फर्मो को ऐसे अनुचित साधन अपनाने से रोकना जँसे कि गला-काट 
अथवा घातक प्रतियोगिता (०० ॥॥090 ००गएधतएणा) व “पूर्ण रेखीय दवाव” 
([एा ॥96 गिलए8) आदि । 


यहाँ 'यह बाव ध्यान देने योग्य है कि विधान मण्डल द्वारा ट्रस्ट-विरोधी अधिनियम बडी 
सख्या मे पास किये जाने के बावजूद, एकाघिकारों को भग करने और उद्योगों में प्रतियोगिता लागू 
करने की अमेरिकन नौति कोई विशेष रूप से सफल नही हुई है। कुछ एकाधिकारों ने तो कानून 
की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी और बुछ ने केवल अपनी क्रियाओं के लिए मिलने वाले दण्ड से 
बचने का प्रयास किया | यदि कभी सरकार किसी एकाधिकार को भग करने मे सफल भी हुई, तो 
भी वह पूर्ण प्रतियोगिता से युक्त बाजार-दशाएं' उत्पन्न करने मे समर्थ नहीं हुई | वास्तव में, जब 
किसी एकाधिकार को भग करने का आदेश दिया जाता है, तो बह अपने को छोटी-छोटी प्रकट रूप मे 
पृथक्‌ दिखाई देने वाली कई कम्पनियों मे बिखरा लेती है जिससे अल्पाधिकार (008070४) की स्थिति 
उत्पन्न ही जाती है परन्तु अल्पाधिक्ार की स्थिति एक फर्म के एकाधिकार (7700/0)9) की स्थिति 
से किसी प्रकार भी श्रेष्ठ मही होती। इसके अतिरिक्त, अभी हाल के बर्षों मे एकाधिकारों पर 
नियन्त्रण करना और भी कठिन हो गया है वयोकि उनमें से अनेको का जन्म व्यापार सघों वी 
क्रियाओं के फलस्वरूप होता है अयवा वडी-बडी फर्मा के गुप्त एवं औपचारिक सहयोग के वारण 
होता है। इन फर्मो के बीच एकोकरण के सम्बन्ध में कोई वास्तविक करार नही होता । अन्त मे, 
एकार्विकारों के विनाश का अथ होगा उनके लाभो से भी हाथ धोना। एकाधिकार वी समस्या 
का एक समुचित हल यह हो सकता है कि केवल इसकी हानिया को समाप्त किया जाए और कुछ 
ऐसे लाभो को ज्या का त्या बनाये रखा जाएं जंसे कि बडे पैमाने का उत्पादन, वित्तीय शक्ति, 
उत्पादन में निरन्‍्तरता एवं स्थिरता और मद्दी का सामना करने की क्षमता आदि। अतः यही 
निष्कर्ध निकाला जा सकता है कि एकाधिकारों को भंग करना समस्या का कोई हल नही है और 
यह कि इसके लिए किसी बेकल्पिक नौति को तलाश की जानी चाहिए । 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि “ट्रस्ट-विरोधी कानूनों के घर” संयुक्त राज्य 
अमेरिका में प्रारम्म मे बनाये यये विधान का उदोदय एकाधिकारों के निर्माण को रोकना था, 
परन्तु वाद के कानुनो का उद्द श्य था एकाधिकारो को अनुचित कार्यवाहियों को समाप्त करके स्वस्थ 
एवं उचित प्रतियोग्रिता बनाये रखना । 
(3) उचित एतियोगिता को स्थापना (ई४ए/थादवढड ण॑ सदा टएगएलातपणा) २ 

एक्ाधिकारी की शक्ति वस्तुत: इस तथ्य में विहित होती है कि उसके सम्मुख किसी 
वास्तविक अथवा सम्भाषित प्रतियोगिता का अभाव होता है अथवा उसे यह विश्वास होता 
है कि वह प्रतिइन्द्दी फर्मों के प्रभावपुर्ण कार्य संचालन को रोक सकता है। एकाधिकारी फर्मों के 
दुश्पयोगो के अन्तर्गत हम उन विभिन्न उपायो का जिक्र कर चुके हैं जिनके द्वारा कि एकाधिकारी 
फर्मे' प्रतिद्न्द्वी फर्मों को नुकसान पहुँचाने और उन्हे नष्ट तक करवे का श्रयत्न करती हैं। 
ऐसा करते समय वे बर्बंघानिक एवं अनैतिक तरीकों का आश्रय लेने में कोई सकोच नही करती। 
अनेक देशो मे, कानून इसीलिये बनाया गया है कि जिससे उचित प्रतियोगिता बनाये रखी जा सके 
और प्रतियोगी व्यापाद के अनुचित दरीको को रोका जा सके । परन्तु एकाधिकारों पर रोक लगाते 
तथा सम्भावित प्रतियोगिता को बनाये रखने के मार्य में अनेक व्यावद्वारिक कठिनाइयाँ सामने आती 


१११ 


करने वाली फर्मे भी । इस स्थिति मे, फर्मो का एकौकरण, अकुशल इकाइयो की समाप्ति, उन्नत 
उत्पादत-विधियों का विकास, उत्पादन-लागत का होना और देशी तथा विदेशी वाजार का विस्तार 
करने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार करना अत्यावश्यक हो जाता है । विकासशील देद्ष में, प्रत्येक 
बस्सु का बाजार छोटा तथा विस्तारशोल होता है । इस स्थिति मे, यह अच्छा होगा कि प्रतियोगी 
फर्मे बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से एक साथ मिल जाएं । यहाँ एकीकरण का उद्देश्य यह 
नही होता है कि अतिरिपत लाभ प्राप्त करने के लिए उपज को सीमित किया जाए, बल्कि यह 
होता है कि बाजार के विस्तार के द्वारा अधिदा उत्पादन किया जाए। 

में एकाधिकारों के ठोस लाभ हैं और सन १९२९-३३ की वडी मन्दी के समय से ही 
इनको अधिकाधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है जिसके कारण अब एकाधिकारो के नियंत्रण एवं 
नियमन के सम्बन्ध में काफ़ी विचार-परिवर्तत हो गया है। पश्चिमी देशों में एकाधिकारों के लाभो 
को भारी महत्व प्रदात किया जाता है और ब्यापार संघों आदि के रूप ग्रे फमों के एकीकरण की 
ओर रुज्ञान बढ़ रहा है। 

एकाधिकार फा नियन्त्रण तेया नियमन 
(एकछण ॥9 एछोशकोभांक ण॑ ०१००५) 


१६वी शताब्दी की अन्तिम तिमाही तक, सरकारों को किसी एकाधिकारी समस्या का 
ज्ञान नहीं भा । यह समस्या इ गर्लैष्ड जैसे देशो मे भी वर्तमान नहीं थी, जहां कि प्रत्येक उद्योग मे 
अनेक प्रमुख फर्में विद्यमात थी । लगभग एकाधिकारी एकीकरण पहले रेलवे कम्पनियों का हुआ । 
मे कम्पनियाँ क्वाम यातायात आदि के लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से परस्पर मिल गई थी। 
एकाधिकारी एकीकरण की समस्या केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, फनाडा तथा ऐसे नये देशो में 
उत्पन्न हुई जहाँ कि तिवेश के काफ़ी अवसर विद्यमान थे और जहाँ एकाधिकारी संघो के लाभ भी 
काफ़ी अधिक थे। इसके साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति व्यवताय को बारम्भ तथा संचालन करने के 
अबसर की तलाद मे था ओर पहले से ही स्थापित फर्मों के धमकीपूर्ण रुख तथा घातक 
प्रतियोगिता का सामना करने की स्थिति मे नही था । 


(१) एकाधिकार-बिरोधो बिधान (#0४-090०१0/०५ .68 30०7) : 


हितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जमंनी तथा अन्य अनेक देशो में 
एकाधिकारों को रोकने और यहाँ तक कि उनको भंग करने के लिए भी कानून बनाये गये । संयुक्त 
राज्य अमेरिका मे, सम १८८० का दार्मन ट्रस्ड-विरोधी अधिनियम तथा राघीप आयोग अधिनियम 
[ए०ठलत्र 0०ग्रा्ठा5चर०० 8०), तथा सब १६३६ को रोविन्सन पेठमेक अधिनियग आदि राब कानून 
के लिए ही बनाये गये थे । वास्तव मे, संयुक्त राज्य अमेरिका मे एकाधिकार के नियन्त्रण को ऐसी 
महत्वपूर्ण समस्या समझा जाने लगा कि राष्ट्रपति जेसे सर्वोच्च पद के चुनाव-अभियान में भी इसको 
प्राय. सम्मिलित किया गया । उदाहरण के लिए, सन्‌ १९१२ में जन बुडरोविल्सन प्रसीडैन्सी के 
लिए छुने गये चुनाव सम्बन्धी एक मच्र पर माँग की गई कि एकाधिकार पर अधिक प्रशावद्ाली 
नियन्त्रण लगाया जाए, और उनके राष्ट्रपति घुने जाने के एकदम पहचात्‌ ही शर्मन अधिनियम में 
संझोपन करने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया था। इसके पश्चात अमेरिका मे द्रस्ड-विरोधी 
विधान को सागू करने के निरन्तर प्रयास किये जाते रहे ओर इस अवधि में, सरकार ने व्यापार- 
संघो से सम्बन्धित सैकडो मुकदमे सफलापूर्वक लड़े। एकाधिकार-विरोधी काजूनों दारा तीन कार्य 
करते का प्रथत्त किया गया :-- 


(क) एकाधिकारी फर्मों को अस्तित्व ये आने से रोकता; 


भ्रद 


कर दूसरे कर से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। ध्ो० प्रैटट का कहना है कि “प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
कर, काफी व्यापक रूप में, आय के ऐसे किसो भी विशिष्ट पुनवितरण के वैकल्पिक साधन हैं जिस 
ओर कि तत्कातीन सरकार का भुकाव हो //४ 


करो की दोनो ही प्रकार की व्यदस्थाएँ एक दूमरे वी पूरक (८००गाएध्यव्यावा३) है । 
बाज्छनीय यह है कि राष्ट्रीय आय को सभी श्रेणियों तथा उसके सपरी भागों वा यधासभव समान 
मूल्याकन किया जाना चाहिए और समान रूप से ही उठ सभी पर कर लगाये जाने चाहिये और 
यह कार्य सर्वोत्तम रीति से तब किया जा सकता है जवकि प्रत्येक नागरिक के राजकोपीय दायित्व 
(85८० ००॥897०7) को प्रत्यक्ष एव परोक्ष करो के बीच विभाजित कर दिया जाय। किसी भी 
आय पर प्रत्यक्ष कर लगाये जाने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसका सही-सही मृल्याकन 
किया जाए। किन्तु व्यवित की बाय वा सही मूल्याकन (००7८० 97ए97450) तो कभी-कभो ही 
सभव होता है। प्राय ऐसा होता है कि कुछ आय तो मूल्यावन से बिल्कुल ही बच जाती है और 
फुछ का कम मूल्याकन हो जाता है। मूल्याकन का आधार चाहे कुछ भी क्यों न हो, कुछ आय तो 
निश्चय ही पूणत अथवा आशिक रूप से निर्धारण से बच ही जाती है। प्रत्यक्ष मूल्याकन में पाई 
जाने वाली अशुद्धियाँ दया कप्तियाँ तथा प्रत्यक्ष करो का छिपाया जाना एवं उठसे बचना--ये 
सब बातें परोक्ष क्रो की पद्धति द्वारा मासूम की जा सकती है और ठीक भी की जा सबती हैं । 
अन्य शब्दों में, जो आय प्राप्ति के समय प्रत्यक्ष मूल्याकन से पूर्णतया अथवा आशिक रूप से, सफलता 
पूर्वक बचा ली जाती है, वह परोक्ष कराघान की रीति द्वारा आगे चलकर उस समय फिर ली जा 
सकती है, जबकि व्यक्त उसको व्यय करता है ) इस प्रकार, करदाता का कर अदा बरने का राज- 
कोपीय दायित्व या तो पूर्णन प्रत्यक्ष वराधरान द्वारा अथवा पूर्णत परोक्ष कराधान द्वारा, अथवा 
अशत प्रत्यक्ष और अशत परोक्ष कराधान द्वारा पूरा कराया जा सकता है । वह राजकोपीय पद्धति 
(509] 5५७९॥॥) जिसमे कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, दोनो हौ प्रकार के कर साथ-साथ लागू किये जाते 
हैं अपदा नेवल परोक्ष कर। इन मानो मे, ये दोनो ही प्रकार के कर एक दूसरे के पूरक हैं ।४ 


इसके अतिरिक्त करो का ऐसा विभाजन इस बात को भो सभव बनाता है कि आब की 
उन असमानताओ को कम किया जा सके जो कि तब उत्पन्न हो जातो है जबकि करो की दोनो मे 
से केवत़ एव ही व्यवस्था दरंमान होती है अथवा जब इन दोनो में से केबल एक्ही उन्नत हो 
जाती है। दोतो ही प्रकार के करो का उपयोग करने से करो को एक अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण 
व्पवस्था की स्थापना हो जाती है व मुकावले उस व्यवस्था के जो कि किसो एक प्रदार के करो 
का /220 2 करने से स्थापित होती, और करो की ऐसो पूर्ण व्यवस्था चूंकि अर्थव्यवस्था के 
विभिन्न भागो पर समान दवाव डालती है, अत कराधान में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाने के 
साथ ही साथ इस बात के विषय में भौ आश्वस्त करती है कि उससे राजस्व की अधिकतम सभव 
प्राप्ति हो सके । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो की समन्वयपूर्ण कार्रवाई (००ण०ा१७९० ४९४०7) प्ले 
एक अधिक लोचपूर्ण कर-पद्धति की स्थापना सभव हो जाती है जो कि करो का अपेक्षाइत अधिक 
यथार्थ वितरण करने में समये होती है। 


एब दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त, दोनो ही करो की पद्धतियाँ उत 
सघर्षोत्तादन शक्तियों (ग०0079] 0८९४) को भो स्यूनवम करती हैं जो कि दोनो ही करो के 
सग्रह में सामने आती हैं। परोक्ष कराधान की पद्धति सधर्प करन वाली शक्तियों को इसलिये 
न्यूनतम करती है क्योकि (१) कर ठीक उसी समय एकत्र किया जाया है जबकि आय यच की 
जाती है, और (२) भुग्तान की राशि को ऐसी छोटी-छोटी डिस्तो से विभाजित कर दिया जाता 


4 # | छा ०9 ०॥, 9 23 “0३७६ & ७76० इब78०, 6000 आ॥३ 76० ६8४६8 878 बांदा 
ग्रका१० ए्रव्पराणव; ण॑ बठआव्यगड़ 20. क्ाग्रष्णेडा वढवाइप्राध्घ0 0००0० -. 0 - राक - फ्रढ 
हणपथ्शातक्षा' ण॑ ऐ० तैब३ हा3५ ७९ छलाः "* 

]5. बहुत से अर्थशास्त्री दोनो ही प्रकार के करो के परस्पर पूरक होने को बात को स्वीकार 

तो बरते हैं परन्तु अनिवार्यत उस्र रूप में नही जैसा कि डि मार्दो ने वर्णन क्या है और जिसका 
हमने ऊपर उल्लेख किया है । 
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है । सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई कानून से बचने को सम्भावना की है। उदाहरण के लिए, एकाधिकारी 
च्यक्ति व्यापारियों तथा प्रतियोगियों ते मिल सकते हैं लौर मिलकर कीमतो तथा कुल उपज की 
माजा का मिर्घारण कर सवते हैं । इस स्थिति में, सरकार के लिए उनका पता लगाना बडा कठिन 
होता है। फिर, यह भी हो सकता है कि कोई एकाधिकारी घटी हुई लागतो तथा बढ़ी हुई कार्य- 
क्षमता के आधार पर कीमतों मे कटौती कर दे, यद्यपि उसका वास्तविक उद्ं श्य यही होता है 
कि प्रतियोंग्रियों को समाप्त किया जाए अथवा समावित प्रतियोगियों को सम्राप्त किया जाए अथवा 
संभावित प्रतियोगियों को बाजार मे प्रवेश करने से रोका जाए। एकाधिकारियो द्वारा की गई ऐसी 
फार्यवाही सरकार को बडी खराब स्थिति भे ला पटकत्ती है। सरकार एकाधिकारी के विरुद्ध कोई 
बाय॑वाही इसलिये नहीं कर सकती क्योकि एकाधिकारी यह कह सकता है कि कीमत में की गई 
कमी उचित है और वह उपभोक्ताओं की सहायता के लिए है। कोई कार्यवाही न कर सकने का 
परिणाम यह होगा कि एकाधिकारी वास्तविक एवं समावित प्रतियोगिता को समाप्त कर देगा और 
अपनी दाक्ति बढ़ा लेगा । फिर, एकाधिकारी विभिन्‍न नामों से अपनी और ऐसो फर्मे' स्थापित कर 
सकता है जो कि उसके प्रतिद्वन्दियों की उत्पादित वस्तुओं को कम बेचें | जब भ्रतिद्व्द्दी उज़्ाड 
दिये जाते हैं अथवा मुख्य फर्म मे विलीन हो जाते हैं तो एकाधिझारी अपनी फर्जी फर्मो को बन्द 
कर सकता है। इस प्रकार, अनेक ऐसे उपाय है जिनके द्वारा एकाधिकारी व्यक्ति या फरमें स्वल्य 
प्रतियोगिता की स्थापना को कठिन बना सकते हैं । 


इस सबके अलावा, आजकल अनेऊ व्यावस्ताय ऐसे हैं जिनमे बडे पैमाने का उत्पादन होता 
है जिसके फरतस्वरूप उनमे केवल योडी सी फर्मे ही खप सकती हैं। इसके बावजूद कि सरकार 
स्वस्थ प्रतियोगी वातावरण की स्थापना करना चाहती है , किन्तु फिर भी ऐसा करना बड़ा कठिन 
होता है। नई फर्मो के लिए यह बडा कठिन होता है कि वे चालू फर्मो से प्रतियोगिता करें अथवा 
उन्हें बाजार में कोई स्थान नहीं मिलता क्योकि बाजार में अधिक फर्मो को ख़पाने की क्षमता नही 
होती । इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि चालू फर्मो की प्रतिष्ठा इतनो ऊँची हो कि नई 
फर्मो के लिए उनसे प्रतियोगिता करना अत्यन्त कठिन ही जाए। अतः उचित एवं स्वस्थ प्रतिपोगिता 
की स्थापना वी बात थदि संभव मही, तो कठिन अवद्य है । 


(३) कोमत तथा उपज-निपन्द्रण की कार्यवाहियाँ (९०९८ शञ4 0050 (0000 ](९७४४:८७) : 
एकाधिकार की आलोचना इसलिए की जाती है कि यह झँची कीमत वसूल करता है भौर 
उपन को प्रतियोगी-स्तर से गीचे से थाता है। इसलिये यह सुझाव दिया जाता है कि एकापिवारियों 
को छरा बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे प्रतियोगी कीमतें तथा उपज की मांत्रा 
निर्धारित करें । यह नीति जनोपयोगी एकाधिकारो के सम्बन्ध मे अपताई जाती है। परिणामस्वरूप, 
महू रीति जनोपयोगी सस्थाओ के नियन्त्रण के सम्बन्ध मे लागू की जाती है। यहाँ यह वात 
भी घ्यान रखनी आवदयक है कि कीमत तथा उपज के निर्धारण की वात सभी एकाधिकारो के लिए 
राभव एवं उचित नहीं है । 
(४) ऋताओ के रंप (एपला३5९०४ #७३०ल5४ं०४) : 


कुछ लोगो से विक्र ताथो के संघ बनाने का सुझाव दिया है| इसका उदंश्य फ्रताओ 
की सौदा करने की स्थिति भे सुघार करना होता है । यह सुझाव इस मान्यता पर आधारित है कि 
एकाधिकारी (70०9०७/ को क्रोताओं वी सौदा शक्ति से और विक्रेताओं मे प्रतियोगिता का 
अभाव होने से शक्ति प्राप्त होती है और उक्त सुझाव के द्वारा उपभोक्ताओ की सौदा झक्ति बढाई जा 
सकती है ओर उनमे परस्पर प्रतियोगिता को दूर किया जा सकता है जब कता किसी संघ के रूप 
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में संगठित होते जाते हैं, तो उतकी सोदा करने की शक्ति बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप मूल्य निर्धा- 
रण पर एकाधिकार (70000०५) तथा एकक्रमण [(7707005०79), दोनो की ही शक्ति का प्रभाव 
पड़ता है, करता संघ के बनने के कारण केवल एकाधिकारी शक्ति का ही प्रभाव नही पढता। 
सिद्धान्त रूप में तो क्रेता संघ संभव है परन्तु व्यवहार में इसके निर्माण में अनेक 
कठिनाइयाँ सामते आती हैं । एक तो इसलिए क्योकि क्रेता या उपभोक्ता देश भर मे फैले होते हैं। 
और कुछ मामलो से तो विदव भर भे फंसे होते हैं । यह तो सरल है कि कुछ फर्मों को संगठित कर 
लिया जाए और उनको एकाधिकार्री संध मे परिवर्तित कर लिया जाए, परन्‍्तु देश के फंसे हुए 
उपभोक्ताओ को किसी प्रमावपूर्ण रीति से एक साथ मिला लेना बडा कठिन होता है। और यदि 
ऐसा संघ बन भी जाए तो भी मूल्य तथा उपज का निर्धारण विशुद्ध भ्रतियोगी शक्तियों द्वारा नहीं 
होगा बल्कि एकाधिकार-एकक्रमण (707070५-॥०70०75०४५) की शक्तियो।द्वारा ही होगा । 
(५) अचार (?एछणाण५) : 


पोगू तथा कुछ अन्य अधंशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि एकापिकारों पर निमल्रण 
करने के एक उपाय के रूप से प्रचार का उपयोग किया जाए। यदि एकाधिकारी फर्मो से 
सम्बन्धित अनेक ऐसी विस्तृत बातो का खूब प्रचार किया जाए, जैसे कि प्रतिद्वन्दियों से उनका 
बल प्रयोग, अनुचित साधनों का उपयोग, घातक या गला-काट प्रतियोगिता, कीमत तथा उपज 
सम्बन्धी करार, विधायकों एवं जजो को उनके द्वारा रिश्वत देना, राजनतिक दलो को उनके द्वारा 
घन्दा देना तथा उनके द्वारा भारी लाभ कमाना आदि, तो एकाधिकारी फर्म सरकार तथा जनता, 
दोनो से ही डरेंगी ओर यह हो सकता है किवे अधिक तकंयुक्त तथा कम आपत्तिजनक उपाय काम 
में लाएँ। इस प्रकार, प्रचार एक बडा अच्छा उपाय है किन्तु फिर भी वाड्छित लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए केवल यह स्वयं ही पर्याप्त नहीं है । 
(६) उपादान तथा कर (5700आंता65 200 875८७) : 

झीमती जोन रोबिन्सम ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी मूल्य तथा प्रतियोगी उपज 
की प्राप्ति के लिए उपादान तथा कर किस प्रकार मिल कर काय॑ कर सकते हैं। मात लीजिए, 
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सरकार मे अधिकतम कीमत के रूप में कोई प्रतियोगी-कोमत निश्चित कर दी है जिसे कि कोई 
एकाधिकारी वसूल कर सकता है। इस स्थिति में सरकार स्रीमात्त लागत तथा जौसत लागत के 
अन्तर का हिसाव लगा सकती हैं और अन्तर कौ उस धदराशि को एकाधिकारी फर्म के प्रति 
इकाई उत्पादन के उपादान के रूप मे निश्चित कर सकती है। इसका अर्थ यह होगा कि एकाधिकारी 
की औद्त एवं सीमान्त लायते समान रूप से इस राशि के वराबर कम हो जायेगी इसके साथ 
ही, रारकार एकाधिकारी उत्पादन की एक अनिवार्य शर्ते के रूप मे, सम्पूर्ण उपादात के बराबर 
कोई एक मुद्त कर लगा सकती है । जैसा कि पीछे के रेखा-चित्र मे यही दिखाया गया है। 


इस रेखाचित्र मे, २, रेखा एकाधिकारी उत्पादय वी औसत आय अथवा माँग बक्र 
(१६०७४70 ०0९७) को प्रदर्शित करती है । 80”, और !४८/ रेखाएँ उपादान की स्वीकृति से पूर्व 
की औसत झर सीमान्त उत्पादन-लागतें हैं। 0२९ प्रतियोगी कौमत है (अर्थात्‌ जहाँ धर”, और 8९7 
एक़ दूसरे को कादती हैं) । यदि सरकार प्रतियोगी कीमत निश्चित करती है तो एकाधिकारी को 
प्रति इकाई जो हानि होगी वह ९5 के बरावर द्वोमी । मान लीजिए, सरकार उपज की प्रति इकाई 
पर २8 के बराबर उपदान देकर उस हाति को पूरा करने को तैयार हो जाती है। तो चूंकि 
उत्पादन की हुई सभी इकाइयों को एक समान उपादान ($00809) प्राप्त होगा, अतः 80" और 
१0! निम्न स्तर पर आा जायेगी कौर वे 8८१ तथा (०८४ दत जायेंगी। सरकार द्वारा दिये 
जाने वाले कुल उपादान की राशि 58” (१५ के बराबर होगी । इसके साथ ही सरकार यह भी 
कर सकती है कि कुल उँपादान के वराबर एक मृइत कर (ह"॥” प्रर्ट) लगा दे और एकाधिकारी 
उत्पादन के लिए उसकी अदायगी आवश्यक कर दे । जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, उस्ते कोई 
हानि नहीं होगी वयोकि उपादान की पूर्ति कर-आाय से हो जायेगी। किन्तु उपभोक्ता को इससे एक 
निश्चित लाभ होगा ज्लौर वह यह कि प्रतियोगी कीमत तथा प्रतियोगी उपज्ञ का निर्धारण हो 
जायेगा। रोबिन्सत का कहना है कि यह रीति कभी भी व्यवहार में नहीं लाईं गई। 
एकाधिकारी मियन्त्रण की नीतियों में नये परिवर्तन 
(8९८९४ (998९5 90 2400०ण9 ९०छाण एगांलं७) 
यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि सन्‌ १९३० के मन्दी-काल से ही एकाधिकारों की 
समस्या के सम्बन्ध मे सरकार तथा जनता के एल्ल मे निरिचित परिवर्तन हुआ है। थह प्रवृत्ति केवल 
योरोप मे ही नहीं प्रक८ हुई बल्कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे भी पाई गई जो कि सदा ही अपनी 
हृढ़ एकाधिकारी-विरोधी नीति के लिये विस्यात रहा है। सम १९२९-३३ की बडी मन्दी इस 
सम्बन्ध भे बडी आसे खोलने वाली थी जिसने लम्बो मन्‍्दी का मुकाबला करने के लिए एकाधिकारी 
फर्मों की श्रेष्ठता को और प्रतियोगी फर्मो की कमजोरी को स्पष्ट किया। अब यह माना जाने 
लगा है कि ऊंची कीमते वसूल किये जाने सथा उपज को सीमित किये जाने की अपेक्षा फर्म की 
स्थिरता बडे, महत्व की चीज है | इसके अतिरिक, अब लोग एकापिकार के गुणों की भी बखान 
करने लगे जबकि मन्दी प्ले पूर्द को अवधि मे वे केवल एकाधिकार के दोपो का ही उल्लेख किया 
करते थे । एकाधिकारी नियन्त्रण एवं नियमन की समस्या के प्रति लोगो के रुख में परिवर्तव लाने 
के लिए अनेक कारण उत्तरदायी ये, जेसे कि विदेशों प्रतियोगिता का मुकाबला अथवा विदेशी 
बाजार पर कब्जा करते के लिए एकीकरण की आवश्यकता, जब मन्‍्दे वाजार का सामना करना 
हो तो उपज को सीमित करने की आवश्यकता, विज्ञाल वित्तीय एवं अन्य साधनों के लाभ, बडी 
पूंजी वाली फर्म को उपलब्ध होने वाली आन्तरिक किफायतो के कारण अधिकतम लाभ प्राप्त 
करने की आवश्यकता, और अनावश्यक प्रतियोगिता को समाप्त करने की आवद्यकता जिससे कि 
कीमतो एवं उपज के उतार-चढाव को रोका जा सके । योरोप मे, अनेक सरकारो ने एकाधिकारी 
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संग्रठनों के निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्या । इंगलैण्ड में, मन्दी रो उत्पन्त जागरण के 
कारण अनेक प्रस्चिद्ध सगदनो वा निर्माण हुआ जैसे वि इम्पीरियल केमिउल्स आदि । संयुक्त राज्य 
अमेरिका मे, सरकार वा विरोध शर्त: कम हो गया और उसने व्यावसायिव फर्मो के बीच 
औपचारिक तथा अनौपचारिक करार सम्पन्न कराने में सहायता की ताकि व्यावसायिक इकाइयों 
की शक्ति में वृद्धि हो 

भारत जैसे अल्पविकसित देश में, एशाधिवारों के पक्ष तथा विपक्ष मे कभी भी कोई 
हृंढ एवं जाग्रहक जनमत उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे देशों भें एदाघिकारी संगठनों वा विद्येष महत्व 
होता है क्योकि प्रतियोगी फर्मा के मुकावले मे ऐसे देशो के लिये अधिक उपयुक्त होते हैँ | इनके 
सभी लाभ और विशेष रूप से आन्तरिक एवं वाह्य क्िफायतों का पूर्ण मप से शोपण करना बड़े 
महत्त की चीज है । फिर, उन्नत देशो की प्रतियोगिता का सामता करने के लिए भी एकाधिकारों 
के दुस्पयोग विधायी तथा अन्य उपायो द्वारा दूर करन होगे विन्तु एकाधिशारों के निर्माण को 
प्रोत्साहित व रेंगे । और क्या कहा जाय, अधिकाश विव्रासश्ीत देशों में, उत्पादन के अनेब क्षेत्रों 
में विद्यमान सरकारी उद्यम भी एवापिवार के ही रुप लेते जा रहे हैं । 


कुछ चुने हुए सदर्भ प्रन्य 
] 8 # 06 रठछणा5इणा +. ०च०एणफञ 
2. उ06था रिए0050 ए९०४णाए५.. ०. फ़राएचदिए. 007फीग०0-- 
टाग्यझाहा 3 
३, कल शार सक्ला +फए/९8 8&20०0007०5, (॥४०7/९7 3, 
4. 0वत्गाणा। ४0 905880 छ४०॥०गा० शि॥6करौ९४ 04 /706॥५, (क्श/ध 
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एाशश्हारकाा४ 00557स्‍0४5 
शृ गिकार से या आशय है ? एवाधिकारी शक्ति वी उत्पत्ति के तत्वों की विवेचनां 
कीजिए। 


जा ॥5 ताक ७५ पराणाएफणेए १ 90055 तह लशाला [0 धार हाठ्णो 
॥णा090]५ 7०ए्च 

२३ एकाघिकार के आधिक परिणामो की विवेचना कीजिये । 
॥50055 ॥॥6 €९०)णा॥९ ९ण5९वचप्थ०९५ 6 रजाकणए 

३ एकाधिकार वया है? एकराथिकार वे तियस्त्रण तथा नियमन की विधियों वा वर्णन 
वीजिये। 
७७६ ५५ ग्ृञ००००)) ? ऐ6६८7७९ शाह 0९०९६ 0 €णाधाण बवा060 उल्हणैक्ांणा रण 
ग707079009 

४ एकाधिकार की उत्पत्ति के वया-क्या वारण है ? इसके गुण-दोषों की विवेचना कीजिये | 


७१७ अश् फट ९३७५१९५ 697 पर ह्ञा०छतो ती क्रा०त०9 ? ए52ए55 705 प्रदाक गाए 
9ल९॥6॥5 


जनोपयोगी उद्यम 
(?४७9॥० ए॥॥06७७) 


प्रारस्मिक--जनोपपोगो उद्यम से आशय - 

“जनोपयोगी उद्यम” दब्द का प्रयोग ऐसे उद्योगों के वर्ग के लिए किया जाता है जो 
कि जल, गैस, बिजली, टेलीफोन व अन्य सचार साधनों तथा सभी प्रकार के परिवहन (॥40890/) 
के साधनों वी व्यवस्था करते है। ये उद्योग जनहित अथवा सावंजनिक हित से प्रभावित कहे जाते 
है । इसका कारण यह है कि ये ऐसी वस्तु या सेवा प्रदान करते है जो कि समाज के आथिक 
जीवन के लिए अत्यावश्यक होती है और जिसे स्ावंजनिक आवश्यकता माना जा भ्रकता है। इन 
उद्योगों की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उनका 
अध्ययन भी एक विद्विष्ट प्रकार एवं दृष्टिकोण से क्या जाए। 


जनोपयोगी उद्यमों के विशिष्ट लक्षण 
(एश्व्णांग्रांधं६ ० ?णाा४० एध॥8०) 
जनोपयोगी उद्यमों के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। उत्पादव का उद्देश्य तथा 

उत्पादन की दशाए, इन दोनो के ही दृष्टिकोण से ये उद्योग अन्य उद्योगों से भिन्‍न होते हैं। 
जनोपयोगी उद्यम अधिकाशत प्राकृतिक एकाधिकारों (78/ण० 7707070०8) के रूप में पाये 
जाते हैं। ऐसा इसलिये होता है क्योकि किसी विशेष सेवा व्यवस्था करने के लिए समाज के 
दृष्टिकोण से किसी एक ही फर्स के अस्तित्व को न्‍्यायोचित्त ठहराया जाता है। चूंकि इन उद्यमो 
को एकाधिकारों के रूप में कुछ शक्तियाँ (90#०:७) प्राप्त होती है, अत. इन पर किसी न किसी 
प्रकार का सरकारी नियन्त्रण अवश्य लगाना होता है ताकि उनको जनता का झोपण करने से रोकय 
जा सके । 
(अ) उत्पादित माल के विशिष्ट लक्षण (?६०७॥शाएं६ 0 एल ए7०0ए०) : 


(१) माल को बजाय सेवाओं में ध्यवहार (9९७॥0877 इ/शं०८७ उदय सवा 
8००५५)--जनोपयोगी उद्यमो का उत्पादन अन्य प्रकार के उद्योगों के उल्लादन से उल्लेखनीय रुप में 
भिन्नता रखता है । जनोपयोगी उद्यमों का सम्बन्ध वस्तुओं (8००१७) की अपेक्षा रोचाओ (३४८४०६७) 
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से होता है परिवहन तथा संचार की सुविधाओ को निश्चय ही सेवाएं और ऐसी सेवाएँ 
कहा जाना चाहिए जो कि अमूर्त (00शाषटा0६) तथा अभौतिक (707 ्रशधांभ) होती हैं, | गैस 
जल तथा बिजली बस्तुएं अवश्य हैं, परन्तु अन्तिम विश्लेषण (!३७ 7295) करने पर हम यह 
पाते है कि इस सम्बन्ध में यदि कोई चीज महत्वपूर्ण है तो बह वस्तुएं (80005) नही अपितु घर 
में उनकी निरन्तर एवं विश्वस्त रूप से होने वाली प्रूत (7709) है। इसलिए उन्हें ्रेवामदार्थ 
($धश०० 070०0७०७७) कहा जाता है । 

(२) उत्पादित माल संग्रह के योग्य नहीं (000०६ 86 00 ज0%0८)--जनोपयोगी 
उद्यमों के उत्पादित माल का अन्य महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उनका सप्रह एवं संचय नहीं किया 
जा सकता । परिवहन, संचार तथा बिजली का बिल्कुल भी संग्रह नहीं किया जा सक्‍ता। जल 
तथा गैस को यदि किसी प्रकार संग्रह किया भी जाएं अथवा उसको भण्डार मे एकत्रित किया भी 
जाएं तो यह काय॑ इतना मेहगा सिद्ध होगा कि उसमे उत्पादित वस्तुओ में स्थायित्व बताये रखना 
संभव नही है। सेवाओ का उत्पादन माँग में होने वाले परिवर्तनों के साथ ही वदलता रहता है। 
अतः इन सेवाओं की माँग से भी समय, ऋतु तथा अवसरो के अनुसार व्यापक परिवर्तन होने 
निश्चित हैं। इन सेवाओ की भाँगे विविध प्रकार की होती हैं जैसे अधिक काम के घण्टो के समय 
की माँग, अवकाश काल की माँग, अधिक मात्रा की माँय तथा मौसमी माँग । चूँकि उद्यम को जब 
भी और जहाँ भी आवश्यकता हो, तुरन्त ही सेवा प्रदान करने के लिए प्रस्तुत रहना होता है अतः 
अनिवाय रूप से इत सेवा-पदार्थों को अधिक मात्रा म॑ सुरक्षित रखना होता है। इसका प्रभाव सेवा- 
पदार्थों के संभरण ($०७9)9) की लागत पर पडता है। 

(३) जनोपपोगो सेवाओं की निरन्तर माँग का होना (००७४9०००४ 0 रण 
790॥0० ७॥॥9 $श४००४):--जनोपयोगी स्ेवाओ की आवश्यकता तथा माँग निरन्तर चौबीत 
धण्टे रहती है। जल, गैस, बिजली, टेलीफोन, सेवा, रेल तथा वायु परिवहन आदि की सेवाओ को 
आवश्यकता क्या दिन तथा क्या रात हर समय बनी रहती है केवल सडक यातायात 
ही नगरो तथा उप-मगरो मे रात्रि को कुछ घण्टो के लिए स्थग्रित रहता है । अतः जनोपयोगी उच्चमो 
को तमाम दिन तथा रात थोड़ी बहुत मात्रा अवश्य ही अपना कार्य-संचालन करते रहना होता है। 

(४) प्तमान डिस्म को सेवायें ($धए९०८४ 07९ ० ण्शाणिए 4५०॥9)--इसके बति- 
रिक्त, जनोपयोगी उद्यम द्वारा जो सेवा प्रदान करनी होती है उसकी किस्म अथवा कोटि (१०४॥३) 
बिल्कुल समान रखनी होती है; और कम से कम किसी भी एक उद्यम अथवा संख्या के क्षेत्र की 
सीमा में तो ऐसा करना भावश्यक ही होता है। किसी क्षेत्र-विशेष में बिजली की व्यवस्था एक 
समान विद्यूत दाव (५०98८) पर करनी होती है और पानी एक समान दवाव ($७॥76 97९55ए०) 
पर देना होता है। इन सेवाओ मे ऐसतो कोई सम्भावना या गुजाइश नहीं होती कि मिल्त-भिल 
उपभोक्ताओ अथवा उपभोक्ताओ के वर्गों को प्रदान की जाने वाली सेवाओ को किस्म अथवा कोर्टि 
में अन्तर रखा जा सके। 

(५) सेवाओं का स्थानान्तरण सम्भव नहीं (४०४४४०८४ 276 00६ ६:805३८०४०)४)--अन्त 
मे, जनोपमोगी उद्यम द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, उसका स्थानान्तरण नही किया जा सकता। 
खरीदार अपनी माँग एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता को स्थानान्तरित नहीं कर सकता | यदि वह 
किन्‍्ही दो स्थानों के बोच रेल द्वारा प्रदान की गई सेवा से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इस सेवा को 
अन्य किसी कम्पनी से नहीं खरीद सकता । इसी प्रकार, यदि किसी नगर में बिजली के संमरण की 
व्यवस्था अस्नन्तोषजनक है, तो ग्राहक अन्य किसी उद्यम से उस कार्य को सम्पन्त करने के लिए नहीं 
कह सकते । 
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जनोपयोगी उद्यमो द्वारा उत्पादित माल की इन विशेषताओं के कारण, एकाधिकारी 
संस्था द्वारा ही उनका व्यवस्था सर्वोत्तम रीति से की जाती है | बडी मात्रा में स्थायी पूजीनिवेश 
(व्यजश धाएथ्शग्राथा) तथा व्यापक साजसज्जा के कारण, आध्िक दृष्टि से यह उचित नहीं होता 
कि दो या दो से अधिक कम्पन्तियाँ एक ही सेवा के संभरण (६४909) की व्यवस्था करें । 
(व) प्राइुतिक एकाधिकारों के रुप में जनोपयोगो उद्यम (?प्रणा० एध॥08४ 25 रण ऐै000- 
एछणा८७) : 
जनोपयोगी उद्यमो के उत्पादित माल की ऊपर उल्लेख को गई विश्विप्दताओ के कारण 
उनके संभरण की सर्वोत्तम व्यवस्था एकाधिकारी संस्थाओ द्वारा ही की जाती है। जनोपयोगी 
उद्यम अधिकांशतया एकाधिकारो संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं और उनमे प्रतियोगिता का 
प्रायः अभाव पाया जाता है। कुछ मामलों मे, सरकारों अधिकारियों द्वारा जन-सुविधा की इृष्टि 
से इन उद्यमो के एकाधिकारी रूप को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही 
कस्बे मे टेजीफोन कम्पनियाँ नही हो सकती क्योकि यदि ऐसा हुआ तो टेलीफोन लेने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को दो छेलीफोन लगवाने होगे । इसके अतिरिक्त, टेलीफोन के तार बिछाने तथा प्रशासनिक 
स्टाफ आदि रखने" मे भी दोहराव (0०७॥०७॥०7) होगा । इसी प्रकार, दो कस्बो के वीच रेलवे 
लाइन के मामते में तथा किसी नगर वी बिजली व्यवस्था के सम्बन्ध में एकाधिकार का निर्माण 
करके काफी मात्रा मे दोहरे खर्चो से बचा जा सकता हे । यहो कारण है कि जिसकी बजह से 
सरकारें एकाधिकारो को विशेष सुविधाएँ प्रदान करती हैं और किसो विशेष क्षेत्र में ऐसी सेवायें 
अदान करने के लिये एक कम्पती से अधिक को अनुमति देने से इन्कार कर देती हैं। 
फिर, जनोपयोगी सेवाओ की व्यवस्था यदि केवल एक ही कम्पनी द्वारा की जाती है 
तो उत्पादन-लागत कम की जा सकती है और इस प्रकार समाज को सस्तो दरो पर सेवायें प्रदान 
की जा सकती है। इसका कारण यह है कि स्थिर लागतें अथवा बेंधी लागतें (०७॥६४0 ०0०85) 
बड़ी महत्वपूर्ण होती है और कुल लागतो मे उनका अनुपात भी अधिक होता है । उदाहरणार्थ, रेल 
की लाइमें विछाता और रेलवे स्टेशन आदि बनवाता, अथवा टेनीफोन की स्थिति मे तार विछलाना 
या जलपूर्ति व्यवस्था की स्थिति मे पाती के पाइप विछवाना आदि ये सब ऐसे कायं हैं जिनमे 
भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होतो है। अतः जितनी अधिक सेवायें प्रदान की जाती 
हैं प्रति इकाई स्थिर लागत (020 ८०६७७) भी उतनी ही कम होती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन- 
लागत मे घट-बढ़ अपेक्षाइ्मत बहुत कम होती है। अन्य श्वब्दों मे, जब एक वार संपन्त्र की स्थापना 
हो जाती है, फ़िर उसके संचालन का व्यय अपेक्षाहत अधिक जही होता / इराक वर्ष गह हुआ 
कि एक बार संयन्त्र (9000) की स्थापना हो जाने के वाद, एक जनोपधोगी फर्म स्थिर लागतो 
तथा घटती-बढ़ती लागतो (एथव/३9)० ००४७) मे अधिक वृद्धि किये बिना ही जपना संचालत-कार्य 
जारी रख सकती है और क्रमशः अधिकाधिक मात्रा मे सेवाएँ प्रदान कर सकती है। इसके अति- 
रिक्त स्थिर लागतो को उपज की वहुसंस्यक इंकाइयो के बीच बाँटा जा सकता है | इसके प्ररिणाम- 
स्वरूप, उपभोक्ता अधिकाधिक तीची दरो से वस्तु प्राप्त कर सकते हैं बशतें कि वस्तु का उत्तादत 
बढाया जा सके । उत्पादन की किफायतो की विद्यमानता के कारण, चालू जनोपयोगी फर्म निम्नतर 
कोमतो पर अतिरिक्त व्यवसाय वी ज्यवस्था कर सकती है, फलतः यह एक नई कम्पनी की आकरय- 
कता को समाप्त कर सकती है। किन्तु यदि नई कम्पनी की स्थापना की जाती है तो जहाँ उसे भारी 
मात्रा मे निवेश करना होगा वहाँ उसके ग्राहकों की संल्या थोडी होगी जिन्हे ऊँची स्थिर लागतो 
का भार उठाना होगा ६ इसी प्रकार, इन उद्यमो के क्षेत्र मे जो फर्म पहले से काम कर रही होती 
है उसको एक बडा उल्लेखनोय लाभ यह रहता है कि कोई अन्य कम्पनी उससे प्रतियोगिता नहीं 
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कर सकती । अन्य शब्दों में, जनोपयोगी उद्यमो की स्थिति में, इकाई का अनुकूलतम आकार इतना 
बडा होता है कि प्रत्येक क्षेत्र मे केबह एक ही अनुकूलतम फर्म (शाधण वि) की गुजाइश 
होती है। सरकारी अधिकारी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और इसी वारण प्रतियोगी दशाएं 
उत्पन्न करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते; वे तो केवल इन एकाधिकारी फर्मों के अत्यधिक 
दुरुपयोग को रोकने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत, सरकारी अधिकारी उक्त क्षेत्रों में नई 
फर्मो के प्रवेश को रोकते हैं। 
यहाँ पह उल्लेज़नीय करना उचित होगा कि जनोपयोगी उद्यमो को यद्यपि ऐसे क्षेत्रों 
भे प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त होता है जहाँ कि वे अपनी वस्तुओ व सेवाओं या उत्पादन एवं सभरण 
(5७०//)) करते हैं, किन्तु फिर भी उन्हे स्थानापन्‍न वस्तुओं के रूप में प्रतियोगिता का सामना 
करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, बिजली कम्पनियों को गैंस कम्पनियों की प्रतियोगिता का 
सामना करना पडता है। रेलवे को रोडवेज तथा लारी सेवाओ की प्रतियोगिता का सामना करना 
होता है; और जहाँ तब अधिक दूरी के यातायात का सम्बन्ध है उन्हें वायु परिवहन की प्रतियोगिता 
का भी सामना करना पडता है। उपभोक्ताओं के तथा सम्बन्धित जनोपयोगी उद्यम के हृष्टिकीण 
से इस प्रतियोगिता का परिणाम अच्छा भी हो सकता है अथवा दुरा भी । उदाहरण के लिए, सड़क 
तथा वापु-माग॑ की तीब्र प्रतियोगिता के वारण रेलें इस बात के लिए बाध्य हो सकती हैं कि वे 
अपनी सेवाओ मे सुधार करें अपनी सामान्य कार्य-क्षमता मे वृद्धि करें और ऐसा करना उपभोक्ताओं 
के हित मे होगा | इसके विपरीत, यह भी हो सह्तता है कि रेलवे सेवाओ को प्रश्नय देने वाले 
इपभोत्ताओ की संख्या घट जाए और उसके फलस्वरूप रेलो को हानि होने लगे । चूंकि रेलें (तथा 
इसी प्रकार अन्‍य जतोपयोगी उद्यम भी) स्थायी पूंजीगत परिसम्पत्तिमों में बडी-बडी रकमें निवेश 
करते है, अतः लगातार हानि होने के स्थिति मे उनके लिए यह बडा कठिन होगा कि इन सम्पत्तियो 
(४55९७$) को अन्य किसी उद्योग मे स्थानास्तरित कर सकें। भारत में, सन्‌ १९३० के मत्दीकाल मे, 
सडक मार्ग से प्रतियोगिता होते के कारण रेलो को भारी हानि उठानी पड़ी, अतः रेलो का पुनंगठन 
करने तथा सडक मार्ग से होने वाली प्रतियोगिता को रोकने के लिए अनेक उपाय खोजने पड़े । 
ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे, ऐसे अनेको उदाहरण पाये जाते हैं कि एकाधिकार होने के 
बावजूद रेलें असफल तया दिवालिया हो गई । इस प्रतियोगिता को रोकने के लिए, रेलें कुछ अनु- 
चित साधनों का प्रयोग कर सकती हैं, या कुछ उद्योगो के लिए भेदपूलक दरों (ठ8८गगराए४०० 
70/९$) की व्यवस्था कर सकती है अथवा प्रतिस्पर्धी ऐजेन्सियो से करार या समझौते भी कर 
सकती हैं । 
जनोपयोगो उद्यमो द्वारा एकाधिकारी शक्ति का दुष्घयोग (80756 ० ४०००१०७ ए०शट 0४ 
20७॥९ ए॥॥06$) : 

पिछले अध्याय में हमने एकाथिकारी के जिन सामान्य दोपों का जिक्र किया या उतमे 
से कुछ जनोपयोगी एकाधिकारों मे भी पाये जाते हैं। जतोपयोगी उद्यमों के कुख्यात दुस्पयोगो मे 
मुझ्य हैं : सेवाओं की ऊँची कीमतें, अनुचित प्रतियोगिता, अपर्याप्त सेवा, अनुचित वित्तीय ढाँचा 
तथा ग्राहकों से चालाकी का व्यवहार झरना आदि । हम यहां इनका संक्षेप मे उल्लेख करेंगे । 

(१) प्रदान को गई सेदाओं का अधिक सूह्य--जनोपयोगी उद्यमों को चूँकि प्राइृतिक 
अथवा सामाजिक एकाधिवास प्राप्त होता है और चूंकि उन्हे यह विश्वास होता है कि उनके विष्द्ध 
कोई भी सम्मावित अथवा वास्तविक प्रतियोगिता उत्पन्न नहीं हो सबती, अतः वे समाज को प्रदान 
की जाने वाली सेवाओ को अत्यधिव ऊँचे दाम वगूल करने लगते हैं। यह देखा गया है कि अनेक 
मामलो में विजली तथा रेलवे जैसे जनोपयोगी उद्यमो ने ऐसी दरें वयूल की हैं जो वि उनसे वहुत 
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अधिक थी ज्तिनी कि निवेशकर्त्ताओ को उनके उचित प्रतिफत के रूप में देनी आवश्यक थी । 
जनोपयोगी उद्यमो तथा प्रतिद्वन्द्दी मात के उत्पादकों के बीच अनुभित मेल-जोल भी हो सकता है । 
यह मेल-जोल इसलिये किया जाता है ताकि प्रतियोगिता फो समाप्त किया जा सके 
और उपभोक्ताओ को प्रतियोगिता के कारण कीमतों वी कमी की सम्भावनाओ से वचित किया जा 
सके । इस प्रवार, यह हो सकता है कि जतोपयोगी उद्यम वहुत ऊँची वीमते वसूल करे और उन 
उपभोक्ताओं का शोषण करें जिनके पास उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करने का अन्य कोई वैकल्पिक 
स्रोत नही होता । 

(२) भेद मूलक दरे---जनोपयोगी उद्यमों का एक गम्भीर दुस्पयोग यह है कि ये अनेक 
बार अतकंपूर्ण एवं अनुचित भेद मूलक दरो वा आश्रय लेते है। यद्यपि आजकल कीमतों के नियत्रण 
एवं नियमन के लिये अनेक वानून बने हुये है किन्तु एक समय था जबकि रेतो ने सेवाओं का उप« 
योग करने वालो के बीच काफी भेदभाव किया। भेदमूलक दरें दो प्रकार की हो सकती है । प्रथम 
यह कि विभिन्‍न प्रकार के उपभोवताओं (05९४४) से विभिन्‍न प्रकार की दरें बसूल की जा सकती 
हैं-“-अर्थात्‌ बड़े उपभोक्ताओं के लिये मधिक अनुकूल दरे निश्चित वी जा सकती है। दूसरे, विभिन्‍न 
वस्तुओ के लिए मिन्‍न-भिन्‍्त दरें हो सकती है। भारत मे, रेले निर्यात को प्रोत्साहन देने की हृष्टि 
से बन्दरगाहो को जाने वाले कच्चे माल पर नीची दरो से भाडा वसूल करती है। सयुवत राज्य 
अमेरिका मे, रेलो द्वारा कुछ बड़े-बडे ऐसे ग्राहकों को गुप्त छूटे (४९८६ 7९090०5) प्रदान को गई 
थी जो कि उन्हें छोटे ग्राहकों के मुकाबले लाभकारी स्थिति में ला रखते थे। यह एक अनुचित 
एवं अन्यायपूर्ण किस्म का भेद भाव था। 

(३) नियन्त्रण फे अस्ताव में अत्यधिक साभों की कामना--जनोपयोगी उद्यमो पर जब 
कोई निमल्तरण नहीं लगाया जाता तो उनके क्रिया-कलाप एक मात्र लाभ के विचार से ही प्रेरित 
होने लगते है । इस स्थिति मे, वे सेवा की केवल उतनी मात्रा की व्यवस्था करने के ही इच्छुक रहते 
हैं जो कि उनकी दृष्टि मे लाभकारी (9०॥90०) होती है | ऐसी दक्षा मे यह हो सकता है कि 
समाज के उस निर्घेत वर्ग को सेवा ही प्रदान न की जाय जो कि उद्यम द्वारा निर्धारित कीमत देने 
पे असमर्थ हो ॥ एक विद्युत सस्था (०/६०४०॥/ ००००८४७) के लिए यह सम्भव है कि ऐसे ग्रामीण 
अथवा उपनगरीय क्षेत्रों मे बिजली प्रदान करना न चाहे जहाँ कि नि्घंन लोग रहते हो । इसी 
प्रकार, एफ रेल कम्पनी भी, सम्मव है पिछड़े क्षत्रो में लाइन बिछाने तथा वहां रेल सुविधाएं प्रदान 
करने के लिए प्रेरित न हो। दीघं काल में होने वात्ते लाभ का विचार उनके लिए कोई महत्व 
नहीं रखता ओर इसो कारण ये उद्यम देश के दीघंकाल्लोन विकास के सिए सेवा प्रदान करने 
को कोई इच्छा नही रफ़ते । 

(४) वित्तोम अनाचार अथवा छटाला--सयुवत राज्य अमेरिका मे, जनोपयोगी उद्यम 
साधारणतः गैर-सरवारी एकाधिकारी सस्थाओ के रूप मे हैं और उनके कार्य-संचालन मे वित्तीय 
अनाचार (#शा0०ं9 70/9790]209) एक सामान्य-स्री बात हो गई है। ये संस्थायें बहुत थोडी 
पूंजी से कार्य करती है और कुछ स्थितियों मे तो अनेको ऐसी नियन्‍्तण कम्पनियाँ (१०० 
८०ए?४75), जिनकी यूजी वहुत्त थोड़ो होती है, बडी सस्या मे जनोपयोग्री उद्यमों पर अपना 
अधिकार कर लेती हूँ। अनेक मामतों मे थोडे से चालाक वित्त-प्रबन्धक पहले तो इन नियन्व्रक 
कम्पनियों पर नियन्वण कर लैते हैं और उनके माध्यम से फिर जनोपयोगी उद्यमो को नियन्नित 
करते है। भारत मे भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। 

हो एकाधिकारी शवित के दुस्पयोग के कारण ही, जनोपयोगी उद्यमो पर सरकारी निय- 
मन एवं निमम्द्रण को आवश्यक समझा जाता है। कुछ देघ्नों में, अनेक जनोपयोगी उद्यमों का 


१३२ 


राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और वे सरकारी एकाधिकारों (7ए०॥० 7००7०००॥८$) के हुप में 
काय वरते हैं । 


जनोपयोगी उद्यमों की मूल्य-नीति 


(एण७४८ ए॥॥ए एस एगाल) 


जनोपयोगी उद्यमो द्वारा प्रदान की जाने वाली सैवाओ की विद्िष्ट प्रह्ोति के कारण, 
इस तथ्य के कारण कि खरीदार द्वारा सामान्यतः उनका सग्रह तथा पुनविक्रय नहीं किया जा 
सकता, उद्यमो द्वाया प्रयोग की जाने वाली स्थिर पूंजी की मात्रा अधिक होने के कारण और उनको 
बस्तुएं' तथा सेवायें संयुक्त रूप से उत्पादित होने के कारण, इन उद्यमा की वस्तुओं सेवाओ की 
कीमतो भे अनिवार्यतः अन्तर पाया जाता है । बिजली तथा गैस के सम्बन्ध में सामान्यतः यह होता 
है कि मरे बडे उपयोक्ताओ (०४८७) को छोटे उपयोक्ताओ के मुकाबले नीची दरो से प्रदान की 
जाती है । इसी प्रकार, शक्ति (90967) घरेलु उपयोक्‍ताओ के मुकाबले औद्योगिक उपयोक्ताओं को 
कम कीमतो पर भ्राप्त हो जाती है । इसी तरह, रेलो द्वारा यात्री याताग्रात तथा माल यातायात 
(80०05 (78॥0) से भिन्न-भिन्न दरें ली जा सकती हैं और माल मे भी भिन्‍न-भिल्‍्न प्रकार के माल 
पर भिन्‍न-भिन्‍न दरें वसूल की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रात:कालीत भीडभाड़ के परचात्‌ 
अथवा विशिष्ट यात्री रेलो से सफर करने वाले यात्रियों को अत्यों के मुकाबले कम भाडा 
देना होता है । कभी-कभी व्यस्त धम्टो (9८४६ ॥००३७) के पश्चात्‌ सेवा का उपयोग करने वालो 
को कम दरें अदा करनी होती हैं। इस प्रकार, जनोपयोगी उद्यम एक भेदमूलक किस्म (0:00ए- 
०478 ६५००) का एकाधिकार होता है। 

अन्य उद्यमों के समान ही जनोपयोगी उद्यमो द्वारा भी इस सामान्य सिद्धान्त को लागू 
किया जाता है कि उद्यम से प्राप्त कुल आय ((048 7८४८००७८) इतनो अवद्य होनी चाहिए कि 
जो उसमे लगी कूल लागत को पूरा कर दे। लागत (००४) में साज-सज्जा (०५४७॥०००८०/) के मुल्य 
पर सामान्‍य दर से लगाया गया प्रतिफल (शण०य7) सम्मिलित होता है। साज-सज्जा का मूल्याकन 
उमदी पुनरत्पादन (:९97000०७०४) करने की लागत के आधार पर किया जाता है। इस स्थिति मे, 
विभिन्‍न बाजारों मे दरो का निर्धारण “बाजार कितना सहन कर सकता है" (श्र पी एश 
%४॥ ७८४॥), के आधार पर किया जाता है । 


जनोपयोगी उद्यप्रो बी सेदाओ की दरो भे तर्कपरूर्ण एवं समुचित प्रकार के अन्तर का 
होना पूर्णतः न्‍्यायोचित है। यहू अन्तर क्रताओ की किस्म, खरीदी गई सेवा की म्रात्रा तथा उसकी 
खरीदारी के समय के आधार पर क्या जाता है! माँग और उसकी लोच भेदमूलक दरों 
के वास्तविक आधार हैं और जब किसी बाजार में माँग (4८॥४॥०) बेलोच (ए०८४६४०) होती 
है, तो उस सेवा की ऊंची दर न्‍्यायोचित कही जाती है। बत्यधिक लोचदार माँग (8809 ४|४४॥० 
40॥क्षा4) की स्थिति मे, जनोपयोगी उद्यम नीची दर वसूल करके अपनी विक्री मे वृद्धि कर 
सकता है। 


दो अन्य विचारणीय वातें भी हैं जो दरो के निर्धारण मे जनोपयोगी उद्यमो का मार्गे 
दर्शन करती हैं | स्थायी निवेश (ए८्ठ आएशकगाध्या)) का एक बडा अनुपात होने के कारण; 
जनोपयोगी उद्यम बडी मात्रा मे सेवाओ का उत्पादन करके प्रति इकाई लागत मे कमी कर सकता 
है। अतः सेवा की कुल माँग मे वृद्धि करने के लिए कुछ श्रेणियां के ग्राहकों से नीची बीमतें वसूल 
करना एक न्यायोदित विस्म का भेदमाव है / जनोपयागी उद्यमो का सेवाओं के मूल्य-तिर्धारिण में, 
सेबाओ की माँग मे वृद्धि को प्रोत्साहन देवा एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अतिरिक्त, जनोपयोगी 


अ६ 


जोकि खर्च की जाने वालो आय को एक-एक पंसे तक दिघरों होती है। यही नहीं, भुगतान की 
राशि को ऐसी रीति से वसूल किया जाता है जिससे कि वह व्यक्ति की आवश्यकता की सन्तुष्टि 
के साथ समरूप हो सके । उदाहरणत हग्बाकूं, नमक अथया चीनी की इच्छा को सन्तुष्ट करने की 
आवश्यकता कर की जदायगी कौ प्रेरणा देती है। प्रत्यक्ष कराधान में, यदि बर न अदा किया जाय 
तो उसके लिए अभथंदण्ड (१0०) तथा अन्य दण्डो की व्यवस्था की जाती है किन्तु परोक्ष कराधात मे 
तो बर न अदा करने की स्थिति में व्यक्षि अपनौ आवश्यकता की सन्तुष्टि का ही त्याग बरत को 
वाध्य होता है । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर प/चते है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो के बीच वा 
बाधिक आधार वेवल पूरक (८०गफ्नौ्याथा।श५) ही नही है बल्कि उराकी व्शिपता यह भी है कि 
यह दोनो ही करों के सग्रह के वीच शट्न्न होने वाली सघर्षोत्पादक शवितयों को न्यूनतम 
करता हैं ॥९ 

प्रत्यक्ष करों के गुण व दोष 
(ाल5 शाप एलाल[5 ण॑ ऐ/लल वक्कछय्या।0ा) 

प्रध्यक्ष करों के गुण ३ 


प्रत्यक्ष करो के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण अथवा लाम है -- 


(१) समता एवं न्यायपूर्ण (१७09 थआाते 74०॥०७४॥॥ै३)--ये अदा करने को सामय्य॑ 
के घिद्धान्‍्त पर आधारित होते हैं भौर इनमे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों एव सस्थाओं पर करो के भार का 
वितरण समम्यायपूर्ण रीति से क्या जाता है। ये श्रेष्ठ क्रमवर्धन (6 ह000907) अथवा 
आरोहण (770:7८४७०7) के अनुस।र ढाले जा सकते है । जो अधिक बचाता है वह अधिक कर देता 
ड पा जिसकी आय कम होती है वह कम कर देता है। इस प्रवार इसमे समता का गुण 
होता है । 


(२) निश्चितता (ट०आए9)---श्रत्यक्ष कर निश्चितता के सिद्धान्त (ध्याणा ता 
०९८६४ए५) को भी सातुष्ट करते हैं। करदाता को इस बात की निश्चितता होती है कि उसे 
कर के रूप में कितनां अदा करना है ओर राज्य इस विषय में निश्चित होता है कि वह प्रत्यक्ष 
करो से होने वालो अपनी आय का सही और ठीव ठीक अनुमान सग्रा सके तथा उसके अनुसार 
ही अपनी भाष व व्यय का समायोजन कर सके | हे 


(३) लोचपूर्णता (735000४)-प्रत्यक्ष कर इस अये में लोचपूर्ण होते हैं कि लोगो की 
आप तथा उनके धत भे वृद्धि के साथ ही साथ प्रत्यक्ष करो की प्राप्तियो में भी स्वत, वृद्धि हो जाती 
है । लोचपूर्ण से आशय यह भी है कि केवल करो की दरो मे बृद्धि करने मात्र रो ही सरकारी राजस्व 
मे वृद्धि की जा सकती है। आधुनिक सरकारों के लिए, जिनकी आवश्यकताओ मे निरन्तर वृद्धि हो 
रही है । ऐसे लोचपूर्ण कर निश्चय ही बड़े उपयोगी है । 





36 डि मार्कों ने “वाह शाणलफ़ञ९४ ० पआाआ०६” नामक अपनो पुस्तक में कराधान में 
अबवा कराधान के प्रतिरोध में सघर्प उत्पन्न करने वाली शक्तियों को काफी महत्व प्रदान 
किया है। ऐसी संघर्पोत्पाकक शक्तितयों (८00॥७| 070९७) के उदाहरण है--करों का 
अन्तरण (#08), प्रसरण (वर्जी०७४०४), पूजीकरण (०७[४॥७॥58/0॥), उनको छिपाना 
तथा उनसे बचना । ये शक्तियां अर्थव्यवस्था के सन्तुलन (८्युधा॥णाएा) को ही बिगाड़ देती 
है । यह आथिक सनन्‍्तुनन जितना अधिक विगडता है, अन्तरण भादि की प्रक्षिया द्वारा उसको 
पुन स्थापना करने मे उतना ही अधिक समय लगता है। इसो कारण डि सार्कों में यह तर्क 
दिया कि “कर का वितरण प्रारम्भ से ही इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे चालू 
आधिक सन्तुलन से था तो विल्दुल विगाड उत्पन्न न हो अथवा यथासम्भव वम से कम बिगाड़ 
उत्न्त हो ।” किन्तु क्रियाशील वित्त (्रि/ा०7७] 5072०) के प्रवेमान समय में डि मार्को 
को तटस्‍्थ कराधान (7शा॥9) 952000) को विचारधारा स्वीकार नहीं बी जाती और यह 
कहा जाता है कि यह अत्यावश्यक तथा वाउठनीय भी हो सकता है कि कुछ या व्छित लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए प्रचलित आथिक शन्ठुलन मे परिवततन किया जाए। 


भर 


किसी सेवा की माँग की लोच या मूल्य सावेक्षता ग्राहकों के विभिन्‍त वर्गों के लिए तथा 
उस्त सेदा के विभिल्न प्रकार के उपयोगी के लिए भिन्‍न-भिन्‍न हो होती है। यह लोच विभिलत 
प्रकार के ग्राहकों के लिए उनकी आय के अनुसार भिन्‍न होती है। प्रथम और दितीय श्रेणी की 
रेल यात्रा के लिए जो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के किराये वसूल किये जाते हैं, उसका आंशिक कारण 
यह तो है ही कि दोनो श्रेणियों में उपलब्ध सुविधाओं में अन्दर होता है । उससे बडा कारण यह 
तथ्य है कि प्रथम श्रोणी की यात्रा का उपयोग केवल घनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है! यदि 
किसी सेवा के लिए कोई अत्य स्थानापन्‍न (आशा सेवा उपलब्ध होती है तो उससे उसकी 
माँय लोचदार (८३४॥०) बन जाती है और फिर उस सेवा की कीमत भी कम वसूल वरनी होती 
है। उदाहरण के लिए, हल्के अल्प दूरी के यातायात के लिए सडक पटिवहन रेलो से प्रतियोगिता 
करता है | अतः रेलें ऐसे यातायात (0०) से नीची दरों से भाडा वसूल करती हैं। औद्योगिक 
उपयोग (!009४ध8। ४४८) की स्थिति में बिजली को भाष (४८2०) से प्रतियोगिता करनी होती 
है, अतः घरेलू उपयोग (6077650० ०५८) की तुलना मे उसकी दरें नीची रखी जाती हैं। एक ही 
सवा के विविध उपयोगो के: कारण, यात्रा विश्येष यात्री ट्रेनों से व साधारण ट्रेनो से.करने के 
कारण तथा बिजली की रोशनी के लिए घरेलू उपयोग तथा औद्योगिक उपयोग करने कारण उनकी 
दरो में जो अन्तर होते हैं, उनका हिसाव केवल इस बात से लगाया जाता है कि उनकी माँग बी 
लोच में कितना अन्तर है। कुछ सेवाओ की व्यस्त समय को दरों तथा खाली समय की दरो में 
जो अन्तर होता है, उसका भी यही कारण है । 
किसी सेवा की प्रति इकाई कौमत इतनी अवद्य होनी चाहिए कि जो उसकी एक 
अतिरिक्त इकाई के उत्पादन मे लगने वाली सीमान्त लागत (एाश8778 ००श) के बरावर हो। 
सेवा की एक छोटी इकाई की सीमात्त लागत का निर्धारण करना तो सम्भव नहीं होता, परतचु 
बाजार में उस सेवा की पूर्ति में साघारण उतार-चढाव होने वी स्थिति में यह अवश्य सम्भद हो 
जाता है। सीमान्त लागत के सिद्धान्द के लागू होने से उत्पादव अपनी अनुकूलतम स्थितियों 
(०ए४गाध्या ००००000») से पहुँच जाता है। शीमान्त लागत के अतिरिक्त, बाजार की प्रति 
इकाई दर में भी ऊपरी लागतें (०४७:४८७० ००४५७) उतनी मात्रा में सम्मिलित होती हैं जितनी मात्रा 
मे कि ये आसानी से शामिल की जा सकती हैं। इन ऊपरी लागतो का निर्धारण उस लोच 
(४४४४४०॥७) से होता है जो वाजार मे उस सेवा की माँग के लिए पाई जाती है। माय की लोच 
जितनी कम होती है, स्थिर या ऊपरी लागतो के लिए वसूल की जाने वाली राशि भी उतनी 
ही अधिक होती है । इस प्रकार, जब माँग मूल्य निरपेक्ष या बेलोच होती है तो उस सेवा की दरें 
ऊँची होती हैं और माँग लोचदार होने की स्थिति मे दरें नीची होती हैं। उस स्थिति में विभिन्न 
बाजारों मे दरें इस प्रकार निर्धारित होती है जिससे कि सेवा है प्राप्त कुल आय कुल लागत 
के बराबर हो जाए। बाजार में बेलोच मांग की स्थिति में जो ऊंची दरें वसूल की जाती हैं, वे 
लोचदार माँग की स्थिति मे वसूल की जाने वाली नीची दरो की क्षततिपृति करती है और इँले 
प्राप्त आय कुल लगी लागत की पूर्ति कर देती है । 


कभी-कभी बाजार में जतोपयोगी उद्यम द्वारा वसूल की गई कीमतें सीमान्त लागत ले 
कम होती हैं। ऐसा तब क्या जाता है जबकि किसी अन्य सेदा द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिता 
बहुत तोब् होतो है । यदि शुछ किस्म के यातायात के सम्बन्ध में सडक परिवहन कड़ा प्रतियोगी 
बन जाता है तो रेल भादे की दरें असाधारण रूप से नीची रखनी होती हैं। कभी-कमी प्रतियोगिता 
बड़ जाने की स्थिति मे, उन दक्षाओं के अन्तर्गत भी दरें मोची रखने के लिए बाध्य होना पह 
जाता है जबकि सेवा की माँग वेनोच होती है।इस प्रकार, कभी-कभी किसी जनोपयोगी उद्यम 


बज के के 


उद्यमो से यह भी आश्ञा की जीती है कि वे समाजिक नल्याण मे ब्रृद्धि करेंगे । अतः इस उद्द इ्य 
की पूर्ति के लिए उन्हे बुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं (०5८:७) के पक्ष में मुल्यों में भेदभाव वरतना 
पड़ता है। इस प्रकार, मूल्य निर्धारण का सामजिक पहलू भी काफी भहत्वपूर्ण है । 

दरों का निर्धारण (0शयाप्राशणा ण॑ एक०) ६ 


सेवा को लागत (००४ ० ४९:५०७) के सिद्धान्त को, जो कि मूल्य-निर्धारण' का एक 
वास्तदिक प्रतियोगी सिद्धान्त है तथा सर्वाधिक न्यायपूर्ण दरें प्रस्तुत कयता है, जनोपयोगी उद्यमों की 
दरों के निर्धारण के लिए लागू करना कठिन होता है। इस आधार पर सेवाओं को वर्भीकृत कर 
दिया जाता है । उदाहरण के लिए, रेल-सेवा की सुविधाएँ प्रदान करना मेदानों की अपेक्षा पहाहो 
पर अधिक मेंहगा होता है और इसी कारण उनकी दरो में भी अन्तर रसना होता है। दूध तथा 
कुछ अन्य जीत्ष खराब हो जाने वाले पदार्थों के यातायात के लिए ज्ञीत भण्डार बाली मोर 
ग्राडियों की व्यवस्था की जाती है। फ़लतः इग वस्तुओ पर अधिक ऊँचो दरे बसूल की जाती हैं । 
इसी प्रकार साधारण गराडियों की अपेक्षा वातानुकूलित (४7००09॥007०9) डिब्बों में यात्रा करने 
पर अधिक भाडा देना होता है । 


किन्तु सभी मामलों मे इस सिद्धान्त को लागू करने से भारी स्वेच्छाचारिता (णिात्धा- 
॥£४$) उत्पत्त होने का भय रहता है | कठिताई उस समय उत्पन्न हीती है जब स्थिर लागतो का 
बेंटबारा करने का प्रयास क्या जाता है । कुल गागत (009 ००५) में स्थिर लागत (॥560 ८०४/) 
का अबुपात अधिक होने के कारण सथा सेवाओं का संयुक्त उत्पादन होने के कारण प्रत्येक किस्म 
की सेवा की स्थिर लागत का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्धारण करना कठिन होता है। किसी सेवा के कुछ 
भागो की विद्विष्ट लागतो का माप तो हो सकता है किन्तु प्रदात को जाने वाली प्रत्येक इकाई 
के बारे मे ऐसा करना संभव नही होता। उदाहरण के लिए, दिजली प्रदान करने मे इस वात का 
निर्धारण किसी निश्चित आधार पर नहीं किया जा सकता क्रि सयंत्र <99॥), तारो, उप-कैस्धो 
(४७७-४४४४०)४) तथा वितरण लाइनों आदि में लगी लागत का कितना भाग ओद्योगिक उप- 
भोक्ताओ के हिस्से में शाला जाए और कितना घरेलू उपभोक्ताओं के हिस्से में | स्थायीमागे, स्टेशनों, 
उच्च अधिकारी वर्ग तथा अन्य स्थिर लागतो का वित्तरण यदि यात्री यातायात तथा माल 
यातायात के बीच किया जाता है तो ऐसा केवत मनमाने ढंग से ही किया जा सत्ता है, किसी 
निश्चिचत आधार पर नहीं ॥ अतः जतोपयोगी उद्यमो की सेवाओ के भृल्य निर्धारण में लागत सिद्धान्त 
को लागू करना कठिन होता है। 


इस' सम्बन्ध मे यदि कोई सिद्धान्त सर्वाधिक सामान्य झुप में लापु हो सकता है तो बह 
है सेवा के मूल्य का सिद्धान्त (शथण्९ इदाए7०९ एाग००0०) । इस सिद्धान्त के अनुसार, उप- 
भोक्ताओं के प्रत्येक वर्ग ग्रे ऐ्री कीमत वयूल की जाती है जो कि वह सेवा की अपनी माँग के 
अनुार देने मे समर्थ होता है। जनोपयोगी उद्यम अपने उपभोक्ताओं का विभाजन माँग के प्रति 
उनकी लोच के अनुसार कर लेता है ओर उस्ती के अनुसार उनसे कीमतें वसूल कर लेता है | सबसे 
अधिक कीमत उस उपभोक्ता से वसूल कर लो जाती है, जिसकी माँग की लोच (लाक्‍्जालाए ० 
9९॥8707) सबसे कम होती है और सबसे अधिक माँग की लोच वाले उपभोक्ता से न्यूनतम वीमत 
वश्नूल की जाती है। प्रत्येक सेवा की माँग वो औरात लोच के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍्न बाजारों मे सेवा 
की पृथकू-पृथक्‌ कीमतें वसूल की जाती हैं। इस विवेचन से पता चलता है कि भेद मूलक दरो 
(गॉडलांग्रा। शाणड्ट 7#५७) का सिद्धान्त, जो कि पूर्णतः: एक एकाधिकारी सिद्धा्त है, किस प्रकार 
जनोषयोगी उद्यमो वी सेवाओं के कोमत-निर्धारण मे प्रविष्द होता है। 


१२६ 


का दृष्टिकोण भी रखती है, जो कि वडा महत्वपूर्ण है। दरो का निर्धारण करते समय सरवारी 
उद्यम इस बात से भी प्रेरित होते हैं कि सेवा की माँग में वृद्धि हो । 
उपनगरीय क्षेत्रो मे जब नीची दरो से बिजली देने को व्यवस्था वी जाती है तो उसके 
पीछे उपभोग मे वृद्धि करने का उद्देश्य ही निहित होता है ताकि अधिक उत्पादन क्या जा सके । 
रेले अधिक यातायात को सम्भव बनाने के लिए ही विश्येष यात्री ग्राडियाँ चलाती हैं ! उपनगरीय 
लाइनो पर नीचो दरें वसूल किये जाने के पीछे यही उद्देश्य छिपा रहता है कि मुख्य लाइनों के 
लिए अधिक यातायात उपलब्ध हो सके । मौसमी टिकट इसलिये जारी विये जाने हैं तावि लम्बे 
समय की यात्रा के लिए लोगो को प्रोत्साहित किया जा सके | शक्ति (70४८) के बडे उप- 
भोक्ताओ से नीची दरें वसूल करने के पीछे भी लोगों को उसका अधिक उपयोग करने को 
प्रोत्साहन देना होता है। इस प्रकार, सेवा की कुल मांग मे वृद्धि करने के लिए उसकी दरो से धटा- 
बढ़ी की जाती है। 
जनोपयोगी उद्यमो की सेवाओं की प्रकृति कुछ ऐसी है कि आवश्यकता वृद्धि के ममय 
उनकी व्यवस्था अवश्य ही करनी होती है और उघर उनका संग्रह भी नहीं किया जा सकता। 
इससे चरम अथवा अधिक्तम माँग (9८४८ 0८7०॥0) की समस्या उत्पन्न होती है | दिन के 
किसी समय मे, अयवा सप्ताह के कुछ दिनो में तया वर्य के कुछ महीनों में अन्यो के मुकावते 
माँग अधिक रहती है। सेवाएँ प्रदान करने वाला स्थिर संयन्त्र (9०6 7!2॥॥) इतना पर्याप्त 
अवश्य होना चाहिए कि वह अधिकतम मांग की पूर्ति कर भर्के ; किन्तु गेर-ब्यस्तता के घण्टो मे 
अथवा खाली समय की अवधि में उसका अधिकाय माग बेकार पड़ा रहता है। मूल्य नीति की 
उनश्नतिशील दृष्टिकोण केवल इस वात से ही प्रेरित नही होता वि कुल माँग को पूर्ण उत्पादन क्षमता 
तक पहुँचा दिया जाएं, अपितु इससे भी कि मांग को अधिक समान रूप में फैवा दिया जाए, और 
गैर-व्यस्त समयो मे उसे (मॉग को) बढ़ाकर तथा व्यस्तता को अवधियों (952 7003%) में 
उसे कम रख कर ऐसा किया जा सकता है। व्यस्तता की अवधियों में सेवा का उपयोग करने वाले 
व्यक्तियों से ऊँची दरें ०सूल करके ऐमा विया जा सकता है। किन्तु व्यवहार मे प्राय. ऐस्ता वरना 
सम्भव मही होता, या ता इस कारण नयोकि अधिक माँग तथा व माँग में अन्तर वरना सभव 
नही होता, जैसा कि बिजली की माँग के सम्बन्ध में पाया जाता है, अथवा सामाजिक कारणों 
की वजह से भी ऐसा करना संभव नहीं होता, जैसा कि सरकारी परिवहन द्वारा काम (४०: के 
लिए जाने तथा वहाँ से वापिस आने की यात्रा कौ स्थिति में होता है । इससे उल्टी स्थिति अधिक 
आसानी से लाई जा सक्तो है। गैर-व्यस्त समयो वी माँग (णीं क्या: 0९॥8॥0) निम्न दरें 
बमूल करके बढा दी जाती है । इसका भ्रभाव यह होता है कि ऊपरी लागतें (०६थांगट8४ ००४७) 
अपेक्षाइुत अधिक उतपादित सेदाओं थे फेइ जाती हैं. और इम प्रकाए प्रति इत्राई और सागत 
कम हो जाती है। इससे व्यस्तवाल की अधिक मात्रा की माँग के एक भाग को गैर-व्यस्त समयों 
में स्थानान्तरित करने में भी सहायता मिलती है, परिणामस्वरूप भाग अधिक समान रूप से 
वितरित हो जाती है । 
सामाजिक दृष्टिकोण ($००9] #फष्ण) : 
जनोपयोगी उधम चूंकि अत्यावश्यक मूलभूत सेवाओ की व्यवस्था करते है, अतः उनकी 
मूल्य-नीतियाँ उपभोक्ताओं के वल्याण तथा उद्योग की लागतो, दोनों को ही प्रभावित करती है । 
चूंकि ये उद्यम या तो सामाजिक स्वामित्व के अधघीत संचालित क्यि जाते हैं अथवा सरबादी 
नियन्त्रण के अधीन कार्य करते हैं, अतः उनकी मूल्य-वीतियो में दुछ सामाजिक उहं श्या की पति 
की दृष्टि से प्रायः हेर-फेर होतो रहती है। सामाजिक बल्याण मे वृद्धि करते के लिए जनता के ठुछ 


श्य्श 


को सीमान्त लागत से भो तोदी दरें इसलिये नियत करनी होतीं हैं ताकि वह उद्यम की अन्य 
सेवाओ की माँग को आकपित कर सके । रेलें अपनी शाखा-लाइतो पर दरें प्रायः इसलिए नीची 
रखती हैं ताकि मुख्य लाइनो के लिए यातायात (पआ०) उपलब्ध कर सकें। मुख्य लाइनों की 
दर्रे अवश्य इतनी ऊँची रखो जाती हैं जो कि शाखा लाइनों पर होने वाली क्षति को धूरा कर 
देती हैं । इसके अतिरिक्त, सेवा आरम्म करमे के प्रारम्भिक काल मे प्रायः नीची दरें इसलिये रखी 
जाती हैं ताकि उस सेवा की माँग उत्पन्न हो सके और जब उस सेवा को माँग उत्पन्‍्न हो जाठी 
है तब बे दरें बढा दी जाती हैं । यही वही, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने का जनोपयोगी 
उद्यमों का दायित्व उनके लिए यह आवश्यक बना देता है कि उन निधन ग्राहकों को अत्यन्त 
नीची दरो पर सेवा प्रदान करें जिनकी जदा करने की क्षमता बहुत कम होती है ! उदाहरण के 
लिए, कुछ निधन बल्तियो में सरकारी नलो द्वारा अत्यन्त नीची दरो से पादी उपलब्ध कराया 
जाता है। 


इसके विपरीत, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जो कि जनोपयोगी उद्यमो के लिए 
पह अनिवाय बना देती हैं कि वे काफी लोचदार मांग होने की स्थिति में भी ऊंची दरें निर्धारित 
करें | व्यस्त समयो की अवधि मे मांग को हतोत्साहित करने लिए कभी-कभी ऐसा किया जाता 
है। यह वह समय होंता है जबकि उद्यम अतिरिक्त सेवा की व्यवस्था करने में सवसे कम ध्षम्थ॑ 
होता है; उस अवधि के लिए ऊँची दरें निर्षारित करके सेवा के उपयोग को हतोत्साहित किया 
जाता है। ऐसा तब भी किया जाता है जबकि अतिरिक्त सेवा की पूर्ति करने मे विशेष सामग्री 
अथवा कौशल (»0॥) का उपयोग करता होता है। अन्य झब्दों मे, अतिरिक्त सेवा प्रदान करने 
में और अतिरिक्त (फालतू) मूल लागत (9ए/77८ ००४) लगाई जाती है जो कि निर्धारित कीमत 
ढारा वसूल कर ली जाती है। 


इस प्रकार, जनोपयोगी उद्यमो को दरें भेद मूलक कीमतों का एक स्पष्ट उदाहरण है। 
सेवा की लागत का सिद्धान्त केवल उस सीमा ठक ही लागू होता है जहाँ तक कि कुल राजस्व 
द्वारा कुल लागतो को सन्तुलित करना होता है। ग्राहकों के विभिन्‍न वर्गों के लिए, सेवा के विभिन्‍न 
उपयोगों के लिए तथा विभिन्‍न समयो में सेवा के उपयोग के लिए दरो का निर्धारण करने मे जो 
सिद्धान्त मुख्य रूप से भाग अदा करता है, वह यही है कि “उतनी रकम दसूल की जाए जितनी 
कि यातायात वहन कर सकता है ९” यह सबसे स्पष्ट किस्म की भेदसूलक स्थिति हे $ जनोपयोगी 
उद्यमो द्वारा भेदमुलक दरें (6॥8977700£ 78/25) बसूल करने के अन्य भी अनेक उदाहरण हैँ 
जैसे कि शक्ति (000५) तथा गैस के बड़े तथा छोटे उपभीक्ताओं से विभिन्‍न दरे बयूल करना, 
शक्ति के औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए विभिन्‍न दरें, बिजलो के घरेलु उपयोग मे रोशनी 
तथा शक्ति के लिए अलग-अलग दरें, विभिन्‍न मूल्यों के बस्तुओ के लिए रेल-यातायात की विभिन्‍न 
दरें तथा विशेष यात्री रैलो और साधारण रेलो द्वारा सफर करने पर दरों में अन्तर होना 
ज्ादि। 


उन्नति का वृष्टिकोण (20000०0/ /8$००) : 


सरकारी उद्यमों मे लगी कुल लायत मे स्थिर लागत का एक बड़ा अनुपात उनके लिए 
इस बात को सम्भव बनाता है कि वे घटती लागत पर सेवा की अधिकाधिक मात्रा प्रदान करें । इस 
स्थिति मे, सेवा की पूत्ति या संमरण (४एए/४) जितनी अधिक मात्रा में होती है, सेवा की प्रति 
इकाई लागत उतनी ही कम होती है। बतः उत्पादन में मितव्ययता के लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि माँय अधिक हो । इस प्रकार, सरकादी उद्यमो की मूल्य नीति अपने सम्मुख उन्नति 
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सेदाओं के लिए उचित मृत्य-जनुमूचियाँ ठैवार करें। भारत, इ गचैप्ड तया अन्य देशो मे रेसवे दर 
न्यायाविकरप [छऐओफ़वछ 0455 प्रेशर) तपा चंयुक्त राज्य अमरोजा में जत्तर्रज्य बायिश्य 
बायोग [0650९ (0०शाएशण्ड (०णप्यां५४00) बादि घरदारों द्वारा इमीचिये नियुक्त किये गये 
हैं दाकि जनोपयोग्री उद्यम की सूत्य ठया दर बनुमूचियों व7 वियमत कर सके ) जनोष्योणी उद्यरो 
द्वारा वयूल हिये जा सकने योग्य उचित मूल्यों वा निर्धारण करने में इन शंगद्ननों को बतेक महत्वपूर्म 
कािवाइयों का यामता करना पढ़ता है । उद्यहरण के लिए, एक कठिनाई सेवाजों की औरत लागत 
का हिठाद लगाने में बाठी है विशेष रूप से ऐसी सेवाओं की दिनमे सम्मिलित लागत (0४४ ०७) 
होती है। इसके बाद, एक रुगस्या यह उन्नत होठो है कि उप्र मान दी गुन्दाइश का निर्धारप के 
किया जाय, जनोपयोगी उद्यमो को जिनके अर्जन की अनुनति दी डानी है लाभ की इन्जाइग्न वा 
हिठाव लगाते समय यह भो निश्चिय करना होगा कि लान थी गुन्जाइश का हिाद 
लगाते समय यह भी निरचम करना होगा कि लाने की बु्माइश (छाथाहाव रण फ़णाएं 
के मूल निवेश के लिए होनी चाहिए अथवा तिवेशध के वर्तमान विताबी सुच्य के लिए । बन्त 
में, बच्छे और दुरे दर्षो के लिए भी छुछ छूट बवश्य रखनी होगी; अच्छे वर्षो के लिए जो लाम की 
शुस्पाइश रखी जाए रुसमे बुरे दर्षों के सम्भावित लानो की छूट को भी सम्मिलित करना होगा। 
अनेक देशों के विनिग्न लियल्त्रण आयोगों का अनुभव यह दतलाठा है कि ये दृछ ऐसी व्यावहारिक 
कटिनाइयाँ हैं लिनका समाणान बातातों से नहीं खोजा जा रपता । 
यदि यह मात मो लिया जाय हि जनोप्रयोगी उध्यमों का नियस्तण करने वाले आयोग 
एकाएिकार की लागत एवं कोमत के ढांचे से परिचित होते हैं, वो मी दो या ठीव ऐसो वैरसत्पिक 
नीतियाँ हैं, आयोग द्वारा जिनका अनुसरण किया जा सकठा है। आगे दिया हुआ रेखाचित्र समस्या 
जो बल्छी प्रकार समझने में हमारी सहायता रखता है । 
कीमत पर सरदार के नियस्त्रग एवं निममन के अभाव मे, जनोपयोगी उद्चमम छपनी 
कोमठ (ऐश हया मात्रा (0४७॥७) 00! निश्चित करेगा। प्रहियोगी क्ीझत ब्रथा उपज ऊमद्ः 











हाकशा्ः 
म््त्म 
(हए बोर 007 है। मान लीजिए, सरकार द्वाय नियुक्त वियामद्रीय बायोग [र्ध्डणंडऑण5 
७०:०७४६४४०व) ऐडी प्रतियोगी वोमत (०००फ्थपंधए८ छागन्‍८) का विधारण गरता है जिसका वि 
चनोपयोगी उद्दन को अनुसरण दरना है ॥ अब नियमित वीमत (एप्र्णड/८6 ए़ा०्छ] वह परी रेखा 


१२७ 


वर्गों को मुल्य सम्बन्धी रियायतें प्रदाव को जातो हैं। उदाहरणार्थ, परिवहन सेवाएं प्रायः ऐसे 
समयो में सस्ती दरों पर सुविधाएं प्रदान करतो है जबकि कर्मचारी तथा मजदूर काम पर जाते 
हैं और बहाँ से बापिस आते हैं। यदि विश्ुद्ध आथिक हब्टिरोण से देखा जाए वो यह एड हानि है 
क्योकि यह केवर घ्यस्त समयों में ही अतिरिक्त यातायात को प्रोत्माहन करता है; परन्तु सामा- 
जिक दृष्टिकोण से यह अवश्य एक लाभ ही है। 


सस्ती दरो पर सेवा की ब्यवस्था प्रायः उन उद्यमों द्वारा की जाती है जो नगर- 
एलिकाओं द्वारा संचालित होते हैं।॥ परिवहन सेवाएँ उन नये इलाकों के लिए विद्विष्ठ दरो पर 
प्रदान को जातो है जो गन्दी बस्तियों को साफ करके बनाये जाते हैं। बिजली तथा गैस 
निर्धन उपभोक्ताओं को ऐसी समात दीची दरों से उपलब्ध कराये जाते है जो कि उतको 
दी जाने वाली सेवाओं की रख-रखाव की स्थिर लागतो (०० ००४5 ण॑ ग्राशपराथणागह) 
को भी पूरा नहीं करती | कुछ बस्तियों मे पात्री ऐसी निश्चित मासिक दरों से उपलब्ध 
कराया जाता है जो कि उपयोग किये गये जल की सात्रा के अनुसार न होकर मकान के कर योग्य 
मूल्य (780८5048 ४३१०८) पर आधारित होती हैं, ताकि समाज के कमजोर वर्गों द्वारा उसे सेवा के 
अधिक उपभोग के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इन रब उदाहरणों में, सभों बाजारों का पूर्ण 
विकास करने के लिए भेदभावमूलक कीमतों को प्रयोग करने का जो विशुद्ध आधिक लक्ष्य सामने 
रखा गया है उसमे कमजोर उपभोक्ताओ को सरक्षण देते का सामाजिक उद्देश्य भी निहित है। 


इस प्रकार, जनोपयोगी उद्यम अपनी मूल्य नोति को भेदभावमू लक दरों पर आधारित 
करते हैं | ऐसा करना इसलिये संभव हो जाता है क्योकि मे उद्यम विभिन्‍न प्रकार के बाजारों में 
अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते है और अनेक मामलों में अपने किस्म को वस्तुएं व सेवाएं उत्पत्त 
करते हैं। भेदभावमूलक दरो का उदय यही होता है कि उद्यम को इस योग्य बनाया जाए कि 
कि यह अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्णतम उपयोग कर सके और उद्यम की ऊपरी म्रागतों (०४०- 
॥९७० ००४५४) को अधिक से अधिक उत्पादित माल मे वितरित कर राके । जब प्रत्येक बाजार में 
कीमत सेवा को प्रदान करने की सीमान्त लागत की पूर्ति करती है तो उद्यम अपने साधनों का 
इष्टत्म अथवा अनुकूनतम उपयोग (०/४शध्ा॥ ७७८) कर रहा होता है । व्यवहार मे, जनोपयोगी 
उद्यमो को अपसी मुल्य-नीतियों मे सामाजिक हष्टिकोणो के कारण कुछ संझोधन भी करना 
होदा है । ऐसा करते समय उद्देश्य यही होता है कि उद्यम के लाम में कुछ कमी करके भी 
सामाजिक कल्याण मे वृद्धि की जाए। 


जनोपयोगी उद्योगों का नियन्त्रण व नियम्तन 
(ट०ााण 897 पेल्डजेशांक ण॑ एफ्रार एप) 
मोटेतौर पर जनोपयोगी उद्योयो पर त्वीन प्रकार से नियन्त्रण किया जा सकता है-- 
उतकी कीमतों एवं दरो का नियमन (:£80७007), उनके खातों (५०००७०७) का लियमन और 
उनकी सेवाओं का नियमन । निममन के दिरुद्ध, कुछ लोग यह कहते हैं कि जनोपमोगी उद्योगों पर 
सरकार का स्वामित्व होरा चाहिए । 
(१) कोमतो व दरों का नियम्नन [एच्डपोआंण ण॑ एपं०६ उाव 92089) : 


_... जगोषयोगी उद्यमों को अधिक ऊँचो कौमतें वसूल करवे से रोकने के लिए तथा इन 
उद्यमों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए, सभी जगह सरकारों ने दर तथा कीमत 
न्यायाधिकरणों (:88८$ 800 .७पए:४ ॥70णा99) की स्थापना की है । इन व्यायाधिकरणों अयवा 
आयोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे जनोपयोगी एकाधिकारो द्वारा प्रदान को जाने थाली 


१३० 


जनोपयोगी उद्यम्मों का सरकारी स्वामित्व 
(6०ल्‍०क्रणशता 0ऋधाजआछए 7 770० राधाध०७) 


कीमत तथा उपज के नियमन मे चूंकि अनेक ध्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने बाती हैं 
अत; अनेक लोगो का कहना यह है कि जनोपयोगी उद्यमो का, जो कि स्वयं प्राकृतिक एकाधिकार 
हैं, स्वाभित्व एवं संचालन सरकार द्वारा ही होना चाहिए और वश्य यह है कि अनेक देशो में ऐसा 
किया भी गया है। आजकल सबसे अधिक रूढिवादी देशो तक मे यह बात सामान्य हो गयी है कि 
अनेक जनोपयोगी सेवाओं जैसे कि रेलवे, रोडवेज, तथा टेलीफोन आदि स्वामित्व एवं प्रवन्ध केरद्र 
था राज्य सरकारो दारा, सगर-पालिदाओ द्वारा और अन्य स्वानोय निकायो (0०0! ७००६४) 
द्वारा किया जाने लगता है। जहाँ भी सरकारें इस कार्य में कुशल सिद्ध हुई हैं, वहाँ प्राकृतिक 
एकाधिकारों के सरकार द्वारा सचालन को समस्या का सर्वोत्तम वा०छनोग हज समझा जाता है । 
यह हल कुल सामाजिक कल्याण की मात्रा की अधिकतम करता है। यहाँ यह बाघ स्पष्ट की 
जानी आवश्यक है कि सोवियत रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों में सरकारी उद्यमों को जो 
तुलनात्मक सफलता मिलो है, उसके कारण ग्रेर साम्यवादी देशों भे भी सरकारी स्वामित्व के 
विस्तार को भारी प्रोत्साहन मिला है। 


किन्तु जनोपयोगी उद्यमो मे सरकारी स्वामित्व के विस्तार से बडा गर्मागरम विवाद 
उठ खडा हुआ है । यह विवाद केवल संयुक्त राज्य अमेरिका भें ही नही है जो कि स्वतन्त्र उद्यम 
का तथाकथित घर है, अपितु भारत जैसे देशो मे मी छिडा हुआ है जहाँ कि पिछले कुछ वर्षों में 
हिजी उद्यम बडा कोलाहलकारी हो गया है । 


पक्ष के तक॑ जनोपयोगी उद्यमों के सरकारी स्वामित्व का पक्ष मजबूत दिलाई देता है। 
सर्वप्रघम, निजी स्वामित्व बचा सरकारी नियन्त्रण व नियमन के बीच उत्पन्न दतंसात विवाद को 
सरकारी स्वामित्व एवं सचालन के द्वारा आसानी से सुलझाया जा सकता है। दूसरे, सरवगरी 
स्वामित्व से लाभ का प्रयोगन समाप्त हो जायेगा और उपदुक्त दरो पर पर्याप्त सेवाओ की 
व्यवस्था की गारन्दी मिल्रेगी | सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत लाम के प्रयोजन (छणीप प्राणा४०) 
का स्थान क्ल्याण-प्रयोजन (४८४ 77006) लेगा जिसके फलस्वरूप, जनोपयोगी उद्यमो का 
संचालन उपभोक्‍वाओं को अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करने की हृष्टि से किया जायेगा । तोसरे, 
जनोपयोगी उद्यमो का लाभ प्राइवेट क्षेयरघारियो पर नहीं जायेगा, वल्कि राष्ट्रीय राजकोप में 
जायेगा भौर यह इस सीमा तक करो का भार कम करने मे सहायता करेगा । चौये, सरकार द्वार 
अधिडृत उद्यम अपेक्षाकृत नीधी दरो से वाजार से आवश्यक धन प्राप्त करने में समय हो सकता है 
क्योंकि सरकार ब्याज को अपेक्षाकृत नोची दरो से घन प्राप्त कर सकती है। इमसे उत्पादन लागत 
कम करने में मदद मिलेगी । इसके अतिरिक्त, सरकार के लिए यह भी सम्मव हो सकता है कि वह 
योग्यता एवं निष्ठा वाले व्यक्तियों को अपनी ओर बाक्दित करे औौर उनको कार्य-क्षमता बढाने और 
उत्पादन-लागत घटाने का उत्तरदायित्व सौंपे । अन्त मे, सरकारी स्वामित्व से राजनैतिक भ्रष्टाचार 
भो काफो मात्रा में समाप्त हो जायगा। ऐसा श्रष्टाचर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों मे विद्य- 
मान है जहाँ कि जनोपयोगी उद्यम प्रतिकुच विधानो तथा विरोधी मुल्य-नियन्त्रण आयोगों से अपनी 
रा करने के लिए रिश्वत खोरी तथा अन्य गैर कानूनी तरीकों का आश्रय लेते हैं। ये तर्क बड़े 
दजनदार हैं विशेष रूप से वद्ध तक जो कि लाम-प्रयोजव को समाप्ठि और उसके स्थान पद 
कश्याण-प्रपोजन कौ स्थापना से सम्बन्धित है । 


श्र 


है जो कि यह सूचित करती है कि जनोपयोगी उद्यम चाहे कितनी ही मात्रा मे उत्पादन तथा विक्रय 
कर सकता है परन्तु वह विश्रय केवल इसी कीमत पर कर सकता है। बतः यह कीमत 08 
(07०१) जृतोपयोगी उद्यम के लिए 'शारे भी है। लाभ को अधिकतम करने के सिद्धान्त 
]/0-- भार का अनुसरण करके जनोपयोगी उद्यम 00" के वराबर उत्तादन करने का निश्चय करेगा 
जिसे कि बिन्दु # द्वारा प्रदर्शित किया गया है (जिस पर |ध८>-भार) यहाँ दो बातें ध्यान देने 
योग्य हैं । प्रथम, यह कि जनोपयोगी उद्यम यद्यपि अब नियमित कीमत पर माल बेचेगा, फिर भी 
उसे लाभ प्राप्त होगा | ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिन्दु ए पर नियमित कीमत ओरात लागत 
से अधिक है। दूसरे, जनोपयोगी उद्यम प्रतियोगी उपज नही पैदा कर रहा है वल्कि उससे कुछ कम 
कर रहा है (अर्थात्‌ 000 | नियामकोय सत्ता को न केवल प्रतियोगी कौमत ही निश्चित करनी 
चाहिए, अपितु प्रस्तियोगी उत्पादन पर भी जोर देना चाहिए। 

(२) खातों का नियमत (एे८४ण॑दांसा ० 2००००४४७) : 


जब दरो का निर्धारण भूल्य-आयोग द्वारा किया जाता है तो जनोपयोगी 
एकाधिकार लागतो को उससे अधिक दिल्लामे का प्रयत्त कर सकता है जितनी कि वे वास्तव मे हैं। 
ऐसा करने का उद्देहय यह होता है कि मूल्य-आयोगो द्वारा ऊँची कीमतें निश्चित करा दी जाएँ । 
ऊँची लागतें कई प्रकार से दिलाई जा सकतो हैं, जंसे कि अधिक मृल्य-हास प्रभार (8607९९८॥॥०॥ 
८४५४४९७) दिखाकर, खरीदी हुई मशीनरी एवं संयन्त्र की अधिक कोमत दिखाकर अ्यवा सहायक 
उद्यम दिखाकर, आदि । ऐसी किसी भी सम्भावना से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, 
मूल्य-आयोग को ऐसे अधिकार भी दिये जाने चाहिए कि वह इन उद्यमों के खातों का भी नियम 
कर सके । अन्तर्राज्य वाणिज्य आयोग को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं । 


(३) सेवाओं का निपमत (एेव्ट्ण3800 ०६ 8०४००) : 


यह हम बतला चुके हैं कि अनेक स्थितियों में किस प्रकार जनोपयोगी उद्यम उपभोक्ताओं 
को पर्याप्त भात्रा में सेवाएँ प्रदात करना नही चाहते, विशेष रूप से तब जबकि उन्हें यधेष्ट मात्रा 
में लाभ प्राप्त होने की आज्ञा नहीं होती। किन्तु उपभोक्ताओं के कल्याण की दृष्टि से, यह हो 
सबता है कि इन सेवादों को व्यवस्था करना पूर्णदया आवश्यक हो । इसके अतिरिक्त, जनोपयोगी 
उद्यम सम्भव है, पर्याप्त सुरक्षा एवं सफाई सम्बन्धी का्यवाहियाँ न करें । अनेक देशों मे स्वतस्त्र 
मूल्य आयोगो को इस सम्बन्ध में भी विशेष शरक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि वे जनोपयोगी संस्थाओं 
को सेवाओ मे तृद्धि करने तथा विश्लेप सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ करने आदि के लिए बाध्य कर सके । 

“सरकार द्वारा नियुक्त ब्ायोगों द्वारा कोमत तथा उपज को नियमित करने का कार्य 
यद्पि सिद्धान्त रूप में बड़ा सरल दिखाई देता है, किन्तु व्यवहार मे, उसके समक्ष अनेक समस्याएँ 
आ खडी होती हैं। लागत का हिसाव लगाना एक बडा कठिन कार्य है विद्येष रूप से संयुक्त लागतों 
(]000॥ ०085) की स्थिति में | इसी प्रकार तिबल लाभ की गणना में भी कठिनाइयाँ सामने आती 
हैं। फिर, एक समस्या यह होती है कि केवल एक ही कीमत नहीं; बल्कि विभिन्‍न प्रकार के 
उपभोक्ताओं के लिए कीमतो को एक पूरी सूची कंसे तेयार की जाएं ? इन सबसे भी बढ़कर एक 
समस्या तब उत्पन्न हो सकती है जबकि जनोपयोगी उद्यम सरकाद द्वारा नियुक्त मूल्य आयोगों को 
अनुचित साधनो द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैँ यदि ऐसा होता है--जैसा कि कहा 
जाता है कि अमेरिका मे ऐसा होना एक बिल्कुल सामान्य बात है--तो उपभोक्ताओं के लिए 
जनोपयोगी उद्यमो के शोषण से बचने का कोई मार्ग शेप महीं रहता | इसीलिए अनेक सोगों का 


विश्वास यह है कि समुचित भीति यही होनी चाहिए कि इन जनोपयोगी उद्यमो का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाय । 
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चुने हुए संदर्भ प्रन्य 
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१ 


जनोपयोगी उद्यमों से बया आशय है? जनोपयोगी उद्यमो के प्रमुख लक्षणों का वर्णन 
कीजिए । 


जा 5 शाध्या। 0) एएस्‍॥९ पाव९5?- 0लाएट पार गा लोक्षबराशाजाट३ णै 
एएए॥९ 7॥॥0025 


जनोपयोगी उद्यम की मूल्य नीति को विवेचना कीजिए । 

905८0$5 (8९ ए00॥6 एश॥॥८5 97006 9०॥05. 

जनोपयोगी उद्यमो के निमन्त्रण तथा नियमन का वर्णन वीजिए । 

08४0796 (86 ७००7० थ6 ॥68णए॑20णा ० 9709॥0 ए॥॥॥८5. 

जनोपयोगी उद्यमो के सरकारी स्वामित्व के पक्ष तथा विपक्ष में अपने तर्क दीजिए । 


0ए8 ४0पा भहए/टा5 ग0 विश 80 प्रश्क्षत॥ 6 50 व्यापटा 0एएट/शए 
एपणा० ए॥65 


१२१ 
4 
«  ब्रिपक्ष के तक : जनोपयोगी उद्यमों के राष्ट्रीकररण के पक्ष मे दिये गये तक म्द्यपि 
काफ़ी झत्तिश्ञाली है, किन्तु राष्ट्रीयकरणों के विरुद्ध दिये जाने वाले तर्क भी कमजोर नहीं है। 
क्षत्तिपू्ति की समस्‍या को छोड भी दिया जाए--जो कि सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली जाने 
बाली अनेक जनोपयोगी उद्यमों का एक सरदद वन जायेगी--तो भी निजी स्वामित्व के जनोपयोगी 
उद्यमों द्वारा अदा किये जाने वाले करो की हामि को फिर अन्य सेवाओ के द्वारा पूरा किया 
जायेगा। दूसरे, यह हो सकता है कि सरकारी प्रवन्ध अकुदाल सिद्ध हो। यह कहा जाता है कि 
सरकारी अधिकारियों में पहलझक्ति का अभाव होता है और वे आमतौर पर देनिक वाय॑ एवं 
लालफीताशाही के अभ्यस्त होते हैँ । इसके अतिरिक्त, लाभ-प्रयोजन वेः अभाव के कारण अकुझलता 
तथा युस्ती उत्पन्न हो सवती है जिसका परिणाम उदासीन सेवा, अपव्ययी कार्य-कुशलता तथा 
ऊंची उतादन-लायत के रूप भे सामने आ सकता है। अल्पविकसित देसों मे, यह सगश्या अधिक 
गम्भीर रूप में बरततमान होती है। इसके अन्तगंत, राजनैतिक व्यवस्था प्राय: अ्रष्टाचारी बन जाती 
है और अधिकांश मामलो में अयुद्धिमत्तापूर्ण तवा अकुशल वन जाती है। सिविल अधिकारियों भे 
इतना पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव तथा उतनी मैतिक निष्ठा मही होती जितनी कि राष्ट्रीयक्ृत 
उद्योगों के कुशल प्रवन्ध के लिए आवश्यक होती है । अतः उन्नत देशों की पिथित चाहे कुछ भी 
क्यों न हो, अल्पविकसित देशों को जनोपयोगी उद्यमों मे सरकारी व्यक्तित्व का विस्तार करने में 
शर्ने-शने आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरे, एकाधिकार सेवाओ के सरवारी स्वामित्य के कारण साथनों 
का दुश्पपोग भी संभव हो सकता है। घूकि इन सेवाओ का उत्पादन माँग झो प्रत्याशा में किया 
जाता है, अतः सरकारी अधिकारियो द्वारा अच्छे प्रतिफल की प्रत्याशा में निवेश किया जा सकता 
है । परन्तु यह प्रत्याशा (धगा०७०४०४) गलत सिद्ध हो सकती है और इस्त स्थिति में हानि का 
बोझ सामान्य जनता को उठाना होता है ॥ यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सरकारी उद्यम की 
हानि तो समाज को उठानी पडती है किन्तु निजी उद्यमो की हानि केवल प्राइवेट देयरधायदियों को 
ही प्रभावित करती है। परन्तु समाजीकरण के समयंक बड़ी शीक्षता के साथ यह तक प्रस्तुत 
करते हैं कि जनोपयोगी उद्यमो भे जोखिम या तो बिल्कुल नही होती या बहुत ही कम होती है। 
अन्त में, जनोपयोगी उद्यमो का सरकारी स्वामित्व सरकार को इस वात के लिए प्रेरित कर सकता 
है कि बह अन्य उद्योगों मे भी सरकारी स्वामित्व का विस्तार करे। इससे आथिक शाक्ति राज्य के 
हाथो में हो केन्द्रित होने लगठी है ओर ब्यक्तिगत स्वाघीनता कौ दृष्टि से यह उचित मही होता। 
प्राइवेट एकाधिकारी के शोपण से दचने के लिए तो उपभोक्ता, सरकार का संरक्षण प्राप्त करने 
का प्रयास करता है, परन्तु सरकारी उद्यम द्वारा हो यदि उसका शोषण आरम्म हो जाय तो वह 
किससे संरक्षण ध्राप्त करेगा और क्या संरक्षण उसे मिलेगा ? 
निष्कर्ष (00००अ०॥) : 


प्रश्त यह है कि इन दोनो ही प्रकार के तर्कों मे अधिक वजनदार कोन से हैं ? 
इस प्रकार का कोई ठोस उत्तर बना बड़ा कठिन है । यह बात व्यक्ति के राजनेतिक विचारों तथा 
दत्न-विशेष से उसकी सम्बद्धदा पर नि्म॑र होतो है। परन्तु जनमत का झुकाव सरकारी स्वामित्व 
के पक्ष मे ही प्रतीत होता है। किन्तु सरकारी विभागों के अंग के छूप मे जनोपयोगी उद्यमो का 
प्रबौघ व संचालन कार्यकुशलता बढ़ाने वाला नहीं हो सकता । अतः सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित 
कमजोरियो पर काबू पाने के लिए ही सरकारी दिगमो का उपयोग किया जाता है। सरकारी 
निगम, जिसमे पूजी का सरकारी स्वामित्व किन्तु निदेशको का अधं॑स्व॒तन्त्र बोर्ड होता है, जनोपयोगी 


उद्यम ९ संचावन लाभ के वाणिज्यिक प्रयोजन (००्ाशल्ालंत्र प्रणाए८) के। आधार पर 
करता है। 


च्च्० 


(४) नागरिक चेतना ((पजां ८०05८/0057८55)---प्रत्यक्ष कर नागरिक जागरण उत्पन्न 
करते हैं, अर्थात्‌ चू कि इन करो के अन्तर्गत * रदाताओं को करो के भार का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव 
कराया जाता है, अत वे इस बात में बडी गहरी रुचि लेते हैं कि सरकारी आय किस भ्रकार से खर्च 
की जा रही है। करदाता राज्य के नागरिको के रूप में अपने अधिकारो एवं उत्तरदापित्वों के प्रति 
अधिक सावधान एवं सचेत हो सकते हैं । 


(५) उत्पादकता (श०ठएटाशा9)--प्रत्येक करो में उत्पादकता का भी गुण है क्योकि 
जैसे-जैसे देश की सम्पत्ति मे वृद्धि होती जाती है वेसे-बैसे प्रत्यक्ष करों से होने वाली आय में भी वृद्धि 
होती जाती है। 


/६) योग्यता एवं न्‍्यायशीलता (5089 थाठ ए्रवृण/बंआ॥9)-प्रो० जे० के० मेहता 

“प्रत्यक्ष कर न्‍्यायोचित है क्योकि वे करदाता की थोग्यता के आधार पर वसूल किये 
« “ धनी व्यक्तियों पर अधिक कर तथा निर्धनो पर कम कर लगाकर आय के वितरण की 
» को काफी हद तक दूर क्या जा सकता है। इसी कारण इसे अधिक न्यायसगत कहा 
॥ 


इस प्रकार प्रत्यक्ष करो के लाभ हैं--(१) समता एवं न्यायपूर्णता (व्यूण्या४) 
(२) निश्चितता (८थव०४09) (३) लोचपूर्ण अथवा लचीलापत (०७७०॥५) (४) नागरिक चेतना 
(णशा ०००८०७$०९५७) (५) उत्पादकता ([2000८(शा9) तथा (६) योग्यता एवं न्‍्यायशीलता 
(079 270 [सदृष्तान्षणा5) । 


प्रत्यक्ष करों के दोष 
प्रत्यक्ष करो के दोषो में चार वातो पर विशेष जोर दिया जा सकता है 


(१) मनमानापन (/70/70/7655)--प्रत्यक्ष करो मे मदमावापन आने लगता है क्योंकि कर 
अदा करमे को सामर्थ्य का कोई वस्तुनिष्ठ (०००८४४८) एवं न्‍्यायपूर्ण आधार प्राप्त करना वास्तव 
मे बडा कठिन है । उदाहरण के लिए, आय-कर की दर इस बात पर निर्भर होगी कि सरकारी 
राजनंतिक गठन क्सि प्रकार का है । एक दक्षिणपथी अथवा अनुदारदलीय सरकार, यह 
हो सकता है कि करो की निम्त दरें लागू करें, किन्तु एक बामपथी सरकार करो की कठोर दरे 
लागू कर सकती है। परन्तु अनुभव के द्वारा तथा सावधानी दरत कर कराधान मे न्यायपूर्णता लाई 
जा सकती है और मनमानापन भी यदि पूर्णतया समाप्त नही क्रिया जा सकता, तो कम तो किया 
ही जा सकता है। 


(२) ईमानदारी पर कर तथा चोरी को प्रोत्साहन--प्रत्यक्ष कर ईमानदारी पर आधारित 
कर हैं। वे लोगो को इस बात का प्रलोभन देते है कि वे अपनी आय अथवा अपने घन को पूर्णत- 
अथवा अशत छिपा लें ओर कर देने से बच जायें । परन्तु समय की गति के साथ ही साथ, प्रशा- 
सनिके मशीनरी को निरन्तर मजबूत बनाया जा रहा है और कर की चोरी (॥9% ८४४७07) तथा 
कर-परिहार (8 8५0047०6) को न्यूबतम किया जा रहा है। 


(३) असुविधाजनक--प्रत्यक्ष कर इन मानो मे असुविधाजनक होते हैं कि करदाताओं को 
अपनी आए के खन्नी सूरो कए हवाला देते हुए आय के विवरण तैयार करागे होते हैं और वे कर 
अधिकारी के सम्मुख ग्रस्तुत करने होते है। फिर लेखा रखने की विधियाँ (300007रएए8 ए०८तए- 
765) इतनी अधिक है तथा उनका अनुसरण करना इतना कठिन है कि अधिकाश मामलों मे, 
व्यक्तिगत करदाताओं को अपने बाय-विवरण (7700776 इट/ए८४७) तैयार करने में पेशेवर आय-कर 
बकीलो की मदद लेनी पडती # । 


44. /'0॥7०८०६ ६४५७७ ॥४० ०वृ्ा:३०६ ७८८८ए5४ एापज दाए प्यग्डण्वे ड०८ण6जड़ 0. छा बजाए त॑ पाए 
फुफ्था कण | हू ऑलाव 


कौमतों व संभरण का नियन्त्रण 
(0०४7० ० ?०65 शा 8ण)ए7) 


बाजार की माँग और सभरण की द्ाक्तियो मे सरकार का हस्तक्षेप प्राचीनकाल से ही 
होता चला आया है और विभिन्न देशों मे समय-समय पर सरकारी अधिकारियों द्वारा बस्तुओं की 
कीमती का नियमत करने का प्रयत्त किया गया है । प्रथम विदवयुद्ध की अवधि में, कुछ देशो में 
कुछ वस्तुओ की कीमतो पर निमत्ण भी लगाया गया था। कुछ देशा मे आयोजनाबद्ध अ्थ- 
घ्यवस्थाओं के आरम्भ के साथ ही साथ, भूल्य-नियमन (0०७ 7०2०४000) वहाँ के आशिक 
कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण भंग बन गया। द्वितीय विश्वगुद्ध के ग़मय मे, अनेक देशो मे अपेक्षा 
कृत बड़े पैमाने पर घुल्य-नियस्वण लागू किये गमे और उनसे काफी सफलता सिली | सब १६३० 
की सन्‍्दी के काल में, संयुक्त राज्य अमेरिका मे, मूल्य-स्थिरीकरण (0० #ण8000॥) का 
एक कार्यक्रम, विशेषतः कृपि-मुल्यो के सम्बन्ध मे लागू किया गया। चूँकि उप्त अवधि में, 
कृषिग्यदायों की कीमतें तेनी से गिर रही थी भतः "कीमतो की देकबन्दी” ([०० 579०४) का 
कार्यक्रम लागू करके हो उनकी सहायता की जा सकती थी। 


इस अध्याय में, हम इस बात की विवेचना करेंगे कि विभिन्‍न परिस्थितियों के 
अन्तर्गत सरकार द्वारा फीमतो का नियमन किस प्रकार किया जाता है कौमतो के नियन्त्रण का 
एक रूप संयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रचलित कोमतो को टेकबन्दी का वह कायेक्रम है जिसके 
अन्तर्गत कीमतों को उचित निश्चित स्तरों से नीचे नही ग्रिरने दिया जाता । युद्धकाल मे, जब 
स्फीतजनक शक्तियाँ (2400५ एा४७) प्रबल हो गई थी, कीमत-नियन्त्रथ द्वारा कुछ 
कीमतो के सम्बन्ध में उतकी उच्चतम सीमा नियत कर दी गई थी कौर इस प्रकार कौमतो को 
अधिक ऊँची चढ़ने ते रोका गया था । नियोजित अर॑व्यवस्था मे, कीमतों का नियमन इसलिए 
करना होता है ताकि सापतो का वितरण योजना के उद्देश्यो के अनुसार किया जा सके । मूल्य- 
नियन्त्रण के अन्तयंत सामान्यतः संमरण या माँग या दोनों पर हो कुछ न कुछ नियन्त्रण लगाता 
होता है। इस उद्दे क्य की पूति राशनिंग द्वारा वस्तुओं के वितरण पर नियस्त्रण लगाकर को जाती 
है। बतः राशनिग कीमतो के तियन्त्रण की नीति का एक अभिन्न अंग है । 


शेड 


इस अध्याय मे हम जिस प्रकार मूल्य अथवा कीमत-नियत्त्रण पर विचार करेंगे उसे 
प्रत्यक्ष नियन्त्रण कहा जा सकता है। कभी-क्मी मौद्धिक वियमन अयवा राजकोपीय उपायो द्वारा 
वीमतो पर परोक्ष रूप से भी नियन्त्रण लगाया जाता है। संमरण का नियमन करके तया वेक 
माख वा निर्देशन कग्के सौद्धिक अगिकारी कोमतों के सामान्य सत्र मे वांछित परिदर्तत ला 
सकते हैं। इसी प्रवार, कर उग्रारर अधवा उपादान (5०७४ ०/६७) स्वोकृति करके कुछ वस्तुओं की 
कीमत में परिवर्तन लाया जा सकता है। विन्तु ये सव वोमतो के वियमन के परोक्ष तरीके हैं। 
पर इस अध्याय में हमारा सम्बन्ध कीमतों के केवल प्रत्यक्ष नियन्त्रण से है। यह नियन्त्रण वस्तुओं 
की माँग या संगरण या दोनों मे हो धटा-दढो करके किया जाता है। इस अध्याय में हमारा 
अध्ययत-विषय किसी वाजार मे कार्यभील शक्तियों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण से ही है । 


कृषि पदार्थों को कीमतों के समर्थन के कार्यक्रम 
(एक 5ण०एणां श०्द्ा४७००5) 


मन्दी के समय में जब कीमतें ग्रिर रही होती हैं तो प्रायः सरकार पर इस बात का 
मारी दबाव पहता है कि वह न्यूनतम कीमतें निश्चित करने के लिए कार्यवाही करे | सव्‌ १६३० 
की बडी मनन्‍्दी के काल मे, विश्वभर में ऐसी कार्यत्राहियाँ की गईं थी कि जिनसे विभिन्‍न वस्तुओं 
की वीमतो को नोचे गिरने से रोका जा सके । किन्तु इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता 
मुख्यत. कृषि-पदायों के सम्बन्ध में ही उत्पन्न हुई थी, अत यहाँ हम कैवल कृषि-यद्रार्थों के मूल्यों 
की टेववन्दी के कार्यक्रमों वा ही अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार की नीति 
अपनाने की द्विज्ञा में अग्रसर रहा अतः हम मुख्यतः इस वाव का ही उल्लेख करेंगे कि उस देश में 
सरकार ने कृपि-सहायत्ता के लिए क्‍्यान्वपा क्षिया। सन्‌ १६२९ भे, हवर प्रशासन के अन्तर्गत, 
संघीय फार्म दो्ड (&६06०78) एक्षएा 80870) की स्थापना की गई | इसका उदेदय था कुछ 
कृषि-पदार्यों की कीमता को ऊँची बनाये रखने के लिए $पि की फालतू उपज की खरीद करना। 
बाद मे इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और अन्य एजेन्सियो ने ले लिया । इस प्रकार कीमतो 
की टेक्वन्दी (97०० ६४ए७७०४) वी नीति वराबर जारी रही जौर अब भी जारी है। भारत में 
अमी हाल में ही, सरकार ने अपनी इस इच्छा की घोषणा की है कि वह कुछ आवश्यक कृपि+दार्यों 
की कीमतों को घोषित स्तरों से नीचे नही गिरने देगी ॥ 
उपाय (०४००७) : 


कोमतो को नीचे गिरने से रोकने के लिए अनेक उपाय काम मे लाये जाते हैं। संयुक्त 
राज्य अमेरिका में एक तरीका यह क्वाम मेलाया गया था कि कृषि की सम्पूर्ण फालतू पैदावार 
निश्चित न्यूनतम मूल्यो पर सरकारी एजेन्सी द्वारा सरोद ली जाती थी गौर कीमतों को उन स्तरों 
से नीचे गिरने से रोका जाठा था। इस प्रकार एकत्र माल को वाद में विह्व-वाजारों मे बेच 
दिया जाता था और इससे होने वालो हाति को सामान्य राजस्व में से पूरा क्या जाता था| यह 
रीठि कृषि-उत्पादक को सामान्य कर-दाता द्वारा प्रदान की जाये वाली एक प्रकार की आर्थिक 
सहायता थी । सर्वप्रथम, गेहूँ व कपास के लिए इस रीति का उपयोग किया गया ॥ किन्ठु यह 
योजना इन पदार्योँ की तेजी से गिरती हुई कौमतों पर काबू पाने में असफल रही बोर छोड दी 
गई । वुछ हृपि-पदार्यों की कौमतो की टेकदन्दी की ऐसी ही नीति अभी हाल के वर्षों मे भारत 
मे काफ़ी सखत रही है।जद कसी वस्तु की कीमतें तेजी से गिरती हुई दिखाई देठी हैं तब 
सरकार न्यूनतम घोषित मृल्य पर वस्तु को खरीद कर किसानो की सहायता करतो हैं और इस 
अकार कीमतों को उठ स्तर से और नीचे गिरने से रोकती है। किन्तु इस प्रकार की नीति तेजी 


श्रश 


से गिरती हुई कौमतो की अवधि के मुकावले उस स्थिति में अविक सफल हो सकती है जबकि 
बढ़ती हुई कीमतों की अवधि में अस्थायी रूप से कीमते नीचे गिर जाती हैं। 


कृषि पदार्थों की वीमतो को नीचे न गिरने देने का एक उपाय यह हे कि किसानों को 
इस वात के लिए प्रोत्साहित क्या जाए कि वे अपने कुल कृषि योग्य भूमि के कुछ भाग मे 
रेशेदार फसतें न बोयें और इस प्रकार बचाये गये भू-भाग को भूमि-संरक्षण के लिए अलग रफखें। 
इसके अतिरिक्त, पृथक्‌ू-पृथकू किसातो के लिए बाजार के कीटे विश्चित कर दिये जाते हैं ताकि 
सम्बन्धित वस्तुओं के सभरण को नियन्नित रखा जा सके। यही नहीं, अधिक पैदावार के वर्षों 
में जबकि संभरण की मात्रा अधिक होने लगती है तो उपादानों (70भ9:८5) तथा कर्जों के द्वारा 
किसानो को इस बात के लिए प्रोत्साहित क्रिया जाता है कि वे फालतू पैदावार को रोक लें और 
कमी के वर्षों मे उत्तवो बाजार में ले आए । इन सभी कार्यवाहियो का उद्देश्य यह है कि संभरण 
कौ कम क्या जाए और कीमतो को गिरने से रोका जाए। परन्तु यह रीति केवल तभी सफल 
हो सकती है जवकि किसानो के दीच सहयोग हो ओर सरकारी एजेन्सियों द्वारा अमावपूर्ण 
रीति से मार्ग-दर्शन किया जाए।जव तक किसान वोये जावे वाले कृपि-क्षेत्र को सीमित करने 
को तैयार न हो और अपने लिए निर्धारित कोटे को स्वीकार न करें तब तक बस्तु का संभरण 
नही घटाया जा सक्‍ता। 


इस सम्बन्ध में एक तीसरी रीति यह अपनाई जा सकती है कि किसानो को उनकी 
सम्पूर्ण उपज पर प्रत्यक्ष गकद उपादान (काध्ण ०४४ 500७»०9) दिया जाय । किसान को इस 
बात की अनुमति दे दी जाती है कि वह सामान्य दिनो में जितना उत्पादन कर सके और उसे इस 
बात की भी छूट होती है कि वह उसे उस कीमत पर बेच सके जो वह बगजार में विद्यमान माँग 
और संभरण दी दशाओ के अन्तयगंत प्राप्त करता है। लेकिन उत्पादक को न्यूनतम कीमत की 
ग़ारन्दी दी जाती है भौर उसे इतवो धनराशि दे दी जाती है जो कि वाजार कीमतु पर उसकी 
उपज के द्र॒ब्य-मूल्य तथा ग्रारस्टीकृत न्यूनतम कीमत के अन्तर के बराबर होती है। इस प्रकार 
उत्पादक को गारन्टीकृत कीमत भ्राप्त हो जाती है और उपभोक्ता को बाजार-कीमत पर वस्थु 
प्राप्व हो जाती है तथा अन्तर की पूर्ति सामान्य कराता द्वारा कर ली जाती है। इस सब क्रिया 
में निर्णायक तत्व यहू होता है कि करदाता क्तिना भार बहन कर सकता है। यदि यह भार 
बहुत अधिक होता है तो हो सकता है कि यह योजना क्रियाग्वित न हो राके । 
न्यूनतम कौमत-नियन्त्रण का मुल्यांकन (#एए/959] ० जाया) एत02 (०॥॥४०) : 


कीमतों के समथंन का वायंतवम उस समय के लिए तो ठीक रहता है जबकि कोई 
उद्योग अपने उत्पादित माल को ऐसी कीमत पर न बेच सके जो कि उसे सामान्य लाभ प्रदान करे | 
किन्तु जब किसी उधोग की उत्पादन-क्षमता बहुत अधिक बढ़ी हुई हो तो स्वाभाविक कार्य विधि 
में हेर-फेर करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लम्दी तथा कठोर हो जातो है। कुछ उद्योगों मे, 
स्थिति का सामना केवल कुछ उत्तदको को ही करना होगा जो कि व्यवताय के बाहर कर दिये 
जायेंगे। यह समाधान दिस््यापित्त उत्पादकों के लिए वडा कठोर होगा । इस स्थिति में, यदि 
सरकार हस्तक्षेप करके उत्मादको को व्यवसाय में बनाये रखने तथा स्यृदत्म सामान्य लाभ प्राप्त 
कराने में सहायता करतो है तो निश्चय ही बह न्यायोचित्र है। जब उत्लादको वी संख्या 
साभान्‍्यतः कम होती है ओर वे इस मन्दी के घूफान का सामना करने की स्थिति मे नहीं होते, 
तो राज्य की सहायता बडी आवश्यक एवं उपयोगी होती है। कृषक तो सामान्यतः एक छोटा 
सा व्यावसायी होता है अतः उप्तमे बिना क्रिस्ती सहायता के दीपकालीन मन्‍्दी का सामन्‍्ग करने 


१३६ 


वी सामथ्यं नहीं होती । इस स्थिति मे, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता इृषि 
उत्पादको के इस वर्म वो इस योग्य बनाती है कि वे मन्दी का सामना करते को अपनी क्षमता को 
उस समय तक बनाये रख सके जबकि उनकी उपज की माँग बढ़े । 


गारन्टीकृत न्यूनतम कीमत उद्योग के उत्पादव की अनुकूलतम लागत (०७४॥७० ४०५) 
पर आधारित होती है । किन्तु उद्योग की वदलती हुई उत्पादन-विधियों तथा बदलते हुए संगठन 
के अन्तर्गत इसका निर्धारण करना बड़ा कठिन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में काम में 
लाई गई समता-मूल्य रीतियाँ (छश॥09 ए००॥720००5) भी न्‍्यायोचित नही कही जा सकती। 
इस रीति के अन्तगंत, एक मिश्िचित अवधि की कृषि ओर गैर-कृषि कीमतों के पारस्परिक सम्दस्थ 
को सामान्य मान लिया गया था और मन्दी की अवधि में कृषि-पदार्यों की गारन्दीकृत कीमतें वे 
थी जो कि गैर-कृषि कीमतो के प्रति आधार-बर्ष जैसा ही अनुपात रखती थी। यह पूर्णतया एक 
अन्यायपूर्ण कार्यविधि थी। मूल्य-मम्बन्ध (०० 76|4४०४७४॥७95) सदा ही एक समान नहीं रहा 
करते और तकनीकी एवं संगठन सम्बन्धी परिवर्तनों के साथ ही उनमे भी परिवतन हुआ करते 
हैं। इसमे कोई उचित तक॑ मही दिखाई देता कि किसी निश्चित अवधि की कृषि और गेर-हृषि 
कीमतो के पारस्परिक सम्बन्ध को सामान्य (700) मान लिया जाए । अतः गारन्टीकृत कौमत 
सभी प्रकार से केवल एक गनभानी कीमत-मात्र होती है जो कि कभी-कभी बहुत अधिक हो सकती 
है ओर अबुशल उत्पादको को संरक्षण दे सकती है। 


किसी उद्योग को उपादान देना असाधारण परिस्थितियों मे ही उचित हो सकता है। 
ऐसा उपादान उद्योग को विशेष सकटो का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए दिया जाता है। 
तथापि, ऐसा उपादान कैवल तभी तक दिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करना पूर्णतया 
आवश्यक हो । ऐसी सहायता को अधिक लम्बे समय तक चलाते रहता सामाजिक हृष्टि से हानि- 
कारक होता है वास्तविकता यह है कि ऐसी सहायता के सम्बन्ध मे एक खतरा सदा यह रहता 
है कि उद्योग उस समय भी इसकी माँग करते रहते हैं जबकि संकटकाल समाप्त हो जाता है। 

जब कसी उद्योग की मुल्य उत्पादन क्षमता बहुत अधिक बढी हुई होतो है तो उसके 
संभरण के एक भाग को बाजार भे न ले जावर उसकी कीमत को ऊँचे बनाये रखने का प्रपान 
असफल हो राकता है किसी भी वस्तु की कोमत स्थायी रूप से उस समय तक ऊंचे नही बनाई 
रखी जा सकती जब त्तक कि सामान्य सभरण की दशाएँ ही ऐसा करने को विवश न कर दें। 


संयुक्त राज्य अमेरिका मे दृषि बोर्ड का टेकबन्दी का कार्यक्रम इसी परिस्थिति के कारण असफल 
हुआ था। 


कीमतो के समन के कार्यत्रमों का महत्व केवल अल्पाविधि में ही होता है। जिस 
समय घस्तु का सभरथ ($०७!५) उसकी माँग से अधिक होता है, उत समय उत्पादको को अस्थायी 
रूप से सहायता देना बिल्कुल न्यायोचित होता हैं। परन्तु जब यह स्थिति स्थायी रुप घारण कर 
लेती है, जैसा कि कृषि मे होता है, तव तो समस्‍या का दीघंकालीन हल केवल यही होता है कि 
उत्पादन के उपादानों को उद्योग से बाहर निकाला जाय और उनको कही अन्यत्र काम में लगा 
दिया जाय । इस स्थिति मे यदि राज्य की सहायता प्रदान की जाए तो उसका उद्देइ्य यही होगा 
चाहिए, न कि असन्तुलत की स्थिति को लम्दा सीचे चलता । कृषि में फालतू भ्रूमि का उपयोग 
अनेक ऐसे कार्यों के ज्िये किया जा सकता है जैसे कि वन लगाने मे, भू-सरक्षण की फप्ें उगाने 
में तथा सार्वजनिक पार्क आदि बनाने में । तथावि, भूमि का यह अन्तरण (वीश्टाआणा) ऐसा नहीं 
होना चाहिए जिससे कि भूमि ऐसे समय मे भो वेकार पडी रहे जबकि साधारण फसलो के लिये 
उस पर छेती करना सामाजिक हृष्ठि से वाज्छनीय हो । 
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कृषि पदार्थों की कीमतों के समर्थत की नीति को अपताने में सरकार को जी वित्तीय 
बोझ उठाना पडता है, उसे इसके विरुद्ध एक प्रवल तक के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। फालतू 
उपज को खरीदना और भविष्य मे बेचने के लिये उत्को सुरक्षित रखना--ये ऐसे कार्य हैं गिनके 
लिये धत की आवश्यकता होती है और कभी-कभी बहुत अधिक घन की । फिर, यह भी हो सकता 
है कि जमा की हुई फालतू उपज को वाजार में बेचने की नौबत ही न आये और उसे धष्द करवा 
पड जाएं । यदि ऐसा हुआ तो उसका अथ होगा कि फालतू उपज को क्रय करने में सरकार ने जो 
भी धनराशि खर्च को है उसे ऐसे झ्च की श्रेणी मे रखा जायेग्रा जिसका कि वृछ भी प्रतिफल प्राप्त 
नही होना है । जब इस प्रकार की नीति काफी लम्बे समय तक जारी रखो जाती है तो यह हो 
सकता है कि क्रदाता पर पडने वाला उसका भार बहुत अधिक हो और वही उस नीति के असफल 
होने कारण वन जाए। 


अतः निष्कप के रूप मे हम यह कहते हैं कि कीमतो के समर्थन के कार्यक्रम अस्थायी 
कार्यवाहियों के रूप भें तो बड़े सहायक सिद्ध हीते हैं किन्तु उन्हे सरकारी नीति का स्थागी लक्षण 
नहीं बनाया जाना चाहिए । भारत में, योजना आयोग मे इस बात पर जोर दिया है कि कृषि पदार्षों 
के उचित दाम नियत किये जाएँ और कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों की सफलता के लिए ऐसा करना 
बडा जावश्यक है। विकासशील अव॑व्यवध्था मे, वस्तुओ के उचित दाम बनाये रखने के सिए कोई 
अधिक लम्बे प्रयत्नो की आवश्यकता नहीं होती क्योकि स्फीतिजनक शरक्तियाँ वहाँ पहले से ही 
काफी बलवती होती हैं। जवकि कीमतें सामान्य रूप से स्थिर हो, तो आय कीमतो के मुकावले 
कुछ कीमतो को कृत्रिम रूप से उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिए दीघंकालीन प्रयत्नोको 
आवश्यकता होती है और ऐसे प्रयत्न सभी परिस्थितियों में आसानी से नही किये जा सकते । 


युद्धफालीन मुल्य-नियस्त्रण 
(शत्ा प्र॥6 2९7०९ (००००)) 

गरुद्ध काल में कीमतों पर जो नियस्त्रण लगाया जाता है उससे कुछ अन्य प्रकार की 
समस्याएं उत्तन्‍्न होती है। मुद्रा स्फीति की स्थिति मे कीमतो को बहुत अधिक बढ़ने से रोका 
जाता है। जब कीमतें उन स्तरो से नीचे पहुँचते लगती हैं जो कि उस समय कायम द्वोते जबकि 
बाजाए पूर्णतया स्वृतन्त्र होता, त्तो आवश्यकता इस बात की होती है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रो 
में उत्पादन की सामग्री तथा उसके अत्य साधनों के प्रवाह पर नियन्त्रण लगाने के उपाय खोजे 
जाएँ । इसके अतिरिक्त, राशनिंग तथा अन्य उपायो के द्वारा उपभोक्ता की माँग को भी निममित 
करना होता है । 


आधुनिक युद्ध मूल्य-व्यवस्था पर दो प्रकार के दबाव डालता है । प्रयम, इसके कारण 
कुछ पदार्थों की माँग में भारी वृद्धि हो जाती है। इससे उन वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागत से 
तथा अन्य वस्तुओं को कीमतो से बहुत आगे बढ़ जाती हैं। यदि कीमतो की इस दृद्धि को बिना किसी 
रोक-टोक के जारी रहने दिया जाये तो उतर वस्तुओ के संभरण में बिता इतनों वृद्धि किये ही, 
जिससे कि युद्ध की आवश्यकताएं पूद्दे हो जाएं, उत्पादको को भारी लाभ होने लगते हैं । इसके 
साथ ही जहूरतमन्द नागरिक उपभोक्ताओ को भी उप्से बडा कष्ट होता है। बतः ऐसी स्थिति भें, 
कीमतों की इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्द करने को झ्ञावशयरूता होठी है। दूसरे, आधुनिक 
युद्धो के लिए वित्त की व्यवस्था विभिन्‍न प्रक्रार की मुदाओ का विस्तार करके की जाती है। इससे 
भी कीमतें ऊपर चढती हैं और साथ ही कोमतो का पारस्परिक सम्बन्ध भी विकृत हो जाता है । 
सरकार कराघान तथा उधार के द्वारा लोगो को फ़ालतू क्रय-श्चक्ति लेते का प्रयत्न करती है परन्तु 
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प्रयास में पूर्ण सफलता दासद ही कमी प्राप्त होती है। इस स्थिति में भिन्‍तर कीमतों पर पृथर-पृथरू 
नियन्त्रण लगाने की कार्यवाहियाँ करनी होती है। 
मूल्य-नियत्रण के उद्देश्य (006७5 ० ९7०४ 0०7०) : 

युद्धकान मे, मुल्य-नियन्त्रण से निम्न तीन उद्देश्य पूरे होते हैं :-- 

(१) कीमतो को स्फोतिजनक वृद्धि को रोकना (0 छोह्लट हो वग्रीभाणाभप 
796 0[ छञ0८४)--इमका प्रमुख उद्देश्य कीमती की स्फीतिजनक वृद्धि को रोकना होता है। युद्ध 

कार्यो के लिए सरकार द्वारा जो भारी मात्रा में व्यय किये जाते हैं उससे लोगो की द्रव्य-आय 
में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप, कीमतों में तेजी से बढने को प्रवृत्ति उत्तत्न हो 
जाती है। साधनों को युद्ध-सम्वन्धी उद्योगो की ओर मोड देने के फलस्वरूप उपभोक्ता-वस्तुओ 
के उत्पादन में जो कमी आतो है उससे स्फीतिजनक दवावों (पररबंतणाक्षए ए705028) मे वृद्धि 
हो जाती है और यदि उन पर नियन्त्रण नही लगाया जाए तो मजदूरियों और कीमतो मे वृद्धि 
की एक होइ सी लग जाती है। ऐसे अवसरो पर स्फीति का उत्पन्‍्त होना न केवल उपभोक्ता के 
लिए ही बुरा होता है बल्कि उससे युद्ध को जारी रखने के द्रव्य-भार मे भी वृद्धि हो जाती है जिससे 
पुद्ध-प्रयत्तो में गभौर बाघा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी दशाओ मे कीमतो एवं मजदूरियों की वृद्धि 
पर प्रत्यक्ष रोक लगानी होती है । 

(२) न्यूनतम मूल आवश्यकताओं की पूति ($शाइव्विष्यंणा णी गांगांशप्या। 03अ० 
॥00९४$॥0९$ ०६ ॥८)--बीमतो के नियन्त्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उद्द श्य यह होता है कि सभी 
नागरिको को जीवन की न्यूनतम मूल आश्यकताओ को पूरा करने के योग्य बना दिया जाएं। 
मोजन तथा वस्त जैसे पदार्थों की कीमतों में बढ़ने वी तीत्र प्रवृति पाई जातो है और ऐसे 
पदार्थों वी कीमतो को लगातार बढने के लिए स्वतन्त्र छोड दिया जाता है तो यह हो सकता 
है कि व्रुछ लोग इत कालुओ को बिल्कुल ही से खरीद सके । मथ्िक आय बाले व्यक्ति दो इस योग्य 
होते हैं कि वे वस्तुएं चाहे जितनी मात्रा में खरीद सकें किन्तु निधन व्यक्ति, सम्भव है, उसकी थोंडी 
सी मात्रा भी न स्तरीद सके, वस्तुओं की कमी की स्थिति में दूकातो पर लम्बी लाइनें लगी रहती 
हैं अत लाइन में जो लोग आगे नगे होते हैं उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है किन्तु अन्त में लगे 
व्यक्तिया को जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त होने का अवसर नहीं मिलता। कोई भी जिम्मेदार 
सरकार इस स्थिति को अधिक लम्बे समय तक जारी रहने नही दे सकती । इस धकार राशनिग 
की योजना के साथ वीमतो वी छतवन्दी की जाती है। 

(३) साधनों को गतिशील बनाने का साधन (7प्राप्रशक्ा। 0 7९80008 छा०0॥8- 
४०४)--बुद्धऔल में बोमतो का नियन्त्र० साधनों को गतिशील करने का एक आवश्यक 
अस्त्र होता है। मूल्य-निप्रन्‍्तण से वस्तुओं के समरण की अपेक्षा उनकी माँग लगातार अधिक 
बनी रहती है जिससे इस वात की गरुजाइश रहती है कि काम करने की प्रोरणा की कोई 
क्षति पहुँचाये विना ही साधनों का युद्ध-कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। साराय्य 
यह है कि नियन्‍्तरणा के द्वारा उपभोग पर किए जाने दाले व्यय तथा आय का फासला बढ जाता 
है जिसे अन्य प्रकार से कहा जा सत्ता है कि इसके द्वारा बडी मात्रा में बचत सम्भव होती है । मूल्य 
नियन्त्रण के अम्तगंत आवश्यक पदार्थों के राह्मानिग के द्वारा उपभोग पर किये जाने वाले ब्यय की 
न्यूनतम सम्भव स्तर पर और कुल आय से काफी नीचे रखा जाता है। विन्तु खर्च न करने बी 
बात पूर्णतया ऐच्छिक होती है तथा काम करने व आय कमाने की प्रेरणा उतनी ही बलवती होती 
है जितनी कि वह तब होती जबकि तियत्तण अथवा कन्ट्रोल व होते / जब थरमिको को मह पता 
होता है कि वे अब जो भी वचत करेंगे, उसका उपयोग वे अपने मन चाहे तरीके से आगे सलकर 
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कर सकते हैं तो निश्चय ही वे काफी कठिन श्रम करेंगे । इसके जतिरिक्त, इस संदर्भ में नियन््रण 
इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे द्रव्य के भावी भूल्यों मे लोगो का विदवास बना रहे । और इस 
विश्वास से वचत करने की इच्छा और वलवती होती है। इस नीति के परिणामस्वरूप, युद्ध-सामग्री 
तथा अन्य आवश्यक पदाथों के उत्पादन के लिए साधन उपबब्ध हो जाते हैं । 
मुल्य-नियंत्रण की रीतियाँ (|(८॥०१5 ण॑ छाए 0णााण) : 
कीमतों का नियन्त्रण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। मियन्त्रण की पहली रीति 
यह है कि किसी भूल्य-विशेष का कोई हतर निश्चित कर दिया जाता है । इस विपय मे, अधिकारी- 
गण बरतु का या तो वास्तविक मूल्य अथवा अधिकतम मूल्य या विक्रय-पूल्य निश्चिवत कर देते हैं। 
चास्तबिक मूल्य (8009| एएं०८) वस्तु की लागत के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। 
वस्तु की लागत का हिसाब लगा लिया जाता है और उसी स्तर पर कोमत निर्धारित कर दी जाती 
है । किन्‍्तु इस पद्धति मे लागत का अनुमान लगाने से कठिनाई उत्पन्न होती है। इस परिवर्तनशील 
जगत मे, जबकि कीमतें और मजदूरियाँ स्थिर नहीं रहतीं, किसी वस्तु की वास्तविक लागत का 
अनुमान लगाता बडा कठिन है । फिर, जब कुछ वस्तुओं का उत्पादत संयुक्त हूप में होता है तो उस 
स्थिति भे प्रत्येक वस्तु की लागत का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्धारण करना बडा कठिन होता है । इस प्रकार, 
वास्‍्तविक कीमत के निर्ारण का सम्पूर्ण काघार ही कनिश्चित दना रहता है। इस कठिनाई को 
दूर करते के लिए विभिन्न वस्तुओ की उच्चतम कीमते निर्धरित करने की पद्धति अपनाई 
जाती है । प्रत्येक वस्तु की अधिकतम कीमत निद्चत कर दी जाती है ओर उस उच्चतम सीमा के 
अन्तर्गत विक्रेता कोई भी कीमत बसूल कर सकता है । इस स्थिति मे, लागतो (००५७) के विस्तृत 
एपं सहो अनुमानों की आवश्यकता नहीं होती | इसमे, वसूल की जाने वाली कीमत में लखक बनी 
रहती है जिससे बदलती हुई परिस्थितियों मे कीमतो मे हेर-फेर करने दो काफी गुजाइश रहती है। 
तथापि, विक्र ताओ मे प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि वे केवल अधिकत्तम कीमत ही वसूल वरते है 
और वही उनकी वाह्तविक फीमत बन जाती है। 
कभी-कभी अधिकारीगण लागतो का हिसाब लगाते का भी कष्ट नहीं उठाते, वल्कि उन 
स्तरों पर कीमतो का निर्धारण कर देते हैं जहां कि वे बुछ मिड्चिचत तिथियो को पहुँच जाती है। 
किसी निदिमत समय पर प्रचल्षित वास्तविक कीमतो को ही नियत्रित कीमतें (००॥४०|॥४0 9705) 
घोषित कर दिया जाता है । यहाँ प्रयत्त यही अधिक होता है कि कीमतो के उतार-चढाव की रोका 
जाए, वमुकावले इसके कि ऐसी कीमतें निहिचत की जाएँ जो उपभोक्ता के लिए उचित हो । कीमतें 
एक विश्येप स्तर पर स्थिर कर दी जाती हैं। किन्तु इसमे बदलती हुई परिश्पितियों का कोई ध्यान 
नही रखा जाता । जब तक कि सभी कीमतें निश्चित नहीं होती, सलागतो में निश्चय ही परिवर्तन 
होते रहते हैं । चूंकि वस्तु की लागत मे धट-वढ़ होती रहती है अतः उसकी कीमत के परिवर्तत को 
रोकने से उस वस्तु का उत्पादन न्यूनाधिक रूप मे लाभदायक ही वन जाता है | उसकी लागत 
युद्धकालीन उच्च स्फीति के काल में बढ़ते को सम्भावना रहती है, तब उत्तादको को नियन्त्रित 
भूल्यो पर वस्तुएं बेचने में हानि रहती है। इससे दिमिन्द दस्तुओ मे चोर-वाजारी करने कौ 
प्रोत्माहन मिलता है। व्यवहार मे, प्राय: ऐसा होता है कि अधिकारीगण अपने द्वारा निश्चित की 
गई कीमतो मे हेर-फ़ेर करमे को वाध्य हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आज की 
चोर-बाजार की कोमतें कल की नियन्त्रित कीमतें बन जाती हैं। यह तथ्य, कि कीमतें समय-समय 
पर बदलती रहती हैं, लोगो की वस्तुओं को जमाखोरी करने को प्रोत्साहित करता है। विकेता 
वस्तुओ को इसलिये जमा करते हैं ताकि उन्हें भविष्य मे उनको ऊँचे दामों पर देचने का अवसर 
मिल सके । उपर उपभोक्ताओं को यह प्रवोभन होता है कि वे आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीदें 
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और उन्हें जमा करें ताकि बाद में उन्हे बढी हुई नियन्तित कीमतो पर वे वस्तुएं व खरीदनी पड़े । 
बस्तुओं की जमाखोरी वी इस बहुमुखी प्रवृत्ति से कीमतो को नियंत्रित स्तरों (००एणा८१ 0०8) 
पर बनाये रखने का कार्य और भी जधिक कठिन हो जाता है / 
अदः कीमतो को निर्बारित करने में लागनों का कुछ न वुछ अनुमान लगाना बडा 
आवश्यक होता है । उत्पादक के सहयोग से ये गणवाएँ सम्मव हो सकती है बच्मर्त कि उसादझ 
ईमानदार और विश्वस्त हा | वास्तविकता यह है कि लोकतत्तीय देश में जय सूल्य-तियल्तण लागू 
किया जाता है तो यह आवश्यक होता है कि मूल्य-नियत्रण अधिकारियों तथा वस्तुआ के उल्मादको 
व व्यापारियों के दीच घनिष्ठ सम्पर्क वना रहें। उत्पादकों व सख्यापारियों वी समितियाँ बना दी 
जाती हैं जो इस बात पर विचार विमर्श करती हैं कि वया कीमतें निश्चित वी जाएँ | फिर इन 
समितियों से यह आशा की जाती है कि वे सरवार द्वारा निर्वारित कीमत को लागू करें। क्भी- 
कभी संस्कार उत्पादकों के बीच मूल्य सम्बन्धी करारों (७०८:४८॥$) को भी प्रोत्माहन देती है 
और व्यापारियों को इस बात का बढावा द्विया जाता है कि वे उद्ं शय के लिए अपने संघ बनायें । 
परन्तु नियनित कीमतो को लागू करने का काम यदि पूर्णतया व्यापारियों के सघो पर 
ही छोषट दिया जाएं तो उसमे कठिताइयाँ आ सकती हैं। इस सम्वन्य में कभी-कभी प्रश्मासनिक 
कार्मवाही वडी आवश्यक हो जाती है । सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह वस्तु वी 
माँग एवं उसके सभरण पर कुछ म कुछ नियतण लगाये । सरकार नियत्रित बस्तुओं के कुछ भष्डारो 
को अनिवाय हप से अपने हाय में ले सकती है बौर फ़िर लाइसेंसशुदा दुबानों के जरिए से उन्हें 
सामान्य जनता तक पहुँचा पक्ती है। भारत मे, खाद्यान्न तथा वस्त्र जैसी जीवनोपयोगी वस्तुओं 
के नियत्रण के सम्बन्ध में इस प्रकार की कार्यवाही की गई थी । इन वस्तुओं पर नियत्रण लगाने का 
एक महत्वपूर्ण रुप यह था कि सरकार द्वारा खाद्यान्न की अनिवार्य वमूली की जाती थी और 
फिर अधिकृत व्यापारियों द्वारा उनकी सिती की जाती थी। चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही 
रीति अपनाई गई थी। राशतिंग के द्वारा उपभोग को प्राय, नियत्रित कर लिया जाता है। राशतिंग 
कई प्रकार से किया जाता है । एक ओर जहाँ रादनिय वस्तु वी प्रत्येक परिवार को दी जाते बाली 
मात्रा के स्यूल निर्धारण के रूप मे हो सबता है, वहां दूसरी ओर इसके अन्तर्गत्‌ यह भी किया जा 
सकता है कि प्रत्येऊ परिवार के आकार, उसमे बालियों तथा नावालिगों की सस्या तथा परिवार 
के सदस्या वी व्यक्तिगत आवश्यवताओं के आयार पर उमके लिए वस्तुओ की माता का सूक्ष्म 
एवं विस्तृत निर्धारण कर दिया जाए । युद्धकाल मे, अनेक देशो में सभी आयारभूत जीवनोपयोगी 
वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापक राशनिंग किया गया था ओर कम आवश्यक पदार्था का स्यूल रुप 
से वितरण किया गया था । 
अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओ के सम्बन्ध मे, कीमतो पर नियनण लगाना अपेक्षाकृत कम कठिन 
द्वोठा है । ऐसी बस्तुओ की कीमतें निश्चित करना सरल होता है। लोचशील टैरिफ, कोदे ता 
उपादानो ($००४७॥८७) की पद्धति के द्वारा कीमठो के स्तर बदले जा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 
की अवधि में, खाद्य पदार्थों के मूल्यों का नियंत्रण भारत के मुकावले ब्रिटेव मे अधिक प्रभावी सिद्ध 
हुआ था वयोकि ब्रिटेन में बाहर से आयात होने के वारण खाद्य पदार्थों की कौमतों तथा उनकी 
पूछि पर अधिक आप्ानी से नियन्त्रण किया जा सकता था । 
नियंत्रणो की व्यवस्था के अन्तर्गत, वस्तुओं की कीमतों का सामना उनके लिए 
ब्राथमिक्ठाओं का निर्धारण करके तथा बेंटवारे एवं राशनिंग द्वारा किया जाता है। औद्योगिक 
सस्याओ की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही उनमे उत्पादन के उग़यानों (गिशेण रण छा00- 
एल्ांग्य) का वितरण कर दिया जाता है। विभिन्‍न उद्योगो द्वारा उत्तादित वस्तुओं की महत्ता के 
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अनुसार ही प्राथमिकताओं (9770ए08७) का निर्धारण कर दिया जाता है। जो उद्योग युद्धोपयपोगी 
बस्तुओ का निर्माण करते है उन्हे उच्च प्राथमिकता प्रदात की जाती है और अन्य को निम्न 
प्राथमिकता । राह्मनिंग सामान्यत- उपभोग के पदार्थों का किया जाता है । 
चौर या काला बाजार (6 छा3क शत) : 
युद्धकालीन छुल्य-नियंत्रण का एक लक्षण यह होता है कि विभिन्न वस्तुओं की चोर- 
बाजारी होने लगती है। कुछ विक्रेता अपने माल का कुछ भाग नियत्रित मूल्यों पर इसलिये बेचना 
नही चाहते वयोकि वे उन्हे अवेधानिक रूप से ऊंची कीमतो पर बेचने में समर्थ होते है । और जब 
शूल्यों के नियत्रण को हृढता के साथ लागू नहीं किया जाता तव तो चोर-बाजारी बडे व्यापक रूप 
में पाई ज्ञाती है। विक्रेता इस अवैधानिक क्रिया मे इसलिए सलग्न होते हैं क्योंकि उन्हे अधिक 
लाभ प्राप्ति की आशा होती है और क्रेता चोर-वाजार में से वष्तुएँ इसलिये खरीदते हैं क्योकि 
राद्मनिग के कारण उनकी बुछ माँगे अपूर्ण रहती हैं अथवा क्योकि वे नियत्रित वस्तुओं को खरीदने 
के लिए लाइन में खडे रहने की असुविधा से बचना चाहते है ! 
किसी वस्तु की चोर-बाजारी कीमत स्पष्डतः उनकी नियन्त्रित कीमत से अधिक होती 
है । चोर-बाजार में सम्भरण मूल्य इसलिये अधिक होता है क्योकि उसके सचालन की लागत अधिक 
होती है तथा उसमे जोखिम ज्यादा होता है। सभरणऊर्त्ता (5००/॥९०४) चोर-बाजार मे प्रत्येक 
भीमत पर उतना माल वेचना गही चाहते जितना कि स्वतन्त्र बाजार मे बेचा जाता है चोर-बाजार 
के संचालन की लागत जितनी अधिक होती है, वहाँ बिकने वालो वस्तु की प्रत्येक मात्रा का सभरण 
मूह्य भी उतना ही अधिक होता है। कानूनी बाजार की सन्तुलन कीमत के मुकाबले चोर-बाजार 
की सन्तुलन कीमत अधिक होती है। 
चोर-बायार की कीमत नियन्त्रित कीमत से कितनी अधिक होगी, यह इस बात पर 
मिर्मर होता है, कि ऐसे बाजार मे वस्तु को खरीदने व वेचने का व्यय तथा जोखिम कितना है । 
चोर-वाजार मे वल्तु को बेचने मे जितना अधिक व्यय तथा खतरा होता है, वस्तु का सम्भरण-मूल्य 
भी उतना ही अधिक होता है । दूसरी ओर, चोर-बाजार से वस्तु वे! खरीदने मे जितना अधिक 
जोखिम तभा कठिनाइयां होती हैं, दहाँ वस्तु का मॉय-मूल्य उतना ही कम होता है इसका अर्थ यह 
हुआ कि चोर-बाजारी के संचालन से सम्बन्धित अधिकाश्य कठिनाइयाँ तथा दण्ड यह विक्रताओ से 
सम्बन्धित हैं ओर क्रेता वस्तु सरीदने को अपेक्षाकृत स्वतन्ध है तो उस वस्तु की कीमत ऊँची 
होगी । इसके विपरीत, ग्रदि धोर-बाजारी की क्रिया मे ऋताओ के ही अधिक दण्डित होने की 
रम्मावना है '्तो वस्तु की कीमत अपेक्षाकृत नीची होगी। इससे यह पता चलता है कि बिक्रेता की 
अपेक्षा ऊंत्ा को दण्टित करके चोर-बाजारी पर अधिक अच्छी तरह रोक लगाई जा सकती है । 
परन्तु ऋंता की अपेक्षा विक्रज़ा को रगे हाथो पकडना अधिक आसान है और विक्रेता को ही 
दण्डित करने का राजनेतिक पक्ष भी प्रायः अधिक मजबूत होता है। अत स्थिति की आथिक 
हानियो का भी ध्यान रखना होता है। 
मूल्य मियन्त्रण की प्रभावी रीति से लागू करने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि चोर 
बाजारी को समाप्त किया जाय । चोर-बाजारी जिदनो अधिक विस्तृत होती है, नियन्त्रण अथवा 
कन्ट्रोल भी उतने ही कम सफन होते हैं। चोर-वाजारी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया स्वयं बडी हावि- 
कारक होती है ऐसे बाजार की विद्यमानता से लोगो का विश्वास शियिल हो जाता है और सरकारी 
घोषणाओ तथा कानूनो के सम्बन्ध मे सरकार के प्रति उनका सम्मान कम हो जाता है। जब एक 
वस्तु की चोर-बाजारी आरम्भ हो जाती है तो फिर अन्य वस्तुओ की कीमतो पर नियन्त्रण लगाना 
भी कठित हो जाता है । अत. यह एक ऐसी बुराई है जिसे कि आरम्म में ही समाप्त कर दिया 


श्डर 


जाना चाहिए वयोकि जितनी अधिक इसे बढने की छूट दी जाही है, प्रशासत री कार्यक्षमता उतवी 
ही अधिक धटती है और तियन्त्रणो की सम्पूर्ण व्यवस्था भी उतनी अधिक बेकार हो जाती है । 
मूल्य-नियन्त्रण की कठिनाइयाँ (70'०ण४८६ ० ए7०८ ८००) : 
कौमतो पर नियन्त्रण लाने का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसको पुरा करने मे काफी 

प्रशासनिक कठिनाई सामने आता है । सबसे पहले तो इसमे उन वस्तुओं वी स्पष्ट परिभाषा करनी 
होती है जिनकी कीमतें निश्चित की जानी होती हैं । एक वरतु की अनेक प्रकार की विस्मे होती हैं 
और जव अधिकारीगण उनमे से कुछ किस्मों की वीमतो का निर्धारण करते हैं तो उन किस्मो का 
बिंवरण एवं स्पष्टीकरण अवश्य देना होता है। कभी-कभी किसी वस्तु की सभी किस्मो एवं कोठियो 
की कीमने निर्धारित कर दी जाती हैं और वह इसलिये ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता वस्तु की एक 
किस्म से हटकर दूसरी विस्म पर ने जाएँ । इसका अर्थ यह हुआ कि अनेक मूल्य-अनुसूचियाँ तैयार 
की जाती हैं और प्रत्येक मे वस्तु की किस्म-विज्येप का विस्तार से उल्लेख किया जाता है तथा इस 
प्रकार कीमतों का निर्धारण क्या जाता है । वस्तुओ की विभिन्न किस्मों की कीमतों के वीच बडी 
सावधानी से सम्बन्ध निश्चित करता होता है अन्यथा विभिन्‍न किस्मो के बीच बड़ी जखुविधापूर्ण 
अदल-बदल आरम्भ हो जाती है। इस प्रकार विभिन्‍न स्थानों पर तया विभिन्‍न दक्याओ में उत्पन्त की 
जाने वाली वस्तुओ के लिए अनेक अनुसूचियाँ ($०४:१७८४) बनाना आवश्यक होता है। भारत के 
विभिन्‍न राज्यों मे उत्पन्न किये गये गेहूँ की उत्पादन लागत भी भिन्‍न होती है इसी कारण विभिन्न 
क्षेत्रों के उत्तादित गेहै की कीमतें भी भिन्‍न-भिन्‍न ही होगी। फिर, कीमतें वर्ष भर तक एकसी नहीं 
रह सकती । अत' कीमतो का निर्धारण करते समय इन मौसमी परिवर्तनों का भी घ्यान रखना होता 
है। कीमतो क्षे क्षेत्रीय तथा मौसमी परिवतंनो के सम्बन्ध में यदि निश्चित नियम नही बनाये जाते 
हैं तो कीमतो मे अधिक उच्चावचन संभव हो सकते हैं । 


एक अन्य कठिनाई इसलिये उत्पन्न होती है बयोकि अधिकाश वस्तुएं अनेक चरणों से 
गुजरती है। प्रत्येक चरण अथवा स्तर की कीमत का वडा सावघानी से हिस्ताव लगाना तथा उसका 
निर्धारण करना होता है। प्राय , प्रतिशतो अयवा निश्चित धनराशियों के रुप में अधिकतम अन्तरों 
का निर्धारण करके विभिन्‍न स्तरों की कीमदों को सम्बन्धित क्या जाता है ! जब कोई वस्तु विभिन्न 
झ्तरों पर गुजरते समय अपना रूप-परिवतंन कर लेती है, अर्थात्‌ यह कहिये कि वह कच्चे माल से 
अधं-निभित माल और अर्ध-नि्भित माल से पूर्ण निर्मित माल मे परिवर्तित हो जाती है तो उमत्ी कीमत 
मैं कुछ प्रतिशत अन्तर रखने की अनुमति दे दो जाती है । कीमतो पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण केवल तभी 
संभव होता है जवकि वस्तु के विभिश्न रूपो पर समुचित नियन्त्रण लागू क्तिया जाता है। यह 
सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार के मामले से तिबटने के लिए सरकार के लिए यह काफी है 
कि वह कसी एक स्तर पर, मान लीजिए खुदरा स्तर पर, कीमत निश्चित कर दे और फिर अन्य 
सभी स्तरों की कीमतें प्राकृतिक शक्तियों (780070। 07०८७) द्वारा ही नियमित हो जायेगी। 
दथापि, ऐसा कहना सही नही है वयोकि आधथिक व्यवस्था वफी सघप॑मयी होती है और यदि मूल्म- 
नियन्त्रण क्सी एक ही स्तर पर लागू किया तो यह आश्या नहीं की जा सकती कि विभिन्न स्तरों 
के मूल्यों में समुचित सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। अत. वस्तु के सभी चरणों अथवा स्तरों पर 
निश्चित नियन्‍तण की अवश्यक्ता होती है और इसके लिए यह जहरी होता है कि प्रत्येक वस्तु 
के लिए विस्तृत अनुसूचिर्यां बनाई जाएँ । 


इसके अतिरिक्त भी समस्याएँ इसलिये उत्पन्न होती हैं क्योकि नियस्त्रणों को पवार" 
पृषरू वस्तुओं तक ही सीमित नही रखा जा सकता | माँग अथवा संभरण के द्वारा वस्तुएं एक 


हर 


(४) संग्रह करने मे सर्चलि--प्र-यक्ष कर प्राय सम्रह करने की दृष्टि से घर्चीते माने जाते 
हैं । इसका कारण यह है कि कर अधिकारियों को प्रत्येक करदाता से पृथक्‌-गृथक्‌ रूप से सम्पर्क 
स्थापित करना पडता है। करदाताओ से सम्पर्क स्थापित करने एवं उनके करो का निर्धारण करने 
के लिए तथा साथ ही कर की चोरी को रोकते के लिए एक बडी प्रशासनिक मशीनरी की रचना 
करनी होती है। 

(५) झलोकप्रिय--प्रत्यक्ष कर अलोकद्रिय होते है, क्योकि इतका प्रत्यक्ष रूप में भुगतान 
होने के कारण करदाता इनको अच्छा नहीं समझते । 

(६) धो बर्म फ़े साथ अन्याय--अधिकाश प्रत्यक्ष कर सम्पूर्ण समाज पर नहीं लगाकर 
अपितु समाज के धती वर्ग पर ही लगाये जाते है, जबकि इन करो ये प्राप्त आय को सावंजमिक 
हित मे विशेषत गरीबो के उत्थान पर ही व्यय किया जाता है। इस प्रकार इस व्यय से धनी वर्गे 
को लाभ होने की सम्भावनाएँ कम ही रहती हैं। आखिर यह कौन-सा स्याय है कि कर तो वसूल 
किये जाए धनी वर्ग से और उसके व्यय का लाभ मिले निधन बर्म को । यह तो घनी वां के साथ 
अन्याय ही हुआ । ऐसी स्थिति में धवी वर्ग निर्धनो से जलने लगता है, कर से बचने का प्रयास 
करता हैं और कभी-कभो कर को बचा भी लेता है । 

प्रत्यक्ष करो के दोपों का मूस्याकन करने से जो एक गहत्वपूर्ण तथ्य रागने आता है 
बह यह है कि उनकी उत्पत्ति घरुप्यत्' प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण हुई है, इसलिये नहीं कि 
किन्ही आ्थिक सिद्धान्तो के लागू न हो सकने के कारण ऐसा हुआ हो । आजकल तो ये सभी दोष 
इगलैण्ड जैसे उन्नत देशो मे या तो पूर्णतया दूर कर दिये गये हैं अथवा काफी मात्रा से कम कर 
दिये गये हे । 

परोक्ष करों के गुण-दोष 
(#९त5 900 )९00ए705 ० ज्ाल्ण प्रक्रत्थांणा) 
परोक्ष करों फे गुण (४९८७ ० [7070९ '४59007) : 


परोक्ष कराधान के लाभो गे सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं--() सुविधा (००॥१०७८॥०७), 
(४) हक को छिपाने मे क्ठिताई, (४) लचोलापच (2८3४02/09), (४) सामाजिक हित्त ($०९/॥ 
फशाशी।) । 


(१) सुविधा (००॥४८७४९॥८९)-- परोक्ष कर इसलिए सुविधाजनक समझे जाते है क्योकि 
ये ऐसे समय लगाये जाते है जबकि व्यक्ति वस्तु खरीदता अथवा सेवा का उपभोग करता है, इससे 
करदाता कर के भार को महमूस नहीं करता | इसके अतिरिक्त, परोक्ष करो का भार इसलिए भी 
बिलबुल महसूस नहीं किया जाता क्योकि वास्तव में करो की राशि खरीदी गई वस्तु के मूल्य में ही 
छिपी होती है । ये कर इसलिए भी सुविधाजनक होते हैं क्योकि वे साधारणत एक मुश्त रकम 
के रूप मे अदा न होकर छोटी-छोटी राशियों के रूप मे और वह भी थोडे-थोड़े समयान्तरों के 
पश्चात अदा किये जाते है। ये सरकार के हस्टिकोण से भी सुविधाजनक होते हैं क्योंकि कर की 
राशि, आमतौर पर, बिनिर्माता (गरक्षाप्रव८घा्) अथवा आयातकर्त्ता (॥907०) से एकमुश्त 
रकम के रूप में एकत्र की जाती है। सुविधाजनके होने के अतिरिक्त, परोक्षकरो को इस योग्य भी 
बनाया जा सकता है कि ये सामरथ्यं सिद्धान्त को सन्तुस्द कर सके, विशेष रूप से उस स्थिति से 
ऐसा हो मकता है जबकि ये कर ऐसो वर्तुओ पर लगाये जाये जिनको माँग मुस्य रूप से उच्च आय 
वाले बर्गों द्वारा की जाती है । 

(२) करो फो छिपाने मे फठिनाई (07800 ि एरश००)--परोक्षकर, सामान्यतया 
परीदो गई वस्तु बी कीमत में ही सम्मिलित होने हैँ अत; इनको छिपाता भी कठिन है । परोक्षकर 
को छिपाने का अथे होगा--अपनी आवश्यकता की सन्तुष्टि का त्याग करता। तथापि, कभी-कभी 
परोक्ष कर ऐसे तरीको द्वारा छिपाये जा सवते हैं, जैसे कि भूठे हिसाब-किताव ब्रनाना तथा तस्कर 
व्यापार (श)०28॥78) आदि । 

(३) लचीलापन (&8250८09)--हुछ परोक्ष कर ठीक उसी प्रकार लघीले बस सकते है, जैसे 
कि प्रत्यक्ष कर होते है | अर्थात्‌ इन कट्टो से प्राप्त होने वाली आय से जब भी आवश्यक हो, तभी 


श्डट 


उनमे कमी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि मे, जब कन्ट्रोल लगाये गये तो प्रारम्भ मे 
तो बे बडे निष्प्रभावी तथा कभी-कभी हानिकारक भी सिद्ध हुए परन्तु जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता 
गया, व्यवस्था में सुधार होता गया और फिर युद्ध के अन्त में जाकर ही सम्पूर्ण नियल्रण व्यवस्था 
डीक हो सकी । 

भारत में कीमतों अपवा मूल्यों का युद्धकालीन नियन्त्रण (शंठ प्रगार एणाधण रण कांत्ध0 799): 


भारत मे, युद्धकाल में मूल्य-नियन्त्रण की व्यवस्था में बहुत धीमी प्रगति हुई । युद्ध के 
प्रारम्भिक दिनो मे, प्रास्शीय सरकारों को ये अधिकार प्रदान किये गये कि वे खाद्य-पदार्थ, नमक 
ठथा अन्य सस्ती किस्म की वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर सके । परल्तु प्रारम्भ मे लगाये गये 
सभी नियन्त्रण न्यूनाधिक रूप मे कागजी नियन्त्रण ही सावित हुए | हुआ यह कि प्राम्तीय सरकारे 
कीमतों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में आदेश तो जारी करती रही किन्तु उन आदेझ्ञों को जागू करने 
के लिए उन्होंने कोई कार्यवाही नही की । झर्ते:-झ्ें: नियन्त्रण के क्षेत्र का विस्तार हुआ । नियस्तपी 
अथवा कल्ड्रोलो को प्रभावी बनाने के लिए अनेक आदेश (००८३) तथा अध्यादेश (००ंशाकष0००७) 
जारी किये गये | कुछ वस्तुओं की जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी को दण्डनीय अपराष घोषित कर 
दिया गया । सव्‌ १६४३ मे, बडे कस्वों तथा मगरों में खाद्यान्न, वस्त्र, चीनी तथा मिट्टी के तेल 
का राह्षनिंग कर दिया गया। नियन्त्रित वस्तुओ का वितरण लायसेंमशुदा तथा अधिइत व्यापारियों 
द्वारा किया जाने लगा। प्रशासनिक मशीनरी को झनै-शर्न. कसा गया और फिर राशरगिंग 
व्यवस्था के लागू होने के पश्चात्‌ ही कही जाकर निमस्तण वास्तव मे प्रभावशाली सिद्ध हुए। 
जाद्य-समस्या ही ऐसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या थी जिसको युद्धकाल में हल 
किया जाना था। सद्यान्नो की कीमतें सद १६४१ से ही बढ़नी आरम्भ हो गई थी अत' उनकी 
अधिकतम कीमतें निश्चित की गयी | युद्ध मे जापान के कूद पडने के साथ ही स्थिति अधिक 
विगड गई जिससे कन्द्रोल और अधिक कड़े क्ये गये | सन्‌ १६४३ मे खाद्यान्न नीति समिति 
(&००१87895 00॥09 (०गात/७६८) ने सभी प्रमुख खाद्यान्‍्तों की कीमतों पर काबूनी नियस्त्रण 
लगाने की सिफारिश की । सन्‌ १६४३ के उत्तराघं मे बड़े नगरों मे गेहूँ और चावल का राशनिंय 
लागू कर दिया गया और बाद मे शर्ने.-शने इसका और भी विस्तार कर दिया गया । सरकार ने 
गेहूँ और चावल की अनिवायं॑ वसूली शुरू कर दी और फिर लाइसेंसशुदा दुकानों के द्वारा उनकी 
वितरण क्या जाने लगा । राशनिंग का जो आधार निश्चित किया गया वह प्रारम्भ में तो काफी 
उदार रखा गया किन्तु जैसे जैसे अन्त की वसूली का कार्य कठिन होता गया राशनिग का आधार 
भी कड़ा कर दिया गया । क्षेत्रीय स्थितियों में सुघार लाने के लिए अनाज के अन्तर्परान्तीय यातायात 
को भी नियन्त्रित किया गया । 
वस्त्र पर लगाया जामे वाला नियन्त्रण भी आरम्भ मे तो केवल कागजी-नियन्त्रण ही 
बना रहा किन्तु सन १६४३ मे इसने व्यावहारिक एवं वास्तविक रूप घारण किया। कपडे पर 
नियन्त्रण लगाने के सभी भार्ग मे अनेक कठिनाइयाँ थी । कपडे अनेक किस्मों के ये, वस्त्र वा 
आयात पूर्णतया वन्द कर दिया गया था और उत्तादित वस्त्रो का एक बडा भाग सरकार द्वार 
संनिक उपभोग के लिये ले लिया जाता था। सन्‌ १९४३ मे, सूतो वस्त्र तथा सूत (नियर्नण) 
आदेझय पास क्या गया जिसके द्वारा खुदरा तथा थोक कोमतो प्र नियन्त्रण लगाया भया, 
जमाखोरी पर रोक लगाई गई और वितरण-ब्यवस्था करने वाले प्रशासन को और कडा किया 
गया | उलझनों से वचने के लिए, उत्पादको को ये आदेश्व दिये गये कि वे वस्तुओं की सीमित 
किस्मो का ही उत्पादन करें । कन्द्रोल को वास्तव मे प्रभावी दनाने के लिए सन्‌ १९४४ में राद्यतिग 
लागू क्या गया । 


(डरे 


इूपरे से सम्बन्धित रहती हैं । कुछ वस्तुएँ अन्य वस्तुओं के साथ संयुक्त रूप पे उत्पन्न की जाती 
है । फिर बुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जितके उत्पादन के लिए उन्ही उपादानो (#90079) कौ 
आवदयजता होती है जो कि अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ पदाय॑ ऐसे भी 
होते हैं जो कि पररपर इसलिए सम्बन्धित होते हैं क्योकि वे उपभोग में एक-दूसरे के स्थानापन्न 
(४0७७४॥७१०)) होते है; भौर दूसरे इसलिए क्योकि वे एक-दूसरे के पूरक होते है। इस प्रकार, 
वस्तुओं की बीमतें परस्पर सम्बन्धित होती है। थतः कोमतो का नियस्त्रण किसी एक अथवा थोडी 
सी वस्तुओं के सम्बन्ध मे लागू गही हो सकता । जब किसो एक वस्तु को कीमत पर नियन्त्रण 
लगाया जाता है तौ अन्य अनेक वस्तुओ की कीमतें भी निश्चित करनी होती हैं क्योकि वे वस्तुएं 
उपभोग या उत्पादन में या तो उस वस्तु की स्थानापन्न मा पूरक होती है । गेहूँ कौ कीमत पर 
यदि नियन्भण लगाया जाता है तो अन्य ज्ाद्यानो की कीमतो पर और यहाँ तक कि गँर-अन्न के' 
खाद्य पदार्थों पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक हो जाता है। जूतो की कीमत चमडे के अन्य पदार्थो 

की वीमत्तो से सम्बन्धित होती है अत: यह जरूरी है कि इत सभी कीमतो पर एक साथ नियन्त्रण 
लगाया जाए । अतः नियन्त्रण की व्यवस्था फरो यदि सफ़ल बनाना है तो यह भावश्यक है कि इस 
व्यवस्था में अनेक प्रकार की बस्तुएँ सम्मिलित की जाएँ। कभी-कभी विभिन्न वस्तुओ के मूल्यो 
में समुचित सम्बन्ध बनाये रखते के लिए भी नियन्त्रण की व्यवस्था का विस्तार करना आवश्यक 
हो जाता है। एक वस्तु पर लगाया जाने वाला नियन्त्रण अन्य वस्तुओ को इस व्यवस्था के अन्तगंतत 
ले आता है। 


कौमतो का निर्धारण उस समय तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि मांग अयवा 
सभरण पर नियम्त्र० न लगाया जाए। किसी वस्तु की कीमत को नियमित करने के लिए यह 
आवश्य* हो जाता है कि वस्तुओं की माँग तथा उन्तके संभरण पर कुछ न कुछ नियस्त्रण लगाया 
जाए । किसी वस्तु के समरण (४००७५) का नियमन (ए९ए/४धणा) केवल तभी किया जा सकता 
है जबकि किसी न किसो प्रकार का सरकारी एकाधिकार स्थापित किया जाय । द्वितीय य्रुद्धकाल 
में भारत मे खाद्याप्नो की वसूली सरकारी एकाधिकार के रूप मे की गई थी कौर फिर वे वस्तुएं 
लायसेंसशुदा व्यापारियों के माध्यम से वेची गई' थी। इस प्रकार, सरकार ने बाजार मे प्रति- 
योगिता को प्रतिबन्धित करके संभर॒ण पर लियन्त्रण किया था | दूसरी ओर, माँग पर नियल्तण 
राशरनिंग, वितरण तथा प्राथमिकताओ कै द्वारा लगाया जाता है। सरकार द्वारा एकाधिकारी 
खरीद, खुदरा व्यापारियों द्वारा वितरण, राश्वनिग, परमिट जारी करना आदि सव ऐसे कार हैं 
जिनके लिए एक बड़ी तथा कुल प्रशासनिक मशीनदी की आवशष्ययक्रता होतो है। देश को 
सानव-शक्ति का एक बड़ा भाग इस कार्य में जुटाता होता है। अतः युद्ध के समय में जबकि 
य्रुद्ध-कार्यों दी जरूरतो के कारण सावव शक्ति का अभाव होता है, मूल्य-नियल्त्र० की मशीनरी 
में लगाने के लिए मानव शक्ति के एक बडे भाग का उपयोग करने से निश्चय ही देश के मानवीय 
साधनों पर भारी बोझ पडता है । 


इस्त प्रकार, मूह्य-नियन्त्रण की व्यवस्था को यदि सफल बताना है तो यह आवश्यक 
होता है कि वह काफो जटिल तथा विस्तृत हो । इसके लिए एक ऐसी व्यापक प्रशातनिक मशीनरी 
की आवश्यत्रता होती है जिसमे बडी संख्या भे विद्येयत् तया अन्य कर्मंचारीगण होते हैं । विस्तृत 
अनुसूचियों का निर्माण करना, बाजार में मांग और संभरण की शक्तियों की कार्म-प्रणाती मे 
हस्तक्षेप करना और वस्तुओ को खरीदने व बेचते के सम्बन्ध में लोगो की स्वत्त्वता को सीमित 
करना--ये सभी कार्य नियस्त्रण को सफ़ल बनाते के लिए आवश्यक होते हैं। प्रारम्भ मे नियस्तरथ 
लगाने वाले अधिकारियों से गलतियाँ सभद हो सकती हैं किन्तु बाद में अनुभव के साथ-साथ क्रमशः 





रद 


लगते हैं। इस प्रकार का रहोवदल केवल मूल्य-ब्यवस्था के स्वतन्त्र संचालन मे ही संभव होता है 
मूल्य-नियन्त्रण मूल्य व्यवस्था के स्व॒तस्त संचालन से हस्तक्षेद करता है और उस सीमा तक इप्की 
उपयोगिता को घा देता है। यदि वस्तु की कोमत को निश्चित स्तर से ऊपर चढ़ने की अनुमति 
नही दी जाती, तो साधनों को दुलंभ वस्तुओ के उत्पादन की ओर मोढ़ देने की प्रेरणा ही समाप्त 
हो जाती है और इस प्रकार एक स्वाभाविक दोप-निवारण की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। 
भारत में युद्धकाल मे, अन्न उत्यादन पर मूल्य-नियन्त्रण का वडा प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा था। किग्ानो 
की अधिक अन्न उपजाने के लिए ऊँची कीमतों की स्वाभाविक प्रेरणा न दी जा सकी। युद्धकाल में, 
हमारी साद्यान्न सम्बन्धी कछिनाइयाँ सरकार की मूल्य-नीति का ही परिणाम थी । 


हिन्‍्तु यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि युद्धकाल मे साधनो का वितरण जिंस तरीके 
से करना होता है वह तरोका गान्ति-काल के वितरण से भिन्न होता है। बुछ विश्लेप दिशाओं की 
ओर से साधनों का प्रवाह रोकना होता है, विशेषकर उपभोग्य-वस्तुओ के उद्योगों की ओर से । 
स्वतन्त्र मूल्य-व्यवल््या के द्वारा साधनों का वितरण ऐसी रीति से वही होता जो कि युद्ध के कुधल 
संचालन के लिए उपयुक्त हो । इसी कारण, युद्धाल मे मृल्य-व्यवस्था को नियमित करना होता 
है। उपभोक्ता को वस्तुओं की कीमतें इसलिये नीची रखनी होती हैं ताकि साधनों के पवाह को 
इन वस्तुओ के उद्योगो की ओर जाने से रोका जा सके । दूसरी ओर, कुछ ऐसे उद्योगो को श्रोत्त्माहन 
देना होता है जो कि युद्ध-मम्बन्धी उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं । यही कारण है कि 
यु द्ध-काल मे मुल्य-नियन्त्रण की न्‍्यायोचित ठहराया जाता है। भ्रतियोगिता की झक्तियों में हस्तक्षेप 
करने की शान्ति-काल में तो व्यायोचित नहीं कहा जा सकता किन्तु युद्धकालीन अभंव्यवस्था मे 
ऐसा करना उचित होता है ( 


धोर बाजार के विकास से कन्‍्ट्रोल लाभकारक होने के स्थान पर हानिकारक बत जति 
है | जब व्यापारियों द्वारा भारी माता मे दस्तुओ की जमाखोरी की जाते लगती है और वस्तुओं 
के भण्डार का एक बडा भाग चोर वाजार मे चला जाता है, तो उपभोक्ताओं को वस्तुएं उससे भी 
अधिक कीमतों भे मिलती है जितने मे कि उन्हे स्वतस्त्र बाजार में मिलती । परिषाम यह होता है 
कि तिमन्त्रण सम्बत्थी प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ जाती हैं और सरकार में लोगो का विश्वास कम 
होने लगता है । परन्तु तियन्त्रणो के विरुद्ध दिया जाते वाला यह कोई मजबूत तक नही है। समाज 
में व्यवस्थित जीवन की स्थापना करने के लिए कानून आवश्यक होता है। कानून किसी भी बात 
की हंढतां से लागू करने को आवश्यक दना देता है । मूल्य-नियस्त्रण के सम्बन्ध में भी स्थिति यही 
होती है । पदि वन्ट्रोल आवश्यक है, जँसा कि प्रुद्धकात मे होता है, तो उसे हृढता से लागू किया 
जाना चाहिए और उसको लाग्रू करने को मशीनरी में सुघार होना चाहिए। 


दिम्रस्त्रण। के विएद्ध जो तक॑ दिये जाते हैं, उनमे इनकी प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख 
क्या जाता है। इसके लिए नियुक्त एवं विश्लेपज्ञ कमंचारियों की आवश्यकता होती है जो कि प्रायः 
उपलब्ध नही हीते | क्मंचारियों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से जो विभिन्‍नत्ता होती है उसके कारण 
भी कन्ट्रोल का सचालन प्राय कठित हो जाता है। भ्रष्टाचार की संभावनाएँ भी कम्द्रोल को 
अवाछनीय बना देती हैं। फिर किसी द्ायंवाही के वरे लक्षणो को उस कायंवाही के लागू करते के 
विरुद्ध तक के रूप मे नही प्रस्तुत क्या जा सकता । यदि निर्धारित लक्ष्यों वी पूर्ति के लिए कद्रोल 
आवध्यक हैं तो उन्हें अवश्य लाग्रू किया जाना चाहिए और उनके क्षियान्वयन को यथासम्भव ठुशत 
बनान। चाहिए उषा जहौँ तक ब्यावहरिक हो, उनके दोफ दुर किऐे जाने चाहिए ६ 


श्र 


सन्‌ १६४२ में चीनी पर नियन्त्रण लागू किया ग्रया जिससे इसकः उत्पादन, यातायात 
तथा इसकी वीपते सभी नियल्त्रण-व्यवस्था थे अन्तर्गत आ गईं । युद्ध के अन्तिम वर्षो में चीनी 
का भी राशन वर दिया गया। 

युद्धगाल में अन्य जित वस्तुओ पर नियन्तण लगाया गया--उनगे सीमेण्ठ, कोयला 
तथा अन्य अनेक पदार्य थे इन बस्तुओ या उत्पादन, वितरण तथा इनवी कीमते सभी नियन्नित 
कर दिये गये । मियन्‍्नणा (०णाध्रणंड) का वरावर विस्तार होता गया और एक नियन्त्रण अन्य 
नियन्तण को जन्म देता रहा । 

बुछ निमस्त्रण तो युद्ध के एकदम पश्चात समाप्त कर दिये गये किन्तु आवश्यक पदार्थों 
पर लगे नियन्तण अमेक वर्षों तक जारी रहे । सन्‌ १६४७ के अन्त में खाद्यान्न पर से नियस्तण 
हंटाने का प्रयत्त किया गया। परन्तु ऐसा करने में चूंकि खाद्यान्न की कीमते बदने लग्री अतः 
बन्ट्रोल पुन लागू वर दिया गया। फिर तो सन्‌ १९५२ में ही स्थिति ऐसो हुई कि अनाज की 
फसले अच्छी होने के वारण सरकार ने खाद्य स्थिति मे सुधार पाया जिससे उसे खाद्यान्न पर से 
मिसस्त्रण हुटाने वो प्रोत्साहन शिला । हु 

इस देश में नियल्तणों को बिलकुल सफलता नहीं मिली--ऐसा नही कहा जा सकता । 
कुछ बन्द्रोयरा ने तो निइचय ही सुधार क्या और दे काफी प्रभावशाली सिद्ध हुए | बुछ अन्य 
नियन्त्रण जहाँ आशिक रूप से सफन हुए, वहाँ कुछ अराफन भी रहे । इसके लिए अनेक कारण 
उत्तरदायी थे। मिमत्नणो की असफलता का एक कारण तो यह था कि इस देश में कल्ट्रोल टुकड़ो में 
तथा तितर-वितर रूप में लागू किये गये थे और नियन्त्रणों की कोई व्यापक एवं समन्वित (0000/- 
74८6) योजना नहीं बताई गईं थी । जब भी जहरी समझा गया, कन्ट्रोल लागू झियरे गये, किन्तु 
वे लागू किये आये मन से ही | इसके अतिरिक्त, उत्पादन-वृद्धि की योजनाएँ वड़ो अकुश्लता रे 
लागू को गई और उनवा कोई फल नहीं निक्रला। उदाहरण के लिए, “अधिक अन्न उपज्ञाओ”” 
आन्दोलन असफन रहा । मांग ओर सभरण के बीच की छाई अधिकाधिक चौडो होती गई । जैसे- 
जैसे युद्ध नम्बा ल्िचता गया, मुद्रा-स्फीत वी स्थिति अधिक्राधिक खराब होती गई और कल्ट्रोल 
भी अधिवाधिक कठिन होते गये | फिर, जनमत भी नियन्त्रणों के पक्ष में नही था । नियन्त्रणों को 
लागू करने में सरकार को जनता का सहयोग नहीं प्रिला। इस्तो कारण, जमाखोरी (॥०४078) 
तथा चोरवाजारी में तेजी से वृद्धि हुई । इन नियन्त्रणो के कार्य से सम्बद्ध जो सरकारी कमंचारी 
थे उनरी अदुश्तता एवं बेईमानी ने इन नियम्वणों को और भी निष्प्रभावी बना दिया। अन्त मे, 
इन नियल्तणों को लागू करने के लिए कोई सगठित व्यवस्था नही थी। केख् तथा प्रान्तोय घतरकारो 
के बीच जिम्मेदारी बंटी हुई थी और उनके मध्य पूर्ण समन्वय का अमाव था। भारत में भी कोई 
ऐसा ही एकीक्ठत संगठन जविक उपयोगी सिद्ध होता जैसा कि सबुक्त राज्य अमेरिया मे मूल्य- 
प्रशासन (0008 शैहगापए57२0०॥7) था । परन्तु ऐसा सगठत बनाया नहीं गया । अभत' नियन्नणों 
को भारत में केवल आश्ञिक एवं सीमित सफलता ही मिली । , 


भूल्य-निपरतण के विरद्ध भापत्तियाँ (00]ल्‍०00$ 40 [४०९८ (काफ्ण) : 


उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के दीच साधनों का बेंटवारा करने मे मूत्य-ब्यवस्था (906- 
प्रा००४॥95घा) बडा महत्वपूर्ण भाग जदा दरतो है । जब सोगो का वस्तुओं को प्रायमिक्ता (ए6- 
८०००) देने का फ्रम बदलता है तो कुछ अन्य वस्तुओं के मुकाबले किमी वस्तु विशेष वी उनकी 
माँग भी बढ जाती है और अन्य कीमतो की तुपना मे उस वस्तु की कीमत भी बड़ जाती है तया 
साथ ही, उत्पादन कै उपादान भी जन्य उद्योगो के मुकाबले इस उद्योग की ओर को आकृपित होने 


१४८ 


सरकारी क्षेत्र मे, निवेश (7ए८४ए८७) की दिल्या का निर्धारण लाभ प्रेरणा से नही 
क्या जाता । किन्तु जब राज्य आथिक व्यवस्था के भम्पूर्ण निर्देशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले 
ज्ेता है और निवेश का व्यापक कार्यक्रम लागू करता है, जैसा कि इस देश में किया गया है, वो 
उसे वस्तु की लागतों एव होने वाले लाभो के वीच बडी सावधानी से सम्तुलन बताये रखना होता 
है । इस स्थिति मे, एक उपयुक्त मूल्य-ढाँचे को यहाँ भी उतना ही महत्व प्राप्त होता है जितना कि 
उसे निजी क्षेत्र भे प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, जब राज्य द्वारा निवेश की अग्रिम योजनाएँ 
बना सी जाती हैं तो कुछ कोमत को अवश्य ही ऐसी गणनाओ का अधार बनाया जाता है और 
उसके परिणामस्वष्टप कीमतो तथा लागतो मे समुचित स्थिरता बनाये रसने की आवश्यकता को 
स्वीकार किया जाता है। कोमतें यदि प्रत्याशित स्तरों से ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उससे न केवल 
सारी गणनाएँ ही गडबड़ा जाती हैं अपितु योजना का मूल स्वरूप ही बदल जाता है । 


मूल्य-सम्बन्धो के नियमन के अतिरिक्त, नियोजित अर्थव्यवस्था बी कीमतों के स्तर 
का सियस्त्रण भी आवश्यक होता है। एक अल्पविकसित देश में विक्रास-योजना के कार्य-संचालन 
से ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो स्फोतिजनक झक्तिया को बलवान बनाती है। योजता में 
जितनी उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित विग्या जाता है उसकी पूर्ति वे लिए बडी मात्रा मे निवेश- 
व्यय करना आवश्यक होता है। उत्पादन-क्षमता का विस्तार करने के लिए अय॑-व्यवस्था के पूँजी- 
आधार (०४७/४] ७88८) को भी ब्यापक बनाना होता है । इन सब खर्चों से कोई तात्कालिक फल 
प्राप्त नही होता, अतः बडी मात्रा में स्फीति की सम्भावनाएँ उत्परन हो जाती हैं। प्ूँगी-तिर्माण 
के लिए प्राय. घादे की वित्त-ब्यत्रस्था (0००६ 87078) आवश्यक हो जाती है जिससे स्फीतिजतक 
दबाव ओर भी तेज हो जाते हैं। सापेक्षिक कीमतों के ढाँचे पे परिव्तंनों के साथ ही साथ सामान्य 
मृल्य-स्तर मे वृद्धि हो जाती है। इसके लिए एक ऐसी मूल्य-नीति की आवश्यकता होती है जिसका 
उद्दंदय कीमतो को ऊपर जाने से रोकना हो और वर्गीय अथवा क्षेत्रीय कीमती से समता बनी रहे। 
स्फीति (४400॥) नियोजन मे भी उतनी ही ग्रम्भीर समस्या हो सकती है जितनी कि यह गुद- 
काल में होती है । अत एक ठोस मूल्य-नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। 


जँसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, नियोजित अयंब्यवस्था में मुल्य-नियस्त्रण की जो 
कार्य-पद्धति अपनाई जाती है उससे युद्धकालीन नियस्त्रणो और नियोजन के अन्तगंत लगाये जाने 
बाने वियस्त्रणो के बीच के दो महत्वपूर्ण अन्तर प्रकाश्व में आते है। श्रयम, जहाँ युद्धकालीन वन्द्रोलो 
का मुख्य उद्द श्य स्फीतिजनक दक्ाओ के विस्तार को रोकना और साधनों को युद्ध के लिए गति- 
शीज् करने मे सहायता करना होता है, वहाँ एक नियोजित अर्थव्यवस्था में मूल्य-मियर्तण को 
अधिक व्यापक उद्दं इय पूरे करने होते है तथा साधवो का वितरण इस प्रकार करना होता है जिसे 
कि योजना मे निर्धारित किये गये लद्ष्य पूरे हो सकें। किसी योजना के अस्तगंत्त जद कोई मूस्य- 
नीति अपनाई जाती है तो वह कीमतो की वृद्धि को रोकने का प्रयत्न तो वरतो ही है पिन्‍्तु वहाँ 
उसका मुख्य उद्ेइय मूल्य-सम्यत्थो मे होने वाले अवाज्छवीय परिवतंतो वो रोकना होता है। 
दूसरे, नियोजन के अन्तर्गत अपनाया जासे वाला पूल्य-नियन्तण युद्धधालीन मृल्य-नियल्बग 
की अपेक्षा अधिक समस्वित तथा व्यापक होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में जी 
चीज महत्वपूर्ण होती है वह यह कि विभिन्‍न वस्तुओं के मृल्य-स्तरा मे एक सन्तुलन बनाये रखना 
होता है जिससे कि उत्पादन-क्रिया का मार्ग-दर्शन योजना से उल्लिखित नियमों के अनुसार किया 
जा सके । इस स्थिति में मूल्य-नियन्त्रण तो नियन्तणों की उस व्यापक व्यवस्था का एक अंग माता 
होता है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो तक फैलो होतो है। अतः योजना की सफलता के 


श्द्७ 


योजताबद्ध अर्थव्यवस्था में कौमतों का नियन्त्रण 
(शत एमए गंघ ब एक्रापण्वे ए८९०॥०॥३) 
एक ऐसी अथ्थंव्यदस्था में जिसमे किसी न किसी प्रकार को केन्द्रीय नियोजन होता है, 
भूल्य-नियन्त्रण महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। मुल्य-व्यवस्था (०८ 7्रध्याश्यंश0) किसो भी 
अथंव्यवस्था (९०००४9) भे महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करतो है और एक नियन्त्रित अर्थव्यवस्था मे 
तो इस मूल्य-पद्धति पर भी नियन्त्रण लगाना होता है। कौमतें आथिक गणनाओ का मुख्य आधार 
होती हैं और वाब्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए नियन्त्रित मूल्य-ब्यवस्था की आवश्यकता होती 
है। इसके अतिरिक्त, एक नियोजित अर्थब्यवस्था भे मुद्रा-स्फीति के उत्पन्न होने की सम्मावनाएँ 
भी उत्तन्न हो जाती हैं | जब देश की उत्पादन-क्षमता को लेनी से बढाने के लिए बडी मात्रा मे 
विवेश किये जाते है तो अर्थव्यवस्था वे! महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे स्फीति सम्बन्धी दवाव उत्पन्त हो जाते 
है । और यदि स्फीति को बिसा रोक-टोक बढने दिया जाता है तो उससे योजना की सभी गणनाएँ 
ही गडबडा जाती हैं । अत. केखद्रीय रूप मे नियोजित अथंब्यवस्था में एक प्रभावपूर्ण मृल्य-नीति 
की आवश्यकता स्थायी रूप से बनी रहती है । 
मूह्य-नियमन का योगदान (7॥6 १0] ए छ66 एध्टपॉधा०य) : 
नियोजित अधंब्यवस्था में मूल्य-नीति को दी उद्देश्य प्राप्त करने होते है : (क) एक 
तो इसे इस विधय मे आश्वस्त करना होता है कि सापेक्षित कीमतो मे क्मो-बेशी उन प्राथमिकताओं 
एवं लक्ष्यों के अनुसार हो जो कि योजना में निर्धारित किये गये हैं, ओर (ख्र) दूसरे, इसे कीमतों 
भे होने वाली थृद्धि को रोकना होता है, और विशेष रूप से उपभोग के आवश्यक पदार्थो' की कीमत- 
वृद्धि को । प्रथम पचवर्धीय योजना मे कहा गया है कि “योजना मे उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति के 
लिए थह जहूरी है कि एक ऐसी मूल्य नीति अपनाई जाए जो इन लक्ष्यों के अनुसार ही साधनों का 
वितरण कर सके ।” एक आशिक योजना कुछ लद्ष्यो का निर्धारण करती है अत* बाजार में प्रचलित 
कीमतें ऐसी होनी चाहिए जो उन लक्ष्यों द्वारा निर्देशित दशाओं में साधनों को प्रवाहित कर सके । 
गे लक्ष्य ऐसे नही होते कि योजना के बिना ही निश्चित समय के अन्दर उनको सामान्य रूप से 
प्राप्त किया जा सके । अत. पूल्य-नियमन ही इत लक्ष्यों तक पहुंचते का आवश्यक साधन होता है । 
इसके साथ ही, उन स्फीतिजनक श्षक्तियों [7]400029 ०९5) को भी नियन्त्रण के अन्तर्गत 
रखना होता है जो कि योजना के विशाल निवेश-व्यय द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं। कीमतो को देजी 
से बढ़ने से रोकना अत्यावश्यक होता है, अंशतः तो इसलिये ताकि निम्त आय वाले वर्गों को 
जीवनोपयोगो वस्तुएं उचित दामों पर मिल जाएं और अंग्तः इसलिए क्योंकि तेजी से बढ़ता 
हुआ मूल्य-स्तर इस बात को आवश्यक बना देता है कि निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए 
द्रव्य का धधिकाधिक निवेश किया जाए। 
भारत मे, अरव्यवस्था मे निजी अथवा गेर-सरकारो क्षेत्र एक महलपूर्ण भाग अदा 
करता है। इस क्षेत्र में निविश (0/25ए6४) पर तथा साधनों की दिशाओं पर कोमतो का तथा 
कीमतो के परस्पर साम्बन्धो का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में जो भी निर्भय लिये जाते 
हैं वे प्रचलित्त त्या प्रत्याशित कीमतों के आधार पर हो लिये जाते हैं। कीमतो के परिवर्तन से 
अयंव्यवस्था का सम्पूर्ण हूप-रंग ही बदल जाता है | इस व्यवस्था मे निर्धारित लक्ष्य तब तक प्राप्त 
नही किये जा सकते जब तक कि सापेक्षिक' कीमतें (388 एा0६5) लक्ष्यों द्वारा निर्धारित 
दिशाओं मे ही साधनो के उपयोग को प्रोत्साहित न करें। यूल्य-सम्बन्धो मे यदि कोई रददोवदल 
होती है तो साधनो के वितरण पर उसका प्रमाव पड़ता है। अत: निजी क्षेत्र मे नियोजन की 
सफलता के लिए एक उपयुंक्त मृल्य-ढाँचे का निर्माण अत्यावश्यक होता है ॥ 
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दस्ों के बीच सन्तुलन अन्तरित तथा अनिद्चित होने लगता है। इस सन्तुलन को बनाये रखना 
एक विवासशील अर्थव्यवस्था में आथिक नीति वा एक अग होता हैं। इसकी सभी स्तीमाओ के 
बावजूद, धीमतो में समुचित स्थिरता बनाये रखने के लिए एक उपयुक्त मूल्य-नीति का सुझाव 
दिया जा सकता है । 
एक समुचित मृल्य-नीति का निर्माण मुख्यतः राजकोपीय एवं मौद्विक वियस्त्रणों द्वारा 
होता है । राजजोपीय नीति (85८2 97०09) का निर्माण इसलिये किया जाता है ताकि व्यापक 
निवेश के द्वारा उतन्न अतिरिक्त ऋ्रय-शक्ति को लिया जा सके । कराधान वी मात्रा भी इतनी 
पर्याप्त होनीं चाहिए कि उपभोग को योजना मे निर्धारित सोमाओ की परिधि मे रखा जा सके 
और सरकारी क्षेत्र के निवेश कायंत्रमो वी आवश्यकताओं की पूर्ति जनता के पास से वास्तविक 
साधना का स्थानान्दरण करके की जानी चाहिए, नई क्रय-शक्ति का निर्माण करके नहीं। अन्य 
शब्दों मे, राजकोपीय नीति कय उद्देश्य यह होना चाहिए कि उपभोग को सीमित विया जाए और 
वचतो को सही ढंग से गतिशील क्या जाए। राजकोपीय नीति को लागू करने में उपयुक्त मौद्निक 
उपायो बी भी सहायता ली जानी चाहिए । बेका द्वारा किये जाने वाले साख-निर्माण का नियन्त्रथ 
ऐसी रीति से क्या जाता चाहिए जिससे कि विकास-क्रार्यक्रमों की आवश्यवताएँ तो पूर्णतया 
रन्तुष्ट हो जाएँ किन्तु न तो फालतू साख वा निर्माण हो और न सास (०८्क्ा) का श्रवाह ऐसो 
क्रियाओं वी ओर को हो जा कि योजना की हृष्टि से अनावश्यक्र हो। इस प्रकार, साख के समस्त 
सम्भरण को सीमित करने के लिए को जाने वाली कार्यत्रहिय। के साथ ही साख-नियस्त्रण की भी 
सहायता लेनी होती है । एक विक्रासशील अयंब्यवस्था में, सास की मात्रा के नियस्तण का क्षेत्र 
सामान्यत. सीमित होता है क्योकि इसमे ब्याज की दरो में अधिक वृद्धि नही की जा सकती किन्तु 
नैतिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा निश्चित सीमाआ से परे बेको द्वारा दिये गये. उधार पर 
दण्डनीय दरों (9008 78:5) वी व्यवस्था लागू की जा सकती है। वस्तुओ के अपेक्षी जमाव 
($7८०५!३७४९८ ४0)0॥/8) को रोकने के लिए चुनोदा नियन्त्रण ($९०८०७६८ ०ण॥४०)) लागू किया 
जा सकता है। निजी क्षेत्र बे! विस्तार को उन क्षेत्रों से बाहर जाने से रोका जा सकता 
है जो योजनाओ द्वारा निर्धारित किये गये हैं। 
अन्य आवश्यक कायंदाहियों की सफलता के लिए पर्याप्त राजकोपीय एवं मौद्रिक अबु- 
शासन आवश्यक है। किन्तु अकेली राजबोपीय एवं मौद्धिक नोतियाँ ही इस कार्य के लिए पर्याप्त 
नही हो सकती कि वे विभिन्न कौमतो के वोच ठोक सम्बन्ध बनाये रखे और कुछ कीमतो वो 
अधिक ऊपर चढने से रोके रखें । इस स्थिति मे यह आवश्यक हो जाता है कि बुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण लागू किये जाएँ और भोतिक वेंटवारा किया जाय / कुछ कीमतें विशेष रूप से जीवनो- 
पयोगी आवश्यक पदार्थों की कीमतें काफ़ी स्थिर बनाये रखनी होती हैं। अन्य मामली में जब 
वस्तुएं दुलंभ होट्टी है तो उतकी कीमतों को बढ़ने दिया जाता है। परन्तु समुचित उपभोक्ताओं 
(४४८३७) के बीच वस्तु की उपलब्ध मात्रा के वितरण की व्यवस्था कर दी जाती है। दुल॑भ वस्तुओं 
की कीमत मे होने वाली बुछ वृद्धि को तो उचित माना जा सकता है परन्तु यह बाब्छनीम मही है 
कि सबसे अधिक वोली लगाने वाला ही वस्तु की अधिकाश मात्रा प्राप्त कर ले। इस्पात तथा 
सीमेण्ट जैसे कुछ आवश्यक पदाय॑ प्रतियोगी उपभोक्ताओं (०छाएथगाह़ ४४८०४) के बीच स्वीहेत 
प्राथमिकताओ के आधार पर बाँटे जाते हैं। किन्तु आरामदायक एवं विल्लासिता के पदार्थों वी 
कीमतो को इसलिये बढ़ने दिया जाता हैं क्योकि उनकी वृद्धि से सामान्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। 
मूल्य-नियमन की विधियाँ विभिन्न वस्तुओ के लिये भिन्न-भिन्न होती है। कुछ मामलो मे, समीकरण 
मण्डार (०७८० ४०८८७), वितरण व्यवस्थाओ वा पुन्गंठव तथा बुछ प्रत्यक्ष नियन्त्रण आवश्यक 
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लिए यह आवश्यक होता है कि अन्य नियन्त्रणो के साथ ही मृल्य-नियन्त्रण की व्यवस्था एवं समन्वय 
बड़ो सावधानी से किये जाएं। 
विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य नोति (07०8 एठ०५ एा 4 9वए७०एाड 8०0०79) : 


नियोजित अवय॑ध्यवस्था में मृल्य-नीति वास्तव मे सम्पूर्ण आथिक् वीति का एक पहलू 
मात्र है। कौमतो का स्तर तथा ढाँचा अनेक मूल आथिक निणंयों से सम्बन्धित होते हैं और योजना 
इन निर्णयों में ही ताल-मेल विठाने का प्रयत्त करती है। किन्तु वे सभी निर्णय सरकार द्वारा नहीं 
लिये जाते, बल्कि उनमे से कुछ उन उत्पादको, उपभोक्ताओं तथा निवेश्वकर्ताओ द्वारा दिये जाते हैं 
जो कि दूर-दूर तक फैले होते हैं ओर जो व्यक्तिगत लाभ को इच्छा से प्रेरित होते हैं। अतः 
अल्पावधि में कीमतो मे कितना परिवर्तन हो सकता है, इसकी भी सीमाएं होती है । इस प्रकार, 
सभी वड़े नीति सम्बन्धी निर्षम--जैंसे कि कितनी मात्रा मे निवेश किया जाए, अल्पकालीन व 
दीर्घकालीन प्रयोजनाओ के बीच साधनों का वित्तण, आवदयक साधन प्राप्त करने के वैकल्पिक 
उपायो का चुनाव आदि--अन्य अनेक परात्रीत तिणंयों से भी सम्बद्ध होते है। इन निर्णयो के 
निश्चित हो जामे पर, मुल्यो के ढांचे मे परिवर्तन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त, विकासकील अर्थव्यवस्था मे कीमतों पर पडने वाले कुछ ऊध्व॑मुखी 
दवायों की पूर्णत उपेक्षा नहीं की जा सकती। निवेश मे वृद्धि होने रे द्ब्य-आय उससे अधिक 
मात्रा मे उपलब्ध हो जाती है जितनी माना में कि बस्तुएँ तथा सेवाएं” उपलब्ध होती हैं। दीप॑काल 
में फल देने वाली प्रयोजनाएँ जितनी ही अधिक हाथ में सी जाती है, अर्थव्यवस्था में व्य-भाय 
(#00/ ॥0007०) और वास्तविक आप (7८8 7॥0070४) के बीच की खाई भी उतनी ही चौड़ी 
होतो जाती है व परिणामस्वरूप मूल्य-व्यवस्था पर उतना ही अधिक दवाव पडता है। थे दबाव 
कम तो किये जा सकते हैं परन्तु इन्हे पूर्णतया समाप्त नही किया जा सकृता । 


कीमतो मे लगातार अथवा अत्यधिक वृद्धि होने के खतरे स्पष्ट हैं। जब कीमते ब्रढ जाती 
है तो योमना के निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविक अर्थ में पूरा करने के लिए गोजना के व्यय में भी 
तीन वृद्धि करनी होती है | स्फीति (॥00॥00) साथनों के वुशल उपयोग मे हस्तक्षेप करती है। 
स्फीति सापेक्षिक कीमतों का रुप बिग्राड देती है और स्ाघनो को ऐसे उपयोगों से दर हटाने लगती 
है जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते है। इससे निश्चित आय वाले वर्मो' के साथ 
जो अन्याय होता है, वह सामाजिक एवं आर्थिक, दोनो ही हृ्टियो से हानिकारक होता है । अतः 
यह आवर्यक है कि तियत्त्रण के कुछ उपयुक्त तरीके खोजे जाए और अबंब्यदस्था के महत्वपूर्ण 
तत्वों का नियमन किया जाएु। 


जहाँ तक ऊर्घ्यमुख्ी ददावी का का सम्बन्ध है, कुछ तत्व ऐसे अवदय है जो सीमित 
प्रभाव डालते है, अत स्फीति की स्थिति को नियस्त्रण मे रसने के लिए उनका उपयोग क्या जा 
सकता है ! वैवार पडे साथनों को प्राप्त करने से ओर ऐसे क्षेत्रो स उनका उपयोग करने से, 
जैसेकि कृपि जहाँ उत्पादन अपेक्षाकृत तैजी से बढ़ाया जा सकता है, मुद्रा के विस्तारवादी दबाव 
कम हो जाते है। फिर, पहले किये गये कुछ निवेश भी चालू उत्पादन की वृद्धि मे अपना अंथदान देने 
लगते है और तकनीकी ज्ञान के स्तर तथा संगठन सम्बन्धी क्षमता में जैसे-जैरो सुधार होते है, 
बैसे-वैसे हो लागतो मे आनुप्रातिक्र वृद्धि किये बिना हो उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की जा 
सकती है। ऐसे ही तत्व होते हैं जो कि उच्च सदर की भूल्य स्थिरता के साथ तीब्रगति से प्रगति 
करने भे किसी देश की सहायता करते हैं । इन तत्वो की सहायता से विकात्त के द्वारा उत्पन्न 
स्फोतिक्ारी दवावो को सफबतापुंक रोका जा सकता है। किन्तु विस्तारकारी तथा सीमितकारी 


श्श्र 


निर्धारण इसी उद्देश्य को सामने रख कर किया जाता है। सरकारी भण्डारों (/एरक्ष ००७) का 
विर्माण करना जर निरन्तर क्रय तथा विक्रय करके उनका संचालन करना--उस नीति वा 
आवश्यक अंग होता है। खाद्यान्नो के आयात सरकार द्वारा ही किये जाते हैं कौर उघर देशी खरीद 
द्वारा भी सरकारी भण्डारों मे वृद्धि वी जाती है। जब कीमतें गिरने लगती हैं तो सरकारी खरीदी 
में वृद्धि कर दो जाती है और इसके विपरीत, जब कीमतें बढने लगती हैं तो सरकार अपने 
अण्डार से माल बेचना आरम्म कर देती है। कीमतों मे जो क्षेत्रीय अन्तर पाये जाते हैं उनको 
बुछ क्षेत्रों से खरीद करके और अन्य क्षेत्रो को वेचकर समाप्त कर दिया जाता है। दोधंकालीन 
खाद्य नीति के एक अग के रुप में, सरकारी नियन्त्रण के लिए अन्तगंत भण्डार तथा मालगोदाम 
बी सुविधाओं का व्रिस्तार किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत 
कीमतो में समुचित मात्रा मे लचक भी बनाये रखी जाए । 
राशनिंग 
(?88००ं०६४) हु 
हम यह पहले ही बतला छुके हैं कि मूल्य-मियन्त्रण के साथ ही साथ यह भी आवश्यक 
होता है कि उपभोक्ताओं मे कन्‍्ट्रोलशुदा पदार्थों के वितरण की भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। 
अधिकतम कोटे निर्धारित करके बुछ आवश्यक उपभोग्य पदार्थों एवं सामग्रियों को वितरण उपयोग 
करने वालो के बीच सिया जाता है। मूल्य-नियस्त्रण बिना राशनिग सफल नहीं हो सकता, विशेष 
रूप से प्रतियोगी बाजार मे | इस स्थिति में जो कीमद निश्चित की जाती है वह संदा ही सन्तुलत 
कौमत (८प०॥७:0० 9706) से कम होती है और नियन्त्रित मूल्य पर किया जाने वाला सम्मरण 
(४ए००॥) सदा हो माँग ((८०७॥०) से कम होता है। अतः मूल्य तियस्त्रण का परिणाम लाइवों 
में लगने तथा अममान वितरण के रूप में सामने आता है और उच्च आय वाले वर्गों के लोग इससे 
अधिक छनुकून स्पिति में रहते हैँ । इस प्रत्रार राशनिंग न केवल इसलिये आवश्यक है क्योकि 
यह मूल-नियन्त्रण को अधिक निश्चित बना देता है, बपितु यह उपलब्ध सम्मरण का अधिक समात 
वितरण भी करता है । 
एकापिकार (7009०9) की स्थिति में तो बिना राशनिंग के मूल्य नियस्त्रण काफो 
प्रभावशाली हो सकता है। एकाधिकादी बाजार मे, यदि कीमत ऐसे स्तर पर निद्दिचत की जाती है 
कि वह एकाधिकारी सन्तुलन कोमतठ से तो नीची हो किन्तु उस कीमत से ऊँची हो जो उत्पादन 
को सामान्‍य लाम प्रदान करती है तो उत्पादन मे वृद्धि संभव होती है। चूंकि मूल्य-नियन्त्रण से 
दस्तुओ की कोई कमी उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत उसके संभरण मे और वृद्धि होतो है, 
अतः उपलब्ध समरण के वितरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती | अतः राशनिग केवल प्रुरण 
प्रतियोगिता की स्थिति में ही मृल्य-नियन्त्रण का एक आवश्यक अंग होता है। 
सिद्धान्त रूप मे राशनिंग बिना किसी मूल्य-निर्धारण के ही सम्मव है । स्वतत्त्र वाजार 
में प्रचलित मूल्यों पर हो उपभोक्ताओं करे माल के कोटे दिये जा सकते हैं। 'वित्तरण के नियन्त्रण 
से यह हो सकता है कि उत्पादन कम हो जाए परन्तु यदि उत्पादन बढती लागत पर किया जाता 
है तो उसके परिणामस्वरूप वस्तु की कीमत में कमी होगी । राद्मनिंग के अन्तर्गत, वस्तु की गरीबों 
को उपलब्ध होने वाली कुल मात्रा तो बढ जाती है और घतियो को उपलब्ध होने वाली मात्रा घट 
जाती है। परन्तु कुल उत्पादन मे कमी का अर्य॑ यह होगा कि घनियों के उपभोग मे भ्रति व्यक्ति 
कमी के मुकावले निर्धनो के उपयोग मे होने वाली भ्रत्ि व्यक्ति वृद्धि बहुत थोड़ी होगी । और सम्पूर्ण 
रूप मे समयज की दृष्टि से सोचें तो व्यावहारिक रूप में शुद्ध लाम (9०७ 84०) कुछ भी नदी 
होगा । इसके अतिरिक्त, बिना मूल्य निर्धारण वाले रादानिय में जो अश्ुविधा तथा उत्तेजना होती 
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हो जाते हैं । अन्य स्थितियों में, यह हो सकता है कि कीमतों का समुचित स्तर बनाये रखने का 
एकमात्र रास्ता उत्पादन मे वृद्धि करना ही हो । 


भारत मे, सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि बह कीमतों पर नियन्त्रण लगा सके 
और जनेक वस्तुओं के बितरण की व्यवस्था कर सके | आवदयक वस्तु अधिनियम (28काप! 
(०ए्फ०वांतृ८8 8०) तथा औद्योगिक विकास व्‌ नियमन अधिनियम ([00फपां8 00०ए2०फणशा। 
800 २६एपॉशा०णा 8५०) इसीलिये बनाये गये हैं ताकि रारकार को कौमतों का नियमन करने तथा 
विभिन्‍न वस्तुओ के वितरण की ष्यवस्था करने के अधिकार दिये जा सके ॥ इस्पात, सीमेण्ट, कपास, 
घौनी, कोयला तया रासायनिक खाद आदि बे पदा्य हैं जिंत पर इन अधितियमों के अन्तगंत 
नियस्त्रण लगाये गये हैं। सरकार उत्पादन-शुल्क लगाये जाने वाले सभी पदार्थो' के करों की दरों में 
भी समय-समय पर इसलिये हेर-फेर करती रहती है ताकि विभित्त कीमतो के पारस्परिक सम्बन्धो 
मे उपयुक्त परिवर्तत किया जा सके । किन्तु ऐसे सभी हेर-फ़ेर वर्ष में केवल एक बार उस समय 
किये जाते हैं जबकि बजट प्रस्तुत किया जाता है । 


इस प्रकार के पदार्थों पर लगामे जाने वाले नियन्त्रण का ठीक-ठीक स्वरूप क्या होगा 
और कीमतो मे अधोघुल्ली अथवा ऊध्व॑मुखी परिवर्तेन किस सीमा तक किया जायेगा--इस बात का 
निर्धारण समय-समय पर उत्पन्न होने वाली माँग तथा उत्पादन की प्रवृत्तियो को ध्यान में रख कर 
किया जाता है। कुछ मामलों में, कीमतो मे ऊध्वगुखी परिवतंन करना भावद्यक हो जाता है भोर 
वह इसलिये ताकि उत्पादन मे वृद्धि करने की प्रेरणाएं दी जा सके ओर निर्यात बढाने के लिए 
आन्तरिक उपभोग मे कमी की जा सके । उदाहरण के लिए, कपास के मामले मे ही, यह आवश्यक 
है कि इसके उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए भूल्य-सम्बन्धी प्रेरणा प्रदान की जाए ताकि कपास के 
भआायात भे खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सके | तिलहन के मामले भी यह जरूरी है 
कि इसकी कीमतो का इस प्रकार नियमन किया जाए कि जिससे उसका अधिकाधिक निर्यात संभव 
हो सके । इस प्रकार, मूल्य-नियन्त्रण ऐसी ही अनेक बातो पर नि्मर होता है । 

मूल्यों मे समुचित समता बनाये रखने का प्रश्व उस समस्या से भी सम्बन्धित है कि 
क्या उपभोक्ता द्वारा अदा की जाने वाली कोमतो के षाग्म सदा उत्पादक को ही प्राप्त होते हैं 
अथवा वे मध्यस्थो द्वारा छीन लिये जाते हैं । इस बात की काफ़ी सम्भावना है कि अभाव के समय 
में उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली और उत्पादक प्राप्त की जाने वाली कोमतो के बीच का अच्तर 
काफी बढ़ जाय । यही स्थिति आझाठ किये जाने वाले पदार्थों के सम्बन्ध में होती है जिनकी माँग 
उनकी उपलब्ध मात्रा से अधिक होती है। कौमतो के इन अन्तरो को कम करने के लिए भारत में 
राजकीम व्यापार का आश्रय लिया गया है। राजकीय व्यापार निगम (8080 "प्र०08 (०79०- 
7800॥) कुछ पदार्थों करा काफ़ो मात्रा मे आयात कर लेता है और फिर उन्हे वास्तविक उपभोक्ताओं 
के हाथो बेच देता है । इसी प्रकार सरकारी तथा सहकारी एजेन्सियो द्वारा वस्तुओं का व्यापार करके 
भी मध्यस्थो के लाभो को कमर किया जा सकता है । 


खाद्य पदार्थों वी कीमतों की समस्या अन्य कीमतों से कुछ भिन्न है। इस सम्बन्ध मे 
में आवश्यकता इस बात की है कि अधिकतम और न्यूनतम, दोनों ही प्रकार के मूल्यों की ग्रारष्टी 
दी जाए | यह जरूरी है कि उपभोक्ता को साथ-पदायं उचित दामो पर मिल जाएँ । इसके साथ 
ही, उत्पादक को भी ऐसी न्यूववम कीमत का आइवासन दिया जाए जिसके द्वारा कि उत्ते उचित 
पतिफल मिल सके । किसानो को इस बात को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि दे उर्वरक तथा उन्नत 
कृषि विधियों में निवेश करें ओर अधिक परिश्रम करें । खाद्यान्नो के सम्बन्ध मे सरकारी नोबि का 


ध्दरे 


वृद्धि की जा सकती है । ऐसे कर लचकहीन माँग (77९]4॥70 तंध्यध्गा6त) वाली वस्तुओं पर लगाये 
जाने चाहिए । किन्तु ऐसे परोक्ष कर समता अथवा न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल नही होगे । उदा- 
हरण के लिए, लचकहीन आय दाली दवस्तुएँ सामान्यत अनिवार्य आवश्यकता की वे बस्तुएँ हुआ 
करती है जिनका उपभोग अधिक्तर थोडी आय वाले वर्गों के लिए करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी 
वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर अवरोही (ए८27८5४४९) होंगे । 


(४) सामाजिक हित (8०९८४ छ८7८॥)--परोक्ष कर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अवसर 
प्रदान करते है तथा इस योग्य दनाने है, यहाँ तक कि गरीब से गरीब नागरिक को भी, कि वह 
राज्य के खर्चो मे अपना कुछ न कुछ अशदान (८०गराप्र/णाणा) दे सके । प्रत्यक्ष कर तो शाडी आय 
वाले बर्गों के लोगो को अपने क्षेत्र से बाहर ही छोड देने है परन्तु परोक्ष कर उनको भी राज्य के 
५ ५ ५ में अवना हिस्सा देने का अवसर प्रदान करते है | परोक्ष कर जब औपधि तथा मदिरा 

पदार्थों के उपभोग को प्रविबन्धित करते हैं तो बस्तुत सामान्य रूप में समुदाय 
») की तथा विशेष रूप से निर्धन वर्ग के लोगो की बडी सामाजिक तथा आर्थिक सेवा 
॥ 
(५) कर का आधार बिस्तृत होना (िताआएज्राए8 छ39$ रण परकप्॥007)--अप्रत्यक्ष 
परोक्ष करो के कारण कसी देज् की कर प्रणाली का आधार व्यापक एवं विस्तृत हो 
जाता है । 

(६) लोकप्रिय (?०9ए)--प्रत्यक्ष करो की तुलना मे परोक्ष कर अधिक लोकप्रिय होते 
हैं क्योकि इनका भुगतान करने में करदाता को कोई कप्ट नही होता है । 

(७) मादक वस्तुओं के उपयोग पर रोक--मादक बस्तुओ जैसे--शराव, अफीम आदि पर 
ऊँची दर से परोक्ष कर लगाकर उनके उपयोग अधवा उपभोग पर रोक लगायी जा सकती है 
अथवा उसमे कमी की जा सकती है। 

(८) पा 8 --परोक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं वयोकि ये वम्तुओं व सेवाओ पर लगाये जाते 
है जिनको सभी ध्यक्ति अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं। 
इस दृष्टि से ये कर आनुपातिक हुए क्षिन्तु विलासिता की वस्तुओ पर अधिक ऊँची दर से कर लगा 
कर उन्हें प्रगतिशील बनाया जा सकता है । 
परोक्ष करों के दोष (0०0९५ ० वाठाल्ल ॥2९8007) 

परोक्ष करो की आलोचना निम्न बातों के आधार पर की जाती है -- 

(१) अन्याय एवं असम्तानपूर्ण (एग]०५ छत ॥८पणा४0)०)--चूंकि परोक्ष कर बिना 
किसी भी प्रकार का भेद किये, यहाँ तक कि व्यक्तियों की अदा करने की योग्यता का घ्यान किये 
बिना ही, सभी व्यक्तियो पर पडते हैं अत उनको अन्यायपूर्ण तथा असमतापूर्ण माना जाता है। 
जब ऐसी वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं जिनका उपभोग एक बडी जनसबख्या करती है तो उस 
स्थिति में उत करो का भार घनियो के मुकाबले निर्धनो पर ही अधिक पडता है। यह सत्य है कि 
परोक्ष करो को आरोही (ए70:7९55४८) बनाया जा सकता है और इनमे कमवर्धन (89008000) 
भी लागू किया जा सकता है । परन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वस्तु कर लोगों के 
बीच उनकी अदा करने की योग्यता के अनुसार विभिन्‍नता भी करते हैं। 

(२) अत्यधिक अनिश्चित (०शपटाणटाए एशत्श्लाआ)--परोक्ष कर अत्यधिक अनिश्चित 
होते हैं। लचीली माँग वाली वस्तुओं पर लगाये जाने दाले कर विशेष रूप से अनिश्चित होते है 
क्योकि करो के लगने से ऐसी वस्तुओं की माँग की मात्रा प्रवाहित होती है । वास्तव में, कसी 
विश्येष वस्तु पर यदि उच्चतर दरो से कर लगाया जाए तो हो सकता है कि उससे प्राप्त होने 
बाली आय की मात्रा मे अपेक्षाइ्ृत वृद्धि न हो । जैसा कि डाल्टन ने व्यंग करते हुए कहा है कि 
यह तो ऐसा मामला हुआ कि दो ओर दो को जोडा जाए और योगफल केवल तीन या तीन से भी 
कम ही आए। 

३) सामाजिक चेतना का अप्राब ([36८ ० 50090] ९०ाष८/0एञ्ञा९४६६)--परोक्ष कर 
किसी भो प्रकार की सामाजिक चेतना अचवा जागरण (50लक] ९०75००७४१९४५) उतनन्‍्त नहीं 


रबर 


है वह भी इसके विरुद्ध पडती है। इस प्रकार कहाजा सकता है कि राशनिंग तो केवल मुल्य- 
नियंत्रण के साथ ही चलता है। 


सिद्धान्त (2709०) : 


राशनिंग की व्यवस्था मे राशन निदिचत करने के सिद्धान्त क्या हो, इसके बारे में अमेक 
सुझाव दिये जाते है। निम्न प्लिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं :-- 


(१) समान त्याग का सिद्धान्त (ताढ ज़ञाएजं0॥6 ए व्वण्श $80706)-“इस सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को समान रूप से कृष्ट उठाना चाहिए। इसके अनुसार निध्धनो सहित 
प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग मे समानुप्राता कमी की जाती है, अतः धती व्यक्ति निर्धनों के मुकाबले 
उपलब्ध संभरण मे से प्रति व्यक्ति अधिक भाग प्राप्त करते रहते हैं। यह स्थिति अलोकतन्त्रीय 
तथा बडी उत्त जनात्मक है। अतः राशन निश्चित करने का एक अनुपयुक्त आधार मानकर 
इराको अस्वीकार कर दिया जाता है। 


(२) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त (॥6 छणाएंए४ णीग्राप्राणा 288८2806 
83070९]--इसके अनुसार कोटे (१७०४७) इस भ्रकार निश्चित किये जाने चाहिये कि प्रत्येक 
स्थिति में त्याग की सीमान्त मात्रा समान ही रहे । सीमान्त पर त्याम की स्रम्मानता से समाज का 
कुल त्याग न्यूनतम हो जाता है। परन्तु सीमान्‍्त त्याग को समान करने की बात कोयले तथा 
जादान्न जैसे कुछ पदार्थों की स्थिति मे ही सम्भव हो सठती है, प्रत्येक स्थिति मे नही । व्यवहार 
में, इस सिद्धान्त को लागू करना बड़ा असुविधाजनक तथा कठिन है। अत, राशन की मात्रा निश्चित 
करने के लिए यह सिद्धान्त उपयुक्त नहीं है । 


(३) समान राशन का सिद्धान्त (१06 ए/एणए॥९ ०0 ९१०७ 7800॥)--एक सिद्धांत, 
जिसे सर्वाधिक सुविधाजनक तथा कम से कम अन्तोषजनक पाया ग्रया है, समान राशन का है। 
उपभोक्ता का केवल अस्तित्व मात्रा ही उस्चकी आवश्यकता की कसौटी है जौर उसका यह अस्तित्व 
ही उसे उपलब्ध संभरण से समान भाग प्राप्त करते का अधिकारी बता देता है।, अतः प्रति व्यक्ति 
समान राशत का सिद्धान्त ही सर्वाधिक सुविधाजनक है और इसके अनुप्तार परिवारों को उनके 
आकार के हिसाब से कोटे दिये जाते हैं । किन्तु इस सम्बन्ध मे एक कठिनाई उत्पन्न होती है और 
वह इसलिये क्योकि खाद्य ज॑सी जीवनोपयोगी वस्तुओं वी विभिन्न परिवारों की आवश्यकताएँ 
आयु, लिंग (६६०) तथा व्यवसाय जादि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। केवल परिवार के आकार 
पर सिर रहने वाला राशन परिवारों की आवर्यकताओ को देखते हुए समान नहीं कहा जा 
सकता । अत्त: समान राशन मे इस वात की भी आवश्यकता होती है कि विभिन्न व्यक्तियों को (भन्न- 
भिन्न प्रकार के राशन देकर कुछ न कुछ मात्रा मे उनकी आवश्यकताओं को भी सतन्तुष्ट किया 


जाए ।'उदाहरण के लिए, मजदूरों को खाद्य का और बच्चों तथा गर्भवती माताओं को दूध का 
अतिरिक्त राशन दिया जा सकता है। ट 


स्वीकृत प्रायमिकताओ के आधार पर उत्मादन के लिए सामग्री का सामान्य वितरण 
किया जाता है। सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुये, समान कच्चा माल प्रयोग करने वाले 
कुछ पदार्थों के मुकाबने कुछ अन्य पदार्य अधिक मात्रा में उत्पन्न किये जा सकते हैं। उदाहरण के 
लिए, बढ़िया किस्म के कपडे के मुकाबले मोटे किस्म के कपड़े के उत्पादन के लिए कपास का 
अधिक कोटा दिया जा सकता है। इसी प्रकार, कुछ किस्म के ओजारो एवं मद्गीनों के उत्पादन के 
लिए अन्य की सुलना में इस्पात अधिक मात्र मे दिया जा सकता है। ऐसे मामलो मे जो वितरण 


श्श्ड 


या बेंटवारा क्या जाता है वह ने केवल व्यक्तियो, अपितु उपयोगों की हृष्टि से भी किया 
जाता है। 


राशनिय की कुछ समस्याएँ (806 श0०णला5 ० ०0०08) : 


ऐसे किसी सिद्धान्त-विशेष को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भी, जिस पर राशन आाघा- 
रित होता है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका अधिकारीगण को सामता करना होता है। इनमे सबसे 
पहली समस्या व्यक्तियो के लिए राशन की मात्रा निश्चित करने की होती है। व्यक्ति को दी जाने 
वाली राशन को मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि जिससे राशन की परिधि मे आने वाली प्मी 
आवश्यकताएं सत्तुष्ट हो जाएं। किन्तु कसी व्यक्ति की आवश्यकताओं के निर्धारण करने का 
कार्य कठिन हो सकता है। यह हो सकता है कि लोगो को राशन को आवश्यकता से अधिक या कम 
मात्रा दे दी जाए और इससे स्पष्टतः कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यदि कुछ व्यक्तियों को अधिक 
रादन दे दिये जाते हैं तो यह हो सकता है कि अन्य लोगो को उतना राशन न मिल सके जितने 
की उन्हें आवश्यकता हो । इस प्रकार वस्तुओं को कमी हो जायेगी और लोगों को, लम्बी लाइनो मे 
प्रतीक्षा करनी होगी । जब राशन समान मात्रा में दिये जाते हैं तो यह कडिनाई हल हो जाती है 
और वस्तु की उपलब्ध मात्रा को व्यक्तियों की संख्या से भाग देकर लोगो के राशन की मात्रा 
निश्चित कर दी जाती है। किन्तु इसे अन्यायपूर्ण वितरण कहा जा सकता है। 


कठिनाइयाँ उस समय. भी उत्पन्न होती हैं जबकि राशन का कुछ भाग उपभोक्ताओं 
द्वारा खरीदा ही नहीं जाता। अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं को वस्तुओं की जो मात्रा प्रदान की 
जाती है बह सामान्यत पूर्ण राशत की दर से मांग के अनुमार होती है । किन्तु जब कुछ खरीदार 
अपना पूरा राशन नही खरीदते तो विक्रोताओं के जो बिना बिका माल पड़ा रहता है वह एक 
समस्या वन जाता है। इन परिस्थितियों में विक्रेताओं को «सह प्रलोमव मिल सकता है किवे 
वस्तुओं की उस मात्रा को चोर वाजार मे बेचें । इस स्थिति को अवश्य रोका जाना चाहिए जिसके 
लिये और भी कड़े नियस्त्रणो की आवश्यकता होती है। कभी-कभी, जब बस्तुए' अतिरिक्त मात्रा 
में उपलब्ध होती है तो क्रताओ को उनके नियत राशन से भी अधिक खरीदने की अनुमति दे दी 
जाती है। किन्तु इससे अत्य कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। इससे निधन जिलो में रहने वाले घनी 
व्यक्ति धनी जिलो में रहने वालो को अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में रहेंगे जिससे एक प्रकार की 
असमानता उत्नन्न होगी । इमसे जहाँ कुछ क्षेत्रों में माल की वेशियाँ (5$०790५६७) बनी रहेंगी, 
वहाँ अन्य क्षेत्रों मे अभाव रहेगा और यह हो सकता है कि वेशो के क्षेत्रो के उत्पादक अन्य क्षेत्रों 
में माल भेजने के इच्छुक न हो । अन्य कटठिनाइयो के अलावा, ये असमानताएं राशनिंग की व्यवस्था 
को अलोकप्रिय बना देती हैं । 


जल्दी नप्ट होने बाली व॒स्तुओ की स्थिति में, फालतू माल वी बिक्री एक अत्यावश्यक 
समस्या वन जाती है। इस कार्य के लिये विभिन्न जिलो के बीच माल के वितरण वी व्यवस्थाएँ 
बडी सावधानी से की जानो चाहिए और एक जिले से दूसरे जिले को वस्तुओं का श्षीघ्र स्थानात्तरण 
होना चाहिये । यदि ऐसी व्यवम्धाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं की जायेंगी तो काफ्टी माल नष्ट होने 
की सम्भावना है । यह हो सकता है कि कोमतें कम करके शेष बचे हुये फालनू माल को बेचा जाय 
परन्तु इससे लोगो के मन मे यह लालच उत्पन्न होता है कि जब कीमतें गिरेंगी, तभी खरीरेंगे ॥ 
इस प्रकार, समस्या का एकमात्र हल तो यही है कि उत्पन्त साल के वितरण में पूरी सावधानी 
बरती जाए । 


११९ 


एक और समस्या यह हल करनी होती है कि जब विभिलन किस्म की अनेक वस्तुएं 
बाजार मे हो तो राशन की मात्रा का विर्धारण किया जाय | इस स्थिति मे राशन का निर्वारण 
भौतिक मात्रा द्वारा नही, बल्कि खच॑ द्वारा किया जाता है। व्यक्ति को कुछ रुपयो के मूल्य की 
वस्तुएं खरीदने को अनुमति दे दी जातो है । विभिन्न किस्मो की कितनी-कितनी वस्तुएं खरीदी जायेगी 
इसका निर्णय खरीददार पर ही छोड़ दिया जाता है। परन्तु इस स्थिति मे केवश्ल कम महँगी किस्म 
की गस्तुएँ ही खरीदी जाती हैं, विशेष रूप से तब जबकि अधिक महँगी किस्म की वस्तुएं केवल 
रुचि या प्रदर्शन के कारण ही होती हैं । इसका परिणाम यह होता है कि अधिक महंगी किस्म की 
वस्तुएं काफी मात्रा मे बिना बिकी पड़ी रहतो हैं ओर कम महेंप्री किस्म की वस्तुओं का अभाव 
बना रहता है। इसके अतिरिक्त, दूँकि विभिन्‍न समयो मे भिन्न-भिन्न किस्मो की वस्तुओ की कीमत 
बदलते रहने की सम्भावना रहती है, अतः समय-समय पर खर्च के आधार पर दिये जाने बाते राशन 
से भी परिव्तंत की आवश्यकता होती है । 


एक और कठिताई तब उत्पन्न होती है जबकि किसी वस्तु का लेन-देन मुख्यतः प्राइवेट 
व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इस स्थिति मे विक्रता स्वयं अपने ही राशन में वृद्धि करते को 
प्रेरित हो सकते हैं भऔौर यह हो सकता है कि इसे रोकना आसान न हो । परन्तु यह समस्या वस्तुत्तः 
उस समय इतनी वडी नही होती जबकि ये व्यापारी जतसंख्या का केवल एक बहुत थोडे भाग ही 
होते है । इसके अतिरिक्त, जब अन्य क्रेता अपने राशन का कुछ भी भाग बिना खरीदा हुआ नही 
छोडते, तब व्यापारी के लिए इसको अधिक ग्रुजाइश चही होती'कि वह अपनी नियत मात्रा से 
अधिक राद्मन ले सके । 


झआशन की मात्रा का निर्धारण करने तथा राशनिग व्यवस्था का प्रबन्ध करने मे अमेक 
कठिनाइयाँ सामने आती हैं जिनके कारण उच्च स्तर की कार्य-कृशलता को बनाये रखना 
सम्भव हो जाता है। माल की बर्वादी तथा असमानताए” अनुषेक्षणीय हो जाती है और पूर्णतया 
सन्तोषजनक व्यवस्थाओं की सम्भावना कम रहती है। व्यापारियों को ओर से होने वाली गलत 
कार्यवाहियों को रोकने के लिए कडे नियम बनाना, निरीक्षण करना तथा अपराधियो को दण्ड देना 
आवश्यक वन जाता है। ऐसे नियमो तथा ऐसी व्यवस्थाओ के अभाव मे, राशनिंग पृर्णतया बेकार 
सिद्ध होता है। राशनिंग को तो बड़ी ही कडाई के साथ लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा तो यह्‌ 
ऐसी खराब दशाएँ' उत्पन्न कर देगा जो कि इसको अनुपस्थिति मे भी उत्पन्न नहीं होती हैं। 


ब्रायमिकताएँ (?00०7॥०७) : 


सामूहित माँग (०००७७०५॥७ १6ःघ७००) वाली वस्तुओ की स्थिति मे, केवल व्यक्तियों 
के बीच ही नहीं, उपयोगो के बोच होने वाले वितरण का भी तियस्तण होना आवश्यक है| इसीलिए 
प्राथमिकताआं का निर्धारण कर दिया जाता है द्ाकि वस्तु का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण उपयोगों से 
हो किया जा सके । ऐसे मामलो मे अमहत्वपूर्ण उपयोगो पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया जाता 
है। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि मनोरजन यात्राओ के लिए पैट्रोल के उपयोग की 
अनु 4ति न दी जाय अथवा पैकिंग के लिए लकड़ी का उपयोग करने की आज्ञा न प्रदान की जाए। 
जे वस्तु का संभरण वहुत कम न हो, तो उस स्थिति में कम महत्वपूर्ण उपयोगो मे केवल बहुत 
थोड़ी मात्रा मे हो वस्तु का प्रयोग करने वी बनुमति दी जा सकती है। दूसरी ओर, अधिक 
महत्वपूर्ण उपयोगो के लिए परमिट स्वीकार विये जाते हैं परन्तु प्राथमिकता प्रमाण-पत्र (एांणाए 
८5॥77 ०46) उपयोगों की तीव्रता एवं महत्ता के जनुतार ही जारी किये जाते हैं। महत्वपूर्ण 
सरकारी कार्य तथा आवश्यक राष्ट्रीय कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रदान की जातो है। वस्तु 


१५६ 


के निजी उपयोग को सामान्यतः निम्न प्राथमिकता दी जाती है ) उदाहरण के लिए, सीमेन्द्र की 
उपलब्धि का काफी भाग महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की ओर को मोइ.दिया जाता है और निजी 
निर्माण के लिए बहुत थोडी ही मात्रा दी जाती है । 


प्राथमिकताओं के निर्ारण के विरुद्ध इस आधार प्र आपत्ति उठाई जाती है कि 
उपयोगो (०४८४) के मह॒ृत्व का निश्चय करने की कोई आदर व सामान्य रीति नहीं हैं। उपभोग 
की अतिशीघ्रता या महत्ता का सम्वन्ध वस्तु की उस मात्रा से होता है जो कि पहले से ही वर्तमान 
होती है और ऐसे उपयोगो मे फिर वितरण की वया आवश्यकता है जिनमे कि वस्तुओ की बडी 
मात्राएँ पहले से ही लगी हुई हैं । अतः दस्तुओ का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए सामान्य नियमो 
से विचलन आवश्यक हो जाता है। किन्तु उपयोगो की महृत्ता अथवा शझीप्रता को बमान्य कर 
दिया गया तो बुल बर्वादी और भी अधिक होगी। फिर, नियन्त्रित वितरण की व्यवस्था में 
अधिकारीगण के लिए यह कठिन होता है कि लोगो को किसी वस्तु का उपयोग उस कार्य में 
करने से रोक सकें जिसके लिए कि वह वस्तु खरीदों गई थी। जिन कार्यों के लिए कोटे 
दिये गये थे उनको छोडकर यदि अन्य कार्या की ओर को बड़ी मात्रा में वस्तु का अन्तरण (006० 
आं०ग) करना सम्मव है, तो अधिकारियो द्वारा नियत की गई प्रायमिकताओ के आवबेश का क्या 
अप॑ रह जाता है। इस कठिनाई से ऐसी वस्तुओं की स्थिति में तो बचा जा सकता है जिनका 
उपयोग मुख्यतः बडे उत्पादको द्वारा किया जाता है, क्योकि उस हालत में ऐसे अन्तरणों की सम्भावता 
कम ही होती है। अतः इस सम्बन्ध मे नियमों का संचालन सामान्यतः उत्पादको द्वारा किया जाता 
है, उपभोक्ताओ द्वारा नही । 


किप्तो वस्तु का कोढा वॉटने की पद्धति मे भी यही होता हे कि किसी उद्योग की विभिर 
फर्मों के बीच वस्तु का वितरण करने के नियम बना दिये जाते हैं। किसी वस्तु की मात्रा किसी 
उद्योग के लिए तो नियत की जा सकती है परन्तु उस मात्रा का कितना-कितना भाग विभिन्न फर्मो 
को दिया जाना चाहिए, यह भी कम महत्वपूर्ण बात नही है। कुछ स्थितियों मे, पहली तिथियों मे 
घटी घटनाओं के आधार पर वितरण किया जाता है| विभिन्न फर्मों के लिए इस आधार पर कीटे 
तय कर दिये जाते हैं किसी विशिष्ट समय मे उन्होंने कितनी सामग्री का उपयोग किया था । ईप 
आधार पर किया जाने वाला वितरण उच्च संगठित व्यापारों की स्थिति में तो सरल होता है 
परन्तु कम संगठित उद्योगों के सम्बन्ध मे ऐसा नही है । फिर, भूतराल में क्या हुआ है, हो सकता 
है कि कुशलता तथा प्रगति की हृष्टि से उसका कोई महत्व न हो और उसमे परिवरतंम वाउ॒छनीय 
हो । इससे तो अधिकारियों का कार्य और भी कठिन हो जाता है। जब इस सम्बन्ध में नियत 
केवल अल्पकाल के लिये ही किया जाता है तव तो काये अधिक कठित नहीं होता। परन्तु जब 
लम्बी अवधि के लिए नियम बनाने होते हैं तो एक उपयुक्त आधार की खोज का कार्य कठिन हो 
जाता है। 


चुने हुए संदर्भ प्रन्य 
. *. ९. छ॒ं820५ ४ 8९०ण०मां० ० एलग्चिण्, 7४0 ॥|, एग्यध 
जा ३च्१ जा शत एगापए, 000, एश- 
2, 7., 8५७ 2०१ ज, एज, सछत्सल5 : 87जा०्त ए००णणं०, 00, 370, 
3. 7, 8. एण्णकाह..*# ६ छ८०१०मांल 4ैफबॉएभंड, 90. 49-56. 
4, 0 पारढ रबर शुकत 4 (09. शा ए. 667-669, 


श्श्७ 


एसरछरशआआश ए0055740]39 : 


१. 


मूल्य नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं ? मूल्य नियन्त्रण की विधियों का वर्णन कीजिए । 
'फरबा बार पा ०णुंध्दा रण छा०४ ००४०० ९ 060८ प्र८ ग्राध०१5 ० फांपट 
स्णाएण. 

ग्रुद्धकालीन मूल्य नियन्त्रण से क्या आशय है ? भारत मरे मूल्यों का गुद्धकालीत नियल्तण 
की विवेचना कीजिए । 

जाप 5 प्रधक0 0५9 फ्म-तापर जा०४ एणापण ? )5९0055 6 जव्वानीगार छाए 
(णाा0 ग गराएीव, 

नियोजित अयेव्यवस्था में कौमतों के नियन्त्रण पर प्रकाश डालिए । 

996 20 6१ए|४० हा ए008 ०णावगे वा 3 ऐशागलठ ९००णाणाए- 

राशनिंग से कया आशय है ? इसके धिद्वान्तों को समझाइए ॥ राशनिंग की समस्याओं की 
विवेचना कौजिये । 


जरा 5 ग्राध्चण 9. वब्बांणाड ?. छिफ़ञानाए व क्रशशंक्रोह5.,.. 00058 [6 
एः0९॥॥५ ० 790/0ग्रांगह्‌ 
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आय की असमानतां 
(हल्पुएथा। णी [0९०705) 


प्रारम्भिक (08०0०८।०४) : 


समाज में घन और आय के वितरण का सर्वोत्तम विश्लेषण (0८४ 37895) दो भिन्न 
भिन्न प्रकार के सिद्धान्तो के अन्ठगंत क्या जा सकता है वे छिंद्धान्द हैं--व्यक्तिगत वितरण का 
चिद्धान्त (0८०३ ण॑ ए३००8| धञयाएप्धंण०), गौर कार्यात्मक वितरण का छलिद्धान्त (८०7 
0 ॥00078) 650700000) ॥ 


व्यक्टिपत वितरण का सिद्धास्त (0८०७ ० ए८:४७१७| 6&90४०0)--व्यक्तिगत 
दितरण का सम्बन्ध व्यक्तियों के वीच आय के विभाजन से है। लोगो के बीच धन एवं आय वा 
वितरण किम्त आधार के द्वारा क्या जाता है ? क को १००० र० मासिक वी आय क्यों है जबकि 
ख केबल ५० र० मासिक ही पाता है? कुछ लोग धनी और अन्य लोग निधंन क्यों हैं? ये 
बूछ ऐसे प्रश्त हैं जो कि व्यक्तितत वितरण के सिद्धान्त की विषय सामग्री का निर्माण करते हैं। 
जब हम इन प्रइती के उत्तर की खोज करते हैं. तो दुछ अन्य प्रश्व॒ भी हमारे सामने आ छदे होते 
हैं, जैसे कि भूमि के इस टूकडे का किराया कया है ? क को १००० ६० महोना क्यो दिया जाता 
है ? कुछ ऋणनत्री (६८८७एगाध०७) पर ब्याज वी दर ५१% क्यो हैं ? आदि-आदि | ये सब वे प्रश्न 
हैं जो कि आय के कार्यात्मक अथवा कार्यानुसार वितरण के सिद्धान्त से सम्बन्ध रखते हैं । हि 


क्रियात्मक वितरण का सिद्धान्त (फात्णज णी प्रिल्ाकरार्भ तछाशणांणा)--व्रियात्मक 
वितरण का सम्दन्ध काय के उस बंटवारे से होता है जो कि उत्पादन वी प्रत्निया में लगाये गये 
उत्मादन के उपादानों वर्यात्‌ भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन के स्वामियों के बीच दिया जाता है 
वार्यात्मक वितरण का अर्थ है कि उत्पादन के प्रत्येक उपादान (8००) को, उसके द्वारा सम्पन्न 
कार्यों अथवा सेवाओं के अनुसार अथवा उत्पादन की प्रक्रिया मे किये ग्रये अंशदान के अनुमाद, 
जुष उलादित आय में से उसका भाग मिच जाए। भूमि के स्वामी को भूमि का किराया मिल जाता 
है; श्रमस्ेवा के स्वासी को सजदूरों मिल जातो है आदि-आदि | भूमि का किराया, श्रम को मजदूरी 


श्श्छ 


और पूजी का ब्याज--से सब वे कीमतें हैं जो कि उपादान-सेवातओं के स्वामी उत्पादन मे अपने 

निश्चितत आ्थिक भंशदान के बदले मे प्राप्त करते हैं! चूंकि उत्पादन के विभिन्न उपादानों को 

भिन्न-भिन्न अदायगियाँ की जाती हैं, इसो कारण इन उपादान सेवाओ के स्वामियों को भिन्न-भिन्न 

मात्रा में जाय प्राप्त होती है। इस प्रकार आय का कार्यात्मक या कार्यानुसार वितरण आय की 
; वैयक्तिक अस्मानता उत्पत्न करता है । 


चूंकि आय की असमानता को पूंजीवाद का सम्भवत्तः सदसे बुरा लक्षण माना जाता 
है और घूकि यह लक्षण ही पूंजीवादी समाज के स्थाव पर _समाजवाद और साम्पवाद की स्थापता 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहा है, अतः अब हम उन कारणों का विद्लेपण करेंगे जो कि 
स्वतन्त्र समाज में जाय की असमानता तथा इसके निरन्तर जारी रहने के लिए उत्तरदायी रहे हैं 
और तत्पश्चात्‌ इस समत्या का एक उपग्रक्त समाधान खोजने का भी प्रयास करेंगे । 


आय की असमानता के कारण 
(ए४75७४ ण॑ एथपण्मा[5 ण॑ हाए०फ€७) 


आय वी असमानता के लिए उत्तरदायों कारणों को तोन भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच बांटा 
जा सकता है। सर्वप्रयम, कुछ कारण तो ऐसे हैं जो कि बढ़ी तथा छोटो समृद्धि वी उत्पत्ति के लिए 
पत्त रदायी होते है | दूछरे, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि धनी तथा निर्धन के बीच की खाई को 
थर चोड़ा करते हैं | अन्त मे, तीसरे प्रकार के कारण वे होते है जो आय की असमानता को पीढी- 
दर पीढी तक के लिए स्थायी बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम इन तीनो ही प्रकार के 
बारणों की क्रमशः विवेचना करेंगे । 


> (१) पदों में अन्तर होता (0//0०७०८४ ॥ ॥005)--आय मे अन्तर इसलिए पाये 
जाते हैं कपोकि पदों मे अन्तर होते हैं । कुछ कामो अथवा घन्धों से तो बड़े-बडे वेतन प्राप्त होते हैं 
जबकि अन्य धन्धो में थोडी सी मजदूरियाँ मिलती हैं । जिन कार्यों अथवा नौकरियों (008) में 
उच्च प्रशासनिक योग्यना की आवश्यकता होती है, जिनमे भारी जिम्मेदारी उठानो होती है, जिनके 
लिए उच्च झ्ञक्षिक योग्यता तपा अनुभव की आवश्यकता ह्ोतो है और जिनके लिए कुछ विशिष्ट 
गुणों एवं विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है, उनमे ऊँचे वेतन मिलते है और ऐसी नौकरिपाँ 
केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। दूसरी ओर, अधिकाश घन्धों अयवा कार्यों के 
लिए कोई विशेष योग्यता अथवा क्षमता की आवश्यकता नही होती और दे सभी वर्गों के लोगों के 
लिए खुले होते है तथा इसी कारण उम्रमे बदुतः थोोडे वेतन होते हे, ५ 
अधिकांश सवयुवक अच्छे वेशव वाले कार्यों एवं पदो को पाने मे असम रहते हैं, या तो 
इसलिये वयोक्ति वे आवश्यक अथवा निर्धारित योग्यताएँ नहीं रखते अथवा इपतलिए 
क्योकि उनमे कोई प्रच्छन्न गुण तथा श्रतिभा नहीं होतो है (जैसा कि अभिनेताओं की 
स्थिति में आवश्यक होता है) या क्योकि उनसे आवश्यक सामाजिक आधार या सम्पर्क में कमी होती 
है अथवा क्योकि वे भाग्य के कमजोर होते हैं । 
इस सम्बन्ध मे, हम दो ऐसे सामान्य तत्वो पर जोर दे सकते हैं जो कि व्यक्ति की आय 
में पाये जाने वाले अन्तरो पर गहरा प्रभाव डालते हैं। थे दो तत्व हैं बानुवशिकता (8कध्वाछ) 
जर पर्यावरण या परिस्थिति (लाज्राणाएव्श) । यह कहना सही नहीं है कि सभो मनुष्य जन्म 
से ही एक समान हैं। शारीरिक एवं बोद्धिक दृष्टि से विभिन्न लोगो मे मिन्न-भिन्न गुण पाये जाते 
हैं। कुछ बड़े बुद्धिमान होते हैं तो कुछ बुद्धू, कुछ मे सगीतात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा पाई जाती है 


१६० 


तो अन्य विज्ञान तथा यान्त्रिक कलाओं मे विज्लेप योग्यताएं रखते हैं। ये अन्तर अधिकतर उनमे 
आनुवाशिक या पैतृक रूप से पाये जाते हैं । यह विलकुल स्वाभाविक ही है कि ऐसे बन्तर आय 
की असमानताएं उत्पन्न करें | समाज के अधिक सुविधा प्राप्त सदस्य अपने कम सुसज्जित साथियो 
की अपेक्षा सामान्यतः अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 


(२) अवसरों को असमानता (ए7-८१०श ०7एश/गा0०)--लोगों में केवल जन्म के 
समय से ही अन्तर नही पाये जाते, बल्कि उस पर्यावरण अथवा उन परिस्थितियों में भी, जिनमें कि 
वे रहते हैं, उन्हे समाव लाम एवं सुविधाएं प्राप्त नहीं होती । जिनका जन्म अच्छे समृद्ध परिवारों मे 
होता है, उनके जीवन का आरम्भिक निर्माण अच्छी शिक्षा से, अच्छी ट्रेनिंग से तथा सामाजिक 
सम्पर्क से होता है। इसके अतिरिक्त इन युवकों को पैतृक घन भी प्राप्त होता है जिससे उन्हे अपना 
व्यवसाय आरम्म करने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश 
निर्धन परिवारों मे पैदा होते हैं, उन्हे पर्याप्त शिक्षा के प्रशासकीय पदों पर पहुँचने के लिए आवश्यक 
सामाजिक जरियो के समुचित लाभ प्राप्त नहीं होते और ना हो उन्हे पैतृक रूप में कोई ऐसी 
सम्पत्ति ही प्राप्त होती है जो उन्हे आवश्यक पूंजी प्रदान कर सके । इस प्रकार, ये अवसरों की 
असमानताएँ ही हैं जो आय की भारी असमानताओ को उत्पन्न करती हैं ॥ इस स्थिति का एक ऐसा 
दुश्चक्र चालू हो जातों है जिसमे आधथिक असमानताएँ तो अवसरो की असमानताएँ उत्पन्न करती हैं 
ओर अवसरो की असमानताएँ फिर आधिक स्तर मे असमानताएं उत्पन्न करती हैं। “2०१७४४४९ 
800९५”! नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में टौनो (78५८५) ने इस दुश्चक्र (४००४६ ०७7०९) का इस 
प्रकार स्पष्टीकरण किया है : “वत्तमान समाज में अवसरो एव कार्यों के अनुप्तार ही धन का वितरण 
किया जाता है और अवसर (०९ए०।००॥५७) जहाँ अशत. तो मनुष्य के गुणो व उनकी शक्ति पर निर्भर 
होता है, वहाँ उससे भी अधिक वह जन्म पर सामाजिक स्थिति पर, प्राप्त शिक्षा पर तथा मौरूसी 
धन पर ओर एक शब्द में कहा जाए तो सम्पत्ति पर निर्मर होता है” क्योकि गुण व श्षक्ति तो 
अवसर उत्पन्न कर सकते हैं परन्तु सम्पत्ति (77०८ा:३) को तो उसकी कोई प्रतीक्षा महीं 
करनी होती । शौनो ने ठीक ही कहा है कि एक निधन व्यक्ति का लड़का अपने गुणों और अपनी 

शक्ति से अवसर प्राप्त करता है किन्तु एक घनी व्यक्ति पर तो अंदर थोपे जाते हैं 


इस प्रकार भिन्न-भिश्न पारिश्रमिक वाले विभिन्‍न प्रकार के कार्यों (00) की विद्यमानता 
से ही जाय की असमानताओ का जन्म होता है । अनुवशिकता (४८:८०(५) औौर परिस्थिति 
(धाशा००७८ा।) में पाये जाने वाले अन्तर इस विषय मे महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं कि लोग 
किन भिन्‍न-मिन्‍न कार्यों को अपनाएं । 

परन्तु अब तक, हमने इस पर दो विचार किया है कि आम्रदनियों में अन्तर क्‍यों होते 
हैं, परन्तु इस बात को कोई व्याख्या नही की है कि बडी-बडी राम्पत्तियो का जन्म कैसे होता है। 
यह तो स्पष्ट है कि बडे-बडे घन अथवा बडी-बडी सम्पत्तियों का निर्माण वेतन अथवा ब्याजों द्वारा 
नही हुआ करता या कभी-कभी ही हुआ करता है। उच्च वेतन पाने वाले सिनेमा अभिनेताओ 
(भं०९४०७७ ६६375) को छोडकर, अन्य लोगो की मजदूरियाँ या वेतन इतने ऊँचे नहीं होते निरासे उनके 
पास धन में तेजी से वृद्धि हो याए । ब्याज के मामले मे भी आमदतियाँ अधिक नही हुआ करतीं । 
बड़े-बड़े धन आमतोर पर भूमि के किरायो तथा लाभो से हुआ करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 
जैसे नये देशों में अथवा भारत जैसे पुराने देशों मे, कस्बे तयानगर बराबर बसते ही रहते हैं । 
इन देशों मे भूमि का मूल्य बढ़ता है और केवल प्रतीक्षा करने तथा उसे ऊँची कीमतों पर बेचने 
में बड़े-बड़े लाम प्राप्त हो जाते हैं । बडी-बड़ो घनराशियाँ या सम्पत्तियाँ उन लोगो द्वारा भी प्राप्त 
कर ली जाती हैं जिनका कोयवा तथा तेज जैसे प्राकृतिक साधनों पर अधिकार होता है । 


श्डा 


औद्योगिक ऋान्ति के बाद पिछले २०० वर्षों में सदा निर्माण एवं व्यापारिक लाभों के 
द्वारा ही वढी-बड़ी सम्पत्तियो का निर्माण हुआ है। व्यावसायिक लाभ कई प्रकार से प्राप्त होते 
है--पेटेन्ट तथा ट्रेडमार्क के रूप मे एकाधिकारी शक्ति का उपयोग करके, सेंल जैसे प्राकृतिक साधनों 
पर एकाधिकारी नियन्त्रण स्थापित करके एवं उक्त साधनों का शोषण करके तथा वित्तीय हेर-फेर 
णवं सट्टे के सौदो हारा | कुछ मामलो मे, ये घत विशाल व्यक्तियत त्याग एवं ईमानदारी से भी 
प्राप्त होते हैं । कुछ अन्य मासलो में ये धव संदिग्ध तरीको तथा लुटेरेपन की कार्यवाहियों द्वारा 
भी प्राप्त किये जाते हैं 

इस प्रकार, आय की अससानता का जन्म तो लोगो के बीच वर्तमान अवसरो की 
अप्तमानता से होता है कि किन्तु उरामे वृद्धि उस निजी सम्पत्ति की विद्यमानता से होती है जो कि 
सभी पूजीवादी समाजों में पाई जाती है। सम्पत्ति के स्वामी को, चाहे वह सम्पत्ति भूमि के रूप 
में हो या फैक्टरी अथवा खान के झूप मे, कुछ विशिष्ट लाभ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । 
वह भूमि के किरायो, पूजी के ब्याज तथा लाभों के द्वारा देश में उत्पन्य की गई आय का एक 
बडा भाग प्राप्त कर लेता है । जहाँ सजदूरियाँ या तो स्थिर रहती हैं अथवा बहुत थोडी दर से 
बढसी है, पहां लाभ तथा किराये विज्ञान एवं शिल्पकला की प्रगति के साध ही साथ ततीत्र गति से 
यदते हैं । सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय में यदि कोई बुरी बात है तो यह है कि वे अधिवराशतया 
अनाजित (०००४४४००) .होती हैं । 

(३) उत्तराधिकार का नियम (]8४ 0 एछध्या/धाए८४)--सीसरा कारण जो कि 
असमानता के लिए उत्तरदायी है, उत्तराधिकार (7/८800८) का भियम है। यह कारण बस्तुतः 
असमानत्ा की उत्पत्ति के लिए नही बल्कि उसकी निरन्‍्तरता के लिए उत्तरदायी है। सम्पत्ति की 
मूलभूत विशेषता मह होतो है कि उत्तराधिकार के रूप मे इसका हस्तान्तरण हुआ करता है। 
उत्तराधिकार की यह व्यवस्था आधिक असमानताओ की स्थिरता का मुख्य कारण होती है। सभी 
पू'जीवादी देझो में भाम प्रथा यह रही है कि उत्तराधिकार की व्यवस्था के द्वारा, सम्पत्ति बिना 
किसी प्रतिवन्ध के ही बाप से बेटे के पास को स्थानान्तरित कर दी जाती है और इस प्रकार आज 
की असम्रानताएँ कल की असमानताएंँ बन जाती हैं । इस प्रकार, उत्तराधिकार की प्रथा असमानता 
उत्पन्न बढ़ी करती--कयोकि घन का तो पहले ही खंचय कर लिया गया है--बल्कि उसको स्थिर 
रखती है। दाजिंग ने लिखा है : “यह प्रया उस आय की स्थिरता की व्याख्या करती है जो पूंजी, 
भूमि तथा सभी प्रकार वी आय देने वाल्ती सम्पत्तियों से प्राप्त होती है और इस प्रकार समृद्ध तथा 
निधन व्यक्तियों के थीच बराबर वनी रहने याली खाई की व्याख्या करती है ।”/! 

उत्तराधिकार-प्रथा पर इस कारण आपत्ति की जाती है क्योकि यह घनी व्यक्तियों के 
उत्तराधिकारियो को ऐसा लाम प्रदान करतो है जिसे कि वे अन्य किसी भ्रकार नही प्राप्त कर 
सकते थे । धन के मूल संग्रहकर्त्ता ने सनव है उक्त घन की पाई-पाई को इकट्ठा करने मे पसीना 
बहाया हो १रल्तु उनके उत्तराधिकारियों को धन प्राप्त करने मे कोई योग नहीं देना पड़ता । उत्तरा- 
घिकारी तो केवल इस घटना मात्र से हो घन का उपभोग करने लगते हैं कि उन्होंने एक घी 
परिवार में जन्म लिया है। उत्तराधिकार-प्रथा एक ऐसे आराम पसन्द वर्ग की उत्पत्ति के लिए मुख्य 
रूप से जिम्मेदार है जिसके रादस्थ आजस्य और विलाधिता का जीवन बिताते हैं और समाज की 
कोई उत्पादकीय सेवा नही करते । 
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उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यहाँ एक और बात पर ध्यान देने को आवश्यकता है। 
उत्तराधिकार-प्रथा के द्वारा असमानताएँ न केवल जारी रहती हैं और स्थिर बनी रहती हैं, वल्कि 
अधिकाद्य मामलों मे उनमे भारी दृद्धि भी हो जाती है क्योंकि वडी सम्पत्तियों मे गुणक-प्रवृत्ति पाई 
जाती है। अमेरिका मे रौकफंलर, फोड'स तथा ड्यूपोन्ट्स ओर भारत में टाठां, विडला अनेक 
पीढियो से अपनी विद्याल सम्पत्तियो का उपभोग कर हैं और ये पम्पत्तियाँ (00783) प्रत्येक 
अगली पीढी में बढ रही हैं। इनमे से कुछ सम्पत्तियाँ या धन-स्ग्रह तो इतने विज्ञात हो गये है कि 
आगे उनके नप्ट या व्यय होने का कतई कोई खतरा नही है । जितनी तेजी से घन का केन्द्रीयकरण 
हो रहा है, समय गुजरने के साथ ही धन को असमानताएँ और भी तेजी से बढती हैं। इस प्रकार, 
उत्तराधिकार की प्रथा इन असमानताओ को स्थिर करने तथा बढाने का मुख्य साधन है । 


आय की असमानताएं गुणों तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में व्यक्तियों में पाई जाने वाली 
भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। निजी सम्पत्ति के अस्तित्व के कारण उनमे स्थिरता का 
जाती है उत्तराधिकार की प्रया द्वारा भी वे असमानताएं स्थायी हो जाती है वयोकि इस प्रथा के 
द्वारा धन एक पीढी से दूसरी पीढी को स्थानाग्तरित क्या जा सकता है | ये तीन विभिन्‍न कारण 
स्वृतन्त्र अपंव्यवस्था में साथ-साथ वारयंशील होते है, अतः आय को असमानताओ को समाप्त था 
कम करने के क्सि भी प्रयास मे इन सभी कारणो का ध्यान रखा जाना चाहिए। 


आय की असमानता के परिणाम 
((०75९१०९१८९५ ० ॥7९5००॥५ ० [9007९5) 


विभिन्‍न व्यक्तियो के जीवन-स्तर मे अन्तर के लिये आथिक अममानता ही जिम्मेदार 
रही है । एक मोर तो कूछ लोग पूरे ऐशो-आराम का जीवन ग्रुजारते हैं, दूसरी ओर अन्य लोग 
निर्धनता के गर्त में अपना जीवन विताते हैं । कहा जा सकता है कि प्रचुरता के बीच में भारी निर्ध- 
नता विद्यमान रहती है । किसी ने कहा है कि आजक्ल धनी तथा निघंत दोनों ही समान रूप से 
पेट के दर्द से पीडित रहते हैं, घनी तो इसलिए क्योंकि उन्होने बुत अधिक खा लिया है और निर्धन 
इसलिये बयाकि उनके पास खाने को कुछ भी नही है भौर उनके खाली पेट मे चूहे कूदते हैं। भारत 
मे, लोगों बी एक बडी सख्या अपना सथा अपने थाश्चितों का ऐसा जीवन-स्तर नहीं बनाये रख 
सकती कि जिसके द्वारा वे शारीरिक एव मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह सर्क॑ और अपने व्यवसाय 
तथा धन्धो में स्थायी रुप से बने रह सके तथा अपने समाज मे प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ रहकर 
कार्य कर सकें। 
आर्थिक असमादता ही उपभोग मे होने वाली मारी वर्बादी के लिए जिम्मेदार है / लोगो 
में, विशेष रूप से धनी व्यक्तियों मे यह स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे इसलिये अनाप-शनाप 
खर्च करते हैं जिससे कि उन लोगो द्वारा उनकी प्रशसा की जा सके जो ऐसी पाता मे खर्च नही 
कर सकते । “दूसरे भिन्न रहने की इच्छा” अर्थात्‌ “दिखावटी उपभोग की इच्छा'” सभी देशों में, 
सभी समयो में तथा सभी वर्ग के लोगो मे पाई जाती है और यह इच्छा सभी मानवीय आकाक्षाओं 
एवं भावनाओं मे सबसे अधिक तीब्र होती है। भेद रखने तथा दिखावट करने की यह्‌ इच्छा 
सामान्यत. प्रतियोगी व्यय का रूप ले लेती है और इस स्थिति मे उपमोग अपव्यय होना अनिवार्य हो 
जाता है। भारत मे जहाँ लाखो व्यक्तियों के स्तर पर मकान की साया तक नहीं होती, वहाँ 
महाराजाओं तथा बड़े व्यवसायियो एवं पूंजीपतियो के पास रहने वो बडे-बडे महल तया बंगले होते 
हैं। जहाँ लापों व्यक्तियों को रहने को मकान प्राप्त नही हैं और लगातार घृमते-धूमते ही अपना 
जीदन गुजार देते हैं ठया उन्हें यह तक पता नहीं होता कि मोदे अनाज वी रोटी और मिर्च का 


ड्ड्रे 


करते इसका कारण यह है कि जधिकाश मागच्ो मरे करदाता जो कर अदा करते है, उनका भार 
अनुभव नही करते । ह 

(४) अभितव्ययता (ए0-०००००४८०))--परोक्ष करो में अमितव्ययता होती है वयोफि 
इनको वसूल करने में सरकार को प्रत्यक्ष करो की तुलना में अधिक व्यय करना पडता है। 

(४) प्रत्ियामों (2०४:४5४४०)--एरोक्ष कर अतिग्रामी भी होते हैं क्योकि इतकाा भार 
गरीब लोगों पर अधिक पडता है ॥ रु 

(३) प्रभावी माौण का कम होता (7,09 सी०ए७५०॥६७ ० एश्गाप70)--चू कि परोक्ष 
कर वस्तुओं के उत्पादन पर लगते हैं , अतएव इरासे वस्तुओ की वीमत अधिक हो जाती है। जिसके 
कारण उपभोग कमर हो जाता है । वस्तुओ की माँग कम होने से बेकारी फेलती है। 

” (७) अवेफ सध्यस्थों फा होना--परोक्ष करे में सरकार तथा अरिग उपभोक्‍ता के मध्य 

मयेक सध्यस्थ कार्य करते है जिसके परिणामस्वरूप मूच्यो पे वृद्धि होता प्रारम्भ हो जाता है । 

(४) मस्दी काल में आप से फम्ी होता- मन्दीकाल मे परोक्ष करो से होने वाली आय 
में पर्याप्त कमी हो जाती है क्योकि इसमे लोगो की आय में कमी हो जाने के कारण वे कम मात्रा 
मे वस्तुओं का क्रय करते हैं जिसके कारण कर के रूप मे होने वाली आय मे पर्याप्त कमी हो जाती 
है। जब सोग वस्तुओ को कम मात्रा मे खरीदेंगे तब सरकार को पस्तुओ पर लगने वाले करो के 
रूप में होने वाली आय मे पर्याप्त कमी हो जायेगी । 
परोक्ष फरो को श्रेष्ठता ($णए९४०0(५ ० प्रता८्ट पुछए९५) 


परोक्ष करो के उपयुक्त दोषो के दावजूद, साधनों के बेटवारे के दृष्टिकोण से परोक्ष फर 
सर्वोत्तम समझे जाते है। उदाहरण के लिये, वे परोक्ष कर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जो ऐसी बस्तुओ 
पर लगाये जाते हैं जिनमे माँग की मूल्य सापेक्षिता अयवा माँग का लचीलापत (०।७४॥०7(9 ० 06- 
270॥0) बिलकुल नहीं होता शधवा बहुत थोडा होता है। इसके अतिरिक्त, परोक्ष कराधान वहाँ 
भी लाभदायक रहता है जहाँ कि उत्पादब पक्ष अथवा, उपभोग पक्ष में बाहरी अपाय (लगाव 
0॥$९00॥07/5) वर्तमान होते हैं । उत्पादन पक्ष में ऐसे अपाय्ों के उदाहरण है | मध अथवा धूम्र 
अपदूषण (8धा८!] 07 आा०४६४ ग्रणाध्व॥००) और उपभोग के पक्ष मे मदाशक्ति अथवा सदोन्‍्मचता 
(6700८४०॥५६५) इसका उदाहरण है। परोक्ष कराधान इस हृष्टि से भी उपयोगी है कि यह लोगों 
को शराब तथा भेषज (0785) जैसे हानिकारक पदार्थों के उपभोग के प्रति हतोत्साहिंत करता है । 

यद्दी नही, परोक्ष कर प्रत्यक्ष करो से इस कारण भी श्रेष्ठ समझे जाते हैं कि कार्य करने 
तथा चचत करने की प्रेरण। पर उतके उतने हानिकारक प्रभाव वही पढ़ते (बशते फि वे पूजीमत 
माल पर ही न सगा दिये जाएँ) । 

इसके अतिरिक्त, परोक्ष कर आय में सुधार करने की हष्टि से भी उपयुक्त (॥7४४४७/८) 
होते हैँ। यदि वे ऐसी वस्तुओ पर लगाये जाते हैं जिनकी माँग की आय सापेक्षतां ([700706 
६७500(/ ० 6८॥॥870) उच्च होती है तो उनके अत्यधिक सत्तोषजनक परिणाम सामने आते 
हैं। इप स्थिति में विशिष्ट करो (57८०० १४४८७) की बजाए मूल्यवार कर (80 ए्वाणटा ६8४25) 
लगाना अधिक अच्छा होता है क्योंकि उससे वस्तु कौ कीमत तथा उसके उपभोग से परिवतंत होने 
पर कर-राजस्व मे भी परिवर्तन होते हैं । 

सन्त मे, परोक्ष बराधान के समर्यंन मे एक रूढिवादी तर्क भी दिया जाता है, और वह 
यह्‌ कि निम्न आय बाले वर्गों पर प्रत्यक्ष कर लगाना यदि अनुचित भी नही है तो कठिन तो अवश्य 
ही है। परन्तु भारी प्रशासनिक सुधार एवं कार्ये-कुशलता के वर्तमान दिनों मे इस तर्क की महत्ता 
का नदी है और निम्ने आय दाले वर्गों दर कर लगाने सम्बन्धी कठिताइयो पर विजय पा ली 
गई है। 

प्रत्यक्ष तया परोक्ष करों का अनुपात 
(2०ुण्मांगा ० फेकल्‍ल गे ज्त7९९६ प्नूण३णा) 
झपर दोदो ही प्रकार के करो के ग्रुणों व दोपों का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह है 

के सामान्य ढाँचे (!८ए2ज] ७४ ज्ाएटाए8) में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो का अनुपात गया हो? 


र्र४ 


अस्थायी रूप से वन्द करने को वाघ्य हो चवता है परन्तु उसके रहन-सहत का तरीका अथवा उसके 
परिवार वा रहन-सहन का स्तर विल्कुन भी नहीं बदलता। इक्के-दुकके मामलों में हो यह हो 
सकता है कि वह अपनी बुछ व्यर्थ की विलासिताओं वा त्याग कर दें, उदाहरण के लिये अतिरिक्त 
कार वा। परन्तु अपनी अनिवार्य अथवा आरामदायक आवश्यकताओं में कराई कटौती नहीं करता। 
दूसरी ओर मन्दी काल में वे श्रमिक, जिनके रोजगार ही समाप्त हो जाते हैं, स्वयं वो वडी असहाय 
अवस्था मे पाते हैं॥ वेरोजग्रार लोग काम की तलाश में फिरते हैं जबकि काम कही नजर नहीं 
आता । वे तथा उनके परिवार भूखे रहते हैं और अन्न मे निराग्मापूर्ण स्थिति में जागृत तथा समर्थ 
सरकारें इन श्रमिकों की सहायता के लिये आगे आती हैं। घमाय॑ संत््याएं भी उनको अस्थायी 
रूप से मदद करती हैं। परन्तु ये वेरोजयार लोग--जिनकी संख्या कभी-कभी लाखों में होती 
है--विना किसी क्सूर के ही जीवन के असंख्यो अभावों से पीडित रहते हुए अपना जीवनयापत 
करते हैं + 


बेरोजगारी के कारण उत्पन्न असुरक्षा के अलावा छुछ अन्य समस्‍यायें भी होती हैं, 
जैसे कि व्यवसाय सम्बन्धी बीमारियां, औद्योगरित दुघंटनायें तथा दृद्धावस्था को अनिश्चितताएँ 
आदि, और इन समस्याओ का थोझ अधिकतर मजदूर वर्ग के लोगो पर ही अधिक पडता है। 
यद्यपि यह सत्य है कि अधिकाश देशों में अनेक ऐसो घारमिक सुरक्षा योजनाएँ लाग्ु की गई हैं जो 
कि श्रमिक्रो एव कार्रीगरो को उस समय सहायता पहुंचाती हैं जबकि वे धन्वे सम्बन्धी बीमारियों 
से ग्रसित होते हैं, जब वे बिना काम के होते हैं अदया जब वे वृद्धावस्था को १हैँंच जाते हैं । परन्तु 
इन वीमा योजनाओं के द्वारा गरीबों की कठिनाइयां पूरी तरह-दूर नही हो सकी हैं और अभी भी 
पहले की तरह विक्राल रूप घारण किये हुये हैं । 


यहाँ हमे धनी तथा नि्घंव की कमाई के मूल अन्तर को समझ लेना चाहिए। धनी 
लोग सामान्यत अपनी आय भूमि के किराये से, ऋण पत्रों के व्याज एवं लाभ के रूप में अववा 
किसी व्यवसाय बे स्वामित्य से प्राप्त वरते हैं। ये आमदनियाँ उन्हें प्राप्त होती ही हैं चाहे उनके 
स्वास्थ्य की दशा देसी ही क्यो न हो। घनी व्यक्ति स्वस्थ हो चाहे बीमार, का्य कर रहा हो 
अथवा बीमार पडा हो परन्तु इससे उसको आय की मात्रा अथवा नियमितता पर कोई प्रभाव नही 
पढ़ता ॥ इसके विपरीत, मजदूरी से प्राप्त होने वालो आमदनियाँ मजदूर के स्वास्थ्य पर निर्भर 
होती हैं और वह इन मानो में कि उनकी आमदनियों का प्रवाह उसी समय रुक जाता है जैसे ही 
उनफा स्वास्थ्य उत्पदकीय प्रयत्नो मे लगने की उनकी क्षमता मे हस्तक्षेप करता है । 


इस प्रकार, आमदनियो की असमानता का सबसे बड़ा आथिक प्रभाव संमवतः वह 
आधिक असुरक्षा ही है जो कि यह उन मध्यम तया श्लमिक वर्गों पर डालता है जो पूर्णदया अपनी 
निजी कमाई पर ही निर्भर रहते हैं । 

यहाँ इस वात का उल्लेख करना भी सामयिक ही होगा कि एक पूजीवादी समाज में 
घन तथा आय की असमानता के वया सामाजिक एवं राजनैतिक परिणाम होते हैं। सबसे .पहले 
हम इस बात पर विचार करेंगे कि शैक्षणिक अवसर («तएप्शाणा ०7णाण्णो) पर माय की 
असमानता का क्‍या प्रभाव पडता है जो कि स्वयं आय की असमानता पर वड़ा महत्वपू्ण प्रमाव 
डालता है । 

द्विक्षा वडी मंहगी है और गरीबो के लिए तो निःशुल्क शिक्षा तक बडी मंहगो है 
निर्धनो के अनेकों लडके व लडक्याँ, जिनके मस्तिष्क बडे अच्छे होते हैं तवा जिनकी ऊँची 
महत्वावाक्षाएँ होती हैं, आधिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भारत जैसे देश मे, 


श्ष्रे 


अगला भोजन उन्हें कहाँ तथा कब मिलेगा, वहाँ धनी लोगो के कुत्तो को आयात किये हुए बिस्कुट 
और ताजा गाँस खिलाया जाता है। धनी लोग अपनी फालतू आय का काफी भाग बेकार ही खर्च 
करते है जिससे उनमे लम्पटता एवं अनेतिकता उत्पन्न होती है। बड़े-बड़े धनी परिवारों की अनेक 
महिलाएँ अपना काफी समय और घन अनाप-शनाप दावतो, गहनों व्‌ कपड़ों आदि पर खर्च करती 
हैं। वे व्यक्ति तथा साधन, जो कि धनी व्यक्तियों को व्यर्थ की विब्वासिता की वस्तुएं प्रदान करने 
में लगे रहते हैं, गागाजिक उत्मादन मे अपना कोई विश्ञेप योगदान नहीं देते । इसके साथ ही, 
बूरारी ओर निधंन लोग होते हैं जिन्हे न पूर्ण व पौध्टिक भोजन मिलता है, पर्याप्त बस्त्र पहनने 
को भही मिलते, घर रहने को नही मिलता और न समुचित शिक्षा ही मिलती है। मिधंवता जन्म 
देती है धीमारियों को, दुराचार को, भुराइयो ओर अपराधों को जिससे ज्यक्ति की उत्पाएन-शक्ति 
और  उत्पादन-द्षमता दोनो ही नष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त उपभोग की बर्बादी के लिए अकेले 
धनी ही उत्तरदायी नहीं है। अनेक विस्‍न आय वाले वर्गों के लोए भी इसके लिए जिस्मेदार हैं 
वयोकि वे घनिको की तथा उनके रंग-ढंग की मूर्जतापूर्ण नकल करते हैं । ये उपभोग के व्यक्तिगत 
अपथ्यय के उदाहरण हैं। परन्तु पूजीवादो अर्थव्यवस्था मे, उपभोग का सामाजिक अपव्यय (5००४ 
४४४४(८७) भी होता है । उस समय होता है जबकि समाज उत्पादित वस्तुओं से कुल अधिकतम 
तुष्टिगुण प्राप्त करने में असफल हो जाता है | ऐसी रिथिति मे, जबकि व्यत्तिगत आमदनियों भे 
काफी अन्तर पाये जाते हो, व्यनित यदि ये प्रयत्न करें कि उनकी द्रव्य-आय अधिकतम तुष्टिगुण 
(77837गरणण 98॥)) प्राप्त कर सकें तो उम्तत्ते उपभोग मे सामाजिक क्षपरव्यय ही होगा। 


यह हम जानते है कि कीमतें उत्पादन को ऐसे प्रवाहों की ओर मोड देती है जहाँ कि 
बे उपभोक्ताओं की इच्छाओं को श्र्वोत्तम रोति से सन्मुष्ट करती है। इसमे केवल एक ही बाधा 
उत्पत्त हो सकती है और वह है आय की असमानता। गरूल्य-पद्धति के अन्तर्गत, उत्पादन माँग के 
अनुसार चलता है। परन्तु किसी भी वस्तु की मॉग इस बात पर निरभर होती है कि उस वस्तु के 
प्रति लोगो को इच्छा कैसी और कितनी तोब्र है तथा उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पास 
यथेष्ट क्रयश्क्ति है या नहीं | निध॑नो के मुकाबले घनी ब्यवितयो के पास तो स्पष्टत: क्रयशक्ति 
अधिक मात्रा मे होती है । अत. इस स्थिति में जिन वस्तुओं को साम्ास्यत. धनिक लोग चाहते हैं 
उनका ही अधिक उत्पादन होने की सम्भावना रहती है क्योकि वे उतकी अधिक कीमतें देने की श्थिति 
मे होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विर्घतो के सस्ते घरो और सस्ती वस्तुओ के उत्पादत के मुकाबले 
क्यों महंगी कारो का उत्पादन और कीमती बगलो का निर्माण पहले किया जाता है? जब कभी उत्तादन 
के उपादान (प्व0005 ण॑ ए7047०७०॥) निर्धनो की बनिवायं आवश्यकताओं से हट कर धनियों की 
विलासिता की वस्तुओ मे लगने लगते है तो उससे स्वभावत. ही अनिवाय्य आवश्यकता की वस्तुओ की 
कीमतें ऊपर जाने लगती है, परिणामत- आय वाले वर्मों के लोगो को अपने द्रव्य का कम सामान प्राप्त 
होता है इसफ्रे विपरीत जब सभी व्यक्तियों की आय लगभग समान होती है तो महगी विशासिता 
की वस्तुओ का उत्पादन बिल्कुल नही होता। इस स्थिति से सम्भावता यही रहती है कि उत्पादन 
के साधत उन्ही वरतुओ व सेवाओं के उत्पादन में लगेंगे जो सामान्य जनता के लिए आवश्यक 
होती हैं । परिणामस्वरूप, इन बस्तुओ का संभरण अधिक होता है जिएसे उनकी कीमतें भी कम 
होतो हैं । 
घन तथा आय की असमानता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव उन लाखों करोड़ो 
श्रमिकों की आधिक अधुरक्षा के रूप मे सामने बाता है जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होते 
हैं। व्यावसामिक उतार-चढावो को ही ले लीजिये जो कि हमारे वतंमान औद्योगिक जीवन मे घुल- 
मिल गये हैं । ओद्योपिक मन्‍्दी के काल मे, एक सफल व्यवसायी अपनी दूकान या फैबटरी को 


१६६ 


आय को असमानता में कमी 
(छ्वण्लां०० ० घ्ध्वुण्बाह ज॑ [00०॥6७) 


मोटे तौर पर, आय की असमानताओ को कम करने के सम्बन्ध में दो सुझाव दिये जाते 
हैं । एक तो माक्मंवादी समाधान (॥(७०»ांआ॥ $0ए४०॥) है जिसे कि समस्या का तीज समाधान 
कहा जा सकता है। इस समाधान में कहा गया है कि--आय के वितरण की वर्तमान कार्मात्मक 
पद्धति की समाप्ति के साथ ही साथ, निजी सम्पत्ति रखने तथा उत्तराधिकार-प्रथा की व्यवस्था को 
भी पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये और वितरण की ऐसी नई व्यवस्था लागू की जाये जिससे 
आय की समानता उत्पन्न हो। माक्संवादी समाधान के विवल्प के रुप मे एक अन्य हल्का समाधान 
प्रस्तुत किया जाता है जो कि वितरण की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने पर जोर देता है परन्तु 
साथ ही कुछ ऐसे पयों का भी सुझाव देता है जो कि जनता के विभिन्‍न वर्यों के बीच पाई जाने 
बाली असमानताओ को दूर करेंगे। अब हम इन दोनो ही समाधानो पर क्रमशः विचार करेंगे । 


जो लोग पहले समाधान का समर्थन करते हैं, उनका विश्वास है कि असमानता की 
समस्या कार्यात्मक वितरण (#00073 4॥॥776000॥) की वर्तमान पद्धति के कारण हो उत्पन्न 
हुई है अत. वे इसे समाप्त करना चाहते है। वर्तमान समय मे, उत्पादन के प्रत्येक उपादान (800) 
को जो अदायगी की जाती है वह उत्पादन की प्रक्रिया भे उसके योगदान के अनुसार होती है । 
परत्तु पूजीवादी सगठनकर्त्ता तथा जमीदार राष्ट्रीय लाभाश में से सदा ही गर-अनुपाती रूप से 
अधिक भाग प्राप्त करने में समर्थ होते रहे है। भूमि तथा पूंजी के अधिकार ने उनके स्वामियों 
को सदा ही इस योग्य बनाया है कि वे राष्ट्रीय आय मे से अतिरिक्त भाग प्राप्त कर सकें । इसके 
तिरिक्त, उत्तराधिकार नियम के द्वारा ये कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढी के पास को स्थाना- 
न्तरित होते रहते हैं और इस प्रकार एक बार उत्पन्न हुई असमानता को स्थायी बना देते हैं। 
अत. उत्तराधिकार वी प्रथा को समाप्त करना ही होगा । इस प्रकार सभी वामपंथी लेखको ने 
इस प्रश्न पर सहमति प्रकट की है कि कार्यात्मक वितरण, निजी सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार की 
प्रपा को समाप्त किया जाये । अन्य शब्दों मे, वे विवरण की वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था की 
समाप्ति का समर्थन करते हैं । 


परन्तु वर्तमान व्यवस्था की समाप्ति मात्रा से ही समस्या का पूरा समाधान नहीं 
निकल सकता । फिर समस्या यह होगी कि राष्ट्रीय आय को ब्यक्तियो के बीच कँसे ब्रॉँठटा जाए २ 
अथवा वितरण का विकल्प क्‍या हो ? वितरण की वर्तमान ब्यवस्या के विरुद्ध, वितरण के दो 
अन्य रूप हो सकते हैं, अर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को समाव माय चाहे उसका घन्या कुछ भी क्यो न 
हों और आवश्यक्ता के अनुसार आय का विभाजन । 


(१) जाय का समान वितरण (20०० ञगरएए७०॥ ० 400076) . 


आय के वितरण की सदसे पहली प्रस्तावित रीति अर्थात्‌ देश के सभी वयस्क सदस्यों 
के लिये समान आय रीति--एक सामान्य व्यक्ति को भी वडी सुन्दर लगती है। जिस प्रकार कि 
राजनैतिक लोकतन्त्र मे प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया जाता है, उसी प्रकार 
आयिक लोवतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को समाज की कुल आय मे समान भाग प्राप्त होता है। माय 
के विभाजन को यह रीति वडी सरल है किन्तु इसको व्यावहारिक रूप देना सरल नहीं है । 


आय के विभाजन की इस रीति का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि कुल उत्पादित आय 
पर इसका निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार लोगो मे बॉठने के लिए कम आय 


शच्र 


बड़ी संख्या में ऐसे लोग विद्यमान होते हैं जो अपने लड़के व लडकियों को कम से कम प्राइमरी स्तर 
से ऊपर की पढ़ाई के लिये स्कूलों मे नही भेज पाते । हाई स्कूल तक की शिक्षा भी केवल उन थोड़े 
से परिवारों के लिये सम्भव होती है जो कि इस मंहगी शिक्षा की व्यवस्था जपने केवल एक या दो 
लडकों के लिये ही कर पाते हैं । कालिज की शिक्षा प्राप्त करना तो कुछ थोड़े से असाधारण लोगो का 
ही विशेषाधिकार समझना चाहिए । देश मे बड़े पैमाने पर बाल-श्रम (०॥॥७ ]800ण7) का जल्त्तित्व 
इस बात का प्रतीक है कि प्रारम्भिक शिक्षा तक जतसंख्या के एक बडे भाग की पहुँच से बाहर है । 


जहाँ निर्धन अपने बच्चो को प्रारम्भिक शिक्षा देने मे भी समर्थ भही होता, वहां एक 
व्यावसायी अथवा प्रशास्क का लडका देश के सर्वोत्तम स्कूलो मे पढने जाता है, सामान्य तरीके 
से कालिज मे प्रवेश पा लेता है और वर्ष भर मे कालिज में इतनी धनराशि व्यय कर देता है जो 
कि देझ्न के एक निपुष श्रमिक फ्री कुल परिवारिक आय से मी अधिक होती है। 


शिक्षा के समान अवसरो के अभाव का अर्थ है कि उन परिवारों के सदस्य, जिनकी 
आय तथा देक्षिक योग्यताएँ कम होती हैं, सामान्यत घन्घों के धुनाव के मामले मे प्रतिबन्धित ही 
रहते हैं---अर्थात्‌ ग्रह कि एक कर्क का बेटा अधिक से अधिक एक क्लर्क ही बन सकता है और 
कुछ नहीं । एक घनी का लड़का अच्छी शिक्षा, सामाजिक आधार तथा अत्य सुविधाओं के कारण 
सदा सिविल सेवा तथा विदेशी संस्थाओं में अधिशाद्धी पदों जेसे ऊँसे घनन्‍्यो मे लग जाता है। इस 
प्रकार कहा जा सत्ता है कि आय तथा घन की असमानता ही शिक्षा तथा भत्पो के असमान 
अवरारो के लिये जिम्मेवार है और ये अवसर पुन. आय तथा धन की असमानता मे स्थिरता 
उत्पन्त करते हैं । 

अन्त मे, पूंजीवादी देश मे आय तथा घन की असमानता आाथिक त्या राजबैतिक शक्ति 
को व्यक्तियो के एक छोटे से वर्ग के हाथो मे केन्द्रित करती है मौर अधिऊाश मामलों मे तो इसने 
राजनैतिक लोकतन्त्र का एक मजाक बना कर रख दिया है। समाचार पत्रो, रेडियो तथा प्रचार 
के अन्य साधनों पर धनी लोगो का ही स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है और इन्ही के द्वारा वे 
जनमत को प्रभावित करके राजनैतिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं इसके अतिरिक्त, राजनैतिक दलो 
को चन्दा देकर वे सामान्यतः उन दलो पर अपना नियत्त्रण रखते हैं जो देश मे सत्ता प्राप्त 
करते हैं| ऐसे दलो की सरकारें जिन नीतियो का अनुसरण करती हैं वे आमतौर पर धन व्यक्तियो 
द्वारा प्रेरित होती हैं । 
निष्कर्ष (00000869) : 


अध्याय के इस भाग का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला जा सकता हैं कि आप 
असमानता ने मध्यम एवं भ्रसिक वर्ग के लोगो मे आथिक असुरक्षा उत्पन्न को है, यह उपभोग 
के व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपब्यय के तिये उत्तरदायी रही है और शैक्षिक अवसरों की भसमानता 
के द्वारा इसने अपने स्थायित्व मे वृद्धि की हे। आयथिक असमानता का एक उल्लेखनीय परिणाम 
यह होता है कि थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथो मे आथिक एवं राजमैतिक द्ाक्ति का केम्द्रीयकरण 
हो जाता है जिसके फलस्वरूप यही लोग देश पर शासन करते हैं, देश की नीति का निर्देशन करते 
हैं ओर अपने उहं श्यों की पूत एव वृद्धि के लिये निधंनो कर शोषण करते हैं। इसी कारण आय की 
असमानता को पूंजीवाद का सबसे अधिक आपत्तिजनक लक्षण माना जाता है, जिसे या त्तो 
पूर्णतया समाप्त करना होगे! अथवा उत्मे कुछ न कुछ कमी करनी होगी / पिछले १०० वर्षों में इस 
सम्बन्ध में अवेक सुझाव दिये गये हैं जिनमे कुछ सुझावों मे तो पूजीवादी व्यवस्था जो पूर्णतया 


समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है और कुछ मे घन तथा आय की असमानताओ को दूर करने 
की बात कही गई है । 


र६८ 


कहना है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि सभी को समान वेतन देने की स्थिति में उत्पादन 
घटने की भविष्यवाणियाँ सत्य ही सिद्ध होगी, तो भी समाज लाभ में ही रहेगा; क्याकि सम्पूर्ण 
उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुप्ट करना हो है और आथिक वस्तुओं 
वी थोडी मात्रा भी यदि अच्छी प्रत्तार दितरित है, तो वह आसानी से अधिक सस्तुष्टि प्रदान कर 
सकती है, बमुकावले उस वड्दी आय के जो कि कुछ थोडे से हाथो में ही केन्द्रित होकर रह 
गई हो । 

यह बतलाना तो कठिन है कि ये विरोधी तक कहाँ तक ठोक हैं। परन्तु एक बात 
अवश्य स्पष्ट है मौर वह यह कि यदि हम उन अन्तरो का विचार करें जो कि परिवारों के आकार 
तथा उनके उपभोग की आदतों आदि के सम्बन्ध में लोगो के वीच वर्तमान हैं, को आमदनियों वी 
पूर्ण समानता को अधिक समय तक दनाये नहीं रखा जा सकता। इसके अतिरिक्त, उपादानों 
(८८४०७) द्वारा उत्पादन-प्रक्रिया मे दिये गये योग के अनुसार यदि उन्हें अदायग्रियाँ नहीं की गई 
तो इस वात की काफी संभावना है कि कुल आय कम हो जायेगी । 


(२) मावश्यकता के अनुसार आय (70008 8०००:०७४8 (० २९६०७) : 


गाय की मसमानता को समस्या का अन्य समाधान है आवश्यकता पर आधारित आय- 
विभाजन वी पद्धति को लागू करना । इस रोति के अनुसार, भोजन वस्त्र, आवास तथा अन्य क्षेत्रों 
के विशेषज्ञ इस बात का फैसला करते हैं कि समान के पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों की उचित आवश्य- 
क्ताए क्‍या हैं ओर फिर उन आवश्यकताओं के आधार पर ही आय का वितरुण किया 
जाता है। 


माव्स (१४७४५) सबसे पहले लेखक थे जिन्होंने वितरण की रीति का प्रतिपादन क्या 
ओर इस नारे को लोकप्रिय बनाया कि “प्रत्येक को पोग्पता के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता 
के अनुसार दो।” अत आवश्यकताओं के अनुसार आय की अदायगी की रीति में यह मान लिया 
जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय आय वो अधिकतम करने के लिए ययाशक्ति अधिकतम काम 
करेगा। इस रीति को वितरण वी आदद्य॑ पद्धति माना जाता है जौर वह इसलिये क्योकि यह एक 
ओर तो व्यक्तियों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए अधिकतम योग देने पर जोर देता है और 
दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम आदश्यक्षता के अनुसार आय प्रदात करता है ॥ इस 
बात पर कोई भी आपत्ति नही कर सकता कि समाज के प्रत्येक सदस्य को इतनी आय प्रदान की 
जाए जिससे, कि वद् अपनी आवश्यकताओं की पूछि करने में समर्थ हो सके । परन्तु दो ऐसी 
वास्तविक कठिनाइयाँ हैं जिन्होंने कि इस रीति को अव्यवहारिक बना दिया है। 


सबसे पहलो कठिनाई तो यह है कि विभिन्‍न व्यक्तियो को आवश्यकताओं का निर्धारण 
बंसे किया जाए । ज॑साकि हम जानते हैं, आवश्यक्ताएँ व्यक्तिपरक (४0०]००४४८) होती हैं मौर 
बस्तुपरक रोति (०9]०८४४८ ए्गभाएथव) से व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पता लगाना यदि असंभव 
नहीं तो कठिन अवश्य होता है। जिन वस्तुओं का संमरण (४09छ9) काफ़ो अधिक होता है 
उनके बेंटवारे के मामले मे तो कोई कठिनाई नही होती । परन्तु जित वस्तुओ व सेवाओो का संमरण 
कम होता हैं उसे कि मकान, कारें तथा झोत भण्डार आदि, उनके वितरण मे काफी मनमाने- 
पन और उसके फलस्वरूप अन्याय होने बी सम्मावना रहती है । 


दूसरे, एक समस्या यह होती है कि लोगो को किस प्रकार काम करने को प्रेरित किया 
जाए ताकि सामाजिक उत्पादन अधिकतम हो सके॥ वाह्तदिकता यह है कि आवश्यक्ठा के 
अनुरार वितरण बरने में उत्तादव की असोमित मात्रा की आदश्यकता होती है, जो कि असंमद 


१६७ 


प्राप्त होगी | जो ध्यक्ति व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए बडा परिश्रम करते है, उन्हे जब यह 
पता लगेगा कि उनका पारिश्रमिक न्यूनतम कुशल, अत्यधिक लापरवाह तथा आलसी श्रमिकों में 
किसी प्रकार भी अधिक नहीं होगा तो बे निश्चय ही स्वयं को कठिन श्रम के कार्यों में मही 
लगायेंगे । अन्य झब्दो में, आथिक लाभ काम करने के लिए बड़ी शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान करता 
है और यदि समात वेतन का नियम लागू करके किये गये काम की परवाह किये बिना ही इसे 
समाप्त कर दिया गया तो राष्ट्रीय आय घट जायेगी और उसके साथ ही घट जायेगा आधिक 
कल्याण | 


एक अन्य आपत्ति यह की जाती है कि कुछ काम या पद ऐसे हैं जिनके लिए उनसे 
अधिक वेतन, की ग्रावश्यकता होती है जितना कि वितरण की समानत्ता के रूप मे प्राप्त होता है । 
यहाँ हमारा तात्यय॑ ऐसे पदो से है जिनमे बड़े मानसिक श्रम, केन्द्रीयकरण तथा भारो उत्तरदायित्व 
की आवश्यकता होती है | मन्त्रिमण्डल के स्तर के एक मन्‍्त्री या भारत सरकार के किसी विभाग 
के दस्चाजं, सचिव अथवा किसी बड़ी-बडी फर्म के उच्च प्रशासनिक अधिकारी को अच्छे भोजन, 
वस्त्र तथा आवास आदि के रूप मे उससे अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है जितनी कि 
एक क्लक॑ या चपरासी को होती है । 


फिर, आय के वितरण में कठोर समानता अपनाने से विभिन्‍त धन्धों के बीच दुलंभ 
साधनों के बेंटवारे मे वडी कुरूपता उत्पन्त होगी। सामाम्यत. उत्पादन के वे साधत जो दुलंभ होते 
हैं और साथ ही साथ जिनकी माँग बहुत अधिक होती है ऊँची कीमतें रखते है। उत्पादन के किसो 
उपादान की ऊँची कीमत इस बात की सूचक होती है कि उत्पादक उस उपादात का उपयोग 
सीमित मात्रा में करेगा और उत्पादन के केवल ऐसे क्षेत्रों मे ही करेगा जहाँ कि उसकी उत्पादकता 
(77००ए८शा9) काफ़ो अधिक होगी | परिश्रमिक के अन्तरो के अभाव में, अवश्य ही कोई अन्य 
ऐसा उपाय दूंढना होगा जिप्तस्ते कि उत्पादन के उपादानों (80078 ० 970०00०॥०7) को सबसे 
अधिक कुशल उपयोग का आश्वासन मिल सके । 


अन्त मे, आय की समानता को स्थायी रूप से नहीं बनाये रखा जा सकता; हाँ समय- 
समय पर आय का पुनवित्रण अवश्य किया जा सकता है। जंसा क्रि परेढों (2072०) ने कहा 
है, “आय की जिन असमानताओं को हम नष्ट कर देते हैं, कुछ समय बाद वे फिर प्रकट हो जाती 
हैं। समानता यदि बनाये रखो जा सकती है तो केवल थोडे-थोडे समय बाद आय का पुनवितरण 
करके ही ॥7१ 

परन्तु जो अरथंज्ञास्त्री पूंजीवाद के विरुद्ध समूहवाद (००॥४८७५॥»॥) का समर्थन करते 
हैं वे इन आलोचनाओ में से अनेकों को स्वीकार नहीं करते। इन लेखकों के अनुसार, ऐसे 
अनेक व्यवसाय या पद हैं, जंसे कि स॑निक तथा राजनयिक सेवाएँ व सिविल सेवाएं आदि अनेक 
अभीतिक लाभ--जैस्ते कि तत्ता, प्रतिष्ठा तथा समाज को उपयोगी सेवा प्रदान करने की भावना 
“--इस बात के लिए पर्याप्त होते हैं कि लोगो को उत्साह तथा निष्ठा के साथ इन घन्धों को 
अपनाने के लिए प्रेरित करें । फिर, यह भी सम्भव है कि एक ऐसे समाज में जहाँ कि असमानता 
अधिकांशत: दूर कर दी गई हो, लाभ की आथिक श्र रणा निश्चय ही अन्य ऐसी प्रेरणाओ को जृन्म 
देगी जो कि आधिक वस्तुओ के लिए समान रूप से उत्पादक सिद्ध हो। अन्त में, इन लेखको का 





2... (००८६४ 9) एगाणा : उत्म्कण्गी0 शु  उृत्च्लाबतक "करैप्धि ७ और: धंताठ, धार शल्पण्शातरड, ध्याणोी 
430 0०८७ १:६70)००, ४०७०९ ॥€37ए९4... पण्या३ ए०यात ततात ८ छ्वाधडातहते ७७ कुला0वाए 
एच्ताइपएए०0३ थे इप०28 व27४४/३ 
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की कार्यात्मक व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है। नरमपंथी अथवा अनुगुतावादी कार्यक्रम में उत 
सभी कारणो को दूर करने की व्यवस्था की जाती है जो कि आय की असमावताओ को उत्तन्न 
करते हैं अथवा उनमे वृद्धि करते हैं और एक ऐसी अयंव्यवस्था को करने ऊा प्रयत्न क्या जाता 
है जहाँ कि आय की समातता यदि पूर्णरुप में नहीं, तो सापेक्षिक रूप में अवश्य वर्तमान हो। 
सरमपथी कार्यक्म काफो मात्रा में सरकारी हस्तक्षेप तथा मार्ग दर्शन पर विश्वास करता है और 

विशेष रूप से इस बात पर कि सरकार एक ओर तो ऊँची आमदनियों को कम करने लिए तथा 
दूसरी ओर नीची आमदनियी को बढाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करे । 


(क) अवसरों को समानता (4ण्णाए ० 079ण/ा765) * 


वास्तविकता यह है कि न तो हम आय की पूर्ण समानता ही ला सकते हैं और न आय 
तथा घम की वर्तमान में प्रचलित भारी असमानताओ को ही जारी रहने दिया जा सकता है। आय 
को सापेक्षिक समानता (7०४४४० ६५७७॥)) की पहली पूर्वशर्त है अवप्तरों की समानता | इससे 
हमारा आशय यह है कि देश के प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसे भोजन मिले, वस्त्र मिते 
तथा शिक्षा मिले । कोई परवाह तही, चाहे उसके माता पिता कि आधिक दश्या कसी ही क्यों न हो, 
और प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसने किसी जाति या परिवार में जन्म लिया हो, तरह कोई सा भी घन्घा 
करता हो, उसकी सामाजिक स्थिति कसी भी हो, उसे कागजी रूप में नहीं बल्कि ययायं रूप मे 
ऐसे समान अवसर प्राप्त हो जिनमे वह अपने शारीरिक, मानस्रिक एवं चारित्रिक गुणों एवं क्षमताओं 
का पूर्ण उपयोग कर सके । अवसरो की समानता के मार्ग मे कुछ बाघाएँ अवश्य आती हैं और 
उन वाधाओ को राज्य द्वारा दूर क्या जाना चाहिए। सबसे बड़ी वाधा है तिजी सम्पत्ति की 
विद्यमानता जो कि उत्तराधिकार प्रया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीड़ी (था थ्र807) को 
हस्तान्तरित कर दी जाती है। अन्य कठिनाई यह है कि कुछ कार्यों के लिए तो बहुत ऊंची 
मजदूरियाँ तथा वेतन दिये जाते हैं जबकि बुछ अन्य कार्यों के लिए बहुत थोड़े । सभी को समान 
अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इन बाघाओ को दूर करे । 


जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, बढते हुए भूमि के मूल्यों के द्वारा, वास्तविक 
सम्पत्ति के सट्टं द्वारा, और अत्यधिक तथा अनाजित लागो के द्वारा बडी-बडी सम्पत्तियाँ तथा 
बडे-बडे विशाल घन एकत्र कर लिये जाते हैं। स्व॒तन्त्र अर्यव्यवस्था में भूमि का किराया महत्वपूर्ण 
कार्य सम्पन्न करता है जिसके अन्तगंत यह सबसे अधिक उत्पादक उपयोगो में भूमि का बेंटवारा 
करने में सहायता करता है। पन्तु नये तथा पुराने दोनो ही प्रकार के देशो में बडी-बडी सम्पत्तियो 
(/2786 0७॥९४) का सग्रह कुछ थोडे से ही ऐसे भू-स्वामियों द्वारा क्रिया ग्रया है जिन्होंने कि 
उस्ते प्राप्त करते के ब्िए कुछ भी थरम्र वही किया । भ्रूमि का किया ज्ू-स्दामियों के लिए अदाजितु 
आय है और द्ाहरी मकाना के स्थानों दी स्थिति में यह अनाजित तत्व विशेष रूप से स्पष्ट दो 
होता है | “?707655 870 70८५” नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में हेनरी जार ते सभी कर» 
को समाप्त कर केवल एक वर लगाने की वकालत की--एक ऐसा कर जो कि भूमि के किराये को 
भू-स्वामियों के पास से सरकार के प्राप्त को स्थानान्तरित कर. दे और सरकार समाज के लाम के 
लिए उसका उपयोग कर सके । इस सुझाव मे जहाँ अनेक गुण हैं वहाँ अनेक दोष भी हैं । वास्त- 
विक्रता यह है कि कभी भी इसको गम्भीरता से लागू ही नही क्या गया । परन्तु अनेक नरपमयी 
अर्थशास्त्री एक ऐसे कर को लगाने का समर्यंन अवश्य करते हैं अर्थात्‌ ऐसा अनाजित वृद्धि कर 
(एणथशाव्व प्रेशाषघ0०१४ 90) जो कि भूमि के मूल्यों की भावी वृद्धि पर पड़े। समाज वी प्रगति 
तथा अन्य कारणों के साय ही साथ, भूमि का किराया देने की क्षमता भी वढ जाती है और वाधिक 
अपवा सर्वाधिक कर लगा कर इस अनाजित वृद्धि को सरकार द्वारा लियाजा सकता है 
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है। लोगों से यह आझ्या करना वडा कठिन है कि वे समाज को अपना अधिकतम योग देंगे जब तक 
कि समाज उनको आवश्यक प्रे रणाएं न दे । इसके अतिरिक्त, जब प्रत्येक व्यक्ति को इस वात का 
आश्वासत मिल जायेगा तो उसवी सभी आवइयकताएँ सन्तुष्ट हो जायेंगी तो अधिक नही तो थोडे 
लोग अवश्य ऐसे होगे जो उत्पादन के सम्बन्ध में समाज वे श्रति अपने दायित्वों को पूरा करने की 
चिन्ता नहीं करेंगे । 


इस प्रकार, आवदयकताओं पर आधारित वितरण का सिद्धान्त यद्यपि एक आद् सिद्धान्त 
है किन्तु प्रयोगात्मक दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं है । 

ऊपर बताये गये सिद्धान्तों के अलावा, वितरण के दो सिद्धान्त ओर हैं। वे हैं : किये 
गये त्याग के अनुसार आय और सामाजिक उपयोगिता के अनुसार आय । इन सिद्धान्तो में तो के 
प्रकट युण भी नही पाये जाते जो कि अन्य रीतियो मे पाये जाते हैं। अतः उनसे आय की असमा- 
नताएँ क्‍या दूर होगी और उनकी उत्तत्ति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। 


मापसंवादी समाजवाद के समर्थकों द्वारा आय के कार्यानुसार वितरण की बतंमान 
दद्धति भे दोष निकालता तथा उसे इस आधार पर रह करना ठोक हो सकता है कि यह आय को 
सम्पूर्ण असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। परन्तु वे आय के वितरण का कोई ऐसा तरीका 
बताने मे असफल रहे जो कि किसी देश में आय की पूर्ण समानता उत्पन्न कर दे । गतः मनरग पंथी 
(7०0८:४४५७) इतना आगे नहीं जाते और वे वर्तमान आधिक व्यवस्था को रह करने तथा अन्य 
किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने की बात नहीं सोचते; घत्कि वे प्रचलित ब्यवस्था के ही 
उन सभी अन्नाज्छनीय तत्वों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं जो कि आय की सम्पूर्ण असमामता 
के लिए उत्तरदायी रहे हैं। वे इस घात मे विश्यास नहीं करते कि किसी भी समय पूर्ण समानता 
संभव है| वे तो अधिक समाय समाज की स्थापना के लिए काये करते है । 
(३) साधारण अथवा नरम्ंथी कार्यक्रम (१॥००८४४९ ?70टट/शा॥ए९) : 


साम्पवादी लेखक जहाँ वितरण वी वर्तमास आर्थिक व्यवस्था को रद्द करते की बात 
कहते हैं, वहाँ नरमपंथी लेखक वर्तमान व्यवस्था एवं उसके लाभो के समर्थन से आरम्भ करते हैं। 
आय के विभाजन को वतंमान व्यवस्था चू"कि उत्पादन के उपरादानों की सीमान्‍्त उत्पादकता के 
अनुसार आय का विभाजन करती है अतः इसके तीन महत्वपूर्ण गुण हैं। सर्वश्रयम, इस व्यवस्था 
में उत्पादन के उन उपादानों को कीमतें तो ऊँची रहती हैं जो कि दुलंभ होते हैं और उनकी नीची 
जो बहुतायत में होते हैं। इससे दुलंभ साधनों के संभरण मे तो वृद्धि होने लगती है ओर वहुतायत 
पाले साधनों के संभरण में कमी । दूसरे, उत्पादत के साधनों की दुलंभता के अनुसार कौमतो का 
निर्धारण करके यह व्यवस्था उनके उपयोग में मितव्ययता लाती है और अपव्यय को रोकती है । 
तोसरे, अतिरिक्त जाभो के द्वारा, जो कि उद्योग के गतिश्ञील परिवतंनो के अनुसार घटते बढ़ते 
रहते हैं, मह व्यवस्था उद्यगकर्त्ता के सन्‍्मुख यह सम्मायना प्रस्तुत करती है कि यदि वह व्यवसाय 
का कुशलता से संचालन करेगा तो उसे बडी मात्रा मे लाभ प्राप्त हो सकते हैं और /अकुशलता की 
ल्त्यिति में हानियो के रूप भे वह दण्डित भी हो सकता है । यह व्यवस्था उसको इस बात के लिए 
प्रेरित करती है कि बह अपने व्यवतताय को बड़ी सावधानी से देखभाल व व्यवस्था करे, उत्पादन 
सागत को कम रखें, अपन्यय को रोके, उन वस्तुओं का उत्पादन करे जिन्हें उपभोक्ताओ का समर्थन 
प्राप्त हो! और सामान्य उत्पादिता मे वृद्धि करे। 

उत्पादिता के अनुसार आय का विभाजन की वर्तमान व्यवस्था के इन ठोस लाभो के 
विरुद्ध, हमे आय की असमानता की उस बड़ी बुराई को भी हष्टिगत रखना होगा जो कि वितरण 
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कर (जिसे कि आस्ति-कर कहा जाता है) और दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति को उत्तराधिकार मे प्राप्त माग 
पर कर (जंसे उत्तराधिकार कर कहा जाता है) । मृत्यु करो को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक 
है कि इन करो द्वारा व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी सुम्पदा का काफ़ी भाग ले लिया जाय और सोधे 
उत्तराधिकारियों के लिये बहुत थोडा हो जेप छोडा जाय तया इस प्रकार व्यक्तियों के उपभोग के 
लिये धन के संग्रह को रोफा जाय । मृत्यु करो को एक स्वर से सभी अयंशास्त्रियों का समर्थन प्राप्त 
हुआ है। इस कारण यह है कि ये कर घन की बढती हुई असमानता की प्रवृत्ति पर रोक लगाते 
हैं, दडी-बडी मम्पत्तियो को एक पीढी से दूसरी पीढ़ी को जाने पर श्रतित्रन्ध वगाते हैं, माता-पिता 
की मोहात्वता एवं अनुचित लाड-प्रदर्शत से बच्चो की रक्षा करते हैं और राज्य को इस योग्य 
बनाते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति के घन-संग्रह मे से ढुछ भाग प्राप्त कर सके । राज वित्त के हृष्टि- 
कोण से इन करो मे एक अच्छे कर की बातें निहित हैं । परन्तु उत्त राधिक्षार करो के आलोचको 
का यह कहना है कि ऐसे कर निजी सम्पत्ति के प्राकृतिक अधिकार मे हस्तक्षेप करते हैं तथा व्यक्ति 
की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इसके द्वारा प्रेंजी- 
निर्माण तथा राष्ट्रीय आय दोनो पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। परन्तु इन आलोचताओ मे 
कोई जान नही है। एक तो इसलिये, क्योकि जिजी सम्पत्ति के तथाकथित “प्राकृतिक” अधिकार 
को कल्याणकारी राज्यो मे कोई मान्यता नही दो जाती है ॥ निजी सम्पत्ति को केवल झुछ सीमाओं 
के अन्दर तथा कुछ निद्चित दायित्वों एवं अधिकारो के साथ ही स्वीकार किया जाता है! वास्तव 
में, निजी सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार की पद्धति को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । 
किसी भी व्यक्ति को इस वात की अनुमति होनी चाहिये कि वह अपने आश्रितों (व६७कएआ।४) 
बी उचित एवं न्यायपूर्ण आवश्यक्ताओ की व्यवस्था कर सके । प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व 
होता है कि वह अपने जीवन-काल मे अपनो पत्नी तया अपने बच्चो की देखभाल व उनका पालन- 
पोषण करे । इस स्थिति में यह बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि वह अपने बच्चो की शिक्षा के लिये 
हथा आराम से उनका पोषण करने के लिये ययेप्ट मात्रा मे घन छोड जाए। परन्तु इस सोसा से 
अधिक उत्तराधिकार के सर्प में बुछ भी छोडने को न्यायोच्रित नहीं बहा जा सकता दूसरे, यह 
चात भी अमी अन्तिम रूप से सिद्ध नही हो सकी है कि उत्तराधिकार कर घनी लोगो को आय तथा 
घन का अपव्यय करने तथा इधर-उधर खर्च करन की प्रोत्साहित करते हैं ओर वे पहले से कम 
मितव्ययी हो जाते हैं तथा कम वचाते है क्योकि वे जानते हैं. कि उनकी मृत्यु के तमय उनकी 
जायदाद या सम्पदा मारी कर लगाकर ले ली जायेगी । फिर, उत्तराधिकार-करों के कारण धनी 
लोगों द्वारा पूँजी का निर्माण करने पर जो प्रतिकूल प्रभाव पडेगा उसरी उससे भी अधिक पूर्ति ठव 
हो जायेगी जबकि सरकार द्वारा स्वय पूंजी का निर्माण क्या जायेगा । 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है. यदि उत्तराधिकार करो से धन वी बस्मातताओं 
को कम करना है तो ये कर अत्यधिक आरोही (४४४४|५ 97०27०$8%०) होने चाहिये । अन्य झब्दो 
मे, कर की दरो में तेजो से वृद्धि होनी काहिये ताकि छोटी-छोटी सम्प्तियाँ तो पूर्णतया कर-मुक्त 
हो जाएँ और बड़ी-बढ़ी सम्पत्तियो पर अधिराधिक ऊंची दरों से कर लगाया जा सके। इसके 
अतिरिक्त उत्तराधिकारियों के सम्बन्धों की दूरी के साथ ही साथ कर की दर भी बढ़ती चाहिये । 
ऐसे तीन तरीके हैं जिनके द्वारा उत्तराधिकार कर कसी भी देश में आय की असमानता को कम 
करते हैं। सर्वप्रथम, घू'कि वडी-वडी सम्पत्तियों का सग्रह कम हो जाता है अतः ऊँची आमदनियाँ 
कम हो जाती हैं| दूसरे, ति्धंतो पर कर का भार इस सीमा तत॒ कम हो जाता है कि करो का 
भारी वोह घनियो पर डाना जाता हैं। अच्त में, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है जिसका 
उपयोग निर्धनों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिये वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करने में तथा 
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ऐसा कर भूमि के वर्तमान मुल्य में तथा उससे प्राप्त होने वाली आय में कोई हस्तक्षेप चही 
करेगा । 


विशाल सम्पत्तियो के संग्रह का अन्य तथा अधिक महत्वपूर्ण च्लोत है व्यावसायिक लाभ। 
अतः नरमपंथी कार्यक्रम में कुछ ऐसे प्रस्ताव सम्मिलित किये यये हैं दो व्यावसायिक लाभो मे से 
अनाजित तत्वों को समाप्त करें और अत्याधिक बड़े आकार के लाभो में कटौती करें। जैसा कि 
हम जानते हैं लाभ को कुछ महत्वपूर्ण कार्य सम्पत्त करने होते है । यह व्यावसायियों को व्यवसाय 
की जोखिम उठाने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदात करता है। कार्यकुशलता तथा औद्योगिक 
सफलता का भी प्रेरक होता है। इस वात की कोई सीमा नही है कि एक योग्य व्यवसायी कहाँ तक 
लाभोपाजन कर सकता है बदतें कि भाग्य उसका साथ दें और यह संभावना तिःस्सदेह अनेक 
व्यक्तियों को साहुसिक क्रियाएं करने का प्रोत्साहन देती है । परन्तु प्रदात की गई सेवा की मात्रा 
तथा प्राप्त लामो की भात्रा के वीच कोई सह-सम्बन्ध (०णार्थआं०णा) हो ही, मह आवश्यक नहीं 
है। ऐसे उदाहरणो मे जहां कि लाभ एकाधिकारी नियन्त्रण और उपज को सोमित कर देते के 
कण होफे है, छ। स्िप्तीण एट्रेचपजो। सपा योडेबाणों करी चप्लालकि के पूर्ण ऋप्एंगहिएे के झाप्णण 
होते हैं अयवा जहाँ रही अथवा मिलाबटी माल को अच्छे माल के रूप मे जनता पर थोप फर प्राप्त 
किये जाते है, बहा लाभ कायंकशलता को कोई प्रेरणा प्रदान नहीं करते और न ही उनका सम्बन्ध 
समाज को भ्दाव की जावे वाली किसी सेवा से ही होता है / इस श्रकार के सभी लाभ अनाजित 
आय की प्रकृति के होते हैं। जो गोग आय की असमानताओ को कम करने वी वकालत करते हैं 
वे यह सुझाव देते हैं कि सरकार को ऐसे उपाय खोजने चाहिए कि जिनसे लाभो मे विधरमाव अना- 
जित तत्व कम हो सके। एक उपाय, जिसे अनेक सरकारें अपनाती है, यह है कि व्यावसायिक 
उद्यमो के अतिरिक्त लाभो पर कर लगाये जाएँ । दुपतरा उपाय यह है कि व्यावसायिक ग्रति विधि 
को स्थिर रखने के लिए लगातार प्ग उठाये जाएँ--ऐसे पग जो माँग, संभरण तथा कीमतों को 
स्थिर करें और ऐसी स्थिरीकरण करके अत्यधिक लाभों को तथा साथ ही हानियों को भी कम 
किया जाए । अन्त मे, अनेक अनुचित व अवेधानिक कार्यवाहियां, जिनसे कि बड़ी-बडी सम्पत्तियो 
का सग्रह होता है जेसा कि वित्तीय सट्टें बाजी तथा मिलावटी व बेकार वस्तुओं का उत्पादन आादि-- 
स्वय व्यवसायियो ढारा ही दूर की जाएँ। हाँ, विशेष कानुन बनाकर सरकार भी उन पर 
आवश्यक नियन्त्रण लगा सकती है। 


इस प्रकार, नरमपंथी कार्यक्रम का उद्देय उन अनाजित आमदतियों को कम या समाप्त 
करना है छो कि भूमि के किरापो तथा व्यावसायिक लाभो में निहित होती है वयोकि यही दो 
ऐसे महत्वपूर्ण खोत हैं जिनसे कि वडी-बडी आमदनियों की उत्पत्ति होती है। अनाजित आय को कम 
करके बडी-बडी सम्पत्तियों की वृद्धि को रोकना सम्मव हो सकता है । 
(ख) उत्तराधिकार पर प्रतिबन्ध (8९डयाल्ाणा ०9 पध्यापथा८०) : 
अवसरों को समानता लाने के लिए, न केवल वडी-बड़ी _सम्पत्तियों को अस्तित्व में 
आने से रोकना ही जरूरी है वल्कि यह्‌ भो आवश्यक है जो विजश्ञाल धन एवं वडी-बडी प्म्पत्तियो 
का सग्रह पहले से विद्यमाव है उसे भी समाप्त किया जाए। हम जानते हैँ कि उत्तराधिकार प्रथा 
के अन्तगंत सम्पत्ति बाप से बेढे को स्थानान्तरित को जाती है। अतः मह प्रथा मसमावता को 
ओर स्थायो बनाती है। इस बुराई को दूर करने का राबोत्तम तरोका यह है कि उत्तराधिकार कर 
« “गाया जाय । ऐसे कर दो ग्रकार के होते हैं जो कि स्वामी की मृत्यु होने पर सम्पत्ति के हस्ता- 
न्तरण पर सभाये जाते हैं मर्भाव्‌ उत्तराधिकारी को हस्ताश्धरण किये जाने से पूर्व कुल जायदाद पर 
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श्लेड्टोन (0!205072) के सम्य से हो, अनेक लोगो का यह विश्वास रहा है कि प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष करो के बौच सत्तुतन वायम होना चाहिए और यह सन्तुलन पचास पचास के आधार पर 
होना चाहिए । परन्तु दोनो के बीच किसी भी विशिष्ट सन्तुलग को कोई विशेष महत्ता नहीं है। 
हट ती निश्चित है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष करो के मुकादले श्र८्ठ होते है विशेष रूप से तद, जदकि 
सामात्य जनता राजनैतिक दृष्टि से जाएत हो और जदकि हम यह मानें कि प्रत्यक्ष कर आरोही 
होते हैं और परोक्ष कर अबरोही | एक समय था जबकि परोक्ष करो के अनुपात भें क्रमश गिरावट 
की प्रवृत्ति पाई जाती थी । परन्तु यदि देश की जनता अधिकाशतया गरीब है और उसमे नागरिकता 
जागरण भी अधिक नही है तो परोक्ष कर ही अनिवाय हो जाते है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक 
परकारो को प्रतिरक्षा (१र्शथा८०) तथा राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए इतने अधिक धंव की 
आवश्यकता होती है हि सभी प्रवार वे करों का लगाना आवश्यक हो जाता है। एक कम 
जिकप्ित देश ने सापते मे, जैसा कि आगे बताया गया है, कम से दम विकास के प्रराम्मिक चरणों 
भे हो परोक्ष कराधान प्रमु् स्थान पाता ही है । 


अल्पविक्तित अर्थव्यवस्था में परोक्ष कराधान का योग 
(ए९९ ० ॥07९९ प्३एबग  भ एग7४१२९॥०ए०१ हर००)णणह) 

परोक्ष कराधान अथवा वस्तु कराधान भत्पविकस्तित देशो की वित्तव्यवस्पा में महत्वपूर्ण 
भाग अदा करता हैं परन्तु परोक्ष करो को लागू करने का उद्देश्य भी वही होता है जो कि प्रत्यक्ष 
करों वा होता है ! यह सरकारी वितियोग (900॥० 0६४८०) के साधनों की प्राप्ति मे, उपभोग 
में कटौती कराकर देश मे वितियोग कौ दर को बढ़ाने में तथा वृद्धिशील वचत-अनुपात को प्राप्ति 
भें सहायता करता है। वस्तु कर जो महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं उसको कई वाती के आधार पर 
उचित ठहराया जा सकता है । 

एक औौचित्य (]0४४9000०७) तो यह है कि एक अत्पविकस्तित देश में आय तथा 
रहते गठन के नौचे स्तरों के कारण आय तथा घन पर प्रत्यक्ष करो का क्षेत्र सीमित होता है | 
इस स्थिति भे, सरकार को अधिकाधिक साधनों की श्राप्ति कराधान की किसी वैकल्पिक व्यवस्था 
अर्थात्‌ वरतु कराधान से ही हो सकी है। व्यापक्र रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर 
लगाये गये करों को जिस आध्रार पर स्यायोचित 5हराया जाता है, वह यही है कि ऐसे करो से' 
कम मे कम अनिवाय सरकारी सेवाजो की वित्तौय व्यवस्था के लिए तो साधन ग्राप्त हो ही जाते 
है । यही नहीं, राजकोपीय बिह्ान महू भी तक देते हैं कि परोक्ष करो को समता एवं आरोहण 
(97०९:०६६००) को विचारधाराओ के अनुरप भी दवाया जा सकता है। यदि निम्न आय बलि 
वर्गों हारा सामान्य #ए से उपभोग की जाने बाली वस्तुओं के मुबायले विलापिता बी. वस्तुओं 
पर करो को प्रपुख्घता दी डाए और घदि विज्ञासिता को बह्तुओ पर ऊँची दरो से तथा सामान्य 
उपभोग की बर्तुओ पर नीची दरों से बर लगाये जाएँ तो परोक्ष कराधान समता एवं न्यायके 
पिद्धान्त को भी सन्तुष्ट कर सकेगा तथा इस प्रकार उत्मे आरोहण का तत्य भी सम्मिलित हो 
सकेगा । 

तयापि, परोक्ष कराधान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण औचित्य अर्पवक विकास बी 

तौब्रदा के आधार का दिया जा सकता है | यह वस्तु करो का उचित योगदाल यह होता है कि 
उपभोग को सम्भावित वृद्धि मे कटौती बरते हैं (वर्तमान उपभोग बी कटौती नहीं करते)। एक 
अल्पविक सित देश से, चूँकि लोगो कौ आय तथा उनके रहन-सहत वा रतर चीचा होता है कर 
उनमे प्रत्येक इकाई के लिए सीमास्त उपभोग-पेत्ति (02879 छा०0थाआं। ० ०ए)४ण॥६) चाई 
जाती है (अर्थात्र यह कि शआ्राप्त की हुई अतिरिक्त आय वी प्रत्येक इकाई उपभोग पर खर्च कर दी 
जाती है) | विकास योजनाआ। के बारण राष्ट्रीय क्राय में जो वृद्धि होती है उसके साथ ही साथ 
निम्न आय बाले वर्गो के उपमोग में भी लगभग उतनी ही वृद्धि होने लगती है जितनी कि उदवी 
आय बढ़ती है । अत यद्दि इम जतिरिक्त उपभोग (3ठपरणाश ००:७७चएध००) को न रोका गया 
तो उत्पादन मे होने वाली वृद्धि पूर्यतया इस बढ़े हुए उपभोग द्वाय ही झखषा ली जायेगी । इस 
स्थिति में वस्तु कराधान वश्ञा प्रभ;वपूर्ण असर डाल सकता है। यह उपभोग मे होते बाली दृद्धि 
को रोक सकता है इस दात में मदद बर सदता है वि बढ़ी हुई बाय का झुछ भाष बिनियोग 
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उनके लिए अधिक वस्तुएँ उपलब्ध कराने मे किया जा सकता है । समय बोतने पर अर्थात्‌ कुछ 
दशाब्दियों (0००७०४४) या अधिक से अधिक शक दधाताब्दी (०८४०7) के बाद, नगरों की सभी 
भूमियाँ सरकार के हाथों मे आा जायेंगी जो कि सदसे अधिक बोली लगाने वालो को किराये पर दे 
देगी और दस प्रकार राज्य के लिये एक बडी तथा स्थायी आय प्राप्त कर सकेगी । 


(ग) आय कर (70076 78288) : 


उत्तराधिकार कर उन असपानताओ को दूर करने का प्रपास करते हैं जो फि सम्पत्ति 
के कारण उतप्न होती हैं। परन्तु असमानताएँ पारिश्रमिक के अन्तरों के कारण भी उत्पन्न होती 
हैं । कुछ कार्य या पद ऐसे हैं जिन पर ऊँचे वेतन प्राप्त होते हैं। आय-कर इन ऊँची आामदनियों 
को कम करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार आय का अधिक समातीकरण करते हैं। एक 
अत्यधिक आरोही आय-कर को यदि समुचित रूप से लागू किया जाय तो बह थोड़े समभ मे ही 
असमानताओं को दूर करने मे समर्थ ही सकता है । आम-कर अत्यधिक आरोही होने चाहिये अर्थात्‌ 
ये छोटो आमदनियों को या तो कर-मुक्त कर दें या उनसे थोडा भाग ही कर के रूप में ले, ओर 
लाखो-छझरोडो की आय पर इनका अधिक बोस्न पढे । इसके अतिरिक्त, आय॑-कर दरो को अनुयूचियाँ 
इस प्रकार रे व्यवस्थित होनी चाहिये कि “अनाजित आमदनियो”” पर विशेष रूप से भारी धोझ्न 
पढ़े--अर्थात्‌ वे आपदेनियाँ जो कि सम्पत्ति के स्वामिस्व से प्राप्त हो--और मजद्ूूरियो व वेतनों के 
साथ अधिके उदारता का व्यवहार किया जाय $ सभी देशों मे आय-करों का अधिकाधिक उपयोग 
केषल इसलिये हो भही किया गया है क्योकि ये राज्य को राजस्व प्रदान करते हैं वल्कि इसलिये 
भी क्योकि ये आय की असमानता की समस्या का समाधान करते हैं, तथापि, हमे महू बात भी 
हृष्टि से जोशल नहीं करनी चाहिये कि आय-कर असमानता के सक्षणों का तो इलाज करते हैं 
किस्तु उसके फारणों को दूर मही करते । अधिक मौलिक पग तो यह होगा क्रि बडी आमदनियों 
की उत्पत्ति बे ही रोका जाप । 
आय के कराघान के विरोध मे एक प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि ये कर काम 
करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इसके द्वारा देश मे आय के 
उत्पादन को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति की काम करने की मोग्यता उस आय पर तिर्भर होती 
है जो कि वह कमा सकता है और अपने तथा अपने परिवार के भोजत, वस्त्र, आवास तथा विशेष 
स्प से शिक्षा पर खर्च कर सकता है । किसी निर्धारित आय से सरकार कर के रूप में जितने ही 
बड़े-बड़े टुकड़े लेने में समर्थ होती है, व्यक्ति को म्रोजन, वस्त्र वद्चिक्षा आदि पर आवश्यक व्यय 
करने के लिए उतनी ही कम आय प्राप्त होती हे ! इसदेः अतिरिक्त, दवत करने तथा पूँज़ो का 
संग्रह करने की योग्यता, अन्य बातों के अलावा, अजित अईय की भात्रा पर भी निर्भर होती है! 
आय कौ मात्रा जितती अधिक होगी । उस आय में से बचत करने की सामर्थ भी उतनी ही अधिक 
होगी । वास्तव मे, स्वतन्त्र देशों मे, पूंजी का निर्माण सदा ही बडी आय कमाने वाले कुछ थोड़े 
»मे व्यक्तियों से हुआ करता है और काम करने, बचत करने तथा निवेश करने की योग्यता पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में कमी हो जायेगी और उसके 
साथ कम ही जायेगा ध्षधिक कल्याण । यह एक वडी गम्मोर आलोचना है। परन्तु उत्तराधिकार 
करों के विरुद्ध पहले को गई ऐसी हो आलोचना का जो उत्तर हमने दिया है, वहो इस आलोचता 
हा मो उत्तर है। सर्वप्रपम्त, काम करने की योग्यता पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्षति- 
पृ्ति सरकार द्वारा, निधन तथा मध्यमवर्गों के लोगो पर किये जाने वाले उस खत से हो जायेगी जो 
उनके आय तथा उपभोग स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए तथा उनके लिए अच्छे आवास तथा 
अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए किये जाते हैं। बूसरे, शुछ थोड़े से धनी ब्यकितियों द्वारा 
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पूजी का निर्माण किया जाने पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे उनकी पूर्ति उससे भी अधिक मात्रा में 
मध्यय तथा श्रमिक वर्गों की बचत करने की बढ़ी हुई योग्यता से हो जायेगो। हृतीय, 
सरकार स्वयं भी पूजी-निर्माण का एक मुख्य खोत होगी क्योकि वह कर-प्राप्तियो का एक भाग 
अवदय ही उद्योगो मे तथा परिवहन व संचार साधनों आदि में निवेश करेगी। इस प्रकार, उत्तरा- 
घिकार तथा आय-करो के आलोचक जब इन करो की बुराइयो का विश्लेषण करते हैं तो वे सरकारी 
ख़र्च के आधिक लाभो पर विचार करना बिल्कुल भूत जाते हैं ॥ इस बात से तो कोई इन्कार गही 
करेगा कि करदाताओ से जो कर लिये जाते हैं वे उत पर एक भार होते हैं और उत्पादन-क्षमता पर 
उनका प्रतिकूल प्रभाव पडता है । परन्तु इन करो से प्राप्त आय टाब्ट्रनिर्माण के कार्यों मे लगायी 
जा सकठ़ी है, व्यावसायिक क्रियाओ में वृद्धि करने तथा उनके उतार-चढ़ावो को रोकने मे लगाई जा 
सकती है औद इस प्रकार राष्ट्रीय आय की मात्रा से वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन पर अतिकूल 
प्रभाव तो केवल उसी स्थिति मे पड़ता है जबकि करो से प्राप्त सरकारी आय को सेता तथा विद्ञाल 
पुलिस दल के निर्माण व रखरखाव मे बेकार खर्च कर दिया जाता है । 


(घ) भजदूर्िियों का स्तर ऊँचा उठाने के लिए कार्यवाही ([(६७५७४८ (0 रिक्ष$2 06 [.0एथ 
92868) : 

जहां बडी-बडी सम्पत्तियो का संग्रह भूमि के किरायो तथा व्यावसायिक लाभों का 
परिणाम है, वहाँ कम आमदनियों का कारण नौची मजदूरियाँ भी हैं। निम्न मजदूयियों के अलावा, 
निर्धनता का आशिक कारण तो कुछ ऐसी आपकत्तियाँ हैं जैसे कि वेरोजगारो, बीमारी, बृद्धावस्था 
तथा दुघंटनाएँ आदि, और आंदिक कारण हैं अज्ञानता तथा आय का अबुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग । 
अतः कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरियाँ निश्चित करके, श्रमिक सधो को उचित बढ़ावा देकर और 
श्रम की पूर्ति को नियन्द्रित करके मजदूरियों में वृद्धि करना आवद्यक है । इसके अतिरिक्त, लगभग 
सभी कल्याणकारी राज्यों ने बेरोजगारी, बीमारी दुघंटनाएँ तथा वृद्धावस्‍्था जैसे सकटो का सामना 
करने के लिए साम्राजिक बीमे की पद्धति की व्यवस्था की है। यही तहीं, सरकार दादा बेरोजयारी 
को कम करने के लिए अनेक ऐसी कार्यवाहियाँ भी की जानो चाहिए, जैसे कि सरकारी रोजगार 
कार्यालयों की व्यापक राष्ट्रीय व्यवस्था करके, मन्‍्दीकाल में सावंजनिक निर्माण कार्यो की व्यवस्था 
करके, बेरोजगारो को खपाने के लिए सरकारी खचं का व्यापक कार्यक्रम लागू करके तथा उपज की 
गारस्टी शुदा बिक्री की व्यवस्पा करके आदि । इन सब का्यवाहियों से भो बढ़कर, शिक्षा की 
व्यवस्था होती चाहिए ओर शिक्षा भी दोनो प्रकार की-सामान्य भी तथा तकनीकी भी | इससे 
एक ओर तो अज्ञानता तथा अन्धविश्वास कमर होंगे, दूसरी ओर श्रमिक अधिक आयोपार्जन करने में 
समर्थन होगे । ये सभी कार्यवा हियाँ निधंनता के कारणों को दूर करेगी और आप को असमानताओं 
को कमर करेंगी । 
(8) सगाज्ञ सेवाओं का विस्तार (छशाजशणा ए 5००१] $शए065) : 

प्रत्येक सरकार को अपने साधनों का एक अच्छा भाग सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था 
एवं उनका विस्तार करने में लगाना चाहिए । इन सेवाओं मे जो कार्य सम्मिलित हैं उनमे ये मुख्य 
हैं बेरोजगारी, बीमारी तथा धृद्धावस्था के संकटो का सामना करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योज- 
नाएँ (5००७ 8९८०४/५ 8५६०६७) तथा कुछ ऐसो सेवाओं की व्यवस्था जैसे कि चिकित्सा व 
अस्पताल सेवाएँ, कम आय वालो के लिए निःशुल्क अचवा सहायता प्राप्त आवाध व्यवस्था, सभी 
के लिए नि.शुल्क शिक्षा की व्यवस्था जिसमे निःशुल्क ट्यूशन फौस तथा जिताबों के लिए नकद 
सहायता आदि सम्मिलित हैं। कुछ इक्करे-दुक्के मामतो को छोडकर, सरकार को कभी भी नंद 
अदायगियाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि तकद रकमो को तो लोग व्यर्थ ही ख कर देते हैं। पहाँ 
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समानता दो प्रकार से लाई जाती है । एक ओर तो, करों के माध्यम से घनी लोगों से उतकी फालतू 
आय ले लो जाती है और दूसरी ओर समाज सेवाओ को व्यवस्था के माध्यम से इन करो के लाभ 
निर्धनो तथा निम्न भाय वाले वर्गों को पहुँचाये जाते है। 

इस प्रकार, नरमपंथी अथवा अनुग्रतावादी कार्य मे जहां एक ओर ऊँची आमदनियों को 
करने के लिए कर सम्बन्धी का्यंवाहियाँ की जाती हैं, वहाँ दूसरी ओर निम्न आय वाले वर्गों की 
आय मे वृद्धि करने के लिए अन्य कार्यवाहियाँ भी की जाती है। सभी समाजवादी देशों में ऐसे कार्य- 
क्रम चालू किये गये हैं और इ गरलंण्ड जैसे देशों में ता काफी मात्रा मे सफलता भी प्राप्त की गई है। 
अनुग्रतावादी कार्यक्रम इस मान्यता पर आधारित है कि आय की पूर्ण तथा निरपेक्ष समानता लाता 
सम्भव नही है, हाँ कराधान तथा सरकारी खर्च की राजफोपीय नीति के द्वारा सापेक्षिक समानता 
(7९9५९ ९५००॥४) ववश्य लाई जा सकती है। 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रल्य 
4, ए0गाणा # ६. ह०4१४३॥09 ० १॥00065. 
2. पर७ए5४९8 +. शागण्र्नी5६ 0 ४82णा60जा55, शणे ॥! 
३. छए८ 200 सल्छणशा: ४. #फणालत छटणाणण०5, (867६ 2] ॥0 23. 


एगएएझएश७ा४ 0ए5070)3$ . 

१ भाय को अप्तमानताओं के क्‍या कारण है ? आय की असमानता वे! कारणों की विवेवता 
कीजिए । 
'एश धर 6 ९४४5६५ 0 ॥0408॥9 0 ग्राटठग९5 ?_ [)50055 !88 ००78९4४शा५८४ 
०9 ९97०४ 0 ॥0070९5 

३... आय की असमालत्रा क्यों होती है ? आय की असमातता में कमी करने की विधियों का 
बेन कीजिए । 
जा फ्रशण ॥५ धराट्वू08॥0/ ० ग्राएणा९ ?_ 96006 ९ गाह॥०05 ०6 7060एच॥३ 
भ्रारवृए३ी॥५ 0 700९5 


११ 


्य 


सरकारी उद्यम अथवा लोक उपक्षम 
(?प७6 एंग्रभ.फ529) 


प्रारम्भिक--([770१9९०४०॥) : 

उद्योगो का सरकारी सचालन ऐसी अर्थव्यवस्थाओ के लिए भी कोई बई बात नही है 
जो कि मुख्यतः स्व॒तम्त्र उदयरों पर आधारित होती हैं । डाक, तार तथा टेलीफोन जैसे कुछ उद्यम 
ऐसे हैं जो सभी देशों मे सदा राज्य द्वारा ही संचालित किये जाते हैं। तगरपालिकाओ तथा अन्य 
स्थानीय निकायो द्वारा जल, ग्रेस तथा बिजली आदि की पूतति की व्यवस्था करना कोई असाधारण 
बात नहीं है। अभो हाल की कुछ दशान्दियो मे, कुछ देशो में सरकारी क्षेत्र (90७॥0 8००००) का 
भर भी विस्तार हुआ है । बहुत से देशो मे अनेक ऐसे जनोपयोगी उद्यमो का राष्ट्रीयकरण किया 
गया है जैसे कि--रेलवे, खान ज॑से राष्ट्रीय महत्व के कुछ उद्योग, मूलभूत तथा आधारभूत उद्योग 
आदि । ब्रिटेन मे, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ मजदूर-दलीय सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र का 
काफी विस्तार किया गमा और यद्यपि सन्‌ १९५१२ में अनुदारदलीय सरकार द्वारा लोहा व इस्पात 
उद्योग का पुनः अराष्ट्री यक रण (6८०४००७४॥$७॥07) कर दिया गया, फिर राष्ट्रीयकरणक्ञत क्षेत्र 
अभी तक देश की औद्योगिक अधंव्यवस्था का एक बडा भाग बना हुआ है। भारत में जब से 
आधिक नियोजन का सिलसिला आरम्भ हआ है तब से इस देश मे भी सरकारी क्षेत्र का तेजी से 
विस्तार हुआ है। जहाँ कुछ पुराने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, दहाँ अनेक नये उद्योग 
भी सरकारी क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। ऐसे उद्योगो मे भी, जो कि सामान्यतः 
निजी क्षेत्र मे आते हैं, सरकार द्वारा मई इकाइयो के आरम्म तथा संचालन की अनुमति दे दी गई 
है । यही कारण है कि उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों तथा ऐसे उद्यमो की समस्याओं को ऐसा 
विशिष्ट महत्व प्राप्त हो गया है कि राजकीय अयंशास्त्र के क्सों भो पराद्यक्रम में इसका अध्ययतत 
आवश्यक हो गया है। 

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य भयवा प्रयोजन 
(॥०घं१९5 (07 ऐडर7०03॥5॥07) 

राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य विभिन्न दक्माओ के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न होते हैं। एक समाज- 
बादी सरकार ठो सिद्धान्त के आधार पर ही उत्रादन, वितरण तथा विनिमय के साधनों के राष्ट्रीय 
करण का समर्थन करती है। ब्रिटिश सजदूर दल ने सदा ही इस नीति का समर्थन किया है। भारत 


जज 


मे, काँग्रेस दस ने “समाजवादी ढंग की समाज” की स्थापता का निश्चय किया है जिसका अर्थ है 
कि सरकारी क्षेत्र की स्थापना और उसका तीवगति से विकास करवा। इसके अतिरिक्त, 
उद्योगो के सरकारी संचालन वा एक विकासशील अर्थव्यवस्था मे विशेष महत्व होता हैं जहाँ कि 
तोमर प्रमति के इस साधन के द्वारा ही सम्भव है। पूजीवादी देशो मे, युद्ध जैसे गम्भीर संकट के 
अवसरो पर कभी-कर्मी उद्योगे वा संचालन राज्य द्वारा ही किया जाता है। एकाधिकारो द्वारा 
जनता के श्ोपण को रोकने के लिए प्रायः राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र प्रभावशाली साधन सिद्ध होता 
है । इसमे कोई सन्देह नही है कि उच्योगो के सरकारी संचालन से अनेक हानियाँ भी हैं और अनेक 
अरथंशास्थ्रियों मे इसी कारण इसकी कडी आलोचना भी की है, किन्तु फिर भी अनेक देशो मे इसके 
क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। राष्ट्रीयकरण के मृल उहृंद्य निम्न है :--- 


(१) समाजवादी लक्ष्य ($००५॥४ ०७)९०७५९४)--लोकतस्त्रीय देशों तक मे भी समाज- 
बादी पार्टियाँ सदा ही उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के साधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थत 
करती रही हैं। ऐसा निम्त दो प्रकार ते किया जाता है। एक तो किसी उद्योग को राज्य हारा अपते 
अधिकार मे लेकर, जिसके अन्तर्गत वह समाज के अधिकार मे रहता है और समान के लिए उएका 
प्रबन्ध तथा नियन्त्रण किया जाता है। दुसरे, सरकारी स्वामित्व (7णए/0 0श॥थ»॥०) द्वारा, 
जिसका अर्थ होता है मौद्योगिक तथा अवौद्योपिक किसी भी भ्रकार की सम्पत्ति पर समाज का 
स्वामित्व, चाहे वह सम्पति भम्पूर्ण उद्योग से सम्बन्ध रखती हो अथवा केवल उसके किसी भाग से। 
ऐसे राष्ट्रीयकरण की वकालत अनेक कारणों से की जाती है। 


समाजवादियों की दृष्टि मे, राष्ट्रीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देयय वितरण में समता 
लाना और उस्ते बढ़ाना है। मूल्य के मादसंवादी श्रम सिद्धान्त के अनुसार, स्वतन्त्र उद्यम वाली 
अर्थव्यवस्था के अन्तगंत पू'जीवादी तथा सम्पत्तिधारी वर्गों की ओर को अनर्भित आय का प्रवाह 
जारी हो जाता है । इससे ही यह पता चलता है कि श्रमिक किस सीमा तक अपनी उचित कमाई 
से वंचित हो जाते है। यह अनगित आय (७/८थ०९८४ 9000९) जहाँ स्वयं मे बुरी होती है, वहां 
स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा यह वितरण भी अधिकाधिक असमान होता जाता है। इस 
प्रकार, प्रूजीवादी अध॑व्यवस्था मे, वहुलता के बीच निघं॑तता का तमाशा होता है। पुजी के 
निजी अधिकार से पू'जी के स्वामियो को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, पूजी- 
बादी अधंव्यवस्था की विज्येपता है कडी प्रतियोगिता का होना ओर सहयोग एवं सहकारिता के स्थान 
पर योग्यत्म का ही जीवित रहना (5प४४४] ० ॥8 ॥068।) आदि । ये सब वे बुराइयाँ हैं जिनका 
उन्मूलन केवल राष्ट्रीयकरण द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण से उद्योगों मे लोक्तन्व 
प्रषपता है और शक्ति का विकेन्द्रीकरण होता है। इस प्रकार, घन तथा आशिक शक्ति का अधिक 
समान वितरण संभव हो जाता है। लोकतन्त्रीय समाजवाद वितरण के समानता की अधिक गहन 
वकालत न करके काफ़ो मात्रा मे अतुपाती न्याय (45ध70॥00८ ]080०८) का समयथंन करता है । 


जहां कम्युनिस्ट तथा भावर्सवादी समाजदाद के राम्ंक इस बात की वकालत करते है 
कि तिजी सम्पत्ति और स्पतन्त्र उथम का पूर्ण उन्मुलत कर दिया जाए और उत्पादत के सभी 
साधनों का स्माजीकरण कर दिया जाए, वहाँ लोकतन्वीय समाजवादी पारटियाँ इतनी दुर तक नहीं 
जाती । जहां तक वित्तरण की समानता का प्रदत है, वह कुछ सीमा तक राजकोपीय कार्यवाहियो 
से, समाज सेवाओं से और श्रमिको को अच्छी मजदूरी देकर प्राप्त की जा सकती है | अत: सभी 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण वी वया ब्रावश्यकता है ? हाँ, ऐसे उद्योगो को अवश्य सरकारी नियन्त्रण से 
लाया जा सकता है जिनमे कि निजी लाभो की मात्रा अत्यधिक हो और जिनमे निजी एकाधिकारी 


श्ज्द 


शक्ति के अस्तित्व से जनता का शोपण होने की सम्भावना हो | इसके अतिरिक्त, बोद्योगिक क्षमता 
द्वारा समाज के जीवन में सुघार का वपना उद्देश्य केवन तमी पूरा किया जा सकता है जबकि 
मूलभूत तथा आधारभूत उद्योगो का सचालन सरकार द्वारा ही किया-जाए। इस प्रकार, लोक- 
तन्थ्ीय समाजवाद ईंघन, शक्ति, परिवहन तथा अन्य ऐसे उद्योगे के राष्ट्रीयकरण वी प्िफारिश 
करता है जो कि समाज के जीवन, सुरक्षा तया सरल एवं तीज्र जाथिक विकास की हष्टि से महत्व- 
पूर्ण हो | यदि किसी ऐसे उद्योग मे एकाधिकार उसन्न हो डाए जो व्यापक माँग की पूर्ति करता हो, 
तो अवश्य उसके राष्ट्रीयकरण का पक्ष प्रवल हो जाता है। 


यही नहीं, बुछ चुने हुए उद्योगा का राष्ट्रीयकरण अधंव्यवस्था में आधथिक क्रियाओं 
के स्तर पर सरकारी नियन्त्रण वी स्थापना करता है। निवेश की दिप्ला सरकारी क्षेत्र के उद्योगों 
बी और को समोडकर सरकार द्वारा निवेश (॥॥४८४ए/८४४) की दर को नियमित किया जा सकता 
है। अयंध्यवस्था मे मन्‍्दी काने की स्थिति मे निजी उद्यमकर्तता द्वारा निदेद के प्रति अनिच्छा प्रकट 
करना एक बडी गम्मीर बात है । राजबोधीय प्रेरणाएँ प्रायः इस समस्या के हल के लिए पर्याप्त 
सिद्ध नहीं होती । सरवारी अधिकारी राष्ट्रीयकरण#त उद्योगों में निवेश की मात्रा बढ़ाकर इसको 
दर में सरलता से वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए स्वमावत., ही बुछ न कुछ मात्रा मे नियोजन 
(89000 8%) की आवश्यक्ा होती है। परन्तु नियोजन सदा हो राष्ट्रीयकरण के साथ रहता है 
और समाजवादी अयंव्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण होता है। इस प्रकार, राष्ट्रीयकरण और 
नियोजन द्वारा सरकार को आ्िक क्रियाओं को गति पर बडी मात्रा में नियन्त्रण स्थापित करने का 
अवप्तर मिलता है और अधिकारियों को अधिक स्थिरता लाने में सहायता मिलती हे । अर्थव्यवस्था 
में म्थिएता लाने के लिए रोजगार का उँचा स्तर बनाये रखना अत्यावश्यक है जो कि स्वय भी 
श्रमिक को अब्ाधित गाय और न्यूनतम जीवन-स्तर का आश्वासन दैने के लिए आवदयक होता है। 


(२) विक्रास्श्ोल अयंव्यवस्था में सरकारो उद्यम (९०७० छ॥९ल/97565 ॥7 3 760९० एड 
&0070%9) 


उद्योगों के राष्ट्रीकरण को आयोजनादद बाधिक विक्रात्त के कार्यक्रम का एक 
आवश्यक अग समझा जाता है। एक अल्प विकसित देश में नियोजित विकास के अन्तर्गत कुछ 
उद्योग मद्रा हो सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रण के अन्तर्गत लाग्रे जाते हैं क्योकि ऐसा किये विता 
अर्थव्यवस्था वा मुगम एवं तीव विकास सम्भव नहीं हो सकता । ऐसे देश तक में भी, जहाँ कि 
निधोजन (9)3077॥78) प्रोल्याइन एवं प्रेरणा द्वारा क्या जाता है, यह अत्यावश्यक द्वोता है कि 
सरवारी दोत का अधिकायिक विकास क्या जाए। एक ऐसा देश, जहाँ कि लोक्तत्तीय सरकार 
स्थापित रो, है, बेदन्य छह बए शव है. फिः सो बो, प्रेफ़्एफहुड देगाए रूषा पिडी उझोगऐ के 
लिए उपयुक्त दप्माएँ उत्पन्न करके अयंव्यवस्था का विकास क्रे। किन्तु इससे विकास कौ गति 
काफी धीमी रहेगी। यदि कुछ अत्यावश्यक मूलभूत एवं आधारभूत उद्योगी का राष्ट्रीयकरण वर 
दिया जाए तो उससे आधिक विक्षास की गति को तीब्र करते मे वी मदद मिलेगी।॥ बतः राष्ट्रीय- 
करण देश के आधिक वारपत्रमो का अभिन्न अय है 

बुछ प्रयोजनाएँ (970)००5७) तथा उद्योग ऐसी आधारभुत प्रकृति के होते हैं जिनमे वि 
भारी मात्रा मे धरारम्मिक निवेश करने की आवशस्यवेता होतो है परन्तु उनमे प्रतिफल की भ्राप्ति 
बहुत देर में होती है । निजी उद्यमकर्ता ऐसे उद्यमो में हिस्सा लेने के लिए आगे आने मे हिचहिचाते 
हैं। अत, इस सम्बन्ध भें राज्य को ही पहल करनी होती है बौर बर्थव्यवसत्या के हित को इष्टि 
से उन उद्योगों की स्पापना करनी होती है। वडी-बडी सिंचाई तथा विद्युत प्रयोजनाएँ निजी 


१७६ 


पूंजी तथा साहस को आकर्षित नहीं कर पाठी। परन्तु अधं॑व्यवस्था के विकास के लिए यह 
आवश्यक होता है कि ऐसी प्रयोजनाओं की स्थापना को जाए। इस स्थिति मे राज्य को ही अपनी 
पूँजी से तथा अपने प्रवन्ध के अन्तर्गत उनकी स्थापना तथा विकास करना होता है। कुछ अन्य भी 
ऐसे मूलभूत एवं आपारभूत उद्योग है जो अपनी पूँनीगत आवश्यकताओं एवं दौर्घ परिपकवता 
(0०8 गाभणा() के कारण इसी प्रकृति के होते हैं। कुछ सीमा तक, बड़े इस्पात संयन्त्र, मशीनी 
औजार की फैक्टरियाँ तथा पोत-निर्माण यार्ड आदि ऐसे ही उद्योगों की श्रेणी में आते है | यही 
कारण है जिसकी वजह से एक नियोजित अधथंब्यवस्था में ये उद्योग राज्य को ही स्थापित एवं 
संचालित करने होते हैं । 
इसके अतिरिक्त, प्रायः यह होता है कि मिजी उद्यमकर्त्ता इतनी माता में निवेश के 
निए आगे नही आते जितनी मात्रा से कि योजना-निर्माता चाहते हैं। यह बात ऐसे सभी प्रकार 
के उद्योगो पर लागू होती है जहाँ निर्धारित समय में बिजी निवेश किया तो जाता है परन्तु इतनी 
तेजी से नही जितवा कि योजना की दृष्टि से आवश्यक होता है। अतः राज्य को ही इस दिश्ला मे 
पहल करनी होतो है और पूंजी की व्यवस्था तथा उनका विकास करना होता है। इस प्रकार, 
सरकारी उद्यम अय॑व्यवस्था में विकास की गति के निर्माता के रूप मे कार्य करते है। ये ही 
विकाप्त के स्वछ॒प का भी निर्धारण करते हैं। जब जोर भारी उद्योगों पर दिया जाता है तो निजी 
उद्यमकर्ता सामान्यतः आगे आने मे सकोच करते है । इस स्थिति मे, सरकारी क्षेत्र को विशेष महत्व 
प्राप्त हो जाता है क्योकि उसके बिना अयंव्यवस्था का स्वरूप तथा ढाँचा वैसा नहीं बन पाता जैसा 
कि योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है| 
यही नही, सरकारो क्षेत्र विकास के लिए धन-प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण ्लोत बन जाता 
है । सभी सरकारी उद्यमों से तो बेशियाँ (४७४७३) प्राप्त होने की सम्भावना नहीं होती । परन्तु 
उनमे से कुछ में मुल्य-तीति इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है कि उनसे काफ़ी ठोध्ष लाभ प्राप्त 
हीने लगे । इन लाभो का उपयोग या तो उन्ही ज्यमो में पुनिवेश के लिए किया जा सकता है 
जिनमे कि थे प्राप्त हुए हैं अथवा अन्य उद्योगों के विस्तार के लिए किया जा सकता है। इस 
समस्या पर इसी अध्याय मे आगे विवेचन किया गया है कि इन उद्यमो से कहाँ तक लाभ प्राप्त 
होते चाहिए तथा कहाँ तक लाश प्राप्त किये जा राकते है। जैसा कि हम देखेंगे कि सम्भावनाएँ 
इस वात की हैं कि इनसे काफी बडी मात्रा मे लाभ कमाये जा सकें। ओर इनसे प्राप्त थे लाम 
ही आाथिक विकाय के लिए वित्त को प्राप्यि के एक लाभदायक श्ोत बन जाते हैं ) 
एक बड़े तथा बदते हुए सरकारी क्षेत्र की विधमानता की प्रायः निजी अथवा गैर- 
सरकारी क्षेत्र द्वारा कडी आलोचना की जातो है। निजी क्षेत्र को सदा यह भय बना रहता है कि 
समाजवाद को लाने के नाम पर कही उसे बाहर न ढकेल दिया जाए। फिर, अर्थव्यवस्था के 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग पर तो स्तरकारी उद्यम कब्जा कर लेते है जिससे निजी अथवा गेर- 
सरकारी तिवेश का क्षेत्र बडा सीमित हो जाता है । इमके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र मे तिवेश करने 
हेतु धन प्राप्त करने के लिए यदि भारी कर जषगापे जाते हैं तो गरेर-सरकारी क्षेत्र पर उप्तका 
अप्रेरणात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सम्रस्या के समाघान के लिए जो सुझाव दिया जाता है, वह 
यह कि राज्य द्वारा प्रेरित उद्यमो में निजी पूँजी को भी भाग लेने को छूट दे दी जाए। यह भी 
प्रस्ताव किया जाता हैं कि ऐसी औद्योगिक वित्त व विकास निगमो की स्थापना की जानी चाहिए 
जो उद्यमों को अपने अधिकार मे सें और उद्यम सस्वस्धी कार्यों को सम्पन्न करें। फिर बाद से, एक 
उपयुक्त स्तर पर पहुँचने के पहचातु वह कार्य प्राइडेट उद्यगकर्ताओं को सौंप दें । किन्तु इस नीति 
से तो यह प्रकट होता है कि प्राइवेट उद्यमवर्ता उद्योगों को आरम्भ करने तथा जोखिम उठाने के 


शप्० 


कार्यों को पूरा करने में अस्मय॑ हैँ ज्वकि उनका असली काम ही यह है। यही नहीं, इसका यह 
मतलब भी होगा कि निजी सम्पत्ति के क्षेत्र में जानबूझ कर वृद्धि करना जबकि उससे समाज को 
कोई प्रतिफन प्राप्त होने वाला नही है। ऐसी नीति के अपनाने से अप्मानताओ मे जो वृद्धि होगी 
उसका अधिकाश जनसंख्या पर बडा अनैतिक एवं हतोत्साहक प्रभाव पड़ेगा । अतः ऐसी नीति का 
समथंन करने का कौई आधार नही है। अतः हमे सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदाव को बिना 
किसी न किसी विरोध के स्वीकार कर सेना चाहिए ओऔर राज्य को इस दात्त की बनुमति देनो 
चाहिए कि वह इसके द्वारा तियोजन को प्रभायज्ञाली एपं शक्तिशाली दना सके | 


यह तक बडा पुराना तथा आधारहीन है कि निजी उद्यम राजनैतिक समानता तेया 
लोकतस्तर के लिए बडा आवदयक है, विशेषकर ऐसे देशो में जो इन बातो मैं विश्वास करते हैं। 
रूह जाता है कि ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश मुख्यतः निजी उद्यम द्वारा ही 
अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकाप्त करने में समर्थ हुए हैं और केबल इसी रीति से में अपनी लोक- 
तल्नीय संस्थाओं का अनुरक्षण तथा विकास करने में समय हुए हैं। परन्तु यह अय॑ तो नहीं है कि 
अन्य देशों को भी अनिवायंतः ऐसा ही करना चाहिए । राजनैतिक समानता का ब्या अर्थ है जब 
आधिक अस्मातताएँ व्यापक रूप से विद्यमात हो। यदि लोकतल्त की स्थापना सही मारो मे 


करनी है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार को उद्यमो के द्वारा आर्थिक न्याय भी प्रदान 
किया जाए। 


राष्ट्रीकररण के अन्य उद्देश्य (00८ 09९८ ० )२३००॥४॥६४807) : 


(१) पृद्ध एवं संकट की स्थिति में--युद्ध जैसे राष्ट्रीय सकट के अवसरा पर भी प्रायः 
विवश होकर सरकार द्वार। कुछ आवश्यक उद्योगो का संचालन किया जाता है | रेलो दया युद्ध 
सामग्रियों के कारखानों का राष्ट्रीयकररण ऐसे ही अदसरो पर किया जाता है। ऐसा करने का 
उद्देश्य यह होता है. कि सरकार ऐसे उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को उचित दामो पर 
प्राप्त करने में समर्थ हो सके । युद्धकाल में, सरकारी यातायात तथा युद्ध सामग्री को सरकारी 
माँग बढ जाया करतो है। इन उद्योगों के गेर-सरकारी सचालन का अथ॑ यह होता है कि सरकार 
को इन चीजो के लिए ऊँची कीमतें अदा करनी होगी । कीमतों को बढ़ते से रोकने के लिए कीमतो 
पर नियल्रण भी लगाया जाता है परन्तु निजी उद्यमवर्ताओं के झोषण को रोकने के लिए वह 
पर्याप्त सिद्ध नहीं होता । अतः सरकार उन उद्योगो को अपने हाथ मे ले लेती है अयवा इस प्रकार 
का नियन्त्रण लगाती है जो लगभग उन उद्योगों को अपने हाथ मे लेने के ही बरावर होता है। 
ऐसा करने का अध॑ यह नहीं है कि इन उद्योगो का सरकारी सचालन अधिक वुद्यल होता है, अपितु 
केवल यह कि सरकार को वस्तुएं तथा सेवाएं बाज्दत मात्रा मे मन्दे दामों मे मिल जाती हैं। 
युद्धकात में किया जाने वाला राष्ट्रीयकरण सामान्यत केवल एवं अस्थायी कापंदाही होता है और 
वह इस्त वायदे के साथ किया जाता है कि युद्ध के बाद वह समाप्त कर दिया जायेगा । 


(२) एकाधिकार की स्थिति में--एकाथिकार (०००००७०७) वी स्थिति में मी उद्योगों 
के सरकारी सचालन का विशेष भहत्व होता है। जब किसी उद्योय मे विजी एकाधिकार स्थापित 
हो जाता है. तो उसका परिणाम यही होता है कि एकाधिकारी सामान्य जनता का शोषण क्रवे 
लगते है। ऐसे एकाधिकार जब जनोपयोगी तथा अन्य आवश्यक उद्योगों में स्थापित हो जाते है 
तो विशेष रूप से वे हानिकारक होते हैं। एक्ाधिकारी की प्रेरणा का इसके अलावा और कोई 
खोल नही होता कि बहू अपने निजी लाभो को मात्रा अधिकतम करे। इसी उहंश्य को सामने 
रखकर वह अपनी मुल्य तथा मजदूरी की नोतियों का निर्धारण करता है और इसी कारण अपनी 


श्षर्‌ 


उत्तादित वस्तु के सम्मरण (5एएए9) पर तथा श्रम की माँग पर तदानुसार प्रतिबन्ध लगाता है । 
उसके हाथों मे घन तथा आर्थिक चक्ति के केल्द्रीयकरण के हानिकारक आधिक एवं सामाजिक 
परिणाम सामने जाते है। एकाधिकार पर सरकारी नियन्त्र"५ लगाकर इनमे से कुछ बुराइयो को 
दूर किया जा सकता है। परन्तु इस तियन्त्रण से सारी बुराइयाँ दूर नही हो सकती वयोकि एका- 
धिकारी प्राय: उनमे से कुछ नियन्त्रणो से अपने को बच्रा ले जाते हैं और विभिन्न बातों को इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जिससे उनका वास्तविक उद्देश्य एवं प्रभाव निष्फल हो जाय। इस 
सम्बन्ध में अपनाया जाने वाला सबसे उपयुक्त पग प्रायः यही होता है कि उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाय । गैर-सरकारी एकाधिकार को सरकारी एकाधिकार मे बदलने का परिणाम सदा 
ही उद्योग के अधिक कुदल संचालन के रूप मे सामने आता हो, ऐसी बात तो नहीं है, हाँ यह 
अवद्य है. कि इससे निजी उत्पादको द्वारा उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों का किया जाते वाला झोपण 
अवश्य समाप्ठ हो जाता है । जनोपयोगी उद्यमो के सम्बन्ध में, एक निश्चित लाभ यह होता है कि 
समुचित मूल्यों पर सेवाओं की प्राप्ति सम्भव हो जाती है। और जब उद्योग मूलभूत उद्योग होता 
है तो चूंकि उसकी उपज अन्य उद्योगो को उचित मूल्य पर प्रदान की जाती है अतः अन्य उद्योगों 
को उससे बड़ा लाभ होता है । 


(३) प्राकृतिक साधनों को सुरक्षा के हेतु--राष्ट्रीयकरथ का अन्य उद्देश्य होता है देश 
के प्राकृतिक साधनों का रक्षण | ऐसे साधन विशेष रूप से खनिज साधन प्रकृति द्वारा सीमित 
मात्रा मे ही प्रदत्त होते हैं दीघंकाल में देश के कल्याण की हृष्टि से यह अत्यावश्यक होता है कि 
उनके उपयोग मे फिजूलखर्ची न हो । खनिज उद्योगो का संचालन जब निजी उद्यमकर्ताओ द्वारा 
किया जाता है तो प्रायः उनके उपयोग में कुछ न कुछ फिजूनखर्ची होती ही है। अतः खानो का 
सरकाएँ स्वामित्व एवं सरकार द्वारा ही उनका सचालन बड़ा महत्वपूर्ण है। अनेक देशो मे, 
कोपलों व अत्य खनिज उद्योगो का तथा तैल उद्योग का राष्ट्रीयकरण इसी कारण से किया गया 
है । कुछ देशों मे, उदाहरणत:ः ईरान मे, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण मुख्यतः इसको विदेशी प्राइवेट 
कम्पनियों के नियन्द्रण से छुटकारा दिलाने के लिये ही किया गया था । अन्य खनिज पदार्थों की 
तरह ही तेल भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी देश के प्राम सीमित मात्रा मे ही होता है, 
अत: उसका प्रवत्ध व नियन्त्रण विदेशी हितो पर नहीं छोडा जा सकता । दीघंकाल मे इन साधनों 
का उपयोग एवं शोपण देश के हितों के अनुसार ही होना चाहिए। अत. विदेशी सरकारों एवं 
विदेशी हितो के प्रबल विरोध के बावजूद उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । 


(४) उद्योगों का प्तरकारी स्वामित्व एवं सरकारों संचालन अन्य भी अनेक कारणों से 
किया जाता है--सरकारी क्षषवा सर्घ-सरकारी प्रकृति की वित्तीष संस्याएँ प्रायः सरकार द्वारा 
अपने हाथ मे ले ली जाती हैं। केन्द्रीय बैंक अनेक देशो में एक राष्ट्रीयकरणकृत संस्था के रूप मे 
कार्य करता है। उद्योगों के लिए जो वित्त तिगस बनाये जाते हैं वे सरकार द्वारा ही बच्छी प्रकार 
संचालित किये जाते हैं। थे व्यापारिक संस्थायें जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हितों से एकाधिकारी 
व्यापार करना होता है, सरकारी उद्यमो के रूप में ही कार्य करती है जैसे कि भारत मे राज्य 
व्यापार निगम (8/6 "४8808 0०७०7४॥०॥) । द्वितीय विष्वयुद्ध के पश्चाद अनेक देशों मे 
पुनतिर्माण के लिए स्थापित किये जाने वाले उद्यम सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत ही थे, उदाहरणतः 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे पुननिर्माण वित्त निगम (ऐेटटणा#एणसणा सिण्या०३ एजए0:80607) । 
कभी-कभी सरकार उद्योगो को इसलिये भी अपने हाथ मे ले लेती है कि जिससे बुछ हानिकारक 


पदार्थों के उपभोग को प्रतिवन्धित किया जा सके । अफीम के उत्पादन तथा विक्रय के सम्बन्ध मे 
भारत मे यही किया गया है । 


श्घ२ 


(५) आवश्यक सेवाओं के हेतु--कुछ सरकारी सेवाएँ होती हैं जिनका संचालन सदा 
सरकार द्वारा ही किया जाता है, उदाहरण के लिए डाक, तार व टेलीफोन आदि। वैसे मे 
वाणिज्यिक उद्यम है परन्तु इनका सचालन यदि सार्वजनिक हित में किया जाना है तो केवल 
सरकार द्वारा ही किया जा सकता है । नगरो तथा कस्वों भे जल-पूर्ति का कार्य सामान्यतः तगर- 
पालिकाओ द्वारा किया जाता है। अनेक देशो मे विजली के सम्मरण को व्यवस्था भी इमी प्रकार 
की जाती है। ये सेवाये ऐसी प्रकृति की है कि उनकी कुशलतापूर्ण व्यवस्था वेवल सरकारी अधिका- 
रियो द्वारा ही की जा सकती है । 
सरकारो उद्यमों के विरुद्ध तर्क (#४०णद्या5 82075 70७॥० छााधा5०5) ; 


कुछ परिस्थितियों में सरकारी उद्यम को न्‍्यायोचित कहा जा सकता है, उदाहरणतः 
गुद्धकाल से अथवा एकाधिकार की स्थिति मे । किक्तु उद्योगों के संचालन के लिये यह सर्वोत्तम 
कुशल तरीका नही है । इसमें कोई सम्देह नहीं है कि एक सरकारी उद्यम निजी उद्यम के मुकाबले 
उतने ही वेतन पर एक अधिक कुशल तथा योग्य मंनेजर अथवा इंजीनियर प्राप्त कर सकता है । 
इसका कारण सरकारी नौकरी के प्रति लोगो का अधिव आक्पंण उसका जनसेवी प्रयोजनों के 
प्रति भुकाव है। परन्तु यदि सभी बातों पर विचार बत्रिया जाय तो वहा जा सत्ता है कि एक 
सरकादी उद्यम तिजी उद्यम के मुकाबले अच्छी प्रकार संगठित नही होता । सरकारी उद्यमो का 
प्रबन्ध प्रायः उन संस्थाओं (७००८5) द्वारा किया जप्ता है जो कि राजनैतिक आधारो पर धुनी 
जाती है। इन उद्यमों के कमंचारी इन घुनावो के मतदाताओं में से ही होते हैं। इसी कारण 
कार्य के गम्बन्ध मे इन उद्यमों के प्रबन्ध संस्थाओं का मार्गदर्शन व्यावसायिक आधार पर न किया 
जाकर राजनैतिक आधार पर किया जाता है। कभी-कभी प्रवन्ध-ब्यवस्था उन सिविल सेवको 
से सम्बद्ध होतो है जो कि एक ऐसी सत्ता के अघीन होते है जो कि घुनी जाती है। इन लोगो में 
व्यावसाथिक साहस वही होता और न ही ये व्यावसायिक सिद्धान्तों का पालन करते हैं । यहाँ 
तक कि जब किसी उद्यम का प्रबन्ध व्यावसायिक आधार पर संगठित की गई विशेष सत्ता द्वारा 
किया जाता है तव भी स्थिति काफी भिन्न होती है। जब सरकारी उद्यम की तुलता एक नियन्त्रित 
निजी उद्यम से की जाती है तो हो सकता है कि सरकारी उद्यम की कार्यदुशलता अधिक हो, परन्तु 
स्वृतन्त्र एवं अनियन्त्रित निजी उद्यम से तुलना करने की स्थिति में ऐसा नहीं होता । 


कभी-कभी सरकारी उद्यमो के सम्बन्ध भे ऐसा प्रतीत होता है कि समृद्ध, उन्नत तथा 
उच्च क्षमता वाले हैं। ऐसा प्राय. इसलिये होता है क्योकि उन्हें कुछ ऐसे लाभ तथा सुविधाएँ 
प्राप्त होते है जो कि प्राइवेट उद्यमो को उपलब्ध नही होते । कभी-कभी ऐसा होता है कि इतको 
भूमि मुफ्त मिल जाती है अथवा प्राइवेट उद्यमो वे मुकाबले अधिक अच्छी शर्ता पर मिल जाती है 
या वे इस स्थिति में होते हैं कि अधिक आसान दर्तों पर बॉण्ड जारी कर सकें। अतः उनकी 
लागतें (००४५३) उससे कम दिखाई देती है जितनी कि वे वास्तव में होती है। इन उद्यमो की 
स्थिति मे प्रायः बहुत से खर्चे अन्य खातो में डाल दिये जाते है, उद्याहरण के लिए विसी नगर 
नी ट्रॉम्वे सडको पर होने वाले खर्चो को सडक खाते मे डाल सकती हैं । इस प्रकार, उनकी स्थिति 
का एक गलत चित्र जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी सरकारी 
उद्यम यह चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उनके प्रतिहन्द्री बुछ ऐसी शर्तों को पूरी करें जो दि 
प्तिवन्धात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए, प्राइवेट वस सेवामो को रास्तों तथा ले जाये जाते 
दाले यात्रियो आदि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी झर्तों के अन्तर्गत काम करना पड सकता है जो सरकारी 
वस सेवाओं प्र लागू न होती हो और जिनसे प्राइवेट सेवाएँ हानिप्रद स्थिति मे रहती हो । इस 
प्रकार, सरकारी उद्यम्रों का कुदाल सचालन पूर्णतया भूठा तथा दिखावटी होता है । 


घ््श्‌ 


में लगा दिया जाएं। इसी प्रकार आधिक विकास के परिणामस्वरूप क्ंपि उत्पादन में भी वृद्धि 
की आशा की जा सकती है। किन्तु यदि कृपको ने खाद्यान्नो के अपने उपभोग में वृद्धि कर दो तो 
उसका परिणाम यह होगा कि विकाऊ फालतू खाद्यान्न जो कि बढती हुई शहरी जनसय्या को 
दिलाने के लिए आवश्यक होगा, कम पढ़ जायेगा। अत- परोक्ष कराधान का उपयोग कृपि को 
बढती हुई फालतू उपज को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रो की ओर को स्थानान्तरित करने में किया 
जाता है । 


भअया अनिवार्यताओं पर छर लगाया जाये ? : 


इस प्रश्म के वारे में अवश्य कुछ भ्रम है कि दस्तु कर अनिवाय आवश्यकताओं पर लगाये 

जायें या नही । भारत के कराधान जाँच आयोग (]4१७00॥ :0ध079 (०ग़ञधक्राणा) का तो 
इस सम्बन्ध में यह कहना है कि “वस्तु करो से ठोस प्राप्तियाँ होने के लिए तथा भर्वव्यवस्था के 
अन्तगंत सम्पूर्ण रुप भें (35 6 ७४॥०)०) उपभोग पर उल्लेखनीय रोक लगाने के लिए, यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उत्पादन कर तथा विक्री करो का विस्तार थोडी आय वाले वर्मों द्वारा उपभोग 
की जाने बाली बस्तुओ तथा ऐसी वस्तुओं तक भी किया जाए जिन्हे कि सामान्यत अतिवाय आव- 
प्रयकता की पस्तुएँ कहा जाता है ॥“““यदि साधनों के अन्तरण (कवारदाजणा णी7९5०एए८४) 
द्वारा सरकारी विनियोग के लिए ययेष्ट मात्रा भे धनप्राप्ति के सम्बन्ध मे आएवस्त होगा है तो 
अमिवायें आवश्यकता की वस्तुओं तक करो का विस्तार करना ही होगा ।/2४ आयोग ने आगे कहा 
है कि "इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि वित्ासिता तथा अधे-विलासिता की वस्तुओं की 
५3 [त सख्या पर अच्छी ठोस दरो से अतिरिक्त कर लगाये जाएं और उसके साथ-साथ सामूहिक 
ग (77455 ००7959707॥07) के पदार्थों पर अपेक्षाइत नीची दरों से व्यापक आधार बाले कर 
लगाये जाएँ।”!” इस प्रकार इस सम्बन्ध में एक उच्चाधिकार समिति (९0 ए०७थ ९०घाणा((९९) 
की अधिकृत राय (300007/80४6 0छ०॥) प्राप्त है कि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं पर 
बस्तु-कर लगाये जाएँ। इसके विपरोत, कुछ राजकोपीय हिद्धान्त वेत्ताओं” (॥8८8॥ (१८०४5) 
का मत यह है कि आ्थिक बिकारा की उद्देश्यपूर्ति के लिए अनिवार्य आावश्मकता बी चस्तुओ पर 
कर लगाने की वस्तुतः कोई आवश्यकता नही है । कारण यह है कि चूंकि अधिकाश जनता ऐसे 
देशों में पहले से ही केवल गुजारा मात्र करके अपना जीवनयापन कर रघ्दी होती है मत यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि अनिवार्य बस्तुओ (7०८८४६०४८७) के उत्पादत में तीब्रगति से वृद्धि की जाएं, और 
यही नही उन गैर-अनिवायें वस्तुओ का भी उत्पादन बढाया जाएं जो मजदूर वर्ग के उपभोग की 
प्ले णी भे आती हैं। इत वस्तुओं के उत्पादत में वृद्धि इसलिए भी आवश्यक है चूंकि कृछ्ा जतस्र्या 
कृषि व्यवसाय से उद्योगधन्धो मे काम पाने के लिए स्थानान्तरित्त होगी। अत उसके परिणामस्वरूप, 
मजदूर बर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओ की माँप में वृद्धि होगी, इस वृद्धि के दो कारण 
हैं : ([क) एक तो यह कि नये काम पर लगे हुए व्यक्ति अब उस समय की अपेक्षा अधिक उपभोग 
करेंगे जबकि वे केवल क्लाशिक रूप से कांप पर लगे हुए थे और (ख) दूसरा यह कि उत लोगो के 
उपभोग में भी वृद्धि की आशा फी जा सकती है जो कि कृषि में रह गये हैं। फिर एक बात यह है 
कि वस्तु करो का मूल उद्देश्य यह नही है कि अनिवायें वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग में की 
की जाए दह्कि उनका लक्ष्य तो यह है कि बचत के अनुपात में क्रमश. वृद्धि की जाए। इस लक्ष्य 
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श्द्ड 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण इसलिये भी महत्वपूर्ण होता है क्योकि यह बथाभाग न्याय 
अथवा अनुपाती न्याय (8000॥४6 ॥090०2) प्रदात करता है । आय तथा धन की असमानताओं 
को समाप्त करने का समाजवादी लक्ष्य सर्वोत्तम रुप मे तभी श्राप्त किया जा राकता है जबकि 
उत्पादन विनिमय तथा वितरण के साधना का समाजीकरण कर दिया जाय । अतः यह आवश्यक 
है कि कुछ उद्योग विशेषकर मूलभूत एव आधारभूत उद्योग, राज्य के ही स्वामित्व मे रहे और 
उसके द्वारा ही उनका सचालन किया जाय । इससे सरकार को एक कार्य मे और सहायता मिलती 
है और वह यह कि सरकारी क्षेत्र मे निवेश को नियमित करके सरकार आधिक क्रियाओं वा एक 
स्थिर स्तर बनाये रस सकती है । 
सरकारी उद्यमों को कुछ समस्याएं 
(50॥6 एण्छाशए5 ण॑ ?॥9र८ ट्राधिप्रा5०७) 
अथ॑व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की विद्यमानता से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न होती हैं 
जिनका समाघान उस क्षेत्र के बुशल कार्य-सचालन की दृष्टि से आवश्यक होता है। इन समस्याभो 
का सम्बन्ध सरकारी उद्यमों के संगठन से, उनको मूल्य-नीतियों से और श्रम .सम्बन्धों से है। 
सरकारी उद्यमो मे, स्ंगठनाप्मक ढाँचा ऐसा बनाना होता है कि जिससे उत्पादन मे अधिकतण 
क्षमता प्राप्त की जा सके । सगठन के अनेक रूप है जो कि अपनाये जा सकते हैं परन्तु देखता यह 
होता है कि कौन से उद्योग के लिए कौन-सा रूप ठीक रहेगा। मूल्य-नीति के अन्तंगत न केवल 
लागत के आधार पर कीमतो का निर्धारण करना होता है, अपितु यह प्रश्न भी विचाराधीन होता 
है कि सरकारी उद्यम लाभ कमाए या नहीं । सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों मे तो लामोपाज॑न 
न्थायोचित हो सकता है किन्तु अन्य में नहीं। अत. इस सम्बन्ध में नीति का सावधानी के साथ 
निर्धारण करना आवश्यक होता है। राज्य द्वारा प्रबन्धित उद्यमो में श्रम सम्बन्धो का रूप भी बडा 
विचित्र होता है। एक एकाधिशारी वी स्थिति मे होने के कारण, सरकारी उद्यम को श्रमिकों के 
साथ ऐसे सम्बन्ध रखने होते है जिससे ऐसा प्रतीत न हो कि श्रमिको का शोपण किया जा रहा है 
और साथ ही श्रमिकों को सगठव में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। 
राष्ट्रीयदरण किये गये उच्यमो का संगठन 
(प06 0॥इशथ्रांडशांण ता पिल्ञा०09॥5९त ॥270797585) 
सरकारी उद्यमों के संगठन के तीन मुख्य रूप है । सबसे पहला रूप है विभागीय संगठन 
का, जिसके अन्तंगत सरकारी उद्यम सरकार के एक विभाग के रूप में सचालित किया जाता है। 
डाकपघर, तार व टेलीफोन वी व्यवस्था अनेक देशो मे सरकारी विभागों के रूप में की जाती है ( 
इस रीति मे, सामान्य नीति तथा प्रवन्ध व्यापक सम्बन्धी बाते विधानसभा के प्रत्यक्ष नियन्त्रण के 
अन्तर्गत होती हैं । प्रबन्ध का दूसरा रूप सरकारी नियम (900॥० ००ए90:&॥07) हैं जिसका 
निर्माण एक विश्येप कानून द्वारा किया जाता है। निगम को सगठन के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट 
कार्य सौंपे जाते हैं और उद्यम के प्रबन्ध के सम्बन्ध में उसे पूर्ण स्वायत्तता (3०००7) प्राप्त 
होती है। सरवार तो केबल सामान्य नीति का निर्धारण करती है । निगम के खाते पृथर होते है 
जिनका सरकार द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता। प्रवन्ध का यह रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, « 
ब्रिदेन तथा भारत में अनेक सरकारी उद्यमों में अपनाया गया है। प्ुनिर्माण वित्त निगम 
(९९८००ञाए०॥००  एग्राभा०० (०फ॒ुणथ००) तथा देनेसी घादो सत्ता ([ट0656६ ५३|39 
#णाणा0) युक्त राज्य अमेरिका मे ऐसे तिगमो के उदाहरण है। भारत में दामोदर घाटी निगम 
(057०१६० ५89 (०ए०ए५॥००), विभिन्‍न वित्त तथा विकास निग्रम तथा जीवन बीमा निगम 
ऐसे सरकारी तिगरण (अशरध्ाण9 ००एण०७०७७) हैं जो सरदारी उद्यमो का प्रबन्ध करते है। 


१८३ 


सरकारी उद्यम जोखिम उठाने से हिचकते हैं और उधर ये जोखिम निजी ही उद्यमो 
की सफलता का मुर्य कारण होते है। सरकारी अधिकारियों द्वारा लाभ की आशा से जो क्रय- 
विक्रय किये जाते हैं वे उतको अलोकप्रिय बना देते है। गलत जोखिम झठाते के राजनेतिक परिणाम 
बड़े हानिकारक होते हैं। राजनैतिक दलो द्वारा उनकी लगातार आलोचना तथा दीका-टिप्पणी कौ 
जाती है और उनके द्वास यदि कोई गलत कदम उठाया जाता है वो उससे उतके सामने विनाशात्मक 
प्रकृति की रुकावट खड़ी कर दी जाती हैं। इसके अति रिक्त, यह हो सकता है कि सरकारी उद्यम 
अनुसन्धान व खोज पर कोई ध्यान न दें और पुराने तरीको पर ही जमे रहे । अतः वे केवल सुरक्षित 
एवं गैर-जोखिम वाले उद्योगो मे ही सफल हो सकते हैं, सब मे नही। 


जो सरकारी उद्यम सरकारी विभागों के रूप मे कार्य करते हैं अथवा तगरपालिवा 
जँसे राजमैंतिक संगठनों द्वारा संचालित किये जाते हैं। वे कभी भी अनुकूलतम आकार पर नहीं 
पहुँच पाते । मियन्त्रण का जो क्षेत्र एक उद्योग के कार्य-सचालन की हृष्टि से मितव्ययी होता है, 
यह आवश्यक नही है कि राजनैतिक संगठन द्वारा अधिकृत क्षेत्र के अनुरूप ही हो। यहां तक कि 
जब किसी उद्योग का प्रवस्ध एक स्वायत्तता प्राप्त त्रिमम द्वारा किया जाता है तब भो यह हो 
सबता है कि उसके सन्ालन का क्षेत्र नगर अथवा कस्बे की स्युनिसिपल सीमाओं तक सीमित हों। 
उदाहूरण के लिए, एक राष्ट्रीयक्रण कृत नस सेवा अथवा बिजली, ग्रेस तथा जब की पूर्ति, यह 
हो सकता हैं कि नगर की सोमाओ के अन्तगंत ही मंचालित की जाएँ। संचालित इकाई के लिए, 
सम्भव है यह रावाधिक आ्थिक आकार न हो । इस प्रकार, सरकारी उद्यम सदा ही सर्वाधिक कुशल 
परिस्थितियों मे काम करते हो, ऐसी बात नहीं है । 


निष्कर्ध (0000४५०४) : 


अनेक परिस्थितियों मे सरकारी उद्यमो का पद अधिक प्रबल नहीं होता। बे प्रायः 
ऐसी दक्षाओ के अन्तगंत कार्य करते है जो सर्वोच्च कुशलता उत्पन्न वही करती । उनके प्रबन्धकों 
में पहल तथा साहस का अभाव होता है जिसके विना उनका रूफल सचालन नहीं हो सकता। 
परन्छु इन दोयो के बावयूद कुछ उद्योगो में सरकारी उद्यम महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इन उद्योगों से 
सरकार का भाग लेना अधंव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। 


जैसा कि हम वतला चुके हैं, सरकारी उद्यम देश के आधिक विकास में महत्वपूर्ण भाग 
अदा करते है । निजी उद्यमी कुछ उद्योगो मे आये वही आते और चूंकि वे यूबभूत तथा आधारभुत 
उद्योग होते है अत. सरकार को ही आगे वढ़कर उनवी स्थापना करनी होती है। सरकारी उद्यम 
अयंब्यवस्था की प्रगति की दर का निर्धारण करते है और इस प्रसार वे आर्थिक विकास के गति- 
निर्माता है। उद्योगो के सरकारी सचालन के चाहे क्तिते भो दोप क्यों न हो, फिर भी इन दशाओ 
के अन्तगंत वे अनिवार्य है | 


फिर, एकाधिकार की स्थिति मे उद्योगो के सरकारी सनातन का विशेष गह॒त्व है। 
जनोपयोगी सेवाएँ तथा अन्य अनेक उद्योग केवल एकाधिकारी आधार पर ही स्थापित किये जा 
सकते है। इन मामलो मे निजी एकाधिकार का अर्थ है उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों का एकाधिकारिया 
द्वारा शोषण और उनके हाथो मे घन तथा आधिक दक्ति का केस्दीयकरण | मतः ऐसी दक्याओं को 
उत्पन्न होने से रोकने के लिये यहू आवश्यक है कि इन उद्योगो का स्वामित्व एवं प्रवन्ध सरकार 
द्वारा ही हो। इन मामलो में यदि निजी उद्यमो पर केवल सरकारी नियस्त्रण लगा दिया गया तो 
बह प्राय: सफल नहीं होता है। 


६६ 


किन्तु इस प्रकार के संगठत से सरकार एक विभाग तथा एक व्यावसायिक उद्यम के 
बीच आवश्यक भेद करने में असम्य रहती हैं और सरकार को जनता के साथ सामान्य करदाताओं 
के रूप मे नहीं बल्कि उन उपयोक्ताओं और उपभोक्ताओं (एड्टा5 अत ०0४४ए07278) के रूप में व्यव- 
हार करना होता है जो कि सेवाओं के लिए अदायगी करते हैं। विन्तु सरकारी विभाग तो लाल फीता 
शाही और विलम्वो के लिए प्रसिद्ध होते हैं ओर वे उपभोक्ताओं वी आवश्यकताओं के प्रति द्वतग्राही 
($0॥४५८) नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों का घुनाव एवं प्रशिक्षण 
सामास्यतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो कि उद्योगों एवं सेवाओं के संचालन से पूर्णतया 
भिन्‍न होते हैं। वे निर्धारित नियमों की हृढ व्यवस्था के अर्न्तगत और एक ऐसे वातावरण में काम 
करते हैं जहां कि हर एक व्यक्ति निर्णयों को स्थापित करने तया जिम्मेदारी अन्य लोगों पर डालने 
के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः इस प्रकार की प्रवस्थ-व्यवस्था वाले उद्यम में लोचशीलता का 
अभाव पाया जाता है। और इसमे उतनी मात्रा में कार्यक्षमता नही उत्पन्न की जा सकती जो अपने 
उत्तरदायित्वा को ममभते है। विभाग के अधिकारियों को उद्यम की समस्याओं के अलावा अन्य 
मामलो से भी निपदना होता है, अत. वे उद्यम के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे सकते और यही 
बहू तत्व है जो गैर-सरकारी उद्यमो की सफलता का मुख्य कारण है। अधिकारियों मे. जो व्याव- 
सायिक अनुभव तथा चातुय॑ का अमाव होता है उसे प्रशिक्षण (»णं॥8) से भी नहीं दूर किया जा 
और प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वायत्तता के न होने से वे शीघ्र निर्णय करने मे अप्तमय् रहते हैं। 
ससद मे अनेक वार्यों के सम्बन्ध में जो विवाद होता है तथा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कारण 
उनकी जोफ़िम उठाने की प्रेरणा मर जाती है। इसके अतिरिक्त, उद्यम से प्राप्त होने वाले लाम 
विभाग कै राजस्व में तया सरकार के सामान्य राजस्व मे मिला दिये जाते हैं और उन लाभो का 
उपयोग शायद ही कभी विकास के लिए किया जाता हो। 

इन कठिनाइया एवं कमजोरियो को हृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि संगठन के 
इस छप को यथा सभव थोढे उद्यमो तक ही सीमित रखा जाएं। यह व्यवसाय के निश्चित सिद्धान्तो 
के अनुसार पहलशक्ति (॥0/8॥५९), लोचशीलता, प्रशासत ठया सचालन को हतोत्साहित करता 
है । यह हो सवता है कि सरकारी विभागों वा प्रवन्ध कुशलता से किया जाए परन्तु जो चीज एक 
विभाग के लिए अच्छी है, सभव है एक व्यावसायिक सस्‍्या के लिए उपयुक्त न हो। एक विभाग 
का दैनिक प्रशासन, इसके नियम, विनिमय, तथा काय॑ पद्धतियाँ एक उद्यम के लिए अनुकूल नहीं 
बैठती जिसका कार्य कि केवल उत्पादव एवं विक्रय करना ही होता है। 
लोक निगम अयबा सरकारों निगम (8 एक) ए०फ्क्गाणा) २ 

सरकारी निगम एक ऐसी सामूहिकर संस्था होती है जिसका निर्माण विशेष विधान बता 
कर किया जाता है और डिसे एब खिझेष प्रगार का कौद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कार्प संप्पस्ल 
करने के लिए सुस्पष्ठ शक्तियां, कार्य तथा अधिकार-क्षेत्र प्रदान किये जाते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त 
निदेशक-मण्डल द्वारा इसरा प्रशासन होता है और यह मण्डल सरकार के प्रति ही उत्तरदायी होता 
है । पूँजी प्रदान करने अथवा हानिया की पूति करने के अलावा वित्तीय मामलो में यह पूर्ण स्वतस्त्र 
होता है । नीति सम्बन्धी वातो के अतिरिक्त श्रवन्ध से सम्बन्धित मामलों में यह वाफी सीमा तक 
संसदीय जाँच से मुक्त होता है । हाँ, मन्व्रिमण्डलीय नियन्त्रण के अवश्य यह अधीन होता है। केवल 
कुछ स्थितियों को छोडकर, इसके अधिकारी वर्ग में सिविल सेवा के लोग नहीं होते और उतकी 
भर्ती करने तथा पारिश्रमिक देने का वार्य स्वयं निगम के अनेक तिगमों द्वारा ही किया जाता है। 

विन्‍्तु एक निगम में ठीक वैसे ही लक्षण नही पाये जाते जैसे कि ऊपर बताये गये हैं । 
वास्तविकता यह है कि प्रत्येक निगम की प्रकृति तथा उसके लक्षणों का निर्धारण पृथदु-युप्क्‌ रूप 


श्ष्श 


संगठव का तीसरा रूप है गिश्चित पूंजी कम्पनी ([णया। #०्ण: ००णएश9) का सरकारी उद्यम 
भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तेंगत एक ऐसा मिश्चित पूंजी कम्पनो के रूप में पंजीकृत किये 
जा सकते हैं जिरपे सारे अथवा अधिकांश शेयर सरकार के हो। मिश्रित पूंजी कम्पनी अनेक 
मामलों में बहुत कुछ सरकारी निगम के ही समान होती*है किन्तु उसके निर्माण के लिए विशेष 
काबूव बनाने की आवश्यकता नहीं होती । 


इसके अतिरिक्त, संग्रझ के कुछ अन्य रूप भी हैं जो कि विशेष उद्योगों के लिए कार्य 
में लाये जाते हैं। नगरपालिकाएँ जल, बिजली व गैस की पूति तथा शहरी परिवहन जैसे, कुछ जनो- 
पयोगी उद्यमों का संचालन करती हैं। इन सेवाओं का संचालत समितियों के माध्यम से स्थानीय 
अधिकारियो “द्वारा किया जाता है। उद्यमो के संचालत के लिए स्थायो अधिकारीगण इन्ही समितियों 
के ग्रति उत्तरदायी होते हैं, कभी-कभी जब किन्ही भोगोलिक अथवा काय॑ सम्बन्धी कारणों से 
किसी एक नगरपालिका द्वारा उद्यम का कार्य-संचालन कठित हो जाता है, तो सम्मिलित सत्ताओओं 
अथवा साव॑जनिक बो्डों की स्थापता की जाती है। भारत मे, नदी घाटो प्रयोजनाओ के प्रबन्ध 
के लिए सरकार ने तियस्त्रण बोर्डों, (००४0] 0०७705) की स्थापना की है । सरकारी उद्यमो के 
प्रशासन का एक और भी उपाय अपनाया जाता है, विशेष रूप से सयुक्त अमेरिका मे, और वह है 
संचालन ठेके” (0[७६४४808 ००१४८) का इस उपाय के अनुसार उद्यम के प्रवन्ध संचालन का 
प्राइवेट कम्पनी को ठेका किया जाता है जिसके अन्तंगत॑ सरकार ढेकेदार द्वारा व्यय किये गये सभी 
खर्चे तथा उसकी सेवाओ की कुछ फीस उसको देने को सहमत हो जाती है। इस रीति से सरकार 
ग्रेर-सरकारी उधम का प्रवन्ध-चातुर्य एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ हो जाती है। सरकार 
इस रीति हारा किसी उद्यम को आरम्भ करा सकती है जिसे कि अन्त में बह स्वय अपने हाथो में 
ले लेती है 


सरकारी विभागीय संगठन (00५श7णव6ा 060श07००8] 07290590) : 

सरकारी उद्यमो के प्रवन्‍्ध की यह सबसे पुरानी रीति है और डाक, तार, रेलवे व 
देल्ली फोन जैसे फुछ सर्वप्रथम चालू किये गये उद्यम अनेक देशों भें विभागीय आधार पर ही घलागे 
जाते हैं । उनका संगठन तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था सामान्यतः बसे ही की जाती है जंसे कि अन्य 
सरकारी विभागों को होती है और उतके मामले में परम्परागत सरकारी कार्यों तथा सरकारी 
उद्यमो के बीच कोई अन्तर नहीं होता । संगठन के इस रूप का उपयोग सामान्यतः या तो ऐसे 
उद्यमो में होता है जिनका उद्देश्य सरकार को राजस्व प्रदान करना होता है अथवा प्रतिरक्षा उद्योगो 
में होता है जहां कि उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन की रीतियो आदि के सम्बन्ध में भारो गोपनीयता 
बरतने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में सरकारी उद्यम वजठ, लेखाकन ह़था नियन्त्रणो 
के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार अन्य सरकारी विभाग रहते हैं। इसमे भी अन्य विभागों 
की तरह सिविल सेवको का एक स्थायी स्टाफ होता है जिनकी भर्तों तथा सेवा की शर्तें बैसी ही 
होती हैं जैसी कि अन्य सिविल सेवको के लिए होती हैं। ऐसे उद्यम का संग्ढम आमतौर पर 
सरकार के किसी बड़े विभाग के एक उप-प्रभाय ($४०-०/४आ०४) के रूप मे किया जाता है और 
विभागाध्यक्ष (0६७९ ० ४॥६ 0६987077॥0) द्वारा उसका नियन्त्रण किया जाता है। 


इस प्रकार का संगठन राजनैतिक दृष्टि से उत्तरदायी अफसरो द्वारा उद्यम के नियन्‍्त्रण 
के विषय भें आश्वस्त करता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई काम गलत होता है अथवा यदि उद्यम 
की कार्य-प्रणाती से जनता अस्नन्तुष्ट होती है तो मामला संसद में उठाया जा सकता हैं। इस स्थिति 


में सरकार अपने उत्तरदायित्व को समभती है ओर अपनी जिस्मेदारियों को पूरा करने को इच्छुक 
एवं तत्पर रहतो है । 


१८८ 


यह तथ्य कि सरकारी तिग्रम के स्टॉफ में सिविल सेदा के लोग नहीं होते, दो प्रकार 
से बडा लाभप्रद है। सर्वप्रथम तो इसलिए क्योकि इसमे तियुक्त अधिकारीगण वाणिज्यिक उद्यम के 
कार्य मे प्रशिक्षेण प्राप्त किये हुए होते हैं किन्तु एक सरवारी विभाग मे नियुक्त अधिकारी वर्ग के 
सम्बन्ध मे ऐसा नहीं कह जा सकता, सरकारी निगम के अधिकारीगण को भी काफी मात्रा में 
सुरक्षा प्राप्त होती है परन्तु उनके कार्य ता वेतन बृद्धियां आदि ऐसे सामास्य नहीं होते जैसे कि 
सिविल सेवा मे होते हैं। निजी उद्यम के समाव सरकारी निगम में भी कठिन तथा कुशल श्रम के 
लिए सामान्य व्यापारिक प्रेरणाएं प्रदान की जाती हैं | दूसरे, सरकारी तिगम में पारिश्रमिक, सेवा 
की शर्तों तथा स्थापना से सम्बन्धित प्रश्तो के बारे मे ऐसा राजफरोपीय नियन्‍नण नहीं होता जैसा 
कि एक विभागीय सगठन में होता है। यद्यपि यह सत्य है कि सेवा सम्बन्धी मामलों में प्रायः 
मन्त्रियों का हस्तक्षेप होता रहता है किन्तु सिविल सेवकों पर जो व्यापक राजकोपीय नियस्रण 
लग्मू होता है उससे यह बिल्कुल भिन्‍त होता है + इससे राजकोप (४६४४७४७) के कार्यभार में कमी 
होती है और निगम को अधिक स्वाधीनता प्राप्त होतो है । 


सरकारी निगम यद्यपि वाणिज्यिक आधार पर काम करता है परन्तु यह आवश्यक 
नही है कि उसका उद्देब्य लाभोपार्जय का ही हो। सिगम सदा ही अपने कार्यों का प्रबन्ध ऐसी 
रीति से करता है जिससे हानियाँ न हो, कित्तु लाभ कमाना उप्तका मुख्य उद्देश्य नही होता । कानून 
सामान्यतः उस सावंजनिक उद्देश्य का तिर्बारेण कर देता है' जिसका कि प्रत्येक निगम को अनुसरण 
करना होता है । सरकारी निगम के वोई तथा उसके अधिकारियों (०॥ि०८४) से यह आशा की 
जाती है वे अपने को सावंजनिक हितो के रक्षक ममझेें, प्राइवेट उद्यम के अधिकारियों की तरह 
नहीं जो कि अपने मालिकों के निवेश के लिए उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रयलश्चील 
रहते है। इस प्रकार, सरकारी निगम के सचालन में लामोपाजंन के मुकाबले सेवा तथा राष्ट्रीय 
कल्याण की प्रेरणाएँ अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। 


मिश्रित पूंजी वाली कम्पनी (706 ॥07/ 800८ 0०णएथ) - 


निगम प्रकृति के संगठन का एक अन्य रूप है मिश्रित परूँजी कम्पती, जिसे भारत तथा 
अन्य अल्पविकसित देशो में विशेष रूप से लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अनेक स्थितियों में एक सरकारी 
उद्यम को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पदी के रूप में पजीकृत कर लिया 
जाता है और अधिनियम की घाराओ के अन्तर्गत उसे सरकारी कम्पनी माना जाता है । अधिनियम 
के अनुसार सरकारी कम्पनी उसे कहा जाता है जिसमे शेयर पूंजी का कमर से कम ५१ प्रतिशत 
भाग सरबार द्वारा अधिहृत हो । चुछ मिश्रित आधिक उद्यम ऐसे होते हैं जिसमे सरकारी तपा 
ग्रेर-सरकारी दोनो के ही हित भागीदार होते हैं विन्छु उसमे शेयर पूजी का आधे से अधिक भाग 
सरकार का होता है | ऐसे उद्यमो को भो सरकारी वम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता 
है। एक सरकारी कम्पनी मे विदेशी गैर-सरकारी हित भी भाग ले सकते हैं । 


सगठत का कम्पनी-त्प कुछ दशाओं में उपयुक्त रहता है। जब सरकार क्सी प्रचलित 
ग्रेर-सरकारी उद्यम वो अपने हाथो में लेती है तो वह उसके बहुसंख्यक शेयर खरीद कर ऐसा करता 
है। इस दक्शा मे सगठन के स्वरूप में कोई परिवर्तत नहीं किया जाता और उद्यम को सरकारी 
कम्पनी के रूप में पंनोह्त बर लिया जाता है। इसी प्रतार, जब्र सरकार विन्‍्ही देशी या विदेशी 
गैर-सरवारी हितो के साथ मिलकर प्सों उद्यम को आरम्म करना चाहती है तो संगठत का 
कस्पनी-सप (०००७००५ शिएग) ही उसके लिए सर्वोत्तम होता है। डिन्‍्तु भारत सरकार मे अनेह 
पूर्णतया सरवारी उत्तम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में चालू किये हैं। इस रीति में इत 
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से विधान मण्डल द्वारा किया जाता है और जिन कार्यों को सम्पत्न करने के लिए उसका निर्माण 
किया जाता है उन्ही के अनुरूप उसकी रचना की जाती है। ऊपर जिन लक्षणों का उल्लेख किया 
गया है, बह तो निगम की विशेषत्ओ का एक सामान्य विवेचत है; जवकि तथ्य यह है कि विशिष्ट 
कार्यो को सम्पन्न करने के लिए विशिष्ट प्रकार के निगमो की रचना की जाती है । तथापि, सरकारी 
उद्यमो के सम्बन्ध मे, सरकारी कार्य के प्रशासनिक साधन के रूप मे निगम का चुनने का एक 
सामान्य उद्देश्य होता है । यह उद्देश्य है लोचशीलता (0धांणाए) तथा स्पायत्तता (आणाणा५) । 
किन्तु यह स्वायत्तता केवल आन्तरिक प्रबन्ध के मामलों तक ही सीमित रहती है । सरकार को इत्त 
सम्बन्ध में व्यापक अधिकार ध्राप्त द्वोते हैं कि वह राष्ट्रीय हित के मामलो भें मैनेजरों को अनुदेश 
(7776॥07) जारी कर सके और आत्तरिक प्रवन्ध की कुछ बातों सहित अन्य मामलों मे हस्तक्षेप 
कर सके । आन्तरिक मामलो में सरकारी हस्तक्षेप कितनी मात्रा में होगा यह कुछ तो विभिन्‍न 
सप्रयो में प्रचलित परिस्थितियों पर निमर होता है और कुछ इस वात पर निर्भर होता है कि निगम 
से सम्बन्धित कातूतों तथा विनिमयो (620७)2॥0॥9$) का सरकार किस प्रक्नार विश्लेषण करती है । 
अत: मैनेजर अपने कार्यो का कुशतता से सम्पादन कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकारी 
अधिकारी तथा मत्तीगण (॥75&25) अपनी झक्तियो तथा अधिकारों का विवेक एवं समम के 
साथ प्रयोग करें । 


निमम के मामलों में सरकारी नियन्त्रण की मात्रा देश-देश मे मौर एक ही देश में भी 
निगम-तिगम मे भिन्‍न होती है । कुछ देशो में तो यह नियन्त्रण इस प्रकार होता है कि सम्बन्धित 
उद्योग के लिए जिम्मेदार मन्‍्त्री को कानून द्वारा कुछ शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं। मन्त्री 
सामान्यतया निग्रम के लिए एक प्रवस्ध-मण्डल (80५वणा॥ए्ट 00070) अथवा प्रव॒न्ध-संध््या की 
निमुक्ति कर देता है । यह मण्डल अपने पूंजी-निवेश के कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने में तथा अनु- 
सधान व प्रशिक्षण की यौजनाओं का निर्माण करने मे मम्त्री से प्राय: विचार-विमर्श करता है। 
अधिकाश मामलों में, निगम को उस पूजी के सम्बन्ध में, जो कि वह बाहर से प्राप्त करना चाहता 
है, मन्‍्त्री की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। मनन्‍्त्री निगम की वापिक रिपोर्ट तथा उसका 
हिसाब-क्ताब प्राप्त करता है और उसे ससद के समक्ष रखता है | वह निगम के मण्डल को सामान्य 
प्रकृति के निर्देश दे सकता है। वह निगम से उसके कार्यो से सम्बन्धित मामलों की कोई भी ऐसी 
सूचता मांग सकता है जिसे कि वह निगम की सामान्य नीति पर अपना नियन्त्रण लागू करने के 
लिए आवश्यक समझे । 


सरकारी निमम स्वय को बिना किसी प्रकार राजनीति से सम्बद्ध किये ही वाणिज्यिक 
उद्यम का बार्य मम्पन्न बरती है । सरकार केवल सामान्य नीति का निर्धारण करती है और आम- 
तौर पर आन्तरिक मामलो मे कोई हस्तक्षेप नही करती । मन्त्री को यह शक्ति प्राप्त होती है कि 
वहूँ क्नेक मामलो के सम्बन्ध मे मंनेजरो को हिंदायते दे | इन मामलो मे कभी-कभी दिन प्रतिदित 
के प्रधन्ध से सम्बन्धित मामते भी होते है | परन्तु जद मन्‍्दी सरकारी निगम के वास्तविक उद्देश्य 
को मान्यता प्रदान करते हैं तो दिन प्रतिदित के मामलो मे सरकार का हस्तक्षेप कम होता है ! उस 
स्थिति मे, निगम राजनोतिक बातो से दूर रहकर एक सच्ची व्यावसायिक संस्था के रूप मे कार्य 
कर सकता है | एक सरवारी उद्यम उतना हो वाणिज्यिक उद्यम होता है जितवा कि अन्य कोई । 
किन्दु सरकाही विभाग के रूप में उसका प्रवस्ध करना कार्य-सम्पादन का सर्वोत्तम तरीका नही है । 
सह माल का उत्तादन करता है तथा उसे बेचता है अत. यह आवश्यक है कि वाजारों से उसका 
सम्पर्क बना रहे । यह उम्त कार्य को कुशलवापूर्ंक केवल तभी सम्पन्न कर सकता है जबकि उसका 
प्रवल्थ पूर्णतः व्यावसायिक आधार पर ही क्या जाए। 
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बचत होती है अथवा घाटा, और अनेक स्थितियों मे इनमे से एक न्‍्यायोचित नहीं होता। इसके 
अत्तिरिक्त उद्यम के कुछ क्षेत्रे मे, एक और इकाई को उत्पन्न करने की अतिरिक्त लागत या तो 
नगष्य (7८४षट0/6) होती है या शून्य (ट८४०) । उदाहरण के लिए, परिवहन (हव्याघ्छणा) की 
स्थिति मे, एक और यात्री को ले जाने की सीमान्त लायत शून्य होती है। ऐसे उद्यमो में जहां कि 
उपयुक्त क्षमता शेष होती है, वस्तु अथवा सेवा की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन व्यवहारतः नहीं के 
बराबर होता है। जब निश्चित लागतें (960 ००४७) कुल लागतो का एक बडा भाग होती हैं, 
तो सीमान्त लागत बहुत कम होती है और उस स्थिति में उसे मूल्य-निर्धारण का बाधार नहीं 
बनाया जा सकता । 


चूँकि सीमान्त लागत पूल्य-निर्धारण की एक उपयुक्त कसौटी नही बन सकती, अतः इस 
उद्देश्य के लिए किसी अन्य आधार का उपयोग करना होगा । लागू होने वाला सिद्धान्त ऐसा होता 
चाहिए जौ कीमतो को इस प्रकार निश्चित करे कि जिससे कुल लागत कुल बाय के बराबर हो 
जाए और उद्यम को न लाभ हो न हानि । दो कारणों के आधार पर ऐसा करना न्यायोचित है। 
सर्बप्रथम तो, केवल लागतो की हो पूर्ति करके, सरकारी उद्यम अपनी मूल्य-नीतियो के स्फीतिकारी 
(0॥300॥श9) तथा अवस्फीतिकारी (6९॥४४००»9) प्रभावों से बच सकते हैं । उद्यम अपने द्वारा 
प्रयोग किये गये उत्पादन के उपादानों को भुगतान करके तो द्रव्य का चलन (००2४०) मे 
रखता है ओर अपनी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य वसूल करके द्रव्य को चलते से वाहर करता है | 
इसमे होते वॉली कसी भी कमी अथवा घाटे का प्रभाव स्फीतिकारी होता है बशतें कि आर्थिक 
व्यवस््या के किसी अन्य भाग में कुछ बचत करके उसकी पूर्ति न कर लो जाए | इसी प्रकार, बेशी 
(5090७) का प्रभाव अवस्फीतिकारी होता है । तथापि, यह हो सकता है कि एक निगम का लाभ 
अन्य निगम की हानि से सस्तुलित हो जाए, परन्तु ऐसा सयोग कभी ही होता है। दुसरे, केवल 
लागतों की पूर्ति करके, न उससे अधिक न कम सरकारी उद्यम अत्यधिक अथवा न्यून-विस्तार 
(०एथ ०7 णा0श-७ 08900) की सम्भावना को भी समाप्त कर देते हैं। यदि वस्तु की कीमतें 
अधिक नीची निश्चित की जाती है तो उसके उत्पादन का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, और पदि 
कीमत अधिक ऊँची रख्ली जाती है तो उसका उत्पादन अनुचित रूप से सीमित हो जाता है। यह 
तक उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से लागू होता है जिनकी माँय की मुल्य-सापेक्षतरा (ज़ांटट- 
६]9५0(५ ०( 6९800) ऊँची होती है! 


ऐसा ही सिद्धान्त उन विभिन्न वस्तुओं वी कीमता को निश्चित करने के लिए लागू 
किया जा सकता है जबकि कसी उद्यम द्वारा एक से अधिक वस्तु या सेवा का उत्पादन किया 
जाता है। इस नियम को समानता एवं साधनों के समुचित बेंटवारे के आधार पर न्यायोचित 
ठहराया जाता है । इस सिद्धान्त को लागू करने मे कठिनाई तब उत्पन्न होती है जबकि विभिन्न 
जत्पादित पदार्थों की एक समान ऊपरी लागतें (०ए७४४९४० ००४४) होती हैं। ऐसे मामलो में ऊपरी 
लागतों का विभिन्न पदार्था मे समुचित रूप से वितरण करना होता है । जब विभिन्न पदाएं प्रतियोगी 
है ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सीमान्त लागतो के अनुरूप होती हैं। इस स्थिति में ऊपरी 
लामता का उपयुक्त बेंटदारा यही हो सकता है कि सीमान्त लागत मे इतना व्यय और जोड़ा जाएं 
जिससे एक स्थिति मे ऊपरी लागतो की पूर्ति हो जाए और जो ठोक उतने ही व्यय के बराबर हो 
जितना कि अन्य प्रतियोगी स्थिति (०णगएटएट ०७४६) में जोडा यया हों॥ जब सेवा के विभिन्‍न 
राम प्रतियोगी नही होते, तो उस स्थिति में यह भी जरूरी नहीं होता कि विभिन्‍न कीमतें मिल्‍्न- 
मिलन लायतो वो सीमाम्त पर पूर्णतया यथार्थ रुप में प्रभावित करें और तब ऊपरी लागतों का 
इंटवारा यातायात जितना बहन करेगा! के सिद्धान्त के अनुसार किया जा सकता है। 
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उद्यमो का संचालन विशुद्ध वाणिज्यिक उद्यमो के रुप मे करना सम्भव हो जाता है और उसमे 
संमद का कोई अनुचित हस्तक्षेप नही होता । 

इस रूप (0४) के वावजुद, सरकारी कम्पनियाँ सरकार तथा संसद के प्रति अपने 
सर्वधानिक उत्तरदायित्वों से मुक्त नही हो सकती । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के लिए 
महू आवश्यक होता है कि वह संसद (ए»7]७जा०॥0 के दोनों सदनो के समक्ष प्रत्येक सरकारी 
कम्पनी के कार्यो से सम्बन्धित रिपोर्ट रखे और उसके हाथ ही आडिट रिपोर्ट की एक प्रति तथा 
उस पर भारत के नियन्त्रक व. महालेसा-परीक्षक (0०माफण्णाल छत 83607 ठथ्याशभ 
]707) कौ टिप्पणी भी प्रस्तुत करे । नियन्त्रक व महासेखा परीक्षक को यह अधिकार प्राप्त है कि 
वह एक सरकारी कम्पनी के खातो के लेखा-परीक्षय (8007) के तरीके के बारे गे निर्देश जारी 
करे और स्वयं नियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसका अनुप्रक लेखा-परीक्षण भी करा सके । इसके अतिरिक्त, 
लेखा-परीक्षण की रिपोर्ट नियन्त्रक व महालेस्ता परीक्षक को भेजनी होती है 4 


इस प्रकार, कम्पनी मे सरकार सबसे बडी शेयरघारी होती है और एक सरकारी 
कम्पनी में निदेशको (97००४०:७) की नियुक्ति सरकार द्वारा ही की जाती है। निदेशको से यह 
भाशा की जाती है कि वे जनता के हितो के अनुप्तार ही कम्पनी के कार्यों का प्रबन्ध करेंगे । यद्यपि 
महू सत्य है कि इस स्थिति मे गैर-सरकारी कम्पनी के समान शेयरधारियों द्वारा चुनाव नही किया 
जाता, परन्तु यहू कहना भी गलत है कि सरकार के निर्णय किसी एक ही व्यक्ति द्वारा किये जाते 
हैं । वस्तुतः वे निर्यय उन सभी लोगो के होते हैं जिनसे मिलकर सरकार का निर्माण होता है । 
यही नही, ये निर्णय शेयरघारियो के बेमेल संगठन के मुकाबले अधिक परिपक्व तथा छोस होते हैं। 


यदि समुचित स्वायत्तता प्रदान की जाए तो सरकारी कम्पनी उसी तरह का कर 
सकती है जैसे कि कोई भी वाणिज्यिक उद्यम करता है। स्वायत्तता से उद्यम स्वाभावित हिंतों के 
अनुसार कार्य करता है और साथ ही साथ इससे उसकी प्रशासनिक स्वाघीनता तया प्रबन्ध सम्बन्धी 
उत्त रदायित्व बना रहता है। उधर संसदीय नियत्रण ठया लेजा-परोक्षण (8००॥) के सम्बन्ध में 
नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ कम्पनी को बहुत अधिक स्वतन्त्र होने से रोकती हैं । 

सरकारी निगम के मुकाबले सगठन के कम्पती रूप में अधिक लोचशीलता पाई जाती 
है। परन्तु भारत मे सगठत के इन दोनो ही रूपो के बीच धुनाव का सामान्य सिद्धान्त यह रहा है 
कि मिश्रित पूजी कम्पनी को ती वहाँ उपयुक्त माना जाता है जहाँ कार्य की प्रकृति ठोस रूप मे 
वाणिज्यिक होती है और सरकारी निगम को वहां महत्वपूर्ण समझा जाता है जहां कि उद्यम ऐसे 
कार्य सम्पन्न करता है जिन्हे कि सरकार के कामो का ही विस्तार मात्र कहा जा सकता है, उदाहरण 
के लिए, सिंचाई जल विद्यत्‌ शक्ति, नदी घाटी योजनाएँ आदि । 
सरकारो उद्यमों को मूल्य-नोति (78० एल०७ ए००७ ०6 एचछ॥० छण्माव्कुश5०3) : 


सिद्धान्त रूप मे, सरकारी उद्यमो को अपनी कीमते सोमान्त उत्पादन-लागत के आधार 

पर निश्चित करनी चाहिए। इस विधि से साधनों के अनुकूल॒तम उपयोग का आश्वासन मिलता 
है। सीमान्त लागत के सिद्धान्त (परशहांश् ८००४ ज़ांगण्ण्रा)) को लागू करके मूल्य-व्यवस्या 
([४08 ॥02९॥॥॥ांधण) का उपयोग किया जाता है जिससे साधनों का आधिक वितरण करना 

, सम्भव होता है । परन्तु व्यवहार मे, सीमान्त सागत का सिद्धास्त कठिनाइयाँ उत्तत्न करता है । 
सीमान्त लागत का निर्धारण प्रायः अनिश्चित तथा मनमाना होता है । जब किसी उद्योग को घटती 
या बड़तो लागतो के बीच से गुजरना होता है तो उस रिथिति मे सीमान्त लागतें औसत लागत से 
अधिक कम होतो है, और यदि कोमत सीमान्त लागत के बराबर होती है तो उच्चम को या तो 


श्ध्र 


उपायों में से कौन-सा उपाय अपनाया जाए, यह एक विवाद का विषय है और इस मामले पर 
विचारकों के अलग-अलग विचार हैं। 

सरकारी उद्यमों के लिए लागो को नोति को मुख्यद. इस आधार पर न्यायोचित 
ठहराया जाता है कि लाभो से राजकोप को सावन प्राप्त होते हैं। अल्पविकसित देशों 
मे, विशेष रूप से वहाँ जहाँ कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार को आथिर विकास की प्रत्रिया 
क्या एक अग माना जाता है चूंकि निजी क्षेत्र के विस्तार को मात्रा कम हो जातो है अत 
करावान ते प्राप्त होने वाली सरकारी आय भी कम हो जाती है सरकारी क्षेत्र के उद्योग यदि 
निजी अथवा गर-सरवारी क्षेत्र में होते तो अवश्य लामोपाजंन करते और उन लाभो का कुछ भाग 
करो के रूप में सरकार के पास आता । कभी-कभी, उद्योगो का राष्ट्रीयकरण इसलिये क्या जाता 
है कि जिससे उनके विश्ञाल लाभों को निजी व्यक्तियों के पास जाने से रोक कर सरकारी खजाने 
को ओर को मोडा जा सके इसके अतिरिक्त जब आथिक विकास के लिए विज्ञाल साथनों की 
आवश्यकता होती है तो सामान्य साधन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। सामू- 
हित बचतें, वर्तमान समय मे, व्यवसाय के विस्तार मे महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, अत सरकारी 
क्षेत्र के उद्यमों को भी ऐसी ही नीति का अनुसरण करना चाहिए । उद्यमों मे होने वाले लाभो का 
उपयोग या तो उन्ही उद्योगों में पुतनिवेश के लिए क्रिया जा सकता है अथवा कही अन्यत्र विकास 
के लिए । 

फिर, सरकारी उद्यमों का एक सामाजिंक कार्य यह होता है कि वे श्रमिकों के लिए 
वल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था करें| श्रमिक्रो को निर्याह निधि, बेरोजगारी सहायता, बृद्धावपत्या 
पेन्शन तथा कामभिक सुरक्षा योजनाओं की अन्य सुविबाएँ प्रदान क्ये जाने के अतिरिक्त, एक प्र- 
कारी उद्यम से यह भी आश्या की जाती है कि वे बेशो-श्रम (5७०७४७४ 40०07) बनाये रखें । अतः 
भूल्य-मीति इस प्रक्चार की बनानी होती है जिससे कि उद्यम का उक्त उद्देदय के लिए ययेप्ट मात्रा 
में घन प्राप्त हो सके । ऐसा करने से उद्यम इस गोग्य नहीं बनता कि वह सामान्य अर्य में 
देशी प्राप्त कर सके, बल्कि इससे उसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य के लिए साधन प्राप्त हो 
जाते हैं। 

(१) प्रसन्‍्यकोोय कुशलता में चूद्धि (77070055 गम्शाउड॒द्वाढ] ८हएा०ा९५४)--लागी की 
नीति के पक्ष में एक अन्‍य तक यह दिया जाता है कि वेश (४४9७५) प्राप्त करने के लक्ष्य से 
प्रबन्ध सम्बन्धी क्षमता मे वृद्धि होती है । प्रवन्धको को यह अवसर मिलता है कि वे अनुकुलतम 
उत्पादन और निम्न लागतों के रूप में अपनी सफलताओ का प्रदर्शन कर सकें । जब लाभो को 
अधिरतम करने की नोति अपनाई जाती है तो लागठो को न्यूनतम करने के अधिकतम प्रयत्न किये 
जाते हैं। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि एकाधिकारी स्थिति में होने के कारण सरकारी उद्यम काफी 
उच्च स्तर पर कीमतों का निर्धारण करके इस दिशा में काफ़ो महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता 
है परन्तु जब लाभ ही मुल्य उद्देश्य बन जावा है, ठब तो सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही भिन्न हो जाता है 
ओर प्रदन्धकों पर इस वात का मनोवंज्ञानिक दवाद पड़ता है कि वे लागत सम्बन्धो क्षमता को 
अधिकतम करने के लिए कार्य करें। ऐसी परिस्थितियों मे लाभ उद्यम के आधिक संचालने का 
सूचक होता है और लाभो का न होना सावनों के अपव्ययो उपयोग का चिन्ह होता है। 
विपक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले तके: 

(१) नाम मूल्य नीति के एकमात्र लक्ष्य नहीं बन सकते (छाणी॥ ल्थ0 70/ 98 ६06 
॥गरश्ाध्ा०० जी एप०८ ए9०५)--लामो की नीति के विरुद्ध जो तक दिये जाते हैं उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण यह है कि लाम वहाँ पर मुल्य-वीति एकमात्र लक्ष्य नही वत सकते जहाँ कि वे देखभाल 


१६१ 


“जितना यातापात वहन करेगा? (ए्शाआ ता८ तअी6 जरा! 0६४) का सिद्धान्त सरकादी 
उद्यमो हारा भेदमूलक एकाधिकार के आधार पर प्रायः भिन्न-भिन्न कीमतें निश्चित करने मे लागु 
किया जाता है| प्रायः यहू आवश्यक हो जाता है, विशेष रूप से जनोपयोगी सेवाओ के मामले में 
कीमतों उतनी निश्चित की जाएँ जितती कि ग्राहकों के विभिन्न वर्भ अदा कर सकते हो ॥ रेलवे 
तथा बिजली उद्यम के मामले मे, दरें यह देखते हुए निर्धारित की जाती हैं कि विभिन्न व्यक्तियों ने 
कितने मूल्य की सेवाओं का उपयोग किया गया है। दरें निर्षारित करते समय मिजलो के घरेलू 
तथा औद्योगिक उपयोगो के बीच, सेवाओं के अधिकता तथा कमी के समय में और व्यस्त काले 
तथा मन्दे काल में अवश्य भेदभाव किया जाता है। ये सब बातें दो कारणों के भाघार पर और 
न्यायोचित मानो जाती हैं, एक तो सम्रता के आधार पर और दूसरे साधनों के अधिकतम उपयोग 
के आधार पर । वसूल क्ये जाने वाले मूल्य का आधार होता है “जो भी यातायात वहन करेगा!। 
'जो वहन नहीं करेगा” को आधार नहीं बनाया जाता । फिर, कुछ ग्राहको को कम मुल्य पर सेवा 
प्रदान करके उद्यम अपने पयन्त्र (9270) तथा अपनी क्षमता का अधिक विस्तृत उपयोग सम्भव 
बनाता है और इस प्रकार ऊपरी लागतो का अधिक व्यापक वितरण करता है| कीमतो मे भेदभाव 
अपनाने का मतलब अनिवायंत यह नहीं होता कि 'न लाभ न हानि के सामान्‍य सिद्धान्त को छोड 
दिया गया है। प्राहको के विभिन्न वर्यों के लिए उनको उपलब्ध होने बाल्ली सेवाओ के आधार पर 
दरें विश्चित की था सबती है किन्तु कुल आय फिर भी इतनी हो सकती है जी कुल लागत की 


पूर्ति करे 


किन्तु स्मरणीय बात यह है कि 'न लाभ थे हानि! सिद्धान्त को सभी ए्थितियो मे सदा 
ही हृए्ता से लागू नही किया जा सकता । राष्ट्रीय हितो से सम्बन्धित बातें प्रायः बीच में आ जाती 
हैं औए सरकारी उद्यमो के लिए यह जहरी वना देती हैं कि वे या तो लाभ के आधार अपना 
संचालन करें अयवा हाति के आधार पर । प्राम उद्यमों मे इसलिए वेसियाँ उत्पन्न करनी होती हैं 
जिससे कि उद्यमों को विश्तार के लिए साधन प्राप्त हो जाएँ । उधर अत्य मामलो मे; ग्राहकों को 
इसलिये भायिक सहायता अथदा उपादात दिया जाता है जिससे कि कुछ उधोगों के बिस्तार को 
प्रोत्साहन मिले । उदाहरण के लिए, इस्पात भारी उद्योगो को.कम लागत पर इसलिये बेचा जा 
मक्‍ता है कि औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहत मिले । इसी प्रकार हाथ करषों (8800॥0075) को 
सूत्र इसलिए सस्ती <रो पर दिया जा सकता है जिससे कि उस उद्योग को बढ़ने मे सहायता मिले । 


लाभों की नीति कया हो ? एक महत्वपूर्ण समस्या 
(एगाएए थ॑ 97०७) 
पक्ष में दिये जाने घाले तक॑ 


(१) राजकोषों के लिए साधन (6007०९८६४ नि 6 छत &:०ी९१०७४)--सर- 
कारी उद्यम अविवाशतः चू'कि एकाधिकारी उद्यम होते हैं अतः वे इस स्थिति में होते हैं कि अपनी 
कीमतो में विभिन्नदा रखें और इस प्रकार यदि चाहे तो लाभ कमा सके। वे लाभ प्राप्त करें या 
“न लाभ न हानि! के सिद्धान्त के आधार पर काम करें अथवा सरकारी सह्यायता के बल पर अपना 
संचालन जारी रखें--इसके निर्णय ने बड़े गम्भीर विवाद को जन्म दिया है। निजी उद्यमो की 
त्तरह सरकारी उद्यमो का लक्ष्य भी यहो होना चाहिए कि वे कार्य-कुशलता के न्यूनतम स्तर प्रापस 
करें और यया सम्भव अप्रती कार्य-कुछतता बढाने का प्रयत्त करें । लायत की क्षमता की किसी भी 
वृद्धि से होने वाले लाभो को या तो निम्न कीमत के रूप में उपभोक्ता को दिया जा सकता है भथवा 
अपने लाओों मे दृद्धि करके दह स्वय उद्यम द्वारा अपने पास ही रखा जा सकता है। इन दोनो 
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को यदि प्राप्त वरता है तो वस्तु कराधान का उद्देश्य यह होगा चाहिए कि गैर-अनिवार्य बस्तुओ 
(7०७ ॥6०6७६४७४७८४) तथा विलासिता की बस्तुओ के उत्पादन तथा उपभोग पर कुछ रोब लगाई 
जाए। इसके अतिरिक्त दघ्तु कराधान के द्वारा यह भी प्रथल किया जातप है कि अनिदार्य वस्तुओं 
के बढ़े हुए उत्पादन के कुछ भाग को ग्रामीण क्षेत्र से जौद्योगिक तया शहरी क्षेत्र की ओर को 
स्थानान्तरित कर दिया जाएं। और यह कार्य केवल सामूहिक उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं पर 
कर लगाकर पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उदाहरण के लिए, यदि हृषि पदार्थी पर कर 
लगाये जाएँ तो इससे क्सिानों को इस बात के लिए, वाध्य नहीं बिया जा सकता कि उन पदार्थों 
की पंदावार को अपने से पृथक्‌ दरे । इसके विपरीत, इस लक्ष्य की पूर्ति तब हो सकती है जबकि 
कराधान से स्सातों द्वारा उपयोग किये जाने वाले गैर-कृषि पदार्थों की बीमतो में वृद्धि कर दी 
जाएं । इस स्थिति में चु'कि किसानों क्यो गैर-कृषि पदार्थों की एक नियत मात्रा वे लिए कृषि पदार्थो 
की अपेक्षाटत एक बडी सात्रा देती पडेगी, अत वह अनिवार्य धस्तुओ के उत्पादन में वृद्धि करेगा 
और इस वितिमय के द्वारः फिर ये वम्तुएं शहरी क्षेत्रो वी ओर को स्थानान्तरित भी हो जायेंगी । 
यदि पह विश्लेषण (७02098) सही है तब तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अनिवार्य बस्तुओं पर 
फर लगाने ३१) काई भावश्यकता महीं है । 


परोक्ष फराधान के प्रभाव 
(सी००५ ० ्फ्ाल्ल व485॥00) 


परोक्ष करो के द्वारा व्यवहार में साधनो के तथा क्रय-शक्ति के जो अन्तरण (8ए.5075) 
हिये जाते हैं उस दृष्टि से भी उनका महत्व है। इस बात की महत्ता इसलिये है क्योंकि परोक्ष 
करो का मुर्य लक्ष्य है सरकारी विनियोग के लिए साधन प्राप्त करना, विनियोग की दर में वृद्धि 
करना और अन्तत वृद्धिशील बचतों के अनुपात को ऊँचा करना । मत सर्वप्रथम तो वस्तु कर 
(४०४॥00ए (४६८७) गैर-सरवारी क्षेत्र से सरदारी क्षेत्र दी ओर को साधनों का अत्तरण करने 
में सहायता करते हैं । ऐसा स्थानान्तरण दो चरणों ($६४४८४) से होकर गुजरता है--राज्य द्वारा 
बराधान के माध्यम से क्रय शक्ति (907९४४578 9०७67) का अर्जन (४८५७8।७०४) और 'राज्य 
द्वारा उत्पादन के उपादानों (8०७0५ ०६ छा०१७८४०७) वी खरीद । यहाँ इस बात पर जोर देना 
भी आवश्यक है कि राज्य बी अपने पास के साधनों का अन्तरण इस प्रवार करना चाहिए कि 
उम्र मुद्रा धफ़ी। (7॥800॥) जैसे अवाज्छनीय प्रभाव उत्पन्न तन हो। वस्तु क्शधान द्वारा एक 
दूसरे प्रकार फा अन्तरण भो साभावित है ओर वह है गेर-सरकारोी क्षेत्र के अन्तगंत ही उपभोग 
वस्तुओं के उद्योगो से विनियोग वस्तुओ के उद्योगो की ओर को साधनो का अन्तरण । साधनों वा 
ऐसा अन्तरण भेद मूलक कराधान (6ग्रीक्ा७०ध० १8:3007) के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 
विलामिता भी वस्तुओं तथा गैर-अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगाकर और पू"जीगत पदार्थों (८४७72 
8००05) को कर-मुवत करके ऐसा अन्तरण (0ए८79०॥) किया जा सकता है। परोक्ष कराधान 
एक त्ोौप्तरे प्रकार के अन्तरण में भी सहायता करता है और बह्द है आयात पदार्थों की ओर से देश 
में ही उत्पन्न पदार्यों की ओर माँग का अन्तरण । ऐसा अन्तरण आयात करो की व्यवस्था द्वारा 
लाया जाता है जिनके द्वारा कि विदेशी वस्तुओ की माँग कम हो जाती है ओर देश में ही उत्पन्त 
बस्तुओ की माँग बढ जाती है। इन तीनो ही प्रकार के अन्तरण का उ्श्य आथिक विकास को 
तैज करना है । 


परोक्ष वरो के दूसरे प्रकार के प्रभाव को मूल्य-प्रभाव (0705 €रिंट्ट) की सन्ञा दी जा 

सकती है । यदि किसी वस्तु पर कर लगाया जायेगा तो यह स्वाभाविद्र है कि उसबी बीमत मे 

यृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप उसकी माँग मे कुछ कमी हो जायेगी । दस स्थिति गे, उत्पादन 

के साधन, कर लगी वस्तु की ओर से अन्य बस्तुओं की ओर स्थानान्तरित हो जायगे। 

2]. किन्‍्ही विशष्ट वस्तु करो के ठोक-ठीझछः अन्तरणात्मक प्रभाव (वास्षइणा टॉीटिटड) 
माँग और सम्भग्ण के सापेक्षिक लवीतेषन पर निर्भर होते है 
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पर आधारित होते है । सरकाही उद्यम अधिकांश मामलो मे एकाधिकारी संगठन होते हैं. अतः वे 
इस ए्थिति मे होते हैं कि कीमतो में भेदभाव या अन्तर रख सकें। किन्तु भेदभाव (08छ07पराएशींणा) 
मे भेदमूलक कराधान का तत्द पाया जाता है जिसे कि प्राय: लोकप्रिय मात्रा जाता है। फिर, 
लाभ प्राप्ति के लिए वरते जाने वाले भेदभाव का सरकार की आथिक नीति से दकराव हो सकता 
है। वे बातें जिन पर आधारित भेदभाव उद्यम के लिए सर्वाधिक लाभकारी हो, सम्भवतः उन 
सत्वों के अनुकूल म हो जिन्हे सामाजिक कारणो से वाउ्छनीय समझतो है। यहे हो सकता है कि 
उद्यम बडे ग्राहकों तथा अधिक विकसित क्षेत्रों का पश्ष सेने को लाभप्रद समझे, किन्तु उधर सरकारी 
नीति छोटे ग्राहवो तथा अत्पविकगित क्षेत्रो का पक्ष लेने को हो सकती है। इस स्थिति में लागों 
की नीति सफल नही हो सकती । 

(२) संभरण को सोमित करना (॥प62000 ० 5ण्एए7)--तामो के विएद्ध एक 
अन्य तर्क यह है कि उनमे वस्तु के सम्भरण को सीमित की बात निहित होती है। किल्तु बढ़ते हुए 
प्रतिफन वाले उद्योगो मे विशेष रूप से उत्पादन को सीमित करना अवाण्छनीय होता है। इसके 
अतिरिक्त, जब उद्योग अन्य किन्‍्ही उद्योपो का आधार होता है तब भी यह चीज हातिवारक होती 
है, उदाहरण के लिये, रासायनिक खाद, मशीनरी तथा परिवहन आदि की स्थिति में । ऐसे उद्योगो 
मे यदि ऊँची कीमतो तथा लामौ की नीति अपनाई जाती है तो अन्य उद्योगो के विकास पर निश्चित 
ही उसका प्रतिकूल प्रभाव पडता है। मूल उद्योग द्वारा जो बेशियाँ ब्प्त की जाती हैं, पे निर्भर 
उद्योगो की लागत पर होती हैं। ऐसी नीति से आथिक विकास निश्चित रुप से पिछड जाता है! 

(३) अधिक मजदूरों को सांग होने को दशा में लाभों को समाप्ति (0095 ह99एफुल्श 
फ्वीशा ऐश 8 8 (१९0थाते 0 धाहपध ४४४९८४३)--जब किसी सरकारी उद्यम में होने वाले 
ज्ञाभो के कारण अधिक मजदूरियों की मांग उत्पन्न हो जाती है तो उसके अधिकाश लाभो का महत्व 
सप्राप्त हो जाता है । अधिक मजदूरियों को माँग केवल तभी न्यायोचित कही जा स्रकती है जब 
कि लाभ श्रम की बढो हुई उत्पादिता के कारण प्राप्त हुए हो । अत श्रमिकों के दावों को स्वीकर 
करने से पूर्व इसका स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होना चाहिये | फिर यदि लाभो का उपयोग अन्य कार्यों में 
भी किया जाना है तो ऐसे दावों को स्वीकार करने की कुछ सीमाएँ होनी चाहिये । 


(४) उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने को दशा में लाम न्‍्यायोचित भमहों--कुछ उद्यम 
सरकारी क्षेत्र में इसलिये लापे जाते हैं ताकि उपभोक्ताओ को प्राइवेट एकाधिकारी के शोपण से 
बचाया जा सके । ऐसे उद्योगों मे अधिक मात्र, में लाभ प्राप्त करना म्यायोचित नहीं होता, किन्तु 
उसका अर्थ तो केवल यही होगा कि गैर-सरकारी शोपण का स्‍थान सरकारी शोपण ने ले लिया 
है। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि प्राइवेट उद्योगपपतियों तथा सरकारी उद्यमों द्वारा कमाये जाने 
बाते बडे लाभो के बीच जन्तर है। पहले प्ररयर के लाभ जहाँ प्राइवेट उत्पादको को धनी बनाते है 
और आय व धन की असमानताओ को बढ़ाते हैं, वहाँ दूसरे प्रकार के लाभ सरकारी खजाने को 
उपलब्ध साधनों मे वृद्धि करते है और सम्पूर्ण समाज नी भलाई के लिये काम मे लाये जाते हैं । 
परल्तु जब उद्देश्य यह होता है कि उपभोक्ताओं को कुछ विशिष्ट वर्गों की सहायता की जानी है, तो 
नीची कीमत तथा नम लाभ की नीति ही सर्वोपयुक्त रहती है। भारत के कुछ नगरो मे राष्ट्रीय 
करणकृत दुग्प योजनाएं ऐसे उद्यप्रो के सुन्दर उदाहरण हैं । न्‍ 

(५) कम लाभकारी उद्यम की दशा से लाभ नोति न्‍्यायोचित नहीं--कुछ उद्यमों मे 
सरकारी अवेश इसलिये आवश्यक होता है क्योकि कम लाभो के कारण उनका गेर-सरकारो संचा- 
लब सम्भव नही होता है। ऐसे मामलो में लामो की नीति सफल नहीं हो सकती । अनेक उद्योगों 
में लाभो को प्राप्ति केवल दीघंकाल मे ही सम्भव होती है और जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ प्रबन्धको 
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को इस बात का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नही होती कि वे कार्यक्षमता बढाएँ और उद्यमो 
से ययासम्भव शीघ्र लाभ प्राप्त करें । 
निष्कर्ष (0000०) : 
अतः इन सभी तकों का निचोड इस निष्कर्ष “के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 
कि राभी सरकारी उद्यमो के सम्बन्ध गे कोई एक नीति नहीं अपनाई जा सकक्‍ती। 
बुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनको आधिक सहायता प्राप्त करके चलाना हो सर्वाधिक वाड्छतोय 
होता है । कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण मुख्यतः उपभोक्तओं को संरक्षण प्रदान करने 
के लिये ही किया जाता है। ऐसे मामलो मे लाभ तो सरकार संचालन का सबसे कम महत्वपूर्ण 
उद्देश्य होता है। अन्य उद्योग ऐसे मी होते हैं जिनमे “न लाम न हानि” अथवा कम लाभो की नीति 
सबसे अधिक उपयुक्त रहती है । कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अन्य उद्योगो का आधार बने होते हैं। 
ऐसे मामलो मे उतका सरकारी सचालन देश के चतुमुखो आधिक विकास में केवल तभी सहायक 
हो सकता है जबकि उनकी कीमतें बिना ऊँचे लाभो का ध्यान किये ही निदिचत की जाएँ। सर- 
कारी उद्योगो का एक तीसरा वर्ग ऐसा भी है जिसमे ऊंचे लाभो को उन भूल्य-नीतियों का मुख्य 
लक्ष्य बिना विसी कठिनाई से वनाया जा सकता है। कुछ उद्योग सरकारी क्षेत्र मे मुख्यतः इसलिये 
साये जाते हैं ताकि ऊँचे लाभो को गर-सरकारी उद्यमकर्त्ताओ से सरकारी कोप की ओर को मोडा 
जा सके। ऐसे मामलों मे ऊँचे लाभो की नीति बिल्कुल न्‍्यायोचित होती है। अतः इस आधार पर 
सभी सरकारी उद्यमो को तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता । इस स्थिति में सबसे अधिक 
भह॒त्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या इस बात का निश्चय करने मे होतो है कि कौन से उद्योग को किस 
वर्ग में रखता जाय । ऐसे निर्णयो के लिए बडी सतकंता और गम्भीर सोच विचार की आवश्यकता 
होती है और यह आवश्यक होता है कि ऐसे निर्णयों मे परिस्थितियो के अनुसार समय-समय पर 
सशोघन किया जाता रहे । 
सरकारी उद्यमों में श्रम सम्बन्ध 
([,४0०ए० रशेश्ञा०05 0 एक ह॥/राएत5९३) 
सरकारी उद्यमों मे, श्रम-सम्बन्धो का भी एक विशिष्ट रूप होता है। सरकारी उद्यमो 
पर ऐसे श्रम-मीतियो को अपनाने का एक विशेष दायित्व होता है जो कि एक योग्य एवं सन्तुष्ट 
श्रम-शक्ति उपयुक्त कीमत पर प्राप्त करने तथा उसको बनाये रखने मे सहायक हो | इसके लिए 
यह आवश्यक होता है कि मजदूरी की एक उपयुक्त एवं प्रेरणादायक नीति अपनाई जाय, श्रमिकों 
का बडी सावधानी से चुनाव किया जाय, सभी स्तरो पर श्रमिको को कुझलता बढाने के लिए प्रशि- 
क्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाएं और अ्रमिको को इस सम्बन्ध में सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाय 
ताकि वें स्वर्य अपनों कार्य की दशाओं कै सम्बन्ध में तथा उद्यम के संचालन के सम्बन्ध में घुकाव 
दें। इस प्रकार, यह जरूरी होता है कि श्रमिको की कार्य को दशाएँ सन्तोषजनक हो और उपमें 
उद्यम के साथ लगाव की भावना हो। 
सरकारी उद्यमो को मजदूरी को प्रेरणाओ की ऐसी व्यवस्थाएँ करनी होती हैं जो श्रम 
की उत्पादिता बढाने मे, लागठ घटाने में और कार्य-क्षमता का विकास करने मे महत्वपूर्ण भाग 
अदा करती हैं। वे व्यवस्थाएं (5/४८॥७) जिनका लक्ष्य उक्त उद्दंदयों की पूर्ति करना होंता है, 
उद्यमो की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं और इन व्यवस्थाओं का निर्माण 
उद्योगो की आवश्यकताओ को देख कर हो किया जाता है। इन सव बातो को एक वाक्य में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो श्रमिकों तथा उद्योगों, दोनो के ही पार- 
स्परिक लाभो पर आधारित हो । सरकारी उद्यमो की रार्य-क्षमता अन्दतः बहुत हृदशक इस बात 
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पर निर्मर होती है कि राष्ट्रीयकरण किये हुये उद्योग अपने कप्रंचारियों को अच्छी प्रकार तथा 
हृदय से काम करने के लिए कह तक प्रेरित कर सकते हैं! सरकारी उद्यमो से यह आश्या की 
जाती है कि वे ऐसी नीतियां अपनाये निनके ढ्वारा कि दे अपने अन्य कार्यों को पूरा करने के साथ 
ही साथ अपने कमंचारियों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण में भी वृद्धि कर सके । 
यह सुझाव दिधा जाता है कि यदि कर्मचारियों को उद्यम को क्रियाओं के लिए उत्तर- 
दागी बनाना है और उन क्रियाओं में उनको पूर्ण भागीदार बनाना है तो यह आवश्यक है कि 
उनके साथ संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया जाय | भारत मे इस उद्दंइय के लिए संयुक्त उत्पा- 
दन समितियाँ अथवा संयुक्त प्रवस्ध परिपदें स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। ऐसी संस्याएँ 
बनाई जाती हैं. जिनमे प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। इन संस्थाओं का कार्र 
होता है कठिनाइयों एवं समस्याओ के बारे में और उत्पादन के तरीको में सुधार लाने के सम्बन्ध में 
पारस्परिक विचार-विमरय करना। ये संस्थाएं विचारों तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने 
की साधन मात्र होती हैं और अ्भिको तथा प्रवन्धको के बीच उनके पारस्परिक हित के लिए, 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध एवं सहयोग उत्पन्न करती हैं । ये परिषदें अथवा संस्थाएँ सलाहकार समितियाँ 
होती हैं जो स्वतन्त्र एवं स्पष्ट बिचार विनिमय के बाद कुछ नतीजों पर पहुँचती हैं और तत्पशनाव्‌ 
प्रवग्धकों के समक्ष अपनी सिफारिश रखती है । कुछ गैर-सरकारी उद्यमो में भी इस प्रकार के 
संयुक्त विचारविमर्श की पद्धति को अपनाने का प्रयास किया गया है किन्तु सरकारी उच्यमों में इस 
पद्धति को विशिष्ट महत्व प्राप्त है 
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों मे श्रम-सम्बन्धो की समस्या एक जटिल समस्या है। इसके 
अन्तर्गत अशतः तो संगठन के अन्तगंत काम करते वाले सभी लोगों मे लोक सेवा कौ भावना पैदा 
करनी होती है और अंशतः उद्योग के निम्न तथा उच्च पदक्रम के लोगो में दृष्टिकोण वी समानता 
उत्पन्न करनी होती है । यह कार्य ऐसे उद्योगो मे तो मपेक्षाइरत सरल होता है जहाँ कि प्रवन्धकों 
एवं श्रमिकों कै बीच घतिष्ठ सम्पर्क होता है किन्तु ऐसे उद्योगों में सरल नहीं होता जहां नीति 
निर्धारण करने वालो तथा निर्णयो को कार्यान्वित करने वालो मे दूरी वतंमान होती है। इस 
स्थिति मे यदि प्रबन्ध का छोटे-छोटे भागो मे विभाजन अथवा विकेन्द्रीकदरण कर दिया जाय और 
प्रत्येक भाग एक मैनेजर के अधीन रहे तो उससे बड़ी सहायता मिलतो है। स्थातीय विभागों तथा 
ऐसे लोगों को यदि सत्ता का अधिकाधिक हस्तान्तरण कर दिया जाय जिन _तक सभी श्रमिकों की 
पहुँच होती है, तो अच्छे श्रम सम्बन्धी के लिए यह व्यवस्था बडी सहायक होती है। 
भारत में सरफारो उद्यम 
(९7०४० छण॑थाएएं5० (749) 
उद्योगो का सरकारी स्वामित्व तथा प्रबन्ध भारत में भुतकाल में भी कोई अतजानी 
बात नही थी | दिटिश काल मे भी रेलदे, डाक व तार, टेलीफोन, प्रसारण (00०४0८३मरष्ड) 
तथा सिंचाई योजनाएँ आदि सब सरकारी उद्यमों कै रूप मे हो विद्यमान थे । किन्तु उस सपय 
सरकार अवन्ध नीति ([#&४८८-॥०) का अनुसरण करती थी और ओऔद्योगिक क्षेत्र मे राज्य मे 
राज्य का हस्तक्षेप बहुत ही कम मात्रा में होता था । स्वतन्त्रता के पश्चात, देश को गम्भीर अधिक 
प्रभस्‍््याओ का सामना करना पड़ा। सरकार ने नियोजित आधिक विकास की नीति अपनाई और 
उद्योगों में सरकार श्रवेश की रीति की अत्यधिक आवश्यक समझा गया। 
उद्योगो की स्थापना तथा उनके संचासन में सरकार को गतिविधि को अनेक कारणों ते 
आज विश्वेष महत्व प्राप्त है। अनेको ऐसे मूलभूत उद्योग हैं जिनमे वड़ी मात्रा मे निवेश करवे होते 
हैं और जिनके सम्बन्ध मे ,विदेशी फर्मों अथवा सरकारों से विस्तृत सहयोग की आवश्यकता होती 
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है; यही नही, जिनमे तात्कालिक लाभ की गुजाइश नहीं होती और उन्हें तो केवल भावी सम्भा- 
बनाओ की आशा पर ही चालू किया जाता है। ऐसे उद्योगो को चलाने की बात यदि पूर्णतया 
निजी उद्यम पर छोड दी जाय तो सम्भवतः उनका आरम्भ ही न हो। ऐसे उद्योगो को एक दम 
स्थापित करने की आवश्यकता है और देश के विकास की वर्तंमान गति में ऐसा होना अनिवार्य है। 
अतः ऐसे उद्योगो को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित करना अनिवाय हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
सरकारी क्षेत्र के तीम्र विस्तार से निवेश के लिये सरकारी बचतें अधिकाधिक मात्रा मे प्राप्त होगी 
जिससे विकास की दर में वृद्धि होना सम्मव हो सकेगा । बढते हुये लाग, जो कि गरेर सरकारी क्षेत्र 
मरे केवल असमानताओ का ही निर्माण करते, सरकारी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप मे पूंजी के संचय के 
लिए काम मे लाये जा सकते हैं। फिर, भारत चूंकि अपने यहाँ समाजवादी ढंग की समाज की 
स्थापना के प्रयत्नों मे लगा है अत: इसके लिये यह जरूरी है कि आथिक क्रियाओ की एक विस्तृत 
परिधि में सरकारी क्षेत्र का प्रवेश हो । 

पिछले कुछ वर्षों में, सरकारी क्षेत्र में अनेक बडे औद्योगिक उद्यमों की स्थापना की गई 
है । अनेको की स्थापना पिछली तृतीय पंच वर्षीय योजना के काल में हुई थी और इसी प्रकार 
आने वाली क्रमिक योजनाओ की अवधि में अतेको नये उद्यमों की स्थापना होगी । सरकारी क्षेत्र 
निश्चित रूप से बढ़ेगा और देश की अयंव्यवस्था मे इसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। 


भारत में ( उपक्रमों अयवा उद्यमों का संगठन (084॥40 ० एप्रणा० छगालिफञा5०६ 
वा ॥089 ) ६ 


भारत में सरकारी उद्यमों का रुगझन सामान्यतः तीन प्रकार से किया ग्रया है: 
विभागीय सगठन, सरकारी निगम और मिश्चित पूँजी कम्पती । पुराने सरकारी उद्यम, जैसे कि 
डाकघर, तार, ठेलीफोन तथा प्रसारण आदि सरकारी विभागों के रूप में चलाये जाते हैं। दो 
विनिर्माण उद्योग, अर्थात्‌ चितरंजन का रेलवे इंजिन का कारखाना और रेल के सवारी डिब्बों का 
कारखाना, विभाग के रूप संगठित हैं। सरकारी निगम को मारत में उतना महत्व प्राप्त नहीं है 
जितना कि ब्रिटेन मे है परन्तु फिर भी कुछ उदम निगमो के रूप मे सगठित हैं। इनके उदाहरण 
हैं---दामोदर घाटी नियम, भारतीय वायु यातायात स्िगम, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय वायु निगम तथा 
तेल व प्राकृतिक गैस आयोग । औद्योगिक क्षेत्र मे अन्य सभी सरकारी उद्यम दिश्चित पूंजी कम्पनी 
के रूप संगठित हैं। 

अभी हाल तक, प्रत्येक विनिर्माण इकाई की स्थापना एक स्वतन्त्र कम्पनी के रुप में 
को जाती थी। जब भी विभिन्न उद्यमो के बीच कुछ समन्वय या तालमेल की आवश्यकता होती 
थी और वह भी इसलिये क्योकि उनका संचालन क्षेत्र एक ही होता यथा अयवा उनके बीच परस्पर 
विशेष तकनीकी अथवा वाणिज्यिक सम्बन्ध होते थे, तो उन इकाइयो के एक समान निर्देशक बना- 
कर समस्या का हल खौज लिया जाता था । किन्तु अब यह समझा जाने लगा हैं कि छौटी या बडी 
प्रत्येक इकाई के लिए पृथक्‌ सगठन की बाद समाप्त होनी चाहिए और इन संगठनों का एकीकरण 
करने की एक निश्चित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि मुल्यतः एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे 
कस एक साथ लाया जा सके । इससे पृथक्‌-पृथक्‌ इकाइयो को कुछ समान सुविधाएँ प्राप्त 
के सकेंगी । तब उस स्थिति मे एक साथ सगठित हुए तथा एक क्षेत्र मे काम कर रहे अनेकों उद्यम 
क्रय तथा विक्रय के एक बड़े आकार के सगठन का उपयोग कए सकते हैं, वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी अनुसंघान के लिए सुविधाओ की व्यवस्था करते हैं, रूपाकन (0ं८४ंड7) तथा विकास 
संगठन की स्थापना कर सकते हैं, समान आधार पर कर्मचारियों के चुनाव एवं उनकी भर्ती की 
उपयुक्त पद्धतियाँ तय कर सकते हैं आर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। 
किन्तु मह बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि एक कम्पनी के अन्तगंत विभिन्न इकाइयों को एक हि 
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साथ न्ञादे से कही अत्यधिक केद्ीयकरण म हो जाय और कम्पनी के दिन प्रतिदित के मामलों मे 
निर्देशक मण्डल (80870 ०। [)7०८०७) की ओर से कही अधिक हस्तक्षेप न होने लगे। संगठत 
में यह परिवर्तन ऐसी बड़ी कम्पनियों की स्थापता करके लाया गया है, जेसे कि हिन्दुश्तात स्टील 
लिमिटेड, हैदी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान कीटनाशी 
(इन्सैक्टीसाइड्स) लिमिटेड, उवंरक नियम तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम आदि। इनमे से 
प्रत्येक कम्पनी किसी विशिष्ट उद्योग के अनेकों पृथक्‌-पृथक्‌ उद्यमों का नियन्त्रण करती है। 


आरत में नियोजन के प्रारम्भिक चरणों मे प्रपोजनाओ (एाणु००७) का प्रारण्म 
विभागीय रूप मे ही किया गया था। बाद मैं, यह निश्वय किया गया कि वाणिज्यिक प्रकृति के 
सरकारी उद्यमों को कम्पनियों के रूप में संगठित किया जाना चाहिए । वर्तमान समय मे, अधिकांश 
नई प्रयोजनाओं के मामले मे, प्रारम्भिक चरणों तक ही देखभाल के लिए कम्पनी का निर्माण किया 
जाता है। प्रचलित कम्पनियों को भी इस बात का प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्र में 
मई इकाइयों की स्थापना करें | इसका उदाहरण यह है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने दुर्गापुर में 
मिश्रधातु तथा इस्पात संयन्त्र (४09 0 8०6! 7]4॥) की और बोकारों में नये एकीकृत इस्पात 
कारखाने की स्थापना की है तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल कम्पती को एक अथवा अधिक मशीनों 
ओजार की फैक्टरियों को स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । 


तीसरी पंच वर्षीप योजना में कुछ समस्याओ का विवेचन किया गया था। व्यवसाय 
तथा क्रोद्योगिक उद्यमों में क्शालता लाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके संचालन सम्बन्धी 
निणयों में क्षीक्रता होती चाहिए और ऐसा तथ हो सकता है जबकि उद्यम के संचालन में काफी 
मात्रा में स्वायत्तता (30/०००७/) तथा लोचपशीलता बतंमान हो। अतः यह जरूरी है कि बडी 
मात्रा में सत्ता का हस्तान्तरण किया जाए और कार्य प्रणाली मे लोच बना रहे । इसी कारण जहाँ 
तक भी सम्मव हो सके अत्यधिक केन्द्रीयकरण तथा मन्त्रिय़ों का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त, स्वयं उद्यम के अन्दर भो उसके संचालन में कुशलता लाने की एक 
अन्य अनिवायं शर्त यह है कि प्रबन्धक से नोचे के अफसरों को सत्ता का हस्तान्तरण किया जाए। 
प्रत्ये अफसर को यह पता होना चाहिए कि उसे वया करना है और उससे किन-किन उपलब्धियों 
एवं सफलताओं की आशा की जाती है। जद अधिद्गरियों के कार्यों एवं उत्तरदामित्वों की स्पष्ट 
व्याख्या नहीं होती है तो उसके परिणामह्वरूप उप्तको क्रियाएँ शिथिल हो जाती हैं और दे निर्णय 
लेने मे शीघ्रता नही कर पाते । 


सरकारी उद्यमो के सफल संचालन में वाधा-उत्पन्न करने वाला अन्य तत्व यह है कि 
मैनेजर तथा अन्य ऊंचे पदों के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति नही मिल पाते । एक उद्यम तो 
सफलतापूर्वक कैवल तभी चल सकता है जबकि मैमेजर तथा वंसे ही अन्य पदो के लिये पर्याप्त 
भात्रा मे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों । भारत मे प्रति यह है कि समुचित योग्यता एवं प्रशिक्षण भाप्त 
स्यक्ति पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नहीं हैं। अधिकाश मामलो में, सरकारी उद्यमों मे ऊँचे पदो पर ऐसे 
लोग धरे हुए हैं जिन्हें + त्तो समुचित ट्रेनिंग ही मिली हे और न उन्हें अनुभव हो है । अतः इस 
स्पिति से उद्यमो का कुशल संचालन कैसे सम्भव हो सकता ? 

भारतीय सरकारी उद्यमों में आघुनिक लागत-लेसे (००७ ४८००ण०पागड़) की तथा प्रबन्ध 
पम्दस्थी तकनीकों का उपयोग भी अधिक प्रचलित नही है । यही कारण है कि मैँवेजर प्रायः लागतो 
आवक पाने में असम रहते हैं। आधिक कुशलता काफ़ी भात्रा मे लागत सम्बन्धी ज्ञान पर 
निर्भर होतो हे परन्तु अधिकांश मेंनेजर लागत-लेसे से पूर्णतया परिचित भी नही होते । कर्मचारियों 
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का चुनाव, उनका प्रशिक्षण और उनको अधिकतम सन्तुष्टि देकर उनसे अधिकतम काम लेने जैसौ 
बाते केवत तभी संभव हो सकती हैं जबकि मैनेजरो को आधुनिक्र तरीकों का ज्ञान हो और वे 
उनका उपयोग भी करं। सरकारी उद्यमों के संचालन मे कुद्लता लाने के लिए यह आवश्यक है कि 
इस दिशा मे प्रयत्न क्यि जाएं । 


राजकोय व्यापार (5$88 77397) : 


समाजवादी देशों मे राज्य द्वारा व्यापार करना एक सामान्य बात है | युद्धकाल में तो 
अनेक लोकतस्त्रीय देशो ने भी राज्य-ब्यापार का आश्रय लिया। युद्धजन्य परिस्थितिया ने यह 
आदइ्यक वना दिया कि विदेशी व्यापार पर कडा नियन्त्रण लगाया जाएं। ब्रिटेन तथा सपुक्त राज्य 
अमेरिका मे, वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करने के लिए राज्य की ओर से विश्ञेष संगठन बनाये 
गये । भारत ने भी इन्ही देशों के पद घिल्ठो का अनुसरण क्या और राज्य-स्यापार वा आश्रय 
लिया । उस समय राज्य-व्यापार का उदेइय यह था कि सरकार को इस योग्य बताया जाय कि 
आवश्यक पदार्थों का आयात कर सके और अन्य देशो के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से ऐसे समभौतों 
के अनुमार व्यापार कर सके, जो कि युद्ध जन्य परिस्थितिया की दृष्टि से आवश्यक हो । 


भारत में राज्य व्यापार युद्धोत्तर काल में भी रहा । अब राज्य-ब्यापार के उद्देश्य इम 
प्रकार हैं: सवप्रथम विक्रास के लिए किये जाने वाले नियोजन ने ब्यापर के नियन्त्रण तथा राजस्व 
के अतिरिक्त, स्रोत दोनो को ही आवश्यक बना दिया है। विदेगी मुद्रा की समस्या, जोकि 
आयोजनावद विकास का ही प्रत्यक्ष परिणाम है, आयात तथा निर्यात पर कडा नियन्त्रण लगा 
कर ही सुलभाई जा सकती है | इसके अतिरिक्त, कौमतो में जो स्फीतिजनक वृद्धि हुईं है उसने 
आयात-व्यापार को विशेष रूप से लाभप्रद वना दिया है। व्यापार के राष्ट्रीयकरण ते इन 
लाभो को श्राइव्रेट व्यक्तियो की जेबों से निकालकर सरकारी कोप में डाल दिया है इससे सरकार 
को विद्रास कार्यों के लिए राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हुआ है। दूसरे, विकास के लिए 
कुछ आवश्यक पदार्थों की जरूरत हुआ करती है. जैसे कि सामग्री, मशीनें तथा उनके पुरे पर्याप्त 
मात्रा से किन्तु एक नियन्त्रित तरीके से आयात करने होते है। ऐसा राज्य-व्यापार द्वारा सम्भव 
हो सकता है। तीसरे, मारत ने अनेक ऐसे कम्युनिस्ट देशों से समझौते किये हैं जहाँ व्यापार पर 
राज्य का कडा नियन्त्रण लगा हुआ है। भारत ऐसे देशो के साथ सौदाकारी में केवल तभी समानता 
बताये रख सकता है जबकि इस तरफ भी ऐसा ही कोई एकाधिकारी संगठन हो ॥ और ऐसा 
एकाबिकारी सगठत केवल तभी सभव हो सकता है जबक्ति सरकार स्वय व्यापार को अपने हाथ 
में ले। अन्त में, बड़े सरठन के सचालन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करना केवल राज्य व्यापार के द्वारा 
ही सभव है । 


युद्ध के एकदम बाद के दिनो मे, इस प्रश्त पर विचार जिया था कि देक्ष में राज्य 
व्यापार के लिए किस प्रकार की मशीनरी स्थापित की जाए । दो समितियां स्थापित की गई--एक 
सन्‌ १६४९ में और दूसरी सद्‌ १९४३ मे। दोनो हो समितियों ने इस कार्य के लिए एक निगम 
की स्थापना की सिफारिश की | समितियों का कहना था कि केवल एक स्वायत्तता प्राप्त निगम 
ही पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर व्यापार का संचालन कर सकती है तथापि समितियों ने निगम 
के कार्यो' के सीमित क्षेत्र की ही सिफारिश की । उनके विचार में ऐसा होना इसलिये आवश्यक था 
बयोकि'सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप व्यापार के लिए हानिकारक था। सरकार ने इस बात का 
[नइचय करने में काफी समय लिया कि राज्य ब्यापार के सयठन का स्वरूप वया हो। फिर वही 
सब १६५६ मे” जाकर, ससद के एक अधिनियम (8०) द्वारा “राज्य व्यापार तिग्र्मा (इप्घपट 
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गाध्त॥ह (0077० ४००) की स्थापना की गई । निगम की आरम्मिक अधिद्ठत पूँजो १ करोड ₹० 
थ्री जो कि बाद में बढकर ४५ करोड रु० हो गई थी । विगम की चुऊती पूंजी (9-०१ ०४४०) 
की मात्रा अध् ३२ करोड़ रु० है । मिगम के कार्य जविनियम द्वारा निर्यारित किये गये है । 


निमम देदा के अन्दर किसो अनुपाती व्यापार (09707ए८ (४30४) में सम्मिलित 
नही होता यद्यपि यह रसायन, कच्चा रेशम, रसायनिक खाद तथा अखबारी कागज ज॑से कुछ 
आवश्यक पदार्थों का आयात करके 'समीकरण भण्डार (एक 0०४5) बना सकता है। ऐसे 
हो भण्डार यह कच्त्री खनिज धातुओं, कच्चे जूट, जूतों, दम्तकारी के स्थान चाय तथा काफी 
आदि जैसी बुछ वस्तुओ के निर्यात के लिए भी वता सकता है। इसमे सीमेन्ट में भो व्यापार समा 
है | इस कार्य के लिए सोमेन्ट, इसने कुछ तो विदेशा से आयात क्रिया ओर कुछ भारत में उत्पादित 
भीमेन्ट प्राप्त किया , फिर उसता वितरण घरेलू उपभोक्ताओं के बीच क्या। सन १६५६ 
मे, इससे कहा गया था कि स्राद्यानो का सम्बूर्ण योक ज्यापार अपने हाथ में से ले । ऐसा किया 
जाने का उद्देश्य यह्‌ था कि ऐसी कीमतो के बारे मे आइवस्त हुआ जा सके जो उत्पादको एवं 
उपभोक्ताओं, दोता वी हृष्टि से उचित हा । प्रभावशाली संगठन, भण्डार करने की सुत्रियाओं तथा 
पर्याप्त समीकरण भण्डारों के अभाव के कारण केवल एक अन्तरिम योजना का निर्माण किपा गया। 
ग्रह योगना केवल तभी तक चलनी थी जब तक कि पूर्ण राज्य व्यापार की स्थापना ने हो जाए। 
इस योजना के ऋत्तगंत, थोत व्यापारियों को लायसेप्तथारों ब्याप्रारियों के रूप मे अपता क्‍यय॑ जारी 
रखने की अनुमति दी गई । सरक्षर को भी अपनी निजी एजेन्सिया स्थापित करनी थी जिसे 
कि वह किसान से प्रत्यक्ष रूप से खरीद कर सके। योजना को भप्रारम्म में ही कठ्िवाइया में से 
गुजरना पड्डा । सयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० ४५० के अन्तर्गत गेहूँ के आयात के समभौते 
से और देश में अच्छी फसल होने से खाद्य स्थिति मे सुधार हो गया जिससे यह योजना समाप्त कर 
दी गई । 


निगम की कायंवाहियों की अनेक कारणों के आधार पर आलोचना की गई है । कहा 
गया है कि निग्रम ने स्वय में काई ठोस काप सम्प|# करके नही दिया है अपितु और, देश के लामान्य 
व्यापार स्रातों को ही नष्ट कर दिया है। इस प्रकार के समठन में ऐसी अनुकूलनीयता (38390- 
280॥॥9) तथा लोचझोलता की आवश्यकता नही थी। इसके अतिरिक्त, इसकी कार्यवाहियाँ आशा 
से अधिक मंहगी सिद्ध हुई । परन्तु यदि इसी आकार और प्रकृति का एक तया सगठने खड़ा क्या 
जाएं तो निर्रिचत ही उस्ते पूर्णतया जमने मे तया कुशलता के आश्यानुकूल स्तर तक पहुँचने मे समय 
लगेगा। निम्रम एक नया संगठन है जिसके राम्बन्ध में अभी अनुभव वी भी कमो है ! समय बीतमे 
के साथ ही, सम्भावना यही है कि इसके कार्य मे सुपार होगा और यह अधिक उपयोगी सिद्ध ड्ढो 
सकेगा । वर्तंमात परिस्थितियों मे भी, यह अनकू वस्तुआ में व्यापार जारी रखे हुए है और इसने 
अपने शेयरपारियों तथा सरकार के तिए अच्छे लाभाग घोपित्त किये हैं तथा सरकार को अनेक 
उपयोगी निषियां श्रदात की हैं 


जोवन दीसे का राष्ट्रोयकरण (प४7009॥52प07 ण॑ 6 [0$0797९2) : 


भारत में सन्‌ २६५६ में जीवन बीमे वा राष्ट्रीयदरण क्या गया। ससद के एक अधि- 

नियम द्वारा एक “जीवन बीमा निगम" [[॥6 ४30८९ (गए०शभ्माग्ा) की स्थापना की गई 
भौर सभी जीवन यीमा क्म्पतियां इसमे मिला दी गई । जीवन बीमे के अलावा अन्य प्रकार के 
बीमे अभी भी प्राइवेट कम्पनियों द्वारा किये जाते है 


२०० 


जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण वा मुख्य कारण यह यथा कि कुछ बीमा कम्पनियों द्वारा 
अपने क्षेत्र का विस्तार करने कौ घुन्र मे अनुचित वित्तीय कार्यवाहियाँ की जाने लगी थी। बीमा 
कम्पनियों का बडी-वडी निधियों (0009) पर नियन्त्रण था, ऐसी निधियो पर जो अन्य व्यवसायों 
की नियन्त्रित इकाइयों से भी अधिक थी | इन निधियों का उपयोग प्रायः ऐसे उद्यमों की पूंजीगत 
आवश्यकताओ को प्रा करने के लिए किया जाता था जिसमें बीमा कम्पनियों के निर्देशक (॥०५- 
+078) रुचि लेते थे, ऐसे कार्यों मे नही किया जाता था जो कि पॉलिसी-घारको के लिए लामदुयक 
हो ) इत अनुचित कार्यवाहियो को तथा अनुचित कम्पनियों के निर्माण को रोकने के लिए बनापा 
गया विधान अपर्पाप्त सिद्ध हुआ और इसी कारण सरकार को इस व्यवसाय के राष्ट्रीयकर्ण का 
तीब्र पग उठाना पड़ा । 


ऐसा पग उठाने का अन्य कारण यह था कि बीमा कम्पनियों को प्राप्त बडी-बड़ी 
घनराशियाँ अब देश के विकास के लिए काम में लाई जा सकती थी। इसका अर्थ था लोगों की 
बचतो को अधिक इगरणर ढणय से सतिशील करना। दोमे के राष्ट्रीयकरण के द्वारा लोगो के दचत 
प्रयत्तों में वृद्धि होनी सम्भव थी और उन बचतो का उपयोग निजी हितो के लिए न होकर राष्ट्र 
की भलाई के लिए करना संभव था । 


तथापि, तत्कालीन वित्त मल्त्री ने गैरन्सरकारी क्षेत्र से यह वायदा विया था कि जीवन 
बीमे की जो धनराशियाँ पहले से ही प्राइवेट क्षेत्र मे निवेश की हुई हैं उन्हें किसी बड़ी मात्रा मैं 
सरकारी क्षेत्र की ओर को नहीं मोडा जायेगा | ऐसी धनराशियाँ निजी उद्यमों में पृर्ववत्‌ लगी 
रहेगी यद्यपि उत उद्यमों की किस्म के बारे में अवश्य परिवर्तन किया जा सकता है जहाँ 
कि ये धनराशियाँ लगी हैं। इस प्रकार, ऐसे निवेशों मे केवल गुणात्मक परिवर्तन ही होंगे तथा 
सरकारी उद्यमों की ओर को धनराशियों का बडी मात्रा में स्थानान्तरण नहीं होगा। तथापि, 
जब जीवन बीमे के व्यापार में ठोस वृद्धि होगी और उपलब्ध धनराशियो की मात्रा बढ़ेगी, तो 
सरकारी क्षेत्र की प्राप्त होने वाले साघतो में भी वृद्धि हो जायेगी। 


राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध दिया जाने वाला मुख्य तक यह था कि जीवन बीमे के व्यवसाय 
के लिए उच्चकोटि की प्रेरणाशक्ति, कुशलता तथा नमनीयता की आवश्यकता होती है और राष्ट्रीय- 
करण की हुई संस्था में, सम्भव है, ये बातें न पाई जाएँ । तथापि सरकार इस बिंयय में सावघान 
एवं सतर्क थी कि राष्ट्रीयकरण से ये अच्छाइयां किसी प्रकार भी कम न हो जाएं ॥ विधान बनते 
समय भी इन बातो का ध्यान रखा गया । राष्ट्रीयकरणकृत वीमे से यह आशा की गई थी कि प्राइ- 
वेट कम्पनियों के बीमे की तुलना में यह जनसल्या के, विशेष रूप में ग्रामीण जनसख्या के एक 
बडे भाग तक पहुँचेगा | 


जीवन बीमा निगन ने प्रश्मसनीय वार्य किया है और इसके व्यवत्ताय मे तेजी से वृद्धि 
हो रही है। बीमे का विस्तार करने के लिए इसने वई बडे आदर्श तरीके अपनाये हैं, जैसे कि कुछ 
वर्गों के लोगो के लिए बिना टाक्टरी का बीमा, वर्गीय दीमा, चलती फिरती बीमा गाडियाँ आदि । 
कुछ बाता के सम्बन्ध में आवश्यक निगम को पूरा करने मे असफल रहा है, फिर भी इसने जितना 
जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्चात्‌ भारत में प्रमुद्ध बेक्रो का राष्ट्रीयकरण किया गया ॥, 


कुछ चुने हुए संदर्भ ग्रन्य 


]. #& ९0. शह०० एछन्‍गाग्वांल जी एलाइाल, एडच्रत, ९। जज, 
2. &. मं, घ॥इदा 5 फडपणा3्वाणा, (पक वा €& 


दर्द 


५ 


“वरोक्ष बर न केवल प्रत्मक्ष करो के पूरक हैं वरन्‌ उत विरोधी शक्तियों को कम करते हैं 
जो कि आय के निर्धारण तथा प्रत्यक्ष करो की वसूली को प्रभावित करते हैं ।” विवेचना 
कीजिए + 

+बुजवाल्ल (88९४ धर ॥00 प्रशलए एणाएल्याटयांआर 00 - तार विच5 5 छपा थो50 


इ९तैप९९ गिश0व णि९९5 छल 0ए९टगर क्‍0 िट 35एथवगगाला, . णी ॥60्य९४ 
बात ०णाहलाणगा ण उछल (9565 ? (8९055 


प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो में भेद कीजिये। क्‍या परोक्ष करो के विरोध में कोई संद्धान्तिक 
कारण है ? 


॥9चग्रहप्राञ्मा छऐश॑फश्शा ताल द्वात तार (35585, 75 पाटारट 3 ॥॥60टाएवों प्वए८ 
बहुवाशञ पाताल (4९शाण) ? 


क्या प्रत्यक्ष कर परोक्ष करो की अपेक्षा अच्छे हैं ? कारण दीजिए । 


090 ३०४ थाए; फ्रग काहल (3:९5 धर धाफुशाण 0 ग्रताध्ण 8763 7... (जएर 
॥६850॥5. 


द्७ 


इसके परिणामस्वरुष उस वस्तु की माँग तथा उसका सम्परण (४0एण9) दोनों डी प्रभावित होंगे 
और उस वस्तु की नई कीमत क्या होगी--यह्‌ कीमत वही होगी जँसी कि पहलो कीमत थीअथवा 
बस्तु को कीमत मे उतनी ही अथवा उससे बम या अधिक वृद्धि हो जायेगी जितना कि कर लगा है। 
--यहबात कर लगी वस्तु की मांग एवं उसके सम्भरण की मूल्य सापेक्षता अपबा लोच 
(८४४४० ७/) पर निर्भर होगी । कर लगने के कारण व॒ध्तु माँग एवं उसके सम्भरण में परिवर्तन 
होने के परिणामस्थरूप, यह सम्भव है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में ही कुछ परिवर्तन तथा उथल- 
पुथल हो जाए | इसके विपरीत, सामान्य बिक्री कर (शाशथ।ं ध्यॉ८६-१४) के मूल्य-प्रभावों के 
सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतविभिन्‍तता तथा अनिश्चितता पाई जाती है। 


अन्त में, भव हम वस्तु कराधान फे वितरण सम्बस्बी प्रभावों (059700096 थींट०७) 
को लेते है । उदाहरण के लिए, यदि सरकारी व्यय से ब्राप्त होते वाले लामो की उपेक्षा छर दी 
जाए तो एक सामान्य बिक्री कर फो अवरोही (7८४7८४७४८) बहा जा सकता है बशर्ते कि विभिन्‍न 
प्रकार की वस्तुओं पर शिन्‍्न-भिन्‍न दरो से ही कर न लगा दिये जाएँ। परन्तु सामान्य बिक्री कर 
फो आधिक् विकास के एंक अस्त्र के रूप भे भी प्रयोग किया जा सकता है और आधिक प्रगत्ति से 
होने घाले लाभो का विस्तार आरोही (970९27०5७।४८) हो सकता है। इन लाभों का वितरण कैसे 
किया जाए, यह बात सरकारी विनियोगो (०४८०पा०7( ॥५८७(४७॥9) की प्रकृति पर निर्भर 
होती है। परल्तु स्थिति यह है कि परोक्ष कराधान के वितरण सम्बन्धी प्रभावों का सर्वोत्तम 
विश्लेषण तब किया जा सकता है जवकि करबाह्यता (प्रा्टठेशाए४ ० (900007) की समस्या का 
ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए । 


कुछ चुने हुए संदर्भ प्रन्य 


. 2. २. एकटडा ४ शतार प्राशाटट, 

2. 8. २. 776५४ १ एए)।र जाष्बाटल 49 ए/॥वश्त८एल०फुटत €०फ्गाहहड- 
३3. एण्कांध ४ एण॥० एवर080०९. 

4. 96 ३शाए० ४ जगा5 शाट्फ)९$ 0 ए0क्षाए८, 

5, 3 8, शा ४ शिए्णरशंए85 ण ए०गञाध्श ए2७०व१७- 


6, ९88 (टाशाशा. : सष्य् एगाटए 9 एएतलतलएट]0क९९ ९०चवह९३. 
7. एग्क्रांण छवुफाए (ए०णाए॑ं5600 एल्कुठ, ४०. ॥. 


एशाएएड? 0ए570घ5 : 


१. “प्रत्यक्ष करों का भुगतान अमीर करते हैं और परोक्ष करो का भुगतान गरीब करते है।” 
इस कथन की व्याय्या कौजिए तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष करो के लाभ-दोष समझाइए । 
#ात्ट ए९४ धर एवात 59 धीढ छक्का बाते ॥076९00  ऐफ०ड बाल एडात 07. 06 
एए्ण." एणायशा। 0 पड इंशशालाह बगतें. ९कांगांत हाल वत॑रवरातिहुट: शात 
8500 087/88९5 ० (7०८६ ब0 70076० 565 


|. “एक न्यायपूण्ण तथा पर्याप्त कर प्रणाली के सिए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनो प्रवार के करो 
की आवश्यकता है ।” इस कथन की विवेचना एक अल्पविकसित अ्षर्थ-ब्यवस्था में करारोपण 
नीति के मुख्य उद्देश्यों के सन्दर्भ मे कीजिए । 
“+फ्रणा। वाह्य बात व्रताहट। 9:85 धर गच्ट्ठेल्त॑ [0 ९एएाएट स्वुफाक्रा८ बात 
3006००९ (5 $एननशा३ ” 05८05 (ताक इकटाग्रधया. जाप एटा 0 कढ गधा 
एछुंश्लाएटड ० (१०7 ए०॥09 79 था पएवेध्-0९ए७0ए2त ६००००आ३- 


(अ) मावधिक उपभोग प्रवाह की विचारधारा के अनुसार का वस्तुओं तथा सेवाओं के 
मूल्य को आय कहते है जिसका उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि के अन्तर्षत्त किया 
जाता है | आय अस्थायी वस्तुओं (8०7-तए/००॥४ 80005) के व्यक्तियत एवं पास्वारिक उपभोग 
के लिए क्ये गये द्वब्य-ब्यय (7069 ८ह००००।ण९5) तथा स्थायी अथवा टिकाऊ उपभोक्ता- 
बस्तुओं (वश४9०॥6 ००5८४ 80035) द्वारा प्राप्त होने वाली सेवाओ के द्वव्य-मूल्य (70767 
६8 प्रञ८), और परिवार के सदस्यों द्वारा अपने तिजी आराम तथा कल्याण वे लिए किये गये अवत- 
निक श्रम के द्रव्य-मुल्य के सम्मिलित योग की प्रतीक है । इस परिभाषा के जनुमार, स्थायी 
पूंजीगत अथवा उपभोग्य वस्तुओ पर किये गये व्यय वचन (545॥785) क्हलायेंगे और उन पर 
कर नही लगेगा | इस विचारधारा का 4निपादन इविय फिशर (7075 775८7) द्वारा किया गया 
था । परन्तु इसका मुख्य दोष यह है कि उच्च आय वाल वर्गों की चालू द्रव्य बाय (र्थाध्या 
09:५9 790000६5) का एक बढ़ा भाग वैयत्तिक आय-कर से दद जायेगा क्योकि व्यक्तिगत बचतें 
इन्टी वर्गों पर केन्द्रित रहती हैं। किन्तु ऐसा बचतें आथिक शक्ति में वृद्धि तथा कर अदा करने की 
योग्यता के तत्वों की प्रतीक होती हैं। अत इन पर कर लगाया जाना चाहिए । 


(आ) आवद्र्तो प्राप्तियों (72८०7८०॥ 7९८८:905) के रुप मे आय कौ विचारधारा ८] 
एश0ए के नाम से सम्बद्ध है, जिन्होंद आय बो तीन विशेयताओ पर जोर दिया है (१) प्राप्ति 
(००७9), (२) प्रत्याशित आवृत्ति (50७9०७७६४ ॥6९७:९००८), और व्ययशोलता (६5७६९ 
703009] । इस अर्य में, आय के अन्तगंत मजदूरियाँ तथा वेतन, ब्याज तथा किराया, वार्षिकी 
(श॥0065) तथा पेंशन और एक कारपोरेशन मे स्टॉक के लाभाश भी सम्मिलित होगे। इस 
विचारधारा कली मुख्य क्मो यह है कि पूंजीगत लाभ (०७४०॥3| ह05) तथा अन्य भाकस्मिक आम- 
दनियाँ कर-पोग्प आय (४७४७०॥६ 900०७४८) मे सम्मिलित नहीं की जायेंगी। 

(इ) माय को शुद्ध अश्विद्धि विचारधारा (०९६ ३८०८८७०० ०0006७9६ 0 77007) के 
अनुसार, एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी प्रकार की प्राप्तियाँ तथा व्यक्ति को क्रयशक्ति मे 
होने वाली वृद्धियाँ आय के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है किन्तु उस आय को प्राप्त करने में जो 
आवश्यक खर्चे होते हैं वे उनमे से घटा दिण् जाते हैं। आय को शुद्ध अभिवृद्धि [76 4०ट४८४०7) में 
निम्नलिखित दत्व सम्मिलित होंगे *-- 

(१) आय की आवर्दी ब्राप्तियाँ (६०८एघ८ए0 7९८८०७(5 06 ॥00076) । 

(२) उत्तराधिकारों (॥78९0:30०९$) व उपहारो (8005) से होने थालौ प्राप्तियाँ, तथा 

पू जीगत परिसम्पत्तियों (८७0॥8 855४७) मे होने वाला मुल्य-बृद्धि (॥०ए7९८णथआाठा) 
और मून्यहास (6०एा०००१००) 4 

(३) अनेक प्रकार की असल आयो (६६४ ४००9५९5) का दब्य-मूल्य (7006५ *शुण०) । २ 

उपरयाक्त सभी विचारधघाराओ मे, दर-योग्य आय ((:30६ ॥70070०) कौ यह विचार- 
घारा सर्वाधिक मान्य है । इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति द्वारा एक ति्चित अवधि के अन्‍्त- 
गंत प्राप्त की गई सभी प्रकार की आमदनियों को इसमें सम्मिलित करती है। किन्तु इसके बावजूद, 
इसमे एक वास्तविक कठिनाई यह सामने बाती है कि अमोद्रिक अथवा वस्तुओं मे आमदनी (॥000706 

॥7 ॥200) के मूल्य सो कंसे मापा जाय २ ० 

कर सम्दन्धी विधानों मे सद जगह आय वी परिभाषा घन के प्रवाह (07 ् ऋल्थक) 
के रूप में बी गई है अर्थात्‌ एक निश्वित अवधि के अन्तगंत करदाताओं वी ओर होने वाला द्रव्य 
अथवा वस्तुओं की प्राप्तियों का प्रवाह । आय वी एसी परिभाषा के अन्तर्गत --- 

(क) बह आवश्यक है कि करदाता की आर का घन कय वास्वविऊ प्रवाह (20०० ॥0७) 
हो, अर्थात्‌ कर तभी लगाया जा सह दा जवक्ति करदाताओं तथा अस्य व्यक्तियों के 
बीच कोई सोदा सम्पन्न हो इस >धात में एके उप्याग्र के मृत्य पर कोई कर नहीं 
लगेगा जो कि व्यक्ति द्वारा बिना विवियम सौदे के सम्पन्न हुए हो किया गया हा। ऐसे 
उपभोग के उदाहरण हैं मालिक द्वारा अपने मकान का उपयोग-मुत्य (४४७ ५०७८) 
ठ॒या ब्यक्ति द्वारा अपने बाग में उयाई गई सब्जियों का मूल्य बादि | 


ड 


आय का कराधान 


(वाए। 0 0070) 


प्रारम्भिक्त ([7/7039०000) 


आय का कराधान सभो देशों में प्रत्यक्ष कराधान छी सबसे क्षत्रिक मटत्यपर्ण तिरुम बनते 
गयी है | आ्थिक कल्याण के अर्थ मं, सामातल्यतया आय को ही कर क्षदा करत को साप्तय्र फा 
सर्वोत्तम माप माना जाता है । इसका कारण यह है कि आय ही किसी परिवार के जीश्न निर्याह 
के स्तर का प्रमुख निर्धारक तत्व है। इस अध्याय में हम आय के कराधान के कुछ सार्मान्‍्य पहलुओं 
का अध्ययन करेगे । भारतीय आप-कर व्यवस्था का विस्तृत विवेचन अन्यत्र पृथक्‌ झूप से किया 


गया है। 
आय फी परिप्ापा 
(96गरप्न/00 ० [#0090०) 


ट 

विस्तृत क्षय मे, आय उस आधिक खाभ (८०णाण्रा८ 8था॥) की प्रतीक होती है जो कि ग्ोई 
व्यक्ति समय की किसी नियत अवधि के अल्तर्गत प्राप्त करता है। इसके अन्तगंत एक विशिष्ट 
अवधि का ब्यक्ति का उपभोग तथा साथ हों साथ उसी अवधि (9९0700) के अन्तगंत उसके वैयक्तिक 
धन मे होने वाली शुद्ध वृद्धि (१९८४ ग्राटा८३६८) भी सम्मिलित होती है। आय के अन्तर्गत निम्न- 
लिखित तीन प्रमुख मर्दे सम्मिलित की जाती है -- 

(क) अन्य ब्यक्तियो से प्राप्त को मई कुल आय में से उन ख्चों को घटाने के बाद वचौ 
हुई धनराशि, जो कि उस आय को प्राप्त करने से प्रत्यक्ष रूप से विये गये हो [विन्‍्यु 
इन जचों में निर्वाह-खर्च (ए॥8 ८०४५) सम्मिलित नहीं हैं] 

(छ) ब्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वालो उन वस्तुओं का मूल्य, जिनका कि वहू स्वय 
स्वामी हो, जेसे कि अपने विजी मकान का उपयोग-मूल्य (०5८ ४३४०) तथा घर में 
उत्पन्न की गई वस्तुओ का मूल्य जैमे--साप सब्जी, और 

(ग) उन सम्पत्तियों (4७४८७) के सृल्य में होने वाली वृद्धि, जो कि उस अवधि के बीच 
उक्त ध्यक्ति के पास रही हो । 

तथापि, अर्थशास्यियों ने सामान्यतः कर-योग्य आय (90:४0)० ॥70070०) की सीन विचार- 

धाराओं के बीच अग्राकित भेद किया है -- 
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हैं। परन्तु ये जामदनियाँ (007८७) चूंकि अमाघारण रूप मे अनियमित हैं, अत. यह कहा जाता 
है कि इनके साथ विशिष्ट व्यवहार दिया जाता चाहिए | चौथे, ससार की लगभग सभी आय-कर 
पद्धतियों ने अजित (८7८6) तथा अनजित (ए०४८७7॥९०) आय के दीच सुविचारपूर्ण भेद क्या 
है। श्रम से प्राप्त होने वाली आय को अर्जित आय कहा जाता है और सम्पत्ति अथवा विनियोग 
में प्राप्त होने वाली आय को अनर्जित आय की सज्ञा दी जाती है। अन्त मे कुछ क्स्मि वी आम- 
दनियां ऐसी भी होती हैं जो अशव तो आय की प्रकृति की होती हैं और अशत पूंजी का प्रतिफन 
होती हैं। ऐसी आमदनियों के उदाहरण हैं--वापिकी (श्ागाणात), बीमा, पेंशन सम्बन्धी लाभ, 
सामाजिक सुरक्षा योजनाओ से सम्बन्धित लाभ आदि | इन उद्यहरणो मे प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति 
द्वारा किये जाने वाले विनियोग (70४6$0767) का प्रतीक है और आय की प्राप्ति बस्तुत पूजी 
का ही प्रतिफल है । साथ हो, यह्‌ प्रतिफल (7८0ए:०) आशिक रूप से आय की प्रह्ृमति का भी है। 
अत इस स्थिति मे आय का वह्‌ भाग तो कर-मुक्त कर दिया जाना चाहिए जो कि पूजीका 
प्रतिफ्न हो और जो भाग आय का प्रतीक हो, उसको बर-पोग्य आय में सम्मिलित किया जाना 
चाहिए । 

कुल आय बनाम शुद्ध आय (57055 [000प्रा४ ए८.5९५ ऐर८८ 70076) 


आय के कराधान की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली 
कुल आय तथा उस घनराशि के बीच स्पष्ट भेद किया जाए जो कि शुद्ध आधिक लाभ _[ए९ 
€८०१०७॥७ 809) के रूप ग्रे दास्‍्तव मे उनको उपलब्ध हुई है। उदाहरण के लिए, दिक़्ी से होने 
वाली कुल प्राप्तियों को किसी व्यवसायी वी आय नहीं माना जा सकता, क्योक्ति उसे उनमे से कच्चे 
माल तथा मजदूरी भादि के भुगतान के लिए कुछ कटोतियाँ (१०607०४075) भी करनी होती हैं। 
इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी भवन को क्रिये पर उठाता है ती उसके किराये से प्राप्त 
सम्पूर्ण धनराशि उसकी आय मही दन जाती, क्योकि किराये की उस घनराशि में से उसे उस भवन 
की देखभाल व मरम्मत आदि पर भी खर्च करना होता है। आय के कराधान की ह्टि से, शुद 
आय की कल्पना प्राप्गिक (८0८४७) है और शुद्ध आय का हिसाव लगाने के लिए कुल आप 
में से कुछ कटौतियाँ अवश्य करनी होती हैं। ये घटोतियां भगवा बंदौतियां आय को प्राप्त करने के 
लिए ही की जाती हैं और इस प्रकार ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध नही होती । 
आय कमाने के व्यय तथा उपभोग ब्यय (79605६५ ० ६8879 था ॥0076 8०6 (.0750/0७- 
ता लफ़ुथा5९5) 
ध किसी आय को कमाने मे जो खर्चे हो, उनमे तथा उपमोग के लिए किये जाने वाले खर्चा 
में स्पष्ट भेद किया जाता चाहिए ( यदि लोगों पर उनकी उस शुद्ध आय के आधार पर कर लगाग़े 
जाते है जो कि उस अवधि के अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले शुद्ध आथिक लाभ के प्रतीक 
हो, तो यह आवश्यक है कि उन्हें इस बात की अनुमति प्रदान वी जाए कि वे अपनो कुल आय में 
से उन घनराशियो को घटा सकें जो कि उन्हें अपनी उस कुल आय को प्राप्त करने मे व्यय करनो 
पड़ी हो । सामान्यत व्यय की ये मर्दे ऐसी होती हैं कि उनम तथा उपभोग के व्ययों भे स्पष्ट रूप 
से अन्तर किया जा सकता है ) एक व्यावसाथिक उद्यम मे, व्यवसाय को चलाने के लिए तथा आय 
की ग्रात्ति के लिए यह आवश्यक होता है दि हुछ व्यय एिये जाये, औसे--कि मुजदूरियों, कच्चे 
माल, इंधन तथा यातायात के लिए किये जाने वाले भुगतान तथा उधौर लिये गये धन पर ब्याज 
आदि | दूसरी ओर, किसी व्यक्ति द्वारा अपने भोजत, दध्झ, समकात तथा मनोरजतन आदि पर किये 
जाने वाले व्यय उसके व्यक्तिगत उपभोग-व्यय की श्रेणी मे आते हैं। इस श्रेणी के व्ययो पे आशय 
है--अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए आय का उपयोग करता । ये व्यय कुल 
आय मे से उस प्रकार नहीं घटाये जाते छिम प्रकार कि दे व्यद घटाये जाते हैं जो आय वे प्राप्ति 
के लिए आश्यक होते हैं। 
सम्मिलित व्यय-व्यावस्ताधिक व्यय भी और उपभोग व्यय भो : 

किल्तु इसके बावजूद, ब्यय वी बुछ म्दे इस प्रकार की होती हैं जो कि इन दोनो ही 
प्रवार के व्यय वी सीमा पर स्थित होती है और उन्हे व्यावसायिक व्यय भी माना जा सकता है 
तथा उपभोग-म्यय भी । कुछ वस्तुएँ ऐसी हो सकतो हैं जो कि अशत व्यवमाय (७०७४९४७) के लिए 


७१ 


(ख) कर आय की वसूल्ती के आधार पर लगाया जाता है, आय की वृद्धि के आधार पर 
नहीं | उदाहरणार्थ, पू जीयत सम्पत्तियों के मूल्य से होने वाली वृद्धि पर कर केवल 
तभी लगाये जाते हैं जबकि सम्पत्ति बेची जाती है। इस प्रकार सम्पत्ति का बढ़ा हुआ 
मूल्य धन के प्रवाह के रूप मे स्वामी के पास फो आता दिश्वाई देता है, ऐसा नहीं है 
कि सम्पत्ति का वर्ष के वर्ष मूल्याकन करके प्रतीत होने वाली बृद्धि पर ही कर लगा 
दिया जाता हो । 

कअमेक कर सम्बन्धी कानूनों मे दी गयी आय की यह परिभाषा--कि आय धन का प्रवाह 

ई--समय की उपयुक्तता अथवा कालोचितता (£/कथ्ठाशा०५) का परिणाम है। इसमें बई बड़ी 
क्रमियाँ है। प्रथम, प्रशासनिक कठिनाइयो के कारण यह आय की ऐसी मदो को छोड देदी हू जिनके 
सम्बन्ध में बाजाहू सोदे (ग्राआ८६ ध3053907075) सम्पन्न नही होते । परन्तु एक परिवार द्वारा 
स्वय उत्पन्न की गई बस्तुओ एवं सेवाओ का स्वय ही उपभोग करने से उत्पन्न वास्तविक आय को 
परिभाषा भे सम्मिलित न करने का अर्थ यह है कि ऐसे परिवार तथा उन व्यक्तियों के बीच भेद- 
भाव किया जा रहा है जो कि स्वय ऐसा उत्पादन तथा उपभोग करने मे या तो असमर्थ है अथवा 
ऐसा करना चाहते ही तही । द्वितीय, धन के श्रवाह की यह विचारधारा मकानों तथा अन्य स्थायी 
उपभोग्य वह्तुओ के किराया मूल्य (70709 ४७]०८) को परिभाषा में सम्मिलित नहीं करती । अतः 
इन मूत्रों से होने घाली आमदनियों पर कर नही लगाये जाते हैं। इस प्रकार जो लोग मकानों में 
धन लगाते है उनसे तो अनुकूल और जो लोग अन्य प्रकार के विनियोग कार्यो म धत लगाते है 
उनसे प्रतिकुल भेदभाव किया जाता है । करदाताओ के भध्य इस प्रकार का किया जाने वाला भेद- 
भाव उस स्वीकृत समता सिद्धान्त (८५७७ ७7॥7०9।०) के पिउद्ध है जो कि “समान लोगो के साथ 
रामान व्यड्हार” करमे का आदेश देता हे । इस समस्या का तर्बपूर्ण हल यही है. कि स्थापी द्वारा 
अधिकृत मकानों के किराया मूल्य (7208॥ ४०७८) को सथा वस्तुओं (070) के रूप में प्राप्त 
होने वाली आमदनियों को भी कर-योग्य आय में सम्मिलित क्या जाय । 


कुछ किस्म की आयों के साथ विशिष्ट व्यवहार 
(57०57) प्रशश्थाशशार ० एशाशं। (05 0 पाएण]९) 
3 का सिद्धान्त (श0॥|6 ० ४8५७) अर्थात्‌ समान लोगों के साथ समान व्यवहार का 
ब्तः 

यह माँग करता है कि कर सभी आमदतियों पर लगाये जाने चाहिए और बह भो सब पर 
एक समाव दर से केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोडकर जबकि कुछ किस्म की आमदनियों 
के ग्राथ भेदमूलक व्यवहार (47 शक्षाएव् ०४069) करने के विषय मे काफी औचित्य 
(7080904207)) वर्तमान हो । 


सर्वे प्रथम, कर-योग्य आय की कस्तोटी होनी चाहिए उसकी आवृत्ति अथवा उसकी नियमित 
बारम्बारता (८ए्राथा$), ओर इसके अनुसार अनावर्ती माय (7074४०एशा778 ॥00008) या तो 
कर-मुक्त होनी चाहिए अथवा उसके साथ भेदमूलक व्यवहार किया जाना चाहिए। किन्तु जिस 
प्रकार वियमित आय (९४०४४ ग्राए०॥6) से व्यक्ति को आधिक लाभ प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
अनियमित आय से भी करद्राता को आथिक लाभ की प्राप्ति होती है । अत आय की कुछ विशिष्ट 
भदो को केवल इस कारण पूर्णतया कर-मुक्त कर देना कि वे जुनियमित (प्रष्डपाक्ष) है, किसो 
प्रकार भी तर्क्सगत नही बहा जा सकता । पर इसके साथ हो साथ यह भी सत्य है कि अनावर्ती 
आमदनियो की अभियमितता आरोही दरो के अन्तगंत करदाता पर तब तक कर का अनुचित रूप 
से भारी बोझ डालती है जब तक कि आय कहा औसत निकालने की पद्धति हो न अपनाई जाय । 
दूसरे, पूंजीगत लाभो (०७७४७ 88॥75)+ केः कुछ विशिष्ट लक्षण होते है। अब उनके साथ कुछ 
विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए, यद्यपि यह आवश्यक नही है कि उनके राघ अनिवार्य रूप से 
अनुकूल (५०७०७) व्यवहार ही किया जाए तौसरे, उपहार (5) तथा उत्तराधिकार मे 
प्राप्त धन प्राप्तकर्ता के लिए चू'कि आधिक लाभ के प्रतीक है, बत: ये आय का निर्माण करते 


न-+-+++--- 


) अगले अध्याय मे पूंजीगत लाभो का पृथक रूप से विदेचन किया गया है। 


छ्ड 


तब तक तो बोई भी ग्रम्भीर समस्या उत्पन्न न होगी, विश्तु इन बातों में से दिसी में भी यदि 
परिवर्तन हुये तो उससे उलझने उत्पन्न हो जायेंगी । 

उदाहरण के लिए, पुनविक्री के लिए खरीदी गई बस्तुओ तथा सामग्रियों से सम्बन्धित 
आविष्वार अशत एक वर्ष से आग्रे वर्षों तक जारी रहते हैँ, किन्तु जब इनको कौमतो मे परिवर्तन 
होते हैं तो उमसे कई गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होगी $ इस स्थिति मे, समय बीतने पर यह ह.॥ 
सम्भव हुँ कि लाभो क स्थान पर हानियाँ हो जांय अथवा इमसे उत्टा हो जाय । फिर मूल्य-हास 
वी स्वीकृत धनराशि भी ऐसी होनी चाहिए कि विनियोग की गई समस्त पू जी कर-मुक्तत रूप मे प्राप्त 
हो सके । परन्तु वास्तविक रूप मे मूल्य-हास नीची दरो से लगाया जा सकता है? अथबा यह्‌ हो 
सकता है कि वम्पनियाँ मूल्य-हास प्रभारो (त6एावणबध०) दो) को उन वर्षों में बेच्दरित 
करने का प्रयत्त करें जिनम कि लाभ अथवा करों को दरें विशेष रूप प्ले ऊँची हो। एवं फर्म मे 
सामाय् प्रवृति यह हुआ करती है कि वह अनेक प्रत्गार के व्ययो के आवर्तंन अथवा उतनी बार- 
म्वारता (2८एश९४८७) एक दर्प से दूसरे वर्ष को स्थानाम्तरित करती रहे जिसमे कि कुल कर- 
देयता (०५४८-७४) (७६ ॥909॥079) में कमी को जा सके $ 


आय को अनियमितता को सम्तस्या (एफ एक्०्ण ्॑ पराध्हणेआएओ ण॑ ]०070) : 


सभी आमदनियाँ नियमित छूप से प्राप्त नही होती । उनमे से अनेव आकस्मिक (८४५ए७) 
रूप से प्राप्त होती हैं। व्यावसायिक इकाइयो तथा व्यावसायिक व्यक्तियों की आमदतियाँ चूकि 
अनेक परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं अत अत्यधिक अनियमित होती हैं । अनिरमित जामदतियों 
बी वर्तेमावता से भी दर-बाग्य आय कय अनुमाव खयाने से बंटी कठिताई उत्पन होदी है । हविय- 
मित (77९80|आ7) बाय से निपटन के वई हल सुझाये जाते हैं । सबसे सरद हल यह नुझाया जाता 
है कि गतिमान औसत (४0५08 ३४८००९८) उदाहरण के लिए, पाँच बप के गतिमान औसत वे 
आधार पर प्रति वर्ष कर की गणना कर ली जाय। एक अन्य हल है जिस औसत पुनगणना 
(3५ ९७६४५ 7009:0.४४०॥) बहा जाता है। यह हल करदाता को इस बात को छूट देता है कि 
दह पिछले दुछ वर्षों, उदाहरणत ५ से १० वर्षों बी अपनी वर-देयता का फिर से हिसाव लगाये 
और उसके भौसत को प्र-्यक वर्ष को कर-योग्य आय का आधार बनाये। इसके अतिरिक्त, इस 
समस्या के हल की एक तीसरी रोति भी है जिसे सचयी मोसत रीति [एणएण॑॥१6 8५८०8९ 


कट) बहा जादा है| इस रीति वा मूल प्रस्ताव विलियम विक्रे ('श॥0छआा शाल८३) ने 
याया। हर 









भाय का कराधान तथा सामय्यं सिद्धान्त अथवा क्षमता का सिद्धान्त 
(0000६ '4डच४०0०७ आपे 06 |0ल्‍69९ ० 4७॥॥0) 
रे ऊपर हमने इस बात का विवेचन क्या कि कराधान की दृष्टि से, कुल आय मे से ब्याव 
सामिक व्ययों को घटान के बाद किस प्रकार शुद्ध आय (8८४ 77007/८) की गणना की जाती है ' 
शुद्ध जाय वा हिसाद लगा लेने के बाद भो उसमे से छुछ छूटो (०7०॥00005) तथा कटौतियों की 
अनुमति दे दी जाती है। मूल प्रश्न यह है कि क्या कर वी दर आय की सम्पूर्ण राशि पर लगाई 
जाय अथवा इस घनराधि में से करदाता को कुछ क्टोदियाँ करने की अनुमति दे दी जाय २ 
_ दे दी जाय ? प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि छुछ समायोजन (30]050॥675) क्ये 
जाने की अवश्य अनुमति होनी चाहिए । ऐसा करने के निम्नलिखित तीन प्रमुख कारण हैं -- 
(अ) ताकि कर के आधार को कर अदा करने को योग्यता के अनुकूल बनाया जा सके 
((० एएण्ड फ४ ७७5४ ० ऐ8 ६45 ॥0 ॥06 छत (35 छ3,78 उछ॥9-) 
(व) ताकि दुद्ध बिस्म वे व्ययो ($9८067१) को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, और 
(स) प्रशासन (20एग750009) को सरल बनाया जा सके । 
आप कर को आधार शिला : सामथ्य सिद्धान्त--शुरू स ही, आय-कर को सर्देव एक 
ऐसा कर माना जाता है जो कि सामच्ये मिद्धान्त (ज़ाएटए४ रण 2०॥॥9) पर आधारित है । इस 
कर वा इस प्रवार समायोजन (36एधधाग्ध्यां) क्या जा सकता है कि निम्तनतम आय वाले वर्यों 


रे 


और अंशतः उपभोग के लिए खरीदी गई हो। ऐसी खरीदें छोटे-छोटे व्यापारियो, किसानो तथा 
पेशेवर अथवा व्यावसायिक व्यक्िययों की स्थिति मे सम्मिलित रूप से की जाती है। उदाहरण के 
लिए, एक किस्तान अपने ट्रंक का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए भी कर सकता है और अपने 
व्यक्तिगत सौदो की खरीदारी के लिए भी । एक लेखक किसी यात्रा का उपयोग अशत. तो मनोरणन 
एवं आनन्द के लिए कर सकता हूँ और मशत अपने अगले उपन्यास के लिए सामग्री प्राप्त करने के 
लिए। ऐसे मामलो मे, इन व्ययों को व्यावसायिक एवं व्यक्षितगत श्रेणियों में पृथकू-पृथकू करना एक 
बडा कठिन कार्य होता है । 


व्यावत्षापिक व्ययो के लिए कौ जाने धाली फटोतियो के सम्बन्ध मे उत्पन्न कुछ कठिनाइयाँ (8076 
ए7र।0प॥6३ ॥ )४१]याह (06002०0ण5 0 8997655 05907585) 


शकाकी व्यवित जो मजदूरी तथा वेतन के रूप में आय प्राप्त करते है, उनके सम्बन्ध से 
तो इस बात का पता लगाने मे अधिक कठिताई नहीं होतो कि उन्होंने अपनी आय को प्राप्त करने 
में कौन-कौन से व्यय किये है। किन्तु एक व्यवसाय के अन्तर्गत व्यावसायिक्ष ब्ययो की गणना 
करने में अवश्य कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यह हो सकता कि एक व्यवसायी 
(9097९55व9॥) अपनी कर-सम्बर्धी देवता (0: ॥9७09५) को कम करने के लिए, व्यावसताधिक 
व्ययो को बढा चढ़ा कर दिखलाये। उदाहरण के लिए, वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे 
कार्प के लिए भुगतान कर सकता है जो कि पता नहीं कि हुआ भी है कि नहीं। इस स्थिति 
मे, यह प्रम्भव हूँ कि कुछ व्यावसाधिक व्यय ऐमे किये जाय॑ जिन्हे वैध (080778०) न कहा जा 
सके । 


इसके अतिसितित, झुछ व्यावसायिक व्यय ऐसे भी हो सकते है कि जिनका हिसाव लगाने 
में कुछ यथार्थ कठिनाइयां सामने आएं । उदाहरण लिए, कुछ व्यय ऐसी वस्तुओं पर किये जाते 
हैं जो कि एक वर्ष से भी अधिक लम्बी अवधि तक ब्यवसाप के सचालव मे उपयोगी सिद्ध होती हैं । 
इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हँ--यन्त्र (:0००॥ए०४) । यन्त्रो वी खरोद पर होने बाला व्यय 
उन बनेक वर्षो के बीच बांटा जानर चाहिए जिनमे कि व्यवसाय का सचालन करना लाशकारी 
हो--ऐसे व्यय को मूल्य हास प्रभार (06एाध्टा&7०॥ ८४५8८) कहा जाता हूँ | पह वह धनराशि 
होती हूँ जो फर्म की पूंजी को अक्षुण्ण (7/80.) बनाये रखने के लिए आवश्यक होती है । इस 
धनराशि से चूंकि करदाता को कोई आधिक लाभ नही होता अत यह आय गही है बल्कि व्यय ही 
हूँ। व्यवहार में बापिक्त पूल्य-हास प्रभार का निर्धारण करता एक बडा ही कठिन कार्य होता है । 


शुद्ध आय का अनुमान लगाने में समय कं। समस्या (उ॥6 एा6छ0॥ ० परण्माल 00 एज्ञागक्ा॥ई 
परेल ॥70077०) 


कराधान के लिए शुद्ध आय का अनुमात लगाने मे तथाकथित ($0-८४080) समय की 
समस्या के कारण कुछ उलझन पंदा होती है । पहाँ यह बात घ्याव देने पोग्य है कि किसी व्यक्त 
अथवा व्यादसाथिक इकाई (५७४४४४६ ७७४) की आय उरा समय से ही निरस्तर जारी रहने बाला 
एक प्रवाह होता है जब से कि वह्‌ व्यक्ति कर अदा करने वाली इकाई बन जाता है, बशर्ते कि सेवा- 
निदृत्ति (:६07९:/४०६) अथवा मृत्यु बादि के कारण वह उस आय से बचित ही न हो जाय | आय 
के इस प्रवाह को समय के सुविधाजनक हिस्सो मे, सामान्यत एक वर्ष की अवधियो में बाँद लिया 
जाता है | ऐसा विभाजन करने मे, सम्भव हूँ कि उस व्यक्ति के लिए तो कोई समस्या उत्पन्न न हो 
जो कि अपनी आय; मजदूरी व वेतन तथा ब्याज व किरायो के रूप मे प्राप्त करता है परन्तु व्याव- 
सामिक लाभो के सम्बन्ध में अवश्य कठिताई उत्पन्न होती है । 


व्यवसाय में, उस समय जबकि फर्मों (775) द्वारा व्यय किये जाते है, और घस 
समय के बीच, जवकि वे उत्पादित वस्तुओो की विक्री से आय प्राप्त करती है, काफी अन्तर पाया 
जाता हूँ) जो वस्तुएं बेदी गई है उनका कुछ भाग उस कच्चे माल से बनाया गया था जो कि 
उससे पहले को अवधियों में खरीदा गया था और जो कच्चा माल तया अन्य सामान अब खरीदा 
गया हूँ उसका उपयोग भविष्य में बरतुओ का उत्पादन करने में किया जायेगा। ऐसी दशाओ मे, 
जब तक व्यदसाय की मात्रा, मूल्य-स्तर, फमों के लाभ तथा करो को दरें आदि सब स्थिर रहेगे, 
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चाहिए। सयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा जैसे देशो मे चिकित्सा व्यय वी छूट दी जाती है बशतें 
कि ये व्यय एक न्यूनतम (एाशाए्शा) माना (जो कि न्यूनाधिक रूप मे सामान्य मात्रा होती है) 
से अधिक हो और अधिकतम (77काग्रएण) मात्रा से ज्यादा न हो । 
आकस्मिक हानियो के लिए छूट (]0फ्रआ८९5 07 (४5०४५ ॥055८5)--करदाता को, 
आमतौर पर, आकस्मिक हानियों के लिए भी छूटें प्रदान की जाती हैं--ऐसी आकस्मिक हानियो 
के उदाहरण हैं--क्ति आग लगने से सम्पत्ति का विनाश, चोरी अथवा दुर्घटना आदि । इन छूठो को 
इसलिए तर्क सगत (85073096) माना जाता है क्योकि ऐसी आकस्मिक हानियां शुद्ध घन (06 
%८४।/॥) में कमी की सूचक होती हैं और इस प्रकार इस अवधि की वास्तविक आय वा हिसाब 
लगाने में आवश्यक घटत (5प०/79८0००) किये जाने दी श्रतीक होती है । 
अदा किये गये अन्य करो के लिए शुद्ध आय में से कटोती--अन्त में, कुछ देशो में, आय 
कर लगाने के उद्देश्य से शुद्ध आय में से अन्य कर की अदायग्रियो को घटाने की अनुमति दी जाती 
है। ऐसी घटौती का समर्थन दोहरे कराधान (60000९ ६४::४७०॥) की श्रान्त घारणा (फ्रा४50थय 
70॥07) के आधार पर क्या जाता है और इस आधार पर कि कर के ऊपर कर नहीं लगाया 
जाना चाहिए । परन्तु यह एक विवादास्पद मसला (८००गरा/०एथश4] 75508) है । 
कुछ किस्म को क्रियाओं को प्रोत्साहन दैने के लिए घटौतियाँ ([0600९00॥5$ ॥0 स्शा९०- 
ए48० एलांवग ॥०0७॥८५)--सभी देशों मे, आय-कर कानून कुछ कटौतियों वी अनुमति देते 
हैं। इनका उद्देश्य कुछ किस्म की क्रियाओ को प्रोत्साहन देना होता है। कुछ क्रियाएँ इस प्रकार की 
होती है जिन्हे कि यदि गँर-सरकारी व्यक्ति या सस्याएं नही करती है तो व सरकार को करती 
होती है । अन्य मामलों में, सरकार कुछ ऐसी क्रियाओ वो भी प्रोत्साहित कर सकती है जो कि 
सम्पूर्ण समाज के हित में हो। प्रथम श्रेणी मे वे अशदान (०००७०४०१5$) आते हैं जो कि कर- 
दाता धर्मार्य सस्थाओ (लोआप४०॥८ 7750000075) तया प्रन्यासों (7७५७) और कुछ सीमा तथा 
धामिव समस्याओं (70॥8005 ७००८७) को देता है। दूसरी श्रेणी म, कुछ ऐसी अदायगियां आती 
हैं-जँसे कि वीमे की किश्तें, सभी किस्म की बचतें तथा ऐसी घनराशिया जो कि विशेष रूप से 
सयस्त्र-विस्तार (9]07॥ ००९७७०$00) के लिए निनासी गई हो । 
छूट तया समता का सिद्धान्त (&४८०7ए४०7 बा 06 ऐशण्टाफ़ोर ० हवुणा,) . 
इस बात पर सामान्य रूप से सहमति पाई जाती है कि आय-कर का वितरण आरोही 
रीति (07०87९55४७ एणथगगलय) से किया जाना चाहिए और निम्ततम आय वाले वर्ग को इससे 
पूर्णतया मुक्त रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे यहाँ दो मसले खड़े होते हैं--एक तो यह कि छूट 
की मात्रा क्‍या हो, और दूसरे यह कि आरोहण का स्वरूप क्‍या हो, ये दोतों ही मतले समता अयवा 
न्याय के सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं । आय-कर के क्षेत्र से न्यूततम आमदनियो की मुक्ति के सम्बन्ध 
में कई उपयोगी कार्य सम्पन्न करने होते हैं। सर्वप्रथम ऐसी मुक्ति अबवा छूट (९/श॥ए/०णा) उन सव 
परिवारों को आय-कर से पृथक्‌ रखती है जिनवी आय म्यूनतम निर्धारित माता स बम होती है । 
दूसरे, यह उन सबके लिए आरोहण (77027८5507) प्रस्तुत करती है जिन पर कि कर लगाया 
जाता है| तीसरे, यह विभिन्न परिवारों पर लगाये गये करो के भार का उनके आधितो की सख्या 
के अनुसार ही समायोजन करती है। 
यह पहले ही कहा जा घुक्ा है कि जो मुब्तित अथवा छूट प्रदाव को जाये उसमे कम से कम 
निर्वाह-मात्र (00१० 5:७55८7९८) के बराबर धनराशि तो अवश्य सम्मिलित हो, इसका कारण 
यह है कि यदि किसी व्यक्त की आय निर्वाह मात्र से भी कम होती है तो उसमे कर अदा करने 
की साम्य नहीं होती । अत यह बहना तक सगत है कि छूट की न्यूनतम सीमा आय के निर्वाह 
मात्र-सतर के बरावर निश्चित वी जाती चाहिए ॥ तथापि, ऐसी सामान्य रूप से स्वीकृत न्यूवतम 
सीमा का निश्चय करना बडा कठिन है। 
आरोहण का सिद्धान्त तया दर-रचना 
(रह शांफवंफार ० ए7०2१९5च० थाव ॥6 पेक्वांट 59060ए7९) 
यह बात तो व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि आयन्कर आरोही होना चाहिए-- 
अर्थात्‌ यह कि सबसे विधेन वर्गों वो कर मुक्त करने के पश्चात्‌ कर वी दर आय की प्रत्येक वृद्धि 
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फो कर से भुक्त रखा जा सके और अपेक्षाकृत धनी वर्गों पर उनकी अपनी-अपनी आमदनियों के 
अनुसार ही कर का भार डाला जा सके। राजस्व-उत्पादकता (ए6एटाएड एाएवाएतशी५) जँसे कुछ 
विचारणीय तत्वों के अतिरिक्त समता के हप्टिकोष से भी भआाय-कर को आदशे कर (ंध्यां 0) 
भाना जाता रहा है। 

निश्चित न्यूनतम ध्यय का आप-कर मुक्त होना--आजकल आय को आश्थिक कल्याण 

मा साधान्यत्त सबसे अधिक सन्‍्तोपषजनक माप माना जाता है । कसी व्यक्ति बी आय जितती 
अधिक होगी उतने ही अधिक आथिक कल्याण का वह उपभोग कर सऊता हैं। इस प्रकार कहा जा 
सकता है कि आय (77007८) अदा करने की योग्यता का एक अच्छा मापदण्ड है। परन्तु एक तथ्य 
यह भी है कि प्रत्येक परिवार को भोजन, वस्त्र, विधाम तथा मनोरजन आदि के लिए कुछ न्यूनतम 
निर्वाह ब्ययों (!ए78 ००४४५) की आवश्यकता होती है । इन कार्यों के लिए उसे जितनी आय की 
आवश्यकता होती है उप्ते कर अदा करने की ग्रोग्यत्ता या प्रतीक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह 
घनराशि तो उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए किसी प्रकार व्यय करती ही होगी। यही 
कारण है कि सभी देशों मे, एक निश्चित न्यूनतम धनराशि से सभी व्यक्तियों को मुक्त कर दिया 
जाता है | 

परिवार के आकार के अनुसार कर भार--परिवार का आकार (छा2€ ० 06 79) 

दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर कर-अधिकारियों को विशेष ध्यान देता चाहिए। किसी परिवार 
का आकार जितना बड़ा होता है, अपनी तिश्चित आय के द्वारा प्राप्त किया जाते वाला उसका 
जीवन-स्तर भी उतना हो नीचा होता है । अत कारो से छूट की न्यूनतम सीमाये भी, जिनका कि 
हमने ऊपर उल्लेख किया है, इस वात पर निभंर होती हैं कि परिवार मे ब्यक्तियों की सख्या किसनी 
है और आय के एक निश्चित स्तर पर अदा किये जाने वाले कर को राशि कितनी है । इस सम्बन्ध 
में हमे निम्नलिखित चार प्रमुख प्रइदों का निपटारा करना है -- 

(क) छूट (९८ण]0॥) की मात्रा क्या हो ? 

(ख) करो की छूट किस प्रकार प्रदान की जाए? क्या यह छूट आय मे से करोती (6९60०- 
(०!) के रूप में दी जाये अथवा यह कर को धनराशि भे से घटोती के रूप में हो ? 
सामान्यतया यह आय मे से घटौती के रूप मे ही प्रदान की जाती है, 

(ग) छूट की मात्रा मे एक्हपता (णाणिए॥9)--क्या छूट की माद्ता सभी आश्रितो 
(१८७८॥८८७(५३$) के लिए एक समान हो, बिता इस बात क। घ्याल किये कि उनकी 
आपयु क्तिनी है और उनकी सस्या कितनी है, और 

(घ) आश्िित नौन है ? कर-परिहार (६7:3ए०08706) को कम करने के लिए आश्षितों 
को परिभाषा देना अत्यन्त आवश्यक है । 


इस प्रकार, आय-कर का एक राबसे बडा गुण यह है कि यह परिवार के आकार के अनुसार 
हो कर का भार डालने में समर्थ होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में तिम्त बातों के विषय में पर्युष्ति 
सावधानी रखनबी चाहिए, जैसे--परिवार तथा उसके आश्नवितो की उचित परिभाषा क्या हो, छूट 
किस रूप में प्रदान की जाये, आदि आदि । 


चिकित्सा व्ययों (८6।०४॥ 8/फ्रशा$:5) को छूट--अनेक देशों मे कर लगाने के उद्देश्य 
से आय का निर्धारण करने के हेतु चिकित्सा-व्यगो (70०0/०७! ०5०७) की छूट दो जाती है। 
यह बात ध्यान देने योग्य हे कि चिकित्सा ब्यय यदि काफी मात्रा मं हो तो उस वास्तविक जीवन- 
स्तर मे निश्चय ही कमी हो जायेगी जिसे कि एक निश्चित आय द्वारा प्राप्त करना सम्भव था। 
यदि दो परिवारों बी आय एक समान हो तथा उनके आश्रितो की सद्र्या भी बराबर हो, किन्तु 
यदि उनमे से एक परिवार मे न तो कोई बीमारी हो और न ही किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय हो 
जबकि दूसरे परिवार मे चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की मात्रा काफ़ी अधिक हो तो इस स्थिति मे, 
स्पष्ट है कि पहला परिवार दूसरे परिवार को सुलना में ऊँचा जीवन-सस्‍्तर व्यतीत करेगा। दूसरे 
परिवार की आधिक कल्याण की मात्रा तथा उप्तकी कर अदा करने वी सामर्थ्य निश्चय ही कम 
होगी । आय-कर लगाने के उद्देश्य रो आय मे द्वेर-फेर करते समय तथ्य पर भी विचार किया जाना 


श्प 


यदि नगरपालिका (छापणटाएथआाए) दारा बिसी मकान हे सामने पार्क बता दिया जाय तो इसमे 
उस मकान की वीमत बढ जायेगी । उसका किराया मूल्य (एध्ांथ शशेपर८) भी अधिक प्राप्त 
होगा । इसी प्रकार, यदि कि्ती क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ कायम कर दी जायें तो उसके 
फलस्वरूप वहाँ की भूमि के मूत्य मे वृद्धि हों जायेगी। फिर, शहरी क्षेत्रों मे जब जनसख्या 
बढती हूँ ती उससे उन क्षेत्री म भकानो की मांग मे दृद्धि हो जाती हूँ और इसके परिणामस्वरूप 
शहरी भूमि के मूल्यो मे भी निरन्तर वृद्धि होती जाती हूँ इन सभी स्थितियों मे, सम्पत्ति के स्वामी 
अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त करने में सफ्ल हो जाते हैं, परन्तु ऐसा इसलिए नहीं होता क्योझि 
उन्होंने कुछ कार्य क्या हैँ अथवा बुल्न उत्मादकता (003] एा000८ध४४५) में अपता कुछ अशदान 
किया हूं । वे ऐसा लाभ प्राप्त करने मे उत थाह्य परिस्थितियों के वारण सफल हो जाते है जिन 
एर कि उनवा अपना कोई नियन्यण नही होता । ऐसी आमदतनियों को अप्रत्याशित आय (एछागत॑ 
#35) अथवा अवरजित आय कहा जाता हैँ। इस भेद के अनुसार उत्पादन के उपादानी द्वारा प्राप्त 
होने वाली साधारण आमदनियाँ “अर्जित आय” कही जाती है और केवल ऐसी अशाधारण आमदनियों 
को “अनजित आप" दी ज्ज्ञा दी जाती हूँ जो कि कुछ परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के कारण 
प्राप्त होती हैं । 

अजित तथा अनरजित आय के बीच एक ओर अन्तर भी किया जाता है । ऐसी सभी 
आमदनियाँ जो ढि श्रम से प्राप्त होती हैं थम-आय (!39००४0०0765) अथवा अजित आय कही 
जाती हैं और सम्पत्ति से भाप्त होने वाली आमदनियाँ सम्पत्ति आय (छ70एथ।9५ 70007725) अथवा 
अनर्जित आय कही जाती हैं। सही अन्तर का आधार यह हूँ कि ऑजित आमदनियों में तो व्यवित 
को त्याग, असुविधा तथा कष्ट सहन करना होता हूँ विन्तु अनजित आमदनियो वी स्थिति मे ऐसा 
कोई त्याग अयवा कप्ट सदन नहीं करना होता । 


अजित तथा अननित आय मे भेद के पक्ष में त्क॑(68णश०य5 70 विएणा ण 0/हधाणाणा) : 


ह लोक वित्त के सैद्वान्तिक विदेचन में, यह एक सर्द स्वोडृत सिद्धान्त माना जाता हैँ कि 
अनतजित आय के मुकाबले अजित आय पर अपेक्षाइत नीची दरो से कर लगाये जायें । इस सिद्धान्त 
के समर्थन में अतेक कारण प्रस्तुत किये जाते हैं -- 
हे (१) अवकाश का त्याग (5807॥06 0 [,८७07)--जिन लोगो को काम करना पड़ता 
है उन्हे अपने अवकाश अथवा फुरसत (।८३घा८) का त्याग करना होता हैं किन्तु वे लोग जो अनजित 
आमदनियों पर जीवन यापन करते हैं उन्हे अपने अबवक्यश अथवा फुरमत बा कोई त्याग मही बरना 
होता । अतएवं इन दीनो में भेदभाव होना स्वाभाविक ही हैँ । 

(२) कार्य से सम्बन्धित होना---अजित आय केवल तभी अ्राप्त होती है जबकि व्यक्ति 
काम करने में समयं होता हें किन्तु सुरक्षित विनियोग (5४0 ॥7५८577८7/5) श्रम्वन्धित व्यक्षित की 
स्थिति अथवा हुँसियत (४४४५) की परवाह किये बिना ही आय भ्रदात करते हैं। कमाई से होने 
बाली आय व्यक्ति की अशक्तता (9530!89) या मृत्यु के कारण बन्द हो सकती हूँ अथवा बीमारी 
के कारण अवरुद्ध हो सकती हैं। कमाई से होने वाल्ली आय, स्वस्थ्य व्यक्तियों की स्थिति में भी, 
जहाँ अधिक घट-बढ सजती हूँ, वहाँ सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय, जेंस कि सरकारी वॉण्ड से 
प्राप्त आय अपेक्षाकृत स्थिर रहती हूँ । इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय अनेक 
मामलो में अत्यधिक सुरक्षित अयवा अक्षय हो सबती हूं । 

(३) अनिश्चितता (एात्शाआ79)--कहां जाता है कि अनजित आय के मुकाबले 
अजित आय अधिक अनिश्चित होती हूँ ! अनिश्चित इन मानों में कि अजित आय के सम्बन्ध में 
तो उन वर्षों वो सख्या वी एक निश्चित सीमा होती हैँ जिनमे कि वह प्राप्त होती हैँ किन्तु सर- 
बारी ऋण-पत्रो एवं भूमप्पत्ति से प्राप्त होने वाली अनजित आप के सम्बन्ध मे यह आशा वी जा 
सकती है कि वह अनिश्वित समय तक चलती रहेगी । ध्जित आय इसलिए अनिश्चित होती हैं 
बयोकि वह व्यक्ति की अशक्तदा अथवा असम्यंता तथा है के कारण विल्कुत बन्द हो जाती है 
और बीमारी के कारण इसमे वाधा पड सकती है | इसके विपरीत, सर्म्पत्ति तथा सरकारी ऋण-पनो 
(8०एथागगाश्या 5००7६) से प्राप्त होने बाली आप अपेक्षाइत स्थापी होती है। 


७७ 


के साथ बढती चाहिए | किन्तु इस सम्बन्ध में, आरोहण के विषय पर जहाँ सहमति पाई जाती है, 
बहाँ उसकी प्रकृति तथा उसको उपयुक्त मात्रा के सम्बन्ध मे कुछ असहमति चाई 0008 है। वास्त- 
बिक समस्या कर की इर-रचना के सम्बन्ध मे है। ऐसी उपयुवत दर-रचना का निश्चय, जिसमे कि 
आरोहण के सिद्धान्द का समावेश हो, निम्नलिखित दो विचारणीय बातो के आधार पर किया 
जायेगा-- 

(क) किसी विशिष्ट समाज में जाय के वितरण में समता अथवा न्याय के प्रति लोगो का 

सामान्य हृष्टिकोग; और 

(ख) आरोहण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते वाले किन्ही आधिक प्रभावों की महत्ता। 

जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है, लोगो के हृष्टिकोणों मे विभिन्नता पाई जाती है परन्तु 
एक सामान्य विचार इस सिद्धान्त के समर्थेत का दिखाई देता है कि न्याय के हित में ऐसा तीब्र 
आरोहण (एंव 70ट०5७0॥) बाछनीय है जिसमे कर की दरे आधे मलखर अत्यधिक ऊँची हो 
जायें । किन्तु कुछ लोगो का विश्वांस है कि आरोहण अत्यधिक हल्का होना चाहिए। इसका कारण 
दे ये देते है कि यदि आय-कर अत्यधिक आरोही दरो से लगाया गया तो लोगो की काम करने 
तथा बचत करने की इच्छा एव क्षमता पर उसका प्रतिकून प्रभाव पड़ेगा और उसके फलस्वरूप 
उत्पादकता (9700एलाश9) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडेया | परन्तु अर्थशास्त्रियों ने महू बात 
अनुभव की है कि आरोहण का वतंमान क्रम यद्यपि वडा कठोर है, तथापि उसने विनियोग की 
अधिक मात्रा को तथा सामान्य समृद्धि (ह९/टा0 909079) को कम नही किया है । 


अजित तथा अर्नानित आय 


(एथाएल्‍्वे जाते ता्थरताए्वे पा0०ए५) 
अर्जित तया अनजित अय सें अन्तर : 


अजित तथा अनर्जित आय के बीच पाये जाने वाले अन्तर को हम पहले ही स्पष्ट कर 
चुके हैं। भाय-कर की सभी पद्धतियों मे, श्रम से प्राप्त होने वाली आय तथा सम्पत्ति से प्राप्त होने 
वाली आय के बीच दरो की पुपकपयर सूचियाँ लागू की जाती हैं। लोकवित्त मे अजित तथा 
अनजित आय के बीच में जो भेद किया जाता है उसका आधार वह सम्बन्ध हुँ जो कि व्यक्ति की 
आय तेया उस आाय को प्राप्त करने के लिए ब्यक्त द्वारा किये गये प्रयत्नो के बीच पाया जाता 
हूँ । पूजीवादी समाज मे, व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली जाय या तो उन सेवाओ पर निर्भर 
होतो है जो कि व्यक्ति भ्रदान करता हूँ अथवा उन उपादानों (005) पर जो कि वह उत्पादन 
(ए7000९70॥) में अपने अशदान के रूप में लगाता है ।* व्यक्षित अपने निजी श्रम के द्वारा अथवा 
अपनी सम्पत्ति के द्वार जो प्रयत्न करता हैं, उनकी मात्रा एवं किस्म तथा उस आय के बीच जो 
कि उसी नियत अवधि के अन्तर्गत प्राप्त की गई हो, एक प्रत्यक्ष (:४0०४) तथा निश्चित (१७णा०) 
अनुरूपता थाई जाती हूँ । उदाहरण के लिए, सजदूरी श्रम को सेवाओ का पुरस्कार हूँ, ब्याज पूजी 
की सेवाओ का पुरस्कार है, आदि आदि | उत्पादन के उपादान [बिलाण ० छा0वपलां०ण) की 
कोई इकाई जब तक कि इतनी जाय प्राप्त करती हैं जिसे उसकी सेवाओं की सामान्य अदायगी 
कहा जा सके, तो ऐसी आय अजित आय कही जायेगी और जिस क्षण भी वह इकाई (शा) 
अपने सामान्य प्रतिफल (॥0779] पा) से अधिक आय प्राप्त करने में सफल हो जायेगी तो 
आय की उस अधिक मात्रा को अवजित आय कहा जायेगा | अर्नाजत आाय की स्थिति तब उत्पन्न 
होती हूँ जबकि उत्यादन के किसी उपादान की मांग झुछ बाह्य कारणों रो बढ जाती है और कमी 
होने के कारण वह उपादात बाजार से उत्त आय के मुकाबले अधिक आय प्राप्त करने थे सफल हो 
जाता हूँ जो कि वह अपने निजी क्षशद्वान से प्राप्त करने का अधिकारी या । उदाहरण के लिए, 


2, 





इस सामान्य नियम का एक मात्र अपवाद (६८८८०४०7) तब होता हूँ जबकि कोई व्यक्ति 
सरकार अथवा धर्मार्य समठन से बेकारी अनुदान (606) या अनुदान (हाथ) अथवा 


दा) के रूप मे आय भाप्त करता हूँ अथवा किसी से मुफ्त उपहार श्राप्त 
करता है । 


चल 


जाँय ? करो की विश्विष्ट दरो की व्यवस्था को ही वया आवश्यकता है ? इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि ऊपर जो तक दिये गये है वे सभी सारयुक्त है । 


अजित व अनजित आय मे भेद के विपक्ष में प्रस्तुत किये जाने बाले तक (88027 थार 
ए/|कालाएा) * 


ऊपर यह दिखाया गया है कि आय-कर वानूनो के अन्तर्गत किस प्रज्ञार अतित आय 
के साथ प्राथमिकता का व्यवहार (/थव्ा८१७8] (८३४॥८०४) क्या जाने लगा। किन्तु इसके 
बावजुद, कुछ ऐसे तक भी हैं जो इन दोनो प्रकार की आय के बीच भेद के विरुद्ध पडते हैं। ये तक 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) कर की निम्त दर बचत तया वितियोग को प्रोत्साहित करती है ([.0%७ 886 
हा पक्ष िणा065 54५78 भात॑ 77४८॥ग८7/)--भेद के विदद्ध दिया जात वाला सबसे महत्वपूर्ण 
तक यह है कि विनियोग आय [7४८$/ए८॥६ ॥ल्‍007८) पर लागू क्यि जाने वाले करो की दर 
यदि कम कर दी जायेगी तो ऐसा करने मे बचत तथा विनियोग को प्रोत्माहन मिलेगा। ऐसा इस- 
लिए होता है क्योकि अजित तथा अनर्जित आय के बीच भेद को समाप्त कर देने से स्पष्टतः करो 
को दरें कम हो जाती हैं और करी की दरें कम हो जाने से बचत को प्रोत्माहन मिचता है॥ और 
आजक्त तो, अधिक वधत करना ही समाज के हित में है, क्योकि जितनी अधिक बचत होगी, 
आधिक विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी । 

(२) निम्न कर दर का पूंजीगत साधनों के वितरण पर लाभकारी प्रभाव मा 
शहिट5 0०7 8 :9हफ0॥0४ ० (४७॥(७॥ 0९५००४८०८५)--एक अन्य तक यह है कि अर्जित 
तथा अतर्जित, दोनो ही प्रकार की आमदनियों पर कर यदि अपेक्षाकृत नीची दरो से लगाये गये 
तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बीच पूंजीगत साधनों के वितरण पर उनके लाभकारी प्रभाव 
होंगे । अन्‍य शब्दों मे, पूजी जोखिम वाले उधोगो की ओर को भी प्रवाहित होगी। 


(३) बचत करना राष्ट्रीय हिंत्र में है (84एशागड 5 70 (8९ ]ए६४४00० [0/670४0)-- 
सम्पत्ति-आय (ए70०0श॥9 ॥00०7०) तथा श्रम-आय (90077 ॥००7)९) के बीच भेद के विरुद् 
सबसे प्रवल तर्क इस बात पर आधारित है कि बचत बरने की प्रेएणा पर उसका क्‍या प्रभाव पढ़ता 
है । सम्पत्ति-आय पर कर की नीची दर से निश्चय ही बचत को प्रोत्साहन मिलता है और यदि 
यह स्पिति राष्ट्रीय हित में होतो है। 
वया अजित व अनशित आप के भेद को समाप्त किया जा सकता है ? (0७0 धाड एफाला00 
#९ #७०ञत्त ?) 

यदि अजित तथा अनजित आय के बीच किया जाने वाला भेद कठिनाइयों से भरा है, 
और यदि दोनो प्रवार की आय मे से विसी बे साय भी विशिष्ट व्यवहार के पक्ष को प्रवज॒ रूप 
में नही रखा जा सकता, तो फिर क्या यह उन्तित नही होगा कि इस भेद को ही समाप्त कर 
दिया जाए ? 

चूस मम्वन्ध मे व्यूदद्वारिक कठिनाई णह्‌ है कि अजित क्ाय के पृक्ष मे किये जाने ताएले 
भेद को समाप्त करने के पश्चाद्‌ आय से उतना ही राजस्व (72४८०ए७) कैसे प्राप्त क्रिया जाएं 
जितना क्िि पहले प्राप्त होता था ? यदि अजित आय को प्राप्त होते वाली छूट को समाप्त किया 
जाम तो इसका अर्य होगा कि निम्ते आय वाले दर्यों को नुकसान उठाना होगा, यहाँ तक कि यदि 
करो की दरे अपरिवर्तित भी रहें, तो भी उनके करों के प्रभावों एव मीमान्त दरों (शीव्लाएडट 
आयात ग्राधा803] (85 78/८5) में दृद्धि होने से उदवो हानि उठानी होगी | इस स्थिति मे प्रवृत्ति 
यह होगी कि आयऊर से होने वाली कुल सरकारी आय के लगेगी। करो की दरें घटाकर 
सरकार को इस प्रवृत्ति को रोकना होगा (यहाँ हमने यईं मान लिया है कि सरकार को उतना 
ही राजस्व प्राप्त करता चाहिए जितना कि इसको समाप्त करने से पहले प्राप्त _क्रती है) । पर 
तब प्रश्न यह पैंदा होता है कि करो की दरो में कमी कंसे की जाय । करो की दर्रे कम थ करने के 
सम्बन्ध भे कई सम्भावनाएँ प्रकट को जा सइतो हैं और उनके अग्रलिपित विश्निन्न परिणाम हो 
सकते हैं :-- 


छह 


(४) झाय कमाने के लिए ध्यप (किफुला5०७ 0 एथ्ाएआ08)--अजित आय के कमाने 
में कुछ व्यय करने होते हे जबकि अनर्जित आमदनियो पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को ऐसे व्यय 
नहीं करने पडते । प्रथम तो, शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्नों से सम्बन्धित कुछ ऐसे वास्तविक 
व्यय होते है जो आय कमाते समय करने होते हैँ किन्तु जो लोग अपनी बाय के लिए सम्पत्ति पर 
निर्भर रहते हैं, स्पप्टत. उन्हे ऐसे व्यय नही करने होते | दूसरे, अजित आय एक बडे अश में उस 
निवेश (5 6छगराश्ा।) वा प्रतिफल होती है जो कि व्यक्ति की शिक्षा (८ऐए८४४००) तथा उसके 
प्रशिक्षण (ध्मागण्ठ) पर किया जाता है और यदि ऐसी आय के साथ तरजीही व्यवहार [/7८ढि- 
प्ाशवां धागा) न किया जाय तो सभव है लोग ऐसा विनियोग करना ही बन्द कर दें। 

(५) उत्पादन क्षपताओं का हास (06एाल्णब्राणा णी छण्पैपनाणा (:89900९8)-- 
जो लोग राम करते है (अर्थात्‌ अजित आय कमाते हैं) और काम वरते रहने गे उनकी उतादन- 
क्षमताओं (970तश0०0ए९८ ८४.0०॥९$) का जो हास होता है उसका उन्हे कोई भत्ता प्राप्त नही 
होता। और भी अधिक विशिष्ट हथ से कहा जाए तो श्रमिको अथवा कर्मंचारियो को वृद्धावस्था 
के लिए बचत करनी होती है | इसके विपरीत, जो लोग अनर्जित आमदनियो पर निर्भर होते हैं 
ये पहले ही अपने लिए कोपो का निर्माण कर लेते हैं और उन्हे वर्तमान अथवा भविष्य के बारे मे 
चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं होती । 

(६) सम्पत्ति के अधिकार एवं राम्बन्धी लाभ (800४ण9868 ० 90988९890॥ 0 
ए7४०/८7५)--यह्‌ वात सामास्य रूप से स्वीकार की जाती है कि सम्पत्ति के अधिकार से उसके 
स्वामी को कुछ लाभ पहुँचते है, ये लाभ उन लाभो के अलावा होते हे जो कि उस सम्पति से प्राप्त 
होने वाली बरापिक आय के रूप में उसे उपलब्ध होते है। सुरक्षा तथा शक्ति से सम्बन्धित अनेक 
मनोध॑शानिक लाभ हैं जो सम्पत्ति के स्वामी को श्राप्त होते है। यही नहीं, सम्पत्तिशाली लोगो को 
इस बात की भी आवश्यकता नहीं होती कि बे अपने उपभोग-ध्यय को पूर्णत. अपने वाधिक आय 
तक हूं। सीमित रजे । ये लाभ अनजित आय में सम्मिलित होते है, न कि अजित आय भे। 

(७) प्तप्त परिश्रम के लिए प्रेरणा ([700॥008 ० प्रथम ७०7८)---अजित आय पर 
यदि नीची दरो से कर लगाया जाप तो उससे स्व्भावत' ही कठिन श्रम करने की अधिक्‌ प्रेरणा 
प्राप्त होगी, और ऐसा न होता व्यक्ति तथा समाज दोनो के ही हित में होगा। इसके विपरीत्त, 
करो की भारी दरो से लोगो की काम करने तथाँ बचत करने की प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़े गे । अनजित आमदनियों के मामले भें ऐसा नेहो होता । अनजित आमदनियों पर यदि ऊँची 
दरों से कर लगाये जाते है तो उसका कोई अप्रेरणोत्मक प्रभाव (ताक्षा॥०शा॥ए८ थी८०) नही 
पड़ता । साथ ही, यह व्यक्ति को और अधिक विनियोग करने के प्रति भी हृतोत्साहित नहीं करता, 
क्योंकि भारी करो के बावजूद भी उसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह उससे काफी अधिक होता है 
जो कि वह सामान्य परिस्थितियों मे प्राप्त करता है। 
निष्कर्ष (00००५०)) ; 


अनजित आय के मुकावले अजित आमदनियों के साथ प्राथमिकता प्रदान करने के समर्थन 
भे भनेक तर्क प्रस्तुत झिये जाते है। परन्तु ये सभी तर्क वास्त्रव में ठोस नही कहे जा सकते और 
उनमे से कई का आसानी से खण्डन किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिए, इस तक॑ को कि 
अजित आमदनियाँ अनिश्चित तथा सदिग्ध होती हैं और सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय लम्बे 
रामय तक प्राप्त होनी रहती है, रादा ही प्रामाणिक नही माना जा सकता | जैसा कि जे० एस० 
पिल ने १६वी शताश्दी में ही बताया था कि अस्थायी आय पर अस्थायी रूप रे ही कर लगाये 
जाते हैं जवकि स्थायी आय पर अनिश्चित समय तक कर अदा किये जाते रहते हैं। यदि ऐसी बात 
है तो फिर अजित आमदनियों वी “सदिग्धता अथवा अनिश्चितता” वो उनके साथ विशिष्टता तथा 
प्राथमिकता दिये जाने का आधार बगाने की वया आवश्यकता है? फिर क्या सरकार बीमे की 
बिश्त के लिए विशेष क्टोती की व्ययस्था नही करती, और ज्या सरकार स्वास्थ्य तथा अन्य 
सामाजिक बीमा को सुविधाएँ प्रदान नही करती ? इसके अतिरिक्त इस तकं मे भ्री कोई वजन 
गही है कि अजित आय वी श्राप्ति मे कुछ वास्तविक व्यय करते होते है। यदि आय का अज॑त 
करने में कुछ वास्तविक व्यय होते ही हैं तो छूट तथा कठौती को सुविधाएँ वयों न प्रदान कर दी 


घर 


के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण धन पर लगाया जाने वाला कर दोनों ही प्रवार की आय 
को प्रभावित करेगा---सम्पत्ति से होने वाली आय ([कर्यात्‌ अनजित जाय) को भी भौर श्रम से 
होने बाली आय (अर्थात्‌ अजिय आय) को भी । अत यह समझा जाता है कि अजित तथा अनर्जित 
आय के वीच किया जाने वाला भेद उस समय तक अनावश्यक ही होगा जव तक कि वापिक सम्पत्ति 
अथवा घन कर अजित तथा अनर्जित दोनों ही आमदनियों को कमाने को व्यक्ति की शुद्ध (॥2) 
क्षमता को कम करता है । 


गहाँ यह जान लेना भी उचित ही है क्रि प्रो० प्रैस्ट (7 ९7८५१) ते भी बजित तघा 
अनजित आय के वर्तमान भेद का बनाये रखने की बजाय शुद्ध योग्यता कर (प८ ए०ा४ा ४8४) 
की वकालत की है। उसके अनुसार, “इस सम्बन्ध में सहो हल यही है कि अनशित आय के विद 
किए जाने वाले भेद को समाप्त कर रिया जाथ'“+“ 'और इसके स्थान पर वाधिर शुद्ध योग्यता 
पर एक कर लगाया जाय ।”* (यह कर वैसा ही है जैसा कि वापिक घन कर है।) ऐस फर का 
एक लाभ यह होगा कि यह व्यक्ति द्वारा अधिकृत पूंजी वर आरमण करेगा और उसको तथा साथ 
ही उससे प्राप्त होने वाली आय को कम करेया। इसके अतिरिक्त, यह विनयोग (7६९500०ए) 
के जोखिमपूर्ण तथा बिना जोखिम वाले स्लोतो के बीच और तरल (04७०) तथा ठोस (707: 
9७0) उश्पत्तियों (4४६४४) के दीच भेद नहीं करेगा + इसके जन्‍्य अनेक लाभ हैं जिनका वर्णन 
सम्पत्तियों का कराधान नामक अध्याय में आग्रे चलकर किया जायेगा । 


निष्कर्ष (00000भ०7) 


निष्वर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनेक सुप्रप्तिद्ध अर्धझास्त्रियों ने अजित तथा 
अनर्जित भय के बीच भेद को समाप्त करने का और उसके स्थान पर एक वापिक धन कर 
तह 9९थो!। 48)) अथवा शुद्ध योग्यता कर (76 फ़णात (४) लगाने का समर्थते 
किया है । 


अजित तथा अनर्शित आय के भेद को बनाए रखा जा सकता है।'““” “के पक्ष का समर्थन (76 
पध्यााताणा "४३ ०6 ग्रशप्रधवा॥९४) 


परन्तु उपरोक्त कषत के होते हुए भी, गजित तथा अनजित के बीच क्या जाने वाला 
भैद एक बड़े लाभदायक उद्देश्य वी पूर्ति करता है। धन का सचय अर्जित आय वें मुकाबले अनजित 
भाय से अधिक तीव्र गति से होता है बयोकि अनजित आय वी स्थिति में बचतों में शीघ्रता के 
साथ वृद्धि होती है | युद्धकाल भे लोग जल्दी घनी बन जाते हैं भौर एक सटोरिये (आए९०णंगाण) 
अथवा चोर वाजारिये (0|४०-॥०॥८९८7) द्वारा युद्धकाल में प्राप्त किया गया धन उस धन की 
ठुलना मे पूर्णतया प्र॒यक्‌ श्रेणी का होता है जो कि एक कठिन परिश्रम करने वाले उद्योगपति अथवा 
व्यवसापी द्वारा कमाया जाता है । इसी प्रकार, एक तीव्र मति से विज्रास करने थाले ओऔद्योग्रिक 
नगर की भूमि के भूल्यो मे यदि इस कारण वृद्धि हुई है कि वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण औद्योगिक 
इकाई, उदाहरणत भारी विद्युत्त सयत्न (॥६४ए७ डाटा 90904) अथवा लोहा व इस्पात 
आयोग की स्थापना हुई है तो निश्चय ही इस वृद्धि का श्रेय भूमि के स्वामियों के प्रयत्नों को नही 
दिया जा सबता । इस प्रवार, जैसे कि अजित तथा अर्नजित आय के बोच एक मान्य भेद क्या 
जा सकता है। ठीक वैसे ही अजित तथा अनजित घन के दीच भी मान्य 8 क्या जा सकता है। 
रस्न्तु व्यवहार में, इस बात में स्पष्ट अन्तर करता बडा कठिन है कि कहाँ तो अजित भाग 
(६४एए८१ 9०00॥) समाप्त हुआ है और वहां से अनजित भाग आरम्भ हुआ है, पर इसके वाबजूद 
बॉजित तथा अनवित आय के बीच भेद को कायम रखा जा उकता है भौर समता अथवा ल्याम के 
इष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है । 
4. ७4, ए 28, "66 7800 ३इण॥ ज॑ इजेफशणा ॥$ 00 30एड्यऐेण शी वाबइशीफापशाण॥ बदओगक 
प्राध्या0व 00076 इड्घ6 ॥० प्र०50(७५४ व व छा ढणाप्र 75६ ए०7५ 479 498 छ्ौ॥९० ?* 


प्र 


(क) करो की दरो में कमी आय के सभी स्तरों के लिए अनुपाती (00 ह्लो 
सकती है । इस स्थिति मे आय के उच्चतर वर्गो पर करो के भार मे अपेक्षाइत अधिक 
कमी होगी (क्योकि आय के उच्चतर स्तरों पर अजित आय के मुकाबले विनियोग 
का अनुपात बहुत अधिक होता है ।) 

(ख) करो की दरों मे को जाने वाली कप्ती को जाय के केवल उच्चतर कोष्ठकों (प्राहाटा 
६४७८॥८($) पर ही केन्द्रित क्षिया जा सकता है जिससे कि कर-भार (9६ #णा007) 
मैं की जाते वाली कमी को आय के इन्ही वर्गों पर स्पष्ट रूपसे अकित किया 
जा सके | 

(ग) करो की दरो में की जाने वाली कमी को आय के निस्तनतर स्तरों (70967 !८ए८॥४) 
पर भी केन्द्रित विया जा सकता है जिससे कि कर-भार को कमी के लाभ केवल इन 
वर्षो को ही पट्ैचाये जा सके | इस स्थिति मे, मध्यम तथा उच्चतम आय वाले वर्गों 
को पहले की भपेक्षा अधिक कर-भार घहन करना होगा । 

पहू बताना अधिक कठिन नही हूँ कि उपयुक्त त्तीनो विकल्पों (8हाग्४९४) मे से 

किसका चुनाव किया जाता चाहिए । आधुनिक लोकतनन्‍्त्रीय व्यवस्था में, जनता द्वारा बुनी गई 
ससद (787॥7॥070) से अथवा उस मन्व्िमण्डल (८४४/0६0) से, जो कि उस ससद के प्रति उत्तर- 
दायी हो, पह आशा करना बडा कठित हैँ कि वे तीसरे ()) के अतिरिवत अन्य किसी विकल्प 
को चुनेंगे । यदि प्रथम दो बिकल्पो में से किसी को धुना गया तो, स्पप्ट हैँ कि उसका परिणाम 
अपरोही कराधात (7८४7८5॥0७ 0850॥०॥) के रूप में ही सामने आयेगा। जैसा फि प्रो० प्रेस्ट ने 
फहा है कि “जहाँ कोई व्यक्ति इस विषय मे बिल्कुल निश्चिन्त महीं हो सकता कि करो में परिवर्तनों 
के ठीक-ठोक वितरणात्मक प्रभाव बया होगे, वहां पह भी बिल्कुल असम्भव है कि कोई वित्तमन्धो 
ऐसी नीति को अपनाकर जो कि स्पष्दतया अवरोही प्रतीव होती हो, अपनी राजन॑तिक अ्महत्या 
करने कौ जोखिम उठायेगा ॥ अतः व्यावहारिक स्व के रूप मे हम पही पापेंगे कि अजित तथा 
अन्त आय के बीच भेर को मदि समाप्त कर दिया जाए तो उसते उच्च आय बाले बयों के मध्य 
प्रेरणाओ (70270४८५) की समस्याएं और भो तीब् हो जायेंगी |” 


भ्रस्तुत विषय के सम्बन्ध भें आधुनिक रास्मतियाँ (१४०6८ए 0०5 ०0 ॥6 5प्रणष्ट) * 


प्रो० कैल्डोर (?70 ६४७०7) का मत है कि अजित तथा अतजित आय का भेद भारत 
जैसे देश के लिए बिल्कुल अनावश्यक है । ऐसा उस स्थिति में होगा जबकि एक घार वापिक 
सम्पत्ति अथवा घन करे (॥0709] %०९७॥॥ 785) लागू कर दिया जाय। उन्होने लिखा है , “भारत 
में यदि एक बार बापिक सम्पत्ति अथवा धन कर लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति मे मुझे 
बजित तथा अनजित थाय के बीच भेद को बनाये रखने म्रे कोई लाभ नहीं दिखाई देता है-- 
इसका अर्थ होगा एक ही लक्ष्य के लिए वो पृथक अरझो का उपयोग किया जाना ।” किसी व्यक्ति 
के धन (५८४॥॥) में उसकी देवताओं (॥50॥]07९5) की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ उसकी समस्त 
सम्पत्तियाँ (88525) सम्मिलित होगी | धन्र जहाँ आय के एक विशिष्ट बिन्दु पर मूल्य का भण्डार 
(४४००८ ०६ ४०४८) है, वहां आय मूल्य-सरिता (श्थाए८5४८०४) वा एक अवाह (20७) है जो कि 
समय की विभिन्न भवधियों मे फैला हुआ है | यदि धन पर प्रतिवर्ष कर लगाया जाय तो इसका 
निम्न दोहरा प्रभाव होगा -- 


क) यह व्यक्ति की कमाने को क्षमता (धशगा॥ड ०३७४८०७५४) को कम कर देगा, और 
0. र 


(ख) यह क्षाय कमाने वाली सम्पत्तियो के मूल्य को कम कर देगा। घत तथा आय 
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मनदूरी तथा वेतन (५४७४९८५ 800 53]9765) ६५% 
कृषि के अतिरिक्त उद्यम सम्बन्धी बाब (िणा-ग्यात छिशाराल्याटणाव) 

700706) 5७% 
लाभाश [0ए4 ८705) ७६% 
किराया अथवा लगान (२८॥0) ४५% 
ब्याज (7८८७) ३७% 
कृषि-आय (एछंछका) व70070०) ३६९ 


उपरोक्त माँकडो के विधय में काफी मात्रा में न्यूवे मूचना (णा०थाव०ए०एह्ट) फार्मों 
(4705) तथा छोटी व्यावसायिक इकाइयों की आय के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है। यह कहा गया 
कि बडी-बड़ी कम्पनियों एवं निगमो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-पत्रों की तो आसानी से 
जाँच की जा सकती है परन्तु छोटे व्यवसायियो (०७४०८5आ८॥) तथा फार्भो के विवरण-पत्रो की 
पूर्णतया ठौक-ठीक जाँच करना सम्भव नही हुआ है। लाभाश तथा ब्याज की आय के विषय में 
जो स्यून-गूचना प्राप्त हुई है उरका एक बडा भाग निम्नतर आय वाले वर्गों से राम्बन्धित है। 
किन्तु इस सबके होते हुए भी, आय-कर को लागू करने की प्रशासन व्यवस्या में निरन्तर सुधार 
किया जा रहा है और उसको मजबूत वनाया जा रहा है | ऐसी किस्म के विवरण-पत्रों की ओर 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है जिदमे फि.गुलतियों की अधिक सम्भावना हो सकती है। पर फिर 
भी कर-वचन जारी है, यद्यपि जैसा कि जात डयू (700॥ 00९) ने ठीक ही कहा है, कि--“सपुक्त 
राज्य अमेरिका अथवा कनाडा में यह (कर-वचन) इतनी अधिक मात्रा म नहीं होता कि कर की 
आधारभूत समता (००७॥५) ही श्रमाप्त हो जाये ।”? भारत जैसे भ्रत्पविकसित देशो मे, कर-बचन 
अधिक मात्रा में होता है--अशत तो आय-कर विभाग की अकुशलता एवं उसमे व्याप्त भ्रष्टाचार 
(००7७/७०॥) के कारण अशत देश मे वर्तमान अत्यन्त निम्न कोटि की व्यावसायिक नैतिकता 
(00५॥0९$$ ॥70/979) के कारण, और अशत राजस्व सग्रह फे सम्बन्ध में सरकार की रुचि की 
कमी के कारण। पस्तू योजनाओ के कारण राजस्व (८१६४६) वी बढती हुई आवश्यकताओं के 
साथ ही साथ, सरकारी प्रद्धामन-व्पवस्था मे सुधार किया जा रहा है और इस वात के भी प्रयत्व 
क्ये गये हैं कि सरकारी विभागों की अकुशलता (॥7८ह0९००५) तथा उनमे व्याप्त भ्रष्टाचार 
५ हो । परन्तु कर-वचन को अनुपेक्षणीय न्यूनतम मात्रा तक पहुँचाने मे अभी काफी समय 
लगेगा। 


कर-परिहार अथवा कर से बचना (85 8४०799००) 


अपनी आय वो कम वतलाकर अथवा छिपावर जहाँ लोग आप्र-कर के उन उपबन्धो 
(ए0५॥8070$) से बच जाते हैं, जबकि तर्क वी दृष्टि से उन्हें उत उपवन्धों के अधीन रहना 
चाहिए था, वहाँ यह भी हो सकता है वि स्वय आय-बर की व्यवस्था मे ही ऐसी अनेक 
कमियाँ अथवा छिद्र वर्तमान हो जो कर-परिहार को सम्भव बनाते हो। करदाता कर वी उपेक्षा 
करने भे इसलिये समर्थ हो जाता है क्योंकि उसका मामला कर के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत ही 
विघाराधीन होता है । अनेक बार, कर का वास्तश्कि भार बहुत कम वढोर ह्वोता है वमुकाबले 
उसके जँसा कि वह आय-कर अनुसूची से प्रकट होता है। कर-परिहार के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत 
निम्नलिखित हैं -- 
(१) आय क्की स्पष्ट एवं व्यापक परिन्नापा का अस्ाव--कर-परिहार का एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सोते (5०07०८) कर की इप्टि से आय की एवं स्पष्ट एवं व्यापक परिभाषा का न होना 
है । कुछ देशों मे, पूंजीगत लाभो (व्छूआ|४? हथ्या>) को पूर्णतया कर-मुक्त कर दिया जावा है । 
वरिणामस्वरूप, अन्य आमदनी को, विशेषकर अत्यन्त निकट रूप से सचालित व्यावसायिक इकाइयो 
की कमाई को पूंजीगत लाभो में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस प्रवार पू'जीगत लाभ काफी 
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रे 


कर-बंचन अथवा कर फा छुपाव तथा कर-परिहारा 
(95 छड्मश्नणा गाए 5: णंपेजाए?) 


यदि किसी कर को उच्च कोदि की कुशलता के साथ लागू नहीं किया जा सकता कौर 
यदि स्थिति यह है कि लोग कानूनी अथवा गरकानूनी तरीकों से कर को छिपा लेते हैं तो यह 
जही कहा जा सकता कि कर सम्रता और न्याय के स्वीकृत रिद्धान्तो के अनुरूप है । आय-कर को 
सामान्यत, ईमानदारी पर लगाया गया कर माना जाता है। यह बहुसस्यक कर दाताओं से यह 
आशा करता है कि वे अपनी आय धोषित करें | परन्तु यह सम्भव है कि उनमे से कुछ लोग अपनी 
आय बिल्कुल घोषित ही ते करें थौर इस प्रकार कर से बच जायें अथवा यह हो सकता है कि वे 
अपनी आय का कुछ भाग छिपा लें और इस प्रकार कर का कुछ भाग देने से बच जाये । अत स्पष्ट 
हैं कि कर को यदि अत्यन्त प्रभावपूर्ण रीति से लागू न किया जाए तो यह हो सकता है कि कर 
सैद्धान्तिक समता एक बडी सीमा तक केवल नाम मात्र की ही वस्तु रह जाये । 


कर बंचन अथवा दार का छुपाव (73४ ॥४४४७/07) 


आय कर की मुप्य सीमा यह है कि जनता के कुछ वर्गों की आमदनियों की तथा छूटों 
एवं कटोतियों के दावों की उच्चरोडि की यथार्थता (4०८७४८ए) के साथ जाँच नही की जा सकती। 
वुछ आामदनियाँ तो ऐसे स्रोतों से प्रपप्त की जाती हैं. जिनकी जाँच आसानी से हो सकती है-- 
उदाहरणत मजदूरी तथा वेतन, ब्याज तथा वेतद, ब्याज तथा लाधाण | इनमे करो को छिपाते 
की गु जाइश कम ही होती है । परन्तु जब आमदनियाँ वस्तुओ की बिक्री से अथवा व्यक्तिगत सेवाओं 
के भाध्यम से प्राप्त होती है तो उतकी ढीक-ठीक जाँच कर सकना सम्भव नही होता । उदाहरण 
के लिए, किसान, छोटे-छोटे व्यापारी तथा व्यवसायी साषारणत आय को काफी कम बतलाकर 
तथा व्यावसाधिक छथों को अधिक दिखा कर करो से वच जाते है आय की ठोक-ठोक जाँच 
5००० न॑ हो सकते की कठिनाई के कारण ही इन लोगो के लिए कर फो छिपाता सम्भव हो 
जाता है। 


कर, यंचन फे प्रमुख खतोत : 
कर-बचन अथवा करो को छिपाने के विभिन्न प्रमुय स्ोत निम्नलिखित है -- 
(क) प्राप्तियों (76०९00$) को कम दिखाकर, 
(ख) समाषोजित कुल आय का क्रम विवरण प्रस्तुत करके, 
(ग) बेयक्तिक ख्चों को व्यावसायिक खर्चे बताकर और उतकौ माय में से घटा कर, 


(घी) अनिषधित खोतो ते फ्ाप्त होने वाली फुदकर काकप्मिक आाण का विवरण न देकर 
आदि आदि | 


यद्यपि यह सत्य है कि कर-वचन सामान्यत सभी देशो में होता है परन्तु यह बताना 
कठित है कि क्सि-किस देश मे कितनी-कितनी सात्रा से कर-वचन होता है। सामान्य रूप मे यह 
कहा जा सकता है कि सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन जंसे उन्नत देश राजस्व के सग्रह की अपनी 
प्रशासन-ब्यवस्था मे निरन्‍्तर सुधार कर रहे है और कर वचन को मात्रा को कम कर रहे हैं। एक 
अनुमान के अनुसार, द्वितीय विश्व-युद्ध तुरत्त समाप्ति--की अवधि मे सयुक्त राज्य अमेरिका के 
आय-कर विवरण-पत्रो (7006-85 उशए्य्७$) भे अग्रलिखित आँकडे दिखाये गये थे* -- 


5. 





इस सम्बन्ध में जि बातों पर यहाँ विचार किया गया दै वे समान रूप से सभी प्रत्येक्ष करे 

पर लागू होती हैं । 

6. सम्बन्धित आँकडे जॉन ड्यू द्वार लिखित सरकारी वित्त! (00:क्षागाल्का स्ा०ट) 
नामक पुस्तक की पृष्ठ सय्या १६६ से लिये गये है । 


दद 


हरतान्तरण (099८ (४7४८) वी व्यवस्था आदि । इस सवा परिणाम यह होता है कि अनेधा- 
तिब प्रकृति का कर-परिहार सम्भव हो जाता है । 

कर परिहार के उपयुक्त स्रोतों का यदि सावधानी के साथ अध्ययन क्या जाए तो 
जात होगा कि कर-परिहार के मवसर वशतः तो आय-कर कानूनो की कमियो के कारण उत्पन्न हो 
जाते है और अशत इसतिए उत्पन्न होते है वयोकि कर-योग्य आय (7४:8७ 7000776) की कोई 
सन्तोषजनक व्याख्या करने मे कुछ अन्तनिहित कठिनाइयाँ है। कारण चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह 
तो स्पष्ट है कि मदि करवचन और कर-परिहार ([नवह €श्वञ्नठप 07 ध्वज छए0त॑द्ा०८) व्यापक 
रूप में वतंभान रहे तो लोगो पर उसका वड़ा प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। ज॑सा कि प्रो० दल्डोर 
(7६९९०7) ने कहा है, “मेरा यह दुढ मत है कि पिछले १४-२० वर्षों की ग्रतिविधियाँ-- जिनके 
अन्तगंत कि मनमानी तरीके से जहां कर की ऊंची सोमान्त दरे लाग्रू की गई, वहाँ कर-परिहार 
के व्यापक द्वार पूर्वेबत्‌ खुले रहे--अत्यधिक हानिकारक प्रकृति की हैं।”* सम्पूर्ण व्यवस्था में “एक 
विलक्षण किस्म की नैतिक एवं बौद्धिक बेईमानी की झलव' मिलती है ।!” जैसा कि हैनरी साइ्रमन्स 
(प्रथाए५ अआग्राणा5) ने वहा है, “यहाँ कोई भी व्यक्ति घोखेबाजी की एक विशाल योजना देख 
सकता है जिसके द्वारा कि अत्यधिक तथा असाधारण मात्रा में अधिकर ($ध7/2१८$) इन वायदों 
के साथ लगाये जाते है कि उन्हें प्रभावपूर्ण रीति से कार्यानवित नहीं किया जायेगा । इस प्रकार, 
रिज्ञ (00]0098705) जहाँ करो वी ऊँची दरो का गये के साथ उल्लेख बरते हैं, वहाँ धनी 
मित्रों को उन करो में मौजूद व्याप्त छिद्ठो एवं कमियो के प्रक्तिशाली अछ्ों को भी चुपचाप स्मरण 
भी करा देते हैं । ” ऐसी स्थिति मे, लोगो के मन मे सरकार तथा कर सश्रह करने वाली प्रशासन- 
व्यवस्था के प्रति बहुत कम सम्मान रह जायेगा और यहाँ तक कि ईमानदार व्यक्ति भी अपने करो 
वी देयता को कम करने अथवा उसे पूर्णतं समाप्न करने के लिए संदिग्ध वरीबों वा आश्रय लेने 
लगेंगे। इस सबके अतिरिक्त, एगं विशेष बात यह होगी कि समता (८वृण्ण७) तथा न्याय [3४५॥८९) 
के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप से लागू किया नहीं जा सकेगा । 

फंल्डोर का सिद्धान्त--क्ेल्डोर (११८७०) ने यह सुझाव दिया है कि कर-वचन तथा 
कर-परिहार को रोपने के लिए आय-क्र तथा सम्पत्ति कर, दोनो का ही साथ-साथ उपयोग किया 
जाय । गदि एक ही सत्ता (3५०79) इन दोनो ही करो को लागू करे तो उससे प्रशारानिक 
कार्य बुशलता में वृद्धि होगी । “कसी व्यक्ति की सम्पत्ति के स्वामित्व की जांच बरने से निश्चय 
ही उसवी छिपी हुई आय का पता चलेगा और इसी प्रकार उसकी आय की प्राप्तियो की जाँच 
करने से निश्चित रूप से उसको छिपी हुई सम्पत्ति प्रकाश में आयेगी। अत रिसी एक कर थो 
लगने थी बजाए यदि आय तथा सर्म्पत्ति दोनो पर ही कर लगाया जाए तो उसमे वर बचन त्तथा 
करो को छिपाने वी अपेक्षाकृत अधिक रोकथाम हो सकेगी ।?९ 

आय के फराघान के प्रभाव 
(ट॥ल॑5 ० पासणार [[9590079) 
प्रश्न उठता है कि किसी देश के करो के ढाँचे में आय-कर वा क्ष्या योग होता है ?े इस 
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एापीदा 


पर 


मात्रा में कर-परिहार का सार्ग प्रशस्त करते है। यद्यवि सुविधाओं के कुछ अधिक महत्वपूर्ण 
दुरुपयोगो की रोकथाम के लिए प्रयत्न झिये गये है, तथापि जब तक पू जोग्रत लाभो को पक्षपात- 
पूर्ण अनुकूल व्यवहार प्राप्त होता रहेगा, तव तक काफ़ी मात्रा में कर-परिहार अनिवार्य-सा ही 
रहेगा । 

र (२) कटौती पोग्य व्ययो की लोचदार परिभाषा (झ4900 एटीजा।णा रण [6वपणा- 
2808 पझएशाइ८४३)--उन व्ययों (६४0थग5०५) की परिभाषा वड़ी लोचदार है जितकों आय से से 
घटाने की आज्ञा दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त, “हानियो” (05568) की छूट की व्यवस्था भी 
अध्यधिक उदार होती है। परिणामस्वरूप, व्यवसायी अनेक प्रकार वी छूटो एवं कटौतियों के दावे 
करते है और कभी तो "निर्माण सम्बन्धी हानियो" (एाशाएव्िश्षणा८ 0$588) को भी कर की दुष्टि 
से आय मे से घटाने की माँग करते है । 


(३) आय अथवा सम्पत्ति का सही घोग मिलने में कठिनाई (कक्वाए्ा8 40 ६९८ए६ धाए€ 
बहहाध्हुक्षा० जी 04 70076 ण एफला9)--आय जथवा सम्पत्ति का सही कर-परिहार 
का एक भ्षन्‍्य स्रोत यह है कि कर तगाने वी दृच्दि से एक व्यत्रित (अथवा उसके परिवार) को कुल 
सम्पत्ति अभवा आध का सही सही पूर्ण याग प्राप्त करने मे मफलता महीं मिल पाती है इसका 
आशिक कारण है परिवार की आय अथवा सम्पत्ति के पूर्ण पोग को बतलाने की अनिवार्यता के 
सम्बन्ध मे दोपपूर्ण प्रावधानों (0९०८७४४७ एा०शक्वम०४$) का होना । इन दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण 
कर परिहार को प्रोत्साहत मिलता है । 


(४) सदस्यों के बीच सम्पत्ति का विभाजन [शा 6 छाणालाए शाणाए 
)/५.रा०७६५)--परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति का विभाजन एक ऐसा प्रचलित उपाय है जिसे 
आरोहण (|४०27९४७0)) के प्रभावों से बचने के लिये सब जमह अपनाया जाता है। इरा आधार 
पर कर-परिहाद को रोक सकता लगभग असभव-सा ही प्रतीत होता है । 


(५) प्रकारी बॉण्डो का क्रप (?ए०७४७ ० 060५ 80705)--सरकार यह कर 
सकती है कि सरकारी बॉण्डो की खरीद को अथवा कम से कम उससे होने वाली आय को आय कर 
के क्षेत्र से मुक्त (8८7७) कर दे | इस स्थिति म, अपेक्षाक्रत ऊेची आमदनियों वाले लोगों को 
कर से बचने का एक सुरक्षित साधन मिल जाता है। ऐसे धनी लोग सरकारी अधिकारियों को 
ऊँची दर से आय-कर देने की बजाए इन बॉण्डो पर भीची दर से ध्याज लेना अधिक पसन्द 
करते है 

(६) प्रन्यासों का विबेकपूर्ण उपयोग (7ए0॥ट005 घ५८ ० पषाषरइ)--न्यासों अथवा 
प्रन्यासों के जिंदेक्पूर्ण उपयोग से प्ली कर-देयना मे कमी की जा सकती है । ऐसा इसलिये होता है 
बयोकि प्रन्यासों की आमदतियाँ या तो पूर्णतया कर-मुक्त होती हैं अथवा उतर पर हल्के ([98॥09) 
फर लगाये जाते हैँ। इस स्थिति में, एक धनी कर-दाता, जो कि आय-कर से बचना चाहता है, 
यह हो सकता है कि वह अपनी सम्पत्ति को एक प्रन्यास अथवा ट्रस्ट के रूप में परिवतित कर ले 
स्वयं अपने आप को उसका न्याराधारी अथवा प्रन्यासी बना ले और तत्सम्बन्धी सामान्य लाभो का 
उपभोग करे ज्ञाकि उसे कर या सो बिल्कुल ही अदा न करने पडे अथवा काफी नीची दरो से अदा 
करने पड़े । न 

(७) आय अथवा सम्पत्ति का पूर्ण विवरण मिलने में कठिनाई (एसक्षाप्रा& (0 5९८0० 
एणे। १९एणाायह ० ?स्‍079श9५ शत 007८)--अधिकारीगण आय अथवा सम्पत्ति का पूर्ण 
ज़िवरण प्राप्त करते से असफल रह सझते हैं। ऐसा जनेफ कारणो से हो सकता है, जैसाकि (क) 
सम्पत्ति सम्बन्धी आय तथा सम्पत्ति सम्बन्धी सोदों बा विवरण प्रस्तुत करने वाली किसी ऐसी 
स्वयचालित पद्धत्ति का अभाव, जैसी कि रोजगार (६79]0/एशा/) से होने वाली आय के सम्बन्ध 
में अपनाई जाती है, (ख) करदाताओं से बिस्दृत विवरण-पत्र प्राप्त करने मे असफवता, (ग) कुछ 
ऐसी सुविधाएँ प्रदान किया जाना जिनसे आय तथा सम्पत्ति दा छिपाया जामा सम्भव हो जाता 
है--जैसे कि जाली नामो से सम्पत्ति का पजोकरण (रजिस्ट्रेशन) अथवा अज्ञात नाम से भूमि 
अथवा निधि-पत रखना जैसे वाहक वॉण्ड . (७८या८ए 905), अथवा शेयरो के मामले मे रिक्त- 
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मुखी ढालू (१0ण790 ४००7१) है--अर्थात्‌ यह प्रदर्शित करती है कि उच्चतर कीमतों के 
मुकावले निम्नतर कीमतो पर उपादान की अपेक्षाकृत अधिक इकाइयाँ उपलब्ध होगी--तो आय-कर 
का प्रभाव यह होगा कि बिक्री के लिए उपलब्ध उपादान-सेवाओं की मात्रा बढ जायेगी । 


श्रम का संभरण तथा आप-कर का प्रभाव (57फफए7 रण [छछऐठण थाव शव णी 
व00ग6-3:) --सवसे पहले हम श्रम के समरण ($779]9 जज 9०077) को लेते हैं। थ्रमजीवी 
अथवा मजदूर (&४६९-ध०गा८) पर यदि आय-कर लगाया जाता है तो उससे काम (०८) के 
लिए भिलने वाले उसके पुरस्तार मे कमी होती है और इस प्रकार फुरसत वी लागत (ण्णज रण 
[श50:६) घटती है (फुरसत वी लागत से आशय काम से होने वाला लाभ है)। इम स्थिति पे, 
स्पष्ट है कि मजदूर अधिक फुरसत (7076 |शप्रपा:) और कम काम (]९5६ ए07८) चाहेगा, 
बयोकि इनमे से प्रथम द्वितीय के मुकावले अधिक लाभकारी है। यही वह स्थिति है जिसे कि 
सामान्यतः (आय-कर लगने के परिणामस्वरुष प्राप्त होने वाली) निम्नतर मजदूरियों का प्रतिस्थापन 
प्रभाव ($:४ध।णा टॉट्ट) कहा जाता है। अन्य शब्दों मे, श्रमिक काम (७०८) के स्थांत 
पर फुरसत (]९5ए7८) को प्रतिस्थापित करता है क्योंकि निम्बतर मजदूरियों के कारण काम वी 
अपेक्षा फुरसत अधिक लाभकारी है। इसके साथ ही साथ, मजदूरियो (४७2८७) में होने वाली कमी 
से चूंकि श्रमिक को उपभोग के लिए प्राप्त होने बाली आय में भी कमी होती है, अत उसवो इस 
बात की भी प्रेरणा भिलती है कि वह आय-कर से होने बाली हानि को पूरा करने के लिए अधिक 
चण्टो तक काम करे । यह घटी हुई मजदूरियों का आय प्रभाव (॥700708 थीं०४) है--यह श्रमिक 
को इस बात की प्रेरणा देता है कि वह अधिक काम करे और अपनी फुरसत में कटौती करे। यहाँ 
यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि फुरसत का तब तक न तो कोई अर्थ है और न ध्यक्ति को 
इससे कोई ठोस सन्तुष्टि ही मिल सकती है जब तक कि उस फुरप्तत के समय का उपयोग करने के 
लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त आय ने हो । इसी कारण, सामान्यत अधिक काम (0006 ७०८९) के 
पक्ष मे पडने वाला सकारात्मक आय प्रभाव (90जञ्ञाए० 7700076 ८६०८) कम काम (|05५६ ७०7१) 
के पक्ष मे पड़ने वाले नकारात्मक प्रतिस्थापत प्रभाव (ग8905० इधछआपााण] शी) को निष्पर- 
भावी करने के साथ साथ उस पर और अधिक असर डालेगा । 
कुछ अन्य भी विचारणीय वार्ते हैं जो इस समस्या से सम्बद्ध है। उदाहरण के लिए, करो 
की दरो की प्रकृति तथा न्यूनतम छूट सीमाओो आदि को भी व्यक्त को अधिक या कम काम करने 
की इच्छा पर असर पड़ता है। इसी प्रकार, इस बात की भी सम्भावना है वि आय-कर कुछ ऐसी 
अनुपूरक नियाओ (४४७७)८शश॥।89 ३४०७४७६७) वो भी प्रभावित करेगा, जैसे कि समयोपरि 
कार्य (0एटापगा० ४०7):) अयवा मुख्य कार्य तथा सामान्‍य रोजगार को छोड़कर अन्‍4 अतिरिक्त 
काम । यही नही, यदि आय-कर ध्यक्ति के उस सामान्य जीवत स्तर में वढौती करता है जिसका 
कि वह अभ्यस्त है तो इससे उसे और कठिन श्रम करने की प्रेरणा मिलेगी जिससे कि बह अपने 
जीवन स्तर को बनाये रख सके | इसके साथ ही साथ, इस बात का भौ महत्व है कि काम (४०7) 
तथा फुरमत (]0इण८) के प्रति लोगो का सामान्य दृष्टिकोण क्‍या है। उदाहरण के लिए, युद्ध 
काल मे, भारी करी के बावजूद श्रमिक अधिकतम कार्य करते है । 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आय-कर के लगने से यह आवश्यक नहीं है कि 
श्रम-सेवाओ ([99007 $८7शा०८९5) के सम्भरण (5००ए[9) में कमी हो। यही नहीं, ध्रम-सेवाओ के 
सम्भरण म॑ कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तव इसलिए नहीं होगा वंग्रोकि अधिकाश मामलों में काम वे 
घण्टों का निर्धारण प्ृथक्‌-पृथक्‌ श्रमिक द्वारा नही किया जाता है वल्कि श्रमिक सघों ((8066 
७॥००$) से वातचीत बे बाद मालिकों (ला०)०)७७५) द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, कुछ 
बिस्म वे श्रम पर आयकर का प्रतिकूल प्रभाव भी पड सकतः है। द्रस सम्बन्ध में विधिक्त भ्रकाद 
की नौकरियों अथवा वामों (7005) से अनुभवाश्रित खोजों के पश्चात्‌ जो सामास्य तिप्कर्ष मिकाले 
गये हैं वे निम्न प्रकार है --- 
(<) आय-कर श्रमिकों तथा बेतत भोगी मनुष्यों के वाम तथा प्रयास (वीणा) वो गम्भीर 
रूप से कम नहीं करते, अपितु वे तो उन्हे कठित श्रम करने क्री प्रेरणा प्रदान बरने 
के लिए उत्तरदायी होते हैं । 
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प्रश्न पर विचार करते समय दो बातें मुख्य रूप से सामने आती है, अर्थात्‌ (१) कर में साम्य 
अथवा समता (<्प्णो/) का पहलू और (२) कर के आयिक परिणामों (८००००॥7० ९०॥5८६०६ 9065) 
का पहलू । 
कर के समता-पक्ष पर हम पहले हो विचार कर चुके हैं। हंम बतला चुके हैँ कि आायन्‍्कर 
को साम्य सिद्धान्त (077००० ण बणा7) पर जाधारित किया जा सकता है। निम्नतम आय 
(]0७४८ 0०00०) बाते वर्गों को इस कर से पूर्णत युक्त किया जा सकता हे और कर का भार 
उच्चतर आप वाले वर्गों पर बारोही क्रम से (एा०्ट्टा८्थएथ9) ग्दाया जा सकता है। एक 
अत्यधिक आरोही आय-फर (४6०७४ छ7०ह/85७४6 ॥70070-/:%) की प्रवृत्ति यह होती है कि 
वह एक निमत स्तर से ऊपर की आमदनियों वी छाँट कार देता है और इस प्रकार जाय की 
असमानताओ को कम करने का प्रयत्न करता है। चू'कि सामान्य जनता का दृष्टिकोण आज इसी 
वक्ष मे दिखाई देता है कि सभी व्यक्तियों की आमदनियाँ एक समान स्तर पर लाई जाएँ और 
एक समाजवादी समाज की स्थापना हो, अत आयकर के सम्बन्ध मे यह आवश्यक प्रत्तीव होता है 
कि यह समता एवं न्याय के वर्तमान उद्देश्यों बी पूर्ति कर सकेगा। किन्‍्तु यहा पर हम आय के 
कराधान के आशिक प्रभावों पर ही विचार करेंगे। 
आम-कर अथेव्यवस्था (८००॥०४०७) के कार्य-सचालन को विम्न सीन प्रकार से प्रभावित 
कर सकता है -- 
(क) यह व्यावसायिक फर्मो के निर्णयो को और इस प्रकार उत्पादन के उपादानो 
((०(०:४ ० 90०4४८७०॥) के लिए उनकी माग को प्रभावित कर सकता है, 
(ख) यह उत्पादन के उपादानों के उस सम्भरण (४०9) को बदल राकता है जो 
कि व्यावसाधिक इकाइयों को उपलब्ध हो, और 
(ग) महू उद्योगों के वीच उपादान-सेवाओं (#४८०7 $७7४४०९$) का फिर से बंटबारा 
कर सकता है । 
इस प्रकार, माँग और सम्भरण (४909) दोनों उपादानों (22८०075$) को प्रभावित कर 
के आय कर राष्ट्रीय आय के स्तर राष्ट्रीय आय की रचना, अथवा गठन (८०॥००आ४०॥) और 
उसके वितरण को बदल सता है। ये प्रभाव आर्थिक कल्याण (८८०७००॥० फष्गेश्चि6) की हृप्टि 
से स्वय बड़े महत्वपूर्ण है परन्तु साथ ही थे आय-कर के वितरण के प्रारूप (एशाला॥) को भी 
बदल सकते हैं | 
आय-कर शीर उपादान-सेबाओ फा राम्भरण ([70ठगान०४ 00 (0॥० 50० न एलगः 
इए९८९५) 
आय-कर की स्थिति का प्रभाव यह होता है कि उत्पादन के लिए उत्पादन-सेवाओं के 
सभरण (४7799) के समय उपादात के स्वाप्रियों को प्राप्त होने वाला आधिक लाभ कम हो 
जाता है। उदाहरण के लिए, सजदूरी पर आग्र-कर लगाने की स्थिति मे श्रप्तिक को अपने कार्य से 
कम आय प्राप्त होती है। अब भ्रश्व उठता है कि मौद्रिक पुरस्कार [ग्राणावघा॥ ८७४70) की 
इस कमी का उपादान-सेवाओं के सभरण पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? इस प्रएत के उत्तर पर ही 
उत्पादन का स्तर, राष्ट्रीय आय तथा देश का आयिक कल्याण निर्भर करेगा। सामान्‍य रूप मे, 
यह कहा जा सकता है कि किसी सभरण (5०ए/9) के उपादान पर आय-कर का प्रभाव इस बात 
पर निर्भर करेगा कि उम उपादान (9०0०7) की सप्तरण अनुसूचियाँ (६७७ए७प 8००१७(६७) किस 
प्रकृति की है। यदि उपादान की संभरण अनुसूची (86०7 आएफ!ए ब्साव्ता४)--अर्थात्‌ विभिन्न 
मूल्यों पर उपादान वी उपलब्ध होने वाली मात्नाओं की सूची--परूर्णतया निरपेक्ष अथवा लोचहौन 
[7भा०थी५ ॥29500) है, तो उस उपादान वो सभरण बी मान्रा पर आय-कर के लगने का 
कोड प्रभाव नही पडेगा । यदि उपादाव की सभरण अनुसूची ऊध्च मुख्ी ढाबू (७०७४० डणफणडढ) 
है--अर्यात्‌ यह प्रदर्शित करती है कि उच्चतर वीमतो पर उपादान वी अपेक्षाइत्त अधिक इकाड्यां 
विफक्री के लिए उपस्तब्ध होगी--तो वर लगाने के. कारण मौद्रिक पुरम्फार मे कमी हो जाने के 
परिणामस्वरूप उपादान की माद्रा घट जायेगी । अन्त मे, यदि उपादान वी सभरण-अनुयूची अधो- 


६० 


प्रथम तो, आय-कर उपभोग पर किये जाने वाले निजी खर्च में कटौती करता है। दूसरे, चूंकि यह 
ब्यावप्ताधिक इकाइयों की आय की कम करता है, अव इस प्रवार उपादान-सेवाओं के लिए उनकी 
माँग से भी दम्ी करता है | तोसरे, इससे व्यावसायित्र विस्तार (0एछपघ९५६ €४एथ॥००7॥) के लिए 
धन के सचय भे कमी होगी और इस प्रवार उत्पादन बढाने की व्यवसाबियों की इच्छा पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । प्यवत्ताय का विस्तार करने की इच्छा में तव और भी कमी होगी यदि 
व्यवसायी यह अनुभव करने स्रेगे क्लि व्यवसाय के विस्तार से प्राप्त लाभो का काफी भाग सरकार 
द्वारा करो के रूप में ले लिया जायेगा । इसके साथ ही, व्यदसायी (005॥72557720) यह भो जानते हैं 
कि ब्यवसायों भे किये जाते थाले सभी विस्तार (७४७७॥७00$) सफल नही होते | अत इस स्थिति 
में बे इस बात के लिए तैयार नहीं होगे कि व्यावमायित्ष क्रियाओं के विस्तार की जोधिमम उठायें 
और फिर स्वय को आप वे कराधान की परिधि में ला रखें। बुछ देशो मे यह देखा गया है कि 
आय-कर ने लोगो को अपता घन तरल रूप (॥पण० #0०णा) में रखने वो प्रोत्साहित किया है और 
नये ब्यवसाय वो प्रारम्भ करने के प्रति हृतोत्माहित किया है । 

नि सम्देह यह सब स्थिति का अन्धकारमय पहलू है, परत्तु इसके साथ ही हमे इस बात की 
भी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए कि सरकारी व्यय उत्पादन के उपादानों की माँग की वृद्धि 
में सहायव होता है और अर्थव्यवस्था (०८०००घ५9) पर सामान्यत्त इसका बिस्तारात्मक प्रभाव 
(०५७श7॥50787/9 थीं८०) होता है । यह सम्मव हो सकता है वि उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय पर 
आय-कर का जो प्रतिकूल प्रभाव पटता है उसे सरकारी व्यय के द्वारा सामान्य रूप से वे असर कर 
दिया जाएं। ढिन्‍्तु इसके वावजुद, यदि सरकारी व्यय सेना पर तथा अन्य अनुत्पादक मदो पर किया 
जाता है तो सरझारी व्यय के विस्तारात्मक प्रभाव वी तुलना मे उत्पादन दर .आय-कर के प्रतिकूल 
प्रभाव वी माता अधिक भी हो सकती है! 
आपदूर और साधनों का बेंटवारा ([700श९ (०६ ७०१ ९९८5०छा८७ #प(००४७०णा) 

ऊपर के कथन से यह्र स्पष्ट है कि उत्पादव तथा रोजगार पर आय के कराधान वा 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, यह आवश्यक नही है। परन्तु हमे इस बाव पर भी विचार करना है कि 
आय-मर वा विभिन्न उद्योगों के वीच साधनों के बेटवार पर वया प्रभाव पडेगा। यह हम पहले ही 
बदला घुके हैं कि अत्यविक आरोददी जाय-बर के लगते से वस्तुओं का उत्पादन कम हो जायेगा और 
विशेष रूप से ऐसी वम्तुओ का जो कि उच्चतर आय वाले वर्धा के बाम आती है। इसके अतिरिक्त, 
आय-बर से धती व्यक्तियों द्वारा की जाने बाली बचत में कम्ती होगी और उसके परिणामस्वरूप 
पूजी के निर्माण मे भी कमी होगी। दूसरी ओर, सम्भावना यह है जि अधिकाश सरकारी व्यय 
उपभोग कार्यों पर ही होगा । इसका अ्च हागा--पूजीगत वस्तुओं की ओर से उपभोग्य वस्तुओं 
की ओर वो साधनों का अस्तरण (6।५९४$07) ॥ इस स्थिति में पू'जी-निर्माण की दर नीची हो 
जग्येगी और इसमे दीर्घत्नाल मे आथिक बल्याण प्रभावित हो सबता है । बयावि पू'जी-निर्भाण वी 
ऊँची दर से रहन सहन के स्तर मे तीब्ेयति से सुधार होता है, सद्यवि यह हो सकता है कि थोडी 
अवधि के लिए इसमे उपभोग्य वस्तुओ (००तचणग्ाए600 20005) की वमी हो जाये । परन्तु यह 
बह सकना बडा कठिन है थि किसी भी देश मे कसी विशेष समय में पूंजी निर्माण (ल्थभण 
4077000०॥) की ऊँची दर होनी चाहिए या नीची । 

तथापि, एवं विवासोन्पुख अर्थव्यवस्था (6०६९६७०७॥७ €००४०॥५) मे, 5पादानों (90४०७) 
की माँग में जो वृद्धि होगी उसके अधिवाश भांग की आवश्यऊता कुछ प्रमुख आधिक एवं सामाजिक 
मदों, जैसे परिवहन, विजली, शिक्षा व जन स्वास्थ्य आदि के उत्पादन एवं विकास के लिए होगी। 
अत ऊपरी पूंजी (0५८7९94 ८थएा/») की व्यवस्था के अत्यधिक अनुकूल प्रभाव होगे और उमप्तमे 
औद्योगीकरण की गति तीज करने मे सहायता मित्रेगी । इस प्रकार, इस बात में विश्वास करने वा 
कोई कारण नहीं है कि प्राइवेट व्यक्तियों वे पास से सरबार वी ओर वो साधनों का अन्तरण होते 
में राष्ट्रीय आय दी भाज्रा पर प्रतिवूल प्रभाव पडे गे। वास्तविकता त्तो यह है कि ऐसा अन्तरण 
करदाताओ सहित सम्पूर्ण समाज ये लिए ही अत्यधिक लाभदायत होगा । 
आप के कराधान के वितरणात्मक प्रभाव ([)प्ना0चा0णा9] छ्ीटलश$ ० ॥6०्वार वक्ष) 

यह आमतौर पर वहा जाता है कि आविक वार्यों (९०णाणाभए ०7075) पर आधारित 


द्ह 


(ख) कुछ मामलो मे, जब व्यक्ति ऐसी पदोन्नतियों ([/णराएणा।०व5) अथवा नौकरियों को 
स्वीकार करने से इन्कार कर देते है जिनमे जिम्मेवारी तो अधिक होती है। परन्तु 
आय-कर के पश्चात्‌ बेतन में शुद्ध वृद्धि थोडी ही होती है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए 
निश्चित रूप से कर ही उत्तरदायी होते है । 

(ग) सामाजिक सम्मान [5०८ ६४६९॥) जैसे कुछ गर-वित्तीय लाभ इतने महत्वपूर्ण 
होते है कि सामान्यत ऐसे व्यक्ति यथेप्ट मात्रा में मिल जायेगे कि जो भारी करो के 
बावजूद उत्तरदायी नौकरियों अथवा कार्यों को स्वीकार करें। 

पूंजी का सम्भरण और आपकर का प्रभाव (59999 णे (शाप छ0त लीहल ०६ 

]000ए९-४५)--अब हम पूंजी के सम्भरण को लेगे और इस बात पर विचार करेंगे कि इस पर 
आय-कर का क्या प्रभाव पड़ता हैं| आम-कर उच्चतर आय वाले ऐसे वर्गों की आय को कम कर 
देता है जो कि सामान्यत किसी भी देश मे सबसे महत्वपूर्ण बचत करने वाले होते है । परिणाम- 
स्वरूप, यदि अत्याधिक आरोही आय-कर लगाया जागे तो यरासे बचत की माता और इसके फल- 
स्वरूप द्रव्य-पूजी (70॥0/ ००००») में कमी हो जाती है | परन्तु अनुभव पर आधारित प्रमाणो 
प्व तो यही प्रकट होता है कि ऐसी अतेक रीतियाँ के जितके द्वारा उच्चतर आय वाले वर्ग आय-कर 
की पूरी दरो के लागू किये बिना ही पूंजीगत निधियो (८७७70 ॥0705) का सचय कर सकते है । 
श्रन्य भब्दों मे, उच्चतर आय बाले वर्षों से सम्बन्धित व्यक्तियों पर करो के ढांचे (७8 शाषणधणा८) 
का इतना कठोर भार नहीं पडता जितना कि यह आरोहण (एा०४८९»०णा) के आधार पर दरो 
की तालिकाओं (728 (४0/8$) में प्रतीत होता है । 

इसके साथ ही, चूंकि कराधान ((४४४7०॥) के कारण पूजी ब्रा मौद्धिक पुरस्कार 

(प्र०00॥9 709३४0)--या तो पू'जी को उधार देने में अथवा सामान्य भ्रण पूंजी पल 
८00॥0]) के रूप मे--कम हो जाता है। अत इस स्थिति में स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होगी कि 
विभिन्न कार्यो के लिए पू'जी का सम्भरण कम हो जायेगा । इसलिए ।मद्धान्त रूप में तो आय-कर 
का विनियोग (१7:८४ए६४) पर और इस प्रकार उपज और आग पर प्रतिकूल प्रभाव पदता है| 
परस्तु थवि हमर पुन अगुभवाश्रित प्रमाणो (धागआ८४| ०७॥४८॥०४) पर दृष्टि ढाले तो ज्ञात होता 
है कि इसके बावजूद भी, उच्चतर आय वाले वर्गो द्वारा व्यावसायिक फर्मो को अजश्नो और ऋण- 
पत्रो (भआध्वा5४ ॥0 0९0९॥(प7९5) के रूप में काफी ठोस मात्रा में द्रव्य-पूंजी प्रदान की जाती 
है। ऐसे विनियोगकर्त्ता (५८४००७), जो कि अपनी पू'जी की सुरक्षा तथा चालू आय पे रुचि 
रखते है, आय-कर द्वारा सामान्यत ऐसे बितियोगो को पसन्द करते है जिनसे यद्यपि आय तो 
अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती हे किन्तु उनमें जोथिम कम होती है | इसबेः विपरीत जो विनियोगकर्ता 
2५ लाभो द्वारा लाभान्वित होना चाहते है वे आय-कर के कारण जोखिम बाले विनियोगो को 
चुनते हैं। 


निष्कर्ष (0०)णेप्ध्चणा) 


5 इस प्रकार म्द्यपि उपादान-सेवाओं के सस्भरण पर आय-कर के सम्भावित प्रभावों के बारे 
में क्रथंशास्त्रियों के बीच मत-विभिन्नता पाई जाती है तथापि यह कहा जा सकता है कि उपादान- 
सेवाओ के सम्भरण पर--विशेष रूप से काम करने तथा बचत करने की इच्छा एवं क्षमता प२--- 
आय-कर प्रतिषूल प्रभावों का अत्यन्त अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वास्तविकता तो यह 
है कि मजदूरों और देतन भोगी वर्गों पर आय-कर लगने का परिणाम, साधारणत , अधिक प्रयत्नो 
बोर श्रम के बढ़े हुए सम्भरण के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार, व्यवसाय (0००७0655] तथा 
अन्य उद्यमो में दृव्य-पूजो के सम्भरण (॥09]9) पर भी आय-कर का प्रभाव सदा ही प्रतिकूल 
नही होता है । 

भाय-कर तथा उत्पादन-सेवाओ की माँग (700॥2-950 शाते॑ एल ऐल्शशा् छा सिलत 
अिधाशब्ट5) * 


५. _ आय का कराधान केवल उपादान-सेवाओं के सभरण में परिवर्तन करके ही नही, अपितु इन 
सेबाओं वी साँप से भी हेर-फेर करके राष्ट्रीय आय तथा पगोजगार को प्रभावित करता है। क्योकि 


रे 


लक्ष्य की पू्ति के लिए आय-कर को अत्यधिक आरोही (१फोए एछा०ट7%क०४) बनाया जाता है, 
और जब प्न आय वाले वर्गों वी सहायता करने का उद्देश्य सामने होता है तो ऐसे वर्यों को कर 
की परिधि से पूणतया बाहर कर दिया जाता है। किन्तु व्यवहार मे, आय-कर सम्बन्धी कागूनो मे 
अनेक कमियाँ वर्तमान होती है जिनके कारण कर-परिहार तथा कर-बचन सम्भव होता है । हाँ, 
यहू अवश्य है कि कुशल कर-प्रशासन के द्वारा कर-वचन तथा कर-परिहार की मात्रा न्युनतम 
(700) की जा सकती है। 


], 
5 
ड़ 

4. 


कुछ चुने हुए सन्दर्भ ग्रन्थ 
2 कि एड एफ) ए॥9०6, (कब ल7 ]4. 
है के ]906 060एशग्रएशा( घ्वाक्ाएह, (॥890९८६ 8--2 
"०, एणंतरए +हलावंब 00 7:८0ह7९55७९ वृ4चच्चाणा 
कैच ॥03॥600 फावाशा पर७७ ऐशता॥, ए॥9छटा$ ] व0 9. 


एशफ्ररडा'ए एएणा5ऊा0४8 : 


प्‌ 


आय किये कहते है * कुछ विशिष्ट प्रकार की आयो के साथ विशिष्ट न्यवहार की विवेघना 
कीजिए । 

ए2 १5 ॥90877 ४9 ]90076 ? [0.50055 ॥6 590८०) [0469॥ ण॑ एच्वांभा) #0705 
री ग्राएगा€- 

आप का कराधान तथा सामर्थ्य सिद्धान्त को समझाइए। 

$[ग6 भात काया धार ग्राएणार ७. जाव॑ फट छावटाफोंट ती खा 

अजित आय तथा अतर्जित आय में अन्तर को समझाइए। इस अन्तर के पक्ष एवं विपक्ष में 
अपने तकक॑ दीजिए । क्या इस अन्तर को समाप्त किया जा सकता है ? 

कछफ़ोथा। पार वराीलिशाए७ 0ल४५४९शा ट्खातसत ख़त प्रा-टकाल्त ग्राएणा8.. 0ए6 ए0प 
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कर-वचन तथा कर-परिहार पर एक टिप्पणी लिखिए । 

छए0(0 4 प्रणर गा (६९ ०एचआ० 7 ब्याव॑ बएछावेंब/०८, 

आय-कर के समता तथा आशिक प्रभावों की विवेचना कीजिए । 

[5०7६६ 6 ९वृजाए 806 €९णाणा[र लीएिल$ णी [800776-97. 
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आय के वितरण की व्तेमान व्यवस्था से आय के वितरण गे असमानताएँ, उत्पन्न होती है। अत 
यदि आय की असमानता को कम करने के लिए दायंबाइयाँ की जाएं तो ऐसा करना सम्पूर्ण 
समुदाय (००॥णाघगा//) के हिंतो के अनुकुल होगा। यही कारण है कि इस उद्देश्य को पूर्ति के 
लिए अन्य प्रध्यक्ष करो के साथ ही साथ आय कर को विशेपरूप से प्राथमिकता (एथविष्याप्ट) दी 
जाती है । एक अत्यधिक बारोही आय-कर (#7श#ए एएा६5४६० ग्राएणा ०-१5) का प्रभाव यह 
होता है कि वह सबसे ऊपर की आमदतियो की छॉट कर देता है। इस रीति रो अजित आय (व्याग्राटठ 
प्राप्ण्याण) से उत्पन्न होते बाली आमदनियों की असमानताएँ आय-करो का उपयोग करने से कम 
बी जा सपती है| इसके अतिरिक्त बचत की दर को कम करके, आय-बार उच्च थआय वाले वर्गों 
द्वारा किये जाने वाले पूंजी के सचय (90८एगाणशातठा ता ८००॥०॥) की गति को घीमी कर देता 
है। इस प्रकार, अननित आमदमियों (७)६४॥7८० प्राण) को कम करने में भी इसका 
प्रभाव कार्मशील होता है । यदि नरकारी घन का लाभदायक पत्याणकारी प्रयोजनाओ में विवेषपूर्ण 
जपयोग किया जाय तो उसस्ते लाय का वितरण अपेक्षाक॒त अच्छा हो गरता है और उससे सम्पूर्ण 
समुदाय के आधथिक कल्याण से वृद्धि भी हो सकती है । 

पर इसके बावजूद, व्यवहार मे, आय-कर आय के पुमवितरण से अधिक सफल नही हुआ 
है । हाँ, स्दीडन जँसे देश मे अवश्य हम यह्‌ पाते हैँ कि उसे धन तया आय के पुनवितरण में 
आवश्यक मात्रा में सफलता प्राप्त हुई हे। “आय-कर द्वारा आय के पुनवितरण मे प्राप्प असफलता 
के लिए उत्तरदायी कारण इस तथ्य में निहित है कि आय-कर कानूत में विद्यमान किसी न किसी 
प्रकार की ऐसी अनेक क्पियों के कारण, जिन्हे कि विधानमण्डल (0०8/8407०८$) सहन कर लेते 
हैं (और कुछ गागलो गे तो जानबूझकर बे ऐसी कणियों का पोषण करते है), तथा साथ ही याथ 
लोगो को अपनी आय अथवा घन के पूर्ण प्रक्टीकरण ([0॥ 0520श॥ए९) वे लिए बाध्य करने में 
कर-प्रशारान की असफलता के कारण, सम्पत्ति के स्वामियों पर कराधान का वास्तविक भार उस 
माजा से बहुत कम होता है जो कि आय पर कराधान वी साकेतिक अथवा सामान्य दरों 
(०० 7025) से प्रदर्शित बी जाती है ।"! देतनभोगी कर्मचारियों को जहाँ अपनी सम्पूर्ण 
आय प्रवट करनी पड़ती है, यहाँ सम्पत्ति के स्वामियों तथा व्यवसाथियों को इस्र बरात्त की मौन 
अनुमति दे दी जाती है कि वे अपनी आय का एक काफी महत्वपूर्ण भाग छिपा ले। इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि आरोही आाय-कर ने तथा साथ ही साथ अन्य प्रत्यक्ष कगो मे पेशेवर अथवा वृत्तिक 
चर्गो ([7०(८४»०7४] ०(७४४६५) के लोगो, प्रशासकों तथा दिमाय्री काम करने वाते व्यक्तियों पर 
गैर-अनुपाती भार (459709070077/० ७छा।०७) डालकर नई असमागताएँ उत्पन्न फरने में 
सहायता की है । 

साधारण हूप मे, वे सब कारण जो कि कर-परिहार सथा वर-बचन के लिए उत्तरदायी 
है, वही आय-कर को इम असफलता के लिए उत्तरदायी है कि यह आय के पुनवितरण के अपने 
प्रारस्भिक लक्ष्य को भी न प्राप्त कर सका। अत व्यवहार में, भाय-कर का अनुकूल वितरणात्मक 
प्रभाव (४020० ताञ्नजापणाण शीटल)) अथवा प्रतिकूल उत्पादव प्रभाव (80ए९5९ 
ए700फ८४ंणा ४९०८) नही होता । 


निष्कर्ष (0०॥०0५४ण) * 


पैयक्तिक भाय-कर (फटाइणाव] परा०ण्या८ (0४) को देश में जनता के विभिन्न वर्गों में सर- 
कार के व्यय के भार को वितरण करने का सबसे अधिक समता एवं न्‍्यायपूर्ण उपाय माना जाता 
हैं । कर के भार को उपभोग की जाने वाली आय पर आधारित बनाया जाता है क्योकि आय को 
ही मानव-कत्याण (काश एशीव02) का सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है । आय के पुनवितरण के 
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